


मुद्रा, बैंकिंग एवं रागस्व 
(धार छापा & पछाार45ब९ ६8) 


//075 807४८ ॥**" ७ 
शतठार,) एफ +॥ ध्यप ६ 
क्‍ माा488854) (५, ६॥:..... , ५ 
[भारतीय विश्वविद्यालयों के बों० ए० तथा बीं० कॉम०, के विद्यार्थिय 


हेतु एक विस्तारपवक श्रष्ययन ] 


प्रो० विजयेद्धपालसिहु, एम० ए०, एल-एल० बी०, 
प्रबंधारत विभाग, राजस्थान विश्वविद्योलय, जयपुर । 
282। 
१० एस० एम० शावल, एम ए०, एस कॉम०, एल-एल० बी०, पीनाच० डी 
वाशिउय विभाग, डी० ए० वी० कॉलिज, कानपुर । 


अाडइ[र | 
नवयुग साहित्य सदन, 


उच्च कोटि के प्र्थ एवं वाशिज्यिक प्रकाशक 
मूग्ध ; ० रपये 





प्रथम संस्करण--सन्‌ १९५४ 
द्वितीय संशोधित एवं परिवरद्धित संस्करण--सम्र्‌ १६५५ 
तृतीय संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण--सम्‌ १६५६ 
चतुर्थ संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण--सम्‌ १६५७ 
पंचम *चपैंगोधित एवं परिवद्धित संस्करण--सन्‌ १९५८ 
षष्टम संशोधित एवं परिवरद्धित संस्करण-- सन्‌ १६५६ 
सप्तम संशोधित एवं परिवरद्धित संस्करण--सन्‌ १९६० 
अ्रष्ठम संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण--सन्‌ १६६१ 
नवम्‌ संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण--सन्‌ १६६२ 
दशम्‌ संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण--सन्‌ १६६३ 
एकादशम्‌ संशोधित एवं परिवर््धित संस्करण+-सन्‌ १६६४ 
द्वादशाम्‌ संशोधित एवं परिवर््धित सस्करण--सन््‌ १९६६५ 





राजेन्द्रकुमार जैन द्वारा, नवयुग साहित्य सदन एवं हिन्द प्रंस, ३२२७६, 
लोहामण्डी झ्रगरा- २ से, प्रकाशित व मुद्रित । 





भूमिका 


>> ऋण का अजय पापा आयाम रा 

प्रिय पाठकों के सम्मुख पुस्तक का नया संस्करण प्रस्तुत करते हुए श्रत्यन्त हए हो 
रहा है । वास्तव में प्रति वर्ष पुस्तक का नया संस्करण निकलना इस बात का सूचक 
है कि विद्यार्थियों के लिए वह बहुत उपयोगी प्रभाणित हुई है । निस्संदेह हमारे लिए 
यह बड़े ही सन्‍्तोष का विषय है । 

चीन के श्राक्रमण होने के उपरान्त भी आर्थिक विकास की दिशा-में हमारे प्रथत्न 
जारी हैं। नित्य नये परिवरतंन हृष्टिगोचर हो रहे हैं । श्राथिक योजनाश्रों के दक्ष्य 
को पूरा करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रभावशाली प्रयोंग किया जा रहा है। एल- 
स्वरूप देश के मौद्रिक इतिहास की एक नई पृष्ठभूमि तैयार हो रही है । श्रतः इस 
बात का पूरां प्रयास किया गया है कि पुस्तक में नवीनतम्‌ सामग्री को उचित 
पथान मिले । 

सदा की भाँति इस वर्ष भी सुहृद पाठकों एवं विद्वान प्राध्यापकों से उपयगी 
सुभाव प्राप्त हुये । उन्हें प्रस्तुत संस्करण में यथास्थान सम्मिलित करने का प्रयास 
किया गया है। लेखक इन सभी महानुभादों .उत्त आभारी है । 

प्रस्तुत संस्करण की कुछ मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :--- दि 

( १) पुस्तक की भाषा को अ्रधिक रोचक एवं सुगम बनाया गया है । 

(२ ) पुस्तक के विषय-क्रम में महत्त्वपू्णीं परिवर्तत किये गये हैं। गये 

शीर्षक व संक्ष पिकायें देकर विषय को विद्यार्थियों के लिए श्र व 
;परयोगी बनाया गया है । 
प्रसिद्ध विद्वानों के कथन भी अंग्रेजी में फुटनोट के रूप में दिए परे 
हैं, ज़कि विद्यार्थीगण विषय की मौलिकता से परिचित हो सकें । हैं 
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अंद्रा के श्र्थ में कठिनाई-- 
(मुद्रा क्या है, यह एक बड़ा विचित्र परन्तु साथ ही साथ बड़ा स्वाभाविक प्रश्न हो 
सकता है । इस प्रश्न का उत्तर वेसे तो बड़ा ही सरल है, क्‍्योंकि-प्रतिंदिन ही हमें 
"मुद्रा (रुपये) से काम लेना पड़ता है, परन्तु यदि किसी व्युक्ति से मुद्रा की ठीक-ठीक 
'परिभाषा पूछी जाय तो उसे उत्तर देने में काफी कठिनाई होगी । वह व्यक्ति यह तो 
जानता है कि अमुक वस्तुए' मुद्रा हैं, परन्तु स्वयं मुद्रा क्या है यह बताना कठिन 
होगा | हमारे देनिक जीवन की वस्तु होते हुये भी मुद्रा हमारे.लिये एक प्रकार को 
पहेली ही है | सत्य तो यह है कि साधारण वस्तुओं की ही परिभाषा अधिक कठिन 
“होती है । उदाहरण के लिए, मनुष्य से हम सभी परिचित हैं, परन्तु अ्रथंशासत्र के 
कितने विद्यार्थी मनुष्य की सही परिभाषा दे सकते हैं। कहा जाता है कि प्रसिद्ध 
यूनानी विद्वान श्रफलातुन (?]900) से उनके विद्याथियों ने मनुष्य की परिभाषा करने 
“को कहा तो उन्होंने बताया कि मनुष्य एक “विना पंख वाला दो टाँगों का जानवर 
है ।” तुरन्त ही एक शिष्य ने एक मुर्गी के पंख उखौंड़कर अफलातून के सामने रखा 
शौर पूछा कि क्या आपका मनुष्य यही है। भ्रफलाबून ने अपनी परिभाषा को बदला 
और मनुष्य को एक हँसने वाला जानवर शोषित किया, परल्तु स्पष्ट है कि यह 
परिभाषा भी तकंपूर्णा नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त कुछ और जानवर भी 
हँसना जानते हैं। आगे चलकर अफलातून के महान्‌ शिष्य अरस्थू (७7800॥0) ने 
“मर्नुष्य को एक विवेकशील जानवर (२8४072] #शा॥र॥)) बताकर मनुष्य की सही 
परिभाषा की । 


ठीक इसी प्रकार मुद्रा की परिभाषा के सम्बन्ध में भी कठिनाई है । साधारण 
बोल-चाल में हम इस शब्द का जो भअ्रर्थ लगाते हैं वह साधारणतवा संतोषजनक नहीं 
होता हैं । स्वयं अ्रथंशासत्री भी इस सम्बन्ध में सहमत नहीं दिखाई पड़ते हैं कि मुद्रा 
की परिभाषा का क्षेत्र कितना विस्तृत होना चाहिए। जनसाधशूण तथा व्यावसायिक 
“बर्गो की दृष्टि में मुद्रा तथा धन में कोई अन्तर नहीं. होता है । मंगोलिया गरणतलन्‍्त्र 
४राज्य (१॥0780]॥ ?€९००॥6४ २०/७प0॥0) के उद्घाष्टन के समय भाषरा देते हुए 
(राज्य के अध्यक्ष ने गव॑ के साथ कहा था :--“मैंने काल॑ माकक्‍्स द्वारा की गई अकेली 


हा 


गलती को दूर कर दिया है; मैंने अपते गणतस्त्र राज्य से मुद्रा को निकाल दिया है ।* 
स्मरण रहे कि उपरोक्त वक्तव्य में मुद्रा शब्द का प्रयोग साधारण जनती के दृष्टिकोण 
से ही किया गया है जनसाधारण की दृष्टि में मुद्रा लोभ, लड़ाई-फगड़े तथा शोपण 
का साधन है और इसी कौरण एक समाजवादी राज्य में उसका स्थान नहीं रहता है, 
परन्तु बच्चा वास्तव में मंगोलिया राज्य में मुद्रा का अन्त हो गया है ? एक अ्र्थशारत्री 
को ग्रह ज्ञानने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अ्रथ॑शात््र में मुद्रा का अर्थ ही अलग है, 
जिसका पूंजीवाद और समाजवाद से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हो सकता है । 
मुद्रा की श्राववयकता-- , ० 
मुद्रा के विषय में ठीक-ठीक ज्ञान प्रौप्त करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत 
होता है कि थोड़ा सा मुद्रा के आविष्कार तथा उसके विकास के इतिहास के विषय में 
जान लिया जाय | यह कहना तो कठिन होगा कि मानव जीवन के इतिहास में मुद्रा 
का आविष्कार किस समय हुआ, क्‍योंकि अस्मरणीय काल से ही संसार में मुद्रा का 
उपयोग होता चला आ्रार्याँ"है । कहा जाता है "कि आवश्यकता आ्राविष्कार की जननी 
है। मुद्रा का आ्राविष्कार भी निस्संदेह उसी समय हुआ होगा जबकि इसकी ग्राव- 
ध्यकता अ्रनुभव हुई । मुद्रा की आवश्यकता विनिमय के सम्बन्ध में पड़ती है, अतएव 
विनिमय कार्य के आ्रारम्भ के कुछ पीछे जबकि विनिमय कार्य अ्रधिक प्रचलित तथा 
ग्रधिक जटिल हो गया, उक्में मुगमता लाने के लिये मुद्रा का आविष्कार किया 
गया ! 
विनिमय की श्रावक्यकता-- 
हे प्रारम्भिक अ्रवस्था में मनुष्य का जीवन बड़ा ही सरल था। उसकी आझाव- 
इयकतायें सीमित थीं, जिन्हें वहश्धाधारणतया या तो अपने ही प्रयत्न द्वारा ग्रथवा 
अपने परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से पूरा कर लेता था । इस प्रकार प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए आथिक स्वावलम्बता थी और उसे दूसरों के परिश्रम पर निभेर रहने 
की आवश्यकता न थी । परन्तु आथिक जीवन की यह प्रारम्भिक अवंस्था बहुत दिनों 
तक बनी न रह सकी । ग्राथिक परिस्थितियों के परिवर्तनों ने इसे भद्भः कर दिया । 
ग्राज के युग में बहुंत कम व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जोकि पूर्ण रूप से आत्म-निर्म ७... 
लगभग सभी मनुष्यों को भ्रपती-अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए दूसरों पर 
निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ग्राज कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता ,की सभी 
वस्तुओं का स्वयं निर्माण नहीं कर पाता है। वह किसी एक भन्‍्धे व 7 ही विशेषज्ञ 
बनकर कार्य करता है तथा इस काये से उसे जो प्राय होती है उसर “विनिमय! 
करके वह अपनी झ्रावश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब तक किसी मनुष्य को 
विनिमय द्वारा दूसरेमंनुष्यों की बनाई हुई वस्तुयें प्राप्त नहीं होतीं, तब तक उसकी 
बहुत सी आवश्यकताएं श्रसन्तुष्ट ही रहती हैं। इस प्रकार विनिमय की धुरी पर 
सम्पूर्ण समाज की श्राथिक व्यवस्था घूमती है श्रौर विनिमय द्वारा ही उत्पादन और 
ड्पभोग एक डोरो में, बेचे हुए हैं। ज॑से-जसे सामाजिक जीवन उन्नति करता गया है 
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वैसे-वैसे विनिमय का कायं अधिक लाभदायक होता गया और धीरे-धीरे विनिमय ने 
मानव-जीवन तथा मानव समाज में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया । 


विनिमय का भ्रर्थ एवं इसके स्वरूप-- 

विनिमय एक आर्थिक क्रिया है और इस रूप में इसके निम्न लक्षण पाये 
जाते हैं :--- 
(१ ) इसमें वस्तुओं और सेवाश्रों का हस्तान्तरण (7७॥४0०) ल्ेतानहै । 
(२ ) इस प्रकार का यह हस्तान्तरण ऐच्छिक (ए०णु।थ५) होता है तथा 

(३) विनिमय की यह क्रिया वैधानिक (८४०) और पारस्परिक 
(/०४०७४]) होती है । 

श्रतः उपरोक्त लक्षणों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि विनिमय 
(४४०/७॥8०) दो पक्षों के बीच में होने वाला वस्तुश्रों ओर सेवाओ्रों, का ऐच्छिकर 
वेधानिक और पारस्परिक हस्तान्तरण है 

विनिमय दो प्रकार का होता हैं--(भ्र) 'प्रत्यत्न घिनिमय' या 'वस्तु-विनिमय' 
(आठ #ष्ाशाहइ० ० फ्रश्ाश) तथा (ब) 'परोक्ष विनिमय या सुद्रा-विनिमय' 
(तराव्ठ फऋलाओा2ए० ण ००० >5०॥७72०) । 


वस्तु-विनिमय में विनिमय का कार्य सरल होता है । एक वस्तु श्रथवा एक 
सेवा के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त कर लो जातो है। जबन्स के शब्दों में --' अपेक्षतन 
कस झावश्यक वस्तु से ग्रधिक आवश्यक वस्तु के आवान-प्रदान करने को वस्तु- 
विनिमय कहते है । * उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति के पास गेहूँ है और उसे 
कपड़े की आवश्यकता है तो वह दूसरे व्यक्ति से, जिसके पास कपड़ा फालतृ है शोर 
जिसे गेहूँ की जरूरत है, गेहूँ के बदले में कपड़ा ले राकता है। विनिमय का यह कार्य 
इस कारण सरल तथा प्रत्यक्ष होता है कि दो व्यक्ति अपनी फालतृ वस्तुश्रों की 
ग्रापस में अदला-बदली करके विनिमय के कायें को सम्पन्न कर लेते हैं । 

प्रारम्भ में इसी प्रकार का विनिमय प्रचलित था, परन्तु कालान्‍्तर में, जसे- 
जैसे बिनिमय का महत्त्व बढ़ता गया और मनुष्य की आर्थिक स्वाऋलम्बता घटती गई, 
वस्तु-विनिमय में कुछ कठिनाइयाँ अनुभव होने लगीं । इन कठिनाइयों को दूर करने 
के लिए ही मुद्रा' का अविष्कार हुआ और धीरे-धीरे वस्तु-विनिमय' का स्थान “मुद्रा 
विनिमय ने ले लिया । सुद्रा-विनिसय में एक माध्यम (]./८०ए०ा7४) की श्रावश्यकता 
पड़ती है श्रोरविनिर्मंय का कार्य परोक्ष होता है। उदाहरण के लिए, यदि गेहूँ के बदले 
में कपड़ा पमत करना है तो पहले गेहूँ को मुद्रा में बदला जायगा और फिर इस मुद्रा 
के बदले में कपड़ा लिया जायगा । इस प्रकार विनिमय का कार्य दो भागों में बँट 
जाता है--प्रथम, वस्तु श्रथवा सेवा के बदले मुंद्रा प्राप्त करना, और दूसरे, मुद्रा के 
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बदले में कोई अ्रन्य वस्तु भ्रथवा सेवा प्राप्त करना | विशेषता यह है कि इन दोनों 
विनिमय कार्यों में से अ्रथवा प्रत्येक में मुद्रा का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार 
पहले एक वस्तु के बदले में मुद्रा और फिर इस मुद्रा के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त 
करके एक वस्तु का दूसरी स्तु में परोक्ष रीति से विनिमय किया जाता है । 
*.. टस्तु-विनिमय तथा सुद्रा-विनिमय दोनों के उद्देश्य में कोई भ्रन्तर नहीं होता, 
श्रन्तरु केवल विनिमय करने की रीति का है । मुद्रा-विनिमय वस्तु-विनिमय की अपेक्षा 
प्रधिक सुविधाजनक होता है श्लौर यही कारण है कि धीरे-धीरे इसका चलत बराबर 
बढ़ता गया है । 
(श्र) वरतु-विनिमय 
(पन्ना) 
वस्तु-विनिमय की अरसुविधायें-- 
यह तो हम धहिले ही देख चुके है कि वस्तु-विनिमय के बदले मुद्रा-विनिमय 
अधिक सुविधाजनक होता' है । अब हमें यह देखना है कि वस्तु-विनिमय की कठिना- 
इयाँ कौन-कौन सी हैं । प्रमुख असुविधायें निम्न प्रकार हैं :--- 
(१) आवश्यकताग्रों के दोहरे पारस्परिक संयोग का भ्रभाव (8०८ 

0 00706 '(०00००७४०९८ ० ५४४॥४७)--बस्तु-विनिमय की सफलता सबसे पहिले 
इस बात पर निर्भर है कि ऐसे दो व्यक्ति मिल जाए जिनमें से प्रत्येक के पास ठीक 
वही वस्तु फालतृ हो जिसकी दूसरे को श्रावदयकता है । उदाहरण के लिए, यदि एक 
व्यक्ति गेहूँ को कपड़े में बदलना चाहता है तो वह विनिमय तभी कर सकेगा जबकि 
उसे कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा मिल जाय जिसके पास बदलने के लिए केवल कपड़ा ही 
फालतु न हो बल्कि जिसे साथ० ही साथ गेहूँ की भी श्रावश्यकता हो । वास्तविक 
जीवन में ऐसा केवल संयोग से ही हो सकता है, क्योंकि यह भ्रावश्यक नहीं है कि 
जिस व्यक्ति को गेहूँ की जरूरत है उसी के पास कपड़ा भी फालतू हो । यह भी हो 
सकता है कि जिस व्यक्ति के पास कपड़ा फालतृ है उसे वास्तव में गेहूँ के स्थान पर 
. किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो । प्रारम्भ में जबकि मनुष्य की श्रावश्यकताएँ 
बहुत थोड़ी सी थीं और केवल कुछ ही वस्तुप्नों का उत्पादन करके पूरी हो सकती 
थीं, ऐसा बहुधा सम्भव हो जाता होगा, परन्तु जेसे-जैसे श्रावश्यकताओं और उसके 
पूरा करने वाली वस्तुग्रों की संख्या बढ़ती गई, वसे-वैसे इसमें निरन्तर भ्रधिक कठिनाई 
अनुभव होने लगी । जिस व्यक्ति के पास गेहूँ है उनके लिए यदि यह सम्भव भी हू। 
जाय कि वह किसी" ऐसे व्यक्ति को खोज निकाले जिसके पास बदलने के लिए कपड़ा 
है तो यह आवृश्यक नहीं है कि उस दूसरे व्यक्ति को गेहूँ की ही ग्रावश्यकता हो । ऐसी 
दशा में विनिमय में कठिनाई होगी । 


मुद्रा के उपयोग द्वारा यह कठिनाई दूर हो जाती है, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी 
वस्तु है जिसकी आवश्यकता सभी को होती है श्र इसलिए उसे दूसरी किसी भी 
वस्तु में ग्रासानी से बदला जा सकता है । 


[ ४ 


( २ ) मूल्य के एक सामूहिक सूचक का श्रभाव (4०६ ० 8 (०ग- 
. प707 शा0रांग्रध0ा ० ५४।००)- वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई वस्तुओं 
की अदल-बदल का पारस्परिक अनुपात निश्चित करने के सम्बन्ध में हैं। एक मन 
गेहूँ के बदले में कितने गज कपड़ा दिया जाय अथवा कितने सेर चीनी ली जाय, यह्य 
जान लेना वस्तु-विनिमय की सफलता के लिये बहुत जरूरी है । गेहूँ बेचने वाले तथा 
कपड़ा बेचने वाले दोनों ही व्यक्तियों को गेहूँ और कपड़े की विनिमय दर"का” पता 
होना चाहिए, नहीं तो वे विनिमय करने में संकोच करेंगे। किन्द्रु श्रावश्यकता केवल 
इतनी ही नहीं है कि दोनों व्यक्ति गेहूँ और कपड़े की विनिमय दर को जान लें। 
एक व्यक्ति विनिमय हारा एक वस्तु प्राप्त करके ही श्रपनी श्रावक्यकताशञ्रों को संतुष्ट 
नहीं कर सकता । उसे अनेक बस्तुश्रों के लिए विनिमय पर निर्भर रहना पड़ता है 
श्रोर इसलिए अ्रनेक वस्तुओं की विनियय दर जानने और याद रखते.कमः श्रावश्यकता 
पड़ती है । विकसित समाज में तो यह कठिनाई शोर भी श्रधिक हो जाती है, क्योंकि 
बस्तुश्नों श्रोर सेवाओं की संख्या विशाल होती है । कु 


यह भी कठिनाई मुद्रा के उपयोग से दूर हो जाती है | मुद्रा एक ।ऐसी वस्तु 
है जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाश्रों की कीमत आ्आँकी जा सकती है । एक रुपये में 
कितना गेहूँ मिलेगा श्रथवा कितने गज कपड़ा मिलेगा, यह आसानी के साथ याद रखा 
जा सकता है और इतना जानने के पदचात्‌ गेहूँ ्रौर कपड़े के पारस्परिक विनिमय 
अ्रनुपात को ज्ञात करना कठिन नहीं होता । इस प्रकार मुद्रा वस्तुओं और सेवाश्रों के 
सामूहिक मूल्य सूचक का काय करती है । 


( ३ ) वस्तुओं की विभाजकता का अभाव (86८८ ० एछशंभंज।9 
० (०77700065)--कुछ वस्तुए ऐसी होती हैं कि जिनको टुकड़ों में बाँट देने 
से उनके मूल्य का अ्रधिक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। शञ्रतः एक अविभाजनीय तथा 
भ्रधिक घृल्य की वस्तु के बदले कम सुल्य की कई वस्तुयें, जो प्रायः श्रलग-अश्रलग 
व्यक्तियों के पास मिला करतो है, प्राप्त करना बहुत कठिन होता है. । उदाहरणस्वरूप 
एक घोड़े और एक मोटर कार को लीजिए । घोड़े को काट कर उसके माँस, हड्डी 
आदि के रूप में जो मूल्य प्राप्त होता है वह घोड़े के मूल्य से बहुत कम होता है। 
इसी प्रकार कार को तोड़ कर बेचने पर बहुत ही कम कीमत बसूल होती है। 
दि किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की कोई वस्तु है और उसे विनिमय द्वारा श्रन्य 
कई वस्तुएं प्राप्त करने की आवश्यकता हैं तो उसे वस्तु-विनिमय में भारी कठिनाई 
होगी, क्योकि किसी एक ऐसे व्यक्ति का मिल जाना बहुत ही कठिन होगा जिसे घोड़े 
ग्रथवा कार की श्रावश्यकता हो और साथ ही. उसके पास विनिमय हेतु वे सभी 
वस्तुएं मौजूद हों जिनकी घोड़े ग्रथवा कार के स्वामी को श्रावश्यकता है । यही नहीं, 
घोड़े अथवा कार के टुकड़े करके वस्तुएं प्राप्त करने में हांनि होती है, इसलिए विनि- 
मय बहुत असुविधाजनक हो जाता है। 
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यह कठिनाई भी मुद्रा के उपयोग से दूर हो जाती है । घोड़े ग्रथवां कार की 
कीमत मुद्रा में आ्रॉँंकी जा सकती है, और, क्योंकि मुद्रा में विभाजकता का गुण होता 
है इसलिए घोड़े के बदले में प्राप्त होने वाली मुद्रा से अलग-अलग वस्तुए' खरीदी जा 
सकती हैं । ०९ 

९ ४ ) क्रयः शक्ति के संचय का अभाव ([.80६ ० ड06 ण एप" 
0॥४७॥& ?0४८)-- जब केवल वस्तु विनिमय की ही प्रथा थी उस समय क्रयःशक्ति 
का संचय वस्तुओं में होता था, और क्योंकि वस्तुए शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, 
इसलिए क्रयःशक्ति का संचालन बहुत समय के लिए नहीं किया जा सकता था श्रौर 
बिना क्रयःशक्ति के संचय के देश की उन्नति नहीं हो सकती । यही कारण है कि 
वस्तु-विनिमय के समय में देश इतने उन्नतिशील न थे जितने ग्राजकल हैं, जबकि 
मुद्रा का उपयोग होता है । 

मुद्रा द्वारा क्रैय:शक्ति के संचय में बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि मुद्रा शीघ्र 
नष्ट होने वाली नहीं वरमू-टिकाऊ होती है और उसके मूल्य में भी तेजी के साथ 
परिवतंन नहीं होते हैं। 

(१) मूल्य के हस्तान्तरण का अभाव (6८० पष्छा्शण ० 
५०४८)- प्राचीन काल में, जबकि वस्तु-विनिमय की प्रथा प्रचलित थी, मूल्य अथवा 
क्रय-शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरित करना श्रसम्भव सा ही था, 
जेसे--यदि एक मनुष्य का मकान आगरे में था और वह उसे छोड़कर जयपुर जाना 
चाहता था, तो वह अपने प्रागरे वाले मकान को जयपुर नहीं ले जा सकता था। 
मूल्य के हस्तान्तरण के प्रभाव के कारण सामाजिक तथा आशिक उन्नति में बहुत 
बाधा पड़ी थी । 

आजकल आगरे के मकान को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और इस 
मुद्रा को जयपुर ले जाकर आपानी से हंसरा मकान बनवाया या खरीदा जा 
सकता है। 


( ६ ) स्थगित देय माल का श्रभाव (80६ ०१३ इध्रातथात ० 
2९(07१९९ 98५77९॥)--बहुत से ऐसे लेन-देन होते हैं जिनका भुगतान तुरन्त नहीं 
किया जाता है। बल्कि भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है। वस्तु-विनिमय 
को दश्ा में वस्तुयें स्थगित भुगतानों का पगतान करने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं 
क्योंकि वस्तुओं को कोमत में स्थिरता नहीं होती है श्रौर उनमें सामान्य स्वीकृति भ्रोर 
टिक।ऊपन के गुण"भी कम होते है। | 

इस कठिनाई को भी मुद्रा के प्रयोग ने हर कर दिया है। मुद्रा मूल्य में सोमा- 
न्यतया स्थिरता रहती है । श्रतः स्थगित भुगतान के सौदे भुद्रा के रूप में तय करने 
पर देनदार अथवा लेनदार किसी को भी आशा नहीं होती है। 
वर्तमान समाज में वस्तु-चिनिमय का स्थान एवं सफलता की दशायें-- 

उपरोक्त कठिनाइयों को देखने से पता चलता है कि वस्तु-विनिमय की 
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सफलता अधिक से अ्रधिक अविकसित समाज में ही सम्भव है, जहाँ आ्रावश्यकता-पूर्ति 
की वस्तुयें गिनी-चुनी हों। प्रारम्भिक श्रवस्था में ऐसा ही था। परन्तु आज का 
संसार बहुत आगे बढ़ चुका है। श्रम विभाजन अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच गया 
है। मनुष्य की झ्रावश्यकतायें बहुत बढ़ गई हैं। यही कारण है कि कालान्तर में 
धीरे-धीरे वस्तु-विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई है और आधुनिक युग” पूरा रूप 
से मुद्रा उपयोगी युग! बत गया है। फिर भी वस्तु-विनिमय प्रणाली संसाझले" लुप्त 
नहीं हुई है । पिछड़े हुए देशों और जातियों के श्रतिरिक्त सभ्य सुमाजों तथा श्रत्यधिक 
विकसित श्रथं-व्ययस्थात्रों में भी वस्तु-विनिमय प्रणाली एक श्रंद्दा तक श्राज भी 
सोजुद है । वस्तु-विनिमय प्रणाली के इस प्रकार जीवित रहने का मुख्य कारण इस 
प्रणाली की सरलता है । यदि अनुकूल दशायें उपलब्ध हों तो व्यावहारिक जींवन 
में इससे विशेष सुविधा रहती है, क्‍योंकि एक व्यक्ति को प्रावृश्क्क वस्तु प्रत्यक्ष 
रीति से प्राप्त हो जातो है। कृषि उद्योग में मजदूरी चुकाने के लिए श्रभी 
भो इस प्रणाली का बहुत चलन हैँ। विदेशी व्यापार में भी इसका उपयोग 
किया जाता है। मुद्रा के मुल्य की श्रनिश्चितता भी इस प्रणाली को बनाये रखने में 
'सहायक रही है। आधुनिक युग में तो इस प्रकार की श्रनिश्चितता और भी बढ़ गई 
है । वस्तु-विनिमय की सफलता निम्न दशाओं में सम्भव है :--- 


(१ ) सीमित आवश्यकतायें- जिस समौज की आवश्यकतायें सिमित 
होंगी वहाँ वस्तु- विनिमय पर्याप्त अंश तक सफल हो सकता है, क्‍योंकि वस्तु-विनिमय 
की "कठिनाई बहुत अधिक नहीं होगी । पिछड़े समाज में क्रय: शक्ति के ग्रभाव के 
कारण तथा अज्ञानता के कारण किसी समाज की आवश्यकतायें इतनी सीमितू हो 
सकती हैं कि वस्तु-विनिमय बहुत ग्रसुविधाजनक न हो । 

(२ ) सीमित क्षेत्रों में--वस्तु-विनिमय , किसी ऐसे क्षत्र में भी सफल हो 
सकता है जहाँ थोड़े से ही ऐसे लोग रहते हों जिनके बीच पारस्परिक सम्बन्ध 
घनिष्ट हो 

( ३ ) यातायात सुविधाओं का अ्भाव--यदि याल्नयात सुविधाओं के 
अभाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को माल भेजना कठिन है तो स्थानीय 
आथिक जीवन में स्वावलम्बन आ जायेगा, आवश्यकतायें सीमित हो जायेंगी और 
विभिन्न व्यक्तियों के बीच का सम्पर्क बढ़ जायेगा । ऐसी दशा में वस्तु-विनिमय की 
सफलता का अंश बढ़ जायेगा । है 

( ४ ) सुद्रा के मूल्य की अनिश्चितता की दशा में--बहुत बार ऐसा 
देखने में श्राता है कि कुछ कारणों से मुद्रा के मूल्य में तेजी के साथ परिवतंन होने 
लगते हैं। अ्रत्यधिक मुद्रा प्रसार (7807) के काल में कुंछ देशों में ऐसी परि- 
स्थितियाँ श्रा गई थीं कि समाज ने मुद्रा-विनिमय के स्थान पर वस्तु-विनिमय प्रणाली 


व ग्रहण किया था, क्‍योंकि ऐसी दशा में यह प्रणाली अ्रधिक न्यायपूर्णा, निश्चित 
और सुविधाजनक हो जाती है । 
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( ५ ) मुद्रा की मात्रा कम होने की दशा में--यदि किसी देश में मुद्रा 
की कुल मात्रा इतनी कम रहती है कि विनिमय सम्बन्धी सामान्य आवश्यकताय 
उसके द्वारा पूरी नहीं की जा सकती हैं तो वस्तु-विनिमय प्रणाली का चलन बढ़ 
जायेगा । हे 
(ब) मुद्रा-विनिमय 
([#णा०ए एडलाक्रा2०) 
मुद्रा-विनिमयू परोक्ष विनिमय होता है । इसके द्वारा एक वस्तु अथवा सेवा 
के बदले में दूसरी वस्तु भ्रथवा सेवा सीघे-सीधे प्राप्त नहीं की जाती है, बल्कि एक 
माध्यम (770077) का उपयोग किया जाता है। विनिमय का कार्य दो भागों में 
विभक्त हो जाता है । मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गेहूँ के बदले में कपड़ा प्राप्त 
करना है। सर्बंधथूम वह गेहूँ को मुद्रा में बदलेगा आर फिर इस प्रकार प्राप्न होने 
वाली मुद्रा को कपड़े में बदल लेगा । स्पष्ट है कि गेहूँ को कपड़े में बदलने का काये 
दो विनिमय कार्यों द्वारा सम्पन्न हुआ :--प्रथम, गेहूँ के बदले में मुद्रा और दूसरे, 
मुद्रा के बदले में कपड़ा । विनिमय के इन दोनों कार्यो में मुद्रा मध्यस्थ के रूप में 
विद्यमान है। यही कारण है कि कुछ लेखकों ने मुद्रा को विनिमय के माध्यम 
(१४८०प्रा/ ० 55०04726) की संज्ञा दी है । 
विनिमय को इस प्रकार परोक्ष रूप में सम्पन्न करने से अनेक सुविधाएं रहती 
हैं। इससे वस्तु-विनिमय की लगभग सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। ऐसा इस 
कारण होता है| कि मुद्रा में कुछ ऐसे गुण हैं जो उसे इस कार्य के लिए उपयुक्त बना 
देते हैं । मुद्रा की आवश्यकता सभी को होती है, उसे सभी स्वीकार कर लेते हैं, 
उसके आसानी से तथा बिना मूल्य ह्ाास के ट्रकड़े हो सकते हैं, वह शीघ्र खराब नहीं 
होती और उससे मुल्य में अ्रधिक तेजी के साथ परिवत्त॑न नहीं होते हैं। धीरे-धीरे 
मुद्रा-विनिमय ने वस्तु-विनिमय का स्थान ले लिया है और आ॥राज के युग में विनिमय 
का यही रूप अ्रधिक प्रचलित है । 
मुद्रा का प्रारम्भ-र- 
मुद्रा का श्राविष्कार कब शोर कैसे हुआ, इस बात का निर्णय करना कठिन 
है| अ्रस्मरणीय काल से ही संसार में इसका उपयोग होता चला झ्ाया है । ऐसा ज्ञात 
होता है कि विभिन्न देशों तथा विभिन्न जातियों ने एक दूसरे से पूर्णतया स्वतन्त्र 
रूप में मुद्रा का झाविष्कार कर लिया था, क्‍योंकि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जिनका एक 
दूसरे से किसी प्रकार का सम्पक सम्भव नहीं हो सकता था, मुद्रा का उपयोग पाया 
जाता है। इसछे यही सिद्ध होता है कि जसे-जेसे विनिमय को श्राववयकता और 
करठिताई बढ़ती गई वंसै-वंसे मुद्रा की खोज श्रारम्भ हो गई । अ्रति प्राचीन भारत में 
ऋणगु-वेद के युग में गाय को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। श्रफ्रीका की 
कुछ जड्भली जातियाँ भ्रभी तक बकरी को मुद्रा के रूप में उपयोग करती हैं । इसी 
प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ग्रलग-पअलग समय पर विभिन्न वस्तुश्रों को इस रूप में उपयोग 
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किया गया था । कौड़ियाँ, मूगे, मौती, कुछ वृक्षों के सूखे हुए फल, भूमि के द्वुकड़े 
आदि अनेक वस्तुओं से मुद्रा का काम लिया गया है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मनुष्य 
का ज्ञान तथा उसकी ग्रावश्यकतायें बढ़ती गई' वेसे-वंसे श्रधिक श्रच्छी वस्तुश्रों 
का मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया। गाय, बकरी झ्ौरुषक्तोड़ियों का स्थान धातु 
के सिक्कों ने ले लिया और ज्यों-ज्यों सभ्यता का और अधिक विकास होल्म गया 
त्यों त्यों सिक्‍कों के स्थान पर पत्र-मुद्रा का चलन बढ़ता गया । आ्राधुनिक इंझ में 
सबसे अधिक प्रचलन पत्र-मुद्रा का ही है। 


धातु के सिक्‍कों का अभ्रविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, इस सग्वन्ध में 
खोज की गई । ऐसा पता चलता है कि सबसे पहले सिश्न तथा लोडिया 
(!.ए09) में सिक्कों का उपयोग हुआ्ा था। विद्वानों का मत है कि लीडिया में 
इसका उपयोग सबसे अधिक पुराना है। निश्चय ही जिन देशु..बेन्धातुओं का 
पता पहले लगा लिया था, उन्होंने सिक्‍कों का उपयोग भी पहले आरम्भ कर 
दिया था । भ्रन्य रूपों में तो मुद्रा का उपयोग और भी बहुत पहले से होता 
ग्रा रहा था । 


( १ ) मुद्रा का आकस्मिक जन्म सिद्धान्तु--मुद्रा के आ्राविष्कार के 
सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधारायें हैं--कुछ विद्वानों का कहना है कि मुद्रा की 
किसी ने खोज नहीं की है, वह मनुष्य को स्वयं ही मिल गई । सुद्रा-उत्पत्ति के इस 
सिद्धान्त को हम मुद्रा का श्राकस्मिक जन्म सिद्धान्त (॥6079 ० $907/60प5 
(709४7) कह सकते हैं । स्पालडिंग ($990॥78) इसी सिद्धान्त के पक्षपाती है और 
उनके विचार में यह सिद्धान्त ऐतिहासिक अनुभव से भी सिद्ध होता है। जैसे-जैसे 
विनिमय का प्रचलन बढ़ता गया, वैसे-वैसे सभी जातियों ने किसी न किसी विनिमय 
माध्यम का उपयोग करता प्रारम्भ कर दिया। ज्नेन भी वस्तु उपयुक्त प्रतीत हुई, 
धीरे-धीरे वही विनिमय का माध्यम बनती गई और जंसे-जेसे एक वस्तु दूसरी की 
अपेक्षा अधिक उपयुक्त जान पड़ी, उसने पुरानी मुद्रा का स्थान प्राप्त कर लिया। 
इससे सिद्ध होता है कि मुद्रा स्वयं मनुष्य के सम्मुख उपस्थित हुई, मनुष्य को उसे 

» खोज करने की आवश्यकता नहीं हुई । 


( २ ) मुद्रा की आवश्यकता-अनुसन्धान सिद्धान्त---हृूसरी विचारधारा 
इस प्रकार है कि घुद्रा का भ्राविष्कार वस्तु विनिमप्र की कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए किया गया था। आरम्भ में सबसे बड़ी कठिनाई विनिमय"क्रे लिए विभिन्‍न 
वस्तुओं का मूल्य आँकने की थी, विनिमय के माध्यम की आवश्यकता इसके पश्चात्‌ 
अनुभव हुई । यही कारण है कि आरम्भ में ही मूल्य के एक सामूहिक मापक की 
खोज की गई और इसके लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया । गाय अथवा बकरी 
का उपयोग मूल्य के मापक के रूप में ही किया गया । प्रैत्येक वस्तु की कीमत गाय 
ग्रथवा बकरी की एक निर््चित संख्या में आँकी जाती थी। शुरू में इसी उद्द व्य 
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से मुद्रा का उपयोग किया गया, यद्यपि धीरे-धीरे मुद्रा के श्रन्य कार्यों का महत्त्व भी 
बढ़ता गया । 

उपरोक्त दोनों सिद्धान्तों के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता 
है, परन्तु इस सम्बन्धी बाद-विवाद से कोई व्यावहारिक लाभ नहों निकलता । 
हुसारे बलिए तो इतना हो जान लेना पर्याप्त है कि किसी न किसी भांति मुद्र7। का 
उपस्पेण, प्रारम्भ हुआ श्रोर कालान्तर में मानव समाज तथा श्रथ-व्यवस्था का 
एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गई। 

गाय और बकरी मुद्रा के रूप में अच्छी वस्तुएँ न थीं, क्योंकि उनमें मूल्य 
स्थिरता तथा टिकाऊपन के गुण न थे । मवेशियों की बीमारी के काल में एक व्यक्ति 
का मुद्रा संचय अकस्मातु ही बहुत घट सकता था और प्रजनन के काल में वह बहुत 
बढ़ सकता आय | इसके ग्रतिरिक्त सभी गांयें अथवा सभी बकरियाँ स्वस्थ्य श्र 
आम के दृष्टिकोण से समान नहीं होती हैं, इसलिये मान (8070%76) के निर्धारण 
में कठिनाई होती है कि "किस गाय अथवा बकरी को मूल्य श्ँकने की इकाई माना 
जाय .। संचय करने से भी गाय तथा बकरी की कीमत घटने लगती है । यही कारण 
है कि इन वस्तुप्रों को मुद्रा के रूप में उपयोग करने का चलन धीरे-धीरे कम होता 
गया और इनके स्थान पर कौड़ियाँ आ्रादि वस्तुएं, जिनमें इस प्रकार के दोष नहीं 
हैं, मुद्रा के रूप में उपयोग होने लगीं । तत्पश्चात ये वस्तुएं भी सन्‍्तोषजनक सिद्ध न 
हो सकीं, क्योंकि इनमें एक ओर तो दुलंभता ($८कणं9) का गुण न था और दूसरी 
ओर बोभ के अनुपात में इनका मूल्य भी कम था । धातुश्रों की खोज के पश्चातु इन 
वस्तुओं का भी चलन मिटता गया और धातु के टुकड़ों तथा धातु से बने हुये सिक्‍कों 
को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा । 

धातु-मुद्रा का उपयोग बहुत लम्बे काल से होता आया है और अभी तक 
इसका चलन बहुत अधिक है, परन्तु कुछ कारणों ने धीरे-धीरे धातु-मुद्रा को भी 
समाप्त करने की दशाए उत्पन्न कर दीं । जैसे-जैसे व्यापार तथा वारिज्य का विकास 
हुआ, अधिक मल्न्रा में मुद्रा की आवश्यकता अनुभव हुई, परन्तु बहुमूल्य धातुभों की 
मात्रा सीमित ही थी, इसलिए ऐसी वस्तुओ की खोज श्रारम्भ हुई जो मुद्रा-कार्य में हर 
धातुझ्रों का स्थान ले सकें । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि धातु के सिक्‍के 
चलते-चलते घिसते रहते हैं श्रौर इस घिसावट के कारण धातु की मात्रा कम रह 
जाती है, जिससे हानि होती है। इस कारण धीरे-धीरे पत्र-मुद्रा का अ्विष्कार हुमा । 
पत्र-मुद्रा में यद्यपि मूल्यवान होने का गुण तो नहीं होता है परन्तु वह बोक में हल्की 
होने तथा घिल्लावट के दृष्टिकोण से हानिदायक न होने के कारण उपयुक्त होती है। 
शक्तिशाली तथा विश्वसनीय राज्यों की स्थापना और बैंकों के विकास ने तो पत्र- 
मुद्रा का प्रचलन और भी बढ़ा दिया है और बहुमुल्य धातुप्रों की सामान्य कमी के 
कारण संसार के सभी देशों ने इसे अ्रपना लिया है, इसलिए आ्राज के संसार में पत्र- 
मुद्रा ही सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्रा है। 


मुद्रा का महत्त्व (॥॥6 ॥रणाग्राट6 ० ०॥९४)-- 

जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वतंमान युग को मुद्रा का युग कहा 

जाता है । इस संसार का जीवन-रक्त ही मुद्रा है। यदि संसार की तुलना एक विशाल 
मशीन से दी जा सकती है तो शायद यह कहना अनुचित न झलैगा कि जिस तेल से 
यह मशीन चालू है वह मुद्रा ही है। बिना मुद्रा के हमारा सामाजिक, आर्थिक 
अथवा राजनैतिक जीवन समुचित रूप में नहीं चल सकता है। आधुनिक संसार, ने 
अनेक बार यह अनुभव किया है कि जब कभी भी किसी देश की मुद्रा प्रणाली 
बगड़ती है उस देश का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन ही नहीं राजनेंतिक जीवन 
भी चोपट हो जाता है और देश अवनति की झोर चला जाता है। प्रत्येक देश 
यथासम्भव यही प्रयत्न करना है कि अपनी मुद्रा-प्रशाली को नियन्त्रित तथा व्यव- 
स्थित रखे, क्योंकि इससे सन्‍्तोष और उन्नति की अनुकूल दश्ायें उत्पन्न होती हैं। 
इसी उद्दं श्य से लगभग सभी देश अपनी-अपनी मुद्रा व्यवस्था में“उंचित फेर-बदल 
करते रहते हैं । शा 

वेसे भी यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि डालें तो हमें प्रत्येक मनुष्य कुछ न 
कुछ कार्य करता हुआ दिखाई देता है । कोई सड़क बनाता है, तो कोई कॉलिज में 
पढ़ाता है, कोई दफ्तर में काम करता है, तो कोई दिन भर हथौड़ा चलाता है। यदि 
इन सब व्यक्तियों से पूछा जाय कि वे इस प्रकार दिन भर किसनिए जीः तोड़ परिश्रम 
करते हैं तो उत्तर केवल यही' होगा कि वे रुपया कमाते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका 
उ््द श्य मुद्रा प्राप्त करना है। मुद्रा का इतना अधिक महत्त्व इस कारण है कि प्रत्येक 
व्यक्ति की कुछ ग्रावश्यकताए' हुआ करती हैं, जिनका पूरा करना या तो उसके लिए 
आ्रावश्यक होता है या उनको पूरा करने से उसे सुख मिलता है और मुद्रा श्रावश्यकर्ता- 
पूति का सबसे उपयुक्त साधन है । मुद्रा द्वारा विनिमय का कार्य बड़ी सुगमता से 
किया जा सकता है । संसार की प्रत्येक वस्तु मुद्रा के बंदले में प्राप्त की जा सकती है। 
बिना सुद्रा के आवश्यकता-पूति कठिन है । इसके अतिरिक्त वतंमान समाज में मुद्रा ही 
सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्रदान करती है | जिसके पास मुद्रा है उसे संसार के सभी सुख 
प्राप्त हो जाते हैं । निस्सन्देह ऐसी दक्शा में संसार का मुद्रा के पीछे पागल होना 
उचित ही दिखाई पड़ता है ।. 

वर्तमान संसार में मुद्रा का महत्त्व अथवा उसके लाभ निम्न प्रकार हैं :--- 

( १) आर्थिक जीवन की धुरी--मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर 
अरथे विज्ञान चक्कर लगाता है। पीगू (28००) के अनुसार ग्रथंशास्त्र में प्रत्येक 
प्रयत्न, घटना अथवा वस्तु को नापने का एक मात्र माप-दण्ड मुद्रा ही, है। स्मरण 
रहे कि पीगू का दृष्टिकोण व्यावहारिक है । यदि इस' प्रकार के मौप-दण्ड का उपयोग 
न किया जाय तो भ्रथ विज्ञान में न तो.किसी प्रकार की निश्चितता ही लाई जा 
सकती है और न किसी भी बात का ठीक-ठीक पता ही लगाया जा सकता है । विनि- 
मय की सगमता प्रदान करने के कारण मद्रा कलाकौशल, साहित्य, विज्ञान तथा 
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उद्योग सभी के विकास में सहायक होती है । हम अ्रपनी उत्पादित वस्तुओरों को मुद्रा 
में ही बेचते हैं और अपनी श्रावश्यकता की सभी वस्तुएं मुद्रा द्वारा ही खरीदते हैं। 
इसी प्रकार दूसरों की सेवाओ्रों का मूल्य हम मुद्रा में छुकाते हैं और अपनी सेवाओं 
को भी मुद्रा में बेचते कै) उधार का कार्य, व्यापार, वारिएज्य तथा श्रम-विभाजन 
सभी मुद्धा के कारण सम्भव होते हैं | इसी प्रकार बिना मुद्रा के न तो सम्मिलित 
पूंजी कुम्पनियाँ बन सकती हैं और न सरकार ही अपने कार्य को चला सकती है। 
सारांश यह है कि मनुष्य की सभी क्रियाओ्रों का केन्द्र-बिन्दु मुद्रा ही है । 

(२ ) प्रगति का निर्दे शांक--जिस प्रकार किसी भी पुस्तक का अवलोकन 
करने और यह समभने के लिए कि उस पुस्तक में क्या चीज कहाँ पाई जायगी, उस 
पुस्तक का निर्देशाँक (70०8) हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है इसी प्रकार सुद्रा 
हमें किसी देश की श्राथिक प्रगति समभने में विशेष सहायता प्रदान करती है। मानव 
विकास के इतिहास की प्रगति मुद्रा के साथ ही सम्बन्धित है । इस संसार की जटिल 
आ्राथिक व्यवस्था को बनाग्रे रखने और उसकी स्थिरता के लिए मुद्रा महत्वपूर्ण 
साधन है। यह समाज की प्रगति का सूचक है और सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा 
लक्षण है। प्रचलित मुद्रा के रूप तथा मुद्रा की प्रगति की स्थिति को देखकर हम 
सरलतापू्वंक देश की आराथिक उन्नति का पता लगा सकते हैं, क्योंकि मानव ग्रावश्य- 
कताओं की वृद्धि के अनुसार मुद्रा-प्रणाली में भी आवश्यक परिवतंन हो जाते हैं । 

(३ ) पूजीवादी ग्रर्थ व्यवस्था का श्राधार--विशिष्टीकरण ($96०ं&- 
[88007) तथा विनिमय सुविधा की सहायता से समाज में धन का उत्पादन बढ़ाया 
जा सकता है, परन्तु इस विशिष्टीकरण के लिए श्रम-विभाजन आवश्यक होता है, 
जी विनिमय-विकास के बिना उन्नति नहीं कर सकता है, इसलिये मुद्रा का उपयोग 
बहुत आवश्यक होता है । पूजीवादी अरथ॑-व्यवस्था मुद्रा पर ही आधारित है। अत्य- 
घधिक विशिष्टीकरण, व्यापार कीं उन्नति, वारिएज्य और उद्योग तथा समस्त विनिमय 
प्रशाली मुद्रा पर ही निभर है । 

(४ ) मुद्रा वस्तु-विनिमय प्रणाली के सभी दोषों को दूर कर देती 
है--इसमें दो व्यक्तियों की श्रावश्यकताश्रों के पारस्परिक संयोग की आवश्यकता नहीं 
पड़ती, मूल्य की एक सामान्य तथा सामूहिक माप आसानी से हो जाती है, अविभा- 
जीय वस्तुओं के विनिमय में कोई भ्रसुविधा नहीं होती है, किसी भी वस्तु के बदले में 
श्रन्य कोई वस्तु खरीदने में कठिनाई नहीं होती है और बिना किसी कठिनाई के मृल्य 
का संचय किया जी सकता है । 

( १०) मुद्रा पृ जी को गतिशीलता (१४०७॥७) प्रदान करती है--इस 
गतिशीलता के अनेक लाभ हैं । गतिशीलता से श्राथिक विकास की नींव हृढ़ होती है 
श्रौर सभी स्थानों तथा सभी प्रकार के उद्योगों के विकास की सम्भावना पैदा होती 
है । इसके श्रतिरिक्त मुद्रा-प्रणाली का विकास घन को थोड़े से व्यक्तियों के पास 
केन्द्रित करने की प्रवृत्ति रखता है | इससे बचत को प्रोत्साहन मिलता है और बचत 
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के एक बड़े अंश को पूंजी के रूप में उपयोग होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है 
जिससे आ्थिक जीवन उन्नत होता है | झाधुनिक युग में रेलों, जल-मार्गों, गोदाम 
तथा विशालकाय उद्योगों का विकास मुद्रा का ही चमत्कार है। 


(६ ) मुद्रा सामाजिक स्वतनत्रा प्रदान करती है&जिस काल में मुद्रा 
का विकास नहीं हुआ था और सभी प्रकार के भुगतान वस्तुओं और सेवक्डओं में 
किये जाते थे तो श्रमिकों को पूरी तरह से धनी वर्गों पर निभौर रहना पड़ता आया । 
वे अपनी इच्छानुसार स्थान तथा व्यवसाथ का परिवतंन नहीं कर सकते थे । मुद्रा के 
उपयोग ने इस वर्ग को गतिशीलता तथा सामाजिक स्वतन्त्रता प्रदान की है और 
दासता की बेड़ियों को त्तोड़ दिया है । 


( ७ ) मुद्रा ने राजनतिक स्वतन्त्रता को भी प्रोत्साहन दिया है--जब 
कर मुद्रा में चुकाये जाते हैं तो करदाता यह अनुभव करता है कि उसकी,ज़ेब से रुपया 
निकल रहा है| इससे करदाताश्रों में राजनैतिक जाग्रति आती है । < राज्य के संचा- 
लन कायें में अधिक रुचि लेते हैं । इस प्रकार राजनैतिक जाशति उत्पन्न होती है । ु 

( ८) मुद्रा पृथकत्त्व को भ ज़ु करती है-- विनिमय की सुविधा होने के 
कारण व्यापार की उन्नति होती है और मनुष्यों का पारस्परिक सम्पर्क बढ़ता है । 
पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण ग्राथिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय 
तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप बढ़ता है । 

( € ) वर्तमान भौतिक सभ्यता का आधार--यह स्पष्ट है कि हमारी 
वतंमान भौतिक उन्नति का सबसे बड़ा कारण मुद्रा का विकास ही है। भौतिक 
सभ्यता के विकास में मुद्रा का महत्त्व अ्रधिक है। 

(१०) उपभोक्ता को लाभ-मुद्रा का उपयोग उपभोक्ता को व्यय कै 
विभिन्न शीर्षकों को सीमान्त उपयोगिताश्रों की तुलना करने में सहायता देता है और 
इस प्रकार उसके संतोष को अधिकतम करने में सहायक होता है । 
निष्कर्ष -- 

सारांश यह है कि आधुनिक संसार में मुद्रा का महत्त्व बहुत अधिक है । 
सामान्य रूप में मुद्रा ने आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष और परोज्ञ सन्‍्तोष, श्रम-विभाजन, 
पू जी तथा श्रम की गतिशीलता तथा उत्पत्ति के साधनों के संग्रह करने में सहायता दी 
है । मुद्रा का महत्त्व इससे भी स्पष्ट होता है कि मुद्रा प्रणाली की प्रत्येक गड़बड़ का 
देश की अर्थं-व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-प्रसार ([7480०॥) तथा 
अवसाद ([0८9728&07) के गम्भीर परिणामों से आज का संसार भली-भाँति परिचित 
है। पृ जीवादी प्रणाली की तो जान ही मुद्रा है और समाजवादी अ्रथं-व्यवस्था में भी 
कम से कम लेखे की इकाई (एप्मा। ० 80००ए॥० के रूप में मुद्राका उपयोग झाव- 
इयक है । एक सुसंगठित समाज के लिए मुद्रों आवश्यक है । उपभोक्ताओ्रों के हष्टिकोण 
से मुद्रा का महत्त्व इसलिए है कि मुद्रा का उपयोग उन्हें* अपना निर्शाय सूचित करने 
भोर उसी के अनुसार वस्तुयें और सेवायें खरीदने में सहायता देता है | उत्पादक के 
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दृष्टिकोश से भी यह लाभदायक है, क्योंकि इससे उसे उत्पत्ति के साधनों को जुटाने, 
कच्चा माल खरीदने और पूजी प्राप्त करने में सहायता मिलती है । 


मुद्रा के दोष 
म (एएत$ ० (०९५) 
* जहाँ मुद्रा में इतनी अ्रच्छाइयाँ हैं वहाँ इसमें कुछ दोष भी हैं। इन्हें संक्षेप में 

ग्रगरे-शुष्ठ पर बताया गया है :-- 
() मुद्रा के नेह्रिक दोष-- 

साधारण बोलचाल में बहुधा ऐसा कहा जाता है कि संसार की सभी 
बुराइयों की जड़ मुद्रा है ।” यह मनुष्य में लालच तथा मोह उत्पन्न करके शोषण की 
प्रवृत्ति को जन्म देती है और मनुष्य को धोखेबाजी, बेईमानी तथा पाप के सांग पर 
ले ज्ञाती है ६ सुद्ण के पीछे चोरी, डकैती और हत्या का होना एक साधारण सी 
घटना है। मानव समाज़ से पारस्परिक प्र म को यह गहरी चोट पहुँचाती है। यही 
कारण है कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि मुद्रा मनुष्य के लिए एक अभिशाप बन 
गई है । 

इस सम्बन्ध में हमें याद रखना चाहिए कि ये दोष यथाथे में मुद्रा के दोक 
नहीं हैं बल्कि मनुष्य के स्वभाव के दोष हैं । मुद्रा का आविष्कार विनिमय की 
सुविधा के लिए हुआ्ना था, श्रतएव मुद्रा प्राप्त करने का उद्ृंश्य वास्तव में वस्तुएं" 
और सेवाएं प्राप्त करना होना चाहिए, जो मुद्रा की सहायता से श्रासानी से प्राप्त 
की जा सकती हैं, परन्तु मनुष्य इस उद इ्य को भूल जाता है और मुद्रा-प्राप्ति स्वयं 
अपना उद व्य बन जाती हैं। सारी बुराइयों की जड़ यही है, परन्तु मानव स्वभाव 
की देखते हुये इस बुराई को रोकना भी मुश्किल है । 
0) मुद्रा के श्राथिक दोष-+ 

झ्राथिक हृष्टिकोण से भी मुद्रा के श्रनेक दोष हैं-- 

(१) ऋयणाग्रस्तता में वृद्धि- मुद्रा उधार लेने तथा उधार देने की 
क्रियाओ्रों को सरल बना देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि उधार लेने की 
झादत को प्रोत्साहन मिलता है श्रोर समाज में श्रपव्यय बढ़ता है । 


(२ ) अति-पू जियन एवं अति-उत्पादन को प्रोत्साहन - इसके अति- 
रिक्त उद्योग तथा व्यवसाय में यह प्रवृत्ति श्रति-पु जियन (0ए८-०४.शॉ84४00) तथा 
झति उत्पादन (0ए७-97000000॥) को बढ़ाती है, जिनके कारण समाज और भ्रर्थ 
व्यवस्था को,भारी हानि पहुँचती है । 


( ३ ) मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का अभाव--बीसवीं शताब्दी का अनु- 
भव बराबर यही रहा है कि मुद्रा के मूल्य और कीमतों में निरन्तर परिवर्तन होते 
रहते हैं | मुद्रा के मूल्य में इन परिवतंनों का समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग-झलग 
प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी तो यह समाज के लिए घातक होता है। इन परि- 
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बर्तनों के कारण झ्राथिक जीवन में अ्रनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, जो व्यापार, 
व्यवसाय तथा उद्योग की उन्नति के लिए अनुपयुक्त होती है । 

( ४ ) मुद्रा के उपयोग से पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की उन्नति-- 
इस प्रणाली के श्रन्तगंत उत्पत्ति के साधन केवल थोड़े से व्यक्तियों के पास इकट्ठ हो 
जाते हैं और जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता है, वेसे-वेसे धनी वर्ग और अधिक धनी, होता 
जाता है तथा निर्धन वर्ग की निर्धनता बढ़ती जाती है | इस प्रकार समाज _में श्राय 
के वितरण की घोर विषमताएं उत्पन्न होती जाती हैं, जिनके कारण सामाजिक तथा 
राजनैतिक भ्रसनन्‍्तोष बढ़ता है और कऋान्ति तथा श्रान्तरिक “उपद्रव प्रोत्साहित 
हीते हैं । श्रमिकों को तो विशेष हानि होती है | वर्तमान मजदूरी प्रणाली के सभी 
दोष एक प्रकार से मुद्रा की ही देन हैं | बेरोजगारी तथा व्यापार चक्र (छेप्र॥ं०85 
(४०७८७), जिन्होने पूजीवादी संसार में आतडू मचा रखा है, भी इसी के 
परिणाम हैं । 


(५) मुद्रा मानव त्याग तथा सनन्‍्तोष की वाह्मतविक माप नहीं होती 
है---मुद्रा और ऋणःशक्ति एक ही वस्तु के दो नाम नहीं हैं | मुद्रा के पास में होते 
हुये भी यह आवश्यक नहीं है कि एक मनुष्य उसके बदले वस्तुएं और सेवाएं खरीद 
सके । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ मुद्रा-प्रसार के कारण जम॑नी में ऐसी स्थिति उत्पन्न 
हो गई थी कि मुद्रा के बदले में कुछ भी नहीं खरीदा जू सकता था । 

(६ ) मुद्रा स्वयं सर्व शक्तिमान बन जाती है--मुद्रा के मनुष्य का दास 
बनने के स्थान पर स्वयं मनुष्य मुद्रा का दास बन कर रह जाता है, जिसके मनुष्य का 
पतन हो जाता है। 
क्या इन दोषों के होते हुये भी मुद्रा का उपयोग होना च।हिए-- 

उपरोक्त दोषों को देखने के पश्चात्‌ इस प्रइन का उठना स्वाभाविक ही है कि 
इतने दोषों के रहते हुए भी कया हमें मुद्रा का उपयौग करना चाहिए ? क्‍या हम बिना 
मुद्रा के काम नहीं चला सकते हैं ? याद रहे कि मुद्रा का परित्याग करने का अर्थ 
केवल यही होता है कि हम फिर से वस्तु-विनिमय प्रणाली पर उतर श्राएँ। आधु- 
निक युग में यह सफल हो सकेगी या नहीं; इसके सम्बन्ध में निश्चयपुवंक कुछ कहना 
कठिन है । जहाँ तक पु जीवादी श्रथं-व्यवस्था क्षा सम्बन्ध है, शायद बिना सुद्रा के 
काम न चल सके, क्योंकि वस्तु-विनियय की कठिनाइयाँ बहुत गम्भोर हैं, परन्तु 
नियन्त्रित श्रथें-व्यवस्था में वस्तु-विनिमय प्रणाली एक बड़े श्रंथ तक सफल हो सकती 
'. है। समाजवादी रूस में मुख्यतया चीन सें इस समय भो इसकः पर्याप्त महत्त्व है 
परन्तु उपरोक्त देशों में भी वस्तु-विनिमय प्रणाली का उपयोग एक सीसित अंदर तक 
ही किया गया है। चीन में वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा-विनियम-एक दूसरे के विकल्प 
'(8&6७748079०) के रूप में प्रचलित हैं । समाजवादी देश भी मुद्रा के उपयोग 
के लाभों को भली-भांति समभते हैं और मुद्रा का पूरांतया परित्याग नहीं करते हैं । 
कम से कम लेखे की इकाई के रूप में तो इनके लिए भी मुद्रा का उपयोग आवश्यक 
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है। मुद्रा के गुणों तथा दोषों की तुलना करने से भी यही पता चलता है कि दोषों की 
श्रपेक्षा लाभ अधिक महस्त्वपूर्ण हैं । 


समाजवादी श्रथ॑-व्यवस्था में मुद्रा का महत्त्व-- 


उपरोक्त विवेचन में हमने एक स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मुद्रा के 
महत्त्व पर प्रकाश डाला है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक समाजवादी अर्थ 
व्यवस्था में मुद्रा का कोई महत्त्व नहीं है । यहाँ तक कहा जाता है कि समाजवादी , 
अ्रथ॑-व्यवस्था ($0०ैव४ ४0०0०7०॥9) मुद्रा के बिना काम चला सकती है भ्ौर इस 
प्रकार उसके दोषों से भी मुक्त रह सकती है । लेकिन वास्तविकता कुछ भर है । 
यह कहना बिल्कुल असत्य है कि एक समाजवादी नियोजित श्रथे-व्यवस्था सुद्रा के 
बिना काम चला सकती है । भले ही किसी समाजवादी देश में भूमि और पूंजी का 
राष्ट्रीकरण कर 'लिया गया हो (और इसलिए लगान तथा ब्याज व्यक्तियों को दिया 
जाना बन्द कर दिया गयई,हो ), किन्तु फिर भी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती ही है । 
इसका एक स्पष्ट कारण है। प्रत्येक देश में, चाहे वहु पुजीवादी हो या समाजवादी, 
झाथिक साधनों की दुलेभता कुछ न कुछ रहती ही है, श्रतः यदि इनका चतुराई से 
शोर सितव्ययिता के साथ उपयोग नहीं किया गया तो देश का भला होना कठिन है । 
साधनों के कम या श्रधिक होने का हिसाब लगाने के लिए किसी उपयुक्त वस्तु को 
श्रावश्यकता पड़ेगी और इप्त कत्त व्य को मुद्रा जितनी कुशलता से सम्पादित कर 
सकती है उतनी कुशलता से कोई श्रन्य वस्तु नहीं कर सकतो। यही कारण है कि रूस 
में भी मुद्रा का उन्मूलन नहीं किया जा सका । ट्रॉटस्की के कथनानुसार :-- 


जब तक किसी पक्की प्रकार की मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जायगा: उस 
समय तक व्यापार सम्बन्धी हिसाब-किताब (00॥शा०ल्ं॥) ॥००0४॥४॥78) करने के 


प्रयत्त का परिणाम सिवाय अ्रधिक गड़बड़ कर देने के और कुछ नहीं हो 
सकता ।॥ 


इस विषय भ्में प्रोफेसर हाम का कथन भी उल्लेखनीय है :--- 


भले ही उत्पादन के लक्ष्य कोई त'नाशाही शासक (004०7) ही क्‍यों 
न निश्चित करे, फिर भी देश के विभिन्न साधनों को उसकी विभिन्न आवश्यकताओं के 
पूरा करने के लिये लिए इस प्रकार बाँटा जाना पड़ेगा कि किसी पर श्रनुचित रीति से 
अधिक व्यय तन किया जाय और किसी पर कम न किया जाय । यह काम सम-सीमांत 


उपयोगिता के सिद्धान्त के अनुसार ही किया जा सकता है और इसके लिए मुद्रा की 
आवश्यकता होगी ।/* 
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“अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की ग्र्थ-व्यवस्था क्‍यों न हो 
मुद्रा के उपयोग के बिना कुशलतापूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता है। यह सम्भव है 
कि कुछ छोटे-छोटे समाज अलग रह कर मुद्रा के बिना काम चला लें श्रौर बहुत पिछड़ी 
दह्ाओ्ं में वस्तु विनिमय ही पर्याप्त रहे । हम एक ऐसे श्राधुन्िक समाज की कल्पना 
भी कर सकते हैं जिसका नियोजन इतना पूर्ण हो कि उसमें सुद्रा का उपयोग न करना 
पड़े | किन्तु बहुत प्राचीन युग की और सम्भवतः बहुत दूरस्थ भविष्य की इन शअमौद्रिक 
प्रथ॑ व्यवस्थाशं के बीच हमें ऐसे श्रनेक समाज मिलेंगे जो कि अनेक बातों भ एक 
दूसरे से बहुत भिन्न हैं, किन्तु उन सभी में मोद्रिक भ्र्थ व्यवस्थ? विद्यमान होगी । 
प्रन्य सब व्यवस्थाएँ बदल रही हैं; लेकिन मुद्रा की व्यवस्था श्रब भी विद्यमान है। 
इससे यह निष्कर्ष निक़लता है कि यह मनुष्य-कृत व्यवस्था ( अर्थात्‌ मुद्रा ) समाज के 
लिए महत्त्वपूर्ण है, भले ही उसका संगम पू'जीवादी भ्राधार पर हुआ हो या समाज- 
वादी आधार पर। हाँ यह मानना पड़ेगा कि समाजवादी “-श्र्थ-व्यवस्था में 
भुद्रा का स्वभाव वह नहीं रहता है जो कि पु जीबादी श्रर्थ-व्यत्नस्था में पाया जाता है । 
पू“जीवादी ग्र्थ॑-व्यवस्था में मुद्रा उपयोगिता पर शासन करती है, किन्‍्तु समाजवादी 
अ्र्थ-व्यवस्था में उपयोगिता मुद्रा पर शासन करती है श्रर्थात्‌ समाजवादी अर्थे- 
व्यवस्था में मुद्रा एक साधन होता है श्रोर उद्दश्य होता है जन-कल्याण, जबकि 
पू'जीवादी श्र्थ-व्यवस्था में 'चयलता' (0।८४८०१८५५) साधन होता है और. मुद्रा प्राप्त 
करना इसका उद्दद्य । है 


नियोजित अथ-व्यवस्था में मुद्रा का रथान-- 


एक नियोजित भ्रथ॑-व्यवस्था (?]#7०6 6००॥०7५) में भी मुद्रा का बड़ा 
महत्व होता है । देश की सरकार आयिक विकास के कार्यक्रम तभी हाथ में लेती है 
जब उसवे पास मुद्रा (वित्त) का प्रबन्ध हो । साधारुणतः विशाल ग्राथिक विकास 
कार्यक्रमों के लिए कर द्वारा या ऋणा द्वारा पर्याप्त रुपया प्राप्त नहीं हो पाता । ऐसी 
(दशा में सरकार को घाटे वाले अथ॑-प्रबन्ध (शीला पाक्षाणा8) की आसप लेना 
पड़ता है; जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में अपरिवर्ततशील पतन्र-मुद्रा 
/निकालनी पड़ती है। साथ ही, योजना अधिकारी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि 
'निर्यात बढ़े और श्रायात कम से कम हों, जिससे बहुमूल्य विदेशी विनिमय एकत्र हो 
झौर फिर उसे बाहर के देशों से यान्त्रिक सामान मंगाने में खर्च किया जाय। अ्रतः 
तरह-तरह के नियन्त्रणों का उपयोग किया जाता है, जिन सबका लक्ष्य मुद्रा का 
'प्रबन्ध करना ही है । 
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परोक्षा-प्रइत 
ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी०, 
(१ ) “मुद्रा एक अच्छा सेवक है, किन्तु बुरा स्वामी है।” (१६६४, १६५२ 5) 


(२) मुद्रा का जन्म कैसे हुआ ?.... (१९५६ 8) 
(३) द्रव्य के विकास का महत्त्व और उसके आथिक और सामाजिक प्रभावों का 
विवेचन कीजिए (१६६१ 8) 


झागरत विव्वविद्यालय, बी० काँम०, 

(१) “मुद्रा अर्थशास्त्र की गति केन्द्र है ।” विस्तारपुर्वक व्याख्या कीजिए। (१९६१) 

(२ ) मुद्रा के आथिक, सामाजिंक एवं राजनैतिक महत्त्व का विवेचन कीजिए 
(१६६० $) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १) आधुनिकअथेव्यवस्था वाले. समाज में मुद्रा का क्या स्थान है--इसका विवे- 


चन कीजिए । -, * (१६६४) 
(२ ) हमारे समाज में सुद्रा का क्या महत्त्व है।इस पर प्रकाश डालिए। क्या 
आज का आर्थिक समाज बिना मुद्रा के रह सकता है । (१९५६९) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० काँम०, 

( 4 ) ॥080755--() )४०॥6ए ॥8$ छ0 छ/009070085, ४8५5 (70जतश', | 8 
740 30 शव ॥ 0द्या 06 जीत पर... ठिपा ॥ 8 850 ए0०पात 830 ती॥ 
[0 080 0०78९, (9) ४(०076ए 00707065 .(0 999 ॥5 ए४९। 70]6 
टएथा 0 8 30ण०ंभीड ९0णाणाए।ए, (96) 

(«२ ) स्पष्ट समभाइये कि किस प्रकार एवं किस सीमा तक विनिमय व्यवहारों में 
मुद्रा का प्रयोग करने से वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हो गई ? (१६५८) 

बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(  ) ए807858 6 $०शं०8४ जंग परा00ए एशणिए$ 07 76 छ>00प०९ 
870 ६6 ०075ए705 (96) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० काँम०, 

( १ ) द्रव्य के विकास का महत््वऔर उसके झ्राथिक और सामाजिक प्रभावों का 
विवेचन कीजिए | (बी० ए०, १ ६६०) 

( २ ) द्रव्य इसलिए लाभदायक है क्योंकि आथिक इकाइयां आत्म-निर्भर (8० 
57४८४) नहीं वरन्‌ ये परस्पर निभैर होती हैं ।” (लैस्ट वी० चैन्डलर) 
स्पष्टीकरण कीजिए (बी० कॉम ०, १६६०) 

सागर विश्वविद्यालय, बीं० काँम०, 

( १ ) आधुनिक आर्थिक जीवन में द्रव्य क्‍यों प्रावइ्यक है ? द्रव्य का किन कार्यों में 
उपयोग होता है ? (१९६१) 





अध्याय २ 
मुद्रा की परिभाषा 


(0शथीणंधंणा ० 'श०ा००) 





मुद्रा शब्द का श्रथें -- ' 
शब्दव्युत्पत्ति के अनुसार (5(श70०00ह049) श्रग्रजी भाषा का शब्द मनी 
(१/०॥८५), जिसके लिए हिन्दी में मुद्रा! दाब्द हैं, लैटिन भाषा.के दाब्द मोनिदा 
(४०7०६) से बना है। मोनिटा, देवी जुनो (00१065$ 3ए॥0) का प्रारस्सिक नाम 
है, जिसके मन्दिर में रोम ((२०॥7८) की मुद्रा का निर्माण किया जाता था। इटली को 
प्राचीन कथाओं में जुनो स्वर्ग की रानी का नाम है १ यही कारण है कि मुद्रा को कुछ 
लोगों ने स्वर्गीय भ्रानन्द का प्रतीक साना है इसलिए शायद इस देवी के मन्दिर में 
मुद्रा बनाने का काम किया जाता था । लैटिन भाषा में इस समम मुद्रा के लिए जो 
शब्द पाया जाता है वह पेक्यूनिया” (?€०४॥४) है | यह शब्द पेकस” (2८८७७) से 
बना 5, जिसका श्रथं पशु-सम्मत्ति से होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि रोम में भी 
किसी काल में, भारत की भांति, पशुओं को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता रहा 
होगा और इसी कारगर मुद्रा तथा पशु-सम्पत्ति दोनों का एक ही अर्थ लगाया गया है| 
अ्रथंशास्त्र के विषय में कीन्‍ज (]( ०५7८४) का कहना है कि “इस विज्ञान ने 
परिभाषाओ्ं से श्रपना गला घोंट डाला है।! इतनी पर्रिंभाषाएं जमा हो गईं है कि 
उनको पढ़ कर श्रथ॑शास्त्र तथा उसकी प्रकृति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निरचय 
कर लेना कठिन है, क्योंकि इन परिभाषाओं में भारी भिन्नताएं हैं। कीनज का यह 
कथन मुद्रा पर भी पूर्णतया लागू होता है । इस शब्द की भी अनेक परिभाषाएँ हुई 
& हैं, जिनमें इतना अधिक श्रन्तर पाया जाता है कि एक साधारण व्यक्ति उलभन में 
पड़ सकता है | बारबेरा ऊटन (छ808/8 ५४००॥८०) ने ठीक ही कहा है कि “जय 
कभी छ. श्रथ॑ंशास्त्री एकत्रित होते हैं तो उनके सात श्रलग श्रलण मत होते हैं |” 


. कमाल ए८णा०ग्ाए $ इ्थांत 40 ॥9ए6 डा 860 व8टा जात 
96८॥7075 _. (3. 'घ. एुढ्ज़ाल8 ; 3८०ए९ काब 24शाए7वंड रा 20/[7 &छथद। /20- 
#४००/7, 9. 753. ) हु 

2. एगडलालएशः डंज 8000णा535 6 इधा९००6 (676 6 5९एछशा 
०शग075,/ (ऐक्वातभवा३ जै0000॥ ; सककाशाई (शा #एणा0फांट8, 27, 74 / 
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सौभाग्य से मुद्रा की परिभाषाश्रों में जो श्रन्तर है उसके आधार पर कुछ विशेष 
दृष्टिकोण बनाए जा सकते हैं और विभिन्न श्रथंशार्त्रियों दरा की गई परिभाषाश्रों 
का इन दृष्टिकोणों के भ्नुसार निम्न प्रकार वर्गकरण किया जा सकता है प लय 
(] ) परिभाषाश्रों की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण 
परिभाषाश्रों की प्रकृति के श्राधार पर उनके तीन वर्ग सम्भव हैं :-- 


वर्शनाताक :- “थद्रा वही है जे हे - (कवर्स) 

रे वैधानिक :- “कोई मी कसदु जो राज्य द्वाए उद्रा कषोषित कंर दी 
) जाय, मुद्रा ढो जाती है।”” ु (नैपए) 
सामान्य) , “पद्गा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति ग्रप्त हो ।' 

ल्‍) ति। (शैलियमेन) 


कर 
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द्रैँ संकुचित ४ पु ऐसी कतु है जो उस वस्तु की औरसंकेत करती 
हक जोकि कुक के आतन मेंक अन्य दवित्वो को 
६4 ु निपटने में।वस्तत छउप से ग्रहण की जाती है।(शबटपन) 
विस्तृत :- अिद्गा वही है जे इद्रा का कार्य करे।?.. (विदरस्‍स) 
डंचित' :-“ऊुद्रा कोई भी ऐसी पहस्तु है जो विनिमय के माध्यम के 
उचित - 55002 2 88408 है और 
जी सामान्य रपये ऋणों के अंतिम गुगतान में 
स्वीकार होती है।?? (ऐली) 


[नेष्क॒थ | 


0 ा एप ० 
५५ हल 2; 0५ | 


रे 
श्र 


उद्रा वह वरतु है जिले एक विस्तृत क्षेत्र यें विनिमयके माध्यम 
कीमत के मान, के 830 तथा कीमतों के संचय 
रस 
स्पतंा, किपृत एवं सामान्य स्वीकृति ग्राप्त हो, केवल विधि ग्राहय मुद्रा 
(न ही मुद्रा का क्षेत्र ऐीमित रखना अनुचित है। 





(१ ) वर्णोनात्मक परिभाषाएँ-- 


इस वर्ग में मुद्रा की उन सब परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाता है जो 
कि परिभाषा के स्थान पर वर्णन को अधिक महत्त्व देती हैं। ये प्रिभाषाएं यह्‌ 


| 


बताने के स्थान पर कि झुद्रा क्‍या है, सुद्रा कौ विदेषताओं का वर्णन करती हैं । इससे 
ये परिभाषाएँ व्यावहारिकता के हष्टिकोण से श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होती हैं । ऐसी 
सभो परिभाषाओ्रों को हम वर्णनात्मक परिभाषाएं (0680779४ए० ॥0८770075) 
कह सकते हैं । इस वर्ग के महत्त्वपुर्ण लेखक बिदरस (प्रध४८ए ५787०७)$टामस 
([॥07795) तथा सिजबिक ($ं672ए7०८) हैं। उपरोक्त सभी लेखकों के अनुसार मुद्रा 
को समभने से पहले यह समझ लेना श्रावश्यक है कि मुद्रा की आवश्यकता किस लिए 
पड़ती है और मुद्रा का उपयोग किन-किन कठिनाइयों को दूर करने तथा किन किन 
आ्रावश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इससे हम यह पता चल 
जायगा कि मुद्रा के कार्य क्‍या हैं। तत्पश्चात्‌ जो-भी वस्तु अथवा पदार्थ इन कार्यों 
'को सम्पन्न करेगा वह मुद्रा कहलाने का अधिकारी होगा । 

विदरस के अनुसार ' मुद्रा वही है जो सुद्रा का काम करे ।+” विदरस के 
अनुसार, मुद्रा के चार प्रमुख कार्य हैं--विनिमय के माध्यम का कार्य करना, सभी 
वस्तुओं की कीमत को श्राँकना, मूल्य का .संचय करना तथा .उधार की लेन-देन में 
सुविधा प्रधान करना । जो कोई भी वस्तु इन चारों कार्यो को सम्पन्न करेगी वही 
मुद्रा कहलायेगी, चाहे उसके रूप और गुण कुछ भी क्‍यों न हों । 
५ इसी प्रकार का हृष्हटिकोण सिजविक का भी है । 
टासस के अनुसार--- सुद्रा सघुदाय के अन्य सभी सदस्यों के अपर एक प्रकार 
।का अभ्रधिकार, कुछ देने का एक प्रकार का श्रादेश श्रथवा वचन है, जिसे उसका स्वामी 
भ्रपनती इच्छा से कभी भी प्रवृत्त करा सकता है यह स्वयं साध्य' नहीं है, वरतन्‌ 
प्रन्य व्यक्तियों की सेवाओशों पर अधिकार जमाने को एक साधन मात्र है|” 
' दोष-- ; 
ह परग्तु यह हष्टिकोण तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरता, क्योंकि वर्णन 
'लैथा परिभाषा में भारी श्रस्तर है। किसी वस्तु के गुणीं तथा कार्यो की व्याख्या केवल 
उसका वर्णन हो सकती है, परिभाषा नहीं । परिभाषा में तो वर्ग (ठ&॥7ए») तथा 
वचिशेषक अन्तर ()श/०7४9) का उल्लेख करना आवश्यक होता है । यदि मनुष्य 
के विषय में हम यह कहें कि यह चलता है, सोचता है तथा बात करता है तो 
निस्सन्देह यह मनुष्य का वर्णन तो हो जायगा, परन्तु उसकी परिभाषा नहीं हो 
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सकती । अतः तक॑ के दृष्टिकोण से विदरस तथा सिजविक की परिभाषाएँ उपयुक्त 
नहीं हैं, यद्यपि ये परिभाषाए सरल हैं और व्यापारिक जीवन में इनसे काम चल 
सकता है । 

(२ ) वेधानिक परिभाषाएँ-- 

« इईसरे वर्ग में मुद्रा की उन सब परिभाषाश्रों को शामिल किया जाता है जो 
मुद्रा के राज्य सिद्धान्त ($क्‍86 ॥॥००ए ० (०7०८७) पर आधारित हैं । इस वर्ग 
की परिभाषाओं को हम वेधानिक परिभाषाएँ (.०88 /0०70078) कह सकते हैं । 
मुद्रा के राज्य सिद्धान्त के अनुसार आ्थिक सम्बन्धों में सबसे आवश्यक चीज ऋण 
है, अतएव मुद्रा वही वस्तु हो सकती है जो राज्य की ओर से ऋण चुकाने का साधन 
घोषित कर दी जाय ओर यही कारण है कि विधान में मुद्रा का उल्लेख केवल ऋण 
के ही सम्बन्ध में किया जाता है ।* 

जम॑न अ्र्थंशास्त्री नेप (7879) तथा ब्रिटिश भ्रथंशास्री हॉट्र (890९९) 
मुद्रा की परिभाषा इसी- दृष्टिकोण से करते हैं । नंप के श्रनुसार कोई भी वस्तु 'जो 
राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है ।* 


नेप ने सुद्रा के सम्बन्ध में वेधानिक दृष्टिकोश अपनाया है और मुद्रा के 
प्रचलित रूप पर अधिक ध्यान दिया है | सभी जानते हैं कि ग्राधुनिक जगत में मुद्रा 
का उत्पादन सरकार के हाथ में होता है श्रौर कुछ वस्तुएं सरकार की औ्रोर से मुद्रा 
घोषित कर दी जाती हैं। ये सभी वस्तुएं मुद्रा के रूप में चालू रहती हैं। इसका 
स्वीकार करना कानून द्वारा अनिवाय कर दिया जाता है। जो व्यक्ति इनके रूप में 
भुगतान लेने से इन्कार करता है उसे राज्य दण्ड देता है। यही कारण है कि बहुत 
सी ऐसी वस्तुए भी मुद्रा के रूप में चालू हो जाती है जिन्हें यदि सरकार मुद्रा घोषित 
न करती तो कागज के टुकड़े के रूप में कुछ भी कीमत नहीं हो सकती है, परन्तु 
सरकार द्वारा मुद्रा घोषित हो जाने के कारण उसकी कीमत इतनी अ्रधिक हो जाती 
है । अतः जब सरकार कागज के नोटों का विमुद्रीकरण कर देती है, भ्रर्थात्‌ जब उनके 
पीछे से वैधानिक दबाव हटा लिया जाता है तो उन्हें कोई भी मुद्रा के रूप में स्वीकार 
नहीं करता । इन बातों से पता चलता है कि मुद्रा के भीतर सामान्‍य स्वीकृति का जो 
गुरा है वह राज्य द्वारा ही उत्पन्न किया गया है । 
हॉट्र (प्र4ज्ञा7०१) ने नेप का दृष्टिकोश अपनाते हुए भी नैप की परिभाषा 
में कुछ सुधार करने का प्रयास किया है। उन्होंने मुद्रा को एक ओर तो विधि ग्राह्म 
(.८४०। ॥०॥0७) वस्तु कहा है अर्थात्‌ एक ऐसी वस्तु जिसे ऋणों तथा कीमतों 
के भुगतान, में कानूनी रूप में स्वीकार करना अनिवायं हो और दूसरी ओर हिसाब 
की इकाई (ए7॥ ० 2०००णा४) कहा है श्र्थात्‌ एक ऐसी वस्तु जिसमें सभी प्रकार 
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की कौमतों का हिसाब रखां जाथ । दूसरे शब्दों में मुद्रा का कार्य न केवल अनिवाय॑ 
स्वीकृति है बल्कि वह क्रयःशक्ति के रूप में भी काय॑ करती है । निस्सन्देह हॉर्ट् की 
परिभाषा नेप की परिभाषा से कुछ अच्छी है । परन्तु दोनों परिभाषाश्रों में हष्टिकोश 
का कोई भी अन्तर नहीं है । 

यद्यपि नेप की परिभाषा वैधानिक एवं व्याहारिक रूप से सही प्रतीत होती 
है, परन्तु वास्तव में वह उतनी सही नहीं है । स्वयं नेप के देश जमेनी में साक्षारुण 
परिस्थितियों के काल में इस परिभाषा की कमजोरी प्रकट हो गई थी । 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ जम॑नी में भीषरा मुद्गरा-प्रसार हुआ था । कारण यह 
था कि युद्ध काल में जम॑ंन सरकार ने पत्र-मुद्रा की अत्यधिकः निकासी द्वारा आय 
प्राप्त की थी । पत्र-मुद्रा इतनी अधिक हो गई थी और कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही 
थीं कि मुद्रा पर से जनता का विश्वास उठ गया था । परिणाम यह हुआ कि लोगों 
ने कागज के नोटों को स्वीकार करना बन्द कर दिया । हजारों नोटों के बदले में भी 
एक समय का भोजन प्राप्त करना कठिन हो गया था और सभी विनिमय काये वस्तु- 
विनिमय द्वारा होने लगे थे । जम॑ंन सरकार ने कड़े नियमों द्वारा मुद्रा की स्वीकृति 
को बनाये रखने का प्रयत्न किया । उसे स्वीकार न करने वाले के लिए मृत्यु दण्ड 
रख। गया, परन्तु फिर भी मुद्रा पर विश्वास न जम सका | श्रन्त में, जमंन सरकार 
को यह घोषणा करने पर वाध्य होना पड़ा कि सरकार पत्र-मुद्रा को भूमि के ट्रुकड़ों में 
बदलने की गारण्टी देती है । इसके पश्चात्‌ ही धीरे-धीरे मुद्रा में विश्वास पुनः स्थापित 
हुआ । इस उदाहरण से पता चलता है कि राज्य की सारी शक्ति मुद्रा के पीछे होते 
हुए भी राज्य द्वारा घोषित मुद्रा चालू न रह सकी | इससे स्पष्ट है कि स्वीकृति 
यथार्थ में राज्य की घोषणा अथवा उसकी शक्ति पर निर्भर नहीं होती, वरन्‌ जनता 
के विश्वास पर निर्भर होती है । सरकार द्वारा घोषित वस्तु मुद्रा के रूप मे तभी तक 
चल सकती है जब तक कि उस पर जनता का विश्वास है। इस विश्वास के उठते 
ही उसका चलन रुक जाता है। इसी विश्वास को बनाये रखने के लिए ही पत्र-मुद्रा 
के पीछे प्रायः किसी न किसी प्रकार की बहुमुल्य धातु की आड़ रखी, जाती है । 

नेप की परिभाषा का एक दोष और भी है । अ्रथशासत्र में केवल ऐसे हस्तांत- 
रण के काये को विनिमय कहा जाता है जोकि ऐच्छिक तथा स्वतन्त्र हो, परन्तु यदि 
मुद्रा की स्वीकृति राज्य द्वारा अनिवायं कर दी जाय तो फिर इससे विनिमय कार्य की 
स्वतन्त्रता ही समाप्ठ हो जाती है और ऐसा हस्तान्तरण॒ कार्य सच्चे अ्रथं में विनिमय 
नहीं रहता है | नंप ने अपनी परिभाषा इतिहास के आधार पर बनाई और उसकी 
नियमितता पर अधिक जोर दिया है, परन्तु उसकी परिभाषा तक की» कसौटी पर 
सही नहीं उतरती है। 

इन दोषों को ध्यान में रखते हुए हॉट्र ने अभ्रपनती परिभाषा में इस प्रकार 
परिवर्तन किया है कि “मुद्रा के दो पहलू हैं--प्रथम, यह लेखे की इकाई है और 
दूसरे, यह विधि ग्राह्म (८28! 7७४02) है ।” इस प्रकार उन्होंने नेप के दृष्टिकोण 
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के साथ साथ मुद्रा द्वारा क्रयःशक्ति के रूप मे किये जाने वाशकार्य को भी सम्मिलित 
कर लिया है । ह 
(३ ) सामान्य स्वीक्षति पर आधारित परिभाषाएँ-- 

तोसरे वर्ग में थे परिभाषाएं सम्मिलित हैं जो मुद्रा की सामान्य स्वीकृति 
ग्रथवा" सर्वग्राह्मता (ठशाधाध/ 3०००७४०॥४) पर श्राधारित हैं। इस वर्ग को 
परिशशषाश्रों में भो परस्पर काफी श्रन्तर हैं और दो प्रकार की परिभाषाए ह प्ट- 
गोचर होती हैं । कुछ विद्वानों ने ती मुद्रा को संकुचित श्रर्थ में उपयोग किया है श्रोर 
कुछ ने उसके विस्तत श्रर्थ लगाये हैँ। इस वर्ग की प्रमुख परिभाषाए निम्न प्रकार हैं: -- ' 

( १ ) वाकर (४८०४)-- मुद्रा वह है जो वस्तुएं खरीदने के शोधन में 
तथा ऋणों का अ्रन्तिम भुगतान करने में स्वतन्त्रतापृबंक हस्तान्तरित होती रहती है 
गौर इसे चुकाने वाले व्यक्ति के चरित्र अथवा उसकी साख का ध्यान नहीं रखा जाता 
ओर साथ ही जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है उसका ऐसा विचार नहीं होता कि वह 
स्वयं इसका उपयोग करे बल्कि वह किसी समंय उसे विनिमय द्वारा हस्तान्तरित कर 
देता है ।7 

इस परिभाषा के अनुसार चैक, हुन्डी आ्रादि मुद्रा में नहीं श्राते, क्योंकि इनकी 
बिना जांच किए कोई भी व्यक्ति भुगतान में स्वीकार नहीं करता है। चूंकि इसमें 
सर्वग्राह्मता नहीं है इसलिए इन्हें मुद्रा के अन्तगंत नहीं गिना जाता है । 

(२) मार्शल (४४७॥०॥)-- मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल होती हैं 
जो (किसी समय विशेष ग्रथवा स्थान विशेष मे) बिना संदेह श्रथवा विशेष जाँच के 


वस्तुओं और सेवाओ्रों को खरीदने तथा खर्चो को चुकाने के साधन के रूप में साधा- 
ख्णतया चालू होती हैं ।* 

( ३ ) राबटंसन-- “मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं की कीमत चुकाने तथा 
श्न्य प्रकार के व्यावसायिक दात़ित्त्तों को निपटाने के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार 
किया जाता है ।* 


. “छा6ए 8 8 शतंएणी [85४९5 406ए 0॥ ॥8॥0 (0 0800 |॥ 
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एश850०7 ढाल ॥, 800 शा0फ7 879 ॥700007॥ 0॥ [० 708970 0०[॥6 
एशथ507 ॥€०टंणा8 ॥ ज्रंगर॥शा 40 एणाश्य76 0 0]0एा६० ए५७ ॥007 
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ध76 ० 9|8०९) 8०एश०४॥ए ०प्राशा। ज्रात0प४ 0070६ 0 #ु९ठछांबां शापपाए 
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3, “8 ०णरा0979 जी 48 प्रष७0 (0 0९00० का जात? ७776०॥ 


8 ५१089 4006./९० 7 .98,7807 0 80005, 07 ३78 0580486 ० शा 
97४0०685 09784075. 


8 


गा 


| 
(४ ) सेलिगमेन ($०४४090)--“मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वी- 
कृति प्राप्त हो ।/” 


(५ ) कोल (000०)-- मुद्रा केवल क्रयः शक्ति है श्र्थात्‌ एक ऐसी वस्तु 
जिससे श्रन्य वस्तुयें खरीदी जा सकती हैं। यह ऐसी वस्तु है जो साधारणतया तथा 
विस्तुत रूप में शोधन के साधन के रूप में उपयोग की जाती है श्ौर साधाश्णतया 
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ऋणषणों के भुगतान में स्वीकार की जाती है । ५ 5 


कोल ने मुद्रा ओर क्रय शक्ति को पर्यायवाची शब्द माक्ता है, ताकि मुद्रा 
के श्रन्तगंत हुन्डी, बिल, भ्रादि साख पत्र सम्मिलित न किये जा सकें । 


क्‍ (६) प्रो० ऐली (8५9)--'मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु है जिसका विनिमय 
के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण होता है और जो ऋणों के अ्रन्तिम 
भुगतान में सामान्य रूप में स्वीकार की जाती है ।* 


( ७ ) क्राउथर (0०४४०) -- यह (मुद्रा) वह चीज है जिसे साधा- 
रणतः विनिमय माध्य मान लिया गया हो, श्रर्थात्‌ देना-पावना चुकाने का जो साधन 
हो और साथ ही जो मूल्य की माप और उसके कोष का काम करती हो ।/* 


(८ ) लार्ड कीन्स ((८०४४८४)-- मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण के प्रसंविदों 
(0०7790०$) तथा मूल्य के प्रसंविदों का भुगतान किया जा सकता है और जिसके 
रूप में सामान्य क्रय: कक्ति का संचय किया जाता है ।* 


, “७0769 48 ०6 7? 0880 9055055658  एटाटादड। 80०८७४४- 
[9- ' 
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4. (76०9 (70फ्र०० : मुद्रा की रूपरेखा, पृष्ठ ३६। . 
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( ६ ) कंन्ट («४0--मुद्रा एक वस्तु है जिसे साधारणतया विनिमय के 
माध्यम भ्रथवा यूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है ।7 हे 
(१०) वाघ (७४४४४॥)-- मुद्रा में वे वस्तुयें सम्मिलित होती हैं जो किसी 
एक समाज में सामान्य रूप में स्वीकार की जाती हैं और जिनका विनिमय के माध्यम 
० के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण होता है “““““किन्तु कोई वस्तु ऐसी नहीं होती 
है जो कि सभी स्थानों पर स्वीकार की जाती हो । भ्रतः इस अर्थ में मुद्रा सदव 
स्थानीय होती है । यह कुछ स्थानों में मुद्रा होती है और अन्य स्थानों में इसे स्वीकार 
नही किया जाता ।#? 
(११) हाम (93॥7)--' मुद्रा शब्द का उपयोग विनिमय साध्यम तथा सूल्य- 
मान दोनों ही के लिए किया गया है | 
द (१२) किनले ((7०५)--“विनिमय के माध्यम के केवल उस भाग को 
हम मुद्रा कह सकते है जो चानु विनिमय तथा ऋण भुगतान में बिना किसी ऐसी शर्त 
के स्वीकार कर लिया जाता है कि जिससे देने वाले का उत्तरदायित्त्व उस द्षा में 
प्रकट हो जब कोई उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दे ।* 
उपरोक्त सभी परिभाषाओओं में भिन्नता होते हुए भी एक प्रकार की समानता 
है । सभी लेखकों ने सामान्य स्वीकृत को सुद्रा का एक श्रावदयक गुण माना है, परन्तु 
इस सम्बन्ध में कीन्‍ज, क्राउथर तथा बाघ की परिभाषायें श्रधिक उपयुक्त हैं। इन 
परिभाषाश्रों से रुद्रा के निम्न गुणों का पता चलता है :-- 


अमनल«भ+ मकान... ॥७७४०७७७:७: 
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( १ ) सुद्रा को स्वोकृति स्वतन्त्र तथा ऐच्छिक हौनी चाहिए ॥ यदि किसी 
बस्तु को मुद्रा के रूप में दबाव अथवा भय के कारण स्वीकार करना पड़ता है तो 
उसे हम मुद्रा नहीं कह सकते हैं । श्रथंशास्त्र में तो विनिमय स्वभाव से ही ऐच्छिक 
तथा स्वतन्त्र होता है। इस कारण मुद्रा का विनिमय के म्प्रध्यम के रूप में जो उप- 
योग होता है वह भी स्वेच्छा से ही होना चाहिए । 

( २ ) मुद्रा की स्वीकृोत सामान्य होनी चाहिए। अर्थात राभी लोग उसे मूल्य 
तथा ऋणों के चुकाने में स्वीकार करते हों । इस सम्बन्ध में जसा कि वाघ (५४७९॥) 
ने कहा है कि कोई भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जिसे प्रत्येक स्थान में सब स्वीकृति 
प्राप्त हो । लगभग सभी वस्तुग्नों की स्वीकृति स्थानीय हुआ करती है । मुख्यतया एक 
देश की मुद्रा दूसरे देश में स्वीकृत नहीं होती । इस कारण सामान्य स्वीकृति का 
संकुचित अ्रथे लगाना ही अश्रधिक अच्छा है , मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्र 
विशेष में उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, पंरन्तु क्षेत्र विद्ेप का काफी बड़ा होना 
आवश्यक है । यदि दस मित्र मिल कर यह निश्चित कर लें, कि अम्लुक वस्तु मुद्रा के 
रूप में उपयोग की जायेगी तो इससे यह वस्तु मुद्रा नहीं हो सकती । स्वीकृति का 
क्षेत्र आथिक दक्ाग्ं को देखते हुए समुचित रू4 से विस्तृत होना चाहिए : यही 
कारण है कि कुछ विद्वानों ने मुद्रा के साथ सामान्य स्वीकृति के अतिरिक्त, विस्तृत! 
स्वीकृति का भी गुण जोड़ दिया है । 


( ३ ) आधुनिक श्रर्थशास्त्र में मुद्र विनिसय का साध्यम तथा कीमतों का 
मान दोनों ही एक साथ मानी जाती है, मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम या 
केवल कीमतों का मान कहना ठीक नहीं है | हाट (्र&ए४०५) भी यह मानते है कि 
वंधानिक महत्त्व के अ्रतिरिक्त लेखे की इकाई के रूप में भी मुद्रा का महत्त्व होता है । 

( ४) उपरोक्त सभी परिभाषाशओरं में मुद्रा के कार्यों की और भी संकेत किया 
गया है । मुख्यतथा मुद्रा के निम्न चार कार्यो को लिशेष महत्त्व दिया गया है-- विनि- 
मय का माध्यम, कीमतों का मान, ऋणों के भुगतान का मान और कीमत का 
संचय । 

( ५ ) तकंशास्त्र के हृष्टिकोण से भी ये परिभाषायें उपर्युक्त हैं, क्योंकि इनमें 
मुद्रा का वर्ग भ्र्थात वस्तु तथा मुद्रा के विशेष गुर अर्थात सामान्य स्वीकृति का उल्लेख 
कर दिया है | प्रत्येक वस्तु मुद्रा नहीं होती है । केवल वही वस्तुएं मुद्रा हैं जिनमें 
पूर्व वरशित कार्य करने के गुण पाये जाते हैं । 

उपरोत्त गुणों को देखते हुये हम मुद्रा की एक सरल परिभाषा इस प्रकार कर 
सकते हैं- ' मुद्रा वह वस्तु है जिसे एक बिस्तृत क्षत्र में विनिमय के माध्यम, कीमत 
के मात, ऋणों के भुगतान तथा कीमतों के संचय के रूप में स्वतन्त्रे, विस्तृत तथा 
सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो ।” ऐसी वस्तु की प्रकृति तथा उसका रूप कुछ भी हो 
सकता है और वास्तविकता यह है कि विभिन्न स्थानों, तथा विभिन्न कालो में अलग- 
ग्रलग वस्तुओं का मुद्रा के रूप में उपयोग हुआ भी है । 
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0, श्रर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अ्रनुसार वर्गीकरण-- 

जैसा कि हम ऊपर भी संकेत कर चुके हैं, भ्रथंशास्त्रियों ने मुद्रा की जो परि- 
भाषाएं दी हैं उनके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वे दो सीमाश्रों-- संकुचित 
भाव और प्रति विस्तृव भाव के बीच घड़ी के पेण्डुलम की तरह डोल रहे हैं । 
“इस तरद्व मुद्रा की परिभाषा के सम्बन्ध में निम्न तीन विचारधाराएँ मिलती हैं :-- 


( १०). संकुचित श्रर्थ वाली परिभाषाएं-- 

संकुचित श्रुर्ख में केवल धातु-समुद्रा को ही मुद्रा में सम्मिलित किया गया है । 
मुद्रा का सम्पूर्ण उद्द ब्य सिक्‍कों द्वारा ही पूरा होता है और इसलिए कुछ विद्वानों 
( जैसे रावटंसन श्रादि ) ने विनिमय-माध्यम के रूप में उन्हीं को मुद्रा स्वीकार 
किया है । 


(२) विस्तृत श्रर्थ बाली परिभाषायें-- 

विस्तृत भ्रर्थ में उन्न सभो वस्तुओं को -मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है जोकि 
विनिमय-माध्यम के रूप में चालु होते हैं. चाहे उनमें किसी प्रकार का निहित मुल्य 
(वातराआं० ५७]०८) हो या नहीं | इसी प्रकार यह भी श्रावश्यक नहीं है कि वस्तु 
विशेष वा मुद्रा के रूप में स्वीकार करना वैधानिक हृष्टिकोश से अनिवार्य हो । इस 
विचार के भ्रनुसार सोना, चाँदी, तांबे श्रादि के सिक्के, कागज के नोट, चैक, हुण्डियाँ, 
विनिमय बिल (8॥॥5 ० ४5०४७78०), बेक नोट (89॥ ५०९), पुस्तकीय साख 
(800/ (7०00 आदि सभी मुद्रा होते हैं । 


उचित भ्रर्थ वाली परिभाषायें-- 
श्राधुनिक श्र्थशास्त्री साधारणतया इन दोनों विचारधाराशों के बीच का 
भार्ग श्रपनाते हैं। उनके अ्रनुसार यह तो आवश्यक नहीं है कि मुद्रा धातु की बनी 
हुई हो । मुद्रा केवल ऐसी होनी चाहिए कि उसे समाज या समुदाय में सामान्य, 
स्वीक्षति प्राप्त हो और सभी मनुष्य उसे वस्तुप्रों तथा सेवाओं के मूल्य के रूप में 
स्वेच्छा से स्वीकार करें। इस हष्टिकोश से केवल धातु-मुद्रा तथा कागजी नोट ही 
मुद्रा हैं। चेक, विनिमय बिल झादि को मुद्रा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें 
सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं है। उनका स्वीकार करना या न करना व्यक्ति विशेष 
की स्वेच्छा पर निर्भर होता है और स्वीकार करते समय बहुधा देने वाले की साख 
देख ली जाती है। 
निष्कर्ष -- 
तारांश यह है कि केवल विधि-प्राह्म मुद्दा ([.082-(ल०० 770769) को हीं 
मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है। यह तो निश्चय है कि किसी वस्तु के घुद्रा बनाने 
के लिए उसकी वंधानिक स्वरकृति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्रधिद शा लेखक 
इस प्रकार को स्वीकृति वा अ्रनुरोध करते हैं। इस प्रकार का अनुरोध उचित 
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नहीं है | मुद्रा के लिए सामान्य स्वीकृति का होना ही पर्याप्त है । वे बेंक नोट, 
साख-पत्र तथा प्रतिभृतियाँ (5०००४८४), जिन्हें इस प्रकार की स्वीकृति आप्त है, 
मुद्रा ही हैं । 

मुद्रा के कार्य 

(एप्र० एणाटांणा& ण॑ श०ा०१) 
मुद्रा की परिभाषाश्रों के उपरोक्त विवेचन से यह धारणा बना लेना अनुचित 

होगा कि मुद्रा का कार्य केवल विनिमय में सहायता करना ही है । वास्तव में मुद्रा के 
भ्रनेक कायं हैं । इन्हें श्रथंशास्त्रियों ने इस प्रकार विभाजित किया है :-- 

मुद्रा के कार्य 


([) मुख्य कार्ये (!) सहायक कार्य (गा) झ्राकस्मिक कार्य 


) सामाजिक आय का वितरण 
) सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत 
उत्पादकता में समानता लाना 


(१) विनिमय का माध्यम | | (१ 
(२) मूल्यांकन का साधन | (२ 
। 
(३) साख का आधार 
(४ 


(१) स्थगित देयमान )पूजी व धन को उत्पादक गुण 
(२) क्रय शक्ति का संचय प्रदान करना 


(३) मूल्य का हस्तांतरण (५) शोधन क्षमता की गारन्टी 

(६) तरल सम्पत्ति के रूप में 

(७) निर्णय का वाहक 
() मुख्य-कार्ये (एंग्राक्ा'ए #जाला005) --- 
ह इन्हीं को कभी-कर्भी आधारभूत कार्य, (एप्रा6ध०॥४। 707० ०075), 
मोलिक कार्य (0गरंशात्ष ल्‍प्राण्०5) अथवा आवध्यक कार्य [8886गरांतो 
कप्णातां०गा$) भी कहा जाता है। सुख्य कार्यों की विशेषता यह है कि थे सुद्रा द्वारा _ 
झ्ाथिक विकास की प्रत्येक श्रवस्था में सम्पन्न किये जाते हैं। समय-समय पर विभिन्न _ 
वस्तुए मुद्रा के रूप में उपयोग की गई हैं, परन्तु उन सभी वस्तुओं ने कम से कम 
इन कार्यों को भ्रवद्य सम्पन्न किया है। मुद्रा के मुख्य कार्य दो हैं, जिनका विवेचन 
नीचे किया गया है :-- 

( १ ) मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है (४०॥८ए 8 8 'शै८तंप्रण ० 
5&5४०४४॥8०)--मुद्रा का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह विनिमय के कार्यें को 
सरल बनाती है इसकी सहायता से एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु>सरलता से प्राप 
को जा सकती है । वस्तु-विनिमय में श्रनेक कठिनाइयाँ होती हैं । जब तक दो व्यक्तियों 
'की आवश्यकताओं में पारस्परिक मिलान नहीं होता है, विनिमय सम्भव नहीं हो 
'पाता । परन्तु भुद्रा का उपयोग इस कठिनाई को दूर कर देता है। मुद्रा की सहायता 
से विनिमय का प्रत्यक्ष न हो कर परोक्ष हो जाता हैं। पहले एक वस्तु मुद्रा में 
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परिवर्तित की जाती है श्रौर फिर इस प्रकार प्राप्त होने वाली मुद्रा से दूसरी वस्तु 
खरीदी जाती है । इस प्रकार विनिमय का प्रत्येक कार्य दो भागों में विभाजित हो 
जाता है--(१) वस्तु अ्रथवा सेवा को मुद्रा में बदला जाता है और (२) फिर मुद्रा 
के बदले में वस्तुयें और सेवायें प्राप्त की जाती हैं । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मुद्रा 
'को सभी विनिमय में स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वह स्वयं भी वस्तुओ्रों और सेवाओं 
के बहले में मुद्रा को निःसंकोच स्वीकार करता है। श्रतः वही मुद्रा सर्व स्वीकृत हो 
सकती है जो विनिमुय सम्बन्धी इस ग्रावश्यक कार्य को पूरा करे। जैसा कि कोल ने 
भी कहा है कि मुद्रा ही हमारी क्रयःशक्ति है । 
विनियम-साध्यम का यह कार्य मुद्रा को आर्थिक जीवन के विकास की प्रत्येक 
अवस्था में करना पड़ता है। श्रारम्भ में सुद्रा का आविष्कार ही इसी कारण किया 
गया था और आर्थिक जीवन के विकास से भी इस कार्य का महत्त्व कम नहीं हुआ है, 
बल्कि वढ़ता ही गया है यही कारण है कि मुद्रा का यह कार्य उसका मुख्य कार्य कहा 
जाता है । ह॒ 
(२) मूल्यमान अ्रथवा मूल्यांकन का साधन (डांश्ातंभ्ात॑ रण 
ए४|।०९४)--मुद्रा का दूसरा महत्त्वपूर्ण काये यह है कि वह सब वस्तुओं के मूल्य को 
आॉँकने का काय करती है। सभी वस्तुशों को कीमत को सुद्रा में ही नापा जाता है, 
इसलिए मुद्रा कीमतों का सामूहिक सुचक होती है। कीमतों को नाप कर मुद्रा इन 
वस्तुओं और सेवाश्रों के ब्रीच विनिमय-पअ्रनुपात निर्धारित करती है। वस्तु-विनिमय 
की दूसरी कठिनाई यह थी कि विभिन्न वस्तुश्रों भौर सेवाश्रों के बीच विनिमय अनुपात 
निश्चित करना कठिन था, परच्तु जब प्रत्येक वस्तु श्रथवा सेवा की कीमत मुद्रा में 
नापी जाती है तो यह कठिनाई स्वयं ही दूर हो जाती है। इस सम्बन्ध में एक कठि- 
नाई श्रवश्य है---एक गज अथवा एक मन की भाँति मुद्रा मूल्य नापने का पूर्णतया 
निश्चित मान नहीं है । कारण यह है कि समय-समय पर स्वयं मुद्रा की कीमत में भी 
परिवर्तन होते रहते हैं और कीमतें बराबर घटती-बढ़ती रहती हैं, किन्तु कीमतों को 
नापने और विनिमय अनुपातों को निर्धारित करने के लिए मुद्रा से श्रच्छा कोई दूसरा 
साधन नही है । 
मुद्रा के विनिमय माध्यम ओर सुल्यांकन के कार्यों में सस्बन्ध-- 
इस सम्बन्ध में यह याद रखना श्रावश्यक है कि विनिमय के माध्यम तथा 
तथा मूल्य के मान के रूप मुद्रा के कार्यो का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि बहुधा यह 
निर्णय करना कठिन होता है कि एक कार्य कहाँ पर समाप्त होता है और दूसरा कहाँ 
से आरम्भ होत्न है। जब तक विनिमय किये जाने वाली वस्तुओं की कीमम मुद्रा में 
नहीं श्रांक ली जाती है, तब तक मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप उपयोग नहीं 
किया जा सकता है। विनिमय-माध्यम तथा मृल्य-मान का काय॑ मुद्रा द्वारा लगभग 
साथ ही साथ सम्पन्न किया जाता है, परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि मुद्रा को मूल्य- 
मान के रूप में तो उपयोग किया जाता है, परन्तु वस्तुओों को मुद्रा में बदला नहीं 
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जाता है । उदाहरणस्वरूप, यदि एक किसान सहकारी भण्डार के पास जाता है और 
अपने पास से कुछ गेहूँ को देकर चीनी लेना चाहता है तो निस्सन्देह गेहूँ झौर 
चीनी दोत्ों ही की कीमत मुद्रा में श्रॉँकी जाती है और विनिमय भी किया जाता 
है, परन्तु इस काये में मुद्रा का हस्तान्तरण नहीं होता । इसी प्रकार लोग कई बार 
अपनी वस्तुओं की कीमत मुद्रा में आँकते हैं, परन्तु उनका इन वस्तुओ्नों को व्विनिमय 
करने का कोई विचार नहीं होता । उदाहरण के लिए, एक मकान मालिक कह 
सकता है कि उसका मकान २०,००० रुपये का है, परन्तु साथ ही यह सम्भव है 
कि' उसका अपने मकान को इस कीमत पर बेचने का कोई भी'विचार न हो। 
वर्तमान व्यावसायिक संगठन में प्रत्येक फर्म (9) की लेन-देज का हिसाब मुद्रा 
में किया जाता है। भूमि, मकान, मशीन भ्रादि सभी चीजों की कीमत मुद्रा में 
सूचित की जाती है, यद्यपि इन सब चीजों को बेचने का तनिक भी विचार नहीं 
होता है। ऐसी दा में मुद्रा केवल लेखे की इकाई (एक्रा। ०णी 8८००0) 
के रूप में उपयोग की जाती है, विनिमय माध्यम के रूप-भें उसका उपयोग नहीं 
होता है । 
क्या विनिमय-साध्यम तथा मृुल्यमान का अलग-अलग होना सम्भव है ?--- 
विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मान का सम्बन्ध इतना घनिष्ट है कि एक को 
दूसरे से अलग करना कठिन है, परन्तु कुछ अंश तक दोनों को अलग-झ्लग कर देना 
सम्भव होता है । आधुनिक जगत में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनमें किसी एक 
वस्तु को विनिमय माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है और किसी दूसरी वस्तु 
को मूल्य के मान के रूप में । इस विषय से सम्बन्धित कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं । 

!' (३ ) सन्‌ १६२३ में जमंनी में दो अलग-अलग मुद्रायें विनिमय माध्यम 
तथा मूल्यमान का काम कर रही थीं । इस काल में जम॑नी में भीषण सुद्रा-प्रसार 
फैला हुआ था । कीमतें निरन्तर ऊपर जा रही थीं और जम॑न माक॑ (४७7० की 
कीमत किसी भी प्रकार की स्थिरता न थी। इन काल में जम॑ंनी» में साधारणतया 
'प्रसंविदे ((!00879005) सुईस फ्रक ($एा55 -क700) अथवा अमरीकन डालर में 
किये जाते थे (क्योंकि इन मुद्राओं के मुल्य में स्थिरता थी), परन्तु भुगतान जम॑न 
माक में किया जाता था। भुगतान के समय मार्क और फ्रक अथवा डालर की 
विनिमय दर के आधार पर माकक की मात्रा निश्चित कर ली जाती थी। इस 
प्रकार चलन की इकाई तो माकक ही था, परन्तु लेखे की इकाई डालर या फ्रंक 
होता था । कि 

(॥ ) संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सन्‌ १६९३३ तक इसी प्रकार की स्थिति 
थी । उस देश में मूल्य का मान तो स्वरणं डालर था, परन्तु वास्तव में देश में प्रचलन 
पत्र-मुद्रा और चाँदी, गिलट तथा ताँबे के सिक्के का था । यही सब वस्तुए प्रत्यक्ष रूप 
में विनिमय माध्यम के रूप में प्रचलित थीं, परन्तु स्वर्ण डालर का इस रूप में उपयोग 
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लगभग नही के वरावर था। इस प्रकार दो अ्लग-अ्रलग मुद्रायें विनिमय के माध्मय 
तथा मूल्य के मान के रूप में उपयोग की जा रही थीं, परन्तु प्रत्येक दशा में अन्य 
सभी मुद्राओं की विनिमय-दर सरकार द्वारा बनाये नियमों के अनुसार रखी 
जाती थी । हे 

- अतः दो भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्रायें विनिमय साध्यम तथा सूल्यमान के रूप 
में उपयोग में लाई जा सकती हैं| परन्तु यह तभी सम्भव होता है जबकि सरकार 
द्वारा दोनों सुद्राओं की विनिमय दर निश्चित रखी जाती है। इस सम्बन्ध में प्रो० 
बेनहाम* (87!) का कहना है कि यद्यपि साधारणतया चलन की इकाई (एजां। 
०0 ०ग्राए७709) श्रर्थात्‌ विनिमय माध्यम तथा लेखे की इकाई (77 ० ७०००7) 
में कोई श्रन्तर नही होता (क्योंकि मुल्य की माप ही विनिमय के लिये की जाती है) 
तथापि यह सम्भव है कि विनिमय का माध्यम तथा घूल्य का मान अलग-अलग हों, 
यदि दोनों के बीच के "प्रनुपात को बनाए रखना सम्भव है। 
(ह) गोश कार्य (४९८णाहेब्राए मफाटा0ा5)-- 

इन्हें कभी-कभी मुद्रा के व्युत्पादित कार्य (060५० एप7०४०॥७) भी कहा 
जाता है। इन सब कार्यो की विशेषता यह है कि ये गौण होते हैं और मुख्य कार्यों पर 
निर्भर होते हैं। मुद्रा द्वारा ये कार्य उसी अ्रवस्था में सम्पन्न किये जाते हैं जबकि 
आध्थिक जीवन का एक अंश-तक विकास हो चुकता है । दूसरे शब्दों में, मुद्रा के इन 
सब कार्यों का विकास आ्राथिक विकास की उन्नति के पश्चात्‌ होता है। ये कार्य संक्षेप 
में निम्नलिखित हैं :--- ै 
( १ ) स्थगित देययान (इाश्रात680 0 006760 ?॥ए7७॥8)---- 

बहुत से लेन देन ऐसे होते हैं जिनका भुगतान तुरन्त नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य 
के लिए स्थगित कर दिया जाता है | आराधुनिक जगत में तो श्रधिकांश व्यावसाथिक 
कार्य उधार अथवा साख प्रणाली पर ही आधारित होते हैं। कहा जाता है कि दूसरों 
के रुपयों से व्यवसाय करना ही आधुनिक व्यावसायिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। 
मुद्रा का गुण यह है कि वह तुरन्त के व्यावसायिक कार्यो के लिए ही मुल्य के मान 
का कार्य नहीं करती है, बल्कि स्थग्रित भुगतानों का भी मान होती है। इसका 
कारण यह है कि मुद्रा में तीन ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उसे इस कार्य के लिए 
उपयुक्त बना देती हैं-- (7) अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा की कीमत में स्थिरता अधिक 
होती है । मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन तो अवश्य होते रहते है, परन्तु साधारणतया 
बहुत ज्ीघ्रता से तथा बड़े अंश तक परिवर्तन कभ होते है । यही कारण है कि स्थग्रित 
भुगतानों का हिसाब मुद्रा में रखने से लेने वाले और देने वाले दोनों को ही हानि का 
भय कम रहता है । (॥) घुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, जिसके कारण 
उसकी झ्ावश्यकता हर समय रहती है। (॥) श्रन्य बस्तुओ्नों की अपेक्षा मुद्रा में 
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टिकाऊपन भो अधिक हता है । मुद्रा का स्थगित भुगतानों के मान के रूप में बहुत 
महत्त्व है, क्योंकि इससे उधार लेने और छने में सुगमता हो जाती है और आ्रथिक 
उत्थान का मार्ग सरल हो जाता है | बैंकों की जमा, फर्मों के खातों और सरकार 
रेलवे, लोक उपयोगी सेवा कम्पनियों आ्रादि द्वारा निकाले हुए ब्लॉण्ड (30005) इन 
सभी प्रकार के ऋणों का हिसाब मुद्रा में ही किया जाता है। 


स्थगित भुगतानों के मान के रूप में सुद्रा दोषों से विमुक्त नहीं है। कारण 
यह है कि स्वयं मुद्रा के मुल्य में भारी परिवतंन होते रहते हैं, जो कभी ऋण-दाताश्ं' 
को हानि पहुँचाते हैं और कभी ऋणा-लेने वालों को । इस कारण कुब्धू श्रथंशास्त्रियों 
ने यह सुझाव दिया है कि मुद्रा को स्थगित भुगतानों का भ्रधिक लोचदार मान बनाने 
की श्रावशयकता है । यदि इन अर्थशास्त्रियों के सुझाव को मान लिया जाय तो परिणाम 
यह होगा कि ऋणी वर्ग को उधार ली हुई क्रय:शक्ति के बराबर मुल्य लौटाना पड़ेगा 
और इस प्रकार च्रुकाई जाने वाली मुद्रा की मात्रा में मुद्रा की क्रयु शक्ति के परिवर्त॑नों 
के अनुसार अन्तर होगा। 

(२) क्रयः शक्ति का संचय (॥#6 806 ० ?प्राणा4्षआंग8 7०७८7) 
जब मुद्रा को उपयोग विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है तो विनिमय का 
कार्य वास्तव में दो अलग-अलग कार्यों का एक सामूहिक परिणाम होता है। सर्वप्रथम 
किसी वस्तु अथवा सेवा को मुद्रा में वेचा जाता है और फिर प्राप्न मुद्रा द्वारा अन्य 
वस्तु श्रथवा सेवा खरीदी जाती है । सभी प्रकार का विनिमये स्वभाव में वस्तु के बदले 
में वस्तुयें प्राप्त करने की एक रीति होती है। मुद्रा को प्राप्त करने का उद्दंश्य ही यह 
होता है कि उसके बदले में दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सके, परन्तु यह सम्भव है कि 
वस्तु को बेचकर जो मुद्रा प्राप्त की गई है उसे तुरन्त व्यय न किया जाय, बल्कि कुछ , 
समय के लिए उसका व्यय स्थगित कर दिया जाये | ऐसी दवा में मुद्रा एक ओर कारें 
झथात्‌ कप: दाक्ति का संचय करने का कार्य, सम्पन्न करती है । 

उदाहरण के लिए एक किसान को बलों की झावश्यकता हो सकती है। 
रबी की फसल' बेचकर वह मुद्रा प्राप्त करता है, परन्तु यदि बलों की आवश्यकता 
जाड़ों में होगी तो इस मुद्रा को वह जाड़ों तक संचित रखेगा, ताकि "समय श्रानें पर 
उसे बेल खरीदने में कठिनाई न हो । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भावी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहता है। अरब प्रदन यह है कि बचत 
किस रूप में रखी जाय ? सेवायें अति शीघ्र ही नाश हो जाती हैं, इसलिए उन्हें 
बचाकर रखने का तो प्रइन ही नहीं उठता है। अधिकांश वस्तुओं में भी अधिक 
समय तक टिकाऊ रहने का गुण नहीं होता है और कुछ वस्तुझ्नों, जैसे मवेशियों, 
में संचय करने से मूल्य का ह्ास होता है मुद्रा में टिकाऊपन होता है श्ौर उसके 
मूल्य में भी अपेक्षतन्‌ कम परिवतंन होता है, इसलिए क्रय<शक्ति के संचय के लिए 
मुद्रा ही अधिक उपयुक्त होती है । 
भृ ० चण० ग्रृ०, ३ 
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मुद्रा के इस काये का आरम्भ भी आधिक जीवन के विकास के पद्चात्‌ ही 

हुआ है, परन्तु आधुनिक युग में इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है । बिना बचत के 
पूंजी का संचय सम्भव नहीं है और पूंजी के संचय के बिना ग्राथिक उन्नति की आशा 
निमू ल ही होगी। इच्च सम्बन्ध में यह भी निःसंकोच कहा जा सकता है कि मूल्य 
प्रथवा क्रय:शौक्ति को संचित करने का सबसे सुरक्षित तथा सुविधाजनक साधन मुद्रा 
ही हैं । 

. (३) मूल्य का हस्तांतरण (+श्माप्चक्न ० ५६।४०)--मुद्रा के इस कार्य 
का महत्त्व भी कीथिक जीवन के विकास के साथ-साथ ही बढ़ा है। जैसे-जैसे आथिक 
जीवन सुसंगठित होता गया, वैसे-वेसे विनिमय का क्षेत्र भी विस्तृत होता गया । 
वस्तुओं का क्रय-विक्रय दूर-दूर तक होने लगा और इस प्रकार मूल्य अ्रथवा क्रयः शक्ति 
को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरण करने की आ्रावश्यकता श्रनुभव हुई । 
यह कार्य भी मुद्रा क्री सहायता से आसानी के साथ होने लगा । अपनी सामास्य 
स्वीकृति के कारण मुद्रर एक व्यक्ति को इस योग्य बना देती हैं कि चह एक स्थान पर 
अपनी सम्पति को बेचकर दूसरे स्थान पर नई सम्पत्ति खरीद सके । इसके अतिरिक्त 
मुद्रा के ही रूप सें रुपये का लेन-देन होता हे और इस प्रकार क्रयः दक्ति का एक 
व्यक्ति से दूसरे को हस्तान्तरण सम्भव हो जाता है। इस कार्य का भी सामाजिक 
तथा आाथिक जीवन में भारी महत्त्व है। इस हस्तान्तरण के कारण कुछ व्यक्तियों के 
पास पड़ी हुई बेकार तथा फालतू क्रगः शक्ति का उत्पादन कार्यों में उपयोग सम्भव 
हो जाता है और आर्थिक विकास की सम्भावना बढ़ जाती है । 


(ध) ्राकस्मिक कार्य ((णराधाइआई एपाला०08)-- 


इन कार्यों का वर्शान प्रोण किनले (769) ने किया है। उनका विचार है 
कि उपरोक्त कार्यों के श्रतिरिक्त उन्नत देशों में, जहाँ श्राथिक जीवन का विकास बहुत 
श्रधिक हो जाता है, मुद्रा कुछ और भी कार्य करती है; जिन्हें मुद्रा के श्राकस्मिक 
कार्य कहा जाता है। जैसे-जैसे ्राथिक जीवन की उन्नति होती है, वैसे-वैसे इन कार्यों 
का महत्त्व बढ़ता जाता है। प्रो० किनले ने अभ्रपनी पुस्तक “"४०॥८७' में निम्न 
४ आकस्मिक कार्यों का वर्शंन किया है :--- 


( १ ) सामाजिक आय का वितरणा-वतमान संसार में उत्पादन का 
कार्य साधारणतया प्रत्यक्ष उपभोग के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि उत्पादित 
वस्तुओं को बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है । इसके अ्रतिरिक्त उत्पादन 
सामूहिक रूप में भ्रथवा सम्मिलित रूप से किया जाता है। जो भी उत्पत्ति होती है 
वह किसी व्यक्ति विद्येष द्वारा न हो कर सारे समाज अथवा बहुत से व्यक्तियों द्वारा 
मिलकर की जाती है और इसलिए इस उत्पादन के वितरण की आवद्यकता पड़ती है। 
महा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वहु इस सम्मिलित उपज अथवा राष्ट्रीय 
ल्ाभांज (पक्षाणान [9एंत०१0 ) को बाँटने में सहायता दे । पूजीवादी उत्पादन 
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प्रणाली में वितरण की समस्या का विशेष महत्त्व है, परन्तु यह निश्चय है कि मुद्रा के 
बिना यह वितरण कार्य लगभग असम्भव ही रहेगा । मुद्रा की सहायता से उत्पत्ति के 
विभिन्न साधनों को उनके हिस्से प्रदान किये जा सकते हैं और प्रत्येक को उनकी 
आ्रावर्यकता के अनुसार वस्तुएं और सेवाएँ दी जा सकतौ हैं | क्षारण यह है कि सुद्दा 
सभी वस्तुझ्रों की कीमत की साप का एक सामूहिक मान होती है और उत्पन्लि के 
प्रत्येक साधन को ऐसे रूप में हिस्सा प्रदान करती है कि उसका सरलता से उपयोग 
हो सके । 


( २ ) सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त उत्पादकता "मैं | समानता 
लाना-- मुद्रा के अविष्कार से उपभोक्ताश्रों और उत्पादकों दोनों ही को लाभ हुआ 
है । मुद्रा के उपयोग के कारण उपभोक्ता को यह अझबसर मिला है कि वह अपने 
व्यय को इस प्रकार नियन्त्रित कर सके कि व्यय की प्रत्येक मद से समान सीमान्त 
उपयोगिता प्राप्त करके अपने सन्‍्तोष को अ्रधिकतम कर ले । इसका कारण यह है कि 
मुद्रा सामान्य क्रयः शक्ति है और उसका उपयोग किसी भी वैस्तु को खरीदने के लिए 
किया जा सकता है । इसी प्रकार एक उत्पादक के लिए भी मुद्रा बड़ी लाभदायक है । 
उत्पादन को लाभदायक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों 
का इस प्रकार उपभोग किया जाय कि प्रत्येक की सीमान्त उत्पादकता समान ही रहे 
अर्थात्‌ प्रत्येक की अ्रन्तिम इकाई से समान उपज प्राप्त हौ। यह काय॑ भी मुद्रा द्वारा 
सरलतापूर्वक हो जाता है । 


( ३ ) साख का आधार--आधुनिक यूग में साख के महत्त्व से सभी परि- 
चित हैं, क्योंकि विनिमय बिलों, बैंक नोटों तथा अन्य साख पत्रों का चलन बहुत ही" 
व्यापक है। सभी प्रकार की आर्थिक उन्नति साख की समुचित व्यवस्था पर निर्भर 
होती है. परन्तु बेंक तथा श्रन्य संस्थाओं द्वारा जिस साथ का निर्माण किया जाता है 
वह मुद्रा पर श्राधारित होती है । नकद कोषों (0७६४ 7२०४०7ए८७) के भ्राधार पर ही 
एक बैंक अपनी साख का विस्तार कर सकती है और बेंक नोटों को निकाल सकती 
है। प्रत्येक बेंक अपने ग्राहकों की माँग को नकदी में पूरा करने का वचन देती है 
भ्रोर इस वचन को पूरा करने में असमर्थ रहना उसके लिए घातक होता है । ऐसी 
दशा में जनता का बेंक पर से विश्वास उठ जाता है और साख का आधार ही समाप्त 
हो जाता है। 


( ४ ) सभी प्रकार को पूजी तथा सभी प्रकार के धन को उत्पादक 
गुण प्रदान करता--जब पूंजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है तो उसमें द्रवता 
(7/4णं०ा9) और गतिशीलता (४०७॥) बहुत रहती है। परिणाम यह होता है 
कि पूजी के नए तथा लाभपूर्ण उपयोग करने में आसानी होती है । इस प्रकार मुद्रा 
के कारण उत्पादन बढ़ता है | पूजी को मुद्रा के कारण जी उत्पादक गुण प्राप्त हो 
गया है वही वास्तव में वत॒मान झ्राथिक उन्नति का सबसे बड़ा कारण है-- 
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मुद्रा के उपरोक्त चार कार्य महत्त्वपुर्रा हैं, परन्तु कुछ विद्वानों ने मुद्रा के कुछ 
और भी आकस्मिक कार्यों का वर्णान किया है, जो निम्न प्रकार हैं :-- 


( ५ ) शोधन-क्षमता की गारन्टी--मुद्रा का यह कार्य भी आधुनिक युग 
में ही महत्त्वपूर्ण हुआ है । एक फर्म उस समय दिवालिया हो जाती है जब वह अपने , 
उत्तरदायित्त्व को मुद्रा में चुकाने में असमर्थ हो जाती है, यद्यपि यह सम्भव है कि उस 
समय भी फर्म की लेन उसकी देन से बहुत भ्रधिक हो। भविष्य में भुगतान करने का 
प्रत्येक वचन मुद्रा/में भुगतान करने से सम्बन्धित होता है। भ्रतः श्रपनी शोधन- 
क्षमता (50[ए८०८9) को बनायें रखने के लिए प्रत्येक व्याचसाथिक फर्म तरल मुद्रा 


, के रूप में कुछ न कुछ जमा श्रवदय रखती है । इससे उसकी शोधन-ज्ञमता की गारम्टी 


(सुरक्षा) हो जाती है। ठीक इसी प्रकार देशों की सरकारों, बेंकों तथा व्यक्तियों को 
भी मुद्रा जमा करके शोधन-क्षमता बनाये रखने की आवश्यकता पड़ती है ।* 


(६) तरल सम्पत्ति के रूप में--मुद्रा के इस कार्य को कीन्ज ने अधिक 
महत्त्व दिया है । साधारणतया किसी व्यावसायिक फर्म के झ्राय प्राप्न करने का समय 
निद्िचित होता है, परन्तु व्यय की आवश्यकता निरन्तर पड़ती रहती है । एक किसान 
को साधारणातया वर्ष में केवल दो बार श्रर्थात्‌ फसलों के तैयार होने पर प्राय प्राप्त 
होती है, परन्तु व्यय साल भर होता रहता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा 
फम प्राप्न क्रपः शक्ति के एक भाग को जमा करके अपने पास रखता है, जिससे कि 
उसे आवश्यकता के समय व्यय करने में कठिनाई न हो । इस काम के लिये मुद्रा सबसे 
उपयुक्त है, क्योंकि एक ओर तो इसमें टिकाऊपन तथा मूल्य की स्थिरता रहती है और 
दूसरी ओर इसमें तरलता का भी गुण है । सम्पत्तियों की तरलता बनाये रखने के लिये 
क्यः दक्ति को मुद्रा के ही रूप में संचित किया जाता है श्रोर यह्‌ तरलता विश्वास 
उत्पन्न करती है । हैं 


( ७) निर्णय का वाहक (6० ० 090४०४)-प्रो० ग्राहम 
(04087) ने रुद्रा के इस कार्य पर विशेष जोर दिया है। उनका कहना है कि 
मुद्रा द्वारा क्रय: दाक्ति का जो संचय सम्भव हो जाता है उससे जमा करने वाले के 
लिए भविष्य में यह भ्रवसर रहुता है कि वह भावी परिस्थितियों को ध्यान भें रखते 
हुयें संचित क्रयः दाक्ति का सबसे उत्तम उपयोग कर सके । भविष्य साधारणतया 
अनिश्चित होता है, इसलिए आरम्भ में किसी निश्चित उ््ं श्य को पूरा करने के लिए 
क्रय: शक्ति जमा करना उपयुक्त नहीं होता | यह सम्भव है कि भविष्य में उद्देश्य ही 
बदल जाय,<परन्तु यदि संचय मुद्रा में किया जाता है तो इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई 
नहीं होती है क्योंकि मुद्रा निर्णय का वाहक' (86७7 ० 09607) है श्रर्थात्‌ मुद्रा 
को भविष्य में किसी भी वस्तु को खरीदने के काम में लाया जा सकता है । 


* उ९९ १, ए. दुला : 74082) बात 24#ँ2, 09. 6-0, 
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सैरशि-- 
इस प्रकार मनुष्य के श्राथिक जीवन में मुद्रा द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण का्ये 

सम्पन्न किये जाते हैं। और आ्राथिक विकास के साथ-साथ इन कार्यों की संख्या और 
इनका महत्त्व भी बढ़ता जाता है । आ्राधुनिक संसार को देखकर तो यही पता चलता 
है कि शायद बिना मुद्रा के मनुष्य का आर्थिक और सामाजिक जीवन ही सब्भव न 
हो । वैसे तो मुद्रा के कार्य भ्रतेक हैं, परन्तु अर्थशास्त्र में साधारणतया मुद्रा के निम्न 
चार कार्यो को ही अधिक महत्त्व दिया गया है; विनिमय का माध्यम, सूल्य का 
मापक, स्थगित भुगतानों का मान और सूल्य का संचय । अंग्र जेआपा का निम्न 
छुन्द भी इसी ओर संकेत करता है :-- ' 

*%[076ए 78 8 गाल एणी पिाएीणा$ ठिप्रा : 

6 ग्रास्तीचा), 8 परध््ष्याठ, 8 ठक्षात्वात, & 806. 


सुद्रा (४००५) तथा चलन ((-प्रा।कक्‍शाटए) में भ्रस्तर--- हे 

साधारण बोल-चाल में मुद्रा और चलन दोनों ही शब्दों का प्राय; एक ही 
अर्थ में उपयोग किया जाता है। किन्तु दोनों वास्तव में एक नहीं होते हैं । इन दोनों 
शब्दों को अलग-अलग भ्रथों में उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। ध्यान से देखने पर 
पता चलता है कि इन दोनों शब्दों के भ्रथ में एक सूक्ष्म किन्तु महत्त्वपूर्ण भेद है। यह 
भेद निम्न प्रकार हैं--चलन* एक धारा एथवा प्रवाह की श्रोर संकेत करता है, 
इसलिए चलन” से हमारा अभिप्राय केवल धातु के सिक्‍कों तथा विधि-ग्राह्म मुद्रा 
(0,०९०! (६४0%' (०॥०५) से होता है, क्‍योंकि वास्तव में देश के भीतर इसी प्रकार 
की मुद्रा का प्रचलन होता है । मुद्रा का अ्र्थ अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसमें चलन 
के श्रतिरिक्त साख मुद्रा (0:6०॥ ॥(०४०५) तथा अविधि-ग्रह्म मुद्रा (२०7 ]688॥* 
(००१८ ४०४८५) भी सम्मिलित होती है। उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह सिद्ध हो 
जाता है, यद्यपि सभी चलन मुद्रा होता है, परन्तु सभी मुद्रा को चलन नहीं कहा जा 
- सकता । प्रो० रोड (7२८८०) के अनुसार :--- 


“मुद्रा एक दायित्व (देन) की द्रव्यिक कोमत को सूचित करती है; परन्तु 
चलन इस दायित्त्व को चुकाने का एक साधन है । वास्तविकता यह है कि किसी देश 
की मुद्रा का केवल एक निश्चित भाग ही चलन होता है। सुद्रा की उन सब इकाइयों 
फो चलन का नाम दिया जाता है जो विधानानुसार देश में मुद्रा के रूप में चालु 
होती हैं । कोई भी व्यक्ति इनमें भुगतान स्वीकार करने से इन्कार नहीं कर सकता । 
बहुधा सरकार की झोर से चलन में भुगतान स्वीकार न करते बालों के लिए दण्ड 
रखा जाता है। 


तक 





* आचार्य रघुवीर ने इसके लिये चलार्थ शब्द का* उपयोग किया है। उनके 
विचार में अँग्र जी के (!एाा०7८० शब्द का शुद्ध अनुवाद चलार्थ ही है । 
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परीक्षा प्रई॑न॑ 


ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बीं० एस-सी०, 
( १ ) मुद्रा के क्ृत्यों को पूर्णतया समभझाइये । उत्पादकों और उपभोक्ताञ्नों को इसके 


लाभों का पूरी तरह वर्शांन कीजिए । (१६ १) 
( २०) मुद्रा की परिभाषा दीजिए । तरल सम्पत्ति के रूप में उसके महत्त्व की व्याख्या 
कीजिए । (१६६० स) 


ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १ ) मुद्रा औग्राकस्मिक कार्यो का स्पष्ट वर्शान कीजिए । उन्हें श्राकस्मिक क्‍यों कटा 
जाता है ? मुद्रा के अ्रन्य कार्य क्‍या हैं ? (१६६०) 

(२) “कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्ंग्राह्म हो तथा 
उसी समय मूल्य मापन एवं सूल्य-संचय का कार्य करती हो, मुद्रा है। इस 
कथन की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए । (१६६२ और १६६१७) 

( ३ ) द्रव्य की परिभामा कीजिए और उसके कार्यों की व्याख्या कीजिए । (१६६२७) 

(४ ) मुद्रा की परिभाषा दीजिए। मुद्रा का प्रयोग किस प्रकार अदल-बदल की 
व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करता है ? (१९६४) 

राजस्थान विद्वविद्यालय, बी० ए०, 

() पात्र श6 6 चि।लांगा$ 0 ॥06ए ? (एश्ञा 7007९ए 76.806 9८ 
पा007 2 ८070|80॥5 ? (।96) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

हि ( ) कफ़ांथा दंल्या।ए 6 ०णाप्राइल पिणांणा$ 0 ॥07०ए, ए४॥१६(४ का० 
(6ए 08॥॥60 टणाराएधाआं ? ४ 00% िाएा05$ 4068 77076फ 
0507 व26 ? 

विक्रम बी० ए० और बीं० कॉम० 

(& ) 707 86 ए0ांत्ा ० शंल्ज़ ी ॥8 ९णाप्रांद्ब प्राणाी005 ॥ 458 858०7६ाका 
60 पा्षा।त्षा) 8 5806 एद्वाप्र8 0 ॥॥076ए, शक 60 एप प्रावंध- 
धंक्षा)व ॥॥6 ५३]५९ ० 77076ए 40 ७6 ? (8. ((०7., !964) 
( २ ) मुद्रा की परिभाषा कीजिए और उसके विभिन्न कार्यों को समभाइये । 

(बी० ए०, १६६२) 
सागर विश्वविद्यालय, 


( १ ) द्रव्य की परिभाषा कीजिए । ( बी० ए०, १६६१) 
(२) आधुनिक आाथिक जीवन में द्रव्य क्यों ग्रावरयक है। द्रव्य का किन कार्यो में 
उपयोग होता है ? (बी० कॉम ०, १६६१) 


जबलपुर विव्वविद्यालय; बो० ए०, 
( १ ) संक्षेप में समकाइये---मुद्रा के उपयोग के लाभ । (१९५६) 


| ३६९ 


(२ ) मुद्रा क्या है बतलाइये। मुद्री मांत्रा सिद्धान्त 0ए्रध्मताए पशाव्णाप णी 
१/07८५) समभाइये । (१६५८) 

( ३ ) मुद्रा के प्रमुख कार्यो की गणना कीजिए श्रौर उनका महत्त्व बताइये । 

(१६६१) 

गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १) एक आधुनिक अथं-व्यवस्था में मुद्रा क्‍या कार्य करती है ? अपने उत्तरूके 
आधार पर एक आदर्श मौद्विक नीति के मुख्य गुणों का विवेचन करिये । 

' ह (१९५६) 

बिहार विश्वविद्यालय बी० कॉम०, 

( १ ) मुद्रा के कार्यो का वर्गीकरण एवं विवेचन करिये और यह दिखाइये कि मुद्रा 
के प्रयोग द्वारा उत्पादन एवं विनिमय किस प्रकार आसान हो गये हैं । 


ढी (१६५८) 
( २) यह बताइये कि समय समय पर मुद्रा ने किस प्रकाद उन सेवाओं के आधार 
पर जो उससे ली गई हैं अपने रूप में परिवर्तन किया ? (१६६०) 


पटना विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) मुद्रा अर्थ-व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है ? क्या आप एक नियो- 

जित अथे-व्यवस्था का समर्थन करते हैं ? मु (१६५७) 

नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) मुद्रा की परिभाषा दीजिये । मुद्रा मूल्य के परिवर्तत को नापने की कोई एक 
व्यावहारिक रीति बताइये । * | (१६५५) 

लखनऊ विव्वविद्यालय, बी० ए०, ह 

( १) मुद्रा के प्रमुख कार्यों की गणना कीजिए और उन लाभों .का संक्षप में निर्देश 
कीजिए जो मुद्रा प्रादर्भाव के कारण हैं। '" (१६६१) 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीं० ए०, 

( १ ) द्रव्य की परिभाषा दीजिए और बतालाइये कि किस तरह यह एक प्रकार का 
ऋण समभा जा सकता है । द (१६६०) 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बी काँम० 

(  ) )8०प755 86 ॥990क्रा०८ रण गाणारए 85 ॥ संदृपरांठव 85580. प्राण 
णए 6 चि०008 0 7706ए 58 ॥0५ व904॥ 77 ॥6 908९7 
€0070770 09क्षा॥8द707 ? (9638) 

(2) एप 48 फक्ाएश ? 80758. 40. बतएक8865.. रात _0580एथ- 
88265 (4962) 


अध्याय ३ 


मुद्रा का वर्गीकरण 


(फ€ एाब्ष्डशांगट्वाणा ० ०णा९ए) 








प्रारस्भिक-- 
विभिन्न लेखकों ने मुद्रा के वर्गीकरण की अलग-अलग रीतियाँ अपनाई हैं। प्रमुख 
वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं :--- 

(॥ 3.वारतबिक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा 

(5लाडईं शैणार९ए ॥॥0 'शणा6ए ०0 40९07) 

वास्तविक मुद्रा से हमारा अ्रभिप्राय उस मुद्रा से होता है जिसका यथार्थ में 

देश के भीतर प्रचलन ((४7078007) होता है । हिसाब की मुद्रा का प्रचलन नहीं 
होता है, परन्तु ऋणों, झ्रादेमों तथा लेन-देत का हिसाब उसी में रखा जाता है। 
कीन्ज ने इन दो प्रकार को मुद्राओ्रों को मुख्य मुद्रा (५/0०॥९ए 9707०) तथा लेखे की 
मुद्रा (१006५ ० ७०००४) का नाम दिया है। प्रोण सेलिगमन ($८877) ने 
इन्हें वास्तविक मुद्रा तथा श्राद्श मुद्रा (0०8॥ (0769) में विभाजित किया है औ्रोर 
'इसी प्रकार बेनहास (3८0॥87)) ने इन्हें चलन की इकाई (एग्रा ० (प्राशाएए) 
तथा लेखे की इकाई (7॥ ० ००००४) बताया है । 


वस्तुओं तथा सेवाश्रों के विनिमय में वास्तविक मुद्रा ही विनिमय माध्यम का 
कार्य करती है । सभी प्रकार के भुगतान इसी मुद्रा में किये जाते हैं श्लौर इसी के रूप 
में क्रपः:शक्ति का संचय किया जाता है । वास्तविक मुद्रा और प्रचलित चलन ((प्रा- 
९709) में कोई अन्तर नहीं होता है। जितने भी प्रकार की मुद्रा प्रचलन में होती है 
वह सब की सब वास्तविक मुद्रा होती है। भारत में एक पैसे से लेकर १ रुपये तक के 
जितने सिक्‍के हैं श्रौर १ ₹० के नोट से लेकर १०,००० रु० तक के जितने नोट हैं, बे 
सभी वास्तविक मुद्रा हैं। हिसाब की मुद्रा से हमारा अ्रभिष्राय उस मुद्रा से होता है 
जिसमें ऋणों को मात्रा, कीझतों तथा क्रम/शक्ति को सूचित किया जाता है और जिसमें 
सभी प्रकारूका हिसाब-किताब रखा जाता है | यह झावश्यक नहीं है कि ऐसी मुद्रा का 
वास्तव में प्रचलन हो ही । पिछले अ्रध्याय में हम देख चुके हैं कि सन्‌ १६२३ में 
जम॑नी में माक चलन के रूप में प्रचलित था, परन्तु हिसाब की मुद्रा फ्रोंक श्रथवा 
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इालर होती थी । इसी प्रकार अ्रमरीका में सन्‌ १६३३ तक हिसाब की मुद्रा स्वरा 
डालर था, यद्यपि प्रचलन केवल कागज के नोटों तथा गिलट और ताँबे के सिक्कों का 
ही था । इज्धलेड में सोने का पौण्ड लेखे की इकाई है, यद्यपि काफी लम्बे काल से इस 
सिक्‍के का प्रचलन सिट चुका है। 


वास्तविकता यह है कि हिसाब की मुद्रा प्रचलित मुद्रा का सैद्धान्तिके रूप है 
श्रौर वास्तविक मुद्रा उसका व्यावहारिक रूप है। यह सम्भव है कि व्यावहारिक 
जीवन में मुद्रा का रूप बदल जाय, परन्तु हिसाब-किताब के लिए उसका पुराना ही 
रूप बना रहे श्रोर इस प्रकार प्रचलित तथा हिस्ताबी रूप सें बन्तरे हं ढी जाय, जिसके 
कारण वास्तविक श्रोर हिसाब की मुद्रायें श्रलग-प्रलग हो जाती हैं । 


कुछ लेखकों* ने वास्तविक मुद्रा को भी दो और भागों में विभाजित किया 
है--(अ्र) पदार्थ-मुद्रा ((१०77700079 (०7०८५) तथा (ब) द्रतिनिधि मुद्रा (2९[०७७॥ 
(807९ ४/०॥८५) । पदार्थ मुद्रा को ही कभी-कभी पूरुकाय मुद्रा (फ्रा-50व०06 
00८५) भी कहा जाता है । पदार्थ सुद्रा किसी न किसी धातु की बनी होती है 
झोर सिक्के पर लिखों हुई कीमत सिक्के की निहित कोसमत अश्रथवा उसके धातु-सुल्य 
के बराबर होती है। ऐसी मुद्रा में यह गुण होता है कि इसे विनिमय माध्यम के रूप 
में तो उपयोग किया जाता ही है, परन्तु साथ ही साथ मूल्य का संचय भी इसी में 
किया जा सकता है । इस मुद्रा का धातु के रूप में उतना ही मूल्य होता है जितना 
कि मुद्रा के रूप में । 


कीन्ज के अनुसार मद्रा का वर्गोकरण 
| | 
मुख्य-सुद्रा हिसांब की मुद्रा 
। 


कल जन लत 


रो 


| 
पदार्थ मुद्रा प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा 


प्रतिनिधि मुद्रा वह है जिसका प्रचलन तो होता है और विनिमय साध्यस के 
रूप सें भी उपयोग किया जाता है, परन्तु उसमें घृल्य का संचय नहीं किया जाता है । 
ऐसी मुद्रा को पदार्थ-मुद्रा में बदलने की सुविधा दी जाती है। इस कारण यद्यपि यह 
मुद्रा स्वयं मूल्य के संचय का कार्य नहीं करती है, परन्तु मुल्य का सूचक अथवा 
प्रतिनिधि होती है, क्योकि श्रावश्यकता पड़ने पर इसे पदार्थ मुद्रा में बदला जा सकता 
है। सभी प्रकार की पत्र-मुद्रा प्रतिनिधि मुद्रा ही होती है। मुल्य के “ संचय के लिए 
उसे प्रायः धातु-मुद्रा में बदल लिया जाता है। 
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(7) विधि-ग्राह्म मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा 

(९89 (शावश' ॥रणा९ए कराते 0907 ०॥०९) 
विधि-प्राह्म मुद्रा, बह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के साधन के रूप सें सरकार 
था विधान द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस मुद्रा में सभी प्रकार का भुगतान 
किया जी सकता है, चाहे वह वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य चुकाने से सम्बन्धित हो 
अथवी ऋरों का भुगतान करने से । विधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा में 
भुगतान लेने से इक्रर नहीं कर सकता है । इन्कार करने वालों को बहुधा सरकार 
द्वारा दण्ड दिया जाता है, क्योकि यह मुद्रा सरकार द्वारा घोषित मुद्रा होती है। 
ऐसी मुद्रा की स्वीकृति वैधानिक हृष्टि से अनिवार्य होती है । इसके विपरीत ऐच्छिक 
मुद्रा बह मुद्रा होती है जिसे बसे तो सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है परन्तु कानूनन 
उसको स्वीकार करना श्ननिवायं नहीं होता हैं । प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार होता 
है कि वह इसमें भुगतान रुवीकार कर ले अथवा इन्कार कर दे | साधारणतया जब 
ऐसी मुद्रा को स्वीकार किया जाता है तो देने वाले की साख देख ली जाती है, 
इसीलिए ऐसी मुद्रा की स्वीकृति छइुकाने वाले के विश्वास पर निर्भर होती है । यदि 
लेने वाले को देने वाले की साख में विश्वास नहीं है तो वह इसमें भुगतान स्वीकार 
नहीं करेगा । एक देश में लगभग सभी प्रकार का चलन विधिग्राह्म होता है, परन्तु 
चेक, बेंक नोट, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा-पत्र (20775507५ ]५०७७), हुप्डी भ्रादि 

ऐच्छिक मुद्रायें हैं । इन्हें विश्वास के कारण स्वीकार किया जाता है । 





मुद्रा 
कमर मलिक अल लीन 
| | 
विधि-प्रांह्य मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा 
| 
« असीमित विधि- सीमित विधि-ग्राह्म 
ग्राह्म मुद्रा मुद्रा 


विधि-ग्राह्म मुद्रा भी दो प्रकार को होतो है--( १ ) अ्रसीमित विधि-स्राह्म 
मुद्रा (प7 शांत ॥६8४]-पथात ७ ॥४०7८ए) तथा ( २ ) सीमित विधि -प्राह्म मुद्रा 
(.77060 7.688]-7०70०7 )(07८9) । यदि किसी मुद्रा के विषय में सरकार द्वारा 
यह नियम बना दिया जाता है कि उसमें भुगतान लेना अनिवार्य है, चाहे भुगतान की 
मात्रा कितनी ही क्‍यों न हो तो ऐसी मुद्रा को असीमित विधि-प्राह्म घुद्रा कहा जाता 
है। भारत में एक रुपये के सिवके तथा सभी कीमतों के कागजी नोट ग्सीमित विधि- 
ग्राह्म हैं। सीमित विधि ग्राह्म मुद्रा वह झुद्रा होती है जिसकी अनिवार्य स्वीकृति 
को सरकार द्वारा सीसा निश्चित कर दी जाती है। एक निश्चित कीमतों की मात्रा 
तक इस मुद्रा में भुगतान स्वीकार करना अ्रनिवाय होता है, परन्तु इस सीमा के 


अर 


ऊपर भुगतान स्वीकार करने के लिये किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। 
स्वीकार करना या न करना भुगतान पाने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है । भारत 
में २५ पैसे के सिक्के १० रुपये तक विधि-ग्राह्म हैं । दो पैसे तथा एक पैसे के सिक्‍के 
केवल १ रुपये तक ही विधि-ग्राह्म है । इससे ऊपर की रकझ का भुगतान स्वीकार 
करने के लिए कोई भी वाध्य नहीं है, यद्यपि व्य'वहारिक जीवन में ऐसा बहुध्रा देखने 
में आता है कि लोग इन सिक्‍कों में भी अधिक मात्रा में भुगतान स्वीकार कर लेते हैं। 
(॥0) धातु-मुद्रा तथा पतन्र-सुद्रा 
(धलांत्रांट शिग्रारए बाते िक्रूण शिणा०ए)५.. 

मुद्रा का वर्गीकरण उस पदार्थ के श्राधार पर भी किया जाता है जिसकी वह 
बनी हुई होती है । इस दृष्टिकोण से मुद्रा दो प्रकार की होती है--वातु-मुद्रा तथा 
पत्र-मुद्रा । यद्यपि धातु तथा कागज के अतिरिक्त अ्रन्य पदार्थ भी मुद्रा के रूप में 
उपयोग किये जाते हैं और भूतकाल में किये गये हैं, परन्तु झ्राधुनिक युग में अधिकांश 
चलन इन दोनों का ही है । " 

धातु सुद्रा से श्रभिप्राय उस सुद्रा का है जो कि धातु को बनी हुई हो। इसे 
टंक या सिक्का ((00) भी कहते हैं । पत्न-मुद्रा से श्रभिप्राय उस शझुद्रा का है जो 
किसी सरकार या अ्रधिकृत संस्था के विशेष चिन्हों द्वारा (मांगने पर निद्चिचत संख्या में 
धातु-मुद्रा देने के लिखित वायदे सहित या इसके बिन.) कागज पर छापी गई हो । 


मुद्रा 
| 
। 
धातु मुद्रा पत्र-मुद्रा 
| 





नाजिलनी-++ जया है 





अल हा 
धातु चलन धातु मान. पत्र चलन पत्र मान 
| | 


(१) प्रामाशिक सिक्के (१) एक-धातुमान (१) प्रतिनिधि 7 (१) कागजी पत्र 


(२) सांकेतिक सिक्के (२) दो-धातुमान पत्र-मुद्रा मुद्रा-मान 
(३) गौण सिक्के (३) मिश्रित मान (२) परिवतंनशील (२) आ्राज्ञा प्राप्त 
पत्र-मुद्रा मान 
(३) भ्रपरिवरतंनशील 
पत्र-मुद्रा 


(४) प्रादिष्ठ पत्र-मुद्रा 
भारत में दोनों ही प्रकार की मुद्रा प्रचलित हैं । धातु मुद्रा एक रुपये और 
२०, २५, १०, ५, २ पैसा तथा १ पैसे के रूप में पाई,जाती है और पत्र मुद्रा एक 
रुपया, दो-रुपया, पाँच-रुपया, दस-रुपया तथा सौ-रुपया के नोटो के रूप में प्रचलित 
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है। भूतकाल में देश में प्रचलित मुद्रा सांधारणतया सोने और चाँदी के सिक्‍कों की 
होती थी। तुच्छ धातुओं, जैसे--गिलट, तांवा श्रादि के सिक्के केवल खेरीज की 
आवश्यकता को पूरा करते थे, परन्तु श्राधुनिक संसार में अ्रधिकाँश मुद्रा पत्र-मुद्रा 
और छोटी कीमत के तुल्छ धातुश्रों के सिक्‍को के रूप में होती है । 
“धातु घझुद्रा के भेद- धातु चलन एवं धातुमान-- 
:.. धातु-मुद्रा को भी बड़े-बड़े दो भागों में बांदा जाता है :::( १ ) धातु-चलन 
(४ट॥० एप्रापता०9) तथा ( २) धातुमान (४6६७)॥० 58970970) | धातु चलन 
से हमारा श्रभिष्ऋ घातु के उन रूवकों से होता है जिनका वस्तुओं और सेवाओं के 
क्रय-विक्रय में एक व्यक्ति से दूसरे के पास हस्तांतरण होता रहता है। ये सिक्‍के 
विनिम्मंय-माध्यम के रूप में देश में चालू रहते हैं । धातुमान से हमारा श्रभिप्राय उस 
धातु से होता है जो देश में मुल्य को नापने के लिये उपयोग की जाती है, श्र्थात्‌ 
जिस मुद्रा में अन्य सभी -श्चातुओं और सेवाञ्रों की कीमत आआँकी जाती है। 
धातु चलन के तीन रूरपँ-- 
सभी प्रकार का धातु-चलन विधि-प्रह्य होता है। अ्रन्तर केवल इतना होता 
है कि कुछ सिक्के असीमित विधि-पग्राह्म होते हैं भौर कुछ सीमित विधि-प्राह्म । एक 
दूसरे हप्टिकोश से धातु के सिक्के तीन प्रकार के होते हैं :--- 
()) प्रमारिणक अ्रथवा पुराकाय सिक्के (5[0ब्वा0 ७ #ग। 807०१ (०फैशे-- 
इन सिवकों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इन पर अड्डित कीमत सिक्‍के 
में लगी हुई धातु को कीमत के बराबर होती है । दूसरे शब्दों में, इन सिक्कों की 
झंकित कीमत निहित कौसत के बराबर होती है । यदि सिक्के को गला कर धातु के 
रूप में बेचा जाय तो कोई हानि नहीं होती है। ऐसे सिक्‍को में चार सुख्य गुण 
होते है :-- 

( श्र ) अंकित मुल्य (780८ ५४।४०) निहित मुल्य भ्रथवा धातु-मुल्य के 
बराबर होता है। ' 

( व ) यह सिक्‍का श्रसीसित बिधि-पग्राह्म होता है । 

( स ) इसी सिक्के में देश के भीतर सभी वस्तुश्रों और सेवाओ्रों की कीमत 
नापी जाती है । कीमतों की सामुहिक साप का सूचक यही सिक्का 
होता है । | 

( द ) इसका टद्धुन श्रथवा इसकी ढलाई स्वतन्त्र होती है । 

जब तक इजलेंड में स्वरांमान प्रणाली प्रचलित थी, ब्रिटिश सावरेन इज्भलेंड 

का प्रामाणिक गसेक्‍्का था, परन्तु सितम्बर सन्‌ १९३१ में इद्धलेड ने स्वरमान का 
परित्याग कर दिया और तब से उस देश में कोई प्रामारिक सिक्का नहीं है । 

क्या भारतोय रुपया प्रामाणिक सिक्का है ?-भारत में इस प्रकार का सिक्का 

लगभग कोई भी नहीं रहा है! महारानी विक्‍्टोस्या वे काल में रुपये में एक रुपय्रे 
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की कीमत की चाँदी रहती थी, इसलिए यह सिक्‍का पूर्णकाय सिक्का था । इस समय 
भी देश का प्रधान सिक्‍क्रा रुपया ही है । इसमें भ्रसीमित विधि-प्राह्मय होने का गुण है 
और पूरे देश में इसी में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत नापी जाती है; श्रतएवं यह 
देश की प्रामारिक मुद्रा है; परन्तु भारतीय रुपया पूर्णंकाय सिक्का नहीं है । धातु के 
रूप में इसकी कीमत अड्धित कीमत से बहुत कम होती है और इसकी ढल्यई भी 
स्वतन्त्र नहीं है । इस प्रकार एक श्रोर तो भारतीय रुपया प्रामाणिक सिक्‍का है अठैर 
दूसरी ओर यह केवल एक सांकेतिक सिक्‍का है, क्योंकि धातु के रूप में रुपये की 
कीमत एक रुपये से बहुत कम है | यही कारण है कि कुछ लेखकों 'े. भारतीय रुपये 
को सांकेतिक मान (]0/७॥ 8070470) कहा है । 
(0) सांकेतिक सिक्के (['.०छछला 0०४४) -- 

सॉकितिक सिक्‍के वे सिक्‍के होते हैं जिनका अड्धित मुल्य उनके निहित सुल्य 
से अधिक होता है। ऐसे सिक्‍कों में प्रामाणिक मुद्रा के द्विपरीत गुण पाये जाते 
हैं :--(अ) इसका धातु-मृल्य उनके मुद्रां-मुल्य से बहुत कमः होता है | यही काररा है 
कि ऐसे सिक्कों को गलाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा करने से हानि होती है । (ब) 
खेरीज (879॥ (॥थवा8८) के लिए जिन सिक्‍कों को रखा जाता है वे साधारणतया 
सांकेतिक ही होते हैं । (स) ऐसे सिक्के बहुधा सीमित विधि-प्राह्य मुद्रा होते हैं; परन्तु 
भारतीय रुपये की स्थिति भिन्न है। वह सांकेतिक सिक्का होते हुये भी श्रसीमित 
विधिग्राह्म है । इन सिक्कों की ढलाई कभी भी स्वतनन्‍्त्र नहीं होती है। (द) ऐसे 
सिक्कों की कीमत उनके भीतर रहने वाली धातु पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि 
सरकारी श्रादेश द्वारा निर्धारित होती है। यही कारण है कि कुछ लेखकों ने इन्हें 
प्रादिष्ट सिक्‍के अ्रथवा प्रादिष्ट मुद्रा ([80 (०४७ ०7 ४०४८०) भी कहा है । 

सांकेतिक सिक्कों की ढलाई साधारंणतया दो कारणों से की जाती है-- 
(अ) यदि सरकार के पास बहुमूल्य धातु की कम्ती है ओर सुद्रा को बढ़ाने की आव- 
इयकता है तो वह सांकेतिक सिक्के तेयार करती है। इस प्रकार बहुमूल्य धातु के 
उपयोग में बचत हो जाती है और धातु की थोड़ी सी मात्रा से. ही अधिक मुद्रा 
तैयार कर ली जाती है । (व) कभो-कभो जनता हारा सिक्‍कों के गलाने को रोकने 
के लिए भी उन्हें सांकेतिक बमा दिया जाता है। सन्‌ १९४० में भारतीय रुपये के 
सम्बन्ध में एक श्रजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी । यद्यपि पहले से ही भारतीय 
रुपया एक सांक्रेतिक सिक्का था और उसमें चाँदी की मात्रा केवल 3) थी; परन्तु 
युद्ध-काल में चाँदी के दाम इतने चढ़ गये थे कि सन्‌ १६४० में भारतीय रुपया एक 
पूर्णतया सिक्का बन गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह आसंचित कोषों 
(०४08) में गायब होने लगा । तुरन्त ही भारत सरकार ने इस रुपये का विमुद्री- 
करण कर दिया और इसके स्थान पर नये रुपये के सिक्के चालू किये, जिनमें चाँदी 
की मात्रा केवल ३ रखी गईं। फिर सांकेतिक सिक्‍का बन गया। इस समय भी 
हमारा गिलट का रुपया एक सांकेतिक सिक्‍का ही है । 
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इसमें तो सन्देह नहीं है कि पूर्णकाय सिक्कों की तुलना में सांकेतिक सिक्के 
खराब मुद्रा होते हैं, क्योंकि इनके प्रति जनता का विश्वास उतना प्रधिक अं नह्ढीं 
होता है जितना कि पूर्णकाय प्रामाणिक सिक्‍कों के प्रति, परन्तु वर्तमान संचार में ऐसे 
हो सिक्कों का चलन है और व्यावहारिक जोवन में इनसे कोई कठिनाई भी उत्दन्न 
नहींनड्ोती है। कागजी मुद्रा से तो संकेतिक सिक्‍के हर दशा में अच्छे होते हैं, क्योंकि 
कागजी मुद्रा का तो लगभग कुछ भी निहित मूल्य नहीं होता है। यदि सरकार समभझ- 
दारी से काम लेकहे तो इन सिक्‍कों पर से विश्वास उठ जाने का श्रश्त बहुत कब 
ही होता है । 
(!) गौणा सिक्‍के -- 

ऐसे सिक्कों ($005087ए (0०79) की निकासी छोटी खेरीज को सुविधा के 
लिए को जाती है। प्रमुलच्चविशेषतायें निम्त प्रकार हैं :-- 

(अर) ये साधारखतया थोड़ी कीमत के सिक्‍के होते हैं । 

(आ ) इनका मुरुय कार्य कमर कीसत की वस्तुश्रों श्रोर सेवाश्रों के विनिसय 

को सरल बनाना होता है | 

(इ ) ये सभी सिक्‍के सांकेतिक होते हैं । 

(ई ) इन सिक्कों का"प्राम्राणिक सिक्के से एक निश्चित सम्बन्ध रहता है । 

(उ ) इनकी ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती है और इनकी निकासी सरकार 

द्वारा एक निश्चित मात्रा में ही की जाती है । 

( ऊ ) थे सिक्के सदा ही सीमित विधि-प्राह्म होते हैं । 

भारत में ५०, २५, १०, ५, ३, २ और १ पैसा इसी प्रकार के सिक्के हैं । 
पत्र-मुद्रा के दो भेद--पत्र-सुद्र&चलन एवं पत्र-सुद्रामान-- 

आ्राधुनिक युग में लगभग सभी देशों में मुद्रा का अ्रधिकांश भाग पत्र-झुद्रा के 
ही रूप में पाया जाता है । कुछ विशेष कारणों से पत्र-मुद्रा का उपयोग अधिक सुविधा - 
जनक होता है, क्योंकि एक तो, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में सुविधा 
रहती है और दूसरे, इसमें चलन के अन्तरगंत घिसावट द्वारा मुल्य के ह्वास का भय 
नहीं रहता है | वर्तमान संसार की प्रधान सुद्रा पत्र मुद्रा ही है और इसलिए हमारा 
युग आशिक भाषा में पतन्र-सुद्रा का युग कहलाता है। पत्र-मुद्रा के दो प्रधान रूप होते 
हैं--पत्र-मुद्रा चलन (९89९ (पाा७॥०ए) तथा पत्र-मुद्रा मान (९8७०7 800) | 
प्रस्तुत अ्रध्याय में हम केवल पत्र-सुद्रा-चलन का ही अध्ययन करेंगे। पत्र-मुद्रा चार 
प्रकार की होती है । 
पत्र-मुद्रा-चलन के चार भेंद-- 

(4 ) प्रतिनिधि पत्र-बुद्रा (२९७।०४००/४४ए० .9979०' ॥0769): (॥) परि- 
वर्तंनशीश पत्र-मुद्रा ((शएथाा068 49० 707०9); (॥) अपरिवर्ततशील पत्र-मुद्रा 


| ४७ 


([तञ०णएशतं9]6 987०7 70767); और (0) प्रादिष्ट पत्र-मुद्रा (78॥ ॥707०9) । 
इनका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है :--- 
(4 ) प्रतिनिधि पत्र-स॒द्रा-- 

पत्र-मुद्रा में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए श्सरकार ऐसी मुद्रा के 
पीछे किसी बहुमूल्य धातु की आड़ अथवा निधि ((२०5७४८) रखती है। यह, आड़ ० 
साधारणतया सोने और चाँदी के रूप में रखी जाती है | यदि पन्न-मुद्रा के पीछे उसुके, 
मूल्य का १००% सोना झोर चांदी निधि के रूप में रखा जाता है तो ऐसी पत्न-सुद्रा 
प्रतिनिधि पतन्न-मुद्रा कहलाती है । ऐसी मुद्रा का यह नाम इसलिए "डा है कि वास्तव 
में यह पत्र-मुद्रा उस सोने अथवा चाँदी के प्रतिनिधि के रूप में प्रचलन में रहती है 
जो सुरक्षित कोष में रख दिया गया है ऐसी पत्र-मुद्रा प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को 
यह अधिकार होता है कि वह किसी भी समय कागज के नोट को सरकार से सोने 
अथवा चाँदी में बदल ले । ऐसी मुद्रा के उपयोग का प्रमुख उद्दं इय सिक्कों की घिसा- 
बट की हानि को बचाना होता है । 
गुरा- 

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा सबसे अ्रच्छी पत१-मुद्रा समझी जाती है, क्योंकि---( १) इस 
मुद्रा पर जनता को श्रटल विश्वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह किसी 
भी समय अपने पास के कागज के नोट को सोना या चाँदी में बदल सकता है और 
सरकार के पास नोटों को बदलने के लिए पर्याप्त सुरक्षित कोष है। (२) ऐसी मुद्रा 
को भ्रत्यधिक मात्रा सें निकालने का तनिक भो भय नहीं रहता है, क्योंकि इस मुद्रा 
को बढ़ाने के लिए यह झ्रावश्यक है कि ठीक उतनी ही कीमत का सोना और चाँदी 
कोषागार में जमा किया जाय । (३) जब सिक्‍कों के स्थान में नोटों का प्रचलन होता 
है तो बहुमुल्य घातुश्रों की बचत होती है । 
दोष -- 

परन्तु इन सब गुणों के होते हुए भी इस प्रकार की सुद्रा का चलन बहुत ही 
कम रहा है, क्योकि (१) यह मुद्रा चलन प्रणाली को बेलोच बना देती है। बिना 
सोना या चांदी प्रात किए मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता है। (२) 
राष्ट्रीय संकट के समय तो ऐसी पत्र-मुद्रा प्रणाली को भज्ग करना आवश्यक हो जाता 
है, वर्योकि ऐसे काल में बहुमूल्य धातुग्रों का प्राप्त करना कठिन होता है, जबकि मुद्रा 
की मात्रा का बढ़ाना आवश्यक होता है । (३) चूँकि इस प्रणाली का श्राधार मुख्यतः 
सोना है इसलिए एक निर्धन राष्ट्र इस प्रणाली को नहीं अपना पाता है । 

कुछ देशों ने इस सम्बन्ध में एक नई नीति अश्रपनाई थी । इजड्भलैंड में एक 
निश्चित मात्रा तक कागज के नोट बिना किसी प्रकार की धातु आड़ के"निकाल दिए 
जाते थे और तत्परचात्‌ प्रत्येक नोट के पीछे १००%, स्वर्ण निधि रखी जाती थी । 
बिना झड़ को ऐसी निकासी को अथं शास्त्र में विश्वासाश्रित निकासी (70प०॑ंक्ाए 
[5576) कहा जाता है । 
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व्यावहारिक जीवन में इस प्रकार की मुद्रा का उपयोग बहुत ही कम हुआ है ० 
इसका सबसे ग्रच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वर्ण तथा चाँदी प्रमाण-पत्र 
(007 ४०१ झञापएशाः 0००८४) में मिलता है, जिनकी गारन्टी सरकार द्वारा 
उतनी कीमत का सोना और चाँदी सरकारी कोषागार में जमा करके दी जाती थी । 
भारत म्रें ऐसी पत्र-मुद्रा का चलन नहीं रहा है, परन्तु सन १६२७ के भारतीय चलन 
तश्. वित्त शाही आयोग ने स्वर्णापाट प्रमाण-पत्रों (000 8फ/#0 (७४४808/65) 
के रूप में ऐसी पत्र-मुद्रा की निकासी का सुझाव दिया था । 

(8) परिवततनत्तैंल पत्र-मुद्रा-- 

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा में एक मारी दोष यह होता है कि मुद्रा-प्रणाली बेलोच हो 
जाती है | प्रतिनिधि पन्न मुद्रा के सभी लाभों को प्राप्त करने और इस दोष को दूर 
करने के लिए परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का आ्रविष्कार किया गया । इसकी विशेषतायें 
निम्त प्रकार हैं :---. '+ 

( भ्र ) कागजी मुद्रा के पीछे सोने श्रथवा चाँदी की श्राड़ रखी जाती है, 
परन्तु नोटों की कीमत से कम कीमत की निधि रखी जाती है । 

( ब ) सरकार द्वारा यह गारन्टी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति नोटों को 
सरकारी खजाने से सोना भ्रथवा चाँदी में बदल सकता है । 

( स ) सरकार विदेशी भुगतानों को चुकाने के लिए सोने या चांदी का एक 
कोष रखती है । 

( द ) सुरक्षित निधि का एक भाग पूर्णकाय सिक्‍कों, सॉकेतिक सिक्कों तथा 
प्रतिभुतियों के रूप में रखा जाता है । 

(इ ) सोने और चाँदी की कीमतें निर्धारित कर दी जाती हैं और 
सरकार इन कीमतों पर सोना और चाँदी खरीदने तथा बेचने को तैयार रहती है । 


गुरा-- 
इस प्रकार की पत्र-मुद्रा से कुछ विशेष लाभ प्राप्न होते हैं :--(१) धातु की 
आड़ रहने के कारण इस पर जनता का विश्वास बता रहता है। (२) क्योंकि 
सरकार कागजी नोटों को सोने भ्रथवा चाँदी में बदलने का वचन देती है, इसलिए 
देशवासियों को घरेलु तथा विदेशी व्यापार के लिए सोना-चाँदी मिल जाती है । 
(३) पत्र-मुद्रा द्वारा सोने और चाँदी के उपयोग में बचत होतीं है। (४) थोड़े से 
सुरक्षित कोष के आधार पर प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा की तुलना में कई गुनी अधिक मुद्रा 
की निकासी की जा सकती है श्रौर मुद्रा प्रणाली लोचदार हो जाती है । 
दोष-- 
परन्तु ऐसी पत्र-मुद्रा के कुछ गम्भीर दोष भी हैं :--(१) इस पत्र-मुद्रा के 
प्रति जनता का विश्वास इसना अ्रधिक नहों हो सकता है जितना कि प्रतिनिधि 
पत्र-मुद्रा के प्रति । विश्वास की इस कमी के बहुधा घातक परिणाम होते हैं 
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और संकट काल में मुद्रा के प्रचलन को बनाये रखना कठिन हो जाता है। (२) इस 
प्रकार की सुद्रा-प्रणालो का सरकार दुरुपयोग कर सकती है । बहुत बार आसानी से 
अधिक आय प्राप्त करने के लिए सरकार बिना सोचे-सममझे पत्र-मुद्रा की निकासी 
करती जाती है। (३) परिवर्ततशील कागजी-सुद्रा में ग्रव्यधिक द्रिकासी की सम्भावना 
ग्रधिक रहती है । इससे एक ओर तो मुद्रा परसे जनता का विश्वास उठ जाता है 
झौर दूसरी ओर भीषण मुद्रा-प्रसार के कारण देश का सामाजिक, झाथिक तैथा 
राजनतिक जीवन चौपट हो जाता है । 
(7) श्रपरिवर्तेनद्यील पत्र-मुद्रा-- । 

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा तथा परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का आज के ससौर में केवल 
सद्धान्तिक महत्त्व ही शेष रह गया है। वास्तविक प्रचलन केवल ग्रपरिवर्तनशील 
पत्र-मुद्रा का पाया जाता है। श्ररिवर्तनशील पत्र-मुद्रा को किसी घातु में बदला नहीं 
जा सकता है। यह पत्र-मुद्रा शासन की साख पर चालू रहती है। जितनी ही शासन 
की आर्थिक हृढ़ता अधिक होती है उतना ही इस मुद्रा पर झ्रेनता का विश्वास भी 
झ्रधिक होता है। किसी प्रकार का संचित कोष इस पैत्र-मुद्रा के पीछे नहीं 
रखा जाता है। सरकार श्रथवा मुद्रा अधिकारी की आज्ञानुसार इसका 
चलन होता है | आरम्भ में इस प्रकार की मुद्रा की निकासी साधारणतया युद्ध-काल 
प्रथवा श्रन्य राष्ट्रीय संकट के समय में की जाती थी, परन्तु वर्तमान संसार में ऐसी 
मुद्रा का चलन एक बड़ी स्वाभाविक तथा साधारण घटना समभी जाती है । ऐसी 
पत्र-मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :-- 


(क ) पत्र-मरद्रा के पीछे किसी प्रकार की धातु की श्राड़ नहीं होती है। 
केवल सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्डस (90703) तथा कोषागार विपत्रों (॥7888779 
89) की आ्राड़ रहती है । इस प्रकार सुरक्षित कोष कागजी होता है । 


(ख ) सरकार द्वारा कागजी नोटों को सोबैे या चाँदी में बदलने को 
गारन्दी नहीं दो जाती है। भारत सरकार अपनी पत्र-मुद्रा को छोटी कीमत के;कागजी 
नोटों तथा सांकेतिक रुपए के सिक्‍कों में ही बदलने का विश्वास दिलाती है । 


(ग ) विदेशों व्यापार की सुविधा -के लिए सरकार देश की मुद्रा की 
विदेशी विनिमय दर निश्चित कर देती है । इस समय भारतीय रुपये की विदेशी 
विनिमय दर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित की जाती है । 

(घ) कागज के नोट प्रमाणिक तथा श्रसीमित विधि ग्राह्य मुद्रा होते हैं । 
(५7) प्रांदिष्ट मुद्रा (ए8/8 |(०॥०४)--- 

यह पत्र-मुद्रा अपरिवरतनशील पत्र-सुद्रा का ही एक रूप है इसको कभी कभी 
संकटकालीन मुद्रा ( लाधा७70ए 7रणा०7 ) भी कहा जाता हे । अपरिवर्तनशील 
पत्र-मुद्रा की भाँति इसके पीछे भी किसी प्रकार की सुरक्षित निधि धातु के रूप में 
हर ७० च०ए शर0० मं डु 
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नहीं रखी जाती है और इसे सोने श्रथवा चाँदी में बदलने की किसी प्रकार की ग।रन्टी' 
भी नहीं दी जाती है । इस पत्र-प्रुद्रा की निम्न विशेषतायें इसे साधारण अ्रपरिवर्तन- 
शील पन्न-मुद्रा से अलग करती हैं :-- 

( श्र) यहपत्र-मुद्रा संकट काल में निकाली जाती है । 

( वे) इसकी निकासी सीमित मा में की जाती है। 

( स) इसके पीछे कागजी श्राड़ भो नहीं होती है। जैसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है, परिवर्ततशील पत्र-मुद्रा के पीछे कागजी आड़ भ्रवश्य 
रहती है, परन्तु प्रादिष्ट मुद्रा के पीछे किसी भी प्रकार की आड़ 
नहीं होती है । 

इस मुद्रा को असाधारण पत्र-मुद्रा कहना अनुपयुक्त न होगा । किसी विशेष 

आिक परिस्थिति का सामना करने के लिये सरकार इसे निकालती हैं। यह मुद्रा भी' 
असीमित विधि-ग्राह्म होती है इस मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास सबसे कम होता 
है | यही कारण है किईे इसे थोड़ी मात्रा में निकाला जाता है और संकट-काल का 
श्रन्त होते ही सरकार इसे साधारण अ्रपरिवर्तंशील पत्र-मुद्रा में बदल देती है ! 
केन्ट के श्रनुसार प्रादिष्ट मुद्रा को तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं * 


( १ ) पदार्थ के रूप में इसका लगभग कुछ भी मूल्य नहीं होता है। 

( २ ) इस मुद्रा को किसी ऐसी वस्तु में बदलने की गारन्टी नहीं दी जाती है 
जिसका वर्णित मूल्य प्रादिष्ट मुद्रा के बराबर हो । ( ३ ) इसकी क्रयः शक्ति को 
किसी भ्रन्य वस्तु के समान नहीं रखा जाता है, इस कारण इस मुद्रा की कीमत 
स्वतन्त्र रूप में निर्धारित होती है। 
गुण-दोष-- हे 

श्रधिकांश सरकारें अपनी मुद्रा की प्रादिष्ट प्रकृति को स्वीकार करने में संकोच 
करती हैं, परन्तु आधुनिक “युग के बहुत से श्रथंशास्त्री प्रादिष्ट मान के पक्ष में हैं । 
कहा जाता है कि ठीक नियन्त्रण द्वारा ऐसा मान आशिक तथा वित्तीय सुविधाएँ 
प्रदान कर सकृता है । इसके विपरीत प्रादिष्ट मुद्रा के आलोचकों का कहना है कि 
इस मुद्रा के प्रचार से दो गम्भीर दोष उत्पन्न होंगे :--([) यदि संसार के सभी देश 
ऐसी मुद्रा-प्रणाली को ग्रहण कर लें तो अन्तर्राष्ट्रीय वारिजज्यनमें भारी उलभन पैदा 
हो जायगी। (7) इस मुद्रा में अ्रत्यधिक निकासी का भय सदा ही बहुत रहता है । 
बड़ी कठिनाई यह है कि ऐसी मुद्रा की निकासी को नियन्त्रित रखने का कोई भी 
व्यायहारिक उपाय नहीं है। अ्रतः इसे राष्ट्रीय नीति कां श्राधार बनाना संकट से 
खाली नहीं है। 

प्रादिष्ट मुद्रा के प्रमुख उदाहरण फ्रांस के ऐसाइनेट (/5&2879/०5), जो 
सन्‌ १७८९ और सन्‌ १७९६ के बीच चालू रहे, श्रमेरिका के क्रान्तिकालीन कॉन्टी- 
हम आम अ अल] 
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नेन्टलस्‌ (0078॥०॥8]5) तथा ग्रह-युद्ध के काल में ग्रीनबैक्स (576८॥१४८८७) और 
प्रथम युद्ध के उपरान्त जम॑नी के कागजी मार्क (28७८ ५४770 द्वारा प्रस्तुत किये 
जाते हैं। इन सभी मुद्राओ्रों में अ्रत्यधिक निकासी की सामान्य प्रवृत्ति थी | भारत में 
एक रुपये का नोट इसका अच्छा उदाहरण था, यद्यपि अब रिजव॑ बैंक इसकी अपरि- 
वरतंनशील मुद्रा के रूप में फिर से निकासी कर रही है । 
टंकन, म द्रण भ्रथवा ढलाई 
(८गबड०) 

टंकन का श्र्थ एवं विकास-- 

मुद्रा के विभिन्न रूपों का अ्रध्ययन करने के बाद यह आवश्यक प्रतीत होता है 
कि सिक्‍कों के विषय में थोड़ा सा बता दिया जाय । सिक्‍कों के उपयोग के साथ ही 
साथ उनकी ढ़लाई की समस्या उत्पन्न हुई और विभिन्न देशों ने उनके मुद्रण की कला 
का आविष्कार किया । ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि सबसे पहिले लीडिया 
(.909) के देश में सिक्कों की ढलाई का काम आरम्भ हुआ । मिस्र के निवासी भी 
इस कला से बहुत प्राचीन काल से परिचित थे | सिक्‍कों की ढहलाई की कला को ही 
मुद्रण भ्रथवा टंकन (0092०) का नाम दिया जाता है । 

धातु के टुकड़ों को मुद्रा के रूप में उपयोग करते समय सबसे पहिली कठिनाई 
यह उत्पन्न हुई थी कि धातु के सभी टुकड़ों को एक ही वजन तथा एक ही शुद्धता का 
बनाना कठिन था। परिणाम यह होता था कि उनको स्वीकार करते समय प्रत्येक 
बार व्यापारियों तथा जन-साधारण को उसकी शुद्धता की जांच करनी पड़ती थी और 
उनको तोलना पड़ता था । इसमें भारी असुविधा थी और ठगे जाने का भी भय रहता 
था । इन्हीं कठिनाइयों के कारण राज्य ने सिवकों के निर्माण का काम शुरू किया । 
आरम्भ में टंकन-कला में पर्याप्त शिल्प सुधार नहों हो पाया था, परन्तु धीरे-धीरे 
सुधार होते गये और १८वीं शताब्दी में ऐसे सिक्कों का निर्माण होने लगा, जो सभी 
दृष्टिकोणों से सन्‍्तोषजनक कहे जा सकते थे । औऑरम्भ में सिक्‍कों के निर्माण का कार्य 
प्रनेक व्यक्तितत टकसालों तथा कारखानों द्वारा किया जाता था, अपरन्तु धीरे-धीरे 
टंकन राज्यकीय एकाधिकार बन गया और सिक्कों में एकरूपता तथा समान शुद्धता 
शा गई । 
मुंद्ररा के उह्दे दय-- 

मुद्रण का उद शय साधारणतया यही होता है कि समान वजन तथा समान 
शुद्धता के सिक्के तैयार किये जायें, जिससे धोखेबाजी और नकली सिक्‍कों का बनाना 
कम हो जाय ; मुद्रण के बहुत से उद्देश्य होते हैं -- है 

( ) सिक्‍कों में से धातु को काटकर शभ्रथवा गलाकर निकालने की प्रशृृत्ति को 

रोकना । ( ) सिक्‍कों में इतनी सख्ती श्रथवा इतना , कड़ापन उत्पन्न करना कि 
प्रचलन के श्रन्तर्गत घिसावट द्वारों धातु नष्ट न होने पाये । इसके लिए बहुमूल्य 
धातुओं के सिक्कों को कड़ा करने के लिए उनमें थोड़ा टॉका मिला दिया जाता है । 
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(#) नकली तथा जालो सिक्‍कों को बनने से रोकना । इसके लिए सिक्कों पर सर- 
कारी मुद्रा लगाई जाती है श्रौर उसकी ढलाई विधि ऐसी रखी जाती है कि अन्य व्यक्ति 
उन्हें बता न सकें। (9) सिक्कों को कलापु्ण तथा सुन्दर रूप प्रदान करना, जिससे 
कि भविष्य में वे अपैने काल के स्मरण चिन्ह बन सकें । (५) झ्राधुनिक युग में इन 
उदृब्यों के भ्रतिरिक्त सरकार टंकन द्वारा आय प्राप्त करने का भी प्रयत्न करती है। 
“हैदर प्रशालियाँ-- 

संसार में, मुद्रण की दो प्रमुख प्रणालियाँ दिखाई पड़ती हैं :--([) स्वतन्त्र- 

मुद्रण (70८ (0788०) और (7) सीमित मुद्रण (॥॥77०0 (१०886) प्रणाली । 
मुद्रण आय 


| | 
() बे क॥ मुद्रण ()सीमित मुद्रण 


| | 
(१) सशुल्क ड्ण (२) नि:शुल्क मुद्रण 





हैः 
() ढलाई हा प्रणाली |) मुद्रण लाभ प्रणाली 
(!) स्वतन्त्र मुद्रण-- 

स्वतन्त्र मुद्रण को कभी-कभी अ्रसीमित मुद्रण भी कहा जाता है। स्वतन्त्र 
मुद्रण प्रणाली में जनता को यह भ्रधिकार होता है कि वह धातु पाट (87]09) को 
सरकारी टकसाल में ले जाकर सिक्‍तकों में ढलवा सकती है। कभी-कभी तो यह कार्य॑ 
सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाता है, परन्तु बहुत वार सरकार इसके लिए शुल्क 
लेती है | दोनों ही दशाओं में जनता को धातुपाट को सिक्‍कों में ढलवाने की स्वतन्त्रता 
होती है | संसार के बहुत से देशों में भूतकाल में यही प्रणाली प्रचलित थी, मुख्यतया 
इज्लेंड, फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में । 
स्वतन्त्र मुद्रण के दो रूप-- 

स्वतन्त्र मुद्रण के दो रुप होते हैं--(१) निःशुल्क मुद्रण (00008 
८०॥०४०) तथा (२) सशुल्क मुद्रण (९०॥-४7४एॉ005 (!०॥986) । निःशुल्क 
मुद्रण में सरकार हलाई के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेती । ढलाई का काम 
मुफ्त किया जाता है। ढलाई में जो व्यय होता है उसे सरकार अपनी साधारण आय 
में से चुकाती है | इज्धलेंप्ड तथा अ्रमरीका में भूतकाल में यही मुद्रण प्रणाली प्रचलित 
थी । यह प्रणाली पूर्णंकाय सिक्कों की ढलाई के लिए अच्छी होती है । सशुल्क मुद्रण 
प्रणाली में सरकार सिक्‍कों को ढलाई के लिए शुल्क लेती है। प्रत्येक व्यक्ति को धातु के 
श्रतिरिक्त कुछ श्रधिक सरकार को देना होता है । इस प्रणाली के रूप देखने में आ्ाते हैं:--- 


( ) मुद्रण व्यय अथवा ढ़लाई व्यय प्रणाली (४४४2० ०7 8/893- 


७-94) (2. + .2५-6ै१% | थ्यश५ रह 9 /. १८ (54७ 0 (८००७ कल 
828० )--इस प्रणाली में सरकार भुद्रण के व्यय को शुल्क के रूप में लेती है । मुद्रण 2 ८ 
का व्यय सरकार उसी व्यक्ति से वसूल कर लेती है जो धातु को सिक्‍कों में ढलवाना 
चाहता है, परन्तु सरकार किसी प्रकार का लाभ नहीं कमाती । वह केवल ढलाई का 
वास्तविक व्यय वसुल करती है । 

(४) सुद्रण प्रणाली ($०४870288०)--इस प्रणाली में सरकार ड्विक्‍्कों 
की ढलाई के लिए मुद्रण व्यय से अधिक दाम वसूल करती है । व्यय से अधिक सकछू+- 
कार जो कुछ लेती है उसे मुद्रण लाभ कहते है । उस लाभ को प्राप्त करने की दो 
रीतियाँ हैं, या तो सरकार धातु में टाँका (७५॥॥09) मिला देती है या बुह प्रत्यक्ष रूप 
में शुल्क लेती है । 

(॥) सीमित सुद्रण-- 

सीसित मुद्रण प्रणाली में सिक्के सरकारों लेखे पर ही तेयार किये जाते हैं । 
सरकार को मुद्रा उत्पादन का एकाधिकार होता है। वह स्वयं धातु खरीद कर मुद्रा 
बनाने का कार्य करती है। जनता को यह श्रधिकार नहों होता है कि वह सोने-चाँदी 
को सिलों को सिक्‍कों में हलवा सके । इस समय संसार के सभी देशों में टंकन की यही 
प्रणाली प्रचलित है । भारत में सन्‌ १८९३ तक स्वतनन्‍त्र मुद्रण प्रणाली प्रचलित थी, 
परन्तु हरशल (प्०४8०४०॥) समिति की सिफारिशों पर सन्‌ १८९६३ में भारत सरकार 
ने चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर दिया था। तब- से भारत में सीमित मुद्रण 
प्रणाली चालू है । 
कोन सी म्‌ द्वरा प्रणाली श्रेष्ठ है ?-- 

यह कहना कठिन है कि मुद्रण की कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है। स्व॒तन्त्र 
सुद्रण प्रणाली के पक्षपाती इस बात पर बल देते हैं कि इसके द्वारा मुद्रा की अत्यधिक 
निकासी का भय मिट जाता है और मुद्रा-प्रसार की सम्भावना कम हो जाती है । 
सीमित मुद्रण प्रणाली में यह गुण बताया जाता है कि उसमें सरकार सांकेतिक सिक्‍के 
निकाल कर सोने और चाँदी के उपयोग में बचत कर सकती है । निःशुल्क मुद्रण के 
समथथंकों का विचार है कि मुद्रण सरकार का ही कार्य है और उससे सम्बन्धित व्यय 
भो उसी पर पड़ना चाहिए | भुद्रण-लाभ प्रणाली के समर्थक इस प्रणाली को इस 
कारण उपयुक्त बताते हैं कि इसके कारण सिक्‍के की अंकित कीमत निहित कीमत से 
अधिक हो जाती है और इस प्रकार उसके गलाने का भय नहीं रहता है । 

निकृष्टता एवं अ्वसृुल्यन 
(0७0ब्रडशाशा था >26फब्रॉएन्रा0ा) 
निकृष्ट सिक्‍के (00095९0 (:०४8)--- 

जब किसी सिक्के के भीतर की धातु का वास्तविक शुल्य उस सिक्के की 
नियम द्वारा निर्धारित धातु की प्रामाणिक कीसत से कम रह जाता है तो उस सिक्के 
को निकृष्ठ सिक्का कहाँ जाता है । 
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भूतकाल में बहुत से राजां प्रावश्यकताओं के समय प्रचलित सिक्‍कों को निक्ृष्ट 
बनाकर अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करते थे, परन्तु कुछ लोग धोखेबाजों करके 
लाभ कमाने के लिए भी सिक्‍कों को निकृष्ट बना देते हैं। इस काये के लिए कई 
तरीके अपनाये जातेरं :--- 

( १) कितारा काटना (2079/778)-सिक्‍के के सिरों में से सावधानी- 
>पेक थोड़ी-थोड़ी धातु काट ली जाती है और यह काम इतनी चतुराई से किया 
जाता है कि देखने वाल को आसानी से पता न चले । इस व्यवहार को रोकने के 
लिए आधुनिक "सरकारें सिवकों के किनारों में छोटे-छोटे दाँते बना देती हैं, जिससे 
कि थोड़ी सी छिलाई का भी आसानी से पता चल जाय । 

(२ ) सिक्‍के की जलाई ($7८४४7४)--तैजाब अ्रथवा किसी दूसरे रसा- 
यनिक पदार्थ में डाल कर सिक्के पर से थोड़ी सी धातु उत्तार ली जाती है । 

( ३ ) सिक्के घिसना (&0979»४78)--सिक्‍कों को आपस में घिस कर अ्रथवा 
रगड़ कर भी थोड़ी सी प्रातु उतारी जा सकती है। 


(४ ) जाली सिक्के बनाना (00ए7/कक्षंत78)--जाली अथवा नकली 
सिक्के बनाये जाते हैं, जिनमें बहुमूल्य धातु की मात्रा सरकारी सिक्‍कों की श्रपेक्षा कम 
रखी जाती है । बहुत से सुनार तथा कारीगर ऐसे सिक्कों के बनाने में दक्षता प्राप् 
कर लेते हैं ग्रौर बहुत बार “ऐसे सिक्कों के बनाने के औजार और यन्त्र पुलिस द्वारा 
बरामद किये गए हैं। सरकार जाली सिक्‍के बनाने वालों के लिए भारी दण्ड रखती 
है और इस बात का भरसक प्रयत्न करती है कि सिक्कों के ऐसे नमूने बनाये जायें 
जिनकी नकल न हो सके परन्तु फिर भी जाली सिक्के बनाने का काम बराबर चलता 
ही रहता है । 

बहुत सी दश्ाओं में सरकार स्वयं देश के सिक्‍कों को निकृष्ठ बना देती है । 
यह कास सिक्कों में बहुमुल्थ धातु को सान्ना कम करके किया जाता है । भ्रृतकाल में 
सरकार श्राय प्राप्त करने तथा सिक्‍को के निर्यात को रोकने के लिए ऐसा किया करती 
थीं ग्राजजल की* सरकारें सुद्रण नियमों में संशोधन करके ऐसा किया करती हैं । 
साधारणतया निक्ृष्टिकरण ([0608$2८7०॥) से सरकार का आथिक मान कम हो 
जाता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने की प्रथा ग्रब लगभग सभी देशों 
में पाई जाती है। स्वयं भारत सरकार ने सन्‌ १६४० में ऐसा किया था । भारतीय 
मुद्रण नियम, सन्‌ १६२३ के अनुसार भारतीय रुपये में २३ भाग चाँदी होनी चाहिये, 
परन्तु सत्‌ १६४० में भारत सरकार ने उसे घटा कर ह कर दिया था । 
अवमुल्यतः्मुद्रा (0079०2८ं॥४४९१ शैणा०१)--- 

कागजी शुद्रा तथा शअन्य मुद्रा की श्रत्यधिक निकासी के कारण यदि मुद्रा का 


मूल्य घट जाता है (श्रर्थात्‌ यदि वस्तुओं श्रौर सेवाशों की सामान्य कीमत बढ़ जातो 
है) को ऐसी दक्षा में मुद्रा का अवसूल्यन हो जाता है। मुद्रा के अ्रवमृल्यन से मुद्रा में 
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धातु की मात्रा में कोई कमी नहीं होती, जैसा कि सिवकों की निक्ृष्टता की दशा में 
होता है । 

श्राधुनिक युग में मुद्रा के अवमुल्यन की प्रथा भी सभी देशों में पाई जाती है । 
युद्ध-काल में अ्रथवा राष्ट्रीय संकट के काल में सभी सरकारें काग्रज के नोट छाप कर 
अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। इससे मुद्रा का अवमूल्यन (0 697०००७/४५०॥) 
हो जाता है और देश में मुद्रा-प्रसार फैलता है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमकें.... 
तेजी के साथ बढ़ने लगती हैं| महायुद्ध के काल में भारत सरकार ने यही नीति झप- 
नाई थी, जिसके फलस्वरूप पत्र-मुद्रा की मात्रा तेजी से बढ़ी थी । * _ 

मुद्रा का अवमूल्यन सदा ही बुरा नहीं होता है--संकट काल में सरकार 
के पास आय प्राप्त करने का बहुधा दूसरा कोई उपाय नहीं होता है और मुद्रा-अब- 
मूल्यन देश को पराजय अ्रथवा कष्ट से बचा सकता है। कुछ सरकारें आयातों को 
हतोत्साहित करने और निर्यातों को बढ़ाने के लिए भी इस नीति को प्रशुल्क-नीति 
(778०४] 70॥0५) का एक ग्रावश्यक अंग बनाती है । है 

अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुरण 
(()परक्कांधं९६ ए 8 5004 ०॥९ए ४४(९४४५)) 

हम देख चुके हैं कि मुद्रा द्वारा देश के श्राथिक जीवन में बहुत से महत्त्वपूरां 
कार्य किये जाते है। जो पदार्थ मुद्रा के रूप में इन कार्यों को भली-भाँति सम्पन्न कर 
सकता है उसे ही अ्रच्छा मुद्रा-पदार्थ! कहा जाता है। एक श्रच्छा मुद्रां-पदार्थ बनने के 
लिए किसी वस्तु में निम्न गुणों का होना श्रावश्यक है :-- 

( १ ) उपयोगिता अथवां सामान्य स्वीकृति (ए्नाए ण 0७0७ 
:००९०४४७॥४४)-- जिस वस्तु में सर्वमान्यता का गुण नहीं है वह श्रच्छी मुद्रा 
पदार्थ नहीं हो सकती है | यदि कोई वस्तु ऐसी है कि मुद्रा के अतिरिक्त दूसरे कामों 
के लिये भी उसकी उपयोगिता बहुत है, तो निर्चर्य ही उसको सभी व्यक्ति सहर्ष 
स्वीकार कर लेंगे। लोग किसी वस्तु को उसी दशा में स्वीकार करते हैं जबकि 
या तो वे यह जानते हैं कि अन्य व्यक्ति भी उसे बिना संकोच स्बीकार कर लेंगे 
अथवा जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि वस्तु विशेष के अन्य लाभदायक उपयोग 
हो सकते हैं। इन दृष्टिकोणशों से सोना और चाँदी अच्छे मुद्रा पदार्थ हैं, क्योंकि उन्हें 
हर कोई लेने को तैयार रहता है। कपड़ा एक भश्रच्छा पदाथे नहीं है, क्योंकि एक 
निद्िचत मात्रा के परे उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा । कागज भी इस दृष्टिकोण 
से अच्छा मुद्रा पदार्थ नहीं है, परन्तु कागज के नोटों को लोग इस कारण खुशी से 
स्वीकार कर लेते है कि उनमें सभी लोग भुगतान ले लेते हैं । वैसे मुद्रा के श्रतिरिक्त 
कागज के नोट की कीमत लगभग कुछ भी नहीं होती है, परन्तु सोना और चांदी का 
उपयोग और भी बहुत से कार्यों में किया जा सकता है। 

( २) वहनीयता (0०7४७॥9)--एक अच्छे'मुद्रा पदार्थ में वबहनीयता 
का भी गुण होना चाहिए । इसके लिये किसी दो गुणों का होना श्रावदयक है-- प्रथम, 
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थोड़े बोध में अधिक मूल्य और दूसरे, टिकाऊकमन । इस दृष्टिकोश से कोयला, दूँध॑ 
तथा गाय अच्छे मुद्रा-पदार्थे नहीं हैं । पत्र-मुद्रा का सबसे बड़ा गुण उसकी बहनीयता 
है। सोने और चाँदी में भी यह गुण भली भाँति पाया जाता है । 

(३) विभीजीयता (9शर्नण॥0)--वस्तु-विनिमय की एक बड़ी कठि- 

* नाई यह है कि कुछ वस्तुओं को टुकड़ों में बाँठने से उनकी कीमत में बहुत कमी श्रा 
“आती है। ग्रच्छा मुद्रा-पदार्थ वही होगा जिसे मूल्य में किसी प्रकार की कमी किये 
विना कितने ही ट्रकड़ों में बाँठा जा सके | इस दृष्टिकोण से होरे को एक अ्रच्छा 
मुद्रा-पदार्थ कहीं कहा जा सकता है, यद्यपि वह एक बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि ट्रुकड 
कर देने से उसकी कीमत बहुत घट जाती है। यह गुण सोने और चाँदी में 
ही होता है। कि उनके समान कीमत और समान वजन के टुकड़े किये जा सकते 

हैं और सभी टुकड़ों की सामृहिक कीमत पूरी धातु की कीमत के बराबर होती है । 

(४ ) टिकाऊपन (70779909)--एक अच्छे मुद्रा-पदार्थ में टिकाऊयन 
का भी गुण होना चाहिए । मुद्रा का उपयोग क्रयःशक्ति के संचय के लिए भी किया 
जाता है। यह संचय तभी सफल तथा लाभदायक होता है, जबकि मुद्रा में टिकाऊपन 
हो । गेहूँ श्रथवा मवेशी इस दृष्टिकोश से अच्छे पदार्थ नहीं हैं, परन्तु सोने और 
चाँदी में श्रन्य गुणों के अतिरिक्त यह गुण भी मौजूद है। 

( ५ ) परिचयता “(८०877899॥9)--इस गुण का आशय यह होता है 
कि भुद्रा की इकाई को सरलतापूर्वंक पहिचाना जा सके । विनिमय के माध्यम के रूप 
में मुद्रा का प्रचलन होता है और वह॒ एक व्यक्ति से दूसरे के पास आती-जाती है, 
इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे देखकर ही पहिचान सके, अन्यथा मुद्रा 
को सामान्य स्वीकृति प्राप्त न होगी और धोखेबाजी की सम्भावना रहेगी । वतंमान 
युग में सभी सिक्‍को और सभी प्रकार की पत्र मुद्रा में इस गुणा को बनाये रखने 
की ओर ध्यान दिया जाता है। सोने और चाँदी के सिक्के इस गुण में भी 
परिपूर्ण होते हैं । 

( ६ ) अनुरूपता (स०ग्र०8०/०थं(ए) एक अच्छा मुद्रा पदार्थ वही होगा, 
जिसके सभी टुकड़ों में एकरूपता हो । यदि ऐसा नहीं है तो समान वजन के टुकड़ों 
में समान कीमत नहीं रहेगी। मुद्रा की सभी इकाइयाँ सभी प्रकार एक जैसी 
ही होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी इकाई के ले लेने से किसी भी प्रकार का 
लाभ या किसी भी प्रकार की हानि न हो सके । इस हृष्टिकोश स भी मवेशी तथा 
गहूँ अच्छी मुद्रा नहीं हैं, परन्तु सोने और चाँदी के टुकड़े सभी प्रकार एक जैसे 
हो सकते हैं । 

(७ ) मूल्य की स्थिरता (8«७ा॥9 ० शए०)-यह भी मुद्रा का 
भ्रत्यावश्यक गुणा है । मुद्रा का उपयोग मूल्य के मापक, स्थगित शोधनों के मान तथा 
क्रयःशक्ति के संचय के लिए किया जाता है। यदि स्वयं मुद्रा के मूल्य में स्थिरता 
नहीं है तो वह स्थग्रित शोधनों का अ्रच्छा मान नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त 


पपतारा,) एप के 68099 ,.. (४ [ ५७ 
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संचित क्रयःशक्ति का भी मूल्य श्रनिश्चित रहेगा। इसी प्रकार यदि स्वयं स्थगित 
साधनों के मान के मूल्य में परिवर्तत होते हैं तो ऋएादाता और ऋणी में से किसी 
एक को हानि होगी | आधुनिक संसार का अनुभव है कि मुद्रा की कीमत में भी 
स्थिरता नहीं रहती है, परन्तु इतना अवश्य है कि दूसरे पदष्थों की तुलना में सोने 
और चाँदी की कीमतों में परिवर्तत कम होते हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि , 
संसार में इन दोनों धातुझ्रों की एक सीमित मात्रा है, जिसमें वृद्धि अथवा कमी कठि- 
नाई से होती है। यदि ठीक-ठीक नियन्त्रण रखा जाय, तो पत्र-मुद्रा के मुल्य को भी 
बड़े अंश तक स्थिर किया जा सकता है और उसकी श्रत्यधिक निकासी रोकी जा 
सकती है । प् 

( ८ ) ढलन योग्यता (॥४७॥०४०७॥४)--एक अच्छे मुद्रा-पदार्थ में यह भी 
गुण होना चाहिए कि उसे गलाकर किसी भी रूप और वजन के सिक्के बनाये जा 
सके । इसके अतिरिक्त सिक्‍कों पर ऐसी मुहरों का लगाना तथा चिन्ह बनाना भी 
ग्रावश्यक है कि लोग जाली सिक्‍के तैयार न कर सके । * 
निएकर्षे--- 

इन सभी गुणों को देखने से पता चलता है कि सोने और चाँदी में ये सभी 
गुण मिलते हैं। यही कारण है कि बहुत लम्बे काल से सोने और चाँदी के सिक्‍के 
ढाले जा रहे हैं और उन्हें मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। गिलट और 
ताँबे के सिक्‍कों का भी प्रचार बहुत रहा है, परन्तु ये दोनों धातुएं अच्छे मुद्रा पदा्थे 
के सभी गुरणों से सम्पन्न नहीं हैं ॥ इनसे बने हुए सिक्के साधारणतया गौण सिक्कों के 
रूप में उपयोग किये गये हैं। सोने और चाँदी के सिक्‍कों में टाँका लगाने के लिए भी 
इन धातुओ्रों का उपयोग किया गया है। पत्र-मुद्रा में परिचयता, वहनीयता भ्रादि के 
गुण तो होते हैं, परन्तु उसमें न तो टिकाऊपन होता है न निहित मूल्य । 

ग्र शम का नियम « 
(एाश्ञाक्मा।5 4,29) 

प्रारस्भिक-- ५ 

एक ही समय में किसी देश में कई प्रकार की मुद्राएं चालू हो सकती हैं । 
साधारणतया सोने, चाँदी और तुच्छ धातुओं के सिक्के तथा कागज के नोट एक ही 
साथ चालू रहते हैं। सिक्के प्रामारिःक तथा साँकेतिक हो सकते हैं और स्वयं पत्र-मुद्रा 
भी प्रतिनिधि, परिवर्ततशील अथवा प्रादिष्ट हो सकती है। धातु के सिक्‍के भी नये व 
पुराने हो सकते हैं। सभी सिक्‍के गुणों के दृष्टिकोण से एक जैसे नहीं होते, इसलिए 
उनकी ग्राह्मता भी समान नहीं होती । कुछ मुद्राएं तुलना में अ्रच्छी होती हैं और 
कुछ बुरी । हि 
प्रच्छी स॒द्रा एवं बुरी मुद्रा से तात्पय --- 

अच्छी मुद्रा (0004 |(४०7८५) से तात्पर्य नये-व पुरे मुल्य के उन सिबकों 


से है (जनकी तोल श्र शुद्धता प्रमाणित होतो है। पन्न-सुद्रा के सम्बन्ध में अच्छी 


श्थ | 


मुद्रा' का अभिप्राय उन नोटों से है जो कि परिवर्तनशील हैं तथा नये व ठीक॑-ठीक हैँ । 
इसके विपरीत “बुरी मुद्रा' (396 ४०४८५) से तात्पर्य खोटे, जाली, मुल्य सें कम और 
खराब सिक्के तथा श्रपरिबतंनशील व फर्टे-पुराने नोटों से है । 


ग्र शम के नियम काबविकास-- 

. ग्रेशम का नियम इजड्भलेंड के व्यावहारिक अ्रथंशास्त्री सर टामस ग्रे शम (87 
प[07085 (65047॥) के नाम से सम्बन्धित है। ग्रं शम महारानी एलिजाबेथ प्रथम 
(289०0॥ ॥) के आर्थिक सलाहकार थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पहले 
इड्धुलैंड के शास़कोँ ने बहुत से निकृष्ट सिक्के चालू किये थे । एलिजाबेथ चाहती थीं 
कि देश की सुद्रा में सुधार हो । इसके लिए उन्होंने नये पूर्णकाय सिक्के चालू किये । 
उनका विचार था कि धीरे-धीरे लोग पुराने और निक्षष्ट सिक्कों का परित्याग कर 
देंगे तथा नये सिक्‍कों को ग्रहण कर लेंगे, परन्तु श्रनुभव आशा के विपरीत रहा । यह 
देखने में आया कि नये सिक्के चालू होते ही बाजार से गायब हो जाते थे और पुराने 
तथा निक्ृृष्ट सिक्‍के बराबर चालू रहते थे4 महारानी को बड़ा विस्मय हुआ और 
उन्होंने सर टामस ग्रेंशम से इस घटना का कारण पूछा | ग्रशस ने इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार किया -- होन मुद्रा में उत्तम मुद्रा को प्रचलन से निकाल देने की प्रवृत्ति 
होती है | (880 707९ए ठ7ए76७ 8006 70769 0प्ता. ण' लं०पा॥४०7) । तब से 
यह प्रवत्ति अर्थशास्त्र में ग्रेशम, के नियम के नाम से प्रसिद्ध है | संमरण रहे कि ग्रे शम 
से पूर्व भी लोगों को इसका ज्ञान था, परन्तु ग्रशम ने इसे बेड़ी संरल तथा स्पष्ट 
भाषा में व्यक्त किया है । 


मादल द्वारा दी गई ग्र शाम के नियम की परिभाषा-- 


प्रोण० माइल ने इस नियम की परिभाषा बड़ी सावधानी से की है। उनका 
कथन है कि :--यदि हीन मुद्राएं परिमाण म सीमित नहीं हैं तो वे भ्रच्छी मुद्राश्रों 
को प्रचलन से निकाल देती हैं ।* माशंल ने “यदि परिमाण में सीमित नहीं है” 
वाक्य को जोड़ कर नियम की सीमा का भी उल्लेख कर दिया हैं । इस नियम का 
आशय यही है कि«यदि किसी देश में समान मूल्य की दो मुद्रायें, जिनकी उत्तमता में 
अन्तर है, एक ही साथ प्रचलन में हों तो हीन मुद्रायें उत्तम मुद्राओ्रों को प्रचलन से 
बाहर निकाल देती हैं । 
ग्रं शस के नियम का आ्राधार--मानव स्वभाव-- 


श्रथंशास्त्र के अन्य नियमों को भाँति यह नियस भी केवल एक प्रवृति को ही 
दिखाता है, इसलिये यह श्रावश्यक नहीं है कि प्रत्येक दशा में नियम लाग हो ही 
परन्तु साधाब्णतया ऐसा ही होने की सम्भावना रहती है । यह नियम मनुष्य की 
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प्रकृति पर आ्राधोरित है। मनुष्य का थह स्वभाव है कि जब उसे कोई चीज लेनी होती 
है तो वह सबसे अच्छी चीज छाँट कर लेता है श्रौर जब उसे कोई वस्तु देनी होती है 
तो वह सर्व प्रथम सबसे खराब चीज को देने का प्रयत्न करता है। यदि सम्भव हैं तो . 
वहं अच्छे सिक्‍कों को प्राप्त करने और अपने पास रखने की चेष्ट्रा करेगा और अपने 
पास के बुरे सिक्‍के दूसरों को देने की कोशिश करेगा । वस्तुएं और सेवाएं खरीदने 
के लिए तो हम बुरे सिक्के भी स्वीकार कर लेते हैं, यदि वे इतने बुरे नहीं हैं कि 
दूसरे लोग उन्हें लेने: से इन्कार कर दें, परन्तु संग्रह के लिये सबसे अच्छे सिक्कों को 
हीं चुना जाता है। परिणाम यह होता है कि अच्छे सिक्के अ्रथवा «्श्रच्छी पत्र-सुद्रा 
गरैग अपने पास रख लेते हैं । 


नियम के लागू होने के कारण-- 


ग्रं शम के नियम में अच्छी तथा बुरी ये दोनों शब्द साधारण तथा ऋ'ना- 
त्मक श्रथ में उपयोग किये गये हैं | एक मुद्रा दूसरे की अपेक्षा अच्छी .या बुरी ग्झै 
सकती है और यदि ऐसी दोनों ही प्रकार क़ी मुद्राएँ एक ही “साथ. प्रचलित हैं तो 
अ्रच्छी मुद्रा का चलन साधारणतया बन्द हो जाता है । नियम के लागू होने के तीन 
प्रमुख कारण हैं :--- 

(१) मुद्रा का संग्रह (त्०४५॥8)--बहुत बार हम मुद्रा को जमा 
करते हैं, ताकि या तो उसे गाढ़ कर रख सकें या अ्रपने पास जमा करके रख सकें । 
इस कार्य के लिए हम सबसे उत्तम मुद्रा की खोज करते हैं । नये तथा पूर्णकाल सिक्‍के 
तथा अच्छे कागजी नोट अथवा अच्छी किस्म की पत्र-मुद्रा जोड़ कर रखी जाती है। 
हीन मुद्रा हम शीघ्र अपने पास से निकालने का प्रयत्न करते हैं । 

( २ ) सिक्‍कों का गलाना--इस कार्य के लिए नये तथा पूरंकाय सिक्‍के 
चुने जाते है । घिसे हुए सिक्कों अ्रथवा साँकेतिक सिक्‍कों को गलाने से तो लाभ के 
स्थान पर हानि ही होती है, इसलिये ऐसे सिक्‍कों को ब्नरिनिमय माध्यम के रूप में 
उपयोग करना ही श्रधिक लाभदायक होता है । 

( ३ ) विदेशी भ्रुगतान तथा निर्यात--विवेश्ञों में हमारे देश की मुद्रा का 
प्रचलन नहीं होता, श्रतएवं वे हमारे देश के चलन को मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं 
करते, बल्कि धातु के रूप में ही ग्रहण करते हैं। सिक्के साधारणतया तोल के हिसाब 
से लिए जाते हैं । यही कारण है कि विदेशी भुगतान अ्रथवा निर्यात के लिये सबसे 
अग्रच्छे सिक्‍के चुन लिये जाते हैं । 
निष्कर्ष-- 

जब संग्रह करने, गलाने ओर विदेशी भुगतान के लिए निर्यात करने में श्रच्छी 
मुद्री का प्रयोग किया जाता है तो भ्रच्छी सुद्रा तो धीरे-धीरे चलन से लोप' हो जाती 
है ओर होन सुद्रा ही चलन में रह जाती हे । 
ग्र हम के नियम का क्षेत्र-- 

अरब हमें यह देखना है कि ग्रं दम का नियम विभिन्न परिस्थितियों में किस 


६० | 
प्रकार लागू होता है ? इसके लिए चार परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है--- 
!) एक-धातुसान प्रणाली सें-- 
गम इस के अ्रन्त्गंत देश में केवल एक ही धातु के सिक्के प्रचलित होते 
हैं, परन्तु इन सिक्‍कों>में वजन, शुद्धता अथवा अन्य प्रकार के श्रन्तर होते हैं। एक- 
धातु-मान की निम्न दक्ाएं विचारणीय हैं :-- हें 

(१) जबकि केवल प्रामाणिक सिक्के श्रथवा पूर्णकाय सिक्‍के प्रचलित हैं, तो 
इन पूर्णकाय सिक्कों में से कुछ तो नये हो सकते हैं तथा कुछ पुराने ओर घिसे हुए । 
घिसे हुये सिक्के धैये सिक्कों की तुलना में हीन मुद्रा' होते है, इसलिए उनका प्रचलन 
बना रहता हू, परन्तु नये सिक्के प्रचलन से निकल जाते हैं । हे 

(२) जबकि पुर्णकाय तथा साँकेतिक सिक्के एक ही साथ प्रचलित हैं, तो इस 
दशा में संकेतिक सिक्‍के बुरी मुद्रा होंगे और पूर्राकाय सिक्‍कों को प्रचलन से निकाल 
देंगे । सभी लोग संग्रह करने, गलाने तथा निर्यात के लिए केवल पूर्णंकाय सिक्‍कों का 
ही उपयोग करेंगे । ९ - 

इसका उदाहरण भारत में उस समय मिला था जबकि रानी विक्टोरिया 
तथा सम्राट जाज॑ षष्टम (5०074 ५]) के रुपये के सिक्के एक ही साथ चालू थे। 
विक्टोरिया के रुपयों में चाँदी की मात्रा अधिक थी, इसलिए लोगों ने उनका संग्रह 
करना तथा गलाना आरम्भ कर दिया था । 
(7) द्वि-धातुमान पद्धति में-- 

इस प्रणाली में दो धातुश्रों के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा तथा मूल्य-मान के 
रूप में एक ही साथ प्रचलित होते हैं। साधारणतया सोने और चाँदी के सिक्कों का 
इस प्रकार उपयोग किया जाता है। दोनों ही धातुश्रों के सिक्के श्रसीमित विधि 
प्राह्म होते हैं और दोनों धातुओं के बीच विनिमय दर नियम द्वारा निश्चित कर दी 
जाती है । श्रागे चल कर ऐसा सम्भव है कि एक धातु की कीमत में दूसरी की अपेक्षा 
अधिक परिवर्तेन हो जाय । ऐसी दशा में दोनों धातुश्रों की वास्तविक बाजारी विनि- 
मय दर वेधानिक विनिमय दर से भिन्न हो जाती है, जिससे कि एक धातु के सिक्कों 
का श्रति-मुल्यन (0ए०-एवप४४00) और दूसरी धातु के सिक्‍कों का अ्रवमृल्यन 
((70८-ए४।५७॥४०॥) हो जाती है । अ्रवमुल्यत मुद्रा श्रति-मुल्यत मुद्रा की श्रपेक्षा 
श्रधिक भ्रच्छी होती है, श्रतएवं अ्रतिमुल्यत सिक्‍के श्रवमुल्थत सिक्कों को प्रचलन से 
बाहर निकाल देते हैं । 

एक उदाहरण द्वारा इस सत्य को स्पष्ट किया जा सकता है । मान लीजिए 
कि एक देश में सोने और चाँदी के एक-एक तोले के प्रांकाय सिक्के विधि-प्राह्म 
सिक्‍कों के रूप में चालू हैं और सोने तथा चाँदी की इस समय की कीमतों के आ्राधार 
पर सरकार उसमें १:२० का श्रनुपात निर्धारित करती है | यह सम्भव है कि आगे 
चलकर चाँदी की कीमत बाज्जार में कम हो जाय और सोने की कीमत वही बनी 
रहे । मान लीजिये कि ऐसी दशा में बाजार में सोने और चाँदी की वास्तविक विनि- 
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मय दर १:२१ हो जाती है, जबकि नियमानुसार विनिमय दर अ्रभी भी १:२० ही 
रहती है। ऐसी परिस्थिति में नियम द्वारा चाँदी को अनुपात से भ्रधिक सूल्य प्रदान 
किया जायगा अथवा आ्राथिक भाषा में चाँदी के सिक्के का अतिमूल्यन हो जायमा । 
इसके विपरीत सोने के सिक्कों को अनुपात से कम मिलेगा और उन्तका अवमूल्यन 
हो जायगा । अभ्रतएवं चाँदी का सिक्‍का हीन मुद्रा हो जायगा ओर सोने का सिक्का 
अच्छी मुद्रा । लोग सोने के सिक्के को गलाना आरम्भ कर देंगे, क्योंकि एक सिक्‍के 
को गला कर १ तोला सोना मिल जायगा और बाजार में एक तोले सोने के बदले में 
२१ तोला चाँदी मिल जायगी, जबकि नियमानुसार एक तोले सोने कै सिक्के के बदले 
में केवल २० चाँदी के सिक्‍के, अर्थात्‌ २० तोला चांदी मिलती है । जिस व्यक्ति को 
सोने का सिक्का मिल जायगा वह उसे छिपा लेगा; परन्तु चाँदी के सिक्‍कों का प्रच- 
लन बराबर जारी रहेगा । 


(गा) सिक्‍कों और पत्र-सुद्र। के एक साथ प्रचलन सें-- 

यदि देश में धातु के सिक्के और -कागज के नोट एक, साथ ही प्रचलित हैं तो 
धातु के सिक्के अ्रच्छी मुद्रा होगे, संग्रह करने तथा गलाने के लिए उन्हीं का उपयोग 
किया जायगा और वे धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर जाने लगेंगे। धातु के सांकेतिक 
सिवके भी कागज के नोटों की तुलना में श्रच्छी मुद्रा होते हैं। उदाहरण के लिए, 
प्रथम महायुद्ध काल में जब इज्भलैंड में पत्र-मुद्रा का अत्यधिक प्रसार हुआ, सोने की 
मुद्रायें प्रचलन से बाहर निकाल दी गई झौर प्रचलन में अ्रधिकांशतया पत्र-मुद्रा ही 
रह गई । 

(५) पत्र-मुद्रा में-- 

पत्र-मुद्रा के प्रचलन पर भी यह नियम लागू होता है | यदि देश में केवल 
कागज के नोट ही प्रचलित हैं, तो ग्र शम का नियम निम्न प्रकार लागू होगा :--- 

( १ ) यदि एक ही प्रकार की पन्न-झुद्रा प्रचलित है. तो फठें-पुराने तथा सड़े 
श्रोर गन्दे नोट हीत मुद्रा होंगे । अच्छे नोटों का संग्रह किया जायगा और बुरे नोटों में 
उन्हें प्रचलन से निकाल देने की प्रवृत्ति वनी रहेगी । ० 

( २ ) जबकि प्रतिनिधि तथा परिवर्तनशील पन्न-मुद्राएं एक ही साथ चालु 
होती हैं, तो प्रतिनिधि पन्न-मुद्रा श्रच्छी मुद्रा होती है और परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा उसे 
प्रचलन से बाहर निकाल सकती है । 

( ३ ) यदि परिवतंनश्ञील पत्र-सुद्रा तथा श्रपरिवतंनशील पत्र-मुद्रायें एक ही 
साथ चालु हैं, तो हीन होने के कारण अपरिवर्तंनशील पत्र-मुद्रा परिवर्तनशील पत्र- 
मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देगी । 

( ४ ) यदि देश में केवल श्रपरिवर्तंनशील पतन्न-मुद्रा का चलन है, परन्तु 
उनमें से एक प्रादिष्ट मुद्रा है, तो प्रादिष्ट मुद्रा पर विश्वास सबसे कम होने के कारण 
वह बुरी मुद्रा होगी और साधारण अ्रपरिवर्तनशील पऋसमुद्रा को प्रचलन से बाहर 
निकालने की प्रवृत्ति रखेगी। 
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नियम के भ्रपवाद अथवा सीमाएँ (.फ्ा(क्षांणा5 ० 86 ॥.989) - 

अब हमें यह देखना है कि कया ग्र शम का नियम सभी दशाश्रों में लागू होता 
है ? मार्शल ने नियम की परिभाषा करने में सावधानी से काम लिया है। उनका 
विचार है कि यह नियम साधारणतया लागू होता है। यदि बुरी मुद्रा का प्रचलन 
. सीमित रखा जाता है तो नियम के लागू होने की सम्भावना बहुत ही कम रहती है, 
परन्तु यदि ऐसी मुद्रा बिना किसी प्रतिबन्ध के अच्छी मुद्रा के साथ-साथ प्रचलन में 
रहती है तो नियम अवश्य लागू होता है। निम्त दक्षाओं में यह नियम लागू नहीं 
होता है वा 

( १) जबकि झुद्रा की कुल मात्रा कम हो--यदि देझ्ष में श्रच्छी श्र बुरी 
दोनों ही प्रकार की मुद्रा कुल मिला कर देश की व्यापार, वारिएज्य तथा व्यावसायिक 
प्रावश्यकता से भी कम है को ग्रंशम का नियम लागू न होगा | बात यह है कि 
देश में विनिमय सम्बन्धी कार्यों को चलाने के लिए मुद्रा की एक न्यूनतम मात्रा 
आवश्यक होती है । यर्दि मुद्रा की मात्रा इससे भी कम रह जाती है तो विनिमय में 
भारी असुविधा होने लगती है। विनिमय की यह श्रसुविधा मुद्रा-संग्रह के लाभ की 
अपेक्षा अधिक हो सकती है, इसलिए श्रच्छी मुद्रा को प्रचलन से नहीं निकाला जाता 
है। यदि मुद्रा की मात्रा कम है, तो बाजार में उनकी माँग बढ़ जाने के कारण उसकी 
उपयोगिता भी बढ़ जायगी । मुद्रा के रूप में उपयोगिता बढ़ जाने के कारण उसे 
प्रन्य रूप में उपयोग करने का प्रलोभन ही नहीं रहेगा । मुद्रा की कमी के कोल में 
ब्याज की दर ऊपर चढ़ जाती है, जो मुद्रा के भ्रकारण संग्रह को रोक देगी । 

(२) जबकि हीन मुद्रा बहुत ही खराब हो- यदि बुरी मुद्रा इतनी 
खराव हो चुकी है कि लोग उसे भ्रस्वीकार करने लगते हैं तो स्वयं उसी का चलन 
बन्द हो जायगा । उदाहरण के लिए, बहुत घिसे हुए सिक्के तथा बहुत खराब नोट 
खजाने को लौटा दिए जाते हैं और स्वयं प्रचलन से निकल जाते हैं। 


( ३२ ) जबकि जनता हीन मुद्रा का बहिष्कार करने लगे--यदि सारा 
समाज बुरी मुद्रा के उपयोग के विरुद्ध है और उसका बहिष्कार करता है तो वह 
अच्छी मुद्रा को प्रचलन से नहीं हटा सकेगी । जब कोई भी व्यक्ति हीन मुद्रा को लेने 
को तैयार नहीं है तो उसके प्रचलन ((ध०प्रा470॥) का प्रइन ही नहीं उठता है । 


रु ४ ) जबकि बुरी मुद्रा सांकेतिक सिक्‍कों के रूप में तथा सीमित 
मात्रा में हो--यदि बुरी मुद्रा सांकेतिक सिक्‍कों के रूप में ग्रौर उसकी मात्रा सीमित 
है तो ग्रंशम का नियम लागू न होगा | कारण यह है कि एक ओर मात्रा की कमी के 
कारण लोग सभी भुगतान हीन मुद्रा में नहीं कर पायेंगे और उन्हें अच्छी मुद्रा में 
शोधन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । दूसरी ओर, सरकार बुरी मुद्रा की निकासी 
पर नियन्त्रण रखती है और उसे आवश्यकता से अधिक प्रचलन में नहीं आ्राने देती है। 


। * ) जबकि बेंकिंग प्रथा की पर्याप्त उन्नति हो गई है--यदि देश में 
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बेकिंग प्रथा की इतनी उन्नति हो चुकी है कि सभी भुगतान चैकों द्वारा होते हैं तो 
इस नियम के लागू होने का प्रहइन ही नहीं उठेगा । 

(६) जबकि मुद्रायें भिन्न-भिन्न उह ढयों के लिए हों--आरमाणिक झौर 
सांकेतिक सिक्के चलाथ॑ सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रकार की माँग पूरी करते हों, तो सांके- 
तिक॑ सिक्‍के निक्ृष्ट मुद्रा होने पर भी प्रामाणिक सिक्‍कों को प्रचलन से नहींहत्क ' 
पाते हैं । 

(७) जबकि द्विधातुमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लिया जाय-- 
कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि विश्व के सभी देश द्विधातुमान को अपना लें तो 
क्षतिप्रक प्रभाव (70709०788079 80007) के कारण द्विधातुमान के श्रन्तगंत ग्रे शम 
का नियम लागू नहीं होगा, क्‍योंकि एक मुद्रा के अभाव की पूर्ति दूसरी मुद्रा के 
आधिक्य से हो जाती है । 
निष्कर्ष -- 

भूतकाल में ग्रंशम के नियम लागं होने के अनेक अवसर श्राते थे। धातुमान 
गौर विशेषकर द्वि-धातुमान के अन्तगंत यह नियम बहुधा का्यंशील दिखाई पड़ता था । 
धातुमान का श्रन्त हो जाने के पदचात्‌ नियम की कार्यशीलता बहुत ही कम रही है | 
प्रथम महायुद्ध के काल में लगभग सभी देशों ने अ्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा के रूप में 
हीन मुद्रा चालू की थी और प्र दम के नियम के अचुसार धातु मुद्राओं का चलन 
समाप्र होने लगा था । दूसरे महायुद्ध के काल में भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। 
सन्‌ १६९४० में भारत में चाँदी के रुपयों का प्रचलन इसी नियम के शन्तगंत समाप्र 
होने लगा था । 


परीक्षा प्रइन 
श्रागरा विश्वविद्यालय, बीं० ऐ० एवं बी० ऐस-सी०, 
( १ ) मुद्रा के विभिन्न भेद बताइये । मुद्रा क्या कार्य करती है ? (१६५६ स) 
(२ ) मुद्रा के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए । (१६५४) 
ग्रागरा विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) कागजी मुद्रा के लाभ व दोषों का वर्णन कीजिए । (१६६४) 


( २ ) निम्न से आप क्‍या समभते हैं ? 
(क) चलन की इकाई और हिसाब की इकाई; 
“ (ख) प्रामाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा । उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते 
हुए भारतीय रुपये की स्थिति बताइये । (१६६०), 
( ३ ) तुलनात्मक टिप्पणी लिखिए--मुद्रा और चलन । (१६६०) 


गै 
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(४ ) “मुद्रा पदार्थ ((०॥०५ ग्राक्षशांश्) अपनी ढुलंभता सम्बन्धी विशेषता के 
कारण चुना जाता है, मूल्य के आधार पर नहीं ।--व्याख्या कीजिए । 


(१६५६ स) 

(५) “भारतीय रुपबा प्रामारिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा का एक अद्भुत मिश्ररा 
» - है।” विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए । (१६६२) 
(६ ) 'आराधुनिक जीवन में धातु मुद्रा ने श्रपना महत्त्व खो दिया है। स्पष्ट 
कीजिए ।” (१९६६१) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी ०, 
( १ ) निम्न में भेद करिये--परिवर्तनशील एवं अ्परिवर्तनंशील पत्र-चलन । 


(१९६२) 
( २ ) मुद्रा के उस वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, जो कि आपको सबसे अ्रधिक उत्तम 
लगता हो । अपनी पसन्द के लिए कारण भी दीजिए । (१६५५) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, - 
( ) लिलाएंह० 9#एज़लसा व९७ ००ंग॥2० शातं 76807080 007420- 


(4967) 

( २ ) निम्न में भेद करिये :--- 

(श्र) वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा । न्‍ 

(ब) पदाथ्थ मुद्रा एवं प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा 

(स) विधि ग्राह्म मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा । (१६६०) 
'( ३ ) प्रादिष्ट मुद्रा पर टिप्पणी लिखिए । (१६६०) 
जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) विश्वासाश्चित निर्गंम पर टिप्पणी लिखिए । (१६५८) 


विक्रम विश्वविद्यालय, बी८ ए० एवं बोी० कॉँम०, 
( १ ) कागजी मुद्रा के लाभ और हानि समझा कर लिखिए। (बी० ए०, १६६१) 
(२ ) टिप्पणियाँ लिखिए :-- 
(क) निःशुल्क टड्धून । 
(ख) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा । (बी० कॉम०, १६६०) 
पटना विव्वविद्यालय, बी० ए०, बीं० कॉम ०, 
( १ ) क्‍या आपके विचार में श्रच्छी मुद्रा के लिए केवल यही पर्याप्त है कि उस पर 
जनता का विश्वास हो अथवा आप इसकी कोई और भी माप रखेंगे ? 
क्‍ क्‍ (१६५६) 
(2) ए/॥6६ 5807 70008 0॥ :--7४६ 70767 े (।963) 
काशों हिन्दू विश्वविद्यालय बी० कॉम० 
([ ) शा॥त्वा ६6 686 ७55ध॥6०४ €6्ालशा णी 8006 ग्राणा९ए १ 70 ४०ए 
[060 ४8६ 707०ए शा०प्रात ॥8ए७ प्राण॥शं० ५३९ (।962) 
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(2 ) 980055 ह॥6 इक हएक्षा05 ॥र62655कए 07 का ००प्रशा।क्ष6 कबएथश' 
770767ए. (।96298) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय बी ०, ए०, 
( १ ) विश्वसनीय निर्गमन पर नोट लिखिए । (१६५७) 
बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) टिप्पणी लिखिए :-- 

मुद्रा की तटसस्‍्थता । (१६६०) 
सागर विश्वविद्यालय, बी० काँस ०, 
( १) द्रव्य की परिभाषा दीजिए तथा अच्छी मुद्रा के गुण बताइये । १६६१) 


अच्याय ७ 
मद्रा-मान 
(१[0॥९॑था'ए 5क्षाएं 905) 


कर 





प्रारस्भिक-- 
मुद्रा-मान के अध्ययन का अथंशास्त्र में भारी महत्त्व है। किसी देश की आथिक और 
सामाजिक उन्नति वहाँ के मुद्रा-मान पर निर्भर होती है । एक अच्छा मुद्गी-मान कीमतों 
में स्थिरता लाकर आ्िक अ्रनिश्चितता को दूर करता है और व्यापार, व्यवसाय तथा 
वारिज्य के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न करता है। मुद्रा-मान की त्रुटियाँ 
गनेक आशिक बुराइयों को मन्म देती हैं । 
मुद्रा-मान का श्रर्थे ओर सुल्यमान से उसका भेद-- 

ऊपर से देखने पर मुद्रा-मान (४०॥7०४/ए४ $ध्वातंक्षात) तथा मुल्य-मान 
(8(800270 ० ५४४०) में कुछ भी श्रन्तर दिखाई नहीं देता है । बहुत से श्रथ॑द्ास्त्री 
भी कभी-कभी दोनों शब्दों का लगभग एक ही अर्थ लगाते हैं। परन्तु वास्तव में दोनों 
में बहुत अन्तर होता है । समुल्य-मान से हसारा श्रभिप्राय उस मुद्रा इकाई से होता है 
मु० च० झ०, ५ 
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जिसमें किसी देश सें सभी वस्तुओं और सेवाश्रों की कीमत नापी जाती है। पोण्ड, 
डालर, रुपया, रूुबेल (२०४०6), मार्क (७४7८) श्रादि इसके उदाहरा हैं । 
किन्तु मुद्रा-मात एक श्रधिक विस्तृत शब्द है, जिसमें मूल्य-मान के अतिरिक्त 

और भी वहुत सी बातें सम्मिलित होती हैं । मुद्रा सम्बन्धी सभी प्रकार के नियम, 
सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ तथा सभी प्रकार के व्यवहार इसके क्षेत्र में भरा जाते हैं। 
"सरकार को देश में प्रामारिक मुद्रा के अतिरिक्त छोटी-मीटी कीमत के सिक्‍के 
निकालने पड़ते हैं, कागज के नोट छापने पड़ते हैं, साख-मुद्रा के विकास और उसके 
नियल्त्रण के सम्दृन्ध में नियम बनाने पड़ते हैं, बहुमूल्य धातुप्रों के खरीदने-बेचने और 
उनके श्रायाश-निर्यात की व्यवस्था करनी पड़ती है और देश की मुद्रा के मूल्य की 
स्थिरता बनाये रखने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं । ये सभी कार्य और 
व्यवस्थायें मुद्रा-मान के क्षेत्र में श्रा जाते हैं। स्वयं मुल्यमान भी मुद्रा-मान का ही 
एक श्रंग होता है । सारांश यह होता है कि मुद्रां-मान में मुद्रा की नीति और व्यवहार 
सम्बन्धी सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है, परन्तु प्रत्येक देश का मुद्रा-्मान 
देश के मूल्य-मात पर आधारित होता है। मुद्रा-माव यदि शरीर है तो उसका प्राण 
मुल्य-मान ही होता है। 

मुद्रामान के भेद -- 

मुद्रा-मान दो प्रकार के होते है :--(7) धातुमान (](८॥॥० 8७70#70) 
तथा (!) पत्र-मान (289द। 80800%70) । प्रथम प्रकार के मुद्रा-मान में धातु को 
मूल्य-मान के रूप में प्रयोग किया जाता है, परल्तु दूसरे प्रकार के मान में पत्र-मुद्रा 
ही मूल्य के मान के रूप में प्रयोग की जाती है । 
मुद्रार्मान 
| | 
(भर) धातुमान (ब) पत्र मात 
प्पिफ्कमज्तन--स 

() एक धातु मान () द्विधातुमान | (9) प्रादिष्टमान | (शं) मिश्रित धातुमान 
बा (॥) बहुधातुमान (९) सूचीबद्धमान 








| | 
(१) स्वणंमान (२) रजत-मान 
(स्वणंमान की तरह इसके 
भी चार भेद सम्भव हैं) 
है | के | 
() स्वर्ण चलन | (|ग) स्वर्ण विनिमयमान | 
मात्र | 
(0) स्वणशंपाटमान (9) स्वर्ण निधिमान 





| « ,. | | 
() विशुद्ध द्विधातुमान (7) पंगु द्विधातुमान (पर) समानान्तर द्विधातुमान 


धातुमान 
(९थ।८ डात्रातेआा 0) 

धातुमान के कई रूप सम्भव हैं। प्रमुख रूप निम्न प्रकार हैं :-- 
(१) एक धातुमान (४०क्‍०४९॥४॥)--- 

इस मुद्रा-सान में केवल एक ही धातु को मुल्य के सान के रूप में उपयोग 
किया जाता है । एक-धातुमान की विशेषताएँ इस प्रकार हैं--(0) सैद्धान्तिक हृष्टिकोरश 
से तो किसी भी धातु को इस रूप में उपयोग किया जा सकता है, परन्तु व्यावहारिक 
जीवन में केवल सोने और चाँदी का ही उपयोग किया गया है । (#) सोने या चाँदी 
के सिकके प्रधाव मुद्रा के रूप में प्रचलित होते हैं, लेकिन दैनिक उपयोग के लिए 
सांकेतिक सिक्कों का चलन होता है, जो सीमित विधि ग्राह्म होते हैं । (॥) प्रधान 
मुद्रा भ्रसीमित विधि-ग्राह्म होती है | (४) मुद्रा का स्वतन्त्र टंकण होता है। (५) यदि 
प्रधान मुद्रा स्वर की है तो इसे स्वरणंमान' और यदि चाँदी की है तो इसे रजतमान' 
कहा जाता है । इद्धलेंड ने सन्‌ १६३१ तक और फ्रांस ने सन्‌ १६३६ तक सोने का 
मूल्य-मान के रूप में उपयोग किया है। चाँदी का उपयोग चीन में हुआ है | सन्‌ 
१८६९३ तक भारत में भी रजत-मान (एल 807०0) था | सन्‌ १६२७ शोर 
सन्‌ १६३१ के बीच भारत में स्वरणंमान प्रचलित रहा है । 
एक-धातुमान के गुण-- ; 

एक-धातुमान में सोने अथवा चाँदी को मूल्य के मान के रूप में उपयोग किया 
गया है । सोने का उपयोग अधिक सवंव्यापी हुआ है। चीन, दक्षिणी अमरीका के 
कुछ देशों और भारत को छोड़कर चाँदी का उपयोग बहुत ही कम हुश्ना है । बात यह 
थी कि सोने की अपेक्षा चाँदी की पूर्ति अधिक रही है और इस कारण चाँदी का मूल्य 
भ्रपेक्षनन कम रहा है | एक-धातुमान संसार में विभिन्न रूप में काफो लम्बे काल तक 
प्रचलित रहा है श्नौर इस मान ने स्वर्णमांन के श्रन्तर्गत तो श्रन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण 
कर लिया था । इस मान के कई लाभ हैं, जिनमें से अधिक महत्त्वपुर्ण निम्न 
प्रकार हैं :--- 

। (१) जनता के लिए सरल एवं विद्वास-प्रेरक-- एक-धातुमान में 

में सरलता होती है, क्योंकि केवल एक ही धातु को मूल्य के मान के रूप में उपयोग 
किया जाता है। अतः लोगों की समझ में इसका चलन आसानी से आ जाता है । 
साथ ही, सोने और चाँदी जैसी बहुमूल्य धातुझों का मुद्रा के रूप में उपयोग करने के 
कारण जनता का विश्वास भी भ्रधिक रहता है । 

(२ ) ग्रंशम का नियम लागू होने की कम॒ सम्भावना--इस प्रणाली 
में एक ही धातु के सिक्‍के प्रामारिणक मुद्रा होते हैं। यही कारण है कि प्रशम का 
नियम बहुत हो कम लागू होता है। द्वि-धातुमान में इस नियब के लागू होने का 
भय अधिक रहता है । 


ध्द | 


( ३ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-व्यवसाय में सुविधा--इस प्रणाली का 
सभी देशों द्वारा उपयोग होने के कारण श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यवसाय में सुविधा 
रहती है । बड़े लम्बे समय तक स्वरणंमान ने संसार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय आाथिक सहयोग को बनाये रखा है । 

 थक-धातुमान के दोष-- 

इन गुणों के साथ-साथ इस प्रणाली में कुछ महत्त्वपुर्ण दोष भी हैं। अनेक 
कारणों से एक-धातुमाव श्रसन्‍्तोषजनक है । प्रमुख दोष निम्त प्रकार हैं :--- 

(« ) संसार के सभी देशों द्वारा इसका उपयोग करना सम्भव 
नहीं--संसार के सभी देश एक ही साथ एक-धातुमान नहीं श्रपता सकते, क्‍योंकि 
संसार में सोने भ्रथवा चांदी की कुल मात्रा सभी देशों का मुद्रा-्मान बनने के लिए 
पर्याप्त नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वशणं-पाट-मान भी संसार 
के सभी देश ग्रहण नहीं कर सकते हैं । 

( २ ) मुद्रा प्रणाली में लोच की कमी--किसी भी मुद्रा-प्रणाली में लोच, 
श्र्थात्‌ भ्रावश्यकता के समय मुद्रा-विस्तार अथवा मुद्रा-संकुचन कर लेने का गुण बहुत 
महत्त्वपूर्ण होता है, परन्तु यदि सोने श्रथवा चाँदी को मृल्य-मान के रूप में उपयोग 
किया जाता है, तो इसकी मात्रा में वृद्धि के बिना मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना सम्भव 
नहीं हो सकता । संकट-काल़ में सोने श्रथवा चांदी को प्राप्त कर लेना कठिन होता 
है। यही कारण है कि प्रथम महायुद्ध के काल में अ्रधिकांश देशों को स्वर्मान 
स्थगित करना पड़ा था । 

( ३ ) कीमतों की स्थिरता बनाए रखने में कठिनाई--इस प्रणाली में 
कीमतों को स्थिरता को बनाए रखना कठिन होता है। किसी भी एक धातु की कीमत 
सरदेव पूर्णतया स्थिर नहीं होती और जब मुद्रा-मान के ही मल्य में स्थिरता न हो, तो 
फिर कीमतों की स्थिरता की आशा! करना निमुल है। संसार के आशिक इतिहास से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न कालों में सोने और चाँदी की कीमतों में भारी 
परिवर्तन होते, रहे हैं। सन्‌ १८७० के आस-पास और प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ चाँदी 
की कीमतें बहुत गिरी थीं। दूसरे कालों में चाँदी की कीमतें ऊपर चढ़ी हैं। कीमतों 
में स्थिरता बहुत ही कम रही है। सोने की कीमतों का इतिहास भी लगभग इसी 
भ्रकार रहा है। प्रत्येक सोने की नई खान के पता लगने ग्रथवा खातों से सोना 
निकालने की नई विधि के आ्राविष्कार के साथ सोने की कीमतें गिरी हैं। इसी प्रकार 
सोने की खान के समाप्त हो जाने श्रथवा सोने के जहाजों के डूबने के साथ सोने की 
की मरते ऊपर चढ़ी हैं । 

( २ ) द्विधातुमान (छ-ग्राधश्राब्ा) -- 

इस पद्धति में दो घातुम्रों को एक ही साथ प्रामाणिक धातुओं के रूप में उप- 
योग किया जाता है ५ दास्तव में संसार में सोने और चांदी का ही इस प्रकार उपयोग 
किया गया है। दोनों धातुओं के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा तथा असीमित विधिग्राह्म 
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होते हैं और दोनों के बीच की विनिमन दर नियम द्वारा निर्धारित कर दी जाती है । 
ऋणा-दाता को यह अ्रधिकार होता है कि वह ऋण का भुगतान सोने अथवा चाँदी 
किसी में भी कर सकता है । स्‍ 

सन्‌ १००३ में फ्रांस ने द्वि-धातुमान ग्रहण किया था तथा सोने और चाँदी के 
बीच १:१५३ का विनिमय अनुपात रखा था। सन्‌ १८४८ तक तो यह पद्धति बिंया- 
किसी कठिनाई के चालू रही, परन्तु सन्‌ १८४९ और सन्‌ १८५० के बीच सोने की 
बहुत सी नई खानों का पता चल गया था, जिसके कारण सोने की क्रीमतें गिर गई 
थीं। ग्रशम के नियम की कार्यशीलता को रोकने के लिये फ्रांस को सोने *और चाँदी 
के शअ्रनुपात में परिवर्तत करना पड़ा था, परन्तु यह प्रयत्न बहुत सफल नहीं हो सका । 
सन्‌ १८६४५ में फ्रॉस, इटली, बेल्जियम तथा स्विटजरलेंड ने सामूहिक रूप से द्वि-धातु- 
मान स्थापित करने का प्रयत्न किया था, परन्तु सन्‌ १८७४ में चाँदी की कीमतों के 
तेजी से गिरने के कारण यह व्यवस्था भी हट गई थी । 
(३ ) बहु-धातुमान (शप्यत-गशत्रांआा)-- 

बहु-धातुमान प्रणाली में कई घातुझों को एक ही साथ मुल्य-मान के रूप में 
उपयोग किया जाता है। प्रत्येक धातु के सिक्कों की ढलाई स्वतन्त्र होती है और प्रत्येक 
धातु के सिक्‍के प्रामारिगक मुद्रा तथा असीमित विधि ग्राह्म होते है। सभी धातुरों के 
बीच की विनिमय दर नियमानुसार निश्चित कर दी जाती है और ऋशराताता को 
किसी भी धातु में ऋण चुकाने का पूर्ण अधिकार होता है । 

व्यवहार में यह मुद्रा-प्रशाली बहुत ही कठिन है, क्योंकि विभिन्न धातुआ्नों की 
कीमतों में तुलनात्मक परिवतंन होते रहने के कारण उनके बीच की विनिमय दरों को 
बनाये रखना कठिन होता है। यही कारण है कि ऐसा धातुमान किसी भी देश ने 
ग्रहरा नहीं किया है, यद्यपि इस मान में कीमतों की स्थिरता स्थापित करने तथा 
बनाये रखने की सम्भावना बहुत अ्रधिक होती है । 


( ४ ) प्रादिष्ठ मान ( एपंड्का $(थ्रातथ्ा0)--- 5 

प्रत्येक प्रकार के धातुमान की यह विशेषता होती है कि प्रामारि।क सिक्के की 
कीमत धातु की एक निरद्चित मात्रा के बराबर रखी जाती है। उदाहरण के लिये, 
इज्धलैंड में स्वर्शमान के अन्तर्गत ३ पौण्ड १७ शिलिज्गञ और १० पैंस का मूल्य एक 
झंस सोने के वराबर था। भारत में २१ रु० ७ आना १० पाई १ तोला सोने 
के बराबर होते थे। किन्तु, प्रादिष्ट मान में मुद्रा की इकाई की कीसत इस प्रकार 
स्वर्ण अ्रथवा किसी शअ्रन्य धातुश्नरों की एक निश्चित मातन्ना के बराबर नूहों रखी 
जाती है । 
प्रादिष्ट मान की विशेषताएं-- 

श्री कैन्ठ के अनुसार सुद्रा की तीन विशेषताएं होती हैं :--- 

( १ ) वस्तु के रूप में इसका मूल्य लगभग न होने के बराबर होता है। 


७० ] 


(२ ) इसको ऐसी किसी वस्तु में नहीं बदला जा सकता है जिसकी कीमत॑ 
उस मुद्रा की अक्ूत कीमत के बराबर हो। और 

( ३ ) इसकी क्रयःशक्ति को स्वर गअ्रथवा अ्रन्य किसी वस्तु की कीमत के 
बराबर नहीं रखा जाता है। 

किसी भी मुद्रा मान को प्रादिष्ट सान उस समय तक कहना कठिन होगा जब 
तक कि उससें चलन की मुद्रा की कीमत स्वर्ण अ्रथवा शअ्रन्य किसी घातु की एक 
निश्चित मात्रा,के बराबर रखी जाती है, यद्यपि वह स्वर्ण में परिवतंतनशील नहीं 
है । उदाहरण के लिए, सन्‌ १८६२ तथा सन्‌ १८७९ के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका 
में प्रादिष्ट मान चालू रहा | भ्रमरीकन ग्रृह-युद्ध के काल में जो ग्रीन-बेक्स (ठ60॥- 
४४०८७) निकाले गये थे वे स्वर्ण में परिवर्ततीय नहीं थे और न ही उनकी कीमत सोने 
की किसी निश्चित मात्रा के बराबर थी। 


प्रादिष्ट मान को स्थापना की रीतियाँ-- 


प्रादिष्ट मान की स्थापना दो प्रकार की हो सकती है :--(१) सरकार जान- 
वूक् कर ऐसी मुद्रा की निकासी कर दे जिसका धातु-मूल्य बिल्कुल न हो या बहुत 
ही कम हो । ऐसी मुद्रा को निश्चित विनिमय दरों पर श्रन्य किसी वस्तु में नहीं 
बदला जा सकता है और इस प्रकार मुद्रा की इकाई का मूल्य दूसरी किसी भी वस्तु 
की कीमत से स्वतन्त्र रूप में निर्धारित होता है। (२) साधारणतया ऐसा भान उस 
दशा में भी स्थापित हो जाता है जबकि एक-धातुमान वाला देश अपनी मुद्रा की 
धातु में परिवर्तंतशीलता समाप्त कर देता है । 


प्रादिष्ट सान के लाभ-- 


साधारणतः प्रादिष्ट मान असाधारण परिस्थितियों में स्थापित किया जाता 
है, परन्तु आजकल के बहुत से श्रथंशास्त्रियों का विचार है कि इस मान को स्थायी 
रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस मत के पक्ष में प्रादिष्ट मान के निम्न 
लाभों का संकेत किया जाता है :-- 


क्र 


( १) सच्ची परिवर्ततशीलता केवल भ्रम है--धातुमान को अपनाने में 
सरकारें कठिनाइयाँ अनुभव करती हैं। साथ ही, धातुमान में मुद्रा की धातु से परि- 
वर्तनशोलता केवल %स है, क्योंकि जब देश में अ्रसाधारण परिस्थितियाँ उपन्न हो 
जाती हैं, तो मुद्रा की परिवर्तनशीलता समाप्त हो जाती है। जनता का विश्वास भी 
धातु-कोप समाप्त हो जाने पर इस मुद्रा में से हट जाता है । अ्रत: ऐसी श्रवस्था में 
यदि प्रादिष्ट मान को ही, जो कि ग्रसाधारण परिस्थितियों में अपनाना पड़ता है, 
साधारण परिस्थितियों में भी श्रपना लिया जाय तो कोई विशेष भ्रन्तर नहीं 
पड़ेगा । 


. (२) धातुमान की अपेक्षा अधिक लोच- प्रादिष्ट मान को ग्रहण 
करके मुद्रा और साख को इतनी मात्रा में उपन्न किया जा सकता है कि देश के 
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मानव-साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान किया जा सके । अच्छे नियन्त्रण द्वारा प्रादिष्ट 
मुद्रा प्रयाली में घातुमान की अ्रपेक्षा श्रध्कि लोच प्राप्त की जा सकती है । अतः देश 
की श्राथिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त होने से बचाया जा सकता,है । 

( ३ ) प्रबन्ध की स्वतन्त्रता--इस मान में प्रबन्ध की पूर्ण स्वतन्त्रता होती 
है, क्योंकि एक देश की मौद्रिक और झ्राथिक नीति किसी भश्रन्य देश पर निर्भर नहीं 
होती है । 
प्रादिष्ट मान के दोष-- 

इस मान के विरुद्ध निम्न दो महत्त्वपूर्ण तके दिये गये हैं :--- 

( १) अन्तर्राष्दीय व्यापार में उलभनों की सम्भावना--यदि सभी 
देवा इसे भ्रहण कर लें, तो श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी उलझनें पंदा हो जायेंगी, 
क्योंकि विभिन्न देशों की मुद्राश्रों का आपस में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने से उनके 
बीच विनिमय-दरों के परिवर्तत की कोई सीमा नहीं होती । ! 

(२ ) अत्यधिक निकासी का भय-यह भय सदा ही रहता है कि प्रादिष्ट 
मुद्रा की श्रत्यधिक निकासी हो जाय । यदि ऐसा हो गया तो देश की झ्ाथिक प्रणाली 
अस्त-व्यस्त हो जाती है, अशान्ति फैलती है श्लौर जनता का विश्वास मुद्रा से हट 
जाता है । | 
(५) सूचीबद्ध श्रथवा सूचक अजूः मान (एकरपेश' ० ॥70०5 'एणाएँश' 
जिशाएं॥0)--- 

इस प्रकार के मान का सुझाव फिशर (7867) ने दिया है । फिशर का 
विचार है कि एक श्रच्छे मुद्रा-मान में देश के भीतर वस्तुओ्रों और सेवाओं की कोमत 
की स्थिरता बनाए रखने का गुण होना चाहिए । इस पद्धति के श्रनुसार एक 
ग्राधार वर्ष चुन लिया जाता है और इस वर्ष की कीमतों के श्राधार पर देश्ष में 
सामान्य कीमतों के निदेशांक बनाए जाते हैं। इस निर्देशांकों के अनुसार भविष्य 
में मुद्रा का मुल्य नियत किया जाता है। इस प्रकार सुद्रा का एक बार निश्चित 
किया हुआ सुल्य सदा के लिए स्थिर नहीं रहता । कीमतों के परिव्तेनों के साथ-साथ 
उप्तमें भी परिवर्तन होते रहते हैं ॥ परिणाम यह होता है कि स्थगित शोधनों श्रथवा 
लेन-देन में समता बनी रहती है। ऋण-दाता अथवा ऋणी दोनों मे से क्विसी को भी 
हानि नहीं होतो है । 

उदाहरणस्वरूप, यदि कीमतों का निर्देशांक १०% ऊपर चढ़ जाता है तो 
इसका ग्रर्थ यह होगा कि मुद्रा अथवा स्वरण की कीमतें १०% घट गई हैं । ऐसी दशा 
में सरकार सोने की नियम द्वारा निर्धारित कीमतों में १०% कमी कर डेगी। फल- 
स्वरूप चलन की मात्रा घटेगी और साख-मुद्रा में भी कमी भ्रा जायगी, जिसके कारण 
मुद्रा की कीमत नीचे नहीं गिर सकेंगी । इसी प्रकार कीमतों के घटने की दशा में मुद्रा 
की कीमत को आवश्यक अनुपात में बढ़ा देने से मुद्रा की कीमतों को और आगे घठने 
से रोका जा सकता है। 
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इस प्रणाली का भहक्त्वपूर्ण गुण यही है कि मुद्रा के मूल्य तथ्थां सामान्य कौमतों 
में स्थिरता लाई जा सकती है, परन्तु सब कुछ होते हुए भी यह व्यावहारिक नहीं है, 
क्योंकि (१) सामान्य कीमतों के निर्देशांक (00% 'पिप्रय०९३ ० 006०४ शि088) 
केवल भृतकालीन हो सकते हैं। वर्तमान भ्रथवा भविष्य के लिए उनका उपयोग केवल 
पटक गे में 
अनुमानजनक फल ही दे सकता है, निश्चित फल नहीं दे सकता है; (२) इस मान में 
निर्देशांक मूल्य स्तर के परिवर्तनों को सूचित करते हैं, लेकिन यह सूचना गलत भी 
हो सकती है, क्फेंकि निर्देशांक स्वयं गलत हो सकते हैं; और (३) सरकार को निददे- 
शांक बार-बौर बताना पड़ता है, जिससे इस मान के प्रचलन में बहुत कठिनाई 
पड़ती है । 
(६ ) मिश्रित धातुमान (59शाशंत्रींजा))-- 
इस धातुमान प्रणाली का सुझाव सार्शल की शोर से सनू १८८१ में रखा 
गया था। द्वि-धातुमान बुँहुधा ग्र शम के नियम के लागू होने के कारण असफल रहता 
था, यद्यपि उस मान में अनेक गुण थे । माशशंल का यह सुझाव था कि (१ ) ऐसे 
धातुमान का निर्माण किया जाय जिसमें दो धातुशों को एक ही साथ मुल्यमान के 
रूप में उपयोग करके द्वि-धातुमान के सभी गुण प्राप्त किए जा सकें, परन्तु जिसमें 
ग्रंशम का नियम लागू न हो सके, ( २ ) देश की मुद्रा को सोने और चाँदी में बदल 
लेने की सुविधा नहीं रहनी चाहिए, श्रोर ( ३ ) ऐसी छड़ श्रथवा ऐसा पांसा तेयार 
होना चाहिए कि जिसमें सोने श्रोर चांदी को एक निश्चित श्रनुपात में मिलाया गया 
हो : देश की मुद्रा इसी छड़ या पासे में परिवर्तन होनी चाहिए । 
इस प्रणाली के दो गुण हैं :--( १ ) सोने और चाँदी की कीमतों के तुलना- 
त्मक परिवतंनों का मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और ( २ ) क्योंकि एक ही 
सिक्का पाँसे के रूप में प्रामाशिक मुद्रा रहता है, इसलिए ग्रंशम का नियम लाग नहीं 
हो पाता । 
इसमें तो,सन्देह नहीं है कि इस प्रणाली में द्वि-धातुमान के सभी गुण होंगे 
भ्रौर उसके दोष भी बड़े अंश तक दूर हो जायेंगे, परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या यह 
व्यावहारिक है ? अनुभव यह बताता है कि मार्शल का सुभाव केवल सैद्धांतिक महत्त्व 
का है। किसी भी देश ने इस मान को उपयुक्त ख़मभकर ग्रहण नहीं किया है। 
द्वि-धातुमान के रूप 
/ ॥ ) विशुद्ध द्विधातुमान के रूप-- 
ह्िश्वातुमान भी संसार में काफी समय तक चालू रहा है यद्यपि २०वीं 
शताब्दी के आरम्भ से किसी भी देश में इसका चलन दिखाई नहीं पड़ता । सन्‌ १८७३ 
तक अमरीका में द्वि-धातुमान ही प्रचलित रहा है। फ्रांस ने सन्‌ १८०३ तथा ., 
सन्‌ १८७४ के बीच इसे ग्रहण किया था | इस समय इस मान के पक्ष में बहुत ही 
कम लोग रह गये हैं। केवन संयुक्त राज्य अश्रमरीका ने अपने चाँदी हितोंकी रक्षा के 
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लिए सन्‌ १६३४ तक द्वि-धातुमान को बनाये रखने का प्रयत्न किया था, परन्तु यह 
प्रयत्त सफल नहीं हो पाया था । अ्रमरीका में भी सन्‌ १६९०० के पदचातु द्वि-धातुमान 
को ग्रहण करना सम्भव नहीं हुआ था । 


ह्वि-धातुमान की विशेषताएं -- 

द्वि-धातुमान की सफलता के लिये चार बातों की आ्रावश्यकता होती है :--+ 

( १ ) प्रत्येक द्विधातुमान देश को अपनी मुद्रा इकाई की कीमत सोने की 
निश्चित मात्रा के बराबर घोषित करनी पड़ती है श्रौर इसके साथ हीः मुद्रा इकाई को 
चाँदी की एक निश्चित मात्रा के बराबर भी रखना पड़ता है। उदाहरणाध्वरूप, सन्‌ 
१७९२ के ग्रमरीकन मुद्रण नियम में एक डालर को २४७४ ग्र न सोने तथा ३७१*९२६ 
ग्रंन चाँदी के बराबर घोषित किया गया था और इस प्रकार सोने और चाँदी की 
सरकारी विनिमय दर १:१५ रखी गई थी । 

( २ ) सरकार को सोना और चाँदी दोनों के स्वतन्व् मुद्रण तथा स्वतन्त्र 
बाजार (7766 770/60) की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसा करने से देश के भीतर 
झौर देश के बाहर सोने शोर चाँदी के सिक्कों की कीमत उनके निहित मूल्य के 
बराबर रहेगी । 

( ३ ) सोना और चाँदी दोनों ही के सिक्‍कों को अपरिमित विधि-प्राह्य मुद्रा 
घोषित करना पड़ता है । है 

( ४ ) प्रत्येक प्रकार की पत्र-मुद्रा तथा साख-मुद्रा को सोने तथा चाँदी के 
सिक्‍कों में बदलने की गारण्टी देनी पड़ती है । 
द्वि-धातुमान के पक्ष में-- 

द्वि-धातुमान के समर्थकों ने तीन कारणों से इस मान को एक-धातुमान की 
तुलना में अधिक उपयुक्त बताया है :--- हि 

(१ ) मुद्रा के सुरक्षित कोषों का विस्तार-- जितना ही किसी मुद्रा के 
पीछे धातु-कोष अधिक होगा उतनी ही इसकी सुरक्षा भी अधिक होगी। अनुभव 
बताता है कि बहुत बार सोने के सुरक्षित कोषों की कमी के कारण! एक-धातुमान 
वाले देशों को अ्रपनी मुद्रा की स्वर्ण परिवर्तंतशीलता को स्थगित करना पड़ा है । 
यह निश्चय है कि यदि धातुमान तथा मुद्रा को धातु में बदलने के सिद्धान्त को स्वी- 
कार कर लिया जाता है, जो धातु कोष अ्रधिक बड़े होने चाहिए। सोने और चाँदी 
दोनों में से किसी भी एक धातु की मात्रा इस उदद ह्य से पर्याप्त नहीं है, परन्तु दोनों 
धातुओं को सुरक्षित निधि बनाकर समस्या बड़े अंश तक सुलकाई जा सकती है । 

(२ ) कीमतों में अधिक स्थिरता--सोने के उत्पादन, आसंच्चित कोषों 
झौर उपयोगों के प्रत्येक परिवर्तेत का सोने की मांग और पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, 
जिसके कारण उसकी कीमतों में भी परिवतंन होते हैं। ठीक इसी प्रकार चाँदी की 
कीमतों पर भी उपरोक्त सभी कारणों का प्रभाव पड़ता है, परन्तु यह सम्भव है कि 
जिस समय सोने की कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं, उस समय चाँदी की कीमतें नीचे गिर 
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रही हों और इसके, विपरीत; जिस समय चाँदी की कीमतें ऊपर जा रही हैं, उस 
समय सोने की कीमतें नीचे गिर रही हों ऐसी दशा में सोने श्ौर चाँदी के सामूहिक 
कोष की कीमत में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा | यदि एक ही धातु का कोष है तो 
सुरक्षित कोष की कीमतों में भारी परिवर्तत होने का भय रहता है। जेवन्स ([९ए०॥8) 

स्नैल्ड्स सम्बन्ध में बड़ा श्रच्छा उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि यदि दो शराव 
के नश्षे में चूर व्यक्तियों को; जिनमें से एक दाई ओर को गिरता श्रौर दूसरा बाई 
ओर, आपस में, बाँध दिया जाय तो कम से कम कुछ समय तक दोनों के लिये सीधे 
खड़े होकरन्चलना सम्भव होगा, यद्यपि यह निश्चय है कि यदि दोनों व्यक्तियों में एक 
ही ओर गिरने की प्रवृत्ति है तो गिरना काफी भयंकर हो सकता है। इस प्रकार 
द्विधातु कोषों की मात्रा में उच्चावचनों (#]५०८०४७४०॥5$) की सम्भावना एक धातु 
के सुरक्षित कोपों की अ्रपेक्षा कम रहेगी, और क्योंकि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में 
धातु-मुद्रा बड़ा महत्त्व रण काम करती है, पूति की ओर से मुद्रा के मूल्य में होने वाले 
परिवतंनों का बल कम "रहेगा । इस दृष्टिकोण से द्वि-धातुमान एक-धातुमान से अच्छा 
है । द्वि-धातुमान के इस कार्य को हम उसका क्षतिपूरक कार्य ((०४एश३४/०५ 
8०70॥ ० [06 700795]6 $88870970) कहते हैं । 


(३) विदेशी व्यापार की सुविधा--एक ह्वि-धातुमान देश अपनी 
मुद्रा की कीमत सोने और “चाँदी में एक ही साथ निर्धारित करता है । इस कारण 
स्वणंमान तथा रजत-मान दोनों ही प्रकार के देशों से देश की विदेशी विनिमय दर 
निश्चित करने और बनाये रखने में सुविधा होती हैं। यदि बहुमूल्य धातुग्रों के 
आयात और निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाये जायें, तो एक बड़े अंश 
तक विदेशी बिनिमय दरों की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। साधारण दशाश्रों 
में एक-धातुमान के अन्तरगगंत स्वणंमान तथा रजतमान देशों के बीच विदेशी विनिमय 
दरों में ग्रधिक उच्चावचन होते रहते हैं। जब संसार में रजतमान देशों की संख्या 
अ्रधिक थी तो उपरोक्त तक का महत्त्व बहुत था परन्तु रजत मान के संसार से बिदा 
हो जाने के पद्यात्‌ भी यह कहा जा सकता है। कि हि-धातुमान के कारण सोना 
उत्पन्न करने बाले देशों के बीच विनिमय दरों की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है । 

(४ ) बेंकों को अपने कोषों के संचालन में सुविधा-दवि-धातुमान के 
अन्तर्गत *कों को अपने कोषों (२65७:४८४) के संचालन में बड़ी सरलता और किफा- 
यत हो जाती है, क्‍योंकि वे सोने या चाँदी किसी भी सिक्‍के में भ्रपता ,कोष रख 
सकते हैं । साथ ही मुद्रा की मात्रा अधिक होने के कारण वे कम ब्याज पर व्यापारियों 
को रुपया, उधार दे सकते हैं, जिससे उत्पादन प्रोत्साहन मिलता है । 
द्वि-धातुमान के विपक्ष में-- 

द्वि-धातुमान के विपक्ष में तीन महत्त्वपूर्ण तक रखे जाते हैं :-- 
(१) ग्रे शम के नियम की कार्यशीलता--जब' तक सारा संसार द्वि-धातु 
मान को ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक किसी भी एक देश के लिये सोना और चाँदी 
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के विनमय अनुपात कौ बनाये रखना सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी बाजार 
में दोनों धातुओं की कीमतों में विपरीत दिशाओं अथवा भ्रलग-अ्रलग अनुपात में 
परिवर्तन होते रहेंगे । परिणाम यह होगा सोने और चाँदी के सरकारी विनिमय 
प्रनुपात तथा वास्तविक बाजारी अनुपात में अन्तर हो जायगा । एक धातु का दूसरी 
में अतिमूल्यन हो जाता है और ग्रंशम का नियम अ्रपनी पूरी शक्ति के साथ“सांयू 
होने लगता है । किसी भी एक धातु का आयात अ्रथवा निर्यात लाभदायक हो जाता 
है, जिसके कारण देश में भी दोनों धातुश्नों की कीमतों में तुलनाद्मक परिवतंन होने 
लगते हैं। विभिन्‍न कालों में द्वि-धातुमान देशों को इस प्रकार का अनुक्षव हुआ है । 
ग्रशम के नियम के कारण एक धातु के सिक्के बाजार से पूर्णतया गायव हो सकते हैं 
भ्रौर इस प्रकार द्वि-धातुमान व्यवहार में एक धातुमान ही रह जाता है । 

(२ ) क्षतिपुरक कार्य में त्रुटि--जब दो धातुप्रों को एक ही साथ 
मूल्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसके द्वा है| कीमतों में तो स्थिरता 
आती है वह द्वि-धातुमान के क्षतिपूरक कार्य का परिणाम होती है। एक धातु की 
कीमतों के गिरने के कारण वस्तुओ्रों और सेवाग्रों की कीमतों में जो वृद्धि होने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह इस कारण रुक जाती है कि दूसरी धातु की कीमत उसी 
समय बढ़कर वस्तुओं और सेवाश्रों की कीमतों को विपरीत दिशा में खींचती है । 
यही द्वि-धातुमान का क्षतिपूरक कार्य है । इसका महत्त्व हम द्वि-धातुमान के लाभों 
के सम्बन्ध में देख चुके है, परन्तु यह कार्य सदा ही सम्पन्न नहीं हो पाता है। 
संसोर के इतिहास में ऐसे श्रनेक उदाहरण मिलते हैं जबकि सोने और चाँदी दोनों 
ही की कीमतों में एक साथ एक ही दिशा में परिवर्तन हुए हैं। ऐसी दशा में 
द्वि-धातुमान स्वयं कीमतों में भारी उच्चावचन पैदा कर देता है। यह क्षतिपूरक 
काययं तभी सफल हो सकता है जबकि एक द्वि-धातुमान देश के पास दोनों धातुश्रों 
के इतने बड़े कोष हों कि भारी मात्रा में सोने अ्रथवा चाँदी का निर्यात हो 
जाने पर भी किसी धातु की कमी अनुभव न हो। व्यावहारिक जीवन में किसी 
भी देश के पास दोनों धातुझ्रों के इतने बड़े सुरक्षित कोषों कः होना लगभग 
ग्रसम्भव ही होता है। यही कारण है कि यद्यपि भ्न्तर्राष्ट्रीय श्राधार पर ह्वि- 
धातुमान को स्थापित करने की ओर अनेक प्रयत्न हुए हैं, परन्तु सफलता कम 
ही रही है । 

( ३ ) व्यापारिक सोदों में गड़बड़--द्वि-धातुमान में जब टकसाली 
ग्रनुपात ओर बाजारी अनुपात में अश्रन्तर हो जाता है, तो ऋरणदाता उस धातु में 
भुगतान लेना चाहते हैं, जिसका मूल्य चढ़ा हुआ है, जबकि ऋणी उस धातु की मुद्रा 
में भुगतान देना चाहते हैं, जिसका मूल्य गिरा हुआ है। इस प्रकार लेन-देन के 
व्यवहारों में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
द्वि-धातुमान के दोषों को दूर करने के उपाय-- 

द्वि-धातुमाव का सबसे वड़ा दोष है ग्रंशम के नियम का लागू होना । इस 


७४६ |] 


दोष को दूर करने से लिये द्वि-धातुमान के समर्थकों ने निम्न उपाय सुभाये थे और 
इन्हीं के आधार पर उन्होंने सन्‌ १८७८ व सन्‌ १८६९२ के श्रत्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
सम्मेलतों में इस मान को अन्तर्राष्ट्रीय झ्राधार पर अपनाने का आग्रह किया था :-- 

( १ ) जब कभी बाजार भ्रौर टकसालो अनुपात में श्रन्तर हो तो टकसाली 
ऋच्थात में बाजार भाव के अनुसार परिवर्तन कर दिया याय । इससे ग्र शम के नियम 
को लागू होने का अवसर नहीं मिलेगा । वस्तुतः: सन्‌ १८४७-४८ में इसी उपाय का 
अवलम्बन करके फ्रांस ने द्वि-धातुमान को स्थिर किया था । 

( २) यदि संसार के सभी मुख्य वेशों में द्वि-धातुमान की स्थापना हो जाय 
तो ग्रंशम के नियम की कार्यशीलता को रोका जा सकता है, क्योंकि इस दशा में 
द्वि-धातुमान की क्षतिपूरक क्रिया भ्रधिक प्रभावशांली ढछु से कार्य करेगी, जिसके 
फलस्वरूप सभी द्वि-धातुमान देशों में बाजारी-अनुपात अन्त में टकसाली अनुपात के 
बराबर हो जायगा और द्वि-बातुमान सफलतापूर्वक चलता रहेगा । 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय हि-धातुर्मात के अन्तगंत क्षतिपुरक क्रिया की कार्यशीलता-- 

मान लीजिए कि भारत में द्विधातुमान का चलन है तथा और सोने चांदी का 
टकसाली अनुपात व बाजारी अनुपात दोनों एक समान है और १: १५ हैं । 
अकस्मात्‌ चाँदी की पूर्ति किसी कारण बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होगा 
कि सोने व चाँदी के बाजारी” अनुपात में परिवर्तत हो जायगा। मान लीजिए कि 
यह बदल कर १: १६ हो जाता है। इस दशा में सोने का टकसाली मूल्य कम है, 
भरत: लोग सोने के सिक्कों को गलाने लगेंगे और बाजार में इस सोने के बदले 
चाँदी खरीद कर सिक्का ढलाई के लिये टकसाल भेजेंगे । इस प्रकार बाजार में चांदी 
की कमी श्र सोने की भ्रधिकता हो जायगी, जिसमें दोनों धातुग्नों का बाजार धीरे-धीरे 
कम होने लगता है अर्थात्‌ १ 3 काई सोने के बदले में बाजार में चाँदी धीरे-धीरे 
१६ इकाइयों से कम मिलने लगती है और अन्त में इसका अनुपात टकसाली 
अनुपात के बराबर हो जाता है। बाजार से चाँदी का टकसाल को जाना और 
सोने का टकसाल से बाजार में लौटना द्वि-धातुमान का क्षतिपुरक प्रभाव है। 
यदि अन्य शक्ति उसके मार्ग में बाधा न डाले तो यह प्रभाव तब तक कार्य करेगा 
जब तक बाजारोी श्रनुपात भ्रन्त में टकसाली श्रतुपात के बराबर न हो जाय । 

किन्तु क्षतिपुरक प्रभाव की कार्यशीलता के लिए श्रावश्यक है कि संसार के 
सभी देश्षों में सोने ओर चाँदी का बाजारी श्रनुपात एक समान हो । जब द्वि-धातुमान 
श्रन्तर्राष्ट्रीय आधार पर अपना लिया जायगा और सोने व चाँदी का आयात-निर्यात 
स्वतस्त्र होगरु, तो किसी एक देश में सोने व चाँदी के बाजारी अनुपात में परिवर्तन 
हो जाने पर विदेशों में इन धातुओं का आ्रायात या निर्यात होने लगेगा श्र उक्त 
देश में फिर से बाजारी अनुपात टकसाली अ्रनुपात के बराबर हो जायगा । 
जेसे मान लीजिये कि भारत॑ में सोने का मूल्य अधिक हो गया है । इस दशा में सारे 
संसार के बाजारों से सोना भारत को भ्राने लगेगा और चांदी के सिक्के (चाँदी के 
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बदले प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से विनिमय होकर) विदेशों को जाने लगेंगे, जिससे' 
भारत में सोने का मूल्य कम हो जायगा । इस प्रकार सब देशों के सहयोग से द्वि- 
धातुमान को सफलतापूर्वक कायंशील रखा जा सकता है । परन्तु संसार के देश अ्रपने 
व्यक्तितत हितों की श्रोर ही श्रधिक देखते हैं, इसलिए श्रन्तर्रष्ट्रीय की सम्भावना 
कम रहती है । 
निष्कर्ष-- 

आज के संसार में द्वि-धातुमान के समर्थक बहुत ही कम हैं । वास्तविकता यह 
है कि स्वयं धातुमान ही संसार से उठ चुका है। संसार के लगभग, सभी देशों में इस 
समय पत्र-मान ही प्रचलित है | धातुमान की स्थापना की ओर किये गझे सभी प्रकार 
के प्रयत्न असफल ही रहे हैं । सन्‌ १९४४ के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भी इस सत्य 
को स्वीकार कर लिया गया था। संसार घातुमान को ग्रहण करने में अ्रसमर्थ है । 

न्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था के अन्तर्गत सोने को परोक्ष रूप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 

में मुल्य का मापक तो स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु प्रत्येक देश को पन्न-सुद्रा 
मान स्थापित करने तथा बनाए रखने की पुरी स्वतन्त्रता दीं गई है । श्रतः इस समय 
इस सम्बन्ध में यह विवाद कि एक-घातुमान तथा द्वि-धातुमान में से कोन सा अधिक 
उपयुक्त है, सारहीन है । 
0) पंगु द्वि-धातुमान अथवा लंगड़ा सान-- 

यह द्वि-धातुमान की एक विशेष दशा होती है | यदि किसी देहा में सोने ओर 
चांदी दोनों के हो सिक्‍क्रे श्रपरिमित विधि-पग्राह्म रखे जाते हैं श्लोर दोनों के बीच की, 
विनिमय दर निश्चित कर दी जाती है, परन्तु एक सिक्के की ढलाई स्वतन्त्र होती है 
श्रोर दूसरे की स्वतन्त्र नहीं होती है तो ऐसा “लंगड़ा-मान अथवा पंगु-मान' 
(702 908704870) कहलाता है। इस प्रकार के मान का उदाहरण फ्रांस से 
मिलता है। वहाँ सोने और चाँदी के सिक्के अ्रपरिमित _विधि-प्राह्म थे, परन्तु चाँदी के 
सिक्‍कों की ढलाई स्वय्न्त्र न थी । इस प्रकार को लंगड़ा मान इसलिये कहा जाता है 
कि जिस सिक्‍के की स्वतन्त्र ढलाई नहीं होती है वह कठिनाई के साथ चालू रहता है 
और केवल घिसटता है। इस प्रकार मुद्रा-मान की एक टाँग बेकार"रहती है । 


0!0) व्यकल्पित या समानान्‍्तर द्वि-धातुमान-- 

इस मान (?878॥6] छा-7०47॥० 8470470) को समानुपाती मान पद्धति 
भी कहते हैं। यह पद्धति द्वि-धातुमान का ही एक रूप है। इसमें भी दो धातुश्ों के 
सिक्‍के प्रचलन सें रहते हैं और दोनों ही प्रामाणिक मुद्रा तथा श्रपरिमित विधि-प्राह्म 
होते हैं। दोनों घातुझों के सिक्कों की हलाई भी स्वतन्त्र रहती है परन्तु द्वि-धातु- 
मान तथा व्यकल्पित मान में यह अन्तर होता है कि पहले में तो दोनों घातुग्रों के 
बीच का विनिभय श्रनुपात नियमानुसार निश्चित कर दिया जाता है जबकि दूसरे में 
ऐसा नहीं किया जाता। बाजारी कीमतों के आधार पर विनिमय अनुपात स्वयं निश्चित 
होने के लिए छोड़ दिया जाता है । इस प्रकार निर्धारित होने वाले अनुपात के आधार 
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पर टकसाली विनिमय अनुपात बिश्चित किया जाता है। यह टकसाली अनुपात स्थिर 
नहीं होता, बल्कि दोनों धातुश्रों की कीमतों के परिवर्तंनों के साथ-साथ बदलता रहता 
है । इस भ्रणाली में सबसे बड़ा दोष यही होता है कि दोनों धातुओं की टकसाली 
कीमत नियत नहीं की जाती, जिससे उसमें भारी परिवर्तन होते रहते हैं । 


परीक्षा-प्रइन 
प्रागरा विद्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी०, 
( १ ) प्रवन्धित करेन्‍्सी से क्या आ्राशय है ? इसके गुण-दोषों की विवेचना करिये । 


(१६५६) 
श्रागरा विव्वविद्यालय, बी० काँम०, 
( १ ) नोट लिखिये--छ्विंधातुमान का क्षतिपूरक कार्य । (१६६२) 
( २ ) द्वि-धातुमान चलन पद्धति की व्याख्या कीजिए एवं इसके गुण-दोष बताइये । 
(१६९५९ स) 


( हे ) द्विधातुमान और एक-धातुमान की विज्येषताश्रों की विवेचना कीजिये और 
बताइये कि क्या द्वि-धातुमान एक-धातुमान की श्रपेक्षा मूल्य स्तर को स्थायी 


रखता है । (१६६१) 
(४ ) विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये--..' आधुनिक जीवन में धातु-मुद्रा ने अपना 
महत्त्व खो दिया है |” (१६६१) 


गोरखपुर विश्वविद्याय, बी० कॉम० 
( १ ) द्वि-धातुमान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिये और इसके गुण-दोष बताइये । 


(१६९५६) 
( २ ) द्वि-धातुमान का क्षतिपूरक प्रभाव स्पष्ट कीजिए | (१९५९) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी ०, 
( १ ) एक धातुमान एवं द्वि-धातुमान में भेद कीजिए । (१९५६) 
( २ ) द्वि-धातुमान पर टिप्पणी लिखिए । (१६९४५) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० काँम०, 

( १ ) द्विधातुमान की विशेषताशञ्रों का विवेचन करिये और यह समभाइये कि एक 
धातुमान मूल्य को भ्रधिक स्थाई रखता है या द्वि-धातुमान । (१६५५) 

( २ ) समात्ान्तर मान पर संक्षिप्त नोट लिखिए । (१६५०) 

सागर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) 'द्वि धातुत््वीय मौद्रिक पद्धति की मुख्य दुबंलता ग्रंशम का नियम प्रवतने 
(0/0०४०॥) होने पर प्रतीत होती है।” समभाइये । (१९६१) 
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( २ ) नोट लिखिए--प्रतिबन्धित चलार्थ । (१६५७) 

सागर वित्वविद्यालय, बी० काँस०, 

( १ ) द्वि-धातुमान का क्‍या अर्थ है ? इसमें ग्रेशम का नियम किस प्रकार कार्यशील 
होता हैं । (१९५६) 

जबलपुर विश्वविद्यालय, बी काँम०, 

( १ ) किसी देश के मौद्विक प्रमाप (१४०॥०थाए 8१46) से आप क्या समर्भत 
हैं ? किसी मुद्रा प्रणाली को संतोषजनक होने के लिए कौन-कौन बातें झाव- 


इयक हैं ? भारतीय उदाहरण देकर समभाइये । (१६६१) 
( २ ) द्वि-धातु मुद्रा प्रणाली के विषय में ग्रशम के सिद्धान्त की विवेचन्व करिये। 
क्या इस सिद्धान्त के कुछ अ्रपवाद हैं ? (१६५८) 


विक्रय विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी, 

( १ ) द्वि-धातुमान से क्या श्रभिप्राय है ? इसके गुणों व अवगुणों का विवेचन 
करिये । (१९५६) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉम, 

( | ) जशरातत्रा 48 प्राव्ा। 9ए 7॥98800 ०प्राएशा०ए ? प्रठज़ क्लि' 48 व था व[00- 


एशा॥०॥। 0॥ (॥6 800 87040 ? (।964) 
(२ ) धातु-मुद्रा और प्रबन्धित मुद्रा के गुण और दोषों का वर्शंन कीजिये । (१६६१) 
( ३ ) प्रतिबन्धित मुद्रा प्रणाली पर टिप्पणी लिखिये। (१६५६) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बो० काँस०, 

( १ ) द्वि-धातुमान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। (१९५७) 


बनारस विश्वज्यालय, बीं० कॉम ०, 
(१ ) दि-धातुमान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (१६५६) 


अधपरसक्+++ वसा परतायला+भमभम-्ंकक +2०+२०>पपम-... वाद पपादन, 


अध्याय ५ 
सखणमान 


(७0०0 5(40470) 


बच्चन स््म्स्स्न्स्स्स्न्म्म्न्स्स्स्म््म्म्म्म्न्स्म्स्स्लस्स्मसससभमम्ससममस्नम्समनससमससम्समल्ल्स्स्म्स्ससमल्ममस्स्ममन्म्म्म्म्म्ल्समसम्नमस अनिल किन» नाना पतन शान हिफनकसनक, 








ध्ष्ज््ज्ज्ज्ज्जज्ज्मपस््स्स्सनस्स्ससलसससटट्यटटट---;ुः 


स्वणांमान की परिभाषा-- 

एक-धातुमान का सबसे सुविख्यात तथा सबसे अधिक प्रचलित रूप स्वरंमान रहा है । 
इस मान में सोने को मूल्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है । अर्थशास्त्र के अन्य 
शब्दों की भाँति स्वणंमान की भी कई परिभाषाएँ की गई हैं। साधारण भाषा में हम 
इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि किसी देश में देश को मुद्रा प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष 
रीति से स्वर्ण में परिवर्ततशील घोषित को गई हैं तो देश का मुद्रामान स्वर्णमास है । 
नीचे कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाओ्रों का उल्लेख किया जाता है :--- 

( १ ) राबर्टसन-- स्वरणंमान वह अ्रवस्था है जिसमें कोई अपनी मुद्रा की 
इकाई का मूल्य और सोने की निदिचत मात्रा का मूल्य एक दूसरे के बराबर 
रखता है | 
( २) कालबोर्न--स्वणंमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत किसी 
चलन की मुद्रा की प्रमुख इकाई निश्चित किस्म के सोने की एक निद्चित मात्रा में 
बदली जा सकती है ।/* 

( २) कैमरर---झ्वरंमान वह मौद्धिक व्यवस्था है जिसमें मूल्य की वह 
इकाई जिसमें कीमतों, मजदूरियों तथा ऋणों को व्यक्त किया जाता है तथा चुकाया 





6., ',00]0 हाक्ात्वात 48 & आंध्वा० 0ती शशि गे जापंदा 8 00०00॥79 
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जाता है, स्वतन्त्र स्वर्ण बाजार में सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर 
होती है । 

वास्तविकता यह है कि स्वर्णमान भी देश की घारा सभा द्वारा पास किये 
गये अन्य नियमों की भाँति एक नियम है, जिसके श्रतुसार किसी घुद्रा अधिकारी का 
(घाहे वह केन्द्रीय बेंक हो श्रथवा कोषागार) यह उत्तरदायित्व ;:रखा जाता है कि 
निश्चित दरों पर सोने को देह की मुद्रा में तथा देश की सुद्रा को सोने में छराचराए 
बदलता रहे । उदाहरणस्वरूप, स्वर्णमान के अन्तगत प्रथम महायुद्ध से पहले निग्रमा- 
नुसार बंक ऑफ इज्भलंड का यह उत्तरदायित्व था कि वह ४"२४०६ पूण्ड प्रति ब्लॉस 
की दर पर प्रत्येक बेचने वाले से सोना खरीदे और ४२४७७ पौण्ड प्रति आस की दर 
पर प्रत्येक खरीदने वाले को सोना बेचे । कभी-कभी देश की सुद्रा को स्वर्ण में परोक्ष 
रोति से भी बदला जाता है । मुद्रा श्रधिकारी द्वारा देश की मुद्रा के बदले में एक 
निद्िचत दर पर कोई ऐसी विदेशी मुद्रा दे दी जाती है कि जिसे निश्चित दरों पर 
सोने में बदला जा सकता है । सारांश यह है कि देश की मुद्रा की स्वरां में परिवत॑न- 
शीलता प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष, परन्तु प्रत्येक देशा में स्वर्णमान के अन्तर्गत मुद्रा स्वर्ण 
में श्र स्वरां मुद्रा में परिवर्ततशील होते हैं । श्रतः हम यह कह सकते हैं कि स्वरां- 
मान वह मौद्विक व्यवस्था है जिसके श्रन्तगंत देश की प्रचलित मुद्रा प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष रीति से स्वर्ण में परिवर्ततशील होती है ।* 


स्वर्णभान की विशेषताएं-... 

पूर्ण स्वरणंमान को स्थापित करने और बनाये रखने के लिए एक देश के लिए 
निम्न काये करना आवश्यक होता है :-- 

( १ ) उसे अपने मुद्रासान अथवा आधारकभ्रत मुद्रा इकाई की कीमत सोने में 
पःरभाणित करनी पड़ ती है । इसके दो उपाय होते हैं-(१) या तो मुद्रा इकाई में शुद्ध 
सोने की मात्रा का उल्लेख कर दिया जाता है, जैसा कि इज्भलैंड ने किया था, और ' 
(२) या सोने की टकसाली कीमत तय कर दी जाती है। अ्रमरीका तथा भारत में 
यह दूसरी रीति अपनाई गई थी । अ्रमरीका में १ झौंस सोने की टकसाली कीमत 


अीभनलता लग 5 
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३५ डालर रखी गई थी और भारत में १ तोला सोने की सरकारी दर २१ रुपया 
७ आना १० पाई । 

( २ ) निर्धारित कीमतों पर मुद्रा अधिकारी द्वारा क्रय-विक्रय--मुद्रा 

अधिकारी को इस * प्रकार निर्धारित कीमत पर वहु सब सोना खरीदना चाहिए जो 
' औ्ञने के लिए लाया जाता है। साथ ही, इसी निश्चित कीमत पर उसे श्रपरिमित 
मात्रा में सोना बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए । 

(३ ) म्रुद्राओं की पारस्परिक परिवर्ततशीलता--देश में चालू मुद्रायें 
मुख्य मुद्रा झें परिवर्तंतशील होना चाहिए । इसके लिए साधारणतया सभी मुद्रा्रों की 
आपस में परिवर्ततशीलता रखी जाती है। 

(४ ) सोने का स्वतन्त्र आयात-निर्यात्‌ू--सोने के श्रायात और निर्यात 
के स्वतन्त्रता होनी चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना 
चाहिए । | 

स्वरामान की स्थापना का प्रमुख उहृश्य यह होता है कि मुद्रा की कीमत 
सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाय । मुद्रा की प्रत्येक इकाई की कीमत 
का, चाहे वह सोने के सिक्‍कों के रूप में हो श्रथवा अन्य धातुश्रों के सिक्कों के रूप में 
अथवा पत्र मुद्रा या साख-मुद्रा के रूप में, स्व इकाई से समुचित अनुपात होना 
चाहिए । इस उद्ृंश्य की पूरलि के लिए सरकार द्वारा स्वरणंमान सम्बन्धी कुछ विशेष 
नियमों का बनाना आवश्यक होता है। साथ ही, सरकार को यह भी निद्िचत करना 
होता है कि स्वरंमान को किस रूप में ग्रहएा किया जायगा । 
स्वरांमान के विभिन्न रूप-- 

स्वरणंमान के पाँच रूप सम्भव हैं। इन पाँचों में से प्रथम तीन रूपों में तो 
स्वणंमान काफी लम्बे समय तक वास्तविक जीवन में प्रचलित रहा है, परन्तु, 
चौथे रूप का अ्रधिक महत्त्व भविष्य के लिए एक सम्भावना के रूप में ही अधिक 
तमभा जा सकता है। पांचवाँ रूप सन्‌ १६४६ से आरम्भ हुंशा है, जबसे कि 
अन्तर्राष्ट्रीय मुक्त-कोष ने भ्रपना काये आरम्भ किया। 


(। ) स्वर्ण सान 
(606 (प्राशालए $(थ्रातशाव) 
स्वर्णमान के इस रूप के कई नाम हैं, जैेसे--स्वर्ण प्रचलन मान ((300 
(याएपाक्षांणा 89090), स्वर्ण टंक मान (006 (जा 5(870470) तथा विशुद्ध 
स्वर्णणान (506 87740 0709०) । प्रथम महायुद्ध से पहले यह मान इज्भधलेंड, 
संयुक्त शैज्य अमरीका, फ्रांस, जमंनी तथा यूरोप के अन्य देशों में प्रचलित था । 
अमरीका में सन्‌ १६९३३ तक इसका चलन रहा, यद्यपि सभी योरोपियन देशों ने प्रथम 
महायुद्ध के काल में इसका चलन बन्द कर दिया था और युद्ध के बाद इस मःन को 
उक संशोधित हूप में ग्रहरा किया था । इस मान की विशेषताएं निम्न प्रकार हैँ 
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स्वर्ण चलन मान की विशेषताएं -- 

( १) सुद्रा इकाई की कीमत सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर 
घोषित की जाती है । 

( २ ) सोने की ढलाई स्वतन्त्र होती है । 

( ३ ) भुगतान के लिए स्वरां मुद्रा श्रपरिमित विधि ग्राह्म होती है । 

(४ ) देश में सोने के सिक्कों का प्रचलन होता है और सभी गौण सिक्के 
तथा कागजी नोट जो देश के भीतर चालू होते हैं, स्वर में परिवत न- 
शील होते हैं । 

( ५) सभी प्रकार को साख घुद्रा कौमत के श्रनुसार स्वर्ण में परिवतंनशील 
होती है । देश में प्रतिनिधि पतन्न-मुद्रा का चलन होता है, जिसका श्र 
यह होता है कि प्रत्येक कागज के नोट के पीछे उसकी कीमत का 
सोना आड़ में रखा जाता है । 

(६ ) सोने के झायात और निर्यात पर किसी प्रक्कार के प्रतिबन्ध नहीं 
होते हैं । 

(७ ) देश में चलन की मात्रा स्वर्ण निधि पर श्राधारित होती है । इसके 
घटने-बढ़ने के अनुसार चलन की मात्रा में भी कमी या वृद्धि की 
जाती है । 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सन्‌ १९१४ से पहले इज्धलैंड में यही 

मान प्रचलित था। सावरेन (8072»०ं287) के रूप में सोने के सिक्‍कों का प्रचलन 
था | एक सावरेन का वजन १२३"१७४४७ ग्रेन होता था और उसकी शुद्धता १३ 
होती थी । इसका अर्थ यह होता है कि सावरेन में ११५३६३६ ग्रन शुद्ध सोना होता 
था और शेष टाँका । इस प्रकार ब्रिटिश मुद्रा में सावरेन की कीमत ३ पौंड १७ शिलिग 
१०३ पस होती थी, परन्तु व्यवहार में एक आस सोने के ब्वले में बेक श्रॉफ इज्भुलेंड 
केवल ३ पौंड १७ शिलिग € पैंस ही देती थी, परन्तु यदि कोई व्यक्ति 
बैंक श्रॉफ इद्धलेंड से सोना खरीदना चाहता था तो उसे एक श्रौंस सोने के 
लिए ३ पौंड १७ शिलिंग १०३ पेंस देने पड़ते थे। इस व्यवस्था का परिणाम यह 
होता था कि ब्रिटिश सावरेन की कीमत ११३६४३३ ग्रन सोने कीमत के आसपास 
ही बनी रहती थी । 

स्वरशंमान की ऊपर दी गई विशेषताओं से स्वर्ण-चलन मान के कुछ महत्त्व- 

पूर्ण गुणों का पता चलता है--0) क्योकि मुद्रा की मात्रा सीने की मात्रा पर निर्भर 
थी, इस कारण इस स्वणंमान में मुद्रा तथा साख की उत्पत्ति पर एक प्रभावद्ञाली 
प्रतिबन्ध रहता था और विनिमय माध्यम की अत्यधिक निकासी कठिन थीं५। ऐसी 
दा में पत्र-मुद्रा का उत्पादन निर्चित सीमा के भीतर ही रहता था । किसी भी 
केन्द्रीय सत्ता द्वारा व्यावसायिक झावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूति 
पर जानकर वियलेण नहीं रखा जाता था। मुद्रा की पूर्ति को प्राकृतिक शक्तियों के 
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स्वचालित नियन्त्रण पर छोड़ दिया जाता है और इन प्राकृतिक शक्तियों में सबसे 
ग्रधिक महत्त्व स्वण के उत्पादन व्यय का था । 

(॥) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी ऐसा स्वरणंमान नियन्त्रण का कार्य करता 
था । जब तक संसाश के विभिन्न देशों की मुद्राएं स्वर पर आधारित थीं, विदेशी 
. द्विनिमय दरों के परिवर्तन स्वरणं निर्यात तथा श्रायात व्यय की संकुचित सीमाओं के 
भीतर ही रहते थे । ऋणी देशों को विदेशी भुगतानों के लिए अ्रसीमित मात्रा में सोना 
मिल सकता था और सोना देकर वे अपने ऋणों को छुका भी सकते थे। महत्त्वपूर्ण 
बात यह थी कि सोने के आयात और निर्यात के कारण सोने के कोषों में परिवतंन 
होता रहता था। इसके द्वारा कीमतों में जो परिवर्तत हो जाते थे वे श्रागे चलकर 
व्यापाराशेष में परिवर्तन कर देते थे, जिससे सोने के आयात और निर्यात अपने 
ग्राप ही रुक जाते थे । 

प्रथम महायुद्ध के काल में स्वरणं-चलन-मान को वनाये रखना सम्भव न हो 
सका । प्रत्येक देश की ध्वरकार को युद्ध-संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी । 
इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये कागज के नोटों को छापना आ्रावश्यक प्रतीत 
हुआ । यदि स्वरणु-चलन-मान के नियमों का पालन किया जाता तो स्वरणा-कोषों की 
वृद्धि के बिना कागज के नोटों का छापना सम्भव न था, पनरतु युद्ध-काल में स्वरणां- 
कोष कहाँ से श्राते ? अ्रतएव अ्रधिकांश स्वरणंमान देशों ने युद्धकाल के लिए स्वरणं- 
मान को स्थगित कर दिया । युद्ध के पदरचात्‌ योरुप के जिन देशों ने स्वरणमान को 
फिर से ग्रहण किया उनकी पत्र-मुद्रा युद्धकाल में इतनी बढ़ाई जा चुकी थी 
कि उनके लिए पुराने ही रूप में स्वरंमान को ग्रहरा कर लेना असम्भव था । कठिनाई 
यह थी कि पत्र-मुद्रा की मात्रा के बढ़ जाने तथा सोने के स्टॉकों के घट जाने के 
कारण यह सम्भव न था कि कागज के नोटों के पीछे उनकी कीमत के बराबर सोने 
की ग्राड़ रखी जा सके । इरछ का रण अधिकांश देशों को यह मान छोड़ना पड़ा था । 


स्वर - चलन-मान के लाभ-- 

स्वरण-चुलन-मान के समर्थकों ने इस मान के पक्ष में बहुत महत्त्वपूर्ण तक 
रखे हैं। इस माव के कुछ लाभ तो इस प्रकार के हैं कि कोई भी देश इस मान को 
स्थापित करके उन्हें प्राप्त कर सकता है, चाहे श्रन्य देश स्वरणंमान को ग्रहण करें 
श्रथवा नहीं । इनके अतिरिक्त अन्य कुछ लाभ ऐसे हैं जो केवल उसी द्षा में प्राप्र हो 
सकते है जबकि स्वरणांमान को अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर ग्रहण किया जाय । प्रमुख 
लाभ निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) जनता का विद्वास- स्वर -मान के ग्रहरा करने से देश की मुद्रा में 
जनता का विश्वास बना रहता है | इस विश्वास के कई कारण हैं :--() स्वरां मुद्रा 
का निहित (हपगगाझं० ५७४०) भी अंकित मूल्य के बराबर होता है और यही 
कारण है कि सभी व्यक्ति इसे सदा ही स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। (॥) यदि 
मुद्रा के रूप में स्वर्ण मुद्रा की कीमत समाप्त हो जाय तो भी सिक्‍के की धातु का 
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उपयोग किया जा सकता है। पत्र-मुद्रा में यह गुण नहीं होता है । अतः इसका 
विमुद्रीकरण हो जाय तो इसका कुछ भी मूल्य शेष नहीं रहता है। (0) स्वर्ण चलन 
मान के अन्तर्गत जनता का यह विश्वास केवल सोने के सिक्कों के ही प्रति नहीं 
होता वरन्‌ पत्र-मुद्रा, तु<छ धातु के सिक्लो तथा साख-सुद्रा पर भी होता है, क्‍योंकि 
इन्हें सोने में बदला जा सकता है| (४) विश्वास के बने रहने का एक कारण यह 
भी है कि मुद्रा स्वर्ण कोषों की मांत्रा पर निर्भर होती है बिना अधिक सोना प्राए 
किये मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता । बस कारण पत्र-सुद्रा की अत्यधिक 
निकासी का प्रश्न ही नहीं उठता है । मु 

( २) मुद्रा-प्रणाली की स्वचालकता- स्वर्ण-चलन-मान को स्वचालक 
मान (७४077900 $970470) कहा जाता है । प्रो० कंनन ((१७7787) के शब्दों में 
यह मान 'मूर्ख सिद्ध तथा मक्‍कार सिद्ध (00 फ़ाए 706 ॥(798ए७-०४00/) है। 
इसका श्रर्थ यह होता है कि स्वर्णमान देश की सूखंता भश्रथवा बेईमानी का भी इस 
मान के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मान को चालू रखने के लिए 
किसी प्रक्नार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है । यह स्वयं अपना 
संचालन करता है । यदि किसी स्वराॉमान देश की सरकार गलती करती है या अन्य 
स्वर्णमान देशों को धोखा देना चाहती है तो भी स्वरंमान के संचालन में गड़बड़ नहीं 
पड़ती क्योंकि यह मान गलती से उत्पन्न होने वाली स्थिति को स्वयं सुधार लेता है और 
धोखेबवाजी को फलीभूत नहीं होने देता । जो लोग इस सिद्धान्त में विष्वास करते है कि 
सरकारी हरस्तक्ष प सदा ही अनुचित होता है उनके हृष्टिकोश से तो यह मान बड़ा 
ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें मुद्रा की पूर्ति स्वरंकोपों पर निर्भर होती है न कि 
स्वर्ण मान देश की सरकार की इच्छा पर । स्वर कोषों को बढ़ाए बिना मुद्रा की 
मात्रा नही बढ़ाई जा सकती है । 

स्वर्र-चलन-मान में स्वचालकता लाने के लिए भी किसी विशेष प्रयत्न की 
आवश्यकता नहीं होती है । सरकार को विधान के अनुसार स्वरां-कोषों के सम्बन्ध में 
केवल कुछ नियम बना देने आवश्यक होते हैं और तत्पश्चात्‌ ह्व नियमों का 
पालन करते रहने मात्र से ही स्वरंमान अपने आप चलता रहता है | देखना केवल 
इतना ही पड़ता है कि देश की मुद्रा में स्वरणं-कोषो की मात्रा के अनुसार परिवर्तन 
किए जायें और सोने के आ्रायात-निर्यात पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा लिए 
जाये। इन दोनों नियमों का पालन करते रहने से स्वरशंमान में स्‍्वचालकता आा 
जाती है । 

( ३ ) देश में कीमत-स्तर की स्थिरता-स्वर्-चलन-मान के पक्ष सें 
ग्रधिक बलशाली तक यह रखा जाता है कि इस मान द्वारा देश के भीतर कीमत-स्तर 
की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है भ्रर्थात्‌ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के घटने- 
बढ़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि 
आशिक प्रणाली के अधिकांश दोष मुद्रा की क्रय: शक्ति के परिवतंनों के ही परिणाम 
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होते हैं। इन परिवर्तनों से देश का श्राथिक साम्य भज्भ हो जाता है और आथिक 
जीवन को गहरी चोट पहुँचती है; परन्तु जब सोने को मुल्यमान के रूप में उपयोग 
कियां जाता है, तो कीमतों के घटने-बढ़ने का भय कम रहता है, क्योंकि कीमतें देश 
में सोने की मात्रां पर निर्भर होती हैं और सोने की मात्रा में बहुत ही कम परिवर्तन 

होते हैं और भ्रन्‍्य वस्तुओं की तुलना में उसकी कीमत में अधिक स्थिरता रहती है । 
संसार की वाधिक स्वर्ण उत्पत्ति संसार में सोने की कुल मात्रा की तुलना में इतनी 
कम है कि सोने की कीमतों में सामयिक (8०8४50॥8]) तथा अल्पकालीन परिवतंन तो 
बहुत ही«कम होते हैं । 

(४ ) विदेशी विनिमय दर की स्थिरता-स्वर्शंभान का यह गुण 
विदेशी व्यापार से सम्बन्धित है। विदेशी व्यापार विनिमय दरों पर श्राधारित होता 
है । यदि इन विनिमय दरों में श्रस्थिरता रहती है, तो विदेशी व्यापार का विस्तार 
नहीं हो पाता और संसार के देशों को अन्तर्राष्ट्रीय ऋण सीमित मात्रा में ही मिल 
पाते हैं। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ और मुख्यतया स्वरणंमान के परित्याग के पश्चात्‌ 

देशी व्यापार में जो भ्रधिक कमी हुईं है, वह विनिमय दरों की श्रस्थिरता का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। जब सभी देशों मे स्वरमान का चलन होता है और उनकी मुद्रात्रों की 
कीमतें सोने की कीमतों पर श्राधारित होती हैं तो उनके बीच की पारस्परिक विनि- 
मय दरों में स्वयं ही स्थिस्ता आं जाती है। यह स्वरणंमान का एक ऐसा गुण है जिसे 
सभी स्वीकार करते हैं। विदेशी विनियम दरों मे स्थिरता स्थापित करने के श्रन्य 
सभी प्रयत्न पूर्णयता सफल नहीं तो पाये हैं। अन्य कोई भी उपाय विनियम दरों के 
घटने-बढ़ने को नहीं रोक पाया है । 
स्वर्ण-चलन-मान के दोष-- 

प्रथम महायुद्ध के काल में तेंथा उसके बाद भी इस स्वर्णमान प्रणाली की 
काफी आ्रालोचना हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के स्वर्णामान के लाभ 
कपिल्त हैं | व्यवहार में इस मान के बहुत से दोष हदृष्टिगोचर हुए हैं | श्रमरीका को 
छोड़कर सभी”पाश्चात्य देशों को प्रथम महायुद्ध काल में इसे स्थगित करना पड़ा था । 
वसे भी इस मान की सफलता एक बड़े अ्रंश तक संसार के विभिन्न देशों के पारस्परिक 
सहयोग पर निर्भर होती है, जो सरल नहीं है । प्रमुख दोषो की गणाना निम्न प्रकार 
की जा सकती है:--- 

( १) स्वर्णा-चलन-मान देश की सुद्रा प्रणाली को बेलोच बना देता 
है--बिना स्वण-कोषों में वृद्धि किए चलन की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता, 
जब क्रि युद्ध अथवा अन्य राष्ट्रीय सद्धूट के समय यह झ्रावश्यक हो सकता है कि चलन 
को मात्रा को बढ़ाया जाय । ऐसी दशा में किसी देश के सम्मुख तीन ही मार्ग होते 
हैं:-- 0) देश को संकटों से निकालने का प्रयत्न ही न किया जाय, जिसे कोई भी देश 
पसन्द नहीं करेगा। (7) स्वरणंमान के नियमों का उलंघन किया जाय, जिससे स्वर्ण- 
मान की स्वचालकता समाप्त हो जायगी और (३) स्वर्णमान के संचालन को स्थगित 
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कर दिया जाय, जिससे कि श्रावश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सके । यही 
कारण है कि स्वर्णमान के आलोचकों ने इसे अ्रनुकूल परिस्थिति का मित्र (कक्षा 
५४८४॥॥०7 #77670) कहा है । साधारण परिस्थितियों में तो यह मान ठीक रहेगा, 
परन्तु कठिनाई के समय यह साथ छोड़ देगा । आथिक संकट के “काल में बहुधा इसे 
स्थगित कर देना श्रावश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसे काल में मुद्रा की मात्रा में बिना 
स्वरण-कोषों पर ध्यान दिये ही वृद्धि या कमी करना श्रावश्यक हो जाता है । 

( २ ) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव- स्वरणं-चलन-मान का एक भारी 
गुण उसकी स्वचालन प्रकृति बताया जाता है । प्रथम महायुद्ध से पूर्व निस्सन्देह स्वरां- 
मान स्वचालक ही था, परन्तु स्वणंमान के समर्थंक यह भूल जाते हैं कि यह गुण तभी 
सम्भव हो सकता है, जबकि संसार के देशों के बीच सहयोग हो और सभी देश स्वरां- 
मान के नियमों का पालन करें । यदि कोई देश सोने के निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाता 
है अथवा देश में चलन की मात्रा को स्वर कोषों की मात्रां के अनुपात में नहीं बद- 
लता, तो यह स्वचालकता समाप्त हो जाती है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ सभी का 
यह अनुभव रहा है कि कोई भी देश स्वरणंमान के नियमों का पालन करने में अ्रपना 
किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्त्व नही समभता है | कुछ कारणों से प्रथम महायुद्ध 
के पदचात्‌ कुछ देशों के लिए स्वरमान के नियमों का पालन करना सम्भव भी न था। 
कुछ देशों ने सोने के इतने बड़े कोष जमा कर लिये थे कि उनके शअनुपात में मुद्रा की 
मात्रा बढ़ाने से भीषण मुद्राप्रसार फैल सकता था, जिससे कीमतें बहुत ऊँची चढ़ 
जातीं । इसके विपरीत कुछ देशों के पास सोना इतना कम रह गया था कि अनुपात 
में चलन को घटाने से भंयकर मुद्रा-संकुचन होने का भय था, जिससे कि कीमतें बहुत 
नीचे गिरतीं और बेरोजगारी बढ़ती । दोनों ही दशाओ्रों में स्वरंमान की स्वचालकता 
पर देश की नौका को छोड़ देना घातक हो सकता था और इसलिए प्रतिबन्धित 
(((०7070॥60) मुद्रा-प्रशाली को ग्रहण करना झ्रावश्यक था । 

(३ ) कीमतों की स्थिरता कल्पित है- कुछ आलोचकों का कहना है 
कि देश की मुद्रा के मूल्य को सोने की एक निश्चित मात्रा के मृल्य-के बराबर रखने 
की नीति स्वयं कीमतों की स्थिरता को भजझ् कर देती है। ऐसी नीति का अपनाना 
अ्रन्धेरे में छलांग लगाना है, क्योकि यह निश्चिय है कि सोने की कीमतों के प्रत्येक 
परिवर्तन के साथ-साथ श्रन्य वस्तुओं की कीमतों में भी अवश्य ही परिवर्तत होगे और 
सोने की कीमतें अनेक कारणों से बदल सकती हें, जैसे :---0) नई खान की खोज 
तथा पुरानी खान की समाप्ति, (॥) सोने के निकालने की विधि में सुधार और (॥7) 
सोने के उपयोगों में परिवर्तत । इस प्रकार जब स्वयं सोने की कीमते स्थिर नहीं रह 
पाती है तो फिर श्रन्य कीमतें कसे स्थिर रहेंगी । 

( ४ ) स्वर्गाकोषों का अझ्समान वितरण--यद्यपि यह तो सभी जानते हैं 
कि सोने का वाधिक उत्पादन संसार में सोने वो कुल मात्रा की तुलना में बहुत ही 
कम है और सोने की कीमतो में साधारणुतया श्रन्य वस्तुओं की कीमतों की विपरीत 
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दिशा में परिवर्तन होते हैं, परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि स्वरणा-कोषों का 
संसार के विभिन्न देशों के बीच बड़ा ही श्रममान वितरण है । इसके अ्रतिरिक्त स्वर्ण 
के वाधिक उत्पादन का संसार के विभिन्न देशों के बीच उनकी जन-संख्या, वारिएज्य 
अथवा मुद्रा आवश्यकताओं के अनुसार वितरण नहीं होता है। इस समय संसार की 
सम्पूर्ण स्व मात्रा का दो-तिहाई से भी अधिक भाग अकेले भ्रमरीका के पास है । 
वितरण की यह असमानता कीमत-स्तर में स्थिरता उत्पन्न नहीं होने देती है । 

( ५ )कीमतों तथा विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता के लिए 
स्वर्गामात्त आवश्यक नही है-- बहुत से श्रालोचक इस बात पर भी जोर देते है 
कि यदि उद्देश्य यही है कि कोौमत-स्तर में स्थिरता रहे और विदेशी विनिमय दरों 
में भारी परिवर्तन न होने पायें, तो इसके लिए प्रबन्धित मुद्रा प्रणाली स्वरणंमान की 
अपेक्षा अधिक उपयुक्त है, वयोकि ऐसी प्रणाली में संसार के विभिन्न देशों के बीच 
मोद्रिक सहयोग स्वरणंमान की अपेक्षा श्रधिक सफल हो सकता है। इस समय श्रन्त- 
रष्ट्रीय मुद्राकोष बिना स्वशंमान की स्थापना के ही आवश्यक काम कर रहा है । 
इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि कीमतों की स्थिरता सभी दशाश्रों में 
लाभदायक नहीं होती है । एक अंश तक कीमत-स्तर में भी लोच का रहना आवश्यक 
होता है, ताकि ग्रावश्यकता पड़ने पर कीमतों को घटाया-बढ़ाया जा सके । इस प्रकार 
स्वयं विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता भी दोषों से विमुक्त नहीं है । 

0॥) स्वशे-पाट-सान अ्रथवा स्वर्ण धांतुमान 
(७०6 छप्राणा 8थराए0॥0) 
स्वर्ण-पाट-सान को जन्म देने वाली यरिस्थतियाँ--- 

यह मान स्वरणं-चलन-मान का ही एक परिवर्तित रूप है। इसका श्राविष्कार 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ हुआ था और अमरीका के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरणमान 
देशों ने इसे स्वीकार किया था। युद्ध के काल में यूरोप के देशों को चलन के विस्तार 
की आवश्यकता पड़ी थी, ताकि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जा सके, परन्तु स्वणंमान 
के नियमों का*वीलन करने के लिए उतनी ही कीमत का सोना सरकारी कोप में जमा 
करना आवश्यक था जितनी कीमत के कागज के नोट निकाले जाते थे और इसके लिए 
अधिकांश देशों के पास स्वरं-कोष पर्यात्ष न थे, इसलिए स्वशंमान को युद्धकाल के 
लिए स्थगित कर दिया गया था । युद्ध के उपरान्त स्वरणंमान को पुनः स्थापित करने 
का भ्रइन उठा, परल्तु इज्धलेंड अथवा श्रम्य यूरोपीय देशों के पास युद्ध काल में निकाली 
गई समस्त चलन को १००% आड़ प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सोना न 
था। यद्र भी भय था कि यदि स्वणुं-कोषों की प्राप्त मात्रा के अनुसार मुद्रा में कभी 
की गई तो भारी मुद्रा-संकुचन होगा, जिससे कीमतें घटतीं और उद्योग, व्यापार तथा 
मजदूरियों में भारी मन्दी आ जाती। गधिकांश देश यही चाहते थे कि मुद्रा की 
प्रस्तुत मात्रा में कमी किये बिना ही स्वरणंमान को पून: ग्रहण कर लिया जाय | इस 
दशा में स्वणं-चलन-मान की स्थापना का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, अ्रतएव स्वरां 
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मान का एक नया रूप निकाला गया, जिसमें अपेक्षतन थोड़े से स्वरणां-कोषों की झ्ाव- 
इयकता पड़ती थी और कीमतों में भारी उथल-पुथल किये बिना ही स्वरणंमान स्थापित 
हो जाता था। यही स्वरणा-पाट-मान था। इस मान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न 
प्रकार हैं :-- 5 
स्वर्ण-पाठ-मान की विशेषताएंँ--- 


( १ ) इस स्वरांमान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है, देश के 
भीतर तुच्छ धातुओं के सिक्के और कागजी नोट चलते हैं, परन्तु «इन सिक्‍कों तथा 
नोटों की कीमत स्वरणां में सूचित की जाती है। 4 

( २ ) सोने की ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती है । 

( ३ ) कागजो नोटों के पीछे १००%सवर्ण निधि श्रथवा आड़ होती | कुल 
पत्र-मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत जैसे--३०%, अ्रथवा ४०% ही सोने में रखा 
जाता है, परन्तु सरकार सभी कागज के नोटों को निद्चितत कीमत पर सोने 
में बदलने का वचन देती है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि 
वह केन्द्रीय बेक अथवा कोषागार से नोटों के बदले में सोना खरीद ले । शतप्रतिशत 
स्वर्ण आड़ न होते हुए भी नोटों की परिवर्ततशीलता इस कारण सम्भव हो जाती है 
कि किसी समय विशेष में कुल पत्र-मुद्रा का एक छोटा सा भाग ही स्वर्ण में बदलने 
के लिए लाया जाता है । मुद्रा अधिकारी पर जनता का विश्वास होने के कारण 
कागज के सभी नोट सोने में बदलने के लिए नहीं लाए जाते और वे अपने श्राप ही 
चालू रहते हैं । 

( ४ ) सोने की कीमत सरकार द्वारा निश्चितत कर दी जाती है और इस 
नियत कीमत पर सरकार शअ्रसीमित यात्रा में सोना खरीदने और बेचने की व्यवस्था 
करती है । संद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो एक व्यक्ति सरकार से किसी भी मात्रा में 
सोना खरीद सकता है, परन्तु व्यवहार में सरकार्री अ्रधिकारियों की सुविधा, 
मितव्ययिता तथा बार-बार सोना खरीदने की प्रवृत्ति को हृतोत्साहित करने के लिए 
एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है, जिससे कम मात्रा हें-एक बार सोना 
नहीं बेचा जाता | इज्जूलैंड में यह न्यूनतम मात्रा ४०० झौंस रखी गई थी और 
भारत १,०५६ तोले अ्रथवा ४०० आंस । उपरोक्त मात्रा में सोने की छुड़े अथवा 
सिलें बेची जाती थीं । 

( ५ ) सरकार यह्‌ प्रयत्न करती है कि विदेशी भुगतानों के लिए सोना प्राप्त 
करने में किसी को भी कठिनाई न हो। इस उदंश्य से सरकार सोने के कोषों 
को जमा करती है। इन कोषों का उपयोग विशेषकर विदेशी भुगतान के लिए ही 
किया जाता है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग भ्रन्य प्रकारोभी किया 
जा सकता है। 

इस प्रकार स्वण-पाठ-सान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है । देक्ष 
से सॉकेतिक सिक्के तथा कागज के नोट चालू होते हैं, परन्तु सभी प्रकार की मुद्रा 


६० | 


को सरकार द्वारा निश्चितत दरों पर सोने की सिलों अथवा सोने कौ छड़ों में बदलने 
को गारण्टी दी जाती है । 

इज्लैंड ने इस मान को सन्‌ १९२५ में स्वीकार किया । उस देश में नोटों 
को ३ पौण्ड १७*शिलिग १०३ पेस प्रति श्रैंस की दर पर चार-चार सौ श्रौंस की 
सोने की सिलों में बदलने की व्यवस्था की गई थी । भारत ने यह मान सन्‌ १६२७ 
में ग्रहण किया और भारत सरकार ने भी मुद्रा को २१ रुपये ७ आने १० पाई 
फी तोला की दर पर ४००-४०० औंस की सोने की सिलों में बदलने की गारन्टी 
दी थी। सन्‌*१६३१ तक यह मान दोनों देशों में प्रचलित रहा, परन्तु इस वर्ष 
इद्धलेड ने इसका परित्याग किया | भारत ने इद्धलेड का अनुकरण किया और 
धीरे-धीरे संसार के सभी देशों ने स्वर्णमान प्रणाली तोड़ दी । संयुक्त राज्य अमेरिका 
ने सन्‌ १६९३३ तक इसे निभाया, परन्तु सन्‌ १६३६ के पश्चात्‌ यह मान संसार से 
उठ खड़ा हुआ । 
स्व॒र-पाट-मान के लाभ-- 

स्वरण-पाट-मान को कुछ लेखकों ने कुछ दिशाओं में स्वर्शचलन-मान से भी 
अच्छा बताया है। कहा जाता हैं कि इस मान में स्वणंचलन-मान के सभी गुणों के 
अतिरिक्त कुछ और भी लाभ होते हैं । 

( १) स्वर्ण के. उपयोग में मितव्ययिता- इसके श्रन्तगंत सोने के 
सिक्‍को का प्रचलन नहीं होता, जिसके तीन प्रत्यक्ष लाभ होते हैं-- प्रथम, सिक्कों 
के मुद्रण का व्यय बच जाता है। दूसरे, प्रचलन के अ्रन्तगंत घिसावट द्वारा सोने 
का नाश नहीं होता है। तीसरे, सोने के उपयोग में बचत होती है और देश का 
सारा सोना सोने के राष्ट्रीय सुरक्षित कोषों के काम आ जाता है। 

(२) स्वर्ण को उपयोग सार्वजनिक हित के लिए-स्वरणां-पाट 
मान के समर्थक इस मान* को इस कारण भी अ्रधिक उपयुक्त बताते है कि इसमें 
सोना छोटे-छोटे व्यक्तिगत कोषों में जमा होने के स्थान पर सरकारी कोषागार 
श्रथवा देश कर.क्ेन्द्रीय बेक में एक साथ जमा हो जाता है। इन लोगों का विचार 
है कि सोने के सिक्कों के प्रचलन और उनकी व्यक्तिगत जोड़ से कोई विशेष लाभ 
नहीं होता है। साधारण परिस्थतियों में सभी लोग पत्र-मुद्रा तथा सांकेतिक 
सिक्कों के ही उपयोग को अधिक पसन्द करते हैं। केवल ग्रसाधारण परिस्थितियों 
में सोने के सिक्कों का उपयोग किया जाता है, परन्तु ऐसे काल में सरकारी कोष 
में ही सोने का जमा रहना अधिक होता है । इससे एक और तो मुद्रा पर विश्वास 
बना रहता है श्रोर दूसरी ओर सोने के कोषों का व्यक्तिगत हितों के लिये उपयोग 
न होकर सामान्य तथा सावंजनिक कल्याण के लिए उपयोग होता है । 

. (३ ) मुद्रा पद्धति में लोच--यह मान मुद्रा-पद्धति में लोच उत्पन्न करता 
है, क्योंकि चलन और सुरक्षित कोषों के बीच श्रनुपात में परिवर्तन कर देने से बिना 
सोना प्राप्त किये अथवा खोये भी चलन की मात्रा में परिवर्तन किये जा सकते हैं । 


[| €१ 


इसके भअ्रतिरिक्त थोड़े स्वर्ण-कोषों बाले देश भी बिना कठिनाई के स्वरंमान के लाभ 
प्राप्त कर सकते है | ससार के विभिन्न देशों के बीच स्वरणा-कोषों के असमान वितरण 
के होते हुए भी इस पद्धति द्वारा स्वर्ण मान को भली-भाँति चालू रखा जा पकता है । 
निश्चय ही इस प्रणाली में स्वर्ण चलन मान की तुलना में बहुत कम स्वर्ण कोषों से 
काम चल सकता है । 

(४) विनिमय दर की स्थिरता--बिनमय दरो की स्थिरता के लिए 
सोना प्रचलन में रहने की भ्रपेक्षा मुद्र-संचालक के पास निधि के रूप में रहना अधिक 
उपयोगी होता है। इस दृष्टि कोर से भी स्वरणं-पाट-मान अधिक छपयुक्त है। 

(५) स्वचालकता- स्वरणं चलन मान पद्धति की भाँति स्वैण-पाट-मान 
में भी स्‍्वचालकता का गुण होता है । स्वरांसान के नियमों का पालन करने से इस 
मान पर भी बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि जिस समय मुद्रा की 
माँग कम होती है, उस समय लोग सोना खरीदते हैं, इसके कारण स्वरण-कोषों में कमी 
गञ्रा जाती है और चलन की मात्रा के घट जाने के कारण चलन की पूति फिर उसकी 
माँग के बराबर हो जाती है | जिस काल में मुद्रा की माँग अधिक होती है, उस काल 
में लोग सोना बेचते है, जिससे स्वरणा-कोषों में वृद्धि होती है श्नौर चलन की मात्रा बढ़ 
जाने के कारण मुद्रा की पूति भी बढ़ जाती है। इस प्रकार माँग और पूर्ति का 
समायोजन हो जाने के कारण कीमत स्तर तथा विनमय दरों की स्थिरता बनी 
रहती है और कोई भी त्रुटि स्वयं ही दूर हो जाती है । 
स्वरों-पाट सात के दोष--- 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ इसी मात को आदर्श मान समझा गया था, क्योकि 


संसार में सोने की मात्रा इतनी नहीं थी कि युद्ध कालीन मुद्रा-विस्तार को बनाये रखते 
हुए भी स्वर्ण मान को उस के पुराने रूप में ग्रहण किया जा सके । परन्तु इस मान में 
कुछ गम्भीर दोष भी है और हैं और शायद इन्हीं दोषो के कारण पुनः स्थापना के 
६ वर्ष के भीतर ही स्वरणंमान पद्धति भज् हो गई थी । प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :- 

(१) केवल अनुकुल परिस्थितियों का मौन-स्वर्णं चलन मान की 
भाँति यह मान भी साधारण परिस्थितियों के ही लिए उपयुक्त है । िपेश परिस्थितियों 
अग्थवा संकटकाल में इसे बनाये रखने में भी कठिनाई होती है । 

(२) जनता का कम विस्वास--इस मुद्रा-्मान पर जनता का विश्वास 
स्वणंं-चलन-मान की श्रपेक्षा कम होता है । देश की मुद्रा सोने से परोक्ष रूप में ही 
सम्बन्धित होती है । स्वर्ण चलन मान की भाँति सोना सामने उपस्थित नहीं होता । 
सामने तो कागज के नोट और साकेतिक सिक्‍के होते हैं। केवल इन सिक्‍कों को बदल 
कर सोना प्राप्त किया जा सकता है। 

(३) सरकारी हस्तक्षेप की ग्रावश्यकता- स्वर्ण चलन माने की श्रपेक्षा 
इस पद्धति मे सरकारी हस्तक्षेप की श्रावश्यकता ग्रधिक पड़ती है, जिसके कारण भूल 
तथा धोखे के लिये अधिक अवकाश रहता है और उनका प्रभाव भी पूर्ण रूप से दूर 

हीं किया जा सकता है । 
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(४) श्रधिक व्ययपुर्सा--यह प्रणाली अधिक व्ययपूर्णा होती है। एक शोर 
तो इससे भी सोना सुरक्षित कोषों में बेकार पड़ा रहता है और दूसरी ओर साख-मुद्रा 
पर नियन्त्रण रखने तथा मुद्रा का प्रबन्ध करने के लिए काफी निरीक्षण तथा व्यय 
की आ्रावश्यकता पड़ती है। 


स्वर्ण मान के कुछ और भी रूप हो सकते हैं, जो इस प्रणाली की अपेक्षा 
अधिक मितव्ययी होते है और इससे भी कम स्वर्ण कोपों की सहायता से चलाये जा 
सकते है, मुख्यतया स्वरा-विनमय-मान ((9000 8750097986 8890070) एक ऐसा ही 
मात है। ६ 
स्व॒ण -चलन मान तथा स्वर -पाट मान की तुलना-- 

दोनों के भेद निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेंगे :-- 


िः विनकका: 57 काका | स्वर पाट-मान 
(६) सोने का उपयोग विनमय माध्यम , (१) सोने का उपयोग केवल सृल्यमान 
तथा मूल्यमान दोनों ही के रूप में के रूप में किया जाता है, वह विनि- 
किया जाता है। मय का मध्यम नहीं होता । 
(२) सोने के सिक्के प्रचलित होते हैं और | (२ ) सोने के सिक्‍कों का प्रचलन नहीं 
सोने का मुद्रण स्वतन्त्र होता है। होता है और उनकी स्वतन्त्र ढलाई 


का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। 
(३) देश में प्रतिनिधि पत्न-मुद्रा का प्रच- (२) देश में परिवरतंशील पत्र-मुद्रा का 


लन होता है और सरकार पत्र मुद्रा चलन होता है, जिसे सरकार 
को असीमित मात्रा में स्वर में बदल निश्चित कीमतो पर सोने में बदलने 
देने की गारन्ठी देती है कोई भी का बचन देती है, परन्तु व्यवहार 
व्यक्ति किसी भी मात्रा में सरकार में सोने की एक न्यूनतम मात्रा 
से सोना खरीद सकतान्‍है । निशचत कर दी जाती है और उससे 


कम मात्रा में सरकार किद्मी भी 
व्यक्ति को सोना नहीं बेचती है । 
(४) सोना घरेलू ग्रावश्यकता तथा विदेशी | (४) सैद्धान्तिक हृष्टिकोश से किसी भी 


भुगतान दोनों ही के लिए मिल उदहृश्य के लिए सोना खरीदा जा 

सकता है । सकता है, परन्तु व्यवहार में वह 
विदेशी भुगतानों के लिए ही दिया 
जाता है । 

(४) यह प्रणाली लगभग स्वचालका होती | (५) स्वचालकता का गुण एक अंश तक 
और बिना सरकारी हस्तक्षेप के इस प्रसाली में भी होता है, परन्तु 
चालु रह सकती है । सरकारी हस्तक्षेप बहुधा आ्रावश्यक 

होता है । 
' (६) इस पद्धति देश के भीतर कीमतों | (६ ) इस प्रणाली में विनिमय दरों की 
की स्थिरता पर श्रधिक जोर दिया स्थिरता पर अ्रधिक जोर दिया 


जाता है । जाता है । 


(!!) स्वरणें-विनिमय-सान 
(5०व 7 एलाशाए० 5(40970) 


इस मुद्रा मान का प्रचलन भी प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ छी अ्रधिक रहा है, 
यद्यपि भारत तथा कुछ अ्रन्य देशों में इस प्रकार का स्वणंमान २० वीं शताब्दी के 
ग्रारम्भ में ही स्थापित हो गया था । इस स्वरणांमान -में केन्द्रीय बैंक अ्रथवा मुद्रा अधि- 
कारी का यह उत्तरदायित्त्व नहीं होता कि वह देश के चलन को स्वर्ण में बदले। 
उसका उत्तरदायित्व केवल इतना होता है कि देश के चलन को दिसी दूसरे ऐसे 
चलन में परिवर्तित करने का विश्वास दिलाये जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनशील हो । 
इस प्रकार स्वर्ण-विनिमग्र सान में देश के चलन का सोने से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं 
होता, परन्तु देश के चलन को एक निश्चित विनिसय दर पर किसी ऐसी विदेश्ञी 
मुद्रा से जोड़ दिया जाता है जो स्वर्ण में परिबर्तनशील होती है । सरकार का कत्त व्य 
केवल यह होता है कि निश्चित विनिमय दर पर ऐसी विदेशी "मुद्रा की सम्पूर्ण माँग 
को पूरा करती रहे । देश की सरकार देशी सुद्रा के बदले में सोना नहीं बेचती है, 
परन्तु देश की झद्रा को विदेशी मुद्रा से बदल कर उस मुद्रा के बदले में विदेश फी 
केन्द्रीय बेंक में सोना खरीदने की सुविधा देती है। इस प्रकार देश की मुद्रा परोक्ष 
रीति से सोने में बदली जा सकती है। यह मान साधारणतया निर्धन देशों द्वारा 
ग्रहण किया जाता है, जिनके पास सोना कम होता है। 


रवरण विनियम मान के रूप-- 

.. स्वर्ण-विन्मिय-सान के संसार में दो रूप हृष्टिगोचर हुए हें-- (१) कुछ देशों 
ने देश से भीतर स्वरणंकोष बिल्कुल नहीं रखे थे और वे अपनी स्वर्ण सम्बन्धी सम्पूर्ण 
आवश्यकताओं की पूति के लिए विदेशी स्वरणां-कोषों पर निर्भर रहते थे। (२) इसके 
विपरीत कुछ देश अपने सुरक्षित कोषों को विदेशी विनिश्नय अ्रथवा विदेशी रोकों के 
रूप में विदेशों में रखते थे । दूसरे प्रकार के स्वर्णमान को कुछ भअर्थेशास्त्री स्वर्ण विनि- 
मय-मान स्वीकार करने से इन्कार करते हैं, परन्तु व्यवहार में दोनों की ही स्वरां- 
विनिमय-मान का नाम दिया जाता रहा है । 
स्वर्र-विनिमय- मान को विशेषतायें-- 

इस पद्धति की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :--- 

( १) अपरिव्तनशील पत्र-मुद्रा एवं सांकेतिक सिक्‍कों का प्रचलन-- 
देश में न तो सोने के सिक्‍कों का प्रचलन होता है और न प्रतिनिधि तथा परिवतंन- 
शील पत्र-मुद्रा का । अपरिवरतंनशील पत्र-मुद्रा, सांकेतिक सिक्के तथा तुच्छ धातुओं के 
सिक्‍के चलन में रहते हैं । 

(२ ) खुद्रा का स्वर्ण से परोक्ष सम्बन्ध--देश की प्रामारिणक मुद्रा को 
एक निश्चित दर पर किसी ऐसे देश की मुद्रा से जोड़ दिया जाता है जो स्वणु-चलन- 
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मान श्रथवा स्वरणां-पाट-मान को ग्रहण करता है। इस प्रकार परोक्ष रूप में देशी मुद्रा 
का मूल्य स्वरा द्वारा निर्धारित होता है । 

(३ ) विदेशी भुगतानों के लिये ही सोना देना--सैद्धान्तिक दृष्टि से तो 
मुद्रा-नियन्त्रक देश की पत्र-मुद्रा को एक निश्चित दर पर सोने अथवा विदेशी विनि- 
मय में परिवर्तित करने का उत्तरदायी होता है, परल्तु व्यवहार में सोना हे विदेशी 
भुगतान के लिए ही दिया जाता है श्नौर वह भी विदेशी विनिमय के ही रूप में । हे 

(४ ) विदेशों से भुगतान स्वर्ण अथवा स्वीकृत विदेशी मुद्रा मैं-- 
विदेशों से सोने में ग्रथवा किसी स्वीकृत विदेशी मुद्रा में भुगतान लिए जाते हैं। 

(५) वस्तुओ्रों की कीमतें परोक्ष रूप में स्वर्ण द्वारा निर्धारित-- 
सोने का उपयोग न तो विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है और न मूल्यमान 
के रूप में, परन्तु परोक्ष रूप में सभी प्रकार की वस्तुप्रों और सेवाग्नों की कीमतें सोने 
की कीमतों द्वारा ही निश्चित होती हैं । 

भारत ने सन्‌ १६०० में इस मान को ग्रहएा किया था। भारतीय रुपए को 
ब्रिटिश पौंड से जोड़ दिया गया था और भारतीय रुपए की विनिमय दर १ शिलिग 
४ पेंस प्रति रुपया रखी गई थी। सन्‌ १६९१७ तक यह मान सफलतापूर्वक चालू रहा 
था, यद्यपि सन्‌ १६१४ के पदचात्‌ भारत सरकार ने बड़ी कठिनाई के साथ इसे 
निभाया था । सन्‌ १६९१७ से सन्‌ १६९२० तक स्वरणा-विनिमय-मान को स्थगित कर 
दिया गया था । सन्‌ १६२० में २ शिलिंग प्रति रुपए की विनिमय दर पर भारत 
सरकार ने इस मान को फिर स्थापित करने का प्रयत्न किया, परन्तु यह प्रयत्न अ्रस- 
फल रहा। भारत में स्वरणं-विनिमय-मान की असफलता का प्रमुख कारण चाँदी की 
कीमतों का भारी उतार चढ़ाव था । स्वणं-विनिमय-मान वाले भश्रन्य देशों में डेनमार्क 
का नाम उल्लेखनीय है | इस देश ने भी अपने चलन को एक निश्चित विनिमय दर 
पर ब्रिटिश पौंड के साथ जोड्ड रखा था । 


स्वर्ण विनिमय माद और स्वर्ण-पाट-सान की तुलना-- 
निम्न तालिका दोनों के भेद को स्पष्ट करती है :-- 


स्वर्ण पाट-मान स्वर्ण विनिमय मान 
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(१) इस मान में सोने के सिक्के तो | (१) सोने का उपयोग न तो विनिमय के 


प्रचलन में नहीं होते हैं श॥लौर सोना माध्यम के रूप में होता है और न 
विनिमय के माध्यम का भी काम नहीं मूल्य-मान के रूप में। सोने के 
करता,परल्तु मूल्यमान के रूप में सोने सिक्‍कों के प्रचलन का तो प्रइन ही 
का उपयोग आवश्यक होता है। नहीं उठता है । 


(२) देश की मुद्रा निर्धारित दरों पर | (२) देश की मुद्रा को सोने में बदलने की 
रानेमें परिव्तेतशील होती है किसी भी प्रकार की गारन्टी सरकार 
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श्र्थात्‌ देश में परिवर्ततशील पत्र नहीं देती है । देश में अपरिवतंनशील 
मुद्रा का प्रचलन होता है। पत्र-मुद्रा का प्रचलन होता है । 

(३) मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्ततशीलता | (३) क्योंकि पत्र-मुद्रा को सोने में बदलने 

. बनाये रखने के लिए सरकार सोने का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता 

के संचित कोष रखती है, यद्यपि इसलिए सरकार के लिए स्वर्ण कोषों 

ऐसे स्वणं कोषों की कीमत कुल का रखना आवश्यक नहीं है। सर- 

पन्न-मुद्रा की कीमत से कम होती कार केवल इतनी गारन्टी देती है 

है । कि निश्चित विनिमय दर पर देश 


की मुद्रा एक ऐसे देश की मुद्रा से 
बदल दी जायगी जोकि स्वयं स्वरां 
में परिवर्तनशील हो । 

(४) सरकार निद्िचत कीमत पर असी- (४) इस प्रणाली की गारन्टी का प्रश्न 
मित मात्रा में सोना खरीदने और |. ही नहीं उठता, क्योंकि सरकार का 
बेचने की गारन्टी देती है । सोना खरीदने श्रौर बेचने का कोई 

भी उत्तरदायित्त्व नहीं है । 

(५) प्रत्यक्ष रूप में देशी चलन स्वरां में | (५) देशी चलन केवल परोक्ष रूप में 


परिवर्तनशील होती है । अर्थात्‌ किसी अन्य चलन के माध्यम 
से ही स्वर में परिवरतंनशील 
होती है । 
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स्वर्ण विनिमय मान -तथा स्वर्ण चलन मान-- 
स्वर्ण विनिमय मान का उपयोग स्वर्ण चलन मान के उपयोग से बहुत पीछे 

आरम्भ हुआ था । वास्तविकता यह है कि उन देशों ने, जिनके सोने के कोष इतने 
कम थे कि वे स्वर्ण चलन मान तो क्या स्वरा-पाट मान भी स्थापित नहीं कर सकते 
थे, स्वरा विनिमय मान को अपनाया था । स्वर चलन मान की तुलना में स्वरा 
विनिमय मान एक सस्ता परन्तु निम्न श्रेणी का स्वरणंमान है । दोनों-केः ग्रन्तर निम्न 
प्रकार हैं :-- | 
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_ स्वरा वर्ण चलन मान सत्र विनिमय मान 


(१) सोने का उपयोग विनिमय माध्यम: (१) सोने का उपयोग दोनो मे से किसी 








्+ 


तथा मृल्य-मान दोनों ही रूपों में भी रूप में नहीं होता । 
होता है । 

(२) सोने के सिक्के प्रचलन में होते है | (२) सोने के सिक्‍कों का प्रचलन नहीं 
और इनका मुद्रण स्वतन्त्र होता है । होता है । 


(२) देश की पत्र-मुद्रा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा | (३) देश में अ्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का 
होती है, जिसे अ्रसीमित मात्रा में प्रचलन होता है। सरकार नतो 
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सोने में बदलने की गारन्टी दी सोने के कोष जमा करती है और 
जाती है । देश की मुद्रा को स्वर्ण के स्थान पर 
केवल किसी विदेशी मुद्रा में बदलने 

० की गारन्टी देती है । 
(४) यह प्रणाली बिना सरकारी हस्तक्षेप | (४) इस प्रणाली के चालू रखने के लिए 
के चालू रहती है। इसमें स्वचा- सरकारी हस्तक्षेप श्रावश्यक होता 
लकता का महान गुण होता है और है। यह अपनी त्रुटियों को स्वयं 


त्रुटियों को * स्वयं दूर कर लेने की दूर नहीं कर पाती है । 
क्षमता होती है । 
(५) इस प्रणाली में देश के भीतर कीमतों | (५) इस प्रणाली में केवल विनिमय दर 


की स्थिरता पर भ्रधिक जोर दिया की स्थिरता बनाये रखने का प्रयत्न 
जाता है । किया जाता है । 

(६) मुद्रा प्रणाली पुरणंतया स्वत्स्त्र (६) मुद्रा प्रणाली आ्राधार-देश (शीक्षाल 
होती है । (00१0), भ्रर्थातु वह देश जिसकी 


चलन से देश की चलन जोड़ी गई 
है, की मुद्रा प्रणाली पर आश्रित 
होती है । 





स्वर्ण विनिमय मान की कार्य विधि-- 


स्वर विनिमप-सान के संचालन की कार्य-विधि का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार 
किया जा सकता है--इस मान में संकुचित सीमाओ्रों के भीतर विदेशी विनिमय दरों 
में परिवर्तत होने दिये जाते हैं। स्व॒रणं-निर्यात बिन्दु (5600 छफुणा ?णाप) पर 
मुद्रा नियन्त्रक विदेशी विनिर्म॑य खरीदता है और स्वरणा-श्रायात बिन्दु पर उसे बेचता 
है, यद्यपि दोनों ही दक्शाओ्रों में स्‍्वणं की बिक्री तथा खरीद असीमित होती है । जब 
बिदेशी विनिमझ खरीदा जाता है तो देशी चलन की मात्रा बढ़ती है श्र विदेशी- 
विनिमय बेचा जाता है तो देशी चलन का संकुचन होता है, क्योंकि देशी मुद्रा के पीछे 
सबसे बड़ी श्राड़ विदेशी विनिमय कोषों की होती है । इस प्रकार देशी मुद्रा की पूर्ति 
में विदेशी व्यापार तथा विदेशी विनियोगों के परिवरतंनों के अनुसार कमी या वृद्धि 
होती है। सोने को भेजने और मँगाने का व्यय नहीं होता और विदेशी रोकों से भ्राय 
प्राप्त होती है, अतः इस सम्बन्ध में भी व्यय कम होता है। 


"वर विभिसय-मान के लाभ--- 


स्वरां-विनिमय-मान को सबसे मितव्ययी स्वरणंमान कहा जाता है । इस मान 
के तीत प्रमुख लाम हैं : -- 
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( १ ) एक निर्धन देश के लिए उपयुक्त--एक निर्धव देश, जिसके पास 
सोना बहुत ही कम है, इसके द्वारा स्वरंमान के सभी लाभ प्राप्त कर सकता है। 
किसी शक्तिशाली स्वरणं-मुद्रा के साथ देश की मुद्रा को जोड़कर तथा विदेशी विनिमय 
दर पर नियन्त्रण रख कर विदेशी विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त क्री जा सकती 
है । साथ ही, यदि विदेशी मुद्रा को सावधानीपूर्वक चुना जाय, तो विदेशी भुगतानों 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई का भय नहीं रहता है । 

( २ ) मितव्ययितापूर्णा--यह मान इस दृष्टिकोण से मितव्ययितापूर्ण है 
कि इसमें सोने के श्रायात और निर्यात का व्यय बच जाता है । सोना न तो बाहर 
भेजा जाता है और न बाहर से मेंगाया जाता है, इसलिए सोने को पक करने, " उसके 
यातायात तथा उसके बीमे का व्यय बच जाता है । इसी प्रकार क्योंकि देश में सोने 
के सिक्‍कों का प्रचलन नहीं होता है, इसलिये सिक्कों की घिसावठ द्वारा भी हानि 
का भय नहीं रहता । साथ ही, सोना सुरक्षित कोषों में व्यर्थ नहीं पड़ा रहता है। 
उसका उपयोग मुद्रा के अतिरिक्त श्रन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है । 

( ३) सरकार को लाभ-देश की सरकार बहुधा इसके द्वारा लाभ भी 
कमाती है । विदेशों में जो निक्षेप रखे जाते हैं तथा जो विनिमय किये जाते हैं उनसे 
ब्याज प्राप्त होती है । देश की सरकार विदेशी विनिमय खरीदने तथा बेचने की दरों 
में श्रन्तर रखकर भी लाभ कमाती है | इसके अतिरिक्त स्वर्शमान संचालन सम्बन्धी 
सारी की सारी जिम्मेदारी विदेशी सरकार के ऊपर रहती है। देशी सरकार तो केवल 
विदेशी विनिमय दर की स्थिरता पर ही ध्यान देती है । 
स्वरोे-विनिमय-सान के दोष-- 

स्वर्या-विनिमय-मान की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि इसमें सोने के एक 
ही सुरक्षित कोष पर कई देक्षों की मुद्रायें आधारित होती है । इस कारण यह मान 
मितव्ययितापूर्ण तो अ्रवश्य होता है, परन्तु भय यह रहता है कि कहीं सोने की यह 
सीमित मात्रा स्वरंमान सम्बन्धी सभी कार्यो को सम्पन्न करने के लिए श्रपर्याप्र न 
हो । इसके अतिरिक्त इस मान के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) देश की चलन की विदेशी चलन पर निर्भरता--स्वर्ण विनिमय- 
मान के सफल संचालन के लिये विदेशों में लम्बी-चौड़ी रोकों की आवश्यकता होती 
है । यह व्यवस्था वेसे तो सस्ती और सुविधाजनक होती है, परन्तु यह संकट से खाली 
नही होती । यदि आधार देश (0]87० (०णा४५) ही स्वरणंमान का परित्याग 
करता है तो उसके पीछे लगे हुये सभी देश कुछ भी नहीं कर सकते और उनकी 
मुद्राओं की स्वर्ण में परिवर्ततशीलता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। सन्‌ १६३१ में 
इजलैण्ड द्वारा स्वणंमान के परित्याग के पश्चात्‌ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 
इस प्रकार यह मान देश के व्यापार, विनियोग श्रादि को विदेशी सरकार की नीति 
का दास बना देता है । 
मु ७० च० आ० ; | 


श्ष |] 


( २) आधार देश की मुद्रा प्रणाली को भय-अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से यह मान ग्राधार देश (00 (/00॥0%) की मुद्रा-प्रणाली को असुरज्षित बना 
देता है। आ्राधार देश के पास का कोष तो सीमित ही होता है, परन्तु उस कोष पर 
आधार देश के ग्रतिरिक्त उन सभी गौण देशों का भी अधिकार रहता है, जिल्होंने 
अपनी मुद्रा आधार देश की मुद्रा से जोड़ रखी है । ऐसी दशा में यह सम्भव है कि 
विभिन्न सूत्रों से सोने की माँग इतनी अधिक भ्रा जाय कि आ्राधार देश की मुद्रा- 
प्रणाली ही संकट में पड़ जाय । 

( ३ ) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के सन्‍्तुलन में कठिनाई--इस मान के 
भ्रन्तगंत तरल आदेयों ([/0७06 ४55९८४७) का एक देश से दूसरे को उतनी सुगमता 
तथा उतनी मात्रा में हस्तान्तरण नहीं होता है जितना कि स्वरणंमान मुख्य के अन्तर्गत 
सोने का होता है, जो सबसे तरल ग्रादेश है । इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के 
सन्तुलन की स्थापना में कठिनाई होती है । यदि हस्तान्तरण ठीक-ठीक होता रहता है 
तो तरल साधनों का विभिन्न देशों के बीच ऐसा समुचित वितरण हो जाता है कि 
विभिन्न देशों की आन्तरिक कीमतों में साम्य स्थापित हो जाये और वे एक दूसरे की 
लय में लय मिला कर बढ़ती-घटती रहें । 


भारत के लिये स्वर्णं-विनिमय-मान की उपयुक्तता-- 


हिल्टन यंग आयोग ने भारत में स्वर्ण-विनिमय-मान के व्यावहारिक कार्य- 
वाहन की जांच की थी, जिसके पश्वात श्रायोग ने भारत में इस मान के निम्न दोष 
बताये थे :-... 


( १ ) यह प्रणाली कठिन तथा श्रत्यधिक सैद्धान्तिक है ओर जन-साधारण 
की समभ से बहुधा वाहर होती है | ऐसी प्रणाली के प्रति जनता का 
विव्वास प्राप्त करना कठिन होता है । जनता मुद्रा-नियन्त्रक को सदा 
शंका की दृष्टि से देखती है और उसके साथ सहयोग नहीं करती है । 

(२ ) भारत में इस प्रणाली के अन्तगंत कोषों का दोहरापन था | तीन 

«« प्रकार के सुरक्षित-कोष, श्रर्थात्‌ स्वणंमान-कोष, पत्र-मुद्राकोष तथा 
भारत सरकार की रोके, जो भारत और इड्डलेंड दोनों में रखी जाती 
थीं, एक ही साथ आवश्यक थीं । 

( ३ ) यह प्रणाली स्वचालक नहीं होती है इसका कायंवाहन बड़े अंश तक 
मुद्रा-नियन्त्रक की योग्यता पर निर्भर रहता है । 

( ४ ) इसमें लोच नहीं होती है । देश में चलन का विस्तार करने में तो 
विशेष कठिनाई नहीं होती है, परन्तु चलन का संकुचन लगभग 
असम्भव ही होता है । 

( ५ ) एक गम्भीर दोष यह भी होता है कि देश का चलन विदेशी चलन 
पर श्राश्रित हो जाता है और विदेशी सरकार की इच्छा, भूल तथा 

उसके दुर्भाग्य का गौर देश को भी शिकार बनना पड़ता है । 


(7५) स्वर्ण-निधि-मान 
(500 रि€इशए९ 50970) 

यह मान स्वरणंमान का ही एक परिवर्तित रूप है, जो सन्‌ १६३६ से लेकर 
सितम्बर सन्‌ १६९३६ तक कुछ देशों में प्रचलित रहा था। सन्‌ १६३६ मे फ्रान्स ने 
भी स्वणंमान का परित्याग कर दिया था। उस समय विनिभय दरों की स्थिरता को 
बनाए रखने के लिए बेज्लियम, फ्रांस, इ गलेंड, हॉलेंड, स्विटजरलेंड तथा संयुक्त राज्य 
झमेरिका के बीच एक समझौता हुश्रा, जिसके श्राधार पर जो मुद्रा प्रस्पाली स्थापित 
हुई उसे स्वर्ण निधिमान' की संज्ञा दी जा सकती है। इस समझोते की प्रमुख विशेष- 
ताए' निम्न प्रकार थीं :-- 

( १ ) सोने का झायात-निर्यात केवल सरकार द्वारा-एक देश से 
दूसरे देश को सोने का श्रावागमसन हो सकता था। इन देशों में किसी भी प्रकार का 
स्वरांमान चालू न था, अतः यह आवागमन केवल मुद्रा सम्बन्धी कार्यो में उपयोग 
होने वाले सोने का ही हो सकता था । व्यापारियों को सोना मँगाने अथवा भेजने का 
अ्रधिकार न था । दूसरे शब्दों में, सोने के आयात और निर्यात का एकाधिकार केवल 
सरकारों के हाथ में था। 

( २) विनिमय समानीकरणा कोषों की स्थापना--सभी देशों ने 
विनिमय समानीकरण कोषों (४४०७७४॥४8० 80०७॥६७४०॥ ए॥05$) का निर्माण कर 
रखा था । इन कोषों को कभी-कभी विनिमय समातुलन लेखे (एह50॥8॥8० 840० - 
548.0॥ &0०००ए०ा7), विनिमय कोष (फणाध्षा2० प्रा05) तथा नियन्त्रण! 
(०४70) भी कहा जाता था। विनिमय सरकारी एकाधिकार था। कुल विदेशी 
विनिमय को एक कोष में रखा जाता था और इस कोष का संचालन प्रत्येक देश की 
केन्द्रीय बेक द्वारा किया जाता था । प्रत्येक कोष के पास देश की मुद्रा का एक भारी 
संचय होता था और इनमें से कुछ के पास सोना भी प्रर्यापर मात्रा में रहता था । 
उहं श्य यह था कि यदि किसी चलन की विदेशी विनिमय बाजार में असाधारण रूप 
से श्रधिक माँग होती थी तो कोष विशेष उसे झ्ावश्यक मात्रा में देकर विनिमय दरों 
परिवर्तत को रोक सकता था, परन्तु यदि कोष विशेष विदेशी मुद्राश्रों का अ्रत्यधिक 
संचय नहीं करना चाहता था तो व्यवस्था यह थी कि प्रत्येक कोष अपने देश की मुद्रा 
के बदले में दूसरे कोष को सोना दे देता था। 

इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाबगी :- 
मान लीजिए कि ब्रिटिश कोष ऐसा अनुभव करता है कि उसका डालर संचय बहुत 
ग्रधिक हो गया है तो ऐसी दशा में वह अमरीकन - नियन्त्रण को सूचना दे देगा कि 
वह और अधिक डालर का संचय नहीं करेगा । अब क्‍योंकि विभिन्न समानीकरण 
कोषों के प्रबन्धकों के बीच यह समभौता होता है कि प्रत्येक अपने चलन के बदले में 
दूसरे कोष को सोना दे देता तो श्रमरीकन कोष डालर लेकर उसके बदले में ब्रिटिश 
कोष को उनकी कीमत का सोना दे देगा । 


१०० ॥ 


[विनिमय समानीकरण कोषों में वह सोना जमा रहता है जो वे दूसरे कोषों 
से खरीदते थे । एक देश के कोष से दूसरे देश के कोष में सोने का हस्तान्तरण होता 
रहता था, इसलिए इस प्रणाली का नाम स्वणं-निधि पद्धति पड़ा था ।| 

( ३ ) ब्याज की दर अथवा आन्‍्तरिक भ्रर्थ-ब्यवस्था में परिवर्तन के 
बिता ही विदेशी विनिमय दर की स्थिरता--इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता 
यह थी कि इसके द्वारा ब्याज की दर में परिवर्तत क्यि बिना देश की श्रान्तरिक 
भ्र्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तक्ष प के बिना ही विष्शी विनिमय दर की स्थिरता 
प्राप्त की जा सैकती थी । जब तक यह प्रणाली चालू रही, विदेशी मुद्राश्रों में सोने 
का मुल्य स्थायी बना रहा । इस प्रणाली में गुण यह होता है कि देश के चलन में 
सोने की कीमतों को नियत करने की आ्रावश्यकता नहीं पड़ती है । 


( ४ ) जनता से गोपनीयता--जनता को यह पता नहीं चलता था कि 
कोई कोष क्या खरीद रहा है, श्रथवा कया बेच रहा है ? यह भी एक रहस्य होता था 
कि समय विशेष में किसी कोष के पास" विभिन्न मुद्राश्रों की कितनी-कितनी मात्रा 
रहती थी । | ध्ष 

दूसरे महायुद्ध के आरम्भ तक तो यह प्रणाली सफलतापुवंक चलती रही, 
परन्तु यह युद्ध की भीषण परिस्थतियों की चोट न सह सकी और टूट गई । युद्ध काल 
में विनिमय दरों की स्थिरता के लिए विनिमय-नियन्त्रण (::5८॥ 878८ (07॥70]) की 
नीति को सफल बनाने के लिए नये-नये उपायों का अपनाना आवश्यक हो गया । 


(५) स्वर्ग समता सान 
(500 एश7ए $[आा04व0) 


इस प्रकार का स्वशांमान सन्‌ १६९४६ से, जिस समय से श्रत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष ([पराशाक्षांणाने ॥(०7र४० एग0) ने अपना कार्य आरम्भ किया है, आरम्भ 
हुआ है। इस दृष्टिकोण से हम इसे स्वरंमान का नवीनतम रूप कह सकते हैं । इस 
मान के श्रन्तगत देश की मुद्रा प्रणाली में स्वर्ण का स्थान इतना कम महत्त्वपुर्ण होता 
है कि रूढ़िवादी श्रथ॑द्ञा्नो इस मान को स्वर्णमान स्वीकार करने में भी संकोच करते 
हैं, परन्तु शायद यह कहना अनुचित न होगा कि यह स्वरणंमान का आधुनिकतम रूप 
है भौर चाहे इसमें स्वर्ण का स्थान कितना ही कम महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, विभिन्न 
देशों की मुद्राओ्ों की एक दूसरे में विनिमय दर स्वरणं के माध्यम से ही स्थापित होती 
है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों को भ्रपने चलन की कीमत स्वर्ण की 
एक निश्चित मात्रा के बराबर घोषित करनी पड़ती हे श्रोर इस प्राधार पर इन चलनों 
की पारस्परिक विनिमय दर निश्चित हो जाती है। इसके पदचात प्रत्येक देश का यह . 
उत्तरवायित्त्व होता है कि स्वर्ण में देश के चलन की जो कीमत घोषित की गई है उसे 
बनाये रखे । इससे विनिमय दरों को स्थिरता बनी रहती है । 


[ १०१ 


स्वर्ण समता मान की विशेषताएं - 

( १ ) यह मान उन सभी देशो में प्रचलित समझा जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीद 
मुद्रा कोष के सदस्य हैं । 

( २ ) ऐसे मान में सोने के सिक्‍कों के प्रचलन का प्रदन तो दूर रहा, स्वर्ण न 
तो मृल्यवान के रूप में रहता है और न विनिमय-माध्यम के रूप में । 

( ३ ) इस मान को अपनाने वाले प्रत्येक देश के भीतर मौद्रिक मामलों में 
पूरी स्वतन्त्रता होती है । 

(४ ) एक देश की मौद्विक नीति का दूसरे देश की मौद्रिक नीति से कोई 
भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध नहीं होता है । मौद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी सहयोग केवल 
विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए होता है । 

( ५ ) यह मान वास्तव में एक बड़ा लोचदार मान है, क्योकि अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष के नियमानुसार सदस्य देशों को विशेष परिस्थितियों में विनिमय दरो में 
परिवर्तन करने का भी अधिकार प्राप्त है ।. 

( ६ ) इसके अतिरिक्त स्वयं मुद्रा कोष भी विनिमय दरों की स्थिरता को 
बनाये रखने के लिए सदस्य देशों को ऋण देता है। बिस्तुत अ्रध्ययन के लिए अध्याय 
२२ देखिये| । 


स्वरशॉमान के नियम 
(हकन्‍6 क्योरड णे पर 5णव१ छहाधावशा0) 


स्वरणंमान में स्‍्वचालकता का गुण बताया जाता है, परन्तु यह गुण तभी प्राप्त 
होता है जबकि स्वणंमान के कुछ नियमों का पालन किया जाय । इन नियमों को 
कभी-कभी खेल के नियम (२65 ० ४6 0076) भी कहा जाता है। ये नियम 
इस प्रकार हैं : -- हि 

( १ ) स्वत्न्त्र व्यापार नीति का अपनाना-स्वरणंमान के सफल 
संचालन के लिए यह आवश्यक है कि ग्रन्तराष्ट्रीय व्यापार पर किसी भी प्रकार के 
प्रतिबन्‍्ध न लगाये जायें । संरक्षण, आशिक राष्ट्रीयवाद, कोटा (00009) तथा श्रन्य 
व्यापारिक नियन्त्रण इस मान के लिए अहितकर है। वस्तुओं के आ्रायात और निर्यात 
पर प्रतिबन्ध लगाने का परिणाम यह होता है कि व्यापाराशेष में ठीक दिशाओं में 
परिवर्तन नहीं होने पाते है, जिसके कारण झायात और निर्यात के संतुलन में बाधा 
पड़ती है । स्वतन्त्र व्यापार का श्रर्थ यह भी होता है कि प्रत्येक स्वरणंमान देश में सोने 
का आयात और निर्यात भी स्वतन्त्र होना चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि 
संसार के विभिन्न स्वरणंमान देशों के बीच सोने का वितरण इस प्रकार हो जाता है 
कि प्रत्येक को आवश्यकतानुसार सोना मिल जाता है। इसके अतिरिक्त व्यापाराशेष 
की त्रुटियाँ भी स्वर्ण के श्रायात और निर्यात द्वारा ठीक हो जाती है। मुद्रा का 
विस्तार अथवा संकुचन स्वणां-कोषों की मात्रा पर निर्भर होता है और ग्रायात-निर्यात 
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द्वारा स्वणंकोषों में परिवर्तन हो जाने के कारण कौमत-स्तर इस प्रकार परिवर्तित 
हो जाता है कि विदेशी व्यापार का सन्तुलन बना रहे। इस प्रकार स्वरणंमान के 
इस नियम का पालन करने से विदेशी व्यापार का असन्तुलन तथा सोने के वितरण 
की असमानता स्वयं ही ठीक हो जाते हैं.।. । 

( २ ) स्वर्ण कोषों के अनुपात में मुद्रा को घटाना बढ़ाना-स्वरणंमान 
का दूसरा नियम यह है कि स्वरमान के आवागमन के कारण देश के मूल्य-स्तर पर जो 
प्रभाव पड़ता है उसमें मुद्रा-नियन्त्रक को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए । यदि सोना देश के बाहर जाता है तो स्वर्ण कोष की कमी के श्रनुपात में 
मुद्रा की मात्रा को धटाकर कीमतों को गिरने देना चाहिए । यदि मुद्रा संकुचन के 
भय से मुद्रा संचालक कीमतों को गिरने से रोक देता है तो देश के निर्यातों को श्रोत्सा- 
हन नहीं मिलेगा और आयातों के निर्यात से अधिक रहने के कारण सोना देश से 
बरावर बाहर जाता रहेगा । ठीक इसी प्रकार यदि सोना बाहर से आा रहा है तो 
कीमतों को उसी के अनुपात में बढ़ने देना-चाहिए, अन्यथा श्रायात निर्यात सन्तुलन 
स्थापित नहीं हो पायेगा । साथ ही, यह भी श्रावश्यक है कि मुद्रा-संचालक जनता कों 
उसकी माँग के अनुसार सोना देने को तैयार रहे । इसी प्रकार जितना भी सीना 
देश के भीतर श्राता है उसे लेने के लिए और उसे चलन का आधार बनाने 
के लिए भी मुद्रा संचालक को तैयार रहना चाहिए । स्वर्ण को मुद्रा में और मुद्रा को 
स्वर्ण में निर्वान्ध परिवर्तंतशील होना चाहिए । 

( ३ ) राजनैतिक स्थिरता--देश में पूर्ण शान्ति रहनी चाहिए । देश के 
भीतर भगड़े अश्ञान्ति का वातावरण पेंदा कर देते हैं । इस कारण बैद्धों के का में 
बाधा पड़ती है। लोग बेक से मुद्रा निकालने लगते है और फिर मुद्रा को गाढ़ कर 
रखने की प्रवृत्ति हो जाती है । इससे स्वरणंमान को धक्का लगता है। इसलिए यह 
आवश्यक है कि स्वरण-मान-देश की सरकार शान्ति श्र सुरक्षा बनाये रखे । 


स्वणंधान की स्वचालकता पर विशेष टिप्पणी (७ १९०७७ ०॥ 6 40०४९ 
१/णद्माएए ० ॥6 500 500870)--- 

स्वरणमान को प्रायः एक स्वचालक मान कहा जाता है । जैसा कि हम पहले 
देख चुके हैं इस मान के संचालन के लिए किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की 
आवश्यकता नहीं होती है। यह मान कर एक बार स्थापित हो जाने के पदचात्‌ स्वयं 
चलता रहता है। न तो ग्रहण करने वाले देश की भूल अथवा धोखेबाजी का ही 
प्रभाव पड़ता है और न उस देश को स्वरांंमान बनाये रखने के लिए कोई विशेष 
प्रयत्न ही करना पड़ता है । आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि प्रत्येक 
स्वरणंमान देश स्वर्रमान के नियमों का पालन करता रहे, मुख्यतया एक श्रोर तो 
श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाये श्लौर दूसरी ओर 
स्वरणंकोषों के ग्राधार के अनुपात में अपनी चलन की मात्रा में परिवतंन करता रहे । 
एक उदाहरण द्वारा स्थिति को स्पप्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक 
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स्वरणांमान देश विदेशों को अधिक कीमत का माल भेजता है और विदेशों से कम कीमत 
की माल मंगाता है। ऐसी दश्षा में व्यापाराशेष अनुकूल हो जायेगा और उसका 
निस्तारण विदेशी सोना भेज कर करेंगे । इस प्रकार इस दशा में देश विश्येष में स्वर्ण का 
त्रायात होगा, जिससे देश के स्वरां कोषों में वृद्धि होती है और स्वशंमान के नियमों 
का पालन करते हुए यदि देश विशेष मुद्रा की मात्रा में स्वरा कोषों की वृद्धि के 
अनुपात में वृद्धि करता है तो देश में चलन की मात्रा बढ़ेगी । मुद्रा की मात्रा 
की वृद्धि के फलस्वरूप कीमतें बढ़ेगी। इसका परिणाम यह होगा कि देश के 
माल की कीमतें बढ़ जाने के कारण विदेशों में उसकी माँग घटेगी, जिससे देश के 
निर्यात हतोत्साहित होंगे | इसके विपरीत देश में कीमतों के ऊँचा हो जाने के 
कारण विदेशी अपना माल अधिक मात्रा में भेजेंगे, जिससे देश के आयात प्रोत्साहित 
होंगे। आयातों के बढ़ने और निर्यातो के घटने से व्यापाराशेष देश के लिए प्रतिकूल हो 
जायेगा श्रौर उसके निस्तारण के लिए देश को सोना बाहर भेजना पड़ेगा। धीरे-धीरे 
विदेशों से श्राया हुआ सारा का सारा अतिरिक्त सोना विदेशों की लौट जायगा और 
स्वरकोष सम्बन्धी पूर्व स्थिति फिर से स्थापित हो जायेगी । 


इसके विपरीत यदि किसी स्वरणंमान देश के श्रायात बढ़ते हैं और निर्यात 
घटते है, जिससे कि उसके लिए व्यापाराशेष प्रतिकूल हो जाता है और विदेशों को 
सोना भेजना पड़ता है, तो यह स्थिति भी स्वरणंमान स्वयं ठीक कर लेगा। सोना 
विदेशों को जाने के कारण देश में स्वरंकोष घटेंगे और उसी के अनुपात में मुद्रा को 
मात्रा घटाई जायेगी, जिससे देश में कीमतें घटेंगी और देश के भ्रायात हतोत्साहित 
होंगे तथा निर्यात प्रोत्साहित होंगे। इसके विपरीत विदेशों में सोना चले जाने 
के कारण उनके स्वणांकोषों में वृद्धि होगी और मुद्रा की मात्रा की अनुपाती वृद्धि के 
फलस्वरूप वहाँ कीमतें बढ़ जायेंगी । इससे विदेशों से निर्यात हतोत्साहित होगे ओर 
उनके आयात बढ़ें गे । देश विशेष की स्थिति यह होगी कि तहां विदेशों से कम कीमत 
का माल आयेगा और विदेशों को अधिक कीमत का माल जायेगा और देश के लिए 
व्यापाराशेष अनुकूल हो जायेगा, जिसका निरतारण देश में स्वरां आयात द्वारा होगा । 
इस प्रकार विदेशों को गया हुआ सोना देश में फिर से लौट झायेगा और स्वर्शाकोष 
स्थिति पुृबंबत हो जायेगी । 
इस प्रकार हम देख सकते है कि यदि स्वरशंमान के नियमों का पालन किया 
जाता है तो स्वरणंमान का कार्यवाहन स्वचालित रहता है और व्यापाराशेष की त्र्‌ टियों 
से उत्पन्न होने वाले दोष स्वयं दूर हो जाते हैं। इसी को स्वरशंमान का स्वचालित 
कार्यवाहन कहा गया है और इसी श्राधार पर स्वर्ण॑मान को एक श्रेष्ठ मुद्रा मान 
कहा जाता है | परन्‍्तु वास्तव में स्वरशंमान की यह स्वचालकता उतनी निर्बाध नहीं है 
जितना उसे बताया गया है। प्रथम तो यह स्वचालकता मुख्यतया स्व चलन मान 
श्रौर कुछ श्रंश तक स्वरणं-पाटमान तक ही सीमित है। श्रन्‍्य प्रकार के स्वरणं मानों के 
लिए अधिक मात्रा में सरकारी हस्तक्ष प्‌ ग्रावश्यक होता है। दूसरे इस स्वचालकता 
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के लिए यह आ्रावश्यक है कि प्रत्येक स्वशंमान देश स्वरणंमान के नियमों का पालन 
करे । यदि कोई स्वरणांमान देश आयातों अ्रथवा निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाता है श्रथवा 
स्वरणंकोषों के विस्तार श्रथा संकुचन के श्रनुपात में चलन की मात्रा में वृद्धि श्रथवा 
कमी नहीं करता ऋहै तो स्वरशांमान की स्वचालकता समाप्त हो जायेगी। अनुभव बताता 
है कि व्यवहार में स्वर्णमान की स्वाचालकता केवल भ्रम ही रही है । 


स्वर्शमान पर ऐतिहासिक हृष्लि 

१६व*ं. शताब्दी मे द्विधातुमान स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किये गये 
परन्तु इगप सम्बन्ध में कठिनाइयाँ इतनी हुई कि ये प्रयत्न फलीभूत न हो सके । चांदी 
को कीमतों में परिवर्तन इतने श्रधिक हुए कि रजत-मान ग्रहण करना भी अ्रसम्भव हो 
गया । इस काल में स्वरणंमात का ही जोर अधिक रहा । इस शताब्दी में सोने की 
कीमतों की स्थिरता के कारणा, सोने के भ्रधिक मूल्यवान धातु होने के कारण, सोने 
की पूर्ति पर्याप्त होने के.का रण और सोने के वाषिक उत्पादन की कमी के कारण सोना 
ही मूल्यमान के रूप में अधिक उपयुक्त समझा गया था। संसार के सभी देशों की 
रुचि स्वणंमान ग्रहण करने की ओर ही थी । 


सन्‌ १६१४ से पर्व का स्वर्शमान-- 

प्रथम महायुद्ध के पूर्व सभी स्वर्णमान देशों में स्वर्ण चलन मान ग्रहण किया 
गया था । इसके शभ्रन्तगंत सोना विनियम-माध्यम तथा मूल्य-मान दोनों ही का काम 
करता था । सोने के सिवके प्रचलन में रहते थे । विदेशी विनियम का आधार भी 
सोना ही था। विदेशी विनियम दर दो चलनों की स्वर्ण खरीदने की शक्ति की समा- 
नता द्वारा निर्धारित होती थी और यद्यपि इस विनियम दर में परिवर्तन हो सकते 
थे, परन्तु इन परिवतंनों की सीमायें संकुचित थीं । विदेशी विनियम दर स्वर्ण श्रायात 
और स्वरा निर्यात बिन्दुओं" ((300 ॥क्ाए०7 276 ए50०७ ?०॥5 ) के भीतर ही 
रहती थी। स्वर्णम।न के भ्रःतगंत दो नियमों का पालन किया जाता थाः--(१) सोने 
के आयात-निर्ग्रात स्व॒तन्त्र रखे जाते थे और (२) स्वर्ण कोषों की मात्रा में परिवर्तन 
होने पर उन्हीं के अनुपात में चलन की मात्रा में भी परिव्तत कर दिये जाते थे । 
ऐसा कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करने के पदर्चात्‌ यह मान स्वचालक 
हो जाता था। बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप के यह स्वयं ही चलता रहता था । 
यदि देश के स्वरां-कोषों में कमी आरा जाती थी तो इसी कमी के अनुपात में देश में 
मुद्रा भी कम हो जाती थी, जिसके कारण देश में वस्तुओं और सेवाश्रों की आन्तरिक 
कीमते गिर जाती थीं। इसके द्वारा श्रायात हतोत्साहित होते थे तथा निर्यात बढ़ते थे 
और थागे चलकर व्यापाराशेष में इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते थे कि आयात- 
नियति के सन्तुलन के अतिरिक्त गया हुआ सोना फिर लौट श्राता था। इसी प्रकार 
तिर्यातों के बढ़ने की दशा में सोने का आयात होता था, मुद्रा-विस्तार होता था, 
सामान्य कीमतें बढ़ती थीं और श्रायात प्रोत्साहित होते थे, जिसके फलस्वरूप पुराना 
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साम्य पुनः स्थापित हो जाता था। विदेशों से आया हुआ सोता उन देशों को पुनः 
लौट जाता था । 

इसी काल में कुछ देशों में स्वर्णणमाव का एक दूसरा रूप भी प्रचलित था, 
जिसे हम स्वर्ण विनियम मान कहते हैं। इस पद्धति का उद्ूं इ्य *सोने के उपयोग में 
बचत करना होता था और यह साधारणतया ऐसे देशों द्वारा श्रपनाई जाती थी जिनके 
पास स्वरां-कोषों का अभाव था । इस प्रणाली में सोने के सित्रकों का प्रचलन नहीं 
होता था । देश की मुद्रा को एक तिश्चित दर पर किसी शक्तिशाली विदेशी मुद्रा से, 
जो स्वर्ण पर आधारित होती थी, जोड़ दिया जाता था। सरकार को देशी चलन, 
विदेशी चलन तथा सोने का एक कोष बनाना पड़ता था और विदेशी व्यापार की 
सुविधा के लिए निश्चित दरो पर विदेशी विनिमय खरीदना और बेचना पड़ता था । 
यह प्रणाली भारत, जावा, हॉलेण्ड, डेनमाक, आस्ट्रिया, हंगरी श्रादि देश्षों में प्रचलित - 
थी । भारत में स्वर्शा विनिमय मान पद्धति सन्‌ १६९०७-८ में स्थापित की गईं थी और: 
यह सन्‌ १६१७ तक चालू रही | उस समय भारत सरकार का यह वैधानिक उत्तर- 
दायित्व था कि ऋणों का भुगतान सोने में करे । इस प्रणाली के अन्तर्गत श्रान्तरिक 
उपयोग के लिये चाँदी का रुपया प्रमाणिक मुद्रा थी, परन्तु विदेशी व्यापार ब्रिटिश 
स्टरलिज्भ द्वारा किया जाता था और सरकार एक निश्चित दर पर, श्रर्थात्‌ १ शिलिग 
४ पेंस प्रति रुपए के हिसाब से, रुपयों को स्टॉलिजड्भ में बदल देती थी । 

प्रथम महायुद्ध के आरम्भ काल तक स्वर्णमान बिता कसी कठिनाई के चालू 
रहा । श्रान्तरिक कीमत स्तर तथा विदेशी विनिमय दरें स्थिर बनी रही और विभिन्न 
देशों के बीच श्राथिक परिस्थितियो की भिन्नता होते हुए भी पारस्परिक मौद्रिक सह- 
योग बना रहा, परन्तु युद्ध का श्रारम्भ होते ही इसमे कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं 
और अधिकांश स्वणंमान देशो ने सोने के सिक्के का मुद्रण बन्द कर दिया ८था सोने 
के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ कर दिये। प्रत्येक-देश सोने का संचय करने 
लगा । सभी देशो ने स्वरंमान को स्थगित करके वित्तीय आ्रावश्यकता की पूर्ति के 
लिये बिना स्वणां-कोषो पर ध्यान दिये कागज के नोट छापने आ्रारम्भ कर दिये। 
अमरीका जैसे शक्तिशाली देश ने भी सोने के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये ॥ 
परिणाम यह हुआ कि स्वर्णमाद व्यवस्था टूट गई । 
() युद्धोत्तर-कालींन स्वरोभान-- 

युद्ध का श्रव्त होते ही अन्तर्राष्ट्रीय श्राधार पर स्वर्णमान को स्थापित करने 
का प्रयत्त फिर आरम्भ हुआ | इसके लिए सन्‌ १९२२ में ब्र॒सेल्स (8705569) में 
एक श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन श्रायोजित किया गया, जिसने यह सुक्राव दिया कि 
जिन देशों ने स्वर्शंमान को तोड़ दिया था वे उसे फिर से स्थापित कर दें। सन्‌ १६२२ 5 
में एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ सम्मेलन हुआ, जिसने यह सुझाव दिया कि श्राथिक पुतनि- 
माण के लिए सभी देशों की मुद्रात्रों के मुल्य में स्थिरता का बनाये रखना आवश्यक 
था | स्वशंमान की स्थापना में सबसे पहला कार्य संयुक्त राज्य अमरीका ने किया और 


१०६ | 
सन्‌ १९१६ में ही सोने के आ्रायात-निर्यात सम्बन्धी प्रतिबंध हदा दिये । इसके पश्चात्‌ 
सन्‌ १६२४ में इद्धलैंड तथा फ्रांस ने स्वरणंमान को पुनः ग्रहरा किया | सन्‌ १६२७ में 
भारत में भी यह मान स्थापित हुआ । स्वर्णमान को फिर से स्थापित करने का 
उद्देश्य यह था कि युद्ध से पहले जैसी सामान्य परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायें। इसके 
श्रतिरिक्त युद्रोत्तर काल में जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों ने भीषण मुद्रा-स्फीति के 
दुखद परिणाम देखे थे। उन्होने भविष्य में इन परिणामों से बचने के लिए स्वणमान 
को पुनः स्थापित किया । 

युद्ध के उपरान्त स्वर्णमान को पुनः स्थापित करने की समस्था विभिन्‍न देशों के 
सम्मुख विभिन्‍न रूपों में थी । अ्रमरीका में सामान्य कीमतों में बहुत ही कम वृद्धि हुईं 
थी, इसलिए उसने तो केवल स्वरणां निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्धो को हुठा कर स्वर्णमान 
को उसके प्राचीन आधार पर स्थापित कर दिया । इसो प्रकार उन देशो को भी स्वरणों- 
मान स्थापित करने में कठिनाई नहीं हुई जिन पर युद्ध का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं 
पड़ा था | स्विटजरलेंड, नार्वे तथा स्वीडन ऐसे ही देशों में से थे, परन्तु इज्भलेंड तथा 
फ्रास की स्थिति भिन्न थी । वहाँ पत्र-मुद्रा का विस्तार बहुत हो गया था और इस 
कारण बिना अधिक मुद्रा-संकुचन किये स्वरणं-चलत मान को स्थापित करना अस- 
म्भव था। इन देशों ने स्वरणं-चलन मान के स्थान पर स्वर्ण पाट-मान को ग्रहण 
किया । इस प्रकार स्पेन को छोड़ कर सभी स्वरणांमान देशों ने युद्ध के पश्चात्‌ स्वरां- 
मान को फिर ग्रहण कर लिया । 

परन्तु पुनः स्थापित होने के पश्चात्‌ स्वर्णमान को कठिनाइयों ने भीषण रूप 
धारण कर लिया । देशों के बीच पुराना मौद्रिक सहयोग समाप्त हो चुका था। 
प्रत्येक देश सोने का संग्रह करने का प्रयत्न कर रहा था और उचित ग्रथवा अनुचित 
रीति से विदेशी व्यापार को स्वरा प्राप्ति तथा आथिक विकास का साधन बनाना 
चाहता था । इस काल में क्दिशी व्यापार पर जो श्रनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए 
गए । परिणाम यह हुश्ना कि शीघ्र ही स्वर्णणान फिर टूट गया । सितम्बर सन्‌ १६३१ 
में इड्धलेंड ने स्व॒णंमान को छोड़ दिया । सन्‌ १६३३ में अ्रमरीका ने भी उसे छोड़ 
दिया और अन्त में सन्‌ १६३६ में फ्रांस ने स्वर्शमान को तोड़कर इस मान को 
संसार से ही बिदा कर दिया । 
स्वराॉमान का पतन और उसके कारण-- 

यह ऊपर ही बताया जा चुका है कि पुनः स्थापित होने के थोड़े ही समय 
परचात्‌ स्वरणंमान समाप्त हो गया । युद्धोत्तर काल में ऐसे अनेक कारण उत्पन्न हो गए 
थे कि उन्होंने स्वणंमान के संचालन को अ्रसम्भव बना दिया । स्वरशंमान के टूट जाने 
के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) स्वर्शॉमान के नियमों का उल्लंघन-- सबसे पहला कारण यह था 
कि सभी स्वरंमान देशों ने नियमों का उल्लंघन किया । स्वर्णणान के पहले नियम 
को विशेषतया फ्रान्स तथा अमरीका ने तोड़ा । इन देशो ने विदेशी आयातों तथा सोने 
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के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने श्रारम्भ कर दिए | स्वर्णमान के दूसरे नियम का भी 
फ्रान्स तथा ब्रिटेन दोनों ने उल्लंघन किया । जब इड्डलेड ने स्वणांमान को पुनः स्थापित 
किया तो अपनी मुद्रा का स्वर्ण में श्रति-मुल्यन (0४७ एघ४४०४७) कर दिया अर्थात्‌ 
अपनी चलन को स्वर्ण में वास्तविक से अधिक कीमत प्रदान की थी, जिसके 
फलस्वरूप उसका व्यापाराशैष प्रतिकूल हो गया और इज्धुलेड से सोना बाहर जाने 
लगा । ऐसी दशा में स्वरणंमान नियमानुसार इज्भलेड को मुद्रा की मात्रा और कीमतें 
घटानी चाहिए थी, परन्तु मुद्रा संकुचन के भय के कारण इज्ुलेड ने ऐसा नही किया, 
बल्कि प्रतिभूतियां (3८०४7४४०७) खरीद कर कीमतों को गिरने से बचाये रखा ।; 
परिणाम यह हुआ कि इद्भलेंड से सोना बराबर बाहर जाता रहा | फ्रांस ने अपनी 
मुद्रा को वास्तविक कीमत से कम कीमत पर स्वर्ण में परिवर्ततशील बनाया। इसके 
कारण व्यापाराशेष फ्रांस के पक्ष में रहा और विदेशों से फ्रास में सोना आने लगा 
परस्तु फ्रॉस ने इस प्रकार ग्राने वाले सोने को सुरक्षित कोषों में इस प्रकार बन्द 
करना आरम्भ कर दिया कि उनके कारण मुद्रा की मात्रा बढ़कर कीमतें बढ़ने न 
पायें । परिणाम यह हुआ कि व्यापाराशेष बराबर अनुकूल बना रहा और सोना 
बराबर फ्रॉस में श्राता रहा। इसी प्रकार भश्रमरीका ने भी विदेश्ञों से आने वाले सोने 
को आसंचित कोषों ([708705) में जमा करना श्रारम्म कर दिया । श्रतएवं सोने का 
संसार के देशों में समान वितरण न हो सका तथा शत्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्तुलन में 
भारी बाधा उत्पन्न हो गई। इससे स्वणंमान की स्वचालकता प्रवृत्ति समाप्त 
हो गई । 

( २ ) आशिक राष्ट्रीयवाद का विकास--संसार के लगभग सभी देझ्ों का 
युद्धकालीन अनुभव बड़ा दुखदायी था । युद्ध-काल में विदेशी व्यापार के स्थगित होने 
ग्रथवा उसकी मात्रा में अधिक कमी हो जाने के कारण सभी देझ्ों में उन वस्तुओ्रों की 
गम्भीर कमी अनुभव हुई थी जिनके लिए वे विदेशी व्यपरार पर निर्भर रहते थे । 
जो देश लाद्यान्न तथा श्रौद्योगिक कच्चे मालों के लिए भी विदेशों पर आश्वित थे उनके 
कष्ट की तो कोई सीमा नहीं रही थी । यह भी निश्चय था कि दूसरा +महायुद्ध कभी 
न कभी अवश्य छिड़ेगा । ऐसी परिस्थितियों में कष्टों से बचने के लिये बहुत से देशों 
ने उद्योग-संरक्षण तथा श्रन्य कृत्रिम रीतियों से देद में उद्योगों के विकास की योजनायें 
बनायीं । श्रायातों का नियन्त्रण, अ्रभ्यंश (0००४४) प्रणाली, निर्यात सहायता श्रादि 
प्रश्स्क नीति (75८8 ?०0॥09) के प्रमुख झराधार बन गए। ये सभी स्वर्णमान नियमों 
के विरुद्ध थे और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा स्वर्णमान के संचालन में भारी 
उलझन पेदा कर दी । 

( ३ ) स्वर्ण कोषों का असमान वितरण - युद्धकाल तथा युद्धोत्तरकाल 
में संसार के स्वर्ण कोषों का विभिन्न देशों के बीच असमान वितरण हो गया। कुछ 
बड़े देशों के पास सोने की अधिक कसी हो गई । जम॑नी तथा पूर्वी यूरोप के अधिकांश 
देशों के पास सोने की इतनी कमी थी कि उन्होंने सोने के प्रत्येक निर्यात को रोकने 
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का प्रयत्न कियां, ताकि देश की मुद्रा-व्यवस्था टूटने न पाये । सोने की कमी ने इन 
देशों को स्वर्णणान की स्वचालकता को भंग करने पर बाध्य किया । इसके विपरीत 
अमेरिका तथा फ्रास ने अधिक सोना जमा करके कठिनाइयां उत्पन्न कर दीं । 

( ४) स्वर्णा-चलन-मान का परित्याग-युद्धोत्तरताल में लगभग सभी 
देहनें ने स्वर्ण-पांट-मान तथा स्वर्ण-विनिमय सांन को ग्रहण किया । स्वरणांमान की भांति 
इन दोनों मानों में स्व्चालकता का गुण नहीं होता है। स्वर्ण मान के ये रूप सुर्ख- 
सिद्ध तथा धोखा! घिद्ध नहीं हैं। परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राष्ट्रों ने गलती और 
मवकारी ढोनों को ओर स्वर्णमान के संचांलन को संकट में डांल दिया । स्वरशंमान का 
संचालन स्वाभाविक रूप में न हो सका | सरकारी हस्तक्ष प की भारी ग्रावश्यकता 
पड़ी और विभिन्न सरकारों ने समझदारी और ईमानदारी से काम नहीं लिया । 

( ४ ) बैंकिंग तथा साख-मुद्रा के नियन्त्रण की कठिनाई--२०वीं 
शताब्दी में बेकिंग प्रणाली तथा साख-मुद्रा का अत्यधिक विकास हुआ था । कीमतों 
पर नियन्त्रण रखने के लिए चलन तथा सांख-मुद्रा दोनों ही की मात्रा पर नियन्त्रण 
आवश्यक होता है, परन्तु अनुभव बताता है कि साख-मुद्रा पर नियन्त्रण रखने के लिये. 
उपाय बहुत सफल न रह सके । यह नियन्त्रण ढीला ही रहा । बैंक दर, खुले बाजार 
व्यवसाय तथा वेधानिक नियन्बण द्वारा साख मुद्रा का नियन्त्रण सफल न हो सका । 

(६) शरणार्थी फूजी का आतडू (7॥6 प4४०० 0४7४०0 9५ 0० 
०08८४ (४708)--प्रथम महायुद्ध के पूर्व से ही यह प्रथा चली आरा रही थी कि 
बहुत से देश विदेशों में ग्ल्पकालीन कोपों का विनियोग करते थे, परन्तु दोनों महा- 
युद्धों के मध्य-काल में सभी देशो ने विदेशी पूंजी पर प्रतिबन्ध लगाने श्रारम्भ कर 
दिये । ब्याजों का भुगतान रोक दिया और कुछ दक्षाओं मे तो मूलधन भी लौटाना बन्द 
कर दिया गया। देश के चलन को विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन करके भी 
विदेशियों को हानि पहुँचाने का प्रयत्त किया गया । परिणाम यह हुआ कि ये श्रल्प- 
कालीन विदेशी कोष सुरक्षा को खोज में एक देह से दूसरे देश में मारे-मारे फिरने 
लगे । जिस देक्ष में श्रधिक सुरक्षा दिखाई पड़ती थी, उसी को कोष का हस्तान्तरण 
कर दिया जाता थां। इस प्रकार सुरक्षा की खोज में भटकने के कारण यह पूजी 
शरणार्थी पू जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पूंजी का एक देश से दूसरे देश को 
आवागमन इतना शीध्र तथा आकस्सक होता था कि इसने श्रातंक सचा दिया और 
बहुत से देश इसके आवागमन के अनुसार कीमतों में परिवर्तन करने में श्रममथ्थ रहे । 
अन्त में तद्भ आकर उन्होने स्वर्शामान ही छोड़ दिया । 

( ७ ) युद्धोत्तरकाल की राजनैतिक चालें--प्रथम महायुद्ध के उपरान्त 
विजयी तथा शक्तिशाली देशो ने जो नीतियाँ अपनाई उन्होने भी स्वरामान के तोड़ने 
मे सहायता दी। श्रमरीका ने परास्त देशों से युद्ध का हर्जाना (२८७७४४४४079) वसूल 
करने की सन्धियाँ कीं और कुछ देशों को तो युद्धकलीन ऋणो का भुगतान करने को 
बाध्य किया । इससे विदेशों में डालर की माँग चारों और से बढ़ने लगी और सोना 
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तथा पूंजी खिच-खिंच कर अमेरिका को जाने लगे । बहुत से देश जेंसे जर्मनी इन 
ऋचणों के भार को सहन न कर सके और उन्हें विनिमय दर को बनाये रखने में 
कठिनाई अनुभव होने लगी । बाध्य होकर उन्होंने स्वरंमान का परित्याग कर॑ दिया । 


( ८ ) आथिक और राजनेतिक परिस्थितियों का परिवतंन--युद्ध के 
परचात्‌ संसार की आथिक तथा राजनेतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार बदल गई थीं कि 
स्वर्णमान के निर्बाध उपयोग में वाधा होने लगी । यातायात और बीमे के व्यय में 
कमी हो जाने के कारण सोने का प्रायात-निर्यात अधिक सुगस हो गया श्रौर विदेशी 
विनिमय-दर के साधारण परिवतंनों के कारण भी सोना एक देदा से दूसरे, देश को 
जाने लगा । ऐसी दशा में अनिश्चित परिस्थितियों तथा सोने की कमी को देखते हुए 
धनहोन देशों ने सोने के श्रावागमन पर प्रतिबन्ध लगाना आरम्भ कर दिया, जो 
स्वरणंमान पद्धति के लिए घातक था। 


( € ) स्वर्णमान केवल अनुकूल परिस्थिति मित्र है--स्वरंमान पद्धति 
को एक अनुकूल परिस्थिति मित्र कहा गया है । संकट काल में यह साथ नहीं देती 
है । बहुत से देशो ने श्राथिक कठिनाइयों का वितरण न होते देखकर इस मान का 
परित्याग कर दिया । 


(१०) स्वर्णामान देशों की पारस्परिक निर्भरता-स्वर्णनान की यह 
विशेषता हैं कि वह एक स्वर्णमान देश को अ्रन्य सभी देशों की श्राथिक 
परिस्थितियों का दास बना देता है । यदि सरकारी नीति, ग्रह-युद्ध, उपद्रव अथवा 
प्राकृतिक कारणों से एक स्वरणंमान देश की आाथिक स्थिति बिगड़ती है तो कोई भी 
स्वरणंमान देश इसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। प्रत्येक्त श्रांघी, चाहे वहु किसी 
भी देश में क्‍यों न आई हो, सभी स्वर्णमान देशों के ग्राथिक दुक्षों को हिला कर ही 
जाती है । उदाहरणस्वरूप, यदि अत्यधिक बाढ़ के कारणा अमेरिका में कीमतें बढ़ती 
हैं तो अमेरिका में आयात प्रोत्साहित होगे । अन्य स्वरणंमान देशों में भी वस्तुओं और 
सेवाश्रों की माँग के बढ़ने के कारण कीमतें बढ़े गी । इसी प्रकार यदि कोई देश जान- 
बूककर मुद्रा-प्रसार करता है तो इस नीति का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़े बिना 
नहीं रह सकता है । बहुत से देशों ने यह तक रखा कि ऐसे मुद्रामान को ग्रहण करने 
से क्या लाभ है जो सारे संसार की आपत्तियों और मक्‍कारियों का दण्ड उन्हें भी 
देता हो । 


(११) संसार के देशों के बीच अ्सहयोग--स्वणंमान की सफलता एक 
बड़े अंश तक इस बात पर भी निभंर रहती है कि संसार के स्वरणंमान देशों के बीच 
किस सीमा तक आशिक, वित्तीय तथा राजनेतिक सहयोग रहता है यह बहुत ही 
ग्रावश्यक है कि विभिन्न देश मिल-जुलकर काम करें और एक दूसरे की कठिनाइयों 
को समभकने का प्रयत्न करें । किन्तु दोनों महायुद्धों के बीच के काल में तो स्थिति 
बिल्कुल बदल गई थी । प्रत्येक देश दूसरों को धोखा देकर श्रपना उल्लू सीधा करना 
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चाहता था। सहयोग के स्थान पर शत्रुता की प्रवृत्ति अधिक तीत्र थी । ऐसी दशा में 
स्वरंमान के सफल संचालन का प्रहइन ही नहीं उठता था । 

'(१२) महान अवसाद का प्रभाव-स्वरणंमाव पर अन्तिम, परल्तु सबसे 
कड़ा, ग्राघात महाल्‌ श्रवसाद (680 42९.07085$ 0) ने किया | यह श्राथिक संकट 
सन्‌ १६२६ में अ्रमरीका के वाल स्ट्रीट संकट (छा 566 (४8४॥) से आरम्भ 
हुआ भर स्वर्णणान के चलन के कारण एक दस इसका प्रभाव संसार भर में फंल 
गया। सभी देशों में बेंक फेल होने लगीं। कीमतें तथा मजदूरियाँ गिरने लगीं और 
श्रति-उत्पादन (0एट-097040०/०॥) के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे । सन्‌ १६२ १ में 
इज्भलैण्ड ने स्वर्णमान का त्याग कर दिया और अति क्षीत्र ही परित्याग की प्रवृत्ति 
ने विश्व-व्यापी रूप धारण कर लिया । 
स्वर्णमान एक स्वयं संचालित मान था या एक प्रबन्धित मान >> 

कुछ लेखकों का मत है कि स्वरणंमान प्रथम महायुद्ध के पहले एक पूर्णतया 
स्वचालित मान था, किन्तु युद्ध के पश्चात्‌ उसका यह गुण समा हो गया था । 
इसके विपरीत भ्रन्य लेखकों का कहना है कि जिस प्रकार यह मान कार्यशील हुग्ना था 
उससे यह प्रकट होता है कि यह मान कभी भी पूर्णतः स्वचालक नहीं था, वरन 
त्यूनाधिक प्रबन्धित ही था । इसका कारण बताते हुये ये विद्वान्‌ लिखते हैं कि इस 
मान के भ्रन्तगंत स्वर्ण का - श्राना-जाना बहुत कुछ केन्द्रीय बैंक की बैंक दर नीति 
(807 7९४४७ ?00ए) पर निर्भर होता था । इस प्रकार, स्वरणंमान में (चाहे उसका 
रूप कुछ भी था) देश के मूल्य स्तर में तथा विदेशी विनिमय दर में स्थिरता अपने 
श्राप नहीं भाती थी, वरन्‌ केग्द्रीय बेंक की (मुद्रा की मात्रा कम अधिक करने वाली) 
नीति ही इसे सम्भव बनाती थी । हाँ, आरम्भ में इस मान में प्रबन्ध का अंश थोड़ा 
था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें वृद्धि होतो गई थी। खुले बाजार की नीति (090॥ 
(३7८०४ 09९०७४४०॥) को भी प्रथम महायुद्ध के पहले श्रपता लिया गया था। इस 
तीति को युद्धोत्तर काल में केन्द्रीय बैंकों ने अधिक अंश तक उपयोग किया और इसके 
द्वारा देश में अल्यों में स्थिरता स्थापित की । इस नीति के कारण हो सोने श्रायात- 
निर्यात का देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर विद्येष प्रभाव नहीं पड़ सका था। 
प्रतः स्पष्ट है कि स्वरणंमान ने मुख्यतः एक प्रबन्धित मान के रूप में ही कार्य 
किया था । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर मान 
([ाल्याक्ांणात्न 000 5(क्ााए॥0) 

स्वर्णमान के उपयोग का प्रधान महत्त्व देशी चलन के झ्ाधार के रूप में नहों 
रहा है, बल्कि इसने एक अश्रन्तर्राष्ट्रीय मुल्यमान तथा विनिमय साध्यम के रूप सें 
संसार की सेवा की है। कोई भी एक देश बिना स्वर्ण अथवा श्रन्य किसी धातु को 
अपने चलग का आधार बनाये केवल पत्र मान द्वारा भी अपना काम चला सकता है, 
परन्तु ग्रपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा-्मान को अश्रपनाने से एक देश को विदेश से वाणिज्यिक 
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सम्बन्ध बनाये रखने में कठिनाई हो सकती है। यद्यपि पत्र-मुद्रा को देश में हवतन्त्र 
स्वीकृति प्राप्त होती है परन्तु विदेशी लोग उसे अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं । 
यही कारण है कि कठिनाइयों के रहते हुये भी संसार के देशों ने स्वणंमान को बनाये 
रखने का निरन्तर प्रयत्न किया है। इस प्रकार स्वरणंमान का* प्रमुख महत्त्व उसके 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप से ही उत्पन्न होता है । इस रूप में स्वणंमान के प्रमुख कार्य भ्रथवा 
लाभ निम्न प्रकार हैं :--- 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्वशंसमान के लाभ-- 

( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम तथा मृल्यमान का कार्य- स्वर्ण 
को उपरोक्त दोनों रूपों में संसार के सभी देशों में सब-पग्राह्मता प्राप्र होती है। इससे 
विनिमय में विशेष सुविधा होती है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिये 
उपयुक्त दशायें उत्पन्न हो जाती हैं। यदि किसी देश के पास सोने का संग्रह है तो 
उसके पास सभी देशों से वस्तुर्यें तथा सेवायें खरीदने के लिये क्रय-शक्ति होती है । 
इस प्रकार उसके लिये विदेशी व्यापार सरल हो जाता है । 

( २) विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता-दूसरा प्रमुख लाभ विनिमय 
दरों की स्थिरता होती है । इन दरों के उच्चावचत्त की सीमायें बहुत हो संकुचित 
होती हैं श्रौर विनिमय दर स्वर्ण आ्रायात तथा स्वर्ण निर्यात बिन्दुओं के भीतर ही 
रहती है । कारण यह है कि विनिमय दरों में थोड़ा सा भी अधिक परिवतंन होने से 
सोने के रूप में भुगतान होने लगता है। श्रायात-निर्यात व्यापारियों, विनियोगियों 
तथा बैंकों को एक प्रकार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विनिमय दरों के 
परिवतंनों के कारण उन्हें हानि नहीं होने पाती है । 

( ३ ) कीमत स्तर की समानता--अनन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान एक ऐसा 
साधन उपलब्ध करता है जिसके द्वारा सभी स्वर्णमान देशों में मूल्य-स्तरों में समानता 
रहती है । इसके कारणा प्रत्येक देश को समान आवधार*« पर तथा समान लाभ प्राप्त 
करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय वारिणज्य में भांग लेने का अवसर मिलता है। स्वर्ण-कोषों का 
आवागमन कीमतों में इस प्रकार के परिवर्तन करता है कि व्यापार तुथा श्रन्तर्राष्द्रीय 
कीमतों में सनन्‍्तुलन स्थापित हो जाता है। कोई भी देश स्थायी रूप से न तो लाभ 
प्राप्त कर सकता है और न हानि । 

( ४ ) मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्ति पर रोक--कक्‍्योंकि देश की मुद्रा स्वर्ण या 
स्वर्ण पर श्राधारित मुद्रा में परिवर्तनशील होती है । इसलिए मुद्रा की मात्रा बहुत कुछ 
सोने की मात्रा से सीमित होती है। जनता का विश्वास भी इस मान में मुख्यतः इसी 
कारण होता है । 
श्रन्तर ष्ट्रीय स्वर्राभान के दोष-- 

श्रन्तर्राष्ट्रीय रूप में स्वरंमान के निम्न दोष उल्लेखनीय हैं :-- 

( १ ) आन्तरिक आशिक स्वतन्त्रता की समाप्ति--स्वरणंमान के आलो- 
चकों का कहना है कि स्वरणंमान देश की झान्तरिक ग्राथिक स्वतन्त्रता को समाप्त 
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कर देता है । विदेशी विनियय दर की स्थिरता को बनाये रखने के लिए देश की 
आन्तरिक कीमत-स्तर का अन्तर्राष्ट्रीय कीमत स्तर के साथ समायोजन (&0]0७४70॥) 
करना पड़ता है। स्वणंमान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय दरों में तो अधिक परिवर्तन 
हो ही नहीं सकते है, श्रतः असन्तुलन की दशा में किसी भी देश को अपने आन्‍्तरिक 
कीमत-स्तर में परिवर्तत करके विनिमय दर की स्थिरता स्थापित करनी पड़ती 
है । यदि किसी एक स्वरणंमान देश में कीमतें गिरती है तो विनिमय दर की स्थिरता 
के लिये अ्रन्य स्वरणंमान देशों को भी कीमते घठानी पड़ेगी। इस प्रकार विदेशी 
व्यापार के हितों की रक्षा के लिये आन्तरिक अ्रथ॑-व्यवस्था के हितों की बलि देनी 
पड़ती है । 

(२) स्वर्ण के आवागमन का प्रतिकूल प्रभाव--स्वरंमान के इस 
प्रवगुण के भी गम्भीर परिणाम होते हैं। स्वर्ण के श्रावागमत के कारण सभी प्रकार 
के श्राथिक संकटों का प्रभाव तथा सभी प्रकार की आर्थिक श्रव्यवस्था एक देश से 
दूसरे देश को हस्तान्तरित हो जाती है | यद्वि एक देश मुद्रा प्रसार का मार्ग अपनाता 
है तो उस देश में आयात बढ़ते हैं और वहाँ से विदेशों को स्वर्ण का निर्यात होता है । 
विदेशों के स्वरणंकोषों में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण उन देशों में भी कीमतें 
बढ़ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अवसाद अ्रथवा आथिक संकट के कारण कीमतों में 
जो कमी होती है वह एक देश से दूसरे देश में फैल जाती है । 

स्वरामान का भविष्य 
क्या स्वरामान पुनः स्थापित किया जा सकता है ? 

इससे पहिले कि इस प्रइन का उत्तर दिया जाय कि क्या स्वर्णमान को फिर से 
स्थापित करना सम्भव है, संक्ष ५ में उन सब श्रावश््यकताशों का श्रध्ययन कर लेना 
भच्छा होगा, जिन पर स्वर्णमान को सफलता निर्भर होती है । वे इस प्रकार हैं :--- 
(१) स्वर्रंमान की सफलताब्के लिए इसका एक ही साथ बहुत से देशों द्वारा ग्रहण 
कर लेना आवश्यक है; (२) संसार में स्वर्-कोष पर्याप्त होने चाहिए और उनका 
विभिन्न देशों में न्यायपूर्णोा अथवा उचित वितरण होना चाहिए; (३) व्यापार की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं होने चाहिए 
(४) सभी देशों द्वारा विधिपूर्वक स्वर्णमान के नियमों का पालन होना चाहिए; (५) 
आन्तरिक मुद्रा-प्रणाली में लोच होनी चाहिए; (६) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की मात्रा 
कम होनी चाहिए; (७) सभी देशों में राजनतिक स्थिरता रहनी चाहिए; और (८) 
विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक सहयोग होना चाहिए । 

उपरोक्त सभी बातों का उपलब्ध होना श्राधुनिक संसार में श्रसम्भव ही प्रतीत 
होता है, इसलिए स्वर्णमान की स्थापना की सम्भावना बहुत ही कम हु । आधुनिक 
संसार में राष्ट्रीयवाद तथा निजी स्वार्थों का जोर इतना अधिक है कि स्वरणंमान की 
स्थापना वहत ही कठिन प्रतीत होती है । “स्वार्थी व्यापारिक प्रणाली के सहारे चल 
कर वियी भी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली, चाहे वह राष्ट्र के हित में ही 
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क्यों न हो, सफल नहीं हो सकती है ।/* कीन्‍ज तथा कैसन (४४५८) का विचार है 
कि भविष्य में स्वर्णनान की स्थापना लगभग अ्रसम्भव है, क्योंकि मुल्य की श्रस्थिरता 
के कारण स्वर्ण ने मोद्रिक क्षेत्रों में श्रपना महत्व नष्ट कर दिया है। इस कारण 
भविष्य में नियन्त्रित पत्र-मुद्रा-मान ही सम्भव है। इस प्रकार स्वरणंग्रान का भविष्य 
उज्जवल नहीं है । स्वर्णमान पर, विचार इस समय इस कारण ही किया जाता है कि 
पत्र-मुद्रा प्रणाली में मुद्रा की अत्यधिक निकासी के कारण जनता के विश्वास को खो 
देने का भय रहता है श्र साथ ही, इसमें अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में भी कठिनाई होती 
है । जब तक स्वर्ण-कोषों का पुनवितरण नहीं होगा, मुद्रा-स्फीति को नीधि नहीं छोड़ी 
जायगी श्रोर जब तक श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित नहीं होगा, स्वर्णमान की स्थापना 
की कोई भी आद्या नहीं हो सकती है। साथ ही, सोना उत्पादन करने वाले देशों को 
भी अपना स्वर्ण नीति में परिवर्तत करना आ्रावइदयक होगा । फिर भी एक परिवर्तित 
रूप में संसार ने श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा स्वर्णमान व्यवस्था ग्रहण कर ही 
लींहै। * 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और स्वर्णमान 
(पलयाननांगानों शिणाल॑बाए याद शा 00व 5स्वतात0) 


स्वर्णमान के टूट जाने के पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लेन-देन में जो 
अधिक गड़बड़ उत्पन्न हो गई थीं उसी को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मे- 
लन का आयोजन किया गया था। श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद्‌ की बैठक जुलाई सन्‌ 
१६४४ में ब्रटन वुड्स्‌ (छ/०/07 ५/०००७) में हुई थी और इस परिषद्‌ ने श्रन्त- 
रष्ट्रीय मोद्रिक सहयोग की एक योजना स्वीकार की थी । परिषद्‌ ने अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष (क्षाक्ांणाओं ०7००ए 7ए70) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुन्निर्माण और 
विकास बेक ([707क/079] छक्याट [ण 7१९००॥४प८ा०॥ ॥त6 70९ए९।०७7९४॥) 
की स्थापना की योजना बनाई थी । इस योजना को कार्यरूप दे दिया गया है । इस 
योजना में विशुद्ध रूप स्वर्णमान की स्थापना नहीं की गई है, परन्तु सोने की कोमतों 
के श्रन्तिस मान के रूप में रखकर एक अंश तक सोने को अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-स्तर 
तथा विनिमय दरों का श्राधार बनाया गया है। नई व्यवस्था में स्वर्ण का स्थान 
निम्न प्रकार है :-- 

( १ ) प्रत्येक सदस्य देश को अपने अ्भ्यंश का एक निश्चित प्रतिशत सोने में 
जमा करना होंता है । 


भा मम न नी जन +ज5 +++न्‍ननयननते 


के है |8 गाएठ05896 60 ॥8ए6 बा सॉलिाननगादाों गिक्षाएंत। 
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( २) प्रत्येक देश को अपने चलन की कीमत सोने में परिभाषित करनी 
पड़ती है और इसी के आधार पर विदेशी विनिमय दरें निर्धारित की जाती हैं । 

( ३ ) मुद्रा-कोष के पास किसी विशेष चलन की सामान्य कमी हो जाने की 
दशा में कोष ऐसे चलन को सोना देकर खरीद सकता है । 


उपरोक्त व्यवस्थाओं के अश्रतिरिक्त सोने को और कुछ भी महत्त्व नहीं दिया 
गया । प्रत्येक दंश को सांकेतिक सिक्कों के चलाने तथा पत्र-मुद्रा चलन प्रणाली 
स्थापित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। ग्रारम्भ में तो प्रत्येक सदस्य देश 
विदेशी व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी बनाये रख सकता है । 


रजतमसानत 
(9एश' 59000) 


रजतमान सें मुद्रा इकाई का सृल्य चाँदी में नियत किया जाता है शरौर 
निभाया जाता है । ऐसा करने के लिए चाँदो का स्वतन्त्र मुद्रण रखा जाता है और 
उसके एक निश्चित वजन तथा शुद्धता के सिक्के तैयार किये जाते हैं ।॥ चीन लम्बे 
समय तक रजत-मान का ही अनुयायी रहा है । भारत में सन्‌ १८३५ से सन्‌ १५९३ 
तक रजत-मात का चलन रहा है | रुपये का स्वतन्त्र मुद्रण होता था, उसका वजन 
१८० ग्रन रखा गया था और उसकी शुद्धता ११/१२ थी । प्रत्येक व्यक्ति को यह 
अधिकार था कि वह सरकारी टकसाल से चाँदी की सिलों को रुपयों में हलवा सकता 
था । इसी प्रकार जनता को रुपयों को गला कर धातु के रूप में बेचने का भी पूर्ण 
अग्रधिकार था । ' 


यह मुद्रा प्रणाली सन १८७४ तक ठोक-ठीक चलती रही और इसमें मुद्रा 
का विस्तार तथा संकुचन स्वयं ही होता रहता था, परन्तु सन्‌ १८७४ में संनि में 
चाँदी की कीमतें तेजी के साथ गिरने के कारण कठिनाइयाँ आरम्भ हों गईं । चाँदी 
की कीमतों के गिरने के कई कारण थे :--चाँदी की पूर्ति बढ़ गई थी और उसकी 
माँग अपेक्षतन कम हो गई थी । इसके विपरीत मुद्रा उद्देश्यों के लिये यूरोप के देशों 
में सोने की माँग भ्धिक बढ़ गई थी, जबकि सोने के उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि 
नहीं हुई थी । भारत में तो चाँदी की कीमतों के इस पतन के गम्भीर परिणाम 
हृष्टिगोचर हुए । जनता के लिए यह लाभदायक हो गया कि वह सस्ते दामों पर 
बाजार से चाँदी खरीद कर उसे सरकारी टकसाल में रुपयों में ढलवा ले । इसके 
कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई और वस्तुओं और सेवाओ्रों की कीमतें बढ़ने लगीं । 
कीमतों की इस वृद्धि के कारण देश के आयात व्यापार में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। 
इसी ;कार गृह खर्चो (त्०797० ८86७) के भार में वृद्धि हो गई और भारत 
सरकार के लिए अपने बजट का सन्तुलन कठिन हो गया । अन्त में, हरशेल समिति 
(4९८5०॥०॥ (0७०) की शिफारिश पर सन्‌ १८६३ में भारत ने चाँदी के 
स्वतन्त्र मुद्रणा को समाप्त कर दिया । 
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व्यवहार में रजत मान के नियम श्रोर उसका कार्यवाहुन स्मर्णमान की हीं, 
भाँति होता है, परन्तु रजत-मान के स्थान पर स्वर्णमान को इस कारण श्रधिक श्रच्छा 
समझा जाता हे कि चाँदी की कीमतों की तुलना में सोने की कीमतों में साधारणतया 
कम परिवतंन होंते हैं । 


| परीक्षा प्रइन 
शागरा विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी०, 
( १ ) स्वर्णमान क्‍या है ? उसके गुणों तथा श्रवगुणों का विवेचन कीजिए । 
(१६६० 8) 
(२ ) स्वर्ण विनिमय मान की का्यशीलता की झ्रालोचनात्मक 'ब्याख्या कीजिए । इसे 
कार्यवाही में काउन्सिल बिल व रिवर्स काउन्सिल बिलों के महत्त्व पर प्रकाश 


डालिए । (१६९६०) 
( ३ ) स्वर्णमान पर टिप्पणी लिखिए । (१६५९ स, १६५८) 
( ४ ) स्वर्णमान कया है, स्पष्ट कीजिये। अन्य मानों की अपेक्षा यह किस प्रकार 

उत्तम है ? उदाहरण सहित समभाइए । (१६५८ स) 
( ५ ) निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :--- 

(श्र ) स्वर्ण विनिमय मान । (१८४५८) 

( झा ) स्वर्णमान के नियम । (१६५७ स) 


झ्रागरा विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१ ) स्वर्ण विनिमय मान की का्यंप्रगाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और 


उसके दोषों पर प्रकाश डालिये । (१६६१ $) 

(२) निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 
( अर ) स्वर्ण विनिमय मान और पाटमान । > (१६६०) 
. (ब ) स्वर्ण विनिमय मान । (१६५६ स) 
( ३ ) स्वर्णमान ने किस प्रकार काये किया है, इसकी विवेचना करिए। इसकी 
' ग्रसफलता के कारण बताइए । (१६५६) 
(४ ) स्वर्ण-मान के प्रयोग का आलोचनात्मक परीक्षण करिए । उसकी विफलता के 
क्या कारण थे ? (१६९५६) 
(५ ) स्वर्ण मुद्रामान तथा स्वर्ण धातु मान में क्‍या अन्तर है ? स्वर्ण विनिमय 
मान के गुणों और दोषों पर प्रकाश डालिए । (१६६४) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी०, 
( १ ) स्वरणंमान से क्‍या अभिप्राय है ? इसे स्वचालित मान क्‍यों कहा जाता था । 
इसकी स्पष्ट व्याख्या करिए । (१६६४) 
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हैं 2 ) 06807096 6 व्विप्लाव5 ० 500 इाद्यातक्षात ६00. 886 (6 
जाएपाश॥ा0९४ चाल जाता ॥ 6 एणार उवा४400५9- 

([96] 876 495०) 

(३ ) स्वर्ंमान के सफल कार्य-संचालन के लिए आवश्यक दशाओं का विवेचन 

करिए विभिन्न देशों द्वारा इसके परित्याग के कारण बताइए । (१६५७) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० काँम०, 
(| ) 80058 6 653था0ं4 ठाक्षाबतलांओरंठ8 0 0074 $ध्मा080,. 0 
जाता ०ाला। त068 06 ल्रंग्रभाए०० णी 000 इाध्रात्वा0 (ए०४7ै९९ 
(॥6 व 0 97068 ? (।96]) 
( २) स्वणंमान के कार्यों पर प्रकाश डालिए। क्‍या प्रतिबन्धित पत्र चलन मान 
इससे अ्रच्छा है ? कारण दीजिए । (१९५६९) 
( ३ ) स्वणंमान के कांय॑ संचालन एवं उसके पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए । 
- (१९५८) 
( ४ ) स्वर विनिमय मान की कायंशीलता की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए । 
इसके अन्तगंत स्वर्ण की क्या स्थिति है ? इसके विरुद्ध क्या आपत्तियां हैं ? 


विवेचन करिए। _ (१६"७) 
सागर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) भेद कीजिए--स्वरां-मुद्रा मान और स्वर्ण विनिमय मान (१६६०) 


( २) क्या बिना स्वर्ण करेंसी के स्वर्णमान स्थापित किया जा सकता है ? कारण 
सहित बताइए और ऐसे मान के गुण दोषों पर प्रकाश डालिए । (१६५८) 
सागर विव्वविद्यालय, बीं० कॉम०, 


(१ ) टिप्पणी लिखिए--स्वर्ण विनिमय मान । (१६६१) 
( २ ) स्वर्णमान में किन नियमों का पालन किया जाता है । इन नियमों का पालन 
न करने पर सन्‌ १६३१ में स्वर्णमान कैसे टूट गया ? (१६६०) 


( ३ ) स्वर्ण विनिमय मान तथा स्वर्ण पाठ मान के ग्रन्तर को बताइए । (१६९५६) 

जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) स्वर्ण प्रमाप की मुख्य विशेशतायें बताइए (१६५८) 

बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(| ) श्र 60 एणए पातल-ाक्ात॑ 057 06 7गरां58 ० 876 000 डात्रा१2-0 
20000॥॥ 06% 08 #6 (0ज्ा स॥ (॥6 |ए6--फ्र्वा 7८7706, (96]) 

( 2 ) “ठण6 जंक्षातंक्ात 488 गरा08 त880 77885 (वा 80ए878225. 
7080055, (960 /#) 

( ३ ) मौद्षिक क्षंत्र में स्वर्ण की वतंमान स्थिति क्या ? क्या स्वर्णमान पुन: लौटाया 
जा सकता है ? ु . (१६५६) 
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बिहार विश्वविद्यालय, बो० काँम०, 


(  ) 9860055 6 वक्ष) ल्शिप्राट5 0 0070 डाक्रातक्षत,. 3000फ्रा 07 
8 शात्यंद 60970 50709 व्वींश ३8 इशा।0तवप्रद्ाणा 9 4925. 


*  (96) 
(२ ) स्वर्णमान के गुण दोषों का वर्णन करिए। इसके दोषों पर कहाँ तक विजय 
पाई जा सकी है ? (१६५६) 


पटना विव्वचिद्यालय, बी० ए० 

(१) स्वर्णमान की असफलता का मुख्य कारण! यह था कि वह वित्तिमय की 
स्थिरता का मूल्यों की स्थिरता से समन्वय नहीं कर सका ।” विवेचन 
करिये । (१६५७) 

पटना विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) स्वर्णमान से आप क्या समभते हैं ? इसके (कार्यों की व्याख्या कीजिए और 


इसके लाभ और हानियों का उल्लेख कीजिए । (१९६६१) 
(२ ) स्वर्णमान के त्याग देने के कारणों का वर्णन कीजिए । इसे पुन॑स्थापित करना 
कहाँ तक सम्भव एवं वांछनीय है ? (१९६१) 


( 3 ) ५४0७६ 48 एाध्या। 5ए प65 ०0 (6 060०0 $8ध॥764706 8०7०. १ 
)52प55 ६96 70]6 ० ६6 छद्या।ह वह्धां० ॥ उज्णाॉंततारश 6 500 


9[47090 ॥ 7276 4944 9९८00. (963) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बों० ए०, 
(१ ) स्वर्ण विनिमय मान पर टिप्पणी लिखिए । (१६९५७) 


इलाहाबाद, विश्वविद्यालय, बी० कॉम, 
( १) सन्‌ १६१४ के पश्चात्‌ स्वर्णगान की कार्यशीलता का विशेषतः उस रूप के 
सन्दर्भ मे जो कि युद्धोत्तर काल में विदृव द्वारा अपनाया गया, विवेचन 
करिए । (१६५६९) 
नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए० और बी० कॉम०, हि 
( १) स्वर्णमान की कार्ययन्त्रणा (८टाथ्यांघवा) का वर्णन करिये १ क्‍या अन्त- 
रष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना रवर्णमान का.पुन३ लौटना है । 
(बी० ए०, १६५६) 
(२ ) स्वर्ण विनिमय मान किसे कहते हैं ? यह स्वर्ण चलन मान से किन बातों में 


भिन्न है? (बी० ए०, १६५६) 
(३ ) स्वर्ण पिण्ड प्रमाप से श्राप क्या समभते हैं ? स्वर्ण विनिमय प्रमाप से यह 
किस प्रकार भिन्न है ? (बी० कॉम ०, १६६१) 


(४ ) स्वर्ण प्रमाप किसे कहते हैं ? उसके गुण दोषों की चर्चा करो | 
(बी० कॉम ०, १६६०) 
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कागी हिन्दू विश्वविद्यालय, बीं० कॉम०, 
(१) स्वरणंमान के संचालन की जाँच कीजिए, और इसके टूटने के कारण बताइये । 


(१६५६) 
(2) 965०॥॥१० घिए [6 एणजाफ़ाए ० 06 8०१ शंधातक्रात,... शे!।4 
क78 ॥8 ॥प्65 ? ([962) 


(3) ए65ण१०6 छांधीए पर 8०१0 रालाभाए९ डधा040,.. प्रिएस्न 0068 
॥ 076 #07 ॥6 200 8॥070 300 2000 फैण०एा ४७7॥090. 


| ु (9628) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
, १ ) स्वर्णमान के संचालन में किन-किन नियमों का पालन आवश्यक है ? यह 
बताइये कि इन नियमों का पालन न करने से किस प्रकार सन्‌ १६३१ में 


स्वर्णमान टूट गया ? .. (१६९६०) 
( 2 ) कफ़ाक्ा। जरा] ॥0प ग्रात्या 099 8०0. चक्षातक्षात क्वात ७४० प्रात 
जता 0070॥0075 ॥६ ए07/5 ६000॥५. (।962) 


विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(] ) 9068९०॥96 णांधीए 6 एक्यांएगप5 ता05 ण 8००१ शद्यात्वात बात 
फा३ 00 शा परधाा8 200 0९767, 


अध्याय ६ 
पत्रन-चलन-मान 


(?॥श' (प्राशाटए &909870) 
लत 3 कक नननन मनन नकल नमन न 3 कम 3 मनन सम 3 पतन न न ननननन नमन न मनन मनन नन न + मन +++ ननमननन++म+-+9++++--+------------------- 
पत्र मुद्रा का प्रारम्भ-- 
पत्न-मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा अनुमान है कि कागज का आविष्कार 
सबसे पहले चीन में हुआ था । कागज को मुद्रा के रूप में भी सबसे पहले चीन 
में ही उपयोग किया गया था। ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि (€्वीं 
शताब्दी के आरम्भ में चीन में सम्राट हेसेनद्रज़ (त्रआं०पा४) के राज्य-काल 
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में पत्र-मुद्रा चालू की गई थी। उस समय इस मुद्रा के चालू करने का प्रमुख उद्दे इ्य 
लोहे और ताँबे के भारी सिक्‍कों के ढोने की कठिनाई को दूर करना था। चीन के 
परचात्‌ जापान और ईरान (?०४ं४) में भी कागज के नोटों का चलन आरम्भ 
हुआ । चीन में १७वीं शताब्दी के मध्य काल तक पत्र-मुद्रा का उपयोग बराबर होता 
रहा, यद्यपि बीच-बीच में कभी-कभी इसका उपयोग बन्द भी कर दिया जाता था । 
चीनी सम्राटो की भाँति मंगोल सम्राटों ने भी पत्र-मुद्रा को चालू रखा। एशिया के 
पश्चात्‌ यूरोप के देशों में भी कागज के नोट चलने लगे थे, यद्यपि आरम्भु में योरोपीय 
देशों में चमड़े के नोट चलाये गये थे । ऐसे नोटों का एक उदाहरण भारत में.,सम्राट 
हुमायू के काल में भी मिलता है, जबकि बच्चा सक्‍का ने चमड़े की मुद्रा चालू की 
थी । संसार के लगभग सभी उन्नतिशील देशों में १७वीं शताब्दी के अन्तिम काल में 
परिवतंनशील पत्र-मुद्रा का चलन ग्रारम्भ हो गया था और १५वीं शताब्दी में तों 
सरकारी आदेश पर अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा भी चालू हो गई थी । 


प्राचीन काल में नोटों का रूप वर्तमान नोटों जंसा नहीं था । अलग-श्रलग 
देशो में अगल-अलग रूप, रंग और नमूने के कागजी नोट चलते थे । कागजी नोटों 
के चलन को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रथम महायुद्ध काल में मिला । इस काल में यूरोप 
की सरकारों को धन की अधिक आवश्यकता थी। लगभग सभी देशो ने कागज के 
नोट छापकर आराय प्राप्त की । इज्भलेंड, फ्रांस, जम॑नी आदि देशों के अतिरिक्त, जिनका 
युद्ध से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था, तटस्थ देशों ने भी स्वर्णमान को स्थगित कर दिया । इस 
काल में भारत में भी अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा चालू की गई थी। धीरे-धीरे पत्र-मुद्रा 
के प्रति जनता का विश्वास तथा परिचय बढ़ता गया और युद्ध के समाप्त हो जाने के 
पश्चात्‌ भी पत्र-मुद्रा का प्रचलन युद्ध-काल की भाँति ही बना रहा। सन्‌ १६३९१ में 
स्वर्णमान फिर टूट गया और संसार के अधिकांश देशों ने पृत्र-मुद्रा को ही अपनी 
मुख्य मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। लगभग सभी देशों में पत्र-चलन-मान 
स्थापित हो गया । दूसरे महायुद्ध के काल में पत्र-मुद्रा का और भी विस्तुत उपयोग 
हुआ है तथा उसकी मात्रा में आरइचयंजनक वृद्धि हुई है । निस्सन्देह आज का संसार 
पत्र-मुद्रा से परिचित ही नहीं है, बल्कि वह इसे बड़ी महत्त्वपूर्ण मुद्रा समझता है। यह 
कहना तो कठिन है कि पत्र-मुद्रा के उपयोग का प्रारम्भिक कारण क्‍या था, परन्तु 
यह निश्चय है कि कागजी नोटों के लाभों ने उनके प्रचलन को बढ़ाया है, यहाँ तक 
कि आज का संसार धातु-मुद्रा को धीरे-धीरे भूल सा रहा है । 

पत्र-मुद्र! के गुण-दोष 
(3 0एशा(92९5 & 0ता580एश92९5 णए एशशयुश' शिणा6५) 

पत्र-मुद्रा के लाभ-- 


जैसा कि ऊपर संकेत किया जा छुका है कि अपने विशेष भुणों के कारण ही 
पत्र-मुद्रा स्व-ग्राह्म हुई । इस मुद्रा के प्क्लैल लाभ निम्न प्रकार हैं: न 
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(१) धातु मृद्रा की बचत- पत्र-मुद्रा धातु के सिक्कों का स्थान ग्रहण कर 
लेती हैं, जिसके कारण उसके उपयोग से धातु-मुद्रा की श्रावश्यकता कम हे जाती 
है । इस प्रकार बचा हुआ सोना और चाँदी श्रौद्योगिक तथा कलात्मक का के लिए 
उपयोग किया जा सकता है। एडम स्मिथ ने कहा है : “काजग के नोट आवश्यक मार्ग 
की भाँति हैं--उनके नोचे की भूमि भी काम में लाई जा सकतो है श्र उस पर 
भ्रन्न भ्रादि उत्पन्न करके मनुष्य की श्रन्य झरावइ्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं। * 


( २) वहनीयता--पत्र-मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में 
प्रधिक सुविधा रहती है, क्योंकि मूल्य के श्रनुपात में कागज के नोट का बोझ बहुत 
ही कम होता है । पत्र-मुद्रा में वहनीयता का विशाल गुण है। सौ रुपये के सिक्कों 
की अपेक्षा सौ रुपये के एक नोट को ले जाने में कठिनाई तथा व्यय बहुत ही कम 
होता है और सुरक्षा भी भ्रधिक रहती है । 


(३ ) धातुओं के सिक्कों की घिसावट में बचत-कागज के नोट 
बहुमूल्य धातुओ्रों के सिक्कों की घिसावट द्वारा होने वाली हानि की भी बचत करते 
हैं। प्रचलन के अन्तगंत सिवके घिस-घिस कर पुराने होते जाते हैं श्र उनमें से धातु 
की मात्रा धीरे-धीरे घटती जाती है । यदि सिक्‍कों के स्थान पर कागज के नोट चलाये 
जाते है तो यह हानि बच जाती है । 

(४ ) सस्ती एवं मितव्ययी-पत्र-मुद्रा सरकार के दृष्टिकोंशा से बहुत 
सस्ती एवं मितव्ययी होती है । इसके उत्पादन का व्यय बहुत ही कम होता है | इसके 
विपरीत धातु मुद्रा के सम्बन्ध में खानों से धातु को निकालने, गलाने, साफ करने तथा 
उसे सिक्‍कों में ढलाने पर भी अधिक व्यय होता है| इस प्रकार कागज के नोटों का 
उपयोग करके श्रम और पूजी की बचत की जा सकती है और उन्हें अ्रन्य उपयोगी 
कार्यों में लगाकर अधिक ,लाभ प्राप्त किया जा सकता है । 


(५) मुद्रा प्रणाली में लोच--पत्र-मुद्रा, देश की मुद्रा प्रणाली में, लोच 
उत्पन्न कर द्वेती है, जो एक महत्त्वपूर्णां गुणा होता है । पत्र-मुद्रा की मात्रा शीघ्रता- 
पूर्वक बिना अधिक व्यय के घटाई-बढ़ाई जा सकती है और इस प्रकार मुद्रा की माँग 
और पूर्ति में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। सोने और चाँदी के सिक्‍कों की 
मात्रा को बढ़ाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इन धातुश्रो के स्टॉक कठिनाई से 
प्राप्त होते हैं । 

(६ ) सरकार को सुविधा--संकट काल के लिए पत्र-मुंद्रा ही देश की 
डूबती हुई नौका का एक मात्र सहारा होती है । संकट-काल मे सरकार कागज के नोट 
छाप वर श्राय प्राप्ठ कर सकती है। युद्ध-काल में लगभग सभी सरकारों ने ऐसा 
किया था । यदि सरकार ऋणों द्वारा आय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है तो प्रथम 
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तो सदा ही ऋणों का मिलना कठिन होता है और दूसरे, ऐसे ऋणों के ब्याज चुकाने 
श्र उनके प्रबन्ध पर सरकार को बहुत व्यय करना पड़ता है । 

(७ ) उपयोग करने में सुविधा--पत्र-मुद्रा को गिनने और उसका हिसाब 
करने में सुविधा होती है । हे 


( ८ ) समानता एवं एकरूपता--पत्र-मुद्रा में समानता और एकरूपता 
पाई जाती है। ये इस मुद्रा के विशेष गुण है। 


( € ) बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास--इस मुद्रा का उपयोग लोगों में बैंकिंग 
प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो कि देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे बचत 
प्रोत्साहित होती है और वाणिज्य और व्यापार की उन्नति होती है । 


(१०) धोखा-धड़ी की शीघ्र पकड़--यदि जाली नोट चलन में भरा जायें 
तो इनके नम्बरों को अखबारों मे छपवाकर जनता को इन्हें स्वीकार करने से मना 
किया जा सकता है । इस प्रकार इस प्रणाली में धोखा शीघ्र पकड़ में आरा जाता है । 


पत्र-मुद्रा की हानियाँ--- 

यद्यपि पत्र-मुद्रा के ग्रनेक लाभ हैं और वर्तमान संसार ने इसे स्थाई तथा 
सर्वव्यापी रूप में स्वीकार भी कर लिया है, परन्तु इसके दोष भी गम्भीर हैं । प्रमुख 
हानियाँ निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) सरकार की इच्छा पर मूल्य को निर्भरता--पत्र-मुद्रा में कुछ 
भी निहित मुल्य (तञातरगआं० ५०]००) नहीं होता है। यदि ऐसी मुद्रा का विमुद्रीकरण 
हो जाता है तो पदार्थ के रूप में इसका कुछ भी मूल्य शेष नही रहता है । इस मुद्रा- 
का मुल्य श्रस्थिर तथा अस्थाई होता है, क्योंकि यह सरकार की इच्छा पर निर्भर होता 
है यही कारण है कि पत्र-मुद्रा के प्रति जनता का विद्वास धातु-मुद्रा की तुलना में 
बहुत कम होता है । 5 

(२ ) अत्यधिक निकासी का भय--कागज के नोट सरकार अपनी इच्छा 
के अनुसार किसी भी मात्रा में छाप सकती है | ऐसी मुद्रा की अत्यधिक निकासी का 
भय सदा ही बना रहता है। प्रतिनिधि, पत्र-मुद्रा में इस प्रकार का भय नहीं रहता है, 

परन्तु परिवर्ततशील पत्र-मुद्रा प्रणाली में निधि-अनुपात को घटाकर कागज के नोटों 
की संख्या में इच्छानुसार वृद्धि की जा सकती है। अ्रपरिवर्तंतशील पत्र-मुद्रा तथा 
प्रादिष्ट मुद्रा में तो चलन के विस्तार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं होते हैं । 
चलन के इस प्रकार के-विस्तार. के परिणाम बहुत भयानक हो सकते है । इनके 
कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होती है और भीषरा मुद्रा-प्रसार के कारण जनता 
को घोर कष्ट होता है। प्रथम महायुद्ध के पदचातु जर्मनी की दल्या अत्यन्त खराब हो 
गई थी और मुद्रा-स्फीति की प्रचण्डता के कारण सारी भश्रथ॑-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो 
गई थी । दूसरे महायुद्ध के काल में भारत में मुद्रा विस्तार के कारण ही कीमतें बढ़ी 
थीं और युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में मुद्रा-प्रसार ने श्रांतत मचा दिया था। 
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(३) शीघ्र खराब हो जाने का दोष--कागजी नोटों के फट जाने, गंल 
जाने तथा तेल से खराब हो जाने का भय अधिक रहता है। वैसे तो सरकार इस 
प्रकार के खराब नोटों को बदलने का आाइवासन देती है, परन्तु फिर भी जनता 
को इससे असुविधा अवश्य होती है और नोटों के उपयोग में सावधानी से काम लेना 
पड़ता है । 

(४) चलन का सीमित क्षेत्र-पत्र-मुद्रा के चलन का क्षेत्र सीमित 
होता है । देश के वाहर कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि इन नोटों 
को केवल सरकार के विशेष कासमून द्वारा मूल्य प्रदान किया जाता है। पाकिस्तानी 
नोट भारत में विधि-ग्राह्म नहीं है और यही कारण है कि लोग उन्हें स्वीकार नहीं 
करते हैं । 

(५) कीमतों की अस्थिरता--पत्र-मुद्रा का मूल्य साधारणतयां बहुत 
गनिद्िचत तथा अ्रस्थिर होता है | उसमें श्रकस्मात्‌ ही घोर उच्चावचन (0008० 
४0४5) हो सकते हैं। इसके कारण सभी वस्तुओं की कीमतों में तेजी से परिवत॑न 
होने लगते है । इस श्रनिद्चितता का देश के भ्रान्तरिक कीमत-स्तर और देश की अर्थ॑- 
व्यवस्था पर बूरा प्रभाव पड़ता है और विदेशी विनिमय दरों में भारी उथल-पुथल 
होने लगती है। परिणाम यह होता है कि व्यापार और उत्पादन अनियमित हो 
जाते हैं । । 
(६) सरकार द्वारा दुरुपयोग--सरकार द्वारा आय प्राध्ष क रने के हेतु 
जो पत्र-मुद्रा निकाली जाती है वह करारोपण की ही प्रवृत्ति रखती है, परन्तु यह 
करारोपरा न्याय-विरुद्ध होता है श्रौर समाज के निर्धन वर्गों के लिए अत्यधिक कष्ट- 
दायक होता है। वैसे भी इस प्रकार की मुद्रा निकासी का आधार ही गलत होता है, 
क्योंकि चलन की निकासी व्यावसायिक झावश्यकताओं के अनुसार नहीं होती है, 
बल्कि सरकार की वित्तीय श्रावश्यकताशं के अनुसार होती है । 

(७) आर्थिक जीवन में अस्थिरता--पत्र-मुद्रा में सभी प्रकार कौ 
परिकल्पना ($/००८०)७४०7) को प्रोत्साहित करने का दोष होता है। साख-मुद्रा 
तो विशेषता भयड्ूर होती है | प्ूजीवादी देशों में व्यापार चक्रों (१740० (४०८७) 
का एक महत्त्वपूर्ण कारण साख-सुद्रा तथा पत्र-मुद्रा की निकासी की अ्नियमितता 
तथा अनिश्चितता ही होती है। यही कारण है कि कुछ श्रथंशास्त्रियों ने पत्र-मुद्रा को 
एक प्रकार का सामाजिक धोका (800 778५०) कहा है। “पन्न-सुद्रा किसी देश 
की सबसे भयड्भार महामारी है । कोई भयडूःर से भयद्भूर बीमारी किसी व्यक्ति को 
जितना अधिक से श्रधिक कष्ट दे सकतो है, उससे भी अधिक कष्ट पत्न-सुद्रा के कारण 
समाज को होता है । 


( ८) जनता का कम विश्वास--जनता को इस मुद्रा में कम विश्वास 
होता है, क्योकि उन्हें इस बात का भय रहता है कि सरकार कभी भी इस मुद्रा को 


धवावरा्ा क्रोपिल क्र सकती से । 
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इस सम्बन्ध में यह निर्णय कठिन है कि दोष पत्र-मुद्रा का है, अथवा मनुष्य 
का । संसार में कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु की अच्छाई और 
बुराई उसके उपयोग पर निभेर होती है । पत्र-मुद्रा के विषय में सो उपरोक्त कथन 
और भी श्रधिक सही है । पत्र-मुद्रा में स्वयं तो कुछ भो बुराई नहीं होती । यह तो 
सरकार को इच्छा है कि वह उसे रूमाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए उपयोग करती 
है श्रथवा उसके विनाश के लिए | कागजों नोट निकाल कर समुचित नियन्त्रण द्वारा 
देदा के श्राथिक नियोजन को सफल बनाया जा सकता है और श्राथिक तथा सामा- 
जिक जीवन को-उन्चति के शिखर पर ले जाया जा सकता है, परन्तु यह सब तभी 
सम्भव है जबकि सरकार समभदारी से काम लेती है और राष्ट्रीय हितों को 
ही प्रधानता देती है । पत्र-मुद्रा के अधिकाँश दोष मुद्रा-नियन्त्रक की मूर्खता, अ्ज्ञानता, 
संकुचित दृष्टिकोश तथा स्वा्थपरता के कारण उत्पन्न होते हैं । 


पत्र-मुद्रा-मान, प्रबन्धित पत्र-चलन अथवा चलन विनिमय-सान 
(एक डागाहशव शिक्या॥2९ ?शशश' एप्न्‍शाएए ण (एप्राकश्षारत 
एडलाशआाए९ $ाएंश0) 

_पत्न-मुद्रा को दो बड़े-बड़े भागों में बाँठा जा सकता है :--पत्र-सुद्रा-चलन 
(287०: 0प्रप७ा८ए) तथा पत्र-मुद्रा-मान (289० 50040) । इनमें से पत्र-मुद्रा-, 
चलन का अध्ययन तो एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। प्रस्तुत विवेचना में 
केवल पत्र-मुद्रा मान का ही अध्ययन किया जायगा । 


पन्न-मुद्रा सान की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इस मात में 
किसी धातु को मुद्रा का श्राधार नहीं बनाया जाता है । देश में श्रपरिवर्तनशील पन्न- 
मुद्रा का प्रचलन होता है और बही देह की प्रामारिकक मुद्रा होती है । कागज के नाठों 
के पीछे केवल कागजी प्रतिभृतियों की आड़ होती हैं । 

इस मुद्रा पद्धति में पत्र-मुद्रा ही प्रामाणिक मुद्रा होती है। देश का सुद्रा-निय- 
न्त्रक पत्र-सुद्रा को स्वर्ण श्रथवा अन्य किसी धातु में परिवर्तित करने का उत्तरदायित्त्व 
नहीं लेता | सन्‌ १६२६९ के महान्‌ भ्रवसाद के पश्चात्‌ संसार के बहुत से देशों को 
स्वरांमान का परित्याग करने पर बाध्य होना पड़ा था। इन सभी देशों ने पत्र -मुद्रा 
मान ग्रहण कर लिया था। इस पद्धति में विनिमय-माध्यम का कार्य पत्र-मुद्रा ही 
करती है | पहले तो इस मान का उपयोग सड्धूट-कालीन परिस्थितियों में किया जाता 
था, परन्तु श्रब इसका उपयोग बिना संकोच किया जाता हे । 
पत्र-मुद्रामान की विशेषताएँ-- 

इस पद्धति की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार है :-- 

( १ ) पत्र-मुद्रा देश में प्रभाणिक तथा अ्रपरिमित विधि-ग्राह्म सुद्रा होती है । 

(२ ) पन्न-सुद्रा का सूल्य स्वतन्त्र रूप में निश्चित होता है। स्वर्ण अथवा 
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श्रन्य किसी धातु द्वारा उनका मूल्य निश्चित नहीं होता है और पत्र-मुद्रा को धातु में 
बदलने की व्यवस्था नहीं की जाती है । 

( ३ ) इस पद्धति में चलन का प्रबन्ध श्रथवा नियमन (२७९०७॥०07) धुद्रा- 
नियन्त्रक द्वारा रिया जाता है। उद्देश्य यह होता है कि कीमत-स्तर की स्थिरता 
बनी रहे, जिसके लिए मुद्रा-संचालक चलन की मात्रा को श्रावश्यक अ्रंश तक बढ़ाता 
रहता है । चलन की पूर्ति को उसकी माँग के बराबर रखकर कीमतों की स्थिरता 
प्राप्त की जाती है । 

( ४ $ इस प्रणाली में भो विदेशी ऋणों के भुगतान से लिए स्वर्णकोषों की 
झ्रावश्यकता पड़ती है ।, क्योंकि विदेशी देश के चलन को स्वीकार नहीं करते हैं । इस 
कार्य के लिए सोना जमा किया जाता है, परल्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की स्थापना के 
पव्चात्‌ ग्रब भ्रन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान में सोने की आवश्यकता नहीं रही है । 
भारत के वर्तमान चलनमान का उदाहरण द्वारा स्पष्ठोकरण-- 

इस पद्धति के कार्यवाहन को समभने के लिए भारत सरकार के वतंमान 
चलनमान की विवेचना उपयुक्त होगी ॥ स्वर्णमान के परित्याग के पश्चात्‌ भारत ने 
सन्‌ १९३१ में स्टलिज्धु विनिमय मान स्थापित किया। भारतीय पत्र-मुद्रा ब्रिटिश 
पौण्ड स्टलिंग में परिवर्ततशील थी । जब तक स्वर्ण में स्‍्टलिंग की परिवर्तनशीलता बनी 
हुई थी, भारतीय कागजी नोटों के बदले में स्टलिग के माध्यम से सोना प्राप्त किया 
जा सकता था, परन्तु जब स्टलिंग ही एक श्रपरिवर्तनशील पन्न-सुद्रा बन गया तो 
भारतीय मुद्रा-प्रणाली पत्र-मुद्रा का ही एक रूप बन गई। भारत का मुद्रा-संचालन 
रिजवं बच्धू आफ इण्डिया द्वारा किया जाता था । रिजवं बैंड: रुपए की कीमत 

१ शिलिज्भ ६ पेंस के बराबर रखती थी । इस उदृं श्य से रिजवं बेडू: १०,००० पौंड 
अ्रथवा उससे भ्रधिक कीमत का स्टलिंग १ शिलिग ५६७ पेंस प्रति रुपया की दर से 
खरीदती थी श्रोर १ शिलिज्ग ६६६ पेंस प्रति रुपया की दर से बेचती थी। भारत के 
इस मान को हम चलन-विनिमय-मान प्रणाली ((प्राए७०ए एह5०७728० 88970470) 
कह सकते थे, क्योंकि स्वयं स्टलिग स्वर्ण पर ग्राधारित नहीं था । देश के भीतर रुपया 
ही विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान का काम करता है। रुपए के बदले में केवल पत्न- 
मुद्रा तथा गौर सिक्के ही लिए जा सकते हैं, सोना नहीं । सन्‌ १९४७ तक स्टरलिंग 
तथा भारतीय रुपया दोनों में से किसी का भी स्वर्ण से कोई सम्बन्ध न था, परन्तु 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सदस्यता के कारण अ्रब रुपए को स्वर्ण में एक निश्चित 
मूल्य दिया गया है। सन्‌ १६४७ में रुपए का स्वर्ण मूल्य ०२६८६०१ ग्राम रखा गया 
था । वैस तो भारतीय रुपए तथा स्टर्लिज्भ का वैधानिक गठबन्धन ८ भ्रप्रौल सन्‌ १९४७ 
से टूट छुका है, परन्तु व्यवहार में दोनों को यह सम्बन्ध एक अंश तक अभी तक भी 
बना हुआ है । 
पत्न सुद्रा-मान प्रस्णाली के गुर -- 
पत्र-मुद्रा-मान्र के निम्न गुण बताए जाते है :-- 


है 
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( १ ) मूल्यों में स्थिरता--मुद्रा अधिकारी देश की श्रावश्यकताओं के 
अनुसार पत्र-मुद्रा की मात्रा को घटा-बढ़ाकर देश के मूल्यों में स्थिरता ला सकता है 
आर इस काये के लिए उसे कोई भी स्वर्ण-कोष रखना आवश्यक नहीं है । 


(२) प्रबन्ध की स्व॒तन्त्रता--इस मान के अन्तगंत मुद्रा की मात्रा किसी 
धातु पर निरभेर नहीं होती, श्रत: मुद्रा अधिकारी अभ्रपती इच्छानुसार मुद्रा प्रबन्ध- 
संचालन कर सकता है । | 


( ३ ) उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग-यह देखा गया है कि 
स्वर्णमान की प्रवृत्ति मुद्रा-संकुचन की श्रोर होती है। इससे देश में बेकारी रहती है 
गौर उत्पत्ति के साधनों का भली-भाँति उपयोग नहीं हो पाता है। परन्तु पत्र-मुद्रा के 
श्रन्तगंत हर एक देश अपनी आवश्यकता के ग्रनुसार मुद्रा-तीति का संचालन कर 
सकता है, जिससे देश में उत्पादन के साधनों का उपयोग हो सके । उसे भ्रन्य देशों पर 
निभर रहने या उनका अ्नुकरण करने की ग्रावश्यकता नहीं होती है । इस प्रकार 
पत्र-मुद्रा मान लोचदार होता है। 


पत्र-मुद्रा-मान प्रणाली के दोष-- 

पत्र-मुद्रा-मान प्रणाली के अ्रनेक दोष हैं । प्रमुख अवगुरा॒ निम्न प्रकार हैं.--- 

( १ ) अत्यधिक निकासी का भय--पत्र-मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की 
धातु निधि न होने के कारण मुद्रा की अत्यधिक निकासी का बहुत भय रहता है। इस 
प्रणाली में ग्रपरिवर्ततशील पत्र-मुद्रा के सभी दोष रहते हैं । 

( २ ) कीमतों के परिवर्तनों की कोई सीमा नहीं-इस प्रणाली कें 

अ्रन्तगंत कीमतों के परिवरतेनों की कोई सीमा नहीं होती है। पत्र-मुद्रा में निहित मूल्य 
कुछ भी नहीं होता, इसलिए उनके मूल्य पतन की भी कोई अन्तिम सींमा नहीं होती 
है । धातु मुद्रा की कीमत तो सिक्‍्क्रे की निहित कीमत से न्‍्बैचे नहीं जा सकती है, 
परन्तु पत्र मुद्रा की कीमत की ऐसी कोई सीमा नहीं होती है। इसी कारण कीमतें 
किसी भी सीमा तक ऊपर जा सकती हैं । मं 

( ३ ) विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचन---देश की आन्तरिक कीमतों 
की भाँति विदेशी विनिमय दरों के परिवतंनों की भी कोई सीमा नहीं होती है। पत्र- 
मुद्रा-मान में विनिमय दरों में अपरिमित उच्चावचन हो सकते हैं | इससे विदेशी 
. व्यापार में अनेक अड़चनें पंदा होती हैं । सन्‌ १६३१ के परचात्‌ इस मान के स्वव्यापी 
उपयोग के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी ऋणों की मात्रा में बहुत कमी 
झा गई थी। 

(४ ) एक देश की आथिक दशा का दूसरे देश पर प्रभाव--जिस 
प्रकार स्वरणंमान के अन्तर्गत एक देश की गश्राथिक परिस्थितियों के परिवतंनों का 
प्रभाव सभी समान देशों पर पड़ता है, इसी प्रकार यदि सभी देशों में पत्र-मुद्रा- 
मान का चलन है तो एक देश के आर्थिक सड्ूटों का प्रभाव दूसरों पर श्रवश्य पड़ेगा । 
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परन्तु ऐसा तभी होगा जबकि व्यापार स्वतन्त्र है। अनुभव यह है कि पत्र-मुद्रा-मान 
का युग विदेशी व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्धों का भी युग होता है । 

श्रत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुर्नानरर्माण और विकास बेड: को 
स्थापता ने संसार-में पत्न-पुद्रा-मान की कठिनाइयों को एक बड़े अंश तक दूर कर 
दिया है। प्रत्येक देश के चलन का मूल्य सोने में घोषित किया जाता है और विनिमय 
दरों की स्थिरता के लिए मुद्रा-कोप की कुछ विशेष व्यवस्थायें हैं । यद्यपि मुद्रा कोष 
सोने को मुद्रा का आधार बनाने पर विशेष बल नहीं देता है, परल्तु विदेशी मुद्रात्रों 
को बेचकर तथा उधार देकर यह कोष विनिमय दरों में स्थिरता लाता है और अन्त- 
रष्ट्रीय श्राथिक तथा मौद्रिक सहयोग के लिये अनुकूल दशायें उत्पन्न करता है । अन्त- 
रॉष्ट्रीय बेड का कार्य विदेशी पू'जी के आवागमन में सहायता करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
ऋश्णों को प्रोत्साहित करके उनकी मात्राश्रों को बढ़ाना है । 

प्रादिष्च-मान 
(7490 5/शाते40) 

इस मान को कभी-कभी नियन्त्रित पत्र-चलन-मानव (७8860 747० 
(प्राध7०५ 80047) भी कहा जाता है। प्रामाणिक प्रादिष्ट मुद्रा को सरलता से 
पहिचाना जा सकता है। कैंट के अनुसार इसको तीन प्रमुख विशेषतायें होती है :-- 
(१) पदार्थे के रूप में इसका निहित मूल्य लगभग कुछ भी नहीं होता है (२) इसे 
किसी ऐसी वस्तु में नहीं बदला जा सकता है जिसका मूल्य प्रादिष्ट मुद्रा के अद्धित 
मूल्य के बराबर हो और (३) इसकी क्रय:ःशक्ति किसी भी वस्तु ,की क्रयःशक्ति के 
समान नहीं रखी जाती है ।* इस प्रकार प्रादिष्ट मुद्रा साधारणतया ऐसी पन्न,मुद्रा 
होती है जो स्वर्ण भ्रयवा अन्य किसो वस्तु में परिवर्ततशोल नहीं होती और जिसकी 
क्रय:शक्ति स्वर्ण भ्रथवा अन्य किसी वस्तु द्वारा निश्चित नहीं की जाती है, अतः यदि 
कोई मुद्रा स्वर्ण में तो परिवतंशील नहीं है, परन्तु यदि इसके मूल्य को स्वर्ण की 
निश्चित इकाई की समानता में देखा जाता है तो हम ऐसी मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा 
नहीं कहेंगे । प्रादिष्ठ मुद्रा का निर्माण दो प्रकार किया जा सकता है :--(१) ऐसी 
मुद्रा कभी-कभी तो सरकार द्वारा जानवृूझकर निकाली जातो है, (२) परन्तु कभी-कभी 
देश में बंक नोटों को प्रादिष्ट मुद्रा बना दिया जाता है । 
प्रादिष्ठ मान के गुण -- 

( १ ) सरकारी नीति का स्थाई आधार बनाने के लिए उपयुक्त-हाल 
के वर्षो सें बहुत से अर्थशास्त्रियों ने यह्‌ विद्वास प्रकट किया है कि प्रादिष्ट-सुद्रा-मान 
की सरकारी नीति का एक स्थायों श्राधार बनाना उपयुक्त होगा, यद्यपि साधारणतया 
भृतकाल में इसका उपयोग सड्भूटकालोन परिस्थितियों में हुआ है | कहा जाता है कि 
धातु मुद्रा की परिवर्ततशीलता केवल एक भ्रम ही है और इसी प्रकार यह भी मिथ्या है 
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कि धातु-कोष मुद्रा के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं। प्रनुभव बताता है कि ये दोनों 
बातें केवल साधारण परिस्थितियों में ही सम्भव होती हैं और ऐसी परिस्थितियों में 
किसी भी प्रकार की मुद्रा समुचित रूप में चालू रह सकती है। सद्धूटकाल में यह 
व्यवस्था हट जाती है और धातु-मुद्रा की परिवर्ततशीलता तथा उसका विश्वास बनाये 
रखने की विशेषतायें समाप्त हो जाती हैं। प्रादिष्ट मुद्रा में भी बिल्कुल ऐसा ही होता 
है । तो फिर उसी को प्रमारिक मुद्रा के रूप में क्यों न उपयोग किया जाय ! 

(२) साधनों का उचित उपयोग और देश का उचित आशिक 
विकास--किसी भी देश में मुद्रा की माँग व्यावसायिक कार्यों के परिमाण, औद्यो- 
गिक संगठन, यातायात तथा सम्बादवाहन के विकास, बेंकिंग प्रणाली के रूप तथा 
साख और साख के साधनों के विकास पर निर्भर होती है, परन्तु इनमें से किसी का 
धातु-कोष से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। रॉबटंसन का विचार है कि बहुत 
बार देश के भौतिक तथा मानव साधनों का पूर्ण उपयोग केवल इसी कारण नहीं हो 
सका है कि स्वर्ण-कोषों की कमी के कारण साख का समुचित विकास नहीं हो पाया 
था ।* इसलिए स्वचालित धातु-मान के स्थान पर एक नियन्त्रित प्रादिष्ट मान का 
उपयोग अ्रधिक उपयुक्त हो सकता है । स्वर्णमान के खेल के नियमों के स्थाव पर 
मानव नियन्त्रण का उपयोग अधिक लाभदायक सिद्ध होगा, क्योकि इससे आ्ौद्योगिक 
समाज की श्रावश्यकतायें भी भली-भाँति पूरी होंगी । 


(३ ) वित्तीय सुविधाओं को प्रोत्साहन एवं आथिक श्रनियमितताश्रों 
का उन्मूलन--एक नियन्त्रित प्रादिष्ठ-मानत वित्तीय-सुविधाशों को बढ़ाता है शोर 
ग्राथिक श्रनियमितता को दूर करता है । इसके ग्रन्तगंत मुद्रा का विस्तार तैथा सकुचन 
इस प्रकार आयोजित किया जा सकता है कि देश के सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो 
सके | साथ ही इसमें बदलती हुई श्राथिक दशाओ्रों के श्रनुसार शीघ्रतापुर्वंक फेर-बदल 
की जा सकती है। इस प्रणाली में लोच भी अधिक होती-है । 
प्रादिष्ट मान के दोष-- 


( १) विनिमय दरों में अस्थिरता और अच्तर्राष्ट्रीक व्यापार में 
कठिनाई--क्योकि इसमें मुद्रा की इकाई का किसी भी वस्तु के मूल्य से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता है, इसलिये विभिन्न देशों के बीच विनतियम-दरों के निर्धारण में कठिनाई 
होती है । बे स्थिर नहीं रह सकती है और उनके उच्चावचनों की कोई सीमा नहीं 
होती है । ऐसी दशा में उधार पर किये गये विदेशी व्यवसायों की मात्रा में भारी कमी 
ग्रा जायगी, जिससे अनन्‍्तर्राष्टीय वारिज्य में उलभन पेंदा हो जायगी । 

(२) प्रादिष्ट म॒द्रा की अत्यधिक निकासी का अधिक भय--इस 
ग्रत्यधिक निकासी से सारी आश्िक प्रणाली छिन्न-भिन्न हो सकती है और इस प्रकार 
यह मान स्वयं अपने उद्देश्य को ही समाप्त कर सकता है। धातुमान में अत्यधिक 
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निकासी के विरुद्ध कुछ न कुछ उपचार श्रवश्य किये जा सकते हैं, परन्तु प्रादिष्ट मुद्रा- 
मान प्रणाली में कोई व्यावहारिक रोक-थाम सम्भव नहीं होती है । 
पत्र-मुद्रा का संचालन कोन करे ? 
(ग्णञ० आता डन्ा९ ता6 एथ्कुश' टााशाटए ?) 
भूमिका-- 

पत्र-मुद्रा का निर्गमन कौन करे ?--आरम्भ से ही यह प्रइन विवादग्रस्त रहा 
है कि नोटों की निकासी सरकार द्वारा की जाय, अथवा बेंक द्वारा। साथ ही इस 
विषय में भी सभी का एक मत नहीं है कि यदि बैंकों को नोटों की निकासी का अधि- 
कार दियां जाता है तो यह अधिकार एक बैंक को मिलना चाहिए श्रथवा एक ही साथ 
बहुत सी बेंकों को । ऐसे अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं है जो इस बात के पक्ष में है कि 
नोट-निकासी का एकाधिकार सरकार के पास रहना चाहिए । इसके विपरीत बहुत से 
झाथिक पण्डित यह अधिकार बेंकों को देना चाहते हैं। वर्तमान-काल में यह वाद- 
विवाद समाप्त नहीं हुआ है, यद्यपि नोटों की निकासी पर सरकारी नियन्त्रण के 
सिद्धान्त को भ्रब॒ सभी ने स्वीकार कर लिया है । 
सरकार द्वारा नोट निगमन का कार्य-- 

सरकार द्वारा नोटों की निकासी के पक्म में अनेक तक रखे जाते हैं, जिनमें 
से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं :-- 

( १) जनता का विद्वास- सरकार द्वारा निकाली हुई पत्र-मुद्रा पर 
जनता का विश्वास सबसे अधिक रहता है, क्‍योंकि जब तक जनता का सरकार कें 
प्रति विश्वास बना रहेगा, इस मुद्रा पर अविश्वास का प्रइन नहीं उठेगा । इसके 
श्रतिरिक्त भले ही ऐसी पत्र-मुद्रा के पीछे धातु की कोई श्राड़ न हो, राष्ट्र की सारी 
सम्पत्ति और सरकार की सारी प्रतिष्ठा आड़ का काम करती है । 

( २ ) मुद्रा प्रणावली के प्रबन्ध की सरलता--राज्य को एक बहुत बड़े 
संगठन की सेवाएं प्राप्त होती हैं और वह समाज की मौद्विक मांगों का विशेषज्ञों 
द्वारा पता लगा सकता है । इसके अतिरिक्त उसके हाथ में नियम और कानुन बनाने 
की भारी शक्ति होती है, जिसके कारण वह मुद्रा और साख के उत्पादन की प्रत्येक 
अवस्था पर समुचित नियन्त्रण रख सकता है। इसी कारण आरावश्यकता पड़ने पर 
मुद्रा की मात्रा को घटाने बढ़ाने में श्रन्य सभी संस्थाओ्रों की अपेक्षा राज्य को भ्रधिक 
सुविधा तथा अभ्रधिक सामथ्यं प्राप्त होती है । 

( ३) लाभ का उपयोग सार्वजनिक हितों की उन्नति में--पत्र-मुद्रा 
की निकासी से लाभ अधिक होता है, परन्तु यह लाभ समस्त जनता के विश्वास के 
कारण उत्पन्न होता है, इसलिये यह आ्रावश्यक है कि इस लाभ का उपयोग भी जनता 
ग्रथवा समाज के हितों को उन्नत करने के लिये ही किया जाय। इस लाभ के 
सरकारी कोषागार में जाने से इसके सावंजनिक हितों की उन्नति में व्यय होने की 

सम्भावना अधिक रहती है । 
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(४ ) सरकारी हस्तक्षेप बैंक के पत्र-मद्रा निर्गमन में सदा हो 
रहा है--श्रनुभव बताता है कि उन देशों में भी जहाँ पत्र-मुद्रा की निकासी व्यक्तिगत 
बैंकों द्वारा की जाती है, मुद्रा-नीति के निर्माण में सरकार का हाथ प्रमुख रहता है । 
मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में अन्तिम निशंय सरकार द्वारा ही किया जाता है। फिर 
सरकार इस काम को स्वयं ही क्‍यों न करे । 

( ५ ) ऐतिहासिक महत्त्व--ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मुद्रा-निर्माण का 
कार्य राज्य द्वारा ही होता चला आया है । 

(६) अनुपयुक्त नीति के घातक परिणामों से रक्षां--अत्र-मरुद्रा के 
सम्बन्ध में अनुपयुक्त नीति अपनाने के परिणाम बहुधा इतने गम्भीर होते हैं कि इस 
कार्य को किसी ऐसी संस्था पर छोड़ देना घातक हो सकता है जो राष्ट्रीय हितों की 
अपेज्ञा अपने ही स्वार्थ पर अधिक ध्यान दे । 


बड्ध द्वारा नोट निर्गेमन का कार्ग---- 


इसके विपरीत व्यक्तिगत बेक अ्रथवा बेकों को यह अधिकार सौंपने के पश्च में 
भी बहुत से महत्त्वपूर्ण तक रखे जा सकते हैं :--- 


( १) चलन में दोष--सरकारी विभागों का व्यापार, उद्योग तथा 
व्यवसाय से कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रहता है। उनका झ्राथिक तथा वाणिज्य जगत 
से भी विशेष सम्बन्ध नहीं होता । इस कारण सरकार द्वास् चलाई गई मुद्रा-प्रणाली 
में लोच का अ्रभाव होता है, क्योंकि वह व्यावसायिक आवश्यकताओं पर आधारित 
नहीं होती है । इसके विपरीत बेकों का देश के व्यापार-वारिज्य और उद्योग से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, जिससे वे देश की मौद्रिक झ्रावश्यकताओों का सुगमता से 
पता लगा सकते हैं और तदलुसार मुद्रा-मात्रा में प्रसार या संकुचन करते रह सकते 
हैं । इससे चलन प्रणाली में लोच ग्रा जाती है । 

(२) बेंक द्वारा पत्र-मुद्रा के निर्गमेमन का सुव्यवस्थित कार्य-- 
सरकारी काम में ढील-ढाल रहती है और बहुधा विलम्ब भी होता है। किसी काम 
का निश्चित समय पर हो जाना क़ठिन होता है। मुद्रा की आवश्यकता ख़धिक होते 
हुए भी उसकी वृद्धि में कप्टदायक एवं हानिकारक बिलम्व होता है । किन्तु वेंक के 
विशेषज्ञ कमंचारी सदा जागरूक रहते हैं, क्योंकि तनिक सी भी त्रुटि उनके बेंक को 
सद्धूट में डाल सकती है। अतः वे सब काम समय पर निबदटाते हैं । 


( ३ ) स्वस्थ आशथिक विचारों पर आधारित मौद्रिक नीति--राज्य 
द्वारा पत्र-मुद्रा के संचालन में यह भी यह भय रहता है कि मौद्विक नीति स्वस्थ 
आाथिक विचारों के स्थान पर राजनंतिक तथा वित्तीय आ्रावश्यकताओ्रों से प्रभावित 
हो । प्रत्येक राजनतिक दल अपने मत-पक्ष को निभाने का प्रयत्त करता है और 
जनता तथा करदाताओ्रों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करारोपण के स्थान पर पत्र- 
मु ० च० अआ०, & 
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मुद्रा को निकासी द्वारा सरकारी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न 
करता है । इससे राजनेतिक भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीतः 
जब बैंक द्वारा नोटों का निर्गंम किया जाता है तो वह विशुद्ध श्राथिक विचारों सें 
प्रभावित होता है। यहाँ राजनैतिक दलबन्दी के लिये कोई स्थान नहीं है । 

(४ ) बेकिंग के नियमों का पालन--भूतकालीन अनुभव स्पष्ट रूप से 
यह बताता है कि अ्धिकाँश सरकारें अपनी पत्र-मुद्रा की परिवर्ततशीलता बनाये रखने 
में भी भ्रसमर्थ रहीं हैं। बजट की हानि को पूरा करने के लिए नोट छाप कर आय 
प्राप्त करने छी प्रवृत्ति अधिक व्यापक रही है और उसके कारण समाज की मुद्रा- 
प्रसार के भारी कष्ट उठाने पड़े हैं। इसके विपरीत एक बेक सदा नोटों का निर्यममन 
करते समय बेकिंग के नियमों का पालन करती है, जिससे चलनाधिक्य का भय नहीं 
रहता है । ह । 

( # ) सरकार द्वारा मुद्रा संचालन स्वतन्त्र उपक्रम के विरुद्ध है-- 
स्वतन्त्र उपक्रम में, राज्य द्वारा मुद्रा-संचालन की प्रथा स्वतन्त्र उपक्रम के विरुद्ध है । 
यह श्राशा करना भूल होगी कि एक अच्छा राजनीतिज्ञ श्रच्छा बैंकर भी होगा । 

( ६) लाभ का अधिकांश भाग सार्वजनिक हित में व्यय--जब बेंडू: 
पत्र मुद्रा की निकासी करती है, तो उसको होने वाले लाभ का अधिकाँश भाग 
सरकार करों द्वारा लेकर सरकारी खजाने में जमा कर लेती है, जहाँ से वह सा्े- 
जनिक कार्थो में व्यय होतां रहता है। अंशधारियों की जेब में तो थोड़ा ही लाभ॑ 
पहुँचने पाता है । 
निष्क्ष 

उपरोक्त सभी ब तो को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद नोढों की 
निकासी के लिए राज्य की श्रपेक्षा बेंक ही श्रधिक उपयुक्त संस्थाएं हैं। उनका 
व्यापारिक एवं व्यावसाधिक जग्त से सीचा और घनिष्ठ सम्बन्ध होता है भ्ौर उन्हें 
उठा तथा साख सम्बन्धी व्यावहारिक तथा विशेषज्ञ ज्ञान भी प्राप्त होता है। ये 
संस्थायें मुद्रा प्रणाली में श्रावश्यक लोच उत्पन्त कर सकती हैं। जहाँ तक जनता के 
विश्वास को प्रइन है, बेंक द्वारा निकाले हुए नोठों की प्रतिष्ठा सरकारी नोटों से कम 
नहीं होती है श्रोर यदि सरकार नोट-निकासी के लिए समुचित विधान बना दे तथा 
बेंक द्वारा निकाले हुए नोठों की परिवर्तनशीलता की गारन्टी ले ले तो फिर अ्रविश्वास 
का प्रइन भी नहों उठता है। चलन की निकासी से बेंकों को जो भारी लाभ होता है, 
उसका अधिकांश भाग सरकार करों के रूप में ले सकती है। इस प्रकार बैंक द्वारा 
पन्न-मुद्रा की निकासी की व्यवस्था श्रधिक उपयुक्त तथा मितव्ययी होगी । 

एक अथवा अ्रनेक बंकों द्वारा पत्र-मुद्रा-निर्ग 
(5086 ९०६४ [5॥९ ५७, 'भग्रा।ए॥९ १९०९ ॥556 9ए४0शा॥) 

इस निर्ंय के पश्चात्‌ कि नोटों की निकासी का कार्य बैंक द्वारा होना 

चाहिए, इस प्रइन का उठना स्वाभाविक ही है कि यह कार्य किसी एक बैंक द्वारा. 
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सम्पन्न किया जाय, अ्रथवा इसमें बहुत सी बैंक सामूहिक रूप में हिस्सा लें । दूसरे 
शब्दों में नोट निर्गमभ की एकाकी निर्गम प्रणाली ($78!० [5506 $99९४०) को 
अपनाया जाय अथवा बहुबाही निर्गंम प्रणाली (४०४७० ॥55प९ $५50८7) को । 
भूतकाल में भ्रधिकांश देशों में बहुत सी बेकों द्वारा नोटों की निकासी' का कार्य किया 
जाता था । 

उदाहरण के लिए, ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक काल में भारत में नोटों के 
निर्गंमन का कायं प्रेसीडेन्सी बेकों द्वारा किया जांता था । इस व्यवस्था में निम्न दोषों 
का अनुभव किया गया था :--- 


(१) पत्र-मुद्रा में विभिन्नता--अलग-ग्रलग बैकों के नोटों का रूप आदि 
अलग-अलग होता था, जिससे खरे-खोटे की पहचान में कठिनाई पड़ती थी । 

(२ ) बेकों में प्रतियोगिता--नोठ निकालने वाले बेंकों में इस बात की 
प्रतियोगिता रहती थी कि जनता किस बैंक के नोटों की अधिक -मांग करती है । यह 
प्रतियोगिता जनता के हितों को हानि पहुँचाती थी । 

( ३ ) पत्र-सुद्रा चलन कोष में मितव्यगिता का अभाव था, क्योंकि 
प्रत्येक बेक को अपने पास कुछ न कुछ सुरक्षित कोष नोटों की परिवतेतशीलता के 
लिए रखना पड़ता था । 

(४ ) नीतियों में भिन्नता भी एक स्वाभाविक दोष था, क्योंकि नोट 
निकालने वाले बेंक अ्लग-श्रलग ढद्भ से काम करते थे । 

परन्तु श्राधुनिक प्रवृत्ति एकाकी निर्गंभ प्रणाली की श्रोर विशेष रूप से है । 
इस प्रणाली के अनेक लाभ हैं :--- 


( १) धातु-निधि का मितव्ययी एवं लाभपूर्ण उपयोग--इस प्रणाली 
में देश के धातु कोष को एक ही बेक में एकत्रित कर दिया ज़ाता है, जिसके कारण 
उनका अधिक सप्रभाविक, मितव्ययी तथा लाभपूर्णा उपयोग हो सकता है। 

(२) पत्र-मुद्रा में एकरूपता--अलग-अ्रलग बैंकों द्वारा निकाले हुए नोट 
भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं । प्रत्येक बेंक की साख में भी अन्तर होता है, इसलिए 
जनता के लिए अ्रच्छी और बुरी मुद्रा में भेद करना कठिन हो जाता है। वैसे भी 
ऐसी व्यवस्था में रंफट और उलभन का भय रहता है । 

( ३ ) मुद्रा प्रणाली के नियन्त्रण में सुधिधा--एकाकी प्रणाली ने सर- 
कार का नियन्त्रण भी अधिक सप्रभाविक तथा व्यापक हो सकता है । 


(४ ) प्रतियोगिता का भ्रभाव--इस प्रणाली में बैंकों की पारस्परिक 
प्रतियोगिता का प्रइन ही नहीं उठता है । 

( ४ ) जनता का अधिक विश्वास--जब नोटों की निकासी का एका- 
घिकार एक ही बेंक के पास होता है और सरकार इन नोटों की गारन्दी देती है तो 
नोटों के प्रति विश्वास बहुत अधिक रहता है । 
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निष्कष--- 

इस प्रकार यही भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि नोट निकासी का एका- 
घिकार एक ही बैंक के पास रहे, परन्तु यह बेक कौन सी होनी चाहिए । निस्संदेह 
अन्य बेंकों की श्रपेक्षा देश की केन्द्रीय बेंक इस कार्य के लिए भ्रधिक उपयुक्त होती है । 
इज्धलेंड, भारत, फ्रान्‍्स, जमंनी, श्रादि देशों में तोट की निकासी का एकाधिकार 
केन्द्रीय बैंक के ही पास है। अ्रमरीका तथा जापान में उपरोक्त देशों की भाँति केन्द्रीय 
बंक तो नहीं हैं, परन्तु वहाँ पर भी एकाको प्रणाली का ही एक दूसरा रूप 
प्रचलित है । | ह 

नोट निर्गेमन के सिद्धान्त 
(?शाशएॉ९६ 0 'रि०/९-६५७6) 

नोटों की निकासी के सम्बन्ध में दो विपरीत विचारधाराए है और दोनों ही 
के समर्थक अपने-अपने सिद्धान्तों को सही बताते हैं। इन सिद्धान्तों को चलन सिद्धान्त 
((प्राउशाठए एञ्रालं0० तथा बेंकिंग अथवा अ्रधिकोषण सिद्धान्त (847रधा8 
शाएणं0७) के नाम से पुकारा जाता है। दोनों सिद्धान्तों में आधारभूत भिन्नता है, 
इसलिए दोनों को ठीक-ठीक समझ लेना आवश्यक है । दोनों की व्याख्या नीचे दी 
जाती है ४+--- 
0) चलन सिद्धान्त या सुरक्षा सिद्धान्त-- 

यह सिद्धान्त इस सान्‍्यता पर आधारित है कि कागजी नोटों की निकासी का 
उद्द इय फेबल यही होता है कि बहुमूल्य धातुओं के सिक्‍कों के सस्ते स्थानापन्न 
(870807|68) निकाले जायें, जिससे मुद्रा के हस्तान्तरण में सुविधा हो और प्रचलन 
के कारण धातु नष्ट न होने पाये । इस कारण नोटों को बहुसुल्य धातुश्नों सें पुण रूप 
में परिवर्ततशील होना चाहिए और मसुद्रा-नियन्त्रक को उनके पीछे १०० प्रतिशत 
सोने-चांदी को श्राड़ रखनी चाहिए । इस सिद्धान्त के अनुसार देश की पत्र-मुद्धा की 
मात्रा देश में स्थित स्वर्ण अथवा अन्य बहुमूल्य धातुओं के कोषों पर निर्भर रहती 
है । यदि देश में बहुमूल्य धातु का आयात होता है तो धातु कोष की वृद्धि के अनुपात 
में पत्र-मुद्रा स्वयं ही बढ़ जायगी । ठोक इसी प्रकार बहुमूल्य धातु के निर्यात के अनु- 
पात में पत्र-मुद्रा की मात्रा घट जायगी । जन-विश्वास को बनाये रखने के लिए यह 
आवश्यक है कि स्वर्ण अथवा अन्य किसी बहुमूल्य धातु के कोष पर ही पत्र-मुद्रा की 
निकासी हो । यदि ऐसा किया जाता है तो पत्र-मुद्रा पर जनता को पूरा विश्वास 
होगा और इस मुद्रा के भ्रति निर्गंम (0ए+-ं5४४८) की सम्भावना नहीं रहेगी। इस 
प्रकार इस सिद्धान्त के श्रन्तगंत प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का प्रचलन रहना चाहिए, जो 
सबसे अधिक विश्वसनीय पत्र-मुद्रा होती है । 
चलन सिद्धान्त के गुश-दोष-- 

चलन सिद्धान्त के अनुसार पत्र-मुद्रा का निर्गममन करने से निम्त लाभ 
होते हैं :--- 
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( १ ) सुरक्षा--मुद्रा-चलन पूर्रातया सुरक्षित रहता है, क्‍योंकि नोटों के 
पीछे १००% बहुमूल्य धातु की श्राड होती है । 

( २ ) जनता का विश्वास--नोट सदा धातु में परिवर्तनशील होते हैं 
इसलिए इस प्रणाली पर जनता का विश्वास रहता है । 

चलन सिद्धान्त के दोष निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) साख की उपयोगिता की उपेक्षा--इसमें तो संदेह नहीं है कि 
इस सिद्धान्त ने सुरक्षा को अधिक महत्त्व दिया है, परन्तु इसमें साख की उपयोगिता 
तंथा उसकी ग्रावश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है । केवल सुरक्षा होने, से ही 
काम नहीं चल सकता । 

( २ ) मुद्रा प्रणाली में लोच--का होना भी आवश्यक है, ताकि आव- 
इयकता पड़ने पर चलन की मात्रा का बढ़ाना और घटाना सम्भव हो सके । लोच के 
बिना व्यापार और उद्योग के विकास में भारी बाधा पड़ जायगीे । 

( ३ ) अमितव्ययिता--इसके ग्रतिरिक्त इस पद्धति में अधिक मात्रा में 
सोना और चांदी सुरक्षित निधि के रूप में बेकार पड़ा रहता है। इस प्रकार ऐसी 
प्रशाली मितव्ययी नहीं होगी । 
बेकिंग सिद्धान्त-- 

यह सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि मुद्रा हारा विनिमय माध्यम का 
कार्य सफलतापुर्वक सम्पन्न करने के लिए यह श्रावहयक है कि सुद्रा प्रणाली में लोच 
हो । इस सिद्धान्त के अ्रनुसार प्रचलित नोटों की कीमत कां केवल एक भाग ही सोने 
श्रथवा चाँदी के रूप सें सुरक्षित कोषों में रहना चाहिए । सौ प्रतिशत कीमत का इस 
प्रकार रखना आवश्यक नहीं है। बेकों को पत्र-मुद्रा की निकासी के सम्बन्ध में स्वत- 
नत्रता रहनी चाहिए, क्योंकि यदि वे आवश्यकता से श्रधिक जोट निकालती हैं तो 
फालतू नोट नकदी में बदलवाने के लिए बेंक के पास लौट आयेंगे और यदि वास्तविक 
आवश्यकता के अनुसार ही नोटों की निकासी होती है तो श्रति-निर्ममन का भी भय 
नहीं रहेगा और नोटों की परिवर्तनशीलता भी बनी रहेगी । परिवर्तनशीलता के लिए 
१०० प्रतिशत धातु-तिधि की ग्रावश्यकता नहीं है, क्योकि अपने ग्रनुभव द्वारा बेक को 
यह ज्ञात होता है कि एक निश्चित काल में कुल नोटों का केवल एक निश्चित भाग 
ही सोने अथवा चाँदी में बदलने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि केवल इस भाग 
के लिए धातु-कोष की समुचित व्यवस्था की जाती है तो जनता के विश्वास के हूठ 
जाने अथवा नोटों के बदले में धातु न दे सकने का भय नहीं रहता है । 
बेंकिड्धा सिद्धान्त के गुण-दोष-- 

बेकिंग सिद्धान्त के अनुसार पत्र-मुद्रा की निकासी होने पर निम्न लाभ हैं:--- 

(१ ) मद्रा प्रणाली में लोच--इस प्रकार इस सिद्धान्त पर आधारित 
मुद्रा-प्रणाली का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण लोच होता है। औद्योगिक तथा व्यावस्तायिक 
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आ्रावश्यकताओं के अनुसार चलन की मात्रा को बढ़ाना और घटाना सदा ही सम्भव 
होता है । 

(२ ) सोने व चाँदी के उपयोंग में बचत--इसमें श्रतिरिक्त सोने और 
चाँदी के उपयोग में भी बचत होती है । 

बैंकिंग सिद्धान्त में निम्न दो दोष भी हैं :-- 

( १ ) सुरक्षा की कमी--ऐसी मुद्रा-प्रणाली में सुरक्षा कम रहती है, 
क्योंकि नोटों की निकासी के पीछे शत-प्रतिशत धातु नही रखी जाती है । 

(२) जनता का कमर विश्वास--<उक्त कारणों से इसमें जनता का विश्वास 
भी प्रायः कम रहता है । 
दोनों में से कौन सी प्रणाली श्रच्छी है ? 

आधुनिक युग में यह निर्णय करता कठिन नहीं है कि व्यापारिक दृष्टिकोण 
से दोनों में से कौनसी प्रणाली अ्रधिक उपयुक्त है । चलन-सिद्धान्त के श्राधार पर मुद्रा 
प्रणाली का निर्माण करना तो श्राज के संसार में सम्भव ही नहीं है। क्योकि स्वर्ण 
कोपों की कमी तथा सोने के विभिन्न देशो के बीच अ्रसमान वितरण के कारण अधि- 
काश देशों में नोटों को १०० प्रतिश्मत सोने की श्राड़ प्रदान नहीं की जा सकती है। 
चाँदी की इतनी आड़ भी लगभग असम्भव ही है । इस कारण बेकिंग सिद्धाग्त के 
श्राधार पर ही मुद्रा-प्रणाली, का निर्माण किया जाता है। ऐसी प्रणाली में घातु-निधि 
तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करके सुरक्षा का गुण भी प्राप्त किया जा सकता है । 
एक आादझ मुद्रा प्रणाली वही होगी जिसमें सुरक्षा तथा लोच के दोनों गुणों का समा- 
वेश हो और जो इसके सांथ हो साथ व्यावहारिक भी हो । समुचित नियन्त्रण द्वारा 
वेकिंग सिद्धान्त मे ये सभी गुरा प्राप्त किये जा सकते हैं और इसी कारण वतंमान 
संसार में इसका चलन है। 

नोट निर्गंम की पर्डातयाँ 
(7#6 ९४005 एण ]२०(९ 556) 

नोट निर्गम के सिद्धान्तों का श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ नोटों की निकासी की 
विभिन्न रीतियों का अ्रध्ययन भी आवश्यक है । नोट की निकासी की सात रीतियाँ 
महत्त्वपूर्ण हैं :--(१) निश्चित विश्वासश्रित निगम प्रणाली, (२) अधिकतम्‌ 
विश्वासाश्चित निर्गंम प्रणाली, (३) अ्रनुपातिक निधि पद्धति, (४) साधारण निधि 
प्रणाली, (५) झ्रांशिक निधि पद्धति, (६) न्यूनतम्‌ निधि पद्धति और (७) कोषागार- 
विपत्र निधि प्रणाली । 

_(१)-निश्चित विश्वासाश्षित निर्गम्त प्रणाली (77% एप0एलंब्ाए ६४-शा।)-- 

इस प्रणाली सें मुद्रा नियन्त्रक को यह श्रधिकार दिया जाता है कि वहु एक 
निद्िचत मात्रा तक, बिना किसी प्रकार की धातुनिधि के, नोटों की निकासी कर ले, 
परन्तु इस निद्चितत मात्रा के ऊपर प्रत्येक कागजी नोट के पोछे १०० प्रतिशत धात- 
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पीछे सरकारी प्रतिभरूतियों की आड़ होती है और ऐसे निर्गम को विश्वासाश्रित निर्गम 
(]तप्रशंक्षाए 4557०) कहा जाता है । इस प्रणाली का प्रमुख उद्दंश्य पत्र-मुद्रा की 
धातु में परिवर्तंतशीलता बनाये रखना होता है । 

इज्धलण्ड में यह प्रणाली बहुत लम्बे काल तक चालू रही है। सन्‌ १८४४ के 
बैक चार्टर एक्ट के अनुसार बेक ऑफ इज्ुलैण्ड को १४० लाख पौण्ड की कीमत के 
नोटों को विद्वासाश्चित निर्गंम का अधिकार दिया गया था, परन्तु स्वर्ण-कोषों की 
कमी और मुद्रा-विस्तार की आवश्यकता के कारण ऐसे निगम की मात्र सन्‌ १६२८ 
में बढ़ा कर २६ करोड़ पौण्ड कर दी गई थी । सन्‌ १९३६ में यह सीजचा ३०० 
करोड़ पौण्ड कर दी गई थी । सन्‌ १९४६ में यह १४५ करोड़ पौण्ड थी, 
परन्तु जनवरी सन्‌ १६९५० में यह केवल १३० करोड़ पौण्ड रह गई थी। 
इद्धलेंड के अतिरिक्त जापान तथा नाँखे ने भी कुछ संशोधनों के साथ इसी प्रणाली 
को अपनाया था । सन्‌ १८६१ और सन्‌ १६२० के बीच भारत" में भी यही प्रणाली 
चालू थी । 
गर।--- 

( १ ) सुरक्षा--इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इसमें पत्र-मुद्रा के 
बदले में सोना मिलना निश्चित होता है | कुछ मूल्य के नोट ऐसे अवश्य होंगे जिनके 
पीछे स्वर्णनिधि नहीं रहेगी, परन्तु क्योकि सभी नोट सोने में बदलने के लिए प्रस्तुत 
नहीं किये जाते हैं, इसलिए नोटों की स्वर्ण में परिव्तंनशीलता सदा बनी रहती है । 

( २) अति निर्गमन का भय नहीं--इस प्रणाली में अति-निर्गेमन का 
भय नहीं रहता है, क्योंकि नोटों की प्रत्येक अगली निकासी के लिए समान कीमत 
का सोना कोष में रखा जाता है । 

( ३ ) जनता का विश्वास--जनता का विश्वास भी इस प्रकार की पत्र- 
मुद्रा-प्रणाली के प्रति श्रधिक होता है । 
दोष-- है 

( १ ) लोच का ग्रभाव--इस प्रणाली का प्रमुख दोष लोच का श्रभाव 
है । यदि राष्ट्रीय संकट के काल में अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है तो उसे प्राप्र 
करने के दो ही उपाय हो सकते हैं :--या तो विदेशों से सोना मंगाया जाय, जो लग- 
भग असम्भव होता है या प्रणाली के नियमों को तोड़ा जाय, जो प्रणाली के प्रति 
भ्रविश्वास उत्पन्न कर देगा । इज्भलेंड में इस प्रणाली का इतिहास यह स्पष्ट कर देता 
है कि उस देश को समय-समय पर विवश्वासाश्रित निर्गंम की मात्रा में परिव्तेन करने 
पड़े हैं और अनेक बार इससे सम्बन्धित नियमों को तोड़ना पड़ा है। सोना खरीदने 
में मुद्रा-नियन्त्रक को इस कारण भी कठिनाई होती है कि चलन की मग बढ़ने पर 
सोने की कीमत भी बढ़ जाती है । 

( २ ) व्ययपूर्या-- यह प्रणाली व्ययपूर्णा भी है और केवल उन्हीं देशों में 
सफल हो सकती है जहाँ सोना अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं तथा जहाँ साख-मुद्रा का 
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इतना अधिक प्रचार हो चुका हो कि उसके उपयोग के कारण चलन की माँग में 
समय-समय पर अधिक परिवतंन नहीं होता हो । इद्धलैंड में इसकी सफलता का मुख्य 
कारण यही रहा है। भारत में चलन की माँग में समय-समय पर इतने अधिक 
परिवर्तन होते रहते हैं कि सन्‌ १६२० के पश्चात्‌ इसके श्रपनाने का प्रइन ही नहीं 


उठा है । 
(२) भ्रधिकतम्‌ विश्वासाध्रित निर्गेम प्रणाली (ए॥० मरण्व शिक्रंगरणा 


संतालंत्राए $ए४शा॥)--- 

“इस प्रणालीं के अ्रन्तगंत विधान द्वारा पन्न मुद्रा की एक श्रधिकतम मात्रा 
निश्चित कर दी जाती है। इस निर्धारित सीमा तक मुद्रा-नियन्त्रक बिना किसी 
प्रकार के धातु-कोष के ही नोटों को निकासी कर सकता है, परन्तु निश्चित भ्रधिकतम्‌ 
सीमा के ऊपर मुद्रा-नियन्त्रक को नोट निकालने का श्रधिकार नहीं होता है, चाहे 
उसके लिए १०० प्रतिशत स्वर्ण-कोषों की ही व्यवस्था क्‍यों न हों । कितना सोना 
चलन की आड़ में रखा जाय, इसका निर्णय सुद्रा-नियन्त्रक स्वयं करता है। इस 
प्रणाली में विश्वासाश्रित निर्गमन को श्रधिकतम्‌ सीमा निद्चिचतत करने में सावधानी 
बर्तों जाती है। देश की वारिज्यिक तथा व्यावसायिक आवश्यकताओं का ठीक-हीक 
अनुमान लगाकर देश में चलन की माँग निद्िवतत की जाती है। विश्वासाश्रित 
« निर्गमन की मात्रा साधारणंतया इतनी रखी जाती है कि देश की चलन सम्बन्धी 

पाधारण भावश्यकताए' बिना किसी कठिनाई के पूरी होती रहें । इन आ्रावश्यकताञओं 
में परिवर्तन होने की दक्षा में समय-समय पर निर्चित भ्रधिकतम्‌ विश्वासाश्रित निर्मम 
की मात्रा में भी परिवर्तत कर दिये जाते हैं । 

सन्‌ १६२८ तक फ्रान्स में यह प्रणाली प्रचलित थी। इज्भलेंड में भी मैक- 
मिलन समिति ने इसी के ग्रहण करने की सिफारिश की थी। फ्रान्स में जब कभी भी 
पत्र-मुद्रा की मात्रा अधिकतम्‌ सीमा के निकट पहुँचती थी तो सरकार मुद्रा-प्रणाली में 
लोच बनाये रखने के लिए सीमा को थआ्रागे बढ़ा देती थी । समय-समय पर सरकार 
बैंक श्रॉफ फ्रान्स की साख नीति की जाँच करती रहती थी और उसे आ्रावश्यक चेता- 
वनी भी देती रहती थी, परन्तु सन्‌ १६२७ में फ्रान्स ने इसे छोड़ दिया था । 


पुरा- 

( १ ) स्वर्ण को कोषों में बेकार नहीं रखा जाता--इस प्रणालो का 
सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें स्वर्ण को श्रमावश्यक रूप में कोषागारों में बन्द करके 
रखने को प्रावश्यकता नहीं पड़ती है ॥ स्वर्ण-निधि की मात्रा का निर्णय बेंक की 
स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है । 

( २ ) मुद्रा प्रणाली में लोच--दूसरा गुणा यह है कि सरकार सोच-समझ 
कर देश की व्यापारिक तथा वारिज्यिक आवश्यकताओं के अनुसार पत्र-चलन की 
निकासी निश्चित करती हैं। इससे मुद्रा-अणाली में श्रावश्यक लोच बनी रहती है और 
आवश्यकता से अ्रधिक निकासी का भय नहीं रहता है । 
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दोष-- 

( १ ) सरकार द्वारा दुरुपयोग की सम्भावना- यह प्रणाली भी दोषों 
से विमुक्त नहीं है। सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। केवल आय प्राप्त करने 
के लिए निश्चित अधिकतम सीमा का विस्तार किया जा सकता है जिसके कारण 
चलन की मात्रा व्यापार और व्यवसाय की आ्रावश्यकता से भ्रधिक हो जाती है और 
अति-निर्गंम के सभी परिणाम दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इस प्रणाली में मुद्रा-प्रसार 
के विरुद्ध किसी प्रकार की रोक नहीं है । क्‍ 

( २ ) लोच का अ्रभाव-- यदि सरकार नोट निकासी की अधिकतम्‌ सीमा 
में परिवर्तत न करे, तो यह पद्धति देश में बढ़ते हुये व्यापार की माँग को प्रा नहीं 
कर सकती है । इस दृष्टि से यह पद्धति कम लोचदार कही जा सकती है । 

(३ ) रूढ़िवादी प्रणाली--यह प्रणाली नोट निर्गमन के बेकिंग सिद्धान्त 
की अपेक्षा चलन सिद्धान्त पर जोर देती है । यही कारण है कि इसे एक रूढ़िवादी 
प्रणाली माना जाता है । 


३) अनुपातिक निधि प्रणालो (7॥6 ?फुणांणातर ॥१९८5श५४९ 59४शा।-- 
इस पद्धपि में नोटों को सम्पूर्ण निकासी के पीछे धातु की श्राड़ रखी जातो है, 
परन्तु यह श्राड़ १०० प्रतिशत नहीं होती है, बल्कि नियम द्वारा १०० प्रतिशत से 
कम रखी जाती है, जैसे ३०९ श्रथवा ४०९, । सभी पत्नःमुद्रा के पीछे आड़ रहती है 
और विश्वासाश्रित निर्गंम नहीं होता है । पत्र-मुद्रा के जिस भाग के पीछे स्वर्ण निधि 
नहीं होती है उसकी शआराड़ में प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं । इस प्रकार पन्न-मुद्रा निर्गंस 
का एक निदिचत प्रतिशत ही धातु-निधि के रूप में रखा जाता है । 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ यह पद्धति श्रधिक लोकप्रिय हुई थी। सन्‌ १६२८ 
में फ्रान्स ने निश्चित श्रधिकतम्‌ विद्वासाश्रित प्रणाली को _त्याग कर इसी पद्धति को 
अपनाया था। संयुक्त राज्य अमरीका के फैडरल रिजवं सिस्टम ने भी इसी पद्धति को 
अपनाया है | हिल्टन-यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन्‌ १६२७ में भारत 
सरकार ने भी इसे ग्रहण किया था और सन्‌ १६९३४ के रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया 
एक्ट में इसे स्थान दिया थां । 
“0 
( १ ) म॒द्रा प्रशाली में लोच--इस प्रणाली का एक मात्र ग्रुण इसकी 
लोच है । यदि पत्र-मुद्रा के पीझे २५% स्वर्ण-निधि रखी जाती है तो खजाने में एक 
सोने के सिक्‍के के श्राते ही चार कागज के नोट निकाले जा सकते है । इसके अतिरिक्त 
ग्रावश्यकता पड़ने पर स्वर्ण-निधि का प्रतिशत घटाकर पत्र-चलन का आवश्यक विस्तार 
भी किया जा सकता है। 
( २ ) परिवर्तनशी लता---यदि सरकार सोच-समभ कर काम करती है तो 
नोटों की स्वर्ण में परिवर्ततशीलता बराबर बनी रहती है । 


हे 


१८ |] 


दोष- 

इस पद्धति के अनेक दोष हैं :--- 

( १ ) मुद्रा-संकुचन में कठिनाई--इसमें मुद्रा का विस्तार करना तो सरल 
होता है, परन्तु मुद्दा-संकुचन में कठिनाई होती है। सुरक्षित निधि से सोने का एक 
सिक्का निकालने पर तीन-चार नोटों को रद्द करन] पड़ता है, जबकि अन्य प्रणालियों 
में ऐसी दशा में केवल एक नोट को रद कर देने से काम चल जाता है । 


( २ ) सोना कोष में बेकार पड़ा रहता है--इस प्रणाली में भी सोना 
बेकार ही सुरक्षित कोषों में बन्द पड़ा रहता है । 

(३) नोटों की परिवर्तनशीलता केवल सैद्धान्तिक--इस प्रणाली में 
नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखना कठिन होता है। इस सम्बन्ध में व्याव- 
हारिक कठिनाई यह है कि एक नोट के भुनाने में एक सोने का सिक्का दिया जाता 
है, परन्तु एक सिक्के के निकल जाने के कारण सोने की मात्रा कानून अनुपात से कम 
रह जाती है, इसलिए विना अनुपात सम्बन्धी कानूनी को भज् किये नोटों के बदले में 
सोना दे देना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार इस पद्धति में नोटों की परिवत॑न- 
शीलता सेद्धान्तिक ही रहती है। 


_(४) ख्धारण निधि प्रसालों (50७ 0०! 89#शा)-- 
इस पद्धति में नोटों की कीमत के बराबर सोना और चांदी धातु-निधि के रूप 
में रखना आवश्यक होता है । सम्पूर्ण पत्र-मुद्रा के पीछे १०० प्रतिशत धातु-निधि 
होती है और इस प्रकार प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का ही चलन होता है। 


गुण-दोष-- 
विश्वास के हृष्टिकोण से तो यह प्रणाली सबसे उत्तम है, परन्तु इसमें मित- 


व्ययिता तथा लोच का अभाव होता है श्रौर इसे चलाने के लिए विश्ञाल स्वर्ण कोषों 
की आवश्यकता पड़ती है । 


“- (१) झ्ांशिक अनुपात निधि प्रणाली (एश८्शा(४४० 395शा॥)--- 

यह प्रणाली अनुपातिक निधि पद्धति का ही एक सुधरा हुआ रूप है। इसमें 
भी कुल पत्र-मुद्रा का एक निश्चित भाग ही सोने और चाँदी के रूप में रखा जाता 
है, परन्तु निधि का एक भाग विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्राओं, विनिमय बिलों अथवा 
अन्य अल्पकालीन विनियोगों के रूप में रखा जा सकता है। पुराने निधान के श्रनुसार 
भारत सरकार को पत्र मुद्रा का ४० % निधि के रूप में रखना आवश्यक होता था, 
परन्तु इस निधि का ६०% विदेशी विनिमय तथा अल्पकालीन विदेशी विनियोगों में 
रखा जा सकता था । 
गुरा-दोष-- 

इस श्रणाली का मुख्य गुण यह है कि सोने श्ौर चांदी के उपयोग में बचत 
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होती है श्रौर साथ ही साथ मुद्रा-प्रणाली में लोच बनी रहती है। परन्तु विदेशी 
विनिमय का जमा करना, विदेशों में कोषों का रखना तथा विनियोग करना भी भय 


से विमुक्त नहीं है। वैसे भी यह प्रणाली स्वर्ण-विनिमय-मान का ही पत्र-मुद्रा स्वरूप 
है और उसके सभी दोष इसमें भी पाये जाते हैं । है 


(६) न्यूनतम निधि वाली अनुपातिक प्ररपाली (?70क्ुणाांग्राश 5ए50ा। जाती 
8 जिगां्रागा ९४९४९ --- 


इस पद्धति में कानून द्वारा धातु-निधि को एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी 
जाती है । मुद्रा नियन्त्रक का कत्तःव्य केवल इतना होता है कि वह निद्ित , कीमत 
की धातु-निधि को अपने पास बनाये रखे । इसके पश्चात्‌ पत्र-चलन की निकासी की 
मात्रा पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होती है। कम से कम निधि रख कर बेंक 
कितनी भी मात्रा में नोट छाप सकती हैं । 


उदाहरण के लिये, भारत में सन्‌ १६५६ से पहले रिजव॑' बेंक के नोट प्रकाशन 
विभाग में नोटों की कुल मात्रा का मक से कम ४०% भाग धातु कोष और ६०% 
अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रहता था । धातु कोष' में सोने के सिक्‍क्रे, सोना तथा 
स्टलिज्भ साख पत्र सम्मिलित किये जाते थे तथा सोने की मात्रा किसी भी समय ४० 
करोड़ रुपया ( दर २१ रु० ३ आा० १० पाई प्रति तोला ) से कम नहीं होने दी 
जाती थी । 
गुण-दोष-- 

इस प्रणाली में लोच, मितव्ययिता तथा परिवर्तंनशीलता के गुण है, परन्तु यह 
प्रणाली केवल अभिवृद्धि (7059०१9) के काल में ही सफल होती है, जबकि व्याव- 
साथिक वर्ग को मुद्रा की आवश्यकता अ्रधिक होती है । संकट-काल में उपरोक्त उद्द श्यों 
की पूति नहीं होने पाती है । जब निधि की मात्रा नोटों के ब्दले में सोना देने के 
कारण घट कर न्यूनतम मात्रा के बराबर रह जाती है तो केन्द्रीय बेक नोटों की परि- 
वरतंतशीलता स्थगित कर देती है। न्यूनतम सीमा के बढ़ाये जाने के भय के कारण 
भी बहुधा केन्द्रीय बेंक न्यूनतम्‌ कीमत से अधिक कीमत का सोना बेकार ही अपने पास 
रखती है । 
(७) कोघागार-विपन्न निधि प्रणाली (प॥० छजा65$ 0ल्‍क०0४६ $ए5(शा)--- 

इस पद्धति में बेंक को पत्र-मुद्रा के लिए धातु निधि नहीं रखनी पड़ती है। 
पत्र-मुद्रा का निर्गंम कोषागार विपत्रों (7८४६घा५ 85) के श्राधार पर हो सकता 
है । यह विपत्र सरकार के अल्पकालीन प्रतिज्ञा-पत्र (. 0. ए$.) होते हैं। सरकार 
द्वारा कोषागार विपत्र बंक को दे दिये जाते हैं, जो उन्हें प्रतिभूति मान कर उनकी 
कीमत की पत्र-मुद्रा की निकासी कर देती है। वसे तो इन कोषागार विपत्रों पर 
सरकार को ब्याज मिलती है, परन्तु उद श्य आय कमाना न होकर पत्र-मुद्रा की 
सुव्यवस्था करना होता है । 
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गुण-दोष-- 
इस प्रणाली में अति-निर्गममन का भय कम रहता है, क्‍योंकि बैंक सरकारी 
प्रतिभूतियों को खरीदे बिना पत्र-चलन में वृद्धि नहीं कर सकती है। यदि बैंक अधिक 
नोट निकालना चाहती है तो उसे अधिक प्रतिभूतियाँ खरीदनी पड़ेगी, जिससे उनकी 
कीमत बढ़ जायगी और बेक को लाभ के स्थान पर हानि होगी, परन्तु इस प्रणाली 
में लोच का अत्यधिक श्रभाव होता है | साथ ही, सोना देने के लिये प्रतिभूतियों का. 
विक्रय करना होता है और जब भारी संख्या में प्रतिभूृतियाँ बेची जाती हैं तो मुद्रा- 
निरन्त्रक को हानि होती है, क्योंकि प्रतिभूतियों की कीमत गिर जाती है। 

भारत सरकार ने सन्‌ १६९०२ के परचात्‌ इस प्रकार का प्रयोग किया था 
और स्वरण-निधि को सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लन्दन में रखना आरम्भ किया 
था, सन्‌ १६०५ के विदेशी विनिमय संकट के काल में प्रतिभृतियाँ बहुत सस्ती कीमत 
पर बिकी थीं और भारत सरकार को अ्रधिक हानि हुई थी । संयुक्त राज्य अमरीका 
ने भी सन्‌ १६१३ से पहले इस प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय बेंकों के नोटों के सम्बन्ध 
में किया था। कुछ बैंकों को एक निर्धारित अधिकतम मात्रा में कुछ प्रकार के सरकारी 
बौंडों पर नोट निकालने का अ्रधिकार दिया गया था । 
नोट निकासो और उसके नियन्त्रण का सबसे सहो सिद्धान्त क्या है ? (जाता 
8 8 0९5६ 575(श॥ 0० ९०४ 4557९ ?)--- 

ऊपर हमने नोट निर्गंमन की प्रनेक रीतियों का उल्लेख किया है और उनके 
गुणों और दोषों का भी अ्रध्ययन किया है। अब प्रइन यह उठता है कि नोटों की 
निकासी का सही सिद्धान्त क्या होना चाहिए ? इस समस्या को दो भागों में बाँटा 
जा सकता है :--- ' 

( १ ) क्या धातु-निधि तथा पत्र-मुद्रा के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष 


सम्बन्ध आ्रवश्यक है ? * 

( २ ) पत्र-चलन के निर्गंमन के लिए किसी देश को सोने अथवा चाँदी का 
कितना कोष >खना चाहिए ? 

पहले प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पहले तो यह ज्ञात करना आवश्यक है कि _ 
पत्र मुद्रा के पीछे धातु-निधि रखने का क्‍या उद्द बय होता है ? निस्सन्देह नोटों की 
सोने-चाँदी में परिव्तंतशीलता इसलिए रखी जाती है कि नोटों के प्रति जनता का 
विश्वास बना रहे और विदेशी भुगतानों का स्वर्ां में भुगतान किया जा सके। थधातु- 
निधि का उद्देश्य विश्वास को बनाए रखना है। ऐसी दशा में यह आवश्यक प्रतीत 
नहीं होता है कि पत्न-मुद्रा के नि्गंमन को किसी भी प्रकार सोने की मात्रा के साथ 
सम्बन्धित किया जाय । दूसरे शब्दों में, देश में पत्र-चलन की मात्रा स्वणं-कोषों की 
मात्रा से स्वतन्त्र रूप में निश्वत होनी चाहिए । नोटों की निकासी के सम्बन्ध में 
केन्द्राय बैंक पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। 
स्वरणं-निधि का नोटों के चलन के साथ किसी प्रकार का गठबन्धन नहीं होना चाहिए। 
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ऐसा सोचना भूल होगी कि केन्द्रीय बेक भ्रपनी जिम्मेदारी को नहीं निभायेगी । यदि 
हम केन्द्रीय बैंक को साख मुद्रा के नियन्त्रण का अधिकार दे सकते हैं तो फिर चलन: 
के संचालन में कौन सी बात है । 

जहाँ तक दूसरे प्रइन का सम्बन्ध है, उसके विषय में हम बह कह सकते हैं. 
कि यदि मुद्रा का मान स्वरांमान हो, तो सोने का उपयोग विदेशी भुगतानों में 
विनिमय माध्यम के रूप में ही हो सकता है | इस कारण यह भ्रधिक उपयुक्त है कि 
स्वरणं-कोष की मात्रा नोटों के निगंम पर निर्भर न रह कर विदेशी भुगतानों की मात्रा 
पर निर्भर रहे । स्वर्ण-कोषों में इतना सोना रहना चाहिए कि केन्द्रीय बेंक श्रल्प- 
कालीन भुगतानों को शीघ्र चुका सके, क्योंकि दीघ॑काल में तो व्यापाराशिेष के सन्तुलन- 
के अनेक उपाय किये जा सकते हैं । स्वर्ण-कोषों की मात्रा का यही आधार होना 
चाहिए । 


एक अच्छी चलन पद्धति वही है जिसमें मितव्ययिता, लोच, परिवर्तनशीलता 
तथा अति-निर्गम के विरुद्ध सुरक्षा हो। अ्रच्छा यही है कि पत्र-मुद्रा का निर्गमन 
पूर्णतया केन्द्रीय बेक को सौप दिया जाय और उसे चलन की मात्रा तथा धातु-निश्नि 
का प्रबन्ध करते की स्वतन्त्रता दे दी जाय | यदि सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता. 
ही हो तो वह दो दिशा्रों में होता चाहिए :--( १ ) सरकार को न्यूनतम्‌ स्वर्ण- 
निधि की मात्रा निदिचत कर देनी चाहिए; और ( २ ) पत्र-मुद्रा की निकासी की 
अधिकतम्‌ सीमा भी निश्चित कर देनी चाहिए । ऐसी मात्रा तथा ऐसी सीमा में 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन आवश्यक होंगे । इस प्रकार, एक अच्छी 
मुद्रा-प्रणाली निश्चित श्रधिकतम्‌ विश्वासाश्रित प्रणाली तथा न्यूनतम निधि प्रणाली 
का एक मिश्रित एवं संशोधित रूप है । 


एक ग्च्छी चलन प्रण्षालो के गुर 
(ए55शाव45$ रण 4 ९000 सातशाटए 5एडाॉशा) 

एक अच्छी चलन प्रणाली में, चाहे वह धातु-मुद्रा पर आधारित हो अथवा 
पत्र-मुद्रा पर, निम्न गुणों का होना आवश्यक होता है :--- 

( १) लोच--लोच का अथ्॑ यह होता है कि चलन प्रणाली में शीघ्रता- 
प्॒वक प्रसार तथा संकुचन का गुण होना चाहिये । दूसरे शब्दों में आवश्यकता पड़ने 
पर चलन की मात्रा में वृद्धि अ्रथवा कमी करना सम्भव ही नहीं, सरल भी होना 
चाहिए । यदि चलन-प्रणाली में लोच का अभाव है तो संकट-काल में उसके कारण 
बड़ी कठिनाई होगी । लोच की आवश्यकता इस कारण भी है कि उद्योग तथा 
व्यापार की आवश्यकताओं के अ्रनुसार चलन की मात्रा को बदला जा सके । 

(२ ) मितव्ययिता-यह भी चलन-प्रणाली का एक आवश्यक गुण है । 
इसका श्रर्थ यह होता है कि चलन-प्रणाली के संचालन पर बहुत व्यय नहीं होना 
चाहिए । एक श्रच्छी प्रणाली में सोने और चाँदी के उपयोग में बचत होगी और 


१४९ |] 


संचालन-व्यय कम रहेगा । एक व्ययपूर्ण प्रणाली अच्छी होते हुए भी राष्ट्र के लिए 
भार बन जाती है। निधेन देशों के लिए तो मितव्ययिता का महत्त्व और भी अ्रधिक 
होता है, क्योंकि उनके पास स्वर्ण-कोषों तथा श्रच्छी प्रतिभूतियों का अभाव 
होता है । मु 


(३ ) परिवर्तनशीलता--एक प्रच्छी चलन-प्रणाली का यह भी उहं श्य' 
होना चाहिए कि उसमें पत्र-मुद्रा की सोने श्रथवा चाँदी में परिवर्ततशीलता बनी रहे । 
परिवर्तनशीलता के दो उद्दं ब्य होते हैं--(१) इसके कारण चलन के प्रति जनता 
का विश्वान बना रहता है। (२) इसके द्वारा विदेशी भुगतानों में सुविधा होती है । 
वर्तमान संसार में मुद्रा का प्रचलन साधारणतया सरकार की साख पर निर्भर होता 
है, इसलिए देश की आान्तरिक आवश्यकताओं के लिये स्वर्ण नहीं दिया जाता है । 
विदेशी भुगतानों में भी प्रायः यह प्रयत्न किया जाता है कि यथांसम्भव सोना न दिया 
जाय, परन्तु व्यापाराशेष की अल्पकालीन प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सोने का 
उपयोग कभी-कभी ग्रावश्यक होता है, इसलिए सरकार को इतना स्वर्ण-कोष अवश्य 
रखना चाहिए कि इस सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न न हो। श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष 
की स्थापना ने तो स्वर्ण में भुगतान करने की सम्भावना को और भी कम कर 
दिया है। ः 


(४ ) सरलता--अच्छी चलन-प्रणाली सरल भी होनी चाहिए । प्रणाली 
के सम्बन्ध में जटिलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जटिलता प्रबन्ध के व्यय को बढ़ा 
देती है भौर इसमें अ्रकुशलता का भी भय रहता है। साथ ही साथ, चलन प्रणाली 
ऐसी होनी चाहिए कि आ्िक विशेषज्ञ, उद्योगपति, व्यापारी तथा जन-साधारण 
सभी उसे भली भाँति समभ लें । इससे प्रणाली के प्रति विश्वास की वृद्धि होगी और 
मुद्रा-नियन्त्रक को समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त होगा । 


(५) स्थिरता - चलन प्रणाली में यह भी गुण होना चाहिए कि उसके 
द्वारा मुद्रा की श्रान्तरिक तथा बाहरी कीमतों में स्थिरता लाई जा सके। देश के 
भीतर कीमतों के अ्रत्यधिक उच्चावचन गअ्रच्छी चलन प्रणाली के लक्षण नहीं होते हैं । 
ठीक इसी प्रकार विदेशी व्यापार के विकास के लिए विनिमय दरों की स्थिरता 
आवश्यक होती है । स्थिरता निश्चितता को उत्पन्न करके विकास और उन्नति की 
अनुकूल दशाए उत्पन्न करती है । स्थिरता तभी सम्भव है जबकि चलन प्रणाली में 
अत्यधिक निकासी का भय न हो । इसके लिए सरकारी नियन्त्रण की आवश्यकता 

होती है और मुद्रा-संचालक का यह कत्त व्य होता है कि वह अ्रपनी मुद्रा-निर्गभन 
नीति केवल झाथिक दृष्टिकोश पर ही झ्राधारित करे । 


( ६ ) निश्चितता--मुद्रा-प्रणाली की प्रत्येक बात विधान द्वारा स्पष्ट होनी 
चाहिए | यदि उसमें भ्रनिश्चिता का अंश है, तो सरकार उस सम्बन्ध में मनमानी 
करेगी तथा जनता का भी प्रणाली में विश्वास कम हो जायगा । 
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( ७ ) स्वचालकता--सबसे उत्तम मुद्रा-प्रणाली वह है जिसमें स्वचालकता ' 
का गुण भी हो भ्रर्थात्‌ उसमें व्यापार-वाशिज्य व उद्योग की आवश्यकता के अनुसार 
स्वयं धटने-बढ़ने की प्रवृत्ति हो तथा सरकार का कम से कम हस्तक्षेप रहे । 
भारत की वतंमान चलन पद्धति कहाँ तक उक्त गु॒र्पों- का समावेश 
करती हैं. ? । 
भारत की मुद्रा-प्रणाली में अच्छी प्रणाली के अनेक गुणा पाये जाते हैं। वह 
पर्याप्त रूप से मितव्ययी, सुनिश्चिक एवं लोचदार है। चूँकि भारत अन्तर्राष्लीय' 
मुद्रा-कोष का सदस्य है, इसलिए चलन-पद्धति में परिवर्तंतशीलता का* गुण होना 
जरूरी नहीं रहा है । हाँ; यह प्रणाली सरल नहीं है; क्योंकि साधारण जनता इसे) 
समभ नहीं पाती है । यही नहीं, बाह्य मृल्य-स्तर बनाये रखने के प्रयत्न में आन्तरिक 
मूल्य-स्तर की स्थिरता को भुला दिया जाता है । ॒ 

पिछले पच्चीस वर्षो के अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि भारत की वर्त॑- 
मान चलन पद्धति वास्तव में बहुत उपयुक्त नहीं है । दूसरे महायुद्ध के काल में कीमतों 
की अत्यधिक वृद्धि हुई और एक बड़े भ्रंश तक चलन पद्धति की अपर्याप्तता ही इसके 
लिए उत्तरदायी थी । स्वतन्त्रता के उपरान्त भी ऐसे अनेक अवसर आये हैं जिन्होंने 
यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी चलन पद्धति स्थिरता तथा निद्चतता के गुरोों से 
परिपूर्ण नहीं है । समय-समय पर भारत सरकार को वेधानिक काय॑ंवाहियों द्वारा 
चलन पद्धति के दोष दूर करने पड़े । सन्‌ १६५६ में रिजवं बैंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट 
में इसी झ्राशय से संशोधन किये गये । झ्ाथिक -नियोजन के अन्तर्गत भी भारतं 
सरकार कीमतों में स्थिरता प्राप्त करने में श्रसफल रही । कई बार कीमतों को घटाने 
के प्रयत्न किये गए, परन्तु कोई विशेष परिणाम नहीं निकला । पिछले कुछ वर्षों से 
तो एक और भी भय उत्पन्न हो गया है । शायद हमें भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य 
बनाये रखने के लिये आन्तरिक कीमत स्तर के उच्चावचन बनाये रखने ही पड़े'गे। 


परोक्षा-प्रइन 


झागरा विव्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी०, 
( १) स्वर्णमान तथा प्रबन्धित पत्र-मुद्रा मान के भेद बताइये इसमें से श्राप किसे 


ु पसन्द करते हैं और क्‍यों ? (१९६२ 5) 
(२ ) पत्र-मुद्रा का निर्गमेभन करने की विभिन्न प्रणालियों को स्पष्ट कीजिए । इसमें 
से किसे श्राप अच्छा समभते हैं और क्‍यों ? (१६९५६ स) 


:( ६ ) नोट निर्गमन के करेन्सी सिद्धान्त बनाम बेकिंग सिद्धान्त पर एक टिप्पणी 
लिखिए । (१६५४) 
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(४ ) नोट निर्गमन की विभिन्न रीतियाँ बताइये । इनमें से आप किसे अच्छी समभते 


हैं ? कारण बताइए । (१६६० स)- 
झागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१ ) कागजी मुद्रा के लाभ व दोषों का वर्णन कीजिए । (१६६४) 

(२) पत्र मुद्रा चलन की विभिन्न विधियों पर एक स्पष्ट हूप से नोट लिखिये । 

(१९६४) 

(३) एक भ्रच्छी पत्र-मुद्रा प्रणाली की विशेषताएँ बतलाइये। भारतीय पत्र-मुद्रा 

प्रणाली में ये विशेषताएँ कहाँ तक पाई जाती हैं ? (१६६२ $) 

(४ ) अबन्धित पत्र-मुद्रा मान की व्याख्या कीजिये । उसके गुण-दोषों को बताइये । 

(१६६२) 

(५) एक भ्रच्छी चलन प्रणाली के गुण क्या हैं ? भारतीय चलन प्रणाली में वे गुण 

कहाँ तक पाये जाते हैं ? (१६६०) 


(६ ) पत्र-मुद्रा के संचालन को नियन्त्रित रखने के विभिन्न उपायों (७005) 
का आलोचनात्मक वर्णन करिए | इनमें से किसे हमारे देश ने श्रपनाया है 
और क्‍यों ? (१९५६९ $) 

(७ ) भारत की विद्वासाश्रित पत्र-मुद्रा संचालन एवं न्यूनतम कोष-पद्धति की 
विशेषताञ्रों का विवेचन करिए । उनकी पुष्टि के लिए अ्रपनी युक्तियाँ दीजिए । 

(१९५६) 
तागपुर विश्वविद्यालय, बीं० कॉम०, 

( १) पत्र-मुद्रा निर्गंमन की मुख्य प्रणालियों का विवेचन करो । .,. (१६६५) 

तागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) पत्र-मुद्रा की अनुपातिक पद्धति स्पष्ट कीजिए । भारत के दृष्टिकोण से इस 
पद्धति के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए । (१६६०) 


पटना विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) नोट निर्गमन निर्देशक सिद्धान्त बताइये । भारत के संदर्भ में नोट निर्गमन की 


विभिन्न पद्धतियों की जाँच कीजिए । ... (१६६०) 
राजस्थान विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) नोट गिगंमन प्रणालियों पर एक नोट लिखिए (१६५८५) 


सागर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) किसी देश में नोटों के निगंमन पर नियन्त्रण रखने वाले सिद्धान्तों का विवरण 
दीजिए । भारत की नोट निर्गम पद्धति का आलोचनात्मक विवरण दीजिए । 


ह (१६५६९) 
सागर विश्वविद्यालय बी० कॉम० 


( १ ) सरकार द्वारा नोट निर्गंम और बैंक ह्वारा नोठ निर्गंम के सापेक्षिक लाभों को 
बताइये । (१९५६) 
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(२) निश्चित असुरक्षित नोट निर्गम प्रणाली पर नोट लिखिये। (१६५९) 
( ३ ) नोटों के प्रकाशन को नियमित करने वाली विभिन्‍न पद्धतियों का आलोच- 
नात्मक विवरण दीजिये। आपकी राय में उनमें से कौनसी पद्धति सबसे 
अधिक सन्‍्तोषजनक है ? “ (१६४५८) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) पत्न-मुद्रा के निगंमन का नियमन करने वाली विभिन्‍न पद्धतियों के गुण-दोषों 
का विवेचन करिये । भारत के रिजव॑ बेक द्वारा नोट निर्मम _की कौनसी 
प्रणाली अपनाई गई है ? (१६६१) 

गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १ ) निश्चित विद्वासाश्रवित नोट निर्गम एवं अ्रनुपातिक कोष प्रणाली के तुलना- 
त्मक गुण-दोष लिखिये तथा इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि भारत में 
करेन्सी का नियमन करने की प्रणालियों में समय-सभय पर क्या परिवतंन 
होते रहे हैं ? (१६६०) 

जबलपुर विश्वविद्यालय, बो० कॉम०, 

( १ ) किसी देश के मौद्रिक प्रमाप (/०॥४४० 80870470) से आप क्या समभते 
हैं ? किसी मुद्रा प्रणाली के संतोषजनक होने के लिए कौन-कौन बातें आव- 
इ्यक हैं ? भारतीय उदाहरण देकर समभाइये । (१६६१) 

विक्रम विश्वविद्यालय बी० ए०, 

(]) भार बा गालियां 8ए४श०॥5$ णी॥06-नं$5घ९८ ? शग्रांणा ण गाल 
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अध्याय ७ 


मुद्रा का मुल्य अथवा मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त 


(78 शब्लाा९ ण शिताएए ० त6 0एश्रापरए ॥श९०ए ० ०॥९ए) 
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मुद्रा के मुल्य का श्रथे 
विभिन्न भ्रथंशास्त्रियों ने मुद्रा कें मूल्य को समझाने के लिए इसके अलग-अलग अर्थ 
किये हैं। इसमें से त्तीव निम्नलिखित हैं :--- 

(१ ) मुद्रा-मूल्य' से ग्राशय ब्याज दर' से होता है- कुछ ग्रथ॑शास्त्रियों 
का मत है कि वस्तु बाजार की भाँति सुद्रा का भी बाजार होता है श्रौर जिस प्रकार 
वस्तु्यं खरीदी और बेची जाती हैं, ठीक उसी प्रकार सुद्रा-बाजार में मुद्रा का भी 
क्रय-विक्रय होता है । अन्तर केवल इतना है कि साधारण वस्तुएं मुद्रा में बेची जाती 
हैं; परन्तु मुद्रा की बिक्री को फिर लौटा देने की प्रतिज्ञा (20778 0 8५) 
के बदले होती है । इस संम्बन्ध में मुद्रा के मूल्य की माप भी मुद्रा में ही की जा 
सकती है। जब किसी व्यक्ति को लौटाने की प्रतिज्ञा पर मुद्रा दी जाती है तो उससे 
ब्याज लिया जाता है। उधार देने का प्रत्येक कार्य मुद्रा की बिक्री का ही कार्य होता 
हैं श्रौर ब्याज की रकम इस प्रकार बेची हुई मुद्रा की बाजार कीमत होती है । यही 
कारण है कि कुछ भ्रथंज्ञास्त्री ब्याज को ही मुद्रा के मुल्य का नाम देते हैं । मुद्रा 
बाजार के सम्बन्ध में मुद्रा के मूल्य का यह अर्थ सही भी है। 

( २ ) मुद्रा मूल्य से आशय विदेशी विनिमम दर से भी होता है--कुछ 
भ्रथंश्ञास्त्री मुद्रा के मुल्य का दूसरा ही अर्थ लगाते हैं। उनका भ्रभिप्राय मुद्रा के बाहरो 
मुल्य (£2/श॥५े ५४४९) से होता है। इस भ्रथं में मुद्रा के मुल्य का भ्राशय विदेशी 
विनिमय दर से है। एक देश की मुद्रा की एक निश्चित इकाई के बदले में किसी 
दूसरे देश की मुद्रा की जितनी मात्रा मिले वही. उसका मूल्य कहलाती है। विदेशी 
व्यापार तथा विदेशी विनिमय में मुद्रा के मूल्य का यही आ्राशय होता हे । 

( रे ) मुद्रा-यल्य से आशय सामान्य मूल्य स्तर से होता है--एक 
तीसरे अर्थ में, मुद्रा के मुल्य का श्रभ्निप्राय मुद्रा की कय-शक्ति से होता है। जिस 
प्रकार वस्तुओं और सेवाश्नों की कीमत मुद्रा में नापी जाती है, ठीक उसी प्रकार मुद्रा 
का सूल्य उसकी एक निश्चित इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली वस्तुओं श्रौर सेवाओं 


कम 
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की मात्रा में सूचित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में एक बड़ी कठिनाई यह 
है कि वस्तुश्रों और सेवाओं की कीमत को नापने के लिए तो सुद्रा के रूप 
में एक सामुहिक तथा सासात्य इकाई होती है, किन्तु मुद्रा का मुल्य नापने के लिए कोई 
ऐसी इकाई उपलब्ध नहीं है । मुद्रा का मूल्य स्वयं मुद्रा ही में नापा नहीं जा सकता 
है। इसके अतिरिक्त कोई एक वस्तु अ्रथवा सेवा मुद्रा का ,मूल्य नापने के 
लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि मुद्रा तो स्वयं ही सामूहिक मापक का कार्य 
करती है । इस काररा मुद्रा की कीमत ( अ्रथवा उसकी क्रय शक्ति ) सामान्य रूप में 
वस्तुओं और सेवाओं में नापी जाती है । दूसरे शब्दों में, मुद्रा का मूल्य नापने के लिए 
हमें वस्तुओं और सेवाश्रों के एक सामान्य संग्रह को मृल्य-मापक के ऋप में उपयोग 
करना पड़ता है। मा 


मुद्रा का मुल्य निकालने के लिए हमें मुद्रा की सामान्य कऋष-दक्ति (उल्ाधशा 
शिपाला॥भाए 7096) को ज्ञात करना पड़ता है। इसी बात को हम इस प्रकार 
भी कह सकते है कि हमें सामान्य कीमतों (5&॥०व० 0 ०४) को निश्चित करना 
पढ़ता है । वास्तव में सुद्रा की सामान्य ऋय-शक्ति और सामान्य कीमत दोनों एक ही 
वस्तु के दो अ्रलग-भ्लग हृष्टिकोणों के दो श्रलग-प्रलग नाम हैं- प्रथम म॒द्रा के 
हष्टिकोण से श्रोर दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के हष्टिकोण से । यहाँ पर इस प्रइन 
का उठना स्वाभाविक ही है कि सामान्य कीमत किसे कहते हैं ? इस प्रकार की कीमत 
एक प्रकार से देश में उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाशों की औसत कीमत होती है । 
सामान्य कौसत निकालने के लिए हम ठोक उन्हीं का उपयोग .करते हैं जिनका 
निर्देशीक बनाने के सम्बन्ध सें किया जाता है (* 


यह निश्चित है कि देश की सारी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का औसत 
निकालना कठिन होता है, इसलिये कुछ वस्तुएं और सेवाएँ सभी वस्तुओं और 
सेवाश्रों की प्रतिनिधि स्वरूप चुन ली जाती हैं और फिरू इन चुनी हुई वस्तुओ्रों और 
सेवाश्रों की औसत कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है। उदारणस्वरूप, मान 
लीजिए कि हमने २५० वस्तुओं और ५० सेवाश्रों को देश की सभी वस्तुओं और 
सेवाओं का प्रतिनिधि स्वरूप चुना है। मान लीजिए कि इन २५० वस्तुओं की कीमतों 
का जोड़ २२५ रुपया है और इसी प्रकार ५० निर्वाचित सेवाओश्रों की कीमत का जोड़ 
१७४ रुपया है। इस प्रकार २५० वस्तुओं-- ५० सेवाश्नों ( कुल ३०० इकाइयों ) की 
सामूहिक कीमत २२५--१७५८-४०० रुपया होगी । ऐसी दह्षा में वस्तुओं ऋौर 
सेवाओं की सामान्य कीमत ४००-:-३०२ अर्थात्‌ १३ रुपया होगी अ्रथवा मुद्रा की 
१ इकाई की क्रय-शक्ति झँ इकाई वस्तुएं और सेवाएं होगी । 


* विस्तृत अध्ययन के लिए क्षपया “निर्देशाँक” सम्बन्धी श्रध्याय 
को पढ़े । 
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मुद्रा के मुल्य ओर सामान्य कीमतों का सम्बन्ध-- 

इस श्रथ में मुंद्र। के मुल्य की महत्त्वपर्ण विशेषता यह होती है कि सुद्रा का 
मूल्य वस्तुश्रों श्रोर सेवाओं को सामान्य कौमतों की विपरीत दशा में घटता-बढ़ता है । 
यदि सामान्य कीमूुतें बढ़ती हैं तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि उस दशा में 
मुद्रा की एक निश्चित मात्रा के बदले में पहले की अ्रपेक्षा कम वस्तुएँ और सेवाएँ 
खरीदी जा सकती हैं । इसके विपरीत यदि सामान्य कोमतें घटती हैं तो मुद्रा का मुल्य 
बढ़ जाता है, क्योंकि अब मुद्रा की प्रत्येक इकाई पहले की अपेक्षा अधिक स्तुएँ और 
सेवाए खरीदद़ी है | (स्मरण रहे कि मुद्रा के मूल्य का सम्बन्ध वस्तुओ्रों की कीमत से 
होता है,, उसके मूल्य से नहीं होता ।) यदि सभी वस्तुप्रों और सेवाओ्रों की कीमतें एक 
ही साथ एक ही अनुपात में बढ़ती है तो निस्सन्देह मुद्रा का मुल्य घट जायगा, परन्तु 
ऐसी दशा में वस्तुओ्रों और सेवाग्नों के मूल्य में कुछ भी अ्रन्तर नहीं होता, क्योंकि 
विभिन्न वस्तुओ्ों और सेवाश्रों के विनिमय अनुपात में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 


इस प्रकार समुद्री के मुल्य ओर वस्तुश्रों को कीमत में पारस्परिक सम्बन्ध होता 
है। प्रो० सेलिगमंन ते लिखा हैं :--- मुद्रा का मुल्य मुद्रा की क्रयःशक्ति होती है और 
इसे बस्तुश्रों के सामान्य कीमत-स्तर से जाना जा सकता है । जब तक मुद्रा के घृल्य में 
कोई परिवतंन नहों होता है तब तक वस्तुओं के सामान्य कीमत-स्तर में कोई फेर- 
बदल नहीं हो सकती है ।” परन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा के सूल्य का सम्बन्ध सामान्य 
कौमत-स्तर से होता है, न कि किसी वस्तु विज्वेष की कीमतों के परिवर्तन से । यह 
सम्भव है कि किसी समय विश्येष में एक देश में कुछ वस्तुओं और सेवाड्रों की कीमतें 
बढ़ रही हों, परन्तु उसी समय अन्य वस्तुओं और सेवाश्ों की कीमतों के घटने के 
कारण सासान्य कौसत-स्तर में कुछ भो परिवर्तन न हो । ऐसी दशा में विभिन्न वस्तुश्रों 
ओर सेवाओं को कीमतों में फेर-बदल होते हुए भी मुद्रा के मुल्य में परिवर्तन नहीं 
होगा । 5 

मुद्रा का मुल्य केसे निर्धारित होता है ? 

ग (्र0फ्त 5 धा€ एब्बाए९ ० भिजाल०ए 09शलप्रा।शां ?) 
वस्तुओं के मृल्य-निर्धारण का माँग-पति सिद्धास्त-- . 

मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में यह प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण है कि मुद्रा का मूल्य 
किस प्रकार निश्चित होता है ? मुल्य का सामान्य सिद्धान्त हमें यह बताता है कि 
प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य उसकी मांग और पूति द्वारा निश्चित होता है। एक 
श्रोर तो वस्तु विशेष की मांग होती है, जिसके बढ़ने के कारण वस्तु की कीमत भी 
बढ़ने लगती है और जिसके घटने के साथ-साथ उसकी कीमत में भी गिरने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो जाती है । दूसरी और पूर्ति की शक्ति होती है, जिसका वस्तु की कीमत पर 
विपरीत दिशा में प्रभाव पड़ता है | पूर्ति के बढ़ने से वस्तु की कीमत गिरती है और 
घटने के कारण कीमत बढ़ती है। इस प्रकार माँग भ्रौर पूर्ति की शक्तियों में किसी 
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भी वस्तु की कीमत को अपनी-अपनी दिशाओं में खीचने की प्रवृत्ति होती है । जिस 
बिन्दु पर इन दोनो शक्तियों का सन्तुलन हो जाता है, श्रर्थात्‌ जिस बिन्दु पर वस्तु की 
माँग और पूर्ति साम्य दशा को प्राप्त होते है, वहीं पर वस्तु विशेष का मुल्य निर्धारित 
हो जाता है । 


मुद्रा भी एक वस्तु है ओर सामान्य सिद्धान्त उस पर भी लागू होता है--- 


मुद्रा भी एक वस्तु हो है। इस कारण सुल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धान्त 

मुद्रा के ऊपर भी लागू होना चाहिए । एक वस्तु होने के नाते मुद्रा का मूल्य भी उसकी 

माँग और पूर्ति द्वारा निश्चित होना चाहिये, क्‍योंकि अन्य वस्तुओं की भाँति मुद्रा 

की भी माँग होती है और इसी प्रकार उसकी पूर्ति भी होती है। इस प्रकार मुद्रा का 

मूल्य उस बिन्दु पर निर्धारित होना चाहिए जहाँ पर मुद्रा की माँग और पूत्ति के 

बराबर होने के कारण साम्य स्थापित हो जाये । सामान्यतया,* मुद्रा के मूल्य का 
निर्धारण इसी प्रकार होता है । 


मुद्रा की माँग का अ्रथें-- 


मुद्रा के मुल्य-निर्धारणा की समस्या को भली भांति समभने के लिए यह 
आवश्यक है कि मुद्रा की माँग और पूर्ति के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय । 
इस सम्बन्ध में मुद्रा तथा अन्य वस्तुश्रों में अन्तर होता है । ' किसी भी वस्तु की माँग 
उसकी उपयोगिता पर निर्भर होती है| कपड़ा, श्र॒न्न, मकान आदि की माँग इसलिए 
की जाती है कि उनमें मनुष्य की ग्रावश्यकता को पूरा करने का गुण होता है । 
उपयोगिता मुद्रा की भी होती है, परन्तु मुद्रा की उपयोगिता श्रन्य वस्तुओं की 
उपयोगिता से भिन्न होती है। मुद्रा में प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आावश्यव॒ताओ्रों को 
पूरा करने का गुण नहीं होता है। मुद्रा की माँग उसके विनिमय माध्यम होने के 
कारण को जाती है । एक कंजूस को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मुद्रा का संग्रह केवल 
मुद्रा को जमा करने के उद्ं इय से नहीं करेगा । सभी व्यक्ति इसे इसलिए चाहते और 
जमा करते हैं कि श्रावरयकता पड़ने पर उसे वस्तुओं और सेवाश्रों' में बैदल सकें, 
ग्रतएव मुद्रा की उपयोगिता उसकी क्रय-शक्ति पर निभर होती है । 

इससे सिद्ध होता है कि मुद्रा की साँग केवल उसकी क्रय-शक्ति के कारण 
ही होती है । उसके प्राप्त करने का उदद श्य ही वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना होता 
है। इस कारण मुद्रा की माँग वस्तुत्रों और सेवाश्रों की व्युत्पादित माँग (0श0776० 
]027970) होती है । दूसरे दाब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी देश में 
म॒द्रा की सांग उन वस्तुओं ओर सेवाशों की मात्रा पर निर्भर होती है जिनका 
विनिमय किया जाता है। क्‍योंकि वर्तमान संसार में अ्रधिकाँश वस्तुओं और 
अमर आह बन और कम हक के पलक तक की उत्पत्ति विनिमय हेतु ही की जाती है, इसलिए बहुत से अ्रर्थशारूते देश प्ें 
उपलब्ध सारी वस्तुओं और सेवाश्रों को मुद्रा नते हैं, परच्तु 
. मुद्रा के मुल्य में निव्चितता लाने के लिए केवल ऐसी ही वस्तुओं को मुद्रा की माँग 
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का प्रतीक मानना चाहिए जिनका वास्तव में मुद्रा में विनिमय होता है । निश्चय है 
कि किसी देश में वस्तुओं की मात्रा सदा स्थिर नहीं रहती है, अतएवं उनकी मात्रा 
के परिवतंन के साथ मुद्रा की माँग में भी अ्रवश्य परिवर्तन होगे । 


मुद्रा की पति से झाशय-- 

इसी प्रकार मुद्रा की पूति से आद्यय उन सब वस्तुओं की सामूहिक मात्रा से 
है जो समय विशेष मे किसों देश सें विनिमय साध्यम के रूप में प्रचलित हों । प्रत्येक 
प्रकार की-मुद्रा का इस रूप में उपयोग किया जाता है, चाहे वह मुद्रा धातु की बनी 
हुई हो अथवा कागज की । इसी प्रकार विधि-ग्राह्म ([.०80 (७0०) तथा अविधि- 
ग्राह्म दोनों ही प्रकार की मुद्राएं विनिमय का माध्यम होती हैं। सिक्के, पत्र-मुद्रा, 
बेंक-मुद्रा तथा साख-पत्र सभी को मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है। इस श्रकार 
मुद्रा की पूर्ति से हमारा ध्अभिप्राय मुद्रा के कुल परिमाण से होता है। इस सम्बन्ध 
में यह जानना आवश्यक है कि मुद्रा के परिमाण के संकुचित अर्थ लगाना ठीक 
नहीं है । मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में मुद्रा का महत्त्व मुख्यतया विनिमय माध्यम के 
रूप में ही होता है, श्रतएव जो भी मुद्रा इस कार्य (विनिमय माध्यम के कार्य) को 
पूरा करेगी वह मुद्रा के परिमाण का आवश्यक अश्रद्भ होगी तथा उन सभी का समा- 


वेश मुद्रा के पूर्ति में होना आवश्यक समझा जाता है । 
मुद्रा की माँग व पूति के संतुलन द्वारा मुल्य निर्धारण-- 


इस प्रकार मुल्य के मांग और पति सिद्धान्त के श्रतुसार भुद्रा का मुल्य 
विनिमयशील वस्तुओं की मात्रा तथा मुद्रा के परिणाम द्वारा निश्चित होगा । इन 
दोनों के परिवर्तनों के कारण हो उसमें भी परिवर्तन होंगे । जैसा कि हम पहले 
बता चुके है, सामान्य-कोमत-स्तर मुद्रा के मुल्य का सुचक होता है श्रोर मुद्रा के मुल्य 
के परिवर्तन सामान्य-कोमत-स्तर की विपरीत दिशाश्रों में होते है। सामान्य कीमतों 
के ५ गुना हो,जाने का अर्थ यह होता है कि मुद्रों का मुल्य पहले की श्रपेक्षा ह रह 
गया है। अरथंशास्त्र में मुद्रा के मूल्य को साधारणतया सामान्य कीमतों के रूप में ही 
व्यक्त किया जाता है और सामान्य कीमत-स्तर के परिवर्तन को मुद्रा के मूल्य के परि- 
वर्तंनों का सूचक मान लिया जाता है । 

मुद्रा के मुल्य सिद्धान्त 
(ए760765 ० 06 ९4४6 0० धणा०ए) 


मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन क्‍यों होते हैं ? यह एक महत्त्वपूर्णा प्रइन है । निर्दे- 
शॉक हमें इसके समाधान में सहायता नहीं कर सकते है । वे तो केवल यह बताते हैं 
कि मुद्रा के मूल्य में समय-समय पर परिवतंन होते रहते हैं: और, उन परिवतंनो को 
प्रतिशत के रूप में नापने के लिए ही उनका व्यवहार किया जाता है।ये परिवर्तन 
क्यों होते हैं, इसका उत्तर देने के लिए विद्वानों ने विभिन्न सिद्धान्त निर्धारित 
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किये है मुद्रा के मूल्य को जानने के जो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हैं, उनमें से कुछ 
निम्नलिखित हैं :--- 
(!) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त 
([%6 (४४४0ए ॥#6०ए ०॑ 'श०णा९ए) 


सभी वस्तुओं के मूल्य उनकी माँग और पूत्ति द्वारा निश्चित होते हैं और 
माँग व पूर्ति सम्बन्धी तुलनात्मक परिवत॑नों के कारण उनके मुल्य में परिवर्तन हुआ 
करते हैं । मुद्रा की कीमत भी इसी प्रकार निश्चित होती है, परन्तु, धुद्रा] के सम्बन्ध 
में पुराने श्रथंशास्त्रियों ने यह मान लिया कि खसुद्रा की मांग सदा के लिए स्थिर 
होती है और इस सांग में किसी भी कारण परिवतंन नहों होते हैं। उनका विचार 
था कि मुद्रा की माँग किसी समाज में, किसी निश्चित काल में, इस अंश तक 
अपरिवर्ततशील होती है कि वह कीमतों के परिवर्तन पर भी नहीं बदलती है। चाहे 
वस्तुएं सस्ती हों अथवा मेंहगी, सभी उत्पादित वस्तुए' बेची ज़ायेंगी । इस कारण 
यदि मुद्रा की मात्रा तीन-चार गुनी भी हो जाती है तो भी बिकने वाली वस्तुओं की 
मात्रा यथा-स्थिर ही रहेगी । यह मान्यता कहाँ तक सही है, इसका अध्ययन भागे 
किया जायगा । इस समय केवल इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि यह मान्यता बहुत 
महंत्त्वपूरा है । 

... इस मान्यता के आधार पर इन अर्थंशास्त्रियों ने यहु तक॑ रखा था कि अपनी 
स्थिरता के कारण मुद्रा की साँग उसके मुल्य को किसी भी-प्रकार प्रभावित नहीं कर 
सकती है । मृल्य-निर्धारण में उसका काये इतना निष्किय (४६४४०) है कि उस पर 
ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु मुद्रा के परिमाण के सम्बन्ध में ऐसा नहीं 
कहा जा सकता है । इसमें कमी और बुद्धि बराबर होती रहती है और मुद्रा के मूल्य- 
निर्धारण में वह सक्रिय (&०४४०) होता है । मुद्रा के मृल्यु-निर्धारण में इसी का 
महत्त्वपूर्णा हाथ होता है और उसके परिवतंन तो निर्मित रूप में मुद्रा के मूल्य को भी 
बदलते रहते हैं। भ्रतएवं इन श्र्थशास्त्रियों ने यहू बताया कि मुद्रा का सृल्य केवल 
उसके परिणाम द्वारा ही निश्चित होता है श्लौर इसी कारण मुद्रा के सृल्थ का यह 
सिद्धान्त सुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया, यह निदचय- 
पूर्वक नही कहा जा सकता है। यह सिद्धान्त पुराना है और क्योकि बड़े लम्बे काल 
तक सभी प्रसिद्ध अ्रथज्ञास्त्रियों ने इसका समथन किया है, इसलिए इसने अशथंशास्त्र में 
प्रतिष्ठित सिद्धान्त का रूप धारण कर लिया है। संक्ष प में यह सिद्धाप्त यह बताता 
है कि मुद्रा का सुल्य तथा उसके परिवर्तन मुद्रा के परिणाम द्वारा निश्चितत किये जाते 
हैं । विस्तारपुवंक समभाने के लिए सिद्धान्त के तीन अज्जों को अलग-अलग प्रस्तुत 
किया जा सकता है :-- 


( १ ) मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण द्वारा निर्धारित होता है। 
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(२) सामान्य कीमत-स्तर में मुद्रा के परिमाण के परिवत॑नों के कारण 
फेर-बदल होती है । 

(३ ) सामान्य-कीमत-स्तर के परिवर्तन मुद्रा के परिमाण के समदिशाई 
तैथा अनुपाती (जञा०्छ भाव श०००४०॥०) होते हैं । 


सिद्धान्त का कथन-- 


(१) रिकार्डों (संध्आ0०)--“ मुद्रा की मांग उसके सुल्य की श्रनुपाती 
(?7079०॥०थ4]) होती है। यदि स्वर्ण की कीमत दुगुनी हो जाय, तो उसको केवल 
श्राधी मस्त्रा ही प्रचलन में पहले के बराबर कास करते के लिए श्रावदयक होगी और 
यदि स्वर्ण की कीमत श्राधी रह जाय, तो दूनी मात्रा की श्राववयकता पड़ेगी। इस 
प्रकार मुद्रा के परिमाण तथा उसकी ऋय-शक्ति का गुणनफल स्थिर ही रहता है।? 

(२) मिल (७४॥)-- यदि पश्रस्य बातें यथास्थिर रहें, तो मुद्रा के मूल्य 
में उसके परिमाण की विपरीत दिख्या में परिवर्तन होते हैं, परिमाण की प्रत्येक वृद्धि 
मूल्य को उसी श्रनुषात में घटाती है श्रौर परिमाण की प्रत्येक कमी उसे उसी अ्रनुषात 
में बढ़ाती है ।!* 

( ३ ) प्रो" टाउजिंग (7405&8)-- “यदि भ्रन्‍्य बातें समान रहें, तो मुद्रा 
के परिसाण को दुगुना करने पर कीमतें पहले से दुगुनी हो जायेंगी और मुद्रा की 
कीमत पहले की भ्राधी रह जायेगी और यदि भ्न्य बातें समान रहें, तो मुद्रा के परि- 
साण को श्राधा करने पर कीमत पहले की आधी रह जायेंगी और सुद्रा का मुल्य दुगुना 
हो जायेगा । 5 


],. “0 ॥रणा€ए 6 तंद्याक्षात 48 बजाए छ09णतपंणा॥। (0 8 
श्वाप6,. मी 200 जट्टाल छा 6079868 ॥06 एक्वए९ वक्ष 6 तृषपशाएए छ0र6 
एथागिए ह6 $8क्षात  ए/लांगा$ की लात्प्रांब00, 800 ॥ 7 फला० ॥9वा (06 
ए406, 60006 [86 दृष॥क्षातवाए एठप7।व 986 उ€्वणा6व--7॥86 व्ृषशाएए रण 
70069 ग्राणध्रजा|९त ४ व8 फुप्ाणाब्ष्भा।श 00म्ण' सल्याध्ा।3 0णाडत्वा, 
(खबर करण: ००0०१ 57 ॥४६०४॥००॥, 9. 4) 


2... 6 एकवए७ णी 70069, ०0थ फ्रां0785 एलाए [6 ४४7०, 
एक्या65 ए656|ए 8७ 08 पृप्शपा9, ७एटाए गत6३६०७ 0णी तुप्था।ए ॥0ग्रटा5 
(॥6 ए्वा०8 का6 6एशज तंधांगपराणा उक्यंश्रा३ व 8 70 6६३० ए स्युपांप७- 
ना. (छा. 5. कं ; 20/ंत्ववां झट०ा०9, ४०, ता 862, 9. 5.) 


का] 


3... 0फ00]6 छ6 वृषब्णपराए ण प्रा06ए, ॥ा0 0007 पर85 9थंगर३ 
€4ए७/, ए065 ज्ञा॥| 06 ञा०6 38 क्रांड्ा। 88 एश०ण6; गत 06 एब्ंपल 
0769 णा6वाक्षा। प्रद्बाएढ 6 वृणक्षातोए 0 परणाल्फए 00, 0॥० ४॥788 
०धागाड़ स्वूपको, 977085 शत] 968 06नाथा 0 जवां (6ए ज़ा० ४००8 800 
(06 एद्|0९ 0 प्र०ा6ए 60700०.7?  (&, ज्ञ. प905ञं8 | 2/॥279/25 रण ८0॥0- 
77८5, ५४०), .) 
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( ४ ) विकसेल (५/४०४६०॥)--_ मुद्रा के मुल्य श्रथवा घुद्रा की क्रय-दाक्ति 
में उसके परिमाण के उल्दे अनुपात में परिवर्तन होते हैं, जिस कारण सुद्रा के परिसाण 
की प्रत्येक वृद्धि अथवा कसी, यदि श्रन्‍्य बातें समान रहें. वस्तुश्लों और सेवाश्रों में 
उसको क्रय-शक्ति सें भ्रनुपातिक कसी अ्रथवा वृद्धि उत्पन्न करेगी और इस प्रकार 
बस्तुश्नों की कीमतों में बेसी ही बद्धि अथवा कमी होगी ।'* 
अन्य बातें स्थिर रहने! का श्रर्थ एवं महत्त्व-- 

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में यदि अन्य बातें स्थिर रहें! वाक्य अत्यन्त मह- 
त्वपूर्ण है । यह वाक्य बताता हैं कि जब कुछ बातें स्थिर रहेंगी, तो ही मुद्रा का 
परिमाण सिद्धान्त कार्यंशील होगा, अन्यथा नहीं । अ्रतः यह जानना आवश्यक है कि 


वे बाते कौन-कौन सी हैं जिनके स्थिर रहने पर उक्त सिद्धान्त का्यंशील होता है। ये 
बातें निम्न प्रकार है :-- 


( १) व्यापार की मात्रा का स्थिर रहना-किसीं भी देश में मुद्रा की 
मांग देश में होने वाले व्यापार की मात्रा द्वारा निश्चित की जाती है। यदि व्यापार 
की मात्रा स्थिर हैं तो मुद्रा की माँग भी स्थिर रहेगी । 


( २) निश्चित वस्तु-विनिमय व्यवसाय--विनिमय का कार्य बिना 
मुद्रा के उपयोग के भ्रर्थात्‌ वस्तु-विनिमय झ्राधार पर भी किया जा सकता है। मुद्रा 
के परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में ऐससे विनिमय से सम्बन्धित वस्तुओं को कुल 
वस्तुश्रों की मात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता है । निस्सन्देह यदि वस्तु-विनिमय 
के क्षत्र में परिवर्तन होता है तो कुल वस्तुओं श्रर्थात्‌ मुद्रा की माँग की मात्रा में भी 
परिवतन हो जाता है, इसलिए सिद्धान्त के सही होने के लिए यह आश्रावश्यक है कि 
वस्तु-विनिमय व्यवसाय की मात्रा यथास्थिर रहे । 


( ३) साख-मुदा तथा चलन का अनुपात-साख-मुद्रा भी विनिमय 
माध्यम का काय्य करती है और उसकी मात्रा में भी समय-समय पर परिवर्तन होते 
रहते हैं, परन्तु साख-मुद्रा सदा ही चलन पर आधारित होती है| बंक साख-सुद्रा का 
निर्माण अपने नकद कोषों के ही श्राधार पर करती है और ये नकद कोष चलन के 
रूप में होते हैं। साधारणतया ग्रधिक नकद कोष चलन की अधिक निकासी द्वारा 
उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में लोगों की आ्राय बढ़ती है और वे बेंक में अधिक 


के “पुन फरद्यंपठ6 ०णा ऊमपादाबशाश एछ0ज़्ला णी ॥006ए एद65 
96756 9707907707 40 ॥08 वृष्॥000५, 50 (व &॥0 7707९0888 07 (80८7९०8९ 
[0 406 तृष्धाधाए ० 70769, 06 फह8$ एश्या2 ध्यूपनों, शा! 08056 & 
97070ंण्राक्षं& 6806६86 07 7९06९856 7 वाह. फुपाणाबधा।ड ए०जएछ वा 
(छा5$ 0 067 20005, 800 (05 8 007६5007008 साठ ९७६९ 07 680।४8५७ 
9 थी ७07700॥ए फञं0६8. 7 (एुा्चा क्रांटाउल। :; <-शटॉफ्ा/टड तक 70ीएंट्व 
22८070777. ) 
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रुपया जमा करते हैं। कोषों तथा निक्षेपों का अनुपात बैंक की स्वेच्छा पर निर्भर 
होता है, यद्यपि कभी-कभी सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियम बना दिये जाते हैं। 
मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि श्राय का केवल एक 
निश्चित प्रतिशत ही बैंकों में जमा किया जाता है तथा नकद कोषों और निन्षपों का 
अनुपात यथास्थिर रहता है । 

(४ ) प्रचलन वेग (पला०लाए ण॑ (परात्रांधांणा)--परिमाण सिद्धान्त 
की एक मान्यता यह भी है कि चलन तथा साख-समुद्रा दोनों के ही प्रचलन वेग 
स्थिर रहें,। क्रय-विक्रय के प्रत्येक सौदे में मुद्रा की इकाइयो का एक व्यक्ति से दूसरे 
को हस्तान्तरण होता रहता है। इस प्रकार मुद्रा की प्रत्येक इकाई एक निर्चित काल . 
में एक से अधिक बार वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए उपभोग की जी सकती 
है । प्रचलन वेग से हमारा अभिप्राय इस बात से होता है कि निद्चित काल में 
चलन ( द्रव्य ) की एक:इकाई की कितनी बार वस्तुएं और सेवाएँ खरीदती है। 
प्रचलन-वेग की स्थिरता के लिए कई बातें आवश्यक होती हैं, इसलिए परिमाण 
सिद्धान्त की ये मान्यताएँ होती हैं कि देश में जन-संख्या, लोगों की उपभोग सम्बन्धी 
रुचियों, प्रति व्यक्ति उत्पादन श्रादि में परिवर्तन नहीं होगा । इन सब बातों स्थिर 
रहने पर प्रचलन-वेग में स्थिरता आ जाती है । 

उपरोक्त सभी सान्यताझ्ों को देखने से पता चलता है कि वे व्यावहा रिक नहीं 
हैं। मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त इतना अधिक मान्यता-जटित कर दिया गया है और 
ये मान्यताएं भी इतनी अवास्तविक हैं कि सिद्धान्त का केवल सैद्धान्तिक तथा ऐति- 
हासिक महत्त्व ही शेष रह गया है। सिद्धान्त की अधिकांश आलोचनाए' इन अव्याव- 
हारिक मान्यताश्रों के कारण ही उत्पन्न होती है । 


परिमाण सिद्धान्त का समीकरण-- 

सरलता तथा बोधगम्यता के लिए मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को प्राचीन काल. 
से ही समीकरण के रूप में प्रस्तुत करने की प्रथा चली राई है । समीकरण में मुद्रा 
के परिमाण, वस्तुओं की मात्रा तथा सामान्य कीमतों के पारस्परिक सम्बन्ध को 
दिखाया जाता है । विभिन्न कालों में परिमाण सिद्धान्त के समौकरण ने अलग-अलग 
रूप धारण किए हैं। वरंमान श्रथंशास्त्री पुराने सिद्धान्त को पूर्णतया श्रसन्‍्तोषजनक 
बताते है, परन्तु मुद्रा के मूल्य सम्बन्धी सिद्धान्त को अभी तक भी समीकरण के ही 
रुप में रखा. जाता है। 


( १ ) प्राचीन श्रर्थशास्त्री मुद्रा के परिमाण का श्रथं देश में प्रचलित चलन 
की कुल मात्रा से ही लगाते थे। जंसा कि बिदित है, साख-सुद्रा का महत्त्व आधुनिक 
बल सें हो भ्रधिक बढ़ा है। पुराने श्रर्थशास्त्री इसको मुद्रा प्रणालो का एक बड़ा ही 
तुच्छ अंग समझते थे और इसी कारण उन्होंने इसे मुद्रा की मात्रा में सम्मिलित करना 
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लगभग नहीं के बराबर था । मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का सबसे प्राचीन समीकरण 
निम्न प्रकार था :--- 


सर 
“-““ के अथवा हे चस्डे हे 
च्‌ प्र 


इसी समीकरण में म (४) समय विशेष में प्रचलित चलन की मात्रा को 
सूचित करता है, व (]) उसी समय दंश मे प्रस्तुत वस्तुश्नो की कुल मात्रा 
को दिखाता है और क (7?) सामान्य कीमत-स्तर को। इस समीकररह में ब को 
मान्यता के रूप में यथास्थिर माना गया है, जिसका स्पष्ट अथ्थं यह होता है किब्क के 
सभी परिवतन स के परिवतंनों के परिणाम होगे। इसके अतिरिक्त म तथा क में 
एक ही दिशा में एक ही साथ परिवर्तत होगे और क के परिवर्तनों का झंश भ के 
परिवर्तनों का अनुपातिक होगा । एक उदाहरण से उपरोक्त समीकरणा को स्पष्ट 
किया जा सकता है । यदि मे और व की कीमत क्रमशः १०० झऔऔर २० है तो समी- 
कारण का रूप निम्न प्रकार होगा :-- 


१०० 
न सः५्‌ 

यह निश्चय है कि इस समीकरण में यदि म की कीमत दो गुनी अर्थात्‌ ९०० 
हो जाये है, परन्तु ब की कीमत २० ही रहती है तो क की कीमत बढ़कर दो गुनी 
श्र्थात्‌ १० हो जायगी ! इस प्रकार क के परिवतंन म के समदिशाई तथा अनुपातिक 
होंगे । 

( २ ) आगे चलकर कुछ अथथंशास्त्रियों ने उपरोक्त समीकरण को दोषपूरां 
बताया, क्योकि उनका विचार था कि इनमें मुद्रा के परिमाण के सम्बन्ध में एक 
आवश्यक सत्य को भुला दिया गया है । इनका कथन था कि यह समझना भूल होगी 
कि सुद्रा का परिसाण, केवल देश में प्रचलित चलन की माजन्ना पर निभंर होता है । 
व्यावहारिक जीवन में चलन को प्रत्येक इकाई का एक से अधिक वार विनिमय 
माध्यम के रूप में श्रथवा वस्तुओं के खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है । 
वस्तुएं खरीदते समय कोई एक नोट अथवा सिक्का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दे 
दिया जाता है । दूसरा व्यक्ति ठीक इसी प्रकार वस्तुएं खरीद कर उसे तीसरे व्यक्ति 
को देता है और इस प्रकार मुद्रा की एक इकाई का बार-बार हस्तान्तरण होता 
रहता है । इस हस्तान्तरण के कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई, एक नहीं वरन्‌ अनेक 
बार वस्तुएं और सेवाएं खरीदती है। मुद्रा कीं प्रत्येक इकाई विनिमय का कार्य ठीक 
उतनी ही बार करती है जितनी बार उसका एक निश्चय समय अवधि में एक व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति के पास हस्तान्तरण होता हैँ । इस प्रकार के हस्तान्तरण की बारम्बारता 
(गल्वुपथाएए ०! प्रथाईलाआ००) को अथंशास्त्र में प्रचलन-वेग (५6००राए ० 
(॥०४8४०7) अ्रथवा गति-सामर्थं कहा जाता है। 
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अतएव मुद्रा का परिमाण केवल चलन की कुल मात्रा द्वारा सूचित नहीं होता 
बल्कि चलन की कुल मात्रा तथा चलन के प्रचलन-वेग के गुणनफल द्वारा सूचित होता 
है । इस दृष्टिकोण के अनुसार परिमाण सिद्धान्त के समीकरण में निम्न संशोधन 
किया गया था -- 

ते ॑क अ्रथवा “--ए 
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इसी-समीकरण में चर (५४) प्रचलन-वेग को दिखाता है ओर इस प्रकार मुद्रा 
का परिमारण मच्च द्वारा सूचित होता है। क के सभी परिवर्तन भच के परिवत॑ंनों के 
अनुसार होंगे और उनके अनुपाती भी । यदि केवल प्रचलन वेग में वृद्धि होती है तो 
चलन की कुल मात्रा में वृद्धि हुये बिना भी सामान्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है । 
प्रचलन वेग बसे तो स्वयं भी चलन की मात्रा पर निर्भर होता है, क्योकि जेसे-जसे 
चलन की मात्रा बढ़तीः है, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और वस्तुश्रों तथा सेवाश्रों 
का विनिमय अ्रधिक तेजी के साथ होने लगता है, परन्तु वस्तुओं के विनिमय की 
तेजी और बहुत से कारणों से हो सकती है । कुछ भी हो, चलन की मात्रा तथा 
उनका प्रचलन वेग दोनों ही मिलकर मुद्रा के परिमाण को निश्चित करते हैं। 


( ३ ) उपरोक्त समीकरण में भी एक गम्भीर दोष है। चलन ही विनिमय 
माध्यम के रूप में उपयोग नहीं होती है, बेक मुद्रा श्रथवा साख मुद्रा का भी इस रूप 
में उपयोग होता है । मुद्रा को कुल मात्रा में उनको भी सम्मिलित करना श्रावदयक है ॥ 
सभी जानते है कि बैंकों द्वारा चालू किये गये चैक, विनिमय बिल तथा सभी प्रकार के 
साख-पत्र वस्तुए खरीदने के काम आते हैं श्रौर विनिमय माध्यम के रूप में मुद्रा का 
काम करते हैं। भ्राधुनिक संसार मे तो इस प्रकार की मुद्रा का महत्त्व बहुत ही बढ़ 
गया है। साथ ही, चलन मुद्रा की भाँति साख-मुद्रा की प्रत्येक इकाई भी एक से 
श्रधिक बार वस्तुयें खरीदने के काम आ सकती है । उसका भी प्रचलन-वेग होता है । 
एक चेक के पीछे किये गये हस्ताक्षरों की संख्या से यह पता लगाया जा सकता है कि 
भुगतान के लिये बेंक मे आने से पहले वह कितने हाथो से गुजर चुका है प्रर्थात्‌ उसने 
कितनी बार विनिमय-कार्य सम्पन्त किया है। इस प्रकार मुद्रा की कुल मात्रा में चलन 
तथा उसके प्रचलन वेग के गुणनफल के अतिरिक्त साख-मुद्रा तथा उसके प्रचलन-वेग 
का गुणनफल भी सम्मिलित होता है। यही दोनों मिलकर मुद्रा के परिमाण को 
निश्चित करते हैं। बिना साख-मुद्रा तथा उसके प्रचलन-बेग पर विचार किये मुद्रा के 
मुल्य के सम्बन्ध में जो भी समीकरण बनाया जायगा उससे प्राप्त फल वास्तविक तथा 
व्यावहारिक नहीं हो सकता है । 


फिश्वर का परिमार सिद्धान्त को समोकरण-- 


प्रसिद्ध अ्रथ॑क्षास्त्री प्रो० फिशर (775॥2) ने उपरोक्त सभी बातों को- ध्यक्त- --. 
में रखते हुए मुद्रा मुल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में पुराने समीकरण सें आावदयक 
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परिवर्तन किए हैं। उनका समीकरणा, जिसे मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का फिशर का 
समीकरण कहा जाता है, निम्न प्रकार है:-- 


४ ए--७४७/ ५४ 


न्‍नक अथवोी स्व 


मच्कऊसचा 
च 

इस समीकरण में भी पहले की भाँति म चलन की कुल मात्रा को बताता है 

श्रौर च उसके प्रचलन वेग को । इसी प्रकार ब देश में वस्तुओ्रों की मात्रा को दिखाता 

है और क सामान्य कीमतों को । स साख मुद्रा की कुल मात्रा को सूचित करता है 

श्रौर चा उसका प्रचलन वेग है। इस समीकरण के अनुसार मुद्रा का परिमाण 

म चर-+-स चा है । इस कुल मात्रा में जो परिवतंन होते हैं उन्हीं के अनुसार क में भी 

परिवतंन होंगे । म च--स चा में परिवततंत मं, च, स तथा चा किसी के भी परिवर्तन 

के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु निस्सन्देह इस सम्बन्ध में म का महत्त्व सबसे 
भ्रधिक है ॥ 


फिशर के समीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ? श्रर्थात्‌ सामान्य मूल्य 
स्तर (6ठलाहाबं शञांए०० 7०ए८) और (शए--४७/४ (गश्रर्थात्‌ मुद्रा के कुल 
परिमाण ) का परस्पर सीधा ([)6०) और अनुपातिक (?707070079/) सम्बन्ध 
है, भ्र्थात्‌ ? (सामान्य मूल्य स्तर) का कुल सौदों (008 ॥7875807075) से विरोधी 
और-आनुपातिक ([7ए७४६७ 800 ?707000०॥9)) सम्बन्ध होता है | यही मुद्रा के 
प्रतिष्ठित परिमाण सिद्धान्त का अन्तिम रूप है। 


फिशर के सिद्धान्त की मान्यतायें --यदि श्रन्य बातें स्थिर रहें '-- 


प्रो० फिशर का विचार है कि ग्रल्पकाल में ब, च तथा चो स्थिर रहते हैं तथा 
म ओर स में एक निश्चित अपरिवतंनीय अनुपात बना रहता-है, जिसके कारण क में 
केवल मभ के परिवर्तनों के कारण ही फेर-बदल होती है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि चलन 
ओर साख दोनों का प्रचलन वेग तथा वस्तुग्नों की मात्रा अ्रल्पकाल में अभ्रपरिवततंनीय 
होते हैं श्लौर चलन तथा साख-मुद्रा के बीच एक निश्चित अनुपात रहतो है, इस 
काररण सामान्य कीमतों में केवल चलन की मात्रा में परिवतंन होने से ही परिवर्तन हो 
जाते हैं। इसका प्रथ॑ यह होता है कि अ्ल्पकाल में मुद्रा का परिमाण केवल देश में 
प्रचलित चलन की मात्रा पर ही निभेर होता है। फिशर का विचार है:-- अल्पकाल 
में व्यवसाय (मुद्रा द्वारा किया हुआ्ला कार्य) स्थिर रहता है, क्योंकि इस काल में जन- 
संख्या में परिवर्तन नहीं होते हैं, प्रति व्यक्ति उत्पादन नहों बदलता है और उत्पत्ति 
का जो प्रतिशत भाग उत्पादकों द्वारा अपने लिए उपयोग किया जाता है वह भी 
स्थिर रहता है । वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय का श्रनुपात भी नहीं बदलता है 
श्र वस्तुओं के प्रचलन वेग में भी परिवतंन नहीं होते हैं। इस काल में उत्पादन 
की रोतियाँ तथा लोगों की उपभोग सम्बन्धी झादतें भी लगभग निद्िचत होती हैं ॥ 


श्शरद ] 


इस प्रकार मुद्रा की माँग स्थिर रहुती है ।* उपरोक्त कारणों से, प्रोफेसर फिशर ने 
बताया है कि चलन की मात्रा तथा वस्तुश्रों और सेवाश्रों की सामाल्य कीमतों में 
प्रत्यक्ष तथा अ्रनुपाती परिवर्तन होते हैं । 


मुद्रा का प्रचलन वेग किन-किन बातों पर तिर्भर होता है ! 
(फ्ल्‍रलत5ड तललाआतगशर 6 पशेत्लॉए रण एीएवॉशीएण। ० (०९९) 


यह हम पहले ही बता चुके हैं कि घुद्रा का परिमाण केवल मुद्रा की कुल मात्रा 
पर ही निर्भर नहीं होता है, परन्तु उसके प्रचलन-देग पर भी निर्भर होता है। मुद्रा के 
प्रचलन-वेग का भ्र्थ यह होता है कि मुद्रा की इकाई एक निश्चित काल में विनिमय 
हेतु कितनी बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। यदि एक पाँच रुपये का 
नोट एक महीने में १५ बार विनिमय माध्यम के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के 
पास जाता है तो उसका मासिक प्रचलन-वेग १४ होगा । मुद्रा के प्रचलन-वेग पर 
बहुत सी बातों का .प्रभाव पड़ता है । इसमें से मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :-- 

(१) मुद्रा की मात्रा--मुद्रा का प्रचलन-वेग स्वयं उसकी मात्रा पर 
निरभर होता है । देश के आाथिक जीवन को सुचारु रूप में चलाने सम्बन्धी विनिमय - 
कार्यों के लिए मुद्रा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता पड़ती हैं। यदि मुद्रा 
की निकासी कम है तो उसका प्रचलन भ्रधिक तेजी के साथ होने लगेगा । इसके 
विपरीत मुद्रा की पूर्ति ग्रधिक होने की दशा में उसका प्रलचन-वेग कम रहेगा । 


(२) जनता की बचत सम्बन्धी आदतें--ग्राय का एक भाग तो 
उपभोगीय वस्तुश्रों को खरीदने पर व्यय किया जाता है, परन्तु दूसरे भाग की बचत 
कर ली जाती है । वास्तव में मुद्रा की उतनी ही मात्रा तुरन्त काल में विनिमय 
माध्यम के रूप में उपयोग की जाती है जितनी कि उपभोग हेतु रखी जाती है, 
अतएव मुद्रा का प्रचलन वेग इस बात पर भी निर्भर होता है कि जनता समस्त झाय 
का कौनसा भाग उपभोग के लिए रखती है । 


( ३ ) जनता की नकदी में माल खरीदने की आादत--यदि माल 
उधार खरीदा जाता है तो तीन महीने, छः महीने ग्रथवा साल भर का हिसाब एक 
ही साथ चुकाया जाता है। ऐसी दशा में मुद्रा का प्रचलन वेग कम होता है। नकद 
सौदों में थोड़ा थोड़ा भुगतान निरन्तर होता रहता है; जिसके कारणा मुद्रा का प्रचलन 
निरन्तर बना रहता है। 

(४ ) स्थगित भ्रुगतानों को कितनी बार चुकाया जाता है--यदि देश 
में सामान्य रिवाज स्थगित भुगतानों (ऋणों) को साल में एक-दो बार चुकाने का है 
झ्रोर भुगतान बड़ी मात्रा में किया जाता है तो मुद्रा का प्रचलन वेग कम होगा । यदि 
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बार-बार तथा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भुगतान किये जाते हैं तो मुद्रा का प्रचलन' वेंग 
बढ़ जायगा । 


( ५ ) लोगों की द्रवता पसन्दगी (/4्घरांताए ?7०००॥०८)--व्यावसा- 
यिक वर्ग दिन प्रतिदिन के कार्यों को चलाने के लिए जितना बड़ा नुकद कोष रखता 
हैं उतना ही मुद्रा का प्रचलन-वेग कम होता है । 


जो बात व्यापारियों के लिए सही है, वही साधारण नागरिकों पर भी लागू 
होती है । साधारणतया, सभी व्यक्ति भविष्य की तुलना में मौजूदा परिस्थिति में 
अधिक धन प्राप्त करना पसन्द करते है, या भविष्य के मुकाबिले मौझ्लदा समय में 
अधिक खर्च करना चाहते हैं । इस प्रवृत्ति का प्रभाव द्रव्य के चलन-वेग पर 
पड़ता हैं । 


( ६ ) मजदूरी प्रणाली का रूप--मजदूरी वाषिक, मासिक, साप्नाहिक 
अथवा देनिक आधार पर बांटी जा सकती है। यदि मजदूरी लम्बे काल के पद्चातु 
मिलती है तो दैनिक आवश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए मुद्रा का संचय अधिक 
बड़ा रखा जाता है, जिसके कारण मुद्रा का प्रचलन-वेग कम रहता है । इसके विप- 
रीत जितनी ही मजदूरी ग्रधिक बार दी जायगी उतनी ही प्रत्येक इकाई विनिमय 
माध्यम के रूप में अधिक बार उपयोग होगी । 


( ७ ) यातायात तथा संचार साधनों की उन्नति--इसके द्वारा विनिमय 
का क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाता है और वस्तुओं का क्रय-विक्रय अधिक तेजी से होने 
लगता है और ये दोनों ही मुद्रा के प्रचलन-वेग को बढ़ा देते हैं । 

(८ ) ऋणा प्राप्ति की सुविधाएं--ऐसी सुविधाएं उधार को प्रोत्साहन 
देकर प्रचलन-वेग के अंश को घटाती हैं । 

( ६ ) आय-व्यय तथा कीमतों का भावी अनुमान--निस्सन्देह इसी 
अनुमान के आधार पर विनिमय कार्यों की गति तेज श्रथवा धीमी की जाती है । यदि 
भविष्य में कीमतों के चढ़ जाने का अनुमान है तो व्यापार अधिक तेजी से होने लगेगा 
और मुद्रा का प्रचलन-वेग भी बढ़ जायगा । 


(१०) सामान्य आथिक उन्नति- मुद्रा का प्रचलन वेग देश की आथिक 
उन्नति की दशा पर भी निर्भर होता है । एक विकसित समाज में वस्तु-विनिमय का 
ग्रंग कम होता है, इस कारण अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु ऐसे 
समाज में साख-मुद्रा का अ्रत्यधिक विकास हो जाता है। उधार की प्रथा अधिक 
व्यापक रूप धारण कर लेती है, मजदूरियों का भुगतान अ्रधिक शीघ्रतापूर्वक होने 
लगता है और यातायात के साधनों के विकास के कारण वस्तुओं का विनिमय दूर- 
दूर तक तथा अश्रधिक शीघ्रता के साथ होने लगता है । व्यापार की भ्रनिश्चित स्थिति 
में तथा सद्धूटकाल में मुद्रा का प्रचलन-वेग कम होता है। इसी प्रकार क्ृषि-प्रधान 
देशों में औद्योगिक तथा व्यापारी देशों की तुलना में मुद्रा का प्रचुलन-वेग कम रहता 
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है । साधारणतया बढ़ती हुई कीमतें तथा श्राथिक जीवत का विकास प्रवलन वेग को 
बढ़ा देते हैं । क्‍ 

(११) साख की गतिशीलता--चलन की भाँति साख-मुद्रा का भी प्रचलन 
बना रहता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसका भी हस्तान्तरण होता है, 
परन्तु साख के प्रचलन-वेग को जमा राशि की गतिशीलता (थि०आंएए ० 
844706७) कहना ही भ्रधिक उपयुक्त है। जितनी जल्दी-जल्दी पैसे का एक व्यक्ति के 
लेखे से दूसरे व्यक्ति के लेखे में हस्तान्तरण होता है उतना ही साख मुद्रा का श्रचलन- 
वेग भी अधिक होता है । साख-मुद्रा की गतिशीलता साधारणतया देश में बड्धिंग के 
विकास-औ्और उसकी प्रगति पर निर्भर होती है । ; 


फिशर के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनाए 

परिमाणा सिद्धान्त की आलोचनाओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं :-- 
( भ्र ) कुछ आालोचकों ने इस सिद्धान्त का आधार ही गलत बताया है और ( भ्रा ) 
इसके विपरीत कुछ भ्रथ॑शास्त्रियों का विचार हैं कि इसका श्राधार तो ठीक है, 
किन्तु यह सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सही सिद्धान्त नहीं है। कुंछ त्रूटियां 
तथा मान्यतायें इस सिद्धान्त को श्रवास्तविक बना देती हैं, जिनमें से मुख्य निम्न- 
लिखित है :-- 

(श्र) सिद्धान्त के आधार- सम्बन्धी आलोचनायें-- 

पहले वर्ग की आलोचनायें इस प्रकार हैः -- 

( १ ) तक की विधि उल्टी है--इस सिद्धान्त में मुद्रा की मात्रा के 
परिवत॑नों को सामान्य कीमत-स्तर के परिवत॑नों का कारण माना गया है, जो ठीक 
नहीं है । वास्तव में कीमत-स्तर के परिवर्तनों के कारण मुद्रा की मात्रा घटती- 
बढ़ती है, अतएव कीमत-स्तर के परिवतंन मुद्रा के परिमाण के परिवत॑नों के परिणाम 
नहीं होते हैं, बल्कि उनके कारण होते हैं । 

आ्रलोचकों का यह तक ठीक नहीं है | अनुभव बताता है कि पहले मुद्रा की 
मात्रा बढ़ती है और उसके कुछ समय पीछे कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रो” फिशर 
ने लिखा है--- कीमत-स्तर को मुद्रा की मात्रा घटने-बढ़ने का कारण समभना बड़ी 
भारी भूल होगी। निस्सन्देह ऐसा अवश्य होता है कि एक स्थान का मूल्य-स्तर 
दूसरे स्थान के मूल्य-स्तर पर अपना प्रभाव डालता है ।” यदि किसी स्थान पर 
कीमतें बढ़ती हैं तो वहाँ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इसके 
विपरीत मुद्रा उस स्थान से हटकर दूसरे ऐसे स्थान को जाने लगती है जहाँ उसकी 
क्रय-शक्ति अधिक होती है, श्रर्थात्‌ जहाँ कीमतें नीची होती हैं। ठीक इसी प्रकार 
मुद्रा की मात्रा के घट जाने के कारण ऊँची कीमतों वाले स्थान में कीमतें घटने 
लगती हैं झ्रौर यदि मुद्रा की गतिशीलता में कोई बाधा नहीं है तो अन्त में दोनों 
स्थानों का कीमत-स्तर बराबर हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि कीमत-स्त्र के 
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परिवर्तन तो मुद्रा परिमाण के परिवरतंनों पर निर्भर होते हैं, परन्तु स्थिति इसके 
विपरीत नहीं है । 


( २) मुद्रा की कीमत मुद्रा की माँग और पूति दोनों “पर निर्मर 
होती है--कुछ भ्रालोचकों का कहना है कि मूल्य के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार 
सभी वस्तुओं की कीमत उनकी माँग और पूर्ति पर निर्भर होती है और उसका तिर्धा- 
रण उन्हीं के द्वारा होता है। ठीक इसी प्रकार $मुद्रा की कीमत भी उसकी म.ग 
और पूर्ति पर निभंर रहती है। मुद्रा की मात्रा अ्रक्रेते में कीमत-स्तर को प्रभावित 
नहीं कर सकती है । * 


प्रो० फिशर ने इस भ्रालोचना के विरुद्ध बताया है कि माँग और पूति का 
सिद्धान्त किसी एक वस्तु की कीमत का पता लगाने के लिए तो उपयुक्त होता है, 
परन्तु इससे सामान्य कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सामान्य माँग 
तथा सामान्य पूर्ति का पता नहीं लग सकता है । हम किसी वंस्तु की माँग तथा 
उसकी पूर्ति और इन दोनों के सन्तुलन का पता तो लगा सकते हैं, परन्तु वस्तुग्रों 
और सेवाओं की सामान्य माँग और सामान्य पूर्ति का लगभग कुछ भी अर्थ नह 
होता है | श्रतएव माँग और पूर्ति का सिद्धान्त सामान्य कीमत-स्तर के निवरिण के 
लिये उपयुक्त नहीं है । जिस प्रकार विभिन्न लहरों की ऊचाई के द्वारा समुद्र- 
ध्तल का पता नहीं लगाया जा सकता है, परन्तु समुद्र-स्तल के द्वारा लहरों की स्थिति 
का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ठीक इसी प्रकार अलग-प्रलग वस्तुओं और सेवाओं 
की कीमतें सामान्य कीमत की सूचक नहीं होती हैं, परन्तु सामान्य कीमतें व्यक्तिगत 
कीमतों की स्थिति का ज्ञान अवश्य करा देती हैं। सामान्य कीमत तो केवल मुद्रा को 
मात्रा द्वारा ही जानी जा सकती है ।* 


(३ ) यह सिद्धान्त केवल एक महत्त्वहीन सत्य को बताता है -प्रनी ० 
निवः:लसन /]ध०॥४०0800) का कहना है कि सुद्रा का परिसाण सिद्धान्त एक साधारण 
सत्य है, जिसका उल्लेख करने से न तो किसी महत्त्वपु्ण बात का पता चलता है भ्ोर 
: न किसी उद्देश्य की पूति होती है। यह तो सभी जानते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ाते 
से कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर इसको सिद्धान्त का नाम देने से कौनसी नई बात 
का पता चलता है ? इस आलोचना के उत्तर में प्रो०ण फिशर ने कहा कि मुद्रा का 
परिमाण सिद्धान्त इतना सरल नहीं है जितना कि निकलसन समभते हैं, परन्तु यदि 
यह सरल भी है तो इसकी वैज्ञानिक विव्रेचना के विरुद्ध फिर भी कुछ नहीं कड्ा 
जा सकता है। 


निष्कर्ष -- 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धान्त के विरुद्ध जो श्राधारभूव आलोचनाएं' को 
गई हैं वे यथार्थ में ठीक नहीं हैं। भ्लोचकों ने मुद्रा के परिमाणा सिद्धान्त और उसके 
के ख० अऊ ; १ १ 
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महत्त्व को ठीक-ठीक समभा ही नहीं है । शायद यह कहना गलत न होगा कि सिद्धान्त 
का आधार तो सही है, परन्तु जिस रूप में यह सिद्धान्त फिशर द्वारा अस्तुत्त किया 
गया है उसके ह विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है । 
( श्रा ) न्र्‌ टियों एवं सानन्‍्यताओ्रों सम्बन्धी आलोचनाएं -- न 
ध्यानपू्वंक देखने से पता चलता है कि मुद्रा के मूल्य के प्रतिष्ठित सिद्धान्त में 
कुछ विशाल त्र्‌टियाँ है, जिनके कारण यह सिद्धान्त गलत ही नहीं हो जाता है, बल्कि 
श्रव्यवहारिक तथा अवास्तविक भी हो जाता है । वास्तविकता तो यह है कि श्रथे- 
शास्त्र के श्रन्य सिद्धान्तों की भांति यह भी अनेक मान्यताओ्रों पर भ्राधारित है, परन्तु 
ये मान्यतायें ऐसो हैं कि इनके आधार पर तर्क करना केवल कल्पना के जगत में 
चक्कर लगाना है। प्रमुख आलोचनायें निम्न प्रकार हैं :-- 
(१) अवास्तविक मान्यतायें--इस सिद्धान्त की मान्यतायें ग्रवास्तविक हैं । 
सबसे पहले तो यह सान्यता ही गलत है कि मुद्रा की माँग यथास्थिर रहती है । भ्रनु भव 
बताता है कि देश में विनिमय-साध्य वस्तुओं और सेवाश्रों की मात्रा में निरन्तर 
प्रिवर्तव होते रहते हैं । इन परिवर्त॑नों के श्रनेक कारण हो सकते हैं, जसे--उत्पादन 
की वृद्धि, वस्तुओं के प्रचलन-वेग की तेजी इत्यादि । यदि किसी कारण देश की जन- 
संख्या के श्राकार भ्रथवा उसकी कुशलता में वृद्धि हो जाती है श्रथवा उत्पादन विधियों 
के सुधार, नए ग्राथिक सांधनों की खोज आदि के कारण उत्पत्ति बढ़ती है तो यह 
मान्यता गलत हो जाती है । अनुभव बताता है कि संसार के सभी देशों में उत्पादन 
की कुल मात्राश्नों में वाधिक तथा सामयिक (8८४$०॥8/) परिवर्तंव होते ही रहते हैं । 
इसके भ्रतिरिक्त स्वयं सामान्य कीमत स्तर कीं वृद्धि भी वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि 
में सहायक होती है । यदि कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादकों को शुरू-शुरू में अत्यधिक 
लाभ होता है और फिर, लाभ कम दर से होने लगता है, क्योंकि बिक्री अधिक 
होती है श्नौर कीमतों की तुलना में उल्पादन व्यय कम रहता है। उत्पादन के अश्रधिक 
लाभदायक हो जाने के कारण उसमें वृद्धि की जाती है और मुद्रा के परिमाण 
सिद्धान्त के समीकरण में ब की कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सामान्य 
कीमतों के गिरने के काल में उत्पादकों को हानि होती है, जिससे उत्पत्ति 
घटती है और व की कीमत घटती है। सस प्रकार ब को यथास्थिर मान लेना 
गलत है। ' 
केवल पूर्ण रोजगार बिन्दु (पूर्ण वृत्ति बिन्दु) (एए| छणफञी०ग्राणा ऐ०ंप्रा) 
पर ही वस्तुप्रों और सेवाओ्रों की कुल मात्रा यथास्थिर रहती है और वह भी थोड़े से ही 
समय तक यदि कोई देश बराबर मुद्रा-प्रसार की नीति को बनाए रखता है और थोड़े- 
थोड़े समय पश्चात्‌ चलन की मात्रा बढ़ाता रहता है तो धीरे-धीरे कीमतों बढ़ती रहती 
हैं और उत्पादन का विस्तार होता रहता हैं, परन्तु उत्पादन के विस्तार के साथ ही 
वृद्धि (79/0/7०॥) का भी विस्तार होता है जाता, क्योंकि अधिक उत्पत्ति करने के 
लिये उइतत्ति के विभिन्न साधनों के श्रधिक मात्रा में उपयोग करने की आवश्यकता 
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पड़ती है । यदि इस प्रकार चलन की मात्रा वढ़ाने का क्रम चलता ही रहे तो अन्त में 
एक ऐसी अवस्था श्रा जाती है कि उत्पत्ति के सभी साधनों को पूर्ण वृत्ति मिल जाती 
है, भ्र्थात्‌ कोई भी साधन तनिक भी बेकार नहीं रहता है । यही पूरा वृत्ति की 
अवस्था है । यहाँ पर चलन की मात्रा में वृद्धि कर देने पर तथा कीम॒ब्ीं के बढ़ने के 
कारण उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी और वस्तुओं की कुल मात्रा यथास्थिर 
हो जायगी इस दशा में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त पूर्णतया सही होगा और कीमत 
स्तर में मुद्रा के परिमाण के परिवर्तनों के अनुपात में परिवर्तन होंगे, परन्तु पूर्ण वृत्ति 
बिन्दु पर भी थोड़े ही समय तक यह बात सत्य होती है । मनोवैज्ञानिक कारणों की 
कायंशीलता के कारण शीघ्र ही कीमतें मुद्रा के परिमाण से अधिक तेजी के साथ 
बढ़ने लगती है । ष 

इसी प्रकार मान्यतायें भो गलत हैं कि चलन तथा साख सुद्रा तथा वस्तुग्नों का 
प्रचलन वेग यथास्थिर रहता है। कीमतों में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर वस्तुएं और 
सेवाएं जल्दी-जल्दी खरीदी भ्रौर बेची जाने लगती हैं । वस्तुओ्रों और मुद्रा की इकाइयों 
का हस्तान्तरण अधिक तेजी के साथ होने लगता है| इसी प्रकार ऋतु के परिवर्तन 
तथा सट्टा बाजार की प्रवृत्तियों के अनुसार भी प्रचलन-वेग बदलता रहता है। इस 
वेग को यथास्थिर मान लेना अ्रवास्तविक है । श्रन्य मान्यताग्रों के विषय में भी हम 
ऐसा ही कह सकते हैं, गतिशील संसार में तो यह सम्भव नहीं है कि श्रन्य बातों 
में परिवर्तन न हो विशेष रूप से, जब हम यह मान कर चलते हैं कि अर्थशास्त्र के 
अन्तर्गत केवल परिवर्तंनशील (0ए॥4॥0) तथ्यों का ही अध्ययन होता है । 

( २ ) प्रचलन-वेग का सही-सही पता लगाने की कठिनाई--फिशर 
द्वारा दिए गये समीकरण में चर तथा चा दो ऐसे तथ्य हैं जिनकी कोई भी निद्चित 
माप सम्भव नहीं हूँ । अल्पकालीन दृष्टिकोण से तो चलन तथा साख मुद्रा के प्रचलन 
वेग को नापने की आवश्यकता नही है, क्योंकि फिद्र ने उन्हें यथास्थिर मान लिया 
है, परन्तु दीर्घकालीन दृष्टि से इनको कैसे नापा जाय ? सॉँसख्यिकी में कोई भी ऐसी 
रीति नहीं हैँ कि जिसके द्वारा मुद्रा के प्रचलन वेग का सही-सही पता लगाया जा 
सके । इस सम्बन्ध में यह भी जानना भझ्रावदयक है कि वस्तुओं का भी प्रचलन-वेग 
होता है, जिसके कारण वस्तुओं का कुल परिमाण उनकी मात्रा तथा विनिमय के लिये 
होने वाले प्रचलन-वेग पर निर्भर होता हैं । सरलता लाने के लिए फिशर के समीकरण 
में वस्तुओं के प्रचलन-वेग को सम (79) भान लिया गया है, जो ठीक नही हैं। 

( ३) केवल दीर्घकालीन प्रवृत्ति का सूचक -यह सिद्धान्त केवल एक 
दीघंकालीन प्रवृत्ति को ही दिखाता है। मान्यताभ्रों की अ्रवास्तविकता की ओर जब 
फिशर का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि श्रन्य बातें केवल 
अल्पकाल अ्रथवा मध्य के काल में ही अस्थिर होती हैं । दीघंकाल में वे लगभग यथा- 
स्थिर ही रहती हैं। फिशर के सिद्धान्त से केवल इतना ही स्पष्ट होता है कि बहुत 
सी बातों के समान रहने की दशा में मुद्रा के मूल्य की प्रवृत्ति इस सिद्धान्त के अनु- 
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सार रहती है, परन्तु जैसा कि कीन्ज ने कहा है, दीघंकाल के अध्ययन से क्या लाभ 
है ? दीघंकाल में तो हम सभी मर जाते है। मुद्रा सम्बन्धी घटनाओं के अल्पकालीन 
परिणाम इतने घातक हो सकते हैं कि उनके सम्बन्ध में जो भी सिद्धान्त बनाए जायें 
वे ग्रल्पकालीर होने चाहिए । 

हि] 


(४ ) संचित मुद्रा का अभाव--कीन्ज ने इस सिद्धान्त को एक और हृष्टि 
से भी असनन्‍्तोषजनक बताया है। उनका विचार है कि चलन अथवा साख-सुद्रा 
की सारी की सारी मात्रा वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर व्यय नहीं की जः्ती 
है । सभी व्यवसायी हर समय तरल मुद्रा के रूप में चलन तथा साख-मुद्रा का एक 
निरिचत संचय रखते हैं, जिसका झ्राकार समय-समय पर बदलता रहता है। केवल 
यही संचय वस्तुएं और सेवाएं खरीदने पर व्यय किया जाता है। चलन तथा साख« 
मुद्रा का एक भाग तो ब्रासंचित कोषों (0835) में गायव हो जाता है, जो कीमतों 
पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए मुद्रा परिमाण में से हमें 
मुद्रा की ऐसी मात्रा को निकाल देना चांहिए । 


( ५ ) वस्तुओ्ों के प्रचलन-वेग का महत्त्व--इस सिद्धान्त की आलोचना 
इस आधार पर भी की जा सकती है कि जिस प्रकार चलन-मुद्रा और साख-समुद्रा का 
प्रचलन-वेग होता है ठीक उसी प्रकार वस्तुप्रों का भी प्रचलन-वेग हो सकता है, 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय-अवधि में एक से भ्रधिक 
बार वस्तुएं और सेवाएँ खरीदने के काम आ सकती है ठीक इसी प्रकार वस्तु की 
एक इकाई भी उस समय अवधि में एक से अधिक बार खरीदी और बेची जा सकती 
है। विशेष रूप से, उन परिस्थितियों में जबकि विनिमय का आधार वस्तु-विनिमय 
या अभ्रदला-बदली हो श्र केवल कुछ ही वस्तुए द्रव्य के द्वारा विनिमय होती हों । 
मुद्रा के मुल्य को निकालते समय वस्तुओं के प्रचलन-वेग को भी ध्यान में रखना 
आवश्यक है, परन्तु फिशर के समीकरण में इस बात को बिल्कुल भुला दिया गया है । 


( ६) समय-विलम्ब के महत्त्व की उपेक्षा--इस सिद्धान्त में समय- 
विलम्ब (प्ं॥6 ॥88) के महत्त्व को नहीं समझा गया है। मुद्रा के परिमाण के 
परिवर्त॑नों का प्रभाव कीमत-स्तर पर एक दम नहीं पड़ता है, इसमें विलम्ब होता 
है। यदि श्राज मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती हैं तो महीनों के वाद कीमत-स्तर पर 
इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होगा । इस काल में अन्य बातों में परिवर्तंत हो सकते हैं, 
जिनके कारण कीमत के परिवतंनों और मुद्रा-परिमाण के परिवरतनों का पारस्परिक 
सम्बन्ध इस सिद्धान्त के अनुसार नहीं रह पाता है। 


( ७ ) यह सिद्धान्त यह स्पष्ट नहीं करता है कि मुद्रा के परिभाण के 
परिवर्तन किस प्रकार क्ीमत-स्तर पर श्रपता प्रभाव डालते हैं । जैसा कि क्राउथर, 
हेयक (9396८) तथा हाँटरे (प्॥छ०ए) का मत है, मुद्रा-परिमाण के परिवर्तन 
कीमत-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं । सर्वप्रथम, उनका प्रभाव ब्याज 
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की दरों पर पड़ता है और बाद में ब्याज की दरों के परिवर्तत कौमतों तथा उत्पादन 
की मात्रा को बदल देते हैं। यही कारण है कि मुद्रा के मुल्य सिद्धान्तु का उददंध्य 

ों कर ह ठों 
केवल मुद्रा-परिमाण तथा कीमतों के पारस्परिक सम्बन्ध का उल्लेख“करना ही नह 


होना चाहिए, बल्कि उससे सम्बन्धित सारी बातों का स्पष्टीकरण करना होना 
चाहिए । 


( ८५) कीमत-स्तर के कुछ परिवर्तनों को समभाने में असफल--यह 
सिद्धान्त कीमत-स्तर के उन परिवतंनों को समझाने में ग्रसफल रहता है जो व्यापार- 
चक्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार कीमतों के घटने-बढ़ने का 
कारण केवल मुद्रा की मात्रा की कमी या वृद्धि होती है, परन्तु श्रनुभव बताता है 
कि अवसाद के काल में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर देने पर भी कीमतें नहीं बढ़ती हैं । 

( ९ ) मांग और पूर्ति के सिद्धान्त का ही एक संशोधित रूप-- 
अर्थंशास्त्रियों का विचार है कि यह सिद्धान्त मूल्य के माँग और पूति सिद्धान्त का ही 
एक संशोधित रूप है, जिसमें मुद्रा की पूर्ति को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दे 
दिया गया है | वास्तव में ऐसा ही है। अन्य वस्तुओं की भाँति मुद्रा का मुल्य भी 
उसकी माँग और पूर्ति द्वारा निश्चित होता है, परन्तु इस सिद्धान्त में व्यर्थ की मान्य- 
ताझ्रों के श्राधार पर केवल मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा के मुल्य-निर्धारण का आधार मान 
लिया गया है । ह 


सिद्धान्त की उपयोगिता 


मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त अत्यधिक दोषपूरों है। कीन्‍ज के अनुसार यह 
सिद्धान्त अधूरा है। उनके विचार में इसके द्वारा मुद्रा की कुल क्रय-शक्ति का सही-सही 
और पूरा-पूरा अनुमान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि केवल नकद क्रय-विक्रय (४६४ 
एप्राट798९5. & $9]८8) का ही अनुमान प्राप्त होता है। मैँद्रा के द्वारा होने वाले 
अधिकांश लेन-देन उद्योग व्यापार अथवा वित्त से सम्बन्धित होते है, जिन पर यह 
सिद्धान्त विचार नहीं करता है । स्वयं फिशर ने भो यह स्वीकार किया है कि संक्रांति 
काल (परद्षाभंा०ा4। 2८700) में मुद्रा की मात्रा तथा कीमत-स्तर में कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं होता है। इस काल में मुद्रा को मात्रा के घटने-बढ़ने के अतिरिक्त अन्य 
कारणों से भी कीमत-स्तर में परिवर्तन हो सकते हैं । 


निष्कषें-- 


सब कुछ होते हुए भी इस सिद्धान्त का कुछ भह॒त्त्व भ्रवव्य है (7) कीमत स्तर 
के परिबतंनों के दैसे तो बहुत से कारण होते हैं, परन्तु इत सब में सबसे महत्त्वपूर्ण 
कारण मुद्रा की मात्रा ही है । कीसतों के परिवर्तनों का कारण बताने के नाते सिद्धांत 
का कुछ महत्त्व भ्रवदय है । (7) व्यवहारिक जीवन में भी इस सिद्धान्त का उपयोग 
अनेक वार हृष्टिगोचर होता है । (४) कीमत-स्तर पर नियन्त्रण रखने के लिए भी इस 
सिद्धान्त का उप्र्योग किया जाता है। चलन की मात्रा को बढाकर कीमतों को बताने तशर 
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चलन की मात्रा को घटा कर बढ़ती हुई कीमतों को नीचे गिराने का उपाय बहुत 
विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है । ऐसा करने से मुद्रा की मात्रा के परिव्तनों के 
अनुपाती परिवहन तो कीमत स्तर में नहीं होते है, परन्तु कम से कम एक अंश तक कीमत- 
स्तर को परिवतित अ्रवश्य किया जा सकता है | यह सिद्धान्त हमें कम से कम कीमतों 
के नियन्त्रण का एक अच्छा उपाय तो बताता ही है । रावटटंसन ने कहा है :-- सुद्रा 
का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा का मुल्य समझने के लिए एक विचित्र सत्य है। यह एक 
ऐसा सत्य है.कि जिसका समझना वास्तविक जीवन में सुद्रा की सात्रा ओर बस्तुशों 
को कीक्षत में सम्पर्क स्थापित करने के लिए श्रावश्यक है । 

परिमाण सिद्धान्त में सत्यता का अंश-- 

परिमाण सिद्धान्त को अपूर्णा, कल्पित एवं दोषपूर्णा बताया गया है। यह आलो- 
चना बहुत कुछ सही भी है, किन्तु यह भी सही है कि जब माँग तथा पूर्ति के सिद्धान्त 
को मुद्रा पर लागू किया जाता है, तो वस्तुओ्रों की भांति मुद्रा की माँग तथा पूत्ति में 
जो परिवतंन समय-समय पर होते रहते है तथा इन परिवत्तनों के फलस्वरूप मुद्रा के 
मूल्य में जो परिवर्तत होते है उनका स्पष्टीकरण यह सिद्धान्त कर देता है । इस 
सम्बन्ध में फिशर ने कई उदाहरण दिये हैं :--- 

(१) अ्रमेरिका में चांदी की खानों का पता लगने पर, स्पेनिश खोज करने 
वालों ने उसे योरोप को भेजना प्रारम्भ कर दिया, जिससे वहाँ सामान्य मृल्य-स्तर बढ़ 
गया । बाद में जैसे-जेसे जन-संख्या बढ़ती गई (मुद्रा की माँग बढ़ी या अमेरिका से 
चाँदी का आयात कम होने लगा) वंसे-वेसे वस्तुओं की कीमतें कम होती गई । 

(२) आष्ट्रलिया और कलीफोरनियां से सन्‌ १८४४ के लगभग बड़ी मात्रा 
में सोने का झ्रायात स्वरणंमान देशों में हुआ, जिससे उन देशों में वस्तुओं के मूल्य बढ़ 
गये । जब उक्त खानों में सोना निकलना बन्द हो गया, तो इन देशों में मृ ल्य-स्तर भी 
गिर गये । 

(३ ) मैक्सीको में चाँदी की खानें मिल जाने से भारत व अ्रन्य रजतमान 
देशों में सन्‌ १८७३ के लगभग वस्तुप्नों के मुल्यों में वृद्धि हो गई थी । 

( ४ ) द्वितीय महायुद्ध और इसके पश्चात्‌ भारत व अन्य देशों में कागजी 
नोटों के आधिक्य के कारण वस्तुझ्रों व सेवाश्रों के मूल्य बढ़ गये थे । 

स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमारणा में परिवर्तन के द्वारा मुद्रा के मुल्य में होने वाले 
परिव्तंनो का ज्ञान होता है । हाँ, इससे इब दोनो में कोई साँख्यिकिक सम्बन्ध स्थापित 
नहीं होता । शायद प्रोफेसर फिशर का भी यह श्रभिप्राय न था । उन्होंने गणितीय 
समीकरण का प्रयोग केवल एक प्रवृत्ति को दिखाने के लिए किया है। 

. » 00) मुद्रा का कंस्व्रिज परिमारा सिद्धान्त 
(376 (थ्राफ्रैशं72९ (शाश्राएाए प॥60ए एण शि०ा९९) 

कैम्ब्रिज सिद्धान्त के निर्माण का श्रेय मार्शल, पीए, हॉटरे, कैनन और 

राबटसन जंसे प्रसिद्ध श्रथंशास्त्रियों को है। इन्होने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को एक 
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नये समीकरण के रूप॑ मे प्रस्तुत किया है, जिसकी मुख्य मुख्य बातें निम्न- 
लिखित हैं :-- 

.. (१) प्रत्येक समाज में लोग अपनी श्राय के एक निश्चित भाग को चलन के 
रूप में जमा करना श्रच्छा समझते हैं। फिशर ने अपने समीकररा में छुद्टा की मांग को 
कुल सौदों के मूल्य के बराबर (१(--० »< 7) माना था अर्थात्‌ उनके अनुसार मुद्रा 
का स्वयं कोई उपयोग नही होता है । वह केवल विनिमय के काम आती है। किन्तु 
ध्यानपूर्वंक विश्लेषण से प्रतीत होगा कि जम। करने हेतु भी लोग मुद्रा की माँग करते 
है क्योंकि अनेक बार. व्यावहारिक जीवन में आय और व्यय का पूरा संतुलन नहीं 
बैठता है । कभी लोग व्यय करना चाहते हैं, तो आय नहीं होती है और कभी भ्राय है 
तो व्यय कम होता है । प्रायः झ्राय कम और व्यय श्रधिक होता है । इसलिये प्रत्येक 
व्यक्ति, *स्था अथवा सरकार अपने पास देनिक खर्चों की पूर्ति के लिये कुछ न कुछ 
धन नकदी के रूप में जमा रखती है । बह कुल मुद्रा जो विभिन्न व्यक्ति, संस्थायें और 
सरकार अपने पास देनिक खर्च चलाने के लिए रखते हैं, सुद्रा की कुल माँग 
कहलाता है ।* 

'( २ ) मुद्रा की माँग लोगों की द्रवता पसन्‍्दगी (+ंवृ्धांता(ए शिर्लशा८॥०४) 
पर निर्भर होती है । मनुष्य अपना धन कई प्रकार से विनियोग कर सकता है | कुछ 
विनियोग इतने सरल हैं कि उनको तत्काल मुद्रा में बदला जा सकता है, जबकि, कुछ 
में ऐसी सुविधा नहीं होती है । उदाहरण के लिए, वस्तुओं की अपेक्षा अंझों में श्रधिक 
द्रवता होती है श्रतः जिन लोगों में द्रवता पसन्‍्दगी भ्रधिक है उनकी मुद्रा सम्बन्धी 
मांग (अर्थात्‌ मुद्रा को अपने पास चलन के रूप में रखने ।॥की मांग) अधिक होती है 
और जिन लोगों में द्रवता पसन्दगी कम होती है उनकी मुद्रा सम्बन्धी मांग भी कम 
होती है । 

(३) सुद्रा की मांग पर अन्य अनेक बातों का भी प्रभाव पड़ता है, जसे 
श्राय प्राप्त होने की अवधि, वस्तु का मूल्य, जन-संख्या, धन का वितरण, व्यवसाय की 
दशा, लेन-देन में चेक व अन्य साख-पत्र उपयोग करने की आदत, मुद्रा की चलन 
गति । अथवा उसका प्रचलन वेग | यदि आय देर से प्राप्त होती है, वस्तुओं का सुल्य 
अधिक है, जन-संख्या अधिक है, धन का समान वितरण है, व्यवसाय में कम लाभ 
होता है, साख-पत्रों का उपयोग अधिक किया जाता है, मुद्रा की चलन गति कम है तो 
जनता के पास नकद रुपया बहुत होता है, श्रर्थात्‌ मुद्रा की माँग अधिक होगी। 
विपरीत दशाओ्रों में मुद्रा की माँग कम होगी । 


* प्रो० कैनन के शब्दों में 'जिस प्रकार मकान की वास्तविक माँग मकान में 
रहने वाले लोगों की होती है (मकानों के खरीदने-बेचने वालों की नहीं) उसी प्रकार 
मुद्रा की वास्तविक माँग मुद्रा की वह मात्रा है जिसे मनुष्य अपना व्यय चलाने के 
लिये अपने पास रखते हैं । 


१३८ | 
निष्कर्ष--- 


स्पप्ट है कि कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा की माँग किसी देश के व्यापा- 
रिक सौदों की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, वरन्‌ जनता की मुद्रा की मांग पर निर्भर 
होती है, व्योकिश्जनता अपनी झ्राय का कुछ भाग नकदी के रूप में अपने पास बचाकर 
रखना चाहती है । फिशर के विपरीत इस सिद्धान्त में मुद्रा की मांग पर भ्रधिक बंल 
दिया गया है, इसलिये इसे सुद्रा की माँग का सिद्धान्त (एशाक्ात॑ प609 ० 
]0769) भी कहा गया है । 
केम्ब्निज समीक रण-- 

ऋम्ब्रिज समीकरण के आधारभूत विचार को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते 
हैं :- प्रत्येक समाज में लोग अपनी आय के एक निश्चित भाग को चलन के रूप में 
जमा करना श्रच्छा समभते हैं। इस प्रकार चलन को जमा कर लेने से व्यवसाय में 
अधिक सुविधा होती है, परन्तु इस प्रकार चलन को जमा करने से हानि भी होती है, 
क्योंकि यह द्रव्य बेकार पड़ा रहता है और किसी भी प्रकार की आय उत्पन्न नहीं कर 
पाता है । इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति इस प्रकार जमा किये हुये चलन के लाभों और 
उसकी हानियों की बड़ी समभदारी के साथ तुलंना करता है झौर तत्पश्चात्‌ यह 
निश्चित करता है कि कुल आय के कौन से भाग को इस प्रकार जमा करके रखा 
जायेगा यदि किसी देश के लोग कुल झ्राय के ५0 का इस रूप में जमा कर लेना 
उपयुक्त समभते है तो ऐसी दंशा में देश के चलन का सामूहिक कीमत समाज की 
झ्राय के 4४ के बराबर होगी | यदि समाज की वाषिक वास्तविक श्राय र (2) द्वारा 
सूचित की जाती है श्रौर श्र (६) श्राय के उस शअ्रनुपात को दिखाता है जो कि 
जनता चलन के रूप में रखती है तो श्र र (४४) मुद्रा की कुल मात्रा, श्र्थात्‌ म (४४) 


के मूल्य के बराबर होगा ५इस प्रकार मुद्रा की एक इकाई का पूल्य- श्रथवा 


प्र यों 
कस के बरावर होगा और क्‍योंकि सामान्य कीमत-स्तर मुद्रा के मूल्य का उल्टा 


होता है इसलिए क८+- ह्नर ग्रथवा ?+-- ज्र्फू ही सही समीकरण होगा, जिसमें क 


(+) पहले समीकरण की भांति सामान्य कीमत-स्तर को सूचित करता है ।* 


उपच्ेक्त विचारधारा के अनुसार मुद्रा केवल वस्तुएँ खरीदने का ही एक 
पात्र साधन नहीं हैं । बल्कि वस्तुओं के मुल्य का संचय भी इसी में किया जाता है । 


7. किए पिक्षिग्याक (४०९४ 099 [७6६ ४ 4 47//82० ० 2407९9, 
0 5525 
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देश में व्यापार की तेजी और मन्‍्दी के कारण मुद्रा की मांग में वृद्धि श्रथवा कमी होती 
रहती है | साधारंणतया मन्दी के काल में जनता का संचय करती है, जिसके 
कारण मुदा की माँग बढ़ती है, उसका मूल्य बड़ता है और कीमतें गिरतु हैं । तेजी के. 
काल में व्यवसायी वर्ग मुद्रा को नये-तये उपक्रमों में लगाना चाहता है, अ्रतएव मुद्रा 
की पूर्ति इसकी मांग से ही अ्रधिक हो जाती है। इससे मुद्रा का मूल्य गिरता है और 
कीमतें ऊपर चढ़ जाती हैं, श्रतः यह पता चलता है कि मुद्रा की साँग व्यापारिक 
सोदों पर निर्भर नही होती, बल्कि जनता की सांग पर निर्भर होती है, जो उसका 
संचय करना चाहती है । 


फिन्षर की विचारधारा और केस्बिज की विचारधारा में अन्त र-- 
फिशर की विचारधारा और कैम्ब्रिज विचारधारा का अन्तर संक्षेप में इस 
प्रकार है : -- 

() फिशर का सिद्धान्त उस सब सुद्रा पर आधारित है.जो देद्ा में व्यापार 
के लिये श्रावश्यक है, परन्तु कंस्न्रिज की विचारधारा श्रपने अध्ययन को उस नकदी पर 
प्राधारित करती है जो समय विश्येष में जनता द्वारा भविष्य के लिए जमा की जाती है। 

(7) फिश्वर का सिद्धान्त दौ्धकालीन है श्रौर एक श्रवधि (?८7०0) की ओर 
संकेत करता है, परन्तु कंस्त्रिज सिद्धान्त ्रल्पंकालीन है भ्रोर एक क्षण (]/077०7/) 
का ही भ्रध्ययन करता है। इन दोनों सिद्धान्तों को एक-दूसरे के विरोधी तो नहीं कहा 
जा सकता है, परन्तु ये दोनों एक ही समस्या के दो विभिन्‍न रूपों का अ्रध्ययन श्रवह्ष्य 
करते हैं । 
फेस्बिज समीकरण सें कीन्ज द्वारा संशोधन -- 

कम्त्रिज समीकरण को कुछ संशोधनों के साथ दो और रूपों में भी व्यक्त 
किया गया है । जैसा कि स्पष्ट है कि उपरोक्त समीकरण में केवल चलन की मात्रा 
पर ही विचार किया गया है, साख मुद्रा को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है । 
उसको सम्मिलित करते हुए कीन्‍ज ने समीकरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया है :+- 

नत-क (अ्र्न-र श्रा) भ्रथवा ॥-5%9 (४--+ ४)* 

इस समोकरण में केस्त्रिज समोकरण से कोई भी श्राधारभृत अ्रन्तर नही 
है। न (॥) समस्त चलन की मात्रा को दिखाता है, क (9) सामान्य कीमत को, ञ्र (६) 
उन उपभोग की इकाइयों ((००४॥7ए४०॥ एण्ं5) को जिनके लिए चलन के रूप 
में क्रय-शक्ति संचय की जाती है, र (0) बैंकों के नकद कोषों तथा निक्षेपों का अनु- 
पात है और श्रा (४) उन उपभोग की इकाइयों की मात्रा है जिनके लिए साख-मुद्रा में 
क्रय-शक्ति का संचय किया जाता है | कीन्‍ज के समीकरण की विशेषता यह है कि 
साख-मुद्रा के महत्त्व तथा प्रभाव को भी झ्रावश्यक स्थान दे दिया गया है। कीन्ज का 
यह समीकरण उनके द्रवता पसन्दगी सिद्धान्त पर आ्राधारित है, जिसका उपयोग 


जे 








क हों, 6 6जआ65 ३ 4 उन्‍बर्ल 9/ )/9९2479 7९६/०7४7, 9. 229 


५ 9० | 
उन्होंने ब्याज के निर्धारण के सम्बन्ध में किया है। इस समीकरण में श्रासंचित कोषों 
(प009) के प्रभाव से मुद्रा के मूल्य को विमुक्त कर दिया गया है। 
पीगू का संश्मेधन-- 
पीग (080००) ने इस सम्बन्ध में जो समीकरण दिया है वह निम्न प्रकार हैः-- 


_ भ्रर ; कि हरि प्र कं. 
5 | सह (१- स) | श्रथवा 9-८ पर | १00 ०) | 


इस- समीकरण में क, अर, र तथा म के अ्रथ तो वही हैं जो कैम्बिज समीकरण 
में लगाये गये हैं । स (८) का अ्रभिप्राय नकदी के उस भाग से है जो जनता विधि- 
ग्राह्म मुद्रा के रूप में जमा करती है श्र ह (॥) बैंकरों द्वारा जमा किये हुए निक्षेपों 
का विधि-ग्राह्म भाग है । इस प्रकार इस समीकरण में साख-मुद्रा के महत्त्व को 
स्वीकार कर लिया गया है । 


कंस्ब्रिज समीकरण की झालोचना-- 
फिशर के समीकरण को नकद-व्यवसाय (0७५॥ 787890007) समीकरण 
का नाम दिया जाता है और इसके विपरीत कैम्ब्रिज समीकरण का रूप नकद-शेष 
((४5८-०७०।४706) से सम्बन्धित है, परन्तु इस समीकरण की सहायता से भी पुराने 
समीकरण की भाँति मुद्रा की क्रय-शक्ति का पता लगाना कठिन है । सैद्धान्तिक हृष्टि- 
से तो समीकरण सही प्रतीत होता है, परन्तु व्यावहारिक हृष्कोण से यह अनुपयुक्त 
है । कौन्‍ज के समीकरण में श्र भर श्रा (६ 876 ६”) तथा पीगू द्वारा दिये गये समी- 
कारण में स और हू (८ 70 |) की कोई भी निश्चित माप सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार मार्शल ने जिस समीकरण को दिया है उसमें श्र (४) का पता लगाना 
लगभग असम्भव है । 
इसके अतिरिक्त. यह भी बताया जाता है कि जब विभिन्न कारणों से ४, ४', ८, 
॥# आदि के मूल्य और महत्त्व में परिवतेन हो जाता है तो इसकी उपयुक्तता को ठीक 
से पता करने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । 
कीन्स के सिद्धान्त के दो महत्त्वपूर्ण गुणा है। प्रथम, इस सिद्धान्त में यह मान 
कर चलना ग्रावश्यक नही है कि मुद्रा की माँग क्रयशील वस्तुओं और सेवाओं की 
मात्रा पर निर्भर होती है, जेसा कि फिशर के समीकरण के लिए आवश्यक है । दूसरे, 
फिशर के सिद्धान्त की भाँति कीन्‍्स के सिद्धान्त में चलन तथा साख-समुद्रा के प्रचलन 
वेग अभ्रथवा चलन गति का पता लगाना भी आवश्यक नहीं है । इस सिद्धान्त के लिए 
तो केवल इतना जान लेना ही पर्याप्र है कि सामान्य कीमत-स्तर जनता की द्रवता 
पसदगी सम्बन्धी आदतों पर निर्भर होता है श्रर्थात्‌ इस बात पर कि लोग वस्तुएं 
और सेवाएं खरीदने के लिए अपनी आय का कौनसा भाग नकदी के रूप में रखते हैं । 


अनननिनिनननननननीनतखय।त.3 रन नमन. फरनाना नथन-जमनन>«भमनन«_- +....... 
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न न अनननन ली. 
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कौन्स और फिशर के समीकरण्णों की तुलना-- । 


कीन्स और फिशर के दृष्टिकोण'»में निम्नलिखित अ्रन्तर विशेष रूप से दिखाई देता 
है---(१) फिशर का हृष्टिकोश दीघंकालीन है और कीन्स का अ्ल्पकालीड; (२) फिशर 
का समीकरण नकद व्यवसायों पर आधारित है और कीन्स का नकद रोकों पर; (३) 
फिशर के अनुसार मुद्रा की माँग देश में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर 
होती है, परन्तु कीन्‍्स के अनुसार जनता की द्रवता पसंदगी पर, और (४) मुद्रा के 
प्रचलन वेग का अ्रध्ययल फिशर के समीकरण का ग्रावश्यक अंग है, परन्तु कीन्स के 
समीकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है, बल्कि नकद रोको का अध्ययन प्रावश्यक है । 
इन अन्तरों के होते हुए भी इन दोनो समीकरणों में समानता है । वास्तव में 
दोनों समीकरण एक ही सत्य के दो अ्रलग-ग्रलग दृष्टिकोण मात्र हैं। कीन्स का समी- 
करणा मुद्रा की उस मात्रा पर ध्यान देता है जो एक निद्चित समय में जनता भावी 
आवश्यकताओं के लिए अपने पास नकदी के रूप में रखती है । इसके विपरीत फिशर 
का समीकरण मुद्रा की उस मात्रा पर महत्त्व देता है जो एक निश्चित समय में समाज 
की लेन-देन के लिए आझ्रावश्यक समझी जाती है। इस प्रकार जबकि कीन्स का समी- 
करण एक समय बिन्दु से सम्बन्धित है, फिशर का समीकरण एक समय अ्रवधि से 
सम्बन्धित है । 


([) बचत और विनियोग का सिद्धान्त 
(6 5न्‍्वशं।ए थरा। ाएरह४गाशां 76079) 


यह सिद्धान्त भी कीनन्‍्ज के नाम से सम्बन्धित है, यद्यपि इस पर हेयक (99५४८), 
हेबरलर (प्र&2]०), क्राउथर ((४0०क्ञात८) गश्रादि अनेक विद्वानों ने काम किया है । 
कोन्स का विचार है कि मुद्रा का मुल्य जनता की श्राय तथा उसकी बचाने की शक्ति 
तथा बचत श्र विनियोग के सम्बन्ध पर निर्भर होता है, मुद्रा के परिमाण पर नहीं । 

परिमाण सिद्धान्त के आलोचकों का विचार है कि यद्यपि मुद्रा का परिमाण 
सिद्धान्त यह तो बता देता है कि एक समय विज्येष में कीमत-स्तर एक निश्चित बिन्दू 
पर क्‍यों होता है, परन्तु यह सिद्धान्त उन रीतियों को स्पष्ट नहीं करता है श्रोर उस 
क्रम को नहीं बताता है कि जिनके कारण कीमत-स्तर में परिवतंन उत्पन्न होते हैं । 
बचत और विनियोग सिद्धान्त के समर्थथों का कहना है कि उनके सिद्धान्त की सहा- 
यता से कीमत-स्तर तथा उसके परिवर्तनों का सभी प्रकार की आथिक घटनाओं, 
जेसे--द्रव्यिक आय (०7०० ॥70077०), व्यय, उत्पादन, बचत, विनियोग, मुद्रा का 
संचय, मुद्रा की निकासी गश्रादि से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । इस सिद्धान्त 
के प्रमुख आधार निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) किसी निश्चित काल में मुद्रा का मुल्य एक ओर तो द्रव्यिक श्राय तथा 
व्यय के सम्बन्ध पर निर्भर होता है और दूसरी श्रोर वास्तविक आय अथवा बाजार में 
बिक्री के लिए प्रस्तुत की हुई वस्तुओ की मात्रा पर । इसमें से द्रव्यिक श्राय तो मुद्रा 


(७छरै | 


की मात्रा तथा उससे मिलने वाली झाय॑ अथवा उसके प्रचलन-वेग पर निर्भर होती है 
और वस्तुओं की मात्रा-पूृजी की मात्रा, लाभ की सम्भावना आ्रादि पर निर्भर 
होती है। "५ 

( २ ) किसी देश में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा बहुत सी बातों पर निर्भर होती 
है, जैसे--देश का मुद्रा-मान, नकद कोषों तथा सुरक्षित कोषों सम्बन्धी नियम, बेक 
प्रणाली का रूप, इत्यादि | इसके विपरीत आय अथवा मुद्रा का विनियोग वेग 
(ठआ०्णा प्रध००ं५) साहसी वर्गों ढ्ारा लाभ की आराशा, उत्पादन के अन्तर्गत व्यय 
होने वाले समय तथा आय प्राप्र करने वालों के इस निरंय पर भी निरभर होता है कि 
प्राय का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा । 

( ३ ) एक निश्चित काल में द्रव्यिक आय की मात्रा उस काल में उत्पादित 
वस्तुओ्रों की मौद्रिक कीमत के बराबर होती है, परन्तु यह सम्भव है कि नवीन उत्पा- 
दित वस्तुश्रों के खरीदने के लिए बाजार में जितनी मुद्रा प्रस्तुत की जाती है वह 
श्रसिंचन (प्॒०00]78), मुद्रा-निर्माण श्रथवा मुद्रा विनास के कारण उसी काल की 
द्रव्यिक आय से कम अथवा अधिक हो । 

(४ ) बचत का अ्भिप्राय यह होता है कि द्रव्यिक आय समय विशेष में 
नई उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है और विनियोग का आशय द्रव्यिक 
आय को पूंजी की नई वस्तुशों पर व्यय करना होता है। कुल द्रव्यिक आय उपभोग 
तथा पूंजी दोनों प्रकार की वस्तुप्रों पर किये जाने वाले व्यय से कम या भ्रधिक हो 
सकती है, जिसका कारण आसंचन कोषों का जमा करना अ्रथवा खाली करता 
होता है । 

(४ ) इस प्रकार किसी काल में बचत और विनियोग का बराबर होना 
आवश्यक नहीं होता है, ब्याज की वास्तविक दरें उनके बीच संतुलन स्थापित नहीं 
करती हैं । मुद्रा के विनाश भ्रथवा आसंचन के कारण बचत विनियोग से अ्रधिक हो 
सकती है और इसी प्रकार मुद्रा के निर्माण अथवा व्यर्थ आासंचन के हूटने के कारण 
विनियोग बचत से भ्रधिक हो सकता है । 

( ६ ) जिस दशा में बचत विनियोग से अधिक होती है, कीमतें नीचे गिरती 
है और जिस दशा में विनियोग बचत से भ्रधिक होता है, कीमतें ऊपर चढ़ जाती हैं ॥ 
साम्य की स्थिति वही होती है जिसमें बचत श्रौर विनिमय दोनों बराबर होते हैं । 


४--(--] & (कुल आयज८"-उपभोग --विनियोग ) 
जबकि, ए>-कुल झाय (7088 ॥7007०) 

[-- विनियोग ([7५6&6॥7670) 

5वबचत (829५7725) 


ैनरनिनन-+33»अबनननानानीन “नीलम. कनननािननिभापरकनिनातनी-- 


& श्रागे के पृष्ठ पर भी इसका उदाहरण स्पष्ट किया गया है । 
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इस कारण, 
[--४ -- (! (विनियोग->कुल आय -- उप भोग ) 
और, 8:--४- ९! (बचत -- कुल आय -- उपभोग ) # 
[--$ (विनियोग--बचत) € 


बहुत ही सरल भाषा में उपरोक्त सिद्धान्त यह बताता है कि उपभोग की 
वस्तुओं श्रौर पूंजी की वस्तुत्रों (0०5प7ए#0०॥ 00005 0४७४ 00०१5) 
की कीमतें (और इसलिए मुद्रा का मूल्य) आय प्राप्त करने वालों के इस निर्णय पर 
निर्भर होती है कि वे उस आय का कौनसा भाग वस्तुयें खरीदने के लिये प्रस्तुत करते 
हैं जिस स्थिति में वस्तुर्यें खरीदने के लिए प्रस्तुत की हुई श्राय घटती है," परन्तु 
वस्तुओं की मात्रा यथास्थिर रहती है, श्रथवा वस्तुओं की मात्रा बढ़ती है, लेकिन आय 
का वह भाग यथास्थिर रहता है जो वस्तुयें खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है, 
सामान्य कीमतें गिरती हैं । इसके विपरीत उस दशा में सामान्य कीमतें बढ़े गी जबकि 
या तो वस्तुओं की मात्रा में कमी हुए बिना वस्तुयें खरीदने के लिए प्रस्तुत किया हुआ 
प्राय का प्रवाह (70७ ० 000॥0) बढ़ता है, श्रथवा जबकि श्राय की मात्रा के 
यथास्थिर रहते हुये भी वस्तुग्नों की मात्रा घटती है। ह 


बचत-विनियोग सिद्धान्त के अनुसार अ्रल्पकाल में कीमतों के परिवर्तन समाज के 
व्यय की मात्रा पर निर्भर होते हैं | श्रवसाद ([0८97९8»0॥) के काल में कीमतें इस 
कारण नीची होती हैं कि समाज में व्यय का श्रभाव होता है और सप्रभाविक माँग (- 
९०४४० 79०778700) बहुत नीचे होती है | लोग व्यय करना नहीं चाहते हैं ओर वे व्यय 
इसलिए करना नहीं चाहते कि उनके पास व्यय करने के साधन नहीं होते हैं । व्यय 
के साधन उस आय से प्राप्त होते हैं जो लोगों द्वारा कमाई जाती है। इस काररणा व्यय 
शक्ति मुख्यतया आय पर निर्भर होती है | यदि आय-स्तर नीचे गिरता है तो लोगों 
द्वारा कम व्यय किया जाता है और कीमतें घटती हैं । जब भ्राय-स्तर बढ़ता है तो 
लोग अधिक व्यय करते हैं और कीमत-स्तर ऊपर को उठने लगता है। इस कारण 
अल्पकालीन कीमत परिवर्तन ग्राय-स्तरों के परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं । 

किसी भी समाज में झ्राय-स्तर बचतों की मात्रा तथा विनियोगों की मात्रा 
पर निर्भर होता है । यही कारण है कि कीमत परिवर्तनों का श्राधारभूत कारण तथा 
वह मूलभूत सिद्धान्त जिसके द्वारा मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है दोनों समाज में 
बचतों की मात्रा तथा विनियोगों की मात्रा में मिलते हैं । 

इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्णा कार्य कीन्‍्स ने किया हैं। उनका विचार है 
कि बचत और विनियोग सदा ही और झ्रावश्यक रूप में एक दूसरे के बराबर होते 
हैं. ।+* कीन्‍्स ने अपना तक निम्न तीन समीकरणों द्वारा प्रस्तुत किया है :-८ 





* 82९ ह, ७, [टृटजा०8 ; 72॥6 (शालद। 7#॥००7 क कवए/777, 
(#/श'९३/ द्रशव्र 24/09/8०९०, | 
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करू उ+बि ग्रथवा ४>-5८+7 
विज्क-उ झ्रथवा 8-5४ - ८ 
अपृएव ब--वि झथवा 8--॥ 
उपरोक्त समीकरणों में क (४) कुल आय को सूचित करता है, उ (() उप- 

भोग को, वि ([) विनियोग को तथा ब (5) बचत को । पूरे समाज को जो आय प्रात 
होती है, श्र्थात्‌ क वह या तो उपभोगीय वस्तुओं उ का उत्पादन करके होती है, 
अथवा विनियोग की वस्तुयें वि उत्पन्न करके | इसी प्रकार क- उ-+बि। परल्तु उ 
जो उमभोग की वस्तुशों को उत्पन्न करने की आय को सूचित करता है, श्राय की 
उस मात्रा के बराबर होगा जो उपभोग की वस्तुएं खरीदने पर व्यय की जाती है; 
क्योंकि इन दोनों में वास्तव में कोई अ्रंतर नहीं होता है । इसी प्रकार बि मुद्रा की उस 
मात्रा को दिखाता है जो विनिमय की वस्तुओ्रों अथवा पूंजी की वस्तुओं पर व्यय की 
जाती है । इससे यह पता चलता है कि समाज की कुल बचत ब, क-उ के बराबर 
होनी चाहिए और क्योंकि वि भी क-उ के बराबर है, श्रतएव ब--बवि, श्र्थात्‌ बचत 
ओर विनियोग बराबर होगे । 


एक उदाहरण द्वारा स्पष्टीकररा-- 


इस सिद्धान्त को,अधिक स्पष्ट करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि 
मुद्रा की मात्रा के परिवर्ततों का बचत तथा विनियोग पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, हम 
एक उदाहरण ले सकते हैं । मान लीजिए कि मुद्रा संचालक मुद्रा की मात्रा (ऋण 
योग्य कोष) को बढ़ाता है । इससे ब्याज की दरें नीचे गिरेंगी, जिसके फलस्वरूप 
साहसियों द्वारा ऋण लेने तथा विनियोजन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे आगे चलकर 
मौद्रिक श्राय बढ़ेगी, जिसका कारण पहले मुद्रा की मात्रा की वृद्धि हो जाना होगा । 
कीन्स के अनुसार विनियोग बचत से कम या अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि 
विनियोग के लिये जिस मुद्रा का सृजन होता है वह तुरन्त किसी न किसी की आय 
को बढ़ाती है और यदि इस आय का उपभोग नहीं होता है तो इसकी बचत ही की 
जायेगी । इस प्रकार मुद्रा की मात्रा के परिवतंनों की दशा में भी ब्याज की दरों के 
परिवर्तनों द्वारा बचत और विनियोग बराबर ही रहेंगे | यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ाई 
जाती है श्रोर अतिरिक्त मुद्रा के एक भाग का आसंचन (०४/0॥) भी कर लिया 
जाता है तो भी उपरोक्त निष्कर्ष में कोई त्रूठि उत्पन्न नहीं होती है। यह निश्चय है 
कि आसंचित आय न तो उपभोग पर व्यय हुई है ओर न विनियोग पर । ऐसी दशा 
में वस्तुओं और सेवाओं की माँग घटेगी, कुछ माल बिना बिके रह जायगा, कीमतें 
नीचे गिरेगी और भविष्य में आ्राय घट जायगी, जिसका उपभोग: बचत और विनियोग 
तीनों पर प्रभाव पड़ेगा । कीन्स का कथन है कि क्योंकि प्रासंचित आय न तो उपभोग 
की वस्तुएं खरीदने के काम आती है श्र न उत्पत्ति की वस्तुयें खरीदने के लिये। इस 
कारण उपभोग की वस्तुएं और पूजीगत माल बिना बिके रह जायगा और इस 
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प्रकार रहे हुए माल को विनियोग ही गिना जायगा । अतः आसंचन की दशा में भी 
बचत और विनियोग बराबर होते है । 


बचत-विनियोग सिद्धान्त की समीक्षा-- ८“ 
बचत-विनियोग सिद्धान्त को मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त से अच्छा समझा 
जाता है, क्योकि वह मौद्रिक व्यवहार के कुछ उन पक्षों की भी व्याख्या करता है 
जिनको परिमाण सिद्धान्त द्वारा व्याख्या सम्भव नहीं होती है । इस सम्बन्ध में निम्न 
पक्षों के उदाहरण दिये जा सकते हैं :-- 
( १ ) यह कीमत के उन परिवर्तनों का सन्‍्तोषजनक कारण बता ढेता है 
जो व्यापार चक्र की ऊपर तथा नीचे की मोड़ों के कालों में होते हैं । 


( २ ) यह सिद्धान्त यह भी बताता है कि मुद्रा की पूति को सीमित कर देने 
से अ्भिवृद्धि (80077) पर नियन्त्रण तो किया जा सकता है परन्तु मुद्रा की पूति 
बढ़ाकर अवसाद में पुनर्प्राप्तरि का क्रम क्यों आरम्भ नहीं किया जा सकता है। कारण 
यह होता है कि जब तक उपयुक्त विनियोग भ्रवसर उपलब्ध नहीं होते है, साहसी 
ऋषरा नहीं लेते हैं। रोजगार ( वृत्ति ) तथा आय की वृद्धि विनियोग द्वारा की जाती 
है, न कि मुद्रा की मात्रा द्वारा । ( किन्तु इस सम्बन्ध में यह बताना झावश्यक है कि 
कभी-कभी मुद्रा की मात्रा की वृद्धि भी विनियोग अवसर को बढ़ा सकती है, यदि 
मुद्रा की मात्रा बढ़ने से ब्याज की दर घट जाए। ) 

( ३ ) बचत-विनियोग सिद्धान्त यह भी बताता है हि मुद्रा के प्रचलन-वेग में 
क्यों परिवतंन होते हैं। यदि सम्भावित बचत विनियोग से अधिक होती है तो मुद्रा 
का निष्क्रिय आसंचन कोषों में संचय हो जाता है | ऐसी दा में मुद्रा के उपयोग की 
बारम्बारता घट जाती है और प्रचलन वेग घट जाता है। विपरीत दक्षा में मुद्रा का 
प्रचलन-वेग बढ़ जाता है। इस प्रकार प्रचलन-वेग सम्भावित.बचत तथा विनियोग के 
सम्बन्ध में निर्भर होता है । 

( ४ ) बचत-विनियोग विवेचन कीमत-स्तर तथा आशिक क्रिया पर मुद्रा की 
पूर्ति की वृद्धि के प्रभाव की विवेकपूर्णा व्याख्या करता है । 

जहाँ तक मुद्रा, कीमत तथा ब्याज दर के सम्बन्धों का प्रदन है; परम्परागत 
दृष्टिकोण टाऊजिंग (90७ं8) के शब्दों में इस प्रकार हैं : “अधिक मुद्रा कीमतों को 
ऊंची करती है परन्तु ब्याज दर को नीची नहीं करती है ।” कीन्स इस विचारधारा से 

हमत हैं कि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि साधारणतया कीमतों की वृद्धि से सम्बन्धित 
को जाती है, परन्तु उनका उस क्रम के सम्बन्ध में मतभेद है जिसके द्वारा कीमतों 
की यह वृद्धि उत्पन्न होती है । 

कीन्स का विचार है कि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि का प्रारम्भिक प्रभाव ब्याज 
की दरों को घटाना होता है। ऐसा इस कारण होता है कि मुद्रा की मात्रा के बढ़ 
जाने के कारण लोगों के पास उससे अ्रधिक मुद्रा हो जाती है जितनी वे अपने पास 


ली 
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रखना चाहते हैं, जिससे ऋण ये ग्य .,08085०) कोष बढ़ता है और ब्याज की दर 
घटती है तथा विनियोग बढ़ते हैं । विनियोगों की वृद्धि रोजगार में भी वृद्धि कर देती 
है और निश्न कारणों से रोजगार की वृद्धि कीमतों को ऊपर उठा देती है : (क) श्रम 
व्यव बढ़ जाते है, क्योंकि श्रम की माँग अधिक होती है और उसकी सौदा करने की 
शक्ति अपने श्राप ही बढ़ जाती है। (ख) अल्पकाल में उत्पत्ति पर साधारणता वृद्धि 
नियम लागू होता है। (ग) उत्पत्ति के सभी साधनों की पूर्तिक लोच में असमानता 
होने के कारण ग्रनेक बाधाए' उत्पन्न होती हैं । पा 

यद्यपि मुद्रा की मात्रा के बढ़ाने से रोजगार और कीमतें दोनों बढ़ते हैं, स्वे- 
प्रथम” केवल रोजगार की वृद्धि पर ही बल दिया जाता है। भ्रागे चलकर जैसे-जसे 
पूर्ण वृत्ति बिन्दु समीप श्राता जाता है, कीमतों की वृद्धि पर अभ्रधिक बल दिया जाता 
है । पूर्ण वृद्धि के उपरान्त मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से रोजगार में तो वृद्धि सम्भव 
नहीं होती है, उसका सारा प्रभाव कीमतों को वढ़ाने की ही दिशा में होता है । 

इसके अतिरिक्त, श्रमिकों की झ्राय में वृद्धि होने से उनकी कार्य-क्षमता और 
रोजगार की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप भी 'उत्पादन-क्षमता” 
और वस्तुओं और सेवाञ्रों की कीमतों पर प्रत्यक्ष तथा प्रप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। 
कीौन्स के सिद्धान्त के दोष-- 

कीन्‍्स के इस दृष्टिकोण के कई दोष हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-- 

( १ ) बचत और विनियोग प्रत्येक दशा में समान नहीं होते हैं-- 
कीन्स ने बचत और विनियोग तथ्यों को बराबर बनाने का प्रयत्न किया 
है । इससे कुछ परिभाषिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेवन्तीफ (.,007४८) 
का विचार है कि बचत और विनियोग को प्रत्येक दशा में समान दर्शाने से एक 
सैद्धान्तिक संकोष के अ्रतिरिक्त कुछ भी प्राप्व नहीं होता है । 

इसके अतिरिक्त, यह मालूम करना भी .अत्यन्त कठिन होता है कि वास्तव में 
बचत और विनियोग की मात्रा में समानता है या नहीं ? 


( २ ) व्यावहारिक महत्त्व का श्रभाव--लुदूज क. ४. ॥.ए४) का 
विचार है कि कीन्स ने बचत और विनियोग की जो परिभाषायें दी हैं वे प्रवंगिक 
परिवर्तनों भ्रथवा साख नीति के अध्ययन मे चेकार हैं। ऐसी दशा में कीन्स के मत 
का व्यावहारिक महत्त्व कुछ भी नहीं होगा ।* 

दूसरे शब्दों में, यह सिद्धान्त अव्यावहारिक है । 


8,.. ४. 7.60ां्ल ; #फ्रांटोा 72॥#2०#ंफ-- #/०0॥0फदांटवों (77 
पटक छ[ ॥॥2८ +९०- >वाक्ाहाव2० ,४2॥००7 (१ए६:6१979 उ6प्राप्क) 0" 80070- 
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मुद्रा की माँग को लोच 
(ग्रब्रष्ालाए ण॑ एशाभातद 00 शि०ा०३) 


परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा दूनी कर देने से मुल््य-स्तर दूना' 
और मुद्रा की मात्रा आधी कर देने से मूल्य-स्तर ग्राधा हो जाता है/। इस कथन से 
यह ग्राशय निकलता है कि मुद्रा की माँग की लोच इकाई (07५) के बराबर हैं । 
किन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि मुद्रा की माँग की लोच इकाई! के बराबर नहीं 
होती । इसका कारण यह है कि व्यावहारिक जीवन में मुद्रा के पूर्ति के अनुसार मुल्य- 
स्तर में अ्रनुपातिक परिवर्तन नहीं हुआ करते, जैसा कि उक्त कथन में बताया गया है । 
उदाहरण के लिए, प्रथम मद्ायुद्ध के बाद जम॑नी में जम॑त माके में जैसे-जेसे वृद्धि हुई 
वैसे-वैसे वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ता गया और यह मूल्य वृद्धि श्रनुपात से कहीं अधिक 
था, क्‍योंकि जनता का मुद्रा में से विश्वास उठ गया था । अतः मुद्रा के परिमाण में 
परिवर्तन से मूल्य-स्तर में उसी अनुपात में परिवर्तन नहीं होते हैं श्र इसलिए मुद्रा: 
की माँग की लोच भी इकाई” बराबर नहीं हो सकती । 

कीन्स के अनुसार संशोधित रूप में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इस प्रकार 
व्यक्त किया जा सकता है: “जब तक बेरोजगारी है, रोजगार का परिवर्तन उसी अनु- 
पात में होगा जिस अनुपात में कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है और जब एूर्ण 
रोजगार की स्थिति ञ्रा जाती है तो कीमतें उसी अ्रनुपात में बदलती है जिसमें कि 
मुद्रा की मात्रा ।”* यह विचारधारा निम्न मान्यताओं पर झ्राधारित है:-- 

( १ ) बेरोजगारी अथवा आँशिक बेरोजगारी के काल में उत्पत्ति के साधनों 
की पूति पूर्णयता लोचदार होती है । 

(२) पूर्ण रोजगार की दशा में उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति पूर्णायता 
बेलोच हो । 

( ३ ) सप्रभाविक मांग (260076 6७7870) की पृद्धि उसी अनुपात में 
होती हैं जिसमें कि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि 

अलग-अलग वस्तुओं की कीमतों में उनके उत्पादन व्यय के परिवर्तनों के अ्नु- 
सार परिवर्तन होते हैं श्रौर उत्पादन व्यय के परिवर्तन उत्पादन की मात्रा पर निर्भर 
होते हैं । मुद्रा की मात्रा का परिवतंन प्रत्यक्ष रूप में उत्पादन व्यय पर कोई भी प्रभाव 
नहीं डालता है, किन्तु परोक्ष रूप में ब्याज की दर, विनियोग के अंश, श्राय तथा रोज- 
गार के परिवर्तन के कारण उत्पादन व्यय में भी परिवर्तन आ जाते हैं । 
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मु० च० भ्र०, १९ 


विन >> फनी नमन जनता 


१७८ | 


जब कीमतें तथा उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो व्ययसाय के लिए अधिक 
मुद्रा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण मुद्रा की पूति बढ़ती है। इस प्रकार 
कीमत-स्तर क्रथा उत्पादन की मात्रा की वृद्धि अधिक मुद्रा के निर्माण का कारण 
बनती है । इस प्रकार अ्रधिक मुद्रा के कारण कीमतें उची नहीं होतीं, बल्कि ऊंची 
कीमतों के कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है | यह क्रम उसका बिल्कुल उल्टा है 
जैसा कि प्रतिष्ठित परिमाण सिद्धान्त में दर्शाया गया है । 


पराक्षा प्ररन 


झागर। विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) द्रव्यक मात्रिक सिद्धान्त' संक्षेप में समफ्राइये और उसकी सीमाए बताइये । 
(१६९६४) 

( २ ) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजए । (१६६२) 

( हे ) मुद्रा की मात्रा तथा देश के समान्‍्य मूल्य-स्तर के बीच के सम्बन्धों का स्पष्टी- 


करण कीजिये । (१९६१) 
( ४ ) मुद्रा के परिमाण “सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये । उसकी 
सीमाओ्रों पर प्रकाश डालिये । (१६६० $) 
( ५ ) मुद्रा मात्रा सिद्धान्त की तकंपूण विवेचना करिये। (१९५९) 


झागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम ०, 
( १ ) मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त से श्राप क्या समभते है ? मूल्य-स्तर के उतार-चढ़ाव 


की यह वास्तविक रूप में कहाँ तक व्याख्या करता है ? (१६६२) 
( २ ) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की झालोचनात्मक व्याख्या करिये । मुद्रा की चलन- 
गति के कौन-कौन से मुख्य कारण हैं ? (१९६१७) 
( ३ ) मुद्रा परिमाण सिद्धान्त क्या है? इसकी सीमायें बताइये । (१९५६) 
( ४ ) मुद्रा परिमाण सिद्धान्त” से आप क्या समभते हैं ? कीमतों के उच्चौवचनों को 
यह कहाँ तक सही रूप से स्पष्ट करता है ? (१६५८) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
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(8 पा&॥075 ? फफ़ाकोा ५9, (962) 
(६ 2 ) फक्फ़ांशो। (प्॥ा09 बरफराढ0ठाए णी श(०ा०ए, जा 5$ ४6 नीव्ठ ० 
६6 एज॑०लॉए णी ग्राणा०ए 0 6 छञाव०6 [०ए९ ? (4964) 


( ३ ) मुद्रा हा सिद्धान्त” की आलोचना करिये। आधुनिक वर्षों में क्या परिवर्तन 
ही गये हैं ! " (१६५४६) 


[ १७६९ 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम“, 


(|) शत 5 प्राध्था। 09 ।86 (प६॥॥४९ए पृपाठ0९ छा प्ातगारए ? छलएप्र 
67 60858 7 बरीि0706 8 हएघ6 6फतवका।णा णी धी6 756 काएएत वा! 0 
977068 ? “3 (96।) 

( २ ) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त स्पष्ट कीजिए, जैसा कि लाड्ड कीन्ज ने प्रस्तुत 
किया था । यह सिद्धान्त फिशर के दृष्टिकोश की तुलना में किस प्रकार 

श्रेष्ठ है ? (१६५६) 

सागर विश्वविद्यालय, बीं० ए०, 

( १) द्रव्य की परिभाषा कीजिए । द्रव्य के मूल्य निर्धारण करने की समस्णा की 
तकंपूर्ण विवेचना कीजिए (१९६१) 

(२) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवेचन करिए | किसी देश के 
मूल्य स्तर पर मुद्रा के परिमाण के अतिरिक्त अन्य किन बातों का प्रभाव 
पड़ता है । । (१६५९) 


सागर विश्वविद्यालय, बी० काँम०, 
( १) द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए । क्या उसकी कुछ सीमायें हैं ? 


(१९६६१) 
(२) मुद्रा'के परिमाण सिद्धान्त की विवेचता करिये और ह६ंइसके मुख्य दोषों को 
बताइए ? | (१६९५६) 


जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बो० काँम०, 

(१) मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त समभाइये और उसकी त्रूटियों का निर्देश कीजिए । 
(बी० ए०, १६६१) 
(२) मुद्रा परिमाण सिद्धान्त (0घथ॥४ए प्रल्णाए ० शणा०ए) समफाइए | 
(बी० ए०; १६५६) 
मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की विवेचन कीजिए । उसके द्वारा मुद्रा की अर्हा 

सम्बन्धी परिवर्तनों पर पूर्ण रूप से प्रकाश क्‍यों नहीं पड़ता है । ? 
(बी० कॉम ०, १६६१) 


++ाककभभ 


( रे 


विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी०, 

( १ ) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (१६६२) 

(२) मुद्रा-मात्रा तथा देश के सामान्य मृुल्य-स्तर के बीच के सम्बन्ध की स्पष्ट 
व्याख्या कीजिए । (१६६०) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० काँमस ० 

( १) मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए । क्या यह मुद्रा के मूल्य के परि- 
वर्तनों का सही-सही पता देता है ? (१९६२) 

(२) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त से आप क्या समंभते हैं? क्‍या यह सिद्धान्त 
कीमत स्तर के परिवर्तनों का सही कारण बताता है ? (१६६०) 
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इलाहाबाद शिव्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१) द्रव्य का क्या अर्थ है ? द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त की श्रालोचनात्मक व्याख्या 
कीजिये । (१६६१) 
(२) स्पष्ट समझाइये कि द्रव्य की माँग और पूर्ति से आप क्या समभते हैं ? संक्ष प 
में बताइये कि यदि द्रव्य की पूर्ति माँग से अधिक होती है, तो उसके क्या फल 
- होते हैं ? | (१६६०): 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१ ) मुद्रा परिमाण सिद्धान्त को समभाइये और इसकी सीमाश्रों पर प्रकाश 
डालिये। . (१६५७), 
गोरखपुर विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, हे 
(१ ) “मुद्रा अनेक आर्थिक वस्तुओं में से एक हैइ॥ अतः इसका मूल्य ठीक उन्हीं दो 
शक्तियों द्वारा मुख्यतः निर्धारित होता है जो कि अन्य वस्तुओं में मूल्य को- 
निर्धारण करती है।” (राबटंसन) इस कथन की विवेचना करिये । 
(१६५६९ एश४६ ) 
(२-) मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की सीमाओं पर प्रकाश डालिये और इसके निष्कर्षों' 
की सत्यता के लिए किन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है ? (१६५६ ए७7+ ॥) 
(३ ) मुद्रा मात्रा सिद्धान्त की.आलोचनापूरणं व्यख्या कीजिए । (१६५९ ?क्षा ॥) 
बनारस विश्वविद्यालय बी० काँस० 
(१) मुद्रा की चलनगति' सम्बन्धी धारणा को समभाइये | मुद्रा की चलन गति 
प्र प्रभाव डालने वाले मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए । (१६९५९) 
बिहार विश्वविद्यालय, बो० ए०, 
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त (960 8)' 
( ३ ) “आधुनिक विचारधारा की प्रवृत्ति यह हैं कि यह मुद्रा की मात्रा को मुद्रा- 


मूल्य का निर्धारण करने वाला घटक नहीं मानता ।” विवेचन करिये । 


हि (१९५६) 
बिहार विश्वविद्यालय, बी० कॉस०, 


(१) “सिद्धान्त रूप में तो मुद्रा परिमाण सिद्धान्त सही है, लेकिन विस्तार की 
बातों के सम्बन्ध में सही नहीं है ।” विवेचन करिये । (१६५६) 
(२) मुद्रा मूल्य वाक्यांश में कोई मर्यादा न लगाने पर वह लगभग निरथंक 


| १८१ 


पटना विश्वविद्यायल, बी० ए०, 


( १ ) फिशर के सूत्र द्वारा व्यक्त मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की माँग और पूर्ति 
की व्याख्या किस प्रकार करता है ? क्‍या इसे आप एक उचित “»ःयाख्या समभते 
हैं? (१६६२) 

(2 ) “फल. ग्रातठल्ा। लातवलारए . छ07०ण्रां० फ्रांगाताए. 8. (० 
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नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) “जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य अभियाचन तथा प्रदाय से निशित होता 
है, इसी तरह मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है ।” विवेचन कीजिए । 


(१६६०) 
( २ ) मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का वर्णान कीजिए और इसकी सत्यता का समालोचन 
कीजिए । (१६५८) 


नागपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम० 

(१ ) मुद्रा के परिमाण सम्बन्धी फिशर के सिद्धान्त की व्याख्या करो त्था उनकी 
आलोचना भी लिखो । (१६६०) 

सगध विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १ ) मान लीजिये कि मूल्य स्तर (क) प्रतिवर्ष ५०% बढ़ रहा है, (ख) प्रतिवर्ष 


% बढ़ रहा है, (ग) घट रहा है । प्रत्येक दशा में उसका परिणाम मद्रा 
की माँग पर क्‍या होगा ? (१६६३) 


राँचो विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 


( १ ) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचना कीजिए तथा उसकी त्रुटियाँ 
दिखलाइये । (१६६३) 


अध्याय ८ 
मुद्रा के मल्य में परिवर्तन 


((॥॥2० 0 ४6 ५4४6 0 ०7९५) 











प्रारस्भिक-- 

पिछले अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि मुद्रा के मूल्य अथवा कीमत-स्तर में निरन्तर 
परिवरत॑न होते रहते हैं॥ प्जीवादी देशों में एक निश्चित क्रम के अनुसार अभिवृद्धि 
श्रथवा वैभव (8007 ० श०फ्रथ्पा) तथा अवसाद अथवा मन्दी (6ए9768शं०णा 
० 8४०7०) के काल आते रहते हैं और इनके अ्रनुसार ही श्राथिक जगत में उथल- 
पुथल होती रहती है। तेजी और मग्दी के इस क्रम को अशथशास्त्र में व्यापार चक्र 
अथवा व्यावसायिक चक्र ([7806 07८65 ० 8प५॥९४$ (४०४०७) के नाम से पुकारा 
जाता है। व्यावसायिक चक्रों के कारण . उत्पन्न होने वाले कीमत-परिवत्तनों ने संसार 
में बहुत श्रातंक मचा रखा है और पूजीवादी संसार इनसे बहुत भयभीत है । श्रभी 
तक भश्रर्थशासत्र के पंडित इनके निवारण का कोई पूणंतया सफल उपाय नहीं निकाल 
पाये हैं । इस प्रकार के कीमत परिवतंनों का अध्ययन अथशास्त्र में एक नितान्त आव- 
दइयक विषय बन गया है । मुद्रा के कीमत में परिवर्तेनों के कई मुख्य स्वरूप हैं-- () 
मुद्रा-प्रसार, (]) मुद्रा-संकुचन, (॥]]) मुद्रा-संस्फीति, और (9) मुद्रा-अपस्फीति । 
प्रस्तुत भ्रध्याय में इन्हीं विभिन्न रूपों, उनके कारणों और उनकी प्रवृत्ति का अध्ययन 
किया गया है । 

(0) मुद्रा-प्रसार श्रथवा मुद्रा-स्फीति 
(ऐीक्षांणा) 


मुद्रा-प्रसार का अ्र्थं-- 

लगभग प्रत्येक लेखक ने मुद्रा-प्रसार अथवा मुद्रा-स्फीति की अपनी अलग ही 
परिभाषा दी है । परिणाम यह है कि इस शब्द के सही अ्रथे समभने में बड़ी कठिनाई 
होती है। परन्तु बहुधा मुद्रा-स्फीति शब्द भय से सम्बन्धित होता है । एक निद्चित 
अवस्था पार कर लेने के पच्चात्‌ मुद्रा-स्फीति देश की भ्रथंव्यवस्था को पूर/तया चौपट 
कर देती है । इस कारण झ्ावश्यकता इस बात की है कि इस छब्द के सही-सही भ्रथ॑ 
समभ लिए जायें। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के विचार नीचे दिये जाते हैं :--- 
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( १ ) क्राउथर ((४0४/7०)-- सबसे सरल तथा सबसे उपयोगी परि- 
भाषा यह लगती है कि स्फीति वह स्थिति है जिसमें रुपये का मूल्य गिरता रहता है, 
अथात्‌ पर्दार्थों के मूल्य बढ़ते रहते हैं |?“ हे 

[यह परिभाष। पूण्णंतया सनन्‍्तोषजनक नहीं है। इसके प्रनुसार सामान्य 
कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति होती है और यदि स्फीति कोई भयानक चीज है 
तो कोमतों की प्रत्येक वृद्धि से डरना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि कीमतों की 
प्रत्येक वृद्धि समाज के लिए कष्टदायक नहीं होती है । उदाहरण के लिए, अ्रवसाद के 
पदचात्‌ जब धीरे-धीरे उद्धार (१९०८००श०७७) के अन्तर्गत कीमतें बढ़ती हैं तो वे 
लाभदायक ही होती हैं । वास्तव में, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, कीमतों की 
प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति नहीं होती है । यह शब्द केवल एक विशेष प्रकार की कीमत 
वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। 


इसी प्रकार, जब किसी देश में आथिक उत्थान होता है, या देश की अश्रर्थ- 
व्यवस्था में उन्नति के उ्ं शय से नियोजन-प्रणाली को अपनाया जाता है तो भी 
अधिक करों के कारण, अ्रधिक विनियोग के फलस्वरूप या घाटे की अभथंव्यवस्था के 
अपनाये जाने के परिणामस्वरूप वस्तुओ्रों की कीमतों में वृद्धि होती है। यदि कीमतों 
में वृद्धि धीरे-धीरे तथा सन्तुलित रूप से हो तो वह देश के आथिक उत्थान में सहयोगी 
सिद्ध होता है ।] 


( २ ) केमरर (६शआआएरा०ा॥)--“यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो और 
वस्तुओं की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाय तो मुंद्रा-स्फीति 
होती है ।* 

[इस परिभाषा के अनुसार कीमतों का बढ़ना प्रत्येक दशा में मुद्रा-स्फीति नहीं 
होता है, परन्तु यदि कीमतें इस कारण बढ़ गई हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है 
झौर वस्तुओं की मात्रा घट गई है, तो यह मुद्रा-स्फीति ही कहलायेगा । केमरर का 
विचार है कि यदि देश की जन-संख्या के बढ़ने के कारण या व्यापार के बढ़ जाने के 
कारण मुद्रा बढ़ाई जाती है तो यह मुद्रा-स्फीति उत्पन्न नहीं करेगी, यद्यपि इसके 
फलस्वरूप कीमतें बढ़ सकती हैं । मुद्रा-स्फीति केवल उसी दशा में होगी जबकि मुद्रा 
की मात्रा इतनी अ्रधिक बढ़ जाये कि वह व्यापार एवं उद्योगों को आवश्यकता से 
अधिक हो जाये और उसकी क्रयः शक्ति कम होने लगे, अथवा जबकि मुद्रा की मात्रा 
तो यथास्थिर रहे, परन्तु उत्पादन किसी कारण इतना कम हो कि कीमतें बढ़ जायें । 
दूसरे शब्दों में, यदि उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक होने के कारण 
कीमत बढ़ती हैं तो यह मुद्रा-स्फीति है ।| 


, ७४८ 0. (7०णरा॥०० : मुद्रा की रूपरेखा, प्रा॥ठा 800४03, 9. 438, 
2, &$९९ एृआशक्ष "4, 8. 2. ता कश्क्वांका, 9. 46, 
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यह परिभाषा बहुत भ्रंश तक सन्‍्तोौषजनक है, क्‍योंकि इसमें मुद्रा-स्कीति के 
आधारभूत कारण को स्पष्ट किया गया है। मुद्रा-स्फीति की अवस्था तभी उत्पन्न 
होती है जबकि मुद्रा की निकासी आवद्रकता से अ्रधिक मात्रा में हो जाय, अथवा 
उत्पादन इतना घट जाये कि उसकी तुलना में मुद्रा की प्रस्तुत मात्रा ही आवश्यकता 
से अधिक हो जाये, परन्तु इस परिभाषा का गम्भीर दोष इसकी अ्स्पष्टता है। 
आवश्यकता से अधिक मात्रा में मुद्रा के होने का कोई निश्चित अश्रथ॑ नहीं होता है 
ओर यदि होता भी है तो उसकी पहिचान क्‍या है ? यदि कीमतों की वृद्धि को मुद्रा के 
आवश्यकता से अधिक हान का लक्षण मान लिया जाता है, तो उस दशा में कीमतों 
की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति को सूचित करेगी, परन्तु केमरर स्वयं इस विचार के 
विरुद्ध हैं । 

कुछ लोगों का विचार है कि ग्रावश्यकता से अधिक मात्रा में मुद्रा के होने 
का यह अर्थ होता है कि मुद्रा की पूति उसकी माँग से अधिक हो । 

[निस्सन्देह उत्पादित वस्तुए, व्यापार और उद्योग की स्थिति आदि मुद्रा की 
माँग को सूचित करती हैं और मुद्रा की पूति विभिन्न रूपों में मुद्रा की मात्रा और 
उसके प्रचलन वेग द्वारा सूचित होती है । यदि पूर्ति के माँग से अ्रधिक हो जाने के 
कारण मुद्रा की क्रय-शक्ति घटती है और कीमतें बढ़ती हैं, तो यही मुद्रा-स्फीति 
होगी । 

परन्तु मुद्रा-स्फीति की यह परिभाषा भी सन्‍्तोषजनक है। इस परिभाषा में 
दो कठिनाइयाँ हैं :-- () मुद्रा की माँग और पूति का ठीक-ठीक पता लगा लेना 
कठिन होता हैं। किसी भी देश से सम्बन्धित व्यापार तथा उद्योग की श्रावश्यकता 
का प्रत्येक अनुमान भ्रनिश्चित होता है। ठीक इसी प्रकार मुद्रा के प्रचलन वेग का 
सही अनुमान न लगने के कारण मुद्रा की पूर्ति का भी ठीक-ठीक पता लगाना कठिन 
होता है । (8) किसी भी वस्तु के मूल्य के परिवर्तन उसकी माँग और पूर्ति के 
तुलनात्मक परिवतनों के परिणाम होते है। कीमतो की वृद्धि केवल उसी दश्ञा में 
होती है जबकि मुद्रा की माँग उसकी पूति से कम होती है। ऐसी दक्शा में कीमतों 
की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा की पूति के उसकी माँग से अभ्रधिक होने के कारण उत्पन्न 
होगी । | 

( ३ ) मुद्रा-स्फीति की सबसे भ्रच्छी परिभाषा पीगू (/8००) ने की है-- 
मृद्रा-स्फीति की अवस्था तब होती है जबकि मौद्रिक आय (१४०॥८ए [700770) श्राय 
उपाज॑न सम्बन्धी क्रिया (१/0०॥6ए €्थाणांग8 ३०४ शो५) की तुलना में अधिक तेजी से 
बढ़ रही हो ।?* एक दूसरे स्थान पर पीगू ने फिर लिखा है :-- “मुद्रा-स्फीति उस 





+. वराणा €्ां55 जला 7076ए ॥0076 48 80४ 0870॥789 770॥6 
(क्षा व ए9070007 40 4॥00776-64॥7778 ब०ए(ए५,.. ७८९ एशु80प0:: 77768 
दा लि आवबग्धिधंक, 8000070 उ0०प्रा7॥), 7000, 94 » 70439, 
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समय होती है, जबकि उत्पादक साधनों द्वारा किये गये काम की तुलना में, जिनको 
भुगतान के रूप में मौद्रिक आय प्राप्त होती है, मौद्रिक आय भ्रधिक तेजी के साथ बढ़ 
रही हो ।* 

पीग की परिभाषा की व्याख्या-- 


किसी देश्ष में मुद्रा-स्फीति की अवस्था कब उत्पन्न होती है, इस बारे में प्रो० 
पीगू को कहना है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर (जबकि उसकी माँग स्थिर रहे) समाज 
में पुंजी का संचय अधिक होने लगता है और वह कम ब्याज-दर पर ही उत्पादकों को 
मिलने लगती है, जिससे उत्पादक उत्पत्ति-कायें का विस्तार करने के लिए प्रेरित 
होते हैं। यही नहीं, मुद्रा की पूति बढ़ने पर जनता को मौद्रिक आय (]४0769 
[7007706) बढ़ जाती है और फिर वे अधिक उपभोग-वस्तुओं की मांग करने लगते 
हैं । इससे भी उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है | धीरे-धीरे उत्पत्ति के साधनों का 
ग्रधिकाधिक प्रयोग होने लगता है व बेकार पड़े हुए (णा०गए/०9८०) साधन भी 
काम में श्राने लगते है। (इन्हीं क्रियाश्रों को पीगु ने आय-उपार्जन सम्बन्धी क्रियायें' 
([000776 6ध॥7९ ४०८ ए7०७) कहा है) | इस प्रकार एक ओर तो मुद्रा की पूर्ति 
में वृद्धि होती जाती है श्नौर दूसरी ओर वस्तुश्नरों और सेवाओ्नों की उपलब्धता में भी 
वृद्धि होने लगती है । एक समय ऐसा आ्राता है जबकि मौद्विक अ्रय की वृद्धि ([708- 
85९ ॥] (0॥०ए ॥70076) का वस्तुओ्रों और सेवाग्रों की वृद्धि (08६७९ व0 
[0००९ ए्मता8 8657शा५) से संतुलन (84ए/9४ए०) हो जाता है । यदि इस 
सीमा के बाद भी मुद्रा की मात्रा, चलन गति या मौद्विक आय में वृद्धि हो, तो इससे 
वस्तुओं और सेवाश्रों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो पायेगी, क्योंकि उत्पत्ति के 
साधनों का पहिले ही पूर्णा उपयोग हो रहा था। फलतः वस्तुझ्नों और सेवाओं का 
मूल्य बढ़ने लगेगा, क्योंकि मौद्विक आय बढ़ने से लोगों की उपभोग वस्तुओं की मांग 
अ्रधिक हो जाती है, जबकि उत्पत्ति में वृद्धि नहीं हो पाई है ।.इस दशा को ही पीगू 
ने मुद्रा स्फीति कहा है । प्रो० पीगू के श्रनुसार कीमतों को वृद्धि सुद्रा-स्फीति का 
ग्रावश्यक लक्षण है, परन्तु कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति नहीं होती है | यदि 
कीमतें इस कारण बढ़ रही हैं कि समाज को प्राप्ठ होने वाली मौद्रिक आय उसके 
द्वारा किये जाने वाले उत्पादन की अपेक्षा भ्रधिक तेजी के साथ बढ़ रही है तो यह 
मुद्रा-स्फीति होगी । पीगू के अनुसार कीसतों के बढ़ने की निम्न दक्षायें सुंद्रा-स्फोति 
को दिखाती है :--- 

( १ ) जबकि मौद्विक आय और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं, परन्तु मौद्रविक 

आय उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बढ़ती है। 
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) जबकि मौद्रिक ग्राय बढ़ती है, परन्तु उत्पादन स्थिर रहता है। 

) जबकि मौद्रिक आय बढ़ती है, परन्तु उत्पादन घठता है । 

) जबकि मौद्विक झाय स्थिर रहती है, परन्तु उत्पादन घटता जाता है । 

*) जवकि मौद्रिक श्राय तथा उत्पादन दोनों ही घटते है, परन्तु मौद्विक 
ग्राय की अ्रपेक्षा उत्पादन अधिक तेजी के साथ घटता है । 


मुद्रा-प्रसार का वर्तमान सिद्धान्त - 
प्राधुनिक प्रथंश्ास्त्र में मुद्रा प्रसार की विवेचता समाज की कुल श्राय और 
उसके कुल व्यय तथा वस्तुग्रों और सेवाग्रों की उपलब्ध उत्पत्ति के सम्बन्ध में की 
जाती है । जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो व्यय योग्य श्राय (व्यक्तिगत आय में से 
सरकारी कर घटा कर होष) भी बढ़ती है और श्राय की इस वृद्धि के फब्रस्वरूप व्यय 
बढ़ता है, जो कीमतों में ऊपर उठने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। यदि मौद्विक 
आ्राय की वृद्धि के साथ-साथ उसी अनुपात में वस्तुओं श्रौर सेवाओ्नों की पूर्ति भी बढ़ती 
है तो कीमत स्तर में वृद्धि नहीं होगी । परन्तु, यदि दोनों के बीच अन्तर रहता है 
तो कीमत-स्तर ऊपर उठने लगेगा । यही मुद्रा-प्रसार है, जिसे पीगू ने इतनी सुन्दरता 
के साथ समभाया है। कीन्‍्स के शब्दों में : /”“''““'मुद्रा-प्रसार (और मुद्रा-संकुचन) 
का आधारभूत कारण बिक्री के लिए प्रस्तुत वस्तुओ्रों के प्रवाह की तुलना में कुल 
मौद्रिक व्यय का परिवतंन है । कीन्स का विचार है कि जब तक बेरोजगार साधन 
विद्यमान हैं मुद्रा की मात्रा वृद्धि की कीमतों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा । ऐसी 
दशा में मुद्रा की पूति की वृद्धि सप्रभाविक मांग को ही बढ़ायेगी, जिससे साधनों का 
रोजगार बढ़ेगा । आय की वृद्धि के साथ-साथ उत्पत्ति बढ़ेगी और कीमतें नहीं 
बढ़े गी । परन्तु पूर्ण रोजगार बिन्दु श्रा जाने के पद्चात्‌ मुद्रा की मात्रा की वृद्धि उपज 
मे वृद्धि नहीं करेगी । यहाँ भी सप्रभाविक मांग तो बढ़ेगी परन्तु उसका प्रभाव केवल 
कोमतों को बढ़ाने की ही दिशा में होगा । यही कारण है कि जब तक बेरोजगारी 
शेष रहती है, मुआ की मात्रा की वृद्धि रोजगार को ही बढ़ाती है, परन्तु पूर्ण वृत्ति 
बिन्दु के पश्चात्‌ यह कीमतों को बढ़ाती है । 
कीन्स ने स्फीतिक श्रन्तर ([)4078ए 089) के विचार का आविष्कार 
किया है । मान लीजिये कि किसी समाज में किसी निश्चित वर्ष में उस वर्ष की 
प्रचलित कीमतों पर कुल उपज की कीमत १,२०० करोड़ रुपया है। मान लीजिये 
कि इस उपज में से २०० करोड़ रुपया सरकार करों के रूप में ले लेती है, जिससे 
व्यक्तिगत उपज के लिए १,००० करोड़ रुपया शेष रह जाता है । यदि लोगों की शुद्ध 
कुल श्राय १,००० करोड़ रुपया है तो यह झ्राय आधार कीमतों पर उपज की कीमत 
के बराबर रहती है । ऐसी दशा में स्फीतिक दबाव नहीं होगा और,कीमत-स्तर 
स्थिर रहेगा । 
अरब मान लीजिये कि ऐसी श्र व्यवस्था में सरकार ५०० करोड़ रुपये की 
नई मुद्रा भर देती है । अभ्रब लोगों की मौद्रिक आय १,०००--५००--१,५०० करोड़ 
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रुपया हो जाती है। यदि इसमें से ४० करोड़ रुपया और सरकार करों के रूप में 
ले लेती है और १०० करोड़ रुपये की लोगों द्वारा और अधिक बचत कर ली जाती 
है तो कुल शुद्ध आय जो लोगों को व्यय के लिए उपलब्ध होगी १,५०० ऋ- ५० +- 
१००७-०१, ३५० करोड़ रुपया होगी भ्रर्थात्‌ पहले से ३५० करोड़ रुपया ब्रधिक । यही 
३५० करोड़ रुपये स्फीतिक अन्तर को दिखाते हैं और यही कीमतों को ऊपर की ओर 
उछालेंगे । यदि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है तो कीमतों में इस प्रकार वृद्धि होगी 
कि नई कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन का मूल्य वर्तमान आय के बराबर हो जाये । 
इस प्रकार स्फीतिक अन्तर वह माप होती है जो 'सम्भावित व्यय की उपलब्ध 
उपज की श्राधार (स्फीति से पूर्व की) कीमतो पर अधिकता दिखाती है ।”«»इस 
€फीतिक अन्तर को मौद्रिक आय घटा कर अथवा उत्पादन बढ़ा कर घटाया जा 
सकता है । 

मुद्रा स्फीति के रूप (5७९४ ० ॥ी॥60॥)--- 

कारणो तथा उद् यों के आधार पर अर्थंज्ञास्त्रियों ने मुद्रा-स्फीति के विभिन्न 
रुपो को अलग-अलग नाम दे दिये हैं:-- 

( १ ) वस्तु स्फीति--कीन्स के अनुसार एक साधारण प्रकार के मुद्रा- 
प्रसार को, जिसमें वस्तुश्रों की कीमतें बढ़तो हैं, बस्तु-स्फीति' ((.00700॥9 व॒॥- 
74007) कहा जा सकता है । 

( २) चलन स्फीति--यदि स्फीति का कारण यह है कि सद्भूट काल में वित्तीय 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा शअ्रत्यधिक मात्रा में कागज के 
नोट छाप कर कोमती को बढ़ा दिया जाता है तो इसको 'चलन-स्फीति! ((प्राएला6ए 
7407) का नाम दिया जाता है। युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति का साधारण॒तया यही 
रूप होता है साधारणतया, यह देखा जाता है कि संकटकाल में या युद्ध काल में 
अ्रधिकतर ऐसे नोट निकाले जाते हैं जिनके ऐवज में अधिक धरोहर! की श्रावश्यकता 
नहीं होती; या 'बिना-जमा” प्रणाली के अन्तगंत ([१88 7707०9) का निगंमन किया 
जाता है। इससे मुद्रा-प्रसार में वृद्धि होती है । 

( ३) लाभ स्फीति--कीनन्‍्स का विचार है कि अनेक बार ऐसा भी देखने में 
आता है जबकि उत्पादन व्यय घटता है तो उसके फलस्वरूप कीमतों में नीचे गिरने 
की प्रवृत्ति उत्पन्न होजाती है,परन्तु सरकार कृत्रिम उपायों से कीमतों की स्थिरता बनाये 
रखती है । ऐसी दशा में कीमतें बढ़ती तो नहीं हैं, परन्तु ये उन कीमतों की अपेक्षा 
ऊची रहती हैं जो कि उस दशा में रहतीं जबकि सरकार उनके गिरने पर किसी 
प्रकार का नियन्त्रण न लगमाती । ऐसी अवस्था को कीन्स ने लाभ-स्फीति' ए-णी 
74007) का नाम दिया है। इस प्रकार की स्फीति में कीमतें पुराने कीमत-स्तर 
पर ही बनी रहती है। जबकि बस्तुओं के उत्पादन-व्यय में कमी श्राजाती है । इससे 
उत्पादकों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस स्थिति को 
“लाभ-स्फीति कहा जाता है । 
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( ४ ) साख-स्फीति--कई कारणों से (जैसे,मुद्रा की क्रय-शक्ति को घटा कर 
ऋण वर्ग के ऋण भार को हल्का करने के लिए, मृल्य-वृद्धि द्वारा कृषकों की दशा 
के सुधारने के लिए, देश की विकास योजनाश्रों के हेतु धन जुटाने के लिए) सरकार 
न केवल चलन की मात्रा में वृद्धि करती है, वरन्‌ साख के विस्तार को भी उत्साहित 
करती है । जब चलन की मात्रा पूव॑वत्‌ रहते हुए साख मुद्रा का विस्तार हो जाय और 
वस्तुओं व सेवाग्रों के मूल्य में वृद्धि हो जाय, तो इस दा को साख-स्फीति (टाव्या 
]778॥07) कहते हैं । 

( ५ ) उत्पादन-स्फीति--जब देश में मुद्रा के परिमाण में तो कोई वृद्धि 
न ही किन्तु उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाय (जैप्ते प्राकृतिक आ्रापत्ति के कारण), 
तो मृुल्यों में वृद्धि हो जाती है। ऐसी अवस्था को उत्पादन स्फीति (2706प्रढ्मांणा 
[7074900॥7) कहते हैं । 

(६) पूर्ण स्फीति और झ्रांशिक स्फी ति--पीगूने पूर्ण-स्फीति(क घर ।09॥9 - 
800) तथा श्राँशिक स्फीति ((?४७| ॥774807)में भी भेद किया है । उनका विचार है 
कि साधारणतया-कीमतों के बढ़ने के कारण उत्पादन की भी वृद्धि होती है । श्रौर 
उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ उत्पत्ति के साधनों की वृत्ति का भी विस्तार होता है । 
इसके फलस्वरूप श्रन्त में ऐसी श्रवस्था आ सकती है कि पूर्ण बृत्ति स्थापित हो जाय,,. 
श्र्थात्‌ देश में उत्पत्ति के सभी साधनों को पूर्णा रूप में रोजगार मिल जाय । ऐसी 
अवस्था में यदि मौद्विकञ्राय के तेजी के साथ बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो इसे पूरणा- 
स्फीति कहा जाता है, परल्तु पूर्ण वृत्ति के पृव॑ की मौद्विक श्राय का विस्तार उत्पत्ति 
के विस्तार से अधिक तेजी के साथ हो सकता है | ऐसी दशा में कीमतों की वृद्धि 
आंशिक स्फीति होती है। 

(७) घाटा प्रीत्साहित स्फीति--आ्राधुनिक युग में मुद्रा-स्फीति उत्पन्न 
किये बिना युद्ध के छिए वित्तीय-व्यवस्था करना लगभग गसम्भव होता है । यदि 
जनता करों तथा ऋणों के रूप में लड़ाई के खर्चो के लिए पर्याप्त राशि नहीं दे पाती . 
हैतो सरकार को नई मुद्रा का निर्माण करके बजट के घाटे को पूरा करने पर वाध्य 
होना पड़ता है । इस प्रकार बजट के घाटे को पूरा करने के लिए जो मुद्रा प्रसार 
किया जाता हैं उसे घाटा श्रथवा हीना प्रोत्साहित स्फीति' (0 ीजा-700०6० 
[778007) कहा जाता है । देश के श्राथिक उत्थान काल में जब नियोजन प्रणाली को 
अपनाया जाता है तो उसके प्रारम्भिक काल में भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

( ८ ) मजदूरी प्रोत्साहित स्फीति--यदि श्रम-संघों के दवाव पर सेवा- 
योजकों (£77709०5) को अधिक मजदूरियां देते पर वाध्य होना पड़ता है, परन्तु 
उत्पत्ति की मात्रा न बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं तो ऐसी दशा में “मजदूरी 
प्रोत्साहित स्फीति' (४४४०न॥४०४०८०० ॥7/[4707) उत्पन्न होती है । 

( ६ ) खुली एवं छिपी हुई मर॒द्रा-स्फीति--कुछ लेखकों के अनुसार मुद्रा 
स्फीति खुली भ्रथवा निष्कंटक (07०0) तथा शमन अथवा छिपी हुई ($प907०8580) 
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भी हो सकती है । यदि ऊँची मौद्रिक आय और उनके व्यय प्र किसी प्रकार के 
नियण्त्रण नहीं लगाये जाते हैं और मुद्रा-स्फीति का निष्कंटक विकास होता हैं तो 
ऐसी श्रवस्था में खुली या स्वतन्त्र मुद्रा-स्फीतिी! (09०0 ॥7]40807) द्वोती है । 
परन्तु यदि नियन्त्रण द्वारा जनता की आ्राय के स्वतन्त्र व्यय को रोक दिया जाता है,तो 
स्फीति का परिणाम कीमतों की वृद्धि के विपरीत उपयोग की कमी, नकदी के आसंचन 
तथा बेंकों की जमा के बढ़ने के रूप में प्रकट होता है। ऐसी अवस्था में शमन या 
छिपी हुई स्फीति ($०७97०४४८१ ॥7400॥) होती है । 


( १० ) अत्यधिक स्फीति--यदि स्वतन्तत्र स्फीति के विकास पर कोई भी 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है तो वह प्रचण्ड रूप धारण कर सकती है और कीमतें 
बेहिसाब बढ़ने लगती हैं । मुद्रा की मात्रा में तनिक सी वृद्धि होते ही कीमतें कई ग्रुनी 
बढ़ सकती हैं । एक एक सप्राह में कीमतों में १,०००% की वृद्धि होने के उदाहरण 
संसार में मिलते हैं । मुद्रा स्फीति के इस रूप को श्रत्यधिक, अतिरिक्त अथवा सरपद 
दौड़ने वाली स्फीति'! (लज्ूण, $पफुण ० 08078 779707) कहा जाता है ॥ 
प्रथम महायुद्ध काल में जमं॑नी में इसी तरह की दा उत्पन्न हो गई थी। सन्‌ १६४८ 
में चीन में एक प्याला चाय मुद्दी भर नोटों के बदले प्राप्त हो सकता था । डा० 
मुरंजन ने बड़ी रोचक भाषा में इस वृहत स्फीति के प्रभावों की चर्चा की है :-- एक' 
जोड़ी जूतों के फीतों का मूल्य एक जूते के पहिले मूल्य से अधिक है, एक हूटी हुई 
खिड़की की मरम्मत पर पूरे मकान की पहली लागत से अश्रधिक लगता है, एक पुस्तक 
का मूल्य एक मुद्रक के १०० छापेखानों के मुल्य से अधिक लगता है। * 
मुद्रा-स्फीति कीं तीन अवस्थाएं-- 

मुद्रा-स्फीति को देश के ग्राथिक जीवन का क्षय रोग ([पछ०एॉ०४७) कहा 
गया है। अ्रथंशास्त्र के विद्वानों का मत है कि मुद्रा-स्फीति के विकास की तोन अ्रव- 
स्थाएं होती हैं :--(0) प्रथम श्रवस्था में स्फीति का निवारण सम्भव होता है और 
उपयुक्त उपाय करके इसे पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है। (॥) क्षय रोग की 
भाँति दूसरी अवस्था में भी गम्भीर प्रयत्नों द्वारा इसका निवारण हो सकता है, यद्यपि 
सफलता एक अंश तक सन्देहपूर्णो ही होती है। (॥) तीसरी अ्रवस्था में किसी भी 
प्रकार मुद्रा-प्रसार को नहीं रोका जा सकता है। उसका अन्तिम परिणाम यही होता 
है कि देश की सम्पूर्ां अथं-व्यवस्था छिन्न-भिन्‍न हो जाती है । 

इन तीन अवस्थाओ्रों को एक उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता 
है । सरलता के लिए हम यह मान लेते हैं कि कीमतों की वृद्धि का एक मात्र कारण 
सरकार द्वारा चलन की मात्रा की वृद्धि है। ऐसी दशा में जब तक कीमतें चलन की 
वृद्धि के अनुपात से कम तेजी के साथ बढ़ेगी, मुद्रा-स्फीति अपनी पहली ग्रवस्था में 
रहेगी, जब चलन की वृद्धि तथा कीमतों की वृद्धि की दर एक हो जायेगी तो दूसरी 
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अवस्था रहेगी, और जब कीमतें चलन के विस्तार से भी अ्रधिक तेजी के साथ बढ़ने 
लगेंगी तो स्फीति की तीसरी अ्रवस्था अथवा ग्रन्तिम अ्रवस्था आरम्भ हो जायेगी । 

() पूर्ण से कम रोजगार की अ्रवस्था--श्रारम्भ में यह मान लीजिए कि 
चलन में १०% की वृद्धि की जाती है। इसके फलस्वरूप कीमतें भी कुछ समय पश्चात्‌ 
लगभग इसी अनुपात में बढ़ जायेंगी, परन्तु कीमतों की वृद्धि के फलस्वरूप उत्पा- 
दन अ्रधिक लाभदायक हो जायगा और उसका भी विस्तार होगा । हो सकता है कि 
उत्पादन में १०%अथवा इससे भी अ्रधिक वृद्धि हो जाय, अ्रतएवं वस्तुओं की मात्रा 
के बढ़ जाने के कारण कीमतें फिर गिर कर अपने पुराने स्तर पर आ जायेंगी । कुछ 
दशा में वह पहले से भी नीचे गिर सकती है । इस प्रकार कीमतों की वृद्धि अ्रस्थाई 
रहेगी, परन्तु यदि फिर उसी प्रकार चलन की मात्रा में १०% वृद्धि कर दी जाती 
है तो कीमतें फिर बढ़ेगी और उत्पत्ति का फिर विस्तार होगा | यदि यह क्रम 
निरन्तर बना रहता है तो कुछ समय पदचात्‌ वस्तुओं के उत्पादन का विस्तार चलन 
के विस्तार की श्रपेक्षा कम तेजी के साथ होने लगेगा । कारण यह है कि उत्पादन के 
विस्तार के साथ-साथ उत्पत्ति के साधनों के रोजगार का भी विस्तार होता है और कुछ 
समय पश्चात्‌ इन साधनों की दुलंभता ग्रनुभव होने लगती है | क्रमगत उत्पत्ति ह्वास 
नियम की कायंशीलता के कारण उत्पादन की वृद्धि की गति धीमी पड़ जाती है । 
ऐसी दशा में उत्पादन की वृद्धि, चलन-विस्तार की भ्रपेक्षा कम होगी । पीगू के शब्दों 
में मौद्रिक आय उत्पादक क्रियाओ्रों की अपेक्षा अधिक वेग से बढ़ने लगेगी ।” यहीं से 
मुद्रा-स्फीति आरम्भ हो जायेगी, परन्तु क्योंकि ग्रभी उत्पादन में वृद्धि सम्भव है । 
इसलिए कीमतें चलन विस्तार की श्रपेक्षा कम तेजी के साथ बढ़ेगी । यह मुद्रा-स्फीति 
की पहली अवस्था है । 

(॥! पूर्ण रोजगार की अ्वस्था--यदि चलन के विस्तार का क्रम श्रब भी 
बराबर बना रहता है, लो धीरे-धीरे ऐसी ग्रवस्था ञ्रा जायेगी जबकि उत्पत्ति के सभी 
साधनों को पूरा वृत्ति (#घ।॥ ०90976॥/ प्राप्त हो जायेगी । उत्पत्ति को और अधिक 
बढ़ाने के लिए अब कोई भी साधन नहीं रहेगा । यह पूर्ण वृत्ति (ह7905 प्राण) 
की भ्रवस्था होगी । यहाँ पर साधनों के पूर्ण रूप में काम पर लगे रहने के कारण 
उत्पादन का विस्तार रुक जायगा | बस्तुओों की मात्रा यथास्थिर रहने के कारण 
कोसतों सें उसी वेग श्रथवा अ्रनुपात में वृद्धि होने लगेगी, जिस अनुपात में चलन 
का विस्तार किया जाता है। यही मुद्रा स्फीति की दूसरी अवस्था है । 

यह मत केवल संद्धान्तिक रूप से ही सत्य है। इसका कारण यह है कि किसी 
भी देश में किसी भी समय या स्थाई रूप से पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । साधारणतया, प्रायः सभी देशों में कुछ न कुछ मात्रा में बेरोजगारी 
अवश्य विद्यमान रहती है । पूर्ण-रोजगार की स्थिति वास्तव में एक आदर्श ही है । 

(7) पूर्ण रोजगार के बाद की अ्रवस्था-पूर्णं वृत्ति बिन्दु के पश्चात्‌ भी 
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यदि चने का क्रम बना रहता है और थोड़े-थोड़े समय के पश्चात्‌ उसकी 
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मात्रा में १०% वृद्धि होती रहेगी तो कुछ समय तक की कीमतें चलन-बिस्तार के 
अनुपात में ही बढ़ती रहेंगी, परन्तु दाद में पतन्र-सुद्रा की मात्रा इतनो बढ़ जायेगी कि 
उस पर से जनता का विश्वास उठने लगेगा | जनता में भय की मनोयृत्ति उत्पन्न 
हो जायगी । यह मनोवृत्ति इतना प्रचण्ड रूप धारण कर लेगी कि कीमतों की वृद्धि 
की कोई सीमा ही न रहेगी । वे चलन-विस्तार की भअपेक्षा बहुत अ्रधिक तेजी से बढ़ने 
लगेंगी । चलन में १०% वृद्धि होने पर कीमतें २०, ३०, १०० अ्रथवा १,०००% 
की दर से भी बढ़ सकती हैं । यहाँ पर चलन के विस्तार को बन्द कर देने पर भी 
कीमतों का बढ़ना बना रह सकता है। यही मुद्रा स्फीति की अश्रन्तिम अवस्था है, 
जिसके बहुत ही गम्भीर परिणाम होते हैं । सन्‌ १६२३ में जम॑नी में ऐसी ही प्रच्ृण्ड 
मुद्रा -स्फीति हुई थी, जिसके फलस्वरूप देश में मुद्रा-विनिमय के स्थान पर पुनः वस्तु- 
विनिमय का प्रचलत हो गया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जर्मन सरकार द्वारा 
निकाले गये कागजी नोटों को लेने के लिए तैयार न था। इस प्रकार की मुद्रा-स्फीति 
को अथंशात्र में बड़े भयद्भुकर शब्दों में वर्णित किया जाता है। यही दौड़ती हुई 
स्फीति' (२089४७ए ० 04078 774007) है कुछ लेखकों ने तो इसे 'स्फीति 
का भयदूर राक्षस (फ० प्रज्वा8-९8060  शणाई$ 6 रण एञगकषाणा ) भी 
कहा है । 


मुद्रा-स्फीति के कारण (776 (शा5०४ ण॑ |ीक्षांणा) -- 

मुद्रा-स्फीति दो प्रकार के कारणों से उत्पन्न होती हैं :---(१) मौद्रिक आय 
के विस्तार के कारण और (२) उत्पादन की कमी के कारण । अरब हमें यह देखना है 
कि मौद्विक ग्राय का विस्तार किन बातों पर निर्भर होता है और किस प्रकार किया 
जाता है और इसी प्रकार हमें यह भी देखना है कि कौन से कारण वस्तुओं की 
उत्पत्ति में कमी कर देते हैं । 


0) मोद्विक आय के विस्तार को प्रभावित करने वालो बालें-- 

देश में मुद्रा की वृद्धि, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि होने की सम्भावना पैदा 
हो जाती है, निम्न प्रकार होती है :-- 

( १ ) सरकारी नीति के फलस्वरूप--बहुत बार सरकार जानवुझ कर 
चलन की मात्रा को बढ़ाकर तथा साख विस्तार को प्रोत्साहन देकर कीमतों को 
बढ़ाती है । इसका उह श्य यह होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करके ऋणी 
वर्ग के ऋण भार को कम किया जाय अथवा, धनहीन क्रषक वर्ग के उन कष्टों को 
दूर किया जाये जो कीमतों के पतन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त 
इस नीति के और भी बहुत से उद्द श्य होते हैं, जसे--देश की विकास योजनाओं के 
लिए धन प्राप्न करता । इन उदृदयों से सरकार केवल चलन की मात्रा का ही 
विस्तार नहीं करती है, बल्कि बेड: दर को घटाकर तथा श्रन्य रीतियों से बे डू:-मुद्रा 
के विस्तार को भी प्रोत्साहन देती है । साख मुद्रा के विस्तार का भी स्फीति का 
प्रभाव होता है शोर इसे आथिक भाषा में कभी-कभी साख-स्फीति ((००१॥॥ ॥7- 
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१8007) कहा जाता है। उपरोक्त सभी रीतियाँ ऐच्छिक अ्रथवा कृत्रिम स्फीति 
(700908/० 0#8007) को उत्पन्न करती हैं । 


९२ ) हीनार्थ प्रबन्धन (0थील॑ा। साक्षाल॥8)-बहुत बार सरकारें घादे 
के बजट बनाती हैं । व्यय की मात्रा श्राय से अधिक रखी जाती है और सरकार प्रति- 
भूतियाँ निकाल कर केन्द्रीय बैड्ूू से ऋण लेती है । इन प्रतिभूतियों के भ्राधार पर 
बैडू अपने निक्षेपों को बढ़ाती है और इस प्रकार साख मुद्रा का विस्तार होने के 
कारणा मुद्रा-प्रसार फैलता है | श्राधुनिक युग में सरकारों द्वारा ऐसा करने के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं जब सरकार की साख इतनी कम होती है कि उसे खुले बाजार 
में आवश्यक मात्रा में ऋण नहीं मिलते हैं, अथवा जब सरकार और अ्रधिक करा- 
रोपरणा द्वारा जनता को भसन्तुष्ट करना नहीं चाहती है तो हीताथं-प्रबन्धन द्वारा श्राय 
प्राप्न की जाती है । 

(३ ) प्राकृतिक कारण, जेसे, स्वर्ण की मात्रा में वृद्धि--कभी-कभी 
प्राकृतिक कारणों द्वारा भी मुद्रा-स्फीति फैलती है। यदि किसी ऐसे देश में जहाँ स्वरा 
को चलन का आधार बनाया गया है, भ्रकस्मात्‌ ही किसी कारण से बहुत श्रधिक 
मात्रा में स्वर भ्रा जाता है तो उस देश में मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती 
है । बहुमूल्य धातुग्रों का अत्यधिक आयात भी मुद्रा-प्रसार का कारण बन सकता है । 


(४ ) चलन तथा साख-मद्रा के प्रचलन वेग में वृद्धि-- वर्तमान काल 
में यह का रण बहुत महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है | मुख्यतया साख-मुद्रा के प्रचलन वेग 
की वृद्धि के कारण मुद्रा की कुल मात्रा में श्रधिक वृद्धि हो जाती है और कीमतों में 
स्फीतिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। सम्पन्नता ( वैभव ) के काल में तो बछ्छ्ों के 
निक्ष पों की मात्रा और साख-मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ने से स्फीति के विकास कौ 
अनुकूल दशायें उत्पन्न हो जाती हैं । 

0) उत्पादन को कम करने वाली बातें - 

साधारणतया उपरोक्त सभी कारण उत्पत्ति के विस्तार को भी प्रोत्साहित 
करते है। कीमतों की वृद्धि साधारणतया अधिक माँग तथा अ्रधिक बिक्री का सूचक 
होती है। इसके अतिरिक्त कच्चे माल की कीमतें तथा मजदूरियाँ भी तैयार माल को 
तुलना में नीची रहती हैं। ये सभी कारण (उत्पादक के लाभ को बढ़ाते हैं और 
उत्पादन के विस्तार का कारण बनते हैं, परन्तु यह सम्भव है कि उत्पादन की वृद्धि 
मौद्विक आय के विस्तार की तुलना में कम रहे । ऐसी दशा में वस्तुओ्रों और सेवाग्रों 
की एक सापेज्निक कमी अनुभव होने लगती है। अनेक कारणों से उत्पत्ति की मात्रा 
घट भी सकती है, जो उस काल में भी सम्भव है जबकि मुद्रा की मात्रा यथास्थिर 
रहती है । उत्पादन की कमी के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) उत्पत्ति के कुछ साधनों की दुलंभता, जिसके कारण उत्पत्ति क्रमगत 
उत्पात ह्वास नियम के श्रन्तगंत होने लगती है। 
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( २ ) झ्ौद्योगिक विवाद, जिनके कारण काम बहुधा बन्द रहता है । 

( ३ ) प्राकृतिक विपत्तियाँ जेसे--भ्ूचाल, बाढ़, सूखा, महामारी, इत्यादि । 

( ३ ) शिल्प सम्बन्धी परिवर्तन (॥6८४70]6झ_टं८8। ०॥02728०$), जो कुछ 
काल के लिए उत्पादन कार्यों को स्थगित करा देते हैं । 

( ५ ) सरकार की व्यापार तथा प्रशुल्क नीति, जिसके अन्तर्गत विदेशों को 
इतना अ्रधिक निर्यात कर दिया जाता है कि देश में वस्तुओं की कमी अनुभव होने 
लगती है, भ्रथवा जिसके श्रन्तर्गत आयातों पर नियन्त्रण लगाकर उनकी मात्रा सीमित 
रखी जाती है और देश में वस्तुओरों का अ्रभाव उत्पन्न हो जाता है । 
स॒द्रा-प्रसार के परिर्षास (776 7००७ ० ]तीक्षांणा)--- 

मुद्रा-प्रसार के प्रभाव आर्थिक जीवन के सभी अज्भों पर पड़ते हैं, यद्यपिं यह 
सत्य है कि अलग-ग्रलग दिशाओं में इसके प्रभाव भी अलग-श्रलग होते हैं । समाज के 
कुछ वर्गों के लिए मुद्रा-स्फीति एक प्राकृतिक आशीर्वाद के रूप में श्राती है, परन्तु 
समाज के कुछ वर्गों को इसके कारण अपार कष्ट होता है। साधारणतया मुद्रा-स्फीति 
के परिणाम इतने गम्भीर होते हैं कि लोग इसे दोषपुर्ण ही समभते हैं । परन्तु सभी 
दशाओं में मुद्रा-स्फीति हानिकारक नहीं होती । नियन्त्रित स्फीति के विषय में तो यह 
कहा जाता है कि इसकी सहायता से देश के श्राथिक जीवन के विकास तथा देश के 
भौतिक और मानव साधनों के पूर्ण उपयोग की योजनाओं को सफल बनाया जा 
सकता है । आ्राधुनिक अ्रथंशारत्री कीमत-स्तर की धीरे-धीरे ऊपर उठती हुई प्रवृत्ति को 
बनाये रखना देश की मौद्रिक नीति का आवश्यक आ्राधार समभते हैं । इससे उत्पादकों 
को वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण एवं वितरण से लाभ प्राप्त होता है । इसके 
फलस्वरूप उन्हें नये-नये कारखानों की स्थापना में तथा विद्यमान कारखानों के 
विस्तार में प्रोत्साहन मिलता है । नए-नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के 
परिणामस्वरूप देश का औद्योगीकरण तीज़ता से सम्भव होता है । इससे राष्ट्रीय 
आय की मात्रा तथा प्रति-व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। * 

गथिक विनियोजन तथा युद्धकालीन भ्रथं-व्यवस्था के प्रबन्ध में तो मुद्रा-स्फीति 
का महत्त्व सभी स्वीकार करते हैं। आर्थिक नियोजन द्वारा एक पिछड़ी हुई अथ्थ- 
व्यवस्था को भी उन्‍नत बनाया जा सकता है और देश के बेकार पड़े हुए साधनों का 
उपयोग करके देश में उपभोग-स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है, परन्तु नियोजन 
को सफल बनाने के लिए सरकार को अधिक मात्रा में पूंजी व्यय करना पड़ता है। 
साधारण साधनों, जेसे---करारोपण, लोक-ऋरण आदि द्वारा इस व्यय को पूरा करना 
कठिन होता है। इस कारण सरकार हीनाथ प्रबन्ध द्वारा ग्रथवा कागज के नोट छाप 
कर इस व्यय को पूरा करने का प्रयत्न करती है । इससे मुद्रा-प्रसार तो अ्रवश्य होता 
है, परन्तु यह इसलिए उचित होता है कि भविष्य में उत्पत्ति बढ़ने के कारण वरतंमान 
आशिक कष्टों की पूर्ण रूप में क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त मुद्रा प्रसार के 
मु० च० भ्र०, ६३ 
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कारण देश के साधनों का पुनवितरण हो जाता है, जिससे श्राथिक नियोजन को सफल 
बनाने के लिए पर्याप्त साधन मिल जाते हैं। इसी प्रकार युद्धकालीन मुद्रा-पसार भी 
इस कारण उचित होता है कि इसके क्वरा सरकार रक्षा व्यय के लिए आवश्यक धन 
प्राप्त कर लेती है। मुद्रा-स्फीति के कारण जो कष्ट होता है वह देश की पराजय 
तथा दासता की तुलना में कुछ भी नहीं होता है। श्राधुनिक संसार का अनुभव 
यही है कि युद्ध की तैयारी तथा युद्ध के सफल संचालम के लिए मुद्रा-स्फीति 
आवश्यक है । 


इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के भी अपने लाभदायक उपयोग होते हैं, परन्तु 
जन-साधारण के दृष्टिकोण से मुद्रा-स्फीति गत्यन्त बुरी होती है । प्रो० वकील ने 
मुद्रा-स्फीति की तुलना एक डाकू से की है, जो वैसे तो सारे राष्ट्र को लूटता है, परन्तु 
अहब्य रहता है। लोगों को साधारणतया यह पता भी नहीं चल पाता है कि उन्हें 
कौन लूट रहा है और किस प्रकार ? “मुद्राःप्रसार की तुलगा एक डाकू से की जा 
सकती है । दोनों ही कोई न कोई वस्तु छीनते हैं, लेकिन अन्तर यह है कि जबकि 
एक डाकू दृष्टिगत होता है, मुद्रा-प्रसार भ्रह्य रहता है, डाकू का शिकार एक ही 
समय पर एक या कई व्यक्ति होते हैं, परन्तु मुद्रा-प्रसार का शिकार समस्त जनता 
होती है; डाकू को न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है, लेकिन मुद्रा-प्रसार 
कानूनी होती है; उसे न्यायालय में इस प्रकार नहीं घसीटा जा सकता है। किन्तु, 
इतना होते हुए भी कुछ परिस्थितियों में कम मात्रा की तथा सन्तुलित मुद्रा-स्फीति 
झ्राथिक विकास के अनुकुल समभा जाता है ।* 


समाज के विभिन्न वर्गों पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव-- 


मुद्रा-स्फीति के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कीन्‍ज ने समाज 
को ५ वर्गों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं :--(!) विनियोगी वर्ग (6 
[0५05075), () उत्पादक वर्ग ([॥6 शा०तप्र८७७), 0) श्रमिक वर्ग (]॥6 
ए/४४८-८६॥८०४), (५) उपभोक्ता वर्ग (॥86 0णाध्प्राधाह) और (५) ऋणी वर्ग 
तथा साहकार वर्ग ([४॥० 70600075 ॥70 (7९०॥/07$) । स्पष्ट तथा विस्तृत अध्ययन 
के लिए प्रत्येक वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन अलग-भ्रलग किया जायेगा। 
यह निश्चय है कि इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं किया जा 
सकता है एक ही व्यक्ति एक साथ विनियोगी, उत्पादक, श्रमिक, उपभोक्ता तथा 


सीलनीनिननन- 3 
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ऋणी और साहुकार सभी कुछ हो सकता है ।. यहाँ पर केवल यह देखने का प्रयत्न 
किया जायेगा कि इन विभिन्न रूपों में समाज के किसी सदस्य पर मुद्रा-प्रसार का 
ग्लग-प्रलग प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? यह सम्भव है कि एक रूप में एक॑ व्यक्ति 
को लाभ हो और दूसरे रूप में हानि । 

() विनियोगी वर्गे--- 

विनियोगी वर्ग से हमारा अभिप्राय उन लोगों से होता है जो उद्योग और. 
व्यवसाय में रुपया लगाते हैं और इस प्रकार लगाये हुए रुपये से आय प्राप्त करते हैं ।. 
यही वर्ग साहसी का कार्य करता है और उत्पत्ति सम्बन्धी जोखिम उठाता है। इस 
वर्ग को दो भागों में बाँदा जा सकता है :--- 

( भ्र) निश्चित आय वाले विनियोगी--इस वर्ग के विनियोगियों का 
व्यवसाय के लाभ और हानि से कोई निकट सम्बन्ध नहीं होता है । चाहे व्यवसाय को 
ग्रत्यधिक लाभ हो या हानि उन्हें तो पूर्व निश्चित राशि ही मिलती है। एक सम्मि-. 
लित पूजी कम्पनी के ऋण-पत्रधारी (06०7(प० पस्रण6७७) इस प्रकार के 
विनियोगी होते हैं। इन व्यक्तियों को कम्पनी को उधार दी गई राशि पर एक 
निश्चित दर पर ब्याज मिलती है । व्यवसाय की सम्पन्नता भ्रथवा कठिनाई का ब्याज 
की इस दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वर्ग को मुद्रा-स्फीति के काल में 
हानि होती है, क्योंकि इसकी झ्राय तो स्थिर रहती है, परन्तु मुद्रा की क्रय-शक्ति 
कम होने के कारण इस आय की वास्तविक कीमत घट जाती है। पहिले के बराबर: 
ग्राय से अब पहले से कम वस्तुएं और सेवाए' खरीदी जा सकती हैं । 

(आरा) परिवर्तनशील आय वाले विनियोगी--परिवर्तंनशील आ्ाय वर्ग 
के विनियोगी वे लोग होते हैं जिनकी झ्राय निद्चित नहीं होती, वरन्‌ व्यवसाय के 
भाग्य पर निर्भर होती है । यदि व्यवस्ताय को अधिक लाभ होता है तो इस वर्ग को 
लगभग उसी अनुपात में बढ़ी हुई आय प्राफ़ होती है। व्यवसाय को हानि होने की 
दशा में यह भी सम्भव होता है कि इस वर्ग को कुछ भी आय प्राप्त न हो अथवा 
उल्टी हानि हो । मुद्रा-स्फीति का प्रारमस्भिककाल व्यवसायों के लिये सम्पन्नता का काल 
होता है । बिक्री अधिक होती है, अच्छी कीमतें मिलती हैं और व्यापार तेजी के साथ 
होता है। लाभ का अंश झधिक रहता है और इस कारण इस वर्ग के विनियोगियों 
को अधिक आय प्राप्त होती है । सम्मिलित पृजी कम्पनी के साधारण अंशधारी ऐसे 
ही विनियोगी होते हैं । इस प्रकार इस वर्ग की मोद्रिक आय बढ़ती है, परन्तु क्योंकि 
कीमतें भी बढ़ जाती हैं, इसलिए वास्तविक आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है । 
कुल मिलाकर इस वर्ग के विनियोगियों को लाभ ही होता है । 

() उत्पादक वर्ग-- 

इस वर्ग में हम उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जो उद्योगपति, 
कृषक, खानों के मालिक, मछवाहे श्रादि सभी प्रकार के उत्पादक इसी वर्ग में सस्सिलित 
किये जाते हैं | देखना है कि मुद्रा प्रसार का इस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
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मुद्रा-स्फीति में ऐसा होता है कि जनता के पास क्रय-शक्ति का विस्तार देश में उत्पादन 
की अ्रपेक्षा अधिक तेजी से होता है। सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की कोमतें 
निरन्तर ऊपर चढ़ती जाती हैं । सामान्य रूप में इस वर्ग के व्यक्तियों को मुद्रा-स्फीति 
के काल में लाभ होता है। उत्पादक के लाभों के निम्न तीन कारण होते हैं :--- 


( १) कीमतों की वृद्धि साधारणतया माँग की वृद्धि के कारण 
होती है--इसका श्र यह होता है कि वस्तुओं और सेवाश्रों की बिक्री तेजी के साथ 
होती है । माल तैयार होते ही बिक जाता है, जिसके फलस्वरूप एक ओर तो अधिक 
बिक्री के कारण लाभ अधिक होता है और दूसरे, तैयार माल को जमा करके रखने, 
उर्सकी लागत पर ब्याज देने तथा माल का विज्ञापन करने पर व्यय कम होता है, 
तीसरे, कोई मशीन तथा कारखाना बेकार नहीं रहता है । 

( २) कीमतों की तुलना में उत्पादन-व्यय निम्न स्तर पर रहता है-- 
कारण यह है कि उत्पादन में समय लगता है। यदि आज कच्चा माल तथा आजार 
खरीदे जाते हैं, पूंजी उधार ली जाती है, श्रथवा श्रमिकों को भर्ती किया जाता है तो 
दो-चार महीने पीछे तैयार माल निकल पाता है और हो सकता है कि माल को बेच 
कर कीमत प्राप्त करने में और भी श्रधिक समय लगे । उपरोक्त सभी व्यय, जो उत्पा- 
दन व्यय के अंग होते हैं, वतंमान कीमत-स्तर के अनुसार होंगे, परन्तु इस बीच में 
कीमतें बढ़ जाती हैं तो तैयार माल की बिक्री ऊँचे कीमत-स्तर के अनुसार श्रर्थात्‌ 
ऊंची कीमतों पर होगी । इससे उत्पादक के लिए लाभ का अंश बढ़ जाता है । 


( ३ ) मजदूरी में भी उत्पादक को बचत होती है--यह अ्रथ॑शास्त्र में 
एक साधारण सी कहावत है कि मजदूरियाँ कीमत-स्तर से पीछे ही रहती है । कीमतों 
के बढ़ने की दशा में मजदूरियों की दरें भी अ्रवध्य बढ़ती हैं, परन्तु उतनी तेजी से 
नहीं जितनी तेजी से कि कीमतें बढ़ती है। इस प्रकार मजदूरी का एक भाग भी 
उत्पादक के लाभों में सम्मिलित हो जाता है | जिन उद्योगों में मजदूरी उत्पादक-व्यय 
का एक बड़ा भाग होती है उन्हें तो विशेष रूप में लाभ होता है । 


प्रधिक समय तक यदि मुद्रा-स्फीति बनी रहती है तो मजदूरी की दर में भी 
क्रमश: वृद्धि होती है एवं मंहगाई भत्ता आदि भ्री मजदूरों को अधिक मिलने लगता 
है । किन्तु, इतना सब होते हुए भी, उनकी वास्तविक झ्राय उतनी नहीं हो पाती 
जितनी कि कीमतों में वृद्धि होती है। इसका भी अर्थ यही हुआ कि इनके मजदूरी का 
उक बड़ा भाग लाभ में सम्मिलित हो जाता है. जिससे उत्पादकों के लाभ की मात्रा में 
में वृद्धि होती है । 

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के काल में उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, जिसके 
लस्वडप उत्पादन का विस्ततर करके और भ्रधिक लाभ कमाने का प्रयत्न किया जाता 
है। व्यापारी वर्ग को भी उत्पादकों में ही सम्मिलित किया जा सकता है । इस वर्गं 
को साधारणतया और भी श्रधिक लाभ होता है। रखे-रखे माल के दाम बढ़ते रहते 
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हैं और प्रत्यक बार माल को कम कीमत पर खरीद कर अधिक कीमत पर बेच दिया 
जाता है । ग्राहकों को ढूं ढ़ने तथा आकर्षिक करने की आवश्यकता भी कम पड़ती है। 
(॥!) श्रमिक वर्ग-- 

इस वर्ग में हम उन सब व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जो श्रपती सेवाश्रों 
अथवा अपने श्रस को बेचकर श्राय प्राप्त करते हैं । इस वर्ग में कारखानों और कृषि में 
काम करने वाले मजदूर, वेतनभोगी व्यक्तियों तथा अन्य प्रकार के श्रमिकों को 
सम्मिलित किया जाता है । यदि कीमतें बढ़ती हैं तो एक दिशा में तो इस वर्ग को लाभ 
होता है, परन्तु दूसरी विज्ञा में हानि रहती है | बात यह है कि मुद्रा-स्फीति के काल 
में उत्पत्ति, व्यापार तथा व्यवसाय का विस्तार होता है । इस सारे विस्तार के लिए 
शअ्रधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे रोजगार की वृद्धि होती है । श्रम की 
मांग अधिक होने के कारण श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति भी बढ़ जाती है और 
वे कार्य की अधिक ग्रच्छी दशाए' भी प्रात कर लेते हैं। रोजगार के विस्तार के 
कारण श्रमिक वर्ग सुखी रहता है । परिवार के अधिक सदस्यों को रोजगार मिल जाने 
के कारण आय में वृद्धि हो जाती है। यह सभी सुविधायें और लाभ श्रमिकों को 
मुद्रा-स्फीति के प्रारम्भिक काल में ही प्राप्त होता है | परन्तु, दूसरी दिशा में (जबकि 
यह स्थिति श्रधिक समय तक बनी रहती है) श्रमिक वर्ग को हानि होती है । मजदूरियों 
तथा वेतनों की यह सामात्य प्रकृति है कि वे कीमत-स्तर से पीछे रहती हैं । मुद्रा- 
स्फीति के काल में मजदूरियाँ और वेतन बढ़ते तो हैं परन्तु कॉमतों की अश्रपेक्षा 
कम तेजी के साथ, इसलिए श्रमिक की वास्तविक मजदूरी कस हो जाती है । 
बढ़ी हुई मजदूरी भी पहले की अपेक्षा कम वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सकती है, 
जिससे श्रमिकों का जीवन-स्तर नीचे गिर जाता है, उन्हें विशेष कठिनाई अनुभव होती 
है और वे संगठन करके अधिक मजदूरियों, मेहगाई के भत्तों तथा जीवन निर्वाह व्यय 
के भत्तों की मांग करते हैं । - + 

यह काल श्रम-संघों के संगठन और विकास (0।72878400॥ 270 :5४४७8॥- 
807 ०0 7.800पा प॥०॥$) का काल होता है। सामूहिक रूंप में श्रमिक अधिक 
मजदूरियों की मांग करते हैं | श्रम संघों की सदस्यता बढ़ती है और श्रम संगठन हृ॒ढ़ 
होता है। यह काल हड़तालों का भो काल होता है, जिसके कारण आद्योगिक अज्ञान्तिः 
फैलती है । श्रमिक वर्ग यह जान लेता है कि इस समय उत्पादन को बन्द करना 
उत्पादक के हित में नहीं है, इसलिये वह हड़ताल की धमकी अ्रथवा हड़ताल करने 
पर श्रमिकों की कुछ न कुछ माँगों को अवश्य पूरा करेगा | इसी काल सें औद्योगिक 
शान्ति स्थापित करने की नई-नई रोतियों और नये-नये उपायों के बारे में जानकारी: 
प्राप्त की जाती है और श्रमिकों को सन्तुष्ट रखने के विशेष प्रयत्न किये जाते है । 
(9५) उपभोक्ता वर्ग-- 

संमाज के सभी सदस्य उपभोक्ता होते हैं। चाहे हम ब्याज पर रुपया देकर. 
थ्राय प्राप्त करें, कोई उद्योग अ्रथवा व्यवसाय चलायें या मजदूरी करें, अपनी शाव-' 
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इयकताओं की पूर्ति के लिए हमें उपभोग अ्रवश्य॑ करना पड़ता है। उपभोक्ताशरों के 
हृष्टिकोण से मुद्रा-स्फीति का काल विशेष रूप में कष्टदायक होता है । उपभोक्ताओं की 
झाय की तुलना में कीमतें अधिक तेजी के साथ बढ़ती जात्ती हैं। जीवन की 
नितोन्त आ्रावश्यक वस्तुओ्रों की कीमतें सबसे भ्रधिक बढ़ती हैं । वस्तुएं श्र सेवाए दुलभ 
हो जाती हैं और उपभोक्ताश्रों को उपभोग की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। इस 
कारण उपभोक्ताश्रों में भारी असन्‍्तोष फैलता है। उन्हें कुछ आावश्यकताश्रों की 
सन्तुष्टि तो पूर्णांतया स्थगित करनी पड़ती है श्रौर कुछ को केवल श्रांशिक रूप में ही 
पूरा करके सन्‍्तोष प्राप्त ३रने पर बाध्य होना पड़ता है। उपभोक्ताओ्रों की ओर से 
सहकारी समितियाँ स्थापित करने तथा कीमतो पर नियन्त्रण रखने की मांग की जाती 
है । दूसरे महायुद्ध के काल तथा युद्धोत्तर काल में उपभोक्ताओं के कष्टों से सभी 
परिचित हैं । 

(५) ऋणी तथा साहुकार वर्ग-- 

इस वर्ग में उधार लेने श्रोर देने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। 
श्राधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति ऋणी भ्रथवा साहुकार है शोर कभी-कभी तो वह 
दोनों एक ही साथ होता है । ऋणों के सम्बन्ध में बहुधा ऐसा होता है कि ऋण एक 
निश्चित काल के लिए दिया जाता है और देते समय उसके ब्याज की दर निश्चित 
कर ली जाती है इसके पढ्चात्‌ कीमतों के उतार-चढ़ाव का इस पहिले से तय की हुई 
ब्याज की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । 

( १ ) मुद्रा-स्फीति के काल में ऋणी वर्ग को लाभ होता है । कारण यह है 
कि उसे एक पूर्व निश्चित मात्रा में मूलधन तथा ब्याज चुकाना होता है । कीमतों के 
बढ़ जाने के कारण भुगतान की इस राशि की वास्तविक कीमत कम रह जाती है । 
इस प्रकार ऋण का वास्तविक भार कंम रह जाता है। परन्तु इस काल में साहुकार 
वर्ग को हानि होती “है | मूलधन तथा ब्याज के रूप में इस वर्ग को जो राशि प्राप्त 
होती है उसकी वास्तविक कीमत उस समय की श्रपेक्षा बहुत कम रह जाती है जबकि 
ऋणा दिया गया था । साथ ही मुद्रा-स्फीति के काल में उत्पत्ति के बढ़ने के कारण 
ऋणों की माँग अधिक होती है और ब्याज की दरें ऊपर चढ़ती है। इस काल में 
बैंकों द्वारा अधिक साख का निर्माण किया जाता है। इसके ग्रतिरिक्त बैंकिंग का 
विकास भी तेजी से होता है । बेंकों के नकद कोषों और उसकी निक्षेपों का पारस्परिक 
ग्रनुपात कम हो जाता है । 

( २ ) एक दूसरे हृष्टिकोण से सुद्रा-स्फीति के काल में साहुकार वर्ग को लाभ 
होता है और ऋणी बर्ग को हानि होती है। बढ़ती हुई कीमतों के काल में बहुधा 
उत्पादन का विस्तार किया जाता है। इसके लिए अ्रधिक ऋणों की आवश्यकता पड़ती 
है। इसके अतिरिक्त ऐसे समय में व्यापार भी श्रधिक तेजी के साथ होने लगता है। 
इससे भी भ्रल्पकालीन ऋणों की मांग बढ़ जाती है । दोनों ही कारणों से ऋणों की 
सांग बढ़ जाती है, जिससे एक झोर तो ब्याज की दर बढ़ जाती है और दूसरी शोर 


॥ 


साहुकार के पास धन बेकार नहां पड़ा रहता है ।?* यह स्थिति साहुकार के >लए 
निसन्देह लाभपूर्ण रहेगी । इसके विपरीत ऋणी को हानि होगी, क्योंकि एक शोर तो 
ऋणों की सांग बड़ जाने के कारण ऋण मिलने में. कठिनाई होगी श्रोर दूसरी श्रोर 
ब्याज की दरें ऊची उठ जायेंगी । 

स्मरण रहे कि मुद्रा-स्फीति के उपरोक्त सभी परिणाम मुद्रा-स्फीति की पहली 
श्रौर दूसरी श्रवस्थाओं से सम्बन्धित हैं । श्रन्तिम श्रवस्था में तो उसके परिणाम बहुत 
भयडूर होते हैं । जमंनी में सन॒ १६२३ में विनिमय व्यवस्था पूर्णतया वस्तु विनिमय 
आधार पर आ गई थी । नोटों के बदले में कुछ भी प्राप्त कर लेना सम्भव न-था | 
अत्यधिक मुद्रा-प्रसार सरकार पर से जनता का विश्वास उठा देता है। बहुत बार यह 
सामाजिक और राजनैतिक क्रांति को जन्म देता है। चीन की कामिटाँग सरकार की 
प्राजय का कारण साम्यवादी फौजों की शक्ति के अतिरिक्त वह भीषण मुद्रा-स्फीति 
भी थी जो उसके राज्य-काल में चीन भर में फैल गईं थी । 
(५) मुद्रा-स्फीति के अन्य आ्िक प्रभाव-- ह 

समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले उक्त प्रभावों के अतिरिक्त मुद्रा प्रसार 
के निम्न आशिक प्रभाव भी उल्लेखनीय हैं:--- 


( १ ) करों में वृद्धि--मुद्रा प्रसार के काल में. अनेक नये कर लगाये जाते हैं 
और पुराने करों की दरों में वृद्धि की जाती है ॥ 

(२ ) ऋणों में वृद्धि--ब्यापारी वर्ग तो अत्यधिक ऋण लेकर उत्पादन 
बढ़ाने का प्रयास करता ही है साथ ही सरकार भी भ्रधिक ऋरणा लेती है, जिससे उसके 
बजट के घाटे की पूति हो सके । 


( ३ ) बेंकिंग और बीमा का विकास--नये-नये बेंक व बीमा कम्पनियों 
की स्थापना होने लगती है और पुरानी निष्प्राण संस्थाएं भी जीवित हो उठती हैं । 

(४ ) नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली--सरकार स्वतन्त्र आर्थिक प्रणाली का 
परित्याग करके नियन्त्रित आथिक प्रणाली की नीति अ्पनाती है, जो देश का आथिक 
विकास करने में सहायक होती है श्रौर लोगों का जीवन-स्तर ऊचा उठता है। राश- 
निद्ध, मूल्य नियन्त्रण आदि नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली के ही अद्भ हैं । 

( ५ ) रक्षा-व्यय में सुविधा--युद्ध काल में मुद्रा-प्रसार के द्वारा सरकार 
देश की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यय करने में समर्थ हो जाती है, यद्यपि इससे नाग- 
रिकों को थोड़ा कष्ट तो होता है, किन्तु देश की स्वतन्त्रता के सामने उसकी कोई 
गिनती नहीं है । 

( ६ ) आयात उत्साहित और निर्यात हतोत्सांहित होते हैं, जिससे 

* यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि उद्योग-व्यवसायों के विकास 
के सम्पक में ऋण की मांग अभ्रधिक बनी रहती है । 
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विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है और देश का व्यापाराशैष प्रतिकूल हो 
जाता है 
( ७ ) बचत भावना को ठेस--मुद्रा-प्रसार होने पर मुद्रा का सूल्य गिर 
जाता है। अञ्रतः लोगों ने जो बचत की है उसका मूल्य भी (क्रय-शक्ति कम हो जाने 
से) कम हो जाता है, जिससे लोगों में बचत भावना कुण्ठित हो जाती है । न 

(८ ) करदातागं को लाभ होता है, यद्यपि मुद्रा-प्रसार के काल में हें 
कर के रूप में कुछ अ्रधिदः रुपया देना पड़ता है, परन्तु वास्तव में वस्तुग्रों के रूप में 
वे अ्पेक्षतन कम भुगतान करते हैं । 

( ९) धन का पुनवितरणु--मुद्रा-प्रसार एक ऐसा अन्धा यन्त्र है जो एक 
का धन लूटकर दूसरे को और दूसरे का धन लूटकर तीसरे को देता है। जिन्होंने 
परिश्रम से कमाया है और जिन्होंने बिना परिश्रम के कमाया है वे सब ही लूटे जाते 
हैं। इससे कुछ लोगों को लाभ और कुछ को हानि होती है । सेद्धान्तिक रूप से यह 
सही होने पर भी, वास्तविक प्रभाव यह होता है कि दरिद्र वर्ग और श्रधिक गरीब हो 
जाता है, जबकि प्‌ जीपतियों के पास और अधिक धन एकत्रित हो जाता है । 

(१०) समाज का नैतिक पतन-मुद्रा-प्रसार के दिनों में ग्रधिक से अधिक 
लाभ कमाने के प्रयत्न में व्यापारी चोरबाजारी, मिलावट, मुनाफाखोरी जैसे अनैतिक 
कार्य करने लगते हैं तथा यह रोग सरकारी कर्मचारियो में भी फल जाता है | वे भी 
रिश्वत लेकर व्यापारियों को अनैतिक कार्यो की छूट दे देते हैं । 
बढ़ती हुई कीमतों श्रथवा सुद्रा-प्रसार का रोजगार पर प्रभाव - 

बढ़ती हुई कीमतों का काल साधारणतया उद्योग और व्यवसायों के लिए 
वेभव और सम्पन्नता का काल होता है। इस काल में सभी प्रकार के उत्पादन तथां 
व्यापार का विस्तार होता है, क्योकि उद्योग और व्यापार पहले की तुलना में अधिक 
लाभदायक हो जाते हैं। यह निश्चित है कि उद्योग, व्यवसायों तथा व्यापार का' 
लगभग प्रत्येक विस्तार उत्पत्ति के साधनों के अधिक रोजगार का कारण बनता है । 
यही कारण है कि इस काल में रोजगार में भी श्रधिक तेजी के साथ वृद्धि होती है।' 
उद्योगों और व्यवसायों का विस्तार न केवल प्रत्यक्ष रूप में रोजगार की वृद्धि करता 
है बल्कि इसके कारण यातायात और संचार सेवाग्नों, बीमा और ग्रधिकोषण सेवाश्रों 
तथा प्रशासकीय सेवाञ्रों के विकास के कारण प्ररोक्ष रूप में रोजगार का विस्तार 
होता है । देश में सवंत्र विकास और उच्नति दिखाई पड़ती है। नये-तये कारखाने 
खुलते है और नये-नये व्यापार उत्पन्न होते है, जिस कारण रोजगार में विविधता आती 
है भौर सभी प्रकार के श्रमिकों को, चाहे वे कुशल हों अथवा ग्रकुशल, पहले से अधिक : 
रोजगार प्राप्त होता है। यदि मुद्रा-प्रसार अधिक लम्बे काल तक बना रहे तो पूर्ण 
रोजगार की स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिसके अन्तगंत उन सभी श्रमिकों को जो 
वर्तमान मजदूरी दरों पर काम करने के लिए तैयार है, पूर्णा रूप में रोजगार मिल 
जाता है। ऐसी. दशा में केवल वही लोग वेकार रह सकते है जो किसी कारण या तोः 
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काम करना ही नहीं चाहते हैं या मौजूदा मजदूरी दरों पर काम करने के लिए तैयार 
नहीं हैं । प्र ' 

कीन्स तथा बहुत से अन्य आधुनिक अश्रर्थशास्त्री तो ऐसा समभते हैं किं 
बेरोगारी को दूर करने तथा पूर्ण रोजगार स्थिति को प्राप्त करने का सबसे उत्तर्म 
उपाय यही है कि देश में धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए कीमत स्तर को बनाये रखा जाये । 
कुल मिलाकर बढ़ती हुई कीमतों का रोजगार पर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है । 


:-> शा) मुद्रा-संकुचन अथवा मुद्रा विस्फीति 
क __क्षीथंणा) 

मुद्रा संकुचन का अर्थ-- 

मुद्रा-संकुचन मुद्रा-स्फीति की विपरीत प्रवृत्ति है । वैसे तो बहुत से लोग 
कीमतों के प्रत्येक पतन को मुद्रा-संकुचन का नाम दे देते हैं, परन्तु जिस प्रकार कीमतों 
की प्रत्येक वृद्धि स्फीविक नहीं होती है ठीक उसी प्रकार कीमतों का प्रत्येक पतन 
विस्फीतिक भी नहीं होता है । कुछ लोगों का विचार है कि यदि मुद्रा की पूर्ति अथवा 
उसकी मात्रा, मुद्रा की माँग श्रर्थात्‌ उसकी व्यापार, व्यवसाय अथवा अन्य विनिमय 
कार्यों सम्बन्धी आवश्यकता से कम होती है तो मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है तथा 
वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतें गिरती है, यही विस्फीति है। जैसा कि हम 
मुद्रा-स्फीति के सम्बन्ध में देख चुके हैं कि मुद्रा की माँग और पूर्ति का कोई निश्चित 
अनुमान सम्भव नहीं होता है, इसलिए मुद्रा विस्फीति के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण 
सन्‍्तोषजनक नहीं है । मुद्रा-संकुचन की भी सबसे उपयुक्त परिभाषा पीगशू ने ही की 
है । उनके अनुसार “सुद्रा-विस्फीति कीमतों के गिरने की वह स्थिति है, जो उस समय 
उत्पन्न होती है, ज३कि वस्तुओ्नों और सेवाशोों का उत्पादन मौद्धिक आय की श्रपेक्षा 
ग्रधिक तेजी से बढ़ता है ।”” इस प्रकार कीमतों का प्रत्येक पत्न मुद्रा-संकुचन नहीं 
होता है । उसकी केवल एक विदेष दशा ही मुद्रा-विस्फीति को सूचित करती है। 
निम्न दशाओ्रों में कीमतों का गिरना विस्फीतिक होता है :-- 

( १ ) यदि मौद्रिक आय घटती है, परन्तु उत्पादन यथास्थिर रहता है । 

( २ ) यदि मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटते है, परन्तु मौद्रिक आय 

ग्रपेक्षमषन अधिक तेजी से घटती है । 
( ३ ) यदि उत्पादन बढ़ता है, परन्तु मौद्विक आय यथास्थिर रहती है । 
( ४ ) यदि उत्पादन तथा मौद्विक आय दोनों बढ़ते हैं, परन्तु उत्पादन मौद्विक 
आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। 

( ५) यदि उत्पादन बढ़ता है और मौद्रिक श्राय घठती है । 
मुद्रा-संकुचन के काररणा-- 

मुद्रा-संकुचन प्रचलित चलन तथा साख-मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक कमी करके 
किया जाता है । कभी-कभी जब मुद्रा-स्फीति के कारण कीमतें बहुत ऊची हो जाती 
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हैं तो सरकार उन्हें कम करने के लिए मुद्रा-संकुचन की नीति अपनाती है, परल0्तुं 
प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार है कि संकुचन का क्रम भी एक बार आरम्भ होकर फिर रुकता 
नहीं है और कीमतें नीचे गिरती ही जाती हैं । मुद्रा-संकुचन साधारणतया निम्न 
कारणों से होता है :-- 

( १ ) अधिक करारोपण-सरकार अधिक करारोपण द्वारा या बलात 
ऋणों (70066 ],08॥9) द्वारा देश में मुद्रा की प्रचलित मात्रा घटा देती है। 
अधिक करों के लगाने का परिणाम यह होता है कि देश में बचत की मात्रा कम हो 
जाती है तथा पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता । इसके फलस्वरूप न तो नये-नये 
कारखाने ही खोले जा सकते हैं, और न पुरानेकारखानों का विस्तार ही सम्भव होता 
है । इसी प्रकार, अ्रधिक करों (प्रत्यक्षपरोक्ष) का प्रभाव यह भी होता है कि 
वस्तुओं और सेवाश्रों के मृल्यों में भारी वृद्धि हो जाती है, जिससे उनकी माँग एकदम 
कम हो जाती है। मुद्रा की कमी से ब्याज दरों पर भी प्रभाव पड़ता है । 

सरकार द्वारा बलातू ऋण लेने का परिणाम भी यह होता है कि नागरिकों 
के पास धन की कमी हो जाती है श्ौर आवश्यकतानुसार विनियोग सम्भव नहीं 
होता है । 

( २ ) मुद्रा की मात्रा में कमी-- सरकार देश में प्रचलित अ्रपरिवर्ततशील 
नोटों तथा प्रादिष्ट-मुद्रा को रह करके देश में मुद्रा की मात्रा में कमी कर सकती है । 

( ३ ) वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि--प्रचलित मुद्रा की मात्रा यथास्थिर 
रहते हुये यदि भ्रकस्मात्‌ ही वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है तो कीमतें गिर सकती हैं । 

( ४ ) बैक दर में वृद्धि--केन्द्रीय बैंक अपनी बैक दर को ऊँचा उठाकर 
भी मुद्रा-संकुचन कर सकती है। इस नीति का परिणाम यह होता है कि श्रन्य बैंकों 
को ऋण मिलने में कठिनाई होती है और अधिक ब्याज देना पड़ता है, जिसके कारण 
वे साख के उत्पादन को घटा देती है, जिससे मुद्रा की कुल मात्रा घटती है । 


( ४ ) केन्द्रीय बेंक की अ्रन्य नीतियाँ--केन्द्रीय बेक और भी कई रीतियों 
से मुद्रा-संकुचन कर सकती है, जैसे-जनता में प्रत्यक्ष रूप में ऋणा लेकर ग्रथवा अपनी 
खुले बाजार क्रियाओ्रों (0/०॥ (४7८०४ 09०७४४४०॥७) द्वारा | इसी प्रकार केन्द्रीय 
बैंक प्रतिभूतियों को बेच कर भी जनता से चलन को अपने पास खींच लेती है । इसके 
श्रतिरिक्त बहुत बार सरकार साख निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा देती है । इसके अ्रति- 
रिक्त रिजव॑ बेंक अपने बेंक दर में भिन्नता करके तथा अपने सहयोगी बेक के ब्याज- 
दरों को नियंत्रित करके भी मुद्रा की मात्रा को प्रभावित कर सकती है । 


मुद्रा-संकुचन के परिशास--- 
विस्फीति कीमत-स्तर को नीचे गिराती है। स्फीति के विपरीत यह देश के 


जीवन को अ्रवनति की शोर ले जाती है । विस्फीति के काल में कीमतें, मजदूरियाँ, 
उत्पादन, ब्याज की दरें तथा रोजगार सभी पीछे की ओर जाते हैं। देश में अ्ति- 
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उत्पादन दृष्टिगोचर होने लगता है। व्यावसायिक भविष्य निराशाजनक हो 
जाता है। 

मुद्रा-स्फीति की भाँति विस्फीति का भी समाज के विभिन्न वग्झें पर भिन्न- 
भिन्न प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव निम्न प्रकार होंगे :--- 


() विनियोगी वर्ग--इस बर्ग के उस भाग को लाभ होगा जिसकी झाय॑ 
निश्चित होती है, क्योंकि कीमतें घट जाने के कारण इस आय को वास्तविक कीमत्तं 
बढ़ जाती है | परिवतंनशील श्राय वर्ग के विनियोगियों की श्राय घटती है। कारण 
यह है कि विस्फीति के काल में बहुत से उद्योग और व्यवसाय बन्द हो जाते हैं और 
शेष को साधारणतया हानि होती है। भूमिपतियों और जमींदारों को लाभ होता है, 
क्योंकि ये लोग निद्चित आ्राय वर्ग के होते हैं । 


([) उत्पादक वर्ग- इस वर्ग को सामान्य रूप में हानि होती है, क्योंकि 
() कीमतें गिरना मांग के गिरने का सूचक होता है, इस कारण विस्फीति के काल 
में बिक्री कम होती है। कारखानेदारों, व्यापारियों और दूकानदारों के पास बिना 
बिके माल के स्टॉक जमा हो जाते हैं । मन्दी इतनी हो जाती है कि माल को बेचने 
में बड़ी कठिनाई होती है। (॥) कीमतों की तुलना सें उत्पादन व्यय शभ्रधिक रहता है, 
जिससे हानि की सम्भावना और बढ़ जाती है । माल के तैयार होने से पहले ही 
कच्चा माल खरीदा जाता है, मजदूर रखे जाते हैं, औजार तथा अन्य सामान खरीदे 
जाते हैं, रुपया ब्याज पर लिया जाता है और फैक्टरी का लगान तय किया जाता है, 
परन्तु यदि माल तेयार होने के काल तक कीमतें गिर जाती हैं तो उपरोक्त सभी 
वस्तुएं उस कीमत स्तर की तुलना में मेहगी रहती हैं जिस पर माल को बेचा जाता 
है। इस प्रकार माल को बेचकर उत्पादन व्यय को पूरा करना भी कठिन हो जाता 
है । (॥) विस्फीति के काल में सजदूरियाँ घटती तो श्रवदय हैं, परन्तु कीमत-स्तर की 
तुलना में कम तेजी के साथ | परिणाम यह होता है कि “मजदूरियों पर वर्तमान 
कीमत स्तर की तुलना में अधिक व्यय होता है । इन सब कारणों से उत्पादकों को 
हानि होती है श्रीर वे उत्पादन को बन्द करना अथवा उत्पत्ति की मात्रा को घटाना 
आरम्भ कर देते हैं । 


कृषकों को इस काल में ओर भी अ्रधिक हानि होती है। साधारण ग्रनुभव 
बताता है कि विस्फीति के काल में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कृषि-उपज की कीमतें 
ग्रधिक नीचे गिर जाती है। किसानों को लगान के रूप में तो एक पूर्व निश्चित राशि 
देनी पड़ती है, परन्तु कीमतों के गिर जाने और मुद्रा को क्रय-शक्ति बढ़ जाने के 
कारण इस राशि का वास्तविक भार बढ़ जाता है| इसी प्रकार ऋण का भार भी 
बढ़ जाता है । | 


व्यापारी वर्ग को भी हानि होतो है। एक ओर तो माल की बिक्री नहीं 
होने पाती है, जिससे श्राय घटती है । दूसरे, मुद्रा या रुपये का फेर में बँधने के कारण 
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पू जी की कमी श्रनुभव होती है और तीसरे, रखे हुये माल कौ कीमत गिरती जाती 
है । इसके अतिरिक्त विज्ञापन तथा ग्राहकों की सन्तुष्टि के लिए भी विशेष प्रयत्न 
करना पड़ता है। | 

(!) श्रमिक वर्ग--इस वर्ग को विस्फीति के काल में बड़ा कु होता 
है, यद्यपि एक दिला में इस वर्ग को लाभ भी होता है ॥ विस्फीति के काल में उत्पादन 
घटाया जाता है, बहुत से उद्योग और व्यवसाय बन्द हो जाते हैं और व्यापारी लोग 
माल का क्रय-विक्रय कम करते है। इन सभी कारणों से बेरोजगारी फैलती है । 
असिकों को काम नहीं मिलता है और उनके भूखों मरने की नौबत आरा जाती है। 
श्रमिक वर्ग में भारी निराशा फैलती है | इस काल में हड़तालों के स्थान पर तालाबन्दी 
का जोर होता है। प्रत्येक श्रमिक अपने काम पर जमा रहना चाहता है। श्रम-संघों 
की सदस्यता कम हो जाती है और उनका कारय॑ बहुत ही संकुचित हो जाता है । 

इसके विपरोत उन श्रमिकों को लाभ होता है जिनका कि रोजगार बना रहता 
है। कारण यह है कि यद्यपि इस काल में मजदूरियाँ घटती हैं, परन्तु वे कीमतों की 
तुलना में ऊची रहती हैं और इस प्रकार वास्तविक मजदूरी ऊँची हो जाती है। 
वेतन-भोगी वर्ग (5४४७० ०॥४४६०५) को विशेष रूप से लाभ होता है, क्योकि वेतनों 
के घटने की सम्भावना कम होती है, परन्तु कीमतों के घट जाने के कारण इन वेतनों 
की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है। उन श्रमिकों को हानि होती है जिन्हें वस्तुश्रों के रूप में 
मजदूरी मिलती है, जैसे-- क्रृषि उद्योग के श्रमिक । 

(५) उपभोक्ता वर्ग--विस्फीति का काल उपभोक्ताशरो के हृष्टिकोण से 
आनन्द का काल होता हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओ्रों की प्रच्गुरता दृष्टियोचर होती 
है | वास्तविकता यह है कि वस्तुओं के खरीदने वाले ही नहीं मिलते हैं। कीमतों के 
गिरने के कारण उपभोग के स्तर को ऊँचा करना सरल हो जाता है। तो आव- 
श्यकताए लम्बे काल से पूरी नहीं हो रही थीं वे भी श्रब सरलतापूर्वक पुरी हो जाती 
हैं। उपभोक्ता-वर्ग मे सभी और हर्ष और सन्‍्तोष का संचार होता है। किन्तु जिन॑ 
उपभोक्ताश्रों की आय घट जाती है उनके लिए लाभ कम रहता है। 

(४) ऋणी तथा साहुकार-बिस्फीति के काल में ऋणी बर्ग को हानि होती 
है, क्योंकि मुलधन तथा ब्याज के रूप में इस बर्ग को जो राशि लौटानी पड़ती है 
उसका वास्तविक मूल्य इस कारण बढ़ जाता है कि मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है । 
परिणाम यह होता है कि ऋणों का भार लगभग असहनीय हो जाता है। कृषक-वर्गं 
पर ती इस काल में और भी ऋण लद ॒ जाता है। पिछले ऋणों को चुकाना तो 
गन असम्भव हो जाता है। परन्तु एक दूसरे हष्टिकोण से इस वर्ग को लाभ ही 
होता है । इस काल में मांग घट जाने के कारण ऋण सरलता से मिल जाते हैं और 
उन पर ब्याज की दर भी घट जाती है। 

साहकारों को इस काल में लाभ होता है । बात यह है कि मुद्रा की क्रय-शक्ति 
बढ़ जाने के कारण ब्याज तथा मूलधन के रूप में मिलने वाली राशि का वास्तविक ' 
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की मत बढ़ जाती है, परन्तु एक दूसरे रूप सें इस वर्ग को थोड़ी सी हानि भी होती है 
क्योंकि व्यापार तथा उत्पादन के सं, चन के कारण ऋणाों की माँग बहुत घट जाती है 
और ब्याज की दरें नीचे गिर जाती हैं । 

(५१) मुद्रा सकुचन के ग्रन्य प्रभाव--उपरोक्त प्रभावों के अतिरिक्त मुद्रा- 
संकुचन के निम्न अ्रन्य प्रभाव भी होते हैं :-- 

(१ ) करों के भार में बृद्धि--विस्फीति के काल में करदाताश्रों को हानि 
होती है । यद्यपि रुपयों में उन्हें ग्रपेक्षम कम कर देना पड़ता है, तथापि वस्तुओं के 
रूप में कर-भार बढ़ जाता है । 


(२ ) ऋगणों में वृद्धि--मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाने से सरकार पर ऋण 
का भार बढ़ जाता है। उसकी आ्राथिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है । घाटे को पूरा 
करने तथा बेकारी की रोकथाम करने के लिए भी उसे ऋण लेने पड़ते हैं । 


(३ ) बैंकिड़् का पतन--विस्फीति काल में दुबंल बेंक श्रौर बीमा 
कम्पनियाँ टूटने लगती है । 

(४ ) आ्रायात हतोत्साहित और निर्यात प्रोत्साहित होता है--क्योंकि 
देश में मूल्य-स्तर गिर जाता है । इससे देश का व्यापार-सन्तुलन अनुकूल हो जाता है । 

( ५ ) नैतिक दुष्परिणाम--विस्फीति के काल में व्यापार और कारखाने 
बन्द होने लगते हैं, मजदूरों की छेँटनी की जाती है, श्रमिक वर्ग और स्वामी में भगड़े 
प्रारम्भ हो जाते हैं । बेरोजगारी के कारण देश में अशान्ति रहती है और व्यापारी 
निराश होने लगते हैं । 
गिरती हुई कोमतों श्रथवा मुद्रा-संकुचन का रोजगार पर प्रभाव-- 

मुद्रा-स्फीति के विपरीत मुद्रा-विस्फीति का रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है, गिरती हुई कीमतों के काल में उद्योग, व्यवसाय, व्यापारूसभी हतोत्साहित होते 
हैं । कितने ही उद्योग-धन्धे ठप्प होते हैं। जो उद्योग और व्यवसाय चालू रहते हैं 
उनमें से भी बहुत से अपने उत्पादन और आ्राकार को संकुचित कर लेते हैं । परिणाम 
यह होता है कि एक ओर तो प्रत्यक्ष रूप में ही रोजगार में कमी भ्राती है और दूसरी 
श्रोर उत्पादन और व्यापार के घटने के कारण यातायात, बीमा, बेंकिंग आदि सेवाश्रों. 
में भी रोजगार घटता है । मुद्रा-संकुलल सभी ओर बेकारी और बेरोजगारी फैला कर 
हाहाकार मचा देता है । रोजगार की दृष्टि से मुद्रा-संकुलन के दुष्परिणाम इतने 
भयंकर होते है कि इसे सरकारी नीति का आधार बनाना सदा ही अनुपयुक्त होता है । 
संसार के देश का अनुभव यही है कि संकुचन नीति देश और समाज को अ्वनति की 
ही ओर ले जा सकती है । 
सारांश -- 

ख्रत: मद्रा-स्फीति समाज के लिए अधिक हानिकारक है, कम लाभ-प्रद | कुछ 
विद्वानों का मत है कि मुद्रा-प्रसार की तुलना में मुद्रा-संकुचन ग्रधिक हानिकोरक है । 
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वास्तव में दोनों की श्रपेक्षा मूल्य स्थिरता की दशा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके 
कारण भ्रथे-हयवस्था में सन्‍्तुलन बना रहता है । 


मुद्रा-स्फीति श्रेष्ठ है या मुद्रा-संकुचन 
(ज्फ्नांक्ता $ #_((श--प्रीब्रांणा ० 92शीबांणा ?) ह 
उपरोक्त भाग में मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-विस्फीति के उन प्रभावों का 
अध्ययन किया गया है जो समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ते हैं । हमने देखा है कि 
स्फीति के काल में उत्पादकों, कुछ प्रकार के विनियोगियों, ऋणदाताश्रों तथा कुछ 
दिशाओं में श्रमिकों को लाभ होता है। इसके विपरीत अ्रधिकाँश विनियोगियों, श्रमिकों 
उपभोक्ताञ्रों और साहकारों को हानि होती है | विस्फीति के काल में निश्चित श्राय 
वर्ग के विनियोगियों, उपभोक्ताओ्नों तथा साहुकारों को लाभ होता है, परल्तु श्रन्य 
विनियोगियों, उत्पादकों, श्रमिकों और ऋणदाताग्रों की हानि होती है । विस्फीति के 
काल में उपभोक्ताओं को झ्रानन्‍्द मिलता हैं; परन्तु व्यवसाय बन्द हो जाते हैं शोर 
बेकारी फैलती है । स्फीति के काल में उत्पादक और व्यापारी चैन से रहते हैं तो 
उपभोक्ताश्रों को घोर कष्ट होता है और श्रौद्योगिक अशान्ति फैलती है। इस प्रकार 
दोनों ही आथिक और सामाजिक दृष्टिकोण से घातक होते हैं । ला कीन्‍्स ने लिखा 
है :-- मुद्रा-स्फीति श्रन्यायपुर्ण है और सुद्रा-संकुचन अ्रनावश्यक श्रथवा श्रनुपयुक्त 
है । * प्रो० सेलिगमैंन का भी ऐसा मत. है । उनके अनुसार--- 

“चढ़ती और गिरती हुई कीमतों के कारण देश के आर्थिक कबलेवर में एक 
ऐसी: श्रस्थिरता आ जाती है जिससे कृषि, व्यापार तथा उद्योग की स्थिति डाँवाडोल 
हो जाती है और समाज में विभिन्न वर्गों को अलग-श्रलग अनुपात में लाभ और हानि 
होती है । ऊची तथा नीची कीमतों के कारण इतना नुकसान नहीं होता जितना कि 
कीमतों के बराबर चढ़ते-छतरते रहने के कारण होता है ।” 


कीमतों में निरन्तर होने वाले उच्चाबचन देश के आर्थिक जीवन में अनि- 
दिचतता और अस्थिरता पैदा कर देते हैं, जिसके कारण उन्नति के मार्ग में बाधाएँ 
उपस्थित होती हैं । इनके कारण विदेशी व्यापार का झ्राधार समुचित तथा स्थायी 
नहीं रह पाता है और राज्य को देश की आथिक तथा सामाजिक स्थिरता बनाए 
रखने के लिए विद्ाल प्रयत्न करने पड़ते हैं । 
मद्रा-स्फीति अन्यायपर्ण क्‍यों है ? 

मुद्रा-स्फीति को शअ्रन्यायपूर्ण इस कारण कहा जाता है कि (१) .,यह प्रकृति में 
एक प्रकार का अहहय करारोपण होती है। सरकार कागज के नोट छाप कर अथवा 
घाटे के बजट बनाकर स्फीति उत्पन्न करती है और इस प्रकार वस्तुश्रों को जनता के 
उपभोग से छीनकर सरकारी कार्यों में उपयोग करती है। यही कारण है कि प्रो०' 


>> -िवनननन-3++- अनननमननन- सबक. >> जम 
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वकील ने इसे अहश्य डकती' कहा है | (२) राजस्व के सिद्धान्तों के आधार पर भी 
यह अन्यायपूर्ण इसलिए होती है कि इस अहृश्य करारोपण का भार उन्हीं क॒न्धों पर 
सबसे अधिक पड़ता है जो उसे उठाने के लिए सबसे कम बलवान होते हैं। कीमतों 
की. वृद्धि के कारण गरीब लोग ही अ्रधिक पिसते हैं, क्योंकि सबसे अधिक वृद्धि जीवन 
निर्वाह सम्बन्धी वस्तुओं की ही कीमतों में होती है । एक अ्रन्य हष्टिकोण से भी 
मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण है। इसके द्वारा कृत्रिम सम्पन्नता उत्पन्न की जाती है, जो 
थोड़े ही काल तक बनी रहती है । धीरे-धीरे अभिवृद्धि का काल अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच कर टूट जाता है। कीमतों के निरन्तर बढ़ते रहने का परिणाम अन्त में 
यही होता है कि अभिवृद्धि समाप्त हो जाती है | कीमतें तेजी के साथ गिरने लगती 
. है और मुद्रा-संकुचन के सभी दुष्परिणाम उपस्थित हो जाते हैं । 
मुद्रा-संकुचन अनुपयुक्त क्‍यों है ?-- 
। मुद्रा-संकुचन को अनुपयुक्त इसलिए कहा गया है कि ( १ ) इसके द्वारा 
भी स्थायी लाभ को आ्राशा नहीं की जा सकतो है। ( २ ) मुद्रा-स्फीति का उपयोग 
तो देश के आधिक जीवन का उत्थान करने, युद्धकालीन श्र्थ-व्यवस्था को चालू रखने 
अथवा पूर्ण वृत्ति की अवस्थाएँ उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है, परन्तु 
मुद्रा-संकुचन एक प्रतिगामी क्रिया है। उससे लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना 
ही अधिक रहती है। देश में बेरोजगारी का फैलना, उत्पादन तथा व्यापार का घटना 
झौर झाथिक जीवन का पतन की ओर जाना, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं 
कहा जा सकता है। ( ३ ) मुद्रा-संकुचन की नीति अधिक से अधिक मुद्रा-प्रसार का 
अन्त करने के लिए ही उपयुक्त हो सकती है, परन्तु कठिनाई यह है कि विस्फीति का 
क्रम एक बार आरम्भ होकर रुकता नहीं है और देश के झ्राथिक कलेवर को खोखला 
कर डालता है| श्रतः कीन्स ने ठीक ही कहा है कि वैसे तो सुद्रा-प्रसार और संकुचन. 
दोनों ही बुरे हैँ, परन्तु दोनों में संकुचन श्रधिक हानिकारक है और बिना नितानन्‍्त 
झरावश्यकता के सरकार को इसे अपनी नीति का आधार नहीं बनाना चाहिए । 
07) मुद्रा-संस्फीति 
(तरली4रतणा) 

मुद्रा-संस्फीति का अ्र्थ--- 

मुद्रास्फीति से ही मिलता-जुलता एक दछब्द मुद्रा-संस्फीति भी है। कौल(5.70: 
प्‌. 0०6) के शब्दों में :- जब अवसाद के प्रभाव को दूर करने के लिए जान-बूककर 
मुद्रा-प्रसार किया जाता है तो उसे हम मुद्रा-संस्फीति कहते हैं।' * मुद्रा-संस्फीति एक छोटे 
पैमाने की नियन्त्रित मुद्रा-स्फीति ही होती है। जब कभी मुद्रा-संकुचन इतना अ्रधिक हो 





िलीकांगा प4ए 96 66066 88 गीबांगा त९ा90त्राल॑ए ए्रातवश- 
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जाता है कि कीमतें बहुत नीचे गिर जाती हैं तो श्राथिक जीवन की रक्षा के लिए सरकार 
कोई ऐसी नीति अपनाती है जिससे धीरे-धीरे कीमतों को फिर से ऊपर उठाया जा 
सके, यह संस्फीति है । यह उद्धार काल (00 6 7२०००४०/) में होती है और 
इसके द्वारा कीमतों को फिर सामान्य-स्तर पर लाया जाता है। सामान्यतया कृत्रिम 
उपायों से जब मुद्रा-संस्फीति से मुद्रा सन्‍्तुलग की स्थिति को प्रा करने का प्रयास 
किया जाता है तो कार्य का क्रम इतना मन्द-गति से होता है कि उसका कोई 
एकाएक बुरा प्रभाव देश की अथंव्यवस्था पर न पड़ने पाये । 

मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संस्फीति का भेद-- 

मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संस्फीति दोनों ही स्वभाव में एक सी ही होती हैं। 
कीमतों की वृद्धि दोनों का ही लक्षण होता है और दोनों में मुद्रा की मात्रा का विस्तार 
होता है, परन्तु दोनों के बीच निम्न प्रकार भेद हैं :-- | ' 

( १) प्राकृकित एवं ऐच्छिक--मुद्रा-स्फीति प्राकृतिक हो सकती है भ्रथवा 
ऐच्छिक, परन्तु मुद्रा-संस्फीति सदा ही ऐच्छिक श्रथवा कृत्रिम होती है । 

(२) उद्देश्य सम्बन्धी भेद-मुद्रा-संस्फीति उद्धारकाल में होती है श्रौर 
उसका उद्देश्य कीमत को सामान्य-स्तर पर लाना होता है । यह उसी समय तक 
रहती है जब तक कीमतें सामान्य-स्तर पर नहीं भ्रा जाती हैं । इसके विपरीत मुद्रा- 
स्फीति का आरम्भ ही तब होता है जबकि कीमतें सामान्य कीमत-स्तर से ऊपर उठ 
जाती हैं । 

(३ ) परिणामों में अ्न्तर--मुद्रा-स्फीति के परिणाम घातक हो सकते हैं, 
परन्तु मुद्रा-संस्फीति का उद्देश्य देश को मन्‍्दी की खाई से निकाल कर पुनर्जी वन 
प्रदान करना होता है । मुद्रा-संस्फीति निर्माणात्मक होती है, परन्तु स्फीति विनाशकारी 
हो सकती है । 

'. (४) कीमतों के बढ़ने की गति में भिन्नता--मुद्रा-संस्फीति में कीमतें 
धीरे-धीरे ही बढ़ती हैं, परन्तु मुद्रा-प्रसार में वे बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती हैं । 
एक लेखक ने कहा है कि “बेकार पड़ी हुई पु जी और वृत्तिहीन श्रमिकों को 
रोजगार देने के उद्देश्य से जो मुद्रा-प्रसार किया जाता है उसे हम मुद्रा-संस्फोति 
कहते हैं, परन्तु यदि इस उद्देश्य की पूर्ति के पद्चात्‌ भी मुद्रा-प्रसार होता है तो उसे 
मुद्रा-स्फोति' कहा जायेगा । 
(५) मुद्रा-अपस्फीति 
(098-ंग्री राणा) 
मुद्रा-पअपस्फीति का श्रर्थे-- 
इस शब्द का उपयोग अशथथंशास्त्र में थोड़े ही काल से आरम्भ हु्ना है, परन्तु 
युद्धकाल सथा युद्धोत्तर-काल में यह शब्द बड़ा लोकप्रिय था । आरम्भ में तो इस शब्द 
का उपयोग बड़े अ्रस्पष्ट तथा विविध अभ्र्थों में किया जाता था, परन्तु धीरे-धीरे इसके 


| २०६ 


उपयोग में स्पप्ठता आा गई है । मुद्रा-प्रपस्फीति मुद्रा-स्फीति को दूर करने की नीति 
होती है । जब किसी देश में मुद्रा-स्फीति प्रचण्ड रूप धारण करने लगती है तो सर- 
कार उसकी प्रचण्डता को कम करने तथा उसके दोषों को दूर करने के लिए ज्य्ने नीति 
अपनाती है वही मुद्रा-अपस्फीति की नीति होती है। इस प्रकार इस शब्द द्वारा वे 
सभी क्रियायें, नीतियाँ तथा उपाय सूचित होते हैं जो स्फीति के वेग को रोकने के 
लिए किए जाते हैं। इन उपायों की श्रावश्यकता इसलिए पड़ती है कि एक निश्चित 
सीमा के परे मुद्रा-स्फीति विशेष दुखदायी हो जाती है । 

मुद्रा श्रपस्फीति ओर मुद्रा-संकुचन में भेद-- 

यह समभना भूल होगी कि मुद्रा-अपस्फीति तथा मुद्रा-संकुचन एक ही चीज 
के दो अलग-अलग नाम हैं। वास्तव में दोनों में लगभग वैसा ही अन्तर होता है 
जैसा कि मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संस्फीति के बीच होता है। कुछ दिश्ाओ्रों में तो मुद्रा 
अपस्फीति तथा विस्फीति समान अ्रवद्य होती हैं, क्योंकि दोनों का उद्द शय कीमतों को 
नीचे गिराना होता है और दोनों के कारण लगभग एक से ही होते हैं, परन्तु वास्तव 
में दोनों में भेद होता है :-- 

(१) प्राकृतिक अथवा ऐच्छिक होना-मुद्रा-विस्फीति बहुत बार बिना 
सरकार की इच्छा के ही होती है, परन्तु अपस्फीति सदा ही ऋत्रिम होती है । 

(॥ ) उद्देद्य की भिन्नता- इसके अतिरिक्त भ्रपस्फीति कीमतों को कम 
करने का उपाय है और इसके अन्तगंत कीमतें घटा कर सामान्य कीमत-स्तर तक लाई 
जाती हैं । मुद्रा-संकुचन में कीमते सामान्य-स्तर से काफी नीचे तक जा सकती हैं । 

(॥ ) परिमाण सम्बन्धी भेद--मुद्रा-संकुचन मन्‍्दी की दक्षाएं उत्पन्न 
करता है, परन्तु मुद्रा-अपस्फीति केवल श्राथिक जीवन की असाधारणता को दूर 
करती है । 

उपरियुक्त सभी विपयों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुद्रा-स्फीति 
या मुद्रा-संकुचन की सभी अवस्थायें आथिक विकास के लिए प्रा्मः प्रतिकूल होती हैं । 
देश का आथिक विकास और उन्नति ठीक प्रकार से तभी सम्भव होता है जबकि देश 
में मुद्रा की मात्रा एवं मान सच्तुलित हो। यदि किसी कारणवश देश में मुद्रा का 
प्रवाह ठीक श्रावश्यकतानुसार न हो सके तो कम समय के लिए एवं अल्प मात्रा में 
मुद्रा-स्फीति उचित समभी जा सकती है । 


परीक्षा प्रदन 
आगरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बी० एस-सी०, 
( १ ) मुद्रा-स्फीति किसे कहते हैं ? उसके प्रभावों का विवेचन कीजिये । इसे कंसे 
नियन्त्रित किया जा सकता है ? (१६६२) 
मु० च० भझ० १४ 
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( २ ) लगातार बढ़ते हुए मूल्य-स्तर के दृष्परिणामों को संक्षप में स्पष्ट कीजिये । ४ 
मृल्य-स्तर को स्थिर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ? (१९६२ $) 
( ३ ) ९ मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण तथा अ्रसमतापूर्ण है और मुद्रा-विस्फीति अ्नुपयुक्त 


है । इस कथन का विवेचन कीजिये । हे (१६६१) 
( ४ ) मुद्रा के मुल्य परिवर्तत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ? इस पर प्रकाश 
डालें । (१६६०) 
श्रागरा विद्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) मुद्रा-प्रसार किस तरह से रोका जा सकता है ? (१६६४) 
( २ ) मुद्रा-पसार का अर्थ समझाइये । मुद्रा-पसार का किसी देश के विभिन्न वर्गों पर, 
क्या प्रभाव पड़ता है ? (१९६३) 
( ३ ) नोट लिखिए--मुद्रा संकुचन और मुद्रा-प्रपस्फीति । (१९६६२ $) 
(४) 'मुद्रा-स्फीति अ्न्यायपूर्णां तथा अ्समतापूरं है और मुद्रा-विस्फीति अनुपयुक्त 
है । इस कथन का विवेचन कीजिये । (१९६१) 
( # ) मुद्रा के मुल्य परिवर्तत से समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ? इस पर प्रकाश 
डालें । (१६६०) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बीं० ऐ० एवं बी० ऐस-सी०, 
( १) बढ़ते हुए भ्रथवा गिरते हुए मूल्यों का उत्पत्ति, उपभोग तथा रोजगार पर 


क्या प्रभाव पड़ता है--इसका विवेचन करिये । (१६९६४) 
( २) टिप्पणी लिखिये--मुद्रा-प्रसार एवं संकुचन । (१९६१) 


( ३ ) मुद्रा प्रसार क्या है ? मिल मालिकों, कृषकों व श्रमिकों पर इसका क्‍या 
प्रभाव पड़ता है ? मुद्रा-प्रसार के दुष्प्रभावों को किस प्रकार कम किया जा 


सकता है ? (१९५४) 
( ४ ) ऐसा किस प्रकार हो सकता है कि सरकार अधिक मुद्रा की निकासी करके 
भी कीमतों की वृद्धि को रोक सके ? (१६६०) 
रास्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(4 ) ज्ञतरा& ॥ 706 ०॥ : वर्णीकाणा 00 009७007. (96|) 


( 2 ) )80085 86 ए४७ ०0 (9) [0 6ध7088 ध0987085, . (9) (!0॥5णाा&ा 5 
5079ं0865 बात (0) उब्ंभंत8 0 (6 ॥बव6 एी वतन 07 (50५४७. 
क्‍045 85 760॥065 07 7९6000॥0 ॥6 [40॥479 (7065. ((960) 

सागर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १) स्फीति', अपस्फीति (22८4॥07) तथा प्रत्यवस्फीति ((२शीध09) में क्या 
अन्तर है, समझाइये । किसी देश की आर्थिक प्रगति में किन परिस्थितियों में 
अपस्फीति लाभप्रद है । उदाहरण सहित समभाइये । (१६६१) 

( २) चलार्थ स्फीति क्या है भर यह कीसे सूचित होती है ? इसके कारण और 
इससे होने वाले परिणामों को बतलाइये । (१६६०) 


मोद्रिक नीतियाँ 


(१॥०)र/॥"ए ?०ॉटां25) 
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मुद्रा-प्रसार को रोकने की रोतियाँ 
(6005 ए लाश्टॉयाए ्ीक्रांणा) 

मुद्रा-प्रसार के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण श्रध्ययन यही है कि उसे कंसे दूर 
किया जाय । जेसा कि विदित है कि मुद्रा की मात्रा का विस्तार तथा उत्पादन का 
घटना यही मुद्रा प्रसार के दो प्रमुख कारण होते हैं, भ्रतः मुद्रा-प्रसार को रोकने के 
उपाय भी दो प्रकार के होते हैं :--() वे उपाय जिनके द्वारा मुद्रा के विस्तार को 
रोका जाता है और () वे उपाय जिनके द्वारा उत्पत्ति की मात्रा को बढ़ाया जाता 
है । ([!) एक तीसरे प्रकार के उपाय ऐसे हो सकते है कि जिनके द्वारा बिना मुद्रा 
की मात्रा को घटाये तथा बिना उत्पत्ति को बढ़ाये कीमतों को बढ़ने से रोक दिया 
जाता है। नीचे विभिन्न उपायों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है :--- 

(!) मुद्रा की मात्रा को कम करने के उपाय-- 

मुद्रा की मात्रा को कम करने के कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) देश में किसी विशेष प्रकार को मुद्रा को रह कर दिया जाय, अथवा 
नई सुद्रा चालु कर दी जाय और पुराने चलन को नये चलन की कम मात्रा में 
परिवर्ततशील रखा जाय । युद्ध के उपरान्त यह रीति रूस ने अपनाई थी । 

( २ ) बेतनों, सजदूरियों, बेकों में जमा को हुई राशि आदि में श्रनिवाय 
तथा बलात्‌ कमी करना । यह एक बड़ा सप्रभाविक परन्तु क्रान्तिकारी उपाय है। 
इसके अपनाने में बहुत सी व्यवहारिक तथा कानूनी कठिनाइयाँ सामने श्राती हैं । 

( ३) नए नए करों द्वारा जनता से क्रय-शक्ति को वापिस लेना । 

( ४) सरकार द्वारा जनता से ऋण लेना । 

(५) सरकार द्वारा सोना, प्रतिभुृतियाँ तथा श्रन्य स्वीवृत बस्तुएँ बेचना 
और प्राप्त राशि की कीमत की मुद्रा को प्रचलन से निकाल देना । 

(६) कम्पनियों के लाभाँश बाँटने पर प्रतिबन्ध लगाना । 

( ७) चलन की निकासी को बन्द करना और सन्तुलित बजटों (80]ध॥- 
0०८0 8702605) का बनाना । 
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(८) बेंकों की साख-निर्माण दाक्ति को कम करना, जिसके लिए बैंक दर 
का ऊँचा उठाना, केन्द्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार व्यवसाय करना, वैधानिक नियन्त्रण 
आ्रादि थप्राय किये जाते हैं । 

(!) उत्पादन को बढ़ाने के उपाय-- 

देश में वस्तुप्रों और सेवाओ्रों की मात्रा बढ़ाने के उपाय निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) श्रायातों को प्रोत्साहन देना और निर्यातों को कम करना, जिससे कि 
देश के भीतर वस्तुओं और सेवाश्रों की मात्रा बढ़ जाय । 

( २ ) देश के भोतर कृषि तथा उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना, जिसके 
लिए आर्थिक सहायता, करों में छूट, कच्चे मालों, कारीगरों तथा मशीनों की 
व्यवस्था आदि अनेक उपाय हो सकते हैं । 

(३) सरकार द्वारा स्वयं उत्पादन श्रारम्भ करता, जिसके लिए सरकारी 
खेती करना तथा सरकारी उद्योगों का खोलना आवश्यक होता है । 

(0॥) अन्य उपाय--- 

इनके अतिरिक्त कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए () कीमतों पर श्रंकुश 
(0०0700]) लगा दिये जाते है, (8) उपज के नियन्त्रित वितरण को व्यवस्था की 
जाती है, (7) सरकारी दुकानें खोली जाती हैं, (|४) राशनिंग व्यवस्था लागू की 
जाती है, (५) व्यवसायों के लाभों की सीमा निश्चित कर दी जाती है और (४) चोर 
बाजारी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाये जाते हैं। (४४) कुछ नये अध्यादेश 
इस सम्पक में लागू किये जाते हैं । 

मुद्रा-संकुचन को दूर करने के उपाय 
(९०0०5 0० लाश्लंपा४8 ऐशी4॥707) 

मुद्रा-संकुचन वाले देशों में क्रय-शक्ति अ्रथवा मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाने 
से उत्पन्न होता है, परन्तु कभी कभी अति-उत्पादन के कारण भी कीमतें गिरती है। 
संकुचन को दूर करने के उपाय साधारणतया शुद्रा की भात्रा में वृद्धि करने से सम्ब- 
न्धित होते हैं । यद्यपि बहुत बार वस्तुओं और सेवाश्रों के उत्पादन को ' भी कम किया 
जाता है । प्रमुख उपाय निम्न प्रकारहैं :-- 

(१) सरकारी व्यय को बढ़ाया जाता हैं। केन्द्रीय और स्थानीय सरकारें 
राष्ट्रीय विकास की योजनाए' बनाकर अ्रधिक रोजगार उत्पन्त करने तथा जनता के 
हाथ में श्रधिक क्रयः शक्ति पहुँचाने का प्रयत्त करती हैं। महान्‌ अवसाद के पश्चात्‌ 
न्यू डील (२८७ 7068]) नीति के अ्रनुसार अमरीका में जज़लों और दलदलों को 
साफ करने, सड़कें बनाने, सिंचाई की व्यवस्था करने झ्रादि के बहुत से कार्य किये 
थे, जिनसे राष्ट्रीय जीवन के उद्धार और कीमतो के ऊपर उठाने में ग्रधिक सहायता 
मिली थी । 

(२) केन्द्रीय बेंक साख-विस्तार नीति को अपनाती हैं । इसके लिए बैंक-दर 
. को कम किया जाता है, जिससे कि शअन्य बकों को सस्ते ब्याज पर ऋण मिल सकें। 
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प्रतिभूतियों को जनता से खरीदा जाता है, ताकि जनता के हांथ में अधिक क्रय: 
शक्ति पहुँच जाय और ऋण देने के सम्बन्ध में अधिक उदार नीलि अपनाई 
जाती है । 

(३) श्रायातों को रोका जाता है और निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता 
है, जिससे कि माल की बिक्री होने के कारण कारखाने फिर से चालू होने लगें और 
व्यापार तथा यातायात सेवाश्रों को भी प्रोत्साहन मिले । _ 

(४) करों तथा भूमि के लगान में छूट दी जाती है शौर पिछले ऋणों को 
भी कुछ मात्रा में समाप्त कर दिया जाता है। 

(५) कभी-कभी कीमतों को ऊपर उठाने के लिए पहले से उत्पन्न को हुई 
वस्तुओं को नष्ठ कर दिया जाता है। 

(६) उद्योगों का काम चालू रखने के लिए विज्ेष श्राथिक सहायता दी 
जाती है, ताकि उनकी हानि पूरी हो सके । 


(७) पुराने ऋणों का भुगतान करके भी मन्दी की दशाओं को दूर किया 
जाता है । 


मुल्य-बद्धि, मुल्य-हास तथा अकक्‍्मृल्यन 
(57ए०लंगरांजा, 7क्ाल्टांबांणा & 00थीपश्राणा) 


. मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में इन तीनों छाब्दों का भी उपयोग किया जाता 
है :--(१) मूल्य वृद्धि (8997००४४४०॥); (२) मूल्य हास (0696०ं४४०7) 'और 
(३) अवमुल्यन ([0८एथए७०४४०४) । | 

(१) मुल्य-वृद्धि का अ्रभिप्राय--सुल्य-बुद्धि का श्रभिप्राय यह होता है 
क्षि मुद्रा का मुल्य श्रथवा उसकी कऋय-शक्ति बढ़ जाय। ऐसी दशा में मुद्रा की प्रत्येक 
इकाई के बदले में पहले से अ्रधिक मांत्रा में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होंगी । दूसरे 
शब्दों में, मुद्रा की मूल्य-वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाश्रों की कीमतें घट जायेंगी। 
व्यवहार तथा परिणास में झुद्रा संकुचन तथा घमुल्य-बृद्धि में कोई भी श्रब्तर नहीं होता 
है। दोनों में कीमतें घटती हैं और दोनों के उत्पन्न होने के कारण भी एक से ही होते 
हैं। मुल्य-वृद्धि अपने आप उत्पन्न हो सकती है, जसे---अवसाद के काल में अथवा यह 
सरकारी नीति के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती है । 

( २) मूल्य-ह्वास का अभिप्राय--शुल्य-हास, झुल्य-वृद्धि के बिल्कुल 
विपरीत होता है । सुद्रा के मुल्य अथवा उसकी क्रय-शक्ति के घटने और परिणास- 
स्वरूप सामान्य कीमतों के बढ़ने को मूल्य ह्वास कहा जाता है। यदि मुद्रा की प्रत्येक 
इकाई के बदले में पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं तो ऐसी 
दशा मे कहते हैं कि मुद्रा का मृल्य-ह्ास हो गया । मुद्रा-स्फीति के काल में सदा ही 
एद्रा का पुल्य-हास भी हो जाता है। मुल्य-ह्ास तथा मुद्रा-स्फीति दोनों में लगभग 

, कुछ भी अन्तर नहीं होता है । दोनों में एक सी दशाए उत्पन्न होती हैं और दोनों को 
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उत्पन्न करने तथा दूर करने के लिए एक जैसे ही उपाय किये जाते हैं । दोनों ही या 
तो प्राहृज्िक हो सकते हैं और या सरकारी नीति का परिणाम हो सकते हैं। अ्रन्तर 
केवल इतना है कि मुद्रा-स्फोति एक कारण श्रथवा नीति होती है श्रोर सृल्य-ह्रास 


उनका परिणाम होता है । 

( ३) मुद्रा अवमूल्यन का श्रर्थ--मुद्रा अ्रवमूल्यन का अर्थ थोड़ा भिन्न 
होता है। मूल्य वृद्धि तथा मूल्य ह्वास दोनों का ही सम्बन्ध देश की आ्तरिक कीमतों 
से होता है । इन दोनं। +, ही देश की चलन की कीमत में परिवत॑न होते हैं, परन्तु 
चलन की वास्तव में दो कीमतें होती है--श्रान्तरिक कीमत (रात ४४००) 
तथा बाह्य कीमत (50078| ५७।४०) । चलन की श्रान्तरिक कीमत वस्तुओश्लों और 
सेवाओं में नापी जाती है और वह देश के आन्तरिक कीमत-स्तर द्वारा सूचित की 
जाती है | बाह्य कीमत चलन की एक निश्चित इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली 
विदेशी मुद्रात्रों की मात्रा में नापी जाती है और वह विदेशी विनिमय दर द्वारा सूचित 
की जाती है । 

अ्रवमुल्यन का श्राशय देश के चलन की बाह्य कीमत को कम करने से होता 
है। अ्रवमृल्यन की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं-यह देश की मुद्रा की बाह्य 
कीमत को कम करने की एक विचारयुक्त नीति है। यह श्रावश्यक नहीं है कि 
झवमुल्यन के साथ-साथ चलन की आन्तरिक कीसत भी कंस की जाय, यद्यपिकभी-कभोी 
झ्रवमूल्यन तथा मूल्य-हाास दोनों एक हो साथ किये जाते हैं । 


अ्वमुल्यन 


(0छथोपए्0॥) 


अ्रवमृुल्यन के उह इय-- 

अवमुल्यत के उ् इय कई प्रकार के हो सकते हैं :-- 

( १ ) भूल सुधार--यदि किसी देश ने भूल अथवा अन्य किसी कारण से 
देश की मुद्रा को आवश्यकता से अधिक वाह्य कीमत दे रखी है तो इसके फलस्वरूप 
आयात बढ़ जायेंगे और निर्यातों में कमी हो जायगी । ऐसी दशा में अवमूल्यन द्वारा 
इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। 

( २ ) शोधनाशेष का असन्तुलन--अ्रवमूल्यन का उद्देश्य बहुधा शोधना- 
शेष या भुगतान-सन्तुलन (844॥०० ० 78५०7) के असन्तुलन को दूर करना 
होता है । यदि कोई देश ऐसा अनुभव करता है कि उसका विदेशी व्यापार सम्बन्धी 
घाटा बराबर बना रहता है भर वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋरों, स्वरां 
श्रायात अथवा भ्रन्य उपायों द्वारा उसे दूर करना सम्भव नहीं हैतो वह अवमसृूल्यन 
द्वारा देश की विदेशी विनिमय दर को घटाकर इस धाटे को दूर कर सकता है। 
अवमूल्यन का परिणाम यह होता है कि विदेश्षों में अ्वमूल्यन करने वाले देश के माल 
की कीमतें घट जाती हैं श्नौर देश के भीतर विदेशी माल की कीमतें बढ़ जाती हैं । 
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इससे निर्यात प्रोत्साहित होते हैं और झायातों की मात्रा घटती है। इस प्रकार 
शोधनाशेप का सन्तुलन फिर से स्थापित हो जांता है । पे 

(३) उद्योग संरक्षण--कुछ देशों में श्रवमूल्यय का उपयोग उद्योग- 
संरक्षण (704०००07) के लिए भी किया जाता है । 

(४ ) ऋण-भार की कमी--अवमूल्यन का उपयोग विदेशों को दिये हुए 
ऋरो के भार को कम करने के लिये भी किया जा सकता है, परन्तु ऐसा करने सें 
स्वयं अभ्रवमूल्यन करने वाले देश को हानि होती है । 
म॒द्रा-ह्वास तथा मुद्रा श्रवपुल्यत-- 

परिणाम के हृष्टिकोण से मुद्रा-हास तथा मुद्रा अवमूल्यन में कोई विशेष 
अन्तर नहीं होता है, परन्तु दोनों की कार्य-विधि श्रलग-अ्रलग होती है । मुल्य-ह्ास में 
देश की सुद्रा को आन्‍न्तरिक कीमत में कमी को जाती है, परन्तु अवमृल्यन में उसकी वाह्म 
कीमत में नहीं । इसमें तो सन्देह नहीं है कि मुद्रा की आन्तरिक कीमत को कम कर 
देने से कुछ समय पश्चात्‌ उसकी वाह्य कीमत भी कम हो जाती है, परन्तु मुल्य-ह्वास 
का उहं श्य ऐसा करना नहीं होता है । ठीक इसी प्रकार अ्वमूल्यन के कारण मुद्रा की 
आन्तरिक कीमत भी घट सकती है; क्योंकि इसका परिणाम देश में वस्तुओं की कमी 
उत्पन्न करना तथा उनकी कीमतों को बढ़ाना होता है । इससे देश की मुद्रा की आन्त- 
रिक कीमत भी कम हो जाती है । वास्तविकता यह है कि प्रत्येक दक्षा में सुद्रा की 
प्रान्तरिक और वाह्मय दोनों ही कौमतें एक ही साथ घटतो हैं, परन्तु हास तथा 
अ्रवमुल्यन भ्रलग-झलग रीतियों से इस कार्य को सम्पन्न करते हैं । 

भारत में मुद्रा अवमुल्यन 

स्मरण रहे कि अवमृल्यन का सदा ही यह अर्थ नही होता है कि देश की मुद्रा 
की कीमत सभी विदेशी मुद्राओं में घटा दी जाय । ऐसा साधःसरणतया बहुत ही कम 
किया जाता है । बहुधा देश की मुद्रा की बाह्य कीमत साधारणतया एक या कुछ 
विदेशी मुद्रा में घटा दी जाती है । अवमूल्यण का एक अच्छा उदाहरण भारतीय 
रुपये के अवमूल्यन से मिलता है । सितम्बर सन्‌ १६४६ में इज्धूलंड ने स्टलिज्भ का 
ग्रवमूल्यन किया था, जिसके द्वारा डालर में पॉंड की कीमत ३०*५% घटा दी गई 
थी । स्टलिंग का अ्रवमूल्यन होते ही स्ट्लिग क्षेत्र के सभी देशों ने अपनी-अपनी 
मुद्राओं का डालर में अ्रवमूल्यन किया था । कनाडा ने १०% और भारत, लड्भा ओर 
वर्मा ने ३०*५% के श्रनुपात में अ्रपनी मुद्रा की कीमतें घटाई थीं । स्टर्लिग क्षेत्र में 
केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था, जिसने अवमुल्यत नहीं किया था । आगे चल 
कर सन्‌ १६५४ में पाकिस्तान ने भी अपने रुपए का अवमुल्यन कर दिया था । 
भ्रवसुल्यन क्यों किया गया था ? 

अवमूल्यन के पदचा।त्‌ भारतीय रुपए की कीमत ३० सेन्ट ((!९०४$) से घटकर 
२१ सेन्ट रह गई। स्टलिंग के अवमूल्यन के पश्चात्‌ भारत सरकार के सामने 
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अकस्मात ही यह समस्या उठ खड़ी हुई थी कि अब क्या किया जाय ? अवसृल्यन ने 
करने से यह भय था कि रुपए और स्टर्लिंग का परम्परागत सम्बन्ध हूट जायेगा और 
स्टलिग क्षेत्र के देशों से व्यापार में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी और साथ ही, देश के 
पोंड पावना ऋणों की कीमत भी कम हो जायेगी। इसके विपरीत अवमृल्यन द्वारा 
मुद्रा स्फीति के और अधिक बढ़ने तथा आ्रायातों की पहले से अधिक कीमत चुकाने का 
भय था, परन्तु सब कुछ सोच-विचार कर भारत सरकार ने मुद्रा अ्वमृल्यन को ही 
अधिक उचित समझा था । 

भारत सरकार के निणांय पर मुख्यतया इस बात का प्रभाव पड़ा कि कई वर्षों 
से भारत सरकार का व्यापार सन्तुलन डालर देशो के साथ प्रतिकूल ही चल रहा था। 
भारत सरकार ने डालर की बचत करने का भरसक प्रयत्न किया और सम्पूर्ण अ्धि- 
कृत ऋण राशि शभ्न्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ([. |(. ए.) से उधार भी ली थी, परन्तु 
डालर का घाटा पूरा नहीं हो रहा था। आन्तरिक मुल्य-स्तर डालर देशों की तुलना 
में ऊंचा था, जिसके कारण निर्यातों में बहुत कठिनाई होती थी; परन्तु साथ ही साथ, 
खाद्यान्न, मशीनरी तथा पू जीगत माल के लिए भारत को डालर देशो से आयातों का 
लेना आवश्यक था । अ्रवमूल्यन हारा भारत सरकार ने डालर देशों को अधिक 
निर्यात करने को सोची थो। बाद को घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि 
भारत सरकार का निर्णय ठीक था। इसके कारण भारत के व्यापार-संतुलन की कठि- 
नाइयाँ बड़े श्र तक दूर हो गई थी, यद्यपि इसने भारत और पाकिस्तान के व्यापार 
सम्बन्धों में उलभनें पैदा कर दी थीं । 
भारतीय रुपए के अ्रवमृल्यन का दीघंकालीन परिणशास-- 

सितन्बर सन्‌ १९४६ तथा जून सन्‌ १६५० के बीच व्यापाराशेष के घाटे में 
लगभग १७२ करोड़ रुपए की कमी आई थी । सन्‌ १६५०-५१ में तो डालर क्षेत्र से 
हमारा व्यापार और भी सुधर गया था। उपरोक्त वर्ष में केवल ४४६ करोड़ रुपये 
का ही घाटा रहा था। परन्तु व्यापाराशेष के घाटे की इस कमी का प्रमुख कारण 
रुपए के अ्रवमूल्यल को कहना उचित न होगा । इस कमी का एक महत्त्वपूर्ण कारण 
यह था कि हमने आयातों में कमी कर ली थी और अपने निर्यातो को बढ़ा लिया था । 
सन्‌ १६५१-२२ से व्यापारा-शेष का घाटा फिर बढ़ने लगा और प्रवमूल्यन के कारण 
एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। एक ओर तो हमें डालर देशों से मंगाये हुए माल 
के लिए पहले से ऊंची कीमत चुकानी पड़ी और दूसरी ओर उन देशों को जाने वाले 
हमारे निर्यातों की हमें पहले से नीची कीमत मिलने लगी थी । यदि हमारे लिये आयातों 
में अधिक कमी करना सम्भव होता तो इससे अधिक हानि न होती । परन्तु आर्थिक 
नियोजन के श्रन्तगंत उलठा हमें श्रायात बढ़ाने पड़े । इस प्रकार दीघंकालीन दृष्टि से 
अवमृल्थन हमारे लिए हितकर नहीं रहा है । 

कुछ वर्षों से तो अवमृल्यन के दुष्परिणामों के दूर करने के लिए रुपये के 
पुनम ल्यव के सुझाव दिये गए हैं। हम यदि आ्रायातो को नहीं घटा सकते हैं तो 
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पुंनमू ल्यन से हमारे निर्यातों का भी हमें भ्रधिक मूल्य प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त 
पुनमू ल्यन देश में भी कीमतों को घटायेगा और मुद्रा प्रसार को रोकने में सहायक 
होगा । परन्तु पुनम्‌ ल्यन भी दोष विमुक्त नहीं है। इसका हमारे स्टालग क्षेत्र 
(8।0॥78 /४78७) से होने वाले व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और साथ हीं राष्ट्रीय 
सम्मान को भी धक्का लगेगा | इसके अतिरिक्त, यदि हमारा उहंह्य निर्यातों का 
विस्तार करना है तो रुपये के वाह्मय मूल्य को बढ़ाना हितकर न होगा । सरकार ने 
रुपये की वर्तमान कीमत में परिवर्तन न करने का जो निरचय किया है वह उचित 
ही है। आथिक नियोजन के लिये विदेशी विनिमय सहायता प्राप्त करने के लिए यह 
आवश्यक है कि हम विदेशियों को भारतीय रुपये की कीमत स्थिरता का पूरा विश्वास 
दिला सकें । 


मोद्रिक नीतियां 


(४जाशक्राए ?णाॉं2ं०5) 


इसमें सन्देह नहीं है कि मुद्रा के श्राविष्कार ने मानव समाज का बहुत कल्याण 
किया है, परन्तु मुद्रा के मूल्य के उच्चावचनों के फल कभी-कभी इतने दुखदायी होते हैं 
कि मुद्रा के मूल्य पर नियन्त्रण रखने की श्रावश्यकता पड़ती है। मौद्रिक नीति का 
ग्रभिप्राय एक ऐसो नीति से होता है, जिसमें मुद्रा के सूल्य को श्रावश्यक सीसा के 
भीतर नियन्त्रित रखा जाय । 


सोद्रिक नीति के उहं उय-- 

मौद्रिक नीति के तीन अलग-अलग उदंश्य हो सकते हैं :--(१) कीमत 
स्थिरता (706 8)220007), (२) मुद्रा की तटस्थता (२७एाशााज 
07९9) और (३) साधनों का अधिकतम उपयोग । इनमें से अन्तिम उहूंश्य सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राथिक सन्तुलन, एणं वृत्ति, राष्ट्रीय आय को अ्रधिकतम 
बनाना आदि सभी इसके श्रन्तगंत आ जाते हैं। ह 
(7) कोमतों की स्थिरता-- 

मोद्रिक नीति के सम्बन्ध में सबसे लोकप्रिय मत यही है कि इस नीति 
का उह इय कीमतों की स्थिरता को बनाये रखना होना चाहिए । यदि मुद्रा को मूल्यमान 
के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसके मुल्य में स्थिरता 
रहे । परन्तु कीन्स जैसे महान्‌ अर्थशास्त्रियों का मत है और व्यावहारिक जीवन में 
यह सत्य भी है कि एक धीरे-धीरे ऊपर उठता हुआ कीमत-स्तर वृत्तिहीनता को दूर 
करने तथा देश में बेकार पड़े हुए साधनों को काम में लगाने के लिए स्थिर कीमत- 
स्तर की श्रपेक्षा श्रधिक उपयुक्त होता है । 

कीमतों की स्थिरता बनाए रखने की नीति तीन कारणों से अनुपयुक्त 
होती है :--- 

( १ ) कौन सी कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए--पहली कठिनाई यह 
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है कि कौनसी कीमतों में स्थिरता लाई जाय--थौक कीमतों को स्थिर किया जांय॑, 
भ्रथगा खेरीज की कीमतों को, अञ्रथवा मजदूरियों में स्थिरता लाई जाय ? इसके 
प्रतिरिक्त "कीमतों के सामान्य परिवत॑नों का देश के श्राथिक जीवन पर इतना बुरा 
प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उनके तुलनात्मक परिवर्तनों का, अ्रतः सामान्य कीमतों 
की स्थिरता के स्थान पर तुलनात्मक कीमतों की स्थिरता श्रधिक उपयुक्त है, परन्तु 
यह सम्भव नहीं है । 

( २ ) कीमतों की स्थिरता से लाभ की आशा नहीं- कीमतों के परि- 
बर्तन भ्राथिक जोवन की श्रस्थिरता के लक्षण होते हैं, उसके कारण नहीं होते । 
कीमतों की स्थिरता रहते हुए भी उत्पादन तथा श्राथिक सम्बन्धों में श्रधिक उथल- 
पृथल हो सकती है । 

( ३ ) कीमतों के सभी परिवर्तन बुरे नहीं होते है-- इस नीति में कीमतों 
के सभी प'रवतंनों को बुरा समझा जाता है, परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है । 
मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों से सम्बन्धित कीमतों के उच्चावचन तो बुरे होते हैं, 
परन्तु यदि ये उच्चावचन उत्पादन के वास्तविक व्यय से सम्बन्धित है तो पूर्ण तथा 
स्थिर वृत्ति की दशाए' उत्पन्न करने के लिए इनका होना श्रावश्यक होता है । 

( ४ ) स्थिरता कंसे लाई जाय ?--इस सम्बन्ध में एक व्यावहारिक कठि- 
नाई यह भी है कि कीमतों में स्थिरता कैसे लाई जाय ? इसके लिए दो उपाय बताये 
जाते हैं :--() मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखना और (॥) मौद्रिक व्यय की दर को 
यथास्थिर रखना। प्रथम के सम्बन्ध में यह्‌ कठिनाई है कि मुद्रा की मात्रा को यथा- 
स्थिर रखने से कीमतों में स्थिरता नहीं झ्रा सकती है। मुद्रा की मात्रा को व्यापार 
तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार घटाना-बढ़ाना आवश्यक होता है । इस- 
लिये दूसरी रीति अधिक उपयुक्त है । 

(7) तठस्थ मुद्रा-- 

कुछ अथंशास्त्रियों का विचार है कि मौद्रिक नीति का उह श्य तटस्थ मुद्रा 
की स्थापना होता चाहिए । इस नीति के श्रन्तर्गत वस्तुओं की पूति के परिवतंनों की 
दह्ा में सुद्रा की मात्रा में परिवर्तत नहीं करते चाहिये । वस्तुप्रों की मात्रा में कमी 
और वृद्धि के कारण सामान्य कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्त॑नों को रोकना ठीक 
नहीं होता है । इस नीति के समर्थकों का विचार है कि आ्राधुनिक श्रथ॑-व्यवस्था में 
सबसे दुख:दायी परिवतंत मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों के ही कारण उत्तन्न होते हैं । 
प्रो० हेयक (५५८८) इसी नीति के समर्थक हैं । 
आलोचनायें -- 

() प्रो० हैनसेन ([्र&75०४) ने इस नीति की आलोचना इस आधार पर की 
है कि एकाधिकार तथा श्रौद्योगिक संघों के इस वर्तमान युग में यह नीति व्यावहारिक 
नहीं है। कोई भी केन्द्रीय बैंक एकाधिकारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें घटाने 
में सफल नहीं हो सकती है । (॥) इसके अतिरिक्त मुद्रा की मात्रा को यथास्थिर रख 
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आरम्भ काल को तुलना में १३९ नीची हो गई थीं। दूसरे पंच-वर्षीय श्रायोजन 
में कृषि उपज की कीमतों की स्थिरता को ही आाथिक नीति का आधार बनाया 
गया था । 


दूसरी पंच-वर्धोय योजना के काल में कीमतों की वद्धि-- 


विगत वर्षों में एक महत्त्वपूर्ण घटना यह हुई है कि दूसरी पंच-वर्षोष योजना 
के, काल में कीमतें फिर ऊपर पहुँची । प्रथम पंच-वर्षीय योजना के काल में कीमतें कुछ 
नीचे भ्रा गई थीं । प्रथम योजना के अन्त में कीमतें उसके आरम्भ से भी १३% 
नीची थीं । कुछ दिनों तक तो भारत सरकार इस दिकश्ञा में प्रयत्नशील रही कि कृषि 
की उपज की कीमतों को किसी प्रकार और नीचे गिरने से रोका जाय और 
यथासम्भव उन्हें स्थिर कर दिया जाय । प्रथम योजना पर २,००० करोड़ रुपये के 
लगभग व्यय हो जाने पर भी कीमतों में नीचे गिरने की प्रवृत्ति निस्‍्सन्देह एक 
आाइचरयंजनक बात थी। जिस समय दूसरी पंच-वर्षीय योजना की रूप-रेखा तैयार की 
गईं थी उस समय कीमतें स्थिर सी थीं, बल्कि उनमें गिरने की ही प्रवृत्ति थी। किचित्ते 
इसी कारण भारत सरकार ने दूसरी योजना के लिए १,२०० करोड़ रुपये के हीनाथ॑- 
प्रबन्धन (0०ीलआ-ग87078) का कार्यक्रम रखा था | सरकार का विश्वास था कि 
इतने अ्रधिक हीनाथ॑ प्रबन्धन के रहते हुए भी योजना काल में मुद्रा-प्रसार का भय न 
था । परन्तु वास्तविक अनुभव आशा के विपरीत रहा है। अप्रैल सन्‌ १९५६ से ही 
'कीमतों ने ऊपर उठना आरम्भ किया, मुख्यतया खाद्यानों की कीमतों ने । धीरे-धीरे 
सभी वस्तुश्रों की कीमतें ऊपर जाने लगीं | यहाँ तक कि दिसम्बर सन्‌ १९५६ में 
ही राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (६०० 0०ए००7ग८ाा (०प्ाञ) को स्थिति पर 
विचार करने के लिए वाध्य होना पड़ा था । हीनाथ॑ं-प्रबन्धन को कम करने तथा खाद्य- 
पदार्थों के भण्डारों को बढ़ाने के प्रयत्त आरम्भ हुए, किन्तु मुद्रा प्रसार का विस्तार 
. रुक न सका । सन्‌ १९५७ में दूसरी पंच-वर्षीय योजना के लक्ष्यों को नीचा करने की 
भी बात चली । कीमतों की वृद्धि की यह प्रवृत्ति श्राज भी स्पष्ट्तया सामने है, किन्तु 
हमें इस ऐच्छिक मुद्रा-प्रसार से डरना नहीं चाहिए । तृतीय योजना काल में भी 
वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में निरन्तर वृद्धि जारी है। मुद्रा-स्फीति को रोकने के 
अरब तक के सभी प्रयास प्रायः असफल ही रहे हैं । 


भारत में मुद्रा-प्रसार को बतंमान स्थिति-- 
प्रथम योजना के काल में कीमतों के नीचे गिरने की प्रवृत्ति थी, यहाँ तक कि 
, योजना के अन्त में सामान्य कीमतें योजना के आरम्भ से १३% नीची थीं, परल्तु 
री योजना के प्रथम वर्ष में ही कीमतों ने ऊपर चढ़ना आरम्भ किया । तब से 
कीमतें निरन्तर ऊपर चढ़ती रही हैं। सन्‌ १९५२-५३ के आधार वर्ष की तुलना में 
सामान्य कीमतों का निर्देशांक निम्न प्रकार रहा है :--- 
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सामान्य कीमतों का निर्देशांक 
(आधार १६९५२-५३--१००) 
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इस प्रकार दूसरी योजना के काल से ही कीमतों में निरन्तर वृद्धि हुई है और 
तीसरी योजना के आरम्भ से भी यह प्रवृत्ति बराबर बनी हुई है। 

कीमतों की इस वृद्धि के अनेक कारण हैं: (१) स्वयं विकास कार्य ही 
कीमतों को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वास्तव में धीरे-धीरे बढ़ती हुई कीमतें एक 
विकासशील भ्र्थ॑-व्यवस्था के लिए आवश्यक होती हैं। (२) नियोजन की सफलता 
के लिए हीनाथ प्रबन्ध (0०00॥ ग्रधक्षालं।ए) की रीति अपनाई गई है, जिसने 
कीमतों को बढ़ाया है। (३) इस काल में मुद्रा की पूर्ति निरन्तर बढ़ी है। (४) देश में 
साख मुद्रा का भी निरन्तर विस्तार हो रहा है। (५) देशवासियों की मौद्रिक आय 
में उत्पादत की तुलना में अ्रधिक वृद्धि हुई है । (६) योजना नीति के फलस्वरूप 
उपभोग की वस्तुओं के स्थान पर पूंजीगत माल और औद्योगिक कच्चे मालों 
का उत्पादन बढ़ाया गया है। (७) सरकार कीमतों की स्थिरता स्थापित करने में 
असफल रही है। (८) हमने कच्चे मालों और उपभोग की वस्तुओं का निर्यात 
बढ़ाया है, जबकि अधिकांश झायात पू'जीगत माल का रहा है । 


तीसरी योजना के काल में कीमतों की वृद्धि के श्रतेक कारण उपस्थित हुये 
हैं। भ्रक्टूबर सन्‌ १९६२ में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके कारण रक्षा 
व्यय बढ़ा भरौर देश की सैनिक तैयारियों के कारण कीमतों ने ऊपर बढ़ना आरम्भ 
कर दिया । पाकिस्तान और चीन के गठबन्धन तथा चीनी आ्राक्रमण का भय निरन्तर 
बने रहने के कारण हमें अपने रक्षा व्यय को घटाने का अवसर नहीं मिला है। साथ 
ही यह भी आवश्यक हो गया है कि हम अपने आर्थिक विकास की गति को भी तेज 
रखें, क्योंकि यह भी रक्षा हेतु एक आवश्यक उपाय है। तीसरी योजना काल में 
कीमतों के बढ़ने के अ्रन्य कारण विनियोग क्रियाझ्रों की तीत्रता, साख मुद्रा की अधिक 
वृद्धि, विदेशी विनिमय की अत्यधिक कमी, उपयोग की वस्तुझ्रों के उत्पादन की कमी, 
आदि रहे हैं। हमारी वतंमान मुद्रास्फीति आथिक विकास प्रोत्साहित स्फीति है, 
जिसके कारण खाद्य पदार्थों, कच्चे मालों तथा उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ 


| २२७ 


रही हैं। सन्‌ १६६३ में सूखा पड़ने तथा सन्‌ १६६३ के अन्त व १६६४ के प्रारम्भिक 
महीनों में श्रधिक जाड़ा पड़ने से फसलें भी खराब हो गई हैं । स्थिति का -सामना 
करने के लिए सरकार ने करों में वृद्धि की है, लोक ऋणों को बढ़ाया है, अनिवार्य 
बचत योजना बनाई है, बेक दर बढ़ाई है तथा साख का चयनात्मक (४८।७०४४७) 
नियन्त्रण किया है, किन्तु स्थिति सुधर नहीं रही है | वास्तविक हल उत्पादन की 
वृद्धि से ही हो सकता है | इसके अतिरिक्त सरकार को मुद्रा सम्बन्धी अन्य सुधार भी 
काम में लाने पड़ेगें, ताकि देश में अधिक मुद्रा-स्फीति की स्थिति न बनी रहे । 


परीक्षा प्रइन 


श्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) लगातार बढ़ते हुए मृल्य-स्तर के दुष्परिणामों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए । 
मूल्य-स्तर को स्थिर करने के लिए आप क्या सुभाव देंगे ? (१६६२ $) 

(२) अपने देश में द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके पद्चात्‌ मुद्रा स्फीति के 
कारणों का विवेचन कीजिए और शासन द्वारा किये गये उसके नियन्त्रण के 
उपायों को संक्षेप में वर्णन कीजिए । (१६६१ 8) 


शागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम० 


(१) अपने देश में द्वितीय विश्व युद्ध के समय और इसके पदचात्‌ मुद्रा स्फीति के 
कारणों का विवेचन करिये । राज्य द्वारा किये गये नियन्त्रश-उपायों का 
संक्षिप्त वर्णन करिए (१६९५६) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम ०, 


(१ ) मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? विवे- 
चन करिये। (१९५६९) 


जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० काँम०, 

(१) मूल्य स्थययं की वास्तविक समस्या क्‍या है ? कया मूल्य स्थैयं वाँछनीय है भ्रथवा 
क्या वह प्राप्नव्य (॥(कं080]०) हैं । अपने उत्तर के लिए स्पष्ट कारण 
दीजिए । (१६५८) 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बों० ए०, 


( १ ) मुद्रा प्रसार क्या है ? भारत में मुद्रा प्रसार किस प्रकार सफलतापूर्वक निय- 
न्त्रित किया जा सकता है ? (१६५७) 


'श्श्द | 


विक्रम विध्वविद्यालय, बी ए० 
(१ )' मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं? इसके प्रभावों की विवेचना कीजिये, इसे कंसे 





नियन्त्रित किया जा सकता है ? (१९६१) 
(२) द्वितीय युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के क्या कारण थे ? समभाइये । सरकार ने 
मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करने के क्या उपाय किये ? (१९६१) 
कक 
अध्याय १० 
॥0. शीमीनी, । 
निर्देशांक 
([7065 'षशया्मा।श/$) 
प्रारस्भिक-- 


मुद्रा के मुल्य परिवतनों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ ग्रब हम यह यह देखने का प्रयत्न 
करेंगे कि कीमत-स्तर के उच्चावचनों को किस प्रकार नापा जाता है। यह काम 
. निर्देशांकों अथवा सूचक अछ्छों की सहायता से किया जाता है, इसलिए प्रस्तुत ग्रध्याय 
में निर्दशांकों का हो अध्ययत किया जायगा। मुद्रा की क्रय-शक्ति के परिवतंनों को 
नापना कई दृष्टिकोणों से महत्त्वपुर्ण होता है :--($) इन परिवतनों का देश के 
सामाजिक और झ्राथिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। (॥) इसके अतिरिक्त 
विभिन्न आथिक घटनाओं के बीच समायोजन भी इन्हीं परिवर्त॑नों के द्वारा होते हैं । 
(0) मूल्य-यन्त्र (2706 ४८८४७॥४॥) को पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली की संचालक 
शक्ति कहा जाता है। किस वस्तु का उत्पादन होगा और कितनी मात्रा में, कौन- 
कौन से उत्पत्ति के साधनों को रोजगार मिलेगा और किस अंश तक, देश के भीतर 
और बाहरी व्यापार का क्‍या स्वरूप होगा, देश का आर्थिक विकास किस सीमा तक 
. होगा और किन-किन दशाओओं में और देश में आय अ्रथवा क्रय-शक्ति के वितरण का 
' क्या स्वरूप होगा, ये सभी वातें कीमत स्तर और उसके परिवतंनों पर निर्भर होती 
हैं । (५) यही नहीं, समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक सम्बन्ध, उनके बीच 
सहयोग और उनके पारितोषण की मात्राएँ भी इन्हीं परिवतंनों द्वारा निर्धारित होती 
हैं । अ्रतः कोई भी ऐसा उयाय जिसके द्वारा इस परिवतनों को निश्चित रूप' से नापा 
' जा सके, भ्रथृंशास्त्र में श्रधिक महत्त्वपूर्ण होगा । 
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निर्दशांक क्‍या होते हैं ?-- 

जिन वस्तुओं और सेवाश्रों पर मुद्रा का व्यय किया जाता है उनकी कीमतों 
के औसत को हम कीमत-स्तर कहते हैं और कीमत-स्तर की एक सूची (52&८७) को 
निर्देशाँक अथवा सूचक अ्रद्धू कहा जाता है । इस प्रकार निर्देशांक कीमत-स्तर के श्द्धों 
की एक सूची होती है, जिन्हे एक तालिका के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता 
है कि मुद्रा के मुल्य के उच्चावचनों को सूचित करने के उद्द श्य से वस्तुओं और सेवाश्रों 
की सामान्य कीमत के परिवतंनों को दिखाया जा सके । यदि एक निद्चित समय की 
तुलना में निर्देशांक ऊंचा है तो इसका अर्थ है कि सामान्य कीमतें ऊंची उठ गई हैं 
और मुद्रा का मुल्य कम हो गया है । इसके विपरीत जब सामान्य कीमत-स्तर का 
निर्देशांक गिरता है तो मुद्रा का मुल्य बढ़ जाता है। अतएव जब निर्देशांक वृद्धि 
दिखाते हैं तो झुद्रा का मूल्य गिरता है और जब निर्देशांक पतन दिखाते हैं तो मुद्रा 
का मूल्य ऊपर उठता है । 

इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी बस्तुओं और सेवाओं की 
कीमतों में एक ही साथ एक ही दिलज्ञा में परिवर्तन नहीं होते हैं। यदि कुछ वस्तुओं 
और सेवाश्रों की कीमतें बढ़ती हैं तो कुछ की नीचे गिरती हैं। इसके विपरीत विभिन्न 
वस्तुओं और सेवाञ्रों की कीमतों में परिवर्तत का अंश भी झ्रलग-अलग होता है । 
किन्तु कीमतों के इन सभो परिवत्तंनों को एक सामान्य दिल्या भी होती है । विविधता 
के साथ-साथ उनमें एक अंश तक अनुरूपता भी रहती है। व्यक्तिगत कीमतों के 
परिवतंन प्रतिविरोधी हो सकते हैं, परन्तु उनके बीच की एक सामान्य प्रवृद्धि का पता 
लगा लेना सम्भव होता है। निदशांकों का उद्ं इ्य इसी प्रकार को केन्द्रिय प्रवृत्ति की 
शोर संकेत ऋरना होता हे । 

एक बात और ध्यान देने योग्य है । निदक्षांक कीमतों के परिवर्तत के तुलनात्मक 
रूप को ही दिखाते हैं उनका उद श्य सामान्य कीमत के दो विभिन्न कालों के बीच होने 
वाले तुलनात्मक परिवतंनों को सूचित करना होता है। वे मुद्रा के मूल्य के निरपेक्ष 
(५०50!066) मापक नहीं हैं। यह कहने का लगभग कुछ भी भ्रथं नहीं होता है कि 
निर्देशांक अब ७५ अथवा ३५७ है। इसका कुछ अर्थ तभी हो सकता है जबकि यह 
बता दिया जाय कि किस वर्ष, मास, सप्ताह अभ्रथवा दिवस की तुलना में वह इनता है। 
निर्देशांक केवल दो विभिन्न कालों के कीमत-स्तर की तुलना करने के लिए ही उपयोग 
किये जा सकते हैं । 

ऊपर की सारी विवेचना से हमने यह मान लिया है कि निर्देशांक केवल मुद्रा 
के मूल्य के परिवरतनों को नापने के लिए ही उपयोग किये जाते हैं, परन्तु वास्तव में 
यह बात नहीं है। प्रत्येक प्रकार का श्राथिक परिवतंन निर्देशांकों द्वारा सूचित किया 
जा सकता है। निर्देशांक तो आराथिक घटनाओं के तुलनात्मक परिवर्तनों को नापने की 
विधि है, ये श्राथिक घटनायें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं । 
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सामान्य कीमतों के निर्देशांकों कौ निर्माण विधि 

(५९४०१ ० 6 ८0ाईपालांणा ण एिं९९ ॥065 'िप्यात९5) 

* सामान्य कीमतों के निर्देशांक औसत कीमतों पर आधारित होते हैं । सैद्धा- 
न्तिक दृष्टिकोण से इन निर्देशांकों के बनाने में देश में उपलब्ध समस्त वस्तुओं और 
सेवाओ्रों की कीमतों का औसत निकालना चाहिए, परन्तु व्यवहार में ऐसा करना कठिन 
होता है। इसलिए कुछ वस्तुओं और सेवाश्रों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया जाता है 
और उन्हीं की औसत कीमत को देश की सभी वस्तुग्नों और सेवाग्नों की श्रोसत कीमत 
के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है| ऐसा कहा जाता है कि श्रद्भ विज्ञान की सहा- 
यता से इच्छानुसार कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। यही कारण है कि निर्देशांकों 
के बनाने तथा उनका उपयोग करने में विशेष सावधानी की श्रावश्यकता है। निम्न 
सावधानियां महत्त्वपूर्ण हैं:-- 

( १ ) आधार वर्ष का चुनाव--निर्देशांक साधारणतया वाधिक आधार पर. 
बनाये जाते हैं, परन्तु सभी वर्षों की श्रौसत प्रचलित कीमतों की तुलना किसी एक 
निश्चित वर्ष की कीमतों से की जाती है | ऐसे वर्ष को ग्राधार वर्ष (8956 १६४) 
कहा जाता है। निर्देशांक बनाने से पहले ग्राघार वर्ष को सावधानीपूर्वक चुनना बड़ा 
श्रावरयक होता है। सबसे बड़ी ग्रावश्यकता यह होती है कि किसी ऐसे वर्षको श्राधार 
वर्ष के रूप में चुना जाय जो कि सभी हृष्टिकोणों से एक साधारण वर्ष (]३०४७॥8] 
४८४) हो । दूसरे शब्दों में, केवल ऐसे वर्ष को आधार बनाना उपयुक्त होता है 
जिसमें कीमतें न तो बहुह ऊ ची रही हों और न बहुत नीची । कीमतों के निर्देशांक बनाने 
के लिए एक असाधारण ञ्राथिक परिस्थितियों वाला वर्ष उपयुक्त नहीं हो सकता है । 
संसार के लगभग सभी देशों में सन्‌ १६३६ को आधार के रूप में उपयोग किया गया 
है, वयोंकि उसकी सहायता से युद्ध तथा युद्धोत्तर-कालीन कीमतों के परिवर्तनों का 
एक लाभदायक अनुमान लगाया जा सकता है । इसी प्रकार सन्‌ १६९५० को भी एक 
ऐसा ही वर्ष कहा जा सकता है । 

(२) वरतुश्रों और सेवाओं का निर्वाचचन--अआरधार वर्ष को निददिचत 
करने के पश्चात उन वस्तुओं और सेवाओं के निर्वाचल की समस्या उत्पन्न होती है 
जिनकी कीमतों का श्रोसत निकालना है । सभी वस्तुओं और सेवाग्रों की कीमतों का 
आ्रौसत निकालना न तो सम्भव ही है श्र न आवश्यक ही, परन्तु वस्तुओं और सेवाश्रों 
को इस प्रकार सावधानीपु्वक चुन लेना झ्रावश्यक होता है कि वे इस देश की सभी 
वस्तुओं और सेवाश्ों की सामान्य प्रकृति को दिखा सकें । यह आवश्यक है कि वस्तुओं 
और सेवाओं का निर्वाचित समूह समस्त वस्तुओं और सेवाओ्रों का प्रतिनिधित्व करे । 

( ३ ) कीमतों का निर्वाचन--वस्तुओं और सेवाओं के चुन लेने के पश्चात्‌ 
कीमतों का चुनना आवश्यक है। निर्देशांकों के उद्ददय के भ्रनुसार इस प्रकार चुनी 
हुई कौसतें अलग-अलग प्रकार क्री होनी चाहिये | कीमतें थोक भी हो सकती हैं ओर 
फुटकर भी । मुद्रा के मुल्य के परिवर्तनों को दिखाने के लिए थोक कीमतें अ्रधिक 
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सही अनुमान दे सकती है और उनका एकत्रित करना भी सुविधाजनक होता है,परन्तु 
जीवन निर्वाह व्यय के निर्देशॉँक बनाने के लिए फुटकर कीमतों का चुनना अधिक 
उपयुक्त होता है। इस निर्णय के पश्चात्‌ कि कौनसी कीमतें एकत्रित की जायेंगी, यह 
निरद्चित करना होता है कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अथवा अन्य किसी समय से 
सम्बन्धित कीमतों को लिया जायगा । इस निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम 
नहीं वनाया जा सकता है। यह निर्देशांक के उद्दश्य, निमरणिकर्ता की सुविधा 
तथा कीमतों की उपलब्धता पर निर्भर होता है| झ्रावश्यकता केवल इतनी है कि 
प्रत्येक बार उन्हीं कीमतों को लिया जाये जो एक बार चुन ली गई हैं । 


( ४ ) औसत का निर्धारण--यह भी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय होता है, 
क्योंकि औसत अनेक प्रकार के होते है और प्रत्येक से एकसा ही फल प्राप्त नहीं होता 
है । श्रधिक चलन गरिणत या समानास्तर श्रौसत (67/076/0 /ए०४26) के उप- 
योग का है, परन्तु यदि विभिन्न मदों के अन्तर बहुत ही विद्याल होते हैं तो गरुणोत्तर 
आसत (0९०॥०६7०४। 3ए०४९०) अधिक विश्वासजनक फल देता है । इस प्रकार 
विभिन्न दकाओं में श्रलग-अलग झ्ौसत महत्त्वपूर्ण होते हैं । 


इन सब सावधानियों के पदचात निर्देशांकों को बनाना सरल होता है । चुनी 
हुई वस्तुओं की कीमतें श्राधार वर्ष के नीचे क्रमशः रख दी जाती हैं और झाधार वर्ष 
की प्रत्येक कीमत को १०० के बराबर मान लिया जाता है। जिस वर्ष का निर्देशांक 
निकालना है उसके नीचे भी चुनी हुई सभी वस्तुओं की कीमतें उसी क्रम में रख दी 
जाती हैं और आधर वर्ष की कीमत को १०० मान कर वर्ष विशेष की कीमत का 
सम्बन्धित मूल्य निकाला जाता है। यह मूल्य कीमत सम्बन्धी (008-709096) 
कहलाता है । इस प्रकार सभी कीमत-सम्बन्धियों द्वारा यह पता चल जाता है कि 
आधार वर्ष की तुलना में वर्ष विशेष की कीमत में कितने प्रतिशत का परिवतंन हुआ 
है | श्रन्त में कीमत सम्बन्धियों को जोड़ कर मदों श्रथवा वस्तुओं की संख्या से भाग 
दे देते है और इस प्रकार आ्रावश्यक निर्देशांक निकल आता है। नीचे की तालिका में 
इस क्रम को दिखाया गया है :-- 


शा 


एक उदाहरण--साधार ण निर्देशाडूः-- 











तालिका १ 
वस्तुएं. १९३६ मुल्य सम्बन्धी श्ध्श्शे मुल्य सम्बन्धी 
चावल (प्रति मन) ६ रुपया १०० | १८ रुपया ३०० 
गेहूँ ( १5 ) न १92 २ बी २० 7 ४०० 
दाल 0 5 कल १०० | ६९ , हि २०० 
कपड़ा (प्रति गज) ८० पैसा १०० | १ रुपया २० पसा ३०० 
कोयला (प्रति मत) ८० पेसा १०० | ह रुपया २० पँसा ४०० 
दूध. (प्रति सेर) ३० पैसा १०० ६० पैसा ३०० 
है ०० कह ६०० 
१०० ३१६०६ 


कि पलीमिनिकिललिकी नि निक अल निकलकर कक ज कल. ्ुअअा भा ।।।ए४भ७ा७७४७एएशल्‍नशशणशणणणणएएफााए एन 
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उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि सन्‌ १६३९ के आधार पर सर्न 
१९५३ का निर्देशाँक २१६६ है। सन्‌ १६३६ की तुलना में सन्‌ १६५३ में कीमत 
स्तर में २१६:६% की वृद्धि हो गई है । सूचक अंक कीमतों के केवल औसत परिवर्तन 
को ही दिखाता है। निर्वाचित वस्तुओं में से किसी की भी कीमत में इतना परिवर्तन 
नहीं हुआ है । उपरोक्त उदाहरण में हमने केवल ६ वस्तुओं को चुना है, परन्तु एक 
सन्‍्तोषजनन निर्देशाँक दे निर्माण में बहुत सी वस्तुओं भर सेवाओ्रों को सम्मिलित 
करना आवश्यक होता है । इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि दोनों वर्षों में एक वस्तु की (जिसके गुणा भ्रथवा परिमाण में अन्तर न हो) एक 
सी ही कीमतों को लिया जाय । 


साधारण निर्देशांक बनाने का एक तरीका यह भी है : 


््ट + रू सर 
साधारण निर्देशांक ८-< प्रचलित वर्ष कीमत >८ १०० 
ग्राधार वर्ष कीमत 


साधारण एवं सभार निर्देशांक-- 

तालिका नं० १ में निकाला गया निर्देशांक साधारण शौसत द्वारा तेयार किया 
गया है । इस प्रकार के निर्देशांक को साधारण निर्देशाँंक (9॥79]6 ॥7665 'रिपरा/०) 
कहते हैं। इसका सबसे बड़ा दोष यह होता है कि सम्मिलित की हुई प्रत्येक वस्तु 
को समान ही महत्त्व दिया जाता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि समाज पर किसी 
श्रावश्यक वस्तु, जैसे गेहूँ ग्रथवा चावल की कीमतों के थोड़े से भी परिवर्तन का दूध, 
सिगरेट आदि कम आवश्यक वस्तुओं की कीमत के श्रत्यधिक परिवर्तन की तुलना में. 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस कारण निर्देशांक द्वारा दिखाण गया कीमत 
परिवर्तत समाज के लिए उसके महत्त्व का सही अनुमान प्रस्तुत नहीं करता है। 


इस कठिनाई को इस्र प्रकार दूर किया जा सकता है कि निर्देशाँक बनाते 
समय प्रत्येक कीमत परिवर्तन को श्रावश्यक भार (५/०४४॥॥) दे दिया जाय। ये 
भार वस्तु विशेष के तुलनात्मक महत्त्व पर निर्भर होंगे। पारिवारिक बजटों के 
अध्ययन द्वारा समुचित भारों का सरलता से पता लगाया जा सकता है। कीमत 
सम्बन्धियों को इन भारों से गुणा किया जाता है और श्लौसत कीमत-स्तर को 
निकालने के लिए योग को भारों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है। मान 
लीजिए कि तालिका नं० १ में चावल, गेहूँ, दाल, कपड़ा, कोयला तथा दूध को क्रमशः 
१२, १०, ५, 5, ४ और ह भार दिये गये हैं तो इस दशा में भारतीय निर्देशांक 
(ए७४॥४०९० [7065 'पा॥0७) का निर्माण निम्न प्रकार होगा :-- 


। रै३ई 

















तालिका २ 
भारशील निदशांक का उदाहरण 
मूल्य सम्बन्धी व्यय सम्बन्धी 
बस्तयें [6 भार | 76३६३ | ह१ह४३ 
स्तुय १६३६ १६४३ १९३६९ १६५३ 
चावल १०० ३०० १२ १,२०० ३,६०० 
गेहूँ १०० ४०० १० १,००० ४,००० 
दाल १०० २०० प्र ५०० १,००० 
कपड़ा १०० ३०० पद ८०० २,५०० 
कोयला १०० ४०० हि ७0०० १,६०० 
द््ध १०० ३०० डे ३०० 8६०० 
योग ६०० १,९०० ४२ ४,२००. १३,५०० 
श्रोसत १०० ३१६६ १००. ३२१४४ 





परिवर्तन -+-२२१*४ 


इस दशा में भारतीय निर्देशांक ३२१९४ है और कीमत में २२१*४% की 
वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि साधारण तथा भारशील निर्देशांक तथा उनके द्वारा 
* सूचित कीमत परिवतंनों में पर्याप्त श्रन्तर है । 

ऊपर की दोनों तालिकाशओों में निर्देशांक बनाने के लिए हमने समानान्‍्तर औसत 
(07777०00 &ए८०४८) का ही उपयोग किया है। सरलता के कारण यही औसत क्‍ 
अधिक लोकप्रिय है, परन्तु इस प्रकार के निर्देशांक पूरांतया सन्तोपजनक नहीं होते 
हैं, यद्यपि भारों का उपयोग करके उनकी उपयोगिता बहुत बढ़ाई जा सकती है । यह 
आरसत कीमतों की वृद्धि अथवा उन्चके पतन को वास्तविक से अ्रधिक दिखाने की प्रवृत्ति 
रखता है । इस दोष को दूर करने के लिए गुणोत्तर अथवा ज्योमेतिक औसत 
((८०776॥० &ए००४०) का उपयोग किया जाता है, परन्तु इस श्रौसत में भी यह 
दोष बताया जाता है कि यह परिवतंनों के अंश को वास्तविक से भी कम दिखाता है। 


निर्देशांकों के प्रकार 
(7५9९७ ए हरा0€5५ '्मा7रश्$) 

( १ ) मुद्रा की क्रय-शक्ति निदं शांक-- यह तो हम देख चुके हैं कि 
श्रधिकांश निर्देशांकों का उहं ह्य मुद्रा के मूल्य के तुलनात्मक परिवरतंनों को दिखाना - 
होता है । इस उहूं शय की पूर्ति के लिए इनके बनाने में उन सभी मदों को सम्मिलित 
करना चाहिए जिनका अन्तिम दशा में उपभोग किया जाता है और फिर इन मदों को 
प्रत्येक पर व्यय की गई झ्राय के अनुपात में भार दिए जाने चाहिए | कठिनाई यह है 


१३४ | 


कि व्यावहारिक जीवन में उपभोग की सभी वस्तुओं और सेवाशों को सम्मिलित कर 
लेना सम्भव नहीं होता है, श्रतः भारी संख्या में प्रतिनिधि स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं 
को सम्मिलित करके ही सम्तोष कर लिया जाता है। ऐसे निर्देशांकों को उपभोग 
निर्देशांक ((०05077000 77065 ०) श्रथवा जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक 
(0०४६ ० /एं08 77065 ्ाः०) कहा जाता है । 

( २) आय निरद शांक (छाशांग8 [76७ 'पिणा॥००७)--जबर्कि उपभोग 
निरशांक वस्तुओं और सेवाश्रों के सम्बन्ध में मुद्रा की क्रय-शक्ति को नापने का प्रयत्न 
करता है, श्राय निर्देशांक मुद्रा की ऋय-शक्ति की मांनव प्रयत्न को इकाइयों में नापता 
है । यद्यपि इस दिशा में किया हुआ प्रयत्न लाभदायक होता है, परन्तु कठिनाई यह 
है कि विभिन्न प्रकार के मानव की तुलना करने के लिए कोई सामूहिक माप की इकाई 
उपलब्ध नहीं होती है । कुछ अंश तक तो दक्षता तथा चतुराई के अनुसार भार 
निश्चित करना सम्भव हो सकता है, परन्तु यह विधि बहुत दूर तक नहीं ले जाई जा 
सकती है । 

(४ ) श्रमिक वर्ग जीवन व्यय निरदे शांक (०णाप्याह्ठ (45४ (०५ 
० [।ज्ा8 [00०0 ।एणा००७)--ये विर्देशांक उन प्रमुख वस्तुओं को खेरीज कीमतों 
पर आ्राधारित होते हैं जो श्रमिकों के उसभोग में साधारणतया सम्मिलित होती हैं। 
इस प्रकार के निर्देशांकों में उपभोग निर्देशांकों से यह भेद होता है कि इनमें सेवाश्रों 
की कीमतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन निर्देशांकों के निर्माण में उपभोग 
की विभिन्न मदों को समुचित भार अ्रथवा प्रभाव देना भ्रावश्यक होता है। भारों की 
मात्राएं किसी विषउज्ञ मण्डल द्वारा सावधानीपूर्वक निश्चित की जाती हैं। इन 
निर्देशांकों को मजदू रयाँ के निश्चित करने तथा उनमें परिवर्तेत करते के लिए उपयोग 
किया जाता है। जावन निर्वाह व्यय निर्देशांकों के अनुपात में ही मजदूरियों को भी 
बदलने का प्रयत्न किय्य जाता है । ह 

(४ ) थोक कीमतों के निद शांक (776 ए/॥06४६४ शिंए8 रात 
धा॥0०)--इस प्रकार के निर्देशांक श्राधारभूत वस्तुओं की थोक कोौमतों पर 
श्राधारित होते हैं । इन बस्तुश्रों में साधारणतया कच्चे मालों को कीमतों को ही 
सस्सिलित किया जाता है। वस्तुओं को या तो खाद्य सामग्री तथा श्रन्‍्य वस्तुओं में 
विभाजित किया जाता है, कृषि और गैर कृषि वस्तुश्रो में। पुराने समय में इन 
निर्देशांकों में भारों का उपयोग करने का चलन या तो था ही नहीं, या भारी का 
निर्धारण वेंज्ञानिक रीति से नहीं किया जाता था, परन्तु श्रब थोक कीमतों को राष्ट्रीय 
अ्रथ॑-व्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं के तुलनात्मक महत्त्व के श्राधार पर भार दिया 
जाता है । 

मुद्रा की क्रय-शक्ति के परिवर्तनों को नापने के लिए बहुधा थोक कौमतों के 
निर्देशांकों का ही उपयोग किया जाता है । परन्तु इस हृष्ट्िकोश से इन निर्देशांको में 
कुछ गम्भीर दोष होते हैं । प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं. :-- 
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( १ ) इन निर्देशांकों में केबल भ्रनिमित वस्तुओं की कीमतों को सम्मिलित 
किया जाता है, परन्तु श्रनिर्मित वस्तुओं का आथिक जीवन में जो महत्त्व होता है. 
उसका निर्मित अ्रवस्था में भी बना रहना आवश्यक नहीं होता है । 

( २ ) थोक कीमतों के निर्देशांको में व्यक्तिगत सेवाओं तथा बिक्री व्यय को 
सम्सिलित नहीं किया जाता है, यद्यपि उपभोक्ता के व्यय का अधिक बड़ा भाग इन 
म॒दों पर व्यय होता है । 

( ३ ) ऐसे निर्देशांकों में परिवर्तनों का अंदर श्रधिक रहता है, क्योंकि उपभोग 
निर्देशांको की तुलना में इनकी मर्दे श्रधिक विशिष्ट होती हैं । 

उपरोक्त सभी कारणों से थोक कीमतों के निर्देशांक मुद्रा की क्रय-शक्ति के 
परिवतत॑नों का पूर्णतया विश्वासजनक अनुमान नही दे पाते है । 
निर्देशांकों के भमिर्मारा में कठिनाइयाँ-- 

निद्दंशांकों के निर्माण में कुछ विशेष कठिनाइयां उपस्थित होती हैं । इन कठि- 
नाइयों को हम दो भागो मे वाँठ सकते है --( 3 ) सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ एवं 
(॥] ) व्यावहारिक कठिनाइयाँ । 

( ) संद्धान्तिक कठिनाइयाँ-- 

सेद्धान्तिक कठिनाइयाँ कई प्रकार की होती हैं :--- 

(१ ) भारों के निर्धारण में तथा झसतो के चुनने में ग्रधिक सावधानी की 
आवश्यकता पड़ती है। कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, प्रत्येक दह्ग में भारों 
तथा औसत का चुनाव अनुमानजनक ही रहता है । ऐसा देखने में आता है कि भार 
तथा औसतों के परिवर्तनों के कारण एक सी ही कीमतों से अलग-भ्रलग निर्देशांक 
प्राप होते हैं । 

(॥ ) वस्तुओं की मात्राओं के निर्वाचन में भी कठिनाई होती है। यदि 
ग्राधार वर्ष में निश्चित की गई मात्राश्नरों का ही उपयोग किया जाता है तो परिणाम 
ठीक ही निकलते हैं, परन्तु यदि किसी निश्चित वर्ष की मात्राओ्नों के ग्राधार पर भूत- 
कालीन वर्ष के लिए निर्देशांक बनाये जाते हैं तो दूसरा ही परिणाम प्राप्त होता है । 

(0) निर्देशांकों के बनाने में वस्तुओं और सेवाओं के एक पूर्व निद्िचित महत्त्व 
को लिया जाता है, परन्तु रुचियों के परिवर्तन के कारण उपयोग की वस्तुएँ तथा 
उनके महत्त्व के अंश रहते हैं । कितनी ही पुरानी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं और 
पूर्णतया नई वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो आ्थिक जीवन में महान्‌ महत्त्व प्राप्त 
कर सकती हैं । इस कठिनाई को दूर करने के लिए माशंल ने श्र खलाकारी निर्देशांक 
(0॥%॥ 77065) के उपयोग का सुझाव दिया है। इस प्रणाली के श्रन्तगंत प्रत्येक 
वर्ष की कीमतों की उससे भ्रगले वर्ष से तुलना की जाती है । इस तुलना में ऐसी 
वस्तुओं की कीमतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जो दोनों वर्षों के उपभोग में 
सम्मिलित नहीं होती हैं । उपभोग के परिवतंतों के अनुसार प्रति वर्ष भारों की 
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मात्राओं में भी आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं। किसी दिये हुए वर्ष की कीमते 
उससे पिछले वर्ष की कीमतों से सम्बन्धित की जा सकती हैं। उपभोग सम्बन्धी 
परिवत्‌नों को ध्यान में रखते हुए निर्देशांक बनाने की सबसे उपयुक्त विधि यही हो 
सकती है, परन्तु यह प्रणाली भी दोष-विमुक्त नहीं है । 
0) व्यावहारिक कठिनाइयाँ--- 

व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी श्रनेक हैं--( | ) श्राधार वर्ष का चुनाव ही 
कठिन होता है, क्योंकि सामान्य आर्थिक परिस्थितियो के श्रतिरिक्त इस वर्ष मे विभिन्न 
वस्तुओं की कीमतो के बीच सामान्य सम्बन्ध भी होना चाहिए। (॥ ) हमें यह ध्यान: 
रखना चाहिए कि जिन वस्तुझो की कीमतों की तुलना की जा रही है वे सभी प्रकार 
समान हो वस्तु का नाम ही पर्याप्र नहीं होता है । एक ही नाम की वस्तुओरों में 
विभिन्न कालों में विशाल भिन्नता हो सकती है और बस्तु में गुणात्मक परिवर्तन तो 
निरन्तर होते ही रहते है । (॥) ठीक इसी प्रकार कीमतों का निर्वाचन भी सरल नहीं 
होता है । 
सारांश--- 

स्पष्ट है कि निर्देशाँक बनाने में अ्रनेक सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं, जिससे सच्चे निर्देशांक तैयार नहीं हो पाते श्लौर फल यह होता है कि मुल्य- 
परिवर्तनों को ठीक-ठीक नहीं नापा जा सकता । राबटेन ((१००९००४४०४) के शब्दों 
में--' मुद्रा के मुल्य परिवतंनों को ठीक-ठीक नाप लेना न ॒तो सैद्धान्तिक दृष्टि से ही 
सम्भव हैं ओर न व्यवहार में ही । इतना अवश्य है कि यदि मुद्रा के मूल्य में परिवतंन 
होते है और पर्याप्त सावधानी उपयोग की जाती है तो प्रत्यक्ष उपयोग के लिए उसकी 
माप ठीक रीति से की जा सकती है ।” प्रो० मार्शल ने भी कहा है-- क्रय-र्शक्ति की 
निश्चित माप केवल अ्रसम्भव ही नहीं है, बल्कि अविचारणीय भी है।* निर्देशांक 
बहुधा अनुमानजनक होते है और क्योंकि वे सामान्य प्रकृति को सूचित करते हैं, 
व्यावहारिक जीवन में उनको बहुत अधिक महत्त्व देना ठीक न होगा । ये श्रंक केवल 
प्रस्पष्ट रूप में ही हमारा ध्यान झाथिक परिवततंनों की केन्द्रीय प्रवुत्ति की ओर 
धराकर्षित करते हैं । 

निर्देशांकों के उपयोग श्रथवा लाभ 

निर्देशांकों को आाथिक दबाव नापने का यन्त्र (8000770 उश्ञझा07९८॥) 
कहा जाता हैँ । इनकी सहायता से सभी आथिक घटनाश्रो |के बल को नापा जा 
सकता है । इनके लाभ निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) जीवन-स्तर का सूचक--इनके द्वारा हम मुद्रा की क्रय-शक्ति के 
घटने-बढ़ने का एक सामान्य परन्तु व्यवाहारिक अनुमान लगा सकते है, जिसकी 
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सहायता से देश में समाज के जीवन-स्तर का पता लगाया जा सकता है और उसकी 
उन्नति के उपाय सोचे जा सकते हैं । 


( २ ) औद्योगिक शान्ति की स्थापना में सहायक--जीवन निर्वाह व्यय 
सम्बन्धी निर्देशांकों की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि देझ्ञ में वास्तविक 


“मजदूरी घट रही है श्रथवा बढ़ रही है और किस अनुपात में । इसके हारा मजदूरों 
'के असन्‍्तोष को दूर किया जा सकता है, श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित की जा सकती है 
और श्रमिक की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार 
'मजदूरी और जीवन निर्वाह व्यय के बीच समायोजन किया जा सकता है। 


( ३ ) उद्योगों की उन्नति-- उत्पादन सम्बन्धी निर्देशांक यह बता देते हैं 
कि कौन से उद्योग उन्नति कर रहे हैं श्लौर कौन-कौन से उद्योगों को प्रोत्साहन अथवा 
ग्राथिक सहायता देने की आवश्यकता है। 


(४ ) मौद्रिक नीति की सफलता--मौद्रिक नीति को सफल बनाने में भी 
इनसे अ्रधिक सहायता मिलती है। 

( ५ ) ऋणों के भुगतान में सुविधा--स्थगित भुगतानों अथवा दीघ॑- 
कालीन ऋणों के भुगतानों में भी इनके द्वारा न्‍्यायशीलता, समता तथा सन्तुलन 
स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि क्रय-शक्ति के परिवतंनों की सामान्य दिशा जानी 
जा सकती है । 


(६ ) व्यापारी के लिए उपयोगिता--विदेशी व्यापार से सम्बन्धित 


' निर्देशांकों से विदेशी व्यापार के शोधनाशेष के सन्तुलन में सहायता मिलती है। 


 व्यापारों के लिए उवयोगिता-- 


प्रो० फिशर ने ठीक ही कहा है--- वस्तुओं का कीमत-स्तर स्थाई रखने तथा 


- व्यापार में स्थिरता और स्थायीपन स्थापित करने के लिए निर्देशांक बहुत ही उपयोगी 
: हैं । इनकी सहायता से आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्त सम्बन्धी सभी समस्याश्रों को 


समभने में सरलता होती है ।” हम सरलतापूर्वक यह जान लेते हैं कि व्यापार की 


. क्या दिशा है, पृजी की गतिशीलता का क्‍या हाल है और लाभ-हानि सम्बन्धी स्थिति 
४ किस प्रकार है ? एक व्यापारी के लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि व्याव- 


3 अक लि 


सायिक वर्ग का मुद्रा की क्रय-शक्ति के परिवतंनों से अत्यधिक घनिष्ट सम्बन्ध होता 
है । इसी के ऊपर उसका लाभ, उसकी हानि तथा उसकी व्यावसायिक नीति झ्राधारित 
होती है, मजदूरों के साथ भगड़े निबटाने में भी इनसे सहायता मिलती हैं, क्योकि 


। वास्तविक मजदूरी के परिवर्तनों को भली भाँति जाना जा सकता है। दो विभिन्न 
. कालों तथा स्थानों में होने वाले लाभों की तुलना करने में भी ये उपयोगी होते हैं । 


. सद्दा बाजार के तो निर्देशांक प्राण ही होते हैं । सट्टा बाजार का संगठन ही कीमतों 


के परिवर्तनों के आधार पर होता है | 


र३८ ] 


राजनोतिज्ञ श्रोर सरकार के लिए उपयोगिता-- 

एक राजनीतिज्ञ के लिए भी निर्देशांक उपयोगी होते हैं--( ) इनकी सहा- 
यता से देश की आर्थिक स्थिति को समभा जा सकता है और (॥ ) सरकार की 
ग्राथिक नीति की रचनात्मक आलोचना की जा सकती है । 

सरकार को भी इनके द्वारा देश की आर्थिक स्थिति के परिवतंनों का ठोक- 
ठीक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मुद्रा के मूल्य, जीवन निर्वाह व्यय और उत्पादन 
व्यय के आधार पर राज्य की कर नीति का निर्माण होता है। सरकार जब आ्राथिक 
नियोजन के सम्बन्ध में सोचती है तो उसे निर्देशांकों से अत्यधिक सहायता मिलती है । 
निर्देशांक देश के आआाथिक जीवन की भृूतकालीन तथा वत॑ंमानव स्थिति का ज्ञान करा 
कर योजनाबद्ध विकास के लिए उपयुक्त मार्ग दर्शाते हैं। निर्देशांक आ्थिक परिवरत॑नों 
का ज्ञान दिला कर समाज के सभी वर्गों की सेवा करते हैं । 


निदत्ञांकों की स्रीमायें 

अत्यन्त उपयोगी होते हुए भी निर्देशांकों के कुछ महत्त्वपूर्ण दोष तथा 
सीमाए हैं । 

( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय तुलना सम्भव नहीं--निर्देशांकों के आधार अलग- 
अलग देशों में श्रलग-अलग होते हैं, अतः इनकी सहायता से भ्न्तर्राष्ट्रीय तुलना करना 
सम्भव नहीं होता हैं । 

( २) समय का अन्तर--समय का अन्तर हो जाने पर निर्देशांकों की 
सहायता से तुलना करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के उपभोग की आदतें 
सदा बदलती रहती हैं । 

( ३ ) सीमित उपयोग--निर्देशांक प्रायः किसी विशेष उहंह्य को लेकर 
बनाये जाते हैं। भ्रत:ः उनका उपयोग अन्य उदृदय के लिए नही किया जा सकता। 

(४) बिल्कुल सत्य परिणाम का अ्रभाव--निर्देशकों में गरिशतत जसी 

' शुद्धता नहीं पाई जाती, किन्तु समीपता' का गुण अवश्य होता है भ्रर्थात्‌ निर्देशकों के 
' परिणाम केवल लगभग सत्य ही होते हैं । 
| ( ५) भार देने का दोष--भारशील निर्देशांकों में भार देने का कोई 
वेज्ञानिक उपाय नहीं है। भारों की ठीक-ठीक जानकारी न होने से निर्देशांक भी सही 
परिणाम प्रस्तुत नहीं करते है । 

(६) फुटकर मूल्य निद शांक का अभ्रभाव--प्रायः निर्देशांक थोक मूल्यों 
के आधार पर बताये जाते हैं, क्योंकि इनका ज्ञान सरलता से उपलब्ध होता है। 
परन्तु व्यावहारिक जीवन में फुटकर मूल्य पर बनाए गए निर्देशांकों की आ्रावश्यकता 
भी पड़ती है । फुटकर मुल्यों के ज्ञात करने में बहुत कठिनाई होने से थोक मूल्य वाले 


निर्देशांकों से काम चलाया जाता है, जिससे परिणाम भ्रमात्मक होने का भय 
रहता है । 
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सारांश-- 

इतनी कठिनाइयों तथा सीमाओं के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा. कि मुद्रा 
के मूल्य के परिवतनों को नापने का इससे श्रच्छा कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है । 
तनिक सावधानी रखने पर इनके दोष अधिक सीमा तक दूर हो सकते हैं । 


प्रीक्षा-प्रदन 


श्रागरा विववविद्यालय बी० ए० एवं बी० एस-सों०, क 
( १ ) सूचाँक कया हैं ? उनके क्या लाभ हैं? सरल सूर्चांक की एक सार 


बनाइये । (१६६१) 
(:२ ) सूचनांक किसे कहते हैं ? इनके द्वारा भारतीय रुपये के मूल्य में परिवर्तत किस 
प्रकार नापो जा सकता है ? (१६५९ स) 


आगरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, क्‍ 
(१ ) निर्देशांक बनाने के उद्दं बय तथा तरीके का वर्णन कीजिये । भारशील निर्देशांक 


क्या होते हैं और उन्हें क्यों बनाया जाता है ? (१६६२ $) 

( २ ) नोट लिखिये--निर्देशांक । (१६६१) 

(३ ) निर्देशांक क्‍या होते हैं। वे कैसे बनाये जाते हैं? उनकी सीमाओ्रों कां विवेचन 

कीजिये । (१६६० 8) 

(४ ) एक साधारण निर्देशांक और प्रक भारशील निर्देशाँक में अन्तर बताइये । 

निर्देशाँक का महत्त्व क्या है ? (१६६०) 
राजस्थान विश्ववद्यालय, बी० ए०, है 

-(| ) 6 8 706 00--77065 'षिप्या॥7067$. (]962) 
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राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम, 
(१ ) सूचनांकों के बनाने में भार देने का उद्ंदय एवं महत्त्व समभाइए । इसके 


मार्ग में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं । (१६५८) 
(२ ) सूचनांक क्‍या है ? सूचनांकों की सहायता से मुद्रा-मुल्य का माप करने में क्‍या 
केठिनाइयाँ अनुभव की जाती हैं ? १९५६) 


सागर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) देशनांक कैसे बनाए जाते हैं ? उनके मुख्य उपकरणों को दर्शाइये । (१६५९) 

( २ ) सूचनांक से आप क्‍या समभते हैं? यह कंसे बनाये जाते हैं ? झ्राथिक 
समस्याओं के अध्ययन में इनके उपयोगों पर प्रकाश डालिए (१९५८) 
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सागर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १ ) देशनांक किस प्रकार बनाए जाते हैं ? इनके निर्माण की कठिनाइयों को 
बताइए । । (१६५६९) 

जबलपुर विश्वचिद्यालय, बी० ए० क्‍ 

( १ ) उदाहरण सहित सरल (अंग्राए/०) और गुरुकृत (ए०४॥०१) देशनांक 


समफ्राइए । (१६५६) 

इलाहाबाद, विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) नोट लिखिए--सूचनांक ; (१९५७) 

( २ ) देशनांक कया है ? सामान्य देशनांक का अनुगणन करने की विधि (]/०४॥०० 
० ०0787 प०ग98) समभझाइए । (१९५६) 

,इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

:६ 4) सूचनांकों पर टिप्पणी लिखिए । (१६५६) 


गोरखपुर विव्वविद्यालय, बो० कॉम०, 

:६ १ ) मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन किस प्रकार नापे जाते हैं ? सूचनांक प्रणाली में 
क्या दोष हैं?? किस सीमा तक इन्हें सुधारा जा सकता है ? (१६५९) 
' बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१ ) सामान्य कीमत स्तर आप से क्या समभते हैं ? इसमें होने वाले परिवतत॑नों को 
क्‍ ग्राप किस प्रकार मापेंगे ? (१९६५८) 
नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) भारयुक्त निर्देशांक का महत्त्व बताइये | भारयुक्त निर्देशांक किस तरह बनाया 


जाता है । सोदाहरण स्पष्ट कीजिये । (१६६०) 
(२) मुद्रा-मूल्य के परिवर्तनों का माप कैसे किया जाता है ? इसमें आमने वाली 
कठिनाइयाँ बताइए ? (१६५६) 
विक्रम विद्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१) निर्देशांक क्या हैं ? ये किस तरह तैयार किये जाते हैं ? (१६६२) 
(३) सूचाँक की परिभाषा दीजिये। उन्तके उपयोगों और सीमाश्रों की विवेचना 
कीजिये । (१६६१) 
(२३) सू्चांक किसे कहते हैं। सरल सूचाँक आप किस प्रकार बनायेंगे ? उसके उपयोग 
” बताइये । ह (१६-९१) 


(४) सूचाँक क्‍या होता है ? सरल सूचाँक की एक सारिणी बनाइये । ऐसी सारिणी 
: बनाते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ? (१६६०) 





अध्याय ११ 


साख-पु॒द्रा तथा सास-पत्र 
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साथ का श्रर्थ 
(90वीं ० (7९व) 

साख किसे कहते हैं ?-- 

अंग्रजी भाषा में साख शब्द के स्थान पर “क्रेडिट' ((;८०४४) शब्द का 
उपयोग किया जाता है और वह 'क्रेडो' (2766०) शब्द से बना है, जिसका अथ है 
मैं विश्वास करता हूँ ([ 8०॥०४०) । अ्रत: 'साख”ः का शाब्दिक श्रर्थ विश्वास, 
भरोसा श्रथवा यकीन ([7प४६ 07 000#6०7००) से होता है। साधारण बोलचाल 
में साख दब्द जिस अर्थ में उपयोग किया जाता है वह अधिक विस्तृत होता है, 
क्योंकि सभी प्रकार का विश्वास साख हो सकता है । श्रर्थशास्त्र में इस दाब्द का उप- 
योग श्रधिक संकुचित श्रर्थ में होता है । यहां साख का अ्भिप्राय केवल देनदारी ग्रथवा 
शोधनाक्षमता के विश्वास से होता है। जब हम यह कहते हैं कि बाजार में श्रमुक 
व्यक्ति की साख बहुत है तो इसका श्रर्थ यह होता है कि लोग उस व्यक्ति की देन- 
दारी पर अधिक विश्वास रखते हैं, अर्थात्‌ उस व्यक्ति को सरलता के साथ पर्यात्र 
उधार मिल जाता है । साख दाव्द का सम्बन्ध सदा ही उधार- की लेन-देन श्रथवा 
स्थगित द्योधनों से होता हैँ। विनिमय का एक पक्ष दूसरे पक्ष को मुद्रा, वस्तुएँ 
शअ्रथवा सेवाए' उधार देता है और उनको भविष्य में कुछ निश्चित शर्तों पर लौटाने 
का वचन ले लेता है । यही साख व्यवसाय हे और इसका आधार यह हूँ कि प्रस्तुत 
सेवाश्रों तथा बस्तुग्रों का भावी वायदे के सांथ विनिमय किया जाता है | यह इसी 
कारण होता है कि ऋणी व्यक्ति की द्योधनक्षमता पर विश्वास किया जाता है। 
साख की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है--साख वर्तमान काल में हस्तान्तरित 
किये गये माल के बदले में मांगने पर श्रथवा किसी निश्चित भावी तिथि पर भुगतान 
प्राप्त करने का भ्रधिकार श्रथवा भुगतान देने का उत्तरदायित्त्व हैं। इस सम्बन्ध में 
कुछ विद्वानों के विचार नीचे दिये गये हैं :-- 
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(१) प्रो० जोड (50०)--'साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो कुछ 
समय पद्चात्‌ अर्थात्‌ भुगतान कर देने पर पूरां हो जाता है |” 

: (२) प्रो० टामस [7४0०॥785) -- साख शब्द का अ्रभिप्राय किसी व्यक्ति 
की उस झोधनक्षमता तथा देनदारी के विश्वास से होता है जिसके कारण उस 
व्यक्ति पर यह विश्वास कर लिया जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की बहुमूल्य वस्तु 
उसे सौंपी जा सके, वह बहुमूल्य वस्तु मुद्रा, वस्तुएँ सेवाएँ अथवा स्वयं साख हो 
सकती है, जैसे कि उस दक्शा में जबकि एक व्यक्ति दूसरे को अपनी व्यावसायिक 
ख्याति अथवा अपने नाम के उपयोग का अधिकार देता है ।* 


साख का आझ्ाधार--- 

किसी व्यक्ति की साख किन बातों पर निर्भर होती है ? इस सम्बन्ध में 
आशिक विद्वानों के ग्रलग-पलग मत हैं । कुछ लोगों का विचार है कि साख का 
आधार विव्वास है। यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास नहीं है कि ऋण की राशि 
लौटा दी जायेगी तो वह ऋण प्रदान करने का विचार भी नहीं करेगा । केवल दान 
श्रथवा मित्रता के हेतु ही वह उधार दे सकता है। इसके विपरीत कुछ लेखकों का 
कहना है कि साख का आधार विश्वास नहीं सम्पत्ति है और उसी को देख कर ऋण 
दिये जाते है । कुछ श्रौर लेखकों ने ऋण ॒ लेने वाले के चरित्र को साख का वास्तविक 
आधार माना है और कुछ ने चरित्र, पूजी तथा शोधन-क्षमता तीनों को । वास्तव में 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति दोनों ही पर साख निर्भर होती है । 


प्रायः साख के निम्न श्राधार साने जाते हैं :--- 


(१) विद्वास--कुछ लेखकों का मत है कि विश्वास ही साख का आधार 
है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को रुपया उधार लेने वाले मनुष्य के बारे में यह विश्वास 
नहीं है कि वह उसके ऋण को लौटा देगा तो वह ऐसे मनुष्य को कभी ऋण नहीं 
देगा । है द 


(२ ) चरित्र--यदि किसी व्यक्ति को ऐसी ख्याति प्राप्ठ हो कि भूतकाल में 
उसने अपने सभी ऋणों को ठीक-कीक चुकाया है, अथवा यदि उसका सामान्य चरित्र 
निष्कलड्ू तथा विश्वासनीय है तो उसकी साख भी अ्रधिक होगी । 


_अकनपन+बन-+-«मनान-+ 


, “[( 8 था छणीभा86 ज्राांणा 48$ ०0077०6 ०: (॥6 ९४.9५ ०0 
एशाका। एल7०00 0 #6--भी0/ 98ए॥०॥६. (674४) 

2. “6 शा लाल्या 5 प्र०ज़ 300॥60 0 40 9 क 8 एक्षा 5 
एा0जाए बात 50एला०ए जाांगी जी फुलायां। ण ॥8 >ला।ह ९१77४०० 
जात 5णालगां॥ड णी एथवप० छ9लणाहंगड 00 क्ातालः जालाील (व 506- 
एड ०णाअंड8 0 गराजालए, 800क्‍5, इलएं०65 - 0: 6एथा ठतालती 48०/ 8५ 
शाह! णा6 गाक्षा लापप्रईऑा$ 0 ज्ाणील ॥॥6 पघ३९ ०ी |#5 2000 गरक्षा6 
क्षा्त कपाक्षाण,7 (8 8, पृपगरब5 ; हाश्ककार वी #टण्मणकरां2४,. 9, 398) 
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( ३ ) क्षमता--यह एक अन्य आवश्यकता है। केवल चरित्र से ही काम 
नहीं चलता । ऋण देने वाले को यह भो बिद्ब्रास होना चाहिए कि ऋण लेने वाले 
के पास भुगतान के लिए पर्याप्त साधन भी विद्यम्नान है। छुछ दशा्रो में स्वयं चरित्र 
ही क्षमता का भ्राधार हो सकता है। यदि चरित्र विश्वसनीय है और व्यक्ति विशेष 
को पर्याप्त ग्रनुभव, शिक्षण तथा योग्यता प्राप्न है तो ऐसा विश्वास किया जा सकता 
है कि कुछ समय पद्चात्‌ यह ऋण को चुकाने के लिए आ्रावव्यक साधन भी जुटा 
ही लेगा। फिर भी लेने वाले के पास लौठाने के सामथ्यं को देखा अवश्य 
जाता है । 

(४ ) पुजी और सम्पत्ति--उपरोक्त दोनों आधारों पर छोटी-छोटी राशि 
के ऋणा ही प्राप्त किये जा सकते हैं। बड़े-बड़े ऋणों के लिए बैंकों पर निर्भर रहना 
पड़ता है, परन्तु बेंक ऋण देने से पहले ही यह देख लेती है कि ऋण लेने वाले के 
पास उपयुक्त प्रतिभृति है या नहीं । साधारणतया जितनी ही किसी व्यक्ति के पास 
पूंजी श्रथवा सम्पत्ति अधिक होती है उतने ही उसे अधिक ऋण मिल सकते हैं 
झौर उतनी ही उसकी साख भी अ्रधिक होती है । 

(५) प्रतिभ्ूतियों श्रथवा आदेयों की तरलता--प्रत्येक प्रकार की 
सम्पत्ति साख के आधार के हृष्कोण से समान रूप में उपयुक्त नहीं होती है | यदि 
ऋण लेने वाले के पास तरल ग्रादेय हैं और उसका व्यवत्ताप सफलतापुर्वक चल रहा 
है तो उसकी साख अ्रधिक होगो । 

(६ ) सोख की ग्रवधि-- साख देना या न देना इस बात पर निर्भर होता 
है कि वह कितने समय के लिए माँगी जा रही है। प्रायः दीर्घकालीन साख देने में 
बहुत संकोच किया जाता है, क्योंकि इस बीच ग्राहक की परिस्थितियों में श्रन्तर होने 
से रुपया लौटाने की सम्भावना समाप्त हो सकती है । 


साख की विशेषताएं --- * 

उपरोक्त सभी बातों के देखने से साख की तीन विशेषताञ्रों का पता चलता 
है ::--(१) साख की राशि का उल्लेख आवश्यक होता है। अ्रनिश्चित मात्रा में ऋण 
का कोई भी भश्र्थं नहीं है। (२) साख को समय-अ्रवधि भी निश्चित होती है यह 
स्पष्ट रूप में बताया जाता है कि साख कितने समय के लिए है। (३) साख की 
तीसरी विशेषता विश्वास है । बिना विश्वास के साख॑ उत्पन्न ही नहीं हो सकती है । 

साख का वर्गीकरण 

साख का वर्गीकरण करने की कई रीतियाँ हैं :-- ) कभी-कभी तो ऋण 
लेने वाले की स्थिति के अ्रनुमार साख का वर्गीकरण, किया जाता है, (8) कभी-कभी 
ऋण देने वाले की स्थिति के अनुसार, (॥) कभी-कभी साख प्रदान करने की समय- 
ग्रबधि को भी वर्गीकरण का आधार माना जाता है, ([ए) अधिक प्रचलित 
रीति साख को उसके उपयोग के अनुसार वर्गीकृत करने की है । इसके अनुसार 
साख का वर्गीकरण निम्नलिखित है :-- 
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( १ ) व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक साख--साधारणतया सरकारी भ्र्थात्‌ 
सरकार द्वारा इस वायदे पर प्रापृ की हुई वस्तुओं और सेवाओं को, कि उनकी कौमत 
का भुगतान भविष्य में कर दिया जायगा, सावंजनिक अथवा लोक साख (?ए४७॥० 
(४८१६ कहा जाता है। आधुनिक युग में सरकार द्वारा ऋणों का लेना एक बड़ी 
साधारण सी घटना है । लोक ऋगा लोक-साख को जन्म देते हैं। सरकार के अति- 
रिक्त अ्रम्य सभी व्यक्तियों और संस्थाओं की साख को आर्थिक अध्ययन में व्यक्तिगत 
साख (2780० (८०) कहते हैं और व्यावहारिक जीवन में इसका ही महत्त्व 
होता है। व्यक्तिगत साख के भी कई रूप होते है । 

(२) बड़ साख--यह भी एक प्रकार की व्यक्तिगत साख ही होती है । 
अ्रथृज्ञास्त्र में यह दो अर्थों में उपयोग की जाती है :-- () संकुचित अर्थ में बेडूः 
साख (877 (४००) का आशय केवल व्यापार बैद्धों की अ्भियाचन निरक्षपों 
( 77/7970 059०5 ) से होता है, परन्तु (॥) बिस्तृत श्रर्थ में यह शब्द 
बेड्धिंग संस्थाओं की सभी प्रकार की भुगतान सम्बन्धो प्रतिज्ञाओं को सूचित करता है, 
जिसमें बैड्ों के अ्रभियाचन निक्ष प, समय निक्षप (पं 70०70श॥98), रोक साख- 
पत्र (0४5४॥ ॥,60078 ० (7८००0, ऋण-पत्र (255आ(प्रा०७) बाँड (80795) नोट 

तथा बैडू:रों की स्वीकृतियाँ (847७5 &००००४४००७७) सम्मिलित होते हैं। बेड: 
साख शब्द को साधारणतया इन दोनों ही अ्र्थो में निःसंकोच उपयोग किया जाता 
है । बैडू: साख ही एक प्रकार केन्द्रीय बडू की साख होती है । इसमें केन्द्रीय बेड्ू: 
द्वारा चालू किए हुए नोट तथा केन्द्रीय बेड्धू के निक्षप उत्तरदायित्त्वत (0690आ 
[॥80॥768) सम्मिलित होते हैं । हर 

( ३ ) विनिमय साख--इस प्रकार की साख व्यवसायों की दीघ॑कालीन 
ऋतणा सम्बन्धी ग्रावश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है। यदि व्यापार का स्वामी 
भूमि, मकान तथा जशीन आदि के लिये अपने ही पास से पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं 
कर सकता है तो उसे इन कार्यों के लिये दीघंकालीन ऋणों की आ्रावश्यकता पड़ती है 
ऐसे ऋणों को चुकाने का एक मात्र उपाय यही होता है कि उन विवियोगों के लाभ 
से प्राप्त होने वाली राशि में से उनका भुगतान किया जाय, जिनके लिये वे लिये गए 
हैं, परत्तु इस प्रकार इनके भुगतान में समय लगता है । इस कारण ऐसे ऋणों को 
प्राप्प करने के लिए एक विशेष सार-पन्र का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राधि बाँड 
(१/0772928० 50705) कहते हैं । इस पत्र मे ऋणी निर्देशित शर्तों पर मूलधन की 
लौटाने का वचन देता है और प्रतिभूति के रूप में अपनी सम्पत्ति का एक भाग ऋण 
दाता के पास गिरवी रख देता है, जिसका भ्रधिकार कुछ निश्चित दशाओओरं में ही 
ऋगणादाता को प्राप्त हो सकता है । यदि ऋणी प्राधि-यत्र की शर्तों को यथा-समय 
ठीक-ठीक पूरी करता रहता है तो सम्पत्ति पर उसका स्वतन्त्र अधिकार रहता है । ऐसे 
प्राधि-बाँड ढ्वारा निरमित सांख वाणिज्यिक भाषा में विनियोग साख ([#ए०8४7०ा 
(४००) कहलाती है । ह 
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( ४ ) वारिज्य साख--इस' साख का सम्बन्ध भी व्यवसाय से होता है। 
जिस प्रकार व्यवसाय को दीघंकालीन ऋणों की ग्रावर्यकता पड़ती है उसी प्रकार 
समय-समय पर उसके लिए अल्पकालीन ऋण भी झावश्यक होते हैं। वाणिज्यिक 
साख (०णगग्रध्य०णंदां ०९०) से हमारा श्रभिप्राय श्रल्यषकालीन ऋणों से ही होता 
है। इस प्रकार की साख व्यवसायों की निर्माण तथा बिक्नो सम्बन्धी अ्रल्दकालीन 
आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जातो है। कच्चे मालों के खरीदने, मजदूरियाँ देने 
करों को चुकाने तथा विज्ञापन आदि करने के लिए व्यवसाय को ऋणो की आवश्य- 
कंता पड़ सकती है, क्योंकि व्यवसायी को उस सयय तक आश्राय प्राप्त नहीं होती है 
जब तक कि वह माल वेचकर उसकी कीमत वसूल नहीं कर लता है। ऐसे कार्यो को 
सम्पन्न करने के लिए ही वारिएज्यिक अ्रथवा श्रल्षकालीन साख की आवश्यकता पड़ती 
है, जिसकी समय अ्रवधि अ्रधिक से ग्रधिक ६ मास अथवा एक वर्ष तक होती है । 


( ५ ) उपभोक्ताओं की साख तथा उत्पादकों की साख--साख को 
उपभोक्तागत्रों की साख ((०ाष्परागम७5$ लल्था) तथा उत्पादकों की साख (20- 
98प7८८८६ ०६०॥) में भी विभाजित किया जाता है । उपभोक्ता की साख में उप- 
भोक्ताश्नों को क्रयः शक्ति अ्रथवा वस्तुओं के ऋण दिये जाते है । इन ऋणों की विशे- 
पता यह होती है कि इनसे ऋणी को कोई आय प्राप्त नहीं होती है और इसलिए 
इनके मूलधन तथा ब्याज को छुकाने की व्यवस्था आय में से की जाती है। ऐसे ऋण 
केवल उपभोग के हेतु लिए जाते हैं । उपभोक्ता-साख में दूकानदारों द्वारा दिया गया 
उधार, साहुकार तथा वेंकों द्वारा दिये गए व्यक्तिगत ऋण श्रादि सम्मिलित किये जाते 
हैं । इसके विपरीत उत्पादकोय साख में उन सब ऋणों को सम्धिलित किया जाता है 
जो विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों अथवा सरकार को उत्पादन कार्यों के लिए दिए 
जा। हैं । ऐसे ऋणों की विशेषता यह होती है कि उनसे ऋणी को शआ्राय प्राप्त होती है 
श्रौर कम से कम ब्याज का भुगतान तो ऋण की राशि के उपयोग से प्राप्त आय में से 
ग्रवर्य किया जा सकता है। ऐसे ऋण दीघंकालीन अभ्रथवा विनियोग ऋण, मध्य- 
कालीन अथवा अ्ल्पकालीन या वाणिज्यिक ऋण हो सकते है । आधुनिक जगत में 
ऐसे ही ऋणों की प्रधानता है। 


देश में साख की सात्ना किन बातों पर निभेर होती है ? 

किसी देश में साख का विस्तार बहुत सी बातों पर निर्भर होता है । साख की 
ग्रावश्यकता व्यवसायों के सम्बन्+ में पड़ती है। साख की आधुनिक व्यावसायिक संग- 
ठन का प्राण है, क्योंकि दूसरों के रुपयों से व्यावसाय करना ही श्राधुनिक व्यापार की 
विशेषता है । सामान्‍य रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी देश के आर्थिक, औद्यो- 
गिक व्यापारिक तथा बेडिंग जीवन का जितना ही श्रधिक विकास होगा उत्तना ही 
वहाँ साख के विस्तार की सम्भावना भी अधिक होगी । साख की मात्रा इस बात 
पर भी निर्भर होती है कि ऋणंदाता किस अंश तक ऋण देने को तैयार है ओर 
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ऋणा लेने वाले कितना ऋण लेना चाहते हैं। निम्त कारणों का प्रभाव साख की मात्रा 
पर विशेष रूप से पड़ता है :--- 

. (१) लाभ की मात्रा-विनियोगों पर जितना ही अधिक लाभ प्राप्त 
होगा और जितने ही विनियोग अधिक सुरक्षित होगे उतनी ही ऋणों की माँग भी 
अ्रधिक होगी और उन्हें देने की तत्परता भी उतनी ही श्रधिक होगी । 

(२) व्यापार की दक्षायें--व्यापार की दशाओं का भी साख की मात्रा 
से घनिष्ट सम्बन्ध होता है.। वैभव (8007) के काल में चारों ओर तेजी रहती है । 
व्यापार और व्यवसाय दा विस्तार होता है श्ौर विनियोगों पर अ्रधिक लाभ प्रात 
होता है । इस काल में ब्याज की दरें भी ऊपर उठती हैं, क्योकि व्यवसायों के विस्तार 
के साथ-साथ ऋणों की माँग बढ़ती जाती है। बैंक तेजी के साथ अपनी साख 
का विस्तार करती है । इसके विपरीत मन्दी के काल में उत्पादन घटता है और व्यव- 
सायों को हानि होती है, जिनके कारण ऋणों की माँग बहुत कम होती है । 

( ३ ) सद्गा बाजार की प्रब्ृत्ति--सट्टं बाजी के कारण भी साख की मात्रा 
का विस्तार श्रथवा संकुचन हो सकता है। जब भविष्य में कीमतो के बढ़ने की आशा 
की जाती है तो सट्टा बाजार बड़ी तेजी से चालू होता है। नये-तये सौदे खरीदे जाते 
हैं और ऋणों की माँग बढ़ने के कारण-साख का विस्तार होता है। यदि सट्ठा 
बाजार में मन्दी है तो ऋणों की माँग घटने के कारण साख का संकुचन होता है । 
बहुत बार तो सटोरिये श्रकारण ही कीमतों में तेजी भ्रथवा मन्दी उत्पन्न करके ऋणों 
की माँग को घटा-बढ़ा देते हैं और साख के निर्माण को प्रोत्साहित कर देते हैं । 

(४ ) देश की राजनैतिक दशायें--राजनैतिक स्थिरता आर्थिक जीवन में 
स्थायीपन उत्पन्न करके उसके विकास के लिए उपयुक्त दशाए' उत्पन्त कर देती है, 
जिसके कारण ऋणों की माँग बढ़ती है और साख का विस्तार होता है। यदि राज- 
नतिक वातावरण श्रनिश्चित है तो आथिक विकास हतोत्साहित होता है और साख 
का भी संकुचन होता है । 

(५) सरकार तथा केन्द्रीय बेक की नीति--साख नियन्त्रण के हृष्टि- 
कोण से इसका अधिक महत्त्व होता है । यदि केन्द्रीय बैंक सुलभ मुद्रा नीति ((॥०४9७ 
]/076ए 70॥09) अपनाती है और कम ब्याज पर ऋणा देने की अधिक सुविधाएँ 
प्रदान करती है तो साख का विस्तार होता है, परन्तु यदि केन्द्रीय बैंक, बेक दर को 
ऊँचा करके अथवा श्रन्य रीतियों से ऋणों को हतोत्साहित करती है तो महत्त्वपूरां 
साख का संकुचन होगा । 

(६) चलन की दशाए--साख की मात्रा पर देश की चलन व्यवस्था 
(टणाशा०१४ ए००0ं0४079) का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । यदि देश की मुद्रा के 
मूल्य हास का भय है अथवा यदि सरकार की चलन सम्बन्धी नीति अ्रनिश्चित है तो 
साख का संकुचन होगा । इसके विपरीत एक समुचित चलन प्रणाली के अन्तगंत साख 
के विस्तार की सम्भावना अ्रधिक होगी । 
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( ७) बंकों का विकास तथा बेंकों की सामान्य नीति--आ्राधुनिक 
संसार में साख के निर्माण का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन बेंक हैं, क्योंकि देश की अधि- 
कांश साख का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया जाता है, अतः जितना ही किसी देश में 
बॉडूंग का विकास अधिक होगा उतनी ही साख के विस्तार की सम्भावना भी अधिक 
होगी । 

साख ओर प्‌ जो 
क्या साख पु जो है (5 (४०४६ ८४७७४)) ?-- 

यह विषय विवादग्रस्त है कि क्या साख पूंजी है, श्रर्थात्‌ क्‍या साख के द्वारा 
उपयोगिता का सृजन होता है ? स्मरण रहे कि पूँजी मनुष्य की पिछली कमाई का 
वह भाग होती है जिसे और अधिक उत्पत्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है। 
इस दृष्टि से साख न तो पूंजी है और न उत्पत्ति का साधन ही । इस सम्बन्ध में 
विभिन्‍न मत निम्न प्रकार हैं :-- 

( १) साख पूंजी है--मंकलौड (१४४८८००) का विचार है कि “साख 
वास्तविक श्रथ॑ में पुंजी हे। सुद्रा और साख दोनों ही पूंजी हैं। व्यापारिक साख 
को एक प्रकार की व्यापारिक पुँजो हो कहा जा सकता है ।” परन्तु यह विचार 
ठीक नहीं है । वास्तविकता यह है कि साख उत्पत्ति का साधन नहीं है, वह तो 
एक उत्पादन विधि मात्र है। जिस प्रकार श्रम-विभाजन तथा विनिमय उत्पादन 
करने की रीतियाँ हैं और दोनों के ही द्वारा उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है, 
ठीक इसी प्रकार साख भी केवल एक रीति है, जो किसी वस्तु की उपयोगिता 
बढ़ा देती है । 

( २) साख पूंजी नहीं है--मैकलोड के विरुद्ध मिल तथा रिकार्डों जसे 
भहान्‌ श्र्थशारित्रियों का मत हैं कि साख को पूंजी कहना भूल होगी । मिल के अनु- 
सार साख द्वारा केवल पृजी कां हस्तान्तरण होता है, उसका सुजन नहीं होता है । 
उन्होंने लिखा है--- केवल उधार देने से नई पूजी का निर्माण नहीं हो सकता है, 
ऐसी दशा में तो केवल उस पूजी का जो पहले से ही ऋणदाता के पास थी, ऋणी 
को हस्तान्तरण होता है। साख तो केवल दूसरे की पूंजी को उपयोग करने का 
ग्रधिकार है, इसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों की वृद्धि नहीं होती उनका केवल 
हस्तान्तरण ही होता है ।”* ठीक इसी प्रकार रिकार्डो ने भो कहा है-- साख पूंजी 

] शाह बात छल्ता 276 590 दब]. शिध्वाए8006 27६०॥ 8 
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६6768 (0 ॥#6 #487063 ०0 6 50706, अब्वा 90772 0०79 496 90पा8- 
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का सृजन नहीं करती है, वह तो केवल यह निश्चित करती है कि पूजी का उपयोग 
कौन करेगा ।!* 

अतः स्पष्ट है कि () साख-पत्र (४6०0 ॥787707675) केबल पुजी के 
प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं, स्वयं पुजी नहीं होते । वे तो केवल उस पूजी का जिसका 
वे प्रतिनिधित्व करते है, एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक व्यक्ति से दूसरे को 
हस्तान्तरण करते हैं । एक व्यवसायी के लिए वे पुजी का अ्रधिकार पाने का अच्छा 
साधन होते हैं। (॥) यद्यपि साख द्वारा पूंजी का जो हस्तान्तरण होता है वह 
उत्पादक होता है। परन्तु यह उत्पादकता हस्तान्तररण द्वारा उत्पन्न हुई है, अत: साख 
को उत्पत्ति का एक स्वतन्त्र साधन कहुना उपयुक्त नहीं हो सकता । साख की लेन-देन 
से पूंजी की गतिशीलता और उसकी उत्पादकता बढ़ती है। परन्तु पूंजी की मात्रा में 
वृद्धि नहीं होती है। (॥) साख द्वारा पूजी का ऐसे व्यक्तियों के पास हस्तान्तरण हो 
जाता है जो उसे श्राथिक विकास के लिए श्रधिक उपयुक्त रीति से उपयोग कर सकते 
हैं । इससे किसी नई पू'जी का निर्माण नहीं होता है । 


साख तथा मुल्य 
((7०ता भाव 270९७) 

यह प्रइन भी विवाद-ग्रस्त है कि साख और कीमतों के बीच किस प्रकार का 
सम्बन्ध है :--- 

( १) वाकर (५५४८०) का सत है कि साख का कीमतों पर कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ($) उनका विचार है कि साख में क्रय-शक्ति तो होती 
है, परन्तु निस्तारण शक्ति (/वण्ण॑ठक्रांगढ ?०फ़धा) नहीं होती है। सभी प्रकार के 
विनिमय तथा ऋण व्यवसायों का अ्रन्तिम निस्तारण नकद भुगतानों द्वारा ही होता 
है। (॥) इसके ग्रतिरिक्त साख -मुद्रा के द्वारा जो क्रय-विक्रय होता है उसमें एक क्रिया 
का दूसरी से सन्तुलन हो जाता है श्रौर इस प्रकार साख की लेन-देन का वस्तुओं के 
कीमत-स्तर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है । 

( २ ) इसके विपरीत सिल तथा उनके समर्थकों का विचार है कि साख को 

निर्माण का कीसतों पर ठीक उसी परकर का प्रभाव पड़ता है जैसा कि चलन का 
उत्पत्ति पर, क्योंकि चलन की भांति साख-मुद्रा भी क्रय-शक्ति होती है और उसके 
द्वारा भी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रय होता है। मुद्रा का परिमाण, चलन 
तथा साख-मुद्रा दोनों का ही सामूहिक योग होता है और इस पर साख-मुद्रा की मात्रा 
के, पःरवर्तनों का भी उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार कि चलन की मात्रा के 
पारवर्ततों का । सरकार तथा केन्द्रीय बेंक द्वारा नियन्त्रण की जो नीति अ्पनाई 
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जाती है उसका कीमतों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साधारणतया साख पर दी 
जाने वाली राशि इस उहंश्य से दी जाती है कि उसकी सहायता से वस्तुओं का 
उत्पादन किया! जाय औझौर उत्पादित कीमत में से उसका भुगतान कर दिया* जाय, 
परन्तु उत्पादन कार्य में समय लगता है और इस बीच में साख-सुद्रा क्रय-शक्ति का 
विस्तार करके कीमतो को बढ़ा सकती है । 

परन्तु वास्तविकता उक्त दोनों मतों के भध्य में ही है; जैसा कि कींन्‍्स 
(3, /. ॥ ८ए7८७) ने भों कहा है, , साख कीमत-रतर को प्रभावित तो करती है 
किन्तु उतना नहीं जितना कि चलन करतों है ।” हाँ; यदि साख-पत्नो को देकर ऋणी 
अपने भुगतान सम्बन्धी दायित्व से पूर्णातया मुक्त हो जाते, तो इनका भी कीमतों पर 
चलन के समान ही प्रभाव सड़ता । वास्तव में साख-पत्रों मे ऐसी विशेषता अर्थात्‌ 
निस्तारण मुद्रा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ग्रतः अन्ततः: सभी साख-पत्रों का 
निस्तारण नकदी में ही करना पड़ता है । इस प्रकार का भुगतान करने के लिए सभी 
बैंकों को अपने पास नकद कोप रखने पड़ते हैं। जैसे-जैसे नकद कोप बढ़ते जाते हैं 
वसे-वैसे साख-मुद्रा का प्रसार भी बढ़ता जाता है । 

साख-पत्र श्लोर उनके भेद 
((766॥ फरार थाएं तीशा। 805) 

साख-पत्रों का श्रर्थं-- 

साख-पत्रों से श्रभिप्राय उन सभी नोटों, परचों, प्रपन्नों या और पुजों साधनों 
से होता है जिनका साख-मुद्रा के रूप सें उपयोग किया जाता है। साख-पत्र भी 
वस्तुश्रों और सेवा्रों के क्रय-विक्रय में विनिमय-माध्यम का कार्य करते है और इस 
कारण विस्तृत श्र में उन्हें भी मुद्रा में ही सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु 
मुद्रा के रूप सें सिक्कों तथा नोटों श्र साख पन्नों में यह भेद हो जाता है कि साख- 
पत्र चलन सुद्रा की भांति विधि ग्राह्म नहीं होते हैं। उनकी ग्रोह्मता लेने वाले की 
इच्छा पर निर्भर होती है । यही कारण है कि उनका प्रचलन शअपेक्षतन श्रधिक सीमित 
रहता है। क्रयःशक्ति का लगभग सभी प्रकार का संचय सिक्‍कों और नोटों में ही 
किया जाता है | अ्विधि-ग्राह्म होने तथा विश्वास की कमी के कारण साख-पत्र इस 
कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं । इस मुद्रा का न तो कोई निहित घृल्य ही होता 
है और न इसके पीछे किसी प्रकार का कानूनी बल ही होता है। किन्तु इतना होते 
हुए भी भ्रव साख-पत्रों का प्रचलन अ्रधिकता से बढ़ रहा है | इसका मुख्य कारण यह 
है कि साख-पत्रों के द्वारा विनिमय का काय सरलता से चलता है और इनमें 
धात्विक मुद्रा या पत्र-मुद्रा से भी कम व्यय होता है । 
साख-पत्नों के भेद-- 

साख-पत्र कई प्रकार के होते हैं । साख-मुद्रा के प्ररुख भेद निम्न प्रकार हैः--- 

(१) जैक अथवा धनादेश (८४५५००)--चैक साख-मुद्रा का एक सबसे 
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अधिक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। यह सबसे अधिक प्रचलित साख-पत्र है। भारतीय 
विनिमय-साध्य विपत्र एक्ट ([ाक्ा ए८४०४४०॥० [77पर॥०॥8 #&०) के 
अनुसार :-- चेक बेंक में रुपया जमा करने वाले का अपनी बेंक के लिए ही एक 
लिखित आदेद है, जिसके हारा उसके खाते में से आदेश प्राप्त करने वाले को अयवा 

न्‍्य व्यक्ति या संस्था को, जिसका कि आादेद में नाम लिखा हुआ है, श्रादेशानुसार 
अड्धित रुपया दिया जाता हूं ।” चैक सदा ही बेक के लिए लिखा जाता है । 

चेक में तोन पक्ष होते हैं--श्रर्थात्‌ आहर्त्ता (07289०७/), जो कि आदेश देता 
है, आहार्यी ([0789०८) भ्र्थात्‌ जिसको कि झ्रादेश दिया जाता है और आदाता 
(9४५०८), जिसको कि भुगतान किया जाता है। चैक की प्रमुख विशेषताएँ इस 
प्रकार है :--) यह सदा ही एक लिखित आदेश होता है, (४) इसके भुगतान पर 
किसी प्रकार की शतं नहीं लगाई जाती, (४) यह सदा ही किसी बैंक के लिए लिखा 
जाता है, (४) इसमें भुगतान की राशि का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाता है, 
(४) इसका भुगतान बैंकों को मांग पर तुरन्त ही करना होता है, (श) चैक का भुग- 
तान निर्देशित व्यक्ति अ्रथवा उसके आदेश के अनुसार ही किया जाता है और (हा) 
चेक पर भ्राहर्त्ता (0789०) के हस्ताक्षर श्रावर्यक होते है :-- 

( ) बाहुक चेक (8687० (००५००) उस चैक को कहते हैं जो निर्देशित 
व्यक्ति भ्रथवा अन्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को शोधनीय होता है जो उसे बैक में प्रस्तुत 
करता है । इस चेक पर आदाता के हस्ताक्षर ग्रावश्यक नहीं होते; यद्यपि सुरक्षा की 
हृष्टि से बेक आदाता के हस्ताक्षर अ्रनुरोध करती है। ऐसा चैक पूर्ण रूप में हस्ता- 
न्तरीय ([7878०747!6) होता है । 

(7 ) श्रादेश चेक (070० (%८५००) वह चैक होता है जिस पर उस 
व्यक्ति को ही भुगतान मिल सकता है जिसका नाम चैक में लिखा है। ऐसा चैक 
लिखे अनुसार हस्तांतरणशील श्रथवा अहस्तान्तरणशील (]१००४॥४/०४99]०) हो 
सकता है | ऐसे चेकों के भुनाने के लिए आ्रादाता के हस्ताक्षर श्रावश्यक होते हैं । 


(7) रेखांकित चेक ((7०5४८१ (४०५००) के ऊपर आराड़ी रेखा खींचकर 
अ्ंग्न जी में & (०. लिख दिया जाता है। ऐसे चैक द्वारा बैंक से नकदी प्राप्त नहीं 
की जा सकती । इसकी अ्रद्धित रकम आदाता के खाते में ही हस्तान्तरित की जा 
सकती है। इस प्रकार के चेक दो प्रकार के होते हैं :--(श्र) सामाम्य रेखांकित चेक 
तथा (ब) विशिष्ट रेखांकित क्तैक । दूसरे प्रकार के चैक में & (00. ग्रथवा १५०६ 
]२८४०४५०।० के श्रतिरिक्त यह भी श्रद्धित किया जाता है कि किसी विशेष बैंकर 
को चेक का भुगतान होना चाहिए। इस लिखाई का आशय यह तो नहीं होता है 
कि चेक का हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। अभिप्राय केवल यही होता है कि 
हस्तान्तरण करने वाला केवल उसी प्रकार के ग्रधिकार का हस्तांतरण कर सकता 
है कि स्वयं उसको प्राप्त है । 
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(९) खुले चेक (09०॥ (४८०४०) का अ्रभिप्राय उन चेकों से होता है जिन्हें 
किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक के काउन्टर (00प्727) पर प्रस्तुत करके भुगतान लिया 
जा सकता है। ऐसे चेंकों की चोरी और खो जाने का भय बहुत होता है। 


(४ ) प्रमाणित चेक (४७४०० (४८९००) वह चैक होता है जो शाहार्यी 
बेंक द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान 
कर दिया जायगा | यह आदाता के विश्वास के लिए किया जाता है । 


(५) उत्तर-तिथि चेक (057-048/०0 (४८०००) में केवल इतनी विशेषता 
होती है कि उन पर एक भावी तिथि डाल दी जाती है और उस तिथि से पहले 
उसका भुगतान नहीं लिया जाता है । 


(२ ) विनिमय विल (शा ण फतणाआए2०)--भारतीय विनिसय साध्य 
विपन्न एक्ट की धारा ५ के श्रनुसार :--- विनिमय बिल एक लिखित पत्न होता है, 
जिसमें लिखने वाले की ओर से बिना कोई इतं लगाए किसी व्यक्ति को ऐसा आदेश 
दिया जाता है कि वह किसी व्यक्ति को अथवा उसके प्रादेशानुसार अथवा इस पत्र 
को प्रस्तुत करने वाले को एक निश्चित राशि का भ्रुगतान कर दे ।' इस प्रकार 
विनिमय बिल एक प्रकार का आदेश-पत्र होता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे 
व्यक्ति को अंकित राशि चुकाने का आ्रादेश देता है। ऐसा कहा जाता है कि एक सही 
विनिमय बिल में ५ बातें निश्चित होनी चाहिए :--0) आराहर्त्ता, (9) श्रादेश, 
07) आहारयी, (9) भ्रादाता और (५) राशि । 


विनिमय बिल साधारणतया दो प्रकार के होते हैं :--(/) देशी विनिमय बिल 
तथा (7) विदेशी विनिमय बिल (00०87 छा] ० ४5०४४॥४८) । जो बिल देश के 
किसी व्यापारी के ऊपर लिखा जाता है, वह देशी विनिमय बिल कहलाता है, परल्तु 
ग्रदि बिल का आहर्त्ता अथवा आहरर्यी दोनों में से कोई भी एक विदेशी है तो वह 
विदेशी विनिमय बिल होगा। प्रथा के अ्रनुसार विनिमय बिल तीन मास की अ्रवधि 
का होता है; अर्थात्‌ बिल लिखने की तिथि के ६० दिन पीछे उसका भुगतान करना 
श्रावश्यक होता है, परन्तु कभो-कभी दर्शनी बिल ([007876 99) भी लिखे 
जाते हैं, जिनका भुगतान माँगने पर तुरन्त ही किया जाता है | ऐसे बिलों पर टिकट 
(२९८ए८४०४४ $8877) की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा सभी विनिमय बिलों 
पर राशि के श्रनुपात में टिकट लगाये जाते हैं । पर आहार्यी बिल का भुगतान नहीं 
करता है तो विल का अनादर (7)5707०07) हो जाता है | ऐसी दशा में भुगतान 
का उत्तरदायित्व लिखने वाले पर होता है । 


विनिमय बिल का व्यापार, वाणिज्य तथा लेन देन के जगत में बड़ा महत्त्व 
होता है ::::0) इसकी सहायता से एक व्यवसायी नकदी में तुरन्त भुगतान किये बिता 
ही माल खरीद सकता है । बिल की परिपक्‍्व॒ता (४०७७) के समय तक माल को 
बेचकर धन प्राप्त किया जा सकता है और माल की कीमत का भुगतान किया जा 
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सकता है । (४) विदेशी व्यापार में तो इससे बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि निर्यात 
व्यापारी को अपने देश की ही मुद्रा में भुगतान मिल जाता है। (॥) इसके कारण 
बहुमुल्य"धातुओं के यातायात और बीमे का व्यय बच जाता है । विदेशों को भेजे हुए 
माल के दाम देश में ही मिल जाते हैं। (६५) विनियोगी वर्ग के लिए यह एक विनि- 
योग का तरल तथा युविधाजनक साधन उपलब्ध करता है, क्योंकि विनिमय बिल को 
परिपक्वता से पहले भी आ्रावश्यकता पड़ने पर तुरन्त भुनाया जा सकता है। (२) 
विनिमय बिल उसके स्वामी को निश्चित समय और स्थान पर निश्चित राशि का 
भुगतान प्राप्त करने का अ्रधिकार प्रदान करता है भर क्योंकि यह विनिमय साध्य 
(५८४०४५४।०) होता है, इसलिए इसे सरलता से खरीदा और वेचा जा सकता है। 
परिपक्वता से पहले रुपये की ग्रावश्यकता पड़ने पर बिल को वेंक द्वारा भुनाया जा 
सकता है । 

( ३ ) बैंक डाफ्ट (807६ 700)--ड्फ्ट में चेक तथा विनिमय बिल 
दोनों के ही गुण पाये जाते हैं । बेंक डापट उन विनिमय बिलों को कहते हैं जो एक 
द्वारा उसकी अ्रपती शाखाश्रों पर लिखे जाते हैं। भारत में डाफ्टों पर ठीक उसी 
प्रकार के नियम लागु होते हैं जैसे कि चैकों पर । डाफ्ट रुपये को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजने का बड़ा सस्ता तथा सुविधाजनक साधन होते हैं। इस कारण 
व्यापार के श्र्थ-प्रबन्धन में इनका अधिक महत्त्व होता है। बेक डाफ्ट आन्‍्तरिक' या 
अन्तरदेशीय हो सकता है। 

(४ ) प्रतिज्ञा-पत्र अ्रथवा प्रेश-पत्र (200775509 २००)--यह वह 
लिखित पतन्न होता है जिसमें उसका लिखने वाला उससें लिखी हुई राशि उसमें लिखित 
व्यक्ति को श्रथवा उसके आदेशानुसार अथवा उसके वाहुक को बिना किसी छात॑ के 
देने की प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा-पत्र तीन प्रकार के होते है :-- ( १ ) बेंक प्रतिज्ञा- 
पत्र (8878 ?707758279 ०६७) वह प्रतिज्ञा-पत्र होता है जो साधारणतया देश 
की केन्द्रीय बैंक द्वारा चालू किया जाता है और उसका भुगतान वाहक को माँग पर 

, तुरन्त किया जाता है। भारत में एक रुपये के नोटों को छोड़कर श्रन्य सभी नोट 
रिजवं बेंक के ऐसे ही प्रतिज्ञा-पत्र हैं। ( २) चलन प्रतिज्ञा-पत्र (टप्राथारप 
?707755079 २०४०) तथा बक प्रतिज्ञा-पत्रों में केवल इतना ही अन्तर होता है कि 
ये देश की सरकार अथवा देश के मुद्रा-संचालक की ओर से चालू किए जाते हैं। 
अन्य सभी बातों में दोनों समान ही होते हैं। (३ ) व्यापारिक प्रतिज्ञ पत्र 
((07एथटंद! ?7075509 ९०६८) सरकार तथा बैंक द्वारा नहीं लिखा जाता 
है । प्रकृति तथा रूप में यहु विनिमय बिल की भांति ही होता है । श्रन्तर ण्ह होता 
है कि इसको देनदार लिखता है और हस्ताक्षर करके लेनदार को देता है। इसमें 
आहर्त्ता और श्राह्ार्यी दोनों एक ही व्यक्ति होता है। इसके विपरीत विनिमय बिल 
को लेनदार लिखता है और स्वीकृति के पश्चात्‌ देनदार उसे लेनदार के पास भेज 
देता है। उसमें आराहर्ता, झ्राहार्यी तथा आ्रादाता दोनों साधारणतया अलगन्प्॒लग 
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व्यक्ति ही होते हैं । प्रतिज्ञा-पत्र सदा ही मुद्दती होता है श्र्थात्‌ इसका भुगतान एक 
निश्चित समय-अ्रवधि के पश्चात्‌ ही मिल सकता है । ॥॒ 

( ५ ) हुण्डी (त्रणाता)--यह भारतवर्ष का एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा 
ग्धिकता से व्यवहार में आनेवाली साख-पत्र है। भारतीय व्यापारी इसका बहुलता 

व्यवहार करते हैं । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग एक हजार वर्ष पहले 
से भारत में यह साख-पत्र प्रचलित है। स्मरण रहे कि विनिमय बिल, प्रतिज्ञा-पत्र 
तथा श्रन्य साख-पत्रों को वैज्ञनिक स्वीक्ृति प्राप्त होती है, परन्तु हुण्डियों का चलन 
रीति-रिवाज पर आधारित है । ये साधारणतया स्थानीय भाषा में लिखी जाती है 
ग्जौर भारतीय देशी बंकों, व्यापारियों तथा श्रन्य संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाती हैं । 
विनिमय बिलों की भांति इन पर भी टिकट लगाया जाता है। प्रकृति में ये विनिमय 
बिलों की ही भांति होती हैं। भुगतान के पदचातु हुण्डी को खोखा” कहा 
जाता है 

हुण्डियाँ कई प्रकार की होती हैं, परन्तु सबसे अधिक प्रचलन दर्शनी तथा 
मुहती हुण्डियों का होता है :-- () दर्शनी हुण्डी का भुगतान माँग पर तुरन्त ही किया 
जाता है, 0) मुहृती हुण्डी का भुगतान एक निदिचित अड्धित अवधि के परचात्‌ होता 
है । (॥) देखनहार हुण्डी का भुगतान उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ही कर दिया 
जाता है। (५) घनी जोग हुण्डी का भुगतान केवल निश्चित पाने वाले को ही हो 
सकता है (५) नाम जोग अ्रथवा फरमान जोग हुण्डीं वह होती है जिसका भुगतान 
पाने वाले के आदेशानुसार किया जाता है और जिसमें बेचान (8700075०7९97) की 
ग्रावर्यकता होती है । बेचान का अथ यह होता है कि हुण्डी में लिखित व्यक्ति यह 
स्पष्टतया लिखता है कि हुण्डी की राशि का किस व्यक्ति को भुगतान होना है । (श) 
दशाहजोग हुण्डी वह होती है जिसका भुगतान किसी झ्रादरणीय व्यापारी को ही हो 
सकता है । * 

( ६ ) साख प्रमाण-पत्र (!,०८४८०४ ० (7००)--साख प्रमाण-पत्र एक 
व्यक्ति, फर्म अथवा बेक द्वारा लिखा हुआ एक प्रकार का पत्र होता है, जिसमें किसी 
श्रन्य व्यक्ति श्रथवा बेंक से यह प्रार्थना की जाती है कि वे पन्न में श्रंकित व्यक्ति को 
एक निश्चित मात्रा के भीतर किसी भी अंश तक साख प्रदान कर दें । बहुधा इस पत्र 
में एक तिथि का उल्लेख कर दिया जाता है और जिसके नाम पत्र लिखा जाता है 
उससे इस तिथि तक ही साख प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है | ऐसे प्रमाण-पत्र 
साधारणतया बेंकी द्वारा ही चालू किए जाते हैं। ये प्रमाण-पत्र भी दो प्रकार के होते 
हैं :---( । ) साधारण साख प्रमाण-पत्र तथा ( ॥ ) चलायमान साख प्रमाण-पत्र 
((आा०्परांधा ],0065 0 (7८०४) । एक साधारण पत्र केवल एक ही बैंक गअ्रथवा 
फर्म के नाम लिखा जाता है, परन्तु चलायमान पत्र एक ही साथ जारी करने 
वाली बैंक की अ्रनेक शाखाश्रों, अ्रभिकर्त्ताश्रों तथा अ्रन्य सम्बन्धित बेंकों को लिखा 
जाता है । 
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( ७ ) यात्री धनांदेश (778ए०]७१४ (0४८०४०)--ये चैक यात्रियों के लिए 
बड़े उपयोगी होते हैं, क्योकि इनको प्रस्तुत करके यात्री चेक निकालने वाली बेंक की 
किसी भी शाखा, ग्रभिकर्ता अथवा सम्बन्धित संस्था से रुपया ले सकता है। जितनी 
ही ऐसी झोधन संस्थाश्रों की संख्या अधिक होती है उतनी ही यात्री को सुविधा भी 
प्रधिक रहती है । प्रत्येक चैक के बदले में उस पर छपी हुई राशि मिलती है और 
यात्री को भुगतान करने वाली बैंक के सामने अपने हस्ताक्षर करने होते हैं । वैसे भी 
चेक प्रदान करने वाली बेक अपने समाने यात्री से उन पर हस्ताक्षर करा लेती है और 
यह हस्ताक्षर नमूने (59०आ॥४०॥) के रूप में उपयोग होते हैं । इस प्रकार चैक के 
खो जाने भ्रथवा धोखेबाजी के कारण हानि होने का भय नहीं रहता है । 


( ८ ) कोषागार विपत्र ([7८४४पााए ॥5)--कोघागार विपन्र सरकार 
के भ्रल्पकालोन ऋणों के सूचक होते हैं । इन पन्नों की निकासी तीन, छः, नो अथवा 
बारह महीनों की भ्रवधि के लिए की जाती है । बात यह है कि सरकार की आय 
प्राधि का समय बहुधा निश्चित होता है, परन्तु आय प्राप्ति के समय से पहले सरकार 
को धन की आवश्यकता पड़ सकती है । इस काल के लिए सरकार कोषागार विपत्रों 
के द्वारा ऋणा प्राप्त करती है । ये ऋण इस आशा पर लिए जाते हैं कि झ्राय प्राप्त 
होते ही इनका भुगतान कर दिया जायगा । इन पत्रो की निकासी के लिए सरकार 
निविदा ([७४0०४७) माँगती है, जिसमें निविदा देने वालों से उस ब्याज का व्यौरा 
माँगा जाता है जिस पर वे ऋणा देने को तैयार हैं। ऐसे निविदे एक निश्चित राशि 
के लिए ही मांगे जाते है और फिर उस निविदे को स्वीकार किया जाता है जिसमें 
सबसे कम ब्याज माँगा जाता है। भुगतान निश्चित राशि में से व्याज की राशि काट 


कर लिया जाता है और भुगतान के समय विपत्र में श्रंकित पूरी राशि लौटा दी 
जाती है। 


( € ) पुस्तकीय साख (800८ (0४००४)--जब कोई व्यापारी उधार 
माल बेचता है श्रथवा जब कोइ बैक ऋण देती है और उधार की राशि को अपनी 
खाता बही में दिखातो है तो इस प्रकार के उधार को पुस्तक्षीय साख कहते हैं। इस 
श्रकार की खाता पुस्तकों के हिसाब को वैधानिक हृष्टि से उधार मान लिया जाता 
है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उन पर ऋणी के हस्ताक्षर हों । इस प्रकार का 
पुस्तकीय साख बहुत प्रचलित है और एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारियों तथा एक 
बेंक द्वारा दूसरे बैकों को प्रदान किया जाता है । 


(१०) अनुग्रह बिल (७०००४००४४०॥४ शआं।)--यह बिल प्रकृति तथा रूप 
में विनिमय बिल की ही भाँति होता है। अन्तर केवल इतना होता है कि विनिमय 
बिल प्राप्त मुल्य के श्राधार पर लिखा जाता है, परन्तु यह बिना किसी मुश्रावजे के 
लिखा भोर स्वीकार किया जाता है। इसका उहंध्य केवल पारस्परिक साख का 
प्रदान करना होता है। प्रनुग्रह बिल को बैंक द्वारा भुनाकर दोनों ही दलों को साख 
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प्राप्त हो जाती है। ऐसे बिल साख प्राप्त करने का एक अच्छा और उपयोगी साधन 
होते हैं । 
उपरोक्त साख-पत्रों के अतिरिक्त बॉण्ड्स (80705), ऋण-पत्र ([0690॥ 
एा८७), जो कि सम्मिलित पूजी कम्पनियों द्वारा निकाले जाते हैं, श्रादि और भी 
बहुत मे साख पत्र होते हैं, जो विनिमय साध्य होते हैं श्रौर बहुत लोकप्रिय भी हैं । 


साख के कार्य और उसके लाभ 


पूजीवादी आाथिक प्रणाली में साख व्यवस्था का श्रधिक महत्त्व है। यह तो 
सत्य है कि साख पूंजी का निर्माण नहीं करती है, परन्तु यह पूजी में गतिशीतता 
उत्पन्न करके उद्योग और व्यापार की बड़ी सेवा करती है । त्राजजल बाजार विश्व- 
व्यापी है और संसार के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज का संसार 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित है और उत्पत्ति अधिक बड़े पैमाने पर होती है । 
इस विशालकाय कलेवर को चलाने के लिए साख की भारी आवश्यकता होती है । 
केवल व्यक्तिगत रूप में ही मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाता है, वरन्‌ सामूहिक रूप में 
भी वह इस पर आश्रित है । इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं :-- 


(१) पुजी की उत्पादक शक्ति में वृद्धि--साख पूंजी में गतिशीलता 
उत्पन्न करके उसकी उत्पादन-शक्ति को बढ़ा देता है । इसके द्वारा बेकार पड़ी हुई 
पृ जी का उन व्यक्तियों के पास हस्तान्तरण हो जाता है जो उसे उत्पादन कार्य॑ में 
लगा कर अपना ही नहीं वरन्‌ समाज और राष्ट्र का भी भला करते हैं । 


( २) बहुमुल्य धातु की बचत--साख-पत्रों का उपयोग विनिमय 
. माध्यम के रूप में भी होता है । इससे एक ओर तो विनिमय माध्यम की मात्रा बढ़ 
जाने कारण व्यापार और व्यवसाय में सुविधा होती है और दूसरी ओर बहुमूल्य 
वस्तुओं के उपयोग में बचत होती है । मु 

(३ ) व्यापार की उन्नति में सहायता--साख से व्यापार की उन्नति में 
भारी सहायता मिलती है। यदि बंकों की सहायता से विभिन्न देशों के व्यापारी एक 
दूसरे से परिचित न हों तो व्यापार का आधार ही समाप्न हो जाय। सारा ही विदेशी 
व्यापार विनिमय ब्रिलों, डाफ्टों आदि पर श्राधारित होता है। बिना समुचित साख 
व्यवस्था के आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । 


(४ ) दूरूदूर के स्थानों तक भुगतान में सुविधा--बड़ी-बड़ी राशियों के 
भुगतान के लिए साख-पत्र अ्रधिक सुरक्षित, सस्ता तथा सुविधाजनक साधन होते हैं 
आर इनसे द्र-द्र धन भेजने में भी सुविधा होती है । 


(५) आर्थिक विकांस में सुविधा--उधार अ्रथवा स्थगित शोधनों के 
लिए तो साख प्राण॒तुल्य होती है और उधारों की सुविधा, आराथिक, व्यावसायिक- 
गौर वारित्यिक उन्नति का प्रतीक होती है । 
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( ६) बचत को प्रीत्साहइन--साख से बचत तथा पूंजी के संचय को 
प्रोत्साहन मिलता है | बेक जेसी साख संस्थाएं छोटी-छोटी बचतों को भी जमा कर 
लेती हैं। व्याज का लोगों को अ्रधिक ब़चत करने लिए प्रोरित करता है । 


( ७ ) मल्यों में स्थिरता- साख पर समुचित नियन्त्रण रखने से देश में 
कीमत-स्तर की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, जिसके अभ्रनेक लाभ होते हैं । 

(८ ) मुद्रा प्रणाली में लोच -- साख निर्माण बहुधा बेंकों द्वारा किया 
जाता है, जो व्यापार और व्यवसायों की झ्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार उसका विस्तार 
झ्रथवा संकुचन करती है | इससे देश की मुद्रा-प्रणाली में लोच बनी रहती है । 

( € )उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग--साख क्रयःशक्ति प्रौर 
सरकारी श्राय में वृद्धि करके सरकार को देश के मानव और भौतिक साधनों के 
अधिक अच्छे उपयोग. का अवसर देती है। 

(१०) आाथिक सद्धुटों का सामना--साख की सहायता से सरकार 
को सद्धुट-कालीन परिस्थियों का सामना करने के लिए आ्रावश्यक धन प्राप्त हो 
जाता है और वह अपनी प्राप्त श्राय के व्यय को समुचित रूप में नियन्त्रित कर 
सकती है । 

साख को हानियाँ 
(0482९ ० (7९०१) 

अनुभव बताता है कि साख का दुरुपयोग भी सम्भव है । एक सेविका के रूप 
में तो इसकी सेवायें सराहनीय होती हैं परन्तु एक स्वामिनी के रूप में यह देश के 
प्राथिक जीवन को इतना दूषित कर सकती है कि समाज की हानियों की कोई सीमा 
ही न रहे । साख के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :--- 

( १) आ्रार्य का अ्समान वितरण--साख तथा पूजीवादी उत्पादन 
प्रणाली दोनों का ही एक साथ विकास होता है । पूजीवाद का विकास करके 
साख देश के भीतर आय के वितरण में घोर असमानताएँ' उत्पन्न करती है । 
सारा धन और सारी आ्थिक शक्ति थोड़े से ही हाथों में केन्द्रित हो जाती है । 
इससे समाज के एक वर्ग को दूसरे का शोषण करने का श्रवसर मिल जाता है और 
सामाजिक अशान्ति बढ़ती है । 

( २ ) अपव्यय का भय--ऋणों की सुगमता के साथ प्राप्त हो जाने के 
कारण समाज में अपव्यय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज का नैतिक 
स्तर नीचे गिर जाता है। 

(२) अकुशल व्यवसायों का पोषण--उधार मिलने की श्रत्यधिक सुविधा 
अ्योग्य तथा अकुशल व्यवसायों को जन्म देतीं है और जब ये व्यवसाय ठप्प होते हैं 
तो राष्ट्र का भारी अनहित होता है । ' 


[ २५७ 


( ४ ) सदर को प्रोत्पाहन--साख सट्टे को प्रोत्साहित करती है, जिससे 
जुआरी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और कीमतों में ग्रकारण ही भारी उच्चावचन 
उत्पन्न होते हैं । 

( ४ ) साख के अत्यधिक प्रसार का भय--स्ाख का एक गम्भीर दोष 
यह भी है कि तेजी के समय इसका अधिक विस्तार होता है भौर मन्दी के काल में 
भारी संकुचन भी । इस प्रकार स्फीति तथा विस्फीति दोनों ही प्रवृत्तियों को और 
अधिक बल मिल जाता है । भारी कठिनाई यह है कि साख जानव नियन्त्रण पर 
अवलम्बित है और यदि ऐसा नियन्त्रण कुशल नहीं है तो यह गम्भीर दोष उत्पन्न कर 
सकती है। ह 

( ६ ) एकाधिकारी संस्थाओ्रों की स्थापना--साख प्रणाली में पूंजी का 
कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रीयकरण हो जाता है, जिससे देश में एकाधिकारी 
संस्थाओं की स्थापना होने लगती है । ये संस्थायें जनता का शोषण करती है और 
अवसर मिलते ही राजनैतिक सत्ता को भी हथियाने की चेष्टा करने लगती हैं । 

( ७ ) हॉट्र (छ०ण्ञ7०५)--का विचार है कि बैंक साख का विस्तार तथा 
संकुचन ही व्यापार चक्रों का कारण होते हैं । 
निष्कर्षे--- 

साख के लाभ-हानियों के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जहाँ समाज को 
साख से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं वहाँ उसे इससे कुछ हानियाँ भी होती हैं। हानियाँ 
प्रायः तभी होती हैं, जबकि साख का असावधानी से उपयोग किया जाता है। अतः 
इस बात की आवश्यकता है कि साख का समुचित नियन्त्रण व नियमन किया जाय । 
झ्राजकल नियन्त्रण का कार्य प्रत्येक देश में वहाँ की केन्द्रीय बेंडूः द्वारा किया 
जाता है । 


परीक्षा प्रइन 
श्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) क्‍या साख पूजी का निर्माण करती है ? (१६६२) 
( २) साख' दाब्द का अर्थ समझाइये और आधुनिक व्यापार में इसके महत्त्व पर 
प्रकाश डालिए । (१६५८) 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बों० कॉम०, 
( १) (अर ) एक अद्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था में चैकों का प्रयोग किस प्रकार 


लोकप्रिय बनाया जा सकता है ? 
मु० च० अ०, १७ 


२५८ | 


( ब ) आप यह कैसे मालूम करेंगे कि चैकों पर बेचान नियमित है ? 
(१६५७) 
( २) बिल ऑफ एक्सचेन्ज पर एक टिप्पणी लिखिए । (१६५७) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बी० एस-सीं ०, 
(१) बिल ऑफ एक्सचेन्ज पर एक लघु टिप्पणी लिखिए । (१६५५) 
(२) साख क्या है और व्यापारिक बँडू साख कंसे उत्पन्न करते हैं? (१६५४) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 


( ) जशत्त।8 8 706 ०॥ “४० २९४०॥०७४|४/ (705भा- (।960) 
(२) क्‍या साख पूंजी का सृजन करती है ? परीक्षा कीजिए । (१९५५) 
सागर विश्वविद्यालय, बी० ००, 

(१) विनिमय पत्र पर टिप्पणी लिखिए । (१९५५) 


बिहार विश्व विद्याल, बीं० काँस०, 

() [76 | परःशपां 300 तलांए॥6 5प्रााशा। ०७०१६ 8 त4व8०7005- 
४७)॥0॥ 807५60. 7 0)50758. (।959) 

बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

() (8 वा। प्रःशीएं 80 06]6866 58 प्रवाक्यांड लात 48$ 68096700५ 
फल 00३९१.” ]080055$, (।959) 

पटना विश्वविद्यालय बी० कॉम०, 

(१ ) चेक की परिभाषा दीजिये । चैक कितने प्रकार के होते हैं ? कित-किन 


हालतों में बैंक चेक की रकम का भुगतान करेगी ? (१९६१) 
(२ ) प्ृष्ठाडुन ((705भा8) से आप क्या समभते हैं । पृष्ठाद्भुत के कितने भेद हैं, 
इसे समफाकर लिखिए । (१६९६१) 


राँची विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 


(१) “आजकल बैंक के लिये विनिमय ब्रिलों का भुनाना श्रधिक महत्त्वपूर्ण एवं 
लोकप्रिय हो गया है ।” इस कथन की पृष्टि कीजिए । (१९६३) 


एर्कापलकादाह, आय 2008४ ४ ० मै +मसवारापकत 


अध्याय १२ 
बैंक की परिमाषा, उसका विकास एवं कार्य 


(िश्म--ा5 ए96७क्रांधरणा, एिशणेपरीणा &ढ फ्रशाएाीणा$) 
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बेंक की परिभषा-- 

बेंक एक ऐसा दब्द है जिससे दैनिक जीवन में हम सभी परिचित हैं, परन्तु 
ग्रन्य साधारण दब्दों की भाँति इसकी परिभाषा में भी अनेक कठिनाइयां हैं। इस 
दब्द की भी अर्थशास्त्र में बहुत सी परिभाषाएं प्रचलित हैं । अ्ंग्र जी का बंडूू शब्द 
जमं॑न शब्द बैक (880८) से बना है, जिसको इठेलियन भाषा में बेडूगे (897००) 
कहा जाता है । 

(१) ग्रॉक्सफोर्ड शब्द कोष के अनुसार- बेंक एक ऐसा कार्य-ग्रह है जो 
अपने ग्राहक से प्राप्त अथवा उनकी ओर से धन का संरक्षण करता है । इसका मुख्य कार्य 
उनके द्वारा बेक पर निकाले हुये श्रादेशों का शोधन करना होता है । इसके लाभ उस 
धन के उपयोग द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसका बैंडू: के ग्राहक उपयोग नहीं करते हैं |“ 

(२ ) सेयर्स (8०५०७) की भाषा में-- ब॑ंडू वह संस्था है जिसके ऋरों 
को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक,भुगतान में विस्तृत मान्यता प्राप्त हो ।” | 

( ३) इज्भुलेन्ड के विनिमय बिल विधान सन्‌ १८८रे के अ्नुसार-- 
“बंद शब्द में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, फर्म अ्रथवा कम्पनी को सम्मिलित किया जाता है 
जिसके पास ऐसा व्यवसाय स्थान है जहाँ पर 'निक्षप अथवा मुद्रा संग्रहरा द्वारा साख 
खोली जाती है और जिसका भुगतान विकर्ष, धनादेश अथवा ओआदेश द्वारा होता हैं 
अथवा जहाँ स्कन्‍्ध आदि की आड़ पर मुद्रायें अथवा ऋण दिए जाते हैं | 


. “6॥ 68४8४/॥9#॥000/ 00 76 ०08006ए7 0 77076ए €०९९ए८०१ 
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(४ ) भारतीय बेकिंग कम्पनीज एक्ट सन्‌ १६४६ के अ्नुसार-- 
“बेकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो बैड्िग का काये करती हो" बंद्धिंग का 
अभिप्राय जनता से उधार देने के लिए ग्रथवा विनियोग करने के लिए मुद्रा के निश्षपों 
का स्वीकार करना है, जो माँग पर अथवा किसी श्रन्य प्रकार धनादेश, विक्ष, श्रादेश 
ग्रादि द्वारा शोधनीय होते है ।7 

(५ ) ठाउजिग के शब्दों में-- बैंक विनियोगों तथा बचतों के संग्रह के 
आढतियों का काम करती हैं, वे विनिमय के माध्यम के एक भाग का निर्माण 
करती हैं ।” 

(६ ) हार्ट के विचार में--“बेंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यव- 
स!य के अन्तगत लोगों का रुपया जमा करता है, जिसे वह उन व्यक्तियों के धनादेश्रों 
का भुगतान करके चुकाता है जिन्होंने यह रुपया जमा किया है, अथवा जिनके खाते 
में यह रुपया जमा किया गया है ।”” 

( ७ ) किनले की हृष्टि में-- बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार देती है जिन्हें उसकी आावश्य- 
कता है और जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपना फालतू रुपया जमा किया जाता है ।5 


( ८ ) जोन पेजेट के अनुसार-- कोई भी व्यक्ति भ्रथवा संस्था तब तक 
बकर कहलाने का अधिकारी नहीं है । जब तक कि वह--(0) निक्षेप खाते स्वीकार 
नहीं करता है, (॥) चालू खाते में रुपया जमा नहीं करता है, (॥) धनादेशों की 
निकासी और अपने ऊपर लिखे हुए धनादेशों का भुगतान नहीं करता है, (५) अपने 
ग्राहकों की श्रोर से रेखांकित ((५0०४5८०) और बिना रेखाँकित घनादेशों का रुपया 
एकत्रित नहीं करता है--प्रौर शायद यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि यदि किसी 
व्यक्ति भ्रथवा संस्था- द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं तो भी उसका उस समय 
तक बैंकर होना आवद्यक नहीं है जब तक कि वह निम्न शर्ते प्री न करता हो-- 





।,._ गुफ्न6 ३०००ए०धीाएह गण ह6 एपा09०४6 0 धातु 0 ए6४76०7( 
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(7) बेकिंग उसका ज्ञात व्यवसाय हो, (॥) जनता के सम्मुख वह अपने बैंकर अ्रथवा 
बंक होने की घोषणा करे और जनता उसे इसी रूप में समझती हो, (9) इस प्रकार 
के व्यवसाय से उसका धनोपाजंन का ध्येय हो, (ए) यह व्यवसाय उसका गौर व्य- 
वसाय न हो, वल्कि मुख्य व्यवसाय हो ।?”” 


( € ) गाठियर के शब्दों में--- बैक शब्द द्वारा ऐसा व्यवसाय सूचित होता 
है जिसमें दूसरों की ओर से जमा और भुगतान करना, सोने और चाँदी की मुद्रा, 
विनिमय विपत्र और विकर्ष ()7॥8), सार्वजनिक प्रतिभूतियां और झौद्योगिक उप- 
क्रमों के अंशों-- सारांश में-इस प्रकार की सभी देनों का वेचना और खरीदना सम्मि- 
लित है जो राज्य, अथवा व्यक्तियों द्वारा साख के उपयोग से पैदा होती हैं । “ 


(१०) फिण्डले शिराज के बिचार में-- बेकर वह व्यक्ति,फर्म अथवा कम्पनी 
है जिसके पास कोई ऐसा व्यापार स्थान हो जहाँ मुद्रा अथवा चलन की जमा द्वारा 
साख का कार्य किया जाता है और जिनकी जमा का ड्राफ्ट, धनादेश अथवा आदेश 
द्वारा भुगतान किया जाता हो अ्रथवा जहां स्टॉक, बान्ड, धातु तथा विपत्रों पर मुद्रा 
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उधार दी जाती हो अथवा जहां प्रतिज्ञा-पत्र बट्टे पर अथवा वेचने हेतु लिए जाते 
हों पर 
निष्कर्ष -- 

इसी प्रकार बैक की और भी बहुत सी परिभाषायें दी गई हैं। सभी परिभा- 
षाग्मों को देखने से पता चलता है कि इनमें परिभाषा के स्थान पर वर्णन को अश्रधिक 
सहत्त्व दिया गया है। प्रत्येक लेखक ने उन कार्यो' अथवा उन व्यवसायों को गिनवाने 
का प्रयत्न किया है जो एक बैंकर अथवा बेंक के लिए आवश्यक हैं | अ्रधिकांश परि- 
भाषाओं में जटिलता भी ८, जिसके कारण बैंक ज॑ंसी साधारण और सव्व-परिचित 
संस्था का समझना भी कठिन हो जाता है। तक के हृष्टिकोण से भी अ्रधिक परि- 
भाषाएं दोषपुणं हैं । प्रावरयकता इस बात की है कि बेक की कोई ऐसी परिभाषा दी 
जाय जिससे उसे सरलता के साथ पहिचाना जा सके और साथ ही उसकी प्रमुख विशे- 
पतायें भी स्पष्ट हो जाय॑ । बेंक की एक सरल परन्तु सही परिभाषा हम इस प्रकार 
कर सकते हैं:--- बेंक उस व्यक्ति ग्रथवा संस्था को कहते हैं जों मुद्रा और साख में 
व्यवसाय करती है ।* ड़ 

बेंक की दूसरों महत्त्वपूर्ण विशेषता साख का क्रय-विक्रय करना होती है। 
यह तो हम एक अगले भ्रध्याय में दिखेंगे कि बेंक किस प्रकार साख का निर्माण 
करती हैं । यहां हमारा सम्बन्ध केवल इस महत्त्वपूर्ण सत्य से है कि बैंक अपने ग्राहकों 
की साख को खरीदती है और भ्रपनी साख उन्हें बेच देती है । इसी कारण यह कहा 
जाता है कि बैंक का आवश्यक कार्य अश्रपनी साख का अ्रपने ग्राहकों की साख में हस्ता- 
न्तरण करना होता है । साख के व्यवसाय का यही अथ॑ होता है । 

यह कार्य इस कारण होता है कि बेंक द्वारा दिया गया प्रत्येक ऋण निक्षपों 
को भी उत्पन्न करता है (0808 ०0४6३६८ 0०००४६७) । जब कोई बेंक ऋणणा देती है 
तो अभ्रपनी साख उत्पन्न करती है, इन ऋणों द्वारा जिन निक्षपों का निर्माण होता है 
वे ऋण लेने वालों श्रर्थात्‌ बेक के ग्राहकों की साख का निर्माण करती हैं। जब कोई 
निक्ष पधारी बैंक के ऊपर धनादेश लिखता है और जब घनादेश भुगतान के लिए बैंक 
को प्रस्तुत किया जाता है तो ग्राहक की साख को बेक की साख में बदला जाता है 
ओर इसी प्रकार साख का हस्तान्तरण होता है। 
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बंक और साधारण साहकारों में भेद-- 

स्मरण रहे कि साख व्यवसाय बेक का एक विशेष गुण है ।सभी महाजन 
अथवा साहूकार मुद्रा में व्यवसाय करते हैं, क्योंकि वे ऋण लेते भी हैं और देते भी 
हैं, परन्तु वे साख का क्रय-विक्रय नहीं कर सकते हैं । साख का क्रय-विक्रय बेंक की 
ही विशेषता है। इस प्रकार बैक तथा साधारण साहुकारों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर 
होता है । हम यह तो कह सकते है कि प्रत्येक बेंक साहुकार का काम करती है,परन्तु 
प्रत्येक साहुकार को बेकर नहीं कहा जा सकता है । बक की विशेषता जमा को स्वी- 
कार करना है, जो उसकी कार्यवाहक पूंजी का एक महत्त्वपूर्ण श्रद्ध होती है। साख 
में व्यवसाय करना बेंक की प्रमुख विशेषता होती है । 
बेंक मुद्रा का व्यापारी और मुद्रा का निर्माता दोनों है-- 

बैंक के सम्बन्ध में सेश्नस का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि “बैंक केवल मुद्रा 
व्यापारी ही नहीं, वे एक महत्त्वपूर्ण श्रथ में मुद्रा उत्पादक भी है * वास्तव में 
प्रत्येक बेंक मुद्रा के व्यापारी का कार्य करती है क्योंकि वह मुद्रा में व्यवसाय करती है 
अर्थात्‌ मुद्रा को उधार लेती है श्रौर उसे उधार देती है और मुद्रा की इस लेन-देन 
से लाभ कमाती है । यह बैंक का एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है | परन्तु बैंक का कार्य 
यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है | बेक का दूसरा महत्त्वपूर्ण कायं साख-सुद्रा का 
निर्माण करना है और साख-मुद्रा भी अन्य प्रकार की मुद्रा की भाँति वस्तुओं और 
सेवाश्रों को खरीद सकती है तथा उसका भी देश के सामान्य कीमत-स्तर पर ठीक 
पेसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि चलन का। साख निर्माण का काये ही बेंक को 
साधारण साहूकार से, जो मुद्रा का व्यापारी मात्र होता है, परथक करता है । बेक 
साख का निर्माण कंसे करती है, यह हम आगे चल कर देखेंगे । यहां पर केवल इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि एक महत्त्वपूर्ण श्रथ में बैंक मुद्रा उत्पादक होती है। 

आधुनिक बंकों के कार्य तथा सेवायें 

सामान्य रूप में एक आधुनिक बैंक के प्रमुख कार्यो को निम्न प्रकार बताया 
जा सकता है :-- 

( १ ) निशक्षेपों 00:9०, को स्वीकार करना अथवा ऋण लेना-- 
यह प्रत्येक आधुनिक बैंक का महत्त्वपूर्ण कार्य है। अपने अंशों की निकासी करके तथा 
विभिन्न प्रकार के निक्ष प स्वीकार करके बेक व्यक्तियों तथा फर्मो के फालतू धन को 
ग्रपने पास जमा करने का प्रयत्न करती हैं । व्यावसायिक क्षेत्र में एक बेंक का मा 
साधारणतया इसी बात पर निर्भर होता है कि उसकी ऋण श्रथवा निक्षप प्राप्त 
करने की दाक्ति कितनी है। अशों की बिक्री तथा निक्षपों की स्वीकृति के अ्रतिरिक्त 
बेंक विनिमय बिल भुना कर, बेंक नोट निकाल कर, बाँड निकालकर, ऋशण-पत्र जारी 
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करके भी धन प्राप्त करती हैं, परन्तु बैंकों के अधिकांश ऋण निक्षपों के ही रूप में 
होते हैं । भारत में ऐसे निक्ष प विशेषकर पांच प्रकार हो होते हैं :-- 

( के ) निश्चितकालीन (#756 66००७ निक्षेप--ऐसे निक्षेपों का श्रभिप्राय 
उन निक्षेपों से होता है जिनका भुगतान केवल एक निश्चित अ्रवधि के पश्चात्‌ जो 
तीन मास से ५ वर्ष तक की होती है, हो सकता है, परन्तु अपने ग्राहकों की सुविधा 
के लिए कटौती काठ कर बैंक ऐसे निक्षेपों को समय से पहले निकाल लेने की भी 
श्राज्ञा दे देती है। ऐसे गिग्येपों के लिए बेैंडू: द्वारा रसीद दी जाती है, जो विनिमय 
साध्य (]४८४०४४०।९८) नहीं होती है, भ्र्थात्‌ जिसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं 
भुनाया जा सकता है। ऐसे निक्षेपों पर ब्याज की दर साधारणतया उची होती है, 
क्योंकि बेंक को एक निश्चित अवधि तक उनके निकाले जाने की चिन्ता नहीं 
होती है । 

( ख ) सेविंग बक ($४४॥258 665०७) निक्षेप--यह जमा साधारणतया 
उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होती है जो कभी-कभी पैसा जमा करना चाहते हैं 
और वह भी छोटी-छोटी मात्राओं में । निक्षेपदाता जमा तो कभी भी कर सकता 
है, परन्तु उसे एक सप्ताह में केवल एक यां दो बार रुपया निकालने का अधिकार 
होता है.। कुछ बेंक एक साल में कितनी बार धन निकाला जा सकता है यह भी 
निश्चय करती हैं और जमाधारी धन केभी भी निकाल सकता है । ऐसे निक्षेपों के 
लिए जमा करने वाले को 'पास बुक' (7४55 200!) दी जाती है, जो उस पर अथवा 
धनादेश द्वारा रुपया निकाल सकता है । ऐसी जमा पर निश्चितकालीन जमा की 
अपेक्षा कम ब्याज दिया जाता है । 

( ग ) चालू निक्षेप (एटण्ाथा 00०70४॥5)--ऐसी जमा की विशेषता यह 
होती है कि जमा करने वाला अपनी इच्छानुसार कभी भी अपने खाते में रुपया जमा 
कर सकता है, अथवा उसमें से रुपया निकाल सकता है । रुपया चेक द्वारा निकाला 
जा सकता है। ऐसी जमा पर अच्छी बेंक साधारणतया कुछ भी ब्याज नहीं देती हैं, 
बल्कि बहुत बार तो उल्टा प्रबन्ध का व्यय ग्राहक से वसूल किया जाता है, परन्तु 
कभी-कभी बहुत कम दर पर ब्याज भी दिया जाता है। ऐसी दशा में बेक बहुधा यह 
श्रनुरोध करती है कि जमा की मात्रा एक निश्चित राशि से नीचे न गिरने याये । 
जमा के इस राशि से कम हो जाने की दशा में अन्तर पर ब्याज लिया जाता है । 
ऐसे जमाधारी के समभौते के आधार पर जमा धन से अधिक धन भी एक सीमा तक 
निकालने की सुविधा दी जाती हैं, जिस पर ब्याज लिया जाता है । 


( घ ) अनिश्चितकालीन निक्षेप--यह जमा बहुत लोकप्रिय नहीं है और 
बेंक के व्यावसायिक जीवन में इसका महत्त्व कम ही रहता है। इसके अन्तगंत जो 
रुपया जमा किया जाता है वह कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर कभी भी निकाला नहीं 
जा सकता है, केवल उसके ब्याज की राशि को ही निकालना सम्भव होता है । इस 
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जमा पर ब्याज की दर सबसे ऊची होती है, क्योकि बैंक जमा की गई राशि का 
दीघंकालीन तथा स्थायी विनियोग कर सकती है । 


( ड. ) ग्रह बचत खाता ([40776 5६०72 2000070 - इसका | चलन 
थोड़े ही काल से लोकप्रिय हुआ है । इसके अनुसार वंक जमा करने वाले के घर पर 
एक गोलक (5४6०) रख देती है, जिसमें वह समय-समय पर अपनी छोटी-छोटी बचत 
को डालता है । समय-समय पर सेफ को बेक मे ले जाया जाता है, जो उसे खोलती है 
और एकत्रित राशि को जमा करने वाले के खातों में जमा कर देती है | यह बचत 
को प्रोत्साहित देने की एक अच्छी विधि हैऐसी जमा पर ब्याज नाम-मात्र ही 
होती है । 


(२) ऋणों का प्रदान करना--बेकों का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य ऋणों 
ग्रथवा अग्रिमों (५0५७70०६) का देना है। साधारणतया बैंक नकद ऋणा नही देती 
है । बैंक ऋणी को एक निश्चित सीमा तक चेक द्वारा बेंक से धन निकालने का 
अधिकार दे देती है । एक बैंक को अपनी आय अथवा लाभ का अधिकांश भाग प्राप्ठ 
होता है । एक बेक की योग्यता भी साधारणतया इसी बात पर निर्भर होती है कि 
वह अपने ऋण व्यवसायों को किस प्रकार चलाती है। ऋणों के सम्बन्ध में गलत 
नीति अपनाना बेंक के लिए घातक हो सकता है और ऐसी दशा में बेक के फेल होने 
का भय रहता है। भारतीय बेंक कभी तो स्पष्ट श्रग्मिम (0८७7 307ए97088) प्रदान 
करती हैं, जो व्यक्तिक प्रतिभूति (?८7४079! $&८८परंप्रं८3) पर दिये जाते हैं, परन्तु 
प्रधिकतर ऋण उपयुक्त तथा बिक्नी साध्य प्रतिभुतियों पर दिये जाते हैं। भारतीय 
बैंकों क ऋण साधारणतया निम्न चार रूपों में होते हैं :--- 


( ग्र ) नकद साख (0४४७४ (४८०॥)--यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 
बैंक अपने ग्राहकों को बॉण्ड अथवा श्रन्य प्रतिभूतियों के आधार पर एक निश्चित 
मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार देती है। भारतीय व्यवसायी ऋणा लेने की इस 
प्रणाली को अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि इसमें ऋण की सारी राशि को एक 
दम निकाल लेने की आवश्यकता नहीं होती है । आवश्यकतानुसार समय-समय पर 
ऋचा लेने वाला आवश्यक राशि निकालता रहता है। इस व्यवस्था में साधारणतया 
एक निश्चित समय के लिए बेक ग्राहक की ऋण सम्बन्धी ग्रावश्यकता का अनुमान 
लगाकर उसको पूरा करने के लिए आवश्यक धन रखती है, इसलिए बैंक को उस 
राशि पर ब्याज की हानि होती है जो ग्राहक द्वारा नहीं निकाली जाती है इस हानि 
से बचने के लिए बैंक बहुधा बिना खर्च की हुई राशि पर भी ग्राहक से पूरी या आधी 
दर पर ब्याज लेती है । 

( बे ) अधि-विकर्ष (07०-१।७॥)--यह सुविधा बेंक द्वारा अपने निक्षप- 
दाताश्ं को अल्पकालीन अ्रग्रिम के रूप में दी जाती है | चालू खाते में ग्राहक का 
जितना रुपया जमा है उससे भी कुछ अधिक राशि निकालने का अ्रधिकार ग्राहक को 
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दे दिया जाता है, यद्यपि इसके लिए उचित प्रतिभूति ली जाती है। ग्राहक समय-समय 
पर आवश्यकता के अनुसार इस अ्रधि-विकर्ष सुविधा का लाभ उठाता रहता है और 
उसे एक ही वार सारा ऋणा निकाल लेने की भ्रावश्यकता नहीं होती है । नकद साख 
और अधि-विकपं श्रग्निमों में केवल इतना अन्तर होता है कि भ्रधि-विकर्ष सुविधा 
अल्पकालीन होती है, जो केवल रुपया जमा करने वालों को ही दी जाती है, परन्तु 
नकद साख प्रणाली का बहुत विस्तृत उपणोग होता है और बेंक का कोई भी ग्राहक 
इसका लाभ उठा सकता है । किसी भी बैक द्वारा अपने ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा 
कितना रुपया अधि-विरषक के रूप में दिया जा सकेगा, उसको नियन्त्रण करने में दो 
बातें मुख्य रूप से कार्यशील होती हैं । 

(१) बैंडू; विशेष की नीति एवं जिस व्यापारी को यह लाभ प्रदात किया जा 

रहा है उसका साख, एवं 
(॥ ) इस सम्बन्ध में सरकारी तथा रिजरव बेंडू की नीति । 


( स ) ऋणा--यदि बेक एक मुइत रुपया उधार देती है, जिसे पूर्ण रूप में 
चुकाये विना ऋण का अन्त नहीं होता और पूरा चुकाने पर ऋण का पूर्णतया अन्त 
हो जाता है तो उसे ऋण कहा जाता है। स्मरण रहे कि ऋण कभी भी चालू नहीं 
रहता है । यदि ऋणी उसके एक भाग को चुका कर फिर से उधार लेना चाहता है 
तो यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि बेंक एक दूसरा ऋण देना स्वीकार न 
कर ले । ऐसे ऋणा पर बैंक के लिए ब्याज की हानि उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता 
है, इसलिए साधारणतया ऋण पर शअग्रिमों की अपेक्षा ब्याज की दर कम रहती है । 
इसके अतिरिक्त बैंक के लिए ऋण खातों का संचालन व्यय भी कम हो 
जाता है । 

( द ) विनिमय बिलों का भ्रुगतान--बैंक हरा ऋण तथा अग्रिम प्रदान 
करने की यह भी एक नहत्त्वपूर्ण विधि है। बद्ू विनिमय बिलों को भुना कर ऋण 
दे सकती है। ऐसे ऋण श्रल्पकालीन होते हैं और समुचित प्रतिभूतियों पर दिये 
जाते हैं । ऐसे ऋण भी स्पष्ट (0]6४0) अथवा पुस्तकीय ऋण (800/6 (५८०॥) 
हो सकते हैं | स्पष्ट ऋण बआहर्ता (078छ96) श्रौर आहर्यी (07996०) के हस्ताक्षरों 
पर ही दे दिये जाते है, परन्तु पुस्तकीय अ्रग्रिमों के लिए की वस्तुश्नों की 
उपस्थिति के किसी प्रमाण-पत्र की प्रतिभूति आवश्यक होती है विनिमग्र बिलों 
की परिपककता अवधि से पूर्व ही यदि उसकी राशि की आवश्यकता पड़ती है तो 
उसे बद्ू से भुनाया जा सकता है, जिस दा में बैडू; शेष भ्रवधि का ब्याज काट लेती 
है ओर परिक्‍कता पर बिल की राशि वसूल कर लेती है। यह बैडू का एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है, जो व्यापारियों को बड़ी सुविधा देता है और साथ ही बैंक 
के आदेयों को भी तरल रखता है । 

( ३ ) श्रभिकर्ता सम्बन्धी सेवाएं--अपने ग्राहकों के अ्रभिकर्त्ता (8४८४) 
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के रूप में बैंक ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ सम्पन्न करती है । इनमें से 
मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं :-- 

( क ) साख पत्रों के भुगतान का संग्रह--पग्राहकों की ओर से धनोदेशों, 
विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा-पत्रों आ्रादि का भुगतान एकत्रित करना । 

( ख ) ग्राहकों की ओर से भ्रुगतान--ग्राहकों के सभी प्रकार के भुगतान 
सम्बन्धी आदेशों को पूरा करना, जंस--उनकी ओर से ऋणरण्गों की किछ्तें, ब्याज, 
चन्दे, बीमे की किश्तें, कर आदि चुकाना | इनके लिए बैंक साधारण सा कमीशन 
लेती है । 

( ग ) ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना--प्राहक्क की ओर से 
उसके आदेशानुसार विभिन्न प्रकार के भुगतानों को प्राप्त करना, जैसे--लाभांश, ऋण 
की राशि, ब्याज आदि एकत्रित करना । ये कार्य बेंक कमीशन के आधार पर 
करती है । 

( घ ) ग्राहकों की ओर से उनके भ्रादेशानुसार प्रतिभूतियों का खरी- 
दना और बेचना--इस कार्य के लिए बैंक ग्राहक से कमीशन नहीं लेती है, वल्कि 
सट्ट के दलालों से दलाली कमीशन का एक हिस्सा प्राप्ठ करती है। इससे ग्राहकों को 
लांभ रहता है । 

( ४ ) एक साखा से दूसरी साखा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को 
कोषों का हृस्तान्तरण करना--इस सम्बन्ध में ग्राहकों को यह सुविधा दे दी जाती 
है कि वे एक शाखा या स्थान में रुपया जमा करके दूसरी शाखा अथवा स्थान पर 
भुगतान ले सकें । 

( च ) अपने ग्राहकों के अभिकर्त्ता अथवा प्रतिनिधि के रूप में अन्य प्रकार के 
कार्य करना । 

( छ ) ग्राहतों की ओर से रिक्थ-पत्रों (9॥७), टस्ट अथवा अदेशित 
संस्थाओं का प्रबन्ध और वित्तीय ग्रायोजन करना । 

(४ ) बैंक नोटों का निकालना-यह भी बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य 
रहा है | भूतकाल में यह अधिकार सभी बेंकों को प्राप्त था, परन्तु आजकल नोट- 
निर्गंम का एकाधिकार केवल देश की केन्द्रीय बेंक के ही हाथ में होता है। भारत में 
रिजवं बैंक श्रॉफ इण्डिया के निकाले हुए नोट चालू है और विधि-प्राह्म मुद्रा है । भारत 
में रिजव॑ बैक के अ्रतिरिक्त किसी और बैंक को नोट निकालने का अधिकार 
नहीं है । 

( ५ ) अन्य उपयोगी सेवाए--एक आधुनिक बैंक को व्यवसायी वर्ग के 
लिए और भी बहुत सी उपयोगी सेवाएं सम्पन्न करनी पड़ती हैं, जिनका वर्णन 
निम्न प्रकार है ;-- 
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( ) बहुमूल्य धातुओं, जेसे-- हीरे, जवाहरात, प्रतिभ्नूति, आवश्यक 

पत्र, इत्यादि का सुरक्षित संरक्षण--इस कार्य के लिए बैंक हे पास सुरिक्षित 

/ कमरे 'तथा विज्येप प्रकार की मजबूत श्रालमारियाँ होती हैं, जिनमें बहुमूल्य वस्तुए 
जमा कर दी जाती हैं और इन आलमारियों की चावी जमा करने वाले को दे दी जाती 
है । बैंक इन वस्तुग्रों के सुरक्षित संरभण का उत्तरदायित्त्व लेती हैं। इस कार्य के 
लिए बैंक एक विशेष कमीशन अथवा पारितोषण लेती है, परन्तु जमा करने वाले के 
हृष्टिकोश से बेक की यह सेवा बहुत लाभदायक होती है । 

( 9 ) साख प्रमाण पत्रों ([.&७४ ० (०४) का प्रदान करना-- 
इससे ग्राहकों को दूसरे स्थानों तथा विदेज्ञों से माल खरीदने मे सुविधा रहती है। 
इन पत्रों के आधारों पर पत्रधारी की साख बनती है । अज्ञात व्यापारी तथा व्यव- 
सायी भी इसकी साख से परिचित हो जाते हैं और साधारणतया उधार माल देने 
में संकोच नहीं करते हैं, विशेषकर यदि प्रमाण-पत्र किसी अ्रच्छी बैंक ने दिया है । 

(॥ ) ग्राहक की ओर से विनिमय बिल को स्वीकार करना-- इससे 
पर्याप्त लाभ होता है, क्योंकि ब्रिल पर बेंक का नाम देखकर ऋणदाता अथवा माल का 
विक्र ता ग्राहक की साख पर सरलतापूवंक विश्वास कर लेता है । इस प्रकार विनिमय 
बिल पर बैंक के हस्ताक्षर हो जाने से दूसरों के द्वारा उसके स्वीकार हो जाने की 
सम्भावना बढ़ जाती है और ग्राहक को माल उधार मिलने में सुविधा रहती है । 


(0५) ग्राहकों को एक दूसरे की साख के सम्बन्ध में सही तथा विश्व- 
सनोय सूचना देना--यह सूचना बैक बड़ी सावधानी के साथ एकत्रित करती है, 
परन्तु इसके द्वारा बैंक के ग्राहक को यह पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति के साथ 
वह व्यवसाय करता चाहता है उसकी साख केसी है । 

(५) व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी सूचनाञ्रों और आंकड़ों का 
एकत्रित करना--यहँ सेवा बड़ी-बड़ी बैंकों द्वारा प्रतिपादित की जाती है और 
इस प्रकार की सूचना पूछने पर ग्राहक को दे दी जाती है, श्रथवा प्रकाशित कर दी 
जाती है । 

( शं) सरकार तथा व्यापार प्रमण्डलों के ऋणों का अभिगोपन 
(0॥007ए७77४78)--बहुत बार सरकार अथवा व्यावसायिक कम्पनियाँ पूजी प्राप्त 
करने के लिए ऋणा-पत्रों की निकासी करते हैं और जनता से इन ऋणा-पत्रों को 
खरीदने के लिए कहते हैं । परन्तु व्यावसायिक कम्पनी की साख ज्ञात न होने के 
कारण लोग इन ऋण-पत्रों को खरीदने में संकोच करते हैं। ऐसी दशा में बेक इन 
पत्रों पर हस्ताक्षर करके ऋण-पत्र निकालने वाले की (साख प्रमाणित कर देती है। 
बैंक के विश्वास पर लोग इन ऋणरणा-पत्रों को खरीद लेते हैं। बैंक के इस कार्य को 
अभिगोपत्त कहते है। ऋणा-पत्रों के अ्रतिरिक्त अ्रंशों का भी अ्रभिगोपन किया जा 

सकता है । 
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(६ ) विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय--बैंक विदेशी मुद्राश्रों के क्रय- 
विक्रय द्वारा विदेशी व्यापार को अधिक सहायता देती है। बसे तो साधारुणतया 
यह कार्य एक विशेष प्रकार की बेकों श्रर्थात्‌ विदेशी विनिमय बेंकों द्वारा किया जाता 
है, परन्तु भारत में कुछ व्यापार बेंक भी दूसरे कार्यों के साथ-साथ विभिन्न देशों की 
मुद्राओं में व्यवसाय करती हैं। विदेशी विनिमय व्यवसाय का श्र एक देश की मुद्रा 
को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना होता है । 

(७ ) आ्रान्तरिक तथा विदेशी व्यापार का अथ-प्रबन्धन--यह भी बैँक 
का एक महत्त्वपूर्ण कायं है। यह कार्य साधारणतया विनिमय बिलों को खरीद कर 
किया जाता है । हुण्डियों और विदेशी विनिमय बिलों की आड़ पर भारतीय बेक 
अल्पकालीन श्रग्रिम देती रहती हैं । यदि किसी व्यापारी के पास ऐसा विनिमय बिल 
है जिसकी परिपक्वता का समय दो महीने पीछे आयेगा, परन्तु व्यापारी को तुरन्त 
धन को ग्रावश्यकता है तो वह व्यापारी इस बिल को बेंक से भुना सकता है । बाजार 
दर पर दो महीने का ब्याज काट कर शेष रुपया बेंक बिल भुनाने वाले को दे देती 
है और परिपक्वता का समय झा जाने पर बिल की राशि का भुगतान लिखने वाले 
से प्राप्त कर लेती है । इस प्रकार बिल को भुनाने का यह परिणाम होता है कि एक 
झोर तो व्यापारियों को श्रावश्यकता के समय घन मिल जाता है और दूसरी ओर 
बेंक के लिए लाभ कमाना सम्भव हो जाता है। 
निष्कर्ष -- 

ऊपर बेक की सेवाओं का जो संज्ञिव्न वर्णव किया गया है उससे श्राधुनिक 
बेंक के महत्त्व का सही अनुमान नहीं लगता है। वास्तविकता यह है कि व्यापार 
और व्यवसाय सम्बन्धी लगभग कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जो एक आधुनिक 
बैंक अपने ग्राहकों के लिए सम्पन्त नहीं करती है । बेंक का कार्य सलाह देने से आरम्भ 
होकर ग्रभिकर्त्ता, मित्र, प्रमाणक अधिकारी तथा ऋण-दाता त्रक फैला रहता है। 
यही कारण है कि आधुनिक युग में बेकिंग का समुचित विकास श्राथिक उन्नति की 
प्रथम आवदयकता समझा जाता है, क्योंकि देश को श्राथिक सम्पन्नता की लींव बेंकिंग 
के समुचित विकास पर ही रखी जा सकती है ।* 

बेकिंग के विकास का ऐतिहासिक विवेचन 
बेकिंग का आरस्मिक इतिहास-- 

संसार सें बेकिंग प्रणाली बहुत पुरानी है। ऐतिहासिक खोज से पता चलता 
हैं कि ग्रब से लगभग १,००० वर्ष पूर्व भी बैंकिंग का व्यवसाय होता था । वेबीलोन 
भारत, यूनान और रोम चारों ही देशों में प्राचीन काल में बेकिंग के विकास के प्रमाण 
मिलते है । बैंकिंग प्रथा के आरम्भ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले 


* बेंक हारा साख का निर्माण केसे होता है? इस प्रश्न का उत्तर भागे 
देखिए । 
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यह कार्य सराफों और सुनारों ने श्रारम्भ क्रिया था। जिन लोगों के पास फालतू धन 
होता शा वे इस धन को अपने पास न रखकर सराफों और सुनारों के रा जमा 
कर देते थे, क्योंकि इससे रुपया सुरक्षित रहता था और कुछ दशाश्रों में ब्याज के 
रूप में भी कुछ मिल जाता था। ये सराफ साधारणतया एक राज्य अथवा स्थान की 
मुद्रा को दूसरे राज्य अ्रथवा स्थान की मुद्रा में बदलने का काम भी करते थे। जमा 
किये हुये रुपये के लिए जमा करने वालों को जमा की रसीद देते थे । क्‍योंकि 
इनका कार्य सन्देह से परे होता था और ऊँची साख होने के कारण जनसाधारण का 
इन पर विश्वास होता था, इसलिए रसीदें भी विनिमय साध्य (१८४०४७४०!७) 
होती थीं श्रौर बहुत बार ऋणों को चुकाने के लिए धन के स्थान पर उपयोग की 
जाती थीं । धीरे-धीरे यह प्रथा बढ़ती गई श्रौर जमा की रसीदें आधुनिक-बेंक-नोटों 
की भाँति चलने लगीं । 

इस काय॑ में सराफों को भी लाभ होने, लगा और उन्होंने जमाधन श्रधिक 
मात्रा में एकत्रित करने का प्रयत्न किया । इसके लिए उन्होंने जमा राश्षि पर ब्याज 
देकर अधिक जमा श्राकपित करना आरम्भ कर दिया । इस प्रकार ब्याज पर रुपया 
जमा करना और व्याज पर रुपया उधार देना, इनका मुख्य व्यवसाय हो गया । 
साधारणतया जमाधन पर नीची दर पर ब्याज दिया जाता था, जिसका प्रमुख 
कारण सराफ की ऊची साख थी । इसके विपरीत ऋणों पर ऊँचा ब्याज लिया जाता 
था । ब्याज की दर के इस श्रन्तर के कारण सराफ को लाभ हीता था। कालान्‍्तर में 
धीरे-धीरे इन सराफों ने और भी बहुत से सम्बन्धित कार्य श्रारम्भ कर दिये। चैक 
की प्रथा के विकास के पद्चात्‌ तो इन कार्यो की संख्या में अधिक वृद्धि हो गई। 
स्मरण रहे कि ये प्राचीन साहुकार वास्तविक श्रथ॑ं में बेंकर न थे, क्योंकि वे केवल 
रुपया उधार देते थे श्र ब्याज खाने वाले महाजन मात्र थे । 

सबसे पहले बैंकिंग प्रणांली ने बेबीलोन में उन्नति की ।। वहाँ साहुकारों के 
अतिरिक्त जन-साधारण भी रुपये के लेन-देन का व्यवसाय करते थे । बेबीलोन की 
भ्रति प्राचीन इजित्री बेंक (89 छ82॥0) कुछ दश्ञात्रों में उतनी ही विकसित थी 
जितनी कि १९वीं शताब्दी की श्राधुनिक बैंक । बेबीलोन से यह प्रथा यूनान में पहुँची 
श्रौर युनान से रोम में | तत्पक्चात्‌ बेंकिग की सबसे श्रधिक उन्नति इटली में हुई । 
यूरोप के सभी देशों में इसकी उन्नति का श्रेय यहूदी जाति के लोगों को है। इटली में 
इसके विकास के प्रमुख केन्द्र बेनिस, मिलन और जेनोप्रा रहे हैं। इटली के लम्बर्ड 
व्यातारियों ने अधिकोषण के विकास में विश्वेष ख्याति प्राप्त की और उनमें से कुछ ने 
इज्लेण्ड जाकर लन्‍्दन नगर में इस व्यवसाय को झ्रारम्भ किया। अब से २ १५० 
वर्ष पुराना बकिग संबंधी एक राज्याज्ञा इटली में प्राप्त हुआ है, जो यह सिद्ध करता है 
कि वहाँ यह उस समय प्रचलित था । ऐसा प्रतीत होता है कि सध्य-युग (१(00]6 
880०5) को भ्रराजकता श्र निरन्तर युद्धों के कारण साहुकारों का व्यवसाय पनपने 
नहीं पाता था। धामिक और सामाजिक विचारधारा भी व्याज लेने के विरुद्ध थी । 
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प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अरस्तु के अनुसार रुपया रुपये को जन्म नहीं दे सकता। पूंजी 
स्वभाव से ही वाँक (8677०) है। इस कारण ब्याज का लेना अनुचित है। 
ब्याज लेने का श्रर्थ यह होता है कि किसी निर्धन अथवा आवदरकता- 
ग्रस्त भाई की दीन अवस्था से श्रनुचित लाभ उठाया जाय | इसी प्रकार लगभग 
सभी धर्मों में व्याजलोरी को निन्दनीय बताया गया है। यहूदियों के अतिरिक्त 
सभी लोग धन को उधार पर चलाना अस्वाभाविक तथा अनैतिक (90०) 
समभते थे । यही कारण है कि बैंकिंग क्षेत्र में यहुदियों का ही सबसे अगला हाथ 
रहा है । 


धीरे-धीरे विचारधारा फिर बदलो और ब्याज लेने की वांछनीयता स्वीकार 
को जाने लगी। इस परिवतंन का प्रमुख कारण यह था कि धीरे-घीरे ऐसे ऋणों की 


मात्रा बढ़ती जा रही थी जो उत्पादक थे, गश्र्थातु जिनका उपयोग करके ऋणी आये 
आप्त करता था। इस प्रकार प्राप्त आय में से ऋण-दाता द्वारा एक भाग लेना अनु- 
चित नहीं हो सकता था । कालान्‍्तर में बड़े-बड़े व्यापार ग्रहों और बेकिंग ग्रहों की 
स्थापना हुई । ये व्यापार गृह जन साधारण से जमा स्वीकार करते थे और अपने 
ऋणा दूकानदारों, साहुकारों तथा कुछ दशाग्रों में राजाश्रों तक को देते वे । राजाश्रों 
को ऋण देना एक महत्त्वपूर्ण तथा लाभदायक घन्धा था, परन्तु इसके कारण श्रनेक 
व्यापार गृहों को अपना व्यवसाय बन्द करने पर वाध्य होना पड़ा । राजा द्वारा ऋण 
चुकाने से इन्कार करने का अ्रथं केवल यही नहीं होता था कि उधार की राशि मारी 
जाय, ऐसी दशा में सारे व्यवसाय को बन्द कर देना पड़ता था। परिणाम यह हुआ्रा 
कि १७वीं शताब्दी तक ये व्यापार-ग्रह समाप्त हो गये, जिसके कारण बेकिंग के 
विकास में शिथिलता आई । 

किन्तु १७वीं शताब्दी में एक नये युग का झ्रारम्भ हुआ । इस काल में यूरोप 
में औद्योगिक क्रान्ति हुई थी और अनेक नये-तये देशों तथा उंपनिवेशों की खोज की 
गई थी। जलयान यातायात का भारी विकास हुआ और यूरोप के व्यापार का अधिक 
विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त नई-नई व्यापार कम्पनियों की वित्तीय व्यवस्था तथा 
उपनिवेशों के विकास के लिए भी धन की अभ्रधिक आरावह्यकता पड़ी थी। वैसे भी 
यूरोप के विभिन्न देशों के बीच पर्याप्त प्रतियोगिता थी और प्रत्येक दूसरों से आगे बढ़ 
कर व्यापार और वारिज्य के अधिक विस्तृत अ्रधिकार प्राप्त करना चाहता था। ऐसे 
काल में बेकिंग का विकास भी स्वाभाविक ही था और इस क्षेत्र में भी भारी उन्नति 
हुई । 

किचित यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि आधुनिक प्रकार को सबसे पहलों 
बेंक सन्‌ १४०१ में स्पेन देश के वारसिलोना नगर में स्थापित हुई । तत्पश्चातु सन्‌ 
१६०७ में हालेंड में बेंक श्रॉफ एमस्टरडम और सन्‌ १६१६ में बेंक ऑफ हेम्बगं 
जम॑नी में स्थापित हुई। यह क्रम बराबर चलता रहा और स्वीडन तथां अन्य 
योरोपीय देशों में बैंक खोली गई' । इस काल की सबसे महत्त्वपुर्णा घटना सन्‌ १६६५ 
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में बेंक ल्‍ॉफ इगलेण्ड की स्थापना थी। इसके पदचात्‌ चैक प्रथा श्रारम्भ हुई और 
सम्मिलित पूंजी बेकों का श्रधिक विकास हुआ्ना । 
भारत में आधुनिक बेकिंग का विकास-- 

वेसे तो भारत में बेकिंग का विकास बहुत ही प्राचीन काल में हो चुका था, 
परन्तु देश में श्राधुनिक बैंकिंग का विकास बहुत पुराना नहीं है। इसके आरम्भ का 
श्रेय यूरोप के लोगों को है। १८ वीं शताब्दी में श्ँप्र जों ने कलकत्ता और बम्बई में 
झभिकर्ता-गृह (88०7०५ 075०) खोले थे, इजड्रलैंग्ड के व्यापारियों की ओर से 
भारत में उनके व्यवसाय की देख-भाल करते थे । इस काय॑ के अतिरिक्त ये गृह बेकिंग 
का कार्य भी करते थे । बेकिग की दिल्या में इनका प्रमुख कार्य श्रपनी ओर से बेंक-नोट 
निकालना था। १० वीं शताब्दी के मध्यकांल में इन ग्रहों पर आर्थिक संकट आ्राया 
भ्रौर ये एक-एक करके ठप्प होने लगे । यद्यपि ये ग्रृह कुछ बैंकिंग सम्बन्धी कार्य करते 
थे, परन्तु सच्चे श्रथ॑ में इन्हें बेंक नहीं कहा जा सकता था । उनके ठप्प हो जाने के 
पदचात्‌ वास्तविक श्रथ॑ में देश में बेकिंग का विकास झारस्भ हुआ । इस कार्य का 
श्रीगणेश प्र सीडेन्सी बेंकों की स्थापना से हुआ १ सर्वप्रथम सन्‌ १८०६ में बेंक ग्रॉफ 
बड्ाल स्थापित किया गया । ४० वर्ष पदचात्‌ सन्‌ १८४६ में बैंक श्रॉफ बॉम्बे खुला 
भर उसके तीन वर्ष पीछे सन्‌ १८४९ में बेंक श्रॉफ मद्रास। प्रारम्भ में इन 
बैंकों को सरकार की ओर से नोटों की निकासी का अधिकार दिया गया था, परन्तु 
एक बैंक के नोट एक निदिचत क्षेत्र में विधि-ग़ह्म होते थे। सन्‌ १८६२ में नोट 
निर्मम का अ्रधिकार छीन लिया गया, क्योंकि सरकार ने ऐसा भ्रनुभव किया था कि 
उस समय तक भारतवासी बेक प्रणाली से भली-माँति परिचित हो चुके थे। अब 
धीरे-धीरे भारत में सम्मिलित पूंजी बेंकों का खुलना श्रारम्भ हो गया था । सम्मिलित 
पृजी बेंकों में से स्वप्रथत सन्‌ १८८१ में अवधि कॉमशियल बैंक” स्पापित हुई, जो 
एक भारतीय बैंक थी-। इसी काल में विदेशी पूंजी की सहायता से “इलाहाबाद बेक' 
तथा एलायंस बेंक झ्रॉफ शिमला” भी खुलीं । १६ वीं शताब्दी की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण 
बैंक सन्‌ १८६४ में स्थापित 'पंजाब नेशनल बैंक' भी थी । 

२० वीं शताब्दी का भ्रारम्भ होते ही बेंकों की संख्या बहुत तेजी के साथ 
बढ़ने लगी । सन्‌ १६०१ में ही “दी पीपल्स बैंक प्रॉफ इण्डिया' खुल गई और 
तत्यरचात्‌ सन्‌ १६१३ तक एक के बाद दूसरी बेंक बराबर खुलती गई | बैंक इतनी 
तेजी के साथ खुलती गई कि बैंकिंग का विकास स्वस्थ न रह सका । सन्‌ १६०६- 
०७ के आर्थिक संकट के काल में बहुत सी बैंक फेल हो गई, परन्तु संख्या की वृद्धि 
की गति रुक न सकी | विकास इतना अधिक परन्तु इतना कमजोर हुआ था कि 
भारतीय बैंक प्रणाली प्रथम महायुद्ध की चोट न सह सकी । अ्रधिकांश बैंकों के पास 
पूजो की कमी थी और वे अपनी कार्यवाहन में भी समुचित नियमों का पालन नहीं 
करती थीं। अश्रधिकाँश बेंक घन के लिए जमाघन पर हो निर्भर थीं और परस्पर 
एक दूसरी से होड़ करती थीं। ऋण लम्बे काल के लिए दे दिये जाते थे, जिसके 
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कारण आदेयों की तरलता नहीं रहती है। इस कारणः आदेयों का मूल्य अधिक 
रहते हुए भी कुछ बेंक अपनी देत को चुकाने में असमर्थ रहने के कारण फेल हो 
जाती थीं। वैसे भी बेंकों का संचालन साधारणतया शअ्रनुभवहीन और स्वार्थी 
संचालकों (0762८0075) के हाथ में होता था । यही कारण है कि देश में श्रधिकांश 
ऐसी बेकिंग संस्थाएं स्थापित हुई जिनकी कमर पहले से ही कमजोर थी और जो 
थोड़ी सी भी चोट न सह सकीं और ञ्राथिक संकट की एक ही ऋपट में टूट गई । 
सन्‌ १६१३ में ही पीपल्स बैंक ऑफ इण्डिया फेल हो गई थी और उसके 
पश्चात्‌ बकों के फेल होने की देश भर में एक लहर सी फल गई। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि सन्‌ १६९१३ और सन्‌ १६१७ के बीच में ही ८७ बेंक फेल हो 
गई थीं और प्रथम महायुद्ध के समाप्त हो जाने पर भी संकट का अन्त न हो सका 
था। केन्द्रिय बेकिंग जाँच समिति ने पता लगाया है कि अन्य कारणों के अ्रतिरिक्त 
देश में केन्द्रिय बेंक के न होने के कारण भी बैंक अधिक संख्या में फेल होती गई 
थीं। प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ युद्धोत्तर काल को सबसे महत्त्वपूर्ण घटना सन्‌ १६२० 
का इस्पोरियल बेंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट था, जिसके अनुसार सन्‌ १६२१ में तीनों 
प्रंसीडेन्सी बेंकों को मिलाकर इम्पीरियल बेक ऑफ इन्डिया स्थापित किया गया 
था। इस बैंक को आँशिक रूप में केन्द्रिय बेंक सम्बन्धी कुछ अधिकार दिये गये थे । 


प्रथम महायुद्ध के अन्तिम वर्षों में देश के वाणिज्य और व्यवसाय की दशा 
कुछ अंश तक सुधर गई थी, क्योंकि व्यापारियों और उद्योगपतियों को पर्याप्त लाभ 
हुआ था । परिणामस्वरूप बेकों के जमाधन में पर्याप्त वृद्धि हुई । युद्धोत्तर काल में 
देश की बैंकिंग प्ररयाली एक बार फिर से संगठित की गई । बंकों के खुलने की फिर 
से बाढ़ सी आने लगी । इस काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि श्ौद्योगिक वित्त 
का आयोजन करने और औद्योगिक बेंक खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया । इसके 
ग्रतिरिक्त बड़ी-बड़ी बैंकों ने अपनी शाखायें खोलकर व्यवसाय बढ़ाने का प्रयत्न 
किया । नई बेंक भी अ्रधिक संख्या में खोली गई । उन्नति का यह युग सन्‌ १६३६ 
तक चलता रहा, यद्यपि सन्‌ १९२६ के महान्‌ अवसाद ने संकट की दशायें उत्पन्त कर 
दी थीं । सन्‌ १६३१ में भारत सरकार ने बेंक प्रणाली के दोषों की जाँच करने और 
सुभाव देने के लिए केन्द्रिय बेकिंग जाँच समिति नियुक्त की। इस समिति ने केन्द्रिय बैंक 
की स्थापना पर बल दिया । इससे पूव॑ सन्‌ १६२६ में हिल्टन-यज्भ आयोग ने भी 
इसी प्रकार का सुझाव प्रस्तुत किया था | सन्‌ १९३४ में भारत सरकार ने रिजव 
बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास किया और १ अ्रत्न ले सन्‌ १६३५ को रिजर्व बेंक श्रॉफ 
इण्डिया का जो देश की केन्द्रिय बेंक है, उद्घाटन हुआ, परन्तु थोड़े समय बाद ही 
खन्‌ १६३६ का बेकिंग संकट आरम्भ हुआ और देश्ष में बेंक सैकड़ों की संख्या में 
फेल हो गई । 

दूसरे महायुद्ध के काल में देश की बेकिंग प्रणाली पर बहुत तनाव पड़ा, 
मु० च० अ्र०, श्ध्र 
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परन्तु ऋणों की माँग इतनी श्रधिक थी श्रौर चलन के विस्तार के कारण जनता के 
पास क्रय-शक्ति इततवी बढ़ गई थी कि बैंकों के जमाधन का भारी विस्तार हुआ था । 
युद्ध के काल में बेकिंग सेवाश्रों का विकास हुमा और साख-मुद्रा की अत्यधिक वृद्धि 
हुई । युद्ध का अन्त होने के पश्चात्‌ सन्‌ १९४७ में देश का विभाजन हुआ, जिसके 
कारण पंजाब भर बद्भाल की बहुत सी बैंक फेल हो गई । युद्धोत्तर काल की न 
पुर्ण घटनायें सन्‌ १६४९ में रिजर्व बेंक और सन्‌ १६५५ में इम्पीरियल बेंक का 
राष्ट्रीयदरण है। इसी काल में भारतीय बेकिंग कम्पनीज एक्ट सन्‌ १६४९ भी पास 
हुआ है । 
बकिग का महत्त्व अथवा लास 

बेंक आधुनिक समाज के वित्त तथा साख संगठत का एक महत्त्वपूर्ण साधन 
होती है । व्यापार, वाणिज्य श्रौर व्यवसाय का धमनी केरद्र ((ए८ए८ (0९7॥76) बेंक 
ही हैं। वर्तमान युग में साख का महत्त्व सभो जानते हैं। साख का सृजन वर्तमान 
जगत में भ्रधिकतर बेंक द्वारा ही किया जाता है। वैसे भी, बैंक के कार्यों पर दृष्टि 
डालने से ही उसका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । बैंक अपनी साख को अपने ग्राहकों 
की साख में बदल देती है । ऐसा कहा जाता है कि श्रौद्योगिक विकास की कोई भी 
योजना बिना बेकिंग विकास के सफल नहीं हो सकती है । ये समाज के फालतू धन 
को एकत्रित करके वारिज्य और व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । 
कालान्तर में बैंकों के कार्यो में निरन्तर वृद्धि हुई है। अ्भिकर्त्ता भौर प्रतिनिधि के 
रूप में बेंक अनेक सेवायें सम्पन्न करती हैं। किसी भी देश का ग्रान्तरिक और विदेशी 
व्यापार इसी पर निर्भर होता है। यही नहीं, बेक एक अच्छे वारिज्य और 
व्यावसायिक सलाहकार का भी काय॑ करती है। बैंक के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार 
होते हैं :-- 

( १) पुजी की उत्पादकता में वृद्धि--बैंक समाज के उन व्यक्तियों तथा 
वर्गो का धन जमा करती है जिनके लिए वह अनावश्यक अ्रथवा कम उपयोगी है 
श्रौर फिर इस धन को उन व्यक्तियों के पास हस्तांतरित कर देती है जो इसका उत्पादक 
उपयोग करके अपना ही नहीं देश भर का भला करते हैं । 

(२) वित्तीय साधनों का संरक्षण--बेंक देश के वित्तीय साधनों 
का संरक्षण करती है तथा उनका लाभदायक और हितकारी वितरण करती है। 
इसके फलस्वरूप ग्राथिक जीवन में सन्तुलन श्राता है और उसकी जड़ें हढ़ हो 
जाती हैं । | 

( ३ ) कोषों के हस्तान्तरण की सुविधा--बैंक कोषों के एक स्थान से 
से पं को भेजने का सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक साधन उपलब्ध 
क्‌ | 


( 


४ ) भुगतान करने में सुविधा--बैंक चैकों ( धनादेशों ) के उपयोग 
को बढ़ाती है । 


यह बहुत सुविधाजनक होता है, क्योंकि इसमें गिनते, जाँच करने 


| रछश 


तथा हस्तान्तरित करने की सरलता होती है । यह रीति सुरक्षित भी अधिक होती है। 

(५ ) संरक्षण संवाए--बैक बहुमूल्य धातुओ्नों और वस्तुझ्नों का संरक्षण 
करके अपने ग्राहकों को पर्याप्त लाभ पहुँचाती है । 

(६ ) साख मुद्रा के लाभ- साख मुद्रा के अधिकांश लाभ बेक की सेवाश्रों 
के ही परिणाम होते हैं । 

( ७ ) मुद्रा प्रणाली में लोच--बैंक देश की मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न 
कर देती है | साख-मुद्रा की मात्रा परिवतंन द्वारा विनिमय-माध्यम की मात्रा घटाई- 
बढ़ाई जा सकती है । द 

(८ ) सरकारी भश्रर्थ-प्रबन्ध की सुविधा--बैंकों का सरकारी अर्थ- 
प्रबन्ध में भी अधिक महत्त्व होता है। सरकारी रोकों का संरक्षण, सरकारी ऋणयरों 
का प्रबन्ध तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना, ये सब कारें बंक 
द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बैंकों के द्वारा और बहुत से आाथिक 
महत्व के कार्य किये जाते है । 

साख का. विर्मारा, 
((7९॥४४०॥ 0० (7९0) 
बेंक साख का निर्माण किस प्रकार करती हैं-- 

साख का निर्माण करने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था बेंक है। सेयसें 
(88५०8) के शब्दों में “बक केवल द्रव्य जुटाने वाली संस्था ही नहीं वरन्‌ द्रव्य की 
निर्माता भी है ।* बंक निम्न प्रकार साख का निर्माण करते हैं :--- 

( १ ) बैंक नोटों की निकासी-साख के निर्माण की एक रीति बेंकों द्वारा 
नोट निकालना है । प्राचीन काल में प्रत्येक बैंक को नोट निर्ममन का अधिकार होता 
था, परन्तु आजकल यह एकाधिकार केवल देश की केन्द्रीय बेंक के पास होता है। 
जितने नोटों का निर्गमन बेक द्वारा किया जाता है उन सबके पीछे धातु-कोष नहीं 
रखा जाता है। जिन देक्षों में बेक नोंटों को धातु-मुद्रा मे बंदलने का वचन देती है 
वहाँ भी नोटों के केवल एक भाग को ही धातु निधि के रूप में रखा जाता है, शेप के 
पीछे प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं, क्योंकि अनुभव द्वारा बेंकों को यह ज्ञात होता है कि 
कुल नोटों के एक छोटे से भाग को ही जनता द्वारा धातु में बदला जाता है । 

( २) नकद निशक्षेप व साख निक्षेपों द्वारा साख का निर्माण--बेंक 
द्वारा साख के निर्माण की दूधरी रोति ऋणों को देना और उनके लिए निक्षपों का 
उत्पन्न करना है । जो धन किसी बंक के पास जमा किया जाता है उसको बेक झ्राय 
कमाने तथा अपने साख संगठन निर्माण के लिए उपयोग करती है, परन्तु बहुधा ऐसा 
होता है कि यदि बैंक में जमा केवल १०,००० रुपया ही है तो बंक आसानी से 


+ छमिद्या(5 काठ 700 धालारफ पएव003 जी गाता6फ पा 50,  थ॥ 
प]9070६ 5७१56, रक्षा पतिण॑प्राढ$ 0त 0767. (58५०५) 


२७६ | 


४०,००० य। ५०,००० रुपया उधार दे देगी । ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह असम्भव है, परन्तु वास्तव में बैंक सदा ही ऐसा करती है और यही बेंक के 
लाभ का प्रमुख साधन है | अनुभव द्वारा बेंक को यह ज्ञात होता है कि जो ऋण 
उसके द्वारा दिये जाते है उनके एक छोटे से भाग के लिए ही नकदी की माँग को 
जाती है। अ्रधिकाँश ऋण तो विभिन्न ग्राहकों के लेखों में श्रावशयक समायोजन करने 
से बिना नकदी दिए ही सुलझ जाते हैं । इस का कारण यह है कि एक बेंक के विभिन्न 
ग्राहक आपस में भी एक दूसरे के ग्राहक होते हैं अ्रथवा श्रन्य किसी ऐसी बँंक के ग्राहक 
होते हैं जिसकी बेंक विशेष से लेन-देन है । ऐसी दशा में विभिन्न ग्राहकों द्वारा एक दूसरे 
को जो भुगतान किये जाते हैं वे साधारणतया एक-दूसरे को रह करते हैं। निम्नि- 
लिखित उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा : 


मान लीजिये कि एक बक के पास नकदी में केवल १०,००० रुपये है श्र उनके 
क, ख, ग, घ, ड.,, पाँच ग्राहक हैं, जिनमें से प्रत्येक को वह ८-८ हजार रुपए का 
ऋणरणा देती है। इन पाँच ग्राहकों कि आपस में लेन-देन है श्लौर इनका हिसाब भी 
बेंक द्वारा ही रखा जाता है । मान लीजिए कि क ५,००० रुपये का चेक लिखता है 
और बेंक को यह आदेश देता है कि यह राशि ख को चुका दी जाय । बैक तुरत्त 
इतनी राशि क के खाते से निकाल कर ख के खाते में जमा कर देगी । इसी प्रकार 
ख इतनी राशि का चेक ग के लिए लिख सकता है, ग फिर घ के लिए और आगे 
चलकर 3 के लिए । अन्त में डः इस राशि का चैक क के लिए लिख सकता है । 
प्रत्येक बार जब चैक बेंक को भेजा जाता है तो बैंक को विभिन्न ग्राहकों के खातों में 
जमा घटी करनी पड़ती है, परन्तु जैसा कि स्पष्ट है कि उपरोक्त लेन-देन में बेंक को 
वास्तव में नकदी में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल खातों में 
समायोजन करने से ही काम चल जाता है । इस प्रकार यद्यपि दिखाने के लिए ५ बार 
पाँच-पाँच हजार रुपये .का भुगतान करके बेंक ने २५,००० रुपए का भुगतान किय्रा 
है, परन्तु उसे नकदी में कुछ भी नहीं देना पड़ा है । इस प्रकार २५,००० रुपए की 
राशि का साख निर्माण हुआा है । 
बेंकों की ऋण-दान-विधि यह होती है कि प्रत्येक ऋण लेने वाले को निक्षप- 
दाता की भाँति समझा जाता है, जितनी राशि उसको उधार दी गई है उतने का 
खाता उसके नाम में खोल दिया जाता है, जिसमें से एक साधारण निनश्षपधारी की 
भाँति वह चेक से रुपया निकाल सकता है। इस तरह बैंक जितना अधिक ऋणा देती 
है उतनी अधिक मात्रा में उसको जमा प्राप्ठ हो जाती है। यही कारण है कि बहुधा 
यह कहा जाता है कि बेंक के ऋण उसके निश्षपों कों उत्पन्न करते हैं (,085 
(.768/0 0८9०शभा5) । इस प्रकार बैंक के निक्षेप दो प्रकार के होते हैं :--(१) वे 
जो निश्षेपधारियों ने रुपया जमा करके उत्पन्न किये हैं प्र्थात्‌ नकद निकज्नेप ((४ा 
१67०४5) और (२) वे जो ऋण लेने वालों ने जो ऋण लेकर उत्पन्न किये हैं ग्र्थात्‌ 
साख निक्षप ((:7९०॥ 069०५) । 
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बैंक साख का निर्माण न केवल नकद निक्ष प व साख निक्षेप द्वारा करती हैं 
वरन्‌ अधिविकषं-सुविधायें (0एथ८०ाशी ह०॥४०७) देकर, प्रतिभूतियाँ खरीद कर 
अथवा उन्हें भुना कर भी साख का सृजन करती हैं । 


इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्‍या बैंक को नकदी में 
भुगतान करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है | कुछ लोग तो नकदी में 
भुगतान लेते ही है । यह बात सही है और बैंक कभी भी नकदी में भुगतान करने से 
इन्कार नहीं कर सकती है । साधारणतया कुल देन के केवल १० से २० प्रतिशत 
तक की नकदी में माँग होती है और इसके लिए बैंक के पास नकद कोष रहता ही है । 
इसके अ्रतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में नकदी की अ्रधिक माँग को पूरा करने के लिए 
बैंक दसरी रक्षा रेखा (3०००7० ॥॥76 ० 70८(०॥०८८) की व्यवस्था भी करती है । 
कुछ धन का अ्रति तरल आदेयों में विनियोग किया जाता है, जिन्हें बेच कर तुरन्त 
नकदी प्राप्त की जा सकती है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक से ऋण लिये जा सकते 
हैं, भुनाए हुए विनिमय बिलों को फिर से भुनाया जा सकता है अ्रथवा अन्य बैंको से 
सहायता ली जा सकती है । 


क्या बंक वास्तव में जमा और साख उत्पन्न क्ररते हैं ?-- 

साख का सृजन कौन करता है, इस सम्बन्ध में वाद-विवाद है। प्रायः दो 
विरोधी विचारधारायें प्रचलित हैं। एक विचाराधारा हार्टल विदरस्‌ (प्रका॥6५४ 
५/9०४) की है और दूसरी विचारधारा लीफ और कंनन से सम्बन्धित है । 


( १ ) विदरस (५७/॥।॥८४७) का विचार है कि ऋण जमा को जन्म देते हैं 
और इसके सृजन का श्रेय बैंकों को है ।* बैंक के श्रधिकांश निक्ष पधारी नकदी में 
भुगतान नहीं माँगते हैं, यद्यपि बेंक ऐसे भुगतान से कभी इन्कार नहीं करती है । 
अधिकांश भुगतान चेकों द्वारा किये जाते हैं, जो या तो उसी बैंक में जमा हो जाते हैं 
जिस पर वे लिखे गये हैं अथवा किसी अन्य बैंक में जमा होकर नये निश्षप उत्पन्न 
करते हैं । नकदी में भुगतान बहुत ही कम होते हैं । 

(२ ) लीफ ([.८४) तथा कंतन ने बेक द्वारा इस प्रकार साख निर्माण की 
कड़ी आलोचना की है। उनका विचार है कि साख निर्माण का काय निक्ष पधारियों 
द्वारा आरम्भ किया जाता है, न कि बेंक द्वारा | बेंक ऋणों के प्रदात क रने में इसी 
कारण सफल होती है कि निक्षेपधारी अपनी निक्षेपों में अधिकांश भाग का भुगतान 
नकदी में नहीं लेते हैं । यहां लीफ तथा कैनन ने बैंक के कार्य को समभने में भूल की 
है, क्योंकि बेक तो साधारणतया उन्हीं निक्षेपों को ऋण के रूप में देती है जो निकाली 
नहीं जाती है । । 


लिन लत व न्‍ तन जीण। जीभ कल इ वन ा+०+++ 
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साख की सीमाए' (॥॥65 ० (7९४0-- 

इस सम्बन्ध में यह प्रइन भी महत्त्वपृर्ण है कि बैंक किस सीमा तक साख का 
निर्माण कर सकती है। ऋणों के कुछ न कुछ भागों की नकदी में मांग श्रवश्य कौ 
जाती है । इस सम्बन्ध में बेनहाम ने बेंकों की साख निर्माण शक्ति की चार सीमाए 

बताई हैं, जो निम्त प्रकार हैं :-- 

( १) देश में नकद मुद्रा की कुल मात्रा--केवल रोक के आधार पर 
ही साख का निर्माण हो सकता है। देश में रोक अथवा विधि-ग्राह्म-मुद्रा जितनी ही 
अधिक होगी उतनी ही आ .5; मात्रा में साख का निर्माण हो सकेगा । किसी देश में 
रोक की मात्रा केन्द्रीय वेक द्वारा निद्चेितित की जाती है, जो साख के विस्तार तथा 
संकुचन के हेतु उसे घटा-बढ़ा सकती है । इस प्रकार केन्द्रीय बक की नीति साख की 
सीमा निर्धारित करती है । 

(२) जनता द्वारा नकद मुद्रा का उपयोग--यदि किसी देश में चैकों 
के स्थान पर नकदी के उपयोग की ही प्रथा है तो ज॑ंसे ही बेक द्वारा साख प्रदान 
किया जायगा, ऋणी चेक की सहायता से नकदी प्राप्त कर लेगा | नकद कोषों में 
कमी होते ही बेंक की साख निर्माण शक्ति भी घट जायगी । भारत में ऐसी ही प्रथा 
है और इसी कारण बेक कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाती है। इसके 
विपरीत जिन देशों में चेकों का ही विस्तृत उपयोग होता है वहां बेकों की साख 
निर्माण शक्ति अधिक होती है| इस प्रकार जनता की रोक (०४७॥) उपयोग सम्बन्धी 
आदतें साख के निर्माण की सीमायें निश्चित करती हैं । 

( ३ ) कुल दायित्त्वों के साथ नकद कोषों का अ्नुपात--तीसरी सीमा 
बेकों के नकद कोषों के उनके निक्षेपों के भ्रनुपात द्वारा निश्चित की जाती है । कुछ 
देशों में तो यह अनुषरात वेधानिक रूप में निश्चित कर दिया जाता है, परन्तु अन्य 
देशों में इसका आ्राधार परम्परागत होता है और आ्रादेयों की तरलता के उस श्रंश पर 
निभर होता है, जिसे बेक की सुरक्षा के लिए श्रावश्यक समभा जाता है। यह तो 
स्पष्ट ही है कि जब भी बैंक द्वारा कोई नया ऋरण दिया जाता है श्रथवा कोई नया 
निक्ष प उत्पन्न किया जाता है तो बैक की देन में वृद्धि होती है और उसके साथ ह्ठी 
साथ बैक के नकद कोषो और उनके निअंपों का अनुपात भी घटता है, परन्तु क्योंकि 
बैंक भुगतानो को नकदी में चुकाने की गारन्टी देती है और नकदी में भुगतान न कर 
पाने की दशा में बैंक के विश्वास खो देने तथा ठप्प हो जाने का भय होता है, इसलिए 
बक नकद कोषों को निश्चपों के एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत से नीचे नहीं गिरने 
देती है। जिन देशों में नकद कोषों तथा निक्षेपों के श्रनुपात को नियमानुसार निद्िचत 
नहीं किया जाता है वहाँ भी अनुभव के ग्राधार पर सुरक्षा की दृष्टि से बैकों द्वारा 
नकद कोषो की न्यूनतम सीमा निश्चित कर ली जाती है। नकद कोषों तथा निक्ष पों 
का यह अनुपात साख के विस्तार की सबसे महत्त्वपूर्ण सीमा है। इस कार्य में सभी 
बंकों को केन्द्रीय बैंक की सलाह माननी होती है । 
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(४ ) अ्रन्य सीमायें- उपरोक्त सीमाश्रों के अ्रतिरिक्त बैकों द्वारा साख- 
सृजन को निम्न सीमायें भी हैं :--(3) बेंकों को केन्द्रीय बेंक के पास श्रपने *दायिच्त्वों 
का कुछ भाग रक्षित कोषों के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसमें दायित्त्वों को 
घटत-बढ़त के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है । यह कोष भी बेंक की साख-सृजन 
की शक्ति को सीमित कर देता है । (॥) केन्द्रीय बेक की खुले बाजार क्रियाप्रों तथा 
बेंक दर नीति आदि का भी वैंक द्वारा साख का प्रसार करने पर अंकुश रहता है। 
(॥) जमाकर्त्ताश्रों की बेकों में अपना द्रव्य रखने की इच्छा पर भी साख का सृजन 
निर्भर होता है, वयोकि यदि जमाकर्त्ता (069०87007) बैकों में रुपया कम जमा 
करायें, तो बेंक साख का अधिक सृजन नहीं कर सकेंगी । (५) जमानतों की श्रेष्ठता 
पर भी साख का अधिक या कम निर्माण होना निर्भर रहता है, क्‍योंकि बेंक अन्य 
प्रतिभूृतियों के आधार पर ही ऋण दिया करते है । 


परीक्षा-प्रइन 
झ्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बो० एस-सी०, 
(१ ) व्यापारिक बेकों के कामों की व्याख्या करें । वतंमान आशथिक व्यवस्था में 


उनका क्या महत्त्व है ? (१६६०) 
(२) व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्यो का वर्णन कीजिए । उद्योग के लिए ये किस 
प्रकार अधिक सहायक हो सकते हैं, समकाइये । (१६५६ स) 
( ३) साख की परिभाषा कीजिये और बतलाइये कि व्यापारिक बेंक इसका निर्माण 
किस प्रकार करते है ? है (१९५६) 


श्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉँम ० 
( १ ) बंक कया होता है ? वर्तमान युग में वेकों द्वारा किये जाने वाले कार्यो का 


वर्णन कीजिये । (१६६३) 
( २) साख क्या है ? व्यापारिक बेक किस प्रकार साख का निर्माण करते है ? 
(१६६२ $) 
( ३ ) व्यापारिक बैंको के मुख्य कार्यों का वन कीजिये । एक बेक साख की उत्पत्ति 
कसे कर सकता है ? (१६६१ $) 
(४ ) विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये--- ऋण जमा की उत्पत्ति करते हैं।/ 
(१६६१) 


( ४ ) मिश्वित पूंजी बेको के मुख्य कार्यों का. वर्णन कीजिए । कया स्टेट बेंक ऑफ 
इण्डिया को आप मिश्रित पूजी बेक कह सकते हैं? कारण सहित उत्तर 
दीजिए । (१६६०) 


श्८० | 

( ६) बैंकों द्वारा'किस प्रकार साख निर्माण किया जाता है ? उनकी क्या सीमायें 
हैं ? (१९५६ स) 

इलाहाबाद विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) नया खाता खोलने पर एक टिप्पणी लिखिये। 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०,एवं बीं० एस-सीं० 
(१) बैंक केवल मुद्रा व्यापारी ही नहीं, वे एक महत्त्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा उत्पादक 


(१९५७) 


भी हैं--” सेशन । इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । (१६६४) 
(2) प्रात 8 लत्वा। ९? प्०्ज 60 ०कगाशलातलंब्रों शक्वा८ लद० ए०थी ? 
(962) 


(३) जग का 6 पका) पिलांणा8$ एी 8 0्राप्रतठंतद एक ? म्0फ़ 
9065४ ॥ ॥69 ४806 800 770759 0ए ठात्यत? 6०? (964) 


(4 ) म0ज़ 60 95 ॥०७ ॥ 06 9806 0 ०0॥776708 ०4 9 00५४॥५ ? 
980758. (4960) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(]) ज़रब्का भार 6 संशिया। ज़३५७ | ज्ांणा 9॥7/ 0०009505 586 ? 
पन0ण 30 ]4808 2६४४६ 06008॥5 ? (।96व) 

(2) “&6 छथाए एथा000 प्रक्षाप6ण6 0005... पफ्रांड8 पाठ प्रिलांणा ० 
8 (00फशपगयलां गा, & 870, 884, (८8॥॥00 8976 70[68. 
व॒फफा5 48 6 पिलांणा 0 8 एलशाएज फन्रा(,. फ्रैपए॥ 8 धॉ 04, 
4] [[6 ७576, ढा९॥6 50769 ज़रा का ६806 46 ७92]906 0 
70769 ब्ा।ह एशाणिप) 6 $5चक06 पिप्रता0४8 85७ 77076ए7 6068. 
क्‍980058.,. 850 जालीए एर॒ुणा। 06पा ॥6 वंणाधां०005 00 ॥॥#6 
ए09९६ 0 34775 40 छा€वा6 हघटठा टाधता, (4964) 


सागर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) साख कया है ? व्यापारिक बैंक्स साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं ? 
(१६६१) 
( २) प्रत्येक ऋण संचित धन की वृद्धि करता है ।” इस सूत्र की चर्चा कीजिये 
और बतलाइये कि बैक की साख निर्माण करने की शक्ति कैसे सीमित है ? 


(१६६०) 
सागर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) व्यापारिक बैकों के कार्यों की विवेचना कीजिये । (१६६०) 
( २ ) बेक जमा का क्या श्र है ? बैंक जमाश्रों के प्रादुर्भाव की विवेचना कीजिये । 
(१६६०) 


विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १) बेक के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिये तथा उनके क्ृत्यों का रवरूप भी 
बताइये । (१९४६) 
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विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(8 ) >60०भो5 दा वा|ताशा एी 0405... फिएशा7, 
( 9 ) छॉंधागरपरां॥। 9#पफ्र्शा :--- 
( ) 800< (४९१६४ & 8977 (७०॥६. 
( 2 ) (०आ5्पराशश5 एपल्ता 70 07706 70९४8 (7९०, (4960) 
जबलपुर विव्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) व्यापारिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करता है ? साख निर्माण की 


शक्ति किस प्रकार सीमित होती है ? (१६९५६) 
(२ ) व्यापारिक बेकों के मुख्य कार्यो का वर्णन करिये और समभाइये कि देश की 
आ्रौद्योगिक उन्नति में ये किस प्रकार सहायक है ? (१६४८) 


जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) नोट लिखिये :--- 
( १ ) अधिकोष विकर्ष । 
( २ ) विनिमय विपत्र । (१६६०) 
बनारस विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १) एक आधुनिक व्यापारिक बेक के कार्यो का विवेचन करिये और कोषों का 
विनियोग करते समय वह जिन बातों का ध्यान रखेगा उन पर भी प्रकाश 
डालिये । (१६५६) 
( २) ब्युत्पादित निक्ष पों (007ए60 [0690४७) पर टिप्पणी लिखिये। (१६५६) 


बिहार विश्वविद्यालय, बीं० कॉम०, 
( ) “फ्क्माद8 ब्वाठ ग्रण. ग्रालदए दबरतंलड$ वा परणा6ए पा. 450 | था! 
7004॥ 5९४56 ग्रप्रगापविएपाटा$ 0 70009 - ॥050755. (4960) 
(२) व्यापारिक बेकों के श्राथिक कार्यो का विवेचन करिये। बैंकों को अ्रधिक 
उपयोगी बनाने के लिए उन्हें भारत में क्या विशेय काय॑ सौंपे जा सकते हैं ? 
(१६५६) 
(३) “नकद कोपों के आ्राधार पर ही बेकों द्वारा समस्त साख का सृजन किया 
जाता है ।”' क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? उत्तर के लिए कारण भी 
दीजिए । (१६९५६) 


नागपुर विश्वविद्यालय बी० ए०, 
(१) व्यापारिक बैंकों के साख-निर्माण कार्यों का वर्णन करते हुए उसकी सीमायें 
बताइये । (१६५६) 
नागपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम० 
(१) प्रत्यय किसे कहते हैं ? प्रत्यय निर्माण के सिद्धान्त गैकी व्याख्या करो । । 
(१६६० 


श्षर | 


पटना विश्वविद्यालय, 

( १ ) "एक व्यापारिक बैंक साख का सृजन किस प्रकार करता है ? इस सम्बन्ध में 
वह किन सिद्धान्तों से प्रदर्शित होता है ? (बी० ए०, १६६२) 

(२) “व्यापारी बैंक न केवल मुद्रा अपूर्तिकर्ता है । वरन्‌ इसके निर्माणणकर्त्ता के रूप 
में इनकी महत्त्वपूर्णा स्थान है ।”” इसकी व्याख्या कीजिये । 

(बी० कॉम ०, १६६१) 

मगध विश्वविद्यालय, बीं० कॉम०, 

(१) “कर्ज का सृजन जमा से होता है और जमा का सृजन कजं से होता है। 
इस कथन की सूक्ष्म रूप में विवेचना कीजिये । (१९६३) 


५ 


अध्याय १३ 


. बंक की कार्य-प्रणाली 


(फ6 छकाताए 0फशााणा$) 





शा रस्भिक-- 

बेंक का प्रमुख कार्य रुपये की लेन-देन करना होता है। बेक लोगों से ब्याज पर रुपया 
लेती है और फिर उसी रुपये को उधार पर चलाती है । वास्तविक जीवन में बैंक 
ऋणा के रूप में प्राप्त राशि से भी अधिक रुपया उधार दे सकती है, जिसका कारण 
यह होता है कि बैंक साख का निर्माण करती है और यह साख-मुद्रा भीं नकद रुपये 
की भाँति उधार देती है। एक साधारण व्यवसायी की भाँति बेक को भी अपना 
व्यवसाय चलाने के लिए धन ग्रथवा पूंजी की श्रावश्यकता पड़ती है, इसलिए बेक की 
कार्य-प्रणाली का अध्ययन बड़े अंश तक इस बात का अ्रध्ययल होगा कि बेंक किस 
प्रकार पुजी प्राप्त करती है और फिर इस प्राप्त पुंजी का उपयोग करके किस प्रकार 
लाभ कमाती है । 
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बंक की पूंजी 
((क्ांतों एज 6 82) 
बंक द्वारा प्‌जी प्राप्त करता-- 

एक बक द्वारा पूंजी प्राप्व करने के साधन निम्न प्रकार होते है :-- 

( १ ) अंश प्‌ जी--अ्राधुनिक वेकों का संगठन सम्मिलित पूंजी कम्पनियों 
(707-500०८९ (!०7एथ्ग०४) की भाँति होता है। वे भी मिश्रित पूँजी संस्थाएं 
होती हैं | वेंक का संचालक-मण्डल यह निश्चय कर लेता है कि बेक कुल कितनी 
पूंजी से व्यवसाय आरम्भ करेगी अथवा उसकी अधिकृत पूजी (&७/॥०६९6 
००8) कितनी होगी । तत्पदचात्‌ इस अधिकृत पु जी को अ्रंथ्ञों में बॉँट दिया जाता 
है, जिनमें से प्रत्येक बराबर मुल्य का होता है। सरकार से मान्यता प्राग्र करने के 
पदचात्‌ एवं रिजवं बैंक (या केन्द्रीय बक) की सहमति से इन अंशों को बाजार में 
बेचने के लिए उपस्थित किया जाता है। संचालक-मण्डल द्वारा बहुधा यह भी निश्चय 
कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति श्रधिक से अधिक कितने अंश खरीद सकता है। 
इसके विपरीत कभी-कभी एक व्यक्ति को किसी भी सीमा तक अंश खरीदने की पूर्णां 
स्वतन्त्रता होती है। अ्रंश खरीदने वाला व्यक्ति या संस्था बेंक का अंशधारी 
(8027०॥06०) कहलाता है। अंशों की बिक्री से प्राप्न राशि बेक की पूंजी होती 
है और कुछ दशाओं में तो बैंक की कुल पूंजी का अधिक बड़ा भाग अंश पूंजी के रूप 
में ही होता है। साधारणतया आरम्भ में ही यह निश्चय कर दिया जाता है कि बेंक 
कितनी अंश पूजी प्राप्ठ करेगी, यद्यपि यह श्रावश्यक नहीं है कि इस प्रकार निर्धारित 
पृजी की पूर्ण मात्रा प्राप्त हो ही जाय । 

(२ ) निक्षेप ग्रथवा जमाधन -यह वंक की पूंजी का दूसरा साधन है । 
बैंक जनता से रुपया उधार लेकर अपने व्यवसाय में लगाती है । बैंक ऋण साधारण- 
तया निक्ष प अ्रथवा जमाधन के रूप में होते है। लोगों को यह अ्रधिकार होता है कि 
वे निश्चित शर्तों पर अपना रुपया बेक में जमा कर सकते हैं । इस प्रकार यह रुपया 
सुरक्षित ही नहीं रहता, बल्कि अधिकांश दशाओ्रों में बेंक इस जमा पर ब्याज भी देती 
है। निक्ष पधारी को बिना किसी शर्ते के अ्रथवा कुछ शर्तो पर जमा किया हुग्रा रुपया 
निकालने का अधिकार दिया जाता है । 

निक्ष प कई प्रकार की हो सकती है, जैसे---चालू जमा, निश्चितकालीन जमा, 
ग्रनिश्चितकालीन जमा, सेविंग बेक जमा, ग्रह बचत जमा, इत्यादि । प्रत्येक प्रकार की 
जमा में जमाधारी और बंक के अधिकारों में अन्तर होता है और प्रत्येक के लिए 
ग्रलग अलग प्रकार के खाते खोले जाते है। इन खातों में छोटी से छोटी राशि से मेकर 
बड़ी से बड़ी राशि भी जमा की जा सकतो है। यह यथार्थ में बेंक का एक बड़ा हो 
महत्त्वपूर्ण कार्य हैं; क्योंकि इसो के द्वारा जनता के पास फालतु पड़े हुये धन का 
लाभपुर्ण उपयोग सम्भव होता है और ब्याज का लोभ देकर जनता को अधिक बचत 
कर+ के िए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिस प्रकार वृद-बूद पानी जमा 
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होते होते कुछ समय पद्चात्‌ तालाब भर जाता है, ठीक इसी प्रकार थोड़ी-थोड़ी बचत 
के इकट्ठा हो जाने से देश के लिए पर्याप्र पूंजी जमा हो सकती है। वैसे भी एक 
अच्छी बैंक की पहिचान यही होती है कि उसे कितना जमा-धन ब्रा हुशा है । 

(३ ) ऋण--जमाधन भी एक प्रकार का ऋण ही होता है, जो बैंक द्वारा 
जन साधारण से लिया जाता है, परन्तु जमाधन के अ्रतिरिक्त एक बैंक प्रत्यक्ष रूप में 
भी ऋण ले सकती है । ऐसे ऋण साधारणतया व्यक्तियों से नहीं लिए जाते है, बल्कि 
अन्य बैंकों, केन्द्रीय बेकों श्रथवा इसी अ्रकार की अन्य संस्थाश्रों से लिए जाते है । वसे 
तो एक बेक किसी भी काल में ऋण ले सकती है, परन्तु साधारण परिस्थितियों में 
बहुधा अंश पूंजी तथा जमाघन से ही काम चलाया जाता है । केवल असाधारण परिं- 
स्थितियों में ही ऋणों की शरण ली जातो है। जब किसी बेंक के निश्ष पधारी इतनी 
ग्रधिक मात्रा में नकदी की माँग करने लगते हैं कि बेक किसी भी प्रकार अपने साधनों 
में से इस माँग को प्रा नही कर पाती है तो बेक देश की केन्द्रीय बेक भ्रथवा किसी 
दूसरी बैंक से ऋण ले सकती है । ऐसे ऋण साधारणतया थोड़े काल के लिए ही लिये 
जाते है और संकट काल का अन्त होते ही लौठा दिये जाते हैं । 

(४ ) साख का निर्माण--बैंक के इस कार्य का विस्तृत अध्यन पिछले 
भ्रध्याय में किया जा चुका है। साख का निर्माण करना और इस प्रकार निभित साख 
में व्यवसाय करना बेक की एक प्रमुख विशेषता है | बेंक की शोधन क्षमता पर लोगों 
का विद्वास होने के कारण बेंक लगभग सदा ही उससे बहुत अधिक मात्रा में ऋण दे 
सकती है जितना कि उसके पास नकद कोष है । इसका प्रमुख कारण यह होता है कि 
बेंक ऋण लेने वालों के खाते खोल देती है, जिसमें से वे धीरे-धीरे आ्रावश्यकतानुसार 
ऋणा की अधिकृत राशि निकालते रहते हैं। साधारणतया ऋण की सारी राशि की 
नकदी में माँग नही की जाती है । अधिकाँश भुगतान केवल विभिन्न खातेदारों के खातों में 
आवश्यक समायोजन “करके ही सम्पन्न हो जाते है, क्योंकि एक बैंक के विभिन्न ग्राहक या 
तो आपस में एक दूसरे के ग्राहक होते हैं या किसी दूसरी बंक के ग्राहक होते हैं, जिससे 
पहली बेंक की लेन-देन होतीं रहती है । 

आधुनिक युग में बंकों के साख निर्माण-कार्य का महत्त्व बहुत बढ़ गया है और 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि बंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर 
सकती है, यद्यपि उसे इस सम्बन्ध में अपनी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखना पड़ता है । 
निम्न चार कारणों ने बेंक को साख-निर्माण-शक्ति में वृद्धि को है :--- 

( के ) आधुनिक संसार में तकदी के स्थान पर चेक द्वारा भुगतान करने की 
प्रथा अधिक लोकप्रिय हो गई है, जिसके कारण बेंक से नकदी की माँग कम ही 
रहती है । 

( ख ) लोग पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में बेक से व्यवसाय करने लगे हैं । 
केवल बेंकिंग प्रणाली की लोकप्रियता में ही ,वृद्धि नहीं हुई है, वरन्‌ बेंक के प्रति 
विश्वास भी बढ़ गया है । 
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( ग ) समाशोधन-गृह ((६७७४॥४ 0758७) के विकास ने यह सम्भव बना 
दिया हैं कि विभिन्न बेंकों की भ्रन्योन्‍्य लेन-देन नकदी में होने के स्थान पर रातों के 
समायोजन द्वारा होती रहे । इसका परिणाम यह होता है कि नकदी में भ्रुगतानों की 
ग्रावशयकता बहुत ही कम रहती है। 


(घ ) जनता में बैंकिंग श्रादद भी बढ़ती जा रही है। बेंक को निरन्तर 
ग्रधिक संख्या में ग्राहक मिल रहे हैं और इन ग्राहकों की तत्काल नकदी में भुगतान 
लेने की आतुरता भी घट रही हैं । 

( ५ ) सुरक्षित कोष--अपने व्यवसाय के अन्तगंत बैंक आय कमाती है । 
इस आय का एक भाग तो कार्यवाहन व्यय को पूरा करने में व्यय हो जाता है और 
शेष लाभ के रूप में प्राप्त होता है। एक बेंक अपने लाभ का भी दो प्रकार उपयोग 
करती है--लाभ का एक भाग लाभाँश ()शंतथा0) के रूप में अंशधारियों में बांट 
दिया जाता है श्रौर दूसरा भाग सुरक्षित कोष में डाल दिया जाता है। साधारणतया 
सुरक्षित कोष की व्यवस्था लाभांश बांटने से पहिले की जाती है और घोषित लाभांश 
को निश्चित सीमा के ही भीतर रखा जाता है । सुरक्षित कोष बहुत ही दशाश्रों में तो 
बेंक के कुल विनियोग धन का अधिक महत्त्वपूर्ण भाग होता है और कालान्‍्तर में 
कोष का आकार बढ़ता ही जाता है, परन्तु पूंजी का यह साधन बैंक को कुछ समय 
पदचात्‌ ही प्राप्त होता है, क्योंकि धीरे-धीरे व्यवसाय के लाभ में से सुरक्षित कोष 
बनाया जाता है । नये बेकिंग विधान सन्‌ १६९४६ के अनुसार भारत में बेकों के लिए 
सुरक्षित कोषों को जमा करना आवश्यक हो गया है । प्रत्येक बैंक को अपने लाभीं 
(?7008) का २०९ भाग सुरक्षित कोष में तब तक डालना भ्रनिवाय॑ है जब तक कि 
वह परिदत्त पूजी ((४0-77-८७.४) के बराबरबर न हो जाय । 

बेंक ह।रा धन का विनियोग 
(एारए९४धारशा। ०७ 7एञ05) 

बैंक के लाभ उसके विनियोंगों द।रा ही उत्पन्न होते हैं। भ्रंश पू जी, जमाधन, 
ऋणगणा की राशि तथा अन्य कोषों का विनियोजन करके बेंक लाभ कमाती है। एक 
बैंक की सफलता बड़े अंश तक इस बात पर निर्भर होती है कि वह अ्रपने कोषों को 
किस प्रकार विनियोजन करती है | इस सम्बन्ध में एक गलत नीति का अपनाना 
बेंक के लिए घातक हो सकता है । कुल पूजी को कुछ निश्चित उपयोगों तथा विनि- 
योगों में बांदा जाता है, जैसे नकद कोष, (०8४॥ ॥0॥0), मृत स्कन्धच (6०80 80०८) 
तरल आदेय (/0०३० [प्र00), अश्रतरल आादेय और लाभपूर्ण विनियोग (970906- 
7८8077270) । एक बैंक किस प्रकार अपनी कुल पूंजी को विभिन्न विनियोगों में 
बांटती है, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं ही सकता है, परन्तु समुचित बिनि- 
योजन नीति के सम्बन्ध में कुछ स/मान्यनियम अ्वद्य बनाये जा सकते हैं। ये नियम 
बेंक को सुरक्षा, जनता के विद्वास और विनियोगों की लाभ पूर्णता पर श्राधारित 
होंगे । जैसा कि एक पिछले अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है कि बेक के पास 
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नकदी की उन समस्त मांगो की तुलना में जो उसके ऊपर की जा सकती है, नकद 
कोप बहुत ही कम होते है । बैंक अनुभव द्वारा यह जान लेती है कि नकदी की मांग 
सधारणतया कितनी रहती है श्रौर उसी के अ्रनुसार वह नकद कोष रखती है अ्रथवा 
श्रपनी निक्ष पों का विस्तार करती है, परन्तु कभी-कभी विश्लेष प्रकार की परिस्थितियां 
भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि बैंक ग्राहकों की नकदी की मांगों को पूरा करने में 
असफल रहती है तो जनता का उस पर से विश्वास उठ जाता है और फिर उसके 
ठप्प होने में समय नहीं लगता है। 

बेंक की समुचित विनियोग नोति,के सिद्धान्त -- 

जिन बातों को ध्यान में रखकर एक बैंक अपने कोषों का विनियोग करने की 
नीति बनाता है वह अलग-अलग देशो में भिन्न-भिन्न होती है। इसका कारण यह है 
कि देश-देश मे जनता की आदत, व्यापारिक तथा ओ्रोद्योगिक परिस्थितियाँ, बिल 
बाजार की दशा आदि अलग-अलग होती है । अ्रतः बेक के अ्रधिकारियों में दूरदशिता, 
प्रनुभव और सुनिरंय सम्बन्धी शक्तियों का होना आवश्यक है। तभी वे एक समुचित 
विनियोग नीति अपना सकेंगे । बैजहाँट (388०0०) ने ठीक ही कहा है “साहस 
व्यापार का जीवन है, परन्तु सावधानी (08प0४०7) न कि भीरता (॥णांतां() 
प्राधुनिक बेकिंग का सार है ।!* समुचित विनियोग नीति के कुछ मूलभूत सिद्धान्त 
इस प्रकार हैं :--- 

( १ ) कोंपों की सुरक्षा ($/०४ए ० प्ञ09)--बेक की अग्रिम तथा 
विनियोग नीति के सम्बन्ध मे यह सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षित 
विनियोगो के न होने से स्वयं बैडू का जीवन संकट में पड़ जाता है। अधिक लाभ 
कमाने के लिए सुरक्षा पर ध्यान न देना धातक हो सकता है । इस कारण ऐसा कहा 
जाता है कि बिना उपयुक्त प्रतिभृति के बैक को ऋण नहीं देना चाहिये । सैद्धान्तिक 
हष्टिकोरा से तो ग्रही उपयुक्त है, परन्तु अन्य बैंकों की प्रतियोगिता के कारण बैंक को 
बहुत बार व्यक्तिक ग्रथवा कम विश्वसनीय प्रतिभूतियों पर भी ऋण देना पड़ जाता 
है । ऐसी दश्ाओं में वेक के प्रवन्धक को बहुत सोच-विचार कर तथा सावधानीपूर्वक 
काम करना चाहिये । व्यवसाय में लोच बनाग्रे रखने के लिये यदि कम सुरक्षित विनि- 
योग श्रावश्यक होते हैं तो उन्हें सावधानी से चुनना चाहिये । विनियोगों की विशेष 
सुरक्षा के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये :-(+) अपना समस्त कोष किसी 
एक ही व्यक्ति या उद्योग को उधार न दे; (॥) ग्राहक की जमानत के बाजार मूल्य की 
पूर्ण जाँच करले; (7) अल्पकाल तथा अस्थायी आवध्यकताओं की पूतति के लिये 
ऋण दे; (५) सस्ती साख नीति न अपनायें, क्योंकि इसके कारण ऋरी अपव्ययी बन 
जाते है; श्र (५) ऋणी के आ्राचरण की भली भाँति जाँच करा लें । 
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( २ ) कोषों की तरलता (/वण॑१॥9४ ० एप्ा05) -यह्‌ उपयुक्त विनि- 
योग नीति की दूसरी ग्रावश्यकता है। विशेष परिस्थितयों में बेक को नकदी की 
अधिक ग्रावदयकता पड़ सकती है । इसके लिए बैकों को ऐसे आदेयों को रखना 
चाहिये जिन्हें सरलतापूर्वक शीघ्र ही नकदी में बदला जा सके । इस दृष्टिकोण से 
बैंक के लिये थोड़े काल के लिए ऋणों का देना अधिक उपयुक्त होता है, जिससे कि 
आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त ही धन प्राप्त किया जा सके । यदि बेंक अतरल शआादेयों 
(जैसे भू-सम्पत्ति, अविक्री साध्य प्रतिभूतियों श्रथवा दी्घकालीन औद्योगिक तथा कृषि 
ऋणषणों) में अपना धन फँसा देती है तो यह धन अधिक समय तक के लिए रुक 
जायेगा और आदेयों पर तरलता समाप्त हो जायेगी | इस सम्बन्ध में एम० एल० 
टेनन (|. ।.. पृध्यातक्षा) ने ठीक ही कहा है कि “एक सच्चा बैंकर वहीं है जो 
विनिमय बिल तथा प्राधि के अन्तर को समझता है।”” बात यह है कि विनिमय 
बिल एक अल्पकालीन साख-पत्र होता है, जिसकी परिपक्वता अधिक से अधिक रे 
महीने की होती है, परन्तु ग्रावरयकता पड़ने पर उसे केन्द्रीय बेंक से भी भुनाया जा 
सकता है, भ्रथवा अन्य किसी बेंक के हाथ बेचकर तुरन्त नकदी , प्राप्त की जा सकती 
है । प्राधि या बन्धक (]/०7892०) में यह बात नहीं होती | वह तो एक बड़ा ही 
अतरल आदेय है | यह सम्भव है कि बैंक के पास पर्याप्त अ्रतरल आदेय रहते हुये 
भी उसका दिवाला निकल जाय, यदि वह अपनी नकदी सम्बन्धी मांगों को तत्काल 
पूरा करने में असफल रहती है | भ्रतः बेंक को अपने कोष सरकारी तथा प्रथम 
श्रेणी की प्रतिभूतियों तथा उत्तम अंशों और ऋण-पत्रों में वनियोग करना चाहिए । 
एक भ्रच्छी बैंक के लिए तरल आदेयों में घन का श्रधिक मात्रा में लगाना बहुत 
ही आवश्यक है। स्टीड ($/८७०) के शब्दों में, 'बेक को केवल कार्यशील पूंजी की 
पूर्ति के लिए ऋण देना चाहिए, न कि अचल या स्थायी पूंजी बनाने के लिए |”? 

(२३) जोखिम की विविधता (09एलशप्ीटव/079 ० ९१४।९5)--यह भी 
बहुत आवश्यक है कि बेंक अपना सारा या अधिकांश धन एक ही प्रकार के ऋणों, 
प्रतिभूतियों, व्यवसायों अथवा विनियोग में न लगाये, बल्कि उसका विभिन्न प्रकार के 
आदेयों में वितरण करे । इसका महत्त्व इस कारण है कि ऐसी दक्षा में एक व्यवसाय 
में मन्दी श्राने अथवा एक प्रकार की प्रतिभूतियों की तरलता घट जामे या उनकी 
कीमतों के गिरने का बैंक की साख पर ब्रा प्रभाव नहीं पड़ता है | यंदि सभी अण्डे 
एक ही टोकरों में रखे जाते हैं तो उनके हूठने का भय अधिक रहता है । इस दृष्टिकोण 
से यह भी अभ्रधिक उपयुक्त है कि बेंक कुछ थोड़े से उद्योगों अथवा व्यापारियों को बड़े- 
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बड़े ऋण देने के स्थान पर छोटे-छोटे अथवा मध्यम प्रकार के ऋण बहुत से उद्योगों 
और व्यक्तियों को दे । इसका यह लाभ होता है कि एक समय में कुछ व्यक्तियों द्वारा 
भुगतान न होने से उत्पन्न होने वाली जोखिम कम हो जाती है और बैंक के लिंए 
नेंकदी का एक ऐसा प्रवाह बना रहता है कि उसे ग्राहकों को नकदी की मगे पूरा 
करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है । 

(४ ) उत्पादकता (४००ए०४शां(9)- प्रत्येक बेक का उद्दं इय लाभ कमानां 
होंता है । बैंक यही देखकर ऋण देने का निर्शेय करती है कि उससे किस अंश तक 
लाभ प्राप्त होगा । जितनी ही विनियोग अथवा आ्रादेय की उत्पादकता अ्रधिक हीगीं 
उतना ही उसे अ्रधिक पसन्द किया जायेगा । बैंक बहुधा स्वयं ऋण लेकर विनियोग 
करती है । यदि ऋण प्राप्त करने की ब्याज की दर और ऋण प्रदान करने की 
ब्याज की दर में अधिक ग्रन्तर है तो ऋण देना अधिक लाभदायक होता है । बिनां 
समुचित लाभ की आशा के विनियोग का प्रइन ही नहीं उठता है । परन्तु लाभ के 
साथ-साथ बेंक की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिये । सुरक्षा की बलि देकर लाभ॑ 
कमाना घातक हो सकता है । 
| (५) प्रतिभूतियों की बिक्री-साध्यता (७व४:४०४४७ां।ाए रण $6९परां- 
॥०8)--यह भी सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है । जिन प्रतिभूतियों में बेंक विनि- 
थोंग करती है बे ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें शीघ्रतापृवंक बेचकर नकदी प्राप्त की 
जा सके । विनिमय-साध्य साख-पत्रों, तैयार माल श्रथवा अच्छी कम्पनियों के अंशों 
और ऋणा-पत्रों पर जो ऋण दिये जांते हैं उनमें तरलता तथा सुरक्षा दोनों ही रहते 
हैं, क्योंकि ये सभी प्रतिभूतियां पूर्णोतया बिक्री-साध्य हैं, परन्तु अचल सम्पत्ति में 
लगाया हुआ धन इतनी सरलता से नहीं निकाला जा सकता है। एक बैंक इस 
सम्बन्ध में जितनी ही अधिक सावधान रहती है उतना ही उसके डूबने का भय कभ 
रहता है । | 

उपरोक्त रिद्धान्तों के अ्रतिरिक्त एक बैंक को कोषों का विनियोग करते समय 
निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए--([) बैंक अपना घन यथासम्भव झ्राय कर 
था अन्य करों से मुक्त प्रतिभृतियों में लगाये श्रौर (8) कोषों का विनियोग उन 
सम्पत्तियों में करे जिनका मूल्य अपेक्षतन ग्रधिक स्थिर रहता है । 
कोषों के विनियोजन के शीर्षक -- 

एक बेंक को श्रपने कोषों की साधारणतया दो प्रकार के विनियोगों में लगाना 
पड़ता है : (अर ) लाभदायक विनियोग और ( ब ) बिना लाभ के विनियोग । दोंनों 
ही प्रकार के विनियोग आवश्यक होते हैं और एक बैंक को बड़ी चतुराई के साथ यह 
निर्णय करना होता है कि इन दोनों प्रकार के विनियोगों में कोषों का वितरण किस 
अनुपात में किया जाय । सुरक्षा तथा तरलता के दृष्कोणों से लाभहीन विनियोग 
आवश्यक होते हैं, परन्तु उत्पादकता की दृष्टि से लाभदायक विनियोगों का च्ुुनना 
श्रावश्यक होता है । एक बैंक को दो बातों को एक ही साथ ध्यान में रखना पड़ता है:- 
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प्रथम तो अंशधारियों को समुचित लाभ प्रदान किया जा सके, और दूसरे, बेक की 
विफलता का भय उत्पन्न न होने पाये । स्मरण रहे कि बेंक का प्रारम्भिक उद्ूं इय 
अंशधारियों के लिये लाभ कमाना होता है। इसके लिए लाभदायक विनियोग ही 
अधिक पसन्द किये जाते हैं, परन्तु इस स्वार्थी नीति के कारण बहुत सी बैंकों का 
दिवाला निकल जाता है। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि बेंक का उत्तर- 
दायित्त्व केवल उसके अंशधारियों के ही प्रति नहीं होता है, समाज तथा राष्ट्र के प्रति 
भी उसका कुछ कत्त व्य हुआ करता है । बैंक की विफलता से अंशधारियों को तो 
हानि होती है, परन्तु समाज और राष्ट्र का भी भ्रनहित होता है। यही कारण है कि 
सरकार बहुधा बंक की विनियोग नीति में हस्तक्षेप भी किया करती है । इस हस्तक्ष प 
का उदृब्य यह होता है कि भ्रधिक लाभ के लोभ में बेंक आदेयों की तरलता को न 
खोने पाये । 


(अर) लाभहीन विनियोग (7०0७९5५ हए९४४श॥8)--- 

बेंक के लाभहीन विनियोग नकद कोषों श्रौर मृत स्कन्ध (0०80 800०० के 
रूप में होते हैं । 
() नकद कोष ((४७॥ ॥१९४४४९५)--- 

लाभहीन आदेयों में सबसे अधिक महत्त्व नकद कोषों का होता है। नकदी से 
अधिक तरलता किसी भी आदेय में नहीं होती है और प्रत्येक बैंक समय-समय पर की 
जाने वाली अपने ग्राहकों की नकदी की माँग को पूरा करने के लिए नकदी का संचय 
रखती है । आरम्भ में बंक के नकद कोषों का अर्थ केवल उस संचय से होता था 
जो बेक अपने कोष में देश के चलन के रूप में रखती थी, परन्तु वतंमान बेकिंग पद्धति 
में यह शब्द अधिक विस्तृत अर्थ में उपयोग किया जाता है। नकद कोपों में बेंक 
द्वारा संचित चलन के अतिरिक्त उस जमा को भी सम्मिलित किया * जाता है जो बेंक 
विशेष अन्य बेंकों तथा केन्द्रीय बेंक में रखती है । ये कोष बैंक की सुरक्षा का सबसे 
बड़ा साधन होते हैं । 

एक बेंक को अपने कुल निक्षपों का कौनसा भाग नकद कोषों के रूप में 
रखना चाहिये ? इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के निश्चित नियम नहीं बनाये जा 
सकते हैं । अलग-अलग विद्वानों के इस सम्बन्ध में अलन अलग मत हैं । वेसे भी 
विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग मात्रा में नकद कोषों कीं आवश्यकता पड़ती है। 
परन्तु कुछ सामान्‍य बातें अवश्य वताई जा सकती हैं । इन बातों कों ध्यान में रखन 
का परिणाम यह होता है कि बेक को यथासमय नकदी में भुगतान करने में विशेष 
- कठिनाई नहीं होती है | ये नियम निम्नलिखित हैं :--- 
( १ ) वधानिक आवश्यकता--कुछ देशों में नकद कोषों की न्यूनतम 
“सीमा नियम द्वारा निश्चित कर दी जाती है | उदाहरणस्वरूप, भारत में उन सभी 
मु ० च० आअ०, ८ &्‌ 
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अनुसूचित बैंकों (520०6४७१ छ4775) को जिन्हें रिजव॑ बैंक की अनुसूची-२ 
(860070 $086०7]०) में सम्मिलित किया गया है, अपने माँग दायित्त्व (00046 
[89॥868) का ५% और अपने समय दादित्व (76 ॥॥89॥865) का २% 
रिजवं बैंक में हर समय जमा करके रखना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य बैंकिंग कम्प- 
नियों को नियमानुसार अपने पास अश्रथवा रिजव॑ बंक में जमा के रूप में ग्रथवा कुछ 
अपने पास और कुछ रिजवं बैंक में, ग्रपने माँग दायित्व का कम से कम ५% और 
समय-दापित्त्व का २९७ नकद कोषों में रखना होता है । जहाँ नकद कोषों की न्यून- 
तम्‌ सीमा इस प्रकार निश्चित कर दी जाती है, वहां कम से कम उतने नकद कोष 
तो अवश्य रखे जाते हैं पद्यपि व्यवहार में बैंकों को इससे श्रधिक अनुपात में नकद 
कोष रखने पड़ते हैं । 


(२) ग्राहकों की मनोवृरत्ति'तथा क्षेत्र विशेष की व्यावसायिक दशाएं-- 
यदि लोगों में चैक (धनादेश) द्वारा भुगतान करने की प्रथा अ्रधिक प्रचलित है तो 
साधारणतया कम नकद कोषों से काम चल जाता है । भारत जैसे देश में, जहाँ अ्रधि- 
काँग भुगतान नकदी मे ही होते हैं, नकदी को अधिक मात्रा में रखना आवश्यक होता 
है । इसके अतिरिक्त यदि स्थानीय क्षेत्रों में औद्योगिक तथा व्यापारिक व्यवसाय हैं, 
जिसके कारण विनिमय का कार्य बहुत जल्दी तथा अधिक मात्रा में होता है तो 
नकदी की आवश्यकता अधिक रहेगी । कृषश क्षेत्रों में बेंक नकद कोषों से ही अपना 
कार्य चला सकता है। । 

( ३ ) व्यवसाय की प्रकृति (ए4घा० ० 8प॥॥०55)--नकद कोषों 
की मात्रा इस बात पर भी निभर होती है कि बैंक किस प्रकार के विनियोग करती 
है। यदि कोई बेंक अपने धन का अधिकांश भाग विनिमय बिलों, विनिमय-साध्य 
प्रतिभृतियों तथा अल्पकालीन ऋणों में लगाती है तो उसे अपेक्षतन कम नकद कोषों 
की आ्रावश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके अधिकांश आ्रादेय तरल रूप में होते हैं । 
इसके विपरीत यदि बेंक के अधिकांश विनियोग ऋणों में अ्रथवा ग्रतरल आदेयों के 
रूप में है, तो उसे अधिक मात्रा में नकद कोष रखने पडते हैं । 


( ४ ) बंकरों के निकासी गृहों का होना ([॥6 ?76६७॥०७ ० छश्ा॥7७7*8 
(2 धथाप08 0५६०५) - निकासी गृह का कार्य यह होता है कि ये विभिन्‍न बैंकों की 
अ्न्यान्य लेन-देन का समायोजन करते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक बैंक को उन सभी 
धनादेशों का नकदी में भुगतान नहीं करना पड़ता है, जो इसके ऊपर लिखे गये है 
श्रौर दूसरी बैंकों में जमा कर दिए गये हैं। उसे केवल उन चैकों की राशि जो कि 
दूसरे बंकों पर लिखे गये हैं और उसके पास जमा हैं तथा उन धनादेशों की राशि 
जो भ्रन्य बैंकों के पास हैं और उसके ऊपर लिखे गये हैं, का अन्तर ही नकदी में देना 
पड़ता है | निकासी गृह के न होने की दशा में प्रत्येक चैक का नकदी में भुगतान 


करना भ्रावश्यक होता है । भारत में निकासी गृहों के ग्रभाव के कारणा अधिकांश 
बैंकों को बड़े नकद कोष रखने पड़ते हैं । 
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(५ ) खातों की प्रकृति-- नकद कोषों की मात्रा इस बात पर भी निर्भर 
होती है कि बैंक में खोले हुये विभिन्‍न प्रकार के खाते कैसे हैं ? यदि खाते इस प्रकार 
के हैं कि उनमें तेजी के साथ धन आता-जाता रहता है (ट्र्थात चालू और वचत 
खाता) तो बैंक के लिए अधिक मात्रा में नकदी का रखना आवश्यक होता है। दलालों 
तथा सोने-चाँदी के व्यापारियों के खाते इसी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार यदि 
चालू खातों की ही अधिकता है तो बड़े नकद कोषों की आवश्यकता पड़ेगी | इसी 
प्रकार वे बड़ी-बड़ी बेकें, जिनमें स्थानीय छोटी-छोटी बेंकों की जमा रहती है, छोटी 
बैंकों की अपेक्षा अधिक नकदी रखती हैं । इसके विपरीत यदि निदिचतकालीन जमा 
के खाते अ्रधिक हैं तो छोटे नकद कोपों से भी काम चल सकता है । 


किन्तु, सभी बैंकों को कम से कम उतना नकद कोष तो रखना ही पड़ता हैं 
जितना कि सरकार या केद्धीय वेंक द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 
सभी बेंकों के अपने भ्रनुभव भी इस दिशा में अलग-अलग होते हैं । भारत में साधा- 
रणतया यह जमा २०%, होती है--जिसमें कार्य की प्रथकता और व्यवसायिक 
भिन्‍नता के कारण भी इस प्रतिशत में अन्तर हो सकता है । 


(६) निक्षेपों का आ्राकार (826 ० (86 70०79०भ/ं(5)--बैंक के नकद 
कोपों की श्र" ह्यकता उसके ग्राहकों की संख्या पर भी निर्भर होती है । यदि बंक के 
थोड़े से ही ग्र।हक हैं, जिनके बड़े-बड़े खाते खुले हुए हैं तो नकदी की श्रावश्यकता 
अधिक रहेगी, किन्तु यदि बेंक के छोटे-छोटे खातों वाले बहुत से ग्राहक हैं तो नकदी 
की माँग कम होगी । कारण य्हु है कि बैंक के अधिकांश ग्राहक आपस में भी एक- 
दूसरे के ग्राहक होते हैं और उनके खातों में आवश्यक समायोजन करके ही अ्धिकाँश 
भुगतान चुका दिए जाते हैं, श्रतटः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जितना ही बंक 
का व्यवसाय विस्तुत होगा उतना ही अपेक्षतन कम नकद कोपों से काम चल 
जायेगा । ४ 

( ७ ) अन्य बैंकों की नकद-कोष नीति -व्यावसायिक मनोवृत्ति भेड़ की 
सी मनोवृत्ति होती है । सभी बेक एक दूसरे की देखा-दंखी अपने-अपने नकद कोपों 
को घटाती-बढ़ाती है । यदि किसी क्षेत्र में बहुत सी ऐसी बक हैं जो नकद कोष अधिक 
मात्रा में रखती हैं तो दूसरी बेंकों को यह भय होने लगता है कि इन डोंकों पर जनता 
का विश्वास अ्रधिक हो जाने के कारण इनकी प्रतियोगिता शक्ति अधिक हो जायेगी 
और वे अन्य डैंकों के ग्राहकों को तोड़ लेंगीं। इस कारण दूसरी बैंक भी अ्रधिक 
नकद कोष रखने लगती है । 
निष्कर्षें-- 

उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर और सामान्य अनुभव और बुद्धि- 
मानी से काम लेकर एक बैंक यह निश्चित करती हैं कि उसे अपनी कुल निक्षेपों का 
कौनसा प्रतिशत नकद कोषों के रूप में रखना चाहिए। कुछ देशों में नकद कोप की 
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व्यूनतम्‌ निधि विधानानुसार भी निश्चित करदी जाती है, जिसे हम विधानतः रोक 
निधि ($६(ए०7ए (४४॥ २८५८:४७) कहते हैं । इस व्यवस्था का अभिप्राय यह होता 
है कि इस प्रकार निश्चित प्रतिशत से नीचे कोई भी बैंक अ्रपने नकद कोषों को नहीं 
घटा सकती हैं, यद्यपि कोई भी गैंक इससे भ्रधिक मात्रा में नकद कोप रखने के लिए 
पूर्णतया स्वतन्त्र होती है । 
ता) मृत स्कन्ध (0680 80०९८८)-- 

नकद कोपों के पश्चात्‌ यह बौंक का दूसरा लाभहीन श्रादेय होता है । बैंक 
को अपनी इमारत, भूमि, फर्नीचर (एएछात्राप्रा०), फिटिंग तथा अन्य स्थर आदेयों पर 
भी व्यय करना पड़ता है। इन सबकी व्यवस्था व्यवसाय के संचाचन के लिए श्रावश्यक 
होती है, यद्यपि इनसे कोई भी आय प्राप्त नहीं होती है । इन आादेयों (05४८४) को 
मृत स्कन्ध इस कारण कहा जाता है कि इन्हें सरलतापूवंक बेचा नहीं जा सकता है, 
श्र्थात्‌ ये सरलतापूर्वक विनिमय साध्य नहीं होते हैं और इन्हें बेचने से बैंक के मान को 
हानि पहुँचती है, जो उसके व्यवसाय के लिए घातक है। इतकों केवल उसी समय 
बेचा जाता है जबकि बौंक ठप्प हो जाती है और उसके सभी प्रकार के आ्रादेयों को बेच 
कर लेनदारों का भुगतान किया जाता है। साधारणतया मृत स्कस्धों पर बैंकों को 
पर्याप्त व्यय करना पड़ता है और प्रत्येक बौंक आरम्भ में ही इस व्यय के लिए धन का 
प्रबन्ध करती है। आ्रारम्भ में व्यय कर देने के पद्चात्‌ आगे चलकर इस शीर्षक पर 
प्रति वर्ष बहुत ही कम व्यय की आवद्यकता पड़ती है। बैकिंग सम्बन्धी काम-काज 


को ढंग से चलाने और बौंक की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए इस प्रकार के खर्चे 
की श्रावश्यकता होती है । 


( ब ) बेंक के लाभदायक आदेय-- 


बैंक के लाभदायक आदेयों में याचना राशि (0४॥ |४०॥०ए), विनियोग ([- 
ए९४(०॥0), अ्रग्रिम (46४8॥0०5), ऋण, तकद-साख, अधि-विकर्ष (0एश०ाश्ी), 
विनिमय बिलों को भुनाना , स्वीकृतियाँ (॥००००४७॥०८७) श्रादि सम्मिलित होते हैं । 
इनमें से प्रत्येक का श्रलग-ग्रलग वर्रान नीचे किया जायेगा । 


() अल्प सुचनार्थ ऋण (शण्ा०ए ॥ आ०ण। ९०४००)-- 

अल्प सूचनाथ ऋणों अ्रथवा याचना राशि में वे ऋण सम्मिलित होते हैं, जो 
थोड़े काल की सूचना देकर वसूल किये जा सकते हैं | ऐसे ऋणों में मुद्रा बाजार, बिल 
के दलालों तथा स्टॉक एक्सचेन्ज के व्यापारियों को दिये हुए ऋण सम्मिलित होते हैं। 
इन पर व्याज दर बहुत कम (३% से ३% तक) होती है। प्रत्येक बेंक इस प्रकार 
की कुछ जमा अवश्य रखती है, क्योंकि बहुधा इन्हें बिना सूचना श्रथवा कुछ समय की 
सूचना पर तुरन्त ही वसूल किया जा सकता है। ऋण का भुगतान न होने पर बैंक 
अपने पास जमानत के रूप में रखी हुई ऋण की प्रतिभूतियाँ बेच कर नकद रुपया 
प्राप्त कर सकता है यही कारण है कि टाजिंग (79प४आं8) ने इन्हें (०॥७ 80]0064- 


| २६३ 


[.0875 की संज्ञा दी है | सुरक्षा की दृष्टि से नकद कोषों के पद्चात्‌ बैंक के आदेयों 
में दूसरा नम्बर इन्हीं का आता है, परन्तु नकद कोषों की श्रपेक्षा ये इस कारण अधिक 
अच्छे होते है कि सुरक्षा के साथ-साथ इनसे आ्राय भी प्राप्त होती है । 


इद्धलेड आदि देझ्षों में इस प्रकार के ऋण बिल के दलालों, डिस्काउन्ट ग्रहों 
(9500 70 0०8०३) और स्टॉक एक्सचेन्ज (8067 एटाथाह०) के आढ़तियों 
ओर दलालों को दिये जाते है और इन्हें बहुत बार केवल एक ही घन्टे का नोटिस 
देकर वसूल किया जा सकता हैं। भारत में बिलों को भुनाने वाले गृह तथा निर्मम गृह 
(5576 005९७) नहीं हैं, इसलिए हमारे देश में याचना राशि को एक बेंक द्वारा 
टूसरी बक को ही देने की प्रथा अधिक प्रचलित है। परिणामस्वरूप तरल आदेयों 
की प्राप्ति कम अंद्य तक ही हो पाती है । 


(7) बिलों का भुनाना (?फलाबअंतए ण 0500एरा8 ० आ॥5)-- 


लाभदायक विनियोग में दूसरा नम्बर विलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों के भुनाने का 
आता है | बैंक बिलों को भुनाती है और उन्हें खरीद कर भी रख लेती है | बिल 
की परिपक्कता अ्रवधि साधारणतया ६० से ६० दिन तक की होती है, यद्यपि बिल 
को वेच कर श्रथवा केन्द्रीय बैंक से भुनवा कर इससे पहिले भी धन प्राप्त किया जा 
'सकता है। यही बात प्रतिज्ञा-पत्रों और कोषागार विपत्रों ([7०85प०7५ 8]5) के 
क्रय-विक्रयः के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । भारतीय बैंक प्रतिज्ञा-पत्रों में 
व्ययवसाय कम करती है और साधारणतया उन पर जमानत मॉँगती हैं। कोषागार 
विपत्रों श्रथवा सरकारी हुण्डियों में रुपया लगाना अच्छा समभा जाता है। इसमें 
जोखिम कम रहती है, सुरक्षा अधिक रहती है श्र इन हुण्डियों को सरलता से बेचा 
जा सकता है । इन हुण्डियों की परिपककता अ्रवधि भी अधिक से श्रधिक एक वर्ष की 
होती है । परन्तु अन्य अ्ल्पकालीन विनियोगों की भाँति इन पर भी ब्याज की दर 
कम रहती है । भारत में बिल बाजार का समुचित विकास न होने के कारण और 
उनके क्य-विक्रय में कठिनाई होने के कारण बिलों में लगाये हुए धन की मात्रा सीमित 
ही रहती है। यह भारतीय मुद्रा-बाजार का एक गम्भीर दोष है, जिसे शीघ्र ही दूर 
करने की ग्रावश्यकता है । बिल बाजार के विकास से आदेयों की तरलता और लाभ- 
पूर्णाता दोनों एक ही साथ प्राप्त हो सकती है। पिछले कुछ वर्षो से रिजवं बेंक ने इस 
दिशा में कुछ प्रयत्न आरम्भ भी किये है| परिचमी देशों में बिलों को भुनाने की प्रथा 
का बहुत विकास हो गया है (लगभग १०-१५%), जबकि भारत में बँकों की कुल 
जमा का ५% या ६% ही बिल भुनाने में लगता है । पश्चिमी देशों में बिल भुनाने 
के कार्य की अधिकता के निम्न कारण है :--( ? ) बिलों में लगाये गये धन के 
-बापिस मिलने की तिथि निश्चित होती है; ( २ ) बैक उन्हें पुनः भुना सकते हैं, 
इससे इनके कोषों में तरलता रहती है; ( ३ ) विनियोग का बाजार मूल्य परिवर्तित 
नहीं होता है ; और ( ४ ) इनके भुनाते में बैंक को पर्याप्त आय भी होती है । 
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(॥) विनियोग श्र प्रतिभतियाँ (॥॥7९870/5 & 5€थए(689) -- 

ये बैंक के तीसरे लाभदायक आदेय है । बैंक विनियोगों को बहुत सुविधाजनक 
समभते हैं, क्योकि (7) इन्हें किसी भी समय बेचकर या उनकी प्राधि (४०78886) 
पर केन्द्रीय सरकार से रुपया प्राप्त किया जा सकता है; (॥) इनसे नियमित तथा पर्याप्न 
प्राय भी होती है; (॥) इनमें रुपया लगाने से जनता का बको में विश्वास बढ़ता है 
((ए) इन पर ब्याज दर तो कम होती है किन्तु सुरक्षा श्रधिक होती है; (४) विनियोगों 
के मूल्य में भ्रपेक्षतव स्थिरण रहती है; और (शा) इन विनियोगों का समय भी अ्रधिक 
लम्बा नहीं होता है। इन गुणों के कारण ही इंज्जलेंड के बंकों का ६५ लगभग ३० 
जमा धन, भारतीय बैंकों का ४०%, और श्रमरीकी बेंकों का ६०% जमा धन स्वस्थ 
विनियोगो में लगा रहता है। अच्छी बैंक अपने कोषों का एक अ्रधिक बड़ा भाग परम 
प्रतिभुतियों (00॥॥-608०0 $८०प्रा068) में लगाती हैं । विनियोग सोने और चाँदी 
में भी किये जा सकते है। श्रेष्ठता की दृष्टि से () सबसे उत्तम प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों की प्रतिभृतियाँ होती है। (॥) इसके पदचातु अ्रद्ध -सरकारी 
पंस्थाग्रों (जैसे--नगरपालिकाओ्रों, जिला बोडो) तथा (#) लोक हितकारी ९ स्थाओं, 
रलवे, बिजली व गंस कम्पनियों आ्रादि की प्रतिभूतियों का नम्बर आ्राता है। (५) इसके 
अतिरिक्त और भी बहुत सी औद्योगिक एवं व्यापारिक कम्पनियों की प्रति- 
भूतियों में धन लगाया जा सकता है, जैसे--ऋणा-पत्र, बाँड आदि। भारतीय बेंक 
सरकारी हुण्डियों में धत लगाना अधिक पसन्द करती है, क्योंकि देश में श्रन्य प्रकार 
की प्रतिभूतियाँ कम संख्या में उपलब्ध हैं। 
(५) ऋण तथा श्रग्रिम ([,0भ॥ा5 & 30४40९5)--- 

ऋणा तथा श्रग्नमिम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं (और इनकी सम्बधित प्रति- 
भूतियाँ भी अलग-अलग प्रकार की होती है) :---0) ऋण, (॥) नकद साख तथा (॥) 
अ्धि-विकर्ष । ये व्यक्तिगत प्रतिभूतियों, गारन्टी अथवा श्रन्य उपयुक्त प्रतिभूतियों के 
आ्राधार पर दिये जा सकते हैं । व्यक्तिगत प्रतिभूति पर दिये हुए ऋण साधारणतया 
श्ररक्षित अग्रिम (075९0प्रा९6 ४0ए8॥0८5) होते है और प्रतिज्ञा-पत्रों पर दिये जाते 
हैं । परन्तु प्रायः व्यक्तिगत प्रतिभूति के साथ कोई सहायक प्रतिभूति ((!0॥86४| 
5८०णग9) भी ली जाती है। ऐसी प्रतिभृतियाँ स्टॉक एक्सचेन्ज प्रतिभूति, विनिमय- 
साध्य साख-पत्र, माल के अ्रधिकार-पत्र (7॥6४), बीमा पॉलिसी, श्रचल सम्पत्ति 
श्रादि के रूप में होती है । बैंक व्यक्तियों और संस्थाओ्रों दोनों को ही ऋण देती है प्रौर 
इन पर ६९% से १२% तक ब्याज लेती है। इस प्रकार इनसे बेक को सबसे अधिक 
लाभ प्राप्न होता है। प्राय गैक अपने जमा धन का ५० से ६०% तक इनमें लगा 
देती हैं (भारत में ४०-५०१%) । परन्तु विनिमय के इस शीष॑क में तरलता सबसे 
कम होती है । यद्यपि बेंक अपने ऋणियों से यह शर्तं रखती है कि ये माँग पर वापिस 
क्यि जायेगे तथापि व्यवहार में ऐसा सम्भव नहीं है | श्रतः इनमें रुपया लगाते समय 
बेंक को श्रत्यन्त सावधानी से काम लेना चाहिए। 
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साधा रणतया बोंक के ऋण तीन प्रकार के होते हैं :-- 

( १ ) साधारण ऋण तथा अग्रिम (0काग्रक्षए [.0थ5 & 20एक्या- 
०८5)--साधा रण ऋणो को प्रदान करने की रीति यह होती है कि बैंक ऋण लेने 
वाले का खाता अपने यहाँ खोल लेती है। इस प्रकार व्यवहार में बैंक के 
ऋणी और उसके जमाधारी में श्रन्तर नहीं होता है। ऋण की राशि को ऋणी एक 
साधारण जमाधारी की भॉति चैक द्वारा कभी भी निकाल सकता है, परत्तु कोई भी 
बैंक ऋण देने से पहले, प्रार्थी की श्राथिक स्थिति की और उसकी साख की भली-भांति 
जाँच कर लेती है । ऋण के लिए बेंक समुचित जमानत का भी श्रनुरोध करती है । 
ब्याज की दर पहले से ही निश्चित कर ली जाती है, जिसमें ऋण के भुगतान की 
अवधि के अनुसार अन्तर होता है। ऋणी को उधार की सारी राशि पर व्याज देना 
पड़ता है, चाहे वह उपयोग एक दम करता है अथवा धीरे-धीरे, परन्तु अधिकाँप बेंक 
बिता उपयोग की राशि पर नीची दर पर ब्याज लेती हैं । 


प्रार्थी की साख का पता लगाने के लिए बेंक के पास अनेक साधन होते हैं । 
प्रमुख साधन निम्न प्रकार हैं :--- 


(9) कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो विभिन्न व्यापारियों की आर्थिक स्थिति और 
साख सम्बन्धी सूचनाओ्रों को एकत्रित करती हैं । बेंक इन संस्थाग्रों की सेवाश्रों का उपयोग 
करती है ।योरुप के सभी देशों में ऐसी संस्थाएं बहुत है और विश्वसनीय भी होती 
है, परन्तु भारत में इनकी कमी है | (#) उन व्यापारियों और संस्थाओं से पूछताछ 
की जाती है जिनसे प्रार्थी का लेन-देन रहता चला आया है। (9) एक बेंक दूसरी 
बेक को भी इसी प्रकार की सूचना देती रहती है और अपने ग्राहक की साख दूसरी 
बैंक को बता देती है। (ए) प्रार्थी फर्म के वापिक चिट्ठर के निरीक्षण से भी उसकी 
साख का अनुमान लगाया जा सकता है । (५) प्रार्थी फर्म के वाधिक अंकेक्षण विवरण 
(५००६ ११०८००४0) को देख कर भी यह ज्ञात किया जा सकता है। (हां) अपने कर्म- 
चारियों और विशेषज्ञों को भेज कर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (शा) यदि 
प्रार्थी बैंक का ही पुराना ग्राहक है तो उसकी लेन-देन का पिछला इतिहास देखकर 
उसकी साख ज्ञात की जा सकती है । 


(२ ) अ्रधि-विकर्ष (0ए८0205)---अ्रधि-विकर्ष की सुविधा केवल बैंक के 
जमाधारी को ही दी जाती है। स्पया जमा करने वाले को यह सुविधा दी जाती है 
कि वहआझ्वश्यकता पड़ने पर जमा की राशि से कुछ अधिक रुपया भी खाते मे से 
निकाल सकता है यह सुविधा चालू खातों पर ही दी जाती है । जमाधारी से केवल 
उतनी ही राशि पर ब्याज लिया जाता है जितनी वह दिन प्रतिदिन निकालता रहता 
है । साधारणतया अधि-विकर्ष की सीमा निश्चित कर दी जाती है और इस प्रकार के 
ऋणा के लिए कोई जमानत नहीं माँगी जाती यद्यपि कभी-कभी बेंक जमानत के लिए 
अनुरोध करती है । रिजव॑ बैंक द्वारा बैंकों के इस काय्यं पर कड़ा नियन्त्रण रहता है । 
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( ३) नकद साख (०४७४ (४८०४) - नकद साख की सुविधा भी साधा- 
रखणतया ग्राहकों भ्रथवा खातेधारियों को ही दी जाती है, यद्यपि कभी-कभी यह अन्य 
व्यक्तियों को भी दी जा सकती है । इस प्रकार के ऋणों के लिए प्रत्येक दक्षा में 
जमानत ली जाती है और वह भी माल शअ्रथवा सम्पत्ति की । व्यक्तिगत जमानत अ्रववा 
प्रतिज्ञा पत्र पर ऐसे ऋण नही दिये जाते हैं। ऋणी माल श्रथवा सम्पत्ति को बैंक के 
गोदाम में जमा कर देता है; अथवा अपनी फसल, धन, तैयार माल ग्रादि को गिरवी 
रखता है। जैसे-जसे ऋणी रुपया च्ुकाता जाता है, बैंक उसके माल को छोड़ती रहती 
है । साधारणतया अ्रचल ता अक्रय प्रतिभृति पर ऐसे ऋण नहीं दिये जाते है। भ्रधि- 
विकर्ष की भाँति ऐसे ऋणों में भी केवल उसी राशि पर ब्याज लिया जाता है जिसका 
ऋगी द्वारा वास्तव में उपयोग किया जाता है। बिना निकाली हुई राशि पर ब्याज 
नहीं लिया जाता है 

अधि-विक्ष और नकद साख में कई दिशाओ्रों में समानता है और कई में 
अन्तर | समानता की बातें निम्न है --() दोनों मे ही ग्राहकों को इच्छित रकम 
चेक द्वारा निकालने की सुविधा होती है; और (॥) दोनों में ही ब्याज केवल उपयोग 
की हुई रकम पर लगता है। अन्तर को बातें निम्न हैं :--श्रधिविकर् के श्रन्तर्गत ऋण 
केवल चालू खातों में दिये जाते हैं, जिससे इनका लाभ केवल बैंक के जमाधारी ही 
उठा सकते हैं, किन्तु नकद साख में ऋण की रकम चालू खाते में न देकर अलग से 
एक खाता खोलकर दी जाती है । 


इसी प्रकार, अधिविकर्ष एवं नकद साख तथा साधारण ऋण या भ्रत्रिमों में 
भी भेद है :--(0) अधिविकर्ष एवं नकद साख अल्पकालीन होते है, जबकि साधारण 
ऋषा दीघंकालीन, (7) अ्रधिविकषं एवं नकद साख के भ्रन्तर्गत अवधि पूरी न होने 
तक ऋणी चाह जब रुपया जमा करा सकता है भ्रथवा निकाल सकता है और जमा 
की गई राशियों सेन्‍ब्याज का भार भी हलका हो जाता है, परन्तु साधारण ऋगणों 
तथा अग्निमो के अन्तर्गंत ऋणी द्वारा एक बार ऋण का भुगतान करने पर उसे पुनः 
रुपया नये ऋण के रूप में ही मिल सकता है जिसके लिए नया प्रार्थना पत्र देना 
होगा; और (7) अधिविकषं तथा नकद साख में ब्याज ऋण की उपयोग की हुई राशि 
पर लगता है, परन्तु राधारण ऋणों तथा अग्रिम की दशा में ऋण की सम्पूर्ण राशि 
पर ब्याज लिया जाता है । 


ऋणषा की प्रतिभूतियाँ ्रथवा जमानतें 
($86९ए77665) 


बेक द्वारा सभी प्रकार के ऋण किसी न किसी प्रकार की जमानत पर दिये 
जाते हैं। इन जमादतों को झ्राथिक भाषा में प्रतिभूति कहा जाता हैं। प्रतिभ्नतियों 
को दो भागों में बांदा जा सकता है :--() व्यक्तिगत प्रतिभूतियाँ, (?९६०॥७] 
86०फ ४०5) और (त) सहायक प्रतिभृतियाँ (00]8074/ 96८ प्राव06४) । 
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() व्यक्तिगत प्रतिभृतियाँ-- 


व्यक्तिगत प्रतिभूति किसी ऐसी जमानत को कहते हैं जो स्वयं ग्राहक के 
व्यक्तित्त्व द्वारा प्रस्तुत की जाती है। बेक ऋण लेने वाले व्यक्ति की आ्राथिक स्थिति, 
साख, चरित्र व्यवसाय प्रणाली और व्यापार कुशलता को देखती हैं और यदि ये सभी 
विश्वसनीय हैं तो इन्हीं के श्राधार पर विना किसी प्रकार की जमानत लिये ऋरा दे 
सकती है। ऐसे ऋणों के देने में विशेष सावधानी वर्ती जाती है और बैंक बिना 
समुचित जाँच के ऋण नहीं देती है। इस प्रकार दिये हुये ऋणों की संख्या और 
मात्रा भी सीमित ही रहती हैं । यह सुविधा साधारणतया उन ग्राहको को दी जाती है 
जो लम्बे काल से बेंक के साथ व्यवसाय करते चले आ्ाये हैं श्रौर जिन्हें बेंक भली भाँति 
जानती है । भारत में इस प्रकार दिये जाने वाले ऋणों का सबसे महत्त्वपु्ण उदाहरण 
अधिविकर्ष है, जिसमें बैंक अपने ग्राहक को बिना किसी जमानत के उसके खाते में 
जमा की हुई राशि से श्रधिक धन निकाल लेने का अधिकार दे देती है | व्यक्तिगत 
प्रतिभूति पर दिये जाने वाले अन्य ऋण वे होते है जिनमें ऋणी से प्रतिज्ञा-पत्र 
लिखवा लिया जाता है और उस पर जमानत के रूप में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं । इस प्रकार की जमानत के दो रूप हो सकते हैं :--- 
( १ ) विशेष (57०८०॥०), जिसमें जमानत देने वाले के हस्ताक्षर किसी विशेष 
ऋणा के लिए ही स्वीकार किये जाते हैं, और ( २ ) चानू ((णाथा॥।), जिसमें 
जमानती हस्ताक्षरों को ऋण लेने वाले के प्रत्येक अगले ऋण के लिए भी मान 
लिया जाता है । 


(!) सहायक प्रतिभूतियाँ--- 


इस प्रकार की जमानतें किसी वस्तु की आड़ के रूप में ली जाती है। बैक 
बहुधा व्यक्तिगत प्रतिज्ञा-पत्र श्रथवा जमानती हस्ताक्षरों पर ऋण नहीं देती है, बल्कि 
माल, सम्पत्ति, सोना, चाँदी आदि को आ्राड़ में रखकर ऋण देती हैं।ये जमानतें 
भोतिक वस्तुओं के रूप में होती है। तीन प्रकार की भौतिक जमानतें श्रधिक प्रचलित 
हैं :---(१) गृहणाधिकार ([460), जिसमें झड़ में रखी हुईं वस्तु बैंक के पास रखी 
'जाती है, परन्तु ऋण का भुगतान न होने की दशा में बैंक वस्तु को उस समय तक 
नहीं बेच सकती है जब तक कि वह न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्ठ नहीं कर लेती 
है, ( २ ) गिरवी (0]०08०), जिसमें आड़ में रखी हुई वस्तु को बेचने के लिए न्याया- 
लय की आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बेक द्वारा ऋणी को समुचित सूचना 
देना ही पर्याप्त होता है और (३) प्राधि अथवा हरन (]/०४2०8०), जिसमें श्रद्धित 
दत के अनुसार झाड़ में रखी हुई वस्तु पर ऋणी का ही अधिकार रहता है, श्रथवा 
उसके स्वामित्त्व का बेंक को हस्तान्तरण हो सकता है । 


सहायक प्रतिभतियों के प्रकार-- 
भारत में साधारणतया पाँच प्रकार की सहायक प्रतिभूतियों का चलन है :-- 
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(१) स्टॉक एक्सचेंज में बिकने वाले पत्र, (२) विनिमय बिल, (३) माल अथवा माल 
के अधिकार-पत्र (४) जीवन बीमा पत्र, और (५) भ्रचल सम्पत्ति । 
( १ ) स्टॉक एक्सचेन्ज में बिकने वाले पत्र-- 

इन पत्रों में सरकारी हुण्डियाँ, कम्पनियों के अंश, ऋणा-पत्र, प्रतिज्ञा-पत्र तथा 
अन्य प्रकार के विनिमय-साध्य साख-पत्र सम्मिलित होते है। ऐसी प्रतिभूतियों को बैंक 
बहुत पसन्द करती है । इनके प्रमुख गुण निम्न प्रकार होते हैं :--- 

(4) विक्री-साध्यता--इन्‍्हें श्रावश्यकता पड़ने पर सरलतापूवंक तत्काल 
बेच कर नकदी प्राप्त की जा सकती है । 

(॥ ) झुल्य निर्धारण में सरलता--इनकी बाजार कीमत का पता सरलता 
से तथा शीघ्र लग जाता है । ॥॒ 

( ॥ ) विवादहीन स्वामित्व--बिक्री-साध्य होने के कारण इनके 
स्वाभित्त्व में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता है । 

(9) पुनः बटटे की सुविधा--इनकी जमानत पर बेक केन्द्रिय बेंक तथा 
अन्य बैंकों से भी ऋणा प्राप्त कर सकती है । 

(५) मूल्य स्थिरता--इनकी कीमतों में श्रधिक स्थिरता रहती है । 

इन गुणों के साथ-साथ ऐसो प्रतिभृतियों के कुछ दोष भी होते हैं :--- 

(3 ) सावधानी की आझ्रावश्यकता--अंशों को सावधानी क्रे साथ देख-भाल 
कर खरीदना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि अंशधारी पर कम्पनी का कुछ ऋणा शेष 
है तो कम्पनी उसे अंश में से वसूल कर लेती है, जिस दशा में ऐसे अंश को प्राप्त करने 
वाली बेंक को हानि हो सकती है । ः 


(॥ ) भ्रशोधित प्रतिभृुतियों पर भुगतान की जिम्मेदारी--बैंक 
को यह देखना पड़ता है कि अंश विशेष की पूरी रकम चुका दी गई है या नहीं । 
यदि सावधानी से काम नहीं लिया जाता है तो भ्रशोधित राशि बौंक को च्ुुकानी 
पड़ती है । 

( ॥ ) अपूर्ण विनिमय-साध्य प्रतिभुतियों के सम्बन्ध में कठिनाई-- 
कुछ साख-पत्र पूररातया विनिमय-साध्य नहीं होते है, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के 
पद्चात्‌ बैंक बेचने में कठिनाई अनुभव कर सकती है । 

उपरोक्त सभी दोषों से केवल यही सिद्ध होता है कि इन प्रतिभूतियो के स्वी- 
कार करते समय सावधानी की आवश्यकता होती है। व्यावहारिक जोवन में तीन 
प्रकार को सावधानी रखने से बैंक की हानि का भय घट जाता है :-- ) प्रतिभूतियों 
की कीमतों में परिवर्तत की सम्भावना रहती है॥। इसलिए यह आवश्यक है कि 
प्रतिभूति की कीमत से कम के ऋण दिए जायें । (४) ऐसे अंश श्रथवा भ्रन्य पत्र न 
खरीदे जायें जिनका पूरा भुगतान नही हो पाया है। (॥7) बैंक को ऐसे साख-पत्र नहीं 
खरीदने चाहिए जो स्वतन्त्रतापु्वंक विनिमय-साध्य (]२०४०४४७।०) नहीं है । 


[ २६६ 
(२) विनिमय बिल-- 


विनिमय ब्रिलों को बैंक द्वारा अच्छी प्रतिभूति समभा जाता है | एक व्फपारी 
विनिमय बिल को डढौंक से भुनवा कर ऋण प्राप्त कर सकता है। ऐसी दशा में उसे 
बिल की परिपक्वता अ्रवधि के शेष भाग के लिए ही बौंक को ब्याज देना पड़ता है । 
परिपक्वता पर बैंक बिल को लिखने वाले व्यापारी के पास प्रस्तुत करती है और 
अंकित राशि वसूल कर लेती है | श्रावर्यकता पड़ने पर बैंक भी बिल को दुबारा भुनवा 
सकती है। यह कार्य केन्द्रिय बैंक द्वारा किया जाता है। विनिमय बिल एक बिक्री- 
साध्य साख-पनत्र होता है और गैंक के अश्रल्पकालीन विनियोग को सूचित करता है । 
इस प्रकार को प्रतिभ्ुति के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :--- 


(43 ) मूल्य स्थिरता--इसके मुल्य में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता है। 

( ॥ ) पुन : बटटा--इसके बेचने तथा दुबारा भुनवाने में कठिनाई नहीं 
होती है, इसलिए यह एक बहुत तरल आदेय होता है । 

( ॥ ) ऋण सुविधा--इसकी आड़ पर ऋण मिल सकते हैं । 

(9) भुगतान की सुविधा--यदि विनिमय बिल सावधानीपूर्वंक चुना 
जाता है तो इसकी राशि के वसूल होने में सन्देह नहीं होता है । 


इस प्रतिभूति का एक्सात्र दोष यही होता है कि यदि स्वीकार करने वाला 
पक्ष भुगतान देने से इन्कार कर देता है तो बैंक को बहुत कठिनाई होती है | इसके 
लिए यह आवश्यक है कि (7) डौंक विनिमय बिल स्वीकार करने वाले की साख की 
सावधानी के साथ जाँच करे । और (४) साथ ही, बैंक के लिए यह भी आवश्यक है 
कि वह गिरवी (7]८०82७) के रूप में विनिमय बिल को स्वीकार न करे, क्‍योंकि ऐसी 
दशा में भी अधिक कठिनाई हो सकती है । 


आधुनिक व्यावसासिक जगत में बक द्वारा बिल के स्वीकरण का सहत्त्व-- 


बैंक द्वारा बिल के स्वीकरण का अभिप्राय यह होता है कि बैंक अपने ग्राहक 
की ओर से बिल पर हस्ताक्षर करके उसे स्वीकार कर लेती है। यह बिल लिखने वाले 
अर्थात्‌ माल बेचने वाले के विश्वास के लिए किया जाता है। यदि ढौंक का ग्राहक 
किसी व्यापारी से माल खरीदता है तो ग्राहक की साख अज्ञात होने के कारण व्यापारी 
माल उधार देने में संकोच करता है । वह ग्राहक पर बिल लिखने में इसलिए डरता है 
कि कहीं धन डूब न जाय । ऐसी दशा में विक्र ता के विश्वास के लिए ग्राहक अपनी 
ढौंक पर बिल लिखने का गझ्रादेश दे सकता है । बिल बैंक पर लिखने में विक्रता के 
अविश्वास का प्रइन नहीं उठता है । इस बिल को अपने ग्राहक की ओर से बोेंक द्वारा 
स्वीकार किया जाता है। परिपकक्‍्वता पर विक्र ता ढौंक से रुपया पा लेने का अधिकारी 
होता है और क्योंकि बौंक अपने ग्राहकों की साख से परिचित होती है, वह भी इस 
प्रकार के बिल के भुगतान का उत्तरदायित्त्व ले लेती है| परिपक्वता पर डौक ग्राहक से 
बिल की राशि ले लेती है और इसके अतिरिक्त कमीशन के रूप में श्रपनी सेवा का 
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पारितोषण भी लेती है । इस स्वीकरण से विक्र ता, ग्राहक और डौंक तीनों को ही 
लाभ होता है। 
बैंक बिल का स्वीकरण भी सोच-विचार के पश्चात्‌ करती है। प्रत्येक व्यक्ति 
को यह सुविधा नहीं दी जा सकती है । केवल कुछ विश्वसनीय व्यापारियों तथा बैंक 
के अ्रपने ग्राहकों की ओर से ही बिल स्वीकार किये जाते है । प्रत्येक दक्षा में बेक दो 
बातों पर ध्यान देती है :--( १ ) उस व्यक्ति की साख और आर्थिक स्थिति जिसकी 
भ्रोर से बिल स्वीकार किया जा रहा है और ( २ ) श्रपनी स्वयं की शोधनक्षमता । 
यदि ग्राहक की साख सनन्‍्देहपुर्णा है तो बैक उसकी ओर से विल को स्वीकार करने से 
इन्कार कर सकती है । ठीक इसी प्रकार यदि गैंक को यह भय है कि बिल स्वीकार करने 
से उसकी भ्रपनी झ्राथिक दक्ा के बिगड़ने की सम्भावना है तो बैंक स्वीकरण नहीं 
करेगी । स्मरण रहे कि बिल के भुनाने (70500070708) तथा उसके स्वीकररण 
(%&००९०(४॥०९८) में अन्तर रहता है, यद्यपि दोनों में ही गैक लाभ कमाती है। भुनाने 
की दशा में तो बैंक एक पहले से स्वीकार किये हुए बिल को खरीदती है। परल्तु 
स्वीकरण में वह ग्राहक्क की ओर से स्वयं बिल को स्वीकार करती है और उसके 
भुगतान का उत्तरदाथित्त्व लेती है । 


(३ ) माल और उसके अ्धिकार-पत्र-- 

इस प्रकार की प्रतिभूति माल की वास्तविक जमा अ्रथवा माल की जमा की 
रसीदों के रूप में होती है । बैंक अपने गोदामों में गिरवी माल को जमा करा सकती 
है ग्रथवा माल ऋणी के ही गोदामों में रह सकता है, परन्तु गोदाम की चाबी बेक के 
पास रहती है । इन दोनों ही दशाझ्रों में बेंक के सामने माल की भौतिक उपस्थिति 
आवद्यक होती है, परन्तु सभी दशाओं में बक ऐसी उपस्थिति पर अनुरोध नहीं करती 
है । वह माल के अधिकार-पत्रों (000प777०॥ ० ॥॥68) को भी आड़ में रख कर 
ऋण दे सकती है, जेंसे--जहाजों की रसीदें, डाक की रसीदें, रेलों की रसीदें, स्वीकृत 
गोदामों की माल जमा की रसीदें, इत्यादि । प्रतिभृति के रूप में ऐसे अ्रधिकार-पत्रों के 
कई लाभ होते हैँ :--() माल का मूल्य आसानी से जाना जा सकता है और () घन 
डूबने का भय नहीं रहता, क्‍योंकि शआ्राड़ में रखे हुए माल की बिक्री पर तुरन्त रुपया 
मिल जाता है । व्यापारी द्वारा रुपये न देने की दशा में बेक माल को नीलाम करके 
रुपया वसूल कर सकती है, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां है और 
बैंक को सावधान रहने की भ्रावश्यकता है । प्रमुख कठिनाइयां निस्‍्न प्रकार हैं :-- 


( १ ) गोदामों का प्रबन्ध--बेंक को गोदाम का प्रबन्ध करना पड़ता है। 
उसे या तो अपनी ओर से गोदाम बनाने पड़ते हैं या ऐसे गोदामों को खोजना एवं 
किराये पर लेना या क्रय कर लेना पड़ता है जो सुरक्षित तथा विश्वसनीय हों। 


( २ ) घूल्यों में कमी का भय--यह भय सदा ही रहता है कि रखे-रखे 
माल के दाम घट जाने के कारण प्रतिभूतियों का मूल्य कम न हो जाय । 
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(३ ) माल के नष्ट होने का भय-गोदामों में माल के खराब हो जाने 
ग्रथवा नष्ट हो जाने का भय रहता है । न 

( ४ ) माल के खोने का भय--श्रधिका र-पत्रों द्वारा सूचित माल के खो 
जाने अ्रथवा नप्ट हो जाने का भय रहता है। 

ह (५ ) मूल्यांकन में कठिनाई--माल के सही मूल्य का आ्रांकगा कठित 
होता है । 

(६ ) धोखे की सम्भावना--अधिकार-पत्र कूठे हो सकते हैं। धोखेबाजी 
की पर्याप्त सम्भावना रहती है । 

( ७ ) हिसाब-किताव में असुविधा--ऋणी ऋण की राशि धीरे-धीरे 
किद्तों में चुकाता जाता है और अपना माल भी गोदाम से धीरे-धीरे निकालता 
'रहता है । इसमें बेंक को असुविधा रहती है और गलती होने का भी भय रहता है । 
.इस कठिनाई से बचने के लिए बेंक कमंचारियों को इस काये को बड़ी सावधानी से 
करना पड़ता है । 

( ८) भुगतान प्रौप्त करने में ग्रसुविधा--यदि ऋणी माल नहीं छुड़ावा 
है और बैंक उसे एक दम नीलाम करती है तो कम कीमत वसूल होती है. परन्तु बेंक 
के लिए रुक जाना भी जोखिम उठाने के बराबर होता है, इसलिए माल को नीची 
कीमत पर ही बेचना पड़ता है। 


इस सम्बन्ध में धोखे तथा हानि से बचने के लिए बेंक के लिए निम्न साव- 
धानियाँ आवश्यक होती हैं :--- 


( ) ऋण तथा प्रतिभ्रृति के बीच पर्याप्त अन्तर--जितना ऋण दिया 
जाता है उससे अधिक मूल्य का माल आड़ में रखा जाय, ताकि माल के दाम गिरने 
अ्रथवा उसके नीलाम करने की दशा में हानि का भय न रहे । 

( # ) विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति--माल के मूल्य का पता लगाने, 
उसके सुरक्षित रखने तथा उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में निकालने का हिसाब रखने के 
लिए अलग कमंचारी रहने चाहिए । 

(॥ ) समय-समय पर माल की जाँच--माल रखने से पहिले उसकी 
किस्म और उसके खराब हो जाने की सम्भावना की जाँच होनी चाहिए | यदि माल 
ऋणी के ही गोदामों में रखा है तो भी जाँच आवश्यक है । बैंक के व्यवस्थापकों को 
इस बात में निस्सन्देह होना पड़ता है कि यह कार्य ढंग से तथा सुव्यवस्थित रूप से हो 
रहा है एवं कमंचारी ईमानदरी तथा परिश्रम से कार्य कर रहे हैं। श्रन्यथा; वेक को 
“ किसी भी क्षण हानि हो सकती है । 

(9 ) सुरक्षित गोदामों की व्यवस्था--गोदाम सुरक्षित होने चाहिए 
और समय-समय पर माल की देखभाल होनी चाहिए, ताकि दीमक, चूहा और पानी 
से माल खराब न होने पाये । 

(४ ) अधिकार-पत्रों की सावधानी से जांच-माल के अधिकार-पन्रों 
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को सावधानीपूर्वक देख लेना और उनके वास्तविक स्वामी का पता लगा लेना 
आवुश्यक है । | 
(शं ) सभी प्रतिलिपियों की प्राप्ति--जिन अ्रधिकार-पत्रों की कई श्रति- 
लिपियाँ होती हैं उनकी सभी प्रतिलिपियाँ बेंक को प्राप्त कर लेनी चाहिए । ह 
(५ ) बिक्री साध्यता की जाँच--यह देखना आवश्यक है कि माल बिक्री 
योग्य है या नहीं । 
(४ ) जीवन बीमा-पत्र ([॥6 ॥फन्ाए० ?०ां०ए)-- 
जीवन-बीमा पत्र पर ऋण देने की प्रथा भारत में कम है, क्योंकि स्वयं बीमा 
' कस्पनियाँ इनकी प्रतिभृति पर ऋण दे देती हैं, परन्तु कुछ दशाश्रों में बैंक भी उनकी 
' जमानत पर ऋण दे देती हैं। ऋण देने से पहले बेंक बीमा कम्पनी की आर्थिक 
स्थिति की जाँच कर लेती है और साधारणतया बीमा-पतन्र के अध्यपूर्ण मूल्य 
" (इए०70० ५४४९८) के ६०% से अधिक ऋण नहीं देती है । इन दोनों बातों को 
देखने के पव्चातु बीमा-पत्र की आड़ पर ऋण दिये जा सकते हैं। 
प्रतिभूति के रूप में बीमा-पत्र के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :--0) अध्यपूर्ण 
' मुल्य का पता लगाने में कठिनाई नहीं होती है। (|) यदि बीमा कम्पती विश्वसनीय 
' है तो भुगतान न होने का भय नहीं रहता है । जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण 
के पदचात्‌ तो भारत में जीवन बीमा निगम पूरांतया विश्वसनीय हो गया है। (79) 
' जैसे-जैसे बीमे की और किश्तें चुकाई जाती हैं, प्रतिभूति की कीमत बढ़ती जाती है । 
(५) इन पत्रों का हस्तान्तरण हो सकता है शोर ये दूसरी बेंकों को बेचे जा सकते 
हैं । (५) बीमा कम्पनी से पूछ कर स्वामित्त्व का सही पता लगाया जा सकता है । 
दोष-- 
इस प्रतिभ्रूति के दोष इस प्रकार हैं :--(१) बीमा-पत्र में त्रूटि रहने की 
. दशा में बीमा कम्पनी भुगतान देने से इन्कार कर सकती है। (२) बीमा-पत्र के 
हस्तान्तरण की दश्षा में बीमा कम्पनी सर्वप्रथम सूचना देने वाले के ही अधिकार को 
स्वीकार करती है । इसमें बेक को धोखा होने का भय रहता है । (३) बीमा कराने 
वाले की आयु का प्रमारा-पत्र न होने की दशा में वसूली कठिन होती है। (४) 
प्रतिभति के मूल्य को बढ़ाने के लिए कभी-कभी बेंक को स्वयं किह्त चुकानी पड़ती 
है, जिससे बंक का व्यय बढ़ता है । 
सावधानियाँ-- 
इन दोषों से बचने के लिए---() बैंक को ग्रध्यपुरां मुल्य से कुछ कम राशि 
का ही ऋण देना चाहिए | (9) यह भी आवश्यक है कि बैंक बीमा कराने वाले की 
. आयु के प्रमाण-पत्र, अधिकार तथा बीमा चुकाने की स्थिति को देखती रहे और 
“समुचित रूप में जाँच कर ले और बीमा-पत्र प्राप्त करते ही कम्पनी को उसकी सूचना 
तुरूत दे दे ॥ (7) व्यवहार में बेंक आमरण बीमे (9/॥०0]० ॥/8 ह॥$प॥7००) की 
अपेक्षा निश्चित अ्रवधि बीमे (279097270) को अधिक पसन्द करती हैं । 


[ ३०३ 


( ५ ) सम्पत्ति (?०फथश)-- 

सम्पत्ति दो प्रकार की होती हैं-“-चल ()/०४४४७॥८) और श्रचल [([फ90- 
४५४०।६) । दोनों ही प्रकार की सम्पत्ति को गिरवी रखा जा सकता है। 

चल सम्पत्ति सोने, चाँदी, जेवरात, अनाज आदि के रूप में होती है। इनके 
अतिरिक्त माल के अ्रधिकार-पत्र, हुण्डियाँ, विनिमय बिल आदि भी चल सम्पत्ति ही 
होते हैं। इस प्रकार की सम्पत्ति का स्थानान्तरण सम्भव होता है और इसके क्रय- 
विक्रय में भी सुविधा रहती है । ऐसी सम्पत्ति को आड़ में लेकर बेक आसानी से ऋण 
दे देती है । सावधानी केवल इतनी वर्ती जाती है कि ऋण की रकम सम्पत्ति की 
कीमत से कम रखी जाती है, ताकि सम्पत्ति के मूल्य के नीचे गिरने की दशा में भी 
हानि का भय न रहे । ऐसी जमानतों पर ५० से ७०% की कीमत के ऋण दिये जाते 
हैं । ऐसी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा लाभ इनकी बिक्री-साध्यता होती है। ऋणी 
द्वारा समय पर भुगतान न होने की दश्षा में बैंक तुरन्त इन्हें बेचकर धन प्राप्त कर 
लेती है। इस दृष्टि से कम्पनियों के अंशों और ऋणा-पत्रों को उत्तम प्रतिभृति माना 
जाता है इसी प्रकार सरकारी हुण्डियाँ और कोषांगार विपत्र भी परम प्रतिभूति 
((0[(-०68८१ 8८८०7४७४४७) होते हैं। भारत में अंश बाजार के कारण हुण्डियों का 
ही इस रूप में श्रधिक चलन है । 

अचल सम्पत्ति से अश्रभिप्राय ऐसी सम्पत्ति से होता हैं जिसका स्थानान्तरण 
सम्भव नहों होता, जेसे जमीन, मकान इत्यादि । साधारणतया बैंक ऐसी सम्पत्ति की 
जमानत लेने में संकोच करती है । कभी-कभी बैंकों पर ऐसी सम्पत्ति को आ्राड़ में न 
लेने का वैधानिक प्रतिबन्ध भी लगा दिया जाता है। इस प्रकार की प्रतिभृतियों का 
एक मात्र गुण यह होता है कि बहुत से ऐसे व्यक्तियों को भी ऋण मिल जाता है 
जिनके पास श्रन्य प्रकार की जमानत नहीं है और जो व्यक्तिगत साख पर भी ऋण 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं । 

प्रतिभूति के रूप में श्रचल सम्पत्ति के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :---() 
ऐसी सम्पत्ति के सही-सही स्वामित्त्व का पता लगाना कठिन होता है। (॥) सम्पत्ति 
का ठीक मूल्य केवल विशेषज्ञ ही आँक सकते हैं । (॥#) ऐसी सम्पत्ति के मृल्य में 
अधिक अंग तक परिवतंन होते रहते हैं । ([४) ऐसी सम्पत्ति के प्रबन्ध श्नौर निरीक्षण 
पर अधिक व्यय होता है और उसे एकदम बेच देना भी सम्भव नहीं होता है। (२) 
स्वाभित्त्व के हस्तान्तरण के लिए लम्बी-चौड़ी अदालती कार्यवाही की आवश्यकता 
पड़ती है । 
सावधानियाँ-- 

उपरोक्त कारणों से ऐसी जमानत को स्वीकार करने में संकोच किया जाता 

, है | श्रचल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण देने वालो बौंक को बड़ो सावधानी की आावश्य- 
' कता हेतो है :---(9) बैंक को चाहिए कि सम्पत्ति के स्वामित्व और अधिकार का 

टीक-टीक पता लगाये । (॥) सम्पत्ति को गिरवी रखने के लिए वैधानिक प्राधि 
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(४07242०) आवश्यक होता है । (7) हस्तान्तरित करने वाले के स्वामित्त्व गौर 
अधिकार की भली-भाँति जाँच होनी जाहिए। (7) सम्पत्ति की कीमत से ऋण की 
राशि बहुत कम रहनी चाहिए । 

उधार देने के सम्बन्ध में सावधानियाँ 

(शश्ट्था।णाड थ। 80एशटा॥ए 025) 

इस प्रइन का उत्तर कठिन है कि ऋण देते समय किसी बैंक को कौन-कौन सी 
बातों का ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि अलग-प्रलग बैंकों और अलग-अलग ग्राहकों की 
समस्याएं अलग-अलग होती हैं। सभी बैंक समात रूप में व्यापारकुशल भी नहीं हो 
सकती हैं और सभी ग्राहक भी समान रूप में विश्वासप्रद नहीं होते हैं । इस सम्वन्ध 
में सबसे अधिक महत्त्व वेंक के अनुभव का है। अपने कार्यवाहत के अन्तर्गत बैद्ू यह 
जान लेती है कि किन ग्राहकों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाय । इसके श्रति- 
:रिक्त विभिन्न क्षेत्रों और कालों की समस्‍यायें भी अश्रलग-अलग हो सकती हैं। ऋणों 
' के सम्बन्ध में सबसे श्रधिक ध्यान ऋणी के चरित्र, उसकी श्राथिक स्थिति श्रौर उसके 
ऋण के लेने के कारण की ओर देना चाहिये। यद्यपि प्रत्येक बेंक की ऋण-दान 
'नीति में अन्तर हो सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य सुझाव निम्न 
प्रकार दिये जा सकते हैं :-- 

( १ ) आदेयों की तरलता-शअ्रादेयों की तरलता और बेंक की अपनी 
सुरक्षा के लिए बहुत ही लम्बे काल के लिए ऋण देना अनुपयुक्त होता है । 

(२ ) जोखिम का अ्रधिकतम्‌ वितरण--जोखिम का यथासम्भव अधिक 
से अधिक वितरण होना चाहिए । इस दृष्टि से कुछ थोड़े से व्यक्तियों को बड़े-बंड़े 
ऋशा देने की अपेक्षा बहुत से व्यक्तियों को छोटे-छोटे ऋण देना श्रधिक अच्छा होता 
है। इसी प्रकार एक क्षेत्र में ऋण देने भ्रथवा एक ही प्रकार के व्यापारियों को ऋण 
देने की अपेक्षा बहुत से क्षेत्रों और अनेक प्रकार के व्यापारियों को ऋण देना अ्रच्छा 
ह्वीता है । 

(३ ) ऋणों की उत्पादकता--अधिकाँश ऋण उत्पादक होने चाहिएं, 
ताकि ऋणी उनसे प्राप्त आय में से ब्याज और मूलधन चुका संके । उपभोग अथवा 
सट्ट के लिए दिए हुए ऋण अच्छे नहीं होते हैं । 

द (४ ) उपयुक्त जमानत--जमानत लेने में सावधानी की आवश्यकता है । 
बेंक को प्रतिभृतियों की तरलता पर अनुरोध करना चाहिए । अचल सम्पत्ति की आ्राड़ 
पर कम ऋण देने चाहिए । 

(५ ) ऋण-राशि एवं प्रतिभूति के बीच पर्याप्र अन्तर रखना--बैंक 
को चाहिए कि ऐसी नीति अपनाए कि ऋण की राशि प्रतिभूति के मूल्य से काफी कम 
(रहे । इससे जोखिम बच जाती है और हानि का भय नहीं रहता । ऐसी दशा में स्वयं 
ऋषणी भी शीघ्ष भुगतान करके अपने माल को छुड़ाने के लिए उत्सुक रहता है। 
इसके विपरीत, यदि इन , कम या कोई भी अन्तर नहीं रखा जाता है तो बैंक का 
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रुपया अधिक समय के लिए फंस जाता है, जिससे बेक को अप्रत्यक्ष रूप से हानि 
होती है । 

(६) ऋण की वसूलीमें नियमितता--ऋण के वसूल करने पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए। यदि ऋणी को वार-बार ऋण को बदलने अथवा उसका नवीनी- 
करण (२०॥८ए०) करने की सुविधा दी जाती है तो वह भुगतान करने में उत्सुकता 
नहीं दिखाता है और भुगतान की अवधि बढ़ जाती है । 


( ७ ) ऋणा की मात्रा का निर्धारण -ऋण की कुल मात्रा सोच सम 
कर निश्चित करनी चाहिए । प्रत्येक ऋण निक्षेप उत्पन्न करता है और नकद कोष 
को कम करने की सम्भावना उत्पन्न करता है । नकद कोषों $की तुलना में निश्लेपों के 
बहुत बढ़ जाने से बैंक के फेल होने का डर रहता है। 

( ८ )ऋणा के सम्बन्ध में जानकारोीो--ऋणी का ; चरित्र ही ऋण के 
भुगतान की सबसे बड़ी गारन्टी होती है, इसलिए इस सम्बन्ध में समुचित जानकारी 
प्राप्न किये बिना ऋण नहीं दिया जाना चाहिए । 


बेंक का चिट॒ठा, स्थिति विवरण अ्रथवा बेलेन्स ज्ञींट 
(छ4शा९०९ 566 ०१ उक्षा) 


- बेड के स्थिति विवरण का शअ्र्थ-- 


किसी भी बैंक की वास्तविक आधथिक स्थिति का सही अनुमान उसके चिट्ठु 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक बेंक की सम्पूर्ण लेनदारों और देनदारो का 
विस्तत विवरण होता है। 


पुराने काल में भ्रपनी ग्राथिक स्थिति को सुहढ़ दिखाने के लिए बैंक के कर्म॑- 
चारी चिट को जान वृूककर इस प्रकार बनाते थे कि बेंक की स्थिति अच्छी दिखाई 
पड़े । वैसे भी अलग-अलग बैंकों की चिट्ठा बनाने की विधि अलग-अलग थी । इससे 
धोखेबाजी की अधिक सम्भावना रहती थी और विभिन्न बेकों की आथिक स्थिति 
की तुलना करने में भी कठिनाई होती थी । बेंक की सधुचित प्रगति पर भी इसका 
बुरा प्रभाव पड़ता था | भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सन्‌ १९४९ के बंकिंग 
कम्पनी विधान (छव7ता8 (१०॥7४॥०5 ४०८) में चिद्ु बनाने की एक विदेष रीति 
निर्धारित कर दी है और अब सभी भारतीय बैंक उसी के अनुसार चिट्ठा तैयार करती 
हैं। व्यावसायिक दृष्टि से भी आधुनिक बैक चिट्ठ में जान-वुभकर परिवर्तन करना 
उचित नहीं समझती, क्योंकि इसका उनकी साख पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त 
नियम के अनुसार भारत में बैंकों के वाषिक चिट्ठ का निम्न रूप होता है :-- 


भु० च० अभ० २० 


(४) 


(५) 
(६) 


(७) 
(८) 


बेंक के वाधिक चिट्ु का नमुना 
(डास्लंगशा ए॑ ऐिशा: ठब्वशा०० 5९०४४) 





प्‌जी शौर देनदारी ([॥80॥॥868) लेनदारी और आादेय (55०5) 
हक: अधिक ब्वक परिक्त हीजककी: 


(ब्शॉधां : &एीी0०णा56९0 0 (क) हाथ में चकदी 

९860-0७) : ((8४॥ 47 ॥870) 

(क) पूर्वाधिकार अंश (ख) रिजवं बैंक में जमा 
(?छशि0१०९ $॥485) (ग) स्टेट बेक में धरोहर 

(ख) साधारण अंश (घ) भ्रन्य बैंकों के पास चालू खातों 
(0मापक्षाए 8865) में जमा 

(ग) स्थग्रित अंश (२) याचना राशि (श००ए 2 (थी 
([2४0॥7९( $॥६/68) & 8॥07 १०४०८) 


सुरक्षित कोष एवं श्रन्य जमा | (३) भुवाए और खरीदे हुए बिल 
([२८४९४४८$ 80 5पा05) (४) विनियोग ([॥ए४७४॥6॥69) # 


शोधनीय बिल (8!5 29५8८) 
ग्रन्य बिल (85 0णा (१0॥6- 


([,0058 का 806ए8॥088 
00।008 0एथ-०7क9ीी क्षा्त 


जमाधन तथा अन्य खाते (क) केन्द्रीय ग्ौर राज्य सर- 
(०90आं8.. राव 0#तल- कारों की हुन्डियाँ और 
8&000075) : । कोषागार विपत्र 
(क) सावधि जमा (580 (ख) अंश : 

[0८0०»5) (श्र) पूर्वाधिकार 
(ख) सेविंग बैंक जमा (आ्रा) साधारण 
(ग) चालू जमा (एफ्राल्ा (इ) स्थगित 

2०८०) । (ग) ऋणा-पत्र ग्रौर बांड 
ग्न्य बेकों, ग्रभिकर्त्ताश्रों आदि ([26007प765 क्षाव0 80709) 
के ऋरणा : (घ; स्वरा 
(क) भारत के भीतर (डः) अन्य विनियोग 
(ख) भारत के बाहर (५) ऋण तथा अग्रिम 
०0070, ०६०.) (४७४॥-(४८०५॥६) $ 
अ्रन्य देन (0886 4409॥॥68) (क) पूर्णतया सुरक्षित ऋण 
स्वीकृतियाँ, बेचान तथा इसी (#ए)ए ६९०परा०१ 70603) 


प्रकार की अन्य देन व्यक्तितत जमानत पर दिये 





उन्करास्कमन 


पूजी और दनदारी (॥89॥828) 


सर जकमनना>क 





(20229(4028,.. 000॥86- 
गरह्या$ कक्षा उचटठीाी ला 
(009970॥5) । 
(६९) लाभ और हानि खाता 
(?70॥ 8॥0 ]085 5/०.) 
(१०) सामयिक झथवा आ्राकस्मिक देन 
((000728०॥ ।॥89॥868) 
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/पक 


लेनदारी और आ्रादेय (855८४) 


हुए ऋण ([.0थ8$ . ० 
?6780॥4/7 $60प्रा॥9) 

(ग) ऋण, जिन पर व्यक्तिगत 
जमानत के अतिरिक्त और 
व्यक्तियों की भी व्यक्तिगत 
जमानत है । 

(घ) बिना जमानती ऋण 
(ए756९प्रा6त 67 0009/- 
धि ],08/05) 

(हु) बेंक के संचालकों अथवा 
ग्रधिकारियों को दिये गए 
ऋण (॥,048 ॥0 ४86 
[)762078 800 070८8 
० (॥6 827:) 

(च) ऐसी कम्पनियों अ्रथवा फर्मों 
को दिए हुए ऋण जिनसे बैंक 
के संचालक सम्बन्धित हैं । 
([,0808 60 (07 90॥65 
०क्ाया जार जाए 
(6 क्‍0॥7600॥$ ०ए [६8#6 
8&॥7 876 ००776८/८० ) 

(छ) कुल ऐसे ऋणों का योग जो 
बेंक के संचालकों, मैंनेजर 
तथा अन्य अधिकारियों 
को दिए गए हैं । 

(ज) कुल ऐसे ऋणों का योग जो 
उन कम्पनियों तथा फर्मो 
को दिए गए हैं जिनसे बैंक 
के संचालक किसी प्रकार 
सम्बन्धित हैं । 

(कर) अन्य बैंकों पर ऋण ([9028 
407॥॥ 0087 3975) 


शे०८ 

| (६) वसूली के लिए प्राप्त (बिल 8॥॥ 

छ 2०१ एां॥८१ (07 ००0॥००॥०४) 

| (७) स्वीकृतियाँ, बेचान भ्ादि 
(43००९ए०७70०8,.. 4607586- 
76785, 6०0.) 
। (८) का्य-स्थान ([700865 प्रांत 
१6.7९0४(६0॥) 
|! (६) फर्नीचर और श्रन्य सामान 








(१०) श्रन्य आदेय 
(११) गैर-बेकिंग आ्रादेय 
(१२) लाभ और हाति 


.......५००-- ५०७-+०+०००५००+न्‍_- २५०० नन+-नमनाअम न जलन. नननननन-+-ननीनननान+3 ५९५५९ क बल निनानाग- काकाताना+ कनननानन नाम मेक थ पलनन-न+नत धान ५९३५५ परम ककनब 
धन 





योग योग 





चिट का विश्लेषण (4॥99कं5 ० 06 छे॥॥0० 5॥0९४)-- 

चिंट्ठा ठीक उसी प्रकार तयार किया जाता है जिस प्रकार कि बही खाते का 
एक पृष्ठ । इसमें दाहिनी शोर देनदारी दिखाई जाती है और बाई श्रोर लेनदारी । 
दोनों ओर की मदों का योग अन्त में बराबर हो जाता है और बैलेन्सशीट 
(949॥086-5॥6८४) का सन्तुलन हो जाता है । बैलेन्सशीट को ठीक-ठीक समभने के 
लिए हम देनदारी की प्रमुख मदों को एक-एक करके लेते हैं । 
बंक की देनदारियाँ ॥/9तशध6६४ ० 9 छशा:)-- 

() पू जी--बेंक अ्रपती पूंजी को चिट्ठ में विशेष रीति से दिखाती है । 

( १) अधिकृत पृ जी--बेंक के स्थापित होने से पूर्व ही यह घोषित कर 
दिया जाता है कि बेंक कितनी पूंजी से अपना व्यवसाय आ्रारम्भ करेगी। ऐसी घोषणा 
बेंक के स्मारक-पत्र (](८या0870तप्राव 3.$5008॥07) में कर दी जाती है और 
इसी के आधार पर बेंक अपने अंश निकालती है। ऐसी पूंजी को अ्रधिक्ृत प्‌जी 
(०78०१ (७७॥४॥) कहा जाता है । 

( २ ) निर्गमित पूंजी--कोई बेक अधिकृत पूँजी से ग्रधिक कीमत के अंश 
नहीं निकाल सकती है, यद्यपि यह आ्रावश्यक नहीं है कि सम्पूर्ण अधिकृत पूंजी के 
अंश बेचे जायें | श्रधिक्ृत पूंजी के जिस भाग के अंश वास्तव में निकाले जाते हैं और 
बेचने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं उसे निर्गित पूजी (55प८0 (४४४) कहा 
जाता है। यदि सम्पूर्ण अधिकृत पूजी के अंश निकाले जाते हैं तो निगंमित और 
अधिकृत पुजी बराबर होगी । 

( ३ ) प्राथित पूंजी-यह भी आ्रावश्यक नहीं है कि सभी निकाले हुए अंश 
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खरीद लिए जायें | जितने मूल्य के श्रंश जनता द्वारा खरीदे जाते जाते हैं उसे प्राथित 
पृ जी (5प095०79०0 ८४ए०६७]) कहते है। इस सम्बन्ध में यह भी याद रखना आचश्यक 
है कि बेक बहुधा अपने अंश का सारा मूल्य एक ही साथ नहीं लेती है। १०० रुपये 
के अंश पर आरम्भ में ५० रुपये लिये जा सकते है और आगे आवश्यकता पड़ने पर 
धोरे-धीरे अंश की कीमत का शेप रुपया ले लिया जा सकता है। 

(४ ) परिदत्त पूजी--आ्राथित पूँजी का वह भाग जो बैंक को वास्तव में 
चुका दिया जाता है, परिदत्त पूँजी (79४0-79 (४.॥9)) कहलाता है। यह आवश्यक 
है कि चिट में पूंजी को दिखाते समय चारों प्रकार की पूजी को अलग-अलग दिखाया 
जाय । 

(() सुरक्षित कोप तथा भ्रन्य जमा--इस मद में वह कुल राशि दिखाई 
जाती है जो बेक लाभांश घोषित करने से पहले सुरक्षित कोष में डालती रहती है। 
इसके अ्रतिरिक्त और भी बहुत से कार्यो के लिए बौक धन जमा कर सकती है। इस 
प्रकार की समस्त जमा इस शीप॑क के श्रन्तगंत दिखाई जाती है। सन्‌ १६४६ के 
विधानानुसार बैंको के सुरक्षित कोष की राशि अनिवाये रूप से परिदत्त पूजी के 
बराबर होनी चाहिए । जब तक ऐसा न हो जाय, तब तक प्रत्यक बैक अपने वापिक 
लाभ का २०% भाग सुरक्षित कोष में डालने के लिए बाध्य है। यह कोष, अन्ततः 
जैक के अंशधारियों का है, क्योंकि इसका निर्माण बैंक के लाभ में से होता है। श्रतः 
यह उनके हित के लिए उपयोग किया जा सकता है। चूंकि इस कोष का निर्माण 
प्रायः तव ही सम्भव होता है जबकि बैक कुशलता से कार्य कर रहा हो, इसलिए 
यह कोप जितना अ्रधिक होगा उतना ही ग्राहकों को बौंक में अधिक विश्वास रहेगा । 
कभी-कभी कुछ जैक अपनी आाथिक दशा को सुहढ़ करने के लिए गुप्त रूप से कोष 
बना लेती है और उनकी सहायता से अपने संकटों को, बिना किसी को पता लगे, 
पार कर जाती है । यह प्रथा तभी तक ठीक समभी जा सकती है जब तक कि इसका 
निर्माण और व्यवहार श्रच्छे उद्द इय से तथा ईमानदारी से किया जाता है । 

(() जमानत तथा शअ्रन्य खाते--इस शीष॑ंक में विभिन्न व्यक्तियों और 
फर्मो द्वारा बैंकों में जमा की हुई राशि को दिखाया जाता है। प्रत्येक प्रकार की जमा 
का अलग-अलग दिखाना आवश्यक होता है । सन्‌ १६४९ के विधान ने यह अनिवार्य 
कर दिया है कि ढांक अ्रपने विभिन्न प्रकार के जमाधनों को चिट्रु में अलग-अलग 
दिखलायें, जिससे उसकी आथिक दशा का सही सही ज्ञान हो सके । यदि विभिन्न 
खातों में जमा की गई राशियाँ अ्रलग-प्रलग दिखाई गईं हों, तो व्यापारिक तेजी के 
काल में चालू खाते में जमा धन सबसे अधिक पाया जायेगा, क्योकि व्यवसायों की 
समृद्धि से चालू खातों में जमा की राशि बढ़ जाती है। किन्तु मन्‍्दी के काल में चालू 
खातों की जमा राशि कम हो जायेगी । इस प्रकार विभिन्न प्रकार के खातों में जमा 
के अनुपात (4॥0) से न केवल बौंक के व्यापार की वरन्‌ देश की श्रौद्योगिक एवं 
व्यापारिक दशा की जानकारी भी मिलती है। 
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(५) श्रन्य बैंकों से ऋशा--इस शीर्षक में दूसरी डौंकों से लिया हुआ्रा 
उधार-दिखाया जाता है। देश के भीतर श्र देश के बाहर की नैकों के ऋणों को 
अलग अलग दिखाना आवश्यक होता है । 

(५) शोधनीय बिल--इस मद में उन सब बिलों की राशि को जोड़ लिया 
जाता है जिनका भुगतान करने का ढौंक ने उत्तरदायित्त्व लिया है । 

(५) अन्य बिल--यह शीष॑क उन बिलों की राशि को दिखाता है जिन्हें 
ठौंक ने अपने ग्राहकों की भोर से एकत्रित करने के लिए जमा किया है। यह रुपया 
एकत्रित हो जाने के पदचाह ग्राहकों को लौटा दिया जाता है, इसलिए ऐसे बिलों की 
राशि को लेन और देन दोनों के रूप में दिखाया जाता है। वसूली से पहले यह बैंक 
की लेन होती है और वसूली के पश्चात्‌ उनकी देत बन जाती है । 

(५) स्वीकृतियां तथा बेचान--इस शीष॑क में उस राशि को दिखाया 
जाता है जिसकी कीमत के विनिमय बिल डैौंक ने अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार 
कर लिए हैं । स्वीकार किए हुए बिल का धन ग्राहक से मिल जाता है और इस धन 
से बिल का भुगतान कर दिया जाता है, परन्तु जब तक बिल का भुगतान नहीं होता 
है, यह बैंक की देन ही रहता है । 

(शा!) सामयिक अथवा आकस्मिक देन--इस शीर्षक की राशि को 
देनदारी के योग में नहीं जोड़ा जाता है। बौंक अपनी ऐसी देनदारी को इस मद में 
दिखाती है, जो केवल अनुमानजनक हैं और किसी प्रकार निश्चित नहीं है। श्राकस्मिक 
देनों के लिए, जो भ्ज्ञात हैं, पहले से ही कुछ व्यवस्था कर ली जाती है । 
बेंक को लेनदारियाँ श्रयवा श्रादिय (8६५5९(५ ० छेश्ार)-- 

दाहिनी ओर के खातों में बैंक की लेनदारी अथवा उस राशि का व्यौरा 
दिया जाता है जो बैक को प्राप्त होती है। इस शोर के प्रमुख शीरषकों को विवेचना 
निम्न प्रकार हैं :-- 

([) नकदी - बैंक अपने पास ग्राहकों की माँग को पूरा करने के लिए सदा 
ही कुछ नकदी का संचय रखती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय बैंकों का समय और 
माँग देन का एक निदिचत प्रतिशत विधानानुसार रिजवं डौंक में जमा किया जाता 
है । एक बैक स्टेट बैंक आ्लॉफ इण्डिया तथा अन्य डैंकों में भी धरोहर रख सकती है, 
ताकि आवश्यकता पड़ने पर नकदी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके । नकद रोकड़ 
“बेक की प्रथम सुरक्षा रेखा? पता ॥76 ० [0४०॥००) कहलाती है । 

([) याचना राशि--इस शीष॑क में उन सब धनों को सम्मिलित किया 
जाता है, जो माँगने पर तुरन्त मिल जाते हैं। ऐसी राशि बैंक द्वारा अधिक से अधिक 
एक सप्ताह के भीतर वसूल की जा सकती है। ये ऋण प्रायः तीन प्रकार के होते 
हैं :-- () रात्रि के उपयोग के लिएं दिया गया ऋण, जो प्रायः सद्दा-व्यवहारों के 
लिये दिये जाते हैं; (॥) बिना किसी पू्व॑ं सूचना के माँग पर वापस किये जाने वाले 
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ऋण (१०४८७ ६ ८७।); तथा (7) अल्पकालिक ऋण, जिनका भुगतान २४ घन्दे 
से ७ दिन के अ्रन्दर किया जायेगा । याचना राशि को बैंक की दूसरी सुरक्षा रेखा 
(9९0070 ॥476 ० 7)७6॥०६) कहा जाता है । 


() भुनाये और खरीदे हुए बिल--उत्त सब बिलों की कोमत इस 
शीषंक में दिखाई जाती है जो या तो गैंक ने खरीद लिये जाते है अथवा भुना दिये 
हैं। परिपक्वता पर इनका रुपया जैक को मिल जाता है, परन्तु परिपक्वता अ्रवधि के 
आ्राने से पूर्व आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बेचा जा सकता है, अ्रथवा रिजवं बैंक से 
भुनवा लिया जाता है । इन विलों में रुपया इस युक्ति से विनियोग किया जाता है 
कि एक के बाद दूसरे विल का भुगतान होता रहे, ताकि किसी भी समय डौंक के पास 
नकद रुपये की कमी न रहे । इस मद की ढॉंको को तोसरी सुरक्षा पंक्ति (0 
[470 ० [0667०6) कहा जाता है । भारत में इस मद के अन्तर्गत केवल २९% या 
२३%, विनियोग होता है, जबकि विदेशों में २१-३०% तक हो जाता है । 


([५) विनियोग-विनियोगों में गोक के लाभदायक आदेयो को सम्मिलित 
किया जाता है प्रत्येक प्रकार के विनियोग की राशि अलग-पग्रलग विखाई जाती है । 
अल्पकालीन और दीघंकालीन तथा सरकारी और गर-सरकारी हुण्डियों के विनियोग 
का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है । 

(५) ग्राहकों को ऋण तथा अग्निम--बस श्ीप॑क में ग्राहकों को उधार दी 
गई राशि चिट्टू में दिखाये हुये क्रम के अनुसार लिखीं जाती है । ये ऋण ६से ६ 
मास तक की अवधि के होते हैं | इन्हें मांग पर वापिसी' की शर्त के साथ दिया 
जाता है। किन्तु गैक इस शत पर पूर्णतया निर्भर नहीं रह सकती है, क्योंकि यदि 
आ्राथिक संकट के काल में उसने सब ग्राहकों से ऋण का भुगतान माँग लिया, तो 
एक ओर तो जनता का डोंक में से विश्वास उठ जायेगा तथा दूसरी ओर जो व्यापारी 
माँग पर ऋण न चुका सकेंगे, वे दिवालिये हो जायेगे, परन्तु बैंक इस प्रकार के ऋण 
देते ही हैं, क्योंकि इन विनियोगों पर उसे सबसे अधिक लाभ मिलता है | इस सद को 
बेंक की चोथी सुरक्षा रेखा (805प्रा।0 747॥6 ० ००7००) कहते हैं । 


(५]) ग्राहकों की ओर से स्वीकृतियाँ--इस मद में उन बिलों का सारा 
मूल्य दिखाया जाता है जिन्हें बैंक ने ग्राहकों की ओर से स्वीकार किया है। यह राशि 
देनदारी में भी दिखाई जाती है। दोनों ही पक्षों में इन राशियों को दिखाने से उनका 
परस्पर सन्तुलन हो जाता है और चिट्ठ्न के कुल योग (॥0॥8) पर प्रभाव नहीं 
पड़ता है । 

(पा) कार्य स्थान--इसके श्रन्तगंत बैंक की समस्त भ्रचल सम्पत्ति का 
मूल्य दिखाया जाता है। ऐसी सम्पत्ति में गैंक के कार्यालय की बिल्डिड्भ, बैंक का 
फर्नीचर तथा उसके कार्य-स्थान से सम्बन्धित अन्य स्थिर सामानों की कीमत को 
सम्मिलित किया जाता है । इस प्रकार की सम्पत्ति बैंक के मृत स्कन्‍्ब होते है । इन्हें 
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उसी समय बेचा जाता है जबकि ढौंक फैल होती है और उसका निस्तारण (॥/4ए- 
0880॥) करके लेनदारों को भुगतान किया जाता है। इन सम्पतियों को वास्तविक 
से बहुत ही कम मूल्य पर दिखाया जाता है, ताकि गुप्त कोपों का निर्माण किया जा 
सके । नवीन सम्पत्ति का क्रय-मुल्य तथा वाषिक ह्ास की राशि पृथक-पृथक से 
दिखाई जाती है । 
बंक का स्थिति विवरण बनाने और उसके अध्ययन तथा विव्लेषण के लाभ- 
किसी ढौैंक का | 5 बनाने और उसका विश्लेषण व अ्रध्ययत करने के निम्न 
लाभ है :--- 

( १ ) इससे बेक को वरतंसान श्राथिक दक्षा का ज्ञान होता हैः--च्‌ूकि 
चिंद॒ठे में बैंक की देनदारियों व लेनदारियों का उल्लेख होता है इसलिए उसके 
अध्ययन से यह पता लग सकता है कि बैक की आश्थिक दा अच्छी है या बुरी। 
उदाहरण के लिए, यदि गेंक के ऋणों, विनियोगों एवं जमा राशियों में लगातार 
वृद्धि हो रही है तो इससे हम यह निष्कर्ष बना लेते हैं कि बौंक का कारोवार उन्नति 
पर है । 

( २ ) कई वर्षों के चिद॒ठों की तुलना से बेंक की भी श्राथिक दशा सें सुधार 
होने का ज्ञान मिलता हैः:--यदि दो-तीन वर्षो के चिट्टों की तुलना से यह दंखने में 
आये कि बैंक का संचित कोष बढ़ रहा है, तो यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि 
इसके कार्यों की प्रगति हो रही है । इसी प्रकार यदि वापिक लाभाँश कम होता जा 

हा है तो बैंक की दशा के विगड़ने का भ्रनुमान लगाया जा सकता है । 

( ३ ) इससे यह प्रमाण मिलता है कि हौंक में जनता का विश्वास कितना 
हैः:--यदि बैकों में जमा की पूंजी का परिदत्त पृजी से अनुपात बढ़ रहा है, तो इसका 
श्र॑ यह हुआ कि कायंशील पूंजी बढ़ रही है । इससे बैंक को श्रधिक लाभ होता है 
भ्रौर बैंक को लाभ अधिक होने की दशा में लाभांश तथा सुरक्षित कोष दोनों मे वृद्धि 
हो जायगी । यदि ऐसा हुआ तो जनता का विश्वास भी बढ़ जायेगा । 

( ४ ) दो या श्रधिक बेकों को श्राथिक दशा को तुलना की जा लकती है;-- 
कौनसी बैक अच्छी है, इसका ज्ञान विभिन्न बौकों के चिट्टों का विद्शेषण एवं अध्ययन 
करने से हो सकता है। उदाहरण के लिये, जो बैंक जमा पर कम ब्याज देती है वह 
भ्रन्य बैंकों से भ्रच्छी होगी । 

( * ) इससे बेंक की सुरक्षा का ज्ञान प्राप्त होता हैः:-- तरलता की दृष्टि से 
विनियोग प्रथम श्रृणी की प्रतिभूतियों में और नकदी में शीघ्र परिवर्तंनीय होने 
चाहिए ऋरणों की राशि जमा -की राशि से अ्रधिक नहीं होनी चाहिए। इन सब 
बातों का ज्ञान चिट के विश्लेषण एवं अध्ययन द्वारा प्राप्त होने पर हम यह जान 
सकते हैं कि श्रमुक बैंक कितनी सुरक्षित हैं । 

जब विभिन्न प्रकार के बैंक गैकिंग सम्बन्धी सभी नियमों को उचित ढंग से 
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मानकर चलती है और ईमानदारी से कार्य करती हैँ तो ढोंकों का विकास सन्‍्तुलित 
रूप से सम्भव होता हैं । इससे बौंकों के प्रतिष्ठाश्ों, साधारण नागरिकों और राष्ट्र 
को लाभ होता है । 


परीक्षा-प्रद्दन 


श्रागरा विश्वविद्यालय, बीं० ए०, 

(१ ) किसी बैंक की सुहृढ़ता के क्‍या लक्षण है ? क्या बौक का आकार एवं उसकी 
सुहढ़ता में कोई अ्रनिवार्य सम्बन्ध होता है ? (१६४५६ स) 

ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १) बट की दर का अर्थ समभाइये । बट की दर के परिवर्तंत किस प्रकार किसी 
देश के उद्योग व व्यापार को प्रभावित करते है ? (१६६३) 

( २ ) साहस व्यापार का जीवन है, परन्तु सावधानी न कि भीरुता आधुनिक 
ठौंकिग का सार है । इस कथन की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये । (१६६१) 

( ३ ) व्यावसायिक बैंकों द्वारा श्रपनी पूजी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्‍या है ? 


विवेचना कीजिये । । (१९६० 8) 
(४ ) किसी बौंक के नकद कोपो को निर्धारित करने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों की 
व्याख्या कीजिए । (१६५४६) 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १ ) ग्राहकों को साख देते समय बैंकर को किन किन सिद्धान्तों का पालन करना 
चाहिए ? एक व्यापारिक बैंक के हृष्टिकोण से कौन से विनियोग सबसे 
अधिक उपयुक्त है ? (१६५७) 

(२ ) कृषि उत्पादन के विरुद्ध ऋण देना एक व्यापारिक बौक के लिए किस सीमा 
तक उचित है ? विवेचन करिये । क्या यह ढज्ग भारत में लोकप्रिय है ? 

(१९५७) 

बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(  ) 95९7055 6 छाग7लंए68 फ्रगांएा एग्रागदारंद! उि्वा(5 ६९०७ | पार्ख 
]0 96 988779ए0॥ ० 0॥7 85$6.5. (।960 /6) 


पटना विश्वविद्यालय, बो० ए०, 
(2) “ #60एलाएा6ठ ३5 #7768 6 ७० ९णाशशए6 एप एकएा00, गम ग0 
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राजस्थाद विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० कॉँम०, 

(१ » टिप्पणी लिखिये-- वेक का स्थिति विवरण पत्र । (बी० ए०, १६६४) 

(२) आप बीकानेर बैक, जयपुर के साखा मैनेजर है श्रोर २० लाख रु० का 
विनियोग करना चाहते हैं । ऐसे विनियोग किन-किन वस्तुओं में किये जाने 
चाहिए ? प्रतिभृतियों का चुनाव करते समय श्राप किन बातों को ध्यान में 
रखेंगे ? (१६५६) 

( ३) एक आधुनिक वेक के कार्यो का संक्षेप में बिचन करिये तथा कोषों का 
विनियोग करते समय किसी वेकर को जिन मुख्य बातों को ध्यान में रखना 
चाहिये, उनको समझाइये । (१९५८) 

सागर विश्वविद्यालय, बीं० ए०, 

(१) ऋणा देते समय बैंकों की सावधानियाँ' शीपंक विषय पर नोट लिखिये । 

(१९५६) 

सागर विश्वविद्यालय, बी० काँम०, 

(१) एक बंक अपने कोपों का विनियोग किस प्रकार करता है ? कोषों के विनि- 
योग सम्बन्धी सिद्धान्तों को बताइये । (१६६२) 

(२) बैंक के श्राय व्यय के चिट्ठी के क्या प्रमुख अ्रंग है ? उनको स्पष्ट कीजिए । 
किसी भी बैंक के ग्राय-व्यय के चिट का एक उदाहरण दीजिये। (१९६३) 

(३ ) किसी बेंक के एक आदर्श तल-पट को बनाइये और उसका विश्लेषण की जिये। 


(१६६१) 
(४ ) व्यापार बैंकों के कोषों के विनियोग के सम्बन्ध में तरलता व आवश्यकता के 
महत्त्व को बताइये । (१६६०) 


बनारस विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) एक आधुनिक बैंक के कार्यों का संक्षिप्त विवेचन करिये और यह समभाइये' 
कि कौन-कौन से सुख्य घटक बेंक को, कोधों का विनियोंग करते समय 
प्रभावत करेंगे ? (१९५६) 

जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम ० 

(१ ) बेंकों के स्थिति विवरण के दोनों श्लोर की मुख्य मदों को बताइये श्रौर उसमें 
सम्पत्तियों के क्रमांकन में तरलता (400००॥५) को तथा दायित्त्वों के 
क्रमांकन में अनिवायंता (0:8०709) को प्राथमिकता देने के सिद्धान्तों का 

दृत्व भी समभाइये । स्थिति विवरण के एक पक्ष की कुछ मदों को दूसरे 


पक्ष में भी (9७ ००॥॥79) क्‍यों दिखाया जाता है ? (१६५८) 
(२ ) व्यापारिक बैंक अपनी लाभ कमाने की कामना को तरलता की आवश्यकता 
के साथ किस प्रकार समन्वित करता है ? (१९५७) 


बिहार विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) व्यापारिक बेकों की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में तरलता के विचार का महत्त्व 
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बताइये । बेकिंग कम्पनीज एक्ट में भारतीय व्यापारिक वंकों की तरलता 
रखने के लिए क्‍या नियम बनाये गए हैं ? (१९५४८) 
नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 


( १ ) व्यापारिक बैंको की तरलता और सुरक्षा किन-किन कारणों से प्रभावित होती 
है ? समभाइये । * (१६५७) 
विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 


( ) “7/0769 [0-089 8 वैद्याइफए 6 छाद्वीणा ता ्याएंएर 8एडशा) 
280055. ([964) 


अध्याय १४७ 


बेंक और ग्राहक का सम्बन्ध 


(एफ रिशेशांण 3ठि०छ९वरशा ९ उन्ांर बाते #:6 (प्र:ईणाछ) 





बंकर' ओर “ग्राहक को परिभाषायें 
बकर' से श्राशय-- ह 
बैंक और ग्राहक के सम्बन्ध को समभाने से पहले दोनों के सही-सही अ्र्थ समझ लेना 
ग्रावश्यक है । साधारण रूप में हम बेकर उस संस्था अथवा व्यक्ति को कहते हैं जो 
मुद्रा और साख में व्यवसाय करे । दूसरे शब्दों में, रुपये की लेन-देन और साख का 
क्रय-विक्रय बैंक की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। धनादेशों द्वारा भुगतान करने की 
प्रणाली के विकास के कारण अधिकाँगश भुगताव धनादेशों पर ही किये जाते हैं, 
गतएव डा० हर्ट ने बेंक की परिभाषा इस प्रकार की है :-- 

“एक बेंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अन्तर्गत ऐसे घना- 
देशों का भुगतान करता है जो उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गये हैं जिनके लिए श्रथवा 
जिनकी ओर से उसके पास चालू खाते में रुपया जमा किया गया है ।” 

इस प्रकार धनादेशों पर भुगतान करना ही ग्राधुनिक बैंक की प्रमुख विशेषता 
है और यह भुगतान उस धन में से किया जाता है जो ग्राहकों ने बेक में जमा कर रखा 
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है । कुछ लोगों से धन जमा के रूप में स्वीकार करके बैक दूसरे व्यक्तियों को ऋण के 
रूप में दे देती है। साख का निर्माण भी इस प्रकार की जमा के ही आधार पर किया 
जाता है | इस कारण किचित यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि बैंक एक प्रकार 
अपने विभिन्न ग्राहकों के बीच लेने-देन का सम्बन्ध स्थापित कराने में मध्यस्थ का कार्य 
करती है । 
ग्राहक शब्द से श्राशय-- 

ग्रब ग्राहक शब्द का सही अर्थ समभने की झ्रावश्यकता है। साधारण बोल- 
चाल मे ग्राहकों का अभिप्राय क्रेता भ्रथवा खरीदार से होता है, जो किसी वस्तु श्रथवा 
सेवा को खरीदता है । बेक के सम्बन्ध में भी ग्राहक के लगभग यही अर्थ होते हैं, 
परन्तु बैंकिंग के सम्बन्ध में खरीदने का विशेष अर्थ होता है । यहाँ ग्राहक का अ्रभिप्राय 
ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था से होता है जिसने बैंक में धन जमा करके अपने नाम 
का खाता खुलवाया है और इस खाते में से वह बिना पूर्व सूचना के धनादेश द्वारा धन 
निकाल सकता है। इस प्रकार, बैंक का ग्राहक कहलाने के लिये दो बातें आवश्यक 
हैं :---(!) बेंक और ग्राहक के बीच स्वाभाविक व्यवहार (फ्र,्शापथां 08७॥॥85) 
होना चाहिए भ्रर्थात्‌ वह नियमित रूप से बेक से सौदे करता हो। जिस प्रकार एक 
साधारण दुकान के आकस्मिक (088४9) ग्राहक एवं नियमित ग्राहक में भेद होता है 
उसी प्रकार बैक से कभी-कभी सौदा करने वाले तथा नियमित रूप से सौदा करने वाले 
व्यक्तियों में भेद होता है। (४) खाता नियमित बैंकिंग व्यापार से सम्बन्धित होना 
चाहिए श्रर्थात्‌ वही व्यक्ति बैंक का ग्राहक माना जायेगा, जो कि बंक से श्राथिक शौर 
नियमित सौदे करता है। श्राथिक सौदे का अ्रभिप्राय यह है कि उसका बक में खाता 
है इसमें वह समय-समय पर रुपया निकालता तथा जमा करता है। यह आवश्यक 
नहीं है कि व्यक्ति विशेष अधिक समय से बॉंक के साथ व्यवहार करे। ग्राहक 
ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका डौंक में इस प्रकार का खाता है कि उसमें 
से धनादेश द्वारा धन निकाला जा सकता है । इस प्रकार ग्राहक सदा ही बैंक में धन 
जमा करने वाला व्यक्ति होता है। क्या उस व्यक्ति को बैंक का ग्राहक नहीं कहा 
जायगा जो नेक में रुपया जमा करने के स्थान पर उलटा बेंक से रुपया उधार लेता 
है ? व्यावसायिक जगत में ऋणी श्रौर जमाधारी दोनों ही को बेक का ग्राहक कहा 
जाता है। बात यह है कि ढोंक से ऋण लेने वाले तथा बौंक में धत जमा करने वाले 
के बीच बोंक के व्यावसायिक दृष्टिकोण से कोई भी अन्तर नहीं होता है। ऋण भी 
जमा को उत्पन्न करते है; बैंक की धन उधार देने की रीति यह है कि ऋण की राशि 
का ऋणी के नाम बैंक में खाता खोल दिया जाता है, जिसमें से वह धनादेशों द्वारा 
भुगतान ले सकता है | 
प्राहकों के प्रकार--- 

प्रत्येक बैंक के ग्राहक कई प्रकार के होते हैं। मुख्य-मुख्य प्रकार निम्त- 
लिखित हैं :-- 


( १ ) व्यक्ति तथा उसका एजेन्ट--कोई भी अपने नाम से बैंक में खाता 
खोल सकता है । वह अपना एक एजेन्ट भी नियुक्त कर सकता है, परन्तु ऐसी दशा में 
ढौंक अ्रपने मूल ग्राहक से इस आशय की एक लिखित अनुमति प्राप्ठ कर लेती है । इस 
अनुमति के आधार पर वह 'एजेन्ट' खाते में रुपया निकाल सकेगा तथा अन्य व्यवहार 
भी कर सकेगा । 

(२ ) संघ तथा कम्पनियाँ---क्लबें, मजदूर संघ, कम्पनियाँ, सभायें फर्मे 
ग्रादि भी बैंक में ग्रपने खाते खोल सकती हैं । प्रायः इनका कोई अधिकारी अथवा 

मनन्‍्त्री आदि उनकी ओर से खाते का संचालन करता है । 

( ३ ) नाबालिग --एक अ्रवयस्क व्यक्ति भी बैंक का ग्राहक हो सकता है । 
चू कि वह अनुबन्ध करने की क्षमता नहीं रखता है इसलिए उसका संरक्षक (0प्रक0&॥) 
उसके खाते का संचालन करता है । 

किसी व्यक्ति अभ्रथवा संस्था को ग्राहक बना लेने के पश्चात्‌ बैंक के लिए उससे 
सम्बन्धित कत्त व्यों को पूरा करना आवश्यक है, इसलिए ग्राहक बनाते समय 
बेंक श्रपने भावी ग्राहक के सम्बन्ध में पुरी जानकारो प्राप्त करने का प्रयत्न करतो है । 
किसी भी व्यक्ति के नाम का खाता खोलने से पहले उसके चरित्र, साख, उसकी 
ईमानदारी, उसकी व्यावसायिक ख्याति तथा उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया 
जाता है। यही कारण है कि बैंक नये ग्राहक से हवाला भ्रथवा परिचय माँगती है । 
ऐसे व्यक्ति के विषय में दूसरी बैंकों तथा पुराने ग्राहकों से गुप्त जाँच की जाती है 
और व्यक्तिगत भेंट द्वारा बौंक का व्यवस्थापक वास्तविक स्थिति का पता लगाने का 
प्रयत्न करता है । सेद्धान्तिक रूप से यह सभी बातें बौंकों द्वारा प्री तरह से मानकर 
चलना चाहिए, किन्तु, व्यवहारिक रूप से केवल अपने किसी ग्राहक की सिफारिश पर 
भी बैंक नये ग्राहकों को खाता खोनने की इजाजत देती है । सुरक्षा के लिए ग्राहक के 
हस्ताक्षरों के नमूने लिए जाते हैं और बैंक इस बात पर अनुरोध करती है कि प्रत्येक 
धनादेश पर नमूने के अनुसार हस्ताक्षर होने चाहिए । नमूने के हस्ताक्षर सुरक्षित रखे 
जाते हैं । 

ग्राहक ओर बेंकर का पारस्परिक सम्बन्ध 

एक बौंकर और उसके ग्राहकों के बीच तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं :--- 

(!) साहकार तथा ऋणी का सम्बस्ध ((760॥07 &१0 7069007) । 

(॥) अभिकर्त्ता अभ्रथवा प्रतिनिधि श्रौर प्रधान का सम्बन्ध (8860॥ क्षात॑ 

एग्र० 98) । 

(!!!) धरोहर-धारी और धरोहर-घर्त्ता अथवा श्रमानत लेने वाले और 

ग्रमानत देने वाले का सम्बन्ध (8&०९6 800 3क॥॥2८॥) । 
() साहुकार श्रोर ऋणी-- 

बैंकर और ग्राहक के बीच का आधारभूत सम्बन्ध ऋणी झौर साहुकार का 

ही है । जब कोई व्यक्ति बैंक में ग्रपना रुपया जमा करके खाता खुलवाता है तो जमानत॒ 
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की मात्रा के अनुसार बैंक जमा करने वाले भ्रर्थात्‌ ग्राहक की ऋणी हो जाती है। 
- _हैं गैक का दायित्त्व होता है कि वह निश्चित शार्तो पर ग्राहक की माँग पर उसका 
धन लौटा दे | इसके विपरीत कुछ दशाओं में बैंकर साहकार होता है और ग्राहक 
उसका ऋगणाी होता है । बैंकर अपने ग्राहक को धन उधार देता है, जो अधिविकर्ष, 
नकद साख, ऋण, अग्निम गझ्रदि किसी भी रूप मे दिया जा सकता है। धन का 
लोटाना ग्राहक का उत्तरदायित्त्व होता है। इच्त प्रकार, कभी ग्राहक ऋणी होता है 
झोर कभी बेंकर । बैंकर और ग्राहक के इस सम्बन्ध की कुछ विज्ेषतायें होती हैं, 
जो साधारणतया अन्य साहुकारों श्रौर ऋणी व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में नहीं 
पाई जाती हैं। इन विवेषताओं की गणना निम्न प्रकार की जाती है :-- 

( १ ) ऋण का भुगतान करने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध - स्वभाव 
में ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि एक सामान्य ऋण की भाँति होती है, जो एक 
व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाता है । ग्राहक अथवा जमाधारी को डौंक के विरुद्ध वही 
भ्रधिकार प्राप्त होते हैं जो एक साहुकार को ऋण पर प्राप्त होते हैं। यदि बैंक का 
दिवाला निकल जाता है तो जमाधारी को श्रपनी जमा के प्रमारा देने पड़ते हैं और 
तभी उसका दावां सच्चा माना जाता है । परन्तु एक साधारण व्यापारिक ऋण और 
बैंक की जमा में अन्तर होता है । जो राशि बैक में जमा की जाती है वह बैंक के 
पास अमानत अथवा धरोहर के रूप में नहीं होती है, बल्कि यह राशि ऋण के रूप 
में होती है, जिसे बैंकर आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता 
है। परन्तु यद्यपि एक साधारण ऋणी ऋरा की राशि को कभी भी चुका सकता है 
ओर चुकाने के सम्बन्ध में कोई समय अवधि अ्रथवा शर्त नहीं लगाई जाती है, बैंक 
ऐसा नहीं कर सकती हैं । वह अपनी ओर से घन का भुगतान करके ऋण से छुट- 
कारा नहीं पा सकती है। बिना मूँग के भुगतान नहीं कर सकती है। इस प्रकार 
साधारण ऋणी के विपरीत भुगतान की प्राथमिकता साहुकार श्रर्थात्‌ ग्राहक की ओर 
से ही होती है, स्वयं ऋणी भ्रर्थात्‌ बौंक की ओर से नहीं । 

( २ ) ऋण का उपयोग करने की स्वतन्त्रता--बैंकर को उसके पास 
जमा किये हुए धन के उपयोग का पूरा-पूरा भ्रधिकार होता है । एक साधारण ऋणी 
किसी निश्चित उद्देब्य से ऋण लेता है और प्राप्त राशि का उपयोग निर्धारित शर्तों 
के भ्रनुसार करता है, परन्तु बैंक के ऊपर इस प्रकार का कोई उत्तरदाभित्त्व नहीं 
होता है । वह जमाधन का इच्छानुसार विनियोग कर सकती है । बौंकर का केवल 
इतना दायित्त्त रहता है कि जमाधन को यदि वह चालू खाते में है तो माँग 
पर तुरन्त छुका दे और यदि वह सविधि जमा में है तो निर्धारित अ्रवधि के पर्चात्‌ 
चुका दे । इससे आगे धन के उपयोग पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं 
होता है । 

( ३ ) ऋणदाता (ग्राहक) की ग्राज्ञोनुसार रुपयों का भुगतान--एक 
साधारण ऋण तो ऋणदाता द्वारा निश्चित श्रवधि के पहले वापिस नहीं लिया जा 
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सकता है, किन्तु बैंक के ग्राहक को यह अ्रधिकार होता है कि वह पहले से निर्धारित 
की गई शर्तों के अनुसार धनादेश द्वारा अपनी रकम को वापिस ले ले और विधान के 
अनुसार बैंक के लिये यह अनिवार्य है कि यह ग्राहक की श्राज्ञानुसार उसके खाते में 
से भुगतान करती रहे । बेंक का यह उत्तरदायित्त्व है कि जेसे ही धनादेश प्रस्तुत 
किया जाता है, तुरन्त भुगतान कर दे । यदि चैक में किसी प्रकार की अ्रनियमितता 
नहीं है और चैक लिखने वाले के खाते में पर्याप्त धन है तो बैंक भुगतान करने से 
इन्कार नहीं कर सकती है । यदि कोई बैंक बिना समुचित कारण के चैक का अनादर 
ग्रथवा तिरस्कार ([958070प7) करती है तो इसका ढौंक की साख पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है । यही नहीं, इससे चैंक लिखने वाले के आथिक मान और उसकी प्रतिष्ठा 
पर भी ब्रुरा प्रभाव पड़ता है| जिस व्यक्ति द्वारा लिखे हुए चैक का अनादर हो जाता 
है उसे लोग शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं और उसके साथ व्यवसाय करने में 
संकोच करते है | ग्राहक को यह भी अधिकार है कि यदि बैंक ने श्रकारण चेक का 
अनादर किया है तो वह बैंक पर मान-हानि का दावा करके मुआवजा प्राप्त कर ले । 
न्यायालय डढौंक को हर्जाना देने पर वाध्य करते हैं । 


( ४ ) ग्राहक के खातों की गोपनीयता और पूछ-ताछ--एक साधारण 
ऋणगणादाता के लिये यह अनिवाय॑ नहीं है कि वह अपने ऋणी की आराथिक स्थिति को 
गुप्त रखे या उसके बारे में किसी भी प्रकार की पूछताछ का भी उत्तर दे । किन्तु 
बौंकर के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ग्राहक के खाते से सम्बन्धित सभी बातों 
को गुप्त रखे । वह अन्य पक्षों को ग्राहक के सम्बन्ध में कोई बात उस समय तक नहीं 
बता सकती है । जब तक कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त न हो। प्रत्येक बार 
जब बैंक अपने ग्राहक की ग्राथिक स्थिति की सूचना श्रन्य व्यक्तियों को देती है तो वह 
एक प्रकार की जोखिम उठाती है| यदि ढौंक के ऐसा करने से ग्राहक के मान की 
हानि होती है तो ग्राहक बैंक के ऊपर क्षति पूर्ति का दावा कर सकता है। वेसे भी 
बैंक की ऐसी कार्यवाहियों का परिणाम यह होगा कि ौक अ्रपने ग्राहकों को खो 
बैठंगी । केवल निम्न दशाश्रों मे ग्राहक की श्राथिक स्थिति का रहस्य खोलना उचित 
हो सकता है :--- 

() जबकि किसी न्यायायल के आदेशानुसार ग्राहक की श्राथिक स्थिति का 

बताना आवश्यक है । 

(9 ) यदि ऐसा करना राष्ट्र, समाज अथवा व्यावसायिक उन्नति के लिए 

आवश्यक है । 

(॥7 ) जबकि ग्राहक स्वयं रहस्य खोलने की गआराज्ञा देता है ! 

(7 ) जबकि ग्राहक बैंक का हवाला देता है और संदर्भ ((२९(७०४००) के 

लिये बेंक ग्राहक की आर्थिक स्थिति बतानी पड़ती है । 

( ५ ) यदि ग्राहक की आर्थिक स्तिति बताना स्वयं बैंक की सुरक्षा के लिए 

आवश्यक है । 
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उपरोक्त दक्षाओ्रों में भी जब कभी भी ग्राहक के खाते और उसकी साख की 
सूचत्ञा दी जाती है तो बैंक को सावधानी से काम लेना चाहिये। यदि बौंक की 
असावधानी के कारण ग्राहक की साख को ठेस पहुँचती है तो इससे बेंक और ग्राहक 
दोनों ही को हानि होती है । 
ता) शब्रभिकर्ता और प्रधान-- 

बैंक और ग्राहक का दूसरा सम्बन्ध अभिकर्त्ता और प्रधान का होता है। बैंक 


का प्रमुख कार्य तो रुपये का जमा करना और उधार देना ही है, परन्तु आधुनिक बेंक 
को श्रपने ग्राहक के प्रतिनिधि श्रथवा अभिकर्तता के रूप में भी अनेक सेवाएं सम्पन् 
करनी पड़ती हैं । इन सेवाओ्ों का व्यापार और वारिज्य जगत में भारी महत्त्व है । 
इनसे ग्राहक को विशेष सुविधा होती है और क्योंकि बौैंकर अपनी सेवाओं का पारि- 
तोषण लेता है, इसलिए उसकी भी आय में वृद्धि होती है। श्रभिकर्तता के रूप में बॉकर 
के निम्न कार्य महत्त्वपूर्ण हैं :---() ग्राहक के चैकों का भुनाना, () ग्राहक की शोर से 
विनिमय बिलों को स्वीकार करता और एकत्रित करना, (7) ग्राहक का रुपया एक 
स्थान से दूसरे स्थान को भेजना, (४) ग्राहक की ओर से अंशों, ऋण-पत्रों, प्रतिज्ञा- 
पत्रों, स्टोक आदि को खरीदना और बेचना, (५) ग्राहक की ओर से ब्याज, मूलधन, 
लाभांश झ्रादि एकत्रित करता और चुकाना, (9) ग्राहक की ओर से बीमा, ब्याज, 
ऋण शभ्रादि की किछतों को चुकाना, (शा) ग्राहक की ओर से अन्य आदेशित कारये 
करना, इत्यादि । 

इन कार्यों की संख्या और महत्त्व आधुनिक संसार में बढ़ता ही जा रहा 
है। ये सभी काय॑ ग्राहक के आरदेशानुसार बैंक उसके प्रतिनिधि के रूप में करती है और 
यदि बेंक अपने ग्राहकों की श्राज्ञानुसार कार्य करतो है तथा श्रपने अधिकार का दुरुप- 
योग नहीं करती है तो बैंक के कार्यों के लिए ग्राहक उत्तरदायों होता है | इस सम्बन्ध 
में ग्राहक और बैंक के पारस्परिक सम्बन्ध पर भारतीय प्रसंविदा विधान ([एतांब्ा 
(49 0 (0707805) की व्यवस्थाएं' लागू होती हैं। जब तक बैंक की लापरवाही, 
अधिकार से बाहर काम करना अथवा बेईमानी सिद्ध नहीं होती है, ग्राहक बैंक की उन 
सभी कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी होता है जो उसके ग्राहक की श्रोर से की हैं । 
(गा) धरोहर-धारी श्र धरोहर-धर्त्ता - 

ढैंकर तथा ग्राहक के बीच तीसरी प्रकार का सम्बन्ध प्रन्यासी ([775:०८) तथा 
लाभधारी (छक्ालंक्ाए) का होता है। श्राधुनिक बैंक श्रपने ग्राहकों की बहुमुल्य 
वस्तुओ्रों के संरक्षण का भी कार्य करती हैं । एक ग्राहक जेवरात, हीरे, बहुमूल्य प्रति- 
भूतियाँ और पत्र बैंकों के संरक्षण में छोड़ सकता है । इस संरक्षण के लिए ढौंक शुल्क 
भथवा कमोशन लेती है, परन्तु बैंक धरोहर को सुरक्षित रखने और लौटाने की गारंटी 
देती है। धरोहर के खो जाने श्रथवा नष्ट हो जाने की दशा में ढॉंक को उसकी कीमत 
चुकानी पड़ती है। विधान के अनुसार घरोहर के प्रति बोंक को उतनी ही सावधानी 
बतंनो पड़ती है जितनी कि वह निजी माल के सम्बन्ध में रखती है। यदि बैंक की 
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किसी भी प्रकार की भ्रसावधानी के कारण ग्राहक को हानि होती है तो बौंक को 
उसकी क्षति-पूति करनी पड़ती है । हे 


व्यवहार में बैंक इस प्रकार की धरोहर को मुहर लगे हुए लिफाफों अ्रथवा 
मुहर लगे हुए ताला बन्द सन्दूकों में रखती है और यह जिम्मेदारी लेती है कि माँगने 
पर धरोहर-धर्त्ता को उसी प्रकार बिना मुहर टूटे धरोहर लौटा दी जायगी । परन्तु ऐसी 
वस्तु के लौटाने में सावधानी की आ्रावश्यकता होती है। यदि यह किसी अ्रनाधिक्ृत 
(779०८॥०7560) व्यक्ति को लौटादी जाती है तो बैंक उत्तरदायी होती है । कुछ 
देशों में इस प्रकार का नियम है कि यदि धरोहर रखने के लिए पारितोषण नहीं लिया 
जाता है और बैंक की घोर लापरवाही सिद्ध नहीं होती है तो बैंक धरोहर की क्षति- 
पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होती है । भारत का नियम इस सम्बन्ध में अधिक कड़ा 
है । यहाँ प्रत्येक घरोहर पर बैंक को अ्रसावधानी तिद्ध होने पर क्षति-पूर्ति श्रावश्यक 
होती है, चाहे उसके पंरक्षण के लिए ढोंक ने कमीशन लिया है या नहीं । 


जब बौंक बहुमूल्य वस्तुओं के संरक्षण और सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्त्व 
लेती है तो वह एक प्रन्यासी (7778०८) के रूप में कार्य करती है । इसी प्रकार जब 
ढोंक निश्चित शर्तों पर जमा स्वीकार करती है और उसका हिसाब जमा करने वाले 
को देती रहती है तो भी बरौंक प्रन्यासी ही रहती है। 


ग्राहकों के प्रति गेंक के विशेष उत्तरदायित््व-- 


उपरोक्त सश्वन्धों के अ्रतिरिक्त व्यावहारिक जीवन में बैंक के उसके ग्राहकों के 
प्रति कुछ विशेष उत्तरदायित्त्व होते हैं, जिनका निभाना डौंक के लिए झ्रावश्यक होता 
है । ये उत्तरदायित्त्व निम्न प्रकार हैं :-- 


( ) धनादेशों का भुगतान करना--डैंक के लिए उसके ग्राहकों द्वारा 
उस पर लिखे हुए धनादेशों का आदर करना आवश्यक होता है । जब तक ग्राहक के 
खाते में पर्याप्त धन है और धनादेश के विषय में कोई भन्य प्रकार की त्रुटि नही है, 
ढैंक को उस पर लिखे हुए सभी चैकों का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 


(४ ) बैंकर का साधारण ग्रहणगाधिकार (00४ ॥87)-- यदि कोई 
विरोधी समभौता नहीं हुआ है तो प्रतिभूति के रूप में बौंक किसी भी ऐसी ऐसी सम्पत्ति 
को रोक सकती है जो उसके संरक्षण में रखी हुई हो । 

(४) खातों की गोपनीयता--बैंक का यह महान्‌ उत्तरदायित्त्व होता है 
कि वह अपने ग्राहक के खाते को गुप्त रखे । बहुत बार ग्राहक की आाथिक स्थिति के 
खुल जाने से उसकी साख तथा उसके व्यवसाय को हानि पहुँच सकती है, अ्रतएव जब 
तक नियम, लोक हित अथवां ग्राहक की स्वीकृत के कारण ऐसा करना भ्रावश्यक 
नहीं होता है, बेंक अपने ग्राहक की श्राथिक स्थिति छुपाकर ही रखती है, परल्तु बंक 
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ग्रपते ग्राहकों को एक दूसरे की आथिक स्थिति के सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्ट दे 
सकती है । 

(9 ) आनपाँगिक व्यय लेने का अधिकार--बैड्धू को अपने ग्राहकों से 
आनुपाँगिक व्यय ( [!लंतंध्ाव (#क्ा४०) वसूल करने का अ्रधिकार होता है और 
ग्राहक उन्हें देने से इन्कार नहीं कर सकता है। 

(५ ) चक्रवृद्धि (2079००४०) ब्याज लगाने का अधिकार--बैंक को 
चक्रवृद्धि व्याज लगाने का अ्रधिकार होता है । 

( श॑ ) समय सीमा की छूट--बैद्धू ऐसी गारल्टी देती है कि निश्षे पदाताश्रों 
द्वारा जमा की हुई राशि पर समय सीमा (7॥6 [॥700॥) लागू नहीं होती है । 
यदि निक्ष पदाताशओ्रों को तीन साल से भी अधिक समय रुपया जमा किये हुये हो जाता 
है और समय सीमा विधान (॥एं्रंक्षांणा 7.89) के अनुसार ऋण के अ्रशोधनीय हो 
जाने की अ्रवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो भी बैड्डू उसे चुकाने से कभी भी इन्कार 
नहीं करती है । 
बेंकर ओर ग्राहक के सम्बन्ध की कुछ विशेष दश्ायें-- 


चार महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों में, जो नीचे दी जाती हैं, बँंक को विशेष रूप 
में सावधानी से काम करना पड़ता है :-- 


( १ ) ग्राहक के धनादेशों का भुगतान--वैसे तो ग्राहक के धनादेशों का 
भुगतान करने के लिए बेंक उत्तरदायी है और ग्रकारण भुगतान न करने पर बेंक को 
मान-हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये वाध्य किया जा सकता है, परत्तु इस सम्बन्ध 
में भी थोड़ी सी सावधानी की श्रावश्यकता होती है। यदि बेक को इस प्रकार की सूचना 
मिल चुकी है कि ग्राहक पागल हो गया है; उसका दिवाला निकल चुका है, ग्राहक ने 
धनादेश विशेष का भुगतान न करने का लिखित आ्रादेश दे दिया है, अ्रथवा ग्राहक ने 
धनादेश के खो जाने की सूचना दे दी है तो बैंक को चाहिए कि वह ग्राहक के धना- 
देश का भुगतान न करे । यदि सब कुछ जानते हुए भी बैंक भुगतान करती है तो वह 
हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होती है । 


( २) अल्पवयस्क ग्राहक के प्रति--प्रल्पवयस्क अथवा नाबालिग 
((४॥07) के साथ व्यवसाय करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। विधान के 
अनुसार अ्रल्पवयस्क के साथ किए हुए प्रसंविदे (207790) श्रमान्य होते हैं। यदि 
ऐसा व्यक्ति ऋण लेता है, श्रधि-विकष॑ प्राप्त करता है, श्रथवा बिल को स्वीकार 
करता है तो उससे धन वसूल नहीं किया जा सकता है । ऐसे व्यक्ति के नाम का खाता 
खोलते समय बैक को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है । व्यवहार में बैंक 
इस बात पर अनुरोध करती है कि ऐसे व्यक्ति की शोर से उसके संरक्षक के नाम पर 
खाता खोला जाय और उसे जमाधन से श्रधिक धन निकालने का अधिकार न दिया 
जाय । 
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( ३ ) सम्मिलित हिन्दू परिवार का खाता--सम्मिलित हिन्दू परिवार 
की ओर से उसका प्रवन्धकर्त्ता सभी वातों के लिये उत्तरदायी होता है। परिवार के 
अन्य सदस्यों के वैधानिक अधिकार सीमित होते हैं, इसलिये यह झ्रावश्यक है कि रेसे 
खाते से सम्बन्धित सभी धनादेश्ों पर प्रबन्धकर्त्ता के हस्ताक्षर रहें। सामेदारी फर्म 
में सभी साभेदारों का सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्त्व होता है, इसलिए किसी 
भी सामेदार के हस्ताक्षर अ्रथवा आदेश पर भुगतान किया जा सकता है, परंतु सम्मि- 
लित हिन्दू परिवार में यह बात नहीं होती है । 

(४ ) संस्था की ओर से खोला हुआ खाता--फर्मों की भाँति संस्थाश्रों 
ग्रथवा विभागों की शोर से भी खाते खोले जा सकते हैं। इन खातों पर संस्थाओं और 
विभागों के अधिकारियों द्वारा धनादेश लिखे जाते हैं श्लौर बहुधा चेक पर दोया 
उससे ग्रधिक हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं । इसके अ्रतिरिक्त बह भी जैक को पहले से 
ही बता दिया जाता है कि अमुक खाते से धत निकालने का अ्रधिकार किसको है। 
बौंक के लिये आवश्यक्र है कि सभी धनादेशों की समुचित जाँच के पदरचात्‌ ही भुगतान 
करे और सन्देह की दशा में बिना प्रमाण के भुगतान न करे। 


परीक्षा-प्रदन 


ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) बैंकर किसे कहते हैं ? बैंकर का ग्राहक” किसे कहा जाता हैं ? इनके मध्य 
सम्बन्धों का वर्शंन कीजिए । (१६५७) 
(२ ) चेक पर बेचान लेखों के सम्बन्ध में बौंकर की ड्रायी के रूप में क्या स्थिति 
होती है ? यदि वह किसी जाली बेचान के चेंक का भुगतान उचित प्रगति 
में कर देता है, तो क्या उसे इस त्र्टि की रकम को ग्राहक को लौटठाना 
होगा ? (१६५७) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१ ) बौैंकर और उसके ग्राहकों के पारस्परिक सम्बन्धों की परीक्षा कीजिए । 
(१६६०) 
(२) निम्न के खाते खोलते समय ढौंकर को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए-- 
( 4 ) एक अवयस्क । 
(॥ ) एक विवाहित पर्दानशीन स्त्री । 
(7 ) संयुक्त स्कन्ध कम्पनी । 
(77 ) एक अपड़ व्यक्ति । (१६५०) 
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अध्याय ९५ 


आधुनिक बैंकिंग के प्रकार-इकाई एवं शाखा बेंकिंग 


(पक प'ज़्०ू ण॑ ००७तआ फेक्ञांताएइ--णां( & छाश्ाली ऐैशापाए) 


म्ध्न्प्प््््््श््ल्््य्य्व्लख्््/य्य्््् शल्ुच्शप्रञ््नयशय््ल्न्््न्न्भ्््््््म्मभ्पसपप्ससमस्ममम्पपस्ससपप्कप सस्ते तल अमन तक ० मर न्‍न्‍न्‍ल्‍न्‍ >>» कल टन-नकनमनल- ५०।॥००-+५५. + ०). 5५ फपकलनकननमतकलग न 





(लक 9 “० वरनमाओ। कपल अममाममन्का 





प्रारस्भिक--. 

देश की प्रचलित मुद्रा साधारणतया बैंक-मुद्रा ही होती है और यह बैंक-मुद्रा व्यापार 
गैंकों द्वारा निमित होती है। विभिन्न देशों में व्यापार ढोंकों के सद्भछघनं और उनकी 
का्यं-विधियों में विशाल अन्तर पाये जाते हैं, परन्तु व्यापार बैंकिंग प्रथा को हम दो 
बड़-बड़े भागों में बाँठ सकते हैं :--() ब्रिटेन की शाखा बैंकिंग प्रणाली (छाकाला 
छ4गॉपग8 $एश०7०) तथा (!) अमरीका की इकाई ढौंकिग पद्धति (एम छ84गरांतं।ए 
७ए४९0॥) । सबसे पहले हम बैकों की इस कारयें-विधि के ग्रन्तर का ही अध्ययन 
करेंगे । 


(0) शाखा बेंकिग प्रणालों, हि 
(छाग्ाला फचायाए) 
शाखा बॉकिंग का श्रर्थ-- 
शाखा बोकिग से श्रभिप्राय बौंकिग की उस प्रणालो से है जिसमें बॉकिग कम्पनी 
की अनेक शाखायें सारे देश में या देश के बहुत बड़े भाग में फैली हों। इस प्रकार की 
बौंकिग प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण इज्जलेण्ड में मिलता है, जहाँ व्यापार 
बेंक साधारणतया एक विशालका यसंस्‍स्था होती है, जिसकी शाखाएं देश भर में 
पौली रहती है। अन्य बहुत से देशों में भी, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, यही 
प्रणाली प्रचलित है । इज्भुल॑ण्ड की कुल १०,८७४ बैंकिंग संस्थाओं में से ६७,७१७ 
पर पांच बड़ी,बड़ी बेंकों का, जिन्हें महान्‌ पाँच (छ8 ००) कहा जाता है। 
आधिपत्य है । इस प्रकार जर्मनी और फ्राँस में भी अधिकाँश ढौकिंग व्यवसाय कुछ 
थोड़ी सी ही बेंकों के हाथ में है । भारत में भी कुछ गैको की बहुत सी शाखायें हैं । 
शाखा देंकिंग प्ररालीं के लाभ-- 
इस प्रकार की ढौंकिंग प्रणाली के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार है :-- 
(१) बड़े पमाने की उत्पत्ति और श्रम-विभाजन के लाभ--शाखा 
जैंकिंग को बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा श्रम-विभाजन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं । 
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एक ही बैंक का विज्ञाल सद्भठन होता है और उसके पास पूजी तथा अन्य साधन भी 
अधिक मात्रा में होते हैं । ऐसी बैंक बौंक-कार्यो के संचालन के लिए विशेषज्ञ रख 
सकती है और इस प्रकार अपने व्यवसाय का वैज्ञानिक तथा कुशल प्रबन्ध कर 
सकती है | छोटी-छोटी गैंकों के लिए धनाभाव के कारण यह ॒ सम्भव नही है कि वे 
ऊचा वेतन देकर विशेपज्ञों को रख सके । 

«( २ ) सुरक्षित कोप म॑ं बचत--इस प्रणाली में निधि की बचत होती हे । 
एक विज्ञाल ढबौंक के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह प्रत्येक शाखा में थोडी- 
थोड़ी सुरक्षित निधि रखे, क्योकि आवश्यकता पड़ने पर एक शाखा से दूसरी शाखा 
को नकद कोपों का हस्तान्तरण किया जा सकता है, परन्तु यदि बैक की शाखाए 
नहीं है तो उस अ्रधिक बड़ा सुरक्षित कोप रखना पड़ता है, जिससे कि ग्रावश्यकता 
पड़ने पर कठिनाई न हो । 

३ ) धन के हब्तान्तरण में मितव्ययिता एवं सरलता-शाखा 
बेकिंग के लिए विप्र प व्यवसाय (२८४7६४॥०९ 8ए9765$) अर्थात्‌ धन का एक 
स्थान से दूसरे को हस्तान्तरण सस्ता और सरल होता है, क्योंकि गैंक की एक दाखा 
से दूसरी को धन का हस्तान्तरण हो सकता है। यही कारण है कि ऐसी बँको के 
कारण देश के विभिन्न भागों में ब्याज की दरो में समानता आ जाती है । 


०( ४ ) व्यावसायिक जोखिम का भौगोलिक वितरण--शाखा बेकिग 
में व्यावसायिक जोखिम का भौगोलिक वितरण हो जाता है। कुल सम्पत्ति श्रथवा 
कुल व्यवसाय एक ही क्षंत्र में केन्द्रित न होकर कई स्थानों पर फंला हुआ होता है । 
इस प्रकार एक स्थान की हानियों का एक दूसरे स्थान के लाभों से समायोजन होता 
रहता है । यदि एक स्थान पर मन्दी भी आती है तो भी बंक सरलतापुवंक उसके 
दुष्परिणामों को सहन कर सकती है । 


है (५) बेंकिंग सेवाश्रों में वृद्धि--इस पद्धति द्वारा देश के सभी नगरों, 
ग्रविकसित क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक में बंकिग सेवाएं उपलब्ध को जा सकती 
हैं। इस प्रकार इसके द्वारा देश के उन भागों को भी बोेकिग सेवाओं के लाभ प्राप्त 
हो जाते हैं जहाँ व्यवसाय की कमी के कारण स्वतन्त्र रूप में गेंक खोलने का विचार 
भी नहीं किया जा सकता है । 


“४ (६) प्रतिभृतियों का कुशल विनियोग-- शाखा बैकिग प्रणाली के श्रन्त- 
गंत ढैंको के कमंचारी योग्य और कुशल होते है और उनके पास विनियोग के लिए 
धन भी पर्याप्त होता है। अ्रतः वे उपयुक्त सुरक्षित प्रतिभरूतियों में धन का विनियोग 
करने में सफल रहते हैं । 

( ७ ) कर्मचारियों का प्रशिक्षण--शाखा बेकिग प्रणाली के श्रन्तर्गत 
बैंकों का काम बहुत विस्तृत होता है, जिससे कमंचारियों को गैकिग कारोबार के 
प्रत्यक पक्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रवप्तर मिलता है । 
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(८) क्षेत्र का विकास-डैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार 
के ठैकिंग सम्बन्धी कार्य को सरलता से किया जा सकता है । 


शाखा बेंकिद्ध प्रणाली के दोष-- 

यह प्रणाली श्राधुनिक आर्थिक विकास प्रणाली के अनुकूल तो श्रवश्य है, 
परन्तु श्राधुनिक उत्पादन प्रणाली के सभी दोप भी इसमें पाये जाते हैं । प्रमुख दोष 
निम्न प्रकार हैं :--- 

(१ ) प्रबन्ध 4 निरीक्षण की कठिनाई--इस प्रणाली में बड़े पैमाने 
की उत्पत्ति के सभी दोष होते हैं। विशालकाय संगठन के कारण प्रबन्ध, निरीक्षण 
गौर नियन्त्रण की गम्भीर समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं । 

( २) प्रारम्भन-प्रेरणा, लोच तथा रुचि-अनुकूलता का अ्रभाव-- 
एक वोक के लिए दो बातों की अधिक भआ्रावश्यकता होती है :--एक तो यह कि जिस 
क्षेत्र में वह स्थित है उस क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों श्रौर ग्राहकों की रुचियों के 
श्रनुमार कार्य-विधि निश्चित की जाय और दूसरे, उसके काये में लोच तथा प्रारम्भन 
प्र रणा ([7/4॥0०) रहे । शाखा बेकिंग द्वारा ये दोनों बातें कठिनाई से पूरी होती हैं, 
क्योकि प्रत्येक बात प्रधान कार्यालय से पूछ कर उसकी निर्धारित नीति के अनुसार 
की जाती है। यही कारण है कि ऐसी प्रणाली को व्यक्तिगत सम्पर्क के लाभ बहुत 
ही कम होते हैं । 

( ३ ) व्ययपूर्ण प्रणाली-शाखा बेकिंग प्रणाली साधारणतया व्ययपूरां 
होती है। प्रत्येक नई शाखा की स्थापना पर अलग-अलग व्यय करना श्रावश्यक होता 
है । इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे शाखाओं की संख्या बढ़ती है और उनका फैलाव बढ़ता 
ह वसे-वेसे समचय ((०-००४०७४४०७9), नियन्त्रण (00४70)) तथा निरीक्षरा 
(977०४»0॥) का व्यय बढ़ता जाता है । 


( ४) अनावश्यक तथा प्रतियोगी विकास का दोष--यह पद्धति बौकिंग 
सेवाश्रो के श्रनावश्यक तथा प्रतियोगी विकास को प्रोत्साहन देती है। प्रत्येक नगर 
ओर क्षेत्र में प्रत्येक बैड अपनी-अपनी शाखायें खोलने का प्रयत्न करती है। इससे 
सेवाओ्नो का दोहरापन (097॥८४४०४) होता है और विभिन्न बैंकों के बीच हानि- 
कारक प्रतियोगिता उत्न्न हो जाती है। 


( १) एक शाखा की त्रुटियों का भ्रन्य शाखाओं पर प्रभाव--एक 
शाखा को भूल का सारी शाखाओं पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी एक क्षेत्र में सद्धुट 
श्रथवा मन्दी ग्राती है तो सारी बेद्धू प्रणाली का ढाँचा हिलने लगता है। 

( ९ ) एकाधिकार को प्रोत्साहइन--शाखा बैकिग प्रणाली के अन्तर्गत 
भ्रत्यधिक केन्द्रीयकरएणा हो जाता है। इसके फलस्वरूप श्राथिक सत्ता कुछ इने-गिने 
व्यक्तियों के हाथों में पहुँच जाती है, जिसका दुरुपयोग होने का भय हे । 


(ए) इकाई बेंकिड्ध 
(एक्रा। छथ्ाएआरष) 
इकाई बेंकिद्भ से तात्पयें-- 

इस प्रकार की बकिंग प्रणाली को प्रथा मुख्यतया संयुक्त राज्य अ्रमरीका में 
है । इसके अन्तर्गत एक बेक का कार्य साधारणतया एक हो कार्यालय तक सीमित 
होता है, यद्यपि यह सम्भव है कि कुछ बेक को एक सीमित क्षत्र के भीतर श्ञाखायें 
खोलने का भी श्रधिकार हो । इस प्रग्गाली में प्रतिनिधि बैंकिंग पद्धति द्वारा काम 
किया जाता है । धनों के हस्तान्तरण तथा काय की सुविधा के लिए विभिन्न बैद्धों 
को एक-दूसरे से सम्बन्ध रखना पड़ता है। इकाई गैकिंग प्रणाली इस आधारभूत 
विचार के अनसार ठीक समभी जाती है कि एक ठोक का प्रारम्भन स्थानीय समाज 
हारा होना चाहिए और उसका स्वामित्व भो उसी के पास रहना चाहिए । ऐसी 
बोंक का व्यवसाय साधारणगतया आस-पास के उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा कृपको 
से ही सम्बन्धित होता है। ऐसी पद्धति में जन-संख्या के अनुपात में ढोंकों की संख्या 
अग्रधिक होती है। अमरीका में हजारों छोटी-छोटी स्वतन्त्र और व्यक्तिगत बौक है, 
जितका स्वामित्त्व भी स्थानीय होता है। एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये 
अ्मरीकन सरकार केकों के कायं-क्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्न करती है । 
इकाई बेंकिज्भधः के गुरा-- 

इस प्रणाली के समर्थक इसे विभिन्न कारणों से अधिक उपयुक्त बताते है :-- 

( १ ) स्वतन्त्र व्यवसाय सिद्धांत के अनुकुल--यह कहा जाता है कि 
इकाई-डोकिग स्वतन्त्र व्यवसाय (76४ ६76०975०) सिद्धान्त के श्रधिक अनुकूल है । 

(२) स्थानीय कल्याण का विशेष ध्यान--इसमें स्थानीय कल्याण 
का विशेष ध्यान रखा जाता है । वक का स्थानीय जन-संख्या के प्रत्यत और व्यक्तिगत 
सम्पर्क रहता है और उसका संचालन तथा उसकी कार्य-विधि स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुसार ही होती है । 

(३ ) एकाधिकारी संस्थाओं के विकास पर रोक- यह प्रणाली एका- 
धिकारी बौकिंग के विरुद्ध एक शअ्रच्छा प्रतिबन्ध है, क्योंकि इस प्रणाली के अन्तगंत 
बेंक छोटे-छोटे होते है, जिससे बड़ी एकाधिकारी संस्थाग्रो के निर्माण का डर नहीं 
होता है । 

( ४ ) कार्य में ज्ीध्रता--एकाकी बैंकिंग-प्रणाली के अन्तगंत काय॑ शीतघ्रता 
से समय पर किया जाता है। अधिकारीगण दिन-प्रतिदिन की समस्यात्रों का यथोचित 
निर्णय कर लेते हैं, जिससे दीघंसूत्रता 0२९० ॥४७०४४॥) की हानियाँ नहीं होने 
पाती हैं । 

( ५ ) अकुशल बेकों की समाप्ति--जबकि शाखा डैंक के शअ्रन्तर्गत एक 
ढौक की अ्रक्रुशल शाखा अन्य कुशल शाखाम्रो के वल पर जीवित रह सकती है, इकाई 
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बैकिंग प्रणाली के श्रन्तगंत ऐसा होना सभ्मव नहीं है, क्योंकि एक श्रकुशल बैड 
ग्रधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती है । 

(६) प्रबन्ध में सुविधा रहती है, क्योकि इस पद्धति के अन्तर्गत देश भर में 
शाखाश्रो का जाल सा नहीं बिछा होता है । 
इकाई बोंकिग के दोष -- 

इस प्रणाली के विरुद्ध भी बहुत कुछ कहा जा सकता है :-- 

( १ ) जोखिम, दा फैलाबव न होने के कारण इस प्रणाली में स्थिरता कम 
होती है और बैड्लों की विफलता का भय अधिक रहता है । 

(२ ) कोषों में गतिशीलता नहीं रहती और उनका हस्तान्तरण कठिन और 
व्ययपूर्ण होता है । 

( ३ ) व्यवसाय का पेसाना छोटा होने के कारण प्रबन्ध की कुशलता तथा 
कार्य-विधियों के सुधार सम्बन्धी लाभ कम ही प्राप्त होते है । 

( ४ ) ऐसी प्रणाली में छोटे-छोटे नगरों तथा प्रामीण क्षत्रों में बेकिंग सेवाएं 
उपस्थित करते में कठिनाई होती है, क्योंकि एक स्वतन्त्र बौद्ध की स्थापना शाखा 
खोलने की अपेक्षा की श्रधिक कठिन होती है और नये क्षेत्रों में श्रारम्भ में व्यवसाय 
भी कम ही मिलता है । 

( ५ ) निरीक्षण और नियन्त्रण में भ्रसुविधा--सरकारी नियन्त्रण तथा 
निरीक्षण के हष्टिकोण से भी इकाई बेकिंग साखा बेकिंग की तुलना में श्ररद्धी नहीं 
होती है, क्योंकि प्रत्येक गैकिंग इकाई पर अलग-अलग नियन्त्रण रखना आ्रावश्यक 
होता है । 
इकाई थोंकिंग प्रणाली में सुधार -- 

इंकाई बेक्गि प्रणाली के दोषों को देखते हुए अ्रमरीकन बैकिंग पद्धति में कुछ 
भ्रावश्यक सुधार किये गये हैं :-- 

( १ ) कुछ बैंको को थोड़ी-थोड़ो शाखाएं खोल्ने का अधिकार दिया गया है । 

( २ ) इसके अतिरिक्त वहाँ शव खलाकारी अ्रथवा वर्गीय ((॥४॥ 0० 0700०) 
बेकिय पद्धति को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अन्तगंत बहुत सी बैंकों पर एक ही 
साथ एक ही व्यक्ति अथवा कुछ थोड़े से व्यक्तियों का सामूहिक स्वामित्त्व रहता है, 
यद्यपि वसे प्रत्येक गैक की पूंजी, प्रबन्ध तथा कमंचारी अलग-अलग होते हैं । 

( ३ ) कौरसपोण्डेन्ट बैंकों की स्थापना- साथ ही ऐसी भी व्यवस्था पाई 
जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नग्रों की बेंफ बड़े-८ डे नगरों की बेंकों में 
श्रपने खाते खोलती हैं, जिससे कि विभिन्न बैकिंग इकाइयों का एक-दूसरे से घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 

( ४ ) बड़े-बड़े नगरों की बेक छोटी-छोटी बेकों को व्यावसायिक सलूह 
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देती हैं। उनके फालतू धन को एक से दूसरी के पास हस्तान्तरित करती हैं शोर 
आवश्यकता के समय उन्हें आ्राथिक सहायता भी देती हैं । 


भारत में शाखा बकिग श्रेष्ठ है या इकाई बैंकिंग ? 


यह निर्णाय करना थोड़ा कठिन है कि भारत में इन दोनों में से कौन सी 
प्रणाली भ्रधिक उपयुक्त है । इस सम्बन्ध में टासस (]॥07798) ने कहा है कि यद्यपि 
दोनों ही प्रणालियाँ श्रपूर्ण हैं, परन्तु दोनों की कार्य पद्धति को देखने से पता चलता 
है कि शाखा बैंकिंग प्रणाली श्रधिक उत्तम है।” वास्तविकता यह हैं कि अमरीका 
जैसे धनी वैश में तो जहाँ जन-साधारण की श्राय अधिक ऊँची है और जहाँ व्यव- 
सायों का पर्याप्र विस्तार हो चुका है, इकाई बैंकिंग प्रणाली ठीक हो सकती है, 
यद्यपि वहाँ पर भी उसके सफल संचालन के लिए उसमें समय-समय पर परिवतंन 
आवश्यक हुए है, परन्तु अन्य देशों मे, जैसे कि भारत में, जहाँ कि पूंजी की कमी 
है और आय की कमी के कारण बचत कम होती हैं, गैकिंग प्रणाली का विकास 
बहुत ही कम हुआ है और प्रस्तुत बैंको के पास पर्याप्त व्यवसाय नहीं है, इकाई बौकिंग 
प्रणाली उपयुक्त नही हो सकती है । ऐसे देशों के लिए तो झाखा गैकिग ही अ्र धिक 
अ्रच्छी है, परन्तु आवश्यकता इस वात की है कि एक डोॉंक को अलग-अलग 
शाखाएं स्थानीय दशाओं के श्रनुसार अपनी-श्रपनी नीति और कार्य-प्रणाली का 
निर्माण करें, ताकि बैक और स्थानीय व्यावसायिक वां के बीच निकटतम्‌ सम्बन्ध 
बना रहे । 


श्रमरिका ने इकाई बैकिंग पद्धति को अ्रपनाया था, परन्तु सन्‌ १६२६-३३ की 
महान्‌ मन्दी में इस प्रणाली के बैक संकटों का सामना न कर सके और टूट गये 
जबकि इज्जुलैंड के शाखा प्रणाली के गैक इन संकटों को झेल गये । अपनी अनगिनत 
शाखाओं के बल पर उन्होंने संकटो का सामना कर लिया । इस कारण ही श्रमेरिका 
अब धीरे-धीरे शाखा बौकिंग की ओर बढ़ रहा है | भारत ने इद्धलेंड का अनुसरण 
करते हुए शाखा बैकिंग पद्धति को ही अपनाया है। 


भारत में शाखा बोंकिंग को प्रगति-- 


भारत में गैकिंग के इतिहास के अवलोकन से यह प्रकट हो जाता है कि उक्त 
पद्धति देश के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित हुई है । इद्धलेड की भाँति भारत में 
भी इस प्रणाली ने बौकिंग संकटो को सहने में अभूतपूर्व सामर्थ दिखाई है। सन्‌ 
१ ६४७ में देश विभाजन के बाद पंजाब नेशनल ढैक व सेट्रल बैंकों को बहुत संकट 
का सामना करना पड़ा, किन्तु वे इसे सपःलतापू्वक सह गये, क्योंकि सम्पत्ति तथा 
विनियोग देश के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। ग्रतः आ्थिक स्थिरता की हृष्टि से 
भारत के लिए शाखा बैकिंग प्रणाली ही श्रष्ठ है । 
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ढोंकों का वर्गोकरण 
(7४6 एा5डां#९4॥0॥ ० छद॥25) 
गैंक साधारणतया निम्न प्रकार की होती है :-- 
( १ ) केन्द्रीय बेंक (0७४४७) 87:5)--यह देश की राष्ट्रीय बेंक होती 


है । देश में साधारणतया एक ही ऐसी बेंक होती है, यद्यपि इसकी शाखाएँ अनेक हो 
सकती है | भारत की केन्द्रीय बैंक रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया है । 


लगभग सभी केन्द्रीय बकों की दो प्रमुख विशेषतायें होती हैं :-- 
( १ ) ऐसी बैंक को देश में नोट निर्गभ का एकाधिकार प्राप्त होता है और 
( २ ) विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उसे जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय करने 
का अधिकार नहीं होता है। केन्द्रीय बेक विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पन्न 
करती है ।--0) सरकारी धन की लेन-देन और उसका हिसाब-किताब केन्द्रीय 
बैंक ही रखती है और यह बक आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण 
भी देती है । दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय गैंक सरकार की बैंकर होती है। सरकारी 
रोकों का संरक्षण और सरकारी ऋणों का प्रबन्ध भी इसी के हाथ में होता है। 
इसके अतिरिक्त (9) यह बैंक विभिन्न रीतियों से देश की चलन तथा साख व्यवस्था 
पर नियन्त्रण रखती है, (॥) सरकार को आझ्ाथिक, वित्तीय तथा मौद्रिक मामलों में 
सलाह देती है; झौर (४) इन विषयों से सम्बन्धित भ्राववयक सूचना और आँकड़े 
एकत्रित करती है। (५) बैकिंग प्रणाली के दृष्टिकोण से भी केन्द्रीय बौक कई प्रकार 
के महत्त्वपूर्ण कार्य करती है | यह बैंकों की बैंक होती है । बैंक को विभिन्न रूप में 
ऋणों, अ्रग्नमिमों तथा उसके द्वारा भुनाये हुये विनिमय बिलों को पुनः भुनाकर 
आ्राथिक सहायता देती है । (४) उनके समुचित संचालन की देख-रेख करती है और 
(शा) सरकार को बैंकिंग विधान के सम्बन्ध में सुझाव देती है। (शं॥) अपने खोज 
विभाग द्वारा देश की मुद्रा और द्रव्य सम्बन्धी विभिन्न तथ्यों की जानकारी करती है 
श्रौर उसे सरकार तक पहुँचाती है । भ्राधुनिक युग में तो मौद्रिक साख, विनियोग 
तथा वित्तीय समस्याझञ्रों की जटिलता के कारण केन्द्रीय गैक का महत्त्व निरन्तर 
बढ़ता ही जा रहा है । 


( २ ) व्यापारिक बैंक ((०0प्रापथाणंध 887/5)--भारत की अ्रधिकाँश 
सम्मिलित पूजी बेंक (॥07-800८ 8975) इसी प्रकार की हैं। इन बैंकों का 
प्रमुख कार्य व्यापार की वित्तीय व्यवस्था में सहायता देना होता है। इन बैंकों की 
विशेषता ५४ होती है कि वे अल्पकालीन ऋण और गभ्रग्रिम प्रदान करती हैं। भारत 
में ऐसी बैंक साधारणतया ३ महीने तक के लिए ही ऋण देती हैं, यद्यपि कुछ 
दशाओं में श्रधिक से अधिक १ वर्ष के लिए भी ऋण दे दिये जाते है।ये अग्निम 
वेयक्तिक प्रतिभूतियों, विनिमय बिलों भ्रथवा बाँड की आड़ पर दिये जाते हैं, परन्तु 
तेयार माल, जो गोदामों में रखा गया है, फसलें, कृषि की उपज, श्रन्य उपयुक्त 
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तरल आदेय तथा चल सम्पत्ति को भी बैकों द्वारा अच्छी प्रतिभृति समझा जाता है । 
प्रतिज्ञा-पत्रों पर साधारणतया किसी दूसरे सम्मानित दल के हस्ताक्षरों का भी 
अनुरोध किया जाता है| विधानानुसार ऐसी बैंक श्रचल सम्पत्ति की श्राड् पर तथा 
दीघकालीन औद्योगिक कार्यों के लिए ऋण नहीं देती हैं, परन्तु भारत की कुछ 
व्यापार बैक व्यापारिक वित्त के अतिरिक्त और भी बहुत सी सेवाओं को अ्रपने कारये- 
क्षेत्र में सम्मिलित करती है। ऐसी बैक लगभग सभी प्रकार के निक्षेपों को स्वीकार 
करती है और बैक सम्बन्धी अ्रन्य सामान्य सेवाओं को भी सम्पन्न करती हैं। 
बहुत बार ये बैंक विदेशी विनिमय व्यवसायों में भी भाग लेती है । 


( ३ ) औद्योगिक बेंक (.009079 ऐश्वा:5)--ये वैक व्यापार वित्त के 
स्थान पर श्रौद्योगिक वित्त की व्यवस्था करती है । इन बेकों के तीन कार्य महत्त्वपूर्ण 
होते हैं :---) जमा का प्राप्त करना--व्यापार बेकों की भाँति श्रौद्योगिक बेक भी 
जमा स्वीकार करती है, परन्तु ये साधारणतया निश्चित तथा अ्रनिश्चितकालीन 
निक्षेपों श्र्थात्‌ दीघंकालीन जमा ही स्वीकार करती है, क्योंकि इन्ह ऋगा भी लम्बे 
काल के लिए देने पड़ते है। (॥) ये बैंक दीघंकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करती 
हैं। उद्योगों को दो प्रकार के ऋणों की ग्रावश्यकता होती है :--मशीन री, बिल्डिद्भ 
तथा फर्नीचर आदि के लिए दीघंकालीन ऋण आवश्यक होते हैं, परन्तु मजदूरी 
चुकाने, कच्चा माल खरीदने और तैयार माल की विक्नी के लिए अ्रल्पकालीन ऋणों 
से काम चल जाता है । दूसरी प्रकार के ऋण तो व्यापार बैकों से मिल जाते हैं, 
परन्तु प्रथम प्रकार के ऋण औद्योगिक बकों से मिलते हैं । इस सम्बन्ध में औद्योगिक 
बैंक ऋण लेने वाले उद्योग की साख श्रौर वित्तीय स्थिति की सूध्म जाँच करती है 
और नियन्त्रण तथा सुरक्षा के लिए फर्म के प्रवन्ध में सक्रिय हिस्सा लेती है। (9) ये 
बैंक और भी बहुत सी फुटकर सेवायें सम्पन्न करती हैं, जैसे--श्रौद्योगिक फर्मों को 
विगियोग सम्बन्धी सलाह देना, औद्योगिक कम्पनियों के अंशों को खरीदना और 
बेचना, औद्योगिक फर्मो के लिए विज्ञापन करना इत्यादि । 


का 


भारत में ऐसी बैक पहले लगभग न होने के बराबर थी विगत वर्षों में 
सरकारी प्र रणा पर इनका पर्याप्त विकास हुआ है । जमनी और जापान में उनका 
बहुत चलन है । भारत में श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल ([70पशञांब स्पंशक्षा0७ 
(०79०४४०॥) तथा राज्य औद्योगिक वित्त प्रमण्डल इसके श्रच्छे उदाहरण हैं । कुछ 
देशों में मिश्रित बैक पद्धति भी प्रचलित है । जम॑नी में औद्योगिक बैक व्यापार बैकों 
का भी कार्य करती हैं और अमेरिका में व्यापार बैक श्रौद्योगिक बैक भी होती है। 


इन बकों का औद्योगिक विकास में भारी महत्त्व है, क्योंकि ये स्थिर यन्त्र 
(7]87), बिल्डिग, मशीनरी आदि की प्रतिभूतियों पर दीघंकालीन ऋण प्रदान करती 
हैं। ये बैक भी साधारणतया मिश्रित पृ जी बैक होती है और इनकी पूंजी कई मदों 
से प्राप्त होती है :-- () अंशो की बिक्री से प्‌ जी मिलती है--इन बैको की परिदत्त 
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पूजी (एवत-घ० 0४0०४) व्यापार बैकों की अ्रपेक्षा श्रधिक होती है। (था| ) इनकी 
पूजी का दूसरा साधन दीर्घकालीन जमा होती है। (7) ये बेंक बीमा कम्पनियों से 
दीयंकालीन ऋण प्राप्त करती हैं। (8ए) ये बक ऋणा-पत्र (706567प्रा८8) निकाल 
कर पूजी प्राप्त करती हैं । 

(&] विदेशी विनिमय वबेक (ह0/0ंश7॥ ४5४८॥७॥४८ 289॥758)-- ईन बैंकों 
का मुख्य कार्य विदेशी बिलो के क्रग्र-विक्रय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन को सुलभाना 
होता है। स्मरण रहे कि प्रत्येक देश के व्यापारी अपने ही देश के चलन में भुगतान 
लेना पसन्द बारते है, इसलिए किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ती है जो एक देश 
की मुद्रा को दूसरे देशो की मुद्राश्रों में बदलने का कार्य करती हो ॥ इन बैंकों को 
विभिन्न देशों की मुद्रायें रखनी पड़ती हैं और इनकी शाखायें भी देश-विदेश में फंली 
रहती है । इन बेको को कभी-कभी केवल विनिमय बैक भी कहा गया है । 

इन ढौंकों की कार्यविधि यह होती है कि विनिमय बैक की एक देश की शाखा 
बिल खरीदती है और कीमत चुकाती है और फिर दूसरे देश की शाखा इसी बिल को 
बेचती है और धन वसूल करती है । इस प्रकार बिना धन का हस्तान्तरण किये अ्रन्त- 
रष्ट्रीय लेन-देन सुगमतापुर्वंक बसे ही तय हो जाता है| ये बैक विदेशी व्यापार की 
सहायता करके उसके प्रोत्साहन में भी सहायक होती हैं । इसके अझ्रतिरिक्त इन बैंकों 
के अन्य काय॑ अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुनतान, प्रतिभूतियों का श्रायात-निर्यात, अग्निम 
या भावी विनिमय व्यापार (#07छक76 &5०0॥8786) भी हैं। ये बैक विनिमय दरों 
के आकस्मिक उच्चावचनों को रोक कर आयात-निर्यात व्यापारियों को अनिश्चितता 
तथा उससे सम्बन्धित जोखिम से बचा देती हैं । इन कार्यो के साथ-साथ विनिमय 
बैंक बैंको के और भी लगभग सभी प्रकार के सामान्य कार्य सम्पन्न करती हैं । 

भारत में पुर्णतया भारतीय विनिमय ढोंक कोई भी नहीं है । अधिकांश विनि- 
मय बैंक विदेशी बैंको की ही शाखायें हैं, परन्तु आधुनिक काल में कुछ ऐसी प्रवृत्ति 
देखने को आती है कि एक ही बैंक एक ही साथ कई प्रकार की बैकों के कार्य करती 
हैं। व्यापार बेक विदेशी विनिमय व्यवसाय करती हैं और विनिमय बैक व्यापार बैंकों 
के भी कार्य करती है । इस कारण एक बैंक को उसके प्रधान कार्य के अनुसार ही 
व्यापार अथवा विनिमय बैंकों का नाम दिया जाता है | यदि किसी बैंक का मुख्य 
कार्य विदेशी विनिमय व्यवसाय है तो उसे विनिमय बैंक का नाम दिया जाता है । 

( ५ ) कृषक बेंक (&8707पा७। 88॥75)--क्षषि की समस्याएं व्यापार 
तथा निर्माण उद्योगों से भिन्न होती हैं। कृषक व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की 
भाँति ऐसी प्रतिभूतियाँ नहीं दे सकते हैं जो व्यापार तथा औद्योगिक बैकों को मान्य 
हों। इसके ग्रतिरिक्त कृषि की वित्तीय आवदयकताएं दो प्रकार की होती हैं :---बीज, 
खाद तथा फसलों की विक्री के लिए अल्पकालीन ऋणों की ग्रावश्यकता होती है, 
परन्तु भ्रूमि में स्थायी सुधार के लिए दीघंकालीन ऋणो की श्रावश्यकता पड़ती है। बसे 
भी कृषि में सामयिक वित्त (88880॥4 हगें॥॥70०) का अधिक महत्त्व होता है। इसी 
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कारण क्रषि की वित्तीय व्यवस्था के लिए अलग प्रकार की ही बेंकों की आवश्यकता 
पड़ती है । 

कृषि सम्बन्धी वित्तीय श्रांवश्यकता की पूति के लिए दो प्रकार की बेंक होती 
हैंः--() सहकारी बैंक, जो साधारणतया श्रल्पकालीन ऋण देती हैं और (7) भ्ृ-प्राधि 
ग्रथवा भूमि-बन्धक बेंक (070 (०282० 8975), जो दीर्घकालीन ऋणों 
की व्यवस्था करती हैं | भारत में दोनों ही प्रकार की बेंक हैं, परन्तु, सहकारी डैौंकों 
का चलन अधिक है और ये बैंक बहुत बार दीघंकालीन ऋण भी प्रदान कर देती हैं । 


(६ ) सहकारी बैंक (00-09७४४४०ए० 88775)--भारत में दस या दस से 
अधिक व्यक्ति मिलकर एक सहकारी साख समिति खोल सकते हैं और उसका पँजीयन 
(२८४५8007) भी करा सकते हैं । ऐसी समितियाँ केन्द्रीय बौंक तथा राज्य सह- 
कारी बौंकों से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इनका उद्देद्य पारस्परिक साख का 
निर्माण करना तथा कृषकों को कम ब्याज पर अल्पकालीन ऋणों का प्रदान करना 
होता है । सहकारी साख समितियों में उत्तरदायित्व सीमित अथवा अशध्ीमित हो 
सकता है, परन्तु भारत में ग्रामीण साख-समितियों का संगठन साधारणतया अ्रसीमित 
उत्तरदायित्त्व (07॥77020 ॥89॥9) झ्राधार पर ही किया जाता है। इन समि- 
तियों पर राज्य सहकारी संस्थाग्नरों का सामान्य निरीक्षण रहता है । विगत वर्षों में 
भारत में नगर तथा शअ्र्ध-नगर क्षत्रों में भी सहकारी बैंक तेजी के साथ खुली हैं । 


एक साधारण सहकारी बैंक अथवा साख समिति की पूजी प्रवेश शुल्क 
(87078॥06 76८), अंशों की विक्री, जनता तथा सदस्यों द्वारा जमा किये हुए नि्षेपों, 
सुरक्षित कोषो, सहकारी सहायता और केन्द्रीय तथा रांज्य सहकारी बैंकों से लिये 
हुए ऋणों से प्रा३ होती है । कुछ काल से भारत में सहकारी आन्दोलन के रूप में 
परिवतंन किया जा रहा है और सहकारी साख समितियों के स्थान पर बहुमुखी समि- 
तियाँ ((४०४-७पा००४८ 500० ०४४४) खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो साख 
सुविधा के अ्रतिरिक्त एक ही साथ और भी अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करने 
का प्रयत्व करती है । 


( ७ ) भूमि बन्धक बेंक ([.870-07888० 84॥:5) ये बेंक कृषि उद्योग 
को दीघेकालीन ऋण, अर्थात्‌ ५ से लेकर २० वर्ष के काल के लिए ऋण प्रदान 
करती है। ऋणा खेतो में स्थायी सुधार के लिए दिए जाते हैं और भूमि को गिरवी 
रख कर प्राप्त किये जाते है | खेतो में कुए खुदवाने, मवेशी खरीदने, बाढ़ को रोकने 
का प्रबन्ध करने आझ्ादि के सम्बन्ध में ये ऋण लिये जाते हैं। इनका भुगतान बहुधा 
किछतों में किया जाता है, जो एक निश्चित समय के पद्चात्‌ आरम्भ होती है । 


कुछ समय से भारत में भूमि-बन्धक बेंकों को खोलने का अधिक प्रत्यत किया 
जा रहा है और साधारणतया ऐसी ढोंकों को मिश्रित पूंजी बैंकों के रूप भें खोला 
जा रहा है । कभी-कभी भूमि-बन्धक बैंक सहकारी भूमि-बन्धक बैंक भी होते हैं और 
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कभी-कभी उनको आभास-सहकारी भूमि-बन्धन बैंक (004ं-(0.0-09०थव4ए९ 
/.॥70 (0708926 37) के रूप में खोला जाता है। ऐसी बैंकों के सदस्य ऋण 
लेने वाले तथा देने वाले दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनमें उत्तरदायित्व सीमित होता 
है । 
एक अच्छी बेंक प्रणाली कीं श्राववयक विशेषताएं 
किसी भी देश के आश्िक जीवन में बेकों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । 
बैंकों से समाज को अनेक लाभ होते हैं--() ये देश में बचत को प्रोत्साहन देकर 
पूजी के निर्माण में सहायक होती हैं । (8) ये बचत करने वाली तथा विनियोगों के 
बीच मध्यस्थ का कार्य करके दोनों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर देती हैं । 
(॥) साख का निर्माण अधिकतर इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इस कारण इनके द्वारा 
साख पद्धति के सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं । श्राधुनिक युग में बिना बैंकिंग का समु- 
चित विकास किये श्रौद्योगिक तथा वारिज्यिक उन्नति की श्राशा निमुल है। परन्तु 
अपनो सेवाश्रों का सरलतापुवंक प्रतिपादन करने के लिए बेंक प्रथा में कुछ विशेष- 
ताश्नों का होना आ्रावव्यक होता है । थे विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) बेंक प्रणाली ऐसी हो कि वह समाज के सभी वर्गो। की झावश्यकता 
पूरी करे इसका श्रथं यह होगा कि बेंक प्रणाली देश की झ्राथिक परिस्थितियों के 
अनुकूल हो । एक क्ृषि प्रधान देश में सहकारी तथा भूमि-बन्धक बैंकों की प्रधानता 
रहेगी श्रौर एक व्यावसायिक देश में व्यापार बैंकों की । इसी प्रकार विदेशी व्यापार 
के लिये विनिमय बेंकों का होना आवश्यक होता है । 

( २ ) बचत को संग्रह करने में सुविधा--यह झ्रावश्यक है कि बेकिंग 
प्रणाली का इस प्रकार संगठन किया जाय जिससे कि समाज के धनी तथा निर्धन 
दोनों ही वर्गो' की बचत को एकत्रित किया जा सके । 


( २ ) साख का समुचित नियन्त्र णु--क्‍्योंकि साख का अत्यधिक निर्माण 
देश के लिए घातक होता है, इसलिए यह आ्रावश्यक है कि ऐसे विधान बनाये जायें 
जिससे बैंक प्रणाली पर समुचित नियन्त्रण रखा जा सके और वह देश की आवश्य- 
कतानुसार साख की मात्रा को घटाती-बढ़ती रहे । 

( ४ ) समन्वित बैंकिंग प्रशाली- यह आवश्यक है कि बेकिंग प्रणाली 
के विभिन्न श्रद्धो के बीच समुचित समन्वय ग्रथवा समचय ((०-०तबध०णा ) बना 
रहे । इससे एक ओर तो सेवाश्ों का दोहरापन ()09॥0७४०0) नहीं होने पायेगा 
ओर दूसरी ओर अनाथिक प्रतियोगिता समाप्त हो जायेगी इसके अतिरिक्त बैंकिंग संग- 
ठन के पूरे-पुरे लाभ भी उसी दशा में प्राप्त होते हैं जबकि बैकिंग सेवाओं का विकास 
समचययुक्त ((०-0०72४०) होता है । 

बैंकों के विकास के लिये देश की आशिक स्थिति अ्रच्छी होने के साथ साथ 
साधारण व्यक्तियों को इसके लाभ का भी ज्ञान होना चाहिए । 
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परोक्ष।-प्रदन 

राजस्थान विव्वविद्यालय, बी०, कॉम०, 

( १) इकाई बनाम झ्ञाखा ढौंकिग पर एक टिप्पणी लिखिए । (१९५५) 

बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(!) ॥)80055 (6 -छंद्राए८ गराधया$ रात त&शलाा5$ णी ठाक्ाएी फिक्षाटा8 
76 ता छद्लांताए $एचला,.. जरग्नांका 5$एडंशा। 00 एणए ०णार्शवंध 
80॥80]० ॥07 ]709. (।960) 

बिहार विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१ ) इकाई ठौंकिंग एवं शाखा बैकिंग के गुण-दोपों की तुलना करिये । (१६५३) 

पटना विश्वविद्यालय, बी० ए०, 


(१ ) शाखा बैंकिंग के लाभ-दोषों की तुलना भारत के संदर्भ में कीजिये । 


(१६६२) 
(२) इकाई एवं शाखा वौकिंग के गुण-दोपों का विवेचन करिये । भारत के लिये 
उनमे से कौनसी प्रणाली अ्रधिक उपयुक्त है ? (१६५७) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१) भारत में शाखा गैंकिग पर एक निबन्ध लिखिए । (१६५६) 
विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी०, 
(१ ) डीौंकों के विभिन्न प्रकारों एवं उनके कार्यो का वर्णन करिये । (१९५६) 


आगरा! विश्वविद्यालय बी० कॉम०, 
(१ ) नोट लिखिये-शाखा हैंकिग व इकाई ढौंकिंग । (१६६० $) 


अध्याय १६ 
केन्द्रीय बेकिंग 


(एक्काप्न फिक्ायाह) 








भूमिका-- 
केन्द्रीय बैंक से हमारा अभिप्राय देश की उस बैंक से होता है जो प्रधानतया देश में 
बैंकिंग तथा साख पर नियन्त्रण रखती है । ऐसी बौंक को हम केन्द्रीय गैंक इस कारण 
कहते हैं कि इसका देश की मुद्रा और व्यवस्था में केन्द्रीय स्थान होता है। इस बैंक 
को कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो श्रन्य बैंकों को या तो प्राप्न हीः नहीं 
होते हैं या बहुत ही कम भ्रश् तक उपलब्ध होते है। इन अ्रधिकारों के कारण केन्द्रीय 
ढौंक देश की मौद्रिक और साख नीति को श्रधिक अ्रंश तक प्रभावित कर सकती है। 
केन्रीप बोंक की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं-- यह ॒ वह बैंक है जो देश 
की साख और मौद्रिक नीति का जन-साधारण के कल्याण के लिए प्रबन्ध करती है । 
न्द्रीय बैंक की और भी अनेक परिभाषाएँ देखने में आती हैं। लगभग सभी परि- 
भाषाओं में केन्द्रीय बौंक के कार्यों का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है । 
प्रमुख परिभाषायें-- 

केन्द्रीय बौंक की कुछ प्रमुख परिभाषायें निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) “केन्द्रीय बौंक वह संस्था है जो देश में जन-साधारण के हितों को 
ध्यान में रखकर मुद्रा और साख के बीच सम्बन्ध स्थापित करती है, देश के हित में 
मुद्रा और साख पर नियन्त्रण रखती है और इस प्रकार देशी और विदेशी कीमता में 
स्थिरता स्थापित करती है और बौंकिग तथा बौकिंग व्यवस्था का विकास तथा संगठन 
करती है। संक्षेप में, केन्द्रीय बौंक वह संस्था हैं जो देश के भीतर आ्राथिक स्थिरता 
(80००7रणगां० 8809॥079) स्थापित करती है ।* 

(२ ) “केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो अन्य बैंकों तथा साख संस्थाश्रों की 
मुद्रा और साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बैंकों की बौंक होती हैं, 
सरकारी बैंक का कार्य करती हैं, राष्ट्र के आथिक हितों की रक्षा करती है और देश 
की मुद्रा और साख प्रणालियों का इस प्रकार नियन्त्रण रखती है कि देश के भीतर 
कीमत-स्तर और देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता (8880॥9) बनी 
रह सके, देश में वृत्तिहीनता (णा०॥ए०शाश्या) दूर हो और देशवासियों के वास्त- 
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विक झाय-स्तर की उन्नति हो । संज्ञप में केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो केन्द्रीय ढोंक 
के कार्य करे ।” 


(३ ) बैंक ऑफ इच्टरनेशनल संटिलमेंट-- केन्द्रीय बैंक वह गैंक है 
जो देश में चलन तथा साख-सुद्रा की मात्रा का नियमन करे । * 

वर्तमान युग में केन्द्रीय बोंक का विधान, उसके कार्य शोर उसकी कार्य-विधि 
सभो साधारण बैंकों से भिन्न होते हैं । केन्द्रीय बैंक अपने कार्यों को समुचित रूप में 
कर सके, इस हेतु सरकार द्वारा उसे कुछ विशेष अ्रधिकार दिये जाते हैं; जैसे --() 
पत्र-मुद्रा निर्गंगन का अधिकार, (॥#) सरकारी धन संरक्षण, (#) चलन निधि 
को रखना (॥५) श्रन्य बैंकों की जमा को रखना, (५) भ्रन्य बैंकों को संकट काल में 
सहायता देना, (५) देश की मुद्रा और वित्त संबंधी कार्यों को सँभालना, (शा) सरकार 
के वित्तीय नीति के एवं चलन कार्य को सरल बनाना इत्यादि । इन विशेष अधिकारों 
के कारण ही केद्धीय बैंकिंग के सिन्द्धात एवं व्यवहार श्रन्य बोंकों से श्रलग होते है और 
केन्द्रीय बींकिंग का एक पृथक विपय के रूप में भ्रध्ययन आवश्यक हो जाता है । 


केन्द्रीय बैंक की प्रकृति-- 

एक साधारण व्यापार बौंक के विरुद्ध केन्द्रीय ढौंक का कार्य देश की गैंकिग 
प्रणाली पर इस प्रकार नियन्त्रण रखना है कि राज्य की सामान्य मौद्रविक नीति को 
सफल बनाया जा सके । इसका अभिप्राय यह होता है कि :-- () केन्द्रीय गैंक का 
उद्द इ्य व्यापार बैंक की भाँति अपने स्वामियों अथवा अंशधारियों के लिए अधिकतम 
लाभ कमाना नहीं होता है। (॥) केन्द्रीय बैंक के पास व्यापार बैंको पर नियन्त्रण 
रखने के कुछ उपाय अथवा साधन होते हैं | (॥) केन्द्रीय बैंक सदा ही राज्य के अदेशा- 
नुसार कार्य करती है | कुछ ऐसी परम्परा बन गई है कि सभी देशों में, चाहे वहाँ की 
शासन प्रणाली का रूप कुछ भी क्‍यों न हो, सरकार कुछ इस प्रकार के नियम अ्रवद्य 
बनाती है जिनके द्वारा केन्द्रीय ढोंक पर नियन्त्रण रखा जा सके । अ्रधिकाँग देश! में 
तो केन्द्रीय बैंक एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में काय करती है, परन्तु जिन देशों में वह 
व्यक्तिगत अंशधारियों की गैक होती है वहाँ भी सरकार इसके प्रबन्ध में भाग लेती 
है, इसकी नीति का निर्धारण करती है और इसके कार्यवाहन पर नियन्त्रण रखती है। 
(५) केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य मौद्रविक प्रणाली का संरक्षण करना होता है । इस 
उद्द बय से ही उसे नोट निर्गंगनग का एकाधिकार दिया जाता है और श्रन्य ढोंकों पर 
आधिपत्य स्थापित किया जाता है। (५) इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक सरकार तथा 
देश की अन्य ढोंकों के ढोंकर के रूप में भी कार्य करती है। 

# “(टापधवा उद्या 5 8 छा 62प्रधागए 06 ए0पएा6 एी एपा6- 
॥0ए बाव॑छल्वा ् (6 60प्रापए मक्का कण /#शि|।किाांणिवों 32//शहह्कां, 
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केन्द्रीय बैंक तथा व्यापार बैंक में ग्न्तर-- 

ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि केद्धीय बौंक तथा व्यापार 
बेंकों में विशाल अन्तर होते हैं । दोनों के बीच के प्रमुख भ्रन्तर निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) प्रत्येक देश में केवल एक ही केन्द्रीय बैंक होती है, जबकि व्यापार 
बैंकों की संख्या विशाल हो सकती है। किन्तु एक केन्द्रीय बैंक की भी विभिन्न व्यापार 
जैंकों की भाँति अनेक शाखाएं' हो सकती हैं । 

( २ ) केन्द्रीय बैंक को, विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर जन-साधारण के 
साथ व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होता है | वह मूलतया सरकार का बैंकर 
तथा बैंकों की बैंक होती है । इसके विपरीत व्यापार बैंक मुलतया जन-साधा रण से 
ही व्यवसाय करती है । 

( ३ ) केन्द्रीय बैंक को साधारणतया अपने जमा धन पर व्याज देने का 
भ्रधिकार नहीं होता है, जबकि व्यापार बैंक सामान्य रूप में जमाधारियों को जमा 
राशि पर व्याज देती है । 

( ४ ) स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में व्यापार बैंक साधारणतया सम्मिलित प्‌जी 
बेक होती है, जो अंशधारियों की बैंक होती है। इसके विपरीत ग्रधिकाँश देश केन्द्रीय 
बैंक का राष्ट्रीयकरण करते हैं और उन देशों में भी जहाँ केन्रीय बैंक भ्रंशधारियों 
की बैंक होती है उसकी नीति तथा उसके संचालन पर सरकार का विस्तुत अधिकार 
होता है । 

( १ ) व्यापार बैंकों का उद्देश्य अंशधारियों के लिए लाभ कमाना होता है, 
जबकि केन्द्रीय बैंक का प्रमुख उहू श्य अ्रथे व्यवस्था तथा बैकिंग प्रणाली का सफल 
संचालन होता है । 

( ६ ) केन्द्रीय बैंक को ग्रन्तिम ऋण॒दाता की पदवी दी जाती है। व्यापार 
बैंकों को अपने विनिमय बिलों की केन्द्रीय बैक से भुनाने की सुविधा दी जाती है। 
वे केन्द्रीय बैंक से ऋण भी ले सकती हैं । 

( ७ ) बहुत से देशों में व्यापार बैंकों के लिए यह अनिवायं होता है कि वे 
अपने निक्षेपों का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बैक में जमा करें । केन्द्रीय बैंक और 
व्यापार बैंक के बीच लगभग ऐसा ही सम्बन्ध होता हैं जैसा कि व्यापार बैंक और 
उसके ग्राहक के बीच । 


( ८ ) सभी देशों ने केन्द्रीय बैंक द्वारा व्यापार बैंकों के नियन्त्रण तथा निय- 
मन का सिद्धान्त स्वीकार किया है । 


केन्द्रीय बेंक की झ्रावश्यकता-- 


निम्न कारणों से केन्द्रीय बैंक की आवद्यकता भ्रव प्रत्येक देश में अनुभव की 
जाती है :-- 
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( १) साख के निर्माण पर. नियन्त्रश--जैकों का एक महत्त्वपूर्ण 
कायं साख का निर्माण है और साख के इस निर्माण से समाज श्ौर राष्ट्र 
को पर्याप्त लाभ होता है, परन्तु अपने लाभों को बढ़ाने के लिए बैंक साख 
के निर्माण को एक निश्चित सीमा से बाहर ले जा सकती है ५ ऐसी दशा में साख 
राष्ट्र की सेविका न रह कर उल्टा उसके लिए अभिज्ञाश बन जाती है । इस कारण 
आवश्यकता इस बात की है कि देश के हितों को ध्यान में रखते हुग्ने साख के निर्माण 
पर नियन्त्रण रखा जाय, जिससे उनकी निकासी एक सीमा के ही भीतर रहे, परन्तु 
प्रन्‍न यह उठता है कि बैंकिंग पर इस प्रकार का नियन्त्रण कौन रखे ? प्रत्येक बौंक 
को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए वह स्वयं भी अपने कार्यवाहन 
को इस प्रकार नियन्त्रित करती है कि उसके पास नकद कोषों की कमी न होने 
पाये और वह संकट काल में सरलता से धन प्राप्त करके ग्राहकों की नकदी की माँग 
को पूरा कर सके । व्यवहार में लगभग सभी बौंक अपनी माँग देन (0)0क्षात 
[/8 0॥065) का १५-२० प्रतिशत नकदी के रूप में रखती हैं । वास्तव में अपने अनु- 
भव द्वारा बैंक यह जान लेती है कि उसे कितना नकद कोष रखना चाहिए । परल्तु 
इसका श्रूथं यह नहीं होता कि नकद कोषों के रखने के सम्बन्ध में बौंक को पूरी-पूरी 
स्वतन्त्रता दे दी जाय । बात यह है कि अधिक लाभ कमाने के लिए ढौंक अपनी 
सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। बैंक की ऐसी नीति से बैंक और उसके अंश- 
धारियों को तो हानि होती है, परन्तु देश की अ्रथव्यवस्था पर भी उसका बहुत ब्रुरा 
प्रभाव पड़ता है । यही कारण है कि किसी बाहरी व्यक्ति ग्रथवा संस्था द्वारा साख 
का नियन्त्रण श्रावश्यक हो जाता है । यह संस्था कोई बेक ही होनी चाहिए, क्योंकि 
उसी को जनता की साख सम्बन्धी श्रावन्‍यकता का ठीक-ठीक पता रहता है। इस 
कार्य के लिए देश की केन्द्रीय बैंक ही सबसे उपयुक्त संस्था हो सकती है । 

( २ ) बैंकों को आथिक सहायता--केन्द्रीय बैंक श्रावश्यकता पड़ने पर 
अन्य णैंकों को अपने पास से आर्थिक सहायता भी देती है, जिससे कि संकट के काल 
में उन्हें इबने से बचाया जा सके । 


( ३ ) सरकार की मौद्रिक नीति को सफल बनाने में सहायता--एक 
केन्द्रीय बैंक देश की बौंकिग संस्थाओं पर इस प्रकार नियन्त्रण रखता है कि राज्य को 
अपनी मुद्रा-नीति कार्यान्वित करने में सुविधा रहे। केन्द्रीय बौंक के कठोर नियन्त्रण के 
कारण ही उसे अपनी नीति में सफलता मिलती है । 
केन्द्रीय बैंकिंग का विकास--- 

केन्द्रीय बैंकिंग की आवश्यकता यथाथ॑ में उसके कार्यों से सिद्ध होती है । 
सन्‌ १६२० को ब्र सेल्स (37055०8) की श्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त परिषद ने कहा था--“जिन 
देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं हैंबहाँ ज्ञीत्र ही ऐसी बैंक स्थापित की जाये ।” ऐसा समा 
गया था कि वित्तीय और मौद्रिक आधार को सुहढ़ बनाने के लिये यही झ्रावश्यक है । 
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प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ संसार के सभी देशों में केन्द्रीय बौँंकिंग के महत्व को समझा 
जाने लगा था। सन्‌ १६९२६ में हिल्टन यज्भ आयोग (सा0॥-ए0णाए (०्रारं5शं०णा) 
ने भारत में भी केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया, यद्यपि ऐसी गैंक सन्‌ १६३५० 
में स्थापित हो पाई थी । केन्द्रीय बैंक देश में पूंजी की गतिशीलता को भी बढ़ाती है । 


केन्द्रीय बैंकिंग के सिद्धान्त (एशाएशत्रा एशापाए शिकलशंएऐ९४)--- 

केन्द्रीय बैंक तथा साधारण बैंकों क्री कार्य-पद्धति में|बड़ा श्रग्तर होता है। 

वास्तव में केन्द्रीय बैंक एक श्रलग ही प्रकार की संस्था होती है, यद्यपि बहुत बार 
केन्द्रीय बैंक साधारण बैंकिंग सम्बन्धी कुछ प्रकार के कार्य भी सम्पन्न कर सकती है । 
केन्द्रीय बैंकिंग के प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :--- | 

(१ ) राष्ट्रीय कल्याण की भावना--एक साधारण बैंक मुख्यतया लाभ 
के लिए कार्य करती है, जबकि इसके विपरीत केन्द्रीय बैंक का प्रमुख उत्तरवदायित्त्व 
देदा के श्राथिक श्रोर वित्तीय स्थायित्त्व की रक्षा करना होता है। डी कोक के 
अनुसार-- केन्द्रीय बैंक का निर्देशन सिद्धान्त यह है कि वह केवल लोक हिंत और 
समस्त देश के कल्याण के लिए ही कार्य करे और लाभ को अपना प्रमुख उहृश्य न 
समझे ।”* इसका यह श्रथं तो नहीं है कि केन्द्रीय बॉंक लाभ नहीं कमाती है, परन्तु 
लाभ कमाना केवल एक गौण उहूंह्य होता है और राज्य ऐसी बैंक को अत्यधिक 
जोखिम वाले उपक्रमों में भाग लेने से रोकता है। इसका परिणाम यह होता है कि 
केन्द्रीय बैंक श्रधिक समभदारी से कार्य करती है और भ्रन्य- बैंकों से प्रतियोगिता नहीं 
करने पाती है । उसका प्रमुख उद्देश्य देश की समस्त बैंकिंग प्रशाली की शोधनक्षमता 
बनाये रखना होता है । इसलिए अपने आदेयों को तरलतम्‌ रूप रखना इसके लिए 
अत्यन्त आवश्यक होता है । 

( २) साख का भण्डार--केद्बीप बैंक साख को भण्डार होती है। प्रन्य 
सभी बेंक तथा दूसरी वित्तीय संस्थाएँ इससे श्रावश्यकता के समय ऋण की श्राञायें 
रख सकती हैं, यद्यपि केन्द्रीय बैंक भी ऋणों पर ब्याज लेती हैं, किन्तु स्वयं केन्द्रीय 
बैंक किसी से ऋण की आशा नहीं कर सकती है । 

( ३ ) मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता--कैदछ्रीय गैंक को देश के सौद्रिक 
श्र वित्तीय जीवन में सक्रिय (७६०(४५०) भाग लेना चाहिए। जब भी देश की साख 
प्रणाली में कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो बैंक को उसे दूर करने के. लिए सक्रिय 
उपाय करने होते हैं । 
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(४ ) कार्य संचालन के लिए विशेष व्यवस्थायें-अ्रपने कार्यों को 
_ सफलतापूर्वक चलाने के लिए केन्द्रीय बेक के लिए कुछ विशेष व्यवस्थायें की जाती हैं । 
उदाहरणस्वरूप, इसे नोट निर्गेनन का एकाधिकार दिया जाता है, यह सरकारी बैकों 
की बैंक होती है और बैकों की बैक के रूप में भी कार्य करती है । 


( ५ ) राजनेतिक प्रभाव का ग्रभाव--केनद्रीय बेक पर किसी भी राज- 
तीतिक दल का आ्राधिपत्य नहीं रहना चाहिये। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक पर किसी भी 
प्रकार का राजनीतिक दबाव अथवा प्रभाव नहीं रहना चाहिये, ताकि यह देश और 
समाज के हित में निःसंकोच तथा स्वतन्त्रतापुवंक कार्य कर सके । किन्तु साथ ही 
केन्द्रीय बैक और सरकार के बीच पूर्णातणा सहयोग रहना चाहिए । 


केन्द्रीय बेंक का स्वामित्त्व एवं प्रबर 

(0ज्ाशजंए & शिक्षा्/शाला: तण॑ 06९ 0०ाप्न फिन्गोर) 
क्‍ बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र' होनी चाहिये, परन्तु 
स्वतन्त्र' शब्द के निश्चित श्र समभने में कठिनाई होती है । यदि स्वतन्त्र होने का 
अर्थ यह है कि केन्द्रीय बैक पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये तो 
यह अनुपयुक्त है, क्योंकि मौद्रिक इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नही मिलता है । 
केन्द्रीय बैक पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण अवश्य रहता है, यद्यपि अश्रलग- 
अलग देशों मे तथा अलग-अलग कालों में नियन्त्रण के अंश में भ्रन्तर रहा है । कुछ 
दशाओं में तो सरकार केवल इतना कर देती है कि चलन की कीमत को स्वर्ण की 
एक निरद्चत मात्रा के बराबर घोषित कर देती है और मौद्विक प्रणाली के प्रबन्ध का 
शेष कार्य केन्द्रीय बैंक पर छोड़ देती है, परन्तु कुछ दशाशओ्रों मे सारा अधिकार सरकार 
के पास होता है और केन्द्रीय बैक को सभी मामलों में सरकार की आज्ञा का पालन 
करना पड़ता है | दोनो ही प्रकार के सरकारी नियन्त्रण के उदाहरण संसार में 
मिलते है । 


के'द्रीय बैंक के स्वाभित्त्व का प्रदन भी सरकारी नियन्त्रण से ही सम्बन्धित है । 
सरकारी स्वामित्व भी एक प्रकार सरकारी नियन्त्रण ही है। जिन देशों में केन्द्रीय 
बक की स्वतन्त्रता को महत्व दिया जाता है वहाँ उसको व्यक्तियों श्रथवा व्यापार बैक 
के स्वामित्त्व में रखा जाता है। इसके विपरीत, जिन देशों में सरकारी आधिपत्य 
को अधिक महत्त्व दिया जाता है वहाँ केन्द्रीय बैक के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक 
बताया जाता है । 


१९वीं शताब्दी में जब सबसे पहले केन्द्रीय बंक की आवश्यकता शअ्रनुभव को 
गई तो इस बात पर बल दिया गया था कि ऐसी बैंक की स्वतन्त्रता को बनाये रखना 
ग्रावश्यक था । यह कहा गया था कि केन्द्रीय बैंक पर किसी भी प्रकार राज्य का 
तियन्त्रणा नहीं होता चाहिए, अन्यथा उसका राजनीतिक शोपरा होगा और वह 
सरकार की वित्त सम्बन्धी मनमानी नीति का साधन बन जायगी । इस व्यवस्था के 
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अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक को व्यक्तिगत अंशधारियों की बैंक बनाया जाता था, परच्तु समस्त 
रहे कि लगभग कभी भी केन्द्रीय बैंक को अपने लाभों को इच्छानुसार बाँटने का अधि- 
कार नहीं दिया जाता था । इन लाभों में राज्य का हिस्सा अवश्य रहता था । जो 
लोग केन्द्रीय बैक के राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं उनका विचार है कि केन्द्रीय बैंक के 
संचालन के लिए राजकीय निर्देशन तथा नियन्त्रण आ्रावश्यक होता है और इसके लिये 
राष्ट्रीयकरण से श्रच्छा उपाय कोई भी नहीं है । 

स्वामित्व के दृष्टिकोण से केन्द्रीय बेंक सात अलग-अलग प्रकार की हो 


सकती हैं :-- 

(। ) उसकी कुल पूंजी सरकारी हो सकती है, 0) जन-साधारण अथवा 
साधारण व्यक्तिगत अंशधारियों की हो सकती है, (॥) व्यापार बैंकों द्वारा प्रसादित 
की जा सकती है, (ए) जन-साधारण तथा सरकार द्वारा मिल कर दी जा सकती है, 
(५) सरकार तथा व्यापार बैंकों की मिली-जुली पूंजी हो सकती है, (श) सरकार, 
जन-साधारण तथा व्यापार बैंक तींनों द्वारा मिलकर उपलब्ध की जा सकती है।॥ 
अथवा (५7) जन-साधारण तथा व्यापार बैकों की सम्मिलित पूंजी हो सकती है । 
वर्तमान युग में बहुमत केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के ही पक्ष में है। दूसरे महायुद्ध 
के पदचात्‌ बैक ऑफ इज्भडलैण्ड, बैंक ऑफ फ्रांस तथा रिजवं बैक ऑफ इण्डिया का 
राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है । बसे तो श्रलग-श्रलग देशों में केन्द्रीय बेंक का रूप 
श्रलग-अलग होता है, परन्तु कुछ विशेषताएं ऐसी भ्रवश्य हैं जो किसी न किसी श्रंश में 
लगभग सभी केन्द्रीय बेंकों में पाई जाती हैं--(0) ऐसी संस्थायें साधारणतया लाभ 
कमाने के उह व्य से स्थापित नहीं की जाती हैं। उनका अधिक महत्त्वपूर्ण उहंश्य 
राष्ट्रीय हितों को उन्नत करना होता है। (॥) इन बैंकों पर सरकारी नियन्त्रण तथा 
निरीक्षण अधिक रहता है । (॥॥) ऐसी संस्थाएं साधारणतया जनता के साथ प्रत्यक्ष 
व्यवसाय नहीं करती हैं । (४) इन संस्थाओं को कुछ ऐसे श्रधिकार प्राप्त होते हैं जो 
अन्य किसी भी बैक को प्राप्त नहीं होते हैं । वसे भी ये शक्तिशाली संस्थाएं होती हैं । 


केन्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में तक॑--- 


यह विषय विवादग्रस्त है कि केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकररा कहाँ तक उपयुक्त 
है। राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का विचार है कि साधारणतया केन्द्रीय बैंक पर सर- 
कारी नियन्त्रण इतना श्रधिक रहता है कि उसका राष्ट्रीयकरण एक अगला चरण मात्र 
होगा और उसे कोई विशेष नई घटना नहीं कहा जा सकेगा । केन्द्रीय बैंक देश की 
सभी बैकों की बैंक ही नहीं उनके सफल संचालन का प्रमुख साधन भी होती है और 
ऐसी किसी भी बैक को व्यक्तिगत अश्रंशधारियों की दया पर छोड़ देना उपयुक्त नहीं 
होगा । वसे भी केन्द्रीय बैंक की विशाल साख तथा उसके समस्त लाभ सारे समाज 
के विश्वास के कारण उप्पन्न होते हैं । इस कारण यही अच्छा है कि उसके 
लाभों का उपयोग व्यक्तियों द्वारा न किया जाये, बल्कि जन साधारण की प्रतिनिधि 
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संस्था राज्य द्वारा जन-साधा रण के हिंत के लिये किया जाये। इस उद्देश्य से भी 
राष्ट्रीयकरण उपयुक्त होता है । 

गोपनीयता की दृष्टि से भी केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण ही उपयुक्त होगा । 
केन्द्रीय बेक विनिमय नियन्त्रण का कार्य करती है, वह देश के वित्तीय तथा प्रशुल्क 
साधनों का प्रबन्ध करती है और युद्ध तथा राष्ट्रीय संकट के काल में देश की मौद्रिक 
साख श्रौर वित्तीय प्रणाली का संचालन करती है। इन सभी दक्षाओं में कार्यवाहन 
तथ। संचालन की गोपनीयता ग्रावश्यक होती है और राष्ट्रीयकरण ही ऐसी गोपनीयता 
की सच्ची गारण्टी होती है। अनुभव बताता है कि युद्ध के काल में सरकार ऐसे 
उद्योगों तक पर सरकारी अधिकार प्राप्त कर लेती है जिनकी गोपनीयता रक्षा की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्णा होती है । केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण तो ऐसी दशा में और भी 
अधिक आवश्यक होगा । 

विकासशील देशों में तो केन्द्रीय बैंक के केन्द्रीयकरण का पक्ष और भी श्रधिक 
हढ़ होता है । एक विकासशील देश को घाटे के बजटों, हीनाथें प्रबन्धन, लोक ऋणों 
तथा विदेशी सहायता से आथिक विकास सम्पन्न करना होता है, राष्ट्रीयकरणा इन 
सभी कार्यों की सफलता तथा सप्रभाविकता की सम्भावना को बढ़ा देता है | 

राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में केवल दो महत्त्वपूणं तक रखे जा सकते हैं : (१) 
इससे बौंक के कार्यों में राजनेतिक हस्तक्षेप की सम्भावना बढ़ जाती है, जिससे विशुद्ध 
ग्राथिक दृष्टिकोण राजनंतिक भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है और केन्द्रीय नेंक 
सत्ताधारी राजनंतिक दल के स्वार्थ हेतु उपयोग की जाने लगती है। (२) अनुभव 
बताता है कि राष्ट्रीयक्ृत व्यवसायों में कुशलता, व्यवसाय शीघ्रता तथा मितव्ययिता 
का स्तर बहुधा नीचा रहता है । परिणाम यह होता है कि एक ओर तो केन्द्रीय बैंक 
एक अच्छा आदशं प्रस्तुत नहीं कर पाती है और दूसरी ओर उसका नियन्त्रण कार्य 
ढीला तथा विलम्बपुर्णा हो जाता है । 


केन्द्रीय गेंक के कार्ये (ए#कालांगणा5 ण 6 एशाएब्रो छश्ञ:)-- 


विशभन्न अ्रथंशास्त्रियों ने केन्द्रीय बांक के विभिन्न कार्यो पर बल दिया । फिर 
भी सामान्य तौर पर केन्द्रीय बैंक के कार्यो को हम निम्न भागों में बाँठ सकते हैं :-- 


(॥ ) नोट निर्मम का एकाधिकार--आश्रारम्भ में नोटों की निकासी 
करना राज्य का ही एक विशेष अधिकार समझा जाता था, परन्तु व्यापार बैंकों के 
विकास के पश्चात्‌ यह अधिकार उन्हें सॉप दिया गया था । यह व्यवस्था भी बहुत 
सफल न रह सकी और ऐसा अनुभव किया गया कि राज्य तथा व्यापार बोंक दोनों 
ही इस कार्य के लिए अनुपयुक्त थे। धीरे-धीरे यह अधिकार केन्द्रीय बैंक को सौंप 
दिया गया, क्योंकि ऐसी श्राशा की गई थी कि यह बैंक इस कार्य को राष्ट्रीय हित की 
दृष्टि से अधिक सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकेगी । लगभग सभी देशों में नोट निर्गमन 
का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक के पास है । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है :--- 
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( १) नोट निर्गमन में अ्रनुरूपता--प्रत्येक देश ने ऐसा भ्रनुभव किया है 
कि नोट निर्गंमन में अनुरूपता लाने तथा उस पर सरकारी नियन्त्रण 5 निरीक्षण 
को हृढ़ता के साथ बनाये रखने के लिए उसका एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को ही देना 


ठीक था । 

(२) साख निर्माण पर नियन्त्रश--वर्तमान युग में व्यापार बैंकों द्वारा 
निकाली हुई साख-मुद्रा के प्रचलन के बढ़ जाने के कारण इस साख पर समुचित 
नियन्त्रण रखने की समसगा अ्रधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है । इस सम्बन्ध में ऐसा अनुभव 
किया जाता है कि केन्द्रीय बेंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार देने से एक भ्रंश तक 
नियन्त्रण की समस्या सुलक जाती है, क्योंकि साख-सुद्रा की प्रत्येक वृद्धि के लिए 
चलन की वृद्धि की ग्रावव्यकता पड़ती है। केन्द्रीय जैक चलन की मात्रा नियन्त्रित 
करके साख-मुद्रा के विस्तार को सीमित कर सकती है । श्रतः साख-समुद्रा पर नियन्त्रण 
रखने के लिए भी केन्द्रीय बैंक की झ्रावश्यकता पड़ती है । 

( ३ ) जनता का विश्वास--ऐसा भी अ्रनुभव किया गया है किसी ऐसी 
जैक को नोट निर्गममन का अ्रधिकार देने से जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है, नोटो के 
प्रति जनता के विश्वास को अधिक ऊंचा रखा सकता है। 


(४ ) राज्य को लाभ की प्रोप्ति--नोट निर्ममन एक लाभदायक 
व्यवसाय है । एक ही बैंक के पास नोट निर्गंग एकाधिकार रहने की दशा में राज्य 
को निगम लाभों को प्राप्त करने में अधिक सुविधा रहती है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक 
के राष्ट्रीयकरण ग्रथवा उनके लाभों पर कर लगाकर सरकार के लिए इन लाभों 
को प्राप्त कर लेना सरल होता है। 

( ५) श्रान्तरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता-नोट निर्गंम के 
एकाधिकार द्वारा केन्द्रीय बैंक को मुद्रा की श्रान्तरिक तथा बाह्य कीमत का स्थायित्त्व 
बनाये रखने में पर्याप्त सफलता मिलती है । इसका परिणाम यह होता है कि विदेशी 
विनिमय दर उच्चावचन कम होते हैं और देश के भीतर भी कीमतों के परिवर्तन कम 
होते हैं । 

( ६ ) मुद्रा प्रणाली में लोच--जब व्यापारिक कैकों द्वारा नोटों का निर्गम 
किया जाता है, तो वे नोट का निर्गंम व्यापारिक आश्रावश्यकता के श्र नुसार नहीं कर 
पाते, किन्तु केन्द्रीय बैंक ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसकी देश की व्यापारिक 
आवश्यकताओं से निकट जानकारी होती है। इससे मुद्रा प्रणाली में लोच आा 
जाती है । 

नोट निर्गमन केन्द्रीय बैंक का इतना महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाने लगा है कि 
केन्द्रीय जैंकों ने अपने यहाँ दो विभाग बना लिये हैं--जैकिंग विभाग एवं निर्भमन 
विभाग । बैंकिंग विभाग (छक्माताड़ 7060क07०॥) बैंक के साधारण कार्य करता 
है भर निर्गमन विभाग (550० ॥0८एक77760/) केवल नोठ निर्गम का ही कार्य 
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करता है। भारत में नोट निर्गंग का एकमात्र अधिकार रिजवं बैंक को जो कि यहाँ 
की केन्द्रीय बैंक है, प्राप्त है । - 

(!) सरकारी बैंकर--यह केन्द्रीय बैंक का दूसरा महत्त्वपूर्णा काये है। जब 
केन्द्रीय बैंक का जन्म भी न हुआ था, इससे पूर्व भी देश की सरकार को एक न एक 
ढौंक का ग्राहक बनना पड़ता था | श्राजकल सभी देशों में केन्द्रीय बॉँंक ही सरकार की 
ढौंक का कार्य॑ करती है। सरकारी डौंकर के रूप मे उसकी मुख्य सेवायें निम्न- 
लिखित हैं :--- 


( १ ) सरकार के एजेन्ट तथा बैंकर के रूप में कार्य--इस रूप में 
केन्द्रीय बैंक सरकारी कोषों का संरक्षण करती है और विभिन्न सरकारी विभागों के 
खातों तथा हिसाबों को रखती है । सरकारी करो की राशि केन्द्रीय बैंक में जमा होती 
है और आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक सरकार को अल्पकालीन ऋण भी देती है। 
इसके भ्रतिरिक्त यह सरकार की ओर से विदेशी मुद्राग्नों तथा प्रतिभूतियों को खरीदती 
और बेचती भी है, सरकारी ऋणों का प्रबन्ध करती है और लगभग- सभी आथिक 
मामलों में सरकारी गभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। यह सरकार को उसके 
जमाधन पर कोई ब्याज नहीं देती है और न अपने द्वारा की जाने वाली सेवाश्रों पर 
वह उससे कोई शुल्क ही लेती है। अनुभव बताता है कि सरकार केन्द्रीय बैंक से 
ऋचा मिलने की सुविधा का कभी-कभी अनुचित लाभ उठाती है। भ्रतः इस सम्बन्ध 
में उस पर वेधानिक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । 


(२) केन्द्रीय बैंक सरकार का आर्थिक सलाहकार होती है--मौद्विक 
तथा बैकिंग मामलों में सरकर केन्द्रीय बैंक से सलाह भी लेती है । उदाहरण के लिए, 
भारत सरकार ने बौकिंग अधिनियम सन्‌ १९४९ रिजवं जोक की सलाह के आधार 
पर बनाया है । मुद्रा, साख, साव॑ंजनिक ऋणरा व विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियम 
केन्द्रीय बौंक की सलाह से बनाये जाते है । राजस्व ([॥79॥0०) सम्बन्धी निर्णय भी 
सरकार केन्द्रीय बैंक की सलाह से करती है । 


([) बैंकों की बैंक--केन्द्रीय बौंक का देश की अन्य जैंकों से लगभग उसी 
प्रकार का सम्बन्ध होता है। जैसा कि एक साधारण बैक का श्रपने ग्राहकों से होता 
है | केन्द्रीय बौंक देश की बैंकों की निम्न प्रकार सतायता करती है :-- 


(१) बैकों के नकद कोषों का कुछ भाग अपने पास उनके लिए 
सुरक्षित कोप के रूप में रखना--विधान श्रथवा परम्परा के अनुसार सभी बैंकों 
को अपनी रोक निधि ((४७॥ 7२८४००४८७) का एक भाग केन्द्रीय बेक में जमा करना 
पड़ता है । इससे कई महत्त्वपूर्णां लाभ होते हैं :--() साख प्रशाली मे लोच उत्पन्न 
हो जाती है | (॥) साख-मुद्रा के नियन्त्रण की समस्या सरल हो जाती है । (॥) इसके 
ग्रतिरिक्त बौंकों की बोंक के रूप में केन्द्रीय वौंक अ्रन्य बैंकों को ऋरा देती है। (४) 
उन्हें झ्रावदयक व्यावसायिक सलाह देती है तथा उनकी पारस्परिक लेन-देन का 
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समायोजन भी करती है। (९) केन्द्रीय बैंक ही साधारणतया देश में निकासी गृह 
(एथ्थागा8 0०४०) खोलने का कार्य करती है। 


(२) अन्तिम ऋणदाता के रूप में कार्य--बैंकों की बैंक के रूप में 
केन्द्रीय बैक का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य बैंकों ऋण तथा श्ग्निम प्रदान करना होता 
है | केन्द्रीय बेक को श्रन्तिम ऋणदाता ([.0007 ० ]85६ 7९500) कहा जाता है, 
क्योकि :--() जब किसी बैक को किसी भी सूत्र से ऋण प्राप्त नहीं होता है, 
तो वह केन्द्रीय बेक से सहायता ले सकती है । व्यापार बैकों हारा भुनाये हुए बिलों 
को दुबारा भुनाकर अथवा उपयुक्त स्वीकृति प्रतिभूतियों पर ऋण देकर केन्द्रीय बैक 
श्रावश्यकता के काल में बैंकों की सहायता करती है | (#) संकट के काल में तो बैंकिंग 
प्रणाली का जीवन ही केन्द्रीय बैंक पर निभेर होता है। एक दूसरे दृष्टिकोण से भी 
केन्द्रीय बैक भ्रन्तिम ऋणदाता कही जा सकती है। आथिक कठिनाई के काल में 
कंन्द्रीय बैंक सरकार अथवा जन-साधारण को भी ऋण दे सकती है। खुले बाजार 
प्रतिभृतियाँ खरीदकर केन्द्रीय बैंक साख का विस्तार करती है और भ्राथिक कठिताई 
को बड़े अंश तक दूर कर देती है । 


(५) राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय चलन संचय की संरक्षक- स्वर्ण तथा 
सभी प्रकार के विदेशी विनिमय संचयों का संरक्षण केन्द्रीय बैंक ही करती है । यह 
केन्द्रीय बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि देशी चलन की वाह्य कीमत को 
बनाये रखना केन्द्रीय बेंक का ही कत्त व्य होता है । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए 
केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राश्नों का संचय रखती है । 


(५) साख-मुद्रा का नियन्त्रण-भधिकाँश भ्रथ॑श्ञास्त्री और बैकर साख-मुद्रा 
के नियन्त्रण को ही केन्द्रीय बैंक का प्रधान काय मानते हैं। इस कार में केन्द्रीय बेकिंग 
नीति सम्बन्धी लगभग सभी नियम सम्मिलित होते हैं। केन्द्रीय बैंक के लगभग सभी 
कार्यों का अन्तिम उहृश्य मुद्रा की मात्रा पर समुचित नियन्त्रण रखना होता है और 
इसके लिए साख-नियन्त्रण एक प्रारम्भिक आवश्यकता है । वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाओं 
में साख मुद्रा महत्त्वपूर्ण सेवाएं कर सकती है । ये सेवाए' अच्छी और बुरी दोनों ही 
प्रकार की हो सकती हैं। यही कारण है कि आधुनिक युग में साख नियन्त्रण की 
आवश्यकता को सभी स्वीकार करते हैं। साख नियन्त्रण के कई उपाय होते हैं, जैसे-- 
बैंक दर भ्रर्थात्‌ केन्द्रीय बैक की ब्याज की दर में परिवर्तंत करना केन्द्रीय बैंक द्वारा 
' खुले बाजार व्यवसाय करता, बैंकों पर वेधानिक प्रतिबन्ध लगाना, इत्यादि । केन्द्रीय 
बैंक इनमें से पहले दो उपाय ही कर सकती है। 


(५) सूचनाओं और आँकड़ों का एकत्रित करना-यह भी केन्द्रीय 
ढेंक का एक लगभग भ्रावश्यक कार्य ही बन गया है। मुद्रा, अधिकोषण तथा विदेशी 
विनिमय सम्बन्धी श्रावश्यक आँकड़े केन्द्रीय बंक ही एकत्रित करती है। इन आँकड़ों 
की सहायता से देश की आथ्िक प्रगति का वेग जाना जा सकता है, विधान की 
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आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है और आधथिक नियोजन के आधार को हढ़ किया जा 
सकता है । इन आँकड़ों की सहायता से विभिन्न देशों की स्थिति की भी तुलना की 
जा सकती है। द 
निष्कर्ष -- 


उपरोक्त सभी कार्य लगभग सभी केन्द्रीय बंछछ्ें ढ्वारा किए जाते हैं, परन्तु 
इन कार्यों की गणना कर देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि इससे केन्द्रीय बं॑ड्ू: 
के सभी का समाप्त हो जाते हैं । केन्द्रीय बै डू के कार्यों का निरन्तर विस्तार हो 
रहा है और विभिन्न पर्थशास्त्री इस सम्बन्ध में सहमत नहीं हैं कि केन्द्रीय बंड्धू के 
कार्यों की सीमा किस स्थान पर निर्धारित कर दी जाये । प्रो० स्प्रग (5/79280०) 
का मत है कि :-- 


केन्द्रीय बडूगें के विशेष कार्यो का उल्लेख तीन भागों में किया जा सकता 
है। वे सरकार के आर्थिक अभिकर्त्ता का कार्य करती हैं, नोट निगंम के एकाधिकार 
के कारण उनका चलन पर विस्तृत नियन्त्रण रहता है और अ्रन्त में क्योकि इनके 
पास अन्य ब॑ डूरों की निधि का पर्याप्त बड़ा भाग रहता है, वे समस्त साख कलेवर के 
आधार के लिए प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होती है । श्रन्तिम कार्य केन्द्रीय बंड्ू का 
सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य होता है ।” 

यह बिषय विवाद-प्रस्त है कि केन्द्रीय बेडूः का सबसे श्रावश्यक कार्य क्‍या है । 
हाट (0४४८५) का विचार है कि केन्द्रीय ब॑डू: मुख्यतया अन्तिम ऋणदाता 
होती है । बेरा स्मिथ (४८७ 877) ने नोट निर्ममन के एकाधिकार को अधिक 
महत्त्व दिया है । शा ($॥99) का विचार है कि साख नियन्त्रण ही केन्द्रीय बद्धू का 
एक मात्र वास्तविक, किन्तु पर्याप्त काये है ।/ किश और एलकिनस्‌ ने मौद्रिक मान के 
स्थायित्त्वत को बनाये रखना ही केन्द्रीय बड्ूू का आवश्यक कार्य बताया है ।* किन्तु 
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किसी एक कार्य को केन्द्रीय बे डू का श्रावश्यक कार्य कहना शायद उपयुक्त नहीं है । 
(06 ।९०८) ने निम्न श्राठ कार्यों को केन्द्रीय बकिंग का काय बताया है: 
(१ ) पत्र-मुद्रा का निर्गेम, जिसका इसे पूर्ण श्रथवा श्राशिक एकाधिकार 
प्राप्त होता है । 
) राज्य के लिए ब॑ किंग तथा ग्रभिकर्त्ता सेवाएँ सम्पन्न करता, 
) व्यापार ब॑ डूों के नकद कोषो का संरक्षण, 
) राष्ट्र की धातु-निधि का संरक्षण, | 
) विनिमय बिलों, कोषागार विपत्रों तथा अन्य उपयुक्त विपत्रों का फिर 
से भुनाना, 
अन्तिम ऋणदाता का उत्तरदायित्त्व स्वीकार करना, 
विभिन्न बं छूं की पारस्परिक लेन-देन का निबटाना, और 
व्यावसायिक आवश्यकताशरों तथा राज्य द्वारा घोषित मौद्रिक मान 
की स्थिरता को ध्यान में रख कर साख-मुद्रा पर नियन्त्रण रखना । 
सन्‌ १६२६ के भारतीय चलन और वित्त श्रायोग के सम्मुख बेडूः श्रॉफ 
है गलण्ड के गवर्नर ने केन्द्रोय बैड: के निम्त कोर्यों का वर्णन किया था-- इसे नोट 
निर्गम का एकाधिकार होना चाहिए, विधि-प्राह्म मुद्रा की निर्मम तथा उसके प्रचलन 
से हटाने का एकमात्र सूत्र यही होना चाहिए । सरकार की सभी शेषें (88]8॥0८8 ) 
तथा देश की भअ्रन्‍्य ब॑छ्छों और उनकी शाखाओरों की सभी शेषें इसी के पास रहनी 
चाहिए। यह एक ऐसी अभिकर्त्ता का कार्य करे जिसके द्वारा देश के आ्रान्तरिक और 
विदेशी वित्तीय काय॑ सम्पन्न किए जाएँ । केन्द्रीय बेंक का यह भी कत्त व्य हाना 
चाहिए कि देश के चलन की आन्तरिक और बाह्य कीमत की स्थिरता को यथासम्भव 
बनाये रखते हुए चलन प्रणाली में उपयुक्त विस्तार तथा संकुचन करे। आवश्यकता 
के समय श्रथवा संकट के काल में यह ऋण का अन्तिम साधन होनी चाहिए, जो कि 
स्वीकृति बिलों को दुबारा भुनाकर श्रग्नमिम के रूप में श्रथवा सरकारी हुण्डियों की 
जमानत पर मिल सके ।!!* 
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केन्द्रोय बेंक और मोौद्रिक नीति 
(एलाानों फ्श्ञाए श्ात ध९ शिणाशत्राए ?एगांलए) 


कुछ विशेष उद्द श्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की माँग के विस्तार श्र संकुचन 
के प्रबन्ध को ही मौद्रिक नीति कहते हैं। कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
यह; बहुधा आवश्यक समझा जाता है कि देश में चलन और साख-मुद्रा की कुल मात्रा 
का श्रावश्यकतानुसार विस्तार और संकुचन किया जाय । वतंमान युग में तो इस” 
बात का महत्त्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ग्राधुनिक सरकारें वित्तीय और मौद्विक 
साधनों के नियन्त्रण द्वारा ही आथिक और वाणिज्यिक नीतियों के फलीभूत करने का ' 
प्रयत्न करती हैं । चलन पत्र-मुद्रा के रूप में होता है, जिसके निर्गमेमन का एकाधिकार 
केन्द्रीय बेक के पास रहता है । प्रमुख समस्या साख के नियन्त्रण की होती है, क्योंकि 
साख का निर्माण ग्ननेक बैंकों द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में 
केन्द्रीय बैक का प्रमुख काय॑ं साख का विस्तार और संकुचन को नियन्त्रित करने से 
ही सम्बन्धित होता है। धीरे-धीरे इस दिशा में केन्द्रीय बैक के कार्य का पर्याप्त विकास 
हुमा है | यहाँ तक कि वर्तमान केन्द्रीय बैंक सारे मुद्रा-बाजार के सद्भुठन, विकास 
और नियन्त्रण का भार अपने ऊपर ले लेती है। 


साख नियन्त्रण के उह्द इय (00०८ ण॑ (7९०॥ (०ाए०)-- 


यहाँ पर इस प्रश्न का उठना भी स्वाभाविक हैकि साख नियन्त्रण क्‍यों 
किया जाये । निरचय है कि साख नियन्त्रण का अ्रभिप्राय देश की व्यापार, वारिज्यं 
तथा जन-साधा रण सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार साख की मात्रा को घटाने- 
बढ़ाने से होता है । कारण यह है कि यदिं मुद्रा की मात्रा का उसकी आ्रावश्यकता के 
साथ समायोजन नहीं किया जाता है तो समाज को मुद्रा-प्रसार अ्रथवा मुद्रा-संकुचन 
के कष्टों को भोगना पड़ता है । साख नियन्त्रण के उद्दश्य को हम दो भागों में बाँट 
सकते हैं, ऋणात्मक उद्द श्य तथा धनात्मक उह श्य (८४००॥०४० ब्ाव ?०भापए6 
00५०४) । प्रथम प्रकार के उद्ृं श्यों में श्राथक जीवन की अस्थिरता को दूर करने 
का प्रयत्न किया जाता है, जबकि दूसरे प्रकार के उद्व श्यों में किसी निर्धारित लक्ष्य 
की पूि का प्रयत्न किया जाता है । 
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270070५०0 9॥॥5$ 07 40फएच085 00 3.970ए860 $॥07 5९९०प७६६ 07 (0प6८॥- 
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(7) साख नियन्त्रण के ऋणात्मक उहँ दय-- हु 
« ऋणात्मक उहथयों में से अधिक महत्त्वपूर्ण उद्दंश्य निम्न प्रकार हैं :- 

( १ ) मुद्रा-प्रसार अ्रथवा मुद्रा संकुचन को सुधारना-यदि किसी 
कारण देश में मुद्रा-प्रसार अ्रथवा मुद्रा-संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो गई तो साख की 
मात्रा का संकुचन अ्रथवा विस्तार करके सामान्यता स्थापित की जा सकती है। साख 
की मात्रा घटाने से कीमतें गिरती हैं श्रौर उत्पादन की वृद्धि का क्रम रुक जाता है | 
इसके विपरीत साख की मात्रा के बढ़ने से मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कीमत 
ऊपर उठती हैं और उत्पादन तथा रोजगार का विकास होता है । 

( २ ) विदेशी विनिमय दरों के पतन अथवा उठान को रोकता-“ 
व्यापाराशेष के परिवर्त॑नों, सट्ट बाजार की कार्यवाहियों अ्रथवा अन्य कारणों से 
विदेशी विनिमय दरों में अधिक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। विनिमय दर के इन परि- 
वर्तनों का देश की आ्रान्तरिक अर्थ-व्यवस्था श्रौर देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है । इन परिवतंनों से देश की ग्रथ॑ं-व्यवस्था की रक्षा के लिए साख 
के विस्तार पर नियन्त्रण रखना आवश्यक हो सकता है। विदेशी विनिमय की पूर्ति 
का उसकी माँग से समायोजन करने के लिए उसकी मात्रा का नियमन किया 
जाता है । 


( ३ ) बेरोजगारी की वृद्धि और उत्पादन के पतन को रोकना-- 
अवसाद के कारण शअथवा श्रन्य कारणों से देश में उत्पादन घट सकता है । उत्पादन 
के घटने के साथ-साथ रोजगार सम्बन्धी स्थिति बिगड़ जाती है । उद्योग और व्यव- 
सायों के बन्द हो जाने के कारण श्रमिक अधिक संख्या में बेकार होने लगते हैं। ऐसे 
काल में साख का विस्तार कीमतों और उत्पादन के पतन को रोक कर बेरोजगारी 
को बढ़ने से रोक सकता है । ॒ 
(7) धनात्मक उहू इय-- 

इस प्रकार के उद्दं शयों में निम्न विशेषतायें महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

( १ ) देश में कीमत-स्तर में स्थायित्त्व स्थापित करना (5899 ० 
॥॥6 [/थ॥8| ?706-७ए०)--कीमत-स्तर के अत्यधिक परिवर्तन बहुधा आ्रान्तरिक 
प्रथ॑व्यवस्था के समुचित विकास में बाधक होते हैं| वे श्राथिक जीवन में अनिश्चितता 
उत्पन्न कर देते हैं। लगभग प्रत्येक आधुनिक सरकार इस बात का प्रयत्न करती है 
कि कीमतों में यथासम्भव कम से कम परिवतंन हों । उपयुक्त साख नीति द्वारा ऐसे 
परिवर्तंनों को न्यूवतम्‌ किया जा सकता है और इस प्रकार देश के झ्ाधिक विकास के 
लिए उपयुक्त दशाएं उत्पन्न की जा सकती हैं । 


(२) विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्तत लाना ($७७॥७ ० 
>70]008० रि०8)- साख नियन्त्रण का दूसरा उद्दंइ्य विनिमय दरों में स्थिरता 
लाना हो सकता है। विदेशी विनिमय दरों के परिवत॑न भी श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
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ग्रनिश्चितता उत्पन्न करके उसके विकास को रोक देते हैं। साख की मात्रा के नियमन 
द्वारा विनिमय दरों की स्थिरता स्थापित करने का अच्छा अवसर मिलता है। यह 
विषय विवादग्रस्त है कि देश की सरकार को विनिमय दरों की स्थिरता स्थापित 
करने पर अधिक ध्यान देना चाहिये अ्रथवा श्रान्तरिक कीमत-स्तर के स्थायित्त्व पर । 
इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। आञाज के संसार में अधिकाँश देश श्रान्तरिक कीमतों 
की स्थिरता को अधिक महत्त्व देते हैं, यद्यपि उन देशों के लिए जिनकी अर्थ-व्यवस्था 


मुख्यतया विदेशी व्यापार पर निभेर होती है, विनिमय दरों की स्थिरता अ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण होती है । ह 


( ३ ) रोजगार और उत्पादन में स्थायित्त्व लाना (8४७0४ ० 
ए7०वा०ांता क्ाव सागरए०श०7)-ेश में उत्पादन की मात्रा और रोजगार के 
अंश के परिवतंन भी साधारणतया अच्छे नहीं समझे जाते हैं। मनन्‍्दी और तेजी कें 
निरन्तर आते रहने से समाज को अत्यधिक कष्ट होता है । साख के विस्तार और 
संकुचन द्वारा रोजगार और उत्पादन के उच्चावचनों को रोका जा सकता है । 


(४ ) आथिक नियोजन की सफलता ($700०९४५ एी ४०0॥070 
?]07778)--देश में श्राथिक नियोजन की सफलता के लिए भी उपयुक्त साख नीति 
आ्रावश्यक होती है । बहुधा नियोजन की सफलता के लिये मुद्रा की मात्रा का विस्तार 
तथा हीनार्थ-प्रबन्धन (2०00४ 9787078) श्रावश्यक होते हैं। वैसे भी एक निरन्तर 
किन्तु धीरे-धीरे ऊपर उठता हुआ कीमत-स्तर उत्पादन श्रौर रोजगार के विकास में, 
जो आथिक नियोजन के प्रमुख उद्द ब्य होते हैं, सहायक होता है । 


(५) युद्ध की तेयारी तथा देश की रक्षा (एच्कुक्षक्षाणा ि फेंक 
धा।ते 06 70७0१०० ० ।06 0०घ्रा।9)--साख नियन्त्रण का उद्दृंश्य मुद्रा की 
मात्रा की वृद्धि द्वारा देश को युद्ध के लिए तैयार करना श्रथवा शत्रुओं से देश की रक्षा 
करना हो सकता है । आधुनिक युद्ध इतने मेहगे होते हैं कि बिना साख और मुद्रा के 
विकास के कोई भी देश उनका भअ्थंप्रबन्ध नहीं कर सकता है । दूसरे महायुद्ध के काल 
में संसार के सभी देशों ने साख के विस्तार को युद्ध की तैयारी का एक महत्त्वपूर्ण 
साधन बनाया था । 


साख नियन्त्रण की रीतियाँ 
(४४शीा005 ० (7९0६ (०7०) 


केन्द्रीय बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य देश में मुद्रा और साख के विस्तार पर 
नियन्त्रण रखना होता है, जिससे कि सरकार की मौद्रिक नीति को सफल बनाया जा 
सके । इसके लिए कई प्रकार के उपाय किये जाते हैं | कुछ उपाय तो सीधे सरकार 
द्वारा किये जाते हैं और कुछ केन्द्रीय बैक द्वारा, परन्तु सभी प्रकार के उपायों को 
केन्द्रीय बैक द्वारा ही कार्य रूप दिया जाता है। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं : 
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(श्र) बेंक दर नीति 

है (थमा 7१8० 200८९) 
ढेंक दर की नीति का अर्थ और इसका प्रभाव-- 

बेक दर से अभिप्राय ब्याज को उस न्यूनतत्‌ दर से हैं जिस पर देश की 
केन्रीय बेक श्रच्छी श्रणी के बिलों को फिर से भुनाने ((२७-१४००ए०्ा४धा8) श्रथवा 
स्वीकृत प्रतिभृतियों पर ऋण या श्रग्मिम देने को तेयार रहती है । दूसरे शब्दों में, यह 
केन्द्रीय बैंक द्वारा निश्चित ब्याज की दर होती है। इज्भलैण्ड में बैंक दर का श्राशय 
सरकार द्वारा प्रकाशित उस दर से होता है जिस पर बैक श्रॉफ इद्धलेण्ड एक विशेष 
प्रकार के तीन-मासीय बिलों को भुनाने को तैयार रहती है । इस सम्बन्ध में बंक दर 
तथा 'बाजार दर (/8:68 २4/6) के श्रन्तर को समझ लेना आवश्यक है। बाजार 
दर से आशय बाजार में प्रचलित ब्याज की दर श्रर्थात्‌ ब्याज की उस दर से होता हैं 
जिस पर सस्मिलित पूजी बैंक, डिस्काउन्ट गृह आदि स्वीकृत विनिमय बिलों को 
भुनाते हैं। परन्तु बैंक दर तो केन्द्रीय बैंक की डिस्काउन्ट दर होती है। इसका श्र्थे 
यह नहीं है कि बेंक दर तथा बाजार दर में कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है । यह 
अवश्य सही है कि केन्द्रीय बैंक साधारणतया बिलों को भुनाने का कार्य॑ नहीं करती 
है और बैंक दर ब्याज की बाजार दर से साधारणतया ऊंची रहती है। केन्द्रीय बैंक 
से ऋण लेने का प्रदत तभी उठता है जबकि ऋणा प्राप्ति के अन्य साधन समाप्त हो 
चुकते हैं। ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक उनसे कुछ अधिक ब्याज लेती है । इस प्रकार 
बैक दर एक दण्ड के रूप में होती है। यदि कोई बैक श्रपनी साख का श्रत्यधिक 
विस्तार कर देती है तो उसे ऊँचे ब्याज पर केन्द्रीय बैंक से ऋण लेने के लिए बाध्य 
होना पड़ता है। जब अन्य बैंकों और ऋणा देने वाली संस्थाग्रों को ञ्धिक ब्याज 
देना पड़ता है तो वे स्वयं भी अपने ग्राहकों से पहले से ऊँची दर माँगने लगते हें । 
परिणाम यह होता है कि बाजार दर भी ऊपर उठ कर बैंक दर के बराबर ही 
जाती है, परन्तु सब कुछ होते हुए भी बैंक दर ब्याज की बाजार दर से सम्बन्धित 
होती है । बाजार दर सामान्यतया बैक दर से कम ही होती है, परन्तु इसमें बैंक दर 
के बराबर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है । - 
ढेंक दर नीति का संक्षिप्त इतिहास-- 

ऐतिहासिक हृष्टि से हम यह कह सकते हैंकि सन्‌ १६१४ से पूर्व स्वरा - 
मान प्रणाली के श्रन्तगंत बैक दर केन्द्रीय बैक के साख नियन्त्रण का सबसे महत्त्वपूर्ण 
श्रसत्र होती थी। अन्य जो भी उपाय किए जाते थे वे बैंक दर नीति के सहायक अ्रथवा 
गौरा के रूप में ही काम में लाये जाते थे । प्रथम महायुद्ध के काल में सरकार ने बैंक 
दर नीति का उपयोग वित्तीय आवश्यकताग्रों के अनुसार मुद्रा तथा साख-विस्तार को 
सम्पन्न करने के उद्ं इय से किया था औौर यूद्ध के पश्चात्‌ भी यही प्रवृत्ति बनी रही 
थी । सन्‌ १९२४ में स्वरंमान की पुनर्स्थापना के पश्चात्‌ बैक दर को साख नियन्त्रण 
के साधन के रूप में उपयोग करने का क्रम फिर आरम्भ हुआ, परन्तु इस काल में 


[ ३५३ 


साख नियन्त्रण की अन्य रीतियों की तुलना में इसका महत्त्व घट गया था । दूसरे 
महायुद्ध के पश्चात्‌ इस नीति का महत्त्व फिर बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है, यद्यपि« 
वर्तमान युग में इसको साख नियन्त्रण की केवल एक सहायक अथवा गौण रीति के 

रूप में ही अपनाया जाता है। सन्‌ १६५० से संसार के अधिकांश देशों में बैंक दर की 

वृद्धि का मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति के रूप में विस्तृत उपयोग हुआ है। सर्वप्रथम 

२५ अगस्त सन्‌ १६५० को संयुक्त राज्य अमरीका ने भ्रपनी बैंक दर को १५% से 

बढ़ाकर १७५९ किया था। तत्पशचात्‌ फरवरी सन्‌ १९५१ में तुर्की ने उसमें १% 

की वृद्धि की । अ्प्रेल सन्‌ १६५१ में हालैंड ने भी बैंक दर को १९% बढ़ाया। इसी 

वर्ष जुलाई में बेल्जियम ने ०*२५%, अक्टूबर में जापान ने ०७३५%, फ्रान्स ने 

०५०९८, नवम्बर में ब्रिटेन ने ०५०९, फ्रान्स ने १*००% तथा भारत ने ०*५०% 

और दिसम्बर में आस्ट्रेलिया ने ११५०% तथा फिनफंण्ड ने ०२५०५ से अपनी 

बैंक दरों को बढ़ाया । बैंक दरों की वृद्धि का यह क्रम सन्‌ १६५२ में भी चालू रहा। 

२२ जनवरी सन्‌ १६५२ को हॉल॑ण्ड ने अपनी बैक दर में ०५% की कमी कर दी, 

परन्तु १२ मार्च॑ सन्‌ १६५२ को इड्भलैेण्ड ने अपनी बैंक दर में १९५०७ की फिर वृद्धि 

की यद्यपि माच॑ सन्‌ १६५८ में इसमें फिर १% की कमी कर दी गई थी। संयुक्त 

राज्य अमरीका मे २८ मई सन्‌ १६९५६ को बैक दर को ३% से बढ़ाकर ३३% केर 

दिया था। 

बैंक दर नीति का सिद्धान्त (॥॥6 प्रारण५ ण॑ छशार 2१96 ?णांट)-- 


बेंक दर नीति का सिद्धान्त इस आधार पर स्थित है कि बेंक दर के परिवतंनों 
फे फलस्वरूप सभी प्रकार की मौद्रिक दरों में परिवर्तन होते हैं । ऐसा भ्रनुमान लगाया 
जाता है कि बैंक दर ऊँची कर दी जाती है तो सभी प्रकार की ब्याज की दरें ऊपर 
उठती हैं, ऋणों का लेना कम लाभदायक हो जाता है और इस प्रकार साख का 
संकुचन होता है। इसके विपरीत यदि बैंक दर घटाई जाती है तो ब्याज की दरों के 
घटने के कारण ऋणों को प्रोत्साहन मिलता है और साख का विस्तार होता है । 

कीन्स ([(०५॥०5) के श्रनुसार बेंक दर नीति के परम्परागत सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में तीन प्रकार की विचारधाराए हैं :--* 

( १ ) प्रथम विचारधारा के अनुसार बेंक दर केवल बेंक मुद्रा को नियन्त्रित 
करने का ही एक साधन है । इस दृष्टिकोण से प्रचलित मुद्रा की मात्रा का संकुचन 
करने के लिए बैंक दर की वृद्धि श्रावश्यक होती है, परन्तु इस सिद्धान्त का दोष यह 
है कि बैंक दर तथा बैंक मुद्रा की पूर्ति में कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं है । यही बैंक दर 
अपना प्रभाव डालने में सफल भी होती है तो अ्रभिवृद्धि (8007) के काल में यह 
आवश्यक नहीं है कि बैक दर की वृद्धि का साख के विस्तार पर कोई प्रभाव पड़े ही । 
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इसी प्रकार भन्दी ग्रथवा अवसाद के काल में बैंक दर के घटाने पर भी वहुधा साख 
का विस्तार सम्पन्न नहीं हो पाता । | 

( २ ) दूसरों विचारधारा के शअ्रनुसार बेक दर का कार्य विदेशी ऋण र के 
ब्याज की दर को नियन्त्रित करके देश के स्वर्ण-कोषों की रक्षा करना होता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वरणंमान के अन्तर्गत यदि एक स्वरणंमान देश अ्रपनी बैंक दर में वृद्धि 
करता है तो इससे केवल स्वर का देश से बाहर जाना ही नहीं रुक जाता, अपितु 
ऊ चे ब्याज के लालच में विदेशी ऋणों के रूप में सोना देश में श्राने लगता है । इस | 
प्रकार उपरोक्त विचारधारा के अनुसार बैंक दर विनिमय दरों को प्रतिकूल हो जाने 
से रोकती है और देश के स्वणं-कोषों की रक्षा करती है । 

( ३ ) तीसरी विचारधारा के श्रनुतार बेंक दर का प्रभाव विनियोग दरों 
([7८३४7200 २४०5) पर पड़ता है और इससे बचत और विवियोग के पारस्परिक 
भ्नुपात में परिवर्तत हो जाता है। बैंक दर की प्रत्येक वृद्धि बचत की तुलना में विनि- 
योगों को हतोत्साहित करती है श्रौर इसके विपरीत बैंक दर की कमी के कारण बचत 
की तुलना में विनियोग अधिक प्रोत्साहित होते हैं । 


बैंक दर आर्थिक क्रियाओ्रों पर किस प्रकार प्रभाव डालतीं है ?-- 


यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि बैंक दर का देश के श्राथिक जीवन और 
देश की झ्रा्थिक क्रिया्रों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, परन्तु यह विषय विवाद- 
ग्रस्त है कि बैंक दर के परिवर्तनों का श्राथिक क्रियाओ्रों पर क्रिस प्रकार प्रभाव पड़ता 
है। इस सम्बन्ध में कीन्‍्स और होंदो (प्॥रफ्ाा०ए ) की दो विरोधी विचार- 
धाराय हैं :-- 

( १ ) हॉट्रं का विचार है कि बैंक दर के परिवर्तनों के प्रभाव का मुख्य 
स्रोत व्यवसायों पर पड़ने वाले ब्याज की अल्पकालीन दरों के प्रभाव होते हैं । बैंक दर 
के परिवर्तनों का दुकानदारों की तैयार तथा भ्रद्ध-तैयार वस्तुश्रों के स्टाक जमा करने 
की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि अल्पकालीन ब्याज की दरें घटती हैं तो स्टॉकों 
को रखने के व्यय में भी कमी आ जाती है और दुकानदार स्टॉकों को बढ़ाने लगते 
हैं। निर्माणकर्त्ताश्रों को माल मँगाने के श्रधिक आदेश प्राप्त होते हैं और वे उत्पत्ति 
को बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप रोजगार तथा मौद्रिक ग्राय का भी विस्तार होता 
है । परन्तु यह तक दो बातों पर आश्चित है---() इस बात पर कि ब्याज की दर 
तथा स्टाक रखने के व्यय में क्या सम्बन्ध है और (7) इस बात पर कि स्टॉक जमा 
करने की सुविधा की माँग की लोच कितनी है । व्यावहारिक जीवन में न तो इस 
सम्बन्ध का ही ठीक-ठीक पता लगाया जा सकता है और न स्टॉक जमा करने की 
सुविधा की माँग की लोच को ही किसी निश्चित रूप में नापा जा सकता है । इस 
लिये बैंक दर के परिवतंत्रों के प्रभाव के परिणामों की कोई निश्चित माप सम्भव 
नहीं होती है । 
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( २ ) कीन्स का विचार है कि बैंक दर का श्रान्तरिक श्रर्थ-व्यवस्था पर 
अप अभाव दीघंकालोन ब्याज को दरों के परिवतेनों द्वारा हो पड़ता है। यदि बैंक 
दर ऊची की जाती है तो दीर्घकालीन प्रतिभूतियों- से प्राप्त होने वाली श्राय की तुलना 
में ऋणा प्राप्त करने का व्यय बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अथवा फर्मे पहले बैकों से ऋण 
लेकर व्यवसाय करते थे, भ्रब उसके स्थान पर इन दीघंकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर 
पेन ब्राप्त करने का प्रयत्त करते हैं । इस प्रकार प्रतिभूतियों को वेचने की आग्रहपूर्णता 
बढ़ती है, परन्तु दूसरी ओर, जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों के पास फालतू धन होता है 
वे उसे प्रतिभूतियों की अपेक्षा निक्षेपों में लगाना अधिक लाभदायक सममभते हैं, क्योंकि 
इसमें लाभ अधिक होता है : इस प्रकार अ्रतिभूतियों की माँग घटती है । दोनों ही 
कारणों में दीघंकालीन प्रतिभूतियों की कीमतों का पतन होता है। प्रतिभूतियों की 
कीमत गिरते का अ्रथ॑ यह होगा कि उनसे प्राप्त आय बढ़ेगी और इस प्रकार अल्प- 
कालीन ब्याज की दर की प्रत्येक वृद्धि से दीघंकालीन ब्याज की दरें भी ऊपर उठ 
जायेंगी और इसके विपरीत अल्पकालीन दरों का पतन दीर्घंकालीय दरों को भी 
गिरा देगा । 
निष्कर्ष - 


साहसियों की विनियोग नीति पर दीर्घधकालीन ब्याज की दरों का ही सबसे 
अधिक प्रभाव पड़ता है। उसी को देखकर वे यह निश्चय करते हैं कि व्यावसायिक 
पूजी का विस्तार किया जाय अ्रथवा नहीं । यदि ब्याज की दीघंकालीन दरें नीची हैं 
तो प्रतिभूतियों की कीमत ऊ'ची होगी और साहसी के लिये अंश तथा,ऋण पजी का 
आप्त करता सरल होगा । इसी काल में स्टाँकों को बदलने झौर नये करने का कार्य॑ 
भी तेजी के साथ होता है। इस प्रकार बैक दर वास्तव में दीघेकालीन ब्याज की दरों 
को प्रभावित करके ही अ्रपना प्रभाव दिखाती है । 


गेंक दर के परिवतंनों (क्रो या वृद्धि करने) के उह्दे इय-- 

बैंक दर के परिवर्तनों का प्रमुख उद्देश्य साख-मुद्रा का नियन्त्रण होता है । 
इस प्रकार के परिवर्तत साधारणतया निम्न कारणों से किए जाते हैं :-- 

(१) विनिमय दर की अनुकूलता ग्रथवा प्रतिकूलता दूर करने के लिए- 
जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, विनिमय दर के परिवर्तनों पर साख के 
विस्तार और संकुचन का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । बैंक दर का उपयोग विनिमय 
दर की अनुकूलता अ्रथवा प्रतिकुलता दूर करने अथवा सम्पन्न करने के लिये किया जा 
सकता है । 

( २ ) स्वर्ण कोषों की रक्षा--बैक दर के परिवर्तनों का उद्देश्य देश से 
स्व॒र्ण कोषों का बाहर जाना रोकना हो सकता है। बैक दर के बढ़ जाने से देश में 
सभी प्रकार के ब्याज की दर बढ़ जाती है ऐसी दशा में विदेशी देश में लगाई हुई 
पू जी को दंश से बाहुर निकलना बन्द कर देते हैं बल्कि यह भी सम्भव है कि देश में 
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उल्टा पूृजी का आयात होने लगे। इस प्रकार स्वरण कोषों का देश से बाहर जाना 
रुक जाता है । 

( ३ ) सट्टा बाजार पर अंकुश--सट्ट बाजार की कार्यवाहियों के तन 
कीमतों में भारी उच्चावचन उत्पन्न हो सकते हैं, .जिनसे देश के आर्थिक जीवन में 
अनिश्चितता भ्रा जाती है। साख नियन्त्रण द्वारा सट्टै बाजार को मिलने वाले ऋशणों 
को घटात्रर इस व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगाये जा सनते हैं। बैकों के इस नीति का 
निर्धारण केन्द्रीय बैंक द्वारा ही होता है। 

(४ ) मुद्रा-बाजार में धन के अभाव को दूर करना--बहुत बार मुद्रा- 
बाजार में धन की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे उद्योगों और व्यवसायों को श्राव- 
इयकतानुसार ऋण नहीं मिल पाते हैं । ऐसी दशा में वैक की दर कम करके बैंकों की 
साख निर्माण करने तथा ऋण देने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है और इसमे मुद्रा 
बाजार में धन की पति बढ़ जायेगी । 


( £ ) मुद्रा की माँग में वृद्धि करता--व्यावसायिक मन्‍्दी के काल में 
बहुधा ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऋणों की माँग ही घट जाती है और बैकों तथा 
व्याधारियों के पास बहुत सा धन फालतू पड़ा रहता है। ऐसी दशा में बैक दर को 
घटाने से ऋणों की माँग में वृद्धि की जा सकती है और व्यावसाग्रिक मन्दी की स्थिति 
को दूर किया जा सकता है । 


( ९ ) विदेशी पूजी के आ्रायात और निर्यात के लिए--बैंक दर के 
घटने से देश में सभी प्रकार के ब्याज की दरें घटती हैं । इससे पूजी के निर्यात को 
प्रोत्साहन मिलता है और आयात हतोत्साहित होते हैं। इसके विपरीत बैंक दर के 
ऊचा उठा देने से पूँजी के ग्रायात आकर्षित होते है और निर्यात घटते हैं । 


(७ ) प्रतिशोध (२०॥4007)--बैंक दर में इसलिये भी परिवर्तन किये 
जा सकते हैं कि अन्य देशों द्वारा अपनी बैंक दरों में किए हुए परिवतंनों गे अपने देश 
के श्र्थ-व्यवस्था की रक्षा की जा सके । विदेश में बेक दर के बढ़ जाने से उस देश 
को पू जी का निर्यात होने लगता है, जिसे रोकने के लिये देश को भी बैक दर ऊपर 
उठानी पड़ती है, ताकि दोनों देशों के बीच व्याज को दरो का अन्तर मिट जाय। 
बैंक दर के परिवतंनों का प्रभाव -- 

बैंक दर के अरथ॑-व्यवस्था पर पड़ने वाले अमुख प्रत्यत और परोक्ष प्रभाव 
निम्न प्रकार हैं :-- 

(१ ) मुद्रा की माँग पर प्रभाव--जब बैंक दर में वृद्धि हो जाती है, तो 
मुद्रा की माँग कम हो जाती है, क्योंकि बैंक दर के साथ ब्याज की अन्य दरें भी बढ़ 
जाती हैं और व्यापारी ऋण लेना कम कर देते हैं। परिणामस्वरूप साख मुद्रा का 
संकुचन होने लगता है। इसके विपरीत, जब बैंक दर में कमी होती है, तो मुद्रा की 
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माँग बढ़ जाती है, क्योंकि भ्रन्य ब्याज दरें भी कम हो जाने से व्यापारी भ्रधिक ऋणों 
की माँग करते हैं, जिससे साख व मुद्रा का विस्तार होता है । 

( २ ) देश के मूल्य स्तर एवं मजदूरी पर प्रभाव--बेक दर वृद्धि 
होने से साख मुद्रा का संकचन होता हैः व्यापारी व उत्पादक कम ऋण 
लेते हैं, उत्पादन कार्य शिथिल हो जाता हैं और मूल्य स्तर एवं मजदूरी 
कम होने लगते हैं । इसके विपरीत, बैक दर में होने से साख सुद्रा का विस्तार 
होता है, व्यपारी और उत्पादक अ्रधिक ऋण लेते हैं, उत्पत्ति काय॑ तेजी से 
होने लगते हैं और फलस्वरूप देश के भीतर मूल्य स्तर एवं मजदूरियों में वृद्धि हो 
जाती है । 

( ३ ) पूजी के प्रवाह पर प्रभाव--बेक दर के बढ़ जाने से ब्याज की 
अन्य दरें बढ़ जाती है, जिससे श्राकषित होकर विदेशों स पूंजी अल्पकालीन विनियोग 
के लिए आने लगती है, किन्तु बैक दर के कम होने पर ब्याज की ग्रन्य दरें भी घट 
जाती हैं, जिससे निरुत्सादित होकर पूजी विदेशों को जाने लगती है । 

( ४ ) विनिमय-दर पर प्रभाव--बैक दर मे वृद्धि होने से विदेशी पृ'जी 
के आयात में वृद्धि होने से व्यापाराशेष देश के अनुकूल हो जाता है और फलस्वरूप 
विनिमय दर भी देश के अनुकूल हो जाती है। किन्तु बैक दर में कमी होने से पूजीं 
दंश के बाहर जाने लगती है और व्यापाराशेष देश के प्रतिकूल हो जाता है। इसके 
फलस्वरूप विनिमय दर भी प्रतिकूल हो जाती है । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बैक दर के परिवततंनों का देश की अ्रथ॑- 
व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 


ढोंक दर नीति के सहत्व की कमी-- 

वतंमान संसार में एक साख निथन्त्रक साधन तथा व्यापाराशेष के असच्तुलन 
का दूर करने के उपाय दोनों ही के रूपों में एक बैक दर का महत्त्व घट गया है। 
इस नीति के महत्त्व घट जाने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार है :-- 

( १ ) ग्रर्थ-व्यवस्था में लोच का अ्रभाव-प्रथम महायुद्ध के पर्चाव्‌ 
विभिन्न देशों की ग्रर्थ व्यवस्थातओं में वह॒ लोच नहीं रह पाई है जो पहले थी। 
परिणाम यह हुआ है कि बेंक दर का परिवर्तन सारी अथे-व्यवस्था पर अपना प्रभाव 
डालने में श्रसमर्थे रहता है 

( २) भ्रन्य बैंकों की केन्द्रीय बकों पर निर्भरता में कमी--बैंक दर 
की सप्रभाविकता उसी दशा में सम्भव होती है जबकि सभी बैक आवश्यकता के 
समय ऋण के लिए केवल केन्द्रीय बैक पर ही निरभर रहें, परन्तु ग्राधुनिक युग में 
ऐसी प्रथम श्रेणी की बहुत सी बंक हैं जो दूरारी बैकों की केन्द्रीय बेक पर आश्चिता 
दूर कर देती हैं। लम्बे काल तक भारत में इम्पीरियल वेक एक इसी प्रकार की बेंक 
रही है । ऐसी दशा में वेक दर के परिवतंनों का अन्य बैंकों पर कोई भी मदछःत्त्वपूरों 
प्रभाव नहीं पड़ने पाता है । 
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( ३ ) नकद साख तथा अधिविकर्ष का अ्रधिक उपयोग-श्राधुनिक जः 
“में आन्तरिक व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध नकद साख तथा अधि-विकषं ऋणों द्वारा कि 

जाता है। विनिमय बिलों की आ्राड़ पर प्राप्त ऋणों और उनसे सम्बन्धित बैंक : 
का महत्त्व घट गया है । इससे स्वयं हो बैक दर की नीति की सप्रभाविकता कमर : 
गई है, क्योंकि बिलों को केन्द्रीय बैक से दुबारा भुनवाने की आवश्यकता कम ; 
गई है । 

( ४ ) भ्रन्य सप्रभाविक रीतियों का आ्राविष्कार--साख नियन्त्रण 
भ्रधिक सफल श्रौर सप्रश।िक उपायों के झ्राविष्कार ने बैंक दर का महत्त्व घः 
दिया है । उदाहरण के लिये, पहले व्यापाराशेष का संतुलन स्थापित करने के लि 
बैक दर एक अच्छी नीति समझी जाती थी, परन्तु श्राजकल नहीं । कारण, विनिमः 
दर में बैंक दर में परिवर्तन द्वारा स्थिरता तो लाई जा सकती है, परन्तु बैंक दर र 
परिवर्तन करने से समाज में बेरोजगारी का भय रहता है, जिससे देश की अ्रथ॑-व्य 
वस्था का साम्य भंग हो सकता है । व्यापाराशेब (88]॥06 ०0 ४8४७) के संतुलः 
को स्थापित करने के लिये विनिमय नियन्त्रणा की नीति अ्रधिक उपयुक्त रहती है 
क्योंकि इससे देश की भ्रथं व्यवस्था असन्तुलित नहीं होने पाती है । 

( ५ ) राष्ट्रों की सुलभ मुद्रा नीति--आथिक नियोजन के इस वर्तमार 
संसार के सभी देशों की रीति सस्ती अ्रथंवा सुलभ मुद्रा नीति है, जिसके अन्तर्गत बैव 
दर को नीचा रखना ही श्राथिक नीति का स्थायी ग्राधार माना जाता है । 


( ६) आदेयों की तरलता में वृद्धि--आ्राधुनिक काल में बैकों के आाददेग् 
की तरलता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण केन्द्रीय बैक से ऋणा लेने को आव-: 
श्यकता घटती जा रही है इस कारण बैंक दर के परिवर्तनों का बैंकों की साथ निर्माण 
नीति पर कोई महत्त्वपूरणं प्रभाव नहीं पड़ पाता है । 

(७) मुद्रा बाजार पर देर से प्रभाव पड़ना--बैंक दर के परिवर्त॑नों 
॥। उडा बाजार पर कुछ समय पश्चात्‌ ही प्रभाव पड़ता है। परन्तु मौद्िक क्षेत्र में 
वही नीति लाभदायक हो सकती है जिसका अल्पकाल में ५; भाव पड़ सक्रे । बैंक 
दर इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है । 

( ८ ) अन्य बेंकों द्वारा अपनी निक्षेपों पर भ्रधिक ब्याज देना--बेंक 
दर की वृद्धि के प्रभाव को एक बैंक अ्रपनी पिक्षेपों पर अधिक ब्याज देकर दूर कर 
सकती है। अधिक निक्षेप प्राप्त हो जाने के कारण केन्द्रीय बेक से ऋण लेने की 
आवश्यकता नहीं रहती है | वर्तमान काल में यह प्रवृत्ति बराबर बलवान होती जा 
रही है । और ऋण के अन्तिम प्रदानकर्त्ता के रूप में केन्द्रीय बैंक का महत्त्व घटता 
जा रहा है । 


बैंक दर नीति की सीमायें-- 
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जांना इस बात को स्पष्ट कर देता है कि यह नीति सभी दक्ाझ्रों में प्रावश्यक अंश 
तक सफल नहीं होती है । वास्तव में इस नीति के उपयोग की निम्न दो महत्त्वपूरों 
सीमायें हैं :-- 


( १ ) बेक दर में परिवर्तन होने पर अन्य ब्याज दरों में भी परि- 
वर्तन होना चाहिए- देश में प्रचलित सभी प्रकार की ब्याजों की दरों से बैक-दर 
का ऐसा सम्बन्ध होना चाहिए कि बेक-दर का प्रत्येक परिवर्तन उनमें भी वैसा ही 
परिवतंन उत्पन्न कर सके । ऐसा सम्बन्ध तभी सम्भव हो सकता है जबकि मुद्रा- 
बाजार प्रणातया संगठित (07897526) हो । केवल उसी दशा में जबकि सभी 
प्रकार की ब्याज की दरें स्वयं ही बेक दर के परिवर्तनों के अनुसार बदल जाती हैं, 
साख की मात्रा मे बंक-दर के परिवतंनों के अनुसार ही विस्तार और संकुचन हो 
सकेगा । जिन देशो में ऐसी स्थिति नहीं है वहां बैंक-दर साख-नियन्त्रण का सप्रभाविक 
उपाय नहीं हो सकती है। 


(२ ) अथ-व्यवस्था में लचीलापन होना--देश के आर्थिक कलेवर में 
ग्रधिक लचीलापन (7]८४9॥॥79) होना चाहिये, जिससे कि साख की मात्रा में परि- 
वर्तंनो का उत्पादन, कीमत, मजदूरी, व्यापार, भाड़ों तथां मौद्रिक आय पर आवश्यक 
प्रभाव पड़ सके। इस प्रकार की लचक संयोग से कहीं मिलती होगी । 


वास्तविक जीवन में इन दोनों शर्तों का पुरा होना कठिन होता है । शायद 
इज्ुलेण्ड ही एक ऐसा देश है जहाँ का मुद्रा-बाजार बहुत सुसंगठित है और जहाँ 
ग्राथिक कलेवर में लचीलापन भी पर्याप्त है । यही कारण है कि उस देश में बेक-दर 
नीति को भ्रधिक सफलता मिली है। झनुकूल परिस्थियाँ न रहने के कारण संसार 
के दूसरे देशों में यह नीति बहुत ही कम सफल हो पाई है । भारत में संगठित मुद्रा- 
बाजार और आथिक कलेवर की लचक दोनों ही का अभाव है | यहां तो इस नीति 
की अ्रसफलता की श्राशा बहुत ही कम हो सकती है। 


क्या बैंक दर नीति के उपयोग को त्याग देना चाहिए ?-- 

कीन्स का विचार है कि सामान्य आशिक स्थायित्त्व के लिए बचत और विनि- 
योग का संतुलन आवश्यक है । इस प्रकार का स्थायित्त्व बेक-दर नीति तथा साख 
नियंत्रण के अन्य उपायों द्वारा ही स्थापित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके 
लिए राज्य को प्रत्यक्ष रूप मे विनियोगों की व्यवस्था करती चाहिए और अवसाद 
के काल में लोक कार्यो (?75७॥० ए७०7/5) का विकास करना चाहिए । कोन्‍्स के 
प्रनुसार बेंक दर नीति साख नियन्त्रण का एक बड़ा हो घिसा हुश्ला तथा रूढ़िवादी 
उपाय हैँ ।* 


# . ७, [665 ; एशाहादा व#ण्त छा #0/9फराकाम, 2८३४ 
क्ाार्त 007९9, ?, 404, 
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किन्तु इस सम्बन्ध में यह जानना झ्रावश्यक है कि बेक दर नीति को उपयोग 
पुरांतया समाप्त श्रभी भी नहीं हुआ है, केवल उसका महत्त्व ही घट गया है । अभी 
तक भी मुद्रा की मांग और पूति के बीच समायोजन करने का यह एक लोकप्रिय 
उपाय है। यह कहना तो कठिन है कि श्राथिक जीवन पर बंक दर का प्रभाव अल्प-- 
कालीन व्याज की दरों के परिवतंन द्वारा। किन्तु इस प्रकार का प्रभाव पड़ता 
प्रवश्य है और क्योंकि भ्रथिक जीवन पर ब्याज की दरो के परियततों के अतिरिक्त 
और भी अ्रनेक बातों का पंभाव पड़ता है, इसलिए केवल बेक दर के परिवत्तनों द्वारा 
स्थिति को पूर्णतया सुधार लेना सम्भव नही हो पाता है। भारत मे भी, विगत बर्षों 
में, बेंक दर में कभी-कभी परिवतंन हुए हैं । 
विगत वर्षो में बैंक दर के परिवर्तनं-- 

यद्यपि अरब बैंक-दर नीति का पहला सा महत्त्व शेप नहीं रह गया है, परन्तु 
सन्‌ १६४५ के पर्चात्‌ संसार के अ्रधिकांश देशों मे इसका उपयोग फिर बढ़ता हुआ 
दिखाई देता है। अधिकांश देशों के मुद्रा प्रसार से उत्पन्न होने बाली स्थिति का 
सामना बैंक-दर में परिवतंन करके करने का प्रयत्न किया है, यद्यपि साथ में ग्रन्य 
उपाय भी किये गये हैं । बेंक-दर में वृद्धि करने की प्रवृत्ति विश्व-व्यापी होती गई 
है। निम्त तालिका में इस परिवर्तन के क्रम को दिखाया गया हे :-- 








देश वतंमान परिवर्तन परिवर्तन से ग्रन्तर 
द्र की तिथि पूर्व की दर 
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२. फिनलैण्ड २०० दिसस्बर॒ १६९४४. ४७५ “०७५ 
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(ब) खुले बाजार क्रियाएं 
(0छ्शा िक्ाएश (00शब्रांणा$) 


खुले बाजार की क्रियाश्रों का भ्रथें-- 

साधाररणतया, केण्द्वीय बेक को व्यत्ति गत फर्मो' तथा जन-साधारण के साथ 
व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों के लिए ऐसी 
व्यवस्था की जाती है कि साख नियन्तररा हेतु केन्द्रीय बेक श्रन्य बैंकों के प्रतियोगी के 
रूप में जन-साधारण से व्यवसाय करने लगती हे । इसी को केन्द्रीय बैक की खुले 
बाजार क्रिया कहा जाता है। खले बाजार क्रिया को दो प्रकार के श्रर्थ सें उपयोग 
किया जाता हे :--() विस्तृत श्र्थ में इसका उपयोग केन्द्रीय बेंक हारा कियी भी 
प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभतियों के खरीदने श्र बेचने से होता है, और (॥) संकु- 
चित श्रथं में इसका श्रभिप्राय केवल सरकारी प्रतिभूतियों के ऋष-विक्रय से हीता है। 
साख नियन्त्रण को इस रीति का प्रचलन पिछले ३०-४० वर्षों से अधिक बढ़ गया 
है| प्रकृति में यह नीति केन्द्रीय बेक द्वारा साख के निर्माण तथा रह करने को एक 
विधि होती है । प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा केन्द्रीय बक प्रत्यक्ष रूप में एक दम 
देश में चलन की मात्रा तथा बैंकों के नकद कोषों को घटा-बढ़ा देती है और इस 
प्रकार अ्रन्य बकों को साख-निर्माण शक्ति में परिवर्तन कर देती है । बंकों पर, एवं 
विशेष रूप से अत्यधिक साख-विस्तार पर नियंत्रण रखने के उद्द श्य से ही इस सिद्धान्त 
को अपनाया जाता है। 
खुले बाजार को क्रियाश्रों का साख व चलन प्रणाली पर प्रभाव -- 

यदि केन्द्रीय बक प्रतिभूतियों को खरीदती है, तो चलन की अधिक मात्रा 
जनता के हाथ में चली जाती है । जनता की मौद्रविक आय बढ़ती है श्रौर उसके साथ 
ही साथ कीमतें भी ऊपर को जाने लगती है । जनता को जो अधिक मात्रा में आय 
प्राप्त होती है उसका एक भाग उसके द्वारा बंकों में भी जमा किया जाता है और 
इस प्रकार बेंफो के नकद कोषों का विस्तार होता है। साख मुद्रा की अधिक मात्रा 
में निकासी होने लगती है, कीमतों की वृद्धि के कारण उत्पादन भी अधिक लाभ- 
कायक हो जाता है श्नौर साख-मुद्रा की मांग बढ़ने लगती है | इस प्रकार प्रतिभृतियों 
के क्रय को नीति का परिणाम यह होता है कि मुद्रा को मात्रा में वृद्धि होती है औ्रौर 
साख का विस्तार होता है । 

इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैक प्रतिभूतियां बेचती है तो (क्योंकि केन्द्रीय 
बेक पर अन्य सभी बैकों की अपेक्षा श्रधिक विश्वास रहता है) लोग () शअ्रपनी-अपनी 
बैकों से धघत निकालकर, () अधिक बचत द्वारा तथा (9) अपने दिये हुये ऋछूखणों 
को वापिस लेकर इन प्रतिमृतियों को खरीदन लगते है। इस प्रकार नकदी केन्द्रीय बैंक 
को लौट जाती है और प्रचलित मुद्रा की मात्रा घटती है, जिससे बैकों वे नगद कोषो 
में कमी थ्रा जाती है। नभद कोपों में कमी हो जाने के कारण बैकों को साख-मुद्रा का 
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संकचन करने पर वाध्य होना पड़ता है। मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाने के कारण 
कीमतों में गिरने की प्रवृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण व्यवसाय हतोत्साहित 
होते हैं। श्रत: प्रतिभूतियाँ बेचने की नीति का स्पष्ट परिणाम साख-संकुचन के रूप में 
प्रगट होता है, क्योकि बैकों की साख निर्माण शक्ति भश्ौर साख-मुद्रा की मांग दोनों ही 
में कमी आा जाती है । 

संक्षेप में खुल बाजार की क्रिया्रो (प्र्थात्‌ प्रतिभूतियों के क्रय भ्रथवा वि क्रय) 
द्वारा केन्द्रीय बैक देश में साख पर दी जाने वाली राशि में बहुलता या कमी ला सकता 
है । इस नीति का उद्द श्य देश में रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, व्यापार व उद्योग में 
सन्तुलन स्थापित करके देश की अथ॑-व्यवस्था को सुहृढ़ बनाना है । 


खुले बाजार की क्रियाश्रों की नीति को अपनाने की दशायें-- 


खुले बाजार की क्रियाओं वाली नीति का उपयोग प्रायः निम्न दशाओं में 
किया जाता है :-- 

(१ ) स्वर्णमान के अ्रन्तगंत स्वर्ण के श्रायांत और निर्यात के प्रभाव को 
विफल करने के लिये यह नीति अपनाई जाती है। स्वर्ण का आयात होने पर प्रायः 
स्वणंमान देश में मुद्रा का विस्तार हो जाता है और मूल्य स्तर बढ़ने लगते हैं | यदि 
मूल्य वृद्धि देशहित में न हो, तो केन्द्रीय बैक प्रतिभूतियाँ बेचकर देश में मुद्रा को मात्रा 
को कम कर देता है, जिसमें मुल्य वृद्धि पर रोक लग जाती है । इसके विपरीत जब 
स्वर्ण का निर्यात होता है को उस पर आधारित मुद्रा की मात्रा घट जाती है, मुद्रा 
का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं। यदि यह गिरावट देश के 
अनुकूल न हो तो केन्द्रीय बैक प्रतिभूतियाँ खरीदकर प्रचलित मुद्रा में वृद्धि कर देती है, 
जिससे मूल्य गिरने बन्द हो जाते हैं । इस प्रकार यह नीति कीमतों में स्थिरता लाने 
की प्रवृत्ति रखती है । 


(२ ) पूजी के निर्यात को रोकने के लिये केन्द्रीय बैक प्रतिभूतियाँ बेचकर 
मुद्रा बाजार से भ्रतिरिक्त राशि को खींच लेती है। इससे विदेशों को पूंजी का निर्यात 
होना रुक जाता है । 


( ३) बेकों पर दौड़ रोकने के लिये-- संकट काल में जब बैंकों पर 
जनता रुपया निकालने के लिए दौड़ पड़ती है तो मुद्रा बाजार में जनता का विश्वास 
स्थापित करने के लिये केन्द्रीय बैक बैकों की हुण्डियों और भ्रन्‍्य पत्रों को भूनाने लगती 
है तथा जनता से प्रतिभूतियाँ खरीद कर उन्हें ग्रावश्यक मात्रा में नकद धन देने लगती 
हैं, इससे बैकों का संकट दूर हो जाता है । 


( ४ ) बैंक दर के अ्रसफल होने पर--जब कभी बैंक दर के बढ़ने पर 
मुद्रा बाजार की अन्य संस्थायें श्रपती ब्याज दरें नहीं बढ़ाती हैं, क्योंकि उनके पास 
काफी नकद कोष हैं तो केन्द्रीय बैक खुले बाजार में प्रतिभृतियाँ बेच कर ब॑ क की इस 


। व 


श्रतिरिक्त राशि को घटा देता है, जिससे ये संस्थायें ब्याज-दर बढ़ाने पर विवश हो 
जाती हैं । । न 

( ५ ) घुद्रा बाजार में मुद्रा की कसी को दूर करने के लिये भी केन्द्रीय बंक 
प्रतिभृतियाँ खरीदने लगती है। इससे बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और 
समाज के आथ्िक व्यवहारों में समता बनी रहती है । 


बंक दर नीति श्रेष्ठ है या खुले बाजार की क्रियाओ्रों की नीति ? 
(0कथा शिन्चाफेश 0एछशब्रांणा5 ४४. २७४९ 7009) 

सन्‌ १६३२ के पहले खुले बाजार की नीति का उपयोग बहुत कम किया 
जाता था, लेकिन श्राजजल इसका उपयोग बहुत बढ़ गया है । स्पष्टतः इसका कारण 
यह है कि उक्त विधि बंक दर की नीति की तुलना में कई विशिष्ट गुण रखती है । 
मुख्य-मुख्य तुलनात्मक ग्रुण निम्न प्रकार हैं :-- 

(9) स्वतन्त्र उपयोग--इस नीति का उपयोग बहुधा बैक-दर नीति के साथ 
ही साथ उसे अ्रधिक सप्रभाविक बनाने के लिये किया जाता है, परन्तु स्वतन्त्र रूप में 
भी इसका उपयोग हुआ है और लाभदायक रहा है । 

(8) प्रत्यक्ष प्रैभाव--बं के दर के परिवर्तन का ब्याज की दीरघ॑कालीन दरों 


पर केवल परोक्ष ही प्रभाव पड़ता है, परन्तु खुले बाजार क्रियाग्रों द्वारा उन्हे प्रत्यक्ष 
रूप में प्रभावित किया जा सकता है । 


(॥) तत्काल प्रभाव--इसके अ्रतिरिक्त, बक दर का प्रभाव तत्काल तो 
केवल ब्याज की अ्रल्पकालीन दरों पर ही पड़ता है, दीघेकालीन दरो पर वह अधिक 
समय पदचात्‌ प्रगट होता है, परन्तु कुले बाजार व्यवसाय का दीघंकालीन तथा अल्प- 
कालीन दोनों ही प्रकार की ब्याज की दरों पर एक ही साथ प्रभाव पड़ता है और वह 
भी तत्काल ही | यही कारण है कि इस नीति के फल प्रत्यक्ष रूप में हृष्टिगोचर 
होते हैं । 

यह विषय विवादग्रस्त है कि क्‍या खुले बाजार की क्रिया अकेले तथा स्वतन्त्र 
रूप में साख नियन्त्रण के उद इय को पूरा कर सकती है। कीन्स का विचार है कि 
साख नियन्त्रण ने लिये खुले बाजार नीति अकेले में ही पर्याप्त है| किन्तु हॉट्र का 
विचार है कि साख नियन्त्रण के उ्ह श्य से यह नीति केवल तभी सफल हो सकती 
है जबकि इसका उपयोग स्वतन्त्र रूप में नहीं बल्कि बेक दर नीति के साथ-साथ किया 
जाये । वास्तव में बैक दर खुले बाजार व्यवसाय नीतियाँ एक दूसरे की प्रतियोगी न 
होकर एक दूसरे की पूरक हैं । दोनों का एक साथ उपयोग साख नियन्त्रण की सप्रभा- 
विकता बहुत बढ़ा देता है । 
खुले बाजार क्रिया नीति की सीमाएं-- 


खुले बाजार क्रिया नीति की सफलता के लिये यह आवश्यक होता है कि 
() प्रचलित मुद्रा-मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नकद कोपों में खुले बाजार व्यवसाय 
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की प्रकृति और विस्तार के ही अनुसार परिवर्तन हों । (॥) व्यापारिक बैक ही पे 
कोों की मात्रा के अनुपात में ब्याज की दरों को घटाने-बढ़ाने के लिए तैयार हों और 
(09) बैक-साख की माँग ब्याज की प्रत्येक वृद्धि और कमी के साथ घट-बढ़ जाये । 
साधारणतया व्यावहारिक जीवन मे उपरोक्त मान्यतायें सत्य होती हैं, यद्यपि कुछ 
परिस्थितियाँ इससे भिन्न भी हो सकती हैं । यह नीति निम्न कारणों से कभी-कभी 
असफल रहती है :--- ॒ 

( १) परिस्थितियों की प्रतिकुलता--यदढ सग्भव है कि केन्द्रीय बेक द्वारा 
प्रतिभृतियों खरीदने पर भी प्रचलित मुद्रा तथा व्यापार बैंकों के नकद कोषों की मात्रा 
न बढ़ सके । विशेष रूप से यदि उसी काल में पृ जी का निर्यात होता है, व्यापाराशिष 
प्रतिकूल है श्रथवा जनता पत्र-मुद्रा को जमा करके रखने लगती है । इसी प्रकार केन्द्रीय 
बैंक द्वारा प्रतिभृतियाँ बेचने पर मुद्रा संकुचन का होना आ्रावश्यक नहीं है, यदि 
व्यापाराशेष अनुकूल है श्रथवा यदि लोग अपने श्रासंचित कोपों (80०७705) को खाली 
करने लगते है । दूसरे शब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते है कि यह नीति भी केवल 
अनुकूल परिस्थियों में ही सफल «होती है। प्रत्येक दशा में इसकी सफलता भी 
सन्देहपूर्णा ही रहती है । 

( २) नकद कोषों के रखने के सम्बन्ध में कड़ी नीति का पालन-- 
साख के आधार श्रर्थात्‌ नकद कोषों को विस्तृत ग्रथवा संकुचित कर देने के फलस्वरूप 
साख की मात्रा में उसी के अनुपात में विस्तार श्रथवा संकुचन होना श्रावश्यक नहीं है, 
जब तक कि बैंक नकद कोषों के बनाये रखने में एक कड़ी नीति नहीं अ्पनाती है । 
इंज्लैन्ड में तो बैकों की नीति यही है, परन्तु इसके विपरीत अमरीका (की बैक नकद 
कोषों की वृद्धि का उपयोग साधा रणतया संघ निधि प्रणाली (97९02४ २०४९४० 
59५»०7) के ऋण चुकाने के लिए ही करती हैं। इसके अतिरिक्त नकद कोषों की 
वृद्धि के श्राधार पर साख का विस्तार करने के लिए बैंक को और भी बहुत सी 
व्यावसायिक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है । इस कारण यह आवश्यक नहीं है 
कि नकद कोषो के बढ़ने की प्रत्येक दशा में साख का विस्तार ही किया जाय और 
नकद कोषों की वृद्धि के अनुपात में साख का विस्तार तो किंचित ही हो पाता है । 

( ३) ऋणों की मांग की आ्राग्रहपुर्णाता--यह भी सम्भव है कि नकद 
कोषों के बढ़ने पर भी बैंक साख का(विस्तार न कर सकें, क्योंकि बिस्तार ऋणों 
की यांग पर निर्भर होता है। यदि ऋणों की मांग ही नहीं है तो साख के विस्तार 
का प्रश्न ही नहीं उठेगा । भ्रवसाद के काल में बहुधा ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है। इसके विपरीत ग्रभिवृद्धि के काल में ब्याज की दर के ऊँचा हो जाने के 
कारण नकद कोषों की कमी भी साख के विस्तार की प्रवृत्ति को रोकने में असमर्थ 
ही रहती है; क्योकि ऊँचे ब्याज पर भी ऋणों की माँग बहुत होती है। ग्रतः ऋणों 
की मांग की श्राग्रहपूर्णता भी साख के विस्तार और संकुचन की सीमाएँ निर्धारित 
करती है । 


[ ३६५ 


( ४ ) प्रतिभूतियों को खरीदने-बेचने की शक्ति श्रसीमित होनी 
चाहिये--खुले बाजार व्यवसाय नीति की सफलता इस बात पर भी निर्भर होती. है 
कि केन्द्रीय बैंक के पास बेचने के लिए कितनी प्रतिभूतियाँ हैं और वह कितनी प्रति- 
भूतियाँ खरीद सकती है। दोनों ही दिशाश्रों में भारी सीमितता होती है, जिसके 
कारण अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तविक जीवन में न 
तो केन्द्रीय बैंक के पास पूंजी की ही प्रच्च॒रता रहती है श्रौर न उसके पास बिक्री-साध्य 
प्रतिभुतियाँ ही असीमित मात्रा में होती है| केन्द्रीय बैक सभी प्रकार की प्रतिभूतियों 
का क्रय-विक्रय भी नहीं कर सकती है। इस प्रकार इस नीति का कायं॑>क्षेत्र भी 
सीमित रहता है । 


इन सीमाओं के रहते हुए भी यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा 
प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने तथा बेंक द्वारा साख के संकुचन तथा विस्तार के 
बीच पर्याप्र सम्बन्ध होता है । 


यह सही है कि खुले बाजार नीति की कई सीमायें हैं, परन्तु प्रायः केन्द्रीय 
बैंक के साधन इतने विशाल होते हैं कि साख नियंत्रण की रीतियों का प्रभाव अ्रवश्य 
ही पड़ता है | खुले बाजार क्रियाश्रों की सफलता के लिए यह ग्रावश्यक है कि अ्रल्प- 
कालीन तथा दीघंकालीन दोनों ही प्रकार की सरकारी हुण्डियों के क्रय-विक्रय के लिए 
विस्तृत तथा सक्रिय मण्डी हो । इस प्रकार की मण्डियाँ ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य 
ग्रमरीका में ही हैं श्रौर इसी कारण इन्हीं देशों में इस उपाय को भ्रधिक सफलता 
मिली है । ब्रिटेन में तो बेंक दर नीति की सप्रभाविकता बढ़ाने के लिए एक सहायक 
उपाय के रूप में इसका बहुत उपयोग हुआ है । 


(स) साख नियन्त्रण की शअन्य रोतियाँ 
(()0' ९४005 ० (7९०४६ (०770) 


बैक दर तथा खुले बाजार क्रिया के अत्तिरिक्त और भी बहुत सी रीतियों 
द्वारा साख-नियंत्रण के उह श्य को पूरा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जो 
उपाय किये जाते हैं उनका अलग-अलग श्रथवा कई को एक साथ मिलाकर उपयोग 
किया जा सबता है। श्रन्य प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) व्यापार बेक की न्यूनतम नकद निधि को बदलना (शक्षांबंणा 
0 ६॥0 3408 7२०४०ए८ 7२७॥05)--केन्द्रीय बैक व्यापार बैंकों द्वारा उसके पास 
जमा की हुई न्यूनतम नकद निधि के अनुपात में परिवर्तंत करके साख-नियन्त्रण का 
उपाय कर सकती है । यह रीति सर्वप्रथम सन्‌ १९२३ में अमरीका में अपनाई गई 
थी, परन्तु इसके पढचात्‌ संसार भर में इसका विस्तुत उपयोग हुआ है। बैकों द्वारा 
रखी हुई सुरक्षित निधि के अनुपात को बढ़ाने से साख का विस्तार रोका जा सकता 
है और इसके विपरीत उसे कम कर देने से साख का विस्तार किया जा सकता है । 
ग्रमरीका ने तो बैक दर नीति के साथ-साथ इस उपाय को भी कितनी ही बार 


३६६ ] 


अपनाया है, परन्तु यह रीति भी पूणातया दोष-विमुक्त नहीं है । सभी बैंकों के _बीच 
नकुद कोषों का समान वितरण नहीं होता है, इसलिए इसके फलस्वरूप कुछ बैकों की 
दूसरों की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है। इसके ग्रतिरिक्त यह कठोर रीति है, 
जिसका प्रभाव सभी व्यापार बैकों पर पड़ता है, न कि केवल उन बैंकों पर जो साख 
निर्माण के सम्बन्ध में गलत नीति अपनाती हैं । इसलिए केन्द्रीय बैंक को इसका उप- 
योग सावधानीपूर्वक करना पड़ता है । 

( २) साख की राशनिज्ध (२४४0०7ंग३ ० (7००)--यह एक प्रत्यधिक 
कठोर उपाय है और इसका उपयोग साधारणतया तानाशाही शासन प्रणाली में ही 
अधिक विस्तृत रूप में हुआ है । इसके भ्रन्तर्गत व्यायसायिक श्रावश्यकताओं को देखते 
हुए साख के निर्माण की एक अधिकतम्‌ सीमा निश्चित कर दी जाती है और उसमें 
से विभिन्न बैकों तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए भ्रभ्यंश निश्चित कर दिये 
जाते हैं। इस प्रकार साख का विस्तार श्रथवा संकुचन नहीं हो पाता है। उसकी 
मात्रा पहले से ही निश्चित कर दी जाती है। कोई भी बैंक निर्धारित अभ्यंश ((0७०।७) 
से भ्रधिक साख उत्पन्न नहीं कर सकती है । यह वैसे तो एक बड़ी सप्रभाविक रीति है, 
परन्तु इसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ बहुत हैं, क्योंकि केन्द्रिय बैंक को विभिन्न व्यवसायों 
की ऋण आवश्यकताओं और उनसे सम्बन्धित साख के निर्माण की मात्रा का सही- 
सही अनुमान लगाना पड़ता है और फिर सभी बैंकों के अलग-अलग भ्रभ्यंश निर्धारित 
करने पड़ते हैं । 

केद्रीय बैंक द्वारा साख के राशनिंग की चार रीतियाँ हो सकती हैं-- 
(१) किसी बैंक अथवा कुछ बैंकों के लिए उसके बिलों को फिर से भुनाने की सुविधा 
(॥२८०४००७स्‍४॥8 +809) पूर्णतया समाप्त करके, (२ ) किसी अथवा कुछ बैंकों के 
लिए बिलों को फिर से भुनाने की सुविधा को सीमित करके, (३) कुछ बेंकों अथवा 
सभी बैंकों के लिए केन्द्रीय बैक से ऋण प्राप्त की अधिकतम सीमाएँ निश्चित करके 
तथा (४) विभिन्न बैकों के लिए अथवा विभिन्न बैंकों के विचित्र कार्यों के लिए साख 
के अभ्यंश निश्चित करके । ह 


इस सम्बन्ध में यह बताना अनुपयुक्त न होगा कि साख के विस्तार को रोकने 
तथा उसका संकुचन करने के लिए तो यह उपाय उपयुक्त हो सकता है, परन्तु साख के 
विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उपयोग नहीं हो सकता है । यद्यपि ऐसा 
प्रतिबन्ध तो लगाया जा सकता है कि कोई बैंक केन्द्रीय बेंक से एक निश्चित सीमा से 
अधिक ऋण न ले सके अ्रथवा कोई बैंक एक निश्चित राशि से श्रधिक साख का 
निर्माण न कर सके, परन्तु किसी भी बेंक को किसी निश्चित सीमा तक ऋण लेने 
अथवा निश्चित मात्रा तक साख का निर्माण करने के लिए वाध्य नहीं किया जा 
सकता है । 

( रे ) सीधी कार्यवाही (976० ««| ०३)--सीधी कार्यवाही का ग्रश्निप्राय 
प्रतिविरोधी कार्यों से होता है। यदि कोई बैक केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित साख नीति 
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का पालन नहीं करती है तो केन्द्रीय बैंक उसके विरुद्ध अनेक प्रकार की कार्यवाहियाँ 
कर सकती है, जैसे-->उसके बिलों को भुनाने से इनकार करना, उसे ऋण न देना 
ग्रथवा उससे मौद्रिक दण्ड बसूल करना । कठोर रूप में इसके श्रन्तगंत बैंक विशेष के' 
बैकिंग अधिकार भी छीने जा सकते हैं। सीधी कायंवाही की सैद्धान्तिक वांछनीयता 
यही है कि इस प्रणाली में बैंक साख का अधिक अच्छा गुणात्मक वितरण हो जाता 
है, जबकि अन्य साधारण उपायों का प्रभाव केवल साख की मात्रा के वितरण पर ही 
पड़ता है, परन्तु यह रीति भी सन्‍्तोषजनक नहीं है, क्योंकि इनसे कोई भी रचनात्मक 
कार्य सम्पन्न नहीं होता है। यह तो केवल एक प्रकार का प्रतिकार है, जिसका उद्द श्य 
केवल बैंक विद्येष की प्रस्तुत साख नीति में परिवर्तत करना होता है और उसे केन्द्रीय 
बैंक के आदेशों को मानने पर बाध्य किया जाता है । 


(४ ) समभाना-बुकाता--(?«5प्र८४०7) यह भी एक प्रकार की सीधी 
कार्यवाही ही है, परन्तु इसमें किसी प्रकार का भय नहीं दर्शाया जाता है, बल्कि एक 
प्रकार सोचने-समभझने के आधार पर प्रार्थना की जाती है और बेंक विशेष के सम्मुख 
उसकी नीति के दुष्परिणाम स्पष्ट कर दिये जाते हैं। इस उपाय का आधार यह है कि 
केन्द्रीय बेंक देश की बेकों का एक प्रकार से नेतृत्व करती है और इस नाते उसे सलाह 
देने तथा पथ-प्रर्शन करने का अ्रधिकार होता है। यह प्रणाली इसलिये श्रच्छी है कि 
इसका उपयोग सीधी कार्यवाही की अपेक्षा अ्रधिक विस्तृत होता है, परन्तु उसको केवल 
उसी देश में अधिक सफलता मिलती है जिसमें थोड़ी सी ही संस्था में बड़ी-बड़ी बैंक 
हों, जिनसे केन्द्रीय बैंक का घनिष्ट सम्बन्ध रहे । भारत में यह नीति बहुत सफल नहीं 
रह सकती है, क्योंकि रिजवं बैंक के लिए प्रत्येक बैंक को अलग-अलग समभाना 
कठिन है । 

समभाने की नीति की सफलता इस कारण अधिक सम्भव होती है कि अन्य 
बैंक जानती हैं कि एक श्रोर तो केन्द्रीय बेंक उन्हें वाध्य करने की भी क्षमता रखती 
है, जिस कारण उसके समभाने का विशेष अ्रथं है। दूसरी ओर अन्य बैक ऐसा भी 
समभती हैं कि केन्द्रीय बैंक की सलाह किसी ऐसी संस्था द्वारा दी गई सलाह होती है 
जिसका अ्रपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, जो स्वयं बैंक के अपने हित तथा राष्ट्रीय 
ग्रथ॑व्यवस्था के हित में सलाह देती है | यह रीति व्यक्तिगत सम्पर्क की रीति है शौर 
नतिक दबाव पर ग्राघारित होती है । 

( ५ ) प्रतिभूति ऋणों की आवश्यकता सीमा में परिवर्तेन (टक्वा885 
॥ शिक्षाह॥ रिट्वुपा।076॥08 00 $6०एए79 7.,0905)- यह भी साख के गुणात्मक 
नियन्त्रण का ही एक उपाय है और इसका उपयोग साधारणतया उस साख के 
नियन्त्रर हेतु किया जाता है जो सट्टा प्रतिभूतियों के लिए निर्मित किया जाता है। 
इस प्रणाली का आविष्कार भी अमरीका में हुआ था । इस प्रणाली में केन्द्रीय बैंक 
को ऐसे वैधानिक भ्रधिकार दे दिये जाते हैं कि वह बैंकों द्वारा सट्टा बाजार को दिये 
जाने वाले ऋणों की मात्रा के सम्बन्ध में नियम बना सके, जिससे कि उस बाजार के 


लिए नियन्त्रित मात्रा में ही साख मिल सके। यह सट्टा बाजार पर नियन्त्रगा रखने 
का एक सप्रभाविक उपाय है | इस प्रणाली के श्रन्तगंत केन्द्रीय बैक समय-समय पर 
व्यापार बैकों को इस प्रकार के आदेश देती रहती है कि वे सटोरियों को दिये जाने 
वाले ऋणों की कितनी सीमा रखें, जिससे कि बैंकों के लिए ऐसे ऋणों से सम्बन्धित 
जोखिम का अ्रंश कम रहे । 


यह भी साख नियन्त्रण की एक कठोर परन्तु सप्रभाविक रीति है, परन्तु इसका 
उपयोग भी केवल साख के विस्तार को सीमित करने के लिये ही किया जा सकता है, 
उसके विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं । 


( ६ ) उपभोक्ता साख का नियमन (र८४ण४ाणा णी एणाशएएप्रादा 
(:०१॥)--इस रीति का उपयोग सर्वप्रथम दूसरे महायुद्ध के काल में अमरीका में 
रक्षा उद्द श्य से किया गया था । केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली को यह श्रधिकार दिया गया 
था कि वह ऐसे नियम बनाये कि जिनके आधार पर उपमभोक्ताश्रों को किद्तों पर थोड़ी- 
थोड़ी करके साख सुविधाएँ दी जा सकें । युद्ध के पश्चात्‌ कनाडा ने इस प्रणाली को 
अपनाया । ऐसी व्यवस्था की गई कि बैंकों को स्थायी उपभोगीय वस्तुओं की २०% 
कीमत नकदी में देनी पड़ती थी। परिणाम यह होता था कि प्रत्येक ऋण का एक 
भाग अनिवाय रूप में नकदी में चुकाना आवश्यक था और साख विस्तार एक निश्चित 
सीम। के परे नहीं हो पाता था । 


( ७ ) विज्ञापन तथा प्रचार (?प७ांजा9)-यह भी समभाने का ही एक 
उपाय है । इसका आधार यह है कि वतमान युग में किसी भी नीति के प्रति एक 
सप्रभाविक जनमत तैयार करके उसकी सफलता को अधिक श्रंश तक निश्चित किया 
जा सकता है। केन्द्रीय बैंक प्रचार द्वारा यह दिखाने का प्रयत्व करती है कि 
राष्ट्रीय अ्र्थ-व्यवस्था के हितों को देखते हुए साख सम्बन्धी कौनसी नीति श्रधिक 
उपयुक्त है और कौन-कौन सी बैंक उस नीति का पालन करती हैं श्रथवा नहीं कर 
सकती हैं । 


(८) अन्य उपाय--विगत वर्षो में युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार के विरुद्ध 
साख नियन्त्रण की और भी कई रीतियों का उपयोग किया गया है | उदाहरणस्वरूप 
कुछ देशों ने विदेशी ऋरों को प्राप्त करके मुद्रा-प्रसार को रोकने का प्रयत्न किया है । 
लड़ को केन्द्रीय बैक ने व्यापार बैंकों को प्राप्त विदेशी आदेय कम मात्रा में बाटर 
भेजने की सलाह दी है। कनाडा ने लचीली (7०.096) विनिमय दरों को ग्रहण 
किया है और अनुसूचित बैंकों को निश्चप प्रमाण-पत्र (0क्‍50०आ (०४03०) 
दिये हैं । 


इस प्रकार साख नियन्त्रण के उपाय ग्रननेक प्रकार के हो सकते हैं। इनमें 
कुछ तो तुरन्त फल प्रदान करते हैं श्रोर कुछ थोड़े समय पश्चात्‌, कुछ कठोर होते हैं 
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और कुछ उदार। प्रत्येक देश अपनी झावश्यकता और अ्रथ॑ं-व्यवस्था की स्थिति के 
अनुसार उपायों को चुनता है। समय और आवश्यकतानुसार इसमें अन्तर आ« 
सकता है। 
साख नियन्त्रण की परिसाणवाचक (0घशात्ा॥/४९०) तथा गुणवाचक 
(0०७॥७0४४०) विधियाँ--- 

साख नियंत्रण का उहँ इय कभी-कभी तो साख पर मात्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध 
लगाना होता है, जिसके अ्रन्तगंत साख निर्माण की मात्रा तो एक निश्चित सीमा से 
श्रागे नहीं बढ़ने दिया जाता है ग्रथवा उसे एक निश्चित सीझा से नीचे नहीं गिरने 
दिया जाता है श्रौर कभी कभी साख का गुण सम्बन्धी नियन्त्रण होता है, जिसके 

श्रन्तगंत कुछ विशेष उद्ं इयों के लिए ही साख का विस्तार अथवा संकुचन किया 

जाता है। परिमाणवाचक अथवा मात्रा सम्बन्धी नियन्त्रण किसी देश द्वारा तब 
किया जाता है जबकि ऐसा अनुभव किया जाता है कि क्षामान्य रूप में देश में साख 
का आवश्यकता से अधिक अभ्रथवा कम तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। इस दशा 
में केन्द्रीय बेंक विभिन्न उपायों द्वारा देश की अन्य बैंकों को अधिक मात्रा में साख 
की निकासी के लिए प्रोत्साहित करती है अ्रथवा समुचित प्रतिबन्धों द्वारा उन्हें 
साख के विस्तार रोकने तथा उसकी पहले से निकाली गई मात्रा को घटाने के 
लिए वाध्य करती है । बेंक दर, वैधानिक प्रतिबन्ध, निषेध अथवा खुले बाजार व्यवसाय 
नीतियाँ साधारणतया इसी उदंश्य की पूति करती हैं औ॥रौर ठीक इसी प्रकार बैंक 
के नकद कोषों को उनके कुल निक्षेपों से अनुपात बदलने तथा बैंक द्वारा केन्द्रीय बैंक 
में जमा की जाने वाली राशि के अनुपात में परिवर्तत करने से भी साख का मात्रा 
सम्बन्धी नियन्त्रण उद्दंश्य ही पूरा होता है। मुद्रा प्रसार अ्रथवा मुद्रा-संकुचन के 
काल में इस प्रकार का नियन्त्रण श्रधिक लाभदायक होता है, क्योंकि साख की मात्रा 
में गुणा सम्बन्धी परिवर्तत करने से ग्राथिक जीवन की अ्नियमितता को कम कर 
देना सम्भव होता हैं। 

किन्तु परिमाणवाचक नियन्त्रण में एक गम्भीर दोष यह होता है कि इससे 
सभी प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों के लिए साख की मात्रा का विस्तार अथवा 
संकुचन होता है, जबकि साधारणतया लगभग प्रत्येक काल में देश की समस्या यह 
होती है कि वह अथंव्यवस्था के कुछ अंगों का तो विकास करना चाहता है जबकि 
उसी समय कुछ अन्य अंगों का संकुचन करना चाहता है। अधिकाँश देश अपने 
आर्थिक जीवन की एक दिशायी विकास प्रवृत्ति को रोककर आध्िक विकास में भी 
संतुलन लाना चाहते है। वैसे भी विकास की दृष्टि से प्रत्येक देश कोई न कोई प्राथ- 
मिकता क्रम निश्चित करता है, जिसके अन्तगंत कुछ विशिष्ट उद्योग और वध्यवसायों के 
विकास को दूसरों से अधिक महत्त्व दिया जाता है। ऐसी दशा में किसी भी देश के 
लिए यह आवश्यक होता है जबकि कुछ दिशाओं में साख के विस्तार को प्रोत्साहन 
मु० च० अआर०, २४ 
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कै 


दे या कम से कम उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाये, परच्तु कुंछ दिशाओं में 

“उसके विस्तार को रोके । सामान्य काल में भी केन्द्रीय बैक सट्टा बाजार के लिए साख 
निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाती है, क्योकि ऐसा न करने से स्वयं बेकिंग प्रणाली संकट 
में पड़ जाती है। इन सभी हृष्ठियों से साख का गुणा सम्बन्धी नियन्त्रण अधिक उपयुक्त 
होता है। गुण सम्बन्धी नियन्त्रण के उद्देश्य से साख का राशनिग तथा ऋगों। की 
प्रावश्यकता सीमा के प्रतिबन्ध अ्रधिक उपयुक्त होते हैं । 


गुश तथा परिमाण सम्बन्धी नियन्त्रस्पों में से कौन अधिक उपयुक्त हैं ?-- 

यह कहना कठिन है कि इन दोनों प्रकार के नियच्च्रणों में से किसी भी देश 
के लिए कौन अधिक उपयुक्त होता है। कारण यह है कि इस प्रकार का तिर्माण देश 
विशेष की परिस्थितियों तथा उसके लिए साख नियन्त्रण के उद्दं श्य पर निर्भर होता 
होगा । यदि मुद्रा-प्रसार अथवा मुद्रा-संकुचन के दुष्प्रभाव दूर करने हैं तो मात्रा 
सम्बन्धी नियन्त्रण अधिक उपयुक्त होगा, परन्तु यदि देश के आथिक जीवन में संतुलन 
लाना है ग्रथवा निश्चित प्राथमिकता योजना के अनुसार देश के श्राथिक जीवन का 
विकास करना हैं तो गुण सम्बन्धी नियन्त्रण अ्रधिक उपयुक्त होगा। शाधारणतया 
मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन की दशाएँ असामान्य दशाएं होती है। इसलिए साथा- 
रण परिस्थितियों में गुण सम्बन्धी नियन्त्रणों का ही श्रधिक महत्त्व होता है । मुद्रा- 
प्रसार तथा संकुचन के काल में साख के विस्तार को सभी दिशाओ्रों में हृतोत्साहित 
ग्रथवा प्रोत्साहित करना झ्रावश्यक नहीं होता है। इसलिए गुण सम्बन्धी नियन्त्रण, 
जिसे बहुत बार निर्वाचित साख नियन्त्रण भ्रथवा विवेकपूर्णा साख नियन्त्रण ($2९0(४९ 
(४८०॥ 0०॥४०0)) कहा जाता है, शायद अधिक उपयुक्त हैं। भारत में आर्थिक 
नियोजन के अपनाये जाने के फलस्वरूप रिजवे बक ने इसी प्रकार से नियन्त्रण पर 
अधिक बल दिया है । इस प्रकार के नियन्त्रण द्वारा साख नियस्त्रणा तथा आशिक 
विकास अ्रथवा स्थायित्त्व दोनों एक ही साथ प्राप्त किये जा सकते हैं । 


साख नियन्त्रण की कठिनाइयाँ ()पितपरा6४ ण॑ (१९९६ (०णा।०!- - - 

विभिन्न उपायों का उपयोग करके भी यह आ्रावश्यक नहीं है कि देश में साख 
की मात्रा पर आवश्यक अंश तक नियन्त्रण रखा जा सक्रे । साख नियन्त्रण के मार्ग 
में अनेक कठिनाइयाँ हैं :--- 


( १ ) साख के विभिन्न रूपों पर नियन्त्रण रखने की कठिनाई-- 
केन्द्रीय वेंक केवल बेंक साख (छ॥ (४6०) को हो नियन्त्रित करने का प्रयत्न 
करती है, परन्तु बेंक साख ही साख का एक मात्र रूप नहीं है। इसके अतिरिक्त 
पुस्तकीय साख, विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों श्रादि के रूप में वाणिज्य साख 
भी होती है| ये भी बेक साख की भाँति मुद्रा होते हैं | किन्तु इन पर केन्द्रीय बैंक 
का नियंत्रण नहीं होता है । 


( २) सभी बेंकी पर नियन्त्रण का अभाव --वेक साख पर केन्द्रीय बेंक 
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का पूरा नियन्त्रण नहीं हो सकता है, क्योंकि देश की सभी बेंकों का केन्द्रीय बेंक से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है । श्रमरीका में लगभग आधी व्यापार बैंक केन्द्रीय बैक के' 
प्रभाव-क्षेत्र से बाहर हैं। भारत में भी लगभग सभी देशी बेकर रिजवं बैंक से किसी 
भब्रकार सम्बन्धित नहीं हैं । 


( ३ ) सहयोग प्राप्त करने में कठितनाई--यदि व्यापार बैंक केन्द्रीय बैंक 
से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित हैं तब भी यह ग्रावश्यक नहीं है कि वे केन्द्रीय बैंक को 
सहयोग दें श्ौर जब तक केन्द्रीय बेक को भ्रन्य बैकों का सहयोग प्राप्त न होगा, वह 
साख नियन्त्रण में सफल न हो सकेगी । 


( ४ ) गर-वित्तीय संस्थाओं का प्रभाव--देश के वित्तीय कलेवर में कुछ 
ऐसी गर-वित्तीय संस्थायें भी होती हैं जो साख तथा बैंकों की साख निर्माण नीति पर 
बहुत प्रभाव डालती हैं, किन्तु इन पर केन्द्रीय बेंक का किसी भी प्रकार का नियन्त्रण 
नहीं हो सकता है । 


( ५ ) साख के अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण का अ्रभाव--केन्द्रीय 
बैंक साख के अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण नहीं रख सकती है । यदि सट्ट्ूट के लिए 


ण नहीं दिये जाते हैं तो यह सम्भव है कि वारिज्य कार्यो के हेतु लिए हुए ऋण 
सट्टा बाजार को हस्तान्तरित हो जायें । 


परोक्षा-प्रदन 


आगरा विश्वविद्यालय, बीं० ए० एवं बी० एस-सी०, 

(१) केन्द्रीय बेंक के मुख्य कार्यो का संक्ष प्‌ में वर्णन कीजिए और बताइये कि वह 
बाजार में खुले रूप से काये करके साख का नियन्त्रण किसी प्रकार करती 
है? (१६६४) 

(२) केन्द्रीय बैंक की साख नियन्त्रण करने की कौन सी पद्धतियाँ हैं? (१९६६२) 

( ३ ) “बेंक दर व खुले बाजार की क्रियायें केन्द्रीय बेक के हाथों में साख नियंत्रण 


के लिए दो शस्त्र हैं।” समभाइये । (१६६१) 
(४ ) केन्द्रीय बेंक के कार्यों की व्याख्या कीजिये। व्यावसायिक बैंकों के साथ इसके 
क्या सम्बन्ध हैं ? (१६६०) 


(५ ) केन्द्रीय बेंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए और बताइए कि वह (अर) 
बाजार में खुले रूप में कार्य करके तथा (ब) बेंक दर में परिवर्तन करके साख 
का नियन्त्रण किस प्रकार करता है ? (१६५६) 
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ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, ॥॒ | 
(१) केन्द्रीय बैंक मुद्रा तथा साख पर किस प्रकार नियन्त्रण करती है? रिजव॑ 


बेंक के उदाहरण से समभराइये । (१६६४) 
(२ ) बैंक दर से कया ग्रभिप्राय है ? बैंक दर के परिवर्तन व्यापार तथा उद्योग को 
किस प्रकार प्रभावित करते है । (१६६२ $) 


(३ ) केन्द्रीय बंक के मुख्य कार्यो का संक्षिप्र वर्णन कीजिए और बतलाइग्रे कि यह 
(क) बाजार में खुले रूप में कार्य करके तथा (ख) बैंक दर के द्वारा साख का 
नियन्त्रण किस प्रकार करता है ? (१६६२) 

(४ ) बेंक दर क्या है ? बैक दर में वृद्धि तथा कमी के प्रभाव बताइए। (१६६१ $) 

(* ) किसी केन्द्रीय बेंक के साख नियन्त्रण सम्बन्धी उद्देश्यों एवं पद्धतियों का 
विवेचन करिये । (१९५६) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी०, 

(१) साख नियन्त्रण के लिए किसी देश की केन्द्रीय बेंक सामान्यतया किन तरीकों 
को काम में लाती है ? उन पर व्याख्या सहित टिप्परिणयाँ लिखिये । (१ ६ ६४) 

() शा &2० (6 7९88प7९5 6700ए60 ४छ&ए 8 एथशाएवो शैज्ञाए ॥0 
धशा086 ०0000] 0ए९ एप्फशाठए बात ल8च्ती ? (!906) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बों० क्रॉम०, 
() 72880796 6 ॥6९१० क्षात्‌ 696०५ ० कल्ता ००त7०0... 0० 0068 


(6 लावा उदार 60000700 ७6०१॥ ? (।960) 
( 2) ज़ा8 8 7र0600/- 090॥ (८०६४ (0८६॥४०॥5, (4960) 
( ३ ) बैंक दर पर नोट लिखिले । (१६५४) 


पटना विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) साख नियंत्रण के उद्देश्य बताइये और इस सम्बन्ध में एक सप्रभाविक साधन 


के रूप में बेंक दर का महत्त्व बताइये । (१९६०) 
नागपुर विध्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१ ) केन्द्रीय अ्रधिकोष के कार्यों का वर्णन करिए । (१६६१) 


( २ ) केन्द्रीय बैंक किसी देश प्रत्यय का नियंत्रण किस प्रकार करता है ? (१६६०) 

सागर विश्वविद्यालय, बी० एं०, 

(१) केन्द्रीय बैंक की “मात्रा सम्बन्धी” तथा गुण सम्बन्धी साख नियंत्रण करने की 
विधियों का अन्तर समभाइए । उक्त दोनों विधियों में कौन सी अधिक उप- 
योगी है और क्‍यों ? (१६६१) 

(२) साख नियंत्रण की आ्रावश्यकताओं का विवेचन कीजिए तथा यह भी समभाइए 
कि केन्द्रीय बेंक किसी देश में साख नियंत्रण किस प्रकार करता है ? (१९६०) 

( रे ) भेद कीजिए--व्यापारिक बैक और केद््रीय वैंक । (१६६०) 
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(४ ) केन्द्रीय बेक के क्या कार्य हैं ? केन्द्रीय बैंक दूसरे बैंकों को फेल होने से किस 
प्रकार बचाता है ? (१६५६) 

सागर विश्वविद्यालय, बी० काँस०, 

(१) बेक दर से आपका क्या तात्पयं है ? आजकल साख नियंत्रण में बैंक दर नीति 


के महत्त्व की विवेचना कीजिए । (१६९६०) 
(२ ) केन्द्रीय बैक देश की मुद्रा एवं साख नीति का नियंत्रण किस प्रकार करता 
है ? (१९४८) 
जबलपुर विश्वविद्यालय, बो० ए०, 
(१ ) केन्द्रीय बेक के मुख्य काय कौन से हैं ? (१९५६) 
(२) केन्द्रीय बेक से आप क्या समभते है ? इसके द्वारा साख पर नियंत्रण किस 
प्रकार होता है ? (१६९५८) 


जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१ ) व्यापारिक बेक एवं केन्द्रीय बैंक में भेद कीजिए | साख के परिमाण पर 
केन्द्रीय बैंक द्वारा किन-किन रीतियो से नियंत्रण रखा जाता है ? (१६५८) 


विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बी० एस-सी ०, 
(१) क्‍या आप केन्द्रीय बेकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है ? अपने मत के कारण 


बताइये । (१६६२) 
(२ ) बैंक दर से आपका वया तात्पयं है ? आजकल साख नियन्त्रण में बेक दर 
नीति के महत्त्व की विवेचना कोजिए । (१९६२) 


( ३ ) साख नियंत्रण की झ्रावश्यकताश्रों का विवेचन कीजिए तथा यह भी समभाइए 
कि केन्द्रीय बेक किसी देश में साख नियंत्रण किस प्रकार करता है ? (१६६१) 

(४ ) “बैक दर व खुले बाजार की क्रियाएं केन्द्रीय बेक के हाथ में दो अस्त्र हैं-- 
साख नियन्त्रण के लिये । समभाइये । (१६६०) 

विक्रम विश्ववियालय, बी० कॉम०, 

( |) शा8 आता ॥06 07--एशआएशं फ्रेग्गातंरड #फ्राणाएा8:.. 4964) 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१ ) केन्द्रीय तथा व्यापारिक बैंक मे क्या अन्तर है? केन्द्रीय बेक साख का नियंत्रण 
किस प्रकार करता है ? (१६५७) 

(२) बैंक दर पर नोट लिखिये। (१६५७) 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) बेक दर' क्या है ? वह श्रन्य मुद्रा-दरों को किस प्रकार प्रभावित करती है ? 
भारत के विशेष संदर्भ सहित विवेचन करिये । (१६५७) 

(२ ) खुले बाजार की क्रियात्रों पर नोट लिखिये। (१९५७) 
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गोरखपुर विव्वविद्यालय, बी० काँम०, 

(१) किसी देश में चलन एवं साख के परिमाण का नियंत्रण करने के लिये केन्द्रीय 
बैंक के हाथ में कौन-कौन-सी शक्तियां हैं ? भारत में रिजवं बेक कुछ वस्तुओं 
की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण करने में कहां तक सफल हुआ है ? 

(१९५६) 


झलीगढ़ विद्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१) व्यापारिक बैकिंग प्रणाली को नियंत्रित रखना क्यों श्रावश्यक है और यह 


नियंत्रण कैसे रण जाता है ? (१९५६) 
बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
() एम 60 ए0पए प्रावदाषाक्षात 99 6 एक्काद ॥06 ? 7250055 ॥5 
एतातिार 877 लीं०्टाएटलार58 88 प6॥06 0 ढ60॥ ०070. 
(।96] ४) 
(2) )680796॥6 व॥#79णांक्ा। पिलांणा$ ० एथशााववबी 8975. (।90] 3) 
(३ ) केन्द्रीय बैंकों द्वारा साख नियंत्रण करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न 


विधियों का विवेचन करिये। (१६५६) 
(४ ) किसी केन्द्रीय बैंक के क्या कत्तव्य हैं? वह केन्द्रीय बंकों पर किस प्रकार 
नियंत्रण करता है ? (१६४५८) 


बिहार विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( 4) डक्षाया76 [॥6 €ीए8४०ए ० (6 एकबार 78088 ातव॑ 6 09९॥ ॥9/0 ६ 
०0छा008 88 ॥5$076॥38 0 06474 607॥00. (7 ४0प $प22९४ 
7764॥65 0 शक्ष॑6 [67 प06 थरींट०७ाए७ 0 [00॥8 ? ((960 #&) 

(२) परिवर्तनशील रिजवं अनुपात की विधि का साख नियंत्रण के एक ढज के 
रूप में विवेचन करिये | भारत में इसे क्यो प्रचिलित किया गया है ” (१६५८) 

नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ऐ०, 

६ १ ) नोट लिखिए-- 

(१ ) ऋण पत्रों में खुले बाजार में क्रय-विक्रय । (१६६०) 

(२ ) केन्द्रीय बैंक को साख नियंत्रण के कौन-कौन से साधन उपलब्ध हैं ? इसके 
कार्य एवं सीमाओं को समफ्ाइये । (१९५८) 


अध्याय २७ 


कि ० 
अन्तष्ट्रीय मुद्रा-कोष .. 
(एफ6९ गा।श्ाभांणानतो 'शक्राशाए शव) 


की ककआ9८2णमन कम) ७०७ ५५००४ कप ७५७8४ ०००७ “नननंगाघण 2.0०००ाफ भ४०७०००+७ ५० .2७०--केपता७४० >> अल 
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प्रारश्थिक-- 
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प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ संसार के प्रायः सभी देशों को मौद्रिक तथा विनिमय दर 
सम्बन्धी अस्थिरता का कठु अनुभव हुआ था । युद्धकालोन सुद्रा-प्रसार के कारण सभी 
देशो की श्राथिक व्यवस्था बिगड़ गई थी । विदेशी व्यापार में श्रनेक असुविधायें उत्पन्न 
हो गई थीं, जिससे उसकी मात्रा श्रधिक अंश तक घट चुकी थी। कीमतों की उथल- 
पुथल के कारण केवल विदेशी व्यापार में ही नहीं, राष्ट्रों के श्रान्तरिक व्यापार में भी 
कठिनाइयाँ थीं । प्रत्येक देश दूसरे देशों के हितों पर ध्यान दिये बिना स्वार्थी श्राथिक 
नोति को अपनाता था विनिमय अवसुल्यन तथा विनिध्य नियन्त्रण सभी देशों की 
भ्राथिक नीति के आवश्यक अंग बन गए थे और एक-दूसरे की देखा-देखी सभी देश 
एक दूसरे का गला काटने पर तेयार थे । इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग 
के स्थान पर पारस्परिक स्पर्धा का ही जोर था और प्रत्येक देश दूसरों को धोखा 
देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता था । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिनाई उत्पन्त 
हो रही थी । 


निस्संदेह ऐसी व्यवस्था का बना रहना राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों के लिए 
घातक था । आरम्भ से ही कुछ देता अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को किसी सम्तुच्तित 
योजना द्वारा इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे थे, परन्तु दूसरे महायुद्ध के 
काल में तो इस दिशा में विशेष प्रयत्त किया गया। सभी जानते थे कि युद्धकालीन 
विध्वंस के कारण युद्धोत्तर-काल में आथिक पुनर्वासन तथा पुनर्निर्माण की ऐसी गम्भीर 
सगस्यायें उत्पन्न होंगी जिन्हे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेगी व्यापार के विकास तथा 
विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के समुचित प्रवाह के बिना हल करना राम्भव 
न था। साथ ही, ऐसा अनुभत्र किया गया था कि आधुनिक युद्ध आशिक कारणों के 
ही परिणाम होते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के आथिक विकास-स्तरों में समानता लाए दिना 
तथा श्रन्एर्राष्ट्रीय श्राथिक सहयोग की किसी सम्ुच्चित योजना को कार्यझूप दिए बिना 
भविष्य में युद्ध की सम्मावना का अन्त करता सम्भव न था। युद्ध के काल में ही 
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श्रन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की योजनाञ्रों का निर्माण आरम्भ हुआ । ब्रिटि श कौपा- 
गगर, अ्मरीकन सरकार तथा कनाडा ने इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी योजनायें संसार 
>छ 


के सम्मुख रखीं । 


श्रत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना-- है 
समस्या पर विचार करने के लिये जुलाई सन्‌ १६४४ में प्रमरीकन सरकार 


ने ब्रेटन बुड्स (978/09 ९४०००५४) नामक स्थान पर एक अल्नराष्ट्रीय मुद्रा परिषद 
बुलाई। इस परिषद्‌ में ४४ मित्र राष्ट्रों ने अपने प्रतिनिधि भेजे । परिषद्‌ क्‍ ने एक 
योजना को स्वीकार किया । परिषद्‌ के सुझाव दो भागों में बॉटे गए हैं - () पहले 
भाग में एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे संक्षप में मुद्रा-कोप (. ७. [7 ) री कहा 
जाता है, की स्थापना का प्रस्ताव था। (7) दूसरे भाग में इसी प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय 
पुननिर्माण तथा विकास बैक, जिसे संक्षेप में विश्व बैंक (५४०॥४ 80॥0) भी कहा 
जाता है, की योजना प्रस्तुत की गई थी । 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उह इय-- 

कोष सम्बन्धी समझोते की धारा १ के श्नुसार मुद्रा कोप के उद्देश्यों को 
निम्न प्रकार बताया गया है :--- 

( १) एक स्थाई संस्था द्वारा भ्रन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति 
करना"*** | 

( २ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित बिकास को सुविधा- 
जनक बनाना और इस प्रकार सभी सदस्य देशों में रोजगार के ऊचे स्तरों को स्थापित 
करना और बनाए रखना: | 

( ३ ) विनिमय स्थिरता को उत्पन्न करना, सदस्यों के श्रीच नियमित बिनि- 
भय व्यवस्थाओं को बनाए रखना और प्रतियोगी विनिमय अवमृल्यन राॉकता 

( ४ ) सदस्यों के बीच चालू व्यवसायों के सम्बन्ध में बहुदशीय भुगतान 
अणाली की स्थापना करना तथा विदेशी विनिमय स म्बन्धी प्रतिबन्धो को हटाने में 
उनको सहायता करना"! | 

( * ) समुचित सुरक्षा के अन्तर्गत सदस्य देशों के लिए कोप के साधनों को 
उपलब्ध करके उनमें विश्वास पैदा करना और इस प्रकार उन्हें, ऐसे उपायों को 
किए बिना, जो राष्ट्रीय भ्रथवा ग्रन्तर्राष्ट्रीय वैभव को नष्ट करते हैं, अपने शोधनाशेप 
वो त्रूटियों को दूर करने का अ्रवसर देना" | 

( ६ ) उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय शोधनाश्षेप के 
असन्तुलन की अवधि और उनके अंश को कम करना | 

( ७ ) कोष का एक उद्देश्य यह भी निरिचित किया गया हैं कि एक देश से 
के का की दीघंकालीन पृ'जी सहायता तथा उस पूजी के लाभदायक उपयोग में 
योग दे । 
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सारांश यह है कि एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को जन्म देता है जो 
पर्याप्त अंश तक लोचदार हो, परन्तु साथ ही साथ व्यावहारिक भो हो । इसके 
अतिरिक्त वह प्रणाली विनिमय दरों में स्थायित््व स्थापित कर सके और सदस्य देशों 
की ग्रल्पकालीन साख सहायता कर सके । प्रमुख उद्दद्य सदस्य देशों के लिए 
व्यापाराशेष के घाटों को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करना 
तथा सामान्य रूप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सन्तुलित विकास करना है। 
ग्रभ्यंश और चन्दे-- 

आरम्भ में कोप के कुल साधनों का योग १,००० करोड़ डालर निश्चित 
किया गया था । इसमें से विभिन्न सदस्य देशों के अभ्यंश निश्चित किए गए थे। बड़े- 
बड़े देशों के अभ्यंश (09०॥8$) निम्न प्रकार थे :--- 





( करोड़ डालर में ) ( करोड़ डालर में ) 
संयुक्त राज्य अमरीका २७५ चीन २५ 
ब्रिटेन १३० फ्रॉस ५२९४ 
रूस १२० भारत ४० 
कनाडा ३० ग्रास्ट्र लिया २० 
ईरान १५ पाकिस्तान १० 


व :मबंकाय सका, 428७-८7 ८८५ फआइ:>ककॉरक एप: 





इसी प्रकार श्रन्य सम्मिलित होने वाले देशों के चन्दे भी निश्चित कर दिये 
गये थे । जो देश परिषद्‌ में सम्मिलित नहीं हुए थे उनको बाद में मुद्रा-कोष की 
योजना में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया था और उनका चन्‍दा सुद्रा-कोष 
निश्चित करता है। प्रत्येक ५ वर्ष पश्चात्‌ ह बहुमत से मुद्रा कोष किसी भी देश के 
अ्भ्यंश को बदल सकता है, परन्तु इसके लिए सदस्य देश की अनुमति आवश्यक होती 
है । सदस्य की प्रार्थना पर भी चन्दें में परिवर्तन किये जा सकते हैं । प्रत्येक देश को 
अपने चन्दे को है अश्रथवा सरकारी स्वर तथा डालर जमा का ३5 सोने में देना होता 
था और शेष वह अपनी मुद्रा में दे सकता था । स्वर्ण के अतिरिक्त शेप चन्दा मुद्रा 
कोष के श्रभिकर्तताा के रूप में सदस्य देश की केन्द्रीय बेक के पास ही रखा 
जाता है । 

अ्रक्टूबर सन्‌ १६५८ में दिल्‍ली देश में अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष की बेठक 
हुई थी, जिसने सदस्यों के चन्दों के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपुर्णा परिवर्तत किये है। 
इस बैठक में कोप के साधनों में वृद्धि करते का निर्णाय' किया गया था । एक सर्वे- 
सम्मति द्वारा स्वीकृत सुझाव के ह्वारा कोप की कार्यकारिणी समिति को कोष के 
साधनों में वृद्धि करने के लिए सदस्य देशों के चन्दे बढ़ाने का श्रादेश दिया गया था । 
ग्रागे चलकर कार्यकारिणी ने सभी सदस्य देशों के चन्दों में ५०९५ वृद्धि को और इस 
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वृद्धि का एक-चौथाई स्वर्ण में जमा करने का श्रादेश दिया। कुछ देशों ने अभ्रपनी 
ओर से अपने निर्धारित कोटे से भी अ्रधिक चन्दा देने का भी वचन दिया था। इन 
देशों में कनाडा, जापान तथा पर्चिमी जमनी के लाभ उल्लेखनीय हैं | अब कोप की 
कुल पूंजी १,५०० करोड़ डालर है और इसमें से प्रमुख देशों के चन्दे ( रूस योजना 











में सम्मिलित नहीं हुआ है) निम्न प्रकार है :-- (करोड़ डालर में) 
देश चन्दा देश चन्दा 

संयुक्त राज्य श्रमेरिका ४१२५ कनाडा ४५४० 

ब्रिटेन १६५४० श्रास्ट्रे लिया ३०१० 

चीन ८२*५ ईरान 8 

फ्रान्स ७८७५ दक्षिणी अफ्रीका १५१० 

भारत ६०१०० पाकिस्तान १प्० 


/'३कफ्जआ)। ! कमा १ जधहपाबती #पलर? फरल० पाक इकमानिवरनदककाबा० ३ 47.3: 


ऐसा गअ्रतुमान लगाया गया है कि सब देशो द्वारा अपने-अपने चन्दों का पूरां 
भुगतान कर देने के पश्चात्‌ कोष के पास ४६० करोड़ डालर की कीमत का सोना 
हो जायगा । चन्दों के बढ़ जाने से कोष के साधनों में वृद्धि हुई है और यह संस्था 
अरब पहले से अ्रधिक मात्रा में ऋण देकर सदस्य देशों के व्यापाराशेष का सन्तुलन 
करने का प्रयत्न कर रही है। चन्दों के बढ़ जाने से सदस्य देशों को अ्रपनी मुद्रात्रों 
की श्रन्य मुद्राश्रों में परिवर्ततशीलता बताये रखने में सहायता मिली है। 

चन्दों का निर्धारण सदस्य देश की राष्ट्रीय आय, उसके स्वर्ण तथा विदेशी 
विनिमय सुरक्षित कोषों तथा उसकी व्यापाराशेष सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रख 
कर किया जाता है । किसी भी देश के चन्दे में केवल ८०% बहुमत द्वारा ही परि- 
वर्तत किया जा सकता है श्र रह भी तब जब कि सदस्य देश परिवर्तत से सहमत 
हो । चन्दे का एक-चौथाई स्वरा में चुकाया जाता है और शेष सदस्य देश की 
श्रपनी मुद्रा में । 
कोष का विधान तथा प्रबन्ध-- 


जिन देशो ने ३१ अक्टूबर सन्‌ १९४५ से पहले कोष की सदस्यता स्वीकार 
कर ली थी उन्हें कोप के आरम्भिक (00879) सदस्य माना जाता है। बाद में 
सम्मिलित होने वाले देश आारम्भिक सदस्य नहीं कहे जायेंगे । 

धारा १२ के अनुसार कोष के कार्य-संचालन के लिए एक गवर्नर मण्डल 
(80070 0 00ए५76०७), कार्यकारिणी संचालक (56००४८ 0#०००/), 
प्रबन्धक डाइरेक्टर तथा स्टॉफ होगा । कोष का दिन प्रति दिन का कार्य कार्यकारिणी 
संचालक समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति के १२ सदस्य होते है, जिनमें से 
» स्थाई ओर ७ अस्थाई होते है | प्रथम ५ उन पाँच बड़े-बड़े राष्ट्रों द्वारा नियुक्त 
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किये जाते हैं जिनके अ्रभ्यंश सबसे अ्रधिक हैं, २ की नियुक्ति लेटिन श्रमरीका के देशों 
द्वारा की जाती है और शेष का श्रन्य सदस्य देशों द्वारा अनुपानी प्रतिनिधित्त्व प्रणाली 
के श्रन्तगंत निर्वाचन होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को १५०+-+प्रत्येक १? लाख 
डालर ग्रम्यंश या उसके भाग के साथ एक और मत का अधिकार होता है। आरम्भ 
में श्रमरीका: ब्रिटेन: रूस, तथा फ्रांस को स्थाई सदस्य नियुक्त करने का श्रधिकार था 
अब भारत पाँचवे नम्बर पर भरा गया हैं। कोई भी सदस्य देश साधारण सूचना 
देकर कोप की सदस्यता छोड़ सकता है । कोष का प्रधान कायालय श्रमरोका में है 
परन्तु इसकी श्ाखायें सदस्य देशों में स्थापित की जा सकती हैं । संचालक समिति एक 


मत प्रस्ताव द्वारा कोप के कार्य को अधिक से अधिक १२० दिन के लिए स्थगित भी 
कर सकती है । 


कोष का कार्यालय तथा संग्रहालय (06०७ शभ्राए फक्कुएन्ञॉणां९5 रण प९ 
णएा0)--- 

विधान के अनुसार कोप का प्रधान कार्यालय उस सदस्य देश में रहेगा जिसका 
अ्रभ्यंश (0४०७) सबसे अधिक है, भ्र्थात्‌ संयुक्त राज्य ग्रमरीका । शाखाएँ किसी भी 
मदस्य देश में खोली जा सकती है । मुद्रा-कोष के पास जो स्वर्ण रहता है उसका 
आधा ऐसे संग्रहालय ([2०70809) में जमा रहेगा जो सबसे बड़े श्रभ्यंश वाले देश 
द्वारा सूचित किया जाता है । शेष श्राधे का ५०% श्रर्थात्‌ कुल का ४०% उन चार 
देशों में रखा जाता है जिनके कोटे सबसे बड़े हैं । 
कोष द्वारा प्राप्त लाभ का विभाजन-- 

नियमानुसार कोष की कुल प्राप्त श्राय का २०% तो ऐसे ऋणदाता सदस्य 
देशों को दिया जाता है जिनकी मुद्राग्नो में अन्य देशों द्वारा ऋण लिए जाने के कारण 
किसी वर्ष में मुद्रा कोष के पास उनके द्वारा दी गई मुद्रा राशि के तीन-चौथाई से कम 
रह जाता है। शेष आय को सदस्यों मे प्रत्येक के चन्दे के अनुपात में बांठद दिया जाता 
है । प्रत्येक देश को लाभ के बँटवारे का भुगतान देश विशेष के ही चलन में किया 
जाता है । 


विभिन्न चलनों की क्षमता दरों का निर्धारिण-- 

समभौते की धारा ४ के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपने चलन की 
कीमत स्वरण अथवा अमरीकन डालर में (जैसा कि वह १ जुलाई सन्‌ १६४४ को 
था) परिभाषित करनी होती है । इस प्रकार प्रत्येक देश के चलन का स्वणं मुल्य 
निश्चित हो जाने के पश्चात्‌ विनिमय दरों के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं रहती 
है । इस प्रकार ब्रेटन बुड्स योजना के श्रनुसार स्वरणं के द्वारा विदव के विभिन्न राष्ट्रों 
की करैन्सियों के विनिगय की सम-मुल्य दर (९ ५०४८४) निदिचत हो जाती है। किसी 
सदस्य द्वारा स्वर्णा के क्रय विक्रय के लिए कोप इस तुल्यता (?4॥9) से एक भ्रधिकतम 
आर एक निम्ततम सीमा तय कर देता है, जिनके बीच में ही सदस्य अ्रपनी करेंसियों 
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का अवमूल्यन या अधिमूल्यन कर सकते हैं । इस प्रकार प्रतियोगी भ्रवमूल्यन का भय हूर 
हो गया है और विनिमय दरों में अ्रधिक स्थिरता भ्रा गई है । एक बार निर्धारित की गईं 
विनिमय दर में सदस्य देश की प्रार्थना पर १०%, तक का परिवर्तत किया जा _ सकता 
है । इसमें कोष को इन्कार करने का भ्रधिकार नहीं है। इसके पश्चात्‌ कोप से श्राज्ञा 
लेकर सदस्य विनिमय दर में और भी १०% का परिवर्तंत कर सकता हैं, का 
के लिए आराज्ञा लेना अनिवाय नही है । २०% से ऊपर के प्रत्येक परिवतंन के लिये 
सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की अनुमति ग्रावश्यक होती है। इस वियम का पालन 
करने पर कोष सदस्य देश को कोष के साधनों का उपभोग करते से रोक सकता है 
अथवा सदष्यता से हट सकता है। प्रतः स्पष्ठ है कि कोष ने विभिन्न राष्ट्रों को 
अ्रपनी ग्राथिक, सामाजिक तथा अन्य घरेलू समस्याश्रों को हल करने के लिए समय- 
समय पर, अपनी करेन्‍्सी के विनिमय मूल्य में घटा-बढ़ी करने की स्वतन्त्रता दे रखी 
है और प्रायः वह इस प्रकार की घटा-बढ़ी करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, 
किन्तु किसी भी देश को यकायक लाभ प्राप्ति भ्रथवा किसी अ्रन्य उहं श्य को पूरा 
करने के लिए परिवर्तत करने का अधिकार न होगा । इस प्रकार श्रय स्पर्धात्मक 
विनिमय श्रवमुल्यन ( 007 7०४४७ फिणाशा8० 2०एा००ं0धंणा ) की सम्भावना 
बहुत कम हो गई है। इस योजना का उद्देश्य ही यह है कि किसी देश को विनिमिय 
दर में परिवर्तत केवल उसके श्रान्तरिक मुल्य और श्रामदनी के स्तर के अनुसार हो 
हो । इसी उद्देश्य से मुद्रा-कोष ने सदस्य देश द्वारा स्वरणं के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध 
में भी नियम बनाया है । कोष ने प्रत्येक देश की मुद्रा का स्वर्ण तुल्य मूल्य ((50]0 
ए2779 ५४४८) निश्चित कर दिया है । कोष ने इस मुल्य तुल्यता के अतिरिक्त स्वरा 
क्रय-विक्रय की उच्चतम्‌ तथा निम्नतम्‌ सीमा (077७ 2॥0 7.0एण' ४/क्षाए्व) 
निश्चित कर दी है। कोई भी देश उच्चतम्‌ तथा निम्नतम्‌ सीमा से ऊ ची अ्रथवा 
नीची कीमत पर स्वरणं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकता है। इससे देश की चलन के 
विदेशी मूल्य स्थायित्त्व में सहायता मिलती है । 

आरम्भ में भारत ने अपने रुपये का स्वरा मूल्य ०२६८६०१ ग्राम विशुद्ध 
स्वर्ण निश्चित किया था । डालर में उसका मूल्य २०२५ सेन्ट रखा गया था। सन्‌ 
१६९४६ में उसने कोष की सहमति से अपनी करेन्‍्सी में ३०"५०५ का ग्रवमृल्यन 
किया था, जिससे रुपये का स्वर्ण मूल्य व ॥डालर मूल्य क्रमशः ०"१५६६२१ ग्राम 
विशुद्ध सोना और २१ सेन्ट हो गया है । 
सदस्यों को कोष से विदेशी विनिमय क्रय: अश्रधिकार-- 

मुद्रा कोष के सदस्यों को कोष से विदेशी विनिमय खरीदने का श्रधिकार है । 
कौप के लिए यह अनिवाय॑ है कि वह सदस्य देश की मांग होने पर उसकी मुद्रा और 
स्वर के बदले किसी अ्रन्‍्य देश की मुद्रा का प्रवन्ध करे। परन्तु इस सम्बन्ध में एक 
शर्त है। किसी भी समय कोष के पास उस सदस्य की मुद्रा की मात्रा उसके कोट से 
२००४ से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी देश का २०० 


शो 


करोड़ डालर का कोटा है, जिसमें से उसने ५० करोड़ डालर का सोना व १५० 
क.ड़ डालर की अपनी मुद्रा कोप को प्रदान की है । अ्रब यह देश मुद्रा-कोष से २५० 
करोड़ डालर से भ्रधिक की मुदा नहीं ले सकेगा (४००--१५०८--२५०) । इस 
प्रकार २५० करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा के बढ़ने के बदले, जो कोष उस देश को 
देता है, कोष के पास उस देश की ४०० करोड़ (२५०--१५०) डालर की मुद्रा +- 
५० करोड़ डालर का सोना रहता है। सदस्य देश को यह लाभ है कि उसे केवल 
५० करोड़ डालर का सोना रख कर ही २५० करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त 
हो जाती है । इस क़य के विषय में एक अन्य शर्तं यह भी है कि कोई देश बारह 
महीनों के भीतर कोप से अपने चलन (मुद्रा) के बदले में अ्रपने कोटों के २५% से 
अधिक नहीं खरीद सकता है। ऊपर दिये गये उदाहरण में वह देश किसी एक वर्ष 
में ५० करोड़ डालर से अ्रधिक विदेशी मुद्रा नहीं खरीद सकता। ये प्रतिबन्ध इस- 
लिए लगाये गये हैं ताकि (| ) कोष में ग्रल्प मुद्रायें शीघ्र समाप्त न हों और ( ॥ ) 
सदस्य देश स्वयं अ्रपनी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न भी करें।॥ किन्तु संकट या 
ग्रत्यधिक आवश्यकता के काल में ये शर्तें ढीली की जा सकती है । 

इस हष्टिकोण से कि कोई भी सदस्य बिना श्रावश्यकता झ्रथवा बार-बार कोष 
से विदेशी विनिमय न खरीदे, ऐसी व्यवस्था को गई है कि जंसे जैसे मुद्रा कोष का 
ऋण बढ़ता जाता है, ऋणी सदस्य को निरन्तर बढ़ती हुई दरों पर ब्याज देना 
पड़ता है । यह दर ३% से आरम्भ होकर २३% तक जाती है। कोष इस बात में 
बड़ा सतक रहता है कि उससे लिए गये ऋणों का उपयोग किसी ऐसे कार्य के लिए 
न किया जाय जो कि कोष के उद्दश्यों के विरुद्ध हो। ऋण का शीघ्र भुगतान होने 
पर ब्याज की दर घटा दी जाती है ' ऋणी को व्याज का भुगतान स्वर्ण में करना 
होता है । 
अ्रल्प मुद्रा्यें-- 

आरम्भ में ही ऐसा अनुमान लगा लिया गया था कि युद्वोत्तर काल में कुछ 
मुद्राएं दुलंभ हो जायंगी और इस प्रकार ऐसी सम्भावना उत्पन्न हो जायगी कि मुद्रा 
कोय अपने ही साधनों द्वारा ऐसी मुद्राओं की मांग पूरी न कर सके । डालर के विषय 
में ऐसा अनुमान बहुत पहले से किया जा सकता था । इस स्थिति के लिए यह व्यवस्था 
की गई है कि जिस मुद्रा की मांग को कोष अपने साधनों में से पुरा नहीं कर सकता 
है उसे वह देश विशेष से उधार ले सकता है। यदि उधार नहीं मिलता है तो वह 
उसे सोना देकर खरीद सकता है, परन्तु यदि फिर भी मांग को पूरा करना राम्भव 
नहीं है तो कोष सदस्य देशों को मुद्रा विशेष की दुलंभता के कारणों की सूचता देकर 
प्राप्त पति का राशन कर सकता है और आंशिक रूप मे सबकी थोड़ी थोड़ी माँग 
पूरी कर सकता है। ' 


कोष के साधनों को तरलता-- 
इस वात की सम्भावना रहती है कि ऋणी दंश अपनी मुद्रा के बदले में श्रैन्य 
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मुद्रा खरीदते चल्ने जायें, जिससे कोष के पास ऐसी मुद्रात्रों की पूर्ति बढ़ जाय, जिनकी 
मांग नहीं है और ऐसी मुद्राश्नों की पूर्ति समाप्त हो जाय जिनकी मांग बहुत 
है । यदि ऐसा हुआ, तो कोष एक रक्षित कोष का कार्य नहीं कर सकेगा । प्रतः 
साधनों में तरलता रखने के उदय से तीन उपाय रखे गये हैं :--(४) जो सदस्य देश 
स्वर्ण के बदले कोई विदेशी मुद्रा खरीदना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। 
(7) यदि किसी सदस्य देश की मुद्रा कोष के पास उसके कोटे से श्रधिक है, तो वह 
देश भ्रपनी अ्रतिरिक्त मुद्रा को कोष से सोना देकर खरीद सकता है। (07) प्रत्येक 
सदस्य देश प्रति वर्ष स्वर्ण या परिवतंनीय मुद्रा के बदले कोष के पास जितनी उसकी 
मुद्रा है उसका कुछ भाग पुनः खरीदेगा । इस पुनः खरीदने के नियम द्वारा ही कोष 
के साधन तरल श्रवस्था में बने रहते हैं । ((ए) किसी भी विषय पर विवाद उठ घड़े 
होने की अवस्था में सदस्य देश आपस में मिलकर उसे सुलभा लेते हैं । 


सदस्यों पर प्रतिबन्ध--- 
मुद्रा कोष इस विषय में बड़ा सतके रहता है कि उससे उधार ली हुई राशि 


का समुचित उपयोग हो श्र साथ ही कोष के श्रन्य उद्देश्यों की भी पूति हो। इस 
बात को ध्यान में रखकर सदस्यों पर निम्न प्रतित्रन्ध लगाए गए हैं :--6) कोप से 
आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई भी सदस्य देश अपनी मौद्रिक नीति को नहीं बदल 
सकता है । () कोई भी सदस्य देश केवल को द्वारा निर्धारित दरों पर ही स्वरा 
खरीद अ्रथवा वेच सकता है । (7) प्रत्येक देश केवल कोष द्वारा निर्धारित विनिमय 
दरों पर ही विदेशी विनिमय व्यवसाय कर सकता है । (५) सदस्य देशों को चालू 
अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के सम्बन्ध में भुगतान सम्बन्धी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
लगाने का अधिकार नहीं है। (५) कोप से उधार ली हुई राशि का उपयोग इस 
प्रकार नहीं किया जा सकता है कि वह कोप के उद्देश्य के विरुद्ध ही । 
मुद्रा कोष व्यवस्था सें स्वरों का स्थान--- 

किसी भी सदस्य देश को स्वरशमान स्थापित करने पर वाध्य नहीं किया 
जाता है। प्रत्येक सदस्य को केवल अपने चलन का स्वरणं-मूल्य घोषित करना होता 
है । स्वर कीमतों के सामूहिक मापक का कार्य करता है और प्रत्येक देश को 
निश्चित कीमतों पर सोने को खरीदने और बेचने का वायदा करना पड़ता है। मुद्रा- 
कोष की व्यवस्था के स्वर्ण से तीन सम्बन्ध हैं :-- 0) प्रत्येक सदस्य को अपने 
भ्रभ्यंश का एक भाग स्वर में देना होता है। () प्रत्येक सदस्य देश को चलन का 
प्रारम्भिक सूल्य स्वर में निर्धारित करना होता है और (॥) किसी मुत की दुर्लभता 
की दशा में उसे स्वर्ण में खरीदने की व्यवस्था की गई है । इसके अ्रतिरिक्त कोष 
नियत दरों पर सोना खरीदने को सदा तैयार रहता है| 


क्या कोष का निर्माण स्वर्णमान पर वापिस आना है ? कुछ अर्थशास्त्रियों ने 
' कौषब का निर्माण स्वरणंमान पर वापिस आना (२०४७३:७ ६0 0 ०]६ $(070470) कहा 
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है; क्योंकि कोष योजना और स्वणंमान में निम्न समानतायें हैं :--0) स्वणंमान 
वाले देशों की तरह ही कोष में भी विभिन्न देशों की करैर्सियों के मध्य प्रारम्भिक 
विनिमय दर स्वर्ण के आधार पर ही तय की जाती है। (8) कोष की योजना में 
भी स्वर्ण का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है (ऊपर पढ़िये), अतः इस योजना में स्वर्ण का 
श्रमुद्रीकरण (7067707०089007) नहीं किया गया है। (7) स्वरणंमान में एक देश 
अपनी लेन-देन की बाकी का संतुलन सारे संसार से एक बार में ही करता है। इसी 
तरह कोष प्रणाली भी प्रत्येक देश से श्रलग-अलग समन्वय कराके बहुपक्षी भुगतान 
पद्धति को बढ़ावा देती है, वयोकि कोष द्वारा निश्चित सम-सुल्य दरों पर मुद्राश्रों को 
बदला जा सकता है । (५) वह देश जो कोष के अन्ततः विदेशी मुद्राओं का खरीदने 
वाला है उसकी ग्रवस्था स्वशांमान में एक स्वर खोने वाले देश के समान होती है, 
जबकि कोप को अन्ततः श्रपनी मुद्रा बेचने वाले राष्ट्र की स्थिति स्वरणंमान में स्वरा 
प्राप्त करने वाले देश के समान होती है । विदेशी मुद्रा खरीदने वाले देश में मुद्रा 
संकुचन के ग्रौर अपनी सुद्रा बेचने वाले देश में मुद्रा प्रसार के लक्षण प्रगट होने 
लगते हैं । (९) स्वरणंमान के अन्तर्गत तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के आधार पर 
व्यापार होता है, जिसमें कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती है, किन्तु योजना के अनन्‍्तगंत 
फिलहाल परिवतेनकाल में विनिमय नियन्त्रणों से विदेशी व्यापार में रकावट पड़ेगी, 
किन्तु कोष को आशा है कि विभिन्न राष्ट्र इन नियन्त्रणों को शीघ्र हटा देंगे और 
तब विदेशी व्यापार तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त से ही कम अधिक मात्रा में 
नियन्त्रित होने लगेगा । द 

यद्यपि कोष योजना में स्वर्णमान के अनेक गुण हैं तथापि वह पृण्णरूपेण स्वर्ण- 
मान नहों है और यह कहा जा सकता है कि कोष का निर्माण स्वर्णमान पर आना 
है, क्योंकि इस योजना में स्वर्णमान के दोष नहीं हैं, जेसे-() स्वरणंमान में विनिमय 
दर अत्यन्त निश्चित (२९09) सी होती है झौर उसे स्वर्ण के आयात द्वारा कायम 
रखा जाता है, लेकिन कोप योजना के अन्तगंत परिस्थिति बदलने पर विभिन्न राष्ट्र 
कुछ सीमा तक विनिमय दर बदल सकते हैं। () स्वरणंमान में प्रत्येक देश को 
अपना आन्तरिक मूल्य-स्तर श्रन्य देशों के समान रखना पड़ता है और स्वरा के 
ग्रायात-निर्यात द्वारा परस्पर लेनी-देनी का सन्तुलन रखा जाता है, जिससे साख संकु- 
चन एवं साख प्रसार का सिलसिला चलता है, लेकिन कोष योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 
देश अपनी आान्तरिक ग्राथिक नीति के बारे में स्वतन्त्र रहता है और कोष की सहा- 
यता से, अपनी साख व्यवस्था को प्रभावित किए बिना, अन्य देशों से अपना लेना- 
देना नियत कर लेता है। (॥) इस प्रथा में मुद्रा या स्वरणं-विनिमयता में अधिक 
लचेक होता है। | 
कोष का कर्ण क्षेत्र-- 

मुव्रा-कोष को, निजी संस्थओों तथा व्यक्तियों के साथ व्यवसाय करने का 
गधिकार नहीं दिया गया हैं। एक सदस्य देश कोप के साथ केवल शअ्रपनी केन्द्रीय 
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बेक, स्थिरता कोष ($७७॥2क॥0॥ 0) अथवा श्रन्य किसी मौद्विक संस्था के 
हारा ही व्यवसाय कर सकता है और इसी प्रकार मुद्रा कोष भी इन्हीं संस्थाग्रो के 
द्वारा व्यवसाय कर सकता है। कोष को शोधनाशेष के सन्तुलन के लिए सदस्य देश 
की भीतरी अर्थ व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोष श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मौद्रिक सहयोग की एक अच्छी संस्था है और सदस्य देशों को ऋण के रूप में सहा- 
यता देकर उनके शोधनाशेष के घाटे को दूर करता है, परन्तु कोष केवल पल्प- 
कालोन ऋण हो दे सकता है और वे भी केवल व्यापाराशेष के भ्रस्थाई अ्रसंतुलल को 
हर करने के लिए । 


संक्रान्तिकालोन (परिवर्तनशील-स्थिति-कालीन) सुविधायें (ए4०॥66९5 00१08 
4॥6 'क्वा४(0ा4। 7९४०0) -- 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी सभी 
प्रतिबन्धों के विरुद्ध है, परन्तु सदस्य देज्ों को संक्रान्तिकाल में विनिमय नियन्त्रण, 
संरक्षण तथा श्रन्य प्रतिबन्धों के बनाये रखने का अधिकार दिया गया है, यद्यपि यह 
आशा श्रकट की गई है कि प्रत्येक सदस्य इन्हें शीघ्र से शीक्र हटाने का प्रयत्न करेगा । 
संक्रान्तिकाल के ग्रन्त की घोषणा पर सदस्य देशों को अ्निवाय॑ रूप में सभी प्रतिबन्ध 
हटाने होगे । प्रत्येक देश को यह अ्रधिकार है कि प्रत्येक प्रतिबन्ध की आवश्यकता 
श्रथवा वांछनीयता कोष के सम्मुख रखे श्र नियन्त्रण के सम्बन्ध में अपने विचार 
प्रस्तुत करे, कितु कोष तथा सदस्य के बीच नियंत्रण के सम्बन्ध में मतभेद होते की 
दशा में सदस्य देश को सदस्यता छोड़नी पड़ेगी । 


सदस्यता का परित्याग--- 

कोई भी सदस्य देश किसी भी समय लिखित सूचना देकर कोप की सदस्यता 
का परित्याग कर सकता है । कोष को त्याग-पृत्र अ्रस्वीकार करने का अ्रधिकार नहीं 
है । त्याग-पन्न उसी समय से कार्यशील समझा जायेगा जबकि वह कोष को प्राप्त 
.हैआ्ा है । कोष के नियसों का पालन न करने श्रथवा आदेशों का उलंघन करने की 
दशा में सदस्यता समाप्त भी की जा सकतो है । 
कोष तथा केन्द्रीय बैंक-- 

जिस प्रकार किसी दंश का केन्द्रीय बैंक यहाँ की अन्य सब बैंकों का बेक होता 
है उसी प्रकार विश्व की समस्त केन्द्रीय बैंकों का बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप है। 
केन्द्रीय बेंक में भ्रन्य बैंकों के रक्षित कोष एकत्रित रख्ले जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोप भी सदस्य देशों के केन्द्रीय बेक के साधनों को एक जगह एकत्र कर लेता है । 
कितु कोष और केन्द्रीय बैंकों में निम्न अ्रन्तर भी हैं :---0) केन्द्रीय बैंक तो एक ही 
प्रकार की ( स्वदेशी ) मुद्रा एकत्र करता है, लेकिन मुद्रा कोष विभिन्न देशों की 
मुंद्राओं का कोष रखता है। (9) मुद्रा कोष केन्द्रीय बेंकों की तरह किसी नई मुद्रा का 
:निर्माण नहीं कर सकता है। (7) मुद्रा कोष का अपने सदस्य देशों की ग्रांतरिक 
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आशिक नीति का निर्धारण करने में कोई हाथ नहीं होता है, जबकि केन्द्रीय बैंक 
सदस्य व्यापारिक बैंकों की साख नीति पर पूरा नियंत्रण रखती है । श 


मुद्रा कोष का कार्यारम्भ तथा कार्यवाहन-- 

मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय २२ जुलाई सन्‌ १६४४ को किया गया था 
ओर इसने २७ दिसम्बर सन्‌ १९४५ से झ्पना कार्य आरम्भ किया था। १ मार्च 
सन्‌ १६४७ से इसने अपनी विनिमय व्यवहार कार्यवाही भी आरम्भ की । इस कोष 
की स्थापना का एक उद्ंश्य यह था कि सदस्य देशों को सामयिक तथा अस्थायी 
आशिक कठिनाइयों से मुक्त किया जाय । १८ दिसम्बर सन्‌ १६४६ को ही कोष ने ३२ 
देशों की विदेशी विनिमय दरें निविचत कर दी थीं । ३० जून सन्‌ १९६२ तक ७६ 
सदस्य देशों मे से ६४ की समता दरें निश्चित हो चुकी थीं | समय-समय पर विभिन्न 
देशों को समता दरों में परिवर्तत करने की भी भआराज्ञा दी गई है । सन्‌ १९४७ में फ्रांस 
ने अपनी मुद्रा का लगभग ४४% अवमुल्यन किया था । २१ सितम्बर सन्‌ १९४६ 
तथा श्रप्र ल सन्‌ १९५० के बीच स्टरलिज्ज क्षेत्र के २६ देशों ने अपनी-अपनी मुद्राश्रों 
का अवमुल्यन किया था । 

जहाँ तक विदेशी भुगतान की समस्याझ्रों का प्रइन है, आरम्भ में ५ वर्ष के 
काल के लिए सदस्यों को विनिमय नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार दे दिया गया 
था। सन्‌ १६९४६ तथा सन्‌ १९५८ के बीच कोष ने पश्चिमी यूरोप के देशों को 
११५६ करोड़ डालर के तुल्य विदेशी मुद्रा की सहायता दी थी । दिसम्बर सन्‌ १६६० 
में ब्रिटेन को भारी विदेशी सहायता (लगभग २०० करोड़ डालर) दी गईं थी । 


कोष की स्थापना का व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। सन्‌ १६४८ तथा 
सन्‌ १६६१ के बीच संसार का विदेशी व्यापार लगभग दुगुना हो गया था । जहाँ 
तक स्वर्ण का प्रश्न है, जून सन्‌ १६४७ में ही कोप ने सदस्य देशों से निवेदन किया 
था कि वे अ्रधिक्ृत मूल्य से अ्रधिक पर स्वर्ण का लेन-देन न करें, क्‍योंकि इससे 
विनिमय स्थिरता के बिगड़ने का भय रहता है। कोष ने स्वर्ण को व्यक्तिगत हाथों में 
जाने से रोकने का प्रयत्न किया है । २१ मार्च सन्‌ १६५२ से कोष ने स्वर्ण व्यापार 
सेवा (506 पप्॥8807075 $००।००) आरम्भ की है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
३० श्रप्रंल सन्‌ १६९६२ तक कोष के माध्यम से १०८'३ करोड़ डालर की कीमत 
के स्वर्ण का क्रय-विक्रय हो चुका है ; कितु मुद्रा कोष स्वर्ण की कीमत को २५ डालर 
प्रति श्रॉस पर स्थिर रखने में श्रसफल रहा है । 

कोष के व्यवसाय में सुधार के अश्रनेक सुझाव दिये गये थे; जिनमें ट्विफिन 
योजना (एप ?]99), स्टाम्प योजना (8877 !/!|श्षा)),, बन्सेटीन योजना 
(86778ंथा॥। ?]47) भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं । स्टाम्प योजना में कोष साख प्रमाशा-पत्र 
(7००६ (०४08०७) की निकास का सुझाव दिया गया था। ट्रिफिन ने मुद्रा 
मु० च० अ०, २ 
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कोष को अंतर्राष्ट्रीय अति-केन्द्रीय बेंक ([70प4॥णा॥ 5096९-००ए/ा वा हक६) 
बनाने का सुझाव दिया था और यह भी सुझाया गया था कि कोष प्रधिविकर्ष सुवि- 
धाए प्रदान करे, जिससे कि भ्रविकसित देशों को झाथिक विकास में भी सहायता 
मिल सके । बन्संटीन योजना में यह सुझाया गया है कि जिन देशों का व्यापाराशैष 
श्रनुकुल है उनके द्वारा अनिवाय॑ रूप में मुद्रा-कोष को ऋण देने की व्यवस्था हो। 
सन्‌ १६७१ में कोष मे बन्संटीन योजना को संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया 
था और मुद्रा कोष को यह अ्रधिकार दिया गया है कि श्रधिक ग्रावश्यकता होने पर 
वह विकप्तित देशों से ६०० करोड़ डालर तक के ऋण ले सकता है । इस योजना 
के श्रन्त्गंत १० देशों ने कोष को निम्न मात्राओ्रों में ऋण देने का वचन दिया है :--- 


(करोड़ डालर) 
हनी जनक ट न कल कल पक लि कम मम किक चर मलिक किए की हज गो: 


देश ऋणा राशि 
ना 

अमेरिका कक 
ब्रिटेन 33 
प० जर्मनी रे 
फ्राँस + 
इटली * 
जापान २५ 
कनाडा | 
नीदरलैंड २० 
बेल्जियम १४५ 

स्वीडन रे 
कुल ६७०७० 


सन्‌ १६५१ से मुद्रा कोष ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लिए भन्तर्राष्ट्रीय 
भुगतान, आधिक विकास, वित्तीय व्यवस्था तथा अछ्ू संकलन और विश्लेषण में 
प्रशिक्ष गा कायं भी आरम्भ 5 हैं। 
भारत और मुद्रा कोष-२. ८“ ८ छ 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद्‌ में भारत ने अपनी ओर से हो दो प्रस्ताव प्रस्तुत 
किये थे : () यह कि भारत को मुद्रा-कोष की कार्यकारिणी में स्थाई स्थान दिया जाय 
और () यह कि भारत के पौण्ड-पावना ऋणयों को मुद्रा-कोष के कार क्षेत्र में सम्मि- 
लित किया जाय । ये दोनों ही प्रस्ताव अ्रस्वीकार कर दिए गए थे, इसलिए भारत ने 
सदस्यता ग्राप्त करने में भारी संकोच किया । बाद में रूस के निकल जाने के कारण 


भारत की पहली माँग स्वयं ही पुरी हो गई और दूसरी मांग के सम्बन्ध में भी ब्रिटेन 
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से सन्‍्तोषजनक समझौता हो गया । दिसम्बर सन्‌ १६४५ में भारत ने कोष की 
आरम्भिक सदस्यता प्राप्त कर ली। कोष की योजना में सम्मिलित होने से भारत को” 
लाभ ही हुमा है । कोष की सदस्यता के द्वारा उसे विश्व बेंक भी सदस्यता प्राप्त 
हो गई, जिसने उसकी विकास योजनाओं को काफी सहायता दी है। सन्‌ १६४८-४६ 
में भारत का व्यापाराशैब सम्बन्धी घाठा बहुत था। माच॑ सन्‌ १६४८ और मार्च 
लनू १६४६ के बीच में भारत ने कोष से €*२ करोड़ डालर का ऋणा लिया था। 
अ्रप्र ल सन्‌ १६४६ में उसने भ्रपना समस्त अधिकृत डालर ऋण प्राप्त कर लिया था 
श्रौर एक विशेष सद्धुट के आधार पर कोष से शर्तों को ढीला करने की प्रार्थना की 
थी । कोष ने यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली थी। वास्तविकता यह है कि भारत ने 
कोष की सुविधाओं का श्रधिकतम्‌ उपयोग करने की ख्याति प्राप्त की है । कोष की 
सदस्यता के पश्चात्‌ भारत ने रुपए-स्टलिज्ल का वैधानिक गठबन्धन तोड़ दिया है और 
८ अप्रेल सन्‌ १९४७ को रुपये की कीमत स्वर्ण में नियत कर दी गई है। कोष ने 
इज्धलण्ड की भाँति भारत को भी सन्‌ १९४९ में अवमूल्यन कीओआज्ञा दे दीथी। 
अवमूल्यन के पश्चात्‌ हमारे व्यापाराशेपष में काफी सुधार हुआ है और हमने अपना 
ऋषणा काफी अंश तक चुका दिया है । भारत को कैवल यही भय था कि कोष की 
सदस्यता के कारण शायद उसे श्रपनी उद्योग संरक्षण नीति को छोड़ना पड़े, परन्तु 
सभांति काल में मुद्रा कोष ने व्यापारिक प्रतिबन्धों को लगाने की श्राज्ञा दे दी है । 
भारत समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेता रहा है | दूसरी 
योजना के काल में कुछ कारणों से शोधनाशेष का घाटा बहुत बढ़ गया है, भ्रतः 
भारत ने जनवरी सन्‌ १६९५७ में कोष से १२:७५ करोड़ डालर के ऋण की बात 
तय की । पिछले साल में भारत ने मुद्रा-कोष से निम्न प्रकार ऋण लिये हैं :--जन- 
वरी से मार्च सन्‌ १६५७ के ३ महीनों में ६०*७ करोड़ रुपये के ऋण और प्रप्रोल से 
जून सन्‌ १६५७ के ३ महीनों में ३४'५ करोड़ रुपयों के ऋण । उसके बाद ग्रभी और 
ऋरा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जनवरी और माच सन्‌ १९५७ में ६ करोड 
* रुपये के ऋण का भारत ने भुगतान भी किया था । सन्‌ १६९६१ के श्रन्त तक भारत 
ने मुद्राकोष से कुल मिलाकर २६२ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय खरीदा था, 
जिसमें से १४३ करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका था। स्थिति इस प्रकार 
रही है :--- 
भारत में मुद्रा कोष से लेनदेन 
(करोड़ डालर में) 





वर्ष मुद्रा कोष से प्राप्त मुद्रा कोष से पुनः: खरीदी 
विदेशी मुद्रा हुई अपनी मुद्रा 
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उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि उपरोक्त काल में भारत ने कोष से 
* वार विदेशी मुद्रा खरीदी और नियमित रूप में भुगतान भी किया । ३० अ्प्रेल 
सन्‌ १६६२ को भारत पर कोष का २५९०१ करोड़ डालर का ऋण था । यह सारी 
राशि सन्‌ १६६२ में ही उधार ली गई थी । सन्‌ १९६२ से १६६४ तक की ग्रवधि 
में भी भारत में रेल यातायात, श्रौद्योगिक विकास आदि के लिये इस कोप से सहायता 
प्राप्न की है । 

कोष का सदस्य होने के नाते भारत के रुपये का सम-मुल्य (?8/ ५4८८) 
स्वर्ण तथा डालर में क्रमशः ०"१८६६२१ प्राम विशुद्ध सोना तथा २१ सेन्ट रखा गया 
है। अ्रवमूल्यन से पूर्व यह मूल्य क्रमश: ०*२६८६१ ग्राम स्वर्ण तथा ३०२५ सेन्ट 
था । श्रब रिजवं बेंक को कोष द्वारा निर्धारित विनिमय दरों पर विदेशी विनिमय का 
क्रय-विक्रय का भार सौंपा गया है, परन्तु विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रयः २ लाख 
रुपये से कम राशि का नहीं हो सकता है । 


भारत को कोष से लाभ-- 

भारत को कोष का सदस्य बन जाने से निम्न लाभ हुए है :-- 

( १ ) भारत को आयदयकतानुसार विदेशी मुद्राएं सिलने लगी हैं, जिससे वह 
अपने ग्राथिक विकास के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान विदेशों से ले सकता है । 

( २ ) रुपया स्टलिंग की परम्परागत दासता से मुक्त हो गया हु । उसका 
सम्बन्ध स्वर से हो जाने पर वह किसी भी देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा 
सकता है। इस प्रकार श्रब स्टलिज् क्षेत्रों से भी व्यापार में सुविधा हो गई है। 

( रे ) भारत कोष को नीति के निर्धारण में भाग लेता है, क्योंकि रूस द्वारा 
सदस्यता अस्वीकार कर देने से संचालन मण्डल में पाँचवाँ स्थान भारत को मिल 
जाता है। 

( ४ ) आलन्तरिक आ्राथिक समस्याओ्रों पर भी कोष से परामशश सिलता रहता 
है, जेसे श्रभी हाल में पंच-वर्षीय योजना की वित्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में कोष ने 
भारत को महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए थे । 

( * ) भारत श्रस्तर्राष्ट्रीय बेक का सदस्य भी वन सकता है भौर इस बेडू से 
भारत को विकास कार्यो के लिये ऋण प्राप्र हुए । 
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कुछ लोगों ने कोष की सदस्यता से भारत को कतिपय हानियों का भी उल्लेख 
किया है, जैसे--(3) कोष ने भारतीय पौण्ड पावनों के भुगतान के लिये सुविधा नहीं 
दी है । (॥) भारत का कोटा उसको प्राप्त होने वाले लाभ से अ्रधिक रखा गया है 
और (0) भारत बिना जनता या विधान मण्डलों की स्वीकृति के कोष का सदस्य 
बना है । किन्तु ये आक्षेप लाभों को देखते हुए श्रमहत्त्वपूरां हैं । 
मद्रा-कोष की आलोचनाएं-- 

इसमें तो सन्देह नहीं है कि कोप की सफलता की थघूची काफी लम्बी है, परन्तु 
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही हृष्टिकोशों से कोष की काफी झ्रालोचना की जा 
सकती है । कोष की प्रमुख आलोचनाए निम्न प्रकार है :-- 

( १ ) मुद्रा-कोप का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है--कोष केवल चालू 
सौदों से सम्बन्धित विदेशी विनिमय की समस्याश्रो को सुलझाने का प्रयत्न करेगा। 
युद्ध ऋण, पूंजी का आयात-निर्यात, समावरुद्ध स्टलिज्धा (800०१ #&0॥॥॥8) 
आ्रादि के भुगतान के सम्बन्ध में राष्ट्रों को अन्य उपाय करने होंगे। इस प्रकार 
कोष की उपयोगिता कम हो जाती है ।[ किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि 
यदि कोष को आरम्भ से ही इन जटिल समस्याश्रों को सुलझाने का कार्य सौंप दिया 
गया होता, तो कोष-योजना बहुत शीघ्र ही श्रसफल हो जाती । भ्रत: उक्त आलो- 
चना सही नही है । | 

( २ ) सुद्रा-कोष का चन्दा किसी भी वैज्ञानिक आधार पर निश्चित 
नहीं किया गया है--चन्दा या तो विभिन्न देशों की विदेशी व्यापार की माता के 
आधार पर हो सकता था या व्यापाराशेष की स्थिति के आधार पर और या विदेशी 
विनिमय की आ्रावश्यकता के झ्राधार पर, परन्तु इनमें से किसी को भी आधार नहीं 
बनाया गया है । ऐसा मालूम होता है कि अंग्र जों और अमरीकनों के श्राथिक शोर 
राजनैतिक स्वार्थों को ध्यान भे रखकर चन्दा निर्धारित किया गया है। इसका परि- 
णाम शीघ्र ही रूस के त्याग-पत्र के रूप मे सामते आया है और कोष को समाजवादी 
राष्ट्रों की सदस्पता प्राप्ठ नहीं हो सकी है । 

(३ ) ऋणों के प्रदान करने श्र श्रावश्यक सुविधाश्रों के देने में 
कोष ने भेद-भाव किया है--फ्रास द्वारा कोष की भ्राज्ञा के विरुद्ध अवमुल्यन करन 
पर भी कोई कड़ो सजा उसे नहीं दी गई है । यह सनन्‍देह है कि मुद्रा-कीष अमरीकन 
सरकार की कठपुतली है । 

(४ ) मुद्रा-कोष की कार्यकारिणी की सदस्यता दोषपूछ हँ-- 
मुद्रा-कोष की कार्यकारिणी की सदस्यता इस प्रकार रखी गई है कि अमरोदान 
हितों की रक्षा होती रहे, इसीलिए लेटिन अमरीका के देशों के लिए दो स्थान सुरक्षित 
रखे गए हैं । 

( ५ ) कम उन्नत देशों प्र पश्चिमी देशों के दबाव का भयन्‍-भत्र 
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यह है कि भविष्य में पदिचमी देश अपने श्राथिक हितों की उन्नति के लिये व्यापारिक 
प्रतिबन्धों को तोड़ने पर जोर देगे । कम उन्नत देशों के लिए यह लाभदायक न होगा 
और इस कारण दोनों में खींच-तान रहेगी । शायद कम उन्नत देशों को कोष की 
सदस्यता ही छोड़नी पड़े । 


( ६ )डालरों की अल्पता वी सम्भावना- इसका कारण स्पष्ट है कि 
ग्रमेरिकन निर्यात के लिए कोष के डालर जायेंगे, लेकिन अमेरिकन आयातकर्ताओं 
को दिये जाने वाले डालर कोष को नहीं मिलेंगे । श्रतः जो देश अ्रमेरिषा को माल 
भेजेंगे वे कोष के बाहर दटुन अधिक मात्रा का डालर एकत्र कर लेंगे, क्योंकि 
वहाँ के निर्यातकर्त्ता स्वदेश की मुद्रा के बजाय डालर में ही बीजक बनवावेंगे । इस 
तरह डालर की अल्पता होने के कारण कोष को अपने कार्य में सफलता नहीं 
मिलेगी । यहाँ भी यह स्मरणीय है कि डालरों की समाप्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के 
दृष्टिकोश से ही कोष के विधान में यह आ्रायोजन किया है कि वह डालरों का पुनः 
क्रय कर सकता है और राशनिग की योजना अ्रपना सकता है, जिससे योजना चलती 
रहे, हृटे नहीं । 


( ७ ) स्वर्ग मूल्य की अस्थिरता-मुद्रा-कोष स्वर्ण मूल्य को ३५ डालर 
प्रति गॉस बनाये रखने में भी सफल रहा है । 

(८) सदस्य राष्ट्रों की भ्रल्पता--इसकी उपयुक्तता एवं लाभों को 
देखते हुये यह कहा जा सकता है कि इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या कम है । 


मुद्रा कोष की सफलताएँ-- 
मुद्रा कोष को स्थापना से निम्न लाभ हुये है :-- 
( १ ) इसके द्वारा बहुपक्षी व्यापार व बहुपक्षी भुगतान की व्यवस्था सम्भव 


हो सको है, जिससे विदेशी व्यापार और विनियोग के लिए पूंजी के श्रागमन को 
बढ़ावा मिला है । 


( २ ) कोष के पास विभिन्न देझ्ञों की सुद्राओ्रों का रक्षित कोष रहता है, 
जिससे वह इनका क्रय-विक्रय करके सदस्य देशों की आ्रवश्यक तानुसार विदेशी विनि- 
मय की पूति करता रहता है और उन्हें बराबरी के आधार पर अपने शोधनाधिकय के 
असस्तुून को दूर करने का अ्रवसर देता है । 


( रे ; विनिमय दर में श्रब श्रपेक्षाकुत अधिक स्थाणित्व रहने ल.। है, 
प्रस्थाई कारणों से घटा-बढ़ी नहीं होने पाती है तथा आ्रान्तरिक नीतियो में भी हस्तक्षेप 
नहीं होता । 


( ४ ) कोष के निर्माण से विध्व को स्वरणंमान वी स्थापना के बिना 
रवर्णमान के लाभ प्राप्त हो गये हैं । 


[ ३६९१ 


परीक्षा-प्रहन 
ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, बी० कॉम ० एवं बी० एस-सीं०, 
( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन मुख्य उद्द श्यों से की गई थी ? इस 


कोष से भारत को क्या लाभ हुआ है ? (१६६४) 
( २ ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यो को समझाइये । इन कार्यों में इस कोष को 
कहाँ तक सफलता प्राप्न हुई है ? (१६६२) 
(३ ) नोट लिखिए--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष । (१६६१) 
( ४ ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उददश्यों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 


व्यापारिक असुन्तलन को दूर करने में यह कैसे सहायक होता है ? 


ह (१६६० 89) 
श्रागरा विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, 


( १ ) भरन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्द इयों से की गई थी ? इस कोष 


से भारत को कया लाभ हुझ्ाा है ? समभाइये । (१६६२) 
(२ ) भन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है ? यह किस प्रकार काय॑ करता है ? इस कोष से 
भारत को क्या लाभ हुआ है ? समभाइये । (१९५९) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१ ) टिप्पणियाँ लिखिये-- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (१९६४) 


(2 ) फ्रांधीए ठाइटा55$ (6 एणतिाड ए वाशिाबांणावंं /०ाढआए फ्पात 
8॥0 €#फ्ञाक्रा) ॥0ज् वा वी ॥95 $प्002206९0 7 ॥8 090]००७. (7902) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बीं० कॉम०, 
( | ) कागिध्यांबा6 96फ़ब्या 00]6००$ ०, ४, ?. ॥॥70. ५४०70 छव7॥८. 
(।96व) 
(२ ) शभरन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक लघु टिप्पणी लिखिये। (१९५९६) 
बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए० ओर बीं० कॉम०, 
( | ) फ्रफाभं। शरांगीए प्रा6 गछइ़भांडब्रांणा क्रात पाछांकड$ ० पाधि- 


]40079] (०॥८४५ #प70. (3. 6., 960) 
(२ ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्‍या उद्द श्य है ? यह अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान से किस 
प्रकार भिन्न हैं ? (बी० ए०, १६५६) 


( ३ ) मुद्रा कोष एवं विश्व बेक इन दो संस्थाश्रों की स्थापना वतंमान युग के लिए 
एक वरदान प्रमाणित हुई है। इस कथन के सन्दर्भ में इन संस्थाश्रों के उहं श्य 
समभाइये और यह बताइये कि भारत इनसे कहाँ तक लाभान्वित हुआझ्ना है ? 

(बी० कॉम १६५६) 
विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, और बी० कॉँम०, 

( १ ) श्रन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोप के कार्यो को समझाइये । इस कोष ने इन कार्यों के 
पूर्ण करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त की है ? (बी० ए०, १६६२) 


३१६२ | 
(२) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक टिप्पणी लिखिये। . (बी० कॉम, १६५६) 


मग़ध विश्वविद्यालय, बो० कॉम०, 
(|) फक्मगा।6 ॥6 ए०भआंतणा ण 800 प्रा(श 4. ४. ४. ([963 6) 


सागर विश्वविद्यालय, बी० कॉम ०, 

(१) श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये और इसको तुलना 
श्रन्तर्राष्ट्रीय स्वणंमान से कीजिये । (१६५०५) 

जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) सन्‌ १९३१ से रुपये को स्टलिज्छ के साथ क्यों सम्बन्धित किया गया है ! 
इसके क्‍या परिणाम हुए ? श्रन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोष की सदर॒यता रे भारतीय 


रुपये और स्टलिज्ध के सम्बन्ध कहाँ तक प्रभावित हुए हैं ? (१६५८) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१ ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक नोट लिखिए । (१६५५) 


गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १) उन परिस्थितियों को समभाइये जिनके कारण मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी । 
इस कोष का सदस्य बनने से भारत को हुए लाभ-हानियों का विवेचन करिए । 
(१९५९) 
नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १) नोट लिखिए--श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि । (१९:००) 
( २ ) स्वर्ण प्रमाप की काये प्रणाली (४८८४थ॥ं५॥) का वर्णन कीजिये । क्या यह 
माना जा सकता है कि भन्‍्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना स्वर्ण प्रमाप के 
एक बार पुनः लौटने के बराबर है ? (१९५९६) 





अध्याय १८ 


अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बेंक 
([ा|शिनांणावों उलद्याँं: 0 पिएट॒णाडउ|हाटाॉएणा थाएे 
[00४श0ए॥राशा।) 











विश्य बेंक के उद्देश्य 7. - 
श्रन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा परिषद की रिपोर्ट के दूसरे भाग की धारा १ के अनुसार विश्व बैंक 
के उद्द श्य निम्न प्रकार हैं :-- 

( १) राष्ट्रों का पुनर्निर्माण व आथिक विकास--थ्रुद्ध विध्वंसित सदस्य 
देशों की अ्र्थ॑-व्यवस्थश्रों के पुनर्तिर्माण तथा विकास में सहायता देना, युद्धकालीन 
श्रथ॑-व्यवस्था में शान्तिकालीन समायोजनों को सफल बनाना और अ्रविकसित देशों के 
विकास में सहायता प्रदान करना । 

(२) पूजी के विनियोग को बढ़ावा देना--ऋणों की गारन्टी लेकर 
अथवा उनमें सम्मिलित होकर व्यक्तिगत विदेशी ऋणों का विस्तार करना और यदि 
व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध नहीं हैं तो उत्पादन कार्यो के लिए समुचित शर्तों पर अपने 
पास से ऋणा देना । 

( ३ ) दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्लाहन देना--विदेशी 
व्यापार की दीघंकालीन सन्तुलित उन्नति की व्यवस्था करना श्रौर इस प्रकार सदस्य 
देशों में उपज, जीवन-स्तर तथा श्रमिकों की कार्य-दशाञ्रों को उन्नत करना । 

( ४ ) शान्तिकालीन श्रर्थ-व्यवस्था स्थापित करना--युद्धोत्तर काल में 
श्रन्तर्राप्ट्रीय विनियोगों को बढ़ाना और शान्तिकालीन भ्र्थ-व्यवस्था के लिए समुचित 
दक्ायें उत्पन्न करना । 
श्रान्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण तथा विकास बेंक (विश्व बेंक) की सदस्यता-- 

विद्व बंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिये पहले मुद्रा-कोप की सदस्यता 
प्राप्त करती प्रावश्यक है। ३१ अक्टूबर सम्‌ १६४५ तक युद्रा-कोप को सदस्यता ब्राप्त 
कर लेने बाण देश विश्व बैंक के भी प्रारम्मिक सदस्य मान लिये गये हैं । २१ फरवरी 
सन्‌ १९६३ को बैंक के सदस्यों की संख्या ८रे थी । कोई भी देश लिखित श्रादेश 
द्वारा सदस्य त्याग सकता है, परन्तु यह आवश्यक है कि सदस्यता त्यागने से पहले वह 
देश बैक से लिए हुए समस्त ऋरण का भुगतान कर दे । यदि कोई देश मुद्रा कोप की 
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सदस्यता त्याग देता है तो विश्व बैंक की उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाती है । 
इस दशा में देश विशेष की बैंक की सदस्यता केवल तब बनी रह सकती है जबकि 


७५०, सदस्य उसे बनाये रखना स्वीकार करें। 


विश्व बेंक की पजी तथा सदस्यों के चन्‍्दे 

स्थापना के समय कोष की कुल पूंजी १,००० करोड़ डालर निश्चित की गई 
थी, जिसे १-१ लाख डालर के १ लाख अंशों में विभाजित किया गया था । १५ 
सितम्बर १९५९ से बैंक की अ्रधिक्ृत पूंजी बढ़ाकर २,१०० करोड़ डालर कर दी गई 
है । लगभग सभी देशों के चन्दे ढुगुने कर दिये गये हैं। यद्यपि कुछ देशों के चन्दे 
दुगुने से भी अधिक हुए हैं । चीन (तेवान) ही एक ऐसा देश है जिसने अपने चन्दे में 
केवल २५% वृद्धि ही स्वीकार की है। निम्न तालिका में कुछ प्रमुख देशों के १५ 
सितम्बर सन्‌ १६५६ से पूर्व तथा वर्तमान चन्दे दिखाये गये हैं । 


विध्व बैंक के चन्दे 
(करोड़ डालर में) 
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प्रत्येक देश के चन्दे को दो भागों में बाँठा गया है :---२०%, चरदा माँगने पर 
तुरन्त ही देना पड़ता है। शेष ८०% उस समय देना पड़ता है जबकि ग्रावश्यकता 
पड़ने पर बेंक उसे माँगती है। अभ्यंश का २% स्वर्ण अथवा ग्रमरीकन डालर में 
लिया जाता है श्रोर शेष १८% सदस्य देश अपनी मुद्रा में दे सकता है। जब और 
श्रधिक चन्दे की माँग की जाती है तो सदस्य देश को यह अधिकार होता है कि वह 
उसे स्वर, डालर अथवा बेंक द्वारा आदेशित किसी श्रव्य मुद्रा में चुका दे । ऐसी मुद्रा 
की बेक समय-समय पर घोषणा करती रहती है । 
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बैंक को व्यक्तियों और व्यक्तिगत संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवसाय का अधि- 
कार नहीं है । वह केवल सदस्य देश की सरकार ह्वारा ही व्यवसाय कर सकती है। 
स्मरण रहे कि मुद्रा-कोष की भाँति विश्व बैंक में सदस्यों को प्राप्त होने वाले ऋणों 
की मात्रा उनके चन्दों पर निर्भर नहीं होती है । चन्दे तो केवल उत्तरदायित्त्वों तथा 
शासन शक्तियों की सीमायें निश्चित करते हैं। बेंक का उहेश्य यह भी नहीं है कि 
व्यक्तिगत विदेशी ऋण के स्थान पर अपनी ओर से ऋण दे । इसके विपरीत यह तो 
व्यक्तिगत ऋणों को प्रोत्साहन देती है । श्रपने पास से तो बैंक केवल उसी दशा में 
ऋणगणा देती है जबकि व्यक्तिगत विदेशी ऋण उपलब्ध नहीं होते है। अपने ऋणों पर 
तो बक ब्याज लेती ही है, परन्तु जिन व्यक्तिगत ऋणों की गारन्टो ली जाती है उन 
पर भी जोखिम उठाने का कमीशन लिया जाता है । गारन्टी लेने से पहले बैंक यह 
देख लेती है कि ऋण लेने वाले की माँग कहां तक वास्तविक है और देने वाले की 
शर्ते कहाँ तक उचित ग्रथवा न्यायपूर्ण है। ऋणों की गारन्टी श्रथवा उसके प्रदान 
करने के सम्बन्ध में बेंक की शर्ते निम्न प्रकार होती हैं :--- 

( १ ) जबकि बंक को यह सन्‍्तोष है कि प्रस्तुत दशाओं में ऋण लेने वाले के 
लिए शअ्रन्य सृत्रों से ऐसी शर्तों पर ऋण मिलने की सम्भावना नहीं है जो बेंक के 
दृष्टिकोण से उचित हैं । 

( २ ) जबकि वही देश जिसकी सीमा मे ऋण का उपयोग होता है, स्वयं 
ऋण नहीं लेता तो सदस्य देश अथवा उसकी केन्द्रीय बेक को ऋण के मृूलधन, ब्याज 
तथा अन्य खर्चो के चुकाने की गारन्टी देनी पड़ती है । 

( ३ ) जबकि बेक द्वारा नियुक्त की हुई कोई उपयुक्त समिति ऋण देने के 
प्रस्ताव का समथेन करती है । 

( ४ ) यदि बेंक के विचार में ब्याज की दर तथा श्रन्य शर्तें उचित हैं और 
उसके तथा मूलधन चुकाने की रीति उपयुक्त है । 

( ४ ) गारन्टी देते समय बेडू: ऋण लेने वाले, ऋण देने वाले तथा समस्त 
सदस्यों के हित को देखती है । 

( ६ ) वद्धू द्वारा दिये गये अथवा गारन्टी किये गये ऋण कुछ विशेष दशाश्रों 
को छोड़कर केवल पुनर्निर्माण शभ्रथवा विकास योजना पर ही व्यय किये जा सकते हैं । 

विश्व बंक बहुदेशीय निकासो तथा व्यापार के आधार पर कार्य करती है। 
प्राप्त ऋण के द्वारा किसी भी देश से माल खरीदा जा सदता है। प्रत्येक सदस्य को 
अ्नुकुलतम बाजार से माल खरीदने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार जब तक 
ऋगणा का उपयोग वैदू के उद्ं ब्यो के विरुद्ध नहीं किया जाता हे; सदस्य हारा ऋण 
के व्यय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है । 

ऋण देने के साथ विश्व बेक 5 त्येक योजना के निर्माण कार्य पर ध्यान रखती 
है श्रोर ऋणी देश को समय-समय पर बंक को प्रगति विषरण प्रस्तुत करना यड़ता है। 
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बैंड समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा जाँच भी कराती रहती । बेडू द्वारा दिये 
गये ऋणों पर ब्याज की दर ऋण देते समय निद्चितत की जाती है । यह दर बेंडू: 
द्वारा स्वयं लिए हुए ऋणों की ब्याज दर से १% अधिक होती है। अ्रव तक बेच्छू के 
ऋणों पर ब्याज दर ४५ तथा ६० के बीच रही है। गारण्टी ऋणों पर बैक १ से 
१*५% तक कमीशन लेती है । 
विधान और प्रबन्ध-- तर 

बैक के प्रवन्ध के लिए () एक गदर्नर सण्डल, (|) एक कार्यकारिणी समिति, 
0॥) एक अ्रध्यक्ष तथा (९) श्रन्य कर्मचारी होते हैं। बेड पा संचालन अधिकार 
गवर्गर मण्डल के हाथ में होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का एवं एक १ तिनिधि रहता 
है। दिन प्रति दिन का कार्य कार्यकारिणी समिति करती है, जिसमें १२ सदस्य होते हैं । 
+ सदस्य पाँच बड़े-बड़े श्रभ्यंश वाले देशों द्वारा नियुक्त किये जात है और शेप ७ मुद्रा 
कोप की भाँति प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित किये जाते ६, जिरामें 
प्रत्येक सदस्य को २५० मत तथा १ लाख डालर चन्दे के पीछे एक और मत प्राप्त 
होता है। कार्यकारिणी समिति अश्रध्यक्ष को नि युक्त करती है; जो कि न तो कारय॑- 
कारिणी का सदस्य हो सकता है और न गवर्नर मण्डल का | इसे अतिरिक्त गवनेर 
समिति कम से कम सात सदस्यों की एक (९) सलाहकार समिति का भी निर्वाचन 
करती है । जब किसी ऋण का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो समुचित जांच के लिए 
बेड एक विश्येषज्ञ नियुक्त करती है। कोई भी सदस्य मुद्रा-कोष की सदस्यता को त्याग 
कर अ्रथवा लिखित त्याग-पत्र देकर बेड्धू की सदस्यता को छोड़ सकता है। स्मरण 
रहे कि केवल वही देश विश्व बेडू: का सदस्य बन सकता है जिसने पहले मुद्रा-कोष 
की सदस्यता प्राप्त कर ली हो । 

कोष का प्रवन्धक मण्डल यह निद्चिचत करता है कि वदू की शुद्ध आय में से 
कौनसा भाग सुरक्षित कोष में डाला जाये और कौन से भाग का सदस्यों के बीच 
वितरण किया जाय । कुल लाभ का २% उन सदस्यों में बाँठ दिया जाता है जिसकी 
मुद्राओं का ऋण देने के लिए उपयोग किया गया है। शेष सभी देशों में उनके चंदों 
के अनुपात में बाँठ दिया जाता है। लाभ का भुगतान सदस्य देश की मुद्रा में किया 
जाता है, परन्तु जिस देश की मुद्रा बेड के पास नहीं होती उसे सोने श्रथवा किसी 
अन्य मुद्रा मे भुगतान दिया जाता है। 
भारत और विज्व बेंक-- * .. 

भारत ने विश्व बैक्कू की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त कर ली थी। बद्ूू की 
सदस्यता से भारत में काफी लाभ हुआ है। भ्रव तक भारत को विश्व बँडू से नौ 
ऋण प्राप्त हुए हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है--0) अगस्त सन्‌ १९४९ में भारत 
को रेलवे विकात के लिए ३४ करोड़ डालर का ऋण मिला था, जिराका उपयोग 
मूलतः रेलों की युद्धकालीन घिसावट और पुकसान की श्रतिस्थापना के कार्य में हुआ । 
() तत्पशचात्‌ सितम्बर सन्‌ १६४९ में कृषि विकास के लिए १ करोड़ डालर का 
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ऋणा मिला । इसकी सहायता से भारत ने अमेरिका से ट्रक्‍्टसे, मशीनें और अन्य 
कृषि यंत्र खरीदे । (0) अप्रल सन्‌ १६५० में १*८5५ करोड़ डालर का ऋण नदी- 
घाटी योजनाओं के लिए प्राप्त हुआ । इसके बाद दामोदर घाटी योजना के लिए भी 
एक और ऋण प्रदान किया गया । इस ऋण की सहायता से भारत ने अमेरिका से 
थमंल प्लांट खरीदा । इन ऋणों में से ४२ करोड़ डालर भारत ने सन्‌ १९५१-५२ 
से पूर्व ही निकाल लिया था। शेष को कोलम्बो योजना में सम्मिलित कर लिया गया 
था । सन्‌ १९५४ तक्र भारत को विश्व बेंक से १२५० करोड़ डालर का ऋण मिल 
चुका है, जिसमें से लगभग ग्राधी राशि भारत निकाल चुका है। विश्व बैंक के ऋणों 
के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई यह है कि ऋण की रकम केवल उसी निर््चित उह श्य 
के लिए व्यय की जा सकती है जिसके लिए वह ली गई है। बेड्भू का एक विशेषज्ञ 
मण्डल शअ्रप्रल सन्‌ १९५६ में भारत की दूसरी पंच-वर्षीय योजना के लिए ऋण के 
प्राथना-पत्र पर भारत का दौरा कर गया था। भारत ने प्रार्थना की थी कि उसे 
निश्चित उहद ब्य से ($9:०॥०) ऋण के स्थान पर सामान्य ऋण (8]0०९ .,0870) 
दिया जाय, जिसका उपयोग किसी भी काम में किया जा सके । पहले ऐसा ऋण 
आस्ट्रेलिया को दिया जा चुका था। भविष्प में भारत को शीघ्र ही और भी ऋण 
मिलने की आशा की जाती है । 
“भारत को विश्व बेड से निम्न ऋण प्राप्त हुए हैं :--- 

(१ ) रेलों के विकास के लिए ऋण--पहला ऋण ३*४ करोड़ डालर 
का अगस्त सन्‌ १६४६ में मिला था, जो रेल-मार्गों की उन्नति के लिए दिया गया 
था । यह ऋण १५ बर्ष के लिए है श्रौर इस पर २३% ब्याज और १९% कमोशन प्रति 
वर्ष दिया जाता है । इसमें से भारत ने केवल ३"२५ करोड़ डालर प्राप्त किया है । 
ऋगणा का भुगतान अगस्त सन्‌ १६५० से आरम्भ हो गया है । 


( २ ) कृषि विकास के लिए ऋण--दूसरा ऋण १ करोड़ डालर का 
सितम्बर सन्‌ १९४६९ में क्रषि विकास के लिये लिया गया था । यह ७ व के लिए है 
ओर इस पर २३% ब्याज और १% कमीशन है। इसमें से भारत ने केवल ७५ 
लाख डालर लिये हैं । ऋण का भुगतान जून सन्‌ १६५२ से आरम्भ हो गया है । 


7-( ३ ) दामोदर घाटी योजना ऋण-तीसरा ऋण १९८५ करोड़ डालर 
का अप्रल सन्‌ १६५० में दामोदर घाटी योजना के लिए लिया गया था। यह २० 
वर्ष के जिए ग्रौर इस पर ३९ ब्याज तथा १% कमीशन दिया जाता है। श श्रप्र ल 
सन्‌ १९५४५ से भुगतान ग्रारम्न हो गया है । 


“(४ ) लौह व स्पात के लिए ऋण--चौथा ऋण सन्‌ १९५३ में इण्डियन 
आयरन एण्ड स्टील कम्यती लिमिटेड, कलकत्ता के लिए लिया गया है, जो कि १*३५ 
करोड़ डालर का है। यह एक निजी व्यावसायिक संस्था को मिलने वाला ऋणशण है, 
यद्यत्रि इस पर भारत सरकार की गारण्टी है । 


श्श्द | 


हि ( ५ ) पाँचवाँ ऋण सन्‌ १९५३ में दामोदर घाटी योजना के लिए लिया 
गया है | इसकी राशि १६५ करोड़ डालर है। 

( ६ ) विद्य त योजनाओं के लिए ऋणा-छठा ऋण ११६२ करोड़ डालर 
का सन्‌ १६५४ में टाठा ग्रूप को बम्बई में बिजलीघर के विकास के लिए प्राप्त 
हुआ है । 

( ७ ) आ्रौद्योगिक साख व विनियोग प्रमण्डल के लिए ऋण--सातवाँ 
ऋण सन्‌ १६५४ में १ करोड़ डालर की राशि का भारतीय औद्योगिक साख ओर 
विनियोग प्रमण्डल को मिला है । 

(८ ) श्राठवाँ ऋण सन्‌ १६५८ में प्राप्त हुआ है, जो १५० करोड़ रुपये 
का है । है 

( € ) बन्दरगाहों के विकास व सुधार के लिए ऋण--१६ स्रश्नल सच 
१६५८ को विछ्व बैंक ने दो और ऋणों के देने की घोषणा की है, जिनकी सामूहिक 
राशि ४"३ करोड़ डालर है । २-६ करोड़ डालर कलकरत्त की बन्दरगाह के सुधार के 
लिए है और शेष मद्रास की बन्दरगाह के लिए । 

(१०) सन्‌ १९५८ में विश्व बैंक ने “५ करोड़ डालर का एक ऋण देना 
प्रौर स्वीकार किया है । यह ऋण भारतीय रेलों के सुधार और विकास की योजना 
के अन्तगंत दिया गया है। इस सुधार और विकास के लिए विदेशी विनिमय की 
समस्त आवश्यकता इस ऋण से पूरी हो जाने की भ्राशा है । 

सन्‌ १९६१ के श्रन्त तक भारत को विश्व बेंक से कुल ३८५० करोड़ रुपये के 
ऋण मिले, जिसमें से २४९ करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र के लिए था ओर शेष १३१ 
करोड़ रुपया निजी क्षेत्र के लिए । दूसरी योजना काल में भारत ने विश्व बैंक से 
प्राप्प २२३ करोड़ रुपये के ऋणों का उपयोग किया है। इसके परचातु १३ दिसम्बर 
सन्‌ १९६१ तक २६ करोड़ रुपये के ऋणों का उपयोग किया गया | 

३० जून सन्‌ १६६२ तक भारत को कुल ३० ऋण प्राप्त हुए थे, जिनकी 
राशि ८१७४ करोड़ डालर थी । इनमें से १३ ऋण (४४७४ करोड़ डालर कीमत कै) 
यातायात के लिए, ७१० ऋण (२७-१२ करोड़ डालर के) उद्योग के लिए, ५ ऋण 
८घ११ करोड़ डालर के शक्ति के लिए, १ ऋण (०७२ करोड़ डालर का) कृषि के 
लिए और एक ऋण (१०५ डालर का) बहुमुखी योजनाश्रों के लिए प्राप्त हुआ है । 
संख्या और राशि दोनों की हष्टि से भारत को संसार के सभी देशों से अधिक ऋण 
मिले हैं । तीसरी योजनाकाल के प्रारम्भ से गब॒ तक भी भारत को इस संस्था से 
काफी ऋण मिल चुका है, और कुछ और ऋणों के बारे में अभी बातचीत चल 
रही है । 

भारत को जो ऋण प्राप्त हुए हैं उनके सम्बन्ध में निम्न आलोचनाएंँ को गई 
है :--( १ ) ये ऋण केवल निद्िचत उद्दृइप्रों की पूति के लिए मिलते हैं, जबकि 
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भारत सामान्य ऋण भी चाहता है, जिनका प्रयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा 
सके । द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के लिए भारत ने बैंक से निश्चित उद्दश्य ऋणों के 
स्थान में सामान्य ऋणा देने की प्रार्थाा की थी। (२ ) ब्याज की दर ऊँची है। 
भारत जैसे श्रविकसित और निर्धन राष्ट्रों के लिए २५% से ४७८५७ तक ब्याज- 
दर बहुत भार-स्वरूप है, जिससे विवश होकर उन्हें सस्ती साख के अन्य स्रोत 
तलाशने पड़ते है । ( ३ ) भारत को बैंक से बहुत कम ऋण मिला है | भारत की 
प्रौद्योगिक एवं विकास योजनाओ्रों की आवश्यकताश्रों को देखते हुए जो ऋण मिला है 
वह बहुत नगण्य है । दोषों के कारण ही भूतपूर्व भ्रथ॑ मन्त्री श्री जॉन मथाई ने यह मत 
प्रकट किया था कि भारत को बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वरन्‌ अपने देश में 
ही वेयक्तिक पूजी को निकालने के साधन दूढ़ने चाहिए । 
विश्व बंक से श्रन्य सहायता -- 

ऋण के अतिरिक्त विश्व बैंक ने कुछ अन्य रीतियों से भी भारत की सहायता 
की है। विश्व बैंक ने भारत को ऋण देने वाले पाँच प्रमुख देशों अ्रमेरिका, ब्रिटेन, 
कनाडा, पर्चिमी जर्मनी और जापान की एक बैठक बुलाई थी, जिसके द्वारा दूसरी 
पंच-वर्षीय योजना के काल के लिए लगभग ६० करोड़ डालर के ऋणों की व्यवस्था 
की गई थी । दूसरे, समय-समय पर बैंक के टेक्तीकी विशेषज्ञ भारत आते रहे हैं । 
तीसरे, विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी विवाद को सुलभाया 
है और उससे उत्पन्त होने वाली आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए दोनों देशों 
को ऋण भी दिये हैं। ग्रन्त में, विश्व बैंक ने निश्चित उद्द श्य ऋणों (59००० 
[.०५॥8) को सामान्य ऋणों (8[0०८ ,0878) में बदल कर भारत द्वारा इन ऋणों के 
उपयोग की सुविधा बढ़ा दी है । वास्तविकता यह है कि विश्व बेंक हमारे लिए एक 
बड़ी उपयोगी संस्था सिद्ध हुई है | हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं की सफलता एक बड़े 
प्रंश तक विश्व बेक की यथासमय तक पर्याप्त सहायता द्वारा ही सम्भव हो 
सकी हैं। 

उपरोक्त सहायताश्रों के श्रतिरिक्त विश्व बैंक ने भारत को प्राविधिक (प्र८णा- 
7708)) सहायता तथा प्रशिक्षण की भी सुविधाएँ प्रदान की है। अब तक बैक के 
लगभग १५ विशेषज्ञ समय-समय पर भारत आरा चुके है, जिन्होंने हमारी योजनाश्रों के 
संचालन तथा वित्तीय और आ्राथिक समस्याभ्रों के निवारण में महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया है । सन्‌ १९५७-५८ से बैंक का एक स्थायी प्रतिनिधि भारत में रहता चला 
आ रहा है, जो योजनाओं और आर्थिक नीतियों में सलाह देता रहता है । इसके अति- 
रिक्त बैक ने आर्थिक विकास विद्यालय में जिन १४३ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है 
उनमें से ७ भारतीय हैं । बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी विवाद 
के सुलभाने में भी महत्त्वपूर्णां कार्य किया है । 
भारत सहायता क्लब (&6 पराग॑ं4 (]फ७)-- 

योजना काल में भारत की विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकता के अत्यधिक 
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बढ़ जाने के कारण विशेष प्रयत्न आवश्यक हो गये हैं। वास्तव में योजनाञ्रों में 
विकास गति बढ़ने के लिए अधिक आयात आझ्रावश्यक हो गये हैं । सन्‌ १६४८ में विश्व 
बेक ने कनाडा, जमंनी, जापान, ब्िटेव और अमेरिका का वाशिंगटन में एक सम्मेलन 
बुलाया था, ताकि भारत को अधिक विदेशी सहायता उपलब्ध करने के लिये विचार 
किया जाय । मार्च सन्‌ १९५६ में इन देशों के सम्मेलन ने भारत की स्थिति पर फिर 
विचार किया । श्रन्त में मई, १६६१ में इन देशो का एक और सम्मेलन हुझ्ना, जिसमें 
फ़रान्स ने भी भाग लिया । इस सम्मेलन ने भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना क्रे 
लिए २२२:५ करोड़ डालर के ऋण देने का निश्चय किया इसके उपरान्त तीसरी 
योजना के प्रथम ३ वर्षों के लिए निम्न सहायता क्रम निश्चित किया गया :-- 


भारत सहायता क्लब का सहायता कार्यक्रम हे 
(लाख डालर में) 
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मी कम जगत कट अमल पर कलश लत + किस टन न की 50072 लि फीड शतक वह डक चल 
श्रस्तराष्ट्रीय मौद्रिक समझभोते पर एक आलोचनात्मक हृष्ठि-- 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का कार्य सराहनीय रहा है । इसकी उपयोगिता का 
: पता इसी बात से चल जाता है कि मार्च सन्‌ १९४७ तथा अप्रेल सन्‌ १९५२ के 
पाँच वर्षो में ही इसने ८५"७८ करोड़ डालर विभिन्न देशों को बेचा था, जिसमें से ६२ 
लाख डालर सोने में बेचा गया था और शेष विभिन्‍न सदस्यों के चलन के बदले में । 
३० अप्र ल सन्‌ १६९५२ को कोष के पास ५१४३ करोड़ डालर की कीमत का चलन 
संचय था, जिसमें से १२८३ करोड़ श्रमरीकन डालर थे और २२५ करोड़ अमरीकन 
ड्रालर की कीमत का कनाडा का डालर था । 
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विश्व बेंक का कार्य अत्यधिक्त शानदार रहा है। () अपने जीवनकाल 
के प्रथय ५ वर्षो में ही इसने ६८ ऋण दिये, जिनकी कीमत १४१२ करोड़ डालर - 
के बरावर थी । इसमें से केवल १३ करोड़ डालर का इस काल में भुगतान हुश्रा 
शोर दोष १८२'२ करोड़ डालर का विभिन्‍न देशों पर ऋण बना रहा | (#) ऋणों 
के भ्रतिरिक्त विश्व बैक ने दक्षिणी शअ्रमरीका के राज्यों, मिश्र, भारत, ईराक, 
ईरान, लेबेनन, तथा फिलीपाइन को शिल्प सहायता भी दी। (॥) डौंक ने विभिन्‍न 
सदस्य देशों की वित्तीय दक्षाओं को सुधारने के लिये लाभदायक उपाय भी बताये हैं । 


३० जून सन्‌ १६६२ तक डौंक द्वारा दिये हुये ऋणों का व्यौरा निम्न प्रकार हैः 





विद्वव बंक द्वारा दिये गये ऋरण 
डे ऋणा की राशि ०; 
5 (लाख डालर में) 5५009. 

एशिया और मध्यपूर्व॑ २१,८५० ३६ 
दक्षिणी और केन्द्रीय श्रमेरिका १६,१३० २७ 
यूरोप ६,४७० १६ 
अफ्रीका ८,८५० १४ 
झास्ट लिया ४,१८० ७ 
६० ४८० १०० 

पुननिर्माण ऋण ४,८७० १०० 
योग ६५"४५० १०० 





सन्‌ १९४६ से विश्व बैंक ने ऋणों की गारन्टी का कार्य आरम्भ कर दिया 
था। ३० जून सन्‌ १९६२ तक इसने ६६० लाख डालर के ऋण की गारन्टी ली थी, 
जिसमें से ७० लाख डालर को छोड़कर शेष का उस समय तक भुगतान हो चुका था। 

इसके अतिरिक्त कोष ने कोलम्बिया, तुर्को ग्वाटेमाला, क्यूबा, ईराक, लंका, 
जमायका, ब्रिटिश ग्यावा, नाईजीरिया, मलाया, सीरिया ञ्रादि २४ देशों को प्राविधिक 
सहायता दी है और अविकसित देशों के लिए प्रशिक्षण सेवाएं भी उपलब्ध की हैं । 
बैंक ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में भी सहायता दी है । 

उपरोक्त बातों से यही पता चलता है कि ये दोनों संस्थायें मौद्रिक तथा वित्तीय 
क्षेत्रों मे काफी लाभदायक काय॑ कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देव का श्राधार काफी हढ़ हो जायगा और 
भावी विकास की मजबूत नींव पड़ जायगी, परन्तु दोनों संस्थाश्रों की निष्पक्षता पर 
मृ ० च० ख्र०. २६ 
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बहुधा संदेह किय। जाता है । राजनीतिक हृष्टिकोणों पर श्राभिक सहायता का आधार 
चनाया जाता है। सारी कार्यवाहियों के पीछे साम्राज्यवादी डालर का श्रज्ेस् साफ 
दिखाई पड़ता है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग राजनीतिक तथा श्राथिक स्वार्थों के ही 
लिए किया जाता है तो निस्संदेह उसका जीवन काल लम्बा नहीं हो सकता है । दोनों 
ही संस्थाश्रों ने पक्षपात किया है, जो उनको सफलता पर सन्देह उत्पन्न करता है । 

जहां तक मुद्रा-कोष का सम्बन्ध है उसमें अ्रभ्यंशों का निर्धारण आर्थिक 
आ्राधारों पर वहीं किया गया है, जिससे कि समस्त शक्ति अमरीका झौर उसके पीछे 
चलने वाले देशों के ही हाथ में केन्द्रित रहती है। ऐसे देशों द्वारा अवध कार्य करने 
पर भी कोष ने कोई दन्ड नहीं दिया है। इसका परिणाम और भी गम्भीर प्रतीत 
होता है, जबकि हम जानते हैं कि मुद्रा-क्ोष की सदस्यता के बिना विश्व ढोॉंक की 
सदस्यता भी प्राप्र नहीं हो सकती है । 

विश्व बैंक के ऊपर भी दो आरोप लगाये जाते हैं--प्रथम, यह कहा जाता है 
कि उसका कार्य विलम्बपुर्ण होता है। यह विलम्ब ऋण लेने वाले देश के लिए बड़ा 
प्रसुविधाजनक होता है । दूसरे, इसका कार्य भी भेद-भाव से पूर्णतया विमुक्त नहीं हैं । 


विश्व बैंक की ब्याज की दर के सम्बन्ध में भी ग्राक्षप किया गया है यद्यपि 
६% व्याज की दर संसार भर में साधारण दर है, परन्तु कहा जाता है कि विश्व ढबौैंक 
को अधिक उदार होना चाहिए था । श्रब ऋणों के सम्बन्ध में कठोरता तथा ऊची 
ब्याज की दर ये दोनों ही शिकाययें भ्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना के कारण 
दूर हो गई हैं । 

जहाँ तक भविष्य का सम्बन्ध है, इन दोनों संस्थाञ्रों की उपयोगिता बड़े अंश 
तक राजनीतिक तथा आर्थिक शान्ति और स्थिरता पर निर्भर होगी । भारत को दोनों 
संस्थाओं से लाभ और सहायता प्राप्त हुए हैं । 

फिर भी विश्व बौंक का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें मिरटर ब्लैक के 
इस कथन को नहीं भूलना चाहिए कि “संसार के कम विकसित देशों के लिये विश्व 
ढेंक एक श्रपूर्व सहारा है और इसका मृुल्यांकन केवल कुछ पत"र के भवनों तथा 
सीमेंट की बिल्डिग के हारा नहीं किया जाना चाहिए । इसका लक्ष्य अ्रधिक गहरा है । 
इसका बाय संसार की धन राशि में वृद्धि करके सानवता को प्रकाश ओर उप्मा प्रदान 
करना है ्ोर उन्हें थकान ओर उदासी से मुक्त करना है। बेक का उहंश्य ऐसी 
व्यवस्था छोर विचारधारा का निर्माण करना है जिससे प्रचुरता केवल स्वप्न श्रथवा 
कल्पना न रह कर एक ठोस सत्यता बन जाये ।* 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (्राध्ताक्रांणान [#शणरणशा 4550९0४70॥)--- 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ एक नई संस्था है, जो अन्तर्राप्ट्रीय आधार पर कम 

विकसित देशों में 'आशथिक विकास के कार्यक्रमों का गअ्रथ-प्रबन्ध करती है। यह 

संस्था २६ सितम्बर सन्‌ १६६० में स्थापित की गई थी । यह श्रन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 
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तथा विकास ढौंक (विश्व बौंक) के सहायक के रूप में काय॑ करती है। कुछ वर्षो से 
ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि विश्व बैंक के ऋण कम उन्नत देशों के लिए कुछ " 
अधिक असुविधाजनक शऔऔऔर और मँहगे हैं। इन ऋणों में लोच की भारी कमी है और 
इनका ऋणरा लेने वाले दंशों की व्यापाराशेष सम्बन्धी हित पर बुरा प्रभाव पड़ता है-। 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ इस उद्दश्य से स्थापित किया गया है कि कम विकसित देशों को 
ऐसे ऋण प्रदान कर सके जिनके उपयोग में उन्हें ग्रधिक स्वतन्त्रता. रहे और जिनके 
भुगतान की रीति ऐसी हो कि ऐसे देशो के व्यापाराशेष पर अ्रधिक भार न पड़े । इस 
संस्था से यह आशा की गई है कि यह विश्व, बेंक के उदंश्यों को और भी अधिक 
अंश तक पूरा कर सकेगी और साथ ही कुछ ऐसे उद्देश्यों के लिये भी ऋण दे सकेगी 
जिनके लिए विश्व बेंक ऋण देने में असमर्थ है । 
संघ को स्थापना के उद्द दय श्रौर उसकों प्‌ जी-- ' 

यह संघ € नवम्बर सन्‌ १६६१ से कार्य कर रहा है। यह विश्व बँंक की 
प्रक संस्था है और अल्प विकसित देशों को विकास हेतु सस्ते और दीघकालीन ऋण 
देता है । इसकी शर्तें अधिक सरल और सुविधाजनक हैं । विकास संघ के ऋणों को 
सुलभ ऋण ($0॥ 7,0979$) कहा जाता है, जिनकी तीन विश्येषतायें होती हैं--(१) 
ब्याज की दरें नीची होती है; (२) ऋणा लम्बी [अवधि के लिये दिए जाते हैं; और 
(३) ऋण का भुगतान ऋणी देश की मुद्रा में स्वीकार कर लिया जाता है । 

कोई भी देश जो विश्व बैंक का सदस्य है, विकास संघ का भी सदस्य बन 
सकता है। सदस्य देशों को दो भागों में बाँटा गया हैं । भाग १ में १७ विकसित देश 
हैं और भाग २ में ५१ अविकसित तथा अल्प-विकसित देश । संघ की आरम्भिक पूंजी 
१०० करोड़ डालर रखी गई है । कुल पूंजी विश्व बैंक के सदस्यों के चन्दो में बाँट 
दी गई है । चन्दे का १०% स्वरा परिवर्तनशील मुद्रा में चुकाया जाता ' है तथा शेष 
६०१ ५ किद्तों में चुकाने की व्यवस्था है। भाग १ सदस्य शेष ६०% को भी ५ 
किद्तों में स्व॒र्ण श्रथवा परिवर्तनशील मुद्रा में छुकाते है । प्रमुख देशों के भ्रभिदान 
(चन्दे) निम्न प्रकार हैं ;--- 

अन्तर्राष्ट्रीय गिकास संघ के चन्दे 
(लाख डालर में) 





ययालार'कदटंशालााअालधरपाां्रणारनपाभोद्रााएकइतपदआपरातपभापक न न्का/दा मा >पनापा (अत ८>आाकापऊ यारा; भा भ दा ल्‍ाक-कतरप54 "८2 व ॥७१2८2::९ ४८०७१ काम सनलकाभापाााालम 








भाग १ भाग २ 
' देश चन्दा देश चन्दा 
ग्रमेरिका ३,२०२*६ भारत क्‍ . ४०२ 
ब्रिटेन १,२११४ चीन (तेवान) ३०२९६ 
फ्राँस ५२९*६ स्पेन ,. १००९६ 
जमं॑नी ५२६-६ पाकिस्तान १००१६ 


वबेनाडा ३७५८" ६ मं विसको ८७'र 
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»संघ का महत्व-- 


३० जून सन्‌ १६६२ में संघ के ६२ सदस्य थे और अभिदान राशि ६,१७० 
लाख डालर थी। कार्यवाहन के प्रथम चार ऋण ५०-५० साल की अवधि के लिए 
दिए गए थे और उनकी राशि १०१ करोड़ डालर थी । दूसरे वर्ष में १३४ करोड़ 
रुपए की राशि के १८ ऋण स्वीकृत हुए, जिनमें से ६ भारत को मिले । ३० जून सन्‌ 
१६६२ तक दिये गए सभी ऋण (१) ५० वर्ष के लिए हैं, (२) इन पर कुछ भी ब्याज 
नहीं लिया जाएगा और ऋणों का भुगतान १० वर्ष पश्चात्‌ आरम्भ होता है । भारत 
को संघ से कुल ७ ऋण मिले हैं, जिनकी राशि १२"२ करोड़ डालर हैं। ३० जून 
सन्‌ १९६२ तक के ७ ऋणों में ५ सिचाई योजनाभ्ों के लिए, १ शक्ति के लिये और 


एक (६ करोड़ डालर का) सड़क निर्माण के लिए है । 


श्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ((॥शाबांणातं फ्रशञाए8 (00ग्रीणा)--- 


इस संस्था का उदहं इ्य व्यक्तिगत उद्योग के लिए ऋणा व्यवस्था करना है। 
इसकी स्थापना सन्‌ १६५६ में हुई थी | आरम्भ में इसके ३१ सदस्य थे और स्वीकृत 
पूंजी ७-८ करोड़ डालर थी। निगम के तीन उद्द श्य हैं-- (१) व्यक्तिगत साहस की 
प्रोत्साहन, (२) पूंजी तथा व्यवस्था में सहयोग और (३) विदेशी पूंजी के आयात- 
नियति को प्रोत्साहन । निगम की अधिकृत पूजी १० करोड़ डालर है, जो १-१ 
हजार डालर के शंछों में बाँठी गई है । ३० जून सन्‌ १९६२ को निगम की स्वीकृत 
पूजी ६६५ करोड़ डालर थी । (श्रमेरिका ३५१६८, ब्रिटेन १४४, फ्न्स ५८१५, 
भारत ४४३१, जम॑त्री ३९१५५, केनेडा ३६ तथा नेदरलेण्ड्स ३०४६ लाख डालर)। 
इस प्रकार कुल ७:२७ करोड़ डालर की पूजी (कुल की लगभग ७३०) इन सात 
देशों के पास थी । 


यह एक स्वतन्त्र संस्था है, परन्तु इसकी सदस्यता भी उन्हीं देशों को मिल 
सकती है जो विश्व बैंक के सदस्य हों | ३० जून १६६२ को सदस्या की संछ्या ६३ 
थी। निगम के कोष विश्व बेंक से पृथक रखे जाते हैं, परन्तु इसका प्रवन्ध भी अन्त- 
रष्ट्रीय विकास संघ की भाँति विश्व बेंक का गवर्नर मण्डल करता है। निगम के 
ऋण ५ से १५ वर्ष तक की अ्रवधि के होते हैं । वित्त निगम के लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि व३ किसी उद्योग में पू जी लगाने के लिग्रे देश की सरकार से स्त्रीकृति ले, 
परन्तु सरकार को सूचना देना आ्रावश्यक है । 


२० जून सन्‌ १९६२ तक निगम ने ६२४६१ लाख डालर की कीमत के ५३ 
ऋशरा स्वीकार किए थे, जिसमें से १५७५ लाख डालर के २ ऋगा भारत को 
मिले थे । 
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हे परीक्षा-प्रइन 
आ्रागरा विदवविद्यालय, बी० ए०, एवं बो० एस-सती ०, 
( १ ) विकास तथा पुननिर्माण के शअ्न्तर्राष्ट्रीय बेक के कार्यों की आलोचना 


कीजिये । (१६९६०) 
( २ ) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के क्या मुख्य कार्य हैं? भारत को इस बेक से क्या लाभ 
हुआ है ? वर्णन कीजिए । (१९५६ स) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बोी० कॉम०, 

(4) कतिव्यांब्रांठ० 96#फ्रलला 6 कताब्ठं$ गव, (४, रए?, कात ए०ा० 
छिशा, (496!) 

६ 2) “8 ]0५ (96 [0 06 एण6 छब्वार ज़0प्रीात 956 080 96 ए070 
छ0्परांत 96 9007० ज़ाँतर०पा 7, 0 6 प्रा00 067९075९6 60प्रा- 
(68 096 60 ॥ प6 गाए ध्ावा2 605 हात॑ शास्णा [8४प्रा'65 
जाए 7टा४ए९ (6 ए85४ 0 6065०5 ० पीला ढ20ण079.?7. छह- 
एॉकापक धरां$ डड्ॉणाला ज्ञात एथवाएपॉद्वा एशश'शाए० (0 [0805  शाए०ा॥ 
40 ॥70॥9. (।960) 

( ३ ) भारत से विश्व बंक का सम्बन्ध अन्य ६८ सदस्य-देशों की अपेक्षा सम्भवतः 
सबसे अ्रधिक घनिष्ट है। इस देश को स्वीकार किए गए विभिन्‍न ऋयों के 
संदर्भ में उक्त कचयन की आलोचना करिये । (१९५६) 

बिहार विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) दो मौद्विक संस्थाओं ( अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्तर्राष्ट्रीय बेक) को 

स्थापना वर्तमान युग में एक देवी वरदान सिद्ध हुई है । इस कथन के संदर्भ 

में इन दोनों संस्थाओ्रों के उद्द श्यों की व्याख्या कीजिए और यह बत्ताइये कि 

भारत उनसे किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है । (१६५६) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(4 ) छ9680796 [86 ००75्वाप्राणा का गद्य) प्िए।]ण5$ 0 ॥6 वेंग्रांटा- 
गरवाागादां उक 0 २९€८००07४ापटाणा 870 ॥2९ए2८0977९॥... 80 
ध्विा। ॥88 770|8 96९॥ 9०7९60 99 (॥6 फ्रद्ला)/ ? (964) 

(२ ) पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बेंक पर एक टिप्पणी लिखिये और 
बताइये कि भारत को उसकी सदस्यता से किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है ? 


बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए० (१६६०) 
() ५8 8 706 ०-गाशाए8074] छ7 एा २९००05४7प0०ा०ा7 वा।ते 
[0070[0 97707, (96[) 


पटना विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१) अन्तर्राष्ट्रीय पुन्निर्माण व विकासाथे बैंक किस प्रकार काये करता है ? इसके 


द्वारा भारत की प्रायोजनागं (70]०003) को दी गई सहायता का वर्णन 
कीजिए । (१६६२) 


-कदानप्रायरय-ााका, वर्कर जय पान» बकज+भ+कब्मन-.. हर्ट अकाााकमली: 


अध्याय १९ 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार 


(ध्ाक्षांणक्षी 77706) 


ब्लनकनन जी लिननीजी+4 ढाल 33442 #क+कमन अननअ+ाक अट प्र 


न्‍3नननननननीनननकमीनन- नमन. विमननणमभन-लमननम 


आन्तरिक तथा भअ्रन्तर्राष्द्रीय व्यापार की प्रिभाषायें-- 
एक देश के व्यापार को दो भागों में बाँठा जा सकता है--(१) श्रान्तरिक, देशी 
अथवा घरेलू व्यापार तथा (२) विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार । श्राध्तरिक 
व्यापार का श्रप्नभिय उस व्यापार से होता है जो एक ही देश के विभिन्‍न क्षेत्रों 
' अथवा स्थानों के बीच होता रहता है। इसको कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार! 
(ाश-व्ष्टांणा॥ं ॥7300) अ्रथवा क्षत्रवर्ती व्यापार भी कहा जाता है। इसके 
विपरीत, श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से श्राशय उस व्यापार से होता है जो दो अलग-श्रलग 
'देशों या. राष्ट्रों के बीच होता है । इस सम्बन्ध में यह जान लेना श्रावश्यक है कि एक 
देश अथवा राष्ट्र किसे कहते हैं। फ्रीमेन (#7८८४4॥) के अनुसार-- राष्ट्र भू-भाग 
का वह लगातार भाग है जिसके: रहने वाले एक सी ही भाषा बोलते है तथा एक ही 
राज्य के शासन के भीतर श्राते है ।” इसी प्रकार; बेजहोट ([388०॥0।) के अ्रनुसार- 
“राष्ट्र उत्पादकों का एक ऐसा समूह है जिसके बीच श्रम और पूजी की स्वतन्त्र 
गतिशीलता होती है। फ्रीमेत ने अपनी परिभाषा राजनैतिक हृष्टिकोश रो की है 
आर बेजहोट की आध्िक दृष्टिकोण से, परन्तु क्योंकि एक देश की भ्राथिक और 
राजनंतिक सीमायें प्रायः समान होती है, भ्रतः दोनों परिभाषाओं में लगभग कु भी. 
अन्तर नहीं है । | 

“शन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता-- 

ऊपर से देखने पर किसी देश के आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ्ध 

भी भेद दृष्टिगोचर नहीं होता है : 0) दोनों का झ्राधार विनिमय द्वारा ऐसी वस्तश्रों 
श्रौर सेवाओं के बदले में जो कि स्थान विशेष में फालतृ अथवा प्रच्चुर हैं; ऐसी वस्तुओं . 
». सवाओं का प्राप्त करना होता' है जो या तो उपलब्ध ही नहीं हैं भ्रथवा दुलंभ हैं ॥ 
(00) दोनों का उह इय इस प्रकार विनिमय द्वारा अधिकतम आ्रावश्यकताग्रों को पूरा 
करके अधिकतम सनन्‍्तोष प्राप्त करना ही होता है । जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 
भिन्न-भिन्न कार्य करने की विशेषता श्रथवा योग्यता होती है इसी प्रकार प्राकृतिक: 
तथा अन्य कारणों से विभिन्न देश श्रथवा क्षेत्र अलग-अलग वस्तुओ और सेवाओं के 
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उत्पादन के लिए अ्रधिक उपयुक्त होते हैं। (॥) जिंस प्रकार विनिमय द्वारा विनिमय 
करने वाले दोनों व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार विदेशी तथ+द 
आन्‍्तरिक व्यापार, उसमें सम्मिलत होने वाले सभी देशों के लिए, हिंतकारी होता 


है। इस प्रकार स्वभाव में श्रान्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक से ही 
होते हैं । 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक भिन्न सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों ?-- 

आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इतनी समानता होते हुए भी दोनों 
व्यापारों में कुछ अन्तर भी पाये जाते हैं, जिनके आधार पर विद्वानों ने अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के लिये एक पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता बतलाई है। ये अन्तर निम्न 
प्रकार है :-- 


( १ ) श्रम और पुजी की गतिश्ञीतता--एक देश के भीतर साधारणतया 
श्रम और पू जी मे गतिशीलता होती है। इसका परिणाम यह होता है कि देश के 
सभी स्थानों पर मजदूरी और ब्याज की दरें समान ही रहती हैं और उत्पादन-व्यय 
भी लगभग समान रहता है। किन्तु दो देशो के बीच श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता 
कम होती है | श्रम और पूंजी की गतिशीलता में इस कमी के अनेक कारण होते हैं। 
ऐसा देखने में श्राता है कि विदेशों में श्रधिक ऊँचे वेतन मिलने पर भी लोग अपने 
देश को छोड़ना नहीं चाहते है, क्योकि विभिन्न देशों में भाषा, धर्म, आचार-विचार, 
रीति-रिवाज, खान-पान, सामाजिक और आ्रााथिक जीवन आदि के अधिक अन्तर 
होते हैं । जहां तक पूजी का प्रहइन है वह श्रम की श्रपेक्षा अधिक गतिशील होती है, 
परन्तु लोग अ्रपनी बचत का भी अपने ही देश में आथिक विनियोंग करने की इच्छा 
करते हैं । 


गतिशीलता के इस शअ्रन्तर का प्रभाव यह होता है कि विभिन्न देशों में एक 
सी ही वस्तुओ्नों ओर सेबाश्ों के उत्पादन व्यय में समानता नहीं आने पाती है। इस 
प्रकार विभिन्न देशों को अलग-अलग वस्तुओ्ों के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्स 
होने लगते हैं श्रोर उत्पादन का इस प्रकार विशिष्टीकरण ($9€८४॥६४॥४०7) हो 
जाता है कि विभिन्‍न देशों के बीच स्पर्धा नहीं हो पाती है। गतिशीलता के इस 
ग्रभाव का एक और भी महत्त्वपूर्ण आथिक परिणाम होता है। दीबंकाल में प्रत्येक 
वस्तु के मूल्य में उसके उत्पादन व्यय के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति होती है, किन्तु 
विभिन्न देशों के बीच एक ही वस्तु के उत्पादन व्यय में श्रन्तर होने के कारण उसके 
मुल्यों में भी अ्रन्तर बना रहता है। ध 

[कुछ अ्र्थंशोस्त्रियों का मत है कि जिस तरह एक देश की सीमा में श्रम और 
पूजी पूर्ण गतिशील नहीं होते उसी प्रकार वे भिन्न-भिन्न देशों के बीच भी पूर्णा प्रगति* 
शील नहीं होते, क्योंकि ग्रब॒ यातायात के साथनों व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के फल- 
स्वरूप आर्थिक व राजनेतिक दूरियों का महत्त्व कम हो गया है । अतः उक्त विद्वानों 


'छत्द | 
के प्रनुसार आन्तरिक और भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल अंश का भेद ([)क्षि्षाए० 
४ 06८27००) ही होता है। ] 

(२) वस्तुझ्रों के उत्पादन सम्बन्धी नियमों में भिन्नता- एक देश के 
भीतर उत्पादन सम्बन्धी नियम सभी स्थानों पर एक से ही होते हैं। उत्पादन के 
सम्बन्ध में सरकारी नीति भी समान ही रहती है। श्राथिक और सामाजिक संस्थागओरं 
में भी अनुरूपता रहती है । एक देश के नागरिकों के लिये राष्ट्रीय ग्रौर स्थानीय कर 
भी एक से होते हैं । उनके लिए स्वास्थ्य, सफाई, कारखानों में काम करने की दशाश्रों 
ग्रौर सामाजिक सुरक्षा राम्बन्धी निमय भी एक से रहते हैं, यातायात श्र लोक 
सेवाएँ एक सी होती है, औद्योगिक सम्बन्धों और श्रम-संघों के लिए एक से ही नियम 
रहते हैं और व्यावसायिक कार्य-प्रणाली में भी अ्म्तर नहीं होता । परन्तु श्रलग अलग 
देशों में इन सब विशज्ञाञ्रों में भारी विविधता रहती है, जिसके कारण उत्पादन संबंधी 
सुविधाश्रों में श्रन्तर रहता हैं श्रौर व्यय में भिन्‍नता श्रा जाती है । विभिन्‍न देशों के 
बीच श्राथिक दाक्तियां (८००70770-07065) श्रपना प्रभाव स्पष्ट व स्वतन्त्रतापुरवंक 


स्पष्ट नहीं कर पाती हैं । 

( ३ ) प्राकृतिक साधनों और भौगोलिक दशाओओं में भिन्नता--विभिन्न 
देशों के बीच भूमि की बनावट, जलवायु तथा प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता के भी 
गम्भीर अन्तर हो सकते हैं। इनका परिणाम भौगोलिक श्रम विभाजन तथा उद्योगों 
के स्थानीयकरण के रूप में प्रकट होता है। कुछ देशों को खनिज पदार्थों के लाभ 
प्राप्त होते हैं ती कुछ को उपयुक्त भूमि और अच्छी जलवायु के | इन लाभों का एक 
देश से दूसरे देश को हस्तान्तरण या तो असम्भव होता है या बहुत ही व्ययपूर्णा, 
यद्यपि देश के भीतर इसमे कोई बाधा नहीं होती । इन लाभों के कारण भी दो देशों 
के बीच किसी वस्तु के उत्पादन व्यय में अ्रन्तर हो जाता है । 

(४ ) मुद्रा प्रणाली में भिन्नता-:प्रत्येक देश की मुद्रा-प्रणाजली अ्रलग- 
श्रलग होती है | देश के भीतरी व्यवसाय में विदेशी विनिमय भश्रर्थात्‌ एक देश की मंद्रा 
इसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या नहीं होती है, परन्तु विदेशी व्यापार के 
सम्बन्ध में इस समस्या का बहुत भ्रधिक महत्त्व होता है। यह समस्या अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में जटिलता लाती है और उसके निष्कंटक संचालन में श्रनेक बाधायें उपदिथत 
करती है । प्रत्येक देश की मुद्रा देश के मुद्रा-नियन्त्रक की नीति के श्रनुसार चलती हैं 
श्रोर धुद्रा नियन्त्रक को नोति के प्रत्येक परिवतंन का श्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर पर्याप्त 
प्रभाव पड़ता है । 

( ५ ) वस्तुओं के आ्रायात निर्यात में बाधायें--भन्तर्साष्द्रीय व्यापार ऐसे 
स्वतन्त्र देशों के बीच होता है, जो श्रायात-निर्यात्‌ विनिमय नियम्श्रण श्रादि के संबंध 
सें अपनी अलग-अलग नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं। साधारणतया देश के भीतर 
वस्तुओं के श्रावागमन पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नही होते हैं, परन्तु विदेशी व्यापार 
में ऐसे प्रतिबन्ध लगभग सभी देशों में लगाये जाते है। 
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निष्कर्ष -- 
इस आधार पर श्रथंशास्त्रियों का ऐसा विचार है कि गआ॥रान्तरिक व्यापार तथा . 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्‍यायें एक दूसरे से पूरातया पृथक हैं और इसलिए साधा- 
रण विनिमय सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं है । उसके लिए एक 
अलग ही सिद्धान्त की आवश्यकता है। परन्तु दोनों प्रकार के व्यापार के श्रन्तरों कों 
ध्यानपुर्वक देखने से पता चलता है कि वे आधारभूत नहीं हैं । भेद केवल श्रृंश का है । 
ग्रन्तरष्ट्रीय व्यापार आन्तरिक व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है 
([शाशिाानागानों पब्र0९ 5 3. छुथ्टांकी 285९ ० वा(श-०हां गान 406) 

कुछ विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय एवं आतरिक व्यापारों 
में कोई मौलिक भेद नहीं है । जो भेद है वह केवल अंश (]0687०6) मात्र का है। 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आंतरिक व्यापार से पूर्णात: पृथक नहीं किया जा सकता। 
केवल यह कहा जा सकता है कि इसमें कुछ विशिष्टता अवश्य है । यद्यपि यह सत्य है 
कि विभिन्न देशों के बीच श्रम और पूंजी की गतिशीलता का अ्रधिक अभाव होता है, 
परन्तु यह समभना भी भूल होगी कि स्वयं देश के भीतर ये साधन पूर्णा रूप में गति- 
शील होते हैं । एक देश के भीतर भी अलग-श्रलग स्थानों में भाषा, धर्म, रीति-रिवाज 
श्रादि के गम्भीर अन्तर हो सकते है। ठीक इसी प्रकार दंश के भीतर पूंजी का आवा- 
गमन भी पूरणातया स्वतन्त्र नही होता है | भ्रदिक से अधिक हम इतना ही कह सकते 
है कि देश के भीतर दो अलग-अलग देशों के बीच की तुलना में श्रम और पूजी की 
गतिशीलता अधिक होती है । कभी-कभी तो यह भी सम्भव है कि दोनो दशाओओं में 
गंतिशीलता का अंश समान ही हो । 

ठीक इसी प्रकार एक देश के भीतर भी उत्पादन सम्बन्धी नियमों में अन्तर 
हो सकता है । विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये हुए नियमों में विभिन्नता का रहना कोई 
आश्चयं की बात नहीं है। साथ ही, एक देश के अलग-प्रलग भागों में प्राकृतिक 
साधन तथा भौगोलिक दशाए भी एक सी नहीं होती हैं। इसी प्रकार कभी- 
कभी यह भी देखने मे श्राता है कि देश के भीतर एक से अ्रधिक प्रकार की मुद्राएँ 
चालू होती हैं प्रौर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी रुकावट 
रहती हैं । 

इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि ग्रान्तरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 
में कोई अधारभूत भेद नहीं है, परन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण बातें ऐसी श्रवश्य है जो शअच्त- - 
रष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षा आन्तरिक व्यापार मे अधिकता से पाई जाती है । इनके 
कारण बअंतर्राप्ट्रीय व्यापार पूर्णतया अजग प्रकार का तो नहीं हो जाता है, परंतु 
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उसमें विशिष्टता ग्रवद्य श्रा जाती है। श्रोहलिन (00॥7) ने ठीक ही कहा है-- 
“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्स्थानीय व्यापार की ही एक विदिष्ट दशा है | * 
अ्रन्तराष्टीय व्यापार क्‍यों होता है ?-- 

यह प्रइन भी महत्त्वपूर्णा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों ग्और किन दशाशओों में 
सम्भव होता है ? इस प्रइन का उत्तर बसे तो बड़ा सरल है। बात यह है कि जिस 
प्रकार प्रत्येक विनिमय कार्य से विनिमय करने वाले दोनों पक्षों को लाभ होता है 
ठीक इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी उसमें सम्मिलित होने वाले दोनों देशों के 
लिए लाभदायक होता है ! श्रव हमें यह देखना है कि किन दशाओन्रा मं तथा किन 
कारणों से प्रंतर्राष्टीय व्यापार लाभदायक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अचन्त- 
रष्टीय आधार पर प्रादेशिक श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देता है | इसके कारण 
उत्पादन का इस प्रकार विशिष्टीकरण हो जाता है कि प्रत्येक देश ऐसी ही वस्तुओं 
का उत्पादन करता है जिनका उत्पादन व्यय उसके लिए न्यूनतम होता है । यही 
कारण है कि भारत पटसन का उत्पादन करता है, बर्मा चावल का, इज्धलंड ऊनी 
कपड़े का और जापान सूती कपड़े का। इससे निसन्देह लाभ होता है, क्योंकि 
प्रत्येक देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा बाहर के देशों से न्यूनतम कीमतों पर वस्तुए 
और सेवाएं प्राप्त करने का श्रवसर मिलता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
लाभ इस कारण प्राप्त होता है कि विभिन्‍न देद्यों में एक वस्तु के उत्पोदन-व्यय श्रथवा 
मुल्य में अ्रन्तर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार उत्पादन-व्यय श्रथवा मूल्यों 
का यह अन्तर ही है । वैसे शन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए भी हो सकता है कि एक देश 
दूसरे देश से कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करे जिसे वहु स्वयं उत्पन्न कर ही नहीं 
सकता है, परन्तु व्यवहार में इस कारण होने वाला व्यापार कम ही रहता है। 
अधिकाँश दशाझ्रों में विदेशों से वही वस्तुएं मेंगाई जाती है जिन्हें हम स्वयं उत्पन्न तो 
कर सकते हैं, परन्तु हमारा उत्पादन व्यय विदेशों से ऊचा होता 

श्रन्तरराष्ट्रीय व्यापार में लागतों में भ्रन्तर 
(आलशिशाट९६  (ए055 ॥ पाशियाब्ांएाओं ।770९) 

... उत्पादन व्यय के अन्तर को हम दो भागों मे बॉट सकते हैं-- (१) लागत का 
निरपेक्ष (४७५०।०६) अन्तर और (२) लागत का तुलनात्मक श्रथवा सापेक्ष अन्तर 
((:077[08/80५6 70)7०7९7०6) । 

(१) लागतों में निरपेक्ष ग्रन्तर (७050]008 ल्‍)0/2॥028 ॥॥ 2008(5)-+- 
एकाधिकार प्राप्त हो जाने के कारण किसी देश को कुछ वस्तुश्रों के उत्पादन में 
निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ देशों पर कुछ दक्षाओं में प्रकृति को विशेष 





** पताशियावराणातव। 78१6 78 जाए 8 59०८६) 08४९ 0 7]6 वृग्ाधा- 
768/074] ॥7808... (छाया : काशनढशंगावा दबे करासफदांणिवा 7744८, 
7. 32.) 


[ ४११ 


उदारता होने के कारण वहाँ पर कुछ वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही कम लागत पर 
हो सकता है । इसके कारण कुछ विशेष खनिज पदार्थों का मिलना अ्रथवा पृथ्वी की 
बनावट हो सकते हैं । दक्षिणी अफ्रीका को संसार भर में हीरे के उत्पादन का एका- 
धिकार प्राप्त है । भारत को जूट, जावा को चीनी और ब्राजील को कहवे के सम्बन्ध 
में विशेष सुविधायें है। ऐसे देशों में इन वस्तुओं का उत्पादन व्यय बहुत कम होता 
है ओर दूसरे देशों को इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त देशों पर निर्भर 
रहना पड़ता है । इस प्रकार के व्यापार को जन्म देने दाली दद्या को लागतों का 
निरपेक्ष अन्तर कहते हैं । नीचे का उदाहरण इसे स्पप्ट करता है-- 
पटसन चावल 

भारत २ इकाई १ इकाई ) 

बर्मा १ ,, २, 
। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि पटसन के उत्पादन में भारत को श्रेष्ठता 
प्राप है और चावल के उत्पादन मे बर्मा को | प्रत्येक देश उसी वस्तु के उत्पादन में 
विशिष्टीकरणा प्राप्त करेगा जिसमें उसे श्रष्ठता प्राप्त होगी और उसी में दूसरे 
राष्ट्रों से व्यापार करेगा । इससे दोनों ही देशों को लाभ होगा । यदि व्यापार नहीं 
किया जाता है तो भारत अश्रथवा बर्मा को तीन दिन के श्रम के फलस्वरूप केवल 
२ इकाई पटसन-+-२ इकाई चावल प्राप्त होता है, परन्तु व्यापार होने की दशा में 
इतने ही श्रम के फलस्वरूप ३ इकाई पटसन तथा ३ इकाई चावल मिल सकता है। 
श्रम लागत के आधार पर पटसन और चावल का विनिमय अनुपात निम्न प्रकार 
होगा :-- 

भारत-- चावल की एक इकाई "-पटसन की दो इकाई : 

बर्मा--चावल की एक इकाई --पटसन की ई इकाई । 

भारत और बर्मा के बीच का व्यापार उस समय तक लाभदायक बना रहेगा 
जब तक कि भारत को पटसन की दो इकाइयों के बदले सें चावल की एक से अधिक 
इकाई मिलती रहेगी । ठीक इसी प्रकार उस समय तक व्यापार बर्मा के लिए भी 
लाभदायक होगा जब तक कि उसके फलस्वरूप चावल की एक इकाई के बदले में; 
पटसन की आधे से अ्रधिक इकाई मिलती रहेगी। इस उदाहरण में हमने यह मान: 
लिया है कि व्यापार के सम्बन्ध में यातायात तथा बीमे का व्यय नही होता है । परच्तु 
यातायात, बीमा आदि के व्यय को जोड़ देने पर भी लाभ की इस स्थिति में अन्तर 
नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव भारत और बर्मा दोनों पर समान रूप में पड़ेगा । 
इस प्रकार भारत तथा बर्मा का पारस्परिक व्यापार लाभदायक होगा । 

(२) लागतों में सापेक्ष अथवा तुलनात्मक अन्तर (रबर 0 
(०0एशव५८ गिध्विला०८०७ ॥॥ ००४७४) - उपरोक्त उदाहरण में हमने यह देखा है 
कि एक देश को ऐसी वस्तुग्रो का निर्यात करने मे लाभ होता है जो वहाँ पर निरपेत 
रूप मे और कम लागन पर उत्पन्न की जा सकती है श्लौर उन वस्तुश्रो के आ्रायात से 


एक दिन के श्रम का उत्पादन ' 
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लाभ होता है जिनकी लागत अधिक बैठती है, परन्तु लागत के निरपेक्ष श्रन्तर साधा- 
रणतय! कम ही होते हैं । वैसे तो प्रत्येक देश में लगभग सभी वस्तुएं किसी न किसी 
प्रकार उत्पन्न की जा सकती है, परन्तु किसी-किसी वस्तु का उत्पादन व्यय कभी-कभी 
इतना ऊँचा हो सकता है कि वस्तु का उत्पादन ही श्रनाथिक हो जाय । युद्धकाल में 
जमं॑नी ने रसायनिक पेट्रोल ($५७॥॥०४० 7?०६४४0]) को अधिक मात्रा में उत्पादन किया 
था, परन्तु उसका उत्पादन व्यय प्राकृतिक पेट्रोल की तुलना मे बहुत ही अधिक था । 
लागत के निरपेक्ष अन्तर श्रन्तरराष्ट्रीय व्यापार को निस्‍्सन्देह लाभदायक बनाते हैं, 
परन्तु व्यावहारिक जीवन में उनका महत्त्व कम ही रहता है। 

एक देश के लिये विदेशों से ऐसी वस्तुश्रों का मेंगाना भी लाभदायक हो 
सकता है जिन्हें वह स्वयं विदेशों की श्रपेक्षा कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है। 
यह इस कारण होता है कि साल सेंगाने वाला देश श्रन्य वस्तु के उत्पादन का 
विशिष्टीकरण करके और भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है । ऐसी दक्षा में दोनों 
के बीच लागत में निरपेक्ष श्रन्तर नहों होता, बल्कि तुलनात्मक श्रथवा सापेक्ष श्रन्तर 
होता है। एक कॉलेज का प्रोफेसर घर के कामों को एक नौकर की श्रपेक्षा अश्रधिक 
कुलशलतापूर्वक कर सकते हैं, परन्तु उनके लिये नौकर रखना इसलिए अधिक लाभ- 
दायक हो सकता है कि इस प्रकार समय की जो बचत होती है उसका वह और भी 
अधिक लाभपूर्णा उपयोग कर सकते हैं बिल्कुल यही बात एक देश के विषय में 
भी ठीक हो सकती है । वह एक वस्तु को दूसरे देश से केवल इसी कारण मंगा सकता 
है कि देश में उस वस्तु का उत्पादन बन्द करने से जिन साधनों की जो बचत होती है 
उनका और भी अधिक लाभदायक उपयोग सम्भव होता है । 

परन्तु लागत के सापेक्ष श्रन्तर दो प्रकार के हो सकते हैं ::--( श्र ) समान 
श्रन्तर श्रोर ( ब ) तुलनात्मक अन्तर । 

( ञ्र ) समान अ्रन्तर--शअन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उसी दशा में लाभदायक 
होता है जबकि लागत के सापेक्ष श्रन्तर तुलनात्मक होते है। समान श्रन्तर रहने की दशा 
में लाभ को कोई सम्भावना नहीं रहती है श्रोर इसलिए व्यापार का प्रश्न ही नहीं 
उठता है। इस उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट कियां जा सकता है। भारत और बर्मा के 
उपरोक्त उदाहरण में थोड़ा सा परिवरततंत कर देने से स्थिति बदल जायगी । 


पटसन चावल 
का | हक. का | एक दिन के श्रम का उत्पादन 


उपरोक्त उदाहरण समान सापेक्ष अन्तर को स्पष्ट करता है। जैसा कि विदित 
है कि भारत को वर्मा की तुलना में पटसन और चावल दोनों ही के उत्पादन में कम 
लागत लगानी पड़ती है, परन्तु यदि दोनों के बीच व्यापार नहीं होता है तो भारत में 
पटसन और चावल का विनिमय अनुपात १: १ होगा और ठीक यही अनुपात बर्मा 
में भी रहेगा | यदि भारत केवल पटसन का ही उत्पादन करता है और अपनी चावल 
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की झावश्यकता बर्मा से चावल मेंगा कर पूरी करता है तो भी उसे कोई लाभ नहीं 
होता है, क्योंकि बर्मा में भी चावल और पटसन का विनिमय शअ्नुपात वही है जो कि 
भारत में ऐसी दशा में व्यापार करना उल्टा हानिकारिक हो सकता है, क्योंकि बाहर 


से माल मँगाने में माल की कीमत के अतिरिक्त यातायात सम्बन्धी लागत और भी 
देनी पड़ेगी । 


( व ) तुलनात्मक अचन्तर-परन्तु दो देशों में लागत के तुलनात्मक श्रन्तर 
भो हो सकते हैं। ऐसे श्रन्तरों की दशा में, जेसा कि निम्न उदाहरण से सिद्ध हो 


जायगा, व्यापार लाभदायक होगा और यही शन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उपयुक्त दशा 
होगी :-- 


चाय मसाले 
भारत २ इकाई १ इकाई । एक दिन का श्रम का 
जावा २ इकाई २ इकाई | उत्पादन 


उपरोक्त उदाहरण में यदि भारत और जावा के बीच व्यापार नहीं होता है 
तो दोनों देशों में चाय और मसाजों के विनिमय अनुपात इस प्रकार होंगे :-- 
भारत में १ इकाई चाय इकाई मसाले और जावा में १ इकाई चाय" १ इकाई 
मसाला, परन्तु यदि भारत केवल चाय का ही उत्पादन करता है और जावा केवल 
मसालों का और दोनों ही दूसरी वस्तु व्यापार द्वारा प्राप्त करते हैं तो दोनों को लाभ 
'होगा । भारत चाय की एक इकाई को जावा में भेजकर उसके बदले में जावा से 
विनिमय अनुपात के आधार पर १ इकाई मसाला प्राप्त कर सकता है ठीक इसी 
प्रकार जावा १ इकाई मसाले को भारत भेजकर बदले में २ इकाई चाय ले सकता है । 
इस प्रकार यह व्यापार दोनों ही देशों के लिए लाभदायक है । स्मरण रहे कि जावा 
में चाय का उत्पादन व्यय ठीक उतना ही है जितना कि भारत में, परन्तु फिर भी 
जावा को भारत से चाय को खरीदने में श्रधिक लाभ होता है । व्यावहारिक जीवन में 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ साधारणतया इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं और अच्त- 
रॉष्ट्रीय व्यापार होते की सामान्य दशा यही होती है। इसी को ग्रथंशास्त्र में तुलनात्मक 
लागत का सिद्धान्त कहा गया है । 


तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त 
(6 90९एां)€ ० (0०शाक्षा,्रांए८ (0०5४७) 


प्रतिष्ठित विचारधारा-- 


अर्थशास्त्र में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का उपयोग सबसे पहले रिकार्डो ते 
किया था | उनका विचार था कि एक देद के भीतर श्रम और पुंजी की गतिशीलता 
के कारण विभिन्न व्यवसायों में लाभ का अंश समान रहने को प्रज्त्ति होती है, परन्तु 
दो देशों के: बीच ऐसा नहीं हो पाता है। व्यावहारिक जीवन से एक उदाहरण लेकर 
रिकार्डो ने यह यह स्पष्ट करने का प्रयत्त किया था कि हछद्यपि पुतंगाल कपड़ा तथा 
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शराव दोनों ही इद्धलेड की अपेज्ञा कम कीमत पर उत्पन्न कर सकता था, परल्तु 
पुतंगाल के लिए यही अधिक लाभदायक का कि वह शराब के उत्पादन पर श्रधिक 
ध्यान दे शौर कपड़े का इज्भलेंड से आयात करे, क्योंकि उसे शराब के उत्पादन में 
पुलनात्मक लाभ अ्रधिक था । इस सम्बन्ध में रिकार्डो ने यह भी बताया था कि विदेशी 
विनिमय दरों की सीमाएं' भी तुलनात्मक लागत द्वारा ही निर्धारित होती हैं । 

रिकार्डो के सिद्धान्त में मिल ने श्रावव्यक सुधार किये। उनका विचार था 
कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तो तुलनात्मक लागत का श्रन्तर ही था श्रोर 
उसके लाभ भी इसी कारण उत्पन्न होते हैं, परन्तु इस लाभ का अंश इस बात पर 
निर्भर है कि तुलनात्मक हष्टिकोण से एक देश में दूसरे के माल की माँग कितनी 
आंग्रहपूर्ण है। साम्य की दशा में आयातों तथा निर्यातों का मूल्य बराबर होता है, 
+रच्तु यह साम्य इस प्रकार स्थापित होता है कि अधिक कीमत का माल मेंगाने वाला 
देश बहुमूल्य धातुओं का निर्यात करके वस्तुश्रों के निर्यात की कमी को पूरा करता है 
श्र इस प्रकार अपने अधिक आ्रायातों का मूल्य चुकाता है । 

मिल तथा रिकार्डो दोनों ने ही इस मान्यता पर इस सिद्धान्त का निर्माण किया 
था कि एक देश के भीतर श्रम और पूृजी दोनों ही पूर्णा रूप में गतिशील होते हैं, 
परन्तु दो अलग-अलग देशों के बीच उसमें गतिशीलतां बिल्कुल भी नहीं होती है । 
फेरनीज (('४॥7०5) नामक श्रर्थशास्त्री ने इस मान्यसा की आलोचना की है । उनका 
विचार है कि एक देश के भीतर भी श्रम और पूजी की गतिशीलता पूर्ण नहीं होती है 
और इसके विपरीत यह भी सत्य नहीं है कि विभिन्न देशों के बीच उसकी गतिशीलता 
का पूरातया अभाव होता है। वास्तविकता केवल यह है कि देश के भीतर और देश 
के बाहर श्रम और प_ जी की गतिशीलता में श्रन्तर होता है, परन्तु करनीज का मत 
था कि रिकार्डो और मिल की मान्यता को हटा देने से भी तुलनात्मक लागत का 
सिद्धान्त गलत नहीं हो जाता है । साधनों की गतिशीलता की अधिकता के कारण 
एक देश के भीतर लाभों में समानता आा जाने की प्र वैत्ति श्रधिक तीत्र होतो है, परन्तु 
विभिन्न देशों के बीच यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है । इस प्रकार, जबकि देश के भीतर 
वस्तुपरों का विनिमय अनुपात उनके उत्पादन व्यय द्वारा निश्चित होता है, विभिन्न 
देशों के बीच यह श्रन्योन्य माँग (॥२९०४७7०८४ ॥0७0॥॥0) श्रर्थात्‌ एक देश के भीतर 
दूसरे देश की उत्पादित वस्तु की माँग की भ्ाग्रहपूर्णता द्वरा ही निर्धारित होता है। 
कीन्स ने भी निष्कर्ष के रूप में रिकार्डो और मिल के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया 
है, यद्यपि उन्होंने इसकी विवेचना को पृथक रीति श्रपनाई है । 


प्रतिष्ठित विचारधारा में आधुनिक सुधार-- 

पुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को आ्राधुनिक अर्थशास््री भी स्वीकार करते हैं, 
परन्तु उन्होंने तीन महत्त्वपूर्ण सुधार किये हैं :--- 

( १) लागत की माप श्रम के बजाय मुद्रा में -प्रतिष्ठित अर्थशार्ों ने 
'रिकाड़ों का अनुकरण करते हुए लागत की माप वस्तु के निर्माण में व्यय होने वाले 
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श्रम के आधार पर की थी, परन्तु आधुनिक अ्र्थशात्री इसकी माप मुद्रा में करते हैं; 
क्योंकि प्रथमतः श्राधुनिक श्रथंशाज्ियों ने मूल्य के श्रम सिद्धान्त (.8090ए व९०ा५ * 
6 ५४।४८) को ग्रस्वीकार कर विया है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में उसे 
लागू करना पीछे लौटने के बराबर होता तथा दूसरे, वस्तुओं के उत्पादन में श्रम के 
अतिरिक्त अन्य साधन भी उपयोग किये जाते हैं। श्रतः आजकल मूल्य सीमान्त 
उत्पादन व्यय के रूप में प्रगट किया जाता है। कहा जाता है कि एक देश उन वस्तुओं 
का निर्यात करता हैं जिनका उत्पादन अपेक्षतन अधिक प्रच्चुर साधनों द्वारा किया 
जाता है, अर्थात्‌ जिनका सीमान्त उत्पादन-व्यय कम होता है और इसके विपरीत उन 
वस्तुओं का आयात करता है जिनका उत्पादन-व्यय तुलना में अ्रधिक होता है, अथवा 
जो अपेक्षतन ग्रधिक दुर्लभ साधनों द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं । 

(२) उत्पत्ति-बृद्धि और उत्पत्ति ह्वास नियमों को सम्मिलित 
करना--प्राचीन प्रथंशार्त्रियों ने इस सिद्धान्त की विवेचना केवल इस आधार पर की 
थी कि उत्पादन क्रमगत उत्पत्ति स्थिरता निमय (4७ ० (०णाशंशा रिधपा5) 
के अन्तर्गत होता है और विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में होने वाले यातायात व्यय का 
भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्राधुनिक ग्रथंशास्त्रियों ने इन मान्यताओं को आवश्यक 
नहीं समभा है । उन्होंने यातायात व्यय तथा उत्पत्ति ह्वास एवं उत्पत्ति वृद्धि नियमों 
की का्यंशीलता के आधार पर भी इस सिद्धान्त का विवेचन किया है और इस 
सिद्धान्त में व्यावहारिकता उत्पन्न कर दी है। जब उत्पत्ति क्रमागत उत्तत्ति वृद्धि 
नियमों के श्रन्तगंत होती है, तो पूर्ति में वृद्धि होने से प्रति इकाई लागत कम हो जाती 
है, जिससे विदेशी व्यापार में तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र बढ़ जाता है और विदंशी 
व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु जब उत्पत्ति क्लास नियम के अन्तर्गत की 
जाती है, तो पूर्ति बढ़ाने के प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है, जिससे तुलनात्मक लाभ 
का क्षेत्र कम हो जाता है और तअन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हतोत्साहित होता है । 

(३ ) मांग की लोच का प्रैभाव--रिकार्डो और उनके समथंकों ने यह तो 
बताया था कि सिद्धान्त के आधार पर किन-किन वस्तुओं में व्यापार करना लाभदायक 
होगा, परन्तु वे यह निश्चित नहीं कर पाये थे कि लाभ की मात्रा किन बातों पर 
निर्भर होगी । इस सम्बन्ध में आधुनिक अरथथंशार्त्रियों का विचार है कि लाभांश का 
'अंश इस बात पर निर्भर होता है कि एक देश में दूसरे के माल की माँग की लोच 
कितनी है । जिस देश में दूसरे देश के माल की तुलनात्मक माँग की लोच अधिक 
होगी उसी को व्यापार से लाभ भी अपेक्षतत अ्रधिक ही होगा । जिस देज्ञ में अन्य 
देश की वस्तु की तुलनात्मक माँग की लोच अधिक होगी, उस देश के लिये व्यापार 
की शर्तें अधिक अनुकूल होंगी और जिस देश में अ्रन्य देश की वस्तु की तुलनात्मक माँग 
की लोच कम होगी उस देश के लिये व्यापार की शर्तें कम अनुकूल होंगी । 


सिद्धान्त का वर्तेमान रूप-- 
ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हो जा ता है कि अच्तर्राष्ट्रीजया रप्र केवलइस 
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कारण सम्भव होता है कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुग्रों के उत्पादन-व्यय में अन्तर 

“होते है। ये श्रन्तर तीन प्रकार के हो सकते है :--( १ ) निरपेक्ष श्रन्तर, (२ ) 
समान भ्रन्तर और (३ ) तुलनात्मक अन्तर । इनमें से केवल पहली ओर तीसरी 
दशाश्रों मे ही व्यापार हो सकता है । समान श्रन्तरों की दशा में व्यापार से कुछ भी 
लाभ नहीं हो सकता है, इसलिये पहली और तीसरी दशाश्रों का ही विस्तृत अध्ययन 
लाभदायक है । 


( १ ) निरपेक्ष अन्तर--सबसे पहले हम निरपेक्ष श्रत्तर को लेते हैं : -- 
प्रति मन सीमान्‍्त व्यय (रुपयों में) 


चावल कपास 
भारत ८ १२ 
पाकिस्तान १२ क 


क्योंकि दीर्घकाल | मे कीमत [सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होती है, 
भारत में १ मन कपास का १३ मन चावल में विनिमय होगा और पाकिस्तान में १ 
मन चावल का १३ मन कपास में । इस प्रकार भारत में चावल और कपास का 
विभिमय अनुपात २: ३ होगा और पाकिस्तान में ३ : २। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि 
भारत को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है और पाकिस्तान को कपास के 
उत्पादन में । भारत को कपास का उत्पादन छोड़कर केवल चावल का ही उत्पादन करने 
में लाभ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ व्यापार करके उसे १ मन चावल के बदले 
में कु मन से अधिक कपास मिल जायगी, जबकि कपास को स्वयं उत्पादन करने की 
दशा में १ मन चावल के बदले में केवल ड मन कपास मिलती है । इसी प्रकार पाकि- 
स्तान के लिये कपास का उत्पादन अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि वह भी भारत से 
-१ मन कपास के बदले में रु मन से श्रधिक चावल प्राप्त कर सकता है, जबकि स्वयं 
उत्पन्न करके उसे भी केवल ह मन चावल मिलता है। भारत को वास्तव में १ मन 
चावल के बदले में कितनी कपास मिलेगी और पाकिस्तान को १ मन कपास के बदले में 
कितना चावल मिलेगा, यह दो बातों पर निर्भर होगा :-- (१) यातायात व्यय कितना 
'होता है, और (२) भारत और पाकिस्तान में क्रमशः कपास और चावल की श्रन्योन्य 
माँग (२८०7००४। 70607800) की तुलनात्मक लोच का अ्रंश कितना है । जब तक 
भारत को एक मन चावल के वदले में ३ मान से श्रधिक कपास मिलती रहेगी, तब तक 
वह व्यापार करने को तैयार रहेगा । इसी प्रकार जब तक पाकिस्तान १ मन कपास 
के बदले में ७ मन से अधिक चावल प्राप्न करता रहेगा, उसे व्यापार से लाभ ही होगा 
और वह भी व्यापार करता रहेगा । 


(९ ) तुलनात्मक श्रत्तर्‌ - ठीक इसी प्रकार हम उत्पादन व्यय के तुलना- 
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त्मक अन्तर का भी उदाहरण दे सकते हैं। नीचे का उदाहरण इसी प्रकार 
का है :-- 


कः 


प्रति मन सीमान्‍्त उत्पादन व्यय (रुपयों में) 


पटसन चावल 
भारत ७ १४ 
बर्मा ६ प्र 


इस उदाहरण में बर्मा पटसन तथा चावल दोनों को ही भारत की अपेक्षा कम 
लागत पर उत्पन्न करता है, परन्तु बर्मा को चावल के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ 
अधिक है । इसके विपरीत बर्मा की तुलना में भारत में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन 
व्यय अ्रधिक है, परन्तु पटसन के उत्पादन में उसकी तुलनात्मक हानि कम है । इस 
प्रकार भारत में १ मन पटसन ८-2 मन चावल और बर्मा में १ मन पटसन८"ूँ मन 
चावल विनिमय अनुपात होगे । भारत के लिए पटसन के उत्पादन में विशेषता प्राप्त 
करना लाभदायक होगा और बर्मा के लिए चावल के उत्पादन में । व्यापार द्वारा जब 
तक भारत को एक मन पटसन के बदले में 3 मन से अधिक चावल मिलेगा, उसे लाभ 
ही होगा । इसी प्रकार जब तक बर्मा को १ मन चावल के बदले में हूँ मन से अधिक 
पटसन मिलता रहेगा, उसे भी लाभ ही होगा । दोनों देशो के बीच पटसन ओर चावल 
का विनिमय अनुपात कहीं पर इन दोनों अ्नुपातों के बीच निश्चित होगा, श्रर्थात्‌ एक 
मन पटसन के बदले में जितना चावल मिलेगा वह $ तथा हूँ मन के बीच में ही 
रहेगा । चावल औश्रौर पटसन के इस विनिमय अनुपात पर ३ बातों का प्रभाव 
पड़ेगा :---6) यातायात व्यय, (॥) अन्योन्य माँग की तुलनात्मक लोच और (79) 
उत्पत्ति का वह नियम जिसके अन्तगंत उत्पादन हो रहा है। इस सम्बन्ध में इतना 
कह देना ही पर्याप्त होगा कि क्रमागत उत्पति-वृद्धिनियम (,89 ० ॥70768आं8 
0२८४४॥७) व्यापार के लाभ में और भी वृद्धि कर देता है, क्योकि उसके अन्तर्गत 
उत्पत्ति की प्रत्येक वृद्धि के साथ सीमान्त उत्पादन व्यय घटता जाता है उत्पत्ति-स्थिरता- 
नियम ([.॥ए ० 0णाशधा। लपरा॥8$) का व्यापार की लाभदायकता पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन के बढ़ने पर भी सीमान्त उत्पादन व्यय ज्यों का त्यों ही 
रहता है, परन्तु यदि उत्पादन क्रमगत-उत्पत्ति-हास-नियम ([.8छ७ ० खफांशांशा।ा8 
0८075) के अन्तगंत होता है तो उत्पत्ति के बढ़ने से सीमान्त उत्पादन व्यय भी बढ़ 
जाता है और इसके कारण व्यापार के लाभों का अंश घटता जाता है। अन्त में एक 
ऐसी स्थिति श्रा सकती है, जबकि वह पूरातया समाप्त हो जाय । यहाँ पर व्यापार 
लाभदायक नहीं रहता है । 


( ३) समान अन्तर---उपरोक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि उत्पा- 
दन व्यय के निरपेक्ष और तुलनात्मक दोनों प्रकार के अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
हट! ० च्‌० अभ्र०, २७ 
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लाभदायक बना देते है और दोनों ही दक्ाओ्रों में पारस्परिक व्यापार दोनों दंशों के 

लिए हितकारी होता है | अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उत्पादन व्यय के 
: समान अन्तरों का परिणाम क्या होगा । नीचे का उदाहरण इस प्रकार के श्रन्तरों को 
दिखाता है । 


प्रति मन सीमान्त उत्पादन व्यय (रुपयों में) 


चाय चीनी 
भारत १६० ४० 
लंका १२० ३० 


इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि लंका को भारत की तुलना में चाय ओर 
चीनी दोनों के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप है । दोनों का ही उत्पादन व्यय भारत की 
तुलना में तीचा है, किन्तु भारत में चाय और चीनी का अनुपात १मत चाय थ्मन 
चीनी रहेगा और इसी प्रकार लंका में भी दोनों का यही अनुपात रहेगा | यदि भारत 
दोनों का उत्पादन स्वयं करता है तो ४ मन चीनी के बदले में एक मन चाय ब्राप्त 
होगी और यदि केवल चीनी का उत्पादन करके चाय लंका से मंगाता है तो भी ४ मन 
चावल के बदले में ? मन चाय ही मिलती है (यदि हम यह मान लेते हैं कि याता- 
यात व्यय नहीं होता है) । ठीक यही बात लंका के विषय में भी कही जा सकती है और 
उसे भी भारत को चाय अथवा चावल भेजकर कोई लाभ नहीं होता है। भय उल्टा 
यह है कि यातायात व्यय के कारण व्यापार में हानि हो जाय। निश्चय है कि 
ऐसी दशा में श्रापस में व्यापार का प्रश्न नहीं उठता है । इस प्रकार लागत के समान 
अ्न्तरों की दशा में दो देशों के बीच व्यापार नहीं होगा । 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ-दोष 
(46एब्/492९5 6 959079 3268 ० ॥0शश्षाणाशें प्रा8068) 
विदेशी व्यापार के ला भ-- 


देशी व्यापार की भाँति विदेशी व्यापार भी इसलिए किया जाता है कि उससे 
लाभ होता है। विदेशी व्यापार के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) प्रादेशिक श्रम विभाजन-- (7079 शंझंणा ० [.890पा) 
इसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच प्रादेशिक श्रम विभाजन सम्भव होता है। अ्रलग- 
अलग देश केवल ऐसी वस्तुओ्रों के उत्पादन में विशिष्टीकरणा प्राप्त कर सकते हैं, जिनके 
उत्पादन में उन्हें श्रधिकतम्‌ योग्यता श्रथवा कुशलता प्राप्त होती है । दूसरे शब्दों में, 
प्रत्येक देश ऐसी वस्तुश्रों का उत्पादन करता है जिन्हें वह न्यूनतम लागत पर उत्पन्न 
कर सकता है इसके फलस्वरूप संसार भर में उत्पत्ति अनुकूलतम्‌ दश्ा्रों के अन्तर्गत 
होती है और मानव कल्याण की वृद्धि होती है । 


( २ ) उपभोक्ताओं को वस्तुर्यें सस्ती मिलना--विदेशी व्यापार द्वारा 
उपभोक्ताश्रों को यह सुविधा मिलती है कि वे उन बाजारों से अ्रपती आवश्यकता की 
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वस्तुयें खरीदें जहाँ वे सबसे कम मुल्य पर मिलती हैं । इससे संसार भर में मानव 
समाज का उपभोग-स्तर ऊँचा उठता है। साधा रणतया विदेशों से माल मँगाया ही 
इसलिए जाता है कि वह देश में तैयार होने वाले वैसे ही माल की तुलना में सस्ता 
होता है । इसके अ्रतिरिक्त इस व्यापार द्वारा बहुत सी ऐसी वस्तुए भी प्राप्त हो जाती 
हैं जो अपने देश में उत्पन्न ही नहीं की जा सकती हैं । 


( ३ ) आथिक संकट काल में सहायता--आ्राथिक संकटों के कष्टों को 
भी विदेशी व्यापार की सहायता से कम किया जा सकता है। कहा जाता है कि 
श्राधुनिक दुभिक्ष ग्रनाज या वस्तुश्रों के श्रभाव से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि क्रय-शक्ति 
के अ्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं । ऐसे संकट के काल में दूसरे क्षत्रों से श्रन्न॒ तथा 
दूसरी आवश्यक वस्तुयें मैगाई जा सकती है । इस प्रकार विदेशी व्यापार श्राथिक 
कष्टों को कम करता है । 


( ४ ) वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में समानतो की प्रवृत्ति--विदेशी 
व्यापार के कारण संसार भर में लगभग सभी वस्तुझ्रों और सेवाओं की कीमतों के 
समान रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है | सभी देशों में श्रथ॑-व्यवस्था के विकास 
श्रौर उपभोग-स्तरों में समानता श्रा जाती है । इससे मजदूरियों तथा कार्य की दशाग्रों 
में भी समानता आती है, जिसके कारण लागत के तुलनात्मक शअन्‍न्तरों के लाभ और 
भी सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं । 


(५ ) उत्पादन विधि में सुधार को प्रोत्साहन--विदेशी प्रतियोगिता 
का भय देशी उत्पादकों को सुधार की ओर कायंशील रखता है । वे उत्पादन विधियों 
में इस प्रकार के सुधार करते रहते हैं कि उत्पादन व्यय कम से कम रहे । यदि ऐसा 
न किया जाय तो वे विदेशी निर्माताश्रों की प्रतियोगिता में अ्रसफल हो जायेंगे । इसके 
श्रतिरिक्त इससे प्रबन्ध की कुशलता में भी उन्नति होती है | परिणाम यह होता है कि 
उपभोक्ताओ्ों को कम से कम मूल्य पर वस्तुयें और सेवायें प्राप्त हो जाती हैं । विदेशी 
प्रतिस्पर्धा के भय से देशी उद्योगपति एकाधिकारों का निर्माण भी नहीं करने पाते, 
क्योंकि जब वे सब संयुक्त होकर ऊंचे मूल्य माँगने लगते हैं तब ही विदेशी व्यापारी 
उसी वस्तु को सस्ता बेचने लगते हैं । इस प्रकार एकाधिकार की प्रवृत्ति को ठेस 
पहुँचती है । 

(६ ) कच्चे माल की उपलब्धता-बिदेशी व्यापार की सहाग्रता से 
ग्रावश्यक कच्चे माल, मशीनरी तथा शिल्प योग्यता विदेशों से मेगाकर देंश के 
गद्योगीकरण को गआआरागे बढ़ाया जा सकता है। इससे देश के साधनों का सर्वोत्तम उप- 
योग होता है । 

( ७ ) सास्क्ृति सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग--सामाजिक हृष्टि- 
कोण से विदेशी व्यापार संसार के विभिन्न देशों के बीच सम्पर्क स्थापित करके 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सदभावना का विस्तार करता है । 
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विदेशी व्यापार को हानियाँ-- 

लाभों के साथ-साथ विदेशी व्यापार के कुछ गम्भीर दोष भी है, जो कुछ अंश 
तक इन लाभों के अच्छे परिणामों को नष्ट कर देते है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के भ्रधि- 
काँग लाभ तभी प्राप्त होते हैं जबकि विभिन्‍न देशों के बीच पारस्परिक संद्भावना 
हो और व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध न हों, परन्तु संसार में न तो 
पारस्परिक सदभावना ही है और न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सार्ग निष्कंटक ही है। 
विदेशी व्यापार की प्रमुख हानियाँ निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) कच्ची सामग्री की समाप्ति--विदेशी व्यापार द्वारा देश के बहुत 
से साधन समाप्त हो सकते है जिनका प्रतिस्थापन भी सम्भव नहीं होता है | बहुत से 
देशों में कोयला, पेट्रोल तथा अन्य भूगर्भ स्थित पदार्थ इसी प्रकार समाप्त होते जा 
रहे हैं। भारत की मैंगगीज और अबरक की खान बराबर खाली होती जा रही 
हैं और देश को इन श्रावश्यक धातुओं का समुचित मुल्य भी नहीं प्राप्त हो रहा है। 
यदि इन धातुग्नों का उपयोग देश के भीतर ही श्रौद्योगिक मालों के तैयार करने में 
किया जाय तो एक ओर तो इनके उपयोग में बचत की जा सकती थी और दूसरी 
ओर इनका अ्रधि लाभपूर्णो उपयोग हो सकता है । 


(२ ) विदेशी प्रतियोगिता के घातक प्रभाव--विदेशी व्यापार देश के 
उद्योगों के लिए विदेशी प्रतियोगिता उपस्थित करता है। इसके द्वारा विकसित देशों 
को तो लाभ होता है, परन्तु अविकसित देशों में उद्योग-धन्षे या तो स्थापित ही नहीं 
हो पाते हैं या स्थापित होने के पदचात्‌ पनप नहीं पाते हैं । 


( ३ ) देश का एकाँगी विकास--विदेशी व्यापार देश के श्राथिक विकास 
को एक-दिशायी करके देश के लिए भारी समस्‍यायें उत्पन्न करता है । संकटकाल में 
ऐसे विकास के दुष्परिणाम भयंकर रूप में प्रकट होते हैं। दोनों महायुद्धों के काल का 
अनुभव यह स्पष्ट करता है कि जो देश खाद्य-पदार्थों अथवा ग्रन्य ग्रावश्यक वस्तुश्रों 
के लिए विदशी व्यापार पर निर्भर रहते हैं, युद्धकाल में उनके कप्टों की कोई भी 
सीमा नहीं रहती है । विदेशी व्यापार के इसी दोष ने बीसवीं शतायदी में श्राथिक 
राष्ट्रीयाद को जन्म दिया है। उत्पत्ति के विशिष्टीकरण के कारण देश के कितने 
ही साधन बेकार पड़े रहते हैं, रोजगार का समुचित विकास नही होने पाता है और 
देश के श्राथिक जीवन की स्थिरता भी संकट में पड़ जाती है । 


( ४ ) विदेशों पर निर्भरता--विदेशी व्यापार विभिन्न देज्ञों की श्र्थ 
व्यवस्थाश्रों को एक दूसरे पर अवलम्बित कर देता है। यह निर्भरता सदा श्रच्छी नहीं 
होती है, क्योकि किसी एक देश में आने वाले आथिक संकट का प्रभाव संसार भर में 
फेल जाता है। 

( ५ ) आदतों पर स्थायी प्रभाव--विदेशी व्यापार देश की उपभोग 
सम्बन्धी आदतों में हानिकारक परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। दीघंकाल तक चीन 
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के निवासी अफीम खाने के आदी बने रहे हैं, यद्यपि उस देश में श्रफीम का उत्पादन 
बिल्कुल नहीं होता था । हि 

( ६ ) अन्तर्राष्ट्रीय द्व ष-विदेशी व्यापार के कारण प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्भावना और सहयोग को बढ़ाव अ्रवश्य मिला था, लेकिन श्राजकल यह शभन्तर्राष्ट्रीय 
6ष और युद्ध का आधार बना हुझा है। विदेशी व्यापार बढ़ाने की भावना ने उप- 
निवेशवाद को जन्म दिया और अनेक राष्ट्र दास अथवा झ्राधीन बना कर शोषित 
क्ये जा रहे हैं । 

( ७ ) राशिपातन (070799७78) का भय--यह देखा गया है कि विदेशी 
बाजार को हथियाने के लिए कुछ देश प्रारम्भ में वहाँ ग्रति कम मूल्य पर वबस्तुयें 
बेचते है और जब देशी उद्योग हानि उठाकर बन्द हो जाते हैं तब मनमाना मूल्य वसूल 
करके जनता का शोपरण करने लगते है । 

( ८५ ) जीवन-स्तर का पतन--देश के व्यापारी ऊचे मूल्य पर वस्तुएं 
बेचकर लाभ उत्पन्न करने के हेतु वस्तुप्रों का निर्यात कर देते है, जिससे कभी-कभी 
स्वदेश में वस्तुओं की कमी हो जाती है तथा नागरिकों का जीवन-स्तर गिर 
जाता है । 

( ९ ) क्ृषि प्रधान देशों को हानि--जब एक क्रपि प्रधान देश किसी 
श्रौद्योगिक देश से विदेशी व्यापार करता है, तो उसे हानि उठानी तीड़प है, कियोंव 
वह ऐसी वस्तुयें भेजता है जोकि बढ़ती हुई लागत के नियम के अन्‍न्तगंत उत्पन्न की 
जाती हैं श्रौर ऐसी वस्तुयें मेंगाता है जोकि घटती हुई लागत के नियम के श्रन्तगंत 
उत्पन्न की जाती हैं । 

इस प्रकार विदेशी व्यापार की अनेक हानियाँ है। २०वीं शताब्दी में भी 
इसके अ्रनेक गम्भीर परिणाम दृष्टिगोचर हुए है। पारस्परिक सद्भावना के स्थान पर 
इसके भन्तर्राष्ट्रीय द्वंष तथा विवादों को प्रोत्साहन दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
कुछ अविकसित देशों के आथिक श्र राजनेतिक शोषरा का महत्त्वपूर्ण कारण रहा 
है । फिर भी यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि विदेशी व्यापार के लाभ हानियों की 
अपेक्षा अधिक हैं । 
ग्रत्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को सोमायें-- 

यहाँ पर हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का 
अंश किन बातों पर निर्भर होता है । टाउजिंग (]50०४»8) का विचार है दि किसी 
देश को विदेशी व्यापार से होने बाला लाभ दो बातों पर निर्भर होता है--( १) श्वन्त- 
राष्ट्रीय विनिमय अथवा व्यापार को दार्ते और (२) निर्यात की वस्तुएं उत्पन्न करने 
में देश की उत्पादन क्षेत्रता । इन दोनों का अलग-अ्रलग विवेचन निम्न प्रकार है :--- 

( १ ) व्यापार की शर्तें (७४8 ० 77७0०)--इन शर्तों का अभिप्राण 
उसश्रनुपात से होता है जिस पर दो देशों में उत्पादित वस्तुओझ्लों का आपस में विनिमय 
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होता है। यदि हम भारत श्र बर्मा का उदाहरण लेते हैं और व्यापार न होने की 
दशा में भारत में १ मन पटसन के बदले में केवल 3 मन चावल प्राप्त होता है, 
परन्तु व्यापार द्वारा बर्मा से # मन चावल प्राप्त किया जा सकता है तो भारत का 
लाभ २-ह प्र्थात्‌ बन मन चावल होगा । इसी प्रकार बर्मा में यदि देश के भीतर 
चावल और पटसन का अनुपात १ : हूँ है, परन्तु भारत से १ मन चावल के बदले 
में $ मन पटसन मिल सकता है तो व्यापार से वर्मा का लाभ ३-६ अर्थात्‌ $ मन 
पटसन होगा, परन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि यह विनिमय गझनुपात 
दोनों देशो में एक दूसरे की उपज की प्रतिमाँग ((२००७७/००४। 70०79॥0) की स्थिति 
प्र निर्भर होता है। इसी माँग की भ्राग्रहपूणाता के अनुसार व्यापार की शर्तों में भी 
परिवर्तन होते रहते हैं। प्रति-माँग की सापेक्षिक भ्रथवा तुलनात्मक लोच व्यापार की 
दर्तो अ्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ की मात्रा को निश्चित करती है । 

साम्य की दशा में विनिमय का अनुपात ऐसा होगा कि उस पर किसी देश के 
निर्यातों की कीमत उसके आ्रायातों की कीमतों के बराबर हो जाय । इस प्रति माँग 
का प्रभाव व्यापार की शर्तों पर ही नहों, बल्कि व्यापार के लाभों पर भी पड़ता है। 
टाउजिग के अनुसार :--उस देश को सबसे अधिक लाभ होता है जिसके निर्यातों की 
भांग सबके श्रधिक होती है ओर जिसमें श्रायातों (दूसरे देशों के निर्यातों) की मांग 
केवल थोड़ी सी होती है। उस देश को सबसे कम लाभ होता है जिसमें श्रन्य देशों 
की उपजों की सांग बहुत श्रधिक होती है ।' 

( २ ) उत्पादन क्षमता--शअन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों पर दूसरा प्रभाव 
निर्यात की वस्तुश्रों के उत्पादन में देश के श्रम की कुशलता का पड़ता है । वास्तविकता 
यह है कि दो व्यापारी देशों के बीच लागत के श्रन्तरों का मल कारण श्रम की 
कुशलता ही होती है । श्रम की कुशलता के बढ़ने से सापेक्ष श्रथवा तुलनात्मक लागतों 
का अन्तर बढ़ जाता है श्रोर लाभपूर्ण व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ जाता है । जिस देश 
में श्रमिकों की कार्य-कुशलता भ्रधिक होगी उसके निर्यातों की माँग भी अधिक रहेगी, 
देश में जनता की मौद्रिक तथा वास्तविक दोनों ही प्रकार की मजदूरियां ऊँची रहेंगी 
और व्यापार से भी ऐसे देश को लाभ श्रधिक होगा, क्योंकि वह अपनी निर्यात 
वस्तुओं का अ्रधिक उत्पादन करके विनिमय से बहुत श्रधिक वस्तुओं को प्राप् 
कर सकेगा । 

किसी देश के श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की मात्रा का अनुमाग उसकी 
मौद्रिक श्राय (१0767 [000776) से लगाया जा सकता है । क्योंकि देश को मौद्रिक 
आय के रूप सें ही लाभ प्राप् होता है । जिस देश की वरुतुओ्रों बे मांग विदेशों मे बहुत 
तथा निरच्तर रहती है उस देश की मौद्रिक आ्राय का स्तर ऊँचा होता है, क्‍योंकि 
वहाँ निर्यात उद्योग उन्नत हो जाते हैं, मजदूरी «की दरें भो ऊची हो जाती हैं और 
ग्रन्य उद्योगों में भी मजदूरियाँ बढ़ जाती हैं। (क्योकि श्रमिक अ्रधिक मजदूरी वाले 
उद्योगो में जाने लगते है) । 
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अ्न्तराष्ट्रीय व्यापार और मजदूरी ([7'ताब्रांग्यढ प्राब्रव० & ए/ब४०)-- 


प्रायः पूछा जाता है कि ग्रलग-अलग देशों में मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न होने 
का श्रन्तर्राद्ीय व्यापार पर क्‍या प्रभाव पड़ता है इस सम्बन्ध में यह उत्तर दिया जाता 
है. कि कम मजदूरी देने वाला देश श्रपनी वस्तुयें ग्रधिक मजदूरी देने वाले देशों को 
निर्यात किया करता है, क्योंकि ऊँची मजदूरी वाले देश की वस्तुयें मेंहगी होने के 
कारण कम मजदूरी वाले देश की सस्ती वस्तुओ्रो से प्रतियोगिता नहीं करने पाती है । 
परन्तु गम्भीरता से विचार करने एवं अनुभव के आधार पर यह विचार अभ्रमपूर्ण 
लगता है । प्रायः ऊची मजदूरी वाले श्रमिक कम मजदूरी वाले श्रमिकों की श्रपेक्षा 
अ्रधिक उत्पादन भी करते हैं, जिससे प्रति इकाई लागत भ्रपेक्षतत कम होती है । 
इसी कारण यह कहा जाता है कि ऊँची मजदूरी कम मजदूरी है और कम मजदूरी 
ऊची मजदूरी (लाए) ७४2०४ काल 46 २/४४०४ 270 क्‍.0ए9 ५१४३४४८४ 06 
पराह) ५४७४०७) | सरल दाब्दों में अधिक मजदूरी का अर्थ अधिक लागत-व्यय नहीं 
होता । श्रतः अधिक मजदूरी बाला देश प्रायः कम उत्पादन लागत पर वबस्तुयें उत्पन्न 
करने में सफल हो जाता है श्रौर बहु कम मजदूरी वाले देश की बस्तुश्नों से प्रतियोगिता 
भी कर लेता है । 

एक उदाहरण द्वारा 'इस बात को स्पष्ट किया जा सकतो है--भारत में 
मजदूरियाँ इज्धलैंड की अपेक्षा कम हैं। फिर भी वह बहु-मात्रा में वस्तुएँ इद्भलेड 
से मंगाता है, क्योंकि भारत में कम मजदूरी के कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता 
बहुत कम है, जबकि अधिक मजदूरी मिलने के कारण इड्भलेंड के श्रमिकों की कार्य- 
क्षमता अधिक है । 

ग्रतः अनुभव से भी यह पता चलता है कि ऊची मजदूरी वाले देश ही प्राय: 
ग्रधिक निर्यात करने वाले एवं उन्नत राष्ट्र हो गये हैं। इस प्रकार विभिन्न देशों में 
दी जाने वाली मजदूरी की दरो का शअ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और ग्रतियोगिता-रहित सम्चूह 
([जराश्यान्राणान ॥790९ & ०॥-(ए॥आए७॥॥0४ ७57०ए७) 


देश में भजदूरों के प्रतियोगिता-रहित समूह होने का विदेशी व्यापार पर 
प्रभाव-- 


तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की व्याख्या करते समय यह मान लिया गया 
था कि देश के अध्दर शग-साधन पूर्ण गतिशील होता है। जिसके परिणामस्दखूप 
श्रमिकों वी मजदूरी उनकी योग्यता और कार्पक्षमता के आधार पर निश्चित होती 
है । परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि देश के अन्दर श्रम पूर्ण रूप से गतिशील हो, 
वह कम (सा बिल्कुल भी नहीं) गतिशील हो सकता है । ऐसी दशा में श्रसिकों के एक 
वर्ग की मणदूरी दूसरे वर्ग के श्रमिकों से कम या श्रधिक हो सकती है और उस देश 
को कर गजदूरी वाले श्रमिक वर्ग द्वारा उत्पादित वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ प्राप्त 
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होगा, वयोकि इनकी उत्पादन लागत अन्य वर्गों द्वारा उत्पादित वस्तुआ्रों कौ श्र पैक्षा 
बहुत कम है। फलस्वरूप ऐसी वस्तुओं का निर्यात होने लगेगा । यदि देश में श्रमिकों 
के प्रतियोगिता रहित समूह नहीं हैं तो तुलनात्मक लाभ प्राप्त 4 होगा और निर्यात 
की सम्भावना भी कम न होगी । 

मान लीजिये दो देशो में मजदूरों के प्रतियोगिता रहित समूह विद्यमान हैं । 
यदि इन देशों में इन समूहों की स्थिति एक समान है, तो उनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
की दिशा (70॥60०07) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि भिन्नता है, तो प्रभाव 
पड़ेगा । इज्धलैंड में भारत का तुलना में एक ही प्रकार के श्रमिकों को अधिक मजदूरी 
मिलती है । इस भिन्नता का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा पर प्रभाव अवध्य 
पड़ता है । 


परोक्षा-प्रदन 


आगरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बी० एस-सी०, 
( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से किस प्रकार लाभ होता है ? यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 


लाभदायक है तो देश आत्म-निर्भर क्‍यों बनना चाहते हैं ? (१६६४) 

( २ ) भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धान्त की क्‍यों आवश्यकता है, 
यह समभाइये । (१६६२ $) 

( ३ ) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को स्पष्टरूपेणा समभाइये । (१६६२) 
( ४ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक व्यय सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या 
कीजिये । (१९६१ $) 

( * ) तुलनात्मक सापेक्ष लागत के सिद्धान्त पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिये । 
(१६५६९ $) 


राजस्थान विश्ववच्यालय, बी० ए०, एवं बी० एस-सीं० । 

( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त कैसे लागू होता है-- 
इसकी स्पष्ट व्याख्या इस सिद्धान्त के आधुनिक रूप में करिये । (१६६४) 

( 2) (एगंधव्ीए छक्यात0० (6 [७ 0 (णाएक्षाबए8  (20508 ॥१0 $॥09 
(0फ ि' व 48 & 54088009 छड़ीबाबांणा ०ी [छपराध्षां0)2) 


एंशग्रंश्रणा ० 7800फ07 ? (962) 
( 3 ) शाम 48 वाशाक्षां०0॥  ]7806 ? १0 शी साला ग 06०९०१05 
07 कारिशिशा०६३ 0 (0808 ? (496।) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ-हानियों का विवेचन करिये । (१६५७) 
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( २) “आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य कोई विशेष भेद नहीं है और 
इस कारण श्रन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिये किसी विशेष सिद्धान्त की आवश्य-« 
कता नहीं है । इस कथन की विवेचना करिये । (१६५६) 


सागर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) तुलनात्मक परिव्यय के सिद्धान्त की तकपूर्णा व्याख्या कीजिए और इस सिद्धांत 


के श्रपवादों का वर्णान कीजिए । (१६६१) 
( २ ) भेद करिये--आ्रान्तरिक व्यापार और अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार । (१६६०) 


( ३२ ) तुलनात्मक परिव्यय सिद्धान्त का आ्रालोचनात्मक विवेचन कीजिये । क्‍या 

आपके विचार से शच्तर्राष्ट्रीय व्यापार इस सिद्धान्त का प्रतिफल है ? 
(१९५९) 
जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद बताइये । किस सिद्धान्त पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
आ्रधारित होता है ? (१६५६) 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बोँ० ए०, और बो० कॉम० , 

(१ ) भत्तर्राष्ट्रीय व्यापार बेंक के एक स्पष्टीकरण के रूप में तुलनात्मक लागत 
सिद्धान्त का विवेचन करिये । (बी० ए०, १६५८) 

( २ ) संद्धान्तिक दृष्टिकोण से किन परिस्थितियों में विदेशी व्यापार दो देशों के 
बीच उदय हो सकता है ? विनिमय से किस देश को अ्रधिक लाभ होतां है ? 
इसे निर्धारित करने वाले घटक कौन-कौन से हैं?  (बी० कॉम०, १६५६) 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय बी० ए०, 

( १) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये । 

(१९५६) 
बिहार विश्वविद्यालय, बीं० ए०, 

(| ) कफफीबां। 6 ]8एछ णी ०0ण7एशाव५४९ 00505. (960 ४) 

पटना विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( ]) छा 60प्राधाज जश्] छा०तप0068 ॥056 धा।065 ॥ 6 970600०07 
णएी एवं) ॥5 5७ए९८१0व9 ६ ॥09 रक्षा(6० 07 ॥5 ॥7 67079 4698[ 
परक्षा(८0, 7 एडज़ाशोी) व स्क्याणं॥6 ग6 ०0ठगाएथाधए८ ०0५ (९09 
04 ]7007968078[ (7906. 


विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(4) फकिफाएां॥ ठोध्धा।ए ० वा॥व0ए9 ० एकाए0णक्ांएल८ (१0805. (964 3979) 
( २ ) तुलनात्मक लागता के सिद्धान्त की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या के रूप 
में विवेचना वीजिये। (त्रिवर्णीय १६६२, द्विवर्षीय १६६१, १६६०) 
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नागपुर विश्वविद्यालय बी० ए०, ओर बी० कॉम०, ु 
(१) लत्ौलनिक व्यय में भिन्नता” इसका क्‍या ग्रथं होता है। तौलनिक व्यय 
भिन्नता के कारण विदेशी व्यापार कैसे श्रारम्भ होता है।यह सोदाहरण 


समभराइये । (बी० ए०, १६६०) 

(२ ) शभतच्तर्राष्ट्रीय व्यापार आचन्तरिक व्यापार से किस प्रकार भिन्न होता है ? इसके 

विशेष लक्षण कौन से होते है ? (बी० कॉम ०, १६९६१) 

( ३ ) तुलनात्मक परिव्यय सिद्धान्त का वर्शान करो। इसके विरुद्ध की गई आलो- 

चनाओं का परीक्षण भी करो । (बी० कॉम ०, १६६०) 
अध्याय २० 


मुक्त व्यापार एवं संरक्षण 


(#76९ ॥7306 थ्रात 70062८00०ा) 
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प्रारस्भिक--व्यापार नीति ऐजं इसके भेद-- 
व्यापार नीति का श्राशय देश द्वारा किए हुए उन सब कार्यों से होता है जो उस 
देदा के वेदेशिक आर्थिक सम्बन्धों को व्यवस्था करने के लिए किये जाते हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में इस सम्बन्ध में दो नीतियाँ महत्त्वपूर्ण रही हैं (॥) मुक्त 
अथवा स्वतन्त्र व्यापार और (][) संरक्षण । घुक्त व्यापार का शअ्रभिप्राय भ्रन्तरराष्ट्रीय 
घ्वव्साथ की स्वतन्त्रता से होता है। एडम स्मिथि (७0४87 987 ॥.0) के शब्दों में, 
_भुक्त व्यापार का झभिप्राय उस व्यापारिक नीति से है जिसमें घरेलू और विदेशी 
वस्तुओं में कोई अ्रन्तर नहीं समझा जाता है और न किसी एक को बुरा समझा जाता 
है ओर न दूसरे को विशेष श्रधिकार दिये जाते हैं ।' इस व्यवस्था के ग्रस्तर्गत विभिन्‍न 
देशों के बीच वस्तुओं और सेवाश्रों के आवागमन पर किसी भी प्रकार की रुकावट 
नहीं होती है भर श्न्तर्राष्ट्रीय विनिमय अश्रपनी स्वाभाविक गति से स्वृतन्त्रतापृव॑क 
चलता रहता है| किन्तु इससे यह नहीं समझता चाहिए कि स्वतन्त्रता व्यापार की 
व्यवस्था में किसी भी प्रकार के कर नहीं लगाये जाते । वस्तुओं पर कर तो लगाये जाते 
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हैं, परन्तु उनका उहंश्य ग्राय प्राप्त करता होता है । संरक्षण की नीति में व्यापारिक 
प्रतिबन्ध अनिवायं होते हैं | वस्तुओं, सेवाओ्रों और पूंजी के स्वतन्त्र आवागमन पर 
रोक लगाई जाती है और देश की श्रान्तरिक अ्रथं-व्यवस्था को विदेशी आर्थिक प्रभाव 
से मुक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। साधारणतया संरक्षण का उहृंव्य देश के 
उद्योगों की विदेशी स्पर्धा से रक्षा करना होता है। वस्तुओं के श्रायात पर पूर्ण भ्रथवा 
आंशिक रोक लगा दी जाती है जिससे कि गृह-उद्योगो को उन्‍नति तथा विकास का 


अवसर मिलता रहे । संरक्षण का प्रमुख उह श्य कुछ भी क्‍यों न हो, जिनके कारण 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्वाभाविक श्रथवा कृत्रिम बाधाएँ उत्पन्न होती है, संरक्षण 
में सम्मिलित कर लिये जाते है । 

अ्रब हम इन दोनो नीतियों का इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि इनमें से कौन 
सी नीति अधिक उपयुक्त है। विशेष रूप में, हम मह देखने का प्रयत्न करेंगे कि 
आधिक क्रियाओं के इस ध्येय को कि सामाजिक उत्पादन अ्रधिकतम्‌ हो, इन दोनों 
नीतियो में से प्रत्येक किस श्रंश तक पूरा करती है। 


() मुक्त व्यापार या स्वतन्त्र-व्यायार 
(४7766 ॥7806) 
मुक्त व्यापार के लाभ-- 


प्रतिष्ठित अ्रथंशास्त्री सब के सब मुक्त व्यापार के पक्ष में थे और विदेशी 
व्यापार सम्बन्धी सभी बाधाओं को अनुचित समभते थे। उन्होंने मुक्त व्यापार की 
वांछनीयता को साधारणतया इसी कारण महत्त्वपूर्ण समझा था कि इससे श्रम 
विभाजन के सभी महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाते है। इसके पक्ष में निम्न तक रखे 
जाते हैं । 

( १) संसार में उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम्‌ वितरण-- 
निर्वाधावादी नीति का परिणाम यह होता है कि उसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों का 


संसार भर में अनुकूलतम्‌ वितरण होता है और इस प्रकार प्रस्तुत साथनों से 


ग्रधिकतम्‌ लाभ उठाया जा सकता है | अनियन्त्रित स्पर्धा के कारण प्रत्येक देश ऐसी 
वस्तुओ्रों के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जिनमें उसे प्राकृतिक 
श्रथवा अन्य कारणों से अधिकतम्‌ लाभ अ्रथवा सुविधा प्राप्त होती है। सारे संसार 
तथा प्र॒त .क राएए की आय को झधिकतम्‌ करने की रीति यही हो सकती है कि प्रत्येक 
देश में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाय जो वहां न्यूनतम लागत पर उत्पन्त की 
जा सकती है । 

( २) अकुशल एछत्र व्यवपुर्गा व्यवसायों की समाप्ति--अ्रनियन्त्रित 
प्रतियोगिता ह दगरगा ग्रदुद्चल तथा व्गगपुर्ण व्यवसाय कुछ ही समय पद्चात्‌ टप्प हो 
जाते है। केवल ऐसे ही उशोग चाजू रहते है जो कम लागत पर उत्पादन कर सकते 
है, वालिये उपभोक्ताओं को देशी रथानों पर कम से कम कीमत पर वस्तुएँ और 


हि 
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सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं । इससे संसार भर में लोगों की वास्तविक आ्राय में वृद्धि 
नहोती है । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि मुक्त व्यापार एकाधिकारियों तथा 
ओ्रौद्योगिक संघों के निर्माण को रोकता है, क्योंकि यह प्रतियोगिता पर आधारित 
होता है । 

( ३ ) पारस्परिक सहयोग एवं सदभावत्ता- स्वतन्त्र व्यापार संसार के 
देशों को एक-दूसरे पर निभर बना कर उनके बीच पारस्परिक सदभावना एवं सहानु- 
भृति उत्पन्न करता है । इसके द्वारा सभी देशो को यह ज्ञात हो जाता है कि उनमें से 
प्रत्येक का हित एक-दूसरे के हित तथा सभी के सामूहिक हित से जुड़ा हुआ है । 

( ४) भौगोलिक स्थानीयकरण को प्रोत्साहन- स्वतन्त्र व्यापार के 
अन्तर्गत हर एक देश केवल वही वस्तुयें उत्पन्न करता है जिनके लिए उस देश में 
प्राकृतिक सुविधायें प्राप्त हों। इस प्रकार उद्योगों के भौगोलिक स्थानीयकरण को 
बढ़ावा मिलता है तथा श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होते है । 

( ५ ) एकाधिकारी संघों पर रोंक--पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण 
एकाधिकारी संघों के विकास पर रोक लगती है और वस्तुश्रों के मुल्य बहुत ऊँचे 
नहीं होने पाते हैं । 

( ९ ) बाजार के क्षेत्र का विस्तार- स्वतन्त्र व्यापार में विदेशी व्यापार 
की वस्तुश्नों का क्रय-विक्रय दूर-दूर तक अनेक देशों से होने लगता है। इस प्रकार 
उसका बाजार बहुत विस्तृत हो जाता है, वस्तुओं के मूल्य भी कम हो जाते है (विशेषतः 
तब जब कि उनका उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत किया जा रहा है)। इससे 
देशों को निरपेक्ष और तुलनात्मक लागत लाभ श्रधिक मिलने लगते है । 

( ७) उत्पादन विधियों में सुधार--प्रतिस्पर्धा के भय से उत्पादक भ्रपनी 
उत्पादन विधियों में समय-समय पर सुधार करते रहते है, जिससे उत्पादन में वृद्धि 
होती है तथा लागत व्यय कम हो जाते हैं प्रौर सामान्य श्रौद्योगिक कुशलता बढ़ती है । 

( ८ ) नये-नये उद्योगों की तीवुता से स्थापना एवं विद्यमान उद्योगों 
का विकास । 


(॥) संरक्षण नीति (700ए ए ?700€लांगणा) -- 

यद्यपि मुक्त-व्यापार के लाभ महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु इसमें कुछ ऐसे गम्भीर दोष 
भी है जिनके कारण आधुनिक संसार के सभी देशों ने इस नीति का परित्याग कर 
दिया है १९वीं शताब्दी में इज्धलैंड तथा श्रन्य बड़े-बड़े देश मुक्त व्यापार के महान 
समर्थक थे, परन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ इसका संसार से अ्रस्तित्व ही मिट 
गया है। 
संरक्षण को बांछनीयता (4॥8णाशा5 ए/0०लांणा)--- 

साधारणतया संरक्षण का उदंब्य उपयोक्ताश्रों के हितों को ध्यान में रखते 
हुए राष्ट्रीय उद्योगों की उन्नति करना होता है, परन्तु ग्राथिक कारणों के अतिरिक्त 
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अनेक वार राजनेतिक कारण भी संरक्षण को प्रोत्साहन देते हैं । संरक्षण का वास्तविक 
आ्राधार मनुष्य का स्वार्थ है। वह स्वभाव से ही प्रतियोगिता से घृणा करता है।. 
संरक्षण के रूप में अ्रनेक तक रखे जाते हैं, जिनमें से कुछ तक तो मान्य हैं, परन्तु 
बहुत से तक केवल कृत्रिम हैं। प्रमुख तक निम्न प्रकार हैं :--- 

(१) शिशु-उद्योग तर्क (पल एश्चिा। वप्रत087858 &8प्रा०व)--- 
संरक्षण के पक्ष में यह तक सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। इस तको के जन्मदाता जमंनी 
के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी श्रर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट (7८6०7 ०४ ॥75) हैं। इस तक 
को इतना महत्त्वपूर्ण माना गया है कि मुक्त-व्यापार के महान्‌ समथंकों ने भी इसको 
स्वीकार किया है । शिकशु-उद्योग तक॑ का आधार यह है कि संसार के सभी देशों में 
आधथिक विकास की अवस्था एक सी नहीं होती है। विभिन्न कारणों से कुछ देश 
ओऔद्योगीकरण का आरम्म शीघ्र कर देते हैं और कुछ देश इस दिशा में पीछे रह जाते 
हैं। कालान्तर में विकसित दंशों के उद्योगों को अनुभव, पैमाने के विस्तार तथा 
शिल्प ज्ञान के कारण कुछ विशेष सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कारण उनकी 
प्रतियोगी शक्ति बढ़ जाती है। जिन देशों में उद्योगों का विकास देर में होता है 
वहाँ के उद्योग शिशु अवस्था में ही होते हैं, जो विकसित देशों के वयस्क उद्योगों 
फी प्रतियोगिता की क्षमता नहीं रखते हैं। इसमें तो सन्देह नहीं है कि यदि इन 
उद्योगों को उन्नति और विकास का अ्रवसर दिया जाय तो कुछ समय पश्चात ये भी 
प्रतियोगिता कर सकने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं,* परन्तु यदि सुक्त-व्यापार 
नीति का अनुकरण किया जाता है तो विकसित देशों के उद्योग उन्हें फलने-फूलने से 
पुर्वें ही नष्ट कर सकते हैँ । इन शिश्षु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक 
होता है । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विकसित देश अ्विकसित देशों का विकास 
नहीं होने देंगे । 

उपरोक्त तक का आ्राधार तो ठीक है; किन्तु इसके सम्बन्ध में यह कठिनाई है 
कि यह निरणंय बहुधा कठिन होता है कि शिशु उद्योगों को कैसे पहचाना जाय ? 
ग्रनेक देशों ने इस तक के आधार पर किसी भी उद्योग को शिशु उद्योग घोषित करके 
संरक्षण की नीति को उचित बताया है, परन्तु झाधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है 
कि केवल उसी उद्योग को शिश अ्रवस्था में कहा जा सकता है, जिसे उद्योग सम्बन्धी 
सभी प्रकार की आ्ान्तरिक बचत तो प्राप्त हों, परन्तु श्रभी वाह्य बचत उपलब्ध न हो 
सकी हों । स्वयं लिस्ट ने कहा है कि केवल निम्नलिखित दशाओं में संरक्षण मिलना 
चाहिए :-- 


िकनक सीजन लीक 2 कमकमललके फ>०म का 3.ल्‍० फेम न अननज>++न०न अनीता तिनिणनन पल जन ेन 2>-34333+334033,0324+५५००७ ।आ७०+++क- 
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( के ) संरक्षण का उद्देश्य राष्ट्र को औद्योगिक विकास की सुविधायें प्रदान 
« +रना होना चाहिए। ऐसे देंशों में संरक्षण नहीं होना चाहिए जहाँ पर श्रौद्योगिक 
उन्नति पहले से ही पर्याप्त हो चुकी है, अथवा जहाँ उद्योगों की उन्नति की कोई 
सम्भावना ही नहीं है । 

( ख ) संरक्षण श्रस्थाई होना चाहिए। यह केवल उन्हीं देशों के लिए लाभ- 
दायक हो सकता है जहाँ विदेशी प्रतियोगिता के कारण राष्ट्रीय उद्योगों की प्रवनति 
हो रही है । उद्योगों का समुचित विकास होते ही संरक्षण हटा लेना चाहिए । संरक्षण 
कैवल शिशु अवस्था के लिए ही उपयुक्त होता है । के 

( ग) कृषि उद्योग को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अन्य उद्योग 
की उन्नति स्वयं ही उसकी भी उन्नति कर दंगी। 

शिशु उद्योग के आधार पर बनाई गई संरक्षण-नीति में निम्न दोप हैं :-- 
() शिशु उद्योग की पहचान कठिन है । (#) नये उद्योग को प्रदान किये गए संरक्षण 
में स्थाई होने की प्रवृत्ति रहती है भ्र्थात्‌ जब उद्योग युवावस्था में भी पहुँच जाता है, 
तो सम्बन्धित उद्योगपति अपने स्वार्थ-वश संरक्षण को हटवाने के लिए तैयार नहीं 
होते हैं । (॥) संरक्षण काल में उपभोक्ताग्नों को हानि होती है, क्योकि उन्हें वस्तुश्रों 
का भ्रधिक मुल्य देना पड़ता है । 

( २) बेकार साधन सम्बन्धी तर्क (7;० ॥06 [२९४०पा०९५ &8प- 
77076)--यह तक शिशु उद्योग तक॑ से थोड़ा सा भिन्न है। इसका आशप्र यह है कि 
ऐसे देश को संरक्षण से लाभ होगा जिसमें बहुत से साधन बेकार पड़े हुए हैं। विदेशी 
श्रायातों के सुगमतापूवंक तथा कम मूल्यों पर प्राप्त हो जाने के कारण यह सम्भव है 
कि देशवासी देश के साधनों का समुचित उपयोग ही न करें। ऐसी दशा में देश में 
साधनों की प्रच॒रता होते हुए भी जनसाधारगणा में दरिद्रता हो सकती है । संरक्षण 
' कैंबल शिशु उद्योगों को ही बढ़ने का अवसर नहीं देता है, उसके द्वारा पूर्णतया नये 
उद्योगों को खड़ा करके देश के साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है और इस 
प्रकार देश में धन के उत्पादन को बढ़ा कर सामान्य उपभोग स्तर को ऊँचा किया 
जा सकता है । 

( ३ ) उद्योग विविधता का तर्क (१9%6 09एलब्नीव्शांग ता [0प- 
#765 8॥2807०7॥)--यह तक भी सर्वप्रथम लिस्ट ने ही प्रस्तुत किया था । उनका 
मत था कि एक दंश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का रहना ही अधिक अच्छा होता 
है। यदि बहुत से श्रण्डों को एक ही टोकरी में रख दिया जाता है तो उनके टूटने का 
अ्रधिक भय रहता है। इसी प्रकार यदि देश के समस्त साधनों को एक या दो-चार 
उल्ऐेगों में ही लगा दिया जाता है तो इन उद्योगों में कुछ भी विध्न उत्पन्न होने से 
सम्पूर्ण श्रर्थ-व्यवस्था ही श्रस्त-व्यस्त हो जाती है, भ्रतः यह आवश्यक है कि देश की 
एक ही उद्योग पर विभरता दूर करने के लिए नथे-नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान 
करके प्रोत्साहित किया जाय | ऐसा करने से दो मुख्य लाभ प्राप्त होंगे :---एक 
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ओर तो देश में सन्तुलित भ्रथ॑-व्यवस्था स्थापित करना सम्भव हो जायेगा और दूसरी 
ओर देश के विविध प्रकार के सम्पूर्ण साधनों का उपयोग हो सकेगा । परन्तु 
इस तक के सम्बन्ध में हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि इसमें विशिष्टीकरण 
के लाभों को भुला दिया गया है । 

(४) आधार उद्योग तर्क ((०ए ॥00579५ ४ ७78४०॥०१)--इस तके 
के अनुसार प्रत्येक देश को अपने झ्राधार उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहिये । 
देश का श्राथिक विकास श्राधार उद्योगों की ही उन्‍नति पर निर्भर होता है। ऐसे 
उद्योग वे होते. हैं जिनका तेयार माल श्रन्य उद्योगों में कच्चे साल के रूप में उपयोग 
किया जाता है । लोहा और इस्पात उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, इन्जीनियरिंग 
उद्योग आदि ऐसे ही उद्योग हैं। संरक्षण इसलिए श्रावश्यक होता है कि इन उद्योगों 
के पूर्व विकास के बिना औद्योगीकरण असम्भव होता है । 

. (५) सुरक्षा तर्क (00४शा०० &व8ण॥०7)--यह तके इस विश्वास पर 
आधारित है कि देश की रक्षा और उसकी स्वतन्त्रता की बनाये रखना अन्य सभो 
बातों की श्रपेक्षा श्रधिक “महत्त्वपूर्ण होता है, इसलिए देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाने 
ग्रौर बनाये रखने के लिए रक्षा उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक है । सैनिक उद्योग 
तथा वे उद्योग जो सेना के संगठन के लिए श्रावश्यक होते हैं, संरक्षण के अ्रधिकारी 
हैं। श्राज के संसार में, जबकि प्रतिदिन युद्ध के काले बादल मँडराते रहते हैं, इस तके 
का महत्त्व श्रधिक है । द 

(६) वृत्ति सम्बन्धी तर्क (06 9870 एशशा। &४प7०॥॥)- इस 
तक का सार यह है कि यदि किसी देश में बेरोजगारी अ्रधिक है तो उसे दूर करने 
के लिए संरक्षण की नीति उपयुक्त होगी । संरक्षण का रोजगार पर दो दिशाश्रों 
में प्रभाव पड़ता है--() श्रायातों के घट जाने से वतंमान उद्योगों की उत्पादन शक्ति 
के विस्तार द्वारा रोजगार की वृद्धि होती है श्रौर (॥#) आयातों के श्रभाव के कारण 
जो माँग असन्‍्तुष्ट रहती है उसकी पूर्ति के लिए नए-नए उद्योग खुल सकते है । 

उक्त तक की भी बहुत आलोचना की गई है--() यदि एक और संरक्षित 
उद्योग में वृद्धि होती है, तो दूसरी ओर निर्यात उद्योगों को हानि भी पहुंचती है, 
क्योंकि आयात के कम होने पर निर्यात भी घटने लगते हैं । परिणामस्वरूप निर्यात 
उद्योगों में बेरोजगारी बढ़ने लगती है । इस प्रकार, संरक्षण द्वारा कुल रोजगार में 
वृद्धि होना आवश्यक नहीं है । (॥) कीन्स का कहना है कि संरक्षण के साथ-साथ 
यदि दो और भी उपाय किये जायें, तो कुछ नये उद्योगों को वृद्धि के साथ-साथ 
निर्यात उद्योगों की वृद्धि होगी और कुल रोजगार बढ़ जायेगा। ये उपाय हैं :-- 
(१) विदेशियों को वस्तुएँ खरीदने के लिए ऋण देता और (२) संरक्षण करों से 
प्राप्त हुई आय निर्यात उद्योगों को ही आथिक राहायता के रूप में दे देता । तनिक 
विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि कीन्स के सुझाव अ-व्यावहारिक 
हैं, क्योंकि कोई देश कब तक विदेशियों को बस्तुएँ खरीदने के लिए कण देता 
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रह सकता है और यदि देता भी रहे तो उसकी वसूली कैसे होगी, जब कि संरक्षण 
के कारण वहाँ से आयात तो कम ही होते जायेंगे । आर्थिक सहायता देना भी व्याव- 
हारिक नहीं है, क्योंकि इसके प्रतिकार में विदेशी सरकारें भी अपने निर्यात उद्योगों 
को आ्राथिक सहायता प्रदात कर सकती हैं । स्पष्ट है कि रोजगार की वृद्धि के लिए 
संरक्षण देने के तक में ग्रधिक सार नहीं है । 


(७ ) घरेलू साधनों के रक्षण सम्बन्धी तक (0णाइश'ण्थ्कांणा ०0 
7007९900 ]२९5०७०९३ #&।8070270)--स्वतन्त्र व्यापार द्वारा अनेक बार देश के 
साधनों का व्ययपूर्णा उपयोग होता है कि स्वतन्त्र व्यापार ने ब्रिटेन की कोयले की 
खानों को खाली कर दिया है । इसी प्रकार भारत के मैगनीज और अ्रबरक के खनिज 
भण्डार का इसके कारण भ्रत्यधिक उपयोग किया जा चुका है। इन वस्तुओं को 
प्रकृति ने केवल सीमित मात्रा में ही प्रदान किया है । इन बहुमूल्य धातुग्नों को देश 
के श्रन्दर निर्माण उद्योग में उपयोग करके अ्रधिक लाभ कमाया जा सकता है। यदि 
कोई देश इन वस्तुझों के बचाव के लिए संरक्षण नीति को ग्रहण करता है तो यह 
उचित ही होगा । 

(८ ) प्रतिकारी अथवा राशिपातन विरोधी तर्क (रे४क्वांधांणा ० 
हैग7 0पााएंत॥8 4#४ए7ल्‍०॥)-इस तक के अनुसार प्रतिकार के रूप में संरक्षण 
करों का लगना उचित वताया जाता है। यदि कोई देश हमारे देश से श्राने वाने 
माल पर प्रतिबन्ध लगाता है तो हमें भी उस देश से आने वाले माल पर प्रतिबन्ध 
लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए । राशिपातन के विरुद्ध संरक्षण कार्यवाही करवा 
तो स्वतन्त्र व्यापार के पक्षपाती भी उचित समभते हैं, क्योंकि राशिपातन का उद्ृ श्य 
उत्पादन व्यय से भी कम कीमत पर माल बेचकर देशी उद्योग को समाप्त करना 
होता है, जिससे कि भविष्य में एकाधिकार द्वारा उसी माल का ऊचा मूल्य प्राप 
किया जा सके । 

( € ) राष्टीय स्वावलम्बता तके ( रिशतांणाओ $लॉडपरीएंलशाए५ 
&807९॥7) -यह तक प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ भ्रधिक महत्वपूर्ण हो गया है । 
इसके अनुसार देश को अपनी श्रावश्यकता की सभी वस्तुएं स्वयं ही उत्पन्न करनी 
चाहिए । अ्रधिकाँश देशों का सामान्य अनुभव यही रहा है कि युद्धकाल में विदेशों से 
माल नहीं मंगाया जा सकता है जिसके कारण एक श्रोर तो रक्षा व्यवस्था बलद्वीन 
हो जाती है और दूसरी श्रोर जनता को अधिक कष्ट होता है, श्रतः जब तक संसार 
से लड़ाई का भय पूर्णतया नहीं मिट जाता है, प्रत्येक देश को श्रावदयकता की सभी 
बस्तुए देश में ही उत्पन्न करनी चाहिए । खेद है कि यह तक बड़ा विनाश कारी है 
परन्तु यह महत्वपुर्ण और उचित अ्रवध्य है । 


(१०) द्रव्य को देश में रखने का तक ((९८७॥४ '(०॥6५ 8 मिं०॥6 
#/|77९॥) यह तक अमेरिका की ओर से (सम्भवतः सर्वप्रथम श्रवराहम लिकन 
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द्वारा) भ्रनेक बार प्रस्तुत किया गया है ऐसा कहा जाता है कि यदि हम विदेशों से 
माल नहीं मंगाते हैं तो देश का द्रव्य देश में ही रहता है परन्तु यह तक निराधार 
है । जेसा कि हैवरलर (प्र490]०) ने कहा, आयात में कमी होने पर निर्यात में भी 
कमी होगी? अर्थात यदि हम श्रायात नहीं प्रहण करते हैं तों निर्यात भी नहीं कर 
पायेंगे । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में द्रव्य के खाने या पाने का तो प्रदइन ही नहीं उठता, 
क्योंकि अ्रन्तिम दशा में आयातों और निर्यातों का सन्‍्तुलन होना आवश्यक होता है । 
साथ ही, हम विदेशों से सस्ती वस्तुयें निर्यात करके थोड़ी ही व्यय द्वारा अधिक 
सन्तोष प्राप्त कर लेते हैं। यह बात भी उक्त तककर्ताश्रों ने भुला दी है। 


(११) गृह बाजार का तक (प्लण॥6 एरक्षाप८६ &80०7०7:)--इसी तके 
से मिलता-जुलता तक ग्रह बाजार तक भी है। ऐसा कहा जाता है कि संरक्षण द्वारा 
उद्योगों का विस्तार करके श्रधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है और 
इस प्रकार ग्रह बाजार का भी विस्तार सम्भव होता है, परन्तु इस सम्बन्ध सें भी 
सही कहा जा सकता है कि आयातों के साथ-साथ निर्यात भी घटेंगे और ग्रह बाजार 
के विस्तार की दह्ा सें विदेशी बाजार का संकुचन होगा । 

(१२) मजदूरी तर्क (५/४४८०४, 5728प77०70)-- इस तक के श्रनुसार एक 
ऐसे देश को, जिसमें मजदूरी की दरें ऊँची है, ऐसे देश से माल के आने पर प्रतिबन्ध 
लगाने चाहिए जहां मजदूरियां बहुत कम हैं क्योकि ऐसा देश सर्देव ही नीचे मृल्यों 
पर वस्तुएं बेच सकता है यदि उन पर प्रतिबन्ध न लगाया गया तो विदेशी वस्तुग्रों 
की प्रतियोगिता के कारण देशी उद्योग धीरे-धीरे बन्द होने लगेंगे और देश्व में बेरोज- 
गारी फैलने लगेगी तथा मजदूरियाँ कम हो जायेंगी। इसलिए प्रोफेसर हेवरलर 
(त्००]०) ने कहा है कि अश्रन्य देशों की तुलना में एक उच्च मजदूरों स्तर तभी 
बनाए रखा जा सकता है जबकि एक प्रशल्क दीवार खड़ी कर ली जाए" इसी को 
मजदूरी तके कहते हैं।॥ उदाहरण के लिए अमेरिका ने जापानी कपड़े पर श्रायात 
कर इसी कारण लगाया था । किन्तु यह उल्लेखनीय है कि उक्त तक भी सभी दशाश्रों 
में लागू नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी उच्च मजदूरी संरक्षण के कारण नहीं वरन्‌ 
ग्रधिक उत्पादकता तथा कार्यक्षमता होने के कारण सम्भव होती है। इज्लैण्ड के 
वस्त्र मिल मजदूरों को भारतीय बस्त्र मिल-मजदूरों से श्रधिक मजदूरी मिलती है, 
जिसका कारण संरक्षण नहीं है वरन्‌ उनकी अधिक उत्पादकता है । इस प्रकार 
संरक्षण का मजदूरी तक दोष पूर्ण है । 


]. "पुर लि की गएछुणा3 48४ ि6छट८त 99 थि। ॥ ७59075. 
(स००७५०॥]67) 

2. &#& & छ826 [6ए6] भ्रांशाशः धाक्षा पडा णी 00 00फ्रगाप॑ं6३ ट्या 
96 गाधांगा)60 ०9 96गराव 8 वात ४३ (स््ठलाण)ओ 
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_ संरक्षण विरोधी तके-- 

संरक्षण एक अमिश्रित आशीर्वाद नहीं है। अनेक बार उसके राष्ट्रीय अथ॑ 
व्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। संरक्षण नीति आथिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप 
की नीति होती है, इस कारण सरकार उसके परिणामों का ध्यानपूवंक अध्ययन 
करती है और यथासम्भव उसके उत्पन्न होने वाले दोषों की दूर करने का प्रयत्न भी 
करती है । संरक्षण के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :-- 

( ९ )अकुशल और सारहीन उद्योगों का पालन--संरक्षण बहुधा 
देश में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करता है जो झ्राथिक दृष्टि से देश के लिए उपयुक्त 
नहीं होते हैं । कहा जाता है कि संरक्षण की ऊँची दीवारों के पीछे पूर्णतया भ्रकुशल 
तथा सारहीन उद्योग भी पलते रहते हैं। ऐसे उद्योग एक विशेष समस्या उत्पन्न 
करते हैं । यदि उनका संरक्षण बन्द कर दिया जाता है तो प्रतियोगिता के कारण 
वे ठप्प हो जाते है और देश को पर्याप्त हानि होती है। इसके विपरीत यदि उन्हें 
निरन्तर संरक्षण के द्वारा ही जीवित रखा जाता है तो वे सदा के लिये देश पर एक 
प्रकार का भार बन जाते है। भारत का चीनी उद्योग इसका अ्रच्छा उदाहरण है। 

(२) विशिष्टीकरण में बाधा और साधनों का प्रनाथिक उपयोग--- 
संरक्षण के कारण साधन श्ररक्षित उद्योगों से हटकर रक्षित उद्योगों में जाने लगते 
हैं। इससे एक ओर तो विशिष्टीकरण के मार्ग में बाधा पड़ती है, जिससे कीमतें 
ऊची ही बनी रहती हैं और दूसरी ओर साधनों का श्रनाथिक उपयोग होता है । 
दोनों ही दशाझ्रों में उपभोक्ताश्रों को हानि होती है । विशिष्टीकरण न होने के कारण 
उत्पादन-व्यय तथा मूल्य नीचे नहीं गिरने पाते हैं और आयातों के न रहने से मूल्य 
ऊपर चह़ते हैं उपभोक्ताओ्रों द्वारा ऊंची कीमतों के रूप में जो अ्रहृष्प कर दिया 
जाता है, वह भी सरकारी कोषागार को नहीं जाता, बल्कि रक्षित उद्योगों के 
स्वामियों के लाभों में बुद्धि करता है । 

(२) आय के वितरण में ग्रसमानता--संरक्षण बहुधा देश में प्राय के 
वितरण की असमानताओओं में वृद्धि करता है। यह निर्धन वर्गों पर धनिकों के लाभ 
के लिये अरहृश्य कर लगाकर उन्हें भी धनहीन बना देता है। 

. (४) झऔद्योगिक संघों तथा एकाधिकारों को प्रोत्साहन--विदेशी 
प्रतियोगिता को समाप्त करके संरक्ष ण देश में औद्योगिक संघों और एकाधिकार को 
उत्पन्न करता है। ' 

(५) उद्योगों में शिथिलता-संरक्षण उद्योगों में शिथिलता उत्पन्न 
करता है। प्रतियोगिता का भय न रहने के कारण वे सुधार तथा व॑ज्ञानिक प्रबन्ध 
की श्रोर कम ही ध्याव देते हैं । 

(६) राजनंतिक अष्टाचार--बहुत बार संरक्षण द्वारा देश में निहित 


हित (५८४८१ वरता&०३४) उत्पन्न हो जांते हैं, जिनते राजनैतिक अ्रष्टाचार 
फैलता है । 
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(७) राष्ट्रों में मन मुटाव--जब एक देश संरक्षण की नीति अपनाता है, 
तो दूसरा देश उसका प्रतिकार (२८४४।७॥०॥) करता है, जिससे परस्पर शात्र ता मन- 
मुटाव बढ़ता है और कभी-कभी युद्ध तक छिड़ जाता है। 

(८) विदेशी व्यापार में कमी-संरक्षण के कारण विदेशों से आ्रायात 
व्यापार घट जाता है और साथ ही निर्यात व्यापार भी, क्‍योंकि विदेशी सरकार भी 
प्रतिकार करती है । इस प्रकार विदेशी व्यापार का ह्ास होता है। 

(६) संरक्षण के स्थायी होने की प्रवृत्ति - एक बार संरक्ष णा मिल जाने 
पर उद्योगपति अपने स्वार्थथश उसे आवश्यक न होने पर भी बनाये रखने का प्रयत्न 
करते हैं । इस प्रकार संरक्षण रादा के लिए भार बन जाता है। 

(१०) उपभोक्ताश्रों को हानि होती है, क्योंकि उन्हें सुरक्षित वस्तुओ्रों 
के ग्रधिक मूल्य देने पड़ते हैं और श्रन्य वस्तुओं की भी कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि साधन 
रक्षित उद्योगों की ओर जाने से व्यय बढ़ता है । 
संरक्षण को रीतियाँ अथवा विदेशों व्यापार के प्रतिबन्ध (शल्त्ा०त* ० 
एा0एलांगा कण फिन्लापां८8४ 40 707शंए्॥ 7306)--- 


वर्तमान समय में संरक्ष ण्‌॒ प्रदान करने की अनेक रीतियाँ हृष्टिगोचर होती 
हैं। जिनके द्वारा सरकारें विदेशी व्यापार के प्रवाह में स्वदेशी हितों की रक्षा के लिए 
अड़चने डाल देती हैं। परन्तु निम्न रीतियाँ अधिक प्रचलित हैं :-- 

(१) संरक्षण प्रशुल्क (?०००४० ६7४5)--यह रीति सबसे अश्रधिक 
प्रचलित है । इसमें ग्रायातों को रोकने के लिए उन पर ग्रायात कर लगाये जाते हैं । 
व्यवहार में ऐसे कर अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे-यथासुल्यकर, जो मूल्य के 
एक निश्चित अनुपात के रूप में लगाया जाता है प्रमाणिक कर, जो प्रत्येक 
वस्तु पर अलग-अलग दरों में लगाया जाता है, इत्यादि । इन. करों 
का प्रभाव यह होता है कि विदेशों से आने वाले माल की कीमत बढ़ जाती 
है, जिसके कारण देश में उसकी खपत कम हो जाती है। संरक्षण प्रदान करने के 


उहं शय से निर्यात कर भी लगाये जा सकते हैं किन्तु निर्यात कर की अपेक्षा शआ्रायात 
कर ही अधिक प्रचलित हैं । 


( २) आयात अभ्यंद् (7)7907 (0०७$)-- यह संरक्षण की एक अधिक 
सप्रभाविक रीति है। इसके श्रन्तगंत विदेशों से आने वाले माल की अधिकतम मात्रा 
निश्चित कर दी जाती है। कभी-कभी तो कुल आयात का अभ्यंश निश्चत कर दिया 
जाता है, परन्तु साधारणतया अलग-अलग देशों में श्रभ्यंश पृथक-पृुथक नियत 
किये जाते हैं । यह व्यवस्था भी की जा सकती है कि एक निर्धारित मात्रा तक 
आयात करने पर तो रियायती दर से कर लिया जायेगा, किन्तु अधिक आयात पर 
कर की पूरी दर ली जायेगी । इस प्रकार अभ्यंश निश्चित करके वस्तु विशेष की पूति 
को नियन्त्रित किया जाता है और देश में उसके उत्पादन के लिए समुचित अ्रवकाश 
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रखा जाता है। अभ्यंश प्रणाली वास्तव में कई प्रकार लाभकारी है, जसे--(0) 
इस प्रणाली में बहुत लोच है; (॥) इसके द्वारा भ्रन्य देशों से व्यापारिक अ्नुवन्ध 
अच्छे ढड़, से किये जा सकते हैं; (॥) पक्षपातपुर्णा व्यापार की आवश्यकता नहीं 
रहती; और (४) कोटा तय हो जाने से उत्पादक भी अपनी उत्पत्ति क्रिया ठीक 
प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं । किन्तु कोटा प्रणाली के निम्न दोष भी है:---) 
भले ही विदेशों में वस्तुओं का मूल्य कम हो गया हो, श्रायातकर्त्ता देश को वस्तु के 
कोटे की मात्रा महंगे मूल्य पर ही लेनी होगी; (॥) करों की तुलना में इससे सरकार 
को कम आराय भी प्राप्न होती है । 


( ३२ ) सरकारी आथिक सहायता--इस नीति के अरुसार व्यापारियों 
ओर उद्योगपतियों को विशेष छूट, भ्रनुदान, ऋण अथवा श्रन्य प्रकार की आशिक 
सहायताए प्रदान की जातो हैं । देश के उद्योगपतियों को करों में छूट देकर, कम 
ब्याज अथवा विना ब्याज पर ऋणा देकर अथवा निर्यातों पर श्राथिक सहायता देकर 
देश में उत्पादन की वृद्धि की जाती है । इस नीति के विपक्ष में यह कहा जा सकता 
है कि इसका सरकार की वित्त स्थिति तथा देशवासियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 


( ४ ) विनिमय नियन्त्रण (ऋणाक्षा8० (०॥०)--इस प्रणाली में 
विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण लगा दिये जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आरायातों पर 
प्रतिबन्ध लग जाते हैं । 

(५) निषेध (?;०४०४0॥) - इसके श्न्तर्गत कुछ मालों का श्रायात भ्रथवा 
निर्यात पूर्णतया वर्जित कर दिया जाता है । जैसे, कुछ समय पर्व अ्रमेरिका ने अर्जे- 
न्टायना से माल मँगाने का निषेध कर दिया था, क्योंकि वहाँ पशुओं को रोग लग 
गया था। इस समय अमेरिका ने चीन और क्युवा से व्यापार वर्जित कर रखा है । 

(६) स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध--यह संरक्षण की एक अनूठी रीति 
है। इसमें देश में श्राने वाले माल को कुछ विशेष रीतियों से रोग मुक्त किया जाता 
है, जिससे उनके मृल्य बढ़ जाते हैं और प्रतियोगिता शक्ति का ह्ास होता है। 

( ७ ) विनिमय ह्वास अथवा अवमल्यन-- इसका विस्तृत अध्ययन एक 
पिछले अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ पर केवल इतना ही बता देना पर्याप्त 
है कि इसके द्वारा विदेशों में निर्यात की कीमत घट जाती है और देश में आयातों 
की कीमत बढ़ जाती है, भ्रतः आयात हतोत्साहित होते हैं एवं निर्यातों को प्रोत्साहन 
मिलता है । 

( 5) लाइसेन्स प्रणाली--देश की सरकार कुछ वस्तुओं के विदेशी 
व्यापार का अधिकार लाइसेस्स प्राप्त व्यापारियों को दे देती है। ऐसी दशा में शअ्रन्य 
व्यापारियों द्वारा श्रायात-निर्यात नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार वस्तु की पूर्ति 
नियन्त्रित हो जाती है। 

( ६ ) राजकीय व्यापार--बस्तु की पूर्ति को नियन्त्रित रखने से सरकार 


[| ४३७ 


स्वयं भी वस्तुओ्रों के आ्रायात श्रथवा निर्यात का अधिकार ग्रहण कर लेती है। इसे 
राजकीय व्यापार भी कहा जाता है। है 
निष्कर्ष -- 

संरक्षण की इन विभिन्न रीतियों के सम्बन्ध में यह निर्णय देना कठिन है कि 
इनमें से कौनसी रीति सबसे अधिक उपयुक्त है। प्रत्येक प्रणाली के अपने ही अ्रलग- 
अलग गुण ओर दोष होते हैं । संसार में श्रधिक प्रचलन आयात प्रशल्क का है, 
क्योंकि इसके द्वारा सरकार को भी श्राय प्राप्त हो जाती है और श्रायात करों के भार 
को एक आशा तक विदेशियों पर भी डाला जा सकता है। परन्तु आयात कर संरक्षण 
का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय नहीं है । श्रभ्यंश प्रणाली द्वारा संरक्षण का 
उह शय पूर्ण रूप में पूरा हो जाता है, परन्तु यह बहुधा प्रतिकार (२८४४[9॥0॥) 
को जन्म देती है और भारी आथिक और राजनैतिक उलभकनें उत्पन्न कर देती है। 
ठीक यही बात संरक्ष ण॒ की अन्य रीतियो के विषय में भी कही जा सकती है। 
वास्तविकता यह है कि संरक्षण की प्रत्येक रीति श्रग्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना 
के विरुद्ध होती है । 
संरक्षरण और उपभोक्ता (70700९९(0ा थापे 06 (०ए७5प्राश'$)--- 

संरक्षण नीति का उपभोक्ताओं पर क्या प्रमाव पड़ता है, यह एक महत्त्वपूर्ण 
किन्तु कठिन श्रध्ययन है। संरक्षण का अन्तिम उद्दं बय तो यही होता है कि देश में 
जन-साधारण के लाभ और कल्याण में वृद्धि हो । संरक्षण देश के उद्योगों को 
विकास करता है। और अनेक नये उद्योग खड़े कर देता है । इससे देश के बेकार पड़े 
हुए भौतिक और मानवीय साधनों को अधिक मात्रा में उपयोग करने को सम्भावना 
उत्पन्न हो जाती है और सामान्य रूप में देश में रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का 
विकास होता है । इन सभी कारणों से यही कहना उपयुक्त होगा कि संरक्षण उपभो- 
क्ताश्रों की दृष्टि से भी लाभदायक है । परन्तु स्थिति ,ऐसी है कि उपभोक्ताश्रों को 
इससे केवल दीघकाल में ही लाभ होता है क्योकि दीघ॑काल मे संरक्षण के फलों का 
उपभोग सम्भव होता है श्र श्रौद्योगीकरण के कारण देश मे सामानन्‍्यता बढ़ 
जाती है । अ्रल्पकाल में सरक्षण से उपभोक्ताओ्नों को लाभ के स्थान पर उलटी हानि 
हो सकती है । 

संरक्षण नीति का तुरन्त परिणाम यह होता है कि रक्षित उद्योगों की 
उपजों को कोमतें बढ़ती है और क्योंकि रक्षित उद्योगों के अधिक लाभपूर्ण हो जाने 
के कारण उत्पत्ति के अधिक साधन ग्ररक्षित उद्योगों सं हुट कर रक्षित उद्योगों में 
जाने लगते है इसलिए उन उद्योगों की उपजों की भी कीमतें बढ़ती हैं । संरक्ष ण॒ मज- 
दूरी तथा अन्य खर्चों में वृद्धि करके उत्पादन व्यय को बढ़ा देता है और इस कारण 
कीमतें बढ़ती है। यही नही संरक्ष ण बाहर से आने वाले मालों पर प्रतिबन्ध लगाकर 
भी देश के भीतर कीमत वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार संरक्षण के कारण 
उपभोक्ता को सभी वस्तुग्रो और सेवाओ्नों की ऊंची कीमत देनी होती है। उपभोक्ता 
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की दृष्टि से संरक्षण एक प्रकार का अहृश्य करारोपण ही होता है । संरक्षण का 
श्रत्पकाल में उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है । 

दीघ काल में स्थिति बदल सकती है और ञ्राय बदल जाती है, क्योंकि संर- 
क्षण की छत्र-छाया में पल कर रक्षित उद्योग अधिक कुशलता तथा व्यय की कमी 
प्राप्त कर लेते हैं, और उत्पादन का पर्याप्र विस्तार कर लेते है, जिससे कीमतें घटती 
हैं। यदि संरक्षण सोच-समझ कर दिया जाता है श्र्थात उन उद्योगों का जो आगे 
चल कर संरक्षण की आवश्यकता अनुभव नहों करंगे तथा उन उद्योगों को जिनके 
विस्तार तथा उत्पादन व्यश घटाने की सम्भावना अधिक है तो रारक्षण लाभदायक 
ही होता है। संरक्ष ण के दुष्भावों को दूर करने के लिए वट॒धा गिवेचनात्मक रंरक्षण 
()8ठगंग्रा।रत08 206०४०॥) का सुझाव दिया जाता है, जिनके अच्तगंत सभी 
उद्योगो को सामान्य रूप में संरक्ष गा नहीं दिया जाता है बल्कि संरतगा हेतु भातरी 
सम्भावनाओ्रों को देखते हुए उद्योगों का धुनाव बड़ो सावधानी के शराथ किया 
जाता है। 
विवेचनात्मक संरक्षण (0507रां।गांएड शिए॑९टीणा) -- 

संरक्षण द्वारा देश की औद्योगिक उन्नति की श्राशाएं साकार को जा सकती 
है, परन्तु संरक्षण के कुछ दुष्परिणाम भी होते है। इस कारण यह बहुधा आ्रावश्यक 
होता है कि किसी अ्रथवा कुछ उद्योगों को सोच विचार कर संरक्षण दिया जाय, 
जिससे कि संरक्षण का लाभ उसकी हानि की तुलना में अधिक रहें। एस प्रकार का 
विचारशील संरक्षण ही विवेचन सरक्षण होता है । संरक्षण देने से पहले एक झरोर 
तो यह देख लिया जाता है कि उद्योग विशेष संरक्षण का अ्रधिकारी है या नहीं, 
फिर यह देखा जाता है कि उसका राष्ट्रीय अ्र्थ-व्यवस्था तथा जन-राधारण पर 
ब्या प्रभाव पड़ता है। अन्त में यह भी देखा जाता हे कि कालान्तर | उद्योग विशेष 
विना संरक्षण के अपने पैरों पर खड़ा रह सकेगा अथवा नहीं। भारत में तटकर 
ग्रायोग सन्‌ १६२१ (छा5080  (07॥78५07, 492।) में विवेचनात्मक संरक्षण 
हेतु तीन प्रमुख शर्ते निश्चित की थीं । 

( १ ) उद्योग ऐसा होना चाहिए जिसको कच्चे माल, पर्याप्त पूति, सस्ती 
शक्ति, पर्याप्त श्रम तथा विस्तृत घरेलू बाजार के रूप में नरागिक लाभ प्राप्व हों । 
किसी ऐसे उद्योग को संरक्षण न दिया जाय जो समाज पर स्थायी रूप में भार स्व- 
रूप बन जाय । 

( २ ) उद्योग ऐसा होना चाहिए कि बिना संरक्षण के या तो उसका विकास 
सम्भव हो न हो या देश की आरावश्यकताश्रो को देखते हुए आवश्यक तेजी के साथ 
न हो सकता हो । 

( ३ ) उद्योग ऐसा होना चाहिए जो कालान्तर में बिना संरद्ाण के भी 
विश्व प्रतियोगिता का सामना कर सके । 
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( ४ ) संरक्षण देते समय ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका 
उत्पादन व्यय घटाया जा सकता है, जो बहु-मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं तथा जो 
कालान्तर एक निश्चित अवधि के पश्चात्‌ देश की सम्पूर्ण मांग पूरी कर सकते हैं। 


( ४ ) सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा ग्राधार उद्योग को किसी भी दशा 
में संरक्षण दिया जा सकता है । 


(६ ) ऐसे विदेशी माल के विरुद्ध जिसका राशिफल (0779ए978) होता 
है, जिसके निर्यातो पर विदेशियों से श्राथिक सहायता मिल रही है श्रथवा जिसका 
नियांत प्रतियोगी अ्रवमृत्यन (0०फा०्लंब्ांणा) के अन्तर्गत होता है, भी संरक्षण 
उपयुक्त होगा । 


स्वतन्न्न व्यापार, उच्चित व्यापार एवं संरक्ष ण-- 


स्वतन्त्र व्यापार वह व्यापार है जिसमे विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओो का 
विनिमय बिना किसी बाधा के होता है, जबकि संरक्षण वह व्यापारिक नीति है जिसके 
अन्तर्गत स्व»शी उद्योगों की लाभ-हृप्टि से वि*शी वस्तुओं के श्रायात॒ पर प्रतिबन्ध 
लगाये जाते है । दोनों ही नीतियां दोषपूर्ण हैं। किन्तु इनके बीच का एक मार्ग और 
है, जिसे अपनाकर दोनो नीतियों के लाभ प्राप्त करते हुए दोषों से बचा जा सकता 
है । यह मार्ग उचित व्यापार की नीति अपनाने का है | उचित व्यापार बहु व्या- 
पार है जिससें विदेशियों के बनावटी लाभ के अनुचित प्रभाव को समाप्त करने के 
लिए प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। इस नीति का उदंब्य यह है कि स्वदेश के उत्पा- 
दक की अपनी वस्तुश्रों को विदेशी उत्पादक के साथ ही साथ बेच सके । अतः 
उचित व्यापार में कर केवल इतना लगाया जाता है कि देशी व विदेशी वस्तुओं का 
मूल्य बराबर हो जाय । 


संरक्ष रा तथा आथिक नियोजन-- 


ग्राथिक नियोजन के श्रन्तगंत संरक्षण नीति का भारी महत्त्व होता है। 
ग्रथिक नियोजन के अन्तगंत श्रौद्योगीकरण की महत्त्वपुर्रा योजनायें बनाई जाती हैं । 
वास्तव में ग्राथिक नियोजन सरकार द्वारा श्रथे-व्यवस्था के विस्तुत एवं व्यापक 
नियन्त्रण की विधि होती है। संरक्षण भी इस नियन्त्रण का श्रावश्यक अ्रद्ध होता 
है। देश के सीमित विदेशी विनिमय साथनों के अनुचित उपयोग के हेतु विनिमय 
नियन्त्रण (४5४०7६॥8० (१०॥00]) लागू किया जाता है । विनिमय नियन्त्रण संरक्षण 
की एक व्यापक किन्तु कठोर विधि है और संरक्षण के उदृश्य को भली भाँति पूरा 
करता है। इस प्रकार का तियन्त्रण नियोजन वी सफलता के लिए आवश्यक 
होता है । 


४४० | 
प्रीक्षा-प्रदन 


. आगरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बी०, स०-सो०, 
( १) कौनसी परिस्थितियों में देश में मुक्त व्यापार की जगह संरक्षण नीति को 
अपनाना चाहिए। सोदाहरण समभाइये । (१६६२ 8) 
(२) सरक्षण पद्धतियों में (ग्र) श्रायात कर, (ब) लाइसेन्स तथा (रा) साख राश- 
निद्ध पद्धतियों के सापेक्षिक महत्त्व की चर्चा कीजिए । (१६६२) 
(३) संरक्षण के पक्ष के तर्कों की विवेचना कीजिए । उसके विपक्ष में कौनसे 
तक है । (१६६०) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी ए०, एवं बी० ऐस-सी०, 
(१ ) टिप्पणी लिखिए---विवेचनात्मक संरक्षण 
(2) जश्न काठ 06 गक्ा। शहुप्राणा।$ इलाटाबीए उर्तश्वारत्तचिफ्त्पा 
० 8 0॥69ए 0 77066णा ? शातक्वा 8 पाशा। 7>ए 83 ए9णीए७ ते 
[0890्रगा।क्षां॥8 शि00९९०४०॥ ? (902 39५7 ) 
(३3) कऋफ़ाब्ंणा ध6 अंशाीलद्या0० 0 गिर पाइतए... शात्वा, आा० ॥58 
7रढातॉ$ 6 680($ ? (।96[) 
(४ ) संरक्षण नीति के पक्ष में कौन-कौन से तक हैं ? सरक्षण से नियोजन को 
किस सीमा तक बढ़ावा मिलता है ? (१९५४६) 


सागर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१ ) उद्योगों का प्रशुल्क संरक्षण (प्रात 20०॥००७०ा॥) किन परिस्थितियों में 
उचित है ? क्‍या इस संरक्षण से उपभोक्ताश्रों को सदंव हानि होती है ? 
(१९६१) 
( २॥ विवेचनात्मक संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए । (१६५६) 


जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) संरक्षण से आप क्या समभते है ? संरक्षण नीति के पक्ष में कौन से तक॑ 


दिये जाते हैं ? क्या श्राप उनसे सहमत हैं ? (१९५९) 
विक्रम विश्वविद्यालय बी० ए०, एवं बी० एस-सी०, 
( १) नोठ लिखिए--स्वतन्त्र व्यापार। (१६६२) 
(२ ) संरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिये । (१९६१) 


( ३ ) संरक्षण की पद्धतियों में (श्र) ग्रायात कर, (व) लाइसेन्स तथा (स) साख 
राशनिज्ध पद्धतिग्रों के सापेक्षिक महत्त्व की चर्चा कीजिए । 
(द्विवर्षीय १६६१) 
बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) एक अ्रविकसित दंश में घरेलू उद्योगो के संर६. णकके पक्ष की व्याख्या कीजिए । 
(१९६२) 
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(2) एबं बाल क्षाएप्रगालया 00 ॥70 १850 [706००ांणा ? (96[ 6) 

पटना विश्वविद्यालय बी० ए०, | 

( १ ) घरेलू उद्योगों को, देश में रोजग।र प्रदान करने के आधार पर, संरक्षण देंने 
के पक्ष-विपक्ष में विवेचन कीजिए। क्‍या आप इस आभ्राधार पर भारत में 
संरक्षण देने के पक्ष में है ? (१६५७) 

नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) मुक्त व्यापार की नीति एक सर्वोत्तम नीति क्‍यों मानी जाती है? किन 
परिस्थितियों में संरक्षण की नीति आर्थिक दृष्टिकोश से उचित है ? (१६५९) 


न्‍अैनदकनननननमन-....3 यान कनिननन--+.. सवनमवननननना3. पिशिनालनान+नमआनओ 


अध्याय २१ 
व्यापार एवं भुगतान सच्तुल्नन 








व्यापार सन्तुलन का श्रर्थ -- 

वर्तमान काल में प्रत्येक देश श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में संरक्षरण की नीति कों 

अपनाता है। विभिन्न नीतियों द्वारा आ्रायातों को घटाने तथा निर्यातों को बढ़ाने काँ 

प्रयत्न किया जाता है । इसका उद्दंश्य यह होता है कि व्यापार सन्तुलन देश के पक्ष 

में रहे | व्यापार सम्तुलन (88]870० ०। 7906) का श्रर्थ श्रायात और निर्यात के 
प्रन्तर से होता है । यह श्रन्तर दो प्रकार का होता है :--- 

( ञ्र ) अनुकूल व्यापार सन्‍्तुलन--जब निर्यात अ्रधिक और झ्रायात कम 
मूल्य के होते हैं तो इस शअ्रन्तर को अनुकूल व्यापार सन्तुलन (84ए०0प7७0[० 
89970० ०0 ॥7908) कहते है । प्रत्येक देश यही प्रयत्न करता है कि उसका व्यापार 
सन्तुलन उसके पक्ष में रहे । 

( ब ) प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन--जब आयात अधिक और निर्यात कम 
मूल्य के होते हैं तो इन आयातों और निर्यातों के श्रन्तर को “प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन 
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/ ([्विए०प्रा45/6 छ)]॥0०० ० 77406) कहते हैं प्रत्येक देश इस बात का. त्रय॑त्ते 
करता है कि उसके देश का व्यापार सन्तुलन इस प्रकार का न रहे । 
भुगतान सन्तुलन का अ्र्थ-- 
वर्तमान काल में वस्तुश्रों के श्रतिरिक्त सेवाश्रों का भी भिन्न-भिन्न देशो के 
बीच आदान-प्रदान होता है। वस्तुओं के श्रायात और निर्यात के अन्तर को, जैसे 
कि ऊपर समझाया जा चुका है, व्यापार सन्तुलन, व्यापाराशेग, व्यापाराधिकय अथवा 
भुगतान की बाकी कहते हैं । परन्तु वस्तुओं व सेवाओं श्रावि तथा देश के कुछ 
निर्यातों श्रोर श्रायातों तथा उसके मुल्य का एक सस्पूर्ण विवरण बनाया जाता है। 
यह विवरण बहीखाते के एक पृष्ठ की भाँति प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बायीं श्रोर 
तो समस्त निर्यातों तथा उनकी कीसतों का व्यौरा दिया जाता है और दाहनी ओर 
श्रायातों और उनके मुल्यों का सबविस्तार वर्णन होता है । इस प्रकार एक ओर तो 
उन शीषंकों को दिखाया जाता है जिन पर विदेशियों से भुगतान प्राप्त होते हैं और 
दूसरी ओर उन ज्ञीषंकों को जिनके निमित्त विदेशियों को भुगतान किये जाते हैं। 
इन दोनों शीर्षकों के कुल श्रन्तर को भुगतान सन्तुलन (84|870० [| ?99५770॥) 
कहते हैं । शीषंकों के अनुसार भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है :-- 


लेन देन 


५७४७४४२०७४३७७ कर अनन्त कटनी समक+.. 5 


विदेशियों से नीचे लिखे कारणों |. विदेशियों को नीचे लिखे हुए कारणों 


से भुगतान प्राप्त किये जाते है :-- से भुगतान किये जाते हैं :-- 
( १ ) वस्तुओं के निर्यात, (१ ) कस्तुग्नों के आयात, 
(२ ) सेवाओं के निर्यात, (२ ) सेवाओ्रों के श्रायात, 


( ३ ) विदेशी ऋण तथा विनियोगों ( ३ ) विदेशियों को ऋण चुकाने, 
से प्राप्त होते वाली आय, जिसमें मुलधन | ब्याज, लाभ आ्रादि के रूप में किये जाने 
का लौटाना, ब्याज तथा लाभ सम्मिलित | वाले शोधन, 


होते हैं, 

( ४ ) विदंशी यात्रियों द्वारा देश में ( ४ ) देश के यात्रियों द्वारा विदेशों 
किया जाने वाला व्यय, में किया जाने वाला व्यय, 

( ५ ) विदेशियों से प्राप्त होने वाले ( ५) विदेशियों को दिये हुए क्षति- 
क्षतिपूर्ति युद्ध-व्यय, दान, दण्ड श्रादि । पूर्ति दान, जुर्माने इत्यादि, 

( ६ ) अन्य प्रकार के शोधन, जो (६ ) विदेशियों को दिये जाने वाले 
विदेशियों से प्राप्त होते हैं । ग्रन्य प्रकार के शोधन । 


भुगतान सन्तुलन बहुधा वाषिक आधार पर बनाया जाता है और इसमें 
आयातों श्रर्थात्‌ दाहिनी ओर के शीपकों की कीमत एक पूर्व निश्चित विनिमय दर के 
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आधार पर लगाई जाती है, क्‍योंकि वैसे तो उसकी कीमत विभिन्न चलनों 
((प्ाा०7००५७) में होती है । 
भुगतान सन्तुलन ओर व्यापार सन्तुलन में भेद-- 

भुगतान सन्तुलन शब्द से ही मिलता-जुलता शब्द व्यापार सन्तुलन व्यापारा- 
शेष अथवा व्यापाराधिक्य है । यह भी एक ऐसा विवरण होता है जिसमें आयातों 
और निर्यातों का विस्तृत विवरण रह्दता है, परन्तु आयात और निर्यात दो प्रकार के 
होते है, श्रर्थात्‌ हृश्य (५५50]0०) तथा अहृद्य (श५09०) । भुगतान सन्तुलन में तो 
इन दोनों ही प्रकार के आ्रायातो और निर्यातों को राम्मिमित किया जाता है, परन्तु 
व्यापार सन्तुलन में देवल हृश्य निर्यातो और आयातो (शांभ०० फएछणा&$ 0 
[7[7005) को ही शामिल किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि भुगतान 
सन्तुलन का तो सदा ही सचन्तुलन होता है, जबकि व्यापार रान्तुलन का सन्तुलन आाव- 
इयक नहीं होता है। श्रायाता की मात्रा निर्यातों की तुलना से कम भी हो सकती है 
गौर अधिक भी । 
व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल होने के कार्ण-- 

भारतवपं के पिछले कुछ वर्षो के विदेशी व्यापार की महत्त्वपूर्ण घटना व्यापार 
सन्तुलन का भारत के विपक्ष में होना हैं । इस व्यापार के सन्तुलन के विपक्ष में होने 
के निम्नलिखित कारण है :-- 

( १ ) भारत में मुद्रा-प्रसार के कारण भिन्न-भिन्न उद्योगों की उत्पादन दर 
बढ़ रही है, जिसके कारण भारतीय माल विदेशों को सस्ते मूल्यों पर नहीं भेजा जा 
सका है । 

( २ ) भारतीय माल अधिक मात्रा में विदेशों को नहीं भेजा जा सका है, 
बये।कि देश का उत्पादन घट गया है, विशेष तौर पर जूट निर्यातों का । 

( ३ ) भारतीय उपभोक्ता विदेशी वस्तुझ्नों का उपभोग अधिक करने लगे हैं, 
ग्रतः आयात बढ़ गया । 

( ४ ) देश की झ्ौद्योगिक उन्नति करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की 
मशीनें आयात की गई । 

( ५ ) पाकिस्तान सरकार ने भारत के द्वारा किये गये लगभग सभी समभौतों 
को तोड़ा है और भारत से पाकिस्तान जाने वाले माल पर कर लगाये हैं, जिनके 
कारण भारत का पाकिस्तान को निर्यात कम हुआ । 

( ६ ) खाद्य सामग्री भारत में इक्षनी उत्पन्न न की जा सकी जो भारत- 
वासियों के लिए पर्याप्त होती, अतः इसे भी विदेशों से आ्रायात करना पड़ा है। 

( ७ ) भारतीय व्यापारी माल से मिलावट करके विदेशों को भेजते है । 
भारतीयों की इस तथा इसी प्रकार की अन्य बेईमानियों के कारण विदेशों में भारत 
के माल की माँग कम हो गई है । 
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( ८५ ) स्वेज नहर ($प्र८८ (४॥9)) द्वारा व्यापार कुछ समय के लिए बन्द 
हो जाने के कारण भी भारत के विदेशी व्यापार को धक्का लगा। इस नहर पर 
. मिस्र की सरकार ने अपना अ्रधिकार किया । नहर के राष्ट्रीयकरण होने के कारण 
जहाजों का आगमन इसके द्वारा न हो सका । 

( € ) देश की औद्योगिक उन्नति के कारण जो कच्चा माल तथा उत्पादन 
सम्बन्धी माल और वस्तुयें बाहर भेजी जाती थी उनक्री खपत अश्रब भारत में ही होने 
लगी है, इसलिए देश के निर्यात कम हो गये है। 

(१०) कुछ राजनैतिक कारण भी देश के विदेशी व्यापार को प्रतिकूल बनाने 
के लिए उत्तरदायी हैं । जैसे युद्ध का भय । 

(६१) भारत में बनी वस्तुओं और सेवाओं के गुणों में निम्तता । 

(१२) भारतीयो की त्रुटिपूर्ण व्यापार-पद्धति । कभी-कभी विदेशियों को जा 
माल या नमूना दिखाकर ऑडंर लिया जाता है, वेसा सामान नहीं भेजा जाता । 
इससे न केवल वह वस्तु विदेशियों द्वारा वापस भेज दी जाती है, बल्कि उस देश से 
और अधिक श्रॉडंर मिलना ही बन्द हो जाता है। 

(१३) विदेशों में भारत-निर्भित वस्तुओं के प्रचार की कर्मी । 

(१४) श्रन्‍्य देशों से प्रतिस्पर्द्धा में न टिक पाना । 
प्रतिकूल व्यापार सन्‍्तुलन को ठीक करने की रीतियां-- 

यदि व्यापार सन्तुलन श्रनुकूल है तो यह देश के लिए श्रच्छा ही समझा जाता 

है, क्योंकि विदेशियों को स्वर्ण अ्रथवा वस्तुग्नों के निर्यात बढ़ाकर इसका भुगतान 
करना पड़ता है, परन्तु यदि व्यापार सन्तुलन देश के प्रतिकूल है तो इसके कारण देश 
के सम्मुख बड़ी गम्भीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं स्वर्ण का निर्यात तथा 
विदेशी ऋण एक निश्चित सीमा के परे नही हो पाते हैं। ऐसी दशा व्यापाराशेप 
प्रतिकूलता को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं :-- 
. (१) निर्यातों को बढ़ावा--इस उद्देश्य की पूति के लिए निर्यात व्यापा- 
रिंयों को विदेशों में कम कीमत पर माल बेचने के लिए तथा घाटे को पूरा करने के 
हेतु अ्रनुदान, ऋण, निर्यात करों की छूट श्रादि दिए जा सकते हैं श्र कच्चे माल 
सस्ते मूल्य पर निर्यात करने वाले उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि 
उत्पादक वस्तुश्रों का लागत मूल्य कम हो और वे विदेशों में प्रतियोगिता करने के 
योग्य हो सकें । 

( २ )आयातों पर प्रतिबन्ध--भिन्न-भिन्न रीतियों द्वारा ऐसी वस्तुओं के 
आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जो भारत मे उत्पादित की जाती हैं और जिनके 
उपभोग के बिना देशवासियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचेगी । देशवासियों में देशी 
बा प्रयोग करने की भावनाएँ जाग्रत करने के लिए सभी सम्भव उपाय अपनाने 
चाहिए । 
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( ३ ) घसलल्‍य होस- इस रीति के अनुसार सरकार देशी चलन की वाह्म 
अथवा बिदेशी विनिमय की कीमत में कमी रहती है । इसका परिणाम यह होता है 
कि विदेशों में देशी म।ल की कीमतें गिर जाती हैं और इसके विपरीत आयातों की 
कीमतें ऊची हो जाती हैं | देश के निर्यातों की विदेशों से मांग बढ़ने और देश में 
श्रायातों की माँग घटने से व्यापाराशेष फिर से सन्‍्तुलित हो जाता है। 


( ४ ) मुद्रा स्फीति ([78#07)--बहुत बार ऐसा होता है कि एक देश 
अपने चलन की बाह्य कीमत में कमी करना नहीं चाहता । ऐसी दशा में व्यापाराशेष 
की त्रुटियों को दूर करने के लिए वह देश में मुद्रा संकुचन करता है । इसका परिणाम 
यह होता है कि देश में वस्तुओ्रों और सेवाश्रों की कीमतें घट जाती हैं और इसके 
विपरीत देशी माल विदेशियो को कम कीमत पर मिल जाता है, जो उसे अधिक मात्रा 
में मंगाने लगते है । 

( ५ ) विनिमय नियन्त्रण (85०08728० (!०7४07)- यह व्यापार सन्तुलन 
की प्रतिकूलता को रोकने की एक व्यापक तथा वितृत विधि है। साधारणतया मुद्रा 
संकुचन (]968007) नीति के फलस्वरूप देशी अ्रर्थ-व्यवस्था पर बुरे असर पड़ते 
हैं। अवमूल्यन तथा ह्वास के कारण देश के सम्मान को ठेस पहुँचती है और प्रशुल्क 
कर, अभ्यंस (0७०४७) भआ्रादि प्रतिकार को जन्म देते हैं। इसलिए इन सभी उपायों 
को सावधानौपूवंक उपयोग किया जाता है। उपरोक्त नीतियों के दृष्परिणामों से बचने 
के लिए विनिमय नियन्त्रण किया जाता है । इसके अन्तगंत श्रायातों और निर्यातों पर 
इस प्रकार का नियन्त्रण लगाया जाता है कि वे सरकारी शआराज्ञा बिना नहीं किये जा 
सकते हैं । निर्यातकर्त्ताओ्ों को सारा विदेशी विनिमय सरकार को सौंपना पड़ता है, जो 
उसे ग्रायातकर्त्ताश्रों में बाँट देती है। इसका परिणाम यह होता है कि आयातों की 
कीमत निर्यातों की कीमत से भीतर ही रहती है । 


(६ ) सन्‌ १६४९ में गोरवाला निर्यात प्रोत्साहन समिति (607ए& 
फऋएणा शणा0णाणा (!०गणां४००) की नियुक्ति भारत सरकार ने की थी । इस 
समिति ने जो भी सुझाव निर्यात बढ़ाने के लिये भारत सरकार को दिए हैं, उन्हें 
भारत सरकार ने मान »लिया है। इस समिति के सुभावों में से कुछ त्तीचे दिये - 
जाते हैं :-- 

( श्र ) निर्यात व्यापार में सरकार कम हस्तक्षप करे। 

( ब ) जो माल निर्यात किये जाते हैं उन पर कम कर लिये जायें और कुछ 

कर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, जेसे--बिक्री कर । 

( स ) देश के खाद्य उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, ताकि खाद्य वस्तुश्रों का 

ग्रायात कम हो 

( द ) जो देश भारत से मनमुटाव रखते हैं उनके साथ भी भारत सरकार 

को अपने व्यापारिक सम्बन्ध रखने चाहिए 
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( य ) भारतीय वस्तुयें श्रच्छी किस्म की होनी चाहिये, ताकि विदेशी बाजारों 
में उन देशों के बने मालों के साथ प्रतियोगिता में ठहर सके । 
( र ) उत्पादकों को कच्चे माल प्राप्न करने की सुविधा देनी चाहिये, जिससे 
देश का उत्पादन बढ़े । । 
( ले ) निर्यात वस्तुश्रों में किए जाने वाले सट्टों को बन्द करना चाहिए; 
विशेषकर जूट में । 
( व ) भारत में कुछ ऐसे सद्भठनों की भी स्थापना करनी चाहिए जो कि 
देशवासियों में निर्यात बढ़ाने की भावना उत्पन्न कर सके । 
देश की अर्थव्यवस्था में द््‌ तगति से उन्नति पाने के उद्देश्य से श्रब भारत सर- 
कार की भ्रोर से निर्यात-वृद्धि-प्रान्दोलन को चालू किया गया है और इसके अन्तरगत 
अब भारत से निर्यात की मात्रा में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है । इससे कोई सदेन्ह 
नहीं कि मशीन खाद्य-पदार्थ, दवाई, झ्ौजार, साज-सामान, युद्ध-सामग्री 
श्रादि वस्तुग्नों का श्रत्यधिक भ्रायात किया जा रहा है, जिससे व्यापार सन्तुलन अभी 
ठीक से अनुकूल नहीं हो पा रहा है; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि निर्यात प्रोत्सा- 
हन (87907 ?707000) का कार्य भ्रब तेजी से विकास की ओर है । 


परीक्षा-प्रइन 
आगरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, ऐग॑ बी० ऐस-सी०, 
( १ ) भुगतान सन्तुलन' के क्या-क्या अंग है ? विपरीत भुगतान संतुलन के सुधा- 


रने के क्या उपाय हैं ? (१६६४) 
(२) भुगतान ग्राधिक्य का क्या अ्र्थ है ? देश के प्रतिकूल भुगतान आधिक्य को 
श्राप कैसे सन्तुलित करेंगे ? (१६६१) 
( ३ ) भुगतात सन्तुलन पर नोट लिखिए । (१६५८) 


आगरा विश्वविद्यालय, बी० कॉस०, 
( १ ) विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए--“निर्यात आयात का भुगतात करते हैं ।'' 


ञ ेु (१६६१ $) 
( २ ) भुगतानों के सन्‍्तुलन पर एक टिप्पणो लिखिये। (१६५६ $) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) टिप्पणी लिखिये--भुगतान की बाकी । (१९६६४) 


( 2) ५७४॥३४६ $$ 953]8503 ० वाब68 ? 9४॥6॥ 00०5 80ए8७६४९ 98]9॥06 


0 0468 ां58 ? एक ाठ ॥06 फला06त$ ० ०0०077९०0॥९ 
40५ए8756 08]8706 0० (7806 ? (962--397) 
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बनारस विश्वविद्यालय, बी० कॉँम०, 

(१ ) भुगतान सन्तुलन का ग्रथं बताइग्रे व इनकी प्रतिकूलता को दूर करने के उपाय 
बताइए । (१६५६) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० काँम, 

( १) व्यापार सन्तुलन कया है ? व्यापार संतुलन कब विपक्ष में हो जाता है ? 
इसके सुधार का उपाय बताइये । (१६५८) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बी० काँस०, 

() ) फरफ़ाबात। प6 या पिन्वाधाटढ 0णी एज़ाशाडउ,.. भरता धा८ ॥॥6 
76क्‍088 [0 ८0766 तां5€च्पाफप्रा वी 6 उिल्लैद्या06 छा ?49- 





[275 ? (।964 397. 3. ४४) 
( २) नोट लिखिए---भुगतान शेष । (१६६२, १६६१ त्रिवर्षीय बी० ए०) 
( ३ ) भुगतान संतुलन से आप क्‍या समभते हैं ? दृश्य एवं अ्रहदय आयात तथा 
निर्यात पर एक टिप्पणी लिखिए । (१६६१) 


( ४ ) भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को किस प्रकार सुधारा जा सकता है ? 
(बी० कॉम ० १९५९) 
सागर विश्वविद्यालय, बो० ए०, एवं बो० कॉम ०, ि 

(१ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान कैसे किया जाता हैं? जबकि श्रायातों और 

निर्यातों के मूल्य में समानता नहीं होती, तब इनका समन्वय किस प्रकार 

होता है ? (बी० कॉम ०, १९६१) 

(२) भेद करिए--व्यापाराधिक्य और ऋणाधिक्य । (बी० ए० त्रिवर्षीय १६६०) 
बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१ ) शात्रा 48 ग्राध्या। एप छथ्वैक्ा06 0 94५९8 ? 70882006 ॥6 प्रक्घा।00$ 

7स्‍6006885 9ए जाग कक्षा ॥0ए28$ 900९९ एी ७४५७॥7९॥$ ८थ॥। 06 

.. 007९060. (96! 8) 

' (2) ए४-७ 8 706 07--400४९/६९८ उ्वै॥॥08 0 ?2ए7९7605. (4909 ४8) 
नागपुर विश्वविद्यालय, बोी० कॉम० 

(१) अनुकूल व प्रतिकूल व्यापाराधिक्य का अर्थ समफाइए । (१६६१) 

(२) किसी देश के व्यापाधिक्य तथा शोधनाधिक्य को स्पष्ट करके बताओ ॥ 

क्या इन दोनों में भी कोई पारस्परिक सम्बन्ध है ? (१६६०) 


सममशाव-वाथकार++ वयणअम्ा+कबा3त+ ७; उपकपएमप्कक्‍क्‍. ाकामानकाका, 


अध्याय २२ 
भारतीय तयकर नीति 


( ऐएवींशआ ं5८ब्ओों 00009 ) 





अविफकियथन 
विश्व के विभिन्‍न राष्ट्रों में यह सिद्धान्त मान्य कर लिया गया है कि राष्ट्रीय सरकार 
अद्योगिक विकास में प्रगतिशील और सक्रिय भाग ले। प्रत्येक देश की सरकारी 
भोद्योगिक नीति का यह प्रमुख भाग रहा है कि सरकार अपने राष्ट्रीय साधनों कै 
अनुसार एक देश की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर 
लेती है। देश के श्रोद्योगीकरण को गति देने में सरकार की तटकर नीति महत्त्वपूरां 
होती है । इसी दृष्टि से भारतीय औद्योगिक नीति की घोषणा में प्रशुल्क को स्पष्ट 
किया गया है, जिसके भ्रनुसार सरकार-- सरकार की प्रशुल्क नीति (वाणी 700॥09) 
छेसी रहेगी, जिससे भ्रनुचित विदेशी प्रतियोगिता का अन्त होकर देश के उपलब्ध 
झ्तोतों का पूर्णशृंतम उपयोग हो सकेगा तथा उपभोक्ताओं पर अनुचित प्रभाव भी नहीं 
रहेगा ।” परन्तु इससे पहले भारत सरकार की नीति क्या थी, यह देखना 
ग्रावश्यक है । 
सन्‌ १९२१ के पूर्व की तटठकर नीति-- 

सन्‌ १६२१ से पूर्व भारत की झ्राथिक एवं व्यापारिक नीति का संचालन 
इज्लेंड में बेठकर भारत सचिव करता था । तत्कालीन नीति की विशेषता भारत का 
ग्राथिक शोषरा कर अँग्र जी उद्योगों को बल देने में थी, इसलिए उस समय भारत 
जेसा विशाल बाजार इज्जलैड के उद्योगों को प्राप्त करने के लिए यह झ्रावश्यक था 
कि भारत केवल कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बना रहे तथा यहाँ का 
भोद्योगिक विकास न हो, फलतः भारतीय शासन की नीति मुक्त व्यापार नीति रहौ, 
जिसमें विदेशी निर्माता भारतीय उद्योगों का गला घोंठ सकते थे । भारत में जिस 
पूर्णूूपेण मुक्त व्यापार नीति का अबलम्ब किया गया वह सन्‌ १८८२ से सन्‌ 
१८६४ तक रही । इस अवधि में किसी भी प्रकार के झ्रायात अ्रथवा निर्यात-कर नहीं 
लगाये जाते थे । कारण; भारत से अधिकतर कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन 
दिया जाता था तथा अ्ँग्र जी माल का आयात होता था । 


है. 
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सन्‌ १८९४ में परिस्थिति बदली, एक श्रोर तो भारतीय रुपये का अवमुल्यन 
हो रहा था और दूसरी शोर भारत सरकार की आथिक आवश्यकता बढ़ रही थीं । 
अतः सरकार की आर्थिक ग्रावश्यकताओं की पूति के लिए दिसम्बर सन्‌ १८६४ में 
५० ग्रायात कर लगाना पड़ा, परन्तु रेलवे के लिए श्रावश्यक सामान एवं यन्त्र-सामग्री 
आयात कर मुक्त थी और लोहा एवं इस्पात के ग्रायात पर १०% आयात कर था । 
मुक्त-व्यापार नीति सन्‌ १६१६ तक इसी प्रकार चालू रही तथा उसका पालन भी 
कटोरता के साथ किया गया था। 


सन्‌ १६१४ में प्रथम विदव युद्ध आरम्भ हुआ, जिससे भारत सरकार की 
आवश्यकताएँ बढ़ीं । इनकी पूर्ति के लिए सन्‌ १६१६ में आरयात-कर ५% से ७४% 
कर दिया गया, परन्तु उत्पादन कर में वृद्धि नहीं हुईैं। इस प्रकार एक ओर तो 
आयात करों की वृद्धि तथा युद्ध के कारण विदेशी श्रायात की कमी तथा दूसरी ओर 
युद्ध -जन्य माँग की अधिकता से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। इसी प्रकार 
भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर भी (ज॑से--चमड़ा, चाय, कॉफी, पटसन 
आ्रादि पर) निर्यात कर लगाये गये एवं उनमें वृद्धि की गई । 


युद्धकाल में भारत का पर्यात् श्रौद्योगिक विकास न होने के कारण शासकों 
को अनेक कठिनाइयाँ प्रतीत हुई । दूसरे भारत में सन्‌ १६०५ से स्वदेशी आन्दोलन 
की जड़े हृढ़ होने लगीं, जिससे श्रग्न जों की भारत सम्बन्धी नीति की कड़ी श्रालोचना 
हो रही थी । तीसरे, जम॑नी के अ्रनुभव से जहाँ उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से 
संरक्षण देकर ग्रौद्योगिक विकांस हुआ था, उसके आधार पर संरक्षण नीति जापान 
आदि देशों में श्रपताई गई थी । चौथे, युद्ध काल में श्रौद्योगिक दृष्टि से भारत पिछड़ा 
होने के कारण जो अनुभव शासकों को हुये उससे उनको मुक्त व्यापार नीति के दोषों 
का भास हुआ । पांचवे, सन्‌ १६९१६ के औद्योगिक आयोग से भारत के औद्योगीकरण 
के सम्बन्ध में छान-बीन कर जो निर्णांय दिया, उसमें कहा गया था-- भविष्य में 
देश के औद्योगिक विकास में सरकार को सक्रिय भाग लेना चाहिए, जिससे भारत 
मनुष्य एवं सामग्री की दृष्टि से ग्रात्म निर्भर हो सके । 


भारत में जो राजनैतिक परिवतंन एवं जागृति हो रही थी उससे अँग्रज 
शासकों को भारत के प्रति रुख में परिवर्तत करना आवश्यक हो गया, श्रतः श्रगस्त 
सन्‌ १६१७ में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हुई । इसमें भारतीयों को स्वयं- 
निर्णय” का भ्रधिकार मिला । सन्‌ १६२१ में ब्रिटिश सरकार ने प्रशुल्क स्वायस्त-शासन 
विचार गोष्ठी (क्या 0एॉ/0ा०ण79५ 0०ाएथाएं०), 92) के सुझाव स्वीकार 
कर लिए, जिसके अनुसार वित्तीय नीति के निर्धारण में, कुछ सीमाओं के भीतर, 
भारत को स्वतन्जता दी गईं । | 


मु ० चू० अ०, रह 
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. तठकर आयोग सन्‌ १९२१ 
ग्रायोग को सिफारिश--विवेचनात्मक संरक्षरा--- 


७ अगस्त सन्‌ १६९२१ को भारत की तटकर नीति के सम्बन्ध में सिफारिशों 
करने के लिए तद कर शायोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग के सभापति सर 
श्रत्राहीम रहिमतुल्ला थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १९२२ में प्रस्तुत की, 
जिसमें भारतीय उद्योगों को विवेचनात्मक संरक्ष गा देने की नीति की सिफारिश थी। 
आयोग ने भारतीय उद्योगों की जाँच करने के पद्चात्‌ निर्णय दिया कि भारत के 
कृषि प्रधान देश होते हुए भी इसमें उद्योगों के विकास के लिये प्राकृतिक सुविधाएँ 
बहुत हैं । कच्चे माल की विपुलता, सस्ता एवं पर्याप्त श्रम तथा श्रौद्योगिक विकास कै 
लिए आवश्यक विद्य त-शक्ति के निर्माण के साधन भी उपलब्ध हैं | इसी प्रकार पट- 
सन तथा वस्त्र उद्योग ने जो विकास किया उससे यह स्पष्ट है कि भारत अपने प्राक्ृ- 
तिक साधनों का पूर्ण लाभ उठाने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में भारतोय उद्योगों 
को संरक्षण दिया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि उप- 
भोक्ताश्रों, जन-साधा रण, कृषि, औद्योगिक विकास के हित से तथा व्यापार संतुलन 
को अनुकूल रखने के लिए कुछ चुने हुये उद्योगों को संरक्षण देना चाहिये, जिससे 
संरक्षण का भार जनता पर अधिक न पड़े । सारांश में, उद्योगों के लिए विवेचनात्मक 
संरक्षण की नीति अपनाने पर बल दिया गया, जिससे केवल उन्हीं उद्योगों को 
संरक्षण दिया जा सकता था, जो कुछ ग्रावश्यक शर्ते पूरी करते हों । ये शर्तें निम्न 
प्रकार थीं ३-- 


( १ ) नैसगिक लाभ - उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिसको नैसगिक लाभ 
प्राप्त हों, जैसे-- कच्चे माल का विपुल प्रदाय, सस्ती शक्ति, श्रम का पयाप्त प्रदाय 
श्रथवा विस्तृत घरेलू बाजार | भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के पूर्व उसे प्राप्त 
होने वाली नैसर्गिक सुविधाश्रों का विश्लेषण किया जाय, जिससे किसी भी ऐसे 
उद्योग को संरक्षण न मिल सके, जो समाज पर स्थायी रूप से भार बन जाय । 

( २) आवश्यक सहायता--उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिसका विकास 
संरक्षण के भ्रभाव में होना भ्रसम्भव हो अथवा देश के हित की दृष्टि से उसका 
विकास जितनी शीघ्रता से होना चाहिए न हो सके । 

( ३ ) विश्व प्रतियोगिता करने योग्य--संरक्षण ऐसे उद्योग को दिया 
जाय जो भ्रन्ततः संरक्षण के बिना विश्व प्रतियोगिता करने योग्य हो । 

संरक्षण के इस त्रिमुखी (]09[०) सिद्धान्त के अतिरिक्त तटकर आ्रायोग ने 
संरक्षण की अन्य कुछ शर्तों की ओर भी संकेत किया है, जो कम महत्वपूर्ण हैं। 
संरक्षण देते समय जिन उद्योगों का उत्पादन-व्यय कम हो सकता है श्रथवा जो बहु- 
परिमाण उत्पादन कर सकते हों तथा देश की सम्पूर्ण माँग की पूर्ति निश्चित समय 
में कर सकते हों, ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए । सुरक्षा के लिए आवश्यक 
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उद्योग और ग्राधार उद्योगों को किसी भी दा में संरक्षण की सिफारिश आयोग ने 
की थी । इसी प्रकार आयोग ने ऐसे विदेशी माल के विरुद्ध भी जिसका राशि-पतन 
([)777॥78) होता हो अथवा जिनके निर्यात को विदेशों से श्राथिक सहायता मिलती 
हो अ्रथवा जो देश प्रतिस्पर्धात्मक भ्रवमूल्बन ([0९797००७॥07) से निर्यात करते हों, 
संरक्षण देने की सिफारिश की थी। प्रत्येक प्रार्थी उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में 
श्रवध्यक जाँच करने के लिए प्रशुल्क मण्डल की नियुक्ति करने की सिफारिश आयोग 
ने की थी । यह मण्डल उद्योग के संरक्ष णा के सम्बन्ध में सरकार को आ्रावइ्यक सलाह 
देता था। 


विवेकात्मक संरक्षण नीति कार्य रूप में-- 

ग्रायोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने फरवरी सन्‌ १९२३ से 
विवेचनात्मक संरक्ष णा नीति अ्पनाई । संरक्ष णा के लिए सबसे पहले माँग करने वाला 
लोहा एवं इस्पात उद्योग था, परन्तु साथ ही भश्रन्य उद्योग भी थे। इस सम्बन्ध में 
ग्रावश्यक जाँच करने एवं संरक्षण की सिफारिश करने के लिए जुलाई सन्‌ १६२३ में 
प्रशुल्क-मण्डल की नियुक्ति की गई । 

सन्‌ १६२३ से सन्‌ १९३६ तक प्रशुल्क मण्डल ने ५१ उद्योगों की जाँच की, 
जिनमें नये प्रार्थी उद्योग तथा संरक्षण की पुनः प्राप्ति कै लिए आवेदन तथा अन्य 
यान्त्रिक जाँचों का समावेश है । इन विविध जाँचों कै फलस्वरूप ३५ वर्तमान उद्योगों 
को संरक्षण दिया गया, परन्तु १० को संरक्षण नहीं दिया तथा ६ उद्योगों को 
संरक्ष ण देने से इन्कार किया गया । 


विवेचनात्मक संरक्षण नीति की आलोचना--- 


तटकर आयोग ने विवेचनात्मक संरक्षण का जो त्रिमुखी सिद्धान्त प्रस्तुत 
कया था, उसका हेतु केवल इतना ही था कि तीन में से कोई भी एक शत्तें यदि उद्योग 
पूरी करता है, तो वह संरक्षण प्राप्त करने का अश्रधिकारी है, परन्तु वास्तविक व्यव- 
हार में इस सिद्धान्त का अत्यन्त कठोरता से पालन किया गया, इससे इस संरक्षण 
नीति का उपयोग विवेकहीनता से हुआ । संरक्षण को श्राथिक विकास का साधन व 
समभते हुए उसे केवल ऐसा साधन समझा गया, जिससे कुछ उद्योगों को संरक्षण 
द्वारा विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने की शक्ति प्रदान की जाय, भ्र्थात्‌ उद्योगों 
का महत्त्व देश के हित की दृष्टि से कभी भी नहीं आंका गया । इस कारण देश का 
श्रसनन्‍्तुलित श्रौद्योगिक विकास हुआ । भारतीय उद्योगों के कच्चे माल की विपुलता के 
सम्बन्ध में लगाई गई शत भी न्‍्यायोचित नहीं थी, क्योंकि जब इज्भुलैंड और जापान 
के वस्त्र उद्योग उन देशों में रई की उपज न होते हुए भी इतने सुहढ़ हो सकते हैं तो 
भारतीय उद्योगों पर ही ऐसी शर्ते क्‍यों लगाई जाय ? 
इसी प्रकार तटकर आयोग ने स्थायी प्रशुल्क मण्डल की नियुक्ति की शिफारिश 
की थी, परन्तु सरकार ने स्थायी प्रशुल्क मण्डल नियुक्त न करते हुए प्रत्येक उद्योग के 
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लिये अलग-प्रलग मण्डल तियुक्त किये, जिनके सभासदों में भी समय-समय पर परि- 
दर्तत होगा रहता था। इस कारण प्रशुल्क मण्डल कोई भी दीघंकालीन नीति नहीं 
अपना सका, जिसका स्थायी रूप में अनुकरण होता, यह इस नीति का सबसे बड़ा 
दोष था । 

इस प्रकार विवेचनात्मक संरक्षण नीति से :--“प्ररचि तथा अवहेलना से 
उद्योगों को निरुत्साहित सहायता दी जाती थी, उससे उद्योगों को उनके भाग्य पर 
छोड़ने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से उनकी सुरक्षा नहीं की थी। साधारणतया 
प्रशुल्क कार्य-प्रशाली तथा सरकार की विलम्बकारी नीति से जो संरक्षण मिलता भी 
था वह वेकार सिद्ध होता था । 


विवेचनात्मक संरक्ष रा नीति का घुल्याडू/स-- 

संरक्षण नीति का मृल्यांकन तभी न्‍्यायोचित रीति से हो सकता है, जब देश 
की ग्राथिक स्थिति संरक्षण की ग्रवधि में अ्रबाधित रही हो। भारत की आशिक 
स्थिति पर सन्‌ १९२५ से सन्‌ ११३१ तक मन्दी का प्रभाव रहा और दूसरे, प्रत्येक 
देश में राष्ट्रवाद का विकास तेजी से हो रहा था, जिसका परिणाम भारतीय अथ- 
व्यवस्था पर पड़ता रहा था । फिर भी इस नीति के विरोध में जो आक्षप हैं तथा 
जिस आशिक परिस्थिति के भारत जा रहा था, उसके होते हुए भी भारतीय उद्योगों 
ने संरक्षण की ग्रवधि में पर्याप्त प्रगति की थी । भारत का लोहा एवं इस्पात तथा 
चीनी उद्योग भारत को स्वयं निर्भर बनाने में सफल हुए हैं, जिसका प्रमुख कारण 
संरक्षण ही था । 

सन्‌ १६२६ की ग्राथिक मन्दी में जब अन्य देशों में उत्पादन गिर रहा था, 
उस समय भी भारत में प्रमुख उद्योगों का उत्पादन स्थिर रहा और कुछ उद्योगों का 
बड़ा भी । श्रौद्योगिक उत्पादन की यह स्थिरता संरक्षण के कारण ही रही थी। 
इससे मन्दी के दुष्परिणामों से भारतीय उद्योगों की रक्षा हुई थी तथा विकास तीत्र 
गति से होता गया था । इस्पात, कागज, दियासलाई आदि संरक्षित उद्योगों ने अपनी 
उत्पादन शक्ति बढ़ाकर देश में होने वाले आयात कम किए थे । इसतगे देश के विदेशी 
विनिमय की बचत हुई थी। अच्त में, औद्योगिक विकास के लिए आवद्यक कच्चा 
माल आ्रादि की पूर्ति (जसे--रुई, बाँस एवं बाँस की लुगदी, गन्ना श्रादि) की आवश्य- 
कतायें बढ़ने से कृषकों को लाभ हुआ तथा देश में रोजगारों के झ्रवसर बढ़े । साथ 
ही, संरक्षित उद्योग-क्षेत्र में नये-नए कारखाने खोले गए तथा उनसे सम्बन्धित सहायक 
उद्योगों का विकास भी हुआ । ये लाभ विवेचनात्मक संरक्षण नीति की सफलता के 
प्रिचायक हैं । 


क्या संरक्षण जनता पर एक भार है -- 


जनता पर संरक्षण का भार जानने के लिए आयात-कर एवं संरक्षण करों से 
भेद करना अनिवाय है। झायात-कर सरकार की आशिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के 
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लिए लगाए जाते हैं तो संर ण॒ कर उद्योग की सुरक्षा के लिए तथा विदेशी प्रति- 
योगिता के निवारण के लिए होते है । संरक्षण करो के लगने से जिस परिणाम में 
संरक्षित उद्योग का उत्पादन व्यय स्थिर रहता है, अर्थात्‌ संरक्षण करों का भार 
जनता पर पड़ता है। परन्तु कितना ? इस सम्बन्ध में भारतीय अर्थशास्त्रियों ने 
अनुमान लगाने के प्रयत्न किए, परन्तु कोई विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकल सका, 
क्योंकि “संरक्षण के भार में कुछ ऐसी बातें होती है, जिनका सही निर्धारण असम्भव 
होता है । संरक्षण से संरक्षित उद्योग के उत्पादन व्ययों में क्या परिवर्तन हुआ, यह 
हम जान सकते हैं, परन्तु जब तक इस बात का अनुमान न लगा लिया जाय कि 
किस सीमा तक विदेशी निर्माताओं ने भारतीय बाजार में मूल्यों को कम किया है 
ग्रथवा संरक्षण के अ्रभाव में भारतीय संरक्षित उद्योग के उत्पादन व्यय क्या होते, 
तब तक संरक्षण के भार का हम सही अनुमान नहीं लगा सकते ।# फिर भी  भार- 
तीय प्रशुल्क व्यवस्था में जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया है, उनके स्वरूप से यह 
कहने का साहस किया जा सकता है कि संरक्षण का प्रमुख भार धनी लोगों पर ही 
पड़ा है । * | 

फिर भी संरक्षण का प्रभाव विजद्येप रूप से उपभोक्ताशों पर ही पड़ता है, 
परन्तु वह किस अंश तक पड़ेगा, यह संरक्षण की श्रवधि तथा संरक्षण की दर पर 
निर्भर रहेगा। संरक्षण से संरक्षित उद्योग के वस्तुओं के मूल्य तो बढ़े गे ही, परन्तु वे 
कितने बढ़ेंगे, यह विदेशी निर्यातों की मूल्य-नीति तथा संरक्षित उद्योगों की उत्पादन 
क्षमता पर निभर रहेगा । साथ ही, संरक्षण से समाज को होने वाले लाभों को भी 
देखना होगा, जैसे - रोजगार में वृद्धि, उद्योगों का विकास एवं नवीन उद्योगों की 
स्थापना, लाभ, झ्राय-कर तथा राष्ट्रीय आय मे वृद्धि । इन सब घटनाओं को देखने से 
यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संरक्षण का तत्कालीन भार उपभोक्ताओञ्री पर 
होता है, परन्तु उद्योग की कार्यक्षमता बढ़ने से धीरे-धीरे वह भार कम हो जाता है, 
इस दृष्टि से विवेचनात्मक संरक्ष णा नीति से भारत को लाभ हुआ है । 
द्वितीय विश्व युद्ध में एवं युद्धोत्तर संरक्षण नीति-- 

सन्‌ १६३६ में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ी ही आयात बम हो गए तथा भार- 
तीय उद्योगों पर युद्ध-जन्य माँग की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व श्रा गया। इस से 
युद्ध-काल में तत्कालीन उद्योगों का तो विकास हुम्ना ही, परन्तु नए उद्योगों को 
स्थापना भी हुई । युद्ध के कारण आयात बन्द हो "जाने से एवं माँग बढ़ जाने से 
भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, जिससे संरक्ष एः. की कोई आवश्यकता ही नहीं 
रही । युद्ध-काल में भारतीय उद्योग युद्ध के सफल संचालन में ग्रधिकतम योग दे सके, 
इसलिये भारत सरकार ने सन्‌ १६४० में यह आइवासन दिया कि युद्धोत्त र-काल में 
वर्तमान उद्योगों तथा युद्धकाल में स्थापित नये उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का 
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भय होने पर सरकार संरक्षण प्रदान करेगी, परन्तु जो उद्योग युद्ध के समय संरक्षण 
नपा रहे थे उनका संरक्षण चालू रखा गया । 

द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव से जिससे सुरक्षा के संकट बढ़ गये थे तथा युद्ध 

के स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ, उससे देश का श्रौद्योगीकरण अनिवायं हो गया । इस 
दृष्टि से युद्धोत्तर श्रौद्योगिक नीति की घोषणा अप्र ले सन्‌ १ ९४५ में हुई । इस नीति 
के श्रनुसार नवम्बर सन्‌ १६९४५ मे युद्धोत्तरकालीन प्रसूत उद्योगो की जाँच के लिए २ 
वर्ष के लिए एक प्रशुल्क मण्डल का पुनर्गठन किया गया तथा उस पर नये उत्तरदायित्त्व 
लागू किये गये । यह जाँच तीन सूत्रों को ध्यान में रख कर होती थी : --(१) उद्योग 
समुचित व्यापारिक नीति पर स्थापित एवं क्रियाशील है भ्रथवा नहीं । (२) समुचित 
समय तक संरक्षण देने के पश्चात्‌ क्या उद्योग सरफारी सहायता अ्रथवा संरदशगशा के 
प्रभाव में चालू रहेगा ? (३) यदि उद्योग राष्ट्रीय हिंत की दृष्टि से आवश्यक है तो 
संरक्षण का भार समाज पर अधिक तो नहीं पड़ेगा । 

इस मण्डल ने मार्च सन्‌ १६४१ से अगस्त सन्‌ १६९४७ तक के १२ वर्ष में 

४२ उद्योगों की जाँच की, परन्तु सन्‌ १६४७ में राजनैतिक परिवर्तन हुए, उससे देश 
का श्राथिक ढाँचा बदल गया, इसलिए प्रक्टूबर सन्‌ १६४७ में प्रशुल्क मण्डल का 
पुनर्िर्माण तीन वर्ष के लिए हुआ्रा, जिससे अन्तरिम अवधि में स्थायी तटकर-नीति को 
श्रपताया जा सके तथा इस नीति को लागू करने की स्थायी-शासन व्यवस्था हो सके । 
भशुल्क मण्डल पर पहले कार्यों के अ्रतिरिक्त श्रन्य निम्न कार्ये एवं दायित्व और 
दिये गये :--- 

( १ ) ऐसे पूर्व स्थापित उद्योगों को जिनकी संरक्षण अवधि ३१ माचे, 
१६४७ को समाप्त होती थी, उन्हे इस तिथि के पश्चात्‌ संरक्षण देने 
के सम्बन्ध में जाँच करना । 

( २ ) देश में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन-व्ययों की जाँच करना तथा उनकी 
कीमतें निश्चित करना । 

( ३ ) संरक्षित उद्योगों की जांच द्वारा देख-रेख करना, जिससे संरक्षण करों 
अथवा अन्य सहायता का प्रभाव ज्ञात हो सके। ऐसे संरक्षण करों 
अथवा सहायता में संशोधन करने की झ्रावश्यकता के सम्बन्ध में 
सरकार को सलाह देना तथा जिन शर्तों पर संरक्षण दिया है, उनकी 
पूर्ति पूर्णतया हो रही है एवं उनका प्रबन्ध कार्यक्षम है, यह निश्चित 
करना | । 

(४ ) अन्य काये, जैसे :--यथामृल्य एवं निरिचित करों का विभिन्न 
वस्तुओं पर लगाये गये प्रशुल्क करों का मूल्य|कन एवं विदेशों को दी 
गई प्रशुल्क-सुविधाओं का अ्रध्ययन करता । साथ ही, संयोग, प्रन्यास, 
एकाधिकार तथा भ्रन्य व्यापारिक प्रतिबन्धों का संरक्षित उद्योगों पर 
होने वाला प्रभाव देखना । 
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श्रस्थायो प्रशुल्क सभा की श्रालोचता -- 


अस्थायी प्रशुल्क सभा की कार्य नीति से स्पष्ट है कि विभिन्न उद्योगों के संरक्षण 
का आधार विवेकात्मक संरक्षण नीति से किसी प्रकार ग्रच्छा न था । इस नवीन नीति 
में संरक्षण पाने वाले उद्योग का संगठन व्यापारिक आधार पर होना आावश्वक था । 
इससे कोई भी नवीन स्थापित उद्योग प्रशुल्क मण्डल के विचार क्षेत्र में नहीं आा सकता 
था और न कोई उद्योग ही संरक्षण की माँग कर सकता था, जिसकी पुरण्णरूप से 
स्थापना न हुई हो । संरक्षण की दूसरी शर्तें के अनुसार उसी उद्योग को संरक्षण दिया 
जा सकता था, जो प्राकृतिक एवं आशिक सुविधाश्रों तथा लागत की दृष्टि से निश्चित 
समय में अपना विकास कर सकेगा तथा संरक्षण की आवश्यकता न रहेगी । यह शत्ते 
इतनी विचित्र है कि इस सम्बन्ध में पहले से ही कोई निश्चित मत नहीं बनाया जा 
सकता था । इसी प्रकार सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के लिए श्रावश्यक उद्योगों को 
संरक्षण देने के सम्बन्ध मे यह शर्त थी कि संरक्षण देते समय यह देखना होगा कि 
जनता पर संरक्षण का भार अधिक न पड़े, परन्तु किसी भी अवस्था में संर #ण का 
भार जनता पर तो पड़ेगा ही और उसके साथ ही संरक्षण से होने वाले लाभों से 
जनता को भी लाभ होगा, इसलिए ऐसा एकांकी विचार श्रनुपय्ुक्त था। तीसरे, 
प्रस्थायी प्रशुल्क सभा तीन वर्ष से अ्रधिक भ्रवधि के लिए संरक्षण की सिफारिफ नहीं 
कर सकती थी । इससे उद्योग को संरक्षण से आशातीत लाभ होगा, यह उपेक्षा नहीं 
की जा सकती, क्योकि एक तो संरक्षण के सम्बन्ध में अनिश्चित भविष्य होने से 
उद्योगों को प्रोत्साहन का ग्रभाव रहता था और साथ ही इतनी थोड़ी अवधि से 
संरक्षण के परिणामों की जाँच भी ठीक रीति से नहीं हो सकती थी, परन्तु सन्‌ 
१६४७ के पुनर्गंठित प्रशुल्क मण्डल से संरक्षण का क्षेत्र व्यापक हो गया, क्योंकि इस 
मण्डल ने आयात संरक्षण करों से संरक्षण देना पर्याप्त नहीं समझा, प्रस्तुत कुछ 
उद्योगों की सहायता के लिये विकास कोष (70०ए००एा7०॥४ #पा०) के निर्माण से 
सहायता देने की सिफारिश भी की। इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ की 
संरक्षण नीति व्यापक एवं देशी उद्योगों के लिए पोषक रही है । 
भारतीय तठकर-श्रायोग (फात्रा सपं5टबेी (०ग्रपरडंणा) १६४६-४० -- 


सन्‌ १६९४८ की औद्यौगिक नीति की घोषणा में भारत सरकार ने अपनी तट- 
कर नीति स्पष्ट की थी | इसका उद्द इय सरकार की आर्थिक नीति, भारत का जनरल 
एग्रीमेट आन ट्रेड एण्ड टेरिफ (05877) सन्‌ १६४७ तथा हैवाना चार्टर का उत्तर- 
दायित्त्व देखते हुए भावी प्रशुल्क नीति निश्चित करना एवं उसकी कार्यवाही के लिए 
स्थायी व्यवस्था करना था । इसी उदृब्य की पूति के लिए सरकार ने शअ्रप्न ल सन्‌ 
१६०५९ ४ भारतीय तटकर ग्रायोग की नियुक्ति की । 

पायोग का दाय॑े विम्त बातों को ध्यान में रखकर प्रशुल्क नीति निश्चित 
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( १) पिछले आयोग की नौति, उसके परिणाम एवं क्रियाश्रों की जांच 
करना । 

( २ ) भविष्य में उद्योगों को संरक्षण देने की नीति निश्चित करना ;--- 
( श्र ) इस नीति को व्यवहार में लाने के लिये सुझाव देना । 
( ब ) इस नीति की कार्यवाही से सम्बन्धित श्रन्य सुझाव देना । 

(३ ) भारत के विदेशी आर्थिक उत्तरदायित्त्वों के सम्बन्ध में विचार 
करना । 

(४ ) आयोग को प्िफारिशें करते समय यह देखना था कि उसकी सिफ।- 
रिशें भारतीय संविधान एवं भारत सरकार की सन्‌ १९६४८ की 
श्रौद्योगिक नीति की घोषणा से विसज्भत न हों । 


इस भ्रायोग ने अपना का्य २५ जून सन्‌ १९४९ को आरम्भ किया और २३ 
मई सन्‌ १६४५० में अ्रपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की । श्रायोग ने सरकारी नीति 
को ध्यान में रखकर यह मान लिया था कि भारत में योजना बद्ध अ्रथ॑-व्यवस्था 
होगी । इसी भ्राघार पर आयोग ने अपनी सिफारिशें की हैं । इस भश्रायोग ने प्रशुल्क 
संरक्षण को भारत के आथिक विकास का प्राथमिक साधन माग लिया है तथा यह 
संरक्षण श्राथिक विकास की योजना के शअ्रनुरूप होगा ।। संरक्षण के लिए निम्न 
सिद्धान्तों की सिफारिश की थी । 

( १ ) योजनाबद्ध क्षेत्र के उद्योगों को तीन समुहों में बांटना चाहिए :-- 

( भ्र ) सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक ($078(०४०) उद्योग। 
( ब ) श्राधार एवं मूल उद्योग (88870 & ९८५ ॥7)009708) । 
(स ) श्रन्य उद्योग । 

पहले समूह के उद्योगों को किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय महत्तव की हृष्टि से 
संरक्षण देना चाहिये, फिर उसका जनता पर भार कितना ही क्यों न हो । दूसरे समृह 
के उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क अधिकारियों को यह अ्रधिकार होना चाहिए कि वे 
ऐसे उद्योगों को दिये जाने वाले संरक्षण का स्वरूप एवं उसका परिणाम, ऐसी सहा- 
यता अ्रथवा संरक्षण सम्बन्धी शर्ते एवं प्रतिबन्धों का निर्णय करें तथा किस सीमा 
तक संरक्षित उद्योग इन शर्तों को पूरा करते हैं, यह देखें । तीसरे समूह के उद्योगों 
को संरक्षण देते समय निम्न बातों पर ध्याव दिया जाय : (भ्र) उद्योग को प्राप्त 
आशिक सुविधायें, ( आ ) उद्योग की वास्तविक अथवा सम्भावित लागत, (इ) 
उद्योग का समुचित समय में विकास होने की सम्भावना तथा ( ई ) सरक्षण के बिना 
उसके सफल संचालन की सम्भावना । इसके साथ ही यदि उद्योग को राष्ट्रीय हित 
की दृष्टि से संरक्षण भ्रथवा सहायता देना वांछनीय है तथा श्रन्य सुविधाओं को देखते 
हुए उसके संरक्षण का भार जनता पर अधिक न होता हो तो ऐसे उद्योग को संर- 
क्षण देना चाहिए । 
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(२ ) भ्रन्य उद्योग जो किसी मान्य योजना के अन्तर्गत नहीं श्राते, उनके 
संरक्षण का विचार उपरोक्त सिद्धान्तों के श्राधार पर करना चाहिए । 

( ३ ) झायोग का यह भी मत था कि संरक्षण के लिये किसी एक छारतें को 
ही ग्रावरयक न समझा जाय, जैसे-- कच्चे माल की स्थानीय प्राप्ति अथवा उद्योग 
की सम्पूर्ण देशी माँग पूर्ति करने की शक्ति । यदि उसे अन्य आथिक सुविधायें प्राप्त 
है तो उसे संरक्ष ण दिया जा सकता है, इसलिए आयोग ने सिफारिश की है :-- 

( श्र) कच्चा माल यदि किसी उद्योग को उपलब्ध नहीं है, किन्तु अन्य 
आर्थिक सुविधायें उपलब्ध हैं, जैसे - देशी बाजार, सस्ता एव पर्याप्त 
श्रम तो संरक्षण उचित होगा। 

( ब ) किसी भी उद्योग को संरक्षण देते समय वह सम्पूर्ण देशी माँग की 
पूति करे, यह साधारणत: अपेक्षित नही है । 

( स ) उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी विचार करते समय अपेक्षित (?०(९॥॥8]) 
निर्यात बाजार का विचार करना चाहिए। 

( द ) संरक्षित उद्योगों के उत्पादन का कच्छे माल की भाँति उपयोग करने 
वाले उद्योग को क्षतिपूरक ((०7फथाध्वाणा9) संरक्षण मिलना 
चाहिये । इसका परिमाण निश्चित नहीं किया जा सकता है तथा 
कच्चे माल के स्वरूप, उपभोक्ताओं पर प्रभाव, उत्पादन (प78॥60 
?70070०४७) की मांग आदि बातो के अनुसार निश्चित होना 
चाहिए । 

( य ) जो उद्योग प्रारम्भिक स्थिति में है अथवा नए है उनको संरक्षण 
मिलना चाहिए। विशेषतः ऐसे उद्योगों को जिनके निर्माण की लागत 
ग्रधिक है श्रथवा जिनके संचालन के लिए उच्च कोटि के विशेषज्ञों 
की अभ्रधिक ग्रावश्यकता है । 

( फ ) राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कषि-उत्पादन को संरक्षण दिया जा सकता 
है, परन्तु इनकी संख्या एवं संरक्षण ग्रवधि यथासम्भव कम होनी 

चाहिए, जो किसी भी स्थिति में ५ वर्ष से श्रधिक न हो । 

ग्रायोग का विचार है कि संरक्षित उद्योग पर उत्पादन [कर लगाना उचित 
नहीं है । ऐसे कर वबेवल उसी दशा में लगाये जायें, जब बजट के स्रोतों के लिए 
ग्रावरश्यक हो तथा अन्य साधन उपलब्ध न हो । इसी प्रकार सरक्षित उद्योगों के 
कच्चे माल की कीमतें भी आवश्यकता के समय विधान द्वारा निश्चित की जा सकती 
हैं। उद्योग को संरक्ष ण॒ देने का स्वरूप एवं पद्धति अधिकाँशगतः उत्पादित वस्तु के 
स्वरूप पर निर्भर होना चाहिए । 

आझायोग वे सिफारिश इस प्रकार हैं :-- 

( १ | संखखन्कणा से जो वापिक प्राय हो, उसके कुछ भाग से एक विकाव 


है. 


कोष बनाया जाय । इस कोष का उपयोग उद्योगों को सहायता ($009»09) देने के 
लिये हो । 
( २ ) उद्योगों को तीब्र गति से विकास करने की सुविधायें देने के लिये एक 
उपरान्त देख-भाल संगठन (8&॥०/-८६४४९ (008959007) बनाया जाय । 
( ३ ) एक स्थायी प्रशुल्क आयोग का निर्माण किया जाय, जिसके सभापति 
सहित ५ सदस्य हो । इस सभा का निम्न काय्ये हो-- 
( श्र ) संरक्षण सम्बन्धी जाँच । 
( ब ) राशिपातन (9ण07॥]978) सम्बन्धी मामलों की जाँच । 
( स ) संरक्षण कर तथा झ्रायात करों के परिवतंन सम्बन्धी जोच । 
( द ) व्यापार समभौते के श्रन्तगंत दी जाने वाली प्रशुल्क-सुविधाशों की 
जाँच । 
जनरल एग्रीमेन्ट श्रॉन टूड एण्ड टेरिफ में भारत की सदस्यता के सम्बन्ध में 
आयोग ने कहा है कि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता। 
फिर भी जब तक भ्न्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ([76॥ाणाव। 77306 0/8474क07 
का भविष्य निद्चिचत नहीं होता, तब तक भारत को (05. &. . ..)) की सदस्यता 
छोड़ना लाभकर न होगा; अ्रतः प्रशुल्क सुविधाश्रों के श्रादान-प्रदान सम्बन्धी सरकारी 
नीति उचित है, यह निर्णय श्रायोग ने दिया । भावी शुल्क व्यवहारों के सम्बन्ध में 
आयोग का मत है कि भारत को जो प्रशुल्क सुविधाए' प्राप्न हों, उनके विषय में 
सरकार को निम्न बातों की श्रोर ध्यान देना चाहिए :-- 
( १ ) वस्तुएं ऐसी हों जिनमें तत्सम्‌ वस्तुओं के साथ विश्व बाजारों में 
प्रतियोगिता है । 
( २ ) वस्तुएं ऐसी हैं जिनको विश्व-बाजारों में श्रन्य देशों की प्रतिवस्तुओं 
(१७०४४7॥69) की प्रतियोगिता का भय है । 
( ३ ) कच्चे माल की अपेक्षा निर्मित वस्तुओं को ऐसी सुविधायें मिलती हैं । 
इसी प्रकार प्रशुल्क सुविधाएं देते समय भारत का लक्ष्य :-- 
( ) पूजीगत वस्तुग्रों पर, 
(॥ ) शभ्न्य यन्त्र एवं सामग्री पर, 
(॥ ) श्रावश्यक कच्चे माल पर केन्द्रित होना चाहिए । 
स्थायी प्रशुल्क भण्डल-- 
इन सिफारिशों के श्रनुसार स्थायी प्रशुल्क मण्डल के निर्माण के लिए १२ 
सितम्बर सन्‌ १६५१ को प्रशुल्क आयोग अधिनियम स्वीकृत हुआ । इसके अनुसार 
२१ जनवरी सन्‌ १६५२ को स्थायी प्रशुल्क मण्डल की नियुक्ति हुई, जिसका नाम 
प्रशुल्क आयोग (फिस्कल कमीशन) है। इस श्रायोग के तीन सदस्य हैं, जिनमें से एक 
सभापति है । अ्रधितियम के श्रन्तर्गंत आयोग में न्यूनतम एवं अधिकतम्‌ सदस्यों की 
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संख्या ३ और ५ है । विशेष कार्यों के लिए दो अतिरिक्त सदस्यों से भ्रधिक सदस्यों 
की नियुक्ति नहीं की जा सकती । जनता के लिए आयोग की सभाए सामान्यतः छुली” 
हैं, परन्तु विशेष मामलों में उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। आयोग के कारये 
पहिली प्रशुल्क सभाग्रों से अधिक व्यापक हैं। इसी प्रकार सरकार को किसी भी 
उद्योग की जाँच आयोग को सौंपने का तथा उस सम्बन्ध में आयोग से रिपोट माँगने 
का अधिकार है, जेसे :-- 
( १ ) किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये संरक्षण देना । 
( २ ) किसी उद्योग के संरक्षण के लिये निरक्राम्य तथा श्रन्य करों में 
परिवर्तन । ह 
६ ३ ) किसी वस्तु के राशिपातन के सम्बन्ध में तथा संरक्षित उद्योग द्वारा 
संरक्षण का दुरुपयोग होने की दशा में कार्यवाही करने के 
सम्बन्ध में । 


( ४ ) रहन-सहन का व्यय तथा मूल्य-स्तर पर संरक्षण का परिणाम । 
( ५ ) व्यापार एवं वारिज्य समभौतों के अन्तगंत दी जाने वाली सुविधाओं 


का किसी निश्चित उद्योग के विकास पर होने वाला प्रभाव । 

( ६ ) संरक्षण के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली कोई अव्यवस्था । 

श्रायोग के कार्य -- 
( १ ) पूर्व स्थापित उद्योगों के अलावा ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने के 
सम्बन्ध में विचार करना जिनकी स्थापना न हुई हो, परन्तु संरक्षण 
मिलने पर उनकी स्थापना हो सकती है । 
( २ ) आयोग अपनी ओर से संरक्षित एवं असंरक्षित उद्योगों की जाँच कर 
सकता है । इसी प्रकार सरकारी आ्रादेश पर वह किसी उद्योग को 
प्राथमिक संरक्षण (909| 70।०0000) देने तथा विशेष वस्तुगओ्रों 
की कीमत के सम्बन्ध भें जाँच कर सकता है। अ्रपनी ओर से आ्रायोग 
ऐसी जाँच नहीं कर सकता । 
( ३ ) संरक्षण की कार्यवाही के सम्बन्ध में सामयिक जाँच कर रिपोर्ट देना । 
( ४ ) आयोग को संरक्षण की दरें, संरक्षण अवधि तथा संरक्षित उद्योग के 
उत्तरदायित्त्व सम्बन्धी शर्ते निश्चित करने का पूर्ण अधिकार है । 
सन्‌ १९५१ में ही सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किये, जिससे सर- 
कार को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी स्थिति में उद्योग को संरक्षण देने के 
लिए तट-कर लगा सकती है । इसका उदह श्य देश की कीमतों तथा विदेशी कीमतों के 
ग्रन्तर का लाभ उठाने के लिए सद्वंबाजी का जोर न बढ़े, यह है । 
जाँच के सिद्धान्त-- 

किसी भी उद्योग के संरक्षण का विचार करते समय श्रायोग निम्न बातों की 
झ्ोर ध्यान देगा ३--- 


) भारत एवं प्रतियोगी देशों में उस वस्तु की उत्पादन लागत । 
) प्रतियोगी वस्तुओं का आयात-मुल्य । 
) प्रतिनिधिक उचित बिक्री-मूल्य । 
) माँग, स्थानीय उत्पादन तथा आयात का स्तर । 
) कुटीर, लघु तथा श्रन्य उद्योगों पर किसी उद्योग के संरक्षण का 
प्रभाव । 

जिस समय आये'ग ने अपना कार्य आरम्भ किया, उस समय कुल ५३ मामले 
विचारा्थ थे, जिनमे से ५ संरक्षण के, ३ कीमतों के तथा ४२ संरक्षित उद्योगों की 
जाँच के थे। यह कार्य अधिक होने के कारण सरकार ने २९ संरक्षित उद्योगों के 
संरक्षण की श्रवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी थी। इस प्रकार श्रायोग न संरक्षण 
सम्बन्धी जो काय किया है, उसकी कल्पना देश की महान औद्योगिक प्रगति से की 
जा सकती है । 
वर्तमान संरक्षण नोति-- 

वर्तमान संरक्षण नीति तथा युद्ध-पृर्व विवेचनात्मक संरक्षण नीति युद्धोत्तर 
नीति से अधिक श्रच्छी है, जो देश के औद्योगीकरण के लिए पोपक है। पहिले, तो 
बतमान आयोग का कार्य एवं अधिकार दोनों ही व्यापक है, जो पहली नीति में नहीं 
थे, जिस कारण प्रशुल्क मण्डल चाहते हुए भी कुछ न कर सकती थी दूसरे, उद्योग 
को संरक्षण देने के लिए किसी भी एक शर्तं पर जोर देना आवश्यक नहीं रहा केवल 
यह देखना है कि वह उद्योग देश के हित में है श्रथवा नहीं । तीसरे, सुरक्षात्मक एवं 
आधार उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कोई भी शर्त नहीं है, उनको तो संरक्षण 
मिलेगा ही, जो देश की सुरक्षा, श्रौद्योगीकरण तथा स्वयं निर्भरता की हष्टि से नीति 
में अ्रधिक उपयुक्त परिवर्तत है । चौथे, युद्धोत्तर संरक्षण नीति में केवल हीच वर्ष के 
लिए संरक्षण दिया जाता था, परन्तु श्रब इस सम्बन्ध में निर्णाय देने के लिए प्रशुल्क 
श्रायोग स्वतन्त्र है, जो प्रत्येक उद्योग की श्रावश्यकताओ्रों एवं विशेषताओं पर निर्भर 
रहेगा । पॉँचवें, पहले प्रशुल्क सभा की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में 
कोई समय निर्चित नहीं था, जिससे देर ही होती थी, परन्तु श्रब सरकार को प्र शुल्क 
भ्रायोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्य किया गया, इसकी रिपोर्ट तीन मास 
के अन्दर संसद को देनी होगी और यदि विलम्ब होता है तो विलम्ब के कारणों को 
स्पष्ट करना होगा । इस प्रकार वतंमान नीति स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र एवं प्र शुल्क. 
भ्राथिक नीति की परिचायक है, जिससे भारत की झ्राथिक व्यवस्था की उन्नति तेजी 
से हो सकेगी । 

भारत सरकार ने कृष्णमाचारी श्रायोग की लगभग सभी सिफारिशें मान 
ली थीं और उन्हें कार्यरूप देने के लिए सन्‌ १६९४२ में एक स्थाई प्रशुल्क ग्रायोग' 
(4गय (०४॥75907) वियुक्त किया गया । इस आयोग को विस्तृत अधिकार दिये 
गए हैं और पिछले दस वर्षो में इस आयोग का कार्य बड़ा सराहनीय रहा। सन 
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“१६५२ के पदचात्‌ जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया वे भली भाँति फलते-फुलते 
गये और इन्होंने पाँच से लेकर दस वर्ष के काल में ऐसी श्रच्छी प्रगति की कि संरक्षर 
समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार का निर्णय यह बात ध्यान में रख कर किया गया 
कि झ्राय की दृष्टि से लगाये हुए आयात कर इन उद्योगों के लिए लाभ की दृष्टि से 
पर्याप्त समझे गए । कुछ उद्योगों को अभी संरक्षण प्राप्त है, जिनमें से प्रमुख इस 
प्रकार हैं :--- मोटर गाड़ी, बाइसिकिल, अलमूनियम, कास्टिक सोडा, सूती कपड़ा 

: उद्योग की मशीनें, रंग, बिजली की मोटर, दियासलाई, रेशम इत्यादि। यह 
निस्संकोच कहा जा सकता है कि वर्तमान प्रशुल्क आयोग पुराने प्रशुल्क बोर्डो पर 
वास्तव में एक सुधार है । 


भारत की व्यापारिक नीति 


((णाए्रशलंशी ?076०ए ० 7909) 


शाही अ्रधिमान' की विचारधारा बहुत पुरानी है, जिसका भारत में श्रीगणेश 
सन्‌ १६०२ में हुआ । शाही अ्धिमान का यह अर्थ है-- साम्राज्य का व्यापार बढ़ाने 
के हेतु साम्राज्य के विभिन्न सदस्यों के बीच प्रशुल्क रुकावटों को यथासम्भव कम 
करना ।” शाही अधिमान अपनाने वाले देशों के लिए यह आवश्यक नहीं रहा है 
कि वे अपनी स्वतन्त्र प्रशुल्क नीति न अपनावें। कोई भी देश अपनी स्वतनत्र प्रशुल्क 
नीति अपना सकता था तथा विदेशी आयात पर संरक्षण कर लगा सकता था, परन्तु 
साम्राज्य के देशों से होने वाले श्रायात पर कुछ तटठकरों में श्रधिमान देना होता है, 
श्र्थात्‌ उनसे श्रन्य देशों की अ्रपेक्षा कम तटकर लिये जाते हैं। इस प्रकार संरक्षण 
एवं शाही अधिमान दोनों ही एक साथ कार्यशील रखना सम्भव रहा है । यह नीति 
सर्वप्रथम कनाडा ने सन्‌ १८९७ में अ्रपनाई तथा ब्रिटिश माल को आयात करों में 
छूट दी । सन्‌ १८९८ में उसने इसी प्रकार की सुविधाए श्रन्य देशों को देना भी 
स्वीकार किया, यदि अन्य देशों से कनाडा को समान सुविधायें मिलें, परन्तु संयुक्त 
राज्य (ए. 6 ) से कनाडा को कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती थीं, क्‍योंकि उस 
समय इज्ुलेंड में मुक्त-व्यापार-नींति होने से इद्भुलेंड ऐसी सुविधायें किसी भी देश को 
नहीं दे सकता था । इसके पदचात्‌ सन्‌ १६०२ में एक ओऔपनिवेशिक (९०679) 
परिषद्‌ हुई, जिसमें अधिमान नीति का समर्थवत किया गया तथा साम्राज्य के उप- 
निवेशों को सिफारिश की गई कि वे इस नीति को अपनायें। सन्‌ १६९१७ में शाही 
युद्ध सम्मेलन (98०79 शक्षा (_णालथि०१०७) तथा सन्‌ १९२३ में शाही आ्राथिक 
' सम्मेलन ([7एलाएं 8007070 (!एए्थ०7ा८6) में इस नीति का समर्थन किया 
' गया । फलस्वरूप सन्‌ १६२२ में साम्राज्य के लगभग २६ देशों में यह नीति श्रपनाई 
जा रही थी । इन सब सम्मेलनों एवं सुविधाश्रों के कारण तथा इज़लेड में मुक्त- 
व्यापार नीति का परित्याग सन्‌ १६३२ में होने के कारण, सन्‌ १६३२ के शाही 
ञ्राथिक सम्मेलन झ्ोटावा में इस नीति को साम्राज्य के अ्रधिक देशों ने 
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अपनाया । इस सम्मेलन में ही श्रोटावा समभौते पर भारत और इज्जलेंड ने हस्ताक्षर 
“किये तथा परस्पर माल के आयात-निर्यात पर प्रशुल्क सुविधाएँ देते का प्रस्ताव 
स्वीकृति किया । 


भारत ओर जाही श्रधिमान-- 

सन्‌ १६०३ में जब यह प्रश्न भारत के सम्मुख सर्वप्रथम ग्राया तब भारत ने 
इस नीति को अपनाने का विरोध किया | सन्‌ १६१७ में यह प्रश्न फिर से उपस्थित 
हुआ; भारत ने इस नीति को अपनाने से इन्कार किया, परन्तु सन्‌ १६२२ के तटकर 
आयोग को जब शाही अ्धिमान को भारत में लाग करने के सम्बन्ध में बिार 
करने के लिए कहा गया तब इस आ्रायोग ने सशत॑ शाही श्रधिमान' (007ठा0णा॥। 
एार्टशआ०06) अपनाने के सम्बन्ध में सिफारिश की और मत दिया कि भारत की 
औद्योगिक प्रगति उसके विशाल साधन एवं जन-संख्या की दृष्टि से बहुत कम हुई 
भी, भ्रतः वह शाही भ्रधिमान नीति सामान्य सिद्धान्तों पर नहीं श्रपना सकता था । 
'सशत शाही अ्रधिमान' के श्रन्तर्गंत निम्न शर्तें रखी गई थीं :--- 

( १ ) किसी वस्तु के सम्बन्ध में प्रशुल्क-सुविधाएँ देने के विषय में भारतीय 
संसद का मत लिया जाय । 

( २ ) भारतीय उद्योगों को दिया हुआ संरक्षण ऐसी प्रशुल्क सुविधाग्रों सै 
कम न हो और प्रभावित हो । 

( ३ ) भारत को ऐसी सुविधाए' देने से सम्बन्धित लाभ की तुलना में किसी 
प्रकार उल्लेखनीय हानि न हो । 

( ४ ) इज्भलैंड के सम्बन्ध में यह अ्रधिमान ऐच्छिक हो तथा अन्य देशों के 
लिए परस्पर आधार (२८०.०7००४) पर हो । 

इस सिफारिश के होते हुए भी भारत सरकार को साम्राज्यवादियों की चाल 
में ग्राना ही पड़ा, जिससे सन्‌ १६२७ में ब्रिटिश इस्पात, सन्‌ १९३० में ब्रिटिश सती 
वस्त्र के श्रायात तथा सन्‌ १९३२ में ब्रिटिश उगम की वस्तुओं के आयात पर प्रश्ुुल्क 
सुविधायें दी गईं । इसके पहले भी भारत से ब्रिटिश माल के आ्रायात पर भ्रन्य देशों 
के माल की भपेक्षा आयात करों में छूट मिलती थी, जैसे--सन्‌ १६१८ में अआय के 
निर्यात करों में छूट, सन १६१९ में चमड़े (0०8 & 8009) के निर्यात करों में 
१०% की छूट आदि, परल्तु अन्त में सन्‌ १६३२ में भारत और ब्रिटेन में ओटावा 
समभोता हुआ, जिससे भारत में शाही अधिमान को अपना लिया गया । 
धर्तमान स्थिति -- 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की आर्थिक स्थिति में जो महांन्‌ परिवर्तन 
हुए उससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा प्रशीवि, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संघ आदि विभिन्न संस्थाश्रों का विकास हुआ । 
ऐसी स्थिति में तथा द्वितीय विश्व-युद्ध में इंज्लैंड की जो आर्थिक हानि हुई तथा 
अमरीका का महत्त्व भ्राथिक क्षेत्र में बढ़ा, उससे इज्भूलैंड को अ्रमरीकी पूजीवाद की 
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दासता माननी पड़ी, फलतः शाही अधिमान नीति को धकक्‍का लगा तथा विश्व में 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के जो अनेक सम्मेलन हुए, उनमें अ्रमेरिका ने इस . 
नीति का घोर विरोध किया । यह नीति आ्राज राष्ट्रसंघ-अधिमान ((१00007फन्‍्कथा।। 
ए४८7०८) के रूप में कार्य कर रही है । इस प्रकार व्यापारिक समभौतों द्वारा 
सी एक-दूसरे देशों को प्रशुल्क-श्रधिमान दिये जा सकते हैं। इस प्रकार के भ्रधिमान 
भारत ने सन्‌ १९५१-५२ में ५२ करोड़ रुपयों के आयातों पर दिये थे तथा भारत को 
२०५ करोड़ के विर्यातों पर अ्रधिमान प्राप्त हुए थे। इस सम्बन्ध में उद्योग-मन्त्री 
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था--“अधिमान सम्बन्धी यह चित्र स्थिर न 
रहते हुए प्रति मास बदलता रहता है, किन्तु वर्तमान स्थिति में यह चित्र भारत के - 
लिए हानिकारक नहीं है ।”* इसी सम्बन्ध में भावी नीति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने 
कहा था--“ वर्तमान समय में हमारा विचार संयुक्त राज्य को अ्रधिमान देने की नीति 
परित्याग करने का नहीं है, क्योंकि उससे होने वाले लाभ हमारे पक्ष में हैं । ये 
अ्रधिक न हों, परन्तु निश्चित है, इसलिए मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि वर्तमान 
समय में यदि हम शाही अ्रधिमान नीति को बनाये रखते हैं तो भी भारत के हित 
बिल्कुल सुरक्षित हैं ।” इससे स्पष्ट है कि जब यह नीति भारत के विपक्ष में होगी, 
उसमें अवश्य ही देश हित में परिवर्तत होगा । 

फिर पहले विरोध क्‍यों ?-- 


किसी देश को शाही भ्रधिमान लाभकर है श्रथवा हानिकर, यह उस देश में 
श्रायात एवं उस देश से निर्यात होने वाली वस्तुओ्ों पर निर्भर रहता है। सन्‌ १९०३ 
में जिस समय सर्वप्रथम इस नीति को श्रपनाने का प्रस्ताव रखा गया, उस समय 
भारत में उद्योग की बाल्यावस्था थी एवं वे उद्योग भली भाँति संगठित नहीं थे ॥ 
दूसरे, भारत निर्मित वस्तुओं का आयात तथा कच्चे माल का निर्यात करता था; इस 
कारण भारत के औद्योगिक विकास के लिए किसी भी प्रकार का अ्रधिमान देना हानि- 
कर था । तीसरे, भारत के आ्रायात-निर्यातों का यदि विश्लेषण किया जाय तो भारत 
में लगभग ७०% श्रायात साम्राज्य देशों से होता था, इसके विपरीत लगभग ६०% 
निर्यात साम्राज्य बाहरी देशों को होता था । ऐसी स्थिति में यदि भारत साम्राज्य कै 
देशों को किसी प्रकार का अधिमान देता तो अन्य देश भारत के प्रति विरोधी नीति 
ग्रपनाते । यह भारत के विदेशी व्यापार, विशेषत: निर्यात व्यापार के लिए हानिकर 
होता । चौथे, ग्रधिमान से देश की आयात करों से होने वाली ञ्राय कम हो जाती 
तथा अन्त में किसी भी प्रकार साम्राज्य देशों को श्रधिमान देने से भारतीय उद्योगों 
को मिलने वाले संरक्षण का प्रभाव कम हो जाता । भारत यदि अधिमान नीति 
ग्रपनाता तो निश्चित था कि भारत का विदेशी व्यापार श्रधिकतर साम्राज्य के देशों 
से ही होता तथा अन्य देशों से विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध न बढ़ते । इन कारणों से 
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उस समय भारत ने विरोध किया | साथ ही इड्भलैड स्वयं जब यह नीति नहीं ग्रपना 

“रहा था, भारत को बाध्य न हो होना पड़ा, परन्तु सन्‌ १६३० में इद्धलैंड की व्यापा- 
रिक नीति में परिवतंन होते ही भारत को भी साम्राज्यवादी नीति के सामने भुकना 
ही पड़ा । इसके परिणाम स्पष्ट है कि भारतीय मुद्रा का स्टर्लिज्ग देशों से आज भी 
गठबन्धन है, जिस कारण उसे रुपये का अवमृूल्यन करना पड़ा । यदि ऐसा न होता 
तो भारत का विदेशी व्यापार जो लगभग ६०% स्थ्रलज्भ देशों के साथ था, प्रभावित 
होता, परन्तु भारत अश्रब अपनी स्वतन्त्र नीति श्रपना रहा है तथा हिपक्षीय सम'भोतों 
द्वारा उस नीति में सुहढ़ता श्राती जा रही है तथा हमारा विदेशी व्यापार स्टर्लिज्ग 
देशों के अ्रतिरिक्त अन्य देशो से पर्याप्त मात्रा में बढ़ रहा है । भविष्य में यदि निर्यात 
व्यापार का अनुपात स्टलिज् क्षेत्रों की अपेक्षा श्रन्य क्षेत्र के साथ बढ़ जायगा तब 
निश्चिय ही हमें श्रधिमान नीति का त्याग करना होगा । इस समय स्थिति ऐसी है कि 
सन्‌ १९ १ में भारतीय निर्यातों का केवल २४'७% ब्रिटेन को गया और भारतीय 
ग्रायातों का केवल १९"७९८ वहाँ से श्राया । इसके विपरीत भारतीय निर्यातों का 
१७३१७ तथा आयातों का २३'६५% संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रहा। 


द्वि-पक्षीय व्यापारिक समभोते (अब्शब्रा 7४0९ 4870शाशा$) -- 

जब दो देशों के बीच में कोई व्यापारिक समझौता अल्पकाल के लिए किया 
जाता है तो इसे द्वि-पक्षीय व्यापारिक समभौता कहते हैं। अल्प काल से यहाँ ग्राशय 
एक वर्ष या उससे कम अ्रवधि से है । एक वर्ष या वह समय समाप्त हो जाने के बाद 
जिसके लिए समभौता किया गया था, समभौते को बढ़ाने या उसमें कुछ परिवतंन 
करने का दोनों पक्षों में समभौता होता है। ये समभौते अस्थाई होते हैं । इन्हें करने 
में अधिक समय नहीं लगता है। इन समभौतों से दुनियां के देशों के मध्य स्वतल्त्र 
व्यापार में बाधा पड़ती है । यही कारण है कि इन समभौतों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
की प्रगति में हानिकारक माना जाता है। 

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद अपने व्यापार को बढ़ाने के हष्टिकोण 
से भिन्न-भिन्न देशों के साथ द्वि-पक्षीय व्यापारिक समभौते किये हैं, जैसे-- भारत व 
आ्रास्ट्रिया, भारत व जैकोस्लावेकिया, भारत व मिश्र, भारत व फिनलैंड, भारत व 
पाकिस्तान, भारत व परिचमी जम॑नी, भारत व पोलैंड, भारत व बलगेरिया, भारत 
व यूगोसलाविया, भारत व रूस, भारत व नावें, भारत व स्वीडन, भारत व ईराक, 
भारत व इण्डोनेशिया आदि के साथ किये गये द्वि-पक्षीय समभौते हाल ही में कुछ 
गौर देशों के साथ भी भारत के द्वि-पक्षीय समभौते हुए हैं। सन्‌ १६६१ में 
(0/070०००) और हूनीसिया (प0798. के साथ नये व्यापार समभौते हुए । नैपाल 
के साथ पुराने समझौते के स्थान पर नया दस-वर्षीय समभौता किया गया | अ्रब तक 
प्रायः ३० देशों के साथ इस प्रकार के समभौते हुए हैं। 


बहु पक्षोय व्यापारिक समभोतते (धएणतं9(शर््र[ 77806 ॥86०॥शा&$) -- 
जो व्यापारिक समभौते अनेक देशों के मध्य किये जाते हैं और दीर्घ काल के 
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लिए होते हैं, बहु-पक्षीय समभौते कहे जाते हैं। इन समभौतों का महत्त्व उस समय 
तक बना रहेगा जब तक भिन्न-भिन्न देशों के उत्पादन के साधन अ्रसमान रहेंगे । 
मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह अपनी आ्रावश्यकताओं को सस्ते से सस्ते बाजार में 
पूरा करता है। बहुपक्षीय व्यापार में मनुष्यों की यह प्रवृत्ति पूरी होगी ओर ऐसा 
करने से समाज अपने जीवन-स्तर को ऊंचा करने में सुविधा अनुभव. करेगा | इन 
समभीतों से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, जिनका विवरण सूक्ष्म में नीचे दिया 
जाता है :-- . :- 

( श्र ) अन्तर्राष्ट्रीय विधान बनाने के लिए द्विपक्षीय समभौतों द्वारा काफी 
सहायता मिलती है। 

(ब ) इनके द्वारा विदेशी व्यापार की स्थाई नीति बनाई जा सकती है । 
बहुत सी विदेशी समस्‍यायें ऐसी हैं जो दो देशों के बीच के व्यापारिक समभोौते से हल 
नहीं हो सकतीं । उन्हें इसी समभौते द्वारा हल किया जा सकता है। 

(स ) सब देशों के बीच निश्चित नियमों के साथ व्यापार होने के 
कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति होती है, जिससे सभी देशों को लाभ प्राप्त 
होता है । क्‍ 

( द ) भिन्न-भिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति प्रम व सदभावना पैदा होती 
है और भन्तर्राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है, जो कि युद्ध टालने के लिए अत्यन्त 
ग्रावश्यक है । 

(य ) वास्तव में द्वि-पक्षीय विदेशी व्यापारिक समभौतों के कारण ही भिन्न- 
भिन्न देशों में विशिष्टीकरण (596८ं2॥58007) व श्रम विभाजन होता है, जिससे 
विश्व में उत्पादन बढ़ता है । 
बहु-पक्षीय व्यापारिक समभोतों में कठिनाइयाँ-- 

। (भ्र) भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, रीति-रिवाज, आर्थिक संगठन व कानूनों 
श्रादि में भिन्नता होने के कारण इन समभौतों का किया जाना कठिन हैं । 

ह ( ब ) दुनियाँ के भिन्न-भिन्न देशों में राजनैतिक गुटबन्दियाँ हैं। जैसे कुछ 

देश कम्युनिस्ट हैं, कुछ सोशलिस्ट हैं, कुछ अन्य प्रकार के गुट बनाए हुए हैं। इन 

गुटबन्दियों के कारण बहु-पक्षीय व्यापारिक समभौते सम्भव नहीं हैं । 

( स ) इन समझ्लौतों के करने में काफी समय व्यय होता है, क्योंकि भिन्न- 
भिन्न देशों के प्रतिनिधि एक स्थान पर जमा होते हैं और अपने-अपने दृष्टिकोण 
रखते हैं । सब प्रतिनिधियों को एक राय पर पहुँचने में काफी समय लगता है ॥ इतनी 
मेहनत के बाद किये हुए समभौते का बहुत समय त्तक चलना भी कठिन है । 

( द ) बहुत से देशों में पुराना दष चला झा रहा है, भ्रतः ये देश उन 
समभौतों के होने में अड़चनें डालते हैं । 
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द्वि-पक्षीय बहु-पक्षीय 

(१) दो दंशों के बीच में, व्यापारिक (१) बहुत से देशों के बीच व्यापा- 
समभोता होता है । रिक समभौता होता है । 

(२) यह समझौता अल्पकालीन (२) यह समभौता दीघेकालीन 
होता है । होता है । 
' (३) दो दकछ्कों के बीच समभौता (३) ये समझौते शीघ्र सम्भव नह 
शीघ्र सम्भव होता है । होते हैं । 

(४) यह समझौता .एक अस्थायी (४) यह समभौता एक स्थाई नीति 
व्यवस्था है। के अनुसार होता है । 

(५) ये समभौते पक्षपातपूर्ण होते हैं । (५) ये निष्पक्ष भाव से किये जाते हैं । 

(६) इन समभौतों का क्षेत्र सीमित (६) इन समभौतों का क्षेत्र व्यापक 
होता है। >> नरम लल नि मिि शशि $/ 0 ४ निनिशिलिलिि लक 





हैवाना चार्टर (प्र/एच्रा॥ (48-)+- 


पिछले दो महायुद्धों के कारण भिन्न-भिन्न देशों को काफी हानियां उठानी 
पड़ी, परन्तु इन युद्धों से एक लाभ यह हुआ कि सब देशों ने यह अनुभव क्रिया कि 
सभी देशों की आर्थिक उन्नति ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों द्वारा हो सकती है । 
श्रन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बहु-पक्षी समभौतों के अनुसार करने के दृष्टिकोण से ब्रिटेन 
उैड्स में एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के 
लिये कई सुझाव दिये गये । इन्ही सुझावों के श्रनुसार संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने एक 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (शा शिाक्षांणा॥ [780० 070875800०7॥) के विधाव 
का एक चाटर बनाया और इसे स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न देशों को 
भेजा । इस प्रइन को संयुक्त राष्ट्र संघ, इज्भुलेड व अमेरिका आदि ने हल करने के 
श्रनेक प्रयत्न किये । अन्त में माच॑ सन्‌ १९४८ में हैवाना में एक विधान बनाया गया, 
जिसे हैवाना चार्टर कहा जाता है। इस विधान पर ५३ देशों ने सहमति दी थी, 
जिसमें से भारत भी एक था। का 
हैवाना चार्टर के उह इ्य -- 


इसका मुख्य उद्द श्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन स्थापित करना था, ताकि 
विश्व के व्यापार को स्वतन्त्रतापूरवंक बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सके और सभी देशों 
की व्यापारिक व आर्थिक उन्नति हो । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित कठिन सम- 
स्याश्रों को सुविधा से हल करना, विभिन्न देशों को किसी भी ऐसे कम को करने से 
रोकना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अड़चनें आयें, भ््तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति- 
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बन्धों को हटाना, सभी देशों को अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी वस्तुएँ बेचने का 
समान अवसर देना, पिछड़े हुये देशो की श्राथिक उन्नति में सहायता करना और 
अन्तर्राष्ट्रीय पूजी की गतिशीलता बढ़ाना श्रादि कार्य ही हैवाना चार्टर के मुख्य 
लक्ष्य थे । 


इसमें भिन्न-भिन्न देशों की ग्राथिक उन्नति के लिये विदेशी विनिमय व 
विनियोग सम्बन्धी सभी समस्याओं का विस्तारपृर्वक विवरण है । जो भी देश अन्त- 
रष्ट्रीय व्यापार सद्भुठन का सदस्य होगा, अ्रपने यहां संरक्षण (070॥००४०४) की 
नीति को तब तक नहीं अपना सकेगा जब तक क्रि उस देश की सहमति न ले ले जिस 
पर कि संरक्षण का प्रभाव पड़ेगा । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए व सुचारु 
रूप से चलाने के लिये प्रशुल्क नीति व संरक्षण नीति से सम्ब्रन्धित विदेशी विश्नियोग 
तथा आपस के विदेशी भ्रुगतानों भ्रादि से सम्बन्धित लगभग सभी आवद्यक नियम 
इस चार्टर में बनाये गये है। वास्तव में श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए हैवाना 
चार्टर ने जो कार्य किया है वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में प्रमर रहेगा । 
व्यापार और प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझोता (6. &. प'. 7',' ढक्षाशन्रा 
स्‍5शाश्शाशा णा [7४0९ 0 ता )--- | 

संयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिका व २३ भ्रन्य देशों ने मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
लगे हुये भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशुल्क व संरक्षण सम्बन्धी प्रतिबन्धों के हटाने के लिये 
एक समभोता किया । इस समझौते में यह तय किया गया कि यदि एक देश किसी 
दूसरे देश को प्रशुल्क में कुछ छूट देता है तो उसे यह छूट श्रन्य सदस्य देश को भी 
देनी पड़ेगी । अर्थात्‌ सदस्य देश किसी भी देश के साथ पक्षपातपूरों व्यवहार नहीं कर 
सकते । अमेरिका व अ्रन्य २३ देशों में जो समभौता हुआ उसे 5. &. 7. +. में 
समावेश किया गया | इस समभोते के अनुसार निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये थे:--- 

( १ ) भिन्‍न-भिन्न देशों में आपस के भेदभाव को हटाकर मित्रता की भावना 
पैदा करना । 

( २ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्न-भिन्न देशों द्वारा श्रायातों पर लगे करों 
को हटाकर व्यापार की उन्नति करना । 

( ३ ) व्यापार की उन्नति के लिये सभी सम्भव नियमों को बनाना । 

(४ ) (0. &. '.. १.) के बारे में बहुत समय पहिले से विभिन्न देशों के 
बीच बातचीत होती चली झा रही थी । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, हैवाना चाटर 
व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलनों में एक इस प्रकार के सममौते की बातचीत 
थी जिससे कि भिन्न-भिन्न देझ्षों की प्रशुल्क नीतियों में उचित सुधार किया जाय, 
ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उन्‍नति के शिखर पर पहुँचे । 

प्रारम्भ में इस समभौते में २३ सदस्य थे, परन्तु बाद में कुल सदस्यों की 
संख्या ३९ हो गई । इसके ग्रनुसार भिन्‍न-भिन्‍न देशों के ब्रीच १४७ द्वि-पक्षीय समभौते 
हुये और सभी सदस्यों ने अपने प्रशुल्क, में भिन्न-भिन्न प्रतिशत में कमी की । ब्रिटेन, 


४दि८ | 


श्रमेरिका व श्रन्य देशों ने अपने प्रशुल्क में इतनी कमी कि अन्त में वह निम्नतम्‌ सीमा 
पर पहुँच गई | इस समभौते से अन्य समभौतों की अपेक्षा बहुत कम सफलता मिली 
परन्तु कुछ भी हो, इस प्रकार के समभौते से यह सिद्ध होता है कि सभी देश 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के पक्ष में हैं । 


१० अप्रैल और ३० श्रक्टूबर सन्‌ १९४७ के बीच इस समभौते के लिए 
जिनेवा में वार्ता प्रारम्भ हुई । इसमें भिन्न-भिन्न देशों ने भाग लिया। यह समभोता 
१ जनवरी सन्‌ १९४८ में लागू हुआ था । १७ अ्रप्रेल सन्‌ १९४६ को श्रनेकी में 
इसका दूसरा सम्मेलन हुआ । जो भी देश इस समभौते का सदस्य बनता था वह तीन 
साल से पहिले श्रलग नहीं हो सकता था और अ्रलग होने के लिए ६ महीने का नोटिस 
देना पड़ता था । 


भारत और जी० ए० टीं० टीं० (गञत॑4 भाव 6. &. 7. प'.)-- 

६ जुलाई सन्‌ १६४८ में भारत ने इस समभोते के अनुसार करों में छूट देना 
शुरू किया । भारत को निम्नलिखित वस्तुओं पर कर की छूट इसी समभौते के अनु- 
सार मिली है :---सूती कपड़ा, चमड़ा, नारियल की चटाइयाँ, मसाले, जूट का 
सामान, अ्श्रक, काजू, कालीन झ्रादि । भारत ने निम्न देशों के साथ इसी समभौते 
के अनुसार व्यापारिक समभौते किये हैं--चीन, जेकोस्लोवेकिया, कनाडा, संयुक्त 
राष्ट्र ग्रमेरिका, लेबनान, सीरिया, क्‍्यूबा, न्यूजीलेंड, इटली, स्वीडन, फिनलेड, 
डेनमार्क आदि । 


श्रन्तर्राष्ट्रीय 5 यापार संघ (स्‍0शब्रांगान पव0९ 08थांडशांणा 7. 7, 0.?) 

१४ अगस्त सन्‌ १९४१ को एटलांटिक चाटंर के साथ इस संघ की नींव पड़ी 
थी। इस संघ का मुख्य उह हय अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। भ्रमरीका 
और इज्डलेंड इस संघ के कमंठ सदस्य है, जो भी देश इसके सदस्य हैं उन्हें श्रपनी 
व्यापार सम्बन्धी सूचना व आँकड़े इस संघ के पास भेजने पड़ते हैं । इस संघ के अन्य 
कार्य निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) विदेशी वस्तुओं का विरोध करना । 

(२ ) व्यापार को भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रायात और निर्यात के श्रनुचित 
करों से स्वत्तन्त्र करना 

( ३ ) ऐसे सामान्य नियमों को बनाकर प्रचार करना जिनसे श्रन्तर्राष्द्रीय 
व्यापार की उन्नति हो । 

(४ ) राशिपातन (0पणंग8) को रोकना । 

( ५ ) भिन्न-भिन्न देशों द्वारा लगाये जाने वाले करों की नीति को अधिक 
सरल बनाना । 

( ६ ) देशों के बीच मित्रता की भावनाएं बढ़ा कर व्यापार को बढ़ाना । 

२६ नवम्बर सन्‌ १६४६ को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ से सम्बन्धित विचारों 
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पर विचार-विनिभय करने के लिए लन्दन में एक सभा हुई । फिर २५ जनवरी सन्‌ 
१९४७ को न्यूयाक में एक सम्मेलन हुआ | श्रन्‍्त में, २२ भ्रगस्त सन्‌ १६४७ को 
जिनेवा में एक महत्त्वपूर्णा सम्मेलन हुआ । इन भिन्न-भिन्न स्थानों पर सम्मेलनों को 
करके इस बात का प्रयत्न किया गया कि दुनियां के देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
संघ की स्थापना में सहायक हों, ताकि सब देशों की श्राथिक उन्नति हो सके । 

सन्‌ १९४८ में इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए हैवाना में एक बैठक 
हुई । । इस बैठक में पास हुए प्रस्ताव पर दुनियां के देशों ने हस्ताक्षर किए। आशा 
की जाती है कि इस प्रकार के संघ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में अत्यन्त सहायक 
होगे । 

दिसम्बर सन्‌ १६६१ की जिनेवा बैठक में भारत भी शामिल हुआ था। इस 
बैठक ने यह निर्णाय किया है कि ऐसे सभी प्रतिबन्धों को हटा दिया जाय जो विभिन्न 
आ्रौद्योगिक देशों के बीच व्यापार में बाधा डालते हैं । 
यो रोपीय देशों की सामृहिक मण्डी योजना ओर भारत (760 फ्ष्माणुश्वा 
(ण्णाणा ित्रापवॉ भशाते पादां॥)-- 

प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में हाल की घटनाओं में से एक महत्त्वपूर्णा घटना 
योरोप के देशों का यह निर्णाय है कि अपने व्यापार के लिए सम्मिलित मण्डी 
((0797700 'शक्वा८७)) की योजना बनाई जाय । भ्रभी तक इस योजना को अन्तिम 
रूप नहीं दिया जा सका है, परन्तु इसकी आधारभूत बातों के सम्बन्ध में लगभग 
समभौता हो चुकां है। फ्रान्स, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंडस्‌ श्रादि देश इस योजना 
में सम्लिलित हो चुके हैं । ब्रिटेन ने भी सम्मिलित होने का निश्चय तो कर लिया है, 
परन्तु श्रभी वह कुछ शर्ते तय कराने पर भअड़ा हुप्ना है । झाशा है शीघ्र ही ब्रिटेन भी 
योजना में सम्मिलित हो जायगा । यह योजना उत्तरी एटलान्टिक संधि देशों 0१७7० 
9०ए०:७) पर लागू होगी । ये सब देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में पारस्परिक 
स्पर्धा समाप्त करके सहयोग के आधार पर काय॑ करेंगे और भअन्य देशों के साथ 
व्यापार की एक सामूहिक योजना के अनुसार काम करेंगे । आशा है कि इससे सभी 
सम्मिलित देशो को लाभ होगा । 

इस योजना का भारत के अन्तर्राप्दीय व्यापार से गहरा सम्बन्ध है। श्रभी तक 
भी भारतीय व्यापार का बहुत बड़ा भाग ब्रिटेन तथा साम्राज्य देशों से सम्बन्धित है । 
योरोप के श्रन्‍्य देशों के हितों को निभाते हुए ब्रिटेन भारत के व्यापार हितों की रक्षा 
करने में ्रसमर्थ ही रहेगा । भारत ने अपना दृष्टिकोण रखा है और इस पर उपरोक्त 
योजना से सम्बन्धित देशों ने विचार भी किया है, परन्तु फ्रांस इस प्रकार का कोई 
आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि ब्रिटेन और उससे सम्बन्धित देशों के व्यापार 
हितों की रक्षा के सिद्धान्त को मान लिया जायगा | भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध 
तोड़ने से ब्रिटेन को भी हानि का भय है। इसलिए वह अ्रभी योजना में शामिल नहीं 
हुआ है | बात ऐसी है कि भारत और ब्रिटेन के व्यापार सम्बन्ध बहुत पुराने हैं और 
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एक अंश तक दोनों देशों की अरथ॑व्यवस्थाएंँ एक दूसरे पर ग्राश्वित हैं। भारत को 
अपने कच्चे मालों की नई मण्डिया खोजनी होंगी, क्योकि यह आवश्यक नहीं है कि 
योजना के सदस्य देश भारत से पिछली शर्तों पर माल लेते ही रहें । साथ ही, उसे 
अपने आवश्यक आयातों के सम्बन्ध में भी नई नीति अ्पनानी पड़ेगी । दीघंकाल मे 
भारत अपने विदेशी व्यापार में आवश्यक समायोजन अ्रवश्य कर लेगा, परन्तु कुछ 
समय तक उसके लिये कठिनाई उत्पन्न हो जायगी । ऐसी ही स्थिति ब्रिटेन की भी 
है । नियोजन के काल में तथा वर्तमान चीनी आक्रमण के काल में भारत के लिये 
विदेशी व्यापार को नया रूप देने में और भी अ्रधिक कठिनाई है । 

चीनी शआ्राक्रमणण और भारतोय व्यापार--- 

.. २० अक्टूबर सन्‌ १६६२ से चीनी फौजों ने भारत के उत्तरी-पूर्वी और 
उत्तरी-परिचिमो क्षत्रों में अतिक्रमण किया । उन्होने नेफा (४७8४७ ) व ([.0वा८॥) 
के विस्तृत भू-भागों पर अधिकार कर लिया । इसके पश्चात चीन ने अपनी ही ओर 
से युद्धबन्दी की घोषणा करके अपनी सेनाओं को पीछे हटाना आरम्भ कर दिया । 
किन्तु चीन जिन शर्तों पर सीमा विवाद को तय करना चाहता है वे भारत को मान्य 
नहीं है । इसलिए लड़ाई फिर कभी भी छिड़ सकती है । चीनी आ्राक्रमण का सामना 
क्ररने के लिए तथा अपने राष्ट्र की सुरक्षा और अखण्डता की बनाये रखने के लिए 
हमें लम्बी-चौड़ी और दीघंकालीन सैनिक तैयारी करनी है। इस सिलसिले में हमें 
अधिकतम मात्रा में सैचिक साज-सरंजाम की आ्रावश्यकता है । तुरन्त तो हमें ब्रिटेन 
और अमेरिका से सहायता मिल गई है, किन्तु यदि हम अपनी किसी भी गुट में 
शामिल न होने की नीति पर बराबर बने रहते है तो हमें बहुत कीमत का सैनिक 
सामान और हथियार बाहर से खरीदने होगे । इसका देश के व्यापार पर निश्चय ही 
प्रभाव पड़ेगा | हमें अपने श्रायातों में हथियारों श्रौर सैनिक सामानों को प्राथमिकता 
देनी होगी और अपने निर्यात ऐसे देशों को भेजने होगे जो हमें रक्षा सम्बन्धी सामान 
देंगे सथ ही, देश मे भी सैनिक उद्योगों का खोलना आवश्यक है । 


परोक्षा-प्रइन 
( १ ) संरक्षण के पक्ष मे दिये जाने वाले तर्को का विवेचल करिए । क्‍या आपकी 
राय में भारत को संरक्षण की नीति अ्रपनानी चाहिए । विभेदात्मक संरक्षण 
से आप क्या समभते है ? 
(२) निम्न पर लघु टिप्पणियाँ दीजिये :-- 
(अर) साम्राज्य अधिमान । 
(ब) द्विपक्षीय व्यापार समभोते । 
( ३ ) भत्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उ् श्य बताइये । 


अध्याय २३ 
भारत का विदेशी व्यापार 
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वरतंमान संसार में किसी भी देश के आथिक विकास और उसकी सम्पन्तता के लिए 
विदेशी व्यापार की उन्नति आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वावलम्बता युग पहले से ही 
समाप्त हो चुका है । कितनी ही वस्तुएं तो ऐसी हैं कि एक देश उन्हें उत्पन्न ही नहीं 
कर सकता है और बहुत सी वस्तुए' ऐसी हैं जिन्हें प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से 
देश में बहुत ही अधिक लागत पर उत्पन्त किया जा सकता है। दोनों ही दशाशओ्रों में 
विदेशी व्यापार लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं कम मूल्य पर मिल जाती 
हैं। विशिष्टीकरण तथा विनिमय दोनों ही के श्राथिक लाभों को प्राप्त करने के लिए 
विदेशी व्यापार का विकास अत्यन्त ही श्रावश्यक है | इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार 
देशों की पारस्परिक मित्रता और सहयोग के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा सभी 
देशों को दूसरों की सहायता से अ्रपनी अर्थव्यवस्था के विकास और उपभोग स्तर को 
ऊँचा उठाने का अ्रवसर प्राप्त होता है । 


विदेशी व्यापार का प्राचीन इतिहास 

(१ ) प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक-- 

ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत का विदेशी 
व्यापार पर्याप्त विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण था | अस्मरणीय काल से जल और थल दोनों 
ही मार्गों से भारत के विदेशियों के साथ व्यापारिक सम्ब्रन्ध थे | भ्रब से ५,००० वर्ष 
पूर्व भी भारत का बेबिलोन से व्यापार होता था । ऐसा पता चलता है कि भारतीय 
व्यापारियों के पास बड़े-बड़े जहाजी बेड़े थे और वे सुदर-पृर्व॑ तथा माध्य-पूर्व के देशों 
के साथ नियमित रूप में व्यापार करते थे । पश्चिम में मिश्र, यूनान, अरब और ईरान 
से लेकर पूर्व में चीन तक भारत का माल जाता था । ढाके की मलमल और कालीकट 
के सूती कपड़े को संसार भर में ख्याति प्राप्त थी । निर्यात की वस्तुगनों में सूती कपड़े, 
धातु के सामान, हाथी दाँत, रंग मसाले, हथियार श्रौर अनेक कलात्मक सामान 
सम्मिलित थे और धातुओं, पीतल, टीन, शराब घोड़े आदि का आयात होता था | 
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मुसलमानों के निरन्तर श्राक्रमणो ने देश की राजनंतिक दशाओओं में श्रनिश्चितता 
उत्पन्न करके व्यापार में भारी कमी कर दी । परिणाम यह हुआ कि समुद्री व्यापार 
घट गया, परन्तु मुस्लिम काल में थल मार्गीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। साथ ही, 
आच्तरिक व्यापार की भी उन्नति हुई, जिसका प्रमुख कारण थल मार्गों का विकास 
था। मौरलेंड (१४०९४॥7१) के अनुसार लाहौर और काबुल तथा मुल्तान और 
कन्धार के बीच बराबर नियमित रूप से व्यापार होता रहता था। यही थल मार्ग 
काबुल और कन्धार से चीन तथा ईरान को जाते थे और इनके द्वारा भारत का 
माल यूरोप तक पहुँचता था ॥ इस काल में भी ग्रायात श्लौर निर्यात्‌ की वस्तुएं पहले 
ज॑सी ही थीं । 

योरोपीय व्यापारियों ने आ्राते ही देश के विकसित व्यापार से लाभ उठाना 
आरम्भ किया | डच, फ्रॉसीसी तथा इण्डिया कम्पनी ने देश के उद्योगों को प्रोत्साहन 
देकर व्यापार में वृद्धि की, परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक बनी न रह सकी । 
आौद्योगिक क्रांति! के पश्चात्‌ दशाएं' बदल गई और १० वीं शताब्दी में जैसे-जैसे 
इज्लेण्ड तथा अन्य योरोपियन देशों के उद्योगों का विकास हुआ, उन्होंने भारतीय 
माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ कर दिये। इज्डलैण्ड ने ऐसा अ्रनुभव 
किया कि भारत से कच्चा माल मँगाना और अपने उद्योगों की उपज को भारत में 
में बेचना देश के लिए अधिक लाभदायक था। अ्रतः कच्चे मालों के आ्रायातों को 
प्रोत्साहन दिया गया और भारत में इद्धुलैण्ड की श्रौद्योगिक उपज के लिए बाजारों का 
विकास करने का प्रयत्त किया गया | इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना स्वेज नहर 
का निर्माण थी । इसके फलस्वरूप समुद्र के रास्ते से भारत और इद्भलैण्ड का शअ्रन्तर 
५४,५०० मील से घट गया और यूरोप के बाजार भारत के लिए खुल गये । मुक्त- 
व्यापार नीति के फलस्वरूप भी व्यापार के विस्तार में सुविधा हुई | सन्‌ १८६४-६९ 
तथा सन्‌ १८६६-१६०४ के बीच विदेशी व्यापार का वाधिक मूल्य ६६ करोड़ रुपये 
से बढ़कर २१० करोड़ रुपया हो गया और सन्‌ १६०६-१४ में यह ३७६ करोड़ रुपये 
तक पहुँच गया । 
(२) प्रथम महायुद्ध ओर उसके उपरान्त-- 

सन्‌ १६१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्म हुआ । युद्ध के कारण यातायात सम्बन्धी 
» टिनाइयाँ बढ़ गई । साथ ही यूरोप के देश युद्ध-कार्य में इतने तल्लीन हो गए कि वे 
अपने विदेशी व्यापार को बनाए न रख सके | युद्ध काल में भारत में निर्यात और 
श्रायात दोनों में ही कमी हुईं। सन्‌ १६१३-१४ और १६१८-१९ के बीच निर्यात्‌ 
२२४ करोड़ रुपए से घटकर केवल १६० करोड़ रुपये रह गये । इसी काल में झ्रायात 
१६३ करोड़ रुपये के स्थात पर केवल ६३ करोड़ रुपया रह गये थे। ऐसी अनुमान 
लगाया गया है कि भारत के विदेशी व्यापार में कुल मिलाकर लगभग ५०% की कमी 
हो गई थी। शत्रु देशों के साथ तो व्यापार पुणंतया बन्द हो गया था, परल्तु मित्र 
देश भी माल भगाने और भेजने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे । आयातों के घटने का 
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परिणाम यह हुग्ना था कि युद्ध-काल में देश के उद्योगों को प्राकृतिक संरक्षण मिल 


गया था । 
(३) प्रथम महायुद्ध के उपरान्त का काल (द्वितीय महायुद्ध तक)-- 


युद्धोत्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार में एक दम तेजी आई । यूरोप के 

देशों की अर्थव्यवस्थाएं युद्ध के कारण चौपट हो गई थीं, इसलिए उत्हें आ्रायातों की 
भारी आवद्यकता थी। भारत के लिए निर्यातों को बढ़ाने और ऊची कीमत प्राप्त 
करने का अच्छा अ्रवसर था, परन्तु यातायात की कठिनाइयों तथा ऊँची विनिमय दर 
के कारण भारत इस तेजी का पूरा पूरा लाभ न उठा सका । सन्‌ १९२०-२१ में तेजी 
का यह क्रम टूट गया और विदेशी व्यापार में फिर मन्दी आ गई, परन्तु २ वर्षों के 
पश्चात्‌ सन्‌ १६२२-२३ में फिर उद्धार काल आरम्भ हुआ । सन्‌ १६२४-२५ तक 
दशाएँ काफी सुधर गई । अभिवृद्धि का यह क्रम निरन्तर आगे ही बढ़ता रहा, केवल 
सन्‌ १६२९-३२ के बीच महान्‌ श्रवसाद के कारण यह टूट गया था । सन्‌ १६१६-२० 
तथा सन्‌ १६२६-३० के बीच व्यापार की स्थिति निम्न थी :-- 
(करोड़ रुपयों में) 


अन्न निनना नाना तक, 





वर्ष निर्यात आयात व्यापाराशेष 
१९१६-२० ३२३९ १९४ 
१६२०-२१ २६७ ३४७ --+ ८० 
१8 २९ 8 श्ढ्८ श्प्र न > रेड 
१६२२-२३ ३१६ २४६ -- ७० 
१६२९-३० रेश्८ २४६ नी ९९६ 





युद्धोत्तर काल में उद्धार का तत्काल कारण यह था कि धीरे-धीरे सभी योरो- 
पीय देशों की मुद्राश्रों की कीमतों में स्थिरता श्रा गई थी । इन देशो की साख में वृद्धि 
हो गई थी और युद्ध के हर्जानो (१००४४४४०॥) का प्रश्न सुलक गया था। सन्‌ 
१६२६ में महान अवसाद आ्रारम्भ हुआ । इसके प्रथम चिन्ह संयुक्त राज्य अमरीका में 
हृष्टिगोचर हुए थे, परन्तु धीरे-धीरे संसार के लगभग सभी देश इसकी जकड़ में आ 
गए । अवसाद का प्रमुख कारण कच्चे सालों श्रोर निर्मित वस्तुओं का अति-उत्पादन, 
संसार के अधिकांश स्वर का अ्रमरीका में एकन्षित हो जाना, विभिन्न देशों की मुद्रा- 
संकुचन नीति और कुछ देशों की राजनंतिक अशान्ति थे । युद्धोत्तर काल में ग्राथिक 
राष्ट्रीवाद की भावना भी तीत्र हो गई थी, जिसके श्रन्तर्गत सभी देशों ने विदेशी 
व्यापार पर प्रतिवन्ध लगा दिये थे और विदेशी व्यापार को भ्रधिक संकुचित कर दिया 
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था । विभिन्न देशों के द्वारा स्वरशंमान परित्याग, मुद्रा-अवमूल्यन, ग्रायात अभ्यंश नीति 

आदि ने भी विदेशी व्यापार के मार्ग में अनेक बाधाएँ उपस्थित कीं। ग्रवसाद का 
सबसे बुरा प्रभाव क्ृषि प्रधान देशों पर पड़ा, क्‍योंकि ऐसे काल में कृषि उपज ओर 
कच्चे माल के मृल्यों में ही सबसे अधिक पतन होता है । भारत के निर्यात व्यापार को 
भारी धक्का लगा। साथ ही, जनता के पास क्रयः शक्ति की कमी, राजनेतिक अशांति 
तथा देशी उद्योगों के विकास ने जिसे संरक्षण नीति ने प्रोत्साहित किया था, आयातों 
को भी पर्याप्त मात्रा में घटा दिया था । 


भारत में श्रायातों की तुलना मे निर्यातों का पतन अधिक हुआं था, जिसका 
मुख्य कारण यही था कि देश का निर्यात व्यापार कच्चे मालों से सम्बन्धित था, 
जिनकी कीमतें बहुत नीचे गिर गई थीं। इस काल में भारत ने काफी अधिक मात्रा 
में स्वर्ण का निर्यात किया और इसी कारण निर्यातों में कमी होने पर भी व्यापाराशेष 
अनुकूल ही बना रहा | सन्‌ १६३० तथा सन्‌ १६३८ के बीच भारत ने ३५० करोड़ 
रुपए की कीमत के सोने का निर्यात किया । अवसाद के सबसे बुरे वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 
१६३२-२३ में भी हमारा व्यापाराशेष अनुकूल ही था, जिसकी मात्रा ३-करोड़ रुपया 
थी । यह इसी कारण सम्भव हुआ था कि हम श्रन्य प्रकार के निर्यातों की कमी को 
विदेशों को सोना भेज कर पूरी कर रहे थे । 

अवसाद सन्‌ १६३३ में समाप्त हुआ श्रौर सन्‌ १६३३-३४ से उद्धार की 
प्रवृत्ति फिर आरम्भ हो गई | भारत के माल की विदेशों में माँग बढ़ने लगी। इस 
उद्धार के अनेक कारण थे :-- सर्वप्रथम तो, अमेरिका और फ्राँस ने कृत्रिम उपायों 
द्वारा उद्धार का क्रम आरम्भ किया था । दूसरे, इसी काल में संसार के देशों ने दूसरे 
महायुद्ध को तैयारी आरम्भ कर दी थी । तीसरे, श्रोटावा समभौते के कारण भारत 
ओर राष्ट्र-मण्डल देशों के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था । इसी काल में 
सन्‌ १६३४ में मारत-जापान समभौता भी हुआ, जिसने भारतीय व्यापार के विस्तार 
में सहायता दी | सन्‌ १६३५-३६ तक व्यापार का विस्तार होता गया, परन्तु सन्‌ 
१६३६-३७ में फिर मन्‍्दी आई, जो सन्‌ १६९३६ तक चलती रही और अन्त में दुसरे 
महायुद्ध के श्रारम्भ होने पर फिर तेजी आरम्भ हुई । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
महान्‌ अवसाद के पश्चात्‌ भारतीय व्यापार का विशेष विस्तार नहीं हो सका था। 
इसका प्रमुख कारण यह था कि युद्ध का आरम्भ होने के भय के कारण व्यावसायिक 
वर्ग भयभीत था। इसके अतिरिक्त चीन-जापान युद्ध के कारण पूर्व की मण्डियों से 
बहुत व्यापार सम्भव न था । सन्‌ १६३६-४० में प्रथम बार तेजी प्रकट रूप में आई, 
क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए विभिन्न देशों ने श्रस्त्र उद्योगों के विकास और स्टॉकों 
के जमा करने पर अधिक व्यय करना आरम्भ कर दिया था, जिससे भारतीय निर्यातों 
को माँग एवं उसके मुल्य दोनों में वृद्धि हुई थी । 
( ४ ) दूसरा महायुद्ध और उसके उपरामन्त-- 

सन्‌ १९३६ में दूसरे महायुद्ध का आरम्भ होते ही विदेशी व्यापार में तेजी 
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के साथ वृद्धि हुई। कच्चे माल और निर्मित वस्तुएँ दोनों ही की विदेशी मांग 
पर्याप्त बढ़ी और यद्यपि बहुत से देशों को शत्रु घोषित करके उनके साथ व्यापार 
वर्जित कर दिया गया था, तथापि भारतीय व्यापार निरन्तर विस्तुत ही होता गया |; | 
निम्न आँकड़े इस वृद्धि का कुछ अनुमान प्रदान करते हैं, यद्यपि वे पूरातया सनन्‍्तोष- 
जनक नही हैं, क्योंकि उनमे ब्रिटिश सरकार द्वारा खरीदे हुए माल तथा उधार-पद्टा 
'([.४70-685&6) प्रणाली द्वारा प्राप्त माल की कीमत नहीं दिखाई गई है :--- 

(करोड़ रुपयों में) 


वर्ष निर्यात श्रायात कुल व्यापार 





१६४०-४१ ७१७ १प७छ ३४४ 
१0 806९ २३७ १७३२ ४१० 
१६४२-४३ श्ष्७छ ११० २८७ 
१६४२-४४ १६९६ श्श्८ ३९७ 


१६४४-४५ २९१० २०४ ४१४ 











युद्ध काल में सन्‌ १९४२-४३ के वर्ष को छोड़ कर बराबर विदेशी व्यापार 
का विस्तार ही हुआ है । इस वर्ष में व्यापार की मात्रा के घटने के कई कारण थेः--- 
(0) जापान के युद्ध मे सम्मिलित हो जाने के कारण सुदूर-पूर्वा (ध्वा-०8४) का 
व्यापार समाप्त हो गया था। (7) विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को कड़ा कर दिया 
गया था, जिससे व्यापारियों को भारी असुविधा थी। (४) आयात तथा निर्यात 
व्यापारियों को अनुज्ञापित कर दिया गया था | बाद को इन सब बाधाश्रों ने निय- 
मितता धारण कर ली और इनके रहते हुए भी व्यापार का विस्तार होता रहा । 
(९) युद्ध की प्रगति के साथ जलयानों के मिलने में कठिनाई होती गई और इसका 
विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा । (५) कुछ देशों को तो शत्र्‌ घोषित कर दिया 
गया था और उनके साथ व्यापार वर्जित था, परन्तु मित्र देश भी युद्ध कार्यो में इतने 
व्यस्त थे कि वे भी सैनिक सामानों के अतिरिक्त अन्य माल भेजने में अ्रसमर्थ थे। 
(४) साम्राज्य डालर कोष के कार्यवाहन ने ग्रमरीका से माल मँगाना कठिन बना 
दिया । (शा) शत्रु की कार्यवाहियों के कारण यातायात में अधिक कठिनाई हुई । 
(शा) युद्ध काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि निर्यातों की अपेक्षा ग्रायातों में अधिक 
कमी हुई थी । 
युद्धोत्तर काल में विदेशी ब्यापार-- 

युद्ध का अन्त होने पर आयात स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ । युद्धकाल 
में आयातों के रुक जाने तथा यमूल्यों के ऊपर उठने पर देशी उद्योगों का समुचित 
विकास न हो सका, जिसका कारण प्‌ूजीगत माल और ग्ावश्यक कच्चे मालों का 
श्रभाव था । युद्धकालीन तनाव कम होते ही आयातो में वृद्धि हुई, जलयानों की कमी 
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के कारण कठिनाई बनी रही | आरम्भ में सबसे भ्रधिक वृद्धि उन वस्तुओं के 
भायातों में हुई जिनकी सैनिक कार्यो के लिए आ्रावश्यकता थी, परन्तु तत्पर्चात 
खाद्यान्न तथा पूंजीगत माल के भी आयात बढ़े । श्रायातों में इतनी तेजी के साथ वृद्धि 
हुई कि युद्धोत्तर-काल में व्यापार शेष भारत के लिए प्रतिकूल हो गया । निम्न शआँकड़ों 





द्वारा स्थिति स्पष्ट हो जाती है :-- ( करोड़ रुपयों में ) 
वर्ष निर्यात तथा पुर्नानर्यात आ्रायात व्यापाराशेप 
१६४५ २६६ र३२ डे ई्े 
१९४६ रद्द २६२ 552 र्‌र 
१६४७ ३२० २३४ बा १४ 
१९४८ ४२८ ४५१ कर ३३ 
१६९४६ ४२३ शेड रे जी 





युद्धोत्तर काल में आयातों की शअ्रत्यधिक वृद्धि के अनेक कारण थे :--() 
धीरे-धीरे भारत सरकार ने आ्रायात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया था, (॥) 
जलयान यातायात की पूर्ति बढ़ गई थी, (॥) देश में मुद्रा-प्रसार के दूर करने का 
प्रयत्त किया जा रहा था, (ए) खाद्यान्न आयातों में भ्रधिक वृद्धि हुई थी, और (५) 
भारत सरकार ने खुले सामान्य अनुज्ञापन (09७0 07०४ /0०08८5) नीति के 
अन्तगंत आायातों के सम्बन्ध में उदारता को अपनाया था । 
देश का विभाजन-- 

सन्‌ १९४७ में भारत के दो भाग कर दिये गये--पाकिस्तान श्रौर भारत । 
इस विभाजन के कई दुष्परिणाम हुए () खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई और (॥) 
कच्चा माल बनाने वाले क्षत्र भारत से निकल गये | फलतः एक ओ्रोर तो खाद्यान्न 
का अधिक यातायात करना पड़ा और दूसरी ओर रुई और पटसन के निर्यात मे बहुत 
कमी भा गई। इन दोनों के सम्बन्ध में पाकिस्तान से अ्रनेक समभौते किये गयें, 
जिनका उसने पालन नहीं किया । फलतः हमारा निर्यात व्यापार बहुत घट गया और 
कच्ची सामग्री के लिए हमें विदेशियो पर निर्भर होना पड़ा। इस प्रकार देश के 
विभाजन ने हमारे विदेशी व्यापार का स्वरूप बदल दिया। व्यापार का संतुलन हमारे 
देश के भ्रधिकाधिक प्रतिकूल होता चला गया और अन्त में इसे ठीक करने के लिए 
भारत सरकार को कृत्रिम उपाय करने पड़े । 
रुपये का अ्रवसुल्यन-- 

युद्धोत्तर काल में इद्धलेंड तथा स्टलिग क्षेत्र के अन्य देशों का व्यापाराशेष 
डालर क्षेत्र के साथ प्रतिकूल ही बना रहा। कुछ काल तक इड्ूलैंड ने मुद्रा-कोष 
तथा श्रमेरिका से ऋण लेकर डालर की कमी' को पूरा करने का प्रयत्न किया, परन्तु 
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जब किसी भी प्रकार घाटा पूरा न हो सका तो सितम्बर १९४९ में स्टलिज्भध का 
अवमुल्यन पूरा कर दिया गया । इससे डालर में स्टलिज्ध की कीमत ४०३ से घटकर- 
२"८० रह गई । इज्भलेंण्ड का अनुकरण करते हुए पाकिस्तान को छोड़कर स्टलिज्ध 
क्षत्र के देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं का अ्रवमुल्यण कर दिया। डालर में रुपये की 
कीमत ३०२२५ सेन्ट से घटकर केवल २१ सेन्ट रह गई । अभ्रवमूल्यत॒ एक आर्थिक 
आवश्यकता थी । सन्‌ १९४५ तक डालर क्षेत्र से भारत का व्यापार अनुकूल था, 
परन्तु सन्‌ १६९४६ में स्थिति बदलने लगी थी | सन्‌ १५४८-४९ में तो उदार आयात 
नीति के फलस्वरूप भारत के डालर क्षेत्रीय व्यापार में १२० करोड़ रुपये का घाटा 
था| भारत में भी डालर समस्या उत्पन्न हो गई थी किन्तु अभ्रवमूल्यन ने इस स्थिति 
को कुछ अंश तक सुधार दिया था । 
व्यापारिक सनन्‍्तुलन -- 

निम्नलिखित तालिका में अ्रवमुल्यन के पश्चात्‌ की व्यापाराशेष स्थिति दिखाई 
'गई है :--- 
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व्यापारादरेष (छद्ना्ना०6 ० प्‌ए80०)--. 

व्यापाराशेष के इस सुधार के कारण अ्वमृल्यन के श्रतिरिक्त और भी थे :- 
() सरकार ने डालर आ्रायातों पर प्रतिबन्ध लगाकर देश की आयात माँग को स्टर्लिज्ध 
क्षत्र से ही पूरा करने का प्रयत्न किया था। () कोरिया युद्ध के ग्रारम्भ होने पर 


हि 
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सभी देशों ने सैनिक तैयारी तथा स्टाकों का जमा करना आरम्भ कर दिया था, 
जिससे देश के पर्याप्त व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। (0) व्यापार की शर्तें भारत 
के अनुकूल होती गईं | सन्‌ १९५०-५१ तक्र यही प्रवृत्ति बनी रही, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि उस समय तक अवमूल्यन के लाभ समाप्त हो चुके थे। सरकार ने भी 
श्रपनी निर्यात नीति में परिवर्तन किया और देशी उपजों को देशी उद्योग) में अधिक 


मात्रा में उपयोग करना आ्रारम्भ कर दिया था । सन्‌ १६४३ के झारम्भ में व्यापार 


की झतें प्रतिकूलता के पुराने स्तर से भी नीचे पहुँच गई थीं, तत्पश्चात्‌ कुछ सुधार 
हुआ था और मार्च सन्‌ १६५४ तक व्यापाराशेष का घाटा केवल ४१ करोड़ रुपया 


रह गया था। सन्‌ १६४४-५५ में स्थिति ओर भी बिगड़ गई थी और सन्‌ 


१९५५-५६ में घाटा बढ़कर ९५ करोड़ रुपया हो गया। अगले वर्ष श्रथत्‌ सन्‌ 
१६५६-५७ में आ्रायातों में ग्रधिक तीत्रता के साथ वृद्धि हुई और घाठा २१६ करोड़ 
रुपये तक पहुँच गया । तब से व्यापाराशेष का घाढा बराबर बढ़ता ही गया है। 


दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६६०-६१ में घाठा सबसे अ्रधिक था 


अर्थात्‌ ४३५ करोड़ रुपया । चालू वर्ष श्रर्थात्‌ सन्‌ १६६१-६२ में स्थिति में कुछ 
सुधार प्रतीत होता है, क्योकि घाठा केवल ४२६*४५ करोड़ रुपया *हा था । परन्तु डर 
यही है कि तीसरी योजना के काल में वह और भी भ्रधिक तेजी के साथ बढ़ सकता 
है । अ्प्रंल १६९६३ को समाप्ठ होने वाले वर्ष में घाटा केवल १८३ करोड़ रहा था । 
हमारी व्यापाराशेष सम्बन्धी स्थिति वास्तव में बराबर चिन्ताजनक बनी हुई है और 
निकट भविष्य में इसके सुधार की सम्भावना दिखाई नहीं दे रही है । स्थिति 
को समभने के लिये शायद यह ज्ञात करना भी श्रावश्यक है कि प्रथम पंच-वर्षीय 
काल में हमारी विदेशी विनिमय जमा निरन्तर घटती गई है और दूसरी योजना 
काल में यह श्र भी तेजी के साथ घटी है। मार्च सन्‌ १९५६ में रिजव॑ बंक की 
विदेशी विनिमय जमा ४४३ करोड़ रुपया थी, जो सितम्बर सन्‌ १६५६ तक केवल 
२४३ करोड़ रुपया रह गई थी । ६ महीनों में इस जमा में से २०३ करोड़ रुपग्रे का 
निकल जाना चिन्ता की बात थी, यद्यपि यह सत्य है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना के 
संचालन के लिए हमारी आयात श्रावश्यकता बढ़ गई थी । दूसरी योजना के प्रथम 
१८ महीनों में रिजवं बेंक की विदेशी विनिमय जमा ३६६ करोड़ रुपये से घट 
गई थी, यद्यपि इस काल में श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी €५ करोड़ रुपये की 
अ्रल्पकालीन सहायता मिल गई थी । वैसे दूसरी योजना के काल में इस जमा में से 
केवल २०० करोड़ निकाले जाने का लक्ष्य था । 


विदेशी विनिमय जमा के इस प्रकार घटने के अनेक कारण थे । सर्वप्रथम 
इसका कारण यह था कि दूसरी योजना-के लक्ष्य अधिक ऊंचे रखे गये | पूंजीगत 


“माल के आयात तेजी के साथ बढ़े थे। दूसरे, इस काल में हमने अधिक खाद्यान्नों 
: का भी आयात किया था । सन्‌ १६५७-५८ में १५२ करोड़ रुपये इस शीर्षक पर 
' ध्यय हुए थे। तीसरे,-योजना से बाहुर का व्यय भी बढ़ा था, मुख्यतया वायुसेना और 
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जलसेना पर । अन्त में देश के भीतर उपभोग की मांग भी बढ़ गई थी और यह मांग 
आन्तरिक साधनों से पूरी नहीं हो पाई थी। 
युद्धोत्तरकाल में भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ 

ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :--(१) युद्ध के पूर्व भारत इज्भलैंड का ऋणी 
था, लेकिन युद्ध के बाद वह उसका लेनदार बन गया । उसने इज्भलैंड पर १,७०० 
करोड़ रुपये का ऋण (80]78 89/%१०८) चढ़ा दिया । ब्रिटेत की ग्राथिक कठि- 
नाइयों के कारण भारत उसका मनचाहा उपयोग नहीं कर सका । (२) डालर की 
अल्पता के काररा निर्यातों को (विशेषतः डालर क्षेत्र के देशों के लिये) बहुत प्रोत्सा- 
हन दिया जा रहा है । (३) विदेशी व्यापार के मुल्य (ए७।७८०) और मात्रा (४०एाा०) 
दोनों में धीरे-धीरे बहुत वृद्धि हो गई है । सन्‌ १६४८ में कुल व्यापार ६२६ करोड़ 
रु० का था, जो सन्‌ १६९६३ में बड़कर २,७७१ करोड़ रु० का हो गया था । (४) 
देश क्रे व्यापारिक सन्तुलन में बराबर घाटा रहा। यदि किसी वर्ष कम तो किसी 
वर्ष अधिक, परन्तु घाटा अ्रवश्य रहा है | स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार 
निरन्तर प्रयत्तशील है। (५) भारत ने सन्‌ १६४९ में श्रपनी मुद्रा का डालर में 
३०५७७ अवमृल्यन कर दिया। (६) आथिक योजनाग्रों के कारण मशीनों व 
श्रौजारों व कुछ कच्चे मालों का बहुत आयात किया गया है और इन ' आयातों का 
भुगतान करने के लिये सरकार निर्यातों को भरसक प्रोत्साहन दे रही है। (७) विदेशी 
विनिमय की कठिनाई को हल करने के लिये सरकार ने बिलम्बित भुगतान 
(72627८० ?४७॥॥०४/) की नीति ग्रहण की है तथा विश्व बेंक और संस्थाओं 
से उधार लेकर दा सुधारने का प्रयास किया है। (८) भारत के विदेशी व्यापार 
पर वेज्ञानिक ढज्ढ से नियन्त्रण करने के लिए सन्‌ १९४५६ में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 
की स्थापना भी की गई थी । (६) संकट कालीन, अर्थव्यवस्था को सन्तुलित रूप देने 
के प्रयास में भी देश के आयात-निर्यात की प्रवृत्ति में कुछ परिवतंन हुए हैं। (१०) देश 
में ग्रत्यधिक खाद्य-संकट के कारश काफी मात्रा में खाद्य-पदार्थों का आयात करना पड़ 
रहा है। (११) निर्यात को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है । 

विदेशी व्यापार और पंचगर्षोय योजनाएँ 

योजना श्रायोग़ की शिफारिशें--- 

योजना आयोग ने विगत वर्षों में भारतीय व्यापार की दिशाओं और 
समस्याओ्रों का सविस्तार अध्ययन करने के पदचात्‌ विदेशी व्यापार नीति के सम्बन्ध में 
पांच सिद्धान्तों का निर्माण किया है :--(१) व्यापार नीति का उद्देश्य पंच-वर्षीय 
योजनाश्रों के उत्पत्ति श्रौर उपभोग लक्ष्यों को पूरा करना होना चाहिए । (२) निर्यात- 
स्तर को ऊचा रखने के लिये निर्यात व्यापार का प्रोत्साहन श्रावश्यक है ! (३) 
व्यापाराशेष के घाटे को यथासम्भव विदेशी विनिमय कमाई में से ही पूरा करना 
चाहिये । (४) श्रायात और निर्यात नीति सरकार की सामान्य वित्त नीति के श्रनुसार 
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रखनी चाहिये और (५) सरकार की व्यापार नीति स्पष्ट तथा समुचित रहनी 
चाहिए । 

आयोग का अनुमान था कि प्रथम योजना काल में आयातों में १०% की 
वृद्धि होगी इसके कारण व्यापाराशेष का घाटा और भी बढ़ जायगा भ्रौर इसी कारण 
विदेशी व्यापार पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण अवश्य रहना चाहिए । ऐसा 
अनुमान लगाया गया था कि प्रथम योजना-काल में विदेशी विनिमय कमाई में १३३ 
करोड़ रुपये की ध्ृद्धि होगी और उसकी मांग में १०८ करोड़ रुपये की, परल्तु विदेशी 
विंनिमय श्रावश्यकता का अनुमान अधूरा था, क्‍योंकि सभी मदों को सम्मिलित नहीं 
किया गया था, इसलिये व्यापाराशेष स्थिति में विशेष परिवर्तनों की आशा नहीं थी । 
आंयोग के अनुसार योजनाकाल में विदेशी व्यापार पर दो बातों का प्रभाव पड़ेगा:ः-- 
(१) देश में कच्चे माल, खाद्यान्न तथा श्रन्य वस्तुओं का उत्पादन और (२) प्रस्तावित 
लक्ष्य पूरा करने के लिये मशीनरी पथा श्रावश्यक कच्चे माल का आयात । 


दूसरे पंचवर्षीय भ्रायोजन के निर्माताओं का विचार था कि इस झ्रायोजन 
काल में भी निर्यातों को बढ़ाकर और श्रधिक विदेशी विनिमय प्राप्त करना कठिन ही 
होगा, क्योंकि हमारे निर्यात प्रकृति में बेलोच हैं। श्रौद्योगीकरण की योजना की 
सफलता के लिये भी निर्यातों को बहुत बढ़ाना उपयुक्त न होगा । इसके श्रतिरिक्त 
दूसरे श्रायोजन में पूजीगत माल के आयात के लिये १,६०० करोड़ रुपये की 
कीमत के विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ेगी । योजना कमीशन का सुझाव था 
कि इसके लिए निर्यातों को प्रोत्साहन देने, खाद्यान्न, चीनी, रई और पैट्रोल के 
उत्पादन को बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता और पौंड-पावना भुगतान की अधिक 
आवश्यता होगी । कमीशन ने अनुमान लगाया था कि सभी प्रकार के उपाय कर लेने 
के पश्चात भी विदेशी व्यापार में योजना के ५ वर्षों में लगभग १,१२० करोड़ रुपये 
का घाटा रहेगा, इसलिए कमीशन ने निर्यातों की श्रधिक से अ्रधिक वृद्धि करने का 
सुभाव कर दिया है। 


तीसरी योजना की व्यवस्था-- 


तीसरी पंच वर्षीय योजना में पाँच वर्ष के काल में निर्यातों द्वारा ३,८०० 
करोड़ रुपया प्राप्त करने की झ्राशा की गई है ग्र्थात्‌ प्रत्येक वर्ष लगभग ७४० करोड़ 
रुपये प्राप्त होने की आशा की गई है, जबकि प्रथम पंच वर्षीय योजना का वाषिक 
औसत ६०६ करोड़ रुपया था और दूसरी पंच वर्षीय योजना का ६१४ करोड़ रुपया 
था। मार्च सन्‌ १६९६२ में सन्‌ १६६२-६३ के लिए मुदालियर समिति की सिफारिशों 
के अनुसार नई श्रायात नीति घोषित की गई | इसके अनुसार ५५ वस्तुओ्नों के आयात 

में कमी की गई है और इस बात का प्रयत्न किया है कि विकास शौर संरक्षण 
व्यय में समन्वय रखा जाय | 


तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षो में स्थिति निम्न प्रकार रही है :-- 
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(करोड़ रुपयों में) 

वर्ष निर्यात आयात कुल व्यापार व्यापाराशेष 
१६६१-६२ ६६०४ १,०९० १,७४५०४ . -+४२६*५ 
१६६२-६३ ६६४*० १,०७७ १,७७१*० -रे८३*० 
कुल १,३५४ ४५ २,१६७ ३,५२१*'५ ८१२५ 





भारत में विदेशी बितिमय संकट-- 

पिछले तीन वर्षों के आयातों और निर्यातों के मूल्य एवं व्यापाराशेष के घाटे 
को देखने से ज्ञात होता है कि देश में विदेशी विनिमय ,संकट उपस्थित है । आयातों 
का कार्यक्रम दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक तीव्रता के साथ बढ़ा है। 
दूसरी योजना के प्रथम व श्रर्थातु सनू १६५६-५७ में ही श्रायातों की कुल कीमत 
१,०७७ करोड़ रुपया थी, जबकि दूसरी योजना का अनुमान केवल ७८३ करोड़ रुपये 
का थां। इस कारण इस वर्ष में ३४० करोड़ रु० का घाटा रहा था। सन्‌ १६५७- 
भर८ के पहले ६ महीनों में आयातों की कीमत ६२२ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, 
ज॑ंबकि योजना का साल भर का अनुमान केवल ८5८६ करोड़ रुपया था। पहले ६ 
महीनों में ही ३५५ करोड़ रुपये का घाटा रहा है, जो अ्रगले ६ महीनों में और भी 
बढ़ गया है । 

दूसरी योजना में शोधनाशेष सम्बन्धी घाटे का अनुमान पाँच वर्षों के लिये 
१,१०० करोड़ अर्थात्‌ लगभग २२० करोड़ रुपया प्रति वर्ष रखा गया था, जिसमें से 
२०० करोड़ रुपये का घाटा पौड पावना शेषों में से पूरा करने की योजना बनाई गई 
थी । तत्पश्चातु ऐसा ज्ञात हुआ कि एक ओर तो योजना में पूजीगत माल के आयात 
के अनुमान नीचे रखे गये थे और दूसरी श्जोर तो आयातों के मूल्यों में वृद्धि हो गई 
थी । इस प्रकार घाटे में ५०० करोड़ रुपये की और वृद्धि हो गई थी ॥ इसके अ्रतिरिक्त 
खाद्य श्रायात श्रोर रक्षा आ्राव्यकतायें भी अ्रतुमान से ऊचे रहे थे ; इस कारण यह 
अनुमान लगाया था कि घाटे में २०० करोड रुपये की और वृद्धि होने का अनु- 
मान है। इस प्रकार पौंड पावना शेषों के उपयोग के अतिरिक्त ६००--५०० -- 
२०० श्रर्थात्‌ लगभग १,६०० करोड़ रुपये के घाटे का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है । 
इसने निस्सन्देह विदेशी विनिमय संकट उपस्थित कर दिया है। 

जनवरी सन्‌ १६५८ से यह निराशाजनक स्थिति कुछ परिवर्तन की श्रोर हृष्टि 
गोचर होती है । दिसम्बरसन्‌ १६५७ तक ४८० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता 
दूसरी योजना के लिए प्राप्त हो चुकी थी और सन्‌ १९६५८ में लगभग ३२५ करोड़ 
मु ० चख० ग्र० डे ५ 
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रुपये और मिल चुकने की श्राशा है। इसके अ्रतिरिक्त २२० करोड़ रुपया संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका तथा २५० करोड़ रु० विश्व बेंक से मिलने के वचन पूर्ण हो चुके हैं। इस 
कारण शायद हम संकट का सफलतापुवंक सामना करने में समर्थ हो सकेंगे । एक 
आशाजनक बात और भी है। योजना में निर्यातों कै श्रनुमान भी वास्तविक से कम 
निकले हैं | दूसरी योजना में सन्‌ १६५६-५७ के लिए निर्यातों कै मुल्य का लक्ष्य 
केवल ५७३ करोड़ रुपया था, जबकि उनका वास्तविक मूल्य ६३७ करोड़ रु० रहा है । 
सन्‌ १९५७-४८ कै प्रथम ६ महीनों में निर्यातों का बुल्य २६७ करोड़ रुपया रहा था, 
जब कि योजना का साल भर का अनुमान कैवल ५८रे करोड़ रुपया था । 


इस प्रकार निर्यातों कै बढ़ने के कारण भी. स्थिति के सुधरने की कुछ झ्राशा 
अवश्य थी । 


दूसरी योजना कै लिए ऐसा अनुमान लगाया गया था कि पाँच साल के काल 
में आयातों की कीमत निर्यातों की कीमत से १,३७५ करोड़ रुपया भ्रधिक रहेगी । 
इसमें से २७५ करोड़ रुपये का घाटा अहृस्य निर्यातों (शांभंण० #%एण() द्वारा 
पुरा होने की आशा की गई थी । इस प्रकार चालू घाटे का अनुमान १,१०० करोड़ 
रुपया रखा गया था । लगभग २०० करोड़ रुपया पौंड पावना ऋण में से मिलने 
का अनुमान था और १०० करोड़ रुपया निजी विनियोगों से प्राप्त होने की आशा 
थी । इस प्रकार व्यापाराशैष कै युद्ध घाटे का अ्रनुमाव ८०० करोड़ रुपया रखा गया 
था । परन्तु दूसरी योजना के अनुभव से सिद्ध हुआ कि इस प्रकार के सारे अनुमान 
गलत थे । जबकि प्रथम योजना काल में पूंजीगत माल का शझ्रायात ६१६ करोड़ 
रुपया प्रति वर्ष था दूसरी योजना काल में यह १२९६ करोड़ रुपया प्रति वर्ष था 
हमारे निर्यात भी अनुमान से बहुत नीचे रहे । परिणाम यह रहा कि रिजव॑ बेंक का 
विदेशी विनिमय संचय तेजी के साथ घटा । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ६५ करोड़ 
रुपये का ऋण लेने पर भी दूसरी योजना कै प्रथम १८ महीने में ही इस संचय 
में ३९६ करोड़ रुपये की कमी हुई थी जबकि दूसरी योजना की पूरी भ्रवधि के लिए 
कमी का अनुमान केवल २०० करोड़ रुपया था । तीसरी योजना काल में मुद्रा की 
पूर्ति की वृद्धि का अनुमान ६५० करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें से लगभग ४०० 
करोड़ रुपया बैंक मुद्रा की वृद्धि हैं। इस प्रकार घाटे का अनुमान ५५० करोड़ है । 
तीसरी योजना का प्रथम वर्ष का अनुभव कुछ भ्रधिक झ्राशाजनक रहा है सन्‌ १६६२- 
६३ के वर्ष में व्यापाराशेष का घाटा कैवल ३८३ करोड़ रुपया रहा है, जबकि पिछले 
वर्ष (सन्‌ १६६१-६२) में यह ४२९५ करोड़ रुपया था । हो सकता है कि तीसरी 
योजना काल में विदेशी विनिमय संकट में कुछ सुधार हो जाये । परन्तु चीनी आक्रमण 
ने स्थिति बिल्कुल बदल दी है । 

इस विदेशी विनिमय संकट के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :-- 

( १) विगत वर्षों में हमारी आयात आवश्यकता बहुत बढ़ गई है । योजना 
के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें न केवल पूजीगत माल का ही झ्ायात करना 
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होता है बल्कि कच्चे माल और शिल्प ज्ञान को भी विदेशों से मँगाना पड़ता है । इसके 
अ्रतिरिक्त देश की खाद्य समस्या श्रभी तक सुलभ नहीं पाई हैं और हमें खाद्यान्ञ का 
अधिक मात्रा में श्रायात करना पड़ता है। इसके विपरौत हमारी निर्यात क्षमता सीमित 
है । एक श्रोर तो हमारे श्रायातों की माँग ही बेलोच है और दूसरी ओर हमारे निर्यात 
अ्रधिकतर कच्चे मालों के हैं, जिन्हें हम एक निश्चित सौमा से श्रागे नहीं बढ़ा सकते, 
क्योंकि उसका हमारे औद्योगीक रण कै प्रयत्न पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 


(२९) देश के आर्थिक विकास को इस, बंकट का कारण कहना उचित न 
होगा, परन्तु हमने हीनाथ॑ प्रबन्धन (2०0६ कय॥87०॥78) की जो नीति अ्पनाई है 
उसने इस संकट को प्रोत्साहन अवश्य दिया है । हमारी योजनाश्रों का वित्त प्रबन्ध ही 
मुद्रा प्रसार पर आधारित है । 


( ३ ) विगत वर्षों में हमारे उत्पादन झौर व्यापार का कलेवर कृत्रिम रीति 
से निर्मित किया गया हैं। निशचय ही योजनाओं के अ्न्तगंत आथिक विकास का क्रम 
वास्तविक नहीं है । उत्पादन में हमने प्राथमिकता के क्रम द्वारा आ्िक क्रियाश्रों के 
स्वच्छुन्द संचालन में बाधा डाली है। श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी अनेक प्रतिबन्ध हैं । 
आ्रान्तरिक व्यापार भी पूर्ण रूप से बन्धन मुक्त है। इस प्रकार की आथिक व्यवस्था 
में स्वाभाविक समायोजन नहीं हो सकता और अनुमान अ्रथवा निर्ाय की प्रत्येक त्रुढि 
कोई न कोई संकट उत्पन्न कर देती है । 


(४ ) संसार की आर्थिक स्थिति के प्रत्येक परिवर्तत का भी हमारी अर्थ- 
व्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । हमारा झ्ाथिक एकाकीपन अ्रब पुरणंतया 
समाप्त हो चुका है । हम विदेशों पर इस श्रंश तक शभ्राश्रवित हो गये हैं कि प्रत्येक 
छोटी से छोटी घटना अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती है। संयुक्त राज्य अ्रमेरिका 
की अथंव्यवस्था आज लगभग सारे संसार की अर्थव्यवस्था की स्थिति निश्चित करती 
है । अमेरिका में थोड़ी सी मन्दी होते ही हमारे निर्यातों में अ्रधिक पतन होने लगता 
है । इसके अतिरिक्त संसार में युद्ध का भय बना हुआ है, जिसके कारण व्यापाराशेष 
स्थिति में स्वायित्त्व नहीं श्राने पाता है । 


भारत में विदेशी व्यापार का रूप-- 

दूसरे महायुद्ध का प्रभाव सबसे अधिक भारतीय व्यापार के रूप के परिवतेन 
में ृष्टिगोचर होता है। इस परिवत॑न का अनुमान श्रग्नलिखित तालिका से लगाया 
जा सकता है :-- 


उप | 
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सन्‌ १६६०-६१ और सन्‌ १६६१-६२ में अ्धिक आायातों का कारण योजना 
काल में. कृषि तथा झ्रौद्योगिक बिकास॒ के लिए अ्रधिक मात्रा में मशीनों और भन्य 
आवश्यक सामानों का मँगाना था। इन वर्षों में रुई तथा कच्ची पटसन के आयात 
घटे थे, क्योंकि इनके उत्पादन में हमने अधिक स्वावलम्बता प्राप्त कर ली थी। 
खाद्यान्न आयातों में भारी कमी हुईं थी, यद्यपि अ्रब भी वे कुल श्रायात का महत्त्वपूर्ण 
भाग थे । 

व्यापार के रूप के परिवतन की यह प्रवृत्ति युद्धोत्तर काल से बराबर बनी भ्रा 
रही है। सन्‌ १६४८ में खाद्यान्न, कच्चे माल मे निर्मित सामान कुल आयात के 
क्रमश: १८६, २४३ और  ५८'८५% रहे थे। निर्यात में निमित वस्तुग्नों का महत्त्व 
सन्‌ १६४६ में ४३% से बढ़ कर सन्‌ १६९४८ में ४६"२% तक पहुँच गया था। 
युद्धोत्तर काल में कच्चे माल भ्ौर तेयार माल के निर्यात की कमी का प्रमुख कारण 
पाकिस्तान का निर्माण था, जिसने कच्चे माल के निर्यात तथा देशी खपत दोनों में 
कमी कर दी । सन्‌ .१६४६ के पदचात भारत सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप खाद्यान्न 
का आयात घटा है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सन्‌ १६५६ के अन्त तक ३० लाख 
टन खाद्यान्न के आयात का अनुमान लगाया गया था, परन्तु भ्रन्तिम दो वर्ष में खाद्य 
उत्पादन की वृद्धि अनुमान्र से भी अभ्रध्षिक रही थी, इसलिए श्रायात और घटे थे । 
निर्मित माल के आयात की वृद्धि का प्रमुख कारण मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति थी, 
जिसके अन्तर्गत श्रायात नियन्त्रण ढीला कर दिया गया था । 
व्यापार की दिशञाएं' (9॥९लांणा$ ० 77300)-- 

जहाँ तक भारत के व्यापार में विभिन्न देशों के महत्त्व का प्रश्न है, २० वीं 
शताब्दी में ब्रिटेन और साम्राज्य तथा राष्ट्रमण्डल देशों के साथ व्यापार मे नियन्त्रण 
वृद्धि हुई है। सन्‌ १६०६-१४ में इन देशों का भागं केवल १४% या, जो सन्‌ 
१६४४-४५ में ६४%, तक पहुँच गया था । दूसरे महायुद्ध के पश्चात्त देश का व्यापार 
साम्राज्य तथा अन्य देशों के साथ लगभग समान सा रहा है। नीचे के आँकड़े इस 
सम्बन्ध में उपयोगी होंगे :--' 
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उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि साम्राज्य देशों के बाहर से अधिक 
मात्रा में ग्रायात लेने की प्रवृत्ति है, यद्यपि देश के आयात ब्यापार में अब भी ब्रिटेन 
का ग्रधिक महत्त्व है। विगत बर्षों में भारत का व्यापार गर-श्लाआ्नाज्य देशों के साथ 
अधिक रहा है । ग्रमरीका, बेल्जियम, चकोस्लोबेकिया और जापान से पूंजीगत माल 
आ रहा है और बर्मा, पाकिस्तान, अर्जेनटाइना, रूस और अमेरिका से खाद्यान्न । 
प्रमुख देशों को भारत के निर्यात श्रोर श्रायात 
(करोड़ रुपयों में)_ 
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दिल. । 


इस तालिका से पता चलता है कि भारत के निर्यात व्यापार में विविधता है । 
निर्यातों का अधिकांश भाग ब्रिटेन तथा अमेरिका को ही जाता है । किन्तु विगत वर्षो 
में पूर्व यूरोपियन व्यापार बढ़ रहा है। सन्‌ १९६१-६२ में यह ६४'३ करोड़ रूपया 
था, जब कि सन्‌ १६६०-६१ में केवल ५४९ करोड़ रु० था | ठीक इसी प्रकार 
ग्रफ़ीकी देशों के साथ निर्यात व्यापार की कीमत सन्‌ १६६०-६१ में ३७'१ करोड़ 
रुपये से बढ़कर सन्‌ १९६१-६२ में ४१'४ करोड़ रुपया हो गई थी । 

आ्रायातों की स्थिति यह है कि सबसे अधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से 
आते है | दूसरा नम्बर ब्रिटेन का रहा है श्रौर तीसरा और चौथा पश्चिमी जमं॑नी तथा 
जापान का | सन्‌ १६६०-६१ और सन्‌ १६६१-६२ मे आयात व्यापार में विभिन्न देशों 
का प्रतिशत भाग क्रमशः निम्न प्रकार रहा है : अमेरिका २९*६ तथा २२५०, ब्रिटेन 
१९४ तथा १५८७, पश्चिमी जमंनी १०६ तथा ११"४ और जापान ५*४ तथा ५"७ । 


भारत को व्यापार नीति 

दूसरे महायुद्ध के काल में भारत सरकार ने देश के व्यापार पर कड़ा नियंत्रण 
रखा था । इसका उहं श्य विदेशों से अधिक सैनिक सामान खरीदना और देश की 
विदेशी विनिमय कमाई के उपयोग में बचत करना था। युद्ध का अन्त होने पर भी 
नियंत्रण को न हटाया जा सका । युद्धोत्तरकाल में देश में अन्न का अभाव था । औ- 
द्योगिक विकास के लिए मशीनों की आवश्यकता थी और साथ ही देश की निर्यात 
क्षमता भी सीमित थी । खाद्यान्न, आवश्यक कच्चा माल तथा प्‌जींगत माल के 
ग्रायात की व्यवस्था करने के लिए व्यापार नियंत्रण प्रावश्यक हो गया । सन्‌ १६४७ 
के आयात-निर्यात सन्नियम के अन्तगंत सरकार ने व्यापार नियन्त्रण के विस्तृत 
भ्रधिकार प्राप्त कर लिए । 

( ) ग्रायात नियन्त्रण नीति--वारिज्य मन्त्री की अध्यक्षता में सन्‌ 
१९४८ में एक आयात सलाहकार परिषद्‌ का निर्माण किया गया । परिपद्‌ आयात 
के लिए अनुज्ञापन प्रदान करती है, जिसके लिए आयात की वस्तुओं को तीन भागों में 
बाँटा गया है--(१) ऐसा माल जिसके लिए श्रनुज्ञापन नहीं दिये जा सकते है (२) ऐसा 
माल जिसके ग्रायात के लिए केवल सीमित अंश तक ही अनुज्ञापन दिए जाते है और 
(३) ऐसा माल जो खुले सामान्य अनुज्ञापन के भीतर आता है। आयात्त के लिए 
परिषद्‌ कच्चे माल, मणीन तथा स्टर्लिज् क्षेत्र के माल को प्राथमिकता देती है । 


सन्‌ १६५० सें सरकार ने एक झ्रायात नियन्त्रण जाँच समिति नियुक्त की 
थी । समिति ने सुभाव दिया कि आयात नियन्त्रण नीति के तीन उद श्य होने 
चाहिए :-- (१) आयातों की मात्राओ्ों को विदेशी विनिमय कमाई के भीतर रखना, 
(२) विदेशी विनिमय का इस प्रकार वितरण करना कि उपभोक्ताश्रों के अधिकतम 
सनन्‍्तोष के साथ-साथ देश में आयोजित विकास की उन्नति हो और (३) यथा सम्भव 
कीसतों के उच्चा-वचनों को रोकना । समिति की प्रमुख सिफारिशों निम्न प्रकार हैं :- 


[ उप 


( १ ) केवल वास्तविक उपभोक्ताश्रों, स्थापित श्रायात-कर्त्ता फर्मों और समु- 
चित नये व्यापारियों को अनुज्ञापन दिये जायें । 

( २ ) अनुज्ञापन प्रदान करने की नीति इतनी उदार होनी चाहिए कि श्रन्त 
में सभी वस्तुयें उसमें ञ्रा जायें। 

( ३ ) समित्ति ने प्रस्तुत प्राथमिकता क्रम में संशोधन का सुझाव दिया था 
और निम्न क्रम की शिफारिश की थी :--क) ग्रावश्यक कच्चा माल, (व्र) मशीनों 
के पुर्जे, (ग) कृषि यन्त्र, (घ) प्रस्तुत उद्योगों के लिए मशीनरी, (ड़) आवश्यक उप- 
भोक्ता माल, (च) वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए मशीने, (छ) नये उद्योगों के 
लिए मशीनें श्र (ज) अन्य आवश्यक सामान । 

( ४ ) खुले सामान्य अनुज्ञापन (07०॥ 06७ए०७र्शा ॥/0०४॥०८५७) की सूची का 
उस समय तक विस्तार नहीं होना चाहिए जब तक कि इस व्यवस्था को दीर्भ्ंकाल 
तक बनाये रखना सम्भव न हो । 

( ४ ) व्यापार नियन्त्रक शासन की कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए । 

सरकार ने समिति की सिफारिशें मान ली हैं, परन्तु प्राथमिकता का नवीन 
क्रम निम्न प्रकार निश्चित किया है :-- 

( १ ) (क) आवद्यक कच्चा माल । 

(ख) पुरानी मशीनों के पूर्ज और भाग । 
(ग) वे उपयोग की वस्तुएं जो जीवन अथवा स्वास्थ्य के लिए 
आवश्यक हैं । 

( २ ) श्रन्य कच्चा माल और मशीनरी । 

( ३ ) अन्य आवश्यक सामान । 

( ४ ) अनावश्यक माल । 

ु समय-समय पर सरकार ने जो ग्रायात नीति अपनाई है उसकी निम्न आलो- 
चनायें की गई हैं :--(१) इसमें इतनी जल्दी-जल्दी परिवतन होता जा रहा है कि देश 
में व्यापारिक भ्रनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इस अ्रनिश्चितता के 
कारण उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को हानि हो रही है । ( २ ) सरकार की आ्रायात 
नीति का आ्राधार विदेशी विनिमय की उपलब्बता है, जब कि देश की आर्थिक और 
भ्रोौद्यो गक आवश्यकताओो को आ्राधार बनाना चाहिये था । ( ३) ग्रायात सम्बन्धी 
नियन्त्रणोें की कार्य-विधि अपनी जटिलता और ग्रवैज्ञानिकता के कारण बेईमानी को 

जन्म देती है। इधर इस दिशा में कुछ सुधार हुआ है, परन्तु भ्रव भी स्थिति अ्रसन्तोष 
जनक ही बनी हुई है । 

([[) निर्यात नियन्जण नीति--भारत सरकार की ओर से अगेक बार 
यह घोषणा की गई है कि सरकार दी निर्माद नीति का ग्राघार निर्यात नियन्त्रण नहीं 
है, बल्कि नियत प्रोत्त्माहत हैं । इस उहं इय से एक निर्यात सलाहकार पर्यिद नियुक्त 
की गई है । निर्यात की वस्तुओं को क,ख,ग, और घ चार वर्गों में विभाजित किया 
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गया है । वर्ग क में उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जांता है जिनकी पूर्ति सीमित है 
और जिनके लिए निर्यात अनुज्ञापन नहीं दिए जाते हैं । वर्ग ख में खाद्य पदार्थों को 
सम्मिलित किया जाता है, जिन पर खाद्य मन्त्रालय का अधिकार है । वर्ग ग में वे 
सभी माल सम्मिलित है जिनकी सरकार श्रथवा देशी उद्योगों के लिए श्रावश्यकता 
है | श्रन्य सभी वस्तुओं को वर्ग घ में सम्मिलित किया जाता है श्रौर उन पर वारिज्य 
मन्त्रालय का नियन्त्रण रहता है । 

(0!) व्यापार नियन्त्रण का भविष्य--भारत ससयुक्तरराष्ट्र संघ के अन्त- 
रष्ट्रीय व्यापार संगठन का सदस्य है और यह संगठन व्यापारिक प्रतिबन्धों को ढीला 
करने के पक्ष में है । भारत सरकार भी धीरे-धीरे प्रतिबन्धों की नीति को समाप्त 
करने के पक्ष में है। मुद्रा-कोष ने भी केवल संक्रान्ति काल के लिए ही ऐसे प्रतिवन्धों 
की भ्राज्ञा दी है, परन्तु भारत सरकार हैवाना चार्टर (9५७8 (!॥0०)) और गेट 
(06ाला् ह085था०्या ० 7780० 200 ॥४४रॉ) की सिफारिशों को पूर्ण रूप में 
पूरा करने में ग्रसमर्थ है । विगत वर्षो में भारत सरकार ने व्यापारिक समभोते द्वारा 
अपनी व्यापार नीति को सफल बनाने का प्रयत्न किया है। ऐसे समभौते ब्रिटेन, 
पाकिस्तान, जापान, जमंनी, बर्मा, इण्डोनेशिया, रूस, अफगानिस्तान आदि अनेक 
देशों के साथ हुए है । 


विगत वर्षो में भारत के निर्यातों का विस्तार हुआ है और उनमें विविधता 
आई है । अधिकतम्‌ निर्यात (६५७ करोड़ रुपए के सन्‌ १९६१-६२ में रहे थे, जिनकी 
कीमत गत वर्ष की तुलना में २५ करोड़ रुपया अधिक थी। निर्यात की अधिकांश 
“वृद्धि चीनी, जूट की बोरियों और धागों, रुई, मसालों, काफी तथा ऊन के निर्यातों 
से वृद्धि हुई थी | किन्तु अ्धिकाँश परम्परागत शीषंकों जंसे सूती वस्त्र, चाय, मैंग- 
नीज, अ्रश्नक, वनस्पति तेलों, चमड़े आदि के निर्यात का मूल्य घट गया था । निर्मित 
वस्तुओ्रों में धातुओं और धातु उपजों, मशीनों और सिलाई की मशीनों और बिजली 
के पंखों के निर्यात का मूल्य बढ़ा है । 


ब्यापाराधेष सम्बन्धी स्थिति-- 


सन्‌ १६५८ में भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता उसकी कमी रही 
है। मूल्य की दृष्टि से आयात में २२% और निर्यात में १५% की कमी हुई है । 
गत वर्ष जनवरी से ग्रगस्त तक ५१२७६ करोड़ रुपए का झ्रायात हुआ झौर ६५४८० 
करोड़ रुपये का कुल निर्यात हुआ, जबकि सन्‌ १६५७ की इसी ग्रवधि में ये आँकड़े 
क्रमशः: ९५९११ करोड़ रुपये और ४१४२६ करोड़ रुपए थे। इस प्रकार व्यापार 
सन्तुलन के घाटे में 5५६८६ करोड़ रुपये की कमी हो गई । इसका प्रमुख कारण सर- 
कार की अधिक कठोर आ्रायात नीति है, जिससे ग्रायात में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट 
शग्राई है। मूल्य के अतिरिक्त व्यापार के परिमाण में भी कमी हुई हैं। जनवरी-जून सन्‌ 
१६४८ में निर्यात का परिमाण सम्बन्धी निर्देशाँक (आधार वर्ष १६५२-५३८--१०६) 
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६६ तथा ग्राथात का १२६ रहा, जबकि सन्‌ १९४७ की इसी अवधि में क्रमश: ११७ 
तथा १५० था । विगत वर्षों में स्थिति निम्न प्रकार रही है :--- 
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भारत के विदेशी व्यापार का भविष्य-- 

देश की पंच वर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए भारत सरकार को 
प्राजकल की तरह भविष्य में भी श्रायोजित व्यापार (0]877०06 77808) की नीति 
भ्रपनानी पड़ेगी । भविष्य में हमें पहले से श्रधिक विदेशी विनिमय को आ्रावश्यकता 
होगी, ताकि आवश्यक पूंजीगत माल व औद्योगिक कच्ची सामग्री का आयात कर 
सकें, अतः हमें निर्यातों में अधिक से अधिक वृद्धि और आयातो में अधिक से भ्रधिक 
कमी करनी पड़ेगी, ताकि भुगतान सन्तुलन हमारे अनुकूल रहे । राज्य-यापार निगम 
श्रथवा स्टेट टू डिग कॉरपोरेशन विदेशी व्यापार को बढ़ाने में पर्याप्त योग दे रहा है, 
किन्तु इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार होना चाहिए । निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिलों ने 
निर्यात-बाजार की खोज में विदेशों को प्रतिनिधि मण्डल भेजे हैं अभी श्रन्य वस्तुओ्रों 
के लिए भी निर्यात प्रोत्साहन काउन्सिलें स्थापित करते की श्रावश्यकता है । भविष्य 
में सरकार को ऐसी निर्यात नीति ग्रहण करनी पड़ेगी जिससे भारत उन वस्तुओं के 
निर्यात में विशेषता प्राप्त कर ले जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है श्रोर भारतोय 
वस्तुए' विदेशी बाजारों में स्पर्धा कर सकें । 

भारत की श्रोर से अब विदेशी व्यापार की मात्रा को बढ़ाने का.भरसक 
प्रयास किया जा रहा है। इस सम्पक में भारत के विदेशी व्यापार दफ्तरों की ओर से 
भ्रब प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। विदेशों में प्रचांर से औद्योगिक प्रदर्शनी में 
भाग लेने के फलस्वरूप तथा श्रन्य प्रयासों के द्वारा इस उदृश्य की सन्तुष्टि के लिए 
प्रभूत प्रयास जारी है । यह आश्राशा की जाती है कि देश के द्वत श्रौद्योगीकरण के 
साथ-साथ इन प्रयासों के फलस्वरूप देश के विदेशी-व्यापार की मात्रा में अवुद्य वृद्धि 
होगी । 


परोक्षा-प्रइन 


झ्रागरा विश्वविद्यालय, बीं० ए०, एवं बी० एस-सी०, 
(१) भारतीय विदेशी व्यापार में सन्‌ १६४७ के उपरान्त क्या मुख्य परिवतंन हुए 
हैँ ? स्पष्ट कीजिए और समभ्राइये कि क्‍या ये परिवर्तन देश के लिए हितकर 


सिद्ध हुए हैं ? (१६५८) 
(२) भारत के विदेशी व्यापार के स्वरूप (28677) में जो परिवर्तत सन्‌ १६३९ 
के बाद हुये हैं उनका वर्णन करिये । (१९५६ स) 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१) सन्‌ १९४७ से भारतीय विदेशी व्यापार की प्रमुख प्रगतियों का वर्णन 
कीजिए । (१६५६) 
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(२) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत के व्यापार सन्तुलन में जो गिरावट आती 
जा रही है उसके कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इस स्थिति को 
सुधारने के लिए आप क्या कदम उठायेंगे ? (१६६४) 
विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए० 


(| ) #ऋऋएछाबंध 6 ला०्प्रागर्ईक्षा085 छांणा 460 [0 ॥6 86एक/पद्टा07 ० 
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विदेशी विनिमय 


(क#ण०/शंए्ा £ऋछएा9726) 


विदेशी विनिमय का श्रथ्थे-- 
विदेशी विनिमय शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र में कई अ्र्थों में किया जाता है :--- 

( १ ) विस्तृत श्रर्थ में--कुछ लेखकों का विचार है कि विदेशी विनिमय 
का अभिप्राय उस सारी क्रिया से होता है जिसके द्वारा दो व्यापारियों हारा अपने 
विदेशी दायित्त्वों का भुगतान किया जाता है | यह इस दाब्द का बड़ा ही विस्तृत श्रर्थे 
है, क्योंकि इस श्रर्थ में वे सब संस्थाएं जो विदेशी भुगतानों में सहायता करती हैं, बे 
सब रोतियाँ जिनके द्वारा विदेशी भुगतान किये जाते हैं, वे सभी उपाय जिनका इस 
सम्बन्ध में उपयोग किया जाता है तथा वह दर जिस पर एक देश को मुद्रा को दूसरे 
देश की मुद्रा में बदला जाता है, सबके सब विदेशी विनिमय में सम्मिलित हो जाते हैं । 

(२) संकुचित भश्रर्थ में---विदेशी विनिमय का उपयोग संकुचित भ्रथ॑ं में भी 
किया जाता है। (क) इस सम्बन्ध में कुछ लोग तो विदेशी विनिमय का अर्थ उन सब 
सुविधाश्रों से लगाते हैं जो विदेशी भुगतानों के चुकाने से सम्बन्धित होती हैं। (ख) 
कुछ इसका भ्र्थ विदेशी मुद्राओ्रों के कऋय-विक्रय से लगाते हैं श्रौर (ग) कुछ इसके द्वारा 
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उस अनुपात श्रथवा दर को सूचित करते हैं जिस पर विभिन्न देशों की मुद्रा की अदल- 
बदल होती है ॥ 
निष्करषें-- 


श्रागे के सारे अध्ययन में हम इस शब्द का उपयोग संकुचित श्रथं में ही करेंगे।. 
बिदेशी विनिमय की एक सरल परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि विदेशी 
बिनिसय का प्रभिप्राय उन प्रपन्नों, रोतियों श्रथवा साधनों से होता है जिनके द्वारा 
विदेशी भुगतान चुकाये जाते हैं । 
विदेशी विनिमय की सभस्या-- 


विदेशी विनिसय की समस्या इस कारण उदय होतो है कि श्रलग-श्रलग देशों 
के चलन झलग-श्रलग होते हैं भोर प्रत्येक देश के निवासी श्रपने देश के चलन मैं 
भुगतान स्वीकार करते हैं। उदाहररास्वरूप, भारतीय व्यापारी विदेशों को भेजे हुए 
माल की कीमत रुपयों में चाहते हैं। इसी प्रकार श्रमरीकन व्यापारी डालर में ही 
भुगतान लेंगे, ब्रिटिश व्यापारी पौण्ड में और जापानी व्यापारी येन में । यही कारण है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रत्येक व्यवसाय में हमें अपने देश के चलन को अभ्रन्य देशों 
के चलन में बदलना पड़ता है। विदेशी चलनों के क्रय-विक्नयः तथा एक देश के चलन 
के दूसरे देश के चलन में होने वाले विनिमय अनुपात को हम विदेशी विनिमय का 
नाम देते हैं । प्रस्तुत विवेचना में हम विदेशी विनिमय को विदेशी विनिमय दर के भ्र्थ॑ 
में उपयोग करेंगे और हमारा प्रयत्न मुख्यतया इसी दर से सम्बन्धित बातों का ग्ध्ययन 
करना होगा । विदेशी व्यापार में झ्रान्तरिक व्यापार की तुलना में साधारणतया इसी 
कारण जटिलता आ जाती है कि उसमें देश के चलन को बिना विदेशी चलनी में 
बदले कोई व्यवसाय नहीं हो सकता है । 


विदेशों विनिमय दरों का निर्धारण-- 


विनिमय दर केवल दो देशों के चलनों के विनिमय अ्रनुपात को सुचित करती 
है । यदि एक पौंड के बदले में १३:३ रुपये मिल सकते हैं तो रुपया और पौंड को 
विनिमय दर १- पौंड -- १३*३ रुपया होगी । इसी प्रकार यदि विदेशी विविमय बाजार 
में १ रुपये के बदले में २१ सेन्ट प्राप्त होते हैं तो रुपये और डालर की विनिमय दर 
१ रुपया -- २१ सेन्ट अथवा १ डालर८"-४“७६ रुपया होगी । स्मरण रहे कि विनिमय 
दर सदा के लिए स्थिर नहीं रहती है | इसमें समय-समय पर परिवतंन होते रहते हें, 
जिनका भ्न्तर्राष्ट्रीय व्यापोर और देश की ग्रान्तरिक अ्र्थ-व्यवस्था दोनों पर प्रभाव 
पड़ता है। यही कारण है कि विनिमय दर तथा उसके परिवतत॑नों के अध्ययन का देश 
के श्राथिक जीवन में भारी महत्त्व होता है । 

विनिमय दरों के निर्धारण की समस्या का दो अलग-अलग रूपों में अध्ययन 
किया जाता है :--() स्वरणुंमान प्रणाली के श्रच्तगात और (॥]) स्वतन्त्र चलन 
प्रणाली अ्रथवा पत्र-चलन-मान के श्रन्तगंत । इन दोनों प्रणालियों में विनिमय दरों के 
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निर्धारण के सम्बन्ध में कोई मौलिक भेद तो नहीं होता है, परच्तु क्योकि स्वर्रमान 
में स्वर्ण के रूप में सभी देशों के लिए कीमतों का एक सामूहिक मापक विद्यमान: 
होता है, इस कारण विनिमय दर के निर्धारण में सरलता रहती है ! 
0) स्वर्णमान में विनिमय दर का निर्धारण-- 

यदि सभी देशों में स्वरामान हो और सोने के ग्रायात और निर्यात पर किसी 
भी प्रकार के प्रतिबन्ध न हों तो विनिमय दरों का निर्धारण काफी सरल होता है। 
बात यह है कि प्रत्येक स्वरंमान देश का चलन सोने की एक निश्चित मात्रा में 
परिवतंनीय होता है । हेबरलर (9800]6) ने कहा है कि यदि व्यापारी देशों में 
स्वरांसान है और सोने के श्रायात-निर्यात अ्रनियन्त्रित हैं तो उनके चलन का सम्बन्ध 
काफी हढ़ होगा । ऐसे देशों के बीच की विनिसय दर उनके चलनों की सोना खरीदने 
को दक्ति में समानता स्थापित करके प्राप्त की जाती है। उदाहरणस्वरूप, यदि: 
भारत में एक श्रॉंस की कीमत २२४ रुपया है और इज्भलैंड में उसकी कीमत १४ 
पौण्ड है तो रुपये और पौण्ड की विनिमय दर १५ पौण्ड"-२२५ रुपया अथवा १ 
पौण्ड-- १५ रुपया होगी । इसी प्रकार यदि अमरीका में ४५ डालर के बदले में 
१ आस सोना खरीदा जा सकता है तो रुपये और डालर की विनिमय दर २२५ 
रुपये---४५ डालर अथवा १ डालर बराबर ५ रुपया होगी । इसी आधार पर पौण्ड 
ओर डालर की विनिमय दर १ पौण्ड--३ डालर होगी । स्मरण रहे कि उपरोक्त 
सभी विनिमय दरें प्रत्येक चलन की उसके अपने देश के भीतर स्वर्ण क्रय: शक्ति की 
समानता द्वारा प्राप्त को गई हैं। १ पौण्ड के बदले में इज्भलेंड में ठीक उतनी ही 
मात्रा में सोना खरीदा जा सकता है जितना कि ३ डालर के बदले में अमरीका में, 
अथवा १४५ रुपये के बदले में भारत में । स्वर्ण क्रय: शक्ति की समानता द्वारा जो 
वितिसय दर प्राप्त होतो है उसे श्राथिक भाषा में विनिमन की टकसाली दर 
(जथा। शव ० एणाक्षा2०) श्रथवा स्वर्ण मुल्य समानता दर (500 एश्ा ० 
एडएा9786) कहा जाता है। स्वर्णम न देशों के बीच विनिमय दर की दीघंकालीन 
प्रवृत्ति इसी की ओर होती है, यद्यपि समय-समय पर वास्तविक विनिमय दर इससे 
थोड़ी सी भिन्न हो सकती है । 
स्वर मान में विनिमय दरों के उच्चावचन-- 

स्वरणंयूल्य समानता दर विनिमय दरों की सामान्य प्रवृत्ति को ही दिखाती है ॥ 
वास्तविक दर का इसके बराबर होना सदा ही आवश्यक नही होता है | व्यापाराशेष 
का प्रत्येक परिवर्तत इस दर में भी कुछ न कुछ परिवर्तन श्रवव्य कर देता है । मान 
लीजिए कि इज्धलेड और अमरीका दोनों ही स्वरणंमान देश हैं और दोनों के बीच की 
स्वरणंमूल्य विनिमय दर १ पौण्ड--३ डालर है, परन्तु मान लीजिए कि किसी एक 
वर्ष में इज़लेंड अमरीका से अधिक माल मेंगाता है और उसकी तुलना में अ्रमरीका 
को कम माल भेजता है | इसका परिणाम यह होगा कि इज्धलंड के लिए डालर की 
माँग बढ़ जायगी, क्‍योंकि इद्धलेड के लिए अपने आयातों की कीमत का डालर में 
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चुकाना आवश्यक होता है। इसके विपरीत अमरीका में ब्रिटिश व्यापारियों को 
भुगतान करने के लिए पौण्ड की मांग अपेक्षतत कम होगी। माँग का साधारण 
नियम हमें यह बताता है कि जिस वस्तु की बाजार में माँग बढ़ जाती है उसकी 
कीमत ऊपर चढ़ जाती है और इसके विपरीत जिस वस्तु की माँग घट जाती है 
उसकी कीमत नीचे गिर जाती है । डालर की माँग बढ़ जाने के कारण विदेशी विनि- 
मय बाजार में उसकी कीमत बढ़ जायगी और इसके विपरीत पौण्ड की कीमत में 
कमी हो जायगी, अतः १ पौण्ड की कीमत ३ डालर से कम रह जायगी, श्रर्थात्‌ एक 
पौंण्ड के बदले में तीन से कम ही डालर प्राप्त होगे । 


स्वर्णणान में एक देश के व्यापारियों के लिए विदेशियों को भुगतान 
करने के दो उपाय होते हैं :--.या तो विदेशी विनिसय बाजार से, जिसकी प्रमुख 
संस्था विनिमय बेंक होती हैं, विदेशी चलन को खरीद कर भुगतान किया जा सकता 
है श्रथवा सोना विदेश को भेज कर उसके बदले में वहाँ की केन्द्रीय बैंक श्रवथा वहाँ 
कै सुद्रा-संचालक से विदेशी चलन खरीदा जा सकता है। दोनों ही रीतियाँ उपयोग 
में लाई जाती हैं, परन्तु समय विशेष में किस रीति द्वारा भुगतान किया जायगा, यह 
इस बात पर निर्भर होता है कि कौन सी रीति अधिक लाभदायक है। सोने का 
निर्यात करने में खर्चा पड़ता हैं, उसके पैकिंग, यातायात तथा बीसे पर व्यय होता 
है । इस कारण इस नीति से स्वर्ण-मुल्य दर पर विदेशी विनिमय प्राप्त नहीं होता है। 
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि इज्भलेड से १ पौणष्ड की कीमत का सोना 
अ्रमरीका को भेजने के सम्बन्ध में "०२ डालर का खर्चा बैठता है। इस दशा में १ पौण्ड 
सोना अ्रमरीका को भेजकर केवल २:६८ डालर प्राप्त किये जा सकते हैं, क्योंकि *०२ 
डालर तो स्वरां निर्यात व्यय के रूप में निकल जाता है। यदि विदेशी विनिमय 
बाजार में १ पौण्ड के बदले में २६८ डालर से अधिक मिल जाता है तो इज्भलेंड के 
व्यापारी अमरीका को सोना भेज कर डालर प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, 
परन्तु जब विदेशी विनिमय बाजार में भी एक पौण्ड के बदले में इतना ही डालर 
मिलता है तो ब्रिटिश व्यापारी इस सम्बन्ध में तटस्थ रहेंगे कि डालर को विदेशी 
विनिमय बाजार से खरीदा जाय अथवा स्वर निर्यात द्वारा प्राप्त किया जाय | यदि 
विनिमय बेंक १ पौण्ड के बदले में २६८ डालर से थोड़ा सा भी कम डालर देने का 
प्रयत्त करती है तो उससे डालर नहीं खरीदा जायगा, बल्कि स्वरा निर्यात द्वारा डालर 
प्राप्त किया जायगा । इस कारण १ पौण्ड के बदले में कम से कम २:६८ डालर 
अवश्य प्राप्त किये जा सकते हैं। इज्भुलेंड के हृष्टिकोश से विनिमय दर इससे नीचे 
नहीं गिर सकती है | इस बिन्दु पर विनिमय दर के श्राते ही इगलेंड से सोने के 
निर्यात आरम्भ हो जायेंगे, श्रतः इस बिन्दु को इंगलेंड का स्वर्ण निर्यात बिन्दु' 
(0०00 ४5:०7॥ 7०77) कहा जाता है। श्रमेरिका के हष्टिकोण से विनिमय दर के 
इस बिग्दु पर भ्राते ही स्वर्ण झाग्रात आरस्म हो जायेंगे और यह उसके लिए स्वर्ण 
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ग्रायात बिन्दु! (500 [7370 7०90) होगा । स्वर्णघान के अन्तर्गकक विनिमय दर 
में इससे अधिक परिवर्तत नहीं हो सकेंगे । 

अ्रब एक दूसरी स्थिति को लीजिए । मान लीजिए कि किसी वर्ष में इद्धलेंड 
अमेरिका को अधिक माल भेजता है और उसकी तुलना में वहाँ से कम माल मंँगाता 
है । इस दशा में व्यापाराशेष इज्भलेंड के पश्ष में हो जायगा । अमरीका में पौण्ड की 
माँग बढ़ेगी और उसके विपरीत इज्भलेंड में डालर की माँग कम हो जायगी । विदेशी 
विनिमय बाजार में पौण्ड की डालर में कोमत बढ़ जायगी और इस प्रकार एक पौण्ड 
के बदले में ३ से श्रधिक डालर प्राय हो जायेंगे, परन्तु अमेरिकन व्यापारी भी पौण्ड 
को या तो विनिमय बैंक से खरीद कर प्राप्त कर सकते हैं या इज्भुलैंड को सोना 
भेजकर खरीद सकते हैं । यदि ३ डालर का सोना भेजने पर कुल खच्चे "०२ डालर 
होता है तो अमेरिकन व्यापारियों को सोने के निर्यात द्वारा ३ डालर के स्थान पर 
३०२ डालर के बदले में १ पौण्ड प्राप्त होगा । जब तक विनिमय बेंक ३०२ डालर 
के बदले में १ पौंड से अधिक देती रहेगी, भ्रमरीका द्वारा स्वर्ण निर्यात का प्रश्न ही 
नहीं उठेगा, परन्तु यदि बाजार में विनिमय दर १ पौंड>> ३९०२ डालर के बराबर 
हो जाती है तो अमरीका से स्वर निर्यात आरम्भ हो जायगा। यही श्रमरीका के 
लिए स्वरा निर्यात बिन्दु होगा और इजड्भलेड के लिए स्वर्ण श्रायात [बिन्दु पौण्ड की 
कीमत ३०२ डालर से ऊपर नहीं जायगी । 

स्वर्ण श्रायात श्रौर स्वर्ण-निर्यात बिन्दुश्नों को सामुहिक रूप में स्वर्ण बिन्दु 
((७००0 70॥75), घातु बिन्दु (5०८०८ ?०॥35) श्रथवा पाठ बिन्दु (800॥ ?070») 
फहा जाता है। ये दोनों बिन्दु स्वर्णनान के अन्तर्गत विनिसय दर के चढ़ाव 
झोर उसके पतन को सीमायें निश्चित करते हैं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते 
है कि स्वरणंमान में विदेशी विनिमय दर पूणंतया स्थिर रहती है, परन्तु इतना 
अवश्य कह सकते हैं कि स्वरणंमान में विनिमय दरों के उच्चावचन; स्वर बिन्दुश्रों 
द्वारा निश्चित की गई संकुचित सीमाओ्रों के ही भीतर रहते हैं। उनमें अ्रत्यधिक 
उच्चावचन नहीं हो पाते हैं । 

स्वरणंमान सम्बन्धी उपरोक्त अवस्था तभी सम्भव होती है जबकि स्वरा के 
आवागमन पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते हैं। यदि कोई देश 
स्वर के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाता है तो विनिमय दरों के उच्चावचनों का रुक 
जाना आवश्यक नहीं होता है । उस दश्षा में विदेशी विनिमय दर में विदेशी विनिमय 
की माँग और पूर्ति के अनुसार किसी भी अंश तक परिवतेन हो सकते हैं । 


(0) स्वतन्त्र चलन अ्रथवा पत्र चलन प्रणाली में विनिमय दर-- 

ऐसी चलन प्रणाली में एक देश के चलन का दूसरे देश के चलन से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं होता है । विभिन्न देशों की मुद्राएं' स्वर भ्रथवा अन्य किसी एक धात्‌ में 
मु ० चण० श्र० २२ 
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परिवर्तनशील नहीं होती है । इस कारण विभिन्न चलनों के मूल्यों का कोई सामूहिक 
मापक नहीं होता है। इस सम्बन्ध मैं विनिमय दर के निर्धारण का सबसे महत्त्वपूर्ण 
सिद्धाःत्त क्रयः दाक्ति समानता सिद्धान्त (?प्राला॥ञआण8 ?20एछ' शेवोए 7॥609) 
है । सबसे पहले हम उसी की विवेचना करेंगे । 


क्रथ-शक्ति समानता सिद्धान्त 
(एफ्लाब्रशाए ?0फ७' ?श्रोए 7९०५) 


इस सिद्धान्त का निर्माण स्वीडन के प्रसिद्ध अरथंशात्री गस्टाव कैसल 
(( 088५ (४४४७) ने किया था और इसी कारण इसे कंसल का क्रय: शक्ति समा- 
नता सिद्धान्त ((४55०९४ श्ादाब्भाह शिथायोए ॥॥०००७) कहा जाता है । 
यह सिद्धान्त एक बड़े अंश तक विनिमय दरों के निर्धारण की ठीक वंसी ही व्याख्या 
करता है जैसा कि हमने स्वरणंमान के अन्तगंत की थी। जब दो व्यापारी देशों मैं 
स्वणंमान का चलन -नहीं होता तो निस्सन्देह सोने में उसके चलनों की क्रय-शक्ति की 
समानता द्वारा विनिमय दर का निर्धारण नहीं होता है, परन्तु स्वर्ण के स्थान पर 
किसी देनिक उपयोग की वस्तु में दोनों चलनों की क्रयः शक्ति का पता लगाया जा 
सकता है और इस क्रय-शक्ति की समानता द्वारा विनिमय दर को निश्चित किया 
जा सकता है। मान लीजिए कि इगलेंड में १ पौंड द्वारा ठीक उतनी ही मात्रा में 
गेहूँ खरीदा जा सकता है जितना कि अमरीका में ४ डालर के बदले में । ऐसी दशा 
में पॉंड और डालर की गेहूँ खरीदने की शक्ति में समानता उत्पन्न करके पौंड और 
डालर का विनिमय अनुपात १ : ४ होगा । 


परन्तु उपरोक्त रीति बहुत लाभदायक नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्र पत्र-चलन 
प्रणाली में कोई भी एक वस्तु ऐसी नहीं होती जिसे चलन की क्रय-शक्ति के मापक 
के रूप में उपयोग किया जा सके । कैसल का विचार है कि विनिमय दर के निर्धारण 
के लिए हमें किसी एक वस्तु में शलन को ऋय-शक्ति को नहीं नापना चाहिए, परन्तु 
यदि हम दो सुद्राओं की सामान्य कय-शक्ति (ठशा०व् ऐपा०॥०आंग॥8 ?0फ़छ) में 
समानता कर देते हैं तो विशिनय दर का पता अ्रवध्य लग जायगा। मान लीजिए 
कि इगलैंड में १ पौंड की सामान्य क्रय-शक्ति उतनी ही है जितनी कि अ्रमरीका 
में ५ डालर की तो इगलैंड और अ्रमरीका के बीच की विनिमय दर १ पौंडन्न४ई 
डालर होगी । सामान्य क्रय-शक्ति से हमारा अ्रभिप्राय मुद्रा की साधारण रूप में 
वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करमे की शक्ति से होता है। एक छोटे से उदाहरण द्वारा 
उपरोक्त सिद्धान्त को समभने में सहायता मिलेगी। मान लीजिए कि हम १,३६० 
वस्तुओं श्नौर सेवाओं को इगलेड की वस्तुओं और सेवाशओ्रों के प्रतिनिधि रूप में चुन 
लेते हैं। मान लीजिए कि वस्तुओं और सेवाश्ों के इस विशाल समृह की कीमत 
इगलेंड में ५२० पौंड है, जिसका अर्थ यह होगा कि पौंड की सामान्य क्रय-शक्ति 
३ है। अरब मान लीजिए कि वस्तुओश्नों भौर सेवाश्रों के इसी विशाल समूह की कीमत 
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प्रमरीका में २०८० डालर है, जिसके अनुसार डालर की सामान्य क्रय-शक्ति होगी । 
इसका स्पष्ट श्र यह होता है कि १ पौंड की सामान्य क़य-शक्ति ४ डालर की 
सामान्य क्रय-शक्ति के बराबर होगी, भरत: पांड और डालर का विनिमय अनुपात 
१: ४ होगा और यही दोनों के बीच की विनिमब दर होगी । 


उपरोक्त विवेचन में हमने केवल यह बताने का ऋमत्न किया है कि कसल के 
अनुसार विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है, परन्तु कंशल का सिद्धान्त 
वास्सव में तीन बातों को बताता है--(१) विनिमय दर किस प्रकार निश्चित होती 
है, ( २) बिनिमय दर में क्‍यों परिवर्तत होते हैं और ( ३) विनिमय दर के परि- 
दर्तनों को दिशा और उनका अ्रंश क्या होता है ? कैसल का विचार है कि (क) दो 
देशों के चलनों का विनिमय अनुपात उन चलनों की लाबाष्य क्रय-शक्ति की समानता 
द्वारा निरिचत होता है, (ख) उसमें इस प्रकार की क्ब-शक्ति के तुलनात्मक परिवर्त॑नों 
के कारण परिवतंन होते है और (ग) इन परिक्‍तेतों की दिशा तथा उनका अंश 
सामान्य क्रय-शक्ति के तुलनात्मक परिवतंनों कै श्रनुसार होता है। क्रय-शक्ति 
समानता सिद्धान्त का यही अ्रन्तिम रूप है । 


एस० ई० टॉमस (8. 8. प॥०7॥8$) ने इस सिद्धान्त को इन शब्दों में 
व्यक्त किया है-- एक देश की करैन्सी का मूल्य दूसरे देश की करैन्सी के रूप में किसी 
समय विशेष पर, बाजार की माँग और पूर्ति की दशाश्रों द्वारा निर्धारित होता है; 
दीर्ध काल में यह मृल्य उन दोनों देशों की मुद्राओ्रों के ]सापेक्षिक मूल्यों द्वारा निश्चित 
होता है, जैसा कि उन देशों की करेन्सी की क्रय शक्ति अपने-अपने देशों की वस्तुओ्रों 
और सेवा्रों के रूप में होती है | अ्रन्य शब्दों में, विनिमय दर में उसी बिन्दु पर स्थिर 
होने की प्रवृत्ति होती है जहाँ दोनों देशों की मुद्राओ्ों की क्रय-शक्ति समान होती हैं । 
इस बिन्दु को ही क्रय-शक्ति समता कहते हैं । * 

यहाँ पर आवश्यक प्रतीत होता है कि चलन की सामान्य क़्रय-शक्ति और 
उसके तुलनात्मक परिवर्तनों का भ्रर्थ स्पष्ट कर दिया जाय । सामान्य क्रय-शक्ति चदन 
विशेष की वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की औसत क्षमता की ओर संकेत करती है । 
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यह इस बात को सूचित करती है कि एक निश्चित काल में चलन को एक इकाई. 
आसतन कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकती है। यदि हम भारत में ५०० 
प्रतिनिधि वस्तुएं और सेवाओं की झौसत कीमत निकालते हैं (इस प्रकार की कीमत 
इन वस्तुओं और सेवाञ्रों की कीमतों के योग को इनकी संख्या से भाग देकर निकल 
ग्रायेगी) और मान लीजिए कि वह २ रुपया निकलती है तो ऐसी दशा में २ रुपये 
को सामान्य क्रय-शक्ति एक वस्तु होगी अथवा इस प्रकार कहिए कि रुपये की क्रय- 
शक्ति ३ वस्तु के बराबर होगी | इसी प्रकार सभी चलनों की उनके अपने देश्ष में 
सामान्य क्रय-शक्ति ज्ञात की जा सकती है । 


किसी चलन की सामान्य क्रय-शक्ति के तुलनात्मक परितंवन का अभिप्राय 
यह होता है कि किसी दूसरी चलन की सामान्य क्रय-शक्ति की तुलना में चलन 
विशेष की क्रय-शक्ति में किस अंश तक परिवर्तन हुआ है । उदाहरणस्वरूप, मान 
लीजिए कि सन्‌ १६३६--१०० के आधार पर सन्‌ १९४२ में इज्भलैंड में सामान्य 
कीमतों का सूचक श्रद्धू ३०० हो जाता है श्रर्थात्‌ पौंड की सामान्य क्रय-शक्ति 
एक-तिहाई रह जाती है, किन्तु इसी काल में अमरीका में सामान्य कीमतों का सूचक 
अद्भू २०० होता है श्रर्थात्‌ डालर की सामान्य क्रय-शक्ति आधी रह जाती है। 
निश्चय है कि ऐसी दशा में डालर की तुलना में पौंड की सामात्य क्रय-शक्ति में 
अधिक कमी हुई है। जब एक चलन की सामान्य क्रय-शक्ति में दूसरे चलन की 
सामान्य क्रय शक्ति से कम भ्रथवा अधिक परिवतंन होते हैं तो चलनों की क्रय शक्ति 
में तुलबात्मक परिवतन हो जाते हैं । 


इस प्रकार सामान्य क्रय-शक्ति के तुलनात्मक परिवतंनों के फलस्वरूप निश्चित 
विनिमय दरों में परिवतेन हो सकते हैं। क्रय-शक्ति के परिवर्तन दो प्रकार के हो 
सकते हैं--समान तथा तुलनात्मक । समान परिवर्त॑नों के फलस्वरूप विनिमय दरों में 
किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगे, किन्तु यदि परिवतंन तुलनात्मक हैं श्रर्थात्‌ यदि 
एक चलन की क्रय-शक्ति में दूसरी चलन की क्रय-शक्ति की अपेक्षा ग्रधिक परिवतंन 
होते हैं तो विनिमय दर में भी उसी अनुपात में तथा उसी दिशा में परिवर्तन हो 
जायेंगे। यदि पौंड की सामान्य क्रय-शक्ति डालर की क्रय-शक्ति की तुलना में 
२०% घट जाती है तो पौण्ड की कीमत भी डालर में ठीक इसी अनुपात में घट 
जायगी । दूसरे शब्दों में, यदि श्रमरीका की तुलना में इज्भुलेंड में कीमतों का सामान्य 
कोमत-स्तर बढ़ जाता है तो पौंड की विदेशी कीमत डालर में उसी अनुपात में बढ़ 
जायगी। एक उपयुक्त उदाहरण से यह सत्य स्पष्ट किया जा सकता है। मान 
लीजिए कि मुद्रा-प्रसार के कारण इज्भगलैंड और श्रमरीका दोनों में ही सामान्य कीमतों 
का सूचक अच्छ सन्‌ १६४३६7४-१०० के आधार पर सन्‌ १६५२ में क्रमशः २१० और 
२१० हो जाता है तो इस दशा में यद्यपि पौण्ड तथा डालर दोनों ही की क्रय-दाक्ति 
घट जाती है, परन्तु क्रय-शक्ति में तुलनात्मक परिवत्तन नहीं होते, वयोंकि दोनों ही 
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चलनों की कीमत एक ही अनुपात में घटती है। यह अवस्था क्रय-शक्ति के समान 
परिवतंन की है और इसके कारण विनिमय दर में परिवर्तन होंगे । 

इसके विपरीत यदि ऐसा होता है कि इखज्ुलड में मुद्रा-प्रसार का अंश 
अमरीका की भअ्रपेक्षा अधिक रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ कीमतों की वृद्धि 
अमरीका की तुलना में श्रधिक होती है तो स्थिति बदल जायगी । यदि इज्लैंड में 
सन्‌ १६३९--१०० के झ्राधार पर कीमतों का सूचक-अडू सन्‌ ६१६५४ में २०० है, 
परन्तु अमरीका में केवल १५० है तो इस दिशा में पौंड की क्रय-शक्ति डालर को 
क्रय-शक्ति की तुलना में अधिक अंश तक घट जायगी। क्रय-शक्ति में तुलनात्मक 
परिवतंन होंगे और उन्हीं के अनुसार विनिमय दर भी बदल जायगी। कंसल के 
अनुसार नई विनिमय दर का पता लगाने के लिए आधार वर्ष की दर में प्रत्येक 
चलन को देश के निर्देशांक से गुणा कर देना चाहिए | यदि सन्‌ १६३६ में विनिमय 
दर १ पौंड--४ डालर थी तो सन्‌ १६५४ में यह निम्न समीकरण से प्राप्त होगी:-- 

पौंड >< इज्भलैंड का निर्देशांक -->डालर >< भ्रमेरिकन निर्देशांक 

अर्थात्‌ १ पोंड (२००८-८४ डालर >< १५० 

अर्थात्‌ १ पौंड ञ- ३ डालर 

स्मरण रहे कि पौड की क्रय-शक्ति में कमी हो गई थी और इसी कारण 
उसकी विनिमय दर (डालर खरीदने की शक्ति) भी कम हो गई है । ४ डालर के स्थान 
पर अ्रब १ पौंड के बदले में केवल ६ डालर ही मिलते हैं। साथ ही, पॉंड की क्रय- 
दक्ति में, डालर की तुलना में, उपरोक्त उदाहरण के अनुसार -++ट-5०-+ ₹₹ ३55 
नतझस्-२५ % ग्रर्थात्‌ २५% की कमी होती है, भ्रतः क्रय-शक्ति का तुलनात्मक परि- 
वर्तंत २१% है और ठीक यही परिवतंन पौंड की विदेशी विनिमय दर में हुआ है, क्योकि 
१ पोंड ४ डालर के स्थान पर केवल ३ डालर के बराबर रह गया है। इस प्रकार 
क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त विनिमय दर के निर्धारण तथा उसके परिवतंन के विषय 
में समुचित ज्ञान प्रदान करता है। 
क्रप-शक्ति समानता सिद्धान्त को आलोचनाएं-- 

कंसल के क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त की श्रनेक आलोचनायें हुई हैं ॥ ध्यान- 
पूर्वक देखने से पता चलता है कि यह सिद्धान्त विनिमय दर के निर्धारण तथा उसके 
परिवतनों को सन्‍्तोषजनक विवेचना नहीं करता है। सिद्धान्त की प्रमुख आालोचनाएं 
अ्रग्नलिखित हैं :-- 

( १) यह मसुद्राओं की प्रति माँग का विवेचन नहीं करता, अतः इसका 
स्पष्टीकरण अधूरा है--यह सिद्धान्त यह तो बताने का प्रयत्न करता है कि 
विनिमय दरों में क्यों और किस प्रकार परिवत॑न होते हैं, परन्तु इस सिद्धान्त द्वारा 
किया गया स्पष्टीकरण अधूरा है। वास्तव सें विनिमय दर को समस्या कीमत 
न्धिरण की ही समस्या है जिस प्रकार देश के चलन की आन्तरिक कीमत देश के 
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भीतर चलन की माँग और पूति पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार उसकी वाह्य 
अथवा विनिमय दर भी थघिदेश्वी बिनियय बाजार में उसकी माँग और पूर्ति पर निर्भर 
होगी । 

विनिमय दर का संतोषन्ननक सिद्धान्त वही हो सकता है जो दो मुद्राश्नों की 
विदेशी विनिमय बाजार की अ्रन्योन्य मांग और पूति (२०९०७॥००४। त6€शक्षात 00 
5079) की समुचित विवेचना करे, परन्तु क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त का सम्बन्ध 
तो केवल चलनों की क्रय-शक्ति सम्बन्धी विवेचना से ही है, उनकी प्रति माँग की 
विवचना से नहीं है । यही कारण है कि सिद्धान्त द्वारा की गई विवेचना अधूरी है। 

( २) विनिमय दर मान कर चलता है, उसका निर्धारण नहीं 
करता- यह सिद्धान्त विनियम दर का निर्धारण नहीं करता है, श्रपितु उसे मानकर 
आगे बढ़ता है। क्रयः शक्ति की समानता दिखाने से पहिले ही एक प्रकार, ग्रहृश्य 
मास्यता के रूप में, विनिमय दर स्वीकार कर ली जाती है। इसके बिना दो चलनों 
की क्रयः शक्ति की समानता दिखाने का प्रइन ही नही उठता है । 

( ३ ) क्रयः शक्ति के वापने का साधन ठीक नहीं है--यह विवेचना 
प्रत्येक देश के कीमत निर्देशांकों (706 ॥70025$) पर श्ञोघारित होती है। इसके 
दो दोष हैं--(॥) निर्देशांक सदा ही भ्रुतकाल से सम्बन्धित होते हैं । वे वर्तमान अथवा 
भविष्य के सम्बन्ध में पूर्णतया निश्चित श्रनुमान प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस कारण 
प्ररतुत तथा भावी विनिमय दर का निर्धारण केवल अ्रनुमानजनक ही रहता है। 
व्यावहारिक जीवन में सिद्धान्त का यह गम्भीर दोष होता है। (॥) दूसरी कठिनाई 
यह है कि निर्देशांकों में ऐसी वस्तुओं की कोमतों की भी गणना होती है जिनका 
विदेश व्यापार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। कुछ वस्तुए' ऐसी होती हैं जो देश 
में ही उत्पन्न की जाती है, देश में ही उसका विनिमय होता है और देश में ही उनका 
उपयोग भी हो जाता है (जेसे--लकड़ी, पत्थर, ईंट आ्रादि)। विदेशी व्यापार अथवा 
विदेशी विनिमय पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है । विदेशी विनिमय दरों के 
निर्धारण के लिए तो उन्हीं वस्तुओ की कीमतो को सम्मिलित करना चाहिए जिनका 
कि आयात-निर्यात होता रहता है (जैसे- गेहूँ. कपास, जूट, मशीनें श्रादि) । चू कि 
निर्देशांक दोनों ही वर्ग की वस्तुश्रों के श्राधार पर बनाये जाते हैं इसलिये वे एक ऐसी 
विनिमय दर सूचित करते है जो कि वास्तविक विनिमय दर से मेल नहीं रखती है। 
किन्तु यदि हम केवल ऐसी बस्बुओं को सूची में सम्मिलित करें, जिनका विदेशों ग्रे 
सम्बन्ध है, तो भी समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि (]) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 
वस्तुश्रों के मूल्य सब देशों मैं लगभग समान रहते हैं | यदि इनके मूल्यों में परिवतंत 
होता भी है, तो तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही कम, जिससे विनिमय दरों में ठीक-ठीक 
परिवर्तत मातुम करना कठिन हो जाता है। () देश में अन्य उत्पादित वस्तुत्रों के 
मूल्य का प्रभाव दूसरी वस्तुओ्रों के मुल्यों पर पड़ता है। अ्रतः निश्चित की गई विनि- 
मय. और वास्तविक विनिमय दर में अन्तर पाया जायेगा । 
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(४ ) विनिमय की दर में परिवर्तन का मल्य-स्तर पर भी प्रभाव 
पड़ता है--यह सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि विनिमय दरों के परिवतंन देश के 
आन्तरिक कीमत-स्तरों के परिवतंनों के परिणाम होते हैं, किन्तु इसके विपरीत यह 
भी देखा जाता है कि विनिमय दर के परिवतंन स्वयं भी कीसत-स्तर में परिबर्तत कर 
देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो कि इज्ुलैंड से फ्रान्स को बहुत पूंजी जा रही 
है । इसके कारण पौण्ड का मुल्य फ्रेक में कम हो जायगा । यदि इज्लेड फ्रान्स से 
कच्चा माल मेगाया करता है, तो अब कच्चा माल उसे मेंहगा मिला करेगा, जिससे 
इनके द्वारा बनने वाली वस्तुयें मेंहगी हो जायेंगी । स्पष्ट है कि विनिमय दर के परि- 
वर्तन से मूल्य-स्तर में भी परिवर्तन हुआ । इसी प्रकार अवमुल्यन में मुद्रा-प्रकार की 
भी प्रवृत्ति होती है । बहुधा ऐसा देखने में श्राता है कि जब देश की सरकार देश की 
चलन की विनिमय दर को घटाती है तो इसके फलस्वरूप देश के भीतर चलन की 
सामान्य क्रय-शक्ति भी घट जाती है । ह 

( ४ ) विनिमय दर पर प्रभाव डालने वाले अनेक कारणों को छोड़ 
दिया गया है--इस सिद्धान्त में क्रय-शक्ति के परिवर्ततों को विनिमय दरों के परि- 
बर्तनों का एक मात्र कारण माना गया है, परन्तु विनिमय दरो पर वास्तव में अनेक 
कारणों का प्रभाव पड़ता है, जैसे--सट्टा, पूंजी का स्थानान्तरण, व्यापार का 
विस्तार आदि । इससे सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्त्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि 
विनिमय दरों के परिवर्तनों का अ्रध्ययन करते समय इन सभी कारणों पर विचार 
करना चाहिए । 

( ६ ) माँग की लोच सम्बन्धी गलत मान्यता पर झाधारित-यह 
सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि देश के माल के लिए विदेशों की माँग की 
लोच सम (07५) के बराबर है श्रर्थात्‌ कीमतों के परिवरतनों के ही अनुपात में यह 
माँग घटती-बढ़ती है, परन्तु यह मान्यता सही नहीं है, क्योकि यह सम्भव है कि यदि 
एक देश में कीमतें बढ़ती है तो दूसरे देश में उसके माल की माँग न घटे । 

( ७) लगभग सभी प्राचीन सिद्धान्त की भाँति यह सिद्धान्त भी 
दीर्घकालीन विवेचनां ही करता है--यह अ्रधिक से अधिक विनिमय दरो की 
दीघकालीन प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। व्यावहारिक जीवन में मुद्रा अथवा 
विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्त का कुछ भी महत्त्व नहीं होता हैं जो कि 
अल्पकालीन विवेचता न करता हो । कारण यह कि मौद्रिक कारण ग्रल्पकाल में ही 
इतना उपद्रव मचा देते है कि दीघंकाल की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है । 

( ८ ) सामान्य अनुभव इस सिद्धान्त के विरुद्ध है--व्यवहार में कोई 
भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जिससे यह पता चल जाय कि विनिमय क्रय-शक्ति 
तुल्यता सिद्धान्त द्वारा तय होती है। अत< व्यावहारिक जीवन में इसका कोई महत्त्व 
नहीं है। सच तो यह है कि गत कुछ वर्षो में ऐसे उदाहरण सामने झाये है जिनमें 
विनिमय दर क्रय-शक्ति तुल्यता सिद्धान्त के द्वारा तय नहीं हुई थी । अ्रमेरिका भारी 
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संरक्षण नीति अपना कर आयात व्यापार बहुत कम कर दिया, जिसके फलस्वरूप 
अन्य देशों की मुद्राओं के लिए उसकी माँग बहुत कम हो गई, जबकि उसकी मुद्रा 
(डालर) के लिए श्रन्य देशों की माँग पुवंवत्‌ बनी रही । अ्रतः डालर का बाह्य मूल्य 
बहुत ऊंचा हो गया, जबकि डालर का आन्‍्तरिक मुल्य लगभग पहले के समान है । 
यह अनुभव क्रय शक्ति तुल्यता सिद्धान्त के विरुद्ध है । 


निष्कर्ष-- 

अ्रनेक दोष होते हुए भी क्रय-शक्ति तुल्यता सिद्धान्त बहुत महत्त्वपूर्ण है, 
बयोंकि () इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के आन्‍्तरिक मृन्य स्तर 
और उसकी विनिमय दर में घनिष्ट सम्बन्ध होता है। ग्रतः ब्रत्येक देश अपनी मुद्रा 
निर्धारित करते समय इस ज्ञान का लाभ उठा सकता है। () यह सिद्धान्त सब प्रकार 
की चलन पद्धतियों पर लाग होता है | (॥#) इसकी सहायता से यह मालूम कर सकते 
है कि किसी समय व्यापार का रुख वया होगा । 0५) इसके द्वारा मुद्रा के अ्रवमभृल्यन 
और अधिमूल्यन का विनिमय दर व विदेशी व्यापार पर प्रभाव जाना जा सकता है । 


विदेशी विनिमय का भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त (पव० #वणं।कारांणा प्रगा९ण३ 
ता 7>फ्शंशा शि्रशाशा)--- 

यह सिद्धान्त आन्तरिक व्यापार के सिद्धान्त पर बनाया गया है। इसके पनु- 
सार हम विदेशियों को न तो उससे कम देते हैं औ्रौर न उसके अधिक जो हमें उनसे 
प्राप होता है। उदाहरणस्वरूप; यदि क और ख देशों के बीच वस्तुप्रों और सेवाओं 
का विनिमय होता है तो साम्य की दशा में क व्यापार तभी करेगा जबकि उसे ख 
से खरीदे हुए माल के लिए वही देना पड़े जो कि ख से उसके हाथ अ्रपना माल 
बेचकर प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त को बहुधा इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता 
है कि आयात निर्यात का भुगतान करते हैं। ([7/90745 89 07 ध6 ६४००७) । 
परन्तु इस सम्बन्ध में कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि जब तक हमें विनिमय दर का 
पता न होगा, हम यह कह ही नहीं सकते हैं कि देश क शभ्रथवा ख की प्राप्ति और 
भुगतान बराबर हैं। कारण यह है कि क आयातों की कीमत ख के चलन में च्ुकाता 
है और निर्यातों को कीमत अपने चलन में प्राप्त करता है। इसी प्रकार लेन और 
देत दो अलग-अलग भुद्राओ्ं में होती है श्रौर जब तक विदेशी विनिमय दर से पहले 
ही मालूम नहीं है, इन दोनों की तुलना करने ग्रथवा बराबर होने का प्रश्न ही नहीं 
उठता है । यदि हमें विनिमय दर पहले से ही ज्ञात है तो हम क के आयातों और 
निर्यातों की कीमत को क के ही चलन में नाप सकते हैं कि दोनों की कीमत बराबर 
है या नहीं । जिस विनिमय दर पर यह बराबर होती है, साम्य की दशा में वही 
विनिमय दर चालू होगी | यदि आायातों और निर्यातों की कीमत समान नहीं है तो 
यह असन्तुलन की दशा होगी । इसके कारण किसी एक व्यापारी देश को लाभ 
भ्रथवा हानि हो सकती है श्रौर उसके कारण आयात और निर्यात में श्रावश्यक कमी 


| ४५०५ 


श्रथवा वृद्धि भी होगी | दोघेकाल में साम्य वहीं पर स्थापित होगा जहाँ पर कि 
आयातों की कीमत निर्यातों की कीमत के बराबर हो, अतः स्थायी विनिसय दर 
केवल वही होती है जिस पर आायातों और तनिर्यातों का सन्तुलन हो जाय . 


क्या झ्रायात-निर्यातों का भुगताग करते है ?-- 

इस कथन के सत्य होने में कोई सन्देह नहीं है । वास्तविकता यह है कि यह 
केवल एक सत्यता ही है कि आयातों और निर्यातों की कोौमत बराबर होती है। यदि 
एक देश उससे अधिक कीमत का माल मँगाता है जितना कि उसने बाहर भेजा है तो 
उसके लिए दो ही उपाय है :--या तो वह विदेशी चलन को दूसरे देश से उधार व 
ले या अपने निर्यातो को बढ़ाकर आयातों की कीमत चुकाये । इनमें दूसरी दश्षा में 
तो आयात-निर्यात का सन्तुलन हो ही जाता है, परन्तु पहली दशा में सन्तुलन तुरन्त 
न होकर कुछ समय पद्चात्‌ होता है। उधार सदा के लिए नहीं मिलता है और फिर 
उसकी भी ०क सीमा होती है । अन्तिम दशा में एक देश के लिए निर्यातों को बढ़ाकर 
आयातो की पूरी कीमत का चुकाना आवश्यक होता है, अतः इस कथन की सत्यता 
में सन्‍्देह नहीं है कि झ्रायातों का निर्यातों के बराबर होना आवश्यक है, परन्तु इसमें 
विनिमय दर का पता नहीं चलता है। निर्यातों और आयातों की कोमत में उस 
समय तक तुलना करने का प्ररन ही नहीं उठता है, जब तक कि विनिमय दर पहलें 
से ही ज्ञात नहो। साथ ही, यह भी निश्चय है कि आयातों श्लौर निर्यातों की 
सात्राश्रों में परिवर्तत होने के कारण ही विनिमय दर में परिवर्तन नहों होते हैं । स्वयं 
विनिमय दर के परिवर्तत भी आायातों ओर निर्यातों की सात्रा घटा-बढ़ा देते हैं॥ 


शोधनाशेष श्रथवा चुकती सन्तुलन 
(7४6 84९6९ ए ९३ प्राशा) 

वर्तमान काल में प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में संरक्षण नीति 
को आपनाता है। विभिन्न रीतियों द्वारा श्रायातो को घटाने तथा निर्यातों को प्रोत्सा- 
हित करने का प्रयत्न किया जाता है । इसका उहं श्य होता है कि व्यापाराशेष ग्रथवा 
चुकती का सन्तुलन स्थापित किया जाय । यदि कोई देश किसी कारण अपने आयात 
द्वारा निर्यातों का मुल्य नहीं चुका पाता है तो दीघंकाल में उसके लिए यही आव- 
इयक होगा कि अपने झायातों को घटा कर आायातों और निर्यातों के बीच सन्तुलन 
स्थापित करे । 


शोधनाशेष का श्रर्थ-- 

शोधनाशेष से हमारा अभिष्राय छिसी देश के झ्रापातों और निर्यातों तथा 
उनके मुल्य का सम्पूर्ण बिवरण ((079]96 5०7०7.) होता है। यह विवरण 
बही-खाते के एक पृष्ठ की भाँति प्रस्तुत किया जाता है, इसमें बाई ओर तो सभी 
निर्यातों और उनकी कीमतों का विस्तारपूर्ण व्यौरा दिया जाता है शोर दाहिती श्रोर 
झ्रायातों का विस्तार विचरण होता है । इस प्रकार एक श्रोर तो उन शीर्षकों को 
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दिखाया जाता है जिन पर विदेशियों से भुगतान प्राप्त होते हैं और दूसरी ओर उन 
शीर्षकों को जिनके निमित विदेशियों को भुगतान किये जाते हैं । शीर्षकों के अनुम्ार 
श्लोधनाशेष का विवरण निम्न प्रकार होता है । 





लेन | देन 

(१) वस्तुओं के निर्यात । (१) वस्तुओं के झायात । 

(२) सेवाओं के निर्यात । | (२) सेवाओ्रों के श्रायात । 

(३) विदेशी ऋणों तथा विनियोगो से | (३) विदेशियों को ऋण के चुकाने, ब्याज 
प्राप्त होने वाली आय, जिसमें मूल लाभ आ॥आरादि के रूप में किए जाने 
धन का लौटना, ब्याज तथा लाभ वाले शोधन । 
सम्मिलित होते हैं । 

(४) विदेशी यात्रियों द्वारा देश में किया | (४) देश के यात्रियों द्वारा विदेशों में 
जाने वाला व्यय । किया जाने वाला व्यय । 

(५) विदेशियों से प्राप्त होने वाले मुग्रा- | (५) विदेशियों को दिए हुए मुझ्ावजे, 
वजे युद्ध-व्यय, दान, दण्ड आदि । दान, जुर्माना, इत्यादि । 

(६) भ्रन्य प्रकार के शोधन, जो विदेशियों | (६) विद्वेशियों को किये जाने वाले श्रन्य 

. से प्राप्त होते हैं । प्रकार के शोधन । 





व्यापाराशेष बहुधा वाषिक श्राधार पर बनाया जाता है और इसमें आयाक्ञों 
श्र्थात्‌ दाहिनी ओर के शीरंकों की कीमत एक पूर्णा निश्चित विनिमय दर के आधार 
पर लगाई जाती है। क्‍योंकि वेसे तो उनकी अलग-श्रलग कीमत विभिन्न चलनों में 
होती है । 
शोधनाशेष ओर व्यापाराशेष-- 

शोधनाशेष से ही मिलता-जुलता दूसरा शब्द व्यापाराशेष' (छ&क्षा०6 ० 
780०) यह भी एक ऐसा विवरण होता है जिसमें श्रायातों और निर्यातों का 
विस्तृत व्योरा रहता है, परन्तु श्रायात श्रौर निर्यात दो प्रकार के होते हैं, श्रर्थात्‌ हृश्य 
शोर श्रहहयय (श५५०]४ 870 ॥शंआ0०) | शोधनाशेष में तो इन दोनों ही प्रकार के 
श्रायातों और निर्यातों को सम्मिलित किया जाता है। परल्तु व्यापाराधेष में केवल 
हृध्य निर्यातों और आयातों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसका परिणाम यह 
होता है कि शोधनाशेष का तो सदा ही सन्तुलन हो जाता है जबकि व्यापाराशेष का 
सन्तुलन आवश्यक नहीं होता है। शआ्रायातों की मात्रा निर्यातों की तुलना में कम भी 
हो सकती है श्रौर अधिक भी । दूसरे शब्दों में, व्यापाराशेष अनुकूल भ्रथवा धनात्मक 
(78४०७३४४०]४ ०7 ?0०/४५७०) भी हो सकता है और प्रतिकूल भ्रथवा ऋणात्मक 
(&१एट2856 ० ८४87०) भी । 
श्रनुकूल एवं प्रतिकूल व्यापाराधेष से आद्यय-- 

यदि निर्यातों की कीमत आयातों की कीमत से श्रधिक है तो व्यापाराशिेष अनु- 
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कूल होगा, परन्तु यदि थ्ञायातों की कीमत निर्यातों की कीमत से अ्रधिक है तो 
व्यापाराशेष प्रतिकुल होगा । शोधनाशेष सदा ही सन्तुलित होता है, परन्तु व्यापारा- 
ज्ैष का सन्तुलित होना भआ्रावश्यक नहीं है, यद्यपि संयोग से भले ही वह सन्तुलित 
हो जाय । 


प्रतिकूल व्यापाराशिष को ठीक करने की रीतियाँ--- 

अभी-अभी हमने यह बताया है कि व्यापाराशेप में भारी सन्तुलन हो सकता 
है | यदि व्यापाराहेष श्रनुकूुल है तो यहु ब्श के लिए श्रप्छा ही समझा जाता है 
क्योंकि विदेंदियों को स्वर्ण श्रथवा वरतुओं के निर्यात बढ़ाकर इसका निरतारख करना 
पड़ता है, परन्तु यदि व्यापाराशेष प्रतिकल है तो इसके कारण देश के सम्सुंख काफी 
गस्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो जातो है $ स्वर्ण का निर्यात तथा विदेशी ऋण एक 
निश्चित सीमा के परे नही हो पाते हैं, जिसके कारण निस्तारण में कठिनाई होती है 
ऐसी दशा में प्रतिकूलता को दूर करने के लिए निम्न उपाय किये जा सकते हैं :-- 


( १ ) निर्यातों को आथिक सहायता तथा आरायातों पर प्रतिबन्ध-- 
इस उदं हय की पूर्ति के लिए निर्यात व्यापारियों को कम कीमत पर विदेशों में माल 
बेचने के लिए घाटे को पूरा करने हेतु अनुदान, ऋण, निर्यात करों की छूट श्रादि 
दिये जा सकते हैं। विभिन्‍न रीतियों द्वारा, जैसे--आ्रायात प्रशुल्क, अ्रभ्यंश इत्यादि 
द्वारा आयातों की मात्रा को सीमित किया जाता है । 


( २ ) मृल्य क्वास--इस रीति के अनुसार सरकार देशी चलन की वाह्म 
अथवा विदेशी विनिमण कीमत में कमी करतो है। इसका परिणाम यह होता है कि 
विदेशों में देशी माल की कीमत गिर जाती है और इसके विपरीत आयातों की कीमतें 
ऊची हो जाती हैं | देश के निर्यातों की विदेशों में माँग बढ़ने और देश में ग्रायातों 
की माँग घटने से व्यापार शेष फिर से सन्तुलित हो जाता है। 


( ३ ) मुद्रा-विस्फी ति-- बहुत बार ऐसा होता है कि एक देश अपने चलन 
की बाह्य कोमत में कमी करना नहीं चाहता है। ऐसी दशा में व्यापाराशेष की त्रटियों 
को दूर करने के लिए वह देश के भीतर मुद्रा-संकुचन कर सकता है। इसका परिणाम 
यह होता हैं कि देश में वस्तुओं और सेवाश्नों की कीमतें घट जाती हैं, विदेशी माल 
मंहगा पड़ता है श्लोर इस कारण आयातों को माँग गिर जाती है और इसके विपरीब 
देशी माल विदेशियों को कम कीमत पर मिल जाता है, जो उसे अधिक मात्रा में 
मँगाने लगते है। 


(४ ) मुद्रा-अवशूल्यत--इसके द्वारा भी देशी मुद्रा की विदेशी विनिमय 
क्रय-शक्ति को कम कर दिया जाता है । परिणाम यह होता है कि निर्यात प्रोत्साहित 
होते है श्लौर आयातों की माँग घटती है । 


( ४ ) विनिमय नियन्त्रण-यह व्यायाराशेय सम्बन्धी अ्रसन्तुलब को रोकने 
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की एक व्यापक तथा विस्तृत विधि है। साधारणतया मुद्रा-संकुचन नीति के 
फलस्वरूप द्वेशी अर्थ-व्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, अवमृल्यन तथा मृल्य-हास के 
कारण देश के सम्मान को ठेस पहुँचती और प्रशुल्क कर, श्रभ्यंस आ्रादि प्रतिकार को 

जन्म देते हैं, इसलिए इन सभी उपायों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है। 
उपरोक्त नीतियों के दुष्परिणामों से बचने के लिए विनिमय नियन्त्रण किया ज'ता है। 
इसके ग्रन्तगंत आयातों और निर्यातों पर इस प्रकार नियन्त्रण लागू किया जाता है। 
कि वे सरकारी आज्ञा के बिना नहीं किये जा सकते है। निर्यातकर्त्ताओं को सारा का 
सारा विदेशी विनिमय सरकार को सौपना पड़ता है, जो उसे आयातकर्त्ताश्रों में बॉट 
देती है । इसका परिणाम यह होता है कि झआयातो की कीमत निर्यातों की कीमत के 
भीतर ही रहती है । 


विदेशी विनिमय दरों के उच्चावचन 
(फशालाबा05. गा 6 १३6 एण +#<ण८ाओआ2९) 


विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचनों के काररण-- 

यह हम पहले ही देख चुके हैं कि विनिमय दरों की स्थिरता आवश्यक नहीं 
होती है । स्वरणंमान पद्धति में भी उनमें उच्चावचन होते रहते हैं । और स्वतन्त्र पत्र- 
मुद्रा प्रणाली में तो उच्चावचन काफी गम्भीर होते है । साधारणतया बिनिसय दरों 
को स्थायी श्रथवा दीर्घकालीन प्रवृत्ति तो स्थिरता की ओर होती है, परन्तु प्रल्प- 
कालीन विनिमय दर काफो तेजी के साथ घटती-बढ़ती रहती है । विनिमय दरों के 
इन परिवतनों से दंश के विदेशी व्यापार तथा देश की ग्रान्तरिक शअ्रथं-व्यवस्था पर 
काफी गम्भीर प्रभाव पड़ते है । उच्चावचन अनिश्चितता को जन्म देते हैं । और 
झनिश्चितता श्रनेक बुराइयों को उत्पन्न करती है । प्रत्येक देश यही प्रयत्न करता है 
कि यथासस्भव उच्चावचनों को कम करके एक सीमा के भीतर रखा जाय ॥ इस 
कारण उन सभी कारणों की व्याख्या का काफी महत्त्व होता है जो विनिमय दरों 
के उच्चावचनों को उत्पन्न करते हैं। ये कारण तीन भागों में बांठे जो सकते हैं :-- 
(॥) विदेशी मुद्राओं की मांग और पूति की स्थिति, () चलन सम्बन्धी दशायें और 
(4]!) राजनेतिक दशायें । इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है :--- 


0) विदेशी मुद्राश्रों की माँग ओर पूर्ति की स्थिति-- 


विदेशी मुद्राओं की मांग और पूर्ति के परिवर्ततों का विदेशी विनिमय पर 
सबसे अ्रधिक प्रभाव पड़ता है। यदि विदेशों विनिमय की सांग उसकी पूर्ति से कम 
या अधिक होतो हो तो उसकी कीमतों में भो घटत-बढ़त हो जाती है। भ्रल्पकाल में 
तो माँग और पूर्ति के असाम्य की सम्भावना काफी अधिक होती है । इसी कारण 
अल्पकाल में विनिमय दरों के उच्चावचन काफी विस्तृत होते हैं । विदेशी सुद्राभों की 
साँगश्नोर पूति पर निम्न तीन बातों का प्रभाव पड़ता है :--- 
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: (१) व्यापार की दक्चायें (80० ००7)7४६07) - विदेशी विनिमय बाजार में 
विदेशी मुद्रा की मांग श्रोर पुति एक बडे अंद्य तक झ्रायात और निर्यात की 
सान्ना पर निभेर होती है। यदि हमारे निर्यात हमारे आ्रायातों की तुलना में अधिक हैं 
तो विदेशों में हमारे देश के चलन की मांग अधिक होगी और इसके विपरीत हमारे 
लिये विदेशी मुद्राश्रों की मांग कम रहेगी, जिसके फलस्वरूप विनिमय दर हमारे पश्ष 
में हो जायगी । इसके विपरीत, झ्रायात निर्यात से अधिक हैं तो विनिमय दर हमारे 
लिए प्रतिकूल हो जायगी । विदेशी व्यापार में हृदय और अहस्य (फाञ्रं0॥० 00 
[एशंशभं0०) दोनों प्रकार के आयात-निर्यात सम्मिलित होते हैं । 


(२) सट्टा बाजार का प्रभाव (50९९ छलाभा286 वरतीए७०ए०४३)-- 
सट्टा बाजार में विदेशी विनिमय बिलों का क्रय-विक्रय तथा विदेशी मुद्राओं की खरीद 
और बेच होती रहती है । यदि किसी समय सट्ट बाज किसी विदेशी मुद्रा को अधिक 
मात्रा में खरोदते हैं तो उस घुद्रा की मांग के बढ़ जाने के कारण उसको विनिमय दर 
ऊपर चढ़ जायगी। इसके विपरीत यदि सट्टू बाज किसी मुद्रा को बेच रहे हैं। तो 
उसकी विनिमय दर काफी नीचे गिर सकती है। इसी प्रकार ऋणों के भुगतान और 
प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के कारण भी विनिमय दरों में उच्चावचन हो सकते हैं । 

( ३ ) अ्रधिकोषरा प्रभाव (8कगाताए़ गरीए०७४०७३)--विनिमय दरों पर 
बेकिंग नीति के प्रभाव दो प्रकार पड़ते हैं :--- (0) बैंक दर में परिवर्तन करके देश की 
केन्द्रीय बेंक विदेशी ऋणों को प्रोत्साहित श्रथवा हतोत्साहित कर सकती हैं। यदि 
बेंक दर ऊंची है तो भ्रधिक ब्याज के लोभ में विदेशी लोग अ्रधिक ऋणा देते हैं, 
जिसके कारण देशी मुद्रा की विदेशी विनिमय बाजार में मांग बढ़ जाती है और उसकी 
विनिमय दर भी ऊपर उठ जाती है। बेंक दर को नीचा करने का परिणाम इसके 
विपरीत होता है। (॥) बेंक विभिन्न प्रकार के साख-पत्नों फी निकासी की मात्रा में 
परिवर्तेन करके भी विनिभय दरों के उच्चावचन उत्पन्न कर देती हैं। जब एक बेंक 
अपनी शाखा ग्रथवा विदेशी बेंक के ऊपर ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी प्रकार का साख 
पत्र निकालती है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और विनिमय दर गिर 
जाती है। 

( ४ ) मध्यस्थों की क्रिया (७79॥088० ०09०:800०75)--जब प्रतिभृतियाँ 
संसार के व्यापारिक केन्द्रों में सट्ू लाभ के लिए खरीदी और बेची जाती हैं तो इन 
क्रियाशों को सध्यस्थों की क्रियायें कहते हैं । इन क्रियाओं का भी विनिमय दर पर 
प्रभाव पड़ता है । मान लो कलकत्त में इस समय स्टलिज्ध का मुल्य १८ पैंस प्रति 
रुपया और लन्दन में १९ पेस प्रति रुपया है। यदि कोई बैंक (या व्यक्ति ) तार के 
द्वारा लन्दत में १ रुपये के बदले में १९ पेंस क्रप कर ले और फिर तत्काल ही 
कलकत्त में १८ पैंस प्रति रुपये पर विक्रय कर दे तो उसे १ पैंस प्रति रुपया लाभ 
होगा । इन क्रियाओं से लन्दन में स्टलिज्ध की माँग इसकी पूर्ति से अधिक और 
कलकत्त में स्टलिज्ज की पूति उनकी माँग से अधिक हो जायगी। फलस्वरूप लब्दन 
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में १ रुपया के बदले कम पैंस और कलकत्त में १ रु० के बदले श्रधिक पेंस मिलने 
लगेंगे । श्र्थात्‌ भारत में विनिमय दर भ्रधिक और इजड्लैंड में कम हो जायगी । 
(0॥) चलन सम्बन्धी दक्षायें-- 

चलन की क्रय-दक्ति के परिवर्तेनों का विनिमय दरों के उच्चावचनों पर काफी 
श्रमाव पड़ता है। क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त तो प्रत्यक्ष रूप में यही बताता है कि 
दो विभिन्न देशों के चलन की क्रय-शक्ति के तुलनात्मक परिवतेनों के कारण ही 
विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं । यदि किसी देश की मुद्रा की अत्यधिक निकासी 
होती है श्रथवा होने की सम्भावना है, जिसके कारण उस मुद्रा के मुल्य-ह्वास का भय 
है तो ऐसी दक्षा में विदेशी पूँजी का आ्रायात नहीं होगा और पहले से लगाई गई 
विदेशी पूंजी को भी देश से निकाल लेने का प्रयत्व किया जायगा । ऐसी दशा में 
बह कहा जाता है कि लोग उस चलन से भाग रहे है। इसका परिणाम यह होगा कि 
उस देश की चलन की वाह्य कीमत कम हो जायगी । इसके अ्रतिरिक्त यदि किसी 
कारण किसी देश की मुद्रा के मूल्य की वृद्धि होती है तो विनिमय दर देश के लिए 
ग्रनुकूल हो जाती है । 

(गा) राजनीतिक दशायें-- 

४ विदेशी विनिस्य का सट्टा तथा विदेशी पूंजी का श्रावागसन एक बड़े अंश तक 
सरकार को राजनोतिक नीति श्रौर उसके राजनीतिक हृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं ॥। 
यदि सरकार स्थाई तथा टिकाऊ है, शाति और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है, 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा की जाती है, सरकारी निति निपंञ्ञ है तथा श्रमिकों और 
मिल मालिकों के सम्बन्ध अच्छे हैं तो ऐसे देश में अपनी पूंजी का लगाना, उसके 
साथ व्यवसाय करना और उस देश की साख पर विश्वास करना अधिक विस्तृत रूप 
में पाया जायगा । ऐसी दशा में विनिमय दर देश के पक्ष मे हो जायगी । इसके अति- 
रिक्त संरक्षण, विदेशी पूंजी सम्बन्धी प्रतिबन्ध, १ शुल्क, परिकल्पना, वित्त तथा 
व्यापार सम्बन्धी सरकारी नीति पर भी बड़े अंश तक विनिमय दर और उसके 
परिवर्तन निर्भर होंगे । 

विनिमय दरों के उच्चावचनों की सींमायें 

विनिमय दरों में परिवतन तो होते रहते हैं, परन्तु देखना यह है कि क्‍या इन 
परिवतनों की कोई सीमा होती है ? 

( १ ) स्वर्णमान के श्रस्तगंत उच्चावचनों की सीमाएं' स्वर्ण बिन्दुओं द्वारा 
निश्चित की जाती हैं । उच्चावचनों का क्षेत्र सीमित होता है और स्वर्ण के निर्यात 
द्वारा भुगतान करने की सुविधा के कारण विनिमय दर में ग्रधिक से अधिक स्वरां 
निर्यात व्यय के बराबर अन्तर होता है। एक ओर विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु 
(09794 89००० ९०7) (टड्बू समता--स्वर्ण निर्यात व्यय) से ऊँची नहीं जाती 
है । क्योंकि इस अवस्था में व्यापारियों को विदेशी मुद्रा या इसके बिल खरीदने के 


[ ५११ 


बजाय स्वर्ण क्रय करके विदेशों को भेजना अधिक सस्ता रहेगा । दूसरी ओर विनिमय 
दर स्वर्ण आ्रायात बिन्दु (0० 59००० ?०70) (टड्डू समता --स्वर्ण निर्यात व्यय) 
से नीचे नहीं गिरती है, क्योंकि इस दशा में विदेशी व्यापारियों को हमारी मुद्रा या 
इसके बिल खरीदने के बजाय स्वयं क्रय करके हमारे देश के व्यापारियों को भेजना 
ग्रधिक सस्ता रहेगा । प्रतः स्पष्ट है कि दो स्वरामान देशों के बीच विनिमय दर 
टड्ू समता के चारों ओर स्वर श्रायात बिन्दु और स्वरा निर्यात बिन्दु के नीचे ही 
घटती-बढ़ती है । जितनी ही विनिनय दर स्वर्ण आयात बिच्दुओं के अधिक निकंड 
होगी उतनी ही वह देश से अ्रधिक पक्ष में होगी । इसके विपरीत जितनी बिमनिसब 
दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु के पास होती है उतनी हो वह देश के विपक्ष में होती है । 


( १ ) इसके विपरीत, यदि देश में अपरिवर्तंतीय पत-मुद्राश्रों का चलन है तो 
विनिमय दर की सामान्य दीघंकालीन प्रवृत्ति क्रप-शक्ति समानता बिन्दु पर रहने की 
होगी । इस दशा में स्वर्ण निर्यात द्वारा तो विदेशी मुद्रा को खरीदने का प्रइन ही नहीं 
उठता है, इसलिए विनिमय दरों के उच्चावचनों पर कोई प्राकृतिक प्रतिबन्ध नहीँ 
होता है । उनके उच्चावचन इस बात पर निर्भर होते हैं कि सरकार उनकी स्थिरता 
के लिए क्या-क्या प्रयत्न करती है और किस अंश तक उनमें सफल होती है। यही 
कारण है कि इस दशा में विनिमय दरों के उच्चावचनों की कोई भी सीमा नहीं 
होती है । 


विनिमय दरों के उच्चावचनों को रोकने के उपाय-- 


यह हम ऊपर ही देख चुके हैं कि विनिमय दरों के उच्चावचनों पर किन-किन 
बातों का प्रभाव पड़ता है । इन सब बातों को देखते हुए यह निश्चय करना सरल 
होता है कि उच्चावचनों को रोकने के क्या-क्या उपाय किये जाएँ । विनियय दर की 
स्थिरता सबसे पहले व्यापाराशेष के असन्तुलन पर निर्भर होती है। वे सभी उपाय 
जिनसे व्यापाराशेष के सन्तुलन को दूर किया जाता है, जसे--आ्रायात प्रशुल्क, मुद्रा 
ह्वास, विस्फीति, विनियय नियब्नत्रण झ्रादि इस दिशा में भी लाभदायक हूँ | इनके 
अ्रतिरिक बेंक दर के सघुचित नियमों तथा सुरक्षा भी व्यवस्था करके भी बड़े अंश्ञ 
पक विनिमय दर की स्थिरता स्थापित की जा सकती है । 
अनुकून और प्रतिकूल दर--' 

विनिमय की दर दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती है--- 


([) स्वदेश की मुद्रा में--जब किसी देश में विनिमय की दर उतध देश को 
ग्रपनी मुद्रा में प्रकट की जाती है, तो गिरती हुई ( #४॥!78 ) विनिमय दर उससे 
श्रनुकुल या पक्ष में होती है और बढ़ती हुई दर ( भा? 7२७० ) उसके प्रतिकूल बा 
विपक्ष में होती है । उदाहरण के लिए, मान लो, १ पौण्ड -- १५ रुपये है । यदि यह 
विनिमय दर घट कर १ पौण्ड--१२ रु० हो जाती है तो यह हमारे देश के लिए 
अनुकूल है, क्योंकि अब हमें १ पौण्ड सामान क्रय करने के हेत पहले की तुलना में 


५६१२ | 


कम रुपये देने पड़ते हैं। इसके विपरीत यदि विनिमय दर बढ़ कर १ पौन्ड-- १८ रु० 
हो जाय, तो वह हमारे देश के लिए प्रतिकूल” कही जावेगी,क्योंकि श्रब हमें १ पौण्ड 
का सामान क्रय करने के हेतु पहले की अपेक्षा अधिक रुपये देने पड़ते हैं । 

( ॥ ) विदेशी सुद्रा में-- जब किसी देश में विनिसय की दर स्वदेदा की मुद्रा 
में प्रकट की जाती है तो बढ़ती हुई दर (२8778 २४८) विदेश के पक्ष में होती है 
झोर गिरती हुई दर (5४]॥78 7२४८) स्वदेश के पक्ष में होती है । जैसे, श्राज विनि- 
मय की दर है १ रुः--२१ सेंट | यदि विनिमय दर १ रु०-5३० २२५ सेट हो 
जाय, तो यह विनिमय दर स्वदेश के पक्ष में होगी, क्योंकि ग्रब हम १ रु० के बदले 
में ग्रधिक सेंट ( या ग्रधिक विदेशी सामान ) क्रय कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि 
विनिमय दर घट कर १ रु०--२० सेंट हों जाय, तो यह हमारे देश के विपक्ष में 
होगी, क्योंकि श्रब हम १ २० के बदले में कम सेंट ( या कम विदेशी सामान ) खरीद 
सकते हैं । 
विनिमय दर के श्रनुकूल या प्रतिकूल होने के परिणास-- 

जब विनिमय दर शनुकूल होती है तो (१) स्वदेश की एक मुद्रा इकाई के 
बदले में विदेश की मुद्रा पहले में ग्रधिक मात्रा में मिलने लगती है, जिससे आ्रायात 
को प्रोत्साहन और निर्यात को भ्रप्रोत्साहन होता है। आ्रायांतकर्ताओों व उपभोक्ताञ्रों 
को लाभ होगा । निर्यातकर्त्ताओं को हानि होगी । इससे निर्यात उद्योग बन्द हो 
जायेंगे भर धीरे-धीरे देश में बेरोजगारी फैल जायगी । 

( २) जब विनिमय दर प्रतिकूल होती है तो स्वदेश अपनी मुद्रा इकाई के 
बदले में कम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है । ऐसी दशा में निर्यात को प्रोत्साहन 
भ्ौर भ्रायात को श्रप्रोत्साहन होता है। निर्यातकर्त्ताश्रों व निर्यात-उद्योगों के उत्पादकों 
को लाभ तथा आयातकर्त्ताओं व उपभोत्ताश्रों को नुकसान रहता है। उद्योगों की 
उन्नति से श्रमिकों को खूब रोजगार मिलता है, लेकिन निश्चित आ्राय वाले लोगों को 
हानि उठानी पड़ती है । 
निष्फरषे-- 

श्रतः स्पष्ट है कि यहु कहना कि कोई विनिमय दर किसी देश के लिए श्रनु- 
कूल है या प्रतिकूल एक विरोधानात (207090070॥) है, क्योंकि प्रत्येक दर में 
किसी न किसी वर्ग को लाभ और हानि होती है। 

। भावी विनिमय दर 
| ( #0पफ़्ाएं एडलाआए6) 
भावी विनिमय से आशय -- 

विनिमय दर दो प्रकार को होती है--तत्काल श्रथवा प्रस्तुत दर ( 890 
724(6 ) और भावी दर । स्वतन्त्र पत्र-मुद्रा चलन प्रणालियों में विनिमय दरों के 
उंच्चावचनों की कोई सीमा नहीं रहती है, इस कारण यह सदा ही भ्रनिश्चित रहता 


[रे 


है कि भविष्य में विनियय दर क्या होगी ? इसका परिणाम यह होता है कि व्या- 
पारियों को विद्वेशियों से माल मेँगाने तथा उनको माल बेचने के वायदे करने में 
संकोच होता है | भविष्य में विनिमय दरों के परिवर्तनों के कारण हानि होने का भय 
रहता है, परन्तु आधुनिक व्यवसायिक जगत में निर्यात व्यापारी विनिमय दरों के 
परिवतंनों से सम्बन्धित जोखिम से बच सकते हैं। यह कार्य उनके लिए सट्टेबाज कर 
देते हैं । एक ग्रायात अथवा निर्यात व्यापारी जब भविष्य में माल खरीदने श्रथवा बेचने 
का वायदा करता है तो इस वायदे के साथ-साथ वह ह्वध-रक्षण-बायदा ( #6082॥78 
(०४४३० ) भी कर लेता है, जिसमें वह किसी भावी तिथि पर वर्तमान दरों पर 
विदेशी विनिमय खरीदने या वेचने का किसी सट्टंबाज से वायदा ले लेता है। अब 
यदि भविष्य में विनिमय दर में परिवतंन होते हैं तो उनका प्रभाव व्यापारी पर न पड़ 
कर सट्ट बाज के ऊपर पड़ता है, क्योंकि व्यापारी को तो एक पूर्व निश्चित दर पर ही 
विदेशी विनिमय मिल जाता है । यदि भविष्य में विनिमय दर ऊंची हो जाती है तो 
बेचने का वायदा करने वाले स्व बाज को हानि होती है और खरीदने का वायदा 
करने वाले सट्ट बाज को लाभ होता है | इसके विपरीत यदि विनिमय दर गिरती है 
तो खरीदने का वायदा करने वाले स्व बाज को हानि होती है और बेचने का वायदा 
करने वाले को लाभ होता है । दोनों ही दशाश्रों में ग्रायात तथा निर्यात व्यापारी दरों 
की इस अनिश्चितता के प्रभाव से बच जाते हैं । 


इस प्रकार भविष्य में विदेशी विनिमय खरीदने श्रौर बेचने का कार्य भावी 
विनिमय कहलाता है । विदेशी व्यापार में इसका भारी महत्त्व होता है । एक सुसंग- 
ठित भावी विनिमय बाजार विनिमय दरों के परिवतंनों से सम्बन्धित श्रनिश्चितता को 
एक बड़े अंश तक दूर कर देता है, परन्तु स्वयं विनिमय दरों के उच्चावचनों पर भी 
इस व्यवस्था का काफी प्रभाव पड़ता है। यदि भविष्य में विनिमय दर के ऊपर जाने, 
की आशा है तो ग्रभी से विदेशी विनिमय को खरीदना आरम्भ कर दिया जाता है, 
'जिसके कारण उसमें अ्रकस्मात्‌ परिवर्तन नहीं होने पाते हैं। उच्चावचनों की गति 
नियमित तथा सुगम हो जाती है । 


विनिमय की वर्तमान एवं भावी दरों में सम्बन्ध--- 

अरब हमें यह देखना है कि वर्तमान दर और भावी दर में क्या सम्बन्ध होता 
है । भावी दर सदेव वर्तमान दर पर आधारित होती है । विनिमय व्यवसायी विदेशी 
विनिमय खरीदते और बेचते समय देश के भीतर और विदेश में अल्पकालीन ऋरों के 
ब्याज की दरों की सावधानीपुरवंक तुलना करता है । यदि विदेशों में ऐसे ऋणों पर 
ब्याज की दर देश की अपेक्षा ग्रधिक है तो भावी विनिमय वर्त॑मान से, कटौती 
 ([08००0ए॥) पर बेचा जाता है। इसके विपरीत, यदि विदेश में देश की अपेक्षा 
मु० च० ग्र० ३३ 


५१४ ॥ 


ब्याज की दर कम है तो भावी विनिमय लाभ (एध्यांणा) पर बेचा जाता है। 
इसके शभ्रतिरिक्त भावी दर इस बात पर भी निर्भर होती है कि भविष्य में विदेशी 
विनिभय माँग और पूर्ति सम्बन्धी भ्रनुमान कंसा है श्रौर भविष्य में विभिन्‍न सुद्राश्रों 
की सृल्य वृद्धि श्रथवा मुल्य हास की सम्भावना किस प्रकार है । 


परोक्षा-प्रह््न 


श्रागरा विववविद्यालय, बी० ए०, एवं बी० एस-सीं ०, 
(१) विदशी विनिमय के क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण 


कीजिए । (१६६२ $) 
(२) “आयात निर्यातों का भुगतान करते हैं।” विवेचन कीजिए 4 (१६६२ 8) 
(३ ) विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण बताइये । (१६६२) 
(४ ) विदेशी विनिमय दर कैसे निश्चित की जाती है, यह समभाइये । (१६६२ $) 
(५) विदंशी विनिमय के क्रय-शक्ति साम्यता सिद्धान्त का तकंपूर्ण विश्लेषण 
कीजिए । (१६६१ 8) 
( ६.) टिप्पणी लिखिये---भावी विनिमय । (१६६१ 9) 
(७ ) विदेशी विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है, यह समभाइये । (१९६६१) 
(८) विनिमय दर के परिवतंनों के करणों पर प्रकाश डालिए | उन्हें आप कैसे दूर 
करेगे ? (१६६० 8) 
श्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, फ 
(१) क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त का स्पष्ट रूप में वर्शन कीजिए । (१६६४) 
(२) विदेशी विनिमय के क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त की व्याख्या उसकी सीमाश्रों 
के साथ कीजिए । (१६६३) 
( ३ ) नोट लिखिये--विनिमय की टकसाली दर और स्वरां-बिन्दु। (१६३२ $) 
(४ ) क्रय-शक्ति-समतः सिद्धान्त को समझाइये और स्पष्ट कीजिये कि व्यावहारिक 
रूप से यह सिद्धान्त कहाँ तक लागू होता है ? (१९६६१) 
( ५) विनिमय की टकसाली समानता ' दर से झाप क्‍या तात्पयं समभते है ? 
स्वरणं-बिन्दुओं का इसके अन्तगंत क्या स्थान है ? (१६६० $) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बी० एस-सी०, 
( | ) 080058 ाजए धा6 एणलाबभाएह 70एढ एथपए पफर०0फए- 
(96, 960 3 शा) 
(2) पघ0ज्न 8 एठालंशा रित्राढ ते ऋलगाब्राएइ० त&लाात्रा]50 ? छ४फ़ांशां॥ 
जांगीए 6 छांग्रणं9065 णा एगर्रा ॥ 4$ 088०0 ? (96) 


| ११५ 


(३) विनिमय दरों के परिवर्तनों से विदेशी व्यापार किस प्रकार प्रभावित होता 
है ? विवेचन करिये । (१६५६) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बों ० क्रॉम०, ह 

(|) ५एत्रा&6 8 ॥006 0--$|7८८6 790०5, 4एलएथा०75$ ॥ [6 रि46 
07 ए४०८०726. | (।964) 

(2) शतक 5 76 ० वलणाकाए6 ? पत्ष जी ॥ 726 १लंशायांगरल्त॑ 
ज़रालार (8) 900 (6 00फ्राप०३ का 00 ०06 डइश्ाठक्ात, (0) 076 
88 ० ९०00 दा0 ह्राठताला 45 गा आऑए0छ', (0) 000 दा6 णा एछथएथ' 
लाला? इंक्ातेक्षात ? व]0504० छए 5घा0० €४क॥7०5. (96]) 

( ३) नोट लिखिये--स्वर्ण निर्यात बिन्दु । । (१६५६) 

(४ ) क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त की विवेचना करिये । (१६५८) 

सागर विश्वविद्यालय, बी० ० 

(१) विदेशी विनिमय के क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त को विवेचना सहित स्पष्ट 
कीजिए (१६६१) 

(२) विनिमय दरों में परिवर्तत होने की सीमाए' कौनप्ती होती हैं ? ये सीमाए 
कैसे निर्धारित होती हैं ? कया विनिमय दर कभी सीमाओ्रों के परे जा 
सकती है ! (१६६० त्रिवर्षीय) 

सागर विश्वविद्यालय, बौ० कॉम ० 

(१) अपरिवर्तनशील पत्र मुद्राओं में वनिमय दर किस प्रकार निर्धारित होती 

? 


(१६५६) 

( २) नोट लिखिये-स्वर्णं बिन्दु , (१९५६) 
जबलघुर विश्वविद्यालय, बी० 0४०, 

( १) क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त को समझकाइमे । (१९५६) 

(२) किसी देश की करेन्सी विनिमय दर किस प्रकार निर्भीरित होती है ? सम- 

भाइये । (१६४८) 


जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१ ) विदंशी विनिमय सम्बन्धी क्रय-शक्ति सिद्धान्त का पूर्ण रूप से विवेचन 
करो । (१९६६०) 

(२) दो देशों के बीच विनिमय की दर किस प्रकार निर्धारित होती है ? पूर्णारूप 
से समभाइये । विनिमय दर के उतार-चढ़ाव होने कै कारणों का विश्लेषण 
कीजिए । | ४; (१६६०) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बौ० हस-सीं० 

(! ) ए_ंए6 & ठापांट्यां ०फ़ीक्रा्ांणा ० (6 श्ाएावधारए 20एशछा शि्वावीफए 
पृपाढताए ती गिशंशा।॥ >णाक्षा265, (4904 397) 


भर | 


(२ ) विदेशी विनिमय के दर के उच्चावचनों के कारणों को सविस्तार समभाइये । 

(१६६२ त्रिवर्षीय) 

(३) विदेशी विनिमय के क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त को विवेचना सहित स्पष्ट 

कीजिए । (१६६१ त्रिवर्षीय) 

(४ ) नोट लिखिये--स्वरणं-बिन्दु |... (१६६१ त्रिवर्षीय) 
विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( + ) मि०णफ़ ३8 67466 0 ०छएाका8० 0/07४ञ60 ? 7080785. (8964 397.) 

(२) सम क्रय-शक्ति सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिये और उसकी कमियाँ बतलाइये। 

| ह (१६६३ त्रिवर्षीय) 

(३) विदेशी विनिमय की दर के उच्चावचनों के कारणों को सविस्तार समभाइये । 

(१९६१) 

(४ ) विदेशी विनिमय समतुल्यता दर के विचार का प्रा-पूरा विवरण कीजिये। 

(१६६१) 


अवच्याय २५ 
विनिमय नियन्त्रण 


(एरलटाश्राए० ((गराए०) 


के /रक० फ3५- करन - पन. ">कल्‍मनाजमकनक ले 3 नमन लेन आ +ह-क.3. >«०-9+ 4-५ >०७४३०3७७७-५३५ ३७३७७ >«३५३३५७७)५७--५७५+क+ 4#७ मनन ममनकाम्वाजमक, 


विनिमय नियन्त्रण का श्रथें-- 
स्वतन्त्र अथवा अनियन्त्रित विदेशी विनिमय व्यवस्था में एक देश के निवासियों को 
किसी भी मात्रा में विदेशी विनिमय खरीदने और बेचने का पूरा-पूरा अधिकार होता 
है, परन्तु यदि सरकार देश की विदेशी विनिमय कमाई के किसी निश्चित वितरण के 
लिए श्रथवा विदेशी विनिमय कोषों द्वारा कुछ निश्चित उदद्यों को पुति के लिए 
ह॒स्‍्तक्ष प करती है तो इसे (विनिमय नियन्त्रण. कहा जाता है। विस्तृत अर्थ में 
विनिमय नियन्त्रण का अभिप्राय अधिकारियों द्वारा किये गये उस सभी प्रकार के 
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प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप से होता है जो विनिमय दरों अथवा उनसे सम्बन्धित 
व्यापार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है । इस प्रकार विस्तृत रूप में विदेशी 
विनिमय बाजार में किये गये किसी भो सरकारी हस्तक्षेप को विनिमय नियन्त्रण 
कहा जा सकता है, जिसमें विनिमय दरों की प्राकृतिक प्रवृत्ति, पूंजी के आवागमन, 
स्थिरता कोषों के संचालन, व्यापारिक तथा समाशोधन समभौते आ्रादि सभी को 
सम्मिलित किया जा सकता है। किन्तु श्राजकल इस दाब्द का अर्थ श्रधिक निश्चित 
तथा संकुचित हो गया है और इसका आ्राद्यय. केवल उन हस्तक्ष पों श्रोर प्रतिबन्धों 
से होता है जो निजी विदेशी विनिमय व्यवसाय (शांफ्क्रा०8 ४0टठांडए एाक्षा8० 
पृ५७0580007) के सम्बन्ध में किये जाते हैं । 

विदेशी विनिमय नियन्त्रण की विशेषताएँ- 

विनिमय नियन्त्रण का विकास मुख्यतया प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ हुआ है । 
स्वरणंमान के परित्याग के पदचात्‌ तो विनिमय दरों के उच्चावचनों के कारण कठि- 
नाई इतनी बढ़ गई थी कि लगभग सभी देशों को इस प्रणाली का उपयोग करना 
पड़ा था । एक विकसित विनिमय नियन्त्रण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्न 
प्रकार होती हैं : का 

(4 ) इस प्रणाली में सभी प्रकार के विदेशी विनिमय व्यवसायों का केन्‍्द्रीय- 
करण हो जाता है और उनका संचालन देश की केन्द्रीय बेंक अथवा सरकार द्वारा 
नियुक्त की हुई किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है। 

(॥ ) देशवासियों द्वारा जितना भी विदेशी विनिमय प्राप्त किया जाता है 
वह सब का सब इसी केन्द्रीय सत्ता को सौंप देना आवश्यक होता है । 

(॥ ) सभी प्रकार की विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकतायें एक केन्द्रीय 
कोप में से प्री की जाती हैं और यही कोष उनके वितरण तथा व्यय की कार्यंविधि 
निश्चित करता है । 

( 7ए ) इस प्रकार इस प्रणाली में विदेशी विनिमय व्यवसाय पर सरकारी 
एकाधिकार होता है । 

( ५ ) इसके फलस्वरूप, सरकार को आरयात-निर्यात को पूर्ण नियन्त्रण में 
रखना सम्भव होता है । 
विनिमय नियन्त्रण” तथा सरकारों हस्तक्षेप' में भेद--- ह 

इस सम्बन्ध में विनिमय नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमय मे किये गये सरकारी 
हस्तक्ष प ([7ए४०7४0०7) में भेद करना आवश्यक है | यदि किसी निश्चित विनिमय 
दर को स्थापित करने अश्रथवा बनाये रखने के लिए सरकार विदेशी विनिमय को 
खरीदती है भ्रथवा बेचती है तो यह सरकारी हस्तक्ष १! होगा । ऐसी दशा में 
व्यक्तिगत व्यवसायियों द्वारा उनकी इच्छा के ग्रनुसार विदेशी विनिमय खरीदने और 
बेचने पर किसी प्रकार की बाधा नहीं लगाई जाती है। दोनों महायुद्धों के बीच के 
काल में स्वरणंमान के परित्याग के पश्चात्‌ इस प्रकार के हस्तक्षेपों का अधिक 
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रिवाज था । विनिमय नियन्त्रण (८00808० (०700 अ्रथवा विनिमय प्रतिबन्ध 
(#टाक्ा86 7२९७४7000॥8) के प्रन्तबंत सरकार विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय 
पर रोक (२८४८४८007) जगा देती है। बह स्वयं भी विदेशी मुद्रांश्रों का क्रय-विक्रय 
नहीं करती है । इस प्रकार बिबेशी बिनिमय व्यवहार बिल्कुल बन्द हो जाते हैं (जैसे, 
तब जबकि रोक सभी मुद्राह्रों पर लगाई गई हो ) ग्रथवा कम हो जाते हैं । इसमें 
व्यक्तिगत व्यापारियों को विदेशी मुद्राओं हारा खरीदने-बेचने की स्वतन्त्रता नहीं 
रहती है । | 
विनिमय नियन्त्रण'पूर्णा भी हो सकता है और आशिक भी । पूर्णा विनिमय 
नियन्त्रण में सभी विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं, 
परन्तु आशिक नियन्त्रण में केवल किसी एक अथवा कुछ मुद्राओ्रों के क्रय विक्रय पर 
ही ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। व्यावहारिक जीवन में ऑशिक विनिमय नियन्त्रण 
का ही चलन अ्रधिक रहा है। 
विनिमय नियन्त्रण के उद्द इ्य-- 

विनिमय नियन्त्रण प्रणाली का उपयोग बहुत से उद्देश्यों की पू'त्त के लिए 
किया जा सकता है । प्रमुख उद्दश्य निम्न प्रकार हैं :--- | 

( १ ) विनिमय दर की स्थिरता--इसका उद्देश्य विनिमय दर को एक 
पूर्व निश्चित बिन्दु पर बनाये रखना हो सकता है। यदि देश में अ्रपरिवर्तनशील पत्र- 
मुद्रा चालू है तो अनियन्त्रित विदेशी! विनिमय व्यवसाय के कारण विनिमय दरों में 
श्रत्यधिक उच्चावचन हो सकते हैं। पूंजी को देश से बाहर जाने से' रोक कर विनि- 
भय नियन्त्रण विनिमय दर को रोक सकता है, परन्तु साधारणतया पूंजी के आगमन 
पर प्रतिबन्ध लगाने से ही काम नहीं चल पता, क्योंकि पूंजी को अहृश्य रूप में भी 
बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए बहुधा सभी प्रकार के भुगतानों पर प्रतिबन्ध 
लगाना आवश्यक होता है । 


( २ ) व्यापाराशेष की त्रूटियों को दूर करना-विनिमय नियन्त्रण 
का दूसरा उद् ध्य व्यापाराशेष के अन्तरो को समायोजित करना होता है। व्यापारिक 
प्रतिबन्धों तथा संरक्षण के सम्बन्ध में किये गये कार्यो के फलस्वरूप व्यापाराशेष का 
असन्तुलन इतना बढ़ सकता है कि उसके अन्तरों का समायोजन कठिन हो जाय । 
ऐसी दशा में विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाना तथा विनिमय कमाई 
का नियन्त्रित वितरण ग्राइश्यक हो जाता है और विनिमय नियन्त्रण का उपाय 
किया जाता है । 

( ३ ) सरकारी झ्ाय--विनिसय नियन्त्रण का उद्देश्य सरकार द्वारा श्राय 
प्राप्त करना हो सकता है। यदि नियन्त्रण द्वारा विदेशी विनिमय की बिक्री की 
कीमत और खरीद की कीमतों में श्रस्तर रखा जाता है तो विनिमय नियन्त्रण निर्यात 
करों का स्थान ग्रहण कर लेता है और इससे सरकार को आय प्राप्त होती है । 
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(४ ) व्यापारिक भेद-भाव-- विनिमय नियस्त्रण का उपयोग व्यापारिक 
भेद भाव के लिए भी किया जा सकता है। किसी एक देश को व्यापार में छूट दी जा 
सकती है। कुछ देशों के साथ व्यापार के लिए अथवा कुछ बस्तुओं से श्रायात-निर्यात 
के सम्बन्ध में विशेष विनिमय दरें रखी जा सकती हैं। इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण 
द्िदेशीय व्यापार विभेद ( छाववाल्शा 7806 952८7ंझा80070) साधन हो 
सकता है। 

( ५ ) उद्योग संरक्षण--इसका उपयोग उद्योग संरक्षण के लिए भी किया 
जा सकता है | विदेशी आयातों को रोकने और विदेशी प्रतियोगिता का अन्त करने 
के लिए विनिमय नियन्त्रण एक सप्रभाविक उपाय है। 


(६ ) निषेघ--इसका उह्ं श्य कुछ विशेष देशों के श्रायातों और निर्यातों को 
पूर्णतया रोक देना भी हो सकता है । 


(७ ) पृ जी का निर्यात रोकना- इसका उहश्य देश से पूंजी के निर्यातों 
को रोकना और विदेशी ऋशण्ों के भुगतानों को रोकना भी हो सकता है । 

इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण के उ्ंबयों में भिन्‍नता होती है । प्रत्येक देश 
अपनी ग्रावश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार ही उद्द शय को निश्चित करता 
है, परन्तु विनिमय नियन्त्रण का प्रमुख उ्द श्य किसी ऐसी विनिमय दर की स्थापना 
करना होता है जो मुक्त बाजार की दर से भिन्न हो । 
विनिमय नियन्त्रण के उपाय--- 

विनिमय नियन्त्रण की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि मुद्रा-नियन्त्रक 
चलन की माँग और पूति की मात्रा को किस अंश तक इस प्रकार नियन्त्रित कर 
सकता है कि उचित फल प्राप्त किये जा सकें। इसके दो उपाय होते हैं :-- () 
परोक्ष तथा () प्रत्यक्ष । परोक्ष उपाय केवल सीमित क्षेत्रों में अथवा एक अंश तक 
ही सफल हो सकते है, परन्तु प्रत्यक्ष उपाय अधिक सफल रहते हैं । 
(7) विनिमय नियन्त्रण के परोक्ष उपाय-- 

परोक्ष उपायों में दो का महत्त्व अधिक रहा है :--- 

(१) प्रशुल्क करों का प्रभाव--प्रशुल्क करों का प्रभाव आरयातों को कम 
करने, देशी चलन की पूर्ति को घटाने तथा विदेशी चलन की मांग में कमी करने की 
दिशा में होता है। आ्रायातों के घटने के कारण विदेशी भुगतानो में भी कमी होती है, 
झत: देश के चलन की मूल्य-वृद्धि हो जाती है। परन्तु इस नीति की सफलता इस 
बात पर निर्भर होती है कि सभी देश समान अनुपात में प्रशुल्क करों में वृद्धि न करें, 
अन्यथा सभी चलनों की तुलनात्मक क्रय-शक्ति में समान बृद्धि हो जाने के कारण 
विनिमय दर में परिवर्तन नहीं होगे ॥ निर्यात करों का परिणाम इसके विपरीत होता 


है। इनसे निर्यातों की मात्रा घटती है और देशी चलन की मांग घटने के कारण 
उसका अ्रवमुल्यन हो जाता है । 
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(२) ब्याज-दरों का प्रभाव--्याज कौ दरों का प्रभाव पू जी के श्रायात- 
निर्यात पर पड़ता है। यदि देश्ञ में ब्याज दरें ऊँची कर दी जाती हैं तो पूंजी का 
आयात होता है, क्योंकि विदेशी ऋण झ्राकषित होते हैं और इस प्रकार देशी चलन 
की मांग बढ़ने के कारण विदेशी बाजार में उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। ब्याज की 
दरों के गिरा देने से पूंजी विदेशों को जाने लगती है और देशी चलन की मांग 
घटती है । 

(0) विनिमय नियन्नरण के प्रत्यक्ष उपाय-- 

जैसा कि ऊपर संत किया गया था, परोक्ष उपायों को सफज्ता का क्षत्र 
सीमित होता है! इसलिए संकट काल में दक्तिशली प्रत्यक्ष उपाय करना आवश्यक 
हो जाता है। प्रत्यक्ष उपायों को हम दो भागों में बाँट सकते है :--() हस्तक्षेप 
(70५०7 ४०) और (|) विनिमग्र प्रतिबन्ध (१6५७॥४०४०॥) | हस्तक्षेप अति- 
मूल्यन, अभ्रवमुल्यनत अथवा विनिमय दरों की स्थिरता के लिए किया जाता है। इसकी 
सफलता के लिए मुद्रा नियन्त्रक के पास देशी चलन, विदेशी चलन अथवा सोना 
पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ताकि विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में 
आवश्यकतानुसार समायोजन (8&0]०७४४॥॥) किया जा सके । इस उपाय का सबसे 
बड़ा गुण इसकी सरलता है स्वणंमान परित्याग के पदचात्‌ इज्भलेंड ने विनिमय दर 
की स्थिरता के लिए इसी का उपयोग किया था । 
विनिमय ससानीकररण कोष (प॥6 एडलाबा26 किवुपा590 &९९८०ए॥।)-- 

यह कोष ब्रिटेन ने सन्‌ १६३२ में स्थापित किया था, तत्मश्चात अमेरिका, 
फ्रांस और स्विटजरलेंड ने भी ऐसा ही किया था । 

स्वणंमान परित्याग के पश्चात्‌ इद्धलैक्ष ने ऐसा अनुभव किया कि स्टलिंग की 
विनिमय दरों में बड़ी तेजी के साथ उतार-चढ़ाव हो रहे थे। इन उच्चावचनों को 
रोकने के लिए इज्भलैंड ने सन्‌ १६३२ मे विनिमय समानीकरण खाता खोल दिया । 
इस कोष पर सरकारी कोषागार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण था, यद्यपि यह कार्य एजेन्ट के 
रूप में बैंक श्राफ इज्भुलैंड द्वारा सम्पन्न किया जाता था। इसके साधनों में सरकार 
द्वारा प्रचलित कोषागार विपत्र तथा खुलने बाजार और अन्य देशों की केन्द्रीय बेंकों से 
खरीदा हुआ सोना सम्मिलित होता था। आरम्भ में सरकार ने कोष को लगभग 
१७*४ करोड़ पौण्ड के कोषगार-विपत्र दिये थे, परन्तु सन्‌ १६३७ तक यह ॒ राशि 
५७'५ करोड़ पौंड तक पहुँच गई थी। कोषागार-विपत्नो को प्रत्येक ३ महीने पीछे 
नया करा लिया जाता था । आरम्भ में कोष की कोई पूंजी विदेशों में नहों थी, परन्तु 
कुछ समय पछ्चात्‌ कोष ने विदेशों में पृ जी जमा कर ली थी | कोष का प्रधान उहं द्य 
सस्‍्टलिंग के बदले में विदेशी मुद्राओं को खरीदकर अथवा बेच कर विनिमय दरों की 
स्थिरता बनाये रखना था । यदि विदेशी विनिमय बाजार में स्टलिंग की माँग घटती- 
बढ़ती थी तो कोष उसे यथेष्ट मात्रा में बेच या खरीद कर विनिमय दर को 
घटने-बढ़ने से रोकता था । 
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सरकार इस कोष का उद्योग इस रीति से नहीं फरतो थी कि विनिमय 
बाजार की स्थायी और दोधंकालीन प्रद्त्तियों में हस्तक्ष प करे, परन्तु यह प्रयत्न 
भ्रवश्य किया जाता था कि पूँजी लगाने वालों की घबराहट और सटोरियों को 
कार्यवाहियों का विदेशी विनिमय दर पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़ सके । इसका 
उद्देश्य बेकिंग व्यवस्था को विदेशी विनिमय बाजार से अलग रखना और साथ ही 
दीघेकालीन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर विनिमय दरों को हृढ़ बनाना था। इस 
कोष की कार्य-प्रणाली को गुप्त रखा गया था। यह बहुत जटिल भी थी । संक्षेप मे, 
केवल इतना कहा जा सकता है कि विदेशी विनिमय और मुद्रा-धातुश्रों के वाजार पर 
नियन्त्रण रखने के लिए एक संतोषजनक प्रशाली बना ली गई थी । इस प्रणालो ने 
विनिमय दरों के श्रल्पषकालीन उच्चावनों फो भली-भोंति रोक दिया था, परन्तु यह 
प्रणाली विभिन्न देशों के बीच कीमतों और श्राय का समायोजन करने का प्रयत्न नहीं. 
करतो थी । 

ग्रारम्भ में कोप स्टलिंग के बदले में डालर खरीदता था, क्योंकि सन्‌ १६३३ 
तक डालर स्वर में परिवर्तंतशील था, इसलिए उसके द्वारा सभी विनिमय दरों पर 
नियंत्रण रखा जाता था । सन्‌ १६३३ में अमरीका द्वारा स्वरणंमान छोड़ देने पर कोष 
ने फ्रक खरीदना आरम्भ कर दिया था, परन्तु सन्‌ १६३६ में फ्राँस द्वारा स्वरांमान 
छोड़ देने के पश्चात्‌ कठिनाई हुई । इस कठिनाई को दूर करने के लिए इज्जुलेंड, श्रमे- 
रिका और फ्रांस के बीच एक आपसी मौद्रिक समभौता किया गया, जिसके ग्रनुसार 
प्रत्येक देश को यह अधिकार मिला कि वह दूसरे देश की प्राप्ठ मुद्रा को २४ घन्टे के 
भीतर उस देश की केन्द्रीय बेंक से सोने में बदल ले । 
विनिमय प्रतिबन्ध-- 

विनिमय प्रतिबन्ध का तात्पर्य सुद्रा श्रधिकारियों की उन क्रियाश्रों से है 
जिनके द्वारा विनिमय बाजारों में माँग और पूति को प्रभावित करने के उद्देश्य से 
विनिमयों की श्रवाधता प्रतिबिन्धत की जाती है।* इस प्रणाली का आरम्भ 
हस्तक्ष प से पूर्णा सफलता न मिलने के कारण हुत्ना है । यह एक अधिक कठोर, 
प्रयक्ष और साथंक नीति है । सबसे पहले सन्‌ १६३१ में जम॑ली ने इस प्रणाली को 
ग्रहण किया था और बाद को शअर्जेन्टाइना तथा मध्य यूरोप के देशों ने भी इसे अपनाया 
था । सन्‌ १६३६ के पहइचात्‌ भारत तथा बहुत से देशों ने युद्ध-कालीन अर्थे-व्यवस्था 
की सफलता के लिए इसका उपयोग किया है । 
जमेनी का विभिनय प्रतिबन्ध--- 

जर्मनी में यह प्रणाली इस कारण अपनाई गई थी कि सन्‌ १९३१ में जमंनी 
में चलन का अवमूल्यन होने के कारण महान्‌ आर्थिक संकट उत्तन्न हो गया था । 
अपनी युद्धकालीन अर्थं-व्यवस्था को सुधारने के लिए जम॑नी ने बहुत से अल्यकालीन 
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ऋणरणा दिए थे। इन ऋणों को लौटाने के लिए जम॑न माक की पूर्ति बहुत बढ़ाई गई 
थी, परन्तु जम॑नी का निर्यात व्यापार लगभग शून्य के बराबर था, जिसके कारण 
विदेशों में माक॑ की माँग बहुत ही कम थी । ऋण॒दाताओञं को यह आशंका थी कि 
जमंन श्रथे-व्यवस्था टूट जायगी, इसलिए उन्होंने मार्क में भुगतान लेने से इन्कार कर 
दिया था । स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि माक की वाह्य कीमत के दृन्‍्य तक गिर 
जाने का भय था । इस कठिनाई को दूर करने के लिए जम॑नी ने कृत्रिम अतिमूल्यन 
की नीति ग्रहण की और जम॑न माक की पूति को इस प्रकार नियन्त्रित करने का 
प्रयत्न किया कि वह उसकी माँग के बराबर बनी रहे । ' 

इसके लिए जम॑नी ने कठोर उपाय किये--सर्व-प्रथम, सारा विदेशी विनिमय 
एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा रोक लिया गया और विदेशी विनिमय व्यवसाय के लिए 
अनुज्ञापन प्रणाली का आरम्भ किया गया । दूसरा कार्य यह किया गया था कि सभी 
नागरिकों को सभी विदेशी मुद्रायें, विदेशी प्रतिभूतियां तथा बौड सरकार को सौंपने 
का आदेश दिया गया और इस प्रकार एक निश्चित दर पर सरकार ने सारी विदेशी 
विनिमय सम्पत्ति प्राप्त कर ली | इस सम्पति का. एक भाग तो सरकार ने स्वयं रख 
लिया और शेष को खरीदने की दर से ऊँची कीमत पर उन नागरिकों को बेच दिया 
जिन्हें विदेशी विनिमय की आवश्यकता थी। विदेशी यात्राओं के लिए बहुत ही कम' 
मात्रा में जम॑न अथवा विदेशी मुद्रायें दी जाती थीं। गश्रायातों के लिये एक प्राथमिकता 
का क्रम निश्चित कर दिया गया था भ्नौर कुछ अ्रनावश्यक वस्तुओं के आयात पूर्णतया 
बन्द कर दिये गये थे । प्रत्येक आ्रायात व्यापारी को ग्नुज्ञापत लेना होता था और 
विदेशी व्यापारी उसे उस समय तक माल नहीं भेज सकते थे जब तक कि उन्हें यह 
विश्वास नहीं हो जाता था कि आयातकर्त्ताश्नों ने ग्रावश्यक सरकारी आभाज्ञा प्राप्त, 
कर ली है। 


ग्रन्त में जमंनी ने श्रवरुद्ध खाता (80060 2७०००एा१) नीति भी अपनाई 
थी । इसके अनुसार विदेशियों को श्रपनी सम्पत्ति, प्रतिभूतियाँ तथा मुद्रायें जम॑नी से 
बाहर ले जाने का अधिकार नहीं दिया गया था | यह सब सम्पत्ति सरकार के अवरुद्ध . 
खाता नामक अलग कोष में जमा कर दी जाती थी। प्रत्येक जमंन ऋणी अपना 
विदेशी ऋण सरकार को चुकाता था और सरकार इस राशि को विदेशी के नाम पर 
अवरुद्ध खाते में जमा कर देती थी, परन्तु यह राशि विदेशी मुद्राश्रों में परिवतंतशील 
न थी । विदेशियों को इस प्रकार अपनी मुद्राश्रों में भुगतान नहीं मिलता था और वे 
विवश होकर या तो जर्मनी से माल खरीद कर अपना भुगतान लेते थे या इस राशि 
को कम दाम पर बेच देते थे । प्रत्येक दशा में जर्मनी को लाभ होता था । इस व्यवस्था 
ने विदेशी विनिमय में चोर बाजारी को जन्म दिया, जिसे बहुत बार ब्लैक बोस 
(8]9०६ 80प78७) के नाम से पुकारा जाता हैं । 

जम॑नी की यह नीति महान्‌ अथविद्‌ डा० शाट ($00980०॥० के मस्तिष्क की 
उपज थी और इसे नयी योजना' कहा जाता था। इन उपायों के परिणामस्वरूप 
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जम॑नी की तेजी के साथ आ्राथिक विकास हुआ । क्राउथर के अनुसार--“जमंनी का 
उद्योग-धन्धा बाहर से खरीद कर मँगाये कच्चे माल पर निर्भर करता है और नाजी 
सरकार को जम॑न उद्योग-धन्धों पर झ्रावश्यक सामानों के राशनिग करने के कड़े' 
विनिमय नियन्त्रण के कारण जो अपरिमित शासन शक्ति मिल गई थी, वह उसके, 
हाथ में साधारण औद्योगिक नियन्त्रण का एक जबरदस्त अस्त्र था, परन्तु इसके 
अतिरिक्त जम॑नी की चेष्टा इस दिशा में लगी हुई थी कि झ्रायातकृत कच्चे माल की 
अधिक से अधिक पूर्ति करे ।/* 


(!) घिनिसय नियन्त्रश के अन्य रूप--- 


वितिसय नियन्त्रण अलग-अलग रूपों में देखने में आया है--एक-देशीय, 
हिदेश-य तथा बहु-देशीय । इनमें से दूसरे और तीसरे रूप में तो केवल अंक का ही 
अन्तर होता है, परन्तु प्रथक रूप अलग ही प्रकार का होता है | एक-देशीय विनिमय 
नियन्त्रण एक ही देश के व्यक्तिगत कार्यो का परिणाम होता है, द्वि-देशीय नियन्त्रण 
में दो देश मिलकर अन्‍्योन्य विनिमय प्रबन्ध करते हैं और बहु देशीय नियन्त्रण में कई 
देश सम्मिलित होते है । एक-देशीय विनिमय निमन्त्रण के प्रमुख रूप विनिमय समानी 
करण कोष, अवरुद्ध खाते, विनिमय राशनिंग तथा श्रायात-अ्रभ्यंश है । इसकी अन्य दो 
प्रंगालीयाँ इस प्रकार हैं :--- 

( १) विनिमय राशनिग--इस प्रणाली का उपयोग स्वतन्त्र रूप में श्रथवा 
अवरुद्ध खातों के साथ मिलाकर किया जा सकता है । इस प्रणाली में विदेशी विनिमय 
कमाई को इस प्रकार रखा जाता है कि वह श्रावदयक आयातों के लिए पर्याप्त मात्रा 
में प्राप्प हो जाय । सरकार सभो प्रकार के विदेशी विनिम्य के खरीदने और वेचने 
का काय॑ अपने हाथ में ले लेती है और विनिमय दरों को स्वयं निश्चित करती है। 
विनिमय के स्वतन्त्र व्यवसाय को रोक दिया जाता है । केन्द्रीय बैंक प्राप्त विदेशी 
विनिमय श्राय को एक निरिचित प्राथमिकता क्रम के अनुसार आयातकर्ताश्रों में बाँट 
देती है । इस प्रकार केवल उन्ही वस्तुग्रों का आ्रायात हो पाता है जिन्हें मँगाना आव- 
इ्यक समभा जाता है और प्रत्येक वस्तु के आयात की मात्रा भी निश्चित हो 
जाती है । 


( २ ) आयात अभ्यंश-- विनिमय राशनिग के साथ-साथ कभी-कभी आयात 
अ्भ्यंश तथा शअनुज्ञापत्र प्रशाली को भी अपनाया जाता है | विदेशी विनिमय का 
नियन्त्ररा श्रायातों और निर्यातों की मात्राश्रों को निश्चित करके किया जाता है । 
साधारणतया निर्यातों को तो प्रोत्साहन दिया जाता है, परन्तु ग्रावश्यक आयातों को 
या तो कम कर दिया जाता है या पूर्णतया वर्जित कर दिया जाता है। निर्धारित 
अ्रभ्यंश प्रणाली के अनुसार ही आयात और निर्यात के अनुज्ञापन प्रदान किये जाते हैं 


* ज्योफ्र क्राउथर : मुद्रा की रूपरेखा, पृष्ठ ३४०-३४१, (हिन्दी गंरक्षाग ।) 
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और क्योंकि बिना अनुज्ञापन के कोई माल न तो बाहर भेजा जा सकता है और न 
बाहर से मँगाया जा सकता है, इसलिये पूरे निर्यात और आयात व्यापार पर समुचित 
नियन्त्रण स्थापित हो जाता है । 
विनिमय उद्बन्धन अथवा पेगिय (#ऋटाक्षा2४ ?९४४०2)-- 

यह रीति साधारणतया युद्ध के काल में विनिमय दरों के उच्चावचनों को 
कंम करने के लिए उपयोग की जाती है । मुद्रा-स्फीति अथवा मुद्रा-सेंकुचन के कारण 
देश की मुद्रा का आन्तरिक मुल्य नीचे गिर सकता है अथवा ऊपर जा सकता है, परतु 
विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए सरकार उसका बाह्य मूल्य एक निश्चित बिन्दु पर 
बनाये रख सकती हैं । इस प्रकार विनिमय दर देशी मुद्रा की आन्‍्तरिक क्रय-शक्ति 
के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं हो पाती है । यदि मुद्रा को क्रय-शक्ति समानता स्तर 
से अधिक मूल्य दिया जाता है तो इसे दर का ऊपर टांकना' (2?८४श॥४ एफ) कहा 
जाता है यदि उदृ श्य ग्रवमुल्यत होता है तो देश की मुद्रा का बाह्य मुल्य घटाकर 
विनिमय दर का नीचे झ्रटकाना' (?०४९॥7४ 7090) किया जाता है। 

दोनों महायुद्धों के काल में इद्भलेंड ने इस प्रणाली को अपनाया था। सन्‌ 
१६१६ और सन्‌ १६९१६ के बीच कृत्रिम रीति से स्टलिज्ल का मूल्य ४"७३५ डालर 
रखा गया था, यद्यपि यह मूल्य वास्तविक मूल्य से ऊंचा था । इसी प्रकार दूसरे महा- 
युद्ध के काल में भारत सरकार ने विनिमय दर १ रुपया5-१ शिलिंग ६ पैस ही 
बनाये रखी, यद्यपि क्रय-शक्ति समानता के आधार पर वह बहुत नीचे होनी चाहिए 
थी । इस प्रणाली में विनिमय दर को एक खूँटे से बाँध कर रखा जाता है, इसलिए 
इसका यह नाम पड़ा है। 


द्विदेशीय विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ-- 

हद्ि-दंशीय विनिमय नियन्त्रण का प्रचलन भी विस्तृत रहा है, परन्तु अ्रपेक्षतन 
वहु-देशीय नियन्त्रण की प्रथा कम ही रही है। बहु-देशीय नियन्त्रण का प्रमुख 
उदाहरण विनिमय समानीकरण कोषों के सहयोग के रूप में मिलता है। द्वि-देशीय 
नियन्त्रण के दो रूप महत्त्वपूर्ण है : 

(१) शोधन समभोौते (ए4एथा /५९7८०77७75)--इस प्रकार का 
समभोता विनिमय राशनिग का ही एक रूप होता है । समझौता करने वाले एक देश 
को विदेशों विनिमय के राशनिग की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे दूर देश की 
झ्रावद्यक भुगतान किये जा सके । शोधन समभौते में एक ऋणी देश ऋणा[दाता देश 
के लिए मूलधन चुकाने, ब्याज देने तथा लाभाँश बाँटने की व्यवस्था करता है। साधा- 
रणतया ऋणी देश ऋणदाता देश को यह धमकी देकर कि वह उससे माल खरीदना 
बन्द करेगा, विनिमय राशनिंग व्यवस्था लागू करने पर बाध्य करता है । 

( २) निकासी समभोति (2:8778 887००7७8)-- जब दो देश कोई 
ऐसा समझौता कर लेते हैं जिसके अनुसार अ्न्योन्‍्य भुगतानों को इस प्रकार एक दूसरे 
के द्वारा चुकती कर दिया जाता है कि उन्हें विदेशी विनिमय बाजार जाने को 


[ ५२४ 


श्रावदयकता नहीं पड़ती तो इसे निकासी समझौता कहते हैं ॥ इन समझौतों के भ्रनुसार 
दो देश ऐसी व्यवस्था करते हैं कि प्रत्येक देश अपने निर्यातकर्त्ताश्रों को अपनी ही 
चलन में उन शोधनों में भुगतान करना तय कर लेता है जो देश के आयातकर्त्ताश्रों 
को प्राप्त होते हैं। ऐसे समभौते द्वारा विदेशी विनिमय बाजार का साधारण कायें- 
वाहन पूर्णातया स्थगित कर दिया जाता है। विदेशी मुद्राओं का उपयोग किये बिना 
ही भुगतान हो जाते हैं। निकासी समभौते दो देझ्षों के व्यापार का समानीकरण कर 
देते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को एक प्रकार का वस्तु-विनिमय रूप दे देते हैं । - 


इन दो रूपों के अ्रतिरिक्त इस प्रकार के विनिमय नियन्त्रण के दो रूप और 
भी देखने में आये हैं, जो निम्न प्रकार हैं :--- 


([ रे ) विलम्ब काल हस्तान्तररण (कर थ' (078079 ) “”ः इसका 
उद्द श्य यह होता है कि विदेशियों को उनके द्वारा भेजे हुए माल श्रथवा पूजी का 
भुगतान तत्काल न करके कुछ समय पद्चात्‌ किया जाय । आयातकर्त्ताश्नों को अपने 
ऋणों का भुगतान देश की ही मुद्रा में किसी भ्रधिकृत बैंक में जमा करने का आदेश 
दे दिया जाता है। यह जमा राशि सुरक्षित रखी जाती है और विदेशियों को निश्चित 
अवधि परचात्‌ भुगतान किया जाता है। विलम्ब काल ((०४/०7पाए) की समाप्रि 
पर यह राशि विदेशियों को भेज दी जाती है। इस काल में देश की सरकार को 
विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यक समायोजन करने का अवसर मिल जाता है । 
साधारणतया विदेशियों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है कि 
विदेशी प्राप्त राशि का किस प्रकार उपयोग करेंगे, किन्तु कुछ समभौतों में इस 
सम्बन्ध में विदेशियों को आदेश भी दे दिये जाते हैं । 


(४) यथास्थिर अथवा निश्चित समभौते (8कषातहग। 38००- 
7767/5)--ईस पद्धति का उपयोग सन्‌ १६३१ की आर्थिक मन्दी के पदचात्‌ जम॑नी में 
हुआ था । इसमें समझोता करने वाले देशों के बीच पुजी के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध 
लगा दिये जाते हैं और विदेशी ऋणों को धीरे-धीरे किहतों से चुकाने का समझोता 
किया जाता है। साधारणतया अ्रल्पकालीन ऋरों का भुगतान स्थगित कर दिया जाता 
है और उनका दीघंकालीन ऋणों में परिवर्तत कर लिया जाता है। उपरोक्त व्यव- 
स्‍्था का परिणाम यह होता है कि ऋणी देश को अभ्रपनी आा्थिक स्थिति में सुधार 
करने तथा पू जी के आवागमन को रोक कर विनिमय दर पर नियन्त्रण लगाने के 
लिए पर्याप्त समय मिल जाता है । 


भारत में विनिमय नियन्त्रण 
पुद्धआालीन विनिसय नियन्त्रणं-- 
महायुद्ध के काल में भारतीय सुरक्षा विधान के अ्रन्तगंत ऐसी व्यवस्था की गई 
थी कि रिजवें बैंक ऑफ इण्डिया की आज्ञा के बिना विदेशी विनिमय का उपयोग नहीं 
किया जा सकता था और बेक केवल कुछ स्वीकृत कार्यो के लिए ही उसके उपयोग 
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की आज्ञा देती थी | विनिमय नियन्त्रण का कार्य आरम्भ से ही रिजव बेक को सौंपा 
गया था और इसका संचालन बैंक का विनिमय नियन्त्रण विभाग (फ्णाशा8० 
00700 06790077०70) करता था । वैसे विदेशी विनिमय व्यवसाय बैंकों द्वारा 
किया जाता था, परन्तु उन्हें रिजवं बैक से श्रनुज्ञापत्र प्राप्त करता होता था और वे 
उसी के नियन्त्रण में कार्य करती थीं । 


सन्‌ १६४७ का विनिमय नियन्त्रण विधान-- 

माच॑ सन्‌ १६४७ में भारतीय सुरक्षा विधान समाप्त कर दिया गया था ओर 
उसके स्थान पर सन्‌ १६४७ का विनिमय नियन्त्रण अधिनियम (90/2ं9॥ &5००४॥86 
0८४०॥४४०॥ ७०६, 947), जो उस वर्ष के फरवरी मास में पास किया गया भा, 
लागू किया गया। अभ्रधिनियस के अनुसार केवल रिजर्व बेंक द्वारा श्रधिकृत विनिभय 
'बेंक ही विदेशी विनिमय व्यवसाय कर सकती है श्रौर कोई भी व्यक्ति श्रथवा संस्था 
केवल रिजवं बेंक के श्राज्ञा-पत्र (?०70) पर 'ही विदेशी विनिमय खरीद सकती है। 
इस सग्बन्ध में स्टलिग क्षत्र के लोगों को कुछ छूट दी गई है । उनके लिये आ्ाज्ञा- 
पत्र श्रावश्यक नहीं है और इसके अ्रतिरिक्त वे १५० पौण्ड प्रति मास तक अपने कुट्र॒म्ब 
'के व्यय के लिए भी भेज सकते हैं। विनिमय नियन्त्रण का प्रमुख उदं श्य यह है कि 
देश से सोने के निर्यात, विदेशी पूँजी के श्रायात तथा विदेशी मुद्राओ्रों के क्रय-विक्रय 
'पर नियन्त्रण रखा जाय । विधान की भश्रन्य व्यवस्थायें निम्न प्रकार है :-- 


(१ ) भारत में रहने वाले विदेशी मुद्रा एक सीमा तक ही देश से बाहर 
भेज सकते हैं । साधारणतया जीवन निर्वाह व्यय की उचित मात्रा को कुल श्राय में सै 
घटाकर केवल शेष को ही बाहर भेजने की श्राज्ञा दी जाती है । इसीलिए यदि कोई 
फर्म, व्यक्ति अ्रथवा संस्था किसी विदेशी व्यक्ति की सेवायें प्राप्त करता चाहती है तो 
, उसे रिजव बैंक से आ्ाज्ञा लेनी पड़ती है । 


( २) अंशों, प्रतिभूतियों तथा जमा के स्वामी को लाभाँश और ब्याज्ञ की 
राशि देश से बाहर भेजने की पूरी स्वतन्त्रता है और इसी प्रकार विदेशी रुद्वाश्रों मैं 
बीमे की किद्तें भी बिना किसी प्रतिबन्ध के भेजी जा सकती हैं । 

( ३ ) स्वदेश लौटने वाले विदेशी व्यक्ति को वेतन की बचत, प्रावधान कोष 
" राशि तथा निजी सम्पत्ति की कीमत देश से बाहर ले जाने की पूरी स्वतन्त्रता है, यदि 
वह ५,००० पौण्ड से भ्रधिक नहीं है । 

( ४ ) यदि आयात-कर्त्ता ने आयात अनुज्ञापन प्राप्त कर रखा है, तो वह 
विदेशों से मंगाई गई वस्तुओ्रों की कीमत स्वतन्त्रतापुवंक चुका सकता है । बिना अनु- 
ज्ञापन के मेगाई हुई वस्तुओं के लिए (यदि वे खुले सामान्य श्रनुज्ञापन के अन्तगंत नहीं 
आती हैं) विदेशी विनिमय नहीं दिया जाता है । 


( # ) विदेशी व्यापार संस्थायें अपने लाभ को प्रधान कार्यालयों को भेज 
, सकती हैं । 
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(६ ) कुछ विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त पूजी का स्टलिज्ठ क्षंत्र के 
बाहर निर्यात नहीं कियां जा सकता है । 

विनिमय नियन्त्रण के ग्रन्तगंत सरकार को विदेशी विनिमय व्यवसाय और 
प्रतिभूतियों के ग्रतिरिक्त बहुमूल्य धातुओं तथा चलन के आ्रायात और निर्यात के संबंधे 
में भी विस्तृत अ्रधिकार प्राप्त हैं। दूसरे सभी देशों के साथ होने वाले सभी प्रकार के 
व्यवसायों पर विनिमय नियन्त्रण लागू है, यद्यपि इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों के बीच 
भेद-भाव किया गया है। भारतीय विनिमय नियन्त्रण का उहंश्य यह है कि अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय लेन-देन में संतुलन स्थापित किया जाये । वैसे तो आयातों पर प्रतिबन्ध हैं परतु 
आज्ञा-पत्रों पर किये गये आयातों की कीमत के भुगतानों पर किसी प्रकार का प्रति- 
बन्ध नहीं है । इसके अ्रतिरिक्त एक सीमित अंश तक लाभ, ब्याज, लाभाँश, विदेशी 
कम्पनियों की बचत ग्रादि की राशि को देश से बाहर भेजने का भी अधिकार दिया 
गया है। विदेशों की यात्रा के लिए धन बाहर ले जाने की भी सुविधाएं दी गई हैं । 
भारतीय पूंजी के विदेशों में विनियोग की श्राज्ञा नहीं दी गई है। किन्तु यदि कोई 
व्यापार कम्पनी बैक अ्रथवा बीमा कम्पनी विदेशों में अपनी शाखा खोलती है तो देश 
से पूंजी का निर्यात किया जा सकता है । 

विनिमय नियन्त्रण प्रशासन का अधिकार रिजवं बैंक श्रॉफ इण्डिया के हाथ में 
है | परन्तु बहुत सी दक्षाओ्रों में दिन प्रति दिन के कार्यों में रिजवं बैंक ने अपने कुछ 
अ्रधिकार उन बैंक तथा उनकी शाखाओं को सौंप दिये हैं जिन्हें विदेशी विनिमय 
व्यवसाय का अधिकार दिया गया है। सभी प्रकार के विदेशी विनिमय का क्रय- 
विक्रय केवल उन्हीं कीमतों पर किया जा सकता है जो रिजवं बैंक निश्चित करती है । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विनिमय स्थायित्त्व-- 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना के पदचातु भारत भी कोष के सदस्यों में 
सम्मिलित हो गया है। इस कोष ने भारत तथा श्रन्य सदस्य देशों की मुद्राओं की 
कीमत स्वरा अथवा शभ्रमरीकन डालर में परिभाषित करके और सदस्य देशों को 
व्यापाराशेष के घाटों को पूरा करने के लिए ऋण देकर विनिमय दरों की स्थिरता 
स्थापित करने का प्रयत्न किया है। कोष विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार 
सम्बन्धी प्रतिबन्धों के विरुद्ध है । सदस्य होने के नाते भारत को भी मुद्रा-कोष क्रे 
आदेशों का पालन करना पड़ता है । इस नीति के अपनाने से भारत को विदेशी- 
विनिमय के क्षत्र में कुछ लाभ प्राप्त हो पाये हैं । 


' परोक्षा-प्रदन 
श्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बी० एस-सी ०, 
( १) विनिमय नियन्त्रण के क्या उद्देश्य हैं? विनिमय नियन्त्रण के साधनों का 
वर्णन कीजिये । (१६६२ 5) 
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(२) नोट लिखिये--विनिमय नियन्त्रण । (१९६१) 
(३ ) विनिमय नियन्त्रण क्‍यों आवश्यक है ? भारत में इस नियन्त्रण की कार्यवाही 
पर प्रकाश डालिए । (१९६०) 
(४) भारत में विदेशी विनिमय में उत्पन्न हुई कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ 
सुझाव दीजिए । (१६५६ 5) 
भ्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) नोट लिखिए---विनिमय समकरण कोष । (१९६१) 
(२) भारत में प्रयुक्त पद्धतियों (१०४॥४००७) का विशेष उल्लेख करते हुए विनिमय 
ह नियमन के उह्दँ श्य और पद्धतियों का विवेचन करिये । (१९५६) 
( ३ ) विनिमय समीकरण कोष पर नोट लिखिए । (१९५६) 


विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
() जरा 8 ॥॥6 76०60 0 «रणाक्ाा8० ०0770 ? 708005$ ४थीए 08 
लालीक्षाए8 00770] 7685प्रा.55 800.6080 |7 [0]8- 
(!964 त्रिवर्षीय भाग ३) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम ०, 
(१) विनिमय नियन्त्रण' से आप क्या समभते है ? शांति काल से युद्ध काल में 
इसके उद्दृश्यों में क्या भिन्नता है ? .विश्व युद्ध (१६३६) के पूर्व प्रयोग की 


गई विनिमय नियन्त्रण की तीन विधियों का विवेचन करिये । (१९५६९) 
(२ ) टिप्पणी कीजिये--0) विनिमय समीकरण कोष, () &॥0ं88० ००७४- 
(0॥5. (१९५६) 


(३) विनिमय नियन्त्रण के उद श्य एवं विधियाँ बताइये तथा भारतीय उदाहरण 
देकर अपने उत्तर को स्पष्ठ कीजिए । 

जबलपुर विश्वविद्यालय, बीं० कॉम०, 

(१) विनिमय दर की प्रतिकूलता के क्या कारण हैं ? उसको सुधारने के क्‍या 
उपाय हैं ? उदाहरण देकर समांइये । (१९५६) 

पटना विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१ ) श्राधुनिक सरकारों द्वारा विनिमय नियन्त्रण के लिए अपनाई गई विभिन्न 
रीतियों का वर्णंन कीजिए । (१९६२ द्विवर्षय) 

( 2 ) 7986755 ६० 09]6००ए६४ 0 >णीक्ाह6 ००णाह0व वात 6 पर९005 
800 9680 9&9ए ए870008 20प0॥7688 ल्‍0 780९०१0 ५९६7४. (7960 6) 

बिहार विश्वविद्यालय, बों० कॉम०, 

(4) जशात्र ० 6 कंशिशा। धातत$ छी॑ प580075 जारी एल८व6 
॥6 तजाब्ात [0 70ठांंडए0 एप्राथाएंट8 48 ए०पराए५.. रिटए०ए 
एएथीए ६86 एणा6ए ० कलाक्राएइ८ 070] जा 0ती4 0तप्ायाएरश ॥6 
[88४ 6 उरध्चा$, (960 5) 
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विक्रम विश्वविद्यालय बी० ए०, 

(१) विनिमय नियन्त्रण के वया उहं श्य होते हैं। विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न 
रीतियों को समभाइये । (१९६२ त्रिवर्षीय) 

नागपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) विनिमय नियन्त्रण का अर्थ समझाइये । विनिमय नियन्त्रण की महत्त्वपूर्ण 
विधियों का स्पष्टीकरण करिये । (१६९६१) 


अध्याय २६ 


भारतीय चलन का इतिहास 


(सन्‌ १९२५ से पूर्ण) 
(ह6 पझ्ांडा0ण णी पाठतांशा एप्राय्थधाटए) 


न्‍रकत-मापकःमगक्‍उं+नलपकिकेक ५ ५००७ ०कतचपाचा लता... ९०030, फ4ब-च०क अपाजमक अ४ ६, के ७० -ंनक अकआ के. 34 के. रहन्‍्क३##-" तहत न (/ल्‍>की ताल, बे. ४ न ] ै एह॥ ४ ला 
१७७ भा आशा अमन भा ाआाभाभ ाााााआााआआाााांभ भा ३ ३०२७७७७७॥७७७७एएएएशएएणणणथणण ० रा 0 के ५... फारकामभाश कर: (०७० दन४पंडपपयाका-+अनतरे कटकलाना तले ४००७७, 


प्राचोन भारत में मुद्रा एवं चलन (द्विधातुमान षद्धतति) 

भारत में मुद्रा का उपयोग श्रतीत काल से होता श्राया है। सभी प्राचीन ग्रन्थों में 
इसका प्रमाण मिलता है । वेद, मनुस्मृति तथा बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर मुद्रा 
तथा चलन के उपयोग का वर्णन मिलता है । इसके प्रतिरिक्त अनेक पुराने सिक्के 
शिलालेख तथा ऐतिहासिक प्रभाण ऐसे प्राप्त होते हैं जिनसे मुद्रा के उपयोग की 
प्राचीनता सिद्ध होती है । ऋगवेद में गाय को मूल्य की सामूहिक माप के रूप में उप- 
योग करने का वर्णन अनेक स्थानों पर पाया जाता है। मुस्लिम काल में तो सम्राट 
द्वारा सिक्कों और मुहरों का निकालना और चालू करना एक साधारण सी घटना 
बन गई थी । मुस्लिम-काल में मुहम्मद तुगलक ने सांकेतिक सिक्‍के तथा पत्र-मुद्रा का 
निर्गेमन करके एक अनुपम तथा महत्त्वपूर्ण प्रयोग किया, परन्तु यह्‌ प्रयोग सफल न 
हो सका था । 

मु ० च०आज०, ३४ 
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१७वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी अपनी शिल्पशालाओं तथा 
अपनी आवीन बस्तियों के लिए सिक्‍कों का ढालना आरम्भ कर दिया था, इसके 
पश्चात्‌ जैसे-जैसे कम्पनी का अधिकार अधिक भू-भाग पर होता गया, इन सिक्‍कों का 
प्रचलन बढ़ता ही गया, परन्तु इस काल में सबसे बड़ी कठिनाई सिक्‍कों की भारी 
विविधता ही थी । अनेक धातुश्रों के सिक्के प्रचलित थे श्ौर स्वयं एक ही धातु के 
सिक्‍कों में भी रूप, मूल्य, वजन तथा छुद्धता में श्रत्यधिक अन्तर होता था । ऐसी दशा 
में व्यापार में असुविधा होती थी, क्योंकि सिक्कों की परख आवश्यक ।होती थी और 
विभिन्न सिक्‍कों का विनिमय उसकी शुद्धता की परख के पश्चात्‌ तोल कर किया जाता 
था । सन्‌ १८३५ तक द्वि-धातुमान पद्धति चालू थी तथा सोने और चाँदी दोनों के 
सिक्‍के विधि ग्राह्म थे । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आवागमन एवं इसके पश्चात्‌ (रजत साल को 
राधापना) -- 

सन्‌ १८३४५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सर्वप्रथम अपने आधीन क्षत्रों में 
प्रचलित सिक्‍कों में अनुरूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया । कम्पनी की राज्य 
सीमागओ्रों के भीतर चाँदी के रुपये को, जिसका भार एक तोला ग्रथवा १८० ग्र॑न होता 
था और जिसमें चाँदी की मात्रा १६५ ग्रेन थी, प्रामाणिक सिक्का घोषित कर दिया 
गया और यह- भी आदेश निकाला गया कि भविष्य में कम्पनी के राज्य क्षेत्र में सोने 
का सिक्‍का कहीं भी विधि-ग्राह्म नहीं होगा । इस प्रकार, रजतमांन के रूप में देश में 
एक-धातुमान स्थापित किया गया ।,चाँदी को स्वतन्त्र मुद्रण प्रदान किया गया और 
उसकी ढलाई अपरिमित रखी गई । सोने में रुपये की कीमत चाँदी के स्वरा मूल्य पर 
निर्भर होने लगी । ही 

सन्‌ १८६४ में भारतीय "रुपये का स्वर्ण मूल्य सावरेन में वस रुपया प्रति 
सावरेन अ्रथवा १ रुपया5--२ शिलिग रखा गया, परन्तु इस समय तक चादी की बहुत 
सी नई खानों का पता लग'जाने तथा अ्धिकाँश देशों द्वारा चाँदी के विमुद्रीकरण के 
कारण स्वरणां में चाँदी की कीमत भी अधिक घट चुकी थी । सन्‌ १८७३ में लेटिन 
संघ (॥.80॥ (707) देशों ने फ्रांस का अनुकरण करके द्वि-धातुमाव को समाप्त कर 
दिया और चाँदी के सिक्कों को चलन से निकाल कर स्वर्ण मुद्रा तथा एक-धातुमान 
को स्वीकार किया और यूरोप के देशों में स्वर्ंमान पद्धति का प्रचार हुआ । सन्‌ 
१८७४ में फ्रांस, इटली तथा स्विटजरलैंड ने चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण स्थगित कर 
दिया । जमं॑नी, डेनमाक, स्वीडन, नावें तथा हालैंड ने पहले से ही चांदी का विमुद्री- 
करण कर दिया था । इसका परिणाम यंह हुआ कि रुपये का स्वणंमूल्य निरन्तर 
गिरता ही रहा । सन्‌ १८७१ में यह २ शिलिग के बराबर था, परन्तु सन्‌ १५६२ में 
यह केवल १ शिलिंग ३ पैस रह गई थी । 

चाँदी की कीमतों के इस भारी पतन का कारण यह था कि माँग की तुलना 
में चाँदी की पूर्ति अधिक बढ़ गई थी। अधिकांश यूरोपीय देशों द्वारा स्वरणं॑मान ग्रहण 
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करने के कारण चांदी के सिक्‍कों को गला कर धातु के रूप में बेचा जाने लगा था । 
चाँदी की नई खानों की खोज तथा चाँदी निकालने की बिधियों के सुधार ने भी चाँदी 
के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की । सन्‌ १८६१ में चाँदी की उत्पत्ति सन्‌ १८७६ की 
ग्रपेक्षा दूनी हो गई थी । 

चाँदी की कीमत गिरने का परिराण -- 

( १ ) चाँदी की स्वर्ण में कीमतों के गिर जाने का परिणाम यह हुतश्रा कि 
भारत में चाँदी के आ्रायातों में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसके कारण मुद्रा-प्रसार की स्थिति 
उत्पन्न हो गई और कीमतें बढ़ने लगीं। सव्‌ १८७३ और सन्‌ १८६९३ के बीच 
कीमतों में २९% वृद्धि हो गई थी । 

( २ ) इसके अतिरिक्त सोने में चाँदी की कीमतों कै गिर जाने का देश के 
विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा और विदेशी पूजी की सहायता से भारत के 
ग्राथिक जीवन का विकास करने में कठिनाई होने लगी, क्‍योंकि पूंजी के आयात 
ग्रधिक घट गये थे । 

( ३ ) साथ ही, गृह खर्चों का भार बढ़ गया और ब्रिटिश अफसरों के वेतन 
तथा उत्तर-वेतन चुकाने के लिए धन भेजने में भारत सरकार को भारी कठिनाई होने 
लगी । इन सबकी कीमत स्टलिज्ध में निश्चित की जाती थी श्रौर रुपये की कीमत के 
प्रत्येक पतन के साथ इन दायित्त्वों को चुकाने के लिए अधिक मात्रा में रुपयों की 
ग्रावश्यकता पड़ने लगी थी । 

( ४ ) सरकार को करों में भारी वृद्धि करनी पड़ी और बजटों के सच्तुलन में 
भारी कठिनाई अनुभव होने लगी । 

कई वर्षों तक भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान की स्थापना का 
प्रयत्न किया सन्‌ १८६७ तथा सन्‌ १८६२ के बीच इस कार्य के लिए चार बढ़े-बड़े 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए, परन्तु जब सफलता प्राक्ष न हो सकी तो भारत सरकार 
मे स्थिति की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की । 
हरशल समिति (पश6 पलडलाला (०ण्गा॥००)-- 

यह समिति सन्‌ १८९२ में लाड हरशैल की शभध्यक्षता में नियुक्त की गई थी 
और समिति को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत निभ्न ज्रत्तावों पर विचार प्रकट करने 
का झ्ादेश दिया गया था :--(१) क्या भार में चांदी का स्वतन्त्र मुद्रण समाप्त 
कर दिया जाय झौर स्वरणंमान ग्रहण कर लिया जाय, (२) क्‍या भारत में सोने के 
सिक्के चालू किए जायें और (३) क्‍या रुपया की स्टलिज़ विनिमय दर घटा कर १ 
रु०-5१ शिलिंग ६ पैंस कर दी जाय ? 

समिति का विचार था कि () भारत में सोने के सिक्‍कों का चालू करना 
अनावश्यक तथा भ्रनुपयुक्त था, क्योंकि बिना सोने के सिक्कों को चलाये भी स्वरगांमान 
स्थापित हो सकता था। (7) साथ ही, यह भी कहा गया कि इसके ग्रहगा करने से 
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सोने में चाँदी की कीमतों के और ग्रधिक गिर जाने की सम्भावना थी । (॥ समिति 
ने १ शिलिग ६ पैंस की विनिमय दर को भी इस कारण अनुपयुक्त बताया कि इसका 
देश के व्यापार, उद्योग तथा आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 


समिति ने दो सुझाव दिये :--(१) चाँदी के सिक्कों का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द 
होना चाहिये, परन्तु सरकार यह घोषणा करे कि यद्यपि जनता का अधिकार नहीं 
रहेगा कि चांदी के सिलों को रुपयों में ढलवा सके, परन्तु सरकार अपनी टकसालों 
में १ शिलिग ४ पैस प्रति रुपया की कीमत पर चाँदी के रुपयों को ढालने का काम 
बराबर करती रहेगी । (२) सरकारी खजानों में सभी प्रकार के लोक दायित्त्वों के 
भुगतान में सोना इसी दर पर स्वीकार होता रहेगा । 


इन सिफारिशों के तीन परिणाम हुए :--(१) सोना तथा चाँदी दोनों का 
स्वतन्त्र मुद्रण समाप्त कर दिया गया । (२) रुपया एक सांकेतिक सिक्‍का बन गया, 
क्योंकि एक ओर तो इसकी विनिमय कीमत इसकी निहित कीमत से भ्रधिक रखी गई 
थी और दूसरी ओर उसका-मुद्रण सीमित और प्रतिबन्धित था । (३) इन सिफारिशों 
में स्वशंमान की स्थापना की-कई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी, यद्यपि यह 
विधार प्रकट किया गया था कि भविष्य में स्वर्णमान स्थापित किया जायगा । 


भारत सरकार ने हरशल समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके भारतीय 
मुद्रण एक्ट सन्‌ (८९३ पास कर दिया । तत्पश्चात्‌ रुपये की विनिमय दर चाँदी की 
कीमतों के प्रभाव से विमुक्त हो गई और चाँदी का मुल्य के मान के रूप में उपयोग 
बन्द हो गया, यद्यपि चलन हेतु प्रमुख धातु अभी चाँदी ही रही । स्वरणं को श्रब भी 
'विधि ग्राह्म स्थान प्रदान नहीं किया गया था। अतः हरशल समिति को सिफारिशों के 
अचार कर भारत में एक श्रपूर्ण द्वि-धातुमान अपनाया गया, जिपमें चाँदी श्र सोने 
के सिक्कों का सुद्रण जनता द्वारा नहीं कराया जा सकता था श्रौर केवल चाँदी के 
रुपये हो श्रसीमित विधि प्राह्म थे । 


चाँदी के स्वतन्त्र मुद्रण को समाप्त करने का उदृ श्य रुपये की विदेशी विनि- 
मय दरों को ऊंचा करना था । सन्‌ १८९३ में रुपये की विनिमय दर केवल १ शिलिंग 
२३ पैंस थी और सस्कार ने उसे बढ़ा कर १ शिलिंग ४ पैंस कर देने का प्रयत्न 
किया । इसके लिए रुपयों की कुल मात्रा में कमी की गई । मुद्रा-संकुचन ने लोगों को 
भयभीत कर दिया । गाढ़ कर रखे हुए रुपये चलन के लिए निकलने लगे और जेवरात 
बनाने में रुपयों का उपयोग घटने लगा। परिणाम यह हुआ कि रुपयों का 
प्रचलन घटने के स्थान पर बढ़ गया । १ शिलिग ४ पैंस की विनिमय दर बनी न रह 
सकी ओर सरकार को १ शिलिंग १३ पैंस की दर पर रुपये बेचने पड़े । जनवरी सन्‌ 
१८९६ में यह दर गिर कर .१ -शिलिंग # पैंस ही गई, परन्तु तत्पश्चात्‌ यह धीरे- 
धीरे बढ़ कर सन्‌ १८६८ में .! शिलिझ्ध ४ पैंस हो गई, क्योंकि अब चाँदी की कीमतों 
का विनिमय दर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था | रुपये कीं यह कीमत सन्‌ १९१६ 
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तक स्थिर तथा स्थाई रही । केवल सन्‌ १६०७-० ८ में कुछ आधिक संकटों के कारण 
यह थोड़े समय के लिए नीचे गिर गई थी । 


भारत में र्वर्ण-विनिमय समान (सन्‌ १८६६-१६१६) 
फाऊलर समिति को नियुक्ति एवं सुझाव --- 

विनिमय दर के १ शिलिज्भ ४ पैस पर स्थिर हो जाने के पश्चात्‌ भारत सर- 
कार ने मार्च सन्‌ (८६८ में भारत सचिव से भारत में पूर्णमान स्थापित करने की 
फिर प्रार्थना की । भझ्रत: सर हेनरी फाऊलर (50 ज़०॥ा५ #09!०) की ग्रध्पद्धता में 
एक श्र समिति नियुक्त की गई । फाऊलर समिति के प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार थे--- 

( १ ) भारतीय टकसालों में चांदी का स्वतन्त्र मुद्रण नहीं होना चाहिए, 
क्योकि भारत का ई व्यापार स्वरणुमान देशो के साथ ही था । 

( २ ) ब्रिटिश सावरेन को भारत में अपरिमित विधि ग्राद्य मुद्रा घोतषि कर 
देना चाहिए और उसका भारत में प्रचलन होना चाहिये। भारत में सोने की स्वतन्त्र 
ढलाई होनी चाहिये । सावरेन की ढलाई झऔर उनका प्रचलन इज्भलैंड और भारत 
दोनों में होना चाहिए । 

( ३ ) रुपया सांकेतिक सिक्‍का रहते हुए भी अपरिमित विधि-ग्राह्म बना 
रहना चाहिये । 

( ४ ) रुपये और स्टलिज़ू की विनिमय दर १ शिलिज्ध ४ पेस प्रति रुपया 
रहनी चाहिये । 

( ५ ) क्योंकि स्वर्ण कोप का सबसे महत्त्वपूर्ण उपयोग यढ्ी था कि विदेशी 
भुगतानों के लिये व स्वतन्ततापूव॑क प्राप्त होते रहें, इस कारण भारत राग्कार को 
स्वर निर्यात के लिए सोने का संचित कोप रखना चाहिए, जिससे कि विनिमय दर 
की स्थिरता स्थापित को जा सके । 

( ६ ) भारत सरकार को सोने के बदल में रुपये देने की प्रथा को बनाये 
रखना चाहिये, परन्तु नये रुपये के सिक्‍क्रो की ढलाई उस समय तक बन्द रहनी चाहिये 
जब तक कि चलन मे स्वणं का अनुपात जनता का स्वर्ण आवश्यकता से अधिक ने 
हो जाय । 

( ७ ) निर्यात के लिए जनता को पर्याप्त रबों देने के लिए सरकार को 
स्वर्ण कोप रखने चाहिये | रुपयो के मुद्रण पर जो भी लाभ प्राप्त हो उस सरकार की 
साधारण झ्राय में हस्तान्तरगा नद्टीं करता चाहिये और न ही उसे सरकार की साधा- 
रण जमा (88)9700) के रूप मे रखता चाहिए । इस लाभ को सोने में एक विशेष 
सुरक्षित कोप के रूप में रखना चाहिये और यह सुरक्षित कोप साधारण पत्र-मुद्रा निधि 
तथा सरकार की साधारण कोपगार जमा (77085७७ 0097॥0०) से पूर्णातमा अलग 
होना चाहिये । 


शेड 


फाऊलर समिति की सिफारिशों का परिशा#-- 

भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इन्हें कार्य रूप 
देने का प्रयत्त किया । स्वितस्वर सन्‌ १८९६ में सावरेन को विधि-पह्ठ मुद्रा घोषित 
किया गया, परन्तु रुपया भी श्रपरिमित विधि-ग्राह्म बना रहा। ब्रिटिश कोषागार की 
स्वीकृति न मिलने के कारण भारत में सोने के सिक्कों की ढलाई के लिये शाही टक- 
साल की शाखा खोलने की योजना रह कर दी गई । इस प्रकार देश में जो मोद्रिक 
मान स्थापित हुआ उसे स्वर्ण-विनिमय-सान कहा गया । यह एक ऐसा स्वरणंमान था 
जिसमें सोने के सिक्कों का प्रचलन न था । इस मान की चार प्रमुख विशेषताएं 
थीं:--(१) इसमें देश के भीतर सोने के सिक्‍को का प्रचलन न था। (२) देश की 
भीतरी आवश्यकताओं के लिये रुपये का सोने मे परिवर्तत करना आवश्यक न था। 
(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा देशी मुद्रा के बदले में एक निश्चित श्रधिकतम विनिमय दर 
पर विदेशी विप्रषों (२०७॥(७70८४) को सोमने में भेजने की व्यवस्था को गई थी । 
(४) इन विप्रेषों के लिये सुरक्षित कोषों का एक आवश्यक भाग इज़लेंड में रखा 
जांता था । 
शआ्रालोचना-- 

इस मौद्रिक सान की देश में कड़ी भ्रालोचना हुई हैं--- 

( १) यहापि इसके भ्रन्तगंत विनिमय दरों की स्थिरता तो प्राप्त हो गई थी, 
परन्तु कीमतों की स्थिरता श्राप्त न हो सकी । सन्‌ १८९३ और सन्‌ १९२३ के बीच 
संसार के श्रन्य देशों के तुलना में भारत में ही कीमतों के सबसे अ्रधिक उच्चावचन हो 
रहे थे । सन्‌ १९०७-०८ के सद्भूटकालीन वर्षो में यह मुद्रा प्रणाली हृटते-हूटते बची 
झ्रौर सन्‌ १६१६-२० में तो यह एक दम टूट ही गई । 

( २ ) कीमतों के इन भारी उच्चावचनों ने श्राथिक जीवन में श्रनिश्चिततता 
उत्पन्त करके देश के धष्यापार और पुंजी विकास के मार्ग में बाधाएं उपस्थित 
कर दों। 

(३ ) इसके शभ्रतिरिक्त यह सौद्रिक सान प्रबन्धित सान था और इसके सफल 
संचालन के लिए पग-पग पर सरकार हस्तक्ष प की श्रावश्यकता पड़ती थी। यह एक 
जटिल प्रणाली थी और कनन के दब्दों में मुखं-सिद्ध तथा मक्कार-सिद्ध न थी । 
चेम्बरलेन आयोग (776 (फ्माफेशानाो। (0०गांडशंणा)--- 

सन्‌ १८६६ के पश्चात्‌ भारत में जो मौद्विक प्रणाली स्थापित हुई थी उसकी 
भारत में कड़ी आलोचना हुई थी। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली की स्थापना के 
सम्बन्ध में भारत सरकार तथा भारत सचिव के बीच भी भारी मतभेद था। इन 
आ्रालोचनाओ्रों तथा इस मतभेद की जाँच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अ्प्रल सन्‌ 
१९१३ में चेम्बरलेन की अध्यक्षता में एक शाही झायोग (]१०५४] (00॥7753&07) 
नियुक्त किया । इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट फरवरी सन्‌ १६१४ में प्रस्तुत की, 
जिसके प्रमुख सुझाव निमस्‍्त प्रकार थे :-- 
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( १ ) आयोग ने स्वणं-वितिमय-मान को चालू रखने की शिफारिश की; 
क्योंकि आयोग का विचार था कि इस मान ने सन्‌ १६०७-०८ के आथिक सद्ूट का 
सफलतापूर्वक सामना किया था और वेसे भी इसका विकास अनेक प्रकार के प्रयोगों 
के पश्चात्‌ हुआ था । 

( २ ) सोने के सिक्कों की ढलाई के लिए भारत मे टकसाल का खोलना 
ग्रनावश्यक था । इसके विपरीत भारत में बम्बई की टकसाल को रुपये देकर बराबर 
सोना खरीदना चाहिए । 

( ३ ) स्वणंमान निधि में वृद्धि होती चाहिए और इन कोषों को लन्दन में 
ही रखा जाना चाहिए । सिक्‍कों की ढलाई पर जो भी लाभ हो वह सबका सब इसी 
निधि कोष में जाना चाहिए । " 


( ४ ) भारत सरकार को यह गारन्टी देनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने 
पर, विशेष रूप से विनिमय दरों के गिरने की दक्ा में, वह १ शिलिग ३३६ पैंस प्रति 
रुपया की दर पर भारत में लन्दन पर बिल बेच देगी । 

(५ ) पत्र-मुद्रा प्रशाली को अधिक लोचदार बना देना चाहिए और स्वर्णा- 
मुद्रा के स्थान पर सोने के उपयोग को अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए 

(६ ) स्वरांमान की रजत शाखा (छझ्ञाएश 'छाथाए) को बन्द कर देना 
चाहिए । 

श्रभी चेम्बरलेन श्रायोग को सिफःरिशों को कार्यरूप देने का श्रवप्तर भी न 
श्राया था कि प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो गया । 


प्रथम महायुद्ध और भारतीय चलन 


प्रथम महायुद्ध का मुद्रा प्रणाली पर प्रेभाव-- 

ु युद्ध के श्रारम्भ में अन्य देशों को भाँति भारतीय मुद्ञाप्रणाली पर युद्धकाल 
को परिस्थितियों का जो श्रसर पड़ा तथा बिगड़ती हुई दशा के सुधार के लिए सरकार 
द्वारा जो प्रयत्न किये थे उनका संक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है :--- 

(१ ) भारत में भी भय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारणा व्यापार 
श्रौर व्यवसायों में भारी अ्रस्थिरता तथा अनिश्चितता आगई । इस भयपुणाता स्थिति 
के लक्षण विनिमय दरा के पतन, सेविंग बैक जमा निकालने, कागज के नोटों को रुपये 
के सिक्‍कों अथवा सोने में बदलने तथा भारत सरकार के स्वरणं-कोपों से सोना माँगने 
के रूप में प्रकट हुए । 


( २ ) विनिमय दर के पतन को रोकने के लिए ६ ग्रगस्त सन्‌ १६१४ तथा 
२८ जनवरी सन्‌ १६१५ के बीच भारत सचिव का ८७, ०७,००० पौंड की कीमत के 
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प्रति परिषद्‌ विपत्र ((२८ए७४८ (0पघाणं 85)7 बेचने पड़े । लोगों का पत्र-मुद्रा 
पर से विश्वास उठने लगा और १० करोड़ रुपये की कीमत के कागजी नोट कोषागार 
को लौटा दिये गये । लोगों ने रुपयों और सोने के सिक्कों को जमा करके रखना 
आरम्भ कर दिया और कागज के नोटों को रुपये के सिक्‍कों और सोने में बदलने 
की मांग बहुत बढ़ गई । बेंकों में से भी भारी मात्रा में जमा का निकालना आरम्भ 
हो गया । 

(३ ) नोटों को सोने में बदलने की मांग इतनी बढ़ गई कि पहिली और 
चौथी अगस्त सन्‌ १६१४ के बीच में ही भारत सरकार को १८,००,००० पौंड की 
कीमत का सोना देना पड़ा । ५ अगस्त सन्‌ १६१४ को भारत सरकार ने प्राइवेट 
व्यक्तियों को सोना देनां बन्द करने की घोषणा कर दी । इस प्रकार कुछ काल के 
लिए स्वणंमान स्थगित कर दिया गया । 

(४ ) सन्‌ १९१४ के अन्त तक भारत का निर्यात व्यापार फिर उन्नति 
करने लगा, जिसका कारण यह था कि विदेशों में श्रच्छी कीमतों पर भारतीय माल 
की मांग अधिक बढ़ गई थी । इसके विपरीत भारत के आयात व्यापार का संकुचन 
हुआ, क्योंकि बाहर के देश युद्धकालीन परिस्थियों के कारण भारत को पर्याप् 
मात्रा में माल भेजने में भ्रसमर्थ थे । इस प्रकार व्यापाराशेष काफी अंश तक भारत के 
पक्ष में हो गया । 

(५ ) साधारण परिस्थियों में भारत के अनुकूल व्यापाराशेष का निस्तारण 
विदेशों द्वारा भारत सोना भेजकर तथा भारत सचिव द्वारा परिषद्‌ विपन्र5 
((०णातणा 85) बेच कर किया जाता था, परन्तु युद्धकाल में सुरक्षा की कमी तथा 
यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण बहुमूल्य धातुग्रों के निर्यात सम्भव न हो 
सके । इसके विपरीत भारत सचिव की परिषद्‌ विपतन्न बेचने की क्षमता इस बात पर 
निर्भर होती थी कि वह भारत सरकार के लिये रुपयों की मात्रा बढ़ाने के लिए 
कितनी चांदी खरीद सकता था । इस सम्बन्ध में भारत सचिव को यह कठिनाई अनु- 
भव हुई कि युद्धकाल में चाँदी की माँग बढ़ने ओर उसकी पूत्ति के घट जाने के कारण 
चाँदी की कीमतें निरन्तर बढ़ती गई और अन्त में ऐसी स्थिति श्रा गई कि १ शिलिग 
डंडे पेंस प्रति रुपया के भाव पर भारत सचिव के लिए परिषद्‌ विपत्र बेचना लाभ- 


!. प्रति परिषद्‌ विपन्र इद्धलंड में स्टलिग में बेचे जाते थे । इनका उहश्य 
यह होता था कि स्टलिग में ऋण प्राप्त करके विदेशी विनिमय बाजार में स्टलिंग की 
मात्रा को बढ़ाया जाय, ताकि स्टलिंग की पूति कम होने से रुपयों में उनकी कीमत 
बढ़ने न पाये । यह भारत सचिव की श्रोर से जारी किये हुए ऋण-पत्र थे । 

2. परिषद्‌ विपत्र प्रति परिषद्‌ विपत्र के विपरीत भारत में रुपयों के बदलें 
'में बेचे जाते थे, ताकि रुपयों की पूति बढ़ाकर विनिमय बाजार में रुपये की कीमत को 
' बढ़ने से रोका जाय । 
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दायक न रह सका । अगस्त सन्‌ १६१६ तक चाँदी की कीमत बढ़ कर ४३ पैस 
प्रति औऑंस हो गई शौर दिसम्बर सन्‌ १६१६ में तो यह बढ़ते-बढ़ते ७८ पैंस प्रति 
आ्रंस तक पहुँच गई । चाँदी की कीमतों की वृद्धि के साथ-साथ परिषद्‌ विपत्रों की 
बक्री दर भी बराबर बढ़ाई गई और दिसम्बर सन्‌ १६१६ में वह १ शिलिंग ४ पैंस 
प्रति रुपया कर दी गई । 

(६ ) यक्त स्थिति को सुधारने फे लिए सरकार ने निम्न उपाय किये-- () 
निजी व्यक्तियों द्वारा चाँदी के श्रायात बन्द कर दिये गये और रुपये के सिक्कों की 
माँग को पूरा करने के लिये सरकार ने भारी माला में चांदी खरीदी । अकेले अमरीका 
से ही २० करोड़ औस चाँदी खरीदी गई । (॥) इसी काल में भारत सरकार ने एक 
और दो रुपये के नोट भी चालू किये तथा गिलट के और अ्रधिक सिक्‍तके ढाल, जिससे 
कि चांदी के उपयोग में बचत की जा सके । नोटों को रुपयो में वदलने पर भी प्रति- 
बन्ध लगाये गये । (79) इस काल में जितन सोने का आयात हुआ उसे सरकार ने 
खरीद लिया । इसके आधार पर नोटों का प्रकाशन किया, जिससे नोटों के प्रचलन 
में भारी वृद्धि हुई। (५) युद्धकाल में स्वयं इज्भलैड ते भी स्वरणंमाव का संचालन 
स्थगित कर दिया था, जिसके कारण स्टलिंग का भी स्वर्ण में मूल्य-हक्वास हो गया 
था, इसलिए परिषद्‌ विपत्रों की दर थोड़ी अधिक ऊँची रखी गई, जिससे कि स्टलिग 
के इस मूल्य-हास के लिए भी गुन्जाइश हो सके । इस प्रकार युद्धकालीन परिस्थितियों 
की गहरी चोट के कारण स्वर्ण-विनिमय मान पूर्णतया टूट गया । 
बेबिगटन-स्मिथि सार्तात (१४० 80फ्ए/एा-डगांत 0णराए्रा(/००--- 

सन्‌ १६१६ में लड़ाई तो समाप्त हो गई, परन्तु युद्धकालीन कठिनादयाँ बरा- 
बर बनी रही । व्यापाराशेप की अनुकूलता भारत के लिए ग्रभी तक भी काफी रही, 
यद्यपि युद्ध के कार्यो के लिए भारतीय माल की मांग अब शेप नहीं रही थी, परन्तु 
शान्ति स्थापना के पश्चात्‌ यूरोप के युद्ध विध्वंश देशों में भारतीय माल की माँग 
पर्याप्त मात्रा में ग्रभी तक बनी रही । इस कारण चांदी की कीमतें बराबर बढ़ती 
रहीं और नोटों को चादी में बदलना कठिन हो गया । भारत सरकार ने ऐसा अनुभव 
किया कि सम्पूर्ण स्थिति की जांच करने के लिए एक ओर समिति नियुक्त की जाय, 
अतः मई सन्‌ १६१६ में बंबिगटन स्मिथ की अध्यक्षता मे एक नई समिति नियुक्त 
की गई, जिसे उसके अध्यक्ष के नाम के पीछे बचिगटन-स्मिथ समिति कहा जाता है । 
बेबिगटन-समिति के सुझाव-- 

इस समिति ने १ रुपया >-5० शिलिंग को विनिमथ दर को स्थापित करने का 
सुझाव दिया । समिति का विचार था कि स्वणं में रुपये की कीमत २ शिलिग के 
बराबर रखने से कई प्रकार के लाभ होने की आशा थी :--- 

(श्र) चांदी की कीमतें अभी कुछ और वर्षो तक ऊँची ही रहने का 
प्नुमाव लगाया गया था ओर सामिति का विचार था कि ऊँची दर नियत किये बिना 
रुपये की साकेतिक प्रगति को बनाये रखता सम्भव ने था । 
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(ब ) समिति का यह भी विचार था कि एक ऊँची विनिमय दर इस कारण 
भी उप4८क्त थी कि उसके द्वारा कीमतों की ऊपर उठने की प्रवृत्ति रुक जायगी । 

( से ) गृह-खर्चो (80776 (४७४०७) में भी बचत हो जायगी । 

( द ) समिति का मत था कि इस नीति द्वारा भारतीय व्यापार के घटने का 
भय न था, क्योकि संसार में कच्चे मालों और खाद्य पदार्थों की माँग बहुत अभ्रधिक 
होने के कारण ऊंची विनिमय दर पर भी भारतीय निर्यातों को श्रच्छी कीमत मिल 
सकेगी। इसके अ्रतिरिक्त युद्धकालीन विनाश के कारण विदेशों में उत्पादन व्यय 
इतना ऊचा बना रहेगा कि वे ऊँची विनिमय दर का कुछ भी लाभ नहीं उठा 
सकेगे। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि विनिमय दरों के पतन की दशा में 
भारत सरकार को प्रति परिषद्‌ विपत्र बेचने चाहिए। समिति के अन्य सुझाव निम्न 
प्रकार थे :-- 

( १ ) सावरेन ($50ए८शंट्रा) के बदले में रुपये देने की सरकारी जिम्मेदारी 

बन्द होनी चाहिए । 

(२ ) भारत में स्वर्ण के श्रायात और निर्यात स्वतन्त्र होने चाहिए और 
सरकारी नियन्त्रण का अन्त होना चाहिए । 

( ३ ) स्वर कोषों का अधिक से अधिक ग्राधा भारत में रखा जाय और 
शेष ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रखा जाय । 

( ४ ) भारतीय पत्र-मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करने के लिए देश में अनु- 
पातिक निधि प्रणाली ग्रहण की जाय । 

( # ) पत्र-चलन का विद्वासाश्चित भाग कुल चलन के ६०% से अधिक 
नहीं रखना चाहिए । 

( ६ ) रुपये की विनिमय दर स्टलिग के स्थान पर स्वर्ण में नियत की जाय 
श्र भारत सरकार को भारत सचिव की आज्ञा के बिना भी प्रति 
परिषद्‌ बिल जारी करने का भ्रधिकार दिया जाय । 

सर दादीवा दलाल, जो आयोग के एक मात्र भारतीय सदस्य थे, समिति के 
बहुमतीय विचारों से सहमत न थे; उन्होंने समिति के सामूहिक वृत्तलेख (२८००॥) 
में अपने विरोधी विचार प्रकट किए, जिसमें भारत सचिव की चलन तथा विदेशी 
विनिमय नीति की कड़ी आलोचना की । उनका विचार था कि विनिमय दर स्वरां 
में १ शिलिग ४ पंस ही रहनी चाहिये थी और भारत में स्वर्ण विनिमय मान के 
स्थान पर पूर्ण स्वर्णमान स्थापित होना चाहिये था। उन्होंने बताया कि विनिमय 
दरों को उठाने का भारतीय व्यापार, उद्योग तथा समस्त आथिक जीवन पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ने का भय था । 
परिणास-- 

( १ ) समिति की बहुमतीय सिफारिशें भारत सचिव ने स्वीकार कर लीं 
और श्री दलाल के विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया । 
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( २) सन्‌ (६२० के भारतीय मुद्रण (संशोधन) एक्ट के अनुसार भारत में 
सावरेन को १०) की दर पर विधि-ग्राह्य घोषित कर दिया गया । 

( ३ ) परन्तु समिति की रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही लन्दन को विप्रष 
भेजने की माँग एक दम बढ़ गई । भारत सरकार ने विनिमय दर को १ रुपयाज"- २ 
शिलिग पर बनाए रखने का प्रयत्न किया, परन्तु इससे सरकार को भारी हानि हुई 
और प्रयत्न सफल न हो सका । 

(४ ) ब्रिटिश सरकार ने डालर और रटलिंग को विनिमय दर पर से 
नियन्त्रण उठा लिया और क्योकि बाजार में चांदी की कीमत २ शिलिंग सोने से 
ग्रधिक थी, सरकार ने बाजारी दर पर प्रति परिपद्‌ विपनत्र बेच कर विनिमय दर को 
स्थिर रखने का प्रयतन किया, परन्तु सट्ट के विकास तथा सरकारी ओर वास्तविक 
दर के अन्तर के कारण प्रति परिषद्‌ विपन्रो की मांग इतनी अधिक हो गई कि 
उनकी सरकारी तथा बाजारी दर में भारी अन्तर हो गया । इसके कारणरा मुद्रा बाजार 
में अत्यधिक उथल पुथल होने लगी । 

( ५ ) भारतीय आयात व्यापारियों ने विहेशों से साल मेंगाने के भारी आदेश 
भेजे, जिससे प्रति परिशद्‌ विपत्नों की माँग ओर भी बढ़ गई । 

( ६ ) निर्यात व्यापार का भारी संकुचन हुआ और भारत का व्यापाराशेष 
प्रतिकूल हो गया । इसके कारण तुरन्त ही विनिमय दरें नीचे गिर गई और जून सन्‌ 
“१६२० के अन्त तक वे १ शिलिग ८ पैस पर भा गई । कुछ समय तक भारत सर- 
कार ने विनिमय दर को २ शिलिग (स्टलिंग) पर बनाये रखने का प्रयत्न किया; 
परन्तु इससे सरकारी कोपागार को और भी हानि हुई । भारतीय जनता की ओर से 
इस प्रकार देश के साधनों का अ्पव्यय करने के विरुद्ध काफी आन्दोलन किया गया ॥ 
भारत सरकार भी ५३ करोड़ पौण्ड की कीमत के प्रति परिपद्‌ विपत्र बेच चुकी थी, 
परन्तु विनिमय दर स्थिर नहीं हो सकी । भारत सरकार ने विनिमय दर को ऊपर 
चढ़ाने के लिए मुद्रा-संकुचन का भी प्रयत्न किया, परन्तु वह प्रयोग भी श्रसफल रहा । 
जब सभी प्रयत्न श्रसफल रहे तो सरकार ने विनिमय दर के नियन्त्रण की नीति ही 
छोड़ दी और उसका स्वतन्त्र निर्धारण होने दिया । जून सन्‌ १६९२० तक विनिमय दर 
गिर कर १ शिलिंग ५ पेस रह गई । 

(७ ) वेधानिक दृष्टिकोण से तो विनिमय दर २ शिलिंग ही बनी रहो, 
परन्तु सितम्बर सन्‌ १६९२० के पश्चात्‌ गढ़ वेधानिक दर कभी भो सप्रभाविक न रह 
सकी । सन्‌ १६२३ से परिस्थितियों ने दूसरा ही रुख पलट दिया औौर विनिमय दर 
बढ़कर १ शिलिग ४ पेंस (स्टलिंग) हो भई । अबटूबर सन्‌ १६२४ में यह बढ़कर 
१ शिलिंग ६ पैंस (स्टलिंग) अथवा १ शिलिग ४ पेस (स्वगं) हो गई । इस काल से 
मार्च सनू १६२६ तक विनिमय दर ऊपर को ही चढ़ती रही | इसी बीच में सन्‌ 
१९२५ में इगलेड ने स्वर्णमान ग्रतुणा करके स्टलिंग और रवर्ण की कीमतों में समा- 
नता उत्पन्न कर दी थी और तब से रपये को कोमत सिरतर १ शिलिंग ६ पैरा के 
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श्रास पास ही बनी रही । संसार की श्राथिक दशाओं में भी अधिक निश्चितता और 
स्थिरता उत्पन्न हो गई । वास्तविकता यह है कि सन्‌ १६१६ और सन्‌ १६२५ के 
बीच का काल समायोजन का काल था । इस काल में युद्धकालीन वैभव का अन्त होने 
के पदचात्‌ मन्दी का आना श्रावश्यक था और अन्त में आथिक जीवन की सामानन्‍्यता 
एक बार फिर स्थापित हो गई। भारत सरकार ने बहुत समभ से काम नहीं लिया 
था और उसकी मौद्रिक नीति के कारण देश को अधिक हानि हुई थी । 

वास्तव में भारत सरकार ने जल्दी में बेबिगटन स्मिथ-ससिति को सिफारिशों 
को स्वीकार करने में भारी भुल की थी। जिस समय समिति की सिफारिशों को 
कार्यरूप दिया गया था, संसार को आर्थिक और राजनेतिक परिस्थितियाँ बहुत हो 
प्रनिश्चित थीं। सरकारी नीति के फलस्वरूप व्यापारों तथा व्यवसायी वर्ग को भारी 
हानि हुई । 


परीक्षा-प्रदन 


आगरा विवव्विद्यालय, बी० कॉस ० 

(१ ) प्रथम महायुद्ध के पूर्व भारत में स्वरां विनिमय मान के कार्यवाहन का ग्रालोच- 
नात्मक वर्शांन करिये । (१६५७) 

(२) भारत में स्वर्ण विनिमय मान के कायंवाहन पर प्रकाश डालिए । (१६५०) 

राजस्थान विदवविवद्यालय, बी० कॉम ० 

(१) स्वर विनिमय मान की मुख्य विशेषताओं का वर्शात करिये। उन परिस्थि- 
तियों को बताइये जिनके कारण इसे अपनाया गया । प्रथम महायुद्ध के समय 
में इसके टूटने के कारणों पर प्रकाश डालिये । (१६५२) 

नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए० 

(१) भारत में १८६३ से १६१३ तक स्वरा विनिमय प्रमाप के विकासों का वर्णन 


कीजिए । (१६५८) 
(२) सन्‌ १९२० में रुपये का २ शि० (स्वरा) से सम्बन्ध जोड़ने के लिये कौन-कौन 
से कारण थे ? वह विनिमय दर क्यों असफल रही ? (१६५६) 


सागर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१) फाउलर कमेटी की सिफारिशों पर प्रकाश डालिये । (१६२०) 


अध्याय २७ 


भारतीय चलन का इतिहास (क्रमशः) 


(सन्‌ १९२५-३६) 
(पफ्6 म्ांडाणज ण॑ गात॑शा एप्राएशाल्ए (०7०१.) 
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प्रारश्थिक--- 


प्रथम महायुद्ध के उपरान्त का काल अन्तर्राष्ट्रीय क्षत्र में अधिक अथिक अस्थिरता 
ग्रौर अ्निश्चितता का काल था । वह संक्रांति काल (फथ्याभंधंणाक् ९७700) था, 
जिसमें युद्धकालीन अथ्थ॑ं-व्यवस्था शान्ति-कालीन अ्रथ॑ं-व्यवस्था में बदल रही थी। 
संसार की आर्थिक दशाओं के विषय में किसी भी प्रकार का निश्चित अनुमान सम्भव 
न था । इस कारण भारत सरकार ने २ शिलिंग प्रति रुपया की विनिमय दर स्थगित 
करके श्रच्छा ही किया था । १६२५ के अन्त तक इज्भलेंड ने स्वरशंमान फिर ग्रहण कर 
लिया था। इसके कारण रुपये की कीमत स्टलिंग तथा स्वर्ण दोनों में समान ही हो 
गई, अर्थात्‌ १ शिलिग ६ पैंस के बराबर हो गई थी । संसार की आर्थिक दशाओं में 
भी स्थिरता झा गई थी। संक्रान्तिकाल समाप्त हो चुका था और युद्धोत्तर कालीन 
उद्धार (१८८०ए४८:५) ने काफी उन्नति कर ली थी | भारत सरकार ने ऐसा अनुभव 
-किया कि ऐसी दशा में रुपये की नई स्थिति के निर्धारण की आवश्यकता थी । 
हिल्टन-यंग आयोग 
(पफ९ म्ा|णा-१0०णाए एणाग्रांडन्नाणा) 

सन्‌ १९२५ के श्रन्तिम काल में हिल्टन-यंग की अध्यक्षता में एक नया 
शाही आयोग नियुक्त किया गया । इसका उहँ श्यः--- भारतीय चलन ओर विनिमय 
प्रणालो तथा व्यवहार की जांच करना और उस पर श्रपना मत प्रकट करना था। 
ग्रायोग ने सम्पूर्ण मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय प्रणाली की विस्तृत जाँच करके 
जुलाई सन्‌ १६२६ में अ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । यह एक बहुमतीय रिपोर्ट थी, क्योंकि 
आयोग के एक मात्र भारतीय सदस्य श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास इससे सहमत न थे ॥ 
श्रायोग को मुख्य सिफारिशें-- 

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार थीं-- 

( १ ) श्रब तक भारत सरकार जिस स्वर्ण-विनिमय-सान की चला रही थी 
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वह समाप्त होना चाहिए ओर चलन के प्रति जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए 
मुद्रा का स्वर्ण से ऐसा सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए जो वास्तविक और सहद्य 
(५४४७।०) हो । इस उद्देश्य से स्वर्ण पाटमान को ग्रहण करना उपयुक्त होगा । इस 
मान की विशेषतायें निम्न प्रकार होती हैं :--- 

( भ्र ) सोने के सिक्‍कों का प्रचलन नहीं होता है । 

( ब ) मुद्रा-संचालक का यह उत्तरदायित्त्वः होता है कि वह नियम कीमतों 
पर अ्रसीमित मात्रा में सोना खरीदे और बेचे । 

(स ) सरकार प्रत्येक व्यक्ति को अपरिमित मात्रा में नोटों के बदले में 
सोना देने की गारन्टी देती है । 

( द ) इस सम्बन्ध में कोई भी शर्त नहीं लगायी जाती है कि मुद्रा संचालक 
से सोना किस उदं श्य के लिये खरीदा जायगा । 

(२ ) रुपये तथा स्टलिग पब्रथवा रुपये और स्वर्ण की विनिमय दर को १ 

.शिलिग ६ पेंस पर स्थिर रहना चाहिए । 

( ३ ) भारत में एक केन्द्रीय बेंक की स्थापना होनी चाहिये, जिसका प्रमुख 
'कार्य देश में चलल और साख पर नियन्त्रण रखना हो तथा जो रुपये की विदेशी 
'विनिमर दर का भी प्रबन्ध करे । इस बैक के कार्य निम्न होंगे :--- 

( भ्र) इसे २५ वर्ष के लिए नोट निर्गमन का एकाधिकार होगा । 

( व ) बैंक के द्वारा निकाले हुए नोट श्रपरिमित विधि-ग्राह्म होंगे श्रौर उन 

.. पर भारत सरकार की गारन्टी होगी । 

( स ) वतंमान नोट तो रुपयों में परिवर्तनशील रहेंगे, लेकिन जनता को 
ग्रागे के लिए नये नोटों के बदले में रुपये के सिक्‍के प्राप्त करने का 
वंधानिक अधिकार न होना । इसके विपरीत मुद्रा-संचालक के रूप में 
केन्द्रीय बैंक का यह॒ककत्तंव्य होगा कि नोटों को विधि ग्राह्म मुद्रा 
अर्थात्‌ छोटी कीमतों के नोटों और रुपयों के सिक्‍कों में बदल दे । 

( ४ ) श्रब तक स्वर्णमान निधि तथा पत्र-चलन निधि को अलग-अलग रखने 
को जो प्रथा थी वह समाप्त की जाय और इन दोनों कोषों को मिलाकर एक कर 
दिया जाय । इस निधि में स्वर तथा स्वर प्रतिभूतियाँ ४०% से कम नहीं हों और 
शेष ६०% भारत सरकार की रुपये प्रतिभूतियों में तथा व्यापारिक बिलों में होना 
चाहिए । 

(५ ) भारत सरकार द्वारा एक रुपये के जो नोट निकाले गये थे उनका 
केन्द्रीय बेंक श्रर्थात्‌ रिजर्व बेंक द्वारा पुनः निर्गममनन होना चाहिए । 

( ६ ) देश में निश्चित विश्वासाश्वित नोट निगम प्रणाली (560 फ्यंतप्रतंधाए 
8ए867) के स्थान पर शआनुपातिक निधि पद्धति (छ0कुणप्रंणात्षों [२९६६९ 
5ए&८॥) श्रपनाने की सिफारिदा की थी । 
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पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास का विरोधी मत-- 

ये श्रायोग के बहुमत की सिफारिशों थीं। श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास लो 
ग्रायोग के एक सदस्य थे, इनसे सहमत नहीं थे । उनका विरोध दो बातों के विषय मैं 
था :--(१) उनका मत था कि देश में खण्डवान स्वर्ण विनिमय-मान के स्थान पर 
पुरं स्वर्णशमान स्थापित किया जाय, जिसमें सोने के सिक्के प्रचलन में हों। (२) वै 
चाहते थे कि विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेस के स्थान पर १ शिलिंग ४ पेस होनी 
चाहिये । उनका तक॑ इस बात पर आधारित था कि १ शिलिंग ६ पैंस की विनिगय 
दर अवास्तविक थी; क्योंकि यह उस सम्पन्नता के कारण स्थापित हुई थी जो कि 
एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में लगातार चार अच्छी फसलों के होने 
से उत्पन्न हो गई थी, परन्तु यह सम्पन्नता बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती थी । 
यदि फसलें अच्छी न हुईं तो रुपये का अतिमु ल्यन होने का भय था, जिसका भारत 
पर बुरा प्रभाव पड़ना आवश्यक था। श्री ठाकुरदास का यह भी मत था कि क्ष्योंकि 
ग्रायोग की सुझाई हुई दर वास्तविक न थी, देश के उद्योगों को उसके अ्रनुसार सबा- 
योजन करना आ्रावशयक था और कार्य बहुत दुखदाई तथा कठिन होता है । ऊची 
दर के कारण विदंशी स्पर्धा के बढ़ने और देश के उद्योग-धन्धे ठप्प हो जाने, 
बेरोजगारी फैलने और देश के सोने का निर्यात होने का भी भय था । 
सरकार की कांयेंवाही-- 

ग्रायोग के बहुमतीय सुभाव भारतीय धारा-सभा ने स्वीकार कर लिए और 
माच॑ सन्‌ १९२७ में करैन्‍्सी बिल पास कर दिया गया । इस बिल ने विनिमय दर को 
१ शिलिग ६ पेंस नियत किया । इसने भारत सरकार का यह भी उत्तरदायित्त्व रखा 
कि वह प्रत्येक बेचने वाले से २१ रुपया ७ आना १० पाई प्रति तोला की दर से 
सोना खरीदे और इसी प्रकार ४०-४० तोले की छड़ों में प्रत्येक खरीदने वाले को सोना 
बेचे । सोना बेचने के बदले में सरकार ऐसा भी कर सकती थी कि विदेशी व्यापार के 
लिए १ शिलिंग ६ पेस की दर पर विदेशी विनिमय प्रदान कर दे। साथ ही साथ 
सावरेन तथा श्रद्ध -सावरेन का, जिन्हें पहले विधि-ग्राह्म घोषित किया था, विभुद्रीकरण 
(0॥0760 84707) कर दिया गया । इस प्रकार श्रारम्भ में भारत सरकार मै 
भ्रायोग के सुझावों को केवल वितिमय दर तथा स्वर्ण-पाटसान के सम्बन्ध में ही 
स्वीकार किया । रिजवं बेंक की स्थापना के प्रइदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर 
दिया गया । 
विनिमय दर सम्बन्धी वाद-विवाद-- 

विनिमय दर के प्रइन ने एक लम्बे वाद-विवाद को जन्म दिया। यह वाद॑- 
विवाद आयोग की सिफारिशों के प्रकाशित होते ही आरम्भ हो गया और दूसरे महा- 
युद्ध के परचात्‌ भी चलता रहा था । 
१८ पेंस दर के पक्ष में तक-- 

सन्‌ १६२७ में भारत सरकार के वित्त-सदस्य सर बासिल ब्लेकेट (४ 
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88] 8]8८८०४) ने १ शिलिंग ६ पेस की विनिमय दर के पक्ष में निम्न तक 
रखे थे :--- 

( १ ) प्राकृतिक दर--यह कि इस दर पर रुपया पिछले दो वर्षों से स्थिर 
था, जिससे स्पष्ट था कि यही प्राकृतिक दर थी, जो भारत तथा संसार की आर्थिक 
दर्शाओं के समायोजन ने उत्पन्न की थी । 


(२ ) अथ्थ॑-व्यवस्था से समायोजन--यह कि कीमतों, उत्पादन व्यय और 
लंगभग सारी ही पर्थ व्यवस्था का इस दर से समायोजन हो चुका था । 


(३ ) बजटों का आधार--यह कि केद्द्रीय और प्रान्तीय (राज्य) बजट 
इस दर के आधार पर पहले से ही बनाए जा चुके थे। दर को बदलने का अथ था 


कि बजटों का सन्तुलन भज् हो तथा बजटों के घाटों को पूरा करने के लिए और 
करारोपण की ग्रावश्यकता पड़े । 


(४) अन्य देशों से तुलनात्मक स्तर--यह कि यदि १ शिलिंग ४ पेंस की 
, दर स्वीकार की गई तो दूसरे देशों की तुलना में भारत में कीमतें नीची हो जायगी 
जिन्हें ऊपर उठाने के लिए मुद्रा-प्रसार आवश्यक हो जायगा । 

( ५ ) १६ पेस दर की क्ृत्रिमता--यह कि क्योंकि १ शिलिंग ४ पैंस की 
दर कृत्रिम होगी, इसका बनाये रखना केवल मुद्रा-प्रसार द्वारा ही सम्भव होगा, जिस 
से श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी घटेगी और ओौद्योगिक अशांति फैलेगी । 

१८ पेंस दर के विपक्ष में तर्क-- 

सरकारी हृष्टिकोण के विरुद्ध गे्‌र-सरकारी वर्गों ने भी बहुत से तक रखे । 
इनमें से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं :--- 

(१ ) १६ पैंस दर की प्राचीनता-यह कि पिछले २० वर्षों से रुप3े की 
की कीमन १ शिलिंग ४ पैंस पर बनी हुई थी । 


( २) सत्‌ १९१४ और सन्‌ १९२६ के कीमत स्तरों की समानता-- 
यह कि भारत में सन्‌ १६९२६ तथा सन्‌ १६१४ के तुलनात्मक कीमत स्तर समान ही 
थे | इससे स्पष्ट था कि सन्‌ १६२७ में भी सन्‌ १६९१४ की भाँति विनिमय दर १ 
शिलिंग ४ पैंस ही रहनी चाहिए । 


(३) 5 पैंस दर की अवास्तविकता--१ शिलिंग ६ पैंस की दर 
कृत्रिम थी । 


( ४ ) विवेचनात्मक उद्योग संरक्षण के असफल होने का भय--इस 
नीति का परिणाम यह होने का भय था कि सरकार ने विवेचनात्मक उद्योग संरक्षण 
()85राणांतरकांगरह /06०7०॥४) की जो नीति अपनाई है उसका आर्थिक जीवन पर 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ पाए | क्योंकि ऊंची विनिमय दर एक प्रकार विदेशी उद्योग- 
पतियों के लिए आथिक सहायता होती है, श्रतः विदेशी स्पर्धा के कारण देश के 
उद्योग नष्ट होंने का भय था । 
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(४ ) निर्यातों के कम होने का भय--क््योंकि भारतीय निर्यातों की 
कीमत उसके आयातों की कीमत से अधिक थी, ऊँची दर के ग्रहण करने से यह 
स्थिति बदल सकती थी और देश को हानि होती । 

( ६ ) मुद्रा-संकुचन की आवश्यकता--१ शिलिंग ६ पेंस की नई दर को 
बनाए रखने के लिए पर्याप्र मुद्रा-संकुचनल की आवश्यकता हो सकती थी, जिसके 
कारण मजदूरी, उत्पादन तथा आर्थिक उन्नति का वेग कम दो जाने का भय था । 

(७ ) सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी की सम्भावना--संसार में 
सोने की कीमतों के नीचे गिरने की सम्भावना के कारण १ शिलिंग ६ पैंस की दर 
को बनाए रखना कठिन हो सकता था । 

( ८ ) स्वर्ण कोषों में कमी का भय--इस बात का अधिक भय था कि 
इस दर को केवल स्वर्ण का निर्यात करके ही स्थिर किया जा सकता था और इस 
प्रकार देश के स्वर्ण कोषों में भारी कमी की आशा थी । 

( € ) अदृश्य मुद्रा प्रसार-- ऊंची विनिमय दर का अभिप्राय एक प्रकार 
का भ्रहश्य मुद्रा-प्रसार होता है, जो परोक्ष और अ्रहश्य करारोपण हो जाता है । 

सरकार ने गेर-सरकारी दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया जाय और सन्‌ १६२७ 
में ही एक बिल के द्वारा १ शिलिग हे पेंस विनिमय दर लागू कर दिया । 

भारत में स्वर-पाट-मान 
(सन्‌ १६९२७ से सन्‌ १९३१ तक) 

हिल्टन यद्भ आयोग ने भारत के सम्बन्ध में लगभग सभी मौद्रिक मानों की 
जाँच की थी । आयोग को स्वरां-विनिमय-मान, स्टलिग-विनिमय-मान, स्वर्-मान 
मुख्य तथा स्वरणं-पाट-मान में से किसी एक को चुनना था। सभी मानों के गुण और 
दोषों की जाँच करने के पश्चात्‌ श्रायोग ने स्वर्ण-पाट-समान के ग्रहण करने का सुझाव 
दिया था । ह 
स्वर्ण-विनिसय-मान के सम्बन्ध में आयोग का विचार था कि यद्यपि यह मान 
क्वर्ण सें रुपए की कीसत की स्थिरता ला सकता था, परन्तु इसमें कई गम्भीर 
दोष थे :-- 

( ) इसकी काय-विधि जटिल थी और जन-साधारण की समझ से 
परे थी । 

(॥ ) इस प्रणाली में मुद्रा का विस्तार तथा संकुचन मौद्रिक कारणों द्वारा 
स्वयं ही नहीं हो पाता था, उसे परिषद्‌ तथा प्रति परिषद्‌ विपत्रों के क्रय-विक्रय द्वारा 
घटाया-बढ़ाया जाता था । 

(॥0) इस प्रणाली में लोच का अभाव था और यह विनिमय दरों के लिये 
प्राकृतिक सुधारक ((प्रा40४०७) उपलब्ध नहीं करती थी । 
मु० च० भ्र०, ३५ 
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([५) इस प्रणाली में मुद्रा और साख मुद्रा के नियन्त्रण का विभाजित उत्तर- 
दायिन्व था, जिससे यह कार्य ठीक प्रकार से नहीं होने पाता था। ह 

(० ) निधि किसी एक जगह न रखे जाने से यह प्रणाली व्ययपूर्ण और 
संकुचित-दर्शी थी । यद्यपि इस प्रणाली में सोने का उपयोग कुछ मितव्ययिता के साथ 
होता था तथापि फिर भी बहुत सा सोना व्यथे बँधा पड़ा रहता था । 

(शं) यह प्रणाली रुपये के मृल्य में स्थिरता लाने में श्रसफल रही थी । 

(शा) यह प्रणाली इज्ुलैंड पर निर्भर थी, जिससे उस देश के परिवतंनों का 
प्रभाव भारत पर भी पड़ता था । 

इसी प्रकार ऋयोग ने स्टलिंग विनिमय की भी जांच की, परन्तु श्रायोग' इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह भी देश के लिये उपयुक्त नहीं हैं । इस प्रणाली के श्रन्तगंत 
मुद्रा अधिकारों रुपयों को स्टलिंग के बदले बेचते थे और स्टरलिंग को रुपयों के बदले 
खरीदते-बेचते हैं । इस तरह इसमें विनिमय मान के तो सब दोष विद्यमान हैं 
ही किन्तु साथ में ही यह प्रणाली इद्धलैंड की मुद्रा प्रणाली पर श्रपेक्षतः अधिक 
निर्भर थी जिससे यह भारत के लिए श्रधिक हानिकारक प्रमाणित हो सकती थी। : 

स्वर-चलन-मान् के विरुद्ध आयोग ने दो तक रखे थे :--(0) यह कि भारत 
के लिए इसके संचालन हेतु पर्याप्र मात्रा में स्वर प्राप्त करना लगभग असम्भव था। 
(॥) इसमें यह भय था कि स्वरा में चाँदी की कीमतें गिरेंगी, जिसके कारण भारत- 
वासियों को भारी हानि होगी, क्योंकि उनके रजत कोषों की कीमत रखे-रखे गिर 
जाने का भय था । 

इन सभी कारणों से आयोग ने स्वणं-पाट-मान की स्थापना का सुभाव 
दिया । यहाँ पर यह कहना असझ्भत न होगा कि यद्यपि हिल्टन-यज्भ आयोग ने स्वरां- 
विनिमय-मान को समाप्त करने और भारतीय रुपये का प्रत्यक्ष रूप में स्वरणां से 
सम्बन्ध स्थापित करने का सुझाव दिया था, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं किया गया 
था । अब भी रुपये का सम्बन्ध विदेशी मुद्रात्रों से स्‍्वण॑ के स्थान पर स्टलिंग के 
माध्यम से ही बना रहा था। यहाँ तक कि जब स्टलिंग का स्वर्ण में श्रवमुल्यन भी 
हो गया तो रुपये और स्टलिंग की विनिमय दर ज्यों की त्यों बनी +ही । 
भारत में स्टलिड्रा वितिमय-मान की प्रत्यक्ष रूप से स्थापना (१६९३१-१९४७)- 

सन्‌ १६२७ और सन्‌ १६२८ के वर्ष भारत तथा श्रन्य देशों के लिए झ्राथिक्‌ 
स्थिरता और सन्तुलन के वर्ष थे, परन्तु सन्‌ १६२६ के अन्तिम महीने में विश्वव्यापी 
अवसाद ([06968&0॥ ) आरम्भ हुआ । इस मन्दी का सबसे बुरा प्रभाव कृषक देशों 
पर पड़ा । भारत में इसके दुष्परिणाम सन्‌ १६३० में प्रथम बार दृष्टि गोचर हुए। 
भारतीय निर्यातों में कमी होने लगी और उसके व्यापाराशेष की कुशलता घटने लगी । 
इस कारण विनिमय दर की स्थिरता को बनाये रखना कठिन हो गया । सन्‌ १६३३ 
के मध्यकाल तक यूरोप के देशों की श्राथिक दशा अधिक बिगड़ गई थी। जिन 
विदेशियों ने भारतीय कोषागार विपत्रों में भ्पना रुपया लगा रखा था उन्होंने उसे 
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वापिस लेना आरम्भ कर दिया । इसके कारण भारत में विदेशी मुद्राओं की माँग 
बहुत बढ़ गई और इसके विपरीत विदेशी विनिमय बाजारों में रुपये की माँग में कमी 
गा गई । परिस्थिति के रूप २१ सितम्बर सन्‌ १६३१ के पदचातु, जबकि इज्भलैंड ने 
स्वरणंमान का परित्याग कर दिया और भी परिवर्तन हो गया। २२ सितम्बर सन्‌ 
१९३१ को भारत सरकार के सन्‌ १६०७ के करेनन्‍्सी एक्ट के कार्यवाहन को स्थगित 
कर दिया, परन्तु इसके तीन ही दिन पद्चात्‌ अर्थात्‌ २५ सितम्बर सन्‌ १६३१ को 
रुपये का स्टलिज्ध से सम्बन्ध पुनः स्थापित कर दिया गया । भारतीय रुपये की' स्वरों 
में परिवर्ततशीलता समाप्त कर दी गई, क्योकि स्टलिज्ज का श्रव स्वर्ण से कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रहा था। भारत का मौद्रिक मान स्वणां-पाट-मान तो क्‍या स्वरा- 
विनिमय-मान भी न रह सका । रुपये की केवल स्टलिज्ग में ही परिवर्तनशीलता रखी 
गई थी, इसलिए हमारा मौद्रविक मान केवल स्टलिज्ध विनिमय-मान ही रह गया । 

रुपये का स्टलिज्भ से जो सम्बन्ध जोड़ा गया था उसके पक्ष-विपक्ष में इस 
प्रकार तक दिए गए थे :--- 


स्टलिज्भ! विनिमय-सान के पक्ष समें-- 


( ) इससे विनिमय दर में बहुत उतार-चढ़ाव न होने पायेंगे, जिससे विदेशी 
व्यापार को लाभ होगा ; 

(॥ ) इजुलेंड में स्वर्ण मान हूट गया था और स्टर्लिज्ध का श्रन्य स्वरंमान 
देशों की मुद्रात्रों के सम्बन्ध में ग्रवमुल्यन हो गया था । यदि रुपये का स्टलिज्ध से 
सम्बन्ध रखा गया, तो रुपये का अ्रवमूल्यन भी करना पड़ेगा; जिससे विदेशी व्यापार 
को प्रोत्साहन मिलेगा ; तथा 

(7 ) भारत को प्रति वर्ष इड्धलेड एक बड़ी राशि ग्रह खर्चो के रूप में 
भेजनी पड़ती है । इस दृष्टि से भी रुपये और स्टलिज्गु का गठबन्धन लाभप्रद रहेगा । 


स्टलिड्भा विनिमय-मान के विपक्ष में-- 


( ) इस गठबन्धन से भारत सदा के लिए राजनैतिक दासता के साथ-साथ 
आधिक पराधीनता में भी फँस जायगा, क्‍योंकि स्टर्लिद्ध के मूल्य के परिवतंनों के साथ 
साथ रुपये के मूल्य में भी परिवर्तन हुआ करेंगे । 

(॥ ) स्वरणंमान देशों के आयात का हमें श्रधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्पोंकि 
स्टलिड्र का ३०% अवमूल्यन हो गया है । 

( 7 ) इस गठबन्धन के कारण रुपये का स्वर्ण मूल्य कम हो जायगा, 
जिससे भारत में स्वर का अधिक मात्रा में निर्यात होने लगेगा। ऐसा ही वास्तव 
में हुआ भी । ' 

( ए ) यह गठबन्धन हिल्टन यज्भ कमीशन की सिफारिशों के विरुद्ध था। 
कमोशन रुपग्रे को किसी भी विदेशी मुद्रा से गठबन्धित करने के पक्ष में न था । 
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स्टलिड्भा विनिमय-सात की स्थापता के परचातु-- 

सन्‌ १९३१ और सन्‌ १६३६ के मध्य मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में जो श्रन्य 
घटनायें हुई वे संक्ष प में इस प्रकार हैं :--- 

(] ) विनिमय नियन्त्र सा--स्वणंमान के स्थगित करने का तत्काल परि- 
णाम यह हुआा कि स्वरा में स्टलिड़ की कीमत घटने लगी और साथ ही साथ 
भारतीय रुपये का स्वर्ण मूल्य. भी तेजी के साथ गिरने लगा। इस सुल्य पतन को 
रोकने के लिए भारत सरकार ने विनिमय नियन्त्रण लागू कर दिया | इसका परिणाम 
यह हुझ्ना कि कोई भी व्यक्ति भारत के साथ विदेशी विनिमय व्यवसाय केवल भारत 
सरकार के माध्यम से ही कर सकता था । भारत में विनिमय नियन्त्रण का प्रमुख 
उहं श्य विनिमय दरों में होने वाले सट्ट को रोकना था, परन्तु श्रतुभव से यह सिद्ध 
हुआ कि विनिमय नियन्त्रण आवश्यक था श्रौर इसलिए सन्‌ १६२२ के अ्रन्त तक इसे 
समाप्त कर दिया गया । वास्तविकता यह है कि सितम्बर सन्‌ १९३१ और माच सन्‌ 
१९३८ के बीच रुपया स्टलिज्ज विनिमय दर में साधारणतयाः पर्याप्त स्थिरता रही 
थी । केवल सन्‌ १६३४८ में कुछ उथल-पुथल हुई थी । श्रन्त में सन्‌ १६३९ में दूसरे 
महायुद्ध के आरम्भ हो जाने पर भारत सरकार ने देश में कड़ा विनिमय निमन्त्रण 
लागू कर दिया, जिसके फलस्वरूप देश में भीषण मुद्रा-प्रसार फैलने पर भी विनिमय 
दर की स्थिरता निरन्तर बनी रही । 

( ॥ ) स्वर्ण निर्यात--इसका श्रथ यह नहीं कि सन्‌ १९३८ तक विनिमय 
दर की स्थिरता का कारण यह था कि १ शिलिंग ६ पेंस की विनिमय दर समुचित 
तथा वास्तविक थी । यथाथे में सन्‌ १६९३१ श्रौर सन्‌ १६३८ के बीच के काल में इस 
विनिमय दर को ग्रहण करने की बुद्धिहीनता पूर्ं रूप से स्पष्ट हुई थी । इस स्थिरता 
का प्रमुख कारण यह था कि भारत बराबर अधिक मात्राओं में सोने का निर्यात कर 
रहा था । 
स्वर्ण निर्यात के कारण -- 

(4 ) महान अवसाद (06 05768॥ 70८797८8आ०॥) के काल में हमारे व्यापा रा- 
शेष की अ्रनुकूलता पहले ही कम हो गईं थी | केवल इसी के कारण विनिमय दरों 
की स्थिरता को बनाये रखना कठिन हो सकता था, यदि वस्तुश्रों के निर्यात की कमी 
स्वर्ण निर्यात द्वारा पूरी न की जाती । 

(7 ) सन्‌ १६३१ के मध्य में सोने का भाव २१ रुपये १३ श्राने ३ पाई 
प्रति तोला था, जो उसी. वर्ष के श्रन्त तक २६ रुपये २ आने हो गया था । सोने की 
कीमत के बढ़ने के कारण लोगों ने उसे संचित कोषों तथा जेवरात से निकाल कर 
बेचना आरम्भ कर दिया था । 

(8) इसके अतिरिक्त भ्रवसाद के काल में कीमतों के गिरने के कारण देश में 
उत्पादकों और व्यापारियों को अधिक हानि हुई थी ओर उसके पास धन की कमी 
थी। इस कमी को उन्होंने भी सोना बेच कर पूरा करने का प्रयत्न किया । सितम्बर 
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सन्‌ १६३१ और दिसम्बर सन्‌ १६९३२ के बीच लगभग ५० करोड़ रुपये का सोना 
देश के बाहर भेजा गया । सन्‌ १६३४५ में सोने का भाव ३५ रुपये प्रति तोला हो 
गया और सोने का निर्यात और भी बढ़ा । सन्‌ १६३८ के मध्य तक लगभग ३५० 
करोड़ रुपये का सोना भारत से बाहर चला गया था । 
स्वर्ण निर्णत के पक्ष में सरकारी तक-- 

यह समय था जब कि संसार का प्रत्येक देश सोने का संचय करने में लगा 
हुआ था, परन्तु भारत सरकार सोने का निर्यात करके ही प्रसन्न थी। भारतीय जनता 
को सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रार्थना ठुकराई जाती थी और उत्तर में 
यह कहा जाता था कि () सोने का निर्यात इसलिए हो रहा था हि एक ओर तो 
भारतवास्तियों के पास सोना बहुत था और दूसरी और उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिल 
रही थी ; (#) स्वर्ण निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देने से कृषकों को बहुत कठिनाई 
उठानी पड़ती, क्योंकि स्वर बेचकर ही वे अपने संकट के दिनों का सामना कर सकते 
थे ; (0) देश से जितना सोना बाहर गया, स्टलिज्ध की पूर्ति हो गई, जिससे देश 
अपने स्टलिज्ध दाथित्त्वों को सरलता से चुका सका ; (५) स्वर्ण के निर्यात द्वारा 
भारत विदेशों से अधिक वस्तुएं खरीदने में समर्थ हो गया और इस प्रकार देश का 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पहले से बहुत बढ़ गया था ; (५) स्वर्ण को बेचकर लोगों ने 
अपना संचित धन व्यापार में लगाया, जिससे देश का आथिक विकास हुआ । 

इस काल में भारत सरकार ने सोने को स्वयं खरीदने का काये भी नहीं किया 
क्योकि इसका वैधानिक मुल्य २१ रुपये ३ आने १० पाई था, जवकि बाजार मूल्य 
बढ़ता ही जा रहा था। सरकार इस श्रन्तर के आधार पर सोना स्वयं खरीद कर 
सट्टा करने को तैयार न थी । 
स्वर्ण निर्यात के विरोध में जन-नेताश्रों के तके-- 

स्व निर्यात के विरोध में जन-नेताग्रों के तक इस प्रकार थे :--[() स्वरा 
के निर्यात से देश के स्वर्ण साधनों का ही लाभहीन उपयोग हुप्ना ; (7) युगों की 
कमाई बाद्दर चली गईं, जिससे स्वर्शमान अपनाना असम्भव हो गया ; तथा (7) 
श्रन्य देश स्वर्ण का श्रायात करके अपने स्वर्ण साधनों को हुड़ बना रहे थे, किन्तु 
भारत उन्हें क्षीण बना रहा था । 

. ([!ाए ) रिजर्व-बैंक की स्थापना--हिल्टन-यंग श्रायोग की एक सिफारिश 
रिंजवं बेक की स्थापना के विषय में थी, जिसे केन्द्रीय बेंक का रूप देने का सुझाव 
दिया गया था । सन्‌ १६२७ में इसकी स्थापना को स्थगित कर दिया गया था, परन्तु 
केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति ( सन्‌ १९३१ ) ने फिर इसकी स्थापना पर बल दिया, 
ग्रतः ६ अगस्त सन्‌ १९३४ को भारत सरकार ने रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास 
किया, जिसके अनुसार १ अप्रैल सन्‌ १६३५ को रिजवं बैंक की स्थापना हुई। इस 
बैंक की स्थापना से भारतीय चलन प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुए :---0) नोटों 
की निकासी का एकाधिकार इसी बैंक को प्रदान किया गया ; (9) पहली बार 
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भारतीय चलन पद्धति; साख नियंत्रण एवं मुद्रा संचालन सभी कार्य एक ही मौद्रिक 
संस्था को सौप दिए गए ; (7) पत्र-मुद्रा चलन कोप, स्वर कोष तथा अधिकोषण 
कोष इन तीनों का केन्द्रीयकरण कर दिया और (५) रुपयें की विनिमय दर का प्रबन्ध 
करने का उत्तरदायित्त्व इसी बेक को सौंपा गया । 


(५ ) चांदी का निर्यात-सन्‌ १६३१ ओर सन्‌ १९३६ के बीच सोने के 
निर्यात के साथ-साथ भारत सरकार ने भारी मात्रा मे चांदी भी विदेशों को बेची । 
चाँदी के निर्यात के भी कई प्रमुख कारण थे :-- 

(श्र ) विदेशों में च.दी की कीमत भारत की गअपेक्षा ऊँची थी । 

(था ) हिल्टन-यंग श्रायोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने नोटों को 
रुपया में बदलने का दायित्त्व हटा लिया था, जिससे रजत कोषों की अब कोई आव- 
इ्यकता नहीं रह गई थी । सरकार ने चाँदी के निर्यातों के भी रोकने का कोई प्रयत्न 


नहीं किया था और ३१ मार्च सन्‌ १६३४ तक लगभग २ करोड़ झ्रौंस च।दी बाहर 
भेज दी गई थी । 


( इ ) जुलाई सन्‌ १६३२३ में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय रणत समभोता हुश्ना था, 
जिसके अनुसार अमेरिका, भश्रास्ट्र लिया, कनाडा, मेक्सिको तथा पीरू की सरकारों ने 
प्रति वर्ष ३१५ करोड़ औंस चाँदी खरीदने का निर्णाय किया था इस प्रकार सोना ही 
नहीं, चांदी भी भारत से बराबर बाहर जाती रही । इन निर्यातों के दुष्परिणाम 
दूसरे महायुद्ध काल में भारत सरकार के सम्मुख आये, जबकि उसे चाँदी को फिर से 
खरीदने पर बाध्य होना पड़ा । 


(ई ) सन्‌ १६३४५ में भ्रमेरिका ने बहुत ही अधिक मात्रा में चाँदी खरीदना 
ग्रारम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप चाँदी की कीमतें बढ़ कर ३२६ पैस प्रति औंस 
तक पहुँच गई । भारत से चाँदी के निर्यात को और भी प्रोत्साहन मिला, परन्तु चाँदी 
की कीमतो की इस अत्यधिक वृद्धि का परिणाम यह हुआ कि चीन के लिए रजतमान 
का संचालन कठिन हो गया है और उसने भी रजतमान का परित्याग कर दिया। 
भारत सरकार ने भी ऐसा अनुभव किया कि संकट का समय दूर न था और उसने 
एक-एक रुपये के नोट छाप कर रख लिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर रुपयों की 
माँग को पूरा करने में कठिनाई न हो, किन्तु चीन द्वारा रजतमान के परित्याग करने 
का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने भी अ्रपती चाँदी खरीदने की नीति बदल दी 
आर चांदी की कीमतें फिर गिरने लगीं । भारत सरकार को एक-एक रुपये के नोटों 
को प्रचलन में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । सन्‌ १६३६ में चाँदी के भाव १६ पैंस 
और २२ पेंस प्रति आस के बीच रहे, परन्तु फिर भी सन्‌ १९३९ तक चांदी का 
निर्यात होता ही रहा। चांदी का अ्रधिक निर्यात हो जाने से ही भारत सरकार को 


द्वितीय महायुद्ध काल में चांदी का अभाव अनुभव हुआ और मुद्रण के लिए चांदी 
ख़रीदनी पड़ी । 
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क्या भारतीय चलन पद्धति का विकास हिल्ठन-यंग आयोग की सिफारिश्ञों 
के अनुसार हुआ है ?-- 


इस प्रइन का उत्तर थोड़ा कठिन है कि भारतीय चलन पद्धति का विकास 
हिल्टन-यंग श्रायोग की सिफारिशों के अनुसार किस अंश तक हुआ है । इसमें तो 
सनन्‍्देह नहीं कि भारत सरकार ने आयोग की सभी सिफारिशें स्वोकार कर लो थों 
झोर उनके अनुसार चलन पद्धति का संचालन करने का भी प्रयत्न किया था । 


( १ ) भारत में सैद्धान्तिक रूप में स्वरणं-पाट-मान की स्थापना कर दी गई । 

( २ ) विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पँेस पर बनाये रखने के पीछे सरकार 
ने देश का सम्पूर्णा सोना चांदी विदेशों को भेज दिया था तथा देश के आ्रथिक जीवन 
को विदेशी स्पर्घा से बचाने का कोई महत्त्वपूर्णा प्रयत्न नहीं किया था । 


( ३ ) सन्‌ १६३४ में रिजवं बैंक आफ इण्डिया की स्थापना करके साख, 
चलन और विदेशी विनिमय के नियन्त्रण की एकाकी संस्था भी स्थापित कर दी गई । 
इस प्रकार सभी दिशाश्रों में श्रायोग की सिफारिशों को कार्य-रूप देने का प्रयत्न किया 
गया था । 


परन्तु यह समभना भूल होगी कि आयोग की सिफारिशों का वास्तविक 
उदह श्य पूरा हो गया था, क्योकि ( १ ) आ्आायोग ने स्वरंमान की स्थापना का सुझाव 
देकर रुपये श्र स्वर्ण के बीच स्पष्ट और प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने की सिफा- 
रिश् की थी, परन्तु व्यवहार में भारत सरकार ने रुपये का सोने से सम्बन्ध परोक्ष 
रूप में स्टलिज्भ के माध्यम से ही रखा। विदेशी बाजार में रुपये को कोई स्वतसन्त्र 
स्थिति प्राप्त न थी। उसे सभी लोग केवल स्टरलिज्ल के माध्यम द्वारा ही जानते थे । 
यही कारण है कि जिस मान को भारत में स्वणं-पाट-मान का नाम दिया गया था 
वह वास्तव में स्टर्लिज्भ विनिमय-मान ही था; क्योकि जब स्टलिज्ध का मूल्य-हास 
भी होता था तो तब भी रुपए और स्टर्लिज्ग की विनिमय दर ही रखी जाती थी। 
सन्‌ १६३१ के पर्चात्‌ तो यह मान प्रत्यक्ष रूप मे ही स्टलिज्ध विनिमय-मान रह 
गया था। सच्चे अर्थ में भारत में स्वरणं-पाट-मान कभी भी स्थापित नहीं हुआ था। 
( ? ) जहां तक विनिमय दर का प्रदइन है, झ्रायोग ने १ शिलिग ६ पेस की दर को 
स्थापित करने तथा उसके बनाये रखने का सुझाव अवश्य दिया था, परन्तु आयोग 
ने यह नहीं सोचा कि निकट भविष्य में ही इद्धुलेड स्वरशंमाव का परित्याग कर 
देगा । श्रायोग का यह भी विचार न था कि स्टलिजफु के मुल्य-ह्वास की दशा में भी 
रुपये और स्टलिज्धु की विनिमय दर में परिवर्तन नहीं होने चाहिए । श्रायोग ने तो 
(रुपए का सम्बन्ध स्वरा में स्थापित करने की सलाह दी थी। वह रुपए और स्टलिज्ध 
की विनिमय दर को स्थाई रखने के पक्ष में न था । 
इस प्रकार भारत की चलन पद्धति यथार्थ में श्रायोग के सुझावों के अनुसार 
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विकसित न हो सकी । इस प्रकार झ्रायोग के सुझाव केवल आंशिक रूप में कार्य-रूप 
में परिणित किये जा सके ।# 


परीक्षा-प्रेइन 


आगरा विश्वविद्यालय, बो० ए०, एवं बी० एस-सीं०, क्‍ 
( १) १६९२७-१६३६ के बीच भारतीय मुद्रा-प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन 


करिये । (१६६०) 
जबलपुर विद्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) नोट लिखिये--१६२७ का करेंन्सी भ्रधिनियम । (१६५६) 


( २ ) सन्‌ १६३१ में रुपये का स्टलिज्ध से सम्बन्धित क्‍यों किया गया था ? उसके 
परिणाम क्या हुए ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रशाली में भारत की सहायता से रुपये 
और स्टर्लिज्भ के सम्बन्ध कहां तक प्रभावित रहे हैं ? (१६४५८) 
गोरखपुर विद्वविद्यालय, बी० काँस०, 
( १ ) हिल्टन यंग कमीशन की मुख्य सिफारिशों का विवेचन करिये और बताइये 
कि उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया था ? (१६५६) 
नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
( १ ) किन कारणों के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन ने रुपये के १८ पेस अनुपात 
की सिफारिश की थी ? (१६५९) 
( २ ) भारत में स्टलिग विनिमय प्रमाप के प्रचलन को समभाइये ? (१६५८) 
विक्षम विव्वविद्यालय, बी० कॉम, 
( १ ) बीसवीं सदी के चौथा दायका में भारत से विदेशों को जो सोना निर्यात किया 
गया, उसका कारण बताओ । क्‍या इतने बड़े पैमाने पर सोना निर्यात होने दिया 


वह ठीक था ? (१६६१) 
(२ ) हिल्टन यज्भ करेन्सी कमीशन की मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालो, भारत 
सरकार द्वारा उन्हें किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया । (१९५६) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बीं० कॉम ०, ' 
( ) सफ्राशबाल (6 एप्रालंएश 760077९704868075 0 ६06 स]६0॥- 


#0प्रा (णग्ाध[58४0॥,. कद ध6 रव्याधाट्ए 8एजछ6ा ती [एतां4 
06ए९॥0 7 ॥06 ह॥68 उशठांद्ब्वाध्त  ॥626907॥. 0० ॥॥6. (00गरणा- 
880॥ ? (96[ 3५9) 


# कुपया परिशिष्ट १ व २ भी देखें । 
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(2) ॥9६०058 5076 ७ 06 70 ॥€00768080078 ० ६86 
छसा०ता-श१0फ्ा३8 (णाएर58४00.. 8 ०0766 [0 ६8५ 2४६ 06 
एप्राएहाठए 60 0927 ठतठा8 6 ॥€्थाए वात0प८०७ 8 20०0 
प्राकता छक्षातक्षात पा, 70 5प्र72589)]068, 079 8 9९१7९ ४5४९०)७72९ 
ठाध्ात्ात ? (॥96। 2 ५.) 

(3) छाशागरषांड 26ज९ला (6 600 कऋटीलआआएट छाव्ा0क्रात 3200 ५00 
छ्वाता इब्रातबाव 85 [5 905९6 0५ 6 सा॥0-४ 0प्राए एणाएशां- 
58807... ७9.6 9॥0प्ा एंटशर३ ता (ील व्वांटा 38 8 5०४९००९० ०/ 
0प्राहा0ए क्ाक्षाइशशा 0 6 रण्प्रातए, (4960 2 99 ) 


ऋषप्याय २८ 


भारतीय चलन का इतिहास (क्रमशः) 


(सन्‌ १६३६-१६६०) 
उड़र म्ाइएाए ण गाठहीशा (एप्राशाएए (0706) 

प्रारस्भिक-- 

३ सितम्बर सन्‌ १६३६ को द्वितीय महायुद्ध की घोषणा की गई। उस समय भारत 
में स्‍्टलिग विनिमय मान प्रचलित था । भारत की प्रामाणिक मुद्रा रुपया था और 
रुपये के सिक्के, भ्रठन्नी तथा नोटों को अ्रसीमित विधिग्राह्मता प्राप्त थी। रुपये की 
स्टलिंग में विनिमय दर १ रुपया 5-१ शिलिंग ६ पेंस थी और सरकार इस दर पर 
स्टलिंग खरीदने और बेचने के लिये उत्तरदायी थी । रुपये के सिक्के, अ्रठन्नी तथा 
कागज के नोटों के अ्रतिरिक्त देश में चाँदी और गिलट की चवज्नी, दुग्नन्नी, इकन्नी और 
तांवे के पैसे प्रचलित थे। देश का व्यापाराशेष साधारणतया अनुकूल रहता भ्राया 
था। यद्यपि भारतीय रुपये को कोई स्वतन्त्र बाजार प्राप्त न था, किन्तु स्टलिग के 
माध्यम से संसार के सभी देश उससे परिचित थे। ब्रिटिश साम्राज्य का एक श्रद्ध 
होने के कारण भारत को भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेना पड़ा | युद्ध 
में सम्मिलित अन्य देशों की भाँति भारत सरकार को भी युद्धकालीन स्थिति का 









भ५४ | 


सामना करने के लिए समय समय पर देश की अर्थ-व्यवस्था में ग्रावव्यक समायोजन 
करने पड़े । युद्ध के काल में देश की अथ्थे-व्यवस्था में अधिक तनाव रहा । अश्रधिक मुद्रा 
प्रसार के कारण जनता को कष्ट हुआ और भप्रविश्वास के काररण मुद्रा-प्रणाली 
इृटते-टूटते बची । 
द्वितोय महायुद्ध में भारतोय मुद्रा-प्रर्शाली 

ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के आघात के आरम्मिक प्रभाव अ्रथ॑-व्यवस्था के 
लिए हितकारी सिद्ध हुए थे। देश में उत्पादन तथा व्यापार का विस्तार हुझ्ना, वस्तुओं 
झौर सेवाओं की कीमतें बढ़ीं और वर्षों के पश्चात्‌ कृषकों की आ्थिक दशा में सुधार 
हृष्टिगोचर हुआ । आरम्भ में ऐसा प्रतीत हुआ कि देश की अर्थ व्यवस्था ने युद्ध की 
टक्कर को बिना किसी विशेष आतंक के सह लिया था। रुपया स्टलिंग की विनिमय 
दर १ शिलिंग ६ पैंस पर ही जमी रही और इसी दर पर रिजर्व बंक ने देश की 
विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति के लिए विशाल मात्रा में स्टरलिंग 
खरीदा, परन्तु डालर तथा येन (५४७०॥) में रुपये का मृल्य-पतन हो गया । ब्रिटिश सर- 
कार ने स्टलिंग और डालर की विनिमय दर १ पौण्ड-८४'२०३ डालर रखी और 
इस आधार पर रुपये तथा डालर की दर १ डालर-- ३'३२ रुपया हो गई। युद्धकाल 
में व्यापार की तेजी तथा कीमतों के बढ़ने के कारण चलन की माँग में श्रधिक वृद्धि 
हुई । इस मांग की सन्तुष्टि के लिए सिक्‍कों तथा कागज के नोटों की मात्रा बढ़ाई 
गई | कागज के नोटों का प्रचलन सितम्बर सन्‌ १६३६ में १८०६ करोड़ रुपये से 
बढ़ाकर जून सन्‌ १६४४५ में १,०३४ करोड़ रुपया होगया । पत्र-मुद्रा का यह अत्यधिक 
विस्तार भारत सरकार ने स्टर्लिंग प्रतिभूतियों तथा कोषागार विपत्रों की सहायता से 
किया था । 


भारतीय मुद्रा-प्रयालो पर द्वितोंय महायुद्ध का प्रभाव-- 

( १ ) नोटों को सिक्‍कों में परिवर्तित करने की दोड़--दूसरे महायुद्ध 
के काल में भारतीय चलन पद्धति की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि रुपये के सिक्कों 
में प्रचलन से निकलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी और एक-एक रुपये के नोट चालू 
किये गए थे 4 युद्ध के आरम्भ काल में पत्र-मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास बना 
रहा था, परन्तु फ्रास्स के पतन के पश्चात्‌ मई और जून सन्‌ १६४० में कागज 
के नोटों को रुपये के सिक्‍कों में बदलने की माँग बहुत बढ़ गई और क्योकि रिजवं 
बैंक का यह वेधानिक उत्तरदायित्त्व था कि वह नोटों के बदले में रुपये के सिक्‍के 
उपलब्ध करे, जनता ने नोटों को रुपयों में तेजी के साथ भुनाना आरम्भ कर दिया । 
साधारणतया नोटों को रुपयों में बदलने की मांग १ करोड़ रुपया प्रति सप्ताह से भी 
कम रहती थी, परन्तु मई सन्‌ १६४० में यह एक दम ४५ करोड़ रुपया प्रति सप्राह 
तक पहुँच गई । जून सन्‌ १६४० के प्रथम सप्नाह तक रिजवं बेंक का संचित रुपया 
कोष युद्ध के आरम्भ में ७८०४७ करोड़ रुपया से घटकर केवल ३२ करोड़ रुपया 
रह गया । भारतीय टकसालों के लिये रुपयों के सिक्कों को उतनी तेजी के साथ 
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ढालना ग्रसमभ्भव था जितनी तेजी से कि वे प्रचलन से निकलकर संचित कोषों में 
एकत्रित हो रहे थे, यद्यपि भारत सरकार के पास चाँदी के स्टॉकों का अ्रभाव॑ 
नथा। हि 

(२) रुपये के सिक्‍कों का नियन्त्रित वितरण-इस कारण १५ जून 
सन्‌ १६४० को भारत सरकार ने एक श्रध्यादेश द्वारा रुपये के सिवकों का व्यक्तिगत 
तथा व्यावसायिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में जमा करना दण्डनीय बना दिया । 
कुछ समय तक रुपये के सिक्के की कीमत नोटों से अधिक रही और रुपये के सिक्‍कों 
श्र खेरीज के छोटे-छोटे सिक्कों की बहुत कमी अनुभव हुई । 

( ३ ) एक रुपये के नोट का प्रकाशन--इस परिस्थिति का सामना रिजवं 
बैंक ने एक रुपये का नोट निकाल कर किया, जिसे अ्परिमित विधि-ग्राह्म घोषित 
किया गया, परन्तु इसे चाँदी के रुपयों में बदलने का किसी भी प्रकार का उत्तर- 
दायित्त्व नहीं रखा गया था । 


(४) कम चांदी की चवन्नी, अठन्नी और रुपये के सिक्‍कों का 
मुद्रण-- चाँदी के उपयोग में बचत करने का दूसरा उपाय भारत सरकार ने यह 
किया कि सभी चाँदी के सिवकों की प्रमाणित शुद्धता (777०765$) में कमी कर दी । 
ग्प्रल सन्‌ १६९४० मे केन्द्रीय धारा सभा ने भारत सरकार को यह अधिकार प्रदान 
किया कि वह चवन्नी की शुद्धता 45 से घटाकर ३ कर दे । तत्पश्चात्‌ २६ जुलाई 
सन्‌ १६४० को अठ्न्नी की शुद्धता भी ३३ से घटाकर ३ कर दी गई । २३ दिसम्बर 
सन्‌ १६४० को यह कमी रुपये के सिक्के पर भी लागू कर दी गई । ये सभी उपाय 

“इसलिये किये गये थे कि भारत सरकार चाँदी के उपलब्ध स्टॉकों से अधिक मुद्रा 
निकासी का काम लेना चाहती थी । 


( ५ ) पुराने सिक्‍कों का प्रचलन बन्द करना--सरकार ने चांदी के 
पुराने रुपयों का प्रचलन भी बन्द कर दिया । ११ अक्टूबर सन्‌ १६४० को एक श्रादेश 
निकाला गया, जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया के छापे के रुपयों और अठ न्नियों का 
विमुद्रीकरण कर दिया ग्या तथा सरकार ने १ अ्रप्रेल सन्‌ १६४१ तक उन्हें वापस 
मांग लिया । ४ नवम्बर सन्‌ १६४१ तक एडवडर्ड सप्तम्‌ के छापे वाले रुपये और 
ग्रठन्नियाँ भी बन्द कर दी गई और ये सिक्के ३० सितम्बर सन्‌ १६४२ तक सरकारी 
खजाने तथा रेलवे स्टेशनों पर वापिस मांगे गये । १ नवम्बर सन्‌ १९४३ से जाजं 
पंचम तथा जाजं षष्टम के वे रुपये और अठलज्लषियाँ भी बन्द कर दिए गए जिनकी 
शुद्धता 4ई३ थी । इस प्रकार पुराने सिक्‍को को बन्द करके तथा नये सिक्के चलाकर, 
जिनमें चाँदी की मात्रा कम रखी गई थी, चाँदी के उपयोग में बचत की गई । 

( ६ ) नई रेजगारी का टंकन- सन्‌ १९४२-४३ में छोटे-छोटे सिक्कों का 
भी अधिक अ्रभाव अनुभव हुआ । लोगों ने तांबे के पँसों तथा अन्य छोटे-छोटे सिक्‍कों 
को गलाना और जोड़कर रखना आरम्भ कर दिया था । बड़े-बड़े शहरों में छोटे छोटे 
सिक्कों के स्थान पर डाकखाने के टिकट खेरीज के रूप में चलने लगे । भारत सरकार 
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ने भारत सुरक्षा विधान के अन्तर्गत रेजगारी का संचय दण्डनीय घोषित कर दिया। 
रेजगारी की कमी को दूर करने के लिए बम्बई और कलकत्त की टकसालों ने पैसा 
बनाना आरम्भ कर दिया। छोटे सिक्‍कों की ढलाई के लिए लाहौर में भी एक नई 
टकसाल खोली गई । जनवरी सन्‌ १६४२ में गिलट का अधन्ना चालू किया गया । 
इकन्नी और दुश्नन्नी में भी गिलट की मात्रा बढ़ा दी गई। सन्‌ १६४३ में छेद वाला 
पैसा निकाला गया, परन्तु इसका वाशर (५/४४॥७८) के रूप में इतना श्रधिक उपयोग 
होने लगा कि थोड़े ही समय में सरकार को इसकी ढलाई बन्द करनी पड़ी | सरकार 
ने तेजी के साथ छोटी कीमत के सिक्के निकालने आरम्भ कर दिये और सन्‌ १६४४ 
में ऐसे सिक्‍कों का उत्पादन २१ करोड़ ६० लाख प्रति मास तक पहुँच गया । इस 
प्रकार धीरे-धीरे रेजगारी की कमी दूर हो गई। 

(७ ) मुद्रा-विस्तार, सुद्रा-स्फीति तथा कीमतों की वृद्धि--भारतीय 
चलन के इतिहास में दूसरे महायुद्ध के काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना चलन और 
साख-मुद्रा का ग्रत्यधिक विस्तार और उनके कारण उत्पन्त होने वाली कीमत वृद्धि 
थी । इसकाल में सरकार की सामान्य नीति अधिक से अधिक पत्र मुद्रा निकाल कर 
युद्ध व्यय को पूरा करना थी | सन्‌ १६३६ और सन्‌ १६४४५ के बीच नोटों का प्रचलन 
१८०६ करोड़ रुपये से बढ़कर १"०३४ करोड़ रुपए तक पहुँच गया । इसी काल में 
साख-मुद्रा की मात्रा भी दुगुने से ऊपर पहुँच गई थी । पच-मुद्रा की इस वृद्धि के साथ- 
साथ कीमत-स्तर भी बराबर ऊपर उठता गया । निम्न आँकड़े स्थिति का अच्छा अनु- 
मान प्रदान करते हैं :-- 





नमक 











४ नोटों ,की संख्या आ्राथिक सलाहकार का मृल्यांक 
३9 (करोड़ रुपयों में) (१६३६--१००) 
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आाथिक सलाहकार के मूल्यांक से स्थिति का वास्तविक अनुमान नहीं मिलता 


है, क्योकि ये केवल सरकार द्वारा नियन्त्रित कीमतों के आधार पर बनाये गये थे। 
वास्तव में अ्रनियन्त्रित वस्तुओं श्रौर चोर-बाजार की कीमतें बहुत ऊँची थीं और सन्‌ 
१६४५ का मल्याडू: ४०० से भी ऊपर होना चाहिए था । | 

कीमतों की इस भश्रत्यधिक वृद्धि ने सन्‌ १६४३ से ही मुद्रा-स्फीति की दशाएँ 
उत्पन्न कर दी थीं। रिजव बंक ने भी यह स्वीकार किया था कि मुद्रा-स्फीति बढ़ रही 
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_ थी, परन्तु रिजवं बैंक ने इसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया | सन्‌ १६४३ की 
वाधिक रिपोर्ट में रिजव॑ं बेंक ने यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन-रक्षक वस्तुओरों 
की कीमतों के बढ़ने के कारण स्फीति को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला था | बेंक 
की सन्‌ १६४४ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था :---' मुद्रा-स्फीति को दूर करने 
के लिए सरकार ने जनता से ऋण लेना आरम्भ कर दिया है और नये-नये पर लगाये 
हैं। यदि इन दोनों कार्यो में सरकार को सफलता न मिली तो देश में कीमतों को 
बढ़ने से रोकना और जीवन निर्वाह व्यय को कम करना असम्भव हो जायगा ।” 

कीमतों की इस अ्रधिक वृद्धि के अश्रनेक कारण थे, परन्तु प्रमुख कारण चलन 
और साख-मुद्रा का अत्यधिक विस्तार था । युद्धकाल में चलन की कुल वृद्धि 
१,१६८ ६४ करोरा रुपया थी, जिसका ८५२"५% पत्र मुद्रा की वृद्धि, ११*८% रुपये 
के सिक्कों की वृद्धि तथा ५६% छोटे सिक्‍कों की मात्रा की वृद्धि के कारण 
हुआ था । 
श्रनुकूल व्यापाराशेष एवं स्टलिड्भ प्रतिभूतियों में वद्धि-- 

युद्ध के काल में भारत का व्यापाराशेष भी निरन्तर अनुकूल ही बना रहा | 
युद्धकालीन व्यापाराशेष की स्थिति निम्न प्रकार थी 





व्यापाराशेष की अनुकूलता 


ह (करोड़ रुपयों में) 
१६३८-३६ “ १७५६ 
१६३६-४० “४८८१ 
१९४०-४१ नै४१९६६ 
१९४१-४२ -न७६९"६० 
१६४२-४३ न:८४*२५ 
१६४३-४४ हे के 
१६४४-४५ -+२६*०८ 





इस अनुकूल व्यापाराशेष के बदले में न तो भारत को सोना ही प्राप्न हुत्ना 
न वस्तुएं ही । ब्रिटिश सरकार ने इसके बदले में हमें केवल स्टलिग प्रतिभूतियाँ” ही 
दीं, जिनको रिजवं बैंक ने निधि के रूप में उपयोग करके कागज के और गझ्रधिक नोट 
छाप दिये । युद्ध के काल में सोना तो देश से बाहर भी भेजा गया। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि अकेले सन्‌ १६४० में लगभग ३४ करोड़ रुपये का सोना देश के 


. स्टलिग प्रतिभूतियाँ उन हुण्डियों को कहते हैं जो ब्रिटिश सरकार ने उन 
माल की कीमत के रूप में लिखकर दी थीं जो भारत से उधार खरीदा गया था । 


४४८ | 


बाहर भेजा गया था ।* इस सोने के बदले में भी हमें स्टलिग प्रतिभूतियाँ ही प्राप्न हुई' 
तथा उनके आधार पर पत्र-मुद्रा में और भी वृद्धि की गई । इस काल में भारत सर- 
कार का रक्षा व्यय भी अधिक रहा था । स्टलिग प्रतिभृतियों के श्रतिरिक्त भारत 
सरकार ने कोषागार विपत्रों के आधार पर भी नोट छापे । सन्‌ १६३९-४० में ऐसे 
कोषागार विपत्रों की मात्रा जिनके आधार पर नोट छापे गये थे, केवल ३७ करोड़ 
रुपया थी, परन्तु सन्‌ १६४१-४२ में यह ७५ करोड़ रुपया हो गई थी और सन्‌ 
१६४१-४३ में १३६ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी । 


द्वितीय महायुद्ध काल में भारत में विनिमिय नियन्त्रण 

(+ इलाक्राए९ एणाएएे जा वातांब 0ण))रए 5९९०० १४००॥-छथ्ा) 

युद्ध काल के आरम्भ होते ही भारत रक्षा अध्यादेश ([960०706 ० [708& 
(070970०6) के श्रन्तगंत केन्द्रीय सरकार ने रिजवे बैक को सिक्‍कों, धातुग्रों, प्रति- 
भूतित्रों तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवसायों के नियन्त्रण और इस नियन्त्रण के 
शासन का काम सौंप दिया । आरम्भ से ही देश में कड़ा विनिमय नियन्त्रण लागू 
किया गया : () विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवसाय केवल कुछ स्वीकृत फर्मों तथा 
संस्थाओं द्वारा ही किये जा सकते थे और इस उदहंब्य से कुछ भारतीय सम्मिलित 
पूजी बैंकों तथा विदेशी विनिमय बेकों को अनुज्ञापन (06758८$) प्रदान कर दिए. 
गये थे । (॥) विनिमय नियन्त्रण की सामान्य नीति यह थी कि साधारणतया साम्राज्य 
देशों की मुद्रश्रों के क्रय-विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता था, परन्तु 
साम्राज्य से बाहर के देशों की मुद्राश्रों के क्रय-विक्रय को वास्तविक व्यापार आव- 
इ्यकताओं के अ्रनुसार सीमित रखा जाता था । फिर भी यात्रा-ब्यय तथा व्यक्तिगत 
विप्र षों (708074/ २०००६६87068) के लिए कुछ भ्रवकाश रखा जाता था । (४) 
भारतीय वितिमय नियन्त्रण अधिकारियों की नीति यही थी कि भारत में सभी प्रकार 
के विदेशी विनिमय व्यवसाय उन विनिमय दरों के आधार पर किये जायें जो समय- 
समय पर लन्दन विनिमय नियन्त्रण द्वारा घोषित की जाती थीं श्रौर साथ ही रुपये 
और स्टलिंग की विनिमय दर १ रुपया--१८ पैंस प्र स्थिर रखी जाय । (9) बिना 
रिजवं बेंक से श्राज्ञा प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति न तो विदंशियों से प्रतिभूतियां खरीद 
सकता था और न उनका निर्यात ही कर सकता था । (९) प्रतिबन्धों का प्रमुख उद्द श्य 
पूजी के निर्यात और विदेशी दरों में होने वाले सट्रे को रोकना था। (शा) विनिमय 
नियन्त्रण के दृष्टिकोण से साम्राज्य तथा समधन (०07777079८8:) देशों को एक 
ही चलन इकाई श्रर्थात्‌ स्टलिंग का क्षेत्र मान लिया गया था। 


तीन प्रकार के विनिमय नियन्त्रण लगाये गये -- 
इन विनिमय नियन्त्रणों को तीन वर्गों में इस प्रकार रखा जा सकता है :-- 
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( १ ) आयात नियन्त्रण-प्रारम्भ में तो बैंकों को विदेशी विनिमय के 
बेचने के विषय में पर्याप्त छूट दी गई थी, परन्तु जैसे-जेसे युद्ध बढ़ता गया, बैंकों के 
अधिकारों में निरन्तर कमी की गई ; अन्त में ऐसी व्यवस्था की गई कि बेंक रिजवँ 
बैंक से आज्ञा प्राप्त करके ही कुछ अनुज्ञापित आयातों तथा व्यक्तिक विप्र षो का भुग- 
तान करने के लिए विदेशी विनिमय बेच सकती थीं । इस प्रकार एक कड़ा आयात 
नियन्त्रण स्थापित किया गया और बिना भ्नुज्ञापन के स्टरलिग क्षेत्र के बाहर के देशों 
ग्र्थात्‌ दुलंभ मुद्रा देशों (सभा एप्राएशाठए (0७768) से कोई भी माल नहीं 
मंगाया जा सकता था । इस नियन्त्रण के दो उद्दय थे : प्रथम, विदेशी व्यापार 
के असन्तुलन को रोकना और दूसरे, ऐसे आयातों को प्राथमिकता (97009) देना 
जिनका युद्ध अथवा गश्रन्य आवश्यक कार्यो के लिए अधिक महत्त्व था। 


(२ ) निर्यात नियन्त्र ए---विनिमय नियन्त्रण के साथ ही साथ यह भी 
आवश्यक समझा गया कि स्टलिज्ठ क्षेत्र से बाहर भारत से जो भी माल भेजा जाय 
उससे प्राप्त कीमत पर भी नियन्त्रण रखा जाय । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
रिजवं बैंक ने एक निर्यात नियन्त्रण योजना भी लागू की । इस योजना के भी दो 
उद्द शय थे : प्रथय, यह कि निर्यातों की कीमत विदेशों में न रहे, वरन भारत में 
था जाय | दूसरे, यह कि निर्यातों की कीमतों का भुगताग एक निश्चित रीति से हो, 
जिससे उनका अ्रधिकतम्‌ मूल्य प्राप्त हो सके । भारत द्वारा अमेरिका को किये जाने 
वाले निर्यातों से जो भी मूल्य प्राप्त किया जाता था वह ब्रिटिश सरकार को दे दिया 
जाता था, जो उसे साम्राज्य डालर कोष में रखकर उसका उपयोग युद्ध सम्बन्धी 
सामानों के खरीदने के लिए करती थी । इस योजना का उदृश्य युद्ध का सफल 
संचालन था । 

(३ ) अन्य नियन्त्रश--विदेशी विनिमय के नियन्त्रण की नीति को सफल 
बनाने के लिए भारत में निम्न और नियन्त्रण और प्रतिबन्ध लगाये गये :--() 
नवम्बर सन्‌ १९४० से भारतीय मुद्रा को रिजवं बेक के लाइसेन्स बिना बाहर भेजने 
का निषेध कर दिया गया । सन्‌ १६४३-४४ से भारतीय मुद्रा के ईरानी, बर्मी, 
अफगानी तथा लड्डू की मुद्राओं को छोड़ कर श्रन्य मुद्राओं में परिवर्तत पर भी प्रति- 
बन्ध लगा दिया गया। (7) सन्‌ १६५१ से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । (7) शत्रु राष्ट्रों के भारतीय बेकों में जमा धन के 
भुगतान पर भी रोक लगा दी गई। (9) स्वर्ण के श्रायात-निर्यात के लिए लाइसेन्स 
लेना आवश्यक हो गया । (५) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति से प्रतिभूति खरीदना 
मना कर दिया गया। 
साम्राज्य डालर कोष (॥॥6 #शप्मा० 0०4 ?ए००) -- 

सन्‌ १६३६ में ही ब्रिटिश सरकार ने स्टलिग क्षेत्र के विदेशी विनिमय कोषों 
का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया था। क्षेत्र के किसी देश का ब्रिठटेत के साथ 
व्यापाराशेष जितना भी श्रनुकूल होता था उसका निस्तारण ब्रिटेव स्टलिंग देकर किया 
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करता था । इसके अ्रतिरिक्त प्रत्येक देश के स्टलिय क्षेत्र के बाहर के देशों के व्यापारा- 
शेष का निस्तारण भी ब्रिठेन ने इसी प्रकार करना आरम्भ कर दिया। € मार्च 
सन्‌ १६९४० को भारत में एक नई योजना चालू की गई, जिसका उदं इ्य दुलभ मुद्रा 
देशों को भेजे जाने वाले निर्यातों से प्राप्त कीमत को सुरक्षित रखना था । इन देशों में 
संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरलेड, हालेड, बेल्जियम श्रादि सम्मिलित थे, जिनकी 
मुद्राएँ माँग की तुलना में दुलंभ हो गई थीं। योजना के दो उद्ंइ्य थे : () दुर्लभ 
मुद्राओं की प्राप्र मात्राओं पर नियन्त्रण रखना, ताकि युद्ध के सफल संचालन के लिए 
उनका समुचित उपयोग किया जा सके और (॥) दुलंभ मुद्राओ्रों को नियत दरों पर 
खरीदने और बेचने की योजना को सफल बनाना । 

युद्ध से पू्व॑ यह प्रथा प्रचलित थी कि स्टरलिग क्षेत्र के अधिकांश देश अपने 
लगभग सभी विदेशी विनिमय कोषों को लन्‍्दन में स्टलिंग के रूप में रखते थे । उस 
समय स्टलिंग को अन्य सभी मुद्रात्रों में स्वतन्त्र परिवर्तनशीलता प्राप्त थी, जिसके 
फलस्वरूप उसके बदले में कोई भी मुद्रा प्राप्त की जा सकती थी । युद्ध का आरम्भ 
होते ही स्टलिंग की यह परिवर्तनशीलता कठिन हो गई । इस कारण स्टलिग क्षेत्र 
के कुछ देशों ने अपनी विदेशी विनिमय आ्राय को अपने ही संरक्षण में रखना आरम्भ 
कर दिया । क्षेत्र के कुछ देशों ने युद्धू के सफल संचालन हेतु अ्रपनी विदेशी विनिमय 
प्राय के व्यय पर प्रतिबन्ध लगाने भी श्रारम्भ कर दिये थे । स्टरलिग क्षेत्र की सारी 
की सारी विदेशी विनिमय आय एक सामूहिक कोष में रखी गई, जो बैंक श्रॉफ 
इगलैंड तथा ब्रिटिश कोषागार के संरक्षण में रखा गया था । इस कोष की सबसे 
महत्त्वपूर्ण मुद्रा अमेरिकन डालर थी । इसी कारण इस व्यवस्था का नाम साम्राज्य 
डालर कोष (छ्राजा8 700] ?0०) पड़ा । 


इस कोष में से स्टरलिग क्षेत्र के अलग-अलग देशों को व्यय के लिये कोई 
निश्चित अभ्यंश (07०8) नहीं दिया जाता था। क्षेत्र के सभी देशों ने यह स्वीकार 
किया था कि उनमें से कोई भी विदेशी विनिमय का अनावश्यक व्यय नहीं करेगा । 
कुछ समय तक कोष ने विदेशी विनिमय देने के लिए युद्ध का संचालन तथा नागरिक 
श्रथ॑-व्यवस्था को युद्धकालीन आधार पर बनाये रखना ही समुचित उद्दंइय स्वीकार 
किया, परन्तु आवश्यकता का निरंय सदस्य देश के ऊपर ही छोड़ा गया था आर 
यदि सदस्य देश येह प्रमाणित कर देता था कि व्यय आवश्यक था तो कोष कभी भी 
उसके निर्शाय का विरोध नहीं करता था । युद्ध का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ कोष ने 
अपनी नीति को भ्रधिक उदार बना दिया था । 

ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सन्‌ १६९३६ और सन्‌ १६४६ के बीच 
भारत ने लगभग ४०५ करोड़ रुपये की कीमत का डालर प्राप्त किया था, जो सारा 
का सारा इस कोष में जमा कर दिया गया था, परन्तु इस काल में भारत का डालर 
व्यय केवल २०४ करोड़ रुपये की कीमत का था और इसके अतिरिक्त भारत द्वारा 
५१ करोड़ रुपये की कीमत का अब्य दुलंभ मुद्राओं का व्यय किया गया था। इस 
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प्रकार सब कुछ देखते हुए भारत की शोर से कोष को ११४ करोड़ रुपये का 
डालर अधिक दिया गया था । सन्‌ १६४७ में भारत को अपनी डालर आय के प्रयोग 
की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई थी। भारत ने इसका उपयोग अपनी पंच-वर्षीय 
योजनाग्रों के लिए किया है । 
पोण्ड पावने 
(8 89)4॥025) 


पौन्ड पावनों से अ्भिश्राय-- 

भारतीय चलन के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना “हमारे पौण्ड पावना 
ऋचणों का जमा होना भी था । युद्ध से पूर्व भारत के ऊपर इगलेंड का साम्राज्यवादी 
ऋण लदा हुआ था, परन्तु युद्ध के काल में यह सब ऋण चुका दिया गया झौर 
इसके अतिरिक्त भारत का इंगलेड पर अरबों रुपयों का ऋण चढ़ गया। भारत ने 
इगलेड के युद्ध व्यय को चलाने भौर इगलेंड को आवश्यक माल भेजने में भारी 
सहायता पहुँचाई, जिसके लिए अ्रधिक मात्रा में इगलेंड को ऋण दिया गया । भारत 
के इस ऋण की माप स्टिंग में की जाती थी और इसी कारण इसका नाम पौण्ड 
पावना (8/0778 8997085) पड़ा । 


पौण्ड पावनों की वृद्धि के कारश्य-- 

रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया एक्ट सन्‌ १६३४ की धारा ३३ के अनुसार रिजर्व 
बैंक को स्टलिग प्रतिभूतियों की आड़ पर नोट निकालने का अ्रधिकार था । युद्ध-काल 
में भारत सरकार ने इस धारा की व्यवस्थाओ्रों का पूरा-पुरा लाभ उठाया । इंग्लैंड 
भारत से जो भी माल खरीदता था उसके बदले में ब्रिटिश सरकार रिजरव बैंक को 
स्टलिग प्रतिभूतियाँ दे देती थी और इन प्रतिभूतियों की निधि के रूप में उपयोग 
करके रिजवं बैंक बराबर नोट छापती रहती थी, जिसके द्वारा भारत में भुगतान दे 
दिये जाते थे । पहले तो भारत सरकार ने इन प्रतिभूतियों का उपयोग अपने स्टरलिंग 
ऋणों के चुकाने के लिए किया, परन्तु धीरे-धीरे जब उस ऋण का भुगतान हो 
गया तो पोण्ड पावने ब्रिटिश ऋणों के रूप में जमा होते गये । ये, पावने उस व्यय 
का फल हैं जो भारत ने इगलेंड की शोर से किया था । इनकी वृद्धि के निम्न कारण 
उल्लेखनीय हैं :-- 

( १ ) इज्जभलेंड द्वारा भारत में सामग्री का क्रम--भारत सरकार ने 
इंगलेंड की श्रोर से भारत में जो सामग्री उसकी कीमत स्टलिग प्रतिभूतियों में चुकाई 
गई और इस प्रकार पौण्ड पावनों की मात्रा बढ़ती गई । सरकार ने यह सभी माल 
नियन्त्रित कीमतों पर खरीदा था और भारतवासियों के लिए इसका बेचना बहुधा 
अनिवार्य होता था । परिणामस्वरूप देश में सन्‌ १९४३ का बंगाल दुशभिक्ष आया 
था और मुद्रा-प्रसार के कारण जनता को घोर कष्ट उठाने पड़े थे । 
मु ० च० अ० ३६ ० 
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(२) मित्र राष्ट्रों को माल का निर्यात--भारत ने युद्ध के सफल संचा- 
लन के लिए भ्रन्य मित्र राष्ट्रों को भी माल भेजा । उन्होंने भी भुगतान स्टिंग में 
किया, जो कि इगलेड में जमा हो जाता था । 

( ३ ) ब्रिटिश सरकार के खाते पर मुद्रा संचालन के लिए व्यय-- 
भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के खाते पर मुद्रा संचालन के लिए जो व्यय किया 


गया था उसकी राशि ने भी पौण्ड पावनों को बढ़ाया, क्योंकि इसके बदले में भी हमें 
स्टलिंग प्रतिभूतियाँ ही मिली थीं । 


(४ ) अ्रमरीकी सेनाग्रों पर व्यय--युद्ध काल में अमेरिकी सेनायें भी 
भारत में रही थीं । इन पर होने वाले व्यय के बदले जो डालर प्राप्त हुए वे भी 
साम्राज्य डालर कोष में जमा कर दिये जाते थे और इ गलेंड बदले में भारत सरकार 


के खाते में स्टरलिंग प्रतिभूतियाँ जमा कर देता था, जिससे पौण्ड पावनों में वृद्धि होती 
गई । 


(५ ) विदेशी आय डालर कोष में जमा करना--यही नहीं, भारत के 
अ्रनुकूल व्यापाराशेप तथा डालर कोष में जमा किए हुए विदेशी विनिमय के बदले में 
भी स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ ही दी गई थीं और उन्होंने भी ऋण की मात्रा को बढ़ाया था। 

सन्‌ १९४७ में ये पौण्ड पावने लगभग १,७०० करोड़ रुपए की कीमत के 
आरके गये । विभिन्न वर्षो में ये निम्न प्रकार जमा हुए थे :-- 


वर्ष राशि (करोड़ रुपयों में) 
१६३६-४० १४० 
१६४०-४९ श्ष्८ 
१६४१-४२ श्८४ 
१६४२-४३ ४११ 
१९४३-४४ | श्प ४ 
१६४४-४५ १४०७२ 
१६४५-४६ 25७ 


पोण्ड पागनों के भुगतान के सम्बन्ध में वाद-विवाद-- 
पौंड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में युद्धकाल से ही बातचीत चल रही थी । 
इगलेंड की शोर से बहुत बार यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा या तो 


इन ऋणों को पूणंतया रह कर दिया जाय, श्रथवा इनकी मात्रा में पर्याप्त कमी कर 
दी जाय । 


पौण्ड पावनों को रह या कम करने का विचार-- 

इस विचार के पक्ष में बहुधा यह कहा जाता था कि (१) युद्ध के सफल 
संचालन और शात्रु को परास्त करने में भारत का भी उतना ही हित था जितना कि 
इगलेंड़ का । इगलेंड द्वारा किया गया व्यय भारत की रक्षा से भी सम्बन्धित था, 
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इसलिए इसके चुकाने का प्रइन ही नहीं उठता था । (२) कुछ व्यक्तियों ने यह तक 
रखा कि इतने बड़े ऋणों का छुकाना इगलैड की शोधनक्षमता से बाहर था, जिसके 
कारण इसमें विशाल कमी करना आवश्यक था। (३) पौंड पावनों को युद्ध सम्बन्धी' 
ऋण समभते हुए भारत को चाहिए कि उन्हें अमेरिका की भाँति माफ कर दे। (४] 
बुद्ध काल में रुपए की विनिमय दर कृत्रिम रूप से ऊची रखी थी, जिससे पॉौंड पावनों 
में इतनी वृद्धि हो गई थी । 

पोण्ड पावनों को रह या कम करने के विरोध में-- 


इन तरकों में कद सत्यता थी, परन्तु भारत की ओर से यह कहा गया था कि 
(१) भारत ने यह ऋण स्तेच्छा से नहीं दिया था । यह उससे बलात्‌ लिया गया था। 
अन्यथा इतने बड़े ऋणों का देना भारत की क्षमता से बाहर था। (२) इसके 
अतिरिक्त ऋण के पीछे भारतवासियों का महान्‌ त्याग तथा उनके घोर आ्राथिक कष्ट 
छिपे हुए थे, इसलिए इसका रह करना अथवा कम कर देना न्यायपुर्ं नहीं था । 
(३) भारत को अमेरिका की तरह इगलैंड से पौंड पावनों का भुगतान नहीं माँगना 
चाहिए, यह तक भी न्यायरहित है, क्योंकि भारत और अमेरिका की आशिक स्थिति 
में विशाल अन्तर है । (४) रुपये का मूल्य भले ही ऊँचा रखा गया हो, परन्तु 
इ गलैंड तथा मित्र राष्ट्रों को तो सामान नियन्त्रित मूल्यों पर ही सप्लाई किया था । 
(५) पोण्ड पावने हमारी सबसे बड़ी पूजी हैं, क्योंकि इसके आधार पर हम स्टलिंग 
क्षेत्र से मशीनें आदि मँँगा सकते हैं, जो कि हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत 
आवद्यक हैं । 

लम्बे काल तक इस विषय पर तर्क-वितक चलता रहा और अनेक रीतियों 
से इ गलेंड इस ऋण के भुगतान को टालता रहा । भारत ने पौण्ड पावनों का प्रइन 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-सम्मैलल ([7छ7क्षांणान्ष (०॥०का५ 00ग्र्नि०१००) के सम्मुख 
भी प्रस्तुत किया, परन्तु उसने इस पर विचार करने से इन्कार कर दिया | इसी 
सम्मेलन में इ गलैंड के प्रतिनिधि लाड्ड कीन्‍्स ने बड़े स्पष्ट छब्दों में यह विश्वास 
दिलाया था कि इंगलैंड अपने उत्तरदायित्त्व को पूर्णो रूप में निभाने को तैयार था 
और पौण्ड पावनों के घटाने अथवा रह करने का प्रइन ही नहीं उठता था । इ ग्लेंड 
ने इस दायित्त्व को भली-भाँति निभाया है और अरब हमारे पौण्ड पावने धीरे-धीरे 
समाप्त हो रहे हैं । 


युद्धोत्तर काल में मुद्रा चलन 


भारतीय चलन पद्धति की युद्धकालीन प्रवृत्तियाँ युद्धोत्तर काल में भी बनी रहीं 
और इस काल का इतिहास साधारणतया पुराने ही इतिहास का एक अगला पृष्ठ 
है । चलन पद्धति के सम्बन्ध में भारत की प्रमुख घटनायें मुद्रा-कोष की सदस्यता, 
भारत सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति, रुपये का अ्रवमूल्यन, रिजवं बैंक और 
इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, व्यापाराशेप का सन्‍्तुलन, कीमतों की कमी की 
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प्रवत्ति और हीनार्थ प्रबन्ध (9थीलं गक्षालंगत8) है । इसी काल में दो और महत्त्व- 
पूर्ण घप्नाएं हुई हैं, अर्थात्‌ पौंड पावनों का भुगतात और भारत की पंच-वर्षीय 
योजनाएं । प्रमुख घटनाश्रों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है । 
(!) रुपये का अवसमुल्यत ओर उसके प्रभाव-- 

स्टलिज्भु के अवमृल्यन की पृष्ठभूमि >भारतीय रुपये के अवमृूल्यन का 
संश्षिप्त अध्ययन अध्याय ८ में किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में इसके परिणामों 
का विस्तृत अ्रध्ययत किया जायगा । १८ सितम्बर सन्‌ १६४९६ को ब्रिटिश सरकार ने 
अकस्मात्‌ ही सटलिंग का अ्रवमृल्यत कर दिया, जिसके कारण उसका डालर मृल्य 
४“०३ डालर प्रति पौंड से घटकर केवल २८० डालर रह गया । ब्रिटेन ने यह निरंय 
इतनी जीघ्रतापूर्वक किया था कि राष्ट्रमण्डल ((0777र०0७6०।६॥) देशों को इसका 
पहले से कुछ पता नहीं लग पाया था । ब्रिटेन ने अवमूल्यन प्रधानतया इस कारण 
किया था कि डालर देशों के साथ उसके व्यापाराशेष का घाटा बहुत ही अधिक था। 
सन्‌ १९४६ में इस घाटे का अनुमान ६० करोड़ पौंड प्रति वर्ष लगाया गया था । इस 
घाटे को पूरा करने के लिए लगभग सभी प्रयत्न असफल रहे थे। विवश होकर 
इगलैंड के घाटे को दूर करने के लिए एक मात्र उपाय के रूप में स्टलिंग का अव- 
अुल्यन क्र दिया था । 

“भारत द्वारा रुपये का अवशम्ुुल्यन--स्टलिंग के अवमूल्यन ने भारत 
सरकार के सम्मुख एक बड़ी जटिल समस्या उपस्थित कर दी, जिसने उसे शीघ्रता- 
पूर्वक अवसूल्यन के सम्बन्ध में निर्शेय करने पर बाध्य किया । रुपये और स्टर्लिंग 
का सम्बन्ध इतना पुराना हो चुका था कि उसे अकस्मात्‌ ही तोड़ देना सरल न था। 
फिर भी भारत सरकार ने ग्रवमृल्यन करने का विचार किया, क्योंकि (१) यह भय 
था कि अवमूल्यन न करने का उसके विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्‍योंकि 
भारतीय रुपये को श्रत्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त न थी । (२) 
अवमूल्यन न करने से यह भी भय था कि इससे हमारे पौण्ड पावना ऋण की कीमत 
में श्रधिक कमी आ जायगी | इसके विपरीत अवमूल्यन कर देना भी भय से विमुक्त 
न था, ($) विशेषकर ऐसी दशा में जबकि देश में पहले से ही मुद्रा प्रसार था | (#) 
अबमूल्यन के कारण वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात बढ़ जाते हैं, जिससे देश में 
वस्तुओं और सेवाश्रों की कमी और बढ़ जाती है । बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ 
भारत सरकार ने अ्वमूल्यन का ही निर्णाय किया । 
क्या अ्रवप्ुल्यन करने का निर्णय उचित था ?-- 

बाद की घटनाओं ने यह्‌ सिद्ध कर दिया कि भारत का निरंय ठीक ही था--- 
( १) व्यापाराशेष की स्थिति में सुधार--श्री चिन्तामरणि देशमुख का 
विचार है कि सन्‌ १६४६ के पढ्चात्‌ हमारे व्यापाराशेष में जो सुधार हुआ उसका 
प्रमुख कारण अवमृल्यन ही है । सितम्बर सन्‌ १९४९ और जुन सन्‌ १६५० के बीच 
के काल में व्यापाराशेप के घाटे में १७२ करोड़ रुपये की कमी हो गई थी, परन्तु 


आदि 


वास्तविकता यह है कि इस सुधार का एकमात्र कारण अवमूल्यन ही नहीं था ,प्रत्युत 
श्रायातों पर लगाये हुए प्रतिबन्ध भी थे। सन्‌ १६५०-५१ में तो व्यापाराशेष का 
घाटा केवल ४ करोड़ रुपया ही रह गया, परल्तु अगले वर्षो में घाटे में फिर वृद्धि 
हुई और सन्‌ १६५२-५३ में यह २३२६२ करोड़ रुपये तक पहुँच गया । विगत वर्षों 
में घाटे की वृद्धि का प्रमुख कारण यह रहा है कि कोरिया की लड़ाई के उपरान्त 
व्यावसायिक मन्दी आरम्भ हो गई और कच्चे मालो को कीमतों के गिरने के कारण 
हमारा निर्यात व्यापार अधिक कम हो गया । सन्‌ १६६०-६१ के वर्ष में व्यापारधेपष 
का घाटा ६,४३५ १६ करोड़ रुपया रहा था, किन्तु सन्‌ १६६१-६२ के लिए घाटा 
केवल २५६६२ करोड़ रुपया था । सम्पूर्ण स्टलिग क्षत्र को तो अवमूल्यन से लाभ 
ही हुआ है । भारत के व्यापाराशेय का घाटा डालर देशों के साथ सन्‌ १६४६ में ५३ 
करोड़ के बराबर था, परन्तु सन्‌ १९५० में इसके विपरीत उसे २६ करोड़ रुपये की 
बचत रहो थी । 

(२ ) आन्तरिक सूल्य-स्तर भें उठान-शअ्रवमूल्यन के पश्चानु कीमतें 
ऊपर उठनी आरम्भ हुई । सितम्बर सन्‌ १६४६ में थोक कीमतों ता निर्देशाक ३६० 
था, जो श्रप्नल सन्‌ १६५१ में ४५८ तक पहुँच गया था, परन्तु अ्रप्नौल सन्‌ १६५३ 
में यह गिर कर फिर ३४३ पर आ गया था और तब से सन्‌ १६५६ तक इसकी 
प्रवृत्ति गिरने की ओर ही रहो थी । दूसरी योजना के काल में कीमत निरन्तर तेजी 
के साथ बढ़ी है। सन्‌ १६५२-५३ की ठुलना में जनवरी सन्‌ १६६२ में कीमतें 
लगभग ३५% ऊंची थीं। कीमतो की इस वृद्धि में अनेक कारणों का हाथ रहा है । 
योजनाओ्रों के लिए हीनाथ॑ प्रबन्धन के श्रतिरिक्त मुद्रा की वृद्धि तथा अ्रधिक खाद्य 
आयातो के कारण कीमतें बढ़ती गई है। तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षो में भी 
यही प्रवृद्धि बराबर बनी रही है। 

( ३ ) भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक सम्बन्धों में खिचाव-- 
ग्रवमुल्यन का एक वड़ा परिणाम भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक सम्बन्धों के 
खिचाव के रूप में भी प्रकट हुआ । अवमृल्यन न करने के कारण पाकिस्तानी रुपये 
की कीमत २ शिलिंग १६ पैस या १*४४ भारतीय रुपये के बराबर हो गई । भारत 
सरकार ने पाकिस्तान रुपये की इस नई दर को स्वीकार न किया, जिसके 
फलस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार स्थगित हो गया, परन्तु जब अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-कोष ने पाकिस्तानी रुपये की इस नई दर को स्वीकार कर लिया तो भारत 
सरकार ने भी सन्‌ १६५१ में इस दर पर पाकिस्तानी से एक लम्बा-चौड़ा व्यापार 
समभोता कर लिया । सब कुछ होते हुए भी दोनों देशों का पारस्परि पार 
उन्नति न कर सका। यह स्थिति श्रब तक भी बती हुई है । आगे चलकर पाकिस्तान 
ने भी अपने रुपये का अ्रवमूल्यन कर दिया था । 

( ४ ) डालर देशों से निर्यात व्यापार में बृद्धि--विगत वर्षो में डालर 
देशों से हमारा निर्यात व्यापार बराबर बढ़ता गया है और व्यापाराशेष में सन्तुलन 
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की भी थोड़ी सी प्रवृत्ति रही है। एक बड़े अ्रंश तक यह स्थिति अवमुल्यन का ही 
परिणाम है यद्यपि इस पर श्रन्य बातों का भी प्रभाव पड़ा है । 

( ५ ) पौंड पावनों के मूल्य में कमी--भारत ने अवमूल्यन के पद्चातु 
अपने पॉड पावनों का जितना भगग डालर क्षेत्र में व्यय किया उसका मूल्य ३०९५० 
कम हो गया । 

( ६) विव्शी ऋणों के भार में वृद्धि-- भारत ने विश्व बैंक से जो ऋण 
लिया है उसका रुपया गुण अ्रवमृल्यन के कारण बढ़ गया है । 

( ७) आथिक विकास में बाधा-देश के झ्राथिक विकास के लिए हम 
डालर क्षत्र से मुख्यतः पुजीगत वस्तुए मेंगाते है। इनके लिए हमे श्रब ३०१५०, 
अधिक देना पड़ता है । इस प्रकार हमें विवश हाकर अपनी कुछ विकास योजनाएं 
स्थगित करनी पड़ी है अ्रथवा अभ्रधिक डालर ऋण लेने पड़े है । 
() श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कीष को स्थापना--- 

मुद्रा-कोष ने मार्चे सन्‌ १६४७ से अ्रपना कार्य आरम्भ कर दिया । भारत 
सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-परिषद्‌ के सम्मुख, जिसकी सिफारिशों के फलस्वरूप 
उपरोक्त दोनों संस्थाएं स्थापित हुई थीं, दो प्रस्ताव रखे थे-- एक तो, यह कि उसे 
मुद्राकोीष की कार्यकारिणी में एक स्थाई स्थान दिया जाय और दूसरी यह है 
कि पोंड पावता ऋण का भुगतान मुद्रा-कोष के कार्थों में सम्मिलित कर लिया जाय | 
परिषद्‌ ने दोनों ही प्रस्ताव श्रस्वीकार कर दिये थे, अ्रत: भारत में लम्बे समय तक यह 
वाद-विवाद चलता रहा है कि मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करना कहाँ तक उपयुक्त 
था, परन्तु अन्त में भारत सरकार ने मुद्रा-कोष की योजना में सम्मिलित होकर उसकी 
प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त कर ली। भारतीय निर्णाय पर सबसे बड़ा प्रभाव इस बात 
का पड़ा था कि मुद्रा-कोष की सदस्यता के द्वारा विश्व बैंक की सदस्यता का अवसर 
मिलता था । 

मुद्रा-कोष को सदस्यता के कारण भारत सरकार को रुपये की कीमत स्वरां 
में घोषित करनी पड़ी । ८ अप्रैल सन्‌ १६४७ को रुपये और स्टलिंग का वैधानिक 
सम्बन्ध तोड़ दिया गया और रुपये की कोमत स्वतन्त्र रूप में ०२६८६०१ ग्राम सोना 
रखी गई। परन्तु स्मरण रहे कि स्वरा में रुपये की यह कीमत १ शिलिंग ६ पैंस 
प्रति रुपया की विनिमय दर के आ्राधार पर ही निर्धारित की गई थी । 
0ग) रिजर्न बेंक और इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकररा -- 

रिजवं बैक के राष्ट्रीयकरण की माँग बहुत पुरानी है। कुछ लोगो ने आरम्भ 
से ही इसे एक सरकारी बैक के रूप में खोलने के सुझाव दिये थे, परन्तु सत्‌ १६३४ 
के एक्ट में बैंक को एक व्यक्तिगत बक के रूप में स्थापित करने का निश्चय किया 
गया था| सच्‌ १६४६-४७ में इसके राष्ट्रीयकरण की माँग फिर रखी गईं और अन्त 
में सन्‌ १९४७-४८ के बजट में राष्ट्रीयकरणा की व्यवस्था को सम्मिलित कर लिया 
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गया और १ जनवरी सन्‌ १६४६ से रिजव बेक एक राष्ट्रीय संस्था बन गई। अंश - 
धारियों के अंश सरकार ने खरीद लिए और प्रत्येक १०० रुपए के अंश के बदले ११८ 
रुपये १० आने देना स्वीकार किया | इस राशि का भुगतान इस प्रकार किया गया 
कि १८ रुपये १० आने तक तो नकद दे दिये गये और अगले १०० रुपये के लिए 
३% ब्याज का सरकारी वॉण्ड (8070) दे दिया गया । राष्ट्रीयकरण के साथ ही 
साथ बंक सम्बन्धी नियमों में भी श्रावश्यक संशोधन कर दिये गये । 

पहले रिजव बैक का यह कत्त व्य था कि वह निश्चित दरों पर रुपये के बदले 
में स्‍्टलिजड्र खरीदा और बेचा करती थी, परन्तु अच्तर्राप्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता के 
पदचात्‌ यह स्थिति बदल गई और बेंक सम्बन्धी नियमों में ऐसा परिवतेन कर दिया 
गया है कि मुद्रा-कोष द्वारा निश्चित दरों पर रिजवं बैक रुपये के बदले में कोई भी 
विदेशी मुद्रा खरीद और बेच सकती है । 


इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकरण की माँग भी अन्त में स्वीकार कर ली गई 
और उसे १ जुलाई सन्‌ १६५५ से सरकारी अ्रधिकार में ले लिया गया है। अरब 


उसका नाम स्टेट बेक श्रॉफ इण्डिया है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ इसका संगठन 
एक नए श्राधार पर किया गया है । 


(9५) व्यापाराशेष का सन्तुलन ओर कीमतों की कमी-- 


सन्‌ १६४८ तथा उसके पहले काल में भारत का व्यापाराशेष अधिक सन्तु- 
लित रहा है । युद्धोत्तर काल में देश में खाद्यान्न की विशाल कमी को दूर करने और 
मुद्रा प्रसार की स्थिति को सुधारने के लिए आयातों के सम्बन्ध में उदारता की नीति 
अ्पनाई गई थी। साथ ही, देश के श्राथिक जीवन की उन्नति तथा चालू विकास 
योजनाग्रों की सफलता के लिए भी सरकार को मशीनरी, आवश्यक कच्चे साल तथा 
श्रन्य वस्तुयें विदेशों से मेंगानी पड़ी थीं। यही कारण है कि भारत के व्यापाराशेष में 
घाटा होने लगा, यद्यपि युद्धकाल में बराबर बचत ही रही थी । सन्‌ १६४६ में अ्रव- 
मूल्यन के पश्चात्‌ इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ और शअ्रगले वर्ष श्रर्थात्‌ सन्‌ १६४५० 
में डालर देशों के साथ होने वाले व्यापार मे थोड़ी सी बचत हुई । भारत सरकार ने 
श्रायातों पर प्रतिबन्ध लगाना तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देना आरम्भ कर दिया । 
योजना के लक्ष्यों की पूति के लिए तथा देश की बिगड़ती हुई खाद्य स्थिति के कारण 
विगत वर्षो में हमारे व्यापाराशेष का घाटा बराबर बढ़ता गया है। सन्‌ १६६०-६१ 
में तो यह घाठा ४३५१६ करोड़ रुपये तक पहुँच गया था। अगले वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 
१९६१-६२ में स्थिति में कुछ सुधार दृष्टिगोचर होता है और घाटा केवल ४२६*५ 
रुपया रहा था। सन्‌ १६६२-६३ में घाटे का अनुमान ३८३४५ करोड़ रुपया है । 
(५) पोण्ड पागना ऋण का भुगतान-- 


युद्धोत्तर काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना ब्रिटिश सरकार द्वारा पौंड पावना 
ऋषरणा का भुगतान भी है । समय-समय पर किये गये समभौते इस प्रकार हैं :--- 


(डे | 


(१) जनवरी सन्‌ १६४७ को सम फौता--आ्रारम्भ मे भारत और ब्रिटेन 
के बीच जनवरी सन्‌ १६४७ में यह समभौता हुआ कि भारत अ्रपनी आवश्यकवा की 
वस्तुएं स्टॉलिग क्षेत्र से खरीद सकता था और यदि उसे डालर क्षंत्र से भी वस्तुएं" 
मेँगाने की प्रावश्यकता पड़े तो वह पौण्ड पावनों को डालर में परिवर्तित कर सकता 

था । परन्तु शीघ्र ही इगलेड और अमेरिका के बीच एक नवीन श्राथिक समभोता हो 
गया, जिसने स्थिति में इतना परिदर्तत कर दिया कि उपरोक्त समभोौते के अनुसार 
कार्य न हो सका। 

(२) अगस्त सन्‌ १६४७ का समभौता---१४ अगस्त सन्‌ १६४७ कंधे 
भारत और इ गलेंड के बीच एक नया समभौता हुआ्ना, जिसके अनुसार हमारे पौण्ड 
पावनों के दो खाते खोले गये --:प्रथम, चालु खाता श्रौर दूसरा, स्थिर खाता । चालू 
खाता ८६६ करोड़ रुपये से खोला गया, जिसमें से केवल ३ करोड़ रुपये दुलभ मुद्रा 
की प्राप्ति के लिए लिया जा सकता था। नये पोण्ड पावनों की कमाई भी इसी में 
जमा होनी थी । स्थिर खाते में शेष १,४६६*६ करोड़ रुपये जमा किये गये । इसका 
उपयोग विदेशी पूजी, प्रॉवीडेन्ट फण्ड और उत्तरवेतत झ्रादि का भुगतान करने के 
लिए किया जा सकता था । परन्तु कोई निद्िचत आयात योजना न होने के कारण 
भारत इस काल में पूरी राशि को निकालने में अ्रसमर्थ ही रहा । 


( ३ ) जुलाई सन्‌ १६४८ का सम भौता--पहिले समभोता का अन्त होते 
ही एक नवीन समझौता किया गया, जिसकी शर्तें १५ जुलाई सन्‌ १६४८ की प्रकाशित 
की गई । इस समभोते की प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार थी :-- 

(१) श्रप्रेल सन्‌ १६४७ को भारत सरकार ने इ गलैंड द्वारा छोड़े हुए कुल 
फोजी सामान को अपने अधिकार मे ले लिया । इसकी कीमत १३३*३ करोड़ रुपया 
आ्रॉकी गई और यह राशि हमारे पौण्ड पावनों में से घटा दी गई। इस प्रकार इस 
माल की कीमत का भुगतान हमने अपने पौण्ड-पावना ऋण में समायोजन करके कर 
दिया । 

(॥ ) भारत सरकार द्वारा इगलेड को पुराने ग्रेंगरेज अधिकारियों के उत्तर 
वतन के रूप में जो राशि दी जाती थी उसके चुकाने के लिए भारत सरकार ने इ ग- 
लैंड की सरकार से एक वाधिकी (8770५) खरीद ली। इस प्रकार वाधिकी के रूप 
में इन उत्तर-वेतनों का मूल्य १६७ करोड़ रुपया निश्चित किया गया । यह राशि भी 
पौड पावनों में से निकाल दी गई । इसी प्रकार प्रान्तीय रारकारों के अधिकारियों के 
उत्तर बेतनों की वार्षिकी की कीमत २७ करोड़ रुपया निश्चित हुई, भ्रतः इस प्रकार 
कल २२४ करोड़ रुपया इस मद पर पोंड पावनों में से कम किया गया : 

(49 ) पिछले समभौते के अनुसार भारत को १११ करोड़ रुपयों के पौंड 
पावने लेने का अधिकार मिला था, परन्तु वास्तव में केवल ४ करोड़ रुपयों का ही 
प्राल लिया गया । नये समभौते मे भारत सरकार को शेष १०७ करोड़ रुपये के पौंड 
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पावन निकालने का अ्रधिकार फिर से दे दिया गया । इनके अतिरिक्त अगले ३ वर्षों 
ग्र्थात्‌ ३० जून सन्‌ १९५१ तक इंगलेड ने इतनी ही कीमत के पौंड-पावने ओर देने 
का वचन दिया । इस प्रकार हमें तीन साल के भीतर कुल मिलाकर २१४ करोड़ 
रुपये निकालने का अधिकार दिया गया । इस समभौते के समय पौंड पावना ऋण की 
कुल कीमत १,५५० करोड़ रुपया ऑँकी गई थी, जिसमे से १३३ करोड़ रुपया फौजी 
सामानों, २१४ करोड़ रुपया उत्तर-वेतनों की वापिकी तथा १२६ करोड़ रुपया पाकि- 
सस्‍्तान के हिस्से के रूप मे निकाल दिया गया था। इस प्रकार कुल १,०६७ रुपये के 
पौंड पावने बचे थे, जिसमे से २१४ करोड़ रुपये की राशि अगले तीन वर्षो में निकाली 


जा सकती थी । 

समभौते में यह भी तय किया गया कि एक वर्ष मे केवल २० करोड़ रुपए 
की राशि ही डालर तथा दूसरी दुलंभ मुद्राश्रों म ली जा सकती थी । 

(४) जुलाई सन्‌ १६९४९ का समभोता--उपरोक्त समभौते के जीवन- 
काल में ही एक नए समभौते की आवश्यकता अनुभव हुई, क्योकि ब्रिटेन के पास 
डालर का अ्रभाव अधिक था । इस समभौते में भारत को सन्‌ १६४८-४६ के लिए. 
८-१० करोड़ पौंड दिए गये और सन्‌ १६४६-५० तथा सन्‌ १६५०-५१ के लिए प्रति 
वर्ष ५ करोड़ पौंड मिलना निश्चित हुआ । इसके श्रतिरिक्त खुली अनुज्ञापन व्यवस्था 
(0/०7 0था०८व। 0०7॥58) के श्रन्तगंत मँँगाये गये पिछले माल की कीमत चुकाने 
के लिए ५ करोड़ पौड और दिये गये । डालर की कमी को दूर करने के लिए भारत 
को केन्द्रीय कोष (0८808। ॥२6६०४०७) में से १४ या १५ करोड़ डालर लेने का 
ग्रधिकार दिया गया और यह भी आाज्ञा मिली कि वह विश्व बैंक से डालर ऋण लेकर 
कितना भी माल खरीद श्षकता था, परन्तु भारत सरकार से यह वचन ले लिया गया 
कि अगले वर्षो में भारत सरकार अपने डालर आ॥रायातों में २५% की कमी कर देगी 
इस समभौते की शर्तें भारत के हृष्टिकोण से बहुत उदार थी, जिसके कारण इजलेंड 
में वहाँ की लेबर सरकार की आलोचना भी हुईं थी । 

(५) सन्‌ १९५२ का समभोता--5 फरवरी सन्‌ १९५२ की अन्तिम--- 
जाँच के पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ था कि उस समय हमारे पास ५७ करोड़ पोण्ड अभ्रथवा 
७६१ करोड़ रुपयों के पौण्ड-पावने शेष रहे थे । उस समय ब्रिटिश सरकार से एक 
नया समभौता किया गया, जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि ३० जून सन्‌ १६५७ 
तक ब्रिटिश सरकार प्रति वर्ष ३१५ करोड़ पौण्ड चुकायगी । इसके अतिरिक्त यह भी 
व्यवस्था की गई हैं कि ३१ करोड़ पौण्ड की एक ऐसी राशि खाता नं० १ में रखी 
जायगी, जिसे भारत केवल संकट-काल मे ब्रिटिश सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके 
ही निकाल सकेगा । व्यवस्था इस प्रकार थी कि समभौते की अ्रवधि समाप्त होते ही 
सन्‌ १९५७ में शेष राशि के लिये तया समझौता किया जाय । प्रथम पच-वर्षीय 
योजना मे भारत सरकार ने पोण्ड-पावना खाते से २६० करोड़ की राशि निकाल कर 
योजनाकाल श्रर्थात्‌ सन्‌ १९५१-५६ में योजना पर व्यय करने का निश्चय किया था। 
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वास्तव में बहुत ही कम राशि प्रथम योजना काल में इस मद में से निकाली गई थी। 
जून सन्‌ १६५४ में ७४४ करोड़ रुपये के पौण्ड पावने शेष थे, जिसके आधार पर 
सन्‌ १९५५-५६ में भी कोई ६५६ करोड़ रुपये की राशि इस मद में बची हुई थी । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होते ही हमारे पौण्ड पावनों पर अत्यधिक 
भार पड़ा है| प्रथम वर्ष में ही इसमें से २४३ करोड़ रुपये की राशि निकाल ली गई 
थी | सन्‌ १६५८ तक इसमें से २३५ करोड़ रुपये वी राशि और निकाल ली गई थी, 
जिससे सन्‌ १६५८ में केवल १७८ करोड़ रुपये की राशि इस शीष॑क में शेष रही थी। 
वास्तविकता यह है कि सन्‌ १६५१ के समभोौते के परचात्‌ भारत पौण्ड पावनों का 
उपयोग करने में लगभग स्वतन्त्र रहा है। दूसरी योजना काल में पौण्ड पावनों को 
ग्रधिक तेजी से निकालने का परिणाम यह रहा है कि रिजवं बैंक आफ इन्डिया एक्ट 
में दो बार संशोधन आवश्यक हो गये हैं। अब पत्र-मुद्रा के पीछे कुल २०० करोड़ 
रुपये की राशि निधि के रूप में रखनी श्रावश्यक है; जिसका श्रर्थ यह है कि मुद्रा 
निधि के लिए केवल ८५ करोड़ रुपए की स्टलिंग अथवा श्रन्य विदेशी प्रतिभूतियों की 
आ्रावश्यकता है। मां सन्‌ १६६३ तक पौण्ड पावनों की मात्रा केवल १०५ करोड़ 
रुपया रह गई है और अब फिर इस बात की आशंका उत्पन्न हो गई है कि कहीं 
भारत सरकार को रिजवं बैंक आफ इन्डिया एक्ट की धारा ३३ में फिर संशोधन न 
करना पड़े । 
(श) भारत विभाजन का सुद्रा और चलन पर प्रभाव-- 

१४ अगस्त सन्‌ १६४७ को स्वतन्त्रता के साथ-साथ भारत का भारतीय संघ 
तथा पाकिस्तान में बँटवारा हो गया । इस बँटवारे में देश की चलन का भारत और 
पाकिस्तान में १३ और ३ के अनुपात में विभाजन किया गया। विदेशी ऋणों के 
भुगतान की समस्त जिस्मेदारी भारत ने अपने ऊपर ली ओर पाकिस्तान ने अपने 
हिस्से की राशि भारत को किदतों में चुकाने का वचत दिया, परन्तु पाकिस्तान से 
वायदा पूरा करने की अभ्रभी तक तो कोई ग्राशा नहीं हो पाई है । भ्रविभाजित भारत 
के ऋण को चुकाने का उत्तरदायित्त्व भारत ने अपने ऊपर लिया था, परन्तु पाकि- 
स्तान ने ग्रभी तक भी अपने हिस्से की किश्त नहीं चुकाई है । इसके अ्रतिरिक्त पाकि- 
स्तान को जो पानी और विजली सप्लाई की गई है उसकी कीमत भी उसने नहीं 
चुकाई है । 

(शा) भारतोय रुपये के पुनभ्ु लयन का प्रेइन (0४कप्रथधाणा)-- 

१८ सितम्बर सन्‌ १६४६ को स्टर्लिड़्र और रुपये का तथा अन्य स्टर्लिज्ध 
क्षेत्रीय मुद्राओं का अवमूल्यय किया गया था। इसके एक वर्ष बाद ही रुपये के 
पुनमू ल्यन की चर्चा होने लगी। पुनमू ल्यन के पक्ष एवं विपक्ष में निम्न तक दिये 
गये थे :-- 
पुनम्‌ ल्यन के पक्ष में तके-- 

... पिछले कुछ वर्षों से कुछ व्यक्तियों ने यह विचार प्रकट किया है कि भारतीय 
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रुपये का पुनम ल्यन करके उसकी विदेशी कीमत में वृद्धि करनी चाहिए । इस मत के 
पक्ष में निम्न तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं :--- 

( १) आयात वस्तुओं के मूल्य में कमी होगी--इसके द्वारा आवश्यक 
ग्रायातों, जेसे-- खाद्यान्न, मशीनों और आवश्यक कच्चे मालों की कीमत घट 
जायगी । 

(२ ) निर्यातों का मूल्य बढ़ेगा- इससे हमारे निर्यातो पहले से अधिक 
मुल्य प्राप्त होगा । इस सम्बन्ध मे यह कहा जाता है कि हमारे अधिकाँश निर्यात ऐसे 
है कि उनकी माँग लगभग वेलोच है और कीमतो की वृद्धि के कारण उनकी माँग में 
कोई विशेष कमी हो जाने का भय नहीं है । | 

( ३ ) आन्तरिक मसूल्य-स्तर में कमी--यह कहा जाता है कि सन्‌ १९४६ 
में रुपए के भ्रवमूल्यन के कारण देश की कीमतें चढ़ गई थी । पुनमृ ल्यन द्वारा ये 
की मर्ते फिर नीचे गिर जायेंगी । 

( ४ ) पाकिस्तान से सम्बन्धों में सुधार--इससे भारत और पाकिस्तान 
के व्यापारिक, श्राथिक तथा राजनेतिक सम्बन्ध सुधर जायेंगे और दोनों को आ्राथिक 
विकास का अच्छा अवसर प्राप्त होगा । 

( ५ ) झुद्रा-प्रसार पर रोक--ऐसा कहा जाता है कि यदि देश में मुद्रा- 
प्रसार को नहीं रोका जाता है तो हमारी आथिक विकास योजनाओं के संचालन में 
कठिनाई होगी, क्योकि इसके कारण एक ओर तो देश के भीतर औद्योगिक सम्बन्धों 
में तनाव बना रहेगा और दूसरे, इसके वगरणा मशीनों, स्थिर यन्त्रों तथा कच्चे मालों 
की कीमत ऊ ची हो जायगी, जिससे सरकारी तथा व्यक्तिगत योजनाञ्रों का संचालन 
कठिन हो जायगा । साथ ही, यह भी कहा जाता है कि कीमतों की स्थिरता को 
बनाये रखना स्वयं योजना की सफलता के लिए आ्रावश्यक है । 
पुनम्त ल्यन के विपक्ष में तर्क -- 

पुनमू ल्यन के आलोचको के तक भी महत्त्वपुर्ण है, जो निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) आयात वस्तुओं के मूल्य में कमी आना आवश्यक नहीं है-- 
रुपये की मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप आयात की वस्तुओे मे जो कमी होने की आशा की 
जाती है उसका होना आ्रावश्यक नहीं है, क्योकि विदेशी निर्यातकर्त्ता उनकी कीमतों में 
वृद्धि कर सकते हैं। श्रथवा देशी आयातकर्त्ता ऐसा कर सकते हैं जिन अधिकाँश 
आवश्यक वस्तुओ्रों का भारत द्वारा ग्रायात किया जाता है ( जैसे खाद्यान्न, मशीनरी 
आदि ) उनकी पूर्ति माँग से कम है श्ौर उनकी विक्री साधारणतया एकाधिकारी 
संघों द्वारा की जाती है। भारत के साथ मूल्य-विभेद सम्भव है। यह कहना 
अनुपयुक्त न होगा कि हमारे आ्रायातों की समस्या उनकी ऊँची कीमत की समस्या 
नहीं है, बल्कि उन्तके मिल जाने की समस्या है। 


(२) अन्य देशों से प्रतिरोध का भय--भारत द्वारा पुनमृलल्‍्यन का 
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परिणाम यह हो सकता है कि प्रतिरोध में पाकिस्तान, लड्भा, बर्मा आदि भी ऐसा 
ही करें | 

( ३ ) निर्यात में कमी होने का भय--यह समझना भी भूल होगी कि 
हमारे अ्रधिकाँश निर्यातों की मांग बेलोच है। कुछ वस्तुओं जैसे मैगनीज और अबरक 
में तो हमें एक बड़े अंश तक एकाधिकार अ्रवव्य प्राप्त है, परन्तु अन्य सभी से पर्याप्त 
प्रतियोगिता हैं | जूट के माल की कीमतों को भी बहुत ऊंचा कर देना सम्भव नहीं है, 
क्योकि पाकिस्तानी प्रतियोगिता के भ्रतिरिक्त स्थानापन्नों का अचलन बढ़ जाने का भय 
है । चाय के विषय में भी ऐसा ही कहा जा सकता है । 

(४ ) व्यापाराशेष का घाटा--भारत के भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री चिन्ता- 
मणि देशमुख ने लोक सभा में बताया था कि उनके अनुमानों के श्रनुसार यदि रुपए 
की कीमत में १५% की भी वृद्धि की गई तो इसके कारण देश के व्यापाराशेप का 
घाटा ५० करोड़ रुपया हो जायगा और यदि वृद्धि ३०% होती है तो घाटे की मात्रा 
१३४५ करोड़ रुपये तक पहुँच जायगी । 

( ५ ) राष्ट्रीय सम्मान को चोट--समय-समय पर थोड़ा सा लाभ उठाने 
के लिए विनिमय दर में परिवर्तन करता दीघंकालीन दृष्टिकोण से बुद्धिमानी नहीं है, 
क्योकि इससे राष्ट्रीय सम्मान को चोट लगती है | जहाँ तक पुनमृ ल्यन द्वारा निर्यात 
से लाभ प्राप्नि का प्रइन है, वह तो निर्यात कर से भी प्राप्न किया जा सकता है । 

(६ ) स्टलिग क्षेत्र के देशों से स्पर्धा में बृद्धि--यदि केवल भारत ही 
रुपये का पुनम ल्यत करता हैं, तो वह निर्यात व्यापार में स्टलिग के क्षत्र के अन्य देशों 
के साथ स्पर्धा नहीं कर सकेगा । इससे उसका निर्यात व्यापार स्टलिग क्षेत्र में व 
ग्रमेरिका में भी कम हो जायगा । 

(७ ) मुद्रा प्रसार रोकने के अन्य साधन भी हैं- मुद्रा-प्रसार के 
दुष्प्रभावों को दूर करने का एत मात्र उपाय रुपये का पुनम ल्यन हो ऐसी बात नहीं 
है वरन्‌ इसके अन्य उपाय भी हैं जेसे--बचत को विकसित करना, करो मे वृद्धि, मूल्य 
नियन्त्रण आदि । भ्रतः मन चाही रीति से विनिमय दर से खिलवाड़ करना उचित 
नहीं है । 
निष्कर्ष --सरकार का हृष्टिकोश-- 

श्री देशमुख ने कड़े शब्दों में पुनम्‌ ललन का विरोध किया था । उनका विचार 
था कि हमारे लिए इस समय विदेशी मुद्राओं का प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि 
हमारे व्यापाराशेष के सन्तुलन के अतिरिक्त आवश्यक आायातों का भ्रभाव भी दूर हो 
जाय, परन्तु विदेशी विनिमय प्राप्त करने का एक मात्र उपाय यही है कि निर्यात 
बढ़ाये जाए और इसके लिए पुनमू ल्यन बाँछनीय नहीं है। पिछले कुछ समय से तो 
देश में वस्तुओं की कीमतें फिर बढ़ने लगीं और इसलिए पुन्तम ल्यन का महत्त्व 
बहुत ही कम रह गया। श्री देशमुख ने सरकारी नीति को स्पष्ट करते हुये कहा था- 
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“ग्रभी हम पुनमू ल्यत न करने का निश्चय कर चुके हैं, क्योंकि देश का हित इसी में 
है, परन्तु इस निर्णय को अन्तिम तथा स्थाई नहीं कहा जा सकता है । यदि परि- 
स्थितियों में अनुकूल परिवतन होते हैं तो सम्भव है, भविष्य में हमें इस पर बिचार 
करना पड़े । 
(शा, आर थिक नियोजन और होनार्थ प्रबन्धन-- 

सन्‌ १६५१ से भारत में ग्राथिक नियोजन को कार्यशील किया गया था। 
प्रथम पंच-वर्षीय आयोजन में कुल विकास व्यय २,२४९ करोड़ रुपया रखा गया था । 
सरकार का ऐसा अनुमान था कि इस व्यय का अधिकाँश भाग तो करारोपशा, सर- 
कारी और व्यक्तिगत बचत तथा इसी प्रकार के दूसरे शीर्षकों से पूरा हो जायगा, 
परन्तु कुछ अंश तक घाटे के बजटों और विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा । 
गनुमान यह था कि २६० करोड़ रुपये के हीनार्थ-प्रबन्धन से काम चल जायगा और 
लगभग १६५ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की गआ्रावश्यकता पड़ेगी । इस ही नार्थ- 
प्रबन्धन के कारण किसी विशेष कठिनाई अथवा भय का श्रनुमान नहीं लगाया गया 
था, क्योंकि इस राशि के पौंड पावना मदस्‍्से प्राप्त होने की आशा थी । बाद के शअनु- 
भव से सिद्ध हुआ है कि अनुमान गलत थे । आ्राशा के अनुसार आय प्राप्त ने होने के 
कारण प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल में ४१५ करोड़ झुपये के आस-पास हीनार्थ- 
प्रबन्धन हुआ है । 

दूसरे पंच-वर्षीय श्रायोजन में सावंजनिक क्षेत्र में ४5०० करोड़ रुपये के व्यय 
का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें से मिलने का अनुमान १,२०० करोड़ रुपये के हीनाथे 
प्रवन्धन का था, किन्तु मूल्य वृद्धि एवं अन्य कारणों के फलस्वरूप वास्तविक घाटे की 
राशि श्रधिक बठी है। इस प्रकार हीनाथ॑ प्रबन्धन भारतीय चलन के इतिहास की एक 
महत्त्वपूर्ण घटना है । 

प्रथम तथा दूसरी योजना कालों में क्रमशः लगभग ४१५ करोड़ तथा ६४८ 
करोड़ रुपये का हीनाथ-प्रबन्धन हुआ है | तीसरी योजना में लगभग ५५० करोड़ रुपये 
की राशि नोट निर्ग॑मन द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है । नीचे की तालिका 
में सन्‌ १६५१ और मार्च सन्‌ १६६३ तक मुद्रा और साख स्थिति के परिवतंत दिखाये 
गए हैं :--- 

(करोड़ रुपयों में) 





१६९५१ १६९५६ १६६१ १६६३ वृद्धि 





चलत्त मुद्रा (धातु मुद्रा के अतिरिक्त) १,२४७ १,४६७ १,६८५ २,२४२ ६८५ 
बैंक साख ५७७. छ८णग८ १२१४ १,६१० १,०३३ 





तालिका को देखने से पता चलता है कि सन्‌ १९६१ तक शअ्र्थात्‌ योजना कल 
के प्रथम १० वर्षों में मुद्रा की मात्रा में बेवल ७३८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, 
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यद्यपि इस काल में कुल हीनाथं-प्रबन्ध (४१५--६४८)-:१,३६३ करोड़ रुपये का 
रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि मुद्रा-प्रसार को श्रपता स्फीतिक प्रभाव डालने से 
रोका गया है। उसका लगभग ५४% भाग ही मुद्रा वृद्धि के रूप में प्रकट हुआ है। 
शेष ४६९९८ भाग रह कर दिया गया है। परन्तु इत १० वर्षों में बेंक साख में लगभग 
७३४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षों में तो बैक साख 
की वृद्धि और भी तेजी के साथ हुई है भ्रर्थात्‌ २ वर्षों में लगभग २६६ करोड़ रुपये 
की वृद्धि; जबकि इस काल में चलन मुद्रा की वृद्धि केवल २५७ करोड़ रुपये की हुई 
है । यह आवश्यक प्रतीत होता है कि रिजव॑ बैंक बेकों द्वारा साख के निर्माण पर 
अधिक सप्रभाविक नियन्त्रण रखे । 


परीक्षा-प्रहन 


श्रागरा विद्ववद्यालय, बी० ए०, ऐवे बी० ऐस-सी ०, 
(१) १६४७ से १६९६० के बीच की भारतीय मुद्रा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं 


का वर्णन कीजिए । (१६६४) 
(२) भारतीय मुद्रा और विनिमय पर द्वितीय महायुद्ध के क्या प्रभाव पड़े ? इसकी 
आलोचनात्मक व्याख्या करें । (१९६० $) 


( ३ ) भारतीय करेन्‍्सी में सन्‌ १६४७ से क्या विशेष परिवत॑न हुए हैं ? बताइये कि 
ये परिवर्तत भारतीय व्यापार तथा उद्योग के लिए कहाँ तक लाभदायक सिद्ध 
हुये है ? (१६५८ 5) 

भ्रागरा विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १) हितीय महायुद्ध का भारतीय चलार्थ प्रणाली पर कैसे प्रभाव पड़ा है ? उस 
समय मुद्रा और विनिमय की व्यवस्था में ग्रनुभव की जाने वाली कठिनाइयों 
को दूर करने के लिये सरकार ने क्‍या उपाय किये थे ? (१९६१) 

( २) भारतीय मुद्रा तथा चलन के इतिहास में दूसरे महायुद्ध की समाप्नि के बाद 
के काल में होने वाली प्रमुख घटनाओं की विवेचना कीजिये । (१६६२ $) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवँ बो० एस-सी०, 

(|) जिगा6 8 70068 07--9/680॥ एठझंप्रंणा ० [ञात॑क्षा 0प्रा-0709- 


(962 3 ए) 
(2) (76 #पंधीए 6 #09ए ० ॥6 पातधा 77966... शैंत्वा 95$ 726०7 
8 4866 (07 ॥6 60 06 ? (।96!) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉस०, 
( १) डालर कोष पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। (१९५६) 


[ ४ए४ 


(२) वे कौन से कारण थे जिन्होंने सन्‌ १९४६ में रुपए का अवशुल्यन करने के 
लिये विवद्ञ किया ? इसके आर्थिक परिणामों पर प्रकाश डालिये । (१६५६) 
सागर विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१ ) नोठ लिखिये--घादे की श्रथं पूति । (१६५८) 
(२ ) द्वितीय महायुद्ध का भारतीय मुद्रा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा ? वर्णन 
करिये । (१६५७) 
(३) मुद्रा का अवमूल्यन कया है ? वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय रुपये के 
ग्रवमूल्यन के पक्ष एवं विपक्ष में तक दीजिये । (१९४५८) 
नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१) भारत की वर्तमान चलन प्रणाली की प्रमुख विशेषताग्रों का वर्णन करिये 
श्रौर उसके गुण दोष लिखिये। 


बिक्रम विव्वविद्यालय, बी० ए०, 


([!) कफ़ाबा। 6 जाएप्रा४श4ा065 जला [00 [0 6 त6पफ्रश्पकाणा 0 
6 वाताशा 779०8 40 4949, जवां छछा8 वाॉं$ शाधा। 00786- 


धृप०॥०९४ ? (]964 39५. एश7 ॥) 
( 2 ) 7)50प055 $#6 छींट$ 0 ीक्रांणा णी ढप्रा।धा0ए  ह08., म्0ण 
०087 [779670॥ 06 ०07070!!20 ? ([964 !?4४7 4) 
(३ ) टिप्पणी लिखिये--साम्राज्य डालर कोष । (१६६२ त्रिवर्षीय) 


(४ ) द्वितीय महायुद्ध में भारतीय चलन की कौनसी समस्‍यायें थी । 
(१६९६१ द्विवर्षीय) 
विक्रम विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१) १६९४७ के पश्चात्‌ भारत की चलन पद्धति की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का 
संक्षिप्त वर्णन दीजिये । (१९६३) 


अध्याय २९ 
भारतीय पत्र-चलन का इतिहास 


(फ्ा8 मांडात'ए ण दाहंशा एशश्राश' (एफ्शाटए) 


प्रारस्भिक-- 

भारतीय पत्र चलन के इतिहास को पाँच कालों (८४००७) में बाँट कर ग्रध्ययन किया 
जा सकता है। ये काल निम्नलिखित हैं :---() प्र सीडेन्सी बेकों द्वारा नोट प्रकाशन 
(सन्‌ १८०६ से सन्‌ १८६१ तक); (!) सरकार द्वारा निश्चित असुरक्षित नोट 
चलन पद्धति के अनुसार नोटों का प्रकाशन ( सन्‌ १८६१ से सन्‌ १६३४ तक ); 
(!) रिजवं बैक श्रॉफ इण्डिया द्वारा श्रानुपातिक कोष-निधि-प्रणाली की स्थपना 
(१६९३४ से सन्‌ १६९५६ तक ); ([५) न्यूनतम्‌ सुद्रा-कोष-प्रणाली की स्थापना 
( सन्‌ १९५६ से सन्‌ १६५९ तक ); (५) वतंमान नोट निर्गम प्रणाली । 
[ सन्‌ १९५९ )। 

() प्रेतोडेल्सो बेंक द्वारा नोट प्रकाशन (१८०६-१८६१)-- 

| इस काल की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है :-- 

( १ ) १९वीं शताब्दी से पूर्व भारत में पत्र-मुद्रा चलन का प्रचलन नहीं था । 
| ( २ ) सबसे पहले बैक आ्रॉफ बंगाल ने, जिसकी स्थापना सन्‌ १८०६ में हुई 
थी, सरकारी आ्राज्ञानुसार नोटों की निकासी आरम्भ की। तत्पदचात्‌ सन्‌ १८४० में 
बेक ऑफ बम्बई तथा सन्‌ १८४३ में बैंक ऑफ मद्रास को भी यह अधिकार दिया 
गया । इस प्रकार सन्‌ १८६१ के पूर्व इन तीनों प्र सीडेन्सी बैंकों को नोट निकाजने 
का अधिकार था । 

( ३ ) इन बैंकों द्वारा नोटों का वाहक की माँग पर भुगतान करना आवश्यक 
होता था । इन नोटों के प्रचलन का क्षत्र भी साधारणतया कलकत्तें, बम्बई तथा 
मद्रास के सहरों तक ही सीमित था। सरकार द्वारा प्रत्येक बेंक के लिए नोट निर्गंमन 
को अधिकतम्‌ सीमा निश्चित की गई थी और प्रत्येक बैंक को नोट निर्गमाभ का एक 
तिहाई ( जो बाद को & कर दिया गया था ) धातु निधि के रूप में रखना पड़ता 
धा। इन बैंकों द्वारा निकाले हुए नोटों को विधि ग्राह्मता प्राप्व न थी । 


( ४ ) तीनों प्र॑सीड़ेन्सी बैंक अंशधाराश्रों की बैंक थीं और व्यक्तिगत संस्थाएँ 





७६ 
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थीं, परन्तु इनमें सरकार के भी अंश रहते थे और इनके प्रबन्ध में भी सरकार का 
हाथ रहता था । 


(॥ ) सरकार द्वारा निदिचत, असुरक्षित वोट चलन पद्धति के श्रनसार नोट 
प्रकाशन सत्‌ (१८६१-१९२६)-- 

सन्‌ १८६१ में सरकार ने इन नोटों के प्रचलन को बन्द कर दिया और नोठ 
निर्गमन का कार्य अपने हाथ में ले लिया । उपरोक्त वर्ष में पत्र-चलन एक्ट (8967 
एए्र।०0०५ 8७ ) पास किया गया ।॥ इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी :-- 

(१ ) सरकार ने १०, २०, ५०, १००, ५००, १,००० तथा १०,००० 
रुपये के नोट चालू किए । ेृ 

( २ ) आरम्भ में देश को कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के तीन निर्मम क्षेत्रों 
(5४76 (पर/0८8) में विभाजित किया गया और प्रत्येक क्षेत्र में निकाले हुए नोट 
केवल उसी क्षत्र के भीतर विधि-ग्राह्म होते थे । सन्‌ १६१० तक क्षेत्रों की संख्या 
बढ़ा कर ७ कर दी उई । क्षत्र विशेष के भीतर ये नोट अपरिमित विधि-ग्राह्म होते 
थे। ऐसे नोटों को प्रत्येक क्ष त्र के केवल प्रधान कार्यालय पर ही रुपयों के सिक्‍कों में 
बदला जा सकता था, परन्तु सरकारी भुगतानों को चुकाने के लिए किसी भी क्षंत्र के 
नोटों में भुगतान किया जा सकता था । इस क्षत्रवर्ती प्रशाली ने नोटों की लोक- 
प्रियता में कमी कर दी, अ्रतः शने: शने: इसे तोड़ने का प्रयत्न किया गया । 


(३ ) १६०३ में ५ रुपये का नोट सभी क्षेत्रों में अपरिमित विधि-ग्राह्म 
बनाया गया । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६१० में १० तथा ५० रुपये के नोटों और सन्‌ 
१९११ में १०० रुपये के नोटों को सभी क्षेत्रों में विधि-प्राह्म कर दिया गया । 

(४ ) इज्भलेंड की नोट निगम प्रणाली के श्राधार पर सन्‌ १८६१ के 
नियम में निश्चित विश्वासाश्रित निर्गंम प्रणाली (गह८त पठपरठांक्राए $ए४6ण० ० 
२०७ ]5506) की स्थापना की गई थी । ४ करोड़ रुपये की कीमत तक के नोट 
सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर निकाले जा सकते थे, परन्तु इससे ऊपर के प्रत्येक 
नोट के पीछे रुपए के सिक्‍कों धातुओं अथवा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की 
१००% निधि आवश्यक होती थी । झ्ागे चल कर विभिन्न संषोधनों द्वारा धीरे-धीरे 
विश्वासाश्रित निगम की मात्रा बढ़ा दी गई थी और सन्‌ १६१६ में यह २० करोड़ 
रुपया हो गई थी | सन्‌ १८६८ के एक निमय के अनुसार भारत सरकार को यह 
अधिकार दे दिया गया था कि वहु निधि का एक भाग सोने में रख ले । इसी प्रकार 
सन्‌ १६०० के एक नियम के अनुसार सरकार निधि का कोई भी भाग लन्‍्दन में 
रखने की अधिकारी हो गई थी, परन्तु रुपये के सिक्‍कों को लन्दन में रखने का 
अधिकार नहीं दिया गया था। विश्वासाश्रित सीमा के परे १००% निधि की जो 
व्यवस्था की गई थी उसने पत्र-मुद्रा प्रणाली को अत्त्यधिक सुरक्षा तो अवश्य दे दी, 
मु० च० आझअ०, ३७ 


भ्र्८ | 


परन्तु इसके कारण यह प्रणाली व्ययपूर्णा हो गई, क्योंकि निधि के अ्रधिकाँश भाग को 
अनुत्यादक रूप में रखना गआ्रावश्यक था । 


निश्चित असुरक्षित नोट निर्ममन ; णाली के दोष-- 

प्रमुख गुण- इस प्रणाली के प्रमुख गुण निम्नलिखित थे :---(१) सुरक्षा, 
(२) परिवर्तनशीलता तथा (३) श्रति-निर्गंमन पर रोक । 

प्रमुख दोष--साथ ही इस प्रणाली के निम्न गम्भीर दोष भी थे :-- 

( १) स्व-चालकता का अभाव--इससे स्व-चालकता का गुण न था और 
समय-समय पर विश्वासाश्रित निर्गेमन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए नये-नये 
नियमों की आवश्यकता पड़ती थी । 

( २) निधि में धातु का भाग भ्रधिक--इसमें धातु निधि का भ्रंश बहुत 
अधिक था और उसका अधिकांश भाग देश के बाहर ही रखा जाता था । 

( ३ ) कोष-निधि का कोषागार में व्यर्थ पड़े रहता--केन्द्रीय बैंक के न 
होते के कारण सरकार को अपनी कोष-निधि कोषागारों में बन्द करके रखनी पड़ती 
थी, जिसके कारण व्यस्त व्यावसायिक काल में धन की कमी अ्रनुभव होने लगती थी । 

( ४ ) बेलोच चलन--इसने देश की चलन प्रणाली को पूर्णतया बेलोच 
बना दिया था। भारत मे बैंकिंग विकास, मौद्रिक बाजार तथा बिल बाजार के ग्रभाव 
के कारण यह प्रणाली विशेष रूप में ग्रसुविधाजनक थी और आ्रावश्यकता के काल में 
चलन की मात्रा में परिवर्तत करना कठिन होता था । चैम्बरलेन आयोग ने अपनी 
रिपोर्ट में पत्र-मुद्रा चलन की लोकप्रियता को बढ़ाने के कुछ सुझाव रखे थे, परच्तु 
इस दिशा में सुधार नहीं हो पाया था । 
प्रथम महायुद्ध का पत्र-मुद्रा चलन पर प्रभाव-- 

प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय मुद्रा-प्रणाली ने अत्यधिक तनाव अनुभव 
किया । पहले से ही कागजी नोठ बहुत लोकप्रिय न थे । युद्ध का आरम्भ होते ही 
विश्वास में और भी अ्रधिक कमी होने लगी। लड़ाई के पहले ८ महीन॑ में ही १० 
करोड़ रुपये की कीमत के नोट खजाने को लौठा दिए गए थे, क्यं.हि नोंटों को रुपये 
के सिक्कों में बदलने की माँग में भी वृद्धि हुई थी । सन्‌ १६१४ में सरकार ने विश्वा- 
साश्चित निर्गनन की मात्रा को बढ़ा कर १४ करोड़ रुपया कर दिया और सन्‌ १६१६ 
में वह २० करोड़ रुपया कर दी गई । इसी काल में रुपये के सिक्कों के स्थान पर 
एक तथा दो रुपये के नोट निकाले गए और सरकार ने नोटों को रुपयों में परिवर्तित 
करने के उत्तरदायित्त्व को स्थगित कर दिया । 
सन्‌ १६१६ की बेंबिगटन-स्मिथ कम्तेटी को सिफारिशों-- 

युद्ध के पश्चात्‌ बेबिगटन-स्मिथ समिति ने भारतीय चलन प्रणाली की जाँच 
की । इस समिति का विचार था कि भारतीय पत्र-मुद्रा चलन में लोच का भारी 
अभाव था समिति ने इस कमी को दूर करने के लिए दो सुझाव रखे--() यह कि 
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विश्वासाश्रित निर्गमेमन के ऊपर ५ करोड़ रुपए के नोटों की और अधिक व्यत्रस्था 
होनी चाहिए और यह राशि प्र सीडेन्सी बैकों को निर्यात बिलों की आड़ पर ऋणों के 
रूप में मिलनी चाहिए और (॥) निधि का धातु भाग कुल पत्र-मुद्रा चलन का कम से 
कम ४०% रहना चाहिए | समिति के सुझाव सरकार ने स्वीकार कर लिए और 
उनके आधार पर नोटों को रुपयों में परिवर्तित करने के प्रतिबन्ध में हटा दिए । 
पत्र-चलन एवंट सन्‌ १६२३-- 

सन्‌ १६२० के कई छोटे-छोटे नियमों द्वारा भारत की प्रत्र-मुद्रा प्रणाली में 
कुछ संशोधन किए गए थे। इन सभी संशोधनों को एक सामूहिक बिल में सम्मिलित 
करके भारत सरकार ने सन्‌ १६२३ का एक्ट पास किया । इस एक्ट ने पत्र-मुद्रा निधि 
सम्बन्धी नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन किए :-- 

( १) कुल निधि का कम से कम ५०% धातु-निधि के रूप में रखना 
आवश्यक बनाया गया । 

( २ ) शेष निधि को २० करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के रूप में भारत में 
रखा जा सकता था और इससे ऊपर की सारो निधि को अल्पकालीन प्रतिभृतियों में, 
जिनकी समय भअ्रवधि १२ मास से अधिक न हो, लन्दन में रखना आवश्यक कर दिया 
गया । व 

( ३ ) सरकार को यह अ्रधिकार मिला कि ५ करोड़ रुपये की कीमत तक के 
नोट ऐसे भुनाये हुए विनिमय बिलों की आड़ पर निकाल दें, जिनकी परिपक्वता 
(५ पा५) ६० दिन से अधिक न हो। 

( ४ ) भारत सचिव लन्दन में ५० लाख पौंड के मूल्य से अधिक का स्वरा 
नहीं रख सकता था| 

सन्‌ १९२१ में तीनों प्र सीडेन्सी बैकों को मिलाकर इम्पीरिल बैक बना दिया 
गया ओर इसे ही विनिसय बिलों की आ्राड़ पर मुद्रा के निर्गेभ का अधिकार दिया 
गया, यद्यपि बाद में यह एक्ट संशोधित रूप में ही कार्यान्वित किया गया । 
हिल्टन यंग कमीशन (सन्‌ १९२६ )-- 

हिल्टन यंग आ्रायोग ने भी पत्र-मुद्रा प्रणाली में सुधार के कुछ सुझाव रखे थे । 
आयोग के सुझाव चार प्रकार के थे :--(१) एक केन्द्रीय बैक स्थापित की जाय,जिसे 
नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त हो, (२) नोटों को रुपयों में बदलने की गारन्टी का 
अन्त होना चाहिए । (३) पत्र-चलन निधि तथा स्वणंमान विधि का संघनन 
((०१६०॥०५७४०॥) होना चाहिए और (४) भारत में ग्रनुपातिक निधि निगम प्रणाली 
की स्थापना होनी चाहिए :--- 
सन्‌ १६२७ का करेन्‍्सी एक्‍्ट- 

सन्‌ १६२७ के करंन्सी एक्ट में सरकार ने इनमें से कुछ सुभावों को कार्य॑- 
रूप दे दिया : -(१) देश में स्वर्ण धातुमान स्थापित किया गया, (२) रुपग्रे की 
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विनिमय दर १ शिलिज्भध ६ पेंस तय की गई, (३) इज्भलेंड ने सन्‌ १६३१ में स्वरां 
मान छोड़ दिया, तब से देश में स्टलिंग विनिमय मान स्थापित हो गया और नोटों के 
बदले स्वरणंपाट देना बन्द कर दिया, (५) किन्तु केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रइन 
स्थगित कर दिया गया, और (६) देश में श्रब भी निश्चित नोट विश्वासाश्रित निगम 
प्रशाली से ही काम चलता रहा, उसे बदला नही गया । 


( | ) रिजर्ग बंक श्रॉफ इन्डिया द्वारा श्रनुपातिक कोष निधि प्ररपाली की 
थापना सन्‌ (१६३४-१९५६)-- 

सन्‌ १६३४ में रिजवं बैंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट पास हुआ, जिसने १ अ्रप्रेल 
रानू १६९३५ से कार्य आरम्भ किया | इस अवधि के नोट निर्गमन की निम्न मुख्य 
विशेषताएं हैं :--- - 

( १ ) अनुपानिक निधि प्रणाली का जन्म सन्‌ १६९३४ के रिजव॑ बैंक ऑफ 
इण्डिया एक्ट पर आधारित था । 


( २ ) एक्ट के अनुसार नोट निर्गंगन का एकाधिकार केवल रिजव॑ बेंक के 
ही पास था। अन्य किसी व्यक्ति ग्रथवा बैंक को ऐसे नोटों को निकालने का अ्रधिकार 
नहीं था जो वाहक (86&४॥) की मांग पर शोधनीय हों । रिजव॑ बैंक द्वारा निकाले 
हुए नोट अ्रपरिमित विधि-ग्राह्म होते है और इन पर भारत सरकार की गारन्टी रहती 
हैं । दो रुपये के ऊपर सभी नोटों को रिजवं बैंक रुपये के सिक्कों ग्रथवा छोटी कीमत 
के नोटों में बदलने की गारन्टी देती थी । बैंक के दो विभाग थे ; -अ्रधिकोषण 
विभाग तथा निर्गंमन विभाग । दोनों विभागों को एक दूसरे से पूर्णतया ग्रलग-प्रलग 
रखा जाता है और नोटों की निकासी केवल निर्गंभन विभाग ही करता है। १ अ्रप्रौल 
सन्‌ १६३५ से भारत सरकार ने अपनी झोर से नोटों का निर्गभन बन्द कर दियाथा। 


( ३) सन्‌ १९५६ तक निर्गमन विभाग के लिए यह आवश्यक था कि वह 
कुल नोटों की कीमत की ४०% निधि सोने के सिक्‍कों, सोने ग्रथवा विदेश्ञी प्रतिभूतियों 
या विदेशी मुद्राओं के रूप में रखे । सन्‌ १६४८ के संशोधन के पूर्व विदेशी मुद्रात्रों 
का अभिप्राय केवल स्टलिंग से होता था, परन्तु तत्पदचात्‌ मुद्रा कोष के किसी भी 
सदस्य देश की मुद्रा को निधि के रूप में रखा जाने लगा | कुल निधि में से कम से 
कम ४० करोड़ रुपये के मुल्य का स्वर्ण रखना ग्रावश्यक था। शेष ६०% पत्र-चलन 
के पीछे निम्न प्रकार की आड़ हो सकती थी :-- 

( १ ) रुपये के सिक्के तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ । 

( २ ) स्वीकृत विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा-पत्र । 

विधान के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा कुल आ्ादेयों के २५% 
अथवा ५० करोड़ रुएए की कीमत से अधिक नहीं हो सकती थी, परन्तु विशेष परि- 
स्थितियों के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति की 
पूर्व स्वीकृति से इस मात्रा में १० करोड़ रुपए की वृद्धि की जा सबती थी । जहाँ तक 
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विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों का प्रशइन है, रिजवं बैक केवल उन्हीं बिलों अ्रथवा 
पत्रों को खरीद सकता था जिन पर किसी अनुसूचित बेक (50॥०(0४७८१ 8800) 
की गारन्टी हो और कम से कम एक और आदरणीय पार्टी के हस्ताक्षर हों । ग्रतः 
रिजवं बैक ने करेन्‍्सी के सिद्धान्त के स्थान पर बैकिंग सिद्धान्त को अपनाया था और 
सन्‌ १६५६ तक आनुपातिक कोष निधि प्रणाली के अनुसार नोटों का निर्मम किया 
था । 

व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि विशेष परिस्थितियों में रिजव॑ बेक के 
निगम सम्बन्धी नियमों में ढील दी जा सकती थी, परन्तु यह केवल निम्न दशाश्रों में 
किया जा सकता है :--(७) राष्ट्रपति से श्राज्ञा प्राप्न करना आवश्यक था । (8) 
नियमों को केवल ३० दिन तक के लिए तोड़ा जा सकता था, यद्यपि इसमें राष्ट्रपति 
की आज्ञा से १५ दिन की और वृद्धि की जा सकती थी और (7) नियत निगम के 
ऊपर के प्रत्येक निर्गंगम पर बेंक को एक विशेष कर दंना होता था, जिसकी दर ऐसे 
निर्गमन की प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती रहती थी । (४) जहाँ तक भारत में प्रचलित 
कागज के नोटों का प्रश्न है, इस समय १ रुपया, २ रुपया, ५ रुपया, १० रुपया, १०० 
रुपया और १,००० रुपये के नोट चालू हैं। १,०००, ५००० और १०,००० रुपये के 
नोट भी अधिक समय तक स्थगित रहने के पद्चातु १ अ्रप्रेल सन्‌ १६९५६ से फिर 
आरम्भ किये गये है। 
श्रनुपातिक निधि प्रणाली के गुण-- 

भारत की यह पत्र-मुद्रा चलन प्रणाली अमेरिका के संघ निधि बैंक एक्ट 
(#९तछाबां रि०४८४० फ्रश्गा: 30०) पर आधारित थी । इस प्रणाली के प्रमुख लाभ 
निम्न प्रकार थे :--- 

( १ ) अधिक प्रचलन--देश में अ्नुपातिक निधि निर्गमन प्रणाली द्वारा 
थोड़ी धातु से भी अधिक मुद्रा प्राप्क्‍ की जा सकती थी, क्‍योंकि कुल निर्गममन का केवल 
४०% सोने, सोने के सिक्‍को अ्रथवा विदंश्ी प्रतिभूतियों में रखा जाता था। 


(२ ) अ्रधिक लोच--विदेशी प्रतिभूतियों को निधि के रूप में उपयोग 
करने की व्यवस्था ने प्रणाली में अधिक लोच उत्पन्न कर दी थी । इस व्यवस्था के 
कारण विनिमय नियन्त्रण भी सरल हो जाता है । 

( ३ ) कई कोषों के रखने की बचत--देश की चलन निधि को एक ही 
कोष में एकत्रित कर दिया गया था। कई प्रकार के कोषों को रखने की पुरानी अप- 
व्ययी प्रशाली समाप्त कर दी गई थी, जिसमें कई प्रकार के सुरक्षित कोष रखे 
जाते थे । 

(४ ) प्रतिज्ञा पत्रों की आड़ पर नोट निर्गममन--स्वीकृत विनिमय बिलों 
तथा प्रतिज्ञा-पत्रों की आड़ पर नोट निर्गममन की व्यवस्था करके नोट निर्गमन प्रणाली 
में श्रौर भी अधिक लोच उत्पन्त कर दी गई थी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस 
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व्यवस्था का महत्त्व अधिक है, क्‍योंकि इसके कारण कृषि की फसलों के बेचने के 
भ्रथ॑-प्रबन्ध के लिए सामयिक वित्त (5८850747 #7797०6) मिलता रहता है । 


(५ ) अतिरिक्त निर्गमन पर रोक--निधि सम्बन्धी नियमों में छूट मिल 
जाने की सम्भावना के कारण संकटकालीन परिस्थितियों के लिए समुचित व्यवस्था 
हो जाती है, परन्तु श्रतिरिक्त निर्गमन पर बढ़ती हुई दरो में कर लगाने की व्यवस्था 
की गई थी, जिसके कारण एक सीमा के परे रिजव बैंक के लिए नोट निर्गमन अधिक 
मंहगा हो जाता था । 
प्रशाली के दोष-- 

यह प्रणाली दोषों से विमुक्त हो, ऐसी बात नहीं है :-- 

( १) नोट निर्गमन में अत्यधिक प्रसार का भय --इसका एक दोष तो 


यही है कि भारत सरकार अस्थायी प्रतिभूतियाँ उत्पन्न करके नोट निर्गमन को बढ़ा 
सकती थी, जिसके विरुद्ध कोई समुचित उपचार भी प्राप्त नहीं है । 


(२) परिवर्तन शीलता का ग्रभाव--साथ ही नोटों की परिवतंन- 
दीलता सस्‍्टलिग पर निर्भर थी ।॥ स्टॉलग की कीमतों के उच्चावचनों का रुपये की 
कीमत पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था । 


( २े ) स्वचालकता का ग्रभाव--इस प्रणाली में व्यावसाथिक आावश्य- 
कताओ्रों श्रौर विकास की अ्रथे व्यवस्था के अनुसार विस्तृत होने तथा सिकुड़ने का 
गुणा नहीं था। सभी दृष्टिकोणों से यह कृत्रिम तथा प्रबन्धित प्रणाली थी, जिसके 
संचालन के लिए सरकारी हस्तक्ष प ग्रावश्यक था । 


(४) आन्तरिक सृल्य-स्तर में स्थिरता नहीं रहती--हमारी पत्र-मुद्रा 
प्रणाली का उद्इ्य केवल विदेशी विनिमय में स्थिरता ही रहा है। यह प्रणाली 
श्रान्तरिक कीमतों में स्थिरता स्थापित करने में सफल नहीं रही है । 


( ५ ) समुचित लोच का अ्रभाव--इस प्रणाली में समुचित लोच का भी 
ग्रभाव है। निधि व्यवस्थाएं बहुत ही कड़ी रही हैं । प्रशाली का देश की आन्तरिक 
तथा विदंशी व्यापार सम्बन्धी मौद्रिक आ्रावश्यकताग्रों से कोई भी प्रत्यक्ष तथा घनिष्ट 
सम्बन्ध नहीं रहा है। स्टलिंग ही इस प्रणाली का प्राण रहा है | इसमें देशी प्र्थ- 
व्यवस्था की श्रावश्यकता के अनुसार मुद्रा की मात्रा को घटाने-बढ़ाने का गुण नहीं 
रहा है। 

(६) आथिक विकास के लिए अनुपयुक्त-यह प्रणाली इस प्रकार 
संचालित थी कि इसमें देश की समस्त प्रचलित मुद्रा तथा देश की श्राथिक आव- 
इ;कता, उत्पादन शक्ति एवं वितरण सम्बन्धी श्रावश्यकयाओं में किसी प्रकार का भी 
समन्वय नहीं रहता था। इस दृष्टिकोण से श्राथिक विकास के हेतु यह प्रणाली बहुत 
उपयुक्त नहीं हो सकती है । 


| #८रे 


(श]) ब्यूनतम निधि प्रणाली की स्थापना सन्‌ (१६९५६--१६६२)-- 
भारतीय पत्र-मुद्रा चलन पद्धति के सम्बन्ध में विगत वर्षो में कुछ झाधारभूत 
परिवर्तंत किये गये हैं। नई प्रणाली की मुख्य विशेषताए' निम्न प्रकार है ।-- 


( १ ) रिजरवे बैक ऑफ इण्डिया (संशोधन) सन्नियम सन्‌ १६५६ ने भारत में 
नोट निर्गमन की प्रचलित अ्नुपातिक निधि पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर 
न्यूनतम निधि प्रणाली की स्थापना की है । 


(२ ) इस व्यवस्था के अनुसार बक को अपने नोट निगम विभाग में नोट 
निर्गंम के पीछे कम से कम ४०० करोड़ रुपये विदंशी प्रतिभूतियों में तथा ११५ 
करोड़ रुपये सोने के सिक्के या सोने के रूप में सचित करना पड़ता था। इस अधि- 
नियम की कार्यशीलता से पूर्व रिजव॑ बेक के लिए निर्गंमित नोटों के कुल मूल्य का 
४० प्रतिशत विदेशी प्रतिभूतियों, स्वर्ण एवं स्वर्ण टंकों में रखना अनिवार्य था तथा 
देष के लिए चाँदी के सिक्‍के एवं देशी बिल रखे जा सकते थे। ग्रब॒ तक नोट 
निर्गंमन विभाग में रक्षित स्वर्ण का मुल्य १ रुपया--5८४७५१२ ग्र नस (स्वरा) 
ग्र्थात्‌ २१ रुपये १३ आने १० पाई प्रति तोला की दर से लगाया जाता था। संशो- 
घधित नियम के लागू होने के समय इस दर पर रिजवं बैक के पास ४००१ करोड़ 
रुपयों के मुल्य का स्वर्ण था। संशोधन इस प्रकार हुआ है कि अब उक्त स्वर का 
मृल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा निर्धारित दर अर्थात्‌ ३३ डालर प्रति आंस 
[ १ रुपया 5२८८ ग्रनस (स्वरणं) | अथवा ६२५० रुपये प्रति तोला की दर 
से किया गया । इस दर पर बैक के पत्र-मुद्रा कोष में स्थित सोने का मूल्य ४००२ 
करोड़ रुपये से बढ़ कर ११५ करोड़ रुपये हो गया । 

( ३ ) सन्‌ १९५६ के रिजर्व बक एक्ट संशोधन के अनुसार बेक के नोट 
निर्गंम विभाग द्वारा रखे जाने वाले सोने के सिक्के व सोना तथा विदंशी प्रतिभूतियों 
की अनुमानित राशि कमी २०० करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए और इसमें 
भी सोने के सिक्के तथा सोने के कोष को कीमत ११४ करोड़ से कम नहीं होनी 
चाहिए । इस प्रकार श्रब विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा ४०० करोड़ रुपये से घटाकर 
०४ करोड़ रुपए कर दी गई है । इसका कारण यह था कि दूसरी योजना के आरम्भ 
होने से विदेशी विनिमय की अधिक आवश्यकता हुई, जिससे बक के विदेशी कोषो में 
कमी होने की प्रवृत्ति रही । 

संक्षप में, इस नई प्रणाली का उद्दश्य भारतीय मुद्रा प्रणाली में लोच और 
मितव्ययिता लाना तथा विदेशी विनिमय के संकट को दूर करना था । 


वर्तमान नोट निर्गम प्रणाली के गुण-दोष-- 


वर्तमान नोट निगम प्रणाली में एक भ्रच्छी मुद्रा-प्रणाली के कई गुण पाये 
जाते हैं । 


( १) लोच-यह अनुपातिक प्रणाली की तुलना में श्रधिक लोचदार है, 


६०8. | 


क्योंकि इसके अन्तगंत विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा ४०० करोड़ रुपये से घटाकर ५५ 
करोड़ रुपये कर दी गई है । 

(२ ) विदेशी मूल्य की स्थिरता--भारत का राष्ट्रीय. मुद्रा कोष से 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने से भारतीय मुद्रा का विदेशी सूल्य स्थिर रहने लगा है, 
जिससे विदेशी विनिमय कार्य में सुगमता हो गई है । 

( ३ ) मितव्ययिता--जबकि पुरानी प्रणाली में कई प्रकार के सुरक्षित कोष 
रखे जाते थे किन्तु इसमें सबको मिलाकर एक कर दिया गया है, जिससे मितव्ययिता 
हो गई है । 

( ४ ) परिवतनशीलता--इस प्रणाली में अ्रत्यधिक परिवर्तंशीलता है, , 
जिससे जनता का इसमे हढ़ विश्वास बना रहता है । 

( ४ ) संकट-काल में ढील---भारत के गणराज्य के राष्ट्रपति की पूर्व 
स्वीकृति से इस प्रणाली में संकट-काल में कोप सम्बन्धी निमयों में छुट मिल सकती 
है, किन्तु इस छूट के लिए बैंक को बढ़ती हुई दरो पर कर' देना पड़ता है। इससे : 
एक सीमा के पदचातु बैंक के लिए नोट निर्गमन करना मेँहगा रहता है । 

इस प्रणाली के निम्न दोष पाये जाते हैं :--- 

- ( १ ) आन्तरिक सृल्य-स्तर में स्थिरता-यह्‌ प्रणाली रुपये के झ्रान्तरिक 
मृल्य को स्थिर रखने में ग्रसफल रही है । 

( २ ) साँकेतिक मुद्रा--इस व्यवस्था के अ्रन्तगंत तमाम मुद्रा साँकेतिक है। 

( ३ ) स्वचालकतों का अभाव-यह एक क्ृत्रिम प्रणाली है, जिसके 
संचालन के लिए सरकारी हस्तक्षेप अति श्रावश्यक रहता है । 

(४ ) एक स्पष्ट मान का अभाव-यह प्रणाली सभी देशो के पारस्परिक 
समभतते पर निर्भर है; भ्रतः एक स्वतन्त्र प्रणाली नहीं है। इसे प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-मान, स्वर समता मान और बहु मुद्रा मान के नाम से सम्बोधित करते हैं । 

( ५ ) जटिलता- एक क्षत्रिम व प्रबन्धित प्रणाली होने के कारण जन- 
साधारण इसे सरलता से नहीं समझ सकता । 

-< (६ ) परिवतनशीलता की कमी-- नोटो के बदले में वास्तव मे सोना- 
चाँदी नहीं मिलता, ग्रतः इसमें वास्तविक परिवतंनशीलता का अभाव पाया जाता है । 


परीक्षा-प्रश्न 
आगरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बी०, एस-सी०, 
( १) सन्‌ १९४७ से १६६० के बीच की भारतीय मुद्रा व्यवस्था की प्रमुख विशेष- 
ताझ्रों का वर्शन कीजिए । (१६६४) 
(२) भारतीय मुद्रा तथा चलन के इतिहास में [दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के काल 
में होने वाली प्रमुख घटनाओं को विवेचन कीजिए | (१६६२ &) 


[ ५८४ 


(३) भारत में सन्‌ १९५६ में नोट जारी करने की विधि “अनुपातिक कोष प्रथा” 
(0709070074] 7२८६७ए८ $9827) से बदल कर निश्चित कोष प्रणाली" 
(५ पा 7२९६०:४८ 598९7) क्‍यों की गई थी ? भारत के चलार्थ 
(००7९०7००७) पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ा ? (१९५६) 

ग्रागरा विव्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) भारतीय वर्तमान नोट निर्गंमन प्रणाली की व्याख्या कीजिए । इस प्राणाली 
के गुण-दोप बताइये । (१६:२१) 

(२) पत्र-मुद्रा के संचालन हेतु अपनाये जाने वाले उपायों की आलोचनापूरां 
विवेचना कीजिए । उसमे हमारे देश ने किसको अपनाया है और क्‍यों ? 

(१६५६ स ) ' 

(३) भारत की विव्वासाश्रित पत्र-मुद्रा संचालन प्रणाली (60०॑क्राए ॥8906 
&9५586॥0) एवं न्यूनतम कोष पद्धति (शांग्रागपगा ०5७ ४९० (९॥१००) की 
विशेषता प्रो का विवेचन करिये । उसकी पुष्टि के लिए अपनी युक्तियाँ दीजिए । ' 

(१६५६) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, ' 

(१ ) नोटों का निर्गंमन करने के विभिन्न ढड़ों के गुण-दोषों का विवेचन करिये | 
रिजवं बक द्वारा भारत में नोटो के निर्गंमन पर किस प्रकार नियन्त्रण रखा 
जाता है ? (१६५७) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बो० कॉम०, 

(१) नोट निगंमन की एक आ्रादर्श पद्धति की विशेषताएं बताइये तथा यह भी 
समभाइये कि भारतीय पत्र-मुद्रा उन्हें कहाँ तक सन्तुष्ट करती है। (१६५८) . 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( । ) शतरा68 & 7006 9 छ65९७६ ए0आंणा ० पातांका एप्राशाएए- 


(4962 3५७9.) - 
(2) (0ए6 छापधलथीड फ6 #0ाए त धरा पातवबा एप9००... जन ॥85 छ०छा 
8 48॥6 ॥077 0॥76 (0 776 ? (4964) 


विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
() जञप्क्क, शा वािलिणा। 5ए86॥5 0 ॥06 8506 ? जर्रंता त धदा 


8ए6 96७॥ 800%9(60 उ॥7 वातां& १प्गन्‍रह सररतिठि ७० 9०7008 ? 
(964) 





अध्याय २० 


भारत में दशमिक मुद्रण की समस्या 


(आर शरकताशा ण॑ गिएटांगरनबों (णा॥2९ ॥ शाहां4) 


दश|मिक मुद्रा प्रेशालो से झराशय-- 

दशमिक क्रम से हमारा अभिप्राय एक ऐसी मुद्रा प्रणाली से होता है जिसमें प्रत्येक 
मुद्रा इकाई अपने से ऊपर की मुद्रा इकाई का दशवाँ भाग होती है । ऐसी प्रणाली 
फ्रांस में लम्बे काल से प्रचलित रही है । इस प्रणाली में एक मुद्रा इकाई को १० से 
गुणा करके या १० से भाग देकर दूसरी मुद्रा इकाई निकाली जा सकती है । उदारहण- 
स्वरूप, यदि एक रुपया १० आने के बराबर बना दिया जाय और १ आना १० पसे 
के बरावर तो किसी दी हुई रुपये की संख्या के आगे केवल बिन्दी लगा देने से आने 
निकल श्राय्येंगे और एक और बिन्दी लगाने से पैसे । नये पैसे चालू करके भारत 
भर॒कार ने देश की मुद्रा-प्रणाली में एक ऐसा ही सुधार किया है। संसार में १४० 
प्रकार के मुद्रामान हैं, जिनमें १०५ दशमलव प्रणाली पर आधारित हैं। भ्रन्य देशों 
में मुद्रा के सौंवें भाग को सन्‍्द ((॥) कहते हैं, जो कि स्याम में सितांग ( संस्कृत 
के शतांश शब्द का अ्पश्रश ) कहलाता है। भारत में सौवें भाग को इस पद्धति के 
प्रारम्भ में नया पैसा कहा गया किन्तु १ जून सन्‌ १६६४ से इसे केवल पैसा कहा 
जाने लगा है । 

भारत में दर्शामक क्रम को आ्रवश्यकता-- 

निम्न कारणों से भारत में दशमिक क्रम की आवश्यकता प्रतीत हुई :--- 

( १ ) अन्य अनेक देशों द्वारा दशमिक क्रम को अ्रपनाया जाना-- 
संसार के सभी देशो में गणित के चिह्न 0२०।४४०४०५७) दशमलवीय आधार पर ही 
बनाये गये हैं । नाप श्र तौल की कोई भी ऐसी इकाई सुविधाजनक न होगी जिसमें 
इस दशमलवीय आधार को ग्रहरा न किया जाय । संसार के लगभग सभी देशों में 
बहुमत दशमिक क्रम के ही पक्ष में है, क्योंकि इसकी श्रेष्ठता को सभी मानते हैं । 
यह निश्चय है कि यदि इस समय हम इस क्रम को ग्रहण न भी करते तो भविष्य में 
ऐसा अवश्य करना पड़ता । फिर इसको क्‍यों न ग्रारम्भ किया जाय । 

( २ ) व्यावहारिक दृष्टिकोण से सफल प्रणाली--संसार के ५० देशों ने, 
जिनमें सारे संसार की तीन-चोथाई जन-संख्या रहती है और जिनमें विभिन्न जलवायु 
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और संस्कृति के लोग शामिल हैं, इस क्रम को पहले से ही ग्रहणा कर लिया था। 
व्यावहारिक अनुभव इस क्रम के ही पक्ष में है, क्योकि यह भी निश्चय है कि 
जिस देश ने इस प्रणाली को एक बार ग्रहण कर लिया है उसने आगे चलकर इसे 
छोड़ना आवश्यक नहीं समभा है। कुछ समय पश्चात्‌ भारत को भी अन्य देशों का 
अनुकरण करना ही पड़ता । 

( ३ ) देश के सभी भागों के लिए गअ्नुकुल- भारत में दशमिक क्रम के 
पक्षा में यह भी कहा जा सकता है कि इस क्रम का शन्तर्राप्ट्रीय आधार होने के कारण 
देश के सभी भागों में इसे बिना विरोध ग्रहणा कर लिया गया है। किसी दूसरी 
प्रणाली के ग्रहण करने का परिणाम यह हो सकता था कि कुछ क्षेत्रों में भारी 
असनन्‍्तोप रहता, क्योकि उत्तर और दक्षिण में पेमाने एक ही आधार पर नही हैं । 

(४ ) अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप--दशमिक क्रम को ग्रहण 
करके भारत भी उन देशों की उस लम्बी सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने नाप 
के सामूहिक आधार को मान लिया है | ऐसा करने से भारत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय 
भावनाओं को कार्य रूप दे सकेगा और साथ ही उन जंजीरों को भी तोड़ सकेगा 
जिन्होंने अब तक उसकी उद्नति से रुकावट उपस्थित की हैं । 
भारत में दशमिक-मुद्रा के तत्काल ग्रहणा-करने के पक्ष में तर्क-- 

दशमिक क्रम के कुछ झआलोचक ऐसे भी है जो भारत के लिए इसकी उप- 
युक्तता को स्वीकार करते है, परन्तु उनका विचार है कि इसका कार्यरोपण १५-२० 
वर्ष के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए था । यह कहा जाता है कि हमने आथिक 
नियोजन का मार्ग अपनाया है । सरकार और जनता दोनों ही निर्माण-कार्यों में 
व्यस्त हैं । ग्रभी कुछ समय तक और रुके रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि इस 
प्रणाली को ग्रहण! करके हम इंगलेंड जैसे देश से अ्रलग हो जाते हैं, जिससे हमारा 
वारिज्य सम्बन्ध बड़ा ही घनिष्ट है। इस प्रकार की आलोचनायें पूर्णतया ठीक नहीं 
थी। क्रम को तत्काल ग्रहण करने के पक्ष में श्रनेक तक रखे जा सकते है :-- 


(। ) इस समस्या को इतने लम्बे काल तक टाला गया है कि अब इसको 
ओर अ्रधिक टालना किसी भी प्रकार उचित नहीं हो सकता है । राष्ट्रीय हित इसी में 
है कि भ्रन्तर्स्थानीय व्यापार और वारिज्य की उलभन को और ग्रधिक समय तक न 
बना रहने दिया जाय । जितनी जल्दी इसे दूर किया जायगा उतना ही अच्छा होगा । 

(7 ) यह कहना असजझ्भुत प्रतीत होता है कि जब तक इगलेड में यह 
प्रणाली भ्रपनाई नहीं जाती है, भारत में इसके ग्रहण करने का विचार स्थगित किया 
जाय । बात यह है कि इस देश को काफी लम्बे काल से पैमाने के प्रमापीकरण का 
लाभ प्राप्त है, जबकि भारत में मुद्रा के सम्बन्ध में हमने इसे ग्रभी-अ्रभी स्थापित 
किया है और दूसरी दिशाश्रों में हम श्रभी तक भी स्थापित नहीं कर पाये हैं । इस 
सम्बन्ध में सन्‌ १६४५ में सर एडवर्ड बुलर्ड (37 एत9था१ फऐप॥6) ने, जो इज 
लंड की नेशनल फिजीकल लेबोरेट्री (8४०॥४॥ ?॥ 80०4] [8908/0०9) ने संचा- 
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लक हैं, ठीक ही कहा था--“यदि निर्णाय यही है कि भारत में दशमिक क्रम को 
ग्रहण किया जाय तो इसे तुरन्त किया जाय, इसके पहिले कि श्रौद्योगीकरण इस 
सीमा तक श्रागे बढ़ जाय कि इस प्रकार का परिवतंन करना कठिन हो जाय। अतः 
यह आवश्यक था कि झौद्योगीकरण की समुचित प्रगति के पूर्व ही इस आवश्यक 
परिवतन को सम्पन्न कर दिया जाय । 

( ॥॥ ) स्थगित करने से किसो समस्या या कठिनाई के सुलभ जाने की भी 
कोई आशा नहीं हो सकती थी । जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जायगा, इस प्रकार का 
परिवर्तन करने का व्यय बढ़ता ही जायगा, क्योकि सभी प्रकार की शिल्पिक, श्रौद्यो- 
गिक और व्यावसायिक शिक्षा, जो प्राचीन प्रणाली के श्राधार पर दी जाती, बेकार 
हो जायगी । 

(4ए ) भ्रनिश्चितता उन्नति के मार्ग में बाधक होती है | यदि ग्रनिश्चितता 
बनी रहती है तो उद्योगों को अपनी दीघंकालीन योजनाएं बनाने मे कठिनाई होती है । 

(9 ) यह तक॑ भी बहुत महत्त्वपू्ं नहीं है क्योकि भारत का दो-तिहाईं 
व्यापार ऐसे देशों से है जिनमें यह प्रणाली प्रचलित नहीं है, इसलिए भश्रभी कुछ समय 
तक भारत में भी इसे लागू न किया जाय । बात यह है कि स्वयं इद्धलेंड और अम- 
रीका का आधा-आधा व्यापार दर्शामक क्रम तथा श्रन्य देशों से होता है श्रौर इन्हें 
इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है, श्रतः यही अच्छा था कि यदि हम इस प्रणाली को 
ग्रहण करना चाहते थे तो इसे शीघ्र ही ग्रहण करते । 
भारत में दर्शामक क्रम का ईतिहास-- 

इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयत्त सन्‌ १६६७ और सन्‌ १८७१ के बीच 
के काल में किया गया था । सम्पुर्ण सम्भावनाग्रों की जाँच के पश्चात्‌ भारत सर- 
कार इस निष्कषे पर पहुँची थी कि सभी कठिनाइयों का एक मात्रा हल दशमिक 
क्रम की स्थापना थी, यद्यपि यह स्थापना धीरे-धीरे होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में 
सन्‌ १८७० में दशमिक एक्ट (४७४४० ४50० ० 870) पास किया गया, जिसकी 
व्यवस्थाओं में भारत सचिव के आ्रादेश पर कुछ संशोधन किए गये, किन्तु यह लागू न 
हो सका । सन्‌ १६३६ में भारत सरकार ने वजन प्रतिमान सन्नियम ($84॥0॥0 ०0 
४४०४४॥६ 50०) को पास करके तो सन्‌ १८७० के एक्ट की व्यवस्थाग्रों को समाप्त 
ही कर दिया | इसके बाद सन्‌ १९४० में भारतीय दशमिक सभा (उा0ींशा 
0००7०। 80००५) स्थापित हुई | इस संस्था ने बराबर दशमिक क्रम की स्थापना 
पर जोर दिया है । 
दशमभिक मुद्रा विधेयक, सन्‌ १६४६-- 

फरवरी सन्‌ १९४६ में भारत सरकार ने धारा सभा के सामने एक बिल 
प्रस्तुत किया, जिसमें दशमिक मुद्रा प्रणाली के लागू करने की व्यवस्था की गई थी 
ग्रौर रुपए को प्रमाणिक सिक्का मान कर उसे १०० सेंट में विभाजित करने का 
सुभाव दिया गया था । जनमत प्राप्त करने के लिए बिल पर जनता की राय मांगी 
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गई । सभी श्रोर से बिल के पक्ष में ही राय आईं। फरवरी सन्‌ १६९४७ में भारत 
सरकार ने राज्य सरकारों को श्रादेश दिया कि वे दशमभिक नाप और तोल के ग्रहण 
करने के प्रश्न पर विचार करें। वारिज्य और व्यापार संघों तथा वैज्ञानिक संस्थाग्रों 
ने सरकारी नीति का समर्थन किया और इस आवश्यक सुधार को लागू करने का 
अनुरोध किया । 


भारतीय प्रतिमान संत्था विधोष समिति की सिफारिश--- 


सन्‌ १९४८ में भारतीय प्रतिमान संस्था विशेष समिति ([#0#%॥ 8॥870..705 
[08##060॥ 5960०४ (८०777०९,) की स्थापना की गई, जिसकी रिपोर्ट सन्‌ 
१६४९ में प्रकाशित हुई । इस समिति ने देश में दशमिक क्रम की स्थापना सम्बन्धी 
सभी समस्याग्रों की जाँच की । समिति ने देश के विभिन्न हितों और देश की विभिन्न 
संस्थाग्रों की राय जमा की । समिति अन्त में इस निष्कष॑ पर पहुँची कि दशमिक 
क्रम की सभी ओर माँग है, किन्तु इस प्रणाली को धीरे-धीरे स्थापित किया जाय । 
विभिन्न राज्य सरकारों ने क्रम को धीरे-धीरे लागू करने के लिए ५ से लेकर १५ 
वर्ष तक की समय अ्रवधि रखी थी । केवल बिहार और मध्य-प्रदेश दशमिक क्रम के 
ग्रहण करने के पक्ष में न थे। समिति ने खचे और असुविधा को ध्यान में रखते हुए 
यह सुझाव दिया था कि दशमिक क्रम को धीरे-बीरे १०-१५ वर्ष में सभी विशाश्रों में 
लागू कर दिया जाय । समिति के प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार थे :--- 


( १ ) पहिले ३ से लेकर ५ वर्षों तक कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तत न किया 
जाय । इस काल में लोगों को समुचित सूचना और शिक्षा दी जाय । 
फिर धीरे-धीरे दशमिक क्रम अपनाया जाय । 


( २) भारत सरकार दशमिक मुद्रा-प्रणाली स्थापित करे, जिसमें मुद्रा की 
प्रत्येक इकाई उससे पहली इकाई का दसवाँ अंश हो । 
( ३ ) इस सम्बन्ध में गहरा प्रचार होना चाहिए और शिक्षा संस्थाओं और 
प्रचार की अश्रनेक विधियों का पूरा-पुरा उपयोग किया जाय । 
(४ ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार प्रारम्भिक तैयारी आरम्भ कर दें और 
नई प्रणाली को लागू करने के खर्च का अनुमान लगावें । 
( ५ ) ज्तरकार नियमित बाजारों (२०४०४(८१ /(४]:०७) के देनिक कार्यों 
यथासम्भव दशमिक क्रम के उपयोग को प्रोत्साहन दें, इत्यादि । 
समिति की रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि अन्य दिशाओं से दशमिक क्रम को 
लागू करने में चाहे कठिनाई रही हो, मुद्रा के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण कठिनाई न 
थी, क्‍योंकि मुद्रा की इकाइयों का प्रमापीकरण बहुत पहले से ही हो चुका है। समिति 
ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार शीघ्र ही लोक सभा में दशभिक मुद्रण 
सम्बन्धी तियम प्रस्तुत करे और दशमिक क्रम की स्थापना का आरम्भ मुद्रण प्रणाली 
के परिवतंन द्वारा करे । ह 
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दशमलव मुद्रा प्रेंशालो के लाभ-- 

भारत सरकार के वित्त विभाग ने दशमलवीय प्रणाली के स्थाई लाभ की 
गणना निम्न प्रकार कराई है :-- 

( १ ) एक सरल तथा शीघ्र लेखा विधि का निर्माण । 

( २ ) व्यय तथा मूल्य निर्धारण की एक सही और सप्रभाविक रीति। 
( ३ ) घरेलू कामों और उपभोगीय वस्तुश्रों की कीमतों को नापने का एक 
सरल उपाय । 

(४ ) अनावश्यक तथा विविध प्रकार की मुद्रा इकाइयों को समाप्त करना 

और नई इकाइयों को दशमलवीय आ्राधार पर परिभाषित करना । 

( ५) कीमतों के छोटे-छोटे परिवर्तनों की अधिक सही नाप करना, जिससे 

कि मुद्रा का व्यय भ्रधिक उपयुक्त रीति से किया जा सके । 

(६ ) शिक्षा संस्थाश्रों में समय और परिश्रम की बचत करना । 
दशमलव प्रणाली को कार्याविन्‍न्त करने में कठिताइयाँ--- 

भारत सरकार नई मुद्रा के चालू करने के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों 
को भी भली-माँति समभती थी । तीौन कठिनाइयाँ विशेष रूप में महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

( १ ) आरम्भ में यह नई प्रणाली अरुचिकर तथा जटिल प्रतीत होगी। 
वर्तमान प्रणाली लम्बे काल से एक परम्परागत प्रणाली के रूप में चालू है और लोग 
भावनायुक्त रूप में नई प्रणाली का विरोध करेंगे, परन्तु सरकार ने इस कठिनाई को 
दूर करने के लिए रुपया, श्रठन्नी और चवन्नी के सिक्कों में परिवरतंतं न करने का 
निश्चय किया है । 

( २ ) कुछ काल तक नवीन एवं प्राचीन मुद्राएं साथ ही साथ चालू रहेंगी । 
इससे भ्रनावश्यक उलभन होगी और भोले-भाले लोगों के ठगे जाने की सम्भावना 
अ्रधिक रहेगी, परन्तु यदि नई प्रणाली चालू करनी है तो यह कठिनाई बहुत महत्त्व- 
पूर्ण नहीं है। गड़बड़ चवन्नी के नीचे के ही सिक्‍कों में होगी और वह भी थोड़े ही 
समय तक । 

( ३ ) वर्तमान दशा में सभी दरें जिस आधार पर हैं वह झ्राधार ही बदल 
जायगा, जिससे अ्रसुविधा होगी । रेलवे और डाकखाने की नई दरें कुछ और ही रहेंगी, 
परन्तु यह कठिनाई भी अस्थाई होगी। भ्रन्त में नई मुद्रा ही स्थाई रूप में चालू 
रहेगी । 
भारतीय मुद्रा संशोधन नियम सन्‌ १९५६-- 

भारत सरकार द्वारा विचार-विमर्श तथा सोच-विचार के बाद सन्‌ १६५५ का 
भारतीय मुद्रा (संशोधन) नियम सन्‌ १६९५६ में पास किया गया है । नियम की प्रमुख 
व्यवस्थायें निम्न प्रकार हैं :--- 

(१ ) इस एक्ट का नाम भारतीय मुद्रा ( संशोधन ) सन्नियम (तांधा 
(प्राए200ए7 #7670॥7०7६ 00००) रखा गया है । 
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( २ ) एक्ट के अनुसार भारत की मुख्य मुद्रा इकाई रुपया रहेगी। सबसे 
छोटी मुद्रा इकाई का नाम पैसा रहेगा, परन्तु उसे कुछ समय तक (उस समय तक जब 
तक कि वर्तमान पैसा भी चालू रहेगा) नया पैसा कहा जायेगा । एक रुपया १०० नये 
पैसों के बराबर होगा । 

( ३ ) रुपयों और पैसे से अतिरिक्त ५० पैसे और २४ पैसे के दो सिक्के और 
होंगे । वर्तमान अठन्नी और चवन्नी की कीमत क्रमश: ५० और २५ नये पैसों के 
बराबर होगी । 

( ४ ) इन सिक्‍कों के अतिरिक्त वर्तमान दुश्नन्नी, इकन्नी, दो पैसे और एक 
पैसे के सिक्‍कों के स्थान पर १०, ५, २ और एक नये पैसे के सिक्के बनाये जायेंगे । 

( ५ ) वतंमान दो आने, एक आने, दो पैसे और एक पैसे के सिक्‍के भी 
साथ साथ चालू रहेंगे, परन्तु धीरे-धीरे इनका विमुद्रीकरण होगा । तीन वर्ष के पश्चात्‌ 
श्रन्त में पूर्ण रूप में नई मूद्रा चालू हो जायगी, यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर श्रवधि 
को बढ़ाया जा सकता है ॥ 

( ६ ) एक्ट की व्यवस्थाओ्ं को १ अप्रल सन्‌ १६५७ से चालू किया गया 
है । रुपया, श्रठन्नी और चवचन्नी के सिक्के गिलट (रांटत०) के हैं, एक नया पैसा तांबे 
का है और गन्य सिक्‍के तांबे और गिलट की मिलावट के । 
मुद्रा प्रैशालो का नया रूप-- 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, १ अप्रैल सन्‌ १९५७ से सरकार ने 
नये सिक्कों को चालू कर दिया है । कुछ समय तक, नए और पुराने दोनों ही प्रकार 
के सिक्के साथ-साथ चलेंगे । कुल मिलाकर सात नये सिक्‍तके होंगे, जिनमें रुपये का 
वर्तमान रूप ज्यों का त्यों रहेगा । अन्तर केवल इतना ही होगा कि रुपए की पीठ पर 
सी नए पेसे” लिखा रहेगा | रुपये के श्रतिरिक्त ५० पैसे ( रुपये का आधा भाग ), 
२५ पैसे ( रुपये का चौथा भाग ), १० पैसे ( रुपये का दशवाँ भाग ), ५ पैसे ( रुपये 
का बीसवाँ भाग ), दो पैसे ( रुपये का पचासवाँ भाग ), श्रौर १ पैसा ( रुपये का 
सोवाँ भाग ) के भी सिक्‍के होंगे । कुछ काल के लिये भारत सरकार ने रुपए के नए 
सिक्‍कों और ५० तथ। २५ नए पैसों के सिक्कों को न निकालने का फैसला किया था। 
अब नवीन चवन्नियाँ व अ्रठन्नियाँ बाजार में लाई जा रही हैं । वर्तमान और नए दोनों 
ही सिक्‍कों में लेन-देन हो सकेगा । इन सिक्‍कों को ग्रहण करने को कोई भी अरस्वीकार 
नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति नए, पुराने श्रथवा नए और पुराने सिक्के मिलाकर, 
जो भी उसके पास हों, भुगतान कर सकता है । ध्यान देने योग्य बात यह है कि रुपये 
के आधारभूत मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । उसके नीचे के सिक्‍के ही 
मूल्य में बदल गए हैं । 

अधिक संक्षिप्त रूप में परिवर्तत सारिणी निम्न प्रकार दी जा सकती है :- - 

१ रुपया १०० पैसे २ थाने १२ पैसे 

८श्राने ५० 9४ १ आना ६ 
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४ आने २५ पैसे २ पैसे ३ 

३ आने १६ ,, १ पसा २ 
भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली की वर्तेमान स्थिति-- 

दशमिक मुद्रा प्रणाली १ अ्रप्रॉल १६५७ से ग्रारम्भ होकर शर्ने:-शर्न: विकसित 
होती गई । धीरे-धीरे पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम पीली 
दुअन्नी का प्रचलन बन्द किया गया और तत्पश्चात्‌ सफेद दुश्नश्नी का । इसके पश्चातु 
२ पैसे और १ पैसे के सिक्‍कों का प्रचलन बन्द किया गया । श्रन्त में इकन्‍्नी के 
सिक्के का भी विमुद्रीकरण कर दिया गया । पुराने सिक्‍कों में श्रब केवल ४ आने, 
८ आने और १ रुपये के सिक्के ही प्रचलन में शेष हैं, जिन्हें क्रमशः: २५, ५० तथा 
१०० नये पैसे के बरावर मान लिया गया है यद्यपि इनके स्थान पर भी नए-नए 
सिक्के बराबर निकाले गये हैं। श्रब सरकार ने ऐसा अनुभव किया है कि जनता नई 
मुद्रा से भली-भाँति परिचित हो चुकी है। सरकार ने १ जून १६९६४ से नए पैसे” से 
नया विशेषण हटा दिया है और उसे केवल पैसा कहा जाने लगा है । 
तोल की दशमलवोय प्ररणाली (6 'शल॒त्तं८ 5पशछा॥ ० एलंशा0-- 

कुछ वर्ष पूर्व भारत में तोल और माप की कोई भी एक प्रणाली देश- 
व्यापी नहीं थी । देश में कम से कम १४३ प्रणालियाँ प्रचलित थीं । इतनी अ्रधिक 
प्राणालियों के कारण धोखे का अ्रवकाश भी पर्याप्त रहता था । देश में माप और तोल 
' की दशमलवीय प्रणाली आरम्भ कर देने से हिसाब लगाने में अधिक आसानी हो 
सकती थी, मुख्यतया जबकि देश में दशमलवीय मुद्रण प्रणाली पहले से ही चालू हो । 
इस दिशा में सन्‌ १९५६ के तोल और माप परिमाण सन्नियम ने दशमलवींय प्रणाली 
की आधारभूत इकाइयाँ निश्चित कर दी थीं। भारत सरकार ने अक्टूबर सन्‌ १६५८ 
से माप और तोल की दशमलवीय प्रण[ली चालू कर दी है। नई प्रणाली को धीरे- 
धीरे लागू किया जायगा और ३ साल तक नई और पुरानी माप-तोल साथ-साथ 
चलेगी । तोल की नई झ्ाधारभ्ूत इकाई किलोग्राम ((॥]08/4॥) रखी गईं है, जिसकी 
तोल ६ सेर ६ तोला अथवा 5६ तोला अ्रथवा २ पौण्ड ३ श्रंस होगी । पूरी प्रणाली 
निम्न प्रकार है :-- 


च््क 
ज्च्क 


१० मिलीग्राम १ सेन्‍्टीग्राम 

१० सेन्‍्टीग्राम १ डेसीग्राम 

१० डेसीग्राम २ भ्राम 

१० ग्राम १ डेकाग्राम 

१० डेकाग्राम १ हैक्ट्रोग्राम 

१० हैवट्रोग्राम १ किलोग्राम 
१०० किलोग्राम १ कुइन्टल 
१०० कुइन्टल 


श्रथवा 
१,००० किलोग्राम १ मीद्िक टन 
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प्रारम्भिक कठिनाइयो को काट कर अरब यह पद्धति जन-प्रिय होती जा रही 
है | ग्रामीणा-क्षेत्रों में अ्रभी इसका पूर्रारूप से विकास नहीं हो पाया है; किन्तु, यह 
श्राशा की जाती है कि नये सिक्‍कों की तरह से तौल की यह प्रणाली भी जल्दी ही 
देश भर में पूरी तरह से कार्यान्वित हो जायेगी । 


परीक्षा-प्रइन 

ग्रागरा विश्व.वद्यालय, बो० ए०, 
(१) दशमिक मुद्रा पर नोट लिखिए । (१६५८) 
झ्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१) टिप्पणी लिखिए--दशमलव प्रणाली । (१९६१ $) 
(२) भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव प्रणाली का क्‍यों समावेश किया गया है ? 

हमारे समाज को इसके क्या लाभ-हानियाँ हैं ? (१९५६) 
जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१ ) दश्मिक टकन पर नोट लिखिये । (१६५८) 


राजस्थान विश्वविद्यालय बी,० ए०, 
(१) दशमुद्रा प्रणाली से आप क्या समभते हैं? भारतीय परिस्थितियों में इसके 


गुण-दोष पर प्रकाश डालिये। (१९५६) 
निक्रम गिलगविद्यालय, बी० ऐ,० 
(१) नोट लिखिए--मुद्रा की दशमिक प्रणाली । (१६९६०) 


मु० च० अ्र०, ३८ 


अध्याय ३२ 
भारतीय बेंकिग-उसका विकास एवं उसकी समस्‍यायें 


(वाहक डक्कापत2 - 5 20ए९0०फआशा ॥द ?0रशा5) 
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भारतीय बेकिंग का इतिहास 

प्राध्चीन भारत में बेकिंग प्र णाली-- 

प्राचीन ग्रन्थों से इस बात का पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि भारतवष में बैंक प्रथा 
बहुत लम्बे काल से प्रचलित रही है --(१) वैदिक काल में रुपया उधार लेने और 
देने की प्रथा थी और चारावक्य के अथंशास्त्र से तो ऐसा स्पष्ट होता है कि उस काल 
में बेकिंग व्यवस्था का विस्तुत महत्त्व था। महाजन लोग जनता के रुपए को जमा भी 
करते थे श्रौर रुपया उधार भी देते थे। (२) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काल में भारत 
की देशी बंकिंग प्रथा हूटने लगी, क्योंकि देशी बेकर अंग्रेजी भाषा तथा विदेशी बैंकिंग 
प्रणाली से परित्रित न थे। वैसे भी अंग्र जो ने भारतीय बेकरों की सेवाश्रों का लाभ 
उठाने का प्रयत्न नहीं किया था, बल्कि अपना काम चलाने के लिए इज्धुलिश एजेन्सी 
गृह स्थापित किये थे। भारत की आधुनिक बेकिंग प्रणाली का इतिहास वास्तव में 
इन्हीं एजेन्सी ग्रहों की स्थापना से आरम्भ होता है । ये ग्रह अपने अ्रन्य व्यवसायों के 
साथ-साथ जनता से निक्षेप भी स्वीकार करने का कार्य करते थे और उनकी व्यापा- 
रिक तथा औद्योगिक ऋणों की आ्रावश्यकताओं को भी पूरा करते थे । 


सन्‌ १८१३ में भारत के विदेशी व्यापार पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी (छ्वश 
470644 (0०7॥7079) का एकाधिकार समाप्त हो गया, जिससे एजेन्सी घरृहों को गहरा 
आधात पहुँचा और सन्‌ १८३२ तक उनका अन्त हो गया | इनमें से दो एजेन्सी ग्रहों 
ने अपने रूप में परिवर्तत करके सम्मिलित पूंजी के आधार पर अपने को संगठित 
करने का प्रयत्न किया और इस प्रकार सर्वप्रथम सन्‌ १७७० में “दी बैंक ऑफ हिन्दु- 
स्तान' के नाम से भारत में सबसे पहली योरोपियन बैक स्थापित हुई, जो सन्‌ १८३२ 
में ठप्प हो गई । इस प्रकार बंगाल बैंक भी स्थापित की गई थी, जो एजेन्सी गरहों से 
भिन्न थी और पत्र-मुद्रा का नि्गंम भी करती थी | सन्‌ १८८६ में दी जनरल बैंक ऑफ 
इण्डिया स्थापित की गई थी, परन्तु आरम्भिक काल की सभी बैंक आगे चल कर डूब 
गई और इस दिशा में किये गये पहले सभी प्रयत्न श्रसफल ही रहे । 


रह 
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प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना -- 

प्रंसीडेन्सी बैकों की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक बैंकिंग विकास के 
जीवन का दूसरा युग आरम्भ हुआ। सव्‌ १८०६ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के आज्ञा-पत्र के अनुसार बेंक ऑफ कलकत्ता” नाम की पहली बैक स्थापित की गई, 
जिसका प्रमुख उदं इय अवमूल्यन चलन पद्धति के दोषों को दूर करना था। इसके 
पदचात्‌ु सन्‌ १८४० में बैक झ्रॉफ बम्बई एवं सन्‌ १८४३ में बैंक श्रॉफ मद्रास! की 
स्थापना हुई । ये तीनों प्र सीडेन्सी बैंक' ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वित्तीय आरावश्यक- 
तारों को पूरा करने तथा आन्‍्तरिक व्यापार का अथं-प्रबन्ध करने के लिए स्थापित 
की गई थीं और इन्हें नोट निर्गेभ का श्रधिकार भी दिया गया था, जो सन्‌ १८६२ 
में छीन लिया गया था। कठिनाइयों के होते हुए भी ये तीन बैंक सन्‌ १६२० तक 
सफलतापूर्वक चालू रहीं । सन्‌ १६२१ में इन तीनों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक 
श्रॉफ इण्डिया! स्थापित किया गया, जिसका राष्ट्रीयकरण के पश्चात श्रब स्टेट बेक 
आ्रॉफ इण्डिया के रूप में पुतसंज्भुठन किया गया है । 
सीमित दायित्त्व के आधार पर व्यापारिक बेंक की स्थापना-- 

सन्‌ १८६० से भारतीय बकिंग के इतिहास का तीसरा युग आरम्भ होता है । 
इस वर्ष में योरोपीयन प्रबन्ध के ग्रन्त॒गंव अनेक बैकों की स्थापना हुई और सन्‌ १८७४ 
तक सीमित उत्तरदायित्त्व वाली बैकों की संख्या १४ तक पहुँच गई । भारतीय प्रबन्ध 
के अ्रन्तगंत संचालित सबसे पहली बक अवध कॉमरशियल बेक थी, जो सन्‌ १८८९१ 
में स्थापित की गई थी। तत्पद्चात्‌ु और भी कई बैंक, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक' 
सन्‌ (१८९४) भी सम्मिलित है, स्थापित हुई । सन्‌ १६९०४ के स्वदेशी आन्दोलन ने 
तो इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन दिया । 

सन्‌ १६९०५ और सन्‌ १६१३ के बीच ऐसी बैंकों की संख्या, जिनकी परिदत्त 
पजी तथा सुरक्षित निधि मिलकर ५ लाख रुपये से ऊपर थी, € से बढ़कर १८ हो 
गई । इन १८ बेंकों की परिदत्त पूंजी और निधि ४ करोड़ रुपये तक पहुँच गई और 
जमा धन २२ करोड़ रुपये के आस-पास पहुँच गया । इस काल में स्थापित होने वाली 
बड़ी-बड़ी बेंक दी बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक श्रॉफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, 
पंजाब नेशनल बैंक, बैंक श्रॉफ बड़ौदा, बैंक श्रॉफ मैसूर तथा दी इण्डियन बेंक है । 
इनमें से प्रथम ५ अ्रभी तक भी भारत की पाँच महान्‌ बैंकों में गिनी जाती हैं । इन 
बड़ी-बड़ी बेंकों के भ्रतिरिक्त इस काल में बहुत सी छोटी-छोटी बैंक भी खोली गई, 
जिनकी संख्या सन्‌ १६१३ में ५०० तक पहुँच गई थी। अधिकांश बेंक बिना समुचित 
और हढ़ आथिक आधार के ही खोल दी गई थीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि सन्‌ 
१६१३-१७ के बेकिंग संकट काल में वे अग्रधिक संख्या में फेल हो गई । इस संकट में 
फेल होने वाली प्रमुख बैंक निम्न प्रकार थीं - दी इण्डिया स्पीशी बैंक, दी बंगाल नेश- 
नल बैंक क्रंडिट बैक श्रॉफ इण्डिया, दी स्टैण्डड़ बेंक, दी बॉम्बे मर्चेण्ट्स बैंक श्रौर बैंक 
ग्रॉफ अपर इण्डिया लिमिटेड | 
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सन्‌ १९१३-१७ का बेंकिंग संकट-- 


बैंक का जीवन जनता के विश्वास पर निर्भर रहता है । यह तो एक साधा- 
रण सत्य है कि प्रत्येक बैंक की देन उसके कोष में उपस्थित धन की तुलना में बहुत 
अधिक होती है। किसी भी बैंक के लिए अपने सभी जमाधारियों को एक ही साथ 
नकदी में भुगतान करना सम्भव नहीं होता है, यद्यपि बैंक अपने प्रत्येक जमाधारी को 
माँग पर तत्काल नकदी में भुगतान करने का विश्वास देती है । कभी-कभी साधारण 
नकदी सम्बन्धी माँग की तुलना में कम नकदी अपने पास रखने के कारण बेक को जमा 
धारियों को नकदी में भुगतान करने में कठिनाई होती है । कभी-कभी ऐसा! भी होता 
है कि किसीं-किसी बैंक के दिवालिया हो जाने की निराधार श्रफवाहें फैल जाती हैं, 
जिनके कारण सभी जमाधारी तुरन्त नकदी की माँग करने लगते हैं और बेंक के लिए 
इस माँग को पूरा करना अ्रसम्भव हो जाता है। कुछ दश्ाओ्रों में श्राथिक परिस्थितियाँ 
ही इस प्रकार की उत्पन्न हो जाती हैं कि लोग बेंक से नकदी में भुगतान लेने के लिए 
दोड़ते हैं। ऐसा काल बैंक के लिए बड़ी कठिनाई का काल होता है । यदि बैंक के 
आदेय अ्रतरल हैं और उसे केन्द्रीय बैंक भ्रथवा अन्य बैंकों से यथासम्भव सहायता 
नहीं मिलती है तो उसके लिए जमाधारियों को नकदी की माँग को पूरा करना 
अ्रसम्भव हो जाता है । स्थिति कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई बेंक जमाधारियों 
को नकदी में भुगतान करने से इन्कार करती है ग्रथवा अ्रसमर्थ रहती है तो उस पर 
से जनता का विश्वास उठ जाता है। सभी जमाधारी एक दम नकदी की माँग करने 
लगते हैं श्रोर ऐसी दशा में बेंक पर दौड़ होती है ([॥676 48 8 7 ०॥ ॥6 छथ्वा:) 
श्रब तो बैंक की स्थिति चिन्ताजनक हो जाती है। यदि इधर-उधर से धन प्राप्त करके 
बह नकदी की माँग को पूरा कर देती है तो धीरे-धीरे उस पर विश्वास फिर से जम 
जाता है, परन्तु यदि ऐसा सम्भव नहीं होता है तो बेक को अपने फाटक बन्द करके 
दिवालिया हो जाने पर बाध्य होना पड़ता है । व्यवसायिक भाषा में ऐसी स्थिति को 
बेकिंग संकट” कहते हैं । व्यवहारिक जीवन में ऐसा देखने में आना है कि एक बैंक 
पर से विश्वास उठने के कारण अन्य बैंकों के प्रति भी विश्वास में कमी आ जाती है 
भ्रौर बैंकिंग संकट एक सामान्य रूप धारण कर लेता है । 


भारत में इस प्रकार के बेकिंग संकट श्रनेक बार आये हैं। सन्‌ १६०५ के 
पद्चात्‌ देश में बेकिंग का विकास इतनी तेजी के साथ हुआ था कि उसमें किसी 
प्रकार का स्थायित्त्व न श्रा सका था। वैसे भी भारतीय मुद्रा-बाजार की अस्थायी 
प्रकृति के कारण बैकिंग संकट के लिंए उपयुक्त दशायें विद्यमान थीं। सन्‌ १६१२-१३ 
में ही संकट के चिन्ह हृष्टिगोचर होने लगे थे । जश्ीघ्रतापुवंक स्थापित होने वाली बैंक 
युद्धकालीन परिस्थतियों का आ्राघात न सह सकीं। भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न 
अंगों के बीच समन्वय का अभाव था, जो एक बड़ी भारी दुबंलता थी । इसके अति- 
रिक्त भारत की साख प्रणाली में लोच का भी प्रभाव था । परिणाम यह हुमा कि 
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भारतीय बेकों के लिए एक दूसरे से सहायता प्राप्त कर लेना और आवश्यकता के 
श्रनुसार निक्षेयों को घटाना-बढ़ाना कठिन हो गया । 
प्रथम महायुद्ध का प्रभाव--- 

प्रथम महायुद्ध के आरम्भ में ही प्र सीडेन्सी बैकों की ब्याज की दर ७-८% 
थी | युद्ध का आरम्भ होते ही सरकार ने ऋण लेना श्रारम्भ कर दिया । देश मे मुद्रा 
का विस्तार हुआ और एक प्रकार की सामान्य अभिवृद्धि हृष्टिगोचर हुई । व्यापारियों 
तथा उद्योगपतियों ने भी ऋण प्राप्त करके अपने व्यवसायों का विस्तार किया । सभी 
और से ऋणों की माँग बढ़ने लगी । परिणामस्वरूप मुद्रा और साख की कमी हुई 
और ब्याज की दर ऊपर चढ़ने लगी ॥ बैंकों ने ऊचे ब्याज का लाभ उठाने के लिए 
साख-मुद्रा का विस्तार करना आरम्भ कर दिया। निक्षेप बढ़ने लगे और उनकी तुलना 
में नकद कोष कम रह गये । यह सब एक ऐसे काल में ही हो रहा था जबकि युद्ध- 
कालोन अनिश्चितता के कारण लोगो का बेकों के प्रति विश्वास घट रहा था और 
निक्षेपों को निकालने की माँग बढ़ रही थी। सबसे पहले पीपुल्स बैक ऑफ़ इण्डिया' 
पर संकट आया और सितम्बर सन्‌ १६१३ में ही वह दिवालिया हो गई। इसका 
सारी बैंकिंग प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ा और धीरे-घीरे एक-एक करके बहुत बैक 
फेल होने लगीं। सन्‌ १६१७-१८ तक बैंकों के डूबने का क्रम बराबर चलता रहा 
ग्रौर इस काल में ८७ बेक, जिनकी सामूहिक परिदत्त पूंजी और निधि १७५ लाख 
रुपया थी, डूब गई । यह पूंजी इस समय की कुल बैंकों की पूंजी का ५०९ थी । 
ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सन्‌ १६१३ और सन्‌ १६२४ के बीच १६१ बकों 
का विलीयन हुआ है । तत॒ृपशचात्‌ सन्‌ १६९३१ ओर सन्‌ १६३६ के बीच के काल में 
ग्रौसत रूप में प्रति वर्ष ६४ बंक ठप्प होती रही हैं | सन्‌ १९३४८ में द्रावनकोर 
कोचीन एण्ड किलो बैक' के विलीयन ने तो समस्त दक्षिणी भारत में आतंक मचा 
दिया था । 
बेंकों के फेल होने के कारण-- 

इस संकट के काल में बैंकों के फेल होने के अनेक कारण थे । इन कारणों में 
से कुछ तो इस प्रकार के थे जो उसी काल से सम्बन्धित थे, परन्तु कुछ कारण ऐसे 
भी थे जो भारतीय बैकिंग प्रणाली के दोषों के रूप में अ्रभी तक विद्यमान है और 
भविष्य के लिए भी संकट की सम्भावनाएं उत्पन्न करते है। प्रमुख कारण निम्न 
प्रकार थे :-- 

( १ ) अ्रति शी प्र विकास- स्वदेशी आ्रान्दोलन के फलस्वरूप बैंक घास की 
भाँति उगने लगी थीं । बहुत सी बैक ऐसे व्यक्तियों द्वारा खोली गई थीं श्र चलाई गईं 
थीं जिन्हें न तो इस व्यवसाय में किसी प्रकार का अनुभव था और न ही बैकिग संकटों 
का ज्ञान था । ऐसी बैकों का फेल हो जाना स्वाभाविक ही था। 

( २) धोखेबाजी--बहुत सी बैंकों ने धोखेबाजी की नीत अपनाई थी । वे 
अपनी अधिकृत पूँजी को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती थीं और प्राथित पूजी तथा परिदत्त 
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पूंजी को, जो अनुपात में बहुत कम रहती थी, छुपा कर रखती थीं । वास्तव में उनके 
पास कार्यवाहक पूंजी की बहुत कमी रहती थी जिसके कारण संकट की छोटी सी चोट 
भी उन्हें डुबा देती थी । प्रो० मुरंजन ने पता लगाया है कि 'पून्रा बेक, पूना' ने अपनी 
अधिकृत पूजी १० करोड़ रुपया दिखाई थी, जबकि उसकी प्राथित पूजी केवल ५० 
लाख रुपया थी और इसमें से भी श्रत्येक १०० रुपया के अंश पर कैवल ११ रुपये लिये 
गये थे और इस प्रकार परिदत पूंजी केवल ७५ लाख रुपया थी ।* इसी प्रकार 
श्रमुतसर बेक, पायोनियर बैंक तथा हिन्दुस्तान बैक जेसी छोट-छोटी बेंकों ने थोड़े 
से ही काल में भ्रनावश्यक रूप में अनेक शाखायें खोली थी । 

(३ ) निक्षेपों की अधिक वृद्धि--इन वेको को पूजी प्राप्ठ करने के 
लिए निश्लेपों पर निर्भर रहना पड़ता था और इसी कारण ये निंपों पर ऊचा 
ध्याज देकर उन्हें अधिक मात्रा मे आकपित करने का प्रयत्त करती थी । इस प्रकार 
इनके ऋणगा लेने और ऋणा देने की ब्याज की दरो का श्रन्तर कम रहता था । श्रधिक 
लाभ कमाने के लिए उन्होने नकद कोषों पर समुचित ध्यान दिए बिना निनश्षेपों को 
बढ़ाना आरम्भ किया । बहुत सी दशाओं में निक्ष पो के पीछे केवल १०-११% नकद 
कोप रखे गये थे । 

(४ ) अतरल आदेय--कुछ बैंकों ने दीर्धकालीन विनियोगों में रुपया 
लगाने की नीति अ्पनाई थी । इनके आदेयो में तरलता नही रह पाई थी, इस कारण 
जब निक्षेपधारियों ने नकदी में माँग की तो बहुत सी बेक उसे पूरा करने में अ्रसमथ्थे 
रहीं, पीपुल्स बैंक श्रॉफ लाहौर, टाटा इण्डस्ट्रियल तथा अ्रमृुतसर बैक के फेल होने 
का प्रमुख कारण यही था । 

( ५ ) सद्गा व्यवसाय-वहुत सी बेकों ने सट्टा व्यवसाय में भी अपना धन 
लगाया था और व्यापार तथा वारिज्य सम्बन्धी अनेक ऐसे कार्य किये जो किसी भी 
बंक के लिए भ्रवॉछ्धनीय होते हैं | इण्डियन स्पीशी बेक के फेल होने का प्रमुख कारण 
सोने, चांदी और मोती में सट्ट वाजी करता था । इस बैक ने और भी बहुत से अनुप- 
युक्त ऋण दिये थे। प्रो० मुरंजन के अनुसार इस बैक को निम्न प्रकार हानि 
हुई थी :--- 

( लाख रुपयों में ) 


चाँदी में सट्टा करने से हानि १११ 
मोती व्यवसाय के सद्द् से हानि ३६ 
बदला व्यवसाय से हानि हे १४ 
अवॉछनीय ऋणों से हानि हा 

कुल हानि १६५ 


, ७४८ 5, 6 [(प्राध्याबा ३ खबव्बंधा अक्कांवंकड के आवांव, 2, 358-62 
2. 400, 9. 353, 


| ५६९६ 


प्रो० मुरंजन ने पता लगाया है कि इस बैंक से अपने सद्गा व्यवसाय को 
बराबर गुप्त रखा और यद्यपि सन्‌ १६०१ के पश्चात्‌ लाभ बिल्कुल नहीं हुआ 
था, परन्तु इसने अपनी पू जी में से २२ लाख रुपये की राशि लाभ के रूप में बॉटी, 
जो एक बहुत ही अनुचित कार्यवाही थी । 

(६ ) अनुपयुक्त संचालक--बहुत सी बेंक अनुभवहीन, स्वार्थी तथा धोखे- 
बाज संचालकों के हाथ में थी | संचालक अपने लिए तथा ऐसे उद्योगो के लिए ऋणा 
प्राप्त करते रहते थे जिसमे उन्हें रुचि थी ग्रथवा जिनमे उनका निजी स्वाथे था। 
भूठे लेखों को तेयार करना; अंकेक्षण की क्रूठी रिपोर्ट तैयार करना श्रादि अनेक 
अनियमित तथा धोखेवाजी के कार्य किये जाते थे । उदाहरण के लिए, काठियाबाड़ 
एण्ड अहमदाबाद कॉरपोरेशन की लेखा पुस्तकें भी नहीं थीं। पायनियर बेक की तो 
परिदत्त पूजी भी कल्पनात्मक थी, क्योकि अंश पूजी अ्रंशधारियों को ऋण के रूप 
में दी हुई दिखाई गई थी । 

( ७ ) दुर्भाग्य--कम से कम दो बैंक केंवल श्रपने दुर्भाग्य के कारण फेल 
हुई । किसी न किसी वारणश इस पर से जनता का विश्वास उठ गया और इन्हे अपने 
द्वारा बन्द करने पड़े । ऐसी बैकों में बैंक ऑफ अपर इण्डिय्रा, मेरठ का नाम उल्लेखनीय 
है । इस बेंक पर पीपुल्स बेक के फैल होते ही संकट भा गया और इसे ८७ लाख 
रुपये की निक्षेपों का नकदी में भुगतान करना पड़ा, परन्तु बेंक संकट को मेल गई । 
सन्‌ १६१४ में फिर संकट आया और बैक डूब गई । ऐसा पता लगा था कि इस बेक 
द्वारा दिए हुये सभी ऋण सुरक्षित थे और विलियन के परचातु भी इसके अंशधारियों 
तथा निक्षेपधारियों को पूरी राशि मिली थी, इसी प्रकार की दूसरी बेंक एलायंस बेक 
श्रॉफ शिमला थी । यह वैंक इस कारण फेल हुई कि इसकी बदनामी की अ्रफवाहें 
फंल गई थी और नकदी की मॉँग अ्रसाधा रण रूप में इतनी अधिक हुई थी कि उसे 
किसी भी बैंक द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। 

बेकों के विलियन से सम्बन्धित उपरोक्त सभी कारण समय विशेष से 
सम्बन्धित थे, परन्तु कुछ कारण भारतीय बेकिग के श्राधारभूत दोनों के रूप में भी 
कार्यशील रहे है, जो निम्न प्रकार है :--- 

( ८ ) नकद कोषों का कम अनुपात में रखना--बहुत सी भारतीय बैंक 
नकद कोष कम अनुपात में रखती है। १०-११% नकद कोष रखने पर थोड़ा सा 
भी संकट आने पर नकदी की माग को पूरा करना कठिन हो जाता है। ऐशगी बेक 
की सुरक्षा सेव संदेहपूर्णा रहती है । 

( € ) अपर्याप्त पृ जी--भारतीय बेंक में अधिकृत तथा स्वीकृत पूंजी की 
तुलना में परिदत्त पूजी बहुत ही कम रहती है । 

(१०) अ्रव्यावसाथिक व्यवहार--ऐसे अनेक व्यवहार प्रचलित है जो 
व्यवसायिक दृष्टि से अनुचित हैं, जेसे--निक्षेपों पर ऊची ' ब्याज देना, पूजी में से 
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लाभाँश बाँटना, इत्यादि | इने सबका परिणाम यह होता है कि दीघंकाल में बैक को 
घाटा होता है । 


(११) बैंकिंग विधान का अ्रभाव-देश में समुचित बैविंग विधान का 
ग्रभाव रहा है, जिससे कारण बेकों को मनमानी कार्यवाहियाँ करने का अवसर मिल 
जाता था । सन्‌ १६४६ के बेंकिग विधान से यह कमी बहुत अंश तक दूर हो 


गई है । 


(१२) केन्द्रीय बेक का अ्रभाव-देश के केन्द्रीय बैंक के न होने से भी 
विनिमय प्रवृत्ति रोकना सम्भव न हो सका । प्रतियोगिता के भय से तथा अपनी 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेक संकट के काल मे एक दूसरी को सहायता नहूं ४ 
हैं । श्रव रिजव॑ बैंक की स्थापना ने यह दोष बहुत कुछ दूर कर दिया है । द 


बेकिंग संकटों का परिणास-- 

प्रथम महायुद्ध के प्रथम अ्रद्ध भाग में बेंकिग संकट के कारण बेकों पर से 
जनता का विश्वास हट गया था, परन्तु दूसरे श्रद्ध भाग में स्थिति सुधरने लगी थी । 
सबसे अच्छा परिणाम यह हुआ था कि सरकार और जनता दोनों के सम्मुख यह 
स्पष्ट हो गया कि देश में बैंकिंग के समुचित विकास के लिए उस पर नियन्त्रण आव- 
स्यक था । यह सत्य तो स्वीकार कर लिया गया था, किन्तु फिर भी सरकार इस 
समस्या के प्रति उदासीन ही बनी रही थी । सन्‌ १६२६९ तक इस दिशा में लगभग 
कुछ भी कार्य नहीं किया गया था । महान्‌ अवसाद के प्रारम्भ होने पर सन्‌ १६३० में 
सरकार ने केन्द्रीय बेकिंग जांच समिति नियुक्त की। इस समिति को देश के बंकिंग 
संगठन की जाँच करने के पदचातु सुधार के सुभाव देने का आदेश दिया गया था । 
समिति ने दो महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये थे--(१) इसने केन्द्रीय बेंक की स्थापना 
पर बल दिया और (२) इसने बैंकिंग विधान बनाने और लागू करने की शिफारिश 
की । परिणाम यह हुआ कि एक झोर तो १ पअ्रप्रेल सन्‌ १९३५ से रिजवं बैक ऑफ 
इण्डिया की स्थापना की गई और दूसरी शोर सन्‌ १९३६ में सन्‌ १६१३ के भारतीय 
कम्पनी एक्ट में संशोधन किये गये, जिससे कि बैंकिंग कम्पनियों से सम्बन्धित नियमों 
में कुछ सुधार हो गया था । 
इस्पी रियल बैक की स्थापना--- 

प्रथम महायुद्ध के अन्तिम वर्षो में युद्ध-कालीन मुद्रा स्फीति के कारण जनता 
के पास अधिक धन पहुँच गया था । फलतः बैंकों के निक्षपों में भी वृद्धि होने लगी 
थी । इसके कारण बैंकों पर फिर से विश्वास जमने लगा। पहले से स्थापित बैंकों ने 
अपने व्यवसाय का विस्तार करना आरम्भ कर दिया और कितनी ही नई बैंक खुलने 
लगीं । इस काल में श्रौद्योगिक बेंकों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया और यह 
क्रम सन्‌ १६२३ तक चलता रहा, जिस वर्ष टाटा इण्डस्ट्रियल बैक' फेल हो गई। 
सम्‌ १६२१ तक ऐसी बैंकों की संख्या जिनकी परिदत्त पूंजी श्रौर सुरक्षित निधि ५ 
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लाख रुपये से ऊपर थी, २५ हो गई थी । सभी बैंकों की परिदत्त पूँजी और निधि 
बढ़कर क्रमशः ११ और ७१ करोड़ रुपये हो गई थी । इसी काल में सन्‌ १६२१ में 
तीनो प्र सीडेन्सी बैंकों को मिला कर इम्पीरियल बेक श्रॉफ इण्डिया की स्थापना हुई, 
जिसकी परिदत्त पूंजी और निधि उस समय €'७ करोड़ रुपया थी और जिसके 
निक्षेपों की कुल राशि ७३ करोड़ रुपया थी । सन्‌ १६५४ मे इस बेक का राष्ट्रीय- 
करण हो गया है और भ्रब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इब्डिया है । 

दूसरा बेकिंग संकट (१६२१-१६२४)-- 

रान्‌ १६२१ के पदचातु फिर एक मच्दी का काल आया | सरकार ने भी 
विस्फीतिक नीति ग्रहुण की । एक बार फिर बैंकों की स्थिति डाँवाडोल हो गई और 
विलीयन का क्रम आरम्भ हो गया । जनता की आय के घट जाने के कारण बकों के 
जमाधन में भी कमी ञ्राने लगी । सन्‌ १६२१ और सन्‌ १९२४ के बीच में बेकों का 
जमाधघन 5८० करोड़ रुपये से घट कर केवल ५५ करोड़ रुपया रह गया । इस काल में 
कुल मिला कर छोटी-बड़ी ४४७ बेकों का दिवाला निकल गया । फेल होने वाली बेको 
की कुल परिदत्त पूजी ८ करोड़ रुपया थी। सन्‌ १६२४ के पश्च'त्‌ स्थिति फिर 
सुधरने लगी और सन्‌ १६२५ में झ्राथिक जीवन में सामान्यता आ गई, परल्तु सन्‌ 
१६३० तक कोई विशेष प्रगति दृष्टिगोचर न हो सकी । सन्‌ १६३० के पश्चात्‌ बैकों 
के विलीयन का क्रम फिर आरम्भ हुआ, जो सन्‌ १६९३८ तक चलता रहा । ऐसा अनु- 
मान लगाया गया है कि यद्यपि सन्‌ १६२२ और १६३६ के बीच बेंक अधिक संख्या 
में फेल हुई थीं, परन्तु इस काल में बैकों को कुल शाखाएँ मिल कर तीन गुनी हो गई 
थी । सन्‌ १६३७ में दूसरा बेकिंग संकट श्राया था, परन्तु उसका प्रभाव दक्षिणी 
भारत की बकों पर ही श्रधिक पड़ा था । श्रब॒ तक यह स्पष्ट हो गया था कि सन्‌ 
१६९३६ का विधान भी विलियन प्रवृत्ति को रोकने में भ्रसफल ही रहा था । इसी 
कारण सन्‌ १६४२ तथा सन्‌ १६४४ के युद्धकालीन वर्षो मे विशेष उपाय किये गये 
और अन्त मे सन्‌ १६४६ में विस्तृत बेकिंग विधान लागू किया गया । 
दोनों महायुद्धों के बीच बॉकिंग विकास की विशेषताएँ--- 

दोनों महायुद्धों के बीच के काल में भारतोय बेकिंग में एक ही साथ दो बातें 
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। इस काल में नई बैंकों के खुलने और पूर्व स्थापित 
बकों के फेल होने का क्रम बराबर चलता रहा है । साधारणतया मनन्‍्दी के आ्राते ही 
बेक फेल होने लगती थीं और सामान्‍न्यता के आते ही उनकी फ़िर से स्थापना होने 
लगती थी । बहुत सी दशाग्रो में तो एक ही साथ बैंकों के खुलने और ठप्प होने का 
कार्य चलता रहता था । 

( १ ) अ्रयव्वस्थित विकास-- इस काल के विपय में शायद ऐसा कहना 
अनुपयुक्त न होगा कि भारत का बेकिंग विकास सब कुछ देखते हुए बड़ा ही श्रव्य- 
वस्थित रहा था। देश में यथेष्ठ श्रनुभव, पूंजी तथा साहस का अ्रभाव था। अधिकांश 
बैंक विना भावी विकास की सम्भावनाओं पर विचार किये ही खोल दी जाती थीं । 
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शाखाए' खोलने के विषय में तो प्रत्येक बेंक उसी स्थान पर शाखा खोलने का प्रयत्न 
करती थी जहाँ पहले से ही किसी न किसी बैंक की शाखा खुली हुई थी । इस सम्बन्ध 
में सभी बेक देश की पाँच बड़ी-बड़ी बैंकों का अनुकरण करती थीं। जहाँ तक इन 
पाँच बड़ी-बड़ी बेकों का प्रइन था, ये भी शाखा खोलने में इम्पीरियल बेक का भ्ननु- 
करण करती थीं और इस बात की जाँच नहीं करती थीं कि स्थान विश्येष में व्यवक्षाय 
का भ्रवकाश कितना था। आधुनिक बैंकों के साथ-साथ देशी बैंकर भी अपने कार्यो में 
व्यस्त थे । इनका आधुनिक बेको से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा है। आधुनिक बैको ने 
उन्हें अपने साथ मिलाने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया था और अधिकांश बैंको ने 
बड़े-बड़े औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्रो पर ही अपनी शाखायें खोली थीं । 

(२ ) बैंकिंग सेवाओं का समुचित वितरण न होना--इस व्यवस्थित 
विकास के कारण देश के विभिन्न भागों के बीच बेकिंग सेवाश्रों का समुचित वितरण 
न हो सका। उत्तर-प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बद्भाल और पंजाब में बैकों की संख्या 
बराबर बढ़ती गई, परन्तु विहार, उड़ीसा और मध्य-प्रदेश को इनकी सेवाश्रों से लाभ 
प्राध न हो सके । श्री पनानडिकर का विचार है कि लगभग सभी बैंक देशी राज्यों में 
शाखाए खोलने में संकोच करतीं थीं और यदि इम्पीरियल बेक ने विशेष सुविधा न 
दी होती तो शायद ये क्षेत्र बेंकिग सेवाश्रों से बंचित रहते ।* शाखायें खोलने का 
कार्य इतनी भ्रनियमित तथा आधारहीन रीति से हआ्मा कि बहुत से छोटे-छोटे नगरों में 
अ्रनावश्यक ही श्रनेक बेकों की शाखाएँ खुल गई और अनेक महत्त्वपूर्ण स्थानों को 
बेकिंग सेवाए' प्राप्त त हो सकीं । 

( ३ ) निक्षिप का केन्द्रीयकरण--इस प्रकार के श्रव्यवस्थित विकास का 
दूसरा परिणाम निाक्ष पों के केन्द्रीयकरण के रूप में हृष्टिगोचर होता है। सन्‌ १६९२२ 
और सन्‌ १६९३९ के बीच बैंकों की निक्षेप राशि ७० करोड़ रुपए से बढ़कर ११० 
करोड़ रुपया हो गई थी, परन्तु कुल जमाधन का ५३% इम्पीरियल बैंक, विनिमय 
बैंकों तथा सात अन्य बड़ी-बड़ी बेकों के पास था । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 
सात महान्‌ बेकों के पास कुल जमाधघन का ७१% था, जिसमें से ६७% केवल पाँच 
बैंकों के पास था । इससे स्पष्ट होता है कि छोटी-छोटी बैक निक्षेपों को श्राकर्षित 
करने में सफल नहीं हो पाई थीं । इस स्थिति के प्रमुख कारण निम्त प्रकार हैं :--- 

( ) छोटे-छोटे नगरों में व्यवसांय की कमी--डछोटी-छोटी बेंकों ने 
अपना व्यवसाय छोटे-छोटे नगरों में आरम्भ किया था और शाखाएं भी ऐसे ही नगरों 
में खोली थीं। इन स्थानों में व्यवसाय की कमी थी और लोगों के पास धन का भी 
श्रभाव था । इस कारण इन बेकों के पास निक्षप राशि ही कम रही है । 

(॥) बड़ी बैंकों की प्रतियोगिता--बड़ी-बड़ी बैंकों की शाखाएँ छोटी 
बको से प्रतियोगिता करती थीं। वे केवल उनका व्यवसाय ही छीनने में सफल नहीं 
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होती थी, वरन्‌ श्रपनी ऊंची साख के कारण नीची ब्याज की दरों पर भी अ्रधिक 
निक्षेप प्राप्त कर लेती थीं । 

(9) धनी लोगो का बड़ी बैंको को संरक्षण--बढ़े-बड़े श्रौद्योगक और 
व्यावसायिक केन्द्रों में शाखाएं खोलने के कारण बड़ी वेकों को धनी लोगों का संरक्षण 
मिलता था और इसी कारण छोटी बकों की तुलना में उनकी निशक्षप राशि अधिक 
रहती थी । 

(0५) इम्पीरियल बेक को प्रतियोगिता का भय--इम्पीरियल बैड: की 
प्रतियोगिता के कारण बड़ी-बड़ी बेको को ऐसे व्यापार केन्द्रों से दूर भागना पड़ता था 
जहाँ इम्पीरियल बेक की शाखाए' थी । उन्होंने देश के सभी भागों मे शाखाएँ खोल 
कर छोटी बैंकी से प्रतियोगिता की और उनका व्यवसाय छीनने का प्रयत्न किया । 

(०) ब्याज की ऊचोी दरों वाले क्षेत्रों में भी बड़ी बैंकों का प्रवेश-- 
जिन क्षंत्रों में ब्याज की दरें ऊची रहने के कारण छोटी-छोटी बेक लाभ कामाने में 
सफल हो जाती थीं वहाँ भी बड़ी बेकों ने शाखाएं खोल कर उनके व्यवसाय को 
चौपट कर दिया । 

(४) शाखा बेकिग प्रणाली- भारत मे शाखा बेकिंग प्रणाली अपनाई गई 
थी, जिसने निक्ष पो के केन्द्रीोयकरण की प्रवृत्ति को और भी वलवान बना दिया । 


द्वितीय महायुद्ध का भारतोय बेकिंग 


द्वितीय महायुद्ध का भारतीय बंकिंग पर प्रभाव-- 

सितम्बर सन्‌ १६३६ में दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ । इस महायुद्ध के 
भारतीय बेकिज्भ पर निम्न प्रभाव पड़े :-- 

(4) निश्षिपों में वृद्धि-- तत्काल परिणाम यह हुआ कि जनता ने अधिक 
मात्रा में निक्ष पों को निकालना प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि युद्ध ने भय की स्थिति 
उत्पन्न कर दी थी । थोड़े ही काल में ५"१२ करोड़ रुपये का जमाधन निकाल लिया 
गया, यद्यपि धीरे-धीरे विश्वास का भ्रभाव दूर हो गया और निक्षपों में वृद्धि होने 
लगी । केवल सन्‌ १६९३६ और सन्‌ १९४३ के बीच निक्षेपों की मात्रा २४६४४ 
करोड़ से बढ़कर ६५५०१ रुपया हो गई थी । 


(॥) शाखाओं का विस्तार तथा नई बेंकों की स्थापना-युद्धकाल के 
प्रथम दो वर्षो में तो बैकिद्ध की प्रगति धीमी रही, परन्तु तत्पश्चात्‌ बैंकों ने श्रपनी 
शाखाओं का विस्तार किया और अनेक नई बक भी खोली गई । सन्‌ १९४२ और 
१६४६ के बीच तो विकास बड़ी तेजी के साथ हुआ । सन्‌ १९६३९ और १६४६ के 
बीच के काल में बेकों की कुल संख्या १,९५१ से बढ़ कर ५,५२१ हो गईं । इस काल 
में खुलने वाली नई बैंकों में युताइटेड कॉमरशियल बैंक, हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक, 
हबीब बेक तथा हिन्दुस्तान मर्केबटायल बैंक के नाम उल्लेखनीय हैं । सभी हृष्टिकोणों 
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से इस काल में उन्नति हुई थी। परिगणित बैकों की संख्या सन्‌ १९४६ में ६३ हो गई 
थी और बैंकों के कार्यालयों की संख्या ३,१०६ तक पहुँच गई थी । जमाधन में भी 
भ्रधिक वृद्धि हुई और सन्‌ १६४६ में इसकी मात्रा १,०६७ करोड़ रुपया हो गई । 

(0॥) आदेयों की तरलता में वृद्धि एवं चालू जमाओ्ं का विस्तार-- 
युद्धकाल में बंकों की सावधि निक्ष पों (६5८0 70०70») में कमी हुई थी । व्यापार 
ऋणों की अ्रधिक माँग के कारण याचना ऋणों पर ब्याज की दर ऊची रही थी। 
सोने-चाँदी की कीमतो में अत्यधिक उच्चावचन होते रहने के कारण चालू खातों की 
जमा का विस्तार हुआ था । इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार 
के ऋणों का प्रतिभूति से अनुपात भी घटा था । युद्ध से पहले सम्पत्ति का ६२ 
ऋषों में दे दिया जाता था, जो युद्धकाल में घटकर २५% रह गया था । इम्पीरियल 
बेकों ने तो यह अनुपात ५५% से घटाकर २०% कर दिया था। बकों के आदेयों में 
तरलता का अंश भी बड़ गया था, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों में धन का विनियोग 
बढ़ा था सभी परिगणित बैकों के ऐसे विनियोगों का प्रतिशत ५४ से बढ़ कर ६१ हो 
गया और इम्पीरियल बेक का ४३ से बढ़ कर ५१, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
इस परिवर्तन के कारण ब्रेकों की लाभ स्थिति में किसी प्रकार का पतन हुआ था । 

(77ए) लाभ का ऊँचा स्तर-व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के कारण 
लाभ का सामान्य स्तर ऊँचा ही बना रहा था । 

( ० ) नकद कोषों में हृढ़ता--युद्धकाल में बैंकों के नकद कोष भी अधिक 
हृढ़ हो गये थे । परिगणित बेंकों के नकद कोष ११% से बढ़ कर २५% हो गये 
और इम्पीरियल बेक के १५% से वढ़ कर २४% । सभी दृष्टिकोणों से युद्धकालीन 
विकास की स्थिति भ्रधिक संतोषजनक दिखाई पड़ती है। युद्धकाल में बेंकों की दशा 
इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्हें रिजव॑ बैंक से सहायता की भी (कम ही आवश्यकता 
पड़ी थी, परन्तु माँगने पर सहायता भी मिल जाती थी । इस काल में रिजवं बेक ने 
१ करोड़ से लेकर ४ करोड़ रुपये तक की वाधिक सहायता दी थी । 

(४) योग्य कर्मचारियों की कमी पड़ना-देश में बैंकिजु का विकास 
इतनी तेजी से हुआ था कि अनुभवी और योग्य कर्मचारियों की कमी अनुभव हुई । 
यह कमी एक अंश तक अ्रभी तक दूर नहीं हो पाई है । 
युद्धकालोन बेंकिद्धू विस्तार के कारण-- 

( १ ) मुद्रा-प्रसार--सरकार ने मुद्रा-प्रसार की नीति ग्रहण की थी । युद्ध 
काल में पत्र-मुद्रा की कुल मात्रा लगभग छः गुनी हो गई थी। जनता के पास धन 
था । व्यापारियों और उद्योगपतियों ने श्रधिक लाभ कमाया था | इस धन में से बेंकों 
को भी जमा घन प्राप्त हुआ और उत्तके नकद कोषों का पर्याप्त विस्तार हुआ, जिनके 
कारण उनकी साख निर्माण शक्ति बहुत बढ़ गई थी । 

(२ ) कीमतों के अत्यधिक परिवर्तन--युद्धकाल में सोने-चाँदी और 
स्थायी सम्पत्ति की कीमत में विशाल उच्चावचन हो रहे थे । इसमें रुपया लगाने में 
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जोखिम थी, इसलिए जनता ने फालतू धन को बकों में जमा करना ही अ्रधिक उपयुक्त 
समभा था । 


( ३ ) ऋणों की माँग में वृद्धि--युद्धकाल में ऋणों की माँग में अधिक 
वृद्धि हुई । स्वयं भारत सरकार अ्रपनी और ब्रिटिश सरकार की ओर से ऋण ले रही 
थी | सरकार की सामान्य नीति यही थी कि पत्र-मुद्रा के साथ-साथ साख-मुद्रा का भी 
विस्तार हो, ताकि युद्धकालीन वित्त सुगमता से प्राप्त हो जाय । इसके श्रतिरिक्त 
उद्योग और व्यापार के विकास ने भी ऋणों की माँग बढ़ा दी थी । 


(४ ) अभिवृद्धि--युद्धकालीन अभिवृद्धि ने व्यापार तथा उद्योगों को भी 
प्रोत्साहन दिया था । कीमतों के निरन्तर बढ़ते रहने तथा युद्धकालीन माँग के कारण 
लाभ अ्रधिक था । इसने विनियोगों को प्रोत्साहन दिया और ऋणों की माँग को बढ़ा 
दिया । ऐसी दशा में बेकिद्भ व्यवसाय की उन्नति स्वाभाविक ही थी । 


(५ ) मुद्रा के प्रचन-वेग में वृद्धि--व्यावसायिक तेजी के कारण मुद्रा 
का प्रचलन वेग बढ़ गया था और बैंकों के पास निरन्तर रुपया आता-जाता रहता 
था । इसने झ्रादेयों में तरलता उत्पन्न कर दी और बैकों को साख का अधिक विस्तार 
करने का अवसर दिया । 


( ६ ) रिजरव बेंक की उदार नीति-रिजवं बैंक ने भी साख विस्तार 
को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई और बकों द्वारा नई शाखाएँ खोलने तथा नई 
बेंकों की स्थापना का विरोध नहीं किया, बल्कि उल्टा इसे प्रोत्साहन दिया । 


इस काल में परिगरिगत बेकों के विकास के साथ-साथ अपरिगरित बेंकों की 
भी उन्नति हुई और सन्‌ १६९३९ तथा सन्‌ १६४६ के बीच उनकी संख्या ५३१ से बढ़ 
कर २८८ हो गई, परन्तु इस सारी उन्नति का अ्रर्थ यह नहीं होता है कि इस विकास 
में किसी प्रकार का दोष नहीं था । यद्यपि रिजवं बेंक के खुल जाने तथा सन्‌ १६३६ 
के कम्पतीज एक्ट में किये गये संशोधनों ने बेकों के विलीयन का भय पर्याप्त अंश तक 
दूर कर दिया था, परन्तु फिर भी सन्‌ १९३६ और सन्‌ १६४० में कुछ बैक फंल हो 
गई थीं । सन्‌ १९४१ में लड़ाई सुद्दरपृर्व के क्षत्र में फेल गई थी, जिसके कारण 
विनिमय बेकों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया था और उसके निक्षप घटने लगे 
थे, यद्यपि भ्रन्य बेंकों के निक्ष प बराबर बढ़ रहे थे । 


भारत में युद्धकालोन बेकिंग विकास के दोष-- 


साधारणतया द्वितीय महायुद्ध के काल में भारतीय बेंकिद्ध का आधार सुदृढ़ 
रहा है, परन्तु यह भी पूर्णतया दोष रहित नहीं रह पाया है। इस काल में बैंकों की 
संख्या में भरौर उनकी शाखाओं में अ्रधिक वृद्धि हुई थी । अधिकाँश शाखाएं ऐसे स्थानों 
में खुली हैं जहाँ पहले से ही बेकिंग सेवाएं विद्यमान थीं। इसका परिणाम यह हुआ 
कि बैकों के बीच पारस्परिक प्रतियोगिता बढ़ी है, जो बहुत सी दश्ाओं में अनाथिक 
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हो गई है । यह स्वयं बैकों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अ्र्थ-व्यवस्था के लिए भी 
अ्रहितकर है। इस विकास के प्रमुख दोष निम्न प्रकार है :-- 

( १ ) वेकिंग सेवांग्रों का अ्समान तथा अ्रनाथिक वितरण-देझ में 
श्रधिकोप सेवाओं का असमान तथा अनाथिक वितरण हुआ है कितने ही स्थान 
ऐसे हैं जहाँ श्रावश्यकता होते हुए भी बैकिंग सुविधाएँ स्थापित नहीं हो पाई हैं। इसके 
विपरीत बहुत से स्थानों पर इन सेवाश्रों का भ्रनावश्यक विस्तार हुआ है । 

( २) संचालन व्यय में वृद्धि--अ्नाथिक प्रतियोगिता बढ़ी है और 
सेवाश्रों की दोबारगी के कारण संचालन व्यय भी बढ़ा है । 

(३) बैंक के श्रँशों में सट्टा -युद्धकएल में अधिकोषण लाभ और 
लाभश इतने विशाल थे कि बैकों के श्रंशों तथा अन्य प्रतिभूतियों में सट्टा होने 
लगा था। 

( ४ ) लाभांश के वितरण में लाभों का अधिक उपयोग--सहकारी 
हुण्डियों की कीमत बढ़ जाने के कारण लाभों का उपयोग सुर्राज्षत कोष बढ़ाने के 
स्थान पर लाभांश बाँटने के लिए अश्रधिक हुआ था । 

( ५ ) उद्योगपतियों के हाथों में संचालन की बागडोर--युद्धकालीन 
विकास का सबसे बड़ा दोप यह है कि बैंकिड्रः व्यवसाय का संचालन ऐसे व्यक्तियों 
के हाथ में चला गया है जिनका मुख्य व्यवसाय व्यापार श्रथवा उद्योग है । युनाइटेड 
कॉमशियल बेंक बिड़ला ब्राद्स ने खोली थी । इसी प्रकार हिन्दुस्तान कॉमरशियल 
बेंक सिघानिया ने और भारत बैंक, जिसका अरब पंजाब नेशनल बैक में विलय 
हो छुका है, डालमिया ने । यह एक अत्यधिक दोषपूरां प्रवृत्ति है, जो बैंकिज्ग व्यवसाय 
को अन्य व्यवसायों पर आश्वित कर देती है और उसके समुचित श्राधार को समाप्त 
कर देती है । 

( ६ ) योग्य कर्मचारियों का श्रभाव--बैकिंग विस्तार की तुलना में 
योग्य और अनुभवी कमंचारी बहुत ही कम संख्या में उत्पन्न हुए है । 

( ७ ) अ्रनाथिक शाखा-विस्तार--शाखायें खोलने में बहुधा श्रव्यावसायिक 
दष्टिकोश अपनाया गया है । कुछ बेकों ने ऐसे क्षेत्रों में शाखायें खोली हैं जिनसे 
उनका व्यावसायिक सम्बन्ध बिल्कुल नहीं था। शाखा खोलने में व्यवसाय खोजने के 
स्थान पर अन्य बेंकों से प्रतियोगिता करने की प्रवृत्ति श्रधिक महत्त्वपूणं रही है । 

(5) लेखों में हेर-फेर करने की प्रवृत्ति लेखों में हेर-फेर करने और 
व्यवसाय की सही स्थिति को छिपाने की प्रवृत्ति बलवान हो गई थी । युद्धकालीन 
अ्रभिवृद्धि का लाभ उठाने के लिए अ्रनुचित रीतियों का भी उपयोग बढ़ा था । 

( ९ ) बैंकों के फेल होने का क्रम--विलीयन का क्रम युद्धकाल में भी 
चलता रहा था। सन्‌ १६३९ में €० और सन्‌ १६४० में १०२ बेंक फेल हुई थीं । 
उसके पश्चात्‌ ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध की प्रगति के साथ इस प्रवृत्ति का बल 
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घटता गया था, यद्यपि कुछ बैंक बराबर फेल होती गई थीं । सन्‌ १६४१ में ७७, 
सन्‌ १९४२ में ४६, सन्‌ १६९४३ में ५१, सन्‌ १६४४ में २२, सन्‌ १६४४ में २६ 
और सन्‌ १९४६ में २७ बैंक फेल हुई थीं । इस प्रकार सन्‌ १६३६-४६ के काल में 
४४४ बैंक फेल हुई थीं, जिनमें कुछ छोटी-छोटी बैंक सम्मिलित नहीं हैं । 

भारत के बटवारे का प्रभाव-- 

युद्ध का अन्त होने पर भी भारतीय बेकिंग का सुहढ़ आधार बना ही रहा 
है | युद्धोत्तर काल में बकों की ऋणदान शक्ति में वृद्धि हुई है और उनके नकद कोषों 
का अनुपात घटा है) कीमतो की वृद्धि हो जाने के कारण कार्य-व्यय तो बढ़ा है, 
परन्तु बेकों के लाभ में कोई विशेष कमी नहीं आई है । इस काल में चालू निक्षेपों 
में कमी श्राई है और सावधि निश्षेप बढ़े हैं। उपयुक्त कमंचारियों की कमी के 
कारण सन्‌ १९४६ के श्रन्त में एक छोटा सा बैंकिंग संकट फिर आझाया था, जिसका 
मुख्य प्रभाव बंगाल में हष्टिगोचर हुआ था | बंगाल की कुछ बैंकों ने अंशों की आड़ 
पर अधिक ऋण दिए थे, जिसके कारण रोक निधि का अभाव हो गया था और 
उन्हें भुगतान रोकने पड़े थे । इससे बहुत सी छोटी-छोटी बैंक दिवालिया हो गई थीं । 
रिजवं बेंक को एक ऐसा आदेश भी निकालना पड़ा था कि सटद्ठा व्यवहार के लिए 
ऋण न दिए जायें सन्‌ १९४६ में ही रिजवं बैंक ने साख विस्तार पर नियन्त्रण 
रखने के लिए ग्रधिकार प्राप्त कर लिए थे । 

१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को देश का विभाजन हुग्ना । विभाजन के साथ ही 
साम्प्रदायिक झगड़े हुए और पांजब तथा बंगाल में प्री अ्रराजकता रही । देश में 
आ्रयात-निर्यात, उत्पादन तथा सम्पत्ति का विशाल विनाश हुआ । (१) पंचाब की 
बैंकों को हानि अधिक हुई, जिसका सही अनुमान अ्रभी तक भी नहीं लगाया जा 
सका है । विभाजन के फलस्वरूप करोड़ों की संख्या में लोगों को अपने घर-बार 
छोड़ने पड़े । (२) इसके अतिरिक्त ग्रनिश्चितता ने सट्ठा व्यवसाय को भी प्रोत्साहन 
दिया । (३) सन्‌ १६४७ में ३० अ्रपरिगरणित बैकों का विलीयन हुआ और इस विली- 
यत के कारण अन्य बैंकों के लिए भी कठिनाई हो गई। (४) विभाजन होने से 
पहले ही पंजाब की कुछ बेंकों ने अपने कार्यालयों को दिल्‍ली तथा पूर्वी पंजाब को 
स्थानान्तरित करना और पश्चिमी पंजाब में ऋणों का कम मात्रा में प्रदान करना 
आरम्भ कर दिया था, परन्तु व्यवहार में ऐसा कम ही हो पाया था । (५) विभाजन 
होते ही बहुत सी बैंकों को अपनी पश्चिमी पंजाब की शाखाएँ बन्द करनी पड़ीं । 
(६) ऋणा वसूल न हो सके और आदेयों का भारत को हस्तान्तरण असम्भव 
हो गया । 
रिजर्व बेंक की सहायता योजना-- 

तुरन्त ही रिजवं बैंक ने सहायता की योजना लागू की और अ्रन्य बेकों को 
विलीयन प्रभाव से बचाने का प्रयत्न किया । इस सम्बन्ध में रिजवं बैक ने निम्न 
कार्य किए ;-- 
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( १ ) अपरिगरित बेंक कों ऋणा की सुविधा--रिजव बेक एक्ट में 
ऐसा संशोधन किया गया कि उपयुक्त प्रतिभूतियों की आड़ पर अपरिगरणित बैंकों को 
भी रिजवं बेंक से ऋण प्राप्त करने का भ्रधिकार दिया । 

( २ ) स्थगित शोधन काल--एक ऐसा आदेश निकाला गया जिसके 
अनुसार दिल्‍ली तथा पूर्वी पंजाब राज्यों में स्थिर बैकों के विरुद्ध तीन मास तक कोई 
भी कायंवाही नहीं हो सकती थी । यह नियम बनाया गया कि स्थगित शोधन काल 
में ये बेंक अपने भारत स्थिर चालू निश्नेप का केवल १०%, अथवा २५० रुपये का 
(जो भी कम हो) भुगतान कर सकती थीं । 

( ३ ) पुनर्वास के लिए सहायता--ऐसी बेकों के पुनर्वास होने के लिए 
सरकार ने १ करोड़ रुपए की सहायता दी । 

( ४ ) निरीक्षण तथा रिपोर्ट का अ्रधिकार--रिजवं बैंक ने श्रन्य बैंकों 
के निरीक्षण और उसके सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट देने का भी अधिकार प्राप्त 
किया । 

इस प्रकार बटबारे के दुष्परिणामो से जैकिंग प्रणाली की रक्षा करने का 
प्रयत्व किया गया । आगे की घटनाओं में सन्‌ १६४६ का बौंकिग विधान तथा सन्‌ 


१६५२ का संशोधन नियम महत्त्वपूर्ण है। इसका विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में 
किया जायगा । 


विलीयन प्रवृति को रोकने के उपाय-- 

जेंकों की विलीयन प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह ग्रावश्यक है कि बैंकों के 
संचालन के सामान्य मान को ऊपर उठाया जाय | छोटी डैंकों के सम्बन्ध में तो ऐसा 
करना बहुत ही श्रावश्यक है । इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए निम्न सुझाव दिये जा 
सकते हैं :--- 

( के ) शिक्षा - बैकिंग सिद्धान्त तथा व्यावहार सम्बन्धी शिक्षा इस सम्बन्ध 
में लाभदायक हो सकती है । साथ ही साथ, यह भी आवश्यक है कि बैंकों में पारस्प- 
रिक सहयोग की भावना उत्पन्न की जाय | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन्‌ १६२८ . 
में इण्डियन इस्ल्टीस्य ट श्रॉफ बैंकसे! स्थापित की गई थी । यह इन्स्टीस्यूट भाषरों 
की व्यवस्था करती है, परीक्षाएँ लेती है और अपनी एक पत्रिका भी निकालती है। 
इसके श्रतिरिक्त कुछ राज्य सरकारें भी बौकिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं, परन्तु 
प्रावश्यकता यह है कि ऐसी संस्थाओं की क्रियाग्नरों का विस्तार किया जाय । देश में 
योग्य प्रबन्धकों श्रौर कमंचायों का आज भी बहुत अभाव है । 

( ख ) वंधानिक व्यवस्थायें--बैंकों के समुचित संचालन के लिए समय- 
समय पर भारत सरकार वंधानिक व्यवस्थाएँ करती रही है । सन्‌ १६३६ के 
कम्पनीज एक्ट में इस सम्बन्ध में कुछ प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थीं । बिना समु« 
चित पू जी के कार्य करने और अशिक्षित संचालकों तथा मैनेजिंग एजेन्टों के प्रभाव को 
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दूर करने के लिए सन्‌ १९४६ के गैकिंग कम्पनीज एक्ट में विस्तृत व्यवस्थाएँ की 
गई हैं। इन व्यवस्थाश्रों द्वारा बैंकों के विलीयन का भय बहुत कुछ दूर हो गया है । 


( ग ) रिजर्व बेंक का नियन्त्रर--यह आवश्यक है कि सभी बैंकों पर 
कड़ा नियन्त्रण रहे, जिससे उनके अनुचित व्यवहार रुके रहें | इसके लिए सन्‌ १९६४९ 
के एक्ट में रिजवं ढैंक को महत्त्वपूर्ण अधिकार दिए गये हैं। पिछले वर्षों में सभी 
बैंकों के लिए रिजव॑ बैंक ने ऋणों, अग्रिमों तथा व्यवसायों के सम्बन्ध में आदेश 
निकाले हैं, जिनका पालन वास्तव में बैंकों को फेल होने से रोक सकता है । 


भारतीय बेंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उपाय-- 


समय-समय पर रिजवं बौंक भारतीय बैंकिंग की स्थिति की जाँच करती 
रहती है श्र इस सम्बन्ध में वाषिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है । जो दोष सामने 
ग्राये हैं उन्हें दूर करने के लिए रिजवं बैंक ने कुछ सुझाव रखे हैं । विभिन्न विषयों से 
सम्बन्धित सुझाव निम्न प्रकार हैं :-- 


( १ ) प्रबन्ध के विषय में--भारत की बैकों को कुशल प्रशिक्षण प्राप्त तथा 
ग्नुभवशाली प्रबन्धकों को सेवाञ्रों के बहुत ही कम लाभ प्राप्त हैं। इसी प्रकार बहुत 
सी बैंकों में भीतरी निरीक्षण तथा अंकेक्षण प्रणाली भी दोषपूर्ण होती है। संचालकों 
को न तो अपने कार्य का ज्ञान होता है और न उसके करने की योग्यता । बैक के 
कुशल संचालन के लिए यह श्ावश्यक होता है कि संचालक न केवल उसके काय॑ में 
रूचि लें बल्कि समय-समय पर सप्रभाविक निरीक्षण भी करते रहें। इस कारण 
रिजव॑ बेक ने कमंचारियों के प्रशिक्षण, उनकी नियुक्ति में सावधानी तथा उनकी 
कार्य-विधि में सुधार के सुझाव दिये हैं । 


(२) विनियोग नीति--इस सम्बन्ध में रिजवं बैंक द्वारा किये गये अ्रध्य- 
यन से पता चलता है कि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में कम धन को लगाती है और 
उनके विनियोग का तरलता अनुपात कम रहता है । अ्रपरिगरणित (]२०४-४०४०४८४]००१) 
बैंकों में ऋणों की मात्रा तो अधिक रहती है, परन्तु कुल निक्षेपों की तुलना में सरकारी 
प्रतिभूतियों में विनियोग बहुत कम रहता है । ऐसा पता लगाया गया था कि १२३ 
बैंकिंग कम्पनियाँ या तो सरकारी प्रतिभ्रतियों में धन लगाती ही नहीं थी या उनका 
ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोग कुल निक्षेपों के १९% से भी कम था | सन्‌ १६५१ से 
रिजवं बैंक प्रत्येक बेंक से ऐसा विवरण माँग रही है कि उसने सरकारी प्रतिश्नृतियों 
में कितना धन लगा रखा है । 


( ३) ऋण नीति--इसमें भी सुधार बी झ्ावश्यकता है। बहुत सी बैंक 
अपनी क्षमता के बाहर भी ऋण दे देती हैं और ऋण लेने वाले की साख की समुचित 
जाँच किए बिना तथा बिना उपयुक्त प्रतिभूतियों के भी ऋण दे दिए जाते हैं| भ्रश्िक- 
मृ ७५ च० अआ० ! ३६ 
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तम्‌ लाभ कमाने के लिए बैंक अपने ऋणों की मात्रा को बढ़ाती जाती हैं। सन्‌ १९४६ 
के नियम में समय और माँग देन के २०% को तरल आदेयों में रखने की व्यवस्था की 
गई है, जो बहुत लाभदायक हो सकती है, परन्तु यह आवश्यक है कि ऋणा देने से 
पहले लेने वाले की शोधनक्षमता की समुचित जाँच की जाय, अचल सम्पति की आड़ 


पर कम ऋण दिये जाये और जोखिम में विविधता प्राप्त करने के लिये यथासम्भव 
विभिन्न प्रकार के ऋण दिए जायें । 


(४ ) लाभांश नीति--लाभाँश घोषित करने से पहले बैंकों को अ्रविक्री 
साध्य आदेयों, अशोध्य ऋणों तथा विनियोग के अवमूल्यन के लिए समुचित व्यवस्था 
करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में नकद शेषों का भी पर्याप्र सात्रा में रखना आवश्यक 
है । इस विषय में भी सन्‌ १६४६ के एक्ट की व्यवस्थाएं महत्त्वपूर्ण हैं। कोई भी 
बेंक अपने लाभों के २०% से श्रधिक को उस समय तक नहीं बाँट सकती है जब तक 
कि उसका सुरिक्षत कोष परिदत पूजी के बराबर न हो जाय, परन्तु और अ्रधिक 
कोषों की व्यवस्था से स्थिति और भी सुधर सकती है । 

(५) शाखा नीति--बिना सोचे-विचारे शाखाओं के बढ़ाने से बेंक, बेंकिंग 
प्रणाली तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को श्रधिक हानि हो सकती है । ग्रामीण बेकिंग 
जाँच समिति ने इस बात का श्रनुरोध किया है कि नई शाखाए खोलने के स्थान पर 
वर्तमान शाखाश्रों के प्रस्तुत व्यवसाय को सुहृढ़ बनाना श्रधिक उपयुक्त होगा। यद्यपि 
यह आवश्यक है कि अच्छी ग्रच्छी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में शाखाएं 
खोलें, परन्तु शाखाए इस प्रकार न खोली जायेँ कि पारस्परिक प्रतियोगिता बढ़े । 

(६ ) बैंकिंग विधियों में सुधार--यह भी आवश्यक हैं कि कार्य-विधियों 
में सुधार हों और समुचित बैंकिंग सिद्धान्तों के आधार पर कार्य को चलाया जाय । 
भूत काल में अनेक बैंकों ने समुचित बैंकिंग सिद्धान्तों के अनुसार काये नहीं किया है । 


बेकिंग का राष्ट्रीयकररण 
(पिज्ञांणाओ5डव707 ० ऐथा7॥9) 


बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण की झ्रावश्यकता-- 


बैंकों की प्रकृति ऐसी है कि उनका राष्ट्र के आथिक श्रौर समाजिक जीवन 
में विशाल महत्त्व रहता है। बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण की शआ्रावश्यकता निम्न प्रकार 
बताई जाती है :--- 

( १ ) समुचित साख नियन्त्रण--बैंकों का प्रमुख व्यवसाय साख निर्माण 
होता है, जो वर्तमान ग्राथिक जीवन की प्रमुख श्रावश्यकता है, परन्तु साख एक ऐसा 
अस्त्र हैं जिलका कल्याण तथा विनाश दौनों ही उहं श्यों के लिए उपयोग किया जा 
सकता है । साख का नियन्त्रण बहुत ही श्रावश्यक है, जिससे कि उसका उपयोग 
व्यक्तिगत लाभ बढ़ाने के लिए हो सके । साख तथा राष्ट्रीय आवश्यकतञ्रों का ठीक- 
ठीक समायोजन केवल बैंकिंग के राष्ट्रीयकरणा द्वारा ही सम्भव हो सकता है । 
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(२ ) व्यापार चक्रों से वचाव-व्यापार चक्रों के काल में बैंक-मुद्रा तथा 
बेकिंग नीति का वहुत महत्त्व होता है | बैंकों की बुद्धिहीनता के कारण तो व्यापार 
चक्र उत्पन्न होते ही हैं, परन्तु यदि कोई समुचित बेकिंग नीति अपनाई जाय तो 
आथ्िक संकटों की क्र रता वहुत अंश तक दूर की जा सकती है। यद्यपि व्यापार-चक्रों 
को पूर्णातया समाप्त करना तो बहुत कठिन होता है, परन्तु साख-मुद्रा के समायोजनों 
द्वारा उनकी करता एक बड़े अंश तक घटाई जा सकती है। समाजवादी देशों में, 
जहाँ बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण ही एक सामान्य नियम है, व्यापार-चक्र हष्टिगोचर ही 
नहीं होते हैं । 

( ३ ) बैंकिंग सेवाओं का पर्याप्त विकास-श्राधुनिक युग में राष्ट्रीय 
व्यापार तथा वारिण्य के अ्रथ-प्रबन्ध के लिए बैंको का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। इस 
कारण यह उचित होगा कि बेकिंग सेवाए ऐसे उद्दश्यों के लिए तथा उस अंश तक 
उपलब्ध की जायें कि राष्ट्रीय हितों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हो । इस कार्य के 
लिए राष्ट्रीयकरण ही सर्वोत्तम उपाय है । 


( ४ ) लाभों का जन कल्याण हेतु उपयोग --बैंक लोक-धन तथा जनता 
के विश्वास में व्यवसाय करती है, इसलिए अ्रच्छा यही है कि उनके लाभ भी जनता 
को प्राप्त हों, न कि निजी व्यक्तियों को। राष्ट्रीयकरण द्वारा ये लाभ सरकारी 
कोष में पहुँचते हैं और इनका उपयोग लोक कल्याण की उन्नति के लिए किया जा 
सकता है । 


( ५) भारतीय पु जी परम्परा से शर्मीली है--इस दोष को दूर करना 
देश के भावी विकास के लिए बहुत ग्रावध्यक है । देश में एक ओर तो बचत ही कम 
हो पाती है और दूसरी और बचत का अ्धिकाँश भाग आसंचित कोषों में चला जाता 
है, जिससे पू जी के निर्माण में बाधा पड़ती है । 


(६ ) बेकिंग सेवाओ्रों का सामान्य वितरण-देश में बेकों का विकास 
कुछ इस प्रकार हुआ है कि कुछ स्थानों में बेकों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक 
है और उनके बीच हानिपूर्णा नौर अनुचित प्रतियोगिता है, जबकि सामात्य रूप में 
देश के भीतर बैंकिंग सेवाश्रों का अभाव है । 


इसी प्रकार कई अन्य कारणों से भी भारतीय बेकिंग जनता में विश्वास उत्पन्न 
नहीं कर पाई है--(0) आरम्भ में अ्रनेक बेकों का प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में था, 
जिसके कारण बैंक बराबर विदेशी संस्थायें समझी जाती थीं। (#) भारत में बेकिंग 
का विकास भी नियोजित रीति से नहीं हुआ्रा है। (॥) बैकों के विलीयन की संख्या 
अधिक रही है । सन्‌ १९१३ में ५०-५४ बैंक फेल हो गई थीं। सन्‌ १६९१३ औझौर सन्‌ 
१९३६ के बीच २३८ बैंक ठप्प हो गई थीं, सन्‌ १६३६ औशर सन्‌ १६४८ के बीच 
६४ बैक प्रति वर्ष फेल होने का औसत रहा है और सन्‌ १६४१ तथा सन्‌ १६५१ के 
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बीच में भी ४८ बड़ी बैंक फेल हो गई थों । सन्‌ १६६१ में पिल्‍्लाई सेन्ट्ल बैंक जैसी 
शक्तिशाली बेंक फेल हो गई । 


हमारी बैकिंग प्रणाली की एक विशेषता यह है कि श्राथिक दृष्टि से रिजवं 
बैंक साख नीति के नियन्त्रण में ढीली रही है। यद्यपि ग्रावरयकता पड़ने पर सरकार 
गर्जिवं बेक को आवश्यक अधिकार दे देती है, परन्तु इसमें विलम्ब होता है।इस 
रामस्या का महत्त्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि युद्धोत्तर काल से सरकार सभी 
साख नियन्त्रण उपायों का उपयोग करने पर भी कीमतों में स्थायित््व लाने में सफल 
नहों हो पाई है । पिछले कुछ वर्षों से दशाएं कुछ बदलती हुई अवश्य दीख रही हैं । 

भारतीय बैकिंग प्रणाली की दो और भी विशेषतायें ध्यान देने योग्य हैं । 
प्रथम, देश में साधारणतया व्यापार बैंकों की ही प्रधानता है और श्रौद्योगिक तथा 
कृपक वित्त का अधिक अ्रभाव है। यह एक-दिशाई विकास ठीक नहीं है। दूसरे, 
भारतीय बैंकिंग का एक महत्त्वपूर्ण भाग अभ्रभी तक भी विदेशियों द्वारा चलाया जाता 
है । लगभग सभी विनिमय बैंक विदेशी हैं । 


पिछले कुछ वषों से बेकों के राष्ट्रीयकरण की माँग अ्रधिक तीब्र होती जा 
जा रही है। देश में आधथिक नियोजन ने पर्याप्त प्रगति की है, परन्तु हम देश के आर्थिक 
जीवन का और भी अधिक तेजी के साथ विकास करवा चाहते हैं। देश में वित्तीय 
साधनों की कमी है और बेकिंग प्रणाली इस कमी को दूर करने में महत्त्वपूर्ण योग 
दे सकती है। इसके साथ-साथ देश में कीमतों पर समुचित नियन्त्रण रखने के लिये 
भो बैंकों का समुचित नियन्त्रण और विक्रास ग्रावश्यक है । इन दोनों ही दृष्टियों से 
बेकिंग का राष्ट्रीयकरण लाभदायक होगा । वैसे भी देश ने समाजवाद की स्थापना 
का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसके लिए बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण एक स्वाभाविक तथा 
आ्रावश्यक कदम है । बैकिश का राष्ट्रीयकरण देश के लिए इतिहास की पुकार है, जिसे 
हम अब लम्बे काल तक शायद टाल न सकेंगे । इस आधार पर राष्ट्रीयकरण को 
टालते रहना कि इस व्सवसाय में जोखिम अधिक है उचित नहीं है. क्योंकि यदि 
सरकार वीमा जैसे जोखिमपुर्णा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण सफलतापूर्वक कर सकती 
है तो फिर बैंकिंग के राष्ट्रीयक रण में क्या कठिनाई हो सकती है | बैक जैसी महत्त्व- 
पूर्ण संस्थाओं पर नियोजन काल में सरकारी अधिकार ही उपयुक्त होगा । 


उपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि भारतीय बैकों पर समुचित नियन्त्रण 
आवश्यक है । दूसरे महायुद्ध के काल ने यह सिद्ध कर दिया है कि समुचित नियन्त्रण 
द्वारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली का किसी भी निश्चित उदृश्यों की पूर्ति के लिए 
उपयोग करना सम्भव है | इस नियन्त्रण के लिए तथा बैकिंग के अन्‍य दोषों को दूर 
करने के लिए राष्ट्रीयकरण ही उपयुक्त है । 

जहाँ तक भारत में बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के व्यावहारिक रूप का प्रश्न है, 
प्रथम जनवरी सन्‌ १६४६ से भारत सरकार ने रिजव॑ बैंक का तो राष्ट्रीयक रण कर 
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ही लिया और इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण भी हो चुका है। राष्ट्रीयकरण 
'के विरुद्ध हम केवल इतना कह सकते हैं कि सरकारी व्यवसायों में व्यक्तिगत सम्पर्क, 
लोच, मितव्ययिता, शासन की कुशलता, समायोजन आदि गुण कम अंश तक प्राप्न 
हो पाते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में कुछ जोखिम अवश्य है परन्तु भारत सरकार ने 
जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके बैको के राष्ट्रीयकरण को सम्भावना 
बढ़ा दी है । 

राष्ट्रीयकरण के विरोध में -- 

राष्ट्रीयकरण के विरोध में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारत में 
विरोधी पक्ष ने तीन महत्त्वपूर्ण तकों को अपने हष्टिकोण का आधार बनाया है-- 

( १ ) सरकारी उद्योगों का कार्य सराहनीय नहीं रहां है--भारत 
में सरकारी उद्योगों का कार्य बहुत सराहनीय नहीं रहा है। इनका काय॑ अक़ुशल, 
विलम्बपूर्ण तथा बहुधा अश्रपव्ययी रहा है। भय यही है कि राष्ट्रीयकरण के ' द्वारा 
बेकिंग सेवाओ्रों की कुशलता मारी जायगी । 

( २ ) गोपनीयता समाप्त होना--उद्योगपतियों और व्यवसायथियों को 
यह भय है कि बकिग के राष्ट्रीयकरण से उनके व्यवसायों की गोपनीयता समाप्त हो 
जायगी । राष्ट्रीयकृत बेकिंग सभी के साथ मनमानी कर सकती है । 

(६ ) राष्ट्राधिकृत बेंकों को चलाने के लिए कर्मचारियों का 
ग्रभाव-राष्ट्रीयक्ृत बेकिंग व्यवसाय को चलाने के लिए सरकार के पास यीग्य और 
निपुण कमंचारी नही हैं, जिससे व्यवसाय का समुचित संचालन कठिन हो जायगा । 


निष्कर्ष -- क्‍ 

इन सभी तर्को को देखने से पता चलता है कि ये बहुत महत्त्वपूण नही है । 
इसमें तो सन्देह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण की भी अ्रपन्ती समस्याए' हीती है, परच्तु 
यह कहना उचित न होगा कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों की कुशलता अवश्य ही व्यक्तिगत 
उद्योगों से कम रहती है । इसी प्रकार कमंचारियों की कमी तो व्यक्तिगत स्वामित्त्व 


के अन्तर्गत भी रह सकती है। 
भारतीय बंकिंग की नवोन प्रवृत्तियाँ-- 

भारतीय बैंकिंग का वतंमान स्वरूप उन सरकारी नीतियों द्वारा निश्चत होता 
है जो स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने ग्रहरा की है। इस काल में सरकार ने 
बैंकिज्भ व्यवस्था को सुह़ बनाने के अनेक उपाय किए है। इस दिश। में प्रमुख 
सरकारी काये निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) रिजर्व बंक का राष्ट्रीयकरण--यहू इस दिशा में सबसे पहला 
महत्त्वपूर्ण का था । प्रथम जनवरी सन्‌ १६४६ से रिजवं बेंक का राष्ट्रीयकरण कर 
लिया गया है । उद्द इ्य यह्‌ था कि देश की केन्द्रीय बेंक की शक्ति और सप्रभाविकता 
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में वृद्धि की जाय । राष्ट्रीयकरण द्वारा यह आशा की गई है कि रिजव॑ बेक सरकार 
की आथिक नीति और देश के आर्थिक विकास में ग्रधिक सहयोग दे सकेगी । वास्तव 
में आथिक नियोजन को आरम्भ करने से पहले यह राष्ट्रीयकरण उपयुक्त ही था । 
राष्ट्रीयकरण के परचातु का अनुभव भी यह स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रीयकरण 
लाभदायक ही रहा है । 

(२ ) नया बें किड्भ कम्पती विधान--मार्च सन्‌ १६५६ से देश में नया 
बेवि.ड्ञ कम्पनी विधान लागू कर दिया गया है। उहू इ्य यह है कि देश की बेकिज्भ 
व्यवस्था का समुचित वैधानिक नियमन किया जा सके, जिससे उसका विकास ग्रारोग्य 
रूप में हो । इस विधान में रिजवं बैंक के भ्रधिकारों में श्रधिक वृद्धि की गई है । अब 
व.न्द्रीय बक देश की बेकों का समय-समय पर निरीक्षण कर सकती है, बिना श्रनुज्ञा- 
पन प्राप्त किए कोई नई बैंक नहीं खोली जा सकती है, जन साधारण के हित में 
रिजवं बेक बेकों को किसी भी अनुचित कार्यवाही को रोक सकती है और निरक्षप- 
धारियों के हितों को रक्षा का विशेष उत्तरदायित्त्व केन्द्रीय बेक के ऊपर रखा गया है। 

( ३) एकीकरण को प्रोत्साहन--ऐसा अ्रनुभव किया गया है कि बैकिज्ध 
व्यवस्था को सुहढ़ बनाने का एक उपाय उनका एकीकरण भी है। एकीकरण की 
नीति को सरकार और केन्द्रीय बेक दोनों ने स्वीकार किया है यह क्रम सन्‌ १९५० 
में बंगाल की चार बैंकों को मिला कर आरम्भ किया गया और तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६५१ 
में भारत बैंक का पंजाब नेशनल बैक में विलय किया गया । स्टेट बैंक की पुनर्सद्भठन 
योजना के श्रन्तगंत ऐसी दस बेंको को जो राज्य सरकारों के अ्रधिकार में थीं, स्टेट 
बँक में मिलाया जा रहा है| यह क्रम आज भो उसी रूप में चल रहा है । 


(४) स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया का निर्माण - १ जुलाई १६५४५ से इम्पी- 
रियल बेक श्रॉफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है और उसे स्टेट बैंक 
श्रॉफ इण्डिया के नाम से एक नए आधार पर संगठित किया गया है | उद्देश्य यह है 
ग्रामीण श्र पिछड़े हुए क्षत्रों को श्रधिक बेकिज् सेवाएँ उपलब्ध की जायें। इसके 
श्रतिरिक्त सहकारी बेकिद्धु के विकास में भी इससे काफी सहायता मिलेगी । स्टेट 
बेक को नई शाखाए ग्रामीण क्षत्रो तथा छोटे-छोटे नगरों में खोलने का भी आ ्रादेश 
दिया गया है, जिसमें पर्याप्त प्रगति हुई है । 

( ५) निस्तारण विधि में सरलता-सन्‌ १६५० में प्रथम बार यह 
अनुभव किया गया था कि भारत मे बैंकों की निस्तारण व्यवस्था (770665४ ० 
[74 ०807) बहुत जटिल और विलम्बपूर्ण थी। एक नियम द्वारा इसको सरल 
और शीघ्रगामी बनाने का प्रयत्त किया गया है। 

(६ ) बेकिंग प्रशिक्षण का आयोजन- बैंकिड्ग प्रशिन्‍ण का अभाव 
हमारे देश के समुचित बेकिज्ध विकास के मार्ग में एक भारी वाधा है। विगत वर्षों 
में रिजंव बैंक ने इस ओर भी ध्यात दिया है। इण्डिया इन्सटीस्यूट श्रॉफ बैक के 


| ६१५ 


कार्यों का विस्तार किया गया है। साथ ही रिजवं बेक द्वारा एक ऐसा कॉलेज स्था- 
पित किया गया है जहाँ बैकों के प्रबन्धकों और कम चारियों को आवश्यक सैद्धान्तिक 
और व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है । 


बेकों का एकीकरण 
एकीकरण का श्रथ 


एकीकरण का अभिप्राय विलय श्रथवा मिल जाने से होता है । जब दो या दो से 
ग्रधिक बेक इस प्रकार एक दूसरे से मिल जाती है कि इन सबका ब्यक्तिगत भ्रस्तित्त्व 
मिट जाता है और एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जाता है जो सामूहिक रूप में 
सब का काम करती है तो हम कहते हैं कि इन बेकों का एकीकरण हो गया है । इसी 
प्रकार जब एक बैक का दूसरी मे इस प्रकार विलय हो जाता है कि दोनों मिल कर 
एक हो ज'ती हैं तो इसे भी हम एकीकरण ही कहते हैं । एकीकरण द्वारा एक ओर 
तो पारस्परिक प्रतियोगिता को समाप्ठत किया जा सकता है और दूसरी ओर बड़े 
पैमाने के संगठन के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं । 


एकीकरण के कारण-- 


भारत में बेकों का एकीकरण थोड़े ही काल से अ्रधिक प्रचलित हुश्ना है । 
इसके कई कारण हैं :-- 

(१ ) सेवात्रों की कुशलता के लिए-दूसरे महायुद्ध के काल में भारतीय 
बैंकों और उनकी शाखाग्रों का श्रधिक विस्तार हुआ, इसके कारण यह विकास स्वस्थ 
न रह सका । अधिकांश बेकों ने अनावश्यक शाखांयें खोलीं और वे अपने कार्यालय 
की कुशलता तथा शोधनक्षमता की सुदृढ़ता प्राप्त करने में असमर्थ ही रही । सेवाश्रो 
की कुशलता बढ़ाने के लिए बहुत सी बैंकों ने ऊँचे वेतनों का लोभ देकर योग्य और 
अनुभवी कर्मचारियों को, जिनका देश में भारी ग्रभाव है, अपने पास खींचने के प्रयत्न 
किया, जिससे उनका काय॑ व्यय बढ़ गया है। बहुत सी बेंकों ने शीघ्र लाभ कमाने के 
लिए सट्टा व्यवसाय में भी धन लगाया है । 


( २ ) व्यवसाय का संबुचन करने के लिए--युद्धकालीन अभिवृद्धि का 
अ्रन्त होते ही बहुत सी बैंकों ने ऐसा अ्रनुभव किया कि व्यवसाय का संकुचन हो रहा 
था और उन्होंने श्रपती शाखाग्रों को वन्द करना आरम्भ किया । फिर भी सन्‌ 
१६४६ और सन्‌ १६९५१ के पांच वर्षो में १८३ बैंकों का विलीयन हुथ्ा । 


(३ ) आर्थिक नींव हृढ़ करने के लिए--व्यवसाय की मन्‍्दी के फलस्वरूप 
बैंकों ने अ्रपनी ग्राथिक नींव हढ़ करने का प्रयत्न किया । 


(४) हानिकारक प्रतियोगिता समाप्त करने के लिए--रिजवं बैंक ने 
भी विलीयन प्रवृत्ति को रोकने के प्रयत्न आरम्भ किये | ऐसा अनुभव किया गया है 
कि बलहीन और अव्यवस्थित बैंकों को बड़ी शक्तिशाली बैंकों के साथ जोड़ देने से 
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हानिकारक प्रतियोगिता समाप्त हो जायगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी और बैंकों के फेल होने 
का भय घट जायगा। 

सन्‌ १९४९ के बैंकिड्भ विधान में एकीकरण का आयोजन किया गया है। 
बैंकों के एकीकररा के लाभ-- 

उद्योग और व्यवसाय के एकीकरण की भांति वेको के एकीकरण से भी 
अनेक लाभ प्राप्न होते हैं | प्रमुख लाभ निम्न प्रकार है :--- 

( १) कुशलता में वृद्धि - प्रबन्ध का केन्द्रीयकरण हो जाने के कारण 
उसकी कुशलता बढ़ती है और व्यय कम हो जाता है । 

( २) आथिक साधनों की सुहृढ़ता- इसके द्वारा बंकों के श्राथिक धाधने 
दृढ़ हो जाते हैं और ऐसे साधनों का श्राकार भी बढ़ जाता है । 

(३) शाखा बेंकिंग प्रणाली के लाभ--छोटी बंकों के बड़ी बैंकों में मिल 
जाने के कारण छोटी बैंकों को भी कुशल और शनुभवी कमंचारियों की सेवाग्रों के 
लाभ प्राप् हो जाते है । इसके द्वारा साखा बेंकिद्भ प्रणाली के सभी लाभ प्राप्त हो 
जाते है और बैक में आथिक संकटों का सामना करने के लिए अधिक शक्ति आा 
जाती है । 

( ४ ) ब्याज की दरों के बढ़ने पर रोक--एकीकरणा निक्षप प्राप्त करने 
के लिए ब्याज को दरो को बढ़ाने की प्रवृत्ति को रोकना है और बिलियन की 
सम्भावना कर देता है । 

(५ ) बड़े पमाने पर व्यवसाय के लाभ--इसके द्वारा बेक को बड़े 
पैमाने पर काय करने के सभी लाभ प्राप्त हो जाते है । 

(६ ) विशेषज्ञों की सेवाए--विशाल संगठन के कारण बैक के लिए 
विशेषज्ञों का रखना सम्भव हो जाता है, जिससे व्यवसायिक कुशलता और लाभ 
दोनों हो बड़ते हैं । 

( ७ ) कोषों के उपयोग में मितव्ययिता--तकद कोषों के उपयोग में 
मितव्ययिता श्राती है, क्योकि एक शाखा से दूसरी को धन का हस्तान्तरण होता 
रहता है । 

( ८) जोखिम का प्रादेशिक वितरण--जैकिज्भ सम्बन्धी जोखिम का 
प्रादशिक वितरण हो जाता है और किसी क्षेत्र विशेष के संकटों का सारे बैकिद्ध 
व्यवसाय पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ पाता है । 

( ६ ) केन्द्रीय बैक को निरीक्षण में सुविधा- एकीकरण केन्द्रीय बेंक 
की निरीक्षण तथा नियन्त्रण क्षमता को बढ़ा देती है, जिससे मुद्रा-बाजार में अ्रनुरूपता 
आ जाती है और वेकिज् व्यवसाय की कुशलता बढ़ती है । 

( १० ) एकाधिकार सम्बन्धी लाभ-एकीकरण एकाधिकारी लाभों 
बी भी उत्पन्न करता है 
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एकीकरण की हानियाँ-- 
उपरोक्त लाभों के साथ साथ एकीकरण के दोष भी निम्न प्रकार हैं : -- 

( १ ) शोषण की सम्भावना--एकीकरण बैंकों की सेवाश्रों और साधनों का 
केन्द्रीयकरण करता है, जिससे विशाल आशिक शक्ति थोड़े से व्यक्तियों के पास केन्द्रित 
हो जाती है और जनता के शोषण की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। इसमें एकाधि- 
कार के सभी दोष पाए जाते है । 
क्‍ (२) भ्रत्यधिक विस्तार एवं सट्टा व्यवहार- इससे बैकिज्गभ कलेवर में 
ग्रत्यधिक विस्तार, म्रष्टाचार तथा सद्दा-व्यवहार के दोष आ जाते हैं । 

( ३ ) रोजगार का संकुचन-- इससे बहुधा रोजगार का संकुचन होता है 
प्रौर कमंचारियों की छंटनी होती है । एकीकरण के पदचातु पहले की तुलना में कम 
कमंचारियों की आवद्यकता पड़ती है । 

(४) बड़े पमाने पर व्यवक्ताय के दोष--एकीकरण में बड़े पैमाने तथा 
शाखा बेकिद्ध प्रणाली के सभी दोष पाये जाते है । 

(५ ) स्थानीय व्यापार से घनिष्ट सम्बन्ध का प्रभाघष--इसके द्वारा 
बैक सेवाओं और स्थानीय व्यापार तथा वारिज्य दशाओं के बीच घनिष्ट सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि बड़ी बँकों की शाखायें व्यक्तिगत छोटी-छोटी स्थानीय 
बेकों की भांति स्थानीय हितों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकती हैं । 


भारत में बेंकों का एकीकररप--- 

इज्धलैड में एकीकरण की प्रवृत्ति प्रथम महायुद्ध के पश्चात आने वाली मन्दी 
के काल में आरम्भ हुई थी । (॥) भारत मे इसका सबसे पहला उदाहरण सन्‌ १६२१ 
में तीनों प्र सोड न्‍सी बेकों को मिला कर इम्पीरियल की स्थापना द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है । (॥) दूसरे महायुद्ध के पश्चात भारत मे भी एकीकरण के लिए उपयुर्ते 
दशाएं उत्पन्न हो गई । (॥) भारत सरकार ने सन्‌ १६५० में बैंकिद्भु विधान में इस 
प्रकार के संशोधन किए कि समुचित तथा वाँछित एकीकरण को प्रोत्साहन मिले । 
(५) इससे पहले रिजवं बेक ने सन्‌ १६३७ में दो बार एकीकररा क्रिया में सहायता 
दी थी। (४) सन्‌ १६५० में बंगाल की चार बेको को जितना देश के 
विभाजन के कारण विलीयन का भय था, एकीकरण की सलाह दी गई। फलत: 
कोमिल्ला बेकिंग कारपोरेशन, कोमिल्ला यूनियन बैक, हुगली बैंक तथा बंगाल-सेंट्ल 
बक को मिला कर यूनाइटेड बैंक श्रॉफ इण्डिया लिमिठेड का निर्माण हुआ । (हां) 
सन्‌ १९५१ में भारत बेंक का पंजाब नेशनल बेंक में बिलय हुआ । (शा) राजस्थान 
की तीन बैंकों अर्थात्‌ दी बैंक श्रॉफ जयपुर, दी बेक श्रॉफ बीकानेर, दी बैंक झ्राँफ 
राजस्थान को मिलाकर राजस्थान बेक लिमिटेड में परिवर्तित किया गया है। (शा) 
सरकार की नई योजना के श्रनुसार लगभग ४०० छोटी-छोटी बेकों को स्टेट बेक 
ऑफ इण्डिया में मिला दिया गया है । (5) बैंकों के विनिमय तथा एकीकररा का क्रम 
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विगत वर्षो में भी बराबर बना रहा है । सन्‌ १६६० और १६६२ के तीन वर्षो में 
१०७ बेक बन्द हो गई, जिनमें से ३६ बैंकों के लिए भारत सरकार के विलम्ब काल 
, (४०७४०7णा)) घोषित किए । इस काल में २१ बैंक श्रन्य बेकों से सरकारी श्रादेश 
द्वारा मिला दी गई हैं। शेष में से कुछ ने स्वेच्छा से अ्रन्य बेकों में विलय किया है 
और कुछ पूर्णतया बन्द हो गई है । 
भारतीय बैंकों की वर्तमान स्थिति-- 

सन्‌ १६६१ के भ्रन्त में भारत में अनुसू चित बेको की कुल संख्या 5५३ थी, 
जिनके कुल मिलकर ४,४०१ कार्यालय थे। सन्‌ १९६२ में एक नई बैंक को रिजवं 
बेंक की दूसरी सूची (3००0०00 $०॥८१४॥०) में सम्मलित किया गया, परन्तु ३ बैंकों 
को सूची में से निकाला गया, जिस कारण सन्‌ १९६२ के श्रन्त में अनुसूचित बैंकों 
की कुल संख्या ८१ रह गई | सन्‌ १६६२ में इन बेंकों के कुल ४,६३० कार्यालय 
थे । इस प्रकार ऐसी बैकों ने सन्‌ १६६२ में २२९ नई शाखाए' खोली थीं जिनमें से 
६२ श्रकेली स्टेट बेंक श्रॉफ इण्डिया द्वारा खोली गई थीं । 

विगत वर्षों में गर-अनुसूचित (]२०॥-8$०४००४०७०) बैंकों की संख्या बराबर 
घटी है सन्‌ १६५४ में इनकी संख्या ४०८ थी, जो घट कर सन्‌ १६६२ के श्रन्त में 
केवल २६२ रह गई थी । फरवरी सन्‌ १६६३ के श्रन्त में इनकी संख्या केवल २०० 
थी । इनमें से बहुत से बैंकों को अनुसूचित बैंकों (5०९००७।८१ 89॥:5) में विलीन 
कर दिया गया है और सब ऐसी बैंकों की शाखाएं अनुसूचित बकों की शाखाए बन 
गई है । इस प्रवृत्ति के भ्रगले बर्षों में भी बने रहने की सम्भावना है । 
निक्षेप स्थिति-- 

दूसरे महायुद्ध के आरम्भ से लेकर अ्रब तक बकों के निक्षेपों में निरन्तर वृद्धि 
हो रही है । सन्‌ १६३६ तथा १६६२ के २४ वर्षो में पत्र-मुद्रा की मात्रा लगभग 
१२'८ गुनी हो गई है और इसी काल में बेक निक्षेप लगभग ८ ग्रुने हो गये हैं। 
परन्तु सन्‌ १९५१ के उपरान्त पत्र-चलन की तुलना में निक्षेपो का विस्तार अधिक 
तेजी के साथ हुआ है। प्रथम में सन्‌ १६५१ और १९६१ के बीच केवल ७६१ करोड़ 
रुपये की वृद्धि हुई है और दूसरे में ६८९ करोड़ रुपए की । सन्‌ १६५५ में पहली बार 
साख मुद्रा (बैंक निक्षेप) पत्र-चलन से अ्रधिक हो गई थी भ्रर्थात्‌ १,५२२ करोड़ रुपए 
की तुलना में १,५२६ करोड़ रुपया । विगत वर्षो में बैंकों की निश्षेप स्थिति निम्न 
प्रकार रही है : - 

भारतीय बेंकों के निक्ष प 

(करोड़ रुपयों में) 





वर्ष अनुसूचित बेक गैर अनुसूचित बेक कुल निक्ष प॒ वृद्धि प्रतिशत 
१६५५ १,० १४ द्द १,०८२ बी 
१६६० १,८०८ ४७ १,८०४ 9१० 
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सन्‌ १६६२ का वर्ष साख मुद्रा के विस्तार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वर्ष रहा 
है, क्योंकि इस वर्ष में अनुसूचित बैकों के निक्षेपों में २१३ करोड़ रुपए अर्थात्‌ ११*६% 
वृद्धि हुई थी । 

जहाँ तक नकद कोपों से सम्बन्ध है, अनुसूचित बैंकों के नकद कोषों में बरा- 
बर कम होने की प्रवृत्ति बनी हुई है। सन्‌ १६६१ में अनुसूचित बैंकों के नकद कोषों 
में केवल ६ करोड़ रुपए की कमी हुई थी, परन्तु सन्‌ १६६२ में कमी :३ करोड़ 
रुपए की थी। सन्‌ १६६१ में सन्‌ १९६० की तुलना में बकों ने रिजव॑ बैंक से ४३ 
करोड़ रुपए कीमत के कम ऋण लिये थे, परन्तु सन्‌ १६६२ मे सन्‌ १६६१ में २ 
करोड़ रुपये के अधिक ऋण लिए गये थे । 

नकद कोषों के घटने और निनश्षपरों के तेजी के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति के प्रमुख 
कारण इस प्रकार रहे है कि एक श्रोर तो जमा बीमा योजना (]90905॥ [॥8प्राक्षा0९ 
$80८02॥०) के लागू हो जाने के कारण बंकों के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है और 
दूसरी ओर वलहीन बैकों का बलशाली बेकों के साथ विलय हुआ है । 
पुंजो ओर कोषों का निक्षेपों से अ्नुपात-- 


विगत वर्षो में भारतीय बेको की पुजी और सुरक्षित कोषों के निक्षपों से 

श्रनुपात में निरन्तर कमी हुई है, जिससे इस बात का पता चलता है कि भारतीय 

जनता का बैको के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। स्थिति निम्न प्रकार रही है :--- 
बेकों को पुजी और सुरक्षित कोषों का निक्षेपों से श्रनुपात (प्रतिशत) 








वर्ष श्रनुसूचित बैंक गर अनुसूचित बैंक कुल 
१६३६९ १३ रर १७४ 
१६४२५ दर १५ ही 
१६९५१ & ह १० 
१९५६ ७ १८६ ७ 
१६६१ ढं १७ है. 
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यद्याप इस बात का निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है कि भारत्त में बैंकिंग 
सेवाग्रों का विकेन्द्रीकरण हो, किन्तु बैंकिंग सेवाञ्नों का फिर भी कुछ विशेष क्षेत्रों 
में ही केन्द्रीयकरण होता दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाश्रों 
का विकास नहीं हो रहा है । इन क्षत्रों में बैंकिंग सुविधाश्रों के ज्स्तार के अ्रभाव 
के दो कारण हैं--(१) जोखिम की समस्या और (२) जनता में बैंकिंग आदत का 
श्रभाव । सम्मिलित पूंजी बक जिनका संचालन लाभ के उदंइय से किया जाता है, 
ग्रामीण क्षत्रों में शाखायें खोलने को तैयार नहीं हैं । 
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गारन्टी सड्भूठन ((प्रन्का'॥666९ 0॥एशआ5क70॥)--- 

प्रयोगात्मक आधार पर १ जुलाई सन्‌ १६६० से केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत 
साख संस्था्रों द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों और अग्निमों की गारन्टी 
की योजना लागू की है । झ्रारम्भ में यह योजना २२-निर्वाचित जिलों पर लागू की 
गई थी यद्यपि आगे चल कर इसे ३० और ऐसे जिलो पर लागू किया गया था जो 
लघु उद्योगों के प्रमुख केन्द्र थे । ! जनवरी सन्‌ १६६३ से यह योजना स्थायी बना 
दी गई है और इसे समस्त देश पर लागू कर दिया गया है । 


इस योजना का कार्य भार केखद्रीय सरकार की अ्रभिकर्त्ता के रूप में रिजव॑ 
बैंक के गारन्टी संगठत को सौंपा गया है। योजना में यह व्यवस्था है कि जिन ऋणों 
की गारन्टी दी जाती है उनसे सम्बन्धित हानि में केन्द्रीय सरकार हाथ बँटाती है। 
किसी भी एक श्ग्नमिम की राशि १ लाख रुपए से श्रधिक नहीं हो सकती है। योजना 
के अन्तर्गत कुल ६३ लाख संस्थाएं अर्थात्‌ स्टेट बैंक श्रॉफ इण्डिया, ४६ अन्य अनु- 
सूचित बैक, २१ राज्य सहकारी बैक, १४ राज्य वित्त निगम तथा मद्रास इण्डिस्ट्रियल 
इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन स्वीकृत की गई हैं । अन्य साख संस्थाएं भी इस योजना का 
लाभ उठा सकती हैं, यदि वे ऋण राशि के कम से कम २५% प्रदान करती हैं तथा 
हानि का २५० अपने ऊपर लेने का आश्वासन देती हैं। योजना उन ऋणों पर 
लागू होती है जो लघु उद्योगों को स्थिर आ्रादेय खरीदने अथवा कार्यंवाहक पू जी प्राप्त 
करने के लिए दिये जाते हैं। ऋण की अ्रवधि कुछ भी हो सकती है परन्तु गारन्टी 
केवल ७ वर्ष के लिए दी जाती है । 

सन्‌ १६६२ के अन्त तक गारन्टी संगठन को १६*२५ करोड़ रुपये के ऋण 
के लिए ४,२६६ आवेदन पत्र प्राप्ठ हुए थे, जिनमे से १३१९५ करोड़ रुपये की राशि 
के ३,६५५ आवेदन पत्र स्वीकार किये गए थे । 
भारतीय बंकिंग का भविष्य-- 

रिजवं बैंक की स्थापना, इम्पीरियल बक के राप्ट्रीयकरण तथा समुचित 
बेकिंग विकास द्वारा सुहृढ़ उन्नति की आशा और बढ़ गई है। झ्रावश्यकता इस बात 
की है कि कमंचारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाय और प्रबन्ध में 
कुशलता प्राप्न की जाय । श्ौद्योगिक वित्त के अ्रभाव को पूरा करने के लिए हमने 
विशेष प्रयत्न क्या है। धीरे-धीरे उन सेवाश्रों का भी विकास होता जा रहा है जो 
बेकिंग कार्यो में सहायक होती हैं। ऐसी आशा की जाती है कि श्राथिक नियोजन के 
अ्न्तगंत बैंकिंग सेवाओं का भी समुचित विकास एवं सुधार होगा । डा० जॉन मथाई 
ने कहा था--“शक्ति और कार्य-क्षमता में भारतीय बैंकिंग प्रणाली इड्डलैंड एवं 
ग्रमेरिका से कम नहीं है ।"**' उसकी वतंमान स्थिति श्राशाबद्ध क है ।* 

सन्‌ १९५८ की बैंकिंग प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट में रिजव॑ बैंक ने देश में बैंकिंग 
विकास और बैंको के कार्यो के विस्तार पर संतोष प्रकट किया था। रिपोट के अनुसार 
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प्विष्य आशाजनक है, किन्तु रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि बैंकों को 
जन-साधा रण में बंकिंग आदत (84708 ॥497॥) को बढ़ाने का अधिक प्रयत्न करता 
चाहिए। अपनी कार्य-विधि में इस प्रकार परिवतेन करने चाहिए कि विकासशील 
ग्रथ॑-व्यवस्था की श्रवर्यकताए पूरी हो सके । 


“इस समय भारतीय बेकिंग व्यवस्था निश्चित ही चौराहे पर है | इसके लिए 
यह सम्भव नहीं है कि भूतकाल की भाँति अपना प्रधान कार्य वारिज्य साख की पूर्ति 
ही रख सके । एक देश में, जिसका शीघ्रता के साथ आ्राथिक विकास हो रहा है, यह 
ग्रावरयक ही है कि बैंक अपनी ऋणा-दान नीति में ऐसा परिवरतन करे कि विवेकश्ील 
तथा उपयुक्त निर्वाचन के अन्तगंत उद्योगों को दीर्घधालीन ऋण दिये जा सके ।?/* 


विगत वर्षों में भारत सरकार ने बेकिंग के क्षेत्र में कुछ नये कदम भी उठाये 
हैं। श्रव बेंक सोने ओर चाँदी तथा सोने-चाँदी के जेवरात तथा हीरे-जवाहरात की 
ग्राइ पर ऋण देने लगी है। १ जुलाई सन्‌ १६९६० से केन्द्रीय सरकार ने एक नई 
गारत्टी योजता लागू की है। यह योजना इस समय पहले दो वर्ष के लिए चालू की 
गई है । इसके कार्यवाहन के लिए रिजर्व बेक में एक गारन्टी संगठन (0प्रध्ाधा।(०९ 
0847॥859007) स्थापित किया गया है। यह संगठन लघु उद्योगों को दिये जाने 
वाले ऋणों की गारन्टी देता है और तत्सम्बन्धी हानि में भागीदार बनता है । 


जमा बीसा निगम (फलुण्म वराश्माक्राए&४ (.णकृणबराा०0)-- 

विगत वर्षों में कुछ बड़ी-बड़ी बेकों के फेल हो जाने के कारण ऐसा अनुभव 
किया गया है कि बैंकों के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि करने के लिए निक्षपों 
का बीमा कराया जाय । अतः १ जनवरी सन्‌ १६६२ से स्वशासित जमा बीमा निगम 
की स्थापता की गई है। यह निगम संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जमा बीमा 
निगम (#ह्तलाह! ॥0650था॥ वग8्प्राभा08 (!(07०2४०0०7) के नमूने प्र बनाई गई 
है । निगम की अधिकृत एवं परिदत्त पूजी १ करोड़ रुपया है और इसे रिजवं बैंक से 
५ करोड़ रुपये तक का ऋणा लेने का अधिकार है। प्रबन्ध का कार्य ५ सदस्यों का 
संचालक मण्डल करता है झ्लौर इस निगम का अध्यक्ष रिजवे बेंक का गवन॑र 
होता है । 





ज्मवने, 
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योजना के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए बीमा हुए ([750760) बैंक के रूप में 
, गया पंजियन आवश्यक है। भविष्य में बिना बीमा कराये कोई बैंक नहीं खोली जा 
सकती है। निगम ने जमाधारी की जमा की बीमे की सीमा १,५०० रुपये रखी है । 
केन्द्रीय, राज्यों तथा विदेशी सरकारों की जमा पर यह योजना लागू नहीं होती है। 
ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कुल जमाघारियों के ८० ५५ तथा कुल जमा के 
२४% का बीमा सम्भव हो सकेगा । केन्द्रीय सरकार को बीमा सीमा में परिवर्तन का 
अधिकार है। इस समय बीमे की किबत की दर ५ पैसे प्रतिवर्ष प्रति १०० रुपया 
(भ्र्थात 5८% प्रति वर्ष) रखी गई है यद्यपि किइत १५ पैसे प्रति १०० रुपया प्रति 
वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ' 

द इस योजना से बकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा और बेंकों के फेल होने की गति 
ओर सम्भावना घटेगी । किन्तु भ्रधिकाँश जमाधारी इससे संतुष्ट नहीं हुए हैं । इस 
योजना की चार प्रमुख आलोचनाएँ हो सकती हैं । (१) कहा जाता है कि योजना 
अ्रनावश्यक है, क्योकि कुल जमा का ६०% ऐसी बेंकों में है जो सुहृढ़ हैं और जिनके 
लिए यह बीमा न केवल अनावश्यक है बल्कि भार स्वरूप भी है। (२) किश्त की 
राशि का कोई भी विश्वसनीय अनुमान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। (३) बीमा 
किइ्त बड़ी बेंकों पर एक भ्रनावश्यक भार है | (४) यह योजना बैंकों को फेल होने से 
नहीं रोक पायेगी । रिजवं बैंक द्वारा अधिक नियन्त्रण और नियमन झ्रावश्यक है । 


भारतोय बेकिंग का भावी स्वरूप-- 
ं यह प्रश्न अभी अ्निश्चित सा ही है कि भारतीय बेक का भावी स्वरूप क्‍या 


रहेगा ? भविष्य के बारे में दो विचारधारायें महत्त्वपूर्ण हैं--प्रथम, क्या भारतीय 
बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किया जाय और दूसरे, क्‍या भावी प्रगति एकीकरण के 
अ्रन्तगगंत हो ? एकीकरण के गुणों और दोषों का सविस्तार अ्रध्ययन तो हम पहले ही 
कर चुके हैं, श्रब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय बेंकिंग का राष्ट्रीयकरण 
कहाँ तक उचित होगा । | 

इसमें तो सन्देह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण हमारे बेकिंग कलेवर की लगभग 
सारी कठिनाइयों को दूर कर देता है, परन्तु राष्ट्रीयकरण के मार्ग में कुछ व्यावहारिक 
कठिनाईयाँ अ्रवश्य हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण बैंकिंग प्रणाली की लोच को 
समाप्त कर देता है और व्यक्तिगत रुचि के ग्रभाव के कारण उत्साह और कारये- 
कुशलता को कम कर देता है भारत में राष्ट्रीयकृत उद्योगों का अनुभव बहुत 
उत्साहवद्ध क नहीं है, यद्यपि सरकार द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के 
पशुचात्‌ वेंकिंग के राष्ट्रीयकरण की सम्भावना श्रधिक बढ़ गई है । 
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परोक्षा-प्रइन 

ग्रागरा विश्वविद्यालय, बीं० ए०, एवं बी० एस-सी०, 

( १) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण में कौन-कौन सी समस्‍यायें 
उठी थीं ? क्या आप भारत में व्यापारिक बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करने के 
पक्ष में है ? (१६५६ $) 

ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१ ) वर्तमान भारतीय बेकिंग प्रणाली के मुख्य दोष बताइये । इसमें सुधार के लिए 


वया उपाय किये जा सकते हैं ? (१९६६३) 
(५ ) भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख दोषों की विवेचना कीजिए और उनको दूर 
करने के लिए अपने सुभाव दीजिये । (१६६१ 8) 


इलाहाबाद विव्वविद्यालय, बी० काम०, 

( १) क्‍या आपकी सम्मति में भारत में उपलब्ध वतंमान बैंकिंग सुविधायें उसके 
व्यापारिक, कृषिक एवं झ्ौद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त हैं? (१६५७) 

(२ ) पिछले ५० वर्षो में फेल होने वाले बंकों की संख्या से यह भली प्रकार स्पष्ट 
हो जाता है कि एक श्रच्छा बैंकर बनाने के लिए जो गुर श्रावश्यक हैं वे उतने 
ही दुलंभ है जितने कि अन्य व्यवसायों में सफल होने के लिए ।” इस कथन 
का विवेचन करिए और यह बताइए कि एक बेक मनेजर में क्या-क्या गुर 
होना झ्रावश्यक है ? (१६५७) 

गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) भारत में व्यापारिक बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष एवं विपक्ष में तक 
प्रस्तुत कीजिए । (१९५६) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बीं० एस-सीं०, 

(१) सन्‌ १६४७ से आज तक भारतीय बैकिंग की मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियों कां विवेचन 
करिये और बतलाइये कि भविष्य में उनका क्या लाभ होगा ? (१६५६) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम ०, 

(१ ) भारत में व्यापारिक वैकिंग का राष्ट्रीयकरण कहाँ तक उचित है एवं कहाँ तक 
अनु।चत ? (१६५७) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( ) 0950प0558 ॥6 क्षाएप्राशकांड कि. क्ात बहक्षा।॥8 [6 व्काणाक्षाउक्षांणा ती 
08॥१/08. (।964) 

(२) क्या श्राप इस बात के पक्ष में हैं कि पंचवर्षीय योजनाश्रों की सफलता के लिए 
वाणिज्यिक बेंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय । अपने उत्तर का कारण देते 


हुए स्पष्ट कीजिए । (१६६१) 
( ३ ) भारतीय बेकिंग व्यवस्था के क्या-क्या दोष हैं ? सुधार के उपाय बताइये । 
(१६६३) 


१७७७७७॥७७७७॥//७७७७७.४ 


अध्याय ३२ 
भारतीय मुद्रा बाजार 


(॥फ6 फाहंत्रा (०९१ 'श॥7:९) 








मुद्रा बाजार का श्रर्थ-- 


साधारण भाषा में बाजार अ्रथवा मण्डी का अभिप्राय उस स्थान से होता है 
जहाँ पर वस्तुओं का क्रय-विक्रयः होता है। आथिक दृष्टिकोण से बाजार शब्द ऐसी 
वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके ग्राहकों और विक्रताओं के बीच इस प्रकार की 
प्रतियोगिता रहे कि सभी स्थानों पर वस्तु विजश्ेष की कीमत के समान रहने की ही 
प्रवत्ति रहे । बाजार शब्द सदा ही क्रय-विक्रय से ही सम्बन्धित होता है, परन्तु क्या 
इस सम्बन्ध में मुद्रो बाजार* भी हो सकता है। 

क््या मुद्रा का भी क्रय-विक्रय हो सकता है ?-- 


सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि क्रय-विक्रय के अ्रन्तगंत प्रत्येक वस्तु की कीमत 
मुद्रा में चुकाई जाती है, परन्तु यदि मुद्रा का क्रय-विक्रय होता है तो उसकी कीमत 
'किस वस्त में चुकाई जायगी ? यह कहना थोड़ा विचित्र सा लगता है कि मुद्रा को 
भी खरीदा अथवा बेचा जा सकता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसा दिन प्रति- 
'दित ही होता रहता है। मुद्रा को बेच कर बदले में जो कुछ प्राप्त किया जाता है वह 
केवल भविष्य में उसके लौटाने का वचन ही होता है । दूसरे शब्दों में, हुम इस प्रकार 
कह सकते हैं कि क्रय-विक्रय का अर्थ केवल मुद्रा के उधार लेने तथा उधार देने से 
होता है । 
मुद्रा को कीमत-- 

अ्रब मुद्रा की कीमत का श्रर्थ समभने में भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मुद्रा 
की कीमत केवल उस पारितोषण की ओर संकेत करती हैं जो मुद्रा को भविष्य में 
उसके लोटाने के वायदे में बदलने के लिए प्राप्त होती है। इस प्रकार, मुद्रा की कीमत 
उसके ऋणों पर मिलने वाली ब्याज की दर को कहते हैं । 


“मुद्रा बाजार के स्थान पर मुद्रा-विपरि शब्द का भी उपयोग हो सकता है ! 


दर४ 
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ग्रत: मुद्रा-वाजार से हमारा अ्रभिप्राय मुद्रा के उधार लेन-देन तथा इस उधार 
से सम्बन्धित श्रन्य क्रियाओ्रों से होता है। प्रस्तुत अध्याय में मुद्रा-बाजार से हमारा 
अभिप्राय यही होगा। 
मुद्रा बाजार तथा यू जी बाजार में शेद-- 

इस सम्बन्ध में मुदा बाजार (१०४6४ ४८॥८९४॥) तथा पूँजी बाजार (04908/| 
4८८) का भेद समझ लेना भी आवश्यक है । दोनों ही बाजारों का मुद्रा के उधार 
लेन-देन से सम्बन्ध होता है। श्रन्तर केवल इतना है कि 'मुद्रा-बाजार' शब्द का उप- 
योग केवल अल्पकालीन ऋण बाजार के लिए किया जाता है, जबकि पूंजी बाजार 
दीघंकालीन ऋणो की लेन-देन की ओर संकेत करता है। मुद्रा-बाजार में काम करने 
वाली संस्थाएं भी साधारणतया पूंजी बाजार से भिन्न होती हैं, परन्तु विस्तृत श्रथ॑ 
में मुद्रा-बाजार में पूजी बाजार को भी सम्मित्रित किया जाता है और सभी प्रकार 
के ऋणों का बाजार मुद्रा बाजार कहलाता है। वैसे भी मुद्रा-बाजार और पूजी 
बाजार में घनिष्ट सम्बन्ध होता है, क्योकि ग्रल्पकालीन तथा दीधकालीन ऋणों को 
एक-दूसरे से पूर्णतया श्रलग नहीं किया जा सकता है । दोनों ही बाजारों में व्यापारिक 
तथा आर्थिक आवश्यकताओं भ्रथवा माँग की सत्तुष्टि के लिए मुद्रा और साख की 
पूति होती है । श्रन्तर केवल उस समय श्रवधि का होता है, जिसके किए ऋण दिये 
जाते हैं । 


भारतोय मुद्रा-बाजार के अंग 
((णाडइएपरशा5 ० 6 फातंशा '०ा०ए शक्वाए्रल) 


भारतीय श्रद्धा एवं युरोपियन अद्भः-प्राचीन परिपाटी-- 

भारतीय मुद्रा-बाजार को दो भागों अर्थात्‌ भारतीय अजद्भ तथा यूरोपियन अ्रंग 
में बांटने की प्रथा चली आई है। योरोपियन भाग में रिजवं बैक ऑफ इण्डिया, स्टेट 
बैंक ग्राफ इण्डिया तथा विदेशी विनिमय बैंकों को सम्मिलित किया जाता था और 
भारतीय भाग में स्वदेशी श्रधिकोष (देशी बैंकर) और सहकारी बैकों को सम्मिलित 
किया जाता था । देश के आर्थिक जीवन में अ्रधिक महत्त्व देशी बेंकरों तथा सहकारी 
बैंकों का ही है । योरोपियन भाग को आरम्भ से ही सरकारी नियन्त्रण तथा संरक्षण 
के लाभ प्राप्त रहे हैं, परन्तु भारतीय भाग प्राय: भ्रनियन्त्रित तथा अनियमित ही रहा 
है। सन्‌ १६३४५ तक श्रर्थात्‌ रिजव॑ बैक की स्थापना से पूव॑ दोनों श्रद्धों में किसी 
प्रकार का समन्वय भी नहीं था, परन्तु तत्पश्चात सम्पर्क को स्थापित करने का 
प्रयत्न किया गया है, यद्यपि सफलता कम रही है । 
देशी बेंकर एवं श्राधुनिक बैंकर-- 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है और इस 
समय रिजवं बैंक तथा इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका है । इस समय तो 
मु ० लछु० ज०0 ४० 
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हम भारतीय मुद्रा बाजार का वर्गीकरण एक-दूसरी ही रीति से कर सकते हैं, भ्रर्थात्‌ 
( १ ) देशी बैकर ([708670005 फैथा[८०75) और ( २ ) झ्राधुनिक बैंक (४००67 
82775) । प्रथम प्रकार की बैक भारत में लम्बे काल से चली आरा रही हैं और 
भारतीय पद्धति के आधार पर कार्य करते हैं। आ्राधुनिक बैंक ब्रिटिश शासन काल 
श्रथवा उसके पश्चात्‌ स्थापित हुई हैं और उनकी काय-विधि योरोपियन बैंकों की 
भाँति है। इनका कार्य भी भारतीय भाषाग्रों में न होकर इजद्धलिश भाषा में 
होता है। 
मुद्रा बाजार के ८ प्रैमुख अंग-- 

हमारे देश में यूरोप के दोशों की भाँति कोई सुसंगठित मुद्रा-बाजार नहीं है। 
मुद्रा-बाजार के भी छोटे-छोटे टुकड़े हैं और उनमें से अधिकाँश केवल स्थानीय बाजार 
हैं, जंसे-- कलकत्ता तथा बम्बई के महान्‌ मुद्रा-बाजार तथा दिल्‍ली, कानपुर आदि के 
छोटे मुद्रा-बाजार । अ्रभी तक भी हमारे देश में कोई अखिल भारतीय मुद्रा-बाजार 
स्थापित नहीं हो पाया है। भारतीय मुद्रा-बाजार के प्रमुख अद्भ निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया, 


(२ ) स्टेट बेंक श्रॉफ इण्डिया, 

(३ ) संयुक्त स्कन्ध बैंक, 

( ४ ) श्रौद्योगिक बैंक, 

( ५ ) सहकारी बैंक, 

(६) भ्रू-प्राधि या भूमि-बन्धक बेंक, 

(७ ) विनिमय बैंक, और 

( ८) स्वदेशी भ्रधिकोष अथवा देशी बैंकर । 


भारतीय मुद्रा-बाजार के इन अलग-अलग श्रद्धों का विस्तृत अध्ययन श्रागे 
चल कर किया जायगा । प्रस्तुत अध्याय में तो मुद्रा-बाजार सम्बन्धी सामान्य दशाप्ं 
तथा सामान्य समस्यात्रों का ही अध्ययन पर्याप्त होगा। संगठन तथा नियन्त्रण के. 
दृष्टिकोण से भारतीय मुद्रा-बाजार स्वयं एक समस्या है। इसके विभिन्न अंथों के 
बीच समन्वय न होने के कारण नियन्त्रण का काय कठिन होता है । 


भारतीय मुद्रा बाजार के दोष (0श6७८०६ ण॑ 06 पातांशा शिणा०३ शक्वा:४)-- 
भारतीय मुद्रा-बाजार के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) सद्भठन का अ्रभाव--यह एक गम्भीर दोष है जैसा कि ऊपर 
संकेत किया जा चुका है, देश में कोई अखित भारतीय मुद्रा-बाजार है ही नहीं । 
अधिकाँश मुद्रा-बाजार स्थानीय हैं, जिनके बीच सम्पर्क तथा समचय का भारी अभाव 
है। ग्रभी तक भी भारतीय घुद्रा-बाजार के दो लगभग पूर्णतया स्वतन्त्र भाग अर्थात्‌ 
आधुनिक सुद्रा-बाजार तथा देशी मुद्रा-बाजार विद्यमान हैं। प्रथम भाग में रिजवं 
बेदू, स्टेट बैक, व्यापार बैक, विनिमय बैंक, सहकारी बैंक श्रादि सम्मिलित हैं और 
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दूसरे में साहकार, महाजन, देशी बैकर आदि | मुद्रा-बाजार के इन विभिन्न ग्रज्धो के 
बीच सहयोग तो दूर रहा, सम्पक भी नहीं है । आधुनिक बेकिंग प्रणाली तथा हुेशी 
मुद्राबाजार के बीच निरन्तर हानिकारक और श्रपव्ययी प्रतियोगिता होती रहती है, 
परन्तु स्वयं आधुनिक मुद्रा-बाजार के विभिन्न सदस्यों में भी सहयोग और समचय का 
ग्रभाव है। स्टेट बेक, व्यापार बैक तथा विदेशी विनिमय बेक एक दूसरी को अपन 
प्रतिन्दद्री समभती है और ठीक यही दशा विभिन्न देशी महाजनों और बैंकरों की 
भी है। 

( २) व्याज की दरों में भिन्नता-यह दोष मुख्यतया सद्भुठन तथा 
समचय के अ्रभाव से ही उत्पन्न होता है । इज्भुलैंड में मुद्रा बाजार का समुचित संगठन 
होने के कारण सभी प्रकार के ब्याजों की दरें बैंक दर पर निर्भर होती हैं, परल्तु 
भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न अज्भों में समुचित नियन्त्रण, समुचय तथा घनिष्ट 
सम्बन्ध न होने के कारण बेंक दर, बाजारी ब्याज की दरों, स्टेट बैंक की दरो तथा 
बट्रा दर ([080007 ॥२86) में विशाल अन्तर होंते हैं। अलग-ग्रलग स्थानों पर 
ब्याज की दरों में विशाल अन्तर होते हैं ओर इन दरों की सामान्य प्रवृत्ति ऊँची 
रहने की ओर होती है | बैंक दर की असफलता का मुख्य कारण यही है और इसी 
कारण रिजवं बेंक को नियन्त्रण कार्य में कठिनाई होती है। अधिक जमा आकर्षित 
करने के लिए बैंक अपनी-अपनी ब्याज दरों को बढ़ाती रहती है । ब्याज की दरों दी 
इस भिन्नता के कारण देश के मुद्रा बाजार में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती 
हैं। केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति के अनुसार ब्याज की दर $% से लेकर १०९, तक 
रहती है । 

( ३ ) अच्छे बिल बाजार का अभाव-देझ के मुद्रा बाजार का एक 
गम्भीर दोष व्यापारिक बिलों अथवा हुन्डियों के बाजार का श्रभाव है। लन्दन के 
मुद्रा बाजार में बैंकों के आदेयों का एक महत्त्वपूर्ण भाग बिलों के रूप में होता है 
ओर विदेशों में तो वे अपने कोषों का अधिकाँश भाग बिलों में ही लगाती है। भार- 
तीय मिश्चित पूजी बंक अपनी कुल निक्षेपों का केवल ३ से ६% तक ही बिलों के 
भुनाने में लगाती हैं। लगभग सभी केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समितियों तथा बैंकिंग बिशे- 
षज्ञों का मत है कि भारतीय बेकिंग प्रणाली को शुहढ़ तथा सुव्यवस्थित बनाने के 
लिए व्यापारिक बिलों के उपयोग में वृद्धि तथा सुसद्भुठित बट्टे बाजार की स्थापना 
ग्रावश्यक है । 

बिलों के उपयोग के श्रभाव के अ्रनेक कारण है, यद्यपि धीरे-धीरे भ्रव इन 
कारणों में भी कमी होती जा रही है । प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :-- 

0) अधिकाँश विनियोग परम प्रतिभूतियो में करना--आ्रारम्भ से ही 
भारतीय बैंकों को नकद कोष अधिक मात्रा मे रखने पड़ें हैं और इसी कारण वे अपने 
अ्रधिकाँश विनियोग परम प्रतिभूतियों (ठप ०१४८१ $6०ए१४०७) में ही करती आई 
हैं, ताकि आदेयों की तरलता बनी रहे । परल्तु क्योंकि श्राय की दृष्टि से बिलों का 
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प्रपहरण ([)50007078) परम प्रतिभृतियों की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है, 
इसलिए ग्रव धीरे-धीरे यह स्थिति बदल रही है । 

() निर्गम गृहों का अ्रभाव--बिलों के उपयोग की कमी का एक कारण 
यह भी है कि देश में निर्गम ग्रहों !557० |90०४८७) जैसी वित्तीय-संस्थाओ्रों का अ्रभाव 
है, जो बिलों को स्वीकार (७००००० करके लिखने वाले को ग्राहक की आश्थिक 
स्थिति का सही ज्ञान दे सके । इसी कारण बैंक बिलों का अपहरण करने में संकोच 
करती है, क्योकि स्वीकार करने वाले की साख सन्देहपूर्णा हो सकती है । 

(7) बिलों को पुनः भुनाने वाली संस्था का श्रभाव--सन्‌ १६३४ से 
पूर्व देश में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिससे बिलों को फिर से भुनाया जा सके। 
इध्पीरियल बैंक इस कार्य को अवश्य करती थी, परन्तु वह श्रन्‍्य बैंकों से प्रतियोगिता 
करती थी, जिस कारण दूसरी बैंक इसे सन्देह की दृष्टि से देखती थीं । 

(९) व्यापारिक तथा ग्रर्थ बिलों में स्पष्ट भेद का अभाव--भूतकाल 
में भारत में व्यापार बिलों तथा ग्र्थ-बिलों में भी कोई अ्रन्तर नहीं होता था और 
सन्देह के कारण बेंक बिलों के अ्रपहरण में संकोच करती थीं, क्योंकि भुनाने वाली 
बैंक के लिए बिल की सही प्रकृति का पता लगाना कठिन होता था । 

(९) हुण्डियों में विविधता--भारत में हुण्डियों की भाषा, रूप तथा प्रकृति 
में स्थानान्तर के अनुसार इतने विशाल अन्तर होते हैं कि बेंक उलभन में पड़ जाती है 
कि कौनसी हुन्डी ठीक है और कौनसी नहीं । 


(णं) नकद ऋणा देने को पसन्द करता--बिलों को भुनाने की अश्रपेक्षा 
भारतीय बैंक नकद ऋणों को देवा अ्रधिक पसन्द करती है, क्योंकि ऐसे ऋणों को बैंक 
कभी भी रद्द कर सकती है और ग्राहक को भी ब्याज कम देना पड़ता है । 


(णां) कोषागार विपन्नों का निर्गममत--लम्बे काल के केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारें शभ्रपनी वित्तीय आवश्यकताश्रों को कोषागार-विपत्रों द्वारा पूरा करती ग्राई हैं । 
इसमें विनियोग अ्रधिक सुरक्षित समझा जाता है और बिलों का उपयोग कम होता है। 
यही कारण है कि पूरंतया विश्वासजनक बिल कम ही मात्रा में रहते हैं । 

(शा) अत्यधिक मुद्रांक कर--बहुत काल तक भारत में मुद्राँक करों 
(84770 00065) की दर भी श्रधिक ऊँची रही है। इन ऊँची दरों के कारण 
बिलों के श्रपहरण की लाभदायकता कम हो जाती थी | सन्‌ १६४० के पद्चात्‌ इनमें 
कमी अवश्य हुई है । 

( ४ ) धन का अ्रभाव--यह भी एक गम्भीर दोष है। उद्योग-धन्धों और 
व्यापार के लिये आ्रावश्यक पूजी उपलब्ध करने तथा साख की मांग पूरी करने के लिये 
भारत में पर्याप्त धन का अर्भाव है। इस अभाव के निम्त मुख्य कारण हैं :--0) 
पर्याध्त विनियोग के साधनों की कमी, (॥) बैंक प्रणाली का पर्याप्त विकास, (॥) बैंकों 
के बराबर टूटते रहने के कारण उनके प्रति अविश्वास, ([५) देश में श्राय तथा बचत 
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की कमी, (५) बचतों को गाड़ कर रखने की प्रवृत्ति, (शं) आय के वितरण की 
ग्रसमानता, (५४) जन-साधा रण की अशिक्षा, (शा|) देहातों में तो ऐसी संस्थाश्रों का 
प्रभाव जो बचत को एकत्रित कर सके | आजकल बचतों को प्रोत्साहन देने तथा 
एकत्रित करने की दिल्ला में विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ।॥ इस कारण निकट भविष्य 
में इस दोप के दूर होने की सम्भावना है । 


( ५ ) मुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित्व का ग्रभाव--रिजवं बेक 
की स्थापना से पूर्व साख पर तो इम्पीरियल बेंक नियन्त्रण रखती थी, जो एक बहुत 
ही अनुपयुक्त साधन थी और मुद्रा पर सरकारी नियन्त्रण रहता था। उस दशा में 
मुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित्त्व का प्रश्न कम ही उठता था, परन्तु नोट निर्गम 
के एकाधिकार तथा खुले बाजार व्ययसाय नीति की सहायता से रिजर्व बेक ने एक 
अंश तक इस कमी को दूर कर दिया है। फिर भी भारतीय बेको के साधन आज भी 
बहुत सीमित हैं, उनके कोष भी सीमित है और देश में चेक प्रथा का चलन भी बहुत 
कम है| इस कारण मुद्रा बाजार देश की बढ़ती हुई मुद्रा और साख की झ्रावश्यकता 
को पूरा करने में श्रसमर्थ रहता है । 


( ६ ) ब्याज दरों के मौसमी परिवर्तन--देश की कृषि प्रधानता के 
कारण देश में विभिन्न मौसमों की ब्याज की दरों में विशाल अन्तर होते हैं । नवम्बर 
से जून तक के मौसम में धन की आवश्यकता अ्रधिक रहती है और ब्याज की दरें 
ऊपर चढ़ जाती हैं । शेष काल में वे नीची रहती हैं । 


( ७ ) साहूकारों तथा देशी बेैंकरों का प्रभाव--आधुनिक बेंक्गि का 
विकास भी इनके महत्त्व को कम नहीं कर पाया है। कृषि वित्त तथा आन्तरिक 
व्यापार में आज भी साहुकारों और देशी बेकरों का ही बोलबाला है। इनके बीच 
समचय तथा सहयोग का अभाव है श्रौर इसके कारण मुद्रा-बाजार में बहुत उथल- 
पुथल होती रहनी है। कठिनाई यह भी है कि इन पर समुचित नियन्त्रण रखना 
कठिन है । देश के विभिन्न भागों में इनकी कार्य विधियाँ भी भलग-ग्रलग हैं । 


( ८) बेंकिंग सुविधाओं का सामान्य अ्भाव--यह कमी ग्रामीण क्षेत्रों 
में बहुत ही अधिक है । जन-संख्या के आधार पर हमारे देश मे प्रत्येक १ लाख ३० 
हजार व्यक्तियों के पीछे एक बैक है, जबकि अमेरिका में प्रत्येक ३,७३७ व्यक्तियों के 
पीछे एक बैक है । परिणाम यह होता है कि न तो बचत प्रोत्साहित होती है, न वह 
एकत्रित हो पाती है और न ही देश के विभिन्न भागों की आर्थिक दशाओ्रों में समानता 
श्राने पाती है। निम्न तालिका में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि बैंकिंग 
सुविधाशओ्रों के हष्टिकोश से संसार के कुछ महत्त्वपूर्णा देशों की तुलना में भारत कितना 
पीछे है । आंकड़े सन्‌ १९४६ से सम्बन्धित हैं :--- 
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(९ ) देशी बेंकरों और साहुकारों की समस्या-मारत मे अधिकांश 
बदिग व्यवसाय देशी बकरों और साहुकारा के हाथ में रहा है । मुख्यतया कृषि और 
श्रान्तरिक व्यापार के अर्थ प्रबन्ध में तो इन्ही का वोल-बाला रहा है। किन्तु इनका न 
तो श्राधुनिक बैंको से किसी प्रकार का सम्बन्ध है और न इन पर रिजवं बैंक का ही 
समुचित नियन्त्रण है । ये बेंकर और साहकार अपनी-अ्रपनी वाँसुरी अलग-अलग 
बजाते हैं और अपनी कार्यवाहियों से मुद्गा-वाजार में उथल पुथल मचाते रहते है । 


(१०) शाखायें खोलने की दोषपुण नीति--अ्रतीत में भारतीय बैंकों 
को शाखाए' बहुत कम थीं । छोटे-छोटे नगरों, कस्बों और ग्रामीण &« त्रों मे तो बेकिंग 
सुविधाश्रो का अ्रभी तक भी भारी अभाव है। दूसरे महायुद्ध के काल में तथा उसके 
उपरान्त बेंको ने तेजी के साथ शाखाओं का खोलना झ्रारम्भ किया है। किन्तु ये 
शाखायें श्रधिकतर बड़े-बड़े नगरो तथा मुख्य व्यापार केन्द्रों में ही खोली जाती हैं । 
परिणाम यह हुआ है कि कुछ स्थानों पर तो लगभग सभी बेकों की शाखायें हैं और 
वुछ स्थानों पर किसी भी बंक की शाखा नही है | शाखाएं खोलने का उहं श्य 
साधारणतया अ्विकसित क्षत्रों का विकास करना न होकर दूसरी बैकों से प्रतियोगिता 
करना रहा है । बसे भी उपयुक्त कमंचारियों की कमी के कारण अनेक शाखाश्रों का 
दायबाहन सनन्‍्तोषजनक नहीं रहा है । यह एक आशाजनक बात है कि विगत वर्षों में 
स्टेट बेंक श्रॉफ इण्डिया ने ग्रामीण तथा श्रद्ध ग्रामीण ($०ए0ा-प्म089) क्षेत्रों में ४०० 
नई शाखाएं खोलने का प्रयत्न किया है । 


पु 


दोषों को दूर करने के उपाय 
रिजव बेक की स्थापना, उसके राष्ट्रीयकरण तथा सन्‌ १६४६ के बेकिंग 
कम्पनी विधान द्वारा भारतीय मुद्रा-बाजार के बहुत से दोष दूर हो गए है और बेकिंग 
सेवाश्रों के विकास, सरकारी बचत प्रोत्साहन नीति तथा वैधानिक उपायों द्वारा शेष 
दोपों को धीरे-धीरे दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है | हमारे मुद्रा वाजार वा 
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संवसे गम्भीर दोष उसका असंगठन है, जो उसी दशा में दर हो सकता है जबकि देशी 
बैंकों का रिजव॑ बैंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय, जैसा कि केन्द्रीय 
बेंकिंग जाँच समिति ने सुझाव दिया है। परन्तु इसके लिए देशी बैकरों की कार्य- 
विधि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की ग्रावश्यकता है । सामान्य रूप में भारतीय दौकिंग 
प्रणाली के दोपों को दूर करने के निम्न सुझाव दिये जा सकते है :--- 


( १ ) हुण्डियों का प्रमापीकरण (डक्कावक्षवंघधणा ०! सप्तात॑9)-- 
यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि देश भर में हुण्डियो की भाषा, रूप, लेखन-विधि आ्ादि में 
अनुरूपता लाई जाय । यदि हुष्डियो का कोई प्रमापीकृत रूप निकाला जाय तो अ्रधिक 
अच्छा होगा । इससे एक ओर तो हुण्डी के समभने में समय की बचत होगी और 
दूसरी श्रोर बैंकों के लिए हुण्डी की सही प्रकृति को समभने में भी सुविधा होगी । 

( २) साख पत्रा के पुनम्नपहरण की सुविधाश्रों का विस्तार (#- 
णा८8४8४ रण ९१5०० प्राांगड 7४०॥॥४५६)--इस प्रकार की सुविधायें रिजव॑ बैक 
द्वारा प्रदान की जाती है। स्टेट जैक भी कुछ प्रकार की सुविधायें देती हैं। इन 
सुविधाओं के वढ़ाने की आवश्यकता है मुख्यतया मुहृती हुण्डियो के पुनञ्नंपहरण की 
सुविधायें । 

5) श्रनुज्ञापित भण्डार-गृहो की स्थापना (55809[9ए9८त. ०0 
[॥0605८0 ४/४7८०७६८5)--माल की आड़ पर ऋणा देने में भारतीय बौंकों की एक 
महान्‌ कठिनाई यह है कि श्रधिकांश बैकों के पास भ्रपने निजी गोदाम नहीं है और 
ग्रन्य भण्डार बहुत विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते हैं। श्रावश्यकता इस बात की है 
कि केन्द्रीय नेक अ्रनुज्ञापित भण्डार-गृह स्थापित करने में सहायता दें और राज्य सर- 
कार भी ऐ भण्डार खोलें । पिछले कुछ वर्षो से सहकारी भण्डार-गृह योजना लागू की 
गई है, जिससे पर्याप्त लाभ की श्राशा की जा सकती है । 

(४ ) विप्र ष सुविधाओं में वृद्धि (गत्ा८३5७ ॥॥ ॥8 २८७०(405 
+7४०॥8०४)--देश में धन का एक स्थान से दूसरे स्थाव को हस्तान्तरण बहुत मेहगा 
है। डाकखाना और कोषागार दोनों ही इस कार्य के लिए ग्नुपयुक्त संस्थायें है । 
रिजवं बेक को सस्ती विप्रष सुविधाश्रों का श्रायोजन करना चाहिए । 

(५) देशी बेंकर पर नियन्त्रण ((.णा70 00०० शरदाएला0पड़ 
847/:०78)--देशी बैंकर भारतीय मुद्रा-बाजार में उथल-पुथल मचाते रहते है । साहू- 
कारों की तो कार्यविधि भी दोषपूरां हैं। ऐसे बेंकरों और साहकारों का पंजीयन होना 
चाहिए और उन्हें उचित शर्तों पर रिजवं बैंक से जोड़ देना चाहिए । 

( ९ ) समाशोधन गृहों [का पुनर्स गठन (२८०हछ्ब्ाइक्षाण्त ० 
(८4००8 77005०8)--बेकिंग सेवाओं के समुचित विकास के लिए यह भी आवश्यक 
है कि समाशोधन सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाई जायें, इसके लिए एक श्रोर तो ऐसे गूहों 
की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए और दूसरी ओर इन गृहों का नवीन रीति से सगठन 
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होना चाहिए, ताकि उ नकी कुँकलता योरुप के समाशोधन गुहों के बराबर हो 
जाय । 

(७ ) अखिल भारतीय बेकर्स संघ के कार्यों का विकास (छड़क्षा- 
870॥ 0 6 6लाशा।628 छा 06 #&॥ वात डिद्यां(ध8 258०2ां&07) - यह 
संघ सन्‌ १६४६ में बम्बई में स्थापित हुआ था, यद्यपि इसकी स्थापना का सुझाव सन्‌ 
१९२९ की केन्द्रीय बेंकिग जाँच समिति ने दिया था | यह विभिन्न बकरों के लिए 
मिल-जुलकर काम करने और सुझाव देने का महत्त्वपूर्ण कायं करता है । इस संघ के 
कार्यो का अधिक विस्तार होना चाहिए, ताकि वह मुद्रा-बाजार के संगठन में 
सहायक हो । 

बिल बाजार का नियोजन 
बिल बाजार नियोजन के सुभाव-- 

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के सुभाव निम्न प्रकार हैं :-- 

() केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय | (यह सुझाव सन्‌ १६३५ में कार्य- 
रूपित किया जा चुका था) । 

(॥) बैकों को व्यापारियों की आ्रार्थिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान हो, जिसके 
लिए ऐसी संस्थायें स्थापित की जाय॑ जो इस प्रकार का ज्ञान दे सकें । 

(॥) बट्ठा दर ([9500070 7२8८) कम रखी जाय । 

(४) राज्यों में बिलों के पारस्परिक भुगतान के लिए समाशोधन-गृह 
((६4778 ०५५८७) स्थापित किये जाये, जो बिलों के भुगतान में उसी प्रकार की 
सहायता दें जेसी कि धनादेशों के भुगतान में दी जाती है। इस समय देश में 
२६ ऐसी संस्थायें है, परन्तु उनसे यथेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योकि वे बिलों 
के भुगतान का काम कम करती हैं । 

(५) विपत्रों के मुद्रांक कर (5877 0909) में कमी को जाय | सन्‌ १६४० 
में इस प्रकार की कमी की भी गई थी । 

(०) एकरूपता लाने के लिए बिलो की भाषा और लिपि सम्बन्धी भिन्नतायें 
दूर की जायें। देशी हुण्डियों में भी इसी प्रकार के सुधार किए जायें । 

(शं) खड़ी फसलों की आड़ पर बिलो की स्वीकृति और उनका उपयोग 
बढ़ाया जाय और खड़ी फसलों की श्राड़ पर लिखे गये बिलों पर ऋणा दिये जायें । 

(शां॥) भण्डार गृहों (9/७7०॥०४५०४७) की स्थापना हो । ऐसे गोदामों में जमा 
किए हुए माल की रसीद बिलों के साथ लगा देने से उनकी साख बढ़ जायगी । इसी 
प्रकार राज्य सरकारें भी राज्यों में गोदामों की स्थापता कर सकती है । 

(9) भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषिज वस्तुओं की प्रतिभूति पर लिखे 
हुए बिलों में भी व्यवसाय होना चाहिए | इस सम्बन्ध में यूरोप के अ्रथं बिलों 
(79706 8]8) की रीति का उपयोग लाभदायक रहेगा । 
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(४) यह अच्छा होगा कि बिल झनादरण पर उनका गआ्रालोकन (३०४४) 
तथा प्रमाणन (70०/८४४॥78) सरकारी संस्थाश्रों के स्थान पर बैंकों के संघों द्वारा ही 
किया जाय । 


रिजवे की बिल संगठन योजना -- 

बिल बाजार के नियोजन के अधिकांश सुझाव रिजर्व बक ने मान लिए हैं । 
जनवरी सन्‌ १९५२ में बिल बाजार के निर्माण हेतु एक योजना को कार्य-रूप दिया 
गया था : () योजना के अन्तगंत रिजवं बेक ने बेंको को सावधि बिलों (परशतता० 
8॥5) पर ऋणा देने में ८५७ ब्याज की छुट दी थी ; (॥) माँग बिल (मात 
88) को सावधि बिल में परिवर्तित करने के आधे मुद्राक कर को स्वयं चुकाने की 
सुविधा दी थी। यह योजना प्रयोगात्मक आधार पर चलाई गई थी। (४) सन्‌ 
१९५३ में योजना को और अधिक विस्तृत किया गया था और (५) जुलाई सन्‌ 
१६९५४ में ऋण की निश्चित सीमा का भी विस्तार किया गया था । 

योजना ४ साल तक चालू रही और इसे १ मार्च सन्‌ १६९५६ से समाप्त कर 
दिया गया है । चार वर्ष की अ्रवधि में योजना में भाग लेन वाली बेकों की संख्या २७ 
से बढ़कर ४४५ हो गई थी । प्रदान किए गये श्रग्नम्मों की राशि भी सन्‌ १९५२ में 
८१ करोड़ रुपये से बढ़कर सन्‌ १६५५ में २२५ करोड़ रुपए तक पहुँच गई थी । 
इससे सिद्ध होता है कि योजना को पर्याप्त सफलता मिली थी । इस काल में बैंकों के 
साधन, जो ३१ दिसम्बर सन्‌ १६९५१ को ६१८ करोड़ रुपए की जमा और €२६ 
करोड़ रुपए के विनियोग के रूप में थे, बढ़कर अक्टूबर सन्‌ १६९५५ को क्रमश: 
१,०७४ और ४४४ करोड़ रुपए हो गये थे । 

सन्‌ १९५४५ के मध्य में कीमतों की वृद्धि की प्रवृत्ति और बैंक साख के अधिक 
विस्तार के कारण रिजव बैक ने बिल बाजार नियोजन का कार्य बन्द कर दिया। 
इसके पदचात्‌ मार्च सन्‌ १६५६ में रिजवं बेक ने अपनी ब्याज की दर में ३० की 
वृद्धि करके उसे ३३% कर दिया । नवम्बर सन्‌ १६५६ में यह बढ़ाकर ३३% कर दी 
गई इसके साथ ही मुद्राक कर की छूट भी समाप्त कर दी गई | फरवरी सन्‌ १६५७ 
में ब्याज की दर बढ़ा कर ४९% कर दी गई । यह नीति आगे भी बनी रही और 
जनवरी सन्‌ १९६३ पें ब्याज की दर बढ़ा कर ४३% कर दी गई। ग्क्टूबर सन्‌ 
१९४८ में रिजवं बैंक ने प्रथम बार निर्यात बिलों को भी बिल बाजार योजना में 
सम्मिलित कर लिया । यह नई व्यवस्था ऐसे अनुसूचित बैकोी पर लागू होती है जिन्हें 
बिल बाजार योजना के श्रन्तगंत ऋण लेने का अ्रधिकार है और जिन्हें विदेशी विनि- 
मय व्यवसाय का भी अधिकार दिया गया है । यह व्यवस्था ३० सितम्बर सन्‌ १६६२ 
तक लागू रही । 
भारत में बिल बाजार की सम्भावनाएँ--- 

ब्रिटेन में आन्तरिक व्यापार की वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित बिल प्रथम महा- 
युद्ध के पश्चात्‌ समाप्ठ हो गये, परन्तु भारत में स्थिति भिन्न है, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन 
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की भाँति एक ओर तो टेलीग्राफ ट्रान्सफर की व्यवस्था नहीं है और दूसरी और 
शाखा बेकिंग का विकास बड़ा विचित्र है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षत्रों में बेकिंग 
सेवाए' उपलब्ध नहीं है । इसलिए इस बात की आशा की जा सकती है कि क्ृषि 
साख के पुन्ंज्भठन तथा गोदाम व्यवस्था की उन्नति के कारण इस क्षेत्र के लिए 
बिल बाजार के विकास की अ्रभी बहुत सम्भावना शेप है, मुख्यतयय वित्त की मौसमी 
(8८४६०॥७]) माँगों को पूरा करने के लिए | बिल वाजार की सुविधाश्रों को बढ़ाने 
का निरन्तर प्रायस जारी है। 
भारतीय प्‌ जो बाजार 
(॥96 [ातांबा। (बएॉ97 (श्रा5९) 

पूंजी बाजार से हमारा अभिप्राय दीघंकालीन ऋणो के बाजार से होता है। 
इस बाजार का सम्बन्ध राष्ट्रीय पूंजी को दीघंकालीन प्रतिश्रूतियों, वाड़ो और अ्रंशों 
ग्रादि मे विनियोग करने से होता है और तत्परचातू इस वाजार म॑ इसी प्रकार की 
प्रतिभूतियों का व्यवसाय होता है । सरकार तथा उद्योगो की दीघंकालीन वित्तीय 
आवश्यकताओं की पूति इसी बाजार द्वारा की जाती है | ऐसे बाजार में एक श्रोर तो 
जनता, बीमा कम्प्ियाँ तथा ट्रस्ट संघ होते हैं, जो ऋणदाता का काये करते हैं और 
दूसरी ओर उद्योग और व्यवसाय होते हैं, जो ऋण लेने का कार्य करते हैं। अधिकांश 
ऋणा-अंशों और ऋणा-पत्रों को खरीदने के रूप में दिए जाते हैं। शाऋदाताओं तथा 
ऋषियों के बीच अंशों के दलाल तथा अभिगोपन ग्रह ([एव॑आज्ांत्राह ग्ि०75०5) 
होते हैं। दलाल लोग उद्योगों और विनियोगियों के बीच सम्पक स्थापित करते हैं 
गौर अभिगोपन ग्रह अंशों और ऋशणा-पत्रों पर हस्ताक्षर करके उनके प्रति विश्वास को 
बढ़ाते हैं तथा उनकी बिक्री का प्रबन्ध करते है। ये सबके सब पूंजी बाजार के ही 
श्रद्ध होते हैं । 

भारत में पू जो निर्मारण 

भारत में भूतकालीन पूजी निर्माण के सम्बन्ध में कोई सही तथा निश्चित 
आँकड़े प्राप्त नही हैं। इस सम्बन्ध में ([) डा० लोकनाथ का यह अनुमान है कि सन्‌ 
१६१३ तथा सनू १६३२ के बीच वाधिक राष्ट्रीय बचत ७५ करोड़ रुपया रही है। 
(॥) इसके विपरीत डा० जेन (., ९. उक्व0) के अनुसार १ ६२६ और सन्‌ १६३२ 
के बीच राष्ट्रीय बचत में लगभग २१० करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और इस प्रकार 
वाषिक राष्ट्रीय बचत २३ करोड़ रुपये के आस-पास बेठती है । ऐसा अनुमान लगाया 
जाता है कि दूसरे महायुद्ध के काल में बचत में अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि ग्रृह निर्माण 
तथा स्वर्ण आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे । (8) युद्धोत्तर काल के विषय में 
ईस्टर्न इकॉनामिस्ट (84867 80070) ने जो अनुमान लगाये हैं वे बहुत ही 
निराशाजनक हैं। उपरोक्त पत्रिका के अनुसार सन्‌ १६४६-४७, १९४७-४८ तथा 
सन्‌ १६४८-४६ में बचत अधिक नहीं है और इन वर्षो में वह केवल १४% की 
दर पर हो पाई है। (४) योजना कमीशन के श्रनुसार प्रथम पंच-वर्षीय योजना के 
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काल में कुल व्यक्तिगत बचत का अनुमान ५१५८ करोड़ रुपये का लगाया गया है, 
जिसमें से ११५० करोड़ रुपया जनता से ऋणा के रूप में प्राप्त करने का अनुमान 
लगाया गया है। २७०*० करोड़ रुपया छोटी बचतों तथा श्रन्य ऋणों के रूप में 
मिलने और शेष १३०'८ करोड़ रुपया जमाधन कोप तथा अन्य विविध साधनों से 
प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। योजना की प्रगति की रिपोर्ट से यह पता 
चलता है कि वास्तविक बचत अनुमान से वहत कम रही है । सन्‌ १६५०-५१ में 
पूजी निमाण कुल राष्ट्रीय श्राय का ६०% था, जो बड़कर सन्‌ १६५५-५६ में ७% 
हो गया । दूसरे पंच-वर्षीय आयोजन के अ्रन्त तक यह ११"७% हो गया है, अतः 
अब देश में पजी के निर्माण की गति पर्याप्त हो गई है । 


पजो के निर्माण की अ्रवस्थाएं-- 


पूंजी का निर्माण यथाथ्े में एक दीघंकालीन क्रिया है। और इसकी तीन बड़ी- 
बड़ी अवस्थाएँ होती है :-- (१) सर्वप्रथम तो, बचत होनी चाहिए, जो मुख्यतया 
जनता को बचत करने को शक्ति, बचत करने की इच्छा तथा बचत करने की सुवि- 
धाओ्रों पर निर्भर होती है। (२) दूसरे, इन बचतों को विनियोग साध्य कोषों में 
परिवर्तित किया जाता है । यह काय॑ बैकिग संस्थाग्रों द्वारा सम्पन्न किया जाता है । (३) 
अन्त में इस प्रकार के कोषों से पूजीगत वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, जो देश के औद्यो- 
गिक विकास की स्थिति पर निभेर होता है। सारी की सारी बचत पूंजी का निर्मारण 
नही करती है । उसका एक भाग झ्ासंच्त कोषों (०४708) अथवा विदेशी निर्यातों 
में चला जाता है। इसके श्रतिरिक्त पूंजीगत माल को खरीदने में समय लगता है और 
इस प्रकार बचत तत्काल ही पूजी का निर्माण नहीं कर सकती है । पूंजी निर्माण 
का काय तभी पूरा होता है जबकि एक निश्चित योजना के अनुसार एकत्रित वचतों 
को उपयुक्त विनियोगों में लगा दिया जाता है । 


भारत में पजी निर्माण की धीमी प्रगति के कारण-- 

वर्तमान संसार में यह भी एक सन्‍्तोषजनक स्थिति समझी जाती है, यदि 
किसों देश के निवासी अपनी आय का ५% भी वच्रा सकते है, यद्यपि कुछ देशों ने 
विभिन्न कालों में राष्ट्रीय आय का १५-२०%, भी बचाया है | शायद वतंमान दक्ाप्रों 
में हमारे लिए इतनी भ्रधिक वचत सम्भव न हो सके, परन्तु यदि हम राष्ट्रीय आ्राय 
का ५४०९, भी बचाने में सफल हो जाते हैं तब भो हमारी वापिक बचत कम से कस 
४५० करोड़ रुपया होनी चाहिए । वर्तमान स्थिति यह है कि हमारी बचत इससे भी 
बहुत कम है । रिजवं बेक के एक अध्ययन से पता चलता है कि सन्‌ १९५१ में कुल 
बचत ६३५५८ करोड़ रुपया थी, जो कुल राष्ट्रीय आ्राय का ६७%, थी | सन्‌ १९५६ 
में यह बढ़कर ६१०२३ करोड़ रुपया ( राष्ट्रीय आ्राय का €"१% ) हो गई थी । सन्‌ 
१६३६ में इसकी मात्रा ६७४८४ करोड़ रुपया (राष्ट्रीय आय का ७७%) थी। 
सन्‌ १९६१ में कुल राष्ट्रीय बचत १,१०० करोड़ रुपया थी । 


पूजी निर्माण की शिथिलता के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :-- 

( १) नीचा आय-स्तर एवं विनियोग सुविधाशों का अ्रभाव-देश 
में आय-स्तर बहुत नीचा है श्रौर यद्यपि जनता की बचत करने की इच्छा बलबान 
है, परन्तु बकिंग सेवाओ्रों तथा उद्योगों के समुचित विकास के श्रभाव के कारण बचत 
करने की सुविधा कम है। यही कारण है कि बचत, जो कि पूंजी निर्माण का आधार 
होती है, कम ही हो पाती है । 

( २) देश का विभाजन, जमीदारों और राजाओ्रों का अन्त--देश् 
के विभाजन ने पूजी निर्माण को गति की शिथिल कर दिया है और इसी प्रकार 
युद्धोत्तर काल की दूसरी घटनाओ्रों ने, जिनमें देशी राज्यों का श्रन्त तथा जमींदारी 
उन्मूलन भी सम्मिलित है, वचत तथा पूंजी निर्माण दोनो की प्रगति धीमी कर दी है। 

( ३) करारोपण की ऊची दर-क्रुछ अर्थंशास्त्रियों का मत है कि युद्धो- 
त्तर काल में करारोपरण स्तर के ऊँचा रहने के कारण विनियोग हतात्साहित हुए है । 
सन्‌ १६४७-४८ के बजट ने पूजी निर्माण पर सबसे बड़ा आघात किया था। उसके 
पढचात्‌ विभिन्न प्रकार की छूट देकर सरकार ने स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया 
है भर भ्रव इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत शेप नहीं रह गई है । 

( ४ ) राष्ट्रीयकरण का भय--उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के भय ने पूजी- 
पतियों को भयभीत कर दिया है। सन्‌ १६४८ में सरकार ने राष्ट्रीयकरण को देश की 
श्रौद्योगिक नीति का श्राधार घोषित कर दिया था । तत्पश्चातु सरकार ने १० वर्ष के 
लिए राष्ट्रीयकरण को स्थगित रखने का वचन दिया और संविधान में यह स्पष्ट 
किया गया कि सरकार बिना मुश्रावजा दिए किसी उद्योग को अपने अ्रधिकार में नहीं 
लेगी, परन्तु सरकार की उद्योग राष्ट्रीयकरण घोषणा ने अ्निश्चितता उत्पन्न कर दी 
श्रौर पूंजी निर्माण के मार्ग में वाधायें खड़ी कर दी हैं । 

( ५४) सट॒टे बाजार की कार्यवाहियाँ--भारत में सद॒टे बाजार का 
संचालन कुछ इस प्रकार हुआ कि उसने विनियोग साध्य कोषों के स्वतन्त्र प्रवाह को 
रोका है। सट्टे बाजार में जुआरी प्रकृति बलवान रही है, जिसके कौरणा कीमतों में 
अकारण ही विशाल उच्चावचन हुए हैं और वास्तविक विनियोगी हतोत्साहित हुए हैं । 

(६) मेनेजिंग एजेण्टों की दोषपूर्णा तथां धोखेबाजी की नीति के 
कारण कितने ही उद्योग या तो चौपट हो गये है या अ्ंशधारियों के लिये किसी प्रकार 
का लाभ नहीं कमा पाये हैं। इन एजेन्टों ने अपने स्वार्थ हेतु विनियोगो को हानि पहुँ- 
चाई है और पूजी निर्माण के वार्ग में कठिनाई उत्पन्न की है । 

( ७ ) धन का दोषपूर्ण वितरणा-द्वितीय महायुद्ध के काल तथा युद्धोत्तर 
काल में देश के भीतर श्राय के वितरण में इस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं कि राष्ट्रीय 
आय का अधिक बड़ा भाग उन वर्गो के पास चला गया है जो बचत तथा विनियोग 
करना जानते ही नही हैं । साथ ही, उद्योगों मे रुपया लगाने वाले वर्गों की बचत बरा- 


बर घटती जा रही है । 
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(८ ) मृत्यु कर, निर्यात कर एवं बिक्री कर-ऐसा कहा जाता है कि 
मृत्यु-करों में बचत तथा पूजी निर्माण को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति होती है, 
वि:शों के अनुभव से यह बात सिद्ध तो नहीं होती है, परन्तु इन करों का बचत करने 
की इच्छा पर बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है । इसके अतिरिक्त भारत में निर्यात करों 
ओर बिक्री करों ने श्रौद्योगिक विनियोगों से प्राप्त होने वाली आय घटा दी है और इस 
प्रकार पूंजी के निर्माण को हतोत्साहित किया है । उपरोक्त तीनों प्रकार के कर बचत 
श्र विनियोग दोनों को ही घटाने की वृत्ति रखते हैं । 

( € ) युद्धोत्तकालीन तनावं--युद्धोत्तर काल में भी युद्धधालीन तनाव 
समाप्त नहीं हो पाया है। लगभग सभी देशों ने आवश्यक मालों को जमा करने तथा 
शस्त्रीकरण की नीति अपनाई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को तो बहुत से 
मुद्रा प्रसार विरोधी उपाय भी करने पड़े हैं। परिणामस्वरूप पूजी के निर्माण में 
शिथिलता श्राई है । 

(१०) पूजी निर्गम नियन्त्रश--भारत में पूजी निर्गंम नियन्त्रण ((४७9- 
(६ 5596 0(/0॥070!) का कार्यवाहन कुछ इस प्रकार हुआ है कि कोप लाभदायक 
विनियोगों की ओर प्रवाहित नहीं हो पाये है । 

(११) उद्योग (विकास तथा नियन्त्रण) एक्‍्ट-बहुत से श्रथंशास्त्रियों 
का मत है कि सन्‌ १६५१ का उद्योग (विकास तथा नियन्त्रण) एक्ट व्यक्तिगत विनि- 
योगों को हतोत्साहन करने की प्रवृत्ति रखता है । 

(१२) लाभ का विदेशो को निर्यात--भारतीय उयोगों के लाभों का एक 
बहुत बड़ा भाग, जिसका साधारणतया पूजी के रूप में उपयोग होना चाहिए था, 
विदेशी पूंजी के ब्याज और लाभ के रूप में देश से बाहर चला जाता है। ऐसी राशि 
का वाषिक अनुमात लगभग ३६ करोड़ रुपया है । 

(१३) निजी क्षेत्र पर प्रतिबन्ध--ऐसा कहा जाता है कि आथिक नियोजन 
के अन्तगंत निजी क्षेत्र पर जो प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं उन्होंने पूंजी के विनियोग 
को घटाया है और बचत करने की इच्छा को कम कर दिया है 
भारत में प्‌जी निर्माण प्रोत्साहन के सुझाव-- 

भारत में देश के औद्योगिक विकास से लिए इस समय घोर प्रयत्न किया जा 
रहा है। प्रथम, दूसरी और तीसरी योजना का प्रथम भाग पूरा हो चुका हैं, परन्तु देश 
का औद्योगिक तथा सामान्य आरथिक विकास अभी बहुत पीछे हैं । इस विकास के मार्ग 
में अनेक बाधाएं हैं, परन्तु सबसे बड़ी बाधा वित्तीय अ्रभाव है । यह निर्चित है कि 
जब तक देश की बचतों में वृद्धि न होगी और वे उद्योगों में नहीं लगाई जायेंगी तब 
तक कोई महत्त्वपूर्णां प्रगति सम्भव नहीं हैं। इस कारण इस समय हमारी सबसे बड़ी 
ग्रावश्यकता पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देना है| इसमें संदेह नहीं है कि सरकार इस 
दिशा में भरसक प्रयत्न कर रही है, परन्तु अ्रभी तक स्थिति सनन्‍्तोषजनक नहीं हो 
पाई है। भविष्य तो ग्राज्ञा-जनक दिखाई पड़ता है, क्योंकि औद्योगीकरण राष्ट्रीय 
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आय को बढ़ा कर स्वयं बचत तथा पूंजी निर्माण को उन्नत करता है, परन्तु ग्रारम्भ 
मं तो प्‌जी निर्माण की उन्नति करके ही श्रौद्योगिक विकास सम्पन्न किया जा सकता है। 
यह तो सत्य है कि कुछ ग्रंश तक हम विदेशी सहायता और हीनार्थ-प्रबन्धन का 
सहारा ले सकते हैं, परन्तु इनकी भी एक सीमा होती है । अन्तिम दशा में पूंजी का 
निर्माण ही एक मात्र उपाय है। इस निर्माण को प्रोत्साहित करने के सुझाव निम्न 
हो सकते हैं :-- 


( १ ) सरकारी व्यय में बचत--सबसे पहली आ्रावश्यकता यह हैं कि देश 
में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की शासन-व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार किए जायें 
कि अ्पव्यय समाप्त हो और व्यय में बचत हो सके । इस सम्बन्ध में सन्‌ १६४९-५० 
की सरकारी व्यय बचत समिति की सिफारिशें महत्त्वपूर्ण हैं । 


( २ ) आसंचित कोषों को तोडना--इस बात की भारी आवश्यकता है 
कि आासंचित कोषों को तोड़ा जाय, जिससे कि उनका लाभदायक उपयोग हो सके । 
इसके लिए दो बातों की श्रावश्यकता है--[7) इस सम्बन्ध में सप्रभाविक प्रचार करके 
लोगों को गाड़े हुए धन के उपयोग का महत्त्व समझाया जाय, और () विनियोगों के 
लाभ श्रथवा ऋणों के ब्याज की दरें आकर्षक रखीं जायें | ऐसा अ्रनुमान लगाया जाता 
है कि यदि स्वर्ण आसंचित कोषों को ही निकाल देने में सफलता मिल जाती है तो 
पाँच वर्ष तक राष्ट्रीय आय का लगभग २% पूजी के रूप में प्राप्र हो सकता है। 
पिछने दिनों सरकार ने स्वर्ण तथा बहुमूल्य जेवरात की आराड़ पर ऋणशण्ण देने का जो 
आदेश बैंकों को दिया है उससे श्रधिक लाभ की आशा है । 


( ३ ) अल्प बचत को प्रोत्साहन--छोटी आय वर्गों को तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहन देने के लिए प्रचार की श्रधिक आवश्शकता है और यह 
भी आवश्यक है कि बैंकिंग सेवाओश्रों तथा सेविंग बैंकों का विकास किया जाय । इस 
सम्बन्ध में ब्याज की दरों में वृद्धि करना लाभदायक हो सकता है । वर्तमान दरें बहुत 
ग्राकषक नहीं हैं । 

( ४ ) स्टॉक एक्सचेन्ज सुविधायें--श्रधिक आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए 
बचत प्रोत्साहित करने वाली संस्थागओ्रो का अ्रभाव नहीं है । उनके लिए तो केवल यही 
पर्याप्त है कि उन्हें उपभोग घटाने तथा बचत को लाभदायक कार्यों में लगाने को 
प्रोत्साहित किया जाय । मध्यम झ्राय वर्गों की बचत उनके लिए स्टॉक एक्सचेन्ज 
सुविधाएं उपलब्ध करके बढ़ाई जा सकती हैं । छोटी श्राय- वर्गो में प्रचार को भारी 
ग्रावश्यकता है । 


( ४ ) लाभ पर करों में छूट--उद्योगों तथा कम्पनियों की बचत को 
प्रोत्साहन देने के लिए यह उपयुक्त होगा कि लाभ पर लगाये जाने वाले करों में 
छूट दी जाय श्रौर मशोनों की घिसावट आदि के लिए अधिक छूट की व्यवस्था की 
जाय । ऐसी बचत श्रौद्योगिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण साधन बन सकती है। 
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(६) पूजी के निर्यात पर प्रतिबन्ध और ग्रायात को प्रोत्साहन -- 
यह श्रावश्यक है कि पूंजी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाए और विदेशी पूंजी- 
पतियों से यह अनुरोध किया जाय तथा उन्हें ऐसी सुविधायें दी जाया कि वे अपने 
लाभों का अधिकाँश भाग भारतीय विनियोगो में लगायें । विदेशी पू'जी के श्रायात के 
लिए श्रधिक प्रयत्न किया जाय । 


सरकारी उपायों का संक्षिप्त वरधेन 


अल्प बचत योजना--- 

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक ग्रल्प बचत योजना ($शधाी! $8एंए/९४ 
62८॥०706) का निर्माण किया है; जिसके ग्रन्तगंत इस प्रकार की पहले से चालू योज- 
नाञ्रों के विस्तार के श्रतिरिक्त कुछ नई योजनाएँ भी चालू की गईं हैं। इस प्रकार 
की योजनायें निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) डाकखानों के सेविंग बैंक--यह योजना लम्बे काल से चालू है, 
परन्तु इसमें विगत वर्षो में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार तथा संशोधत किए गए है। ये बैंक 
सभी डाकखानों में खोली गई हैं । इनमें कोई भी वयस्क रुपया जमा कर सकता है । 
किसी अल्पवयस्क की ओर से भी उसके संरक्षक द्वारा खाता खोला जा सकता है। 
जमा करने वाले को एक सप्ताह में एक बार खाते में से कभी भी रुपया निकालने 
का अधिकार होता है; कम से कम २ रुपया जमा करके खाता खोला जा सकता है 
आर इस प्रकार के खाते में अधिक से अधिक १५,००० झपये तक जमा किया जा 
सकता है | जमा की हुई राशि पर २% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज दिया जाता है, 
परन्तु १०,००० रुपये से ऊपर की राशि पर ब्याज की दर केवल १३% है, शर्तं यह 
है कि यदि किसी महीने में जमा की रकम २५ रुपये से कम होती है तो उस महीने 
का ब्याज नहीं दिया जाता है| ऐसी जमा से प्राप्ठ ब्याज आय-कर से मुक्त है । 

(२ ) बारह-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (7॥० 2-शव्थ्वा$ 
िव्ाणाध।ं 88०॥25 ('८४08/०5)-- इस प्रकार के प्रमाण-पत्र भी डाकखानों द्वारा 
ही बेचे जाते हैं। ये प्रमाण-पत्र ५, १०, ५०, १००, ४००, १,००० तथा ५,००० 
रुपये के होते हैं और उन जमा करने वालों के लिए अ्रधिक उपयुक्त होते हैं जो मूल- 
धन तथा ब्याज की प्राप्ति के लिए कुछ साल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं । एक व्यक्ति 
ग्रपनी ओर से अ्थवः बच्चों की ओर से प्रमाण-प्रत्र खरीद सकता है, परन्तु इस प्रकार 
के प्रमाण-पत्रों में एक व्यक्ति अधिक से अधिक २५,००० रुपये तक लगा सकता है, 
जिसमें वह राशि भी सम्मिलित की जाती है जो व्यक्ति विशेष ने पहले चालू किये गये 
पंच-वर्षीयं तथा सप्त-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणा-पत्रों में ,.लगा रखी है। दो व्यक्ति 
सम्मिलित रूप में अधिक से अधिक ५०,००० रुपया ऐसे प्रमाण-पत्रों में लगा सकते 
हैं। इन पत्रों में ब्याज की दर इस प्रकार रखी गई है कि परिपकवता पर गर्थात्‌ १२ 
वर्ष पश्चात्‌ १०० रुपये के १६५ रुपये मिल जाते हैं। इस प्रकार ब्याज की औसत 
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वाधिक दर ५*४२९८, निकलती है । इनमें रुपया लगाने वालों को परिपकक्‍कता से पूव्व 
भी रुपया निकाल लेने का अधिकार दिया गया है। कम से कम एक वर्ष पीछे रुपया 
निकाला जा सकता है, परन्तु उस दशा में ५ रुपये के प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी राशि के प्रमारा-पत्र पर ब्याज नहीं मिलता है । जैसे-जसे समय अवधि 
बढ़ती जाती है, ब्याज की दर भी बढ़ती जाती है । ब्याज से प्राप्त राशि आय कर 
तथा अति-कर से विमुक्त है और आय-कर की दर निर्धारित करने के लिये भी उसे 
कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 

(३ ) पंच-वर्षीय तथा सप्त वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्र॑माणा-पत्र--इन 
प्रमाण-पत्रों के नियम १२-वर्षीय प्रमाण-पत्रों की ही भाँति हैं, अन्तर केवल इतना है 
कि इन पर ब्याज की दर कम होती है। पंच-वर्षीय प्रमारा-पत्रों पर ३% तथा 
७-वर्षीय पत्रों पर ३१५७% ब्याज की दर रहती है। इनसे प्राप्त ब्याज पर भी करों 
में छूट दी गई है । 

( ४ ) बचत मुद्रोक ($8शंग8 $क्07082>-यह सबसे छोटी बचतों की 
योजना है । जो लोग ५ रुपये के भी प्रमाण-पत्र नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए यह 
व्यवस्था की गई है कि वे समय-समय पर डाकखाने से ४ आने, आठ आने भ्रथवा एक 
रुपये के बचत-मुद्रांक खरीद लें । ऐसी टिकटों डाकखाने से दी गई एक पास-बुक पर 
चिपका दी जाती हैं और जब उनकी कीमत ५ रुपये भ्रथवा १० रुपये तक हो जाती 
है । तो उसके बदले में बचत प्रमाण-पत्र खरीदने का अधिकार दे दिया जाता है। 

( ५) दस-वर्षीय कोषागार बचत निक्षेप (४6 0-४८क्षा8 वाधध्पाए 
5४ए725 0०90आ5)-- यह जमा १०० रुपये से कम की नहीं हो सकती है श्र 
इसके लिए १००-१०० रुपये के ही प्रमाण-पत्र होते हैं। एक व्यक्ति अ्रधिक से 
ग्रधिक २५,००० रुपया इस जमा में लगा सकता है । दो व्यक्ति मिला कर ५०,००० 
रुपये लगा सकते हैं और परोपकारी संस्थाएँ १ लाख रुपये तक लगा सकती हैं । इन 
निक्षेपों की विशेषता यह होती है कि जमा करने वाले की पूजी ज्यों की त्यों बनी 
रहती है, परन्तु उसे नियमित रूप में प्रति वर्ष ३३४७ की दर पर ब्याज मिलता 
रहता है, इस कारण यह योजना उन लोगों के लिए भ्रधिक उपयुक्त है जो अपनी 
बचत से एक नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं। रुपया रिजवं बैंक, स्टेट बेक 
ग्रथवा सरकारी कोषागार में जमा किया जा सकता है । अ्रल्प-वयस्कों की ओर से 
संरक्षकों को रुपया जमा करने का अधिकार दिया गया है । एक साल पद्चात्‌ कभी 
भी जमा की राशि को निकाला जा सकता है, परन्तु १० वर्ष से पूर्व रुपया निकालने 
की दशा में विभिन्न दरों पर बद्ठा लगाया जाता है । ब्याज की शुद्ध दर प्रति वर्ष इस 
प्रकार बढ़ती जाती है कि १० वर्ष पीछे वह ३५% हो जाती है। ऐसी जमा के 
प्रमाण-पत्र भी प्रतिभूतियों के रूप में स्वीकार किये जाते है और इनके ब्याज की 
राशि भी सरकारी करों से मुक्त होती है और श्राय-कर की दरों के निर्धारण में भी 
उसे कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है । है 
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( ) बेतन बचत योजना ($वाए 58 ए॥25 5006770)--यह योजना 
सन्‌ १६५८ से चालू की गई है श्रौर विशेषतया उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक है 
जिन्हें निश्चित रूप में प्रति मास आय प्राप्त होती है | कोई भी व्यक्ति प्रति मास १०, 
२०, २५, २० भ्रथवा १०० रुपये डाकखाने में जमा कर सकता है और ५ अथवा 
१० वर्ष तक इस प्रकार की जमा को चालू रख सकता है। जमा की राशि को जमा 
करने वाले द्वारा घोषित जमा के अनुसार ५ अथता १० वर्ष पद्चात्‌ निकाला जा 
सकता है । जमा पर ब्याज मिलता है और निर्धारित श्रबधि के पदचात्‌ ब्याज और 
मूलधन की राशि निकालने का जमाधारी को अधिकार होता है, यद्यपि कुछ निश्चित 
व्यवस्थाश्रों के अ्रन्तगंत समय ग्रवधि के पूरा होने से पूर्व भी धन निकाला जा सकता 
है । ब्याज की राशि आय-कर से विमुक्त होती है । 


( ७ ) इनामी बाँड योजना (0772० 80०70$)--इस योजना के श्रन्‍्तर्गत 
५, १०, ५०, १०० आदि रुपये की कीमतों के इनामी बाँड निकाले गये हैं । बाँडों को 
कई भागों ($०6७) में बांटा गया है | बॉड खरीदने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग 
के बाँडों में इनाम का अ्रधिकारी होता है । प्रत्येक भाग के बाँडों पर एक निश्चित 
राशि इनाम के रूप में बाँटी जाती है। इनाम का निर्माण [.00०ए डाल कर किया 
जाता है | बाँड एक बार इनाम जीतने के बाद फिर भी प्रत्येक बार इनाम की 
प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है। आरम्भ में इस योजना के प्रति जनता ने 
अच्छा उत्साह दिखाया था । किन्तु श्रब धीरे धीरे उत्साह ठण्डा हो रहा है ॥ वैसे यह 
भी एक प्रकार का जुआ है । 


(८ ) रक्षा बाँड (००7०८ 80705)--भारत पर चीन के ग्राक्रमण के 
पर्चात्‌ धन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने नये रक्षा बाँड जारी किये हैं। इन 
पर ब्याज की दर ५३% रखी गई है | इनकी भुगनान अवधि १२ वर्ष है और इनसे 
सम्बन्धित अन्य नियम १२ वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों की भाँति हैं । 

( ६ ) स्वर्ग बाँड (5०090 8०705$)--देश के लोगों से सोना प्राप्त करने 
के लिए, जिससे कि विदेशों से श्रधिक हथियार और सैनिक सामान मेंगाया जा सके, 
१० वर्षीय स्वरणं बॉड निकाले गये हैं, जो स्त्रर्ण को जमा करके लिए जा सकते हैं । 
इन पर ब्याज की दर ६३% रखी गई है और प्राप्त आय को आय-कर से मुक्त रखा 
गया है । 


(१०) अनिवार्य जमा योजना (000रफपइ०9 706फ०नथओ. $लाशा6-- 
0. $. 7).)--सन्‌ १६६३-६४ के वित्तीय वर्ष में सरकार ने अनिवार्य जमा योजना 
लागू की थी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न श्राय वर्ग के व्यक्तियों को अपनी झाय का एक 
निदिचित भाग श्रनिवाय रूप में डाकखाने के सेविंग बेंक खाते में जमा करना होता 
था । यह धन ५ वर्ष पूर्व नहीं निकाला जा सकता है, यद्यपि इस पर सरकार ब्याज 
2 च० अआ्र०, ४ २ 
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देती है । सन्‌ १९६४-६५ के वर्ष में यह योजना जन-विरोध के कारण समाप्त कर 
दी गई है । 

विगत वर्षों में सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके अनुसार सोने, 
चाँदी, हीरे, जवाहरात, आभूषण आदि की आराड़ पर राष्ट्रीय ऋणों में धन लगाने के 
लिए बेंकों को ऋण देने का ग्रधिकार दिया गया है। इसका परिणाम अधिक महत्त्व- 
पूर्ण होगा, क्योंकि इस योजना के श्रनुसार देश के अनुत्पादक आसंचित कोषों का भी 
लाभदायक उपयोग हो सकेगा । १५ अक्टूबर सन्‌ १६५३ से भू-सम्पत्ति कर (8846 
(0॥86७) के रूप में भारत सरकार ने मृत्यु-कर भी लागू कर दिया है, जिससे प्राप्त 
होने वाली समस्त झ्राय को पूंजी के रूप में श्राथिक यौजनाश्रों की वित्तीय आवद्य- 
कर्ताश्रों को पूरा करने के लिए उपयोग करने का नि३चय किया गया है। 


परोक्षा-प्रद्न 


आगरा विद्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बो० एस-सी०, 
(१ ) द्रव्य बाजार के क्‍या काय हैं ? क्या भारतीय द्रव्य बाजार उन सब कार्यों को 


संतोषजनक रूप से करता है ? (१९६४) 
(२ ) भारतीय मुद्रा बाजार के अ्रद्भ कौन से हैं ? भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों 
को समभाइये । (१६६२) 
( ३ ) भारत में विभिन्न प्रकार की बेंकों की व्याख्या कीजिये । उनके विशेष कार्यों 
को संक्षिप्त रूप में बताइये । (१९६१) 
(४ ) भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताञ्रों का वरणणंन करें । इसके दो +ं पर हृष्टि- 
पात करें । (१६६०) 


आगरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) भारतीय मुद्रा बाजार की क्‍या कमियाँ हैं ? इसका ठीक ढड्ग से किस प्रकार 


संगठन किया जा सकता है ? (१६६४) 
(२) भारत में बिल-बाजार के न होने के क्या कारण हैं? फरवरी, १६५२ से 
इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ? (१६६२) 
(३) भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों का वर्णन कीजिए । इन्हें कैसे दूर _किया जा 
सकता है ? (१६६०) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बीं० काँम०, 


( ) श्रात्र 876 [6 (९००३ णी पा पाताा ४०767 ३८८ ? म09फ् 
(का 656 96 7९८70760 ? (96) 


( २) भारतीय मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषताओं पर नोट लिखिये. (१६६०) 
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अनुसुचित तथा सहकारो बोंकों द्वारा प्राप्त ऋष् 
' (करोड़ रुपयों में) 
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ऋणगणा देने के सम्बन्ध में रिजव ढौंक ते अपनी नीति में जो परिवर्तन किये हैं 
उनके तीन लाभ बताये जाते हैं :--(१) यह कहा जाता है कि इससे बौंक दर की 
सप्रभाविकता बढ़ जाती है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात से मिलता है कि नीति का 
परिवर्तत होते ही स्टेट बैंक ने तुरन्त अपनी सभी प्रकार की ब्याज की दरों में 
सामान्य रूप में $% की वृद्धि कर दी थी। (२) यह रीति ऐसी है कि मुद्रा की पूर्ति 
में लोच रहती है । व्यवस्त व्यावसायिक काल में पति बढ़ती है, परन्तु इस काल के 
पश्चात्‌ ऋण-पत्र लौट आते हैं, और इस प्रकार मुद्रा की पूति स्वयं ही घट जाती 
है ।((२) इस रीति से रिजवं बैंक का श्रन्‍्य हैंकों पर ग्रच्छा नियन्त्रण स्थापित हो 
जाता है । > 

उपरोक्त परिवर्तन की कई हात्रियाँ भी हैं :--(१) समुचित फल प्राप्त करने 
के लिए यह श्रावश्यक है कि खुले बाजार व्यवसाय की नीति को गुप्त रखा जाय, 
परन्तु इस रीति के कारण यह नीति गोपनीय नहीं रह पाती है। (२) पहले ऋण - 
पत्रों की कीमत में काफी स्थायित््व रहता था, क्योंकि रिजव ढौंक उनका क्रय-विक्रय 
करती रहती थी, परन्तु इस नीति के फलस्वरूप इन पत्रों की कीमत गिरी है। नीति 
का परिवर्तन होते ही तीन सप्ताह के भीतर इन ऋणा-पत्रों की कीमत में ५"३% की 
कमी हो गई थी । सरकारी ऋणा-पत्रों की कीमत मे ऐसा परिवतंन उचित नहीं होता 
है । (३) यह रीति बैंकों के लिए मेहगी तथा कष्टदायक है। इससे"वित्त की प्रगति 
तथा मुद्रा-बाजार के विकास के मार्गों में बाधा पड़ती है । 

सन्‌ १६९६१ और सन्‌ १६६२ में भी रिजवं बैंक की सामान्य नीति साख 
संकुचन की दिशा में ही रही है। अक्टूबर सन्‌ १६६० में साख संकुचन की एक 
योजना लागू की गई थी, जिसे कुछ संशोधनों के साथ श्रागे भी बराबर वनाये रखा 
गया है। जनवरी सन्‌ १६६१ में इस नीति में कुछ ढील दी गई । कुटीर और लघु 
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उद्योगों के लाभ के लिए दिसम्बर सन्‌ १६६१ में सरकार ने यह निश्चय किया कि 
अनुसूचित तथा सहकारी बैंक यदि ऐसे उद्योगों को ऋण देने के लिए रिजवं बैंक से 
ऋण लेती हैं और इससे उनके ऋण उनके निर्धारित आधारभूत श्रभ्यंश (09०४७) से 
बढ़ जाते हैं तो इस उददश्य से लिए गये ऋणों पर बौंक दर पर ही ब्याज लिया 
जायेगा । ३० जून सन्‌ १६६२ को इस नीति की फिर से जाँच की गई और इसकी 
शभ्रवधि एक साल के लिए बढ़ा दी गई। पिछले कुछ दिनों से साख संकुचन की 
और भी ग्रावश्यकता अनुभव हुई है। चीनी श्राक्रमणा कारण उत्पन्त होने 
वाले राष्ट्रीय संकट के कारण यह आवश्यक हो गया है कि साख नियन्त्रण का कार्य॑ 
और भागे बढ़ाया जाय, ताकि कीमतों में वृद्धि न होने पाये और साथ ही सद्द की 
प्रवृत्ति उत्पन्न न हो । १ जनवरी सन्‌ १६६४ से रिजवं ढौंक ने बैंक दर बढ़ा कर 
४३% कर दी है। सन्‌ १९६१ में बराबर चुना हुआ साख नियन्त्रण ($०]९८४०७ 
(76०04 (०॥7०) नीति अपनाई गई । खुले बाजार व्यवसाय के क्षत्र में सन्‌ १९६१ 
श्रौर सन्‌ १६९६२ में रिजवं ढौंक ने पी० एल० ४८५० (?. ].. 480) कोषों के हस्ता- 
न्तरण की आड़ पर प्रतिभूतियाँ खरीदीं । 

रिजवं ढैंक द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दरों के सम्बन्ध में सन्‌ १६६० से 
ही तीन प्रकार की दरें रखी गई थीं। एक सीमा तक बैंक दर पर ऋणा दिये जाते थे, 
परन्तु एक अगली सीमा तक उससे ऊँची दर पर और उससे भी अगली सीमा तक 
और भी ऊची दर पर। २ जुलाई सन्‌ १६६२ से चार प्रकार की ब्याज दर प्रणाली 
लागू की गई है । इस प्रणाली के श्रन्तर्गत ढौंकों को उनकी वैधानिक निधि के २५% 
बोंक दर पर ऋण दिये जाते हैं, श्रगनले २५% पर ब्याज की दर १% ऊंची 
होती है शेष ४०% पर ब्याज की दर बेंक दर से २% ग्रधिक रहती है और यदि इससे 
भी अ्रधिक ऋण लिये जाते हैं तो बेक दर से २५% अधिक ऊची ब्याज ली जाती 
है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इससे कुल मिलकर शअनुसूचित बैंकों के लिए 
ब्याज की दर २% ऊँची हो गई है। परन्तु लघु उद्योगों तथा सरकारी संस्थागश्रों के 
देने के लिए बक रिजव बेक से जो ऋण लेती है उन पर अब भी ब्याज की दर बैक 
दर के ही बराबर रखी जाती है,रजनवरी सन्‌ १९६३ से जबकि बेंकदर बढ़ाकर ४२% 
कर दी गई थी यह नीति ग्रहण की गई है कि वैधानिक निधि का ५०० बैंक दर पर 
प्राप्त किया जा सकता है और शेष ५०० के लिए ६४ ब्याज ली जाती है । इससे 
अधिक ऋणों पर ब्याज की दर और भी ऊँची होती है और ये ऋण रिजवं बेंक बेंक 
विशेष की स्थिति की जांच के ही पद्चात्‌ देती है । 
रिजवें बेंक श्रोर खुले बाजार व्यवसाय-- 

विधानानुसार रिजवं बंक केन्द्रीय, राज्य ग्रथवा किसी भी स्वायत्त संस्था की 
प्रतिभृतियाँ खरीद सकती है और अल्पकालीन विनिमय बिलों का भी क्रय- 
विक्रय कर सकती है | खुले बाजार क्रियात्रों की सफलता के लिए यह आवश्यक 
होता है कि केन्द्रीय बैंक तथा व्यापार बेकों के पास उपयुक्त प्रतिभूतियाँ यथेष्ट मात्रा 
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में हों - श्रारम्भ में रिजवं बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विशाल कोष नहीं रखती थी, 
परन्तु दूसरे महायुद्ध के काल में सरकार द्वारा अधिक ऋण लेने के कारण (और 
यह क्रम भ्रभी तक भी चल रहा है ) ऐसे कोषों में वृद्धि हुई है । अ्प्रौल सन्‌ १६६३ में 
रिजवं बैक के पास इस प्रकार की विनियोजन राशि २०१ करोड़ रुपये की थी, जिसका 
झ्धिकांश भाग सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में था। गत १२-१४ वर्षों में रिजवं बैक 
में सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा २०० करोड़ रुपये के आस-पास रही है । 


यह निश्चय है कि अ्रब रिजवं बैंक बिलों के आधार पर अधिक ऋणशा दे रही 
है । इससे दो स्पष्ट लाभ हैं--प्रथम, रिजव॑ बैंक को बेंकों की साख नीति को निय- 
न्वित करते का अधिक अ्रच्छा ग्रवसर मिल रहा है और दूसरे, रिजवं बैंक के लिए 
वह अ्रधिकार सरल हो गया है कि व्यापार की श्रावश्यकता के लिए अधिक साख का 
निर्माण कर सके । 


देशी बैंकिंग प्रणाली पर नियन्त्रण रखने में भी रिजवं बौंक भ्रभी तक भ्सफल 
ही रही है। यह प्रयत्व काफी वर्षों से चल रहा है कि इस प्रणाली पर भी रिजव॑ 
बैंक का आधिपत्य स्थापित किया जाय । इस सम्बन्ध में रिजवं बेंक वही सुविधाएँ 
देने को तैयार है जो साधारण अनुसूचित बैंकों को दी जाती हैं, परन्तु यह अनुरोध 
किया जाता है कि सहायता प्राप्त करने के लिए देशी डौंकरों को ग्रपना व्यापार व्यव- 
साय छोड़ना पड़ेगा । यह शर्तं किसी भी देशी बैंकर को मान्य नहीं है और भ्रभी तक 
केवल ७ देशी बेकिंग संस्थाएं ही योजना में सम्मिलित हो पाई हैं । 

इसी प्रकार भारतीय विनिमय बौंकों के विकास में भी रिजवं बैंक अ्रभी तक 
कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के पदचातु 
भी भारत के विदेशी व्यापार के ग्रथ॑-प्रबन्ध का एकाधिकार विदेशी बैंकों के पास बना 
रहा है । 

फिर भी रिजवं जैंक की सफलताएं श्रनेक हैं। वे मुख्यतया इस प्रकार हैं :--- 


( १) इसने वित्तीय तथा मौद्रिक नियन्त्रण का एक नया युग आरम्भ 
किया है । 

(२ ) इसने बड़े अंश तक भारतीय मुद्रा बाजार को नया रूप दिया है । 

( ३ ) इसने व्यापार बैंक को सुदृढ़ आधार पर संगठित किया है । 

( ४ ) नियोजन के आरम्भ के पदचात्‌ रिजरवं बैंक बराबर मुद्रा प्रसार निय- 
नत्रण, हीताथे प्रबन्धन तथा विकासनीय बैकिंग की उन्नति में सरकार की बराबर 
सहायता कर रही है । 

( ५ ) सन्‌ १९५६ के परचात्‌ रिजवं बैंक ने विकासशील ग्रथ्थ॑-व्यवस्था की 
सफलता के लिए अपनी साख नियन्त्रण नीति में झावश्यक समायोजन कर लिए हैं । 
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( ६ ) रिजवं बैंक देश की आवश्यकतानुसार साख नियन्त्र ण करने में सफ- 
लता प्राप्न कर रही है । । 
रिजर्ण नेक का राष्ट्रीयक रण-- 

सन्‌ १६४८ के रिजव॑ ढौंक ( लोक स्वामित्व हस्तान्तरण ) नियम द्वारा 
रिजवं बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया है और अब यह सरकारी संस्था है। रिजवं 
ढेंक की स्थापना से पूर्व ही यह वाद-विवाद चला था कि क्या इस संस्था को एक 
सरकारी संध्ष्था के रूप में स्थापित किया जाय, परन्तु इस समय इसे एक श्रंशधारियों 
की बैंक बनाता ही अधिक उपयुक्त समझा गया था । कालान्‍्तर में इस व्यवस्था के 
पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का महत्त्व शेष नहीं रह पाया है। इस समय निम्न 
कारग्यों पर राष्ट्रीयकरण का समर्थन हुआ है :--- 

( १) श्रन्य देशों की केन्द्रीय बेंको के भी राष्ट्रीयकरण का तकी-- 
युद्धोत्तर-काल में संसार के अनेक देशों में केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका-है 
ओर यह एक विद्वव्यापी आन्दोलन बन चुका है। रिजवं वेंक के राष्ट्रीयकरण का 
भी यही आधार है। 

( २ ) स्वतन्त्रता कभी भी वास्तविक न थी--शुद्धकालीत अनुभव यही 
है कि उस काल में रिजवं बैंक की स्वतन्त्रता की वास्तविकता खुल गई थी और वह 


एक सरकारी विभाग की भाँति कार्य कर रही थी । राष्ट्रीयकरण ने इस स्थिति को 
केवल वेधानिकता ही प्रदान की है। 


( ३ ) अंशों का केन्द्रीयकरणा एवं व्यक्तिक अधिकारो का दुरुपयोग 
का भय-रिजव नैक के श्रंशों का केन्द्रीयकरण होता जा रहा था और व्यक्तिक ग्रधि 
कारों के दुरुपयोग का काफी भय था। सन्‌ १६४९ के नियम ने तो रिजवं बैंक को 
इतने विस्तृत अधिकार दे दिये है कि ग्रब इसका निजी संस्था रहना अनुचित था । 


( ४ ) आथिक नियोजन की आवश्यकताए --श्राथिक नियोजन की सफ- 
लता के लिए भी यह अश्रावश्यक है कि सरकार तथा रिजर्व बेक का निकटतम सम्बन्ध 
रहे । बिना राष्ट्रीयकरण के इसकी ञ्राशा कम ही थी । 

इसके विपरीत राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध भी अ्रनेक तक हैं:-- 

( १ ) वर्तमान आराद्योकिग नीति के विरुद्ध-यह कहा जा सकता है कि 
यह भारत सरकार की वतंमान सामान्य औद्योगिक नीति के विरुद्ध है। सन्‌ १९४८ 
में उद्योग के राष्ट्रीयकरण की जिस नीति की घोषणा की गई थी उसे सरकार बदल 
चुकी है और इसलिए केवल रिजवं बैक को ही राष्ट्रीयकरण के लिएं चुनना उचित 
नहीं कहा जा सकता है | श्राथिक नियोजन की पूरी सफलता के लिए तो समस्त 
बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण भ्रधिक उपयुक्त होगा । 


( २) अनुभवी व योग्य व्यापारियों की सेवाश्रो' से वंचित होना-- 


राष्ट्रीयकरण के कारण अब रिजवं बैंक योग्य और अनुभवी व्यापारियों की सेवाश्रों के 
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लाभ से वंचित है, क्योंकि इसकी परिषदों के सभी सदस्य सरकार नामजद करती है 
झ्ौर उनमें कोई भी वित्त सम्बन्धी विशेष अनुभव प्राप्त गैर सरकारी व्यक्ति नहीं है । 

( ३ ) राजनैतिक दलो का अनुचित प्रभाव--अब यह भय काफी बढ़ 
गया है कि बेंक के संचालन पर राजनैतिक दलों तथा सरकार की वित्तीय नीति का 
ग्रनुचित प्रभाव पड़ सकता है । इस समय रिजवं बैंक पूर्णतया वित्त मन्त्रालय के हाथों 
में है, जो उसका किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता है । 

जैंसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है, १ जनवरी सन्‌ १९४६९ से रिजवें 
बैंक को सरकारी श्रधिकार में ले लिया गया और उसके पुराने सभी अंशधारियों को 
प्रत्येक १०० रुपए के लिए ११८ रुपये १० आने मुआवजे के रूप में दे दिये गए हैं। 
मुआवजे की यह दर अंशों की मार्च सन्‌ १६९४७ और फरवरी सन्‌ १९४८ के बीच 
के काल की औसत मासिक कीमत के बराबर रखी गई है । मुआवजे का एक भाग 
नकदी में चुकाया गया है और शेष के लिए ३% ब्याज के प्रतिज्ञा-पत्र दे दिये गये 
हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ अश्रब तक बहुत समय नहीं हो पाया है, जिसके कारण 
यह निर्णय कठिन है कि इस व्यवस्था द्वारा कितना लाभ हुआ है, परन्तु सरकारी 
ग्रधिकारियों का मत है कि इसके कारण रिजवं बेंक की उपयोगिता तथा सप्रभा- 
विकता बढ़ गई है । 
कृषि साख के लिए विशेष कोषों की स्थापता-- 

ऐसा अनुभव किया गया है कि कृषि साख के सम्बन्ध में रिजवं बेंक समुचित 
सेवा नहीं कर पाई है । इस सम्बन्ध में एक ग्राम्य साख जाँच समिति नियुक्त की गई 
थी, जिसने मार्च सन्‌ १६५४ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । यह रिपोर्ट सरकार ने 
स्वीकार कर ली है। १६ अप्रैल सन्‌ १९५५ को वित्त मन्त्री ने एक बिल लोक-सभा 
के सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा रिजव॑ बैंक एक्ट सन्‌ १६९३४ में संशोघन 
किया गया है । इस संशोधन के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय कृषिक साख (वि्वांगाओं 
6880प्रापराब!] (:+6का जाई 77 07७0॥07% एप्ता0) स्थापित किया गया 
है । इस कोष का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है :-- 

( १ ) राज्य सरकारों को सहकारी साख समितियों के अंश खरीदने के लिए 
१० वर्ष तक के ऋण दिये जाते हैं, जिससे कि इन संमितियों की अंश पूंजी में वृद्धि 
की जा सके । 

( २ ) राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण दिये जाते हैं, जितका वे 
कृषि वित्त की व्यवस्था करने के लिए उपयोग करती हैं। ऋणों की अ्रवधि १५ मास 
से ५ वर्ष तक की होती है | ब्याज और मूलधन के चुकाने की गारन्टी राज्य को देनी 
होती है । 

(३ ) केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों को २० साल तक की अवधि के लिए दीघे- 
कालीन ऋण दिये जाते हैं, जिनके ब्याज और मूलधन की गारन्टी राज्य सहकारी 
बेंक को देनी होती है । 
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( ४ ) यह कोष केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों के ऋण पत्र खरीद सकता है यदि 
इन ऋणगा पत्रों पर राज्य सहकारी बैंक की गारन्टी है । 

३० जून सन्‌ १६६२ को इस कोष में ६१ करोड़ रुपए को राशि जमा थी। 

एक राष्ट्रीय साख (स्थिरता) कोष (रिश्नांणाबा ठैशांण्पाएाबी एफल्वा 
8080॥240070 7प्र0) भी स्थापित किया गया है। इस कोष में जो धन रखा गया 
है उसका उपयोग केवल मध्यकालीन ऋणों औझौर श्रग्नमिमों के प्रदान करने के लिए किया 
जायगा । ये ऋण राज्य सहकारी बैंक को मिलते हैं श्रौर इन बैंकों को यह अधिकार 
है कि यदि अ्रकाल, बाढ़, सूखा तथा अन्य श्रप्राकृतिक आपत्तियों के कारण मध्य- 
कालीन वित्त की कमी पड़े, तो वे अभ्पने अल्पकालीन ऋणों को भी मध्यकालीन ऋणों 
में बदल लें। ३० जून सन्‌ १६६२ को इस कोप में ७ करोड़ रुपया जमा था, यद्यपि 
तब तक इसमें से कोई भी ऋण नहीं दिया गया था । 

कृषि और ग्राम्य साख में रिजव॑ बैंक निरन्तर अ्रधिक योग दे रही है, जिसका 
प्रमाण निम्न तालिका से प्राप्र हो सकता है ४--- 


रिजवे बंक द्वारा प्रदत्त ग्रास्‍्य साख 
(करोड़ रुपयों में) 





वर्ष ऋण राशि होष (बकाया) 
१६५१-२२ १६ ७'८१ 
(६९२२-* २३९८० १ श्ध्द 
१९६०-६१ १४६९९६६ ८६४० 
१६६२-६३ २२०'२८ १३४३२ 


रिजर्ग बंक और श्रन्तर्राष्ट्रीय म॒द्रा-कोष-- 

भारत ने मुद्रा-कोष की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त की थी। मुद्रा कोष के 
ग्रादेश पर भारत से रुपए का मूल्य स्वर्ण में 5"४७५१२ ग्रंन के बराबर निर्धारित 
किया था, परन्तु सितम्बर सन्‌ १६४६ में रुपये का अवमृल्यन किया गया और डालर 
(अथवा स्वरा) में रुपए के मुल्य में ३२०५%, वी कमी कर दी गई है। मुद्रा-कोष की 
सदस्यता से पहले रिजवं बैंक स्टलिज्ु प्रतिभूतियाँ रखती थी और विदेशी विनिमय के 
रूप में उसी का क्रय-विक्रय करती थी । भ्रब रिजवं बैंक मुद्रा कोष के सभी सदस्य 
देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय कर सकती है । इन मुद्राओं को बेचने की दर सर- 
कार अपने मुद्रा-कोष सम्बन्धी दायित्त्वों को ध्यान में रखकर समय-समय पर निश्चित 
करती है । ; 
रिजर्ग बैंक का महत्त्व-- 

सन्‌ १६३१५ में रिज॒वं बक ने अपना कार्य श्रारम्भ किया था। अब इस संस्था 
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को काम करते हुए २६ व से भी ऊपर हो चुके | अब तक का कार्य काफी सराहनीय 
रहा है । इस बेंक ने भारत की बैकिज्ध व्यवस्था को सुहढ़ और समुचित आधार प्रदान 
करने का प्रयत्न किया है। बेंक की सफलताओं की सूची काफी लम्बी है । बैक के 
कुछ महत्त्वपूर्णा कार्यो को अग्रानुसार गिनवाया जा सकता है :--- 

( १) सुलभ मुद्रा नीति--अआरम्भ से ही बौक ने सुलभ मुद्रा नीति 
((॥८४० ४०४०ए ?०76५) अ्पनाई थी । गैक दर को नीचा रख कर रिजवे ढौक 
ने व्यापार, उद्योग और कृषि सम्बन्धी वित्तीय प्रावश्यकताओो की अधिक से अ्रधिक 
पूर्ति करने का प्रयत्न किया है । नवम्बर सन्‌ १९५१ तक डौंक दर ३० रही है, 
परन्तु उपरोक्त मास से वह बढ़ा कर ३३% कर दी गई है और सन्‌ ६९५७ में ४९% 
तथा सन्‌ १६६३ में ४५% ॥। भारतीय मुद्रा-बाजार में ब्याज की दरों को नीचे 
गिराने का प्रमुख श्रेय रिजवं बैक को ही है। 

( २ ) व्याज की दरों में परिवर्तन--रिजवं जैक ने देश में प्रचलित ब्याज 
की सामायिक दरों के उच्चावचनों को भी कम करने में सफलता प्राप्त की है। बैंकों 
की पारस्परिक दरें साधारणतया: > शौर 2 के ही बीच रही हैं । 

( ३ ) विप्र ष सुविधाओं में वृद्धि--विप्रंष सुविधाश्रों ( [२०परांधक्षा065 
7४०॥६ ) में भारी वृद्धि की गई है । इस समय ये दरें मुद्रा-बाजार की स्थिति को 
देखते हुए बहुत कम हैं । ५,००० रुपये तक यह दर १5६५९ ( न्यूनतम एक रुपया ) 
झ्रौर ५,००० रुपये से ऊपर छो7% ( १ रुपया € श्राने, नई मुद्रा १ रुपया ५६ 
पंसे है । 

(४ ) सार्वजनिक ऋणों का प्रबन्ध-- लोक ऋणो के प्रबन्ध और केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों को सस्ते ऋरा प्रदान करने में ढौंक ने ख्याति प्राप्न की है । 

( ५ ) बेंकिग विधान का निर्माण-नैकिद्भु विधान के निर्माण में रिजवं 
ढोंक का कार्य काफी सराहनीय रहा है । 

(६) बैंकों की आथिक सहायता--आ्राथिक संक्टों के काल में रिजव॑ 
बौंक ने दूसरी ढौंकों की काफी सहायता की है। कितनी ही बैकों को केवल रिजर्ग 
बैंक के ही ऋणों ने डूबने से बचाया हैं । 

(७ ) विनिमय दर में स्थिरता-देश की विनिमय दर की स्थिरता 
बनाए रखने का प्रमुख श्रेय इसी को है । 

( ५ ) औद्योगिक वित्त -ओऔौद्योगिक वित्त की उन्नति में भी श्रौद्योगिक 
वित्त प्रमण्डल को रिजवंं बेंक से काफी सहायता मिली है । 

( ६ ) कृषि अर्थ व्यवस्था--बैक के कृषि साख विभाग के कायं की सभी 
ने प्रशंसा की है । 

( १० ) रिजवं बैंक का खोज और अनुसंधान विभाग बहुत ही महत्त्वपूरां 
कार्य करता रहा है। 
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( ११ ) मुद्रा साख व बैंकिंग पर उचित नियन्त्रणु--विभिन्न अधिकारों 
के द्वारा रिजवं बैंक ने मुद्रा, साख और बौंकिद्ध व्यवस्था पर अ्रच्छा नियन्त्रण रखा 
है। देश की बैंकिड्भ व्यवस्था के युद्धकालीन संचालन में रिजवं बैंक का ऊँचा स्थान 
रहा है । 

( १२ ) आंकडो का संग्रह तथा प्रकाशन--श्रांकड़ों के जमा करने और 
उपयुक्त सलाह देने में रिजव ढोंक का भारी महत्त्व है । 


रिजवें बंक द्वारा स॒द्रा श्रौर साख का नियम्त्ररण ( (0०॥00 0 ('एछाएशा८१ 
(76९0॥)-- 

केन्द्रीय बौंक होने के कारण रिजवं बैंक का यह वत्त य है कि मुद्रा और गाव 
दोनों की निकासी पर समुचित नियन्त्रण रखे । रिजव डोंक अपना यह कत्त व्य किस 
प्रकार प्रा करता है, इस पर नीचे विस्तार से प्रकाश डाला गया है :--- 


(॥) रिजर्व नेंक द्वारा मुद्रा का तियन्त्रण 

मुद्रा के नियन्त्रण में साधारणत:ः सिक्‍कों और पत्र-मुद्रा का नियमन किया 
जाता है। कागज के नोटों की निकासी तो रिजवं बैंक का ही एकाधिकार है श्रौर 
उनकी निकासी के सम्बन्ध में समुचित नियम भी बनाये जा छुके हैं, जिनका श्रध्ययन 
पिछले श्रध्यायों में किया जा चुका है । नोटों के निर्गमन के लिए रिजवे बैंक का एक 
अलग ही विभाग है | कागज के नोटों के पीछे रिजव॑ बेक सोने, सोने के सिक्‍कों, 
रुपये के सिक्कों, विदेशी मुद्राएं, स्टलिज्ध प्रतिभूतियों, रुपयों की प्रतिभूतियों तथा 
सरकारी हुण्डियों की आड़ रखती है । इस आड़ की मात्रा को घटा-बढ़ा कर रिजवे 
ढौंक पत्र-मुद्रा की मात्रा में परिवर्तत कर सकती है । यदि रिजवं डौंक पत्र मुद्रा की 
मात्रा को बढ़ाना चाहती है तो वह अपने अधिकोषण विभाग में से रुपये की प्रति- 
भृतियाँ अथवा विदेशी प्रतिभूतियाँ अथवा दोनों निर्गंग विभाग को हस्तान्तरित कर 
देती है और तब निर्गंम विभाग हस्तान्तरित प्रतिभूतियों के मूल्य के बराबर पत्र-मुद्रा 
का निर्गमन कर देता है । इसके विपरीत यदि रिजवं बैंक पत्र-मुद्रा की मात्रा कम 
करना चाहती है तो प्रतिभूतियों को निर्गंभगन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया 
जाता है भर उनके मूल्य के बराबर पत्र-मुद्रा को रह कर देती है | इस सम्बन्ध में 
बहुधा यह कहा जाता है कि रिजवं ढोंक मुद्रा पर नियन्त्रण रखने में पर्याप्र अंश तक 
सफल रही है, किन्तु वास्तविकता यह है कि यद्यपि आवश्यक अंश तक चलन की 
मात्रा का विस्तार तो रिजवें बेंक करती रही है, परन्तु देश में प्रचलित नोटों की 
मात्रा को घटाकर मुद्रा-प्रसार को दूर करने में वह पूर्णातया श्रसफल रही है । 


(!) रिजर्त बं क द्वारा साख नियन्त्रण-- 
रिजवे बेंक का यह एक महत्त्वपूर्णा कार्य है कि देश में साख की मात्रा पर 


नियन्त्रण रखे | इसके लिए रिजवं बेंक वे सभी उपाय करती है जो प्रत्येक केन्द्रीय 
बैंक को करने पड़ते हैं। विधानानुसार यह अनिवाय है कि प्रत्येक बैंक श्रपनी समय 
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देन (7776 48070८5) का २% जिसे रिजवं बैंक की इच्छानुसार 5१५ तक 
बढ़ाना आवश्यक होता है और माँग देव (70०77870 ॥॥20]॥068) का ५९% जिसे 
रिजव॑ बैंक २०% तक बढ़ा सकती है, रिजव॑ बैंक में जमा करे। इससे रिजवं बैंक 
को बैक की जमा सम्बन्धी आवश्यक सूचना मिलती रहती है । साख नियन्त्रण की 
दिशा में रिजवं बैक के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है :--- 


( १) नकद कोषों सम्बन्धी नियम--सन्‌ १६४६ के बैंकिंग विधान के 
अनुसार देश की प्रत्येक बैक को अपने कुल निक्ष पों का २००७ अपने पास नकदी, 
स्वर्ण अ्रथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। सन्‌ १६५६ में यह अनु- 
मान बढ़ाकर २५%, कर दिया गया है| रिजव॑ बेक का यह कत्तव्य है कि वह इस 
बात का ध्यान रखे कि अन्य बैंक इस नियम का उलंघन न करें । यद्यपि, यदि आव- 
इयक हो, तो रिजवं बेक किसी भी बेंक को इस सम्बन्ध में छूट दे सकती है । इससे 
साख का निर्माण एक निश्चित सीमा के भीतर रहता है। इसके अतिरिक्त, जैसा 
कि ऊपर बताया जा चुका है, प्रत्येक बैंक को अपनी माँग तथा समय देन का क्रमशः 
५ से २० और २ से 5५% तक रिजरवं बैंक में जमा करना होता है। इस सम्बन्ध में 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि रिजवे बेक को इन प्रतिशतों में परिवर्तत करने का 
ग्रधिकार नहीं है । व्यवहार में इन व्यवस्थात्रों से अधिक लाभ नहीं हो पाता है 
क्योंकि सब कुछ होने पर बैक के लिए साख निर्माण के लिए पर्थाप्त सामग्री 
रहती है । 

(२ ) बैंक दर--श्रन्‍्य केन्द्रीय बैंक की भाँति रिजरव बैंक भी बिलों को 
फिर से भुनाने (१८०॥६४०००7४०४) और श्रावश्यकता के काल में अ्रन्य बंको को 
ऋणा देने का कायं करती है । किन्तु भारत में रिजवं बेंक की बैंक दर नीति बहुत 
सफल नहीं रही, क्योकि ३--() अन्य बैक रिजवे बेक से कम मात्रा में ही ऋण 
लेती हैं और (॥) स्वयं रिजवं बैक के साधन भी तथा (॥) वे प्रतिभृतियाँ जिनकी 
आड़ पर ऋण दिए जाते हैं, भी सीमित है। शभ्रारम्भ में रिजव॑ बेक ने सुलभ मुद्रा 
नीति (०७७ (०7०५ ?०0॥09) अपनाई थी ।॥ मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए सन्‌ 
१९५१ से नीति में परिवर्तत किया गया है। सन्‌ १६५१ से पहले बैंक दर ३% रहती 
थी । उस वर्ष से बढ़ाकर ३३% किया गया था, फरबरी सन्‌ १९५७ में ४५५ और 


जनवरी सन्‌ १६६३ में ४३% । बेक दर नीति को आवश्यक सफलता नहीं 
मिली है। 


( २) खुले बाजार क्रियायें-खुले बाजार क्रियाञ्रों का श्रभिष्राय यह 
होता है कि केन्द्रीय बेक जनता को सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करने लगती 
है और उस पर से जनता के साथ प्रत्यक्ष व्यवसाय न करने का प्रतिबन्ध हटा लिया 
जाता है । रिजवे बक के सम्बन्ध में यह नीति भी बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं रही है । सन्‌ 
१९५१ तक सदस्य बैकों को यह अभ्रधिकार था कि वे आवश्यकता के समय रिजवं 
बेक को असीमित मात्रा में स्वीकृति प्रतिभुतियाँ बेच कर धन प्राप्त कर सकती थीं । 
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सन्‌ १६९५१ से इस नीति में भी परिवर्तत किया गया है। अ्रब रिजरवं बेंक केवल 
विशेष परिस्थितियों में ही इस प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदती है, अन्यथा स्वीकृत 
प्रतिभृतियों की आड़ पर बेक दर के अ्रनुसार ऋण देने तक ही सीमित रहती है । 
नीति के परिवर्तत का यह परिणाम हुआ है कि () अश्रब बैंक दर अधिक सप्रभाविक 
हो गई है, (॥) मुद्रा की पूति में पहले से अधिक लोच भा गई है और (॥) साख 
नियन्त्रण की सप्रभाविकता बढ़ गई है, किन्तु इससे बैक की असुविधा बढ़ गई है । 

(४ ) बिल बाजार योजना--देश में बिल बाजार का विकास करने के 
लिए सन्‌ १९५२ और सन्‌ १६५६ के बीच रिजर्व बेक ने एक बिल बाजार योजना 
लागू की थी । इस योजना और इसके परिणामों का सविस्तार वर्णन पीछे किया जा 
चुका है । 

( ५ ) अन्य उपाय--अच्य उपायो मे रिजवं बैंक के दृष्टिकोण से दो का 
महत्त्व अधिक है :--() प्रत्यक्ष कार्यवाही (जाल #&0०ां00) और (॥) साख का 
राशनिग (२880798 ० (४८०॥) इन दिश्याश्रों में सनू १९४६ के विधान ने रिजवं 
बक को अधिकार दिए हैं । नये. विधान के अनुसार रिजवबं बैक अन्य बैंकों को किसी 
भी विशेष प्रकार की लेन-देन से रोक सकती है। उसे बैंक के निरीक्षण का अधिकार 
है। यह किसी भी बैंक के व्यवसाय को कुछ काल के लिए स्थगित कर सकती 
है। उसे यह भी भ्रधिकार है कि किसी बेक के विलय अथवा निस्तारण को सिफारिश 
करे। ये सब साख नियन्त्रण सम्बन्धी प्रत्यक्ष कार्यवाहियाँ है। साख राशनिंग के 
श्रन्तगंत रिजव॑ बैंक बैंकों की नीति निर्धारित कर सकती है और उन्हें कुछ विशेष 
प्रकार के ऋण देने या न देने के आदेश दे सकती है । 
साख नियन्त्रण की दिशा में रिजर्व बोंक की वर्ततान नीति-- 

सन्‌ १६६०-६१ तथा सन्‌ १६६१-६२ में रिजवं बेंक ने साख मुद्रा के विस्तार 
को रोकने का विशेष प्रयत्न किया है। इस प्रकार की नीति इसलिए अ्रपनाई गई कि 
इन वर्षों में मुद्रा की पूर्ति, बेंकों की साख तथा थोक कीमतें बराबर बढ़ी हैं। सन्‌ 
१९६० में पहली बार रिजवं बैंक ते अपने इस अधिकार का उपयोग किया कि शअनु- 
सूचित बैंकों की सुरक्षित कोष राशि का प्रतिशत बढ़ाया जाये । बैंकों को यह आ्रादेश 
दिया गया कि वतंमान सीमा के ऊपर निक्षेपों की वृद्धि का २५% सुरक्षित कोषों में 
रखा जाये । मई सन्‌ १६६० में यह प्रतिशत बढ़ा कर ५० कर दिया गया । अक्टूबर 
सन्‌ १६६० से भी बैंकों के लिए रिजव॑ बेक से ऋण लेने के अ्रमभ्यंश (000॥88) 
निश्चित कर दिये गये । अ्रभ्यंश की सीमा तक बैंक दर पर ऋण दिये जाते थे । उससे 
ऊपर के ऋणों पर यदि वे अ्रभ्यंश का २००% से अधिक नहीं थे, १% शअ्रतिरिक्त 
ब्याज देता होता था और श्रभ्यंश के २००० से ऊपर के ऋणों पर २०% अतिरिक्त 
ब्याज देना होता था। जून सन्‌ १६६० में उन बेको को जिनकी ऋणों पर ब्याज की 
दर ६€% अथवा इससे ऊपर थी, आदेश दिया गया कि वे उसे और ऊपर न बढ़ायें । 
अग्े चलकर रिजवं बैंक ने नीति को ढीला कर दिया । नवम्बर सन्‌ १९६० में श्रति- 
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रिक्त निक्ष पों पर सुरक्षित कौष में जमा घटा कर २५%, कर दी गई। जनवरी 
सन्‌ १९६१ में इसे समाप्त ही कर दिया गया । किन्तु सन्‌ १९६१ में भी साख 
विस्तार को रोकने की श्रावश्यकता पड़ गई | यही नीति सन्‌ १६६२ में भी बनी रही । 
सन्‌ १६६३ के आरम्भ होते ही रिजवं बैंक ने बंक दर ४ से बढ़ा कर ४2% कर दी 
है श्रौर साख नियन्त्रण कार्य को ञ्रागे बढ़ाया है | पिछले कुछ वर्षो से रिजवं बेंक ने 
निर्वाचित साख नियन्त्रण ($०।८०४४० (४००॥ (00000]) नीति ग्रहण की है, जिसके 
अ्रन्तगंत कुछ विशेष उदृ श्यों के लिए ही साख के विस्तार को प्रोत्साहित किया जाता 
है । देश की ग्रावश्यकतानुसार सरकार समय-समय पर नीति में परिवतन करती है । 
रिजर्ग बंक की विफलताए- 

इसमें तो कोई सन्देह नही है कि रिजवं बैंक की सफलताओों की सूची काफी 
लम्बी है और इधर कुछ समय से इस सूची का विस्तार और भी बढ़ता जा रहा है, 
परत्तु कुछ दिल्ञात्रों में इसका कार्य श्रभी सन्‍तोषजनक नही रह पाया है । वास्तविकता 
यह है कि रिजव॑ बैंक की सफलता बड़े अंश तक सरकार द्वारा यथा समय श्रावश्यक 
का्यंवाहियाँ कर देने पर निर्भर रही है। विफलता की प्रमुख दिशाएं निम्न 
प्रकार है :-- ह 

(१) देशी बंकिंग प्रणाली से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने में 
ग्रसफलता- रिजवं बैंक अभी तक देश की देशी बैकिंग प्रणाली से ऐसा सप्रभाविक 
सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाई है जिससे कि लाभदायक फल प्राप्त हो सकें। यह 
ग्रालोचना व्यवहारिक रूप से व्यथे प्रतीत होती है । वास्तविकता यह है कि देशी 
बे किंग प्रणाली इतनी फली हुई और अव्यवस्थित है कि इसका किसी भी प्रकार से 
संगठन करना प्राय: असम्भव है । फिर, जब तक यह प्रयास उनकी श्रोर से ही न हो 
तो रिजव॑ं बैंक केसे इस काये में सफलता प्राप्ठ कर सकती है ? 

(२ ) बेकिंग संकटों को पूर्णतया दूर करने में असफलता- यद्यपि 
रिजर्ग बेंक ने यथासमय सहायता देकर कितनी ही बैंकों को फेल होने से बचाया है, 
परन्तु यह अभ्रभी तक बेकिंग संकटों को पूणंतया दूर नहीं कर पाई है । हाल में पलाई 
बैंक और लक्ष्मी बैंकों का टूटना इस बात का प्रमाण है । ' 

( ३ ) विदेशी विनिमय व्यवसाय में भारतीय बेंकों का श्रपर्याप्त 
भाग--अभी तक भी रिजर्ग बेंक भारतीय सम्मिलित पूंजी बेंकों को विदेशी विनिमय 
व्यवसाय में उनका समुचित हिस्सा प्रदान नहीं कर पाई है। यद्यपि विदेशों में कुछ 
शाखाए खुली हैं और कुछ प्रगति भी हुई है । 

(४) चलन के आन्‍न्तरिक मूल्य में स्थिरता स्थापित करने में 
ग्रसफलता--रिजर्ग बैंक भारतीय चलन के आस्तरिक मूल्य में स्थिरता स्थापित नहीं 
कर पाई है| भरूतकाल में इसका कारण शायद यह रहा है कि विदेशी शासन काल में 
रिजर्ग बैंक को इतनी स्वतन्त्रता न थी । राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ इस दिशा में अधिक 


सफलता प्राप्त हुईं है । 
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( ५) बिल बाजार के विकास में सफलता--रिजर्ग बैंक देश में 
समुचित बिल-बाजार के विकास में अ्रसमर्थ ही रही है। सन १६५४ से कुछ सुविधाएं 
अवश्य बढ़ा दी गई हैं । 

( ६ ) प्रचलित ब्याज दरों में अनुरूपता नहीं--भारतीय मुद्रा बाजार में 
प्रचलित ब्याज की दरों में भी बैंक को अनुरूपता स्थापित करने में कम सफलता 
मिली है । 
निष्कर्ष-- 

इन सब विफलताशओ्ों के रहते हुए भी इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि 
रिजर्ग बेंक की स्थापना ने देश में वित्तीय स्थिरता और बैकिंग सुधार के एक नए युग 
का आरम्भ किया है | इसने संकट के दो भयंकर कालों, श्रर्थात्‌ द्वितीय महायुद्ध काल 
तथा देश के विभाजन के समय देश की बैकिग प्रणाली की अनुपम सेवा की है । बैक 
ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि श्राथिक नियोजन और ग्राम्य वित्त के दृष्टिकोण से 
इनकी सेवाश्रों का भारी महत्त्व है। योजना के काल में हीनाथे प्रबन्धन (0थीण। 
प्वााक्षाणंत8) और विदेशी विनिमय सम्बन्धी आ्रावश्यकताश्रों के कारण देश की 
श्रथंव्यवस्था पर जो खिचाव पड़ा है उससे रिजर्ग बैंक की उपयोगिता और भी स्पष्ट 
हो गई है। 


रिजर्ग बक आफ इन्डिया (संशोधन) एक्ट सन्‌ १९६५६ (२७5७४७ छथ्ाह ०॑ 
प्रातं॥ (4गआाशात्राशा) 82, 4956-- 


नोट निर्गमन पद्धति में परिवर्तेन--- 

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के लिए आवश्यक धन-राशि व्यवस्थित करते समय 
श्रायोजकों ने १,०००-१,२०० करोड़ रुपयों के हीनाथ॑-प्रबन्ध ([0०ग०॥ 7%॥०॥8) 
का उल्लेख किया था । स्वभावतः रिजर्ग बैंक श्रॉफ इण्डिया पर दायित्व आ गया कि 
वह उक्त राशि की व्यवस्था नोट निगंमित करके क़रे और इस प्रकार जो साख प्रसार 
हो, उसके लिए भी उचित नियमन करे, भ्रतः बौंक को इस दिशा में कुछ विशेषाधिकार 
सोंपने आवश्यक हुए और इसलिए रिजर्न बैंक श्रॉफ इन्डिया एक्ट में संशोधन करने 
पड़े । संशोधन इस प्रकार हैं :-- 

( १ ) कोष की विदेशी प्रतिश्ुतियों का न्यूनातिन्यून मूल्य-बैंक अपने 
नोट-निर्गंमन विभाग में विदेशी प्रतिभूतियाँ श्रब कम से कम ४०० करोड़ रुपये के 
मूल्य की रख सकेगी और यदि ग्रावह्यक हुआ तो इसकी न्यूनातिन्यून राशि ३०० 
करोड़ रुपये भी की जा सक्रेगी । उस स्थिति में केद्वीय सरकार डबौंक से दण्ड स्वरूप 
कोई कर नहीं वसूल करेगी । 

(२) सोने तथा सोने के सिक्कों का न्यूनातिन्यून सूल्य--नोट-निर्गमन 
विभाग में सोने तथा सोने के सिक्‍के श्रब न्यूनातिन्यून ११५ करोड़ रुपये के मूल्य में 
रखे जा सकेंगे । 
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इस प्रकार बैंक द्वारा चलाए जाने वाले नोटों के लिए पत्र-मुद्रा कोष में अरब 
कम से कम ४०० करोड़ रुपए के मृल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रुपए 
का सोना व सोने के सिक्के रखना अनिवाय होगा । कुल मिलाकर ५१५ करोड़ रुपए 
का न्यूनातिन्यून कोष नोट-निर्गगन विभाग में रखा जा सकेगा । 

स्मरण रहे कि भ्रब तक हमारे देश में पत्र-मुद्रा का चलन अनुपातिक निधि 
पद्धति (270790०0४० 74 7२65ट८ए० (८८४००) के अनुसार होता था, जिसके श्रन्तगंत 
निर्गंमित नोटों के कुल मूल्य का ४०% विदेशी प्रतिभूतियों, सोना व सोने के सिक्कों 
में रखना ग्रनिवार्य था तथा शेष के लिए चाँदी व चाँदी के सिक्‍के व देशी बिल रखे 
जा सकते थे । इस संशोधन के द्वारा देश की अ्रनुपातिक कोप प्रणाली को हटाकर 
उसके स्थान पर न्यूनातिन्यून कोष प्रणाली को अपना लिया गया है । 

(३ ) रक्षित सोने के मुल्याँकन की नवीन दर--अब तक नोट-निर्गंभन 
विभाग में रक्षित सोने का मूल्य १ रुपया >>5"४७५१२ ग्रे नस (स्वरणं) अर्थात्‌ प्रायः 
२१ रु० ८० पंसे प्रति तोला की दर से लगाया जाता था। इस दर पर बौंक 
के पास अब ४००२ करोड़ रुपए के मूल्य का सोना था | संशोधन किया गया कि 
अ्रब से बाद उक्त सोने का मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित दर 
श्र्यात्‌ु ३१ डालर प्रति झ्ौंस [१ रु०--२*८८ ग्र नस्‌ (स्वणं)| या ६२ रु० ५० पैसे 
प्रति तौले की दर से किया जायगा । इस दर पर ढौंक के पत्र-मुद्रा कोष में स्थित 
सोने का मूल्य वर्तमान ४००२ करोड़ रुपए से बढ़कर ११५ करोड़ रुपए हो गया । 

( ४ ) अनुसूचित बेंकेी की अनिवार्य जमाओँ में बृद्धि करने का 
ग्रधिकार--रिजंबव बैक को भ्रधिकार मिला है कि वह भ्रनुसूचित बैंकों द्वारा उसके 
पास जमा की जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी कर सकेगी । | अब तक सभी तालिका- 
बद्ध जेंब. अपनी-अपनी माँग देनदारी का ५% भर काल-देनदारी का २९% रिजवे 
ढेंक के पास जमा रखती हैं । संशोधन के अनुसार रिजवे बैंक श्रव तालिकाबद्ध बैंकों 
से उनकी मांग देनदारी का ५% से २०% और काल देवदारी का २% से ८५% तक 
राशि जमा ले सकती है , इस प्रकार रिजवं बैंक को तालिकाबद्ध बैंकों की साख 
नीति का समुचित नियमन करने का विशेषाधिकार प्राप्ठ हो गया है । 

(  ) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घ०) से सहकारी बेकाी को ऋणा देने 
का अधिकार - रिजवं बैंक को यह भी अभ्रधिकार सौप दिया गया है कि वह अपने 
राष्ट्रीय कृषि साख (दीघंकालीन कोष) में से सहकारी बैंकों को ऋण दे सकेगी, 
ताकि वे सहकारी बैंक उस राशि को छोटे तथा मध्यम कृषकों को उधार दे सकें और 
फिर वे उससे सहकारी संस्थाओं के अंश खरीद सकें । 

इस प्रकार रिजवं ढौंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट में संशोधन करके देश की नोट- 
निर्गमन पद्धति में आमूल परिवर्तत कर दिया गया है । सोने के मूल्यांकन का आधार 
बदल दिया गया है तथा बोॉंक को साख नियन्त्रण का एक विशेषाधिकार भी सौंप दिया 
गया है। 
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सन्‌ १६४७ में रिजर्ण बेंक एक्ट में संशोधन-- 

सन्‌ १६५७ के निम्न तीन संशोधन महत्त्वपूर्ण हैं :--() रिजवे बैंक ऐसी 
संस्थाओं की पूंजी में ग्रभिदान दे सकती है जो मध्यकालीन ऋण देंगी, (॥) सन्‌ 
१९४६ में जिन पत्र-मुद्राश्रों का विमुद्रीकरण किया गया था उनकी बिता भुनाई राशि 
के सम्बन्ध में रिजव बैंक की देनदारी समाप्त कर दी गई है, और (॥) रिजवं बैंक 
की धारा ४२ में संशोधन किया गया है और बैंक की दूसरी सूची में कुछ नई संस्थायें 
गामिल की गई हैं । 
सन्‌ १६६२ में रिजर्ग बक एक्ट में संशोधन-- 

ह बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा निर्यातों के लिए अधिक साख व्यवस्था 
करने हेतु सन्‌ १९६२ में रिजर्व बैंक एक्ट में फिर परिवर्तत किया गया है। नई 
व्यवस्था के अनुसार अब प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी कुल माँग श्रौर समय देन 
के दैनिक औसत का ३९%, रिजवं बैंक में रखना होता है। जहाँ तक नकद कोषों 
के अनुपात का प्रश्न है वह भ्रब ३ और १५% के बीच रखी जा सकती है। दूसरे, 
अ्रब रिजवं बैंक ऐसे निर्यात बिलों को भी भुना सकती है जिनकी परिपक्‍कता अ्रवधि 
१८० दिन तक की हो अथवा इन बिलों की शझ्राड़ पर १८० दिन तक के ऋण दे 
सकती है । (पहले ये दोनों भ्रवधियाँ केवल ६० दिन की हो सकती थीं) । तीसरे, अब 
रिजवं बौंक ऐसी अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को भी ऋण दे सकती 
है जो उन निर्यात बिलों को खरीदना चाहती हैं जिनकी परिपक्‍कता अ्रवधि १८० 
दिन तक की है । श्रन्त में भ्रब रिजवं बैंक को यह अ्रधिकार दे दिया गया है कि वह 
बेंकों तथा वित्तीय संस्थाश्रों से साख सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त कर सके और इन 
सूचनाओं का संघनन तथा प्रकाशन भी कर सके । 

जमा बीमा निगम (72000७ शाह्याब06 (0फ0क0०॥)--- 

१ जनवरी सन्‌ १६६२ से यह निगम १ करोड़ रुपए की पूँजी से स्थापित 
किया गया है यह सारी राशि रिजवं बौंक ने दी है। निगम का प्रबन्ध एक संचालन 
मण्डल के हाथ में है, जिसका भ्रध्यक्ष रिजर्ग बैंक का गवर्नर होता है। यह निगम 
जमाधारियों में विश्वास उत्पन्न करने तथा अल्प जमाधारियों की रक्षा के लिए स्था- 
पित किया गया है । बीमे हेतु जमा की वर्तमान सीमा १,५०० रुपया है । प्रत्येक बैंक 
को ४ पैसा प्रति १०० रुपया प्रति वर्ण की दर पर जमाधन पर बीमे की किह्त निगम 
को देनी होती है। 
गारन्टी संगठन (ठप्नश्चाक्रा(०० 07एथ्राईं5थवा00)-- 

इसका विस्तारपूवंक अध्ययतत हम एक पिछले अ्रध्याय में कर चुके हैं । इसके 
द्वारा केल्रीय बेंक स्वीकृत साख संस्थाग्रों द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों 
की गारन्टी देती है । यह संगठन रिजव॑ बैंक की देख-रेख में सन्‌ १६६० से कार्य कर 
रहा है श्लोर सन्‌ १६३२ के श्रत्त तक १३'८५ करोड़ रुपये की राशि की ३,६५५ 
गारन्टी दे चुका है। 
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रिजव बैंक और भारत की विदेशी विनिमय दर-- 

भारत की केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजवे बैक को भारतीय रुपए की विदेशी 
विनिमय दर का भी प्रबन्ध करना पड़ता है। ८ अप्रैल सन्‌ १६४७ तक रिजवं बेंक 
का यह वैधानिक उत्तरदायित्त्व था कि वह निश्चित दरों पर, यदि प्रस्तुत किया जाता 
है, असीमित मात्रा में स्टलिज्गु खरीदे और यदि मांगा जाता है तो स्टलिज्ध बेचे । 
इसका कारण यह था कि भारत में स्टलिज्भजु विनिमय मान ($इ०ाड 8४५०१७॥8० 
8970970) का्यंशील था और भारतीय रुपये का केवल स्टलिज्ध के माध्यम द्वारा 
ही अन्य चलनो से सम्बन्ध स्थापित होता था। शभत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (. ४. 9.) 
की सदस्यता के परचात्‌ भारतीय रुपये का मुद्रा-कोष के सदस्य देशों के 
साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया है। विनिमय दरें मुद्रा-कोष द्वारा निश्चित 
की जाती हैं और रिजर्व बैंक का यह कत्त व्य है कि इन विनिमय दरों को बनाये रखे । 
निश्चित दरों पर रिजवं बेंक विदेशी मुद्राओ्रों को खरीद कर अथवा वेचकर विनिमय 
दरों के स्थायित्त्व को बनाये रखने का प्रयत्न करती है। विभिन्न देशों की मूद्राप्नों में 
भारतीय रुपये की विनिमय दरें निम्न प्रकार हैं :-- 


भारतीय रुपये का मुल्य : विभिन्न देशों की मुद्राश्रों में 





देश भारतीय-मुद्रा विदेशी-समुद्रा 

१, पाकिस्तान १०००० रू० वा ६६९-५/८ पाकिस्तानी रु० 
२. लद्धा १०००० रू० न ६९६“५० लक्का के रू० 
३. बर्मा १००"०० रू० न्‍ू ९६ ७० क्यात 

४. अमेरिका ४७६“१८ रू० ल्‍ ।. १०० डालर 

५« कनाडा पा पण रू० नमन १०० डालर 

६, मलाया ६३*८० रु० मा. १०० मलय डालर 

७, हाज्भकाज़ ११९"५६० रु० न १०० हाज्ुकाज़ डालर 
८. ब्रिटेन १ रु० ना १ शि० ५-३१/३२ पैंस 
९. न्यूजीलण्ड १ रू० न्‍ १ शि० ५४-३१/३२ पस 
१०, आस्ट्र लिया १ र० वा ६ शि० १०-५/१६ पेंस 
११. दक्षिणी अफ्रीका १ रू० व १ शि० ५-१५/१६ पेंस 
१२, पूर्वी अफ्रीका ६७*१३ रु० नन. १०० शि० 

१३. मिस्र १३८१ रु० वा १ मिस्री-पौंड 

१४. फ्रांस १०० रु० ध््् १०२६३ हैवी फ्रॉक 
१५. बेलजियम १०० रू० सा १०४२-६७ फ्रॉक 

१६. स्विटजरलैण्ड १०० रु० न ६०'३३ फ्रॉक 

१७, पश्चिमी जम॑नी १०० रु० हि ८७४७ माक 

१८, नीदरलैण्ड १०० रू० न्न्स ७६०५ गिल्ड़र 
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१९. नारवबे १०० रू० कि १४९५२ क्रोनर 

२०, स्वीडन ः १०० रु० दः १०८३२ क्रोनर 

२१, डेनमार्क १०० रु० प्र १४४४२ डेनमार्क क्रोनर 

२२. इटली १०० रु० वन १२९६९७'९२ लीरा 

२३. जापान १ रू० नम ७५'३ येन 

२४. फिलिपाइन २३९*२० रू० >5. १०० पीसो 

२५. ईराक १,३३८ रु०  -. १०० दीनार 
परीक्षा-प्रइन 


आ्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, ऐवं बी० ऐस-सी ०, 
( १ ) रिजवं बेक ऑफ इण्डिया की पिछली १० वर्षों की कार्यवाही पर आलोच- 


नात्मक टिप्पणी लिखिये । (१६६१ $) 
(२) भारत के रिजवं बैंक ने केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य कहाँ तक सुचारु रूप से 
सम्पन्न किये हैं ? उदाहरण सहित समभाइये । (१६५९ स) 
ग्रागरा विदवविद्यालय, बो० कॉम०, 
(१ ) ग्रामीण साख में रिजवं बेक के स्थान की विवेचना कीजिये । (१६६९४) 


(२ ) भारतीय रिजवं बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों का वर्णन कीजिये । वह देश में 
मुद्रा तथा साख की मात्रा को कैसे नियन्त्रित करता है और रुपये की विनिमय 


दर को किस प्रकार स्थिर रखता है ? (१६६२ $) 
( ३ ) रिजवे बैंक श्रॉफ इण्डिया ने कृषि साख समस्या को सुलभाने में क्या सहायता 
दी है? (१९६६२) 


(४ ) रिजवं बैंक श्रॉफ इण्डिया साख नियन्त्रण तथा व्यवस्था किस प्रकार करता 
है | क्या बैंक को प्रभावकारी साख नियन्त्रण रखने में सफलता हुई है ? यदि 
नहीं, तो क्‍यों ? (१६६१ $) 

बनारस विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१ ) रिजवं बैंक श्रॉफ इण्डिया के नोट निर्गंमन' एवं बेकों के बेंक' सम्बन्धी कार्यो 
पर प्रकाश डालिए । (१६५६९) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉँम०, 


(| ) ए968०796 ह6 णएक्षांइक्वा0॥ 00 चिलां075 ० ॥06 7१९४६:ए९ ऐश 
०0 7॥08. (]964) 


(२) रिजवं बेंक ने भारत में बैंकिंग के विकास के लिए जो नीति दूसरे महायुद्ध के 
बाद अपनाई उसका तकंपूर्ण वर्णन कीजिये । (१९६१ त्रिवर्षीय) 
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(३ ) रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया मुद्रा व साख की पूर्ति का नियमन किस प्रकार 
करता है ? (१६६०) 

विक्रम विव्वविद्यालय, बी० ए०, 

(॥) ज़रा 8 8 एलापबीं था ?. फ्रांगा व8 पिएा0ा$ शांति 0 


ल्पांक्रा' 78000॥06 40 [76 7२९४९४४९ उद्या। 0 7॥0॥4 . ()964) 
(२) रिजवं बैंक देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है ? स्पष्ट 
रूप से समभाइये । (१६६१) 
( ३ ) रिजवं बेक श्रॉफ इण्डिया के कार्यों की विवेचना कीजिये । (१९६०) 
सागर विद्वरविद्यालय, बी० एं०, 
(१) रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यो की विवेचना कीजिये । (१६६१) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१) भारतीय रिजवं बैंक के कार्यों का विवेचन करिये । (१९५६) 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम ०, 

( १ ) बॉक दर कया है ? वह अन्य मुद्रा-दरों पर कया प्रभाव डालती है ? भारतीय 
परिस्थितियों के संदर्भ में विवेचन करिये । (१६५७) 

राजस्थान विव्वविद्यालय, बी० ए०, 

( ) जशात्रा काठ 6 एलापवी ऐेगांताए #एाए।0ा5ड 0 ६86 7२९४९०ए९ 
उिद्यार ्ण गाव ? स0ज थाल छा: 6ाशाठाइ65 0जाए0 0रथ' 


०006 ६8 | [6 ९0प्रा॥09 ? (।962) 
( २ ) रिजवं बौंक के केन्द्रीय बैंकिंग कार्य कौन कौन हैं ? यह अन्य बैक पर किस 
प्रकार नियन्त्रण रखती है ? (१६५६) 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(|) 0(0ाए8 ॥6 छा 00आऑपां00॥ 0" 96 7१९६९०:ए७ छिद्या।: ०0 [004: 
4350 0]80058 व8$ पालछा[0॥5 | 786]407 40 (8) [8208 0० एप्राधा0ए 
[ए०९४, (9) &श07॥पर्व] 060॥ ४70 (०) 8प7978 8 8 १/७॥८४६. 

(396) 

(2) एागबा 9भ 0088 ॥6 7२९४९/ए९ छद्वा!: ०70॥8 98ए 77 ॥॥6 90॥(- 
8 $ए५४७॥ ० कां5ड 60फप राज ? जठरर 0065 ॥ 60ग्रा।0! 6प्ााथाएए 
870 027९०॥ पा ॥6 00ए077५ ? (496], 370., ५८) 

( ३) “आधुनिक वर्षो में रिजवं बौंक आफ इण्डिया की नीति एक ओर तो उस 
मुद्रास्फीतिक प्रवृत्ति को रोकना है जो कि बहुत अधिक मात्रा में घाटे का 
श्र प्रबन्ध करके विकास कार्यक्रमों को पूरा करने से उत्पन्न हुई है और 
दूसरी ओर उन क्षेत्रों में साख सुविधायें विस्तृत करना है जहाँ साख सुवि- 
धाग्नों की अ्रपर्याप्तता के कारण विकास में बाधा पड़ रही थी ।” विवेचन 
करिये । (१९६५९) 
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गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉँम०, 

(१) किसी देश में साख एवं मुद्रा की मात्रा का नियन्त्रण करने के लिये एक 
केन्द्रीय बैंक क्या-क्या उपाय कर सकता है ? रिजवे ढौंक ऑफ इण्डिया कुछ 
वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण रखने में किस सीमा तक सफल हुश्रा 


है? (१९५६) 
(२) रिजवं बैंक ग्रॉफ इण्डिया देश में साख एवं चलन का नियन्त्रण किस प्रकार 
करता है ? (१९५९६) 


बिहार विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१ ) रिजवं ढोंक आफ इण्डिया के संदर्भ में एक केन्द्रीय बौंक के कार्यों का विवेचन 
करिये । रिजवं बैंक आ्रफ इण्डिया को अधिक उपयोगी बनाने के लिये इसके 
कार्यो में किन सुधारों की ग़ुन्जायश है ? (१९५६९) 

पटना विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) साख नियन्त्रण के एक साधन के रूप में कोष अनुपात (२6४४७ २७६08) 
का परिवतंन करना अधिकाधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है । विवेचन करिये 
ग्रौर बताइये कि क्या यह उपाय भारत के लिये विशेष रूप से उपयुक्त है ? 

(१९५७) 
नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) भारत की रिजवं बैंक के कार्यों का स्पष्टीकरण करते हुए उनका प्रव्यय 
नियन्त्रण में क्या महत्त्व है, समभाइये । (१६:०) 

(२) भारतीय अधिकोषों के संगठन में रिजवें नेंक ऑफ इण्डिया के कायेका 
विवेचन करिये । (१६५७) 


अध्याय ३४७ 


समाशोधन-गृह अथवा निकासी ग्रह 


( फ6 एाध्ब्रा?ए त्र0ता5९5 ) 





असथ--- 
टाउजिग के शब्दों में---/ समाशोधन-गृह किसी एक स्थान की बेंकों का एक सामान्‍य 
संगठन है, जिसका आ्राधारभुत उ् श्य धनादेशों हारा निरभ्चित पारस्परिक दायित्त्वों का 
प्रतिसाद श्रथवा भुगतान करना होता है।* यह साधारणतया एक महान्‌ बैंक 
होती है, जो विभिन्न बैंकों की लेन-देन का इस प्रकार हिसाब करती हैं कि 
पारस्परिक लेन-देन की चुकती कम से कम नकदी देकर केवल खातों के आवश्यक 
परिवतंन करके ही की जा सके । 

ऐतिहासिक दृष्टि से समाशोघन-ग्रहों का आरम्भ सर्व प्रथम इद्लेंड में हुश्रा 
था, क्‍योंकि उस देश में धनादेशों द्वारा भुगतान करने की प्रथा श्रधिक लम्बे काल से 
महत्त्वपूर्ण रही है। सबसे पहला समाशोधन-ग्रह लन्दन में सन्‌ १७७५ ई० में स्थापित 
किया गया था । अमेरिका में यह संस्था सर्व प्रथम सन्‌ १८०४३ में खोली गई थी और 
धनादेशों के उपयोग के बढ़ने के साथ-साथ इसका महत्त्व और विस्तार बराबर बढ़ते 
गये हैं। इन समाशोधन-ग्रहों की स्थापना देश की बैकिड्ध प्रणाली की एक भारी कमी 
पूरा करती है । धनादेशों के उपयोग की विस्तुत सामान्य प्रथा न होने के कारण 
भारत में ऐसी संस्थाओं की झ्ावश्यता देर में अनुभव हुई है, क्योंकि यहाँ वैकिग 
प्रणाली का विकास देर में हुआ है और धनादेशों का उपयोग अभी तक भी बहुत 
कम है। सन्‌ १६२० में इम्पीरियल बेक झॉफ इण्डिया की स्थापना हुई, जिसने देश 
की अधिकोष प्रणाली को एक समुचित आधार प्रदान कर दिया । कलकत्ता, बम्बई, 
दिल्‍ली और मद्रास में समाशोधन-ग्रह स्थापित हुए, जो इम्पीरियल बैंक के निरीक्षण 
में कायं करने लगे । सदस्य बैकों का पारस्परिक भुगतान इम्पीरियल बैक की स्थानीय 


+7 (दवा! मिणाइ6 5 8 एलालईं णए्टबपरांध्वााणा णी णथगा5 एा 9 
शए्ला 9806 ॥4ए708 07 वां शाक्या। >णा0056 ६6 0०*-8७वा३ह 0० 07085 
०णांश्धां०05$ था 06 077 ० दाल्पुप०5. ---8प्र४भंए. 
३६७३ 
मु० च० श्र०, ४३ 
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शाखाओं पर लिखे हुए धनादेशों द्वारा होने लगा । रिजर्व बक की स्थापना के पश्चात 
सन्‌ १९३५ से अनुसूचित बेंकों को रिजवं बैंक में श्रपने खाते खोलने पड़े और उनका 
पारस्परिक भुगतान इन खातों पर लिखे हुए धनादेशों द्वारा होने लगा। साथ ही, 
रिजवं बेंक को यह भी अधिकार दिया गया कि वह समाशोधन-गुहों के समुचित कार्य 
बाहन के लिए नियम बनाये । रिजवं ढौंक इन ग्रहों की व्यवस्था करती है, यद्यपि 
उनके सम्बन्ध में समुचित विधान अभी तक भी नहीं बन पाया है। इस समय भारत 
में कुल २७ समाशोधन-पग्रुह हैं । 
समाशोधन-ग ह की कार्य प्रशाली-- 

समाशोधन-गृहों के सदस्यों में बहुत सी बैंक होती है, जिन्हें समाशोधन बैंक 
((]९४॥४ 88775) कहा जाता है। एक निश्चित समय पर प्रति दिल प्रत्येक सदस्य 
बेंक के लिपिक (0]070 समाशोधन-शुहों में एकत्रित होते हैं। समाशोधन-महों में 
एक विशेष प्रकार के प्रपत्रों पर प्रत्येक सदस्य बौंक का प्रतिनिधि बैंक विद्वेष की लेन- 
देन का हिसाब बनाता है | तैयार किए हुए प्रपत्रों को वहिपु स्‍्त (00 800) तथा 
उन्हें तेयार करने वाले लिपिकों को वहिशोधिक (07/ (0]6४।००७) कहा जाता है, 
पन्‍्तु उपरोक्त प्रपत्रों के ग्रतिरिक्त अन्तपु स्‍त' (! 800) भी होती हैं और उनसे 
सम्बन्धित अन्तशोधिक (7 (॥०७४०७) भी होते हैं। समाशोधन-ग्रह के श्रन्य कर्म॑- 
चारियों में संघधावक (२०॥॥)०:$) भी होते हैं । इनका कार्य प्रत्येक बैंक के छंटे हुए 
धनादेशों को लाना तथा उनका वर्गीकरण करके यथास्थान रखना होता है । वहिपुस्त 
की लिखाई के पश्चात्‌ दोनों की तुलना करके प्रत्येक बैंक की लेन-देन निकाली जाती 
है। इस लेन-देन का ब्यौरा विशेष छ॒पे हुए प्रपत्रों पर लिखा जाता है और इसमें सदस्य 
बैंक की समस्त लेन-देन को सविस्तार दिखाया जाता है। इस विस्तृत लेखे से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक बैंक को कितना लेना-देना है । भुगतान की विधि यही 
होती है कि जिस बैंक को देना है वह लेने वाली बैंक के नाम अपने केन्द्रीय बौंक के 
समाशोधन-ग्रह पर देन राशि का धनादेश लिखती है और फलस्वरूप सदस्य ढौंकों के 
समाद्योधन-ग्रह खातों में ग्रावरयक समायोजन हो जाते हैं । इस प्रकार दिन के भ्रन्त 
में प्रत्येक गैंक के समाशोधन-ग्रह लेखे की लेन-देन संतुलित हो जाती है और सदस्य 
बैंक में से एक दूसरे पर कुछ भी शेष नहीं रहता है | समाशोधन-ग्रह एक रॉक से प्राप्त 
राशि दूसरे को चुकती दे देती है । वास्तविकता यह है कि समाशञोधन ग्रह प्रणाली 
व्यक्तिगत व्यवहार के स्थान पर सामूहिक व्यवहार प्रणाली को प्रतिपादित करती 
है । नीचे की तालिका में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि समाशोधन-ग्रह किस 
प्रकार विभिन्न बैंकों की लेन देन को छाँटता है :-- 
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इस तालिका से प्रत्येक सदस्य बेंक की लेन-देन साफ-साफ अलग-अलग दिखाई 
पड़ जाती है । 
समाह्योधन गृह के लाभ-- 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, समाशोधन-ग्रुह बैंकिंग प्रणाली की 
एक महान आवश्यकता को पूरा करते हैं। उनके प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) बैंकों के पारस्परिक भ्रुगतान में सरलता--सभी सदस्य मैंकों 
की लेन-देन का भुगतान व्यक्तिगत रूप से न होकर सामुदायिक अथवा सामृहिक रूप 
में होता है जिसके कारण पारस्परिक भुगतान शीक्रतापू्वंक तथा सुविधाजनक रीति 
से हो जाते हैं। समाशोधन-ग्रह की सेवाश्रों का लाभ केवल सदस्य डौंकों को ही नहीं 
वरन्‌ अ्रन्य बेंकों की भी प्राप्र होता है । ऐसी दशा में सेवाएँ प्रदान करने के लिए गैर 
सदस्य बैंकों से शुल्क लिया जाता है । 

( २ ) मुद्रों के उपयोग में मितव्ययिता--सभी सदस्य बैंकों के पारस्प- 
रिक दायित्वों का श्रापसी निबटारा होने के कारण एक ढौंक पर लिखे गये तथा दूसरी 
बैंक में जमा किए गये सभी चेकों का भुगतान नकदी में करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है। केवल लेन और देन के अन्तर का ही इस प्रकार भुगतान आ्रावश्यक दोता 
है। अन्तर का भुगतान भी बैंक विशेष की केन्द्रीय बैंक में जमा की हुईं राशि पर 
धनादेश लिखकर किया जा सकता है । इस प्रकार नकदी के उपयोग में बचत होती है 

( ३) नकद कोष कम रखने की सुविधा--समाशोधन-यग्रहों की स्थापना 
के कारण बैंकों को नकद कोष कम मात्रा में रखने पड़ते हैं और वे अ्रधिक मात्रा में 
साख का निर्माण कर सकती हैं। इस प्रकार इसके द्वारा देश के व्यापार, वारिज्य 
तथा उद्योग की उन्नति होती है । 
भारतोंय समाशोधन ग्रह-- 

भारतीय समाशोधन-ग्रृह स्वतन्त्र रूप में कार्य करते हैं और उनके नियम भी 
स्वतन्त्र हैं । सभी प्रकार की अनुसूचित बैंक (800०००।७१ 827८8) इनकी सदस्य 
होती हैं नई सदस्यता प्रस्तुत सदस्यों के 5 बहुमत से ही प्रदान की जाती है और 
इसे प्रदान करने से पूर्व प्रार्थी बोंक के स्थिति-विवरणाः की सावधानी पूर्वक श्ौर सविस्तार 
जाँच की जाती है। कुछ समाशोधन-ग्रहों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए परिदत्त 
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पूंजी की एक न्यूनतम सीमा भी रखी जाती है। कलकत्त और बम्बई के समाशोधन- 
ग्रहों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रार्थी बौॉंक के पास कम से कम ५ लाख रुपये 
वी परिदत्त पजी होनी चाहिए । इससे कम पूंजी वाली बैंक सदस्यों की सिफारिश 
पर केवल उप-सदस्य ही बनाई जा सकती है श्रौर उनकी गारण्टी उनकी सिफारिश 
करने वाले सदस्य को देनी पड़ती है। सिफारिश करने वाली ढिोकों को प्रवेशक बैंक 
(5907$0० 3977) कहा जाता है। भारत में विभिन्न स्थानों के समाशोधन-महों 
की सदस्यता सम्बन्धी नियमों में काफी अन्तर होते हैं । 

समाञोधन-शगुहों का प्रबन्ध व्यवस्थापक समितियों (१४७88०॥67 
(06९७) द्वारा किया जाता है, जिसमें रिजवं बैंक और स्टेट बैंक की स्थानीय 
शाखाओं का एक-एक प्रतिनिधि होता है, और श्रन्य सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि 
रहते है । इन ग्रहों का निरीक्षण रिजवं बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा किया जाता है 
आर प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार की निरीक्षण बैंक के पास एक निश्चित राशि जमा 
करनी पड़ती है, जिस पर घनादेश लिखकर पारस्परिक भुगतान चुकाये जाते हैं । 
जिन स्थानों पर समाशोधन-ग्रह नहीं है वहाँ उनका कार्य स्टेट बैक करती है। ऐसे 
ग्रह कलकत्त श्रौर बम्बई में काफी उन्नति कर चुके हैं । कलकत्त में दो समाशोधन ग्रृह 
हैं-- एक कलकत्ता समाशोधन बॉक-संघ (08]0७709 (.व6व्वाव8 ऐक्या१5 455००॑- 
४707) और दूसरा मेट्रोपोलिटन समाशोधन-ग्रृह । प्रथम ग्रह केवल उन बड़ी-बड़ी बैंकों 
को ही पारस्परिक भुगतान सुविधायें प्रदान करता है जिनकी परिदत्त पूंजी १० लाख 
रुपया भ्रथवा उसके ऊपर है। दूसरा गृह सन्‌ १६३९ से कार्यशील है और उन बैंकों 
: द्वारा खोला गया है जो अनुसूचित ढौंक नहीं हैं । इसके अतिरिक्त कलकत्त में 
पिछले १०-१२ वर्षो से एक और भी समाशोधन प्रणाली प्रचलित है, जिसे हम श्ग्र- 
गामी समाशोधन प्रणाली (220086०/ (०4१78 $५88९४5) कहते हैं,जिसमें पारस्परिक 
भुगतानों को समभौतों द्वारा चुकाया जाता है। वास्तविकता यह है कि भारत में 
समाशोधन-ग्रृहों की कायं॑ विधि में किसी प्रकार की अनुरूपता नहीं है और उनके 
सम्बन्ध में कोई समुचित विधान भी नहीं है । 

इस समय भारत में निम्व स्थानों पर समाशोधन ग्रह स्थापित हो चुके हैं :-- 

बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, कानपुर, मद्रास, (भ्रहमदावाद, अ्रमृतसर, 
कोयम्बटूर, कोभीकर, लखनऊ, ब.गलौर, मदुरा, नागपुर, शिमला, पटना, इलाहावाद, 
मंगलौर, जालन्धर, आगरा, देहरादून, अ्रप्न ला, राजकोठ, गया, पुना, नई दिल्‍ली और 
मुजफ्फरपुर । 

भारत के समाशोवन-यग्ृह स्वतन्त्र रूप में कार्य करते हैं और उनके तियम भी 
स्वतन्त्र हैं। विनिमय बैंकों, अनुसूचित संयुक्त स्कन्ध बैंकों को समाशोधन ग्रहों की 
सदस्यता प्राप्त होती है। अन्य बैंक सदस्यों के ३ बहुमत की सिफारिश पर सदस्य 
बनाई जा सकती है, यदि वह पूजी सम्बन्धी नियमों को पुरा करती है । सदस्यता 
प्रदान करने से पहले प्रार्थी बैंक के स्थिति विवरण की विशेषज्ञों द्वारा जाँच करा ली 
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जाती है । पूजी सम्बन्धी शर्ते अलग-अलग स्थानों पर अ्रलग-अलग है। कलकत्तो 
ओर बम्बई के समाशोधन-ग्रह ५ या १० लाख रुपये की चुकती पूंजी पर अनुरोध- 
करते हैं ।इससे कम पूंजी वाली डोंक सदस्य डबौंकों की सिफारिश पर केवल उप- 
सदस्य बनाई जा सकती हैं । 


प्रबस्ध--- 

प्रत्येक समाशोधन-ग्ृह का प्रबन्ध एक प्रबन्ध समिति करती है, जिसमें रिजवं 
बोंक तथा स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा का एक-एक सदस्य होता है और अन्य सदस्य 
बेको के निर्वाचित प्रतिनिधि होते है। नवीन सदस्यों के प्रवेश की आज्ञा यह प्रवच्ध 
समिति ही देती है । समाशोधन-ग्रही का निरीक्षण रिजवं बैंक करती है, यदि उसकी 
वहाँ ग्ाखा है, श्रन्यथा यह काये स्टेट बैंक द्वारा किया जाता है । प्रत्येक सदस्य बैक 
को समाशोधन ग्रह के संचालन के लिए निरीक्षक बैंक के पास एक निश्चित राशि 
जमा करनी होती है, जिन स्थानों पर समाशोघन-ग्रह के धनादेश आरादि लिखकर 
भुगतान किया जाता है । जिन स्थानों पर समाशोधन-ग्रह नहीं हैं वहां पारस्परिक 
भुगतान स्टेट-बैंक के माध्यम से धनादेशों द्वारा किया जाता है। समाशोधन-पग्रहों के 
लिए लिपिकों की पूर्ति स्टेट बैंक तथा रिजवं बेक द्वारा की जाती है। 


भारतीय समाशोधन-प्रह॒ प्रशाली के दोष-- 

यह कहना अनुचित न होगा कि भारत में अभी तक भी बैंकों को पारस्परिक 
लेन-देन के भुगतान को सुल'ाने की व्यवस्था सनन्‍्तोषजनक नहीं है | इसके प्रमुख दोष 
निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) वाह्य धनादेश का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई--वतंमान 
व्यवस्था में ऐसे भुगतान केवल स्थानीय धनादेशों के सम्बन्ध में निबटाये जा सक्ते 
है। बाहर के स्थानों के धनादेशों का भुगतान स्थानीय रूप में प्राप्न नहीं हो पाता है, 
जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब और व्यय होता है तथा इस प्रणाली में असुविधा 
भी काफी रहती है । 

( २) समाशोधन गृहो की कमी--ऐसे अनेक बड़े-बड़े व्यापारिक केद्द्र हैं 
जहाँ पर काफी बैकों के रहते हुए भी श्रभी तक समाशोधन-म्ृह स्थापित नहीं हो पाये 
हैं। इससे व्यापारिक उन्नति में भारी बाधा पड़ती है । 

( ३ ) नियमों में अ्न्तर--देश के विभिन्‍न स्थानों के समाशोधन-गरहों के 
नियमों तथा उनकी कायं-प्रणालियों में भी भारी श्रन्तर है, जिसके कारण बहुधा 
काफी उलभन उत्पन्न होती है। 

(४ ) सदस्यता के कड़े नियम--देश में समाशोधन-ग्रहों को सदस्यता के 
नियम बहुत कड़े हैं, जिसके कारण बहुत सी अ्रच्छी बैंकों को भी उनकी सदस्यता का 
ग्रवसर नहीं मिल पाता है । 
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( ४ ) रिजर्ण बैंक की उपेक्षा- हम यह भी कह सकते हैं कि समाशोधन- 
ग़हों के सम्बन्ध में रिजवें बैंक ने अपने वैधानिक उत्तरदायित्त्व को भली-भाँति निभाने 
का प्रयत्न नहीं किया है । इस दिल्ला में भ्रमी बहुत कुछ करना शेष है । 


परीक्षा-प्रइन 
ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, एवं बी० एस-सी ०, 
( १) समाशोधन-ग्रह पद्धति पर एक लघु टिप्पणी लिखिए । (१६५५) 
श्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम, 
( १ ) टिप्पणी लिखिए--समाशोधन-गृह प्रणाली । (१६९६१ $) 
( २ ) समाशोधन-गृह” क्या है ? इसके संगठन एवं कायंप्रणाली पर प्रकाश डालिये 
तथा बेंकरों एवं समाज को इससे होने वाले लाभ बताइये । (१६५६) 


तागपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम० 

( १ ) अधिकौषिक-समाशोधन-गृह से अधिकौपिकों को व निनश्षपकों ([2०90#075) 
को होने वाली सुविधाओ्रों को वताते हुए समाशोधन-गृह की कायंप्रणाली का 
स्पष्ट वर्णन कीजिए । (१६६१) 

सागर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १ ) नोट लिखिए-- समाशोधन-गृह । (१६५७) 


बहा >साकमभा». शान्‍मायानी.. क्‍स्‍योलनीनकी यक सकता कम 


अध्याय ३७५ 


भारत में मिश्रित प्र जी बेंक* 


(307-500०:२ ऐ्ज्लार5 | ितां4) 


पर्स 





एजेन्सी ग॒हों की स्थापन्ता-- 
भारत में व्यापारिक ढैंकों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की स्थापना के समय देश में आधुनिक प्रकार की बेकिंग संस्थाए' नहीं थीं । सबसे 
पहले देश में कुछ एजेन्सी ग्रह स्थापित किये गये थे, जो देशी व्यापार के भ्रर्थ-प्रबन्ध 
के साथ-साथ कुछ प्रकार के बॉंकिग कार्य भी करते थे । सन्‌ १८३० के बाद धीरे-धीरे 
ये संस्थाएं समाप्त हो गई, क्योंकि इनका कार्यवाहन लगभग कभी भी सनन्‍्तोषजनक 
नहीं रहा था । एजेन्सी गृह साधारणतया कलकत्ता और उसके आस-पास खोले गये 
थे। सन्‌ १७६२ में इनकी संख्या १६ थी, जो सन्‌ १८३२४ तक ५० हो गई थी । ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी से व्यापार का एकाधिार छिन जाने के पश्चात्‌ इनकी आथिक दशा 
काफी खराब हो गई थी । 
मिश्चित ए्‌जी अ्रथवा व्यापारिक बेंकों का झररम्भ - 

सन्‌ १८३० के पश्चात कुछ व्यापारिक ढौंक भी खुली थीं, परन्तु इनकी संख्या 
बहुत कम थी। व्यापारिक डौंक मिश्रित पूंजी श्राधार पर खोली गई थीं । इस प्रकार 
की बैंकों के खुलने का आरम्भ प्र॑सीडेन्सी बैंकों के खुलने से हुआ । सन्‌ १८०६ में 
डेंक ऑफ बंगाल, सन्‌ १८४० में ढोंक श्रॉफ बम्बई' और १८४३ में बैंक ऑफ 
मद्रास की स्थापत्ता हुई । सन्‌ १८२३ से इन प्रसीडेन्सी बैंकों को पत्र-मुद्रा नोट 


*# समिश्चित पूजी बैंकों से यहाँ तात्पयं व्यापारिक बैकों का है। वास्तव में 
“मिश्रित पूंजी बैंक वाक्यांश भ्रम उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि केवल व्यापारिक 
बैंकों में ही नहीं वरन्‌ अन्य बौंकों (जेसे विनिमय बैक अभ्रथवा श्रौद्योगिक बैंक) में भी 
पूंजी मिश्रित (707) हो सकती है श्रर्थात्‌ पू जी एक से अ्रधिक व्यक्तियों एवं संस्थाओं 
द्वारा दी जा सकती है। किन्तु परम्परा के आधार पर व्यापारिक बैंकों को ही मिश्रित 
पूंजी बैंक' कहते हैं । 


६७६ 


५ | | 


निकालने का अधिकार दिया गया था, जो सन्‌ १८६२ में समाप्त कर दिया गया | 
सन्‌ १८६० के आस-पास वास्तविक अथ॑ में मारत में मिश्रित पुंजी आधार पर व्यापा- 
रिक बेंक खुलनी आरम्भ हुई सन्‌ १८६३ में अपर इण्डिया बौंक तथा सन्‌ १८६५ 
में इलाहाबाद बैंक स्थापित हुई । सन्‌ १८६८ तक ढोंकों की संख्या २५ तक पहुँच 
गई, परन्तु सन्‌ १६०० तक डबौंकिग विकास की प्रगति धीमी रठी । इसके कई कारण 
थे - () अश्रमरीकन गृह-उद्योग के कारण सट्ट बाजी को ब्ोत्साहन मिला था और नैकों 
ने सद् वाजी में भाग लेकर अपने व्यवसाय को चौपट कर दिया था । (॥) इस काल में 
विनिमय दर की घोर अष्पयिरता के कारण प्रगति मे बाधा पड़ी थी | बहुत सी बैक 
ठप्प हो गई थीं और सन्‌ १८६९४ तक मिश्रित पूंजी जैको की संख्या घटकर कैवल ४ 
रह गई थी, परन्तु इसी काल में तीन बड़ी-बड़ी बैंक स्थापित हुई --सन्‌ १८७४ में 
'एलायस्स बैंक, सन्‌ १८८१ में अवध कॉमशियल ढौंक' और सन्‌ १८५९४ में पंजाब 
नेशनल बैक । ये मिश्रित पूजी बैंक थीं और इनमे से अवध शॉमशियल बैंक' पूर्णा- 
तया भारतीय बेंक थी । 
रवदेशी श्रान्दोलन द्वारा व्यापारिक बकों को प्रोत्साहन-- 

बीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही बैक तेजी के साथ खुलने लगीं । सन्‌ 
१६०५ के स्वदेशी आन्दोलन ने तो भारतीय मिश्चित पू जी ढोंकों की स्थापना को वहुत 
ही प्रोत्साहन दिया और पश्चिमी-भारत, पंजाब और उत्तर-प्रदेश में तो बैंकों की 
बाढ़-सी आ गई । सन्‌ १९०५ और सन्‌ १६१३ के बीच ऐसी बैंकों के निक्षपों मे ११ 
करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । 
प्रथम महायुद्ध एवं इसके पशचात्‌-- 

प्रथम महायुद्ध का आरम्भ होते ही कितनी ही और बैक खोली गई, परल्तु 
श्रधिकांश बैंक युद्ध का आघात न सह सकीं और युद्ध का अन्त होने से पहले ही समाप्न 
हो गई सन्‌ १६९१३ और सन्‌ १६१७ के बीच ही ६५ बौक फेल हो गई' और युद्धो- 
त्तरालीन मन्दी ने तो हालत और भी खराब कर दी सन्‌ १६९१७ और सन्‌ १९२४ 
के बीच ६६ बेंक और बेठ गई । ऐसा अनुमान लगाया गया हैं कि सन्‌ १६१३-३६ 
के बीच के काल में कुल मिलकर ४८१ बैंक फेल हो गई थी । 
द्वितीय महायुद्ध ऐंगं इसके पश्चातु-- 

सन्‌ १६३२ में दूसरे महायुद्ध के आरम्भ ने बैकों की स्थापना और पुरानी 
बंकों द्वारा शाखा खोलने के क्रम को फिर प्रोत्साहन दिया, परन्तु युद्ध का अन्त होने 
पर देश के विभाजन के कारण पंजाब और बज्भाल की बहुत सी बेक ठप्प हो गई । 
सिश्चित प्‌ जी (व्यापारिक) बेकों के कार्य-- 

एक व्यापारिक बैंक एक साधारण बैंक के लगभग सभी प्रकार के कार्यो को 
सम्पन्न करती है । इनके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है :-- 

( १ ) निरचतकालीन, चालू अथवा सेविंग बंक निक्षपों का स्वीकार करना । 

इन निक्ष पों पर साधारणतया ब्याज दिया जाता है । 


[ ६८६ 


(२ ) देशी व्यापार से सम्बन्धित विनिमय विलों का भुनाना, स्वीकार 
करना, खरीदना और बेचना । 

( ३ ) देश के आयात-निर्यात व्यापार के श्र्थ-प्रवन्ध में सहायता देना । 

( ४ ) अंशों, समुचित प्रतिभूतियों, कृषि उपज और तैयार तथा श्रद्ध तैयार 
माल की जमानत पर ऋणा देना । 

( ५) व्यक्तिगत जमानत तथा प्रतिज्ञा-पत्रों पर ऋण देना । 

६ ) नकद साख तथा अधि-विकर्ष की सुविधाएं प्रदान करना । 

( ७ ) विप्र षों का भेजना, धन का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरण 
करना और कमीशन के आधार पर बहुमूल्य वस्तुश्नरों का संरक्षण 
करना । 

( ८ ) ग्राहकों के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करना । 

( € ) बेकिंग व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सेवाएँ सम्पन्न करना । 
०) अपने ग्राहकों की आथिक स्थिति का सन्दर्भ (२८(४८॥००) देना और 
उसकी भव्य बैंकों को गुप्त सूचना देना । 

व्यापारिक डोंकों का वर्गीकररा 
भारतीय व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है:-- 

(0) व्यापारिक बेंकों का प्रथम वर्गीकरण-- 
भारतीय व्यापारिक बैंकों को निम्न चार भागों में बाँठा जा सकता है--() 

वे जिनकी पूँजी श्रौर सुर्राज्ाित कोष मिल कर ५०,००० रुपये से कम है (॥) वे 

जिनकी पूजी और सुरक्षित कोष ५० हजार और १ लाख रुपए के भीतर है, (॥) वे 
जिनकी इस प्रकार की पूजी १ लाख तथा ५ लाख रुपये के भीतर है और (४) वे 
जिनकी पूजी ५ लाख रुपये से ऊपर है । प्रथम प्रकार की बेंक सन्‌ १६९३६ से पहले 
स्थापित हुई थीं । नवीन कम्पनी एक्ट के अनुसार अरब ५०,००० रुपये से कम पूजी 

वाली बैंक नहीं खोली जा सकती है । अन्तिम श्रृणी के बंको को संख्या सन्‌ १६९५४ 

में 5६ थी, जो बराबर घः रह रही है। इनमें से अधिकांश की आश्िक स्थिति भी 

इतनी कमजोर है कि उन्हें बेंक कहना उचित न होगा । ऐसी बेकों को रिजवे बेक की 
भी सदस्यता प्राप्त नहीं है । 

(!) परिगरित एऐवस्‌ श्रपरिगरिषत बोंक (5ला०१0०0 0 'रणा-इ०ा०१॥!९० 

छि॥25) -- 
देश की व्यापारिक बैकों पर रिजवब॑ बेंक का नियन्त्रण रहता है । नियन्त्रण 

की सरलता के लिए ऐसी बेकों को (|) परिगणित एवं (॥) ग्रपरियशित वर्गों में बाँट 
दिया गया है । 


परिगरणरित ब॑ क-- 
ऐसी बैंकों को जितकी परिदत्त पूंजी और सुरक्षित कोष मिलाकर ५ लाख 


ईैफरे | 


रुपया या इससे भ्रधिक है, रिजव॑ बैंक की दूसरी सूची (8०००00 $0॥४०४४) में 
सम्मिलित कर दिया गया है और इसी कारण इन्हें परिगणित अथवा श्रनुसूचित बैंक 
कहा जाता है। ऐसी बैंकों को (+) अ्रपती तत्कालीन देव ([0७70॥6 ॥॥89॥079) 
का ५० और समय देन (४76 /49॥79) का २% रिजवं बैंक के पास रखना 
पड़ता है, जिसमें सन्‌ १९५६ में वृद्धि कर दी गई है। (7) ऐसी बेंकों के लिए प्रति 
सप्राह रिजवं बैंक के पास रिपोर्ट भेजना गआ्रावश्यक है । जमा की राशि में कमी हो 
जाने अश्रवथा समय पर रिपोर्ट न भेजने की दशा में रिजवं बैंक इनसे जुर्माना वसूल 
करती है । (॥) इन प्रतिबन्धों के साथ-साथ रिजवं बेंक ने इन्हें कुछ बिशेष सुविधाएँ 
दे रखी हैं ?--(अ) आवश्यकता पड़ने पर ये समुचित प्रतिभूति देकर रिजवं बैंक से 
ऋणा प्राप्त कर सकती है अ्रथतवा अपनी खरीदी और भुनाई हुण्डियों को फिर से भुना 
सकती है । (ब) इसके अतिरिक्त रिजवं बैंक इनसे ऐसे प्रतिज्ञा पत्रों और विनिमय 
बिलों को खरीद लेती है जिनकी परिपक्वता अभ्रवधि ६० दिन से अ्रधिक नहीं है । 
(स) रिजवं बैंकों के रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने की भी 
सुविधा देती है । 
व्यापारिक बंकों की ऋर नीति 

इन बेंकों के ऋण प्रदान करने की नीति सरल होती है। ऋणा लेने वाले से 
एक प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लिया जाता है और समुचित जमानत लेकर ऋण दे दिया 
जाता हैं। नकदी में ऋण देने की प्रथा नहीं है, बल्कि ऋण की राशि के लिए ऋणी 
के नाम खाता खोल दिया जाता है, जिसमें से वह चैक द्वारा सपया निकलता रहता 
है। चालू खाते के निश्षेपधारियों को ग्रधि-विकर्ष की भी सुविधाएं दी जाती हैं । 
ऋण की शोधनाविधि साधारणतया कम रखी जाती है । व्यापारिक बैंक दीघंकालीन 
ऋणा बहुत ही कम देती है । भ्रल्पकालीन ऋणों में तरलता भ्रधिक होती है, ब्याज की 
दर ऊची रहती है ओर रुपया जल्दी-जल्दी वसूल होता है, जिससे कि धन की कमी 
मालूम नहीं होती है। वसे भी व्यापारिक बैंकों की अभ्रधिकांश जमा चालू खाते की 
जमा होती है, जिसके श्राधार पर अल्पकालीन ऋणों का दान देना ही अधिक उपयुक्त 
होता है । 

जहां तक जमानतों का प्रदइन है व्यापारिक बेक तरल जमानत हीं अधिक 
पसन्द करती हैँ । भूमि, मकान तथा अन्य अ्रचल सम्पत्तियों की जमानत साधारणतया 
श्रच्छी नहीं समझी जाती है । यह प्रसिद्ध है कि "एक कुशल बैंकर वही है जो 
विनिमय बिल तथा प्राधि (४077248०) का भेद स्पष्टता के साथ जानता है ।” बात 
यह है कि अचल सम्पत्ति को बेच कर धन प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती है और 
युथासमय धन प्राप्त कर लेना कठिन होता है' जिससे बैंक के डूब जाने का भय रहता 
है। इसी कारण वे प्रतिभूतियाँ पसन्द की जाती हैं जो तुरन्त विक्री साध्य होती हैं । 

भारतीय व्यापारिक बैंक सावधि जमा को प्राप्त करने का विशेष प्रयत्न करती 
हैं, जितके लिए ऐसी जमा ब्याज दिया जाता है। चालू खाते में जमा रुपये 
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पर साधारणतया या तो नाम-मात्र ब्याज दिया जाता है या विना ब्याज की जमा 
स्वीकार की जाती है। विनियोग के दृष्टिकोश से सरकारी हुण्डियाँ अधिक पसन्द की 
जाती हैं, जिसका प्रमुख कारण विल व्यवसाय की कमी है । 


भारत में व्यापारिक बेंकों के विकास की शिथिलता के कारण-- 

भारत में बैंकिंग का विकास श्रभी बहुत पीछे है। प्रत्येक २,७६,००० 
व्यक्तियों के पीछे एक बंक है, जबकि इडज्भलेण्ड में प्रत्येक ३,६०० और स्विटजरलेंड 
में १,३३३ व्यक्तियों के पीछे एक बैक है। ब किंग विफास की इस धीमी प्रगति के 
कारण निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) बैंकों मे रुपया कम जमा होना, व्योकि बचत कम होती थी । भारत 
में बचत कम हो पाती है, क्योंकि लोगों की आय कम है । इसके अतिरिक्त बचत को 
जमीन में गाड़ कर रखने का रिवाज भी काफी अधिक है | परिणाम यह होता है कि 
ब॑ को में कम रुपया जमा हो पाता है । 

(२ ) बेकों के फेल होने से जन विश्वास में कमी--सन्‌ १६०५ और 
सन्‌ १६३६ के बीच बक नियमित रूप में भारी संख्या में फेल हुई हैं, जिसने जनता 
के विश्वास पर गहरा ञ्राघात किया है । 

(३ ) बैंकिंग शिक्षण का ग्रभाव--धीमी प्रगति का एक कारण बैंकिंग 
शिक्षण का अ्रभाव है । इसके कारण लाभ कम होते हैं शौर जनता के विश्वास में 
बंकों के फेल होते रहने के कारण कमी आा जाती है। 

( ४ ) सरकार से प्रोत्साहन न मिलना--भारत सरकार ने बैंकिंग के 
प्रोत्साहन का कोई विश्येष प्रयत्न नहीं किया है । 

( £ ) विदेशी व्यापारियों का अनुचित व्यवहार--भारत का व्रिदेशी 
व्यापार भ्रधिकार विदेशियों के हाथ में रहा है, जिन्होंने भारतीय ब॑ किंग के साथ 
अचिनुत व्यवहार किया है और उसके विकास में बाधा डाली है । 

( ६ ) विनिमय बकों द्वारा प्रतियोगिता--विदेशी विनिमय बंदूें ने, 
जो विदेशी संस्थाएं हैं, भारतीय बं द्धों के साथ देशी व्यापार, साधारण बैकिंग तथा 
निक्ष प प्राप्ति में भी प्रतियोगिता की है, जिससे व्यवसाय की कमी रहती आई है। 

( ७ ) जनता की उदासीनता--ब किंग के प्रति जनता की उदासीनता 
रही है, जिसके कारण अ्रधिकांश बछ्छों के पास पूंजी की कमी रही है | इसी कमी के 
कारण न तो ब किंग व्यवसाय लाभदायक ही रहा है श्र न उसमें कुशलता तथा 
सद्धूटों के श्राघात सहने की शक्ति ही आई है। 

(८ ) सुरक्षित कोषों की ओर ध्यान न देना--व्यापारिक बद्धों का 
उद्दं श्य ऊंचे लाभांश बांट कर अंशधारियों को सन्तुष्ट करना रहा है। इन्होंने सुरक्षित 
कोष जमा करके श्रपनी स्थिति को हढ़े करने का प्रयत्त कम ही किया है । 

( € ) देशी व्यापारियों में घनिष्ठ सम्बन्ध का अभाव--पअ्रंग्र जी भाषा 
के उपयोग तथा पाश्चात्य लेखा-विधि के कारण देशी व्यवसायियों से बहुत निकट 
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सम्बन्ध नहीं बन पाया है। यही कारण है कि देशी बैंकरों की भी प्रतियोगिता बराबर 
बनी रही है । 

(१०) ऊचे पदों पर विदेशियों कि नियुक्ति--अश्रधिकांश दशाश्रों में ऊँचे 
पदों पर विदेशियो को रखने की प्रथा चलती ञ्राई है । ये लोग न तो देशी व्यापारियों 
से निकट सम्बन्ध ही स्थापित कर सके हैं, न उनका विश्वास ही प्राप्त कर सके हैं। 

(११) इम्पीरियल बेंक की प्रतियोगिता- इम्पीरियल ब॑क की प्रतियो- 
गिता ने अन्य बं ज्छों को पनपने का मौका कम दिया था । यह दोष श्रब स्टेट ब॑ छू: के 
निर्माण ने दूर कर दिया है । 

(१२) बिल का वाजार विकसित न होना--प_ृर्व विकसित बिल बाजार 
के न होने के कारण बैंकिंग के विकास में बाधा पड़ी है, क्‍योंकि सुरक्षित विनियोग 
के साधन कम रहे हैं । 

(१३) जोखिम का प्रादेशिक वितरण न होना--ब॑ छू की शाखाओं की 
कमी के कारण जोखिम का प्रादेशिक वितरण नहीं हो पाया है और जनता में बं॑ किग 
आ्रादत भी पैदा नहीं हो सकी है । 

(१४) वेधानिक प्रतिबन्धो के कारण धन की वसूली में कठिनाई-- 
वेधानिक प्रतिबन्ध कुछ इस प्रकार के रहे हैं कि ब॑ छ्रों को धन वसूल करने में भारी 
कठिनाई रही है। अचल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण देने में तो कंफट बहुत ही रहता 
है । इसके ऋण व्यवसाय के समुचित विकास में बाधा डाली है । 

(१५) जमानत सम्बन्धी कड़े नियम--भारतीय व्यापारिक बंद्छों के 
जमानत सम्बन्धी नियम कड़े हैं, जिनके कारण देशी बंद्धूर और साहुकार उनके 
व्यवसाय को छीनने में सफल हो जाते हैं । 

(१६) सरकारी सहायता का श्रभाव--स्तरकारी सहायता की काफी कमी 
रही है। द; 

सुधार के सुभाव 

व्यापारिक ब॑ छूरों के दोषों को दूर करता अ्वाश्यक है, जिससे कि बैंकिंग 
के समुचित विकास द्वारा देश की ग्राथिक उन्नति सम्भव हो सके । सुधार के प्रमुख 
सुझाव निम्न प्रकार हैं :-- 

( १) साकारी नीति में परिवर्तन--सरकारी नीति में परिवर्तत करने 
की आवश्यकता है, जिससे कि सरकार बेकिंग के विकास को प्रोत्साहन दे सके । 


(२) अ्रखिल भारतीय संघ का निर्माएा--पारस्परिक प्रतियोगिता को 
मिटाने के लिए ब॑ छूों का अखिल भारतीय संघ बनाना चाहिए । 

( ३ ) बिनिमय बको का क्षेत्र सीमित करता--विदेशी विनिमय बॉ ड्टों 
की अनुचित कार्यवाहियों को रोकना चाहिए और उनका कार्थ-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित 
होना चाहिए कि वे व्यापारिक ब॑ छ्ूों के साथ प्रतियोगिता न कर सकें । 
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(४ ) छोटे बैंकों को झ्राय-कर की छूट--सरकारी बैंकों की भांति छोटी- 
छोटी बैंकों को भी आय-कर और मुद्रादू: करों में छूट मिलनी चाहिए । 

( ५ ) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें--छोठे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 
दाखा खोलने के लिए रिजवं बेंक द्वारा सहायता मिलनी चाहिए । 

(६ ) प्रबन्ध एवं कार्य विधियों में सुधार--बैंकों के प्रबन्ध और उसकी 
कार्य-विधि में सुधार की भारी आवश्यकता है । 

(७ ) बेकिंग शिक्षणा--बैंकिंग सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 

(८) ग्रन्य बंकों से निकट सम्बन्ध --भूमि बन्धक बैंकों, श्रौद्योगिक बेंकों 
और सहकारी बैंकों का विकास होना चाहिए और उनका व्यापारिक बैंकों से निकट 
का सम्बन्ध रहना चाहिए । 

( € ) प्रादेशिक भाषाओं का प्रैेयोग--पअ्रंग्र जी के स्थान पर प्रादेशिक 
भाषाओं का उपयोग होना चाहिए 

(१०) गोपनीय सूचना गुहों की स्थापना -ऐसी संस्थाश्रों की स्थापना 
की भारी आवश्यकता है जो बैंकों और व्यपारियों के सम्बन्ध में गुप्त, परल्तु 
विश्वसनीय सूचनाएँ एकत्रित करती रहे । 

(११) उचित हिसाब--हिसाब रखने की रीतियों में सुधार होना चाहिए । 

(१२) देशी बेंकर व छोटी बेंकों का मिश्रण--देशी बैंडूरों तथा छोटी- 
छोटी बैंडूों को मिला कर परिगरणित ढौंकों में परिवर्तित कर देना चाहिए । 

(१३) संकट के समय में सहायता--संकट के समय सहायता देने के 
सम्बन्ध में रिजव बौंक की नीति अधिक उदार होनी चाहिए । 

(१४) स्टेट बौंक द्वारा सुविधायें-स्टेट बैंक को प्रतियोगिता के स्थान पर 
सहायता और प्रोत्साहन की नीति अपनानी चाहिए । राष्ट्रीयकरण द्वारा इसकी 
सम्भावना बढ़ जाती है । 

(१५) उपयुक्त ऋण नीति--बैंक के ऋण साधारणत: उत्पादक कार्यों के 
लिए होना चाहिए व जमानत सम्बन्धी नियम भी भ्रधिक उदार होने चाहिए । 

(१६) जमा बीमा पद्धति--श्रमरीका की तरह भारत में भी जमा बीमा 
पद्धति (0०90ओ पा8प्रा॥7०७ 59४०7) अपनानी चाहिए । इससे () बैंक के डिपो- 
जिटरों की सुरक्षा में वृद्धि हो जायगी, (॥) बैंकों की ऋण नीति में एकरूपता आरा 
जायेगी, (8॥) बैंकिंग संकट कम हो जायेंगे, (५) जमा बीमा कम्पनी का बैंकों 
की ऋगरणा-नीति पर न्यूनाधिक नियन्त्रण होने लगेगा । पिल्‍लई बैंक (शव 8877) की 
दूध टना के पश्चात्‌ इस पद्धति को अपनाने के लिए रिजवं डबौंक ने सहमति दे दी है । 
कि यह जल्‍दी व्यवहार में आने लगेगी । 
भारतीय मिश्रित पृ जी बं कों को वर्तमान स्थिति -- 

भारतीय बौंकों की वतंमान स्थिति पहले की तुलना में श्रधिक संतोपजनक है। 
पिछले ३-४ बर्षों में बैंकों के फेल होने की स्थिति बहुत सुधर गई है । पिल्लई सेन्ट्ल 
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जेंक ही एक ऐसी महत्त्वपूर्ण बैंकिग संस्था है जो इस काल में फेल हुई है। व्यापार 
गैंकों ने निरन्तर उन्नति भी की है। सन्‌ १६६१ में व्यापार ढौंक की कुल जमा देन 
१,९७८५'६ करोड़ रुपया थी, जो गत वर्ष से ८५५*९ करोड़ रुपया अथवा ४-५% 
अधिक थी | सन्‌ १६६० में अनुचित ढौंकों की कुल जमा देन (0650थ॥ं 7॥20॥0) 
१८६१९ करोड़ रुपया थी, जो गत वर्ष की तुलना में ६४“८ करोड़ रुपया अधिक 
थी । सन्‌ १६५९ में तो जमा देन और भी तेजी के साथ बढ़ी थी। सन्‌ १६५८ 
(१,५६९१*५ करोड़ रुपये) से बढ़कर यह १,८२७'१ करोड़ रुपया हो गई थी। सन्‌ 
१९६० में अनुसूचित बैंकों की साख १,१८०'७ करोड़ रुपया थी, जो सन्‌ १९५६ में 
(६६४ शकरोड़ रुपया) की तुलना में २१६२ करोड़ रुपया मधिक थी | सन्‌ १६६१ 
में अनुसूचित बौंकों के नकद कोषों में १०“५ करोड़ रुपये की कमी आई और बे घट 
कर १५१३ करोड़ रुपया रह गये | इस वर्ष में इन बैंकों ने ब्याज की दर बढ़ा कर 
अधिक जमा आरक्षित की थी, सन्‌ १६६० में ऐसे बैंकों के नकद कोषों में ४८५० करोड़ 
रुपये की वृद्धि हुई थी और उनकी कुल राशि १६२१ करोड़ रुपया थी । इस वषं में 
इन दौंकों ने रिजव॑ ढबौंक से ६१९५ करोड़ रुपये के ऋण लिए थे, जबकि सन्‌ १६५६ 
में केवल ११९८ करोड़ रुपये के ऋण लिये गये थे । 


सन्‌ १९६२ में व्यापार बैंकों के निक्ष पों में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, जिस 
कारण ये बैंक साख का अ्रधिक विस्तार करने में समर्थ रही हैं और अपने आदेयों 
की तरलवा भी अधिक अंश तक स्थापित कर पाई हैं। सन्‌ १६९६२ में अनुसूचित 
बेंकों की कुल जमा में २१३ करोड़ (११*६%) वृद्धि हुई थी, जबकि सन्‌ १९६१ में 
इस प्रकार की वृद्धि केवल ६६ करोड़ रुपया (३१८७५) थी । समय जमा में (१२४ 
करोड़ रुपया) मांग जमा (5९ करोड़ रुपया) की तुलना में अधिक तेजी के साथ वृद्धि 
हुई थी । दो कारणों से जमा धन में वृद्धि की गति भ्रधिक रही है । प्रथम, सरकार ने 
जमा बीमा योजना लागू करके डैंकों के प्रति विश्वास बढ़ा दिया है। दूसरे, बलहीन 
* को के अधिक सुहढ़ बैंकों के साथ मिला देने से बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ गया है। 
सन्‌ १६६२ में अनुसूचित बैंकों की साख में १४६ करोड़ रुपये अ्रथवा ११ % की 
वृद्धि हुई है । साख की इस अ्रधिक वृद्धि के होते हुए भी ढौंकों के विनियोग में ७३ 
करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि सन्‌ १९६१ में विनियोगों में उल्ही ५४ करोड़ 
रुपये की कमी हुई थी । जहाँ तक नकद कोषों का प्रइन है, सन्‌ १९६२ में उनमें २३ 
करोड़ रुपये की कमी हुई थी,जबकि सन्‌ १६९६१ में केवल ६ करोड़ रुपये की कमी 
हुई थी । सन्‌ १९६२ में अनुसूचित बैंकों ने गत बर्ष की तुलना में २ करोड़ रुपये के 


[ ६८७ 


अधिक ऋण लिए थे । निम्न तालिका सन्‌ १६६२ में अनुसूचित बैंकों की लेन-देन 
झौर उसके परिवर्तनों को दिखाती है :-- 





अनुसूचित ब को की लेन-देना स्थति १६६२ 


0)२ 7 मसंयपग पाए 0०, ५०-...... 2.५ 4०-२: «| 4५7 ५७७.4५००५-+० ३४ “रब +. 


१६६२ 
१, मांग जमा ८१,६२५ 
२, समय जमा १,२२,१५७ 
३. कुल जमा २,०३,७६३ 
४, कुल जमा (?, 7.. 480 
तथा ? [.. 665 मिलाकर)१,६२,८३४ 
५, भ्रन्तबेंड्ू: ऋण ४, श्प ४ 
६, रिजवं बेंक से ऋण २,०७० 
७. स्टेट बेक आदि से ऋण १,५६६ 
८, नकदी हाथ में ५,२७६ 
९, रिजवं बेक के पास हेष ७,८९० 
१०, रिजवं बैंक के पास नकदी 
और शेषें १३,२६६ 
११, सरकारी प्रतिभूतियों में वनियोग६५,२५० 
१२, बक साख १,४२,१६९३ 








(लाख रुपयों में) 
१६६१ से परिवतंन 


"न 5,९११ 
[१२,३०२ 
“7२९,२६२३ 


न २४,१२२ 
- ९,०४३ 
न १९६ 
जा ७८६ 
न ३२ 
-+ २,२४४ 
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न ४,५७० 





सन्‌ १९६२ के श्रन्त में कुल अनुसूचित बेंकों की संख्या 5१ थी और उसके 
कार्यालयों की संख्या ४,६३० थी । इस वर्ष में कार्यालयों की संख्या में २२९ की 
वृद्धि हुई थी, जिनमें से ६२ नये कार्यालय स्टेट बैंक श्राफ इण्डिया के थे । सन्‌ १६६२- 
६३ में अनुसूचित बैंकों ने रिजव बैंक से ३२६ करोड़ रुपये के ऋण लिये थे । 


गैर अनुसूचित ढौंकों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है, क्योंकि इनमें से 
कुछ तो अपना व्यवहार बन्द कर रही हैं श्ौर कुछ का श्रन्य बड़ी बैंकों में विलय 
हो रहा है । फरवरी सन्‌ १६९६३ में गेर अनुसूचित ढोंकों की संख्या केवल २०० थी | 
सन्‌ १६६२ के श्रन्त में ऐसी बैंकों की कुल जमा ३७ करोड़ रुपया थी, जिसमें से 
२७ करोड़ रुपये सामयिक जमा में थे और शेष १० करोड़ रुपये माँग जमा में । 
निम्त तालिका सन्‌ १९६६१ और १६६२ के अन्त में भारतीय नैंकों के तरल कोषानुपात 
को दिखाती है : -- 





इेफप ] 


बैंकों के तरल कोषानपात 
(करोड़ रुपयों में) 





याचना सरकारी कुल राशि (निक्षेप 


बे. नियप: सकी रत प्रतिभूतियाँ जी अब प्रतिशत में) 


रौश 


१३६१. १,८३५ १८० ४३ ५७७ (८६९ ध्॑य&£. ५३*६ 
११६२. २,०४२ १४७ ६० ६रर३े २१२ १,०८२. ५३-४० 


जा ७एणां०गणारणाा 





नई योजनाएँं-- 

नई योजनाओं में व्यक्तिगत ऋण योजना (?श8णा्र [087 80०॥९०), 
जिसके अन्तगंत व्यक्तिगत उपभोग की टिकाऊ वस्तु खरीदने के लिए ऐसे ऋणशा दिये 
जाते हैं जो किश्तों में शोधनीय होते हैं तथा खरीदी हुई वस्तु की झ्राड़ पर दिये जाते 
हैं, चलायमान बेंक (]॥४०७॥७ 84॥25), विनियोग सुझाव सेवा (ए९४धालशा। 
#9एं४0०9७ $८शं००), अल्पवयस्क बचत योजना (श(ञाता $ $4शंग३४ $2०॥०) तथा 
यात्रा सम्बन्धी ऋण योजना सम्मिलित हैं । 
व्यापारिक ब कों का भविष्य-- 

भारतीय व्यापारिक ढौंकों का कायेवाहन दोष॑पूर्ण होते हुए भी उसमें सुधार 
सम्भव है और इसके लिए प्रयत्न भी किया गया है। जिन सुधारों के फलस्वरूप 
बैंकों का भविष्य उज्जवल बन गया है :--- 

(१ ) सन्‌ १६३६ के कम्पनी एक्ट के अनुसार ५०,००० रु० से कम पूजी 
की बैंक नहीं खोली जा सकती है । 

(२ ) सन्‌ १९५६ के विधान के अ्रनुसार कोई बैंक गैर बेकिंग कार्य नहीं 
कर सकती है । 

( ३ ) नये विधान के अनुसार रिजवं बेक से आज्ञा प्राप्त किये बिना कोई 
बैंक न तो कोई शाखा खोल सकती है और न अपने कार्य का कुछ विशेष दशाश्रों में 
विस्तार ही कर सकती है । प्रत्येक बैंक को अपने कार्य-संचालन के लिए रिजवं बैंक 
से अनुज्ञापन प्राप्त करना होता है। 

( ४ ) रिजवं बेंक की नीति अरब अधिक उदार तथा सहानुभूतिपूर्ण है और 
वह समय पर सहायता देने में संकोच नहीं करती है । 

( ५ ) दूसरे महायुद्धों का बेंकों की आथिक स्थिति तथा जमा राशि पर 

अच्छा प्रभाव पड़ा है। 

(६ ) सभी बैंकों को अपनी देन का एक निश्चित भाग रिजवं बैंक में रखना 

पड़ता है। इससे आदेयों की तरलता बनी रहतो है और जनता का विश्वास भां बना 


रहता है । 


परीक्षा-प्रदन 


ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
(१ ) भारतीय सम्मिलित पूजी वाली बेंकों की कमियाँ तथा कठिनाइयाँ क्‍या हैं ? 


इनके सुधार के सुझाव दीजिए । (१६६४) 
( २) एक सहकारी वैंक और एक मिश्रित पूजी बैंक के मध्य अ्रन्तर की प्रमुख दातें 
बताइये । (१९५८ स) 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, क्‍ 

(१) भारत में व्यापारिक वेकिंग की मुख्य विशेषताओं का विवेचन करिए और यह 
बताइये कि इस देश में औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन की विभिन्न संस्थाओं का किस 
प्रकार समन्वय किया गया ? (१६५६) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१ ) व्यापारिक बैंकों के कार्यों पर प्रकाश डालिये । भारतीय व्यापारिक बैंक इन 
कार्यो को कहां तक करते हैं ? (१६९५७) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बीं० कॉम ०, 

(|) जशांशााडपंतआ सरवाएशआ0प5, (ए०-0शब्राए6 800 ]०-8४00८ ज>द्वा(8 
(07 88०॥ 0667, 50 88 [0 छा]72 0ा शा ए98टप्रीआ (68४प7८४, 


धां05, 2075प07॥ 3॥0 जछ0ंता?8 (960) 
(२ ) भारत में व्यापारिक बेकिंग का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष-विपक्ष में तक 
दीजिए (१९५७) 


बिहार विश्वविद्यालय, बी०कॉम०, 

(१) व्यापारिक बैंकों के ग्राथिक कार्यो पर प्रकाश डालिये। भारत में उन्हें अधिक 
उपयोगी बनाने के लिए आप क्या अ्रन्य विशेष काये सुपुदं करना पसन्द 
करंगे। (१९५६) 

नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१ ) भारतीय व्यापारिक बैंको की सुरक्षा (54009) और तरलता (4000॥0%) के 
हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? (१६५५) 

विक्षम विश्वविद्यालय, बी० कॉम, 

() शशक्षा॥76 6 आ#/एटॉपारड एणी 88508 870 ॥4)॥068 ० शताधा 
0ं7-800०८ 9७॥78, (964 एथा४ ) 


अऋकासाफ्दाक अधरांभभपाकुड.++अअ>्वनकभतन ७००>ामकाकममह 


9० स० 5232.) है है. 


अध्याय ३६ 
स्टेट बेंक ऑफ इर्डिया 


(546 ऐिल्लञार ०0 ॥ञाढा4) 





प्रारस्भिक--- 


१ जुलाई सन्‌ १९५४५ को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने अपना कार्य आरम्भ किया था। 
इम्पीरियल नेंक श्रॉफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके यह बौंक बना है । अ्रतः प्रस्तुत 
अ्रध्याय में इम्पीरियल बैंक के बारे में कुछ प्रकाश डालने के बाद स्टेट बैंक का वणुंत 
किया गया है । 
इम्पीरियल बेंक श्रॉफ इण्डिया 

इम्पीरियल बेंक का प्रौरम्भ-- 

इम्पीरियल बौंक आँफ इण्डिया एक्ट सन्‌ १९२० के अनुसार तीन प्र सीडेन्सी 
ढोंकों का विलय करके इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई थी । बैंक की अश्रधिकृृत पूंजी 
११९२५ करोड़ रुपया थी, जिसमें से श्राधी पूजी परिदत्त पूंजी थी और शेष अंश- 
धारियों के सुरक्षित दायित्त्व (२८5८४:४० [-90]9) के रूप में थी । बैंक का सुरक्षित 


कोष ((२९४०:ए८ #प70) ६*१३३ करोड़ रुपया था और इसका लाभाँश १% से ऊपर 
रहता था । 


प्रेबन्ध-- 

सन्‌ १६२० के नियम के अनुसार इस संस्था का प्रबन्ध एक केन्द्रीय गवर्नर 
मण्डल तथा कलकत्ता बम्बई और मद्रास के तीन स्थानीय मण्डलों द्वारा किया जाता 
था । दो संचालक गवनेर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे और चलन नियन्त्रक 
((00700०6/ ० 0'पए४०८0८ए) भी अपने पदाधिकार द्वारा इसका सदस्य होता था । 
सरकार को यह भी अधिकार था कि वह ऐसे सभी मामलों में इम्पीरियल डौंक को 
आदेश दे जो कि सरकार की वित्तीय नीति तथा सरकारी कोषों को सुरक्षा पर प्रभाव 
डालते हों । 
इस्पीरियल शोंक के कार्य-- 

इस प्रकार आरम्भ में इम्पीरियल बौंक का दोहरा कार्य था। देश की केन्द्रीय 
बैंक के रूप में यह सहकारी शेषों का संरक्षण करती थी, देश के लोक ऋण का प्रबंध 
करती थी, बैंक का काये करती थी, समाशोधन ग्रहों का प्रबन्ध करती थी, कोषों का 
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एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरण करती थी और अपने लन्दन कार्यालय द्वारा 
भारत सरकार के लिए श्रन्य बोेंकिद्ध सेवाए प्रसादित करती थी एक साधारगा अंश 
धारियों की बैंक के रूप में यह व्यापार बौंकों के सभी कार्यों को भी सम्पन्न करती 
थी, परन्तु ऋण देने के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रतिभूति सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्ध लगाये 
गये थे भूमि, बाँधों तथा विदेशी विनिमय के व्यवसाय इसके लिए वर्जित थे । 
आरम्भ में इसे यह भी आदेश दिया गया था कि देश्ष में बैंकिज्धभ सुविधाओं के विकःस के 
लिये यह कम से कम १०० नई शाखाएं खोले । 

इम्पीरियल बैंक की इन व्यवस्थाओं की काफी आलोचनायें की गई थीं :-- 
6) केन्द्रीय बैंक के रूप में इसका कार्य सदा ही दोषपूर्ण रहा है। () स्थापना के 
समय इसका सारा प्रबन्ध योरोपियनों के हाथ में था, जो साधारणतया भारत-विरोधी 
भावनायें रखते थे और संकट काल में भारतीय बेंडूें को किसी प्रकार की सहावता 
नहीं देते थे । (॥) भारतीयों के शिक्षण के लिए भी यह किसी प्रकार की सुविधायें 
नहीं देती थी । (79) ऐसा भी कहा जाता है कि इसने भ्रपनी नई शाखाएं ऐसे स्थानों 
पर खोली थी जहां पर पहले से अन्य बेड्छों की शाखायें मौजूद थीं और इस प्रकार 
बैंकिज्भ सेवाओं के विस्तार के स्थान पर भारतीय डौंकों से प्रतियोगिता करने का 
प्रयत्न किया था । 

रिजवं ढोंक की स्थापना पर सन्‌ १६३४ के इम्पीरिल ढोंक ऑफ इण्डिया 
(संशोधन) एक्ट द्वारा इस बैंक के केन्द्रीय बैंकिज्भ कार्यों को समाप्त कर दिया गया 
भर इसके दूसरे कार्यों पर से प्रतिबन्ध हटा लिए गये । प्रबन्ध पर से सरकारी नियं- 
त्रण हटा लिया गया, परन्तु फिर भी सरकार को केन्द्रीय मण्डल में दो गवंनर नाम 
जद करने का अधिकार था । 
रिजवे बक तथा श्रन्‍न्य ब को से सम्बन्ध-- 

यद्यपि सन्‌ १९३४ के बाद इम्पीरियल डौंक केन्द्रीय बैंक का कार्य नहीं करती 
थी, परन्तु एक समभोौते द्वारा वह ऐसे सब स्थानों पर जहाँ रिजवं बैंक की शाखायें नहीं 
थीं, परन्तु इम्पीरियल बैंक की शाखाए' मौजूद थीं, रिजव॑ ढौंक की अभिकर्त्ता का 
काय करती थी। समभौते के अनुसार इम्पीरियल बौंक को इन अभिकर्ता सेवाश्रों के 
लिए कमीशन देना निश्चित हुआ । प्रथम दस वर्षों में इस कमीशन की दर २५० 
करोड़ रुपये तक के सरकारी व्यवसाय के लिए द६% रखी गई थी और शेष के लिए 
इप ७७ | सरकारी व्यवसाय में सरकार की श्रोर से एकत्रित किए हुए तथासरकार की 
ओर से चुकाये हुए दोनों ही प्रकार के साधनों को सम्मलित किया जाता था। अगले 
५ वर्ष के लिए कमीशन की दर इम्पीरियल डौंक द्वारा किए गए वास्तविक व्यवसाय 
के आधार पर निश्चित होनी तय हुई थी । 

सन्‌ १६५१-५२ के नये समभोौते के अनुसार जून सन्‌ १९५३ के अन्त तक 
इम्पीरियल बोंक ने २० नई साखाएँ खोलने तथा अपने कोषागार शोधन कार्यालयों 
को शाखाश्नों में परिवर्तित करने का वायदा किया था । ऐसी व्यवस्था की गई थी कि 
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जून सन्‌ १९५१ के बाद खोली गई शाखाग्रों के सरकारी व्यवसाय पर इम्पीरियल 
१क को 4६१9७ की दर पर कमीशन मिलता । 

इम्पीरियल बौंक देश की सबसे बड़ी व्यापार बैंक थी । इसकी साख भी बहुत 
थी, इस कारण इसे स्थानीय सरकारों से बिता ब्याज निरक्षेप प्राप्त हो जाते थे। 
इसके अरिरिक्त यह अन्य बैंकों को ऋण देती थी और विनिमय बिलों को फिर से 
भुनाने का भी कार्य करती थी । देश में साख नियन्त्रण की सफलता भी एक वड़े अंश 
तक इम्पीरियल बैक के सहयोग पर निर्भर रहतो थी । इस बौंक का महत्त्व इसी बात 
से स्पष्ट है कि सन्‌ १६३६ में भारत में इसकी ३७० शाखाए' थीं और इसके कुल 
तिक्ष प्‌ ७०० करोड़ रुपये के थे, जबकि, अन्य सभी बैंकों के निक्षेप, जिनमें विनिमय 
ढौंक भी सम्मिलित हैं, सामूहिक रूप में ६३३ करोड़ रुपये की कीमत के थे। अभी 
तक भी देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इम्पीरिल बैंक (स्टेट बैंक) की साखा 
ही एक मात्र बेंकिद्ध संस्था है। 

इस्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकररा का प्रहन 

यद्यपि भारतीय नैंकिद्ध प्रणाली में इम्पीरियल नैंक का भारी महत्त्व था, 
परन्तु काफी समय से इसके कार्य॑ संचालन की कड़ी आलोचना की गई थी। इन 
ग्रालोचनाग्रों के निम्न प्रमुख आधार थे :--- 

(4 ) अधिकारों का दुरुपयोग --एक शोर तो यह बरा बताया जाता था 
कि इस्पीरियल ढौंक स्वतन्त्रता पूर्वक सरकार के कोषों का उपयोग करती रहती थी । 
किसी भी एक व्यापार बैंक के हाथ में सारे सरकारी धन को दे देना उचित नहीं हो 
सकता था, क्योंकि इससे एक शक्ति शाली एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है, जो बैंकों 
तथा जनता के हितों की आलोचना करता रहे, इसलिए बहुधा यह कहा जाता था कि 
इम्पीरियल बैंकों के उन सब विशेष अधिकारों और सुविधाओ्रों का अन्त होना चाहिए 
जो रिजवं बैंक के स्थापित हो जाने पर भी उसको प्राप्न थे । 

(॥ ) भारत विरोधी नीति--दूसरी और यह कहा जाता था कि आरम्भ 
से ही इम्पीरियल बैंक ने भारत विरोधी नीति का पालन किया है। विदेशियों के 
प्रबन्ध में होने के कारण इससे भारतीय कमंचारियों को ऊचे स्थानों पर नियुक्त करने 
तथा शिक्षण प्रदान करते का कभी प्रयत्न भी नहीं किया । व्यवहार में भी वह भार- 
तीयों के साथ बराबर भेदभाव करती चली श्राई है । भारत में ब्रिटिश व्यापार हितों 
तथा इम्पीरियल जोक का गठबन्धन बराबर बना रहा है । 

( ॥ ) बिल बाजार के विकास में बाधाएं--उपरोक्त श्रालोचनाश्रों के 
अ्रतिरिक्त यह भी कहा जाता था कि इस बीौंक ने भारी मात्रा में नकद साख प्रदान 
करके देश में बिल बाजार के विकास में बाधाएं उत्पन्न की हैं और देश के दूर-दूर के 
भागों से निशक्षप एकत्रित करके बड़े-बड़े व्यापार केन्द्रों का विकास किया है । 
ग्रमीण ब किंग जाँच समिति (१६४१-५२) के सुभाव-- 

इन सभी आलोचनाग्रों की ग्रामीण बैकिज्भज जाँच समिति सन्‌ १६५१-५२ ने 
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विस्तृत जाँच की थी । इस समिति का विचार था कि इम्पीरियल बैंक में दोष भ्रवश्य 
थे, परन्तु उनके कारण उसका राप्ट्रीयकरण उचित न था। समिति ने सुधार के निम्न 
सुभाव दिए थे :--- 

(१ ) यह कि इम्पीरियल बंक पर लगाए गये वर्तमान प्रतिबन्ध पर्याप्त थे 
और वह अन्य व्यापार बैंको से किसी प्रकार की अनुचित प्रतियोगिता नहीं कर रही थी । 

(२ ) वैक में शीघ्रतापूर्वक भारतीय अधिकारियों की संख्या बढ़नी चाहिए । 
इम्पीरियल बेक ने सन्‌ १६५४ के अन्त तक ऐसा करने का विश्वास भी दिलाया था। 

(३ ) छौक के विशेष भ्रधिकारियों का रहना उचित नहीं था और उनका 
ग्रन्त होना चाहिये । 

(४ ) सभी बेंकों को कोषागारो द्वारा सस्ते दामों पर विप्रेष भेजने की 
सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे इम्पीरियल बढौँंक के विशेष लाभ का अन्त हो जाय । 
इस्यीरियल बेंक का स्टेट बेंक के रूप सें राष्ट्रीयकर ण-- 

रिजबं बेक के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का 
भी प्रश्न उठाया गया। इम्पीरियल बैक का देश के झाथिक जीवन में इतना भारी 
महत्व और बैंक द्वारा अ्रपने अ्रधिकारों का दुरुपयोग देखकर सरकार ने संद्धान्तिक 
रूप में उसके राष्ट्रीयकरण की वाँछवीयता स्वीकार कर ली थी, परन्तु राष्ट्रीयकरण 
को व्यावहारिक रूप देने के कार्य को भविष्य के लिए स्थगित कर दिया था। दो 
कारणों से सरकार ने बॉक के तुरन्त राष्ट्रीयकरण को उचित नहीं समझा था-- (१) 
विदेशों मे भी इसकी शाखायें थीं, जिनकी संख्या सन्‌ १६५० के श्रन्त में ४८ थी । ये 
शाखायें जटिल समस्या उत्पन्न करती थीं। (२) सरकार का विचार था कि राष्ट्रीय 
करण के पदचात्‌ बोेक वारिज्य कार्य नहीं कर सकेगी और ऐसी दशा में बैंकिंग 
सेवाओं के ग्रभाव और इंम्पीरियल ढौोंक के भारी महत्त्व के कारण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था 
को काफी हातनि पहुँचने का भय था । सरकार ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था 
कि जब कभी भी इसका राष्ट्रीयकरण किया जायगा, अंशधारियों को मुश्रावजा श्रवश्य 
दिया जायगा । इस प्रकार उस समय अश्रनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीयकरण का प्रश्न 
स्थगित कर दिया गया था । बसे भी श्रन्य बैंकों के सम्बन्ध में सरकारी नीति राष्ट्रीय- 
करण की शोर नहीं थी । सन्‌ १६५४५ में सरकार ने नीति को बदल दिया । इसम्पीरियल 
ढोंक का राष्ट्रीयकरण करके उसे स्टेट बौक के रूप में संगठित किया गया है। 
इम्पोरियल बैंक के कार्यों का विस्तृत अ्रध्ययच-- 

बॉंक के कार्यो को दो भागों में बाँठा जा सकता है--केन्द्रीय बैंक के रूप में 
कार्य और व्यापार ढौंक के कार्य । सन्‌ १६२१ से सन्‌ १९३५ तक इस्पीरियल बैंक 
दोनों ही प्रकार के कार्यो को एक ही साथ करती रही है । सन्‌ १६३५ के पदश्चात्‌ 
कन्द्रीय बैंक के अधिकांश कार्य रिजव॑ बैंक आफ इण्डिया को सौंप दिये गये, परन्तु 
कुछ केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धित कार्य ऐसे ग्रवध्य रहे जिन्हें इम्पीरियल बैंक द्वारा सम्पन्न 
किया गया। वाद को उसके व्यापार बौंकिग सम्बन्धी कार्य ही अधिक महत्त्वपूर्ण रहे । 


(श्र) प्रमुख केख्रीय बेकिंग कार्य-- 
प्रमुख केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य निम्न प्रकार थे :-- 
(१ ) इसने ढौंक की बौंक के रूप में कार्य किया । आवश्यकता पड़ने पर 


इम्पीरियल बैंक को ऋण दिया और उनके द्वारा भुनाये हुए बिलों को फिर से भुनाती 
रही । इसके अतिरिक्त यह बैंक भृतकाल में गैंकों की देखभाल करती थी और देश में 


ढोविंग की उन्नति का प्रयत्त करती थी । देश की ग्रन्य व्यापार बक तथा विनिमय बैक 
इम्पीरियल बैंक में अपना खाता खोलती थी । इसी कारण दूसरी बैंक इसका निकासी 
अथवा समाझोधन-ग्रह ((!८ध४॥४ ०४४७) के रूप में भी उपयोग करती थीं । राथ 
ही, इम्पीरियल बेक ने श्रन्य बेक के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का 
कार्य भी किया । इसका प्रमुख कारण यह था कि देश भर में इम्पीरियल बेक की 
शाखाश्ों का जाल सा बिछा हुआ था । इस्पीरियल वेक ने देश की बैंको को उनके 
बैंकिंग कार्यो में सहायता पहुँचाने का भी कार्य किया । [यह काम स्टेट बेक भी करती 
है ।] 

(२) उसने सरकारी बैक का कार्य भी किया। रिजवं बेक की स्थापना 
से पहले तो यह कार्य केवल इम्पीरियल बैंक ही करती थी, परन्तु बाद में भी उन 
सभी स्थानों में जहाँ पर रिजवं बेक की शाखा नहीं थी, श्रभिकर्त्ता के रूप में स्टेट 
बैक ही राज्य बैंक (8/806 8470 का कार्य करती रही । भारत सरकार और राज्य 
सरकारों का सारा बेकिंग सम्बन्धी कार्य इम्पीरियल बेक ने ही किया । सरकार की 
औ्रोर से रुपया वसूल करने और रुपये का भुगतान करने का कार्य यही बेंक करती थी 
ग्रौर एक अंश तक अभी भी करती है। कर भरादि की रकम इसमें जमा की जाती 
है। लोक ऋणों का एकत्रण, हिसाब और शोधन भी पहले यही बेक करती थी । 

(३ ) विप्रषों (२९78(870०७) श्रर्थात्‌ धन को एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भेजने का कार्य स्टेट बेक आरम्भ से ही करती है श्रब भी इस कायें का महत्त्व 
कम नहीं हुभ्ना है। केन्द्रीय बेंक की भांति इम्पीरियल बैंक को सरकारी खजाने के द्वारा 
एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने की सुविधा दी गई, जो काफी महत्त्व- 
पूर्ण थी । 

सन्‌ १९२१ से पहले भारत सरकार के लन्दन सम्बन्धी सभी बेकिंग, विनिमय 
तथा श्रन्य मौद्विक काये बेंक ऑफ इड्भलेण्ड द्वारा किये जाते थे। सन्‌ १६२१ और 
सन्‌ १६३५ के बीच ये काय॑ इम्पीरियल बेंक द्वारा किये जाते थे। रिजव॑ बैंक की 
स्थापना के पदचात्‌ ये कार्य रिजवं बैंक द्वारा किये जाने लगे । 

(ब) व्यापार बेंक सम्बन्धी कार्य-- 

“जैसा कि विदित है कि इम्पीरियल बैंक तीनों प्रंसीडेन्सी बैकों के विलय से 
बनी थी । ये तीनों बेक व्यापार बेक थीं, इस कारण इनके कार्यों को इम्पीरियल बैक 
ने करना आरम्भ कर दिया था। (पअश्रब उन्हें स्टेट बेंक भी करती है |) उसके प्रमुख 
कार्य निम्न थे :-- 
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(१) सरकारी एवं अद्ध सरकारी प्रैतिशृतियों में घत का विनिमय- 
भारत सरकार की प्रतिभूतियों, रेलवे प्रतिभूतियों, राज्य सरकारों की प्रतिभ्रृतियों, 
स्थानीय सरकारों की प्रतिभूतियों, लोक सत्ताग्नों, जेसि--पोर्ट टस्ट (2०7 7०५७0), 
कॉरपोरेशन श्रादि की प्रतिभूतियों पर कोषागार विपत्रों मे धन का विनियोग करना 
गौर उसकी आड़ पर ऋणा देना । 


(२) प्रतिभूतियों का ऋण॒-तैयार माल, माल के अधिकार-पन्नो तथा 
भ्रन्य उपयुक्त पत्रों और प्रतिभूतियों पर ऋरण देना । 

( ३ ) स्वीकृत प्रतिज्ञा-पत्रों, बॉण्ड्स तथा विनिमय बिलों पर ऋणा देना । 

( ४ ) चल सम्पत्ति की आड़ प्र ऋण देना और ऐसी कम्पनियों के अंशों 
की जमानत पर ऋणा देना जिसमें अंशधारियों का दायित्व सीमित है । 

( ५ ) ऐसे बिलों का निकालना, बेचना और स्वीकार करना जो भारत में 
पहले भी भुनाये जा चुके हों । 

( ६ ) श्रपने ग्राहकों को साख प्रमाण-पत्र प्रदान करना । 

( ७ ) बहुमूल्य धातुय्यें श्लौर सोना-चाँदी के सिक्के खरीदना भर बेचना । 

(८ ) जनता के निक्षप प्राप्त करता । 

( £ ) जनता की बहुमूल्य वस्तुग्रों के सुरक्षित संरक्षण की व्यवस्था करना । 

(१०) अपने व्यवसाय के लिए भारत में ऋण लेना । 


(११) ऐसी चल और अचल सम्पत्ति को बेचना जिस पर बेंक ने अधिकार 
प्राप्त कर लिया हो । 


(१२) पारितोषण के आधार पर ग्राहकों के अ्रभिकर्त्ता का कार्य करना । 


(१३) बैक की लन्दन शाखा अपनी व्यावसायिक श्रावश्यकताओों के लिए 
लन्दन में ऋषणा प्राप्त कर सकती थी । 


(१४) साधारण व्यापारिक बको सम्बन्धी श्रन्य प्रकार के कार्य करना । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इम्पीरियल बेक देश के ग्राथिक जीवन में तीन 
प्रकार से सहायक हुई :-- (१) केन्द्रीय बेंक, (२) राज्य बैक और (३) व्यापार बैंक । 
इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी संरक्षण के कारण इम्पीरियल बैंक की साख और 
प्रतियोगिता शक्ति अन्य व्यापार बैंकों की तुलना में बहुत अधिक थी । सरकारी धन के 
जमा रहने के कारण इम्पीरियल बैंक की आर्थिक स्थिति भी अधिक हढ़ रही । इस 
बात का आरम्भ से ही भय था कि कहीं श्रन्य बेकों से होड़ करके इम्पीरियल बैंक देश 
में बेकिंग के विकास के मार्ग में बाधा न बन जाय । यही कारण है कि प्रारम्भ से ही 
इसके कार्यों पर कुछ प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिए गये थे, जो कि निम्त हैं :-- 


(१ ) पहिले इम्पीरियल बैंक ६ माह से अधिक काल के लिए ऋण नहीं दे 
सवती थी । [ परन्तु कृषि साख की उन्नति के लिए श्रब स्टेट बैक पर से यह प्रतिबन्ध 
हटा लिया गया है | । 
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(२) इस बैक को स्वयं अपने अंशों और अचल श्षम्पत्ति की जमानत पर 
ऋण देने का अधिकार नहीं था । 

(३ ) किसी व्यक्ति अ्रथवा संस्था को दिये जाने वाले ऋण की अ्रधिकतम 
सीमा निद्दिचत कर दी गई थी । 

( ४ ) इस बैंक को ऐसे बिलो को भुनाने तथा उनकी आड़ पर ऋण देने की 
अनुमति नहीं थी जिनकी परिपक्‍कता अ्रवधि ६ मास से अश्रधिक हो, [ परल्तु कृषि 
साख की उन्नति के लिए अ्रब इसमें छूट दी जा सकती है। |] 

( ५ ) बैंक को विदेशी विनिमय व्यवसाय की आज्ञा नही थी । 

(६ ) बेंक द्वारा अचल सम्पत्ति खरीदने पर भी प्रतिबन्ध था । 

वेसे तो इस्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक का कार्य करती रही थी, परन्तु इसे 
पत्र-मुद्रा निर्गंग का अधिकार नहीं दिया गया था। आरम्भ में इस बात पर भी 
विचार किया गया था कि इम्पीरियल बेक को पूर्ण रूप में केन्द्रीय. बेक ही क्‍यों न 
बना दिया जाय, परन्तु कुछ कारणों से ऐसा उपयुक्त नहीं समझा गया था :-- 

( ) यह कहा गया था कि कोई भी केन्द्रीय बैंक इतनी शाखारयें नहीं खोल 
सकती है जितनी कि इम्पीरियल बेंक ने खोल रखी थी । यदि इम्पीरियल बैंक को 
और अ्रधिक शाखाएँ खोलने का अ्विकार न दिया जाता ग्रथवा कुछ शाखायें बन्द 
करने की आज्ञा दी जाती तो इसका देश की बेकिंग व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने का 
भय था । 

(॥ ) केन्द्रीय बैंक के नाते देश के चलन का प्रबन्ध भी इम्पीरियल भेद्धू के 
पास रहता, जिस दिशा में अधिकारों के दुरुपयोग का भारी भय था । 

(॥ ) केन्द्रीय बैड बन जाने की दशा में इम्पीरियल बैड्धू एक साधारण 
व्यापार बैडूू की भाँति लाभ के ही उ्दं श्य से काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसी' 
दवा में उनके केन्द्रीय बेकिंग में सफलता की आशा नहीं हो सकती थी । 

(7 ) बैद्धू के अंशधारी व्यापारिक बडैड्ू सम्बन्धी कार्यो को पूर्णातया बन्द 
करने के पक्ष में न थे। स्टेट बैंड के निर्माण के पदचात्‌ भी यह पुरानी व्यवस्था 
बनाये रखी गई । 
इस्पीरियल बैंक से भारत को हुए लाभ-- 

इम्पीरियल बेड्ू का देश के श्राथिक जीवन में भारी महत्त्व रहा | बैंकिंग 
जगत में तो इसका अ्रपना विशेष स्थान था। देश को इसकी स्थापना से निम्न प्रकार 
लाभ हुए :-- 

( १ ) बेकिंग सुविधाओं का प्रसार--इसने देश में बैकिग सुविधाओं 
का प्रसार किया है।इस समय बेड की ५०० से भी ऊपर शाखाएं हैं, जो देश के 
कौने-कौने में फेंली हुई हैं। बहुत से स्थानों पर तो स्टेट बेक की शाखा के अतिरिक्त 


और कोई बेद्धू है ही नहीं । 
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(२) ब्याज दर में कमी--इस बेंडू ने देश में ब्याज की दर को कम 
किया है। बैंक के पास काफी धन रहा है जिसके कारण यह काफी मात्रा में नीची 
दर पर ऋण देने में सफल रही है | साहकारों और दूसरी बैंड्रों को भी ब्याज की 
दरों घटाने पर बाध्य होना पड़ा है । 

( ३ ) हस्तान्तरण की सुविधाए---त्रहुत सी शाखायें होने के कारण 
इसने एक स्थान से दूसरे स्थान को धन हस्तान्तरित करने की सस्ती और सुविधा- 
जनक सेवायें उपलब्ध की है । 

(४ ) बैंक दर में स्थिरता--इस बैड्धू की डिस्काउन्ट दर से काफी 
स्थिरता रही है, जिके कारण देश भर में ऐसी दर स्थिर रहती है । 

( ५ ) कृषि उपज के लिए सुविधा--यह बेंडू: कृषि की उपज की आ्राड़ 
पर ऋण देती है। परिणाम यह हुआ है कि ऐसे माल की बिक्री और यातायात 
में काफी सुविधा रही है । 

(६) सहकारी बैंको को सुविधा--यह बैंडू सहकारी बैद्धों को श्रधि 
विक् की सुविधा देकर काफी महत्त्वपूर्ण कार्य करती रही है। 

(७ ) संकट के समय अन्य बैंको की सहायता--इसने श्राथिक संकट 
के काल सहायता देकर बहुत सी बैंड्टों को डूबने से बचाया है। 

(८) देशी गैंकरो को सुविधा--देशी बेकरों और साधारण बैंको को 
इससे ऋणा प्राप्ति की भारी सुविधाएं मिली हैं । 

(६ ) समाशोधन गुृहों की व्यवस्था--इस बेक ने समाशोधन ग्रहों को 
आयोजित करके देश की बैंकिंग प्रणाली की काफी सेवा की है । 
इस्पीरियल बैक के कार्यवाहन में दोष-- 

इन सब लाभों के साथ-साथ बैंकों के का्यंवाहन में कुछ गम्भीर दोष भी रहे 
हैं। इम्पीरियल बैंक के विरुद्ध अनेक शिकायतें रही है :-- 

(4) उच्च पदों पर गेर भारतीयों की नियुक्ति--इसने अपने उच्च 
पदों पर गर भारतीयों को ही नियुक्त किया । भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ धीरे- 
धीरे पदों का भारतीयकरण आरम्भ हुआ है । 

(॥ ) विदेशी अंशधारियो का प्रभ्नाव--इसके अंशधारियों की संख्या 
ग्रधिक रही है और उन्हीं का इसकी नीति और कार्यवाहन पर अधिक सप्रभाविक 
नियन्त्रण रहा है । 

(॥ ) भारतीय व्यापारियों के प्रति भेदभाव--इसने भारतीय व्यापा- 
रियों के प्रति भेद-भाव किया है और विदेशियों के हितों को प्रधानता दी है । 

(7 ) व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता--इसने देश्ष में व्यापार बैंकों के 
विकास में वाधा डाली है। यह उनकी घोर प्रतियोगी रही है श्रौर बहुत बार तो 
इसने व्यापार बेकों को अ्नाथिक दरों पर ऋणा देने पर वाध्य किया है। सम्मानित 
बैक होने ने कारण इसने निक्षेप प्राप्त करने में भी अन्य बैंकों से होड़ की है । 
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(५ ) विनिमय बेकों के प्रति अ्रधिक उदारता-इस बैंक ने व्यापार 
णेंकों की भ्रपेक्षा विनिमय बैंकों के प्रति अश्रधिक उदारता की नीति अपनाई है, मुख्य- 
तया इस कारण कि वे विदेशी बैंक थीं । 


सन्‌ १९४४ में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण और स्टेट बेंक आ्रॉफ 
इप्डिया का निर्माण -- 

१६ अप्रल सन्‌ १९५४ को सरकार ने लोक-सभा में बिल प्रस्तुत किया था, 
जिसे स्टेट गैंक ऑफ इन्डिया बिल का नाम दिया गया था । इस बिल का उददश्य 
इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण था । इस प्रकार बिल को प्रस्तुत करने का विचार 
सरकार काफी दिन पहले से कर रही थी, परन्तु अखिल भारतीय ग्राम्य साख जाँच 
समिति (रप्ात्र| (४८०६ $प्राए०७ए ((००४॥(४०) की सिफारिशों ने राष्ट्रीयकरण की 
विचारधारा को काफी बल प्रदान किया। वित्त मन्त्री ने बिल को प्रस्तुत करते 
समय वताया था कि सरकार का ऐसा इरादा नहीं है कि व्यक्तिगत वारिएज्य और 
व्यवसाय में अनुचित हस्तक्षेप करे । इसी कारण इसम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकरण का 
यह श्रर्थ नहीं होता है कि सभी व्यापारिक बेंकों को सरकारी अधिकार में ले लिया 
जायगा । इम्पीरियल बेक के राष्ट्रीयकरण का उह इय उन सब शिकायतों को दूर 
करना जो कि लम्बे काल से भारतीयों को इसके विरुद्ध थीं तथा ग्राम्य साख की 
समुचित व्यवस्था करना बताया गया है । 


बिल को प्रमुख व्यवस्थाय -- 


बिल की प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न प्रकार थीं :--- 
(१ ) बैंक के अंशधारियों को मुग्रावजा देने का सिद्धान्त मान लिया गया। 


(२ ) ऐसी व्यवस्था की गई कि कम से कम ५५% अंश रिजरवं बैंक द्वारा 
लिए जायेंगे और शेष ४५% जनता द्वारा | इस सम्बन्ध में इम्पीरियल बैंक के पुराने 
ग्रंशधारियों को नई संस्था के अंश खरीदने का पूर्व ग्रधिकार दिया गया । 

( ३ ) राष्ट्रीयकरण के पश्चातु इम्पीरियल बेंक का नया नाम स्टेट &क ऑफ 
इण्डिया रखा गया । 


(४ ) सरकार का उदृद्य राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ एक नए ग्राम्य साख 
संगठन का निर्माण करना था, जिसके लिए रिजव डौंक ग्रॉफ इण्डिया एक्ट में भी 
ग्रावश्यक संशोधन किये गये हैं । 

( ५ ) इस बात की व्यवस्था की गई कि स्टेट बेंक झॉफ इण्डिया की स्थापना 
के पदचात्‌ खण्ड ख राज्यों की १० ऐसी डौंकों को जो राज्य सरकारों के नियन्त्रण और 
संरक्षण में कार्य कर रही हैं, इस बेडू: के साथ मिला दिया जाय । साथ ही, ग्राम्य 
सांख जांच समिति की सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिए कुछ गैर-प्रनुसूचित 
(५०॥-४०॥८०१४॥८०) बैंकों को भी समुचित जाँच के पद्चातु स्टेट बेंक में सम्मिलित 
कर लिया । 
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( ६ ) बिल के पास होने पर इम्पीरियल बेक के सभी अंशों को रिजवं बेंक 
को हस्तान्तरित कर दिया गया, परन्तु इन अंशों के अधिक से अधिक ४५% धीरे- 
धीरे प्राइवेट व्यक्तियों को बेच दिये गए। 

( ७ ) सरकार के व्यक्तिगत व्यवसायियों और वाणिज्य हितों को भी स्टेट 
बेंक के सम्बन्धित रखा है, परन्तु इस बात का भी प्रा-पूरा ध्यान रखा गया है कि बैक 
पर सरकार का ही पूरा नियन्त्रण रहे । 

(८ ) स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया का प्रबन्ध २० सचालकों के एक मण्डल 
द्वारा किया जाता है, जिसमें से १४ सरकार द्वारा नामजद हैं और शेष ६ व्यक्तिगत 
ग्रशधारियों द्वारा निर्वाचित । लोक सभा तथा धारा सभा के सदस्य बैंक के संचालक 
नहीं बन सकते हैं । 

( € ) राष्ट्रीयकरण के पश्चात इम्पीरियल बेंक के व्यापारिक बंकिंग कार्य 
नहीं हुये है । स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया देश की सबसे बड़ी व्यापार बैंक के रूप में 
कार्य करेगी और देश की अनुसूचित बैकों को बराबर सहायता देती रहेगी । 

(१०) इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकरण का यह झाशय नहीं है कि धीरे-धीरे 
ग्रन्य व्यापार बैकों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा । इस सम्बन्ध में सरकारी नीति 
सामान्य रूप में जैकिंग के राष्ट्रीयकरण की नहीं है । 

(११) स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी २० करोड़ रुपया रखी गई है। 
आ्रालोचनात्मक श्रध्ययत-- 

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट का धारा-सभा तथा जनसाधारण ने साधा रणतया 
स्वागत किया । 

( १ ) आम्य साख की सम्रुचित व्यवस्था एवं बैंकिग सुविधाश्रों का 
विस्तार--देश्ष में ग्राम्य साख की समुचित व्यवस्था की दिशा में यह एक महत्त्वपूरां 
पग था । सरकार ने ऐसा भी आ्राश्वासन दिलाया था कि शीघ्र ही ५ वर्ष के भीतर 
स्टेट बैंक की ४०० नई शाखायें खोली जायेंगी, जो उन ४७२ शाखश्रों के अतिरिक्त 
होंगी जो इम्पीरियल वेंक ने पहले से ही खोल रखी थीं। ये शाखायें साधारणतया 
ग्रामीण अथवा अद्ध -नागरिक ($०7-प्रा5७॥) क्षेत्रों में खोली जानी थीं, जहां पहले 
से बेकिंग सेवायें मौजूद नहीं थीं । इस सम्बन्ध में रिजर्व बेंक एवंट में श्रावश्यक 
संशोधन किये गये । 

(२) इम्पीरियल बैंक के दोषों का निराकरणा--इम्पीरियल बैंक के 
राष्ट्रीयकररणा के द्वारा उन सब शिकायतों का भी अन्त हो गया है जो इस बेंक के प्रति 
काफी समय से चली आा रही थीं, यद्यपि अ्त्र इन शिकायतों का कोई विशेष महत्त्व 
नहीं रह गया था । उस समय बैक के लगभग सभी अ्रधिकारी भारतीय ही थे, परन्तु 
फिर भी राष्ट्रीयकरण उन सब दोषों को दूर कर देता है जो सरकारी संरक्षण कक्े 
कारण इम्पीरियल बैक में पेदा हो गए थे। अरब भारतीय हितों की अ्रवहेलना का 
प्रदन ही नहीं उठता । 
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( ३े ) मुआबजे की रकम--बिल की आलोचना साधारणतया मुआवजे के 
हृष्टिकोश से अंश की कीमत निश्चित करने के सम्बन्ध में हुई । भ्रंशधारियों के विचार 
में मुआवजे की रकम बहुत कम थी, यद्यपि इसमें बहुत सत्य नहीं दिखाई पड़ता, 
क्योंकि पूरतया घोषित अंशों की कीमत सन्‌ १९५१, सन्‌ १९५२ और सन्‌ १६५३ 
के बीच निर्धारित कीमत के आस-पास ही रही । लोक सभा के अ्रधिकॉश सदस्यों ने 
ऐसा विचार प्रकट किया कि मुप्रावजा अधिक दिया जा रहा है, क्योंकि अंशों की 
ऊची कीमत का एक महत्त्वपूर्ण कारण सरकारी संरक्षण तथा सरकारी व्यवसायों का 
इम्पीरियल बेक द्वारा सम्पन्न करना रहा है । कुल मुआवजे की रकम का प्रनुमान 
१९६ करोड़ रुपया लगाया गया । 


( ४) प्रस्तावित शाखाओं की संख्या बृद्धि की झरागश्यकता--इस 
सम्बन्ध में काफी श्रालोचना हुई कि प्रस्तावित शाखाश्रों की संख्या कम रखी गई है । 
श्री तुलसीदास किलाचन्द के भ्रनुसार ४०० शाखाओं के स्थान पर ४,००० शाखायें 
खुलनी चाहिए । कुछ सदस्यों ने यह भी विचार प्रकट किया कि स्टेट बेक की अ्रधिकृत 
पूृजी, जो २० करोड़ रुपया रखी गई थी, वास्तव में कम है और फिर इसके भी 
४५% पर प्राइवेट व्यक्तियों का अधिकार होगा । सब कुछ होते हुए भी इस बिल से 
काफी लाभ की भआ्राशा की जाती है । 
स्टेट बेंक के कार्य-- 

स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया ग्रामीण साख की वृहत्‌ योजना का ही एक अ्रद्ध है। 
इस बैंक की स्थापाना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख श्र सहर्कारी बिक्री 
व्यवस्थाओं को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बेकिंग तथा 
सामान्य रूप में सभी प्रकार की बैकिंग को सहयोग देने का भी उदृ श्य है । स्टेट बैंक 
के प्रमुख काये निम्न प्रकार रहेंगे :--- 

( १ ) इम्पीरियल बैक की भाँति यह भी उद्योग, व्यापार और वारिज्य को 
साख सुविधायें प्रदान करेगी । 

( २ ) यह बैंक के समुचित विकास में सहायक होगी । 

(३ ) यह सन्‌ १६६० तक नई शाखायें खोलेगी । 

(४ ) यह बेक अधिक बड़ी विप्रष सुविधायें प्रदान करेगी और ग्रामीण 
बचत के संग्रह करने का प्रयत्न करेगी । 

( ५ ) ग्रामीण साख की यह शक्तिशाली एजेन्सी होगी श्र सहकारी विक्री 
तथा गोदाम व्यवस्था को बढ़ायेगी । 
स्टेट बंक के वर्जित कार्य-- 

स्टेट बैंक को निम्नांकित कार्य करने से वर्जित किया गया है :-- 

( १ ) यह स्कन्ध, अपने अंश अथवा स्थायी सम्पत्ति की आड़ पर ६ मास से 
ग्रधिक काल के लिए ऋणा अथवा अ्रग्नमिम नहीं दे सकती है । 
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( २ ) यह निद्दिचत प्र तभूति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति श्रथवा फर्म के विनि- 
मय पत्रों को एक निश्चित राशि से ऊपर की रकम के लिए नहीं, भुना सकती है । 

( ३ ) बैंक केवल ऐसे विनिमय बिलों को भुना सकती है ग्रथवा उसकी आड़ 
पर ऋणा अथवा शअग्निम दे सकती है जिन पर कम से कम दो व्यक्तियों अ्रथवा फर्मों का 
उत्तरदायित्त्व हो । 


( ४ ) यह १५ मास से अश्रधिक परिपकवता अ्रवधि के लिये कृषि बिलों अथवा 
६ मास से अधिक बिलों को नहीं भुना सकती है । 


( ५ ) यह अपनी इमारत के अतिरिक्त अ्रन्य कोई ग्रचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं 
कर सकती है । 


लाभ का बेंटवारा-- 

स्टेट बैंक एक एकीकरण एवं विकास कोष ([68क0॥ 9॥0 ल्‍0०ए८।०५- 
77270 7४॥0) रखती है, जिसमें रिजवं बैंक को दिया जाने वाला लाभाँश और दूसरे 
चन्दों की रकम जमा होती रहेगी । इस कोष का उपयोग बैंक की हानि को पूरा करने 
के लिए किया जा सकता है | इसके अतिरिक्त एक और भी कोप रहेगा, जिसमें 
इम्पीरियल बैंक के निधि कोष की राशि के साथ-साथ बाद की वह राशि रहेगी जिसे 
निधि कोप में रखा जायगा । ह 
स्टेट बेंक की प्रगति-- 

१ जुलाई सन्‌ २६५५ से स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने भ्रपना काम शुरू कर 
दिया । श्री जॉन मथाई बेंक के प्रथम श्रध्यक्ष नियुक्त किए गये थे ॥ इम्पीरियल बैंक 
की सारी लेन-देन स्टेट बैंक को हस्तान्तरित कर दी गई | स्टेट बैंक की श्रधिकृत पूंजी 
२० करोड़ रुपया है श्र निर्गंमित पूजी ५,६२,५०,००० रुपया । सम्पूर्ण निर्गंमित 
पूंजी का रिजवं बेंक को हस्तान्तरण कर दिया गया । पिछले अंशधारियों के प्रत्येक 
पूर्णतया शोधित अंश के लिये, प्रायः १७६५ रु० ६२ पैसे और श्राँशिक शोधित अंश 
के लिए प्रायः ४३१ रु० ७६ पैसे मुआवजे के रूप में दिए गये । 

स्टेट बेंक ने ५ साल में ४०० नई शाखायें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया 
था | सन्‌ १६४५८ के अन्त तक स्टेट बैंक निर्धारित ४०० नई शाखाओं में से २६२ 
शाखायें खोल चुकी थी । ३३ साल में यह प्रगति पर्याप्त अ्रंश तक सन्तोषजनक थी । 
वास्तविकता यह है कि सन्‌ १६५१ और सन्‌ १९४५८ के बीच स्टेट बैंक के कार्यालयों 
की संख्या ३६१ से बढ़कर ३९६ हो गई थी । सन्‌ १६६० में स्टेट बैंक की शाखाग्रों 
में 5७, सन्‌ १९६१ में ४२ और सन्‌ १६६२ में ६२ की वृद्धि हुई । स्टेट बैंक के कुल 
कार्यालयों की संख्या दिसम्बर सन्‌ १९६२ में १,०१० थी । नई शाखाओं के खोलने से 
सम्बन्धित हानि को पूरा करने के लिए पहिले से ही एकीकरण एवं विकास कोष 
[का6्ट्राध/0०7 2॥0 70०7ए७।0797०7॥ 7'प्रात6) की स्थापना कर दी गई थी। श्रन्य 
दिशाश्रों में भी प्रगति हुई है । स्टेट बैंक ने छोटे-छोटे ड्द्योगों की सहायता का कार्य 
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प्रारम्भ कर दिया है | इसने विदेशी विनिमय के कार्य में भी आगे कदम बढ़ाया है। 
पाकिस्तान में स्थित कराँची, चिटगाँव और नारायशगज की शाखाश्रों के अतिरिक्त 
अन्य विदेशी शाखायें ३० जून सन्‌ १६९५६ को बन्द कर दी गई हैं। प्रथम ६ मास में 
ही बैंक का शुद्ध लाभ ६८ करोड़ रुपया रहा था और इसने ७६% लाभाँश घोषित 
किया था। 

प्रथम फरवरी सन्‌ १६५७ को स्टेट बैंक ने यह निश्चय किया था कि केन्द्रीय 
सहकारी बेंकों तथा शीर्ष बैंकों (8 ०४ 89॥:5) को सप्नाह में एक बार ग्रामीण क्षेत्रों 
की शाखाश्रों को कोषों में निःशुल्क विध्र ष सुविधायें दी जायेंगी । स्टेट बैंक रियायती 
दरों पर सहकारी संस्थाओं को ट्रस्टी प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण- 
पत्रों और अंशों, माल, विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा-पत्रों आरादि पर ऋण तथा नकद साख 
(0४७४ (76०६) सुविधायें भी उपलब्ध करेगी । झारम्भिक अवस्था में सहकारी 
संस्थाश्रों को अ्रंश पूँजी बढ़ाने तथा प्रामीणा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिये 
भी ऋण दिये जाने लगे हैं। इस सम्बन्ध में स्टेट बेंक जो योग देती है वह उसके 
अतिरिक्त होता है जो कि रिजवं वेंक द्वारा दिया जाता है । 

सन्‌ १९६२ के श्रन्त में स्टेट बेंक की स्थिति निम्न प्रकार थी :-- 


स्टेट ढबोंक संगठन (१६६२ का अन्त) 





स्टेट बैंक. सहायक. बैक योग देश के कुल बैंकों का प्रतिशत 


कार्यालय संख्या १,०१० प््श्८ १,४२८ ३०१० 
निक्षेप ५६७ १४३ ७१० 3.38 
ऋणा और श्रपग्मिम २७० ७१ ३४१ २३६ 
विनियोग २६२ पद ३२० ४२*४ 





स्टेट बेंक का महत्त्व-- 

स्टेट बैंक की स्थापना भारतीय बेकिंग के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । 
इस बैंक की सहायता से ग्रामीण वित्त की समस्या बहुत अंश तक सुलभ गई है । इस 
बैंक ने विधानानुसार सन्‌ १६६० तक ४०० नई शाखाएँ खोल दी हैं और ग्रामीण 
तथा अरद्ध' नागरिक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाश्नों का प्रसार किया है। साथ ही, राजकीय 
कोषों को बैंकिंग कोषों में परिवर्तित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्त होने लगा है 
और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुविधाजनक बैकिंग तथा विप्रष सुविधाएँ उपलब्ध 
हो गई हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को प्रत्सोहित करने और इन बचतों को एकत्रित 
करने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी सम्पन्न होने लगा है । 

आरम्भ से ही कुल बैंकों की जमा का एक-चौथाई भाग स्टेट बैंक के पास है 
इनसे इस बैंक में जन-विव्वास की कमी नहीं रही है और साथ ही रिजवं बैंक को भी 
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साख नियन्त्रण में ग्रधिक सुविधा हो गई है | छोटी-छोटी सरकारी बैंकों के स्टेट 
बेक में मिला देने के कारण बेंक की कार्यक्षमता एवं सप्रभाविकता और भी बढ़ गई 
है । सारांश यह है कि उद्योग, व्यापार और वारिज्य सभी दिशाश्रों में बैंक से भारी 


लाभ की ब्राशा है। बसे भी इसने बेकिंग के राष्ट्रीयकरण के महान्‌ क्रम का सूत्रपात 
किया है । 


स्टेट बेंक और ग्राभ्यवित-- 

स्टेट बैंक को सहकारी संगठन के माध्यम से ग्राम्य साख की व्यवस्था और 
उन्नति का काय॑ सौंपा गया है। इस क्षेत्र में स्टेट बेंक निम्न चार प्रकार की सहायता 
देती है :-- 

(१) सामान्य सहायता जिसके ग्रन्त्गंत सहकारी बैंकों को विप्रष सुविधाएं 
दी जाती हैं । 


(२) क्रय-विक्रय॒ समितियों तथा माल सुधार समितियों के लिए वित्त की 
व्यवस्था करना; 

(३) माल गोदामों के लिये ग्रथ॑व्यवस्था करना, और 

(४) भूमि-बन्धक बेंकों को आर्थिक सहायता देना । 


स्टेट बैंक के अन्य दो महत्त्वपूर्ण कार्य लघु उद्योगों के लिए वित्तव्यवस्था 
करना तथा ऐसे गहन केन्द्रों की स्थावना करना है जो लघु उद्योगों के ऋण देने के 
साथ-साथ लघु उद्योगों को ऋण देने वाली सभी संस्थाञ्रों के कार्यों में अधिकतम 
सहयोग दे सकें | सन्‌ १६६२ के अन्त तक स्टेट बैंक ने ३,१५३ लघु इकाइयों को १२ 
करोड़ रुपये की श्राथिक सहायता दी थी । 


परोक्षा-प्रदनत 


ग्रगरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, एगं बी० एस-सो ०, 

( १ ) स्टेट बैंक श्रॉफ इण्डिया के कार्यो पर प्रकाश डालिए । (१६५७ स) 

(२ ) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण में कौन-कौन सी समस्‍यायें उदय 
हुई थीं ? क्या आप भारत में व्यापारिक बेंकिंग का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष 


में हैं ? (१६५६ स) 
ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम ०, 
( १ ) स्टेट बैंक श्रॉफ इण्डिया के कार्यों की विवेचना कीजिये । (१६६२) 
( २ ) नोट लिखिये, स्टेट बैंक श्रॉफ इण्डिया । (१६६२) 


( ३ ) भारत के स्ट्रेट बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (१६५७ स) 
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सागर विश्वविद्यालय, बी०काँस ०, 

(१ ) स्टेट बैंक भ्रथवा रिजवं बैंक के कार्यों को सविस्तार बताइये (१९६२) 

विक्रम विदगविद्यालय, बी० काँस,० 

( १) ॥0 प्रात व्यक्त शब5 ॥6 06ए००फुाणला 2गांसए ए ।॥6 5890 
ऐश्वा( ० पाता एल्शीडटशा०त & 704806 47970फएश॥श0ा ? 

(964 एथ7 !) 

( २ ) स्टेट बेंक श्रॉफ इण्डिया के मुख्य कत्त व्यों का विवेचन करिये। वह अपने 
उद्दं श्यों को पूरा करने में किस सीमा तक सफल रहा है ! (१६५९) 

गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) किन उदंश्यों से इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में 
परिणित किया गया था ? क्‍या आपकी सम्मति में वह ग्रामीण क्षेत्रों में 
बेकिंग की आदतों का प्रसार करने में सफल होगा ? (१९५६) 

बिहार विश्वविद्यालय, बी० कॉम ०, 

( १ ) 9680796 ॥6 छठजातगा क्षात॑ पिाणाींणा ० 6 986 फरिक्षां( ०0 
709, सि०फ्म का ॥85 ॥ 90660 8४४०0688४0] जगा एटशंतव्रा३ ण वा 
(0 ॥प्राध 688 ? (!900 8) 

राजस्थान विश्वविद्यालय बी,० कॉम०, 

द ( १ ) 050प785 06 096०७ ० धा6 णिए्रबा05$ ० ॥6 छांब्वा6 फ्ैश्ञा( 70 

[004 870 0०) ०00 शात्रा "छथा 270 जाति जोक >लाथी 

६0 (8) शागत्री] 5086 470)5५77638, (0) 382700प्र|/प्रा& 06 (०) (0-090०/8- 

॥9४९$४ 69 ॥8५४86 5९67 प्रिग6त व 0 अल ५९६78 7 (]960) 
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अध्याय ३७ 


भारत में विदेशी विनिमय बेंक 


पक्लंशा सडरटाबआाए०८  पराहां4) 








विनिमय बैंकों की परिभाषा एवं इतिहास-- 
विदेशी विनिमय बंकों से अभिप्राय उन बेंकों से होता है जो विदेशी विनिमय में व्यव- 
साय करती हैं और भारत के विदेशी व्यापार का ग्रर्थ-प्रबन्ध करती हैं । 

भारत में ऐसी बेंकों का विकास विदेशी शासन की उन्नति से सम्बन्धित है । 
आरम्भ से ही ब्रिटिश सरकार ने विदेशियों को भारत में विनिमय बैंक खोलने की प्री- 
पूरी सुविधधायें प्रदान की थीं, जिसके फलस्वरूप शीघ्र ही उनकी उच्चति होती गई । 
भारतीय बैंकों ने समय-समय पर विदेशी विनिमय व्यवसाय में प्रवेश करने के प्रयत्न 
किये किन्तु सकल न हो सके । उदाहरणस्वरूप, सबसे पहले एलायंस वेंक ग्रॉफ 
शिमला' ने यह कार्य आरम्भ किया, परन्तु यह सन्‌ १६२३ में दिवालिया हो गई । 
सन्‌ १९३६ से सैन्ट्रल बैंक श्रॉफ इण्डिया ने लन्दन में श्रपति शाखा खोल कर यह 
व्यवसाय आरम्भ किया, परन्तु सन्‌ १९३८ में उसे भी बारकले बेंक' के साथ विलय 
करना पड़ा । इस प्रकार भारतीय बेंक द्वारा विदेशी विनिमय में प्रवेश करने के सभी 
प्रयत्न असफल रहे और ग्रभी तक भी इस व्यवसाय का एकाधिकार विदेशियों के 
पास है । 


भारतीय बैंकों ने विदेशी विनिमय व्यवसाय में प्रवेश करने के जितने प्रयत्न 
किए वे सभी असफल हुए । उन बैकों की असफलता के अनेक कारण हैं, जिनमें से 
मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं :--() कार्य का आरम्भ करने तथा आरम्भ काल की हानियों 
को सहन करने के लिए पूंजी की कमी, (3) ऐसे योग्य तथा निपुणा कर्मचारियों का 
प्रभाव जो विदेशी विनिमय व्यवसाय से परिचित हों, (॥) विदेशी में शाखाए' खोलने 
से सम्बन्धित कठिनाइयाँ, (४) प्रस्तुत विदेशी विनिमय बैकों की प्रतियोगिता, (९) 
विदेशी बैंकों का विदेशी मुद्रा बाजार से घनिष्ट सम्पक रहने से अपनी अधिकांश 
का्यंशील पूजी विदंशी मुद्रा बाजार से ही एकत्र कर लेती थीं, जबकि भारतीय बंक 
ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनका विदेशी मुद्रा बाजार से अधिक सम्पक न था, 
(४) भारतीय बेंक अपने साधनों का उपयोग आ्रान्तरिक व्यापार में कर लेते थे । भ्रतः 
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उन्हें विदेशी व्यापार में विशेष रुचि न थी, (५) विदेश्षी बेंकों को भारत में हर प्रकार 
की सुविधाएं मिलती थीं, जबकि भारतीय बैकों को विदेशों में ऐसी सुविधाएं नहीं 
मिलती थीं । इन कारणों का परिणाम यह हुआ कि कुछ थोड़े से विदेशी विनिमय 
व्यवसाय को छोड़ कर जो भारतीय सम्मिलित पूजी बेकों द्वारा किया जाता है, ऐसा 
लगभग सारा का सारा व्यवसाय विदेशियों के हाथ में रहा है । 


इस समय भारत में जो विदेशी विनिमय बैंक कार्य कर रही हैं उन्हें हम दो 
भागों में बाँठ सकते हैं :-- (१) कुछ बैंक तो ऐसी हैं जिनका व्यवसाय अधिकांश मात्रा 
में भारत में ही है :--जैसे नेशनल बैक आ्रॉफ इण्डिया, चार्टर्ड बैंक ऑफ इण्डिया, 
आस्ट्रे लिया, चायना, इत्यादि । (२) वे बैंक जो केवल बड़ी-बड़ी विदेशी बैकों की 
भारतीय शाखाएं हैं, जैसे--- लाइडस', नेशनल सिटी बैंक श्रॉफ न्यूयाक इत्यादि । 
विनिमय बेंकों के कार्ये-- 

विनिमय वेंक का प्रधान कार्य विदेशी व्यापार का वित्तीय प्रबन्ध करता होता 
है। इनके कार्य निम्न प्रकार हैं :--- 

(१) निर्यात व्यापार का अर्थ प्रेबन्ध--जब एक भारतीय व्यापारी माल 
का निर्यात करता है दो वह अपने विदेशी ग्राहक श्रथवा उसकी बैंक पर बिल लिखता 
है । यह बिल साधारणतया प्रस्तुत करने के ३ मास के भीतर शोधनीय होता है और 
प्रायः दो प्रकार का होता है :-- (0) स्वीकृति पर प्रपत्र ([00९007क्षा। 0॥ /००९७- 
६8006 0 70. &.) तथा (॥) शोधन पर प्रपत्र ([00०प्रा९00 0 ए4श॥शा 0 9 .?.) 
इस प्रकार के बिल सदा ही विनिमय बैकों द्वारा खरीद लिए जाते हैं। इस प्रकार 
भारतीय निर्यात व्यापारी अपने बिल को विनिमय बैंडू के भारतीय कार्यालय से 
भुना कर तुरन्त धन प्राप्त कर लेता है। विनिमय बैंडू: बिल को विदेशी केन्द्र में भेज 
देती है और या तो उसकी परिपक्कता पर आयात व्यापारियों से धन प्राप्त कर लेती है 
प्रथवा उसे लन्दन के मुद्रा बाजार में फिर से भुना लेती है । इस प्रकार विनिमय बेंकों 
को उनके द्वारा किए गये शोवनों की कीमत स्टर्लिंग में गिल जाती है। राधारणतया 
विनिमय बैंक बहुत अधिक कीमत के बिल खरीद लेती है।इस कारण अधिकांश 
बिलों को फिर से भुना लिया जाता है । 





जब भी एक ब्रिटिश विनिमय बेज्भ किसी निर्यात बिल को खरीदती है तो 
यह भारत में रुपयों में शोधन करती है और बाद में लन्दन में स्टॉलिज्भ प्राप्त कर लेती 
है । इस प्रकार कोपों का भारत से लन्दन को हस्ताच्तररा होता है । इन कोषों को 
भारत में वापिस लाने के लिए विनिमय बैड रिजवं बैंडू, व्यापारियों तथा लन्दन 
को विप्रंष भेजने वालों को स्टलग बेचती है। इसके अतिरिक्त आयात बिलों के 
खरीदने से भी लन्‍्दन से भारत को कोषों का हस्तान्तरण होता है । यदि इन सब 
रीतियों से भी पूरे कोषों का हस्तान्तरण नहीं हो पाता है तो ब्रैंक सोने और चाँदी 
का श्रायात करती है । 


[ ७०७ 





(२) आयात व्यापार का भअर्थ-प्रवन्ध--श्रायात व्यापार के अर्थ-प्रवन्ध्र 
की दो रीतियाँ है। यदि आ्रायात व्यापारी कोई योरोपियन है, जिसकी लब्दन में 
एजेन्सी है, तो यह एजेन्सी एक बिल लिखती है, जिसे ग्रह-पत्र (घ्र0प४४ 3& १9८॥) 
कहा जाता है और इसे विनिमय बैंडू! की लन्‍्दन शाखा स्वीकार करती है। माल को 
बेचने वाला व्यापारी बिल को लन्दन मुद्रा-बाजार में भुता कर कीमत प्राप्त कर लेता 
है । परिपक्वता काल तक विनिमय बैंडू: बिल को अपने पास रखती है और तब 
भारतीय शाखा द्वारा आ्रायातकर्त्ता से धन वसूल कर लेती है । इस प्रकार के सभी बिल 
सधारणतया २ मास की अ्रवधि की परिपकवता के होते हैं । 

अन्य दशाओं में माल के बेचने वाला झ्रायात-व्यापारी के ऊपर ६० दिन की 
परिपक्वता का बिल लिखता है। ये विल विनिमय बैंकों द्वारा भुनाए जाते हैं, जो इन्हें 
माल की प्राप्ति के पूर्व धन एकत्रित करने के लिए अपने भारतीय कार्यालयों को भेज 
देते हैं। कुछ दशाश्रों में निर्यात व्यापारी बेक के साथ शोधन से पूर्व माल प्राप्त करने 
की भी उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए प्रसंविदा रसीद /परप्प#- 
7१८८०७॥) दी जाती है और पूरे भुगतान तक के काल के लिए ब्याज दिया जाता 
है । साधारणतया भारत में ग्रायात व्रिलों को फिर से भुनाने का कार्य नहीं किया 
जाता है। इस सम्बन्ध मे विनिमय बैंक और भी महत्त्वपूर्णा काय॑ करती है । वे विदेशी 
निर्यात व्यापारियों को भारतीय ग्रायातकर्तता की साख तथा ग्राथिक स्थिति का समु- 
चित ज्ञान प्रदान करती हैं । 

भारतीय व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह है श्रायात और निर्यात दोनों 
ही प्रकार के बिल साधारणतया स्टॉलिज्ग में लिखे जाते हैं | ग्रायात बिलों पर उनके 
लिखने की तिथि से लन्‍्दन में पहुँचने की तिथि तक ६% व्याज लिया जाता है। 
साधारणतया लन्दन डिस्काउण्ट बाजार की दर इससे बहुत नीचे होती है। परिणाम 
यह होता है कि भारतीयों की तुलना में विदेशियों को सदा ही लाभ होता है। झुद्रा 
कोष की स्थापना के बाद ग्रब निर्यात और झायात बिल कुछ दूसरी चलनों मे भी 
लिखे जाने लगे है । 

(३ ) आंतरिक व्यार्पार का भअर्थ-प्रबन्ध--यह विनिमय बैंकों का प्रधान 
कार्य नहीं है, परन्तु बहुत सी विनिमय बेक भारत के आ्ाँतरिक व्यापार में भाग लेती 
हैं विशेषकर माल के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने तथा बन्दरगाहों पर उसके 
एकत्रित करने अ्रथवा वहाँ से माल के वाँटने के सम्बन्ध में । भारत में विनिमय- बकों 
की तिशेष परिस्थिति ने उन्हें इस योग्य बना दिया है कि वे देश के भीतर वारिएज्य 
में भी भारतीय वैकों से प्रतियोगिता कर सकें । कुछ दकाओं में तो श्रांतरिक व्यापार 
की वित्तीय व्यवस्था बड़े अंश तक विनिमय बैंकों पर निर्भर होती है। कानपुर के 
चमड़ा व्यापार तथा दिल्ली के सती कपड़ा व्यापार का यही हाल है । 

( ४) साधा रण बैंकिज्भग व्यवसाय- बहुत सी विनिमय बैंक अन्य प्रदार 
के बैकिद्भ व्यवसायों गें भी भाग लेती हैं । वे निक्ष पों को स्वीकार करती हैं, ऋण 


७०८ | 


देती है, बिलों को भुनाती हैं और ग्रभिकर्त्ता का कार्य करती हैं और इस प्रकार सभी 
दिशाओं में भारतीय बकों से प्रतियोगिता करती हैं। वे साधारणतया निक्षपों पर 
ग्रधिक व्याज देती हैं और जलयान रसीदों ($895978 700०ए०॥8) पर भी ऋण 
दे देती हैं । विगत वर्षो में विनिमय बैकों के इन कायों में काफी कमी हो गई है । 

( ५ ) बिलों का व्यवसाय -विदेशी विनिमय बेंक आ्रान्तरिक तथा विदेशी 
विनिमय बिलों में भी व्यवसाय करती है । मारवाड़ी बेकरों के लगभग सभी बिल 
इन्हीं के द्वारा भुनाये जाते हैं । 
भारत में विदेशी विनिमय बैंकों की वर्तेमान स्थिति-- 

भारत में विदेशियों के विनिमय बैंक काफी लम्बे काल से कार्यशील हैं और 
इन्होंने देश में बेकिंग के विकास तथा विदेशी व्यापार की उन्नति में महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया है । इस समय देश में कुल १४ विदेशी बैंक कार्य कर रही हैं ( » ब्रिटिश, 
२ जापानी, २ अमेरिकन, २ पाकिस्तानी, १ हाँगकाँग, १ नेदरलैंडस्‌ झोर १ फ्रांस 
की) और भारत में इनकी कुल ८५२ शाखाएं है । गत वर्षो में इनकी स्थिति निम्न 
प्रकार रही है :--- 


विदेशी विनिमय बक्ों की स्थिति 


(करोड़ रुपयों में) 





भुनाये गये बिलों 
वर्ष बैंकों की शाखाए निक्षप ऋण शेष की राशि सरकारी प्रतिभूतियों 
संख्या नज+-++-++-+-+-++ भें विनियोग 
देशी विदेशी 
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देश के निर्यात व्यापार के ७०% और आयात व्यापार के ६०% का इन्हीं 

के द्वारा श्रथ॑ प्रबन्ध किया जाता है। व्यापार बेकिंग के क्षेत्रों में भी ये सम्मिलित 

पूजी बैंकों की भारी प्रतियोगी हैं। भारतीय मुद्रा बाजार में इन विदेशी विनिमय 
बकों का यह महत्त्वपूर्ण स्थान होने के अनेक कारण हैं :-- 


( १ ) दीर्णधकालीन इतिहास--ये बैंक काफी समय से इस व्यवसाय को कर 
रही हैं और इन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली है । 


[ ७०६ 


( २) वित्तीय साधनों की प्रचुरता--इन बैंकों के पास वित्तीय साधनों 
की प्रचुरता है और क्योकि इन्हें लन्दन मुद्रा बाजार की सेवाश्रों की सुविधा प्राप्त है, 
जिससे इनकी शक्ति और भी बढ़ गई है । 

( ३ ) कुशल प्रबन्ध --इन बेंकों ने निपुरा तथा अनुभवी कमचारियों को 
रखकर प्रबन्ध तथा कायंवाहन की भारी कुशलता प्राप्ठ कर ली है । 

( ४ ) भारत सरकार की उदारता- भारत सरकार ने, इनके विदेशी 
संस्था होते हुए भी, इन पर कभी भी किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं । 
वास्तविकता यह है कि बहुत बार तो परोक्ष रूप में सरकार ने इनको सहायता भी 
दी है। 

( ५) विदेशी व्यापारियों से सहायता--भारत का विदेशी व्यापार 
ग्रधिकतर विदेशियों के हाथ में है, जो अपना सभी व्यवसाय इन विदेशी संस्थाश्रों को 
सांपते हैं और अन्य व्यापारियों को भी ऐसा ही करने का प्रोत्साहन देते है । 
विनिमय ब को के कार्यवाहुन की झआलोचना-- 

भारत में कुछ ऐसी विदेशी वेंकों का रहना जिनके हाथ में विदेशी विनिमय 
व्यवसाय का एकाधिकार हो, भारतीय बेकिज्ग प्रणाली का एक गम्भीर दोष है। इन 
बैंकों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें निम्न प्रकार हैं :-- 


( १ ) दोषपूर्ण व्यवसायिक विधि--इन बैंकों की व्यवसायिक विधि इस 
प्रकार की है कि भारत के विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबन्ध लन्दन मुद्रा बाजार के 
अल्पकालीन कोषों द्वारा होता रहता है । विनिमय बैंकों ने भारत में भी काफी निक्षेष 
प्राप्त कर लिए हैं और श्रब इस धन से व अपना कार्य चलाती हैं। 

(२ ) भारतीयों का कम हिस्सा--भारतीय विदेशी व्यापार में भारतीयों 
का हिस्सा केवल १५२०९ है। इसका प्रमुख कारण विनिमय बैको को भारत 
विरोधी नीति बताया जाता है। केन्द्रीय बैंकिज्जः जाँच समिति के सम्मुख बहुत सी 
व्यापार संस्थाश्रों ने बताया था कि विनिमय बैक विदेशियों को भारतीय व्यापार-प्रहों 
की ग्राथिक स्थिति का भू ठा और असंतोषजनक हवाला देती है । वे भारतीय निर्यात 
व्यापारियों को ८. &. बिलों की वे सुविधायें नहीं देती हैं जो योरोपियनों को दी 
जाती हैं और साख-पत्र खोलने से पहले भारतीय श्रायात फर्मों को माल की कीमत 
का १५ से लेकर २०९८, तक जमा करने पर बाध्य. करती हैं। 

(३) विदेशी संस्थाञ्रों का प्रचार--विनिमय बैक भारतीय बीमा 


कम्पनियों, जलयान कम्पनियों तथा दलालों के साथ भेद-भाव करती है। ये बहुधा 
यह अनुरोध करती हैं कि उनके भारतीय ग्रहक सभी कार्यो के लिए विदेशी सेवाश्रों 


का उपयोग कर । 
(४ ) भरतवसियों के प्रशिक्षण की उपेक्षा--इन बेकों में ऊपर की 
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श्रेणि के सभी कर्मचारी विदेशी होते हैं और इन्होंने भारतवासियों के शिक्षण के 
लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है । 

( ९ ) भारतीय मौहिक अधिकारियों का अपूर्ण नियन्त्रण--पुजी की 
प्रचुरता तथा लन्दन मुद्रा बाजार के निकट सम्बन्धों के कारण भारतीय मौद्रिक 
ग्रधिकारी इन पर ठीक-ठीक नियन्त्रण रखने में अ्रसकल रहते हैं । इन बेकों की भारत 
विरोधी नीति राष्ट्रीय हितों को भारी हानि पहुँचा सकती है । 


( ६ ) भरतीय व्यापारिक केंकों से प्रतियोगिता विनिमय बेक भारतीय 
व्यापार बैकों की भारी :तियोगी है । वे अधिक ब्याज देकर निशक्षेपों को आकर्षित 
करती हैं श्र कुछ समय पहले तक तो कोई ऐसा नियम भी न था जिसके 
द्वारा इन बेको के भारतीय निक्ष पदाताग्रों के हितों की रक्षा हो सकती । भारतीय 
व्यवसायी इनकी नीति को भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं । 

( ७ ) भारतीय व्यापारियों से गोपनीयता रखना--विनिमय बैंक संघ 
के नियमों और उसकी कार्यंबाहियों को गुप्ठ रखा जाता है| भारतीय व्यापारियों से न 
तो इस सम्बन्ध में सलाह ली जाती है और न उन्हें सूचना दी जाती है । 

(८) ग्रनुचित हर्जाता लेना --विनिमय समभौतों के पूरा होने में देर 
होने पर अनुचित रूप में ऊंचा हर्जाना लिया जाता है । 

( ६ ) भारतीय व्यापारियों के साथ भेद-भाव-दिन प्रति दिन के 
प्रत्येक व्यवसाय में भारतीय व्यापारियों के साथ भेद-भाव किया जाता है । 

( १० ) भारतीय पूंजी का विदेशों को पलायन- यह कहा जाता है कि 
इन बेकों ने भारतीय पूंजी को विदेशी श्रौद्योगिक व्यवसायों तथा परम प्रतिभ्ृृतियों 
की श्रोर हस्तान्तरित करने का बराबर प्रयत्न किया है । 


( ११ ) ग्रत्यधिक कमीशन--ये बैंक उन देशों की मुद्राश्ों को बदलने के 
लिए बहुत कमीशन लेती हैं जिनकी बैंकों की शाखाएं भारत में नहीं हैं भौर अन्य 
विदेशी बैंकों को भारत में आने से रोकती हैं । 

( १२ ) भारतीय हितों का विरोध--इन बेंकों पर यह आरोप लगाया 
जाता है कि इन्होंने सदा ही भारतीय हितों और दृष्टिकोण का विरोध किया है और 
विदेशों में भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न किया है । 
दोषों के दूर करने का उपाय-- .. 

विनिमय बेंकों के उपरोक्त दोषों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इनके 
कार्यों पर नियन्त्रण रखने की भारी आवश्यकता है । 
अ्रनुज्ञापन प्रणाली का प्रचलन-- 

सन्‌ १९३१ की केन्द्रीय बैंकिज् जाँच समिति ने यह सिफारिश की थी कि 
विनिमय बंकों को अनुज्ञापन लेने के लिए बाध्य किया जाय, जो एक सीमित काल के 
लिए हों और ऐसी शर्तो पर फिर से दिए जायें कि भारतीय व्यापारियों की कद़ि- 
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नाइयाँ दूर हो सकें और ये बेंक भारत में श्रपनी लेन-देन का वाषिक विवरण देती 
रहें । 
ब किग विधान का नियन्त्रण स्थापित करना-- 

सन्‌ १६४९ के विधान को श्रन्य बैंको की भाँति विनिमय बेंकों पर भी लागू 
किया जाय। इनके लिए भी रिजवं बैंक से अनुज्ञापन प्राप्न करना अनिवायं है । 
भारतीय विदेशी विनिधभय बंक खोलना-- 


भारत में सबसे बड़ी श्रावश्यकता इस बात की है कि भारतीय विदेशी विनिमय 
बेक खोली जायें । श्रारम्भ में शायद यह उपयुक्त होगा कि अ्रच्छी भारतीय बैंक विदेशों 
से सम्बन्ध कायम करें, जिससे कि विदेशों में शाखाएँ खोलने का भारी व्यय बच 
जाय । अ्रभी तक भारतीय बेको ने विदेशी विनिमय व्यवसाय से अलग ही रहने का 
प्रयत्न किया है। इससे भारत को आय की हाति तो हुईं है, परन्तु साथ ही उसे 
विदेशी व्यापार में कठिनाइयाँ भी बहुत सहनी पड़ती हैं । 
देश में भारतोय विनिमय दोंक क्‍यों नही हैं '-- 

यह प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है कि भारतीय विनिमय बैक स्थापित क्‍यों 
नहीं हुई है । इसके प्रायः निम्न कारण बताये जाते हैं : 

(( १ ) थ्रान्तरिक व्यापार में विदेशी व्यापार से अधिक लाभ होना-- 
ग्रान्तरिक व्यापार के वित्त प्रबन्धन में विदेशी व्यापार की तुलना में लाभ अधिक 


रहता है। यही कारण है कि भारतीय सम्मिलित पूजी बैंक अपने कोषों की सीमितता 
के कारण उसी पर सनन्‍्तोष कर लेती है । 


( २ ) विदेशी व्यापार में अधिक काल के लिए कोष फेंसना-विदेशी 
व्यापार सम्बन्धी बिलों में रुपया तीन माह से भी अधिक काल के लिए फँस जाता है, 
जो भारतीय बेकों के लिए काफी अ्रसुविधाजनक हो जाता है, परन्तु इस सम्बन्ध में 
यह याद रखना आवश्यक है कि भारतीय सम्मिलित पूजी बैंक अपने फालतू धन को 
या तो सरकारी प्रतिभूतियों में लगा देती हैं या उन्हें रिजवं बैंक में जमा कर देती हैं। 
यदि यह धन विदेशी व्यापार के वित्त प्रबन्ध में लगाया जाय तो लाभ अ्रधिक हो 
सकता है । 


( ३ ) पर्याप्त निपुण एवं योग्य कर्मचारियों का भ्रभाव--इसी प्रकार 
बहुत बार यह भी कहा जाता है कि भारत में विदेशी विनिमय व्यवसाय के संचालन 
के लिए पर्याप्त निपुणा तथा योग्य कर्मचारियों की कमी है । यह तक भी बहुत सारयुक्त 
प्रतीत नहीं होता है । इम्पीरियल बेंक के गवर्नर ने केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति के 
समक्ष अपने बयान में कहा था कि आवश्यक कमं॑चारियों को कभी भी सरलता से 
प्राप्त किया जा सकता है। 

( ४ ) राजनेतिक ब चलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ--विदेशों में शाखाएँ 
खोलने व चलाने में भारतीय बैकों को अनेक राजनंतिक और चलन सम्बन्धी कृठि- 
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नाइयों का सामना वरना पड़ता था। पर्याप्त अनुभव व प्रतिष्ठा न होने के कारण 
विदेशी साख पर्याप्त पूजी नहीं जुटा पाती थी ॥ 

अ्रतः इन सब कारणों से भारतीय वेंकों ने विदेशी विनिमय व्यापार में कोई 
विशेष भाग नहों लिया है, जिससे भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापार में बहुत 
शअ्रसुविधा होती थी | 
भारतीय ब को का विदेशों में व्यवसाय-- 

भारतीय सग्मिलित पूजी बैंकों द्वारा विदेशी विनिमय व्यवसाय आरम्भ करने 
के मार्ग में प्रमुख रुकावट विदेशों में शाखाएं खोलने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने 
को कठिनाई रही है । इस सम्बन्ध में अनेक राजनीतिक और चलन सम्बन्धी कठि- 
नाइयां पैदा होती है । विदेशी शाखा तभी कोषों को झराकषित कर सकती है जबकि 

ये बहुसात्रा में प जी, अनुभव और सम्मान के लाभ प्राप्त हों। विगत वर्षों में 

भारतीय सम्मिलित पूँजी बेंको ने अधिक अश तक विदेशी विनिमय व्यवसाय में 
हिस्सा लेने की चेष्टा की है। अधिक बैकों ने विदेशों में शाखाएं खोलने अथवा 
ग्भिकर्तता नियुक्त करने का प्रयत्न किया है। पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात्‌ बहुत 
सी भारतीय बेकों की वे शाखायें जो उन क्षेत्रों में थी जो कि पाकिस्तान में सम्मिलित 
किए गये हैं, विदेशी शाखाएँ बन गई हैं । सन्‌ १९४६ में अनुसूचित बेंकों की विदेशी 
शाखाग्रों की संख्धा ६२८ थी, जो सन्‌ १६५४ में केवल १०७ रह गई थी । सन्‌ १६५१ 
में २५ परियरित एवं १२ श्रर्पारगणित भारतीय बैकों ने ८ विदेशों में क्रमशः १११ 
श्रौर १६ कार्यालय स्थापित किये थे । परिगणित बैको के कार्यालय इस प्रकार थे :- 
पाकिस्तान में ७६, मलाया में १२, बर्मा में ८, लंका में ३, फ्रेन्च इण्डिया में ३ 
जापान में २, थाइलण्ड में २ और ब्रिटेन में २। अपरिगरित बैकों के कार्यालय केवल 
पाकिस्तान में ही थे । कुछ बड़ी बैंकों के विदेशी कार्यालयों की संख्या इस प्रकार 
है :--स्टेट बैंक ३०, यूनाइटेड बैंक श्रॉफ इण्डिया १४, इण्डियन श्ोवरसीज बैंक ११, 
यूनाइटेड कॉमशियल बंक ६, बैंक श्रॉफ इण्डिया ५ तथा इण्डिया बेक ५ । 

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाश्रों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाञ्रों को देखने 
से पता चलता है कि इन शाखाओं में कुल देन के अनुपात में भारतीय शाखाश्रों की 
तुलना में श्रधिक बड़े नकद कोष रखे जाते है । इनका प्रमुख कारण शायद यह है कि 
एक ओर तो सम्मान प्राप्त करने का प्रयत्व किया जा रहा है और दूसरी शोर आरम्भ 
में सुरक्षा पर भ्रधिक ध्यान दिया जा रहा है। विभाजन के पश्चात्‌ देश की बेकों ने 
विदेशी व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयत्न किया है, परन्तु श्रभी विदेशी विनिमय व्यावसाय 
में वे बहुत पीछे हैं। आशा है कि रिजवे बैक के सहयोग से स्थिति जल्द सुधर जायेगी। 
नये विधान सें विनिमय ब को का नियन्त्रश-- 

सन्‌ १९४९ में विधान के लागू हो जाने के पश्चात्‌ विनिमय बेंकों पर रिजवं 
बेंक का नियन्त्रण काफी हुद तक स्थापित हो चुका है। इस अ्रधिनियम में भारतीय 
हितों की रक्षा के लिए इन बेकों पर निम्न प्रतिबन्ध लगाये गये हैं 
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(१) रिजर्व बैंकों में न्यूनतम जमा रखना--जिन बैंकों का प्रारम्भन 
भारत से बाहर हुआ्ना है उन्हें कम से कम १५ लाख रुपया रिजव॑ बैंक में जमा के रूप 
में रखना पड़ता है और यदि उनकी शाखाए कलकत्ता श्रथवा बम्बई में भी है तो कम 
से कम २० लाख रयया रखना होता है । " 

(२) जमा की राशि पर लेनदारों की प्राथमिकता--ग्रदि ऐसी बैंक 
भारत में व्यवसाय बन्द करती है तो रिजवं बैंक में जमा की राशि पर बैंक के 
लेनदारों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जायगी । 

( ३ ) भारत स्थित सम्पत्तियों' की न्यूनतम सीमा -- प्रत्येक तृतीय मास 
के अन्तिम दिन पर किसी भी ऐसी बैंक के भारत में स्थित आदेय उसकी मांग तथा 
समय देन के घृलल्‍्य-वे ७५%, से कम नहीं होने चाहिये । 

(४ ) चिट॒ठा बनाता, अंकेक्ष ण एवं प्रकाशन करना - प्रत्येक वर्ष के 
अन्त में इन बैंकों को भारतीय व्यवसाय का श्रपना अपना चिटठठा और लाभ-हानि लेखा 
बनाना पड़ता है । इस चिट्ठ का प्रकाशन और समुचित अंकेक्षण होता है । 
उपसंहार--- 

विनिमय बको का मुख्य व्यवसाय भारत के विदेशी व्यापार का वित्तीय प्रवन्ध 
करना है । हमारे देश की सभी विनिमय बैक विदेशी संस्थायें है। वे विदेशी चलनों 
(70098॥ (परा०ा१०५) मे बिलों को खरीदती है, जहाजी रसीदा तथा भ्रन्य पत्रों की 
ग्राड़ पर ऋण देती है देश के आच्तरिक व्यापार में भी विशेषतया निर्यात और 
आ्रायात के माला को एक दूसरे स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में हाथ बॉँटाती है। 
विगत वर्षो में इन बैंकों ने देश में अपने व्यवसाय के विस्तार का बराबर प्रयत्न किया 
है। इन्होंने सेविंग और चालू खातों पर निक्षेप स्वीकार करना भी आरम्भ कर दिया है 
और आत्तरिक व्यापार के श्रर्थ-प्रबन्ध में अधिक दिलचस्पी दिखाई है| सन्‌ १६४६ 
के बेकिंग कम्पनीज अधिनियम के अनुसार इन बैंकों को अपनी देन का ७५% आादेयों 
के रूप में भारत में रखना झ्रावश्यक है, श्रत: इनके द्वारा देश के श्रान्तरिक व्यावसाय 
में अ्रधिक हिस्सा लेने की प्रवृत्ति बराबर बढ़ रही है । इस समय ग्रावश्यकता इस बात 
की भी है कि एक और तो विदेशियों की विनिमय बेकों के कार्यो पर नियन्त्रण रखा 
जाय श्र दूसरी ओर भारतीय बैंकों को विदेशी विनिमय के कार्य करने के लिये 
प्रोत्साहइत व श्राथक सहायता दी जाय ताकि भारतीय संस्थाग्रों द्वारा विदेशी 
विनिमय बैंकों की स्थापना सम्भव हो मके । तब ही विदेशी व्यापार के ग्रर्थ-प्रवन्ध का 
कार्य भारतीयों के द्वारा किया जा सकेगा । 


परीक्षा-प्रश्न 
आ्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) विनिमय अधिकोपरा पर एक लघु टिप्पणी लिखिये। (१६६२) 
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(२) भारत में विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किये गये मुख्य कार्यों की विवेचना 
कीजिये और यह भी बतलाइये कि भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, १६४६ 
को इनके दोषों को दूर करने में कहाँ तक सफलता मिली है ? (१९६१) 

(३) विनिमय बैंक क्या हैं ? वे भारत के विदेशी व्यापार की सहायता कंसे करती 
हैं? उन पर क्या आरोप लगाये जाते हैं ? (१६६०) 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) निम्न के विशेष संदर्भ सहित यह बताइये कि भारत के विदेशी व्यापार का 
ग्रथ॑-प्रबन्ध किस प्रकार होता है :--() व्यापार में संलग्न विभिन्न एजेन्सियां 
और (॥) प्रयोग किये जाने वाले प्रलेखों (॥7#प0776705) का स्वभाव । 

(१९५६) 
राजस्थान विज्ववविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) भारत में विनिमय बैंकों के महत्त्व पर एक टिप्पणी लिखिए। (१६९५७) 

(२) भारत में विनिमय बेंकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्यो का विवेचन करिये 
और यह बताइये कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ उनके दोष किस सीमा तक दूर 
हो गये हैं? , (१६५६) 

बिहार विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १) भारत में विदेशी विनिमय बैंकों की वरतंमान स्थिति पर प्रकाश डालिए । 

(१६५८) 
विक्रम विश्वविद्यालय, बो० ए०, 

(१) विदेशी विनिमय बैंक किसे कहते है ? भारतीय द्रव्य बाजार में विनिमय बेंकों 
का स्थान एवं उनके कार्य की दिशा का उल्लेख कीजिये । (१६६१ द्विवर्षीय) 


विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( 4) “फाणाक्षा8इ8 क्या, 88 3 5099क780० 7 0 6 [ात॑ांशा एक्काताए 
- (/98789000, ॥9५76 70॥ 9]896९06 (0 70]6 ॥] ॥6 76७ 77(67085$ 
०ी 6 ००0रपा५. 9॥80055: (4960) 


न्‍4अमवरअा>लफया निलप-पननमनननननननन- विनशवननलनंफनमना»थ,. सस्‍कमजायाप्मक, 


अध्याय ३८ 
भारत में देशी बेंकर 


(पावाएशाणाड. सिक्षॉपश'5 जा ए0ं9) 
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देशी बेंकर' की परिभाषा-- 


भारतीय मुद्रा बाजार में देशी बैंकरों तथा महाजनों का भारी महत्त्व है। भारतीय 
केन्द्रीय बैकिंग जाँच समिति (१६२९) के अनुसार, “देशी बेकर भ्रथव। बेंक वह व्यक्ति 
या निजी फम है जो निक्षपों को स्वीकार करने, हुन्डियों में व्यवताय करने श्रथवा 
ऋण देने का कार्य करे ।” देश के विभिन्न भागों में इनके अलग-अलग नाम हैं । 
बद्भाल में इन्हें महाजन कहा जाता है, उत्तर-प्रदेश में साहुकार, पंजाब में खन्नी, 
बम्बई में सर्राफ, मारवाड़ में सेठ, मद्रास में चेट्टी, इत्यादि । 

देशो बंकर एवं साहुकार में श्रन्तर-- 

कुछ लेखकों ने देशी बेकरों व साहुकार अथवा महाजलनों में भेद माना है। 
उन्होंने निम्न मुख्य भेद बताये हैं :-- 

( १ ) देशी बकर प्रायः डिपाजिट स्वीकार करते है और हुण्डियों का लेन- 
देन करते हैं, जबकि साहुकार इस तरह का कार्य कम करते हैं । 

( २ ) देशी बेकर ऋण देने के पूर्व ऋण लेने के उहृश्य की भली प्रकार 
जाँच करते हैं, जबकि साहुकार ऐसा नहीं करते । 

( ३ ) देशी बैंकर महाजनों की तुलना में कम दर से ब्याज लेता है । 

( ४ ) देशी बैंकर प्रधानता उद्योग व व्यापार की सहायता के लिये ऋणरा देते 
है, जबकि महाजन क्रृषि व उपभोग कार्यों के लिए देता है । 

(५ ) देशी बेंकरों के लिए उनके बैंकिंग कार्य का विशेष महत्त्व होता है, 
जबकि साहुकार लेन-देन के साथ-साथ व्यापार भी करता है और व्यापार सम्बन्धी 
कार्य का उसके लिए अधिक महत्त्व होता है । 

( ६ ) स्वदेशी बैंकर न केवल निजी पूंजी में से वरन्‌ डिपाजिट पूजी में से 
भी ऋणर देते हैं, जबकि साहुकार केवल निजी पूजी में से ही ऋण देता है । 
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() बेकिंग व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-- 

देश बैंकरों के कार्यों को हम दो भागों में बठ सकते हैं, ग्रर्थात्‌ बेकिंग व्यव- 
साय से सम्बन्धित कार्य तथा श्रन्य प्रकार के कार्य । 
देशी बंकरों के कार्य--- 

( १ ) निक्षेपों का स्वीकार करना--ये बैंकर माँग पर तुरन्त शोधनीय 
निक्ष पों अथवा ऐसी निक्ष पों को स्वीकार करते है जो एक निश्चित काल पीछे शोध- 
नीय हों । साधारणतप्रा इनकी ब्याज की दर श्राधुनिक बैंकों की निक्षेप दर से ऊँची 
रहती है और बम्बई की कुछ संस्थाश्रों को छोड़कर ये चेक द्वारा शोधन नहीं 
करती हैं । 

( २) ऋणों का देना- यह देशी बैंकरों और साहुकारों का सबसे महत्त्व- 
पूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में ये संस्थायें लगभग सभी प्रकार की प्रतिभूृतियाँ स्वीकार 
क्ररती हैं, जिनमें ऋण लेने वाले की व्यक्तिगत जमानत भी सम्मिलित है। श्रच्छी 
प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर ६% से लेकर १८% तक होती है, परल्तु अ्रपर्याप्त 
प्रतिभूतियों श्रथवा किश्तों पर चुकाये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर कभी-कभी 
४४% तंक होती है। ये संस्थायें कृषि, उद्योग तथा व्यापार का काम करती हैं। 
साहकार भूमि, फसल, जेवरात आरादि की प्रतिभरूतियों पर ऋण देत है । कुछ ऋण 
वस्तुओं अथवा माल के रूप में भी दिये जाते हैं और वसूल भी माल में ही किये जाते 
हैं । इसी प्रकार कारोगर के इस वायदे पर कि वे तैयार माल को उन्हीं के हाथ बेचेंगें, 
ऋणा दे दिये जाते हैं। कभी-कभी ये ऋण कच्चे मालों और अन्य आवश्यक सामानों 
के रूप में भी दिये जाते हैं । 

( ३ ) हुण्डियों का व्यवसाय--देशी बैंकर विभिन्न प्रकार की हुण्डियों की 


निकासी, उनके क्रय-विक्रय तथा उनके भुनाने को काये करते है । 
(0) गर-बेंकिंग कार्य -- 

( १ ) व्यापार एवं दुकानदारी--देशी बैंकरों तथा साहुकारों के गैर 
बैंकिंग व्यवसायों में व्यापार तथा दुकानदारी का सबसे अधिक महत्त्व है। आधुनिक 
बैंकों की प्रतियोगिता के कारण बैकिंग व्यवसाय में जो हानि हुई है उसकी कमी 

इन्होंने गेर- बैकिंग व्यवसायों को बढ़ाकर पूरी की है । 

(२) सट्टा कार्य-इसके अतिरिक्त यह सट्टा व्यवसाय में से भाग लेते हैं। 

( ३ ) व्यापारिक फर्मों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य--ये व्यापार फर्मो 
के अ्रभिकर्ता के रूप में-कार्य करते हैं | व्यापार बैंकों के साथ भी इनका सम्बन्ध रहता 
है । बसे तो ये संस्थायें साधारणतया अपनी तथा अपने कुट्॒म्ब के सदस्यों श्र 
रिब्तेदारों की पूंजी से क!म चलाती हैं, परच्तु श्रावश्यकता पड़ने पर व्यापार बेंकों से 
ऋषरणा भी लेती हैं और कभी-कभी अपने फालतू कोषों को उनमें जमा करती हैं, परन्तु 
ग्राधुनिक बैंक केवल ऐसे साहुकारों तथा देशी बैंकरों को ऋण देती हैं जो उनकी 
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स्वीकृत सूची पर होते हैं। ऐसी ही संस्थाश्रों को श्रग्रिम तथा डिस्काउन्ट सुविधायें भी 
दी जाती हैं । इनकी हुण्डियां व्यापार बेंकों द्वारा भुनाई जाती हैं और स्टेट बैंक तथा 
हाल में रिजव॑ बेंक उनकी हुण्डियों को फिर से भुनाने का भी कार्य करती है। आधु 
निक बैंक इन्हें विप्रप ((२९॥४(७॥06) सुविधायें भी प्रदान करती हैं । 

देशी बकरों की कार्ण प्रणाली में दोष व इनका प्रभाव 
देशी ब करों की कार्थ-प्रणाली के दोष-- 

इस प्रणाली के दोष कई प्रकार के हैं :-- 

( १) गेर-बैंकिंग व्यवसायों में कठिनाइयाँ उत्पन्न होना-ये संस्थायें 
ढौंकिग व्यवसाय के साथ-साथ और भी अनेक प्रकार के व्ययसाय करती हैं, जो बैंक 
के रूप में इनकी प्रतियोगिता को कम कर देते है और विशेष समस्‍यायें उत्पन्न 
करते हैं 

( २) ऊची व्याज दर--इनके ब्याज की दरें बहुत ऊँची होती हैं । 

( ३ ) कोंषों की कमी--इनके पास कोषों की कमी है, क्‍योंकि इनका 
निश्षेप व्यवसाय वहुत ही सीमित है। इसी कारण हुन्डियों का व्यवसाय भी ये कम 
ग्रंश तक ही कर पाते हैं । 

( ४ ) कार्यविधियों में ग्रसमानता--इनकी कार्य-विधियों में भारी भिन्नता 
है और साधारणतया परम्परागत आाधारों पर काम करते हैं। इसके कारण इनके 
निरीक्षण और अ्रंकेक्षण का काये बहुत कठिन है । 

( ४ ) बेकिंग सिद्धान्तों की उपेक्षा--ये समुचित गैकिंग सिद्धान्तों पर कार्य॑ 
नहीं करते हैं और बहुवा अपर्याप्त प्रतिभ्ुतयों पर ऋण देकर जोखिम के अंश को 
बढ़ाते हैं । 

( ६ ) पारस्परिक सहयोग का अभाव--इनमें पारस्परिक सहयोग का 
अभाव है, आधुनिक बैंकों के साथ भी इनकी प्रतियोगिता चलती आ रही हैं । 

(७ ) खातों की गोपनीयता-ये श्रपने लेखों और विवरणा-पत्रों को 
प्रकाशित नहीं करते हैं । 

( ८ ) धोखेबाजी का व्यवहार-शअन्त में, साहुकारों की कार्य-विधि साधा- 
रणतया धोखेबाजी और अनुचित व्यवहारों से भरी रहती है। अनेक प्रकार की कटौ- 
तियां, ऋण की मात्रा को बढ़ाकर लिखना, रसीद न देना आदि इनके भारी दोष हैं । 
ऐसा कहा जाता है कि ये अपने ऋणी को ऋणा से मुक्त होने का अभ्रवसर ही कम 
देते हैं । 

उपरोक्त दोषों के कारण हाल के वर्षों में इन्हें व्यवसाय की काफी हानि हुई 
है। आधुनिक ढौंकों की निरन्तर प्रतियोगिता ने भी इन्हें गैंर-बैंकिग व्यवसाय को 
अधिक अंश तक ग्रहरणा करने पर बाध्य किया है। साथ ही, रुढ़िवादी प्रथाग्रों मे भी 
इनके व्यवसाय को काफी चौपट किया है । 


ज्श्द ] 


सुधार के सुभाव-- 


तीन दशाओं में सुधार की बड़ी ग्रावरयकता है--(१) काय॑-विधि में सुधार, 
(२) श्राथिक स्थिति में सुधार और (३) अनुचित व्यवहारों का श्रन्त । लगभग सभी 
ढेंकिंग जाँच समितियों ने यह स्वीकार किया है कि इन संस्थाओं की सेवायें काफी 
महत्त्वपूर्ण हैं और इनका भ्रन्त कर देना उचित न होगा, परन्तु इनके कार्यवाहन में 
सुधार की भारी आ्रावश्यकता है । सुधार के सुझाव निम्न प्रकार हैं :--- 


( १) रिजर्व बेक से सम्बन्ध स्थापित करना-ऐसी संस्थाओ्रों के सट्टा 
और व्यापार व्यवसायों पर प्रतिबन्ध लगाकर उनका सम्बन्ध रिजवं बैंक से स्थापित 
किया जाय, जिससे कि उन क्षेत्रों को भी सम्रुचित बैंकिंग सेवायें उपलब्ध हो जाएं 
जहाँ उनका अ्रभाव है । इस सम्बन्ध में प्‌ जी, निक्षेप का्यवाहन आदि के सम्बन्ध में 
उपयुक्त नियम बनाकर इन्हें अग्रिम, विप्रप तथा पुनअश्नपहरण (॥२९०१४००पा) की 
सुविधाएं दी जायें । 


(२ ) हुण्डियों के श्रपहरण की सुविधा देना--ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिये कि व्यापार बैंक इनकी हुण्डियों का स्वतन्त्रतापूर्वक अपहरण करती रहें । 


(३ ) भ्रन्य बैंकों के समान विप्रेष सुविधायें देना--स्टेट बैक तथा 
रिजवं बैंक द्वारा समुचित शर्तो पर इन्हें वही विप्र ष सुविधायें दी जाए जो भ्रन्य बेंकों 
को प्राप्त हैं :-- 


( ४ ) कार्य-विधि का आधुनिक ढड्ढ पर सज्भुठडन--कार्य-विधि में झ्राव- 
इयक सुधार करके इन्हें ग्राधुनिक ग्राधार पर सज्भूठित किया जाए और इनके अंकेक्षण 
तथा नियन्त्रण की भी समुचित व्यवस्था की जाय । 


(५ ) प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिये संघ बनाना--अनुज्ञापित 
बैंकों की स्थापना, विलय तथा देशी बैंकरों के संघ बनाकर इनकी कुशलता बढ़ाई 
जाय और पारस्परिक डाह को समाप्त किया जाय । 


( ६ ( असीमित उत्तरदायित्त्व के आधार पर संगठन--बिल व्यवसाय 
को इन बेंकों का महत्वपुर्णा काय॑ समझा जाय औशौर इन्हें श्रसीमित उत्तरदागित्त्व 
आधार पर सद्भदित किया जाय । 


( ७ ) धोखेबाजी की रोकथाम के लिए उचित विधान-- साहुकारों के 
सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के विधान बनाए जायें कि उनके अनुसूचित 
व्यवहारों का अन्त हो और ब्याज की दरों में कमी हो । छोटे नगरों तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों में सहकारी साख का विकास इस सम्बन्ध में लाभदायक हो सकता है। साहू- 
कारों के काये पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए । इसी प्रकार, साहुकारों के कागजों 
की देखभाल करना भी निन्‍्तात आवश्यक है । 


[ ७१६ 
देशो बेंकर और रिजर बैंक 


देशी बैंकर ग्रामीण क्षत्रों की लगभग समस्त मौद्रिक आवश्यकताओं की पति 
करते हैं और नगर क्षत्रों में भी उनका काफी महत्त्व है। इस कारण यह आावदयक 
है कि उनका आा निक बैंकिंग प्रणाली से समुचित सम्बन्ध रहे । इस समय रिजवं बैंक 
का इन पर लगभग कुछ भी प्रभाव नहीं हैं और उसकी किसी भी नीति का इन पर 
असर नहीं पड़ता है । 


देशी ब करों को नियन्त्रण में लाने की योजना--- 


न्द्रीय बेकिंग जाँच समिति की सिफारिशों के श्राधार पर सन्‌ १६३७ में 
रिजवं बैंक ने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार कुछ निश्चित शर्तों पर 


देशो बेंकर रिजव॑ बैंक की स्वीकृत सूची में सम्मिलित किये जा सकते हैं। ये शर्तें 
निम्न प्रकार है :--- 


( १ ) न्यूनतम व्यवसाय- केवल ऐसे देशी बेंकरों को रिजर्व॑ बैंक की सूची 
में सस्मिलित किया जा सकता है जो कम से कम दो लाख रुपये से व्यवसाय 
करते हों और ५ वर्ष में उसे ५ लाख रुपये तक वढ़ाने को तैयार हों । 


(२ ) गर बैंकिंग व्यवसायों की समाप्ति-- ऐसी बैंकों को सभी प्रकार 
के गेर-बेकिंग व्यवसाय बन्द करने होंगे । 


( ३ ) अंकेक्षणा एवं निरीक्ष णु--ऐसे बेंकर अपने लेखों को एक निश्चित 
रूप में रखें, उनका ग्ंकेक्षण करायें श्नौर रिजवे बैक को निरीक्षण का अधिकार दें । 


( ४ ) श्रावश्यक विवरण भेजना--ये रिजव॑ बैंक को समय-समय पर 
आवश्यक विवरण भेजते रहें और अपने विवरण पत्रों को प्रकाशित करें | 


( ४ ) संघों का निर्माण- जो देशी बैंकर उपरोक्त व्यवस्थाश्रों के अन्तगंत 
रिजवं बैक से सुविधायें प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं वे भी अपने संघ बनाकर ये 
सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं । 


देशों बंकरों द्वारा योजना का स्वीकार न करना-- फ 
बदले में रिजवं बेंक ने देशी बेंकरों को अग्रिम, विप्रेष तथा बिलों के भुनाने के 
सम्बन्ध में वही सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की है, जो श्रन्य बैंकों को प्राप्त हैं, 
परन्तु बेंकरों ने उपरोक्त सुझावों तथा शर्तों को उपयुक्त नहीं समभा है। क्योंकि:-- 
0) वे अपना लाभदायक व्यापार व्यवसाय छोड़ने के लिय्रे तैयार नहीं हैं, (॥) 


७२९०७ ] 


कुछ व्यावसायिक बैंकों से इन्हें पर्याप्त सहायता मिलती रही है, जिससे उन्हें योजना 
में कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं दिया, (॥) वे अपने हिसाब-किताब का निरीक्षण 
कराने के लिए तैयार न थे ; और (9) कुछ बेंकरों को उक्त शर्ते अ्रपमानजनक 
प्रतीत हुई । फलत: उन्होंने रिजव॑ बेंक की योजना को स्वीकार नहीं किया, जिसके 
कारण भारतीय बैंकिंग के देशी और झ्राधुनिक अ्रज्ों के बीच श्राववरयक समचय 
स्थापित नहीं हो पाया है। केवल संस्थाओं ने ही रिजव॑ बैंक की सुविधाओं का लाभ 
उठाने का प्रयत्न किया है । 


ह रिजवं ढोंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ उसके द्वारा एक बार फिर इस दिशा 
में प्रयत्त किया गया है श्रौर समस्त ग्रामीण वित्त व्यवस्था की इस दृष्टिकोण से जाँच 
भी को गई है । ऐसी श्राशा की जाती है कि भविष्य में ऐसी योजना बनाई जायगी 
जिसमें इन संस्थाओं का अ्रधिक सप्रभाविक उपयोग हो सकेगा। स्मरण रहे कि 
सन्‌ १६४९ का विधान देशी वेकरों तथा साहुकारों पर लागू नहीं होता है। यदि ये 
संस्थायें अपने नाम के साथ बेक अथवा बेकर शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं तो इस 
विधान के अनुनार इनके कार्यो में भी कोई हस्तक्षेप रिजव बेक नहीं कर 
सकती है । 
| देशी बैंकरों के रिजवं बैंक से सम्बन्धित हो जाने पर निम्न लाभ प्राप्त हो 
सकेंगे :--- 

( १ ) भारतीय मुद्रान्बाजार का सद्भठन हो जायेगा, जिससे रिजवं डौंक 
सुविधा से साख का नियन्त्रण कर सकेगी । 

(२ ) देशी बेंकरों व आधुनिक बेकरों के मध्य सहकारिता विकसित हो 
जायगी । 

( ३ ) प्रतियोगिता समाप्त हो जाने से इनका व्यापार भी स्वतः बढ़ जाएगा। 

( ४ ) इनमें जनता व श्रन्य बैंकों का विश्वास बढ़ जाएगा । ु 

( ५ ) इनसे आवश्यक विवरण मिलते रहने से रिजवं बैंक को देश की 
आ्राथिक दशाओ्रो का सही-सही अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी । 


देशी बेकर तथा आधुनिक बेंक का हृष्टिकोश-- 

हि कार्यो के दृष्टिकोण से दोनों प्रकार के बैंकरों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता 
है, क्योंकि दोनों ही बैंकिंग सम्बन्धी कार्य करते हैं, परन्तु दोनों की कार्य-विधि में भारी 
भ्रन्तर होता है। निम्न तालिका में दोनों का भेद दिखाया गया है :-- 


[ ७२१ 
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क्रम भअ्रन्तर का 
आधार 


१, पूजी 


२. | निक्षप 
३. 
का प्रयोग 
४, | शाखायें 
हम अत््य 
कारोबार 
६, जमानत 
सम्बन्धी 
नीति 
७, | कारोबार 
का क्षेत्र 
८, | पूजी 
साधन 


॥ 
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देशी बँकर 


ये बैंकर साधारणतया अपनी, 
अपने परिवार की तथा अपने 
रिब्तेदारों की पूजी से व्यव- 
साय करते हैं । 

ये साधारण निश्षेप अथवा 
जमाधन स्वीकार नहीं करते 
हैं यद्यपि कुछ देशी बैंकर 
जमा भी रखते हैं 


धनादेशों| ये धनादेशों द्वारा भुगतान 


नहीं करते है । लेन-देन 
साधारणतया नकदी में ही 
किया जाता है। 

इनकी शाखायें नहीं होती 


हैं । 


ढौंकिग के साथ-साथ ये ग्रन्य 
कारोबार भी करते हैं, जैसे- 
व्यापार उद्योग आदि । 
जमानतों के सम्बन्ध में इनकी 
नीति काफी उदार होती है । 
बहुत बार तो बिना जमानत 
के ही ऋणा दे दिये जाते हैं 
जोखिम का अंश अ्रधिक 
रहता है श्रौर ब्याज की दर 
ऊची रहती है । 

इनके कारोबार का क्षेत्र 
वहुधा स्थानीय होता है और 
ग्रधिकांश ऋण क्ृषषकों,छोटे- 
छोटे उत्पादकों तथा कारी- 
गरों को दिये जाते है । 


ग्रधिकांश देशी बोकरों की 
पूंजी के साधन सीमित होते 
है। 


आधुनिक बैंक 


जलता: 


ये साधारणतया सम्मिलित पू जी 
कम्पनी के रूप में होते हैं और 
अंशों को वेचकर धन प्राप्त करते 
है 

निक्षपों का प्राप्त करना इनका 
महत्त्वपूर्ण कार्य होता है। इनकी 
पूजी का काफी बड़ा भाग जमाधन 
से प्राप्त होता है। 


इनमें धनादेशों का चलन होता 
है सभी प्रकार की लेन देन चैकों 
द्वारा ही दी जाती है । 


इनकी शाखायें दूर-दूर तक फैली 
रहती हैं | भारत में शाखा बंकिग 
प्रशाली ही अधिक प्रचलित है । 


बेकिंग व्यवसाय के ग्रतिरिक्त ये 
ग्रन्य कार्य नहीं करते हैं । 


ये लगभग सभी ऋणों पर समु- 
चित जमानत लेते हैं। इससे जोखिम 
का अंश कम हो जाता हैं और 
ब्याज की दर भी नीची रहती हे । 


कारोबार का क्षेत्र विस्तृत होता 

है | दूर-दूर तक इनका व्यवसाय 
फैला रहता है। इनके ग्राहकों में 
व्यापारी, उद्योगपति आ्रादि छोटे-वड़े 
सभी प्रकार के लोग रहने हैं । 


इनकी पूंजी के साघन देशी वैंकर 
की तुलना में विशाल हैं । 
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देशी बैंकर व आधुनिक बैंकर में अ्रन्तर की उपयु क्त बातें होते हुए भी यह 
मानना होगा कि देशी बेकर झ्रपनी सफलता के लिए काफी सीमा तक आधुनिक बैंकों 
“ के सहयोग पर ही निर्भर हैं । आवश्यकता पड़ने पर आधुनिक बेक अ्रपनी सूची वाले 
देशी बकरों को ऋण देते है व हुण्डियों को भुनाने की सुविधा देते हैं । चू कि देशी 
बैंकरों के पास प्रायः छोटे-छोटे व्यापारियों एवं कृषकों की हुण्डियाँ आती हैं, जो 
व्यापारिक बैंकों की दृष्टि से अ्रयोग्य होती हैं, इसलिए देशी बैंकर व्यापारिक बेंकों की 
सुविधाओं का अधिक लाभ नहीं उठा पाते । 


देशी ब करों की उधार देने की रोतियाँ-- 


देशी बेंकरों द्वारा उधार देने की अनेक रीतियाँ हैं। प्रमुख रीतियाँ निम्न 
प्रकार हैं :--- 


( १ ) प्रतिज्ञा-पत्र पर ऋणा-जब ऋणी और साहुकार के बीच ब्याज 
की दर और ऋण को श्रन्य शर्तें तय हो जाती हैं तो साहुकार ऋण लेने वाले से एक 
प्रतिज्ञा-पत्र लिखा लेता है, जिसमें वह एक निश्चित शभ्रवधि के पश्चात्‌ ब्याज और 
मूलधन लौटाने का वायदा करता है । इस प्रतिज्ञा पत्र पर ऋणी के अतिरिक्त 
दो और जमानती हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और शर्त यह होती है कि ऋणी द्वारा 
रुपया न लौटाने की दशा में वह जमानत देने वालों को लौटाना पड़ेगा। बहुत बार 
प्रतिज्ञा-पत्र में यह भी लिखा जाता है कि समय पर रुपया न लौठाने की दश्ञा में 
ऊची दर पर ब्याज लगाया जायगा । 


(२ ) रसीद ग्रथवा टीप--इसमें प्रतिज्ञापत्र के स्थान पर ऋणी से 
केवल एक रसीद लिखवा ली जाती है, जिसमें ब्यांज की दर भी लिखी रहती है । 


( ३ ) दस्तावेज और तमस्सुक--ये सरकारी स्टाम्प के कागजों पर लिखे 
जाते हैं। ऋणी एक निश्चित भ्रवधि के पश्चात्‌ मुलधन को एक निश्चित ब्याज की 
दर के अनुसार लौटाने का वचन देता है । 

( ४ ) टिकट बही-- इसमें ऋण की रकम लिख कर टिकट के ऊपर ऋणी 
के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। ऋण चुकाने की समय अ्रवधि तथा ब्याज की दर 
लिखी नहीं जाती है | वे श्रापसी बातचीत द्वारा मौखिक तय कर ली जाती हैं । ऐसी 
बही को न्यायालयों में भी स्वीकार किया जाता है । 


( £ ) किश्त, बनज अथवा रेहती--इस प्रणाली में ऋएा को किदतों में 
चुकाने का वायदा लिया जाता है और पहली किश्त ऋण देते समय ही काठ ली 
जाती है । 

( ६ ) रूजही--यह भी एक प्रकार की किछत प्रणाली है। ऋणी ३०) का 
उधार लेता है, जिसमें २) रुपये पहली किश्त के रूप में तुरन्त काट लिये जाते हैं। 
बाकी २८) रुपये ऋणी को मिलते हैं, जो उन्हें १-१ रुपया करके ३० दिन में 
चुकाता है । 
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( ७ ) हाथ-उधा र-ऐसे उधार में किसी प्रकार की लिखा-पड़ी नहीं की 
जाती है। बिना किसी लिखित पत्र के रुपया दे दिया जाता है, परन्तु कुछ दशाओं में 
उधार लेने वालों से शपथ ले ली जाती है । 
| ( ८ ) गिरवी--इसमें ऋण के लिए सोना, चाँदी, जेवरात अथवा श्रन्य 
कीमती वस्तुओ्रों की श्राड़ ली जाती है। साधारणतया यह कोशिश की जाती है कि 
प्रतिभूति कीमत के छे भ्रथवा डँ से अधिक ऋण के रूप में न दिया जाय । 

(6) रेहन--इसे प्राधि (.४०१।282०) भी कहते हैं । रेहन और गिरवी में 
केवल इतना अन्तर होता है कि रेहन में भूमि, मकान आदि अ्रचल सम्पत्ति श्रोड़ में 
ली जाती है और गिरवी में केवल चल सम्पत्ति । 

(१०) माल में ऋशा--किसानों को अ्रनाज के रूप में ऋण दिये जा सकते 
है, जो फसल तैयार हो जाने पर सवाये (१३) और ड्यौढ़े (१६) करके लौटाये जाते 
हैं। कारीगरों को कच्चे माल के रूप में ऋण दिया जाता है और उनसे एक निश्चित 
कीमत पर तैयार माल ऋणादाता के हाथ बेचने का वायदा ले लिया जाता है । 
देशी ब करों का महत्त्व-- 

देशी बेंकरों का भारतीय ग्रामीरा अ्रर्थ-व्यवस्था में कितना महत्त्व है, इसका 
अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भअ्न्य संस्थाओं के विद्यमान होते हुए 
भी ये लोग (महाजनों को सम्मिलित करते हुये) ६०% ग्रामीण साख की पूति करते 
हैं । यही नहों, छोटे-छोटे कस्बों व नगरों में भी ये व्यापार का भ्रर्थ प्रबन्धन करते 
है । श्रहमदाबाद, बम्बई आदि औद्योगिक केन्द्रों में तो वे कारखाने वालों को भी २ 
माह तक की साख देते हैं श्रौर कहीं-कहीं वे स्वयं भी कारखाने चलाते हैं । वास्तव में 
छोटे-छोटे उद्योगों की साख, ग्रामीरणा साख एवं आन्तरिक व्यापार में आज भी बहुत 
कुछ एकाधिकार है । इनकी दोषपूर्ा कार्य प्रणाली में उपयुक्त सुधार करके तथा 
बैंक से सम्बन्धित करके इन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है । 


परीक्षा-प्रइन 
ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम"०, 
( ) ५४०॥०७ 8 7066 ०07--770867008 डिक्षाए८ा-. (।957) 


(२) भारत में देशी बैकरों का नियन्त्रण करने के लिए रिजवं बैक ऑफ इण्डिया 
ने क्या कार्य किये हैं और उनमें उसे कहाँ तक सफलता मिली है ? ऐसे 
नियन्त्रण स्थापित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं ? (१९५०) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १ ) देशी बेंकर पर एक निबन्ध लिखिये और उनकी काये प्रणाली पर प्रकाश 
डालिये । उनके दोषों को देर करते के लिए आपके वया सुझाव हैं ? (१६५८) 
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राजस्थान विश्वविद्यालय, बो० कॉस०, 

( १ ) भारत में कृषि एवं आान्तरिक व्यापार का अर्थ॑-प्रवन्धन करने में देशी बैकर 
क्या भाग लेते हैं और इसमें उन्हें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है ? इन 
बेंकरों का उन्मूलन उचित है अ्रथवा 'सुधार' ? (१९५२) 

विक्रम विव्वविद्यालय, बो० कॉम०, 

() “रतीहला0प5 खाता 39४07 ह0णा60 700 08 ७४१0९6 59 7८7060 
क्‍080085, (!964) 

(2) जवां 48 ॥86 47904708 0 [0880008 श्वा67 ॥7 (॥6 हञतांक्रा 


एकांत 8प१४छा ?. जता प्ात्य्रा25० ॥ा0प0 56 8609/०0 ६० 
प्रा6 गंगा गर0ाठ एछपिं (0 (86 ०0प्राएए ? (959) 


अकका कक 2. 'करअफरनमफाापजग, विकैनफराप::भारताा, ैल्‍क न कबइक 


अध्याय ३९ 


भारत में ग्राम्य वित्त 


(॥76 रि्ातों फ्रशधा06€ ॥ र0॥9) 
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किक.» हल <३३>८ नाक. 


ग्रामीरा वित्त का महत्त्व--- 


भारतीय किसान सम्पन्न नहीं है और साथ ही देश में कृपक वित्त काफी मँहगा है। 
किसान को अ्रल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघंकालीन तीनों ही प्रकार के ऋणों की 
आवध्यकता पड़ती है । उसे बीज, खाद आदि खरीदने तथा फसल को बेचने के लिए 
अ्ल्पकालीन ऋण चाहिए, मवेशी तथा औजारों के लिए मध्यकालोन ऋण और भूमि 
में स्थाई सुधार करने के लिए दीघंकालीन ऋण । देश की लगभग ७५%, जन-संख्या 
' कृषि पर निर्भर है और बिना कृषक उद्धार के देश से किसी भी प्रकार की उन्नति 
सम्भव नहीं है । यदि कृषि वित्त की कोई विचारयुक्त प्रणाली अ्पनाई जाय तो 
निस्सन्देह उससे कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योग में उत्पादन-व्यय घट जायगा और देश 
की जन-संख्या के अ्रधिकांश भाग का भला होगा, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ वास्तविक 
कठिनाइयाँ हैं :--(॥ ) हमारे देश का किसान निर्धन और निरक्षर है। (| ) वह 
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न तो वित्त प्रदान करने वाली संस्थाञ्नों और उनके नियमों से परिचित है और न 
उसके पास उपयुक्त प्रतिभूति अथवा जमानत ही है । ( ॥॥ ) साधारणतया किसान 
सदा ही जमींदारों तथा साहूकारों से ऋण लेता है, परन्तु कुछ वर्षों से ऋण के ये 
स्रोत सूखते जा रहे है । जमींदारी उन्मूलन तथा महाजनों को समाज-विरोधी वर्ग 
घोषित करके उन पर जो प्रतिवन्ध लगाये जा रहे है वे ऋण के साधनों को और भी 
कम करते जा रहे हैं । 

ग्रामीर! बित्त के साधन और उनके दोष--- 

“भारतीय किसान ऋणी उत्पन्न होता है, इसी रूप में जीवन व्यतीत करता 
हैं ओर अन्त में इसी दद्या में मरता है ।” उसकी आय कम है । इसलिए वह ऋणा के 
भार से भुक्त होने में असमर्थ रहता है। उसे ऋरणा श्रधिक ब्याज पर प्राप्त होते है। 
ग्रधिक ब्याज देने सं उसकी आय और भी घटती है और इस कारण ऋणों को 
श्रावश्यकता तथा उसका भार और भी बढ़ता जाता है । ग्रामीण वित्त के प्रमुख 
साधन निम्नलिखित हैं :--- 

( 7) सरकार--सरकार की ओर से कभी-कभी तकावी ऋण दिये जाते हैं,' 
परन्तु ऐसे ऋण संकट-काल के लिए होते हैं । साधारण परिस्थितियों में उनका लाभ 
प्राप्त नही होता है। बसे भी यह प्रणाली लोकप्रिय नहीं है, क्योकि इन ऋणों को 
विशेष रीतियों से प्राप्त किया जाता है। ये निश्चित उहं शयो के लिए दिए जाते हैं 
और इन्हें बिना किसी रियायत के सख्ती के साथ वसूल किया जाता है। 

(॥ ) सहकारी संगठन- प्राम्य वित्त के अन्य साधन सहकारी संगठन है 
परन्तु इसका का्य-क्षेत्र बहुत ही सीमित है । विगत वर्षों में सहकारी समितियों तथा 
भू-प्राधि बको ने कुछ प्रगति अवश्य की है, परन्तु जमींदारी उन्मूलन के कारण ग्राम्य- 
वित्त की जो कमी उत्पन्न हो गई है वह इसके इस विकास से भी पूरी नही हो पाई 
है | दूसरे महायुद्ध के काल में कृषि की उपज की कीमतों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, 
जिससे कृषक की वित्तीय अ्रवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है, परन्तु इससे समस्या 
हल नहीं हो जाती है । 

(]! ) व्यावारिक बोंक- व्यापार बैंक तो प्रत्यक्ष रूप मे ग्राम्य वित्त के 
सम्बन्ध में कुछ भी कार्य नही करती हैं | उतका कार्य तो कृषि उपज की बिक्री 
करने वाले व्यापारियों को शअग्निम प्रदान करने तक ही सीमित है । 

( 7५ ) साहुकार-- कृषि वित्त के अधिकाँश भाग की पूर्ति साहुकार ही 
करता है । साहुकार कृषक की सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते 
हैं । मद्रास राज्य में कुल कृषक ऋणों के ६३% साहूकारों द्वारा दिये जाते है, 
६९% सहकारी सप्तितियों द्वारा और केवल १५५ तकावी ऋणों के रूप में, परल्तु 
साहुकारों द्वारा दिए ऋण साधारणतया अल्पकालीन होते है शौर वे ऋणों के अति- 
रिक्त किसान को कुछ उपयोगी वस्तुएं भी उधार देते हैं श्रौर उसकी फसल को कुछ 
नीची कीमत पर खरीद लेते हैं । अनेक रीतिया से वे किसान शोषण करते है । एक 
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बार साहुकार के चंगुल में फैंस जाने के पईंचात्‌ निकल जाना ही कठिन होता है। 
सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि किसान को साहकारः के फन्‍्दों से छूड़ा कर उसके 
लिए सस्ती संस्थागत साख की व्यवस्था की जाय । 


साहुकार 
(४०7९४ ॥.शाव०) 


साहकारों के शोषरण को कम करने के उपाय-- 

कृषि वित्त के पुनर्स ड्ठन के लिए यह आवश्यक है कि सन्‌ १६४५ की गेड- 
गिल समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों के पुराने और पुछ्तेनी ऋणों में 
कमी की जाय और सहायक उपायों के रूप में साहुकारों के कार्य को सीमित तथा 
नियन्त्रित किया जाय । काँग्रेस कृषि सुधार समिति का विचार है कि सभी राज्यों में 
साहकारों के कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाने के नियम अभ्रसफल रहे हैं । इन नियमों द्वारा 
निर्धारित ब्याज की दरों का वास्तविक दरों से लगभग कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा है। 
साहुकारों की शक्ति को कम करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं :-- 

( १ ) पंजीयन--साहूकारों का पंजीयन होना चाहिए। 

(२) अनुशापन-- बिना अनुज्ञापन प्राप्त किए कोई भी ऋणा देने का काये 
न कर सके । प्रत्येक साहुकार के लिए अनुज्ञापन लेना आवश्यक रहे । 

(३ ) उचित हिसाब-किताब--साहूकारों को अपने क्षेत्र की भाषा का 
उपयोग करने और एक निद्िचत रूप में हिसाब-किताब रखने पर बाध्य किया जाय, 
जिससे हिसाब में की जाने वाली गड़बड़ कम हो सके । 

( ४ ) ऋण की मात्रो--ऋणा की मात्रा को बढ़ाकर लिखने के लिए कड़ी 
सजा रखी जाय । 

( ५ ) व्यौरा वितरण--साहूकार को कानून द्वारा समय-समय पर ऋणी 
को उसके ऋणा का विस्तृत व्यौरा भेजने पर वाध्य किया जाय । 


( ६ ) उचित रसीद--साहकार प्रत्येक प्राप्त शोधन के लिए रसीद दे । 

(७ ) ब्यांज दरों की सीमा--ब्याज की दरों को एक सीमा के भीतर 
रखा जाय | ब्याज की अ्रधिकतम्‌ दरें निश्चित करने के स्थान पर, जैसा कि सभी 
नियमों में किया गया है, अधिकतम्‌ दरों की एक विस्तुत सूची बनाई जाय, जिसमें 
अलग-अलग क्षेत्रों की दशाझ्नों के अनुसार अधिकतम दरो में श्रन्तर रहे । यह प्रणाली 
न्‍्यायपूर्ण भी होगी और व्यावहारिक भी । 

( ८ ) कुछ खर्चों की वसूली पर रोक--साहुकारों को ऋणों के सम्बन्ध 
में होने वाले खर्चो के वसूल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए | वह केवल मूल- 
धन और ब्याज का ही अ्रधिकारी रहे । 


( ६ ) न्‍्योयोलय में जमा का अश्रधिकोर -ऋणी को ऋण की कुल रकम 
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अथवा उसके किसी भाग को किसी भी समय न्यायालय में जमा करने का अधिकार 
होना चाहिए । 

(१०) श्रन्य राज्यों में चुकर्ता करने के समभोते पर रोक- ऐसे सम- 
भौते अ्रवेध होने चाहिए जिनके द्वारा ऋण की राशि को किसी दूसरे राज्य में चुकाने 
की व्यवस्था की गई हो । 

(११) सही हिसाव देने के लिये वाध्य करना--ऋगणी को यह श्रधिकार 
मिलना चाहिए कि वह न्यायालय द्वारा साहुकार को ऋण का हिसाब देने पर वाध्य 
कर सके । साथ ही, न्यायालयों को यह निर्धारित करने का भी अभ्रधिकार मिलना 
चाहिए कि ऋण की कितनी रकम ऋणोी के ऊपर वाकी है । 

(१२) व्यक्तिगत सूत्रों से जो प्राधि किये जाते हैं उनमे से ऐसे फलोपभोगी 
(8प४॥00प4ए |०74292०5) जिसमें २० साल के भीतर स्वयं अ्रन्त हो जाने की 
व्यवस्था न हो, नियम द्वारा अवध होने चाहिए। साथ ही, साधारण प्राधि में बिक्री 
द्वारा भूमि का हस्तान्तरण निमय द्वारा बन्द होना चाहिए । 


(१३) अनुचित दबाव से रक्षा--साहूकार के दबाव तथा अनुचित गत्या- 
चारों से ऋणी की रक्षा की जाय । 


(१४) नियमों का कठोरता से पालन--नियमों का पालन न करने वाले 
साहुकारों के लिए जुर्माना तथा जेल जाने की सजा रखी जाय । व्यावहारिक जीवन 
में नियमों को का्यंशील करने के लिए एक निरीक्षण विभाग का निर्माण होना 
चाहिए, जो समय-समय पर साहुकारों के हिसाव की अ्रकस्मात जाँचशकरता रहे । 
भूतकाल में इन नियमों की कमी यह थी कि निरीक्षण का अ्रभाव था। यह शायद 
बहुत ही लाभदायक होगा, यदि साहुकारों को ग्रामीण बेकिंग प्रणाली का एक 
आवश्यक अंग बना दिया जाय । इस व्यवस्था की सम्भावना के विपय में जांच की 
ग्रावश्यकता है । 


परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है (कि केवल नियन्त्रक नियमों 
द्वारा स्थिति के सुधरने की आशा नहीं है । सबसे बढ़ा भय यह है (यह रिजवं बैंक की 
जाँच से भी सिद्ध होता है) कि ये नियम साख का संकुचन करते है। इस कारण 
इनका समुचित पालन संस्थागत साख ([)5॥प007%] (7८०) के विस्तार पर भी 
निर्भर है । साथ ही, ग्रामीण क्षंत्रो से पूंजी के हटने के कार्यों को रोकना भी ग्राव- 
इयक़ है, क्योंकि इसमें वित्तीय कमी और भी बढ़ जायगी । डा० राधाकमल मुकर्जी 
ने जमींदारी उन्मुलन समिति को एक स्मरण पत्र में बताया था कि उत्तर-प्रदेश में 
ग्रामीण वित्त को ४०% जमींदारों द्वारा दिया जाता था और शअ्ब जमींदार अपने 
कोषों का नगरों को हस्तान्तरण कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कृषि सुधार समिति 
(5 2787787 २०/0778 (१०7770००) इस बात के पक्ष में न थी कि सरकार ग्रामीण 
क्षेत्रों में राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र वेचकर धन प्राप्त करे । आवश्यकता तो इस बात 
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की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहित करके ग्रामीण बहुमुखी सहकारी 
समितियों और ऊपर को ग्रामीण वित्त संस्थाश्रों के जममाधन को बढ़ाया जाय । 
सहकारिता 
((0-0०.श 407) 
सहकारिता का भहत्व-- 

ग्रामीण वित्त तथा कृषि साख की सभी कठिनाइयों को दूर करने का सबसे 
उपयुक्त तथा स्थायी उप्रत्र सहकारी साख आन्दोलन का विकास है । नानावती समित्ति 
ने कृषि साख के सम्बन्ध में सहकारी ग्रान्दोलन की उपयोगिता की विस्तृत जाँच की 
थी और इस आन्दोलन के कुछ दोषों का पता लगाया था। प्रघुख दोष निम्न बताये 
गये :-- 

(१) ऋण प्रेदान करने में देरो--- 

सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ऋशणों को प्रदान करने में सहकारी समितियाँ 
बहुत समय लगाती हैं, जो कृषकों के लिए बड़ा श्रसुविधाजनक होता है । 

इस दोष को दूर करने के लिए समिति ने निम्त सुझाव दिये थे :-- 

( १) ऋण सीमाओं का निर्धारण--प्रत्येके सदस्य तथा सहकारी 
समिति के लिए हर वर्ष ऋण लेने की सीमाए निश्चित होनी चाहिए । 

( २) नकद साख की सुविधा--अ्रच्छे प्रबन्ध वाली समितियों को अपनी 
साख संस्थाशत्रों के साथ नकद साख खोलने का अधिकार मिलना चाहिए । 

( ३ ) नकद कोष रखने की अनुमति--श्रच्छी समितियों को छोटे-छोटे 
ऋषा प्रदान करने के लिए अपने पास नकद कोष रखने की ग्राज्ञा मिलनी चाहिए । 

(४ ) चालू प्राधि बांध की रीति का प्रयोग--इस सम्बन्ध में मद्रास 
राज्य की चालू प्राधि बाँध (0०॥४०णाए ४०7898० 8070) प्रणाली की लाभ- 
पूर्णाता की जाँच होनी चाहिए और उसके उपयोग का प्रयत्न होना चाहिए । 

( ५ ) चालू साख प्रणाली--यथासम्भव चालू साख (पाई (४००0) 
प्रशाली का उपयोग होना चाहिए । 

( ६ ) अधिकारियों को आकस्मिक ऋण देने के अधिकार--समितियों 
के उपयुक्त अधिकारियों को विशेष परिस्थतियों में निश्चित मात्राश्नों में विशेष ऋरों 
के प्रदान करने का भ्रधिकार मिलना चाहिए, ताकि कुछ दशाशओ्रों में तुरन्त ऋण दिये 
जा सके । इस सम्बन्ध में मिस्र देश की प्रणाली लाभदायक हो सकती है, जहाँ पर 
प्रत्येक फसल के उत्पादन व्यय के आधार पर ऋण की मात्रा की सीमा निश्चित की 
गई है । 

(२) ऊँची ब्याज दर-- 

भारत में सहकारी आन्दोलन का एक दोप यह भी है कि सहकारी समितियों 
के ब्याज की दरें ऊ'ची होती है । भारत में यह दर ७% से लेकर १५% तक है। 
इसे कम करने को आवश्यकता है । 
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साथ ही यह भी आवश्यक है कि सहकारी समितियों और बेकों के कार्यवाहन 
में मितव्ययिता लाई जाय और उनके बीच समुचित समचय तथा सहयोग स्थापित 
किया जाय । सहकारी समितियों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपने ऋणरों में' 
फेर-बदल करके आादेयों में तरलता लायें। ह 

ग्रामी रा बेकिंग जाँच समिति 
(प॥6 एेपाणे 8पंाए एफावुपां7ए (०एरपप०९)--- 
समिति की मुख्य सिफारिशें-- 

यह समिति सन्‌ १९४६ में नियुक्त की गई थी । इस समिति की सिफारिशों 
निम्न थीं । 

( १ ) गेडगिल समिति की सिफारिशों में आवश्यक परिवर्तन करके क्रुषि 
वित्तोय प्रमण्डल (3९00॥प0797 779708 (!070078007) की स्थापना पर विचार 
किया जाय । 

केवल ग्रामीण साख व्यवस्था के उद्देब्य से ग्रामीण बौंकिज्धभ प्रणाली का 
निर्माण करना उपयुक्त न होगा । 

( २ ) ग्रामीण अ्धिकोपण को संस्थागत रूप देना आवश्यक है, क्योंकि 
ग्रामीण क्षेत्रों की बचत का उपयोग किये बिना ग्रामीण अ्धिकोपण की को ई समुचित 
योजना नही बनाई जा सकती है । 

( ३ ) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने के सेविंग बौकों की उपयोगिता बढ़ाई 
जाय । इसके लिये डाकखानों की शाखाग का खोलना, श्रधिक जमा प्राप्त करने वाले 
डाक अधिकारियों को विशेष पारितोपण देवा तथा समुचित विज्ञापन की सिफारिशों 
की गई हैं । 

( ४ ) ऐसे स्थानों पर स्टेट बौक को अपनी श्ाखायें खोलने में सहायता दी जाय, 
जहाँ भ्रमी तक कोषागारों द्वारा नकदी में लेन-देव की जा रही है। समिति ने इस 
सम्बन्ध में ५ साल के भीतर २०० शञाखाएं खोलने का प्रस्ताव रखा था । 

( * ) इस समिति ने ग्रामीण साख व्यवस्था के पुनर्सेज्भझन के लिए कुछ 
आधारभूत सिद्धान्तों का निर्माण किया है। ये सिद्धान्त निम्न प्रकार है :--- क्‍ 

७) बचत एवं साख सम्बधी कार्यों के लिए एक ही संस्थी--ग्रामीरण 
क्षेत्रों की बचत को एकत्रित करने तथा उनके लिए साख व्यवस्था करने के कार्यो को 
एक-दूसरे से अ्रलग नहीं किया जा सकता है, अ्रतः दोनों कार्यों के लिये एक ही संस्था 
का रहना आवश्यक है । 

(0) ग्रामीण साख संस्थाओ्रों का अ्रभाव--इस समय सबसे बड़ी 
समस्य। ग्रामीण साख संस्थाग्रों का अ्रभाव है । 

0) पृथक प्रकोर के ऋणो के लिए पृथक सहकारी संस्थाए---अल्प- 
कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था के लिये अलग-अलग संस्थाएं 
होती चाहिए, परन्तु उन सबका आधार सहकारी ही होना चाहिए । 
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(0५) नियमो' की व्यावहारिकता--भ्रूमि और ऋणों के सम्बन्ध में सरकार 
द्वारा बनाये हुए सभी नियम व्यावहारिक होने चाहिए और इन नियमों को बनाने से 
पहले साख संस्थाओं और उनके विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का सावधानीपुर्वक 
ग्रध्ययन किया जाना चाहिये । 

( ६ ) श्रभी तक व्यापारिक और सहकारी जैंकों का विकास नगरों तथा 
कस्बों तक ही सीमित है । अ्रतः व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय 
बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये | समिति का विचार है कि ग्रामीण यातायात 
साधनों के विकास, ग्रामीण शाखाओं के लिये रिजवे बैक द्वारा कम ब्याज पर ऋण 
देने तथा गोदामों की व्यवस्था द्वारा इस प्रकार का प्रोत्साहन उपलब्ध हो सकेगा । 

( ७ ) दीघंकालीन ऋणों के सम्बन्ध में समिति ने सुभाव दिया है कि ऐसे 
सभी ग्रामीण क्षत्रों में, जहाँ आारम्भिक अथवा केन्द्रीय भू-प्राधि बेक नही है, इस प्रकार 
की वैक खोली जायें। समिति ने देश के लिए कृषि वित्त प्रमण्डल का सुभाव रह कर 
दिया है, क्योंकि नगद सहायता और शासन के दृष्टिकोश से यह उपयुक्त नहीं समभा 
गया है । इसी प्रकार समिति ने जमाधन बीमे (0690 [॥8प्रा8706) तथा चलाय- 
मान बंकों (०७०४७ 88728) की व्यवस्था को भी ठीक नहीं समभा है । 


ग्रालोचना-- 

समिति के प्रस्तावों की तीन प्रमुख शालोचनाएँ की गई हैं :--- 

(१ ) वित्तीय सहायता देने की श्रपेक्षा बचत जमा करने पर 
ग्रधिक बल--यह कहा जाता है कि शायद समिति द्वारा प्रस्तावित योजना सहकारी 
अधिकोषण में सहायक न हो सकेगी, क्योंकि समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय 
सहायता देने के स्थान पर उनकी बचत को जमा करने पर अधिक जोर दिया है। 
भय यह है कि यह जमाधन स्थानीय सहकारी संस्थाग्रो के काम नहीं आ पायगा । 

( २) दीरघकालीन ऋणों की समस्याश्रों १२ अध्वरा विचार- दीघ॑- 
कालीन ऋथशों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये ऋण किन सूत्रों से 
प्राप्त होंगे भ्लौर किस प्रकार । भू-प्राधि बेकों की स्थापना का सुझाव देते समय उससे 
सम्बन्धित कठिनाइयो पर ध्यान नहीं दिया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि 
वित्त प्रमण्डल के सुझाव को बिना समुचित विचार किये ही ठ्गुकरा दिया गया हैं । 


( ३ ) सहकारी समितियो' की कुशलता में वृद्धि के लिए कोई उपाय 
नहीं--भल्पकीलन ऋणों की पूर्ति का साधन सहकारी समितियों को मान कर तो 
समिति ने ठीक ही किया है, परन्तु समिति ने यह नहीं बताया है कि इन समितियों 
की कुशलता और सफलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है । 
पंच-वर्षीय योजनाश्रों में कृषि वित्त-- ह 

योजना श्रायोग ने ग्रामीण वित्त सहायता के लक्ष्य निर्धारित किये है और 
इस सम्बन्ध में श्रल्यकालीन तथा दीघंकालीन दोनों ही प्रकार की वित्तीय सहायता के 
सुझाव भी रखे है। प्रथम पंच-वर्षोष योजना सें यह व्यवस्था की गई थी कि योजना 
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काल में सरकारी तथा सहकारी संस्थाश्रों द्वारा कृषि वित्त के निमित्त १०० करोड़ 
रुपये का वाधिक वितरण किया जाय, परन्तु पहले दो वर्षो में प्रगति कार्य-क्रम से 
बहुत पीछे रही थी । योजना के श्रन्तिम तीन वर्षों में श्रायोग ने कृषि वित्त की पूर्ति 
करने वाले साधनों को ५ करोड़ रुपया और अधिक देने की व्यवस्था की थी । आरम्भ 
में इन संस्थाश्रों की सहायता के लिए २५ करोड़ रुपये की वाधिक सहायता का प्रस्ताव 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य इतना ऊंचा है 
कि उसे भ्रवास्तविक कहा जा सकता है। सन्‌ १६५२-५३ में रिजवे बैंक केवल 
११९०५ करोड़ रुपये की भ्रल्पकालीन वित्तीय सहायता दे सकी थी । 

इसरे पच-वर्षोय श्रायोजन में आरम्भिक सहकारी साख समितियों की सदस्यता 
को ५० लाख से वढ़ा कर १५० लाख कर देने का सुभाव रखा था। योजना 
काल में सहकारी आन्दोलन द्वारा अ्रल्कालीन ऋणों की मात्रा ३० करोड़ रुपये 
से बढ़ा कर १५० करोड़ रुपया, म्ध्य-कालीन ऋणों की १० करोड़ रुपये से ५० 
करोड़ रुपया और दीघंकाली ऋणों की मात्रा ३ करोड़ रुपये से २५ करोड़ रुपया 
कर दी गई है। ग्रामीण साख के लक्ष्य निम्न प्रकार रखे गये थे :--- दे 


समितियों की संख्या १०,४०० 
ग्रल्पकालीन साख १५० करोड़ रुपये 
मध्यकालीन साख कक हा 
दीघंकालीन साख ३५ 


४. सह 
इस कार्य में रिजबं बेक ने जो सहायता दी उसके श्रतिरिक्त ४८ करोड़ रुपए. 
की सरकारी सहायता और भी दी गई । 
ग्रामीण साख के सम्बन्ध में तीन महत्त्वपूर्ण नीतियों का निर्माण किया 
गया है :-- 
( ) कुछ विशेष दशाओं को छोड़ कर, जो कि कृषि उत्पादन से सम्बन्धित 
होंगी, सहकारी संस्थाएं केवल व्यक्तिगत काइतकारी के ही सम्बन्ध में ऋण देंगी । 

( ४ ) ऐसे किसानों को जिनका भूमि सुधार नियमों के अ्रन्तगंत सरकार से 
सम्बन्ध हो गया है, दीघंकालीन और मध्यकालीन ऋणों की सुविधाएँ देने के लिए 
भूमि को सहकारी वित्त संस्थाश्रों को हस्तान्तरित करने का भझ्रधिकार दिया जाय । 

(॥) उन भू-भागों के सम्बन्ध में जो सहकारी वित्त संस्थाग्रों के पास झ्रा 
जाते हैं, भू-सीमा, काश्तकारों के रखने अभ्रथवा पद्टों पर उठाने से सम्बन्धित नियमों को 
लागू न किया जाय । सहकारी समितियों को इस प्रकार प्राप्त होने वाली भ्रूमि को 
हस्तान्तरित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी चाहिए | शर्तं केवल यही होनी चाहिए कि 
खरीदने वाला उस पर स्वयं खेती करे और इस प्रकार प्राप्त की जाने वाली भूमि की 
मात्रा नियम द्वारा निर्धारित अधिकतम्‌ मात्रा से श्रधिक नहीं रहनी चाहिए । 

तीसरी पंच-वर्षोषय योजना के लिये लक्ष्य इस प्रकार रखे गए हैं कि सरकारी 
संस्थाश्रों के माध्यम से ५३० करोड़ रुपए अल्पकानीन तथा मध्यकालीन ऋणों के रूप 
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में दिये जायेंगे और १५० करोड़ रुपये दीघंकालीन ऋणों के रूप में । इस प्रकार 
तीसरी योजना में ग्रामीण साख की व्यवस्था ६८० करोड़ रुपया है, जबकि दूसरी 
योजना के काल में केवल २३५ करोड़ रुपया इस शीषक पर व्यय हुआ था । 

रिजव शेंक और ग्रामीण वित्त-- 

( १ ) कृषि का एक अलग विभाग--रिजव बेंक का एक अलग विभाग 
ग्रामीण तथा कृषि साख से सम्बन्धित है, जिनके कार्यो का वर्णन पिछले एक श्रध्याय 
में किया जा चुरा है। 

( २) अल्पकालीन ऋणों की सुविधा--रिजव बेक केवल अल्पकालीन 
ऋणणा ही दे सकती है, जिनकी अवधि अधिक से श्रधिक १५ महीने की होती है । ये 
ऋषा राज्य सहकारी बैकों को ही दिए जा सकते है । 

( ३ ) हुण्डियों के क्रय-विक्रय की सुविधा--रिजबं बैक को कृषक बिलों, 
हुण्डियों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों के क्रय-विक्रय का अधिकार है, परन्तु ऐसे पत्रों पर दो 
हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, जिनमें से एक या तो किसी अनुसूचित बैक का होना 
चाहिए या राज्य सहकारी बैंकों का । 

(४ ) ब्याज दर में कमी--सहकारी बैकों के लिए ब्याज की दर में ५०% 
की कमी भी १ सितम्बर सन्‌ १९५१ से कर दी गई है । 

( १ ) इम्पीरियल बंक की नई शाखायें-ग्रामीण साख विस्तार हेतु 
इम्पीरियल बेंक को ३० नई शाखाएं खोलने का अ्रधिकार दिया गया था और समस्त 
ग्रामीण साख व्यवस्था की विस्तृत जाँच का कार्य आरम्भ कर दिया गया था । 

( ६ ) राज्य सहकारी बैंकों को सहायता--सन्‌ १६५० में सहकारी: 
बेको ने केवल ५"३३ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त की थी और सन्‌ १९६५२ में ११ 
करोड़ रुपये की । 


तत्पर्चात्‌ रिजरव बँक द्वारा राज्य सहकारी बैकों को दी जाने वाली सहायता 
की मात्रा बराबर बढ़ती गई है। अल्पकालीन ऋणों के लिए सन्‌ १६५५-५६ में १७ 
राज्य सहकारी बैंकों के लिए २८"७६ करोड़ रुपये के ऋणों की राशि की सीमा 
निश्चित की गई थी, जो सन्‌ १९५६-५७ के लिए १८ राज्य सहकारी बैंकों के लिए 
३३.९४ करोड़ रुपया कर दी गई थी । इसी काल में इन ढैंकों द्वारा निकाली हुई राशि 
२२"६५ करोड़ रुपये से बढ़कर ३१"६२ करोड़ रुपया हो गई थी । माचे सन्‌ १९६५७ 
के अन्त में राज्य सहकारी बैकों के बकाया ऋण २०५८ करोड़ रुपये के थे, जबकि 
ऐसे ऋण मार्च सन्‌ १६९५६ और माच सन्‌ १९५४ में क्रमशः १२१३४ और ६९९१४ 
करोड़ रुपये थे ।* सन्‌ १९५७-५८ के वर्ष में राज्य सहकारी बैंकों के लिए सामयिक 
कृषक कार्यो और फसलों की बिक्री की अर्थव्यवस्था के लिये ४५"४२ करोड़ रुपये के 
ऋणणों की सीमा निश्चित की गई थी, जबकि गत वर्ष की ऐसी राशि ३५१५ करोड़ 
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रुपया थी | वर्ष के अन्त तक ४०४७ करोड़ रु० के ऋण लिए जा चुके थे, जबकि गत 
वर्ष की ऐसी राशि २३*३२ करोड़ रु> रही थी। इस वर्ष में सहकारी बुनकारी संघो के 
लिए २३% ब्याज की दर पर २०५'७८ लाख रुपये के और ऋणों की स्वीकृति दी 
गई थी। सन्‌ १६५५-५६ और सन्‌ १९५६-६० के बीच राज्य सहकारी बैंकों के 
रिजवं बैक से प्राप्त बकाया ऋण १४ करोड़ रुपये से बढ़कर ८५ करोड़ रुपया 
हो गए । 

मध्य-कालीन वित्त के सम्बन्ध में सन्‌ १६५५-५६ में ८ राज्य सहकारी बैंकों 
को ६९६९-६७ लाख रुपए के ऋणों की स्वीकृति दी गई थी, जो सन्‌ १९५६-५७ में 
बढ़ाकर १५७ लाख रुपया कर दी गई थी । इस वर्ष इन बैंकों ने १२२९२१ लाख रुपये 
की राशि इस मद में से निकाली, यद्यपि गत वर्ष में केवल ४२९३४ लाख रुपये की 
राशि निकाली गई थी | सन्‌ १९५७-५८ में ६ राज्य सहकारी बेंकों को १९६७ करोड़ 
रुपयों के मध्यकालीन ऋणों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से वर्ष के शभ्रन्त में १*५८ 
करोड़ रुपये की राशि शेष थी | सन्‌ १६५८-५६ में १२ राज्य सहकारी बैंकों के लिए 
७'७२ करोड़ रुपये की राशि के ऋण स्वीकार हुए थे और वर्ष के श्रन्त में इसमें से 
ग्रभी ३१४२ करोड़ रुपये की राशि निकालने को शेष थी | तीसरी योजना के लिए 
ग्रामीण वित्त के सम्बन्ध में सहकारिता कार्यवाहक समिति” (एठाताह (7009७ 
०॥ (०-09०४॥07) ने सुझाव दिया है कि सहकारी संस्थाञ्रों को ४०० करोड़ रुपये 
के अल्पकालीन, १६० करोड़ रुपये के मध्यकालीव और ११४५ करोड़ रुपये के दीघे- 
कालीन ऋणा दिये जायें । यह सुभाव योजना आ्रायोग ने मान लिये हैं । 


( ७ ) राष्ट्रीय क्रषि साख कोषों की स्थापना--पश्रप्रोल सन्‌॒१६५४ में 
रिजव बैंक एक्ट संशोधन करने का बिल पास हो गया था । इसके ग्रनुसार किसानों 
को खड़ी फसल पर रुपया उधार लेने और फसल को गिरवी रख कर उधार लेने की 
व्यवस्था की गई है । बिल में १० करौड़ रुपये के राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की स्थापना 
की व्यवस्था की गई है और यह कोष सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए राज्य 
सरकारों को ऋण देगा। कोष से भूमि बन्धक बैंकों को भी ऋण दिया जा सकेगा । 
बिल में रिजवं बैंक को १ करोड़ रुपये का एक और कोष, राष्ट्रीय कृषि स्थायित्त्व 
कोष (घस्‍०78 3270०प्रात 880॥724007 >ए्ा0) खोलने का भी अधिकार 
दिया गया है । इसमें से राज्य सहकारी बैंकों को इसलिए ऋणा दिया जायगा कि वे 
ग्रल्पकालीन ऋणों को मध्य अवधि ऋषणों में बदल सकें । धीरे-धीरे इन कोषों की 
रकम को बढ़ाया जायगा । किसान फसल को सरकारी गोदामों में जमा करके ऋगशा 
ले सकता है और कीमतों के ऊपर चढ़ने की दशा में उसे बेचकर ऋण ज्ुुका सकता 
है । सन्‌ १९५५-५६ में रिजव बौक ने राष्ट्रीय कृषि साख (दीघ॑कालीन कार्यवाहन) 
कोष भी स्थापित किया था, जिसमें आरम्भ में १० करोड़ रुपये की राशि रखी गई 
थी । जून सन्‌ १९५६, १६५७ और सन्‌ १६४८ में इस राशि में ५*५ करोड़ रुपये 
और जोड़ दिए गये थे । १ अप्रल सन्‌ १९६१ को कोष में ५० करोड़ रुपये जमा 
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हो चुके थे । कोष की स्थापना राज्या सहकारों को दीर्घ और मध्यकालीन ऋण देने 
के लिए की गई है, ताकि वे राज्य सहकारी बैकों और भ्रृ-प्राधि बैंकों के अंश 
खरीद सकें । | 
इस कोष का उपयोग निम्न उदवयों के लिए किया जा सकता है :-- 
( १ ) राज्य सरकारों को इस उहं श्य से दीघंकालीन ऋणा देने के लिए कि 
वे सहकारी साख संस्थाओं के श्रंश खरीदने में उपयोग कर सकें । 
( २ ) राज्य सहकारी ढौंकों को मध्यकालीन कृषि ऋण देने के लिए । 
( ३ ) केन्द्रीय भू-प्राधि बैंकों को दीघंकालीन ऋण देने के लिए, और 
(४ ) केन्द्रीय भू-प्राधि बेकों के ऋणु-पत्र खरीदने के लिए 
३१ मार्च सन्‌ १६६१ तक इस कोष के £४५ राज्य सहकारी बैंकों कों प्रथम 
उदह शय के लिए २३१६६ करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 
उन्होंने वास्तव में २०८६ करोड़ रुपये के ऋण लिए थे । 
राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायित्त्व) कोष (०४) #870प्रपा॥। (४९०४-- 
8408407-+पा0) सन्‌ १६५५-५६ में १ करोड़ रुपये की प्रारम्भिक प्‌जी 
द्वारा स्थापित किया गया | इसके पश्चात्‌ मार्च सन्‌ १६६१ तक इसमें प्रति वर्ष 
:१ करोड़ रुपया डाला गया । इस कोष का उपयोग राज्य सहकारी बैकों को मध्य, 
'कालीन ऋण देने के लिए किया जा सकता है, जिससे कि वे अपने कुछ अ्रल्पकालीन 
ऋषों को मध्यकालीन ऋणों में बदल सके । ग्रभी तक इस कोष से ऋण नही लिए 
गये हैं । 
(८ ) राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम प्रेमण्डल--जून सन्‌ 
;:१९५६ में कृषि उपज (विकास और गोदाम व्यवस्था) प्रमण्डल अधिनियम (&8- 
'ण्वॉपाब] शित्तप्क्‍08 - फ6एल०म्राला काव ज्कवाण्रञमारश ए0फ0शब्वांणा३ 
20, 4956) भी पास हुश्रा था, जिसके अनुसार सितम्बर सन्‌ १६५६ में राष्ट्रीय 
सहकारी विकास और गोदाम मण्डल (विक्वांगा्ं 00-07०्षाए० 70०ए2०काला 
कात॑ ए/&०7०प४॥स्‍8 8040) स्थापित किया गया है। यह परिषद्‌ कृपि उपज के 
लिए गोदामों की व्यवस्था करती है और उनकी बिक्री का भी प्रबन्ध करती है। यह 
प्रमण्डल १० करोड़ रुपये की पूंजी से स्थापित किया गया है और इसने ३१ मार्च 
सन्‌ १६६१ तक ४० गोदाम बना लिए थे । इसके झ्तिरिक्त १४ राज्य गोदाम निगम 
भी खोले गये हैं, जिन्होंने साच॑ सन्‌ १६६१ के शअ्रन्त तक २६६ गोदामों का निर्माण 
किया है । 
कृषि साख की प्रगति-- 
( १ ) प्रथम फरवरी सन्‌ १६५७ को स्टेट बैंक ने यह निश्चय किया था कि 
' केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा शीष॑ बेंकों को सप्ताह में एक बार ग्रामीण क्षेत्रों की 
'शाखाश्ं को कोष के भेजने में निशुल्क विध्रेप सुविधाएँ दी जायेंगी । 
(.२ ) स्टेट बैक रियायती दरों पर सहकारी संस्थाप्नो को ट्रस्टी प्रतिभूतियों, 
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केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणु-पत्रों और अंशों, माल, विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा 
पत्रों आ्रादि ऋण तथा नकद साख सुविधायें भी प्रदात करेगी । आरम्भिक श्रवस्था में 
सहकारी संस्थाञ्रों की अंश पूंजी को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने 
के लिए भी ऋण दिये जायेंगे । 

( ३ ) नवम्बर सन्‌ १६६० तक रिजवं बेंक ने ४७१ नई शाखाएँ भी खोल 
दी थीं। 

(४ ) राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड ने १७ राज्यों में सहकारी 
विकास की योजनाएँ स्वीकार की हैं और उनके लिए ११९०६ करोड़ रुपये ऋण तथा 
३९"६२ करोड़ रुपये की श्राथिक सहायता दी है । 

( ५ ) गोदामों के निर्माण के हेतु १० करोड़ रुपये की पूजी से केन्द्रीय भंडार 
गृह प्रमन्‍्डल (0८ एक्ा०7०0क्‍आ8 00ए7ण47०7) की स्थापना की जा चुकी 
है । इस प्रमण्डल ने £ गोदाम बनाए हैं। ११ राज्यों में राज्य भण्डार गृह प्रमण्डल 
भी स्थापित हो चुके हैं । 

(६ ) सहकारी समितियों के वित्त का प्रमुख साधन अ्रभी तक रिजवं बैंक 
ही रही है । श्रब तक रिजवं बैंक ने राज्य सहकारी वेकों को €*३१ करोड़ रुपये के 
ऋगा दिये हैं जो अ्रल्पकालीन ऋण हैं । इसी प्रकार १९१२ करोड़ रुपये के मध्यकालीन 
ऋषणा दिए गए हैं | रिजव॑ बेक से राज्य सहकारी बैंकों को ६७४ करोड़ रुपये के 
ऋण इस उदृश्य से भी दिये हैं कि वे राज्य में दूसरी सहकारी संस्थाओं को अंश 
पूजी में वृद्धि कर सकें । 

ग्रामीण वित्त की प्रगति के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था सहकारी साख 
द्वारा ही सम्भव है। इस दिशा में योजनाञ्रों के अन्तर्गत संतोपजनक प्रगति हुई है । 
सहकारी समितियों द्वारा दिये ऋणों की राशि सव्‌ १६५०-५१ में २३ करोड़ 
रुपये से बढ़कर सन्‌ १६५५-५६ में ४९ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। सन्‌ १६५८- 
५९ तक यह १२५ करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी । दूसरी योजना के अन्त (१६६०- 
६१) तक यह राशि १६० करोड़ रुपये के आस-पास थी । जून सन्‌ १६५६ में कृषि 
समितियों की संख्या २,१२,१२९ थी इनकी सदस्य संख्या १,७०,४१,००० थी 
कार्यशील पुजी २७३-६४ करोड़ रुपया थी और इन्होंने २०२७५ करोड़ रुपये के 
ऋतणा दिये थे । इस वर्ष में इन्हें केन्द्रीय संस्थाश्रों तथा सरकार से १७५५६ करोड़ 
रुपये के ऋण मिले थे । 

ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाश्रों में श्रनाज बेंकों (ठथां॥ 
897८5) तथा भूमि-बन्धक बैंकों ([.00 |(०70282० 827८5) भी महत्त्वपूर्णा कार्य 
करते हैं। श्रनाज बैंकों की श्रधिकांश उन्नति आंध्र प्रदेश,महाराष्ट्र, मेसूर तथा उड़ीसा 
राज्यों में हुई है । जून सन्‌ १६६१ में ऐसी बैंकों की संख्या ६,४१२ थी। इनकी 
सदस्यता १२४९ लाख थी और इन्होंने २०"३"२६ लाख रुपये के श्रनाज ऋण दिये 
थे | इनकी कार्यवाहक पूजी ५:३५ करोड़ रुपया थी। भूमि-बन्धक बेक दीघंकालीन 
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ऋणषों की व्यवस्था करती है | सन्‌ १६६०-६१ में केन्द्रीय भूमि-बन्धक वेकों को संख्या 
१८ तक पहुच गई थी और इन्होंने १,१६२ करोड़ रुपये के ऋण दिये थे । प्रारम्भिक 
भूमि-बन्धक बेंकों की संख्या ४६३ थी और इन्होंने इस वर्ष में ७:१० करोड़ रुपए के 
ऋणा दिये थे। 
अखिल भारतीय ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति 
(50! पाहांब रिफ्ााक्ो (7९व 5प्ाएशए एणाां॥।९९) 

सप्तिति की नियुक्ति ऐवं उसकी जाँच के परिणाम-- 

सन्‌ १६५१ में रिजवं बेक ने देश में ग्रामीण साख और सहकारी आ्रान्दोलन 
की विस्तृत जाँच की । यह जाँच देश के ७५ जिलों के ६०० गाँवों में की गई थी 
ओर १,२७, ३४३ परिवारों तक फैली हुई थी । समिति के अध्यक्ष श्री गोरवाला थे । 
समिति ने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १६५४ मे प्रस्तुत की । समिति ने पता लगाया है कि 
किसानों के ऋण व्यवसायों में सरकार और सहकारी झ्रान्दोलन का हाथ क्रमश: केवल 
३'३ और ३'१% था | लगभग ७०% ऋण साहूकारों और ग्रामीण व्यापएरियों द्वारा 
दिये जाते है । सहकारी समितियों को केन्द्रीय शऔर राज्य बेकों से जो सहायता मिलती 
है वह श्रपर्याप्र है। समिति का विचार है कि कृषि और ग्राम्य साख के समुचित 
विकास के लिए सहकारी श्रान्दोलन का विकास ही एक मात्र उपाय है इसलिए ग्राम्य 
साख को एक समचयुक्त प्रणाली का निर्माण आवश्यक है । समिति ने पता लगाया 
है कि ग्राम्य वित्त के सम्बन्ध मे विभिन्न साख संस्थाञ्रों का महत्त्व निम्नलिखित है--- 











साख संस्था कुल ऋण का प्रतिशत 

( १ ) सरकार | ; ० 
( २ ) सरकारी साख समितियाँ और बैक ३१ 
( ३ ) व्यापार बैंक ०६ 
( ४ ) नातेदार तथा सम्बन्धी १४*२ 
( ५ ) जमींदार और भ्रन्य भू-स्वामी १५ 
.( ६ ) किसान साहुकार २४६ 
( ७ ) व्यवसायी साहुकार ४४८ 
( ८ ) व्यापारी और आढ़तिया 38.8 
(६) भ्रन्य ० 
; कुल १५००० 
सम्तिति के सुभाव-- 


| 


समिति के प्रमुख सुभाव निम्न प्रकार हैं :-- 
( १) प्रत्येक स्तर पर सरकार की साकेदारी--सहुकारी संस्थाम्रं में 
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प्रत्येक अ्रवस्था में सरकार की साकेदारी रहनी चाहिए और सरकार तथा रिजवं बैंक 
के बीच अभ्रधिक सहयोग रहना चाहिए । 

( २) राज्य सरकार द्वारा १५% पू जी का योगदान--राज्य सहकारी 
ढोंकों और भृ-प्राधि बैंकों को पूंजी का विस्तार होना चाहिए और उनके ५१०५ अंश 
राज्य सरकारों के पास रहने चाहिए। इसी प्रकार की साझेदारी केन्द्रीय सरकारी 
बेंकों और बड़ी-बड़ी श्रारम्भिक समितियों में भी रहनी चाहिए । 

( ३ ) राष्ट्रीय करषि साख कोप की स्थापना-यथासम्भव इस साझेदारी 
के लिए रिजवं बोंक से राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि साख कोष में से ऋण मिलता 
चाहिए । यह कोष रिजर्ग बैंक ५ करोड़ रुपए से शुरू करे और फिर हर साल इसमें 
५-५ करोड़ रुपया बढ़ाती जाय । 

( ४) कोष से ऋरणों की सुविधा--इस कोष में से राज्य सरकारी बेंकों 
को मध्यकालीन ऋण और भू-प्राधि बैंकों को दीघंकालीन ऋण भी दिये जायें । इसका 
धन सिंचाई की योजनाओं के विशेष विकास ऋणा-पत्र खरीदने में भी काम में लाया 
जाय । 

( ५ ) बिक्री एवं गोदाम व्यवस्था में सहायता--सहकारी बिक्री और 
गोदाम व्यवस्था में भी सरकार की इसी प्रकार की साझेदारी रहनी चाहिए । 

(६ ) एक स्टेट बैंक की स्थापना--एक महत्त्वपूर्ण सुझाव स्टेट बैंडू: के 
निर्माण के सम्बन्ध में है, जो ४०० नई शाखाए ग्रामीण और अ्रद्ध-नागरिक क्षंत्रों 
में खोलेगी। राज्यों में सम्बन्धित बेद्धों का स्टेट बेंक से एकीकरण कर दिया जाय । 

( ७ ) सहकारी प्रशिक्षण की सुविधा--सहकारी संस्थाश्रों के प्रवन्धकों 
भौर कर्मचारियों की शिक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय 
सरकार, राज्य सरकारों तथा रिजर्ग बैंक तीनों को ही श्रधिक उदार नीति अ्रपनानी 
चाहिए और इस शिक्षा में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रयार सेवाद्रों से सम्ब- 
न्धित श्रावश्यकताञ्रों को ध्यान में रखने की ग्रावश्यकता है । 

( ८) ग्रामीण बचतों का एकीकरण--सरकार को ग्रामीण बचत को 
एकत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए, परन्तु इस बचत का उपयोग केवल ग्रामीण 
साख की उन्नति के लिए किया जाय और क्योंकि ग्रामीण बचत कम है इसलिए 
नगरों की बचत के एक भाग को भी ग्रामीण साख विस्तार के लिए उपयोग 
किया जाय । 

( € ) ब्याज दरों में कमी - ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की दरों को घटाने के 
लिए साहुकारों के कार्यों पर नियन्त्रण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में ऋण और कृषि 
सम्बन्धी नियम बनने चाहिए 

(१०) भावी वाजारों का नियन्त्रण--कषकों के हितों को सुरक्षित करने 
के लिए भावी बाजारों (ए0शक्षात /द:०5) पर समुचित नियन्त्रण रखा जाय । 
मु० च० अ०, ४७ 
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(११) कृषि उपजों की कीमतों में स्थिरता--सरकारी नीति का झ्राधार 
कृषि उपजों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना होना चाहिए। 

(१२) दुभिक्ष कोषों की स्थापता--केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार 
दुर्भिक्ष कोष स्थापित करें श्र उनकी व्यवस्थाश्रों का विस्तार करें। 


(१३) साहकारो' पर नियन्त्रण--साहुकारों को उनका कार्य करने दिया 
जाय, यद्यपि उनके वरतंमान महत्त्व में कमी होनी चाहिए । 


(१४) व्यापारिक बैंक की सहायता-व्यापार बैंकों की वर्तमान कृषि 
साख व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इन बैंकों को माल के गोदाम स्थापित करने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाय । 


(१५) कुटीर उद्योगों की सहायता- ग्रामीण कुटीर उद्योगों को भी 
वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, जिसके लिए राज्य वित्त प्रमण्डलों, रिजर्ग बेंक तथा 
कुटीर उद्योग प्रमण्डलों की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए । 

(१६) यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों की उन्नति-पग्रामीण 
यातायात और सम्बादवाहन के साधनों का विस्तार और विकास होना चाहिये । 

(१७) सहकारी आन्दोंलन की प्रंगति--राज्य द्वारा सहायता उचित 
देकर सहकारी आन्दोलन को सुहढ़ बनाता चाहिए । 
सहकारी कार्थ को संक्षिप्त समीक्षा-- 

अखिल भारतीय ग्रामीण साख अनुसन्धान समिति की सिफारिशों को भारत 
सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उनके आधार पर ग्रामीण व्यवस्था को संगठित 
करने के लिए निम्न प्रयत्न किये है :-- 

(१ ) इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयक रण--सरकार ने अप्र ल सन्‌ १६५५ 
में ही इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नियम पास कर दिया था। पुन- 
संज्भठित रूप में इम्पीरियल बेंक ने स्टेट बैंक श्रॉफ इण्डिया के रूप में १ जुलाई सन्‌ 
१६५४ से अपना काय्य श्रारम्भ कर दिया है। सभी राज्य सम्बन्धी ढोका को स्टेट 
बैंक में मिला देने का कार्य-क्रम भी चालू है । 


(२) कोषों की स्थापना--अ्रप्रे ल सन्‌ १६५६ में रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया 
एब्ट में सशोधन किये गये हैं । बैंकों को राष्ट्रीय कृषि साख (दीघंकालीन कार्यवाहन) 
कोप (पक्स्‍घाणाव 4870प्रीपाजं एफपा (णा2ड (0७00. 09०40075 ?प्रा0) 
और राष्ट्रीय राशि कृषि साख (स्थिरता) कोप (पिक्कनांगाबं #8700एवा (एाल्ता 
८5649॥548007' ॥7770) स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है । प्रथम कोष 
१० करोड़ रुपये की राशि से आरम्भ किया गया है और इसमें से राज्य सहकारी बैंक 
और केन्द्रीय भू-प्राधि बैंक को ऋण दिये जायेंगे | दूसरे कोष में जून सन्‌ १६५६ से 
रिजवं बैंक ने १ करोड़ रुपया प्रति वर्ष देना आरम्भ कर दिया है और इसमें से राज्य 
सहकारी बैंक को मध्यकालीन ऋण दिये जा रहे हैं । 
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( ३ ) प्रमण्डलों के अंशो' एवं ध्रुमिबन्धक बैक के ऋण पत्नो को 
मान्यता--सरकार ने यह मान लिया कि औद्योगिक वित्त प्रमण्डल और राज्य वित्त 
प्रमण्डलों के अंश और भूमि बन्धक बैंकों के ऋणा-पत्र रिजवं बैंक ढ्वारा सरकारी प्रति- 
भूतियों के समकक्ष समझे जायेंगे । 

( ४) अ्रभिगोपन की सर्विधा--रिजवं बैंक द्वारा यह बात भी विचाराधीन 
है कि क्‍या अंशों ओर ऋशरा-पत्रो' के अ्भिगोपन (एत०४एछा४78) का कार्य रिजवं 
बक गआारम्भ कर दे । 

( # ) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सविधायें-स्टेट बैंक को यह श्रादेश 
दिया गया है कि वह ग्रामीण तथा अ्रद्ध-नागरिक क्षेत्रों में ४०० नई शाखाए 
स्थापित करे । 

(६) बैंकिंग प्रशिक्षण कॉलेज--सितम्बर सन्‌ १६५४ से बम्बई में 
बैंकिंग प्रशिक्षण कॉलेज खोल दिया गया है, ताकि कुशल और योग्य प्रबन्धक तथा 
कमंचारी प्राप्त हो सकें । इस दिल्ला में १९६४ तक कई और कारयवाहियां की गई हैं, 
जिनमें बेकिंग सम्बन्धी शिक्षा मुख्य है । 

( ७) केन्द्रीय गोदाम प्रमण्डल की स्थापना-मार्च सन्‌ १६५७ में 
केन्द्रीय गोदाम प्रमण्डल (0धशाव। फराक्माटा०पर्ाह/ 00फ50/थाव०)) भी स्थापित 
कर दिया गया है । इस प्रमण्डल की अ्रधिकृत पूंजी २० करोड़ रुपया तथा अंश पूंजी 
१० करोड़ रुपये रखी गई है। यह कृषि उपज के लिए गोदामों तथा बिक्नी की 
व्यवस्था करता है । 

सन्‌ १६५६-५७ में रिजवं बैक ने ग्रामीण साख पुनः विचार सर्वेक्षण (शणात्षां 
(ध्था #06फ-पए7 50४८५) रिपोर्ट प्रकाशित की । इस रिपोर्ट में बहु-उद्द शीय 
सहकारी समितियों का सुभाव दिया गया है और यह शिफारिश की गई है कि एक 
साथ वाई गाँवों से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी सहकारी समितियां बनाई जायें । इस सर्वेदाणश 
ने यह भी बताया कि सहकारी समितियों के सम्बन्ध में हिस्सा लेने के सम्बन्ध में राज्य 
सरकारें बहुत पीछे थीं। भ्रब नया सरकारी दृष्टिकोण विरोधी दिशा में है आर छोटे- 
छोटे एक ग्रामीण सहकारी समितियों को स्थापित करना अधिक उपयुक्त समझा जाता 
है। यह बात भी ध्यान में रखी जा रही है कि अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप 
सहकारिता को आगे नहों बढ़ा सकता है | शायद वरतंमान परिस्थितियों में श्रम श्र शी 
की सहकारी समितियाँ सबसे उपयुक्त रहेगी । 
निष्कर्ष -- 

भारत में ग्रामीण वित्त के साधन निम्न प्रकार हैं--(१) महाजन अथवा 
साहुकार, (२) व्यापार बैक, (३) रिजव॑ बैंक श्रॉफ इण्डिया, (४) स्टेट बेंक आफ 
इण्डिया, (५) सहकारी समितियाँ श्रौर सहकारी बैंक, (६) भू-प्राधि बेंक, (७) सरकार 
और (८) देशी बैंकर । इनमें से महाजनों, देशी बैंकरों, रिजवे बैंक और स्टेट बैंक का 
श्रध्ययन पिछले श्रध्यायों में किया जा चुका है । ग्रामीण वित्त के दृष्टिकोण से व्यापार 
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बैकों का महत्त्व बहुत कम है। ये बेक कृषकों को ऋण नहीं देती हैं । इनके ऋण या 
तो उन व्यापारियों को मिलते है जो कि क्रषि की उपज में व्यापार करते है या महा- 
जनों और देशी बैंकरों को । कृषक को ये ऋण उपरोक्त सूत्रों के माध्यम से ही प्राप्त 
होते हैं । सहकारी समितियाँ ग्रामीण साख का एक महत्त्वपूर्ण साधन हैं और वर्तमान 
काल में इनका महत्त्व बराबर बढ़ता ही जा रहा है । भ्रू-प्राधि बैंक कृषकों की दीघ॑- 
कालीन ऋणों से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूरा करती हैं। इनकी संख्या देश में 
बहुत कम है। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, प्रत्यक्ष रूप से सरकारी ऋण केवल 
संकटकालीन परिस्थितियों में ही दिये जाते हैं और इन्हें तकावी ऋण (]४०८४४एं 
[.0975) कहा जाता है। इन ऋणों पर ब्याज की दर बहुत नीची होती है और ये 
कृषक को बड़ी कठिनाई से मिल पाते हैं । परोक्ष रूप में रिजवं बैंक, स्टेट बैंक तथा भ्रन्य 
सरकारी संस्थाग्रों के द्वारा सरकार कृषि वित्त की व्यवस्था भली भाँति करती है। 

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि क्ृषि-वित्त की आवश्यकता, महत्त्व 
और आकार को देखते हुए भ्रब तक के प्रयास अधिक सफल नहीं कहे जा सकते । 
इस दिशा में सरकार को और अधिक स्चेष्ट तथा क्रियाशील होने की आवश्यकता 
है। साथ हर, सरकारी क्षषि साख संस्थाग्रों को अ्रधिक प्रोत्साहन देने की 
ग्रावश्यकता है । 


परोक्षा-प्रैदन 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १) भारत में ग्रामीण साख की समस्या पर प्रकाश डालिए और यह बताइये कि 
भारत में रिजवं बेक इसे किस प्रकार हल करने का प्रयास कर रहा है ? 
क्या इस काय॑ में स्टेट बैंक की स्थापना से कुछ सहायता मिली है ? (१६५६) 

राजस्थान विव्गविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १) रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया ने भारत में ग्रामीण वित्त समस्या को हल करने के 
लिए क्‍या उपाय किये हैं ? (१६५२) 

अलोगढ़ विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए श्राधुनिक बें किंग सुविधाशों का विस्तार करने 
वो आवश्यकता पर प्रकाश डालिए सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? 

(१६५६) 

अ्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉस०, 

( १ ) भारत में ग्रामीण वित्त के कौन-कौन से साधन हैं ? गाँव में महाजनों का 
प्रभाव खतम करने में सहकारी झ्रान्दोलन किस सीमा तक सफल हुआा है ? 

(१९५७) 
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अप्याय ७४० 
भारतीय सहकारी साख संगठन 


(एफ वाएंजा (०-फरुशशाए९ (7९वां६ 072थणां5व70॥) 


सहकारी आन्दोलन का आरम्भ-- 
सहकारी श्रानदोलन का आरम्भ जमं॑नी से हुआ और वहाँ से योरोप के दूसरे देशों में 
फेलता गया है । भारत में सहकारी प्रणाली द्वारा ग्रामवासियों को ऋणों के भार 
से मुक्त करना एक उपयुक्त उपाय समभा गया है। भारत में भी यह आ्रान्दोलन सन्‌ 
१८६१ के भारतीय दुशिक्ष आयोग की सिफारिशों पर शआ्रारम्भ हुआ । सबसे पहला 
सहकारी साख समिति एक्ट सन्‌ १६०४ में पास हुआ, जिसका उदृश्य रेफेसन 
(7२४।०५८॥ ) ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ स्थापित करके ग्रामीण वित्त की 
व्यवस्था करना था । बाद को यह आवश्यकता अनुभव हुई कि सहकारिता के नियमों 
में साख व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य उद्द वयों को भी सम्मिलित किया जाय, इसलिए 
सन्‌ १६१२ में एक विस्तृत सहकारी समिति नियम पास किया गया। सन्‌ १६१६ में 
सहकारिता एक प्रान्तीय विपय बना दिया गया और ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में राज्य 
सरकारों ने संशोधक नियम बनाने आरम्भ किये । 


भारत में सहकारी बक प्रणाली संघीय आधार पर संगठित की गई है | सबसे 
नीचे छोटी ग्रामीण और नगर समितियाँ हैं, उनके ऊपर केन्द्रीय समितियाँ और 
केन्द्रीय सहकारी बेक है और सबसे ऊपर राज्य सहकारी बैंक हैं, जिन्हें शीषे बैक अ्रथवा 
सर्वोच्च बेक (8955 3537) भी कहा जाता है। छोटी समितियाँ कृषि कार्यों के 
लिए कृषकों को ऋण देती है और श्रपती पूंजी का एक भाग केन्द्रीय बैकों से 
ऋणा के रूप में प्राप्त करती है। केन्द्रीय सहकारी बको की पूंजी अंशों को बेच कर, 
निअ्वपों द्वारा, शीर्ष बेकों के ऋए तथा रिजवं बैक और अन्य बंकों के ऋणों से प्राप् 
होती है । श्रारस्भिक समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैकों के बीच केन्द्रीय समितियाँ 
होती हैं, जो आरम्मिक समितियों और केन्द्रीय बेको के बीच सम्बन्ध स्थापित करती 
हैं, निरीभण का कार्य करती है श्रथवा बेकिंग संघ के रूप में होती हैं । केन्द्रीय संघ 
(0०07४ ए707) स्वयं ऋण नहीं देता है, बल्कि छोटी सहकारी समितियों का 
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सम्बन्ध केन्द्रीय सहकारी बैंकों से जोड़ देता है। सहकारी आ्रान्दोलन की प्रगति का 
ग्रतुमात निम्न तालिका से प्राप्त हो सकता है :-- 





५ गे हे सदस्यता कायवाहक 
ह समितियों की संख्या (लाखों में) (लाख बपमो मो) 
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ग्रारस्भिक सहका री साख समितियों का संगठन 

भारत में सहकारी आन्दोलन कृषकों की आरम्भिक सहकारी समितियों की 
स्थापना से आरम्भ हुआ । इस समय भी ऐसी समितियाँ कुल समितियों की €० हैं । 

( १) कम से कम्म १० व्यक्तियों हारा पंजीकरण--कोई भी १० व्यक्ति 
मिलकर सहकारी समिति खोल सकते हैं। श्रधिकतम सदस्यता १०० होती है । इन 
समितियों का सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से पंजीकरण कराया जाता है । 

( २) एक गाँव के लिए एक समसिति-- साधारण नियम यह है कि एक 
गाँव के लिए एक समिति होती है। सदस्यों हारा पारस्परिक नियन्त्रण प्रबन्ध तथा 
निरीक्षण के लिए आवश्यक समभा जाता है, परन्तु हाल के साधनों से इस नियम में 
कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं । 

( ३ ) निशुल्क तथा प्रजातन्त्रात्मक प्रबस्ध--एक सहकारी समिति का 
प्रबन्ध प्रजातन्त्रात्मक तथा निःशुल्क होता है शौर दो मण्डलो द्वारा किया जाता है। 
ऊपरत तो एक साधारण सभा होती है, जो नीति का निर्माण करती है और जिसमें 
सभी अंशधारी रहते है । दिन प्रति दिन के प्रबन्ध के लिये एक प्रबन्धक समिति होती 
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है, जिसमें ५ से लेकर € तक सदस्य होते हैं और जिनका निर्वाचन उपरोक्त सभा 
द्वारा किया जाता है । समिति का एक सचिव भी होता है, जो बहुधा वेतनभोगी 
कमंचारी होता है और उसके नीचे ग्रन्य वेतनभोगी कर्मचारी रहते हैं । 

(४ ) साधारणतः अ्रसीमित उत्तरदायित्त्व--भारत में इन समितियों के 
सदस्यों का उत्तरदायित्त्व साधारणतया श्रसीमित होता है, परन्तु विशेष दशाओ में 
सरकार सीमित उत्तरदायित्व समितियों की स्थापना की आज्ञा देती है। बहुमुखी 
सहकारी समितियों के लिए, जो एक साथ कई प्रकार के काय करती हैं, सीमित 
उत्त रदायित्त्व सिद्धान्त को मान लिया गया है। 

( ५ ) पूंजी प्राप्ति के साधन--श्रांतरिक एवं वाह्मय--आरम्भिक सहकारी 
साख समिति की पू जी के साधन दो प्रकार के होते है :--आन्‍्तरिक तथा वाह्य । 
आ्रान्तरिक साधनों में अंश पू जी, नये सदस्यों से प्राप्ठ प्रवेश शुल्क, सदस्यों के निश्षप 
तथा सुरक्षित कोप सम्मिलित होते है । भारत में अंश पू जी की मात्रा बहुत ही कम 
रहती है, क्योकि अ्रंशों को बेचे बिना भी समितियाँ स्थापित की जा सकती है । इसी 
प्रकार सदस्यों के निक्ष प तथा प्रवेश शुल्क की राशि भी नाम मात्र ही होती है। 
ग्रान्तरिक साधनों से पर्याप्र पूंजी प्राप्त नहीं होती है और समितियाँ अधिकतर वाह्म 
साधनों पर ही निभर रहती हैं । इन साधनों में सरकारी ऋणों, गैर सदस्यों के 
निक्षेपों तथा केन्द्रीय और राज्य सहकारी बकों से प्राप्त ऋणों को सम्मिलित किया 
जाता है | सहकारी समितियाँ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी बेंकों के ऋणों पर निर्भर 
रहती हैं । 

( ६ ) केवल सदस्यों को ऋण--ये समितियाँ केवल सदस्यों को ऋणा दे 
सकती हैं । इनके ऋण तीन प्रकार के होते हैं :-- (क) उत्पादक ऋण, (ख) अनुत्पा- 
दक ऋण और (ग) पिछले ऋण चुकाने के लिए दिये हुए ऋण । उत्पादक ऋणगणों में 
चालू कृषि व्यवसायों को दिये गए अल्पकालीन ऋण तथा करों के चुकाने और क्ृषि 
के स्थाई सुधार हेतु दिये गये दाघ कालीन ऋरणा सम्मिलित होते है | अनुत्पादक ऋरणों 
को (जसे विवाह आ्रादि के लिए) उचित नहीं समा जाता है, परन्तु बहुत बार साह- 
कार से ऋणा लेने की प्रवृत्ति का अन्त करने के लिए वे भी दिये जाते हैं। सभी 
प्रकार के ऋणों पर व्याज की दर नीचे रहती है और उन्हें किदह्तों में चुकाने की 
सुविधा दी जाती है | साधारणतया दो या श्रधिक सदस्यों की जमानत ली जाती है, 
परन्तु कभी-कभी सहायक प्रतिभूति के रूप में चल अथवा अचल पूंजी भी मंगी 
जाती है । 

( ७ ) निश्चित रूप में हिसाब किताब रखना--सभी सहकारी समितियों को 
एक निश्चित रूप में लेखों को रखना पड़ता है और इन लेखों का सरकारी अंकेक्षर 
किया जाता है । कभी-कभी स्वीकृत प्राइवेट अंकेक्षक भी इस काये के लिए रखे 
जाते हैं । 

( ८ ) सुरक्षित कोष सें जमा करना--सभी सहकारी समितियों के लिए 
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अपने लाभ के एक भाग को सुरक्षित कोष में जमा करना अनिवाय होता है। जिन 
समितियों में अंश पूंजी नहीं होती है वहाँ का सारा का सारा लाभ सुरक्षित कोष में 
जमा किया जाता है। लाभों का एक भाग शिक्षा तथा परोपकारी कार्यो के लिए भी 
खर्च किया जा सकता है। 

( ६ ) रजिस्ट्रार के नियमों का पालन--सहकारी समितियों के रजिस्दार 
को यह अधिकार होता है कि वह ऐसी समितियों को बन्द करदे जो अकुशल हैं, 
जिनका प्रबन्ध ईमानदार नहों है अथवा जिन्हें घाठा होता रहता है। 
राज्य और सहकारी सा; आन्‍न्दोलन-- 

सरकार निम्न रीतियों से सहकारी साख श्रान्दोलन की सहायता करती है;-- 

( १ ) सहकारी समितियों को मुद्राँक करों, पंजीयन करों इत्यादि के सम्बन्ध 
में छूट दी गई है । 

( २ ) इन समितियों को सरकार बहुत ही कम व्याज पर ऋण देती है। 

 सह॒कारी बेकों के लिए रिजव॑ बैक की दर केवल १२% है, जबकि 
श्रन्य बेंकों से ४१८, व्याज लिया जाता है । 

( ३ ) सरकार ऋणों में सहकारी समितियों को प्राथमिकता देती है और 
सहायता के लिए तैयार रहती है | साधारणतया रिजव॑ं बेक ६० दिन 
अ्रधिक काल के लिए ऋण नहीं देती है, परन्तु कृषि बिलों पर १५ 
महीने के लिए ऋण दे देती है। - 

( ४ ) रिजवं बैंक के कृपि साख विभाग का यह कत्तव्य है कि वह कृषि 
साख की सारी समस्याग्रीं का अध्ययन करे और सहकारी बैंकों के 
बीच सम्पक स्थापित करे । 

( ५ ) बहुत सी सरकारें ग्राम सुधार तथा सहकारी साख के विकास के लिए 
वाषिक भ्रनुदान देती हैं । 

( ६ ) सहकारी विभाग के अधिकारियों को सहायता से सहकारी समितियों 
के कार्यवाहन का निरीक्षण करती है, उनके लेखों का श्रंकेक्षण करती 
है तथा उन्हें आवश्यक सलाह देती है । 

शीष बंक (७॥9९४ फक्माह)-- 

भारत में सभी खण्ड क राज्यों में एक-एक शीर्ष बैक थी श्रौर असम राज्य 
में इनकी संख्या २ थी । सन्‌ १६५६-५७ मे देश के सभी राज्यों में ऐसी ढौंकों की संख्या 
२४ थी, जिनकी प्रधान कार्यालयों सहित १५० से ऊपर शाखाएं थीं। भारत में 
शीर्ष बेंक दो प्रकार की है अर्थात्‌ ग्रमिश्चित (?पा०) तथा मिश्चित (॥१४००) । प्रथम 
प्रकार की हैंकों के अ्रंश केवल सहकारी बैंकों द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं, परन्तु 
दूसरी प्रद्यर की डौंकों के अंश सहकारी समिति तथा निजी व्यक्ति दोनों ही को बेचे 
जाते हैं कबल पश्चिमी बद्धाल तथा पंजाब की शीर्ष जैक ग्रमिश्रित हैं, अन्य सभी 
राज्य; में मिश्वित बैंक स्थापित की गई | इस समय ऐसी कुछ बैकों के ४०% अंश 
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निजी व्यक्तियों के पास हैं और ६०%, अंश सहकारी समितियों तथा अन्य प्रकार की 
बंकों के पास हैं। सन्‌ १६६०-६१ के अन्त में भारत में कुल २१ शी बैंक थीं, जिनकी 
सदस्यता २६,५८४ थी । इन बैंकों की कुल परिदत्त पूंजी १८:२४ करोड़ रुपया थी । 
इनकी कुल जमा ७२:३३ करोड़ रुपया थी। १६६१ में इन बौंकों ने २५८२० करोड़ 
रुपये के ऋणा दिये थे । शीर्ष बैंक सहकारी समितियों और रिजवं बेंक के बीच एक 
प्रकार से मध्यस्थ का काम करती है। ऊपर से ऋण और सहायता इन्ही के द्वारा 
नीचे की संस्थाञ्रों को पहुँचती है । 


सन्‌ १६६०-६१ में इन शीर्ष बैंकों का आधे से श्रधिक जमाधन विभिन्न 
व्यक्तिश्नों की निक्षपों से प्राप्त हुआ था और शेष (लगभग ४०५५) बराबर मात्राश्रों 
में सहकारी बैंकों और छीटी-छोटी समितियों से प्राप्त हुआ था । कुल प्राप्त ऋणों का 
३८९ व्यापार बकों से मिला था और ६२०, रिजर्व गैक तथा सरकार से । दिये हुये 
कुल ऋणों का ८२% सहकारी जैकों तथा समितियों को दिया गया था श्रौर शेष 
व्यक्तियों को । शीष॑ बैकों के बकाया ऋण सन्‌ १६६०-६१ के वर्ष के अ्रन्त में १६६९६६ 
करोड़ रुपये के थे । 


केन्द्रीय सहकारी बैंक-- 


केन्द्रीय समितियों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं :-- (१) केन्द्रीय बैक 
तथा बैंकिंग संघ और (२) केन्द्रीय गर-साख समितियाँ । केन्द्रीय सहकारी बैक का 
प्रमुख कार्य अपनी सदस्य सहकारी समितियों के लिए सन्तुलन कारक उपस्थित करना 
तथा कोषों को आरम्भिक सहकारी समितियों की ओर प्रवाहित करना होता है । 
ऐसी बैक शीर्ष बैंकों और आरम्भिक सहकारी समितियों के बीच मध्यस्थ के रूप में 
होती हैं । 


सन्‌ १६५३-५४ मे केन्द्रीय बैंको की संख्या ४६९ थी और सदस्यता 
२,४७, ६०५, किन्तु अगले वर्ष अर्थात्‌ सन १६५४-५५ में यह घट कर ४८५५ रह गई, 
यद्यपि सदस्यों की संख्या २४७,६०५ से बढ़ कर २,७२,००० हो गई थी । सदस्यों 
में ५२%, बैक तथा सहकारी समितियाँ थी । कुल चालू पूंजी अर्थात्‌ ७३*६८ करोड़ 
रुपए में से १७"७% निजी पूजी, ६२,६% जमाधन तथा शेष भश्रन्य प्रकार के ऋणों 
के रूप में थी | इन बैंकों का काय॑ काफी गड़बड़ है श्लौर इनकी जमा पूंजी श्रावश्यकता 
से बहुत कम है। इन बैकों के जमाधन का ६७% व्यक्तियों से और शेष सहकारी 
समितियों से प्राप्त हुआ था। कुल ऋणों में से सहकारी गैंको, सरकार तथा रिजवं 
बैंक और व्यापार बैंकों का हिस्सा क्रमशः: ८५१, ११ और ८ प्रतिशत था। आगे चल 
क्र इन सहकारी बैंकों की संख्या और भी घटी थी । सन्‌ १६६०-६१ में संख्या केवल 
२६९० थी, जो सन्‌ १९५१-५२ (५०९) की तुलना में बहुत कम थी । किन्तु सदस्यता 
बराबर बढ़ी है और सन्‌ १६६०-६१ में यह ३,८5७,६९६ थी । उपरोक्त वर्ष में इन 
बैंकों की कुल चालू पूंजी ३०४०५ करोड़ रुपया थी, जिसमें से १६*७०५ निजी पू जी 
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३६'८% जमा धन और शेष ४६"४९ अन्य ऋरणों से प्राप्त थी । १६६०-६१ में 
इन्होंने २६९७"१४ करोड़ रुपए के ऋण दिए थे । 

केन्द्रीय सहकारी बेंकों के कायंशील पूंजी के अंग! ((079०भाव0॥ ए ७४०७ 
पित2 एच्चजश एणी एकशााशे (१00792८4॥/५४९ 39878) 


7+ “दाद फ्रपका, 





का्यंशील प्‌जी का प्रतिशत 








मद हरि कक ३7%: 2 लक किट पक 
| १६५१-५९ | १६६१-६२ 
“अपने कोष” (09॥60 08) १६९३ १७“ प्र 
जमा (7060095) ६३६ ३५*३ 
अन्य ज्राप्त ऋरा 
(008. ४0०70/॥88) २०'१ ४७२ 


कृषि और ग्र-कृ थि साख समितियाँ-- 

भारत में सहकारी साख समितियों को दो भागों में बाँठा जा सकता है :-- 
(१) कृषि सहकारी साख समितियाँ (687 0परपा8| (६० 800०८४०७) और (२) 
ग्र-कृषि सहकारी साख समितियाँ (]२०॥-४४॥०एए० (7८० $0००॥९७) । 

(१ ) कृषि सहकारी साख समितियाँ--कृषि सहकारी समितियाँ ही देश 
के सहकारी साख संगठन का आधार है। ऐसी समितियों की संख्या सन्‌ १६६०-६१ 
के भ्रन्त में २१२,१९९ थी और इनकी सदस्यता तथा का्यवाहक पूंजी क्रमशः 
१,७०,४१,००० तथा २७३६२ करोड़ रुपया थी । इन्होंने इस वर्ष २०२७५ करोड़ 
रुपए के ऋण दिए थे। ऐसी समितियों को पूजी के लिए साधारणतया केन्द्रीय वित्त 
संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। उपरोक्त वर्ष में ऋण, निजी पूंजी तथा जमा 
कुल कार्यवाहक पूजी के क्रमशः १६९१, २४९ और ६०% थे । यह स्थिति बहुत 
अच्छी नहीं है, इसलिए बचतों और जमाधन को आकर्षित करने की श्रावश्यकता 
बहुत है । निम्न तालिका में कृषि सहकारी साख समितियों की समस्त स्थिति दिखाई 
गई है 4.) 





१६५१-५२ १६६०-६१ १६६१-६२* 
श्रौसत सदस्यता हे ८० 8१ 

(करोड़ रुपयों में) 
आ्रौसत अंश पूंजी प्रति समिति ८२७ २,७२३ ३१९० 
आसत अंश पूजी प्रति सदस्य १९ ४ ३५ 
आसत जमा प्रति समिति ४०८ ब्कद ८२० 
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आसत जमा प्रति सदस्य 8 & & 
आ्रौसत कायंबाहक पूंजी 

प्रति समिति ४,१६० १४,८०८ १५१२६९' 
श्रौसत कार्यवाहक पूंजी प्रति सदस्य ६५ १०३४ . 8. 








आरम्भ से ही सहकारी साख आन्दोलन का उद् श्य किसानों को इतनी नीची 
ब्याज दरों पर ऋण देना रहा है जितना कि वे दे सकते हैं, किन्तु इस दिद्ला में श्रभी 
सफलता कम ही मिली है । सहकारी समितियों की ब्याज की दर बरावर ऊँची ही 
रही है (१२३ से २१% तक) । उन राज्यों मे भी जहाँ सरकारी आन्दोलन उन्नत 
अवस्था में है, ब्याज की दरें ४ और १२% के बीच रही है। सन्‌ १६५६-६० में 
सदस्यों के लिए ब्याज की दर ३३ और १२३० के बीच थी । 

( २) भ्र-कृषि सहकारी साख समितियाँ--अ-कृषि सहकारी साख समि- 
तियो में मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों की सहकारी साख समितियाँ तथा नागरिक 
सहकारी बक सम्मिलित होती हैं। जून १६६१ में ऐसी कुल समितियों की संख्या 
११,६६५ थी। इनकी सदस्यता और कायेबाहक पूजी क्रमशः ४५०७३ लाख और 
१५०८८ करोड़ रुपया थी । ऐसी समितियों का जमाधन कुल पूंजी का ६३% था । 
वर्ष विशेष में ऐसी समितियों ने १३०३७ करोड़ रुपए के ऋण दिए थे । 
ग्रनाज बंक (ठथ्ा। 8क5)-- 

इस प्रकार की बंक देश के कुछ राज्यों में स्थापित की गई हैं। सन्‌ १६६१ 
के अन्त में इतकी संख्या ६,४१२ थी और सदस्यता १२९४६ लाख । इनकी कायवाहक 
पूजी ५३५ करोड़ रुपया थी । ऐसी कुल बेक की ६६'०४%,  आन्‍्ध्र प्रदेश, मैसूर, 
महाराष्ट्र श्र उड़ीसा में थीं। सन्‌ १६६०-६१ में इन बैंकों ने २०३"२६ लाख रुपए 
के ऋण दिए थे । 

रिजय बक तथा सहकारी साख-श्रान्दोलन 
(ञ्र) सहकारी कृषि साख में रिजये बेक का योगदान-- 

रिजव बैक क्रृषि व्यवसायों के लिए लिखे गए बिलों को खरीद सकती है, बेच 
सकती है तथा उसको फिर से भुना सकती है, यदि ऐसे बिलो पर किसी अनुसूचित 
बेक भ्रथवा राज्य सहकारी बेकों के हस्ताक्षर हों । कृषि बिलों को १५ महीने तक की 
परिपक्वता पर भी स्वीकार किया जाता है। सरकारी पत्रों तथा स्वीकृत ऋणा-पत्रों 
पर रिजव॑ बेक राज्य सहकारी बैंकों को ६० दिन तक के लिए ऋण भी दे सकती है, 
परन्तु इस कार्य के लिए सहकारी बेकों को समय-समय पर रिजवं बैंक के पास विभिन्न 
प्रकार की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है | नये संशोधन एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक कृषि 
साख में श्रौर भी सहायता देगी । 
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(आ) पृथक कृषि साख विभाग-- 

अ्रप्रल सन्‌ १६३४ में ही रिजव॑ बैंक ने एक कृषि साख विभाग स्थापित किया 
था, जो इस समय से सम्बन्धित श्रनेक प्रदनों का अध्ययन करता है और झावश्यकता 
पड़ने पर सहकारी बेंकों को सलाह भी देता है। साधारणतया व्यवहार में सहकारी 
बड़ों तथा भ्रन्य बेड़ुें के बीच रिजवं बेंक किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करती है 
बल्कि सहकारी बंछ्छों को कुछ प्राथमिकता प्रदान करती है । सन्‌ १६५५ के संशोधन 
नियम ने सहकारी आ्रान्दोलन के प्रोत्साहन के लिये दो अलग कोपों की स्थायना 
की है । 
(३) सह॒का री बेंकों की सहायता में वृद्धि-- 

विगत वर्षों में राज्य सहकारी बैछ्टों को रिजव॑ बेडू: से मिलने वाली सहायता 
में बराबर वृद्धि हुई है । श्रल्पकालीन ऋणों के लिये सन्‌ १९५६-५७ में १८ राज्य 
सहकारी नैड्धी के लिये रिजवं बैद्ूधू ने ऋण की अ्रधिकतम सीमा ३३६४ करोड़ 
रुपया रखी थी, जबकि सन्‌ १६५५-५६ में १७ राज्य सहकारी बेको के लिये ऋण 
सीमा २८७६ करोड़ रुपया थी । मध्यकालीन वित्त के निमित्त स्वीकृति राशि सन्‌ 
१९५६-५७ में १५७ लाख रुपया थी, जबकि गत वर्ष में यह केवल ९९:६७ करोड़ 
रुपया थी । 

सन्‌ १६५५-५६ के वर्ष में रिजवं बेड ने राष्ट्रीय कृषि साख ( दीघेकालीन ) 
कोष (४४४०३ 58707 (४९०० [,णाए-०४ा +प्रा0) स्थापित किया 
था, जिसमें आरम्भ में १० करोड़ रुपये जमा किए गए थे। जून सन्‌ १९५६ में ५ 
करोड़ रुपया और भी दिया गया था, इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६९५७, १६५८ और १९५६ 
में ५-५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस कोष में और दिया गया । सन्‌ १९५९-६० में कोष 
में १० करोड़ रुपया डाला गया । इस कोष का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया 
जाता है राज्य सरकारों को दीघंकालीन ऋण दिये जाते हैं, जिससे कि वे (क) सह- 
कारी साख संस्थाओ्रो की अंश पूंजी में योग दे सकें, (ख) राज्य सहकारी बैड्भों को 
मध्यकालीन ऋण दिए जाते है, (ग) केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैड्टों को दीघकालीन ऋण 
दिए जाते हैं और (घ) केन्द्रीय भूमि-बन्धक गैक्ों के ऋण-पत्र श्रादि खरीदे जाते हैं, जून 
सन्‌ १६६० तक इस कोष में से १३ राज्य सहकारी बैंकों के लिए ५*०४ करोड़ रुपये 
के ऋण इसलिए स्वीकृत हुए थे कि सहकारी साख समितियों की अभ्रंश पूंजी में योग 
दे सकें । इस अवधि तक राज्य सहकारी बड्ूों ने केवल ४९३ करोड़ रुपये निकाले 
थे। सन्‌ १९५५-५६ में रिजवं बंद ने १ करोड़ रुपये की पूजी से राष्ट्रीय कृषि साख 
(स्थिरता) कोष (िब्वांगाब! 5807॥प्रात्व (४6०00 $७09॥58007 +प्र6) भी 
स्थापित किया था। तत्पश्चातु सन्‌ १९५६-६७, १९५७-५८, १९५८-५९ और 
सन्‌ १६५६-६० में प्रत्येक वर्ष इसमें १-१ करोड़ रुपया डाला गया । इस कोष का 
उपयोग राज्य सहकारी बेकों को मध्यकालीन ऋणा देने के लिए किया जा सकता है, 
ताकि सुखा, अ्रकाल श्रथवा अन्य संकट काल में वे अपने अल्पकालीन ऋणों को मध्य- 


| ७४है 


कालीन ऋणों में बदल सकें । अ्रभी तक इस कोंष से धन निकालने का कोई अवसर 
नहीं आया है । सहकारी आन्दोलव की प्रगति के क्षेत्र में अन्य महत्त्वपूर्ण घटना 
सन्‌ १९५६ में केन्द्रीय गोदाम प्रमण्डल की स्थापना है । इसकी निर्गंभित पूजी १० 
करोड़ रुपया है । इसने सितम्बर सन्‌ १६६० तक ४७ गोदामों का निर्माण किया था ॥ 
इसके अतिरिक्त १४ राज्य गोदाम प्रमण्डल भी खोले गये हैं, जिन्होंने सितम्बर सबू 
१६६० तक १८१ गोदामों का निर्माण किया है । 

सहकारी साख आन्दोलन के दोष-- 

सहकारी झ्रानदोलन के ६० वर्ष के अधिक से कार्यवाहन में कुछ ऐसे दोष 
दृष्टिगोच र हुए हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है :--- 

( १ ) अ्रभी तक इस आन्दोलन ने ग्रामीण ऋणों की समस्या का एक छोर 
ही छुम्रा है । 

( २ ) समितियों में बकाया ऋणों की मात्रा बहुत अ्रधिक रहती है । 

( ३ ) लेखे समुचित रूप में नहीं होते हैं । 
( ४ ) नियन्त्रण तथा प्रबन्ध अ्रकुशल है । 
(५ ) अनुचित व्यवहारों की संख्या काफी श्रधिक है । 

( ६ ) उन सरकारी अधिकारियों के शिक्षण की ग्रभी तक भी भारी कमी है 
जिनके संरक्षण में यह आ्रान्दोलन चल रहा है। 

( ७ ) भारतीय सहकारी साख आ्रान्दोलन का एक गम्भीर दोष यह है कि यह 
लोगों पर ऊपर से थोपा गया है, उनके हृदय में स्वयं सहकारी प्र रणा उत्पन्न नहीं हुई 
है और सरकारी हस्तक्ष प की अधिकता के कारण इस पर जनता का आ्रावश्यक 
विश्वास नहीं जम पाया है । 

( ८ ) एक सहकारी समिति की सफलता कुछ विशेष झर्तो पर निर्भर होती 
है, जसे-सदस्यों का समुचित निर्वाचन, पारस्परिक सहयोग, उच्च चरित्र, ईमानदा री- 
समुचित अंकेक्षण तथा निरीक्षण , व्यवहार में ये शर्ते शायद ही पूरी हो पाती हैं । 

( ६ ) भारत में सहकारी समितियों के ब्याज की दर भी साधारणतया ऊची 
रहती है । इसके कई कारण हैं :-- 


([ ) सहकारी समितियां साधारणतया पर्याप्त स्थानीय निक्षप जमा करने 
और जनता में बचत प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में श्रसफल रही है, जिसके कारण उन्हें 
ग्रधिकतर ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है । (॥ ) मद्रास तथा बम्बई राज्यों को 
छोड़कर अन्य राज्यों में केन्द्रीय सहकारी बेंक ताधारणतया छोटी संस्थाएं होती हैं | 
इस कारण व्यवहार में यह होता है कि शीर्ष बेंक उससे अधिक दर पर ब्याज देती है 
जिस पर स्वयं उन्हें ऋण मिलता है, केन्द्रीय सहकारी बेंक ऋण देते समय दर को 
और बढ़ा देती हैं तथा तत्पश्चात आरम्भिक समितियाँ उनमें और भी वृद्धि कर 
देती हैं । 
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इस स्थिति को दूर करने के लिये रिजवं बैक ने चार सुझाव दिए हैं :-- 
(१) केन्द्रीय सहकारी बेक की कुशलता को बढ़ाना, (२) ग्रामीण बचतों का एकत्रित 
करता, (३) केन्द्रीय बैंकों का संघीयकरण, तथा (४) राज्य सरकारो द्वारा अधिक 
वित्तीय सहायता । 
सहकारी साख आन्दोलन की सफलता और उसका सुधार-- 

कमियों के रहते हुए भी सहकारी आ्रान्दोलन से निम्त फल प्राप्त हुए हैं :-- 

( १ ) इसने सभी दिशाश्रों में ब्याज की दर को कम किया है। 

( २ ) इसने बचत तथा विनियोग प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया है । 

( ३ ) इसने अनुत्पादक ऋणों की मात्रा को काफी कम कर दिया है। 

( ४ ) इसने किसानों और कारीगरों के चरित्र को बलवान किया है, सहयोग 
की भावना को बढ़ाया है और उन्हें स्वतन्त्र दृष्टिकोण प्रदान किया है।... 

( ५ ) इसने नगर के पृ जीपतियों तथा श्रमिकों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति 
ग्रधिक दिलचस्पी उत्पन्न की है । 
दोषों को दूर करने के उपाय-- 

सहकारी ग्रान्दोलन के दोषों को दूर करने के सम्बन्ध में रिजव बेक के निम्न 
सुभाव विचारणीय हैं :--- 

( १ ) सहकारी समितियों को अपने सुरक्षित कोषों को बढ़ाना चाहिए । 

( २ ) ऋणों के प्रदान करने में श्रधिक सावधानी बरतनी चाहिये । 

( ३ ) आरम्भिक सहकारी समितियों को बहुमुखी समितियों में परिवर्तित कर 
देना चाहिए, जिससे कि उनका वित्तीय ग्राधार हृढ़ हो, उनकी लोकप्रियता बढ़े और 
वे किसान की अधिक आावश्यकताश्रों को पूरा कर सकें । 

( ४ ) सहकारी आन्दोलन की कुशलता को बढ़ाने के लिए उनके कर्मचारियों 
के शिक्षण की व्यवस्था की जाय । 

सहकारी साख आ्रान्दोलन के सुधार के सम्बन्ध में कुछ और सिफारिशों नीचे 
दी जाती हैं । 

( ५ ) बकाया ऋणों तथा दीघकालीन ऋणों को अल्पकालीन ऋगणों से 
पृथक रखना चाहिए । किद्तों में भुगतान लेकर बकाया ऋणों को वद्गल करना चाहिए 

तथा वस्तुओं में नए ऋरा देने चाहिए । 

( ६ ) यथासम्भव ऋण उत्पादक कार्यों के ही लिए होने चाहिये, परन्तु इस 
सम्बन्ध में यह श्रावश्यक है कि नियम इतने कड़े न हो कि कृषक को साहुकार की 
शरण लेनी पड़े । 

( ७ ) केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी बेंकों की पुनर्सद्भठन होना चाहिए और 
'बड़ी-बड़ी बैंकों को ऐसी संस्थाश्रों में सद्भठित करना चाहिए जिनमें प्रवन्ध की कुश- 
लता तथा कार्यवाहन की शीघ्रता हो । 
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( ८ ) केन्द्रीय संस्थाप्रों में धीरे-धीरे निजी व्यक्तियों की सदस्यता समाप्त 
होनी चाहिए । 

( € ) प्रूमि सुधार हेतु एक ऐसी केन्द्रीय संस्था स्थापित की जाय जो दीघें- 
कालीन ऋण दे, भूमि-बन्धक ढौंकों के ऋण-पत्रों का अश्रभिगोपन करे तथा उन्हें विशेष 
कार्यों के लिए ऋणा दे । 

(१०) सहकारी बैंकों को विप्रेष सुविधायें प्रदान करने की दर साधारण दर 
से कमी रखी जाय । 5 

(११) सहकारी समितियों द्वारा डाकखाने में जमा किये जाने वाले धन के 
जमा करने और निकालने के नियमों को ढीला किया जाय । 

(१२) सहकारी समितियों तथा बैंकों को राष्ट्रीय बचत प्रमाणा-पत्रों के बेचने 
के लिए अभिकर्त्ता अधिकार दिये जायें । 
पंच-वर्षोपष योजना और सहकारी साख--- 


प्रथम पंच-वर्षोध योजना में सहकारी साख की व्यवस्था को बढ़ाने के ठोस 
प्रयत्न किये गए हैं और कुछ भ्रंश तक वे सफल भी हुए हैं, आजकल अ्रधिक जोर 
बहुमुखी सहकारी समितियों की स्थापना पर दिया जा रहा है, जो कृषि साख के 
अतिरिक्त ग्रामीण जनता के सभी दिशाओं में उत्थान का प्रयत्न करेंगी । दूसरे पंच- 
वर्षीय आयोजन में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किया गया 
है । यहां पर अखिल भारतीय कृषि साख अनुसन्धान समिति की सिफारिशों को पूरा 
करने की पूरी कोशिश की गई है । ऐसा पता लगाया गया है कि जिन क्षेत्रों में सह- 
कारी आन्दोलन का विकास भी हुआ है वहां भी ३०-४०९, से अधिक परिवार 
नियमबद्ध समिति की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं । सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ३ 
बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है :-- 

( १ ) सहकारी साख के विकास को सहकारी आन्दोलन की प्रारम्भिक 
अवस्था मात्र समझा जाय और फिर धीरे-धीरे ग्राथिक जीवन की श्रन्य शाखाग्रों में 
उसे फलाया जाय । 

( २ ) प्रत्येक गांव के हर एक परिवार को कमर से कम एक सहकारी समिति 
का सदस्य होना चाहिए । 

( ३ ) सहकारी आन्दोलन के विकास का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार की 
साख बढ़ाना हीना चाहिए । 

प्रथम पंच-वर्षोय योजना में रिजव॑ बैंक की सहायता से सहकारी आन्दोलन 
का काफी विकास हुआ्ना है। प्रथम योजना के अन्त में देश में १८ राज्य सहकारी बैंक 
४९६६ केन्द्रीय बैंक और संघ, १,२६, ६५४ श्रारम्मिक साख समितियां और € केन्द्रीय 
तथा १६१ श्रन्य भू-प्राधि बैंक थीं । झारम्मिक कृषि सहकारी साख समितियों की 
सदस्यता १८ लाख थी। दूसरे पंच-वर्षीय श्रायोजन में भी आन्दोलन का बहुत अधिक 
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विकास हुआ है और देश की कम से कम २०% जन-संख्या किसी न किसी सहकारी 
समिति की सदस्य बन चुकी है । 


सहकारी साख सद्भठन के विकास के लिए दूसरी पंच-वर्षीय योजना के श्रन्त- 
गंत निम्न प्रमुख लक्ष्यों की पूति की गई है :-- 


बड़े आकार की समितियों की संख्या १०,४०० 
अल्पकालीन साख का लक्ष्य १५० करोड़ रुपया 
मध्यकालीन साख का लक्ष्य ५० ,, ,) 
दीघंकालीन साख का लक्ष्य हे 
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दूसरी योजना के श्रन्त तक भ्रारम्मिक कृषि साख समितियों की संख्या लग- 
भग २,००,००० तक पहुँच गई है और सदस्यता १७० लाख तक । लगभग ३३१ 
ग्रामीण जनसंख्या तथा २५% कुल जनसंख्या सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित हो 
चुकी है । तीसरी योजना में सहकारी साख विकास के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :--- 


( १ ) आारम्भिक ग्राम समितियों की संख्या २५ लाख 

(२) सदस्यता ४ करोड़ 

( ३ ) (क) अन्तगंत ग्रामीण जन-संख्या 3.85 
(ख) श्रन्तगंत कृषक जन-संख्या (७४%, 

(४ ) सहकारी समितियों द्वारा ऋण : 
(क) अल्पकालीन ४०० करोड़ रुपया 
(ख) मध्यकालीन हे ७ 8. 8 
(ग) दीघेकालीन न पका: व्य 

( ५ ) श्रौसत सदस्यता १६० रुपये 

( ६ ) औसत ऋणा प्रति सदस्य १२९० रुपये 

( ७ ) श्ौसत पू जी प्रति समिति ४,२०० ,, 

( ८ ) सुरक्षित कोष प्रति समिति १,६०० ,, 

( ६ ) कुल जमाधन ३० करोड़ रुपया 

परीक्षा-प्रइन 


ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० कॉम ०, 

(१) सहकारी बैंकों से आप क्या समभते हैं ? भारत जैसे देश के लिए उनकी 
उपयोगिता बताइये और देश में कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की सह- 
कारी बैंकों की प्रकृति संक्षेप में समभाइये । (१६६०) 





[ ७५३ 


(२) भारत में सहकारी साख संगठन एवं प्रयोग के दोषों की विवेचनता कीजिए और 


उन्हें दूर करने के उपाय बताइये । (१६५६ 5) 
( ३ ) प्रारम्भिक सहकारी साख समिति एवं सहकारी केन्द्रीय बैंक में अन्तर स्पष्ट 
कीजिये । (१६४८) 


राजस्थान विद्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) सहकारी बेकों को अपने उह दयों में कहाँ तक सफलता मिली है ? इस सम्बन्ध 
में यह बताइये कि रिजवं बैंक उन्हें क्या सहायता देता है, और दे सकता है । 
(१६५६) 


न्‍अलन्‍न्‍्कलनललब्न्‍्न्कन्‍्यक सोपिगगाएममतण- . फिर आमा२५ पक विकीपडतंगरपरमकक, 


अध्याय ४९१ 
भारत में भूमि-बन्धक बेंक 


(पाल ॥,शात शत्ााएगट९ उद्या5 ॥ ॥09) 
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प्रारम्भिक-- 
कृषकों की वित्तीय आवश्यकताए तीन प्रकार की होती हैं :--- 

0) अल्पकालीन ऋणों की ग्रावश्यकता--अपनी फसलों की विक्री के 
लिए उन्हें श्रल्पषकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है । फसल को बेच कर धनतुरब्त 
प्राप्त नहीं होता, जबकि लगान तथा श्रन्य प्रकार के कर तुरन्त ही चुकाये जाते हैं । 
बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस समय फसल तैयार होती है, उपज की कीमत 
नोची रहती है और किसान के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करना लाभदायक होता है । ऐसी 
दशा में सहकारी समितियों तथा व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋणा लिये जाते हैं । 

(#) मध्यकालीन ऋणो' को ग्रावदयकता--मध्यकालीन ऋणों की 
आवद्यकता बीज, खाद आदि के लिए पड़ती हैं, जो साधारणतया सहकारी समितियों 
झौर साहूकारों से लिए जाते हैं । 

0॥) दीर्घकालीन ऋणों की आवद्यकता-इन दोनों प्रकार के ऋणों 
मु ७ चसे० अ० 3 
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के अ्रतिरिक्त कृषकों को दीघंकालीन ऋणों की भी आवश्यकता होती है | ऐसे ऋण 
भूमि में स्थाई सुधार करने के हेतु लिए जाते हैं, जैसे--कु ए बनबाना, बल खरीदना 
ट्रेक्टर लेना तथा बंजर भ्रूमि को खेती थोग्य बनाना । ऐसे ऋणों का प्रमुख स्रोत 
ग्रामीण महाजन हैं, परन्तु विगत वर्षों में भुमि-बन्धक बेंक ऐसे ऋणों की व्यवस्था 
करने लगी है । 
भूमि-बन्धक बेंक की परिभाषा-- 

भूमि-बन्धक अ्रथवा भृ-प्राधि बैंकों से अभिप्राय ऐसी बैंक से होता है जो भूमि 
की ग्राड़ पर कृषकों को दीघकालीन ऋरा प्रदान करती हैं। साधारणतया भारत में 
आ्राधुनिक बैंक श्रचल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण नहीं देती हैं। भूमि की आड़ पर 
ऋण देना तो शोर भी अनुपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि उसके स्वाभित्त्व का सही- 
सही पता लगा लेना अधिक कठिन होता है। इस प्रकार की जमानत स्वीकार करने 
से बैंकों के आदेयों की तरलताभी समाप्र हो जाती है। इसके अ्रतिरिक्त भूमि की कीमत 
का सही-सही अनुमान केवल विश्येषज्ञों द्वारा ही लगाया जा सकता है, जिनका रखना 
प्रत्येक बेंक के लिए सम्भव नहीं होता है, भूमि-बन्धक बेंक अपना संगठन इस प्रकार 
बनाती है कि उन्हें भूमि की आड़ पर दीघंकालीन ऋण देने में कठिनाई नही होती है। 
भारत में भूमिल्वन्धक बैंकों का महत्त्व-- 

यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि भारत में कृषक वित्त काफी मँहगा है। 
ग्रामीण बेकिंग जाँच समिति ने पता लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की दर 
२०% से लेकर ७५% तक है| सवाया श्र ड्योड़ा- जिसके श्रन्तग्गंत कृषक कों 
क्रमशः २५ तथा ५०% ब्याज देना पड़ता है, बहुत प्रचलित है । ऊंची ब्याज की 
दरों के अ्रनेक कारण है। :---() कृषक की साख नीची होती है, क्योंकि उसके पात्त 
- कोई उपयुक्त प्रतिभूति नहीं होती है | (॥) साहुकार व्यक्तिगत प्रतिभूृति पर ऋण देकर 
जोखिम उठाते हैं और इसी कारण अधिक ब्याज लेते हैं । (|) कृषक की वित्तीय 
प्रावश्यक्ताय भी महान हैं। प्रपती निधेनता के कारण, दूषित सामाजिक रीति- 
रिवाजों के कारण और पहले से ही ऋणी होने के कारण कृषक को सदा ही ऋणों 
की आवश्यकता पड़ती है । (४) ग्रामीण क्षेत्रों में उन संस्थाप्रों की भी भारी कमी 
है जो दीघंकालीन ऋणों को प्रदान कर सके । हमारी साख समितियों का विकास अभी 
बहुत पीछे है । ये समितियाँ दीघंकालीन ऋणों को देने में संकोच करती हैं । (४) ऐसा 
अ्रतुमान लगाया गया है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ ऋणा प्राप्ति के स्रोत श्रौर 
भी सूखते जा रहे हैं । इस दिशा में भूमि-बन्धक बेकों का विकास एकमात्र सहारा 
हो सकता है । 
भूमि-बन्धक बेंकों की स्थातत्ता से लाभ-- 

साधारणतया प्राधि बेंक ऋणा-प्राथियों तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसे संघ 
होती हैं । जो सदस्यों को पिछले ऋणों को चुकाने तथा भूमि सम्बन्धी सुधारों के लिए 
ऋणा देते हैं। ऐसी बेंकों से भारत में निम्न लाभों की आशा की जाती है :-- 
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(१) कृषकों के ऋण में कमी--इनके द्वारा कृषक वर्ग का ऋण भार घट 
जायगा, जिससे उनकी दरिद्गता दूर हो जाने के कारण भविष्य में झ्राय की वृद्धि की 
सम्भावना उत्पन्न हो जायगी । 

(२) कृषि सीमा का विस्तार--भारतीय कृषक को कृषि की सीमा का 
विस्तार करने का भ्रवसर मिलेगा, जिसके फलस्वरूप देश में कृषि उपज की वृद्धि होगी । 

(३) प्रकृति पर निर्भरता में कमी-श्रूमि में स्थायी सुधार होने के 
कारण कृषि उत्पादन की प्रकृति पर निर्भरता कम हो जायगी । इससे कृपक का 
श्राथिक आधार हृढ़ होगा और उसकी श्राय की श्रस्थिरता कम हो जायगी । 

(४) ब्याज की दरों में गिरावट--इन बैंकों की स्थापना के ग्रामीण 
क्षेत्रों में ब्याज की दर नीचे गिरेगी । 

( £ ) समुचित प्रतिभ्ति की व्यवस्था -कषकों के लिए समुचित प्रति- 
भूति देने की व्यवस्था हो जायगी, उनकी साख पर ग्च्छा प्रभाव पड़ेगा । 

( ६ ) साहकारों पर निर्भरता में कमी --शभ्रूमि-बन्धक बैंक कृपकों की 
साहुकारों पर निभंरता कम कर देगी, जिसका सहकारी साख संगठन के विकास पर 
भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा । 

( ७ ) सहकारिता व सहयोग की नई जाग्रति--इन बैंकों की स्थापना 
से ग्रामीण क्षत्रों में सहकारिता और सहयोग की नई जाग्रति उत्पन्न होगी, क्योंकि 
भारत में भूमि-वन्धक बैंक भी साधारणतया सहकारी आधार पर संगठित किय्रे जा 
रहे हैं । 
भूमि-बन्धक ब कों के प्रकार-- 

भूमि-बन्धक बैंकों का संगठन कई प्रकार से किया जाता है । कभी-कभी इन बैंकों 
को पूर्णतया सहकारी बेंक बनाया जाता है, परन्तु शुद्ध वारिएज्य आधार पर भी ऐसी 
बैंक खोली जाती हैं । ऐसी बेंकों के निम्न तीन रूप अ्रधिक प्रचलित हैं :--- 

( १ ) विशुद्ध सहकारी भ्रूमि-बन्धक बेंक--इस प्रकार की बैंक शुद्ध सह- 
कारी आधार पर स्थापित की जाती हैं | ऋण के इच्छुक व्यक्ति आपस में मिलकर 
एक संघ बनाते हैं । पूंजी प्राधि बाँध (१४070898० 8070) निकाल कर प्राप्ठ की 
जाती है, जिस पर ब्याज दिया जाता है और जो वाहक को शोधनीय होते है। इसके 
अतिरिक्त ऋणों के रूप में भी पूंजी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी भृू-प्राधि बैकों की 
साधारणतया निजी पूजी नहीं होती, सभी पूंजी बाँडों (80708) निर्गमन द्वारा प्राप्र 
की जाती है। ऐसी बेंकों का उदाहरण जम॑नी में मिलता है। जो ऋणी व्यत्ति.यों के 
सहकारी संघ के रूप में होती हैं। श्रमेरिका में भी संघीय फामं ऋण बैंक (9७००/घ्नो 
एक 7,08॥8$ 8975) सहकारी झ्राधार पर स्थापित की गई हैं । 

( २ ) वारिएज्यिक भू-प्रोधि बैंक-ऐसी बैंक शुद्ध वारिज्यिक आधार 
पर कार्य करती हैं। सहकारी श्रृ-प्राधि बेंक की निजी पूंजी नहीं होती । वह न तो 
लाभ कमाती है और न लाभांश घोषित करती है । वारिज्यिक भू-प्राधि बैंकों के पास 
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मिश्रित पृजी बेंकों की भाँति निजी पूंजी होती है, वे लाभ के उद्द श्य से कार्य करती 
हैं और लाभांश भी घोषित करती हैं । इनकी एकमात्र विशेषता क्रृपकों को भूमि की 
आड़ पर दीघ॑ंकालीन ऋण देना होती है । व्यवहार में ऐसी बैंकों पर किसी न किसी 
अंश तक सरकारी नियन्त्रण रहता है। सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि 
अधिक लाभ कमाने के लिये ऊंची ब्याज न लें और अपने ऋणा-पत्रधारियों के प्रति 
अनुचित व्यवहार न करें। भारत में इस प्रकार की भृ-प्राधि बैंक नहीं हैं, परन्तु यूरोप 
के लगभग सभी देशों में मिश्रित पूंजी भ्रू-प्राधि बैंक पाई जाती हैं । ऐसा अनुभव 
किया जाता है कि ऐसी बैंक उन्हीं देशों में सफल होती हैं जहां श्रन्य प्रकार की बैंकिंग 
सुविधाएं प्रच्च॒ुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं । 

(३) आभास-सहकार भ्रू-प्राधि बेंक (004आ-८०-०फ०शथ्माए6 [क्वात॑ 
(०78982० 387/:5)--इस प्रकार की भूमि-बन्धक बेक प्रथम दो प्रकार की बैंकों का 
मिश्चवित रूप है। ऐसी बैक ऋण लेने वालों के संघ द्वारा स्थापित की जाती हैं। इनकी 
पूंजी अंशों की बिक्री, ऋणा-पत्नों की निकासी तथा ऋहणों द्वारा प्राप्त की जाती है। 
इन संस्थाओं में अंशधारियों को मतदान अधिकार होता है, यद्यपि मतदान शक्ति का 
अंशों की संख्या से सम्बन्ध नहीं होता है, ये बैंक मिश्रित पू जी कम्पनियों की भांति 
सीमित उत्तरदायित्त्व के आधार पर कार्य करती हैं । भारत में इसी प्रकार की भू-प्राधि 
बैंकों का अ्रधिक प्रचलन है । 

ऐसी बेंक भी दो प्रकार की हो सकती हैं--शुद्ध और मिश्रित । शुद्ध बैंक वह 
होती हैं जिनके अंश केवल ऋण-इच्छुक सदस्यों को बेचे जाते हैं, मिश्चित बैंकों में 
ऋणी के अतिरिक्त ग्रन्य व्यक्ति भी अ्रंश खरीद सकते हैं । भारत में श्रधिकाँश भरू-प्राधि 
बेंक मिश्रित प्रकार की हैं , बहुधा इस बात पर जोर दिया जाता है कि बाहरी 
व्याक्तियों को भू-प्राधि बेंकों की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, परन्तु पूंजी के प्रभाव 
के कारण हमारे देश में ऐसा करना उपयुक्त नहीं है । 

भ प्राधि बैंकों की कार्य प्रेशाली--- 


भारत में भ्रू-प्राधि बैंक केन्द्रीय बैंक श्रौर आारम्भिक बेंक के रूप में होती हैं। 
भू-प्राधि बैंक की प्रमुख इकाई आरम्भिक बैंक ही होती है । केन्द्रीय बैंक आरणभ्भिक 
बैंकों के संघ के रूप में होती है । प्रारम्भिक भ्रू-प्राधि बैंक की कार्य प्रणाली निम्न 
प्रकार होती है :--- 

( १ ) कार्य --(9) अपने सदस्यों के श्राथिक हितो को उन्नत करना, जिसके 
लिए मुख्यतया श्रचल सम्पत्ति की प्राधि पर कुछ उहूश्य के लिए ऋणा दिये जाते हैं, 
जसे--(क) गिरवी रखी हुई भूमि और मकानों तथा पुराने ऋणों को चुकाने के लिए 
ऋण देना, (ख) कृषि की रीतियों में सुधार करने के लिए और भूमि सम्बन्धी सुधार 
के लिए ऋण देना, (ग) कृषि सम्बन्धी यन्त्रों के खरीदने के लिए ऋण देना, (ग) भूमि 
खरीदने, भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा नई भूमि तोड़ने के लिए ऋण देना । (॥) 
सदस्यों में सहयोग और सहकरिता की भावना उत्पन्न करना और उनमें बचत और 
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उनसे सम्बन्धित गुणों का उत्पन्न करना । (|) सदस्यों को भूमि और उसके उपयोग 
सम्बन्धी समस्याश्रों के लिए आवश्यक सलाह देना । 

(२) ऋणा की भ्रवधि-- भारतीय भ्रू-प्राधि बेक श्रधिक से अधिक २० वर्ष 
के लिए ऋणा देती हैं। इनके ऋण! पत्रों की परिपक्‍्वता अवधि भी इससे अधिक नहीं 
होती है । 

(३ ) ऋणा की मात्रा--अधिक राज्यों में भूमि की कीमत के ५० प्रतिशत 
तक ऋणा दिये जाते हैं । कुछ राज्यों में लगान के तीन गरुने तक ऋण देने का चलन _ 
है। ऋण देने से पहले ञ्राड़ में रखी जाने वाली भूमि के दायित्व तथा प्रार्थी की 
शोधनक्षमता की जाँच की जाती है । 


(४ ) व्याज की दर--ब्याज की दर अलग-अ्रलग राज्यों में ६ प्रतिशत से 
लेकर १० प्रतिशत तक रहती है । 


ग्धिकाश ऋण पुराने ऋणों को चुकाने के लिए दिये गये हैं । विगत वर्षो में 
राज्य सरकारों ने ऋण निवारण उपाय किये हैं। फलतः पुराने ऋणों का भार कम 
हुआ है और भ्ू-प्राधि बैंक अधिक रचनात्मक उददृदयों के लिए ऋण देने लगी हैं । 
विभिन्न राज्यों की भू-प्राधि बंकों के कार्यों औऔौर उनकी ऋणा-दान नीति में काफी 
अन्तर रहा है । भ्रलग-अलग राज्यों में सरकारी संरक्षण का अंश भी अलग-अलग 
रहा है। मद्रास और बम्बई राज्यों में ऐसी बैंकों की उन्नति भ्रधिक हुई है । 
भारत में भू-प्राधि बेंकों का विकास एवं वर्तेसान स्थिति-- 

भारत में सबसे पहली इस प्रकार की बेंक सन्‌ १६२० में पंजाब में खोली 
गई थी, जो कुछ समय पीछे फेल हो गई । तत्पश्चात्‌ सही-सही सिद्धान्तों पर मद्रास 
में सेन्ट्रल मोटंगेज बेंक' (एथआपबी ४०70888० 3477) सन्‌ १६१६ में स्थापित 
किया गया । इस बैंक के २१५ लाख रुपये की कीमत के आधे ऋणा-पत्र मद्रास सरकार 
ने ले लिये थे, जिसने समस्त ऋशणा-पत्रों को निर्गंग पर ६% ब्याज देने की जिम्मेदारी 
ली थी । यह बडींक प्रारम्भिक भू-प्राधि जैकों की संघ के रूप में थी। तबसे इस राज्य 
में भूमि-बन्धक बैंकों ने निरन्तर प्रगति की है और आज भी सर्वोच्च है। सन्‌ १९४५० 
में यहाँ प्रारम्भिक बैंकों की संख्या १२६ थी । मद्रास के बाद दूसरा प्रगतिशील राज्य 
बम्बई है । बम्बई में ऐसी बैंकों का संगठन सन्‌ १६३४ में किया गया और उसी वर्ष 
निरीक्षण तथा सहायता के लिये राज्य सहकारी भृ-प्राधि बैंक स्थापित की गई। 
बम्बई सरकार ने ५० लाख रुपये की राशि तक बेक द्वारा जारी हुए ऋणा-पत्रों के 
मूलधन तथा ब्याज को चुकाने की गारन्टी दी । सन्‌ १६५० में यहाँ १६ प्रारम्भिक 
भूमि-बन्धक बैक थे । श्रन्य राज्यों में सहकारी संस्थात्रों के श्रभाव के कारण भूमि- 
बन्धक बेकों की कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई । पूरे भारत में सन्‌ १६५३-५४ में 
२६९१ आरम्भिक भू-प्राधि बेक तथा € केन्द्रीय भ्रू-प्राधि बेक थीं, इनमें से २११ मद्रास, 
श्रान्त्र और मैसूर के तीन राज्यों में थीं। सन्‌ १९६०-६१ में भारत में १८ केन्द्रीय 
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भू-प्राधि तथा ४६३ आरम्भिक भू-प्राधि बैंक थीं, जिनकी ६८% आान्भ्र प्रदेश में 
स्थित थीं । 
विगत वर्षों के केन्द्रीय भूमि-बन्धक बेंकों की प्रगति निम्न तालिका में दिखाई 











गई है ५... 
ह भारत में केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक 
१६५१-५९ १९६०-६१ १९६१-६२* 
संख्या प्‌ श्८ १७ 
सदस्यता ३४,५७९ २,७४,४६१ २,९६६, रे८३ 
लाख रुपयों में 

ग्रंश प्‌ जी ४४ ४३ रे ५७२ 
सुरक्षित कोष २५ ६५ ४ 
भ्रन्य कोप १२ ४५ -.. ५९ 
ऋगा-पत्र ७,परे ३,६+*२ ४७७४ 
ऋण १,५२३ ५०७ ५४६ 
कार्यवाहक पूजी १०,१७ ४,७६० ६१७० 
शोधन कोष विनियोग १,२७ ६९१ १०६२ 
विनियोग ७७ ३४४ ३६२ 
ऋणा जो दिये गये २,५१ १,१६२ १४७५ 
ऋण जिनका भुगतान मिला ह8॥ ३०३ ३९३ 
बकाया ऋण ८,०४५ न्‍् ४,७६० 





केन्द्रीय बैंकों की अधिकांश पूंजी ऋश-पत्नों की निकासी से प्राप्त होती है, 
जिन पर राज्य सरकार की गारन्टी रहती है। सन्‌ १६६०-६१ में १८ केन्द्रीय भू- 
प्रावि बैंकों में से ८ ने १०९२२ करोड़ रुपये के ऋण-पत्र जारी किये थे । इस वर्ष में 
निकाले हुए ऋण-पन्नों में रिजव बैंक ने ४१२६९ लाख रुपये का योगदान दिया 
था। सन्‌ १६६०-६१ के अन्त में ३६९५३ करोड़ रुपये के ऋणु-पत्र प्रचलन 
में थे। वास्तव में कृषकों के दीघंकालीन ऋणों का आधारभूत साधन केन्द्रीय 
भूमि-बन्धक बैंक ही होती हैं, यद्यपि ये ऋण आारम्भिक भू-प्राधि बैंकों के माध्यम से 
दिये जाते हैं । 

सन्‌ १९६०-६१ के भ्रन्त में देश की ४६३ आरम्भिक भ्रू-प्राधि बेंकों में से 
३१७ भ्रर्थात्‌ ६८% आस्भ्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर के तीन राज्यों में केन्द्रित थीं । 
इनकी सदस्यता ६,६६,२१२ थी । इन बेंकों की कार्यवाहक पूंजी २६६६ करोड़ 


* [0088, [964, 9. 229. 
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रुपया थी और इन्होने वर्ष विशेष में ७१७ करोड़ रुपये के ऋण दिये थे । इन ऋणों 
पर ब्याज की दर श्र और १०% के बीच थी । निम्न तालिका में समस्त देश से 
सम्बन्धित आरम्भिक भू-प्राधि बैंकों की स्थिति दिखाई गई है : -- 

(करोड़ रुपयों में) 


शीर्षक 





१९५९-५२ १९६०-६१ 
ऋणा दान १३० ७१७ 
ऋणा की वसूली ०४८ १७३ 
बकाया ऋगणा ६६६ २४६६ 
अन्य आदेय, जैसे-- विनियोग तथा नकद देषें ०७३ १९२५ 
परिदत्त अंश पू जी ० शप १६७ 
सुरक्षित कोष ०१३ ०३३ 
दोधन कोष (कंश्राता8 #एा०) ना ००३ 
ग्रन्य कोष ०९०४५ ०१६ 
ऋषणा-पत्र (0०0०70ए०7८७) तथा अन्य ऋण 8०3 २४५३ 
कायंवाहक पूंजी ७'६० २६६६ 
स्थिति में सुधार के सुझभाव-- 


सन्‌ १६९२६ के सहकारी रजिस्ट्रार सम्मेलन में भू-प्राधि बँक्ों की समस्या पर 
विचार किया गया था । बाद को इन संस्थाग्रों का विकास इसी सम्मेलन द्वारा 
निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार हुआ । 

उपरोक्त सम्मेलन के प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) प्रबन्ध का सुधार--इन बैंकों का सद्भुठन सहकारिता सम्बन्धी 
नियमों के अन्त गंत हो और इनका कार्य-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित किया जाय कि वह न 
तो आर्थिक हृष्टिकोश से अनुपयुक्त हो और न प्रबन्ध के दृष्टिकोण से कठिन हो । 

( २) ऋणों के उद्दे श्य--भ्रू-प्राधि बैंक किसानों को कुछ विशेष कार्यों के 
लिए ही ऋण दे सकती है, जो इस प्रकार हैं :--(अ) गिरवी रखी हुई भ्रूमि अ्रथवा 
मकान को छुड़ाने के लिए, (ब) भूमि तथा कृषि के साधनों में स्थायी सुधार करने के 
लिये, (स) पुराना ऋण चुकाने के लिये और (द) भूमि खरीदने के लिए । प्रत्येक जैक 
के लिए यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट कर दे कि प्रत्येक प्रकार के ऋण की न्यूनतम 
और अधिकतम्‌ सीमाएँ क्‍या होंगी ? सम्मेलन ने सुझाव दिया हैं कि ऋण की राशि 
सम्पत्ति की कीमत के आधे से श्रधिक नहीं होनी चाहिए । 

(३ ) ऋण का भुगतान- ऋण चुकाने की अवधि निश्चित करने में बैक 
को ऋण के उद्द इय तथा ऋणी की आशथिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए । 
अनुत्पादक कार्यों के लिए साधारणतया ऋण नहीं देने चाहिए । 
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(४) सरकारी गारन्टी-- सरकार को ऋण-पत्रों के मुलधन और ब्याज के 
चुकाने की गारन्टी देनी चाहिये | आरम्भ में सरकार उन्हें आधथिक सहायता दे, मुद्रांक 
करों में छूट दे तथा प्राधि के सम्बन्ध में कुछ विशेष सुविधायें दे । 

इसके अ्रतिरिक्त स्‍भ्रूमि-बन्धक बैंकों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव 
गौर भी दिए जा सकते हैं :-- 

( ५ ) सुरक्षित कोषों में वृद्धि--इन बँंकों के लिये यह झ्रावश्यक प्रतीत 
होता है कि वे अ्रपनी आर्थिक स्थिति की हढ़ता के लिये अपने सुरक्षित कोषों का 
“विस्तार करें। इन्हें अ्रपने लाभ का अ्रधिकाँश भाग ऐसे कोषों के ही निर्माण पर व्यय 

रना चाहिये । 

(६ ) बन्धक-भूमि बेचने का अधिका र--ऋर के वसूल न होने की दशा 
में भू-प्राधि बैकों को ऐसी भूमि बेचने का अधिकार होना चाहिए जो उनके पास 
गिरवी रखी गई हैं । 

(७ ) निक्षेपों पर रोक--शभ्रृ-प्राधि बैंकों के जमा धन स्वीकार करने पर 
भी प्रतिबन्ध रहने चाहिये या तो इन्हें इस प्रकार की जमा स्वीकार करने से रोकना 
चाहिए या फिर यह जमा अधिक लम्बे काल के लिए होनी चाहिये । 

(८ ) लम्बे काल के लिये ऋणा-भारतीय भ्रू-प्राधि बैंक केवल २० 
साल के लिये ऋण देती है। यह अ्रवधि कुछ दशाग्रों में बहुत ही कम रहती हैं । 
संसार के श्न्य देशों की भांति कुछ दशाओं में भारतीय भू प्राधि बैंकों को भी ३०-४० 
वर्ष तक की भ्रवधि के ऋण देने चाहिये । 

( € ) सहकारी सहायता--बिना सहकारी सहायता के भू-प्राधि बौंकों की 
सफलता सस्भव नहीं है । ऐसी सहायता ऋण-पत्रों की गारन्टी, कुछ अंश तक ऋण- 
पन्नों को खरीद कर, करों में विशेष रियायत देकर तथा आरम्भ में सहायक अनुदानों 
द्वारा दी जा सकती है । 

(१०) विशेषज्ञ सेवायें--भूमि की सही कीमत को आँकने. के लिये भू-प्राधि 
बैंकों को सरकारी सूत्रों से विशेषज्ञ सलाह प्राप्न करने का अधिकार होना चाहिए। 

भारत में श्राथिक प्राथमिक भूमि-बन्धक डोंकों की स्थिति को निम्न तालिका 
द्वरा स्पष्ट किया जा सकता है :-- 

प्राथमिक भ्‌ सि-बन्धक बेंकों की स्थिति 
न्‍) (शांप्रक्नाएं 7शाते ४0298726 था) 


(लाख ० में) 
भद ४६+*९-+* २ १६९१-६२ 
हिस्सा पूजी | श््प रश्८३े 
सुरक्षित कोष १३ ३६ 
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अ्रन्य कोष पर २३ 
डिबेन्चर एवं अन्य ऋण (प्राप्ति). ६८४ ३४८७ 
क्रायंवाहक पूजी ७६० ३८३९१ 
ऋषणा (दिया गया) (]085 80 एक०९०) १३० १२५६९ 
ऋणषणा-भुगतान (]0905$ 7९0७०) ४८ १ 
ऋरण (वाकी) ([,085 606८) ६६. श्ध्श्८ 
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भ आधि बेंकों की समस्‍यायें 


() भ्रू-प्राधि बैंकों की सफलता एक बड़े अंश तक इस बात पर निभेर होती है 
कि प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई भूमि की कीमत का सही अनुमान लगाया जा 
सके और ऋणा की वाधषिक किदतें ठीक समय पर मिलती रहें । () अपनी एक 
वाषिक रिपोर्ट में रिजव॑ बैंक ने यह बताया था कि भारत में भू-प्राधि बैक भूमि में 
स्थायी सुधार की अपेक्षा पुराने ऋणों के निस्तारण का ही काये अधिक करती हैं। 
(॥)) कोषों के प्राप्त करने तथा ऋण-पत्रों के निस्तारण की रीतियाँ भी दोपपूरा हैं । 
केवल उन्हीं राज्यों में इन बैंकों ने पर्याप्त कोष एकत्रित किए हैं जहां की सरकारों ने 
इनके ऋणों की गारन्टी दी है । भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसी बैंकों का महत्त्व 
निस्संदेह महान्‌ है। (४) भ्रू-प्राधि बैंकों के मां सनू १९५४ के सम्मेलन में यह 
बताया गया था कि इन बैंकों के पास धन की कमी है, ऋरा देने में देर होती है, 
ब्याज की दर ऊँची होती है और उनकी वसूली में कठिनाई होती है। भारतीय 
भू-प्राधि बेकों की ७:७२ करोड़ रुपये की पूंजी में से ३१७५ करोड़ रुपया केवल ऋण- 
पत्रों से प्राप्त होता है। 


कार्य-विधि के सुधार के लिये तीन सुझाव दिये जा सकते हैं--(१) प्रथम 
ऋषणा के पद्चात्‌ प्रत्येक अलग ऋण के लिये ब्याज की दर अधिक रखी जाय, (२) 
ऋचा थोड़े समय लिए के दिये जायें; जिससे थोड़े कोषों द्वारा अ्रधिक ऋण दिए जा सके 
और (३) ऋणों के उपयोग से प्राप्त आ्राय केवल ऋणों के भुगतान के लिये उपयोग 
की जाय । 


मृ-प्राधि बैंक सारे कृषि ऋणों को अपने ऊपर तो नहीं ले सकती हैं, परच्तु 
ब्याज की दरों को गिराकर तथा किश्तों में शोधन की व्यवस्था करके वे ऋणों के 
भार को श्रश्वय घटा सकती हैं । दूसरे पंच-वर्षीय आयोजन में भारत सरकार 
ते इनके सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्राम्य साख अनुसन्धान समिति की सिफारिशों 
को पूरा करने की तीति अ्रपनाई । योजनाकाल में सहकारी श्राधार पर इनका भारी 


विकास हुआ है | तृतीय योजना में भी इनके विकास के लिए पर्याप्त प्रयास किया 
जा रहा है । 
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परीक्षा-प्रइन 
श्रागरा विश्वविद्यालय, बी० काँप्त०, 
( १) भारतीय क्षकों के लिए भूमि बन्धक बैंकों का क्‍या महत्त्व है ? इनकी व्त॑- 
मान स्थिति को सुधारने के सुझाव दीजिए । (१६५९) 
विक्रम विश्वविद्यालय, बी० फॉँम०, 
( ) ज्ञात 07 70068 07--४ 7.॥00 ४०78886 ऐक्वा(. 
(964 ए4॥ प) 
(२) भूमि-बन्धक बैंकों से आपका क्या आशय है ? उनके क्‍या काय हैं भारत में 
..... उनकी वर्तमान स्थिति कया है ? (१९६४) 


है 


:२९/भरआा उम्दा. १५५७ /०९॥४००-.. आकअंशीमशादत ०९५ ५०३/अजकाा७३क, 


अध्याय ७२ 
भारत में औद्योगिक वित्त 


(पातपरदगांशों फशाक्वा०९ की पाता) 
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श्रोद्योगिक वित्त के साधन 
(8007005 ० पातराहओों सा॥॥2९) 

श्रौद्योगिक कम्पनियों को दो प्रकार के कोषों की आ्रावश्यकता पड़ती है। दिन प्रति 
दिन का कार्य चलाने के लिए उन्हें प्रल्पकालीन ऋणों की श्रावश्यकता होती है, जेसे- 
कच्चा मांल खरीदने के लिए, मजदूरी चुकाने के लिए और तेयार माल की बिक्री 
करने के लिए, परन्तु इन कम्पनियों को मशीनों तथा स्थिर आदेयों के खरीदने के लिए 
दीघंकालीन ऋणों की भी आवश्यकता होती है । इन दोनों प्रकार की.पूजी के प्रमुख 
साधन निम्न प्रकार हैं :--- 
(॥) झल्पकालीन यूं जो के साधन-- 

यदि कोई कम्पनी ऐसा अनुभव करती है कि दिन प्रति दिन का कार्य चलाने के 
लिए भी उसकी अंश पूजी श्रपर्याप्त है तो वह अल्पकालीन कोषों से उधार लेती है । 
इसके तीन साधन हैं :-+- 
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( १ ) व्यापारिक बैंक--कम्पनी के गोदामों और कारखानों के भीतर रखे 
हुए माल की आड़ पर व्यापारिक ढौंक थोड़े समय के लिए ऋशणा दे देती हैं, 

(२) मैनेजिंग एजेण्ट--मैनेजिंग एजेन्टों (प्रबन्ध श्रभिकर्त्ाओों) से ऋरों 
और शभ्रग्निमों की प्राप्ति, और 

(३ ) जनसाधारणा से निक्षेप--जन-साधारण से प्राप्त निक्ष प की राशि॥ 
कुछ उद्योगों में यह प्रथा है कि जनता से निक्षपों को स्वीकार किया जाता है । बम्बई 
की सूती कपड़े की मिलों में इसका रिवाज बहुत है, परन्तु यह व्यवस्था बहुधा उद्योगों 
के लिए धातक होती है । संक्रट श्रथवा मन्दी के काल में निक्षेपदाता अपने' धन को 
निकालने लगते है और इस प्रकार कम्पनी की विगड़ती हुई स्थिति को और भी 
खराब कर देते है । 


(7) दीोघेकालीन पजी के साधन-- 


काफी समय से चालू उद्योग मशीनों, स्थिर यन्त्रों तथा श्रन्य प्रकार के स्थिर 
पूजीगत माल के खरीदने के लिए ऋणों को प्राप्त करते रहे हैं । बहुत बार पुरानी 
मशीनों को बदलने अथवा उद्योग विस्तार हेतु नये यन्त्र खरीदने के लिए भी दीघे- 
कालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। सम्पन्न उद्योग दीर्घधकालीन वित्त की पूति 
या तो अपने जमा किये हुये सुरक्षित कोषों में से करते हैं या ऋण-पत्रों की निकासी 
द्वारा धन प्राप्त करते हैं। नये उद्योगों तथा ऐसे उद्योगों को जिनकी साख नहीं बन 
पाई है, यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है । देश में श्रौद्योगिक बैंकों तथा श्रभिगोपन ग्रहों 
(एआतठशज्ञाएंधए8 0०४८७) की कमी के कारण उन्हें विशेष कठिनाई होती है। 
व्यापारिक बैंक दीघंकालीन ऋण नहीं देती हैं, वे श्रचल सम्पत्ति अ्रथवा प्राधियों की 
प्रतिभूति पर ऋण नहीं देती हैं । स्टेट बैंक तथा वितिमय बौंक भी साधारणतया ऐसे 
ऋणों में व्यवसाय नहीं करती है। विदेशों में बीमा कम्पनियाँ अपने श्रादेयों का एक 
काफी बड़ा भाग गद्योगों में लगाती है, परन्तु भारत में इसका चलन भी नहीं है । 
भारतीय उद्योगों के वित्त के प्रमुख साधन निम्न प्रकार हैं :-- 


( १) देशी बंकर, साहुकार तथा व्यक्तिगत ऋण॒दाता फर्मे--ये दीघ॑- 
कालीन वित्त का महत्त्वपूर्ण स्त्रोत है, परन्तु ये बहुत सन्‍्तोषजनक नहीं हैं, क्योंकि 
इनके ऋणो पर ब्याज की दर काफी ऊची होती है । 


( २) राजकीय ऋशा--यह दीघंकालीन वित्त का दूसरा साधन है । बहुत 
सी राज्य सरकारें नियमानुसार छोटे-छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती 
हैं। श्रौद्योगिक कम्पनियों के दृष्टिकोण से सरकारी ऋरणा बहुत सुविधाजनक नहीं 
होते हैं, क्योंकि इनके मिलने में बहुधा विलम्ब होता है और लेने वाली कम्पनियों 
को कई दफ्तरों और सूत्रों में से प्रार्थना-पत्र भेजने पड़ते हैं। वैसे भी ऐसे ऋण एक 
निश्चित शअ्रंश तक ही प्राप्त होते है। इस कारण ऋणों का यह साधन बहुत 
लोकप्रिय नहीं है । 
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( ३ ) ग्रौद्योगिक बेंक से ऋण--भारत में ऐसी बेंकों को बहुत ही कम 
सफलता मिली है। समय-समय पर औद्योगिक वित्त व्यवस्था करने के लिए बहुत 
सी श्रौद्योगिक बैंक खोली गई थीं, परन्तु वे कुछ समय पश्चात्‌ या तो व्यापार बैंक 
में विलय करने पर बाध्य हुई भ्रथवा ठप्प हो गई । ऐसी बेकों की भ्रसफलता के 
प्रमुख का रण श्रौद्योगिक बैंकिंग सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव का अभाव तथा प्रबन्ध 
की अकुशलता और बेईमानी थे । 

(४ ) वित्त प्रमण्डलों से प्राप्त ऋण--इन प्रमण्डलों की सेवाएँ सन्‌ 
१.६४८ से प्राप्त हुई हैं। आशा की जाती है कि भविष्य में इस सूत्र से काफी सहायता 
मिल सकेगी, परन्तु इन प्रमण्डलों का कार्य इस समय तक बहुत सनन्‍्तोषजनक नहीं 
रहा है । 
ग्रोद्योगिक वित्त प्रमन्डल (00507 फपक्ा८९ (0ए0740॥)-- 
प्ररस्भिक -- 

भारत में श्रौद्योगिक वित्त की कमी को तो सभी स्वीकार करते हैं, परल्तु 
बुद्धोत्तर काल में सरकार तथा रिजव॑ बैंक ने ऐसा अनुभव किया है कि औद्योगिक 
विकास तथा पुनर्वास की प्रगति के लिए विशेष व्यवस्था की आ्रावश्यकता थी । केन्द्रीय 
बेकिंग जाँच समिति ने समस्या को सुलभाने के लिए एक अ्रखिल भारतीय औद्योगिक 
वित्त प्रमण्डल तथा राज्य वित्त प्रमण्डलों की स्थापना का सुझाव दिया था । एक 
विशेष नियम पास करके भारतीय लोक सभा ने जुलाई सन्‌ १९४८ में ओद्योगिक 
वित्त प्रमण्डल की स्थापना कर दी है । 

इस प्रमण्डल की प्रमुख व्यवस्थाए' निम्न प्रकार है :--- 
घित्त प्रमण्डल का संगठन एवं प्रबन्ध-- 

( १) प्‌ जी--(0) इस प्रमण्डल को १० करोड़ रुपये की श्रधिक्रत पूजी की 
आज्ञा दी गई है और इसकी अंश पूंजी ५ करोड़ रुपया रखी गई है, जिसे ५-५ हजार 
रुपये के पूरांतया परिदत्त अंशों में बाँठा गया है। (॥) प्रमण्डल के अंश केन्द्रीय 
सरकार तथा श्रन्‍्य उल्लेखित संस्थाश्रों द्वारा निम्न अनुपात में खरीदे जा सकते हैं-- 
केन्द्रीय सरकार २०%, रिजवे बेक २०%, परिगणित बेक २५%, बीमा कम्पनियाँ, 
विनियोग द्रस्ट तथा इस प्रकार की भच्य संस्थाएं २५९५ और सहकारी बैंक १०% | 
(॥0) प्रमण्डल के अंशों का हस्तानतरण नहीं किया जा सकता है, परन्तु ऊपर के 
विभिन्न वर्गों के बीच एक अंश तक हस्तानतरण की श्राज्ञा दी गई है, किन्तु यह 
व्यवस्था की गई है कि किसी भी वर्ग के पास उसके निश्चित हिस्से से १०% 
अधिक अंश एकत्रित न होने पायें । (४) इन अ्रंशों पर सरकार की गारण्टी है। यदि 
प्रमण्डल फेल होता है तो अंद्धारी को उसके अंश की कीमत सरकार द्वारा चुकाई 
जायगी । सरकार ने यह भी विश्वास दिलाया है कि न्यूनतम लाभाँश २३% की दर 
पर अवश्य दिया जायगा । (९) यदि कोई वर्ग अ्रपने हिस्से के श्रंश को नहीं खरीदता 
है तो ऐसे अ्रशों को सरकार अ्रथवा रिजवं बेंक प्राप्त कर सकते हैं और वाद को 
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उपयुक्त संस्थात्रों के हाथ बेच सकते हैं। अन्य सभी संस्थाओं ने तो अपने हिस्से से 
अधिक के अंश खरीदे हैं, परन्तु सहकारी बौंक अपने कुल श्रभ्यंश को नहीं खरीद पाई 
हैं। उनके हिस्से के ३:९५ लाख रुपये के अंश रिजवं डौंक ने प्राप्त किये हैं । 


(२ ) प्रबन्ध--() प्रमण्डल का प्रबन्ध १२ सदस्यों के संचालक मण्डल 
द्वारा किया जाता है, ३ संचालक भारत सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं, २ 
संचालक रिजवं ढैंक द्वारा नामजद किये जाते हैं, २ अंशधारी ढैंकों द्वारा निर्वाचित 
किये जाते हैं, २ का निर्वाचन सहकारी बैंक करती हैं, २ अन्य अंशधारियों द्वारा 
निर्वाचित किये जाते हैं और १ प्रवन्ध संचालक (/४वव०ह्रांग8 76०07) सरकार 
नियुक्त करती है। (3) निर्वाचित संचालकों का का्य-काल ४ वर्ष होता है औौर 
नामजद सदस्य नामजद करने वाली संस्था की इच्छा के अ्रनुसार बदले जा सकते हैं । 
प्रबन्ध संचालक एक वेतनभोगी सदस्य होता है और साधारणतया ४ वर्ष तक कार्य॑ 
करता है, यद्यपि उसको फिर से नियुक्त किया जा सकता है। (##) इस मण्डल को 
सहायता के लिए ५ सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होती है, जिसके दो 
सदस्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और १ सरकार नामजद करती 
है, प्रबन्ध संचालक इस समिति का भश्रध्यक्ष होता है । ([४) इस बात की भी व्यवस्था 
की गई है कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ सलाहकार समितियों को भी नियुक्त किया 
जा सके । (९) प्रमण्डल का प्रधान कार्यालय दिल्‍ली में है । 


( ३ ) कार्य-- (प्र) प्रमण्डल के लिए सहकारी आदेशों का पालन करना 
अनिवाय॑ है । यदि संचालक समिति ऐसा नहीं करती है तो उसका कार्यवाहन स्थगित 
किया जा सकता है। (ब) प्रमण्डल का उद्देश्य औद्योगिक कम्पनियों के लिए दीघी- 
कालीन तथा मध्यकालीन ऋणों की व्यवस्था करना है । (स) प्रमण्डल को निम्न 
प्रकार के अधिकार दिये गये है--- 


( ) औद्योगिक कम्पनियों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की गारन्टी देना, 
यदि ऐसे ऋण २५ वर्ष के भीतर शोधनीय हैं । 

(7 ) स्कन्‍्ध, अंश, बांध अथवा ऋर-पत्नों का अभिगोपन करना । 

( मै ) ऊपर बताई गई कम्पनियों को ऋण देना । प्रमण्डल केवल समुचित 
प्रतिभूतियों पर ही ऋण देता है और ऐसे ऋणों को २५ वर्ष के भीतर चुकाना 
आवश्यक होता है। ऋण भारतीय मुद्रा अ्रथवा किसी विदेशी मुद्रा में भी दिये जा 
सकते हैं । प्रमण्डल को ऋणी के लिए शर्ते निश्चित करने के विस्तुत अधिकार दिये 
गये है और वह ऋणा लेने वाली कम्पनी की संचालक समिति में एक सदस्य नियुक्त 
कर सकता है। किसी एक कम्पनी अथवा संस्था के लिए ऋण की अ्रधिकमत्‌ मात्रा 
५० लाख रुपया रखी गई है। 

( 9 ) प्रमण्डल को यह भी अधिकार है कि वह स्ययं ऋणा-पत्र जारी करे 
और विश्व बैंक से विदेशी ऋणा प्राप्त कर ले । 
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(9 ) प्रमण्डल जनता से ५ वर्ष के निश्चित-कालीन निश्षप भी स्वीकार 
कर सकता है, परन्तु ऐसे निक्षपों की कुल राशि ३० करोड़ रुपये से अ्रधिक नहीं 
होनी चाहिए । 


( ५ ) प्रमन्‍्डल को भारतीय आय-कर विधान के अनुसार एक कम्पनी 

घोषित किया गया है और इसलिए इस पर आय-कर तथा श्रति कर लगाया जा 
सकता है । 
.. फरवरी सन्‌ १६५२ तक प्रमण्डल के ब्याज की दर ५३ थी, जिसमें व्याज 
ओर ऋणा की किशत को समय पर चुकाने की दशा में 2% की छूट दी जाती थी, . 
परन्तु उपरोक्त मास से व्याज की दर बढ़ा कर ६३% कर दी गई है और छूट की 
दर यथास्थिर रखी गई है । 


प्रसण्डल का कार्यवाहुन (ज्मयाए ण॑ 6 ९0फृणशीणा )-- 

सन्‌ १९५२ तक का प्रमण्डल के सम्बन्ध में जो अनुमाव लगाया गया था 
उसके श्रनुसार अपने ४ वर्ष के जीवन-काल में इसकी ऋण की ९४ प्रार्थनाए' स्वी- 
कार करके १४०३ करोणा रुपयों के ऋण दिए थे। प्रमण्डल ने काफी मात्रा में 
प्रार्थंना-पत्रों को स्वीकार किया है । प्रमण्डल के कार्य का धीरे-धीरे बराबर विस्तार 
होता गया है, परन्तु पहले चार वर्षो में उसके लाभ इतने कम रहे थे कि निश्चित 
लाभांश बॉाँटना भी सम्भव न हो सका और इस काल में इसके लिए सरकार को 
२६९८९ लाख रुपये की सहायता देनी पड़ी । अपने कोषो को बढ़ाने के लिए प्रमण्डल 
ने बाँड की निकासी द्वारा धन प्राप्त किया है। जून सन्‌ १६५२ के अन्त तक ऐसी 
निकासी की मात्रा ५*८१ करोड़ रुपया थी । 


३० जून सत्‌ १६५५ तक श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल ने १२५ उद्योगों को कुल 
मिला कर २८ करोड़ रुपये के ऋण दिये थे, जिसमें से १५,२२,५०,००० रुपये नये 
उद्योगों को दिए गये थे और १२,८५,० ०० रुपये पुराने उद्योगों के नवीकरण, आ्राधु- 
निकीकरण तथा विस्तार के लिए दिए गए थे । ३० जून सन्‌ १९५५ के श्रन्त तक 
प्रमण्डल ने ९"९६ लाख रुपये का लाभ कमाया था, जो सब प्रकार से चुकाने और 
१५ लाख रुसये का सुरक्षित कोष रखने के बाद बचा था। ३० जून सन्‌ १६५४ तक 
प्रमन्‍्डल ने खाते को पूरा करने और ४ करोड़ रुपये की परिदत्त पूंजी पर २३% 
व्याज चुकाने के लिए सरकार से ३०*६५ लाख रुपए की सहायता प्राप्त की थी । 
पहले ७ वर्ष के काल में प्रमण्डल से सबसे बड़ा ऋण (४'४३ करोड़ रुपया) चीनी 
उद्योग को मिला था, दूसरा नम्बर सूती कपड़ा उद्योग (४११ करोड़ रुपया), सीसरा 
सीमेंट (३९१५ करोड़ रुपया), चौथा कागज (३११ करोड़ रुपया) और पाँचवा रसा- 
यन (२८१ करोड़ रुपया) का रहा था। 

सितम्बर सन्‌ १६५४ में श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल के नियमों में कई संशोधन 
किए गए थे। एक संशोधन द्वारा प्रमण्डल की गिरवी रखी हुई सम्पत्ति को बेचने के 
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अतिरिक्त पट्ट पर उठाने का भी अधिकार दिया गया था, ताकि अपना भुगतान पा 
लेने के परचात्‌ प्रमण्डल ऋणी को उसकी सम्पत्ति लौटा सके । दूसरे संशोधन द्वारा 
प्रॉशिक-समय वेतन-रहित अध्यक्ष के स्थान पर पूर्ण समय वेतन-भोगी अध्यक्ष रखने 
की व्यवस्था की गई है । तीसरे संशोधन द्वारा प्रमण्डल को केन्द्रीय सरकार से ऋण 
लेकर अपने कोषों का निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। 


औद्योगिक वित्त प्रमण्डल ( संशोधन ) एक्ट १६५७ ने प्रमण्डल की वित्त 
व्यवस्था को और हृढ़ बनाया है और उसके कार्य-क्षेत्र का भी विस्तार किया है 
अ्रब पहले से अ्रधिक उद्योग प्रमण्डल से ऋणा प्राप्त कर सकते हैं। नये उद्योग भी जो 
समुचित प्रतिभूति नहीं दे सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं, यदि उनकी और से 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अनुसूचित बैक अ्रथवा राज्य सहकारी बैंक ऋण की 
गारन्टी ले लेती है।इस संशोधन ने प्रमण्डल को अपनी परिदत्त पूंजी और सुरक्षित 
कोष की राशि के १० गुने तक ऋण लेने का अधिकार दिया है । सन्‌ १६५६-५७ में 
प्रमण्डल को १५ करोड़ रुपये की पूंजी और प्राप्त हो गई थी। वास्तव में दूसरी 
योजना काल में केन्द्रीय सरकार ने प्रमण्डल को १३९५ करोड़ रुपये के ऋण देने की 
व्यवस्था की थी । बाद में यह राशि बढ़ा कर २२१२५ करोड़ रुपया कर दी गई थी । 
इस प्रकार प्रमण्डल की वित्तीय स्थिति श्रधिक हृढ़ हो गई है । 


ओ्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल नियम में सन्‌ १९५७ और १६६० में संशोधन 
किए गए, जिसके द्वारा प्रमण्डल द्वारा ऋण दान का क्षेत्र बढ़ाया गया है और उसमें 
विविधता लाई गई है । सन्‌ १६९६० के संशोधन ने प्रमण्डल को आद्योगिक इकाइयों 
के अंश खरीदने का अधिकार दिया है | जून सन्‌ १६६० में प्रमण्डल को अ्रमेरिकन 
विकास ऋण कोष (ए, 8, 7)०ए००कञाप्रक्या [.0ब॥ एप्रा0) से १ करोड़ डालर 
(लगभग ४७६ करोड़ रुपया) विदेशी मुद्रा ऋण निजी क्षत्र के उद्योगों के लिए मिला 
था। सन्‌ १६६०-६१ में प्रथम बार प्रमण्डल ने ३:४८ करोड़ रुपये के विदेशी विनि- 
मय ऋण स्वीकार किए थे । दूसरी योजना में भारत सरकार ने प्रमण्डल के लिए 
१३४ करोड़ रुपये के ऋणों की व्यवस्था की थीं। यह राशि बाद में बढ़ाकर 
२२"२५ करोड़ कर दी गई थी। मार्च सन्‌ १६६२ में प्रमण्डल ने २ करोड़ डालर का 
एक दूसरा ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐजेन्सी से प्राप्त किया था, जिससे प्रमण्डल की 
कुल स्वीकृत साख ३ करोड़ डालर (१४२८ करोड़ रुपया) हो गई थी। सन्‌ १६६२ 
के अन्त तक प्रमण्डल ने कुल १३६५३ करोड़ रुपये के ऋण स्वीकार किए थे, जिनमें 
से तब तक ७४५२ करोड़ रुपए के ऋण वास्तव में दिए गए थे । स्वीकृत ऋणों मैं 
२४४५ करोड़ रुपये के डालर ऋण भी सम्मिलित हैं और वास्तव में दिए गये ऋणों 
में १०४५ करोड़ रुपये के ऋण विदेशी मुद्राश्रों में दिए गए हैं। 


तिम्न तालिका में औद्योगिक वित्त प्रमण्डल द्वारा किए हुए ऋणों के सम्बन्ध 
सम्पूर्ण स्थिति दिखाई है :-- 
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स्वीकृत ऋणो की दिये हुए ऋणों को 


कुल राशि (रुपयों में) कुल राशि (रुपयों में) 


३० जून सन्‌ १९३९ के अन्त में ४,४२, ३५,००० १,३२,८५६,८१३ 
0 70 की पर भा ७ १६,२५,००० ३,४०,७४,३११ 
4 आए 0 आय ९६,४.८५,२९०,००० ४,७८,६४,००० 
कक, आज 5 १४,०३,४५,००० ७,२७,०३,८०० 
. 77 72 १६९५३ ,, ,, ,; १५,४६५,७०,००० १०,०६,७९६,८५०० 
बजे जे आह पे 5 २०,७३,७५,००० १२,८८,६९२,७५२ 
9 85 आप २५,०७,७५,००० १४,४५२,९६९,२०४ 
2 ७ (हर, » 2 ४३,२०,७५,००० १६,७३,१६,६७७ 
40 अगर 2 पक बढ ४८,२३६,००,००० २६ ,४४, १६,९७७ 
280 390 (6 लत , पा. अत ५७,४२,००,००० ३२,०३,००,००० 
३१ मारचसन्‌ १६९५९ ४३ ५ औ ६४,३४,००,००० ४०,२३७,००,००० 
पड जा कप 0 आज़ ७२,१४,००,००० ४७,४ंप ००,००० 
डे 8 ०९ हर कल ६६९६,६७,००,००० प४,९०,००,००० 
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3.36: अप वि किए करके 2 लक अमल ल जम मत कलकिज ली >नस लक जाली अल 
गारन्टी कार्य--प्रमण्डल ने २१ दिसम्बर सन्‌ १६५७ से स्थगित भुगतानों 
, की गारन्टी करने का काये आरम्भ किया है । ३० जून सन्‌ १९६२ तक प्‌ जीगत माल 
ग्रायात करने से सम्बन्धित ४४ प्रार्थना पत्र प्राप्न हुए थे, जिनमें कुल ५०४४५ करोड़ 
रुपये की राशि के ऋण माँगे गए थे । इस काल में इनमें से केवल २५६० करोड़ 
रुपये की राशि की माँग के २३ प्रार्थना पत्र स्वीकार हुए थे । 

श्रभिगोपन कार्य (एतलज्पंधाह--)प्रमण्डल ने सर्वप्रथम औद्योगिक साख 
ग्रौर विनियोग निगम तथा जीवन बीमा निगम के साभे में सन्‌ १६५७-५८ में ऋण- 
पत्रों और अंशों के अभिगोपन का कार्य आरम्भ किया था। इस वर्ष इसने केवल 
५७ लाख रुपये के अभिगोपन का कार्य किया था। ३० जून सन्‌ १६६९ तक 
अभिगोपन हेतु निगम को १९*२६ करोड़ रुपये की राशि के ७० प्राथंना-पत्र प्राप्त हुए 
' थे, जिनमें से ४६२ करोड़ रुपये की राशि से सम्बन्धित २८ प्रार्थना-पत्र ही वास्तव में 
स्वीकार हुए थे । 
प्रमण्डल के कार्यवाहन की श्रालोचना्ें--- 

प्रमण्डल के विधान तथा कायंवाहन के विरुद्ध दो आलोचनाए' दी गई हैं :-- 

(१) केवल बड़े-बड़े उद्योगों की सहायता--प्रमण्डल केवल बड़े-बड़े 
उद्योगों को सहायता देता है जिससे पूजी के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है । 

(२) व्यक्तिगत हितों कों ही बढ़ावा--प्रमण्डल को निजी अंदधारियों 
की संस्था बताया गया है । इससे यह भय उत्पन्न होता है कि इसकी सुविधाओं का 


७४, पर )0०,००० 


[ ७६६ 


व्यक्तिगत, क्षत्रीय अथवा वर्गीय हितों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग हो सकता 
है । श्राववर्यकता इस बात की है कि प्रमण्डल पिछड़े हुए उद्योगों को सहायता दे और 
राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे । रिजव॑ बैंक के राष्ट्रीयकरण के पदचात्‌ प्रमण्डल के 
४०%अंश सरकार के हाथ में आ गए हैं श्ौर इस कारण भ्रब राष्ट्रीय हितों की ओर 
अधिक ध्यान दिए जाने की आशय है | बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण ने सरकार के 
हाथ और भी मजबूत कर दिए हैं । 

कायंवाहन के सम्बन्ध में चार और भी झआालोचनाएँ की जा सकती है :--- 

( ३ ) रुढ़िवादी कार्य प्रणाली--प्रमण्डल ने अपना काये रूढ़िवादी रीति 
से चलाया है, जिससे यह पर्याप्त सहायता नहीं दे सका है। ग्रावेदन पत्रों को छोटे- 
छोटे टेक्नीकल कारणों पर रह कर देना उचित न था । 

( ४ ) बहुत कम सहांयता देना--प्रमण्डल ने सहायता बहुत ही कम दी 
है । € वर्षों में केवल २६ करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं। इन ऋणों के देने में 
काफी विलम्ब किया है। ऋण देने के श्रतिरिक्त अंशों की गारन्टी, ऋण-पत्रों के 
खरीदने तथा अभिगोपन का का इसने ग्रभी नहीं किया है । 

( ५) ऊची ब्योज दर--प्रमण्डल के ब्याज की दर बहुत ऊँची है, जिसके 
कारण बहुत ही कम कम्पनियाँ इससे ऋण लेने को इच्छुक रहती हैं । 

( ६ ) केवल विकसित राज्यो' व उद्योगों को सविधाँ--यह कहा 
जाता है कि प्रमण्डल ने श्रभी तक केवल ऐसे राज्यों तथा उद्योगों को सहायता दी है 
जो पहले से ही विकसित तथा मजबूत हैं । 
सुभाव-- 

गत वर्ष में प्रमण्डल का कार्यवाहन अधिक संतोषजनक रहा है और प्रदान 
किए हुए ऋणों की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई है । सितम्बर सन्‌ १६५६ में प्रमण्डल 
की वापिक बंठक में प्रमण्डल के अ्रध्यक्ष श्री मेनन ने बताया था कि गत वर्ष में प्राथित 
तथा स्वीकृत दोनों ही प्रकार के ऋणों की मात्रा सब वर्षो से अधिक रही है । प्रध्य लत 
का विचार था कि :--() दूसरी पंच-वर्षीय योजना में प्रमण्डल द्वारा १५ करोड़ 
रुपये की राशि के ऋण देने की जो व्यवस्था की गई है वह आवश्यकता से कम है । 
(॥) प्रमण्डल के कार्यवाहन पर इस बात का बुरा प्रभाव पड़ रहा था कि राज्य 
सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सीधा ऋण दे रही हैं । भ्रत: इसके स्थान पर ऋण 
प्रमण्डल द्वारा दिए जाने चाहिए। (7) प्रमण्डल के खातों का अकेक्षण अन्क 
एजेन्सियों द्वारा हो रहा है, जिसमें किसी अधिक विचार-युक्त नीति अपनाने की 
आवश्यकता है। (ए) श्रभी ब्याज की दर को ६*५% के नीचे घटाने की सम्भावना 
नहीं है, बल्कि हो सकता है कि प्रमण्डल को न्यूनतम निर्धारित लाभाँश बाँटने के लिए 
सरकार से सहायता लेनी पड़े । (7) सरकार को ऐसा नियम बना देना चाहिए कि 
श्रौद्योगिक विकास सम्बन्धी सभी ऋणणा प्रमण्डल द्वारा ही दिए जायें कोषों को बढ़ाने 
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के लिए प्रमण्डल को बाजार से ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है । 
(४) तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इन प्रमण्डलों को विभिन्न प्रकार से उन्नत तथा 
ग्रधिक का्यंशील बनाने के लिए व्यवस्था की गई है । 


कपलानी समिति के सुभाव ((ंप्ञाक्रां फावुणा'ए (ण॥/०९४ ए०४)-- 


प्रमण्डल के कार्य के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा इनकी 
कायं-विधि को अधिक उपयुक्त बनाने के सम्पर्क में सुझाव देने लिए भारत सरकार ने 
सन्‌ १९५३ में श्रीमती सुचेता कृपलानी की भ्रध्यक्षता में एक जाँच समिति नियुक्त की 
थी+ समिति के प्रमुख सुभाव निम्न प्रकार थे :--- 


(१ ) प्रमण्डल का अ्रध्यक्ष वेतनभोगी पूर्णाकाल कमंचारी होना चाहिए । 

(२ ) प्रमण्डल के संचालक मण्डल में उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी अ्रधि- 
कारियों के भ्रतिरिक्त एक श्रथंशास्त्री, एक प्रबन्ध विशेषज्ञ तथा एक चाट्टड लेखपाल 
भी होता चाहिए । 


( ३ ) प्रत्येक शाखा में एक सलाहकार समिति होनी चाहिए । 

( ४ ) ऐसे किसी उद्योग को जिसमें प्रमण्डल का संचालक अंशधारी अथवा 
संचालक हो, ऋण देने के लिए प्रमण्डल के संचालक मण्डल के कम से कम दो-तिहाई 
बहुमत का एकमत होना चाहिए । 

( ५ ) ऋणों की स्वीकृति और वितरण में विलम्ब नहीं होना चाहिए । 

( ६ ) अगले ३ वर्षों तक ५० लाख से ऊपर के ऋणों के लिए केन्द्रीय 
सरकार की स्वीकृति ली जानी चाहिए । 

( ७ ) प्रमण्डलों को सूचनाएं तथा रिपोर्ट प्रकाशित करानी चाहिए । 

(८५ ) ऋणा देते समय प्रार्थी उद्योग की कमाई क्षमता पर ध्यान 
आवश्यक है । 

समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार ने मान ली थीं। तब से बराबर 
प्रमण्डल की कार्यवाहियों में सुधार होता गया है और उसकी क्षमता भी बढ़ती गई है। 
राज्य वित्त प्रमण्डल (546 परग्राश्ञाट० ९0०0क्‍ु/०१ं०७)-- 


श्रोद्योगिक वित्त प्रमण्डल का कार्य-क्षेत्र काफी सीमित है, इस कारण उसके 
कार्यो की कमी को पूरा करने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने राज्य वित्त प्रमण्डलों 
की स्थापना की माँग रखी । सितम्बर सन्‌ ,१९५१ में लोकसभा ने राज्यों को ऐसे 
प्रमण्डल खोलने का अ्रधिकार दिया । 

इन प्रमण्डलों में यह व्यवस्था की गई है कि उन उद्योगों के लिए वित्तीय 
सहायता दी जा सके जो केन्द्रीय प्रमण्डल से सहायता पाने के अधिकारी नहीं हैं । 
विधान तथा कार्यो में ये संस्थायें केन्द्रीय प्रमण्डलसे बहुत भिन्न नहीं हैं । ये प्रमण्डल 
केवल २० वर्ष तक के लिए ऋण दे सकते हैं और इनकी अंश पूजी ५० लाख तथा 
४ करोड़ रुपयों के बीच होगी । कुल अंश पुँजी का ७५% सरकार, रिजवं, बैंक, 
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अ्रनुसूचित बैंकों, सहकारी बैकों, बीमा कम्पनियों, विनिमय ट्रस्ट तथा अन्य वित्तीय 
संस्थाओं द्वारा देने की व्यवस्था की गई है और शेष २५% व्यक्तियों द्वारा। ऐसे 
प्रमण्डल एक उद्योग को अ्रधिक से अधिक १० लाख रुपए का ऋरा दे सकते हैं । 

,.. अरब सभी राज्यों ने ऐसे प्रमण्डल स्थापित कर लिए हैं। इनसे छोटे तथा 
मध्यम-श्रणी के कारखानों को सहायता मिलेगी । ३१ मा सन्‌ १६६३ को समाप्त 
होने वाले वर्ष के अन्त में देश में कुल राज्य वित्त प्रमण्डलों की संख्या १५ हो गई थी 
भ्रोर अगले वर्ष में भी उनकी संख्या १५ ही रही है। मार्च सन्‌ १६६३ के अन्त में 
इन प्रमण्डलों देः कुल स्वीकृत ऋण १८९३३ करोड़ रुपया थे, जिसमें से ११३३ करोड 
रुपया इस काल तक निकाले गये थे । मार्च सन्‌ १९६३ में इन प्रमण्डलों की प्रदत्त 
पूंजी केवल १५-३२ करोड़ रुपया थी । 

केन्द्रीय और राज्य वित्त प्रमण्डलों के काये क्षेत्रों को एक-दूसरे से विल्कुल 
अलग कर दिया गया है| यह तय किया गया है कि १० लाख रुपये तक के ऋणरों के 
प्राथना-पत्र श्रथवा राज्य प्रमण्डल की परिदत्त पूंजी के १०% तक के ऋणों के 
प्राथंना-पत्र राज्य वित्त प्रमण्डल के पास जाने चाहिए । ये प्रमण्डल मध्यय तथा छोटे 
उद्योगों को ऋण देते हैं । 

पूंजीं--नियम के अनुसार राज्य वित्त निगम की स्वीकृत पूँजी ५० लाख 
रुपये से ५ करोड़ रुपये तक हो सकती है। इस समय अधिकांश निगमों की स्वीकृति 
पूजी २ करोड़ रुपये तक प्रदत्त पूंजी १-१ करोड़ रुपया है। इस पूंजी का लगभग 
४% ही जनता से प्राप्त हुआ है । शेष राज्य सरकारों, रिजवं बैंकों, अनुसूचित वेकों, 
सह॒कारीं बैंकों तथा बीमा संस्थानों से प्राप्त हुआ है। इस पूजी पर सरकार द्वारा 
न्यूनतम्‌ लाभ की गारन्टी है, जो अश्रलग-श्रलग राज्यों में अलग-अलग है, परन्तु ३ और 
५% के बीच । 

ऋण साधन--इन निगमों को ऋणा-पत्रों की निकासी, निशक्षपों तथा रिजवे 
बैंक के अल्पकालीन ऋणों से घन प्राप्त होता है। ३१ माच सन्‌ १९६३ तक १८ ५० 
करोड़ रुपये की राशि के ऋण-पत्र निकाले जा चुके थे । 

ऋणगणा दांन--राज्य वित्त निगमों का कार्य अब तक ऋण देने तक ही सीमित 
रहा है। मद्रास राज्य वित्त निगम के ग्रतिरिक्त किसी भी राज्य निगम ने अ्रभिगोपन, 
गारण्टी अथवा श्रौद्योगिक इकाइयों के ऋण-पत्र खरीदने का कार्य नहीं किया है। 
राज्य वित्त निगम किसी भी एक संस्था को १५ हजार रुपये से कम अ्रथवा 
१ लाख रुपये से श्रधिक ऋण नहीं दे सकती है | ब्याज की दर ७% होती है, परन्तु 
यथासमय भुगतान करने की दशा ने ०५% की छूट दी जाती है। मैसूर तथा जम्मू 
और काइ्मीर राज्य निगरमों की ब्याज दर केवल ६% है । राजस्थान में ब्याज की 
दर ७ ५०% है, परन्तु यथासमय भुगतान करने पर १% की छूट दी जाती है । 
महाराष्ट्र में छूट नहीं है और पश्चिमी बंगाल में छूट केवल ०*२५% है। निम्न 
तालिका राज्य वित्त निगमों की ऋणदान स्थिति को दिखाती है : 
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राज्य वित्त निगमों कीं ऋण क्रियाएं 
(करोड़ रुपयों में) 
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राज्य वित्त प्रमण्डल संशोधन भ्रधिनियम-- 

राज्य वित्त प्रमण्डल (संशोधन) अभ्रधिनियम, सन्‌ १९५६ द्वारा जो एक भश्रक्‍्टू- 
बर सन्‌ १६५६ से लागू कर दिया गया है, ऐसे प्रमण्डलों के सम्बन्ध में निम्न 
व्यवस्थाएं की गई हैं :--() दो या ग्रधिक राज्य मिलकर सम्मिलित वित्त प्रमण्डल 
बना सकते हैं । (॥) ये प्रमण्डल केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा श्रौद्योगिक वित्त 
प्रमण्डल के अ्रभिकर्ता का कार्य कर सकते हैं । (8) प्रमण्डल अभ्रब किसी उद्योग को 
राज्य सरकार, अनुसूचित बेंक अथवा राज्य सहकारी बेंक की जमानत पर ऋणा दे 
सकते हैं । ($५) प्रमण्डल सरकारी हुण्डियों की श्राड़ पर रिजव॑ बेंक से अल्पकालीन 
ऋणगणा ले सकते हैं । और (५) रिजवं बैंक को प्रमण्डलों के निरीक्षण का अधिकार दे 
दिया गया है । 
राज्य वित्त प्रमण्डल--एक समीक्षा-- 

देश की १५ राज्य वित्त प्रमण्डलों की श्रधिकृत पूजी ४० करोड़ रुपया है, 
जिसमें से १५'३२ करोड़ रुपया परिदत्त पुंजी है। सन्‌ १६६० के ग्रन्त में रिजवं बेंक 
ने इन प्रमण्डलों में २२२५ करोड़ रुपया लगा रखा था । यद्यपि यह तो सम्भव नहीं है 
कि प्रत्येक राज्य वित्त प्रमण्डल की अलग-श्रलग समीक्षा यहाँ पर दी जा सके, परन्तु 
इनके कार्यवाहन में कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हुई हैं। इनके कार्यचाहुन के 
प्रमुख दोष निम्न प्रकार हें :-- 

( १ ) अ्रधिकाँश राज्य वित्त प्रमण्डलों ने ऋण पूंजी ([.02॥ ('४9॥9)) ही 
दी है, कार्यवाहक पू जी बहुत ही कम दी है और इक्विटी पूँजी (84णा५ (४.9) 
तो बिलकुल ही नहीं दी है। इसका कारण यह है कि इन्होंने प्राधि वित्त प्रणाली 
ग्रहण की है । 

( २ ) इन्होंने अधिकांश ऋण मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दिये हैं। लघु 
उद्योग साधारणतया वंचित ही रहे हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि लघु 
उद्योगों को ऋण देने में जोखिम अधिक है । परन्तु इससे लघु उद्योगों के यथेप्ट विकास 
में बाधा पड़ सकती है । 
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( ३ ) ब्याज दर ऊंची है। अधिकाँश प्रमण्डलों ने ३३%, लाभांशीक 
गारन्टी दी है और ब्याज की दर ६ और ७ प्रतिशत के बीच रखी है | इसके अति- 
रिक्त इन ऋणों पर मुद्रांक और अन्य खर्चे लगभग ३९% श्राते हैं, जिससे ऋणी के 
लिए ब्याज की दर ६-१० प्रतिशत हो जाती है। इस कारण पंजाब राज्य ने मुद्रांक 
कर में छूट दी है । अन्य राज्यों के लिए भी यही उचित होगा । 
राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास निगस लि० (ए6 िज्ञांणानं पावप्रष्षातंशों 0078- 
60ज्ाशा। (णफणाबांणा ॥/0.,)--- 

राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम की स्थापना अक्टूबर सन्‌ १६५४ में १- 
करोड़ रुपये की पूजी से की गई है । कम्पनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी वनाया 
गया है, यद्यपि सारी अ्रंश पूजी सरकार द्वारा दी गई है | निगम को पूजी बढ़ाने के 
लिए अंगों और ऋणा-पत्रों की निकासी का अधिकार दिया गया है। निगम को 
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, बैकिग कम्पनियों तथा व्यक्तियों से ऋएा और जमा 
प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य 
लोक और निजी क्षेत्रों में सन्‍्तुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना, नई झौद्यो- 
गिक योजनाश्रों की जाँच करना तथा उनका संचालन करना और झ्ौद्योगिक विकास 
की कमियों को दूर करना है| निगम के कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) सरकारी उद्योगों, कम्पनियों, फर्मों और व्यक्तियों को पूंजी साख 
ग्रौर यन्त्रों सम्बन्धी सहायता देना । 
उद्योगों को ऋण देना । 
उद्योगों के अंशों श्र ऋणा-पत्रों का श्रभिगोपनत करना और उनकी 
गारन्टी लेना तथा उन्हें दक्ष और विशेषज्ञीय सेवाएं प्रदान करना । 
ओ्रौद्योगिक विकास हेतु नये उद्योगों को सहायता देना । 
व्यापारिक संस्थाओं में साझेदारी के रूप में शामिल होना । 
सम्बन्धित उद्योगों के लिए संचालकों और साहूकारों को नियुक्त 
करना । 

( ७ ) ओशद्योगिक विकास के लिए अपनी झोर से नई योजना चालू करना । 

निगम के लिए वित्तीय प्रबन्ध केद्वीय सरकार ऋणों और शभनुदानों द्वारा 
करती है । सन्‌ १६५६-५७ के बजट में इसके लिए १४६ करोड़ रुपये और सन्‌ 
१९५७-४८ के बजट में ४५० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। माचे सन्‌ 
१६५७ तक निगम ने ६ सूती कपड़ा मिलों को लगभग १९६५ करोड़ रुपए के ऋण 
दिये थे । इसके अभ्रतिरिक्त २ जूट की मिलों को ५५ लाख रुपये के ऋणा दिए थे । 
निगम के ऋणों पर ब्याज की दर ४ ५% रखी गई और वे १२ किदतों में शोधनीय 
हैं। निगम के द्वारा सरकार सूती कपड़ा और जूट उद्योगों को उद्योगों के पुनर्वासन 
तथा आधुनिकीकरण के लिए ऋणा देती है । सितम्बर सन्‌ १६६१ तक निगम ने इस 
कार्य के लिए २२'२९ करोड़ रुपए के ऋणों की स्त्रीकृति दी थी । 


६: 
( ३ 
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सन्‌ १९५६-५७ से १६६१-६२ तक में निगम की ऋशादान क्रिया निम्न 
तालिका दिखाती है :--- 








(करोड़ रुपयों में) 

वर्ष स्वीकृत ऋण वितरित ऋण भुगतान 
१६५६-५७ ०६६ ०१८ ज 

१९५७-शुद २*४७ ०३४५ ००३ 

५ (*८-*६ ४३६ २"१६ ०१० 

१६५९-६० द्प रे धय 8 ०३४ 

१६६०-६१ 0 शन्८ ०7६० 

१०३५ ७०५ ४ दर २९५० ०५७ 

योग २४७६ ९*१८ १६४ 





भारतीय श्रौद्योगिक साख और विनियोग निगम लि० (तावाडणंतर एव 
धग0 गराएशपिशा। (0०कणबराणा ० गराएं4 ॥0.)--- 

इस निगम ने मार्च सन्‌ १९५४ में अपना कार्य श्रारम्भ किया है । निगम की 
स्थापना भारतीय कम्पनी विधान के अन्तगंत की गई है और उद्ं श्य निजी क्षेत्र के 
उद्योगों को सहायता देना है | निगम के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है :--- 

( १ ) औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन और दीघंकालीन ऋण देना । 

( २) नई कम्पनियों के अंशों और ऋशणा-पत्रों का अभिगोपन । 

(३ ) ऋणों को आकर्षित करने के लिए निजी क्षंत्रों से आए हुए ऋणों की 
फिर से गारन्टी लेना । 

( ४ ) भारतीय कम्पनियों को प्रबन्ध के बारे में तान्त्रिक सलाह देना । 

( ५ ) उद्योगों के विकास और नये अविष्कारों की व्यवस्था करना । 

(६ ) नये व्यवसायों तथा विनियोगों को प्रोत्साहन देना । 

निगम की कुल पूंजी २५ करोड़ रुपया रखी गई है, जिसे १००-१०० रुपए 
के अंजों में बाँठा गया है । श्रभी तक केवल ५ करोड़ रुपए की पूजी की निकासी की 
गई है, जिसमें से दी करोड़ रुपया भारतीय बीमा कम्पनियों, ५० लाख रुपया भ्रम- 
रका की वित्त निगम, १ करोड़ रुपया इगलेड की बीमा कम्पनियों और १३ करोड़ 
रुपया जनता द्वारा दिया गया है। कम्पनी के अंशों के हस्तान्तरण पर सरकारी निय- 
न्त्रण है । सरकार निगम को ७'५ करोड़ रुपए का ब्याज रहित श्रग्नमिम देगी, जिसका 
भुगतान स्थापना के १५ वर्ष पीछे १५ किहतों में किया जायगा । विश्व बेंक ने निगम 
को २ करोड़ डालर विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान किया है और इसे अमेरिकन विकास 
ऋणा कोष से ५० लाख डालर (२'३८ करोड़ रुपए) का ऋरा मिला है। निगम ने 
५ करोड़ रुपया अ्रंशों की विक्री द्वारा और ७५ करोड़ रुपया सरकार से प्राप्त कर 
लिया है। 
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निगम के कार्यों की प्रगति-- 

सन्‌ १६५६ के श्रन्त तक निगम ने १५ प्रा्थियों के ६:०१ करोड़ रुपए के 
ऋणों की स्वीकृति दी थी । इसमें से २९६५ करोड़ रुपए ऋणा के रूप में थे, २३८ 
करोड़ रुपए अभिगोपन (एत्रत७ण्ाधर॥8) के रूप में और ६८ लाख रुपया अंशों के 
चन्दों के रूप में । २९९५ करोड़ रुपए के स्वीकृत ऋणा में से वास्तव में सन्‌ १६५६ 
के ग्रन्त तक केवल ५४ लाख रुपए लिए गए थे | सन्‌ १६५७ के अन्त तक निगम ने 
कागज, रसायन और झ्रौषधि, विद्य त सामान, वस्त्र, चीनी, धातु, चुना, सीमेंट, काँच 
आदि उद्योगों के लिए ११९६५ करोड़ रुपए के ऋणों की स्वीकृति दी थी ।“विन्तु 
वास्तव में उद्योग इस काल तक केवल १६५ करोड़ रुपए की राशि ही निकाल 
पाये थे । 

निगम का प्रारम्मिक उदृश्य भारत में नीजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता 
करना है । उदं श्य यह है कि उद्योगों के निर्माण, विस्तार और श्राधुनिकीक रण का वित्त 
प्रबन्ध किया जाय और देशी तथा विदेशी पूजी को औद्योगिक विनियोगों की ओर 
प्रंरित करके निजी क्षेत्र के श्रौद्योगिक विकास की उन्नति की जाय। निमभम द्वारा 
दीघंकालीन और मध्यकालीन ऋण दिये जाते हैं श्रौर यह श्रौद्योगिक कम्पनियों को 
दिए जाने वाले ऋणों की गारन्टी भी लेती है। ३१ दिसम्बर सन्‌ १६६२ तक निगम 
ने ४२६६ करोड़ रुपए की राशि के २२६ ऋण स्वीकृत किए थे और इस समय 
तक वितरित राशि २० करोड़ रुपया थी । ऋणों के अतिरिक्त १३*३३ करोड़ ख्पए 
की राशि का अभिगोपन स्वीकार किया गया था और ५*०८ करोड़ रुपये की राशि 
का अभिगोपन वास्तव में हो चुका था । इस काल तक निगम ने ६०*१६ करोड़ रुपए 
की राशि का अंशों के खरीदने में लगाना स्वीकार किया था और २८९२६ करोड़ 
रुपया इस प्रकार लगा दिया था। इस निगम के निम्न चार प्रमुख कार्य है :-- 

(१ ) उद्योगों को मध्यकालीन तथा अ्रल्पकालीन ऋण देना और उनके 

ग्रंश खरीदना । 

( २ ) नवीन अंशों और प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना । 

(३ ) निजी साधनों से प्राप्त ऋणों की गारन्टी देना । 

(४ ) उद्योग के प्रबन्ध में प्राविधिक तथा व्यवस्थात्मक सद्दायता देना । 
राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम लि० (भ४व४णाबा जागो ताक्राणा0 एणफुणनाीणा 
7/0,)--- 

इस निगम की स्थापता भारत सरकार ने फरवरी सन्‌ १६५५ में की है, 
जिससे छोटे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन, संरक्षण और सहायता प्रदान की जा सके । 
निगम केवल ऐसे उद्योगों को सहायता दे सकता है जिनमें यदि विद्यूत शक्ति का 
उपयोग नहीं होता है तो श्रमिकों की संख्या १०० से कम हो, यदि विद्युत शक्ति का 
उपयोग होता है तो श्रमिकों की संख्या ५० से कम हो भर जितकी पूजी ५ लाख 
रुपए से भ्रधिक न हो । कम्पनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में १० लाख 
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रुपए की पूंजी से आरम्भ किया गया है। पूंजी को १००-१०० रुपयों के अंशों में 
बाँटा गया है । 

इस निगम द्वारा छोटे उद्योगों के विकास में सहाशता मिलेगी, जिससे कि 
उपभोगीय वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सके । प्रमुख उद्द इ्य निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) छोटे उद्योगों के लिए माल सप्लाई के सरकारी आदेश प्राप्त करता । 

(२ ) जित उद्योगों को सरकारी झ्रादेश मिलते है उनके लिए आथिक और 
जट्पिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे इन आ्रादेशों को पूरा करने के लिए आवश्यक 
माल तैयार कर सकें | 

( ३ ) छोटे और बड़े उद्योगों के बीच समचय और सम्बन्ध स्थापित करना, 
ताकि दोनों एक दूसरे के विकास में सहायक हो सके । 

मशीनों के खरीदने और औद्योगिक इकाइयों के माल की बिक्री के विक्र न्द्रीय 
करण के हेतु निगम के अन्तर्गत ४ उप-निगम दिल्‍ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 
में सन्‌ १६९५७ से स्थापित किए गए हैं, श्रर्थात्‌ राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम दिल्‍ली. 
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बम्बई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कलकत्ता तथा 
राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम, मद्रास । ३१ मार्च सन्‌ १९६२ तक इस योजना के 
श्रन्तगंत निगम के माध्यम से लघु-उद्योगों को ७'६४ करोड़ रुपये की ६९,०४१ मशीनें 
दी जा चुकी थीं। 


उद्योगों का पुनवित्त निगम प्राइवेट लि०' (२९पशिाक्षाट० (णफुणन्वांणा 0 
गातराध।प॥ ?४३॥6 ।.0.)--- 

इस निगम की स्थापना जून सन्‌ १६९५८ में की गई है, ताकि निजी क्षत्र में . 
मध्यम क्षेणी के उद्योगों के वित्तीय साधनों को बढ़ाया जाय निगम का प्रमुख उददद्य 
उद्योगों को ऋण देने में बेंकों की सहायता करना है। निगम निजी क्षेत्र के उन 
उद्योगों को जिन्हें पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है, बैंकों द्वारा दिए 
हुए ऋणों को पुनः उधार (२०७००४४) की सुविधाएं देता हैं। निगम की अधिकृत 
पूजी २५ करोड़ रुपया है और निर्मित पूंजी (557०0 (0४७७०) ११९२ करोड़ 
रुपया । पूजी रिजबं बेंक, जीवन बीमा निगम तथा १५ बड़ी-बड़ी परिगणित बैंकों 
से उपलब्ध की गई है । 


निगम केवल ऐसे ही ऋणों का पुनग्रंपहरण ([२००४४०००7) कर सकता है 
जो ३ भ्ौर ७ वर्ष के बीच के काल के लिए दिए गए हों और जिनकी राशि ५० 
लाख रुपयों से अधिक न हो । निगम केवल उन्हीं उद्योगों को सहायता देता है जिनकी 
परिदत्त पू जी और सुरक्षित कोष मिलकर २'५ करोड़ रुपये से अधिक न हों। सन्‌ 
१९६२ के अ्रन्त तक इस निगम ने २७०० करोड़ रुपये की सहायता स्वीकार की 
थी, जिसमें से लगभग १५ करोड़ रुपये की पुनवित्त राशि वितरित की गई थी । 


[ ७७७ 


प्राथिक तियोजन और श्रौद्योगिक वित्त 
प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रौद्योगिक वित्त -- 

आ्रौद्योगिक वित्त के क्षंत्र में प्रथम योजना के काल में चार महत्त्वपूर्ण कार्य 
हुए हैं :-- 

( १ ) श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल के संचालन में सुधार, (२ ) राज्य वित्त 
प्रमन्‍्डलों की स्थापना, ( ३ ) राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास प्रमण्डल (रिका०णा्ं वा- 
00ा78॥ [06ए००|ग़द्ता (/0%ण४४ं०णा ) का निर्माण और ( ४ ) औद्योगिक 
साख और विनियोग प्रमण्डल (प्रशांत टाल्ता क्वात॑ वरध्धाला (णए०:- 
8800) की स्थापना । 

प्रथम पंच वर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए लोक क्षेत्र में १७६ 
करोड़ रुपये और निजी क्षत्र में ४६३ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था थी | वास्त- 
विक व्यय अनुमान से कम रहा और निजी क्षंत्र का विनियोग केवल ३४० करोड़ । 


द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत औद्योगिक वित्त-- 

दूसरी योजना में श्रौद्योगिक विकास पर लोक क्षेत्र में 5६०, जिसमें से लग- 
भग १०० करोड़ रुपया धातु उद्योग के विकास के लिए रखा गया और निजी क्षेत्र 
में २४०० करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी । इसमें में से वित्तीय साधनों के निजी 
क्षेत्र के लिए ६२० करोड़ रुपया मिलने का अ्रनुमान लगाया गया । वित्तीय साधनों 


का व्यौरा ईस प्रकार था :--- 
(करोड़ रुपयो में) 





( १ ) श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल, राज्य वित्त प्रमण्डलो' तथा औद्योगिक 


साख और विनियोग प्रमण्डलो से ऋण ४० 
(२ ) प्रत्यक्ष ऋण, परोक्ष ऋण और साभ दारी के रूप में मिलने 
वाले ऋण २० 
( ३ ) विदेशी पूजी १०० 
( ४ ) नई निकासी ८० 
( ५ ) विनियोग के लिए प्राप्र आन्तरिक साधन ३०० 
( ६ ) अन्य साधन, जैसे--मैनेजिज्ग एजेन्टो' से ऋण, अतिरिक्त लाभ कर 
की वापसी, इत्यादि प० 
कुल ६२० 





तीसरी णंच-वर्षीय योजना में श्रोद्योगिक वित्त-- 

उद्योग और खनिज विकास के लिए तीसरी योजना में व्यय का लक्ष्य २,५०० 
करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें से १,५०० करोड़ रुपया सावंजनिक क्षत्र के लिए 
है और शेष १,००० करोड़ रुपया निजी क्षत्र के लिए सावंजनिक क्षेत्र के १,५०० 


छ्च्द है| 


करोड़ रुपयो' में से ५० करोड़ रुपया संस्थागत एजेन्सियो' द्वारा निजी क्षेत्र को दे 
दिया जायेगा । इस प्रकार निजी क्षेत्र की व्यवस्था में यह ५० करोड़ रुपये और जुड़ 
जायेंगे । इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र को १५०-२०० करोड़ रुपया आधुनिकीकरण 
तथा पुनर्स्थापना के लिए और मिलेगा । जहाँ तक निजी क्षंत्र की वित्त प्राप्नि का प्रइन 
है उसका व्यौरा निम्न प्रकार है :-- 


निजो क्षेत्र को वित्त व्यवस्था 








३ (करोड़ रुपयों में) 

शीर्षक दूसरी योजना तीसरी योजना 

(१ ) संस्थागत सूत्रों से ८५ १३० 

(२ ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों से. २० १० 

( ३ ) नई निकासी १२० २०० 

( ४ ) आ्रान्तरिक सूत्र ४०० ६१० 

( ५ ) विदेशी सहायता जा 3७8 
योग प्र२५ १,२५० 





सर्राफ समिति के सुझाव-- 

सन्‌ १६५३ में रिजवं बैंक ने निजी क्षंत्रों के उद्योगों के वित्तीय साधनों में 
वृद्धि के सुझाव देने के लिए श्री सर्राफ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी, 
जिसकी रिपोर्ट जून सन्‌ १६५४ में प्रकाशित हुई थी । समिति ने पता लगाया है कि 
श्रौद्योगिक वित्त के साधन अ्रभी तो अपर्याप्र हैं। बड़े उद्योगों और पुराने उद्योगों को 
नवीनीकरण के लिए आवश्यक पूंजी नहीं मिल रही है और मध्य श्रंणी तथा छोटे 
उद्योगों के पास पूजी की भारी कमी है। समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्णा 
सिफारिशों की हैं । प्रमुख सुझाव निम्न हैं :-- 

( १ ) समुचित वातावरण का निर्माण--सरकार को समुचित वातावरण 
उत्पन्न करना चाहिए। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रइन को ग्रभी स्थगित रखा जाय 
और श्रमिकों का पारितोषण उनकी उत्पादन-शक्ति के अनुसार रखा जाय । 

(२) निजी क्षेत्र के लिए बचत संगठन की सविधा--निजी क्षेत्र के 
विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय बचत का एक भाग मुद्रा और पूजी 
बाजार में जाता रहे । सरकोर को नियोजन हेतु सारी बचत संग्रह करने की नीति 
छोड़ देनी चाहिए । 

( ३ ) अनुसूचित बेंकों द्वारा सुविधा-बृद्धि--अनुसूचित बेंक उद्योग को 
जो अग्रल्पकालीन और दीघंकालीन सहायता देती हैं उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। 
इसके लिए समिति ने तीन सुभाव दिए हैं--0) बैंकों को श्रौद्योगिक कम्पनियों के 
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श्रंशों और ऋण-पत्रों में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहन, (॥) ऐसे अंशों और 
ऋणा-पत्रों पर अग्रिम प्रदान करने की श्राज्ञा और (37) बैंकों को झौद्योगिक वित्त 
निगम तथा राज्य वित्त निगमों के अंशों और बाँधों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन । 
(४ ) स्टेट बेंक और बीमा निगम का अभिगोपन संघ--समिति ने 
सुझाव दिया था कि नये उद्योगों के संघों का श्रभिगोपन करने के लिए स्टेट बैक और 
बीमा कम्पनियों का एक संघ बनाया जाय । 
( ५ ) बिल बाजार योजना--रिजव बैक की बिल बाजार योजना के 


अन्तर्गत ऐसी सभी सदस्थ बैंकों को सहायता मिलनी चाहिए जिनकी जमाएँ १ करोड़ 
रुपये से अधिक हैं । 


( ६ ) जमा बीमा प्रमनन्‍्डल--जमाधारियो के हितों की रक्षा के लिए देश 
में जमा बीमा प्रमण्डल खोला जाय । 

( ७ ) अखिल भारतीय बैंकिंग संघ--एक भ्रखिल भारतीय बेकिंग संघ 
खोला जाय । 

(८ ) वित्त प्रमन्डलों के कार्य का विस्तार--श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल 
'और राज्य वित्त प्रमण्डल के कार्यो का विस्तार किया जाय और उन्हें ऋणा-पत्रों के 
आधार पर भी ऋरणा देना चाहिए । 

( ९ ) श्रौद्योगिक विकास प्रमन्डल की स्थापना--श्रौद्योगिक विकास 
को बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योगपतियों के सहयोग द्वारा एक औद्योगिक 
विकास प्रमण्डल खोला जाय । 

(१०) बीमा कम्पनी विधान में संशोधन--बीमा कम्पनी विधान में ऐसा 
संशोधन किया जाय जिससे वे ५०% के स्थान पर ४५% ही सरकारी प्रतिभृतियों 
में विनियोग करने के लिए बाध्य हों । 

(११) बैंकिंग कार्यालय खोलना--प्रत्येक कस्बे और बड़े गाँव में कम से 
कम बेकिंग कार्यालय अ्रवश्य रखा जाय, जिसके लिए रिजवं बैंक ऐसे स्थानों में कार्या- 
लय स्थापित करने वाली बेंकों को सहायता दे ॥ 

(१२) चल बेकी की स्थापना--प्रामीण क्षत्रो में बेकिंग सुविधाएँ बढ़ाने 
के लिए चल-बैके (१/00॥5 840:$) स्थापित की जायें । 

(१३) ऋणों की निकासी का उचित समय--ऋणो की निकासी के 
लिए केन्द्रीय श्रौर राज्य सरकारों को ऐसा समय चुनना चाहिए कि ढौंकों और मुद्रा 
बाजार पर झावश्यकता से अ्रधिक खिचाव न पड़ने पाये । 

(१४) देशी बेंके के नियमन कां पुनः प्रथत्न--रिजव॑ बौंक को देशी बैंकों 
के नियमन का फिर से प्रयत्त करना चाहिए श्रौर जब तक ऐसा सम्भव हो तब 
तक ढेंकों को देशी बैंकों द्वारा भुनाए हुए बिलों को फिर से भुताने का अधिकार 
दिया जाय । 

(१५) बिप्रेष सुविधाओं में ब्रृद्धि--बैंकों की विप्रेष सुविधाएँ बढ़ाई 
जायें । इसके लिए समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं :--..) रिजव॑ बैंक और उसकी 
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एजेन्सियों के कार्यालय में टेली प्रिन्टर रहने चाहिए। () कार्यलियों के बीच राक्षि 
भेजने और मंगाने के तारों को एक्सप्रेस तारों पर भी प्राथमिकता दी जाय । (४) 
सप्ताह में कम से कम दो बार निःशुल्क गति विप्रंष की सुविधाएँ रिजवे ढौंक को 
देनी चाहिए । 

समिति के बहुत से सुझाव सरकार ने स्वीकृत कर लिए है :--0) औद्योगिक 
विकास प्रमण्डल आरम्भ कर दिया है; (॥) इम्पीरियल बैंक और जीवन बीमा व्यव- 
साय के राष्ट्रीयकरण ने बहुत सी सिफारिशों के महत्त्व को समाप्ठ कर दिया है; (॥8) 
-विप्रंष सुविधाशओ्ी में काफी वृद्धि की गई है; (५) रिजवं बैंक की बिल बाजार विकास 
सम्बन्धी योजना में समिति की सिफारिश को ध्यान में रखा गया है । 


उद्योग (विकास व नियमन) अधिभसियम में संशोधन--- 


भारत सरकार ने १५ फरवरी सन्‌ १९५७ से नये उद्योग एक्ट को लागू करने 
की घोषणा की है, जिसमें उद्योग (विकास और नियमन) एक्ट सन्‌ १६५१ में संशो- 
धन किये गये हैं। नये विधान में ३४ उद्योगों को नियम के अन्तंगत लाने का प्रयत्न 
किया गया है, जिनका विकास सरकार की सन्‌ १६५६ की श्रोद्योगिक नीति के 
प्रस्ताव के अनुसार किया जायगा ।* 

पंजीयन तथा शअनुज्ञापन प्रणालियों में भी कुछ छोटे-छोटे परिवर्तत किये गये 
हैं। सरकार ने जनमत प्राप्न करने के लिए एक्ट की व्यवस्थाश्रों की गजट में छाप 
दिया था। 
प्रोद्योगिक वित्त में सुधार के सुभाव-- 

औद्योगिक वित्त की कमी ने देश में दो ऐसी प्रथाप्रों को महत्त्वपूर्ण बना 
दिया है जो भारत की ही विशेषताएं हैं; श्रर्थात्‌ मंनेजिंग एजेन्सी प्रणाली तथा 
उद्योगों द्वारा जन-साधारण से निक्ष पों को स्वीकार करना । इसमें तो सन्देह नहीं है 
कि आरम्भ में इन दोनों प्रथाओ्ों ने भारतीय अ्रथं-व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण सेवा की है, 
परन्तु कालान्तर में इनके दोष इतने बढ़ गये हैं कि श्रब इनका न रहना ही श्रच्छा 
होगा । देश की अधिकोंश बैंक व्यापार बौंक हैं; जो अल्पकालीन ऋण देती हैं और 
उद्योगों के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक नहीं हैं। विगत वर्षो में भारत सरकार ने 
झद्योगिक वित्त की पूर्ति को बढ़ाने के श्रनेक प्रयत्त किये हैं और देश में विदेशी 


निम्न उद्योगों की संशोधित नियम के अनुसार सरकारी काये क्षत्र में लाया 
गया है :--- ह 

* +छा0दा[095 00 $9९०८९28) 5865$, ९६९०-८४ प्रा]8068.. खिब्व॥ 
70५72 77807079, (ए७9०ए72८/$ 0 ०80ँर708 77300॥025, क॥ ०2०0॥0- 
प्रणाली भाव 7ाशिवा॥0703, [क्‍8980 7र०प्राताए 7700४765,. 9॥॥5, 
श्वा079॥68 200 ९0877९5, ७09[068 707९0, 9५]79, [006 9700688708 7707987]658 
870 029/6065. 
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पूंजी को भी नियन्त्रित किया है, परन्तु अभी भी पूर्ति आवश्यकता से कम है । झौद्यो- 
गिक वित्त की पूर्ति बढ़ाने और श्रौद्येगिक ऋणों पर ब्याज की दरों को घटाने के 
लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :--- 


( १ ) अभिगोपन गृहों और निर्गम गृहों का विकास--भारत में श्रभि- 
गोपन-ग्रृहों तथा निर्गमन ग्रहों का विकास होना चाहिए । केन्द्रीय तथा राज्य औद्यो- 
गिक वित्तीय प्रमण्डलों को यह कार्य शीघ्रतापूर्वक अपने हाथों में ले लेना चाहिए । 

( २ ) श्रौद्योगिक बैंकों की स्थापना--बहुत सी ओ्रौद्योगिक बैंकों की 
स्थापना से यह कमी काफी अंश तक पूरी हो सकती है। इस समय वे बहुत से कोर 
दोष नहीं रहे है, जिन्होंने भूतकाल में ऐसी बैंकों को सफलता नहीं मिलने दी थी। 
इसके अतिरिक्त ऐसी संस्थाओं को सरकार आरम्भ में सुविधायें तथा उपयुक्त सहायता 
देकर प्रोत्साहित कर सकती है । 

( ३ ) यूरोपियन नमूने की औद्योगिक प्राधि बेंक--यूरोप के देशों की 
भाँति भारत में भी श्रौद्योगिक प्राधि बैंक (00पर४774 १(०70288० 347/:5) खोली 
जा सकती हैं, जिनका ठीक वही आधार होगा जो भू-प्राधि बैंकों का है । 

(४ ) सर्राफ समिति के सुभावों को कार्य रूप देना-जैसा कि पीछे 
बताया जा चुका है, औद्योगिक वित्त के सुधार हेतु सर्राफ समिति ने अनेक महत्त्वपूर्ण 
सुभाव प्रस्तुत किये हैं। इन सुभावों को आवश्यक संशोधनों के साथ कार्य-रूप दे देना 
चाहिए । 


( ५ ) विनियोग ट्रस्टों की स्थापना--विनियोग ट्रस्टों की स्थापना द्वारा 
लोगों में विनियोग के प्रति दिलचस्पी उत्पन्न करना आवश्यक है, परन्तु साथ ही साथ 
उपयुक्त संस्थाश्रों की सहायता से बचत के एकत्रित करने तथा बढ़ाने का भी कायें 
बढ़ाना चाहिए । 

(६ ) सरकारी बिक्री संगठनों का निर्माण--औद्योगिक कम्पनियों द्वारा 
माल खरीदने और बेचने के लिए सरकारी प्रेरणा पर सरकारी बिक्नी संगठनों का 
निर्माण होना चाहिए । 

(७ ) व्यापारिक बैंकों के व्यवहार में परिवर्तत--व्यापारिक डौंकों के 
व्यवहार में भी परिवर्तत की आवश्यकता है । उन्हें उद्योगों की जरूरत की ओर 
ग्धिक ध्यान देना चाहिए । यह भी विचारणीय है कि जमेन प्रणाली के आधार पर 
भारत की व्यापार बैंकों को वतंमान कार्य के अतिरिक्त श्रौद्योगिक बैंकों के कार्य के 
लिए संगठित करना कहाँ तक उपयुक्त होगा । 

(८ ) बिना प्रतिभृति के अ्रग्नमिम देना--भारतीय बैंकों को उपयुक्त दशाश्रों 
में व्यक्तिगत फ्रतिभूतियों पर बिना प्रतिभूति अग्रिम ((]6व॥ 2&0एथ॥००७) देने पर भी 
तेयार रहना चाहिए । परन्तु इसमें भारी सावधानी की झ्रावश्यकता है । 

( ६ ) वित्त प्रमन्डलों के कार्यों का विस्तार-- औद्योगिक वित्त प्रमण्डलों 
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के कायंवाहन का विस्तार होना चाहिए और उनकी कार्य-प्रणाली में ऐसे सुधार होने 
चाहिए कि औद्योगिक वित्त की आवश्यकता अधिक अंश तक पूरी हो सके । 

(१०) विदेशी पूंजी का आयात--विदेशी पूजी का समुचित व्यवस्थाश्रों 
के अन्तर्गत श्रायात करना यद्यपि इस समय आवश्यक अनुभव हो रहा है, किन्तु इस 
प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए । 


परीक्षा-प्रदन 


राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) भारत में श्रौद्योगिक वित्त! पर एक संक्षिप्र निबन्ध लिखिये । (१६५७) 

राजस्थान विश्वविद्यालय बी ०, कॉम०, 

( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम पर एक लघु टिप्पणी दीजिए । (१६५४९) 

विक्रम विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १ ) भन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम पर एक नोट लिखिए । (१९५९) 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १) उद्योग धन्धों के लिए पूंजी एकत्र करने के लिए क्या-क्या मुख्य कठिनाइयाँ 
होती है, वर्णन करिये । भारत में इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया 
गया है ? समभझाइये । (१६५७) 

बनारस विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

(१) सन्‌ १६४८ के पश्चात्‌ भारत में औद्योगिक वित्त व्यवस्था के नवीन स्रोतों 
पर प्रकाश डालिये। (१६९४९) 


अध्याय ४३ 


भारत में विदेशी प्जी की समस्या 


(प४ शक्राशा ण॑ #0संशत (बफॉशों  पराएा4) ५ 


भारत में विदेशों प्‌ जो के प्रवेश का इतिहास-- 


भारत में सवंप्रथम पुतंगालियों (00702०8८) ने सन्‌ १५०० में कालीकट में अ्रपनी 
फेक्ट्री स्थापित करके विदेशी पूँजी देश में उपस्थित की । बाद को डच ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी, ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा फ्रान्सीसी कम्पनियों ने पुत॑ंगालियों का 
अनुकरण किया । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में विदेशी पुजी के विकास के 
तीन अलग-ग्रलग युग दृष्टिगोचर होते हैं :--- 

( १ ) आरम्भ में १८ वीं शताब्दी के अन्त तक व्यापारी पूंजी का जोर रहा 

( २ ) दूसरी अवस्था में श्रौद्योगिक पूंजी आई, जिसने देश के साधनों का 
शोषरा करने का प्रयत्त किया । इस प्रकार की पूँजी अ्रभी तक भी देश में आती 
रहती है । 

( ३ ) अन्तिम प्रकार की पूंजी ऋण पू जी है, जिसका प्रवेश थोड़े ही काल 
से आरम्भ हुआ है और जो अधिकाँश विदेशी पूजी सम्बन्धी दोषों से साधारणतया 
विमुक्त होती है । 

( १) १८वीं शताब्दी के अन्त तक व्यापारिक पूंजी का जोर- 
१७वीं शताब्दी के अ्रन्त तक ब्रिटिश व्यापारियों की नीति यह थी कि भारतीय उद्योगों 
की तैयार उपज को यूरोप के देशों में बेचकर लाभ कमाए। इन व्यापारियों ने श्रारम्भ 
में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया और उनके विकास के लिए आथिक सहायता 
दी । इजड्भलेण्ड से औद्योगिक क्रान्ति के पदचात्‌ इस नीति में परिवर्तन हुआ और 
विदेशी व्यापारियों ने भारत से कच्चे माल का निर्यात तथा देश में इज्भुल॑ण्ड के 
उद्योगों के तैयार माल का आयात झ्ारम्भ किया । फिर भी १८ वीं शताब्दी के अन्त 
तक देश में लगाई हुई भ्रधिकाँश पू जी व्यायारी पूंजी ही रही । 

(२) १८वीं शताब्दी के अन्त में औद्योगिक पूंजी का आग मन-- 
आगे चलकर १८वीं शताब्दी के श्रन्त में इज्धुलेण्ड की निर्वाधावादी नीति के फल- 
स्वरूप विदेशियों को भारत में अपने उद्योग धन्णे खोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिली ॥ 


छ्णरे 
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भारतीय पूंजी तो आरम्भ से ही शर्मीली थी और लोग उद्योगों में बचत को लगाने 
के स्थान पर उसे सोने-चाँदी तथा जेवरात के रूप में रखना अ्रधिक पसन्द करते थे, 
ग्रतः विदेशियों ने भारत में श्रपने उद्योग और उपक्रम खोल दिये और इस प्रकार 
प्रौद्योगिक पूँजी देश में श्राने लगी। पूंजी के इस प्रवाह को दो बातों ने और भी 
प्रोत्साहित किया । एक ओर देश में झ्रान्तरिक शान्ति श्रौर सुरक्षा की व्यवस्था सुधर 
गई थी और दूसरी ओर विदेशी व्यापारियों ने ऐसा श्रनुभव किया था कि भारत में 
उद्योग खोलने से कच्चे माल को भारत से ले जाने और तैयार माल को फिर भारत 
-में लाने का यातायात व्यय बचाया जा सकता था । इस श्रौद्योगिक पूंजी ने रेलो, 
सड़कों, नहरों ग्रादि के विकास में अधिक सहायता दी । २० वीं शताब्दी के आरम्भ 
में श्रौद्योगिक पूंजी ने देश में निर्माणण उद्योगों का भी विकास आरम्भ किया । 

(३ ) २०वीं सदीं में ऋए पूंजी का शुभागमन--इसी काल में ऋण 
पूजी भी देश में श्राने लगी, यद्यपि श्रौद्योगिक पूंजी का श्रायात बराबर होता रहा है 
ऐसा प्रतीत होता है कि अपने निर्यात व्यापार के घाटे को ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने 
भारतीय श्रौद्योगिक विनियोगों से अ्रधिक आय प्राप्त करके पूरा करने का प्रयत्न किया 
था । ऋण पूंजी का महत्त्व हाल ही के वर्षों में बढ़ा है । इस पूंजी को केवल ब्याज 
कमाने के लिए भारत में भेजा जाता है और विदेशी पूजीपति का स्वार्थ केवल मूलधन 
तथा ब्याज का भुगतान प्राप_ करने तक ही सीमित रहता है। श्रौद्योगिक पूंजी की 
तुलना में भारत में ऋण पूजी की मात्रा बहुत कम है । इस प्रकार की पू जी साधा- 
रणतया दोष-मुक्त समझी जाती है, क्योंकि यह भ्रपने साथ राजनीतिक प्रभाव नहीं 
लाती है । 


भारत को विदेशी पूंजी का स्वागत करना चाहिये या नहीं १-- 

यह अनुमान कठिन है कि भारतीय भ्रर्थ व्यवस्था में विदेशी पू जी का विभिन्न 
कालों में कितना महत्त्व रहा है भूतकाल के सम्बन्ध में तो विदेशी पूंजी की मात्रा 
सम्बन्धी आँकड़े भी विश्सनीय नहीं हैं। गैर-सरकारी अनुमानों में इतनी अधिक 
भिन्नता है कि किसी निश्चित बात का पता नहीं चल सकता है। सन्‌ १६४८ में 
रिजव॑ बेक ने यह अनुमान लगाया था कि उस समय भारत में कुल विदेशी पू जी की 
मात्रा ५६६ करोड़ रुपया थी, जिसमें से २७६ करोड़ रुपए की ब्रिटिश पूजी थी, ३० 
करोड़ रुपए की अ्रमरीकन, २१ करोड़ रुपए की पाकिस्तानी और ६ करोड़ रुपए की 
कनाडियन ((४॥90मंथ) पूंजी थी। विगत वर्षो में हमने विश्व बैंक और मुद्रा-कोष 
से भी ऋण लिए हैं और इसी प्रकार अमरीका, रूस, चैकोसलोबेकिया, स्वीडन श्र दि 
देशो से ऋण लिए हैं । इसी प्रकार कुछ भन्य सूत्रों से भी भारत में पूंजी का आयात 
हुआ है । 
. भारत को विदेशी प्‌जी को श्रावर्यकता भ्रथवा लाभ-- 
। भारत में विदेशी पूजी की आवश्यकता इस कारण उत्पन्न होती है कि हमारे 
देश में प्रचुरता के बीच भी निर्धनता है। देश के विभिन्‍न प्रकार के साधन पूंजी के 
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अभाव के कारण वेकार पढ़े हुए हैं। साथ ही, देश में पूंजी का निर्माण आवश्यक 
तेजी के साथ नहीं हो रहा है । श्राथिक नियोजन की सफलता के लिए हमें आन्तरिक 
ओर बाहरी दोनों ही सूत्रों से पूंजी की पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी । देश में पूंजी निर्माण की 
धीमी प्रगति के कारण तो हम पिछले अध्याय में देख ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
हमारे अधिकाँश निर्यात बेलोच प्रकृति के हैं और वर्तमान दण्झाओ्रों में हमें कच्चा माल 
मशीनरी, कारीगर और भोजन सभी वस्तुएँ अधिक मात्रा में विदेशों से मगानी पड़ती 
हैं । यही कारण है कि देश की विदेशी विनिमय तथा ऋण सम्बन्धी भ्रावश्यकता 
महान्‌ है । न 

भारत में विदेशी पूजी की श्रावश्यकता उसके निम्न लाभों के कारण उत्पन्न 
होती है :-- 

( १ ) श्रौद्योगीक रण में सहायता--विदेशी पूंजी ने भारत के श्ौद्योगी- 
करण में सहायता दी है । राष्ट्रीय सरकार को भावी विकास योजनाश्रों में इससे और 
भी अधिक लाभ की आशा है । विदेशी पूंजी के उपयोग द्वारा हम देश के बेकार पड़े 
हुए साधनों का उपयोग कर के राष्ट्रीय धन और सम्पन्नता में वृद्धि कर सकते हैं । 

( २) प्ररम्भिक जोखिम का सामना--साधार णतया, औद्योगिक विकास 
की प्रारम्भिक अवस्था में जोखिम का अंश अधिक रहता है। यह सम्भव है कि 
प्रारम्भिक जोखिम विदेशी पूजीपति उठाएँ श्र तत्पश्चात्‌ स्थापित उद्योग देश- 
वासियों द्वारा प्राप्त कर लिया जाय । 

( ३ ) शिल्प ज्ञान का सह-आयात--विदेशी पूजजी अपने साथ उत्पादन 
की नई-नई कलांयें और रीतियाँ लेकर श्राती है। इससे देश में उत्पादन की शिल्प- 
क्षमता बढ़ जाती है। 

( ४ ) स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा -विदेशी पूँजी एक आरोग्य प्रति- 
योगिता उत्पन्न करती है। देशी उद्योगपतियों को नींद से जगाया जा सकता है, क्योंकि 
विदेशी उत्पादकों से प्रतियोगिता करने के लिए उन्हें भी सुधार का मार्ग अपनाना 
पड़ता है आर कुशलता प्राप्त करनी पड़ती है । 

( ५ ) लाभदायक सम्पत्तियों का निर्माण--विदेशी पू'जीपति देश में ऐसे 
उपक्रमों, आदेयों और साधनों तथा ऐसे सम्पत्ति का निर्माण कर सकते है जो विदे- 
शियों के चले जाने के परचात्‌ भी देश के लिए लाभ तथा ग्राथिक उन्नति का साधन 
बने रहें । भारतीय रेलें, जिनका निर्माण विदेशी पूंजी की सहायता से हुआ है इसका 
एक बहुत अच्छा उदाहरण है । ु 

( ६ ) श्राथिक नियोजन में सफलता--आध्थिक नियोजन की सफलता 
में भी विदेशी पूंजी से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। श्राथिक नियोजन के सम्बन्ध 
में हमारा सन्‌ १६५१ से (६६४ तक का अनुभव यही सिद्ध करता है कि जल्दी से 
जल्दी ग्राथिक विकास के लिए विदेशी पूंजी अत्यन्त आवश्यक है। 

४! ७ च० गशज्र० । ० 
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( ७ ) पूंजीगत माल का भ्रभाव--इस समय हमारी सबसे महान्‌ झ्राव- 
इयकता पूंजीगत माल के आ्रायात की है । इसके लिए दो ही उपाय हो सकते हैं : 
प्रथम तो यह कि हम उन देशों को अपने निर्यात बढ़ायें जो हमें बदले में पुजीगत माल 
दे सकते हैं और दूसरा यह है कि ऐसे देशों से ऋण लेकर पूंजीगत माल को खरीदें । 
निर्यातों के सीमित होने के कारण विदेशी पु जी का प्राप्त कर लेना भी हमारे लिए 
हितकर होगा । 

. विदेशी पूजी की हानियां श्रथवा उसके दोष-- 

विदेशी पूंजी के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) राजनीतिक प्रैतिबन्ध-सबसे बड़ा दोष राजनीतिक प्रकृति का है। 
“भण्डा व्यापार के पीछे-पीछे चलता है।” दूसरे शब्दों में, श्राथिक अधिकार राज- 
नीतिक अधिपत्य उत्पन्न करता है| विदेशी पूँजी देश की झ्राथिक और राजनीतिक 
स्वतन्त्रता को मिटा देती है। चीन और ईरान का अनुभव तो ऐसा ही है। इसलिए 
विदेशी पृजी से डरना चाहिए.। 


(२ ) श्रधिकाँश लाभ विदेशियों को--विदेशी पूजी द्वारा देश के साधनों 
का विदेशियों द्वारा शोषण होता है। लाभ का अधिकांश भाग विदेशियों की ही 
सम्पन्नता को बढ़ाता है। देश के निवासियों को केवल सीमित मात्रा में ही लाभ प्राप्त 
हो पाता है । 

( ३ ) रक्षा और आधार उद्योग--रक्षा और ग्राधार उद्योग में तो विदेशी 
पूंजी का उपयोग संकट से खाली नहीं होता है । 


( ४) भारतवासियों' के प्रति भेद भाव--भारत में विदेशी पूजीपतियों ने 
भारतवासियों के प्रति भेद-भाव किया है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम 
किया है और भारतीय कम॑चारियों को शिक्षण तथा अनुभव प्राप्त करने से वंचित 
रखा है । वे देश में विदेशी सरकार के महान्‌ समर्थक रहे हैं । 

( ५) अन्य विदेशियों के साथ पक्षपात--विदेशी प्जीपतियों ने भार- 
तीय व्यापारियों की अपेक्षा सदा ही दूसरे विदेशियों के साथ रियायत की है। उन पर 
भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करने के अनेक झारोप लगाये गये हैं | 

(६) देशी पृ जी के निर्माण को प्रोत्साहन--विदेशी पूंजी के बने रहने 
के कारण देश में पू जी का निर्माण पूरी तेजी से नहीं हो पाया है। साधारणतया 
सभी उद्योगपति अपने लाभ के एक भाग को पूंजी के रूप में उपयोग करके उसका 
विनियोग कर देते हैं; परन्तु भारत से प्रति वर्ष लगभग ३६ करोड़ रुपये की राशि 
विदेशी उपक्रमों के लाभ के रूप में देश के बाहर चली जाती है । 
निष्करषं-- द 

विदेशी पूंजी के दोषों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि वे दोष 
काफी गम्भीर हैं। इधर पिछले १०-१५ वर्षों का अनुभव भी कद है। कितने ही देश 
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विदेशी पूंजी के कारण अपनी ग्राथिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता भी खो बैठे हैं । 
, विदेशी पूंजी देश में विदेशी निहित हितों (70728 ४८४८१ 9/८72505) को उत्पन्न 
करती है, जिनकी रक्षा के लिए विदेशी सरकारें अपनी पूरी शक्ति लगा देती हैं। 
विदेशी पृ'जीपतियों द्वारा संचालित उद्योग और व्यवसाय देश में विदेशी प्रभाव ओर 
षड़यन्त्र के श्रह बन जाते है। इन कारणों से विदेशी पूजी के प्रति शद्धा का बना 
रहना स्वाभाविक ही है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि विदेशी 
पूंजी से सम्बन्धित दोष उसके नियन्त्रण से सम्बन्धित हैं, स्वयं विदेशी पू जी में दोष 
नहीं हैं । दोष इस कारण उत्पन्न होते हैं कि राप्ट्रीय सरकार उस पर उचित नियन्बरण 
नहीं रख पाती है । अ्रनुभव बताता है कि समुचित नियन्त्रण के अ्रन्तगंत विदेशी पू जी 
देश की महान्‌ सेवा कर सकती है । 

भारत सरकार की विदेशी पूंजी सम्बन्धी नीति-- 

विदेशी पूंजी के गम्भीर दोषों के कारण उसके नियन्त्रण की आवश्यकता 
श्रधिक है, परन्तु प्रझन यह है कि हमें किस प्रकार की विदेशी पृ जी पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए । यदि विदेशी पूंजी भारतीय उद्योगों तथा व्यवसायों को ऋण के रूप 
में मिलती है तो उससे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता है। सबसे अधिक दोष 
साहसी श्रथवा श्रौद्योगिक पूजी में होता है श्र इसी प्रकार की पूंजी की भारत में 
प्रधानता है । हमारे लिए आ्रावश्यकता इस बात की है कि हम ऋण पूंजी को समुचित 
प्रोत्साहन दें और साहसी पूँजी पर समुचित नियन्त्रण रखें । 
सन्‌ १९२२ का आथिक आयोग-- 

भारतीय स्वतन्त्रता के पूर्व विदेशी पूंजी के दोषों की गम्भीरता पर लगभग 

कभी भी दिचार नही विया गया था। ब्रिटिश सरकार की सामान्य नीति विदेशी 
पृ'जीपतियों को विशेष सुविधाएँ देने की श्रोर थी । सन्‌ १९२२ के आर्थिक आयोग 
को इस समस्या पर विचार प्रकट करने के लिए कहा गया था, परन्तु आयोग के बहु- 
मत को ऐसी पूंजी में कोई दोष हष्टिगोचर न हो सका । इसके विपरीति आयोग के 
अ्ल्पमत का विचार था कि विदेशी पूजी के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए उस 
पर निम्न प्रतिबन्ध आ्रावश्यक थे । 

( १ ) पंजीयन एवं विदेशी मुद्रा रुपयों में--विदेशी कम्पनियों को भारत 
सरकार से कार्याधिकार तथा पंजीयन (२०४5774४०॥) प्राप्त करना चाहिए आर 
अपनी पूजी को रुपयों में लगाना चाहिए, न कि विदेशी मुद्राओं में । 

( २ ) संचालक मंडल में भारतीयों का प्रतिनिधित्त्व--ऐसी कम्पनियों 
के संचालक-मंडल में भारतवासियों का समुचित प्रतिनिधित्त्व रहना चाहिए । 

( ३ ) भारतीयों के लिए शिक्षण सुविधाएं --इन कम्पनियों को भारत 
वासियों के लिए शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करनी चाहिए । 
सन्‌ १६२५ की विदेशी पजी समिति-- 

सन्‌ १६२५ की विदेशी पूजी समिति ने भी उपरोक्त सुझावों का अनुमोदन 
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किया था। इस समिति का विचार था कि ऐसी विदेशी कम्पनियों के संचालक मंडल 
में भारतवासियों के प्रतिनिधि अवश्य रहने चाहिए, जिन्हें भारतीय साधनों के शोषण 
का विशेष अधिकार दिया गया था। इन सिफारिशों के रहते हुए भी भारत सरकार 
ने इस दिशा में कुछ भी प्रयत्त नहीं किया था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 
दोनों महायुद्"ों के बीच के काल में प्रति वर्ष लगभग ४०-५० करोड़ रुपया विदेशी 
विनियोगों के लाभ के रूप में या तो देश के बाहर जाता रहा या उसे फिर से भारत 
- में ही विनियोगों में लगा दिया गया है । 

राष्ट्रीय नियोजन समिति के विचार-- 

राष्ट्रीय नियोजन समिति (िध्रा०ाब ?िक्षामं॥8 ("०॥777/९७०) ने भी 
विदेशी पूंजी की समस्या पर विचार किया था । समिति के निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :- 

( १ ) विदेशी पूंजी ने आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोरणों से 
राष्ट्रीय विकास में बाधा डाली है । 

( २ ) राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों में विदेशी अधिकार तथा प्रबन्ध नहीं रहना 
चाहिए । ऐसे उद्योगों में विदेशी पूंजी का केवल ऋण के रूप में 
ग्रहण करना ही उपयुक्त हो सकता है । 

( ३ ) विदेशी पूजीपतियों के विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए । 

( ४ ) सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों में सरकार को चाहिए कि मुश्रावजा (0०0- 
7०754॥07) देकर विदेशी पूंजी का धीरे-धीरे निस्तारण करे। 

भारत सरकार की वरतमान नीति-- 

८ श्रप्रेल सन्‌ १६९४८ को श्रौद्योगिक नीति प्रकथन ([707४774] 7009 
5082८४८॥)०) में भारत सरकार की विदेशी पूजी सम्बन्धी नीति की घोषणा की गई 
थी । इस प्रकथन में विदेशी पूंजी के आयात की आवश्यकता को तो स्वीकार कर 
लिया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में निम्न शर्तें लगा दी गई हैं :-- 

( १ ) भारत सरकार की श्रौद्योगिक नीति का पालन--विदेशी पूजी- 
पतियों को भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार काये करना पड़ेगा। भारत 
सरकार देशी और विदेशी पूंजी के बीच भेद-भाव नहीं करेगी और दोनों के बीच 
सहयोग का आधार स्थापित करने का प्रयत्न करेगी । 

(२) मूलधन व लाभ को बाहर ले जाने की शर्तें--विदेशियों को 
लाभ तथा मूलधन भारत से निकाल ले जाने का अधिकार रहेगा, किन्‍्त कुछ निश्चित 
शर्तों के अन्तगगंत ही । 

( ३ ) सेवाओ्ओो का शनेः शनेः भारतीयकरणु--विदेशी कमंचारी उन 
पदों पर रखे जा सकते हैं जिनके लिए उपयुक्त योग्यता तथा अनुभव प्राप्त मारतवासी 
उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु विदेशी कम्पनियों को भारतवासियों के शिक्षण की व्यवस्था 
करनी पड़ेगी और धीरे-धीरे अपनी सेवाग्नों का भी भारतीयकरण ([॥098775$9/0॥) 
करना पड़ेगा । 
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( ४ ) अ्रधिकार में लेते समय मुआवजे की आ्ञवश्यकता--विदेशी 
कम्पनियों को सरकारी अ्रधिकार में लेते समय उनके मालिकों को उचित मुआवजा 
दिया जायगा । * 

( ५ ) भारत सरकार का सहयोग--जब तक विदेशी कम्पतियाँ रचना- 
त्मक तथा सहयोगी काय करती रहेंगी, भारत सरकार उन्हें किसी प्रकार की हानि 
नहीं पहुँचायेगी । 

सरकारी नीति का परिणाम यह हुग्ना है कि विदेशी पूंजी का आयात बराबर 
होता रहा है । सन्‌ १६४९ में ६:३५ करोड़ रुपये की पू'जी विदेशों से भारत में श्राई 
थी। इसी प्रकार सन्‌ १९५० में २५७ और सन्‌ १६५१ में €'६६ करोड़ रुपये की 
पू जी भारत को प्राप्त हुई । भ्रधिकांश पूजी ब्रिटेन से आई है । मार्च सन्‌ १६९५४ तक 
भारत सरकार का कुल विदेशी ऋण (लोक) १३६६९ करोड़ रुपये का था, जिसमें 
१९११"०४ करोड़ रुपये के मूल्य का डालर ऋगणा भी सम्मिलित था। प्रथम पंच-वर्षीय 
योजना में ३०० करोड़ रुपये के विदेशी ऋणों की श्रावश्यकता बताई गई थी, यद्यपि 
यह अनुमान वास्तव में अधिक रहा है । अप्रंल सन्‌ १६५३ श्ौर जून सन्‌ १९५४ के 
बीच भारत को १६२'८३ लाख रुपये के विदेशी विनियोग प्राप्त हुए, परत्तु इसी 
काल में ८५*२४ लाख रुपये की विदेशी पूंजी लौटा दी गई है । प्राप्त विनियोग में से 
इज्धलेंड से १३७८५ लाख, अमरीका से १९०० लाख तथा स्विटजरलैंड से २२९१५ 
लाख रुपग्रे की कीमत के ऋण प्राप्त हुए हैं। सन्‌ १६५७ में विदेशी पूजी का कुल 
अनुमान १,०३६ करोड़ रुपये का था । दूसरी योजना में सन्‌ १९५६-६१ के काल में 
८०० करोड़ रुपये की विदेशी पूजी की आ्रावश्यकता दिखाई गई थी । तीसरी योजना 
में यह ८५५० करोड़ रुपया है। 

रिजबं बेंक के आश्िक विभाग के एक अध्ययन के अनुसार सन्‌ १६५७ के अंत 
में कुल विदेशी व्यावसायिक विनियोगों की कीमत, जिनमें विश्व बौंक के ऋण सम्मि- 
लित न थे, भारत में ५५५६ करोड़ रुपया थी । इस ब्ष में ४५'८ करोड़ रुपए की 
विदेशी पूजी लौटाई भी गई थी | सन्‌ १९५७ में भारत सरकार की विदेशी देन 
४५१ करोड़ रुपया थी और भारत में बेकों की विदेशी देन ४८ करोड़ रुपया थी। 
सन्‌ १६५८ में निजी विदेशी देन कुल मिलाकर १,२९४ करोड़ रुपया थी । 

पंच-वर्षोय योजनाएँ और दिदेशो प्‌ जो 
प्रथम पंच-वर्षोप योजना काल-- 

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रथम पंच-वर्षीय आयोजन के काल में २८७ 
करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी मिली है, जिसमें विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त राशि 
भी सम्मिलित हैं। इस पूजी का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अ्रमरीका से प्राप्त हुआ 
है । उस देश से २३८ करोड़ रुपये की पूंजी मिली है, जिसमें १२६९"६० करोड़ रुपया 
ऋणगा के रूप में मिला है और शेष सहायता के रूप में । कुल प्राप्त विदेशी पृ जी में से 
लगभग १६७ करोड़ रुपये का ही प्रथम योजना-काल में उपयोग हो सका था । शेष 
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१८७ करोड़ रुपए को दूसरी पंच-वर्षीय योजना के भ्रथ प्रबन्ध में सम्मिलित कर लिया 
गया था। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है- अमरीका १६०४० 
करोड़ डालर, आस्ट्रेलिया १६ लाख पौंड, कनाडा ७:७० करोड़ डालर, न्यूजीलेंड 
१६४० लाख पौण्ड, फोर्ड फाउन्डेशन ८० लाख डालर, नॉरवे १ करोड़ क्रेनर और 
विश्व बेंक ६:६० करोड़ डालर । 

द्वितोय पंच-वर्षीय योजना काल-- 

दूसरे योजना काल में कुल विदेशी ऋण भर सहायता की स्वक्ृति, यदि 
- हम पी० एल० ४८० (7 7.. 480) सहायता तथा उस सहायता को सम्मिलित नहीं 
करते है जो साफ-साफ तीसरी योजना के लिए स्वीकार हुई है, १,०७९ करोड़ रुपया 
थी । यदि इसमें प्रथम योजना से बची हुई १०८१ करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित 
कर दी जाए तो इसकी मात्रा १,२६० करोड़ रुपया हो जाती है | दूसरी योजना के 
श्रन्‍्त तक इस राशि में से केवल ८६० करोड़ रुपया उपयोग किया गया था। बची: 
हुई ३७० करोड़ रुपये की राशि तीसरी योजना में सम्मिलित कर ली गई है । 
तींसरी योजना की व्यवस्था-- 

तीसरी योजना के लिये कुल विदेशी सहायता का अनुमान ३,२०० करोड़ 
रुपया लगाया गया है । परन्तु यह सारी राशि राष्ट्रीय उपयोग में नहीं भ्रायेगी, क्योंकि 
इसमें से १,००० करोड़ रुपया ऐसे ऋणों को चुकाने जिनकी भुगतान अ्रवधि तीसरी 
योजना के काल में पूरी होती है तथा निजी क्षत्र की योजनाओं पर व्यय होगा । इस 
प्रकार अनुमान यह है कि तीसरी योजना के लिए २,२०० करोड़ रुपये की राशि 
उपलब्ध होगी । छः देशों ग्रर्थात्‌ कनाडा, परिचमी जमेनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका 
और फ्रांस तथा विद॒व ढौंक ने भारत को तीसरी योजना काल में २२८६ करोड़ 
डालर की सहायता देने का वचन दे दिया है । इसमें से अमेरिका १०४'६ करोड़, 
ब्रिटेन २५ करोड़, कनाडा ५०६ करोड़, जापान ८ करोड़, फ्रास ३ करोड़, पश्चिमी 
जमनी ४२५ करोड़ और विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ४० करोड़ 
डालर देंगे।. 
चोनी आक्रमण ओर विदेशी सहायता-- 

२० शअ्रक्टूबर सन्‌ १६६२ को चीनी सेनाग्रों ने भारत के नेफा (४४४४) और 
लाख क्षंत्रों पर आक्रमण कर दिया । इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या 
देश की रक्षा की समस्या है। इस समय हमारी समस्या विदेशों से हथियार, गोला 
वारूद और सैनिक सामान मेँगाने की समस्या है। साथ ही साथ दीघंकालीन तैयारी 
के लिए हमें देश में ही हथियार, वायुयान तथा सैनिक सामान तेंयार करने का प्रबन्ध 
करना होगा । ब्रिटेन, अमेरिका एवं कुछ भ्रन्य राष्ट्रों ने सेनिक सहायता देकर हमारी 
कुछ समस्‍यायें सुलझाने का प्रयत्न किया है, परन्तु भ्रभी दीर्घकलीन सहायता के सम्बन्ध 
में कोई समझौता नहीं हो सका है। फ्राँस, कताडा, आस्ट्र लिया, रूस, जापान और 
पश्चिमी जम॑नी से भी सहायता मिल रही है। 
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ऐसा प्रतीत होता है कि बिना ग्रत्यधिक विदेशी सहायता के हमारी आवदश्य- 
कता पूरी नहीं हो सकती है यह सम्भव है। कि हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों 
को नीचे रखना पड़े, ताकि रक्षा योजना के लिए अधिक धन और विदेशी विनिमय 
मिल सके इस समय हमारी विदेशी सहायता की आवश्यकता सबसे श्रधिक है। वैसे 
आशा यही है कि हम इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने मे सफल रहेंगे । 


. परोक्षा-प्रश्न 


(१) भारत में विदेशी पूजी के प्रवेश के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का 
आलोचनापूर्णा विवेचन करिये । 

(२ ) भारत में विदेशी पूजी की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए । आधुनिक वर्षों 
में भारत में विदेशी पूंजी को श्राकषित करने के लिए क्‍या कदम उठाये 
गए हैं ? 

(३) क्या आ्रापकी सम्मत्ति में भारत की पंच-वर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए 
विदेशी पूजी श्रावश्यक है ? द्वितीय योजना की सफलता में विदेशी पू जी की 
उपलब्धता कहाँ तक सहायक हुई है ? 

(४) भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूजी के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 


उसामपरमनके पालन याछत.. अफेशमाहहातन-.. डइननाफाश...पिपरनधका-तनक, 





अध्याय ७४७ 
भारत में बेकिंग विधान 


(छन्लांवाए 4,6एंडॉब्रांणा गा ाएा4) 





प्रारश्भिक -- 
पुरानी विचारधारा के अनुसार बकिंग विधान आवश्यक नहीं है। स्वरणंमान की 
स्वचालकता प्रकृति इस बात का आइवासन थी कि साख का अत्यधिक विस्तार न 
होने पाए । इसके ग्रतिरिक्त स्वर्णंमान के अन्तर्गत केवल बैंक दर में परिवतंन करके 
ही देश की सरकार साख निर्माण को नियन्त्रित कर सकती थीं, किन्तु धीरे-धीरे बैंक 
दर की सप्रभाविकता घट गई और स्वरणंमान का भी अन्त हो गया । बीसवीं शताब्दी 
में बेंकिग विधान की आवश्यकता सभी देशों ने अनुभव की | इड्भलैंड ने भी अपनी 
परम्परागत निर्वाधावादी नीति में परिवर्तत किया और अन्त में तो बैंक श्रॉफ 
इड़लैंड का राष्ट्रीयकरण भी कर लिया । भारत में बेंक दर नीति की सप्रभाविकता 
सदा ही अनिर्चित रही है श्रौर बेकों का विलीयन इतना अधिक हुश्रा कि लम्बे 
काल से बेंकिग विधान की दिशा में किसी उपयुक्त नीति की आवश्यकता ग्रनुभव 
की गई । 

छः महत्त्वपूर्ण कारणों से भारत में बैंकिंग विधान की झ्रावश्यकता है :-- 
भारत में बंकिग विधान की श्राववदयकता-- 

( १ ) देशी और आधुनिक बेंकों के बीच समचय--भारत में देशी 
बेंकरों और महाजनों की संख्या काफी अधिक है । साख संगठन पर एकाकी नियन्त्रण 
स्थापित करने के लिए देशी बैंकिंग का सम्मिलित पूजी बैकिंग से सम्बन्ध स्थापित 
करना आवश्यक है । समचय की आवश्यकता इस कारण और भो बढ़ जाती है कि 
वर्तमान दशा में दोनों प्रणालियों के बीच प्रतिस्पर्धा है, जबकि देश में बैंकिंग सेवाओं 
का सामान्य अभाव है। बिना वेधानिक व्यवस्था के समचय स्थापित नहीं हो 
सकता है । अर 

( २) दुबंल बैंकों को रोकना--भारत में बेंक भारी संख्या में फेल हुई 
हैं । बेकिंग विकास समुचित श्राधार पर नहीं हो पाया है । बैंकिंग विधान द्वारा आरोग्य 
हीन बैको का विकास रोका जा सकता है और बैंकों को समुचित साख विकास तथा 
निनियोग नीति अपनाने पर वाध्य किया जा सकता है। 
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( ३ ) रिजवं बेंक की शक्ति बढ़ाना--रिजवं बैंक कुछ कारणो' से कम- 
जोर रही है। आरम्भ में ही यह स्पष्ट हो गया था कि विस्तुत वैधानिक अधिकारों" 
के बिना रिजवं बेंक सरकार की मुद्रा, साख तथा विदेशी विनिमय नीति को काय॑ 
रूप नहीं दे पायेगी । रिजवं बेंक के पास बेक दर और खुले बाजार व्यवसाय के दो 
महत्त्वपूर्ण अस्त्र हैं, परन्तु वे श्रपर्याध्र है रिजव॑ बैंक की सफलता का प्रमुख कारण 
उसके विस्तृत वैधानिक आधार है । 

( ४ ) अनावश्यक शाखा विस्तार पर प्रतिबन्ध-- विगत वर्षों में भार- 
तीय बैकिद्ध की एक और विशेषता दृष्टिगोचर हुई है । प्रत्येक बैंक यही प्रयत्न करती. 
है कि सभी स्थानो' पर अपने व्यवसाय का विस्तार करे | शाखाएँ बिना विस्तार की 
सम्भावना की जाँच किए ही खोल दी जाती हैं और उनके द्वारा अन्य बैंको से प्रति- 
योगिता करने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ नगरो' में तो बैंकिद्ध सेवाएं” 
प्रावश्यकता से बहुत अ्रधिक है और कुछ उनकी सेवाञ्रो से पूर्णतया वंचित हैं । ऐसी 
श्रवस्था देश के लिए हिंतकारी नहीं है, इसलिए शाखा खोलने के सम्बन्ध में कुछ 
वैधानिक व्यवस्थाओ' की भारी आवश्यकता है । 

(५) ग्रामीरा क्षेत्रों में बेकिंग का विकास--प्रामीण क्षेत्रो' को बेकिंग 
सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा सहकारी साख आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के 

: लिए बेकिड्भ विधान आवश्यक है| इस सम्पक में यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण 

ऋणाग्रस्तता समिति के सिफारिशो' के आ्राधार पर अ्रब रिजर्व बेंक की देख-रेख में 
स्टेट बैंक के द्वारा ग्रामीण क्ष त्र और अरद्ध शहरी क्षत्रो में बेकिद्ध सम्बन्धी सुवि- 
धायें प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। 

( ६ ) एक दिद्याई प्रकृति का निवारण--भारतीय डैंकिड्रु की एक- 
भी समुचित दिशाई प्रकृति विधान द्वारा रोकी जा सकती है। 
भारत में देशी वेंकिड्भः का नियन्त्रण-- 

भारत में देशी बॉंकिद्धु के नियन्त्रण का काय्ये काफी देर में आरम्भ हुआ । 

रिजवं बैंक की स्थापना से पूर इस दिशा में लगभग कुछ भी प्रयत्न नहीं किया था । 
रिजवं ढोंक आफ इण्डिया एक्ट सन्‌ १६३४ की धारा ५५ (१) भ्र के अनुसार रिजववे 
डोंक का यह कर्तव्य है कि वह देशी बौंकिद्भ प्रणाली के सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत 
करे मई सन्‌ १९३७ में रिजवं छोंक ने इस सम्बन्ध में परिगरित बैंको और देशी 
' ढौंकरों से विचारविमर्श किया और एक योजना तैयार की । इस योजना में सन्‌ १६३१ 
की केन्द्रीय बैंकिड्र समिति की सिफारिशों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया था । 
यह स्वीकार किया गया कि देशी बौंकरो का रिजवं डीौंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखा जाय, 
परन्तु सहायता तथा स्वीक्षति प्राप्त करने के लिए देशी डेंकरो के लिए निम्त पांच 
शर्तों का पूरा करना आवश्यक बनाया गया है :--- 

(१ ) पूंजी सम्बन्धी शर्त--केवल ऐसे देशी बैंकरो' को जो कम से कम २ 
लाख रुपये की पूंजी से व्यवसाय करते हों और ५ साल के भीतर अपनी पूंजी की 
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मात्रा को ५ लाख रुपये तक बढ़ाने को तैयार हों, रिजवं बेक से स्वीकृति मिल 
सकती है । 

( २ ) गैर बकिंग व्यवसाय बन्द करना--ऐसे बैकरों को बैंकिद्ध के अति- 
रिक्त अश्रन्य व्यवसाय एक निश्चित भ्रवधि के भीतर बन्द करने होंगे । 

( ३ ) समुचित लेखे--ऐसे बैंकरों के लिए समुचित लेखे रखना भ्रावश्यक है 
झ्रौर रिजवं बैक को इन लेखों के निरीक्षण का अधिकार होगा । 

(४ ) चिट्टों का प्रकाशन--उन्हें भ्रपने चिट्ठु प्रकाशित करने चाहिये श्लौर 

. समय समय पर निश्चित रिपोर्ट रिजवं बेक को भेजनी चाहिए । 

(५ ) बदले में बिल भुनवाने का अ्धिकार--तदले में एसी बैंकों को 
रिजव॑ बैंक से बिल भुनाने का अधिकार दिया गया है। उन्हें वही सुविधाएं प्राप्त 
होंगी जो अपरिगरित बैंकों (]४०७-४०॥७०७८१ 895) को प्रदान की गई हैं । 

देशी बैंकरों को ये शर्तें कड़ी अनुभव हुई है। उन्होंने व्यापार और सोना, 
चाँदी तथा हीरे जवाहरात का व्यवसाय छोड़ना स्वीकार नहीं किया है। सन्‌ १६४५० 
के श्रन्त तक केवल ७ देशी बंकरों ने शर्तों को स्वीकार किया था । 

सम्मिलित प्‌ जी बेंकिड्भा का नियन्त्रण 
प्रारभ्भिक-- 

सन्‌ १६०५-०६ के बैंकिज्भ संकट ने बेंकिज्र विधान की आवश्यकता स्पष्ट 
कर दी थी, इसलिए सन्‌ १६९१३ के कम्पनीज एक्ट में बेंकिजछ् कम्पनियों के सम्बन्ध 
में अलग व्यवस्थाएं की गई । इस एक्ट में बेंकिंग कम्पनियों को एक निश्चित रीति 
से चिट तैयार करने का आ्रादेश दिया गया था और उन्हें एक निर्धारित रूप में ६ 

- मासिक विवरणा-पत्र प्रकाशित करना पड़ता था, परन्तु इस नियम की व्यवस्थायें 
अपर्याप्र थीं और इसका क्षेत्र बहुत सीमित था । प्रथम महायुद्ध के काल में तथा उसके 
उपरान्त भी बेक विलीयन का क्रम बराबर चलता रहा । इस प्रवृत्ति को रोकने के 
ल्षिए सन्‌ १६२७ में हिल्टन यंग आ्रायोग (प्रां॥0909 १र०णा३ ००णायांइआं०॥) ने 
और सन्‌ १६३९१ में केन्द्रीय बंकिज्धु जाँच समिति ने केन्द्रीय बैंक की स्थापना का 
सुभाव दिया था। 

केन्द्रीय गेंकिंग जांच समिति, सन्‌ १९३९-- 

क्रेन्द्रीय बेकिजछ़ जाँच समिति ने समस्त भारतीय बेकिज्भ प्रणाली की विस्तृत 

जाँच की थी । इसने एक ऐसे विशेष बेंकिड़ विधान के निर्माण की सिफारिश की थी 
. जिसमें सन्‌ १६९१३ के कम्पनीज एक्ट की व्यवस्थाओ्रों को उचित संशोधनो सहित 
सम्मलित किया जाय । समिति का विचार था कि इसके अतिरिक्त निम्न विषयो से 
सम्बन्धित व्यवस्थायें भी विधान में रखी जाँय :--(१) बैंकिड्भ' संघठन, (२) प्रबन्ध, 
(३) अंकेक्षण तथा निरीक्षण और (४) निस्तारण तथा विलय । सन्‌ १९३४५ में रिजवं 
बेक को स्थापित करके तथा इन्डियन कम्पनीज (संशोधन) एक्ट, सन्‌ १६३६ द्वारा 
सरकार ने समिति के भ्रधिकांश सुझावो को कार्य-रूप दिया। 


[| छहप््‌ 
कम्पनों भ्रधिनियम, सन्‌ १६३६ कौ व्यवस्थाएँ--- 


सन्‌ १६३६ के नियम की प्रमुख व्यवस्थायें निम्न प्रकार थीं :-- 

( १ ) परिभाषा--बेंकिग कम्पनी की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि 
बेकिज्भध कम्पनी साधारण कार्यों के अतिरिक्त, जैसे रुपये का लेन-देन, बिलों का भुग- 
तान, बहुमूल्य वस्तुओ्नों का संरक्षण, साख पत्रों की निकासी इत्यादि, साथ-साथ अपना 
प्रमुख व्यवसाय चालू खातों पर अ्रथवा अन्य किसी रूप में निक्षेपों का स्वीकार करना 


तथा धनादेश, ड्राफ्ट अथवा गआदेश द्वारा झयया निकालने का अ्रधिकार देना, रख 
सकती है । 


(२ ) पूँजी- बैंकिज्भ॒ कम्पनीज के पास कम से कम ५० हजार रुपये की 
पूंजी होनी चाहिए, जो अंशो को बेचकर प्राप्त हो । 


( ३ ) सुरक्षित कोष--इसके पास एक सुरक्षित कोष होना चाहिए, जिसमें 
लाभ का कम से कम २०% उस समय तक जमा किया जाय जब तक क्रि सुरक्षित 
कोष परिदत्त पूजी के बराबर व हो जाय । 


( ४ ) नकद कोष--बेकिड्भ कम्पनियों के लिए समय देन का १२% तथा 
माँग देन का ५% नकद कोप में रखना आवश्यक रखा गया था। +» 

( ५ ) संचालन--भविष्य में बेकिझ्भु कम्पनी का संचालन मैनेजिंग एजेन्ट 
द्वारा नहीं किया जा सकता था । 

( ६ ) गोण व्यवसाय--बे किज्भू कम्पनियों को किसी गौण ($फ5अंतांशा9) 
कम्पनी के अंश प्राप्ठ करने का अ्रधिकार नहीं दिया गया था, जब तक कि गौण 
कम्पनी कोई ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करती हो जो मुख्य कम्पनी के ही काये से 
सम्बन्धित हो । 

( ७ ) 5यवसाय क्षेत्र --बैकिद्ध कम्पनी का व्यवसाय क्षेत्र उन कार्यो तक 
ही सीमित किया गया था जिनका रजिस्ट्रार के सम्मुख पंजीकरण के लिए पाषंद 
सीमा नियम (](६हमा0740प7 ० 255008७7०7) में उल्लेख किया गया हो । 

( ८ ) भ्रुगतानों को स्थगित करने को सुविधा--कोई भी बैकिंग कम्पनी 
थोड़े काल के लिए भुगतानों को स्थगित कर सकती है, यदि रजिस्ट्रार इसकी शिफा- 
रिश करता है और न्यायालय को विश्वास है कि कम्पनी की कठिनाई अस्थाई है। 

( € ) भ्रन्य बातें--एक्ट में बेकिद्भ कम्पनियों के लिए की गई कुछ श्रन्‍्य 
व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं :---($) नियम में बेकिज्गः कम्पनी की विस्तृत परिभाषा 
की गई थी। (॥) यह व्यवस्था की गई थी कि परिभाषा में वरणित कार्यो के अतिरिक्त 
कम्पनी अ्रन्य कार्य न करे। (|) एक दूसरी बेकिंग कम्पनी के अतिरिक्त बेंक को अन्य 
किसी प्रकार के मनेजिज्ध एजेन्ट रखने की आज्ञा नहीं दी गई थी। (४४) अपरिदत्त 
पूंजी पर किसी प्रकार के खर्चे लगाना वर्जित किया गया था | (५) गैर अनुसूचित 
बैंक के लिए सुरक्षित कोष तथा नकद कोषों के रखने की व्यवस्था की गई थी । (४) 
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किसी भी बैंक को अ्रपनी पूंजी के ४०%, से अधिक किसी एक कम्पनों में लगाने 
से वर्जित किया गया था । 
रिजव बैंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट सन्‌ १६३४ की व्यवस्थाएं-- 

उपरोक्त विधान की बहुत सी कम्पनियों को सन्‌ १६२४ के रिजवं बैंक आफ 
इण्डिया एक्ट ने भी पूरा कर दिया, जिसने बेंकिज्भु विधान को एक समुचित आधार 
प्रदान कर दिया--(१) रिजव॑ बैंक एक्ट की एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि सभी 
बैंकों के लिये अपने निक्षेपों का एक निश्चित रिजवं बेंक में रखना अनिवाय किया 
- गया था (0) इसके अतिरिक्त रिजव बैंक को विधान के सम्बन्ध में और सुझाव देने 
का भी आदेश मिला था । 
इण्डियन कम्पनीज एक्ट संशोधन (सन्‌ १६४३-४४)-- 

थोड़े ही काल में यह स्पष्ट हो गया कि सन्‌ १९३६ का एक्ट अस्पष्ट तथा 
शासन के दृष्टिकोण से कठिन था इसके अ्रतिरिक्त एक्ट के पास होते ही बैंकों के 
फेल होने का वेग बढ़ गया था । इस कारण रिजवं बेंक ने समस्त स्थिति की विस्तृत 
जाँच की और नवम्बर सन्‌ १६३६९ में विधान में कुछ आवश्यक संशोवन करने के 
सुझाव प्रस्तुर्तीषंकिए । उस समय युद्ध की कठिनाइयों के कारण इन सिफारिशों को 
कार्य रूप देना सम्भव न हो सका, परन्तु सन्‌ १९४३-४४ में इण्डियन कम्पनीज 
(द्वितीय संशोधन) एक्ट पास किया गया, जिसके शभ्रनुसार प्रत्येक ऐसी सम्पनी को 
बकिज्भ कम्पनी घोषित कर दिया गया जो अपने नाम के साथ बैंक अथवा बैंकर शब्द 
का प्रयोग करती हो, परन्तु इसी काल में मुद्रा प्रसार के कारण बैंकों की संख्या बड़ी 
तेजी के साथ बढ़ने लगी और उनमें से बहुत सी बैंकों की शासन तथा प्रबन्ध-व्यवस्था 
ठीक-ठोक नहीं चल रही थी, इसलिए सन्‌ १६०४ में एक और संशोधक एक्ट पास 
हुआ, जिसमें मेनेजिग एजेन्टों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाए गए । 
पुद्धणालीत बंकिंग विकास को अ्रनुचित प्रवृत्तियां-- 

दूसरे महायुद्ध के काल में भारतीय बेंकिज्भ का विकास बड़ी तेजी के साथ 
हुआ, परन्तु इस विकास का प्रमुख कारण देश में मुद्रा प्रसार था । इस कारण इसमें 
' कुछ दोष दृष्टिगोचर हुए और कुछ अनुचित प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हो गई। रिजवं 
बेंक ने बेकिज्धभ विधान में ग्रावश्यक संशोधन कराकर बेकिद्ध प्रणाली तथा साख 
विकास पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न किया । रिजवे बेंक के गवंनर ने बैंक की 
वाषिक सभा में युद्धएधालीन विकास की निम्न अ्रनुचित प्रवृत्तियों पर जोर 
दिया था :-- 

() बिना विचारे शाखाएं खोलने की प्रवृत्ति, जिससे बिना जोखिम पर ध्यान 
दिए निक्ष पों को प्राकषित किया जा सके । 

(0) निक्ष पदाताश्रों के धन का प्रबन्धकों के लाभ के लिए उपयोग करना, 
इसके लिए ग्रन्य कम्पनियों के अंश खरीदे गये, उद्योगों के अ्रंश प्राप्त किए गए और 
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विनियोग प्रन्यास ([7ए०8707008 7४885) की स्थापता की गई, जिससे बैंकों के 
आदेय अधिक अतरल बन गये । 

(0) चिट्ठों में म्दला-बदली करने की प्रवृत्ति, जिससे कि बेंक की आर्थिक 
स्थिति का सही अनुमान न लगाया जा सके । 

(९) सट्टे बाजी की प्रवृत्ति, जो अंशों, सरकारी हुण्डियों तथा चल और भ्रचल 
सम्पत्ति में सट्टा करने तक विस्तृत थी । 


(९) लाभों को लाभांश के रूप में बाँटने की प्रवृत्ति और सुरक्षित कोष की - 
शरीर ध्यान न देने की प्रवृत्ति । ह 


आडिनेन्सों द्वारा रिजर्ग बेंक को विशेष श्रधिका र--- 


सन्‌ १६४५ के बैंकिंग कम्पनीज बिल में इन प्रवृत्तियों को रोकने की व्यवस्था 
की गई थी, परन्तु यह बिल सन्‌ १६४८ तक संसद के सम्मुख नहीं रखा जा सका 
था । बीच के काल में आइ्डिनेन्सों द्वारा रिजव॑ बेंक को विशेष अधिकार दिये गये । 
() सन्‌ १९४६ के अध्यादेश (079747००) ने रिजव॑ बैंक को किसी भी बैंक के 
लेखों के निरीक्षण का अ्रधिकार दिया । रिजवं बैंक के आदेशों का पालन न करने 
पर किसी भी बैंक को परिगरित बैंकों की सूची में से निकाला जा सकता था, अथवा 
कुछ काल के लिए उसका व्यवसाय बन्द किया जा सकता था । () सन्‌ १६४७ के 
आर्डीनिन्स द्वारा रिजवं बैंक को ऐसी बैंकों को झ्राथिक सहायता देने का अधिकार 
दिया गया जिन पर देश के विभाजन के कारण संकट झा गया था । (#) इसी प्रकार 
दो और नियमों द्वारा कुछ प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्रों की निकासी पर रोक लगाई गई 
और प्रत्येक बैंक के लिए नई शाखा खोलने ने लिए रिजवे ढक से आज्ञा प्राप्त करना 
आ्रावरयक बनाया गया । (९) अन्त में, मां सन्‌ १६४८ में एक नया बैंकिंग बिल 
पास किया गया, जो १६ मार्च सन्‌ १६५६ से लागू हो गया है । 

प्रथम बेकिंग कस्पन्तीज एक्ट, सन्‌ १६४६ 

एक्ट के उद्द धय-- 

यह एक्ट जम्सू और काइमीर राज्य को छोड़ कर भारत के सभी राज्यों पर 
लागू होता है। इस एक्ट का उद्दृंश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली की निम्न दोषपूरां 
प्रवृत्तियों को दूर करना था;--४) अश्रचल सम्पत्ति की श्राड़ पर ग्रधिक मात्रा 
में ऋण देना । (॥) ऐसी कम्पनियों को जिनमें ढौंक के संचालकों अथवा उनके 
सम्बन्धियों का स्वार्थ हो, श्रपर्याप्त प्रतिभूतियों पर ऋण देना । (॥) बिना सोचे- 
बिचारे बैंक की शाखाओं को खोलते रहना । ((५) बैंक के धन को ऐसी फर्मों में फेसा 
देना जिनमें बैंक के संचालकों को दिलचस्पी हो । (९) कुछ प्रबन्धकों द्वारा बैंक के 
कोषों का अ्रनुचित उपयोग करके दूसरी झद्योगिक कम्पनियों पर अधिकार श्राप्त 
करने का प्रयत्न करना । (४) बैंक की वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए प्रका- 
शित होने वाले आँकड़ों में फेर-बदल करके जनता को धोखा देना । (शा) कुछ छोटी- 
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५8 बकों का अपने साधनों की तुलना में बहुत अ्रधिक मात्रा में ऋणों का प्रदान 
ना। 
सन्‌ १९४९ के बंकिंग विधान की प्रेमुख व्यवस्थाये - 

उपरोक्त एक्ट की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं :-- 

( १) परिभाषा--“ उधार देने अ्रथवा विनियोग करने हेतु जनता से मुद्रा 
के ऐसे निक्षपों का स्वीकार करना जो या तो माँग पर अथवा अच्य किसी प्रकार 
शोधनीय हों एवं धनादेश, विकषं श्रादेश अथवा अश्रन्य प्रकार निकाली जा सकती हों, 
. डोंक्रिग' कहलाता है। एक ढौंकिग कम्पनी वह है जो भारतीय कम्पनीज एक्ट के 
अनुसार स्थापित हुई हो और बौैंकिग का व्यवसाय करती हो । वे श्रौद्योगिक कम्पनियां 
जो अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए निक्षपों को स्वीकार कर लेती हैं, 
बैंकिंग कम्पनियाँ नहीं हैं । 

(२) बैंक का व्यवसाय--(भ्र) इसके लिये एक विस्तृत सूची दी गई है, 
जिसमें वे सब व्यवसाय उल्लेखित किये हैं जो एक बौंकिग कम्पनी कर सकती है। 
() रुपये का उधार लेना और देना, (#) विनिमय बिलों का भुनाना, (४) हुण्डियों 
का भुनाना, (7) विनिमय-साध्य साख पत्रों का जमा करना, (५) सोने-चाँदी तथा 
(४) विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय, (४॥) साख प्रमाणा-पन्नों का प्रदान करना, 
(शा) मृल्यवान वस्तुओं का संरक्षण करना, इत्यादि बहुत से कार्यों को बेंक के 
व्यवसाय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। (झा) परन्तु अपने ऋण को वसूल करने 
के ग्रतिरिक्त अन्य किसी भी उद्द श्य से बौकिग कम्पनी को प्रत्यक्ष व्यापार का अधिकार 
नहीं है। (३) व्यावसायिक कार्यालय की विल्डिग को छोड़कर श्रन्य कोई भी अचल 
सम्पत्ति बैंक ७ साल से श्रधिक काल के लिए प्राप्त नहीं कर सकती है। (ई) प्रत्येक 
बेकिंग कम्पनी के लिए रिजवं बैंक से अनुज्ञापन प्राप्त करना आवश्यक है। (उ) बिना 
ऐसा किये कोई भी कम्पनी अपने नाम के साथ बैंक' अथवा बौंकर' दब्द नहीं लगा 
सकती है और बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सभी फर्मों के लिए इन शब्दों का उपयोग 
आवश्यक है। (ऊ) यह भी व्यवस्था की गई है कि डौंकिग कम्पनी कुछ थोड़ी सी 
दशशाओं को छोड़कर गौड़ कम्पनियाँ स्थापित नहीं कर सकती है । (ए) इसी प्रकार 
एक ढौंकिंग कम्पनी किसी अन्य कम्पनी में अपनी निर्गमित अंश पूँजी के ३०% 
अथवा अपनी परिदत्त पूंजी के ३०% (जो भी कम हो) भ्रधिक कीमत के अ्रंश प्राप्त 
नहीं कर सकती है । (ऐ) इसके अतिरिक्त एक गैकिग कम्पनी ऐसी किसी भी कम्पनी 
के अंश प्राप्त नहीं कर सकती है जिसमें उसके संचालक अथवा प्रबन्धक स्वाथे 
रखते हों । 

( ३ ) प्रबन्ध--बैंकिग कम्पनियों के लिए मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति की 
आज्ञा नहीं दी गई है। ऐसे व्यक्ति बैंकिंग कम्पनी का प्रबन्ध करने योग्य नहीं हैं जो 
() अन्य कम्पनियों के संचालक हैं, (॥) अन्य बैंकों का प्रबन्ध करते हैं, अथवा (॥) 
कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं, (५) कोई भी बैंक ऐसे व्यक्तियों को नौकर नहीं रख 
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सकती जो दिवालिया हो चुके हैं श्रथवा (४) किसी फौजदारी के अपराध में जेल काट 
चुके हैं, (शं) इसी प्रकार किसी भी कमंचारी को कमीशन अथवा अंश के ग्राधार पर 
किसी प्रकार का पारितोषण नहीं दिया जा सकता है । 

(४ ) परिदत्त पुंजी तथा निधि--यदि कोई भारतीय बैंकिंग कम्पनी 
भारत के राज्यों के बाहर स्थापित की जाती है तो उसकी परिदत्त पूजी और सुरक्षित 
कोष मिलकर १५ लाख रुपये से कम नहीं होनी चांहिये और यदि उसकी शाखा 
कलकत्त अ्रथवा बम्बई में भी है तो ऐसी पूंजी कम से कम २० लाख रुपया होनी 
चाहिए । यह राशि रिजवं बेंक में जमा की जायगी । जिन कम्पनियों की स्थापना 
भारत में हुई है उनके लिए परिदत्त पूंजी और निधि की निम्न व्यवस्थायें की गई हैं :- 

( के ) यदि इस कम्पनी की शाखायें कलकत्ते अ्रथवा बम्बई में हैं तो पू'जी 

कम से कम १० लाख रुपया होनी चाहिए । 

( ख ) यदि इसकी शाखायें एक से ग्रधिक राज्यों में हैं तो ५ लाख रुपया । 

( ग) यदि इनकी शाखायें एक ही राज्य में हैं तथा कलकत्त और बम्बई में 

नहीं हैं तो इसके प्रधान कार्यालय में १ लाख और प्रत्येक शाखा में 
कम से कम १० हजार रुपए (यदि वे एक ही जिले में हैं) तथा २५ 
हजार रुपए (यदि वे अलग-ग्रलग जिलों में हैं) होने चाहिए । 

कम्पनी की निर्गंभित पूजी ($708070०0 (४७08) अधिकृत पूजी की कम 
से कम आधी होनी चाहिए और परिदत्त पूजी इसी प्रकार निर्गंसित पुजी भी कम से 
कम ५०% होनी चाहिए । 

( ५) मतदान के अधिकार--प्रत्येक अ्ंशधारी का मतदान अधिकार उसके 
द्वारा दी गई पूजी के अनुपात में होगा, परन्तु किसी भी अंशधारी को कुल मतदान 
ग्रधिकार ५% से ग्रधिक मत देने का अधिकार नहीं होगा । 

( ६ ) नकद कोष व सुरक्षित कोष--बैकिंग कम्पनी के लाभों का २०% 
उस समय तक सुरक्षित कोष में जमा करना आवश्यक है जब तक कि सुरक्षित कोष 
की राशि परिदत्त पूजी के बराबर न हो जाय । साथ ही, प्रत्येक गैर-प्रनुसूचित बैंक 
को अपनी समय देव का २९% तथा माँग देन का ५% रिजवव बेंक में जमा करना 
होता है अनुसूचित बेंकों के लिए इस प्रकार की जमा की व्यवस्था पहले से ही रिजरवं 
बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में कर दी गई थी। प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अपनी समय 
एवं माँग देने का कम से कम २०% प्रत्येक दिन नकदी, स्वरा अ्रथवा स्वीकृति प्रति- 
भूतियों में रखना श्रावश्यक है और भारतीय बैंकिंग कम्पनियों को उपरोक्त देनों की 
कीमत कम से कम ७५% आदेय भारत में रखने चाहिए । 

(७ ) रिजवं बेंक के अधिकार--सभी बैंकिंग कम्पनियों पर रिजवं बैंक 
को नियन्त्रण तथा निरीक्षण के विस्तृत अधिकार दिए गए हैं ।। एक्ट की कुल ५५ 
धारायें हैं, जिनमें से २७ केवल रिजवं बैंक के अ्रधिकारों के सम्बन्ध में हैं । 

(॥ ) व्यवसाय स्थगित करने का अधिकार--रिजवं बेंक को यह अधि- 
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कार दिया गया है कि सद्भूट काल में वह बैंक के सब ग्रथवा कुछ व्यवभायों की 
स्थगित करने की सिफारिश कर सकती है। 

(॥) अचल सम्पत्ति रखने की अनुमति देने का अधिका र--इसी प्रकार 
रिजवं बैंक की अनुमति पर बौंकिग कम्पनी ७ वर्ष से अधिक काल के लिए अचल 
सम्पत्ति रख सकती है । 

(ता) अ्रत्यधिक पारितोषण पर रोक लगाने का अधिकार- रिजवं 
बैंक प्रबन्धकों को अत्यधिक पारितोषण प्राप्त करने से रोक सकती है । 

(7५) पूजी व कोष सम्बन्धी छूटें देने का अधिकार--अ्रस्थायी रूप में 
रिजवं बैंक परिदत्त पूजी तथा सुरक्षित कोषों सम्बन्धी व्यवस्था में छूट दे सकती हैं ।' 

(५) गौण कम्पनी की स्थापना की आज्ञा देने का अधिकार-गौण 
कम्पनी की स्थापना के लिए भी रिजवं बैंक की श्राज्ञा लेना आवश्यक होता है । 

(५) निरीक्षण का भ्रधिकार--इस बात का निरीक्षण भी रिजवं बैंक 
द्वारा किया जाता है कि अन्य बैंक एक्ट की व्यवस्थाओं का ठीक-ठीक पालन करती 
हैं या नहीं । 

(५7) ऋण नीति के नियमन का अधिकार--साथ ही, यह भी रिजवं 
जैक का ही कत्त व्य है कि वह यह देख ले कि ऋणों तथा अग्रिमों के सम्बन्ध में बैंक 
कोई समुचित नीति अ्पनाती है या नहीं । 

(५षा) शाखा खोलने की अनुमति देने का अधिकार--रिजवं बैंक की 
आ्राज्ञा के बिना कोई भी कम्पनी नई शाखा नहीं खोल सकती है । 

(5) बन्द करने की सिफारिश का अधिकार--इसी प्रकार रिजवं बैंक 
को सभी बैकिंग कम्पनियों के निरीक्षण और आवश्यकता पड़ने पर उनके बन्द करने 
की सिफारिश करने का भी अधिकार दिया गया है । 

(४) कुछ व्यवसायों पर रोक लगाने का अधिकार--रिजवं बैंक उन्हें 
कुछ प्रकार के व्यवसायों को करने से भी रोक सकती है और यदि उचित समझे तो 
प्रबन्ध में किए जाने वाले परिव्तनों को भी रोक सकती है । 

(5) एकीकरण की अनुमति का अधिकार-बजैंकों की एकीकरण के 
लिए भी आज्ञा का लेना आवश्यक है | 

(॥॥) ऋण समभौतों की स्वीकृति--अश्रनेक प्रकार के विवरणों तथा 
र्पोर्टों को रिजव॑ बौंक को भेजा जाता है और उसकी श्राज्ञा के बिना एक जैंक तथा 
उसके ऋणदाताशं के बीच किसी प्रकार का समभौता नहीं हो सकता है । 

(जग) एक्ट की व्यवस्थाओं से छूट दिलवाने का अ्रधिकार- रिजवं 
बेंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार किसी बौक को सदा के लिये अथवा कुछ समय 
के लिए एक्ट की कुछ अथवा समस्त व्यवस्थाओ्रं से मुक्त भी कर सकती है। 

(८ ) निस्तारण--ऐसी व्यवस्था की गई है कि बैंक के निस्तारण का 
कार्य शीघ्रतापृवंक किया जा सके । बैंक के निस्तारण का अधिकार केवल उच्च 
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न्यायालयों को ही दिया गया है, जिन्हें इस विषय में कुछ प्रकार के विज्षेप भ्रधिकार 
दे दिये गये हैं । 

(€ ) अन्य व्यवस्थायें--अ्रंकेक्षण, खातों, विवरण-पत्रों के प्रकाशन तथा 
कम्पनी के बन्द करने के सम्बन्ध में सविस्तार नियम बनाये गये हैं और नियमों का 
उलंघन करने वाली बैकिंग कम्पनियों के लिये दण्ड रखा गया है । 
बेकिंग कस्पनीज एक्ट की आलोचनाएँ-- 

इस एक्ट की व्यवस्थाग्रों की दो प्रकार की आलोचनाए की गई हैं--(१) जो 
लोग व्यापार बैंकों के राष्ट्रीयकरण को उचित समभते हैं उनके विचार में यह एक्ट 
पर्याप्त नहीं है । (२) इसके विपरीत जो लोग ऐसा समभते है कि बैंकिंग व्यवसायों में 
स्वतन्त्रता रहनी चाहिए उनके विचार में यह बहुत से आ्रावश्यक प्रतिबन्ध लगाता हैं 
और देश में वेकिग विकास के मार्ग में वाधाएँ उत्पन्न करता है। सरकार के सामने 
इन द।नों विचारों के बीच समायोजन करने की समस्या थी। एक्ट की बहुत सी 
व्यवस्थायें कड़ी अवश्य हैं, परन्तु वे बेकिंग व्यवस्था को काफी सुरक्षा प्रदान करती 
हैं । एक्ट की व्यवस्थाओ्ं का शासन रिजव बैंक को सौपा गया है । इसी कारण 
उसी की कुशलता तथा ईमानदारी पर उसके कायरोपण के परिणाम निर्भर रहेगे। 
स्मरण रहे कि रिजव॑ बैंक फी स्थापना को २९ (सन्‌ १६३५-१६६४) वर्ष हो छुके हैं 
और अ्रव उससे बहुत आशा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक्ट में दो भारी 
त्रुट्याँ और भी है :--() इसमें देशी बैंकरों के सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं की 
गई है और (7) ऐसा नियम बनाकर कि एक्ट के सम्बन्ध में रिजव बैंक तथा केन्‍्द्री 
सरकार के द्वारा की जाने वाली अनुचित बातों के लिए भी वैक कुछ न कर सकेगी, 
बंकों के साथ अन्याय किया गया है । 
बेकिंग विधान में किये गये संशोधन-- 

सन्‌ १६९४९ के नियम में दो संशोधन किये गये हैं । सन्‌ १९४५० में प्रबन्ध के 
सम्बन्ध में एक्ट की व्यवस्थाओं की कुछ कमियों को दूर किया गया है और सन्‌ १६५३ 
का एक्ट बैंक के निस्तारण से सम्बन्धित है और निस्तारण अधिक सरल, वैज्ञानिक 
तथा उचित बनाने का प्रयत्न करता है । सन्‌ १६५१ में रिजवं बेंक के विधान में कुछ 
ऐसे वरिवतंन किए गए कि बह बेकिंग कम्पनियों की कार्य-प्रणाली पर अधिक नियन्त्रण 
रख सके झौर उन्हें उपयुक्त सहायता दे सक्के | इन परिवतंनों के अनुसार प्रत्येक बैंक 
को रिजवं बैंक के पास भेजे हुए विवरण में यह दिखाना होता है कि उसकी कितनी 
पुंजी सरकारी प्रतिभूतियों में लगी हुई है, अन्य बेकों में कितनी पूँजी जमा है और 
तत्कालीन देयधन (४०076ए ६६ ४707 70॥086) कितना है| विवरण के रूप में भी 
कुछ परिवर्तन किये गये हैं और बक की श्याखाएं विदेशों में भी है तो उसे श्रपनी 
विदेशी शाखाश्रों का भी विवरण भेजना पड़ता है। नीचे इन संशोधनों पर विस्तार से 
प्रकाश डाला गया है :--- 
मु० च० अ्र० ५१ 
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(7) सन्‌ १६५० का संशोधत-- 

सन्‌ १९५० में बैंकिंग विधान में अग्नलिखित चार संशोधन पहले ही किये 
जा चुके थे :-- 

( के ) शाखा खोलने के लिए अनुमति लेना--प्रत्येक बैक के लिए देश 
अथवा विदेश में शाखा खोलने के लिए रिजवं बैंक की अनुमति आवश्यक है । 

( ख) एकीकरणा सम्बन्धी नियम--एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के 
नियम बनाये गये । 

( ग) लेनदारियों का हस्तान्तरण-- विलीन होने वाली बेकिंग कम्पनिगों 
की समस्त लेनदारी पूर्ण रूप में नई कम्पनियों को हस्तान्तरित हो जाती है । 

( घ्‌) बैंक और ऋणदाता,के समभौते की वेधानिकता--बैंक और 
उसके ऋणादाता के बीच होने वाला ऐसा कोई भी समभोता अवेधानिक न होगा जो 
रिजवं बेक को मान्य न हो । 
निस्तारण व्यवस्था-- 


सन्‌ १६५० के संशोधक नियम द्वारा बैंक के निस्तारण (॥.07709॥09) का 
जो क्रम निद्चिचत किया गया था वहु काफी जटिल था और नियम से पास होते ही 
उसकी कमियों का अनुभव होने लगा था सन्‌ १६५२ की एक समिति ने बताया था 
कि ३२१ बैंकों के निस्तारण का कार्य सन्‌ १९२६ से चल रहा था और ग्रभी 
समाप्त नहीं हुआ था, श्रतः दिसम्बर सन्‌ १६४५३ में बेंकिग कम्पनीज निस्तारण नियम 
पास किया गया । इस एक्ट में निस्तारण के व्यय को कम किया गया है, छोटे निक्षेप- 
दाताश्रों को अधिक सुविधा दी गई और निस्तारण की का्य-विधि को अधिक सरल 
बनाया गया है । निस्तारण सम्बन्धी नियम की प्रमुख व्यवस्थायें निम्त प्रकार हैं :-- 

(१) छोटे जमाधारियों को प्राथमिकता--बचत और चालू खातों के 
ऐसे निक्षेपदातात्रों को जिनकी जमा छोटी है, एक निश्चित राशि तक के भुगतान में 
प्राथमिकता दी जायगी । 

(२) ऋणी ग्राहकों की सूचना--निस्तारक ([/५ण॑१4४०7) को बैंक के 
बन्द हो जाने के ६ महीने के भीतर ही ऐसे ऋणी ग्राहकों की सूचना न्यायालय को 
देनी होगी जिनके मामलों का निबटारा न्यायालय को करना होगा । 

( ३ ) निस्तारक की डिग्री की वसूली-न्यायालय को अधिकार होगा 
कि वह निस्‍्तारक की डिग्री की राशि वसूल करने के लिए लगान वसूली की विधियों 
के उपयोग के आ्रादेश दे सके । 

(४ ) संचालकों को जाँच का अधिकांर--यदि उचित समभे तो 
न्यायालय बेंक के संचालकों की भी जाँच कर सकता है और अयोग्य सिद्ध होने पर 
संचालकों को ५ वर्ष तक के लिए बैंक का संचालक बनाने से बंचितं कर सकता है । 

(५ ) रिजर्व बेंक द्वारा निरीक्षण-न्यायालय और सरकार दिवालिया 
बैंक का रिजवं बैंक से निरीक्षण करा सकते हैं । 
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( ६) अ्रदालती निस्तारक की नियुक्ति-बैंकों के निस्तारण के लिए 
प्रत्येक उच्च न्यायालय में अदालती निस्तारक नियुक्त किया जा सकता है। 
(!) सन्‌ १९५१ का संशोधन 

सन्‌ १६५१ के संशोधन द्वारा रिजव॑ बैक को कुछ और भी अ्रधिकार दिए 
गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) न्यूनतम वेधानिक शेष सम्बन्धी छूट--रिजवं बैंक किसी वेक को 
कसी समय विशेष में यह छूट दे सकती है कि वह रिजवं बेंक के पास न्यूनतम्‌ बैधा- 
निक शेष (शापराणणा। $82४एॉ०7ए 348]970०) न रखे । 

(२ ) रिजव बेक किसी भी बैंक को यह छूट दे सकती है कि वह किसी 
विशेष समय से सम्बन्धित लेखे उसके पास न भेजे । 

( ३ ) रिजवं बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सहकारी 
बैंकों से विवरण तथा लेखा पुस्तकें निरीक्षण के लिए माँग सके । 

(४ ) रिजवं बेंक को विदेशी सरकारों और सरकारी झआ्राज्ञा पर व्यक्तियों के 
भी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का भ्रधिकार दे दिया गया है । 

(५ ) रिजवं बेंक को समभौतों द्वारा राज्य सरकारों और व्यक्तिगत पक्षों के 
मौद्रिक ऋण सम्बन्धी प्रबन्ध का भार स्वीकार करने का भ्रधिकार मिल गया है । 
(0) बंकिंग कम्पनीज संशोधन) श्रधिनियम, सन्‌ १९५२--- 

इस नियम को दिसम्बर सन्‌ १६५३ में बेकिंग अधिनियय में सम्मिलित कर 
दिया गया है । इस अधिनियम ने मुख्यतया बैंकों के निस्तारण की व्यवस्था की है । 
प्रमुख व्यवस्थायें निम्न प्रकार हैं :--- 

( १ ) उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र क। विस्तार--उच्च न्यायालय का 
क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, जिससे कि उसी क्षत्र का उच्च न्यायालय निस्तारण का कार्य 
कर सके, जिसमें कि बैंक स्थिति है । 

(२) समय-अ्वधि निश्चित करने का अभ्रधिकार--उच्च न्यायालय 
(सा80 0०४) बैंकिंग कम्पनी के संचालकों के विरुद्ध दावों के लिए समय-अ्रवधि 
निश्चित कर सकता है । 

(३ ) अनिवार्य सार्वजनिक जाँच--संचालकों की देनदारी को शीक्र 
निबटाने के लिए बैंकिंग कम्पनियों के व्यवहारों, की अ्रनिवाय॑ सावंजनिक जाँच की 
जायगी । 

(४ ) न्यायालय द्वारा भ्ुगतान--उच्च न्‍्यायाज्य को अ्रधिकार दिया 
गया है कि यदि निस्तारक (40ए०ा०७॥07) वाह्म प्रमाण द्वारा सिद्ध कर देता है, तो 
न्यायालय बैंकिंग कम्पनी के प्रवर्तक (?7क्‍007700), अधिकारी, संचालक अ्रथवा 
व्यवस्थापक से बेंक की राशि अभ्रथवा सम्पत्ति का भुगतान प्राप्त कर सके । 


निस्तारक की नियुक्ति का अधिकार-केनद्रीय सरकार को बैंको के 
अदालती निस्तारक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, 


डे 
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( ६) कुर्की की कार्यवाही में सुविधा--ऐसी व्यवस्थायें की गई हैं कि 
बैंकिंग कम्पनियों के ऋणियों के विरुद्ध आदेश अथवा कुर्की की कार्यवाही शीघ्रतापुरवंक 
की जा सके । 

( ७ ) विवरण तथा सूचता प्राप्त करते का अधिकार--उच्च न्याया- 
लय भ्रथवा सरकार के आदेश पर रिजवं बेंक को निस्तारक बैंक के परीक्षण और 
उससे विवरण तथा सूचनायें माँगने का भ्रधिकार दिया गया है। 

( ८ ) जमाधारियों को भुगतान में प्राथमिकता--नियमानुसार कम्पनी 
के छहेसे जमाधारियों को भुगतान में प्राथमिकता दी गई है जिनकी बचत और चालु 
खांतों में कम राशि जमा है । 

( ६ ) निस्तारक को ऋणियों कीं सूची देता--निस्तारित बेक के लिए 
यह अनिवाय किया गया है कि काम को बन्द करने के ६ मास के भीतर निस्तारक को 
ऐसे ऋशियों की सूची प्रदात करे जिनका कि उच्च न्यायालय को भुगतान करना है । 
(9) बैंकिंग कम्पनीज (संशोधन) अधिनियम, सन्‌ १६५६-- 

रिजवं बेंक सम्बन्धी नियम के परिवर्तंत के पश्चात्‌ बेकिंग कम्पनीज एबट में 
भी कुछ प्रकार के संशोधन श्रावश्यक हो गये थे और दिसम्बर सन्‌ १६५६ में इसी 
आदहय से उपरोक्त नियम पास किया गया | यह नियम १४ जनवरी सन्‌ १६५७ से 
लागू किया गया है। इस नियम की व्यवस्थायें निम्न प्रकार हैं :--- 

( १) बेकिंग कम्पनियों को आदेश देने का अधिकार-- रिजवं बैंको को 
जन-साधारण तथा बेकिंग कम्पनियों के हितों की रक्षा के लिए बैंकों तथा बैंकिंग 
कम्पनियों को ग्रादेश देने का भ्रधिकार दिया गया है । 

( २) प्रबन्धकों की नियुक्ति के विषय में परामर्श--बेकों के लिए यह 
अनिवायं किया गया है कि वे अपने प्रमुख अधिकारियों और प्रबन्ध-सचालकों की 
नियुक्ति और नियुक्ति की शर्तों के विषय में रिजवं बैंक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करे । 

( ३ ) निरीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार--किसी भी बैंक के संचालक 
मण्डल अथवा अन्य समिति अथवा अन्य संगठित सभा की का्य-पद्धति की जाँच के 
लिए रिजव बेक अपने श्रधिकारियों को भेज सकती है ग्रथवा ऐसी जाँच और बैंक की 
स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए अपने निरीक्षक (098$०7ए०/$) नियुक्त कर सकती है। 
(५) बंकिड्भा कम्पनोज संशोधन श्रधिनियम, १६६२-- 

इस अधिनियम द्वारा सन्‌ १६४६ के विषय में निम्न दो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किये गये हैं :-- 

( १ ) पहले गर अनुसूचित बैकों को भारत में अपनी माँग और समय देन 
का क्रमशः ५ और २०% रिजवं बैक में अपने चालू खाते में रखना होता था । संशो- 
धन के प्रनुसार अब ऐसी बेंकों को अपनी कुल माँग और समय देनों का ३% या तो 
अपने पास नकदी अ्रथवा शेषों में रखना होता है या रिजवं बेंक में अपने चालू खाते 
में रखना होता है । 


[आह 


( २ ) भ्रब तक बैंक भारत में अपनी माँग और समय देनों का २०% तरल 
ग्रादेयों में रखने के लिए वाध्य थीं । ञ्रब उन्हे १६ सितम्बर १९३४ से२५ है रखना है । 
रिजव॑ बैक की सिफारिश पर इनमें छूट दी जा सकती है । परन्तु नये नियम 
के अनुसार एक भारतीय वैकिंग कम्पनी की न्यूनतम प्रदत्त सीमा अब ५० हजार रुपये 
से बढ़ाकर ५ लाख रुपया कर दी गई है। 
भारतीय बेकिंग विधान में त्र॒टियाँ (06९९८४६ | [6 6॑ंक्षा। 84॥॥872 
॥,€श894600॥)-- हु 

सन्‌ १६४९ से भारतीय बेकिंग विधान को समुचित आधार प्रदान करने का ' 
क्रम मिरन्तर चल रहा है । समय-समय पर जो दोप हृष्टिगोचर हुए हैं उनको हूर 
करने का भी प्रयत्न किया गया है । संचालकों की स्वार्थी कारंवाहियों को रोकने, 
व्यवसाय का विस्तार करने तथा शाखाग्रों के खोलने के सम्बन्ध में अब बेकी पर 
रिजव बैक का अधिक सप्रभाविक नियन्त्रण रहता है। एकीकरण तथा निस्तारण 
की क्रियाश्रों को भी अधिक सरल तथा अधिक शीघ्षगामी बना दिया गया है । रिजर्व 
बक अब अधिक सतक रहती है और उसका निरीक्षण भी श्रब॒ अधिक विस्तृत तथा 
अधिक सूक्ष्म रहता है । परन्तु बैकिंग विधान अश्रभी तक भी भारतीय बेकिंग के कुछ 
महत्त्वपूर्ण दोषों को दूर नहीं कर पाया है । किचितु यह सत्य है कि अच्छी बेकिंग 
व्यवस्था अ्रच्छे नियमों पर निर्भर नहीं रहतो है, बल्कि अ्रच्छे बेकरों पर निर्भर होती 
है।' देश में कुशल प्रबन्धनों और कमंचारियों की श्रभी तक भी अधिक कमी है। 
बैंकिंग विधान की प्रमुख कमियाँ निम्न प्रकार हैं :-- 

(१) देशी बैंकरों पर नियन्त्रण का भ्रभाव-- नये वेकिंग विधान में देश 
की बैंकिंग प्रणाली का एक बहुत बड़ा भाग श्रर्थात्‌ देशी बैंकर अछूता ही रह गया है । 
देशी बैंकरों का देश के श्रान्तरिक व्यापार और ग्रामीण साख में इतना श्रधिक महत्त्व 
है कि उनकी कार्यवाहियों का समस्त बैंकिंग कलेवर पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह 
सकता है। मुद्रा-वाजार के इस महत्त्वपूर्ण अंग के नियन्त्रण के बिना मुद्रा-बाजार के 
संगठन की श्राशा निमू ल ही रहेगी । 

(२ ) सहकरी बैकिंग पर नियन्त्रण का ग्रभाव-देश मे सहकारी साख 
भर उसके विकास के महत्त्व को तो सभी स्वीकार करते है और विगत वर्षो में उसके 
शीघ्नतापूर्वंक विकास का भी प्रयत्त किया गया है | परन्तु यह आवश्यक है कि सह- 
कारी बैंकिंग का विकास समचययुक्त हो । वर्तमान दशाओं में उसका विकास प्रतियोगी 
रूप में भी हो रहा है। न्याय और कुशलता दोनो ही दृष्टिकोणों से सहकारी बे किंग 
का भी नियन्त्रित विकास होना चाहिए, किन्तु बैंकिंग विधान सहकारी बेकिंग पर 
लागू नहीं होता है । 

( ३ ) विनतियोगों की तरलता को श्रभोव--बैंकिग विधान इस दिशा में 
भी श्रसफल रहा है कि उसके द्वारा बैंकों के श्रादेयों में तरलता नहीं भरा पाई हैं । 
ऐसा आवश्यक प्रतीत होता है कि विधान में ऐसी व्यवस्था की जाय कि भारतीय बेंक 
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केवल विशेष प्रकार की ही सम्पत्ति रख सके । आदेयों की तरलता प्राप्ठ करत के 
हेतु बैंकिंग विधान द्वारा बैंकों पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं हैं । 


(४ ) केन्द्रीयकरण को रोकने में श्रसफलतौ--भारतीय बेकिंग विधान 
देश में बेकिंग सेवाओं के केन्द्रीयकरण की प्रध्ृत्ति को रोकने में भी असफल ही रहा 
है । रिजर्व बेक की सन्‌ १६५४८ की रिपोर्ट से भी यही सिद्ध होता है कि यह प्रवृत्ति 
घटने के स्थान पर उल्टी बढ़ ही रही है। ग्रामीण क्षंत्रों और छोटे नगरों में बेंकिग 
सेवाश्रों का अ्रभाव बराबर है और बैकिग सेवाए कुछ क्षत्रों में केन्द्रित होती जा रही हैं। 
निष्कर्ष -- बेकिंग विधान का महत्व-- 

बेकिंग विधान का उदय बेंकिग विकास की दोषपूरां प्रवृत्तियों को रोकना 
ओर बेंक की अनुचित तथा जन-हित विरोधी का्यंवाहियों को बन्द करना होता है ४ 
£किंग विधान की सफलता भी उसकी इन महत्त्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने की क्षमता 
पर निर्भर होती है । भारतीय बैंकिंग विधान का भी उहंइ्य यही रहा है । वास्तव 
में व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने के लिए बेंक बहुधा सतकता और सुरक्षा के 
मार्ग को छोड़ देती हैं तथा जन-हित की अ्रवहेलना करने लगती हैं । इस घातक प्रवृति 
को समुचित विधान द्वारा रोका जा सकता है। सरकार की नीति यह भी रही 


है कि आवश्यकृता पड़ने पर विधान में उपयुक्त दिशाओं में आवश्यक संशोधन भा 
किये जाएँ । 


परोक्षा-प्रहन 


झागरा विश्वविद्यालय, बो० कॉम०, 
( १ ) भारतीय बैंकिंग संगठन के दोष कया हैं ? इन्हें दूर करने के लिए क्या किया 


जाना चाहिए ? (१९६६० ४$) 
( २ ) भारत में सन्‌ १९४७ के वाद बेकिंग के क्षंत्र में होने वाले महत्त्वपूर्ण परिवतंनों 
को उनके उद्द ब्य तथा मुख्य विशेषताञ्रों सहित बताइए ४ (१६६०) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 
( १ ) बैंक रिटर्न [8877 रे८पा॥) पर एक लघु टिप्पणी लिखिये । (१९५०) 


गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 

( १ ) अमरीका और भारत में संयुक्त स्कन्ध बैंकिंग व्यवक्षाय के विकास में संनियम ने 
क्या भाग लिया है ? विवेचन करिये । (१६५६) 

नागपुर विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) भारतीय बंकिंग की रचना में जो कमियाँ है उनका वर्णांन करिए और बताइये 


| ८०७ 
कि सन्‌ १९४९ के बेंकिग कम्पनीज एक्ट से वे कहाँ तक दूर हुई हैं ? (१६५६) 
बिहार विश्वविद्यालय, बी कॉम०, 


(१) भारत में मिश्रित पूंजी वाले बेकों के नियमन के लिए हाल ही में बनाये गये 
बैंकिंग विधानों का परीक्षण कीजिए । (१९६६० 8) 
विक्रम विश्वविद्यालय, बी० ए०, 
(१) भारत में १९४७ के पश्चात्‌ जो बेंक सम्बन्धी नियम पारित हुए है उनमें 
कार्यकर्त्ताश्रों के हितों के संरक्षण में कहाँ तक मदद मिलती है ? समभाकर 


लिखिये । (१६९६२ त्रिवर्षीय) 
जबलपुर विश्वविद्यालय, बी० कॉम०, 


( १) भारत में संयुक्त स्कन्ध अ्रधिकोषों के मुख्य दोषों को बताइए । नये कानून से 
इन दोषों को दूर करने में कहां तक सफलता मिली है ? (१६६०) 


िव्लन»;०संगा,. पिमापामञममारधा डी "न-नयन-+जन न... सापातानकमहकायााव 


अध्याय ४५ 


राष्ट्रीय आय 
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जआॉक्कथतस-- 

मनुष्य की सारी क्रिय्ओ्ों का उद इय अपनी आवश्यकताश्रों को पूरा करना ही होता 
है | उत्पत्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के साधन मिल कर काम 
करें । उत्पत्ति सदा ही विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती है, 
इसलिए कुल उत्पत्ति में से उत्पत्ति के साधनों को हिस्सा मिलना चाहिए । किसी 
व्यक्ति की आर्थिक सम्पन्नता और उसका आर्थिक कल्याण इस वात पर निर्भर होते हैं 
कि उसे अपने प्रयत्न के बदले में उत्पत्ति में से कितना हिस्सा मिलता है इसी प्रकार, 
किसी राष्ट्र के भौतिक कल्याण का स्तर भी इस बात पर निर्भर होता है कि उसे, 
उसके सदस्यों के उपभीग के लिए कितनी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती है। किसी 
देश का धन, जिसे श्राथिक भाषा में राष्ट्रीय लाभाँश कहा जाता है, देश के निवासियों 
के श्रधिकार में रहते वाली वस्तुओं और सेवाश्रों के संचय तथा अन्य बहुत सी बातों 
पर निर्भर होता है । 
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राष्ट्रीय लाभाँश को कुछ परिभाषांयें-- 

( १) प्रोफेसर पीगू--- राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज को भोतिक आय का 
वह भाग है (जिसमें विदेशों से प्राप्त श्राय भी सम्मिलित होती है) जिसकी कि सुद्रा में 
साप हो सकती है! [दूसरे शब्दों में, देश में उत्पन्न की गई कुल झ्राय का केवल 
वही भाग राष्ट्रीय लाभांश को सूचित करता है जिसका उपयोग तथा विनियोग हो 
सकता है । इसी आधार पर किसी देश को राष्ट्रीय आय से हमारा अभिप्राय श्राय की 
उस धारा से होता है जो किसी देश के सभी निवासियों के वस्तुओं और सेवाश्रों के 
सच्य से प्राप्त होती है । यह विषय विवादग्रस्त है कि राष्ट्रीय श्राय में किन-क्रिन 
चीजो को शामिल किया जाय और किन-किन को शामिल न किया जाय । | 

(२) प्रोफेसर मार्शल--मार्शल्न ने देश के समस्त उत्पादन से प्राप्त होने 
वाली आय को, चाहे वह उत्पादन भौतिक वस्तुओं के रूप में हो अथवा श्रभोतिक 
वस्तुओं के रूप में, राष्ट्रीय आ्राय में शामिल किया है। [पीगू ने उन सेवाग्रों और 
वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय लाभाँश में नहीं जोड़ा है जिनकी कीमत की मौद्विक माप 
नहीं होती है, उदाहरणस्वरूप, माता, मित्र, अथवा पत्नी की निशुल्क सेवाएं । कुछ 
अथंशास्त्री सरकारी अ्रधिकारियों की सेवाश्रों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं 
करते हैं। और कुछ दूसरे अर्थशास्त्री ऐसी कुल आय को राष्ट्रीय आ्राय में से निकाल 
देने के पक्ष में हैं जिसके बदले में कोई सेवा प्रस्तुत नहीं की गई है, जसे--दान अथवा 
उपहार से प्राप्त श्राय, वृद्धावस्था उत्तर-वेतन गञ्रादि | | 


(३ ) प्रो० फिशर--“राष्ट्रीय लॉभांश अथवा श्राय में केवल वे सेवायें, जो 
उपभोक्ताश्रों को प्राप्त होतो हैं, शामिल की जातो हैं, चाहे ये सेवायें भौतिक परिस्थितियों 
से उत्पन्न हुई हैं अथवा मानवीय कारणों से ।* 


(४ ) प्रो० कॉलिन कलार्क--'किसी समय विशेष में राष्ट्रीय श्राय उन 
वस्तुओं और सेवाश्नों के मोद्रिक मुल्य हारा सूचित की जाती है ;जो समय विशेष में 
उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं । ऐसा मुल्य उसकी वर्तमान बिक्री कीमत पर 
निकाला जाता है। इसमें पूंजो की उस वृद्धि को जोड़ा जाता है जिसका सुल्य नये 
५९ जीगत माल की कीमत के रूप में चुकाया जा चुका है । इससें से प्रस्तुत पुंजीगत 
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माल के शअ्रवक्षयण (70697००907) और पुराने पड़ने (0950]650०706) के व्यय 
को निकाल दिया जाता है तथा इस प्रकार की जोड़ झौर घाटा की कोमत भी चालु 
कोसतों के ग्राधार पर श्रांकी जाती है |”! [प्रो० क्‍्लार्क का विचार है कि ऐसी 
सेवाओं की कीमत (जो राज्य द्वारा विना लाभ के आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं 
ग्से--डाक-तार सम्बन्धी सेवायें आदि) वास्तविक भाड़ों की दर निकाली जाती है। 
जब कुछ वस्तुओं पर कर लगाये जाते है, तो उन वस्तुओं की कीमत निकालते समय 
इन करा की आय की मात्रा को बिक्री मुल्य में शामिल नहीं किया जाता है ।| 

( ५ ) डा० राव के विचार-डा० राव ने भी इसी से मिलता-जुलता 
दृष्टिकोण अपनाया है । उनका विचार है कि राष्ट्रीय श्राय वस्तुओं और सेवाझं की 
धारा के मौद्रिक मुल्य द्वारा सूचित होती है । डा० राव का विचार है कि सभी कीम 
चालू कीमतों के आ्राधार पर आ्राँकी जाती हैं और उन आयातो की कीमत शामिल नहीं 
की जाती है जो बिक्री के लिए प्राप्त हैं ग्रथवा जो बेच जाते है । इस प्रकार बस्तुग्रों 
और सेवाश्रों का जो मौद्विव. सुल्य निकाला जाता है उसमे से निम्न मदो को निकाल 
दिया जाता है :--(0) समय विशेष में पूजीगत माल के अ्रवक्षयण व्यय का मौद्रिक 
मूल्य, (॥) ऐसी वस्तुश्रों और सेवाञ्नों का मौद्रिक मूल्य जो उत्पादन कार्य में व्यय की 
गई हैं, (॥) ऐसी वस्तुझ्नों और सेवाञ्नों का मौद्रिक मूल्य जो वर्तमान पूंजी स्टॉक को 
बनाये रखने के लिए उपयोग की गई है, (४) राज्य को परोक्ष करों से प्राप्त होने 
वाली आय, (९५) व्यापाराशेष की अनुकूलता की मौद्रिक कौमत और (हां) देश के 
विदेशी ऋण की शुद्ध वृद्धि । 
राष्ट्रीय आय को नापने को रोतियॉ-- 

राष्ट्रीय आय की माप निम्न चार रीतियों से की जाती है :-- 

( १ ) उत्पत्ति.गणना प्रणाली ((७89४प$ ० 204 प८०07 १७४४००५)--- 
इस प्रणाली का उपयोग सन्‌ १६०७ में ब्रिटिश उत्पत्ति गणना में किया गया था । 
किसी एक उद्योग श्रथवा फर्म की सकल उपज (57055 ?700 7०८) की कीमत में 
से यदि हम कच्चे माल तथा दूसरे ऐसे पदार्थों की कुल कीमत तथा वह रकम जो 
दूसरी फर्मों को काम करने के लिए दी जाती है, निकाल दें तो उद्योग अथवा फर्म की 
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शुद्ध उपज (२७ ?70800०) निकल ग्राती है। सारी फर्मों अथवा सारे उद्योगों की 
शुद्ध उपज का योग हमें राष्ट्रीय शुद्ध उपज बतायेगा । यह शुद्ध उपज हमें निर्माण 
()(४॥ए४०प१९) द्वारा वस्तुओं और पदार्थों में उत्पन्न किये गये मूल्य को बतायेगी। 
एक उद्योग की शुद्ध उपज उस कोष को सूचित करेगी जिसमें से वेतन, लगान, ब्याज, 
कर, श्रवक्षयण, लाभ तथा भ्रन्य प्रकार के खर्चे चुकाए जायेंगे। राष्ट्रीय आय को 
निकालते समय कुल राष्ट्रीय शुद्ध उपज में से वाधिक अ्रवक्षयण तथा मश्ञीनों की 
मरम्मत और उनके बदलने का व्यय निकाल देना पड़ेगा | इसी प्रकार दूसरे साधनों 
, की क्षमता (छ्रा॥7६४07) का खर्च भी घटा देना पड़ेगा । खनिज उद्योग में यह खचे 
भ्रधिकार शुल्क (२०५७।॥॥०४) द्वारा सूचित होता है। उदाहरणास्वरूप, यदि एक 
मशीन १० साल तक काम दे सकती है तो वाधिक राष्ट्रीय आय निकालते समय 
उसकी शुद्ध उपज की कीमत में से मशीन की कीमत का दर निकाल देता चाहिए । 


( २ ) आय गराना प्रणाली (0७0805 ०णी [7007608 १७४३००) - इस 
रीति के अनुसार देशवासियों की आय का योय निकाला जाता है। उन सभी 
व्यक्तियों की जो आय-कर देते हैं और जो आय-कर नहीं देते हैं, श्रायों का योग कुल 
राष्ट्रीय आय को सूचित करता है। यह कार्य देश में सभी परिवारों की झ्राय की 
गलग-अलग गणना करके किया जा सकता है। इसमें सरकारी तौर पर प्राकृतिक 
सम्पत्ति से प्राप्त आय और विदेशी व्यापार श्रादि से प्राप्त आय को भी जोड़ लिया 
जाता है। केवल इसी बात का ध्यान में रखना ग्रावश्यक होता है कि एक श्राय को 
दो बार न गिना जाय । उदाहररणस्वरूप, यदि एक वकील की आय साल में कुल 
६,००० रुपये की है, जिसमें से वह १,२०० रुपया प्रतिवर्ष अ्रपने मुन्शी को देता है 
तो मुन्शी की आय को राष्ट्रीय श्राय में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वकील की आय 
को जोड़ते समय यह पहले ही गिनी जा चुकी है । 

एक वर्ष के समस्त योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, और उस राष्ट्रीय 
भ्राय को यदि देश की जनसंख्या से भाग दिया जाये तो उससे प्रतिव्यक्ति आय मालूम 
किया जा सकता है । 

( ३ ) व्यावसायिक गराना प्रणाली (0००एफथ४ांणा॥। (६78४५ 
(०॥00)- इस प्रणाली में लोगों की श्राय की उनके व्यवसायों के अ्रनुसार गणना 
की जाती है। विभिन्न प्रकार के उत्पादक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की आयों को 
श्रॉका जाता है भर इन सबका जोड़ राष्ट्रीय श्राय को दिखाता है। इसमें भी यही 
सावधानी आवश्यक होती है कि एक ही झ्राय को एक से अधिक बार न गिना जाय । 
स्टाम्प का विचार है कि इस प्रकार की गणना में वृद्धावस्था उत्तर-वेतन (06 88० 
ए०/)अं०॥5) और युद्ध के विशेष भत्त शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे 
व्यावसायिक आय नहीं होते हैं । 


(४ ) उत्पादन गणना और श्राय गणना प्रणाली का सामृहिक 
उपयोग--इस प्रणाली में श्राय गणना और उत्पादन गणना दोनों ही क्रमों को एक 
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ही साथ किया जाता है। डा० राव ने भारत में इसका उपयोग बड़ी सफलतापृवंक 
किया है । उन्होंने कृपि उपज के सम्बन्ध में सरकारी आ्ॉँकड़ों का उपयोग किया है 
और देश में खनिज, उद्योग, दूध तथा वस्तुप्रों के उत्पादन का ग्ननुमान लगाया है 
ओर साथ ही साथ आय-कर सम्बन्धी आँकड़ों, सरकारी कर्मचारियों के वेतनों, औद्यो- 
गिक श्रमिकों की मजदूरियों और अन्य प्रकार की झ्रायों का भी पता लगाया है । 
सबसे उत्तम रीति बनसी है ?-- 


यह विषय विवाद-ग्रस्त है कि राष्ट्रीय श्रायथ को नापने की कौनसी रीति अधिक 
उपयुक्त है । ऐसा कहा जाता है कि उत्पत्ति गणना प्रणाली और “यावसायिक गगाना - 
प्रगाली अधिक व्यावहारिक हैं, क्योकि ग्राय गणना प्रणाली में एक ही आय को एक 
से श्रधिक बार गिनने की सम्भावना बराबर रहती है, जिसको दूर नहीं किया जा 
सकता है । इद्धलंड का अनुभव यह है कि प्रथम तीनो रीतियो में से किसी का भी 
उपयोग किया जा सकता है । यदि सावधानी से काम लिया जाता है तो प्रत्येक से 
एक से ही फल प्राप्त होते हैं, किन्तु सबसे ग्रधिक रिवाज उत्पत्ति गणना का है । 
राष्ट्रीय झ्राय की गणना का महत्त्व-- 


राष्ट्रीय आ्रायथ और आशिक कल्याण के बीच बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। साधा- 
रणतया हम कह सकते हैं कि यदि अन्य बातें यथास्थिर रहें, तो जितनी ही राष्ट्रीय 
श्राय अ्रधिक होगी उतना ही देश के श्राथिक कल्याण का स्तर भी ऊँचा होगा, यद्यपि 
प्रत्येक दशा में राष्ट्रीय आय और झाथिक कल्याण में एक ही दिशा में तथा एक ही 


श्रनुपात में वृद्धि होना आवश्यक नहीं है । राष्ट्रीय श्राय के अ्रध्ययन के प्रमुख लाभ 
निम्त प्रकार हैं :-- 


( १ ) राष्ट्रीय आ्राय से सम्बन्धित आँकड़े हमें देश में विद्यमान जीवन-स्तर के 
बारे में महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से यह पता चल जाता है 
कि देश की श्रथं-व्यवस्था की विभिन्न शाखाश्रों में कालान्तर में क्‍या परिवतंन हुए हैं 
झऔर सामान्य श्राथिक परिस्थितियों का रुख किस दिशा में तथा किस अंश तक बदल 
गया है । 


( २ ) राष्ट्रीय श्राय सम्बन्धी आँकड़ों को देख कर हम यह भी जान सकते हैं 
कि क्‍या देश का विकास समुचित आधार पर हो रहा है। यद्यपि राष्ट्रीय आय 
भौतिक कल्याण की पुणंतया निश्चित माप तो नहीं होती है, परन्तु इसके द्वारा 
उसकी सामान्य प्रवृत्ति का पता अवश्य लगाया जा सकता है । 


( ३ ) राष्ट्रीय आय देश की ग्रथ॑-व्यवस्था के दोषों को स्पष्ट कर देती है 
और उनके दूर करने के उपाय दर्शाती है। राष्ट्रीय आय के आँकड़े हमें यह बता देते हैं 
कि वितरण के रूप में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। ये हमारे लिए देश की 
ग्राथिक वारिएज्यिक, प्रशुल्क तथा श्रौद्योगिक नीति के निर्माण में सहायक होते हैं । 
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भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान 

प्रारस्भिक अनुमान-- 

भूतकाल में भारत की राष्ट्रीय आय के अ्रनेक अनुमान लगाये जाते हैं :--() 
सर्वप्रथम श्री दादा भाई नौरोजी ने सन्‌ १८६७-७० के काल के लिए राष्ट्रीय आय 
का अनुमान २० रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगाया था। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६४२-४३ 
तक १८-२० ओर भी अनुगान लगाये गए, परन्तु सभी अनुमान गैर-सरकारी थे और 
इनमें आपस में भारी अन्तर थे । () लाड कजेन का अनुमान सन्‌ १६०० में ३० 
रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। (7) सन्‌ १६२१ में फिण्डले शिराज (गगतावए 
” 97789) का अनुमान १०७ रुपया प्रति वर्ष था। 09) इसी प्रकार सन्‌ १९३१-३२ 
में डा० राव ने ६५ रुपया और (५) सन्‌ १६३७-३८ में सर जेम्स ग्रिग ($॥7 उै०९5 
0788) ने ५६ रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का अनुमान लगाया था। (४) सन्‌ 
१६४२-४३ का कॉमर्स ((०थात्रश्ा००) पत्रिका का अनुमान १२४ रुपया था। 

इस सभी अनुमानों में आपस में भारी अन्तर है शोर यह जानने के लिए कि 
वास्तविक राष्ट्रीय श्राय में कितनी वृद्धि अ्रथवा कमी हुई हैं, हमें सामान्य कीमतों की 
वृद्धि को ध्यान में रखना पड़ेगा । डा० राव का अनुमात अधिक शिववसनीय माना 
जाता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय ५१ रुपया श्रौर नागरिक क्षेत्रों 
की १६६ रुपया श्रॉँकी थी और इस श्राधार पर झ्ौसत प्रति व्यक्ति आय ६५ रुपया 
निकलती है । 
स्वतन्त्रता के पश्चातु श्रनुभान-- 

( १ ) वाणिज्य मन्त्रालय के अनुमान--स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकार ने 
राष्ट्रीय आय की गणना का अधिक संगठित और वेज्ञानिक उपाय किया है । वारिज्य 
मन्त्रालय ने राष्ट्रीय आय का निम्न अनुमान लगाया था :-- (करोड़ रुपयों में) 





ब्रिटिश भारत भारत संघ॒ प्रान्त (राज्य) 


की १६४०-४६ १६४०-४६ १६४६-४७ 





(१ ) प्रारस्भिक उत्पादस-- 
(क) कृषि और पशु-पालन उद्योगों 


की शुद्ध उपज २,७४५ १,६६३ ४2233 
(ख) जद्भलों की शुद्ध उपज १२ ९ ४६ 
(ग) खनिज उद्योगों की शुद्ध उपज. रे८ ३७ ६१ 

कुल शुद्ध आरम्मिक उत्पादन २,७६५ २,००६ २,३६८ 





(२ ) गैर-आ्रारस्भिक उत्पादन-- 
(क) श्राय-कर चुकाई हुई आय २७९६ *३ २ ध्६६ 


[ पशरे 


(ख) भ्राय, जिस पर कर नहीं 
दिया गया है २,८६० २,३८७ २,६१६ 
हक हम आज अर कान कक की कब नस कलर लक लत हलक मम मकर न्म मिनी लक आल 





कुल राष्ट्रीय भ्राय ६,२३४ ४,६३१ ५,४८० 
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय. १६८ २०४ र्र्८ 


यमन कल लिल रा मर पल कलर कल अमल अल टन लशिन नर डी कक पल ज ली ी फल लक कक 
( २ ) राष्ट्रीय श्राय समिति का अनुमान-- - 
विगत वर्षो में राष्ट्रीय आय की गराना के महत्त्व को सरकार ने स्वीकार कर 
लिया है । भ्रगस्त सन्‌ १६४९ में सरकार ने राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आँकड़ों में 
सुधार के सुझाव देने और अ्रधिक वैज्ञानिक रीति से राष्ट्रीय श्राय का पता लगाने के 
लिए राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की थी। अप्रौल सन्‌ १९४१ में समिति ने अपनी 
प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें सन्‌ १९४८-४६ से सम्बन्धित राष्ट्रीय आय का 
, अनुमान दिया गया था । समिति की अन्तिम रिपोर्ट सन्‌ १६५४ में प्रकाशित हुई है 
और उसमें सन्‌ १६५३-५४ तक के अनुमान निम्न प्रकार दिए गए हैं :-- 
भारत को राष्ट्रीय श्राय 


(करोड़ रुपयों में) 





१६४८ १९५१ 











हे १९५२ १९५३ 
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(१) कृषि, वन और मछली उद्योग. ४,२२५ ४,६९० ४,७६० ४,४०० 
(२) खनिज निर्माण और हस्त उद्योग १,४५० १,७३० १,७६० १,६०० 
(३) वारिज्य शौर परिवह १,६०० १,७६० १७८० १,८०० 
(४) अन्य सेवायें १,३४०. १,५०० १५४० १,६१० 
शुद्ध देशी उत्पादन ८,६७० १०,०१० ९६,२७० १०,६१० 
विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय गजारेण ऋ+रेणग ०. “7-१० 

कुल राष्ट्रीय आय ८,५५०. ६,६९० ९६,८६० १०,६०० 
जन-संख्या (करोड़ों में) ३४५ रे६'४ रेप फ ३७*३३ 
प्रति व्यक्ति श्रय (रुपयों में) २४६'६ २७४'५ २६७"४ परे ६ 





इन आँकड़ों के देखने से पता चलता है कि सन्‌ १६४८-४९ और सन्‌ १६५३- 
५४ के बीच में कुल राष्ट्रीय आय ८,६५० करोड़ रुपए से बढ़कर १०,६०० करोड़ 
रुपया हो गई है, श्रर्थात्‌ उसमें २२५% की वृद्धि हुई है। इस काल में प्रति व्यक्ति 
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आय की वृद्धि केवल १५% रही है ( २४६'६ रुपए से २८६६ रुपया )। इसका 
कारण यह है कि जन-संख्या में भी ६*६% की वृद्धि हो गई है (३५ करोड़ से ३७३ 
करोड़) । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि श्रगसत सन्‌ १६३९६--१०० 
के ग्राधार पर सन्‌ १६४८-४६ का थोक कीमत का निर्देशक ३७६ था, जो सन्‌ 
१६५३-५४ में ३९८ तक पहुँच गया था। इस श्राधार पर सन्‌ १६४८-४६ और सन्‌ 
१६५३-५४ के काल की कीमतों में ६% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वास्तविक प्रति 
व्यक्ति आय की वृद्धि केवल ८*५ निकलती है । 
राष्ट्रीय श्राय श्रौर श्राथिक नियोजन-- 

योजना आ्रायोग ने राष्ट्रीय आय की वृद्धि का दीघंकालीन लक्ष्य सन्‌ १६७५- 
७६ तक सन्‌ १९५०-५१ की तुलना में कुल राष्ट्रीय आय को तीन गुना तथा प्रति 
व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दुगुना कर देना निश्चित किया है। अनुमान यह है कि इस 
काल में देश की जन-संख्या में भी ५०% की वृद्धि हो जायगी। लक्ष्य निम्न 
प्रकार हैं :--- 


प्रथम दूसरी तीसरी चौथी पाँचवी 
शीर्षक योजना योजना योजना योजना योजना 
5५१९-२६ २६-६१ ६१-६६ ६६-७१ ७१-७२ 


/नननननपनननननननननननमन मनन बल “++-++++++++-%04%५9+4५००५५०ननकननन. ५-०० ०५५०० +००-+»- 





(१) राष्ट्रीय श्राय योजना 


काल के शभ्रन्त में 

(करोड़ रुपये) ,१०,८5०० १३,४८० १७,२६० २१,६८० २६,२७० 
(२) जन-संख्या 

(करोड़ों में) उदछ एड ४३४. ४६९५ ५०९० 
(३) प्रति व्यक्ति आय (रूपये) २८१ ३३१ ३६६ ४६६ ५४६ 





प्रथम पंच-वर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। इस योजना के काल में कुल 
राष्ट्रीय श्राय में १८% की वृद्धि हुई है, जो अनुमान से बहुत अधिक है । योजना 
काल में वास्तविक आय भी बराबर बढ़ी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 
योजना के अन्त में कीमतें योजना के आरम्भ के काल की तुलना में १३% नीची थीं । 
साथ ही, योजना काल में जन-संख्या भी बराबर बढ़ती रही है । परिणाम यह हुश्ना है 
कि प्रति व्यक्ति आय में ११% की वृद्धि हो गई, जबकि श्रनुमान केवल ७% की वृद्धि 
का था और क्योंकि कीमतें नीचे गिरी हैं, इसलिए वास्तविक आ्राय में भी वृद्धि 
हुई है। 

प्रथम योजना की प्रगति राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दृष्टि से इतनी सन्तोष- 
जनक रही है कि राष्ट्रीय झ्राय की वृद्धि के लक्ष्यों को पहले से ऊंचा कर दिया गया 
है । ऐसा भ्रनुमान लगाया गया है कि वर्तमान वृद्धि दर देश की कुल राष्ट्रीय आय 
सन्‌ १६७३-७४ तक ही तीन गुती हो जायगी और प्रति व्यक्ति श्राय दो गुती । 


[ ८१५ 


योजना काल में राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि-- 


सन्‌ १९५५-५६ के लिए भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान ६,६६० करोड़ 
रुपया रखा गया था, जबकि सन्‌ १६४८-४६ में इसका अनुमान ८५,६५० करोड़ रुपया 
था । उपरोक्त काल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय २४६९६ रुपये से बढ़कर २६०८ 
रुपया हो गई है । इस प्रकार चालू कीमतों (07०70 ॥0068) के श्राधार पर इस 
काल में कुल राष्ट्रीय श्राय में १५*५% वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति श्राय में ६६ 
प्रतिशत वृद्धि । निम्न तालिका में चालू तथा स्थिर कीमतों पर कुल राष्ट्रीय श्राय तथा 
प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का क्रम दिखाया गया है :-- 


[70/9, 964* के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय एव प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष 
की प्रवृत्ति इस प्रकार रहीं :-- 


राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति श्राय 
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राष्ट्रीय आय (करोड़ रु०) प्रतिव्यक्ति आय (रु०) 
चालू १६४८-४६ चालू १६४८-४६ 
कीमतों पर के कीमतों पर कीमतों पर के कीमतों पर 








१६९७४८-४६ 


८६५० ८६५० २४६"६ २४९९६ 
१६५०-५१ 8६५३० दद२० २६६९५ २४७० 
१६५५-५६ ९६९८० १०४८० २५५१० २६७*८ 
१६६०-६१ १४१४० १२७३० ३२५७ २६९३*२ 
१६६१-६२ १४८०० १३०६० ३३३९६ २६९४ ३ 
१६६२--६३ १५४०० १३३७० ३३९"४ २६४*७ 
(प्राथमिक) 








उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि वास्तविक आधार (]र२८द६४ &या5) 
में सन्‌ १९५०-५१ और सन्‌ १६५५-५६ के पाँच वर्षों में, अर्थात्‌ प्रथम पंच-वर्षीय 
योजना के काल में कुल राष्ट्रीय श्राय में १८०४% वृद्धि हुई है और सन्‌ १६६०-६१ 
तक, श्रर्थात्‌ द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के ४ वर्षो में, ३१९१% की वृद्धि | इसी 
प्रकार इस काल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय में क्रमशः १०७ और १७*२ प्रतिशत 
वृद्धि हुई है । कीमतों के परिवर्तन के कारण चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि 
स्थिर कीमतों की तुलना में अधिक रही है । तीसरी योजना में राष्ट्रीय श्राय में ५%७ 
वाषिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है । 


नविच्तनननननजा पण पजख जल धएज 


के गु४७॥७ 5, 282० 42, 
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विभिन्न पेशों के ग्राधार पर राष्ट्रीय श्राय की प्रवृत्ति! 
(करोड़ रुपया) 
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१६९४८ १६९५० १६५५ १६६० १६६१ १६६२ 





59262 ४६. ५१५ ४६ ६१ ६२ ६३? 
कृषि, बन, पशु, मछली 
उद्योग आदि ४२५० ४५९० ४४५२० द८६३० ६६६० ५६७० 
खान, उद्योग एवं छोटे उद्योग १४८० १५३० १८२५० २६०० रेणघ८घ० ३१०० 
व्यापार, यातायात, संचार १६०० १६९० श्य८घ० २३४० २४८५० २६२० 
अन्य “धन्णे' १३४० १४४० १७३० २३६० २५५० २७६० 


देश में प्राप्त पूर्ण आय (५०६ 
00776800 700 परत 0 9007 


(०) ८६७० ६४५३० ९६८० १४१६० १४८७० १५४८० 
विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय >- २० “२० +-. +-५० - ७० >>८० 
राष्ट्रीय आय (शुद्ध) घदि५० ६५३० ६६८० १४१४० १४८०० १५४०० 





क्या हमारे राष्ट्रीय श्राय सम्बन्धी लक्ष्य पर्याप्त हैं ?-- 
इसमें तो सन्देह नहीं है कि पिछले वर्षो से हमने ग्राथिक नियोजन के श्रन्त- 
गंत राष्ट्रीय श्राय को बढ़ाने के प्रयत्न किये है और इसमें हमें काफी सफलता भी 
मिली है, परन्तु श्रभी हमारी प्रगति बहुत पीछे है। एक औसत अ्रमरीकन की आय 
एक औसत भारतीय से लगभग ३१ गुनी है श्र एक औसत भेँग्रंज की लगभग १४ 
गशुनी है हमारे देश में जन-संख्या की वृद्धि उत्पादन की वृद्धि की तुलना में काफी 
अधिक है । नीचे की तालिका में भारत की राष्ट्रीय आय की तुलना दूसरे देशों से 
की गई है :-- 





प्रति व्यक्ति 

देश वर्ष जन-संख्या कुल राष्ट्रीय श्राय राष्ट्रीय आय 
करोड़ में (करोड़ रुपयों में) (रुपयों में) 
आस्ट्ू लिया श्ध्श३े. ०८८ ३,६२९ ४,४६० 
बर्मा १६५३. १९०० ३९३ २०६ 
'कनाडा १६५४ १५२ 8,१९६ ६,०५६ 
ला १९४५३ ०८१ ४४१ ४४१ 
फ्रांस १९४५४ ४२७ १५,७५० ३,६८६ 


4 वाठी॥3, ]964 ; ॥806 53, 9826 43 
२ प्राथमिक अनुमान 
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जापान १६९५४ ८'८२ ८,१२६ 0 
न्यूजीलैण्ड १६५४ ०२९ १,०घ्८ ४,०५रे 
पाकिस्तान १६९५३--५४ ६७८ १,६३१ २४४५ 
स्विटज्रलैण्ड १६५७. ०'प्रद २,४०७ ४,८१२ 
ब्रिटेन १६४४ ५११ २०,७२० ४,०५७ 
संयुक्त राज्य अमरीका १९५४४ १६९४. १,४२,६५७ ८,७७४ 
भारत! १६६२--६३.. ४४ १५,४००४ ३३६९ ४* 








राष्ट्रीय भ्राय में ब॒द्धि करने के उपाय--- | 

राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए नियोजित प्रयत्त करने की अति आव- 
इयकता है :---() इस स्थिति को सुधारने का सवसे महत्त्वपूर्णा उपाय यही हो सकता 
है कि सभी दिशाश्रों में उत्पादन की वृद्धि की जाय; (#) साथ ही, हमें यह भी 
जानना चाहिए कि हमारे देश में आय के वितरण में भी घोर अ्समानतायें हैं । 
उपयुक्त नीति यही है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि और वितरण की अ्समानताओं को 
घटाने के प्रयत्न एक ही साथ किये जाये; (7) यह भी आवश्यक है कि जन-संख्या की 
वृद्धि पर कुछ प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जायें; (५) पूँजी के विनियोजन में वृद्धि की 
जाय; (९५) देश में चिकित्सा, शिक्षा तथा श्रन्य अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाश्रों 
का समुचित प्रबन्ध किया जाय । यह एक आशाजनक बात है कि आर्थिक नियोजन 
के द्वारा राष्ट्रीय आय की कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


परीक्षा-प्रइन 
( १) राष्ट्रीय श्राय से क्‍या अभिप्राय है ? इसके माप की विभिन्न रीतियों पर 
प्रकाश डालिये । 
(२) राष्ट्रीय आय की गणना का कया महत्त्व है ? भारत में राष्ट्रीय आय की 
गणना का विवेचन कीजिए । 
(३ ) क्या भारत की वर्तमान राष्ट्रीय श्राय सन्‍्तोषजनक है ? यदि नहीं, तो इसे 
बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ? 


'शडलररहाका० 95: +वनाहर््ादप/तात >रा्यवाफफरलआाा सरल: वपक्रपपरपंकर: 
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न 2) री कक 


अध्याय ४६ 


बचत, विनियोग और पूर्ण रोजगार 


(8कगाए5, वराएशशधशां5 थाते णयय पशाप्टौ०शाशा) 


आ्राय किसे कहते हैं *-- 
हम जो कुछ भी काम करते हैं ग्रथवा जो कुछ भी हम उत्पन्न करते हैं वह उसे बेच 
लेन की सम्भावना के आधार पर किया जाता है। श्राय को उत्पन्न करने का उपाय 
यही होता है कि हम सामाजिक उपज के स्टॉक में वृद्धि कर देते हैं । श्राय के उत्पन्न 
होने की विधि ही यह है कि कोई व्यक्ति सामाजिक उपज की मात्रा में वृद्धि करता है 
श्रौर इस प्रकार वह्द उत्पत्ति के साधनों को भुगतान करता रहता है। सामाजिक 
उपज में वृद्धि करने के कार्य के ग्रन्तगंत श्राय की एक धारा को उत्पन्न किया जाता 
है, जो उत्पत्ति के साधनों को किये गये भुगतान की मात्रा के बराबर होती है। 
इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को आ्राय प्राप्त होती है वह 
भी उसे व्यय करता है श्र दूसरों की आ्राय को उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह 
क्रम चलता रहता है । 
किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक बार जब एक व्यक्ति अपनी 
ग्राय को व्यय करता है, श्राय का एक भाग भावी उपयोग के लिए बचा लिया जाता 
है । उदाहरणस्वरूप, यदि एक व्यक्ति को महीने के आरम्भ में २०० रुपये वेतन के 
रूप में मिलते हैं और वह इसमें से १०% बचा कर शेष को खर्च कर देता है तो 
उसकी स्थिति निम्न प्रकार होती है--२०० रुपया झ्राय--१८० रुपया उपभोग 
“२० रुपया बचत । जिन १८० रुपयों का व्यय किया है, मान लीजिए कि वे किसी 
दूकानदार को मिल जाते हैं । दृकानदार की आय -१८० रुपया हुई और यदि वह भी 
१०% बचा कर शेष को व्यय कर देता है तो स्थिति निम्न प्रकार होगी :--१८० 
रुपया आ्रय -- १६२ रुपया उपभोग--१८ रुपया बचत । ठोक इसी प्रकार यह १६२ 
रुपये का व्यय किसी अश्रन्य व्यक्ति की आय उत्पन्न करेगा और यदि वह भी इसके 
१०% की बचत करता है तो स्थिति इस प्रकार होगी :--१६२ रुपया आय +« 
१४५*८ रुपया उपभोग--१६'२ रुपया बचत । यही क्रम बराबर आगे चलता 
रहेगा और यदि इस प्रकार १० बार यह स्थिति पैदा होती है तो प्रत्येक बार आय, 
उपभोग और बचत की मात्रा घटती जाती है। इस प्रकार व्यय के जो दस चक्र पूरे 





पर्प 
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हो जाते है उन सबका जोड़ २०० रुपए की झआरम्भिक आय का १० गुना होता 
चाहिए, जिसका अथ यह होता है कि २०० रुपये के प्रारम्भिक व्यय के फलस्वरूप 
कुल २,००० रुपये का व्यय हो जायगा । यहां पर महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि 
कुल व्यय बचत का १० गुना है तो कुल उत्पन्न की गई आय प्रारम्भिक आय का १० 
गुना ही देगा । 

उपयोग की वस्तुओं पर किया जाने वाला कुल व्यय दो बातों पर निर्भर 
होता है :--( १ ) व्यक्ति की कुल आय तथा (२) उपभोग की प्रवृत्ति (श7090॥ ५9 
0 (१०07507०) । उपभोग की प्रवृत्ति का श्र्थ कुल श्राय का वह भाग है जो उपभोग 
पर व्यय किया जाता है । इसका अर्थ यह है कि श्राय की वृद्धि के साथ-साथ उपभोग 
पर किया गया खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि उपभोग की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन 
नहीं होता है । उपभोग की प्रवृत्ति के कारण प्राय में परिवर्तन नहीं होते हैं, वल्कि 
विनियोग ([.५65877०7/) में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तंत हो जाते हैं । जितनी 
ही विनियोग में वृद्धि होती है उतनी ग्राय में भी वृद्धि हो जाती है । यही कारण है 
कि आ्राय की वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए उन कारणों को समभना पड़ता हैं जो 
विनियोग को प्रभावित करते है । 

विनियोग के ऊपर दो बातों का प्रभाव पड़ता है :--(0) ब्याज की दर तथा 
(॥) पूंजी की सीमान्त कुशलता (]#6 'शक्षाश्ाक्षा शीलंशाएए ० ४७9६५) । 
पूंजी की सीमान्त कुशलता का अर्थ उस लाभ की दर से होता है जिसके प्राप्त होने 
की आशा की जाती है। यह निवचय है कि उस सयय तक विनियोग बराबर बढ़ते 
रहेंगे जब तक विनियोगों पर प्राप्त की हुई लाभ की दर पूजी पर प्राप्त होने वाले 
ब्याज की दर से ऊंची रहती है, किन्तु जैसे-जैसे विनियोग बढ़ते हैं, उन पर लाभ की 
सीमान्‍नत दर घटती जाती है और अन्त में वह ब्याज की दर के बराबर हो सकती है 
यहाँ पर आकर विनियोगों का बढ़ना रुक जाता है। साथ ही, विनियोगों के बढ़ाने 
के लिए आय का बढ़ाना भी ग्रावश्यक है, ताकि बचत भी उसी अनुपात में वढ़ती रहे 
जिस अ्रनुपात में कि विनियोग बढ़ रहा है । अ्रन्तिम निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी 
समय विद्येष में देश की आय इस बात पर निर्भर होती है कि उस देश में विनियोग 
की दर क्या है और उस समय में देश के लोगों की विनियोग करने की प्रवृत्ति 
क्‍या है ? 
बचत (520॥825)-- 

बचत की साधारण सी परिभाषा यह हो सकती है कि यह आय शोर व्यय के 
प्रन्तर के बराबर होती है। प्राप्त श्राय में से उपभोग पर व्यय करने के पश्चात्‌ जो 
कुछ बचता है वह बचत को सूचित करता है। देश में बचत की मात्रा वहाँ के लोगों 
की बचत करने की प्रवृत्ति पर निर्मर होती है । यदि देश के लोग अपनी श्राय का 
६०० व्यय करने के आदी हैं तो बचत आय का १०% होगी | साधारणतया बचत 
को बढ़ाने-घटाने के लिए झाय की मात्रा में परिवर्तत करना आवश्यक होता है, क्योंकि 
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उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तत कम ही होते हैं। जब कोई व्यक्ति बचत करता है तो 
इसका यह अर्थ नहीं होता है कि उसने अपना उपभोग बन्द कर दिया है। वह केवल 
उपभोग को स्थगित कर देता है और ऐसा करने में वह श्राय के उस भाग को, 
जिसकी बचत कर ली गई है, भविष्य में व्यय करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है । 


बचत के अ्रनेक रूप सम्भव हैं :--(7) बचत करने वाला व्यक्ति श्राय के एक 
भाग को अपने पास नकदी के रूप में रख सकता है, ताकि भविष्य में उपयोग कर 
सके, (7) इसी प्रकार बचत की हुई आय को बैंक के जमा के रूप में रखा जा सकता है, 
(॥7) इसे सरकार को ऋण के रूप में दिया जा सकता है। इसके लिये बौंड खरीदा 
जा सकता है, (५) यह राशि किसी कम्पनी में ग्रथवा फर्म को उधार दी जा सकती 
है, श्रथवा (४) इसके बदले में भूमि, मकान तथा अन्य सम्पत्ति खरीदी जा सकती है । 
इस प्रकार की सारी बचत व्यक्तिगत बचत होती है, क्‍योंकि एक व्यक्ति द्वारा बचत 
करने का सदा ही यह अ्र्थ॑ नहीं होता है कि समाज ने भी बचत की है । वास्तव में 
यह सम्भव है कि जब एक व्यक्ति बचत करता है तो दूसरा इसकी विपरीत दिशा 
में कायें करे । उदाहरणस्वरूप, यदि एक व्यक्ति मकान खरीदता है तो कोई दूसरा उसे 
बेचता है । यहाँ पहले व्यक्ति ने तो बचत की है, परन्तु दूसरे ने विपरीत दिशा में 
कार्य किया है । ऐसी दशा में एक व्यक्ति की बचत दूसरे व्यक्ति की विरोंधी कार्यवाही 
द्वारा रह हो जाती है और समाज के दृष्टिकोण से कुछ भी बचत नहीं हो पाती है। 
समाज द्वारा बचत तभी हो सकेगी जबकि एक व्यक्ति की बचत किसी दूसरे की 
विरोधी कायंवाही से रह न होने पाये। यही कारण है कि व्यक्तिगत बचत और 
सामाजिक बचत में अ्रन्तर होता है । 
विनियोग (परए९४धाशा।)--- 

जब समाज बचत करता है, श्रर्थातू जब समाज अपगे उपयोग को स्थगित 
करता तो है बचत के फलों का अनेक रूपों में उपयोग हो सकता है । यह सम्भव है कि 
सरकार नये ऋणों की निकासी करे और ऋणों से प्राप्त रकम के द्वारा नई नहरों 
ओर नये पुलों का निर्माण करे। यह भी सम्भव है कि किसी नई कम्पनी की स्थापना 
हो, नये अंशों की निकासी की जाय, नये मालों का उत्पादन हो अ्रथवा नए मकानों 
का निर्माण हो । इस बचत का उपभोग लोक तथा व्यक्तिगत उपक्रमों की कायैथाहक 
पू जी वृद्धि करने ग्रथवा कच्चे भ्रद्ध -तैयार और तैयार मालों का स्टॉक बनाने के लिए 
भी किया जा सकता है । जब कभी भी सामाजिक बचत होती है तो इससे पूंजी के 
स्टॉक में वृद्धि होती है, अर्थात्‌ पुजी का नया निर्माण ([70778007) होता है । पूँजी 
के इस नये निर्माण को ही हम विनियोग कह सकते है। साधारण भाषा में जब कभी 
भी हम यह कहते हैं कि हमने झ्राय का विनिमय किया है तो हमारा अ्रभिप्राय यह 
होता है कि हमने भविष्य में झ्राय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है । इस 
प्रकार के विनियोग में जो स्वभाव से ही व्यक्तिगत है, यह सम्भावना बराबर बनी 
रहती है कि एक व्यक्ति के विनियोग के साथ-साथ दूसरे के द्वारा विनियोजन ([)8- 
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॥7५68/760/) हो रहा हो । सामाजिक विनियोग में ऐसी सम्भावना नहीं रहती है । 
ऐसा विनियोग सदा ही धनात्मक होता है और यह भी आवश्यक नहीं है कि सामा- 
जिक विनियोग के साथ-साथ व्यक्तिगत विनियोग भी हो ही। 

व्यक्तिगत विनियोग की मात्रा एक बड़े अंश तक सरकारी नीति पर निर्भर 
होती है । धन का विनियोग करते समय विनियोगक लाभ की दर पर सावधानी के 
साथ विचार करता हैं। बचत करने वाले के पास बचत के लाभदायक उपयोग के दो 
उपाय होते हैं--बचत को ब्याज पर उठा देना और बचत का विनियोग कर देना । 
दोनों में से उसी को चुना जायगा जो अ्रधिक लाभदायक होगा । इस शझ्राधार पर हम 
यह कह सकते हैं कि जहाँ पर पूंजी की सीमान्त कुशलता अथवा लाभ की दर ब्याज 
की दर के बराबर हो जाती है, वहीं पर विनियोग की सीमा आा जाती है जो काररखण 
लाभ की दर को बढ़ा देते है वे विनियोग को भी प्रोत्साहन देते है और इसके विपरीत 
जिन कारणों से ब्याज की दरें बढ़ती है वे विनियोगों को हतोत्साहित कर देते हे । 
भारत में पूजी का निर्मारण ((४छाप्श एणशांणा गे प्रातां॥)-- 

पृ जी निर्माण और विनियोग में कोई विशेष अन्तर नहीं होता-पूंजी निर्माण 
बचत कोषों में जमा करने की क्रिया है और ये बचत कोप के विनियोग की मात्रा 
निश्चित करते है । एक दूसरे दृष्टिकोण से पूंजी निर्माण का श्रभिप्राय बचत कोषों 
को नये निर्माण, पूंजीगत माल के उत्पादन अथवा विदेशों में विनियं.ग करने से होता 
है । किसी भी देश की श्राथिक सम्पन्नता वहाँ पर पूजी के निर्माण की दर पर निर्भर 
होती है । श्राथक विकास के लिए यह भावद्यक है कि देश में बचतों को बढ़ाया 
जाय और इन बचतों का अधिक अंश तक उद्योग, कृषि तथा विकास कार्यो में विनि- 
योग किया जाय । 
भारत में प॒जी के निर्माण की धीमी गति के कारण -- 

. भारत में पूंजी के निर्माण की गति धीमी ही रही है । इसके कई कारण हैं :- 

(॥) इसमे तो सन्देह नहीं कि भारतवासी स्वभाव से ही बचत करने के इच्छुक 
होते हैं, परन्तु आय के कम होने के कारण बचत करने की क्षमता कम रहती है । 

(॥) पिछले कुछ वर्षो से तो यह क्षमता और भी कम रह गई है, क्‍योंकि 
कीमतें काफी ऊची चली गई है। 

(॥॥) करारोपण की वृद्धि हुई है । 

(९) बैसे भी केवल बचत की दर ही पूजी निर्माण के ह्टिकोण से महत्त्व- 
पूर्ण नही है, बल्कि बचतों का विनियोग नी आवश्यक है। इधर कुछ वर्षों से भारत- 
बासियों को बचतो का विनियोग करने के स्थान पर उनका उपयोग करने पर बाध्य 
होना पड़ा है। 

(५) साथ ही, जमींदारों और राज्य दरबारों के उन्मूलन तथा अन्य सामाजिक 
सुधारों के फलस्वरूप उच्च श्राय वर्ग के लोगों की बचत करने की क्षमता में काफी 
कमी हो गई है । 
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(५) बचत की दर के नीचा रहने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि 
बचत करने की सुविधाएं बहुत कम हैं । मुख्यतया छोटी छोटी बचत करने वाले 
व्यक्तियों के लिए ऐसी सुविधायें ग्राम तौर पर डाकखानों के सेविंग बैंक द्वारा प्रस्तुत 
की जाती हैं। देश की विनियोग संस्थाएं साधारणतया बड़ी-बड़ी बचत करने वालों 
के दृष्टिकोण से विनियोग सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए बनाई गई हैं, परल्तु 
वतंमान काल में छोटी बचतों का महत्त्व श्रधिक बढ़ गया है । 
भारत में श्राय, बचत तथा विनियोग की प्रगति-- 

भारत में प्रथम पंच »पीय योजना का उहंश्य बचत और विनियोग की दरो 
को बढ़ाना था | यह अनुमान लगाया गया कि बचत की दर, जो सन्‌ १६५०-५१ में 
राष्ट्रीय आय का ५% थी, सन्‌ १६५५-५६ में ६"७५% हो जायगी और परिणाम- 
स्वरूप देश में पूंजी निर्माण इसकाल में ४५० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष से बढ़कर ६७५ 
करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हो जायगा । किन्तु वस्तुतः प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में 
प्रगति इससे भी भ्रधिक आ्राद्माजनक रही । देश की राष्ट्रीय आय में योजना-काल में 
१८% की वृद्धि हुई अर्थात्‌ वह सन्‌ १९५०-५१ में ६,११० करोड़ रुपये से बढ़कर 
सन्‌ १६५५-५६ में १०,८०० करोड़ रुपया हो गई | विनियोग की मात्रा भी ४५० 
करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर ७६० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष और विनियोग की दर 
राष्ट्रीय श्राय के ४६% से बढ़कर ७'३% हो गई । 

यह अनुमान लगाया गया था कि सन्‌ १६५६-५७ के बाद बचत को इस प्रकार 
बढ़ाया जाय कि अतिरिक्त उत्पादन के ५०% तक बचत हो जाय । इस श्राधार पर सन्‌ 
१६६०-६१ तक राष्ट्रीय आय के ११%तक बचत होने की श्राशा थी और यह सोचा 
गया था कि सन्‌ १६७७-७८ तक यह २०% तक पहुच जायगी तथा इस प्रकार सन्‌ 
१६७७-७८ तक कुल राष्ट्रीय आय रेगुनी हो जायगी और प्रति व्यक्ति आय रेगुनी । 

बाद में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये लक्ष्य श्रावश्यकता से ऊंचे है और 
इन पर अनुरोध करने से जनता को अश्रधिक कष्ट हो सकता है। इसलिए दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना में हृष्टिकोण बदल दिया गया और यह अनुमान लगाया गया कि विनि 
योग की दर सन्‌ १६५५-५६ में ७% से बढ़कर सन्‌ १६६०-६१ में ११%, सन्‌ 
१६६५-६६ में १४१७ ओर सन्‌ १६७०-७१ में १६% तक पहुंच जायगी । इसके 
पश्चात्‌ इसके यहीं पर रुके रहने की आशा है और अधिक से श्रधिक सन्‌ १६७४-७६ 
तक १७०९ हो सकती है। 

दूसरी पंच-वर्षीय योजना में कुल राष्ट्रीय श्राय में २५% वृद्धि करने का लक्ष्य 
निश्चित किया गया और विनियोग दर को भी १०"७% तक बढ़ाने का प्रस्ताव था । 
ग्लोचको ने इन दोनो अनुमानों को अ्रवास्तविक बताया । राष्ट्रीय आय इकाई 
(४४०78) ॥70076 07) तथा करारोपण जाँच आयोग (07 फ्रावुणाए 
(.०7४778»0॥) ने राष्ट्रीय आय, बचत और विनियोग की प्रगति का जो अनुमान 
लगाया है वहु इतना श्राशाजनक नहीं है । 
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प्रथम और दूसरी योजनाओं के काल में १० वर्ष की अवधि में कुल राष्ट्रीय 
आय में ४२% तथा प्रति व्यक्ति झ्राय में १६% वृद्धि का श्रनुमान लगाया गया है। 
नियोजन काल में बचत में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। निम्न तालिका बचत की प्रगति 





को दिखाती है :--- 
बचत की प्रगति # 
(करोड़ रुपयों में) 
१६५०-५१ १६५०-४९ १६/५७-श८ श्धश्श्घ-२६ . 

सहकारी क्षेत्र १६३*८४ ६९९६२ , १ १४४२ १०३*०० 
घरेलू सामूहिक क्षत्र ३२०१६ ५४३३ १७९२० ३४९२७ 
घरेलू क्षत्र प््०श्षप ७८५६८ ६८६५४ प३७*५७ 
ग्रामीण १८५६'६३ १७५५६ २०५०८ २४२३६ 
नागरिक ३१६६५ ६१०४२ ४८१४७ ५९५२१ 
कुल बचत ६३५८८ ६१०२३ ८१८१७ ९७४'८ ४ 
कुल बचत राष्ट्रीय श्राय 
के प्रतिशत के रूप में. ६७ ९१ ७९२ ७*७ 


विदेशों में हुई प्रगति से तुलना-- 
भारत में इस प्रगति का सही अ्रथं समभने के लिये यह ग्रावदश्यक होगा कि 


संसार के कुछ दूसरे देशों की प्रगति से इसकी तुलना कर दी जाय । नीचे की तालिका 
में इसी का प्रयत्न किया गया है :-- 


सकल देशी-प्‌ जी निर्मारप सकल देशो उपज के प्रतिशत के रूप में-- 





देश सन्‌ १६४८ 


सन्‌ १६०५० सन्‌ ९६०५२ 
आस्ट्र लिया २०७ २४८ २५'६ 
बर्मा १५९१ १०९४ १५४२ 
लद्ा ६१० २१०४ डे 
आयर लंड १२८ १४ १ १६४ 
ब्रिटेन १२१ १३१ १३४ 
भारत ० 8६*३ १०९० 


भारत में प्‌ जी-निर्माण प्रोत्साहन के सुझाव-- 
देश में राष्ट्रीय श्राय तथा पूजी-निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए यह झाव- 


न्‍लरापरकामाशकक, ""नमननमतलाकनन मानवता ण»ननननभभन»त--ज सि-ननकाअ पलक क्‍मनननमं-पकमननानन “9 नमलकननकनमनक 
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श्यक है कि मुद्रा-प्रसार को रोका जाय और इसका सबसे अश्रच्छा उपाय यही हो सकता 
है कि कम से कम काल में उत्पादन को इतना बढ़ा दिया जाय कि जनता के हाथ में 
श्राथिक नियोजन के अचन्तगंत जितनी तेजी के साथ क्रय-शक्ति पहुच रही है उत्तनी ही 
तेजी के साथ बाजार में वस्तुओं की पूि बढ़ सके । सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी 
नीति, जिसके अन्तर्गत चलन और साख-मुद्रा का संकुचन किया जाता है, बहुत उप- 
युक्त नहीं है, क्योंकि इससे उद्योगों श्र व्यवसायों के लिए वित्तीय साधनों कीं कमी 
पैदा हो जाती है। यदि हम अपने श्राथिक नियोजन का लक्ष्य दीघंकालीन रखते हैं तो 
“ सरकार के लिए यह ग्रावश्यक है कि उत्पादकों के लिए बैंकों तथा इसी प्रकार की 
दूसरी संस्थाञ्रों से वित्तीय. सुविधाएं उपलब्ध करके निकट भविष्य में ही वस्तुओं की 
पूति को बढ़ाने का प्रयत्न करें | साथ ही साथ, यह भी आ्रावश्यक है कि छोटी बचतों 
को और भी अधिक प्रोत्साहन दिया जाय तथा उनके जमा करने की व्यवस्था को 
बढ़ाया जाय । इसके लिये सहकारी बैकों और व्यापार बेंकों को छोटे कस्बों तथा बड़े- 
बढ़े गाँवों में शाखाएं खोलने के लिए सहायता देना उचित होगा । 


रोजगार श्रथवा वृत्ति 
(॥9007ग्राशा)) 


पूर्ण रोजगार का झर्थ-- 

आ्राधुनिक युग में समाज की एक बड़ी गम्भीर समस्या बेरोजगार की समस्या 
होती है । बेरोजगारी का रहना देश के आथिक और सामाजिक जीवन के लिए काफी 
घातक हो सकता है। अल्पकाल में देश में श्रम की पूति लगभग निश्चित ही होती है । 
यही कारण है कि श्रम की माँग में कमी होते ही बेरोजगारी फैलती है। बेरोजगारी 
को दूर करना और देश के सभी नागरिकों के लिए समुचित रीजगार सुविधाश्रों की 
व्यवस्था करना प्रत्येक ग्राधुनिक राज्य का महत्त्वपूर्णा कत्त व्य समझा जाता है। 
कल्याणकारी राज्य की स्थापना सभी के लिये रोजगार की सुविधाए स्थापित किये 
बिना हो ही नहीं सकती है। पूरां वृत्ति श्रथवा पूर्णा रोजगार तब सम्पन्न होता है 
जबकि देश के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को रोजगार मिल जाय जिसे उसकी आवश्यकता 
है । पूरा वृत्ति का यह श्र्थ नहीं होता है कि देश में बेरोजगारी श्रथवा बेकारी पूर्णतया 
समाप्त हो जाती है। प्रत्येक अ्रथ॑-व्यवस्था में कुछ अंश तक बेरोजगारी का बना 
रहना अनिवाये नहीं होता है । इस प्रकार बेरोजगारी के बने रहने के अश्रग्नलिखित 
कारण हो सकते हैं :--- 

( १) काम करने के अ्निच्छुक व्यक्ति--प्रत्येक समय में समाज में कुछ 
ऐसे व्यक्ति अ्रवश्य होते हैं जो किसी न किसी कारण से काम करना ही नहीं चाहते 
हैँ । इन्हें कोई भी प्रलोभन काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। 

(२) अस्थायी बेरोजगार--कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक काम को 
छोड़ कर दूसरा ग्रहण करना चाहते है । ऐसे व्यक्ति कुछ काल के लिए बेरोजगार रह 
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सकते हैं, क्योंकि एक काम को छोड़ते ही तुरन्त दूसरे का मिल जाना निदिचित नहीं 
होता है । 

(३ ) प्रशिक्षण काल-कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एक काम को 
छोड़ देने के पश्चात्‌ दूसरे को सीखने पर समय बिताते हैं और प्रशिक्षण के इस काल 
में इस दृष्टिकोण से बेकार रहते हैं कि प्रशिक्षण के काल में उन्हें मजदूरी नहीं 
मिलती है । 

(४) आकस्मिक बेरोजगारी-कछुछ अंश तक बेकारी आकस्मिक 
((४७७४।) हो सकती है, जैसे जहाजों पर माल लादने अश्रथवा उतारने वाले श्रमिक 
कुछ समय तक के लिए बेकार रह सकते हैं । ह॒ 

( ५ ) मौसमी बेकारी--कुछ उद्योगों, जैसे--चीनी उद्योग में काम मौसमी 
(56850॥78!) होता है श्नौर जिन महीनों में चीनी की मिलें बन्द रहती है उनमें काम 
करने वाले अ्रधिकाँश श्रमिक बेकार रहते हैं । 

(६ ) व्यापार चक--व्यापार चक्रों के फलस्वरूप भी व्यावसायिक मन्दी के 
काल में बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है, जो उस समय तक बनी रहती है जब तक 
कि मन्दी का प्रभाव शेष रहता है । 

(७ ) दोल्पिक परिवर्तन--शैल्पिक परिवतंन भी कुछ काल के लिए 
बेरोजगारी पैदा कर सकते हैं। मशीनों, उत्पादन विधियों और इस प्रकार के दूसरे 
परिवतंनों के कारण कुछ काल के लिए बेरोजगार हो जाते हैं । 

। इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कुछ जन-संख्या का ३ से लेकर 
४०% तक साधारणतया रहती है । ऐस बेरोजगार व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी के 
लिए रोजगार सुविधाएं रहनी चाहिए । पूर्ण वृत्ति अथवा रोजगार का अभिप्राय यही 
होता है कि देश की शेष ६५ से लेकर ६७% जनता के लिए रोजगार उपलब्ध हो । 
साधारणतया युद्धकालीन अथे-व्यवस्था में इस दृष्टिकोण से पूर्णो वृत्ति की दशाए 
पैदा हो जाती है। शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था की समस्या यही होतो है कि जन- 
संख्या के इतने बड़े भाग के लिए समुचित रोजगार सम्बन्धी सुविधाएं उत्पन्न 
की जायें । 

पर वृत्ति स्थापना के सिद्धान्त 


विनियोग सम्बन्धी निर्णेय-- 

इस सम्बन्ध में सबसे पहले यही जानना आवश्यक होगा कि रोजगार की 
मात्रा किन बातों पर निर्भर होती है ? यदि सरकार द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्ष प 
नहीं किया जाता है और स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था रहती है तो श्रम और पू जी को 
प्राप्त होने वाले रोजगार की मात्रा व्यवसायियों झौर उद्योगपतियों के इस निर्णय पर 
निर्भर होती है कि वे नये व्यापारों तथा उद्योगों में कितना विनियोग करने का निराय 
करते है । इन्हीं निर्णायों पर कुल रोजगार की मात्रा निर्भर रहेगी, इसलिए इस बात 
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का श्रध्ययन बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है कि विनियोग सम्बन्धी नि्शेय किन बातों पर 
निभर होते हैं ? 
विनियोग सम्बन्धी निर्णयों को प्रभावित करने वाले घटक-- 

प्रतिष्ठित अ्र्थशास्त्रियों का विचार था कि ये निर्णाय ब्याज की दर पर निभंर 
होते है श्र्थात्‌ इस बात पर कि नई पूंजी की पूति की कीमत क्‍या है ? इस दृष्टिकोण 
से ब्याज की दर की प्रत्येक कमी विनियोगों को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है श्लौर इसके 
विपरीत ब्याज की दर बढ़ाने से विनियोग हतोत्साहित होते है । इन अ्रथंशास्त्रियों के 
अनुसार रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए ब्याज की दरों को घटाना श्रावश्यक है । 
व्यावहारिक अनुभव ने इस विचारधारा की पुष्टि नहीं की है। अवसाद के काल में 
ब्याज की दरों को घटाने से भी विनियोग, प्रोत्साहित नहीं हो पाये हैं । 


वास्तविकता यह है कि व्यवसायी तथा उद्योगपति इस कारण ऋणा नहीं लेते 
हैं कि ब्याज की दरें नीची हैं। ऋण प्राप्त करने का प्रोत्साहन इस बात से प्रभावित 
होता है कि भविध्य में विनियोगों पर अधिक लाभ प्राप्त होने की श्राशा की जाती है । 
साम्य की दशा में ऋणो के ब्याज की दर विनियोगों की सम्भावित सीमान्त लाभ 
दर के बराबर होनी चाहिए । इसका अर्थ यह होता है कि रोजगार में उस समय तक 
धृद्धि होने की सम्भावना नहीं होती जब तक कि भावी लाभों की दर बढ़ने की 
सम्भावना न हो । जब तक ऊंचे लाभों की आशा न होगी, ब्याज की दरों के नीचे 
गिरने से रोजगार के बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं रहेगी । इसी प्रकार यदि भावी 
लाभ की आशा उज्जवल नहीं है तो विनियोग हतोत्साहित होगे और रोजगार की 
मात्रा घटेगी । 
प्रण रोजगार को स्थिति कंसे उत्पन्न की जाय-- 

रोजगार को बनाये रखने अथवा उसका विकास करने के लिए सरकारी हस्त- 
क्षेप के बिना काम नही चल सकता है। मनन्‍्दी के काल में बेरोजगारी को बढ़ने से 
रोकने के लिए सरकार को अपनी झाय से अधिक व्यय करना चाहिए । इसी प्रकार 
ग्भिवृद्धि (8000) के काल में सरकार को आय से कम व्यय करना चाहिए। 
सरकारी नीति पर ही एक बड़े अ्रश तक रोजगार का विस्तार अथवा संकुचन निर्भर 
होता है | जहाँ तक पूरां वृत्ति को प्राप्त करने के सिद्धान्तों का प्ररत है, ये सरकारी 
हस्तक्षेप की ग्रावश्यकता पर ही आधारित होंगे । इस सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का 
उल्लेख किया जा सकता है :-- 


( १ ) समुचित विनियोग नीति अपनाना--सरकार को समुचित 
विनियोग नीति द्वारा भ्रवसाद को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । इसके विपरीत 
अभिवृद्धि के काल में सरकार को लोक व्यय में कमी करनी चाहिये और मँह॒गी मुद्रा 
नीति का पालन करना चाहिए। दोनों ही दशा्रों में सट्टा बाजार पर समुचित 
नियन्त्रण भी आवश्यक है । 
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(२) काम को श्रमिकों तक ले जाना-- सरकार को उद्योगों की स्थिति 
इस प्रकार आयोजित करनी चाहिए कि उन क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को जिनमें 
मनन्‍्दी आ गई है उन्हीं क्षंत्रों में रोजगार मिल सके । दूसरे शब्दों में, काम को श्रमिकों 
तक ले जाने की नीति अपनाई जानी चाहिए । 

(३ ) समुचित आथिक नीति+-यह आ्रावश्यक है कि सरकार ऐसी 
श्राथिक नीति को ग्रहण करे जिससे कि देश के उद्योगों और निर्यातों के स्तर बनाये 
रखे जा सकें । इन सब रीतियों से रोजगार स्तर को बनाये रखना तथा उनका ऊंचा 
उठाना सम्भव हो जायगा । 
राज्य ओर पूर्ण बृत्ति-- 

काफी लम्बे समय तक ग्रर्थज्ञासत्री आथिक जीवन में राजकीय हस्तक्षेप को 
बुरा समझते आये है। महान्‌ अवसाद ने इस विचारधारा को काफी वदल दिया । 
इस काल में संसार ने प्रचुरता के बीच निर्धनता और श्रति-उत्वादन के साथ भुखमरी 
के विचित्र दृश्य देखे थे । इस विचित्र परिस्थिति का कारण यह था कि एक ओर तो 
उत्पादन और उपभोग के बीच समायोजन नहीं रहा था और दूसरी ओर बचत झोर 
विनियोगों की भी दरों में अन्तर था | सभी अर्थशास्त्रियों को यह मानने पर वाध्य 
होना पड़ा था कि उत्पादन और उपभोग तथा बचत और विनियोग के बीच समचय 
स्थापित किए बिना इस परिस्थिति से छुटकारा सम्भव न था। समचय और 
समायोजन की स्थापना आ्राथिक नियोजन द्वारा ही सम्भव थी, इसलिए महान्‌ अवसाद 
के बाद संसार भर में आथिक नियोजन की एक विश्वव्यापी लहर सी आई थी । 
नियोजन की सफलता ने इस विचारधारा को और भी अ्रधिक बल प्रदान किया । 
आ्राथिक नियोजन की सफलता के लिए सरकारी नियन्त्रण और नियमन आवश्यक हो 
सकता है । पूर्ण वृत्ति सम्बन्धी नीति को उस समय तक कार्यरूप दिया ही नहीं जा 
सकता है जब तक कि सम्पूर्ण अरथ॑-व्यवस्था का पुनर्सज्भुठन अभ्रथवा पुननिर्माण न कर 
दिया जाय । आथिक नियोजन का एक सर्व-स्वीकृत उद्ृ श्य पूर्णो वृत्ति की व्यवस्था 
करना ही होता है । इस नीति की सफलता उपयुक्त सरकारी संगठन और राज्य 
प्रारम्भन पर ही निर्भर होती है । 
एक पूर्ण रोजगार का कार्यक्रम-- 

एक पूर्ण रोजगार के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव विचार- 
णीय हैं :--- 

( १ ) कृषि विकास का कार्यक्रम--भारत में जन-संख्या का भूमि पर 
दबाव बहुत है और जन-संख्या की वृद्धि के साथ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कृषकों 
को कुछ महीनों तक श्रनिवार्य रूप से बेकार रहना पड़ता है, कृषि अग्रनाथिक हो गई 
है, प्रति एकड़ पैदावार भ्रति कम है और उत्पादन बिना किसी योजना के होता रहा 
है । सचमुच ही भारतीय कृषि केवल जीने भर की अर्थ-व््यवस्था पर निर्भर है। अतः 
पूर्ण रोजगार के जीवन-स्तर की रचना करने के लिये श्रम की श्रन्तव्यंवसायी गति- 
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शीलता ([707-0007092॥074] 770ए7७77०॥5) को बढ़ावा देना होगा, ताकि 
कृषि पर जन-संख्या का भार घटे । हमें ग्रामीण अथं-व्यवस्था का आमूल परिवर्तन 
करना होगा और उसे शहरी या औद्योगिक श्रथ॑-व्यवस्था से सम्बन्धित करना 
होगा । 

( २ ) श्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम--वर्तमान असंतुलन एवं दोषपुरां 
श्रौद्योगिक ढाँचे को सुधारने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए---) श्रौद्योगिक 
इकाइयों की विविधता और उनका विकेन्द्रीयकरण, (#) श्रम बाजारों को स्थायी 
बताने के लिये उद्योगों के स्थानीयकरण पर नियन्त्रण रखना, (7) क्षेत्र के औद्यो- 
गिक विकास और उसके सामान्य झाथिक विकास में समन्वय स्थापित करना, (९) 
उद्योगों के उत्पादन के लिये क्षेत्रीय बाजारों का विकास करना, (५) मजदूरी के 
उतार-चढ़ाव का इस प्रकार प्रबन्ध करना कि पूर्ण रोजगार का जीवन-मान बना रहे, 
(५४) निर्माण रीति में शैल्पिक विकास, (५7) क्षंत्र के विशिष्ट उद्योगों का नियन्त्रित 
पुनन्ति्माण, (शं॥) श्रौद्योगिक उत्पादकों के भअन्‍्तक्षेत्रीयः व्यापार का नियमन, (5) 
क्षेत्रीय उद्योगों में वनियोजन का नियमन करना आदि । 


( ३ ) यातायात के विस्तार का कार्यक्रम--पूर्ण रोजगार के कायंक्रम 
को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये एक श्रच्छी यातायात प्रणाली अति आव- 
इयक है । इसके सुधार का निम्न कार्यक्रम है :---($) यातायात प्रणाली का विकेन्द्री- 
करणा और क्षत्रीकरण होना चाहिए; (॥) यातायात प्रणाली की सेवा की सावंजनिक 
उपयोगिता के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए; (॥) विभिन्न यातायात के साधनों में 
समन्वय होना चाहिए; (7) मार्ग सम्बन्धी या किराये सम्बन्धी प्रतियोगिता को घटाने 
के लिए विभिन्न यातायात प्रणालियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए; (५) श्रम की 
गतिशीलता और बच्त्रों के व्यापार का युक्तिसंगत नियन्त्रण होना चाहिए, जिससे 
कृषि और उद्योग में मूल्य सम्बन्धी उपयुक्त ढाँचे की रचना करता सुविधाजनक हो 
जाय; (४४) देश की यातायात प्रणाली को बहुत लोचदार बनाना चाहिये, ताकि वह 
पूर्ण रोजगार वाले कार्यक्रम को लागू करने के फलस्वरूप बढ़े हुए साधारण व्यापार 
को आवश्यकता को पूरा कर सके; (शां।) एक विस्तृत व सहयोगपुर्ण सड़क यातायात 
प्रणाली की भी व्यवस्था करनी चाहिए । 

( ४ ) द्रव्य बाजार की उचित व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यक्रम-पूर्ण 
रोजगार की ग्राय के ढांचे (या! एमए0फ्राका ॥70076 $0ए60०४८) की रक्षा 
के हेतु मूल्यों में स्थिरता होना आवश्यक है। इस हेतु बेंकों की जमा आकपित करने 
की शक्ति पर और समाज की क्रय-शक्ति को प्रभावित करने वाले घटकों पर नियन्त्रण 
होना चाहिए। भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के लिए केन्द्रीय बैंकिंग 
में कुछ सीमा तक विकेन्द्रीयकरण किया जाय, देश में छोटी-छोटी परन्तु स्वतन्त्र 
बेकिंग इकाइयों की स्थापना .की जाय, बेकिंग कार्य पर नियन्त्रण किया जाय, और 
विदेशी विनिमय के कार्यों का नियमन होना चाहिये । 
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( ५ ) विदेशी व्यापार की उचित व्यवस्था का कार्यक्रम--विदेशी 
व्यापार की नीति को भी श्रामूल परिवर्तित करना होगा, जिसके लिए मुख्य-मुख्य 
सिफारिशों इस प्रकार हैं :--(8) श्राथिक नियोजन की पूर्ति के लिए वित्तीय व्यवस्था 
करने तथा भन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के लाभों को प्राप्त करने के हेतु द्विपक्षी (अझवा०ा) 
समभोते किये जायें, (॥) ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के देशों के बीच बहुमुखी गुट (80० 
प्ाध॥००॥६७॥) बनाने चाहिए, ताकि उसका बाहरी आशिक सम्बन्धों का ढाँचा 
मजबूत हो जाय और ग्रान्तरिक कार्यक्रम में विश्व की अ्रन्य आर्थिक शक्तियाँ बाधा न 
डालने पायें, (॥) स्टलिंग गुठ की इकाई के रूप में भारत विश्वव्यापी बहुपक्षीय 
व्यापार में भाग ले । विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि पूर्णा रोजगार के आदर 
को प्राप्त करने के लिए संसार के सभी राष्ट्रों को चाहिए कि विश्व व्यापार को सन्तु- 
लित और विस्तृत रूप दें । इस सम्बन्ध में श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप व विश्व बैंक बहुत 
सहायक हो सकते हैं । 
भारत में पूर्ण ब॒त्ति-- 

भारत सरकार ने रोजगार की सुविधाओं को बढ़ाने के महत्त्व को भली भाँति 
समभ लिया है। झ्ाथिक तियोजन का एक महान्‌ उद्दह्य पूर्ण रोजगार की स्थिति 
उत्पन्न करना है । इससे पहले ही पूर्णा रोजगार व्यवस्था का उत्पन्न करना देश्ञ के 
संविधान में राज्य नीति का प्रमुख उद्देश्य बताया गया था । योजना कमीशन ने 
प्रथम पंच-वर्षीय योजना का निर्माण करते समय ही देश में बेरोजगारी के अंश और 
उसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया था तथा योजना के अन्तगंत समुचित 
रोजगार सुविधाश्रों की व्यवस्था करने का लक्ष्य बनाया था। कमीशन का विचार है 
कि रोजगार सुविधाश्रों के विकास के कार्य के तीन पहलू हैं :--(9) पहले से ग्रामीण 
तथा नागरिक क्षेत्रों में बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हैं जिनके लिए रोजगार उपलब्ध 
करने की श्रावश्यकता है । (7) इस बात की जरूरत है कि जन-संख्या की प्राकृतिक 
वृद्धि के कारण जो नये काम करने वाले पैदा हो जाते हैं, उनके लिए रोजगार पैदा 
किया जाय । ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग २० लाख प्रति वर्ष है। (॥) कृषि 
तथा ग्रह कार्यो में लगे हुए व्यक्तियों के लिए रोजगार की सुविधायें बढ़नी चाहिए, 
क्योंकि इन्हें केवल श्रांशिक रोजगार ही प्राप्त है । 


प्रथम पंच-वर्षीय योजना में रोजगार को व्यवस्था-- 

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सरकार का अनुमान था कि लगभग १ करोड़ 
व्यक्तियों को लोक और निजी क्षंत्रों में अधिक रोजगार की सुविधायें मिल सकेंगी । 
यह अनुमान गलत रहा है। सन्‌ १६५३ में ही सरकार को पंच-वर्षीय योजना में कुछ 
ऐसे संशोधन करने पड़े हैं जिनसे कि रोजगार की सुविधायें श्रधिक तेजी के साथ बढ़ 
सकें | प्रथम योजना-काल का सामान्य अनुभव यही रहा है कि झ्राथिक विकास की 
प्रगति के साथ-साथ बेरोजगारी घटने के स्थान पर उल्टी बढ़ी है। मा सन्‌ १९५१ 


घ३े० | 


में श्रम सेवा-योजनालयों (800एए०7॥। 550०॥4७7॥72०७) के रजिस्टरों में से ऐसे 
व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार नहीं दिया जा सका था, केवल ३*३७ लाख थी, 
जो दिसम्बर सन्‌ १६५३ में ५"२२ लाख और मा्॑ सन्‌ १६५३ में ७'०५ लाख हो 
गई थी । योजना कमीशन के आदेश पर राष्ट्रीय सैम्पल जांच (९७४४००७॥ $8॥7.6 
5प्राए89) ने पता लगाया था कि सन्‌ १९५४ में नगर क्षेत्रों में २२४ लाख व्यक्ति 
बेरोजगार थे और ग्रामीण क्षेत्रों में ?८ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। ग्रामीण और 
नागरिक क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी का अप्रैल सन्‌ १९५६ का अनुमान क्रमश: २८ 
ओर २५ लाख रह गया है। 


दूसरों पंच-वर्षीय योजना में रोजगार को व्यवस्था-- 


दूसरी पंच-वर्षीय योजना में रोजगार सुविधाओं को बढ़ाने के कार्य को विशेष 
महत्त्व दिया गया । योजना कमीशन का ग्रनुमान था कि देश में दूसरी योजना के काल 
में बेरोजगारी को पूर्ांतया दूर करने के लिए १५३ लाख व्यक्तियों के लिए भ्रधिक 
रोजगार की आवश्यकता होगी | कमीशन के अनुमानानुसार क्रमशः २५ और २८ 
लाख व्यक्ति तो नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही बेकार हैं श्रौर इस प्रकार 
बेकारी की मात्रा ५३ लाख है । इसके अतिरिक्त दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में 
१ करोड़ और व्यक्ति काम करने वालों की संख्या में शामिल हो जायेंगे । कमीशन का 
अनुमान था कि दूसरी योजना के काल में वेरोधगारों को पूर्णतया समाप्त कर देना 
सम्भव न हो सकेगा, परन्तु बेरोजगारी को बढ़ाने से रोका जा सकेगा, इसलिए दूसरी 
पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य १ करोड़ नई रोजगार सुविधायें उत्पन्न करना बताया 
गया, ताकि पाँच वर्ष में श्रम की पूर्ति में होने वाली वृद्धि के लिए रोजगार का प्रबन्ध 
हो जाय । लोक क्षंत्र से सम्बन्धित कार्यों में निम्न प्रकार रोजगार सुविधाशं से 
विकास का अनुमान लगाया गया :-- 


अ्रधिक रोजगार का अनुमान 


(लाखों में) 
(१ ) निर्माण २१"०० 
(२ ) सिचाई और शक्ति ० ५१ 
(३ ) रेलवे २५३ 
(४ ) अन्य यातायात एवं सम्बादवाहन १८० 
( ५ ) उद्योग और खनिज ७५० 
( ६) कुटीर तथा छोठे उद्योग ४ ४० 
( ७) वन, मछली उद्योग, राष्ट्रीय प्रसार तथा सम्बन्धित सेवायें. ४१३ 
( ८) शिक्षा है 2 
(६ ) स्वास्थ्य ११६ 


[ घरे* 








(१०) अ्रन्य सामाजिक सेवायें १४२ 
(११) सरकारी नौकरी ४३४ 
(१२) ग्रत्य २७१०४ 

कुल . ७६*०३ 
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इस प्रकार अब लगभग ८० लाख व्यक्तियों के लिए लोक क्षेत्र में ही रोजगार 
की व्यवस्था हो गई है । शेष २० लाख व्यक्तियों में से २९४ लाख व्यक्तियों को इस 
कारण रोजगार मिल गया कि पांच वर्ष के काल में इतने सरकारी नौकरों ने वृद्धा- 
वस्था के कारण स्थान खाली कर दिया । शेष के लिए निजी क्षत्र में रोजगार उप- 

ब्ध हो गया । इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त में भी बेरोजगारी की स्थिति में 
कोई महत्त्वपूर्ण परिवतंन नहीं हुश्ना है । 
तृतीय योजना में रोजगार को व्यवस्था -- 

तीसरी योजना काल के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि योजना की 

प्रगति के फलस्वरूप कृषि उद्योग में लगभग ३५ लाख अ्रधिक व्यक्तियों के लिए रोज- 
गार की व्यवस्था हो सकेगी और १०५ लाख व्यक्तियों को कृषि के अ्रतिरिक्त अर 
उद्योगों में रोजगार मिल जायेगा । योजना का लक्ष्य यह है कि कम से कम १० कल 


प्रौर रोजगार सुविधायें उत्पन्न की जायें, जिससे कि रोजगार सम्बन्धी स्थिति शड़ने 
नपाये। 


दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में सरकार श्रम शक्ति में सालित हा 
वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर रोजगार सुविधाएँ उपलब्ध कर' 3 कक 2 
हो पाई है। रोजगार की वास्तविक वृद्धि लक्ष्य से २० लाख कः रही है ५ । वैसे भी 
जन-संख्या के श्रधिक तेजी के साथ बढ़ने के कारण दूसरी योग काल में नई श्रम 
शक्ति (8900० 7707००) की वृद्धि अनुमान से १७ लाख आ्र्कि रही है । इस प्रकार 
तीसरी योजना के आरम्भ में पिछली बेरोजगारी का अति ६० लाख रखा गया 
है । इसके अतिरिक्त देश में आ्राँशिक बेकारी की मात्रा बह अधिक है । योजना कमी- 


४५ 


शन ने इस प्रकार की बेकारी १*५ से १*८ करोड़ तकाँकी है । 


तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षो में गैंर-ढ“ क्षेत्र में ३२ लाख व्यक्तियों के 
लिए रोजगार की व्यवस्था हो सकी । रोजगार में वृद्धि के साथन्साथ 00 अप पाने 
वालों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही < । रोजगार के दफ्तरां में इन दा बर्षों 
में पंजीकरण की संख्या १५"६९ लाख से वढ़कर २४'८५ लाख हो गया है । दिक्षितों 
में बेकारी की संख्या में निरन्तर वृद्धि जरी है । किन्तु, इसी के साथ प्रशिक्षित व्यक्तियों 
की संख्या अभी तक कार्य की तुलना में कम है । यह भ्राशा की जाती है कि आयोजन- 
क्रम के विकास और सफल कार्यानवय से रोजगार की सुविधाओं में भ्रवश्य वृद्धि होगी ॥ 


परेरे | 


दिसम्बर १६६३ के अन्त तक देश भर के रोजगार-दफ्तरों में विभिन्न कार्यों 
के प्रार्थीयों की संख्या २५, १८, ४६३ थी ।* 


परोक्षा-प्रइन 


श्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

( १) किसी देश में बचत” तथा “कार्य में लगा हुआ द्रव्य” क्‍या हर परिस्थिति 
में बराबर होते हैं ? अगर बराबर नहीं हैं तो किस प्रकार बराबर किये जा 
सकते हैं ? (१९५७) 





* व08, 964; प8906 58, 7. 45 


परिशिष्ट-२ 


प्रथम वित्त आयोग की शिफा रिदशों 
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भारत के संविधान की धारा २८० (१ ) में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की 
नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार २२ नवम्बर सन्‌ १६५१ को राष्ट्रपति 
ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में सबसे पहला वित्त आयोग नियुक्त किया । 

आयोग ने सिफारिश की थी कि आय-कर से प्राप्त होने वाली शुद्ध श्राय में 
से राज्य सरकारों का हिस्सा बढ़ा देना चाहिए और साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा 
वसूल किये हुए कुछ उत्पादन करों में से भी राज्य सरकारों को हिस्सा मिलना 
चाहिए । राज्य सरकारों को सहायता देने के विषय में अ्रयोग ने प्रपनी सिफारिशों 
तीन सिद्धान्तों पर ग्राधारित की थीं :--( १ ) केन्द्र तथा राज्यों के बीच साधनों का 
वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार अपने र.॥, झ्राथिक उन्नति तथा 
अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक चला सके, ( २ ) साधनों के वितरण तथा अनुदानों के 
निर्धारण में सभी राज्यों के विषय में एक से ही सिद्धातों को अपनाना चाहिए और 
. ( ३ ) वितरण की योजना का उहूं इय यह होना चाहिए कि विभिन्न राज्यों के बीच 
की वत्तमान असमानताएं दूर हो जायें । 

सभी बतों की भली-भाँति जाँच करने के पद्चात्‌ वित्त आयोग ने निम्न 
, सुभाव दिए हैं :-- 
' ( १ ) आय-कर के विषय में अ्रयोग ने तीन प्रश्नों के संम्बन्ध में सुझाव दिये 
हैं :--- प्रथम, यह कि आाय-कर से प्राप्त होने वाली कुल रंकम का कौनसा भाग राज्यों 
' में बाँठा जाय | दूसरे, यह कि इस भाग में से अलग-प्रलग रज्यों के हिस्से किस 
प्रकार निश्चित किये जयें और तीसरे, यह कि खण्ड ग' राज्यों को इस रकम का 
कोनसा अंश दिया जाय । आयोग ने सिफारिश को है कि आय-कर से प्राप्त झुद्ध उपज 
का राज्यों में बाँठा जाने वाला भाग ५० प्रतिशत से बढ़ा कर ५५ प्रतिशत कर देना 
चाहिए । आयोग ने यह सुझाव स्वीकार नहीं किया, जैसा कि कुछ राज्यों की ओर से 
कंहा गया था कि राज्य सरकारों का हिस्सा और अधिक रहना चाहिए, क्योंकि 
- आयोग का विचार था कि राज्यों के झाथिक विलय के पदचात्‌ भाग पाने वाले राज्यों 
की संख्या ६ से बढ़कर १६ हो गई थी ओर खण्ड 'ख' के कुछ राज्यों को आरय-कर में 
कुछ रियायत दी गई थी । 


( ख॒ ) 


दूसरे प्रहइन के उत्तर में श्रायोग ने निम्न वितरण योजना प्रस्तुत की है, जिसमें 
विभिन्न राज्यों के हिस्से इस प्रकार निश्चित किये गये थे ;--- 








खण्ड 'क' राज्य--. 
मद्रास १५९२५ बिहार ९७५ 
बम्बई १७.५० मध्य-प्रदेश ५२५ 
पश्चिमी बद्धाल ११९२५ असम २९२५ 
उत्तर-प्रदेश १५९७५ उड़ीसा ३१५० 
पंजाब ३२५ 

खण्ड 'ख' राज्य-- 

. हैदराबाद ४"५० मध्य-भारत (७२ 
राजस्थान ३*५० सोराष्ट्र १९०० 
त्रिवांकुर-कोचीन २५० पटियाला तथा पूर्वी 

पंजाब 
मंसूर २९२५ रियासती संघ ०७५ 





खण्ड ग राज्यों के लिए अ्योग ने सिफारिश की थी कि उनका हिस्सा १ 
प्रतिशत से बढ़ाकर २३ प्रतिशत कर दिया जाय । सभी राज्यों के सम्बन्ध में एक ही 
नीति का पालन करने के लिए भ्रयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि बम्बई; बिहार 
मध्य-प्रदेश तथा पदिचमी बद्भाल को जो अतिरिक्त सहायक अनुदान पहले से मिलते 
रहे हैं, उन्हें १ अ्प्रल सन्‌ १६५२ से बन्द कर दिया जाय । 

( २ ) आयोग ने राज्य सरकारों की इस माँग को स्वीकार किया कि उत्पादन 
करों से केन्द्रीय सरकार को जो आय प्राप्र होती है उसका एक भाग राज्य सरकारों में 
बॉट दिया जाय । बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इन करों से प्राप्त आय में काफी 
वृद्धि हो गई थी । सन्‌ १६३७-३८ में इन करों से वेवल ७'६६ करोड रुपए प्राप्त हुए 
थे, परन्तु सून्‌ १६५१-५२ में यह रकम ८४ करोड़ रुपया हो गई थी । वित्त आयोग ने 
सिफारिश की कि तम्बाकू, दियासलाई, वनस्पति उपज आरादि वस्तुओं से प्राप्त होने 
वाली उत्पादन कर की शुद्ध श्राय ४० प्रतिशत राज्यों में बाँठा जाना चाहिए । इस 


बंटवारे का आधार प्रत्येक राज्य की जन-संख्या रखी गई है और वितरण योजना 
निम्न प्रकार है :--- 


बम बल बल मनन लीज क शनि मलिर किशन कवि मील 


| 
राज्य कुल आय का प्रतिशत राज्य कुल आय का प्रतिज्ञत 


नि न ज-वनतहत........... || 


खिल अननननजनन अल: 
िक-ननम-यमाननमनन कम कनन-न नमन भनकननंमनाम« +++>नवकक, 


ग्रसम २*६१ उड़ीसा ४२२ 
बिहार ११*६० पटियाला संघ ९९०० 
बम्बई १०*३७ पंजाब २'६६ 
हैदराबाद शार२६ राजस्थान है १85 
मध्य-भारत हक, ह सौराष्ट्र ९९१६ 
मध्य-प्रदेश ६१३ त्रिवोकुर-कोचीन रद्द 
मद्रास १६"४४ उत्तर-प्रदेश १८२३ 
मैसूर २६२ परिचमी बद्भधाल ७१६ 


न्‍ 


2 8 जी जलन मकर की लि कट अमकि करत कल 2 मद मदद आल री मिला 
( ३ ) देशमुख निर्णाय के आधार पर राज्यों के लिए जूट निर्यात्‌ कर के 

मुआवजे के रूप में जो रकम दी जाती थी, कुछ राज्य उससेससन्तुष्ट न थे और उन्होने 
इस रकम को बढ़ाने की मांग की थी। वित्त श्रायोग ने बताया है कि मुआवजे की 
रकम का जुट निर्यात कर से प्राप्त होने वाली रकम से संविधान के अनुसार कोई 
सम्बन्ध नहीं है । मुभ्नावजे की रकम केवल श्रनुदान के रूप में है । आ्रायोग ने प्लिफा- 
रिश की है कि इन चारों राज्यों को निम्न प्रकार सहायक योगदान मिलने 
चाहिए :-- 





बिक: प्र #त 


राज्य (कुल रकम लाख रुपयो में॥ 











पश्चिमी बडद्भाल १५० 
बिहार ७५ 
श्रसम ७५ 
उड़ीसा १५ 


उिरक अलकन-पान -जवक्‍क ९८ 





( ४ ) भारत के संविधान की धारा २८० में यह व्यवस्था की गई है कि 
भारत सरकार की संघनित निधि (00750॥००2४/०० 9ए॥0) में से राज्यों को सहायक 
श्रनुदात (ठाध्ा॥$ ॥॥-0४0) दिये जायेंगे । ऐसे अनुदान संघीय अर्थे-व्यवस्था में साधा- 
रणतया आवश्यक होते है, क्योंकि इनका एक महान उद्द ब्य यह होता है कि विभिन्न 
राज्यों में समाज सेवा कार्यों का एक न्यूनतम स्तर अवश्य स्थापित हो सके और विक- 
सित तथा अ्रविकसित राज्यों के बीच के भेद को एक अंश तक समाप्ठ कर दिया 
जाय । वित्त आयोग ने बताया था कुछ राज्यों को अनुदानों की आवश्यकता नहीं 


( घ॒ ) 


है, परन्तु कुछ कारणों से कुछ राज्यों के लिए निम्न अनुदानों की सिफारिश की 


गई 2, 








राज्य रकम ( लाख रुपयों में ) राज्य रकम ( लाख रुपयों में ) 
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अ्रसम १०० मेसूर ४० 
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उड़ीस्प ७५ 
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वित्त आयोग का विचार है कि विभाजन के कारण पंजाब तथा पश्चिमी 
बद्भाल के लिए भारी अनुदानों की श्रावश्यकता थी । असम को भी इसी आधार पर 
अनुदान प्रदान करने की सिफारिस की गई थी। उड़ीसा को पिछड़ा हुआ्ना राज्य होने 
के कारण सहायता दी गई है झौर सौराष्ट्र को राज्य के विस्तार में कम आय होने के 
कारणा | भअन्य दो राज्यों को इस आधार पर सहायता देने की सिफारिश की गई है 
कि आथिक विलय के पश्चात्‌ उनकी आय के महत्त्वपूर्णां सूत्र समाप्त हो गए थे । 

( ५ ) वित्त आयोग ने आ्रारम्भिक शिक्षा के विकास को भारी महत्त्व दिया है 
श्रौर इस बात की आशा की है कि संविधान के आदेश के अनुसार प्रत्येक राज्य ६ से. 
११ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवाय शिक्षा की व्यवस्था करेगा.। इसके 
लिए चार वष्र के लिए कुछ कम उचन्चत राज्यों को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान देने की 
सिफारिश की गई थी । 

( ६ ) वित्त आयोग ने दो छोटे-छोटे सुझाव और भी दिये है। एक सुझाव एक 
ऐसी संस्था के निर्माण के सम्बन्ध में है जो राज्यों की श्र व्यवस्था का अध्ययन करेगी 
और राष्ट्रपति के कार्यालय का ही एक अंजू होगी । उद्द श्य यह है कि भावी वित्त 
आ्रायोगों को राज्यों के श्र प्रबन्ध के विषय में आरम्भ में ही काफी सूचना प्राप्त हो 
सके । दूसरा सुझाव पश्राय-कर सम्बन्धी आँकड़ों में सुधार करने के सम्बन्ध में है । 
प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों का सहत्व--- 

वित्त आयोग की सिफारिशों का राज्यों की वित्त स्थति पर प्रभाव स्पष्ट है । 
निस्सन्देह केन्द्रीय अनुदानों तथा राज्यों की झ्राय में वृद्धि हुई है पिछले वर्षों की 
तुलना में केन्द्रीय सरकार से राज्यों को प्राप्त होने वाली रकम लगभग ६६ करोड़ से 
बढ़कर ८६ करोड़ रुपया हो गई । आयोग की सिफारिशों में प्रमुख विशेषता यह है 
कि केच्रीय उत्पादन करों से प्राप्त होने वाली शुद्ध श्राय में से राज्यों में हिस्से बाँटे गये 
है परिशाम यह हुआ कि राज्यों की श्राय पहले की अपेक्षा अ्रब कुछ बढ़ गई है और' 
श्रधिक सन्तुलित हो गई है । 

अलग-अलग राज्यों की अलग-ग्रलग स्थित को देखने से पता चलता है कि 
बम्बई सरकार को केन्द्र से प्राप्त होने वाली रकम्त में लगभग ३ प्रतिशत की कमी हो 





'अरमद्ाभ ११ पक अपक/ंजा ०५ की क्‍0कताह*इलफन कृ७छ(क ।२ रजत मा कताकर आम पका, का, 


( डः ) 


गई है श्रौर सबसे श्रधिक वृद्धि श्रसम तथा उड़ीसा के हिस्सों में हुई है । उड़ीसा के 
हिस्से में ८६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और असम के हिस्से में ५६ प्रतिशत की । खण्ड 
ख के राज्यों में से सभी के हिस्से में वृद्धि हुई है, परन्तु राजस्थान, पटियाला संघ 
और मान्य-भारत के हिस्सों में बहुत भ्रधिक वृद्धि हुई है और मैसूर तथा त्रिवांकुर- 
कोचीन के हिस्सों की वृद्धि अपेक्षतन कम रही है । 


सभी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से सन्तुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अयोग 
ने राज्य सरकारों की कुछ माँगे स्वीकार नहीं की है । अधिकांश राज्य उत्पादन करों 
मे से अधिक हिस्सा चाहते थे । बम्बई और पश्चिमी बंगाल राज्यों का विचार, है कि 
उनके साथ भश्रन्याय हुआ है, क्योंकि प्रायोग ने वितरण की योजना में इस बात को 
बहुत महत्त्व नहीं दिया है कि विभाजकीय कर से प्राप्त राशि का कोनसा भाग राज्य 
विशेष से प्राप्त होता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि श्रायोग ने वितरण का 
आधार ही गलत बनाया है। अच्छा यह था कि विभिन्न राज्यों की बजट स्थिति' ' 
के स्थान पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान देकर वितरण प्रणाली बनाई 
जाती । फिर भी सब कुछ देखने के पश्चात्‌ यही कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति 
के दृष्टिकोण से आयोग की सिफारिशों उपयुक्त हैं । स्थिति की फिर से जाँच करने के 


लिए जो एक नया वित्त आ्रायोग नियुक्त किया गया था उसकी भी रिपोर्ट प्रकाशित 
हो चुकी है । 


दूसरे बित आयोग की सिफारिशें-- 


दूसरे वित्त आयोग ने, जिसके अध्यक्ष श्री के० सनथानम थे, १४ नवम्बर 
सन्‌ १६५७ को अपनी रिपोर्ट लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत की थी। सरकार ने 
आयोग को सिफारिशों को मान लिया है और इस सम्बन्ध में आवद्यक नियम भी बना 
दिए गए हैं। झायोग को निम्त विषयों के सम्बम्ध में सुझाव देने का आदेश दिया. 
गया था :-- 

( १ ) आय-कर तथा संघ उत्पादन करों में से राज्यों के लिए हिस्से निश्चित 
करना । 


( २ ) संविधान की धारा २७३ और २७५ के श्रनुसार राज्यों के लिए 
अनुदान निश्चित करना । 


( ३े ) सम्पदा-कर (8886 70009) से प्राप्त आय को राज्यों के बीच 
बांदना । 

( ४ ) रेल के भाड़ों पर लगाये हुए कर में से राज्यों के हिस्से निश्चित 
करना । 


( ५ ) राज्य की मिलों में बने हुए कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर लगाये हुए 
बिक्री करों से प्राप्त आय का पता लगाना और इन करों के स्थान पर लगाये गये संघ 
उत्पादन कर में से राज्यों के हिस्से निश्चित करना । और 


( च॑ ) 


(६ ) १५ अगस्त सन्‌ १९४७ और ३१ मर्च सन्‌ १६५६ के बीच केन्द्र 
द्वारा राज्यों को दिये हुए ऋणों की शर्तों आ्रादि की जाँच करना तथा उनमें आवश्यक 
संशोधनों के सुझाव देता । 


सुभाव-- 


सभी बातों पर विचार करने के परचात्‌ आयोग ने निम्न सुभाव रखे हैंः-- 

( १ ) आय-कर की शुद्ध-उपज में से राज्यों का हिस्सा ५५% से बड़ा कर 
६०% कर दिया जाय | अलग-प्रलग रज्यों का हिस्सा ६०% राज्य की जन-संख्या 
पर निर्भर रहे और १०% राज्य से एकत्रित कर की मात्रा पर। स्मरण रहे कि 
प्रथम आयोग ने श्राय कर की शुद्ध उपज के ५५% को ८०% जन-संख्या और २०% 
एकन्रण के आधार पर विभाजित करने का सुभाव दिया था । 


( २ ) पहले की भाँति दियासलाई वनस्पति उपज तथा तम्बाकू के उत्पादन- 
करों की शुद्ध आय का ४०% राज्यों में प्रत्येक की जन-संख्या के आधार पर बाँटना 
चाहिये । इसके भ्रतिरिक्त श्रायोग ने ८ और वस्तुओ्रों से प्राप् उत्पादन कर को शुद्ध 
उपज के २५% को राज्यों में जन-संख्या के ग्राधार पर बांटने का सुभाव दिया है । 
ये ८ वस्तुएं कहवा ( (०॥०० ) चाय, चीनी-कागज, आवश्यक वनस्पति तेल 
आदि हैं । 


( ३ ) जूट कर अनुदान के सम्बन्ध में श्रायोग ने सिफारिश की है कि ३१ 
माचे सन्‌ १६६० तक असम को ७५ लाख रुपया और उड़ीसा को १५ लाख प्रति वर्ष 
पहले की भाँति मिलना चाहिए । बिहार के कुछ भाग के परिचमी बंगाल में चले जाने 
के कारण आयोग ने बिहार के हिस्से में २६६९ लाख रुपए की कमी की है और 
पश्चिमी बंगाल से हिस्से में इतनी ही वृद्धि | इस प्रकार बिहार को ७२"३१ लाख 
रुपया तथा पदिचिमी बंगाल को १५१*६९६ लाख रुपया देने का सुझाव दिया 
गया है । 


( ४ ) दूसरे आयोग ने पहले आयोग की भाँति किसी विशेष उहश्य के लिए 
अनुदानों की सिफारिश नहीं की है, परन्तु आयोग ने वर्तमान १४ राज्यों में से ११ 
के लिए अनुदानों की सिफारिश की है, जिसका व्यौरा आगे की तालिका में 
मिलेगा । 


( ५ ) सम्पदा कर की सारी की सारी उपज उस उपज को छोड़कर जो कि 
केन्द्रीय प्रशासित क्षत्रों से प्राप्त होती है, राज्यों में बाँट दी जाय । केन्द्रीय प्रशासित 


( छ ) 


क्षेत्रों के हिस्से के रूप में केन्द्रीय सरकार १% आय अपने पास रख सकती है। शेष 


में से राज्यों को प्रत्येक राज्य की जन-संख्या तथा उससे प्राप्त आय के आधार पर 
हिस्से दिए जायेंगे । 


(६ ) रेल के भाड़ों के कर में से केन्द्रीय सरकर ३% केद्रीय प्रशासित 
क्षेत्रों के निमित्त अपने पास रख सकती है। प्रत्येक राज्य का हिस्सा उस राज्य में 
स्थित रेल की लाइनों की लम्बाई पर निर्भर होगा । 


( ७ ) मिल के कपड़े, चीनी तथा तम्बाखू के बिक्री करों से राज्यों 'को प्राप्त 
होसे वाली आय का अनुमान झ्रायोग ने ३२९५० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रखा है। 
, आयोग ने सिफारिश की है कि इन करों के स्थान पर जो उत्पादन कर लगाया 
. जायगा उसका १% तो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से हिस्से के रूप 
में रत लेना चाहिए, १३% जम्मू और काइमीर राज्य को मिलना चाहिए और शेष 
. अन्त राज्यों में बाँट देना चाहिए । प्रत्येक राज्य का हिस्सा आँशिक रुप में उसको 
: जन-संख्या और आशिक रूप में उसके इन वस्तुओं के उपभोग पर निर्भर होगा । 


( ८ ) केन्द्रीय राज्यों को दिए गये ऋणों के बारे में आयोग ने सिफारिश की 
है कि बिना ब्याज के ऋणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता 
नहीं है । बेघर लोगों को फिर से बसाने के लिए दिये गये ऋणों के बारे में राज्यों का 
भुगतान उस राशि के वराबर रहेगा जो उन्हें वसूल हुई है। भअ्रन्य प्रकार के करों 
का दो वर्गो में संघनन ((०750॥09#0०7) कर दिया गया है | पहले वर्ग पर ब्याज 
की दर ३% रहेगी और दूसरे वर्ग पर २३% । 


आ्रायोग का विचार है कि उपरोक्त सिफारिशों के फलस्वरूप केन्द्रीय आगम 
में से प्रत्येक वर्ष राज्यों को लगभग १४० करोड़ रूपये का हस्तान्तरण होगा, जबकि 
पहले ५ वर्षो में ऐसे हस्तान्तरण की वाधिक दर ६३ करोड़ रुपया रही | आयोग ने 
आगम के हस्तान्तरण बढ़ाने का यह सुझाव इसलिए दिया है कि राज्यों को पंच- 
वर्षीय योजना से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाई न हो । आयोग का 
विचार है कि यदि राज्य, आगम का आवश्यक विस्तार कर लेते हैं और केन्द्र से भी 
निर्धारित सहायता मिलती रहती है तो राज्यों को उन कार्यक्रमों को पूरा करने में 
कठिनाई नहीं होनी चाहिए जिनकी वित्तीय व्यवस्था राज्य आगम में से की गई 
है । ऋण संघनन के फलस्वरूप भी राज्यों को लगभग ५ करोड़ रुपये का निवारण 
मिला है । निम्न तालिका आयोग की सिफारिशों को दिखाती है : -- 
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तीसरा वित्त श्रायोग (7४6 पश्नात एक्राक्माट९ (.0॥प्रौं5आंणा)-- 
तीसरे वित्त श्रायोग का निर्माण राष्ट्रपति ने २ दिसम्बर रुनु १६६० को 
किया था। इसने १५ दिसम्बर सन्‌ १६६० से अपना कार्य झारम्भ कर दिया है। 
भ्रायोग को निम्न विषयों में सुझाव देने का श्रादेश दिया गया :-- 
( १ ) संघ सरकार तथा राज्यों के बीच करों से प्राप्त शुद्ध आय का वितरण 
किस प्रकार किया जाय । 


अलनब जलन पता उकक ७. मनन न. फन ह, फेल पनननन- मनन स्त मय ककम७->परननाक माकामसकका 2५ भ१००७७७॥+०- के 


* शअ्रप्रेल सन्‌ १६९६० से समाप्त । 
सत्‌ १६६०-६१ और सन्‌ १६६१-६२ में असम, विहार, उड़ीसा 
और पश्चिमी बद्धांल के लिए अनुदानों की राशि क्रमश: ४५०, ४२५, ३५० शोर 
४७५ लाख रुपया होगी । 
द |. अचल सम्पत्ति के कर को छोड़कर । 
-+ जम्मू और काश्मीर राज्य को मुग्रावजा नही मिलेगा, किन्तु कुल का 
३४७ हिस्सा मिलेगा । 


( भा ) 


( २ ) केन्द्रीय सरकार किन सिद्धान्तों के आधार पर राज्यों को अनुदान 
((378॥88-7-90) दे.। 

( ३ ) तीसरी पंच-वर्षीय योजना सम्बन्धी श्रावश्यकताओ्ं को पूरा करने के 
लिए कुछ राज्यों को संविधान की धारा २७५ के अनुसार कितनी 
तथा किस प्रकार सहायता दी जाय तथा राज्य अपनी आय के 
वर्तमान साथनों से श्रधिक आय प्राप्त करने के लिए क्या करें । 

( ४ ) संविधान की धारा २६३६ के शन्तर्गत भू-सम्पदा की आ्राय का राज्यों 
में जो बंटबारा होता है उसके वितरण के सम्बन्ध में, यदि भ्रावश्यक 
हो, परिवतंन का सुझाव देना । 

(५ ) संविधान की धारा २६९ के अन्तगंत रेल भाड़ा कर से प्राप्त श्राय 
का राज्यों के बीच जो वितरण किया जाता है इसके वितरण 
सम्बन्धी सिद्धान्तों में परिव्तत के सुझाव देना । 

( ६ ) निम्न वस्तुग्रों पर जो अ्रतिरिक्त उत्पादन कर लगाये गये हैं उनकी 
शुद्ध उपज को राज्यों में किस प्रकार बाँठा जाय : (क) सूती कपड़े, 
(ख) रेयोन अथवा नकली रेशमी कपड़े (ग) ऊनी कपड़े, चीनी तथा 
(घ) तम्बाकू । स्मरण रहे कि ये अतिरिक्त उत्पादन कर उन बिक्री 
करो के स्थान पर लगाये गए हैं जो पहिले राज्यों द्वारा लगाये जाते थे । 

कमीशन की सिफारिशों के अनुसार झाय-कर वर्ग ( 770076 ६४5 ?00! ) 

में राज्यो का भाग ६०% से बढ़ा कर ६६३% कर दिया गया है और झ्ाबकारी 
करों (87०५७ 0000888) का २०% भाग उन्हे मिलेगा । केन्द्रीय सरकार ने तृतीय 
फाइनेन्स कमीशन की समस्त एक मत सिफारिशों की स्वीकार कर लिया है। फलतः: 
राज्यों को १ अ्प्रल १६६२ से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में ३५ करोड़ भ्रतिरिक्त 
धन मिलेगा, क्योकि आय-कर में उनका भाग ६०% से बढ़ा कर ६६३९५ कर दिया 
गया है । आबकारी करों में राज्यों का भाग २५% से घटाकार २०% कर दिया 
गया है । 

पहले, आय-कर का €०५% राज्यों में जन-संख्या के आधार पर बाटा जाता 

था और केवल १०% संग्रह के आधार पर विभाजित होता था । अब कमीशन की 
सिफारिशों के अनुसार जन-संख्या के आधार पर ८०% तथा संग्रह के श्राधार पर 
२०% बाँटा जाया करेगा । आय-कर राज्यों के भाग इस प्रकार होंगे--- 

आँध्र ७७५ जम्मू-कश्मीर ०"७० महा राष्ट्र १२"४६ 


आसाम.. २९४४ केरल 73244 मेंसूर ५१३ 
बिहार &€*३३ मध्य-प्रदेश २१४१ उड़ीसा ३०७४४ 
गुजरात ४७८ मद्रास ८१३ पंजाब ४४६ 
राजस्थान ३६७ उ०प्र० १४४४२ पं० बंगाल १२९०६ 


राज्यों को इस समए संघीय आबकारी करो का २५% निम्न वस्तुओं पर 





है पा ०) 


मिल रहा है--दियासलाई, तम्बाकू, चीनी, वनस्पति उत्पादन कहवा, चाय, कागज 
और वनस्पति आ्रावश्यक तेल | कमीशन ने आवकारी करों में राज्य का भाग २५% 
से घटा कर २०% करने के साथ-साथ वस्तुओं की संख्या ८ से बढ़ाकर ३५ कर 
दी है। 

प्रत्येक राज्य का भाग निश्चित करते समय कमीशन ने जनसंख्या को वितरण 
का एक प्रमुख घटक माना है तथा राज्यों की सापेक्षिक वित्त क्षमता को विकास के 
स्तर श्रनुसूचित जातियों के प्रतिशत को भी विचार में लिया है 


परिशिष्ट २ 
योजना के लिए वित्तीय साधन 


पहली योजना के प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र में पुृजी-विनियोग करीब २०० 
करोड़ रुपया का किया गया था । पहली योजना के अन्त तक यह राशि लगभग ४५० 
करोड़ रु० पर पहुँच गई । दूसरी योजना के पहले ही साल, सन्‌ १६५६-५७ में यह 
मात्रा ५०० करोड़ रु० तक पहुँच गई झौर दूसरी योजना के अ्रन्तिम वर्ष में करीब ८०० 
करोड़ रुपये का पू जी-विनियोग हुआ । इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र में पुंजी विनियोग में 
प्रथम दो योजना कालों में लगभग ४ गुनी वृद्धि हुई। दूसरी योजना में निजी क्षेत्र 
में भी पजी-विनियोग का स्तर ऊँचा रहा । इस पूजी-विनियोग के विस्तृत तथ्य तो 
श्रभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, पर यह उल्लेखनीय है कि बड़े तथा मध्यम 
उद्योगों और खनिज क्षंत्र में सन्‌ १६५६ से सन्‌ १६६१ तक औसत रुपसे १४५ 
करोड़ रु० का पू जी-विनियोग हुआ, जबकि पहली योजना में यह राशि केवल ४५ 
करोढ़ रुपये की ही थी । 






( ८2 ) 
पहली योजना में पूंजी-विनियोग के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। पूजी- 
विनियोग की मात्रा राष्ट्रीय श्राय के लगभग ४५ प्रतिशत से बढ़ कर ८ प्रतिशत हो गई । 
कृषि और उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय उत्पादन-वृद्धि पहली योजना की 
श्रवधि में हुई, उससे स्वदेशी मृल्य-स्तर और भुगतान-सन्तुलन पर बिना कुछ विशेष 
बोभ डाले पूजी-विनियोग की दर को बढ़ाना सम्भव हो गया । 


दूसरी योजना में पुंजी-विनियोग का जो स्तर निश्चित किया गया, वह 
पहली योजना की तुलना में काफी ऊचा था । पूं जी-विनियोग का स्वरूप भी उल्लेख- 
नीय रूप से भिन्न था । उद्योग, परिवहन और बिजली में सरकारी क्षेत्र. दाह्म कुल 
२,६५० करोड़ रुपए के पूजी-विनियोग की व्यवस्था की गई, जबकि पहली योजना 
में इत मर्दों में कुल मिला कर ८२० करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। दूसरी योजना 
में उद्योग, परिवहन और बिजली पर निजी पूजी-विनियोग की राशि १,०२५ करोड़ 
रु० निश्चित की गई, जब कि पहली योजना में यह राशि केवल ३१० करोड़ 
रु० थी। 

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के; अन्तगंत जो विकास-कार्यक्रम रखे गये 
हैं, उन पर ५,००० करोड़ रु० से कुछ अ्रधिक खर्च बठने का अनुमान है। ये कार्यक्रम 
एक दूसरे के साथ घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं और इनके पूर्णात: तथा व्यवस्थित 
रूप से कार्यान्वयन की हर कोशिश की जानी चाहिए । 

जहाँ तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, यह माना गया है कि योजनाकाल 
में इस प्रकार की सहायता के क्षेत्र में वास्तविक अदायगी की कुल रकम २,१०० 
करोड़ रुपया तक भुगतान सीमित रहेगी, यद्यपि वर्तमान अनुमान के आधार पर 
आवश्यकताए कहीं भ्रधिक हैं । इन बातों को ध्यान रखते हुए तीसरी योजना में 
७,५०० करोड़ रु० की वित्तीय व्यय की व्यवस्था की गई--६,३०० करोड़ रू० पूजीं- 
विनियोग मूलक व्यय के रूप में और १,२०० करोड़ रु० सामाजिक सेवाशों और 
अ्रन्य विकास मूलक अनावतंक कार्यों पर चालू व्यय के रूप में । 

सरकारी क्षेत्र में ६३०० करोड़ रु० के पूजी-विनियोग मुलक व्यय की जो 
व्यवस्था की गई हैं, उसमें से करीब २०० करोड़ रु० कृषि, उद्योग, आवास इत्यादि 
क्षेत्रों में कुछ प्रमुख पू जी-विनियोगों की सहायता के लिए निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित 
किए जायेंगे । तीसरी योजना में निजी पू'जी-विनियोग का अनुमान ४,३०० करोड़ 
रु० का है; निजी क्षेत्र को करीब ४,१०० करोड़ रु० के साधनों की व्यवस्था 
करनी होगी । 
क्‍ इस प्रकार, तीसरी योजना का कुल पूजी-विनियोग मूलक कार्यक्रम १०,४०० 
करोड़ रु० का है--६, १०० करोड़ ० सरकारी क्षेत्र में और ४,३०० करोड़ रू० 
निजी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की कुल मिला कर ७,५०० करोड़ र० की व्यवस्था 
करती है; क्योंकि ऊपर कही गई २०० करोड़ रु० की रकम और चालू ब्यय के 
लिए १,२०० करोड़ का भार भी उसी पर है। 


( 5 ) 


वित्तीय साधन * 


( दूसरी और तीसरी योजनाशओ्रों के अनुमान ) 
(करोड़ २० में) 


द्वितीय योजना तीसरी 


जज 


मर्दे न लक नीम अल ली लि 
प्रारम्भिक | वतंमान योजना 


मर ल अनुमान | अनुमान 
: (१) चालू राजस्व से बचत ( अतिरिक्त 


। कराधान को छोड़कर) ३५० -- ४० २४५० 

, (२) रेलवे का अ्ंशदान १५० १५० (क) १०० 
(३) अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत (ख) (ख) ४२५० 
(४) जनता से ऋण ( विशुद्ध ) ७०० ७८० (ग). 5०० 
(५) छोटी बचतें ( विशुद्ध ) ५०० ४०० ६०० 
(६) प्राविडेन्ट फण्ड ( विशुद्ध ) ॥ १७० २६० 
(७) इस्पात-समीकरण-कोष ( विशुद्ध ) बे २५० ३८ १०५ 
(८) योजना भिन्न व्ययों के बाद विविध | 


प्‌ जीगत प्राप्नियों का शेष / २२ १७० 
(६) १ से ८ तक का योग १,६५० १,५१० ३,०४० 
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५ 


(१०) अतिरिक्त कराधान, जिसमें सरकारी 
उद्योग-व्यवसायों की बचत बढ़ाने के 








उपाय भी शामिल हैं ४५० (घ) १,०५२ १,७१० 

(११) विदेशी सहायता के रूप में बजट में 
दिखाई गई प्राप्नियाँ द०० १,०६०(ड)) २,२०० 
_(१२) घाटे को अर्थव्यवस्था __ १२०० श्ष्प प५० 
. योग क ४,८०० ४, ०० ७,५०० 





क -- बढ़े हुए किराए और भाड़े शामिल हैं । 
खन्‍ज-तालिका के शीषेक १ और ए में शामिल हैं । 


गर-?, [.. 480 में से लेकर स्टेट बैंक द्वारा किया गया पूजी-विनियोग 
शामिल है। 


घ-- इसके अलावा, ४०० करोड़ रु० की कमी अतिरिक्त स्वदेशी प्रयत्नों को 
पूरी करनी थी। 

ढः-+ रिजवं बैंक द्वारा विशेष सिक्‍यूरिटियों में सन्‌ १६६०-६१ में ??. [., 480 
कोषों से लेकर लगाई गईं पूंजी शामिल है । 





* तृतीय पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ १०५-१०६। 








अध्याय २ 


राजस्व-परिभमाषा व महत्त 


(एफाऑं: फशक्षाटई४---0शत7रणा शाएं प्रुणॉशा2०) 


३ 2 0 59522 





राजस्व' का श्रथं--- 


ग्रथंशास्त्र के अन्य शब्दों की भाँति 'राजस्व” की भी अनेक परिभाषायें दी गई हैं । 
विभिन्न विद्वानों ने राजस्व का अर्थ विभिन्न प्रकार से लगाया है, जैसा कि निम्त- 
लिखित विवरण से स्पष्ट है। इन सब परिभाषाओ्रों के शब्द भिन्न-भिन्न है, परल्तु 
प्राधार एक ही है। सभी ने राजस्व को सरकार की आय के विभिन्न साधनों व इस 
आय के व्यय का अ्रध्ययन बताया है। सरकार का आशय केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्था- 
नीय सरकार से है । 


“राजस्व लोक अधिकारियों की झ्राय एवं व्यय को अध्ययन कराता है आऔर 
यह भी बताता है कि इनमे से एक का दूसरे के साथ किस प्रकार समायोजन 
होता है ।”' 

--डाल्टन 


राजस्व में “उन सिद्धान्तों का अ्रध्ययन किया जाता है जिनके अनुसार पब्लिक 
प्रधिकारी आय एकत्रित करते हैं और उसका व्यय करते हैं ।” 
--शिराज 
“सरकार द्वारा साधनों की प्राप्मि और उनका व्यय एक ऐसे अध्ययत का 
विषय है जिसे अंग्रेजी भाषा में पब्लिक फाइनेन्स (राजस्व) कहा जाता है । * 
“-बेस्टेबल 


]. “फतह म्रग्रक्माए८ 06९48 णीता 6 000वख6 क्ात ूडछफडलआातापा९ 
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3. “वृफ्ा6 5999ए बात 6 3099॥64॥0॥ णि 588 7९80 पा085 0075- 
परपाल (6 इप]०टनावाछः णी 8 आअप्रवए जांणी 8 98४ बाते ढगातव[2 
76 क्याक्षाए, | “--79890]6 


राजस्व में उन साधनों की प्राप्ति, संरक्षण और व्यय का वर्रान किया गया है 


७ बज श्र के रा >> मी 
जिनकी सावंजनिक या सरकारी कार्यो के चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है ।* 
-- हालें लीस्ट लुदज 


/ राजस्व का मुख्य श्राशय उन तरीकों की जाँच से है जिनके द्वारा सरकार 
जनता को अत्यधिक सन्‍्तोष प्रदान करती है श्लोर उसकी भलाई के लिये प्रावश्यक घन 


एकत्रित करती है ।”* 
- श्रीमती हिक्‍्स 


. “राजकीय व्यय और राजकीय आय के स्वभाव और सिद्धान्तों के भ्रन्वेपण 


को राजस्व कहा जाता है ।”# | 
--आािदेज स्मिथ 


“राजस्व में राजनीतिज्ञों के उन कत्तव्यों का वशशांव है जो ऐसे भौतिक 
साधनों की प्राप्ति और प्रयोग से सम्बन्धित हैं जो कि राज्य द्वारा समुचित कत्त ब्यों 


को पूरा करने के लिये आवश्यक हैं ।” £ 
“>> प्लेन 


_ राजस्व का विज्ञान राजकीय व्यय और झ्राय का एक अनुसन्धान है | * 
“-प्रो० भ्रादम्स 


इन सब परिभाषाओं का ध्यानपूर्वंक अ्रध्ययत्त करने से पता चलता है कि 
राजस्व सरकार को आय और व्यय का अध्ययन है | कुछ लेखकों ने राजस्व को लोक 
सत्ताश्रों की आ्ाय झौर व्यय का अ्रध्ययन बताया है और कुछ ने केवल सरकार की 
आय श्रौर व्यय का ही अध्ययन माना है । प्रथम विचारधारा वाले लेखकों ने राजस्व 
की परिभाषा विस्तृत रूप में की है, क्योंकि लोक सत्ताग्रों के श्रन्तगंत वे-न्द्रीय, प्रान्तीय 
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व स्थानीय सरकारों के झतिरिक्त अद्धसरकारी संस्थायें, स्कूल एवं सार्वजनिक 
कम्पनियाँ ग्रादि भी सम्मिलित की जाती है । वर्तमान काल में राजस्व का श्रर्थ इतना 
विस्तुत नहीं लगाया जाता है | ग्राजकल राजस्व के अन्तर्गत केवल केन्द्रीय, प्रान्तीय 
वे स्थानीय सरकारों के ग्राय व व्यय से सम्बन्धित कार्यों का प्रध्ययन किया जाता है 
ओर इसके अन्तर्गत सरकार के श्राय और व्यय से सम्बन्धित राज प्रशासन का भी 
अध्ययन किया जाता है । 

राजस्व को वर्तमान परिभाषा के मल तच्व-- 

केन्द्रीय, प्रान्तीय व रथानीय सरकारों के वे कत्त व्य, जो कि इनकी आय के 
साधनों और व्यय से सम्बन्धित हैं तथा आय और व्यय से सम्बन्धित राजकीय वित्तीय 
अशासन (याक्लाएंब। #तंगगातरांभावांणा) सम्बन्धी कत्त व्य राजस्व के पुल तत्त्व माने 
जाते है । 
राजरव के अज़ः (एशं5० ० ?फ्ॉऑए फ्नाए8) -- 

राजस्व को सुविधा की हृष्टि से निम्नलिखित चार विभागों में विभाजित 
किया गया है, परन्‍्तु वास्तव में इन चारों में घनिष्ट सम्बन्ध है :--- 

( १ ) सरकारी व्यय (?फ्रा० छथाताप्रा०)--प्रत्येक सरकार अपने 
शासन को शुहढ़ बनाने के लिये व प्रजा की भलाई के लिये कई प्रकार के व्यय करती 
है । उसे प्रत्येक वर्ष यह तय करना पड़ता है कि किन-किन मदों पर कितनी-कितनी 
रकमें व्यय करनी हैं और इन व्ययों के क्या रूप होंगे। इन सब बातों का अध्ययन 
सरकारी व्यय के अन्तर्गत ग्राता है । 

( २ ) सरकारी झ्रौय (९७७॥० 7१०८ए८४॥ए०)--प्रत्येक सरकार विभिन्न व्ययों 
को निश्चित करने के पश्चात्‌ इन व्ययों के लिए ग्राय प्राप्त करने के साधन ढूढ़ती है । 
इन साधनों में से किस साधन से कितनी रकम प्राप्त की जायगी व किस प्रकार की 
जायगी ओर इसका भार वास्तव में किसे उठाना पड़ेगा आदि, बातों का अध्ययन इसके 
ग्रस्तगंत किया जाता है। आय प्राप्वि के कई साधन हों सकते हैं । परन्तु इनमें मुख्यतः 
करारोपरा व इससे सम्बन्धित बातों का ही ध्यान रखा जाता है। 

( ३ ) लोक ऋणशा (?७७॥० 70८00--बहुधा सरकार को अपने कत्त व्यों को 
पुरा करने के लिए देशवासियों व विदेशियों से भी ऋण लेने पड़ते है। इन ऋण की 

धत्वपूर्णा समस्या है। प्रत्येक सरकार को यह निश्चित करना पड़ता है कि कितना 
ऋगा लिया जाय, किस प्रकार लिया जाय, इसके भुगतान की क्या शर्तें रखी जाय॑ श्रोर 
इसके ब्याज की क्‍या दर होनी चाहिए झ्रांदि । लोक ऋण के अध्ययन के श्रन्तगंत 
उपरोक्त गभी समस्याश्रों का समावेश होता है । 

(४ ) वित्तीय शासन (एशशालंबी 80009800॥) - प्रत्येक सरकार 
ग्राय, व्यय व लोक ऋण का प्रबन्ध करने के लिए एक अलग विभाग रखती है | इस 
विभाग का कार्य प्रति वर्ष बजद बनाना व आय, व्यय व ऋणों के लेखों का अंकेक्षण 
करना है । 


लीक और निजो श्रर्थ प्रबन्धन का भेद (छाप्रालाणा एशत्तस्टा िफ)ीए शाएं 
974866 806) --- 

जिस प्रकार सरकार अपनी झ्राय झौर व्यय का हिसाब रखती है उसी प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्राय और व्यय का हिसाब रखता है| सरकार के प्राय और व्यय 
के अध्ययन को राजस्व और व्यक्तियों के श्राय और व्यय के अध्ययत्त की व्यक्तिगत 
वित्त प्रबन्ध कहते हैं | इन दोनों के प्रमुख अन्तरों को नीचे समझाया गया है :०८ 

( १) आय व्यय का समायोजन-5प्रत्येक सरकार पटले अपने व्यय का 
हिसाब लगाती है और व्यय की रकम मालूम हो जाने के पश्चात्‌ उसके खिल प्राय 
प्राप्न करने का प्रयत्न करती है, परन्तु व्यक्ति ठीक इसका उल्ठा करता है। बढ़ प्पना 

व्यय अपनी आ्राय के अनुसार ही करता है। व्यक्ति के रूप में यह कहावत चरितार्थ 
होती है कि ऐसे पाँव पसारिये जेती लॉबी सौरा ((प४ एएणा' एण्या पएएणजर्पीा।ह 0 
ए०प०/ ०007) । इस अन्तर को सूक्ष्म में इस प्रकार प्रदाट किया जा सकता है. सर- 
कार पहले व्यय का ध्यान करती है और प्राय का बाद में, जब्रकि व्यक्ति पटले आय 
के बारे में सोचता है श्नौर फिर व्यय का ध्यान करता है । 

यदि ध्यानपू्वंक गहराई से देखा जाय तो प्रकट हो जायबगा कि सरकार की 
तरह व्यक्ति भी पहले व्यय के बारे में सोचता है। शादी व श्रन्‍्य उत्सबों पर होन बोले 
व्ययों का हिसाब पहले बनाया जाता है और उसी के अनुसार आय एकश्रित को जाती 
है । इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति नौकरी स्वीकार करने के पहले यह भली-भाँति देख 
लेता है कि उसके परिवार पर होने वाला व्यय उसको मिलने वाले वेतन से पूरा होगा 
या नहीं । इससे प्रकट होता है कि व्यक्तिगत वित्तीय प्रबन्ध और राजस्व में कोई अन्तर 
नहीं है । 

( २ ) उद् इयों में अन्तर--बहुधा प्रत्येक व्यक्ति व्यय करते समय यह ध्यान 
में रखता है कि उसका व्यथ उसकी झ्राय से कम हो, परन्तु सरकार लगभग रादेव भाय 
से श्रधिक व्यय करती है, क्योंकि उसका उद्देश्य अधिक से श्रधिक प्रजा की भलाई 
करना होता है । इससे प्रगठ होता है कि व्यक्तियों का उदश्य बचत करना है, परन्तु 
सरकार का उदं शय बचत करना न होकर प्रजा की भलाई करना है । 

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि व्यक्ति भी प्रावश्यकता के अनुसार खर्चे 
करते हैं श्रौर जब उनकी आमदनी उनके व्ययों को पूरा करने के लिए प्पर्याप्र होती 
है. तो वे इसका प्रबन्ध इधर-उधर से करने का प्रयत्न करते हैं । उनका भी मुख्य उ् श्य 
अ्रपनी भलाई करना होता है । 

( ३ ) गोपनीयता ($००७०८०)--संरकार शअ्रपने आाय-व्यय के श्रारड़ों को 
प्रति वर्ष प्रकाशित करती है श्जौर इस बात का प्रयत्न करती है कि इसकी सूचना 
ग्रधिक से अधिक व्यक्तियों को मिल सके । इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति इस बात का 
प्रयत्व करता है कि उसके झ्राय श्रौर व्यय की सूचना अ्रन्य व्यक्तियों को न मिले, 
क्योंकि ऐसा होने पर चोर और डाकुश्नों का डर बढ़ जायगा । इसके अतिरिक्त वह 
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अपनी साख बनाये रखने के लिए अ्रपनी श्राथिक स्थिति कौ गुप्त रखना चाहता है, 
क्योंकि 'भरम भारी पिटारा खाली” वाली कहावत ठीक है । 


सरकार अपने व्यय को प्रजा के ज्ञान के लिए छपवाती है, परन्तु वास्तव में 
प्रजा के ही द्वारा सरकार बनती है, श्रतः प्रजा और सरकार को एक ही मानना 
चाहिए । इस दलील से यह स्पष्ट है कि सरकार अपने बजट को अपने ही घर वालों 
को दिखलाती है । इसी प्रकार व्यक्ति की श्राथिक स्थिति से उराके घर वाले परिचित 
होते ही है । श्रतः इस दृष्टिकोण से दोनों में कोई अन्तर नहीं है । 


(४ ) अवधि में अन्तर (रीशिध्वा०० ॥ ?८7४०१४)--सरकार अपने 
ग्राय-व्यय का बजट एक वर्ष के लिए बनाती है, परन्तु व्यक्ति के ग्राय-व्यय के हिसाब 
की कोई अ्रवधि निश्चित नहीं है। 


जिस प्रकार सरकार एक वर्ष के लिए अपने ग्राय-व्यय का बजट तैयार करती 
है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्राथिक दशा के अनुसार एक दिन का व एक 
सप्ताह का व एक माह का आय-व्यय का हिसाब लिखित न सही, पर मौखिक फिर 
भी रखता है । इस दृष्टिकोण से ग्रवधि का अन्तर भी न के बराबर है । 

(५) ऋणा लेने में अन्तर- सरकार आवश्यकता पड़ने पर देश और 
विदेश दोनों से ऋणा ले सकती है, परस्तु व्यक्ति केवल अपने भिनत्रों एवं परिचित 
व्यक्तियों से ही ऋण लेता है । इसे श्रान्तरिक ऋण कहा जाता है। वह बाह्य ऋण 
नहीं ले सकता । 

यह अन्तर भी बहुत प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति बाहरी 
लोगों से उस समय तक ऋणा नहीं ले सकता जब तक कि बाहरी लोगों में उसकी 
ग्राथिक दशा के प्रति विश्वास भ हो । ठीक इसी प्रकार सरकार भी अन्य देशों से तब 
तक ऋणा प्राप्त नही कर सकती जब तक कि सरकार की झ्राथिक स्थिति में उन देशों 
को विश्वास न हा । सरकार का अपने देशवासियों से ऋण लेना अपने दुद्॒म्बियो और 
स्वजनों से ऋणा लेने के वराबर है । 


(६ ) ऋण के भुगतान में अन्तर - कभी-कभी सरकार ऋण भुगतान 
करने से इन्कार कर देती है और ऐसा करने पर उसके ऊपर कोई उचित आझावश्यक 
कार्यवाही नहीं की जा सकती । यद्यपि ऐसा बहुत ही कम होता है, जेसे - एक सरकार 
हटने के बाद यदि दूसरी सरकार आ्राये तो दूसरी सरकार पहली सरकार के लिए हुए 
ऋणों का भुगतान करने से मना कर सकती है, परन्तु एक व्यक्ति दूसरों के लिए हुए 
ऋणों का भुगतान करने से मना नहीं कर सकता है । यदि ऐसा वह करता भी है तो 
उस पर आझ्रावश्यक कार्यवाही की जा सकती है । 

यह अन्तर भी महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक सरकार देशवासियों के ऋणा 
को भुगतान करने से मना भी कर सकती है, क्‍योंकि वे सब व्यक्ति एक ही कुद्रम्ब के है 


एफ 


परन्तु एक सरकार दूसरे देश के ऋण को देने से मना नहीं कर सकती और यदि ऐसा 


६ । 


करे तो उस पर उचित कार्यवाही की जाती है । इस दृष्टिकोण से व्यक्तिगत वित्तीय 
प्रबन्ध और राजस्व मे कोई ग्रन्तर नहीं हैं । 

(७ ) संकट काल में--सक्ट काल में जब आवश्यकतानुसार सरकार को 
कहीं से भी आय प्राप्त नही होती है तो सरकार स्वयं नोट छापकर अपने व्यय का 
प्रबन्ध कर सकती है, परन्तु एक व्यक्ति ग्रावश्यकता पड़ने पर अपने [. 0. ७४५.” को 
विधि ग्राह्य मुद्रा (08० ॥०॥96थ7) नहीं बना सकता । 

सरकार द्वार छापे हुए वोट केवल देश में ही चलते है, श्रर्थात्‌ उन्ही लोगों में 
चलेंगे जो सरकार दे भ्रत्र में है और जिन्होंने सरकार को बनाया है, परन्तु ये थ(ट 
पड़ीसी देशों में नहीं चल सकते | इस हृष्टिकोश से राजस्व व्यक्तिगत वित्तीय प्रबन्ध 
के ही समान है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति द्वारा नि्गंभित किया हुआ ॥. 0. ७. 
उसके घर वालो द्वारा तो स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु पड़ोसियों हारा नहीं । 

(८ ) लोचदांर-- राजस्व अ्रधिक लोचदार होता है, व्यक्तिगत वित्तीय 
प्रबन्ध इतना लोचदार नही होता है । 

वास्तव में यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह प्रकट होगा कि जितनी लोच 
सरकारी ग्राय-व्यय में है उस अनुपात में लोच व्यक्तिगत वित्तीय प्रबन्ध में भी होती 
है । यह माना कि दोनों की रकमे भिन्न-भिन्न होती हैं, परन्तु जहों तक प्रतिशत का 
प्रश्न है, दोनों समान है । 

( ६ ) बलात्‌ ऋण प्राप्त करना (70०८० [0/॥)- सरकार प्रजा से 
ग्रावश्यकर्ता पड़ने पर बलातू ऋण ले सकती है, परन्तु एक व्यक्ति प्रावश्यकता पड़ने 
पर बलात्‌ ऋण नही ले सकता है । 

जिस प्रकार एक व्यक्ति बलातू ऋण नहीं ले सकता ठीक उसी प्रकार रारश्कार 
- भी दूसरे देशों से बलातु ऋण नहीं ले सकती है। सरकार का अपने देशवासियों से 
ऋषणा लेना अपने धर वालों से ऋणा लेना है शोर इस प्रकार एक व्याति भी अपने घर 
वालों से बलात्‌ू ऋण ले सकता है । ग्रतः ये दोना समान हैं । 

(१०) सुरक्षा पर व्यय करनोौ-- सरकार अपने व्यय की एफ बड़ी रकम 
सुरक्षा पर व्यय करती है, परन्तु एक व्यक्ति श्पने व्यय का जो भाग सुरक्षा पर खर्च 
करता है, वह न के बराबर है । 

वास्तव में यदि सरकार व व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा पर किये गये व्ययों का अनु- 
पात कुल व्ययों से निकाला जाय, तो शायद इतना अन्तर नहीं निकलेगा । 

(११) सम-सीसानत उपयोगिता का सिद्धान्त - प्रत्येक व्यक्ति प्रपना व्यय 
इस प्रकार करता है ताकि भिन्न-भिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता 
बराबर हो। सरकार के लिए इस प्रकार की सम-सीमान्त उपयोगिता प्राप्न करना 
वस्तुतः सम्भव नहीं है ! 

वास्तव में जिस प्रकार मनुष्य भिन्न-भिन्न वस्तुग्रों पर होने वाले व्ययों से सम- 
सीमानत उपयोगिता प्राप्त करते का यत्न करता है ठीक उसी प्रकार वित्त मन्त्री भी 
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लिए विदेशों से ऋण ले, रखे है और नये ऋण लेने के प्रयत्न जारी हैं | ऐसी दक्ञा में, 
जबकि देश झ्ाथिक मामलों में विदेशों से सम्बन्धित हो गया है, राजस्व की जरा सी 
भूल देश के लिए बहुत बड़ा श्रहित कर सकती है । 

ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट है कि देश का उत्पादन, उपभोग, सुख, 
शान्ति व रहन-सहन आदि सब. राजस्व पर निर्भर है । 
राजस्व का क्षेत्न-- 

प्राचीन काल में राजस्व अ्र्थशासत्र का एक भाग माना जाता था । परन्तु 
आजकल इसका इतना महत्त्व बढ़ गया है कि यह स्वयं एक विज्ञान व कला दोनों ही 
माना जाता है । इस विषय में हम सरकार की उन्हीं क्रियाओं को पढ़ते हैं जो कि 
सरकारी आय और व्यय से सम्बन्धित होती है । वे क्रियायें जो कि सरकारी आय-व्यय 
से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं हैं, इसके क्षोत्र के भ्रन्तर्गत नहीं आती 
हैं। राजस्व के नीचे लिखे हुए अ्रद्ध इसके क्षेत्र में आते है :--- 

( १ ) लोक व्यय-- इसमें उन विभिन्न क्रियाओं का वर्शन किया जाता है 
कि जिनके ऊपर सरकार धन व्यय करती है और व्यय से सम्बन्धित विभिन्न योजनाश्रों, 
नीतियों तथा भ्रन्य क्रियाश्रों का वर्णान किया जाता है। 

( २ ) लोक आय (?०७॥० १८४०॥७८)-- प्रत्येक सरकार श्रपनी पश्रायों के 
साधनों का वर्णन इसके अन्तगंत करती है । किस साधन से कितनी आय प्राप्त की जाय 
तथा किस प्रकार प्राप्त की जाय, इसके क्षेत्र में आता है। इसमें मुख्यतः: करारोपण 
व इससे सम्बन्धित बातों का ही ध्यान रखा जाता है । 

.... (३) लोक ऋण (००७४० 70०00)-सरकार अपने कत्त व्यों को पूरा करने 
के लिए देशवासियों तथा विदेशियों से ऋण लेती है । इन ऋण्‌ं को लेने तथा भुग- 
तान करने से सम्बन्धित मामले इसके अन्तर्गत आते हैं । 

( ४ ) वित्तीय प्रशासन (काक्ालंधे हैताप्रााधराा0)--ईस विभाग 
का कार्य सरकार की श्राय, व्यय व लोक ऋणों का प्रबन्ध करना हे । 

सूक्ष्म में, राजस्व का क्षेत्र श्राय का प्राप्त करना, विभिन्न शीरप॑कों पर इसका 
व्यय किया जाना तथा समय-समय पर ऋण भ्रादि की व्यवस्था करना व इन सबके 
प्रबन्ध करने से है.। 
राजस्व का श्रन्य विज्ञानों से सम्बन्ध--- 

कुछ समय पहले राजस्व अ्रथंशास्र का एक अ्रद्भ माना जाता था, परन्तु अब 
इसका इतना महत्त्व बढ़ गया है कि इसे स्वयं विज्ञान और कला माता जाने लगा है । 
स्वयं डाल्टन ने इस बात को माना है कि राजस्व अर्थ॑ंज्ञाख्र और राजनीति शास्त्र की 
सीमा पर स्थित है । बतंमान काल में राजस्व केवल अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र 
से ही नहीं वरन्‌ भ्रन्‍्य शास्त्रों से भी सम्बन्धित है । इसका भिन्न-भिन्न शास्त्रों से सम्बन्ध 
नीचे दिखाया गया हे ३-- 
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राजस्व ओर श्रथंशास्त्र (?एफ्ह एाशाएश शाएं ए0000०॥0९७)-- 


दोनों ही विज्ञान और कला हैं। पहले राजस्व अर्थशास्र का अ्रद्ध माना जाता 
था, परन्तु ग्राजकल इसका अध्ययन अलग किया जाता है । इसका यह प्रथ नहीं है कि 
पहले इन दोनो में एक दुसरे से सम्बन्ध था और श्रव नहीं है | दोनों ही शास्त्र लगभग 
समान सिद्धान्तों पर आधारित हैं | बिना अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की समझे हुए राजस्व 
के सिद्धान्तों को नहीं समझा जा सकता है और बिना राजस्व की सहायता के अर्थ॑- 
शास्त्र का अध्ययन अधूरा है। यहाँ तक कि बैस्टेबिल ने भी कहा है कि अ्रथ॑ंशारत्र का 
ज्ञान प्राप्त करना राजस्व के विद्यार्थी के लिए अत्यन्त ही आवश्यक है । 


राजस्व और राजनीति शास्त्र (?फ्ां< प्रंप्रशा८० थाएं ?20॥005)-- 


जसा कि पीछे बताया जा चुका है, स्वयं डाल्टन ने राजस्व का सम्बन्ध 
राजनीति शास्त्र के साथ बताया है | सरकार को प्रत्येक कर लगाने से पहले यह 
भल्री-भाँति विचार करना पड़ता है कि इसका प्रभाव राजनीति पर क्या पड़ेगा। 
इसी प्रकार प्रत्येक व्यय करने के पहले भी सरकार सोचती है | राजनीति का विद्वान 
राजनीति में तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि सरकार की गश्राय 
और व्यय की क्रियाञ्रों का उसे अच्छा ज्ञान न हो। जिस प्रकार राजरव का ज्ञान 
राजनीति के लिए आवश्यक है उसी प्रकार राजनीति का ज्ञान राजस्व के लिए 
आवश्यक है । 


राजस्व ओर इतिहास (?एां एगाक्रार० आते प्रोहघणाक) "८ 

इतिहास के द्वारा प्राचीन काल की घटनाग्रों का ज्ञान प्राप्त ढोता है| राजस्व 
का विद्यार्थी इन प्राचीन घटनाओं के आधार पर भ्पनी भविष्य को योजनायें बना 
सकता है | वह यह ज्ञात कर सकता है कि कुछ समय पहले रारकार को झाय व व्यय 
की क्रियाओं का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था । इसी ग्राधार पर आगे को योजनायें 
बनाई जा सकती है। 

भिन्न-भिन्न देशों के इतिहासों को पढ़ने से वहाँ के राजस्व का ज्ञान प्राप्त होता 
है, जो कि वर्तमान राजस्व नीति निर्धारण करने में बहुत सहायता पहुचाता हैं । इससे 
प्रकट होता है कि राजस्व का इतिहास से घनिष्ट सम्बन्ध है । ठोक एसी प्रकार इनि- 
हास भी राजस्व से सम्बन्धित है, क्योंकि इतिहास में हम जिन घटनाग्री को पढ़ते है 
वे लगभग सभी राजस्व से श्रप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है । 
राजस्व श्रोर सांख्यिकी (?ए८ अपन्षा९० शाह 530560५) +- 

सांख्यिकी के अन्तगंत संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जो किसी सूचना 
से सम्बन्ध रखती हैं | प्रत्येक सरकार अपनी आय ग्रौर व्यय के आक) पकावित करके 
बजट सम्पन्न करती है । यदि अद्धू हटा लिए जायें तो सरकार को अपनी झायब और 
व्यय नीति लाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यह सोचा ही नहीं 
जा सकता है । प्रत्येक सरकार को कर भार व व्यय से मिलने बाली उपयोगिता आदि 
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के अंकों की आवश्यकता पड़ती है । ये अ्रंक साँख्यिकी विभाग द्वारा दिए जाते हैं । 
इसलिए यह स्पष्ट है कि राजस्व और सांख्यिकी का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

राजस्व का सम्बन्ध वास्तव में लगभग प्रत्येक शास्त्र से है, जेसे समाज-शास्त्र 
और भनोविज्ञान-शास्त्र आदि । 


(ए0%,5770[५७ 


8.. “एण्ाठ प्ञक्यार& तीहि$ड पा 7० पजिक्षाए० 9200 ०7 ४6 
[70076 डं966 ॥॥6 ० ॥6 ड्लाताएार आंत, (एनंतजे5०. गञ$ 
#कवाशा। था (8879, 3. (2070., [964) 

2... कप्णांठ माक्षाए्ल #०णाव 5७ 98866 ० 706 फ॒गालंए06 णी ै्व्॒धा- 
ग्राम] 502 809048826. ॥)80059. (8९78, 3. 8., !959) 

3... छाए गा एछा0930 0प6 (6 52096 ० ?79॥0 99708 क्षात छा 
०पा जांशीए (8क्‍6]9007 70ए९९॥ ९९००707आ0$ 800 97०0॥0 ॥78॥706 . 

(8873, 3. (/0॥., !955 5४9७7.) 


«आकर ४ 
लोक व्यय 


(एफ: ऋःफ्ुथातापा€) 


कक 8... नाल. समर 2:४0७०82०७५४॥३०ानअत-त-न-जकाओआ, 





राजस्व के कार्य-- 
लोक व्यय का अध्ययन करने से पहले यह भआ्रावश्यक प्रतीत होता है कि दो-चार शब्द 
सरकारी कार्यों के विषय में भी बता दिये जायें। सभी आधुनिक झ्राथिक विद्वानों ने 
आज-कल यह स्वीकार कर लिया है कि राज्य को सामाजिक कल्याण द्वेतु देश के 
आथिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्ष प करने की पूरी स्वतन्त्रता तथा पूरा अधि- 
कार होना चाहिए । सन्‌ १६२६ के महान्‌ अवसाद के पश्चातु तो इस विचारधारा 
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को अन्तर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली है। इस लोकप्रियता पर एजीवाद के घोर संघर्षो 
तथा समाजबाद के सफल प्रयोगों का भारी प्रभाव पड़ा है। आधुनिक अथं-शास्त्री 
राज्य के कार्यक्षेत्र को विदेशी आ्राक्रमणों से देश की रक्षा करने तथा श्रान्तरिक 
शान्ति बनाये रखने तक ही सीमित नहीं रखते हैं । उत्पादन का बढ़ाना, श्राय के 
वितरण में समानता लाना और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक कल्पागा सम्पन्न 
करना राज्य के आवश्यक कार्य गिने जाते हैं। इन सब कार्यो के लिये भारी मात्रा में 
व्यय किया जाता है। आधुनिक सरकार के कार्यों को निम्न तीन भागों में बट 
सकते हैं :-- 

( १ ) रक्षा-कार्य--ये कार्य झ्रान्तरिक रक्षा तथा देश को विदेशी ग्राक्न- 

मणों से बचाने से सम्बन्धित होते है। इनके लिए सेना, पुलिस, स्थायालयों, जेलों 
इत्यादि पर व्यय किया जाता है। इन सबको हम सरकार से अ्रतिवाय कार्य कट सकते 
हैं, क्योंकि इनके सम्पन्न होने पर ही आधिक सामाजिक जीवन संगठित तथा नियमित 
'रूप में चल सकता है । 
ह ( २ ) ब्यापारिक कार्य--इन कार्यो को सम्पन्न करता सरकार के लिए 
अनिवाय॑ तो नहीं होता, परन्तु उत्पादन की कुशलता, एकाधिकार को रोकते और 
आय श्रात्ष करने के लिये सरकार इन्हें सम्पन्न करती है । ऐसे कार्यो मे सरकार उद्योग, 
रेल, डाक-तार विभाग, जंगल, खान श्रादि सम्मिलित है । इन्हें हम सरकार के बागिधि- 
ज्यिक कार्य भी कह सकते है । 

( ३ ) राष्ट्र निर्माण कार्य--ये कार्य देश के श्राथिक और सामाजिक 
जीवन की उन्नति के लिए किए जाते हैं । ग्राधुनिक युग में किसी भी सरकार की 
कुशलता और उपयुक्तता मुख्यतः इसी प्रकार के काये की प्रचुरता पर निर्भर होती 
है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक मनोरंजन, वृत्तिहीनता का निवारण, सामाजिक सुरक्षा 
श्रादि काये इसी में सम्मिलित हैं । 
शक के व्यय सम्बन्धी सिद्धान्त-- का 

सरकार को अपना व्यय निर्धारित करते समय कुछ निश्चित नियमों को 
ध्याः शर्ट र ॥ १2 १/क है। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण नियमों का बगांन नीच किया 
4८22. 

( १४ अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (एालतारए ता 
बज 30 04) 00ए8॥8826)-- सरकारी व्यय किसी एक व्यक्ति था जाति 
विशेष के लाभ के लिए नहीं होना चाहिये, वरन्‌ उस्ते जन-साधारण का अधिकतम 
'कल्याण करना चाहिए। प्रत्येक व्यय करते समय यह भली-भाति सोचना चाहिए कि 
इस व्यय से जनता को अधिक से अ्रधिक उपयोगिता प्राप्ठ ही | ऐसा करन से प्रजा 
का सरकार में विश्वास बढ़ता है और वह सदैव सरकार का से देयोंग करने के लिए 
तेयार रहती है । यही कारण है कि जब कभी सरकारों द्वारा कीई ऐसा व्यय हो जाता 
है कि सव॑ सावारण की भलाई न करके कुल निश्चित लोगों को ही लाभ पहुँचता हैँ 
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चाहिए कि उसका बजट इस प्रकार का बने कि ग्राय ग्रौर व्यय लगभग बराबर हो, 
प्र्थाव्‌ प्रत्येक व्यक्ति की भाँति सरकार को भी सस्तुलित बजट के सिद्धान्त को अपनाना 
चाहिए । 

( ६ ) उत्पादन की सिद्धान्त (#पर/एा० ० ?7060०४०॥)-- प्रत्येक 
सरकार को व्यय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके व्यय से देश 
के उत्पादन में वृद्धि हो । लोगों की उत्पादन की ओर हझुचि बढे । ऐसा होने से देश 
समृद्धिशाली बनेगा । इसके विपरीत यदि सरकारी व्यय लोगों की उत्पादन शक्तियों 
को धक्का पहुँचायेगा तो वह व्यय अ्रच्छा नहीं कहा जायगा । 

( ७ ) समान वितरण का सिद्धान्त (शाठफा6 ० ए१णंध0० 
[2800 0४०॥)- देश में धन का वितरण समान ने होने के कारण घनवान व 
निर्धंनों में बहुत बड़ा अन्तर पैदा हो गया है । आ्राजकल, जबकि देश समाजवाद की 
श्रोर जा रहा है, सरकार अपनी प्रत्येक क्रिया में इस बात का प्रयत्न करती है कि 
जनता में धन की असमानतायें कम हों। यही कारणा है कि सरकार अपना प्रत्येक 
व्यय इस प्रकार सोच-समझ कर करती है कि वह वितरण की विपमता को दूर करे । 

( 5) व्यय की निश्चितता (एंगम॑ए० ० एशाशा।५)--यदि किसी 
विशेष शीर्षक पर सरकार किसी वर्ष व्यय करती है और किसी वर्ष व्यय नहीं करती, 
तो इससे जनता में सरकारी व्यय की श्रोर अनिर्चितता रहती है । यह अनिश्चितता 
देश की उन्नति के लिए घातक है । प्रत्येक सरकार को चाहिए कि वह अपने व्यय के 
सम्बन्ध में निश्चित कदम उठावे । 


धर वेट और पब्लिक व्यय में अ्रन्तर-- 

५.८ ( १ ) प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय के श्रनुसार ही व्यय करता है, परस्तु 
परकार अपनी झाय का ध्यान न रख के देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर 
भअ्रपना व्यय करती है । 

( २ ) प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यय केवल अपनी व अपने कृटुम्ब की भलाई के 
लिए ही करता है, परत्तु सरकार अपना व्यय अपनी प्रजा की भलाई के लिये ही 
करती है । 

(३ ) प्रभावों में श्रन्तर--प्रत्येक व्यक्ति के व्यय का प्रभाव उस पर या 
उसके परिवार पर पड़ता है, परन्तु सरकारी व्यय का प्रभाव सारे रामाज पर पड़ता है ) 

( ४ ) व्यक्ति जब चाहे अपने व्यय को कम कर सकता है या बन्द कर सकता 
है, परन्तु सरकार के लिए ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी व्यय का 
सम्बन्ध देश की तमाम समस्याप्रों से होता हे] 

( ५ ) प्रत्येक व्यक्ति श्रपने व्यय से प्राव्त होने वाली उपयोगिता का अनु मान 
आसानी से लगा सकता है, परन्तु सरकारी व्यय से प्रजा को मिलने वानी उपयोगिता 
का अनुमान उतनी आ्रासानी से नहीं लगाया जा सकता । 

| ६) मनुष्य अपना व्यय करते के लिये स्वतस्त्र है। उस पर व्यय करने के 
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लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता, परन्तु सरकार पर व्यय करने के लिये दबाव डाला 
जा सकता है । जनतन्त्र में प्रजा सरकार पर कुछ निश्चित व्यय करने के लिए 
दबाव डाल सकती है । 

( ७ ) प्रत्येक व्यक्ति व्यय करते समय मितव्ययिता का पूरा ध्यान रखता है 
परन्तु सरकार मितव्ययिता का इतना ध्यान नही रखती । 

( ८) सरकार दीधंकालीन योजनाञ्रों पर स्वतन्त्रतापूर्वंक व्यय करती है 
क्योंकि वह अमर है, परन्त व्यक्ति मरणशील होने के कारण ऐसी योजनाश्रों पर 
बहुत कम व्यय करते हैं जो कि दीघंकालीन हों । 
लोक व्यय का वर्गीक ररा'-- कब । रा ) 

लोक व्यय का वर्गीकरण विभिन्न अर्थशास्त्रियो ने विभिन्न प्रकार से किया है । 
इन लेखकों ने विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किए हैं, जो इस प्रकार है : 

( १ ) राज्य की आय के प्राधार पर-- 

श्री निकलसन ने सरकारी व्यय का वर्गीकरण इस आधार पर किया है कि 
राज्य को इस व्यय से कितनी आराय प्राप्र होती है। यह वर्गीकरण इस प्रकार है :-८ 

( श्र) सरकार के ऐसे बहुत से व्यय है जिनसे प्रत्यक्ष रूप से सरकार को 
कोई ग्राय प्राप्र नहीं होती है, जैसे देश को शिक्षित बनाने के लिए किया हुआ्ना व्यय । 
इस व्यय से यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में सरकार को कोई आय प्राप्त नहीं होती है परन्तु 
परोक्ष रूप में हो सकती है । 

( ब ) सरकार के वे व्यय जो बेकारों, अपाहिजों श्र गरीबों की सहायता 
के लिये व यद्ध में किये जाते है ऐसे व्यय होते हैं जिनके बदले में सरकार को कोई 
ग्राय प्राप्त नहीं होती है । 

(स ) सरकार के ऐसे भी व्यय हैं जिनसे सरकार को लगातार पर्याध्व श्राय 
प्राप्त होती है, जैसे रेल, सड़क तथा डाकखानों पर किए गये व्यय । 

( द्‌ ) ऐसे व्यय जिनसे सरकार को थोड़ी श्राय प्राप्त होती है, जैसे सिंचाई 
की सहलियत देने पर प्रजा से मिलने वाली सिंचाई की रकम । 
ग्रालोचना-- 

वास्तव में सरकार का ऐसा कोई भी व्यय नहीं है जिससे प्रत्यत्ष व अप्रत्यक्ष 
रूप में अल्पकाल में या दीघंकाल में श्राय प्राप्त न हो, परन्तु निकलसन का यह वर्गी- 
करण एक दूसरे से मिलता है । 

( २) समाज को होने वाले लाभ के आधार पर-- 

मरकार द्वारा किये जाने वाले व्ययों का समाज को प्राप्त होने वाले लाभ के 
ग्राधार पर वर्गीकरण करने वाले श्रथंशारित्रियों में कोन (टछऋका) तथा प्लेहन 
(0०॥7) नामक अथंशास्त्री प्रमुख है । यह वर्गीकरण इस प्रकार है :-- 

(ग्रे ऐसे व्यय जिनसे समाज के कुछ व्यक्तियों या वर्गों को विशेष लाभ 
राज०, २ 
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प्राप्त हो, जैसे वृद्धावस्था के लिये दी हुई पेन्शन, बेरोजगारों को दी हुई भ्राथिक 
सहायता आदि । 

( ब ) ऐसे व्यय जो कि पुलिस, फौज, आदि पर किये जाते हैं, समाज के 
लगभग सब व्यक्तियों को समान लाभ पहुँचाते हैं, भ्रतः इन्हें समाज को समान लाभ 
पहुंचाने वाले व्यय कहा जायगा । 


( स ) ऐसे व्यय जिनसे समाज के सब व्यक्तियों को तो लाभ मिलता ही है, 
परन्तु कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ प्राप्त हो, जैसे वे व्यय जो न्यायालयों पर किए 
जाते हैं, इस वर्गीकरण के अन्‍न्तर्गंत आते हैं । 

(द ) सरकार के कुछ व्यय ऐसे भी हैं जों केवल उच्हीं लोगों को लाभ 
पहुँचायेंगे जोकि उसका मूल्य देंगे, जेसे रेल, डाक व तार पर किए हुए व्यय । 
आलोचना-- 

व्यय का यह वर्गीकरण श्रच्छा वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि इसके विभिन्न 
विभाग आपस में एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं । 

(३) राज्य के कार्यों के आधार पर--- 

श्री एडमस्‌ ने सरकार के कार्यों के ग्राधार पर व्ययों को इस प्रकार बाँटा है--- 

(ञ्र) वे व्यय जो देश के व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के लिए किये 
जाते हैं, जैसे यातायात, बिजली ग्रादि पर किए हुए व्यय । 

(ब ) ऐसे व्यय जिनसे देश की रक्षा होती है व देश में शान्ति का वातावरण 
रहता है, जेसे--फोज श्रौर पुलिस पर किया हुआ व्यय । 

(स ) ऐसे व्यय जिनसे देश की विभिन्न दिशाश्रों में उन्नति होती है, जसे 
मनोरंजन शिक्षा आदि पर किया जाने वाला व्यय । इन व्ययों से देश का विकास 
करने में बड़ी सहायता मिलती है । 
आलोचना-- 

एडमस्‌ के इस वर्गीकरण की बहुत आलोचना की गई है, क्योंकि इनका वर्गी - 
करण भी आपस में एक दूसरे से मिलता है । किस व्यय को संरक्षगा व्यय कहा जाय 
भ्रौर किसको विकास व्यय, यह बड़ा कठिन है, क्योंकि वास्तव में एक ही प्रकार का 
व्यय संरक्षण व विकास दोनों के ही लिये प्रयोग किया जा सकता है । 

(४) उत्पादकता के आ्राधार पर-- 

प्रो० रोबिन्सन ने सरकार के व्यय का इस प्रकार वर्गीकिरगा किया है : -- 

( ञ्र ) उत्पादक व्यय--ऐसे व्यय जो देश का उत्पादन बढ़ाने में सहायता 
करते हैं, उत्पादक व्यय कहे जाते हैं । 

( ब ) श्रनुत्पादक व्यय--ऐसे व्यय जिनसे देश के उत्पादक को प्रत्यक्ष 
रूप से कोई लाभ नहीं है, अनुत्पादक व्यय कहे जाते है, जेसे सरकार के वे व्यय जो 
युद्ध पर किए जाते हैं अ्रनुत्पादक व्यय में शामिल होते हैं । 
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ग्रालोचना-- 

यह वर्गीकरण भी उचित नहीं है, क्योंकि सरकार का ऐसा कोई भी व्यय 
नहीं जो किसी न किसी रूप में उत्पादन में मदद न करे । इसके अतिरिक्त यह जानना 
बहुत कठिन है कि कौनसा व्यय उत्पादन व्यय है ओर कोनसा व्यय अनुत्पादन व्यय । 
यही कारण है कि रोबिन्सन के इस वर्गीकरण की आलोचना की गईं है। 

(५ ) स्वरूप के आधार पर-- 

यह वर्गीकरण इस प्रकार है--- 

( श्र ) केन्द्रीय व्यय--जो व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाते हैं, केन्द्रीय 
व्यय कहलाते हैं । ि 

( ब ) प्रान्तीय व्यय--जो व्यय प्रान्तीय सरकारों द्वारा किये जाते हैं, 
प्रान्तीय व्यय कहलाते हैं । 

( स ) स्थानीय सरकौर के व्यय-जो व्यय स्थानीय सरकार, जैसे 
म्युनिसिपल बोडं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड श्रादि द्वारा किए जाते हैं, स्थानीय सरकार के व्यय 
कहलाते हैं । 
मालोचना -- 

बहुत से काय॑ ऐसे हैं जिनमें यह ज्ञात करता कठिन हो जाता है कि कौनसा 
कार्य केद्वीय सरकार द्वारा किया जाय, कौनसा कार्य प्रान्तीय सरकार द्वारा किया 
जाय और कौनसा काये स्थानीय सरकार द्वारा किया जाय, जेसे सड़कों का बनवाना 
व शिक्षा का प्रचार करना । 

(६ ) सुरक्षा व उन्नति के श्राधार पर-- 

डा० डाल्टन का वर्गीकरण इस प्रकार है--- 

( ञ्र ) सामाजिक सुरक्षौ-दप्रत्येक सरकार देश की बाहरी आक्रमरों से 
रक्षा करने के लिए व देश के अन्दर सुख और शान्ति स्थापित करने के लिए फौज 
और पुलिस पर जो व्यय करती है वे सामाजिक सुरक्षा के व्यय कहे जाते हैं । 

( ब) सामाजिक उन्नति-वे व्यय जो कि शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा, 
यातायात ग्रादि पर किये जाते हैं, सामाजिक उन्नति के व्यय कहे जाते हैं । 
शालोचना-- 

यह वर्गीकरण भी स्वमान्य वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि सरकार के बहुत से 
व्ययों को इन दोनों मे से किसी के भी अन्तर्गत ले जाया जा सकता है । 

(७ ) हस्तान्तरर के झाधार पर-- 

प्रो० पीगू (2280४) का यह वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

( क ) हस्तान्तरित होने वाला व्यय--सरकार के वे व्यय जो उत्पत्ति 
के साधनों पर इस प्रकार किये जाते हैं कि इन साधनों का प्रयोग सरकार व प्रजा 
दोनों ही के द्वारा किया जा सके, हस्तान्तरित होने वाले व्यय कहलाते हैं । 

(ख) हस्तान्तारत न होने वाले व्यय-- सरकार के ऐसे व्यय जिनके 
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द्वारा उत्पत्ति के साधन सरकार के काम झा सकते हैं श्ौर समाज इन साधनों को 
प्रयोग न कर सके, हस्तान्तरित न होने वाले व्यय कहे जायेंगे । 
झालोचना--- 

यह ॒ वर्गीकरण भी उचित वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यय ऐसे हैं 
जिनमें यह ज्ञात करना कठिन है कि हस्तान्तरित होने वाले व हस्तान्तरित न होने 
वाले व्यय कौन से हैं । 

(८) अनिवायंता के आधार पर--- 
 प्रो० मिल का वर्गीकरण इस प्रकार है :--- 

( श्र) अनिवाये व्यय--ऐसे व्यय, जो कि ऐसे कार्यो पर किये जाएँ जिनका 
करना सरकार के लिए ग्रत्यन्त झ्रावश्यक है, अनिवाय॑ व्यय कहे जायेंगे । 

( ब ) ऐच्छिक व्यय-- ऐसे कार्यों पर किये जाने वाले व्यय जिनका करना 
सरकार की इच्छा पर निर्भर है, ऐच्छिक व्यय के वाम से पुकारे जाते हैं । 
आालोचना--- 

यह वर्गीकरण भी सन्‍्तोषजनक नहीं है, क्योंकि सरकार के अनिवाय् और 
ऐच्छिक कार्यो का वर्गीकरण अत्यन्त कठिन है । 

( ६ ) प्राथमिकता के आधार पर--- 

प्रो० शिराज कां यह वर्गीकरण इस प्रकार है--- 

( के ) मुख्य व्यय--ऐसे व्यय, जो सुरक्षा और शान्ति स्थापना के लिए 
किये जाते है, मुख्य व्यय कहलाते हैं। इनका करता सरकार का मुख्य कत्त व्य है । 

( ख ) सहायक व्यय--समाज की उन्नति से सम्बन्धित सरकार द्वारा 
किए जाने वाले अन्य व्यय सहायक व्यय कहलाते हैं । 
ध्रालोचना-- 

अन्य वर्गीकरणों की भाँति इस वर्गीकरण को भी उचित नहीं माना गया छः 
क्योंकि व्ययों का इस प्रकार बेटवारा नहीं किया जा सकता । 
(१०) स्थिरता के श्राधार पर-- 

प्रो० जे० के० महता का यह वर्गीकरण इस प्रकार है :-- 

( के ) स्थिर ब्यय--चाहे जितना जनता द्वारा व्यय करने वाले कार्यों को 
प्रयोग किया जाय, परन्तु व्ययों की लागत बढ़ती नहीं है, ऐसे व्ययों को स्थिर व्यय 
कहते हैं, जेसे, सुरक्षा पर किये जाने वाले व्यय । 

( ख ) अस्थिर व्यय कुछ लोक सेवाएँ इस प्रकार की भी है कि जिनका 
प्रयोग बढ़ाने से सरकार द्वारा उन सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय भी बढ़ता है । 
इस प्रकार की सेवाश्रों पर किया जाने वाला व्यय अस्थिर व्यय कहलाता है, जैसे 
शिक्षा पर व्यय । 

सरकार द्वारा किये जाने वाले वे व्यय, जो कि जनता को सरकारी कार्यों से 
मिलने वाली उपयोगिता के साथ बढ़ते रहते हैं, श्रस्थिर व्यय कहलाते हैं । 
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धालोचना-- 


इनका वर्गीकरण संतोपजनक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि स्थिर व अ्रस्थिर 
व्ययों का अन्तर साधारणतः सम में नहीं आता है । 
(११) आवश्यकता के श्राधार पर-- 

रोशर का यह वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

( के ) श्रावश्यक व्यय--ऐसे व्यय जिन्हे प्रत्येक सरकार को हर दा में 
करना पड़ता है, आवश्यक व्यय कहे जाते है । 

( ख ) लाभदायक व्यय--ऐसे व्यय जिनसे जनता को लाभ तो होता है, 
परन्तु जिनका करना सरकार की इच्छा पर निर्भर है, परन्तु बहुधा सरकार इन्हें 
करती है । 

( गे ) अ्रनावश्यक व्यय--ऐसे व्यय जिनका सरकार को करना वन करना 
बराबर है, क्योंकि जनता को व्ययों से मिलने वाली उपयोगिता पर ये व्यय कोई 
प्रभाव नहीं डालते हैं । 
ग्रालोचता-- 

इस वर्गीकरण के अनुसार यह जानना कठिन है कि किस व्यय को झ्रावश्यक 
माना जाय, या किसको लाभदायक माना जाय और किसको अनावश्यक माना जाय । 

ऊपर दिए हुए विवरण को ध्यान से देखने पर यह प्रतीत होता है कि सर- 
कारी व्ययों के वर्गीकरण करने के प्रयत्न बहुत से अश्रथ॑-शार्त्रियों द्वारा किए गये है, 
परन्तु लगभग प्रत्येक वर्गीकरण में 'दोबारगी' ([0प7॥08/0०॥) का दोष है । इससे 
यह प्रतीत होता है कि इन व्ययों का कोई निश्चित तथा पुर्णातया पृथक करने वाला 
वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है । 
लोक व्यय का समाज पर प्रभाव-- 

लोक व्यय का समाज की आध्िक क्रियाश्रों पर बहुत प्रभाव पड़ता है । कुछ 
लोगों की धारणा है कि सरकार द्वारा युद्ध पर किया गया व्यय अनुत्पादक है ओर 
इसका देश की ग्राथिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। यह धारणा गलत 
है । सरकार युद्ध शौक पूरा करने के लिए नहीं लड़ती है, वरन्‌ जब देश को विदेश 
द्वारा किसी न किसी रूप में गुलाम बनाये जाने के प्रयत्न किए जाते हैं और दोनों देशों 
मे किसी प्रकार भी समभौता नहीं होता है तभी युद्ध की नौबत ग्राती है । अत्तः युद्ध 
देश को गुलामी से बचाने के लिए व देश के अन्दर होने वाली श्रार्थिक क्रियाश्रों पर 
बुरे बाहरी प्रभाव को रोकने के लिए, किया जाता है | युद्ध न किया जाय और 
विदेशी सत्ता को न रोका जाये, वरन्‌ उसे शासन के लिए आने दिया जाय तो देश की 
आशिक क्षियाश्रों का सुचार रूप से चलना कठिन ही नहीं वरव्‌ अ्रसम्भव हो जायेगा। 
इससे यह स्पष्ट होता है कि युद्ध पर किया गया व्यय अनुत्पादक या फिजूल खर्चा नहीं 
है, बल्कि एक आवश्यक व्यय है । 

ग्राथिक क्रियाओं का श्राशय मुख्यतः देश की उत्पादन व वितरण क्रियाश्रों 
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पर मुख्यतः निर्भर होती है । श्रतः लोक व्यय का प्रभाव उत्पादन व वितरण दोनों 
पर ही दिखाया गया है। 


लोक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव-- क्‍ 
प्रायः लोक ऋणा के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्नलिखित तीन 
विधियों से श्रांका जाता है. :+- 

( १ ) जनता की कार्यक्षमता और उसकी बचत करने की शक्ति पर प्रभाव। 

- (२ ) जनता की काये करने तथा बचत करने को इच्छा पर प्रभाव । 

( ३ ) देश के उत्पादन साधनों के स्थानान्तरण पर प्रभाव। 

( १ ) जनता की कार्यक्षमता और उसकी बचत करने की शक्ति पर 
प्रभाव-जनता की कार्यक्षमता तब ही बढ़ती है, जबकि उरे कार्य करने की ग्रावइ्यक 
सुविधाएं प्रदान की जाएं। सरकार का शिक्षा पर व्यय, चिकित्सालय पर व्यय, 
यातायात पर किया गया व्यय आ्रादि ऐसे व्यय है जिनसे लोगों को अपने कार्य मे काफी 
सहायता मिलती है । श्रत: ये सभी व्यय लोगों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं । कार्यक्षमता 
बढ़ाने से उनके पंदा करने की शक्ति बढ़ती है श्रौर जब ञ्राय श्रधिक होगी तो बचत 
करने की शक्ति अपने आप बढ़ जायगी। संक्षप मे, इस प्रकार रामझा जा सकता है 
कि बचाने की शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक श्राय की श्रावश्यकता है श्रौर अधिक आझ्ाय 
तब ही हो सकती है जबकि कार्यक्षमता में वृद्धि हो और कार्यक्षमता का बढ़ाना शिक्षा 
प्रसार व अन्य बहुत सी बातों पर निर्भर है। इन सभी पर सरकार द्वारा व्यय किया 
जाता है, इसलिए लोक व्यय जनता की कार्यक्षमता और लोक वृद्धि पर प्रभाव 
डालता है ॥ 

(२) जनता की कांये करने तथा बचत करने को इन्छा पर 
प्रभाव--जनता में काय करने की चाहे जितनी शक्ति हो, परन्तु जब तक का करने 
की इच्छा न होगी तब तक उसका कार्य करने में मत नहीं लगेगा । सरकार को इस 
प्रकार व्यय करना चाहिए कि जनता के काये करने की इच्छा पर बुरा प्रमावन 
पड़े । यदि सरकार वृद्धावस्था पर पेन्शन, बेकारी समय में भत्ता आदि देने का ग्राइवा- 
सन देती है तो इस प्रकार के व्यय से जनता के काम करने को इच्छा पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है | अ्रतः सरकार को इस प्रकार व्यय करना चाहिए जिससे लोगों में कार्य 
करने की इच्छा बढ़े । यदि ऐसा होगा तो देश का उत्पादन बढ़ेगा । 

( ३ ) देश के उत्पादन साधनों के स्थानान्तरणा पर प्रभाव--देश का 
उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का भिन्न- 
भिन्न उद्योगों में स्वतन्त्रतापूर्षंक स्थानान्तरण हो सके । यदि सरकारी व्यय इस प्रकार 
का है जो इन साधनों को प्रोत्साहित करता है, तो यह व्यय उत्पादन को बढ़ाने वाला 
कहा जायगा । 
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यदि सरकार उद्योगों की उन्नति के लिए नई-नई योजनाएँ बनाती है, तो ये 
व्यय भी उत्पादक व्यय माने जाते हैं । 
लोक व्यय का वितरण पर प्रभाव-- 

समाज की उन्नति करने के लिए श्राजजल यह श्रावश्यक समभा जाता है कि 
देश को समाजवाद की शोर अग्रसर किया जाय । समाजवाद में धनवान और निधन 
में अन्तर कम करने का प्रयत्न किया जाता है, श्र्थात्‌ समाज में धत की आवश्यक- 
ताश्नों को कम किया जाता है । प्रत्येक सरकार भ्रपना व्यय करते समय इस बात का 
ध्यान रखती है कि समाज में धन के वितरण में अ्रसमानता दूर होकर समानता 
आये । ऐसा करने के लिए सरकार श्रमीरो पर कर लगाती है और अ्मीरों. से प्राप्त 
हुई इस आय को इस प्रकार व्यय करती है ताकि गरीबों को श्रधिक लाभ प्राप्त हो । 
इस विधि के द्वारा देश में धन के समान वितरण की व्यवस्था की जाती है । 

जी सरकारी व्यय धन के वितरण की अ्रसमानताञ्रों को दूर करते है वे 
ऐच्छिक कहे जाते हैं | प्रजा इनका स्वागत करती है । 
लोक व्यय के प्रन्य प्रभाव-- 

लोक व्यय का “श्रम पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस समय निजी उद्योगों व 
व्यापारों में मन्दी के कारण काम कम होता है, बहुत से श्रमिक बेकार हो जाते हैं । 
श्रमिकों के बेकार होने का अर्थ है कि देश की राष्ट्रीय श्राय का कम होना और झाधिक 
क्रियाश्रों का ढीला होना । ऐसे समय में यदि सरकार सड़कों बनाने व रेल बनाने का 
कायं शुरू करे तो श्रमिकों को काम भी मिलेगा और देश की उन्नति भी होगी । इस 
प्रकार सरकार द्वारा किया गया व्यय वास्तव मे उस व्यय से अच्छा है, जो बेरोजगारों 
को कोरी आर्थिक मदद के रूप में दिया जाता है । 

सरकारी व्यय पर ही वास्तव में देश का उत्पादन, वितरण व श्रम समस्या 
निर्भर है। सरकारी व्यय जितना ही इन्हें रुचारु रूप से चलाने का प्रयत्न करेगा 
उतना ही देश की आ्थिक दशा को लाभ होगा । 
विंगत वर्षों में लोक व्यय की वृद्धि के कारण--- 

वतंमान युग से लोक व्यय में भारी वृद्धि हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह व्यय संसार के सभी देशों में बराबर बढ़ रहा है। निस्सन्देह यदि किसी देश के 
ग्रब से ५० वर्ष पूर्व के लोक व्यय की वतंमान व्यय से तुलना की जाय तो उसमें 
आरइचयंजनक वृद्धि हृष्टिगोचर होगी । लोक व्यय की इस विशाल वृद्धि के अनेक 
कारण हैं | प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) राज्यों के क्षेंग्रफल तथा जन-संख्या का विस्तौर--लगभग सभी 
राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ा है, जिसका फल यह हुआ है कि अधिक बड़े प्रदेश के लिए 
अधिक व्यय की व्यवस्था-श्रावश्यक हो गई है । भ्रूतकालीन राज्य ग्राधुनिक राज्यों की 
तुलना में साधारणतया बहुत छोटे-छोटे होते थे । क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ-साथ जन- 
संख्या की वृद्धि तो और भी अधिक तेजी के साथ हुई है। प्रत्येक देश को करोड़ों 
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मनुष्यों के लिए राजकीय सेवाएँ उपलब्ध करनी पड़ती हैं, जिससे सरकारी व्यय बढ़े 
जाता है । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि जसे-जेंसे किसी देश की जन- 
संख्या बढ़ती जाती है, प्रति व्यक्ति व्यय की मात्रा बढ़ती जाती है । 

(२ ) कीमत-स्तर का निरन्तर ऊपर उठना-लोक व्यय के बराबर 
बढ़ते रहने का दूसरा कारण यह है कि विगत वर्षो में संसार भर में कोमतें बराबर 
ऊपर बढ़ती गई है । इसमे तो सन्देह नहीं है कि कीमतों म॑ नियमित रूप में ऊपर 
उठने श्रौर नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है, परन्तु यदि सामान्य प्रवृत्ति की और ध्यान 
दिया जाय तो यही पता चलता है कि कीमतें निरन्तर ऊपर चढ़ी है। ऊची कीमां 
के कारणा उन सेवाश्रों के व्यय मे भी वृद्धि हुई है, जो राज्य द्वारा सम्पन्न को जाती है । 

(३ ) राष्ट्रीय आय और जीवन-स्तर की उन्नति-बिगत वर्षों में 
संसार के सभी देशों में कृषि तथा उद्योग-धन्धों को उन्नति हुई है, प्राकृतिक और 
मानव साधनों का विदोहन अधिक अंश तक किया गया है और सभी देशों ने प्राथिक 
विकास की किसी विचारयुक्त नीति को अपनाया है। इस श्राथिक उत्पादन के साथ- 
साथ राष्ट्रीय आ्राय में भी वृद्धि हुई है और मानव समाज का जीवन-स्तर ऊचा उठता 
गया है। समाज की करदान क्षमता बढ़ी है और लोक श्रागम में भी उसी के अनुसार 
वृद्धि हुई है । लोक श्रागम के बढ़ने से राज्य के पास ग्रधिक धन भा गया है और उसकी 
व्यय करने की क्षमता बढ़ गई है | पूंजी व्यय की मात्रा देशों में बराबर बढ़ रही है । 

( ४ ) युद्ध और युद्ध की रोक थाम--प्राधुनिक युग में विश्वव्यापी युद्ध 
बराबर होते ग्राए है । कुछ देशों ते दूसरे देशों को जीतने के लिए भारी सैनिक तैयारी 
की है। अन्य देशों ने प्रपती रक्षा के लिए भारी व्यय किया है। जिन देशों ने तटस्थ 
नीति अ्रपनाई है उन्हें भी अपनी सैनिक शक्ति हृढ़ रखने के लिए भारी व्यय करना 
पड़ा है, ताकि कोई उन पर ग्राक्रमण न कर दे । वेसे भी आधुनिक युद्ध बहुत मंहगे 
होते हैं। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे महायुद्ध काल 
मे इद्धलेंड का युद्ध व्यय २० करोड़ रुपया प्रति दित था। विगत बर्षो में युद्ध और 
युद्ध के भय कारण लोक व्यय में भारी वृद्धि हुई है । 

( ५ ) दोषपूर्ण नागरिक एव वित्तीय शासन- ऐसा कहा जाता है कि 
विगत वर्षो में संसार के लगभग सभी देशों में लोक व्यय पर नियनन्‍नण ढीला रहा है । 
सेवाग्रों की दोवारगी (09॥09॥0॥) और अपव्यय को प्रोत्साहन मिला है | शासन 
सम्बन्धी जटिलता बढ़ती गईं है और नागरिक शासन का बराबर विस्तार होता गया 
है, वेतन और कमंचारियों की संख्या दोनों मे वृद्धि हुई हैं। इन सब बातों के फल- 
स्वरूप लोक व्यय में भी बराबर वृद्धि होतो गई है । 

(६) प्रजातंत्रवाद का विकास--प्रजातन्त्रीय राज्य में श्रन्‍्य प्रकार की 
शासन-प्रणाली को तुलना में व्यय अधिक होता है। ऐसी शासन-प्रगाली में ग्रवेक 
राजनीतिक दल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक लोक धन द्वारा मतदाताओं को लाभ पहें- 
चाने तथा प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। प्रजातन्त्रीय राज्य में शि तर, स्वास्थ्य 
सेवाओ्रो और सामाजिक सुरक्षा को आवश्यकता बढ़ जाती है और संस्कार को अपना 
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व्येय बढ़ाने पर्‌ बाध्य होना पड़ता है । विगत वर्षो में राज्य के कार्यो का गहन और 
विस्तृत दोनों ही प्रकार का विकास हुश्ना है। राज्य के कार्यो का विकास इतनी तेजी 
से हो रहा है कि लोक व्यय बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा है । 


( ७ ) राज्य को आर्थिक और सामाजिक कल्याण का साधन 


मानना- भ्रूतकाल में राज का कायं-क्षत्र बहुत ही सीमित रखा जाता था । संसार 
निर्बाधाबादी नीति का पुजारी था, परन्तु श्रब॒ राज्य को श्राथिक श्रौर सामाजिक 
कल्याण का साधन माना जाता है | सरकारी हस्तक्ष प॒ आवश्यक है और श्राधिक 
तथा सामाजिक त्र_टियाँ लोक व्यय द्वारा दूर की जाती सकती है । इस कारण ग्रब 
यह विचार बलवान होता जा रहा है कि जन-साधारण के संरक्षक के रूप में राज्य 
के पास वित्तीय साधन विस्तृत होने चाहिये और लोक व्यय इलना 'अ्रधिक होता 
चाहिए कि राष्ट्रीय जीवन के अंग में उसका प्रभाव दिखाई पड़े । 


इस श्रशन का उत्तर कठिन है कि लोक व्यय की सीमा क्‍या होनी चाहिए, 


ग्र्थात्‌ राष्ट्रीय श्राय का अधिक से अधिक कितना प्रतिशत लोक व्यय के रूप मे व्यय 
होना चाहिए | बात यह है कि इस प्रकार की सीमा समाज की गश्रावश्यकता और 
इच्छा पर निर्भर होती है । इसके अतिरिक्त यह इस बात पर भी निर्भर होती है कि 
देश के आर्थिक विकास की कया अ्रवस्था है, जन संख्या कसी और कितनी है, राज्य 
के प्रति जनता का कितना विश्वास है और समाज की करदान क्षमता कितनी है १ 
ब्रिचलर का कथन है कि “कुछ व्यक्तियों के दृष्टिकोण से लोक व्यय की प्रत्येक 
तुलनात्मक वृद्धि एक भ्रभिशाप है, कुछ के दृष्टिकोण से यह प्रसन्नता की बात है और 
कुछ इसके प्रति उदासीन है । सरकारी व्यय को समुचित सीमा के रूप में राष्ट्रीय 
आय के किसी निश्चित प्रतिशत का नाम लेना सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसी सीमा 
तुलनात्मक परिस्थितियां पर निर्भर होती है * 
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अध्याय ३ 
लोक आगम 


(?फए्शांर ए७एशाए९) 
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लोक आागम का श्रर्थ-- 
ग्रागम से हमारा अभिप्राय प्राप्त होने वाली आय से होता है । आधुनिक युग में इसको 
माप मुद्रा में को जाती है, परन्तु आगम एक प्रकार की धारा को श्रोर संकत करती 
है, जिसका प्रवाह बराबर बना रहे | वेसे किसी सरकार को बहुत बार आकस्मिक 
ग्राय भी प्राध हो सकती है, परन्तु करारोपण के दृष्टिकोण से उसे आगम में सम्मि- 
लित नहीं किया जाता है । केवल निश्चित तथा नियमित आय ही श्रागम में सम्मि- 
लित की जाती है । 


लोक श्रागम का वर्गीकरशा-- 


लोक ग्रागम के वर्गीकरण की ग्रनेक रीतियाँ प्रचलित है :--- 

(]) सलिगमेन (52॥8॥7थ7) के अनुसार लोक झआागम को तीन बह़-बढ़े 
शीर्षकों में बाँदा जाता है ::-( १ ) निःशुल्क झआागम (6शाए्य00% ररिएए८तए०), 
( २ ) प्रसंविदक आगम ((!०4०प्र४। रि्एशाप०) और ( ३) अनिवाय॑ ग्रागम 
((णएप्रॉ509 7१०एथाए८) । निःशुल्क श्रागम में वें सब्र उपहार तथा चन्दे थामिल 
होते हैं जो सरकार को जनता से बिना माँगे तथा बिना जोर डाल ही प्राप्र हो जाते 
हैं। देना या न देना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है । ऐसे श्रागपम का महत्त्व 
आधुनिक युग में नाम मात्र ही रह गया है। श्राधुनिक युग में राभी सरकारे प्रनेक 
वारिज्य सेवायें सम्पन्न करती है, जंसे--रेल, डाक, तार विभाग एवं विभिन्न प्रकार 
के उद्योग । इन व्यवसायों से प्राप्त आय प्रसंविदक आगम कहलाती है । रॉलिगर्मन ने 
इसे कीमत (7706) का नाम दिया है। यह आगम केवल उन्हीं व्यक्तियों से बगल 
की जाती है जो सम्बन्धित सेवाग्रों का उपभोग करते है। अ्रन्तिम प्रकार की ग्रागम 
सरकारी सम्पत्ति, जुर्मानों तथा करों से प्राप्त होती है । एक लोक सत्ता हाते के नाते 
राज्य नागरिकों से कोई भी सम्पत्ति, वस्तु अथवा सेवा मांग सकता है और 
उसके बदले में समतोलन या मुश्नावजा ((०07रएशा&४000) देना भी झावश्य नहीं 
होता है | यह अनिवाये झागम है। 
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(।[) एक दूसरे अ्र्थशास्त्री बेस्टेबिल (998/89!6) लौक झ्रागम को दो प्रकार 
का बताते हैं-- (१) वह झ्रागम जो राज्य को एक महान्‌ प्रमण्डल (0050०) 
की भाँति वस्तुओं और सेवांश्रों को उपलब्ध करने के कारण प्राप्त होती है (२) 
वह श्रागम “जो राज्य अपनी सत्ता के कारण समाज की आय में से ले लेता है ।” 

(![) डाल्टन ने लोक आगम का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है :-- 

( १ ) कर (7४४०७)--यह एक अनिवार्य देन होती है, जिसका देने वाले 
को प्राप्त होने वाले लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । उदाहरशस्वरूप यदि किसी 
क्षेत्र में छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये कर लगाया जाता हैतो एक व्यक्ति इस 
आधार पर उस कर से नहीं बच सकता है कि उसके पास शिक्षा प्राप्त करने योग्य 
बच्चे नहीं है । ह 

( २ ) उपहोर (ए/०७॥०)--तथा क्षतिपुर (#0७0॥रा५), जो युद्ध 
अथवा अन्य कारणों से हर्जानों के रूप में उत्पन्न होते है । 

( ३ ) बलांत्‌ ऋण (707००१ 7,045)--पुराने काल में राजा लोग ऐसे 
ऋषरा बहुधा लिया करते थे। भ्रब भी ये विशेष परिस्थितियों में लिये जाते हैं । दूसरे 
महायुद्ध के काल में भारत ने ऐसे ऋण लिये थे । भारत सरकार की वत्तमान भ्रनिवा ये 
जमा योजना इसका एक अच्छा उदाहरण है। 

( ४ ) न्यायालय द्वारा अपराधियों पर लगाए गये द्रव्यिक जु्माने । 

( ५ ) सावंजनिक सम्पत्ति श्रथवा सरकारी व्यवसायों आदि से प्राप्त श्राय । 

( ६ ) उन सरकारी उपक्रमों से प्राप्त श्राय, जिनमें सरकार अपनी एकाधि- 
कारी शक्ति के कारण कीमतें ऊँची करके विशेष लाभ प्राप्त करती है । 

( 9 ) शुल्क (7८०5)--यह उन शोधनों को कहा जाता है, जो सरकार को 
उसकी गअनिवाय॑ सेवाओं के बदले में प्राप्त होते हैं । ऐसी सेवाए' व्यवसाय के हृष्टि- 
कोण से सम्पन्न नहीं की जाती हैं, बल्कि उनका सम्पन्न करना शासक के नाते आव- 
इयक होता है । कोर्ट फी (00ए० ४७८), पंजीयन शुल्क आदि इसके अच्छे उदा- 
हरणा है । 

( ८ ) स्वेच्छा से दिये हुय लोक ऋणो से प्राप्त आय । 

( ९ ) ऐसे उपक्रमों से प्राप्त आय जो साधारण व्यावसायिक दृष्टिकोण से 
चलाये जाते हैं और जिनमे सरकार अपनी एकाधिकारी शक्ति का उपयोग नहीं करती 
है । कभी-कभी इस प्रकार की आगम को कीमत ग्रथवा दर भी कहा जाता है । भारत 
में रेल का भाड़ा, सरकारी लारियां का भाड़ा इसके प्रच्छे उदाहरण हैं । 

(१०) विशेष अभिनिर्धा रणों--($8फ९लंश 355८857९70) से प्राप्त 
आय--ऐसी आय मे कर, शुल्क तथा कीमत तीनो ही के गुणा पाये जाते हैँ। किसी 
क्षेत्र के लिये विशेष सुविधायें उपलब्ध करने के लिये सरकार विशेष दायित्व लगा 
सकती है, जिनका देना क्षेत्र विशेष के निवासियों के लिये अ्रनिवार्य होता है, जैसे-- 
किसी सावंजनिक बगीचे के निर्माण हेतु कर । 
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(११) छापेखानों के उपयोग से प्राप्त लाभ, जबकि सरकार इन छापेखानों 
को आय प्राप्ति हेतु कागज के नोट छापने के लिए काम में लाती है । 

(१२) स्वेच्छा से दिए हुये उपहार (५४०प्राांधभाए ॥8) । 

इसी प्रकार अनेक रीतियों से लोक श्रागम का वर्गीकरण किया जाता है, 
परन्तु सरकारी आगम के विभिन्न साधनों के बीच कोई पूरंतया स्पष्ट और निश्चित 
भेद नहीं है। विभिन्न साधनों के बीच निश्चित सीमाओ्रों के अभाव की चर्चा करते हुए 
भ्रन्त में डाल्टन ने लिखा है--“इसमें सन्देह नहीं है कि लोक आय के साधनों का 
वर्गीकरण किया जा सकता है, परल्तु श्रधिकांश दशाओ्रों मे उनके बीच का भेद स्पष्ट 
नहीं होता है श्रौर दूसरे वर्गीकरण की भांति यहाँ भी वर्गीकरणा की श्रपेद्षा वर्गीकरण 
की खोज अधिक ज्ञानदायक है ।”* 
लोक आगस का महत्व-- 

जिस प्रकार उत्पत्ति का अन्तिम उहंश्य उपभोग होता है, इसी प्रकार लोक 
आगम भी लोक व्यय को सम्पन्न करने का एक साघन मात्र है। सरकार द्वारा झागम 
को प्राप्त करना इसलिये झ्रावश्यक है कि वह अपने व्यय को पूरा कर सके | आ्रागम 
प्राप्त करने के लिये जनता से रुपया वसूल किया जाता है, जो जनता के लिये अ्रुचि- 
कर होता है | जनता को त्याग करता पड़ता है। यह त्याग जनता जिना विरोध के 
इसी कारण चुपचाप सहन कर लेती है कि उसे विश्वास होता है. कि सरकार लाक 
व्यय द्वारा उसे लाभ पहुँचायेगी, क्योंकि किसी भी संगठित समाज के लिए लोक व्यय 
ग्रावश्यक होता है, इसी लिये बिना लोक झ्रागम के भी काम नहीं चल सकता है । जब 
लोग सद्भठित होकर राज्य का निर्माण करते है और कुछ सेवाये व्यक्तियों को श्रीर से 
राज्य द्वारा सम्पन्न को जाती है तो लोक आगम और उससे सग्बन्धित त्याग भ्रावश्यक 
होता है | इससे व्यक्तियों के व्यय का एक अ्रंश बच जाता है और उन्हें और अधिक 
ग्राय उत्पन्न करने का भी अवसर मिलता है । 
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.करारोपण का महत्त्व-- 


कर एक ग्रनिवायं देन होती है, जिसका करदाता को प्राप्त होने वाले लाभ से कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता है । ग्राधुनिक जगत में राज्यों की आय का सबसे बड़ा 
साधन करारोपण ही है | करों का महत्त्व श्राथिक व सामाजिक जीवन के विकास 
के साथ-साथ बराबर बढ़ रहा है । भ्रधिकाँश पुराने अथंशास्त्री केवल एक ही प्रकार के 
कर का लगाना उचित समभते थे, जो केवल भूमिपतियों पर लगाया जाय । उस काल 
में राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्न किया जाता था और इस प्रकार 
एक ही कर से सरकारी झ्राय की आवश्यकता पूरी हो जाती थी । आधुनिक काल में 
राज्यों द्वारा श्राय की माँग इतनी बढ़ गई है कि वे निरन्तर कर लगाने के लिए नई- 
नई मदों की खोज में रहते हैं । साथ ही साथ, कुशलता श्र उत्पादन के दृष्टिकोण 
से भी करों को वेज्ञानिक रीति से लगाया जाता है श्लौर करारोपण के लिए कुछ 
समुचित सिद्धान्त दूँढ़ लिये जाते है। विभिन्न प्रकार के करों को इस प्रकार मिश्रित 
किया जाता है कि आ्राथिक श्रौर सामाजिक उत्थान की उपयुक्त दक्षायें उत्पन्न हो 
जायें श्रौर करारोपरा से उत्पन्न होने वाली हानि कम से कम रहे । 
करारोपर के सिद्धान्त ([86 ?कंलंफा०६ ० 4६४(णा)--- 

करारोपण का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त न्यूनतम सामूहिक त्याग सिद्धान्त 
(एरतए० 07 ,९89 3287०22० 580706) है। सभी जानते हैं कि कर देते 
समय जनता को त्याग करना पड़ता है । कर देने से आय घटती है, जिसके कारण 
उपभोग में कमी आ सकती है । इस प्रकार करदाता को त्याग करना पड़ता है। 
व्यक्तिगत त्याग के आधार पर हम सामृहिक सामाजिक त्याग की मात्रा का भी पता 
लगा सकते हैं। सरकार के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह इस सामूहिक सामा- 
जिक त्याग का विभिन्न व्यक्तियों की करदान योग्यता को ध्यान में रखते हुए इस 
प्रकार वितरण करे कि सामूहिक त्याग कम से कम रहे | व्यवहारिक जीवन में इस 
सिद्धान्त की सन्तुष्टि एक प्रगामी कर प्रणाली द्वारा हो सकती है। इस सिद्धान्त की 
सन्तुष्टि के लिए बहुधा सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक उपाय दूढ़े जाते है । 
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एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्दान्त (8वंका जिवंताड एशाणाड ० 
प95४8॥0॥5) --- 

प्रतिष्ठित अ्रथेशारित्रियों में से सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने करों की प्रकृति तथां 
उनके प्रभाव का अध्ययन किया था। करारोपणा के सम्बन्ध में उन्होने चार सिद्धान्तों 
का निर्माण किया है, जो आगे चलकर एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धान्त के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । ये चारों सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) समानता अथवा न्योयशीलता का पिद्धान्त (॥० शागरार्॑0५ 
0० ४4०७॥४४ए ० ४५०४॥५)--इस सिद्धान्त को कभी-कभी शोधन-क्षमता सिद्धान्त 
(50॥॥0ए ॥0 98ए शांए्रण9०) भी कहा जाता है | इस सिद्धान्त के अनुसार करा- 
. रोपण इस प्रकार होना चाहिए कि सभी करदाताओं पर कर का भार समान रूप 

में पड़े । ऐसा तभी सम्भव होगा जबकि प्रत्येक करदाता से उसकी श्ोधनक्षमता के 

अनुसार कर लिया जाया | इस हृष्टिकोण से एक प्रगामी कर प्रणाली, जिसके अन्त- 
गंत धनी व्यक्तियों ग्रथवा वर्गों पर ऊँची दर में कर लगाया जाता है, अधिक उपयुत्ता 
होगी । शोधन-क्षमता की कोई निश्चित माप तो सम्भव नहीं है, परन्तु यह क्षमता 
साधारणतया आय की अनुपांती होती है । 


( २ ) निश्चितता का सिद्धान्त (ह॥0 शांग्रल्त७ ० 06/थ॥५) 
निश्चितता का अभिप्राय स्पष्टता से होता है। एडम स्मिथ इस बात पर जोर देते हैं 
कि करों के सम्बन्ध में प्रत्येक बात स्पष्ट होनी चाहिए | करदाता के दृष्टिकोगा से 
यही उपयुक्त होगा कि कर की मात्रा, उसके चुकाने का समय, ब्रुकाने की विधि तथा 
चुकाने का स्थान पूर्णातया स्पष्ट रहे और करदाता को इसका पू्रा-पूरा ज्ञान कराया 
जाय । इससे करदाता को भारी सुविधा होगी । उसके कष्ट में कमी होगी और उसे 
कर के सम्बन्ध में ग्रावश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अ्रनावश्यक व्यय नहीं करना 
पड़ेगा । इसके अतिरिक्त करदाता को पारिवारिक बजठ बनाने में सुविधा रहेगी। 
ग्रनिश्चितता को दशा में करदाता कर से बचने का प्रयत्न करेगा, जिससे कर-शारान 
में म्रष्टाचार फंलगे की सम्भावना उत्पन्न हो जायगी । सरकार के हृष्टिकोश से भी 
निश्चितता बहुत लाभप्रद होगी, क्योंकि इससे वास्तविक तथा व्यावहारिक बजट बनाने 
में सुविधा मिलेगी ओर आय-व्यय में समुचित समायोजन (&0]प५४7००६) सम्भव 
होगा । यही नहीं, निश्चितता करारोपरा द्वारा उत्पन्न होने वाले असन्तोष को भी कम 
कर देती है । 

( ३ ) सुविधा का सिद्धान्त (४७ शारणणञॉ७ ०0 000 शथ॥ां०१००) 
यह सिद्धान्त हमारा ध्याव इस बात की ओर भ्राकषित करता है कि करों के सम्बन्ध 
में करदाता को कर देने के अ्रतिरिक्त अन्य सभी कष्टों से बचाने का प्रयत्न किया जाय । 
करों की वसूली में करदाता की सुविधा का प्रा-पूरा ध्यान रखा जाय ) कर देने का 
समय तथा कर चुकाने की रीति इस प्रकार निर्धारित की जाय कि उनके सम्बन्ध में 
क्रदाता को कोई कष्ट न हो । एक किसान से उपज के रूप में फसल के तैमार हूं 
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जाने पर कर वसूल करना इस सिद्धान्त के अ्रनुसार उपयुक्त होगा । इसी प्रकार एक 
वेतनभोगी व्यक्ति से उस समय कर वसुल करना उचित होगा, जब्रकि उसे वेतन 
मिलता है । बहुत बार प्रभागों ([7878०7/8) में कर वसूल करना करदाता के 
दृष्टिकोण से अधिक सुविधाजनक होता है । 

(४ ) मितव्ययिता का सिद्धान्त (प%6 एगंत्रणं0० ण 8007079)-- 
इस बात पर भी एडम स्मिथ ने विशेष जोर दिया है कि करों का एकत्रण व्यय कम 
से कम होना चाहिए। मितव्ययिता का एक दूसरा अर्थ यह भी होता है कि कर की 
मात्रा को निर्धारित करने तथा उसके भुगतान की तेयारी पर करदाता को क़म से 
कम व्यय करना पड़े । यदि करदाता को विस्तृत लेखे रखने पड़ते हैं और कर सम्बन्धी 
शासकों से सौदा करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह की आवश्यकता पड़ती है, तो 
इससे करारोपरा का भार बढ़ जायगा । 
स्मिथ के सिद्धान्तों को श्रालोचना-- 


एडम स्मिथ के करारोपर के चारों सिद्धान्तों को ध्यानपूर्वक देखने से पता 
चलता है कि प्रथम सिद्धान्त को छोड़कर अन्य सभी व्यावहारिक नियम मात्र हैं। वे 
हमें यही बताते हैं कि सरकार को कर लगाने में किन-किन बातों का ध्यान रखना 
चाहिए और करारोपणा में सावधानी की भारी आवश्यकता है। केवल न्यायशीलता 
का सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है, क्योकि यह कर नीति का आधार निश्चित करता है, श्रतः 
सही अ्रथं में इसी को कर नीति का सिद्धान्त कहा जा सकता है, परन्तु यह सिद्धान्त 
भी दोषरहित नहीं है । यह नैतिकता पर ग्राधारित है श्रौर समुचित श्राथिक आधार 
पर अवलम्बित नहीं है । यह कर नीति की न्‍्यायशीलता अथवा उसके ग्रोचित्य पर 
विचार करता है, परन्तु एक प्रकार इसमें आराथिक परिस्थितियों को भी शअ्रवश्य ध्यान 
में रखा गया है, क्योंकि इसमें करदाता की करदान क्षमता पर भी विचार किया गया 
है । इस सिद्धान्त का दूसरा दोष यह है कि यह करदान क्षमता की कोई निश्चित माप 
नहीं बताता है । व्यावहारिक जीवन में इस कारण बड़ी कठिनाई होती है । निस्संदेह 
समान आय तथा समान कुटुम्ब वाले दो व्यक्तियों की करदान क्षमता सदा समान नहीं 
होती है । झाय की एकसी मात्रा का परित्याग करने में भाववाचक और मनोवैज्ञानिक 
भिन्नता के कारण अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-ग्रलग त्याग करना पड़ता है । 
करारोपण के श्रन्य सिद्धान्त--- 

एडम स्मिथ के बाद के लेखकों ने इस बात पर जोर दिया है कि एडम स्मिथ 
के करारोपण के सिद्धान्त अधूरे हैं। एक अ्रच्छी कर-प्रणाली इन सिद्धान्तों के अति- 
रिक्त कुछ श्रौर भी सिद्धान्तों पर श्राधारित होनी चाहिये । अन्य प्रमुख सिद्धान्त इस 
प्रकार हैं :--- 

( १ ) उत्पादकता का सिद्धान्त (शग्रल्>6 ० ?०000०0शा9)-- 
संकुचित अर्थ में इसका आहय यह होता है कि कर प्रणाली ऐसी हो कि राज्य को 
पर्याप्त आय हो । बिस्तृत श्र्थ में इसका अभिप्राय यह होता है कि वर्तमान भ्रागम 
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के अतिरिक्त भविष्य के लिए भी राजकीय आगम का प्रवाह बना रहे । प्रतोदा कर 
करदाता और समाज की ग्राय को कम करता है, जिससे व्यक्तियों का जीवन-स्तर 
नीचे गिरता है और काये-कुशलता भ्रथवा उत्पादन-शक्ति घटती है। इसके अ्रतिरिक्त 
व्यक्ति की बचत करने की शक्ति कम हो जाती है, पूंजी के निर्माण में शिथिलता 
श्राती है और भावी उत्पादन के घटने की सम्भावना पैदा हो जाती है। इसका 
श्रन्तिम परिणाम यही होता है कि भविष्य में करों की उत्पादकता भी घट जाती है 
अतएवं आवश्यक है कि कर-प्रणाली का उत्पादन की कुशलता और पूँजी के संचय 
प्र कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े । 

( २ ) लोच का सिद्धान्त (शताठंए6 ० यवब्ञांताए) +कार-प्रगाली में 
लोच का भारी महत्त्व है | दूसरे शब्दों में, आ्रवश्यकता पड़ने पर करों की उपज 
(४९४) को घटाना-बढ़ाना सम्भव होता चाहिए और यह आवश्यक है कि इस 
प्रकार की कमी अ्रथवा वृद्धि बिना किसी विशेष कष्ट के हो सके । भारत में आय-कर 
इस प्रकार के लोचदार कर का अच्छा उदाहरण है । इस प्रक्रार विशेष परिस्थितियों 
का सामना करने के लिए कर-प्रणाली में लोच का रहना ग्रावश्यक है । 

( ३ ) लचीलेपन को सिद्धान्त (?709]6 ० 7]०४॥9॥॥9) >लोच और 
लचीलेपन में श्रन्तर होता है । लोच विस्तार और संकुचन के गुर को सूचित करती 
है भर लचीलापन परिवतंन कर देने की सम्भावना को । इसका प्रर्थ पह होता है 
कि एक भ्रच्छी कर प्रणाली वही है जिसमें बिना किसी विश्येप कप्ट प्रथवा उथल- 
पुथल के झ्रावइयक परिवर्तन किये जा सकें । परिवर्तत सरनतापुर्वक हो जायें और 
किसी प्रकार के अ्रसन्‍्तोष को पैदा न करें | करों की दरो के घटाने और बढ़ाने के 
परिणाम कम से कम कष्टदायक हों । 

(४ ) विविधता को सिद्धान्त (ए07॥079)8 ० 90ए८७॥५)---कर प्रगाली 
में विविधता भ्रथवा विभिन्नता का अभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 
राज्य से कुछ भी ग्राय प्राप्त होती है, श्रपनी क्षमता के अनुसार राज्य को कुछ न कुछ 
दे । इसके लिए देश में बहु संख्या मे अनेक प्रकार के कर होने चाहिए, जिसशे कि 
देश के प्रत्येक निवासी से, चाहे वह धनवान हो ग्रथवा निर्धन, किसी ने किसी प्रकार 
का कर ले लिया जाय, परन्तु विविधता का अर्थ यह नहीं होता है कि अनावश्यक ई 
करों की संख्या को बढ़ाया जाय । ऐसा करने से तो अपव्यय का भय रहता है । 

( ५) सरलता का सिद्धान्त (?रशत॑ज़ाल ते आगाफाालाज) सरलता वा 
होना भी एक ग्रच्छी कर प्रणाली की विशेषता है। सरलता होने पर एक साधारण 
नागरिक भी कर प्रणाली को समभने में समर्थ होगा | याद जटिलता के क्वारण कर 
प्रणाली को समझता कठिन है तो एक झोर तो करदाता असस्तुप्ट रहेंगे और दूसरी 
ओर कर अपवंचन ([४: 8ए४४०॥) की सम्भावना अ्रधिक रहेगी । 

। ( ६ ) वॉछनीयता का सिद्धान्त (एमाठंफ़ा७ जी एचएल्तांथाएए ता 
/208/40॥॥॥9) --इस सिद्धान्त का भअ्रभिप्राय यह है कि प्रत्येक कर किसी न किसी 
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श्राधार पर लगाया जाय, जिससे कि करदाताश्रों के लिये उसकी वाँछनीयता सिद्ध की 
जा सके । नवीन करों का जनता बहुधा विरोध करती है, इसलिए पुराना कर थोड़े 
बहुत परिवर्ततों के साथ लगाना बहुत अच्छा होता है। इससे करदाताशों को 
मानसिक कष्ट नहीं होता और उनमें व्यर्थ की उत्ते जना नहीं फैलती । 

( ७ ) पर्याप्तता का सिद्धान्त ([ए#7०9!० ण॑ $एी०ंथा००)-इस सिद्धांत 
का श्राशय यह होता है कि जो भी कर लगाया जाय यह उपज के दृष्टिकोण से पर्याप्त 
हो । इस दृष्टिकोण से कुछ बड़े-बड़े उत्पादक करों का लगाना बहुसंख्या में छोटे-छोटे 
श्रनुत्पादक करों की अपेक्षा श्रधिक उपयुक्त होता हैं । इससे एकत्रण व्यय तथा भ्रपवंचन 
दोनों ही कम होगे । | 

यह निर्चिय है कि किसी भी एक कर प्रणाली में पूर्व वर्णित सभी गुरा नहीं 
पाये जाते है। ऐसा लगभग कोई भी कर नहीं होता जिस पर ऊपर के सभी सिद्धान्त 
लागू हो सकते है। यदि एक कर में विभिन्न सिद्धान्तों के बीच विरोध पाया जाता हैं 
तो ऐसी दक्षा में यह नीति अपनाई जाती है कि कम महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों की अपेक्षा 
अधिक महतस््वपूरणं सिद्धान्तों पर जोर दिया जाता है। 
करों का वर्गोकरणा (पर एा95च्लीटशाणा ए 785८5) -- 

प्राधुनिक युग में राज्यों का व्यय बराबर बढ़ता जा रहा है शोर उसी के अनु- 
सार ग्राय को बढ़ाने के लिये अनेक नये-नये कर लगाये जाते हैं। करों के भार तथा 
उनके महत्व को स्पष्ट करने के लिए करो का वर्गीकरण किया जाता है। श्रमुख 
वर्गीकरण निम्न प्रकार है :-- 


( के ) व्यक्तिक तथा अर्व्याक्तक कर (ए?८इणाश धावे पग्राएशा३04ा 
पु४४८४) जब किसी व्यक्ति पर उसके व्यवसाय, कारोबार, भ्राथिक स्थिति श्रथवा 
सम्पत्ति को ध्यान में रणे बिना ही कर लगा दिया जाता है तो ऐसा कर व्यक्तिक कर 
कहला।ा है । इसके विपरीत जब किसी वस्तु पर बिना यह सोचे कि उसका स्वामी 
कौन है, कर लगाया दिया जाता है तो उसे अव्यक्तिक कर कहा जाता है । 

एक दूसरे हृष्टिकोण से व्यक्तिक कर वह कर होता है जो एक व्यक्ति के गुणों 
के ग्राधार पर लगाया जाता है | इसका सबसे अच्छा उदाहरण व्यक्ति कर (?०॥| 
पु४) में मिलता है | ऐसा कर केवल व्यक्तियों पर लगाया जाता हैं भर इसकी दर में 
व्यक्तियों की लम्बाई, मोटाई आदि गुगगो के अनुसार अन्तर होता है । इसके विपरीत 
जब कोई कर व्यक्ति वी श्राथिक स्थिति के आधार पर लगाया जाता है ओर उसका 
करदाता के व्यक्तिगत गुणों से कार्ड सम्बन्ध नहीं होता तो उसे अव्यक्तिक कर कहां 
जाता हैं । 

( 7 ) प्रत्यक्ष ग्रीर परोद् कर ([9॥#6८ थाते॑ 0वादट्ठ "]'8४७४)--- 
करारोपरा के सम्बन्ध में दो क्षब्दा का अं समझता आवश्यक है। पहला शब्द करा- 
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घात है और दूसरा करापात । किसी कर का आ्रारस्भिक भार जिस व्यक्ति पर पड़ता 
है वह कराघात ([700०॥०० ० ॥85) सहन करता है । परन्तु बहुत बार यह सम्भव 
होता है कि जो व्यक्ति ग्रारम्भ में कर देता है वह उसके भार को दूसरों के कमन्धों 
पर डाल सकता है । इस प्रकार अन्तिम दशा में कर किसी दूसरे व्यक्ति भ्रथवा दूसरे 
व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है। कर के श्रन्तिम भार को हम करापात ([॥०ं0०॥०७ 
० 7५४) कहते हैं। यह सम्भव है कि जो व्यक्ति आरम्भ में कर देता है वह उसके 
भार का विवर्तन (50078) न कर सके । ऐसी दशा में कराघात और करापात दोनों 
एक ही व्यक्ति पर पड़ते है। ऐसे करो को जिनके भार का विवतंन सम्भव नहीं हता, 
प्रत्यक्ष कर कहा जाता है | इसके विपरीत, यदि कर का विवतंन सम्भव है तो 
कराधात एक व्यक्ति पर पड़ता है और करापात दूसरे व्यक्ति पर । ऐसे कर को जिसके 
भार को दूसरे के कन्धों पर डाला जा सकता है अथवा जिसे प्रारम्भिक करदाता 
टूसरों से वमूल कर सकता है, परोक्ष कर कहा जाता है । साधा रणतया ग्राय-कर, 
मृत्यु-कर, आदि प्रत्यक्ष कर होते हैं और बिक्री कर, मनोरंजन कर, उत्पादन कर 
ग्रादि परोक्ष कर होते हैं । कर विवतन पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता 
है । बहुत बार कर शासक जान-बूभकर ऐसा कर लगाते हैं कि उनका ॥रन्तिम भार 
भी उसी व्यक्ति पर पड़े जो आरम्भ में उसका भुगतान करता हैं, परन्तु बाजार श्रीर 
समाज की परिस्थितियों के कारण वह व्यक्ति कर विवर्तत करने में सफल हो सकता 
है । ऐसी दशा में कर शासकों के दृष्टिकोण से तो बह्ठ प्रत्यक्ष होता है, परन्तु बारदाता 
के हष्टिकोगा से वह एक परोक्ष कर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार वृुछ कर इसलिये 
लगाये जाते हैं कि उनका विवर्तन हो जाय, परन्तु परिस्थतियाँ ऐसी हो सकती हैं कि 
करदाता ऐसा करने में असफल रहे । शासकों के हृष्टिकोग से यह परोक्ष कर होगा, 
परन्तु करदाता के हृष्टिकोण से इसे प्रत्यक्ष कर कहना ही अधिक उचित होगा; अतः 
विभिन्न दृष्टिकोशों से एक ही कर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हो सकता है । 
प्रत्यक्ष करों के गुश-- 

इस प्रश्न का उत्तर कठिन है कि इन दोनों प्रकार के करों में से कौनगा अधिक 
श्रच्छा है| प्रत्यक्ष कर के कई लाभ होते हैं :--(१) यह कर इस प्रकार लिया जाता 
है कि करदाता कर देते समय उसके भार का अनुभव करता है और इस प्रकार उसे 
करारोपण के कष्ट का प्रा-पूरा अनुभव होता है। इस कष्ठ के कारण करदाता इस 
बात में बड़ी दिलचस्पी लेता है कि सरकार कर से प्राप्त रकम का किस प्रकार व्यय 
करती है; वह सरकार की राजस्व नीति की विवेचनात्मक आलोचना करता है। 
प्रजातन्‍्त्रीय शासन व्यवस्था में इस प्रकार की श्रालोचना से राजस्व की कुशलता बढ़ती 
है। (२) प्रत्यक्ष करों में प्रगामी (2702876558ए०) दरों को लागू करके करारोपण नीति 
में न्‍्यायशीलता उत्पन्न की जा सकती है | उदाहरणस्वरूप, श्राय-क्र की दरें छोटी 
आय वाले व्यक्तियों के लिए नीचो तथा बड़ी आय बाले व्यक्तियों के लिए ऊँची रखी 
जा सकती हैं। (३) प्रत्यक्ष करों का एकत्रणु व्यय कम होता हैं और इनके अ्पवंचन 
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की सम्भावना कम रहती है । इस प्रकार ये कर मितव्ययिता के सिद्धान्त के श्रधिक 
अनुकूल होते हैं। (४) इन करों में सरलता, लोच तथा उत्पादकता के गुण भी पाए 
जाते हैं। 
प्रत्यक्ष करों के दोष--- । 

इसके विपरीत ऐसे करों के कुछ दोष भी होते हैं--(१) इन करों की दरों का 
बढ़ाना बहुधा उत्त जना और ग्रसन्तोष उत्पन्न करता है, करदाता इन्हें अधिक पसन्द 
नहीं करते । इस दोष का परिणाम यह होता है कि सद्धुटकाल में इस प्रकार के कर 
सरकारी आय को बेलोच बना देते है। इस लोच की कमी के कारण सरकार तथा 
राष्ट्रीय हितों को भारी हानि पहुँच सकती है । (२) ऐसे कर विविधता के सिद्धान्त के 
विरुद्ध होते है, क्योंकि उनकी संख्या सीमित होती है तथा देश की उत्पादन शक्ति पर 
इनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है । (३) इन करों द्वारा समाज के सभी वर्गों, विशेष 
रूप से कम आय वाले वर्गों से कर वसूल करना सम्भव नहीं होता । (४) व्यावहारिक 
अनुभव बताता है कि किसी भी सरकार के लिए केवल प्रत्यक्ष करों द्वारा आवश्यक 
आ्राय प्राप्त करना सम्भव नहीं होता है । 
परोक्ष करों के गुर -- 

ठीक इसी प्रकार परोक्ष करों में भी कुछ महत्त्वपूर्ण गुण होते हैं--(१) परोक्ष 
रूप में करारोपण बहुत बार करदाता को ज्ञात भी नहीं हो पाता । दिन प्रति दिन 
हम कपड़ा, चीनी, दियासलाई झ्रादि खरीदने में सरकार को कर देते हैं, परन्तु हममें 
से कितने व्यक्ति इस बात का अनुभव करते हैं ? इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे 
करों के कारण, चाहे दरों में वृद्धि ही क्यों न कर दी जाये, उत्तोजना कम फैलती है । 
(२) व्यावहारिक अनुभव यही बताता है कि किसी भी देश की सरकार अपने व्यय को 
पूरा करने के लिये केवल प्रत्यक्ष करों पर निर्भर नहीं रह सकती है । (३) ऐसे करों 
द्वारा किसी न किसी रूप में समाज के प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक वर्ग के हर व्यक्ति से 
कर वसूल किया जा सकता है । 
परोक्ष करों के दोष-- 

इन लाभों के साथ ही साथ परोक्ष करों के भी कुछ दोष होते हैं (१) साधा- 
रणतया ऐसे कर न्यायशीलता के विरुद्ध होते हैं। इनका भार निर्धत और धनवान 
सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ता है और कभी-कभी तो निर्धंन वर्गों को अ्रधिक 
भार सहन करना पड़ता है। (२) इसके प्रतिरिक्त इन करों के अपवबंचन का भय 
अधिक रहता है, जो अन्य कारणों के साथ मिलकर एकत्रण व्यय को बढ़ा देता है । 
(२) साथ ही, जनता राजस्व नीति में समुचित रुचि नहीं ले पाती है। (४) सरकार 
बहुधा अपव्ययी नीति बिना विरोध के श्रपना सकती है। (५) ऐसे कर जनता की 
सरकार की राजस्व नीति में समुचित रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जो प्रजातन्त्रीय 
शासन प्रणाली की कुशलता के लिये अच्छा नहीं । 

दोनों भ्रकार के करों के गुणों शौर दोषों को देखने के पश्चात्‌ निष्कषं यही 
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निकलता है कि किसी भी एक प्रकार का कर पूरणंतया सन्‍्तोषजनक नहीं होता है । 
किचित इसी कारण संसार के सभी देशों में दोनों प्रकार के कर लगाने की 
प्रथा है । 

एक दूसरे हृष्टिकोश से परोक्ष करों का दूसरीं प्रकार भी वर्गीकरण किया 
जाता है । इस वर्गीकरण में यह देखा जांता है कि वस्तु विशेष पर उसके उत्पादन से 
लेकर अ्रन्तिम उपभोग तक किस अवस्था में कर लगाया जाता है ? इस दृष्टिकोण से 
ये निम्न प्रकार के होते हैं :-- 

- (१ ) उत्पादन-कर-यह कर उत्पादित वस्तुग्नों की मात्रा श्रथवा कीमत 
पर लगाया जाता है । इस बात पर ध्यान नही दिया जाता है कि माल की वास्तव में 
बिक्री होती है या नहीं । उपभोक्ताग्रों तक पहुँचने से पहिले ही मान नष्ट हो सकता 
है, परन्तु ऐसे माल पर तो कर पहिले ही ले लिया जाता है । 

( २ ) बिक्री कर (54०8 77४)--यह कर उस अवस्था में लगाया जाता 
है जबकि वस्तुए व्यापारियों श्रथवा मध्यजनों के हाथ में होती हैं । व्यापारी साधारण- 
तया कर की रकम उपभोक्ताओं से वपूल कर लेते हैं, यद्यपि यह भी सम्भव है कि 
कुछ दक्षाओं में वे ऐसा न कर सकें । 

( ३ ) उपभोग-कर (0०॥5४एफणा-ीक)--यह कर उस समय लगाया 
जाता है जबकि वस्तुएँ उपभोक्ताग्रों के पास पहुँच चुकी हों, जसे - हमारे देश में 
बिजली । इस कर के विषय में यह कहा जाता है कि इस कर का बचत पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है, परन्तु यह कर प्रक्ृति में प्रतिगामी (२०८४7०४४४८) होता है, क्योंकि बनी 
और निधेन सभी से समान दर में कर वसूल किया जाता है । 

( ग) आय और सम्पत्ति पर कर-यह करों के वर्गीकरण की तीसरी 
रीति है । कर या तो सम्पत्ति की कीमत के अनुसार लगाया जा सकता है अथवा 
उससे प्राप्त होने वाली आ्राय के अनुसार | प्रथम दशा में, यह सम्पत्ति के मूल्य के 
प्रतिशत के रूप में होता है और दूसरी दश्ञा में सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय के 
प्रतिशत के रूप में | यदि सम्पत्ति पर कर लगाया जाता है तो उसकी दर थोची रहती 
है, परन्तु जब आय पर कर लगता है तो उसकी दर ऊँची होती है । भ्रलग-अलग परि- 
स्थितियों में करदाता पर दोनों प्रकार के करों का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, 
परन्तु साधारणतया यह समा जाता है कि सम्पत्ति पर लगाया गया कर बचत और 
पूजी के निर्माण को हतोत्साहित करता है। हमारे देश में मृत्यु कर इसी प्रकार 
का कर है। श्राय पर लगाया जाने वाला कर इसलिए उपयुक्त समझा जाता है कि 
वह उस लाभ में से दिया जाता है जो सम्पत्ति के उपयोग द्वारा उत्पन्न द्वोता है । 
भारत का पूंजी लाभ-कर ((४एा/। 0थ॥5 7४४५) इसी प्रकार का कर है । 

एक दूसरे हृष्टिकोश से करों का वर्गीकरण निम्त प्रकार किया जा 
सकता है :-- 

( १ ) अनुपाती-कर (?7०फु०पधंणाश प४5)-अनुषाती कर बहू कर होता 
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है जो प्रत्यक श्राय पर एक ही अनुपात या प्रतिशत में लगाया जाता है। उदाहरण- 
स्वरूप, यदि सभी करदाता अ्रपनी ञ्राय का दो प्रतिशत कर के रूप में दें श्रथवा यदि 
प्रत्येक करदाता को आय पर प्रति रुपया १ पैसा कर के रूप में देना पड़े तो ऐसा कर 
अनुपाती कर कहलायेगा । आरम्भ में अ्रथंशार्तरियों ने इस प्रकार के कर को बहुत 
उचित बताया था, क्योंकि इस कर की विशेषता यह होती है कि आय के वितरण की 
दशा में परिवर्तन नहीं करता है । विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों की राय का पारस्परिक 
अनुपात कर देने के पहचात्‌ भी ज्यों का त्यों बना रहता । श्राधुनिक युग में इस 
प्रकार का कर अ्रच्छा नहीं समझा जाता है। कारण यह है कि ऐसा कर इस विचार 
पर शआ्राधारित है कि आय के समान प्रतिशत की उपयोगिता सभी व्यक्तियों बे. लिए 
रामान होती है, परन्तु यह विचार सही नही है, क्योंकि आय की मात्रा के अ्रनुसार 
विभिन्न व्यक्तियों के लिए द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता कम या ग्रधिक होती है । एक ' 
धनी व्यक्ति के लिए उसकी आय के १०%, भाग की सीमान्त उपयोगिता एक निधन 
व्यक्ति के लिए उसको आय के १०% भाग की सीमान्त उपयोगिता से कम होती है । 
यही कारण है कि अनुपाती कर निध॑न व्यक्तियों के लिए अधिक कपष्टदायक होता है। 

( २ ) प्रगामी कर (?०९४०5४ए०७ 7४४)-यदि कर की दर झाय की मात्रा 
के अनुसार बढ़ती है तो कर प्रगामी कहलाता है। सारांश में, इसका सिद्धान्त इस 
प्रकार है :- अधिक आय, अभ्रधिक कर की दर ।” हमारे देश में श्राय-कर इसी प्रकार 
का कर है । इसी प्रकार का कर आधुनिक युग में सबसे भ्रधिक लोकप्रिय है १ कारण 
यह है कि यह कर समानता या न्यायशीलता के ग्ननुकूल है । 

( ३ ) प्रतिगामी-कर (२८४८४आंए८० प४5)- जिस कर का भार धनी 
वर्ग की अपेक्षा गरीबों पर अश्रधिक पड़ता है, उसे हम प्रतिगामी-कर कहते हैं। यह 
प्रगामी -कर का बिल्कुल विपरीत होता है। उदाहरणस्वरूप, यदि ग्राय-कर को इस 
प्रकार लगाया जाय कि भ्रधिक आभ्राय के साथ कर को दर घटती जाय तो वह कर 
प्रतिगामी हो जायगा । कोई भी सम्य सरकार गझ्ाय पर इस प्रकार का कर नहीं 
लगाती, क्योंकि यह पूर्णातया नन्‍्याय-विरुद्ध है । भारत में नमक-कर इसी प्रकार का 
कर समभा जाता था, क्योंकि गरीबों को इसका भार काफी प्रतीत होता था, जबकि 
अमीरों को इसका लगभग कुछ भी भार नही मालूम होता था। 

(४) अधोगामी-कर (2८४2०४४४० ४5)-जिस कर के फलस्वरूप अधिक 
झ्राय वाले वर्गों को उतना त्याग नहीं करना पड़ता जितना कि उन्तको करता चाहिए 
श्रथवा जबकि उन पर डाला हुश्ना कर का भार श्रपेक्षतन कम है, उसे हम ग्रधोगामी 
कर कहते हैं । विभिन्न वर्गीकरणों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। वर्गीकरण का 
केवल इतना लाभ है कि उनके द्वारा व्यक्तियों और वस्तुओं पर कर का प्रभाव स्पष्ट 
हो जाता है | 
एक तथा अनेक कर प्रणाली (हशगह्ा० एशशआा5 शिगातंफा6 795 5ए8४श॥)--- 

आरम्भ से ही कर प्रणाली को सरेल बनाने का प्रयत्न किया गया है और इसी 
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उद्देश्य से एक-कर प्रणाली पर जौर दिया गया है। निर्बाधावादी अ्रथ॑-शास्त्रियों का 
विचार था कि सरकार को न्याय के किसी सिद्धान्त के आधार पर केवल एक ही वस्तु 
पर कर लगाना चाहिए । 

एक-कर प्रणाली के समथथेकों का विचार है कि ऐसी नीति से संसार में सम्पत्ति 
का अधिक उचित वितरण किया जा सकता है | परन्तु इस विषय में यह कहा जा 
सकता है कि यदि केवल लगान पर कर लगाया जाता है तो (१) एक प्राधुनिक सर- 
कार के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त नही होगी, (२) इसको स्थाय- 
पूर्ण भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी कर-प्रणाली में एक प्रकार की राम्पत्ति 
वालों को ही कर देने के लिए बाध्य किया जाता है, दूसरों पर कुछ भी कर नहीं 
लगाया जाता है। परिणाम यह होता है कि भूमिपति भूमि के स्थान पर कोई दूसरी 
सम्पत्ति खरीद कर कर से बचने का प्रयत्न करते हैं। (३) भूमि से प्राप्त आय में से 
यह निर्णय करना कठिन है कि उसमें से कितनी अनुत्पादित है और कितनी भूमिपति 
की दरदशिता, योग्यता भ्रथवा विशेष परिश्रम के कारण उत्पन्न हुईं है । ऐसा कर कुछ 
दशाओ्रों में सुधार तथा योग्यता के उपयोग को हतोत्साहित कर सकता है । (४) इस 
प्रणाली में बहुत सी शासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है और राज्य की आय 
पर भूमि की कीमतों के परिवर्तनों का भारी प्रभाव पड़ता है । 

वबतमान काल के बहुत से समाजवादी लेखकों ने केवल श्राय पर कर लगाने 
का सुझाव दिया है । उनका विचार है कि यदि केवल आय को ही करारोपण का 
आधार माना जाय तो एक-कर प्रणाली के दोष उसमें नही रहेगे । सभी प्रकार की 
ग्राय पर कर लगा कर तथा प्रगामी रीति को भ्रपना कर करारोपरा में न्यायशीलता 
उत्पन्न की जा सकती है और कर के भार का समुचित वितरण किया जा सकता है। 
यह रीति अच्छी तो है, परन्तु ऐसी कर प्रणाली पर भी अनेक आक्षेप किये जा सकते 
हैं ::-(१) इस कर के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अ्रसुविधा होगी क्योंकि सभी को कर 
देता पड़ेगा । (२) ऐसे कर को एकत्रित करने पर बहुत व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि 
अनेक छोटी-छोटी झ्रायों से कर वसूल किया जायगा । (३) एक ही प्रकार का कर होने 
के कारण कर से बच जाने की सम्भावना बढ़ जायगी और इसको रोकने के लिए जो 
नियम बनाये जायेंगे वे कर की असुविधा को बढ़ा देंगे । (४) ऐसे करों से शासन 
सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी । (५) यदि केवल आय को ही कर-नीति का 
आधार बनाया जाता है तो उत्तराधिकारी के रूप में मिली हुई सम्पत्ति कर से बच 
जाती है, जो किसी दृष्टिकोण से भी न्यायपूरां नहीं है । (६) ऐसी कर-प्रणाली झाय 
की मात्रा को कम करके बचत को हतोत्साहित करेगी, जिसका व्यापार तथा उद्योग 
पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 

इसी प्रकार पूजी अ्रथवा सम्पत्ति को श्राधार बनाकर भी एक कर-प्रणाली को 
सफल नहीं बनाया जा सकता है । व्यावहारिक जीवन में बहु-कर-प्रणाली ही अप्रधिक 
सफल हो सकती है, क्योंकि (१) उसमें कर-अ्रपवंचन (४:-८४४४०॥) को बड़े अंश 
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त॑के रोका जा सकता है। (२) कर-नीति भेद-रहित बनाई जा सकती है । (३) राज्य 
की श्रावश्यकता के अनुसार भआ्राय प्राप्त हो सकती है। और (४) यह भी सम्भव है कि 
इस प्रकार का कर दूसरे प्रकार के कर के उत्पन्न होने वाले दोषों को नष्ठ करके कर- 
नीति के औचित्य को बढ़ा दे । यही कारण है कि एक-कर प्रणाली कोरी कल्पना ई 
रही है, उसका वे.वल रॉद्धान्तिक महत्त्व ही है। ससार के प्रत्येक देश में बहु-कर 
प्रणाली ही प्रचलित है । 
कराशीपण के उद्दद््य ((9४|४८९(४65 ता '4चश्ाणा) -- 

रारापण के प्रमुख उ्ू श्य बिम्न प्रकार गिनवाये जा सकते हैं :-- 

(१) सरकार द्वारा आय प्राप्त करता-- लम्बे काल से यही घाररणा 
चली आ रहो है कि करारोपण का प्रमुख उद्दश्य सरकार द्वारा आय प्राप्त करना 
होता है । इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि सरकार की करनीति पर श्रन्य बातों का 
प्रभाव नहीं पड़ता । ग्रभिप्राय कब॒ल इतना है कि करो की वृद्धि तथा करारोपरा का 
सबसे महत्त्वपूर्ण आधार आ्राय प्राप्ति की आवश्यकता है। 

( २ ) आथिक जीवन का नियन्त्रण--करारोपण का दूसरा उहश्य 
नियन्तरशा हो सकता है । उदाह रणस्वरूप, आयात करों का, यद्यपि वे बहुत बार काफी 
श्राय प्रदान करते है, प्रमुख उद्द इ्य आयात नियन्त्रण होता है । 

( ३ ) ग्राय का समुचित वितरणा-तीसरा उहेश्य देश मे श्राय के वित- 
रण का नियन्त्रण हो सकता है । करारोपणा द्वारा कुछ व्यक्तियों अथवा वर्गों की श्राय 
में दूसरे व्यक्तियों अथवा वर्गों की श्राय की श्रपेक्षा अधिक कमी की जा सकती है और 
इस प्रकार देश में आय के वितरण की झसमानतायें दूर की जा सकती है । 

इस सम्बन्ध में लरनर ([,0प्रआ) का विचार महत्त्वपूर्ण है। उसके अनुसार 
किसी भी उहं बथ से करारोपणश किया जाय, परन्तु परिणाम यही होना चाहिए कि 
राष्ट्रीय आय का एक पर्याप्त स्तर बना रहे । सबसे बड़ी ग्रावद्यबता यह है कि जतता 
के हितों को हानि न पहुँच, चाहे इसके लिए सरकार को अपने हितों की श्रवहेलना ई 
क्यों न करनी पड़े । कर केबल इसीलिए नही लगाए जाने चाहिए कि सरकार को भ्रधिक 
धन की आवश्यकता है । किसी भी झआथिक व्यवसाय पर केवल उसी दशा में कर 
लगाता चाहिए, जबकि ऐसे व्यवसायों को हुतोत्सादहित करना उचित समभा जांता है । 
व्यक्तिगत करदाताओं पर केवल उसी अंश तक कर लगना चाहिए जिस अंश तक उन्हें 
निर्धन बनाना श्रावश्यक अथवा उचित हो । बिना आवश्यकता के कर का लगाना 
किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है । 
एक श्रच्छी कर अणखाली के गुण-- 

कोई कर प्रणाली श्रच्छी है अ्रथवा बुरी, इसका निर्णय किसी भी एक कर 
अथवा कुछ थोड़े से करों को देखकर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तो सम्पूरा 
कर प्रणाली की विस्तृत जाँच की आवश्यकता है | एक श्रच्छी प्रणाली के प्रमुख गुण 
निम्न प्रकार हैँ :-- 
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( १) कम भार--करों का भार समाज पर कम से कम पड़ना चाहिए | 
ऐसा तभी सम्भव हो सकता है, जबकि समाज के विभिन्न वर्गो पर कर-भार का उचित 
वितरण किया जाय और प्रत्येक व्यक्ति से उसकी करदान क्षमता के अनुसार ही कर 
लिया जाय । एक श्रच्छी कर प्रणाली में त्याग के न्‍्यायपूर्णा वितरण हेतु अनेक प्रकार 
के करों का होना श्रावश्यक है । 

( २ ) उत्पादकता- कर-प्रणाली का दूसरा महत्त्वपूर्ण गुण उसको उत्पा- 
दकता है । जैसा कि विदित है, करारोपरण का प्रमुख उहं श्य आ्राय प्राप्त करना होता 
है। जो प्रणाली इस उद्दं श्य की पूर्ति नहीं करती है उसकी वाछनीयता सन्देहपूर्ण 
होगी। पर्याप्ृता एक आ्रावश्यक गुण है, परन्तु साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि 
भविष्य के लिए श्राय का प्रवाह न रहे । यह कर प्रणाली जो राष्ट्रीय साधनों के विनाश 
अ्रथवा उत्पादन शक्ति के ह्वास द्वारा भावी आय प्राप्ति को सम्भावना को कम करती 
है, उपयुक्त नहीं हो सकती है । 

( ३ ) लोच--तीसरा आवश्यक गुण लोच है। एक अच्छी कर प्रणाली 
वह होगी, जिसमें ग्रावश्यकतानुसार करों की उपज ग्रथवा उनसे प्राप्त आय को रारलता- 
पर्वेक घटाया-बढ़ाया जा सके । विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए ऐसी 
ही प्रणाली उपयुक्त होती है | यदि सद्धूट-काल में ऐसा नहीं हो सकता है तो देश के 
लिए घोर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। उदाहरणस्वरूप, युद्धकाल में सरकार के 
लिए आय की आवश्यकता भ्रत्यधिक होती है। लोच उत्पन्न करने के लिए दो बातें 
श्रावश्यक है--प्रथम, कर प्रणाली में श्राय के शीषंक विस्तृत हों और दूसरे, साधारण 
परिस्थितियों में इन साधनों का पूर्ण अंश तक विदोहन न किया जाय, जिससे कि 
राड्ट काल के लिए आय वृद्धि की सम्भावना शेप रह सके । 


( ४ ) सुविधा--करदाताग्रों की सुविधाओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है । 
बरदाताश्रों को अकारण अभ्रथवा बिना समुचित आवश्यकता के कोई कष्ट न दिया 
जाय । इसके लिए कर प्रणाली का निश्चितता तथा मितव्ययिता के शिद्धास्तों के शअनु- 
कूल होना श्रावश्यक है । इसके अतिरिक्त कर प्रणाली सरल हो और कर अपवंचन को 
सम्भावना कम से कम रहे । 

( ५ ) सामौजिक लाभ-डाल्टन का विचार है कि सर्वोत्तम कर प्रणाली 
वही है जो अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त के अनुसार हो और देश की आराथिक 
स्थिति पर कोई हानिकारक प्रभाव न डाले । उनके अनुसार :--“करारोपण की 
सबसे अ्रच्छी प्रणाली यही है, जिसके बुरे श्राथिक प्रभाव कम से कम अथवा सर्वोत्तम 
होते हैं ।”' 

उपरोक्त सभी बातों को देखने से पता चलता है कि एक अच्छी कर-प्रणाली 
वही होगी जो करारोपणा के विभिन्न सिद्धान्तों के अ्नुकुल हो । यह सम्भव है कि एक 
कर किसी एक सिद्धान्त के तो अनुकूल हो, परन्तु किसी दूसरे सिद्धान्त का विरोधी 


[ ४१ 


हो । ऐसी दशा में यही देखा जाता है कि जौ प्रणाली अ्रधिक महत्त्वपूरां सिद्धान्तों को 
सन्तुष्ट करे, वही सबसे उपयुक्त होगी । 


(779/570!8४5 
एडएधि॥ धिए ॥6 द्या05 0एी बिडक्काणा भाव छएुणा 0 २४8 
00 क्ा। (88४०5 ॥8ए6 छलशा '6एंटत 80008 ६0 [056 7770- 
768 ? (0ए6 €डक79]65 07 ॥02॥ ०000॥70॥8. 

(७९278, 3. &., 9०7) 
फ्ज़ाथा। ॥6. #राए परव्तए णी परक्क्षीणा, शाशवा, गा इ०पा 
0जं॥07, धार ॥96 4658 ता कक।त।ाए ?ै लत छणण॑व ए0प 8079 (8 
एा!एठां06 | ॥7790शआ8 ]700ग्रा४- ४5 ? 

(3९79, 3. 0., 95; ॥२७४]., 3. ए०ण7., [957) 

एउज्द्या।6 6 607एश6 6 गह्या5$ णी कील तोालशिशा राशि 976- 
(80075 [0॥80९0 प०07 ॥॥6 छगाएंएॉ6 0 ]प४08 व ६88 407॥ 4 

(७279, 3. (000., 95[) 
प्रत्यक्ष और परोक्ष करों मे क्‍या श्रन्तर है ? उनके लाभों तथा हानियों का 
उल्लेख कीजिए । इनमें से कौनसा श्रापके विचार में अच्छा है और क्‍यों ! 

(58247, 3. ("077., 955) 
०७०७ 00६ एणी 06 श0ट्ठा८5४ए० गाव शित्कृुणप्रंणाबी. $एशंला$ 0 
विर्बांगा शांत एणा एार्थल क्ात छत ? 

(0९278, 3. 8., !932) 
/मव थार 6 विापार8 णी 8 8000 पक इ$एचछछा *?ै प० शौक 
९४९७६ 0068 06 वतांबा (45 8फ४०आ) 48ए९ ॥2९56 ९8॥प765 ! (05५४७ 
€ह्या065 40 ॥[पशाव6 ए0पा धा5फछा* (१९४७]., 3. ७., 9-०0) 
50776 जशञाश$ ॥48ए76 पाएलव (8 फल शाठतप्रोत 906 ०007 006 (835 - 
[00 एएप 287९6 07 0ां8487०8 ए। 6 शं6छ ? 0]ए6 76850॥8 07 
ए0पा ध5्फ्ादा. (७४९7४, 3. &., 955 58999.) 
न्यूनतम कुल त्याग (०88: 2 887०288/० $80706) सिद्धान्त की विवेचना 
कीजिए और समभ्राइये कि यह कहाँ तक सन्‍्तोषप्रद कर सिद्धान्त है । 

(80909 3. &., 958) 


व्राजाा्यत्रााायशातका ताएफकपरप्र्रायाफाकाकपी शरशादकाउतए पर पदापरदात्राकाफतार पावधया५करामताददलाकतपप्र॒तफापाकराककदकाभा।फाक्तकफपकााफधा 


अध्याय ५: 


करदान चमता तथा कर-भार 


(प॥6 ४5०९ एक्ट ढै गरंतेशारर 0 ४४९४) 
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फरदान क्षमता 
(४5४४० (भ्रप्नला५) 
करदान क्षमता की परिभाषा-- 
करदेय क्षमता की परिभाषा विभिन्न अ्रथंशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से को है । 
इसमें से कुछ मुख्य परिभाषाओ्ं को नीचे समभाया गया है । 
“करदेय क्षमता का अथ कुल उत्पादन में से न्यूवनतम उपभाग का कम करने 
के बाद जो कुल उत्पादन आधिक्य बचता है इसी से है, यदि जन-राख्या क॑ जीवन-स्तर 


मे कोई परिवर्तन न हो ।”' --फिण्डल शिराज 
डाक्टर डाल्टन ने इस परिभाषा की आलोचना को है और इसे बेकार 
बताया है । 


करदेय क्षमता के दो भेंद-- 

डाक्टर डाल्टन ने करदेय क्षमता के दो भाग किये है ३--- 

( १ ) सापेक्ष करदेय क्षमता (० ४ए७ 8:80|० (४[४०॥५)--इस 
क्षमता का श्राशय दो समुदायों की करदेय क्षमता का पारस्परिक अनुपात है । हो 
सकता है कि एक देश के अन्दर एक समुदाय में कर देने को क्षमता दुसरे के मुकाबले 
में ग्रधिक हो तो इन दोनों समुदायों में करदेय क्षमता का अनुपात निकाला जायगा । 
यही अनुपात सापेक्ष करदेय क्षमता कहा जाता है । 

(२) पूण करदेय क्षमता (895000/० 8590]० (४एक्वला७). -जब 
किसी समुदाय के व्यक्ति बिना किसी दुख का अनुभव किये और बिना किसी ग्रनुचित 
दबाव के एक निश्चित कर देते हैं तो यही उनकी पूणं करदेय क्षमता कही जायगी । 

सर जोशियो स्टाम्प ये करदेव क्षमता की परिभाषा इस प्रवार वी है---'यह 
वह अधिक से अधिक रकम है जिसे समाज के व्यक्ति राज्य के व्ययों को पूरा करने के 
लिए जीवन को बिना दुखी किए हुए और बिना झ्राथिक सद्भठन में गड़बड़ी किए हुए 
दे सकें ।” 


डर 
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करदान क्षमता के अ्रध्ययन्त का संेहर॑व-- 


कर के सम्बन्ध में करदान क्षमता का अध्ययन अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । करदान 
क्षमता का वास्तविक श्रथं मनुष्य के कर देने की शक्ति से है। एक व्यक्ति कितना 
अधिक से अधिक कर दे सकता है, यही उसकी करदेय क्षमता कही जायगी । परन्तु 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस सीमा को निर्धारित करते समय कर देने से 
जनता को मिलने वाले कष्टों का प्रमुख ध्यान रखा जायगा । एक व्यक्ति की अपनी 
आवश्यक आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद जो कुछ उसके पास बचता है वह सब 
कर के रूप में लिया जा सकता है, यह उसकी श्रत्यधिक करदेय क्षमता कही जाएगी । 
यदि इससे ग्रधिक कर लिया गया तो जनता में भुखमरी फैल जायगी । श्रत: सरकार 
सदैव इस बात का ध्यान रखती है कि कर उसी हुद तक लगाया जाय जिससे जनता 
कष्टों का अनुभव न करें । कर लगाने का सिद्धान्त करारोपण में बहुत महत्वपूरणा है। 
परन्तु प्रत्येक सरकार के लिए यह जानना अत्यन्त कठिन है कि किस व्यक्ति पर या 
किस समाज के रामूह पर कितना कर लगाया जाय, ताकि वह उसे श्रासानी से दे 
सकें । जो सरकारें करदेय क्षमता का जितना अधिक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं 
उनकी कर-निर्धारण नीति उतनी ही सनन्‍्तोषजनक होती है । 
करदान क्षामता को प्रभावित करने वाली बातें-- 

करदेय क्षमता निम्न बातों पर निभेर होती है :-- 

( १ ) देश में धन का वितरण--एक देश में जितनी अधिक समानता के 
साथ धन का वितरण किया जायगा, उस देश की करदेय क्षमता उतनी ही कम 
होगी । इसके विपरीत एक देश में जितना अधिक धन का असमान वितरण होगा 
उसकी करदेय क्षमता उतनी ही अधिक होगी । 

(२) आ्राय की स्थिरता--जिस देश के लोगों की आय निश्चित होती है 
उनकी करदेय क्षमता कम होती है । इसके विपरीत जिस देश के लोगों की आय स्थिर 
होती है उनकी करदेय क्षमता अधिक होती है । 

(३) मुद्र।-प्रसार- जिस देश मे मुद्रा-प्रसार होता है वहाँ के उत्पादकों व 
व्यवसायियों को करदेय क्षमता बढ़ती है, परन्तु उपभोक्ताञ्रों की करदेय क्षमता घटती 
है,क्योंकि मुद्रा का क्रय मूल्य गिर जाने से “उन्हें ग्रपने जीवन निर्वाह पर भ्रधिक व्यय 
करना पड़ता है और उनके बचाने की शक्ति कम हो जाती है । 

(४ ) देश की श्रौद्योगिक उन्नति--जिस देश मे उद्योग उन्नति पर हे वहाँ 
की करदेय क्षमता अ्रधिक होगी । 

( ५ ) जन-संख्या-- यह एक मोटा सिद्धान्त है कि जिस देश की जितनी 
ग्रधिक जन-संख्या होगी उसकी उतनी ही अधिक करदेय क्षमता होगी | परन्तु यह 
प्रावश्यक है कि जन-संख्या की वृद्धि के साथ उस देश की आ्राथिक उन्नति भी होनी 
चाहिए, तभी ऐसा सम्भव हागा । 


४४] 


(६ ) करदाता की मनोवृत्ति--एक देश के देशवासियों में जितना ही 
ग्रधिक देश-प्र म होगा उनमें उतनी ही अ्रधिक करदेय क्षमता होगी । 

( ७ ) लोक व्यय का उ्ह इय--यहि प्रजा को यह मालूम हो जाए कि 
सरकार कर की रकम को शिक्षा,उत्पादन व देश की उन्नति करने वाले अन्य साधनों 
पर व्यय करेगी तो उसकी करदेय क्षमता बढ़ जायगी । इसके विपरीत यदि कर युद्ध 
करने के लिए लिया जा रहा है तो करदेय क्षमता कम होगी । 

(८) कर पद्धति--जो सरकारें प्रत्यक्ष व अ्रप्रत्यक्ष दोनों कर लगाती हैं 
उन्हें ग्रधिक आय प्राप्त होती है और उस देश के देशवासियों को करदेय क्षमता भी 
अधिकृ होती है । 

( ६ ) जनता का जीवन-स्तर--जिस देश में जनता का जीवन-स्तर ऊँचा 
होता है वहाँ की करदेय क्षमता अधिक होती है । 

(१०) विदेशी हमल।-जब देश पर कोई बाहरी शक्ति हमला करती है 
उस समय देशवासी सब भेदभाव छोड़कर सरकार की सहायता ढ्वरने के लिये तंयार 
हो जाते हैं । इस समय उनकी करदेय क्षमता बढ़ जाती है । 


करदान-क्षमता की साप-- 

करदान क्षमता को नापना कठिन होता है। लगभग प्रत्येक प्रकार को माप 
अ्रनुमानजनक होती है | साधारण ऐसा समझा जाता है कि करदान क्षमता राष्ट्रीय 
श्राय श्रथवा राष्ट्रीय लाभाँश पर निर्भर होती है, इसीलिए राष्ट्रीय लाभांश को नाप 
कर ही करदान क्षमता का पता लगाया जा सकता है । इस सम्बन्ध में फिण्डले शिराज 
ने कहा है :-- 'हम वर्ष विशेष में उत्पन्न की गई कुल वस्तुप्नों और रोबाझों को उनके 
बाजार मूल्य पर लेते हैं और इस प्रकार जो योग प्राप्त होता है, उसमें स देश की 
वस्तुओं (कच्चे मालों तथा पूंजी की वस्तुओं) के उस भाग के सूल्य को घटा देते हैं, 
जिसका कुल उत्पादन के शअ्रन्तगंत व्यय हो चुका है । जो शेप र&ता है बटी उस ब्ं 
की राष्ट्रीय ग्राय है । * इस राम्बन्ध में राष्ट्रीय आय को नापने की दो रीतियां प्रच- 
लित है--प्रथम, आय योगकरणा प्रणाली (388०8४॥8 जी [70070 ४९८॥00) 
श्ौर दूसरे, उत्पत्ति गणना प्रणाली (एशाइप४ 0 श०तएलाणा ०००) । 
इड्भलेड ने इन दोनों प्रणालियों का एक साथ उपयोग किया है श्रौर दोनो ही थे एक 
से परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समिति (]रक्वांतावं [00॥९ 
(००76७) ने राष्ट्रीय आय का पता लगाया है। 
कर-भार (76 फ्रजवेशा ० ॥85४९६5)-- 

यह एक महत्त्वपूर्ण प्रइन है कि कर लगाने के पश्चात्‌ क्‍या होता है? एस 
सम्बन्ध में कर-भार (पालं॑ता0०० ० ॥४४०४) तथा करों के प्रभाव का अध्ययन 
+ 068८ शञाव[ब्र धगागब8 : 4॥8 ईटंशारड.. थी 22: #व्रधल्ट, 
२५22 / 
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महत्त्वपूर्ण होता है। कर-भार से हमारा अभिप्राय यह जानने से होता है कि कर का 
भार किसके ऊपर पड़ता है ? करों के प्रभाव के सम्बन्ध में हम यह देखने का प्रयत्न 
करते है कि कर के काररणा पन्‍्त में कैसी ग्राथिक दशाएं उत्पन्न होती हैं। यह पता 
लगाने के लिए कि कर का भुगतान कौन करता है, तीन बातों का अ्रध्ययत किया 
जाता है :--कराघात (]780०), कर विवतंन (इकाई एण 9 7४५) तथा करा*« 
पांत (पल्॑ं१०8०४ 0 (86 ०४) । 

इनमें से कराघात की समस्या तो सरल है, क्योंकि कराघात श्रथवा कर का 
प्रारस्भिक भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर नियमानुसार आरम्भ में कर लगाया 
जाता है । उदाहररणस्वरूप, व्यक्तिगत आय-कर का कराघात उस व्यक्ति पर पड़ता है 
जो व्यक्ति इसे चुकाता है| इसी प्रकार उत्पादन कर का कराघात उत्पादक पर होता 
है, यद्यपि बाद में वह बहुधा कर की रकम को दूसरों से वसूल कर लेता है। 

कर विवतंन से हमारा भ्रभिप्राय किसी श्रन्य व्यक्ति को कर चुकाने के लिए 
बाध्य करने की क्रिया से होता है । एक कमंचारी जो प्राय-कर देता है, वेतन बढ़वा 
कर उसका बोक सेवायोजक पर डाल सकता है श्रौर सेवायोजक भी ऊन्री कीमतों के 
रूप में उसे उपभोक्ताञ्रों से वसूल कर सकता है। इस प्रकार अन्तिम करदाता तक 
पहुँचने में एक कर का कई बार विवतंन हो सकता है । साथ ही, यह सम्भव है कि 
किसी कर का पूर्णतया विवर्तंन हो जाय, श्राशिक विवतंन हो अथवा विवतंन हो ही 
न सके । कभी-कभी विवत्तंन अ्रग्रगामी (ह07४270) होता है और कभी-कभी प्रतिगामी 
(880१0) । यदि एक निर्माता अपनी उपज के दामों को बढ़ाता है, ताकि कर की 
रकम उसके ग्राहकों से वसूल हो जाय तो वहु कर का आगे की ओर विवर्तन करता 
है । केवल एक विक्रेता ही ऐसा कर सकता है । इसके विपरीत यदि एक निर्माता कर 
विवर्तन इस प्रकार करता है कि मजदूरियों तथा कच्चे मालों की कीमत में कमी कर 
देता है, तो वह पीछे की श्लोर कर विवतंन करता है । केवल एक ग्राहक ही ऐसा कर 
सकता है । इस दशा में कर भार उन व्यक्तियों पर पड़ता है जो कि करारोपित वस्तु 
के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल श्रथवा सेवाएँ उपलब्ध करते हैं । 

कर विवर्तत के लिए कीमतों की वृद्धि सदा आवश्यक नहीं होती है । कीमतों 
को समान ही रखते हुए उस डिब्बे अथवा बोतल के भीतर वस्तु की मात्रा कम की 
जा सकती है भ्रथवा करारोपित वस्तु में गुणात्मक कमी की जा सकती है श्रथवा गुण 
और मात्रा दोनों में कमी की जा सकती है । 


कर-विवर्तेव किन-किन बातों पर निर्मर होता है (फननलग5 0शक्षाराणराा8 
॥6 5700 ० 7७४९५) --- 
कर विवत्तन अनेक बातों पर निर्भर होता है । प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं:- 
( १ ) वस्तु की कीमत से कर के अनुपात पर--यदि वस्तु की कोमत 
के अनुपात में कर की मात्रा बहुत कम है, तो उसका उपभोक्ताओं पर विवतंन करना 
सुविधाजनक न होगा और करापात स्वयं उत्पादक सहुन करेगा । यदि दियासलाई पर 
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चौथाई पैसा पी डिब्बा की दर पर कर लगा दिया जाता है तो उसका ग्रेहिकों पर 
विवर्तन करना व्यापारी के लिए अधिक सुविधाजनक न होगा । वह स्वयं ग्पने लाभ 
में से कर चुकाना अधिक पसन्द करेगा । 

(२ ) कर के रूप पर-यथा मुल्य कर तथा परिमाण कर के प्रभाव 
प्रलग-प्रलग पड़ते हैं । यथा मूल्य कर की अपेक्षा परिमाण कर का अधिक सरलता के 
साथ श्रौर अधिक अंश तक विवतंव किया जा सकता है। विवतंन तो दोनों ही प्रकार 
के करों में सम्भव होता है, परन्तु यथा मूल्य कर में कठिनाई यह होती है कि यदि 
उसके कारण कीमत बढ़ती है, तो कर की दर भी बढ़ जाती है ओर इस श्रकार भांग 
के गिरने की भारी सम्भावना पैदा हो जाती है ।ऐसी दशा में विक्र ता श्रथवा निर्माण 
कर्ता बिक्री कम करके लाभ घटाने की अ्रपेक्षा कर स्वयं चुकाना अ्रधिक पसन्द कर 
सकता है । 

(३) कर की प्रगति पर--जिस वस्तु के स्थानापन्न होते हैं उस पर 
लगाये गए करों का सरलतापूरवंक विवर्तत नहीं हो सकता है, क्योंकि करारोपित वस्तु 
के दाम बढ़ने श्रथवा उसमें गुणात्मक कमी होने से स्थानापन्नों की लोकप्रियता बढ़ 
जाती है। परिणाम यह होता है कि करारोपित वस्तु की माँग बड़ी तेजी के साथ 
पटने लगती है, जिसका विक्रेता के लाभों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 

(४ ) कर शासकों के उद्देश्यों पर- कर शासक बहुत से कर इगी उद्द्‌ श्य॑ 
से तथा इसी प्रकार लगाते है कि उनका विवर्तत न हो सके, जेसे -आय-कर । 

( ५ ) माँग और पूति की लोच पर - जिन वस्तुओं को माँग बहुत लोच- 
दार होती है, उन पर कर लगाने से कीमत में जो वृद्धि होती है, उसके कारण माँग 
तेजी के साथ घट सकती है। ऐसी दशा में बिक्रो की कमी को रोकने के लिये बिक्र ता 
दाम बढ़ाकर विवर्तन करना अनुपयुक्त समभते हैं । इसके विपरीत जिन वस्तुओ्नों की 
पुति बहुधा लोचदार होती है, उनके लिए कर-विवर्तव की सम्भावना अधिक रहती 
है । उत्पादक पूर्ति को कम करके कीमत बढ़ा सकता है आर इस प्रकार कर विवतंन 
हो सकता है । इसके विपरीत जिन वस्तुग्रों की मांग बेलोच है उनकी कीमत के बढ़ने 
से माँग में विशेष कमी नहीं आती, इसलिए कर विवर्तत सरल होता है । ठीक इसी 
प्रकार जिन वस्तुओं की पूति बेलोच होती है उनकी कीमत के बढ़न की 
सम्भावना कम रहती है। ऐसी वस्तुओं पर लगाए हुए करो का विवर्तेतन कठिन 
होता है । 
करापात--- 

करापात का अभिप्राय करों के अन्तिम भार से होता है । कर-विवर्तन द्वारा 
किसी कर का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ठाजा जा सकता है, परन्तु श्रन्त में 
यह भार किसी ऐसे व्यक्ति पर जा सकता है, जो इसे श्रागे नहीं टाल सकता है । करा- 
पात उसी व्यक्ति पर पड़ता है, जो कर का और आगे विवर्तत नहों कर सकता है । 

हाँ विवतृंत क्रिया का अन्त हो जाता है। करापात का अध्यवत्त इसी कारण महत्त्व- 
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पूर्ण है कि इसरो हमें पता चल जाता है कि अन्तिम दशा में कर किसके द्वारा चुकाया 
जाता है। 
विभिन्न प्रकार के करों से सम्बन्धित करापात-- 

सभी प्रकार के करों का विवर्तत सम्भव नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार 
कुछ करों का विवर्तन केवल श्रांशिक रूप में ही हो सकता है। प्रमुख करों की करा- 
पात समस्या निम्न प्रकार है :--- 

( १) आय-कर ([000776 ॥४४) -आ्रागम के हष्टिकोण से लगभग सभी 
देशों की कर प्रणाली मे आय-कर का बहुत अधिक महत्त्व होता है। यह साधारणत: 
एक प्रयत्क्ष कर होता है और इसके भार का विवतंन सम्भव नहीं होता है । ग्राय की 
सबंमान्य परिभाषा तो नहीं की जा सकती है, परन्तु व्यावहारिक जीवन में वेतन, 
उत्तर-वेतन, मजदूरी, व्यावसायिक आय आदि सभी पर लगया हुझ्ना कर आय-कर 
कहलाता है । भारतवर्ष में ग्राय-कर कई रूपों में लगाया जाता है, जैसे-आझाय-कर, 
अ्रति-कर (577० ॥95), अतिरिक्त लाभ-कर (8&506855 70०॥5 85), पूंजी 
लाभ-कर ((४७॥ 020॥5$ 785), कृषि आय-कर (&९8707॥पएा वा [700776० 78५४) 
तथा प्रमण्डल-कर ((०7790०४४०॥ 7७४) ॥ वेतन तथा मजदूरी पर जो कर लगाया 
जाता है, उसका विवर्तंन साधारणतया बिल्कुल नही हो सकता है, क्‍योंकि मजदूरी 
सीमान्त उत्पादकता के अनुसार दी जाती है। यदि कर सेवायोजक द्वारा दिया जाता 
है, तो इससे सीमांत उत्पादकता नहीं बढ़ सकती है। केवल उसी दशा में जबकि मज- 
दूरी सीमान्त उत्पादकता से कम है, श्रमिक कर-भार का सेवायोजक पर विवर्तंन कर 
सकता है । * 

ठीक इसी प्रकार व्यवसायिक झ्राय-कर का भी हस्तान्तरण सम्भव नहीं होता 
है । व्यवसायी बहुधा ऐसा समभते हैं कि इस कर को वे वस्तुश्रों की कीमत बढ़ाकर 
वसूल कर सकते है, परन्तु यह विचार सही नहीं है | व्यवसायिक वर्ग अपनी इच्छा के 
शअ्रनुसार कीमतों में वृद्धि नहीं कर सकता है, क्योंकि कीमत तो मांग और पृत्ति द्वारा 
निश्चित की जाती है और उस पर मांग की लोच का भारी प्रभाव पड़ता है। इसके 
ग्रतिरिक्त कीमतें बढ़ने से व्यवसायी की आय भी बढ़ती है और इस प्रकार कर भी 
बढ़ता जाता है। केवल उसी दशा में जबकि मांग बेलोच है, कुछ अंश तक विवतंन 
सम्भव हो सकता है । इसी प्रकार अन्य हूपों में लगाए हुए आय-कर का भी विवतंन 
कठिन होता है । 

(२ ) निरक्रॉम्य कर (00४0०078 70प0069)--ऐसे कर आयात और 
निर्यात पर लगाए जाते हैं । ये परोक्ष कर होते हैं, क्‍योंकि वस्तुओ्रों पर लगाए जाते 
हैं। इन करों का विवर्तन अधिकांश दशाझ्रों में सम्भव होता है। श्रायात करों द्वारा 
कीमतें बढ़ती हैं, जिसके कारण कर की रकम दूसरों से वसूल कर लेने की सम्भावना 
रहती है, परन्तु इस सम्बन्ध में करापात के दृष्टिकोश से करारोपित वस्तु की मांग की 
लोच का भारी महत्व है। यदि मांग बहुत लोचदार है, तो कीमतें बढ़ाना लाभदायक 


४८ | 


नहीं होता है, क्योंकि इससे मांग बहुत घट सकती है । ऐसी दशा में विदेशी निर्यात- 
कर्ता अथवा देशी ग्रायातकर्त्ता कर-भार सहन करता है। यदि मांग बेलोच है, तो 
कर-भार उपभोक्ता पर पड़ता है। निर्यात कर की ऐसी ही बात हैं । यदि विदेशो में 
करारोपित वस्तु की माँग लोचदार है, तो कर-भार निर्यात व्यापारी पर पड़ेगा, 
जो उसे कुछ दक्षाओ्रों में उत्पादकों पर हस्तान्तरित कर सकता है। यदि विदेशी माँग 
बेलोच है तो ऊंची कीमतों के रूप में विदेशी उपभोक्ता इसका भुगतान करेंगे। बहुत 
बार यह भी सम्भव होता है कि आंशिक भार उपभोक्ताओं पर पड़े ग्और आंशिक भार 
उत्पादकों अथवा व्यापारियों पर । ऐसा उसी दशा में सम्भव होता है जबकि मांग 
की लोच इस प्रकार हो कि कर की मात्रा के बराबर कीमत में वृद्धि करता तो सम्भव 
न हो, परन्तु कुछ अंश तक ऐसी वृद्धि की जा सकती हो । 

( ३ ) बिक्री-कर (50०8 7४४)--यह भी एक परोक्ष कर है और इसी 
कारण इसका भी विवर्तंन सम्भव होता है। इस कर का प्रारम्भिक भार तो व्यापारी 
पर पड़ता है, परन्तु कीमत बढ़ा कर व्यापारी कर की रकम उपभोक्ताओं से वसूल कर 
सकता है । परन्तु यदि वस्तु की कीमत के श्रनुपात में कर की रकम इतनी कम है कि 
उसे सुविधा के साथ वसूल नहीं किया जा सकता, तो व्यापारी दाम बढ़ाने के स्थान 
पर स्वयं कर चुकाना अधिक पसन्द करेगा । इसी प्रकार यदि माँग की लोच बहुत है, 
जिसके कारण कीमत बढ़ाने से बिक्री बहुत कम हो जाने का भय है, तो व्यापारी स्वयं 
कर देना अ्रधिक लाभदायक समझ सकता है। अन्य दशाश्रों में उपभोक्ताओं से कर 
वसूल किया जा सकता है। कुछ दक्ाश्रों में कर को पीछे की झ्रोर हस्तान्तिरत करना 
भी सम्भव होता है । व्यापारी कौमत को य्रथास्थिर रखकर थोक व्यापारी अथवा 
उत्पादक को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर सकता है, यदि उसके लिए 
ऐसा सम्भव है। ऐसी दशा में पीछे की श्रोर विवर्तन हो जायगा | कुछ विशेष दशाश्रों 
को छोड़कर बिक्री-कर का विवर्तन सम्भव होता है श्रौर साधारणतया करापात उप- 
भोक्ताओ्रों पर पड़ता है । 

(४ ) मृत्यु-कर ([06०:॥ 7000०४)--यह कर मृत व्यक्ति द्वारा छाड़ी हुई 
सम्पत्ति पर लगाया जाता है । यह या तो मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति पर 
उसके उत्तराधिकारियों में बँटने से पहिले लगाया जाता है, जिश दशा में इसे जायदाद 
कर (8३80० /00(ए) कहा जाता है श्रथवा उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाली 
सम्पत्ति की कीमत पर लगाया जा सकता है, जिस दशा में वह रिक्‍्थ-कर ([#0िा- 
(970०6 795) कहलाता है । १५ अक्टूबर सन्‌ १९५४३ से भारत में यह कर प्रथम 
रूप में लगाया गया है | यह भी एक प्रत्यक्ष कर है और चाहे जिस रूप में भी लगाया 
जाय, इसका भार उत्तराधिकारियों पर ही पड़ता है | इसका कर के विवर्तत से लग- 
भग कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। 

( ५) भूमि-कर (8४८४ ०॥ [8॥0)--लग भंग सभी प्रतिष्ठित मथंशास््री 
निर्बाधावादी अ्रथशास्त्रियों की भांति भूमि के आ्रथिक लगान पर कर लगाने के समर्थक 
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थे । उनका विचार था कि ऐसा कर प्राकृतिक लाभ पर . निभर होता है और उस 
आधिक्य अ्रथवा बचत में से दिया जांता है जो भूमि के मालिक को भूमि के विशेषक 
गुणों के कारण प्राप्त होती है। ऐसा कर केवल भूमिपति पर पड़ता है। भ्राथिक 
लगान कीमत का निर्धारण नही करता, वह तो स्वयं कीमत द्वारा निर्धारित होता 
है । इस कारण लगान पर कर लग जाने अ्रथवा कर की दर बढ़ जाने से कीमत के 
बढ़ने की सम्भावना उत्पन्न नही होती, भ्रत: कर का विवर्तन नहीं हो पाता है । 

परन्तु भूमि पर और भी रीतियों से कर लगाया जाता है, जैसे :-- भूमि में 
लगाई हुई पूंजी पर तथा भूमि की उपज पर । भ्रूमि मे लगाई हुई पूँजी पर जो कर 
लगाया जाता है, उसका गरलतापूर्वक विवर्तत हो जाता है। यदि भूमिपति सुधार 
हेतु पूजी नहीं लगाता है, तो भूमि की उत्पादन शक्ति गिर जाती है और किप्तान को 
हानि होती है । इस कारण भूमिपति भूमि को जोतने वालो को यह् कर देने के लिए 
बाध्य कर सदता है । जब कर भूमि की उत्पत्ति के अनुसार लगाया जाता है, तो 
विवर्ततन प्र उपज की माँग की लोच का भारी प्रभाव पड़ता है। कर लग जाने से 
वस्तु की कीमत बढ़ती 3 और यदि उसकी मांग की लोच बहुत है, तो उसका उत्पादन 
घटेगा, इसलिए कर भार भूमिपतियों पर पड़ेगा | यदि मांग बेलोच है, तो कीमत के 
बढ़ने पर भी माँग तथा उत्पादन में विशेष कमी नहीं होगी, इसलिए कर-भार उप- 
भोक्ताओ पर पड़ेगा। प्रथम दशा में करापात भूमिपतियों श्रथवा किसानो पर पड़ेगा, 
परन्तु दूसरी दशा में वह उपभोक्ताश्रों पर पड़ेगा । 

(६ ) गृह-कर (पस्०ए४० 7४5)- ग्रहकर लगाने की दो विधियाँ होती 
है । यह कर ग्रह सम्पत्ति की कीमत के अनुसार लगाया जा सकता हैं श्रथवा इस 
सम्पत्ति से प्राप्त आय (किराये) के अनुसार लगाया जा सकता है। इस कर का 
भार साधारणत: गृह-स्वामी (नएए३४० 0श्राथ) पर पड़ता है, परन्तु ग्र॒ह-स्वामी 
सदा ही इसे ७िराया बढ़ाकर किरायेदारों पर टालना चाहता है। मकानों की 
माँग की लोच बहुत ही कम होती है। मकानों की पूति के घठते ही मकान मालिक 
किराये को ऊपर चढ़ा सकते हैं और इस प्रकार इस कर को किरायेदारों पर डाल 
सकते है, परन्तु यदि मकानों की कमी नहीं है अथवा किरायो पर सरकारी नियन्त्रण 
है, तो विवर्तत सम्भव न हो सकेगा । ऊचे ग्रह-कर का बहुत बार मकान निर्मास्ण 
पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मकानों की पूर्ति में कमी पड़ती है और उनके किराये 
इतने चढ़ सकते है कि सारा का सारा कर किरायेदार ही दें। कुछ दशाश्रों में कर 
का भार गुह-स्वामी तथा किरायेदार दोनों पर भी पड़ सकता है । यह उस दशा में 
सम्भव होता है जबकि मालिक किराये को बढ़ा तो सकता है, परन्तु कर की पूरी 
मात्रा के अनुसार नहीं । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कराघात उस व्यक्ति पर पड़ता है 
जो झ्ारम्भ में कर को देता है, परन्तु वह इसका विवर्ततव कर सकता है। विवर्तन का 
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प्रन्तिम परिणाम कशापात होता है, भ्रर्थात्‌ जो व्यक्ति विवर्तन नहीं कर सकता, कर- 
पात को सहन करता है | कर विवर्तंत बहुधा कीमत की वृद्धि के रूप में प्रकट होता 
है, परन्तु कीमत की वृद्धि सदा ही कर विवतंन प्रथवा करापात का सूचक नहीं होती । 
कीमत की वृद्धि कुछ ऐसे कारणों द्वारा भी हो सकती है, जिनका कर विव्तंन तथा 
करापात से कुछ भी सम्बन्ध न हो । करापात अनेक बातों पर निर्भर होता है, जिनमें 
से प्रमुख इस प्रकार है ३-- 
( १ ) स्वयं कर--उसकी प्रकृति, मात्रा, रूप, गुण, अफेलापन अन्यथा इसके 
विपरीत । 
“ (२) वस्तु ग्रथवा व्यक्ति, जिस पर कर लगाया जाता है । 
( ३ ) करारोपति बस्तु की मांग और पूति की लोच तथा उत्पत्ति के वे 
नियम जिनके भ्न्तर्गंत उत्पादन हो रहा है । 
( ४ ) उत्पत्ति की दशायें--प्रतियोगी अथबा एकाधिकारी । 
( ५ ) जिस अवस्था पर कर लगाया जाता है--म्र्थात्‌ उत्तत्ति पर, मूल्य 
पर अथवा लाभ पर । 
उपरोक्त बातें यह निश्चित करती हैं कि कर का विवर्तन हो सकेगा या उसका 
कराधघात और करापात एक ही स्थान पर पड़ेगा भ्रथवा अलग-अलग । 
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अध्याय ६ 
करारोपण का उत्पत्ति और वितरण पर प्रभांव 
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करापात के अतिरिक्त कर के और भी बहुत से आथिक परिणाम होते हैं । इन परि- 
णामों का डाल्टन के अनुसार निम्न वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है :४-- 

( श्र ) उत्पत्ति पर प्रभाव, 

( ब ) वितरण पर प्रभाव, और 

( स ) भशभ्रन्य परिणाम । 


उत्पत्ति पर करारोपरण का प्रभाव - 


उत्पत्ति पर होने वाले प्रभाव पर भी निम्न तीन शीष॑ंकों में विचार किया 
जा सकता है :-- 
( १ ) कार्य-शक्ति तथा बचत-शक्ति पर प्रभाव, 
( २ ) काम करने तथा बचाने की इच्छा पर प्रभाव, तथा 
( ३ ) विभिन्न व्यवसायों तथा स्थानों के बीच साधनों के वितरण पर 
प्रभाव । 


( १) कार्य-शक्ति तथा बचत-शक्ति पर प्रभाव--यदि कम आय वले 
आय-वर्ग पर कर लगाया जाता है तो उसकी शुद्ध (४७४) आय कम हो जाती है और 
इसके कारण उसका विभिन्न वस्तुग्रों और सेवाओं का उपभोग घट जाता है, जीवन- 
स्तर नीचा हो जाता है और ग्रन्त में कार्य-क्षमता ग्रथवा कार्य शक्ति भी कम हो जाती 
है । कार्य-कुशलता का ह्वास कार्य-क्षमता को भी कम कर देता है। यदि कुछ जीवच- 
रक्षक श्रथवा कुशलता-रक्षक अथवा रूढ़ (707ए०7४ं०74)) ' आवश्यकता की वस्तुओं 
पर कर लगाया जाता है तो इसका भी यही प्रभाव होगा कि काम करने वाले की 
कार्य-कुशलता कम होकर उसकी काम करने की शक्ति या क्षमत्ता घट जायगी ) यही 
कारण है कि कम आ्राय वाले वर्गों को बहुधा कर से मुक्त कर दिया जाता है, परन्तु 
यदि किसी ऐसी वस्तु पर कर लगाया जाता है, जिसके उपभोग से शरीरिक अथवा 
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मानसिक स्वास्थ्य को हानि होती है, जैसे-शराब, मद्भ आदि पर, तो ऐसो दशा में 
काये-कुशलता तथा कार्य-क्षमता के उल्टा बढ़ जाने की श्राशा रहती है। कर को 
गैगों की कार्य-क्षमता पर बुरा प्रभाव डालने से बचाने के लिए ऐसी वस्तुश्नों पर कर 
लगाने का सुभाव दिया जा सकता है, जिनके उपभोग से कार्य-कुशलता में वृद्धि नहीं 
होती तथा जिनके लिए श्रमिकों की मांग लोचदार है, क्योंकि ऐसा करने से करा- 
रोपित वस्तु के स्थान पर श्रन्य वस्तुओं का उपभोग बढ़ेगा और कार्य-कुशलता में 
वृद्धि होगी, परन्तु ऐसा कर स्वयं अपने उदहृश्य को समाप्त कर देगा, तयोंकि इनसे 
राज्य को अ्रधिक श्राय प्राप्त नहीं हो सकेगी | वारतविकता यह है कि ऐसे थो से 
ही श्रमिक होगे जिनकी कार्म-कुशलता पर कर का बुरा प्रभाव न पड़ता हो । 

इसी प्रकार लगभग सभी प्रकार के करा का बचत करने की द्वामता पर भी 
ब्रा प्रभाव पड़ता है। कर देने के पश्चात्‌ ग्राय की मात्रा घट जाती है और आय का 
वह भाग जिसकी बचत की जाती थी, सरकार वार के रूप में ले लेती है, जिससे 
बचत करने की क्षमता कम हो जाती है, परन्तु यदि बहुत ही निर्धेत लोगों पर कर 
लगाया जाता है, जिनके पास बचत करने योग्य शेष ही नहीं रहता तो यह कर चाहे 
ग्राय पर हो या उपभोग पर, इसका बचत करने की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
है, क्योंकि यहाँ बचत करने की क्षमता होती ही नहीं । 

( २) काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव--लोगों 
की काम करने की तथा बचत करने की इच्छा पर कर के प्रभाव का अध्ययन इतना 
सरल नहीं है । यदि हम यह जानना चाहते है कि किसी वर्ग की काम करने तथा 
बचत करने को शक्ति पर कर का अच्छा प्रभाव पड़ा है या बुरा तो सर्वप्रथम तो हमें 
वर्ग विशेष के लिए श्राय की माँग की लोच का अध्ययन करना पठता है। सदि आथ 
की माँग बेलोस है तो कर भुगतान द्वारा उत्पन्न आय की हुई प्रत्मेक कमी उस वर्ग 
को अधिक परिश्रम तथा उद्योग करने के लिए उत्साहित करेगी, क्योंकि वर्ग विशेष के 
लोग किसी न किसी भाँति अपने उपभोग में हो जान बाली कमी को पूरा करने का 
प्रयत्न करेंगे, परन्तु यदि किसी व्यक्ति के लिए आय की माँग बहत ही लोचदार है तो 

ग्रधिक परिश्रम करने से पहले अनेक बार सोचेगा । यह भी सम्भव है कि उसका 
ञधिक परिश्रम करने का उत्साह कर द्वारा समाप्त कर दिया जाथ | यदि कर 
अकस्मात्‌ ही लगाया जाता है, जबकि देने वाले को उसकी तनिक भी आशा ने थी 
श्रथवा कर के भविष्य में बने रहते की आशा नहीं ३ तो उसका करदाताओं की काम 
करने की इच्छा पर कोई विशेष बरा प्रभाव नहीं पडेग] । 

यदि किसी अति आवश्यक कार्य के लिए धत की आवयस्यकता ने ही न 
लोग धन के वतमान उपयोग को ही अधिक अच्छा समझते हैं। भावी लाभों को 
साधारणतया कम महत्व दिया जाता है, इसलिए किसी भी नये कर का साधारणतया 
यही प्रभाव पड़ता है कि लोगों की बचत करने की इच्छा शिथिल हो जाती है । करा- 

प्रा का बचत करन का इच्छा पर दो प्रकार प्रभाव पडता है : प्रथम तो. लोग यह 
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सोचते हैं कि कर द्वारा उनकी वर्तमान आय धट जायगी और इस प्रकार वे पहले की 
भाँति बचत नहीं कर सकेंगे । दूसरे, वे यह भी सोचते है कि यदि वे बचाये हुए धन 
को किसी विनियोग में लगाते हैं तो उससे जो आ्राय प्राप्न होगी उस पर फिर दोबारा 
कर देना पड़ेगा । दोनों ही दक्षात्रों में बचत की इच्छा सुस्त पड़ जांती है, परन्तु यदि 
भविष्य के लिए धन की आवश्यकता बहुत ही ग्राग्रहपूर्ण है तो बचत करने की इच्छा 
में कमी नहीं पड़ेगी । वरन्‌ उस आय की कमी को पूरा करने के लिए जो कर के कारण 
उत्पन्न हुई है, लोग और ग्रधिक उत्साह से कार्य करने लगेंगे । 

( ३ ) साधनों का पुनवितरणा-करारोपर बहुत बार उद्योगों तथा व्यय- 
सायों के बीच साधनों का नवीन वितरण अथवा पुनवितरण भी कर देता है ।' यदि 
किसी उपज पर कर लगाया जाता है तो वस्तु विशेष के प्रति इकाई उत्पादन व्यय में 
वृद्धि हो जाती है और वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। यदि श्रन्य बातें यथास्थिर 
रहें तो इस दशा में वस्तु की माँग कम हो जायगी, जिसके कारण उसका उापादन भी 
घटेगा और उत्पादन में लगे हुए कुछ साधन बेकार हो जायेंगे, जिनको दूसरी उत्पादन 
शाखाओं में जाना पड़ेगा | कुछ दशाग्रों में जबकि उत्पादक कर का भार स्वयं उठाते 
हैं और उसे उपभोक्ताओं पर नहीं डालते हैं तो ऐसी दशा में किसी न किसी कारण 
सीमान्त उत्पादकों को हानि होने लगती है और उन्हें व्यवसाय विशेष को छोड़ने पर 
बाध्य होना पढ़ता है। वे अपने साधनों को किसी दूसरे उत्पादन काये में लगाने 
का प्रयत्न करते हैं, परन्तु साधनों की एक व्यवसाय से दूसरे में गतिशीलता इतनी सरल 
तथा बिना रोक नहीं होती है । बहुत सारी पूजी इस प्रकार के मकानों तथा मशीनों 
में लगी रहती है कि जिनको किसी दूसरे उपयोग में नहीं लगाया जा सकता है । इसी 
प्रकार यदि किसी एक स्थान ग्रथवा क्षेत्र में उत्पादन कर लगाया जाता है जबकि 
दूसरे स्थानों तथा क्षेत्रों में उत्पादन कर मुक्त है, तो उत्पादकों में करारोपित क्षेत्रों से 
हटकर कर-मुक्त क्षेत्रों में चले जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायगी, विशेष रूप से यदि 
बहुत रो स्वतन्त्र प्रदेश पास-पास ही स्थित है। परन्तु यदि दशायें विपरीत है श्रौर यर्दि 
जिस प्रदेश मे कर लगाया जाता है वह या तो बहुत बड़ा है या दूसरे प्रदेशों को तुलना 
में उसे बहुत से अन्य लाभ ब्राप्त हैं तो उत्पादकों में कर से बचने के हेतु एक प्रदेश से 
दूसरे प्रदेशों में जाने की प्रवृत्ति वहीं होगी । 
वितरण पर प्रभाव -- 

जिस प्रकार एक श्रच्छी कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उससे उत्तादव न 
घटने पाए तथा बचत के संचय में कमी न पढ़े, ईसी प्रकार कर-तीति का धन अथवा 
ग्राय के वितरण पर भी समुचित प्रभाव पड़ना चाहिए । पुरानी विचार-धारा के कुछ 
अथंशास्त्रियों का विश्वास था, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राजस्व का केवल 
यही उदय है कि राज्य के लिए आय के साधन प्राप्त किये जाये श्रौर इस कार ण वही 
कर प्रणाली सबसे ग्रच्छी समझी जाती थी, जिसके अन्तर्गत कर देने के पद्चात्‌ भी 
विभिन्न करदाताग्रों की तुलनात्मक ग्राथिक अवस्था (र०॥ाए० छिएग्राण्यां० श०भुं- 
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४०॥) वैसे ही रहे जैसी कि कर देने से पहले थी, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि जब 
तालाब में से कुछ पानी निकाल लिया जाता है तो उसके पश्चात्‌ भी पहले की भाँति 
पानी के तल में समानता झा जाती है । 

परन्तु बाद के श्रर्थशशार्त्रियों ने, जिनमें प्रसिद्ध जम॑न श्रर्थशासत्री वेगनर 
(ए४७७४7४०) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यह बताया कि राजस्व का कार्य 
केवल राज्य के लिए साधन एकत्रित करने तक सीमित नहीं है, वरन्‌ राज्य को राज- 
कोषीय नीति अन्य सामाजिक, आ्राथिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख 
कर बनाई जानी चाहिए, जिससे कि देश में धन का वित्तरण यथासम्भव समान रहे 
और॑ समाज में वृत्तिहीनता का या तो अन्त हो जाय या न्यूनतम हो जाय । धन का 
श्रधिक एकसम वितरण निश्चय ही देश के लोगों के सामूहिक कत्यारा में वृद्धि करता है, 
इस कारण यदि किसी देश की कर प्रणाली इस प्रकार की है । कि उसके अ्न्तगंत धन के 
वितरण की असमानतायें बढ़ती हैं तो वह निश्चित रूप से हानिकारक होगी ।। पीग 
(080०0) का मत है कि यदि राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में कमी न आये तो धन के 
वितरण में प्रत्येक ऐसा सुधार जिससे इस लाभांश में से गरीब वर्गों को मिलने वाले 
भाग में वृद्धि होती है, सामूहिक सामाजिक कल्याण को बढ़ा देगा । 

प्रतिगामी कर प्रणाली निस्सन्देह ग्राय के वितरण की समानता को बढ़ा देती 
है, इसलिए सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। 
इसी प्रकार एक अ्रनुपाती कर ग्रथवा ऐसा कर जो कुछ भी अंश तक प्रगामी है, श्रधि- 
काश दशाझ्रों में सामूहिक सामाजिक कल्याण में कमी कर देगा । केवल वही कर 
प्रणाली जो बड़े श्रंश तक प्रगामी होती है, धन के वितरण में समानता ला सकती है। 
दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि केवल इसी दशा में सामाजिक सामूहिक 
त्याग न्यूनतम्‌ होता है। यही कारण है कि ऐसे करों का लगाना कल्याण के दृष्टिकोण 
से सबसे उचित समझा जाता है। किसी भी देश की कर प्रणाली में बहुत सारे कर 
सम्मिलित होते है, जिनमें से कुछ तो सभी व्यक्तियों पर एक ही दर में लगाये जाते है 
कुछ अनुपाती होते हैं, परन्तु उनमें से कुछ का बड़े भ्रंश तक प्रगामी होना भ्रावश्यक है, 
जिससे कि सम्पूर्ण कर प्रणाली की प्रकृति प्रगामिता की ओर हो । उदाहरणा के लिए, 
उत्तर-प्रदेश राज्य की सरकार एक ओर तो क्ृषि-ग्राय कर लगाती है, जो एक प्रगामी 
कर है । दूसरे, वह बिक्री-कर, उत्पादन कर इत्यादि लगाती है, जो अनुपाती कर हैं, 
श्रौर तीसरे, इसी राज्य में विजली कर, बिजली के उपभोग की प्रत्येक इकाई पर एक 
ही मात्रा में लिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य सब प्रकार के करों का समुचित 
तथा लाभपूरां मिश्रण करने का प्रयत्न करता है। स्मरण रहे कि केवल प्रत्यक्ष कर, 
जसे--भाय-कर, प्रमण्डल-कर (0०77०:४४०॥ 7४५) इत्यादि ही साधारणतया बड़े 
श्रंश तक प्रगामी बनाये जा सकते हैं। निरक्राम्य-कर तथा उत्पादन कर जैसे परोक्ष 
करों को सरलता के साथ प्रगामी नहीं बनाया जा सकता है । उपभोग पर लगाए हुए 
लगभग सभी कर साधारणतया अनुपाती कर होते हैं, क्योंकि वे उपभोक्ताओं के 


[ ५५ 


विभिन्न वर्गों में भेद नहीं कर सकते हैं । यह सम्भव नहीं है कि एक धनी उपभोक्ता से 
एक ही वस्तु पर गरीब की अपेक्षा भ्रधिक कर लिया जाय । 

सेद्धान्तिक दृष्टिकोश से एक संरक्षण-प्रशुल्क (?706०८४ए०४ 78४) भी 
कभी-कभी धन के वितरण को समुचित बनाने के लिए सहायक हो सकता है । यह दो 
रीतियों से सम्भव हो सकता है-प्रथम, ऐसी वस्तुओ्रों पर आयात कर लगा कर जो 
ऐसे देशी उद्योगों की उपज से प्रतियोगिता करती हैं जिनमें मजदूरियों की दर दूसरे 
उद्योगों की अपेक्षा ऊची हैं, आय के वितरण में समानता लाई जा सकती है । ऐसे 
करों का परिणाम यह होता है कि वे कर ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं जिनमें 
मजदूरियाँ अधिक है और इस प्रकार श्रम तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों को कम मज- 
दूरी वाले उद्योगों से अधिक मजदूरी वाले उद्योगों की श्र गतिशील कर देते हैं | ऐसी 
वस्तुओं पर आयात कर लगा कर भी जिनका उपभोग प्राय: धनी वर्गों में ही किया 
जाता है, इस उद्द श्य की पूति की जा सकती है । कर लग जाने पर ऐसी वस्तुओं के 
स्थानापन्न अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं, जो समाज के श्रधिकांश लोगों के लिये अधिक 
लाभदायक होते हैं, परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस नीति का केवल सैद्धा- 
न्तिक महत्त्व है। व्यवह्ा रिक जीवन में इससे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं । 
कारण यह है कि करारोपरा का प्रभाव अनेक दिशाश्रों में पड़ता है और इसके फल- 
' स्वरूप बहुत सी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जो कभी-कभी एक 'दूसरे की विरोधी भी 
होती हैं। यही कारण है कि यह नीति व्यवहारिक जीवन में बहुधा सफल नही हो 
पाई है । 
करारोपश के शअ्रन्य प्रभाव-- 

करा रोपण के प्रन्य प्रभावों के सम्बन्ध में कर के एकत्रित करने के व्यय का 
ग्रध्ययन भी झ्रावश्यक प्रतीत होता है । वही कर प्रणाली अश्रच्छी समभी जाती है जो 
मितव्ययी होती है, भ्रर्थात्‌ जो करदाताश्रों द्वारा दिये हुए धत का भ्रधिकतम भाग राज- 
कीय कोष में पहुँचाने में सफल होती है । सरकार के दृष्टिकोण से, जबकि उसका 
उद्दं इय करों के द्वारा एक निश्चित आय प्राप्र करना होता है, वह कर प्रणाली जिसमें 
भारी संख्या में ऐसे कर सम्मिलित हों कि करदाताग्नरों को धन की छोटी-छोटी माचायें 
देनी पड़े, शासनीय दृष्टिकोश से श्रधिक महंगी पड़ती हैं । इसके विपरीत ऐसी कर 
प्रणाली में एकत्रित करने का व्यय कम होगा, जिसमें करों की मात्रा तो थोड़ी हो, 
परन्तु उनमें से प्रत्येक राज्य की बहु-मात्रा में आय प्रदान करता हो । इसी प्रकार यदि 
एक कर बहुत सारे व्यक्तियों पर लगाया जाता है, यद्यपि उसकी प्रति व्यक्ति दर बहुत 
कम है, शासन के दृष्टिकोण से ऐसे कर की अपेक्षा श्रधिक महंगा होगा जो ऊची दर 
पर थोड़े से ही व्यक्तियों पर लगाया जाता है और राज्य को बराबर ही आय प्रदान 
करता है । साराँश यह है कि मितव्ययिता के दृष्टिकोण से ऐसी कर-प्रणाली अधिक 
अच्छी है, जिसमें करो की संख्या सीमित हो । 

कुरदाताग्रों के दृष्टिकोण में कर प्रणाली की सरलता भी बहुत आवश्यक हुँ । 
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यदि कर प्रणाली जटिल है और यदि आय की विरतृत सूची बनाने के लिए नियमों के 
विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है श्रथवा लेखों की सत्यता सिद्ध करने के लिये 
बहुत से पत्रों को भेजना पड़ता है तो इससे करदाताओं को केवल परेशानी ही नहीं 
होती वरन्‌ उनको विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त करने तथा कर-अधिकारियों के सामने 
अपने हृष्टिकोश रखने पर भी बहुत व्यय करना पड़ता है। ऐसी दशा में परोक्ष रूप 
में एकत्रित करने का व्यय बढ़ जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि कर प्रशाली 
इतनी सरल तथा स्पष्ट हो कि करदाता बिना किसी विशेष परेशानी तथा व्यय के 
अ्रपने दायित्व का भुगतान कर सके । 

” इस सम्बन्ध में यह भी अध्ययन करता ग्रावश्यक है कि करारोपणा का वृत्ति 
(7790आ॥670 पर क्‍या प्रभाव पड़ता है ? कुछ लोगों का विश्वास है कि करारो- 
पण अवश्य ही वृत्तिहीनता को बढ़ाता है अथवा वृत्ति में कभी करता है । यह कहा 
जाता है कि यदि कर नहीं दिये गये होते तो उस धन की बचत होती है जो जनता 
द्वारा कर के रूप में दिया गया है और इस बचत को या तो वर्तमान उद्योगों तथा 
व्यवसायों में लगाया जाता या इससे नये उपक्रम खोले जाते और दोनों ही दशाप्रों में 
लोगों को अधिक रोजगार मिलता, परन्तु यह सही नहीं है | इसमें तो सन्देह नहीं है 
कि ऐसे करों के फलस्वरूप जिनकी मात्रा बहुत अ्रधिक होती है प्रथवा जो भ्राकस्मिक 
होते हैं, कभी-कभी वृत्तिहीनता बढ़ जाती है । क्योकि इससे भ्रकस्मात ही भारी संख्या- 
में श्रमिकों का रोजगार छूटने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है । परन्तु इस प्रकार 
का तक करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि राज्य भी अपनी प्राप्त आय का व्यय 
करता है और जो क्रयः शक्ति कर के रूप में लोगों से ले ली जाती हे वह राजकीय 
व्यय के रूप में फिर लोगों को लौटा दी जाती है और इसके फलस्वरूप वृत्ति में इसी 
प्रकार वृद्धि होती है जैसी कि उस दक्शा में होती है, जबक्कि यह ब्रायः शक्ति व्यक्तिगत 
हाथों में रहती है। इसके अ्रतिरिक्त एक श्रौर भी सम्भावना है, यह हो सकता है कि 
व्यक्तिगत व्यवसायी बचत करते, परन्तु इस बचत का आसंचन (०४078) करके 
वृत्ति में कमी कर देते । यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे किसी व्यवसाय को रांचालित 
करते कि जिसमें या तो जोखिम का अंश अधिक है या जिसमें भ्रधिक लम्बे समय में 
जाकर लाभ होता है । व्यक्तिगत व्यवसायी ऐसे उद्योगों में भी रुपया नहीं लगाते जो 
या तो लाभ के दृष्टिकोण से अ्रच्छे नहीं होते हैं या जिनमें इतनी अधिक पूंजी को आव- 
श्यकता होती है कि व्यक्तिगत साहुस उसे उपलब्ध नहीं कर सकता है । राज्य ऐसे उप- 
क्रमों को उपजा कर नये उद्योगों का निर्माण कर सकता है और इस प्रकार नये और 
विस्तृत वृत्ति के मार्ग खोल सकता है । 

ऊपर के विवेचन से हमने उत्पादन, वितरण तथा आ्राधथिक जीवन के श्रस्य 
श्रंशों पर करारोपरा के प्रभाव का अध्ययन किया है। ग्रब यदि हमें एक कर प्रणाली 
के विषय में निर्णय देना है कि वह अच्छी है या बुरी अथवा दो कर प्रणालियों की 
तुलना करनी है तो ऐसा करने के लिये हमें उपरोक्त प्रभावों के बीच ' सन्तुलन' 
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करना होता है । इस दिशा में हम अधिकतम्‌ सामाजिक लाभ अथवा न्यूनतम सामू- 
हक त्याग की सहायता से ही काम कर सकते हैं। किसी कर प्रणाली की जांच इन्हीं 
सिद्धान्तों के ग्राधार पर की जा सकती है । साथ ही, यह कहना भी अ्संगत न होगा 
कि राज्य की माँग विभिन्न करदाताओं के निर्मित्त, जहाँ तक हो चुके, न्यायपूर्ण होनी 
चाहिए | अ्रधिकतम्‌ सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के भ्रनुसार कर-प्रणाली मितव्ययी 
भी होनी चाहिए | बहुत बार ऐसा देखने में श्राता है कि न्‍्यायशीलता तथा मितव्य- 
यिता दोनों एक ही साथ प्राप्त नहीं की जा सकती हैं । ऐसी दशा में हम इतना ही 
कह सकते हैं कि यदि लम्बे काल तक दोनों को साथ-साथ न चलाया जां सके और 
इस बात की ग्रावश्यकता पड़े कि दोनों में से किसी एक को चुना जाय तो उस दशा 
में मितव्ययितां को न्‍्यायशीलता कीं अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। 
इनका ग्रर्थ लगा लेना भ्रूल होगी कि न्‍्यायशीलता आवश्यक नहीं है। कहना केवल 
इतना है कि दोनों के बीच विरोध की दशा में मितव्ययिता को न्‍्यायशीलता से ऊँचा 
स्थान मिलता चाहिए । 
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अध्याथ ७ 
मत्यु-कर 
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परिभाषा-- 
मृत्यु-कर की सबसे सरल परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि यह वह कर है जो 
किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी छोड़ी हुई सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लगाया 
जाता है। इस प्रकार यह कर मरने वाले के उत्तराधिकारियों से वसूल किया जाता 
है । संसार के लगभग सभी उन्नतिशील देशों की कर प्रणाली में वर्तमान युग में 
मृत्युकर ने अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। इस कर के बहुधा दो रूप होते है और 
व्यवहारिक जीवन में इन दोनो रूपों का अलग-ग्रलग प्रभाव पड़ता है । या तो यह 
कर भू-सम्पत्ति कर (850406 [009) के रूप में लगाया जाता है, जिस दशा में इस 
बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी कौन है, उसका 
मृत व्यक्ति से क्या सम्बन्ध है और उसकी करदान सम्बन्धी स्थिति किस प्रकार है । 
यह कर मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति, चाहे वह॒ चल हो या अचल, उसके 
उत्तराधिकारियों में बाँटने से पहले ही वसूल कर लिया जांता है । कर का दूसरा रूप 
यह है कि जब मृत व्यक्ति की कुल सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों में बँट जाती है 
तो उत्तराधिक्रारियों से रिक्य कर (0॥678708 ॥४५) वसूल किया जाता है | इस 
प्रकार भू-सम्पत्ति कर मृत व्यक्ति की समस्त पम्पत्ति पर एक ही साथ लगाया जाता 
है, परन्तु रिक्थ कर विभिन्न उत्तराधिका रियों को प्राप्त होने वाले हिस्सों पर अलग- 
अलग लगाया जाता है । इज्भलेंड में ये दोनों ही प्रकार के मृत्यु-+र एक ही साथ 
लगाए जाते हैं | जर्मनी उत्तराधिकारियों पर कर लगाते समय उसकी निजी सम्पत्ति 
को भी ध्यान मे रखा जाता है । भारत में मृत्यु-कर भू-सम्पत्ति कर के रूप में लगाया 
गया है । 

शासन के हृष्टिकोश से भू-सम्पत्ति कर रिक्थ कर की अपेक्षा अधिक सरल 
तथा मितव्ययितापूरं होता है । भ्राधिक दृष्टिकोश। से यह बहचा अधिक उत्पादक भी 
होता है । कारण यह है कि इस कर में हिस्सों का मुल्य निर्धारण करने तथा उत्तरा- 
धिकारियों के सम्बन्ध में भ्रन्य बातों की खोज करने की झ्रावश्यकता नहीं पड़ती श्रोर कर 
की दरें सुगमता से निश्चित की जा सकती हैं। इसके विपरीत रिक्‍्थ करो में करदाता की 
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करदान क्षमता को भारी महत्त्व दिया जाता है, जिसका निर्धारण एक जटिल समस्या 
है, परन्तु अ्रथंशार्त्रियों का विचार है कि रिक्थ कर भू-सम्पत्ति कर के ऊपर एक सुधार 
है, क्योंकि न्यायपूर्णातथा के दृष्टिकोण से यह अ्रधिक अच्छा होता है शौर इसका 
भार प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी करदान क्षमता के अनुसार पड़ता है । 

मृत्यु-कर के पक्ष में तर्क -- 

म॒त्यु करों के पक्ष में निम्न तके और भी रखे जा सकते हैं :--- 

( १ ) रिक्‍्थ सम्पत्ति अनुत्पादित झ्राय है--उत्तराधिकारी के दृष्टिकोण 
से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्न सम्पत्ति से उत्पन्न होने बाली झ्राय अनुत्पादित भ्राय 
है । समाज के प्रति अ्रथवा मृत व्यक्ति के प्रति उत्तराधिकारी ने प्राप्ठ सम्पत्ति के 
निमित्त कुछ भी सेवा प्रस्तुत नहीं की है । अनुत्पादित श्राय पर कर के दृष्टिकोश से 
मृत्यु-कर को उचित कहा जा सकता है श्रौर उत्तराधिकारी के लिए वह कुछ भी कष्ट 
उपस्थित नहीं करता है । 

(२) आय का पुनवितरण--आश्राधुनिक काल में मृत्यु,करों को इस दृष्टि- 
कोण से भी उचित बतायां जाता है कि उनके द्वारा आय का अ्रधिक समुचित वित- 
रण किया जा सकता है । पूजीवादी अथंव्यवस्था का एक भारी दोष यह है कि उसमें 
प्राय का विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के बीच बड़ा असमान वितरण होता है । इस 
. अ्रसमानता का एक बड़ा कारण पूजीवादी देशों की रिक्य प्रथा ही है। जो लोग 
साम्यवादी भ्रथवा समाजवादी विचारधारा के पक्ष में हैं वे तो समाज की इस त्रुटि को 
दूर करने के लिये व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा रिक्‍्थ प्रणाली को भज्भ कर देने का सुकाव 
रखते हैं, परन्तु जो लोग पूजीवादी संस्था में ही सुधार करने के पक्ष में हैं वे मृत्यु- 
करों को इस प्रकार के सुधार का एक महत्त्वपूर्ण साधन समभते हैं। इन करों द्वारा 
जुटाई हुई व्यक्तिगत सम्पत्ति का एक भाग सरकार प्राप्त कर लेती है श्नौर इस श्राप्त 
घन का उपयोग समाज के निधं॑न वर्गों को लाभ पहुँचाने के लिये किया जाता है । 

(३ ) पूजीवाद में व्यापार-चक्र की रोक--लॉर्ड कीन्‍ज (६०४7०) 
का विचार है कि पूजीवादी अ्रथंव्यवस्था का भारी दोष यह है कि इस व्यवस्था में 
व्यापार-चक्र लागू होते हैं। कभी कीमत उत्पादन तथा वृत्ति में एक साथ वृद्धि होती 
हैं और कभी सबके सब ही इसके विपरीत दिशा में चलते हूँ । पू'जीवादी अर्थव्यवस्था 
में यह चक्र कभी भी पूर्णातया समाप्त नहीं हो पाते, परन्तु इनके जोर को अवश्य कम 
किया जा सकता है । व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण यह है कि धन के वितरण की 
्रसमानता के कारण गरीब वर्गों के उपयोग में कमी भ्रा जाती है। जितनी ही धन 
के वितरण की असमानता कम होगी उतनी ही व्यापार चक्र द्वारा उत्पन्न की हुई 
पीड़ा भी कम होगी और इस प्रकार की अ्रसमानता मृत्यु-कर काफी अंश तक कम 
कर सकते हैं, यदि वे बड़े ञ्रंश तक प्रगामी हैं । 

( ४ ) अच्छे कर-ममुत्यु-करों का लगाना तथा उनकी दरों का निश्चित 
करना सरल होता है और एक बार लग जाने के पह्वातु उनका अपवंचन भी कठिन 
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होता है। ऐसे कर उन प्रतिभूतियों तथा वेतनों से प्राप श्राय पर भी लगाये जा सकते 
है जो साधारणतया कर-मुक्त हैं। यही नहीं, वरव्‌ वह सम्पत्ति अथवा ग्राय भी कर 
से नहीं बच सकती, जिसे मृत व्यक्ति ने छिपा कर रखा था । 

मृत्यु-कर के विरोध में तक॑-- 

कर के विरुद्ध प्रमुख तक॑ निम्न प्रकार हैं :-- 

( १ ) ये कर देश मे पूँजी के संचय को हतोत्साहित करते हैं । इसका परि- 
णाम यह होता है कि आगे चल कर देश की उत्पादन शक्ति कम हो जाती है और 
उसके आ्िक विकास तथा सम्पन्नता के वेग में शिथिलता ग्रा जाती है | एक आलो- 
चक ने -यहाँ तक कहा है :--“हम अपने बीज के श्रवाज को वेच रहे है और जब 
बोने का मौसम आायगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा ।'?* इस सम्बन्ध में यह 
कह देना असंगत न होगा कि जहाँ तक मृत व्यक्ति का सम्बन्ध है, उसकी सम्पत्ति पर 
लगाये गये करों का उसकी इच्छा शक्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने का तो 
प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु उत्तराधिकारियों को जो प्राय मुत्यु-कर के न होने की 
दशा में मिलती उसमें कमी अ्रवश्य आ जाती है । यहाँ पर भी यह निर्णय कठिन है 
कि इस कमी का इच्छा शक्ति पर क्‍या प्रभाव पड़ता हे । 

( * ) म॒त्यु-कर पूजी को समाप्ठ कर देते है। यह तक विशेष रूप में बड़े 
बड़े उद्योगपतियों की ओर से प्रस्तुत किया जाता है । मृत्यु-करों के देने के पश्चात्‌ 
उद्योग में लगाई हुई पूंजी में कमी ञ्रा जाती है ।'इसके विरुद्ध हम यह कह सकते है 
कि कर के फलस्वरूप सरकार को आय प्राप्त होती है उसे भी सरकार पूंजी के रूप 
में उपयोग कर सकती है | इज्धुलेड के अनुभव से तो यही सिद्ध होता है कि इन करों 
ने पूजी के निर्माण में बाधा नहीं डाली है । 

( ३ ) मुत्यु-कर स्वयं अपने आधार को समाप्ठ कर देते हैं । यह काह्ा जाता 
है कि मृत्यु-करों की उत्पादकता विशालकाय सम्पत्तियों पर निर्भर होती है, जबकि ये 
कर स्वयं बड़ी सम्पत्ति को नष्ट कर देते हैं, परच्तु अनुभव बताता है कि बिटेस में, 
जहाँ ये कर बड़े लम्बे काल से लगते चले ग्रा रहे हैं, ऐगा कोई अभाव हृष्टिगोचर 
नहीं होता है । 

( ४ ) मुत्यु-कर बड़ी-बड़ी उत्पादन इकाइयों को तोड़ देते हैं । उनके द्वारा 
पूंजी की मात्रा में तो कमी झ्राती ही है। साथ ही, उत्तराधिकारी व्यवस्था के झ्राकार 
को कम करने के लिए भीं बाध्य हो जाते हैं। अनुभव इस तर्क की भा पुष्टि नहीं 
करता है । 

( » ) मृत्यु-कर परोपकार को हतोत्साहित करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
'व्यक्तिगत परोपकार पूजीवाद के श्रन्तगंत एक लाभपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है, 
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परन्तु देखना यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का कौनसा भाग परोपकार पर व्यय किया 
जाता है । वैसे भी उस प्रकार के परोपकार को हर दशा में उचित नहीं कहा जा 
सकता है, क्योंकि बहुत बार सामाजिक वर्गो की श्राथिक तथा राजनेतिक स्वतन्त्रता 
को समाप्त करके निहित हितों को उत्पन्न कर देता है । 

मत्यु-करों के प्रभाव -- 

मृत्यु करो के प्रभाव का हम चार शीप॑ंकों मे श्रध्ययन करते है :--- 

( १ ) बचत पर प्रेभाव--बहुधा ऐसा कहा जाता है कि मूृत्यु-कर व्यय 
करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर बचत को कम्त कर देते है, परन्तु इस सम्बन्ध में 
कुछ बातें ध्यान देने योग्य है :-- प्रथम तो, लगभग सभी देशों में एक न्यूनतम " सीमा 
तक सम्पत्ति को कर-मुक्त रखा जाता है | उसके पश्चात्‌ नीची दरों पर कर लगाया 
जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि निम्न वर्गों तथा मध्यम वर्गों की बचत 
करने की शक्ति पर कर का प्रभाव या तो पड़ता ही नहीं है या यदि पड़ता है तो बहुत 
कम । इस सम्बन्ध में यह बात भी महत्त्वपूर्णा है कि अधिकांश बचत धनी वर्गों द्वारा 
की जाती है और मृत्यु-कर इस वर्ग की बचत शक्ति को निस्सन्देह कम कर देता है। 
दूसरे, यह कहा जाता है कि मृत्यु-कर पूंजी में से छुकाया जाता है और इस प्रकार 
यह पूंजी को कम कर देता है,परन्तु जेसा कि पहले बताया जा चुका है कि सरकार भी 
"कर से प्राप्त श्राय को पूंजी के रूप में उपयोग कर सकती है और फिर इस बात की 
कोई गारन्टी नहीं है कि उत्तराधिकारी प्राप्त सम्पत्ति का पूजी के ही रूप में उपयोग 
करेगा । 

( २ ) बचाने की इच्छा पर प्रभाव- मृत्यु-कर के विषय में यह कहा 
जाता है कि उसका बचत करने वाले की मनोवृत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इस 
कारण उसकी बचत करने की इच्छा में कमी हो जाती है । यदि हम ध्यानपूर्वक देखें 
तो पता चलता है कि आय-कर का मृत्यु-कर की श्रपेक्षा बचत करने की इच्छा पर 
ग्रधिक बुरा प्रभाव पड़ता है । कारण यह है कि आ्ाय-कर तुरन्त देना पड़ता है, जबकि 
मृत्यु-कर दूर भविष्य में और वह भी स्वयं सम्पत्ति उपाज॑न करने वाले द्वारा नहीं । 
बचाने वाला अपने जीवन काल में सम्पत्ति का श्रपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर 
सकता है, इसलिए उनकी बचाने की इच्छा पर भारी प्रभाव नहीं पड़ता । कर तो 
बचाने वाले के उत्तराधिकारी चुकाते है, इसलिए उनका बचाने वाले पर बुरा प्रभाव 
पड़ना आ्रवश्यक नही है । 

साथ ही, इस बात की सम्भावना है कि मसृत्यु-कर की आकाक्षा में व्यक्ति 
विशेष और अधिक परिश्रम करने के लिये उत्साहित हो और इसी प्रकार उत्तरा- 
घिकारी भी अ्रधिक तन्‍्मयता के साथ बचत करे । दोनों ही दक्ाओ्रों में बचत की इच्छा 
हतोत्साहित ही होगी । इस सम्बन्ध में हमें यह भी जानना चाहिए कि रिक्थ सम्पत्ति 
बहुत बार अप्रत्याशित (७४४७०/6०]]) ग्राय के रूप में मिलती है । जब तक वह नहीं मिल 
जाती है तब तक उत्तराधिकारी उसके विषय में निश्चित नहीं रहता और इस काररख 
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यह समझ लेना भूल होगी कि उसकी आशा में वह पहले से ही काम छोड़ देगा श्रौर 
हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायगा । 

( ३ ) उत्पादकता पर प्रभाव--इस विषय में थोड़ा सा पहले ही बताया 
जा चुका है । जो बात बचत के सम्बन्ध में कही गई है वह यहाँ पर ठीक उसी प्रकार 
लागू होती है। इज्भलैंड श्रादि देशों का श्रनुभव है कि इस कर के होते हुए भी 
उत्पादकता निरन्तर बढ़ती ही गईं है और देश का आथिक विकास आगे बढ़ा हैं 
साधारणतया ग्राय की कमी का उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ता हूं, परन्तु मृत्यु-कर 
उत्तराधिकारी को पहले से प्राप्त होने वाली श्राय में कोई कमी नहीं करता है 

( ४ ) उत्पादन इच्छा पर प्रभाव-मुत्यु-करों का उत्पादन इच्छा पर भी 
कोई बुरा प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता है । इंरी वारगा इस राम्बन्ध मे 
भी बहुत कुछ कहना श्रावश्यक नहीं है । बात यह है कि मुत्यु-कर उस श्र तिरिक्त आय 
में से दिया जाता है जो उत्तराधिकारी को श्रकस्मात मिल गई है । 
भारतोय भ-सम्पत्ति कर एक्‍्ट-- 

भारत में यह एक्ट १४ अक्टूबर सन्‌ १६९४३ से लागू किया गया है और इस 
भू-सम्पत्ति एक्ट सन्‌ १९५३ (5886 ॥0008$ 60०६ 953) का नाम दिया गया 
है। एक्ट की प्रमुख व्यवस्थायें निम्न प्रकार हैं :-- 

(१ ) भू-सम्पत्ति कर मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति की मूल कीमत - 
पर लगाया जायगा । मृत व्यक्ति की सम्पत्ति में चल और अचल, कृपक और अकृपक, 
आदेय झ्रौर अधिकार सभी प्रकार की सम्पत्ति को सम्मिलित किया गया है । 

( २ ) कर सम्पत्ति की शुद्ध कीमत पर लगाया जायगा । मृत व्यक्ति के कुछ 
प्रकार के ऋणों, दायित्त्वों तथा दाह संस्कार सम्बन्धी खर्चो को सम्पत्ति की कीमत 
से निकाल दिया जाता है । सम्पत्ति का मुल्य श्रॉकते समय बाजार भाव पर ही कोमतें 
निर्धारित की जायेंगी । 

( ३ ) यह कर उन सभी व्यक्तियों द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति पर लगाया जाता 
है, जिनकी मृत्यु १५ अक्टूबर सन्‌ १६९५३ के पश्चात्‌ होती है । ऐसे व्यक्तियों में पुरुष, 
स्‍त्री, नाबालिग, वयस्क और पागलों को भी सम्मिलित किया गया है । इस सम्बन्ध में 
यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह कर केवल मनुष्य द्वारा छोड़ी हरई सम्पत्ति पर 
लगाया जाता है । कम्पनी, फर्म श्रथवा प्रमण्डल द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति पर लागू नहीं 
होता है । सम्मिलित परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर केवल उस सदस्य के 
हिस्से की सम्पत्ति पर कर लगाया जायगा। एक्ट में इस बात पर कोर ध्यान नहीं दिया 
गया है कि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का कितने उत्तराधिकारियों में विभाजन होता है । 

( ४ ) मृत व्यक्ति के सभी उत्तराधिकारियों पर कर के चुकाने का उत्तर- 
दायित्त्व है । 

( ५ ) छूट की च्यूनतम्‌ सीमा सभी प्रकार की सम्पत्ति के लिए ५० हजार 
रुपया रखी है। कर की प्रगामी दरों का विवरण निम्न प्रकार है :--- 
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११. शेष पर ४० ,, 

( ६ ) एक्ट में 'सम्पत्ति' शब्द का उसके सामान्य अर थे में उपभोग किया गया 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि एक्ट के श्रनुसार मृत व्यक्ति की छोड़ी हुई सारी सम्पत्ति 
को 'सम्पत्ति के क्षेत्र मे सम्मिलित किया गया है। एक्ट के अन्त में कुछ वस्तुओं का 
उदाहरण हेतु वर्णन भी किया गया है । 

( ७ ) सम्पत्ति की शुद्ध कीमत निकालने के लिए मूत व्यक्ति की सम्पत्ति में 
से कुछ प्रकार के खर्चों को निकाल दिया जाता है, परन्तु इस प्रकार के ख्चों को 
प्रधिकतम सीमायें निश्चित कर दी गई है। उदाहरणस्वरूप, मृत -व्यक्ति के दाह-संस्कार 
पर १,००० रुपये की ग्रधिकतम छूट दी गई है भौर कुल सम्पत्ति की कीमत का 
अधिक से अधिक ५%, उसके प्राप्त करने और उसका प्रबन्ध करने पर व्यय किया 
जा सकता है। 

( ८ ) कृषक भूमि, यदि वह बम्बई, मध्म-प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर- प्रदेश, हैदरा- 
बाद, राजस्थान, सौराष्ट्र, पंजाब, मध्य-भारत एवं पुराने खण्ड ग राज्यों में स्थित नहीं 
है, कर से विमुक्त होगी, परन्तु करारोपणा के उदंश्य से ऐसी सम्पत्ति को भी कुल 
सम्पत्ति में सम्मिलित कर लिया जाता है । 

( € ) निम्न प्रकार की सम्पत्ति को कर से पूर्णतया विमुक्त किया 
गया है :-- 

( क ) वह समस्त अचल पूंजी जो विदेशों मे भ्रथवा जम्मू और काइ्मीर 

राज्य में स्थित है । 

( ख ) सभी प्रकार की ऐसी चल पूंजी जो विदेशों में लगाई गई है । 

( ग॒) वह सम्पत्ति जिस पर मृत व्यक्ति का अधिकार केवल ट्रस्टी (77००) 

के रूप में था । 

(घ ) सा पुस्तकें जिन्हें मृत व्यक्ति ने बेचने के उद्दृइ्य से संग्रह नहीं 

कया था । 











( ड. ) घरेलू सामान तथा औजार, यदि उनकी अभ्रधिकतम कौमत २,५०० 
रुपये तक ही है । 

च ) पहनने के कपड़े और उनसे सम्बन्धित गहने और हीरे । 

छ ) चित्र, हस्तलिपि तथा श्रन्य प्रकार के व्यक्तिगत संचय । 

ज ) कोई भी ऐसा संचय जो शौक के उहूंवय से किया गया है । 

भ ) ऐसी सम्पत्ति जिस पर तीन महीने के भीतर पहले ही मृत्यु-कर दिया 
जा चुका है, परन्तु दूसरी मृत्यु के कारण फिर कर बाजिव हो 
जाता है । 

( ञअ ) वह सम्पत्ति जिस पर हिन्दू विधवा का सीमित अधिकार है । 

(ट ) वे समस्त दान तथा उपहार जो मतनव्यक्ति द्वारा दिए गए है, यदि 

उनकी सामूहिक कीमत ५,००० रुपये से प्रधिक नही ६ 

(5 ) ऐसी सम्पत्ति जिस पर उपहार कर (659 ४5) के अन्तर्गत पहुरे 

ही कर दिया जा चुका है । 

एक्ट पर ग्रालोचनात्मक हृष्टि-- 

भारत का भृू-सम्पत्ति कर विधान ब्रिटिश नियमों के आधार पर बनाया गया 
है। अनुभव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने समय-समय पर अपने नियमों मे बराबर संशोधन 
किए हैं, जिसका फल यह हुआ कि ब्रिटेन का वर्तमान विधान काफी जटिल एवं पेचीदा 
है। भारत सरकार ने भी ब्रिटिश सरकार के अनुभव से लाभ उठाने के लिए एक्ट में 
भ्रपवंचन के विरुद्ध समुचित व्यवस्थाएं की हैं और इस कारगा भारतीय भू-सम्पत्ति 

कर एक्ट में भी काफो जटिलता झा गई है | एक्ट की न तो भाषा टी सरल है और न 

उसकी व्यवस्थात्रों को साधारण व्यक्ति सरलतापु्वकं समझ ही सकता है । शायद 

इतनी जटिलता की आवश्यकता न थी। ब्रिटिश नियमों का ग्नुकरण करके ह 

एक्ट में अनेक अ्रनावश्यक व्यवस्थाएँ सम्मिलित कर ली हैं। बहुत सी व्यवस्थाए' 

तो ऐसी है कि उनका देश के व्यावहारिक जीवन में लगभग कुछ भी महत्त्व नहीं है । 
इन सम्बन्धों मे की गई व्यवस्थाग्रों को देखने से तो केबल यही पता चलता है कि 
भविष्य में मुकहमेवाजी को रोकने के विपय में भारत सरकार प्रावश्यकता से अ्रधिक 
सावधान रही है । 

एवंट में कोई झ्राधारभूत दोप हृष्टिगोचर नहीं होता है | छूट की सीमा काफी 
ऊची रखी गई है और बचत के प्रोत्साहन की भी समुचित व्यवस्था की गई है । कम 
श्राय वर्ग पर इस कर का लगभग कुछ भी प्रभाव नही पड़ेगा, श्षमिकों पर राधा प्रगामी 
दर पर कर लगाकर न्यायशीलता के सिद्धान्त की सन्तुष्टि की गई है | दूसरे ,श्ञों के 
अनुभव से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कर पूंजी के निर्माण पर भी कोई बुरा प्रभाव 
नहीं डालेगा । सरकार ने तो वेसे भी यह निश्चय किया है कि इस कर से प्राप्त राशि 
का उपयोग पूजी के रूप में किया जायगा | कर अपबंचन के विरद्ध समुचित व्यव- 
स्‍थायें की गई हैं और कर के एकत्रित करने पर भी व्यय बह्त नहीं होगा, परन्तु 
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व्यावहारिक जीवन में कर के शासन में कुछ न कुछ कठिनानियाँ भ्रवश्य रहेंगी । सबसे 
बड़ी कठिनाई सम्पत्ति के मृल्य-निर्धा रण के सम्बन्ध में होगी । 
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अध्याय ८ 


लोक आए 


(?एप्र॥८ 0000) 


श्र्थ श्रोर महत्त्व-- 

राज्य की आय प्राप्ठ करने की रीतियों में ऋणों द्वारा आय प्राप्त करना भी एक उपाय 
है । उधार लेता कभी-कभी असाधाररणा भ्रथ॑-प्रबन्ध (छड्ञा4-00ां7धए 7०॥06) 
कहा जाता है | ग्राय के इस साधन में राजकीय आगम के अन्य साधनों से थोड़ा 
अ्रन्तर होता है । लोक ऋण पर काफी काल तक ब्याज दिया जाता है और मूलधन 
को लौटाने के लिए किसी शोधन व्यवस्था का ग्रायोजन करना पड़ता है । इसी कारण 
राजस्व के विद्वानों का मत है कि साधारण परिस्थितियों में सरकार को व्यय की पूति 
साधारण आगम के साधनों द्वारा ही करनी चाहिए | व्यबहार में सरकारें साधारण 
तथा असाधारण दोनों ही परिस्थितियों के लिए ऋण लेती हैं। ग्राथिक नियोजन 
हैतु ऋणों का लेना सभी सरकारें उचित समभती हैं | करारोपणा की भी एक सीमा 
होती है, जिसके परे उसे ले जाने से जनता के विश्वास को खो देने का भारी भय 

राज०, ५ 





जन सियाबनाकमर. 
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पी । 


रहता है । एक विदेशी सरकार तो इस विषय में और भी सतक रहती है । ऐसी दर्शा 
में लोक ऋण शअभ्रावश्यक होते है । ह 

एक दूसरे हृष्टिकोश से भी लोक ऋणों की वाॉछनीयता सिद्ध होती है । 
सरकारी व्यय की बहुत सी मर्दे ऐसी होती हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ियों की 
ग्रपेक्षा श्रागे की पीढ़ियों को ही श्रधिक होता है। करारोपण का समस्त भार वतंमान 
पीढ़ी पर पड़ता है, परन्तु लोक ऋणों द्वारा इस भार का एक अंश भावी पीढ़ियों पर 
भी डाला जा सकता है, क्योंकि ऋणों का शोधन भावी लोक प्रागम से किया ज'ता 
है । इंगके प्रतिरित्त यह भी सम्भव है कि ऋणों से प्राप्त रकम को उत्पादक कार्यो 
में लगाकर शोघन हेतु पर्याप्त आय प्राप्त की जा सके । ऐसी दशा में ऋणा रवय॑ अपने 
शोधन की व्यवस्था कर देता है । 

जब धन की आवश्यकता किसी ऐसे उदूश्य के लिए होती है कि इससे किसी 
विशेष सामाजिक वर्ग को ही लाभ पहुँचता है तो ऐसे घन का करारापणा की अपेक्षा 
लोक ऋगणा द्वारा प्राप्त करना ही ग्रधिक अच्छा है, विशेषकर यदि व्यय उत्पादक है 
ग्रौर लाभ प्राप्त करने वाले उसका बदला दे सकते है । प्राकृतिक झापत्तियों के संकट 
को दूर करने श्रथवा उनकी भावी सम्भावना को रोकने के लिए भी ऋणा लेना 
उपयुक्त हो सकता है । वर्तमान जगत में समाजवादी विचारधाराञ्रों का जोर है, 
जिनके ग्रन्तर्गंत देश के बेकार पड़े हुए आरथिक साधनों का शोपण, उद्योग-धन्धों के 
राष्ट्रीय'रण तथा सरकारी उपक्रम के अन्तगंत नये उद्योगों का निर्माण करने के 
लिए लोक ऋणों की वाँछनीयता स्वीकार की जाती है | वैसे भी प्राचीन काल के 
राजाओं को भाँति ग्राधुनिक सरकारें विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए 
जमा धन नही रखती है । 
व्यक्तिगत ऋण श्रौर लोक ऋणश-- 

जिस प्रकार राजकीय प्रथ॑-प्रबन्ध तथा व्यक्तिगत अ्रथं-प्रबन्ध में भारी अन्तर 
होता है, ठीक इसी प्रकार लोक-ऋरणा तथा व्यक्तिगत ऋण में भी भेद होता है। 
प्रमुख भेद निम्न प्रकार हैं :-- 

( १) लोक ऋर के सम्बन्ध में सरकार एक ऐसी ऋणी होती है जो ऋणषा- 
दाताओ्ों को ऋरा देने के लिए बाध्य भी कर सकती है, परन्तु व्यक्तिगत ऋणी के 
लिए ऐसा करता सम्भव नहीं होता है । 

( २) लोक ऋणा में सरकार ऋणी होती है, जो सदा ही जीवित रहती है, 
इसलिए वह स्थाई ऋण ले सकती है और ऋण को चुकाने का स्थाई सौदा कर 
सकती है । सरकारी ऋणों पर समय सीमा का लगाना झ्रावश्यक नहीं है । व्यक्तिगत 
ऋणी का जीवन स्थायी नही होता है, इस कारण व्यक्तिगत ऋणो पर साधारणतया 
३ से लेकर १२ साल तक की समय सीमा लागू होती है । 

( ३ ) लोक ऋण देश के भीतर से भी लिये जा सकते है। झौर विदेशों से भी, 
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परन्तु व्यक्तिगत ऋण साधारणतया देश के भीतर से ही लिए जाते हैं, क्योंकि 
सरकार की तुलना में विदेशों में व्यक्तियों की साख बहुत कम होती है । 

( ४ ) सरकार बाहरी व्यक्तियों से ऋण लेने के अतिरिक्त स्वयं अपने आ्राप 
से अपने प्रतिज्ञा-पत्र ([. 0. ए!४) निकाल कर भी ऋण ले सकती है। एक व्यक्ति 
स्वयं अपने आप से ऋण नही ले सकता है, क्योंकि वह सरकार की भाँति कागज के 
नोट नहीं छाप सकता है । 

(५) लोक ऋण का उपयोग जन-साधारण के लाभ के लिए, जिसमें ऋण - 
दाता भी सम्मिलित होते है, किया जाता है, परन्तु कोई भी व्यक्तिगत ऋणी ऋण 
की रकम का उपयोग ऋणादाता के लाभ के लिए नहीं करता है। न्‍ 

( ५) लोक ऋणा के शोधन के लिए करारोपण का उपाय किया जाता है 
ग्रौर इस प्रकार ऋणशदाता को भी करदाता के रूप मे ऋशा का एक भाग चुकाना 
पड़ता है । व्यक्तिगत ऋण में ऐसा सम्भव नहीं होता है । 

( ७ ) सरकार की साख अधिक होने के का रण लोक ऋणा के ब्याज की 
दरें और शोधन शर्ते व्यक्तिगत ऋणों की अपेक्षा श्रधिक सरल होती है । 

(5८ ) व्यक्तिगत ऋण छोटी मात्रा में होता है और ऋणी कोई अ्रच्छी 
प्रतिभुत देता है। लोक ऋणों में ऐसी बात नहीं होती है । 

( € ) उदृ श्य के दृष्टिकोण से अधिकांश लोक ऋण उत्पादक कार्यों के 
लिए ही लिए जाते हैं, यद्यपि व्यक्तिगत ऋण उत्पादक और अनुत्पादक दोनों ही 
उद्द श्यों से लिए जा सकते है । 
लोक ऋषश्प तथा कर में नेद-- 

लोक ऋण और कर में कई मौलिक भेद हैं, जो निम्न प्रकार है :-- 

(१ ) लोक ऋणों के सम्बन्ध मे सरकार का यह उत्तरदायित्त्व होता है कि 
भविष्य मे मुलधन ओर ब्याज का भुगतान करे, परन्तु करों के सम्बन्ध मे ऐसा कोई 
भी उत्तरदायित्त्व नही होता है । 

( २) लोक ऋणशा साधारणतया असाधारण अथ॑-प्रबन्ध से सम्बन्धित होते 
है, परन्तु करों द्वारा सरकार अपने दिन प्रतिदिन के व्यय के लिए धन' प्राप्त 
करती है । 

( ३ ) कर सरकारी आय का नियमित साधन हैं, परन्तु ऋण अनियमित 
साधन है । 

( ४ ) लोक ऋणों द्वारा भावी पीढ़ियों को जो लाभ पहुँचाया जाता है 
उसका बदला भावी पीढ़ियों से भी वसूल किया जा सकता है । करारोपणश में यह बात 

ही होती, उसका भार वर्तमान पीढ़ियों पर ही पड़ता हैं । 
लोक ऋषरणा का वर्गीकररणु-- 
लोक ऋणो का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जांता है ३--- 
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(१ ) श्रवधि के श्रनुसार वर्गीकरण - 

ये ऋण दो प्रकार के होते हैं - (अर) दीधकालीन ऋण (#0702० [06065), 
(ब) भ्रल्पकालीन ऋण (ए/०॥0०06 ॥06005) । 

( अ्र) दीर्घकालीन ऋण (४०७७०८6 7060/9)--ये ऋण श्रधिकतर इस 
प्रकार के होते हैं कि या तो सरकार इनका भुगतान करती ही नहीं है श्रौर यदि करती 
भी है तो बहुत समय बाद करती है। ये ऋण अ्रधिकतर अकाल या अन्य इसी प्रकार 
की सामाजिक आपत्तियों का सामना करने के हेतु लिए जाते है । 

( व ) अल्पकालीन ऋण (ए॥09॥4०० 700७॥8)-ये ऋण बहुत थोड़ 
समय के हेतु लिए जाते है और सरकार इनका भुगतान वर्ष के अन्दर ही कर देती 
है । इन ऋणो पर सरकार की ख्याति बहुत हृद तक निभंर रहती है । 

(२ ) उत्पत्ति के अनुसार वर्गोक्तरण-- 

ये ऋण दो प्रकार के होते हैं :--(ञ्र) उत्पादक ऋण (!(०000०४४८ 
706009), (ब) अनुत्पादक ऋण ((7॥9700 0०४९८ ल्‍060585) । 

( श्र) उत्पादक ऋणा-- जब सरकार कोई ऋण किसी उद्योग की उन्नति 
के लिए या किसी योजना मे लगाने के लिए लेती है तो ऐसे ऋणा को उत्पादक ऋण 
कहा जाता है । 

( ब ) अनुत्पादक ऋणा-वे ऋरा जिन्हे सरकार युद्ध में व्यय करने.के 
लिए या अन्य श्रनुत्पादक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए लेती है तो ऐसे ऋण को 
अनुत्पादक ऋण कहा जाता है । 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो सरकार द्वारा लिया हुआ कोई ऋण अनुत्पादक 
नहीं होता है, क्‍योंकि युद्ध पर कियां हुआ व्यय भी एक आवश्यकीय व्यय है और ऐसा 
करने से देश के उत्पादन के साधनों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। सरकार 
का प्रत्येक व्यय देश के लिए प्रत्यक्ष व परोक्ष किसी भी रूप में हितकर ही होता है । 
(३ ) स्थान के अनुसार वर्गीकरण -- 

ये ऋण दो प्रकार के होते है :--(ञर) श्रान्तरिक ऋण (70070 ॥9०09) 
(ब) वाह्य ऋण (फछ्लाशायवं 706085) । 

(ञ्र) आन्तरिक ऋण (ाथ्याशं 70:005)--जब सरकार शप्रपने ही 
देशवासियों से कोई ऋण लेती है तो इस ऋण को श्रान्तरिक ऋरण कहा जाता है। 

( व ) वाह्य ऋण (25००७ 06005)--जब्र एक देश की सरकार दूसरे 
देश की सरकार से या दूसरे देश के निवासियों से ऋण लेती है तो ऐसे ऋण को 
वाद्य ऋण कहते हैं । 

(४ ) सम्पत्ति के अ्रनुसार वर्गोक रण-- 

ये ऋण दो प्रकार के होते हैं :-- 

( अ ) ऐसे ऋण जिनके भुगतान के लिए सरकार एक निश्चित सम्पत्ति रख 
लेती है, जिसकी ब्याज से इस ऋण का भुगतान करने का विचार होता है। 
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( व ) ऐसे ऋण जिनके भुगतान के लिए सरकार अलग से कोई प्रबन्ध नहीं 
करती है और न कोई सम्पत्ति ही रखी जाती है । ऐसे ऋणों का भुगतान प्राय: सर- 
कार के करों द्वारा प्राप्त की हुई आय में से किया जाता है । 

( ४ ) भुगतान के अनुसार वगी करण-- 

इस वर्गीकरण के आधार पर भी ऋण्ा दो प्रकार के हो सकते हैं :-- (श्र) 
भुगतान वाले ऋण (]२८१८८४४७।० 0०७४७), ( ब ) भुगतान न करने वाले ऋण 
([77९0००77979]6 06७४७), 

( श्र ) भुगतान करने वाले ऋण--इन ऋणों का भुगतान सरकार श्रवश्य 
करती हैं। ऐसा करने के लिए उचित प्रबन्ध भी करती है । 

( व ) भुगतान न करने वाले ऋण -इन ऋणों का भुगतान करना 
सरकार की इच्छा पर ही निर्भर रहता है। परन्तु इनका ब्याज सरकार बराबर देती 
रहती है । 

( ६) लोक स्वीकृति के श्रनुसार वर्गोकरण-- 

ये ऋण भी दो प्रकार के होते हैं :--- 

( अ्र ) अपनी इच्छा से दिया हुआ ऋण (५०]४७०/६७० 06505), 

( व ) अ्निवाये ऋण ((०0%9०5०9 70८988) । 

( भ्र ) इच्छा से दिया हुआ ऋशणा-जब सरकार को ऋण प्रजा स्वतंत्रता 
पूर्वक अपनी इच्छा से देती है तो ऐसे ऋण को इच्छा से दिया हुआ ऋण कहते हैं । 

( ब ) अनिवार्य ऋण (0079एण४०ए 0०७05$)--जो ऋण सरकार 
जनता से जोर या दबाव डालकर लेती है उन्हें प्रनिवार्य ऋण कहा जाता है। आज- 
कल जनतन्त॒वाद का समय है, श्रतः इस प्रकार ऋणा प्रायः नहीं लिए जाते हैं । 
लोक ऋरण के प्रभाव-- 

किसी भी ऋण का प्रभाव उसकी प्रकृति पर--वह उत्पादक है, अनुत्पादक 
है भ्रथवा संरक्षण प्रदान करता है--निर्भर होता है । उत्पादक ऋरणों के प्रभाव दोनों 
ही दिशाझ्रों में होते हैं--एक और तो यह उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है भ्रथवा 
वितरण में सुधार कर सकता है, विशेष रूप से उस समय जब ऋणा के धन का राज्य 
द्वारा व्यय किया जाता है | दूसरी ओर जब ऋण का ब्याज दिया जाता है प्रथवा 
मूलधन चुकाया जाता है तो इसका समाज पर भार पड़ता है। रक्षण-ऋणा का वेसे 
तो भार पड़ता, है, परन्तु परोक्ष रीति से वह समाज के आथिक जीवन की स्थिरता 
तथा कल्याण में वृद्धि करता है | एक श्रनुत्पादक अ्रथवा मृत-भार ऋण, कुछ विशेष 
दशाओं को छोड़ कर, लगभग सदा ही समाज के ऊपर एक भार होता है । 

प्रान्तरिक ऋण के प्रभाव अधिकतर बहुत बुरे नहीं होते, क्योकि इनके द्वारा 
क्रयःशक्ति का व्यक्तियों से राज्य को हस्तान्तरण होता है और प्रायः क्रयःशक्ति को 
राज्य फिर लोक उ्हृ यों पर व्यय कर देता है। इस प्रकार क्रयःशक्ति का परोक्ष रूप 
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में व्यक्तियों से व्यक्तियों में हस्तान्तरण ही होता है । इसी प्रकार जब ऐसे ऋण को 
चुकाया जाता है, तो इसमे भी केवल क्रयःशक्ति का करदाताग्रों से ऋणदाताग्रों को 
हस्तान्तरण होता है झौर कुछ दशशाओ्रों में तो करदाता तथा ऋणादाता एक ही व्यक्ति 
होता है, इसलिए इस हस्तान्तरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | इसके विपरीत वाद्य 
ऋणा का प्रभाव भिन्न होता है। जब ऋण लिया जाता है तो ऋण की रकम या 
वस्तुओं और सेवाग्रों के रूप में उनका मूल्य देश में ग्राता है, जो स्थाई रूप से देश 
की उत्पादकता अथवा सामाजिक कल्याण को बढ़ा सकते हैं। जब ये ऋणथा च्षुकायगे 
जाते हैं, तो ऋण की मात्रा के बराबर साधन जनता से एकमित करके सदा के लिए 
देश से बाहर भेज दिये जाते हैं। जिस अंश तक लोगों की क्रय:शक्ति एन ऋणों के 
देने में कम होती है, उनका श्राथिक कल्याण कम होता है । 

अब हमें यह भी देखना है कि क्या इसका लोगों की काम करने तथा बचत 
करने की इच्छा पर भी इसी प्रकार प्रभाव पड़ता है ? इस प्रकार पर उत्तर करदाताश्रों 
के लिए उनकी झ्राय की माँग पर विचार किये बिना नहीं दिया जा सझता । यदि 
देश का श्राथिक विकास उत्पादक यन्त्रों तथा औद्योगिक ज्ञान की कमी के कारण 
श्रावर्यक तेजी से नहीं हो रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से 
ऋणा लिया जाता है तो इससे लोगों की काम करने तथा बचत करने की 'तमता तथा 
इच्छा दोनों की ही वृद्धि होगी । जब राज्य ऋणों के ब्याज भ्रथवा मूलधन को चुकाने 
के लिए लोगों पर कर लंगाता है, तो इससे लोगों की काम करने तथा बचत करने की 
शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है; यदि लोगों के लिए उनकी झ्ाव की माँग पूर्णतः बेनोच 
नहीं है। यदि लोगों की ग्राय की माँग बेलोच है, तो करारोपणश के फलस्वरूप लोगों 
की काम करने तथा बचत करने की इच्छा घटने के स्थान पर बढ़ सकती है । 

मृत-भार ऋण लोगों पर अत्यधिक भार डालते हैं, क्योंकि उनके बदले में 
कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ऋण साधारगतया विशेष परिस्थितियों में लिए 
जाते हैं, जसे--युद्ध काल में वस्तुओं और सेवाग्रों की कीमतें ऊँची, होती है और 
राज्य को ऋणों को ग्राकषित करने के लिए अधिक ब्याज देना पड़ता है, गिससे इन 
करों का भार श्रौर भी अधिक बढ़ जाता है | जब युद्ध का ग्रन्त ) जाता है तो 
कीमतें गिर जाती हैं और साधारणतया ब्याज की दर भी मिर जानी है, परन्तु युद्ध- 
काल में लिए ऋणों पर भ्रब॒ भी पहले जितना ही ब्याज देना पड़ता है। इस कारणा 
इन ऋणों का भार और भी अधिक प्रतीत होने लगता है । 
लोक ऋणों का भुगतान-- 

लोक ऋण के भुगतान करने की बहुत सी जिधियां हैं, जिन्हें कि नीचे सम- 
भझाया गया है :-- 

( १ ) आधिक्य से भुगतान (?8ए७०॥ 0प ०णी $0790७$) - जब 
सरकार के व्यय कम होते हैं और उसकी श्राय अधिक होती है, तो जितनी ग्राय 
व्यय से अधिक होती है, उसे भ्राधिक्य ($पा7]09) कहते हैं। इसी प्राधिक्य की सहा- 
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यता से सरकार बाजार में अपने ऋशा-पत्रों को क्रय करती है । यह ऋणों के भुगतान 
की विधि आ्राजकल प्रचलित नहीं है, क्योंकि सरकार के बजट झ्राजकल के समय में 
प्रायः घाटे के होते हैं । 


( २) सिकिज्ग कोष की सहायता से भुगतान करने की विदश्ि 
(फिब्प्रण्धया 0ण शंगाताह एप्ञा0)--सरकार ऋगणा का भुगतान करने के लिए 
प्रति वर्ष कुछ रकम एक कोष में डालती रहती है। यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 
बढ़ायी जाती है। जब ऋण भुगतान का समय श्राता है तब इसी कोष से ऋण का 


'भुगतात कर दिया जाता. है । के 


( रे ) ऋणा का परिवर्तन ((णाएश४ं0णा [.,08॥)---कभी-कभी 
सरकार ऐसे ऋणो को भी नहीं चुका पाती है जिनका चुकाना सरकार के लिए 
भ्रावरयक होता है । ऐसी परिस्थिति मे सरकार प्रजा से नया ऋण लेती है और इस 
प्रकार ऋण ली हुई रकम से पहले ऋण का भुगतान कर देती है। 


कभी-कभी एक ऋण के भुगतान की अवधि आने पर सरकार उस ऋणा को 
भ्रधिक ब्याज का लालच देकर दूसरे ऋण में परिवर्तित कर देती है, जैसे ४०%, 
१०-वर्षीय बॉण्ड को भुगतान का समय आने पर ५ %,५-वर्षीय बॉण्ड में बदल देना । 


( ४ ) एक विशेष कर द्वारा ऋण का भुगतान (ए«ततल्काछांणा ० 
/60(8 0५9 896८४! ९ए५)--कभी -कभी सरकार घनवान व्यक्तियों पर एक विशेष 
प्रकार का कर केवल इसलिए लगाती है कि उससे प्राप्न हुई रकम से ऋण का भुग- 
तान किया जाय । इस प्रकार से ऋण के भुगतान करने की विधि को एक विशेष 
प्रकार के लगाए हुए कर द्वारा भुगतान करने की विधि कहते हैं । 


( ४ ) किद्तों द्वारा ऋणों का भुगतान (0?8ए४॥०॥६ 959 ॥$88]767|5$)- 
कभी-व.भी सरकार अपने ऋणों को कुछ निश्चित समयानन्‍्तर से मूलघन व व्याज 
दोनो का किद्तों में भुगतान करती है । इस प्रकार का भुगतान सरकार को खलता 
नहीं है । इस विधि के अनुसार बड़े-बड़े ऋण सुगमता से भुगता दिए जाते है । 

( ६ ) नकद राशि देकर ऋण का भुगतान (?9जाशा। ० 96068 47 
(०8॥)-- कभी-कभी सरकार ऋरा की अवधि पूरी होने पर ऋण की कुल रकम 
का एक दम नकद भुगतान कर देती है । इस विधि को नकद धनराशि देकर ऋण 
का भुगतान करने की विधि कहते हैं । 


कभी-कभी सरकार ऋण भुगतान का समय आ्राने पर ऋण देने से इन्कार कर 
देती है । इस प्रकार ऋण के भुगतान का इन्कार करने से यद्यपि प्रजा में मारी अस- 
न्तोप फंलता है, लेकिन फिर भी प्रजा सरकार का कर ही क्‍या सकती है ? अतः 
ऋचणा समाप्त समझा जाता है । 
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अध्याय ९ 
वित्तीय शासन 


(एाश्ाटांतबो 807्रंप्रांई। 0) 





िवाननवक कमान नाक कक ७५5५ ५१०७७ ७3५3०,» ५ कक मल नमक ससलस्ससम्म्म्स्स्स्स्मनन्न््मशस्स््स्सस्स्ेजिि5<८:.................................. अर किलर). आफ क 





वित्तोय शासन का श्रभिप्राय श्ौर क्षेत्र-- 
कर वसूली करता, वसूल की हुई रकम का प्रबन्ध व वितरण राजस्व व्यवस्था के 
न्तगंत आता है । सरकार द्वारा प्रजा से ऋण लेना व इसका भुगतान करना व देश 
की अन्य आर्थिक समस्याश्रों का प्रबन्ध भी इसी के श्रन्तगंत आता है । राजस्व व्यवस्था 
का अर्थ भली-भाँति समझने के लिए नीचे के कार्यों का अध्ययन प्रत्यन्त महत्त्वपूरां है 
बयोंकि ये सब कार्य राजस्व व्यवस्था के हैं :--- 
( १ ) बजट बनाना व पास करवाना, 
( २ ) कर लगाने व वसूल करने से सम्बन्धित प्रबन्ध, 
( रे ) वसूल की हुई राशि का प्रबन्ध, 


ई। 


( ४ ) व्यय सम्बन्धी प्रबन्ध, 

( ५ ) लोक ऋणो के लेने व भुगतान करने से सम्बन्धित प्रबन्ध, 

( ६ ) सरकार की ग्रन्य श्राथिक समस्याओं का प्रबन्ध, 

( ७ ) आय, व्यय व ऋणों से सम्बन्धित लेखों का अंकेक्षण आदि । 
वित्तीय शासन के सिद्धान्त--- 


वित्तीय शासन के विस्तृत अध्ययन से पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
उन सामान्य नियमों का ग्रध्ययत कर लिया जाय जिन पर समुचित वित्तीय शासन 
निर्भर होता है । इन नियमों को वित्तीय शासन का सिद्धान्त कहा जा सकता है | ये 
निम्न प्रकार हैं :--- ह 

( १ ) संगठन की एकता का सिद्धान्त- इस सिद्धान्त का अ्रभिप्राय यह 
है कि वित्तीय शासन पर केन्द्रीयकृत नियन्त्रण रहना चाहिए। परन्तु शासन के 
केन्द्रीयकरण का अर्थ यह नहीं होता है कि प्रत्येक कायें उच्चतम अधिकारी द्वारा 
किया जांय । इसका अ्रभिप्राय केवल यह होता है कि विभिन्न अ्रधिकारियों के कार्यों 
के बीच समचय रहे और प्रत्येक अधिकारी पद नियन्त्रण रहे । 

( २) धारा सभा की इच्छानुसार कार्य संचालन का सिद्धान्त-- 
प्रजातन्‍्त्रीय शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय मामलों में 
धारा सभा की इच्छानुसार कायं किया जाय । कार्यकारिणी को अपना कायें क्षेत्र 
धारा-सभा द्वारा निर्धारित धन के एकत्रण तथा उसके आदेशानुसार धन के व्यय तक 
ही सीमित रखना चाहिए । 

( ३ ) सरलता और नियमितता का सिद्धान्त--वित्तीय शासन में सर- 
लता, शीघ्रता तथा नियमितता के गुण होने चाहिए। सरलता की आवश्यकता अ्रप- 
व्यय को रोकने तथा जन-साधारण को वित्तीय शासन का कायवाहन समभाने के 
लिए है। किसी भी सरकारी विभाग में शीघ्रता के महत्त्व को नहीं भुलाया जा 
सकता है । कुशलता के लिए नियमितता आ्रावश्यक है । 

(४ ) सप्रभाविक नियन्त्रण का सिद्धान्त--यह श्रति श्रावश्यक है कि 
वित्तीय शासन की प्रत्येक अवस्था पर सप्रभाविक नियन्त्रण रहे। इस प्रकार का 
नियन्त्रण कार्यकारिणी तथा धारा सभा दोनों ही की ओर से होना, चाहिए | इस 
सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि नियन्त्रण में जटिलता नहीं होनी चाहिए, 
प्रन्यथा यह अ्रकुशल रहेगा । फ्रान्स तथा अमेरिका में नियन्त्रण के ढ़ीला होने के 
कारण ग्रनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं । 


बजट की परिभाषा--- 


यद्यपि बजट शब्द का उपयोग काफी लम्बे काल से होता चला आ रहा है, 
परन्तु इसकी परिभाषा के सम्बन्ध में श्रथंशास्नियों का एक मत नहीं है । 
सबसे अच्छी परिभाषा बिलोहवी ने दी है । उसके अनुसार--“ बजट एक ही 
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साथ एक रिपोर्ट, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव होता है। यह वह साधन है जिसके 
द्वारा वित्तीय शासन की सभी शाखाग्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, एक 
की दूसरी से तुलना की जाती है और सबके बीच समचय स्थापित किया जाता है।” 
व्यावह।रिक जीवन के लिए किचत्‌ हम ऐसा कह सकते हैं कि बजट लोक आय और 
लोक व्यय का सभी हृष्टिकोणों से समुचित विवरण होता है, जिसका सम्बन्ध 
एक निश्चित समय अ्रवधि (साधारणतया एक वर्ष) से होता है । 

बजट का तैयार करना मुख्यतया कार्यकारिणी सरकार का कर्त्तव्य होता है । 
विभिन्न विभागों के भ्रध्यक्षों को पहले से ही सूचित कर दिया जाता है कि वे श्राने 
वाले श्राथिक वर्ण के लिए अपने विभागों से सम्बन्धित श्राय और व्यय के अनुमान 
बनाए । देश के शासन को बहुत से राज्यों में बांठा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का 
आगे चलकर खण्डों और जिलों में विभाजन किया जाता है। प्रत्येक जिले का अध्यक्ष 
एक कलेक्टर ग्रथवा मजिस्ट्रेट होता है, जो राज्य की ओर से आग्म को एकत्रित 
करता है श्रौर अपने जिले में राजकीय व्यय का प्रतिपादन करता है। अगस्त या 
सितम्बर के महीने में उससे उसके जिले के ग्राय शऔर व्यय के अनुमान बनाने के लिए 
कहा जाता है । ये अनुमान झ्लग-ग्रलग शीर्णकों मे एक निश्चित रीति से तैयार किये 
जाते है और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को भेज दिये जाते हैं । 


प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष इत झनुमानों का ध्यानपूर्वक अ्रध्ययन करता है 
तथा पूरे विभाग के लिए एक सामूहिक अनुमान बनाता है | यदि कोई अध्यक्ष देखता 
है कि स्वीकृत मात्रा से व्यय बढ़ गया है या बढ़ने बाला है तो वह विशेष विवरण 
(+२८॥)47८) के खाने में स्पष्टीकरण करता है और अधिक अनुदान के लिए प्रार्थना 
करता है। यदि कुछ बचत है तो वह अपने विवरण के साथ इसे सरकार को सौंप 
देता है । इन श्रनुमानों की ३ प्रतियाँ तैयार की जाती हैं। एक प्रति वित्त विभाग को 
भेज दी जाती है, दूसरी महा नियन्त्रक तथा अ्ंक्रेक्षक ((०ातीलाः 0 8090|- 
/07 06॥९8]) को और तीसरी प्रति सन्दर्भ (र८/००१८००) के लिए रख ली 
जाती है । 


ग्रथं सचिव ([ग]8॥06 $०८ाटांब्ा9) विभिन्न विभागों से प्राप्र पअ्नुमानों के 
प्राधार पर अपना आधिक बजट बनाता है | इसी बीच में महा अंकरेक्षक (0००७7 
027०8|) विभागों से प्राप्त विभिन्न अनुमानों की जांच करता है और उनको अपने 
विवरण तथा झालोचनाओ्रों के साथ वित्त सचिव के पास भेज देता है । महा अंभेक्षक 
(४0007 0९॥८४]) के विवरणो को ध्यान में रखते हुये वित्त सचिव गपने प्रलेख 
में आवश्यक परिवर्तन करता है । तत्पर्चात्‌ यह प्रलेख कार्यक्रारिगी के सम्मुख रखा 
जाता है उसके द्वारा स्वीकार हो जाने के पश्चात्‌ इसे स्वीकृति के लिए धारा सभा 
के सामने प्रस्तुत किया जाता है | बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त-मन्त्री अपना 
भाषण देता है, जिसे बजट भापण कहा जाता है। वित्त-मन्त्री के भाषण का बड़ा 
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महत्त्व होता है। अपने भाषण में वित्त-मन्त्री सामान्य रूप से संसार की आर्थिक, 
वित्तीय तथा राजनैतिक घटनाओं की विवेचना करता है । 

बजट पर सामान्य विचार के उपरान्त जसे-जैसे विभिन्न विभागों के मन्त्री 
अपने विभागों के लिए अनुदान की माँग रखते है, व्यय की प्रत्येक मद पर पृथक- 
पृथक विचार किया जाता है। अपनी माँग रखते समय प्रत्येक विभाग का मन्त्री एक 
भाषण देता है, जिसकी प्रकृति साघारणतया राजनैतिक होती है । वह चालू वर्ण में 
उसके विभाग द्वारा किये गये कायं की विवेचना करता है श्लौर अगले वर्ण के लिए 
श्रपनी कार्य योजना प्रस्तुत करता है। सभा के सदस्य, जिनका इस विषय से सम्बन्ध 
होता है या जो उनमे रुचि रखते है, एक-एक करके खड़े होते हैं और सराहना अथवा 
श्रालोचना के दृष्टिकोण से अपने भाषण देते हैं । वे यह बताते है कि इन योजनाश्रों 
के प्रति उन्हें आ्रापत्तियाँ है और साथ ही वे विभाग के कार्यो में परिवर्तत तथा सुधार 
के सुझाव भी देते हैं । कभी-कभी मागों के सम्बन्ध में छेद प्रस्ताव (00४ 70.00545) 
रखे जाते हैं। छेंद प्रस्ताव कई दृष्टिकोणों से रखे जाते है :--प्रथम तो, मितव्ययिता 
प्राप्त करने के लिए, दूसरे, अनुमानों से सम्बन्धित किसी विशेष बात के सम्बद्ध में 
सन्तोष प्राप्र करने के लिए और तीसरे, सरकार से सूचन। प्राप्न करने के लिए । 

अनुदानों पर मतदान के लिए निश्चित संख्या में दिन रखे जाते है । किसी 
'एक माँग के तक-वितक के लिए एक ग्रधिकतम्‌ समय निश्चित किया जाता है भ्ौर 
जसे ही यह अ्रवधि समाप्त होती है, सभा का प्रवक्ता आगे के तक-वितक को समाप्त 
कर देता है श्र मांग पर मत माँगा जाता है। इसी प्रकार जब सभी अजनुदानों के 
लिए निश्चित की हुई कुल अ्रवधि समाप्त हो जाती है, प्रवक्ता आगे के कुल तक- 
वितक को रोक सकता है श्रौर शेष सभी माँगें तब बिना तकवितक॑ के ही स्वीकार 
ग्रथवा अस्वीकार कर दी जायेंगी । 

जब माँगों पर मतदान समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल 
(राज्यों में) की संविधान के अनुसार, बजट पर स्वीकृति लेना आवश्यक होता है । 
राष्ट्रपति श्रथवा राज्यपाल बजट पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति देता है। उन्हें यह भी 
अधिकार होता है कि व्यय की कुछ ऐसी मदों को जिनकी धारा सभा ने अ्रस्वीकार 
कर दिया है, पुनः स्वीकृति दे दें, यदि वे ऐसा समभते हैं कि विशेष परिस्थितियों के 
कारण उन मदों पर व्यय आ्रावश्यक है। कुछ दशाप्रों में राष्ट्रपति अ्रथवां राज्यपाल 
बजट को फिर से विचार करने के लिए धारा सभा को लौटा सकता है। एसी दशा में 
बजट पर पुनः विचार आवश्यक होता है । 

स्वीकृति के पश्चात्‌ इस विधेयक के लागू करने की समस्या उठती है, आगम 
वसूल की जाती है तथा व्यय किया जाता है। केन्द्रीय आगम परिषद्‌ (एकता 
80870 ० २७०८॥४४) आगम के एकत्रित करने का कार्य करती है। यह कार्य 
विभिन्न आगम एकत्रित करने वाले विभागों द्वारा सम्पन्न किया जाता है । 

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के श्रधिकारियों तथा विभिन्न सूत्रों द्वारा एकत्रित 
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की हुई कर तथा श्रन्य दातव्य की राशि बिना किसी काट के सरकारी कोपागार में 
प्रथवा स्टेट बेंक श्रॉफ इण्डिया में जमा की जाती है। इन अधिकारियों को प्राप्त 
प्रागम में से एकत्रित करने का व्यय काट लेने का अधिकार नहीं है। एकत्रण व्यय 
की बजट में पृथक माँग की जाती है और उसे ग्रागम पर प्रत्यक्ष माँग (9९० 
[67870 07 ९ि०ए८४४८) के रूप में दिखाया जाता है । 

वित्तोय नियन्त्रण (क्‍फगश्राल॑ब] (०ा7०)--- 

वित्तीय नियन्त्रण निम्न सूत्रों द्वारा उपलब्ध किया जाता है :-+- 

( १ ) स्थायी वित्त समिति-- लोक सभा प्रति वर्ण सभा के कुछ ऐसे 
सदस्यों को चुनकर जिन्हें ग्राथिक विषयों में विशेष दक्षता है, एक समिति बनाती है, 
जिसे स्थायी वित्त समिति कहा जाता है। वित्त मन्त्री श्रधिकार-युक्त इस समिति का 
सभापति होता है। वाषिक आ्राथिक विवरण जब वित्त विभाग तैयार कर लेता है तो 
उसे इस समिति के सामने विचार के लिए रखा जाता है। समिति नये व्यय तथा 
करों से सम्बन्धित नये प्रस्तावों की जाँच करती है और मितव्ययिता तथा राष्ट्रीय ग्रथथ॑- 
प्रबन्धन की कुशलता के हेतु सुधार के सुझाव देती है । समिति को यह अधिकार होता 
है कि वह बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में वित्त विभाग तथा अन्य किसी भी विभाग से 
और सूचनांयें प्राप्त कर ले । वैसे तो यह समिति केवल मत ही दे सकती है, निणांय 
नहीं, परन्तु इसके सुझाव साधारणतया वित्त मन्त्री स्वीकार कर लेता है | इस प्रकार 
घारा सभा बजट की तेयारी पर भी विस्तृत नियन्त्रण रखती है । 

(२ ) अंकेक्षण विभाग (४० &ए०॥ ॥)679477०7) लेखों का 
श्रंकेक्षण बड़े उत्तरदायित्व का काम है, इसलिए यह काम योग्य तथा विद्वसनीय 
श्रधिकारियों को देना चाहिए, जो कार्यकारिणी सरकार के ग्राधीन न हों और न 
इसका उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ही हो | लेखा कार्यकारिणी द्वारा तैयार 
किया जाता है, इसलिए उसके अंकेक्षक कार्यकारिणी के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त होने 
चाहिए भ्रकेक्षण के अन्तर्गत अ्रंकेक्षकों को जो अशुद्धियाँ तथा नियम विरोधी बातें 
मिलती हैं उनकी सूची बनाई जाती है। लेखकों पर जो कुछ भी आक्षेप किए जाते 
हैं उनके लिए विभागों के अ्रधिका रियों को उत्तर देना होता है झौर स्पष्टीकरण 
करना होता है । प्रन्त में, अंकेक्षक अंकेक्षण का वृत्त-लेख (0०००५) तैयार करते हैं 
श्रीर उसे महा अंकेक्षक (80007 56«0०४व]) के पास भेज देते हैं | अ्ंकेक्षणा रिपोर्ट 
को प्रकाशित किया जाता है, ताकि जनसाधारणा उस्ते जान सके । 

( ४) लोक लेखा समिति (॥॥6 एपाओंए 80००७5 007रक्ांध(८९)- 
लोक सभा की प्रत्येक बैठक के आरम्भ में ही एक लोक लेखा समिति बना दी जाती 
है, जिसका कार्य महा अकेक्षक के वृत्तलेख (रिपोर्ट) की जाँच करना होता है | यह 
समिति लेखा विनियोग (3७9ए/0ए0॥ ० 30000/8) तथा उन अन्य विषयों 
की जाँच करती है, जो वित्त-विभाग जाँच के लिए भेजता है। राज्या में भी इसी 
प्रकार को समितियां बनाई जाती हैं । इसमें १० के लगभग सदस्य होते हैं और वित्त 


[ ७७ 


भन्‍त्री साधारणतया इसका अध्यक्ष हौता है सहायता तथा सलाह देने के लिए 
भारतीय संघ में महा अवेक्षक तथा राज्यों में महा लेखपाल इन समितियों 
की बेठकों में भाग लेते हैं। समितियों का कर्त्तव्य होता है कि यह देख लें कि अनु- 
दानों से ग्रधिक न हो, उन कार्यों पर घन व्यय न किया जाए जिनकी लोक- 
सभा ने ग्रनुमति नहीं दी है तथा प्रत्येक व्यय समुचित सत्ता की अनुमति से किया 
जाये । ऐसी समितियों का कार्य-क्षेत्र व्यय की उन मदों तक ही सीमित होता है जिन 
पर मत (५०४७) लिया जाता है, परन्तु आालिखित नियमों ((!णाए८॥४0॥9) के 
अनुसार ये व्यय की ऐसी मदों की भी जाँच करती हैं, जिन पर मत नहीं लिया जाता 
है | समितियों को वित्त-विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों को बुलाने तथा 
उनसे पूछ-ताछ करने का भी अधिकार होता है। समिति का प्रमुख उद्दे व्य अंकेक्षण 
वृत्त-लख की जाँच करना तथा यह देखना होता है कि इस वृत्त लेख मे बताई हुई 
अशुद्धियों तथा कमियों को भली प्रकार दूर किया गया है या नहीं । 

जब लेखों की जाँच समाप्त हो जाती है तो इस समिति के सुझाव एक वृत्त 
लेख के रूप में धारा सभा के सम्मुख रख दिए जाते है । धारा सभा इस वृत्त लेख पर 
विचार करने के लिए साधारणतया एक दिन नियुक्त करती है। वृत्त लेख के सम्बन्ध 
में जो तक॑-वितक होते है उनको काफी महच्व दिया जाता है श्लौर जनता भी उनमें 
काफी रुचि रखती है । वास्तविकता यह है कि सरकारी व्यय की समुचित जांच का 
यही उपयुक्त उपाय है । 

इस प्रकार लोक लेखा समितियां एक लाभपूर्ण उद्ृश्य की पूर्ति करती हैं, 
क्योंकि वे सावंजनिक लेखों पर नियन्त्रण रखती हैं तथा इस बात का प्रयत्न करती 
हैं कि लोक धन के व्यय मे यथासम्भव मितव्ययिता बरती जाये | भारत मे लोक 
लेखा समितियों के कार्य का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि एक शोर तो व्यय 
में नियमितता झा गई है और दूसरी ओर अनुमानित और वास्तविक श्राय श्रथवा 
व्यय के बीच का अन्तर बहुत कम रह गया है । 
भारतीय वित्तीय व्यवस्था के कुछ मल दोष-- 


( १) प्रत्यक विभाग को व में व्यय करने के लिए एक निश्चित राशि दी 
जाती है और यदि वे विभाग इस राशि को वर्ष मे व्यय नहीं कर पाते हैं तो उस 
बची हुई रकम पर उस विभाग का कोई अधिकार नहीं रहता है। यदि वर्ष समाप्त 
होने तक कोई राशि बच जाती है तो प्रत्येक विभाग इसे उल्टा-सीघा व्यय करने 
लगता है और इसे वर्ष के अन्त तक समाप्त कर देता है। यदि बची हुई रकम के 
डूबने का डर हटा दिया जाय तो यह जल्दबाजी से किया हुआ अनावश्यक व्यय कम 
हो जाय । 

(२ ) विभिन्न विभागों पर कोई ऐसा सख्त नियन्त्रण नहीं है जिसके अनुसार 
वह विभाग बजट के अनुसार उप्ते मिली हुई आय से अ्धिक व्यय न करे। ग्राडीटर 
जनरल का वारतव मे इरा पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए | 


( ३ ) संगठित कोष ((१0750॥09%०० 7प्रा70) के कुछ व्ययों पर लोक संभो 
में केवल बहस हो सकती है, परन्तु मतदान नहीं हो सकता । यह प्रथा बहुत अभ्रधिक 
न्यायपूर्ण प्रतीत नहीं होती है। या तो इस पर बहुस भी नहीं होनी चाहिए या यदि 
बहस हो तो मतदान भी होना चाहिए । 

(४ ) कम्प्टरोलर जनरल के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के हिसाब के लेसे व 
इन लेखों का अंकेक्षण दोनों ही कार्य आते है, परन्तु वास्तव में अ्ंेक्षण का कार्य 
करने वाले प्रफसर के अन्तर्गत हिसांब के लेखे नहीं रखे जाने चाहिए । 

( ५ ) सरकारी लेखों के अकेश्षण की रिपोर्ट लोक सभा में पेश होती है और 
राष्ट्रपति के सामने भी रखी जाती है, परन्तु जनता में इसका प्रकाशन नहीं होता है । 
चू कि जनता सरकार को करों द्वारा व ऋणों के रूप में ग्राय-प्रदाव करती है, श्रत: 
वह यह जानना चाहती है कि सरकार के आय व व्यय के लेखे कहाँ तक सात्य है । 
इसलिए इस रिपोर्ट को जनता की सूचना के लिए अखबारों में छपाना चाहिए । 

( ६ ) बजट पर राज्य सभा में केवल बहस होती है, परन्तु मतदान नहीं 
होता है, यह प्रथा भी उचित नहीं है । वहाँ भी मतदान होना चाहिए और तभी 
बजट को पास हुआ मानना चाहिए । 


९१75७ ११ 00७४७ 
( १ ) बजट से आप क्‍या समभते है ? वित्तीय प्रशासन में इसके महत्व पर 
प्रकाश डालिए । (७89 3. (009., 49039$9) 
( २) टिप्पणी लिखिए--भारत में एकाउटेन्ट जनरल । 
(8९79 8. (१०॥)., !903॥ 





अध्याय १० 
भारतीय अर्थ-प्रबन्ध का वर्तमान रूप 


([॥6 शि९घशा ?ि08॥00॥ 0 00 ंथा शंए्आ८०९६) 
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भारत को स्वतन्त्रता मिल जाने तथा देश के विभाजन का भी भारत सरकार की 
वित्त नीति पर कोई विशेष प्रभाव नही पड़ा और पुरानी व्यवस्था लगभग ज्यों की' 
त्यों बनी रही । स्वतन्त्रता के पद्चात्‌ु देश की विधान सभा (ए०णाहधॉपिशा। 
855८7७४५) ने श्री एन० आर० सरकार की भ्रध्यक्षता में इस सम्बन्ध मे जाँच करते 
के लिए कि क्‍या सन्‌ १६३५ के नियम में किसीं प्रकार के सुघार करने की आवश्यकता 
थी, एक विशेषज्ञ समिति बनाई। इस समिति ने भारत में संघीय वित्त की 
समस्या तथा नीति का बहुत ही अ्रच्छा विश्लेषण किया, जो निम्न प्रकार है :-- 
“भारत में संघीय सरकार की स्थापना धीरे-धीरे अधिकारों के प्राप्त होने से 
हुई है । श्रन्य संघों की भाँति भारतीय संघ स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक समभौते 
द्वारा स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए हमारे लिए यही ठीक है कि हम सभी प्राप्त 
साधनों को केन्द्र तथा राज्यों के बीच उनके कार्यो के अ्रनुसार विभाजित करें, जिससे 
कि केवल न्यायपुर्णं व्यवस्था ही स्थापित न की जा सके, बल्कि शासन की भी सुवि- 
धाग्रों को प्राप्त किया जा सके । हमें भी देखना है कि वतंमान स्थिति में बहुत 
ग्धिक परिवर्तन न होने पाये श्रौर यद्यपि हमे संघ की सभी इकाइयों के प्रति एक 
जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, परन्तु फिर भी कमजोर इकाइयों को इतनी वित्तीय 
सहायता दे देनी चाहिए कि वे सेवाओ्रों का कम से कम एक न्यूनतम मान स्थापित 
कर सकें, परन्तु साधारणतया युद्ध अ्रथवा आन्‍्तरिक उपद्रवों के काल को छोड़कर 
केन्द्रीय सरकार का व्यय बड़े अंश तक स्थिर ही रहना चाहिए । इसके विपरीत प्रान्तो 
की आवश्यकताएं अ्सीमित हैं, जिन पर मानव कल्यारा सेवाओं तथा सामान्य विकास 
के सम्बन्ध में । यदि सेवाएँ, जिन पर मानव कल्याण तथा देश की उत्पादन शर््ति 
इतनी अधिक निर्भर है, समुचित रूप में श्रायोजित तथा कायंबाहित की जाती है, तो 
यह आवश्यक है कि प्रान्तो को पर्याप्त साधन प्रदाव किये जायें, जिससे कि उन्हें केन्द्र 
की दया अथवा उसकी सुविधा पर न निर्भर रहना पड़े । इस कारणा प्रान्तों को 
स्व॒तन्त्र रूप मे इतने श्रधिक श्राथिक साधन मिलने चाहिए जितने कि सम्भव हो सकें, 
परन्तु इसके विपरीत यह व्यावहारिक नहीं है कि केन्द्रीय अ्र्थ-प्रबन्ध के साम्य को 
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भद्भ किए बिना प्रान्तीय आगम को प्रान्तों को कुछ विषय प्रदान करके बढ़ाया जां 
सके । इस कारण हम विभाजित शीष॑ंकों ([)एं9०१ ०8५5) को नहीं हटा सकते हैं 
श्रौर हमारा उद श्य यह होना चाहिए कि केवल थोड़े से ही विभाजित शीषेक रखे 
जायें, जो समुचित रूप में सन्‍्तुलित हों और अधिक भ्राय प्रदान कर सके तथा ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिए कि इन शीषकों में से केन्द्र तथा प्रान्तों के हिस्से बिना किसी 
संघं तथा पारस्परिक हस्तक्ष प के स्वयं ही एक दूसरे से समायोजित (&0]७७0) 
किए जा सके ।” 

विशेषज्ञ समिति का सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव यह था कि निरक्राम्य करों की 
शुद्ध उपज का कुल भाग केन्द्र के ही पास रहना चाहिये । इन करों के ग्रतिरिक्त 
निर्यात करों, आ्ादेयों की पूंजी, मूल्य के करों, कम्पनियों की प्रैँजी पर लगाये हुए 
करी तथा रेलवे यातायात पर लगाये हुए करो की कुल उपज भी केन्द्र के पास रहनी 
चाहिए। जूट निर्यात करों के विषय में समिति ने सिफारिश की थी कि दस साल के 
लिए अथवा उस समय तक के लिए जब तक कि जूट निर्यात कर समाप्त नहीं किया 
जाता है, पश्चिमी बद्धाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों को मुआवजे के रूप 
में केन्द्र द्वारा क्रमश: १०० लाख, १५ लाख, १७ लाख तथा ३ लाख रुपये के 
अनुदान दिये जाने चाहिए। विभाजित शीष॑कों में से तम्बाकू के उत्पादन कर का 
५० प्रतिशत राज्य सरकारों में बाँटने का सुझाव दिया गया | आय-कर में से समिति 
ने ६० प्रतिशत शुद्ध उपज को बांटने का सुझाव दिया, जिसमें से २५ प्रतिशत को 
जन-संख्या, ३० प्रतिशत को एकनत्रण के स्थान तथा ४ प्रतिशत को विशेष कठिनाइयों 
के आधार पर बांटने का सुझाव दिया गया । मृत्यु-करों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव 
रखा गया कि कर से प्राप्त रकम का एक भाग वास्तविक सम्पत्ति के श्राधार पर 
बँटना चाहिए और शेष का ७४५ प्रतिशत मृत व्यक्ति मे निवास स्थान के आ्राधार पर 
तथा २४ प्रतिशत जन-संख्या के आधार पर । विधान सभा ने विशेषज्ञ समिति की 
सिफारिशें स्वीकार न कीं, बल्कि समस्त प्रइन की जाॉँच करने के लिए वित्त आ्रायोग 
(7॥748706 ("07775580॥ ) की व्यवस्था की गई । 
प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशें-- 

भारत के संविधान की धारा २८० ( १ ) में राष्ट्रपति द्वारा बित्त आयोग 
की नियुक्त की व्यवस्था की गई है, जिसके अ्रनुमार २९ नवम्बर सन्‌ १६४१ को 
राष्ट्रपति ने श्री के० सी० नियोगी की भध्यक्षता में सबसे पहला वित्त ग्रायोग नियुक्त 
किया । 

झायोग ने सिफारिश की थी कि आाय-कर से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय 
में से राज्य सरकारों का हिस्सा बढ़ा देना चाहिए और साथ ही केद्धीय सरकार द्वारा 
वसूल किये हुए कुछ उत्पादन करों में से भी राज्य सरकारों को हिस्सा मिलना 
चाहिए । राज्य सरकारों को सहायता देने के विषय में आयोग ने अपनी सिफारिशों 
तीन सिद्धान्तों पर आधारित की थी :-- ( १ ) केन्द्र तथा राज्यों के बीच राधनों का 
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वितरण इस प्रकार होता चाहिए कि केन्द्रीय सरकार अपने रक्षा, आर्थिक उन्नति तथा 
अन्य कार्यो को सफलतापूर्वक चला सके, (२) साधनों के वितरण तथा श्रनुदानों के 
निर्धारण में सभी राज्यों के विषय में एक से ही सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए और 
(३) वितरण की योजना का उदृव्य यह होना चाहिए कि विभिन्न राज्यों के बीच 
की वर्तमान भ्रसमानताए दूर हो जाये । 

सभी बातों की भली-भाँति जाँच करने के पश्चात्‌ वित्त आयोग ने निम्न 
सुभाव दिए हैं :--- 

( १ ) झ्राय कर के विषय में झ्रायोग ने तीन प्रश्नों के सम्बन्ध में सुझाव दिये 
हैं :--प्रथम, यह कि आय-कर से प्राप्त होते वाली कुल रकम का कौनसा भाग राज्यों 
में वाँटा जाय । दूसरे, यह कि इस भाग में से अ्लग-भ्रलग राज्यों के हिस्से किस 
प्रकार निश्चित किये जायें और तीसरे, यह कि खण्ड ग राज्यों को इस रकम का 
कौनसा अंश दिया जाय । आयोग ने सिफारिश की है कि आय-कर से प्राप्त शुद्ध उपज 
का राज्यों में बाँटा जाने वाला भाग ५० प्रतिशत से बढ़ा कर ५५ प्रतिशत कर देना 
चाहिए। आयोग ने यह सुझाव स्वीकार नहों किया, जैसा कि कुछ राज्यों की ओर 
से कहा गया था कि राज्य सरकारों का हिस्सा और अधिक रहना चाहिए, क्योंकि 
ग्रायोग का विचार था कि राज्यों के आ्राथिक विलय के पदचात्‌ भाग पाने वाले राज्यों 
की संख्या € से बढ़कर १६ हो गई थी शौर खण्ड ख के कुछ राज्यों को आय-कर 
में कुछ रियायत दी गई थी । 

दसरे प्रइन के उत्तर में ग्रायोग ने निम्न वितरण योजना प्रस्तुत की हैं, जिसमें 
विभिन्न राज्यों के हिस्से इस प्रकार निश्चित किये गये थे :-- 





ल विभाजीय हा ल विभाजीय 
हि पा का % 5 हे का ७ 
खण्ड क' राज्य-- 
मद्रास १५२५ बिहार 8*७५ 
बम्बई १७१५० मध्य-प्रदेश ४५२५ 
पश्चिमी बद्भाल १९२, ग्रसम २:२५ 
उत्तर-भारत १५७७५ उड़ीसा ३-५० 
पंजाब ३२४ 
खण्ड ख' राज्य-- 
हैदराबाद ४५० मध्य-भारत १७५ 
राजस्थान .. ३१३० सोराष्ट्र १००० 
त्रिवांकु र-कोचीन २१५० पटियाला तथा पूर्वी 
पंजाब 
मैसूर हर रियासती संघ ०७५ 
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खण्ड “ग* राज्यों के लिए आयोग ने सिफारिश की थी कि उनका हिस्सा १ 
प्रतिशत से बढ़ाकर २३ प्रतिशत कर दिया जाय । सभी राज्यों के सम्बन्ध में एक ही 
नीति का पालन करने के लिए आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि बम्बई; 
बिहार मध्य-प्रदेश तथा पर्चिमी बद्भाल को जो अतिरिक्त सहायक अनुदान पहले से 
मिलते रहे हैं, उन्हें १ अप्रैल सन्‌ १६५२ से बन्द कर दिया जाय । 

( २) आयोग ने राज्य सरकारों की इस माँग को स्वीकार किया कि उत्पा- 
दन करों से केन्द्रीय सरकार को जो आराय प्राप्त होती है उसका एक भाग राज्य 
सरकारों में बाँठ दिया जाय । बात यह है कि पिछले कुछ वर्षो में इन करों से प्राप्र 
आ्रायः में काफी वृद्धि हो गई थी । सन्‌ १९३७-३८ में इन करों से केवल ७'६६ करोड़ 
रुपये प्राप्न हुए थे, परन्तु सन्‌ १९५१-५२ में यह रकम ८४ करोड़ रुपया हो गई थी । 
वित्त आयोग ने सिफारिश की कि तम्बाकू, दियासलाई, वनस्पति उपज आदि वस्तुश्रों 
से प्राप्त होने वाली उत्पादन कर की शुद्ध श्राय ४० प्रतिशत राज्यों में बाँठा जाना 
चाहिए । इस बटबारे का आधार प्रत्येक राज्य की जन-संख्या रखी गई है श्लौर वित- 
रण योजना निम्न प्रकार है :--- 








_पाज्य कुलआय का प्रतिशत | राज्य कुल आय का प्रतिशत _ 
ग्रसम २"६१ उड़ीसा ४'२२ 
बिहार ११९६० पटियाला संघ १९०० 
बम्बई १०९३७ पंजाब ३६६ 
हैदराबाद ५३९६ राजस्थान ४११ 
मध्य-भारत श्र्र सोराष्ट्र ११६ 
मध्य-प्रदेश ६१३ तिवांकुर-कोची न २६८ 
मद्रास १६४४ उत्तर-प्रदेश १८'२३ 
मंसूर २६२ पश्चिमी बद्भाल ७१६ 





( ३ ) देशमुख निरणय के आधार पर राज्यों के लिए जूट निर्यात कर के 
मुआ्रावजे के रूप में जो रकम दी जाती थी, कुछ राज्य उससे सन्तुष्ट न थे और उन्होंने 
इस रकम को बढ़ाने की माँग की थी । वित्त ग्रायोग ने बताया है कि मुग्रावजे की 
रकमः का जूट निर्यात कर से प्राप्त होने वाली रकम से संविधान के अनुसार कोई 
सम्बन्ध नहीं है । मुआवजे की रकम केवल अनुदान के रूप में है। भ्रायोग ने सिफा- 
रिश की है कि इन चारों राज्यों को निम्न प्रकार सहायक योगदान मिलने 


चाहिए :-- 





राज्य 


परिचमी बड्धाल 


बिहार 
असम 
उड़ीसा 


(3298७ जतननककाक33५3५»५+०+नाकता+ 354 >पन ननत 3 न ल-+-कन नरक ककन- ३ नमक क्‍न्‍क०..लकानकिल- लगन मत. धन 


(कुल रकम लाख रुपयों में) 
१५० 
७५ 
० 
१५ 
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( ४ ) भारत के संविधान की धारा २८० में यह व्यवस्था की गई है कि 
भारत सरकार की संघनित निधि ((१0780/990(०0. 7०१०) में से राज्यों की सहायक 
अनुदान (5805 |7-&0) दिए जायेंगे । ऐसे प्रनुदान संघीय अथ॑-व्यवस्था में साधा- 
रणतया आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनका एक महान्‌ उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न 
राज्यों में समाज सेवा कार्यो का एक न्यूनतम स्तर अवश्य स्थापित हो सके और विक- 
सित तथा अविकसित राज्यों के बीच के भेद को एक अंश तक समाप्त कर दिया 
जाय । वित्त श्रायोग ने बताया था कि कुछ राज्यों को अनुदानों की ग्रावश्यकता नहीं 
है, परन्तु कुछ कारणों से कुछ राज्यों के लिए निम्न अनुदानों की सिफारिश की 


गई' :-- 
कंजाकाए#2७७७०सनापा॥2५२०॥(० दा पमाप्रभभा्रपपा७०७अकभप॥4५माभमानापा+/४ गा भाप काना ोाकमााााधाााआफ 








राज्य रकम (लाख रुपयों में). राज्य रकम (लाख रुपयों में) 
पंजाब १२५ तिवांकुर-कोचीन ४२ 

ग्रसम १०० मंसूर ४० 

पश्चिमी बद्भाल ८० सौराष्ट्र ४० 

उड़ीसा ७५ 


वित्त आयोग का विचार है कि विभाजन के कारण पंजाब तथा पश्चिमी 
बड्भाल के लिए भारी अनुदानों की श्रावश्यकता थी | श्रसम को भी इसी आधार पर 
अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की गई थी । उड़ीसा को पिछड़ा हुझ्ना राज्य होने 
के कारण सहायता दी गई है और सौराष्ट्र को राज्य के विस्तार में कम आय होने के 
कारणा । भ्रन्य दो राज्यों को इस श्राधार पर सहायता देने की सिफारिश की गई है 
कि आर्थिक विलय के पश्चात्‌ उनकी आय के महत्त्वपूर्णा सूत्र समाप्त हो गये थे । 

( ५ ) वित्त आयोग ने आारम्भिक शिक्षा के विकास को भारी महत्त्व दिया 
है और इस बात की श्राश्ा की है कि संविधान के आदेश के अनुसार प्रत्येक राज्य ६ 
से ११ वर्ष तक की आ्रायु के बच्चों के लिए अनिवाय॑ शिक्षा की व्यवस्था करेगा । 
इसके लिए चार वर्ष के लिए कुछ कम उन्नत राज्यों को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान देने 
की सिफारिश की गई थी । 

( ६ ) वित्त श्रायोग ने दो छोटे-छोटे सुकाव श्र भी दिए हैं। एक सुझाव 
एक ऐसी संस्था के निर्माण के सम्बन्ध में है जो राज्यों की अथे-व्यवस्था का अ्रध्ययन 
करेगी और राष्ट्रपति के कार्यालय का ही एक अज्ध होगी । उद्श्य यह है कि भावी 
वित्त आयोगों को राज्यों के अर्थ प्रबन्ध के विषय में आ्रारम्भ में ही काफो सूचना ब्रात 
हो सके । दूसरा सुझाव झाय-कर सम्बन्धी आँकड़ों में सुधार करने के सम्बन्ध में है । 
प्रथम वित्त श्रायोग की सिफारिशों का महत्त्व-- 

वित्त आयोग की सिफारिशों का राज्यों की वित्त स्थिति पर प्रभाव स्पष्ट है। 
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निस्सन्देह केन्द्रीय अनुदानों तथा राज्यों की आय में वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों की 
तुलना में केन्द्रीय सरकार से राज्यों को प्राप्त होने वाली रकम लथभग ६६ करोड़ से 
बढ़कर ८६ करोड़ रुपया हो गई है । श्रायोग की सिफारिशों में प्रमुख विशेषता यह है 
कि केन्द्रीय उत्पादन करों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय में से राज्यों में हिस्से बाँटे 
गये हैं। परिणाम यह हुआ कि राज्यों की श्राय पहले की अपेक्षा श्रब कुछ बढ़ गई 
है श्र भश्रधिक सन्तुलित हो गई है । 

प्रलग-अलग राज्यों की श्रलग-अलग स्थिति को देखने से पता चलता है कि 
बम्बई सरकार को क्रेन्द्र से प्राप्त होने वाली रकम में लगभग ३ प्रतिशत की कमी हो 
गई हैं और सबसे अधिक वृद्धि असम तथा उड़ीसा के हिस्सों में हुई है। उड़ीसा के 
हिस्से में ८६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है श्र भ्रसम के हिस्से में ५६ प्रतिशत की । 
खण्ड ख' के राज्यों में से सभी के हिस्सों में वृद्धि हुई है, परन्तु राजस्थान, पटियाला 
संघ और मध्य-भारत के हिस्सों में बहुत अ्रधिक वृद्धि हुई है और मेसूर तथा त्रिबांकुर 
कोचीन के हिस्सों की वृद्धि श्रपेक्षतषन कम रही है। 

सभी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से सन्तुष्ट नहीं हुए थे, क्योंकि श्रायोग 
ने राज्य सरकारों की कुछ माँगें स्वीकार नहीं की थीं। अधिकांश राज्य उत्पादन 
करों में से श्रधिक हिस्सा चाहते थे | बम्बई और पश्चिमी बंगाल राज्यों का विचार 
है कि उनके साथ श्रन्याय हुआ है, क्योंकि ग्रायोग ने वितरण की योजना में इस बार्त॑ 
को बहुत महत्त्व नहीं दिया है कि विभाजकीय कर से प्राप्त राशि का कौवसा भाग 
राज्य विशेष से प्राप्त होता है । कुछ आलोचकों का कहना है कि झायोग ने वितरण 
का आधार ही गलत बनाया है । अश्रच्छा यह था कि विभिन्न राज्यों की बजट स्थिति 
के स्थान पर उनकी वित्तीय झ्रावश्यकताओं पर ध्यान देकर वितरण प्रणाली बनाई 
जाती । फिर भी सब कुछ देखने के पश्चात्‌ यही कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति 
के दृष्टिकोण से श्रायोग की सिफारिशों उपयुक्त हैं। स्थिति की फिर से जाँच करने के 
लिए जो एक नया वित्त आयोग नियुक्त किया गया था उसकी भी रिपोर्ट प्रकाशित 
हो चुकी है । 
दूसरे वित्त आयोग की सिफारिशें-- 

दूसरे वित्त आयोग ने, जिसके अ्रध्यक्ष श्री के० सनथानम थे, १४ नवम्बर 
सन्‌ १६५७ को अपनी रिपोर्ट लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत की थी । सरकार ने 
श्रायोग की सिफारिशों को मान लिया है और इस सम्बन्ध में ग्रावश्यक नियम भी बना 
दिए गए हैं। आयोग को निम्न विषयों के सम्बन्ध में सुझाव देने का श्रादेश दिया 
गया था :-- 

( १ ) आय-कर तथा संघ उत्पादन करों में से राज्यों के लिए हिस्से निश्चित 
करना । हं 

( २ ) संविधान की धारा २७३ और २७५ के शभ्ननुसार राज्यों के लिए 
अनुदान निश्चित करना । 
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... (३ ) समभ्पदा-कर (8७86 99) से प्राप्ठ श्राय को राज्य के बीच 
बाटना । 

(४ ) रेल के भाड़ों पर लगाये हुए कर में से राज्यों के हिस्से निश्चित 
करना । 

( ५ ) राज्य की मिलों में बने हुए कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर लगाये हुए 
बिक्री करों से प्राप्त आय का पता लगाना और इन करों के स्थान पर लगाये गए सच 
उत्पादन कर में से राज्यों के हिस्से निश्चित करना | और 

(६ ) १५ अगस्त सन्‌ १९४७ और ३१ मार्ग सन्‌ १६५६ के बीच केन्द्र 
द्वारा राज्यों को दिये हुए ऋणों की शर्तों श्रादि की जाँच करना तथा उनमें झ्राऋयक 
संशोधनों के सुझाव देना । 
सुभाव -- 


सभी बातों पर विचार करने के पश्चात्‌ श्रायोग ले निम्न सुझाव रखे थे :---+ 

( १ ) श्राय-कर की शुद्ध-उपज में से राज्यों का हिस्सा ५५% से बढ़ा कर 
६०९८ कर दिया जाय । अ्रलग-अलग राज्यों का हिस्सा ६०% राज्य की जन-संख्या 
पर निरभंर रहे और १०% राज्य से एकत्रित कर की मात्रा पर। स्मरण रहे कि 
प्रथम आयोग ने आथ कर की शुद्ध उपज के ५५% को ८०% जन-संख्या और २०१ 
एकनत्रण के आधार पर विभाजित करने का सुझाव दिया था । 

(२) पहले की भाँति दियासलाई, वनस्पति उपज तथा तम्बाकू के उत्पादन- 
करों की शुद्ध श्राय का ४०% राज्यों में प्रत्येक जन-संख्या के आधार पर बॉटरा 
चाहिये । इसके अ्रतिरिक्त आयोग ने ८ और वस्तुओ्रों से प्राप्त उत्पादन कर की शुद्ध 
उपज के २५%, को राज्यों में जन-संख्या के आधार पर बाँठने का सुझाव दिया था । 
ये ८५ वस्तुएं कहवा ((०ीं००, चाय, चीनी, कागज, झ्रावइयक वनस्पति तेल, 
आदि हैं । 

(३ ) जूट कर अनुदान के सम्बन्ध में आयोग ने सिफारिश की थी कि ३१ 
मार्च सन्‌ १६६० तक असम को ७५ लाख रुपया और उड़ीसा को १५ लाख प्रति वर्ष 
पहले की भाँति मिलना चाहिए | बिहार के कुछ भाग के पश्चिमी बंगाल में चले जाने 
के कारण आयोग ने बिहार के हिस्से में २६९ लाख रुपए की कमी की थी और 
पश्चिमी बंगाल के हिस्से में इतनी ही वृद्धि | इस प्रकार बिहार को ७२३१ लाख 
रुपया तथा पश्चिमी बंगाल को १५१६६ लाख रुपया देने का सुफ्राव दिया गया था । 

( ४ ) दूसरे आयोग ने पहले आ्रायोग की भाँति किसी विशेष उद्दं श्य के लिए 
अ्नुदानों वी सिफारिश नहीं की थी, परन्तु श्रायोग ने वर्तमान १४ राज्यों में से ११ के 
लिए अनुदानों की सिफारिश की थी, जिसका ब्यौरा आगे की तालिका में मिलेगा । 

( ५ ) सम्पदा कर की सारी की सारी ग्राय उस झ्राय को छोड़कर जो कि 
केन्द्रीय प्रधासित क्षत्रों से प्राप्त होती है, राज्यों में बाँठ दी जाय । केन्द्रीय प्रशासित 


८६ | 


क्षेत्रों के हिस्से के रूप में केसद्रीय सरकार १% आय अपने पास रखती है। शेष 
में से राज्यों को प्रत्येक राज्य की जन-संख्या तथा उससे प्राप्त आय आय के ग्राधार 
पर हिस्से दिए जायेंगे । 

(६) रेल के भाड़ों के कर में से केन्द्रीय सरकार &%७ केन्द्रीय प्रशासित 
क्षेत्रों के निमित्त अपने पास रख सकती है। प्रत्येक राज्य का हिस्सा उस राज्य में 
स्थित रेल की लाइनों की लम्बाई पर निर्भर होगा | 

(७ ) मिल के कपड़े, चीनी तथा तम्बांकू के बिक्नी करों से राज्यों को प्राप 
होने वाली झ्राय का अनुमान आयोग ने ३२१४० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रखा था । 
ग्रायोग ने सिफारिश की थी कि इन करों के स्थान पर जो उत्पादन कर लगाया जायगा 
उसका १५% तो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से हिस्से के रूप में रख 
लेना चाहिए, १३% जम्मू और काइमीर राज्य को मिलना चाहिए और शेप अन्य 
राज्यों में बाँट देता चाहिये। प्रत्येक राज्य का हिस्सा आशिक रूप में उसको जन- 
संख्या और आंशिक रूप में उसके इन बस्तुझों के उपभोग पर निर्भर होगा । 

( ८ ) केन्द्रीय राज्यों को दिये गये ऋणों के बारे में ग्रायोग ने सिफारिश की 
थी कि बिना ब्याज के ऋणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता 
नहीं थी । ब्रेघर के लोगों को फिर से बसाने के लिए दिए गए ऋणों के बारे मे राज्यों 
का भुगतान उस राशि के बराबर रहेगा जो उन्हें बसूल हुई है। श्रन्य प्रकार के ऋग्ों 
व.। दो वर्गों में संघनन ((!0050॥04007 ) कर दिया गया है। पहले वर्ग पर ब्याज 
की दर ३% रहेगी और दूसरे वर्ग पर २२०८ । 

आयोग का विचार था कि उपरोक्त सिफारिशों के फलस्वरूप केन्द्रीय आगम 
में से प्रत्येक वर्ष राज्यों को लगभग १४० करोड़ रुपए का हस्तांतरण होगा, जबकि 
पढदले ५ वर्षों में ऐसे हस्तातरण की वापिक दर ६३ करोड़ रुपया रही। आयोग ने 
ग्रागम के हस्तान्तरण बढ़ाने का यह सुझाव इसलिए दिया था कि राज्यों को पंच- 
वर्षीय योजना से सम्बन्धित लक्ष्यों को पुरा करने में कठिनाई न हो। आयोग का 
विचार था कि यदि राज्य, आगम का आवश्यक विस्तार कर लेते हैं और केन्द्र से भी 
निर्धारित सहायता मिलती रहती है तो राज्यों को उन कार्यक्रमों को पूरा करने में 
कठिनाई नहीं होनी चाहिये जिनकी वित्तीय व्यवस्था राज्य झ्रागम में से की गई है । 
ऋणा सद्धवन के फलस्वरूप भी राज्यों को लगभग ५ करोड़ रुपए का निवारण 
मिला था । 

विम्त तालिका आयोग की सिफारिशों को दिखाती है :-- 


राज्यों का हिस्सा 


श्रान्ध्र- प्रदेश 
ग्रसम 

बिहार 

बम्बई 

केरल 
मध्य-प्रदेश 
मद्रास 

मंसूर 

उड़ीसा 

पंजाब 
राजस्थान 
उत्तर-प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 
जम्मू-काइ्मी र 


६० 
८१२ €*'३८ 


१५९६७ 


ग्राय-कर का हिस्सा % 
हिस्सा % 


संघ उत्पादन कर का 


श्र 





२९७४४ 
६६९४ 


३९४६ 
१०५७ 
९२ 

३८४ 

७७४६ 

७५६ 
४९४ ६९२ 
३"७३| ४४५६ 
२'२४। ४९५६ 
४०६९ ४७१ 


३९६४ 
६७२ 
पे हड० 








१६“२६(१५४६९४ 
१०००२ ७'५६(१५२*६ ३२०५ 


१९१३ १९७२ 


शः 


धारा २७३ के शअन्तर्गंत 


शः 


ख्रन्तगत 


दान (लाख रुपया) 


अ्रनु 
धारा २६४५ के 


न 
न 


|| 
। 
| 
। 
| 





७४००0 


दान (लाख रुपया) 


त्त्‌ 


श्र ०] 


9५"००|२७४५ कं 
७२९३१(४३५००: 


१७५ 
३०० 


है ककसक 
६०० 


१५"००(३२५१ 


50 
२५० 


३०० 


दूसरे श्रायोग के सुझावों का सुल्यांकन-- 
दूसरे वित्त आयोग ने राज्यों को केन्द्र की ओर से धन देने की एक एकोकुत 
(07/०279020) योजना का प्रस्ताव रखा था। आयोग ने दो उहेंश्यों के बीच 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया था--प्रथम यह है कि राज्य सरकारों की 
१. १ अप्र ल सन्‌ १६६० से समाप्त । 
२. सन्‌ १६६०-६१ और सन्‌ १६६१-६२ में असम, बिहार, उड़ीसा और 
पश्चिमी बडद्धाल के लिए अचुदानों को राशि क्रमशः ४५०, ४२५, ३५० और ४७५ 


लांख रुपया होगी । 


३. अचल सम्पत्ति के कर को छोड़कर । 
- जम्मू और काइ्मीर राज्य को मुआवजा नहीं मिलेगा, किन्तु कुल का 
०0 हिस्सा मिलेगा । 





का हिस्सा%, 


अऋष्ुक 
र्‌ 
की 


समस्पदा के 





(लाख रुपया) 
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वित्तीय ग्रावश्यकताओं को भली-भाँति ध्यान में रखां जाय और उनके संतुलित 
विकास के मार्ग में कठिनाइयाँ न आने दी जायें; दूसरे, केन्द्रीय सरकार के विशाल 
उत्तरदा यित्त्वों को भी हृष्टिगत रखा जाय विशेषतया प्रतिरक्षा और विकास सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को । झ्रायोग ने इस बात का प्रग्नत्त किया था कि केन्द्रीय सरकार की 
वित्तीय स्थिति में विशेष कमजोरी लाये ब्रिना राज्यों की वित्त व्यवस्था हढ़ की जाय । 
ग्रायोग ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया था कि संघ द्वारा राज्यों फो घन हस्तां- 
तरित करने को क्षमता कितनी है । 


ग्रायोग की सिफारिशों के अनुसार संघ सरकार द्वारा राज्यों को हस्तान्तरण 
की जाने वाली धन राशि १४० करोड़ रुपया प्रति वर्ष हो गई थी जबकि प्रथम चित्त 
आयोग की रिफारिशों के अनुसार यह राशि केवल ६३ करोड़ रुपया थी। आयोग 
के एक सुभाव को छोड़कर जो केन्द्र से राज्यों को ऋणा के सम्बन्ध में था शेष सभी 
सुभाव सरकार ने स्वीकार कर लिये थे । भारत सरकार इस बात से सहमत नहीं 
हुई कि राज्यों द्वारा ऋणों को चुकाने की श्रवधि स्थगित कर दी जाय | भारत 
सरकार का विचार था कि ऐसा करने से सभी ऋणों की यहाँ तक कि उन ऋरऋणों 
की भी जो १४ वर्ष की ग्रवधि में चुकाये जाने थे, परिपक्कता अ्रवधि बढ़ जाती । 


दो दिशाश्रों में दूसरे श्रायोग ने प्रथम आयोग की तुलना में राज्य वित्त के 
सिद्धान्तों पर अधिक ध्यान दिया है--प्रथम, इसने श्राय के वितरण के सम्बन्ध में 
आग प्राप्ति के उदगम (07ष्टा7) की तुलना में राज्यों की वित्तीय ग्रावश्यकता को 
अधिक महत्त्व दिया है। परिणाम यह हुआ है कि किसी भी राज्य को प्राप्न होने वाला 
हिस्सा इस बात से अधिक प्रभावित हुआ है कि उस राज्य की वित्तीय माँग कितनी 
है और इस बात से कम प्रभावित हुआ है कि उस राज्य से वित्तररा की जाने वाली 
ग्राय का कौनसा भाग प्राप्न हुआ है | समुचित राजस्व नीति ऐसी ही ऐोनी भी चाहिए 
थी । दूसरे, इसरे झ्रायोग ने करों की राशि के वितरण में प्रथम आयोग की तुलना 
में राज्य विशेष की जनसंख्या पर अधिक बल दियां है। इसका उहेश्य यह रहा है 
कि केन्द्रीय आय के हस्तान्तरण द्वारा सभी राज्यों में जनसाधारणश के जीवन स्तरों 
तथा सुविधा स्तरों में समानता लाई जाय । संतुलित विकास, राष्ट्रीय न्याय तथा 
पिछड़ेपन दूर करने की दृष्टि से ऐसा उचित ही था । केन्द्रीय ऋणों का एकीकररा 
करके भी आयोग ने जटिलता दूर की है । 

सभी राज्य आयोग के सुझावों से संतुष्ट नहीं हुए हैं। प्रधिकांश राज्य संघ 
आगम में से श्रधिक हिस्सा चाहते थे | बम्बई ओर पश्चिमी बद्धाल राज्यों ने सुझावों 
के सम्बन्ध में घोर असन्‍्तोष व्यक्त किया था । ये दोनों राज्य औद्योगिक हृष्टि से 
अधिक विकसित राज्य है । इनका विचार है कि इतको अनुपात में अधिक सहायता 
मिलनी चाहिए थी क्योंकि ये राज्य अधिक कर केन्द्रीय सरकार को देते हैं। इन 
राज्यों का विचार है कि बटवारे में वित्तीय आवश्यकता, जनसंख्या का आकार तथा 
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हि 
ने त्रफल पर अधिक बल देकर आयोग ने इनके साथ अन्याथ किया है । भ्रन्य राज्यों 
ने आयोग के सुझावों को स्थगित किया है । 


प्रायोग के सम्मुख एक कठिनाई और भी रही है । योजना आयोग के कार्यों 
के साथ वित्त आयोग का समन्वय नहीं हुआ है | योजना श्रायोग ने राज्यों को जो 
सहायता देने का वचन दिया था उसमें वित्त आयोग को किसी प्रकार के परिवतंन 
करने का अधिकार नहीं था। वित्त ग्रायोग कुल सहायता का छोटा सा भाग ही 
निश्चित कर सकता था जिससे केन्द्र और राज्य सरकारों के पारस्परिक द्वितीय 
सम्बन्धों में विशेष ग्न्तर पड़ने की सम्भावना नही हो सकती थी । वास्तव में दोनों 
श्रायोगों को सामूहिक आ्राधार पर काम करता चाहिए था। 


पे 


तीसरा वित्त श्रायोग (१४७ प्रशात एफथ्मार० ((०ण्रांडडं0ा) --+ 


तीसरे वित्त श्रायोग का निर्माण राष्ट्रपति ने २ दिसस्वर सन्‌ १६६० को 
किया था । इसने १५ दिसम्बर सन्‌ १६६० से प्रपता कार्य आरम्भ कर दिया हे । 
आ्रायोग को निम्न विषयों में सुक्राव देने का श्रादेश दिया गया :-- 


( १ ) संघ सरकार तथा राज्यों के बीच करों से प्राप्त शुद्ध श्राय का वितरण 
किस प्रकार किया जाय । 

( २ ) केन्द्रीय सरकार किन सिद्धान्तों के ग्राधार पर राज्यों को अनुदान 
((१8॥[8-]-40) दे । 

( ३ ) तीसरी पंच-वर्षीय योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए कुछ राज्यों को संविधान की धारा २७५ के अनुसार कितनी 
तथा किस प्रकार सहायता दी जाय तथा राज्य अपनी आय के 
वतंमान साधनों से अ्रधिक आय प्राप्त करने के लिए क्‍या करें । 

( ४ ) सविधान को धारा २६६ के अन्तगंत भू-सम्पदा की आय का राज्यों 
में जो ब्टवारा होता है उसके बितरण के सम्बन्ध में, यदि श्रावश्यक 

ु हो, परिवर्तत का सुझाव देना । 

( ५ ) संविधान की धारा २६६ के अन्तगंत रेल भाड़ा कर से प्राप्त आय 
का राज्यों के बीच जो वितरण किया जाता है इसके वितरण 
सम्बन्धी सिद्धान्तों में परिवर्तत के सुझाव देना । 

( ६ ) निम्न वस्तुओं पर जो अ्रतिरिक्त उत्पादन कर लगाये गये है उनकी 
शुद्ध उपज को राज्यों में किस प्रकार बाँटा जाय : (क) सूती कपड़े, 
(ख) रेयोन अथवा नकली रेशमी कपड़े, (ग) ऊनी कपड़े, चीनी तथा 
(घ) तम्बाकू । स्मरण रहे कि ये अतिरिक्त उत्पादन कर उन बिक्री 
करो के स्थान पर लगाये गए हैं जो पहिले राज्यों द्वारा लगाये 
जाते थे । 


६० | 


कमीशन की सिफारिशों के श्रनुसार आय, कर कोष ([7007० ६४४ 9००)) 
में राज्यों का भाग ६०९ से बढ़ा कर ६६३% कर दिया गया है और उत्पादन 
करों (7०5७ 0006४) का २०% भाग उन्हें मिलेगा । केन्द्रीय सरकार ने तृतीय 
वित्त श्रायोग की समस्त एकमत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । फलत: राज्या 
को १ अप्रैल सन्‌ १६९६२ से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में ३५ करोड़ श्रतिरिक्त 
धन मिलेगा, क्योंकि आय-कर में उनका भाग ६०% से बढ़ा कर ६६ २४५ कर दिया 
गया है । उत्पादन करों में राज्यों का भाग २५% से घटाकर २०५७ कैर दिया 
गया है । 


पहले, श्राय-कर का ६०%, राज्यो में जन-संख्या के आ्राघार पर बाटा जाता 
था भ्रौर केवल १०० संग्रह के आधार पर विभाजित होता था । बश्रव कमीशन की 
सिफारिशों के अनुसार जन-संख्या के ग्राधार पर 5०% तथा संग्रह के आधार पर 
२०५ बाँटा जाया करेगा । श्राय-कर राज्यों के भाग इस प्रकार होंगे-- 
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(अजयधाककर रत... 





ग्राध्र ७७५ जम्मू-काइमीर ०७० महाराष्ट्र १३४१ 
असम. २४४ केरल 8658 मेसूर ४५१३ 
बिहार ६३३ मध्य-प्रदेश २४१ उड़ीसा ३४४ 
गुजरात ४७८ मद्रास ८१३ पृजाब ४ ४6६ 
राजस्थान ३"६७ उ० प्र० १४४२ पं० बंगाल १९९०६ 
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राज्यों को इस समय संघीय उत्पादन करों का २५९७ निम्न वस्तुम्ना पर 
मिल रहा है--दियासलाई, तम्बाकू, चीनी, वनस्पति उत्पादन कहुवा, चाय, कागज 
आर वनस्पति आवश्यक तेल । कमीशन ने उत्पादन करों में राज्य का भाग २५५७ 
से घटा कर २०% करने के साथ-साथ वस्तुओ्रों की संख्या ८से बढ़ाकर ३५ कर 
दी है। 


प्रत्यक राज्य का भाग निश्चित करते समय कमीशन ने जनसंस्या को वितरण 
का एक प्रमुख घटक माना है तथा राज्यों की सापेक्षिक वित्त क्षमता को विकास में 
स्तर अनुसूचित जातियों के प्रतिशत को भी विचार में लिया है । 


संक्षप में श्रायोग की सिफारिशों का सार निम्त प्रकार है :--- 


( १ ) निगम कर के अ्रतिरिक्त आय कर की प्राप्मियों में से राज्यों का हिस्सा 
बढ़ाकर ६०% से ६६% कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों के टिस्‍्से निश्चित करते 
समय ८०१, भाग सन्‌ १६६१ की जनगणना के आधार पर राज्य की जनसंख्या 
श्र शेष २०% विभिन्न राज्यों द्वारा ग्राय-कर के सापेक्षिक पसंग्रहीं के प्राधार पर 
वितरित करने की सिफारिश की गईं है | इस प्रकार विभिन्न राज्यों को आाय-कर में 
से निम्न प्रकार हिस्से मिलते है :+- 






राज्य प्रतिशत राज्य प्रतिशत 


8 3 न के सन अप 
१. आस्ध्र ७'७१ ९, महाराष्ट्र १३१४१ 
२. असम २४४ १०, मंसूर ५०३ 
३, बिहार 8३३ ११. उड़ीसा ३४४ 
४. गुजरात ४७८ १२, पंजाब ४४६ 
५. जम्मू और काब्मीर ०७० १३, राजस्थान ३९६९७ 
६. केरल वे १४. उत्तर प्रदेश १४४२ 
७, मध्य प्रदेश ६४१ १४५. परदिचमी बंगाल १२०६ 
८० मद्रास प८ा१३ ह 


कि ला ननन-नननननननिननननिनननलिनिनान न लनिनिनीलयननाननान- 
(२) संघ उत्पादन करों की प्राप्नियों में से राज्यों का हिस्सा 
२५% से घटा कर २०% कर दिया गया है। जिन वस्तुप्रों के उत्पादन करों से 
प्राप्त राशि को राज्यों में वाँटा जाता है उनमें पहले की तुलना में २७ नई वस्तुओं को 
वृद्धि कर दी गई है। विभिन्न राज्यों के हिस्से निश्चित करने के सम्बन्ध में ग्रायोग ने 
राज्यों की सापेक्षिक जनसंख्या, वित्तीय कमजोरियों, तथा राज्यों में बसने वाली 
| पिछड़ी, परिगणित तथा अछूत जातियों की संख्या को ध्यान में रखा है। विभाज्य 
राशि में विभिन्न राज्यों के भाग निम्न प्रकार हैं :--- 
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राज्य प्रतिशत राज्य प्रतिशत 
१. आन्ध्र ८'२३ ९. महाराष्ट्र ५६३ 
२. भ्रसम ४*७३ १०, मंसूर श़््घर 
३. बिहार ११"५६ ११, उड़ीसा ७'०७ 
४. गुजरात ६४४५ १२, पंजाब ६७१ 
५, जम्मू और कश्मीर २"०२ १३. राजस्थान ५९३ 
६. केरल ५४६ १४, उत्तर प्रदेश १०६८ 
७. मध्य प्रदेश 525 १५, पश्चिमी बंगाल ५०७ 
८. मद्रास ६*०८ 


( ३ ) सन्‌ १६५७ से भारत सरकार ने मिलों के बने कपड़े, चीनी शोर 
तम्बाकू पर राज्य बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर लगाया है । द्वितीय 
वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि इन उत्पादन करों का १३% जम्मू और कश्मीर 
राज्य को दिया जाय, १९% केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के लिए रखा जाय और शेष 
सापेक्षिक उपभोग और जनसंख्या (२७]क्वांए४ (0ण्रा४5्पराए/णा ात0 ?090०॥8॥807) 


€श्‌ ] 


के आधार पर भ्रन्य राज्यों के बीच बांद दिया जाय । कुछ छोटे से समयोजचों के 
साथ यही सुझाव तीसरे श्रायोग ने भी किया है। इस काल में रेशमी कपड़े पर भी 
प्रतिरिक्त उत्पादन कर लगा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बढ़ा कर 
१३० ३२ दिया गया है | इस प्रकार वितरित की जाने वाली कुल राशि का अनुमान 
३२१४४ करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने इस शीर्षक पर विभिन्न राज्यों को निम्न 


राशियाँ देने की गारन्टी दी है :-- 
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राज्य लाख रुपये राज्य लाख रुपये 
१. आस्ध्र २३५१४ ८. महाराष्ट्र ९३७७७ 
२. ग्रसम ८५०८ ९. मंस्र १०७१७ 
३, बिहार १३०१६ १०, उड़ीसा ८५१० 
४० गुजरात ३२३४० ११. पंजाब १७५१६ 
५. कैरल ६५०८ १२, राजस्थान ६०१० 
६, मध्य प्रदेश १५५१७ १३. उत्तर प्रदेश ५७५८१ 
७. भद्वास र८५' ३२४ १४, पश्चिमी बंगाल २८०४१ 





इस राशि के पदचात्‌ जो झ्राय शेष रहेगी उसको अ्ंशत: सापेशिक जनसंख्या - 
और अंशतः १६५७-५८ में बिक्री कर से प्राप्त होने वाली झाय के झाधार पर 
विभिन्न राज्यों में बाँदा जायगा । 

( ४ ) सम्पदा कर के बटवारे के आधार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया 
है कित्तु सन्‌ १६९६१ की जनसंख्या के आधार पर वितरण योजना में कुछ संशोवन 
किये गये है। इस कर से प्राप्त समस्त झाय सापेक्षिक जनसंख्या के आधार पर 
वितरित को जाती है। विभिन्न राज्यों के हिस्से निम्न प्रकार हैं : -- 
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बसलाइापटड३ सु थकान चर 


राज्य प्रतिशत राज्य प्रतिशत 
१. आनन्‍्ध्र देह ९, महाराष्ट्र ९१६ 
२. असम २७५ १०, मेसूर ५९५६ 
३. बिहार १०'छ८ ११. उड़ीसा जप 
४, गुजरात ४/छएप १२. पंजाब ४४१ 
५. जम्मू और कठ्मीर ०८३ १३. राजस्थान ४६७ 
६. केरल ३६२ १४. उत्तर प्रदेश १७१० 
७, मध्य प्रदेश ७५१ १५. पश्चिमी बंगाल ७११ 
८. मद्रास ७८० 
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( ५ ) १ अ्रप्नौल सन्‌ १६६१ से रेल भाड़ा कर हटा लेने से राज्यों को होने 
वाली कुल हानि का अनुमान १२-५० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रखा गया है। सध 
सरकार को सभी राज्यों को इतनी राशि की सहायता देने का सुझाव दिया गया है । 


का इसके अ्रधिका री होगे । सहायता की राशि लाख रुपयों मे निम्न प्रकार 
होगा ; 


आन्ध्र १११, असम ३४, बिहार ११७, गुजरात ६८, मद्रास ८१, केरल २३, 
मध्यप्रदेश १०४, महाराष्ट्र १३५, मंसूर ५६, उड़ीसा २२, पंजाब १०१, राजस्थान 
++, उत्तर प्रदेश २३४ और पश्चिमी बद्धाल ७६। * 


( ६ ) सहायक भ्रनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति यह थी कि संघ सरकार अब 
तक ११ राज्यों को ३६९:५ करोड़ रुपये के वाषिक अनुदान देती थी जिनमें भ्रसम, 
बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, 
पश्चिमी बद्धाल और महाराष्ट्र हिस्से पाते थे । तीसरे आ्रायोग ने इनमें से महाराष्ट्र 
को छोड़ कर अन्य १० राज्यों को हिस्से देने का सुझाव दिया है | विभिन्न राज्यों के 
हिस्से निम्न प्रकार रहेंगे :-- 


आन्‍्ध्र ८ करोड़ रुपये, असम ५००५ करोड़ रुपये, गुजरात ४२५ करोड़ 
रुपये, जम्मू और कश्मीर १५० करोड़, केरल ५५० करोड़ रुपये, भध्य प्रदेश 
११२५ करोड़ रुपये, मद्रास ३ करोड़ रुपये, मेसूर ६:२५ करोड़ रुपये, उड़ीसा ११९५० 
करोड़ रुपये, और राजस्थान ४-५० करोड़ रुपया । 


यह राशि राज्य सरकारों के बजटों के घाटों को पूरा करने के लिए दी जाती 
है । जिसकी कुल राशि ५२ करोड़ रुपये होती है। इसके भ्रतिरिक्त ५५*२५ करोड़ 
रुपये की राशि राज्यों की योजनाओञ्रों को पूरा करने के लिए देने का सुझाव दिया 
गया है । 


( ७ ) राज्य सरकारों को सड़क परिवहन के विकास के लिए विशेष 
अनुदानों की सिफारिश की गई है। तीसरी योजना काल में सड़क विकास के लिए 
३१४ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था है। ऐसा अनुभव किया गया है कि केन्द्रीय 
सहायता के बिना कुछ राज्य इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं कर सकेंगे । आयोग ने 
इसके लिए आन्‍्ध्र, ग्सम , बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, 
मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान इन १० राज्यों के लिए कुल मिलाकर € करोड़ रुपये 
वाषिक श्रनुदानों का सुझाव दिया है। 


सुझावों का प्रभाव-- 
निम्न तालिका आयोग के सुझावों का स्पष्ट करती है :--- 
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दूसरे वित्त आयोग की भाँति तीसरे वित्त श्रायोग के सम्मुख भी समस्या यह 
थी कि एक ओर तो राज्य सरकारों के बढ़ते हुये व्यय के लिए उनके वित्तीय साधनों 
को हढ़ करना आवश्यक था और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के लिये भी समुचित 
आय की व्यवस्था ग्रावश्यक थी । संघ सरकार द्वारा राज्यों को आय का हस्तान्तरण 
ऐसा होना चाहिये कि ये दोनों उद्द श्य एक ही साथ पूरे हो सकें । आयोग की सिफा- 
रिशो से स्पष्ट है कि सन्‌ १६६२-६३ मे राज्यों को पुवपिक्षित ३५ करोड़ रुपया 
अधिक प्राप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ अगले वर्षों में राज्यों को प्राप्त होने वाली राशि 
में बराबर वृद्धि होती जायेगी । इस सम्बन्ध में वित्त आयोग ने ऐसा अनुभव किया 
कि सद्भु सरकार के वित्तीय साधनों का विस्तार श्रावश्यक तेजी के साथ होने की 
: सम्भावना है परन्तु यद्यपि राज्यों का व्यय तेजी के साथ बढ़ रहा है उनके वित्तीय 
साधन अ्रधिक अंश तक बेलोच हैं । 


ग्रनेक रीतियों से श्रायोग ने राज्यों की बढ़ती हुई वित्तीय श्रावश्यकताशओों 
को पूरा करने का प्रयत्न किया है | मुख्यतया श्रायोग ने रेल भाड़ा कर की समाप्ति 
के कारण राज्यों को होने वाली हानि को पूरा करने के लिये केन्द्र द्वारा समतोलन 
देने का सुझाव दिया, भ्रचल सम्पत्ति से प्राप्त सम्पदा कर से प्राप्त समस्त राशि की 
सन्‌ १९६१ की जन-गणना के आ्राधार पर विभिन्न राज्यों के बीच बाँटने का सुझाव 
दिया और ग्राय-कर के विभाज्य भाग को ६०% से बढ़ाकर ६६६%५ कर दिया। 
जज्य की आय में वृद्धि करते समय आयोग ने लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों को व्यावहारिक 
महत्त्व देने का भी प्रयत्न किया है । आयोग ने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि 
विभिन्न राज्यों की शिकायतें दूर हो जायें और प्रत्येक राज्य कों आ्थिक जीवन में 
ग्रावश्यक योगदान देने का भ्रवसर मिले । दूसरे आयोग की तुलना में तीसरे ग्रायोग 
ने विभिन्न राज्यों के सापेक्षिक संग्रहों (२०॥४४०४०८ (0००४075) -* को कुछ अधिक 
महत्त्व देकर महाराष्ट्र और पश्चिमी बद्भाल की इस शिकायत को भी दूर करने का 
प्रयत्त किया है कि व्यापार और उद्योग की वर्तमान स्थिति को बनाये रखने के लिये 
उन्हें ग्रधिक बड़ा हिस्सा दिया जाये । आय-कर की प्राप्ति में से राज्यों का हिस्सा 
बढ़ जाने का परिणाम यह हुआ है कि राज्यों को सन्‌ १६६२-६३ में ही इस मद से 
लगभग ८ करोड़ रुपया अधिक प्राप्त हो गया था | कुल मिलाकर आयोग के सुभावों 
के फलस्वरूप राज्यों की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है परन्तु फलस्वरूप संघ सरकार, 
की वित्तीय स्थिति बिगड़ी नहीं है जो एक अ्रच्छा लक्षण है। 


संघ उत्पादन करों से प्राप्त श्राय में से आयोग ने राज्यों का हिस्सा २५% से 
घटा कर २०% कर देने का सुझाव दिया था परन्तु इसके कारण राज्यों को श्राप्त 
होने वाली आय घटने के स्थान पर उल्टी पर्याप्त मात्रा में बढ़ी है क्योंकि तीसरे 
प्रायोग ने ८ वस्तुओं के स्थान पर ३५ वस्तुओं के संघ उत्पादन करों की प्राप्ति को 
राज्य सरकारों में बाँटने का प्रस्ताव रखा है| वेसे भी इस शीर्षक से भारत सरकार 
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की आय में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हो रही है कि राज्यों को प्राप्त होने वाले 
हिस्से का बढ़ना श्रावश्यक ही है । 

आयोग की सिफारिशों का एक महत्त्वपूर्ण भाग सहायक प्ननुदानों से सम्ब- 
न्धित है । ऐसे अनुदानों से सम्बन्धित सिद्धान्तों में आयोग ने विभिन्न राज्यों की 
विषमताग्रों तथा उनकी जनसंख्या में पिछड़े हुये व्यक्तियों के अनुपात को विशेष 
महत्व दिया है जिसके कारण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास और परिचिमी बज्भाल 
को अपेक्षाकृत कम अनुदान मिले हैं श्रौर उड़ीसा राज्य को श्रधिक सहायता मिली है । 
सड़क परिवहन के विकास के लिये अनुदान का सुझाव देकर आयोग ने समस्या के 
मामिक स्थल पर झाघात करने का प्रयत्न किया है । 

* आयोग का विचार यह था कि अपनी झ्राय की कमी के कारण राज्य सर- 
कारें ग्रामीण क्षत्रों से भू-आगम, सिंचाई कर, विकास कर, उन्नति कर आदि के रूप 
में अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा करती है। केन्द्रीय सहायता द्वारा यह प्रवृत्ति 
रोकी जा सकती है क्योंकि ऐसी ग्रावश्यकता 'ही समाप्त की जा सकती है | प्रायोग 
का यह भी अनुमान था कि विगत वर्षो में राज्यों के अनुत्पादक व्यय में वृद्धि हुई है 
जिस कारण सरकारी व्यय के नियन्त्रण की ग्रावश्यकता बढ गई है । आयोग का 
विचार था कि राज्यो के भ्रनुत्पादक व्यय को समाप्त करके स्वभाविक रूप में उनको 
श्राय में पहले की अपेक्षा वृद्धि की जा सकती है । 
कर आगम का राज्यों का हस्तान्तरण-- 

निम्न तालिका केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में राज्यों को हस्तान्तरित 
कर श्रागम दिखाती है :-- 


तालिका (करोड़ रुपयों में) 
र संघ उत्पादन ग्राय सम्पदा रेल भाडा 
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# २ अप्रल सन्‌ १६६० से रेल भाड़ा कर समाप्त कर दिया गया है और 
इसे भाड़े में मिला दिया गया है | अगले ५ वर्ष तक रेलें १२४५ करोड़ रुपया प्रति- 
वर्ष सरकारी आगम में देंगी श्रौर यह राशि तीसरे वित्त ग्रायोग की सिफारिशों के 
आधार पर राज्यों में बाँठ दी जाएगी । 

| लाख रुपयों में । 
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करारोपरण जाँच ग्रायोग (॥७ बच्चर9त0ा जितुणताएए ('0ग्ञा58५0॥ ) --- 
सन्‌ १६५४ की प्रमुख वित्तीय घटना करारोपण जाँच ग्रायोग की सिफारिशों 
का प्रकाशन है | श्रायोग की नियुक्ति सन्‌ १६५३ में की गई थी । डौ० जॉन मथाई 
इसके अध्यक्ष थे और उनके अतिरिक्त आयोग के ६ और सदस्य थे । श्रयोग को निम्त 
विषयों पर मत देने का ग्रादेश मिला था :-- 
“४( १ ) विभिन्न राज्यों में विभिन्न वर्गों पर केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय 
करारोपण करापात की जाँच करना । 

(२ ) वर्तमान केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय करारोपण प्रणालियों की 
निम्न दृष्टिकोशों से उपयुक्तता की जाँच करना--(क) देश .की 
विकास योजना और उसके लिये आवश्यक साधन और (ख) भ्राय 
ग्रौर धन के वितरण की ग्रसमानताओ्ं की कम करना । 

( ३ ) करारोपण कलेवर तथा स्तर के पूजी निर्माण और रक्षण तथा 
उत्पादक उपक्रमों के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच 
करना । 

( ४ ) मुद्रा प्रसार अ्रथवा संकुचन की अवस्थाग्रों के सम्बन्ध में करारोपण 
की एक वित्तीय साधन के रूप में जांच करना । 

( ५ ) श्रन्य सम्बन्धित विषयों पर विचार प्रकट करना । और 

( ६ ) सुभाव देना मुख्यतया (क) वर्तमान करारोपरा प्रणाली में संशोधनों 
के लिए तथा (ख) करारोपण के नए उद्योगों के विषय में । ' 

ग्रायोग की सिफारिशें फरवरी सन्‌ १६५५४ में प्रकाशित हुई हैं । वृतलेख को 

तीन भागों में विभाजित किया गया है--प्रथम भाग में, करारोपण नीति की सामान्य 
जाँच की गई है । दूसरे भाग में विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय करों की विस्तृत जाच की 
गई है और तीसरे भाग में राज्य तथा स्थानीय करारोपण का विस्तृत अ्रध्ययन्त है। 
आयोग ने सघ और राज्यो के पारस्परिक वित्तीय सम्बन्धों की जांच नहीं की है । यह 
काय॑ वित्तीय आयोग के लिये छोड़ दिया गया है । करारोपण आयोग ने पता लगाया 
है कि हमारी संघीय शासन प्रणाली में राज्य सरकारों का वित्तीय दृष्टिकोण से भारी 
महत्त्व है । उसका विचार है कि पिछले २०-३० वर्षो में कर झ्रागम में कोई विशेष 
वास्तविक वृद्धि नही हुई है, यद्यपि करारोपणा द्वारा आय के वितरण की स्थिति मे 
परिवतंन ग्रवश्य हुए है । संघीय सरकार की तुलना में राज्य और स्थानीय सरकारों 
की श्राय कम तेजी के साथ बढ़ी है | दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ राज्य सरकारा को 
आय में लोच की प्रवृत्ति अधिक बलशाली हो गई है । आयोग ने यह भी पता लगाया 
है कि इस समय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच का पुराना वित्तीय हूं ष समाप्त हो 
चुका है और दोनों एक दूसरे के अनुप्रक के रूप में कायं करने लगे हैं। आयोग की 
प्रमुख सिफारिशें निम्त प्रकार हैं :--- 


राज०, ७ 
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(2६) 
आओ, 


प्रत्यक्ष करों को अधिक प्रगामी तथा विस्तृत बताने की आवश्यकता 
है, जिससे उनका आधार अधिक न्यायपुर्णा हो सके । 

अच्छी कर प्रणाली वह होगी जिसमें विनियोग के स्थान पर उपभोग 
में कमी करने की प्रवृत्ति हो, परन्तु उपभोग की यह कमी निर्धत वर्गों 
की शअ्रपेक्षा धनी वर्गों में अधिक होनी चाहिए । 


( ३ ) वर्तमान दशा में श्रावश्यक वस्तुओं पर से कर हटाना उपयुक्त न 


होगा । 

करदान क्षमता इस बात पर निभर होती है कि श्रतिरिक्त करों से 
प्राप्त उपज का किस प्रकार व्यय किया जाता है । 

वर्तमान कर प्रणाली देश के करारोपण साधनों का पूर्ण उपयोग 
नहीं कर पाई है । 

करों की उपज को बढ़ाने के लिये प्रत्यक्ष करों गें परोक्ष करों की 
अपेक्षा श्रधिक वृद्धि करने की भ्रावश्यकता पड़ेगी । 

एक अखिल भारतीय करारोपण परिपद्‌ (घा०णा (७एणाणओं)) 
की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि विभिन्न राज्यों और संघ के 
बीच कर नीति और कर शासन का समचय (00-०0 फंवाणा) 
स्थापित हो सके । इस परिषद्‌ के पास स्थाई दफ्तर तथा अनुसन्धान 
समिति होगी । 

भारतीय लोक व्यय की हितकारी प्रवृत्ति तो बढ़ रही है, परन्तु इसमें 
मितव्ययिता तथा कुशलता की वृद्धि इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई 
पड़ती है । 

विकास योजनाग्रों के श्रर्थ प्रबन्ध के लिये तथा ट्रीनार्थ-प्रबन्धन की 
आवश्यकता को कम करने के लिए करारोपणश तथा लोक ऋणों का 
विस्तार अति आ्रावश्यक है 

भारत में राजस्व नीति के फलस्वरूप आय के वितरण की धसमान- 
ताश्नों को उस समय तक कम करना सम्भव वही ४8 जब तक लोक 
ग्रागम श्रोर लोक व्यय का राष्ट्रीय झ्राय से अनुपात उतना कम 
रहेगा जितना कि इस समय है। 


(0छ7%570[५5 


हमारे देश में राजकीय आ्राय के साधन केद्रीय व राज्य सरकारों के भ्ीच 
किस प्रकार विभाजित हैं ? क्या यह विभाजन सा्मोपप्रद है ? 
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वित्त कमीशन पर नोट लिखिए । (५878, 3. &., [958) 
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(९8४78, 3. &., !96] ) 

भारत के करारोपण आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए । 
(ठ0था7ाएए, 5. 8., 96) 
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वतंमान वित्तीय सम्बन्धों का 
उल्लेख कीजिए । (जाता, 3, 00४, 496[) 
नवीन विधानानुसार केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के विभाजन 
की विवेचना कीजिए । (शञत्वा, 5. &., 960) 





अ्रध्ययन को सुविधा के लिए भारत सरकार के भ्रथं-प्रबन्ध को दो भागों में बॉँटा जा 


अध्याय २१ 


भारत में संघीय अर्थप्रबन्ध की मुख्य प्रवृत्तियाँ 
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अपन) बडाक, 


सकता है--भारत में लोक व्यय और भारत में लोक झागम । 


भारत में लोक व्यय 


लोक व्यय की प्रकृति-- 
भारत में लोक व्यय का अध्ययन स्पष्ट रूप में यह दियाता है कि २०वीं 
शताब्दी में यह निरन्तर बढ़ता जा रहा है। दूसरे महायुद्ध के काल में तो व्यय का 
बढ़ना स्वाभाविक ही था, परन्तु युद्धोत्तर काल में भी इसमें बराबर वृद्धि हुई है । 
व्यय के इस प्रकार बढ़ते रहने के अनेक कारण है। प्रमुख कारणो। की गणना 
निम्न प्रकार की जा सकती है :--- 


(८) 


युद्धोत्तर काल में भारत और पाकिस्तान के बीच खिंचाव बराबर बना 
रहा है और संसार की राजनीतिक स्थिति की अनिश्चितता ने भारत 
सरकार को रक्षा आदि पर ग्रधिक व्यय के लिए बाध्य किया है। 
मुद्रा-स्फीति के कारण बढ़ती हुई कीमतो ने ध्यय फो बढ़ाया है । 
युद्धोत्तर काल में झ्रान्तरिक उपद्रवों श्ौर काश्मीर तथा हंदराबाद की 
पुलिस कार्यवाहियों के कारण व्यय बढ़ा है । 

देश की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ दृतावासों तथा विदेशों के बागिज्पिक, 
राजनेतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने पर काफा व्यय 
हुआ है । 

पाकिस्तान से झाने वाले लोगों के पुनर्वास ने व्यय में वृद्धि की है । 
खाद्यान्न को सस्ते दामों पर बेचने के लिए भारत सरकार ने जो 
आधथिक सहायता ($09४09) दी है, उसके कारणा भी व्यय बढ़ा है । 
देश में सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय निर्माण, सेबाश्ों का विवास 
बराबर उन्नति करता गया है । 

देश में पंच-वर्षीय योजनाएँ लाग की गई है । झ्राधथिक नियोजन की 
नीति ने विकास व्यय में भारी वृद्धि की है 


१०८० 
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( € ) सास १६६२ में चीनी ग्राक्रमण ने हमारे लिए यह आवश्यक बना 
दिया है कि रक्षा व्यय में अ्रत्यधिक वृद्धि की जाय | तब से चीनी 
आ्राक्रमणा का भय निरन्तर बना हुआ है श्र रक्षा सेवाश्रों पर व्यय 
निरन्तर बढ़ रहा है । 

(१०) पाकिस्तान का विरोधी व्यवहार हमे बाध्य करता है कि प्रतिरक्षा 
सेवाग्रों पर व्यय बढ़ायें । पाकिस्तान ने सीमाश्रों पर तनाव बनाये 
रखा है । हाल में कच्छु सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण ने आव- 
इयकता श्रोर भी बढ़ा दी है । 

व्ययों का विवेचन -- 

( १ ) भारत में रक्षा व्यय--भारत के लोक व्यय में रक्षा व्यय” का 
आरम्भ से ही ऊँचा स्थान रहा है। २०वी शताब्दी में इस व्यय की मात्रा तथा 
इसका कुल व्यय से प्रतिशत दोनों निरन्तर बढ़ते गये हैं। सन्‌ १६०० में रक्षा पर 
केवल २४६ करोड़ रुपये का व्यय किया जाता था । दूसरे महायुद्ध के काल में यह 
एक बार ३६५४६ करोड़ रुपये तक पहुँच गया था । सव्‌ १६६२-६३ के बजट में 
प्रारम्भ में रक्षा पर २८२६२ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी। यह 
व्यय ऊँचा ही था और सरकार का विश्वास था कि पाकिस्तान की विरोबी नीति के 
कारण सरकार इस व्यय में और अधिक कमी नहीं कर पा रही थी । किन्तु अक्टूबर 
१६६२ में चीनी झ्राक्रमण के कारण व्यय में वृद्धि श्रावश्यक हो गई । पुननिरीक्षित 
अनुमानों के अनुसार वर्ष विशेष में रक्षा पर लगभग ४५२ करोड़ रुपये का व्यय 
हुआ है । चीनी हमले ने जो संकटकालीन स्थिति उत्पन्न कर दी है उसने रक्षा व्यय 
की और अधिक वृद्धि श्रावश्यक बना दी है। भ्रनुभव से पता चला है कि हमारी सेनिक 
तैयारी बहुत पीछे है और हमें तेजी के साथ आ्ागे बढ़ना है। इसमें तो सन्देह नहीं है 
कि इस बुरे काल में अनेक मित्र देशों ने हमारी सहायता की है परल्तु स्वयं देशवा सियों 
के लिए रक्षा व्यय में भारी योग देने की श्रावश्यकता है चालू वर्ष प्र्थात्‌ सनु १६६३- 
५४ में रक्षा के लिए ७०८५१ करोड़ रुयये के व्यथ की व्यवस्था की गई थी । जिसमें 
वास्तविक व्यय ६६२५५ करोड़ रुपया हुआ । सच्‌ १६६४-६५ में इस मद पर पुन॒विरी- 
क्षित व्यय का अनुमान ७१६८१ करोड़ रुपया हैं । यह राशि भारत सरकार के कुल 
व्यय का केबल ३५"८% है, जो देश की संकटकालीन स्थिति को देखते हुए अब भी 
बहुत कम है | हाल में कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के आाक्रमरा के पश्चात्‌ रक्षा 
व्यय की वृद्धि की आवश्यकता और भी बढ़ गई है । 

रक्षा व्यय के ऊंचे स्तर पर बने रहने के अनेक कारण है और इस समय तो 
ऐसे बहुत से हैं जो इस व्यय को कम नहीं होने देंगे। प्रमुख कारण निम्न प्रकार है :--- 
(१) ब्रिटिश सरकार को अपना आधिपत्य बनाये रखने तथा राष्ट्रीय आ्रान्दोलन को 
दबाये रखने के लिए सैनिक शक्ति को हढ़ रखना पड़ता था । (२) विदेशी गश्राक्रमण से 
बचाने तथा ब्रिटेन से पूर्वी साम्राज्य को रक्षा के लिए भी भारत सरकार लस्बी-चोड़ी 
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सेनायें रखती थी। (३) भारतीय सेना में ऊचे वतन वाल श्रेंग्र ज भ्रधिकारी रखे जाते 
थे। (४) अँग्रज सैनिकों और अफपरों की भर्ती और शिक्षण पर भारत सरकार को 
काफी व्यय करना पड़ा था। (५) स्वतन्त्रता के उपरान्त झआन्तरिक उपद्रवों 
कांश्मीर और हैदराबाद संग्राम तथा पाकिस्तान के विरोधी व्यवहार के कारण रक्षा 
व्यय से कमी नहीं होने पाई है इसके अतिरिक्त झान्तरिक सुरक्षा की बताये रखने 
के लिए भी सैनिक व्यय को ऊँचा रखा गया । (६) विगत वर्षो में भारत सरकार ने 
सेताभ्रों का यन्त्रीकरण (](००॥७॥$४४४०॥) किया है श्रौर जल एवं वायू सना का 
विस्तार किया है, जिंए पर काफी व्यय हुआ है । सहायक सेनिक सेवाग्ना ओर 
गोला-बारूद के कारखानो में खर्चा बढ़ा दिया गया है (८) कोरिया और हिन्द चीन 
में भारतीय फौजों पर काफी व्यय हुआ है इस कारण भी दूसरे देशों को 
तुलना में भारत में रक्षा व्यय ऊँचा ही रहा है। (६) अन्तर्राष्ट्रीय राजनेतिक क्षंत्र 
में खिचाव बने रहने तथा पाकिस्तान के विरोधी व्यवहार के कारण भी सेनिक व्यय 
ऊचा रहा है । 

रक्षा व्यव के सम्बन्ध में एक श्राशाजनक प्रवृत्ति यह है कि पिछले कुछ वर्षों 
से यह कुल व्यय के प्रतिशत के रूप मे बराबर घट रहा है । सन १६५२-५३ के 
पद्चात्‌ प्रतिशत व्यय के घटते की प्रवृत्ति बराबर बनी हुई है । इससे हमे यह तो नहीं 
समभ लेना चाहिए कि हमने रक्षा पर व्यय की मात्रा कम करदी है, क्‍योंकि सन्‌ 
१६५६-६० के बजट अनुमानों को छोड़कर अन्य वर्षो में कुल रक्षा व्यय की माता 
बढ़ी है। बात केवल इतनी है कि भारत सरकार के कुल व्यय मे रक्षा पर लिए जाने 
वाल व्यय की तुलना में अधिक वेग से वृद्धि हुई हैआर यही करण हैँ कि रक्षा व्यय का 
कुल व्यय से प्रतिशत घट गया है | पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रतिशत बढ़ा है । 


ऊचे रक्षा व्यय का परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय निर्माण सेवाग्रों तथा 
माजिक सुरक्षा सेवाश्रों के लिए धन बच रहता है। जब तक संसार की राजनैतिक 
दशा 4 निश्चित रहेगी और पाकिस्तान के साथ खिचाव बना रहेगा, एम पअ्रपने रक्षा 
व्यय को कम नहीं कर सकते हैं। किचित हमारी अश्रावश्यकता इस रामय रक्षा व्यय 
वेग कम करने के स्थान पर कुल व्यय की मात्रा बढ़ाकर रक्षा व्यय का प्रतिशत कम 
करने की है। चीन ओर पाकिस्तान की शत्रुता के कारण हमारे लिए रक्षा व्यय में 
कोई महत्त्वपूर्ण कमी करना सम्भव नहीं है । 

( २ ) आगम पर प्रत्यक्ष माँग--आगम पर प्रत्यक्ष मांग का ग्रभ्िप्राय उस 
व्यय से होता है जो विभिन्न प्रकार के करों के एकन्नण पर किया जाता है। 
राम १६५३-५४ में इस प्रकार फा व्यय कुल कर शआ्रागम का ७९६ था, अगले वर्ष यह 
६९७ रहा, सन्‌ १६५५-५६ में यह ६'६% था, सन्‌ १६५६-४७ में ६४०, 
सम्‌ १६५७-४८ में ८८%, सन्‌ १६५०-५६ में १२६९.,, सन्‌ १६५६-६० में 
१२७०५, सन्‌ १६६०-६१ में ११२५० और सन्‌ ६६६२-६३ में संशोधन के कारण 
बदल ६५९७ था। इस दृष्टिकोण से इस व्यय में कोई विशेष वृद्धि दश्टिगोचर नहीं 
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होती है । सन्‌ १६६३-६४ में तो यह बुल कर आगम का केवल १७% ही रही । 
सन्‌ १६६४-६४ में यह कुल व्यय का केवल १३९८ था और सन्‌ १६६५-६६ के 
बजट में भी इसके कुल व्यय के लगभग १'३६% रहने का अनुमान है । किन्तु कुल राशि 
के रूप में इस व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके दो मुख्य कारणा हैं :-- एक 
भोर तो स्वयं कर-आ्रागम मे वृद्धि हुई है श्रौर दूसरी ओर बहुत से नये कर लगाये हैं, 
जिन पर आरम्भ में एकत्रण व्यय का प्रतिशत ऊँचा रहता है फिर भी आवश्यकता 
इस बात की है कि इस व्यय मे यथासम्भव कमी की जाय । विशुद्ध राजस्व की हृष्टि 
से इस व्यय का बढ़ना अ्रच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे राजस्व प्रणाली की 
मितव्ययिता समाप्त हो जाती है। भारत सरकार की राजस्व नीति की एक महत्त्व- 
पूर्णा भ्रालोचना इस व्यय की वृद्धि है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह कहना अ्संगत न होगा 
कि वृद्धि अधिक नहीं है विशेषतया जबकि भारत सरकार ने अनेक नये कर लगाये 
हैं । सत्य यह है कि करारोपणा ञ्राय के विस्तार के साथ प्रतिशत के रूप में इस व्यय 
का घटना स्वभाविक ही था । फिर भी भारत सरकार के लिए इसमें कमी करना ही 
एक उपयुक्त नीति होगी । 


( ३) करण सेवाओं पर व्यय--ऋणा सेवाओं पर व्यय काफी होता है । 
सरकार को साधारण लोक ऋणा, निश्चितकाजीन ऋण तथा अन्य ऋणों पर ब्याज 
देना पड़ता है और ऋण को कम करने तथा ऋण से बचने पर भी व्यय करना पड़ता 
है! सन्‌ १९४२-४३ में इस शीपषेक का शुद्ध व्यय केवल ६६७ करोड़ रुपया था । 
सन्‌ १६५३-५४ में यह बढ़कर ३९६७२ करोड़ रुपया हो गया था। सन्‌ १९५५-५६ 
में यह ३७ ८५ करोड़ रुपया था। सन्‌ १६६२-६३ में उसका अनुमान २४६०३ 
करोड़ रुपये का था और सन्‌ १६६३-६४ मे वास्तविक व्यय २८२०६ करोड़ रुपया 
हुआ । सन्‌ १६६४-६५ के बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि इस मद पर कुल खर्चा 
३१८४१ करोड़ रुपया था | परन्तु पुननिरीक्षित अनुमान ३१७६१ करोड़ रुपये का 
रहा है । सन्‌ १६६५-६६ का अनुमान ३५६११ करोड़ रुपये है। यह व्यय भी 
विगत वर्षो में निरन्तर बढ़ रहा है । इस व्यय के बढ़ने का प्रमुख कारण दूसरे 
महायुद्ध के काल में लिए हुए लोक ऋण है। राष्ट्रीय सरकार आथिक विकास 
योजनाग्रों को सफल बनाने के लिए और भी ग्रधिक मात्रा में ऋण ले रही है । 
भविष्य में इस व्यय के और भी बढ़ने की आश। है । इस व्यय के बढ़ने को बुरा नहीं 
कहा जा सकता है क्योंकि यह तो एक प्रकार से वह कीमत है जो भारत सरकार 
ग्रौर करदाता देश के आाथिक और सामाजिक विकास के लिए चुका रहे हैं । 

( ४ ) नागरिक शासन- व्यय का एक महत्त्वपूर्ण शीपंक नागरिक शासन 
है | इस प्रकार का व्यय सन्‌ १६४२-४३ में क्रेवल १६९७६ करोड़ रुपया था । देश 
की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इसमें भारी वृद्धि हुई है। भारत में नागरिक शासन पर 
व्यय भश्रधिक ऊ चा है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस प्रकार 
के व्यय की वृद्धि को रोकने का कोई प्रयत्य भी नहीं किया गया है। सेवाश्रों की 
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दोबारगी श्रौर अनावश्यक व्यंय पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं 
करारोपण जाँच आयोग का विचार है कि इस दिशा में मितव्यग्रिता तथा अ्रपव्यय 
को मिटाने की भारी आवश्यकता है | ग्रायोग ने सम्पूर्ण जाँच के लिए किसी उच्चा- 
धिकार समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया है । सन्‌ १६६२-६३ के लिए इस शीपंक 
के व्यय का अनुमान ७६१३९ करोड़ रुपया था श्र सन्‌ १६६२-६४ का अनुमान 
प८'र८ करोड़ रुपया था, जबकि वाघ्तविक व्यय ८०४५ करोड़ रुपया हुआ । सन्‌ 
१६६४-६५ का अ्नमान ८5२'१७ करोड़ रुपप्रे था और चालू वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 
१६६५-६६ में व्यय का अनुमान ६१३६ करोड़ रुपया है। पिछले तीन वर्षो भे यह 
व्यय कुल व्यय का क्रमशः ४, ४'१ तथा ४३% रहा है। प्रतिशत के रूप में भी 
इसमे थोड़ी परन्तु निरन्तर वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। साधारण अनुभव भी यही 
बताता है कि प्रशासनिक सेवाग्रों का विस्तार आवश्यकता से अधिक तेजी के साथ 
किया जा रहा है | परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस व्यय के बढ़ने का एक 
प्रमुख कारण यह भी है कि भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में 
पर्याप्त वृद्धि हुई है । इसके दो प्रमुख कारण है। प्रथम, सरकार सभी स्तर के कर्मं- 
चारियों के वेतन-क्रम में वृद्धि करती जा रही है और दूसरे, बढ़ती हुई मह॒गाई के 
कारण वेतन और भत्तों में वृद्धि आवश्यक हो गई है। आलोचना केवल यह है कि 
प्रशासनिक सेवाग्नों की कुशलता में वृद्धि नहीं हुई है श्लौर सरकार इन सेवाप्रों के 
अनावश्यक विकास तथा उनकी दोबारगी को रोकने में असमर्थ रही है। इस दिशा 
में मितव्ययिता की विशेष श्रावश्यकता है । 

( ५ ) सामाजिक और विकास सेवाए-पिछले कुछ वर्षों से नागरिक 
शासन के व्यय को दो भागों में बाँठा जाने लगा है ग्रर्थात्‌ प्रशासकीय सेवाओं पर 
व्यय तथा सामाजिक और विकास सेवाओं पर व्यय । उपरोक्त शीपक में प्रशासकीय 
रशवाग्रों का व्यय दिखाया गया है। सामाजिक श्रीर विकास सेवाग्रा पर ब्यय की 
मात्रा अधिक है। सन्‌ १६६२-६३ में इस शीष॑ंक पर १५७२६ करोड़ रुपये का व्यय 
हुआ था । सन्‌ १६६३-६४ में १५५ ४० करोड़ रुपये के व्यय का प्रन्‍]!मान लगाया 
था, किन्तु वास्तविक खर्चा १४६६४ करोड़ रुपया हुआ । सन्‌ १६६४-६५ के बजट में 
इस व्यय का अनुमान १६५११ करोड़ रुपया है। चालू वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६६५-६६ 
में व्यय का अनुमान १८४६६ करोड़ रुपया है। इस शीर्षक के व्यय की वृद्धि 
सामाजिक और कल्याणकारी उन्नति का सूचक है | भविष्य में भी यह बढ़ेगा । 

(६ ) म॒द्रा और टकसाल का व्यय--सुद्रा और टकसाल का व्यय भी 
महत्त्वपूर्ण नही है । बात यह है कि यह सरकार की ग्राम का जीप॑क भी है, परल्तु 
आय को सकल (570$9) रूप में दिखाया जाता है श्रर्थात्‌ आय और व्यय दोनों की 
कुल मात्राएं अलग-अलग दिखाई जाती है। सन्‌ १९६३ ६४ के बजट में दस मद पर 
कुल आय ५७ ३७ करोड़ रुपया थी, जबकि इस पर किये गए व्यय की मात्रा १६७६ 
करोड़ रुपया थी। इसी प्रकार, सन्‌ १६६४-६५ के बजट में यह भ्रनमान लगाया 
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गया है कि इस मद से कुल ५२११ करोड़ रुपये की प्राप्रि है श्लरौर इस अ्रवधि पर 
इस शीषक के भ्रग्तगंत १५६३ करोड़ रुपये के खच॑ होने का अनुमान है। इससे यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि सामान्यतया इस मद पर प्रतिवर्ष जितना खचे होता है, उससे 
कहीं भ्रधिक मात्रा प्रामदनी के रूप में प्राप्त हो जाती है। चालू आ्राथिक वर्ष अ्र्थात्‌ 
सन्‌ १६६५-६६ में इस शीप॑ंक से प्राप्त होने वाली आय झौर इस पर किये जाने 
वाले व्यय के अनुमान क्रमश. ६१६६ तथा १६४० करोड़ रुपये हैं वास्तव में कुल 
मिलाकर यह शीर्षक भारत सरकार की श्राय का ही शीष॑क है परन्तु बजट के निर्माण 
में इसकी आय झौर इसके व्यय को अलग अलग दिखाकर इसे व्यय का भी शीषेक 
बना दिया जाता है। 

( ७ ) नागरिक कार्य--व्यय का भ्रगला शीर्षक नागरिक कार्य है। नाग- 
रिक कार्य साधारणतया राज्य सरकारों के आधीन है, परन्तु संघ सरकार को भी इस 
सम्बन्ध में थोड़ा सा व्यय करना पड़ता है। इस व्यय को भी सफल रूप में दिखाया 
जाता है, क्योकि इन कार्यों से कुछ झ्राय भी प्राप्त होती है, जिसे श्रागम के अ्न्तगंत 
दिखा दिया जाता है | विगत वर्षों में इस व्यय में भी बराबर वृद्धि हुई है | व्यय की 
इस वृद्धि का प्रमुख कारण केन्द्र द्वारा अधिक मात्रा में लोक कार्यों का श्रायोजन तथा 
संचालन है सन्‌ १६६३-६४ में इस खाते में कुल २१६५ करोड़ रुपया खर्च किया 
गया था | सन्‌ १६६४-६५ के लिए इस मद पर खर्चे का अनुमान २०६६ करोड़ 
* रुपया है, और सन्‌ १६६५-६६ में २२:१८ करोड़ रुपया । इस शीर्षक पर होने वाली 
व्यय की वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं--प्रथम, भारत सरकार द्वारा लोक कार्यों का 
विस्तार और दूसरे कुछ लोक कार्यो का राज्यों से संघ सरकार को हस्तान्तरण । 
देश के ग्राथिक श्र सामाजिक विकास की हृष्टि से इस शीषंक पर व्यय की वृद्धि 
उचित ही है। वास्तव में इसे श्रौर अधिक तेजी के साथ बढ़ना चाहिए । 

(८) विविध-ब्यय का अगला शीर्षक ग्रर्थात्‌ विविध थोड़ा अनिश्चित 
है । इस शीर्षक में बराबर नई मर्दे सम्मिलित होती जा रही है । इस प्रकार का व्यय 
पिछड़ी जातियों के उत्थान से लेकर सामुदायिक विकास योजनाओञ्रों तक विस्तृत है। 
यह व्यय भी बराबर बढ़ रहा है। सन्‌ १६४२-४३ में इस शीषंक पर ४४७ करोड़ 
रुपया व्यय हुआ था । सन्‌ १६४८-४९ में यह बढ़कर ५६८६ करोड़ रुपए तक 
पहुँच गया था, जिसका प्रमुख कारण शरणार्थी पुऑर्वासतत था। सन्‌ १६५३-५४ में 
यह व्यय घटकर ३२११ करोड़ रुपया रह गया था । भविष्य में इसके अ्रधिक बढ़ने 
की आ्राशा है, वयोंकि राज्य के कार्य-क्षेत्र का निरन्तर विस्तार हो रहा है। सन्‌ 
१६६३-६४ सन्‌ १६६७४ ६४ में इस खर्चे का ग्रनुमान ६५"१७ करोड़ रुपया है। सन्‌ 
१६६५-६६ में इसका अनुमान ११६२७ करोड़ रुपया रखा भया था । श्राशा यही है 
कि ज॑से-जेसे संघ सरकार राष्ट्र निर्माण तथा आशथिक विकास के कार्यो का विस्तार 
करेगी, इस शीर्ष का व्यय बढ़ता ही जायगा । 

( ६ ) राज्यों को अनुदान- व्यय का अश्रगला शीर्षक केन्द्र द्वारा राज्यों को 
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दिए जाने वाले अनुदान (0797॥5) हैं । इस प्रकार के अनुदानों का महत्व वित्त 
ग्रायोग की सिफारिशों के कारण और भी बढ़ गया है | सन्‌ १९४२-४३ मे इस 
शीर्षक पर केवल २'७० करोड़ रुपया व्यय हुमा था । सन्‌ १६५०-४१ में यह १५०५१ 
करोड़ रुपये तक पहुँच गया था । सन्‌ १६६१-६२ में यह १६० करोड़ रुपए तक 
पहुंच गया था । १६६३-६४ के लिए इसका अनुमान २३५७० करोड रुपया था 
सन्‌ १९६४-६५ के लिये इस खर्चे का अनतमान २८८५६ करोड़ रुपया है श्ौर सन्‌ 
१६६५-६४ के लिए यह अनुमान ३६२७-११ करोड़ रुपया है । विगत वर्षों मे यह 
व्यय बराबर बढ़ा है और भविष्य में भी यही आशा को जाती 8 कि ४सगे तेजी के 
साथ वृद्धि होगी । सच यह है कि एक के बाद दूसरे वित्त श्रायोग की सिफारिशों को 
देखने रे पता चलता है कि संघ रारकार को राज्य सरकारों की विद्चीय कमी को दूर 
करने के लिए निरन्तर ग्रधिक मात्रा में घन देना पड़ता है। पिछड़े हाई राज्यां को 
सहायता के लिगे, उन राज्यों को जिनकी श्राय जनरास्या की तुलता में कम हैं, सड़क 
तथा शिक्षा विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक शेवाग्रो के विकास आदि के जिए तेन्द्रीय 
ग्रनुदानों की मात्रा बराबर बढ़ी है। ऐसा भी अनुभव किया गया दे कि विभिन्न 
राज्यों मं ग्राथिक और सामाजिक स्तरों में समानता लाने का प्रमुग कार्य संघ 
सरकार को ही करना है । 

(१०) असाधारण शीक्षन- व्यय का अच्तिम शीर्षक प्रशावारशण शोधच 
हैं । इस प्रकार का व्यय अनियमित प्रकृति का है। बाढ़, दुभिक्ष तथा सातुह निवारण 
व्यय इसी शीपंक मे सम्मिलित किए जाते है । अनुभव यह बताता हैं के कुछ विशेष 
वर्षों को छोड़कर साधारणतया इस शीर्षक पर उससे कम दी व्यय ठोता है जितना 
कि इसके लिए बजटमें दिखाया जाता है । सच १६६२-६३ मे व्यय का अनु नाते ४१" ६० 
करोड़ रुपय्रा था | गन्‌ू १६६३-६४ में व्यय का अनुमान ८घढा०४६ कराए रुपया हुआ ! 
सन्‌ १६६८-५४ के लिए यह राशि १५८०४ करोड़ रुपया रही है। जबकि सच 
१६६५-६५ का व्यय अनुमाच ६५"०४ कराड़ रुपया ८ । 

भारत में लोक श्रागम 

भारत मे लोक श्रागम को दो बड़े बड़े शीपका मे बाठा जा सकता &, बाल 
कर-आगम और ग्र-कर आगम । दोना प्रकार को झआगम के तुलचात्मक गउ्रध्ययत्त से 
पता चलता है कि आय के हृष्टिकोश से कर आरगम का महत्त्व बराबर बड़ रहा है । 
कर-आगसा-- 

विभिन्न वर्षो में कर प्रागम कल आगम का 5०१, से लेकर ६२०, तक रट्री 
है, यद्यपि इसमें कभी-कभी परिवतंन होते रहे है 

( १ ) निरक्षाम्य कर--भूतकाल में कर झगम का प्रमुख सावन निरक्राम्य 
र रहा है। इसते प्राय श्राय सन्‌ १६४२-४३ ओर रानू १४४७-५८ के बीच २५ 
करोड़ से बढ़कर १८३ करोड़ रुपया हो गई थी। यह वृद्धि बहुत ही अधिक है, पररनु 
इसका एक कारण गा यह है कि विगत वर्षो में विदेशी व्यापार पर भारी प्रतिबन्ध 
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लगाए गए हैं। दूसरे, लड़ाई के उपरान्त व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। तीरारे 
श्रौद्योगिक विकास के लिए व्यापार प्रतिबन्ध की सामान्य नीति अपनाई गई है। 
निरक्राम्य करो के सम्बन्ध में करारोपण जाँच आ्रायोग की सिफारिशों निम्न 
प्रकार है ;:--- 

( १ ) कर को दरों को बढ़ाकर झ्रायातव करों ये अ्रधिक आय प्राप्न करने की 
सम्भावना बहुत कम है । 

( २ ) आयात नियन्त्रण प्रणाली में मिरतर ऐसे परिवतंनों की आवश्यकता 
है कि आ्रायात करो से ग्रधिक आय प्राप्त की जा सके । 

( ३ ) विदेशों से व्यापार और वारिज्य समझौते करते समय सन्कार को 
वारिज्य हष्टिकोश के साथ-साथ पब्रागम पर भी विचार करना 
चाहिए । हु 

( ४ / निर्यात्रों में विविधता लाकर निर्यात करों से प्राप्त आगम को बढ़ाया 
जा सकता है । 

( ५ ) निर्यात करों को निर्यात नियन्त्रण के साधन के रूप में उपयोग किया 
जा सकता है और विदेशों की कीमत वृद्धि से देशी श्रर्थ-व्यवस्था को 
रक्षा की जा सकती है। 

( ६ ) निर्यात करो से यराप्त आगम का विशेष उद्योगों के विकास के लिए 
ही उपयोग करन, उपयुक्त नहीं है । 

विगत वर्षो मं इस सूत्र से प्राप्त होने वाली श्राय में भी निरन्तर वृद्धि हुई है । 
संत १६६२ ६३ में इस प्रकार के करों से २४५६६ करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुईं 
थी जो सन्‌ १६६३-६४ भे ३९००० करोड़ रुपया हो गई थी । सन्‌ १६६४ ६५ में 
प्राप्त आय का पुननिरीक्षित अनुमान ३८५०० करोड़ रुपया रहा है और चालू वे 
(सन्‌ ६६६५-६६) का बजट अनुमान ४१८५० करोड़ रुपया है | निरक्राम्य कर देश 
के आयात और निर्यात की वस्तुप्रों पर लगाए जाते हैं। इनकी मात्रा में देंश के 
विदेशी व्यापार को मात्रा और संरक्षण की आ्रावश्यकता के अचुसार परिवतंन हाते 
रहते हैं । विगत बर्पों में श्रायात और निर्यात करो की दरो में तथा नए शीपंकों पर 
ऐसे कर तगाने की दिशा! मे इस प्रकार का प्रयत्व किया गया है कि निर्यात प्रोत्सा- 
हित हों स%+ और अनावश्यक आ्रायात रोके जा सकें । चाल बषं में वित्त मन्त्री ने 
इस प्रवृत्ति पर और भी भ्रधिक बल दिया है । 

( २ ) आय-कर (70076 95) -+इस समय भारत सरकार को आय के 
महत्त्वपूर्ण साधना भे आय-कर भी एक हूँ। कालान्तर में इस सूत्र से प्राप्त श्राय 
बराबर बढ़ती गई है। सन्‌ १६४२-४३ में इससे केवल ७५ करोड़ रुपए को आय 
प्राप्तहुई थी, जो सन्त १६५४-५४ में १२३ करोड़ तक पहुँच गई थी । सन्‌ १६ ५२-६३ 
मे इसका शुद्ध धनुमान केवल ७७२३ करोड़ रुपए था। सन्‌ १६६३-६४ में आय-कर 
विधान में मट्त्त्वपृर्शा परिवर्तत किए गए और कर की दरें बढ़ा दी गई । सन १६६३ - 
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६४ में इस खाते से वास्तविक ग्राय ११५७१ करोड़ रुपए रही थी। सन्‌ १६६४-६५ 
का ग्रनुमान २६८'०० करोड़ रुपया है उत्पादकता के हृष्टिकोगा से नि रक्राम्य और उत्पा- 
दन करों के पश्चात्‌ इसी का नम्बर आता है, यद्यपि यदि प्रमण्डल कर को भी सम्मिलित 
कर दिया जाय तो इसका स्थान सबसे ऊचा रहता है। चाजू वर्ष में इस कर के 
सम्बन्ध में कोई महत्वपुर्णा परिब्तंत तो नहीं किया गया है परन्तु सभी श्राय स्तरां के 
लिए कर की दरों में कमी कर दी गई है । साथ ही कम आय वर्गों को कुछ श्राराम देने 
के लिए अनिवाय बचत प्रणाली में भी परिवर्तत कर दिया गया है। फिर भी र 
१९६५-६६ में इस कर से प्राप्र श्राय के बढ़ने की ही आशा है। इसका अनुमान 
१९४०० करोड़ रुपया है। स्मरण रहे कि इस कर से प्राप्त शुद्ध भ्राय का < भाग 
संघ सरकार राज्य सरकारों में बांट देती हैं । 

भारतीय आय-कर की प्रमुख विशेषताएं भिम्व प्रकार है :-- 

( १ ) यह कर केवल शुद्ध ग्राय पर लगाया जाता है, अर्थात्‌ गाय भेसे 
उसके उत्पन्न करने का व्यय घटा दिया जाता है । 

(२) कर केवल आ्राय के नियमित प्रवाह पर ही लगाया जाता है। ग्राक- 
स्मिक तथा अनियमित आय को आय में नहीं जीडा जाता है । 

( ३ ) कर भारतवासियों को ही देना पढ़ता है | विदेशी अपनी प्राय के 
केवल उस भाग पर कर देते है जो भारत मे उत्पन्न को गई है । 

( ४ ) कर के लिए छूट की वर्तमान सीमा ३,६०० रुपया रखी गयी है ।* 
इससे कम वाषिक अश्राय कर-मुक्त होती है । कर एक मुक्त प्रगामी कर 
है, जिसकी दर ग्राय की प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है । 
दरो के निर्धारण मे परत प्रणाली ($]80 $ए8०॥॥) को प्रपनाया 
गया है । 

( ५ ) प्रावधन कोप (0श00५7॥॥ ॥7छा0), जीवन बीमा तथा. उत्ता- 
दित आय के सम्बन्ध में छूट दी गई है, जिसको अधिकतम सीमा 
निर्धारित कर दी गई है । 

(६ ) कर को आय के श्रोत पर एकत्रित करने को व्यवस्था का गई है । 
यदि ग्राय पर कर वाजिव है ती सेबायोजक पर कर को रकम काट 
कर शोधन करने का उत्तरदाथित्त्व है। 
ग्राय-कर का प्रभाव करदाता की सीमान्त आय पर पता डै। इस 
कर के चुकाने से करदाता की क्रय-्शाक्ति तो घटती है परचत दस कर 
का यह उ्ं इय नहीं होता हैं कि किसी विशेष दिशा में करदाता का 
व्यय घटाया जाय । 


(७ 
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१. विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे, एकाकी व्यक्ति, विवाहित संयत्त, परियार 
बच्चों को सख्या आदि पर भी यह निभ5 करनी है; या इरओः अत्तर हो सब ता € । 
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( ८) भारत में इस कर को लोचदार बनाने का विशेष प्रयत्त किया गया 
है । इसके लिये कर को प्रगामी बनाया गया है, अश्रधिभार 
($प्रा07४7४6) की व्यवस्था की गई है तथा कई प्रकार के प्रतिकर 
(850९८४४ 485०5$) लगाए गए हैं । 

( ६ ) भारत सरकार इस कर का उपयोग देश के भीतर ग्राय के वितरण 
की अ्रसमानताएँ दूर करने के लिए भी करती है । बहुत छोटी श्रायों 
पर कर नहीं लगाया जाता है और बाद में श्राय की प्रत्येक वृद्धि 
के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है । 

(१०) इस कर का उपयोग देश में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी 
किया जाता है। तेजी और मन्‍्दी के कालों में यह शअभ्रनियमितता 
दूर करने का अच्छा साधन है । 

(११) भारत में यह कर एक उत्पादक कर है । 

परन्तु भारत की आ्राय-कर प्रणाली के कुछ दोषों का उल्लेख कर देमा भी 

उचित होगा । इसमे तो सन्देह नहीं है कि एक प्रभावशाली प्रत्यक्ष कर होने के कारण 
यह देश के नागरिकों में जागरुकता लाता है परन्तु यह जनता में भ्रधिक अ्रसन्तोष 
भी उत्पन्न करता है । इस कारण इसमें लचक का गुण कम अंश तक रहता है । 
दूसरे, इस कर का बचत और विनियोग प्ररणा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन 
शाखाओं में तो विनियोग की सम्भावना और भी कम हो जाती है जिनमें जोखिम का 
अंश अ्रधिक होता है । तीसरे, भारत में प्रपवंचन (४७४07) का अंश भ्रधिक है । 
यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े प्राप्त नहीं है कि कितने आय-कर को 
चोरी होती है, परन्तु विशेषज्ञों का विचार है कि यह ४०% से कम नहीं है। चोथे, 
ग्राय-कर का भार मध्य वर्ग के व्यत्तियों पर अत्यधिक है । बढ़ती हुई कीमतों और 
ऊँचे करों ने इस वर्ग की तो कमर ही तोड़ दी है | श्रन्त में, प्रोण कालडोर का 
विचार है कि भारतीय श्राय-कर का झ्राधार करदाता की प्राप्त आय ही है उसकी 
करदेय क्षमता नहीं है । इस कर में ऐसा समभ लिया गया है कि आय की मात्रा 
और करदेय क्षमता दोनों एक ही हैं जो एक गलत धारणा है। विवाहित व्यक्तियों 
के लिये कुछ छूट देकर तथा करदाता के लिए दो बच्चों के लिए कुछ छूट देकर कुछ 
अंश तक करदेय क्षमता पर विचार किया गया है परन्तु ये व्यवस्थाएं बहुत 
कम हैं । 

सन्‌ १६६३-६४ के बजट में प्राय-कर के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 

किए गए। स्व प्रथम आय पर कर चुकाने के पश्चात ग्रति कर लगाया 
गया जिसकी दर ४ प्रतिशत से बढ़ते-बढ़ते १० प्रतिशत हो जाती । आय-कर के 
सम्बन्ध में कई प्रकार की छूटें भी समाप्त कर दी गई और आय-कर विधान में इस 
प्रकार के परिवर्तन किये गये कि वसूली का काय॑ शीघ्र हो सके । इसके अतिरिक्त 
सरकार ते एक अनिवायं बचव योजना लागू की जो ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू 
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होती जो मू-आगम चुकाते हैं। यदि भू-म्रागम ५ रुपया प्रति वर्ष से अधिक टो 
अथवा जिनकी वाधिक ग्राय १,५०० रुपए से ऊपर हो | किन्तु १,५०० से ३,००० 
तक फ्री वाषिक आ्राय के व्यक्तियों कोयह छूट दी गई कि यदि वे अपनी आस का 
११० गअ्रथवा श्रधिक कुछ प्रकार की निर्धारित बचतों में जमा करते हैं ता अनिवाय॑ 
बचत से विमुक्त होगे | अन्य सभी व्यक्तियों पर यह योजना लागू होगी । 

सन्‌ १९६५-६६ के बजट में वित्त-मन्त्री ने आाय-कर के सम्बन्ध में कुछ एटे 
दी हैं। ऐसा अनुभव किया गया हे । कि इस कर का भार बहुत प्रथ्िक हो गया है । 
प्रुख छूटे निम्त प्रकार हैं :-- 

* ( १ ) कर-प्रणाली में सरलता लाने का प्रयत्त किया गया है। इस दृष्टि से 

आय-कर और गमति-कर (509०7 785४) का एकीकरण कर दिया गया है | 

(२ ) श्राय के २००० रुपये पर प्रत्येक करदाता को छूट दी गई है और 
विवाहित व्यक्तियों को १५०० रुपये की श्रौर अधिक छूट दी गई है । दो बच्चों के 
लिए प्रत्येक के लिए छूट को राशि ३०० रुपये से बढ़ाकर ४०० रुपये कर दी गे है । 

( ३ ) प्रावधन कोषों, बीमा तथा चक्रवृद्धि बचत के लिए छूट की अभ्रधिकतम्‌ 
सीमा कुल आय का ५०%, कर दी गई हू । 

( ४ ) श्राय के सभी स्तरों पर कर को दर घटा दी गई है परन्तु ऊँची 
आय पर ग्रधि-कर की दर बढ़ा दी गई है । 

( ५ ) छिपाई हुई श्राय को प्रकट करने की दशा में कुछ रियायतें दी गई है । 

( ३ ) संघ उत्पादन कर (एलाधब। एरणं$०३) --ये कन्द्रीय सरकार की 
आय के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। संघ उत्पादन कर तम्बाकू, सूत ग्रौर सूती कप, 
चीनी, दियासलाई, टायर, चाय, कोयला, मोटर स्प्रिट, वनस्पति उपज, साबुन, 
सुपारी, सिगरेट, कागज, इस्पात पिण्डक (86०! पाह्ु0.5) आदि पर लगाया जाता 
है । भारत सरकार की कुल झ्रागम का लगभग ३४१६ इस शीर्षक ये प्राप्त होता है । 
वित्त श्रायोग को सिफारिशों के अनुसार उत्पादव करो की शुद्ध उपज का २०५ राज्यों 
में बाँट दिया जाता है । उत्पादन करों के विषय में ऐसा कहां जा सकता है किये 
उपभाग में कमी करके समाज की काय॑-कुशलता को घटा देते हैं, परन्तु प्रागम के 
लिए इनका बना रहना श्रावश्यक है। करारोपण आयोग ने विक्राप्ष व्यय की पूल 
के लिए इनमें वृद्धि करने का सुझाव दिया था । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ करादोपिल 
वस्तुओं की संख्या बराबर बढ़तो रही है और करों की दरों में भी वृद्धि हुई है, 
जिसके कारण इस शीर्षक से प्राप्त श्राय निरन्तर बढ़ रही है और यह क्रम भ्रभी तक 
भो जारी है । सन्‌ १९५६-६० में कुल भ्राय ३६०६५ करोड़ रुपया थी | जो सन्‌ 
१९६०-६१ में २९४६८ करोड़ रुपया हो गई थी । सन्‌ १६६१-६२ का बजट अनु- 
मान ४३४८४ करोड़ रुपया था। राष्ट्रीय संकट के कारण इन करों से प्राप्त आय 
का विस्तार आवश्यक हो गया है। सन्‌ १६६२-६३ में इससे ५५३६९ तथा सन्‌ 
१६६३-६४ में ३६०५७ करोड़ रुपये की श्राय का अनुमाव था । ऐसा अगुमान है 
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कि सन्‌ १६६४-६५ में इस खाते से ७७३-०५ करोड़ रुपया प्राप्न हुमा है। सन्‌ 
१६६५-६६ का अनु मान लगभग ८२७१७ करोड़ रुपये का है | 


उत्पादन करों के लगाने के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं--प्रथम, सरकार के 
लिए आय प्राप्त करना और दूसरे देश में उत्पादव के नियन्त्रण द्वारा उपभोग पर 
नियन्त्रण रखना । भारत में इस कर का इन दोनों ही उद्दश्यों की पूर्ति के 
लिए उपभोग किया जाता है परन्तु झ्राय प्राप्त करने का उद्देद्य श्रधिक महत्त्वपरों 
रहता है। यही कारण है कि इस कर के परोक्ष और कुछ अंश तक अभ्यायपूर्ण होते 
हुए भी संघ उत्पांदन करों का निरन्तर विस्तार होता जा रहा है । लगभग प्रत्येक 
प्रगले बजट में कुछ नई वस्तुओं पर उत्पादन कर लगा दिये जाते हैं । इन करों के 
पक्ष में अनेक तर्क दिये जाते हैं--प्रथम, ये कर परोक्ष कर हैं इसलिए अधिक श्रसंतोष 
उत्पन्न नहीं करते । दूसरे ये कर करारोपित वस्तुप्रों की कीमतों की वृद्धि के रूप में 
छोटी-छोटी किश्तों में छुकाये जाते है इसलिए सुविधाजनक होते हैं । तीसरे, इन करों 
को विलास की वस्तुश्रों तथा कम महत्त्वपूर्ण वस्तुओं पर लगाकर अथवा ऐसे करों 
की दरें ऊंची रख कर कुछ अंश तक न्यायशीलता भी प्राप्त की जा सकती हैं | चौथे, 
इनसे हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग को रोका जा सकता है। भ्रन्त 
में ये कर उत्पादक है क्योकि इनसे भारत सरकार की आय का विद्याल भाग प्राप्त 
होता है । 

किन्तु इन करों के विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है । (१) ये कर अन्याय- 
पूरा हैं क्योंकि इनका समाज के निर्धत वर्गों पर श्रधिक भार पड़ता है । इन करों में 
प्रगामी दरें भी लागू नहीं की जा सकती हैं। (२) ये कर देश में उत्पादन को 
हतोत्साहित करते हैं इसलिए इनका उत्पादन और रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है । इस प्रकार ये श्राथिक विकास में वाधक होते हैं। (३) ये कर मुद्रा-प्रसार की 
प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि इनसे करारोपित वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं । (४) इन करों 
में लोच और लचक दोनों का अ्रभाव होता है| दरों की वृद्धि से करारोषित वस्तु की 
कीमतें बढ़ती है और उनकी मांग घटती है जिससे कर से प्राप्ठ श्राय के बढ़ने के रथान 
पर उल्टी घटने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। (५) इस प्रकार के कर जनता 
में प्रजातन्‍्त्रीय भावना और जागरूकता उत्पन्न नहीं करते हैं । 


( ४ ) निगम कर (007ए9णश्वांणा प&)0-यह कर इसके वर्तमान रूप 
में सन्‌ १९३६ से चालू है। सभी भारतीय कम्पनियों को व्यक्तियों की भाँति अपनी 
आय पर निर्धारित दरों में कर देना पड़ता है । प्रमण्डल कर कम्पनी के संचालकों 
को कुल शुद्ध लाभ में से किसी भी प्रकार का लाभांश काटे बिना सर्व प्रथम देना 
होता है | इस शीष॑क से श्राय का वर्तमान अनुमान र३े८३ करोड़ रुपया हे 

( ५) घन पर कर (76 फ़ट्था0 7४5४)- इस कर का अस्ताव प्रथम 
बार सन्‌ १६५७-५८ के बजट में रखा गया था। यह कर अ्रप्रेल सन्‌ १६५७ से 
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लागू है। इस कर को व्यक्तियों, सम्मिलित परिवारों तथा कम्पनियों राभी की पूजी 
पर लगाया गया है। उपरोक्त तीनों वर्गों के लिए छूट की अलग-अलग सीमाए रखी 
गई हैं । व्यक्तियों, सम्मिलित परिवारों तथा कम्पनियों को क्रमशः २, ४ और ५ 
लाख रुपये तक की पू'जी पर कर की छूट दी गई है ।* 

कुछ प्रकार की सम्पत्ति को कर मुक्त रखा गया है, जैसे-- (१) क्पि सम्पत्ति, 
(२) घन ग्रथवा दान देने वाले द्रस्टों की सम्पत्ति, (३) कला की वस्तुएं, (४) 
प्राचीन संग्रह, यदि वे बेचने के लिए जमा नहीं किये है, (५) बीमा पॉलिसी तथा 
स्वीकृत प्रावधान कोष (?270९660॥ 7ए॥0) में जमा घन, (६) व्यक्तिगत फर्नीचर, 
कार, 'गहने आ्रादि, यदि उनकी कीमत २५,००० रुपये से ऊपर नहीं हैं, रानू १६६३- 
६४ के बजट में गहनों श्रौर हीरे-जवाहरात पर दी जाने वाली छूट समाप्त कर 
दी गई थी । (७) पुस्तकें, हस्तलिपि झ्रादि, यदि वे बेचने के उदू ध्य से जमा नहीं को 
गई है, (८५) भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों का वह घन जो विदेशों में स्थिति 
है, इत्यादि । 

इस कर को वित्त मन्त्री ने अ्रनेक कारणों से उचित बताया था। ऐसा कहा 
जाता है कि यह कर आ्राय के छिपाने की राम्भावना घटाकर कर अपवंचन को कम 
करेगा, यह कर ग्राय के वितरण की ग्रसमानताञ्रो को कम करेगा और देश का 
समाजवाद की ओर ले जायगा । व्यवहार में कर ने सरकार को थोड़ी सी आय प्रदान 
करने के अ्रतिरिक्त कोई भी महत्त्वपुरांं कार्य नहीं किया है । इसके अन्तर्गत सन्‌ 
१६५९-६० में श्राय २६१ करोड़ रुपया थी और चालू वष का अनुमान १२ करोड़ 
रुपया है । सन्‌ १६६५-६६ के बजट में इस कर में कुछ छूट दी गई हैँ | पांच वर्ष के 
लिए समय विनियोग (84णाए शाए०४॥०7) पर जो नई श्रौद्योगिक इकाई में 
२८ फरवरी १६६५ के बाद किया जायगा धन कर से छूट रहेगी । इसी सम्बन्ध में 
पूंजी लाभ कर (29ए98। 0थ॥8 (95) के बोनस अंश भाग पर भी १०१७ की छूट 
दी गई है । 

(६ ) व्यय पर कर (फ्रफुणातापाल 7४४)-- इस कर का प्रस्ताव सन्‌ 
१६५७-५८ के बजट में रखा गया था, परन्तु इसे अप्र ल सन्‌ १६५४८ से लागू करने 
का फैसला किया । यह कर संसार के किसी दूसरे देश में नरों है और हमारे देश मे 
इसे प्रो० कालडोर (८००४४ टरिवा007) की सिफारिश पर लगाया गया है । 
वित्त मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि यद्यपि ग्रमी तक इतिहास इस कर का साथी 
नहीं है, परन्तु यदि समुचित रीति पर लगाया जायगा तो यह फिजूलखर्नी को रोक 
कर बचत को प्रोत्साहन देगा | आरम्भ में यहु कर केवल उन व्यक्तियों तथा सम्मि- 
लित परिवारों पर ( कम्पनियों का व्यय कर-म्‌क्त रहेगा) लगाया जायगा जिनकी 
* प्रत्येक बजट में इस सम्बन्धी छूट को मात्रा में प्राय: परिवतंन हूं 
जाता है । 
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भ्राय आय-कर के लिए ६०,००० से कम नहीं है । कोई व्यक्ति केवल उसी दशा में 
कर देने के योग्य समझा जायगा जबकि गत वर्ष की उसकी श्राय सभी प्रकार के श्राय- 
कर को निकाल कर ३६,००० रुपये से ऊपर होगी । ऐसा श्रनुमान है कि देश में 
जा 2 8 व्यक्ति और १,५०० सम्मिलित हिन्दू परिवार इसकी सीमा में 
श्रायेंगे । छूट की सीमा परिवार के आकार पर निर्भर रखी गई है। व्यक्ति तथा पत्नी 
के २४,००० रुपये तक प्रत्येक वच्चे के लिए ५,००० रुपये के व्यय पर कर की छूट 
दी गई है । व्यय पर प्रगामी दरो में कर लगाया जायगा और व्यय की मात्रा को 
प्रत्येक वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ेगी। इस समय कर की दर ५% रखी गई है । 


इस कर का उद्देश्य कर पद्धति में समानता लाना और हर प्रकार के कर 
भ्रपवंचन को पकड़ना है । जो लोग झ्राय कर नहीं देते हैं वे भी धन का व्यय तो 
करते ही हैं | यदि धन व्यापार में लगाया जाता है तो धन पर कर दिया जायगा और 
यदि व्यय किया जाता है तो व्यय पर कर दिया जायगा । इस प्रकार कर से बचने 
की सम्भावना कम रहेगी । इस कर से सन्‌ १९५८-५६ के वर्ष में ३ करोड़ रुपये की 
प्राय का अनुमान लगाया गया था किन्तु पुनर्तिरीक्षित अनुमान केवल एक करोड़ 
रुपये की आय का रहा था । १६६४-६५ मे इसके अन्तगंत श्राय का अनुमान केवल 
७४५ लाख रुपया है। और १६६५-६६ में १५५ लाख रुपया । 


(७ ) उपहार कर (06० ४४5 ० 0/७)-इस कर का सुभाव सन्‌ 
१६५८-५६ के बजट में दिया गया है और इसे १ अ्रप्रौल सन्‌ १९५८ से लागू किया 
गया है। यह कर भी प्रो० कालडोर की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया है, 
यद्यपि उनसे पहले करारोपण जांच आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी | उपहार 
कर करारोपणा व से पहले वर्ण में दिए गये उपहार की कीमत पर लगाया जायगा । 
यह कर केवल उसी दशा में लागू होगा जबकि उपहार की कीमत ५०,००० रुपग्ने से 
ऊपर होगी और ५०,००० रुपये से ऊपर की पहली परत ($8]90) पर कर की दर 
४०८, रखी गई है । दर के निर्धारण के लिए उपहार को बाजार कीमत को लिया 
जायगा । कर के चुकाने का प्रथम उत्तरदायित्व उपहार देने वाले पर होगा, किन्तु 
प्राप्त करने वाला भी चुकाने के लिए उत्तरदायी रखा गया है । 


कर का प्रमुख उद्द श्य अन्य प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपवंचन को रोकना 
बताया गया है । कर व्यक्तियों, हिन्दू सम्मिलित परिवारों, कम्पनियों, फर्मो तथा संघों 
सभी को देना होगा, परन्तु सरकारी कम्पनियां और प्रमण्डल इस कर से विम्क्त 
होंगे । कुछ प्रकार के उपहारों के सम्बन्ध में कर से छूट दी गई है | निम्न प्रकार के 
उपहारों पर कर नहीं लगेगा :--(१) विदेशों में अचल सम्पत्ति, यदि उपहारदाता 
भारत का नागरिक नहीं है, (२) बचत प्रमारा-पत्रों के उपहार, (३) सरकार को दिए 
हुए उपहार, (४) परोपकारी संरथाओ्रों का दान, (५) दान हेतु दिया हुआ उपहार, 
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लागू है। इस कर को व्यक्तियों, सम्मिलित परिवारों तथा कम्पनियों सभी की प्‌जी 
पर लगाया गया है। उपरोक्त तीनों वर्गों के लिए छूट की अलग-भ्रलग सीमाएं रखी 
गई हैं । व्यक्तियों, सम्मिलित परिवारों तथा कम्पनियों को क्रमशः २, ४ ओर ५ 
लाख रुपये तक की पूंजी पर कर की छूट दी गई है ।* 

कुछ प्रकार की सम्पत्ति को कर मुक्त रखा गया है, जेति--(१) कृषि सम्पत्ति, 
(२) धन अथवा दान देने वाले टुस्टों की सम्पत्ति, (३) कला की वस्तुएं, (४) 
प्राचीन संग्रह, यदि वे बेचने के लिए जमा नहीं किये है, (५) बीमा पॉलिसी तथा 
स्वीकृत प्रावधान कोष (?709060६ 7ए॥०) में जमा धन, (६) व्यक्तिगत फर्नीचर, 
कार, गहने प्रादि, यदि उनकी कीमत २५,००० रुपये से ऊपर नहीं है, सन्‌ १६६३- 
६४ के बजट में गहनों और हीरे-जवाहरात पर दी जाने वाली छूट समाप्त कर 
दी गई थी । (७) पुस्तकें, हस्तलिपि आदि, यदि वे बेचने के उद्दू श्य से जमा नहीं की 
गई है, (८) भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों का वह धन जो विदेशों में स्थिति 
है, इत्यादि । 

इस कर को वित्त मन्त्री ने अनेक कारणों से उचित बताया था। ऐसा कहा 
जाता है कि यह कर आय के छिपाने की सम्भावता घटाकर कर अपवंचन को कम 
करेगा, यह कर आय के वितरण की अ्रसमानताओ्रों को कम करेगा और देश को 
समाजवाद की ओर ले जायगा । व्यवहार में कर ने सरकार को थोड़ी सी आय प्रदान' 
करने के श्रतिरिक्त कोई भी महत्त्वपूं कायं नहीं किया है | इसके अन्तगंत सन्‌ 
१६५६-६० में श्राय २६१ करोड़ रुपया थी और चालू वष का अनुमान १२ करोड़ 
रुपया है। सत्‌ १६६५-६६ के बजट में इस कर में कुछ छूट दी गई है । पाँच वर्ष के 
लिए समय विनियोग (ए4घाए [7ए6४४07) पर जो नई झ्ौद्योगिक इकाई में 
२८ फरवरी १६६५ के बाद किया जायगा धन कर से छूट रहेगी । इसी सम्बन्ध में 
पू'जी लाभ कर (0७७9॥8 04॥8 ॥9:) के बोनस अंश भाग पर भी १०%७ की छूट 
दी गई है । 

(६ ) व्यय पर कर (%7थाता।परा० 78४)--इस कर का प्रस्ताव सन्‌ 
१९५७-५८ के बजट में रखा गया था, परन्तु इसे अप्र ल सन्‌ १६५४८ से लागू करने 
का फैसला किया । यह कर संसार के किसी दूसरे देश में नदीं है श्रौर हमारे देश में 
इसे प्रो" कालडोर (]र०४०।७४ 74॥00/) की सिफारिश पर लगाया गया है । 
वित्त मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि यद्यपि ग्रभी तक इतिहास इस कर का साक्षी 
नहीं है, परन्तु यदि समुचित रीति पर लगाया जायगा तो यह फिजूलखर्ची को रोक 
कर बचत को प्रोत्साहन देगा । आरम्भ में यह कर केवल उन व्यक्तियों तथा सम्मि- 
लित परिवारों पर ( कम्पनियों का व्यय कर-म्‌क्त रहेगा) लगाया जायगा जिनकी 

न * प्रत्येक बजट में इस सम्बन्धी छूट को मात्रा में प्रायः परिवर्तन हो 
जाता है । 
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श्राय श्राय-कर के लिए ६०,००० से कम नहीं है । कोई व्यक्ति केवल उसी दशा में 
कर देने के योग्य समझा जायगा जबकि गत वर्ष की उसकी आय सभी प्रकार के आय- 
कर को निकाल कर ३६,००० रुपये से ऊपर होगी । ऐसा श्रनुमान है कि देश में 
लगभग ४,५०० व्यक्ति और १,५०० सम्मिलित हिन्दू परिवार इसकी सीमा में 
श्रायेंगे । छूट की सीमा परिवार के आ्राकार पर निर्भर रखी गई है। व्यक्ति तथा पत्नी 
के २४,००० रुपये तक प्रत्येक बच्चे के लिए ५,००० रुपये के व्यय पर कर की छूट 
दी गई है । व्यय पर प्रगामी दरो में कर लगाया जायगा और व्यय की मात्रा की 
प्रत्येक वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ेगी। इस समय कर की दर ५०%, रखी गई है । 


इस कर का उद्ृश्य कर पद्धति में समानता लाना और हर प्रकार के कर 
अपवंचत को पकड़ना है। जो लोग आय कर नहीं देते हैं वे भी धन का व्यय तो 
करते ही है । यदि धन व्यापार में लगाया जाता है तो धन पर कर दिया जायगा और 
यदि व्यय किया जाता है तो व्यय पर कर दिया जायगा । इस प्रकार कर से बचने 
की सम्भावना कम रहेगी । इस कर से सन्‌ १६५८-५६ के वर्ष में ३ करोड़ रुपये की 
आय का अनुमान लगाया गया था किन्तु पु्निरीक्षित अनुमान केवल एक करोड़ 
रुपये की श्राय का रहा था। १६६४-६५ मे इसके अन्तर्गत श्राय का अनुमान केवल 
७४ लाख रुपया है । और १६६५-६६ में १५५ लाख रुपया । 


( ७ ) उपहार कर (7४० ४४ ०० ५७)--इस कर का सुभाव सन्‌ 
१६५८-५६ के बजट में दिया गया है और इसे १ प्रप्राल सन्‌ १६९५८ से लागू किया 
गया है । यह कर भी प्रो० कालडोर की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया है, 
यद्यपि उनसे पहले करारोपण जांच आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी | उपहार 
कर करारोपणा वर्ष से पहले वर्ण में दिए गये उपहार की कीमत पर लगाया जायगा । 
यह कर केवल उसी दशा में लागू होगा जबकि उपहार की कीमत ५०,००० रुपयग्रे से 
ऊपर होगी श्लौर ५०,००० रुपये से ऊपर की पहली परत ($]89) पर कर की दर 
४७% रखी गई है । दर के निर्धारण के लिए उपहार की बाजार कीमत को लिया 
जायगा । कर के चुकाने का प्रथम उत्तरदायित्व उपहार देने वाले पर होगा, किन्तु 
प्राप्त करने वाला भी चुकाने के लिए उत्तरदायी रखा गया है । 


कर का प्रमुख उहं श्य अन्य प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपवंचन को रोकना 
बताया गया है । कर व्यक्तियों, हिन्दू सम्मिलित परिवारों, कम्पनियों, फर्मों तथा संघों 
सभी को देना होगा, परन्तु सरकारी कम्पनियां और प्रमण्डल इस कर से विमुक्त 
होंगे । कुछ प्रकार के उपहारों के सम्बन्ध में कर से छूट दी गई है । निम्न प्रकार के 
उपहारा पर कर नहीं लगेगा :--(१) विदेशों में श्रचल सम्पत्ति, यदि उपहारदाता 
भारत का नागरिक नही है, (२) बचत प्रमाण-पत्रों के उपहार, (३) सरकार को दिए 
हुए उपहार, (४) परोपकारी संरथाओं का दान, (५) दान हेतु दिया हुआ उपहार, 

राज०, ८ 


११४ | 


यदि उसकी कीमत १,००० रुपये से ऊपर नही है, (६) स्त्री श्राश्चितों को उपहार 
(१०,००० रुपये तक), (७) पत्नी, संतान तथा श्राश्चितों को बीमा पॉलिसी तथा 
वाधिकी का उपहार, (१०,००० रुपये तक), (८) रिक्‍्थ पत्र (श/॥) द्वारा उपहार, 
(९) पत्नी को उपहार, यदि ऐसे उपहारों की कीमत १ लाख रुपये से ऊपर नहीं है । 
१६५४-६५ के लिए इस मद से झ्राय का अनुमान केवल ३१० लाख रुपया है । और 
सन्‌ १६६५-६६ में भी ३१० रुपये की ही आय का अनुमान है । 


मृत्युकर और अफीम-कर आय के छोटे छोटे साधन हैं। मृत्यु-कर सन्‌ १६५३ 
से लगाया जा रहा है। अफीम-कर भूतकाल में काफी आय प्रदान करता था, परन्तु 
इधरनभारत सरकार की नीति अ्रफीम उत्पादन को घटाने की रही है। सन्‌ १६६४- 
६४५ में सम्पदा कर से आय का ग्रनुमान ७ करोड़ रुपया रहा है। यह सारी राशि 
अब राज्य सरकारों में बाँट दी जाती है | भ्रफीम बार से प्राप्त आय नाम मात्र ही 
रहती है। 


्र-कर आगम (९० (85 २९एशाए००)-- 

अ-कर आगम भारत सरकार के वारिज्य उपक्रमों तथा विविध कार्यों द्वारा 
उत्पन्न होती है । इस श्रागम के प्रमुख शीषंक निम्न प्रकार है :--ब्याज, नागरिक 
शासन, मुद्रा और टकसाल नागरिक कार्ये, डाक तार विभाग, रेलें तथा आय के 
अन्य साधन । | 


(१ ) ब्याज से हमारा अभिप्राय उस श्राय से होता है जो सरकार द्वारा 
व्यक्तियों, कम्पनियों तथा संस्थाओं को दिए ऋणों से प्राप्त होती है| इस प्रकार 
के ऋण आर्थिक सहायता के दृष्टिकोण से बहुधा आवश्यक समझे जाते हैं, परन्तु 
आ्राय के दृष्टिकोण से ये शीष॑ंक बहुत महत्त्वपूर्ण है। सन्‌ १६६३-६४ में इस मद से 
आ्राय का अनुमान २१७ करोड़ रुपया था | सन्‌ १६६४-६५ का अनुमान २६७५७ 
तथा १६६५-६६ का प्रनुमान १६६६७ करोड़ रुपया है । 


( २ ) नागरिक शासन वास्तव में श्राय का एक शींक है, परन्तु सरकार 
कुछ प्रकार की शासन सम्बन्धी सेवाग्रों का पारितोषण बसूल कर लेती है, जिसे ग्राय 
में दिखाया जाता है। नागरिक शासन की अ्रय वास्तव में इस कारण हृष्टिगोचर 
होती है कि शीर्षक के व्यय को सकल रूप में दिखाया जाता है। प्रशासकीय सेवाश्रों 
तथा सामाजिक ओर विकास सेवाग्नों से सन्‌ १६६२-६३ तथा १६६३-६४ की झाय 
के सकल ग्रनुमान क्रमश: ५०*१२ तथा ३८ ७३ करोड़ रूाया था। सन्‌ १६६४-६५ 
तथा सन्‌ १६६५-६६ के अनुमान क्रमश: २३९४३ तथा ३३-०८ करोड़ रुपये हैं । 
पिछले वर्षो से प्रशासनिक सेवाग्रों तथा सामाजिक एवं विकास सेवाझ्रों से प्राप्त आय 
को अ्लग-ग्रलग दिखाया जा रहा है । प्रशासनिक सेवाग्रों से सन्‌ १६६४-६५ तथा 
सन्‌ ५६६५-६६ में क्रमश: ६१३ तथा ६९५१ करोड़ रुपये की श्राय का अनुमान है 
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श्रौर सामाजिक एवं विकास सेवाश्रों से क्रमशः ३०:४० तथा २३५७ करोड़ रुपये 
की आय का । जैसा कि पहले बताया जा चुका है इन शीषंकों को आय सकल रूप 
में दिखाई जाती है अन्यथा इन पर किया जाने वाला व्यय इनसे प्राप्त आय की तुलना 
में बहुत अधिक है । 

( ३ ) मुद्रा और टकसाल श्राय का एक नियमित तथा महत्त्वपूर्ण शीर्षक 
है । इस शीर्षक मे उप्त आय को दिखाया जाता है जो मुद्रण (०748०) तथा 
कागजी नोट को छापने से उत्पन्न होती है। इस शीपंक की श्राय को भी सकल रूप 
में दिखाया जाता है । सन्‌ १६६३ ६४ में इस पर आय और व्यय के अनुमान क्रमशः 
७३६८ तथा १७ २४ करोड़ रुपया था । सन्‌ १६६४-६५ में इस मद से प्राप्त झ्ाय 
का अनुमान १५:३६ करोड़ रुपया है और सन्‌ १६६५-६६ में १६४० करोड़ रुपया । 

( ४ ) नागरिक कार्यो के अन्तगंत इस आय को दिखाया जाता है जो भारत 
सरकार को केन्द्रीय लोक कायं विभाग (0८708 ?. ७४. 70.), प्िचाई योजना श्रादि 
से प्राप्त होती है । यह वास्तव में एक व्यय का शीषंक है | श्राय ताम-मात्र को ही 
प्राप्त होती है। सन्‌ १६६३-६४ के लिए अनुमान ४३८ करोड़ रुपया था। सन्‌ 
१६६४-६५ और १६६८-६६ के श्रनुमान क्रमशः २२६६ और २२-६८ करोड़ 
रुपया है 

( ५ ) डाक तार विभाग से प्राप्त केवल शुद्ध आराय को ही बजट में दिखाया 
जाता है । यह विभाग अपने व्यय को उस श्राय में से पूरा करता है जो इसे जनता 
से प्राप्त होती है । जो कुछ आधिक्य बच रहता है श्रोर यह बहुधां कम ही होता है 
वह सामान्य आ्ागम में दे दिया जाता है , विगत वर्षो में विभाग के विस्तार के 
कारण व्यय बहुत बढ़ गया है। सन्‌ १६६३-६४ में .दरों को वृद्धि के कारश इस 
शीषंक से लगभग ७० लाख रुपये की अधिक आय का अनुमान था | 


( ६ ) रेलों की आय को भी शुद्धि (५८) रूप में दिखाया जाता है। रेलवे 
बजट प्रृथक तैयार किया जाता है। रेलों की सकल आय में से सभी प्रकार के व्यय 
को काट कर जो आधिक्य बच रहता है उसे सामान्य आगम में सम्मिलित कर दिया 
जाता है | सन्‌ (१६४७-४८ में पूर्व रेलवे उद्योग आय का काफी अच्छा साधन था, 
परन्तु इसके पश्चात्‌ उद्योग से औसत वार्षिक श्राय ५ और ७ करोड़ रही है । वास्तव 
में रेलों से प्राप्त आय योजना कमीशन के अनुभवों से बहुत कम रही है । 

सामूहिक रूप मे संचार और परिवहन विभाग से सन्‌ १६६२-६३, 
६४ में क्रमशः ७'१३, ७२० तथा ७"१४ करोड़ रुपये की आय हुई है | सन्‌ 
६६ में आय का अनुमान ६'७५ करोड़ रुपया है । 

(७ ) आरागम के श्रन्य शीर्षकों में सरकारी भूमि और मकानों का लगान, 
जंगलों से आय, पंजीयन का अनुज्ञापन शुल्क, मोटर गाड़ियो के अनुज्ञापन शुल्ब्रा श्रादि 
सम्मिलित है। इस शीर्षक से प्राप्त आय विगत वर्षों में १० करोड़ रुपये के आस-पास 
रही । सन्‌ १६५३-५४ में यह १३ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी ! सन्‌ १६५५-०६ 
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में इस शीषंक से प्राप्त श्रायथ २४ ७६ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी । सन्‌ १६५७-५० 
मे यह गिर कर २३*६६ करोड़ रुपया रह गई थी। सन्‌ १६६३-६४ को अनुमान 
२६९*११ करोड़ रुपया था | सन्‌ १६६४-६५ तथा सन्‌ १६६५-६६ में झ्राय के अनु- 
मान २१९३८ तथा २५९४७ करोड़ रुपया है। 
भारत सरकार कीं लोक ऋण सम्बन्धी स्थिति-- 

भारत सरकार की ऐसी देन जिस पर ब्याज दिया जाता है और जिसमें लोक 
ऋशणा, अ्ल्पकालीन ऋण, जमा ([0०90»8) जिन पर ब्याज दिया जाता है तथा 
विदेशी ऋण सन्‌ १६६०-६१ के श्रन्त मे ६,२८१ करोड़ रुपया थी। सव्‌ १६५६-६० 
में यह केवल ५,५६८ करोड़ रुपया थी, जिसका अथं यह है कि इसमें एक साल में 
७१३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । सन्‌ १९६१-६२ में इसमें ५१३ करोड़ रुपये को 
श्रौर वृद्धि हुई । इस प्रकार सन्‌ १९६१-६२ के अन्त तक यह देन ६,७६४ करोड़ 
रुपये तक पहुँच गई | सन्‌ १९६२-६३ के अ्रन्त तक इसके ७,६७७ करोड़ रुपये तक 
हो जाने का अनुमान था । विदेशी देव सन्‌ १६५६-६० में ६१० करोड़ रुपया थी 
ओर सन्‌ १९६०-६१ के अ्रन्त में 5२६ करोड़ रुपया (वृद्धि २१५ करोड़ रु०) । सन्‌ 
१६६१-६२ के अन्त तक यह १,०६० करोड़ रुपया (वृद्धि २६४ करोड़ रुपया) हो 
गई थी । 

इन देनों के विपरीत भारत सरकार की ब्याज प्रदान करने वाली लेन और 
श्रादेय (जिनमे रेलो मे लगी पूंजी, डाक तार विभाग, लोक क्षेत्र के उद्योगों, राज्य 
सरकारो को ऋण झ्रादि सम्मिलित है) मार्च सन्‌ १९६२ के श्रन्त में ५,६६७ करोड़ 
रुपये की कीमत के थे । इस लेन में सन्‌ १६५६-६० की तुलना में ५५५ करोड़ रुपये 
तथा सन्‌ १६५५-५६ की तुलना में २,६२२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । सन्‌ १६६१- 
६२ मे इस लेन में ६०७ करोड़ की और वृद्धि हुई । 

सन्‌ १९६३-६४ के बजट में ३६३ करोड़ रुपये के लोक ऋणों की व्यवस्था 
की गई जिसमें से लगभग १०० करोड़ रुपये की राशि राज्यों को दे दी गई । ऐसा 
अनुमान लगाया गया है कि ३६३ करोड़ रुपये के लोक ऋण प्राप्त करने के लिए 
यह आवश्यक है कि वर्ष विशेष में २५५ करोड़ रुपये के नये ऋण लिये जायें। इन 
२५५ करोड़ रुपयो में से ३८ करोड़ रुपये के ८ राज्य ऋणों की व्यवस्था की जायेगी 
जिनकी परिपकक्‍्वता का समय झा गया है | इसमे तो सन्देह नहीं है कि कुछ ऋणों 
का नये ऋणों मे बदल दिया जायेगा परन्तु फिर भी कम से कम २० करोड़ रुपये 
की राशि का भुगतान आवश्यक हो जायेगा । उपरोक्त लोक ऋणों की राशि विशाल 
प्रतीत होती है किन्तु सरकार का विश्वास है कि इतनी मात्रा मे ऋण अवश्य मिल 
जायेंगे ।* 
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*+ सन्‌ १६६४-६५ के बजट में यह अ्रनुमान लगाया गया है कि इस वर्ण में 
के ऋर! द्वारा २१२१४ लाख रुपये की व्यवस्था होगी ॥ 


| ११७ 


ईन ऋणों का अधिकांश भाग संस्थागत सूत्रों से प्राप्र होने की भ्राशा है जैसे 
स्टेट बेंक श्रॉफ डिण्डया, जीवन बीमा निगम, रिजवं बैंक तथा बैंक तथा प्रावधान कोष 
(70शं0070 9०7०) । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जीवत्त बीमा निगम के पास 
प्रति वर्ण ६० करोड़ रुपये का विनियोग के योग्य कोष होता है और इस प्रकार 
प्रावधान कोष प्रतिवर्ण लगभग १०० करोड़ रुपये का विनियोग करते है। ऋणा का 
अभ्रधिकांश भाग इन्हीं दोनों सूत्रों से पुरा हो जायगा । सरकार का विचार है कि 
यद्यपि निजी क्षंत्र में ऋणों की मांग ऊंची है और भविष्य में उसके और भी अधिक 
बढ़ने की आशा है, परन्तु फिर भी व्यापार बेंक तथा व्यक्तिगत विनियोगी भी सर- 
कारी ऋणों में पर्याप्त धन लगाने को तैयार होंगे। 


जा 


(0४४७१]0]४७ 
!. भारत में सावंजनिक व्यय की वतंमान प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए । भारतीय 
सावंजनिक व्यय के बारे में साधारणतया कौनसे आरोप लगाये जाते हैं ? 


न (8878, 3. &. 964) 


2. भारतीय संघ सरकार की आय का संक्षिप्र वर्णन कीजिए । इनमें कुछ पिछले 
वर्षो में हुए मुख्य परिवर्तन बताइये । (8278, 5. (१०70. 96।) 
3, &॥74956 06 गधा) $0पा6065 णी 76एशाए6 2700 ॥6805 0 €५)९०॥0- 


6 एा [06 ०९॥8) (१0५677767 ॥7 ॥70[8- 
(रिव|॥४0॥, 3. ४. [962) 


4, ॥0650९796 (6 गाधांत। $0पञा/८65 0 767९00786 ०एा +#6 0076. ० दाठात्ा! ' 


पछा0॥. 3556055 तला। ॥6479ए6 9078॥06. (3097, 53. 0. ]96) 
3, &743986 (॥6 गाक्षा)। 50प्रा0268 ० 78एशाए९ ए 6 एशातवबं (70ए&7- 


पारा णा हा09, एवश॥शा)8 0फप्ा शाला ए८वाए८ 77909706 
(0०४४ छ & !963) 
6, भारत सरकार के मुख्य व्ययों का विवरण दीजिए | 
(54887 3. (१०097. [963, 62) 
7, भारत सरकार की आय के प्रमुख साधनों को बताइये | श्राप इससे सध्मत 
हैं कि परोक्ष करों पर श्रत्यधिक वल नहीं देनां चाहिए। कारण सहित 
उत्तर दीजिए । (उ809929प7 8. ७. 4963) 


रन 


अध्याय १२ 
सन्‌ १६६५-६६ का केन्द्रीय बजट 


प्रत्येक देश की सरकार अपनी झाय को बढ़ाने और व्यय को निभाने के लिए प्रति- 
वर्ष बजट का निर्माण करती है । इस केन्द्रीय बजट के निर्माण से पहले प्रायः सभी 
संश्लिष्ट क्षेत्रों से श्रावरयक सभी शऑाँकड़े प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। जिन- 
जिन मदों से आय प्राप्त होती है, और जिन पर व्यय करने की श्रावश्यकता होती है, 
उनके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्व करने के तथा देश की आन्तरिक स्थिति के बारे में पूरी 
जानकारी प्राप्त करने के लिए ही बजट के निर्माण काल में इस बात की पूरी कोशिश 
की जाती है कि बजट में वह सभी आवश्यकताए पूरी हो सर्के । इसी के साथ, देश 
के समस्त नागरिकों के श्रामदनी और “कर-प्रदान की शरक्ति! के बारे में भी पूरी 
जानकारी प्राप्त की जाती है, ताकि किसी भी व्यक्ति या वर्ग पर उसकी आवश्यकता 
से भ्रधिक कर-भार न पड़े । 

.. सन्‌ १९६५-६६ के बजट क्री प्रमुख विशेषता यह है कि स्वतन्त्रता के पश्चातु 
प्रथभ बार सफल रूप में बचत का बजट ($079]05 30086) बनाने का प्रयत्न 
किया गया है। सन्‌ १६६४-६५ का बजट एक संकटकालीन बजट होने का परिचय 
देता है जबकि सन्‌ १९६५-६६ का बजट आ्राथिक दबाव को दूर करने का प्रयत्न 
करता है । इस बजट में नये कर नहीं रखे गये हैं । अनेक छूटें दी गई हैं और जन- 
साधारण को कुछ राहत देने का प्रयत्न किया गया है। पहली बार देश के वित्त 
मन्‍्त्री ने जनता के बढ़ते हुए श्राथिक कष्ट की शोर ध्यान दिया है। परन्तु बजट 
प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को भली-माँति ध्यान मे रखता है और आ्राथिक 
विंकास पर समुचित ध्यान देता है। यह बजट वित्त मन्त्री कृष्णमाचारी की तीक्र 
कल्पनाशक्ति और वित्तीय बुद्धिमत्ता को दिखाता है। सरकार देश में मुद्रा-प्रसार की 
बढ़ती हुई प्रवृत्ति के प्रति भी सतंक प्रतीत होती है । 


कहे से 








इस सम्पक में यह बता देना उचित ही होगा कि केन्द्रीय सरकार के बजट 
में आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है : 

( १ ) निरक्राम्य ((४४0779) । 

(२ ) संघ उत्पादन कर (0707 एह़०ं५० 0085) । 


१६१८ 
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३ ) निगम कर (00%०णवांणा 85) | 
४ ) ग्राय-कर (]45९8 07 [7000778) । 
५ ) सम्पदा-कर (5589806 79ए09५) । 
६ ) धन/सम्पत्तिकर (७८४४ 25) । 
७ ) व्यय-कर (859०॥0/प्रा८ (85) । 
८ ) उपहार-कर ((्ञन85) । 
९ ) अन्य शीर्षक (0(067 (०808) । 
१०) ऋणा-सेवाए' (000 $6एव0०८$) | 
११) प्रशासकीय सेवाएं (&0|॥ांगर$0780५ए७ $67ए|08७) । 
१२) सामाजिक और विकास सेवाएँ (866 & ]06एलेठ््ञाशा 
$8टा०0०९५) । 
(१३) बहु-उद्द शीय-नदी-घाटी योजनाएं आदि (पराध-फुपा 9०४९ रिएटा- 
०४]।९५ 8&0॥67725 20.) । 
१४) सावंजनिक कार्य आ्रादि (2?090 ५४०॥८5 ७६०.) । 
१५) परिवहन एवं संचार (7875907 & (0्रशा्ाएद्वा0॥5) । 
६) मुद्रा और टकसाल ((प्रा।/थाठए 2१0 0) । 
७) विविध (६|४०८।|॥॥०००$) । 
८५) देन तथा विविध समायोजन (0070 प7॥075 & [५8०6 क९०५ 
80]05$877९75) । 
(१६९) असाधारण-शीषंक (फा8 ठातागक्षात ॥6॥5) । 
इसी प्रकार, केन्द्रीय सरकार के बजट में निम्नलिखित मुख्य व्यय की मर्दे 
होती हैं :--- 
( १ ) कर आदि का एकत्ररा व्यय (टगाललांणा रण ॥85०$, 2पफपर८5 
870 0067 शगंगरणं04॥।| 7२९ए८॥वए०९७) । 
( २ ) ऋण-सेवाय (0650 $0एा०७४) । 
( ३ ) प्रशासनीय सेवाएँ (89707॥8079/ए6 52०९४) । 
( ४ ) सामाजिक एवं विकास सेवाएं ($00७| क्रात 6९ए९॥०|गञल्यानं 
5९७१065) । 
( ५ ) बहु-उद् शीय-नदी-घाटी योजनाएँ आदि (णै४-9णा७००४० रिफएछा- 
ए8॥८५ ?0]60.5$ ८(८.) । 
( ६ ) सावं जनिक कार्य आदि (?प४॥० ५४०7८$ ४६०.) । 
( ७ ) परिवहन एवं संचार ([7क7590 800 (00 ॥7 प्रा।090925) । 
( ८ ) मुद्रा और टकसाल (टप्ाशा०५ क्रा। ॥0॥) । 
( ६ ) विविध । 


(श्र) उत्त र-वेत॒न (2705099), 


१२० | 


(श्रा) विस्थापितों पर व्यय (]२०॥७४॥॥8007), 
(इ ) श्रन्य व्यय । 

(१०) देना तथा विविध समायोजन । 
(क) राज्यों को संघीय उत्पादन-कर में से हिस्सा, 
(ख) राज्यों को ग्रनुदान, 
(ग) ग्रन्य व्यय । 

(११) असाधारण शीष॑क । 

(१२) रक्षा-सेवायें (शुद्ध) (06७70०० $०एं००४- ८४) । 


सन्‌ १९६५-६६ के बजट में श्राय का श्रनुमान 
(करोड़ रुपयों में) 


५ १६९४-६५ १६६४-९५ १६६५-६६ 
पा की (बजट). पुननिरीक्षित (बजट) 














(१) सीमा-शुल्क/निरक्राम्य ((एह०75) ३३६२७. ३८५९००.. ४०५*०० 


१४४५०* 
(२) संघ उत्पादन-कर ७६९"५४ ७७३'०५ ८५२७:१७ 
न» ७' ६८ * ब्यक 
(३) निगम कर २६६*६७  ३४२९००. ३८६१०० 
जल 3: ७:०0 
(४) आय से प्राप्य-कर (आय-कर) . २४७'२८ २६८०० २६४१०० 
(५) सम्पदा-कर (350806 [0 00ण) ७४० ७०० ७४० 
(६) सम्पत्ति कर ([४९८४ 9 ए८॥॥) १०:२० (६१९०५ १२५० 
नी १५०* 
(७) व्यय-कर १५४ ०७५ १'भ५ 
(८) दान-कर ((0]05 7४७४५) ३९१० ३-१० ३३७ 
(९) अन्य शीर्षक २१९५७ २१९६३ २३८७ 
(१०) ऋण -व्यवस्था २५५१४ २६५५७ २६६'७३ 
(११) प्रशासनिक सेवाए' पा श्८ 8६१३ ६५१ 
(१२) सामाजिक और विकासाथे सेवाएं. २५१३ ३०९४० २३-५७ 
(१३) बहु-उद शीय-नदी-घाटी योजनाएँ झ्रादि ० '११ ०१२ ०१३ 
(१४) सरकारी निर्माण कार्य ३२७५ ३:६० २३६४ 
(१५) परिवहन और संचार ६८१ ७१४ ६७४५ 
(१६) मुद्रा और टकसाल ५३९७३ ५२११ ६९९६६ 
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(१७) विविध १७२६ २१९३८ २५"४७ 
(१०) अंशदान और विविध समायोजन ३१*०८ ३२९७१ ३४'८२ 
(१९६) अ्रसाधारण मर्दें १४३३१ १२४६२ ६०१५० 
जोड़ (राजस्व) (२७०१०. २२२८ ४१ २२५३० ६ 
शुल्क 
ह --६'३८* 





सन्‌ १६६४-६५ के केन्द्रीय बजट में मुख्य व्यय की मर्दे इस प्रकार थीं :--- 


ब्यय का व्योरा 


(करोड़ रुपयों में) 





व्यय का शीर्षक १६६३-६४ 
(बजट) 
(१) करों; शुल्कों और मुख्य राजस्वों 
का संग्रह २५३४ 
(२) ऋण-व्यवस्था ३१८४१ 
(३) प्रशासनिक सेवाएँ ८१८४ 
(४) सामाजिक और विकासार्थ सेवायें १६८१४ 
(५) बहु-उद शीय नदी-घाटी योजनाएँ 


आदि १८४ 


(६) सरकारी निर्माण कायें ग्रादि २०९२१ 
(७) परिवहन और संचार ९322 0 
(८) मुद्रा भर टकसाल १७३२ 
(६) विविध ९८४५१ 
(अर) पेन्शनें १,७७७ 
(आ) विस्थापितों पर व्यय १,१६६ 
(ह) अन्य व्यय ६,६४६ 


(१०) अनुदान और विविध समायोजन 
(क) राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सर- 
कारों को अनुदान रघह*०८ 
(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुह्कों में राज्यों 
का भाग १४० '€८ 


क्नननना 
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१६६४-६५ 
(पुननिरीक्षित ) 


नल त निभाया कपयएए।। 


२६९४१ 
२१७६१ 
८२१७ 
१६५११ 


१९३३२ 
२०"६६ 
१०३७ 
१५३६ 
६५"१७ 
९,१०४ 
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७,६०९ 


२३८५६ 


१२७३४ 


१६६५-६९ 
(बजठ) 


सश्णपाणप 
३४६११ 
६१*३६ 
श्प४" ६५ 


श्श्८ 
शाएक 
१०६२ 
१६०४० 
११६२७ 


३२७६१ 


१४०'पण८ढ 


१२२ ] 








(ग) श्रन्य व्यय ७४१३ ७४'३१ ४६६ 

(११) ग्रसाधारण म्दे । १४७' ५२ १७४७'५२ ६५*८४ 
(१२) रक्षा सेवायें (शुद्ध) ७१७८०. ७१६१८... ७४प'प४ 
जोड़ (व्यय) २,०४१'३१ १,६६६ ३१ २,११६-४८ 

कमी. (+) “--<६ ३८ 


ग्धिशेष (--) (--) ८२६६ (-+) २२९१५ (-+)2 २३६६६ 


भारत में केन्द्रीय राजस्व की कुछ विशेषताएं 
कर अ्रजित आय के प्रतिशत के रूप में* 
( भारत की स्थिति का कुछ भ्रन्‍्य प्रद्ध-विकसित देशों से तुलवा | ) 
[ विवाहित व्यक्तियों की : दो बच्चे सहित | 
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उपरोक्त तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायगा कि भारत में जो कर 
की दरें विद्यमान हैं, वह अद्ध-विकसित देशों में प्रायः सबसे प्रधिक हैं । इसमें एक 
श्रौर विशेषता यह दिखाई देती है कि आमदनी में वृद्धि के साथ-साथ करों में जो 
वृद्धि की गई हैं, वे सभी करों के सिद्धान्त के अनुसार नहीं होती । ग्रत: इस विषय 
में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में करों की जो दरें विद्यमान है, वह 
अन्य देशों की तुलना में अ्रधिक हैं। इस तालिका में जो अँकड़े दिखाये गये हैं वह 


सन्‌ १६६०-६१ के है। तब से श्रब तक करों की दरों में बहुत वृद्धि हुई है। 


सन्‌ १९६४-६५ के बजट के अन्तगंत एन्युटी सम्बन्धी एक विस्तृत योजना का 
निर्माण किया गया था। नीचे की तालिका के श्रध्ययत से यह स्पष्ट है कि यह 
योजना कम आमदनी वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं है । यदि किसी व्यक्ति की वाषिक 
श्राय (एक से अधिक बच्चे वाले) पूरी तरह से श्रजित २०,०००० (१९६४-६४ के 
* वजट अनुसार १६,८०० रुपया) प्रति वर्ष हो, तो उसके लिए यह अनिवायं है कि 
वह एन्यूटी जमा खाते में श्रवश्य जमा करे । इस क्रम में एक विशेषता यह भी है कि 
यदि कोई व्यक्ति एन्युटी-खाते में जमा नहीं करता है तो उसे कर के रूप में अधिक 


धन प्रदान करना होगा । 


इसी प्रकार, इसमें इस बात का भी प्रबन्ध किया गया कि जंसे-जैसे मनुष्यों 
की आमदनी में वृद्धि हो, वेप्ते ही वसे इस खाते में उन्हें अधिक दर से जगा करना 
होगा । दूसरे शब्दों में इस पद्धति का स्वरूप मी प्रगतिशील रखा गया है | इस योजना 
का मुख्य रूप से दो उद्द श्य हैं ? प्रथम इसके द्वारा देश में श्रायोजन कारये के लिए 
तथा सुरक्षा सम्बन्धी श्रावरकताग्ं को सन्‍्तुष्ट करने के लिये घन की प्राप्ति होगी । 
कर-दाताओं को भी यह सुविधा होगी कि जमा किया हुआझा धन बाद में वापस हो 
सकेगा । दूसरे, अनिवार्य योजना के लागू होने पर कम आय वाले और मध्यम वर्ग 


के मनुष्यों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वह समाप्त हो गई हैं । 


श्श्४ड | 


अरिरिशनयनन्‍कल- आकर 
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सन १६६५-६६ का बजठ-एक श्रध्ययत॑-- 

( १) बजट निर्माण की पृष्ठ भूमि--वर्ष १६६५-६६ तृतीय योजना का 
श्रन्तिम वर्ष है । अतः इसके लिए बनाया गया बजट तृतीय योजना की पर्रृत्ति के हेतु 
किये जाने वाले प्रयासों का शिखर (0॥॥785) है। बजट का निर्माण मुल्य-स्थिति 
के निरन्तर बिगड़ने के संदर्भ में हुआ है | खाद्य उत्पादन की धीमी गति, विनियोजमनें 
के लिए पर्याप्त साधन जुटाने की कठिनाइयाँ, विदेशी-विनिमय-कोषों में तेजी से गिरा- 
वट आ्रादि अन्य परिश्थितियाँ हैं जिन्होंने बजट के आकार व स्वरूप को प्रभावित किया 
है । यह बजट कई उपायों के द्वारा वित्तीय ऐवं मौद्रिक स्थिरता का वातावरण बनाये 
रखने एवं आन्‍्तरिक बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रयत्नशील है । 

( २ ) सामान्य बजट परिस्थिति ((0४७8)॥ छ8008&धव9 ए०भंत०ा)- 
योजना युग में भारत सरकार के बजट की सामान्य प्रवृत्ति घाटे की है। सन्‌ १६६२ 
में, आपदकालीन परिस्थिति पैदा होने के समय से सुरक्षा व्यय के भार में बहुत वृद्धि 
हो गई । यदिबाद के वर्षों में सरकार ने ग्रतिरिक्त प्रसाधन जुटाने के प्रयास न 
किए होते, तो घाटा उससे कहीं भ्रधिक रहता जो कि वह वास्तव में १६६३-६४ 
ओर १६६४-६५ में रहा (क्रमश: ६१८ करोड़ एवं ३०३ करोड़ रुट)। १६६५- 
६६ के लिए बजट ग्राधिक्य ($प्रा008) का है (३'८ करोड़ र०)। 

( ३ ) रेवेन्यू अकाउन्ट में बचत श्रौर केपीटल अ्रकाउन्ट में घाटा-- 
यह उल्लेखनीय है कि जबकि रेवेन्यू अकाउन्ट मे साधारणतः आधिक्य रहता है तब 
कंपीटल अकाउन्ट में १६६०-६१ को छोड़कर सदा घाटा रहा है। कर ग्रागम 
(7850 रि८ए८॥४०७४) का कुल सामान्य आगम से ग्रनुपात सन्‌ १६५०-५१ में 
5७६९७ था, जो सन्‌ १६६५-६६ में ७६*३%, रह गया है। फलतः प्र-कर आ्रागम 
(२०॥ ४5 7१८ए०॥४८) का अनुपात १२"१% से बढ़कर २३"७% हो गया है । 

( ४ ) श्रप्रत्यक्ष करों के महत्व में वृद्धि--योजना काल के प्रारम्भ से ही 
अप्रत्यक्ष करो का महत्त्व बढ़ता गया है तथा प्रत्यक्ष करों के महत्त्व में कमी झा गई 
है । उत्पादन-करों से आय १६६५-६६ में कुल कर-आ्रगम का ४०% होगी, जबकि 
सन्‌ १६५०-५१ में १६९७७ थी । किन्तु आय कर से प्राप्तियाँ सन्‌ १६५०-१५ १ में कुल 
कर झ्रागम के २४% से घटकर सन्‌ १६६५-६६ में केवल १०% रह जायेंगी। 
कारपोरेशन टवस का हिस्सा कर आगम के ११% से बढ़कर २२ ०, हो गया है। 
राजकीय उपक्रमो का भाग २३'३ करोड़ से बढ़कर ११३*० करोड़ र० हो गया है। 

तीसरी योजना के प्रारम्भ से, रेवेन्यू प्राप्तियाँ बढ़ती जा रही हैं किन्तु पूजी 
प्राप्तियाँ गिरती जाती हैं। लेकिन सन्‌ १६६५-६६ के लिए इनमें यथेष्ठ सुधार होने 
की आशा है । 

(६ ४ ) व्यय--केन्द्रीय सरकार का कूल व्यय सन्‌ १६५०-५१ और 
सन्‌ १६६५-६६ में श्राठ गुना बढ़ गया है। जबकि पहली योजनावधि मे रेवेन्यू-व्यय 
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२७% बढ़ा, दूसरी योजनावधि में ८७%, बढ़ा तब तृतीय योजना के भ्रन्तिम व में 
इसके दूने से भी अधिक बढ़ने की सम्भावना है, क्‍योंकि राष्ट्र पर विदेशी आक्रमण 
जारी है तथा विकास व्यय भी बढ़ रहे हैं । 

( ६) योजना का कार्याबयन--१६९६४-६५ में मूल्य परिस्थिति बहुत 
खराब रही । निर्यात बढ़ने पर भी विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति नाजुक हो गई । 
इस संदर्भ में, सन्‌ १६६५-६६ के लिए जो बजट प्रस्ताव वित्त मंत्री द्वारा रखे गए 
हैं उनका उद्देश्य वित्तीय एवं मौद्रिक स्थायित्व का वातावरण कायम करना है। 
उनके बजट प्रस्तावों का उद्दंश्य केवल प्राप्तियों और व्यय के मध्य संतुलन रखना 
तथा घाटे की व्यवस्था से बचना मात्र ही नहीं है वरन्‌ कर-संरचता को विवेकीक्ृत 
तथा सुगम बनाना और कर-रियायतों (7«४ 7०॥०() के द्वारा बचतों को प्रोत्याहन 
देना भी है। जो सुगमन (अंग्र0॥704॥075) उन्होंने घोषित किए है उनसे शुद्ध कर 
भार ()२७ 8४ 4700०7०८) की गणना करना सुविधाजनक हो जाएगा। सुपर 
टैक्स को झ्रायकर के साथ एकीकृत कर दिया गया है तथा एक एकाकी दुर अनुसूची 
(8086 7806 50॥60४]6) बनाई गई है। वैयक्तिक करारोपण (ए८ा३०॥9 8223- 
#0०॥) के समस्त स्तरों पर कर घटा दिये गए हैं। सर्वोच्च सीमान्त दर बिना 
कमाई आय पर (पए्राध्व्वाव60 70076) ८5८'२५% से घटकर 5१२५९, श्र 
कमाई हुई प्राय (6६700 470077०) पर ८5२९२५% से ७४७५९ रह जाएगी । 
प्रत्येक व्यक्ति से श्रब २,००० रु० या इससे अधिक आय पर कर लिया जावेगा । 
विवाहित व्यक्ति के लिये १,५०० रु० और प्रत्येक बच्चे के लिए (प्रधिकतम दो बच्चों 
तक) ४०० रु० की अतिरिक्त छूट होगी । वैयक्तिक छूट के लिए भी राहत दी 
जावेगी । 

प्रोवीडेन्ट फण्ड, बीमा प्रीमियम और एकत्रित समय डिपाजिट योजन 
(0 ००प्रधापा4ए6 धंपा&७ 6०908 5०४6०7०) की कटौतियों (0660०४ ०॥$) के 
सम्बन्ध से भी सुगमत किया गया है। व्यक्तियों के लिए रियायत की मौद्रिक सीमा 
की १०,००० रु० से बढ़ाकर १२,५०० रु० तक ऊँचा करने के अतिरिक्त यह 
प्रस्ताव भी किया गया है कि राहुत पाने के योग्य-मदों (8#89]० ॥0०॥४७) के प्रति 
चुकाई गई रकम का ५०% आय में से सीधा ही काट दिया जाया करेगा | एस्टेट 
ब्यूटी और उपहार कर के सम्बन्ध में कुछ विद्यमान रियायतें विस्तृत कर दी गई हैं। 

( ७ ) कारपोरेट टेक्स--सामूहिक करों के क्षंत्र में भी दूरगामी परिवतंन 
प्रस्तावित हैं। १६६४ के फाइनेन्स एक्ट की प्रथम अनुसूची के चतुथं भाग में उल्ले- 
खित उद्योगों की सूची में, जिन्हें कुछ कर-लाभ (४5 ७०7०5) दिये गये हैं, चूना 

हाज, कैल्शियम, भ्रमोनियम नाइट्रेट, फ्लेमड़िप प्रफ मोटे, ग्रायरत व स्टील 
काह्टिग्ज आदि केध्नाम भी जोड़ दिए गए है। नये औद्योगिक उपक्रमों में इक्विर्ट 
विनियोजन (ए0णा३ 7ए०७70श॥0) पर ५ वर्ष तक के लिए सम्पत्ति कर से छूट दी 
गई है बोनस शेयरों पर पूंजी लाभ कर में से १०% रिबेट दिया जायगा । विदेशी 
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तकनीशियनों, वकीलों, सालीसिटरों, आर्चीटेक्टस एवं चार्टर्ड अश्रकाउन्टेन्ट्स के पेशों 
में संलग्त फर्मो के साकेदारों के लिए भी रियायतें दी गई हैं । 

विकास रिबेट ([0०४८]००४८०४ ॥608०) की स्टेन्डर्ड रेट को २०% से 
घटाकर १५% कर दिया गया है, लेकिन कुछ उद्योगों के लिए यह २५% तक भी 
दी जावेगी । एक लाख या इससे झ्रधिक जनसंख्या वाले शहरों में सम्पत्ति पर अति- 
रिक्त सम्पत्ति कर लगाने की भी व्यवस्था है । 

कुछ वस्तुग्नों पर उत्पादन कर में कठौती कर दी गई है और उपमोक्ता'णों 
तक रिलीफ के हस्तांतरण की सुविधा स्वीकृत की गई है। इन वस्तुग्रो में निम्न के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :-- मोटे एवं मध्यम किस्म का कपड़ा, वनस्पति 
पदार्थ, कागज, जूते, साइकिल पुर्जें, सायकिल टायर-व्यूब, न्यूज प्रिट, रेयन सूत 
ग्रादि । स्टील के सामान, टिन प्लेट्स व शीट्स श्रादि पर उत्पादन कर बढ़ा दिया 
गया है । हे 

आ्रीयातों पर १० १, नियमक कस्टम कर (६९प!४४एण५ ०७०५४०॥७ 0५) 
जारी रहेगा और कुछ दशाग्रो में तो अतिरिक्त कस्टम कर भी लगाया गया है । 

( ८) रेवेन्यू प्राप्तियां--१६६५-६६ के लिए बजट प्रस्तावों को विचार 
मे लेते हुए रेवेन्यू प्रप्चियाँ १९६४-६४ की श्रपेक्षा काफी बढ़ जाने की सम्भावना है । 
यह वृद्धि (लगभग १०४ करोड़ रु०) अनेक शीर्षकों पर फंली हुई है जेसे कस्टम 
ड्य टीज, संघीय उत्पादन, कारपोरेशन तथा आय कर आदि । 

( ६ ) रेवेन्यू व्यय--कुल श्रागम व्यय १६७५६ फरोड़ रु० में से ७४८७ 
करोह रु० सुरक्षा पर और शेष नागरिक शांषकों ((४ए०॥ ॥०४०$) पर व्यय होगा । 
नागरिक शी्षकों पर हुई व्यय-वृद्धि मुख्यतः ऋण सेवाश्रों और संघ सरकार द्वारा 
राज्यों को दिए गए अनुदानों के विस्तार के कारण है । 

(१०) पृजी खाता--१६६५-६६ के लिए पूंजी व्यय सम्बन्धी व्यवस्था 
८रे८"३ करोड़ रु० है जबकि १६६४-६५ के लिए ६१२४ करोड़ रु० थी | यह कमी 
तेल और प्राकृतिक गेस श्रायोग तथा हिन्दुस्तान स्टील पर व्यय न होने के कारण 
है । किन्तु, दूसरी ओर, खाद्यान्न उत्पादनो, अर शक्ति, बोकारों एवं फरक्का बाँध 
के सम्बन्ध में श्रषिक व्यय किया जाना है। इस वर्ष राज्य सरकारों को पिछले वर्ष 
की अपेक्षा १४ ६ करोड़ रु० अधिक ऋण दिया जायेगा । 

पूजी खाते पर प्राध्वियों और व्ययों की शुद्ध स्थिति घाटे (१७१५ करोड़ रु०) 
की है। इसकी पूर्ति रेवेन्यू भ्रकाउन्ट की बचत से की जावेगी। विदप्रोषों (२०७॥॥- 
(80068) के सम्बन्ध में ५४ ६ करोड़ रु० के घाठे को विचार में लेते हुए कुल बजट में 
शुद्ध बचत ३ ८ करोड़ रु० की है । किन्तु यह बचत भ्रामक है, क्योंकि वह [2[, ४८० 
डिपाजिट्स से पू जी खाते के भ्रन्तगंत १६१ करोड़ रु० की प्राप्तियों द्वारा सम्भव हुई है । 


नये बजट के सम्बन्ध में विशेषज्ञों एगं जन नेताग्रों के बिचार-- 
( १ ) एम० आर० मसानी (७४. 7२, (७६७7) --- यह एक मुद्रा 


[ १२६ 


प्रसारिक बजट (त्रीकषांगाक्षाए 0प62०) है। अगले १२ महीनों में कीमतें बढ 
जायेंगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है उससे कीमत 
बढ़ना स्वाभाविक है।” उन्होंने निम्न ५ कारणों से बजट को मुद्रा प्रसारिक बताया- 
( ) सावंजनिक व्यय भ्रप्रभावित रहा है। नागरिक व्यय में 5५ करोड़ रु० की 
वृद्धि हो जायेगी । (॥ ) १० प्रतिशत नियमक कस्टम-कर लगाया गया है, (॥॥) 
प्रध॑ निभित वस्तुओं जैसे स्थान आदि पर अत्यधिक उत्पादन कर लगाया गया है; 
(7 ) दीध॑कालीन ऋणों का एक भाग घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया 
जायेगा, ( ९ ) मूल्य नियंत्रण लगाये जाने हैं, जिनके बारे में श्रब॒ तक का अ्रतुभव 
यह है कि इन्होंने मुल्य को घटाने के बजाय बढ़ाया है। श्री मसानी ने बजढ को 
अग॒ति विरोधी! बताया, क्योंकि यह कोरपोरेट सैक्टर को कोई महत्वपूर्ण राहत 
देने में ग्रसमर्थ रहा है । " 

( २) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (कम्यूनिष्ट)--बजट में प्राईवेट सैक्टर और 
एकाधिकारियों को भ्रधिकाधिक रियायतें दी गई हैं किन्तु समाज के निर्धन वर्ग 
(जैसे अध्यापकों, कृषकों और सरकारी कर्माचा रियों) को, जो कि ऊंची कोमतों 
श्रीर दुलंभता से संघर्ण-कर रहे है, विशेष सुविधायें नहीं दी गई हैं। प्‌ूजीपति सर- 
कार पर श्रधिकाधिक रियायतों के लिए दबाव डालते रहते हैं । यद्यपि कृषि को मह- 
त्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथापि इसके लिए पर्याप्त वित्तीय श्रायोजन नहीं किया 
गया है । कृषकों को मालगुजारी में छूट देने का कोई वचन तक नहीं दिया गया है । 


श्रीमती चक्रवर्ती ने यह कहा कि विदेशी विनियोजन को बढ़ावा देने से विदेशी विनि- 
* मय की समस्या हल न हो सकेगी । 


हे ( ३ ) श्रीमती रेनुका राय (कांग्रेस)--इन्होंने इस वर्ण के बजट में 
अस्तावित कर-छूटों की सराहना की और कहा कि सरकार को कम-अ्रधिक रकमों के 


बीजक बनाने के दोष से बचाव की सावधनी रखनी चाहिए। शहरी जायदाद पर 
कर लगाना स्वांगत पूर्ण है । 


( ४) ह॒र्वानी (प्धाश्थाां)--केन्द्र के (१६६५-६६ वजठट को कठिनता से 
एक समाजवादी बजट कहा जा सकता है । 


( १ ) के० डी० मालवीय-आभाश्षा के विपरीत इस बजट ने एकाधिकारी 
वर्ग से अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं की है । 

( ६) नोथ पई--यह एक विवेकशील व्यक्ति का बजट है। किन्तु वह 
समाजवाद के उद्दश्य की पूत्ति में सहायक न हो सकेगा । 

( ७ ) बी० आर० भगत- दो वर्ष पूर्ण आ्रपद-कालीन परिस्थिति के संदर्भ 
में संसद ने यह निरंय किया था कि रक्षा प्रयास तिगुने कर दिये जायें। आज भी 
देश के सीमान्‍्तों की सुरक्षा की गंभीर समस्या बनी हुई है और विनियोजन की दर 
भी ऊची रखना आ्रावश्यक है । इसके होने पर भी वित्त मंत्री ने सभी स्तरों पर करों 
में कमी कर दी हैं । 

कुल पर यह कह सकते है कि १६६५-६६ के लिए कृष्णमाचारी द्वारा 
प्रस्तुत किया गया बजट संतुलित बजट बनाये की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है । 
विकास और सुरक्षा पर बढ़ते हुये व्यय के संदर्भ में मुद्रा प्रसारिक दबाव को रोकना 
निर्यातों को प्रोत्साहन देवा और विशिष्ट दिज्ञात्रों में ओद्योगिक विकास को गति 
अंदात करना सब एक ही साथ करना एक सराहनीय बात है । 


अध्याय १३ 
भारत में राज्य वित्त प्रबन्ध 


(8(86 प्ाग्ञाए०5४ ॥0 पाता) 





प्रारस्भिक-- 
सुविधा के लिए राज्य भ्रथ॑-प्रबन्ध का श्रध्ययन दो मुख्य शीषंकों के श्रन्तर्गत किया 


गया है :--() शाज्यों का व्यय, और (॥) राज्यों की ग्रागम । 
| राज्यों का व्यय 

राज्यों के व्यय को भागों में बाँठा जा सकता है ४-- 

( १ ) प्रारम्भिक कार्यो पर व्यय, जिसमें राज्य नागरिक शासन का व्यय, 
पुलिस व्यय, न्यायालयों और कारावासों का व्यय और ऋणों से सम्बन्धित व्यय 
सम्मिलित है । इन कार्यों के व्यय का आ्रागम पर प्रत्यक्ष मांग” सुरक्षा सेवाए? तथा 
ऋणा दायित्त्वों में विभाजन किया जा सकता है। 

( २ ) गौणा कार्यों पर व्यय, जिसमें शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई 
इत्यादि सम्मिलित हैं । इस प्रकार की सेवाग्रों को राष्ट्रीय निर्माण सेवाग्नों का सामू- 
हिक नाम दिया जा सकता है। सन्‌ १९१६ के सुधार नियमों के फलस्वरूप आगम 
खाते पर राज्यों का सामूहिक व्यय बढ़ता ही गया है। सन्‌ १६५०-५१ से यह व्यय 
बहुत ही तेजी से बढ़ा है । नये संविधान के लागू होने तथा वित्त श्रायोग की सिफा- 
रिशों के फलस्वरूप राज्य अर्थ-प्रबन्ध में भारी लोच उत्पन्न हो गई है । 
राज्यों के यय की नवीन प्रवृतियाँ-- 

भारतीय राज्यों के व्यय में हुई अभूतपूर्व वृद्धि का सबसे प्रधान का रण पब्लिक 
सेक्टर का विस्तार होना है। नीचे हमने सन्‌ १६५७-५८ से लेकर सन्‌ १६६४-६५ 
तक को आठ वर्षीय अवधि में राज्यों के सावंजनिक व्यय की नवीनतम प्रवृत्तियां पर 
प्रकाश डाला है :-- 

( १ ) राज्यों में सार्वजनिक व्यय की अपार वृद्धि--राज्यो के सावं- 
जनिक व्यय में स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ श्रपार वृद्धि हुई है। वर्ष १६५७-५८ में समस्त 
राज्यों का सार्गजनिक व्यय कुल मिला कर ६५०५८ करोड़ रु० था जो सन्‌ १६६०- 
६१ में १३०८'३८ करोड़ रु० हो गया और सन्‌ १६६४-६५ के अन्त में १९६१०१३ 
करोड़ रु० हो जायेगा । इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में १०६"३८% हुई है । 
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अलग-अलग राज्यों की दृष्टि से, यह देखेंगे कि, श्रधिक पिछड़े हुए राज्यों 
(उड़ीसा, राज॑स्थान, जम्मू व काश्मीर और मैसूर) के व्यय में वृद्धि सर्वाधिक हुई 
हैं । ( तालिका ) राज्यों के व्यय इनकी श्राय की श्रपेक्षा अधिक बढ़े । 


तालिका वा 


विकास के सृचक घटक 





“ सूचक घटक १६५७-४८ १६६०-६१ १६९४-६५ 
राज्यों द्वारा व्यय १०००० १३७२७ २०६३८ 
राज्यों को कर आय १०००० १३३०७ १०२३२ 
राज्यों की ग्राय १००*०० १२२५२ १२७२७ 

( अनुमान )- 


सार्गजनिक व्यय की वृद्धि श्रौर आकार का प्रनुमान प्रति व्यक्ति व्यय सम्बन्धी 
आंकड़ो से भी लगाया जा सकता है (तालिका ) राज्यों का प्रति व्यक्ति व्यय (९६४ 
02709 ०5७9शथााप्रा०) १९५७-४८ में २३७४ रु० एवं १६६०-६१ में ३०२७ रु० 
था | तथा १६६४-६५ में ४१८८ रु० हो जाने की आशा है काश्मीर को छोड़कर, 
जिस पर कि विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सब राज्यों ने पंजाब का प्रति व्यक्ति 
व्यय इन तीन वर्षो में सार्वाधिक है। इसके बाद आसाम और मैसूर का नम्बर है । 
बिहार व उत्तर-प्रदेश इस क्रम में सबसे नीचे हैं (तालिका ] और ॥) । 


(२) ग्राय को तुलना में व्यय तेजी से बढ़ना--राज्यों के प्रति व्यक्ति 
व्यय पर इनकी प्रति व्यक्ति आय की तुलता में, विचार करने से यह पता चलता है 
कि राज्य श्रपती क्षमता के अनुसार व्यय कर रहे हैं या नहीं। तालिका ॥] में 
ऐसी तुलना प्रस्तुत की गई है । इससे पता चलता है कि राज्यों के प्रति व्यक्ति 
व्यय में हुई तीव्र वृद्धि (७६४१%७) की तुलना में प्रति व्यक्ति श्राय की वृद्धि 
(२५१८) बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में प्रति व्यक्ति 
१९५७-४८ में ८४९ से बढ़कर १९६०-६१ में €२९ हो गया और १६६४ ६५ में 
११६६ हो जायेगा । 
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(३ ) व्यय व आ्राय दोनों ही श्रन्य प्रगतिशील देशों को तुलना में 
पिछड़े हुये--विश्व के समृद्ध श्रौद्योगिक राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति व्यय २५० रु> से 
३५० रु० तक है। भारत में सावंजनिक व्यय की प्रति व्यक्ति निरपेक्ष मात्रा इस की 
तुलना में स्पष्टत: बहुत ही कम है। उदाहरणार्थ सब १९६२-६३ में जापान की 
प्रति ब्यक्ति राष्ट्रीय आय १५०० रु० थी जबकि उसने सरकार द्वारा प्रदान की गई 
सेवाग्रों प्रति व्यक्ति व्यय ३५० रु० किया । दूसरी ओर, भारत की राष्ट्रीय आय 
'सन्‌ १६६२-६३ में ३३६९४० रु० थी और सरकारों (राज्यों एवं केन्द्र) ने प्रति व्यक्ति 
८५ रुू० व्यय किये । 


(४ ) विकास व्यय में सबसे अ्रधिक वृद्धि-कार्यात्मक वर्गीक रण-विकास 
व्यय, (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं डाक्टरी सेवाश्रों), कृषि, पशुचिकित्सा, सामुदायिक विकास 
एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवायें, सहकारिता, विज्ञान विभाग, बन्दरगाहु, सिंचाई, बिजली 
( राज्य विद्युत मण्डलों के व्ययों के अश्रतिरिक्त ), सार्गजनिक निर्माण, उद्योग एवं 
श्रापूर्ति ग्रामीण विकास, श्रम एवं रोजगार रेबेन्यू श्रकाउन्ट में, श्रौर बहु-उ्द इय नदी 
घाटी योजनायें, सिचाई, तौवहन, बाँध झ्रादि, कृषि सुधार व अनुसंधान योजनायें, 
विद्युत योजनायें (राज्य विद्य त बोर्डों के अतिरिक्त), सड़क एवं जल यातायात, 
सावेजनिक निर्माण, औद्योगिक विकास एवं ग्रनग्य विकास व्यय कंपीटल ग्रकाउन्ट में 
सभी भारतीय राज्यों द्वारा विकास व्यय सन्‌ १९५७-५८ में ६३२३३ करोड़ रु० 
से बढ़कर सन्‌ १९६०-६१ में ८६३२२ करोड़ रु० हो गया था तथा सन्‌ १६६४-६५ 
के अन्त में १३३७'४३ करोड़ रु० होने की श्राशा है। इस प्रकार, विकास व्यय में 
वृद्धि ११११५१% हुई जबकि कुल व्यय १०६*३८% तथा प्रशासन व्ययों में ४५"५०% 
वृद्धि हुई । 

कुल व्यय की भाँति ही विकास-व्यय सबसे अधिक राजस्थान, उड़ीसा, मैसूर, 
केरल एवं जम्मू व काइमीर द्वारा किया गया है, क्‍योंकि वहाँ विकास काक्षेत्र 
विस्तृत है । पंजाब एवं बिहार विकास व्यय में पिछड़े हुये हैं । 

सब राज्यों के लिए कुल व्यय के साथ विकास व्यय का प्रतिशत सन्‌ १६५७- 
४५८ में ६६४६० था जो सन्‌ १६६०-६१ में कुछ कम (६६'१३%८) रह गया किन्तु 
तब से वृद्धि की प्रवृत्ति पुतः चालू हो गई है श्ौर यह श्राशा की जाती है कि सन्‌ 
१९६४-६५ के अन्त में वह ६७'१७% हो जायेगा। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 
सबसे कम तथा केरल व मैसूर के लिए सबसे अधिक है (तालिका [५) । 

समस्त राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति विकास व्यय १६५७-५८ में १५"७८ रू० 
भ्रोर १६६०-६१ में २०००१ रु० था किन्तु १९६४-६५ के श्रन्त में यह २८ १३ रु० 
हो जायेगा | इसका ग्रथे यह हुझ्ना कि झ्राठ वर्षीय ग्रवधि में व्यय में ७८९२६ प्रतिशत 
वृद्धि हुई | इसी अ्रवधि में प्रति व्यक्ति व्यय ७६९४१ प्रतिशत बढ़ा प्रशासन व्यय में 
कबल २५१६% वृद्धि ही हुई | तालिका ॥9 में राज्यों के विकास व्यय का विस्तुत 
विवरण दिया हुआ है । 

(५) प्रशासन व्यय में वृद्धि कुल व्यय एवं विकास व्यय की अपेक्षा 
कम दर से-सभी राज्यों के प्रशासन व्यय (करों व च्ु गियों का संग्रहरा व्यय, नागरिक 
प्रशासन व्यय, जेल, पुलिस, पालियामेंट व राज्य विधान सभायें श्रादि) | १६५७- 
४८ में १६२७६ करोड़ रु० से बढ़कर १६६०-६१ में २३३*१६ करोड़ रु० हो गए 
तथा १६६४-६५ के ग्रन्त में २८६२५ करोड़ रु० होने की आशा है | इस प्रकार, 
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(७) सरकारी सेवाश्रों की आय लोच-भारतीय राज्यों के सार्मजनिक 
व्ययों में जो वृद्धि १९५७-५८ से १६६४-६५ तक आठ वर्षीय शअ्रवधि में 
हुई है वह न केवल राज्य सरकारों के परम्परागत कार्यों में वृद्धि का 
परिणाम है वरन्‌ पब्लिक सैक्टर के विस्तार के फलस्वरूप नये दायित्त्व ग्रहण 
करने के कारण भी हैं । जर्मनी के एक प्रसिद्ध प्रशुल्क-विशेषज्ञ श्री 
एडोल्फ गैगनर (860 ७४४००) ने बताया है कि सरकारें अनिवाय॑ रूप से 
विज्ञाल श्राकार धारण करती जाती हैं ग्रत: अर्थव्यवस्था में सामूहिक सौक्टर भी 
आकार और महत्त्व में बढ़ता जाता है । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 
सरकारी सेवायें आय-लोच ([70006 8]850०9) रखती हैं श्रर्थातु, जसे-जैसे 
वास्तविक आय बढ़ती है, गैसे-गैसे लोग अधिकाधिक निरपेक्षक मात्रा में सरकारी 
सेवाओं की मांग करते हैं। जब वास्तविक आय अनिवाय झावश्यकताओं (मोजन व 
वस्त्र) के स्तर से श्रधिक बढ़ जाती है तब सरकारी सेवायें (शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, 
सुरक्षा, कल्यारा सेवायें) अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं और फलस्वरूप सार्मजनिक 
व्यय आय की अपेक्षा अधिक अनुपात से बढ़ने लगता है। भारत में आजकल वही 
स्थिति देखने में आ रही है। 

प्रादेशिक सरकारों की श्राय भ्रौर व्यय की मुख्य भर्दे 

प्रादेशिक सरकारों के द्वारा भी शासन सम्बन्धी तथा अ्रन्य प्रकार के खर्चो 
को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रोतों से आमदनी प्राप्त करने की झरावश्यकता 
होती है । वास्तव में देश के विभिन्न प्रकार के कार्यो को सुविधा पू्वक चलाने के 
'लिए वित्तीय प्रणालियों को तीन हिस्सों में बाँटा गया है- क्र न्द्रिय वित्त, प्रादेशिक 
वित्त और स्थानीय वित्त । यह तीनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 
सम्बन्धित हैं । केन्द्रिय वित्त के बारे मे विशद रूप से अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह 
ग्रावद्यक हो जाता है कि प्रान्तीय सरकांर की आय और व्यय की मदों तथा अन्य 
विशेषताओ्रों के बारे में पूरी तरह से तथा विश्लेषणशात्मक रूप में अध्ययन किया 
जाये । 

प्रादेशिक सरकारों के जो मुख्य श्राय के श्रोत हैं, उन्हें निम्नलिखित पाँच 
भागों में विभाजित किया जा सकता है ॥ 

१. प्रादेशिक सरकारों द्वारा लगाये गये कर और शुल्क । 

२. नागरिक प्रशासन तथा अन्य विविध कार्यो से उपलब्ध किया गया धन । 

३ प्रान्त में जो सरकारी उद्योग, व्यवसाय आदि हैं उनसे प्राप्र आमदनी । 

४. राज्य सरकारों की आयों का प्रायः केन्द्र सरकार द्वारा प्रान्तों से एकत्रित 

करों का भाग या हिस्सा । जेसे, विभिन्न राज्यों को दिये गये श्राय कर 
का प्रतिशत भाग आदि । 

५. केन्द्रिय सरकार की ओर से प्रादेशिक सरकारों को दिए गए अनुदान । 

इसकी विशेषता यह होती है कि यह मात्रा प्रतिवर्ष बदलती रहती है । 
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और वर्ष के किसी भी भाग में एकाएक श्रावश्यकता पड़ने पर भी इस 
शीषंक के अन्तगंत राज्य सरकारों को केन्द्रिय सरकार से अनुदान या 
सहायता प्राप्त हो सकती है । 
राज्य सरकारों के जो झ्राय के मुख्य साधन हैं उन्हें निम्नलिखित रूप में 
वर्णात किया जा सकता है। 
( भ्र ) राज्य सरकारों की श्रामदनी के मुख्य साधनों के रूप में माल- 


(भरा) 


मई 
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गुजारी के और कृषि की श्राय पर लगाये जाने वाले कर मुख्य 
समझे जाते है। जमीदारी प्रथा जब तक देश में विद्यमान थी तव 
तक यह मालगुजारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों को जमींदारों के 
माध्यम से प्राप्र होती थी और उस समय यह रकम उतनी अधिक 
नहीं थी जितनी श्रब है । अश्रब किसानों से मालगुजारी तथा क्रषि 
सम्बन्धी अन्य श्राय के कर प्रत्यक्ष रूप से प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
एकत्रित किया जाता है । 

बिक्री कर से प्राप्त आमदनी--राज्य सरकारों की ग्रामदनी एक 
मुख्य श्रोत बिक्री कर है। सभी राज्यों में विभिन्न वस्तुझ्नरों और 
सामान्यतयः यह बिक्री कर एक सूत्रिय (क्ाषश० 9000 तथा 
बहुसुत्रिय (१/४॥७७॥० ?०79) होता है । जो कुछ भी हो बिक्री . 
कर से प्राप्त आमदनी प्रांतीय सरकार की श्रामदरनी समझी जाती है । 
इस कर की प्रमुखता यह है कि इसका स्वरूप परोक्ष होता है और 
सरकार को जब कभी भी अभ्रधिक झ्रामदनी की ग्रावश्यकता का 
अनुभव होता है तो वह इस श्रोत से पूरा करती है । 

मनोरंजन कर--मनोरंजन कर, जैसा कि इसके नाम से विदित 
है, उन क्षंत्रों एवं परिस्थितियों पर लागू होता है जहाँ मनोरंजन 
के द्वारां धन प्राप्त किया जाता है। जेसे, सिनेमा घरों, थियेटरों 
श्रादि से । इसके अन्तगंत एक प्रगतिशील पद्धति अपनाई जाती 
है । जिसका उद्ृ श्य राज्य के लिए अधिकतम आमदनी प्राप्त करने 
का होता है--किन्तु इस रूप में कि विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों 
पर इसका श्रत्यधिक कुप्रभाव न पड़े । सामान्यतः जैसे-जंसे टिकट 
को दरों में वृद्धि होती जाती है बसे ही वैसे मनोरंजन कर की दरों 
से भी वसी ही वृद्धि होती है । 

बनों से प्राप्त आमदनी--प्राय: सभी प्रांतों में विभिन्न ग्राकार 
ग्रौर प्रकार के बन विद्यमान हैं। इन बनों से जो कुछ भी 
श्रामदनी प्राप्त होती है विभिन्न मदों के अन्तगंत वह सभी प्रांतीय 
सरकार की झ्राय समझी जाती है। बन सम्बन्धी नीति अनों का 
प्रसारण और बनों का संरक्षण प्राय: इस उह श्य से किया जाता 
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है कि इसके द्वारा राज्य सरकारों को अधिक श्रामदनी प्राप् 
टी सके । 

( उ) राज्य-वितरण व्यवस्था से प्राप्त आय--छुछ राज्यों में विभिन्न 
वस्तुओं और सेवाश्रों के वितरण की व्यवस्था प्रान्तीय-सरकार 
द्वारा होती है । साधारणतया यह कायं सरकार द्वारा लॉभ कमाने 
के उद्द श्य से नहीं किया जाता है बल्कि वितरण की कठिनाइयों से 
उत्पन्न परिस्थिति को दूर करने के लिए ही तथा नागरिकों को 
ग्रधिक सुविधायें प्रदात करने के लिए ही इस नींति को अपनाया 
जाता है । फिर भी यदि इससे प्राय प्राप्त हो जाती है तो वह 
प्रान्तीय सरकार की आय समभी जाती है । 

( ऊ ) प्रान्तीय सरकार को आवकारी सम्बन्धी आमदनी भी प्राप्त होती 
है । आवकारी विभाग के अन्तरगंत कुछ विषय केन्द्रीय, सरकार के 
होते हैं श्रौर बाकी कुछ प्रान्तीय सरकारों के । जैसे, शराब पर जो 
कर लगता है या उसकी वितरण व्यवस्था सम्बन्धी जो आय प्राप्त 
होती है वह राज्य सरकार की होगी । इसी प्रकार अन्य बहुत सी 
वस्तुओं और सेवाओ्रों पर जो कर लगता है वह प्रान्तीय सरकार 
की आय समभी जाती है राज्य सरकारों को इस मद के अन्तगंत 
काफी आ्रामदनी प्राप्त हो जाती है । 

(स ) इसके अतिरिक्त कुछ कर ऐसे होते हैं जिनसे प्राप्त आमदनी राज्य 
सरकार की होती है किन्तु उन करों के बारे में निर्धारण, उतका 
लगाना श्ौर उन्हें उगाहने का पवरा कार्य केन्द्रिय सरकार द्वारा 
होता है। “कृषि भूमि को छोड़कर भ्रन्य कर सम्पत्ति के सम्बन्ध 
में आस्ति कर, रेल मार्ग, समुद्र मार्ग अथवा वायु मार्ग द्वारा 
लायी--ले जाने वाली वस्तुग्रों और यात्रियों पर सीमान्त 
कर आदि 

(द ) इस प्रकार “कुछ कर ऐसे हैं जो केन्द्रिय सरकार द्वारा लगाये 
जाते हैं परन्तु उनका एकत्रीकरण राज्य सरकारों द्वारा ही होता 
है तथा उनसे जो आराय प्राप्न होती है उन्हें भी राज्य सरकार 
की ही श्राय समभी जाती है । जंसे, स्टाम्प शुल्क, औषधि तथा 
श्रद्धार सम्बन्धी सामिग्रियों पर उत्पादन कर झ्रादि ।” 


प्रान्तीय सरकारों के मुख्य व्यय की सर्दें-- 


प्रान्तीय सरकार को अपने सभी कार्यो को सुचारु रूप से चलाने के लिए 
विभिन्न क्षत्रों में काफी खर्चा करना पड़ता है । इन खर्चों मे से निम्नलिखित सुख्य 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 
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( १ ) प्रशासन सम्बन्धी व्यय--प्रान्तीय सरकारों का जो सबसे बड़ी 
खर्चे की मद है वह प्रशासन सम्बन्धी है। विभिन्न क्षत्रों में और विभिन्न प्रकार के 
शासन सम्बन्धी कार्यो को ठीक ढंग से चलाने के लिए श्रफसर और श्रन्य व्यक्तियों 
की नियुक्ति करनी पड़ती है, श्राफिस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता हैं श्ौर इसी 
प्रकार अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप राज्य 
सरकारो को एक बड़ी रकम राज्य के शांसन और प्रशासन के ऊपर खर्च करनी 
पड़ती है । पिछली दश्ाब्दी में इस मद के ऊपर किए गए खर्च के विषय में यदि 
विशेष रूप से अ्रध्ययन कर तो हमें यह ज्ञात होगा कि इस खर्चे की मात्रा में दिन 
प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है | नये-नये विभागों की स्थापना और पुराने विभाभों 
के विकास आ्रादि के सम्बन्ध मे जिसकी आ्रावश्यकता दिनों-दिन बढ़ रही है, अधिक 
खर्च करना निहायत जरूरी है । इसके फलस्वरूप इस मद में खर्चे की रकम बढ़ती 
ही जा रही है ! 

(२ ) शिक्षा तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय--राज्य सरकारों को अपने 
राज्य में शिक्षा और प्रशिक्षण की बहुत सी सुविधारयें प्रदान करनी होती हैं । इन 
कार्यो को सुचारु रूप से चलाने के लिए श्लौर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि 
करने के लिए यह अनिवाये समझा जाता है कि इस खाते में पर्याप्र धन खच किया 
जाये । जनसंख्या में वृद्धि ११ वर्ष तक के बच्चो के लिए अनिवाये शिक्षा का प्रयन्ध 
शिक्षा का विकास और उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं मे इस मद पर 
अधिक खर्च करना अनिवाय कर दिया है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं यदि पिछले दस सालों में इस मद पर किए गए 
ब्यय की समस्त मात्रा पर दृष्टि डालें तो हमे यह ज्ञात हो जायेगा कि इस दिशा 
में समस्त व्यय की मात्रा में अवश्य वृद्धि हुई है । किन्तु यदि वास्तविक आवश्यकता 
या खर्च की जरूरत के सम्बन्ध मे विश्लपणात्मक रूप में अ्रध्ययन किया जाये तो 
यह स्पष्ट हो जायेगा कि श्रावश्यकता की तुलना में यह श्रत्यन्त कम है। उन्नत 
तथा अ्रन्य विकास शील देशों में शिक्षा पर जिस अनुपात में खच॑ किया जाता है 
उसकी तुलना में हमारे देश में-विशेषकर राज्यों मे खर्च का परिमाण अत्यन्त 
कम है । 

( ३ ) कृषि-सुधार तथा तत्सम्बन्धी मदों पर व्यय-- कृषि विकास ' 
कृषि को उन्नत बताना और क्ृषि कार्य से (प्रत्यक्ष या परोज्ञ रूप से सम्बन्धित विषया 
में सुधार लाने के लिए यह अश्रावश्यक हों गया है कि इस मद पर अधिकता से खर्च॑ 
किया जाये। भारतीय श्रर्थ व्यवस्था की रीढ़ कृषि है। इस कारण सभी को यह 
स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि जब तक कृषि और क्रषि सम्बन्धित श्रन्य तथ्यों का विकास 
और प्रसारण सन्तुलित रूप से न होगा तब तक प्रति व्यक्ति झ्राय में या राष्टीय आय 
में वृद्धि प्राप्त करना बाय: अ्रसम्भव है । 

इस उदहं इय को पूति के लिए यह आवश्यक समका गया है कि सभी राज्यों 
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द्वारा उत्त बात का भरसक प्रयास किया जाये कि कृषि के क्षेत्र में सभी प्रकार की 
सुविधायें तथा उन्नति के पथ अपनाये जायें। 

( ४ ) विभिन्न प्रकार के करों को उगाहने सम्बन्धी व्यय--किसी भी 
सरकार की ओर से जो कर लगाये जाते है उनसे ग्रामदनी स्वतः ही प्राप्त नहीं हो 
जाती । वास्तव में उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास और खर्चा किया जाना जरूरी 
होता है। क्षत्रों और करों के विषय मे यह आवश्यक हो जाता है कि उसे उगाहने 
का प्रबन्ध पूरी तरह से किया जाये | इस प्रयास को शक्तिशाली बनाने के लिए राज्य 
सरकारों को पर्याप्त मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है जिसका सहज परिणाम यह 
होता है कि अत्यधिक या असन्तुलित रूप से यदि इस मंद पर खर्जण किया जीये तो 
इनसे प्रात श्रामदनी की शुद्ध मात्रा में अत्यन्त कमी था जाती है । 

(४ ) स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यय-- सामान्यतः राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य 
सम्बन्धी प्रयासों को तीव्र और प्रगतिशील बनाने के लिए यह श्रावइयक श्समभझा जाता 
है (कि सुविधाओं का विकास द्रतगति तथा सन्तुलित रूप से हो। इस उदृश्य कीं 
पूति के लिए अस्पतालों का खोलना, चिकित्साशासत्र सम्बन्धी अध्ययन संस्थाश्रों 
का खोला जाना और उनका विकास परमावश्यक समझा जाता है। इसी प्रकार 
. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दवाघरों का खोला जाना; दवाई और डाक्‍्टरों की 
व्यवस्था करना, प्रसूति व्यवस्था, बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना तथा विभिन्न प्रकार के रोगों की रोक-थाम श्र उसकी मात्रा में कमी करने 
के उदय से प्रयास ग्रादि सभी प्रान्तीय सरकारों के व्यय के साधन समझे 
जांते है । 

( ६ ) राज्य के अन्तर्गत कल्याण मूलक कार्यों पर व्यय -- सभी राज्य 
सरकारों का एक अत्यन्त महत्त्वपुर्णा कार्य कल्यारा-मूलक कार्यो को सुचारु रूप से 
चलाना और उसमें विस्तार करना है । विशेषकर, ग्राजकजल जबकि नागरिक इस 
ग्रोर बहुत ही अधिक जानकार हो गए हैं, इसलिए, इस मद पर किए जाने वाले 
खर्चे की मात्रा में दिन-प्रतिदिन वृद्धि ही होती जा रही है। कोई भी लोकतन्‍्त्रीय 
सरकार इन कार्यों की उपेक्षा नही कर सकती । 

( ७ ) ग्रावास सम्बन्धी व्यय--राज्य सरकारों को अपने प्रान्त में विभिन्न 
वर्ग के मनुष्य के लिए झ्रावास की व्यवस्था करनी होती है। विशेष रूप से दरिद्र 
वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था करना आवश्यक समभा जाता है । जैसे-जेसे राज्यों 
का आद्योगीकरण बढ़ता जा रहा है ओर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, 
वैसे ही वैसे आवास सम्बन्धी खर्चों की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। इसी प्रकार 
'गन्दी-बस्तियों को समाप्त कर देना भी आवश्यक समभा जाता है। इन सभी कारणों 
से श्रब सभी राज्य सरकार इस समस्या को दूर करने के लिये प्रयासशील हैं । 

इस प्रकार, हम यह पाते हैं कि राज्य सरकारों की श्राय और व्यय की भदों 
में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष रूप से अब इतने अधिक कर 
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लगाये जाते हैं, जिनके बारे में पहले किसी को कल्पना भी नहीं हो सकती थीं 
किन्तु, उसी अनुपात में राज्य सरकारों के व्यय में भी वृद्धि हों गई है | राज्य सरकारों 
को अरब बहुत से ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं, जो पहले उन्हें नहीं करने पड़ते थे ॥ 
सड़कों का निर्माण, नहरों की व्यवस्था, वनों का प्रबन्ध, श्रावास और अन्य कल्याण - 
मूलक कारय ऐसे हैं जिन पर पहले इतना अधिक व्यय नहीं करना पड़ता था । 

शज्य सरकारों को अब स्थानीय प्रधिकारियों को भी अधिक सहायता प्रदान 
करनी पड़ती है । इसका मुख्य कारण यह हैं कि इन संस्थाओं को जितना अधिक 
सर्ज करना पहता है, उसकी तुलना में उसकी श्रामदनी काफी कम है। उसे पूरा 
करने के लिए राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है । 

* इसी प्रकार, श्रब ग्रामीणों को अ्रधिक सुविधा प्रदान करने के लिए एवं उनकी 
स्थिति में उन्नति लाने के लिए उन क्षत्रों में अधिक धन व्यय करने की भी श्राव- 
श्यकता होती है । इस आवश्यकता की पूति करने के लिए भी यह आवश्यक समा 
जाता है किल्‍राज्य सरकारों की आमदनी में वृद्धि हो । 

बिशीय श्रायोग ने श्रव बहु स्पष्ठ कर दिया है कि देश के आशिक उत्थान 
श्रौर बन्तुद्धित बिकास के लिए सभी राज्यों कै लिए यह प्रनिवायं है कि वह अपने 
साधनों में वृद्धि करें भर केन्द्रीय सरकार पर कम आश्रित रहें । अन्यथा, आथिक 
उत्थान और राजस्व सम्बन्धी सभी क्षंत्रों में पूणों सन्‍्तुलन सम्भव नहीं होगा। , 
केन्द्रीय सरकार की ओर से अब जो अनुदान और श्रन्य मदों के श्रन्तगंत हिस्सा राज्य 
बरकारों को प्रदान किया जाता है, वह भी अ्रब प्रतिशत के रूप में तथा ग्रावश्यकता- 
नुसार राज्यों को दिया जाता है । 

इन सभी बातों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य-वित्त-व्यवस्था 
में श्रब अभूतपूर्व सुधार हो गये हैं । हु 

निम्न तालिका राज्यों की आगम की सामूहिक स्थिति दिखाती है :-- 


राज्यों को भ्रागम 


(करोड़ र० में) 
शीर्षक १६५१-५२ १६९१-६२ १६६३-६४ 
१. कर आगम २८१०५ ६११*५६ 8१६१६ 
२, श्र-कर आगम ११५३५ ४०६€६*८९१ ४५४९१"७६ 
३. कुल झ्रागम ३९६४० १०२१९३७ १,४५७,६८ 





यह तालिका इस बात को स्पष्ट करती है कि इन १३ वर्षों में राज्यों की 
सामूहिक ग्राय ४ गुने से भी श्रधिक हो गई है, साधारणतया अ-कर-प्रागम' 'कर- 
श्रागम' की तुलना में भ्रधिक बढ़ी है। भ्र-कर श्रागम की वृद्धि ३७०% है, जबकि कर 
भ्रागम की वृद्धि २२६% है । 


राज्यों के श्राय-ध्यपय का विवेचन (लाख रु०) 
35 हे 
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ग्रागम (॥२८ए९॥ ४४८ 
कल कर झागम बा र ग्रागम कु डा बाग । 2 ) 
ग्रन्ध्र ७७८१ ४६६५ १२४४६ १२२१५ --२३१ 
आसाम द्य८ २४६३ ५१४१ ४५३३० --१७६ 
बिहार ६६०० २८७० ६४७० एपउर४३े --8२७ 
गुजरात “३७६ रेघपशू परें६5० परेद३रे - रहे 
जम्मू व काइमीर ६०६ श्रेणर १९६९२ श्ष्पघ० -+2१₹९२ 
केरल ४१४९ रश६४ ६७४० धदश्र८द --५१२ 
मध्य प्रदेश ५८०७ ४०६० €८९६६ ह(रणपप८ ६०६ 
मद्रास ७९४६ ४४४ २३२६३ १२६६५ ३०२ 
महाराष्ट्र १२५४२ डंडदुद १७०१० १६४९७ -“-५४३ 
मेसूर ५२६५ ३६७५ ८६७० ८७४६४  --२२१ 
उड़ीसा २७८३ ३६४६४ दछ७३२ इएछ_-९ए ->- ६० 
पंजाब ५५९३ इश६ १०२५२ €वघ१ -+-३७१ 
राजस्थान ४०३२ २६९६ इछरे५ इदृ७इप + ४० 
उत्तर प्रदेश १०६३१ ६१६५ १७१२६ १७२४८ हर 
प० बंगाल ६४८७ २१७४ १२६६१ ११७,८5१ न-+ ६८० 
क्‌ल ६१६१६ २४१७९ १४२५७६९८ १४२१६९८ -+ ३६०० 


उक्त तालिका स्पष्ट करती है कि लगभग सभी राज्यों की आय का आधे से 
अ्रधिक करों से प्राप्त हुआ है । इसी प्रकार, कूल व्यय आधे से अ्रधिक 


विकास व्यय है । 
१६६५-६६ के लिये राज्य-बजटों की प्रमुख बातें 

(१) घाटे के बजट- राज्यों के १६६५-६६ के वित्तीय वर्ष के 
लिये प्रस्तुत किये बजटों का अ्रध्ययन्न करने से यह पता चलता है कि आय में वृद्धि 
होने पर भी राज्य सरकारों को केवल राजस्थान सरकार को छोड़कर काफी बड़े 
ग्राकार के घाटे उठाने पड़े गे। इस विचित्र प्रवृत्ति के लिये उत्तरदायी प्रमुख घटक 
व्यय में वृद्धि होना है श्रौर व्यय: वृद्धि योजना-परिव्ययों की वृद्धि एवं सरकारी कमें- 
चारियों व श्रध्यापकों को दी गई सुविधाश्रों (72॥८45) के कारण है| जबकि 
राजस्थान सरकार का बजट कुछ आधिक्य (५77]05) का है, अन्य सब सरकारों के 
बजट घाटे के हैं। इनमें उ० प्र० का बजट अधिकतम घाटे (१५ करोड़ रु०) का और 
केरल का बजट न्यूनतम घाटे (८२ लाख रु०) का है। केवल राजस्थान श्र 
मध्यप्रदेश ने नवीन कर लगाने की दिशा में प्रयत्त किये है। राजस्थान में १'५५ 
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करोड़ रु० तथा म० प्र० में ७५ लाख र० के नये कर लगाये गये है| अन्य राज्यों मे 
भी अतिरिक्त कर लगाये जाने की चर्चा है ।* 

(२ ) प्रसोधनों को गतिशील बनाने की दिला में न्‍्यून प्रगति -- 
कीमतें निरन्‍्तर बढ़ते रहने और भ्रथ व्यवस्था में मुद्रा प्रसारिक दबाव बढ़ने के सन्दर्भ 
राज्य सरकारों की अतिरिक्त कर लगाकर, जनमत को रुष्ट न बवारने की चिन्ता को 
समभना सहज है । किन्तु इस आधार पर राज्य सरकारें अपने उन उत्तरदायित्त्व से 
नही बच सकती है जिनके लिये वे वचनबद्ध है। अनेक राज्यो ने प्रसाधनों को 
गतिशील बनाने में बहुत संकोच दिखाया है, क्योंकि उनकी हृष्टि वित्त ग्रायोग के 
अवाष्ट पर भ्रटकी हुई है । उनका यह विचार है कि यदि वे अपने बजटों में गंभीर 
घाटे न दिखावेंगे तो वे विभाजन-योग्य-आय में से अधिक हिस्सा पाने के अपने दाये 
को बल प्रदान नहीं कर सकेंगे। तीसरी योजना के प्रथम चार वर्षो के भीतर 
गतिशील बत्नाये गये अतिरिक्त प्रसाबनों का प्रनुमान ५३४ कर)ड़ रु० है । चूंकि इस 
वर्ष के कर वृद्धि प्रस्ताव नगण्य हैं, इसलिये अ्रतिश्क्ति करारोपण के लिये निर्धारित 
६१० करोड़ रु० के लक्ष्य में काफी कमी पड़ जायेगी । 

( ३ ) केन्द्र पर राज्यों की बढ़ती हुई निर्भरता--हाल के वर्षों में एक 
महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि योजना एवं गेर-योजना व्ययों की पृत्ति के लिये केन्द्र 
पर राज्य सरकारों की निभेरता बढ़ती जा रही है। पहली योजना में केन्द्र द्वारा 
राज्यों को हस्तातरित कुल प्रसाधन १४१२ करोड़ र० थे, जोकि द्वितीय योजनाकाल 
में २८६८ करोड़ रु० तक बढ़ गये | तीसरी योजनावधि में अभी तक ऐसे प्रसाधन 
१९६१-६२ में ८५४७ करोड़ से बढ़कर १६९५-६६ में १३०७ करोड़ रु० (बजट 
अनुमान) हुये है । इस वृद्धि का मुख्य कारण करों की विभाजन योग्य राशि मे से, 
तृतीय वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को भ्रधिक हिस्सा मिलना है। साथ 
ही, वे-न्द्र की कर-प्राप्तियाँ बढ़ जाने से भी हुस्तांतरित धन की राशि बढ़ गई है । 
वेन्द्र हारा राज्यों को, इनके कुल व्यय के अनुपात के रूप में, दिग्ने जाने वाले ऋणों 
में निरन्तर वृद्धि हो रही है | यह अनुपात १६६३-६४ के अन्त में ३० 00 था| चालू 
वर्ष (१६६४-६४) में संशोधित श्रनुमांनों के अनुसार ऋण मूल अनुमान (६०५*८ 
करोड़ रु०) की अपेक्षा 5५५ करोड़ ₹० बढ़ गये है। 

(४) ऋण-सेवा व्ययों में वृद्धि-केनद्रीय सहायता में वृद्धि होने तथा 
कर-प्राप्तियां बढ़ने के बावजूद राज्यों को एक कठिन शआ्राय-व्यय स्थिति से गुजरना 
पड़ रहा है | गेर-विकास व्यय (00॥-06ए९]०प्रच्या ०४०6॥07076) बढ़ने का एक 
कारण ऋणों पर अ्रधिक ब्याज देना है। ऋण सेवा व्यय ([2०७६ $&शं०९ 
णाक्ष8५०) १६६१ में ८४ करोड़ रु० से बढ़ कर १६६४-६४ में २१० करोड़ र० 
हो गये । राजामन्नार भ्रायोग (२४ क्वाकावक्षा (णाएां$807) ने इस व्यय की समस्या 
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पर विचार किया था । इन व्ययों भें कमी लाने # हेतू उसका एक प्रस्ताव यह था 
कि केन्द्र को विशाल सिंचाई परियोजनायें अपने हाथ में ले लेनी चाटियें। अब यह 
रिपोर्ट मिली है कि योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को केवल विशेष दक्लागं (जैसे 
राजस्थान नहर परियोजना) के लियें स्वीकार किया है । यहाँ पर यह ञ्रालोचना की 
जाती है कि केन्द्र द्वारा यह नीति अपनाने से विभिन्न राज्यों के प्रति समानता का 
बर्ताव न हो सकेगा, क्योंकि जिन राज्यों में ऐसी परियोजनायें नहीं हैं वे केन्द्र की 
विशेष सुविधा का लाभ न उठा सकेंगे । 

(५ ) योजना के लिये वित्तीय साधनों के झृल्यांकन में कठिनाई-- 
जैसा कि हमने पहले भी बताया है, राज्यों के बजट वी एक प्रमुख विशेषता जह है 
कि रेवेन्य में यथेष्ठ वृद्धि होते पर भी विशाल घाटे उदय हुये हैं क्योंकि व्यय में 
निरन्तर वृद्धि होती गई है | अधिकांश व्यय वृद्धि आने वाले वर्ष (१६६५-६६) में 
सरकारी कर्मचारियों व अध्यापकों के मेहगाई भत्ता बढ़ायें जाने के कारण] है । किन्तु 
वांछनीय तो यह है कि हम मजदूरी-कीमत-वृद्धि-चक्र को खुली छूट देने के बजाय 
कीमतों को स्थायी रखने के लिये आवश्यक उपाय करें । 

जिस सीमा तक शावश्यक था उस सीमा तक प्रसाधनों को गतिशील बनाने में 
राज्यों की श्रसफलता ने आयोजकों के सम्मुख, चतुर्थ योजना (#6एा 047) 
' के लिये प्रसाधनों का मूल्यांकन करने में बढ़ी कठिनाई उत्पन्न कर दी है। मूल 
गणना के अनुसार ३०० करोड़ रु० की न्‍्यूनता का अनुमान था, जिसकी पूर्ति बढ़े 
हुणे करों, संग्रह व्यवस्था के सुधोर, कीमत झायोजनों आदि के द्वारा होनी थी । 
किन्तु श्रब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाधनों की न्‍्यूनता अधिक मात्रा में होगी । यह 
कहना तो ठीक न होगा कि सभी राज्य अपने लक्ष्य पूरे करने में असमर्थ रहे हैं 
क्योंकि कुछ राज्य (जैसे मद्रास, उड़ीसा) लक्ष्य से भी भ्रागे बढ़ गणे है किन्तु कई 
राज्य नये कर लगने से उत्पन्न होने वाले जन रोष का सामना करने के लियें पर्याप्त 
साहस नहीं दिखा सके 

( ६ ) ग्रामीण क्षेत्रों से बचत को झ्राकपित करने में संकोच--अ्रनेक 
बार यह बताया जा चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बचत श्राकरषित करने के लिये 
ग्रावश्यक उपायों के अपनाने में राज्यों ने जो संकोच प्रदर्शित किया है उसके लिये 
कोई समुचित आधार नहीं है । योजना श्रायोग ने भी बारम्बार इस बात पर जोर 
दिया है कि मालगुजारी शौर खुशहाली करों में तीन्न वृद्धि करनी चाहिये । ग्रामीण 
करारोपण के विस्तुत क्षेत्र का अनुमान निम्न श्रांकड़ों से लगाया जा सकता है-- 
१६६४-६५ में, कूल कर-भ्राय २,३६६ करोड़ रु० भे से ग्रामीण करारोपण से आय 
केवल ६८७ करोड़ रु० ही थी | इसका श्रर्थ यह है कि देश की ८०४०जनसंख्या वाले 
क्षेत्र ने केवल २६% आय-दान दिया है। इसे एक अ्ग्य दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत 
किया जा सकता है । प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष करभार का राष्ट्रीय श्रौसत ५२ रु० है। 
जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल १८ रु० है तब शहरी क्षंत्रों में २०५ रु० तक है। 
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इससे ग्रामीण एवं शहरी क्ष त्री की कर-संर्चताओं के मध्य गश्मीर अ्समानताओं का 
पता चलता है | कोई भी व्यक्ति यह तक॑ नहीं करेगा कि समस्त ग्रामीण वर्गों में कर 
भार एक समान होना चाहिये | किन्तु, प्रगतिशील करारोपण के द्वारा ऊची श्रामीण 
ग्रायों पर भ्धिक कर-भार डालना संभव हो सकता है । यदि केन्द्र ही अत्यधिक भार 
ढोता रहा तथा राज्य सरकारें अपन दायित्वी को न निवाहें, तो चौथी योजना को 
वित्त व्यवस्था सम्बन्धी समस्या बहुत जटिल रूप धारण कर लेगी । 


उत्तर प्रदेश का बजट (१६६५-६६) 
उत्तर प्रदेश के १६६५-६६ के वित्तीय वर्ष के बजट में १४ करोड़ € लाख 
रु० क्रा घाटा दिखाया गया है, जिसकी पूति नये करों से की जायेगी। बजट वर्ष में 
२४७ करोड़ ७४ लाख रु० की आय झौर २६२ करोड़ ६५ लाख रु० का व्यय होने 
का अनुमान है| वित्तमंत्री ने विवध्र श्र शियो के राजकीय कमंचारियों और श्रध्यापकों 
को मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने को घोषणा की । 


उत्तर प्रदेश बजट एक हृष्ट में 
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व्यय के अनुमानों में ५४४८ करोड़ रु० का योजना-व्यय भी सम्मिलित है । 
इस व्यय में राज्य का अंश ३०"४८ करोड़ रु० है। पुजीगत व्ययोत्के लिये कुल 
मिलाकर ११६९६१ करोड़ रु० का जो प्रावधान किया गया है उसमें मे ८६*३३ 
करोड़ रुपये योजनागत कार्यों पर व्यय होगा । बजट वर्ष के लिये योजना के भअनन्‍्तगंत 
१४१ करोड़ रु० का कार्यक्रम है, जिसके लिये भारत सरकार १०४ करोड़ रू० की 
सहायता देगी । 

बिहार का बजट १६६५-६६ 

बिहार राज्य की रेवेन्यू ग्राय २३३६६ करोड़ रु० तथा रेबेन्यू व्यय २३७ ९८ 
करोड़ रु० होने का भ्रनुमान है । अन्य शब्दों में, इसका ४२९ करोड़ रु० के घाटे 
का बजट है । डर है कि यह घाटा ६१८ करोड़ तक बढ़ जावेगा, क्योकि इस अनुमान 
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में व्यय की कई मर्दे सम्मिलित नहीं को गई है, जसे--गजेटेड कमंचारियों की वेतन- 
वृद्धि एवं नाव गजेटेड कर्मचारियों के वेतन में सीमान्त समायोजन (लागत २ करोड़ 
रु०, पुलिस व अन्य व्ययों के लिए कम व्यवस्था (लागत १४५६ करोड़ रु०) आ्रादि । 
योजना! व्यय में भी १३३ करोड रु० की वृद्धि होने की श्राजश्ञा है । 
कन्सोलीडेटेड फण्ड का शेष ३८ ६४ करोड़ रु० ऋणात्मक होगा । 

यद्यपि कोई नये कर नहीं लगाये गगे हैं तथापि घाटे की पूर्ति के लिये कुछ 
प्रशासकीय उपाय किये जावेंगे, जेसि--आयातित खाद्यान्नों के फुटकर मूल्य में 
कृद्धि करना, खनिजों में मध्यस्थों के ग्रधिकार खत्म करना, कोयला रायल्टी में 
२५०९ से ५९५, तक वृद्धि करना, जल-कर की दरें बढ़ाना तथा आवश्यकता पड़ने 
पर बाजार से ऋण लेना । इन उपायों से ३ करोड़ रु० प्राप्त होने की आशा है | 
इस प्रकार अन्ततः घाटा ६ १८ करोड़ रु० रहेगा । 
व्यय की म्दे-- 

बजट में सम्मिलित व्यय की मुख्य मर्दे निम्नलिखित हैं--सिचाई योजनायें 
(बहु मुखी योजनाम्रो सहित) २५६४ करोड़ रु० सरकारी व्यापार के जो व्यय 
२५५४ करोड़ रु०, शिक्षा १६९५८ करोड़ रु० सामुदायिक विकास ११६० करोड़ र०, 
डाक्टरी और सावंजनिक चिकित्सा ११७० करोड़ रु०, कृषि 5३० करोड़ रु०, पुलिस 
७३८ करोड़ रु० सामान्य प्रशासन ३ ६३ करोड़ रु० और उद्योग ३०६ करोड़ रु० । 
इस वर्ष के बजट में योजना व्यय ७७ ५८ करोड़ रु० है जबकि गैर-योजना व्यय 
/५५६४ करोड़ रु० होने का अनुमान है। विकास-योजना का सम्पादन जीवन 
मरण का प्रइन बना हुमा है। अ्रत: एक बड़े आकार को योजना को सफल बनाने 
की दिशा में सभी सम्भव किये जा रहे हैं। च्‌ कि योजनाओं के वित्त प्रबन्ध के लिये 
जो ऋण उठागे गये थे उनकी किश्तों श्लौर ब्याज का भुगतान करना पड़ा है इसलिये 
बजट के आकार में ययेप्ट वृद्धि हो गई है।यह भुगतान गर-योजना बजट' में 
दिखाया गया है । 
कर-श्राय--- 

राज्य-करों से प्राप्ियों में हाल के वर्षो में निरन्तर वृद्धि हुई है लेकिन 
भविष्य में ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि पिछले वर्षो . में बकाया की वसूली के लिए 
कई अभियान चलाये जा चुके हैं तथा साथ ही श्रब अ्रदत्त वसूली योग्य” रकमें भी कम 
रह गई है । अतः १६६५-६६ में कर-प्राप्ियों के सुधार की प्रवृत्ति रुक जाने का अ्रनुमान 
है । बिक्रीकर की ऊत्तम वसूली व्यवस्था के फलस्वरूप १०५ करोड़ २० प्राप्त 
होंगे । अन्य व्यापारिक करों की प्राप्तियों में २२ लाख की वृद्धि हो जायेगी तथा 
आ-कर आय प्राप्तियाँ भी ४४८ करोड़ र० से बढ़ जाने की आशा है। खनिज 
व खानों से प्राप्तियाँ पिछले वर्षो में काफी बढ़ी है । आशा है कि १६६५-६६ मे वृद्धि 
६५ लाख र० की होगी । गद्य[-कर से ३७ लाख र० फो ग्रतिरिक्त आय का 
प्रनुमान है । | 
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केन्द्र सरकार ने योजना के लिए ७३-५८ करोड़ रु० के व्यय की स्वीकृति इस 
शर्त पर दी है कि राज्य द्वारा ६ करोड़ रू० का घाटा किसी न किसी तरह पूरा 
कर लिया जाएगा । अभी तक खाद्यान्नों के फुटकर विक्रय में सरकार को हानि हो 'रही 
थी, क्योंकि राज्य सरकार स्वयं को प्राप्त मूल्य. की श्रपेक्षा केवल ५० पैसा की 
वृद्धि ही फुटकर मूल्य में कर सकती थी । यह मारजिन इतना अल्प था कि इससे 
समस्त लागत पूरी नहीं हो पाती थी । इस विषय में हानि १६२ रु० प्रति मन थी । 
हाल में, जब भारत सरकार ने खाद्यान्नों का मुल्य बढ़ा दिया, तो फुटकर मुल्य 
इस प्रकार से निर्धारित किया गया कि राज्य सरवार को कम हानि उठानी पड़े । 
श्रनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ण (१६६५-६६) मे खाद्यान्नों के विक्रय पर हानि 
होना बन्द हो जायेगा । 


बिहार बजट एक दृष्टि में 


प्राप्तियाँ व्यय 

(करोड़ रु०) (करोड़ रु०) 

रेवेन्यू (राज्यससाधन) .. १०००८ रेवेन्यू ११३'६३ 
केन्द्र से श्रनुदान १९१२६ पूंजी (ऋणा, अग्निम व 
सावंजनिक ऋण का 
पृजी ११४९३४ भुगतान सम्मिलित करते 

हुये) १२४३५ 

२३३६६ २३७६८ 
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बताया गया है कि राज्य सरकार जल कर मे इस तरह संशोधन करेगी कि 
इस साधन से ५० लाख रु० की अतिरिक्त श्राय हो। खनिज सम्बन्धी मध्यस्थों का 
उन्मूलन करने से भी ५० लाख रु० की अधिक आय होगी । 


मध्य प्रदेश सरकार का बजट (१९६५-६६) 
बजट को प्रमुख बातें-- 


मध्य प्रदेश का बजट भी घाटे (0०० छप्त8०) का है। लगभग ५६४ 
करोड़ रु० के घाटे की झञ्राशा हैं। वित्त मन्‍्त्री ने अ्रतिरिक्त प्रसाधन (१७१ करोड 
रु०) प्राप्त करने के लिए कुछ कर-वृद्धि प्रस्ताव रखे हैं, जिन्हें स्वागत-योग्य कह 
सकते हैं, क्योंकि यदि घाटे को पूरा करने की व्यवस्था न की जाती, तो विकास 
योजनाग्रों को कार्यान्वित करने की राज्य की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता । 


| १५१ 


घाटे का एक अंश सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने तथा पैंशनों 
में श्रस्थाई वृद्धि स्वीकृत करने से उदय हुआ है । यद्यपि राज्य सरकार योजना के 
प्रारम्भ काल से ही प्रसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रयत्वशील रही है तथापि इसमें 
संरेह है कि ४८ करोड़ रु० के भतिरिक्त करारोपण का लक्ष्य पुरा हो सकेगा । 

योजना के ग्रन्तिम वर्ण के लिए ६५ करोड़ रु० की लागत का प्रस्ताव था । 
श्रमी तक रोज्य ६० प्रतिशत व्यय करों की व्यवस्था कर सका है। बजट वर्ण के 
लिए बढ़े हुये करो के प्रस्तावों के फलस्वरूप ७५ लाख रु० ही प्राप्त हो सकेगा । 
यह उल्लेखनीय हे कि बढ़े करो का चुनाव सावधानी से किया गया है। जैसे--- 
मनोर जन कर में वृद्धि केबल १९५० रु० से श्रधिक राशि के टिकटों के क्रय को 
प्रभावित करेगी | डीजल तेल पर विक्रय कर फी वृद्धि का भुगतान आपरेटसं द्वारा 
किया जावेगा । चूकि भाड़े निर्धारित हैं इसलिये उक्त कर का भार यात्रियों पर 
नहीं टाला जा सबेगा । रेवेन्यू के अ्रपव्यय को रोकने के लिए कदम तथा सरकारी 
ग्रस्पतालों में प्रति पलंग २ रु० सेवा व्यय वसूल करने से शेष न्यूनता *की पूर्ति हो 
जाने की श्राशा है । 


राज्य सरकारों के राजस्व में नई प्रवत्तियाँ 
वित्तीय आयोगों के विफारिशों के आधार पर 


भारत मे जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वित्तीय-अ्रायोग' (फ्ंग्रक्षाए८ 
(0777788707 ) # का गठन किया गया, उनकी रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि देश के आाथिक उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि करद्रीय, प्रान्तीय और 
स्थानीय राजस्व में पूर्ण समन्वय होना चाहिए | इसका का रण यह बताया गया कि 
समन्वय के अभाव में प्रायः असन्तुलित राजस्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे 
देश के विकास और <5च्तुलन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। 

इसके अतिरिक्त, वह सब राज्य, जिनका श्रौद्योगीकरण उद्चत दशा में पहुंच 
पाया है, उनकी आमदनी श्रन्य राज्यों के मुकाबिले अ्रधिक होती है, किन्तु केन्द्रीय 
राजस्व की कमियों के कारण इन्हें उतना श्रशिक प्राप्त नहीं हो रहा था, जितना 
कि होना चाहिए, या उनकी आराशायें हैं। ईस संघर्ष को समाप्त करने के लिए तथा 
राजस्वों में समानता श्ौर सन्तुलन लाने के लिए इन “'कमीशनों” के द्वारा एक 
'डडिवॉल्यूडन स्क्रीम” ([9९ए0एा०॥ $०थ॥7१०) का तिर्माणा किया गया। इसके 
ग्रनुसार कंद्धीय सरकार द्वारा एकत्रित धान में से विभिन्न राज्यों को कई तरह से 
प्रनुमान लगाने के उपरान्त निम्नलिखित रूप से इन राज्यों को उनका हिस्सा बॉटवा 
भ्रावश्यक समझा गया । 


न 


“| परिवर्ननशील $0फ7९९ ; रिव्छुता णी धाल्वी घ्गक्वाए8 (0ण्राांइश07, 
(957). 
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'डिबोल्यूशन स्कींम' : द्वितीय वित्तीय श्रायोग के सिफारिश के अनुसार : 
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उपरोक्त तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एस्टेट ह्यूटी 
तथा रेल भाड़े का एक बहुत बड़ा भाग वास्तविक रूप से राज्यों को ही प्राप्त हो 
जाता है । एस्टेट ड्यू टी की मात्रा सबसे श्रधिक उत्तर-प्रदेश में है और उसके बाद 
बम्वई का नम्बर श्राता है । इसी प्रकार रेल-भाड़े से प्राप्त श्रामदनी का भी सबसे 
बड़ा भाग उत्तर-प्रदेश को और फिर वम्बई को प्राप्त हो जाता है । 

पिछले दक्षाब्दियों में राज्यों की श्रामदनी के छ्लोत और मात्रा में श्रत्यधिक 
परिवतंन आये हैं । इन परिवतंनों के ग्रन्तगंत उन नये करों के बारे में भी उल्लेख 
किया जा सकता है--जसे, कृषि-प्रय-कर जिससे राज्यों को अरब श्राय प्राप्त होने 
लगी है । वस्तुतः जैसे-जैसे अ्रधिक धन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, गैसे ही 
गैसे नये-तये कर लगाये जा रहे हैं । 


वि ननननननण- ल्‍निभभभनी न अप लगरिशनीिनिरगनिनन नत 
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श्रन्य मदों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को प्राप्ति 
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इन कॉलमों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ग्रब केन्द्रीय सरकार 


की श्रोर से उघाये गये कुछ करों में से विभिन्न राज्यों को भी कुछ भाग प्रदान 
किया जाता है । प्रथम और द्वितीय वित्तीय प्रायोग की दृष्टि से इस प्रकार के आय 
के पुनंबन्टन का उदहृश्य यह होना चाहिए कि झ्राकार और प्राप्त धन के झ्राधार पर 
इन राज्यों को उनका भाग प्रदान कर दिया जाये । 

इस सम्पर्क में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले सामान्यतः इस 
प्रकार का बेंटावारा केवल आवश्यकता और सम्बन्धित राज्य की आर्थिक स्थिति पर 
निर्भर करता था । किन्तु, इसका विरोध प्रायः सभी राज्यों द्वारा किया जाता था । 
इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास कई वर्षों तक. चलता रहा और अन्त में सभी 
राज्य और केन्द्र इस बात पर सहमत हो गये कि इन मदों से उघाये गये राजस्व को 


० अ्रब इस अनुदान की प्रथा समाप्त हो गई है (सन्‌ १६६० से)। 
90प्राटह ; 76007 0 (6९ 8९0070 क्य8॥06 (:ए778$80॥, 
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केन्द्रीय सरकार अपने भाग को निकाल कर बाकी भाग को श्राय के प्रतिशत के रूप 
में राज्य सरकारों को प्रदान करती है | इस पद्धति के अपनाये जाने के परिणाम- 
स्वरूप भ्रव यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सभी राज्य इन मदों से अधिकतम्‌ धन 
प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा करते है । 

साथ ही, इस बात की भी चेष्टा इसके अन्तर्गत को गई कि प्रतिशत दर में 
कुछ हेर फेर करके उन राज्यों को, जिन्हें ग्रधिक धन की आ्रावश्यकता है, कुछ अधिक 
प्रतिशत के ग्राधार पर सहायता प्रदान की जाये । तृतीय वित्तीय श्रायोजन की सिफा- 
रिशो के प्राप्त होने से पहिले यह सभी बातें पूर्णा रूप से मानी जा रही थीं । 

राज्य-सरकारों को केन्द्रीय-उत्पादन-शुल्क का जो भाग प्रदान किया जाता है, 
उसका वास्तविक उदय भी राज्यों की झ्राय को बढ़ाना ही है । यह अनुमान लगाया 
जाता है कि यदि राज्य सरकारों को ईन आमदनिया में से प्रतिशत के आधार पर 
हिस्सा मे दिया जाये तो उन्हें अपने प्रावश्यकीय खर्चो को मिटाने के लिये हर समय 
केन्द्रीय सरदार से अनुरोध।करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप उन राज्यो को तो 
अ्रधिक धन प्राप्ठ हो जायेगा, जो केन्द्रीय सरकार को प्रभावित करने में सफल हो 
जायेंगे, किन्तु अन्य राज्यों को उनकी श्रावश्यकतानुसार धन की प्राप्ति सम्भव नहीं 
होगी । 

पुरानी अर्थ-व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था में एक विशेष दोष यह था कि' 
उसमें श्रधिक गतिशीलता या लोचकता विद्यमान नहीं था, जितना कि अ्रब है । 
इसका अर्थ यह है कि इन वित्तीय आयोगों की स्थापना से पूर्व सभी राज्यों की ग्राय 
इतनी कम थी कि वह किसी भी प्रकार के उन्नति-मुलक कार्यों में आवश्यकतानुसार 
व्यय करने में समर्थ नहीं ये । इसका स्वाभाविक परिशाम यह था कि राज्यों को 
प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही थी | सरकार की भोर से जब वित्तीय आयोग की 
स्थापना की गई, तो उसमें यह ॒स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि बह इस दिशा 
में भी सिफारिश दें कि देश से विकास के लिये केन्द्रीय भ्ौर राज्य सरकारों के 
श्राय के स्रोतों में किस प्रकार पूरी तरह से समन्वय स्थापित हो रसाकता है । उसी 
उद्देदय की सन्तुष्टि की दिशा में साधनों के पुन-बंटन के लिए यह सिफारिश प्रदान 
की गई थीं । 

किन्तु, इन सब बातों के होते हुए भी, यह अनुभव किया गया कि प्रथम और 
द्वितीय वित्तीय आयोग की सिफारिशों में कुछ कमियां रह गई । उन्हें दूर करने के 
लिए तथा देश की राजस्व सम्बन्धी नीति को और अ्रधिक उपयुक्त एवं प्रगतिशील 
बनाने के लिए तुतीय वित्तीय. कमीशन की स्थापना की गई, जिसने सव्‌ १६६२ में 
अपनी रिपोट प्रस्तुत की : 


दस रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार की शोर से राज्य सरकार को दिग्रे 
जाने वाले सहायता की जो सिफारिशें की गई, उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं :-- 
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तृतीय वित्तीय आ्रायोग की सिफारिशों के बारे मे विद्वानों का यह कहना है 
कि इससे देश के राजस्व-पद्धत और स्वरूप में एक तीव्र परिवततंन सम्भव हो सका 
है। वास्तव में, इन सिफारिशों की अत्यधिक सराहना की गई । तृतीय वित्तीय आयोग 
ने एक सुझाव यह भी दिया था कि समय-समय पर तथा आवश्यकतानुसार देश के 
राजस्व सम्बन्धी तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वित्तीय ग्रायोगों 
की स्थापना होनी चाहिए | उनकी जो सिफारिशें प्राप्त हों, उन्ही के आधार पर जहाँ 
तक सम्भव हों, देश में राजस्व-व्यवस्था का प्रबन्ध होना चाहिए । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन वित्तीय आायोगों की रिपोर्ट देश के लिए 

अत्यधिक लाभपूर्ण श्र व्यवहारिक सिद्ध हुई । यही कारण है कि देश की मौजूदा 
हालतों को देखते हुये भारतीय रुरकार द्वारा अ्रभी हाल ही में चतुर्थ वित्तीय आ्रायोग 
के गठन के बारे में घोषणा की है । 

इस प्रकार, पिछले दस वर्ण के राज्यों के वित्तीय परिस्थिति के बारे में यदि 

हम एक विहलेषणात्मक अध्ययन करें तो हमें निम्नलिखित बातें मुख्य रूप से दिखाई 
देंगी :--- 

( १ ) इस अवधि में प्रायः सभी राज्यों के श्राय और व्यय की मात्रा में श्रधिक 
वृद्धि हुई है । 

(२ ) उन खत्रोतों से भी श्रब धन प्राप्त किया जाता है, जिनसे पहले नहीं 
किया जाता था । दूसरे शब्दों में, भ्रब राज्यों में करो की मात्रा और 
आकार मे अत्यधिक वृद्धि हुई है । 

( ३ ) भ्रब तक तीन वित्तीय आयोगों की स्थापना हुई है, और राज्य के 
वित्तीय साधनों के बारे में भी इन्होंने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की है- 
श्रौर उन्हीं के भ्रनुसार कार्य हो रहा है । 

( ४ ) केन्द्र सरकार श्रौर राज्य सरकारों के राजस्व केक्षेंत्र में श्रब पहले 
से श्रधिक समन्वय हो गया है । 

( ५ ) केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को विभिन्न करों के 
हिस्से श्र श्रनुदानों के बारे में विस्तृत श्रौर विश्लेषणात्मक तरीके 
अपनाये जाने लगे हैं-जिनका आधार वित्तीय आयोग की सिफा- 
रिशें हैं। 

चतुथे वित्त श्रायोग 
(फ्वाएी ऑभ्ाए९ (णाशां5अंणा ) 
चौथा वित्त आयोग ५ मई १६९६४ को डाक्टर पी० वी० राजामन्नार की 
भ्रध्यक्षता में नियुक्त किया गया था | संविधान के ७700७ 280 के अन्तर्गत उल्ले- 
खित विषयों (करों से प्राप्त धन का केन्द्र एवं राज्यों में वितरण एवं द्वारा राज्यों को 
अनुदान देने के सिद्धान्तों) के अतिरिक्त कमीशन को ५ अन्य बातों पर भी सिफारिश 
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देने के लिये कहा गया है । इनमें से कुछ बातें निम्न है :-- () उन राज्यों को, जिन्हें 
सहायता की झ्रावश्यकता है, &7006 275 के आधीन कितनी सहायता अनुदानों के 
रूप में दी जा सकती है यह निश्चित करना, (॥) कृषि भूमि के अतिरिक्त श्रन्य भूमियों 
व जायदादों पर एस्टेट डयू टी से किसी वित्तीय वर्ण में प्राप्त धन के राज्यों में वितरण 
सम्बन्धी सिद्धान्तां में यदि कोई परिवर्तन करने ग्रावश्यक हों तो उनका सुझाव देना 
(7) रेल भाड़ो पर कर के बदले उपलब्ध किये जाने बाले अनुदानों के वितरण में 
आ्रावश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना; (९) बस्चों, चीनी और तम्बाकू पर राज्य बिक्री 
कर के स्थान में लगागे गये अतिरिक्त उत्पादन करों के प्राप्त-धन के वितरण सम्बन्धी 
नियमों में परिवर्तत करने की सिफारिश देना; (५) वह उत्पादन, उपभोग या निर्यात 
पर राज्य बिद्नी कर एवं संघीय उत्पादन कर लगाने के सामूहिक भार का भी पता 
लगायेगा ओर ऐसे समायोजना का भी सुझाव देगा जोकि कमीशन द्वारा निर्धारित की 
जाने वाली सीमा से अधिक राज्य-बिक्रो-कर मे वृद्धि होने के फलस्वरूप संघीय उत्पादन 
कर मे राज्यों के हिस्से में किये जाने आवश्यक हों । है 

कमीशन की रिपोर्ट १६६६-६७ के लिए बजट तैयार करते समय मिल 
जाएगी प्रौर १६६६-२७ से १६७०-७१ तक पाँच वर्षीय भ्रवधि को लागू होगी । 


परोक्षा-प्रइन 


ग्रागरा विश्वविद्यालय, बी० ए० एवं बो० एस-सी०, 

(१ ) उत्तर-प्रदश या किसी अ्रन्य भारतीय राज्य के आय-व्यय का संक्षिप्त विवरण 
दीजिए । आकर आधुनिकतम होने चाहिए । (१९६५५) 

श्रागरा विश्वविद्यालय, बो० कॉस०, 

(१ ) भारत में स्वतन्त्रता के पश्ञात्‌ राज्यों के वित्त-प्रबन्ध की प्र/ख विशेषताओं 
प्र विचार कोजिए । (१९५७) 

राजस्थान विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) भारत में राज्य सरकारों की आय के प्रमुख साधन कौन-कौन से हैं ? क्या 
आप यह समभते है कि ये साधन उनके लिए पर्याप्त हैं ? राज्य सरकारों की 
आय को बढ़ाए थे. लिए अपने सुभाव दीजिए । (१६९५८) 

पंजाब विश्वविद्यालय, बी० ए०, 

(१) भारत में राज्य सरकारो की झाय के प्रमुख साधनों का वरणत करिये। भ्राय 
के इन साधना को बढ़ाने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए । (१६६०) 


बलावय कफ फरननप ७०" थकपरमक, द्रव: ५ स्‍ लकी. ७>का»+, वन सव्नमकमका-मकामत 


अध्याय १४ 
भारत में स्थानीय वित्त 
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स्थावीय संस्थाश्रों का श्रर्थ -- 
स्थानीय सत्ताग्रों का आ्राशय नगर निगम (00790०2४0॥8), नगरपा लिका, डिस्ट्िफ्ट 
बोर्ड और पंचायत ग्रादि से है | श्रभी हाल में ही उत्तर-प्रदेश के पाँच्ल्च बड़े प्रान्तों-- 
कानपुर, ग्रागरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ में, जिन्हें संक्षेप में ॥8/7],' 
ए0छ78 कहते हैं, नगरपालिकाओं के स्थान पर नगर निगम (06[> रापा0॥) बना 
दिये गये है । इन निगमों का चुनाव २५ अक्टूबर सन्‌ १६५६ को हुआ है | प्रांत के 
श्रन्य शहरों में नगरपालिकाएं ही कार्य कर रहीं है। पहले प्रत्येक जिड् लि में ग्रामीण 
क्षेत्रों की देख-भाल के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए थे। अब प्रत्येक जायाव का प्रवन्ध 
पंचायतों के हाथ में दे दिया गया है । 

विगत वर्षो में स्थानीय शासन के रूप में महत्त्वपूर्ण परिव्तंत हाए है। ग्रधि- 
कांश राज्यों ने शासन के विकेन्द्रीयकरण की नीति अपनाई है, ख्जिसके अन्तगंत 
पंचायती राज की नयी प्रणाली का उद्घाटन हुआ है| पंचायती राज्य्जा के. अ्रन्तगंत 
सबसे नीचे तो ग्राम्य-पंचायतें होती हैं, इसके उपर विकास-खण्ड ग्रौर इसके भी ऊपर 
पंचायत समिति, जो एक पूरे जिले से सम्बन्धित होती है। पंचायती क्याज संस्याग्रों 
को विकास तथा सावंजनिक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय एवं विक्वीय अधिकार 
दिये गए है । आ्ान्श्र-प्रदेश, राजस्थान, मद्रास, मेंसर, असम, उड़ीसा ,. प्रजाब और 
उत्तर-प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था कार्य-शील कर दी है । शेप राज्य्या भे णतो 
इसे कार्यशील किया जा रहा है या इस सम्बन्ध में ग्रवश्यक नियम बनाए जा रहे 
है । संविधान की धारा ४० के शअन्तगंत समस्त देश में ग्रांम-पंचायलें स्थापित की 
गयी, जिनको सख्या ३१ मार्च सन्‌ १६६१ को १,६९३,५२७ थी । इन पंचायता का 
निर्वाचन ग्राम-सभाश्रों द्वारा किया जाता है, जिन्हें ग्रामों की समस्त वयस्क जन- 
संख्या चुनती है | कृषि-उत्पादन, ग्रामीण॒-उद्योग, चिकित्सा-निवारण, प्रसूत औ्रौर 
शिशु-कल्याण, चरागाहों की देखभाल ग्रामीण सड़कों, तालाबों आदि ब्छ) £5२.॥ भाण, 
सफाई इत्यादि काय ग्राम-पंचायतों को सौंपे गए है । कही-कहीं पर आारस्भिक शिक्षा, 
ग्रामीण खातों का रखना और भरृ-आ्रागम का एकन्रण भी ग्राम,पंचायतों को सोप दिए 
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गये हैं । इन पच्रायता को मकानों, जमीन, मेलों, त्यौहारों, माल की बिक्री आदि 


प्र कर लगाने का ग्रधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये चुड्ी वसुल करती 
हैं और स्थानीय सम्पत्ति से ग्राय प्राप्त करती है। 


स्थानीय संस्थाश्रों की आय के साधन-- 


स्थानीय संस्थाग्रा के ग्रागम को दो भागों में बाँठा जा सकता है-- (१) कर- 
ग्रागम और (२) अनकर आगम । नगर समितियाँ कुल झागम की लगभग ६६१ 
करों द्वारा प्राप्त करती ए। मण्छल सनितियों को कर आगम कुल श्राय का ३२०८ 
प्रदान करती है । न 
(१) कर आगम्त-- 


तगर समितियों के कर-प्रागम के प्रमुख शीर्णक निम्न प्रकार है :--- 
(१) सम्पत्ति कर (४5०४ ० 07०५)- जिसमें मकानों, और भूमि 
पर कर, कृषि भूमि उप-कर (०७५), अनुत्पादक वृद्धि (एशार्क्ा८0 वृतवण्व०्ण०ा) 
कर, पूजी हस्तान्तरण कर तथा अति शोधव (इणा०ाशाह्ृ०) सम्मिलित है। करा- 
रोपश जाच आयोग ने एता लगाया है कि सन्‌ १६५२-५३ में देश की नगर-पालि- 
काश्ों को इस कर से ४२३ करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी । झ्रायोग का विचार 
है कि इस कार को प्रमामी बनाना उचित न होगा । आयोग ने धामिक तथा परोप- 
कारी सम्पत्ति को कर-मुक्त रखने का सुझाव दिया है। आयोग का विचार है कि यह 
कर केवल स्थानीय सरकारा के उपय्रोग के लिए रखना चाहिए। सम्पत्ति के हस्ता- 
न्तरण पर पूरी मुल्य का २९, अ्निवा्यं कर लगाना चाहिए। भूमि उप-कर के 
विधय में ग्रायोग में राज्य सरकारों को यह कर न लगाने का सुझाव दिया है । 
(२) व्यावसायिक कर [णणछिशंणावं 95४)-- इसमें चुड्ी (0070) 
घाटों और नास पुलों से श्राथ तथा मार्ग शुल्क सम्मिलित हैं। सन्‌ १६५२-४३ में 
नगर पालिका पं की टव ज्षीर्ण+ से सागुहिक श्राय ६८१ करोड़ रुपया थी, जा कुल 
ग्रागम का ७१०, थी करारोपशा आयोग ते इस कर में निम्न सुधारों के सुफ्राव 
दिए हैं ::-- े 
( | । कर यजन के टिसाव पर लगाना चाहिए कीमत के श्राधार पर नहीं । 
(॥॥ ) प्रत्येक राज्य मे ऐसी वस्तुओ्रों की सूची बवाची चाहिए जिन पर यह 
कर लगाया जायगा । 
( ॥0 गगर-वालिकाशों को कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों पर समु- 
सिद नियस्मग्त रखना चाहिए । 
(४) खाह पदार्थों पर कर की वर्तमान दरों में वृद्धि करना उचित न 
होगा । 
( ए ) मार्गान्त कर [पणाशांताओं पु४5) लगाना उपयुक्त है । 


।*$ 
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( ३ ) व्यक्ति कर णा 7४४)--इसमें परिस्थितियों पर कर, व्यवसायों 
श्रोर व्यापारों पर कर, कम्पनी कर, यात्री कर आदि सम्मिलित हैं । इस कर से प्राप्त 
रकम २७१ करोड़ रुपया थी जो कुल ञ्राय के १०% के लगभग थी । 

(४ ) शुल्क तथा अनुज्ञापन (८४४ 800 ॥0०८75०5)-- इसमें नगर समि- 
तिया द्वारा प्रस्तुत विशेष सेवाग्रो का शुल्क, विलास पर कर, मोटर गाड़ियों, इक्का, 
तांगा, रिक्शा, साइकिल कर तथा भनुज्ञापन शुल्क सम्मिलित है | इस शीष॑क से 
सन्‌ १६५२-५३ मे ८४१ करोड़ रुपये की आ्राय प्राप्न हुई थी, जो कुल श्राय का 
रे८% थी । | 


(२) शअ-कर आ्रगमस- 


अ्र-कर आरागम के प्रमुख शोषेक निम्न प्रकार है--(१) भूमि का लगान तथा 
मकानों, विक्रय गुहों और डाक बंगलों का किराया, (२) भूमि श्रौर उपज की बिक्री 
से प्राप्त झाय, (२) शिक्षा संस्थाग्रों से श्राय, (४) चिकित्सालयों से आय, (५) 
बाजारों और कसाई-ग्रहों से श्राय, (६) वारिज्य कार्यों से श्राय, विनियोगों और ऋरण 
से प्राप्त ब्याज पर राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान । 

मण्डल समितियों की ग्राय और व्यय के शीषंक भी नगर समितियों के शीष॑ंक 
की भाँति है। श्रन्तर केवल इतना है कि मण्डल समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा . 
करती हैं । झ्राय के अनुपात में मण्डल समितियों का क्षेत्र श्रधिक विस्तृत होता 
है भोर जन-संख्या भी अधिक होती है । ग्रामीण क्षेत्रो से प्राप्त होने वाली आय भी 
अ्पेक्षतषत कम रहती है । मण्डल समितियों की श्राय को भी कर-आगम में विभाजित 
किया जा सकता है । 


आलोचना -- 


( १ ) साधारणतया हमारे देश में स्थानीय संस्थाग्रों का कत्तव्य बहुधा 
विस्तृत तथा विविध हैं। नगर तथा ग्राम कल्याण का लगभग कोई भी कार्य ऐसा 
नहीं है जिसके लिए वे उत्तरदायी न हों। (२) साथ ही, इन संस्थाओ्रों के पास 
साधना की भारी कमी है। सेवा मान का ऊँचा करना तो दूर रहा, इनमें से श्रधि- 
काश अपनी श्रनिवय तथा ऐच्छिक सेवाग्रो को सम्पन्न करने में भी ग्रसमर्थ हैं । ऐसी 
दशा में इन संस्थाओ्रों से कुशलता की आ्राश्ञा निमू'ल है । 


ग्राम पंचायतें-- 

ग्राम पंचायर्ता के श्रागम के शीर्षकों को चार भागों में बांदा जा सकता है-+ 
कर, शुल्क और जुर्माना, अनुदान और विविध | तालिका 3५ कुछ राज्यों के सम्बन्ध 
में श्राय के विभिन्न शींकों का महत्त्व दिखाती है। तालिका की विवेचना से स्पष्ट 
होता है कि उपरोक्त राज्यों में कर-प्रागम कल ग्रागम का क्रमश: १६४, ७३ ८, 
४४ २, १०००, ध८घ ०, ३००, ६२८, ४८, ३६०, २५८ तथा १००० प्रतिशत 
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है। मद्रास, बम्बई, उत्तर-प्रदेश भर हिमाचल-प्रदेश की राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों 
को श्रनुदान नहीं देती है | पंजाब में पंचायतों की कूल आगम का १३६% परिचिमी 
बज्भाल में ०६%, बिहार में ४७%, मैसूर में ३६०%, सौराष्ट्र में ३६८०%, 
हैदराबाद में ५२२% और त्रिवांकुर-कोचीन में ६९८९ अनुदान आगम है ।* 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पिदांब ?०७८७ 8००४ 
 #९गाण्रांट [एणिगयाओंणा (96]) के श्रनुसार सनू १६५३-५४ के लिए 
सम्पूर्ण भारत की नगरपालिकाझं की कुल श्राय १२०३ सि० रु० थो तथा व्यय 
११६३ सि० रु० था। इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है । 
४06 | 
खी परत जिरणाए ० िएफ्रंशा।ब्रा।[९५ 
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नगर निगमो का व्यय १६६०-६१ में हजार रुपयों में इस प्रकार था :--- 
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र्पयय शीर्षक जबलपुर हन्दौर ग्वालियर 
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(0) ऋञ लूब्यय 


सामान्य प्रशासन एबं संग्रा व्यय ५६८ १०२० ६७३ 
सावंजनिक सुरक्षा (बिजली, 

आग, पुलिस प्रादि) ३०७ २२७ १ 
साव॑जनिक स्वास्थ्य एवं गुविधायें 
(जल पूनि, जल निकासी प्रादि) ४३४३० ३०६४ २०२२ 


६२३५ ४४९१९ रुप२४ 





१६४ ] 





(0) पुजो व्यय 
सड़कें, पुल व भवत ३६६९ १०२३ हल 
मशीनरी २१ कक ध््् 
अन्य नल ८०७ #यां 
३६० ६१० कन 
(0॥) असाधारण व्यय एवं ऋण ६६१. २६४२३ ४९६४५ 
(५) सामान्य बचचतें ना १२४२ हक 
(५) सरकारी ऋण खाते से व्यय -- ५२ ४3 
(५४) अन्तिम शेष ९३४० ६२६६९ १६ 
कुल योग ६९५६ श्य८५७ छप०्य 


>सा परत ताप देगा 4... गत शतक का 





(7) जिला बोर्डो' को श्राय-व्यय के साधन-- 


श्राय साधन--बीडों की आय का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत प्रान्तीय महसूल 
होता है, जो भूमि पर लगाया जाता है, इस स्त्रोत के कुल भ्राय का बम्बई में २५० 
और बिहार तथा उड़ीसा में ६३% भाग आता है, श्रन्य प्रान्त इन दोनों सीमाग्रों के 
मध्य में हैं। प्रान्तीय सरकार, वाषिक लगान वसूल करते समय झाय: एक आना फ्री 
रुपया और वसूल करते है जो इन बोर्डो को दे दिया जाता है। यह कर समान दर 
पर लगाया जाता है और इसलिए धनिकों की शअपेक्षा निर्धोों को अधिक वलिदान 
करना पड़ता है। किन्तु, क्योंकि इसकी श्राय गांव वालों के लाभ के लिये ही व्यय की 
जाती है, इसलिये इसमें बड़ा दोष नहीं। आय के दूसरे स्रोत नागरिक निर्माण होते 
है! तालाब, घाट, सड़क भादि पर कर वसूल किये जाते हैं। इनकी आय की सम्पूर्ां 
सूची निम्नलिखित हैः--0) प्रान्तीय सरकार से सहायता, (7) मालगुजारी के 
अतिरिक्त भूमि पर लगाया गया स्थानीय कर, (7) हैसियत कर, (॥४) पशुओं के 
पाती पीने के स्थानों का महसूल; (ए) घाट और पुल का महसूल; (४) शिक्षा से 
आय, (शा) चिकित्सा सम्बन्धी श्राय; ओर (शा) बाजार, दूकान, मेले और प्रदशि- 
निर्यां से आय; (5) सम्पत्ति से आय; और (5५) खेती, बीज और औजारों की बिक्री 
से झ्राय । 


[ १६५ 


बोर्डो के व्यय का सबसे बड़ा मद शिक्षा है जिसका महत्त्व पिछले दस सालो 
में बहुत हो गया है । व्यय का क्रमशः दूसरा महत्त्वपूर्ण मद नागरिक निर्माण, जेपे 
सड़क शोर पुल है । चिकित्सा पर भी काफी व्यय किया जाता है। व्यय के प्रमुख 
मद निम्नलिखित हैं---) सामान्य शासन और कर वसूल का व्यय, (7) इमारतें 
पशुओं की चरही आदि का बनवाना, रक्षा करना और मरम्मत करना; (॥) स्कूल 
और शिक्षा पर व्यय, (॥९) | ले तथा सावंजनिक स्वास्थ्य, (५) पशु चिकित्सा, 
(४१) मेले, प्रदर्शनी आदि; (७४) खेती और बागवानी, (ए॥) सांवंजनिक निर्माश- 
कार्य, और (%) भूमि को खेती योग्य बनाना । 


चिता ए००८७ 00 0० ४000गरां० [#07788#0॥ (496व) के अनु- 
सार सम्पूर्ण भारत में जिला बोर्डों के श्राय और व्यय १६५४-५५ के वित्तीय वर्ष 
के लिए उपरोक्त सूत्र के ही अनुसार क्रमश) २८९ मि० एवं २९५ मि० रु०थे। 
इनका विस्तृत विवरण निम्न तालिका () में दिखाया गया है । 


तालिका 


[ा९णार 300 #£<#एशात्राप्रा'र णए डाटा थाएं [.,.0९8) 309/05 


(७७४०४ प्र]॥07) 


ग्राय और व्यय के शीषंक १६५४-५४ 

|, श्राय श्८6 
प्रान्तीय दरें दर्० 
सावंजनिक निर्माण ० 
ग्रन्य स्रोत १८७० 

॥, व्यय २६४ 
शिक्षा १०५ 
सावंजनिक निर्माण द्८ 
सफाई, ग्रस्पताल आदि रे४ 


ऋषणा एवं विविध द्य 
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[ १६७ 
स्थानीय संस्थाओ्रों की समस्याएं -- 


देश में स्थानीय सरकारों की वित्तीय दशा अच्छी नहीं है। इन सरकारों 
को साधारणतया आय के बेलोच साधन दिये हैं, परन्तु अपनी श्रकुशलता और रुचि- 
हीनता के कारण ओर श्रप्रियता के भय से ये सरकारें श्रपने सीमित साधनों का भी 
पूर्ण उपयोग नहीं कर पाई हैं । इन संस्थाओं में कुछ ऐसे आ्राधारभूत दोष हैं जो 
इनकी भ्राथिक स्थिति को सुधरने नहीं देते हैं । प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :-- 


( १ ) शासन की हू ञ्रों पर समुचित नियन्त्रण नहीं है। 
) करारोपरा प्रणाली अ्रकुशल तथा त्र टिपूर्णा है। 
) अधप्परियता के भय से अधिकृत कर भी नहीं लगा पाती हैं । 
) समुचित निर्देश, निरीक्षण श्र नियमितता का ग्रभाव है। 
) कुछ वैधानिक दोष भी हैं, जेसे--राज्य सरकारों द्वारा अत्यधिक 
स्तक्षेप, करारोपण का सीमित क्षेत्र तथा राज्य अनुदानों पर 
निर्भर रहने की प्रवृत्ति । 
( ६ ) स्थानीय सेवाग्नों के सम्बन्ध में स्थानीय सरकारों का उत्तरदायित्त्व 
विभाजित है, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है और शासन की कुशलता 
घटती है । 


( 
( 
( 
( 


हर 


आाथिक दुबंलता के आधार पर यह उचित न होगा कि राज्य सरकारें 
संस्थाओं के सारे अधिकार ओर कर्त्तव्य अपने हाथ में ले हो, क्योकि प्रजातन्त्रवाद * 
विकास में भारी बाया पह़ेगी | ग्रावश्यकता इस बात की है कि उन संस्थाओं के 
उदारतापूवंक प्रनुदान दिए जायें तथा निरीक्षण और सलाह द्वारा इनके कमंवारियों 
की कुशलता बढ़ाई जाय । 


स्थानीय संस्थाग्रों को स्थिति सुधारने के उपाय-- 


स्थानीय संख्थाग्रों की वित्तीय दशा साधारणतया चिस्ताजनक ही रहती है : 
सन्‌ १६४६ में स्थानीय बिता जाँच समिति ने सुझाव दिया था कि मार्गान्त-कर 
तथा सवारियों सथा माल १२ लगाया गया कर स्थानीय संस्थाग्रों के ही पास रहन। 
चाहिए । उस समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि लगभग १०-१२ कर इन 
संस्थाप्रीं ॥ लिए दोठ दिये जाने चाहिए, जैसे--भूमि और मकान पर कर, चुद्धी, 
विज्ञापन कर, विय ने गाड़ियों पर कर, पशुश्रो पर कर, व्यवसाय कर आदि | इसके 
पद्चात्‌ करारोपगा-जीच आयोग ने स्थानीय करों की विस्तृत जाँच की और यह 
सुझाव दिया कि निम्न कर केवल स्थानीय संधाओं द्वारा लगाए जाने चाहिए :-- 

( £ ) जधीन और मकानों पर कर, (२ ) चुद्जी, (३) ऐसी गाड़ियों 
पूर कर जितये शक्ति का उपयोग नहीं होता, (४ ) पशुग्रों और तावों पर कर, 


१६८ | 


(५) व्यवसाय, व्यापार तथा रोजगार पर कर, ( ६ ) समाचार पत्रों पर प्रकाशित 
विज्ञापनों के अतिरिक्त भ्रन्य विज्ञापनों पर कर, श्रौर ( ७ ) मार्ग कर । 


वर्तमान स्थिति यह है कि स्थानीय संस्थाग्रों को ऐसे कार्य सौंपे गए हैं जित 
पर व्यय के निरन्तर बढ़ने रहने की सम्भावना है। परन्तु इनकी भ्राय के साधन अप- 
याप्वि और बेलोच है | विगत वर्षों में स्थानीय संस्थाओ्रों ने वित्तीय साधनों की शअत्य- 
धिक कमी अनुभव की है और राज्य-सरकारों द्वारा लगाए हुए करों की उपज में से 
हिस्से माँगे हैं। ग्रावशरयकता इस बात की है राज्य सरभर इन संस्थात्रों को अनु- 
दान तथा आथिक सहायता देने में ग्रधिक उदारता से / ;म ले । 


